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*म नव वर्ष में पदार्पण करते है, राष्ट्र के इस दृढ़-संकल्प 
... के साथ कि सर्वस्व न्यौछावर करके भी हम अपनी 
हवतंत्रा की विदेशी आक्रमण से रक्षा करेंगे। राष्ट्र ने 
_एकवा के जिंस तार को झंकृत किया है, जिसमें कि विभिश्र 
तक छोटी-छोटी यानी मामूली बातों को 
#र परस्पर एक-दूसरे से झगड़ते रहते थे, उसने स्पष्ट 
5 हैपेण यह सच्चाई सामने छा कर रख दी है कि ३०० से 
/ भी अधिक भाषाओं व बोलियों एवम्‌ विभिन्न क्षेत्रों के 
निवासियों के प्रायः विरोधात्मक रीति-रिवाजों तथा 
विचारों के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है, और यह 
कि वह कोई मात्र भौगोलिक नाम नहीं बल्कि अपनी 
क हस्‍ती रखनेवाला तथा वह भी बहुत ही प्राणवान 
रखनेवाला राष्ट्र है। इससे देश के बच्चे-बच्चे को 
_ नया-तया तथा कठिन से कठिन काम करने का प्रोत्साहन 
.. एवम्‌ नव आत्म-विश्वास मिला है। चीनी आक्रमण ने, 














. एकता की भावना को मूर्त रूप देने का एक अच्छा काम 
” किया है; जिससे कि हम अन्यथा पारस्परिक ऊपरी नोंक- 
झोंक यानी तू-तू, मैं-मैं के कारण बहुत-कुछ बेखबर ही 
रहते । अब सुनिर्देशित नीति और कार्य के जरिये इस मूर्त 
रूप को अमिट बना देना हमारा अब से आगे का भावी 
. कर्तव्य होना चाहिए । अब सर्व प्रथम कार्य हैँ आक्रमण- 
! कारी चीनी सेना का राष्ट्रीय सीमा से निपष्कासन: इसके 
तिरिक्त एंक और भी कार्य है जो अनेक व्यक्ति 
सोचते या सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक व्यापक, 
विस्तृत व विशाल है और जिसके छिए कई दिशाओं यानी 
त्रों में ड्ूक साथ कार्यवाही करने की. आवश्यकता हैं। 

















पि अनेक दृष्टिकोणों से बुरा होते हुए भी हममें इस ८ विचारधारा के लोग आयोजित आर्थिक विकास की. 
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उत्पन्न एक क्षोभकारी बात है, इस प्रकार की विचारधारा 
का पाया जाना जो योजना के छक्ष्य और तौर-तरीके ही' 
बदल देना चाहती है। इस प्रकार की विचारधारा 
में दो तरह के दृष्टिकोण पाये जाते हैं। एक प्रकार की 
विचारधारा में बे लोग है जो सरदेव ही किसी भी प्रकार 
के आयोजन को शंका की दृष्टि से देखते आये हैं; क्योंकि 
इसमें वे अनावश्यक विशेषाधिकार तथा शोषण पर 
आधारित समृद्धि के लिए प्रत्यक्ष खतरे का अनुभव करते 
हैं। चीनी हमले के परिणाम स्वरूप पैदा हुई अनिश्चितता' 
के मौके का फायदा उठा कर उन्होंने आयोजन के सिद्धान्त 
की दी उसे देश की आवश्यकता-पूति, और विशेषकर प्रति- 
रक्षा सम्बन्धी अत्यावश्यकताओं की पूतति के छिए, नितान्त 
अनुपयुकत बताते हुए निन्‍दा की है। आधिक आयोजन 
के प्रति इस विचार के प्रवत्तेंकों के सर्व विदित प्रतिरोध या. 
विरोध में कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। द्वितीय 


ही 
| 
| 
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आवश्यकता तथा बांछतीयता को स्वीकार करते हुए भी _ 
इस बात से डरते है कि यदि जित परियोजनाओं से 
प्रतिरक्षा कार्यों में तुरन्त कोई सद्दायता नहीं मिछती- 
और जिनमें ग्रामीण विकास तथा समाज कल्याण कार्य 
भी शामिल हे-उनमें समग्र व्यय की कटौती कर योजना 


में कोई प्रबल फेर-बदल नहीं किया गया, तो राष्ट्र की _ 


है + 








पुद्ध विषयक क्षमता में गम्भीर अवरोब आ जायेगा। 


5 
समग्र रूप से तैयारी द 
प्रतिरक्षात्मक कार्यों में प्रभावशाली योगदान 
के लिए जहाँ योजना में फिर से फेर-बदल करने. ्वे, 
उक्त सुझाव में काफी सार हूँ, वहाँ इन मामलों 
पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत हैँ कि 
इस तरह का फेर-बदल' यानी पुनः समायोजन किस 


निलकक 


दर से ; 











विचारधारा में विश्रम उत्पन्न कर देनेवाले मत 
सोमने आये हैं कि इस प्रकार का पुनः समायोजन किस 
ढंग से किया जाय। कुछ. विचारों के पीछ स्पष्टत: 


कै 
|" 


जन-मन हमारे पक्ष में करने 


में युद्ध किस प्रकार का होता है, उसः 
अर्थात्‌ आधुनिक लड़ाई की सभी बातें 


ईें विजय श्री केवल रणक्षेत्र में ही नहीं प्राप्त 
जाती, बल्कि इसके लिए समस्त साधन-्नोतों 

मानवीय तथा सामग्री-संबंधी--समग्र रूप से सक्रिय 
की आवश्यकर्ता है। लड़ाई के बकत जिस देश 


की ४ 


के 
;४ 


४७७७७ 


"की! 











जान-बूझ कर स्वेच्छाप्‌रवेक किये जानवाले लोक प्रयासों 


'-., को अबब्य ही प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना चाहिए। 


आखिरकार किसी राप्ट्र का जीवित रहना उसकी आधिक 
जीवन योग्यता एवम्‌ सांस्कृतिक एकता पर निर्भर करेगा 
न कि विदेशों से मेगाये गये सामान पर, जो कि कुछ 
काल के लिए उपयोगी होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में 
उसके कोई माने नहीं होते जब कि उसके पीछे लोकमत 
न हो (जैसा कि विदेशी सहायता के बल पर टिके हुए 
कोमितांग चीन के मामले में था) और जब कि संघर्ष 
दीर्घ काल तक चलनेवाला हो। दीर्घ-कालीन और रूघु 
कालीन युद्ध की आधिक कार्य विधि समान नहीं होती । 
रूघु कालीन संग्राम में प्रत्येक वस्तु को सैनिक कारवाई 
में लगाया जा सकता है और उसके परिणाम स्वरूप 

-वर्दों की जाहे वे कितने ही ती4ण क्‍यों न हों कोई 















! नहीं की जाती; क्योंकि शत्र को पछाड़ कर और 
दु ख-दर्दा के कारण को समाप्त कर सरकार तथा जनता 
के लिए अपने प्रयासों को पुनः राष्ट्रीय आर्थिक और 
सामाजिक पुननिर्माण की ओर छूगाना सम्भव होता 
हैं। इसके विपरीत एक दीर्ष-कालीन युद्ध में, प्रत्येक 
वस्तु को दाव पर लगा देना एक गलत कार्य विधि होगी । 
सही कार्य-प्रणाली यह होगी कि श्षात्रु को आगे बढ़ने 
से रोका जाय और राष्ट्र दी आविक तथा संगठनात्मक 
शबित, दुश्मन को अंतिम रूप से एकदम खदेड़ देने के 
लिए मजबूत बनायी जाय । चीन के साथ हमारी लड़ाई, 
जैसा कि प्रवान मनन्‍्नी बार-बार कहते है, जल्दी खत्म 
निवाली नहीं हैं । यदि अर्थ-व्यवस्था संप्राण ने हो, तो 
वह दीर्ब काल तक सैनिक कार्यवाही का भार उठा कर 
उसे सुस्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकेगी । 





नीति विषयक निर्णय 


अतएवं इस बात का बहुत बड़ा महत्व हैं कि नीति 
निर्णय, उसकी दोध॑ और छूघु कालीन निहित बातों पर 
परिपूर्ण विचार करन के बाद लिया जाय। तदु- 
मुसार प्रधान मंत्री तथा अन्य राष्ट्र-नताओं ने यह बिल्कुल 





र॒ की आवश्यकता  * मु 


२५६ 
स्पष्ट कर दिया हैँ कि यद्ध सम्बन्धी जरूरी बातों की 


उसका आयोजन के मल रूप पर यानी उसकी बनियादी 
बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ंगा। जैसा कि नयी 
दिल्‍ली में ग्राम स्वराज प्रदर्शनी का उद्घाटन करते वक्‍त 
केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था 
कि विकेन्द्रित विभाग तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को 
दाक्तिशाली बनाना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। 


देश को जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है 
वह कई दृष्टियों से अपने ही ढंग की हैँ । दीर्घ कार के 
बाद प्रधानतः: अहिसक संघर्ष के जरिये स्वतंत्रता प्राप्त 
करने पर राप्ट्र ने अहिसा और किसी पर आक्रमण न 
करना, अपनी. नीति का आधार बनाया तथा युद्ध 
के छिए तैयारी नहीं की । बड़ी मुश्किल से प्राप्त आजादी 
को कायम रखने और दीर्घ काझ तक विदेशी शासन के 
अत्याचार तथा शोषण के फलरवरूप क्षत-विक्षत राषण्ट्रीय' 
अर्थ-व्यवस्था का, गरीबी से पीड़ित छाखों-करोड़ों लोगों 
की अवस्था सुधारने हेतु, पुननिर्माण करने के लिए हमारे 
प्रयास जारी रखने के निमित, विश्वासघाती चीनी 
आक्रमण ने जो लड़ाई हम पर थोपी है, वह हमें लड़नी 
पढ़ेगी। आधिक कार्यक्रम स्वतंत्रता को प्राण प्रदान 
बारता हैं याती वह उसकी जान है, उसके बिना आजादी 
खोखली होती है । 


आर्थिक विकास का अथ क्‍ 

भारत के सम्बन्ध में आथिक विकास का मतलब हैँ. 
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। आवश्यकता इस बात की हूँ 
कि जो अर्थ-व्यवस्था एक लम्बे अरसे से निप्राण, गतिहीन 
रही है, उसमें प्रुण फुंका जाम, उसे गतिशील बनाया. 
जाय। संयूक्‍त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, 
प्रोफेसर विलफ्रेड मेलनबॉम ( ४४॥60 ४४४८ १४०००००२० 
लिखते हैं, “मूल्य-स्तर में जो थोड़[-बहुत परिवर्तन हुआ है. 
उसके आधार पर किसी भी हालत में यह माता जा सकता 
हैँ कि १८६८ में २० रुपये अथवा १८८७ में २७ रुपये की 





सी. 





कम है, बहुत कम है; तीस प्रति शत व्यक्ति 


रुपये प्रति माहु और २० प्रति शत १२ रुपये प्रति को 


माह से भी कम उपंग्रोग स्तर पर अपनो गुजारा करते 
हैं। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि विशेषज्ञों द्वारा 
मान्य आ्थिक तथा ज॑न-संख्या के विकास की आर्पे 


दरों के आधार पर वर्तमान मूल्य-स्तर पर राष्ट्र की साधारण साधनों से 
न्यूनतम आय वर्ग में आनेवाली ३० प्रति शत जनसंख्या 


महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष सम्बन्ध जान पड़ता है। औसत आय का स्तर 
रुपये है, मेद्रिक तक पढ़े-लिखे परिचारों में ३,५०० 


कप सपना न कतापनन्‍ना+++-+ मे 


उस 





* "० हब ऐप 


१00, 





बेकुण्ठ छ० मेहता 


गरीबी और अभाव आदिवासी जीवन के अनचाहे अंग बन चुके हैं। उनसे लोहा ठेने, उनका नामोनिशान 
मिदा देने के लिये एक विशाल और जोरदार कार्यक्रम बनाना पढ़ेगा। इसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में कुदीर 
और पग्रामोद्योगों में उन्नत तकनीकों का व्यवहार कर स्थानीय साथन-स्रोतों का विकास कप्ते हुए उन्हें काम के 
भवसर प्रशन करने होंगे। इसके साथ ही इन उद्योगों के कार्यक्रम को आदिवासी जीवन के उप्युकत बनाने के 
लिए उसमें कुछ देस्‍फेर भी करना पढ़ेगा 


कार्यक्रम के कार्यास्वय में आदिवासियों की खजन-शक्ति का पूरा उपयोग करना होगा 
एज्या करनी होगी और उन्हें क्कास के लिए आवश्यक सुविधाएं देनी होंगी तथा मशीनों से बने माल के इमके 
से उन्हें बचाना पढ़ेगा। 

भारत के अधिकांश भागों के आदिवासियों में “अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप विकास तथा प्रगति करने 
की एक उत्कृष्ट अभिलापा” यह प्रदर्शित करती है कि उनके आर्थिक विकास कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है | 





नकी दस्तकारियों की 








आते कारणों से, जिन पर विचार करना इस लेख के विचार आजादी हासिल करने के बाद ही, और वहू 

उद्देश्य की दृष्टि से प्रासंगिक न होगा, यह मानना होगा. भी आयोजन के विचार के साथ ही सामने आया। 
कि वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक तक आदिवासियों भहाराष्ट्र में आबादी हक 
की ओर सार्वजनिक रूप से कोई विशेष ध्यात नहीं दिया इस लेख में हम आदिवासी जीवन के आथिक विकास- 
गया, यद्यपि कुछ प्रान्तों की आबादी में उतकी संख्या काफी बाछे पहलू पर विचार करेंगे । विचार का विषय इसे हद 
अधिक हूँ। विदेशी शासकों की उनके प्रति जो कुछ तक ही सीमित है कि ग्रामीण और बन्य उद्योग आदिवासी 
भी नीति रही हो, उसकी एक मुख्य स्पप्ट बात यह पायी अर्थ-ब्यवस्था को मजबूत बनाने में कह तक, क्या भूमिका 
गाती है कि वे यह चाहते थे कि इन लोगों का मैदानी अदा कर सकते है। कछ बातें अखिल भारतीय स्तर पर 
भागों में रहनेवाले राष्ट्रीय विचारधारा के शिक्षित वर्गों अपनायी जा सकती हैं, लेकिन मुण्यतः महाराष्ट्र में 
के साथ जहाँ तक हो सके कम से कम सम्पर्क हो तथा उपलब्ध अवस्थाओं पर ही विचार किया गया है। 











आदिवासी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था का कड़ाई से महाराष्ट्र में १९६१ की जनगणना के अनुसार आदिवासियों... 
पालन किया जाय। यह सच हु कि कभी-कभार शिक्षा की आबादी, राज्य की कुछ ३,९५,५३,७ १८ की जनसंख्या... 


कार्य अथवा दवा-दारू की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 
विदेशी मिशनों को कूछ प्रोत्साहन दिया गया। हमारे 
! सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा धर्म निरपेक्ष आधार पर 


में २३,९३,१५९ हैं। समूचे भारत में इनकी जन-संख्या 
देश की ४३,८६,०८,१०४ की आबादी में २,९८,८३,४७० 
है। महाराष्ट्र में भी समुद्र तटीय प्रदेश, मध्यथर्ती क्षत्र"७- 


>्ा 





किये गये प्रारम्भिक प्रयास संदेह की दृष्टि से देखे गये । 
स्वभावतः: उस समय आधिक विकास का उद्देश्य 
रखनेबाली नीति की कल्पना नहीं की गयी थी। यह 





और विदर्भ में इसकी आबादी ज्यादा हैं। कई आदिवासी 
समूहों की विशिष्ट विशेषताएँ, भिन्न सांस्कृतिक रीति 
रिवाज, भिन्न कौशछू और भिन्न अर्थ-व्यवस्था हूँ। 


हक का 





५ में व्यवस्था होत कम चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी आवश्यकताओं, 
' । .... मशीन से बने सामानों से रक्षा की चाहिए। चलाया जा सके । 


















गो के बिका, 
कै 



































कार 
न जैंबे धंगढ़नों 


है शुविचाएँ तथा आविक सहायता देने 
पू आने बाग होता चाहिए । इंबर औपोग के 
विकाम वोजनाओं के कार्पोन्वग 
ऑदिवानी कव्याज विभाग अंबंबां 
धंग्धा की मेषाएँ उपलब्ध 
पृष्ठभूमि, अनुभव 


# के है 











के तेतृत्व में एक विशेष कार्यकारी दल हक लत 


किया 
इस कार्यकारी दल ने क ई मह- हर सिफारिशों की हैं 
इनमें से ढबर आयोग की सिफ 














प्रगति की अभिलाषा 
आदिवासी क्षत्रों में शुरू करने अथवा उनका और आगे 
विकास करते के लछिए जिन उद्योगों की सिफारिश की 








स्वरूप दियासलाई की तिल्लियों बनाना, 


टोव बंत और बांस काम तथा टसर रेशम 
और लाल उद्योग । आवश्यकता और उपलब्ध अवस्थाओं 
के मुताबिक सेवा सहकारों, बिक्री सहकारी समितियों 
बत्य अमिक सहकारी समितियों अथवा चन्द अन्य 
विधेष प्रकार की संस्थाओं के जरिये ये काम चलाये 
जा सकते है। फिर भी, ऐसी बात नहीं है कि दूसरी 
प्रकार की संस्थाओं के जरिये काम न किया जाय, बद्ातें 
इस बात का अध्वासन मिले कि उत्पादन कार्य से होने- 
बाला समग्र छाभ उत्पादक को ही मिलेगा। 

ये सभी प्रयास राष्ट्रीय जीवन में अपनी उपयुक्त 
भूमिका अदा करने कि लिए आदिवासी जनता के दावे 
को पूरा करनेबाली योजना के अंग होने चाहिए। इस 
बात का कोई महत्व 
रह कर अपना जीवनस-यापम करना चाहते हैं था साथ 
हु कर। इस बात का निर्णय स्वयम आदिवासियों 
को ही करना है। जैसा कि ढेबर आयोग ने ठीक ही 

















१५९ 







रि! रिशों के मुताबिक योजनाएँ 
सम्बन्ध में आदिवासियों 


जहा इमली काफी मात्रा में इकट्ठी की 
उनके बीज निकालना, कुटीर दियासलछाई 


नहीं है कि वे शेष समाज' से अछग 





। 
तर 
] | 
| 

रु 

हू | 
। 
के 


कि 





खादी प्रामोद्योग 


है'कि भारत के अधिकांश 
“अपनी'" संस्कृति और सम्यता 


और अभाव से आदिवासी पीड़ित हैं 
किया जाय तब तक इस प्रकार का विकास 
हासिल करना मुश्किल है । 


तथा गतिशील आशिक कार्यक्रम की अववश्यकता है, 


4 


अभाव, दरिद्रता आदि को नेश्तनाबूद कर 


जो यहो गाँवों की सेवा के लिए आये हैं उन्हें में एक 

नाएँ लागू करते में. उन पर इस प्रकार के घिचारों का प्रभाष कभी 
प्रामघासी हे, इनकी आवद्यकताएँ सीमित हैँ, इसलिए 

करने से काम चल जायेगा।” हमें चाहिए कि हम 


रुख से स्वयम को बचायें। ज्ञान का प्रसार 


होना ही चाहिए; यह सभो को उपलब्ध होना चाहिए ताकि समाज को 
_ दीचार को गिराया जा सके। ऐसा सोचकर 
के साध्यम से के ऐसी कोई 


क्‍ रुख का कारण हे-शिक्षा सम्बन्धी असमानता और क्‍ अभिमान । 
कारण हू- हमे कुर्सो पर बेठे-बेठे दूर से ही उन्हें निर्देश देना है 








गोबर गेस संयंत्र... 


मंघा राम ड़दनानी ओर बारायण दत्त 


भारत में प्रति वर्ष बहुत अच्छी खादवाके २० करोड़ टन गोबर का ४० प्रति शत से भी ज्यादा दिख्सा ईघन के 
रूप में जला दिया जाता है। फलस्वरूप भूमि की उर्वप्कता बढ़ाने के प्रयत्नों में इ्कावट आती है । देहाती श्षेत्रों मे 
गोबए गैस संयत्रों की स्थापना काने से आमीणों को ईघन का वैकद्पित क्लोत उपछब्ध होगा, दुर्गेध युक्त 
रही वस्तुओं के हटाने का एक बहुत ही स्वस्थ तरीका प्राप्त होगा और प्रकाश करने व भोजन बनाने के छिए 


गसों फो बिना कोई हानि पहुँचाये 





शक्ति भिलेगी। इम्के भतिरिक्त गेस बनने के बाद बचा हुआ गोबर खाद के काम आ सकेगा--और वह भी सांद 


यदि इस कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से तैयार कर कार्यान्िबित किया जाय, तो इसमें ग्रामीणों के जीवन तथा दृष्टि- 
कीण में भारी परिवर्तन लाने की मद्दान सम्भाब्यताएँ हैं। गोबर गेस संयंत्र स्थापित करने में न तो विशेष पूंजी 
की आवश्यकता होती हे भौर न किली खास मेइनत की। इसकी संचालन-प्रक्रिया भी बड़ी सीधी-सादी और 
सरक है। अतरव कृषक के देनिक जीवन के साथ श्सका बहुत ही समीचीन ताछमेल बैठना चाहिए। 


गाव पृव में गोबर का भोजन बनाने के लछिए इंघन के रूप 

में उपयोग भारत की एक विशेषता है। गोबर का 
इस तरह इस्तेमाल करना बहुत पुराने जमाने से चछा आ 
रहा है यद्यपि किसी भी स्तर से गोबर कोई एक अच्छा 
ईंघन नहीं है, मन्द-मन्द और धूमयूकते अग्नि प्रज्ज्वलन 
भोजना बनाना एक कष्टप्रद और थका देनेवाला काश 
बना देता है। इतना होते हुए भी यदि किसान सदियों से 
इसका उपयोग करता आ रहा है, तो इस बात को सम- 
झने और पहचानने की जरूरत हैँ कि इसका कारण क्‍या 
हैं। हर किसान खेती के लिए आवश्यकतावश एक 
यादों जोड़ी बैल और अपने आहार की एक प्रधान वस्तु, 
दूध की पूति के हेतु एक या अधिक गायें रखता है । 
गांवों में विकल्प स्वरूप सस्ते ईंधन के अभाव में उसे 
ढस काम के लिए गोबर का उपयोग करते रहना पड़ा हूँ, 





फिर चाहे वह किसी दूसरे काम की दृष्टि से कितना ही 
कीमती क्‍यों न हो। खाद के लिए देसी स्लोतों का उपयोग 
करने की किसी भी योजना में इस तथ्य का ध्यान रखना 
ही चाहिए कि प्रति वर्ष उपलब्ध करीब २० करोड़ टन 
गोबर का ४० प्रति शत से ज्यादा हिस्सा इस प्रकार 





जलाया जाता है, जिससे कि भूभि की उर्वरकता बढ़ 
सकती हैं, और यह ईंघन के रूप में काम में छाने के कारण 
खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि कार्यक्रम के उपयोग 
में नहीं आ पाता । ईंघन की छकड़ी के लिए पेड़ लगाना 
एक समाधान है, किन्तु किसानों के छोटे-छोटे खेत होने 
की वजह से इसे व्यावहारिक रूप देना कठिन हैं। गोबर 
के स्थान पर विकल्प स्वरूप किसी दूसरे प्रकार के ईंघन _ 
का सुझाव नहीं दिया जा सकता; क्योंकि कृषक को यह 
मुफ्त में प्राप्त होता है, जो कि उसकी अपेक्षाकृत तंग 


माली हालत के अनुकूल पड़ता है । 


अन्वेषण के जरिये समाधान 


इस समस्या का कोई भी समाधान गोबर के आधार पर. 
ही निकालना होगा कि उसका बतौर ईघन के उपयोग भी 


किया जा सके और फिर भी उसकी जरू कर राख न हो । 


हाल ही तक इन विरोधात्मक पहलुओं ने समस्याका 


कोई व्यावहारिक समाधान अपेक्षाकृत कठिन बना स्सा--- 


था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हुए अन्वेषण 
कार्य के परिणाम-स्वरूप गोबर गस संयंत्र के रूप में 


हि 


५५५ 


के काम आती है, पहले उसे सड़ाया 
न गोबर खाद के रूप में उपयोग 


कोर्बेन_डायआक्साइड 
सिवेज' के परिंष्करण 


रिवारिक प्रंकार के नमूने में, जो कि 


का गारा उसके अन्दर ,डाछ. कर पैदा 





गोबर गैस संयंत्र २६३ 





कूप के बाहर उसका दूसरा छोर जमीन की सतह जहाँ यह पत्तियों, घार द 

से करीब दो फूट ऊँचा। नली के ऊपर यानी कप से में मिल जाता है। कूप के ठीक बाहर एक दूस 

बाहरवाले छोर के पास एक डेढ़ फुट की वर्गाकार हौजः से समान दूरी पर तीन घिरीदार सहायक नलिकाएँ 

(0) बनायी जाती है, जिससे प्रति दित गोबर का (7 ) छगायी जाती हैं, जो दो फुट जमीन के हि क्‍ 

गारा इस नली में डाला जाता है। इसके सामने दूसरी और छः फुट बाहर रहती है। हि नलिकाओं में से 

ओर एक निकासी नछिका (|?) एक ईंट की चौड़ाई की, एक के पास एक फुट गहरा और डेढ़ फूट छम्बा तथा 
चित्र १ 
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(फ्रप्रम्प्रप्तातायापएत 
[ उक्त चित्र पारिवारिक गोबर गैस संयंत्र का है। अंग्रेजी के अक्षरों से चिन्द्ित हिस्सों के नाम इस प्रकार हैं 
8> प्रतिमारी बाह्टियां; (८ लोहे के तारों की र॒स्सियाँ; 70> लोहे की पिर्रियां; ८ ताजा गारा प्रदायक नह; ४ >गैस 
बनने के बाद रद्दी गाए निकालनेवाली नही; ७-ताज। गारा ढालने की फनरक; 77: गैस दोल्डर [> सहायक नलिकाएं 
बेड गैस प्रदायक नलिका; 7८ विद्रवित जल आहक गड़ढा; !> खमीर कूप; रि> कगार, 8 फिरकीदार टोंटी 
7: फिरकीदार टोंटी व गैस प्रदायक नति; ४८ होज पाश्प; शें> रद्दी गारे के रहिए कम्प्रेस्ट गड़ढा ] नि 

गैसहीन गारे की निकासी के लिए बनायी जाती है। डेढ़ फुट चौड़ा एक गड़ढा ()४) होता है और गैंस की 

यहू गार, ईम्पोस्ट गड्ढे (२४) में ले जाया जाता है, नछी से विद्रवित जलू (कण्डेंस्ड वाटर) हंटाने के लिए 


की 








डर 





कप 4५.3५ 


लगाया जाता हैं। इस कूप पर 


यदि एक ही बार में इतना 
उसे कुछ दिनों में डाल कर पूरा 


: सके । जब खमीर कृप 
होज प्राइप लगा दें और गैस 
गस उत्पादन साधारणतया 











गोबर गैस संयंत्र न 


पानी इकद्ठा हो जाय तो गैस प्रवाह में दकावट आ जाती 
है, जिसका पता आग की लपट कम हो कर अथवा 
झटका खाकर आने से रूग जाता है। विद्रवित जरू 
समय-समय पर होज पाइप और गड्ढे (४) में की टोंटी 
हि 











के जाये निकाला जाता है 





गप्त आग की रूपटे मन्द होती हैं। यह बात 
खास कर गर्मी के मौसम में और रोजाना गोबर का गारा 
ने डाला जाय अथवा गाढ़ा हो तो पैदा होती है । इस कमी 
को पानी ही 








| कछ बाल्टियोँ हाल कर और बांस से उसे 








जाती ४ और ड्ुम को अपना उपयुक्त दबाव डालने 
से रोकती है, जिसका परिणाम होता है बनेर' नें मन्द 
अग्नि ज्वाला । तारबाली रस्सियों लचीली होनी चाहिए 
कि जब गैस काम में ली जाय तो डुम नीचे की ओर 
स्वतंत्रतापूर्वक जा सके । इस कारण यदि अग्नि ज्वालाएँ 
मन्द नजर आयें तो तनाव कम करने के लिए ड्रम को 
धोड़ा हिला-जुला यानी झटका देना चाहिए। # 
डुस पर बानिश 
(४) गैस संयंत्र में टूट-फूट अथवा घिस-घिसाव- 
बाला एक ही हिस्सा डुम है, जो कि अनवरत रूप से 
गोबर के गारे में रहता हैँ। प्रारम्भ में इस पर किसी 
अच्छ संरक्षणात्मक कछईवाली वानिश का किया जाना 
बपर्ण हैं, और यदि आवश्यक हो तो हर छः: माह के 
बाद फिर से उस पर वानिश की जानी चाहिए। वानिश 
सूख जाने के बाद उस पर मोम का आवरण घढ़ा देने से 
बानिश काफी समय तक टिकी रहती है। इस प्रकार 
सावधानी बरतने पर गैस संयंत्र बिना किसी विशेष 
टूट-फूट के कई वर्ष बड़ा अच्छा काम देता 
रख-रखाव पर व्यवहा रत: बिता 
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उन क्षेत्रों में जहा भू-गर्भीय जल की सतह ऊँची' हो 
अथवा खमीर कृप' की खुदाई करते वक्‍त उसमें पत्थर की 
चट्टान या कंकड़-पत्थर आयें, तो खमीर कप” की 
गहराई सीमित रखी जा सकती है। ऐसी अवस्था में 
खमीर कूप जमीन से बाहर चार से छ: फुट की ऊँचाई 
तक चिनवाया जा सकता हैं। जमीन के ऊपर के हिस्से 
को गारे का दबाव बर्दाश्त करने के लिए काफी मजबूत 
बनाना पड़ेगा। इसके लिए कप की जमीन से ऊपर की 
बाहरी दीवार डेढ़ ईंट गहरी होनी चाहिए और इसके 
पासव,ली दूसरी दीवार दो फुट के अन्तर पर चिती 
जानी चाहिए। इन दोनों दीवारों के बीच का स्थान 
भिट॒ठी डाल कर भरना और पैक करना चाहिए। 


आयताकार डिजाइन 
उन स्थानों के लिए जहाँ खमीर कृप' की गहराई 
भू-गर्भीय जल अथवा अन्य किसी कारण से पांच-छ: फुट 


तक सीमित रहती है, काम चलछाऊ डिजाइन चित्र २ 


(पृष्ठ २६६) में दिखायी. गयी है। खमीर कूप' 


एक आयताकार गड्ढा है, जिसकी गहराई जितनी 


नीची जा सके रखी जाती है और चौड़ाई साढ़े 
तीन फुट। गड़ढे की लम्बाई प्रति दिन १०० धनफुट 
गैस के किए १०.५ फूट रखी जाती है और 


आवश्यकतानुसार इस हिसाब से बढ़ाई जा सकती 
है। इस गडढे में छः इंच की गहराई पर चारों ओर एक 
कगार होती है। गड़ढा पांच फूट लम्बे, तीन फूट चौडे 
और एक फुट ऊँचे लोहे के ड्र्मों से ढका रहता है। 
एक-दूसरे डूुम के बीच तीन इंच का अन्तर छोड़ते 
हुए, ये ड्रम गड्छे क्री रूम्बाईवाली कगार पर रखे जाते. 
हैं। ड्रम तारों की रस्सी से जमीन से बांघ दिये जाते हैं. 


या उनके ऊपर कुछ वजन रख दिया जाता है, ताकि 
जब वे गैस से "भरें तो हिलें-डलें नहीं। जिस फनल/ 
से ताजा गारा डाला जाता हैं वह गड्ढे के एक ओर 
होती हैं और जिस नाली से गैसहीन गारा निकलता है 


वह उसके दूसरे छोर पद्द। हरेक ड्रम के निप्पल' होती है, 
जिसके एक घिरी-टोंटी (व्हील कॉक) और नति (बेण्ड) 
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! का गोबर डालते रहने से प्रति दिन जरूरत पड़ेगी, जिसका बन मा और स्थापना के छिए उप 
उस तयार करते छायक, बनायी गयी है। युक्त स्थान पर छे: दिकल पड़ेगा । इस आब 
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। जिस गारे से गैस 
कं ही की है, उसे दूसरे भौग (४) के पेन्दे से 
एक नाली के जरिये कड़े-कचरे से भरे कम्पोस्ट गड़दे 
में डाल दिया जाता हैं, जहँ वहु उसमें मिल जाता है 











गैस उत्पादन बढ़ाना 
'मिथेन' गैस उत्पादक प्रांगारिक दब्यों पर मौसम का 








ढाने-डुलाने से गैस उत्पादन पर अच्छा असर पड़ता 

। इस काम के लिए आठ फट लम्बे बांस की अंग्रेजी के 
एल' अक्षर ([,) की आकृति की एक दम-पटुटी इस 
सम्बन्ध में उपयुक्त पायी गयी, जिसके एक सिरे पर 
दो फूट लम्बे और तीत इंच चौड़े छूकड़ी के दांते लगाये 
ते हैं। इसे ड्म और दीवार की बीच के स्थान से 
है नौंचे चारों 








और, धुमाया जाता हैं 
दि और ज्यादा गोबर उपलब्ध हो तो गैस संयंत्र के 
गर्घ स्तरीय गैस उत्पादन के मामले में बताया जा चुका 
सरा 'लमीर कप बनाकर तथा उसे एक लिड 
दक कर गैस का उत्पादन बढ़ाया जा सकता हैं। 
जे पाइप की सहायता से इसमें की गैस मुख्य 



















गोबर गेस का उपयोग 
मौजन बनाना: गोबर गँस में गरम, नीछी और धृम- 
लती हैँ तथा यह गैस हवा में सम्मिश्रित 
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चूल्हे (बर्नर) बाजार में मिलते हैं। भारतीय कृषि अनु- 
संघान संस्थान ने इसके लिए बड़े सरल चूल्हें ईजाद किये 
हैँ जो खाली पीपों से सरलता पूर्वक बनाये जा सकते हैं। 
(चित्र ५-पुष्ठ २७०) सिगा रेट के डिब्बे के बन र' के किनारे 
पर गैस अन्दर जाने के लिए एक-चौथाई इंच की नली 
होती हैं। उसके कवर की परिधि के पास उसके सिरे पर 
एक कील से सुराख निकाल दिये जाते हैं जिनसे होकर गैस 
बाहर आती है और जलती हूँ। डिब्बे में वजन के 
लिए कुछ पत्थर डॉल दिये जाते हैं। बूट पालिद की' 
डिबियावाले बरनेर' में डिबिया के पेंदे के बीच में नली 
होती है और वह लम्ब रूप में झुकी रहती है। ऊपर के 
ढक्‍्कन में छेद निकाले जाते हैँ। उपयोग के लिए इसे 
साधारण लोहे की अंगीठी में छूगा देते है। ये बनेर' 
परम्परागत चूल्हों यानी 'बर्नरों' के बहुत अच्छे ऐवजी” 
पाये गये हैं 

प्रकाश: गोबर गैस का इस्तेमाल रोशनी के लिए भी 
किया जा सकता हूँ। इसके लिए बाजार में उपयुक्त 
गैस की लालटेन प्राप्य है। पारिवारिक गैस संयंत्र से 
प्राप्त प्रकाश की' सघनता, हो सकता है कभी-कभी गैस _ 
के निम्न दबाव के कारण पर्याप्त रूप से सत्तोषजनक न. 
हो। गैस होल्डर पर ईंटों का वजन रख कर यह दबाव ._ 
बढ़ाया जा सकता है । यदि किसी पेट्रोल युक्त पात्र से 
होकर गैस को गूजारा जा सके (चित्र ६-पृष्ठ २७१) तो 
प्रकाश के घनत्व में उल्लेखनीय सुधार हो सकता हैं । दो 
लीटर की क्षमतावाले किसी भी टिन से ऐसा पात्र तैयार _ 
किया जा सकता है, जिसका मुंह बिल्कुछ सीलबन्द कर _ 
दिया जाय और ऊपर की चोटी से करीब एक इंच नीचे _ 
एक तरफ छेद करके एक-चौथाई इंच की तीन इंच लम्बी 
तोबे की नली छगा दी जाती हँ तथा उसके ठीक विपरीत 
पेंदे से दो इंच ऊपर पात्र से होकर गुजरने के बाद गैस _ 
बाहर आने के लिए उक्त प्रकार की एक दूसरी नली 
लगायी जाती है, जिसका सम्बन्ध छालटेंन से जोड़नेवाली _ 
रबड़ की नली से होता है। फनल' की सहायता से पात्र 
में छयभग चार ऑऔंस पेट्रोल डाछा जाता है। पात्र से होकर _ 
गुजरते वक्‍त गैस अपने साथ कुछ पेट्रोल का अंश भी ले _ 








है... 
| 





| प्रस्तुत चित्र दिन के 
गोबर गेस संयंत्र से प्राप्त गैस में ६० 
२० अति 


>० पाली टेक 


जे ३००० भक्त 


वह सन कक" 


| काखूरेटर मेँ प्रोप्त करके तथा वायु गरम हवा 
नियंत्रण कर, पेट्रोल और शक्ति से चहने- इस्त्री आदि 





गोबर गैस संयंत्र | 






समाधान से प्रति वर्ष करीब २० करोड़ टन गोबर खाद के 
में काम में लेन के लिए बचाया जा सकेगा, जो 
र राख कर दिया जाता 




















२७१ 


तुलनात्मक रूप से उसी १०० पौण्ड गोबर से ७५ पौण्ड 
खाद और, ०.२५ पौण्ड वाइट्रोजन प्राप्त होता है। 
इस प्रकार प्रति वर्ष प्राप्त अतिरिक्त खाद १८,३५० 
पौण्ड और नाइट्रोजन ७० पौण्ड होगी । प्रति पौण्ड 
नाइट्रोजन के प्रत्युत्तर स्वरूप पाँच पौण्ड अनाज मानते 
हुए बढ़ी हुई उपज ३५० पौण्ड अर्थात्‌ ८० रुपये की हुई 
और तृण सामग्री अहूग। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि 
से हिसाब छगान पर भी यहाँ तक माना जा सकता है कि 





किसान गोबर का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर 





कोई खर्च नहीं करता, इसलिए १०० घनफुट गेस का 


पक 














इस प्रकार कूल फायदा १०० रपय॑ 
है तथा संयंत्र की स्थापना का खर्च चार-पँ 


30200, /8, 
20200 25002,0/0/7/0000 


॥॥00क0/ ँ हु 0 2 | 
का 




































| .. गोबर गैस संयंत्र... का 
जा विवणर ... तादाद मूल्य (रु०में। 
4) ओम . आय. कफोणि (५), साकेट (५), दी (]००) (२) २ 
(११. पानी की टैप आध-इंच । १ के, 5 
हा ... १२. रबड़ की नली । द २ 
। | की नलीवाला गड्ढा ढांकने के लिए छूकड़ी का तस्ता । ४”. श(हुफूटवर्कार १ 
५ जी. आय. नति (बेण्ड) आध-इंच । १ 
आल संरक्षणकारी (एण्टीकोरोंसिव) वानिश । 














5 २७ सितम्बर १९६२ 

, 

; हम संसार में मित्रता और भ्रातृत्व की आशा ही कैसे कर सकते हैँ जब कि अर्थे-व्यवस्था का आधार 
ह । स्वार्थपरता और प्रतियोगिता है ? परन्तु सहकारी कार्यों 














'. सीधे-सादे शब्दों में सहुकार एक ऐसा कार्यक्षम आर्थिक संगठन है, जो बिना 

. । यह सेच्छित संगठन है और जबरदस्ती में विश्वास नहीं करता॥ इसका उद्देश्य 
. लागत मूल्य पर सेघा करना है। चूंकि मानवता एक ऐसी व्यधस्था की आवश्यकता 
का है, जो बृढ़ नैतिक मान्यताओं का उल्लंघन न करे, अत: यह दिन-पर-विन सहकार की ओर. 








। इसी सें भावी 





आज्ञा निहित है। * द रा 











| “अर्नेस्ट पेज : सनीटोबा कोऑपरेटर के एक लेख में |. 








प्रगतिशीकता जित तेजी से काठ के रंथान पर 
का इस्तेमाल हो रह्दा है, 


के 


जज माइठ: 8 










आदि जैसे छोटे-मोटे अनाजों की पैदावार भी ठीक-ठीक 
हुई । इस प्री अवधि में धान की 
































गेहूँ की लेती के अन्तर्गत भूमि छूगभग दूगुनी हो गयी है 
उत्पादन भी दूना हो गा है और इस प्रकार प्रति एकड़ 
उत्पावन समान ही रहा हैं। इससे गेहेँ के उत्पादन में 
ऊपरी तौर पर प्रगति के अभाव का आभास हो सकता है, 
पर%,त ऐसी नहीं है। गेहूँ के छिए अत्यधिक उत्पादकता- 
आधार पर), बाली सर्वोत्तम भूमि पर १९५१-५२ में खेती की जा 
९० और ११७ के बीच का रही थी लेकिन, चूंकि कुछ निम्न स्तर की भूमि पर 
१९५१-६० में ज्ाश्मानज्न फसली क्षेत्र भी खेती करता शुरू किया गया, अतः औसत उत्पादकता 
र १९५२-५३ से कछ कम था। इसके का स्तर समान ही बना रहा। गुजरात से लोग मोटे 
अनाज को छोड़ कर उसके स्थान पर अच्छे अनाज का 
उपभोग करने छगे। हो सकता है, इसी कारण दूसरे 
अनाजों की अपेक्षा गेहूं का भाव बढ़ा और जिससे लोगों 
को गेहूँ की खेती का क्षेत्र बढ़ाने की प्रेरणा मिली । 




















“बार, बाजरा और दालें 

वो मुख्य मोटे अनाजों -ज्वार और बाजरा-के उत्पादन 
में मी घान की तरह वृद्धि हुईं, जबकि खेती के 
क्षेत्र में कु है। बाजरे में नगण्य-सी गिरावट 
आयी । चूंकि इन फसलों के उत्पादन में अत्यधिक 
घट-बढ़ होती रहती है, फिर भी आसानी से यह कहा 
| कुछ जितनी जमीन बोयी जाती जा सकता है कि बाजरे और ज्वार के उत्पादन में 
में ल्ाग्यान्न फसलें और आधघ में लगभग ७० प्रति शत वृद्धि हुई। 

दालों का विकास कुछ भिन्न है। दालों की खेती 
के अन्तर्गत आनेवाके क्षेत्र में काफी कमी हुई, इनका 
सूचकांक १९५१-५२ के १०० (आधार वर्ष १९५१-५२ 
से १९५९-६० में घट कर ६५ हो गया | सन्‌ १९५३-५४ 
ज्ञों के मामले में धान और दालों की पैदावार से दालों की खेती के क्षेत्र मैं बहुत कमी आती जा रही 
पि गेह और ज्वार, बाजरा हैं, पर उत्पादन दूना हो गया है। इस प्रकार इस अवधि 


॥ 

































|] 

















(केक “कक वाल नल व नल 


कुछ तम्बाकू उत्पादन का छगभग १५-१६ 


का 


ग्ी के उत्पादन की 





बम 3 ९4:५5 ५4:२० बप पड ५५:००५ ००२७२ 








<ः 
2 रा 
ह्र्क 
| 
| 
गा 
ऋ 
रा 
44 
। 
] 
गे 
| 
|! 
! 
| 
|! 
) 
/! 
0 
| 
॥] 
| 
( 
हि 
[ 
टी 


गुजरात की छृषी अर्थ-व्यवस्थों 


प्रति शत ही है। इसमें काफी वृद्धि की जा सकती है, 


यदि सभी सम्बद्ध लोग जी तोड़ प्रय॑त्न करें। 


दूसरी बात यह है कि गुजरात में सिंचित क्षेत्र भी 
बहुत कम है। सन्‌ १९५१ से खेती के कुल क्षेत्र में 
सिचित क्षेत्र का प्रातिशत्य रगभग ६.५ प्रति शत ही 
रहा है, जब॑ कि.भारत के तुलनात्मक आंकड़े १५-१६ 
प्रति शत के बीच रहे हैं। यद्यपि १९६०-६१ में सिंचित 
भूमि का अनुमान २५ छाख ५६ हजार एकड़ था, अतः 
प्रातिशत्य ६.५ से बढ़ कर करीब १० हो गया, फिर भी 
राज्य में सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की बड़ी 
गुंजाइश है। 
चावल उत्पादन में हिस्सा 

कृषि विकास की दर को समझने का एक दूसरा 
तरीका भी है। राज्य में खेती के कूल क्षेत्र के लगभग 
आधे भाग में चावल, गेहूँ, दाल, मूंगफली, कपास और 











तम्बाक्‌ की खेती होती है। गुजरात में चावल के उत्पादन 


में लगभग शत प्रति शत वृद्धि हुई, जैसे १९५१-५२ में 


इसकी उपज ५९,००० टन थी, जो १९५२-५३ में 


बढ़ कर १,८३,००० टन; १९५९-६० में ३,७६,००० 
टन; और १९६०-६१ में ४,२८,००० टन हुई। भारत 
के चावल उत्पादन में गुजरात का हिस्सा १९५२-५३ 
में ०.७ प्रति शत से भी कुछ कम था, जो १९६०-६१ 
में लगभग १.२ प्रति शत हो गया । 

पिछले दस वर्षों में गेहें के सम्बन्ध में पूरे देश के 
उत्पादन में ठोस रूप से लगभग ६० प्रति शत की वृद्धि 
हुई। गुजरात में भी गेहूं का उत्पादन करीब-करीब 
दूना हो गया। ज्वार, बाजरा ज़ैसे छोटे-मोटे अनाजों 
का उत्पादन पूर्ववत्‌ रहा। दालों के उत्पादन में भारी 
वृद्धि हुई; समूचे देश में इनकी वृद्धि मुश्किल से ३० प्रति 
शत थी, पर गुजरात में यह शत प्रति शत हुई। 


नकब फसलें क्‍ 
जहाँ तक नकद फसलों के उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न 


हूँ, गुजरात मूंगफली और तम्बाकू के मामले में देश भर 











में सब से आगे है। केवल कपास के मामले में ही गुजरात 


पीछे हैं। देश में कपास के उत्पादन में शत प्रति शत 


वृद्धि हुई, जब कि गुजरात में यह ४० प्रति शत से भी 
कम रही। यद्यपि इसके उत्पादन में (१९५१-५२८ 
१००) १९५२-५३ के सूचकांक ९७ से १९५८-५९ 
के १८९ तक भारी उतार-चढ़ाव पाया जाता है, तथापि 


पिछले दस वर्षों के तीन-चार वर्ष से यह १२० और 


दो-तीन साल से १६५,के आस-पास रहा है। 


तम्बाकू के मामछे में गुजरात और भारत का रुख 
बिल्कुल भिन्न है। भारत का उत्पादन समान ही रहा 
है। पिछले दस वर्षों में १९५ १-५२ पर आधारित सूचकांक 
में कठिनाई से ८० से ११३ के बीच उतार-चढ़ाव पाया 
जाता है। इसका उत्पादन १९६०-६१ में भी १९५०-५१ 
के समान ही रहा है, जबकि गुजरात में यह करीब-करीब 
दूना हो गया। सूचकांक (१९५१-५२८-०१०० ) धीरे- 
धीरे १९५२-५३ के १५४ से बढ़ कर १९५६-५७ में 
२३१ हो गया और १९५९-६० में यह २०९ रहा। 


मूंगफली की उत्पादन-दर गुजरात में देश से कहीं 
अधिक रही है। भारत में मूंगफली के उत्पादन में 
“पिछले दस वर्षो में करीब ४० से ४२ प्रति शत तक 
वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात का उत्पादन चार-पाँच 
गूना बढ़ा है। अतः क्रषि की प्रगति देश से कहीं अधिक 
गूजरात में हुई। 


ओऔसत आय 


गुजरात में व्यक्तिगत आय का सिंहावलोकन करना 
भी रुचिकर होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के १४वें 
दौर के अनुसार भूतपूर्व बम्बई राज्य में १९५८-५९ में 
आमदनी के रुख पर अधधारित प्रति व्यक्ति माहवार 
व्यक्तिगत आय छूगभग १४ रुपये थी, जबकि अखिल 


भारतीय प्रति व्यक्ति प्रति माह औसत आय लगभग 
१६.५६ रुपये थी। मैने १९५८-५९ में खेड़ा जिले के 


वाछासण गांव का आर्थिक सर्वेक्षण किया था, उससे ज्ञात 


हुआ कि उस गांव में प्रति व्यक्ति वाधिक औसत आय _ 


७ 








॥ 
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और अगर इसमें उद्योगों से होनेवाली लगभग 














५०,००० रुपये की आय भी जोड़ दें, तो भी सभी स्रोतों 
निवाली शुद्ध नकद आय दूध की की नकद 
देने योग्य बात यह है कि यह 



























अवस्थाएं निर्मित 
ण', बनासकांठा और सौराष्ट्र जिलों में 
गुंजाइश लगती हैं 


का प्रयोग । देश में ट्रैक्टर, 
हल, बिजली के पम्प, तेल से चलनेवाले इंजिन 
जितनी अधिक और शज्ीघ्ता से 
होना चाहिए होता। पूरे देश की अपेक्षा 
गूजरात में इन यंत्रों के उपयोग की वृद्धि-दर अपेक्षाकृत 
अधिक हूँ। गुजरात राज्य में लकड़ी के हल और छोहे 
हकों का अनुपात १४:१ है, जबकि देश भर में यह 








के छगभग आठ प्रति शत हल पाये जाते हैं, 
खेती की जा सकने कायक कुल भूमि और 
जमीन का खाहिस क्षेत्रफल देश के ऐसे 





है 


गुजरात की कृषि अर्थ-व्यवस्था 





मी 





२७९ 





आठ प्रति छत से कम है। ट्रैक्टर का उपयोग 
सीमा तक कृषि की प्रगति बताता है। गुजरात 
१९६१ में करीब २,००० ट्रैक्टर थे, यह संख्या देश में 
प्रचलित कूल ट्रैक्टरों की संख्या का सात-आठ प्रति शत 
हो सकती है 4 सिंचाई के लिए तेल से चलतेवाले इंजिनों 
ओर बिजली के पम्पों का अनुपात गुजरात में कहीं 
अधिक है, जिससे भी राज्य में कृषि प्रगति का पता 
चलता है। कं 














राज्य में कृषि के काम आनेवाले यंत्रों के व्यवहार 
वृद्धि की दर का परीक्षण १९५६ और १९६१ के 
आंकड़े लेकर किया जा सकता। सन्‌ १९५६ में गुजरात 
राज्य में लोहे के हलों की संख्या छंगभग ५७,३१५ ही 
थी, जो कि १९६१ में करीब १,०५,८३४ 
यानी पांच वर्षों की अवधि में प्रायः दुगुनी 
ट्रैक्टरों की संख्या १९५६ में लगभग ८१० 
१९६१ में बढ़ कर २,००० हो गयी। तेल से चलनेवाले 
इंजिनों और बिजली के पम्पों की कूछ संख्या १९५६ 
२०,२०० थी जो्‌ १९६१ में ५२,००० हो गयी यानी 
१५० प्रति शत वृद्धि हुई। यह वृद्धि बिजली के पम्पों के 
व्यवहार में और भी तेज थी, जिनकी संख्या १९५६ 
१,१११ से बढ़ कर १९६१ में ६,२२५ हो गयी । निस्सन्‍्देह 
भारत की तुलना में गुजरात कृषि विकास के क्षेत्र 
बड़ी शीघ्रता के साथ प्रगति कर रहा है और यदि इसे 
अपनी वर्तमान अनाज की कमी शीक्ष ही पूरी करनी 


























ऐसा होना भी चाहिए । 
सितम्बर १९६२ क्‍ 





ए्पररकसएपलाचक उसपर तार: जा ्रधाउतपस 
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छिया जाता हैं। इसी वस्तु को चपड़ा कह जाता है। 


लो 
॥/ अक। ०-8 १ जि 
| ४ $ | 9) 
फा ॥ है), ही 
७ कर ता ४ 


लाक उच्योग की सम्भाव्यताएं २८१ 
ह्वाथ से थैलियों को निचोड़ते पर जब चपड़ा टपकता हैं. तथा पर्चिम बंगाल में फैछा हुआ है। असम के भी एक 
तो उसे एकञ्र करके गरम पाती से भरे बरतन में फैला छोटठे-से क्षेत्र में छाख का उत्पादन होता हुँ। इन क्षत्रों 
दिया जाता है। इस बर्तन में चपड़ा महीत परतों में के अलावा आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर तथा 
फैल जाता हूँ । ठण्ड़ा होने पर यह चुरमुरा हो जाता है। पंजाब में भी छाख का उत्पादन होता है । 
चपड़े की इन परतों को छोटी-छोटी पपड़ियों में तोड़ >रदत क्षेत्र 





. विभिन्न राज्यों में छाख उत्पादन क्षेत्रों का ब्यौरा 
निम्न प्रकार है: बिहार में लाख उत्पादक क्षेत्र गया 
जिले का धुर दक्षिन, हिस्सा और छोटा नागपुर क्षीत्र 
याती पाल/मऊ, हजारीबाग, रांची, मोनभूम, सिहभूम, 
तथा संथालू परगना जिले हु। मध्य प्रदेश के बिलासपुर, 
(यपुर, सागर, छिंदवाड़ा, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, 
होशंगाबाद तथा सरगूज। मुख्य लाख उत्पादक केद्ध हैँ | 
विध्प क्षेत्र के रीवा तथा मेहर प्रसिद्ध छाख उत्पादक 
क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में अली- 
राजपुर भी एक मुख्य राख उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर 


बटन-लछाब़ इसका दूसरा उत्पादन है। चपड़े के जिस 
फेजक़े से बटन तैयार किप्रे जाते हैं उसे थो डा-थो डा करके 
धातु की प्लेटों पर रखते हैं। इस' पर यह पदार्थ पतली 
गोलाकार आकृति में फैल जाता है। ये आकृतियाँ' ही 
बटन कहलाती हैं। पैलियों में भर कर कच्ची छाख को 
पिघलायथा तथा निचोड़ा जाता है। यहीं कार्य जल-शक्ति- 
चालित दबाव यंत्रों से भी किय। जा सकता है। इस 
प्रकार प्राप्त पदार्थ को मशीनों की सहायता से चादरों 
यानी पतरों का रूप दिया जा सकता हूँ। चूर्ण छाख 
पैदा बड़ा तैयार करते समय दो सह कक भी प्राप्त प्रद्ने में मिर्जापुर जिला मुख्य छाख उत्पादक केन्द्र है । 
होते हैं, जिन्हें मोलमकिरी तथा पसेवा कहते हैं।.. सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी तथा झांसी में भी छाख 
लाख का भण्डार उत्पादन का विकास हो रहा है। उड़ीसा में मयू रभंज, 
. भारत लाख का घर यानी भण्डार कहा जाता हैं। सुन्दरगढ़, काझाहाण्डी, बामड़ा तथा केवनझाड 











विश्व भर में जितना छा का उत्पादन होता है उसमें मुख्य छाख उत्पादन क्षेत्र हैं। 
भारत का भाग कृुग भग ८० प्रति गत रहुता है | भारत के « पश्चिम बंगाल के मुशिदाबाद, मालदा तथा बॉक्रा 


अलावा छास्र का उत्पादन बर्मा, पाकिस्तान, थाईलैण्ड, (जलों में लाब पैदा होती है। बीरभूम तथा नदिया 
हिन्दचीन, श्रीलंका जावा तथा चीन में भी हंत। है। जिछे में भी छाख का उत्पादन होता है, किन्तु कम मात्रा 
किन्तु व्यापारिक दृष्टि से इन देशों का उत्तादन बहुत है। असम में लाख का उत्पादन राज्य के कामरूप 
कम है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तक लाख के उत्पादन के जंगलों में गारो, खासी और जयंतिया की 
तथा व्यापार पर भारतवर्ष क। एक तरह से एका धिकार पहाड़ियों पर, नौगांव और कछार के जिलों में होता है । 
था या | इन तमाम देशों में जितनी लाख पैदा होती थी. भह्यराष्ट्र के भण्डारा जिले में और गुजरात के पंचमहाल 
उसे भारत को डंडों तता टुरों के रूप में भेज दिया जाता तया बड़ीदा जिले में छाख का उत्पादन होता हूँ । 
था। भारत में पहुंच कर लाख के डंडों को टुर्रों में तथा पंजाब में लाख का उत्पादन मुख्यतः: होशियारपुर, 
टुरों को चपड़े के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता था। कांगड़ा और गुरदीसपुर जिलों में होता *। मद्रास 
अब भी किसी न किसी रूप में इन देशों क, अधिकांश रज्य के मदुराई तथा सेलम जिले छात्र उत्पादन के लिए 
उत्पादन भारत में आता है प्रसिद्ध हैं। हाल ही में छाख का उत्पादन कोप्ंबतुर 
हमारै देश में छाख पैदा करनेवाला क्षेत्र बिहार के तथा नीलूगिरी के जिलों मेंभी प्रयोग के तौर पर शुरू 
, विध्ध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा किया गया _। मैसुर में तुमकरर्धजला लाख उत्पादन के 











होता है। अजमेर 
| होता हैँ । 


उत्पादक है 
#/॥/१0) 





* लाख उद्योग की सम्भाव्यताएं * के 


लाख-पोषिता वुक्षों में कर, बबूछ तथा अरहर के वृक्ष 
हर है। बबूल के पेड़ समस्त भारत में मिलते हैं। अरहर 
द असम का मुख्य रछाख-पोषिता वृक्ष है। इसकी वर्ष में 
एक अथवा दो फसलें होती है। इसे खेत-फसर (फिल्ड 
क्रॉप) के तौर पर शीघ्र उगाया जा सकता है और इस 
.. से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इससे अरहर की दाल 
.. तो प्राप्त होती ही' हुँ पर साथ ही यह छाख-पोषिता वृक्ष 
का भी काम देता हैँ। मधानिया-मैक्रोफिलिया एक 
प्रकार की छाख-पोषिता झाड़ी है और ज्यादातर मिकिर 
'की पहाड़ियों में पाई जाती है। लेफा' असम में साधारणत: 
लाख-पोषिता वुक्ष का काम देता है। शोरिया टेलुरा 
(जाररी) समूहों में उगता है । मैसूर राज्य तथा मद्रास 
.. और मैसूर की सीमा के आस-पास के क्षेत्रों मे यह छाख- 
पोषिता वृक्ष का कार्य करता है। घोण्ट (जिजीफस 
.. एक्सलोपीरा) जबलपुर तथा सागर (मध्य प्रदेश) क्षेत्रों 
... तथा उनके पास के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर 
लाख-पोषिता वृक्ष का काम देता है। पश्चिम बंगाल के 
बौक्रा जिले में भी यह राख-पोषिता वुक्ष का काम 
देता हैं । 

लाखो कोड़ों की किस्म 
भारत के छाखरी कीड़ों की दो निम्न किसमें होती हैं 
रंगीती (गैर-कुसुमी) तथा कुसुमी | ये नाम उन पोषिता 
बुक्षों के नामों पर रख गये हैं, जिन पर ये पलते हैं। 
वे कीड़े जो कुसुम के पेड़ों पर पलते हैं, कुसुमी कहलाते 
'और जो कीड़े दूसरे किस्म के वृक्षों पर पलते है उन्हें 
रंगीनी' कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के कीड़े की एक वर्ष 
में दो जीवन-यात्राएँ होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 
हर चार फसलें पैदा होती हैं। इन फसछों के नाम, हिन्दी 
रा. प्रहीनों के नाम पर रखे गये है, जिनमें कि वे पैदा होती 
हैं। इन्हें इन मौसमों में एकत्रित किया जाता है : बैसासी 
फसल अप्रैक से जुछाई तक, जेठवीं फसल जून से 
जुछाई तक, कातकी फसर् अक्तूबर से नवम्बर तक 
तथा अगहनी फसल नवम्बर से फरवरी तक हीती हैँ। 
गाखी फसछ चारों फसलों में सबसे बड़ी होती है। 
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कूल लाख-उत्पादन का ६८ प्रति शत इस फसल में ही 
पैदा हो जाता हैँ। रंगीनी तथा कुसुम छाख-पोषिता 
वृक्षों के अदल-बदल के रूप में कर का वृक्ष अच्छा छाख- 
पोषिता वृक्ष सिद्ध हुआ हैं। असह्यय गरमी के मौसम 
में बबूल के पेड पर लाखी कीड़े खूब' अण्डे देते हैं। अनेक 
वट-जाति के वृक्षों, जैसे पीपल आदि, पर बैसाखी की 
फसल पैदा की जाती है। इन' पेड़ों पर काष्ठ-छाख 
अधिक पैदा की जाती है और व्यापार के लिए उन पर 
लाख कम पैदा की जाती है। राख को कच्ची या पवन 
हालतों में इकठठा किया जाता है। कच्ची फसल को 
आरी' छाख कहते हैं। इसमें जीवित कीड़े होते 
पक्‍की छाख को फन्‍्की' लाख कहा जाता है। इसमें 
जीवित नहीं, बल्कि मरे हुए कीड़े होते हैं। 


उत्पादन का आधार 

काष्ठ-लाख का उत्पादन जिन बातों पर निर्भर करता 
है वे हैं: लाख-पोषिता व॒क्ष की किस्म, उसका आकार 
तथा उसकी स्थिति, संचारण की. प्रकृति और सीमा, 
उपयोग किए गये छाखी-अण्डों का गुण यानी वे किस 
स्तर के हैं, लाखी कीड़ों की कृषि के लिए अपनाये गय 
तरीके, मौसम तथा भूमि की अवस्थाएँ और इनके अछावा 





लाखी-कीड़ों को नष्ट करनेवाले अन्य जीव-जन्तुओं 
से होनेवाला नुकंसान। लाख-पोषिता-वृक्षों में तीन 


प्रमूख हैं: कुसुम, बेर, तथा पलास। इन वृक्षों से ही 
अधिक मात्रा में छाख एकत्र की जाती है। इनमें भी 
कसुम से सर्वाधिक लाख प्राप्त होती हूँ । इसके प्रति 
वृक्ष से १९ से ३६ पौण्ड तक लाख प्राप्त होती है । इसके 
बाद बेर तथा पलास का स्थान आता है, जिनका उत्पादन 
क्रमशः ५ से १४ पौण्ड तथा ४.५ से ११.२ पौण्ड प्रति 
वक्ष होता हूँ । 
काष्ठ-लाख प्राप्त होती है। मंसूर में जबारी के प्रति 
वक्ष से आठ पौण्ड तक छाख निकलती हूँ । असम में 





अरहर के पेड़ों से प्रति पेड़ दो से छः पौण्ड तक लाख, _ 





प्राप्तहो जाती हू। ' भ्‌ढ 
प्रत्येक लाख-पोषिता पेड़ से' अलग-अरूग मात्रा में 
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पंजाब में पीपल से ४० पौण्ड तक 
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लाक्ष उद्योग की सम्भाध्यत 


कूसुमी फसल के छिए ऐसा साधारण णाड़ा अच्छा 
होता है, जिसमें पाला नहीं पड़े ।। कड़ी गरमी तथा सूखी 
हवाएँ, ओले तथा भारी हिम-पात से काष्ठ-छाख के 
उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कृषि के सुधरे 
तरीकों में यह आवश्यक है कि कृत्रिम संच। रण तथा उचित 
कटाई-छेटाई के अतिरिक्त उचित मात्रा में स्वस्थ काष्ठ- 
लाख का भ्रूण-धानी के रूप में भी उपयोग किया जाय । 
इसके अलावा लछाख-पोषी वृक्षों का उचित क्रम से उपयोग 
भी करना चाहिए। इसी प्रकार उचित समय में छाखी 
ज्ण्डों से भ्रूण निकलने चाहिए और फिर उचित समय में 
छाल को एकत्र किया जाना चाहिए। कीट-ताशक 
ट-पतंगों से भी सावधान रहुने की आवश्यकता है। 
इनसे राखी कीटों की रक्षा की जानी चाहिए । 











पैदावार 


भारत में छाख का वर्तमान वाषिक उत्पादन कगभग 
४३,००० टन तक होता है। यह उत्पादन विश्व के 
कूल उत्पादन का ७०-७५ प्रति शत है। हमारे देश में 
पिछले दो दशकों में छाख का उत्पादन कम हुआ है। 
यह भी अनुमान लगाया जाता हुँ कि औसतन १,०५५ 
टन लाख का संप्रह नहीं होता और इस प्रकार वह बरकाद 
जाती है। इसका कारण यह है कि बहुत-से लाख-पोषी 
वृक्षों, जैसे पछास, की पत्तियां लाख पकने के पूर्व ही 
गिर जाती है 


भारत में चूर्ण-लछाख तथा चपड़े की उन्नत किस्मों का 
उत्पादन होता है। चर्ण-छाख का औसत उत्पादन छगभग 
६१ प्रति शत होता है, जबकि चपड़े का उत्पादन चार्णं 
लाख का लगभग ५६ ति दात होता. है। एक मन चूर्ण 
लाख तथा चपड़ा राख तैयार करने का खच्चे क्रमश: 
२.५० रुपये से ७.५० पये और १०.६५ रुपये से १७.५० 
रुपये तक बैठता है। भारत के अधिकांश उत्पादन कर्त्ता 
इस धन्धे को छोटे पैमाने पर करते हैं। चपड़ा तैयार करने 
के लिए वे कभी एक, कभी दो और कभी दो से अधिक 
का इस्तेमारू करते हूँ। अनुमानतः कार्यरत 















कारखानों की संख्या ३०० है, जिनमें ३,६०० भेट्टियाँ 
छगी हुई है। भारत में सभी कारखानों का सामूहिक 
उत्पादन औसतन ११,००० टन चूर्ण-छाख का तथा 
२२,००० ठन घपड़े का होता हैं। 


अनुसंधान 

भारत में लाख की वस्तुओं की पूर्ति में उसके अपने 
उत्पादन से बनी 5 
देशों से आयी हुयी राख से बनी वस्तुएं शामिल हैं। सन्‌ 
१९३९--४० तक थाईलैंड में जितनी भी कच्ची लाख पैदा 
होती थी वह सब की सब भारत भेज दी जाती थीं। 








यहाँ पर इस लाख की वस्तुएँ तैयार की जाती थीं, जो 


विदेशों को भेजी जाती थीं। इन देशों ने अब लाख का 
सामान मंगानेवाले विदेशों से अपना सीधा व्यापारिक 
सम्बन्ध कर लिया हैँ और वे सीधे ही अपनी छाख तथा 
लाख का बना सामान भेजने छगे है। फलस्वरूप इन 
देशों से भारत में आनेवाली छाख की मात्रा बहुत कम हो 
गयी है । 


यहूँ पर यह बताना युक्तसंगत होगा कि प्रथम विदव 
युद्ध के पदचात्‌ तत्कालीन भारत सरकार ने भारत में 


लाख व्यापार की जांच कराई थी। उस जांच के फलस्वरूप 
लाख व्यापारियों ने १९२१ में कलकत्ता में अनुसंघान 
के लिए एक भारत लाख संघ (इण्डियन लैक एसोसिएशन ) 


का निर्माण किया। इस संघ के संघठित करने का प्रमुख 


उद्देश्य छाख का उत्पादन बढ़ाना तथा उसकी किस्म 
में सुधार करने, फसल की रिपोर्ट प्रकाशित करनें, 
सहकारी समितियां बनावे-ताकि पर्याप्त मात्रा में काष्ठ- 
लाख सप्लाई में और उसकी क्षषि में विस्तार हो-की ओर 
ध्यात देता था । इसके साथ ही लाख के कीड़ों का जीवन 
सम्बन्धी अनुसंधान करना, लछाखी- कीड़ों को नष्ट करने- 


वाले कीट-पतंगों का पता छगाना और लाख के रसायन 


शास्त्र में अन्वेषण करना भी संघ का उद्देश्य था 


अनुसंधान कार्य में अवृश्यक सहायता प्राप्त करने के. 
विचार से संघ ने सन्‌ १९२५ में भारतीय छाख़ अनुसंधान 


, थाईलैंड, बर्मा, मछाया व कुछ अन्य 
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छाख उद्योग की सम्भाव्यताएं 


जाता है तो इसमें चिपकने की अच्छी शक्ति पैदा हो 


जाती है। इसी कारण लाख कर और उससे बनी वस्तुओं 


का अनेक क्षेत्रों में उपयोग बढ़ गया है। 

लाख तथा उसके उत्पादन का दैनिक उपयोग की अनेक 
वस्तुएँ तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। भारत 
में छाख से बने रंग का इस्तेमाल ऊन, रेशम तथा चमड़ा 
रंगने; दवाइयों तैयार करने और  स्त्रियाँ जिस 
महावर को अपने पैरों में लगाती हैं उसके बनाने में 
किया जाता है। लाख की राहरू का इस्तेमाल कापष्ठ 
उद्योग में सजावट के लिए किया जाता है। सोने और 
चांदी के बने आभूषणों में छाख भरी जाती है। राख से 
ही शान रखने का पत्थर तैयार किया जाता है। लाख 
के रंग का उपयोग धाबु के कामों में उसे रंगने के लिए 
किया जाता है और सील यानी मुहर लगानेवाली छड़ें 
बनाने में भी । 








विस्तार 

लाखी-राऊ के 'रासायतिक ज्ञान के प्रसार के कारण 
इसके उपयोग का एक विस्तृत क्षेत्र खुल गया तथा लोग 
इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने कूगे । इस प्रकार 
से राखी-राक के इस्तेमाल का एक नयें तथा विस्तृत 
क्षेत्र का प्रसार हो गया और छाख की बनी वस्तुओं का 
औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होने लगा। हमारे देश में 
लाख तथा काख की बनी वस्तुओं का इन उद्योगों में 
इस्तेमाल (१) स्प्रिट व मद्यसार (अलकली 
की बनी वार्निंश, रंग, पालिश आदि; (२) ग्रामोफोन 
रिकार्ड; (३) प्लास्टिक के सांचे; (४) मुहर लगाने 
का चपड़ा; (५) विद्यतु-विसंवाहक; (६) सुरक्षात्मक 
तथा सजावटी रंग-रोगन; (७) शान करनेवाले चाक ; 
(८) रबड़ तथा छाख मिश्रित वस्तुएँ; (९) चमड़ा 
तथा जूते का व्यापार; (१०) फर्नीचर उद्योग; 
(१२) चूड़ियाँ तथा कड़े; (१३) युद्ध 
आतिशबाजी का सामान; और 

























कामों में आती है। 
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इसी कारण भारत तथा विदेशों में लाख को बहु-उद्देशीय 
राल कहा जाता है। जितने कामों में छाख का उपयोग होता 
है उनमें ग्रामोफोन रिकार्ड बनेनने के काम को छोड़ कर 
शेष अधिकांश कार्य कूटी रोद्योग के आधार पर होते हैं 
बहुत-से औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे रेलवे, विशाखापटनम्‌ 
का' जहाज' बनाने का कारखाना तथा बंगलोर स्थित 
हिन्दुस्तान एयर ऋकॉफ्ट्स छिमिटेड, आदि में काफी 
मात्रा में छाख का इस्तेमाल होता हैं । 

निम्म लिखित तालिका में लाख का वार्षिक उपयोग 
बताया गया है, जो देश के विभिन्न उद्योगों में होता है । 

सद द ५ 898 «5 जुले 

फर्नीचर की पालिश 
चूड़ियाँ तथा कड़े ४५७० 
ग्रामोफोन रिकार्ड . २६० 
चमड़े का परिसमापन ४० 
मुहर छगाने की छड़ें ४० 
लकड़ी पर राख का काम | ४० 
विद्युत विसंवाहन मु 
विविध उपयोग (जैसे गोंद, सीमेण्ट, आर्ट-इंक, 
आतिशबाजी, जेवरों में भरना, रबड़ में. 
मिलाना, रंग आदि) .. ३०० 
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कुटीरोदचोगों में इस्तेमाल 


भारत में पैदा होनेवाली लाख की काफी मात्रा का 
उपयोग कूटीर, उद्योगों में विभिन्न रूपों में किया जाता 


हँ। वानिश, रंग तथा पालिश बनाने में छाख की सर्वाधिक 


मात्रा खपती है। बहुत ही पुराने समय से लोग लाख 


का पालिश बन्नने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अभी 
हाल के वर्षों से लाख की कुछ विशेष वस्तुएँ तैयार की 


जाने लगी हैं तथा उन्हें बिक्री के लिए बाजार 
भेजा जाने लगा है जैसे ग्रन्थिक (नाटिंग) 
नास्त्यात्मक 
वासिश, चपड़ा सोख तैल-वानिश, परिष्कृत लाख क 





निर्गेटिव ) लजानिश, विद्युत विसंवाहक॑ 
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पालिश; तथा छकड़ी, धातु व अमड़े पर हगाने 
लिए इसी प्रकार के अनेक रंग तथा रोगन लाख से तैयार १। 
दोते हैं। राष्ट्रीय विकास की प्रचलित अनेक योजनाओं बनः 
.. में छाख तथा लाख से बनी वस्तुओं के उपयोग की सम्भावना. तथा 
.. बढ़ गयी है; क्योंकि इस छाख से अनेक प्रकार 
वानिशों, रंग तथा पालिशों तैयार होने छगी है 











चूड़ियों की मांग बहुत कुछ कम हो गयी है। मांग में 
इस कमी का कारण उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन 
का होना और लाख की बनी चूड़ियों से भी कम दाम में 
कांच तथा प्लास्टिक की बनी आकर्षक चड़ियों का “मिस पुकाराजाताह 
मिलना है। छाख की चूड़ियो ज्यादातर गरीब औरतें. 7२ (पंजाब); पहना 
ही पहनती हैं और ये चूड़ियो। देहाती बाजारों में बिकती तैंयों 
हूँ जहा कि लाख का उत्पादन होता है। छाख की बनी 
|. चड़ियो या कड़े बहुत-सी औरतें विवाह तथा त्यौहार 
आदि के अवसरों पर शुभ शकन के रूप में पहनती है 
राजस्थान, बनारस तथा हेदराबाद की बनी छाल की 
चूड़ियों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चूड़िया तथा कड़े आदि बनाने 
भे लाख के छीजन का, विशेष करके किरी, कन्नी, चर्ण 
छाख चपड़े की सस्ती किस्मों का, प्रयोग किया जाता हु 


लकड़ी लदाई उद्योग में 


डाख का उपयोग लकड़ी-खुदाई उद्योग में भी किया 
गाता हें। उदाहरण के लिए छाख की वामिशञ किये हुए 
लकड़ी के खिलौने तथा इसी प्रकार की दूसरी सुन्दर 
वस्तुएं भी लाख से तैयार होती हैं। लाख का रंग भढ़े 


सा के खिलौने देश के विभिन्न भागों में तैयार किये 
ज्‌ ! 


चपड़ें का इस्तेमाल दस्तकारी में किया जाता 
हैं। पीतछ के बरतनों व छात्र .े बने कड़ों 
नक्‍्काशी कर इसका उपयोग होता है तथा लकड़ी 
के खिलौनों में भी चपड़े तथा सीड़ लाख-लाख-पोषी 
वृक्षों पर बची खुची घटिया लाख) का प्रयोग 
सुनार सोने तथा चाही के जेबरों के अन्दर 
में नग लगाने का काम भी 















































अमरीका भारतीय छाख तथा छास की वस्तुओं का सब 
से बड़ा खरीदार है। सन्‌ १९५३-०४ में समाप्त होने- 
वाली पौच वर्ष की अवधि में अमरीका ने भारत से कूछ 
निर्यात की जानेवाली चूर्ण-छाख का ८० प्रति शत भाग 
खरीदा। भ्रिठेन ने नौ प्रतिशत छाख खरीदी । इसके साथ 
ही ब्रिटेन की ओर से कुछ के २९.८ प्रति शत तथा अमरीका 
की ओर से २३.२"प्रति शत चपड़ा-लाख तथा बटन-लाख 
की मांग थी। लाख के एक सह-उत्पादन, किरी' की मांग 
जमंनी में बहुत थी और भारत से जिन किस्मों की लाख 
विदेशों को निर्यात की गयी उसमें किरी का निर्यात 
६३.३ प्रति शत रहा। जरमती ने भारत से रूगभग 
८४ प्रति शत काप्ठ-लाख खरीदी। 

रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रान्स, न्यूजीलेण्ड तथा 
जापान भी भारतीय छाख में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं । 
ये देश भारत से छाख की बनी वस्तुओं का काफी सात्रा 
में आयात करते हैं। 

देश के जंगलों में लाख-उत्पादन तथा उसके विकास 





२८९ 


की बहुत श्रम्भावनाएँ छिपी हुई हैँ। इन जंगलों में 
पी वृक्ष बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। इसके लिए यह 
बहुत ही आवश्यक हूँ कि छाख की कृषि के उन्नत तरीके 
अपनाए जायें तथा साथ ही लाख के प्रशोधनत व काष्ठ- 
लाख, चपड़ा और राल आदि के उत्पादन के तरीकों में भी 
सुधार किया जाय। इन कार्यों को पुराने तरीकों से नहीं 
बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से करना याहिए। लाख खरीदने 
तथा बेचने के लिए सुविधाएँ पैदा की जानी चाहिए। 
इस कार्य का संगठन देश के दूरस्थ भाग के जंग्रलों तक 
में भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा छाख व 
लाख उत्पादन की विभिन्न वस्तुओं का श्रेणी विभाजन 
किया जाना चाहिए और उनका मूल्य भी निश्चित कर 
देना चाहिए। द 





कूटीर उद्योगों में ठाल तथा छाख की' बनी वस्तुओं 
के उपयोग का भविष्य उज्ज्वल हैं और इसकी सम्भावनाओं 
का पता लगाने तथा अध्ययन करने की आवश्यकता हैं । 


१५० सितम्बर १५६१९ श् 


नव 


हाल के धर्षों में बेकों (बेंक ऑफ इंडिया को छोड़ कर) के नकदी अनुपात में निरन्तर कमी हुई है, सन्‌ 
१९५१-५५ के ४२ प्रति शत औसत से घट कर सन्‌ १९५६-६० में धहु ३४ प्रति शत हो गया हैं; 
इसी अधि में ऋण जमानत का अनुपात ६१ प्रति शत से बढ़ कर ६९ प्रति शत हुआ। तृतीय तथा 
अनुषर्तोी योजनाओं में अर्थ-व्यपस्था के जिस तीम्र घिकास की कहपना की गयी है, उससे व्यापार 
व उद्योगों की ओर से बंक ऋण को अधिक मांग सामने आयेंगी, जिससे बेंक की नकदी पर अधिक दबाच 
पड़ेगा । इसलिए यह परमाइचक हे कि जो स्रोत बेंक प्राप्त करें उसका एक पर्याप्त हिस्सा नकद स्तर को 
सम्तोषप्रद रूप में कायम रखने के लिए काम में छाया जाय। फिर भी, निजी घिभाग को ऋण देने की 
बेंकीय पद्धत्ति की सामथ्य कम नहीं की जानी चाहिए; क्योंकि समग्र रूप से मुद्रा घिबयक नीति की _ 
वारतों का पालन करते हुए ऋण संबंधी योग्य यानी सही आधश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेंक रिजर्व बेंक से 
उधार लेकर अपने स्रोत बढ़ा सकते हैं। फिर भी, प्रधानतः उन्हें जमा-पूंजी के स्रोत को पर्याप्त रूप में _ 
सक्तिय अनाने पर घिद्यास करता चाहिए। द 








“रिजव बेक ऑफ इंडिया के सेप्टूल बोर्ड ऑफ | 
आयरेक्टर्स के १९६१-५४ के प्रतिवेदन से । 








प्रामोद्य 


हूं। यहा/! आफर इतनी' बड़ी संख्या में बेकार 
इत लोगों के लिए सरकारी सहायता की योजना बनाना 
असम्भव होगा; क्‍योंकि हो सकता है उन्हें एक अनिश्ित 
काल तक रोजगारी प्रदान करना सम्भव न भी हो। इस 
प्रकार की सहायता पर उस धन-राशि का उपयोग करना 
जिसकी कि कमी हो उस' वक्‍त बुद्धिमानी का काम नहीं 
कहा जा सकता जबकि उसका 


में उपयोग कर रोजद्रारी के अवसर मुहैया 


किये जा स+ ते हैं। यह सच है कि इस प्रकार के कामों से. 


प्रति व्यक्ति उत्पादन पूंजी-प्रधान तकनीकों 


सम्भव नहीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन उस 
/ वक्त अपना बहुत-कुछ महत्व ख़ो बैठता है जबकि वह श्रम- 
, शक्ति के एक बहुत बड़े भाग को काम न दे सके। ऐसी 
प्रति व्यक्ति उत्पादन के स्थान पर 


सेजगारी तथा समग्न॑ उत्पादन को अधिकतम बनाना एक 
विवेकपूर्ण उपागम 


॥।॒ 


'घिनियोजन के लिए पूंजी 


सभी श्रम-प्रधान तक्‍तीकों में पूर्ण और अर्ध-बेकार 
जन-शक्ति को रोजगारी प्रदान करने की गुंजाइश है और 
एसा करना सामाजिक दृष्टि से वांछनीय भी 
क्या हम यह भी दलील दे सकते हैं कि ये तकनीकें 
आथिक विकास की प्रक्रिया में भी सहयोग देती हें? 
एक दूसरे रूप में से हम यों रखें कि क्‍या श्रम-प्रधान 
तक्नीके दीर्घ-कॉलीन प्रगति की पर्याय बन सकती हैँ? 
कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं। ऐसा इसलिए कि 
आंथिक विकास का सम्बन्ध और अधिक विंनियोजन 
करने के लिए प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन या आमदनी के 
अनुपात के साथ जोड़ा जाता है तथा इस' प्रकार श्रम- 
प्रधान तकनीकों के जरिये प्राप्त नैये उत्पादन का, और 
अधिक विनियोजन करने के लिए प्राप्त होने की अपेक्षा, 
उपभोग कर लिये जाने की ज्यादा गुजाइश होती है। 

धान तंक्‍्नीकों के मंम्मले में ऐस होगा 


लेकिन 


क्ः 


जनधरी १९६३ 


जिनमें दीर्ष-स्तरीय बचत तथा विनियोजन की सम्भाव्यता 
है। हो सकता है कि यह सच हो कि प्रारम्भिक अवस्था 
में श्रम-प्रधान तकनीकों के जरिये प्राप्त उत्पादन के 
अधिकांश भाग का, खास करके यदि वह खाद्य सामग्री 
हो तो उपभोग कर छिया जाता है। लेकिन इसका एक 


मात्र कारण यह है कि उपभोग स्तर इतना नीचा है कि 
श्रमिक जो पैदा करता 


परियोजनाओं के प्रकार 


इसके साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि 
स्वयं आथिक विकास का सम्बन्ध स्वस्थ श्रम हा 
के विकास से नहीं हूँ ? और क्या आज के परमाज़श्यक 
उपभोग से कक और अधिक उत्पादन तथा अतिरिक्त 
साल की वृद्धि नहीं होगी ? इसके अछावा बहुत-कूछ 
इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की श्रम- 
गओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 
उदाहरण के लिए यदि इनमें नदी घाटी परि 
सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई, तमी भूमि की 
तथा मौजूदा जमीन का बेहतर द 
और अव्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण आदि की 
परियोजनाएँ श्यामिल् हैं, तो हम वास्तव में आर्थ-व्यवस्था 
में अधिक उत्पादक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। | 
आर्थिक विकास और उत्पादन की पूंजी-प्रधान 
गक्नीकों के बीच कोई चोली-दामन का सम्बन्ध न हैँ है । 
घने बसे हुए अल्प-विकसित देक्षों का आधिक विकास, 
प्राविधिक दृष्टि से विकसित श्रम-प्रधान तकनीकों 
जरिये करना होगा, जिनका 


क्या 
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'. समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार इसने के लिए अम्बर. चरखे पर दूसरे बिजली से चर 


प्रधान तक्‍नीकें अपनायी हें। जे ..... छोट साधनों से अधिक जोर दिया जाता हैं। एऐसा। 


सत्‌ १९४८ और १९५६ की दोनों ही औद्योगिक नीति कक कुटाई और वनस्पति तेल की पेराई आदि के 
विषयक घोष णाओं (इण्डिस्ट्रीयल पॉलिसी स्टेटमेंटस ) में. में होता है । अतएवं ऐसी तंकनीकों के पक्ष में 
भारत के विकास में छोटे उद्योगों के महत्व को स्वीकार जन-शक्ति का व्यवहार किया जाता है तथ 
किया अर्थात्‌ माना गया है। दूसरी योजना में छोटे और अभविधियों के विरुद्ध जिन में यांत्रिक शक्ति का इर 
कुटीर उद्योगों के विकास के लिएं १ अरब ८० करोड़े होता है, निश्चित (पूर्व घारण पायी जाती 
रुपये निर्धारित 





पलक नीम महान 





वयस्क 
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बड़े उद्योगों ४ की छोटे उत्पादन केन्द्रों को सीधी प्रति 
योगिता होती है, वहाँ बड़े 


उद्योगों बातें समझना १ 
रखने और छोटे उद्योगों के 


जान पड़ता है कि एक ओर तो सरकार जितना 
हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचान के! 
उत्सुक हू और दूसरी ओर वह हाथ से चलन 
उद्योगों पर जोर देती है। शायद इसके पीछे यह 





॥ ॥ की के: 


घीरे-धीरे हाथ-चा 
उद्योगों में बंदल 


या 





यह परिवर्तन यांती ऐसा करना संम्भंव अथवा 
| होगा? हाथ चांलित उद्योगों पर एक 

चांलित यंत्रों में बद 
में निएचय ही भारी व्यय होगा और साधनों को बिए 
चालितं यंत्रों में बदलने पर हाथ से चलनवाले| 
उद्योगों के कारीगर इसका बड़ा विरोध करेंगे: । . इर 
सभी हाथ उद्योग इतन खराब ह | 
करुएंसे व्यवसायों में तो अच्छ 
शलता की आवश्यक 


पी 


-हहरकापन्‍-सक८ डेस्टापर: पका फंड 





















गैगिता का सामना करने के योग्य और आर होनी 
चाहिए। मूल्य और उपभोक्ता की रुचि के विचार से. 
हाथ-तक्नीकें, बिजली पर आधारित तकनीकों की. 


वह समय है जब 
के प्रति अपेक्षाकृत 
अपनायें । 


कक 0० !! 


और गारण्डी संगठन ने अपने हिस्से के ५४० 
की २६ ऋणदानी संस्थाओं नें गारण्ठी के छिए आवेदन किया, पर अधि 
ऑफ इण्डिया से औये, जो कि रूघु स्तरीय उद्चौ 





हि 








.  आमोधोगों के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य को सुनियोजित करना +५ और विभिन्न आमोद्योग निर्देशालयों के तत्वावधान में किये | 


जानेवाले प्रयासों में समन्वय स्थापित कु्ना आवश्यक है | के 

७... अन्वेषण कार्य का एक पहल परम्परागत उपकरणों का अध्ययन करना है। दूसरा पहलू है आधुनिक शक्ति-चालित । 
05 मशीनों की प्रतिस्प्धों में ठिकने के लिए पहु अथवा पवर्न-शक्ति द्वारा संचालित तथा अधिक कार्यक्षम साधन-सरजाम | 
ईजाए करना जिस पर गांव या भाम समूह अक। अधिकार हो ओर वें सहकारी आधार पर चल केजाये 


. स्तर पर हरत, पैर, पशु अथवा पंवन-शक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरी'शक्ति द्वारा संचालित आधुनिक यंत्र सर्वाधिक | 
उपयुक्त होंगे। को द है. जमकर 











खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्षेत्र में कोई किया जाना चाहिए, यथा: (१) घरेलू स्तर 
१४ ग्रामोद्योग आते हैं। उमकी समस्याएँ मुख्यतः इस्तेमोल किये जनेवाले पारम्परिक उपकरण 
_प्राविधिक ढंग की हैं यानी वे आज इन उद्योगों में व्यवहत औजारं; (२) सहकारी आधार पर एक गाव | 
.. साब्रन-सरंजाम ब औजार-पातिगरों में तंक्नीकलः सुधार गोम-समूद में प्रशु और पवस-शवित का उपयोग; त 
.. करने से सम्बन्धित हैं। इन ग्रामोश्ोग्ों णों कक ५ इसमें कर कास. (३) राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के व्यवहार] 
आनेवाछे सरंजाम व उपकरणों के.बाबत कोई सुनिमोजित- _ आम क्‍ 
अन्वेषण कार्य न होते की वजह से नुकसान उठाना पढ़ा आज गा 
०. है! ऐश्ना प्रतीत होता है. कि तवनीकेछ विकास की दुष्छि परम्परागत साधन-सरंजाम और उपकरणों 
... से इनःबद्योगों की समस्याओं पर अधिक ध्यात 449:% की. अध्येयन और उनमें सुधार करना एक विषय है, एि 
गा हाथ में लिया जा सकता है। विभिन्न राज्यों में व्यवृह 


कैता है। इन उद्योगों को दिन-प्रति-दिस-प: के 


















सकल उपर हिए 2 की नि म |सह्लज्क केस हे अर न अप 2" 





















मार्गदर्शत नहीं मिलता। यद्यपि जमतालाल “भिन्न औजारों का अध्ययन किया जाना चाहिए 
केन्द्रीय ग्र।मोद्योन अनुसंधानशाका -ने, इन उद्योगों अधिकांश उपकरण हाथ या पैर से चलाये जाते हू 

के औजारों और उपकरणों की आवदेयक्रता ' बे ड़ती हैं उनके. कारी-र खुद अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिए, साथार' 
. सम्बन्ध में कुछ अन्वेषण कार्य किया है, किल्तुं इन. गढ़ि- तथा इसका उपयोग करते हैं। न तो इन उपकरए 
बिस्तार जाइश है.। विभिन्न केन्दों *के.संचालन के तरीकों में कोई भामूल परिवर्तन ही. कर 

| 'कौ.जरूरत है और न ही इस्हें आधुनिक उपकरणों र 
गों. मशीनों के रूप में श्त्काल बदलने अथवा. इनके स्था 
पे पर डा नका: उपयोग करने की कोई आवश्यकता हैं 
तरीके मे णों में बिना. किसी &#७ 











।. फः कहर करने, उन परे का 










































.. १९६ “4 लखादौ:प्र | लनधरों १९६१३ 
. करना आसान बनाने, उत्पादन में वद्धि तथा लागत खर्चे लिए पर्याप्त रूप में विशेषज्ञ कर्मचारियों, सभी आधुनिक " 
... में कमी करने और उन्हें स्वावर्ल॑स्बी आधार पर यांत्रिक उपकरणों से लेस नवीनतम वर्कशॉप तथा विभिन्न 
.... / अपनाये जाने योग्य बनाने के दृष्टिकोण से, उनमें आवश्यक यांत्रिक और प्राविधिक प्रयोगों के लिए एक सुसज्जित 
.... फेर-बदल करके उक्त काम किया जा सकता है।. प्रयोगशाला का होता आवश्यक है हाल वर्धा में. 
..._... अध्ययन का दूसरा विषय होगा, वे उपकरण जिनका एक छोटी वर्कशॉप है, परन्तु वह विभिन्न ग्रामोद्योगों के 
. सहकारी, व्यावसायिक आधार पर समग्र ग्राम या चार- लिए आवद्यक साधन-सरंजामों का निर्माण व प्रयोग 
पांच गांवों के एक समूह के द्वारा उपयोग किया जा सके ।. करनेवाली एक नवीनतम, सुसज्जित, यांत्रिक इंजीनिय- 
इस मामले में उन्नत, उपकरणों का, इस्तेमाल होगा। रिंग वर्कशॉप के स्थान पर कहीं मरम्मत आदि करनेवाली 
..._ केवल परम्परागत हक से ही, ३ बा । लुहारगीरी के कारखाने जैसी अधिक है। 
.... कम फटीक से अधिक उत्पादन करन और आधुनिक 
.- शैक्ति-चालित सांधनों की प्रतिस्पर्धा में ठिकने के लिए दो भिन्न विभाग 
. आऑषिक दृष्टि सेलाभप्रद उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से... अनुसंधान कार्य के छिए दो अलग-अरूग विभाग होने 
.._. पशु-शक्ति अथवा पवन-शक्ति की सहायता से चलनेवाले चाहिए--एक रसायन अम्वेषण विभाग जिसमें रसायन 
«., डब्चत उपकरंण, उनका अध्ययन कर तैयार करने होंगे। शांस्त्र की प्रयोगशाला हो और दूसरा सभी प्रकार से 
४: उदांहरणार्थ, धान हाथ कटाई उद्योग के लिए बाठला' परिपूर्ण यांत्रिक तथा प्राविधिक अनुसंधान करनेबारा 
. और निहान चक्कियो' उपयुक्त हैं। इसी प्रकार पवन- विभाग होना चाहिए, जिसमें यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग... 
_.. शक्ति का भी उपयोग किया जा सकता हे और व्याव- वर्कशॉप हो और उसके साथ ही साथ एक सुसज्जित 
सायिक आधार पर ग्रामीणों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए भौतिक व यांत्रिक प्रयोगशाला भी हो। इन दोनों 
पवन-चक्कियों (विंण्ड मिल्स) तैयार की जा सकती हैं। विभागों में उपयुक्त कर्मचारी होने चाहिए। साथ॑न- 
.. तृतीय श्रेणी में वे उपकरण आते हैं, जिले जैसे गांवों. जार्मों के विकास कार्ये तथा आमोद्योगों के छिए 
., के विस्तृत समूह की, सहकारी आधार पर जरूरतें पूरी आवश्यक विभिन्न मशीतों के बीच समस्वय स्थापित करने 
. करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा सार्वजिनक विभाग के लिए केद्रीय आधार पर चलनेवाली एक सुसज्जित 
.... के अन्तर्गत ईजाद किये जा सकते हैं। इसके लिए आधुनिक यांत्रिक और इंजीनियरिंग वर्कशॉप का होना नितान्त 
दर पड कब गा, हे 8 आवश्यक है। विभिन्न उपकरणों तथा सरंजामों से 
.. से चलायी जा सकती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जहा! पवन परन पते १8 महा लरस्था३ है। इसलिए गीत 


वेग काफी अच्छा हो और बिजली उपलब्ध न हो वहाँ बिठान, उनके घिस-घिसाव, भार व 'फटीक',, तनाव- 
. आधुनिक मशीनों के संचालन तथा स्थानीय आवश्यकताओं ' किति, धात्विक-पतिरोध (सेट रेजिस्टेस) आदि का ._ 
.. की पूर्ति करने हेतु बिजली पैदा करने के छिए पवन- 'दिते अध्ययन करना आवश्यक हूँ । यहां वैज्ञानिक 
... चक्किया स्थापित की जा सकती हैं। तेल से चलनेवाले आधार पर स्थापित प्रयोगशाला महत्वपूर्ण भूमिका 
इंजिनों का भी, उपयोग किया जा सकता हैं। अदा कर सकती हूँ। द 


























..._.. विभिन्न ग्रामोदोगों में व्यवहृत साधन-सरंजाम के .._ अन्वेषण काये,से सम्बन्धित असंस्य समस्याओं की 
... सम्बन्ध में किसी विशेष नियमित अन्वेषण तथा प्रयोग दृष्टि से जिस प्रकार खादी के लिए सरंजाम समिति है, 


रे -  कार्ये के अभाव में तक्‍्नीकल अन्वेषण जैथव! यांत्रिक क्षेत्र 
में कोई खास प्रगति दृष्टि-गोचर नहीं होती । यदि ग्रामो वैसी ही एक सरंजाम समिति सभी ग्रामो्योगों के लिए 


.. थोगों को आधुनिक विज्ञान यानी प्रविधि के साथ कदम महा है पह जेमित पमोधगो के किए 
मिला कर चलना है अर्थात्‌ उससे पीछे नहीं रहना है, अन्वेषण करने की दिशा सें सुसंयोजित प्रयास करने में कप 
तो अनुसंधान एवम्‌ प्रयोफें के प्राविधिक पहले की. सदीयक होगी। 


और अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक हूं। इसके. २३४ अगस्त १९६६ ही 
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 भराखतीय अथं-व्यवस्था मैं वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण. उत्पादकता कम होने के कारण इस उद्योग में श्रमिक 
दा स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग के विकास से लाग बहुत अधिक है। उनके श्रम की उत्पादकता बढ़ाने 
बना अधिक पूँजी छगाये, जिसकी अल्प-विकतित अर्थ- की एक समस्या सामने है। वस्त्रोद्योगी सामान के निर्यात. 
व्यवस्था में यों ही कमी होती है, वस्त्र उत्पादन की को कड़ी प्रतियोगिता का भी सामता करना पड़ता है। 
वृद्धि में सहायता मिल्ेगी। अल्प-विकसित देशों में । ईसरे देशों के साथ होनेवाली इस प्रतियोगिता को ध्यान में. 
होता है और रंखते हुए भारतीय सूती कपड़े के गुण-स्तर में सुधार करना. 
साथ-साथ पूंजी की कमी भी पायी जाय, वहां निस्संदेह आवश्यक है। सूती कपड़ों की बिक्री उचित मूल्य पर 
पूंजी-प्रधान बड़े उद्योगों की अपेक्षा श्रम-प्रधान छोटे-छोटे, होनी चाहिए और यह तभी सम्भव है जबकि उत्पादकता 


जहा पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्ति श्रम हूं 





विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और फिर, चूंकि ग्राम 
तथा लघु उद्योग शीघ्र ज़ाभ दैनेवाले यानी ए ऐसे रे 


>्वान-स्थान पर चलनवाके विकेन्द्रित उद्योगों की ओर , बढ़ा कर लागत खर्च में कमी, की'जा सके। 





मिलता हूं। ......._ तक अपने कपड़े स्वय्रम्‌ तैयार करती थीं। गांवों में भी _ 

बलि मा .._ अधिकांश बुनाई महिलाएँ करती थीं। पुराने जमाने के _ 
में ब॒द्धि | 5 55. कपड़ों के कुछ नमूनों में सुन्दर बुनावट यानी पोत, 
वस्त्रोद्योग का विकेन्द्रित विभाग ऐसे छोग़ों के लिए खूंबसुरत कारीगरी, और चमक-दमकवाले रंग देखने 
वैकल्पिक रोजगार का निर्माण करता है, जो वर्ष के कुछ को मिलते हैं। चरखा सीधा-सादा हुआ करता था और. 


उत्पावकत 








महीनों रा बेकार रहते हैं और यह केवछ रोजगारी 








समस्याओं का सामना करना पड़ता है।___ कंघी और हकी का इस्तेमाल जंद्िल काम समझा जाता 
आल 5 मा हक कि ओह ह 
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उद्योग हैं, भारत में लिखित इतिहास के आरम्भ होने से बहुत. 
. जिनमें पूंजी विनियोजन और उत्पादत के बीच समय पहले से विभिन्न प्रकार के सूत की कताई और बुनाई. 

सम्बन्धी अन्तर बहुत कम होता है, इसलिए उनसे स्फिति होती थी। लोग घर में हाथ से सृत कातते और कपड़ा बुनते .. 
की स्थित में मी कीमतों के स्थिर बने रहने का आइवासन थे। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाएँ 


जगारी पैदा सूत कातने के काम में लिया जाता था। यह एक सरल . 
नहीं बल्कि आय निर्मित करनेवाल्ला भी और थका देनेवाछा काम था। देश में प्रारम्भिक हाथ. 
भारत में विकेन्द्रित वस्त्रोद्योय को कुछ करघे लकड़ी के बने होते ये; किनमें स्ले-बीम होती थी, 


मु 


४:५५ कस कालपाले<ःक. 
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..- गा्मों द्वारा होता था। इसका अशथ्थ॑ हुआ कंषियों की. हु 





























को _ के सुधार के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाये और 
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_... था। स्थानीय बढ़ई उन्हें बनाते थे और उन पर पुरुष करघे और जेकर्ड मशीतों के व्यवहार से उत्पादन कौ. 
पा काम करते थे।... गति में वृद्धि होगी और अधिक आकर्षक कपड़ा बनाया... 

आन ने में 3 हे 5 हे जा सकेगा। इस क्षेत्र म विभिन्न प्रकार के सूती, रेशमी, 

है तकनीक 20 42007 .... नकली रेशम और ऊनी कपड़े के विभिन्न प्रकार के उत्पादन 
: इस क्षेत्र में बाद में कई सुधार किये गये जैसे, हाथ को प्रोत्साहन देना चाहिए। .. क्‍ 

. करषों में उड़न-ढर्की छगाना, फणी के बीच अधिक पंच वर्षीय योजनाओं में ग्रामीण वस्त्रौद्योय के | 


फासलछा रखना तथा चौड़े और संक; दोनों ही प्रकार के को अधि की गयी है। सर्रक थोगों की 
औजारों के वितरण की शतों को ढीछा करके 


. करों में धीरे-धीरे बिजली का प्रयोग | सब' करथे गाम 
... (कम) करते हुआ करते थे, जिनमें ताने के तारों की ऋण की सुविधाएँ देती है। फिर भी, अधिकांश 5 के 
... शेड नियंत्रण रखनेज्ञाली कंषियों का संचालन परिक्रामी क्षेत्र में काम करनेवाली संस्थाओं के भाष्यम से देना 


गा। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस विभाग की 
ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता छगाने तथा ऐसे 
तरीके छागू करने के लिये और अधिक ठोसे प्रयास किये 
इन बनने जायें, जिससे उन्हें काफी सहायता प्राप्त हो सके और वे 
बदलने में सुविधा होने छगीं। सबसे पहला सुधार अपनी स्थिति में स्थायित्व ला सकें। 
था, शुरू में एक तरफ तथा फिर दोनों ओर ढ्की का... 
डिब्बा लगाना, जिससे भरन करना (फिलोंगस) और ऋण की सुविधाएँ 
कई रंग के बाने का प्रयोग करना सम्भव हुआ। उसके. बस्त्र उत्पादन में छगी सहकारी समितियों का 
बाद किसी भी एक़ ओर तीन डिब्बों के साथ चौबीस सहायता के लिए सहकारी- ऋण' व्यवस्था पर निर्भर 
. कंधियों का प्रयोग हुआ। उसके बाद गति में वृद्धि हुईै। रहना स्वाभाविक है। उन्हें संचालन पूंजी की आवश्यकत। 
तत्पस्चात्‌ काठ के ठंप्पे से छपाईकरने का और उसके बाद होती है, जो व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त की जा सकती है, 
बेलन छपाई (रोलर प्रिंटाँग) तरीके का विकास हुआ। . थदि वे ऐसी कोई जमानत दे सकें जिससे कि आसानी से 
. चीरे-धीरे उच्चत तरीके से धुलाई, रंगाई तथा परिष्करण रकम वसूल की जा सके । उन्हें नियत जमानत (फिक्स 
. की प्रक्रियाएँ करने का विकास हुआ। द सेक्यूरिटी) पर दीर्घ कालीन पूंजी लेने की जरूरत होने . 
... इस उद्योग का आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर 7९ साधारणत: राज्य वित्तीय निगमों से सम्पर्क साथना द 
..पुंतसस्थापल करना एक महत्व की बात है। विकेन्द्रित पड़ेगा। फिरभी,इन उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवद्यक- 
_वस्त्रोद्योग बना रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि. ताओं को पूरी तरह से तब तक पुरा नहीं किया जा सकता, 
वस्त्रोद्योग विशेषज्ञों द्वारा भी प्रकार सोबी-विचारी. जब तक कि उक्त ऋणदात्री माध्यमों की गतिविधियों 
5» हुई एक्‌'ठोस व्यापक योजना बनायी जाय और वस्त्रोद्योग में प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए कोई एक 
... विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कारीगेरों के सहयोग से उसे योजना न बनायीन्‍जाब।....... कर 
_ वीरे-चीरे छांगू किया जाय। इंस विकेच्द्रित वस्त्रोद्योग. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने इस प्रकार की समन्ययकारी 
क्‍ क्‍ योजना बनाने की दिल्या में कदम उठाया है। हाल ही 
..ब्ोजनाएँ तथा कार्यक्रम बनायें है । सभी विकास योजनाओं में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अपने तीन वृत्तों (सर्कछ) 
कौ ढचित प्रकार से बनारू+ आर उप करता आवश्यक के कुछ केद्धों में स्थित, इन उद्योगों को ऋण देने के लिए 


। विकेन्द्रित वस्त्रोयोग में अम्बर चरखे, उड़न-दर्की एक आदर परियोजना बनायी और देश के विभिक् 














३०४ . संख्या के साथ-साथ बुनाई कीं डिजाइनों कौ भी सीमित 
.._ रखना। इससे बिजली की मशीनों पर अधिक जटिल 
.. डिजाइनें बनने लगीं और बुनाई में एक से दूसरी डिजाइन 
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कैस्ों तक उसका विस्तार किया। ऐसे विभिन्न संस्था- 

. स्मक माध्यमों का, कार्य सुविधाजनक बनाने के छिए 
जिनकी कोई शाखा नहीं है, स्टेट बैंक मे ऐसा प्रबन्ध 

. 'कियो है जिससे इन एजेन्सियों को बैंक के शाखा एजण्ट 
की सेवाएँ उपलब्ध हों, जो प्रत्याशित उंधार लेतवालों सम्बन्ध में पग्रामवासियों तथा अधिकांश शिक्षित हे गेगी 

की उपय्‌ क्तता के सम्बन्ध में विश्वस्त या गोपनीय रिपोर्ट को भी सहकार सम्बन्धी शिक्षा नहीं दी जाती, तब तक 

देगा और उन केंद्रों में उस  ऋणदात्री माध्यमों के यह आन्दोलन सफर नहीं हो. सकता. 

कार्यकारी कार्य में सहायता करेगा जहाँ उनका कोई “” 32202: 


3 पतिनिकिलाहो | 7 ० है पा मी 


ऋण सुविधाओं का प्रबस्क करके और तवंतीक में 
सुधार तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के प्रयहनों 
के साथ वस्त्रोद्योग के विकेड्रित विभाग की सम्भाव्यंताओं 
का पूरा-पूरा काभ उठाया जा सकता है। 


सहुकार के सिद्धान्तों, व्यवहार और पद्धतियों का विस्तः 
प्रशिक्षण देना अत्यत्त्त आवश्यक हैं। इस प्रकार उन 
इस राष्ट्रीय नीति को स्वीकार करने के लिए मनोंवैज्ञा निव 
रूप से तैयार क्रिया जायेगा। जब तक सहकार र 















प्रशिक्षण शिविर खोले जा रहे है ।. सहत् हल गे. संघों: | 
इस दिल्या में किया गग्मा कार्य वास्तव में सराहनीय. है । 
परन्तु यही काफी नहीं है। :कभी-कँमी फिल्म अदक्षन रे 
.. और बड़ी-बड़ी सभाओं आदि के माध्यम से क्रिया. गया 
९ अबतूबर १९६४२. पे, श्री, पैरो . पहत प्रचार भी हमारी जनता को आन्दोरून'की वास्त- 
५ । द विक पृष्ठभूमि समझाने के लिए काफी नहीं है.। 
कं मं ५ पा । 
.. संस्थाओं की बढि दल है नर 
सहकारी शिक्षा फिलहाल गांवों में संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही री 
है। परन्तु विभिन्न संस्थाओं के नेतृत्व के लिए शिक्षित 
लोगों की संख्या पर्याप्त नहीं हे है। खादी और ग्रामौद्यौग 
कमीशन के सदस्य श्री ध्वजा बार 
यह विज्ञार व्यक्त किग्रा कि. इस प्रकार : क्‍स धांओं की। 
वृद्धि से गांवों में उपलब्ध नेत,गण पर अत्यधिक कार्य-| 
भार आ पड़ता हैं और इसीलिए यह कभी-कर्भी | 
असफछ हों जाता हैं। इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष से कोई 
भी असहमत नहीं हो सकतां। अधिकांश मामलों मैं 
| '. » सहकारी संभितियाँ सरकारी प्रयासों से खोली गयी 
थ हमारे देश के अधिकांग लोग अनपढ़ था बहुत थोड़ें हैं। ऐसी समितियों के मामले में सरकारी सहायता ह्येता 
डे पढ़ें-छिखे हैं तथा गांवों में रहते है । इसलिए इस अहदोलत ही इनका जीवन है और जेैसें ही यह.सहायतां क़म या | 
में उनकी रुत्ि प्रैदों करना इतना आसान नहीं है, यद्यपि स्थाएँ भी सप्चाएत 
अनेक गांवों में मे ली भा हैं। कक ढकारी. भावना 














चूंकि सहृक[र हुमारे जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है 
और इसे सामाजिक तथा आथिक नीतियों के साधने 
के हप में स्वीकार किया गया है, अतः विशेष कर ग्रामीण 
क्षेत्रों की जनता के लिए, सहकारी सिद्धान्तों, तौर-तरीकों 
और उसके व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा के प्रबन्ध पर 
अधिक बलरू देना आवश्यक है। यह काम सहकारी , 
संगठन खड़ा करने से पहले अथवा उसके साथ-साथ 
किया जा सकता है। 
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न .. नहीं है, बल्कि. यह इससे और अधिक भी कुछ है और और भी अधिक बढ़ जायेगा, जबकि यहू कर्मचारियों की 
...._ यह स्वयं सेवा तथा परस्पर सेवा सिखाती है, जिससे विभिन्न श्रेणियों, जैसे पूर्ण या अर्धे-बेकार, स्त्री या पुरुष 
..... अन्ततः सच्चा सामाजिक जीवन बिताया जा सकता हैं। आयु-वर्ग, काम में रुचि, तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों 


' , विद्यार्थियों के लिए अनिवायें विषय लागू करना है, अपनी जड़ नहीं जमा सकेंगे। जब तक 





पंचायत राज आदि के मूल सिद्धान्तों की शिक्षा देती समय के लिए ही चल सकेंगी। ऐसे अनेक उदाहरण 
.. चाहिए, ताकि व्यावहारिक क्षेत्र में वे अपने ज्ञान को हूँ, जिनसे यह जाहिर हो ता है कि जो परियोजना 
...क्रार्यान्वित कर सकें। इसे स्कूल तथा कालेज के विद्याथि- तरह से सरकारी पदाधिकारियों या संस्थाओं द्वारा 
. यों के पाठ्यक्रम में भी अनिवायय॑ विषय के रूप में सम्मिलित छागू की जाती हैं, और जिनमें त॑ तो जनता का पर्याप्त 
.. कर देना चाहिएं। संहकार की शिक्षा चरित्र निर्माण सहयोग ही मिलता है और न जिन्हें जनता समझ ही 
.. में भी सहायक होगी, जिससे विद्याथियों के परिवारों पाती, वे लोकप्रिय नहीं «हो 
. और फिर समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उत्तर उदाहरण हैं कि चन्द परियोजनाएँ राहत कार्य के तौर 
प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में सहकार को अध्ययन पर चलायी जाती हैं। दीर्घ-कालीन दुष्टिकोण से ये भी 
. का एक विषय बना कर प्रशंसनीय कार्य किया हैँ। प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती; क्योंकि वे अस्थायी स्वरूप 
: दूसरे राज्यों को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। की होती हैं। 
हज अर अन्दोडन के प्रभावशाली व सह चित अध्ययन की आवदयकता 
प्रचार के लिए वातावरण तैयार किया जा सकेगा। 












० अगस्त १०६९ _ “था. दे. गोस्वासी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। किसी योजना 


कं हि प्क के प्रारम्भ से पूर्व समाज तथा यहाँ तक कि अरूग-अछूग 
कर 2. प्आ 5 पे व्यक्तियों की भी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक 
ग्राम इकाइयों मे आयोजन तथा वातावरण सम्बन्धी पृष्ठभूमि का अच्छी तरह 


हा द सी मूल्यांकन करना होगा। खादी कार्यक्रम का उदाहरण ही 
.... खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा बनाया गया 


समग्र विकास कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम 

से ग्राम समहों में चलाया जाता है, जिन्हें ग्राम इकाइयोँ 
कहते हैं। ये ग्राम इकाइयों हर राज्य में राज्य चुनाव 
समिति की सिफारिश के अनुसार चुनी जाती हैं। ये 
: समितियाँ बाद में कार्यक्रम छागू करनेवाली समितियाँ सिद्ध हो सकता है। 


बना दी जाती हैं। अनेक इकाइयों में सघन सर्वेक्षण उक्त बात के विपरीत यदि नगरीय क्षेत्रों में कुछ 
कार्य चल रहा हेँ। पूर्ण और अधें-बेकारों, कूशरू व 


लें 
.. क्षकुशछ कामगारों की संख्या सम्बन्धी विशेष जानकारी नवयुवतियाँ अम्बर चरखा चलॉने में रुचि लें और 
एकत्र की जा रही है। 


होता पर छोटे-छोटे खेत होते हैं, वे इस कार्यक्रम में रचि 
लेती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए भी, जिनके पास जीविको' 
पार्जन का कोई दूसरा साधन नहीं होता या खेती से बहुत 


ली साथ यह देखना चाहिए कि क्या उनका यह जोश कायम 
. इस प्रकार एकत्र की गयी जानकारी का महत्व तब रहनेवाला है। ऐसे गौवों में जहँ बड़े-बड़े चरागाह हैं, 
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से सम्बन्धित हो। अन्यथा ऐसे अनेक कार्यक्रम जिन्हें ” 


गांवों में हाल ही में साक्षर हुए छोगों को सहकार और लोग योजनाओं में पूरी-पूरी रुचि नहीं छेते, वे थोड़े 


गे पातीं। इसी तरह कई ऐसे 


कोई योजना शुरू करने से पहले उचित यानी सावधानी 


लें। ऐसी स्त्रियां जिनके पास खेती का अधिक काम नहीं. 
थोड़ी आमदनी हो पाती है, अम्बर चरखा एक वरदान 


प्रशिक्षण केंद्र में दाखिल हों, तो बड़ी सावधानी के. क्‍ 














है ते 20208 6 कै 2 
0 आह आह 








लिीलितनाणलकाकक था | 


अहाँ महिलाएं पशु-पाकूम, मक्खन और थी के उत्पादन चारों तरफ परस्पर प्रेम और सहयोग देखने में आयेगा ।” । 


तथा बिस्कुट बनाने आदि का लाभप्रदे काम कर सकती हैं। गांधीजी इसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटिश 


मम राज के दिलों में उन्होंने जो बड़े-बड़े उपवास किये, उनसे 
वयनीय अवस्था जनता में आम-जागरण पैदा हुआ और हरिजनों के 


एक दूसरा पहलू और भी है, जिस पर गंभीरतापूर्वंक कल्याण हेतु कार्यक्रम शुरू हुए | तब से छआछत को जड़ से 


विचार करना आवश्यक है । यह एक सर्वेविदित तथ्य है कि. उखाड़ फेंकने की दिशा में तरह-तरह के कार्य किये गये 


ग्रामीण कारीगरों की दशा बड़ी दयनीय है। उन्हें 





लिए ढंग के घर तथा काम करने के लिए स्थान की काफी सफलता मिली, है, गाँवों में तथा सुदूर गांवों में 
सुविधाएँ भी नहीं है, अन्य सुविधाएँ तो और भी कम हैं। समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। 
. इसलिए प्राथमिकता इसी बात को देवी होगी कि उनकी 
आर्थिक और सामाजिक स्थिति कुछ तो सुधरे। हमारे स्‍माजिक चेतना 


इस क्षेत्र की ओर नये-तये कोगों को आकर्षित करने में, . अस्पृश्यता निवारण के लिए किसी भी कानून का. 


रहने के हैं। जंब कि बड़े-बड़े नगरों और शहरों में इस दिशा में 


$ मिलकर मनन 2८5 2 अजब कक ४८ +#पपद २ चक+--परकुगार ऋाल 5 केक पर प तंसने क्र कम पेजपा कितबड तो फानत जद क 
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इसका बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ेगा। ते सफल होना संदिग्ध है.। इसके लिए तो ठोस कार्यों के जरिये 
... अतः आज आवध्यकता इस बात की है कि ग्राम- "ता में सामाजिक चेतना जांगृत करने की आवश्यकता ' 


वासियों में सामाजिक चेतना जागृत कर ऐसी भावना पैदा | हम सब यह जानते हैं कि अज्ञानता को दूर करने और 
की जाय कि वे समाज के निर्धन व कमजोर वर्ग के प्रति उतात्मक कार्यो के लिए सही दिशा में अपनी शक्ति का 
अपना उत्तरदायित्व समझने छों। .. उपयोग करने के लिए शिक्षा एक बड़ा प्रभावशाली 


माध्यम है । 





१५ सितम्बर १९४२ ..._-सु. कृष्णमूति 


रहने की हिम्मत करें, अच्छा यह होग। कि सरकार इस 


अस्पृरयता निवारण ' . मामले में आगे आये और चन्द आदर्रा बस्तियों का, भक्के 
गांधीजी ने कहा था (हरिजन, १० फरवरी १९४६): ही वे साधारण ही क्‍्यों-न हों, निर्माण करे ताकि कुछ 
“अस्पृश्यता का घाव इतना गहरा चला गया है कि परिवार उनमें रहना शुरू कर सकें। यदि समस्या को क्‍ 
.. उसका जहर हमारे जीवन की रग-रग में घुस गया है। इस तरह सुलझाया जाय तथा इसके साथ ही स्वास्थ्य, ढ 
. जब छुआछूत जड़-मूल से नष्ट हो जायेगी, ये सारे भेदभाव सफाई आदि के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण 
गे, और कोई अपने आपको दूसरों से किया जाय तो थोड़े समय में ही बहुत अधिक प्रगति . 
.. ँचा नहीं समझेगा। इसका सीधा नतीजा यह होगा कि जा फतीहैं।._||||||||/औ 7 
गरीबों और दलितों का शोषण भी बन्द हो जायेगा, और ३६१अंगस्त १९५६९... -पू. नारायण | 


अपने आप मिट जायेंगे 





के 


ल्‍ हि है बह | ।ै। ई न्‍ कं है ह * न 
"४ 





. / . . अभी हरिजन अन्य लोगों की बस्तियों से दूर रहते हैं । । 
हि बम इस अलगाव को दूर करने के लिए मेरा सुझाव यह है कि _ 
* हरिजनों से यह कहने के बजाय कि वे दूसरे लोगों के साथ _ 
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द विष्णु गोविन्द भट 


दा वास की करीब ३० जातियां और ५५० प्रजातियां है जो कि ५८४॥॥-३ उष्ण-कशिबंधीय तथा बहु उच नेक “कश्बंधीय 
...: पायी जाती हैं। इनमें से १३६ $ मातियाँ भारत में पायी जाती हैं। असमे, पश्चिम बंगाल पूर्कातर हिमाला 


ह 


पश्चिम बाद झोर अण्डमान में पे ।जातियां-काफी विस्तृत क्षेत्र तथा घने रुप में मिलती हूं ! मरजुत ढेख में, 
. आस की चोौदह किस्मों का, उनके नाम, उपयोग एवम्‌ उपलब्धि लम्बाई और आ 
: में ये एक-दूसरे से काफी भिन्न होते दैं। भौतिक तत्वों यानी गु 


सायाओं में जो नाम 


लकड़ी के बीच में है। /चलित है उन्हें यथास्थान लिखा गया है) : 


धासपेक्टोज़ प्रधान है और शकुलू लकड़ी लिगनिन प्रधान। .. ९. अवंडिनेरिया बिगडियाना नील गिरी और मरूा- द 
वैः रेश्ेंबाले बंडलों से बने होते हैं। इंठछ का कड़ापन बार तया उत्तर कन्नड़ के सदाबहार जंगलों में प्‌! 
बहुत कुछ बंडलों की संख्या और जिस प्रकार वे छितरे जाता है। यह करीज़ १० फूट ऊंचा होत् 
होते हैं, उस पर निर्भर करता है। बाहरी छिलके की इसमें साछाना फूल-लगते है । 
_भौढाई और बाह्य वल्क परतों में सिलिका का जमाव २. अरुंडिनेरिया फलकेशा पदिचम डिन्ाछर (राबी 
; हें . हुए कड़ा बना देता ह । रेशे लकड़ी जैसे और से नेपाल तक ) में ४,००० फुट से ७,० ०० फुट की 
. जैंगुर होते है। हर रेशे को 32% 0005 0 सिक्‍्कम में भी पाया जाता है। हेहरी- 
ही अर ” गढ़वाल इछाके में इसे गिल कहते हैँ। पतला और त॑ ्‌ 
विभिन्न प्रजातियाँ 8 अल 2 होने के कारण इसका इस्तेमाछ मछली पकढ़नेवाले . 
_अश्ष की करीब ३० जातियां और ५५० प्रजातियां करें (बांस ) और हुबके की नली' बनाने में फरते हैं। 
हि आओ उष्ण-कटिवंधीय और बहु उच्ण-कटिबंबीय.. ३. अवंडितेश्या। रेशोमोगा पूर्वी हिमालय (नेपार 
प्रदेशों में पायी जाती है। एशिया' और दक्षिण अमेरिका भूटान) में ६,००० फुट से १०,००० प 
ये सबसे अधिक है, जहां कि इसकी केमश: ३२० और पर पाया जाता है। नेपाक्ष में हते मठ 
१७९ प्रजातियां उपलब्ध है। भारत में १३६ प्रजातियां से 
_प्रायी जाती है । हमारे देश में बांस की अधिक प्रपुख 
जातियां देशी उत्पत्ति की हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 
इसके अलूग-अछग नाम हैं। इनके संस्कृत नाम उपयोग पर ते २० फू लम्धा होता 
कटा ते हपहठव। धनुद म, बहतूतुण, परष्य, 0 हूँ लता होती 
कटकाी, कीचिका, पेणु, यवाफ़ल आदि। जब तक गैगली पेंदाबार रस का 
क्‍ ओं में तय ५. बंम्बूसा अरुडेमेसिया संस्कृत-बंश; हिन्दी, 
देशों द्वारा दिये गये मराठी, गराती-बाध। बंगला-क् तुआ, कुतुआस 
करना है। हमारे देश में निम्न प्रमुख तेलगू- बोंगू, वेदुुु, परेण्टे $ तमिल, + 


४. आर डेनेरिया हंगाभीफ डोर  परिचमी हिमाः 
फिर, ओक और वेवदार के जंगलों में घने श 
७,००० से ९,०७० फूट की ऊंचाई तक पाया ज। 


है 


श 2000, 
कक 8॥॥:2॥ 
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मा इंच से ४.४ इंच व्यास तक का होता है। हर बांस . 
के अधिकांश हिस्सों में, खास कर पृश्चिमी और दक्षिण एक-दूसरे से अलगु-अलग रूप में उगता है और इसके 
भारत के जंगलों में नीलग्रिरी पहाड़ियों में, ३,००० फुट डंठल पीले अथवा हरी धारीबाले रंग के होते है। बंगला... 
की ऊंचाई तक बहुतयात में पायी जाती है। यह बांस में इसे बनी ब्रांस, मराठी में कलका और तमिल में 
८० से १०० फुट लम्बा होता है और इसका व्यास ६ से पॉमेगिल कहते है। लि 

के हे 2 कक पे हैं और यह ,(१०, आक्सीटेनेनथा निगनोसिलियाटा हरे रंग का . 
करीब ३० मं | है। प्रजातियां क्षेताः है और $ 

»+$ हीता है और इसमें कहीं-कहीं पीले रंग की धारियां 
बड़ी तेजी से बढ़ती हैं (प्रति दिन करीब १ फुद ८ इंच)। - वायी जाती है। यह गारो पहाड़ियों और अंडमान 
लक शाला। काली होने के कारण इसके झुंड में से ढ्ीप समूह में पाया जाता है। यह ३० से ५० फूट तक. 
हक ० !और,४ इंच तक व्यास का होता है। के 
ठीले होते । ११, आव्ीटेनेनथा सोतोस्टीगभा पंदिचमी घाटों गे हे 

. उड़ीसा में पाया जाता है।. यह कंटीला 'होता है और शोटा होता है। इसका इस्तेमाल छाते की डंडी बनाने में 

दोता है कं आप क्‍ ग; कहते हूँ . १२. डेंड्रोकैछामस स्ट्रिक्टर्स ' सामान्यतः खोखला 

2: जूता, दूल्हा, को दिष्ी:वे पका कहते ॥ै। होता है। यह २० से २५ फुट तक लम्बा और १ से ३३ंच | 
बंगाल में इसे टुल्डा, मिततेंगा और जोक नाम से जाना (कक के व्यास का होता है। पहले और दूसरे साल में 
काता है। इसके बने ८ है ५ के कुंज होते हैं और इसका रंग हरा होता हैं और तीसरे साल से वह पीछा 
शासाएँ एक के बाद' दूसरी से सिमदी '* पे ती हैं। इसकी लेने छूगता है। हिन्दी में इसे रोपा बांस: कहते हैं। 

५० यह बंगाल, बिहार असम और बंगाल के उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ कर यह . 


कं्नड़-विदुर। असमिया-कोतोह्ा । यह प्रजाति देश , २.२३ 












































. हम्बाई करीब ७० फुद तक होती है 
. और असम में पाया जाता है | ;! ५४ | में डाछ देने से इस ० भांरत में सब जगह पाया जाता है। . #>« हर 
पर क़ीढाणुओं का असर नहीं पड़ता। यह 'बड़ाए्ही गम 
उपयोगी बांस है हम गे ० कीशाणु अवरोधक, .. या क्‍ 
. छत्र और फर्श के लिए हे हा हे ह के ३. डेड़ीकलासस जायगर्नेटियस हमारे. देंश में | 
८. बैस्‍्वूसा पॉलीमॉरफा' सीधां खड़ा होता है और .. उपलब्ध, प्रजातियों: में यह सबसे बड़ी प्रजाति .है। यह । 
८० से ९० फुढ जम्बाई तक बढ बढ़ता नौ इसका व्यास बांस १२० फूट तक लम्बा होता है और इसका व्यास 
; होता है गेतीं, . *₹ इंच तक का होता. है। यह असम्र, बंगाल, बिहार 
और भी : यह देखने में बड़ा सुन्दर होता है। यह पूर्वी बंगाले के चन्द हिस्सों और दक्षिण भारत में पाया जाता है। . 
और असम में पाया जाता है। बर्मा में इसका इस्तेमाल हे बॉस बैम्बूसा टुल्डा की तरहू कीटाणु अवरोधक हैं। . 
छत और फर्श छामे के लिए बड़ा ही प्रचलित है । बंगाल १४, बेम्बता बअलकआ असम, बंगाल और बिहार । 
. में इसे जाभ|-बेतुआ और असम्र में बेतुआ कहते ते है ॥ म्रें उपलब्ध है?। यह .५० से. ७० फूट लम्बा और ३ से ७ | 
९.. बैम्बसा बलगेरिस भारत के अन्दर अंसम में ईंच तक के व्यास का होता है। पानी में डाल कर पकाने ' 
, बाँसों में बंगाल की यह । 



























खादी प्रामोद्योग : जनघरी १९६३ 

























; सर्वोत्तम 


.... *. अजाति सर्वोत्तम है। बंगाल में इसे बलुका और असम हैं। कड़े और वक्त बांस छीलने तथा काटने में बढ़ी... 
2.7 कम्याई और आकार में चित्त. मद हो है? मे शायर कु कर 
....._बाँस के रिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थल बरसाती जंगल टाल कपल कर के हर 30 अंक कब हैं। :;| 
.... है। वहाँ इसका सबसे अधिक विकास होता है। बर्मा,  कजाआंवा मर क्‍ ; नहीं कर उनमें से 
.. असम, बंगाल, पूर्वोत्तर हिमालय प्रदेश, परिचमी घाट, हा अत का कारगर इस हक कहर व आर, 
. श्रीलंका और अंडमान द्वीप समूह में बांस बड़े घने लक आर कागज के शिए्‌...चुप ह ५७४७५ 
..... उगते हैं। रूम्बाईऔर आकार्‌ में ये एक दूसरे से बड़े जाते है। क्‍ 


..... भिन्न होते हैं। कोई १२० फुट लम्बा बढ़ता है तो कोई 





कोई बांस ५ से ६ साक के अन्दर पक जाता है। पक 
बराबर ही बढ़ कर रह जाता है। अधिकांश जाने पर डंठलों को काट छेते हैं। जो बांस मजबूत 
..._आंश सीधे उगते हैं। कूछ पेड़ों से से-सटटे रम्बे बढ़ और टिका नजर आायें; उन्हें ही काठना चाहिए। 
* . जाते हैं। चीन का वर्गाकार बांस गांठ के ऊपर चपठा परन्तु झोले, पिजड़े और इस तरह के अन्य सामान बनाने 
_.-  होंजाता है। डंठल बहुत तेजी से बढ़ते हैं-करीब ३ इंच. है ३.४ साल की उम्रवारे बांस अधिक उपयोगी होते हैं। 
..._:._ रोज। कुछ तो बरसात के दिनों में रोजाना पन्द्रह-सोलह डेढ़-दो साल की उम्रवाले बांस, जो कि जाड़े के 
.._.._ इंच तक बढ़ जाते हैं। यह बाढ़ करीब महीने भर रहती दिलों में काटे जाते हैं, झोलों आदि के किनारों को. 
._. है। एक पुंज में ३० से १०० तक डंठल होते हैं। प्रति मजबूती प्रदान करने में काम आते हैं और ये मुलायम 
.. वर्ष बरसात के आरम्भ में करीब १० बड़े और ३० से थ्ाती नरम भी होते हैं। छ: वर्ष के बाद बांस की उपयोगि- 
.._ ५० तक छोटे डंठल उग आते हैं। ये चिकने और गोल तथा ता कम हो जाती है। अगर इन्हें १० वर्ष तक रहने दिया 
... सामान्यतया खोखले (मादा बांस) होते हैं और इनकी जाय तो ये पुराने हो कर सूल जाते हैं। ऐसे बांस किसी 
_गांगें पर आड़ा सपठ होता है। कुछ बांस (नर क्षाम के नहीं होते और इसका इस्तेमारू जकाबत के 
बांस) ठोस होते हैं। ये ५ से ६ साल के अन्दर पक , अलावा कागज के लिए लुगदी बनाने में करते हैं। जिन 
जाते हूँ। | 200 दि सों में फूल निकल आते हैं, वे भी बेकार होते हैं। 
.._ ब्वांस अपने जीवन में एक बार फूलता है और मर 
.... जाता है। ऐसा २५ से ५० वर्षों के अन्दर एक बार चीनी और कारबोहाइ ड्रेट्स है क्‍ 
. होता हैं। किन्तु कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रति ३ वर्ष जड़ द्वारा सींचा गया पानी इंठल में प्रवेश करता है। 
..... पूर फूलती हैँ और कुछ तो सालाना फूलती है। अकाझू इसमें चीनी और अन्य कारबोहाइड्रेद्स होते हैं। बांस 
... के दिलों में-बांस के-बीजों का इस्तेमाल अन्न के रूप जब बढ़ता रहता है तब ये अधिक मात्रा में होते है। 
... “में करते हुँत 57: 77: हज अतः जवान यानी कच्चे बांस में घुन' छगने का डर रहता. 
...._ “बॉस का स्तर जिस इलाके में वह उगता है उसकी है। पक जाने पर इसमें कीटाणुओं से मकाबरू करने 
... भौगोलिक अवस्था पर निर्भर करता है'और श्रेणी विभाजन की बड़ी शक्ति हो जाती है, परन्तु उनसे छूट नहीं मिकती । _ 
..._ इसके इस्तेमाल के अनुंसार किया जाता है। सीधे और चहन्द प्रजातियों में अवरोध शक्ति स्वभावत: आ जाती है, 
..._ मोटे बांस, जिनकी गांठें दूर-दूर पर होती हैं-एक फुट जैसे ब॑ म्बूसा टुल्डा और डेंड्रोकिलामत जायगनेटियस । 
... से भी अधिक दूरी पर-अविक्‌ उपयोगी होते हैं। मुछायम बांस काटने के लिए अक्तूबर से दिसम्बर तक का समय 
_भोर चिकने बांस कलात्मक कामों में इस्तेमाल किये जाते सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें भी कृष्ण पक्ष, जब कि 












































ै। 








झ्ग्प 


. बेशानिक तरीके 


तरीका है। सही तरीका यह है कि बांस को ३ महीने 


जाता है । क्‍ 
विद्योषज्ञों ने कई तरह के रासायनिक शोधन के तरीके 

बनाये हैं। परल्तु वे ग्रामीण करीगरों की पहुँच के अन्दर 

प्रतीत नहीं होते। कॉपर सल्फेट के बहुत ही हलके घोल 


अच्छा समय है। तत्पश्वात्‌ कटाई के लिए दिसम्बर से 
मार्च तक का समय उपयुक्त है। 





४... कारीगर बांस-कठाई के मौसम में उनका संग्रह कर 
.. हैते हैं और फिर बराबर उनसे सामान तैयार करते जाते 





हैं। वे बांसों को कुछ समय तक पानी में डबा कर रखते 
हैं और उनकी धारियों निकाल डाछते हैं। चूंकि 
अधिकांद चीजें'इन धारियों से तैयार की जाती हैं, 

के में.कीड़ों से खाने का डर अधिक नहीं 
पर | अंधिक ठोस बांस से बनायी 


की्टों हारा जाये हे गे जाने का भी डर होता है। 











बांस का काम करनेवाले. ;. कार गैगर प्रायः बांस को 
विवाऊ के सहारे श्ढ़ां रखते हैं। यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे ऐसा जान-बूझ कर वैज्ञानिक ज्ञान के कारण 


करते हैँ। बांस काटने के बाद उसे करीब सप्ताह भर पत्तों 





> सहित खड़ा रखता चाहिए। कारीगर बांस को पानी 


में डबा कर जो इस्तेमाल करते हैं वह भी अर्ध-वैज्ञानिक 





तक पानी में डइबा कर रखता जाय और फिर उम्रक 





ध सुखा कर इस्ते-छ किया जाय। इससे उसमें से गलनेवाल्द 





जाती हैं और वहू कीटाणु-अवरोधक हो 


में बांस को डूबाये रखता सहज और प्रभावशाली है। 


. फिर, अभी ग्रामीग कारीगर जो चीजें तेयार करते हें, 
उनमें इस तरह के शोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


बांस को पकाने के लिए सबसे सरल और सस्ता 


. तरीका धुआं लगाना है। इस तरह से पकाये गये बांस 
. बहुत ही मजबूत और कड़े हो जाते हैं। पानी में डुबाये 

.. रखने के बाद धुत्रां दिखाना सर्वोत्तम तरीका हूँ, परन्तु ' 
इसमें जरा देर छूगती हूँ। जंगली गांव में बांसों को 


ह बांस उद्योग की क्षमता क द | क्‍ । हे 
. डंठलों में सर्वाधिक पानी होता है, कटाई के लिए संब से 


. असम 


मद्रास 


स्नान घर में बनी (#ग्निष्ठिका पर रख देते हैं। बांस 


(और बेंत ) की,चीजों को, जिनका कि मौसमी उपयोग 


हीता है, और-मौसम में इन अग्निष्ठिकों पर रख देते हैं। 
गर्मी और धुएं से वांछित असर पड़ता है। इस तरह के... 


शोधन के लिए एक वर्ष का समय सामान्य है। 
प्राप्ति का अनुमान 


भारत में बांस अधिकतर जंगलों में उगता है, जो कि 
सरकारी सम्पत्ति हूँ श्र चूंकि इन्हें नीछाम किया जाता _ 


है, अतः प्रति वर्ष काटे गये बांसों की संख्या और उनके 


मूल्य का सही अन्दाज लगाना सम्भव नहीं है। जो भी _ 


जानकारी प्राप्त है, वह कागज और कागज छुग्दी उद्योग 


के लिए प्राप्त बांस से सम्बंधित है। जंगली इलाकों के. 


ग्रामीणों को मामूली दर पर बांस काटने की अनुमति दी 


जाती है। इस उद्योग में छगे कारीगरों को भी ऐसी... 


ही रिया.त मिली हुई है। इन कारीगरों द्वारा तथा 


लोगों द्वारा कितने बांस का इस्तेमाल होता है 
तथा किस कार्य के लिए होता है, इसकी जानकारी अभी. 
भी प्राप्त करनी बाकी है। वैसे आज से २२ वर्ष पूर्व... 
निम्न अन्दाजण लगाया गया था और वही आज भी हर 
व्यावहारिक कार्य के लिए मान्य है 


राज्य 





बंगाल. 
बम्बई 
बिहार 
मध्य प्रान्त 


उड़ीसा 
हैदराबाद 
त्रावणक्रोर 
मैसूर 





3४ गा 





बांस कई आकार कं होता है। यह सीधा, लम्बा, ' 





ट 52 ् के मा बह + अ्डरारकरबपडे का पर पतला 
(पर साकसाापलर्प्यामनन दायर परप्कपप८- सता २ <पानपरया स्पा यथा एनप कारदरपवकउउनाए- फायर न्‍क या प<पहन्‍पर-न्‍ह- पा 


हबसाफ्डा:तटाफ उच्च रह परतफर सह < 





>. 43.००; स-२-ानललालअबपपपाय-पाधपनसनाशर-बकाउामक-सहमाबर- "रटकनवपरचा व पता पके सपा गत किम मय पतन 


मम न कब अ घ ब् 


ध्३२३७ 
































































:.. गुण उसे कई कामों के लिए उपयोगी. बना देते है। बांस बने के लिए ._ 
बहुतायत न जिल बास का इस्तेमाल करते है! यही उनका बरतन 
.._ उगाया जा सकता है वह कम समय में ही पक जाता है। हूँ । वे अपने ब 8४ भी इ' क्‍ 
कह, दीवार, दरवाजे, सिंब् ५ 
5 से ही बनाये जाते हैं।' बांस का इन्ही सीढ़ियों पर चढ़ कर पान के 
करों, सहारों तंथा निर्माण कार्यो में बहुत किया जाता के नाजुक पत्तों की र 
. - हैं। छम्जे-हलके बांसों का इंस्तेभाल नाव खेने में करते हैं। हू 
. नेंदीं में लकड़ी बहांते के लिए नाव बांस की सा । 


... हैं। बांस 
.. जाती त्ी है जैसे छड़ी; छाठी, भतार के डंडे औजार॑ 
मूठ, झाड़ , नलियौ, पंखे, छा: चटांइयो 


अस' का इस्तेमाल कागज बनाने -में बड़े पैमाने पर 
होता है। मांस का बिना समझे नयझे काटा' जाना और रे 
इसके विकास के लिए-योजित- कार्यक्रम की कमी आगे... 


चल कर इस बहुमूल्य सामग्री का अन्त भी कर 
७ सितम्बर १९६६ 



























| 'वारों की आय हूंछ की ४२ प्रति भत है, जबकि 
ते हालण्ड में शिखर के १० प्रति शत परिवारों कौ आय कंऊ की २८ से ३० 















थे । हे 









भा त जद किहानों के सम्पादक मण्डल द्वारा 
हायित और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ के मार्गदर्शन 
।जैत तथा सम्पादित यह ग्रन्थ* संम्भवतः रवीद्ध- 





<थ ढेगोर की स्मृति में अब तक उनके प्रति सर्वोत्तम 
गंजलि हैं », क्‍ 


लि हूँ 


| ढ़ क्‍ पुन्दर हम छपाई और आकर्षक सजावट से युक्त ५५० 


से भी अधिक पृष्ठवाढा यह विशाल ग्रन्थ सचमुच एक 
नहुमूल्य वस्तु हैं। गरूदेव के जीवन काल में तथा 


उनचे स्वरगंवास के परचात्‌ देश-विदेशों में और अनेक 


भाषाओं में उनकी गरिमामय प्रतिभा की प्रशास में 
अनेक छेख प्रकाशित हुए हैँ। भारत में शत-शत पत्र- 
पत्रिकाओं व पुस्तकों के माध्यम से असंख्य व्यक्तियों 
ने उन्हें श्रद्धांजलियों अपित की हैं।- उनमें तीन प्रमुख 
अंग्रेजी प्रकाशन हैं: (१ ) दिग्रोल्डन बुक ऑफ टेगोर 
(भारत और विश्व की ओर से १९३१ में रवीन्द्र बाबू के 


७०वें जन्म दिवस समारोह के अवसर पर श्रद्धांजलि 
स्वरूप अकाक्षित; रामानन्द चटर्जी द्वारा सम्पादित); 


ब्पका 


(२) क्रष्ण कृपलानी द्वारा सम्पादित १९४१ में 
विज्वभारती (त्रैमासिक) का हैगोर जयन्ती अंक; 
भौर (३) अमुरू हथूम द्वारा सम्पादित, १९४१ में 
लिकता स्यूनिसिपल गजट का टैगोर मेमोरियल 
सप्लीमेण्ट (टैगोर स्मारक परिशिष्टांक) । 


.. उक्त प्रकाशनों के बाद ऐसा छगा कि टैगोर की बाबत 
यवहारत: अब कुछ कहने के लिए दोष नहीं पा महा रो रहा । 








.. रातिछाल महेता, ही 


ग्रन्थ का प्रकाशित होना स्वाभाविक जान पड़ता है। 


कलम उठायी हैं। . +. 


___+ रवीजनाथ टैगोर : शताब्दी गन्‍्य (१८६१-१९६१): 
अकाशक : साहित्य अकादमी, ७४, थियेटर कम्यूनीकेशन 
बिल्डिंग, कनॉट सर्कंस, नयी दिल्ली; मूल्य: ३० रुपये; 
रएरू:र५+९३१।३.... 


फिर भी, सौन्दये की प्राचीन परिभाषा "क्षणे क्षणे बस 
वतामुपति तदेव रूपभ्‌ रमणीयता:” के अनुसार टैगोर का. 
व्यक्तित्व इतना भर्व्य तथा विद्याल है कि उसमें जब-जब _ 
झांक कर देखते है उसकी नव-रमणीयता दृष्टिगोचर है 
होती है। प्रारम्भिक प्रयास प्रायः करके अपने समय में क्‍ 
परिपूर्ण थे, किन्तु तब से टैगोर के अध्ययन में नये-नये 
विचारों और कल्पनाओंवाले व्यक्ति रत रहे हैं। अतएव 
अताब्दी समारोह के अनुपम उत्साह. की लहर में टैगोर 


को श्रद्धांजली भेंट करने के रूप में इस प्रकार के सुन्दर 


के 


बहु विधसामग्री,....... के अ आ 
कितनी भव्य श्रद्धांजलि ! जवाहराछछ नेहरू द्वारा... 


लिखित प्रस्तावना और डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा. 


गुरूदेव की बहुमुखी प्रतिभा पर महान भ्रकाश डालने के. 
जा ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है। इसके साथ ही आयसलैण्ड .. 


“सै लेकर वियतनाम और अर्जेनटाइना से लेकर जापान' 


तक के यानी विश्व भर के लेखकों की, रवीन्धनाथ के. 
जीवन-दर्शन का रह्स्योद्घाटन करनेवाली अनेक रचनाएं. 


स्तुत ग्रन्थ में हैं। इन लेखकों में ल्याति-प्राप्त कवि, 


नाटककार, समालोचक, दाशंनिक, संगीतकार, नृत्यकार, 
सुप्नसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजमर्मज् सभी हैं। सभी ._ 
ने अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। किसी ने व्यक्तिगत... 
संस्मरण के आधार पर कुछ लिखा है तो किसी ने गुख्देव... 


के जीवन अथवा कार्य के किसी न किसी पहल 


हॉलेण्ड के श्री बेन वैन इस्सल्सत्तेन (लय रद... 


7988९]४(९7 ) से जब इस ग्रन्थ के लिए कछ लिखने का ० 


श्र 


निवेदन किया गया और उन्होंने जो कहा उसमें संम्भवतः 



































हे ; | 7 लिखने के लिए 
रे 922 (किये जाने पर सेंग्भवतः सभझे, लेखकों 


अनुभव कहते, हुए भी उतका हृदय उमड़ पड़ा। 
. इस पल भंर की घड़ी में आधुनिक संघर्षमय 
- और उसमें निहित भय से युक्त संसार के चिर 
. परिवर्तनशील चित्र एकाएक लोप हों उनके स्थान पर 


.. भारत के महान्‌ कवि महर्षि स्वीन्द्रनाथ टैगोर का 


... स्वाभिमानपूर्ण एवम्‌ पात्र व्यक्तित्व व्यक्तिगत संस्मरण 
. अथवा उनकी रखचंनाओं के ज्ञान के पुनःस्मरण से आंखों 
के सामने आया होगा जिससे हृदय फुलकायमान हो 

उठा होगा।” फल सचमुच अत्यन्त उल्लेखनीय 


.. रहा है। 


अश्णोदय के समान 


वस्तुत: इस लूघु लेख में उक्त महान ग्रन्थ की सामग्री 
का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हूँ। केवल 
सामान्य प्रभाव ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 


... प्रस्तुत प्रन्थ छः भागों में विभकत है। वर्तमान भारत 
की दो महान विभूतियों-श्री नेहरू और डा. राधाकृष्ण7्‌- 

. « की कलम से पुस्तक के प्रारम्भ में कुछ लिखा जाना 
समीचीन ही हे, जिन पर ट्रेगोर का गहरा प्रभाव पड़ा 
है। जहाँ श्री नेहरू अपने संस्मरणों में मोटे तौर पर 
गुरुदेव के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, 
वहाँ डा. राधाकृष्णन्‌ ने विस्तृत रूप से बताया है कि 
किस प्रकार टैगोर. “सभी कलाओं के प्रिय” थे। गांधी 
. और टैगोर की जिन महान्‌ जिम्मेदारियों से वे मंत्रमुग्ध 


हुए उनके प्रभाव की सामानता तथा असमानता, दोनों ही 


: दृष्टियों से तुलना करते हुए श्री नेहरू कहते हैं-- गांधीजी 
भारत के सार्वजनिक जीवन में जहाँ बिजली की तरह 
आये भर हंम सब को झकझोर डाला तथा प्रकाश- 


कह _पूंज की तरह हमारे दिलो-दिमाग को' रोशन कर दिया, 


वहाँ टैगोर का प्रभाव किर्सा पर्वत पर उषाकाल के समान 
 भाया एवम्‌ भीरे-धीरे वह हम सब में फैल गया ।” 


ही अनुभव हुआ होगा कि क्षणिक शान्ति का _ 





6 टैगोर के महान और तेजस्वी व्यक्तित्व का विशटेषण ' 





कु” करते हुए डाक्टर राधीक्ृष्णन्‌ कहते हैं, “रबीस्नाथ 


में जीवन की पूर्णता, जीवन के विविध पहलुओं का 
विकास मिलता हूँ........ विविध विषयों पर प्र 
अपनी गहन रचनाओं में वे स्वतंत्र आत्मा, अमरात्मा के 
गुणों की अभिव्यक्ति करते &ँ; ८५ 
कविताओं में ऐसी बातें मिलती हूँ, जो ॥ 
कर मस्तिष्क को भर देती हैं और जो दीर्ष-क 
मानव मन व मस्तिक में बनी रहेंगी।' ” . 


डाक्टर राधाकृष्णन्‌ के अनुसार “हम में से अधिक 
शाश्वत गुणों और मूल्यों के प्रति अस्धे हैं, उसें देख-समझ् 
नहीं पाते; इसलिए रवीस्रमाथ जैसे कवि हमें बताते हैँ 
कि शाइवत प्रकाश है और अपने गीतों के जरिये वे 
हसके संघात, प्रभाव और क्रिया-कराप का दर्शक करने के 
लिए हमारा आमन्त्रण करते हैं। 


एक संक्षिप्त किन्तु मर्मबेधी रूप में आज के इस क्‍ 
दार्शनिक-राजमर्मज्ञ ने बहुत ही सुन्दर रूप में मानवता 
को टंगोर की देन का उद्घाटन किया है। 


“व्यक्तिगत संस्मरण 

दूसरे भाग में व्यक्तिगत संस्मरण हैं। इसमें गुरूदेथ 
की भतीजी इन्दिरा देवी भौधरानी तथा लिओनाड़े 
एमहस्टे ([.6०7&0 78६) ने संस्मरण लिखे हैं। 
उक्त महाशय श्रीनिकेतन के निर्माण, जोकि शास्ति- 
निकेतन के समीप ग्राम पु्रनिर्माण केसर है, में बहुत 
सहायक थे। इनके अछावा अ्र्जेनटाइना की कबयित्री 
विक्टोरिया ओकम्पोी (५४०४०४४७ 0०८४॥770 ) ने, णो 
कि जब 'रवीन्द्रबाबू ब्यूनस आयसे गये तो वहाँ उनकी 
मेजमान थी, गुरुदेव के पुत्र रथीस्दनाथ टैगोर और 
इटली के इण्डोलोजिस्ट भीसेप्पे तुस्सी ((५8०.७[१९ 
70०० ) ने, उिन्होंनें शान्तिनिकेतन में काम किया था, 
संस्मरण लिखें हूँ। 















ये संस्मरण हमें गुरूदेष की आन्‍्तरिक भावनाओं का .- 














भपेक्षाकृत नजदीक से अस्तर्जञान करवाते हैं। अधिकार 
संस्मरणों में टैगोर के पत्रों से उद्धरण दिये गये हैं, जोकि 
उनकी आन्तरिक भावनाओं को सर्वाधिक प्रकाश में लाते 


! #९ हैं। वास्तव में जैसा कि एक अन्य लेखक ने ग्रन्थ के 




























दूसरे भाग में कहा है, “रवीद्धनाथ के सर्वोत्तम 
/जिरिे, जिनकी सश््प नगण्य नहीं है-किसी 
हत्प की, वैसौ-हूं श्रेणी में सर्वोत्तम हैं। उन्हें 
आनन्द का विषय है; क्‍योंकि उनका विषय 

है 'भौर चाहे जिस मनःस्थिति-विक्षुब्ध अथवा 
अधिक्षुब्भ,, होहेय या चिन्ताग्रस्त- से प्रेरित होकर 
लिखे गये हों, सदैव ही बहुत भले लिखे गये हैं।” प्रन्थ 
में उद्धत कुछ पत्रों से प्रकाश में आनेवाली एक विस्मय- 





के 
ज्ण्ककेट 


' कारक तथा साथ ही कषप्टपूर्ण बात यह हैं कि गौरव 


के दिख़र पर और असंख्य प्रशंसकों तथा अनवरत रूप से 
चलनेबाली गतिविधियों के मध्य भी गुरुदेव प्रायः 
एकाकीपन महसूस करते थे। 


एकाकीपन का भार 


विक्टोरिया ओकम्पो, जिन्हें वे विजया कहा करते थे, 
को एक पत्र में टैगोर ने लिखा: 


“तुम्हारे लिए यहूं समझना कठिन होगा कि 
एकाकीपन का कितना भारी बोझ में उठाये फिरता 
हैं, वह भार जोकि मुझ पर मेरे अचानक और असा- 
घारण यश के कारण आ पड़ा है। मैं एक ऐसे दुर्भाग्य- 
शाली स्थान के समान हूँ, जहाँ क्रिसी अशुभ दिन 
कोयले की खान निकझू आये और फलत: उसके 
फूलों की अवहेलना की जाय, उसके जंगल काट 
दिये जायें और वहू धत-छोलुपों की दया-दृष्टि पर 
छोड़ दिया जाय। मेरा बाजार भाव बढ़ गया है 
और व्यक्तिगत मूल्य तिरोहित हो गया है। यह 


व्यक्तिगत मूल्य मैं उस तीज आकांभा के वशीभूत 


हो कर आप्त करता चाहता हूँ, जो दिन-रात मुझे 
सताती रहती हैं। 


इसी प्रकार एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिओनाड़ें 











एकाकीपन लिए हुए हूँ जिसज्स पर लेकर १ व्यक्तिगत 
जीवन की आवाज प्राय: मेरे मित्रो नहीं पहुँच ._ 
पाती; जिस कारण मुझे उनसे अधिक सहन करना 
पड़ता है। अपने व्यक्तिगत संसार के लिए में भी उतना 
ही छालायित हूँ, जितना अन्य कोई नहवर प्राणी; 
सम्भवतः उससे भी कहीं अधिक । 


किन्तु ये क्षणिक घड़ियाँ थीं, जो टैगोर के अनवरत 
स॒जनात्मक क्रिया-कलापों के समक्ष टिक नहीं सकीं 
तथा उनकी आन्‍्तरिक परितुष्टि ने पुन: अपना अधिकार 
कर लिया। द 


ग्राम पुनर्निर्माण 


ग्रामीण विकास में रुचि रखनेवालों के लिए एमहंस्ट 
और टैगोर के पुत्र रथीन्द्रनाथ के संस्मरण विशेष महत्व 
के हैं। उनसे पता चलता हैं कि टैगोर ने किस प्रकार 
एक सुव्यवस्थित रूप से ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य किया 
और वह भी बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में : 
“पूर्वी बंगाल के शेलीदह और पोतीसर क्षेत्र में रवीद्धनाथ 
को अपने पूर्वजों की एक बड़ी जायदाद का प्रबन्ध करना 
था, जिसके अन्तगेत १२५ से भी ज्यादा गांव थे और 
वहीं उन्होंने जिस ग्रामोत्यान विचार का प्रतिपादन अपनी 
पुस्तक स्वदेशी समाज में किया था उसे सर्वे प्रथम कार्या- 
न्वित किया। कुछ कार्याकर्त्ताओं की सहायता से उन्होंने 
उस जायदाद को तीन विभागों में विभक्‍त किया। हर . 
विभाग स्वशासित संगठन था, किन्तु हितैबी सभा नामके 
केन्द्रीय प्रशासन.त्मक संगठन की इकाई के रूप में । 
प्रत्येक गांव में एक निर्वाचित पंच था। इस तरह के दस पंच 
एक प्रधान चुनते थे। ये प्रधात अपने में से पाँच पंच 
चनते थे, जो जायदाद की समग्र जन-संख्या कीं 
प्रतिनिधित्व करते थे । इन्हें पंच प्रधान कहा जाता था) 
वर्ष भर के? हिसाब-किताब का विश्लेषण कर उसे 
स्वीकृत करने, आगामी वर्ष के लिए बजद नि हर 



































.. ब्ंदि कोई फघओ ही हो | ही तो उसे जमीदार तक (इस 


|. ज्लादौ प्रामोौद्योग : जन 






गेल के लिए हे > के लिए न * लिखने के लिए 
मी वर्ष के लिए ।मलनेवाली «- छखकों हो 


करने जाम्दाद के प्रबन्ध के सम्बन्ध में 





... मामले में स्वयम्‌ रवीद्धनाथ तक) पहुँचाने और गांवों 
... की हालत सुधारने के लिए जिस सामान्य नीति का ट 
... अनुसरण करना हो उस पर विचार-विमर्श करने के छिए,. इस भाग पर एक स 
...हितषी सभा की वर्ष में एक बार बैढक होती थी। सड़कों इस बात का पता चर 










.. की मरम्मत करने, पानी की कमी भिंठाने, पंच फैसछे अतिविधियों उनमें व्याप्त थीं तथा मान 
के जरिये झगड़े सुलझाने स्कलों की स्थापना करने वे भावनाओं के क्षेत्र में किलम सन्द' 
.. जंगल साफ करने, धर्म गोला (अन्य भण्डार) स्थापित उन्होंने दिया है। यहाँ वे 
करके दुर्भिक्ष के विरुद्ध सुरक्षात्मक कदम उठाने आदि प्रतिभावाएे व्यम्िति के छूप में # एज खाने ह 
: जैसे काम स्वयम्‌ करते हुए ग्रामीणों ने कल्याण-कार्य उसकी भाषा, जैसा कि उद्धरणों से प्रकट है, इसनी सरल 
रू किये। क्‍ .. होते हुए भी बहुत ही प्रौढ़ और प्रभावशाली, मनोहर है । 
गैर-मौसमी काल में अथवा खाली समय में किसानों. हि उतेके झरब्द झुझी में गाते और नाध पर की तो हि 
को काम देने के लिए _ रवीन्द्रनाथ ने कताई बुनाई तथा दारण दुःख में रो भी सकते हैं, तथा उनमें उलट-पुलद 
अन्य दस्तकारियों व कुटीर उद्योग भी शुरू किये। यही देनेवाझा प्रहार करने की शक्ति भी है। जरू-प्रषात 
प्रयोग बाद में शान्तिनिकेतन के तजदीक श्रीनिकेतन ले अब समुद्र के झ्ाबात अथवा मेष के गर्जन जैसी 
में वैज्ञानिक ढंग से चेछाया गया। शक्ति भी उनमें है। अहममाण्ड के साथ उनका तावात्म 
है; चिर-परिवर्तनशीर प्रकृति में रमे हुए अपने चारों 
कितना महान्‌ और पथ-अदर्शक था यह प्रयास! » ओर जीवन की चिर-कमनीयता, नवीतता के साथ वे 
: टैगोर की प्रतिभा के सुजनात्मक पक्ष के अनेक तदैव ही क्रियाक्षीक रहते हैं। और, यहीं हम पाते है 
. उदाहरण इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र उपलब्ध हैं, बस जरूरत कि सम्यता के जीर्ण-शीर्ण अवशोषों के बीच भी उनका 
इतनी है कि उन्हें ढूंढने के छिए हमारे पास समय हो। मानव में अदूट विश्वास है। 

















... अध्ययन और समालोचना.... इस भाग में जितनी रचनाएँ हैं उनमें संक्षिप्त किन्तु 
द सर्वाधिक मार्मिक रचना एलबर्ट स्विबदुजर (#।)6६ 
तीसरे भाग में अध्ययत और समालोचना' हैं। $0/9शं|छ6०) की है, जिसमें वे कहते हैं, “भारतीय गेटे 

. इसमे अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों की रचनाएँ टैगोर अपने व्यक्तिगत अनुभवों को अभिव्यक्तित प्रदान 

हैं। इतमें टंगोर की सृजनात्मक श्रतिभा के प्रायः हर करता है कि यही सच्चाई (जीवन सत्य, उसका सार) है 
पहलू का समालोचनात्मक रूप से गहराई के साथ, और वह भी ऐसे रूप में जो उनसे पूर्व किसी भी व्यक्ति 

.._ भध्ययन श्रस्तुत किया गया हैं। उनकी कविताओं, ने जो अभिव्यक्ति प्रदात की उससे कहीं अधिक गहुरी 

गीतों, नाटकों, कहानियों, -उपन्यासों, पत्रों, निबन्धों, शक्तिशाली और मनोहर है। इस परिपूर्ण रूप से पवित्र 
ब्राल-साहित्य, दार्शनिक रचनाएँ व चित्रकारी-शिक्षा और तथा समरस विचार का नाता न केवल भारतवाधियों से 
मानव एकता की दिशा में टैगोर की देन का भी-अ।दिसभी बल्कि समग्र मानवता से है।” ' 


* । 
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केखांश पढ़ कर हुमें टैगोर की मौलिए, हे 
रचनाओं के सोते में डुबकी छूगॉंगे की इच्छा होती है। 





इसके बादवाले भाग में टैगोर द्वारा की गयी अन्य 
भ्रण हैं, जो नीरस प्रतीत होते 
हैं। सम्भवतः आस्ट्रेलिया 
ने व्यवहारतः संसार के सभी देशों 
काफी अधिक, यात्राएँ की हैं और, जैसा 
है, राष्ट्रीय और युद्ध के सम्बन्ध 
में उनके पूर्व व्यक्त विचारों के कारण हो सकता है कुछ 
देशों में उनका कम सम्मान हुआ हो, उन्होंने सदेव ही 
सभी देशों में अपने पीछे गहरा प्रभाव छोड़ा है, श्रद्धा 
न प्राप्त की है तथा अपने जीवन व रचनाओं के प्रति वहाँ 
के लोगों में विस्तृत अभिरुचि जागृति की है। 


पांचवें भाग में इण्डोलोजी (भारत सम्बन्धी विज्ञान) 
के विभभ्न विषयों पर भारतीय तथा विदेशी विद्वानों 
की श्रद्धांजलियों हैं। यद्यपि इत अध्ययनों का टेगोर 
के जीवन और कार्य से सीधा सम्बन्ध नहीं है, तथापि 
स्पष्टतः उन्हें यहूँ। इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि उक्त 





| ने योगदान दिया हैं। 


* तर ग्रन्थ का अन्त जीवन बृतान्त और पुस्तकों की तालिका 
। के साथ समाप्त होता हैं। वृतान्त परिपूर्ण तथा व्यापक 
हैं और साल-दर-सारू के हिसाब से दिया गया है। 
एक वर्ष की प्रमुख घटनाएँ तथा क्रिया-कलाप एक ही पैरा 
में दिये गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण अथवा क्रमबद्ध प्रवृत्तियों 














इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ 
तथा किसी विशिष्ट वर्ष में प्रकाशित (बंगला 
तथा अंग्रेजी) का वर्णन छोटे अक्षरों में दिया गया हैं। 
इस प्रबन्ध से गुरूदेव के जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों का 


मोंटे रूप में एक विहंगावलोकन हो जाता है। पुस्तक 


सूची व्यापक है, जिसमें वर्ष-प्रति-वर्ष के अनुसार टेगोर 
की बंगला और अंग्रेजी रचनाओं का वर्णन दिया गया हैँ । 
कितना अच्छा होता कि कम से कम यह जीवन वतान्त 
और पुस्तक-सूची एक अलरूग छोटी-सी सस्ती पुस्तिका 
के रुप में प्राप्त तोती।... " 


उपसंहार 


प्रस्तुत ग्रन्थ में चित्र नहीं हैं, सम्भवतः इसलिए कि 
प्रारम्भिक श्रद्धांजली प्रकाशनों में वे काफी तादाद में दिये 
जा चुके हैं। लेकिन प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा तैयार किये 
गये टैगोर के कुछ सुप्रसिद्ध चित्र तथा टेगोर की पाण्ड्- 


लीपि और घसीट लिखावट छाप कर, जिनसे प्रायः - - 
भाग में जो विषय हैं उनमें किसी न किसी रूप में टैगोर » विलक्षण कलात्मक रचानाएँ सामने आयी हैं, यह कमी 


दूर की गयी है। क्‍ 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के 
प्रकाशन के लिए साहित्य अकादमी बधाई की पात्र हैं, 
जो इस महान विश्वकवि और सिद्धपुरुष की स्मृति में 
एक अनुपम स्मारक सिद्ध होगा। 


३ अक्तूबर १०६२ . ७ 





गयी हैं। दैशोर की 
थे के मूल है के साथ 


































हू 











वास्तविक सेवा कार्य कर रही हूँ। 


७, जंतर मंतर रोड 
नयी दिल्‍ली- १ 


“२५ अक्तूबर १९६२ 


मे 


: आपकी पत्रिका देश में एक सर्वोत्तम आर्थिक पत्रिका 
है। आपने कृषि और उद्योगों के जरिये ग्रामीण विकास 
के विभिन्न पहलू जनता के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत 
किये हैं। आज चरखा लाखों गरीबों की आर्थिक स्थिति 
““+> . श्ुधारने में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। : 


७, जंतर मंतर रोड 
नयी दिल्‍ली -१ 


१६ अक्तूबर १९६२ 
कं 


खादी ग्रामोशोग का वार्षिक अंक मिला। इसमें 
बड़े उपयोगी और विचारोतेजक लेख हैँ। मेरी इच्छा 
हूँ कि इसमें प्रतिपादित विचारों को और भी सघन और 


दामोदरम संजीवय्या 


अध्यक्ष 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
के. मेः 


के, के. शाह 
महामंत्री 


का ... मं 


विस्तृत रूप से कार्यान्वित किया जाय। 


११-इलेक्टिक लेन 

नयी दिल्ली 

२४ अक्तूबर १९६२ 
हे 


एच. सी. दासप्पा 


अध्यक्ष 


अनुमान समिति, लोक सभा 
का के 
आपका खादौ ग्राभोद्योर्ग बड़ा हौ उत्तम कार्य कर 
20555 हा है ओर आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। 


की अलग अरे 
नवस्‌ वार्षिके।क 


मैंने वा ' कर बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा। इसमें 
हमें ग्रामीण विकास की समस्या तथा इस महत्वपूर्ण 
समस्या को सुछझाने के लिए जो उपाय काम में 
छाये जा रहे हैं उनकी एक झलक मिलती है। 
घह पत्रिका ग्रामोद्योगों के विकास के जरिये ग्रामीण 
अथ-व्यवस्था को विकसित करने के विषय में एक 


ब्कू 


डे 


अखिल भारत कांग्रेस कमेटी 


चण्डीगढ़ 






में खादी पग्रामोद्योय की 
करता हैँ । 
राज्यपाल ,शिविर 
नयी दिल्‍ली 
१४ अक्तूबर १९६२ 
क्ः कं माँ कक 

ग्राम विकास की समस्याएँ बड़ी कठिन हैं और जटिल 

भी। आपका प्रकाशन इस पर विचार तथा कार्मवा| 





राज भवन 
दिलांग (असम) 
१५ अक्तूबर १९६२ 
फ कं कं 
.  वार्षिकांक का आवरण जितना खूबसूरत है उसके 
अन्दर की सामग्री भी उतनी ही उपयोगी है। मवि 
भविष्य में ऐसे अंकों में खादी के अर्थ-शारत्र, उसकी छागत, 





राज्यपाल, असम 


“मूल्य आँदि के विषय में तथ्यपूर्ण जानकारी दी जाय तो 


मुझे बड़ी खुशी होगी। वर्ष में एक बार इस तरह की 





जानकारी उपयोगी और सहामक भी सिद्ध होगी। 

छखनऊ विश्वनाथ दास 

२३ नवम्बर १९६२ राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
मु रे कक 


खादो प्रामोद्योग का यहू विशेषांक पिछके बाधिकांक 
से काफी सुधरा हुआ है और इसमें खादी तथा प्रामोद्योगों 
के विकास से सम्बन्धित उपयोगी पठनीय सामप्री है। 





१८ अक्तूबर १९६२ पंजाब विष्यविद्यालय 
र्यः का कं 


यहू एक पठनीय प्रकादन है मौर खादी के ज्प-शास्त्र 






नवम्‌ट , 


वो, आर, सेन 
उप-कुलपति 


बह] 


, 


अक्तूबर १९६२ 
कं 





को १९ 


हे 


"आभार रेश ऐ जीवन की एक 
आई 
|! भैंगा | मु 


बकक्षंगा' 
२२ अक्तूबर १९६२ 





५५ 






हा 






५ हे 


उमेश सिश्रा 
उप-कुरूपति 
कामेदवर सिंह दरभंगा 
संस्कृत विश्वविद्यालय: 
मर 


का वार्षिकांक बड़ी दिलचस्पी 


गे 


मेने खादौ ग्रामोद्योग 


के साथ पढ़ा। इसमें कई लेख ऐसे हैं जो खादी और 


ग्रामोद्योगों के प्रति स्पष्ट और 


प्रगतिशील विचार के 
भोतक हूँ। ० 2 


बी. एन. गांगुली 
| प्रत्युपकुलपति 
२०अक्तुबर १९११५ दिल्‍लीविश्वविद्याल्य 
क्र कं * मं 

वा्षिकांक में ऐसे लेखों का संग्रह है, जिनके लेखक 
अपने विषय के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। लेखों के 
विषय भी दिरूचस्प हैं। अंक का प्रकाशन बड़ा सुन्दर 
हुआ है। 


दिल्ली- 


चिन्तामणि देशमुख _ 

नयी दिल्‍ली अध्यक्ष, इण्डिया इंटरनेशनल 

१८ अक्तूबर १९६२ सेंटर और उप-कुरूपति, दिल्ली 
विश्वविद्यालय 
मद 


वास्तव में यह एक बहुमूल्य प्रकाशन है जो कि ग्रामो- 





हे सम्पादक : इभाव चन्द्र सरकार गाए खादी और अनोधेग कब, अपोय पं जे छ उ पता पर इभात्र चन्द्र सरकार द्वाए खादी और आमोद्योग कमीशन, “आमोदय,/ 


प्रकाशित तथा मुद्रित । मुद्रण-स्थक : एसोसिएंटेड 





का | 


। दिलचस्पी रखनेबालों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा गो हे 


जबलपुर विश्वविद्यालय 


मैं) वा। "हूँ वाधिकांक के चः2-ऐेख पढ़े, वे उच्च कोटि के हैं 
झलक प्रस्तुत करते हैं। 


एडवर्टाइज्स एण्ड प्रिण्टसे, ५०५, तारदेव, आधथर रोढ, बम्बई-३४। 
वाषिक शुक्क : २.५० रुपये; एक प्रति : २५ नये पैसे । कं ही 0 डस 


ज्ं ४ 


शतक कप प (ने 
प्रकाशन के लिए मेरी 





कफ “मुख लेखकों के लेखों 
ह । “बोट्ि! के | 








>, 
कै 4० कट 

५ 
स “१, 
सत व 


गया 
48 


बन 


के 





3 





हिरप्तेय बनर्जी: 
.. उप-कुलपति 


कलकत्ता. हम 
२५ अक्तूबर १९६१ 
ह ५० 


«रबी भारती 
० “कम डा | 
. वा्िकांक के सभी लेख ऊंचे स्तर के, विवेचनात्मक 
और गम्भीर हैँ। कुछ लेख तो जानकारी की बातों से 
इतने भरपूर हैं कि उनको पढ़े बिना छोड़ा ही नहीं जा. 
सकता। ...हेखों में ग्रामीण जीवन को आ। ज की परिस्थिति 
में समझने और समुन्नत करने की दृष्टि मिलती है। 
..._ (डा.) लक्ष्मीनारायण सुधांश 
... - ध्षष्यक्ष ही 
विधान सभा... 
है 


बार्षिकांक के कुछ छेख मैंने बड़ी दिलचस्पी कै 


(आर 


पटना 52 कर 
१५ नवम्बर १६६२. . बिहार. 


के रन 


. साथ पढ़े और मैं समझता हूँ कि इस अंक का प्रकाशन 


बहुत ही अच्छा हुआ है। किया 

ह ब्रह्मदेव मुकजों.. 
मेनेंजिंग डाइरेक्टर 

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया. 


धम्बई 
(७ अक्तूबर १९६९ 
द हे 


मर मंः 


सम्पादकों को इस सुन्दर और बहु-विध तथा रुचिकर 
लेखों: से भरपूर, प्रकाशन के लिए मेरी बधाई। ' 
क्‍ अशोक मेहता 

अध्यक्ष... 

प्रजा समाजवादी पार्टी 


_ बस्बई क्‍ 
२६ अक्तूबर १९६२ 





इर्ला रोड, बिले पार्क (पश्चिम), बम्बई-५६ से 


+भ 





520. तन 





















मु 





0७0७७ “भवाआरकमन 
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ड 


न 


वां 37 /६६६७१/७ 
हि के 


0 2 संता ०७७१३ 





फरवरी १९६३ 
नवम वर्ष पंचम अंक 


गाँवों का बदलता रूप 

विवेकानन्द : संत और समाजवादी 
ग्रामीद्योगों का सहकारीकरण 

असम की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 

जे. सी. कमारप्पा 

दक्षिण-पृ्व एशिया में सहकारी प्रयोग 
हात कते यूत का क्षालून 


शक्ति करघा : एक विश्लेषण 
नवम वापिकाक के विपय में अभिमत 


सम्धादक : धुधाप चन्द्र 
प्रकाशित | 





ग्रामोग्रोग ? 
दंलिफोन सं. ८६७७३ 


इस पत्र में पक्राशित छेों में प्रकट किये गये विचार खादी और आमोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के न होकर लेखक के हैं| 


पारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक स्वरूप 


ग्रामोद्यांग के बतोर शवित का उत्पादन 


2 कक ० ॥ # +++#-क उसका तप. (0०० अस# 3०-बकी+ा३२क ३-०-क$ पक इ ८४ 4३० ००१ 


-शुभौष चन्द्र सरकार ३१७ 

-चित्तप्रिय मुखर्जी ३३०. 

-वैद्यलाअन शुश्नझण्यन ३५२. 

-जगर्जाबन राम. ३५५ द 
-भवानन्द ढेंका ३५६ 

“राजकुमारी अम्रूव कोर. ३६० 

-वाश्ुदेव दू- पण्ड्या १६२ 
“जा. गो, प्रीखण्डे, भा. य. राव और... 
आ, म्रु, क्षीरसागर ३६७ 
>शआारतानन्द ३६९ 
हु -त्रिविक्रम आचार्य ३७३ 
३७९ 


सम्पादक अथवा कमीशन के विचार जहाँ-करीं भी हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। 


. वार्षिक शुल्क ; २.५० रुपये; एक प्रति: 








सरकार। खादी ओर गामोद्योग कमीशन के किए सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा सुद्रित और 


म्रामीण विकास तथा समाजा्थिक व्यवस्था पर लिखे छेखें को कमीशन की पत्रिकाओं में सहर्ष स्थान दिया जायेगा, बशर्ते वे 
ग्रामीण पिक्रास के ध्येय से लिखे गये हों । फिर भी, प्रत्येक लेख के छापने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। छेखकों 
की किसी अंश में पुरस्कृत करने का भी प्रवन्ध किया जा सकता है। छेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी' 
खादी और ग्रामोग्रोग कमीशन, ग्रामोदय,” इर्ला रोड, विले पार्े (परिच्षम ), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। 


२५ नये पैसे। चन्दे की रक्रम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 
एकाउण्ट्स- ऑफिसर (कंश ), खादी जोर आरमोयोग कमीशन, झामोदय”, इर्ला रोड, विले पार्ले (परिचम ), बंस्बई-६६। .. 


>ब-कर कल्प डे पका 


कामउिक पा -खिकबलपर-स्कप कह कम पास? स्का डसकतए 


















सुभाष चन्द्र सरकार “« खादी और ग्रामाधांग कमीशन द्वारा प्र* 
तथा जागृति के सम्पादक | 


है हिल छड़ी प्रॉी 





चित्तप्रिय मुखर्जी -> कलकत्ता में विंशभारती के प्रकाशन विभाग में उप साचिय । 


ड़ 


बेद्यनाथन सुब्रम्हृण्यन -- खादी और प्रामोद्योग कमीशन के प्रमख प्रशासनाधितकारी । 





जगजीवन राम . » कन्‍्द्रीय यातायात और संचार मंत्री । 


कक जे 





भवानन्द डेका “- गौहाटी (असम) विश्वविद्यालय के प्रारयोखिप का 
अरथशारत्र विभाग के अध्यक्ष । 


फ् 
४ हाँ 


राजकुमारी अमृत कौर -+ भूतपूर्व केख्रीय स्वास्थ्य मत्रिणी; गांधी रमारकः निधि की ट्रस्दी । 





घासुदेव द. पण्ड्या ““ खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के सहायक प्रचार निदेशक । 


>तललायुल केक वलतनन्‍नकिन सम पलट “लकल्‍थ००++ 





जागेइबर गोपाल श्रीसण्डे ““ खादी और ग्रामोग्रोग कमीशन की मगनवाड़ी (वर्षा) श्थित 
| ५ “मितालाल बजाज केंद्रीय ग्रामाद्ाग अनुसपानगाला 


के निर्देशक । 


२.....२क जा उन-ल्िल- “तनन -नसलपल3न कसलल+नन्‍ पन्‍- 7०+ *7+उछट: 


भास्कर यशवंत रा ““ खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को संगनवाही (वर्चा) रियल 
। जमनालाजऊ बजाज कद्ीय ग्रामाधाग अनुसवानशाला 
। में केमिकल टेबलालॉजी एसिस्टेफट । 


अरुण मुरहीधर क्षीरतागर “- खादी और ग्रामोद्योग कमीयत की संगनवाड़ी (बर्धो) स्थित 


जमनालाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंघानशाला में 
टेक्निकल एसिस्टेण्ट । 


भारतानन्द (मॉरिश फ़िड्मन) 


ड़: 


[रे | 


--“ खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अवैतनिक शत साला; 


| | हा हे की त्रिचिक्रम आचाय॑ . ““ खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अथ अनसयान अ संभाग मे 


उप-निर्देशक । 















(॥#0॥कक क्र कमा काहआाकााकाक्‍क पा जाएन्‍ एज ग#इलकतभ किक ला > | 
२९०७३? सह $/५ ७७४६४ 06% कं #(५५। 
/कलाजिए म?मफ्#ाल्क 2 हक कक # “४१३3. सका +/ का #+#8%6 
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भातत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक स्वरूप 





ऐतिहासिक स्वरूप पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 


हा ४ बे भिन्न 
_ क्री देश में प्रगति और विकास का मूल्यांकन भिन्न- 


विकास के संकीर्ण क्षेत्र में, पिछले चन्द एक सौ वर्षो की 
अवधि में ऐसी प्रक्रिया रही हैँ जिसमें आन्दोलन का 
सम्बन्ध गाँवों से दूर रहा है और नये तथा बड़े-बड़े 
शहरी केन्द्र" सामने आये हैं। यह बात केवल यूरोप 
अथवा अमेरिका के देशों के सम्बन्ध में ही नहीं वरन्‌ 
एशिया और अन्य महाद्वीपों के राष्ट्रों के बारे में भी सच 


१, जी. डी, एच. कोल : इण्ट्रोडक्शन टू इकनॉमिक हिस्ट्री 
दि अरबन कम्यूनिटी : ए घहडें पर्सपेक्टिव, लन्दन; 
१९६०; पृष्ठ: ४-९ | राय टनेर (सम्पाइक) : इण्डियाज 
| ऑन अरबन फ्यूचर, बम्बई, १०६२ भी देखें। 


"२, प्रक्रिया के इस प्रकार तीव होने का एक फल यह निकला 
क्षिउद्योग-प्रधान और गैर-औद्योगिक देशों की प्रति व्यक्ति 


आय में काफी अन्तर आ गया | उच्च और न्यून आयवाले 


तथ्य से चल जायगा कि उच्चतम आय वगे में आनेवाले 
देशों की आय संसार की दुछू आय का २८ प्रति शत है, 
जबकि उन देशों की आबादी विश्व की कुल जनसंख्या का 
केबल ७.७ प्रति शत ही है। शसके विपरीत निम्न आय 
बगेवाऊे देशों का दुनिया की १६ प्रति शत आमदनी पर 
ही अधिकार है, जबकि उनकी जनसंख्या दुनिया को 
॥05% 3 आबादी का ४९,७ प्रति शत भाग है। इस सम्बन्ध में 





भिन्न दृष्टियों से किया जा सकता है। सामाजिक 


१७५०-१९५५० , लन्दन; १५५४; पृष्ठ: १। नेल्स एण्डरसन : 
देश 


मध्यम से कुछ अधिक 
देशों की आमदनी में कितना अन्तर है, श्सका पता इसी. 


े द सभाष चन्द्र सरकार 


समता के सांध औधोगीकरण का ताहू-मेल बैठाना भारतीय आयोजन के समक्ष एक चुनौती है। अन्य देशों में 
औद्योगीकरण की प्रवृत्ति देश के अन्दर ही अन्‍्तक्षेत्रीय विभेद बढ़ानेकी ओर रही है--ग्रामीण-शहरी सम्बन्धों में यह 
है... भेर विशेष रूप से सामने आया है | भारत में ग्रामीण विकाप्त कार्यक्रम हाथ में छेते वक्‍त गांवों का बहुत छोटा होना+ 
है हे .... प्र समस्‍या रही है, जिसके कारण उन्हें बाध्य होकर गुजर-बत्तर करने जैसी स्थिति में रहना पड़ता है। आयोजन में 


हैं। गत पॉँच-छः: सौ वर्ष के दरमियान पहले परिचम 
यूरोप में और उसके बाद उत्तरी अमेरिका में इस 
प्रक्रिय ने जोर पकड़ा।ऐ यही बात आज एशिया, 
अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों में हो रही है। 
महान व्यक्तियों द्वारा ग्राम्य जीवन को आदर ठहराने .... 
के बावजूद शहरीकरण का विकास हुआ है और .. 
हो रहा है, अपने को एक धर्म निरपेक्ष प्रवृत्ति सिद्ध 
कर रहा है। 


(रन -नकल न २५3 लर्ना+ आ+ ९ कआन ५ बराक पका डे ०३ कं कम +ेत-2/०-०-॥००१अ अननना; काल >नक०क०७५ +००# के... 


निम्न तालिका दिलचस्प रहेगी 
विश्व की जनसंख्या और आय का सापेक्षिक हिस्सा 
वे की आबादी विश्व की आय 


का प्रातिशत्य का प्रातिशत्य 
3300 28० ०7७ (समंजित ) 


कक (लनन००+ ालकननपान कक. अमान * 54१ 


न्यूनतम आय बगवाले 

न्यूनतम आय से कुछ 
अधिक आय बगंवाले 

मध्यम आय वर्गवाके 





5000 रद 
_ १८.९ | अप 


आय वर्गवाले 


3 १७ 
उच्चतम आय वगबाले 


७,७ .. शट 





. ल्लोत : एवरेट ई. हैगेन: सम फैक्ट्स अबाउट इनकम लेबल्स 
.... एण्ड इकर्नोमिक औँथ, रिव्यू आफ्‌ इकनोमिक्स एण्ड... 


 स्टेंडिक्टिक्स, फरवरी १९५६०; पृष्ठ : ६४-नयूगेन स्टैंली 

द्वारा दि ष्यूचर ऑफ्‌ अण्डर-डेवलंप्ड कण्ट्रीज, 
न्यूयाक, १५६१ (संशोधित संस्करण ) के पृष्ठ ४०१ पर 
उद्घृत |. द 

























हूँ 


अभावित किया है। इन दोनों प्रक्रिपाओं ने एक-दूसरी 
को सहारा दिया है तथा शक्तिशाली बनाया है । जो 
गीकरण और शहरीकरण की इस दोहरी प्रकिया का एक 
पहलू-एक देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के बीर राहु 


ह 


औद्योगीकरण ने, शहरीकरण के विकास को बहुत 







दिश्यायी /! 









छू 
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है ,0७७ बलिर १७००७ हे की डी का मी 
हर से कम ९,७७७ हूँह|/ हैं, कक 
2 8 28 जम] तक हजरत तक 
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!गढन: 











३,७७७ द[जार में कम 


खेलिहर परिवारों में यह अनुपान 
करीब एक-पंचमांश ही है । क्‍ 






प्रोफेसर ब्वेलजामिन हितिस्स ने छिखा ह#. ' &4 
और संयुक्त राज्य अगेरिका जैसे ! बज खिल देगे। में भी 
हैं जहा की तकनीक सर्वाधिक विकसित दांतों 
से पिछड़ी हूँ हैं, और जहोी आधथिक जया भामाजिफ 
विकास के कल्याण का स्तर सापक्षिक दृष्टि मे जीचा है। इस बात 





3 “आयी है। विकसित और. अल्प-विकसित 
० | प्रति व्यक्ति आमदती में 

























हा 


॥ के देहाती विभाग, 
उत्तरी मयू इगलैण्ड पराडियों में 
भीर टेक्सास, एरीजोना सथा र्यू भक्सिकों 


कक 


अधिकांश अ्थ-व्यवस्थाओं को 
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नव 
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भारत में ग्रामीण घिकास का ऐतिहासिक स्वरूप 


विकास की विभिश्न अवस्थाएँ पायी जाती हैं ।”६ 


शाखाड गे कर सम्बन्धी उपायों का विस्तृत विदलेषण 


करते के बाद प्रोफेसर रिचर्ड एम. टिट्मस को “एक 
गंकेत से वही अधिक ठोस रूप में” पता छगा कि १९४९ 
गे आय की असमानता बढ़ती रही है, जबकि सम्पत्ति 
पर रमामित्व, जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका से कहीं 
अधिक हंग्लैण्ड में बहुत अधिक संकेच्द्रित था, सम्भवत 
कही अधिक असमान हुआ है तथा परिवार स्वामित्व की 
गडदावली में शायद पिछले वर्षों में यह असमानता और 
भी अधिक रही है ।४ अधिकांश स्थानों में शहरों का 
विकास केवल आबादी और क्षेत्र की दृष्टि से ही गाँवों 
की कीमत गर नहीं होता बल्कि इस माने में भी कि 
शहरवासियों की सुविधा के लिए ग्रामीणों का प्रत्यक्ष 
तथा परोक्ष रूप से शोषण होता है। पश्चिम यूरोप में 
वैद्योगीकरण का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा 
४ जबकि किसानों ने पूंजीपतियों के शोषण के विरोध 
में बगावतें की हैं। समाजवाद की आयोजित अर्थ-व्यवस्था 
के अल्नर्गत भी औद्योगीकरण को गति प्रदान करने के लिए 
अधिकारियों ने उसी शोपण का आश्रय लिया है। रूस 
के विकास के प्रारम्भिक वर्षों का “सिसर्स क्राइसस”* 
भी और कछ ने होकर इसी प्रक्रिया की कार्यवाही 


६. बनजामिन हिंगिन्सः हुकनॉमिक डेंवलपमे०८: प्रिसीपत्स 


प्रडलम्स एएड पॉलिप्तीज, शलाहाबाद १०६१. [2:२८५। 


मेज | एद समीक्षाग्मक अध्ययन ), 
(प्र १०८ | 
८. दीलिए मारिस धाव : सोवियत इकनॉमिक डेचलपमेण्ट 
सिन्‍स ४९१७, हल्दन, १९५७; अध्याय सात; हैरी 
स्वा“ज : रसियांज सोचियत इकनॉमी, 
१०५४ (द्वितीय संस्करण ). पृष्ठ : ११०-१११। प्रथम 
महाथुद्ध से पहले उद्योगों की तुलना में किसानों की जो 
श्थिलि थी १५२० और १०३० के बीच के दशक के उत्त- 
24 में उनकी स्थिते कम अनुकूल थी ।” (पृष्ठ :१९१ ) 
'०, स्वाईज : उतत उद्धृत: पृष्ठ: ३०९५ । श्री जेकब मिलर 


छलस्द्न, १ ९, श्र कै 





लिखी हैं, “प्रारम्भिक सोवियत समाजवाद के अन्त तक 


५४४३ ४ [ँ॑ँंंए 0७७७७ ०४४/७ आय न कम न मलिक 2७७७७४४४७४४४४::&25:575299 वलाणपा शत पका साफ किाइाशलपा-मुहु॥एए एक >र#त्ाक् 
कं ह हे & | | 


है यूर क्र $ 
न्यूयार्क, 





झ्श्र 


का एक हाछ का प्रदर्शन था। श्री स्वार्टन लिखते हैं, 

ऐतिहासिक दृष्टि से कृषि उत्पादन बहुत ही कम 
कीमत पर लेने और फिर उसे बहुत ही ऊंची कीमत पर 
बापिस बेचने की सरकार (सोवियत सरकार) की 
योग्यता अर्थात्‌ क्षमता रूस के औद्योगीकरण के लिए 
आवश्यक विशाल पँजी का एक महत्वपूर्ण त्वपूर्ण घरेल स्रोत 
रहा हैं ।* 


ग्राम और शहरी असमानता 


ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की यह असमानता 
स्वाभाविक रूप से ही समाज-विचारकों के लिए चिन्ता 
का विषय रहा हैं। रूस में साम्यवाद की स्थापना करने 
विषयक सोवियत सरकार का उद्घोषित एक लक्ष्य है 
शहरों तथा ग्रामों के बीच विरोधी बातों और भिन्नताओं 
को समाप्त करना"? । स्टालिन ने अपनी मृत्यु से 
कुछ समय पूर्व प्रकाशित इकनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ 
सोशलिज्म इन दि यू , एस एस. आर. (रूस में समाजवाद 
की आश्थिक समस्याएँ) नामक अपने महान आथिक 
ग्रन्थ में इस समस्या पर विस्तार से विचार किया है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि शहर और गाँवों के बीच बढ़ती 

060 केवल भारतीयों के लिए ही चिन्ता का 

नहीं है। 


8४० (3५००० मक्‍्कफनी  इतोपिल हल करता की, /५>न्‍न्‍ 


खेती-बाड़ी के क्षेत्र से शहरों की ओर प्रवाहित त्लोत शहरों 
की ओर से गांवों की ओर क्ृपि यंत्र, उर्वरक तथा अन्य 
उपभोक्ता सामानों के रूप में बहनेवाले रोते से कहीं बड्ुत 
बढ़ा था ।?---जैकब मिलर :  सोधियत रसिया : एन 
इण्ट्रोडक्शन, लन्दन, १९५५; पृष्ठ : १९ | द 
१०, मास्को में हुई ,रूस के साम्यवादी दर की रश्वीं 
कंग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रोग्रेस ऑफ दि. कम्युनिस्ट 
पार्टी ऑफ दि सोचियत यूनियन । देखिए दि रोड 
टू कम्युनिज्म (रूस वी साम्यवादी पार्टी की रर्वीं 
कांग्रेस के दस्तावेज)। प्रौग्रेम में पृष्ठ ६३२ पर कहा 
गया है, “शहर ओर देहात के बीच समाजार्थिक तथा 
स्कृतिक विभेद एवम्‌ उनके रहन-सद्दन की अवस्थाओं 
के भेद को मिटाना साम्यवादी निर्माण, का एक महानतभ - 
काम द्ोगा |? 


(3७ २०७७ 3०१०8 ७ कक०००१००३०३७/॥ए० ७); किले०प ०; 4 क+ (/ । * ह+१तताकक। जल था 
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जादी प्रामोधोग 


भारत में सार्वजनिक रूप से इस समस्या को बडे 
शक्तिशाली रूप में सामने लाने का क्रेप महारमा गौधी 


| और गुरुदेव स्वीखनाथ टैगीर को है | यह उनकी | 
दूरदशिता की बदौलत है कि उन्होंने उस वक्त इस 
समस्या के प्रति हमें चेतावनी दी जबकि यह अपने 





| थी। गौधीजी 
ने कहा, हमें भारत के शहरों में जो धत दिखायी 
देता है, उससे धोखा न खायें। यह धन इंग्लैप्ड 





.. अथवा अमेरिका से नहीं आता है। यह गरीबों के खून 
. से निकलता हैं। भारत में सात छाख गाव बताये जाते 


हैं। उनमें से कुछ तो बिल्कुल खत्म कर दिये गये हैं। 


.. किसी के पास भी उन हजारों लोगों का कोई रिकाई 


नहीं है जो बंगाल, कर्नाटक तथा अन्य स्थानों पर भुखमरी 


 औरबीमारियों के कारण मर गये है। सरकारी रजिस्टरों 
: से इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकती कि 


प्रामीण किन हालतों से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन 
एक ग्रामीण होने के नाते मैं जानता हूँ कि गांवों में क्या 
हाल-चाल हैं। मैं ग्रामीण अर्थशास्त्र जानता हूँ। में 
आपसे कहता हूँ कि ऊपरवाले लोगों के दबाव से नीचेवाछे 


.... कचले जाते हैँ ।”* * 


के टंगोर और गाँधीजी कह हे 


श्रीनिकेतन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए टैगोर ने 


छिखा, “आज विभिन्न कारणों से गांवों की बुरी तरह 


अवहेलना की जाती हैँं। वे बड़ी तेजी से दासता 


._ ओर अधथतित हो रहे हैं, अक्ज्ञ शहरों में अस्वास्थ्य- 


५ अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता, ३१० जून १९४४: कैकट 









निर्मल कुमार बोस द्वारा उद्धृत : सलेक्शन्स फ्रौम गांधी 
अहमदाबाद, १५०५७; पैरा: १०४ | 


पा ११. उक्त अंश १९६९ में भारत सरकार के सामुदायिक विकास 


और सहकार मन्त्राल्य द्वारा प्रसारित अंग्रेजी अनुवाद 
रवीद्रताथ टेगोर आन रूरल रीकन्टट्क्शन 
के पृष्ठ ५२ से लिया गया है । 


का ह १३. विकास की अवधियों में असमानता के दबाव को कम करने 


की आवश्यकता के प्रति अर्थशाञ्रियों में अधिकाधिक 
जागरुकता पायी जाती है। देखिए ए. के. केमैक्रास : 








: करणचरी ९९) 
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हक य 
5. 
कि 
अं कु अ्रक 
सा 
ड़. उन्‍हें 
जा 
>अक 
ड्ब्ल्क 
अ्ड अयक 
कि 
जेल्कें कल 
अब 
जल 
अब लि 
अमल: 
ख्लल्ब उलकाम. 
च््डि 
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जया: 


! 
विदेशी तागन 


उनकी ला अवस्या मे विकालकर उनका उदार करने 
हत लिए उन्होने गाप्टु के मद तक दाम कार्य कण भी 
रखा था। विज्ञाल और प्रविधि के क्षत्र में सब से हुए 
विकास ते समस्या को सुलझाने हे लिए 

सम्भाव्यता सामने ला दी है। गौवी की इस सपरया को 
गामजाी करना हझारा अपने 














भारत का रिकाएं 

जहाँ तक देहाती कोचा में प्रभाव का शोबाल है, ऐसा 
हगता है कि आधिक विकास नें भागे में जारत भी इसग 
पूर्व जिन देशों में यह विकास हुआ और उसके जो अनुभव 
हैं, काफी हद लक उत्हीं की पुसराबत्ति कर रहा है 
बावजूद इसके कि विकास के हलिहासिक सरदभ में 
पहत्वपूर्ण भेद है।' “ 


भुूतकाल से लेकर अब शक के समय में प्रति वयविल 
खेली की गयी भूमि, प्रति व्यक्त कृषि -उत्पादत में काफी 
कमी हुई है तथा समग्र कार्यकारी जस है विल में खेली जया रो 
के काम में लगी जनसख्या को अनुधात भी? -धीर बढ़ा है 
(१८८६३ के ६१ प्रति शत से बदृकर वह १९११ में 





फैक्ट्स इन इकमॉमिक डे वलपतेष्ट, हन्गन, "५२; 
अध्याय-), । 
१४, इस संदर्भ विभर के लिए ए, एन, अगर बाल भर एस. थीं. 
सिंह द्वारा सम्पादित हृकमॉमिक्स भॉफ.. अप्डर 
 इेचलपमेण्ट, अम्बई, १०५८, पृष्ठ १३४५-१३ पर साएगन 
कुजनेतस का लेख दिए ! 'छाएडर स्वरूप कृष्ठीण ०१ 
दि प्रिनण्शरिययल फेज इन दि एड्वाशस्ट कष्दीक्ष: ४त 
एंटम्प्ट एट कम्मीरीजन! ( बहड़े पापटेशान दस्फिस्स, १०.५४ 
..यें पढ़ा गया छेख ) । 

















भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक स्वरूप 


७१ प्रति शत और १९५१ में ७० प्रति शत हुआ) ; 
सके साथ ही प्रति व्यक्ति गर-खेतिहर भौतिक उत्पादन 
में काफी कमी आयी है। पिछले दशक में प्रति कामगार 
उत्पादन गैर-खेतिहर धंधों की अपेक्षा क्रृषि के क्षेत्र 
में कम गति से बढ़ता हुआ छूगता है।*" ग्रामीण क्षेत्रों 
में गैर-प्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अथवा समग्र राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था में उक्त क्षेत्रों में पूंजी निर्माण अपेक्षाकृत 
कम हुआ है । 


प्रति व्यक्ति कम ग्रामीण आय 


इन सबका संचयी प्रभाव यह हुआ है कि गाँवों में 
प्रति-व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम हो गयी है। 
भारत में १९५१ में शहरी आबादी कुल की १७ प्रति शत 
थी और वहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी औसत राष्ट्रीय 
प्रति व्यक्ति आय की दुगुनी से भी ज्यादा थी, जबकि 
गौवों में 2३ प्रति शत आबादी थी और उनकी प्रति व्यक्ति 
आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आमदनी की ७७ प्रति शत ही 
थी। सामने की तालिका * ५ में तत्सम्बन्धी आंकड़े दिये जाते 
हैं। अगस्त-तवम्बर १९५१ के लिए के राष्ट्रीय नमूना सर्वे- 
क्षण के अनुसार शहरों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता 
खर्च गौवों से ४५ प्रति शत अधिक था। इससे बुरी बात 
और क्या होगी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय के 
स्तरों तथा अवसरों के मामले में अंतर बढ़ता जा रहा है । 
श्री तरलोक सिंह कहते हैं, सामान्य प्रभाव यही है कि 
कछ तो आयोजित विकास के फलस्वरूप ग्रामीण और 
गहरी क्षेत्रों में आय के स्तरों तथा अवसर के बीच की 


अधीरा कके/३/७रै ०... "६ ०कैं ? १ सिक0५ १५१३ + करी" ३४४५ +५ 3२७५१५३ । 944 ३ ४० को के पक से "५४० "परा फृकत कार 3केकभा० + +9++्उन 2७ फे० पममककबंबेन्‍कमकं 3-4 कक»: उजापकसआाकान ७३०, 


» तरलोक सिंह : “एग्रीकस्चरल पॉलिशी एण्ड रूरल इकर्तों- 
मिक प्राग्रेस” (अखिल भारत कृषि अथशास्त्री सम्मेलन में 
दिया गया अध्यक्षीय भाषण ), अहमदाबाद, दिसम्बर; 
१९०६२, पृष्ठ: ५। द 
१६. अन्सली जे, कोह और एडगर एम. हृवर : पापुलेदान 
ग्राथ एण्ड इकनॉमिक डेघलपमेण्ट इन लो-इनकम 
कण्ट्रीज ( भारत के स्वरूप का एक यथातशथ्य अध्ययन ), 
बम्बई, १००६; पृष्ठ : ११५ ( तालिका २९ )। 


४४४ 
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न, 


खाई बढ़ती जाने के कारण, और कुछ द्वुत गति से हो 
रहें औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की माँग की पूर्ति _ 
करने के लिए, खेति-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को पर्याप्त रूप से 
भारत में शहरी और ग्रामीण वर्गों का १९५०-५१ 

में सापेक्षिक आकार तथा प्रति व्यक्ति आय-स्तर 


अखिल भारतीय अखिलभारतीय 
: प्रति व्यक्ति 





आबादी रा 
का प्रातिशत्व. आय के प्राति- 
ह शत्य स्वरूप वर्ग 
की प्रति व्यक्ति 
आय 
शहरी १७ २०९ 
ग्रामीण ८३ ७७ 
गैर-खेतिहर ग्रामीण १६ ९३ 
खेतिहर ग्रामीण ६७ डं 
कृषक है. श्र 
श्रमिक रे जा 
गर-खेतिहर के साथ... क्‍ 
मिली हुई शहरी आबादी ४३३ श्ष्रे 


स्रोत: १९५१ की जन-गणना, नेशनलू इनकम कमेटी; और 
आल इण्डिया एम्रीकल्चरक लेबर इन्यवायरी के प्रतिवेदनों .. 
पर आधारित | आमीणगैर-खेतिहर आबादी की प्रति व्यक्ति... 
आमदनी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की पूना सिड्यूल के 
सम्बन्ध में पूना स्थित गोखले इन्स्टैट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स 
एण्ड इकनोंमिक्स द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर 
एक कृषक की आय के बराबर रस्वी गयी है। 


शक्तिशाली नहीं बनाये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 
आशिक प्रगति पर्याप्त रूप से नहीं हो पायी है ।/*५ 


आन जन ली टाल न एन अलिननभीिलयन न हनन ल+ 


१७. तरछोक सिंदः उक्त उद्धृत; पृष्ठ: २; एस. आर. मोहोनोतः 
कास्सन्ट्रेशन ऑफ इकने।मिक पाचर इन इण्डिया... 
( भारत में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण और विस्फुरण का 
सांख्यिक अध्ययन), इलाहाबाद, १५६२; अध्याय ८ (पृष्ठ 
१५६-१७३ ) और पृष्ठ : २५७: एम. आर. सिन्हा द्वारा 
सम्पादित ए डिकेड ऑफ इकनोमिक डेंब्रलूपसेण्ट 
एण्ड प्लानिंग इन इण्डिया, बम्बई, १०६२; पृष्ठ : २३ 


पर ज्ञान चन्द का लेख 'सोशल प्रिमाश्सेस आफू प्लानिंग 
- इन इण्डिया? भी देखें। . 









































: फरथरी १९६) 


इससे भी अधिक चिन्ता का विषय तो यह है कि 
देहाती क्षेत्रों की न्यून आमदती में भी उन क्षेत्रों के विभिन्न 
..... छोक-समूहों की आय में विस्तृत विभेद पाया जाता है 
... ७ देहती क्षेत्रों में १९५२ में ६२ से भी अधिक परिवारों का 
मासिक खचे १०० रुपये से कम था; २९ प्रति शत तो 
- ५० रुपये से भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। शहूरी 
। क्षेत्रों में यह अनुपात क्रमशः ५४ और २१ प्रति शत था। गतिशीछता है ञ 
। । इस उसकी अबस्या में काफी 





॥ 


जन-समराय के बीच जाए वित/ 









, “गांवों में परिवारों का औसतन आकार पौच है म 
प्रकार हम यों भी कह सकते हैं कि गोवों में ६२ प्रति शव और आपोजन र्विति में अध हे 
: सै भी ज्यादा परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च महत्वपूर्ण गुघार करने थे बफ 








भीष मानी 
| ॥ेए! इस 










, भारत के शहरी तथा प्रामीण क्षेत्रों में मासिक पारियारिफक 
उपभोक्ता कर्ज का प्रातिशश्य वितरण : 









है ॥ ह ;;; " २2७७ (3॥#कक/॥ककष॥॥कक्ञावाछदक्षाइ३॥॥#/ ७00५0 ५७॥ ७५७३७ कह ५0व॥/॥0॥॥0 00 ॥ ५४ 89५80 2॥॥ 
के“ डे 5 । ः रह ह न 
हे हैं।॥ 00५४५ श्ः #; ।। 
8! प्रातिश्य विले7 
पृ रिवारिक । | | | 9044 #9॥॥॥॥॥॥#॥< 8 तक १ कब जाह/पलकाशत +ऑशीका-जकक्कः ऑशक् ९०७ कक. पह07- जाल 02३ -ीक्षक 


५४: है! 5 47०" ओक॥्रआकक॥ "॥७॥॥ ७; 


क्‍ गहरी 
स्पये में परिवार आबादी कलूखर्च परिवार आबादी... कल शर्ष 
हि बा पक का हिस्सा का हिस्सा 





मा 6] 





मासिक खर्च प्रामीण 


आप आन 
+ ( 


४७७७७ 0 शा जम पक नमन 0 है मी री 















ही, मिल लिलिललिक + व अल (४) (६) (१) 
१, (१-५० ; २९ १८.५१ ८,९३ ५9 ४५॥ १० ै४ ६, ५४४५ 
९. ५१-१०० ३३, ३१,२१५ 2१.१६ 3० ५७ 3 ८६ हैक, है 
३. १०१-१५० १७,७०७... १९.९९ २०.२६ श्ट (हु १००; १६.२९ 
: ४५ १५१-३०० १४.७९ २१.२६ ५ 2 का ु ५ ९७ 
५, ३० ९-५०० 3,३८ ६.२१ हि ९ १५ ५४ 
६५०० से ऊपर १.१५ २.८२ ३१८ १८ १६ 


"कीलर, 700 75:77: 
! पा ६0 द्प्ये. कै गप्ग था। घूंकि कम आमदतीवाले सन्दर्भ में प्रामीण स्थिति को और बदहर बनाये बिता 
कि औसत मासिक सर्च करीब-करीब, औसत आधथिक उन्नति करता सम्भव है ? इस सवाछ का कोई 
४ डक 6, । ही होता है, इसलिए यह व्यय- स्रीधा और ँ्पध्ट जवाब नहीं है । उद्योग-प्रधान देशों का 
5 पा दिलचस्प होने के साथ ही साथ परोक्ष रूप से अनुभव "उनके आकार, पूर्व इविक्रास, और खास करने 
. समुदाय की आय असमानता का जोतक भी है। उनके क्रम में, अग्रणी देशों लगा उन सुरन्त बादबाले 
| रष्टीय 5 नमूना ' द्वारा एकत्रित ह रे । ह हु | 

$ उम्र द्वारा एकत्रित जानकारी पर उत्तराधिकारियों से पीछे रहने का उनका समय काफी 
१८. मंत्री परिषद सचिवालय : भारत सरकार : राष्ट्रीय ममता. नम्बर १८; 











पर दिप्पणियों सहित 
हूँ; पृष्य : १४ ( तालिका ३.० ) 

















॥ 8] 
































भारत में प्रामोण घिकास का ऐतिहासिक स्वरूप... : औ३े 


विभिन्न है ।*" फिर भी, इन में एक आम बात मिलती 


हुई है, जैसा कि पहले बलाया जा चुका है, औद्योगीकरण 
से यश्यपि अनेक लोगों के जीवन में सुधार भी हुए है, 
लेकिन उससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक असमानता फैली हैं । 
और उनका अधिक शोषण हुआ हैं। एक क्रृषि-प्रधान 
अर्थ-ध्यवस्था में औद्योगीकरण के लिए अतिरिक्त सामग्री 
क्रषि से ही आयी है। पश्चिम *" के देशों, जापान * 
और रूस * में औद्योगीकरण सामान्य रूप से नहीं 
लाया जा सका लेकित उसके लिए आवश्यक मानवीय तथा 
साधनों सम्बन्धी स्रोतों के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर दबाव डाला 
गया-उसका शोषण क्रिया गया।” १ विकास के लिए 
बिदेशी सहायता को प्राप्ति की सम्भावना से कृषि पर 
दबाब' कम हो जाता, लेकिन कल जरूरतों की तलना में 
प्राप्त सहायता बहत कम हैं ।|४ सहायता का प्रकार 
और ढंग भी इस सम्बन्ध में खास तौर से सहायक नहीं 
होते । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रमख रूप से अभिक्रम 
इवयम्‌ राष्ट्र के अन्दर से आना चाहिए। 

स्पप्टतः कोई आसान हल नहीं है--त तो गरीबी 
की समस्या का तथा ने असमानता का ही, जोकि बहुत 
कुछ रुप में और कुछ न होकर गरीबी की अपेक्षाकृत बड़ी 


१०. साइमन कुजनेतस : 'अप्डर डेवलप्ड कण्ट्रीज एण्ड दि प्रि- 


इण्डरिट्यल फेज इन दि पढ्वान्स्ट कण्ट्रीज : एन पटेम्प्७ 
८८ कम्पैरीजन! (१०५४ में हुई वल्ड पापूलेशन कॉन्फरेन्स 
में प्रस्तुत लेख); ए. एन, अगर॒बारू और एस. पी. सिंद 
द्वारा सम्पादित वि इकनॉमिक्स ऑफ अण्डर डेवल- 
पमेण्ट, बस्बई, १०५८; ए४ : १५९ पर श्रकाशित | 
» भी, टी. शत, कील : उत उद्धृत; पृष्ठ : ५०-५१,५५। 
२९, विलियग हच्ज्यू. लोकथुड : दि इकर्नोमिक डेचलपमेण्ट 
ऑफ जापान (विकास और स्वरुप परिवर्तत-१८६८-१९१८), 
प्रिस्सटन, १०५४; पृष्ठ: ५९ । जापान में किसानों के 
उन्मूलन का जिक्र करते हुए प्रफ्रिसर छोकबुद् का कहना है 
कि. 'इस पक्कार जापान ने कई यूरोपीय देशों का अनुभव 
दाइराबा, लेकिन कम औनित्य के साथाओ.... 
१० स्वाईज: रत उदधूत; पृष्ठ: ३०५; जेकब मिलर; उत्त 
ऊदूधृत; पृष्ठ : ४) | 


हि 
चर 


. २३, मांरिस ढोब : स्टडीज इन वि डेघलपमेण्ट ऑफ कपीट- 


लिक्म, लब्दन, १०४८ | 


समस्या का ही प्रक्षेप है। खास तौर से भारत के राम्बन 
में यह कि गांवों में आथिक गतिशीलता निर्मित करने औ' 
उन्हे विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग छेट 
के लिए तैयार करने की समस्या है। किसी समाधान 

दा प्रयास करते वक्‍त स्वयम्‌ समस्या पर ध्यान देना 
तथा उसके वास्तविक स्वरूप को' समझना आवश्यक 


है। समस्या किस ढंग की है? क्‍या शहरीकरण की 
ओर अपसरण पलटने योग्य है ? यदि नहीं, तो निति- 
निर्धारकों के समक्ष अन्य कौन-से विकल्प हैं? इस 
सवाल के सही मूल्यांकन पर वे उपाय आधारित हैं, जो 
स्थिति में सुधार करने कें लिए काम में छाये जा सकेंगे। 
यदि शहरीकरण अवांछतीय है और इस प्रक्रिया को 
रोका ज। सकता है, तब तो शहरीकरण की ओर भागने 
की प्रवृत्ति को रोकने के कोई माने हैं। इसके विपरीत 
दहरीकरण सामाजिक संगठन के विकास में दूसरा 
ऐतिहासिक सोपान प्रतीत हो, तो आवश्यक रूप से ही. 


भिन्न दिशा में कदम उठाये जानें चाहिए 


जब ' लोगों ने खेती करना शुरू किया, तो फिर थोड़ी- . 
थोड़ी दूर पर वे समह बनाकर रहने छगे। इस प्रकार 
गांवों का जन्म हुआ ।* ४ उन दिनों मनुष्य के पास जो 
(४. यद्यपि हमारी वतेमान योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के. 

लिए उपलब्ध साधन-स्रोतों में विदेशी सहायता का हिस्सा... 


काफी अधिक है | 


२५, “सब प्रापाण थुग की प्रतिनिधि आ्थिक और सांस्कृतिक _ 
इकाई है गांव | आज गांव में तक्नीकछ और आर्थिक गति- 
विधियों का जो परस्पर जटिल सम्बन्ध पाया जांता है 

और जो कि हसे अपने क्षेत्र में व्यावहारिक स्वतन्त्रता सुनि- 
श्वित करता है, उसके विकास में निश्चित ही क्रितनी स्दियां .. 
लगी होंगी। फिर भी, ग्रामीण अभ्रव्यवस्था का क्षेत्र और , 
पर्वितिन की सम्भावना बहुत ही सीमित है। जिन देशों के 
गांवों में हजारों लोग रहते हैं, जैसे कि आज अफ्रीका के / 

भी करीब-करीब 
सभी लोग अधिकांश समय खेती में ही लगे रहते हैं अथवा .. 
स्थानीय रूप में बननेवाले तथा स्थानीय खपत की चीजों 


चनर गाँवों में, कहां की अर्थ-व्यवस्था 


को बनाने में छगे रहते हैं | नव परपाण युग में गाँवों के 


स्वावलम्बन के लिए इसके विस्तार की जरूरत है, परन्तु 
यह इसके और विकास में बाघक है।” जे. डी. बर्नाछ, 


साइंस इन हिस्ट्री, रंदत, १९५७, पृष्ठ ६५-६६। 



































श्ए्४ड खादी प्रामोच् 
पुराने औजार थे, उनसे लोग बड़े-बड़े खेत नहीं जोत सकते 
थे, और गाव के लोग जितनी दूर तक पैदल धूम-घुम्त १? 
खेत जोत सकते थे वही उनका क्षेत्र माना जाता था ।* ' 
तक्नालॉजी के विकास और सहकार भावना तथा सामाजिक 
चेतना की वृद्धि के साथ-साथ बड़े-बड़े गौबों की नींव 
.. पड़ी। तब भी, जब तक यांत्रिक ढंग से खेती नहीं की 
जाती, गाव का क्षेत्रफल इतना ही होता है जिसकी 
... परिक्रमा एक खेतिहर दिन में दो बार पैदल घूमकर क 
. संकता है। यांत्रिक खेती की सम्भावनाओं से इन छोटे-छोटे 
. गाँवों को प्रत्यक्ष खतरा है, जो कि पश्चिमी देशों में तो 
* तेजी से मिट्ते जा रहे है, जहा कि यांत्रिक खेती दिन पर दिन 
अधिकाधिक लोग अपनाते जा रहे ११९ और भगोवों का 
शहरीकरण हो रहा है। 


है भारतीय गांवों को कमियाँ 


: सभ्यता के विकास के छिए एक बढ़े क्षेत्र और बड़ी 
आबादी की जरूरत होती है, जो कि आदिकालीन जीवत 
में ्राप्य नहीं थी। गाँवों में छोगों के बसने के बाद ही 


2७७७ २ मक्का 
समर >ककी अंनननरलिक-४क 2७७७॥७॥॥///५//,/७॥0000००००७ 7 पतन न नर जी अआफ२ऋ मात व: ५ के ५40५५ 8 ० ..३/१५३३ 


२६. उदाहरण के लिए विल्सन गी की पुस्तक दि सोशल इकनों- 
सिक्स ऑफ एग्रीकल्बर, स्थू वर्क, १५५८, भाग-। 
(पड़ ४७-५२ ) देखिए । एकमात्र अपबार सम्मबत: भरे 
रिका है, जहां की प्रथा खेतिहरों का घर खुले गांव में, जहां 

कि वे खेती करते हैं, बनाना है | उपर्थुक्त ( पृष्ठ ४७ भअ॑ 

४५ 

९७. उदाहरण के लिए जी. डी. एच. कोल की पुरतक इुण्ट्रो ड- 
रन टू इकनोसिक हिस्टी, १७५०-१९५०, 
हद, १५१४, पृष्ठ: १५० देखिए । “ कृषि 'में परिवर्तन 


किसी भी रूप में उद्योग में हुए पर्रिवतन से पीछे नहीं 
रहा है।” द 


२८. जे. डी. बर्नाल : साइंस इन हिस्ट्री, कूदन, १९५५७- 
पृष्ठ: ६६॥ 


हक ही भें किये गये एक नमूना सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुमा 
कि सन्‌ १९५७-५८ मे सर्वेक्षित आमों के ५० प्रति शब 





फरक्‍री १९९) 


का 


गऱ्यला की जीबे थाई हाकी जी [के 


हजारो ही वन शत! । जैशगा!! 


ली आयाधीबा 
बॉीफशर बता जे जिला 
कै थि का धूशा पपधीशी कमल के [िफा 
गांवों के बहुल तुगग कही जोर बह दावा 7 
जिक गमत्यत। सम ही अहब जआावाधक या... 
पहुम गतिविधि को वैस्ाना बचाने के लछिक्त पराध जग. 
दिगप सागभावतायं को जग्म ही जानते । 

आज आधुनिक जीवन के कई उु्वाशी के विका.। के हिह९ 
बहू हावी शा बढ़ी आबादी 


















कई आधुनिक सुविधा अन॑पलस्ध है।' 
ह_प बिखर हुए छो 
प्रशाभन का खर्च घटता-बडुता रहोसा है जोर वह 
उसमे सुविधाएँ प्रदाल करने की दिशा में भी प्रगति कम 
ही पाती हैं। उदाहरण ने लिए शिक्षा को ही लीजिए 


धौषाी $] 
| गगहा जेगा है जिससे सामाजिक 


 प 








प्रा्मों गे सब मे मजरीक का हाथ #कूऔ $.३2 शीखे पूहे 
था, अआग्पताल की का से कम दूरी ६. 4६ मील थी, लिये, 
इसमे शाएबा 2 ३९ गीछ वी दूती बह भा और तक्दीक 
गेंजदीक बाली + ०४ भीज हे? प्रछुं।! था । आर्वद्धत हा ओ! 
के एक बंपर से अधिक गांव के लागो के लिए जिक2- 
हम हाय 7कूल, माने और विविल्मालव दी दूंगी दल और 
मे ज्यादा थी। २८ प्रति शात गांवों के लिप्र निकट तय तर 
धर, थाक बाजार भर पं विकिश्ाडव १५ भीन थे *ग] 
दर थे। रेहिया और साम्ाचार पत्नी के उपलब्ध प्रतिकाएल 
गांवीं में से एक की थी और पृर्तकालव प्रति १: सांस के 
पीछे एक में था । मन्‍्तरी परिषद साबवादव: आाएत सरढ | : 
दि नेशनल सेम्पछ सब; बटोंच राउण०१-घिलम॥र 
१९५७-मई १९५८, न 5८7 स्टडी ऑफ सम 
सोशल एण्ड एकनॉमिक तस्वेषहस, लगा विज 
१९६९, [४ ४४ । 
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भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक स्वरूप 


जिसके फलस्वरूप बाई क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है।३० 
बहुत से गाँवों में तो हाय सकल खोलना अनाधथिक सिद्ध 
होगा, कालेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं की तो बात 
ही छोड़ दीजिए। इसका सीधा कारण यह है कि गँँव 
से तो स्कूल के छायक पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी ही दे 
सकते हैं और न स्कूल का आवद्यक खर्च ही वे उठा 
सकते हैं। यही कारण है कि गाँवों में ग्रामीण शिक्षा 
_संस्थाएँ और कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करना 
सम्भव नहीं हे। कई मामलों में तो यह देखा गया हैं कि 
: वे ग्राम्य जीवन के अनुकूल नहीं है; बल्कि ऊपर से 
 छादी वस्तु की तरह होते हैं ।१* यद्दि वे गँ।वों में स्थापित 
हो जायें और सफल रहें तो वे अनिवार्य रूप से शहरी 
जीवन की सुविधाएँ उपलब्ध करेंगे। 

वर्तमान हताश दलों के गाँवों में होते हुए उनकी 
. अवरथाओं में सुधार होन की कोई गुंजाइश नहीं है। 
. वर्तमान गाँव गहकार संगठनों को चलाने के लिए 
अपर्याग्न हैं, इसका स्पष्टीकरण अखिल भारत ग्रामीण 
साख सर्वेक्षण ने कर दिया है। निर्देश समिति ने कहा है, 
“महकारी समितियों को ऋण देने के सम्बन्ध में हमारा 
सुझाव है कि भविष्य में उन्हीं संस्थाओं को ऋण 
देना चाहिए जो कि बड़ी हों तथा अधिक बढ़े 
क्षेत्र में काय करती हों। दूसरें ड्ब्दों में हम यह 





६३०, “जिटेन के हमारे अनुभव यह जोरदार सुझाव देते हैं कि 
नीत विकास से अल्‍्छी शिक्षा प्रणाली का बहत ही निकट 


सम्बन्ध है तथा स्कूलों और विश्वविश्वालयोँ क्री खागते से 
अन्‍य हार्भों के अलावा अच्छी खासी आर्थिक आय भी हों 
सकती है |” ४. के. केनेक्रास; फैक्टर्स इन इक्लोमिक 
ड्वलूपमेण्ट, रूंटन, १०६२ पृफ़: २२ | समाजा्िक स्थिति 
की मापने में शिक्षा के काय के लिए अत्वग जे, रीश तथा 
अन्य लिखित आकपेशन्स द 
न्यूयाबी; १०६१; पृष्ठ : ८३-८४ सी देखिए। “अत्प विकसित 
टैशों भें आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक प्रगति के लिए 
सबसे महत्वपूर्ण साथन है जनता की शिक्षा अशणाली को 
उन्नत करना?- यूगिनत रंटेस्ली : दि फ्यूचर ऑफ़ अण्डर 
इवउलप्ड' कण्टीज, स्यूयाव १०९६१ ( संदोवित संस्करण ) 
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हा 


कष्ट सकते हैं कि अब ते ग्राथमिक करषि ऋ!। 
सर्मितियों की स्थापना की जानी चाहिए ( औौ 
जहाँ कहीं आवश्यक हो, जब और जहाँ उपयक 
हो, वतमान संस्थाओं को पुनर्गठित करना चाहिए 
ताकि स्थानीय अवस्थाओं के अन॒सार उसके कराये क्षे 
में एक ग्राम समह आ जाये जिससे सदस्यों की संछ््य 
भी काफ़ी बढ़ जाय तथा पर्याप्त हिस्‍सा पंजी भें 
हो जाय | बड़ी प्राथमिक ऋणदात्री समितियों का 
नयी हों अथवा पुनर्गठित, प्रधान कार्याछय ऐसी जगह 
होना चाहिए जो कि समिति के सभी सदस्यों के लिए 
सुगम हो; यदि क्षेत्र में कोई बिक्री केन्द्र हो तो फिर 
प्रधान कार्यालय को उसके निकट ही स्थापित करने की 
कोशिश करनी चाहिए। नियमतः समिति का कार्य- 
क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि बह पर्याप्त व्यवसाय कर सके | 
नियम में अपवाद स्वरूप वे गाँव होंगे जो ऐसे क्षेत्रों 

हों, जिनकी बहुत ही छितरी हुई आबादी हो और 
जो कि व्यावसायिक दृष्टि से वेतन-भोगी मंत्री 
अथवा समिति के अन्य वेतन-भोगी कर्मचारियों द्वारा 
चलाये जाने के लिए काफी बड़े होंगे। ऐसे मामलों 
में इन दोनों अवस्थाओं में कोई न कोई समझौता करना 
होगा। * * द हर क्‍ 


पृष्ठ : २३२ में लिखते हैं | 
'.. इस सम्बन्ध में शांतिनिकितन ओर श्रीनिकेतन का जिक्र 
किया जा सकता है। “ओ्रीनिकेतन अपने काये क्षेत्र भे 
आर्थिक उन्नति के लिए कुछ लागू करने में असमर्थ रद्द है 
फिर भी, उसने वहां के छोगों में काफी हद तक सांस्कृतिक 
चेतना जागृत की है जो कि वहां शिक्षितों की अधिक 
संख्या से स्पष्ट है। फिर भी, हमें जरूरत से ज्या 
शाबादी नहों लेनी चाहिए |” हाशिम अमीर अली 5 
दि एन्वायरन्स आफ टेगो र, कलकत्ता, १९६० पृष्ठ : २५ 
३२. रिजव बेंक ऑफू इंडिया: आल इण्डिया रूरल ऋडिट 
सर्बे रिपोट आफ दि कमेटी औफ डायरेक्शन, 
खण्ड: २ (दि जनरल रिपोर्ट), बम्बई, १०५४५ 


पृष्ठ : ४५० । इटालिक्स हमारी ओर से। ५ 
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यदि वर्तमान गौव सहकार के विकास के लिए अनुकल 
अवस्था प्रस्तुत नहीं करते तो वे ग्रामीण उद्योगों को भी 
आरम्भ करने में उतने ही पीछे हैं।*"* खादी और 
.. श्लामोग्योग कमीशन के कार्यकर्ताओं ने गाँवों में खादी 
और ग्रामोश्योग विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करते 
वक्‍त यह अनुभव प्राप्त किया हूँ कि गाव बहुत ही 
छोटे हैँ जिससे कार्यान्‍्वय में कठिनाइयों पैदा होती हैं। 


।..... इसी अनुभव के फलस्वरूप ग्राम इकाई कार्यक्रम बनाया 


गया जिसमें परिकल्पना की गयी है कि कार्यक्रम का 
.. कार्यन्वय कम से कम पौच हुजार की आबादीबाली 
इकाई में किया जायेगा और इससे बड़ी इकाई भी हू 
सकती है। चन्द मामलों में व्रिकास की यह इकाई 
गाँवों की वर्तमान सीमा के बराबर भी हो सकती है परन्तु 
देश के अधिकांश गाँवों की आबादी बहुत ही कम है । 
सन्‌ १९६१ की जननाणना के अनुसार भारत में ५,६४, 
७१८ गाव थे जिनमें से ५,.६०,५४९ की आबादी पांच 
हजार से कम है। वस्तुत: ४,६८,७६५ गाँवों की आबादी 
. एक हजार से भो कम है जबकि ३,४९,५६८ गोँवों 

की आबादी ५०० से भी कम तथा १,७६,३८४ गाँवों की 
. आबादी २०० से भी कम है। *४ जब हम भारतीय 
गौवों की समस्या पर विचार करते हैं तो हम बहुत 
. अधिक संख्या में मौजूद उन गौवों की समस्या पर विचार 
. करते हैं जिनकी आबादी हजार से भी कम है। »गछे 
पृष्ठ पर दी हुई तालिका में विभिन्न राज्यों के गाव तथा 
दो हजार से कम आबादीवाले विभिन्न आकार के गाँवों 
का विवरण दिया गया है 

वेया एसा कार्यक्रम बनाना सम्भव है जिससे गौवों 
में रहनंवाली बड़ी आबादी को काभ हो सके ? इकाइयों 
.. ग्रामोद्योगों के विकास के लिए अधिक सुविधाजनक 

सिद्ध होंगी, यह देखना तो अभी बाकी ही है। बहरहाल 








. ३३, देख्विए विल्फ्रेंड मेलनबाम :. प्रास्पेक्ट्स फार इण्डियन 
-डचलपसेण्ट, लन्दन, १९६२, पृष्ठ: ११५७-२८ | 


२४. सेंसस ऑफ इण्डिया: पेपर से, १ औफू १५६२ ( आबादी 
- का अन्तिम योग ), नयी दिल्ली, १५६०; स्टेटमेण्ट ; ४७ । 
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फरवरी १९६) 





पा कोई वायकश सीजी की जोखिक शमी की बं३ 5 न 
की परिकस्थनां जहीं औतजाी, बल्कि कॉपडश को काया: 
स्विस करने के लिए छोता का हक शाधूर बरसात की है 
कल्मनी करता है। इससे शंगटजाहशक प्रधान! | 
ब्राधाएँ आते को उा्गीदे है, जबकि की व 
कार्यक्रम की गफजलगा . किये? ऋश्जी है। 
ऑपोजन और सशप्र ब्रा विकाण के किभार के 
प्रतलित करते के लिए का दुकाई मं तक शक 
प्रामभ सहायक काम कर्मबाजा #ै। मे 
आबादी गुगठित खष्द में विभरित होती तो तक ध्यॉकत 
भी अपनी उपन्चिाति को आभास बजाने में भफण हो 
सकता । परत्शू इकाई के अखर आनेबाओे गांवों के 
वूरजूर बसे रहते के कारण वह पुतला प्रभावशाली शिद्ध 
नहीं भी हो सकता जिस हब तक यह कावेफकग 
प्राम सहायक वर आफ्वा के लिए नि्भरकरणा।हं, 
प्राम सहायवः को सफलता, यदि कोई हुई वी, का ६काई 
कार्यक्रम पर उत्टों प्रभाव पड सकता है । हसी वेरज़ शौच! 
की वर्तमान सीमाएं सहायक संगड़की वर, जो कि प्राम 
सहायकों के कांप की देखरेख और भारगदरग 
हैं, अतिरिक्त बोश शालती है। 

* प्राम इकाई का आराम एक बढ़ी ही महत्वपूर्ण घटना 
है। खादी और ग्रामोथोंग कार्यकस ते संबंधित व्यविजय! 
की ग्रामीण लोगों के जीकत में गधार लाने के था 
निष्ठा मंद्िग्ध है,ऐ सा नही बहा जा राचला । कई कार्यरल 
गांधीजी के रबतार्मक कार्यजश में उनके लिक्ह महवागी 
रहे हैं और वे गौबों के आकार को बदला के पद पे 
नहीं थे। यदि उन्होंने खादी और प्रामाधोग वकायेक्म 
को कार्यान्वित करने के लिए गोवों का समूह बसाने का 
विचार दिया है तो वह वस्ल्‌स्थिलि के कारण ही ह# 
क्योंकि प्रामोद्योग विकेन्ड्रिदत उद्योग है और इनप 








जे हक 












।'* 
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३५. उपयुक्त | 
९. दी आाल इण्डिया करत ऋ्रेडिंट सबें ने सहकारी दोव 
कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में भी बरी समस्या 


बतायी है। रिपोर्ट आफ दि कमेटी ऑफ डायरेक्शन 
खण्ड-२ (दि जनरल रिपोर्ट) , को पड ४५० इै[व० 


३७ 
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डिक कट हर ाए-र के क्क पमक् | 





|... भारत में प्रामोण विकाल का ऐतिहासिक स्थरूप शक आस 


अधिक पूंजी तथा तबनीकछ दक्षता की आव- 


हैं और काम करते-करते जो अनुभव होंगे उन प* 
. इयकता नहीं पड़ती। इकाई का विचार अभी अस्थायी 


इसके स्थायी गठन की. योजना बनायी जायेगी। 
हा राज्यों में गावों तथा ग्रामीण आबादी का नजप>+++-.0 शमीण आबादी का वितरण द 
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३२८ क्‍ खावी प्रामोधोंग : 


कार्यान्बित हो रहे कार्य के परिणामों को बड़ी प्रतीक्षा ह। 
निष्कर्ष यह निकझता है कि गाँवों को जैसी अवस्था 


आज है उसमें उनका कोई भविष्य नहीं दीखता । अपनी 


ऐतिहासिक भूमिका अदा करने के आाद आज वे इस 
प्रतीक्षा में हैं कि उनका स्थान कोई अधिक उपयुक्त 
सामाजिक संगठन छे ले ।*४ अपनी वर्तमान स्थिति में ये 





गाव सकल, अस्पताल, तारधर या थाने जैसी साधारण 
समाज बहुत-कूछ बदल गया है।।। | 


सुविधाएँ प्रदान करने में भी असमर्थ हैं। इसका अर्थ 


. यह नहीं है कि हर गाव शहर बन जाय, बल्कि इसके 
.. सीघेसादे माने यही हैं कि याद राष्ट्र को बहुत ही 
. विकसित और शक्तिशाली शहरी क्षेत्र तथा भिसती थे 
 लकड़हारे जैसी पिछड़ी हुई हालत में गुजर-बसर करनेवाले 


ग्रामीण क्षेत्र के रूप में स्थायी तौर पर विभाजित नहीं 


: रहना है, तो गाव बहुत परिवर्तन करने की स्थिति में हैं 


और उन्हें इस अकार पुनगंठित करना ही चाहिए किये 
विकासोन्मुख प्रविधियों का अधिकतम लाभ उठाने के 


लिए बेहतरीन स्थिति में हों।१* 


इसके विपरीत जब तक क्रषि मानवीय श्रम पर लिभेर 
रहती है, जैसा कि फिलहाल हमारे देश में हैं, तब तक 
गांवों के आकार और योग्यता परिवर्तन के पीछे कोई 
सोह्ेश्यात्मक प्रेरणा नहीं रहेगी। क्योंकि गाव का आकार 
आवश्यक रूप से ही काफी छोटा होना चाहिए । ग्रामीण 
क्षेत्रों में अत्यधिक अतिरिक्त श्रम-शक्ति होने की वजह से 
यांत्रिक पद्धति से कृषि करने के छिए कोई आधार नहीं 
है और यही एक ऐसा पहल है जो ग्राम-सीमाएँ विस्तत 


करने की सम्भावनाएँ सामने छा सकता हैं।इसक 





/क॥0॥३:००५: तपेकफक॥ लॉक: 
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३७. आवादी की वृद्धि चुपके-चुपके गाँवों को आकार बदल ही 
है; एक गेर-शदरी संदर्भ में भीढ़-भाढ़ जैसी पिनपीय की 
अवस्था के रूप में एक विशेष प्रकार की शहरी समस्या 
खड़ी हो रही है, जिससे स्वास्थ्य, सफाई, राजगारी और 
गरीबी की समस्याएं जटिल बन रही हैं | इस प्रकार १०५१ 
के १०,००० की आबादीवाले गांवों की संख्या २१८ से बह 
कर १९०६९ में ७७३ हो गयी ( सन्‌ १०६१ में बितरण इस 
प्रकार था ; आंध्र प्रदेश : २८३ बिदारः ४४; गुजरात और 
महाराष्ट्र : ३६; केरल मद्रास : "६; पंजाब: १०; 


उत्तर प्रदेश : २३; भीर पश्चिम बंगाल : २५ । अन्य किसी 
राज्य अथवा केर्द्र प्रशाप्तित श्षत्र | कोई गांव तसा नहीं था 


॥ ऐसे गांवों की 
यी, जिनकी आबादी ५,०५० 


जिसकी आबाड़ी उक्त संख्या से अधिक 
संख्या में कुछ गिरावट 


 मध्याकन करता हागा। शाशवित 


फरवरी १९६१ 


खान की दाकसता भी जहर वहां आती (के कृथि ६ पढ़ 
के समान एव भोज महू वे वे ता उन गज । पा मा 
कूरना गाज होती, तो सामाजिक गसराहन के शा 
पहुडओ का पूरी रह वर्भायित अरने है प्राी 








गमय को चूनौती #. बहती (6 शाभाजिक अर) 
आधिक समासताो के साध जीयागीवहुण की जाल भे। 
बेंदाया जाय। भारत के आयाजका। । चन॑ 
सीकार किया है। तीसरी थ। 
प्रधान उदय है. अनुकाधिक ह + द 
धिके समानता हैबापित करनी जोर आधे पा शा 
की अग्मालजाएं कध्ा जुजताी शव आंत ३! 
अधिक गममान वितरण कहती । 





जज 
ल्चडँ 
जक 
जा जे 


पदि प्रा का विश्शश करना हैँ जीह उन हलवा 
लागा का आधद्ाइत आऑधपिर शच्य बौदित इंजी पता 
फरना हैं सो कोर मेवार्लिक दष्जिकाण मे दोखी हकना 
छाहकर ययागंवादी दल है लिया के) 
प्रमीण गधा की 
कम जा रिया का बला हगातर उहहें हुए करना होगा । 
इस उउ!मिक विद्यारघारी का छोड़ना होगा कि प्राभीण 
भीवन | लौरजरशीफकोीं मे कई दा नहीं है और हमारा 
बतका एमी से लिहिल है वि बाज़री प्रभाव को कभी से 
कम किया तथा दूर रेखा जआाव। (” यह दृष्टिकोण 


धान, 


44५ से #त#0॥044 800: परे: ४ ३३४ 


ह॥॥0७8॥0॥७॥.. ॥० #॥4७७॥७॥॥ 


हैं ५.४ भी | 
पे गो का पति व्यक्ति जोभदनलाी का अध्ययन ढाल 


के कप? होगी जल की जाबादह़ी ॥ ७०,७०७ लंबा जाती कप! 
भी 00 # 4 कु! हूँ । 


43८. पाफरर कैली काम जिहें धराधिधिक ' अब कीर को ॥ किले! 
काटीन प्रक्रिया और प्रविषियां में दूर परगाते को खा लेने 
की रध्टिय प्रकिया | कहते हैं. तक बीच लिक/ हाओं-् 
ग्बापित का ते को समसय। सव्यनवपिकशित हेद्यों मे. दूं बज 
है, बंद बता स्वत प्रविधि जाविक हू हि मे वक्त 247 
को अपेता कोफ़ी अधिक होती हैं।” कलैकस : उन्त, 
जुद्धूत; पड । ) 2१३ ५१०० + । 


४. भारत सरकार; बाजना भावा। : पड फाईच हु पर जान ; 


नयी दिल्‍्की । + १, [छं #/ । 














































की रक्षा करता हुआ प्रतीत होते हुए भी वस्तुत : 
के पिछड़ेपन और उनकी निर्भरता को स्थायी बनाने 
दिशा में काम करता है सच्चाई यह हैँ कि गाँवों का 
नर्माण निम्त प्रविधि पर आधारित पिछड़े हुए तथा 
गतिहीन समुदायों का कायाकल्प करके उन्हें आगे की 
सोंचनेवाले, उच्च तथा आधुनिक प्रविधि- का इस्तेमाल 
करनेवाले गतिशील समुदायों में बदककर ही किया जा 
सकता है।*' द द | 

टैगोर ने इसी तथ्य को बड़े बलपूर्वक ढंग से सामने 
रखा था, जब उन्होंने यह कहा कि “जो यहाँ गाँवों की 
सेवा के लिए आये हैं उन्हें मैं एक विशेष चेतावनी दंगा- 
शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाएँ लागू करने में उन पर इस 
प्रकार के विचारों का प्रभाव कभी नहीं होना चाहिए कि 
थे तो ग्रामवासी हैं, इनकी आवश्यकताएँ सीमित है 
इसलिए इनके मन को जिस तरह से संतोष पहुँचे, वही 





प्रकार से ग्रामवासियों के प्रति ऐसे असम्मानपूर्ण रुख से 
स्वयं को बचायें। ज्ञान का प्रसार पूरे देश के नगरों व 
ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से होना हीः चाहिए; यह सभी 
को उपलब्ध होना चाहिए, ताकि समाज को विभाजित 








“ बलजीत सिंह : नेकक्‍स्ट स्टेप इन बिलेज इण्डिया 
(भूमि सुधार और सामूहिक गतिशीलूता का. एक अध्ययन ), 
बस्बई, १९६१ | 
५ तृतीय पंच वगीय योजना में यह सही दृष्टिकोण अपनाया गया 
. है कि इसलिए इस दिशा में (अर्थात्‌ ग्रामोद्योगों के विकास 
. की दिशा में) आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीकों 
..._ के अपनाने और अधिक कुशछ संगठनों को सहायता देना 


. थादी सेवा-स॒विधाओं का पूरा फायंदा उठाया जाय, और 


. होनेवाला एवम्‌ स्वावरूम्बी बने | ? -भारत सरकार: योजना 
. आयोग : थर्ड फाइध इयर प्लान, पृष्ठ: 2२६ | है 

२. रबीन्द्रनाथ टैगोर : पहली प्रकृति अथवा गांवों की प्रकृति 
.._ ग्राम विकास सम्बन्धी उनके भाषणों और लेखों के संग्रह) 
में 'पल्ली सेवा अंथवा ग्राम सेवा॥शओ्री निकेत न के वार्षिकोत्सव 


.. का भूछ ); कलकत्ता, १०६२; पृष्ठ :१९९। उत्त अंश का 


भारत में ग्रामीण विकास का. ऐतिहासिक स्थकृूप 


चाहिए कि. शिक्षो 


करने से काम चल जायेगा ।' हमें चाहिए कि हम हर 


साइंसेज में जनवरी १९६३ में दिये 


: है, ताकि सामान्य आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त बुनि-. 


समय पाकर समूचा का समूचा क्षेत्र अपने पेरों पर खड़ा 


. के अवसर पर ६ फ़रवरी १०४० को दिये गये भाषण 


१२९ 


करनेबाली ऊँची दीवार को गिराया जा सके। ऐसा. 


सोचकर हमें आमवासियों का अपमान नहीं करता 

के माध्यम से उन्हें ऐसी कोई भी _ 
चीज देना काफी होगा जो उनके आननन्‍्द-विहीन और 
अंधविश्वास-जनित भय और अस्वस्थता से भरे जीवन 
के केवल कुछ अंश मात्र का ही स्पर्श कर पाये। ग्राम- 
वासियों की ओर इस प्रकार के रुख का कारण हैं- 
शिक्षा सम्बन्धी असमानता और अभिमान। इसके पीछे 
एक कारण है- हमें कुर्सी पर बैठे-बैठे दूर से ही उन्हें निर्देश... 
देना है और उन्हें उस निर्देश पर चलना है 5 


समाहार स्वरूप ग्रामीण विकास के लिए नीति 
निर्धारित करने हेतु सामाजिक और आ्थिक विकास की 


_अक्रियाओं की सही ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना. 


आवश्यक हैँ।** यदि उपर्युक्त विचार सही है, तो . 
हमारी वर्तमान नीतियों को तदनुसार ढालना होगा। 
(यह लेख बम्बई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल. 
गये भाषण पर 

आधारित है।) हक कक 
बम्बई : ८ जनवरी १६६१ के. 
रवीन्नाथ टेगोर ऑन रिकस्सट्रक्शन रूरल के का 

अजी “पन्तर (ृद्ध: ६८-६५ ) से लिया गया है, जो कि 

भारत सरकार के सामुशयिक विकास और सहकार मन्तरा- 

लय द्वारा माच १९६३ में प्रसारित किया गयाथा। 
' डा. फ्रेकेल ने इस बात पर जोर दिया है कि तकनीक 
परिवर्तेनों की कठिनाइयों को समझने के लिए “हमें विका- 
सोल्मुख समाज के स्वरूप के ऐतिहासिक विकास का 

अपना अध्ययन पहले से अधिक गूढ़ बनाना होगा।” तभी 

हम परिवतेन के सही रूप के अध्ययन पर जोर दे सकेंगे: 

इस बात की खोज करने के लिए कि समाज को बनाये रखने... 

अथवा विकसित करने के लिये आवश्यक न्यूनतम सामाजिक 

और मनोवैज्ञानिक शांति से समाज के विभिन्न भागोंमें 

हो रहा परिवतेन कितना अंनुकूछ अथवा कितना प्रतिकूल... 

है। -“एस. हर्ट फ्रेकेल : दि इकनॉमिक इम्पैक्ट ऑन... 
अंडर डेवलूप्ड सोसायटीज (एसेज ऑन इंटरनेशनल 
इंवेस्टमेण्ट एण्ड सोशल चेंज) » ओक्सफोडे, १९५५; पृष्ठ ४5 
२५३२५-६४[ | कर्ज द क्‍ 





































था .. अक़िया से होकर गुजरा है। अब तक उपेक्षित निष्क्रिय 


गाँवों का बृदहता रूप 
चित्ताप्रेय मुखर्जी 


गत बीस वर्ष से शददरी भौर ग्रामीण सम्बन्धों में बढ़े तीज परिवर्तन हो रहे हैं। बिजली के इश्वेभाल, 


विरिधल ह थे! 


संचार के बेहतरीन व तेज साधनों, सड़कों और नहरों के निर्माण एवम्‌ शिक्षा के प्रचार मे लोगों के हा विक, 

आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन और मानमिक बनावट में हुए क्रांतिकारी परिवतेल स्पष्ट दृष्टिसोमर होते है । 

अस्तुत रेख मे प्रधान रूप से १५५ गाँवों के एक ग्रामीण और क्रृषि-प्रधान क्षेत्र के कूछ पहलुओं पर जवां ॥) गयी 
: है। इस क्षेत्र का केन्द्र बोलपुर नामक एक कर्ता है | इस छोटे-से क्षेत्र में औद्योगीकरण के साथ ही साथ झावु निफ्ता 


भी आ गयी है, फिर चाहे वह भरी हो अथवा भुरो । 


.. प्राचीन बर्ग-मेद बड़ी तेजी के साथ समाप्त हो रहा हे । पुरानी संस्थाएं लग होने की अबह्य! ये हैं और नेवी मामले 


. आ रही हैं। 


परिवर्तन की इस प्रक्रिया में खीद्धनाथ टैगोर द्वारा स्थापित चित्रध भारती को वहराानीय प्रताव पढ़ा है । 


९ ; 4२३ क्‍ आर श + बह 
:.... ृपृछले बीस वर्ष का बंगाल पर जो महान प्रभाव पड़ा 


है, वह सम्भवतः उसके इतिहास में अपना कोई 


सानी नहीं रखता। विश्व युद्ध, जिसकी हपटें प्राय: 


राज्य की सीमा तक आ पहुँची थीं; उसके बाद विभाजन 
और उसका कटु परिणाम; स्वतंत्रता-प्राप्ति एवम्‌ दो 
पंच वर्षीय योजनाओं का पूरा होना, ये कुछ ऐसी बातें हैं 
जिन सभी से परिवर्तन हुए हैं और ऐसे परिवर्तन जिनका 


:.. दीघ॑-कालीन प्रभाव न केवल कलकत्ता अथवा अन्य श 
... केंद्रों के जन-जीवन पर, बल्कि प्रायः अधिकांश ग्रामीण 
बंगाल के छोक-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा है । 
सदियों से अपनी गहरी जड़ें जमाये हुए सामाजिक रीति 
.._ रिवाजों और मान्यताओं को एक हचकोला-सा लगा है; 
.. . पूर्वजों द्वारा पविन्न और अनतिक्रम्य रूप में पालित- 
पा : पोषित जीवन-मूल्य निरन्तर एक परिवतंन की अवस्था 
.. /- में रहे हैं; आथिक, सामाजिक सांस्कृतिक व शैक्षणिक 
5 ७ क्षेत्रों में उठाये गये महात कदमों ने यदि समग्र जन- 
मा . मानस पर नहीं, तो उसके एक हिस्से पर अवश्य अपनी 
... |.  अमिट छाप छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है। 


शहरी-प्रामीण सम्बन्ध एक महान परिवर्तन की 





ग्रामीण जीवन में पीर-भीर अलगाव वी भावना के। 
नामोनिशान मिटाने में अस्छी गहका, बिजली, 2 टीफान 
रेडियो, मोटर गाड़ियों आदि सभी का यौगदान 7/ है 

राष्ट्रीय विस्तार सवा अधिकारियों जंचा कार्यकलाओं 
और राज्याधिकारियों द्वारा सम्पकं मापने पर ग्रामीण 
जन-समुदाय अब पहले से कही अधिक रक्‍ग्य चित है । 
*आज वह अपने को शहरी भद्ठ लोगों से दूर अवया 
बेगाना नहीं समझता। मलेरिया उन्मूडन, कीटाण- 
नाशक औषधियों का प्रादुभांव ओर. कृषि 
उत्पादन की सुनिश्चित मल्य-प्राप्ति, इन संबंध 
प्रम्भवतः आशावादी बालाबरण को प्रश्रथ मिला ह। 
शायद इतनी अधिक प्रत्याशित आबादी बढदू जाने 4 
ये ही कारण हैं। 


परिबतेन 
इस संक्षिप्त छेख में एक ऐसे क्षेत्र के विधास ने. चन्द 
पहलुओं पर ही प्रकाश डाला गया है, जो मख्यत: ग्राम 


और क्ृषि-प्रधान है, छेकित जिसके के में (एक कॉये 
पूरदास के विद्यालय को छोड़कर भायद ही अन्य वा 
साधन-स्रात हो ) एक करना है, जो खत ॥ : हि वाज 
पड़ा गोौव और बाजार था; लेकिन अब देश विभा जन 
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मानचित्र १ 
बोलपुर थाना क्षेत्र 
(१२८.७६- वर्ग मीछ) 
बोलप्र शहर के आस-पास यूनियन बोर्डंस्‌ की स्थिति 
सतिया थाना... 








लाभपुर थाना 


बर्दंवान जिला 


यूनियन बो्डंस : (१) सत्तूर; (२) कस्बवा;। (३) सरपेलछहाना; (४) रुप्पुर; 

(५) रायपुर; (६) सुपुर; (७) ताल़तोड; (८) अम्दाहरा; | 

(९) सियान; (१०) बहिरी;। (११) पंचसोआ; (१२) सिधी। ९2 

मानचित्र डाक्टर हाशिम अली द्वारा अपनी पुस्तक एन्‌वायरन्स ऑफ टैगोर” में किये गये 
वर्गकरण पर आधारित हैं । हर यूनियन बोर्ड के अन्दर के नम्बर डाक्टर अछी द्वारा अपनाये गये 


मोर्जों का क्षेत्र दर्शाते है । 
सीमाएँ - 

ह >+यूनियन वोडंस 
के छू हट ्‌्‌ | 


“अल + रत पलाम-0 जाम पका ९ क“पपकाकाब्कस+/०५ नलाककक- कान हनन >बक- का कान ताकत फ४>े तजना जफतशमनक 3 


(स्केच्‌ : रथीन्द्रलाण मित्र) 


































न कि ? 3:09 क्‍ खादी प्रामोच्योग : फरवरी १९६३ 
«पेश ६ 


. के फलस्वरूप विकसित हो रहा है यानी प्रकाश में आ पास के स्थानों में बटिए लाहार बागदी लामक एफ 
. रहा है। परिंगणित जाति में भी मिलने हैं । 'गूरी' की ओर 


द हि औोई मोम नही शायद ही कोई महत्व हो, #ैकित कभी वह एक अच्छा 
.. काल तक ऐतिहासिक दृष्टि से कोई नाम नहीं था। 
. इसका इस दृष्टि से उद्गम व्यवह्रतः १९५९ में 





क्‍ हे हज की दृष्टि से कोई विशेष प्रमुख नहीं थे छेकिन चिट॒ठी- 
. _ अवन्नति की ओर जा रहे हैँ, का भी एक जमाना था 


 हेडक्वार्टर था और इण्डिगो, रेशम तथा चीनी आदि के 


.. एक. एक. एस. ओमॉलौ; बीरभूम डिस्ट्रिक्ट गर्मेटियर; 


.. ३. मानचित्रमें नवम्बर ८से चिन्हित यूनियन बोडे का एक गाँव | 
.... यह गँव सुरुक से गनुतिया जानेवाली सड़क पर मयूरक्षी नदी 


तथा उसके बाद बंगाल में हुए दूसरे मुख्य परिवर्तनों जाने का काम चलता था। इसके निशान ने केबड आस- 


जानेवाली सड़क पर कोपाय नदी के ठीक उल्र में 
१ स्थिति 'कस्मा' नामक स्थान १८७२ तक उस क्षेत्र 


्ब न का थाना रहा है। अख्दाहरा ' नामक 
_ बोलपुर कस्बे का पिछली शताब्दी के प्रारम्भिक 





ग्यात को आज 





है 
खासा व्यापार केंद्र था और पिछली दाताछझी मे मुसिफ 


कोर्ट। वहाँ छगती थी। तालता', गोलपाड़ा तथा 
बीरभूम जिले से होकर साहिबगंज रूप लाइन गुजरने 


अन्य आस-पास के गाव ९ यहापि वाणि्य और व्यापार 
के साथ ही हैं। उसके नजदीक के अन्य स्थानों, जो' अब 








शॉमॉसियल पत्रियों में उनका ताम यवा-कदा जाया करता था, जैसा 
जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कॉमर्सियल रेजीडेप्ट श्री (३ श्ध ही में बिध्य भारती द्वारा खोज करके प्रकाशित 
जॉन चीप का पिदव भारती के समीप ग्राम पुनर्निर्माण किये में ये प्रकट होता 

कदर हर किये गये पन्नों से प्रकट होता है । 

केंद्र, श्रीनिकेतत के दक्षिण में सुदछ नामक स्थान पर है | 
गुरुत्वाकर्षण का यह केंद्र अब अपरिहाय हप से 
क्षेत्र में उसका व्यापार फल-फूल रहा था। अन्य जिलों रेलवे स्टेशन बोलपुर की ओर चला गया, कपयाकि नव 
से विभिन्न प्रकार के धंधों में छगे व्यक्ति-बुनकर, आधधिक ढोखचे के अन्तर्गत नये रथानों का महत्व बढ़ गया 


. . लुहार, वणिक व अन्य-आये तथा सुरुठ, सुपुर'ं और भर पुराने स्थान लुप्त होने लगे तथा उन्हें राम भरोम 
... रायपुर के गाँवों में बसे एवम्‌ फले-फूले। श्रीनिकेतत से छोड़ दिया गया। 

प्रश्चिम की ओर एक छोटा-सा गाव है, छोहगढ़। इस 

गाँव में छकड़ी के कोयले से काफी समय से लोहा गलाये 


बोलपुर ४7.६8 अपने आरिन्ॉस के | 4३ ॥| | | है, 
का केन्द्र बिन्दु है और एक चाबल उत्पादक बे निर्यात 





34495 ५७। 





तरल» अंक ३+ %, ३8: 2०.०५ ५ कक ३२४६ ५ 


९. यूनियन बोर्ड का एक गाँव | मानचित्र में नवम्बर ६ से 
चिन्हित; रायपुर यूनियन बोर्ड का नवम्बर ५ से चिन्हित 
सुप्रसिद्ध लाडे सिन्हा का गाँव है।.. द 

२. यूनियन बोडे का मानचित्र में नवम्बर २ से चिन्हित एक गाँव 


४. दोनों गाँव शांति निकतन के उत्तर और उत्तरव्पूवे में. रियल 
ये मौजे अथवा तालतोड़ यूनियन बोड़े (मान विश्न मे 


तम्बर ७) के कार्यश्ेत्र विपयक सरबर, अब टतलिनिकेलल 
के अन्तगेत आते हैं 


५, यहाँ तक कि अपेक्षाकृत विह्तूत क्षेत्र जो प्यवहध्त! १९५१ 
पृष्ठ: २७; डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हेण्ड बुक, १९५१, की जन-गणना रिपोर्ट में रूरल टैबट १० के हूप में परिनापित 
पी.सी.सी.३४; जार. पंचानन मण्डल द्वारा सम्मादित.. क्षेत्र के समान था; और जो किसी भन्‍य रेहे रटेदरान के झमाव 
चिठी पत्रे समाज चित्र, पृष्ठ: १३०; ४७८। से बोलपुर के घेरे भे पड़ा था। 

६. बोलपुर थाने के कार्यशेत्र विषयक सम्बरों की (जिनमे से 
कुछ में कोई नहीं रहता ) यली में तथा राष्टीय विस्तार रोबा 
खण्डों के अन्तगंत आनिवाके भी पुल १०० गाँव हैं। ह्षत्र 4, 
अन्तगत २१४ मीजे हैं. (देशिए डाह टाशि। भगोर अड़ी: 
 एनवायरन्स ऑफ दैगोर,' परिशिक्क ७ )। 


के उत्तरी किनारे पर एक फंलता-फूलता केन्द्र है, जो स्य॑- 


तिया स्टेशन से १९ मील पूर्व में और बोलपूर से छू: मील 
उत्तरब्पूर्व भें पढ़ता है | 





गांवों का बदलता रूप ्ि द ३१३ 


क्‍ मानचित्र २ 
। द . बोलपुर थाना क्षेत्र 
(१२८.७६ वर्ग मील) 
प्रति व्यक्ति एकड़ सें धघटता हुआ मानव-भूसि-अनुपात : १९५१-६१ 
(कोष्ठक के भीतर के अंक १९५१ से प्रति व्यक्ति एकड़ में हुई कमी' का प्रातिशत्य दर्शाते हैं) 





दि अब 





यूनियन बोड्स : (१) सत्तूर। (२) कस्बा;। (३) सरपेलदाना;। (४) एरुप्पुर; 5323 
(५) रायपुर; (६) सुपुर; (७) तालतोड़;। (८) अम्दाहरा; द 
(९) सियान; (१०) बहिरी; (११) पंचसोआ; (१२) सिंधी। 
हे बारह यूनियन बोर्ड्स में हुई कमी का प्रातिशत्य २८.८४ प्रति शत। मी का 


(स्केच : मंजूश्री मृखर्जी) 











. इइ४.... 


करनेवाले केंद्र७ के रूप में विकसित हो रहा हैँ। इसके 


अलावा इसकी एक विशेषता-और सम्भवतः जो अनुपम 


भी है-यह है कि इसका विकास बोलपुर ब्रह्मचर्याश्रम' 


. के साथ हुआ है, जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बिदव भारती 
के नाम से विख्यात है। 


घिश्व भारती का प्रभाव 


. यदि स्वर्गीय मर्हषि देवेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रेलगाड़ी 


.. के प्रारम्भ से पहले रायपुर की यात्रा की जाता मात्र 
.._ संयोग था तो इस कस्बे के विकास के समकालीन अथवा 
..._समानान्‍्तर रूप से हुए विद्व भारती के विकास का 
भी वैसे ही प्रत्यक्ष और परोक्ष' रूप से समग्र क्षेत्र के 

.._ जीवन मार्ग पर प्रभाव पड़ा है तथा इस प्रकार इस 
.. कस्बे को बंगाल के अन्य सभी गैर औद्योगिक शहरी क्षेत्रों 
. सेभिन्नविशेषताप्रदान की है।.. 


वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में इस बोलपुर की 


आबादी ३,००० से कुछ ज्यादा थी। इसने करबे का 


दर्जा १९४१< में और नगरपालिका क्षेत्र का १९५० में ही 


.. प्राप्त किया। ओऔद्योगीकरण के प्रथम चरण के रूप में 

: इसमें १९१३ 

... साधारण प्रति शत की दर से कस्बे की आबादी बढ़ती 

. रही और कभी-कभी तो क्षेत्र के अन्य स्थानों की तुलना में 

.. बहुत ही कम प्रति शत की दर से, लेकिन बोलपुर कस्बे में 

._- - शायद ही कोई ऐसा उद्योग था, जिसका उल्लेख किया 
...._ जा सके, सिवाय इसके कि वहाँ चावल उत्पादन" 


एक चावरू मिल खुली थी। बहुत 


हे ः है . ७. एल. एस. एस ओमॉली: बीरभूम डिस्ट्क्ट गजेटियर 


१९१०; पृष्ठ: १११। 


रे _ <. कस्बे की विभिन्न परिभाषाओं के साथ बोलपुर को एक बार 


१९२१ भे कस्बे के रूप मे पर्गीकृत किया गया था। 


| स्‍ . ९. डा. हाशिम अमीर अछी : वि राइस इण्डस्ट्री इन लोअर 
| हम बीरभूम (१९३४) में लिखते हैं: समग्र बीरभम 
... अुख्यतः चावल उत्पादन क्षेत्र है । कुल ११, १५, ५०० एकड़ 


हा 3३5 द ः भूमि में से ८.५०,००० एकड़ जमीन पर खेती होती है; इसमें 
..... से धान की खेती ७,७२,००० 


हर एकड़ भूमि पर होती है 
(१९४७-४८ से १९५९४०९५ तक के आठ वर्ष की औसत 





. खादी ग्रामोद्योग : फरवरी १९६३ 


का उद्योग चलता था। परन्तु गत महायुद्ध के अंतिम 
वर्षों में कुछ समय के लिए यह कसबा काफी समृद्ध हो 
गया था। सन्‌ १९४२-४३ के दुभिक्ष के समय में ऐजस्टो 
और कस्बे की चावल मिलो के जरिये सरकार ने दीघ॑ स्तर 
पर चावल इकट्ठा किया और उसके याद बड़ी जल्दी- 
जल्दी में एक हवाई अड्डे के निर्माण में काफी धन खर्च 
किया गया-हवाई अड्डे की यहु योजना बीच थें ही 
बन्द हो गयी, लेकिन स्थानीय अर्थ-ब्यवरथा में इससे 
काफी रुपये का आगमन हुआ । इन बातों से एस आसार 
सामने आये कि उनसे पिछले बषों की मन्द यानी धीमी 
विकास गति का अन्त हो गया। 

दूसरी ओर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखनवाले भन्द 
भारतवासियों तथा विदेशियों द्वारा उदारतापूवेक 
दिये जानेवाले मामूली योगदान से प्राप्त साधारण 
भोतिक साधन-ल्रोतों के होते हुए भी विध्य भारती ने 
ग्राम पुर्ननिर्माण के क्षेत्र में, जो कि अब्र लक अन्धकार 
के ग॒तें में ही पड़ा हुआ था, मार्गदर्शक कार्य कर रही थी; 
और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयोग करने में ब्धों असफलता 
व विपर्यय का सामना करते हुए भी वह पूर्व और पश्चिम 
के बीच सामन्जस्य स्थापित करने की नींव डाल चुकी थी; 
कई वर्षों के इन कार्यकलापों का उस क्षेत्र पर काफी 
प्रभाव पड़ा जिसे बंगाल के अन्य जिलों की तुलना में भी 
पिछड़ा हुआ समझा, मानता जाता था। 

स्वृतंत्रता-प्राप्ति के पदचात्‌ शेष भारत के समान, 
बल्कि कहना चाहिए कि विभाजित बंगाल में विकास 





/( >8:2 ०००५; 


'सह७ ० ०4 +ह' फक ५५, 3५४७+ 


संख्या )। प्रति एकड़ चावक की उपज १०४७०४८ के; ९,६५० 
मन से बढ़ कर १९५८-५५ में १३.११ मन हो गयी 
आठ वर्ष का औसत १२.१५ मन रहा । बोलपुर थाने की 
<१, ११० एकड़ भूमि में से ५८, ३६० ५क$़ पर खेती होती 
है। धान की खेती ५४,००० एकड़ पर होती है । बोलपुर क्षेत्र 
में १९६९ तक ३८,५३० एकढ़ जमीन की सिंचाई होती थी। 
सामान्य अनुमान के अनुसार बोलपुर थाने भ चावल व अन्य 
_ चीजों का उपभोग १७,३३० टन और बोलपुर कस्बे का १,६९० 
टन दे। ८ धर्ष के औसत के भुताबिक बीरभूम गें करीब 
. ९५,३९,००० मन चावल पैश होता है| 





ह 








(११ 


यूनियन बोड्स: ( १) सत्तूर; ( क्‍ 
६) सुपुर; (७) तालतोड़; (८) अम्दाहरा; (९) सियान; (१०) बहिरी; 
पंचसोआ; 


कै 


गाँवों का बदरूता रूप 


मानचित्र ३ 
बोलपुर थाना क्षेत्र 
( १२८.७६ वर्ग मील ) 

प्रति वर्ग मील आबादी का घनत्व: १९६१ 
( कोष्ट के के भीतर के अंक आबादी में १९५१ के बाद हुई वृद्धि का प्रातिशत्य दर्शाते हैं 


२) कस्बा; 


१२) सिंघी । 


३) सरपेलहाना; 


पु 


४ ) रुप्पुर; (५) रायपुर; 


स्केच : मंजुश्नी मुखर्जी 


ध 


३३५ 




















ही ः कार्यों ने और भी ज्यादा नया मोड़ लिया और उनके के अन्य स्थानों में एक नये दंग का जीवन शुरू हुआ। 
को. प्रभाव महसूस किये गये, यद्यपि बोलपुर और विश्व बंगाल में गंगा के मैदान में धात्विक तैल के लाए खाज 
+ '. आरती की अन्य संस्थाओं में इन कार्यों की दिशाएँ करने औ” ऐसे एक दल का बोलपुर के समीष एक गाव 





शक 
गा दक्षिण की ओर स्थित “थह गाँव कुछ मदत्व का व्यापा- 
5... -  रिक केन्द्र है, जिससे तीन रोड़ी की (१) सड़कें बोलपुर, 
 ..... पानगढ़ और दुब्जपुर रेलवे स्टेशन को जाती हैं। लाख के 
0 आमतण और खिलौने बनाने के लिए इसका नाम है, लेकिन 
...... यह उद्योग अब अवनत हो चुका है, अधिकांश राख 
. - के कारखाने बन्द हो गये हैं।.. .इल्मबाजार एक समय 
...../“इर॒स्किन एण्ड कम्पत्ती नामक एक यूरोपीय फ्त का प्रधान 

. 27 कार्यालय रद्द चुका है...” एल. एस. एस ओपाली 


रे दा हे रे 


आओ... - भिन्न रहीं। 


२ 


... विकास का नया चरण 


...... विभाजन के एक निदिचत परिणामस्वरूप साहिबगंज 
... लूप लाइन का महत्व बढ़ा और फलतः बोलपुर स्टेशन 
...._ का भी। मसान जोड़े और दामोदर घाटी योजना से 
.... बोलपुरवासियों को भी बिजली उपलब्ध हुई, जो अब 
.... तक एक ऐसी सुविधा रही है जिसका फायदा विश्व 
.... भारती परिवार ही करता रहा हैं। कस्बे में और 
..... कस्बे से दूसरे स्थानों तक रोड़ी की सड़कों के निर्माण से 
.... आवागमन के साधन अच्छे तथा तेज हुए। बोल- 
: पुर के कायाकल्प 


में नहरों'” का भी स्थान है। 
दघरणाथियों के आगमन से उक्त कस्बे तथा आस-पास 


. ३०, सामान्यत समूचे जिछे और खास कर बोलपुर क्षेत्र में नहरों 


के प्रभाव पर ग्रस्तुत छेख में विचार नहीं किया गया है। 
... नहरें ५०४ एकड़ से ज्यादा जमीन पर नहीं हैं, जबकि) 
... तालाब ५,१३१ एकड़ भूमि घेरे हुए हैं, छेकिन वे बोलपुर 
_. थाने की २२,००० एकड़ की सिंचाई करती हैं; तालाबों 
की अब कुछ अवहेलता-सी ही है और वे मरम्मत किये 


.. जाने जैसी अवस्था में हैं | उनसे केवल १४,००० एकड़ 


जमीन की ही सिंचाई होती है।.. 
- बोलपुर से ९१९ मी पश्चिम की ओर तथा सुरी से २४ मील 








अल जाने से उसके 'लैछ शहर' में परिवतित 
होने की नयी आशा का संचार हुआ। 





इलमबाजार के नजदीक अजय नदी पर पुल बन जाने 
से छोअर बीरभूम अब एए अलग-घरग क्षेत्र नहीं रह 
गया है। जिस प्रकार इलमबाजार" ' में अपना खोया 
हुआ स्थान पुनः प्राप्त करने और नये पुल बौधने की सभी 
प्रकार की क्षमता है, वैसे ही बोलपुर भी उससे मोटर के 
जरिये एक घंटे में पहुँचने की दूरी पर हूह़ड़ ऑफ बंगारठ 
के साथ विकास के एक नव चरण में पदाप॑ण कर रहा है । 








इसके दूसरी ओर विश्व भारती ने करीब ४० वर्ष तक 
बीरभूम की छारू मिट्टी में अपनी जड़ें जमा लेने के बाद 
१९४१ में गुरुदेव के स्वर्गवास के पर्चात्‌ ही राष्ट्रीय 
नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। अन्ततोगर्वा इस 
१९५१ में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में मान्यता 
बीरभूम डिस्टिक्ट गजेठियर १९१० ॥ इलमबाजार प्रण्ट 
टंक रोड पर पानगढ़ और बोलपुर में समान दूरी पर 
(कलकत्ता से १०९ मीक दूर) रिथत है। १६७ यह धव; 
महत्वपूर्ण छाख और नीरू उत्पादन कनद्र तथा एक अच्छा 
नदी बन्दरगाइ भी था। अब वह अपना महत्व पुल 
हासिल कर रहा है। ऐसा सुझाया जाता हैं कि शीध संदक 
यातायात का एक परिणाम या निकछा है कि इलशापुर 
और बोलपुर में रानीगंज के कोयले की कीआा कम हुए # 
तथा दूसरा यह है. कि बोलपुर स्टेदान पर आयी महालियां 
अ्रथवा अन्य खाद्य सामग्री और स्थानीय खाया उत्पादन 
औद्योगिक शहर दुर्गापुर भेजने के कारण उनकी कीमतों 3 
बढ़ौतरी हुई हैं । इस नये व्यापार भागे के दृरगामी प्रभाव एक 
ऐसा विषय है जिस पर अलग से व्यापक रूप में विचार 
किया जा सकता है, ठेकित यहाँ यह कहता अधासगिक ने 
होगा कि इलमबाजार का एक महत्वपूर्ण संगम रथल के रूप 
में सामने आना शहर विकास की दृष्टि से और बोलपुर शहर 


की उन्नति की दृष्टि से इस क्षेत्र मे निश्वय ही परिकोन 
» छायेगा। . 














कुल आबादी के प्रातिशत्य स्वरूप कार्यकारं आबादी: १९६१ 
कोप्ठक के अंदर के अंक कूल महिला आबादी के प्रासिशत्य 
स्वरूप कार्यकारी महिला आबादी दर्शाते हैं 
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(२) कस्बा;। (३) सरपेलहाना; (४) रुप्पुर; 
| (७) तालतोड़;। (८) भग्दाहरा; 





(१२) सिघी। 
हक (स्केच : मंजुश्री मुखर्जी) 











.. ३३८ 


_ अपने रचनात्मक कार्यत्रमों में काफी पैसा खर्च करता है विभिन्न विशेषताएं रखता है-शहरी विभाग का 
.. और अपने छः सौ अथवा उससे कुछ अधिक कार्यकर्ताओं में अधिकेंद्र है। 
मम हे दा यम तह हे मे अब समूचा क्षेत्र एक ऐसा प्रभावशाली वृष्य उपस्थित 
मा ता] 280 मे ग्रामीण ता है, जिसमें एक-एक करके शहरी जीवन की सभी 
.. उननिर्माण कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं; प्रायः हर तरफ व्यस्त 
आर और से _गरताइवक श्राप्त सहायता से यह लग कि गतिविधियां-जिन्‍्होंने पहुले ही कुछ विशिष्ट सफलताएं 
पद ह कार्यक्रम से निकट सम्बन्ध रखता है। उक्त खण्ड के | अपनी योजनाओं के साथ अग्रसर ही रहा बोलपुर 

5 लक मा हर के | अब १५ वर्ष पहले का बोलपुर नहीं रहा । 

.. अन्तगत समू्ने बोलपुर थाने का क्षेत्र (१२८ वर्ग मील) 

.. आता है। ह 


.._ बोलपुर में आधुनिकता का आगमन क्‍ 
का . यह छोटा-सा क्षेत्र-व्यवहारत: पदिचम की. कंकरीली 
हे (लेटराइट) और पूर्व की जलोढ़ भूमि का संगम स्थलू-- 


रे | १२. नगरपालिका के अध्यक्ष के अनुसार र्‌ 


प्ोद्योग : फरवरी १९६३ 





... दी गयी, और जिसके साथ इसकी विकासशील गति- इस क्षेत्र का क्रोड़ स्थल है। यदि जनगणना की परिभाषा 


विधियों में एक महान तेजी आयी, जिनका स्थानीय के अनुसार बोलपुर 'शहरी' क्षेत्र और विष्व भारती 


..._ अर्थ-व्यवस्था व जीवन पद्धति पर जहुत बड़ा प्रभाव नहीं है तो भी जहँ तक सुविधाओं का सम्बन्ध है विष्य 


पड़ता रहा। विश्वविद्यालयी शहर की जान शांति- भारती में एक शहरी क्षेत्र की अधिक विशिष्टताए 
निकेतन, केंद्रीय सरकार से प्राप्त अच्छे खासे अनुदान में से मिलती हैं। यह समग्र क्षेत्र-निस्सन्देह व्यामीय दृष्टि से 


द विश्व भारती के दोनों निकेतनों तथा उनके कर्म- 
. चारियों की पूंजी और राजस्व खर्च का बोरूपुर की अर्थ- 
है रे व्यवस्था पर पड़े प्रभाव का या इस विश्वविद्यालय के 
विश्व भारती के दोनों निकेतन और बोलपुर शहर आस-पास के स्थानों के जीवन पर पड़े असर का पूर्ण- 


एक त्रिकोण के तीन कोणों के बाह्य उपांत के समान हैं, रूपेण मूल्यांकन करना एवम्‌ उसे अछूग करके देखना 
.. जिनके बीच धान की खेतीवाला मैदान है। ये विस्तृत निस्‍्सन्देह कठिन है। प्रस्तुत लेख का 


विपय मुख्य रूप से 


है मैदान की थोडी ऊँची जमीन पर बसे है | इनके उत्तर में बोलपुर थाने के अन्तर्गत आनेवालछे गाँवों और बोलपुर 
...._ कोवई नदिका तक खोबाई भूमि है और दक्षिण में अजय शहर के मध्य जो सम्बन्ध है, उस 
5. नदी, जो कि बीरभूम तथा ब॒र्दवान जिले की सीमा हीहै। 


पर विज्ञार करना 


डं 


बोलपुर के मुख्य जनपथ से होकर गुजरनेवाला व्यक्ति 
_गहर के बीच नव जीवन के आसारों से शायद ही अनभिज्ञ 
'रह सके। व्यस्त जीपें और ट्रक? र इधर-उधर जाते-आवे 


॥]3.30..क्‍.-_०+>-मल»नन्‍्क्फकक--नब»५क-५.... ५७० +क«५५ 6.५० ५ ५-९५९५५०८ १९७०६ 
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चावल, ईंट, रेत, अन्य 
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न करीब ३०० कुली हैं, जिनमें से ७० प्रति शत सैथाल है 
. पमतावाले करीब ३० टक धान, 


25 5 अब: निर्माण सामग्नी, सरसों व उस . से अम-शक्ति का एक-पंचमांश बिहार से आया है और 
... 2 गमाणसामझी, सरसों व उसका तेल, खली आदि चरम गत है और 


.. जैसी भारी सामग्री के छगभग ९० ' अति शत भाग को ढोने.. १० प्रति झत ही स्थानीय लोग हैं, जिनमें अधिकांश 


..... में ढगे हैं और शेष दस प्रति शत बैलगाड़ियों के लिए छोड़... 'रिगणित जातियों के लोग हैं ! 
.. देते हैं जिनकी माँग अब घटती 


!! नगरपालिका ट्रकों मे कोई 





जा रही है | इन टकों पर कर नहीं वसूछ करती | 














गाँवों का बालता रूप . ३३९ 


रहते हैं; कोई ३२०० खिश।* बेल गातठियों, पल होने छगा है। दुकानों में बिजली का प्रकाश, पंखे का 
बलनेबाले और साहवड रटदान से आनवाडीं छाोटी-गी. इस्तेमाल होता है, सभी तरह के कपईे का अच्छा प्रदर्शन 
विरालिस महक से हीकर गजर॥ब रहते है, जी आगे पाया जाता है। एक सौ से अधिक टेलीफोन" ६ छमे है 
_लकर सीन भिन्न दिशाआ" * से विभवत हो जाती है। जो केबल व्यापारिक केंद्रों अथवा दुकानों में ही नहीं 
मिटटी के लैल से जलनवाली धरम्परागत लालटेन व. बल्ब स्कूछ, कालेज तथा घरों में भी छगे हैं। बोलपर 
पेद्रीमक्स के स्थान पर अब बिजली!" का इस्तेमाल तथा आस-पास के अन्य शहरों या नानर, कन्धार, पालित- 


१३, नगरपालिका के पारा १०३४ रक गजिटिड रिटा मी पढ़ता है; यदि एक वर्ष में प्रकाश २,२०० धए्टे से ज्यादा 


संग््या ०७) ये, १ एक के ऑयल था ३७७ भी। जन- किया जाता है तो दर बढ़ा दी जाती हैं । यह ऐसा । 
सगना के कोैवाबक अधिकारी के अनुसार २६६ रिक्शी... तहय है जिससे नगरपालिका (नगरपालिका का वार्षिक 
बलते है और २८५ स्यविततीं के पास शा चड़ाने के ग्थानीय राजस्व ८४,००० रु, यानी ३.६१ रुपया प्रति 
लाइसेंस है| केवल + हक गा का करीब ८७ प्रॉति शस रिकेः उ्प्रक्ति है ! | कुल राजस्व १५५१ में ५७,८०० रुपये और 
हू कु शेर *5 प्रति टोन पर रिययां सडाने- ग्रति व्यक्ति राजस्थ १,०१ रुप था । ) में कम विजछी की | 
बाला का अधिकार है । विसभर के दिलों को छोईकर जब लिया होने के बिप | 
वि; शति िकेसल 7 थ्‌ृ रवि क्र मार ह और भेडे ् ५ बलिया ै करे पं।व, पा प्रकार पडता है || क्‍ 
रोली है तथा रिवेशाों मालिक रिहा चलानेबार। से ५ $, १७५, सेन १०४९ में ५० किंलोबाट की प्रस्थापित क्षमता के साथ 
प्रति दिन के दिलाई से दियशे का किंगया हेते है, शोप स्थानीय बिजली सप्डाई कम्पनी ने २०,५०० किंलोवाट घण्टे 
महीनों | ) १. ५० हपया प्रति रिल के दिसाव से किया. तिजिली पैदा की भीर १५,२४० किलोवाद घण्टे बिजली 
कैसे हैं । शििशा सलानेब]शि १४० सी १५७ झपये प्रलि भादद बैची | उक्त कम्पनी एक्क प्राइवेट कम्पनी दे। बिजली 
तक कमा लेते हैं । रिक्शा-किया नगरपालिका प्रति पण्टे सप्ठाई का काम सरकार ने १९५५४ में द्वाथ में लिया । मार्च 
एक हुपये की 47 से राम करती है। नगरपाटिकोा ६ रुपये १९५५ में ४,१५,००० किदोबाद घएंटे ब्रिजली घरेल: । 
बार्निक रिवता मालिक से और ५८नवें के रिक्शा चलानेंबाद प्रकाश तथा पंग्रों के किए बेबी गयी और १,४४,००० . || 
ेका के रूप में बुर काग्ली है | काँब »« प्रति हात किलोबार शरण औद्रोगिक कार्मों के लिए। मार ९१९६२ में | 
रिक्शा चालक विहार वे अन्य राज्यों से आये हुए हैं; विशुद्ध:.. रेल प्रकाश और पंखों के लिए भार ७३७ किलोबाट द 
रूप मे स्थानीय टोग केवल ७० है; शेष आसन्‍्पास के स्थानों. (८०० उपभोक्ता) था; व्यावसायिक प्रकाश और पंखों के 
से आय ॥ | कुछ स्थानीय रिंक्दा-चाडबों के अनुस्तार लिए ३८९ किोवाट ( ४५१७ उपभोक्ता ) और औद्योगिक । 
अन्य राज्यों से लोगी के भाने के कोौश्ण यह व्यकसाय इस्तेमाल के लिए २५८ किलोबाट (२६ उपभोक्ता ) था। | 
उनके हाथों से लिकटता जा रहा हे । आ उद्योग बिमली का इस्तेमार कर रहे थे उनमें 'इंजीनिय- । 
१४, सबकी की हु डम्बाई ५.०० बरो मी के क्षेत्र  २०,५ रिंग वर्कद्ाप! पच (सम्बद्ध भार ४० क्रिकोवाट),चाव मिलें, 
मोल है; ९६ मोड नगरबालिका के अधिकार है और ६.६... 75 पेराई मिले आदि १३ (सम्बद्ध भार १६६ किलोवाठ) 
मील मस्य अधिकारियों के । आठ मोड पवर्दी और शेप थीं। दोष में दो छापेसाने; दा आश्सक्रीम फक्‍ट्री; तीन 
कन्ची लहके है। जद जोर चने दी अत्यधिक कमी ये कारण काठ निराई के कारखाने; और प्क स्ट्रा बोर्ड पीक्दी थी | 
हॉलिनिदेसस में वापिक समारोह के बक्ल तोसे दिली को अब तक उत्पादित बिजली के अधिक्रांश भाग का घरेलू 


लीककर, जब कि. प्रधान मंत्री पचारते हैँ, दीप का में र्सेमाल होता ६। जि कुछ केत्र (१४5 की मील) में। 
गलियों मे पाती की स्यवह्धा विंशकूड लहीं है। सड़कों पर बिजली स॒प्ठाई की गयी, उसमें विश्व भारती भी शामिल है । 
हल ४६८ हाररेन और १४७ विजरी को बक्तियों हैं। १६. सन्‌ १९४० में केवल ग्यारह टेलीफोन थे जबकि बोलपुर 


सका मत दब है अति एक मील सड़क पर २३ बत्तियाँ क्षेत्र में समे प्रथम टेलीफोन सेवा शुरू की गयी थी। सरुनू | 
अर्थति प्रति 35 गज पर एक बक्ती ! ! बिजठी की ब्तियों ५४७ में इनकी सेख्या २६ थी और १९६१ तक यह ११८ 





के लिए नगरपारिका की प्रति बत्ती $ रुपया मासिक देना... हों गयी थी। द ... ही 





.. इ४० खादी प्रामोद्योग : फरवरी १९६३ 





. पुर, इलमबाजार और सूरी जैसे बड़े-बड़े गँवों के बीच. ढेंकियों' का चलना-दूर-दूर के गोवों तक-बन्द कर 

व बस सर्विस है । बसों में बड़ी भीड़ रहती है। दिया हैँ। और, अन्त में पुरानी चावल मिले अब भी 

। ... अब इन गाँवों अथवा शहरों को बोलपुर के साथ सभी शहर” ” की अर्थ-व्यवस्था पर कठ्जा किये हुए हैं। 
... भौसमों में काम देनेवाली रोड़ी की सड़कों" से जोड़ा वर्ग भेद कीं समाप्ति 

.. जा रहा है। बिजली का सर्वाधिक औद्योगिक उपयोग... हर स्थान पर और जीवन के हर पहल में बड़ा भारी 

सा... करनेवाली धान-कुटाई की मशीनें१* हैं। इन्होंने परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित है, जैसे छोगों की मानसिक ' 


प्र "अनिल जन नल मी निनीनतिनननर नितिन न» बह जन+ ५० “०० »ननमनननली "किलर नली नली न. लीन नन लतन बनना तन मन हि वन कं नजफनसीननयन+नमोजक लव 7०५० कक ने >कन ५ आवक 3७१५३ + 3-३ ##७ 
है 
| 


१७. बोलपुर से सूरी ( जिला देडकवार्टर) तक (४२ मील ) रखते हुए--श्स पद्धति में धान को तीन प्रक्रियाओं से होकर 
.. इलमबाजार होती हुईं चार बसे जाती और चार जाती गुजारना पढ़ता दै--वर्तमान कछांगत के अनुसार प्रति मन 
. हैं। परोली होकर छोटे रास्ते से (२९ मीक) छः बसे... चावल पर पारिअमिक एक रुपया पड़ता है। पहले क्ूपक 
जांती और छः बसे आती हैं। किरनार (१७ मील ), नानूर. परिवार की महिल्‍ूएँ प्रायः साल भर इस काम में लगी रहती 
(१२ मीछ; चण्डीदास की जन्मभूमि ) को छः दिप और छ थीं या अपने घरेलू उपभोग के लिए अभिका से धान-कुटाई 

... ठिफपाल्तिपुर तक होते हैं। नगरपालिका के अध्यक्ष दशा. कराने से वे भी वर्ष के अधिकांश समय में यह काम करते 
-. प्रदत्त जानकारी के अनुसार विभिन्न मार्गों पर १५ बसे. रहते थे। जो छोय स्थानीय महिलाओं की भान कूटने के 
. चलती हैं, जो प्रति दिन करीब ३,००० व्यक्तियों को ले जाती लिए देते थे वे शाम होने पर भी उसे वापस प्राप्त करने की 
हैं, जिनमें ६० प्रति शत मागे के एक छोर से दूसरे छोर तक आशा नहीं रखते थे और उबाकने से लेकर देंकी में कुटाई 

. आते-जांते हैं. और शेष सड़क के आस-पास के गांवों के | करने के समूचे काम के लिए--ढेंकी में कुटा ३ तोन बार होती 
करीब आधे आदमी शहर में खरीद करने अथवा भन्‍्य. है--करीब २८ छर्टोंक चावल मजदूरी के रूप में देने में, मो 
किसी काम से आते हैं तथा शेष यात्री या तो रेल से कहीं रुपये-पेसे की शब्दावली में एक शुपये से भी ज्यादा के होते 
00.3 लिए अथवा कहीं से रेछ द्वारा आने पर बस हैं। अब इस धान कूटनेवाली मशीन को केवल १६५ मिनट 


पकड़ते हैं । लगते हैं और उसकी कुटाई है, केवल पांच आना प्रति मन 
१८, एक हलरवाली धान कूटने की मशीनें बिजली की सहायता धान | समय भी बचता है और पैसा दोनों का भन्‍्सर 


झ्ने नगरपालिका के क्षेत्र में ही बड़ी अच्छी तरह चल रही काफी महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्रों में धात को अग भी ग्रामीण 
हैं| इन्हें आटा चक्कियों में भी बदला जा सकता है महिलाएं ठेके पर छेकर उबालती हैं । 


..कुटाई की लागत और समय दोनों दी दृष्टियों से फायदा होने “| ६ कुछ २० चावल मिल्लों में से (इनमें से चार गेल पेराई 
हे, जो क्‍्द ढक जब पक घी थी उनहा खान. भी करती है) दो अब बन्द हो बी को हैं 
उन्होंने ले लिया है | ( देखिए डाक्टर हाशिम अमी मत आओ इज गत हर 
2 दल के अभाव में, अनुमान इस आधार पर रुगाया जा सकता ह 

... अली: राइस इण्डस्ट्री इन लोअर बीरभूम; पृष्ठ : ४२; कि सन्‌ १९४० से रेकर टेलीफोन का कनेक्शन कब केसे 
... बीरभूम सेन्सस हेण्ड बुक, १९५१; पृष्ठ .. टटा हे--श्री सन्‍्तोपनाथ सेट द्वारा लिखित अंग देशर 
....- साहजपुर रिपोर्ट (१५५६); एृष्ठ : ९३; फूड एडसिनि-... चलतत्व में १९२५ में उछिखित २७ नाम प्रस्तुत चाबछ 

व . स्ट्रेशन इन ईस्ट इण्डिया; पृष्ठ : १५४; खादी >* मिलों के नाम से बहुत भिन्न है। बोलपुर भें १९११ से हुए 
| । . ....  ग्रामोद्योग; जुछाई१०६२; पृष्ठ: ६९२-६३५)। मुवनडांगा .. चावल मिलें के विकास का विस्तृत विवरण डाक्टर हाशिम 
... के एक कृषक के अनुसार एक धान-कूटक मशीन--जोकि. अमीर अछी की रचता दि राइस इण्डस्ट्री इन लोअर 
गत कय ढेंकी के समाद नियमित रूप से घान-कुणई कर सकती है--- बीरभूस (१९३१४) में मिलता है। बोडपुर की एक औसस ! 
..... क मन घान की कुटाई के पांच आने ढेती है और उसे... चावल मिल के सम्बन्ध में उपलब्ध आंबरड़े इस प्रकार हैं : | 
.. कहने में केवठ १५ मिनट छगते है | डा. अढी केअनुसार (३) हलरों की जौसत संख्या: ४ । हि 


हे । ग डक ढेंकी साझ् भर में ९०० भन धान बट सकती हैं। एक ह (२) प्रति द्विन अधिकतम उत्पाइन्त क्षमता: ४०० मन 
:..../७ मेन धान पर ३० छर्टोक चावल देने को पद्धति को ध्यान मं धान | 








४ १ 


गावों का बदलता रूप ३४१ 


बनाविट, आधिक डोज तथा सामाजिक और आशिक 
पहल । पु रात जमाने वा वेग भदे बडी तेजी से मिट रहा / ; 
ग्रामीण और इहरा के लिगने यर्गायं ठाोगा के मन से 
मर्द पोश' भद्र छोगों का हर मिट रहा हैं। आज थे 
बाहर बंप ४ त्मिलान हो सिंगरंट जटावर लिकलने हे, 
आब्‌ लोगी' के कर्धों से टकराते हा! ! रिशा करने 
और मजे से घुमने में आज उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं, 
जो कि कभी उच्च यर्गीय होगा! बता विशेषाधिकार 
समझा जाता था ! ! 





बेहतरीन संचार साधन 

हह़र सके अच्छी सह की: होने से ग्रामीण आज>- 
पुर खब वर आराम के साधन मिलल से जिसे ते सहन 
कर गकने है -- आऑराम-परसन्द हो गे ढ़ । आस-पास के 


(3) तीन आयत इयह्त महीनों हे औसस रत्पादन हर ; 


प्रति दिल 7६,५०० सन भांत । 

(४) दो गहीतो के लिए (आधी कछ्ातां फ औरत 
नापादर 4३? ६४,०१० पल पाने | 

(५) 'जा5 गौसम' में औसत हत्पादन दर (झषिकाम 
उत्पादत द्ामगो की १७ प्रलि दाल)! ८,११० मल धान 
हल यींग : ७६,००० मन धान | 

(६) समूच थे॥े के लिए कदााजन सालिक उरिनस न ४ 
४३९ कैप प्रति माह | 

(5) अस्यिक इयाल सीसम में । जगारी ! करीब ६० 
अतिक; इक अंदाव धार उबाहज के लिए हगागंग २५ 
अ्यतिन | 

(८) हैंपन का उपयोग: करीब ६७-०७ ध्रति होते इंधन 
भूंसी थे प्रात ही जाता है, 7!प कीयली । बिजली के 3२ 
दबाव का औीधाधिक प्रयोग के लिए ब्थूननम सेंड काफी 
क्याद। समा जाता है, आज भी बहुत का मिले बिजली 
को झा जमाल करता चाहली हि। चावल गिल में मीसभी 
गजगारी बे हे करीद है। अहीले रहली हे ( और चार 
गदीने आश्सक्राम की फ्क्ट्ियाँ भ )। श्स उख्बस्ध में 
'दि राइस इण्डहरी इस लोअर बीरभम का ४ 
४० दलिए। उसी शिया है... ये हम ४क औसत 
मिल का उदादश॥। * जा धर्ष में २०० विन चलती हूं 
नी हम देधेगे कि १,३५७ अगिक इन मिर्ला से अपना 





स्थानों पर दिन में काम पर जानेवाले मजदूर आज पैदल 
चलकर ररता तय करने के स्थान पर बस में बैठकर 
जाना पसन्द करते है। चूंकि पहले ग्रामीणों को यह 
सुविधा प्राप्त नहीं थी, इसलिए यदि अब वे कुछ आराम 
तलबी बने हैं तो यह अपरिहार्य हैं। 


परिवहन एजेण्ट आज वे सभी प्रकार की चीजें छाते 
ले जाने का बड़ा अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं जिन्हें कभी 
बैलगाड़ियो * " ढोया करती थीं; शहर और विश्व भारती 
में मकान बनानेवाले ठेकेदार सदैव ही किसी न किसी 
निर्माण कार्य में व्यस्त रहते है; क्षेत्र का कायापलट करने 
में महिला-पुरुष, मुशिदाबादी राज व बाहरी स्थानों से 
आये देहाती श्रमिक सभी हाथ बटा रहे हैं। यदि दूध 
गालाई करने का काम स्थानीय छोगों * * के साथ व्यवसाय 


'॥ 3फाा॥ #, है: "४४36 कदर क्ररक।5५0२००१८०६५+० २० /करेझ000/0%#0:-"चक३ +७ 3४ ५ क्रकले#क केक २०क)॥ ५0020) # शा» /छिक९ ०५. 


जीविकोपार्जन करते हैं ।”” चूँकि यह उद्योग मौसमी है इस- 


लिए कुछ इकाशयां सहायक उद्योग के रूप में सरसों का तेल 


पेरकर ऊपरी खूब बराबर करने की कोशिश करती हैं। 
यावरछ के मामके में “ ऋष्वी सामग्री” स्थानीय रूप से 
प्राप्त की जाती है और मुश्किक से एक प्रति शत स्थानीय 
उपभोग के लिए छोड़कर शेष समझ उत्पादन बाहर भेज 
दिया जाता है। इसके विपरीत सरसों के तेल के लिए “कच्ची 
सामग्री” दूसरे राज्यों से मंगाई जाती है। उत्पादन का था 
तो स्थानीय रूप से अथवा आसपास के गांवों में उपभोग 
होता है।... उन स्रोतों के भनुसार जहाँसे ये तथ्य प्राप्त 


किये गये हैं, धान कूटनेवाली मशीनों की चावकू मिलों के' 


साथ रपर्धा नहीं है, केकिन उन्होंने ढेंकी का स्थान परिपूर्ण 
रूप से छे छियां है 

२५. नगरपालिका के पास १%६२ में रजिस्टर्ड बेकगाड़ियों की 
सेख्या २०० है। बैलगाड़ियों के मालिकों से नगरपालिका 
६,५० रुपये लायमेंस फीस छेती हैं। ट्रकों ओर किसी दृद 
तक रिकशों ने इन गाड़ियाँ की उपयोगिता बहुत कुछ कम 
कर दी है। 

२१. गवनहांगा गाँव में थरामीणों के पशु घन के सम्बन्ध में 
की गई जाँच से पता चलता है कि मालिक को प्रति माह 
२० गंठें घास, दो रुपये की खढी, दो रुपये की भूसी भादि 
और एक रुपया ग्वाके को देने के हिसाब से १५ रुपये खर्च 
करने पड़ते दें । इसके बदले उसे दूध मिलता है एक महीने 
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है . खादी प्रामोद्योग 


. के रूप में लोकप्रिय नहीं है अथवा उनके बूते के बाहर है तो 


आस-पास के राज्यों से आकर नये-तये स्थानों से बसने- 
वाले लोगों ने उस पर एकाधिकार भी कर लिया है। 
वैक्षणिक संस्थाएं * * अपने विस्तार कार्य में व्यस्त हैं। 

नये भवन बनवाने, उपकरण, आपरेट्स व पुस्तकें प्राप्त 
करने के लिए सरकार उदारतापूर्वक सहायता देती है । 
* कोई पच्चीस वर्ष पहले एक सरकारी अधिकारी ने 
लड़कियों के सकल के लिए स्थानीय व्यापारियों पर ३०० 
रुपये इकठठे करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया 


... था। उस वक्‍त इस पुनीत प्रयास का काफी विरोध हुआ 


 था। आज वह विरोध विलक्षण प्रतीत होता है --नथे 
डिग्री कालेज की भव्य इमारत बनी हुई हैं। उच्च 
शिक्षा की बढ़ती हुई मौग पूरी करने के लिए कालेज 
का विस्तार करने की योजना है। इस प्रकार सांस्कृ- 


|... तिक और शिक्षा डषत्र मं यह एक बहुत बड़ी कमी की 


पूतिकरता है। बुनियादी प्राथमिक विद्यालयों और 


.. हायर सेकण्डरी स्कूलों में छात्रों की संख्या दिन-प्रति- 


दिन बढ़ती जा रही है। 


प्रभाव अन्य. किसी भी स्थान से अधिक स्पष्ट रूप में 

_ परिलक्षित हैँ। स्कूलों और कालेजों में विश्व भारती 
के नृत्य, नाटक व संगीत को सजीव रूप दिया जा चुका 
हैं, जिन्हें आज देश की समग्र जनता स्वीकार कर 
चुकी हु।.... 


(२०न०+++ ०9 ९३७०० काा७>उ०कत8--3> 4००५३ ५७०५ ३३१७५००७ /त+९७-> ००७० भ०क +५५५०१५५७ २३० ह९५ > 4०५० (०१7/+त्र++क. ४ ० -+९०५६+ से" 3०#+ननदकक९+ स+ ५ ७३०३१७७४३/३५११३-१४५. 8. दे 


.. में २० रुपये का | दूध का उत्पादन प्रति दिन एक सेर से 
! नहीं होता । पशु-चन से होनेवाला हानि-लाम 


... आंड़ों से स्पष्ट है। जुलाई १९६२ में इस गाँव का सर्वेक्षण 
.. किया गया था। उससे प्रकट होता है कि १,४०० की 


... आबांदीवाके इस गाँव में केवल ५५ घरों में ही गायें हैं 


 ...  बेवेल ५१ गायें ही दूध देती थीं; १०० उंठर थीं: १५ गायें 
... - उच्च वर्गीय हिन्दू परिवारों 

..... आामीणों के पास थीं, जिन्हें शहर की हवा ढुग चुकी है; ४० 

... .- गायों के मालिक १६ मुसलमान परिवार थे; २५ दूसेर परि 
... यवारों के पास ७५ गायों में से ५७ उंटर थीं ।  आ द 
२२: शहर के नौ मुहझ्लें वार्ड) में फिलहाल १० प्राथमिक और 


क्‍ ही बनाना चाहिए ! !.. 
_बोलपुर के सांस्कृतिक जीवन पर विश्व भारती का. 


पास -थीं, १२ गाये उन 


: फरबवरों १९६१ 


बोलपुर देश के आम भागों की प्रगति की गति 
मे ही और सम्भवतः उसी जोरदार ढंग से वछकला की 
जीवन-पद्धति अपनाता गया है--रावजलिंक पूजाओं मे 
देवी, दुर्गा या सरस्वती की मतियां आधिकतम ढंगेसे 
सजाना, जोर-जोर से लाउइ-भीकर बजाना वलकसा 
तथा बम्बई में बनी फिल्‍मी के गीस बजाना अथवा 
कलकता में प्रचलित हो गये निराशामय गीतों ने 
रेकार्ड बजाना | 

एक सिनेमा घर है 'प्रेट छेवलर', जिसने कि पड़ले के 
तम्बूवाले मौसमी सिनेमाघर (टरिग सिनेमाथर) का 
स्थान के लिया है; सिनेमा घर ऐसी जगह पर बना है 
कि वहाँ बोलपुर, भुवनडांगा और बंदगोरा के लोग अपना 
मनोरंजन करते हूँ । यहाँ हर जगह और हर वर्ग के लोग 
मिलते हैं तथा अन्य शहरों की भौति ही सबको एक ही 
स्तर के मनोरंजन के प्रति झुकना पड़ता है। आबादी में 
वद्धि होने से दूसरे सिनेमायर की जरूरत महसूस की जा 
रही है और इस बार तो शीत-ताप नियंत्रित सिनेमाधर 
,.» आजकल ग्राम यात्राओ 
की बड़ी कम मांग हैं। कभी-कभी कलछकत्ता नाटक दल 
आते हैं तो वे छाउड-स्पीकर, पोस्टर्स आदि के जरिये 


“जोरदार प्रचार कर जनता में उत्साह जागत बर देने है । 


राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपने विकास 
कार्यों में इतने अधिक व्यस्त है जितने कि पहले कभी नहीं 
थे। सिंचाई, वन, बिजली, सड़क, सामुदायिक विकास 
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बुनियादी विद्यालय हैं, जिनमें १,९०० छात्र है । कुल 

आबादी २३,१६१ है। कुल आबादी में छात्रों का अनुपात 
” <.१ प्रति शत ही है। लड़की के हाय रकूल में १,३०० 
छात्र हैं; १९४७ में केवल ५०० ही विद्यार्थी थे। लड़किये। 
के स्कूलों में १५०५ से १९३५ के बीच छात्राओं की ऑसत 
संख्या, ५८ थीं; १५४७ में उनकी संख्या बदकर १७४२ हु 
ओर अब ५६० है | स्कूल वो १९३६ तक सरकार से १५ 
रुपये प्रति माह अनुदान मिकता था। कालेज में ४०० 
विद्यार्थी हैं| काष्ठ दस्तकारी, मदिला दस्तकारी और संगीत 
की शिक्षा देनेवाले कुछ अन्य विद्यालय भी हैं| समग्र रूप 
मे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, हो रही है । 
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गायों का अवलता रूप ३४३ 


से सम्बन्धित व्यस्त अधिकारियों के पास जीप गाड़ियाँ 
हैं और उनके जरिये वे सदर गांवों में बेस लोगों से सम्पर्य: 
रधापित करते रहते हूं जिन तक कि कुछ वर्ष पूर्व पहुँचना 
मुश्किल-सा था; अधिकारियों का दावा है कि इससे विभिन्न 
सरकारी एजेंसियां और ग्रामीण जनता के बीच अच्छी 
समझ-बुझ पैदा हुई है। शान्ति निकेतन के उत्तर में एक 
तयी बस्ती नहर के किनारे बसायी गयी है जहाँ कि 
सिचाई अधिकारी नह” के सूख जाने पर उसके तेजी से 
टूट रहे किनारा की मरम्मत में व्यग्त हो जाते हैं। रेलवे 
अधिकारी, जिन्हें कि अपन सुसज्जित रेलवे स्टेशन पर 
बड़ा गर्व है, अब वर्तमान स्लेणन से दो मील उत्तर में एक 
छोटा-सा सटे गन बना रह हूं। थाने के खेतों के बीच और 
जॉन चीप द्वारा निर्मित सुयल गुनुतिया रोड (जोकि अब 
नहीं हैं) के निकट" * यह नया स्टेशन शान्ति निकेतन 
को रेलवे गटशन के बहुत ही निकट ले आयेगा परन्तु 
इसके कारण प्राकृतिक छटा विलीन हो जायगी और 
उसके बदले पबकी इमारले, यातायात की बिल्लपों और 
जाय की दूकानें आदि नजर आने लगेंगी। परन्तु इसे 
स्वीकार करना ही पड़ेगा; क्योंकि शहरीकरण का मूल्य 
जो चकाना है । 





बिजली की खपत में ब॒द्धि 


इडविटसिटी बोड़े में बिजली की खपत तेजी से बढ़ती 
जा रही है; अधिक बिजली चावल कुटाई और आठा 
पिसाई करनेयाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा खचे को 
जाती है और इसके साथ ही चारा कटाई करनेवाली 
मिलें, आइसक्रीम फैटी और छापाखाने भी औद्योगिक 
रूप में बिजली का इस्तेमाल करते है। 

बन विभाग का प्रधान कार्यालिय खोबाई की सीमा 
पर संधाल गाव के मध्य में एक परम्परागत ढंग के 
सुन्दर निरीक्षण बंगले में हैं। बन अधिकारियों ने 


६३, जाने यीप के रूगय थी इसे राढ़क के नष्ट ही जाने के गाए 


से आमिन्पाल के साया के स्यापार काये पर बढ़ा आपात 
पु वी । यह सकक सुरुठ की भनूटीबास के मिलाती थी। 


स्थानीय भूमि-रक्षण को रोक दिया है, जोकि यहाँ के 
लिए अभिशाप था। गृह निर्माण के बड़े कार्यक्रम के 


फलस्वरूप मिट्टी को और भी नुकसान पहुँचा; क्योंकि _ 


सतह के दो फूट नीचे कंकड़ पाये जाते हैं जिन्हें प्राप्त करने 
क लिए छोग सरकारी प्रतिबन्ध के बावजूद मिट्टी खोद 
डालते है । 


पुरानी संस्थाएँ लप्त 

जेस-जसे सरकार हर विभाग के लोगों में सहकार की 
भावना जागृत करने की अपनी नयी योजना में अग्नसर 
होती जा रही है, पुरानी संस्थाएं, जो कि वर्षो से स्थानीय 
लोगों की सेवा करती आ रही हैं, एक के बाद एक लुप्त 
होती जा रही है। यदि पुराने छोग सहकार के अच्छे 
विचार को नहीं समझते तो सरकार, जोकि संयुक्त 
(निगमित) जीवन के छाभों से पुनः प्रेरित है, ने अपने 
अनुभवों और अब तक किये गये खर्चों को बढटे खाते डाल 
देते का तथा तयी पी ) में सहकार की भावना का विस्तार 
नयी बहुथन्धी सहकारी समितियों के निर्माण के लिए माँग 
की गयी बड़ी निधियों की पूरति कर करने का निश्चय 
किया है। यदि लोग अपने स्वार्थ के कारण सहकार की 
अच्छाई व योग्यता में कोई दिलचस्पी नहीं रखते तो 
कोई बात नहीं, यह योजना शिक्षा का एक अंग हैँ, कोई 
निवेश नहीं । 

जैसे-जैसे शहर का महत्व बढ़ता जाता है इसे 
सब-डिविजन का प्रधान कार्यालय स्थल बनाने का प्रस्ताव 


किया जाता है। बड़े लोगों के लिए यह इज्जत का 
सवाल हैं और अपने झगड़ों को निपटाने के लिए अदालत . 


जानेवाले लोगों के लिए सुविधा का । 
नये प्रस्यात स्थान 


चूंकि अब उच्च अधिकारियों का शहर में आना-जाना 


अधिक हो गया है, अतः पुराने बंगले के पास ६५ हजार 
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होने के पश्चात्‌ अब तक कोई दूसरी सड़क नहीं बनी । 


इसके फलूस्वरूप वहाँ के गांवों का शहर और शांति निकेतत 
से बड़ा ही निकथ का आधथिक सम्बन्ध था इसके नष्ट . 


पंथ उ्धकाएंकालननत<अतसतःपशाराउकलामर; 


न 
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रूपये की लागत का एकः नया बंगला बनवाया गया है । 
इस सये बंगले में बड़े अधिकारियों के लिए जगह होगी 
: तथा पुराने बंगले में, जोकि अब व्यापारिक यात्रियों 
और मिचली श्रेणी के अधिकारियों का आश्रय है, 
अब सूनापन नजर आयेगा। 


एक युवक छात्रावास का निर्माण सम्पूर्ण होने को है 
.. और विदेशी प्रमणा्थियों के लिए एक बंगला दाहुर के 
. बीच थोड़ी-सी बची हुई जमीन पर बनाया जायेगा और 


.. बह शहर के किनारे से गूजरती हुई हाईवे के निकट 


बे होगा। अब हर खाली जगह पर लोगों के निजी मकान 


..... बनते जा रहे हैं, खुली जगह का अभाव होता जा रहा है 


. और जमीन की कीमत दिन पर दिन बढ़ती ही जा 
रही हु [) ४ 


.. तीज विकास 


... शहरी क्षेत्र का पूरा खाका यह है कि हर भाग दिन पर 
..... दिन तेजी से विकसित होता जा रहा है और इसके आसपास 
.. के गौव भी इसकी समृद्धि का कुछ छाप प्राप्त कर रहे हैं। 
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,..._ २५. शहर के निकट कृषि योग्य भूमि अब ६०० रुपये से १,५०० 
- रुपये प्रति बीघा की दर से बिकती है जबकि लड़ाई के पहसे 
द पा .. २७ रुपये से ६० रुपये प्रति बीघा उसकी कीमत थी 
.. -. योग्यता के अनुसार औसत खेतीवाली भूमि की बीमत 
.... १,१०० रुपये या उससे अधिक है, दो अंश” भूमि ६०० 
../.. रुपये की दर से बिकती है और; घटिया किस्म की ' बेली 
|... जमीन! (बलुआही भूमि) ४०० रुपये प्रति बीमा बिकती है । 
. धान की कीमत में हुई वृद्धि (अभी जोकि १५.५० रुपये 


... अति मन की दरसे बिकता है जबकि १९३९ में दो रुपये 
:. प्रति मन की दर से" बिकता था:) की तुलना में थान के 


पे - खेतों की कीमत में अधिक वृद्धि हुई है। उत्पादन की 
...... अधिक सुनिश्चित कीमत, जमीन का अधिक सघन उपयोग 
... और मांग में वृद्धि के फलस्वरूप ही, कृषि और गैर-कृषि 


.. बिकनेवाली चीजों से मिछती 


रा 3, दोनों के लिए ही, संभवतः धान के खेतों को कीमत . 


; फरवरी १९६३ 


झपये का लेन-देन बहुत अधिक है, बड़े-बड़े कार्यों मे पिछ* 
देस वर्षों में, रिजर्व बेकः आफ इंडिया द्वारा की गयी जोन 
के आधार पर [रिजर्व बैक आफ इंडिया अलेटिन; 
अप्रैल १९६०), मजदूरी के रूप में दस लाख अयवा 
उससे अधिक ही रुपये चकाये गये हैं। सिचाई विभार 
ने मुआवजे के रूप में, कम से कम कछ भागों में, प्रति 
एकड़ " धान के खेत पर १,९५० रुपये की दर से स्थानीय 
अधं-व्यवस्था में बहुत बड़ी रकम दी है । विध्वविशधालय- 
वाले शहर को पिछले वर्षों में प्राप्स तथा खर्च की गयी 
सरकारी निधि भी बहुन बड़ी रही । राष्ट्रीय विस्तार 
सेव! खंड को १२८ वर्ग मील क्षेत्र हेतु पांच वर्षों के 
लिए १२ लाख रुपये दिये गये हैं, जो कि उस इलाके में 
ही खर्च हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त थाने की 
पुनिश्चित कीमत मिलती है और अच्छे ब्ीजी, खाद * ? 
के वितरण और बूछ क्षेत्रों में नहर के जल से उत्पादन में 
वृद्धि हुई है। बढ़ते खर्च की झलक हर वुकान पर 





| ८; दूकाता में ऐशो-आाराम 
की चीजों तथा फ्राक, ब्लाउज और साहढियों, साइ- 
किछों, रेडियो, आधुनिक शौचालय ते उपकरण, देशी- 
विदेशी शराब आदि की अच्छी बिक्री हो जाती # । 


श् 





५00. आम मम 


में इतनी अधिक बूद्धि हुई है | गैर कृषि सूमि की कोमत वी 
और भी अधिक बढ़ गयी है,, बोलपुर || द्ञविनिकेशन जाने- 
वाली मुख्य सड़क के दोनों और की न लड़ाई +, 
पहले ४० रु. प्रति बीमा में बिकसी थी अब करो ५,००० 
!, प्रति बीघा की दर से बिकती है । 

२६. विश्व भारती की कृपि आदद्रोगिक अनुसम्धान कन्दर की 
रिपोर्ट : “सहजपुर गांव” सन्‌ १००३६ के अनुसार । 

२६. डा. हाश्िम अमीर अली : एनबामरम्स ऑफ टैगोर; 
इ8 : ४६ | 

२७, पहले खाद के रूप में इतियां और मह्षनगुत्र + इसमाल न 
जो अनिच्छा देखी जाती थी बद बन्द किसान बी भे :। 
धीरें-पीरे लप्त होती जा री है | ज्ञात हुआ है कि नगर 


पाडिका के पास बूड़ि-ककेट और ॥ल-गूत् मे तैयार ॥| गयी 
खाद की अच्छी मांग है। 





जे $ 
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गोवों का बदलता रूप . इेंडपू 


ग्रामीण खतिहरों के पास जो फालत्‌ पैसे हैँ उनसे पक्का 
मकान बनाने की प्रेरणा मिलती है; कछ तो शहर में 
जमीन और मकान में रुपया लगा देते हैं, जबकि कुछ 
शहर में नया व्यापार आरम्भ कर देते हैं। 


भाग २ 
आम वृद्धि की उपर्युकत झ्छक, जोकि साधारण व्यक्ति 
को भी प्रत्यक्ष नजर आ जाती है, के साथ यह भी जानना 
दिऊरूचस्प होगा कि आबादी में वृद्धि तथा धन्‍्धे की पद्धति 
में आस-पास के गाँवों में क्या रख है,जैसा कि जन-गणना 
रिपोर्ट में दिखाया गया है। हमारा एक उद्देश्य यह है कि 

“आथिक विकास का छाभ अपेक्षाकृत समाज के गरीब 

लोगों को अधिक मिलना चाहिए तथा आय, धन और 

आधथिक शबित के केस्रीकरण में धीरे-धीरे कमी होती 
चाहिए।” हमें बोलपुर शहर को केन्द्र मानकर उसके 
आस-पास के गाँवों में विकास के स्वरूप की मोटी रूप- 

रेखा प्राप्त करनी चाहिए । द 

तालिकाओं में दिये गये तथ्य निर्णयात्मक नहीं हैं। 
ये तो विकास के चन्द पहलुओं का सही स्वरूप दरश ने हेतु 
ही हैं। इन सीमाओं के होते हुए भी ये तालिकाएँ अपनी 
कहानियाँ खुद ही कहेंगी और हमें कुछ ऐसी बातें बता- 
येंगी जोकि गौर करने तथा बाद में अध्ययन करने 
योग्य होंगी। इस लेख में ठोस निर्णय करने की कोई 
कोशिश नहीं की जा रही है; इसे पाठकों पर छोड़ देना 

२८, अचल पं वायतों का इलाका पहले के यूनियन बोर्ड स थोढ़ा-सा 
भिन्न है। अवल पंचायतों के इराके के विपय में जानकारी 
प्राप्त न होने के कारण सन्‌ १९०६१ के आंकड़े यूनियन 
बाड़ के क्षेत्रों के अनुसार तरतीबवार किये गये हैं | फिर भी 
क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन देतु दम दोनों ही अवधियों भे 
सामान्य आधार से ही सम्बन्धित हें । 

२९. नी वार्ड की आबादी २१,१६१ है, परन्तु उनके घनत्व 
और गठन में बड़ी भिन्नता है। यथ्पि ४,२२८ घर तथा 
४,२०२ परिवार हैं, वाड १,२,३,९ और ८ में घरों की 
संख्या से परिवारों की संख्या अधिक है। शब्दर में प्रति 
परिवार औसत आबादी ५.४५ है। वार्ड ४ भें सर्वाधिक 
अर्थात्‌ ६,१५० व्यक्तियों का परिवार हे और बाई ७ में न्यून- 


तम अर्थात्‌ ५,९५ व्यक्तियों का | कुछ भाबादी का ४५.४१ 





चाहिए। तालिकाओं की व्यवस्था करने में जो पद्धति , 


अपनायी गयी है, खासकर जन-गणना से प्राप्त 
तालिकाओं की, उसके विषय में चन्द शब्द कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। 


क्षेत्र सूती संख्या अथवा मौजा से सम्बन्धित जन- 


गणना आंकड़ों के पुर्तवर्गीकरण में, ग्राम समूह के स्थान 


के अनुसार, जोकि अब तक छघृतम प्रशासन इकाई, 
यूनियन बोर्ड“ माने जाते थे, बड़ी इकाइयों (१९से 
१५ मौजावाछी इकाइयों में) के संयुक्त आंकड़ों को... 


एक जगह कर दिया गया है और उन्हें बोलपुर पुलिस 
स्टेशन क्षेत्र की तालिकाओं में जोड़ दिया गया है, जोकि 


जंसा कि पहले बताया जा चुका है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 


खंड क्षेत्र के समरूप हैं । 
सेन १९५०१ के जन-गणना वर्गकिर्ण के अनसार 
एक दूसरे से सटे बोलपुर, नानभूर और इलमबाजार पुलिस 


स्टेशन क्षेत्रों को, जिनके अन्तर्गत ४५० वर्ग मील क्षेत्र 
आते हैं, रूरल ट्रैक्ट १० में वर्गक्ित कर दिया गया । इस. 


इलाके की सन्‌ १९६१ में हुई जन-गणना से जो स्थायी 
आंकड़े लिये गये हैं उन्हें भी इसी तरह रखा गया है। 


बोलपुर नगरपालिका का क्षेत्रफल ५.०७ वर्ग मील है _ 


और इसमें मौजा संख्या ९७, ९८ तथा ९९ और १०० 


के कुछ भाग आते हैं। यह ९ वार्डों में विभक्त है, जिनमें . 


से ५ रेलवे छाइन के पश्चिम तथा ४ पूर्व में हैं। * * विश्व 


है विन कनने ना अलशिनतफनममममममन-+ 


प्रति शत भाग महिलाओं का है, जिसमें से संबसे कम 
वाड ८ में 2३.८४ प्रति शत और सबसे अधिक वाडे १ में 


४६.८० प्रति शत है । परिंगणित जातियों, जन-जातियों . 


ओर शैक्षणिक संस्थाओं की आबादियों को छोड़ कर महिलाओं 
का प्रति शत ४४.२७ ग्रति शत हो जाता है, बाड़ ८ में 


६८,७० प्रति शत और वा ३ में 2६.७६ प्रतिशत। 


_ वार्ड ६ में साक्षर पुरुषों का सर्वाधिक प्रति शत है (६८.७७ 


प्रति शत ) और वाडे २ में न्यूनतम ( ४५.३३ प्रति शत); 
ठहर का औसत ५४-०१ प्रति शत हैं। इसके विपरीत 
साक्ष। महिलाओं का सर्वाविक प्रतिशत वार्ड रे में है. 
(५०.५८ भाति शत) आर न्यूनतम बाड़ २ म(र२३.१८ 

अति शत); शहर का औसत ३१,०५९ अतिशत है । शहर में 
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श्४६..... ... खादी प्रामोद्योग : 


. भारती के दो विद्यालयों, के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं: 
एक ओर मौजा ९९ और १०० (बन्दगोरा), और 


१०४ ( सुरुल ] / और दूसरी ओर उनके उत्तरों भाग में 


मौजा ६३ (रुप्पुर यूनियन बोर्ड में बल्कभपुर) का 
. कुछ अंश, मौजा६५, ६७, ६९ (ग्वालपाड़ा, श्यामबत्ती 
और तालतोड़ (जो कि ताछतोड़ यूनियन बोड के अन्तर्गत 
हैं) आदि ।१९ 


 भुवनडोंगा गाव, जो कि मौजा ९९ और १०७ में 
फैछा हुआ है, शान्तिनिकेतत और बोलपुर शहर के 


.. कितारे बसा है।३* 


. तालिका १ (पृष्ठ: ४३७) में बोलपुर तथा उसके 

आस-पास के क्षेत्रों में १९०१ और १९६१ के बीच 
आबादी में हुई वृद्धि के आंकड़े दिये गये हैं। 

आबादी की घनता में बुद्धि 

तालिका एक में जो चीज सर्वाधिक आकर्षित करती 

. है बह है पिछले दक्क में सम्पूर्ण क्षेत्र में आबादी में घोर 

_ वृद्धि; यह बहुत हृद तक पहले ही घोषित आबादी वृद्धि 

के अनुरूप है तथा सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल में हुई वृद्धि के 

: समान ही है। इसके पूर्व के दशकों के विपरीत इस दशक 





पुरुष कर्मियों की औसत संख्या ४८.५८ प्रति शत है जिसमें “ 


.. सवाई ५ में ५७.३२ प्रति शत और वाई ६ पे सिर्फ 
. ४३.१८ प्रति दात है | फिर, महिलाओं में भी सबसे अधिक 

. रोजगारी वाई ५ में ( १५.०९ अति शत ) और न्यूनतम 
वार्ड ७ में ( ४.८६ प्रति शत ) है; शहर का औसत ७.१९ 

अति शत है । गैर कृषि कार्यों में काम करनेवाली आबादी 

. का पति शत्बुछ कर्मी आबादी प्रातिशत्य का ९६.१८ है; 
. बाड्ड ६ में ९५.१६ प्रति शत और वाई ९ में ७३ प्रति शत | 
.._ पांच वंगे मील क्षेत्रजैसे छोटे-ते इलाके में इतनी अधिक 
.... भिन्नता लिश्चित ही वहां के लोगों की सामाजिक और 
.... आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है जिस पर कि अलग 


द क्‍ ....._ से अध्ययन किया जा सकता है | द 
.._ 5० अंचक पंचावत से विश्वविद्यालय के क्षेत्र को अछग कर दिया 


हु ५ क्‍ ह | रे हे हु ह | गे द हि है । 3 गया है ] सेन । १९६ १्की जनन्‍गणना मोजा के आधार पर 
8 जा 5 करती कक का ० ० पु छ 


३९१ भवनडांगा: इसका नाम रायपुर के छाई भुव्नमोहन 





फरवरी १९६३ 


में चारों थाना क्षेत्रा की आबादी में वृद्धि की गति बहुत 
कुछ बराबर ही रहो है । 


बोलपुर का ग्रामीण द्षत्र इन बार प्रामीण धोत्रों में 
से १९०१-५१ के दरमियान सबगे लीद़ गति रे आबादी 
वृद्धि करता रहा और १९८१-५१ के दरमियान तो शहरी 
आबादी वृद्धि से भी कही अधिक बृद्धि यहाँ हुई। सन्‌ १९० १ 
में इसका चौथा स्थान था और प्रति बर्ग मील आबादी 
४०४ थी। सन्‌ १९६१ मे बालपुर ग्रामीण क्षेत्र का 
तीसरा स्थान था जबकि आबादी प्रति बर्ग मील ७१६ थी। 
सन्‌ १९०१ में नाश्ूर की आवादी प्रति वर्ग झील उननी 
ही थी जितनी कि सन्‌ १९६१ में इलमबाजार की थीं 
परन्तु १९०१ में ताप्ूर का प्रथम स्थान था और १९ ध्श्में 
इलमबाजार का चौवा। 











सन्‌ ६९४१-५१ के दरमियान आस-पास के ग्रायोण 
क्षेत्रों में आबादी वृद्धि न होने अथवा आवादों के भटने 
के सम्बन्ध में कोई निप्कर्ष निकाला जाय और यदि उससे 
यह सोचा जाय कि इन इलाकों से आबादी धीरे-पीरे 
उन केझ्रों की ओर स्थानांसरित हैं। रही है जहाँ कि 
आबादी कम है, तो पिछले दस वर्षों के मामले में वह सही 
नहीं होगा। 


लिरहा के नाम पर है । यह धतिनिकताल के जगामा 
दक्षिण में बसा हुमा 7 और अंजजाणत! को परिभाष!। के 
अनुसार यह गाँव नहीं है; क्योंकि यह बोलपुर नगरपालिका 
(थाई ५) का भंग है | संतू १०३१०॥६४ $ असहयोग 
आंदोक्षन के वक्त इसे ' अछूतां का गाव कहाशाया। अब 
यह एक ओर विद्वमारती द्वारा उसके कमेवारिय! के लिए. 
निर्मित मकानों और दूसरी और बालपुर शहर | पश्चिम 
भाग से घिरा हुआ है। करे शहरी होगे जिनका जन्म गाँवों 
में न होकर द्वाहरों में हुआ है अब ग्रामोण इलाके में रहते 
हैं | बोलपुर से शांतिनिकेतन जनेबाली सड़क इससे हीका 
गुजरती है और इस इलाके में कट अन्‍ड्रातोीं "पे शंग हैं 
“7; यह अनुबंधों का गाव है। इसके निवासी यर्थाय 
दांतिनिकेतन और बलपुर दाना के ही प्र युती प्रभाव॑ ॥| 
हैं तथापि उनमें बुद्ध अपनी सामाजिक और झाविक सीलियां 
है जिल्द 9 (तप भे लेख +, भरते ॥ बताया तायैगा | 


















डे 


जन्म और मृत्यु की सब सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं, प्रकाशित नहीं हो जाता यह निश्चित करना मुश्किल 
ऐसा समझे का कर यदि बोलपुर ग्रामीण पत्र * की इसलिए होगा कि इसमें सन्‌ १९५१ की आबादी से स्वाभाविक .. 
आबादी बृद्धि का मध्यम-काछीन अन्दाज देखा जाय तो वृद्धि कितनी हुई है और कितने छोग दूसरी जगह से... 


भी जब तक कि १९६१ की जन-गणना का पूरा बिवरण यहां आकर बस गये हैं। 


तालिका क्‍ 
सन्‌ १९०१ से ररल ट्रेक्ट १० और बोलपुर शहर में आग्रादी की वद्धि 

















बोलपुर बोलपुर बोलपुर इलमवाजार लबपुर नलूर॒... रूरल द्ैक्ट 
शहर थाना थाना थाना थाना... थाना... १०७ । 
गहरे (ग्रामीण) (ग्रामीण) (ग्रामीण) (ग्रामीणग) है 
सहित हे ह क्‍ ] 
१. क्षेत्रफल हे ५.०७ १२८.७७ १६३.७० . १००.१७ १०४६८... ११९२६ ४इ४७.८१ । 
(वर्ग मील में ) .. “ ० ' 
२. आबादी * । 
(हजार में ) बे! कर है 
१९०१ ३.१ ५३.१ ५०.० ४०.९ द४,३ , ८२.२... रहेछ४ है 
१९४१ १३.८. ६७.८ ५३.९. ४८.७. ६७.२ ७३.४... रध३.२ : । 
१९५०१ ४८. ७७-४ ६२.६ : ४८.३ ६६.८ , ६९.३२... २४७.०. द 
१९६१ २३.४ १११.९ ८८.६ . ९८.९ ९६.६ 5-5 ६८.५ ३४७.६ 
३. प्रति वर्ग मील क्‍ 
धनत्व - द * आम जा 
१९०१ “+ डेश३. डगडे . ४०८... ६१४ इटद.. .. .  पुर्ढढ . 
१९४१ २,५२८ ५२७ ४४१  ऑटइद.... दर दर प४ड३ 
१९५१ २,९२०. ६०१ ५०६०६ - डेट, - इइंट  प८हर फपश 
१९६१ ४,६०८ ८६९. ७१६... - ६८८ ८७५ ८२६. ... ७७६ 9. 
४. आबादी हक ह ' 
. भिन्नता का ८ अर म 
प्रतिशतक* दम क्‍ हक कम 
९९०१०-१९५१ रे७२.७ ४५.७ र५२.. १७.९ े 03 कम 
१९४९-१९५१ | इ.८- ईढ२ . १६.०. (९८ ()०%७- ६ - ई 8 ७. : 
.. १९५१-१९६१ ५७.८ ऐढ.प५. ड४.. ४२.६ ३७.२ | दे8.९ . दण७ कह - । 
# सिर्फ उन आंकड़ों को छोड़कर जोकि चिन्हित हैं, शोष सभी आंकड़े वृद्धि ( + ) बताते हैं । है 
३३ 'एल्वायरलन्स मफू टैगोर! (तालिका ६. पृष्ठ-४३) के अनुसार. ६३८ आबादी में ७ वर्षों मे ८,४७३ बच्चे पैदा दुए अर्थात्‌ 


ढाक्टर हाशिम अमीर अली । अन्दाज किया गया कि ६९, इतनी पैदायशी दृद्धि हुई। 





गायों का बदरता रूप... लय 5 -: देड७: 
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६८,१९९ ३ 


















का २,२१,६० ४ ६०,४३३ ह 
क्‍ २२,२८४ २२४ 
२,३२९ ६,८७१ ' 
३. जन्म-स्थान के अनुसार : है; ५ 
... बीरभूम में पैदा हुए द ... २,२७,०६१ 4५,४४१ 
.. परिचमबंगालकेजन्य. 
का द जिलों में पैदा हुए क्‍ १४,०५० २,४५५ 
राज्यों से आकर बसे हुए।४ भरे १,६९१ 
पाकिस्तान से आये हुएए४. .. २,०७४ ५,७८५ 










५ ..... ॒/./“ “१,८४,०९४ ५९,८८७ 

६१,७९४ ८,५९५ ८६ 

मम न १,०९५ १९४९ 

; ७०,५४३ १७,२०१ 
द २१,६५५ २,१२६ 






ँ 











.._ से कुछ के विषय में ही जानकारी मिलती है । 









2७७॥७॥७0७८७७४७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७ ४४७७७ आधा आम न लत न रन कम न मम ल कल नि क फिम "जक्0्आककाज काका । 


१८७२ के आंकड़े बताते हैं कि ततपूरे जिले में सिर्फ जिके में कुछ : ३०,९९५ * 
..... ६,९५४ संस्थाल थे; १९०१ की जनगणनाके अनुसार अब ३५. जिक्र में कुछ : १४,८८७ न 
"यार 0१ हैं” ( एल. एस. एस. ओमॉडछी : डिस्ट्रीक्ट गजे- १६. जिछे में कुछ : ७५,५४,५२७ 

... टियर, १९१७०; पृष्ठ: ३६ )। सन्‌ १५५१ क्री जनगणना ३७. जिले में कुछ : २,८६,५१८ 
.. : के अनुसार जिढ़े में संधाली बोलनेवाकों की बुल सैख्या १८, जिले में बुल : ३,१९७,५५० 
. ६१,७४८ थी ( डिस्ट्रीक्ट सेंसस हैंडबुक १९५१ ) । जिके में बुद्ध : ७९,४१७ 
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तु 






हि 
हु 








, बसनेवाले लोगों को शेष ७०,००० लोगों के एक अच्छे- 


भी प्रयास, आबादी का आयु-वर्ग की दृष्टि. से संघटन 


. प्रतिवेदन मिलने तक स्थगित रखना पड़ेगा। हम इस 


.. हहैन्‍्दुओं में प्रति १,००० पुरुष और ९६५ महिलाएँ; .. ९५१ औरतें । 





गांवों का बदछता रूप 
दस वर्ष की अवधि में हुई ४०.७ प्रति शत वृद्धि का 
विश्लेषण करने प्ररं पता चलता है कि अनुसूचित जातियों 


की आबादी में ३२-३१ प्रति शत और परिंगणित जन- 
जातियों की जन-संख्या में ४०.२ प्रति शत वृद्धि हुई; 


रेष जनता में ४४.६ प्रति शत की दर से आबादी में 


्‌* .......... तालिका ३ हे 
द १९५१ व १९६१ में अनुसूचित जातिया और परिगणित जन-जातियां 


290७ 5 अल अल असल दल लीग अक कल कलम अल कलर कम की नशीली पक यश कल जनक अजीज ल जद कल कलम लाश अजीत लिन 











कि रूरल द्र्क्ट १० क्‍ 
५ बोलपुर शा हज 
रूरल ट्रक्ट १० ग्रामीण क्षेत्र धि॑णणाााणणाणण६णणणणणणश बोलपुर शहर .. 
द (१९५१) . (१९५१) २३ अन्य थाना क्षेत्र कुछ... &६&. 
कम मल 3 5 कर मी 
१. कल आबादी २४७.० ८८.६. २५८.९ ३४७.६... २३.४ 
(हजार में ) कक द 5 द ली 58 
२. परिगणित जाति की ७०.५ २२.३ ७१.१ ९३.३ ५.० 
आबादी (हजार में) हा अं 
३. परिगणित जन-जाति २१.६. * ८.० ११.९ ०४ हि 
की आबादी (हजार में) गत िओ! 2० ३ 
४. काकृम २ और ३ कालम १ ३७.३ ४६ ... ३२.० “इफूद : 5 २३. 
क प्रतिशतक के रूप में है पक हे 





. वृद्धि हुई। पूर्वी पाकिस्तान से १९५१ के बाद जिस किसी का सवाल हैं उसका, समय (१९५१ से १९६१ तक)... 


संख्या में भी लोगों का स्थानान्तरण हुआ हो यह सन्देहा- 
स्पद ही है कि रूरल ट्रैक्ट १० (यानी बोलपुर शहर) में वर्गीकृत बीरभूम जिले के अच्छे शहरों के साथ तुलना 


खासे भाग के लिए जिम्मेदार ठहरायां जा सकता है, सकता है। 
जो कि या तो १९५१ के बाद इस इलाके में स्थानांतरित 


हुए हैं अथवा १९५१ से बसनेवाले. लोगों के यहाँ तालिका ४ (पृष्ठ : ३५० ) में १९५१ और १९६१ में मी, 


जन्मे हैं।.. 'रूरल ट्रेक्ट ३० के जींविकोपांजेन के क्‍ रुख का विवरण 


प्रस्तुत किया जाता है 
अस्थायी तौर पर कोई निहितार्थ ।नकालने का कोई रे आओ 
क्षेत्र में जिस ह॒द तक भी धन पैदा हुआ हो, रोजगारी 


और अन्य सम्बद्ध आंकड़ों से युक्त परिपूर्ण जन-गणना के अवसरों में कमी तथा गैर-कृषि थंधों मेँ अपेक्षाकृत 


'ह्वास इस दशक में स्पष्ट रूप से देखा गया | योजना का 
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४० समूचे जिंडे के लिए स्थिति इस प्रकार है: (भ) 














.. तथा (आ) मुसलमानों में अति १४००० २ ' स्व 


इ्डर 


बात को हिन्दू और मुसलमानों में पुरुष तथा महिलाओं के ._ 
अनुपात का वर्णन कर समाप्त करेंगे । इनका अनुपात 
हिन्दुओं में प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे ९१७५ महिलाओं 
का और मृसलमानों में १,०२१ मर्दों के' पीछे १,००० 
. दोनों का सम्मिलित औसत ३४.२ प्रति शत आता है। भौरतों का हे।*” क्‍ 


जहाँ तक रूरल ट्रैक्ट १० के जीविकोपाज॑न के रूख 
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लि हि कम कक अल तक कि मम 
"3 >सरलथकरलथान तारक किलयालय प्यारा वा» 


करते हुए यानी दोनों ही दृष्टियों से अध्ययन किया जा... 





(स्पेस वलममानेदपनसाक- पर उच्मपमर << 4 पाकलंवरसहनलपसाकमनपकलपे रस; पर ह 
















हु २< . ज्ादीप॒ फरघरी १९६३ 








दय जबकि “पुरानी असमानताओं को कम करना तथा. यह महिला कमियों की संख्या में और कमी” 
विकास के दौरान नयी असमानताओं को पैदा होने से होते के फलस्वरूप है। तालिका पौच से इस 
णेकना है,” इस क्षेत्र में खासकर कुछ और ही रख है। पता चलता है। 








हक 
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५. (भ) कुल आबादी के प्रातिशत्य स्वरूप द 
'. चखतिहर कार्यकारी आबादी... २७.६ २४,७ १७.५ 

(आ) कुंले आबादी के प्रातिशत्य स्वरूप 
गर-खेतिहर कार्यकारी आबादी ६.२ 


(इ) कूल आबादी के प्रातिशत्य स्वरूप कूछ... 
... कार्यकारी आंबादी ३३.८ ३०.१ म 
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रोजगारी 
। हुईं है, उसके विषय में १५५१ की पश्चिम . 
णना' 32 हम में विस्तृत विचरण दिया गया 
















































गांवों का बदलता रूप... कप री ३५१ 


तालिका पाँच से यह साफ पता चलता है कि स्वरूप की तुलना करते हैँ तो कुल आबादी में से दोनों 
महिला करमियों की कमी होती जा रही है। विभिन्न ग्राम विभागों में स्वावलम्बी छोगों का जो अनुपात है, उससे 
समहों में प्रचछित सामाजिक रस्मो-रिवाज के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 
इस कमी के दो कारण और हो सकते हैं: या तो पुरुष यद्यपि ग्रामीण आबादी की आय शहरी आबादी की 
वर्ग इतना अधिक कमा रहा हो कि महिलाओं को बैठकर आय से बहुत ही कम है (और ग्रामीणों का शहरों में... 
खिला सके या फिर महिलाओं के लिए रोजगारी के चिरन्तर स्थानांतरित होते रहने का निद्चित ही यही " 
अवसरों में निश्चित ही कसी होती जा रही है-हमारे कारण है) तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपाजेन 
वर्तमान आर्थिक स्वरूप में , उत्पादन प्रक्रियाओं में माध्यम के विस्तृत वितरण. का पता उपर्युक्त तालिका , हे 
दिन-प्रति-दिन होनेवाली तकनीकी तब्दीलियों के फल- से'लगता है। और, जब हम सन्‌ १९५१ के अरबन ट्रैक्ट . 
स्वरूप---कि वे परिवार की आय में अपना पूरक योगदान ३० की कर्मी आबादी के सम्पूर्ण प्रति शत की तुलना सन्‌ । 
देने की इच्छा रखते हुए भी, जो कि उनके लिए जरूरी १९६१ के बोलपुंर शहर से करते हैं, तो यह देखते हैं कि... | 


| | ... तालिका 5 
कल आबादी में विभिन्न जीघिका वर्गों में लगे स्वावलम्धी लोगों का प्रति शत: १९५१ 














रूरल ट्रैक्ट १० अरबन ट्रैक्ट ३०... । 
_........४४७.८वर्गील ((थ्रेटवर्गील) 

, १. अपनी शमि में खेती | आओ ०? कर 5 .. २३.०३ 
२. गैर की भूमि में खेती रथ . २६.७७ .... २२.१० ५०३ 
३. खेतिहर मजदूर «..... श श४ड.७१ .. ३४.०२ हि । 

४. गेर-कृषक भूमिधर हक आह हर 02 20 0 बा जी हा लक हक 55 मु 

५, कृषि को छोड़ कर अन्य उत्पादन बह 5 बट, 2. कप बेटी दि 8 अल ई 

2 आग क्‍ 5 पह६.०२  श९६१ा 

७. यातायात हो मम 00 ३२.१८ हि 

८. अन्य आई १3.३ १५६ 0 हम 2 ३६.१५ 
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भी है, रोजगारी नहीं पा रही हैं । सच जो भी हो, शायद अरबन ट्रैक्ट के ३५.६ प्रति शत की तुलता में बोलूपुर का 
सब जगह के लिए यह लागू नहीं होता; उदाहरण- प्रतिशत ३०.४है।३ 

स्वरूप, कूटाई मशीन" के कार्य से कृषक परिवार 
बहुत ही खुश नजर आते हैं। जिन परिवारों की वर्तमान अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर ग्रामौ 


महिलाओं का यह सहायक आय का जरिया था वे अब. गहरी विभागों में रोजगारी के अवसरों की तुलना 
अपने बजट को बराबर करने के लिए क्या करती “रना कठिन होते हुए भी उत्पादन के नये साधनों को 
होंगी, यह सोचने-समझने की बात है।..... निर्मित तथा नियमित करने के लिए उठाये गये कंदमों 
जब हम शहरी और ग्रामीण विभाग के धन्घे के पर विचार करने की गुंजाइश तो है ही। . (क्रमशः) 


है 

















४३ बोलपुर शहर में बिजली की व्यवस्था है जिससे कि वहां १२ यूनियन बो्डों तथा सम्पूणे बोल्पुर आमीण क्षेत्र का 
औद्योगिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं । बोलपुर की . प्रातिशत्य ऋमशः ३२.७ और ३१.९ है। प्रति' 


कुल आबादी का ३०.४ प्रति शत कर्मी आबादी है जबाके.. आबादी के हिसाब से दाहर में अपेक्षाकृत अधि अधिक 







































... विवेकाबन्द: संत 


कु 5 











बैक ; न्द ने अपने समय के संसार को एक महापुरुष 
.. के समान प्रभावित किया, मानसिक-चैतन्य-शूम्यता 
में सुप्त और राजनैतिक दास्ता में जकड़े हुए अवनति 
के गते में पड़े हुए भारत . को जागृत किया, और हिन्दू 
धर्म के प्राचीन ऋषि-महषियों की ज्ञानयुक्त वाणी, उपदेश 
... फैलाॉकर उसके आध्यात्मिक जीवन में नया प्राण फूंका । 
.. वे उस धर्म के ज्ञान-प्रचारक बने, जो नैतिकता, देशभक्ति,* 
सेवा और विश्वव्य 
दृष्टि से वे ३९ वर्ष ही इस नहवर संसार में रहे, लेकिन 
इस अल्पकांल में भी हम देखते हैँ कि किस प्रकार एक 
: विद्रोही बालक का एक बौद्धिक दृष्टि सें स्वतंत्र युवक में 
क्रायाकल्प हुआ, जो आगे चलकर अपने गुरु. परमहंस के 











ि उन्होंने + गुरु से 


पी सहिष्णुता का प्रतीक था। भौतिक 





भौर समाजवाद्द 


वद्यनाभन सुत्रह्मण्यन 


स्वामी विवेकानन्द की जन्‍म शताब्दी सारे देश में मसाबी जा रही है। उन्होंने लोगों जैक, राज 
धार्मिक विचारों को नया मोढ़ दिया | उनका कहता था कि “कोई भी मत अथवा सिद्धास्त भूख शांत 
उन्होंने अपने अनुयायियों को राजनैतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानत 








है। इस विचार की अभिव्यक्ति उन्होंने 

अमर वाणी में की : “प्रत्येक आत्मा अपने शाइबत्‌ रूप 
में परमात्मा है। हमारा हृक्ष्य बाह्चर और आंतरिक 
प्रकृति को काबू में कर हमारे इस अस्दर के परमात्मा 
को प्रांदुर्भूत करना है। 

“कर्म से, पूजा-अर्थना से, अपने अन्तर्मन को बस में 
करके अथवा दर्शन के जरिये-एक अथवा अधिक था सब 
विधियों से-उकत कार्म करो और मुक्त हो जाओ। 

“यही धर्म का सार है; सिद्धान्त या भत, कर्मकाष्ड 
अथवा पुस्तकें या मन्दिर सबके सब गौण बस्तुएँ हैं।” 


परिव्रजक 
इसी उदारता के कारण विवेकासन्ध ने हुर धर्म में 








मानव को ईएवर की खोज करते हुए पाया और इसी | 


कारण उन्होंने पूजा-अर्चना आदि के विभिन्न स्वरूपों को 
परमात्मा तक पहुँचने के. विभिन्न मार्ग समझा। इस 
व्यापक दुष्दिकोण के कारण ही भारत के इस परिश्रणक 
को १९६३ में अमेरिका में हुए धर्म सम्मेलन में धाभिक 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना गया। वे “कलू-करू करते हुए 
ज्लोतों में ज्ञान, पत्थर में उपदेश और प्रत्येक बस्तु में 
अच्छाई देखते थे।” एक सद्दिप्रा: 8 

















विभिन्न नामों से पुकार हैं । है कल 
इससे यह अर्थ निकालना गरूत हूँ कि विवेकासन्द 
परम्पराओं में, जिस वे नवीन नाम और अर्थ देना 








विवेकानन्द : संत और समाजवादी 


चाहते थे; बुरी तरह दबे हुए थे। निस्सन्देह उन्होंने 
वेदों एवं उपनिषदों के दर्शन का गहन अध्ययन किया 
_ था, किन्‍्तु इस दर्शन की शिक्षाओं में निहित्‌ सत्यमें उन्होंने 
प्रथम अविश्वास प्रकट करके, जिज्ञासु होकर उनकी 


जांच-पड़ताल करके, उत्सुक एवं अनावश्यक शंकाएँ 


 उठांकर उन्तका समाधान होने पर अपनाया । इस विधि 
. से उन्होंने, बसे ही अनुभव प्राप्त किया था जैसे कि एक 
. बिवेकशील 





मनिषी प्रइनों व हंकाओं की विवेकपूर्ण 
व्याख्या कर प्राप्त करता है। ह 


वे सदेव एक विद्रोही रहें, फिर चाहे यह विद्रोह 
अंग्रेजी विदेशी भाषा होने के कारण उसे सीखने के प्रति 


उनके विद्वेश से रहा हो अथवा ब्रह्म समाज के मल 
सिद्धाल्तों में और केशवचद्ध सैन या ऋषि देवेन्द्रनाथ 
टैगोर द्वारा दिये गये बौद्धिक उपदेशों के प्रति असंतोष . 
की भावना से रहा हो। वे .किसी बात को- बिना तक 


की कसौदी पर कसे स्वीकार नहीं करते थे और उनके 
गुरू भगवान श्री रौमकृष्ण को भी उन्हें शिष्य में परिवर्तित 
करने तथा उनमें सुप्त आध्यात्मिकता जागृत करने से 


पूर्व अपने सिद्धान्त भछीभांति समझने के लिए अनेक 


शंकाओं का समाधान करना पड़ा था। उनकी इसी 
विद्रोही साथता के कारण उन्होंने निरकुंश तानाशाही 
एवं अत्याचार का भीषण प्रतिरोध किया, फिर चाहे वह 


.. तानाशाही आत्मा की हो अथवा देह की या -फिर यह 
. किसी राष्ट्र की राजनेतिक दासता का स्वरूप ही क्‍यों 
न रही दहो। समस्त युगों में पतित एवं दलित लोगों के. 


हेतु उनका संदेश था : उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य 





द वराच्रिबोधत अर्थात्‌ जाग, उठ और जब तक लक्ष्य 
प्राप्तित हो तब तक रुक मंतत | | .॥& 


कोई आइचर्य नहीं, यदि उनकी इस आत्म-विस्फोरित 
. शरतो को देखकर भारत के दूसरे अमर पुरुष सुभाषतन्द्र 
. बोस कह उठे कि “आत्मानन्द का अनुभव किये बिना 
.. विवेंकानन्द के बारे में लिखना मेरे लिए असम्भव हें” 


समता के हिमायती 


और यदि विवेकानन्द जीवित रहते तो सुभाषचन्द्र बोस... 


स्वयम उनके चरणों में जा गिरते। 


इतने साहस के होते हुए भी वे दया के ग्रतिरूप थे।. 
किसी का दुःख-दर्द देखकर उनका हृदय पिघलछ जाता - 
था और वे अभागे दीन-दुःखी भाइयों की आर्थिक स्थिति 
के सुधार करने में कोई भी प्रयत्त अधिक नहीं समझते 


थे। वे गरीबी से पीड़ित लोगों के उद्धारक थे और भूखे 


दीन और वस्त्रविहीन व्यक्तियों का अनवरत ध्यान रखते दा 
थें। उनका यह कहना नितानत सही था कि पहले हमें 


रोटी की समस्या को हल करने पर जोर देना चाहिए 


धर्म तो उसके बाद की वस्तु है। वे कहते हैँ, भूख से 


पीड़ित गरीबों को जब रोटी की आवश्यकता होती है तब 


हम उन्हें धर्म का पाठ ,पढ़ाते हैं। कोई भी मत या सिद्धान्त 


भूखों की भूख को. शांत नहीं कर सकता 4 आप चाहे 


जितनी तत्वज्ञान की बातें करें, आप में लाखों धामिक 
सम्प्रदाय हों, किन्तु यह सब व्यर्थ है यदि आप के हृदय में... 
दीन-दुखियों के प्रति हमदर्दी न हो।” विवेकानन्द के. 
हृदय की यही विशालता थी, जिसके कारण उन्होंने 
दीन-हीन, भूखे-नंगे गरीब भारतीयों को अपना भाई 


समझा और उनके कल्याण के छिए, उनकी वेदनाओं को 


आधारभूत आवश्यकताओं की पूति न कर सके। 


कक जी 
08 न्‍् 





परे 





ञ्हः 
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गा ट 


अबपककियपसतपडावाप 


दूर कर उन्हें सुख और शात्ति पहुँचाने के लिए वे सतत... 
प्रयत्न करते रहे। वे मानते थे कि इस विशाल जन-समूह 
उपेक्षा करना ही राष्ट्र का सबसे बड़ा -अभिशाप हैं 
और यही देश के अधःपतन का कारण रहा है। उन्होंने... 
किसी ऐसी राजनीतिक पद्धति एवं धार्मिक सिद्धान्तों 
को अधिक महत्व नहीं दिया, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति की 


2 * मै गिर ही ५ रु है हू ०. के 
रु $ हा "5 | | ४ ३ ; है ॥॒ 


स्वामी विवेकानन्द का यह दढ़ विश्वास था कि | 
मुक्ति की तब तक कोई आश्या नहीं करती चाहिए, जब - | 
तक चारों ओर व्याप्त दुःख-द्द को--जिसे उन्होंने स्वयं... 
* अपनी आँखों से देखा था--देश में उदार तथा साधन- 
सम्पन्न लोग वराग्य और त्याग की भावना अपनाकर दूर. 



































: फरघरी १९६३ 


डर 


.. न कर दें एवं लाखों देशवासियों की भछाई के छिए, उन्होंने कहा था कि "किसी र ; में तारी समाज के 
.. जो दिल प्रति-दिन विनाश और भज्ञान के गत॑ में गिरते प्रति जो व्यवहार होता है बह उस राष्ट्र की प्रगति 
जा रहे हैं, अधिकाधिक त्याग न करें।” के “आर्थिक का सर्बोत्तम प्रतिबिम्ध है। पर साथ ही साथ उन्होंने 
चैतना' के अवतार थे, जिनमें “मानव की मानव के.प्रति मातृत्व का पद भी सामसे रखा और सामसीह की 
अमानुषिकता” देख कर रोष उमड़ पड़ा और जिनमें भांति विश हैं सम्बन्ध को अटट बलाया। उनके 
दीन-दुखियों का दुःख-दर्द दूर करने, भूख और गरीबी मतानुसार विबाहु एक 


















थी। यही तो समाजवादी दर्शन का सार, आथिक आती हैं। इसी विचार के आधार पर 
' के बिचारे का सबसे सुन्दर और शानदार स्मरूप है। सिद्धान्त पर बल दिया, उस शक्ति पर जो माः त्थ््की 
.... अपने स्वयम्‌ के प्रयत्तों में सन्तुष्ट न होकर, वे चाहते थे पूजा से पैदा है। उनका यह दृढ़ विधयास था कि का 
गा ॥ कि उनके सक्षी अनयायी इस कार्य की पूर्ति हेतु अपनी अनुकम्पा के बिना कुछ - भी हासिल नहीं किया जा 
है रा . समस्त' शत लगा दें। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा ,सकता। उनके विचरानसार किसी राष्ट्र का भैतिक 
.._ था “पुनीत उत्साह से प्रेरित होकर, ईश्वर में शाइबत्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से पुनरद्धार ईश्वर की माता 

... श्रद्धा रखकर और दीर का साहस, हिम्मत लेकर दीन-दुःखी, पूजा करने पर ही हो सकता है, वह माता जो अमस्त 
दलित एवं पतितों के प्रति सहानुभूति रखकर देश में एक ऊर्जा है, जो पावनता का स्रोत है और जो महान शक्ति 
' से दूसरे कोने तक जाओ और मोक्ष; सहांबता, का मूक है। .... क 33 
संमांज-सुधार और समता का संदेश 


















भाज हम उसी तरह की परिस्थिति में हैं, जिसमें 
विवेकानन्द ने रहकर कार्य किया था। हम अपने धारो 





वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में कुछ कहना क्‍ अघ्रा 














: मी ओर दुःख मौर सिर्भतता देखते हैं, हम लोगों को तुच्छ 
/ गा, यदि हम भारतीय सभाज में नारी के स्थान के बातों के लिए लड़ते-अगड़ते देखते हैं, समाज प्राचीनता 
| में उनके विचारों का वर्णन न करें । से संबंध तोड़ रहा है और फिर भी सहायता के 





भटक रहा है। आज विवेकासभ्द 
क्‍ उदाहरण पर चेलने की आवश्यकता है। 
बताया गया है, परमानन्‍्द और साहस और दाक्ति के शाश्वत स्रोत से 

उन्होंने के अपने अनुयाधिय्र बड्को / व्यात्त आाकधित उत, समाज सुधारक, कवि, दार्शनिक और राष्ट्र भविति 
उन्होंने प्राचीन भारत के आश्रमों, विज्यापीठों में के अद्वितीय समस्वय से बने इस पुरुष से प्रेरणा छेनी है । 
'ी समता का उत्लेंश किया औौर - कह महापदद जातरों पापों से मुक्त करने, उसे अपने 


उसी” समानता को आज के भारत “में लाने के लिए का स्मरण कराने, अन्यांगम और असत्य का 
जोरदार दलील पेश की। उन्हें यह पक्का बिश्वासं हो 


 उन्मूछन करने और नैतिक 'नियभों की स्थापता करने 
गया था कि स्त्री-7 एप का समाज में समान स्थान के छिए बारम्वार जन्म छेते हैं। 
किये बिना किसी 





और उनके 












































या > 3 




















ग्रा 


भों का स्रहकारीकरण 


सगजीवन राम 


भारत गांवों 
व्यवस्था, और विकास पर हमारे राष्ट्र की समद्धि 


निर्भर करती है । गांवों में बकार तथा अर्ध-बकार 


व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या है और उनके श्रम को 
उपयोगी क' उत्पादक उद्योगों में रगाना न केवछ बेकारी 
की समस्या को सुलझाना है, बल्कि देश कीं सम्पत्ति 
को बढ़ाना भी ह। पग्रामोद्योग ऐसे रूघु उद्योग हैं, जिनमें 


_पँजी-प्रधान तरीकों की नहीं, बल्कि श्रम की प्रधानता _ 
होती है। यह मोलिक सिद्धान्त हर योजना, हर विका- 


सोन्मृख॒ प्रयास में परिलक्षित होना चाहिए। 
. स॒ सम्बन्ध में मेरे कुछ निम्नलिखित सुझाव है : 
१. सहकारिता या. सहक।री संस्थाओं का अधिका- 


घिक प्रसार होना चाहिए । ग्राम्य जीवन के विभिन्न 


क्षेत्रों में इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए-जैसे गृह 
या कूटीर, उद्योग, लघु उद्योग आदि | साथ ही साथ 
कृषि के क्षेत्र में भी ग्रामीण जनता को सहकारिता 
का महत्व समझा कर उन्हें उस दिद्षा में प्रेरित 
करना चाहिए। 
दुग्ध उत्पादन क्‍ 

२. दुग्ध उत्पादन की योजना भी सहकारिता के आधार 
प्रग्राम्य जीवन में सफल हो सकती हैं। प्रारम्भ में प्रयोगा- 
त्मक उत्पादन और आगे चल कर व्यापारिक उत्पादन का 
काम सहकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जा 
सकता है। इसमें दूध, पनीर, घी आदि का बड़े 





बसता है। प्राम्य जीवन की आथिक 


पंमातें पर उत्पादन कर, उतके वितरण की समुचित 
गांवों में सुख-समृद्धि बढ़ायी जा 


व्यवस्था कर 
सकती हैं। 


३. पीतलू-तांबे की सजावटी वस्तुओं के उत्पादन 
और वितरण को और भी सुसंगठित करना तथा. 
सहकारिता के आधार पर उसे संबंधित करना 
आवश्यक हूँ। इन चीजों की मांग विदेशों में भी है । 


छोंटी-छोडी समितियां 


... ४. दस्तकारी की वस्तुओं का उत्पादन भी 
सहकारी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर बढ़ाना, 


उनकी ब्िक्री, निर्यात आदि का समुचित प्रबन्ध 
करना आवश्यक है। विदेशों में ऐसी चीजों की 
मांग व्यवस्थित प्रचार द्वारा बढ़ायी जा सकती है 
और इस उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत किया जा 
हैँ 
५. ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ऐसी छोटी 
छोटी समितियां भी होनों चाहिए जो सदा विश्लेषण 
करती रहें कि किन वस्तुओं की बाजार में मांग है 


क्या परिवर्तन करने से मांग-बढ़ायी जा सकती है, ' 
किस प्रकार उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकंता 


हैं, आदि । 
के तत्वावधान 


अनसंघान समितियां सहकारी संस्थाओं 


व्यवस्थित और सर्वतोमखी विकास लाया जा सकता है। .' 


कपदालनपकाय: की, धप्ल: 2स्परमल्य- 


डेप दान पालना -चलथृपमट2-चहथरभा४८-फ समर साट:लब्टाममन्‍ाकपहतलारक 


रहें । इस तरह प्रामोद्योगों में एक : को] ५ 


ही लक 






















बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रख कर करना भा 
“अजञ्न के सम्बन्ध में यह ऐसा तथ्य है, जो कि एक | 
के समान बढ़ता रहता 
मात्रा में निश्चित ने करके एक ऐसे #ूप में तय 
कि अमुक समय में हमें इतने अज्न की जरूरत 
और उसमें बढ़ती हुई आबादी के 
मांग भी जोढ़नी पड़ेगी। देश में जन 
वृद्धि के साथ-साथ पुराने स्तर के अनुसार 
वह्यकता बढ़ रही है, यहाँ तक कि आबादी की वृद्धि 
से भी तीत्र रफ्तार से और वह भी 
शक में से लगभग बेहतरीन स्तरों के साथ ।” असम में सार्बज 
7 <,८९,०९० ऐसे अवसरों 


































और गरीब हों या 
अवसर पर बड़ी भारी दावबत 










$ 


ज्यादा 


रही है, 


नियत समय में असम की खाद्यान्न संबंधी 













होगा, उपमुक्त भूमि नीति का अपनाया 
जाना। असम सरकार ने यज्ञ 


आर 
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न 


 है। इस क्षेत्र 
करके कृषि को संरक्षण नहीं दिया गया है। सरकार 








निर्धारण अधिनियम और अधिकार संरक्षण अधिनियम 

आदि लागू किये हैं, तथापि अर्थ-व्यवस्था में कोई खास 
. परिवर्तन नहीं दिखायी देता। अभिजात वर्ग इन अधि- 
नियमों की कमियों, से अपरिचित नहीं हैं। असम में 


 सत्राओं (धार्मिक संस्थाओं) के अधिकार में काफी की जरूरत है-अधिक श्रम काँ उपयोग, नये और अद्यावत 


उपकरणों का उपयोग और खेती के अभिनव तरीके 


जमीन है, जो कि अब अनेक सत्राओं में वैयक्तिक सम्पत्ति 


_ जैसी होती जा रही है। सरकार इन सत्राओं की धस 


भूमि का मूल्यांकन करके उनके उचित उपयोग के लिए 


... कानून बना सकती है, जो कि किसी एक वर्ग के लाभ 
के लिए नहीं बल्कि जमीन जोतनेवाले सभी छोगों के 
हित के लिए होगा । 


भूमि की निम्त उत्पादकता कृषि की दूसरी समस्या 
उपयुक्त सिचाई-व्यवस्था का विकास 


का विचार है कि असम में कृषि के लिए-दीघ॑ स्तरीय 


सिंचाई पद्धति आवश्यक नहीं है। यह सत्य है कि इस 
. दिशा में असम को काफी प्राकृतिक देन प्राप्त है। फिर 


भी, प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं कहा जा 
सकता। फिर, हमारा उद्देश्य भी हैं कि अधिक उत्पादन हो। 


इसके लिए दी स्तरीय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती 
है। ब्रह्मपुत्र और सुरमा की घाटियों “में साधारण 
तौर पर १०० इंच अथवा उससे अधिक वर्षा होती है। 
वर्षा-काल में नदियों में बाढ़ आने से कृषि की रक्षा करने 
का महत्व और भी बढ़ जाता है। सुरमा घाटी पहली 


की तुलना में अधिक उपजाऊ है; क्‍योंकि ब्रह्मपुत्र 


..._ नदी की तीक्र धारा बह्मपुत्र की घाटी में गादवाले पदार्थ 
.. की बजाय केवल वजनी द्रव्य यानी कंकड़-पत्थर आदि 
ही छोड़ती हें। 


. प्रति एकड उपज में वद्धि 


.. भूमि की कमी के कारण विस्तृत रूप से खेती करने की. 
.. सीमित गुंजाइश है। खेती के दृष्टिकोण से असम की. 
भूमि को तीन भागों में बांठा जा सकता है-जंगलों और + 
.. पहाड़ियों की भूमि जो खेती के लिए प्राप्य नहीं है; परती - 
.._ भूमि और कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। बहुत-सी जमीन 
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असम की. ग्रामीण अथे-व्यबस्था 


लिए प्रयास करने होंगे । सघन“खेती के लिए तीन चीजों 


अपनाना । सघन क्रषि के जरिये प्रति एकड़ उपज दो 


तरह से बढ़ायी जा सकती है; हलकी उपजवाली फसलों के 

स्थान पर भारी” उपजवाली. फसलें बोना और अधिक 
फसलों की ज्यादा सघन खेती करना। फसलों की प्रति... 
एकड़ उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ काम में -.. 


कृषि के लिए प्राप्य नहीं है। असम सरकार ने भमि 
पुरर्वाष्ति के लिए बहुत-से प्रयास किये पर वे कोई खास 
 फलदायी सिंद्ध नहीं हुए। इसलिए अब सघन कृषि के 


है डेप... 


लायी जा सकती हैं, जैसे फसलों की उन्नत किस्मों की |; 


खोज करना और उन्हें व्यापक. बनाना, खाद का लाभ- 


दायक उपयोग, कृषि-नाशक कीटाणओं तथा रोगों से 


बचाव तथा उन पर नियंत्रण करना गत क़षि 
उपकरणों का व्यवहार। 


ग्रामीण कजंदारी_......... 


असम के कृषक गरीब हैं फलतः अधिकांश किसान 
भारी ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ग्रामीण कर्जदारी की 


बेंकिंग जांच समिति के १९३१ के प्रतिवेदन के अनसार 


असम में ग्रामीण ऋण २२ करोड़ रुपये का था-। अबतो ..... 


इस समस्या को आज एक भारी सवाल माना गया है। 


वह उससे भी कहीं अधिक है। भारत के रूरल ऋेडिट क्‍ 





है. योग । १००.००७० 





सर्वे रिपोर्ट (१९५१) में ये प्रमुख कारण बताये गये... 
हैं, जिनके लिए कर्ज लिया जाता है 


अखिल भारतीय आंकड़े ... प्रातिशत्य..... 
: फार्म पर पूंजीगत व्यय बी 
. चालू व्यय आप आग आल 
गर-खेतिहर व्यवसाय व्यय... रे जज हु, 
पारिवारिक व्यय... 3 कम 
अन्य व्यय न] बा पूछ पट, 


एक से अधिक कार्य... रा ५ ० ; हु हे शी हम 


असम में ग्रामीण कर्जदारी बढ़ने के अनेक मुख्य... 
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मरना क्‍ सबसे महत्वपूण ' हैं। ग्रामीणों को ऋण 
पड़ते हैं? कभी-कभी इसके कारण ये बताये जाते हैं 


करती पड़ेगी। कृषकों को सहकारी 
, ऋण की अधिक सुविधाएँ दी जाती भा 
कृषि विभाग और सहकारी समितियों के मध्य समस्वय 
होना चाहिए। सरकार ने सेवा सहकारी समिति 
लोकप्रिय समितियों को ऋण वेने,कृषि 
और तैयार माल की बिन्री 


करने जैसे कामों के लिए समर्थ बनाने हेतु, उनका 
व्यवस्था की समस्या की” एनर्गंठन करने की दिशा में कदम उठाये हैं। 


दोगों का स्थान 
असम की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का दूसरा पा 


के उत्तरार्ष में ही आईष्ट कर लिया था। इलाकों 
दिशा में सरकार के प्रयास बहुत कुछ निष्फल सहायक हो सकते हैं। पर यह सबसे बड़ी 
ये ९ हुई आबादी जमीन के द दुकड़े-टुकड़े ग्रामीण साधन-स्रोतों का-भौतिक एवं मान 
हरि का-मूल्यांकन न होना। असम में साधनों की भरमार 
कारण ग्रामीणों का ऋण दिन-ब-दिन ब्रढ़ना है, पर उचित योजना, धन और विशेषज्ञों के अभाव में के 





भावी था। “इससे छुटकारा पाने का एक मात्र हुई आबादी हमें यह बताती है कि 


वाहिए जिनसे 
मिल जाम | पूंजी-प्रधान बड़े 











.. यदि असम में स्थान-स्थान पर, द 
.. स्तरीय उद्योगों की स्थापना करनी है, तो वे ऐसे हों कि 
औद्योगिक विकास की जो रूप-रेखा है उसमें फिट बैठें। 


असम को ग्रामीण अर्थ-वब्यचस्था 


सम्भव नहीं है। और फिर, कटीरोचोग श्रम--प्रधान 


हैं तथा उनमें किसी उच्च स्तरीय तकनीकी कशछता 


की जरूरत नहीं होती, जो दी स्तरीय उद्योगों के लिए 


चाहिए। अतः ठोस आधार पर आशिक पुनगंठन करने 
के लिए ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए, जिनसे (१) हमारे 
कुटीरोद्योग और दस्तकारियों में पुन: जान आ जाय; 

और (२) दीघं स्तरीय उद्योगों के लिए प्रक उद्योगों के 


रूप में लधु स्तरीय उद्योगों का एक जाल-सा बिछ जाय । 


इसके साथ ही यह बहुत अच्छा होगा यदि सदैव के 
लिए नहीं तो कम से कम प्रारम्भिक अवस्था में 


सरकार या राज्य द्वारा प्रवतित कोई निगम इनकी 
देख-भाल करने का काम अपने जिम्मे ले। - 


चन्द सुझाव 


यह सर्वविदित है कि असम में अंग्रेजी-शासन से 


पहले कुटीरोद्योग फल-फूल रहे थे। पर आज इनमें से 


अधिकांश उद्योग मरणासन्न स्थिति में हें । इन कूटीरोद्ोगों 
का बने रहना राज्य की आथिक उन्नति के लिए अत्यन्त 


महत्वपूर्ण हैं। यह इसलिए कि इन उद्योगों में बहुतेरे 


लोगों को आंशिक और पूरे समय का काम देने की क्षमता 
है । दूसरी ब।त यह है कि कृटीरोद्योगों में मूल पूंजी कम 


.. लगती हैँ। यह हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि असम 
में पूंजी की कमी है, श्रम की नहीं। तीसरी बात यह है 

हा कि ये उद्योग कारीगरों को अपने घर पर ही काम देते - 

हैं और सम्पत्ति वितरण में सहायक होते हैं। अतः हमें. 
- सामाजिक न्याय के आधार पर उन्हें मदद देती - 
चाहिए। राज्य सरकार को उत्पादन की विविध 

. पद्धतियों के सामांजिक और आश्िक छाभों का अध्ययन 
कर तय करना चाहिए कि किनके जरिये रोजगारी 


श्रम-प्रधान और रूघु 


बढ़ेगी, जनता का जींबन-स्तर ऊंचा उठेगा और 
राष्टीय आय के समान वितरण को प्रश्न॑य मिलेगा। 


शिक्षा ओर स्वास्थ्य 


समस्या हे। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों 


जन्म की अधिकता) करीब २० प्रतिं शत हुई है। 


तृतीय योजना के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में व्यापक लक्ष्य है। 
औषधीय एवं जन-स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तृत करता, 
ताकि जनता का स्वास्थ्य उन्नत हो और प्रेरक जीवतन-यापन. 

की अनुकूल स्थितियां निर्मित हों। शिक्षा के समूचे... 
. ढोँचे को पुन्गंठित करने की आवश्यकता भी अत्यधिक... | 
महत्वपूर्ण है। असम सरकार के तृतीय पंच वर्षीय योजना... 
' के प्रतिवेदन' में बताया गया है कि 'द्रत आथिक विकास 


और तकनीकी उन्नति करने तथा स्वतंत्रता, सामाजिक 


न्याय और अवसरों की समानता के मूल्यों पर आधारित . 
समाज रचना के लिए शिक्षा का सर्वाधिक महत्व हैं।. +.. 
. शिक्षा का कार्यक्रम इस तरह, एक नागरिकता के सूत्र में... 
बाधने, जन-शक्तियाँ। जुटाने और देश के हर कोने के... 
_प्राकंंतिक एवं मानवीय स्रोतों का विकास करने में 
सभी प्रयासों का आधार हु।...अतः तृतीय योजनां का... | 
एक मुख्य लक्ष्य यह है कि राष्ट्रीय जीवन के सभी... ]' 
अंगों के आयोजित विकास में शिक्षा को केर्ध-बिन्दु बनाया... 
जाय । ” समूचे असम की शिक्षा का प्रातिशत्य २५.७६... | 
_है। यह एक बहुत ही निम्न अंक है। अतः शिक्षा- .... 


१९६१ की जन- 


अप 


अन्तिम लेकिन किसी भी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण... 
नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की भी एक... 
दवा-दारू की 
सुविधाएँ प्रदान करने के. लिए कई योजनाएँ बनायी हैं। 
_वेज्ञानिक तरीकों से निरोधात्मक और उपचारात्मक 
उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। अच्छी 
स्वास्थ्य. सुविधाओं के कारण है 
गणना के अनुसार आबादी की वृद्धि (मृत्यु की तुलना में 


९ कट 24 8 व्य >़ तर हि 3 5 मी 4 5 46 2 वे कवर कि + कक 2 व 7 4 + तल तक तेज मिल 
२23५५ लत कसर "रद करार दर व न <करा ८तवापरर सच लक नारद "दस व मकर अति वश पर्व पका अर: "धन कपननल हः 











'प्रसार के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता हैं। 
 रष्थर्गस्त १९६१ . .. :. / ० के मा] 




















शी .. हि हि ५ ञ 


किया था कि थे स्वयम मनसा, बाच 
अहिसक नहीं बन पाये है। 





र गांधीजी के बीच 
बहू बहुत ही आनन्दायक हुआ करती थी। 








३७, 


अपन, समझते है 
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ओर प्रथम चरण अपरिमग्रह है, 
अतः कमारप्पा ने ऐसे जीवन को व्यागकर जो ऐेश्वर्यमय 
ब्हों ले करना अपनाया! 
















' गयें कारये में असाधारण प्राण फूंके एवं मौलिक 
[भी छा दी थी, जो कि अहिंसा और उसमें “आप अत्यधिक संगमी 
निष्ठां रखने के फलस्वरूप उत्पन्न जीवन आदर्श हैंऔर अहिसा के लिए भी वास्तव में जीवन की आवश्यक- 
गी सजीव विश्वास एवं श्रद्धा से ही आ सकती हैं।. ताभों का उसे हद तक त्याग करता आशश्यक नहीं कि 

हर उससे स्वास्थ्य के लिए 


















कभी कोई ऐसी आराम 


पे शों र्जा उपयोग नहीं किया जिसे एक साधारण 
कहना था कि अहिंसा सत्य से अछूग नहीं की जा सकती, - व्यक्ति सम्भवतः प्रमावश्यक समझ सकता था। 


. क्‍योंकि सत्य ही ईश्वर हूँ। वे प्रायः कहा करते थे कि श्री कमारप्पा एक सिद्धहस्त छेखक 
.: सत्य का अ्वेषक मनसा, वाचा और कर्मणा से अहिसा सभी क्ृतियों जो आज नवजौधन प्रकाशन में उपऊब्ध हैं, 
के सिद्धान्त पर चलने से ही ईदवर को पा सकता हैं। उनके अहिंसा सम्बन्धी अर्थ शास्त्र के गहन शान की परिच।- 










का मूल उनका अहिंसा 
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कि 


यक हैं। उन्होंने केबल लिखा ही नहीं है, परन्तु इससे भी. द 


, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे जो कुछ कहते थे उस पर 
अभल भी करते थे। 


श्री कूमारप्पा के, संयम और सादेपनत से कभी यह नहीं 
लगा कि उनमें मानव-सुरूभ गुणों का अभाव था या वे 
लोगों से मिलने में आनन्द न लेते थे। वे तो हँसी-मजाक 


में अपने को खो 2 करते थे । वे आनन्दपूर्ण यानी 


 शिष्ट हास्य में बहुत रस लेते थे। गांधीजी और वे प्राय 
परस्पर मजाक किया करते थे ! 


क्‍ ग्रामोद्योग आन्दोलन 


श्री कमारप्पा, जिन्हें गांधीजी प्यार से क कहकर 


पुकारा करते थे, कठोर परिश्रमी और अन्तःपरायण 


कार्यकर्त्ता थे और जब वे प्रथम बार >क्‍्तचाप के कारण 
बीमार पड़े तो गांधीजी को भारी आघात पहुँचा था, 
वे बहुत दुखी हुए थे। उन्हें अपनी कार्यशीलताओं का में 
कमी करने की सलाह देने के बावजद गांधीजी हरे 
बनायी हुई ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी 
योजना को यथा सम्भव द्वत गति से कार्यान्वित करने से 
वे अपने को नहीं रोक सकते थे। 





विश्वमारती त्रेमासिक 





जे. सी. कुमारप्पा..... हे के 0. हैदर 


अपने. जीवन के अंतिम काहू 


गांधीजी के साथ उनको ऐसा लूगा कि जो कछ वे निर्माण 


करना चाहते थे वहु सब उनके चारों ओर छिल्न-भिन्न , 

हो रहा है। में प्रायः महसूस करती हूँ कि उनकी मानसिक 

बेदना उस द्ारीरिंक पीड़ा से कहीं अधिक थी जिसके | 

कारण वे मृत्यु के कई महीनों पहिले कष्के झेलते रहे। 

मुझे पूरा विश्वास हैँ कि श्री कुमारपप्पा की कायें में ... 
लगन और उनकी रचनाएं सददेव ही गांधीजी के जीवन- 


ददोंन और भारत में राम राम राज्य सम्बन्धी उनके 


विचारों का अध्ययन करने के इच्छुकों में रुचि जागृत... 


करने के साथ-साथ प्रेरणा भी देती रहेगी। 


खुशकिस्मत' समझती हूँ। 
१७ जनवरी १९६३ 


टंगोर शताब्दी अंक द द 
विश्वश्रारती त्रेमामसिक ने हाल ही मेंन्अपने संस्थापक शृरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर की 
. शताब्दी मनाने के लिए उक्त (विशेषांक प्रकाशित किया है। इस अंक में दो साधारण अंक- 
क्‍ . वर्ष: २६; अंक: तीन और चार- हैं। इस अंक में यह सामग्री हैं: पिछले पच्चीस वर्ष की 


अवधि 
उक्त अवधि 


४०० से अधिक पष्ठ 


सुप्रसिद्ध विद्वानों द्वारा गुर्देव पर लिखित और इस पत्रिका में प्रकाशित लेख, . क्‍ हि | 
विश्वभारती में प्रकाशित टैगोर की रचनाओं की सूची और सत्तरहँ चित्र । 


« मल्य : १२ रुपये एक प्रति 


छब्बीसवें न के सभी अंको का मूल्य--टेगोर शताब्दी अंक सहित--मात्र १६ रुपये | 
बत॑मान सत्ताइसवें वर्ष ( चार सामान्य अंक ) के लिए चन्दा आठ रुपये। ... 


.... जेमासिक विश्वभारती प्रचार का भी एक अच्छा माध्यम है। विशेष विवरण और विज्ञापन... ४ 


दरों के लिए निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करें 


मैनेजर 
५७... ६. विश्वश्नारती त्रेमासिक 
धांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) 





श्री कुमारप्पा को 
हताश और उंदासीन देखकर मुझे बेहद दुःख हुआ। 


श्री जे. सी. कमारप्पा से जब से मेरी प्रथम मलाकात 
हुई तब से उनके जीवन के अंतिम काल तक उनका स्नेहू . ' 
बराबर बना रहा, इसके लिए सचमुच में अपने को. 
सौभाग्यशालिनी समझती हूँ। गांधीजी के इस सच्चे 
अनयायी एवं निष्ठावान सर्वोदिय कार्यकर्ता की सस्‍्मति 
में अपनी छोटी-सी श्रद्धांजलि अपित करने में में अपने को _ 


पररासरफकप मा्सपाकादपसलर आप भर जाल वर पबपपरकररका उप्तलातवारट 


'>00खनाहयए 


्काहाकधापक पट: 


अल उर्वापलोजकय: 















































के बांद बहुत बढ़ावा मिका है| वहाँ की अनेक 
: 'ओडका में सहकारी आधार पर होटछ, भस्पतारू भोर उपभोक्ता भण्ढार सफलतापूर्वक चल 
सिंगापुर में एक 'कोऑरेटिंव एजेन्सीन सोसायटी” बीमा, उपस्कर, कार्याढयी उपकरण, घरेख ज॑ 
की मशीन और यात्रा सम्बन्धी कार्य भी करती है | बर्मा में सहकारी समितियां रुई बाजार 












ही सहकारी जामा पहन किया। 
ने इन सहकारी समितियों के कार्य की विस्तृत चर्चा की है तथा उसकी विशेषताओं की ओर 
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५... खत १८४४ में जब अट्ठाइस जुलाहों ने इंग्लैण् की आध्यर पर जो स्वेच्छापूर्वक संगठित हुए हों; उन 
:......रोशडल नामक छोटी-सी.बस्ती में निश्चय किया कि कठिनाइयों को 'मुख्य रूप से अपनी ही जोखिम पर 
_/ यदि वे अपनी गिरी हुई मजदूरी को बढ़ाने के लिए ऐसा उपक्रम चराते हुए, जिसके अन्तर्गत उन्होंने अपर 
'... सफलतापूर्वक संघर्ष नहीं कर सकते, तों कम से कम समान आवश्यकताओं के अनुरूप इस प्रकार की एक था 
.... अपने किराना 
न कुछ कर ही संकते हैं। तब से न केवल भौतिक तथा अपने सामान्य भौतिक एबम्‌ नैतिक लाभ के 
-सुंविधा प्राप्त करने के लिए, वरन्‌ युक्तिपूर्ण सामाजिक ... लिए संयुक्त सहकारी रूप में इस उपक्रम का उपयोग 


“सहन के लिए भी सहकारिता को सर्वाधिक करते हुए हु करने का उद्यम करें।' 


5 हा हैंसे औानी गया। ओकु इस परिभार्षा में जैसी आथिक कठिनाइयोँ व्यक्त 


घ ५ कल इस प्रकार अंसेक देशों के लिए सहकारिता प्रकाश-स्तम्भ वे व्यावहारिय वुष्ठि से सारे संसार में विभिन्न परिमाण 
आह हो गंया। किन्तु यह विशेष कर उन देशों के लिए अधिक # मौजूद हैं। और उतसे मुकाबला करने के लिए लोगों 
..... उपयोगी सिद्ध हुई जिनके पास अपने नागरिकों की ले हर जगह उपाय , किये हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के 


के शो 
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..:. आंथिक उन्नति के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। अन्तर्रा- दवे्ञों द्वारा किये गये कुछ उपायों पर हम एक तजर 


ष्ट्रीय श्रम कार्याल््य द्वारा प्रकाशित कोऑपरेशन* 








उदाहरण बन सकते हैं । 











कि ४ 2 द ऐसे श्रीलंका में कोरूम्बो से लगभग १२५ मील दूर 
हे हे .._ हे एक संगठत हूँ, जो. एक समान आ्िकः कठिनाई दियातालवा स्थित सहकारी होलीडे होम' संभवत: 
3 8०0 करते हों तथा समान अधिकार और कर्तव्यों के एक बेजोड़ सहकारी धर हे श्रीलंका संस्कार के 


क्‍ सहकारी विभाग में काम करनेबाछे करीब ३०० निरी 














डी िडीतणसज  ्सललनिललल,ी कल दिन भनिलिननज &॥ ५ मी िनलनन का +> ५ शृ 


| 5 हे * * | के ४: 
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वक्षिण-पूर्व एशिया 


क्षकों का इसमें हिस्सा है और वे ही इसकी व्यवस्था 


* करते हैं। कोलम्बो से नावरालिया जानेवाली सड़क 
. पर एक पहाड़ी जगह में छोटी-सी हिस्सा पूंजी और 


सरकार द्वारा प्राप्त कजे से उन्होंने एक बंगला खरीदा । 
उसमें भोजन सहित ४.५० रुपये प्रति दिन के हिसाब 
से सदस्यों तथा गेर-सदस्यों के रहने की व्यवस्था है । 
घर के मेनेजर के रूप में दियातालवा क्षेत्र में कार्य 


कर रहे एक सहकारी निरीक्षक की नियक्ति की गयी है। 


यह घर अपेक्षाकृत सस्ते आवास की व्यवस्था करता है। 
छुट्टी के दिन बिताने के लिए नः केवल यह सरकारी 
कर्मचारियों में ही लोकप्रिय है, बल्कि उन भ्रमणार्थियों 
को भी आश्रय देता है, जो मंहगा आश्रय लेने की 


. क्षमता नहीं रखते। उस क्षेर में एक सामान्य होटल 


प्रति दिन करीब २० रुपये लेता था। इस सहकारी घर 
के प्रारम्भ होने से होटलीं को अपनी दरें घटानी पड़ी । 


कोलम्बो के इदें-गिर्द पर्वतीय स्थानों, ग्रें होटल बड़े 
महंगे हैं। मध्यम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी तो उन 


पहाड़ी स्थानों के मंहगे होटलों में रहकर प्रकृति का 
आनन्द लूटने की सामर्थय्‌ ही नहीं रखते थे। अब 
सहकारी प्रयत्न से इनके लिए यह संभंव हो गया है। 
पूरे वर्ष यह घर भरा रहता है। 


अस्पताल और दवाखाने 
श्रीलंका में अन्य सहकारी समितियों के क्षेत्र में 


सहकारी अस्पताल और औषधालय नया मार्ग प्रशस्त 
कर रहे हैं। वहाँ जून १९५८ में ग्यारह सहकारी अस्पताल 


थे। उनके ८,२८६ सदस्य थे और १,७४,५४९ रुपये 
की प्रदत्त अंश पूंजी थी। उस वर्ष अस्पतालों ने लगभग 
डेढ़ लाख मरीजों का इलाज किया और उन्हें लगभग 


एक छाख रुपये का छाभ हुओ। कुछ अस्पतालों में 
ऑपरेशन कमरा और एक्स-रे यंत्र भी हैं। 
* श्रीलंका में, विद्येष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोक्ता 
सहकारी समितियों बड़ी अच्छी तरह विकसित हुई हैं। 
सन्‌ १९५८ 


लगभग १,२६० उपभोक्‍ता सहकारी 


में सहकारी प्रयोग...  हह३ 


समितियाँ थीं। उनमें से ८७२ ग्राम भण्डार थे, जिनके 


करीब दो लाख ग्रामीण सदस्य थे। वे बड़ी अच्छी तरह 
से व्यवसाय कर रहे थे। सन्‌ १९५८ में समितियों ने 
९ करोड़ ३० लाख मरुपये की वस्तुएँ खरीदीं, जिनमें से 


लगभग ३० प्रति शत वस्तुएँ चावल, आटा और शक्कर 
के अतिरिक्त थीं। उदाहरण के लिए एक उपभोक्‍ता 


सहकारी भण्डार पनीर की बनी वस्तुओं से लेकर पाउडर 


के डिब्बे और यहाँ तक कि क्रृषि के काम आनेवालके 


औजार तक बेचेगा। ये उपभोक्ता भण्डार इस दीप 


की दो-तिहाई जन-संख्या की जो आवश्यकता की पूर्ति 


करते हैँ वह कोई कम सफलता नहीं ह । 
सिगापुर में 


एक सहकारी व्यक्ति सिंगापुर की स्थानीय सहकारी 


एजेन्सी समिति का आतिथ्य शायद ही छोड़े | इस समिति 
ने बीमा, उपस्कर, कार्यात्य की सामग्री, गृहस्थी की 


चीजें, सीने की मशीनें यहूँ। तक कि यात्रा के लिए भी... ल्‍ 
एजेन्सी रखी है। स्वतंत्र व्यक्ति और संस्थाएँ समिति... 


की सदस्य हैं। यह समिति रेफ्रीजेरेटर और मोटर कार 
से लेकर छोटी-सी कर्सी तथा सिगरेट के डिब्बे तक की 
वस्तुओं सम्बन्धी, अपने सदस्यायों की जरूरतें पूरी करने 
में समर्थ हँँ। उक्त समिति सिंगापुर में मछाया की 


... सहकारी बीमा समिति के मुख्य एजेन्ट के रूप में कार्य 
करती है और इसका व्यापार लाखों डालर में होता है। 
सांत वर्ष के थोड़े-से समय में समिति ने भारी कोष संचित 


कर लिया है, जिसे उसने सहकारी गृह निर्माण समितियों 


में फिर से लगा दिया है। उक्त समिति सितम्बर १९५५... 


में रजिस्टर्ड हुई थी और अब उसने बीमा और आयात 


विभाग का समृचित संगठन कर लिया है तथा एजेस्सी..._ 
का श्रेष्ठ व्यवसाय भी करती है। अपने सदस्यों की... 
आर्थिक स्थिति सुधारने में समिति विश्वास रखती है। | 
अन्य एशियायी देशों की सहकारी समितियों द्वारा तैयार... 


माल मंगाने में भी समिति रुचि लेती है । 


सिंगापुर कर-मुक्त बन्दरगाह होने के कारण संसार 2 
के बड़े-बड़े व्यावसायिक संगठन वही व्यापार संबंध «६. 


३६४ 


स्थापित करने में रुचि रखते हूँ। सहकारी एजेन्सी 
समिति उनसे सम्पर्क स्थापित करके अपने सदस्यों को 
थोड़े समय की सूचना देने या टेलीफोन से मिले निर्देश 
पर भी आवश्यक माछ की पूर्ति करने की व्यवस्था 
करती है। इससे वह अच्छा-छासा कमिशन अजित 
करती है। यदि समिति उदाहरण के लिए अपने किसी 
एक सदस्य को एक टाइप करने की मशीन बेचने पर 
१५ प्रति शत कमिशन पाती है, तो वह ढ़ाई प्रति शत 
सेवा खर्च के लिए अपने पास रखेगी और शेष १२.५ प्रति 
शंत टाइपराइटर खरीदनेवाके सदस्य को दे देगी । 


ः बर्मा में रूई का लेन-देन 


बर्मा सरकार के सहकारी रमिति विभाग ने १९५२ 
में एक सहकारी रूई क्रय-विक्रमय योजना बनाथी। 
देश के लिए विदेशी म॒द्रा उपार्जन करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में बढ़िया किस्म की ४ई बेचने और कपास की 
खेती के सगग्र खर्च को ध्यान में रखते हुए उसका उचित 
मूल्य निर्धारित करने के विचार से यह योजना बनायी 
गयी थी। योजना के अन्तगंत यह निश्चित किया गया 
कि जिला सहकारी संघों को किसानों से कपास खरीदनी' 
चाहिए और यूनियन ऑफ्‌ बर्मा कोऑपरेटिव होलसेल 
सोसायटी” उसकी बिक्री करे। कपास उत्पादन कार्य 
में लगे किसानों के लिए यह योजना एक वरदान साबित 
हुईं। इसके कार्यान्‍्वय के लिए उन दोनों संगठनों को 
नीति विषयक मामलों पर परामझशें देने के लिए सरकार 
ने एक स्टेट कीऑपरेटिव कॉटन मार्केटिंग बोर्ड” की 
स्थापना की । स्थानीय क्रय-विक्रय के अतिरिक्त होलसेल 

. सोसायटी कपास-निर्यात्‌ का काम भी करती है। 


.. बर्मा की सरकार ने 'कोऑपरेटिव होलसेल सोसायटी' 
- की उदारतापूर्वक ऋण दिया और समिति द्वारा किया 
.._ गया व्यापार पूर्ण रूप से उत्साहवर्धक रहा। सन्‌ १९५२ 
.. से तीन वर्ष की अवधि में सीसायटी ने १५ करोड रुपये 
.. के बराबर विदेशी मुद्रा अजित की। यूनियन ऑफ 


कोऑपरेटिव होलसेल सोसायटी और जिला कोऑपरेटिव द 


क्षादी धाभोशोग : 


फरवरी १९६१३ 


मूतियनों को उन्होंने जो रू: की गांठें प्राप्त की उस पर 
५ रुपये प्रति गांठ के हिसाब से किशन दिया गया। 
किन्तु छाम पर उन्हें कोई कमिशन नहीं दिया गया। 
कपास की बिक्री से प्राप्त छाम कपास उत्पन्न करनेवाएे 
किसानों के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग रखा गया। 
वदाहुरणार्थ कपास खरीद की कीमत स्थायी करना। 
यहाँ यह उल्लेख कर देता उचित होगा कि कपास का 
बाजार सभी जगह बड़ा अस्थिर और बहुत घटता-बढ़ता 
रहता है। बाजार जब इस प्रकार घटता-बढ़ता है तो 
किसानों के छिए कपास की बिक्री से उत्पादन खर्च 
और उसमें कृगामे गये श्रम तक का मुल्य पाना 
मुद्किछ हो जाता है। आवश्यक होने पर उत्पादित छाभ 
से निर्मित मूल्य स्थायीवरण कोष का उपयोग उत्पादन 
खर्च के साथ मूल्य समीकरण के लिए किया जाता था। 
इस प्रकार कपास उत्पादन करनेबाले किसानों को 
हुर समय अपनी फुसछ के स्थिर मुल्य के लिए आश्वस्त 
किया गया। 


स्पास के नमक उत्पादक कृषक 
थाईलैण्ड (भूतपूर्व स्थाम) में पिछले २२ वर्षों से 
अधिकांश नमक का उत्पादन सहकारिता के आधार पर 


५ हो रहा है। समृत-सकोर्ण और धोनबूनी प्रान्तों में 


सन्‌ १९३८ में नमक उत्पादन सहकारी समितियों का 
संगठन किया गया। वे कगभग ७,५०० राई* भूमि पर 
नमक का उत्पादन करती थी तथा करीब २५० 
परिवार उनके सदस्य थे। यद्यपि नमक निर्माताओं 
की संख्या बहुत कम थी। पर भाई सरकार के भूमि 
सहकारी समिति विभाग द्वारा भूमिहीन श्रमिकों और 
काइतकारों के राभ हेतु उन्हें नमक कृपक का दर्जा 
प्रदान करने के लिए योजना बनायी । 

थाईलैण्ड में नमक का वाधिक उत्पादन छूगभग 
२,८६,००० मेट्रिक टन होता हैं जिसका एक-पंचमांश 
सहकारी समितियों द्वारा होता है। सहकारी समितियों 
के प्रत्येक सदस्य को इस दार्त के साथ २६ से ४० राई 


_*% एक राई एक एकड़ के दो-प॑चर्माश के बराबर दोती है। 
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गयी कि भूमि का पूंणे- उपयोग होगा ,सिद्ध हुः हुआ । अतिरिक्त प्रत्येक, गाँव में कृषि 
| को द्विया गया दीर्घ कालीन ऋण वापस सहकारी समिति बनाने और वस्तुतः प्रत्येक किसान _ 
कम न मर आम परिवार को संदस्य बनाने से आधुनिक टेक्नीकं और 


नवीन वंज्ञानिक तरीके अपनाने में बड़ी सहायता 


है । किसानों द्वारा बनायी गयी सेवा सहकारी समितियों ही 6 ही 


और संयुक्त कृषि सहकारी समितियों ने मोटर युक्त हल 
किराये पर- देना सुरूभ बताया है। -कृषि सहुंकारी' हकारी'.. हक" 
गमितियों ने किसानों को कृषि लिए. . | 
उन्नत बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद और-कीट-नाशकः ..' 
दवाइया, दंस्ताने और मार्गदर्शन देने का काम भी किया।... 
इन सब बातों से किसान को सहायता देने के लिए संगठन... 
६०,००० की एंक जारू-सा बिछ गया है। फंसल तैयार होने पर 
। संमृत-प्रकरर्ण जिले के 
के मुहाने पर;एक नमक बन्दरगाह का 
किया गयों।है। इस बच्दरगाहः के घांद में ४ जिसका वह सदस्य होता हैं।.... ह 


वजन तक, के स्टीमरु जापान का केन्द्रीय कृषि सहकारी समिति संघ एक 








'>वकप किलर वियरपइरक पमदनादरनत-काक भला से वषाप्काशदीपराटिपन्‍्चरकाककसमपपपकमा कलमराकक तर्क 
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आ-जा सकते «हें 


















राष्ट्रीय स्तर का संगठन हैँ जिसे प्रशासकीय केन्द्रीय. 
पंटूटे पर संघों को शामिल करने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैँ और. 
भूमि देकर उनके जरिये प्राथमिक कृषि समितियों कौ शामिलरू हे हम 





उपाजित करने में श्री सहायता पहुँचायीं। .. जापान. में कृषि सहकारी आन्दोलन से. सम्बन्धित 


.._ जापानी कृषि सहक |. जानेंकारी फैलाने के लिए ई-नो-हिकारी नामक एक है, हा है 








शायद जापान हों. एशिया का अकेला देश है जहाँ ' का भ्रकाशित होती है। इस हा हे कप्रियता 
समूची खेतिहर आबादी सहकारिता के अन्तर्गत 'छायी 7 री से समझी जा सकती हैं कि प्रति माह समूचे हा 
. जा चुकी है। यद्यपि जापान की अर्थ-व्यवस्था उद्योग- "न में इसकी कोई २० छाख प्रतियों बिकती हैं। 








जाती है, तथापि जापान की लंगभग अन्य किसी संगठन से बिना आथिक सहायता पाये ही 
करा क्ँंषि कार्यों में लगी है। वे. सदस्यों के चन्दे पर यह पत्रिका चलती है।. 
हेक्टर भूमि पर खेती करते हैं, भारत में उल्लेखनीय प्रगति. .- «० 


भारत में ऐसा एक सर्वोत्तम उदाहरण खेड़ा जिला 


है है का है कि हु 











व कलतन पता सकता “पादप 





मजबूती २५.८ प्रति शत बढ़ती 
से उपचार करने पर 









फासफेट रा] 
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के बतौर शक्ति का उत्पाद... 





























_.: आमोदधोग जब अपनी शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में स्वतन्त्र हो जायेंगे और आशुनिक प्रविधि काँ फायदा 
.._ उठने छगेंगे तब वे स्थानीय कच्ची सामग्री तथा अपने निकट यानी आस-पास ही बाजार प्राप्त करने का छाभडउठा 
.. संकेंगे।' इस दिशा में हर गांव को अपने ऊर्जा-खोतों का उपयोग करने, शक्ति-उत्पादन व रूपान्तरण तथा गउ बे | 

. प्राप्त करने का अवसर मिकना चाहिए । हा 











. द[क्ति-उत्तादन और रूक्कान्तरण को प्राथमिक ग्रामोद्योगों. भारत फिलहाल कई स्रोतों-काष्ठ, तेल, गैस, कोयछा, 
हू शामिल केरने की भारी आवश्यकता है। जल और आणविक प्रतिक्रिया-से अपनी ऊर्जा प्राप्तकरता 
गौव आज हर कदम पर शक्ति तथा उसकी सहायता से है। तेल, कोयछा और गैस पुनर्नवीन किये जाने योग्य नहीं... | 
, भप्त माल व सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहूँ हैं, काष्ठ और जल का पुननंवीनीकरण हो सकता है. | 
तैंक कि छोंटी-से-छोटी चीज के उत्पादन में भी शक्ति और आणविक ईंधन दोनों हैं-कुछ पुनर्नवीकरण योग्य... 
पहल बढ़ता जा रहा है।.... तो कुछ नहीं। हवाएँ, ज्वार और अन्य संमयइतर । 
_! हेसी औद्योगिक प्रैक्रियाएँ करना जिनके सम्बन्ध में ऊँगा स्रोतों का आज कोई खास महत्व नहीं है, यद्यपि हो... 
के हाल तक सोचा ही नहीं जा सकता था, ऊर्जा के सघन “ रैकेता है भविष्य में वे ऐसे न हों। ऊर्जा का दूसरा 
.. उपयोग के कारण सम्भव बन गयी हैं। ऊर्जा की भावी यानी प्रत्याशित ख्रोत,है पृथ्वी के अपनी घुरी के | | 
.._ अपरिमितता के कारण समुद्र के जल को आसुत कर सूर्य के चारों ओर घूमने से प्राप्त संवेग ऊर्जा एवम्‌ 
.. भूमि की सिंचाई की जा सकती है। ऊर्जा की सहायता परिक्ष के जरिये सौर परिवार की श्रेढ़ी। जहाँ इन “ | 
. से पत्थर, जल व वायु तक से कुछ भी बनाया जा ”लोतों से ऊर्जा आप्त करना फिलहाल हमारी शक्ति से 

| सकता है। 5 | ना अर बाहर है, वहाँ इन नक्षत्रों की.कूंछ ऊर्जा हमें अपने समद्री, -. 














९ 85, 7 |] !|। 
हि * | 


आम किनारे के समीप ज्वार के रूप में उपलब्ध है। हमारी हे | 
८६ तीर र ऊर्जा के भष्डार_._._._.___.. _. कृषि और औद्योगिक प्रविधि के विकास से तथा फॉसिल . बम 
.. फिलहाल मानव द्वारा उपयोगित ऊर्जा के सभी ईंधन व,जल-शक्ति-स्थलों का पूरा उपयोग होने के बाद पे पा] 
स्तरीय स्रोत वस्तुत; सौर ऊर्जा के भण्डार हैं और स्वयम्‌ हमारी सूर्य पर निर्भरता बढ़ जायेगी। द | 
.. सूर्य अपनी ऊर्जा अनवरत आणविक प्रतिक्रिया से प्राप्त 
करता है। इसलिए सही माने में हमारी सभी ऊर्जा विधि का अपव्यय_ || || 
. आणव्विक ऊर्जा: है। यही“बात बायु ऊर्जा और -उष्ण._ आदिकालीन प्रविधि कृषि और उद्योग के आधुनिक... | 
. आामुद्रिक जल की तापीय ऊर्जा के सम्बन्ध में हैं। केवल तौर-तरीकों की अपेक्षा ऊर्जा का कहीं जरूरत से ं ज़्यादा यादा.. 3 क्‍ 
. गहन भू-गर्भीय र्भा  ज्यो-तापीय य ऊर्जा ही अभो तक नहीं अपव्यय हैँ। शिकारी, भोजन इकट्ठा करनेवालों 4; और | 
समझी जा सकी है। हो सकता हैं, यह प्राचीन ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करनेवांछो 
. इकढ्ठी हुई हो अथवा पृथ्वी के गर्भ में आणविक प्रति- आुब्नने लिए कई मील लम्बी-चौड़ी जमीन त 
हु क्या क्रिया के परिणाम स्वरूप भाण्डारित गा ग़रित हुई हो।....... आव आदिकालीन मा 





























लिए एक साधारण ईंट । 


4 में 


»जल जाती है। यहूँ भी 
, .रपरीय प्रतिधि | 


रु के सवाल पर तत्कार भूतकाल में मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर 


४2225: 222... 





























' उस इसका बहुत ही छोटे 





क्‍ स्रोत के रूप में इस्तेमाल तहीं किया जाना चाहिए 








ैं: रूपान्तरित॑ किया जा 





पंरिवर्तनशील रूप ह। 


हमारे सामने नहीं है। देश के जल शक्ति 
स्रोत ,का परिपूर्ण सर्वक्षण अभी-अभी प्रारम्भ हुआ है। 


आणविक शक्ति केन्द्र 





देखते 


झीलों का निर्माण करके देश की जरू-विद्यत काफी कोयले से तैयार की गयी बिजली व जलू-विद्युत से स्पर्घा 


पमाने के अलावा ऊर्जा के ५५ अरब टन का मतलब है ७,०००१८५,०००१८५५ अरब. 
व् किलो-कैलॉरी या ३.८५७८ १०१४ किलो-कैलॉरी (३८५ 
पेड़ों की छालों और घास-फूस से भी, उसे जलाने के स्थान - क्वैड्रिलियन किलो-कैलॉरी ) । इसको प्रति व्यक्ति प्रति 
पर, के डे वर्ष ३.६५०८१०६ किलो-कैलॉरी से भाग देने पर पता .« 
चलता है कि ५० करोड़ भारतीयों के लिए यह केवछ 
ः १९२वर्ष तकही चलेगा। और इस महान ऊर्जा मात्रा 

भाग्य से भारत में जल की भ्रतिस्थाप्य ऊर्जा ठीक- का तीन-चौथाई हिस्सा भोजन पकाने में काम आता है ! 

हे इपलक्ध 


उपलब्ध है। इसे आसानी से बिजली उक्त अंक यद्यपि अमूमन है, फिर सी वे, तादाद का क्रम... 








से:बाहर की हो सकती है, लेकिन भविष्य ,में नहीं। 
: कोयले की खान. 


कोयले का 





हुआ कि वर्तमान दर के अनुसार भारत का कोयला 
.. १,००० वर्षतक चल सकेगा। वस्तुतः यदि नयी खानों. 
का पता नहीं लूगाया गया तो यह काफी कम वर्षों तक 
चलेगा, क्योंकि उपभोग निश्चय ही बहुत अधिक बढ़ने- 
वाला हैँ] के 

समूचे भारतीय कोयले में कितनी कम ऊर्जा है 
इसे इस हिसाब से संमझा जा सकता हैः एक आदमी प्रति. 





| दिन खाना पकाने में १०,००० किलो-कैलॉरी खपाता 


हैं। इसका अर्थ हुआ प्रति व्यक्ति वाषिक उपभोग 
६ लाख ५०हजार किलो-कंलॉरी । एक किलोग्राम 





भरत में फिलहाल लिग्निंट सहित ५५ अरब टन 
नमौन रूगाया जाता है। वर्तमान खपत 
५ करोड़ २० छांख टन वाषिक हैं। इसका मतलब यह 


बढ़ायी जानी सम्भव है। उनकी कीमत फिलहाल बूते करने की स्थिति में होगी। लेकिन यह सब कितनी जल्दी. 
से-बाहर होगा, कोई नहीं कह सकता और न ही यह स्पष्ट है कि... 


भारत में कितना आणविक इंधन है। ..._ 
फिर भी, हम- यह निश्चित मान सकते हैं कि यदि 


फॉसिल ईंधन रसायन उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा न 
जाय और कारखाने, रेलगाड़ियों, मोटरों आदि सभी 
में आणविक विद्युत का उपयोग हो तो भारत में उसकी 


सभी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा 


नहीं होगी। इसके अलावा यदि केन्द्रित ईंधन और 
 दाक्ति की ही गांवों में सप्लाई की जानी हैँ, तो उससे गाव 
की आजादी और उसकी आत्मनिर्भरता बरी तरह 
 गड़बड़ा जायेगी। 


कब. 


एक प्राथमिक सामग्री मा 
शक्ति जिस गाँव में बिक्री या बदछोन के लिए उपलब्ध 


रही है वहाँ सदैव ही एक प्राथमिक सामग्री रही है। । हा ः 
आखिरकार खेतिहर मजदूर और गाड़ीवान अपनी 5 





की जो कि शक्ति का प्रस्तुत करते है। वे यह भी दशाते हैं कि कितनी विशाल. ४ 
के सीमा तक सूर्य हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और, 


के बीच के स्थान पर उचित बांध छगाकर अप्राकृतिक े काम में प्रगति होने के साथ-साथ आणविक बिजली डे 


पि ड़ हक दि * हज ् के ग्राम रस गद्यो रं 9 ह बतौर हे दाक्ति हम, क्का धु उत्पा जा हर दल 4 हे ! ह श्धक 
की 2 पिस १0५५२ कं म | है. हि के ह्ढ मा, | हि 9“ ?0 + हक हे आह | | ४. , न ग ह ं ८ ५ $ 
अं लत १५४ ह ह 
ऑढ, धं उनमें ५ 


इसके बिना 'काम चल ही नहीं सकता कोयले में दहन की उष्मा ७,००० किलो-कैलॉरी है और 


नमन लि जलक- अमन 


न भें | होनेवाली वर्षा तथा उसकी समांकृति को. ऊर्जा का दूसरा स्रोत, जिसकी महान सम्भाव्यताएँ 


बट 


कक के ध्ट्ड दस. न कल्डसय 
ड़ पनपंपफापप पलकपवड+ारभकप केस इनक पक पवक्ातत कद: ८ का अपार पावर पन व ३3 >पियारर "चारमा: +< 'ट <राह 7८ 2पडमरपवाप्ा/कपरकर 


पपकप अल सकेर9नर ८3८ 


ब्लककड 5 > पे: 


>धनलण ककया प्लोप चक्र: 


न्कज > ख (कफ कवाक कर फपपपतस तथा पर चार पद ८ वन नाद: पमथपरथरथस- अल 3० "सवाल बल वन 
किम जी 5 अब मद जीव डक 3 मे केक केककर 





प्स्ध््व 


अधपसकाभ: 





चाह 


डे मर 





रिपोर्ट पेश की. झक्ति करघा उद्योग़ का सवांल बराबर 
सामने आता रहा है. कुछ समय से इसने आयोजकों के 


स्वीकार किया की. अर्थ-व्यवस्था में हाथ करधा उद्योग 


के विकास का महत्व बहुत है। उसने हाथ करघों को 


शक्ति करघों में परिवर्तित करने की बढ़तीं हुई प्रवृत्ति 


करने से परम्परागत हाथ करघा बनकरों की एक बड़ी 
तादांद को बेकार हो जाना पड़ेगा, जिससे पर्रि। 


के प्रति सावधान किया; क्योंकि उसकी राय में पे 


अधिक खराब हो जायेगी। तथापि, कानूनगो' 


क्षेत्र के अन्तर्गत अनुक्रमिक. रूप से परिवर्तित करने 


कं 


दृष्टि रही 


02.8 “पे 


.र-कतचअप 


कह ८ कपपक 


चर 





( ि। 
॥ 


कि 


हि 





५5 यान पकने न +>+ऋ ०० 


0, 


| 
॥ #पक 200 





उसका सका उलदरपियटत पाकर 


घलापरहयपल5 


इस तरह गुणात्मक- 


और प 


थ 


प्रतिस्पर्द्धा करनेवाले हो गए हैं; क्यों 
पॉली चलाकर उनमें प्रति करघा प्रति दि 


५४. शै डक 
४", 


गज कंपड़ा “यार करने 


44 पु /' है 


डी 
हा 


'#- 


कभी-कर्भी यह दलीलऊ दी जाती है 
नेवाले योग्य हाथ करघा बुतकर प॑ 


उद्यम संबंधी 


चलाय जायें। -. 


3 खर्च हे 


+ 
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सोद्योग. पत्रिका का नवम वाषिकांक 
और ग्रामोद्योग कमीशन की विभिन्न 








योज़नाओं और ग्रामीण जीवन में सुख समृद्धि लाने के. 
अनेकों प्रयासों का विवरण भी मिला। इसे अंक के. 


लेखों में आंकड़ों सहित ग्रामोद्योग तथां खादी सम्बन्धी 
समस्याओं का स्पष्ट चित्रण दिया गया हैं तथा कई 


। .. सुव्यवस्थित और समीचीन सुझाव भी बताये गये हैं।._ 
आपकी इस पत्रिका से देशवासियों को ग्राम्य जीवन की .- 


समस्याओं का ठीक-ठीक ज्ञान हो तथा खादी और 





जगजीवंन राम 





१४ दिसम्बर १९६२ 


हि 


यह एक बहुत ही उत्कृष्ट और साफ-सुथरा अंक हैँ । 





री दिल्ली-११ .. बी. वीं. केसकर न 


. ३१ अक्तूबर १९६२ नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया 


कक 


सा 





... मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि यह ऐसा अंक है, 
. जिसमें अनेक विचारोत्तेजक तथा उपयोगी लेख हैं। 


; इस अंक के प्रकाशन के लिए मेरी ओर से. बधाई। 


बी. एस. मति 

केन्द्रीय उप-मंत्री 

सामुदायिक विकास, . 
. .. पंचायत रांज और सहकार 
20 लक: रे है . कह 








सामग्री और उसकी साज-सज्जा 











१८ अक्तूबर १९६२ 


. नयी दिल्‍ली 

. १८ अक्तूबर १९६२ 
_केन्दीय यातायात... 
और संचार मन्‍्त्री 


कलकत्ता 

२ नवम्बर १९६२ ... | 
.. मैनें चन्द लेख पढ़े हैं और मुझे केहना चाहिए कि अंक का. हा 
' बहुत ही उपयोगी है। 8 


२० अक्तूबर १९६२ 





में सभी तरह से समर्थ हों।..- 


केन्द्रीय उप-मन्त्री 





पाया । बारीकी से पढ़ेने के लिए 


ह ग ऊँ कक. 


- नवम॒ वार्षिकांक में ग्रामीण जीवन पर उपयोगी - | 
.. और जानकारी प्रधान लेख हैं। मेरे लिए इसका पठन. | 
लाभदायक रहा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं किआपकी :* | 
महान योगदान दे... 


पत्रिका हमारे गाौवों के विकास 

सकेगी। 

बी. एस. केसवन 

.. लाइब्रेरियन 
नेशनल लाइब्रेरी 


बी. मेहता 
मुख्य सचिव 





अक्राशिद हक ... वार्षिकांक की प्रति का मिलना खुशी का विषय था। है ः : 
' मेरी ओर से बंधाई हैं। मेरी हादिक मैं इसके लेख पढ़ रहा हूँ और आपको अपना े प्रभिमत..... 





इच्छा है कि आनेवाले वर्षों में भी आप अपने इस शुभ काये._ | 
सी. आर. पट्टाभिरामन 


श्रम, रोजगार और आयोजन... 
सी पा शो अर 
अंक को मैने सरसरी तौर पर पढ़ा और रुचिकर ' 
इसे रंख रहा हूँ। -. 

. एस. एस. खड़ा. 
मंत्रिमण्डलीय सचिव 
भारसरकार 
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' सम्पादक : सुभाष चम्द्र सरकार। खादी और आमोद्योग वैमीशन के लिए सुभाष' चन्द्र सरकार द्वारा मुद्रित और 


प्रकाशित] ४ | 


६ न 
हि मं है 


आमीण विक्रास तथा समाजार्थिक व्यवस्था पर लिखे छेखों को कमीशन की पत्रिक्रांओों में सहर्ष स्थान दिया जायेगा, बशतें-वे 
ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखें गये हों'। फिर भी, प्रत्येक लेख के छापने का आइंबासन नहीं दिया जा संकृता। लेखकों 
को किसी अंश में पुररक्षत करने का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। छेख, पुस्तकों की सम्रीक्षा आदि सम्पादक, खादी 
आमोद्योग 2, खादी और आमोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय,” इला रोड, विले पार्के ( पश्चिम ), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। 
हेलिफोन न, ८६७७३। 


इस पत्र में प्रकाशित छेद्वों में प्रकट किये गये विचार खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पाइक के 'न होकर लेखक के हैं । 
सम्पादक अथवा कमीशन के विचार जहां-कहीं भी हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। 


वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नयें पैसे। चन्दे की रकम ईंस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 


एकाउण्ट्स ऑमिसर (केश ), खादी भोर प्रामोद्रोग कमीशन, “ग्रामोदय?, इर्छा रोड, विले पार्ले (परचम), बम्बई-५६ । 
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' 'चिताप्रेय मुख्यजा , ४2७ - 
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रा | । बेकुण्ठ छ. मेहता .. -+खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष । 
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... » चीनी आक्रमण के फलस्वरूप हमारे लोकतांत्रिक आयोजन के समक्ष प्रस्तुत चुनौती की पृष्ठभूमि में,हमारी अथै-व्यवस्था. * _ 


है] 


आयोजन के प्राति नया हशिकोण 


बकुण्ठ छ० मेहता... । हे 


में आय के वितरण की जो मद्दान' असमानताएं हैं उन्हें ठीक करने के लिए प्रगति की रफ्ता रु तीव्र बनानी होगी। 
बेरोजगारों की जो पूर्व संख्या है, वह एक योजना से दूसरी योजना के काल में बढ़ती जा रही दैं। अतणव काम के 
भूखें लोगों को लाभदायक रोजगारी के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन काये को एके नया. 
मोड़ देना पड़ेगा । स्थानीय रूप से उपलब्ध साधन-स्रोतों तथा मानवीय श्रम का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय आधार पर 
... उत्पादन कार्य संगठित करने की दिज्ञा में हम जापान और चीन से शिक्षा ले सकते हैं । द 


वेभिन्न राज़नेतिक विचार-धाराओं से सम्बल्वित 
. _ राष्ट्रननेताओं ने अनेक बार हमें बताया हैँ कि चीन 
की ओर से हमें जो दीघे-कालीन खतरा है वह सैनिक 
क्षेत्रमें उतना नहीं, है, जितना कि आथिक और सामाजिक 
क्षेत्र में ।” वस्तुतः इस वक्तव्य का क्‍या अर्थ है और 
इस खतरे से बचने के लिए राष्ट्र को कौन-सा कदम 
उठाना यानी क्या कार्यवाही करनी चाहिए, यह एक 
ऐसा विषय है जिससे हमारा. सर्वाधिक ताल्लुक होना 


चाहिए, खास करके तब, जबकि सैनिक क्षेत्र में शान्ति है। 


रँ 


एक गहन उद्देश्य 


हमारी उत्तरी सीमा से शत्र को खदेड़ बाहर निकालना 


निस्सन्देह अब्र भी हमारा तात्कालिक यात्ती सबसे 
पहला कार्य है; लेकिन स्पष्टतः देश तथा विदेश में अन्तर्रा- 


ए्ट्टीय “राजनीति के वेत्ता हंमारे ऊपर हुए आक्रमण के. 


पीछें एक अप्लिकः गहरा उद्देश्य देखते, पाते हैं, जिससे 
यदि युद्ध-विराम' के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के .सम्बन्ध 


में कोई.निबटारा अर्थात्‌ समझौता हो भी जाय तो भी . 
भारत के प्रति चीनी दृष्टिकोण से जो खतरा सामने आया . 


है, वह समाप्त हुआ नहीं लगता; क्योंकि हमारे. राष्ट्र- 


नेताओं के विचारानुसार चीनी आक्रमण अनिवार्य रूप 


से ही हमारी जीवन पद्धति को: एक चुनौती हैं। 
हे सामाजिक प्रगति का जो वर्तमान चीनी सिद्धान्त हैं 


रे मे 





उससे हमारी जीवन पद्धति में, भौतिक ब्ब्दावली में, 


कौन-सी असमानताएँ पायी जाती हैं अर्थात्‌ चीनिंयों के - 


वर्तेमान,सामाजिक प्रगति के सिद्धान्त से हमारी जीवन 
पद्धति कितनी भिन्न है? हाल ही में एक लेखक (श्री 


फैलिक्सप्रीन: दि वाल हज ८ साइड्स) ने सामाजिक 
परिवतेन के प्रति भारतीय और चीनी दृष्टिकोणों का 
भेद बताया हूँ।. हम यह तक प्रस्तुत कर सकते हैं कि 
भरत की गति धीमी है; क्योंकि वह राजनैतिक ल्‍छोक- 


कि 


तंत्रात्मक प्रणाली के जरिये, शनें: शने: अपेक्षाकृत अधिक ... 
मानवीयता के साथ एक क्रांति छा रहा है।” चीन में 


.._ निश्चय ही, साध्य से साधनों का औचित्य ठहराया जाता 
हुं; शरने: शन: और उदारता की प्रक्रिया क्री वहाँ गणना 
नहीं की जाती। श्री फेलिक्स ग्रीन आगे कहते हैं, लेकिन . 

जब हम राजनेतिक सिद्धान्त से अछूग होकर माँनव- . 
अस्तित्व की भौतिक बातों की ओर आते हैं, तो हमारे... 


सामने यह तथ्य आता हू कि एक चीनी बालक का एके 


भारतीय बालक से अच्छा स्वास्थ्य है, उसके सामने काम की 


सम्भाव्यता अच्छी है, अधिक शिक्षा ओर ज्यादा सुरक्षा 


उसे प्राप्त है; बावजूद इस तथ्य के कि जब अंग्रेजों 
भारत छोड़ा, तो वहाँ मौजदा चीनी सरक़ार ने जब 


, शासन अपने कब्जे में किया उससे अधिक उन्नत, विकसित _ 


औद्योगिक आधार था, संचार-साधन बेहतर थे ।” इस 
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चित्र द्वारा प्रस्तुत, यह मावते हुए “कि यह सही हू 
चुनौती हमारे सामने है जिसका हमें सामता करना हैं । 
आय विभाजन की पद्धति 
यदि हम इस तुलना के आधार पर आपत्ति भी उठाये, 
तो भी आय वितरण की पद्धति के विस्तृत अध्ययन से 
' जो तथ्य सामने आये हैं.वे ऐसे हैं. कि. उन पर राष्ट्र के 
नेताओं और योजना अधिकारियों का गहरा ध्यान जाना 
चाहिएँ। फिलहाल प्राप्त सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार 
देश की आबादी के सबसे गरीब २० प्रति शत लोगों का 
राष्ट्रीय आमदनी में ढाई प्रति शत से भी कम हिस्साहै और 
वे राष्ट्र में जो भौतिक सामग्री उपलब्ध है उसके तीन प्रति 
शत से भी कम को उपभोग करते हैं। तिरपेक्ष शब्दावली 
में, आय वर्गों के अनुसार निचले वर्गों में आनेवाले १० प्रति 
दत लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी ७ झुपय से कम हैं; 
इससे . 'ऊपरवाले कोष्ठक' के व्यक्तित १० रुपये प्रति 
माह से कम कमाते हूँ; जबकि उससे 'ऊपरवाले कोप्ठक 
यानी नीचे से तीसरे कोष्छ्कवाडे! लोगों की आय 
१२ रपये' मासिक से कम है। इससे भी ऊपर के तीन 
कोष्ठकों में आनेबालों की प्रति व्यक्ति प्रति माह आय 
१५; १८और २१.५ रुपये हु। जन-संख्या के दा-तिहाई 
व्यक्तियों की' प्रति व्यक्ति मासिक आय राष्ट्रीय औसत 
आमदनी (२८ .रुपये श्रति माह) से कम है। इसके 
' दूसरी ओर ऊपर के कोष्ठक' में आनेवाले १० प्रति शत 
व्यक्तियों की आमदनी समग्र राष्ट्रीय आय की एक-तिहाई 
और उतका उपभोग राष्ट्र के समूचे उपभोग का चौथा 
हिस्सा है।यह बात कितनी स्पष्ट है, इस पर कुछ कहना 
सूर्य को दीपक दिखाना हैं। आय और सम्पत्ति की 
असमानता कप्न करता भारत की राष्ट्रीय पंच वर्षीय 


योजनाओं का उद्देश्य है, छेकिन न केवल वे मौजूद ही 
हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं।.. 


तोस वर्ष बाद... 


इस स्थिति की गुरूता हाल ही में कांग्रेस के भूतपूर्व 
ध्यक्ष श्री उ. न. ढेबर-जों कि खादी और ग्रामोद्योग 


हि 


खादी प्रामोद्योग 


मा १९६३ 
मण्डल के सदस्य हेनतवा सोजना आधोग के बीच हुए . 
विनार-विमर्श का विधय रहा प्रतीत होता है। एक 
प्रेस समाचार व अनुसार ऐसा लगता है कि आयोजित . 
विकास कार्यक्रम के कड़े उवरण आधिक विकास की. 
वर्तमान रपतार ओर प्रस्याशित जन संख्या वद्धि के साथ 
तकरीबन वर्तमान शालाक्ली के अन्न सके यानी 
करीब तीस वर्ष बाद स्थिलि में इस हद सके सुधार हो 
जायेगा कि गजर-बसर भर करने जैसी स्थिति में लोगों 

अनृगात आबादी के सलगान दातिहाई हिस्से के 
स्थान परू व्‌ हाई हो जागभा। उसी बड़ी संख्या 
के लिए यह कोई साल्यना नहीं है, जा कि आज कमर या 
ज्यादा रूप में भखमगरी जंगी स्थिलि में ६ ओर बीस वई 
से भी ज्यादा समय तक ऐसी ही चिलि में रहनुवाली है 
और, यह परिणाम भी तभी प्राप्स किया जा सकेगा, जबकि 
आथिक विकास की गति अलसाल चार-पांच प्रति शत 
बद्धि से बढ़कर कम से कम सात प्रलि शत हो जाय। 


के  फी 








] 


लोकतांत्रिक आयोजन को चुनौती बज 
विभिन्न अथंशारिबरयों द्वारा छगाये गये अनमान के 
अनुसार प्रतिरक्षा के छा! सतय पर्च वर्गीय योजना की. 
अवधि में १५ अरब गये की जरूरन पड़गी। राष्ट्रीय | 
स्रोतों में प्रतिरक्षा हैः लिए इस गाय के कारण स्थिति... 
की कठिनाइयों और भी बढ़ गयी हैं। इसके बावजूद 
जिस लोकतांबिक आवोजन का भारत हृदय से चाहता 
हैं, जिस पर उसने अपना सब कछ लगा दिया है 
सामने प्रस्तुत चुनोती का सामना करना हैं सो ने क्रेवछ 
आयोजित आशिक विकास की गति: में कोई झकावट 





नहीं आने देनी है, बल्कि यवि'हआरे आय विभाजन के... 
,भाँकड़ों से प्रकाश भे आयी असमानलाओं को भूलकाल 


की चीज बना देना है, तो उसे ओर भी तीखे बनाना है। 
सभी उत्पादन क्षेत्रों में>कफ्रप और औद्योगिक क्षेत्र- 
हमारा उद्देश्य, जो कि बीतिये ने अपने सामने रखा है, यहू 
होता चाहिंए। तमाम शबतियां इस बात की सनिश्चितता 
पर लगा देती चाहिए कि उत्पादन उयादा, सरता, तीे। 
और अधिक लाभप्रद ही | दूसर जोर तीसरे दर्ज के क्षेत्रों 
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आयोजन के प्रति नया दृष्टिकोण . * « 


' की सभी गतिविधियों पर भी इसी दृष्टिकोण का रंग चढ़ा 
हुआं . होता चाहिए, ताकि समान साधन-स्रोतों से सभी 
क्षेत्रों में हमारे काम करने की गति बढ़े तथा गण-स्तर 
' में खुधार हो। यदि अस्व-शस्त्रों की लड़ाई का खतरा 
मिट भी जाता है, तो भी लीकतांतिक आयोजन को सफल 
बनाने के लिए जिन उद्देश्यपूर्ण ठोस प्रथासों की जरूरत 
हैं, वे उतने ही महत्वपूर्ण बने रहेंगे। ह 


ओऔद्योगिक्र उत्पादन को नया मोड 


.. अधिकांश जूनता का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के 
. अपने लक्ष्य में योजना प्लफल नहीं हो पायी है, इसके लिए 


उसम्रें दोष निकालने का यह स्थान नहीं हैं। स्थिर 
. मूल्यों के आधार पर श्रति व्यक्ति आमदनी १९६०-६१ 
, और १९६१-६२ के बीच एक समान-सी रही है। समग्र 
* आयोजन के काल में जो वृद्धि हुई है, वह नाम मात्र की 
है। ऐसा इसलिए है; क्योंकि जब बहुत बड़ी संख्या में लोग 


: पूरे वर्ष या वर्ष में कूफी समय तक अथवा रोजाना दिन: 


के अधिकांश हिस्से में बिना काम के रहते हों तो आय स्तर 
: तीचे आना ही चाहिए। दुर्भाग्यवश हर योजना के बाद 
अपनी इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार रहनवालों की पूर्व 
संख्या बढ़ती जाती है। यह सच है कि प्रगतिशील अर्थ 
... व्यवस्था और समाज व्यवस्थावाले देशों की तरह बेरोज- 


्ग्की 


_ शहँरी आय वितरण की सबसे ज्यादा विस्मय की बात यह हैँ कि चहेँ सापेक्षिक दृष्टि 


रेट५ 


गारों की देख-भाल के लिए राज्य न विधि-विहित रूप से 
कोई जिम्मेवारी नहीं ली हैँ। फ़िर भी; इस प्रकार का 
काम महेया, केरना कि , उससे आदमी अपना गूजर कर - 
सके, राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों कब एक अंग है। 


पिछले दो वर्षों के अनुभव से पता चलता है. कि निर्माण 
कार्य की व्यवस्था करना बेरोजगारों की आवश्यकता- 
पूर्ति का कोई उपयुक्त जवाब नहीं है । औद्योगिक कार्यक्रम 
को एक नया मोड़ देना होगा और कृषि उत्पादन के क्षेत्र 
में.एक जोरदारअभियान शुरू करना पड़ेगा, ताकि काम के 
भूखे लाखों लोगों को, काम करके अपनी शारीरिक 
भूख मिष्टाने के साधन उपलब्ध हो सकें। .जिन चीजों 
की हमें जरूरत पड़ती है उनका क्षेत्रवार आधार पर अपने 


' ही श्रम से उत्पादन करने की पद्धति पर आधारित 


कार्यक्रम की क्षमता तथा उसकी सहज अथे॑-व्यवस्था 
का फायदा नहीं उठाया गया है।. यद्यपि चीन और 
जापान का जीवन-मार्ग, जीवन-पद्धति हमसे भिन्न हो 
सकती है, लेकिन उक्त क्षेत्र में इन दोनों से ही हम कुछ 
सीख सकते. हैं। लेकिव आज की परिस्थिति में हमें यह 
हृदयंगम कर लेना चाहिए, जबकि हमारे आयोजन पर .. 

री तथा भीतरी दोनों ही तरफ से महान बोझ और 
दबाव पड़ रहा है। 


२६ फरवरी १९६३१ . 
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से परिधासें को एक बहुत बड़ी संख्या. (कुछ का ४२ प्रति शत). आय के. निचले 
स्तर पर (प्रति वर्ष १,००० रुपये से कम) है, जबकि दो प्रति शत से भी कसम लोगों की 
आमदनी १०,००० रुपये बाबषिक अथवा उससे भी ज्यादा हे । ह 


कह 


हा द क्‍ “>अरबन .इनकम एण्ड क्षेबिंग : "नेशनल कॉउन्सिल 
| , ऑफ अप्लाइड कनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली। 


ड. 

















































+ | नि * द 
क्‍ क्‍ *. आमीण और औद्योगिक अथ-व्यवस्था में संयोजन हासिक कर ने के लिए कृषि विषयक नीति ऐसी हो कि उससे कृषि... अल 
क्‍ | ” उत्पादन में तीज वृद्धि करने, ग्रामीण क्षेत्रों में गेर-खेतिहर येजगारी के छिए विश्तुत अवसा निर्मित काने तथा... क्‍ 
.... सहकारी आधार पर एक सक्षम ग्रामीण भर्य-व्यवस्था का निर्माण काने के तिहरे देश्य की पूर्ति हो सके | सुनिदर्शित | द 
...... सामूहिक प्रयास इस रथ्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायक हो सकता है । गा) 
हे , ग्रपीण और औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में समता. स्तातक और कृषि विस्तार में प्रशिक्षित करीय ४०,००4. ४ 2 
' का स्थापित करने के लिए कृषि-नीति इस तरह गठित प्राम स्तरीय कार्यकर्ता देश के विभिन्न भागों में मुख्यतः 
! ... की जानी चाहिए कि उससे इस त्रि-सूत्री लक्ष्य की प्राप्ति कृषधिका स्वर ऊँचा उठाने तथा लबनीकल मार्गदर्शन देते में हक ५ है 
। . . हो सके-कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके, गैर-कृषि छगे हुए थे। सूतीय, जल, पच्नत बीजों और उर्वरकों... 
द .. कार्यों में रोजगारी के नित नये अवसर निर्मित हों तथा की उपलब्धि में निरल्भर वृद्धि कर जमीन की उत्पादकता ््ि 
सहकारी आधार पर योग्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था बत बढ़ाने के लिए अध्यायध्यक शबतीकल नीय को मजबूत 
| सके। इस रुक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुनिर्देशित सामु- बनाया गया है। इस प्रकार प्रथम दो योजनाओं में हट 
« .... दायिक कार्य माध्यम बन सकता है.। सिचित क्षेत्र ५ करोड़ १० लाख एकड़ में बढ़कर करीब 
कट ह ता न, ७ करोड़ 7 कह हो गया, लेभजनीय उ्बरकों की खपत 
ह ... दस वर्षों से भी अधिक से हमारे आयोजन का मुख्य >त्रजन के मामरे में ५५,००० में अड़फर ०,३०,००० दा 
.. लक्ष्य रहा है कृषि: उत्पादन में तीज्र वृद्धि करता और गयी और करीब ४,००० सरकारी फार्म खोले गये. 
....._ जमीन की उत्पोदकता बढ़ाना। इन उद्देश्यों की पूति ताकि अनुसन्धान केस्ठों में उत्पादित तरहतरह के... 
। .... हेतु कई तरूह के प्रयास किये गये हैं । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पत्र बीजों को उगाया जा सके। द 
'.... पर आयोजित"विकास के प्रभाव का विचार करते वक्‍त जा 
... प्रशासनिक और तक्नीकलछ नीति को आधिक और सामा: उत्पादकता में सुधार ँ कं अ 
क्‍ ह अल से अछग करना भुदिकिल है । पंच वर्षीय योज- इतर उपायों मे बड़े अच्छे परिणाम निकले हैं, परतु.... 
। ... नाओंकै अन्तर्गत कृषि प्रयास क्षेत्र को तीन मुख्य भागों में प्रमुख कमियों भी स्पपट हुई हैं। सन्‌ १९पलक!.... 
बांट सकते हैं। प्रथम कृषि में लागत पहली योजन। के । 


. ह$ और १९६०-६ १क बीच कूल कृषि क्षेत्र में करीब १९ 
... - करीब ८०० करोड़ हुपयें से बहकर दुसरी योजना में . प्रति शत बुद्धि हुई, अनाज के खेत में १५ प्रति शत और 
..... करीब१,२०० करोड़ रुपये हो गयी और तीसरी योजना में. अनाज 














४ | गा न झ तीज के अछावा अन्य फसलों के खेल में करीब 

|... आहोग २००० करोड़ सुपये। द्वितीय, दूसरी योजना के १९ प्रतियाद। समग्र रूप मे कृषि उत्पादन मेंकरीय 

|] मे १४/००० कैप स्नातक; ५,००० पशु-चिकित्सा ४० प्रति शत, लायानों में 7६ प्रति शत और खाद्यातों *. ५ 

| “अहमदाबाद में गत २९ दिसम्बर को हुए अखिछ मात + अलावा दूसरी फसलों में ४५ प्रति शत वृद्धि हुई ५ । 

६ . कषि अर्थशास्त्र सम्मेलन में' छेखक द्वारा दिये गये अध्यक्षीय पीलिल्‍्द-साल हानेबाली पट-बढ़ के बावजद कपास के रे 
भाषण से तैयार किया गया ढेख।... उत्पादन में दुगून्ती और गश्ने के उत्पादन में करीब छईें.. 


रह ; न प ः ह ; 5 





प्रति शत वृद्धि हुई। औसत कृषि उत्पादकता में करीब 


कृषि विषयक नीति के रूक्ष्य | 


१८ प्रति शत वद्धि धान, गेहूँ, ज्वार व कपास के मामले 
में हुई। चन्द राज्यों में कृषि उत्पादन में अच्छी प्रगति 


कृषि उत्पादन, क्षेत्र और प्रति एकड़ उपज का सूचकांक 
. (कृषि वर्ष १९४९-५०८१००) 





स्रोत : केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्राठ्य, अथशास्त्रीय और सांख्यिकी निर्देशालय | 


के 


३८७ 


हुई'है, यद्यपि जिन फसडों में वृद्धि हुई है उनमें हु क्षेत्र 
में बड़ी भिन्नता पायी जाती है। नीचे दी गयी तालिका 
में ये बातें विस्तार में दी गयी हैं। 


। फसल , क्रषि- उत्पादन ञ क्षेत्र प्रति एकड़ उपज 
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नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उन क्षैत्रीं ,में जहा सिंचाई 
और समय पर बारिश के फलस्वरूप फसलें सुनिद्चित 
हैं; फसल' पद्धति सिलसिलेवार तथा अध्ययन के बाद तेयार 
की गयी योजना के अनुसार होनी चाहिए, न कि मूल्य 
और मांग में लूघु-कालीन परिवर्तन के अनुसार । 


फसल पद्धति में परिवतन 


सिंचाई में वद्धि तथा मांग में परिवर्तन होने के फल 
स्वरूप बहुत से क्षेत्रों में कम आमदनी करानेवाली फसलों 
की जगह अधिक आमदनी करानेवाली फसलें .उगायी 
जा रही हैं।' इसका पता विशेष सर्वेक्षणों से चलता है. 
जोकि सम्पन्न हो चुके हेँ और विभिन्न राज्यों के फसल 
पद्धति के परिव्तेनों से भी। इस प्रकार जब कि विभिन्न 
राज्यों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता पायी जाती है, बाजरा, 
ज्वार, मंडवा आदि जैसा मोटा अनाज, जव और तिरू - कमजोरियो-नजर आयी हैँ, उन पर गौर करें। इससे 
की फसल कम होतीं गयी है, जबकि धान, गेहँ,चना, उन दिशाओं का पता चलेगा जिनमें नीति; आग्रोजत और 
. मूंगफली गन्ना, कपास और जूट की फसल में वृद्धिहुई है। प्रशासन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। भारत में 
. सम्पूर्ण ब्यौरा निम्न तालिका (पृष्ठ ३८८) में प्रस्तुतु है। नियोजित विकास के अन्तर्गत कृषि विकास हेतु आयोजन *_ 


» आयोजन. के तीन परीक्षण 


अब हम पिछले दस वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो चन्द 
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; हा फसल पढ्ति में परि्रतन । 
हा क्‍ ..। पी अजय 
६058 स्ि कमी (--) (प्रति शन] 
. घबान,.. 7 ७७,३१८ . ८३,६६० 7 
५ ऋ गेह व | २६,३९४ ३३,२९० बार 
बाजरा .. ३०,१४५ ४3, ५ 
ज्वार * 8 ४३,८८२ ४३,० 
॥॒ ८,७१९ | ८, । 
हु १४,०२८ १९. 
है २ प। धर ८ दा ः ढ़ |; 
है ु शी ग 4 ०,४९५ | १ | न है, टे 
हर 2 अं & द द ; ५६,३५१ हक 5 
कि ५ ३,४८५ ५, हा 
«. कपास द १७,२६५ ही 
पं * फायघययघयतिीयतसससस स््जीन--सिलललजततन---नननन-ममऊम+-न--+मनन कक ०५५७» हि #जा * ् ! 9७७५५ ३ मल लमशनल नकल मनलिज लीक प्र है पे हि 
। : ख्ोत: केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्राल्य : अर्थशास्त्र ओर सास्यिको निशालय। 
:.. के लिए तीन मुख्य परीक्षण किये जाने चाहिए। पहला पिछड़ेपन और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास में :. 
. , मह कि कृषि अर्थ-द्वस्था का विकास इस हुद तक बाधा, दोनों का सूचक हूँ । 
होना चाहिए तथा उसमें इतनी तीम्रता छायी जानी. द 
... चाहिए कि योज़ना के अनुमानों के अनुसार अन्न और '. इन तीन परीक्षणों के अनुमार कप आयाजन का क्‍ 


... ऋच्चे मालों की आवश्यकताओं में वृद्धि की पूर्ति हो सके। जो तरीका इस्तेमाल में लाया गया है य/ तथा कृषि कार्य, 
.... मौसमी कारणों से .होनेवाछी भिन्नताओं के प्रभाव को दोनों ही सम्पूर्ण रूप में देखने पर अपेक्षा भे कम रहें हैं 
रोकने के लिए पूरा माल हमेशा स्टाक में रखना चाहिए और चन्द भागों में तो अलवर अन्य भागों में बहुन 
” तथा इसी तरह के अन्य कदम उठाये जाने चाहिए। अधिक रहा है। इस प्रकार तिलकना के सामले में, जो. ' 

इन भिन्नताओं के अछावा' फसल योजना के नृत्तार कि घरेल ख़पत और निर्यात दोनो है | लाए की महत्वपूर्ण 
भौपैक्षिक मूल्य और अन्य आशिक प्रोत्साहन करीब- है, यह पाया जाता है कि पिछडे दस थर्मों में उत्पादन... 


« करीब हर फसलों के लिए बराबर गैनें चाहिए ह 5 | काफी 
मा ख 5४ 8 हिंए। शायद ही बढ़ा है। यद्यपि कपास के उत्पादन में काफी... 
5. इसरा यह कि देश भर में उत्पादन मे निरन्तर प्रगति होती यदि हुई है, उत्पादन और क्षेत्र विस्तार दोदों में ही, तथापि... 
..._ रहे, और खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई सुविधाएँ, ५ 8 क उस बल हि का ह ष कि हक ही है जि 
.... भोजूद हैं तथा समय पर बारिश हुआ करती है। तीसरा हैं पता मे महतो के हे गा्जारू जैती 
. 'यह कि उत्पादन में वद्धि के जरिये सुधरी तक्‍नीकें.. “मती फसल में प्रति एकड़ उपज में कोई खास सुधार 
. अपनानी चाहिए तथा कृषि इकाई के आकार में सुधार हीं हुआ है। अनाज के मामले में प्र ।म पं व वर्षीते योजना 
. होता चाहिए और प्रति उत्पादन इकाई पीछे खर्च और फिर द्वितीय पंच वर्षीय योजन! के लिए रवावलग्बन 


कम पड़ना 2 चाहिए तथा कम किया जाना चाहिए। का जो' लक्ष्य निर्धारित किया गया. वह भी अभी पूरा... 
. भभी भारतीय क्ृषि में जो उच्च लागत-स्तर है, वह होना बाकी है । 


] हि / रू के * हे | के 











क 








दोहरे फसलवाले क्षेत्रों 


कृषि विषयक, नीति के लक्ष्य 


कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये बेंचमार्क! 
सर्वेक्षण से पता चलता हैँ कि चन्द इलाकों को छोड़कर 
थोड़ी-सी ही वृद्धि हुईं है। 
भहाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मसूर तथा अन्य राज्यों में 


. किये गये पुन: सर्वेक्षण से यह पता चलता हैँ कि जहाँ 


सिंचाई के कारण फसल पद्धति में परिवतेन हुआ हैं, 


 क्रषि पद्धति और किसानों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे 





कक रा 


कमी का कारण... “.&. 


सरंजाम तथा उपकरणों में बहुत क॑म आमूल सुधार 
हुआ है। यह संगठन तथा विस्तार कार्य की तकनीकों 
और उद्देश्यों में विस्ताराभाव के कारण ही है । 


सिंचाई के उपयोग 'में कमी का कारण सम्भवत् : 


. एक ओर कृषि नीति और प्रशासन में कमियां तथा दूसरी 


ओर, सामुदायिक प्रयासों और विस्तार के तरीकों के 


'संगठन'में कमजोरी है । इस समस्या पर बाई अन्तर्राज्यीय 
सम्मेलनों, आयोजन परियोजना समिति के सिंचाई दल की _ 


रिपोर्ट में और. कार्यक्रम मल्यांकन संगठन द्वारा किये गये 
अध्ययन में विस्तार से विच्चार किया गया है। प्राप्त 
आंकड़ों से यह ज्ञात होता हूँ कि दूसरी योजना क्रे अंत में 
बड़ी और मध्यम सिचाई परियोजनाओं से-कुछ १ करोड़ 
२० लाख एकड़ क्षेत्र के विपरीत सिंफ ९० लाख एंकड़ 


. की सिचाई,क्षमता का उपयोग हो सका। -क्षमता तथा 


ग्रांस समदाय का प्रयास 


असल उपयोग के बीच अभी भी यही अन्तर बना हुआ 


, है। टेक तथा ट्यूब बेल, जैसे छोटे-मोटे सिंचाई कार्य 


के सम्बन्ध में भी ग्रही समस्या पायी जाती है । 


यह प्रत्यक्ष हैं कि सिंचाई सुविधाओं का तैजी' से 
उपयोग करनते के लिए कई रास्ते अपनाने होंगे । इसमें क्षेत्र 
के जल स्रोतों की विस्तुत जानकारी, जोकि सर्वेक्षणों और 
खोजों के जरिये प्राप्त की जा सकती है, विभिन्न एजेंसियों 
का समस्वित काम, उपयुकक्‍त फसल पद्धतियों का विकास, 
जिनके साथ वैसे तरीके भी हों जो किसानों को उसे अपनाने : 
में सुविधाएँ दे सकें, ख़ेतों से होकर गृजरनेवाली नहूरों का 
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निर्माण और रख-रखाजं की अनिवार्यता स्वीकृति-न सिर्फ... 


जिनका लाभ हो उनके ही द्वारा बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण 
सग॒दाय द्वारा-तथा जल वितरण और सिचाई-कर 
वितरण के सम्बन्ध में नीतियां, जो कि सिंचाई सुविधाओं 

का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, शामिल. 
होनी ही चाहिए। चूंकि वर्तमान कृषि अवस्था में 
कमजोरी के कई कारण हैं, अत : उन उपायों. को छोड़- 

कर जो कि अभी किये जा रहे हैं, यह तरीका भी अपनाकर 
प्रयोग करता चाहिए-कहछ क्षेत्रों को मार्गदर्शी आधार पर 
चुन लेना चाहिए। चुनाव इस दृष्टि से होना चाहिए. 


. कि क्षेत्रीय अवस्थाओं के अनुरूप उन तकनीकों का 
. विकास किया जाय जिनसे कृषि क्षमता के निर्माण और 


उसके उपयोग के बीच जो समय का अन्तर पड़ता है, 
वह दूर किया जासके तथा उच्च स्तरीय कृषि तक्‍नालॉजी 
के विकास के ,साथ-साथ कृषि सिंचाई सुविधाओं को .. 
जारी.करना. चाहिए या .उन्तमें विस्तार करना चाहिए। 


लागत और प्राप्त लाभ का विदलेषण 


इस संक्षिप्त समीक्षा से चार मुख्य निध्कर्ष निकलते 
हैं। प्रथम, कृषि अयोजन में मल्य-नीति और बाजार 
संगठत पर अभी जितना हईयान दिया गया है उससें न केवल. 
कहीं अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको प्रमुख 
स्थान दिया जाना चाहिंए। इसमें विभिन्न फसलों की 
लागत और उससे होनेवाली आय का विश्लेषण तथा 
साथ ही देश में करषि और बाजार की जो असल अवस्था है 


' उसका निरन्तर अध्ययन, दोनों ही शामिल हूँ। द्वितीय, 


राज्यों में अभी जो कृषि-प्रशासन व्यवस्था, विस्तार, 
कार्यकर्ताओं की संख्या तथा योग्यता है तथा विस्तार की 


जो तकनीकें हैं, वे सब क्षि के तेजी से (विस्तार की आवश्य- 


कताओं की पूति के लिए अपर्याप्त हैँ। _ 


अधिक दक्षता की' आवश्यकता 


खंडों में सामुदायिक विकास संगठन को तक्‍्नीकल 
क्ृषिक और .विस्तार कार्यकर्त्ताओं के मामले में बहुत 
ही मजबत बनाना है। पहले यह जो आशा की गयी 
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थी कि खंड में चलनेवाले विभिन्न विकास कार्यों के 
सामूहिक एजेंट के रूप में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता कृषि 
विस्तार की आवश्यकताओं की भी ठीक-ठीक पूति कर 
लेगा, इस पर फिर से विचार करना होगा । इसके 
दो कारण हूँ। यदि कृषि को हमेशा प्रथम स्थान 
दिया भी जाय तो पंचायत राज के विकास के साथ आम 
. - प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्यवाही दैनिक और 
: तक्‍्नीकल किस्म की कार्यवाही से अग्रसर होने की कोशिश 
करेगी। तृतीय,'क्ृषि में जो तरक्की हो चुकी है और 
देश के विभिन्न भागों तथा ग्रामों में जो नया दृष्टिकोण 
पैदा हुआ है, उससे कृषि“विस्तार सेवा में और भी उच्च 
किस्म की दक्षता तथा ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि 
प्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता से कहीं ऊँचे दर्जे के कार्यकर्ता 
के वश की ही.बात है। 8 


अनुसंधान ओर उसका प्रयोग 


कृषि अनुसंधान तथा खेतों में उसके परिणामों के 
प्रयोग के बीच' बहुत निकट समन्वय की आवश्यकता है। 
एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में.कई क्षेत्रों मैं उपयोग 
में लाये जा रहे उत्तम कृषि तरीकों की सूची बनायी है 

* और यह बताने की कोशिश की है कि उनसे धाद, गे हे, 
गन्ना ओर कपास ज़ैसी' फसलों में बहुत अधिक उत्पादन 


« « बढ़ा हूँ। उत्पादन तथा-क्ृषि-के सामान्य स्तर में एक 


, ही राज्य के विभिन्न भागों में बड़ा अन्तर पाया जाता है । 
कृषि स्तर तथा कृषि तरीकों को एक सम स्तर पर छाने 

-* के लिए यह वांछनीय होगा: कि जन और धन दोनों स्रोतों 
का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय। आवश्यक संख्या में 


कृषि कार्यकर्ता तो, कुछ समय से ही मिल सकते हैं। 
. फिर भी, कपास और तिलहनों के तीव्रगामी कार्यक्रमों, 


भूमि संरक्षण तथा सघन क्ृषि जिलों में हुए नये-नये 


_.. विकास के फलस्वरूप क्ृषि प्रशासन और विस्तार 


.. सैवाओं के संगठन में नया दृष्टिकोण अपनाने की अत्या- 
 अश्यकता है। लि आ क. 


. . वर्तमान अनुभवों से तीसरा मुख्य निष्कर्ष जो निकाला, 
जा सकता है, उसका सम्बन्ध वि्षेषकर ग्राम स्तर 


ध् * ५ 


पर 


9 .._ ज्ादी प्रामोधौग : मार्च १९६३ 


कृषि विकास परियोजनाओं में सामदायिक कार्य मे हे । 
कृषि उत्पादन में खासी बद्धि करने, उनमे गेबनीकों 
और तरीकों को बड़े सेमाले पर अपनाने ओर खाग कर 
उत्पादतों की बिक्री के लिए सहकारी समिसियों का संगठन 
बनाने के लिए यह एक अनियाय॑ शर्त है। इस तरह के 
सामुदायिक कार्य का सर्वाधिक अहत्वपूर्ण पहल निशिचल 
ही हर गांव और हर क्षेत्र के जन-शवित-खोल का पूरा- 
पूरा उपयोग होना बाहिए। किसानों द्वारा खेती की 
पद्धति में हर परिवार के श्रम का पुरा-पूरा उपयोग 
किये जाने की उम्मीद की जा सकती हैं । फिर भी, भार- 
तीय परिस्थिति में छोटे-छोडे और अलाभदायक खेत 
तथा अत्यधिक खेतिहर मजदूर और साथ ही साथ तीब 
जन-संख्या वृद्धि होने के कारण काफी जन-धाकिति बच 
रहती है जिसे उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है । 
जन-दक्ति का उपयोग 


अधिक और ब्रेहतरीन संगठित श्रम-शक्ति काम 
पर लगाने से सिधाई का विस्तार करना, भू-मंरक्षण, 
बागनी खेती, भूमिध्युनवॉप्ति, बक्षारोपण आदि कार्य 
करना और श्रम-प्रभात कृषि पदतियों उम पैमाने 
पर अपनाना सम्भक है, जोकि अब सके देश के किसी 
भी कोने में अपनाये गये पैमाने यानी स्तर मे किलना 
ही विशारू होगा। अलग-अलग छोगों द्वारा मजदूर 
लगाने से निरन्तर काम नहीं दिया जा सकता ; और 


गौव में उपलब्ध समग्र जन-शक्ति का फायदा उठाने के 


लिए यह पद्धति अपर्यापत भी है। इस प्रकार का काम 
ग्राम समुदाय एक विस्तृत क्षेत्रीय योजना के अंग स्वरूप 
ही कर सकता.है, जो कि आवश्यक साधन-ब्ोतों, 
प्राविधिक मार्गदर्शन तथा अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित 
करती है। इसलिए तीव्र आधथिक विकास और जन- 
शक्ति के परिपूर्ण उपयोग' की बर्तमाल अनिवायंताओं के 
सन्दर्भ में स्वतंत्र भूमि-धर- अथवा कृपक और समाज 
यानी समुदाय के बीच का सम्बन्ध पुन: निर्धारित 
करना आवश्यक है। 


अनेक क्षेत्रों में ऐसी अवस्थाएँ निर्मित करना सम्भव * 
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होना चाहिए कि न फेकल व्यस्त मौसमों में वरत्‌ पूरे वर्ष 
के लिए जन-शक्ति की मँँ।ग काफी बढ़ाई जा सके । जैसा 
कि सर्व विदित है, आज के यूरोप में अनेक देशों में नियमित 
रूप से ऐसे दूसरे देशों से अकुशरू श्रमिक आते रहते 
हैं, जहँ। उनका बाहुल्‍य है; और वे देश उन्हें अपनी 


अर्थ-व्यवस्था में स्थायी रूप से खपा रहे हैं। ऐसा 


दे, 


इसलिए होता हैं कि उनका आर्थिक ब्विकास तीत्र है 


और फलस्वरूप वहाँ सदैव ही श्रमिकों की कमी रहती 


_*हैं। इसी प्रकार उन क्षेत्रों में जहँ। सिंचाई और बरसाश 
अच्छी होती है खेती-बाड़ी का काम उस पैमाने पर 


बढ़ाया जा सकता है कि उसमें समय पाकर न सिर्फ 


स्थानीय श्रम-शक्ति को ही खपा लिया जायगा, बल्कि 


ऐसी अवस्थाओं का निर्माण भी किया जा सकेगा कि 
वहाँ दूसरे क्षेत्रों के श्रमिकों के' लिए अधिक मांग होगी 


तथा किन्‍्हीं-किन्हीं मामलों 'में तो दूसरे राज्यों से 
अमिक बुलानेभी पड़ेंगे। इस प्रकार ग्रामीण जन-शक्ति 
स्रोतों के परिपूर्ण उपयोग का कृक्ष्य रखनेवाली नीति से 


ग्रामीण आबादी का अलग-अलग'राज्यों में, और अनुक्रमिक 


. रूप से विभिन्न राज्यों के बीच, - पुनवितरण करने की 


योजना की सम्भाव्यताएँ सामने आयेंगी। 


कृषि कार्यों को सघन बनाने और उनके साथ विस्तार 
कार्यशीलताएँ, सामुदायिक कार्य तथा जने-शक्ति का 
पूर्ण उपयोग एवम्‌ सहकारी संगठन होने से कृषि में 
विनियोजन करने के प्रति अधिक साहसिक व दूरदर्शी 


उपागम की आवश्यकता है। अनेक क्षेत्रों में प्रत्याशित' 


कृषि विकांस वर्तमान योजनाओं तथा सामुदायिक विकास 
परियोजनाओं में जिस स्तर पर विनियोजन की व्यवस्था 
है उससे कहीं काफी अधिक विनियोजन किये बिना 
प्राप्त नहीं किया जा सकता। नतीजा यह हूँ कि आयोजन 
कठोर बन जाता है अर्थात्‌ वह लचीला नहीं रहता, 
'स्थानीय' जन-शक्ति का पूरा उपयोग नहीं होता और 
कृषि अर्थ-व्यवस्था का विकास उस हद तक मारा जाता 
हैं कि हो सकता है सदैव ही उसकी क्षतिपू्‌र्ति नहीं की जा 


सके। अतिरिक्त साधन-ल्लोतों के छिए राष्ट्रीय और 


राज्यीय योजनाओं के अन्तर्गत वाषिक वितरण की 


कृषि विषयक नीति के लक्ष्य... ३९१. 


योजना में उन क्षेत्रों के लिए विश्येष प्रावधान होना 


चाहिए, जहँ। सघन क्रूषि कार्यों से उत्पादन में महत्वपूर्ण 
वृद्धि होनेवाली हो। प्रारम्भ में, इन क्षेत्रों में भूमि 


उपयोंग, फसल पद्धति, पूंजी विनियोजन, श्रम, उर्वरक _ 


आदि तथा साथ ही साथ क्षषि उत्पादन की हाट-व्यवस्था 
और प्रशोधन सम्बन्धी योजना गाव एवम समग्र खण्ड 


(ब्लॉक) के लिए तैयार की जानी चाहिए। युण-स्तर 


बनाये रखने तथा जन-शक्ति एवम्‌ अन्य उपलब्ध साधन- 
स्रोतों" के परिपूर्ण उपयोग की जिम्मेदारी समाज पर 
छोड़ी जानी चाहिए 


ग्रामीण-दहरी सम्बन्ध 


राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का जो योगदान है उसमें 
तथा लोगों को काम देने की दृष्टि से यह सदेव ही झ्ञारत 
का अग्रणी उद्योग रहेगी। अधिक विकसित देशों में, 


क्लषि कीं तंक्नीकों में सुधार होने की वजह से खेती में 
“काम करनेवालों की संख्या में कमी होते हुए भी उत्पादन 


में लगातार वृद्धि हुई है। इसके सांथ ही, ग्रामीण 


क्षेत्रों में खेती अब भी मुख्य पेशा होने की वजह से शहर 


और गाव के बीच का अन्तर कम हो गया है। वास्तव 
में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अपना विशिष्ट स्वरूप बनाये 


रखते हुए भी एक ही सुसंयोजित राष्ट्रीय अ्थ-व्यवंस्था . . 
के अंग हैं। इन देशों में शहरी क्षेत्र अनवरत रूप से 
ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी दिशा में खींचते हें। भारत , 


में गरीबी का स्वरूप यानी वह किस ढंग की. है, ग्राम्त्रेणों 
की आबादी, प्रमुख औद्योगिक गतिविधियोंवाले केन्द्रों 
की सीमित संख्या तथा. आथिक और मानवीय दृष्टि से 
विकास. करने के आयोजन की प्रक्रिया, जिसके 
लिए हम कृत-संकल्प हैं, से यही निष्कर्ष निकलता है कि. 
ग्रामीण और शहरी तथा आगामी १५-२० वर्षों में जो 


औद्योगिक अंर्थ-व्यवस्था हम स्थापित करना चाहते 


हैं उसका पारस्परिक सम्बन्ध क्या हो, इस बारें में विकास 
की इसी अवस्था. में: बड़ी सावधानी पूर्वक सोच-विचार 
कर लेना चाहिए। वस्तुस्थिति के अनुसार अनेक निर्णय 


० धक ५ ० शी हे गें 4 
'लेने पड़ते हैं जिनमें स्थान, प्रविधि तथा उद्योगों का 


छे 


च् 
करड- पाया मिरकासएसलथालाथ:ानथ दफा करन: १ सा लपतवस 3 ता. ररार तप नाता २० ९२ कया दा बक्‍ को पदए को पर कर वपर सब दर पट एट 












































'श९२ | 


चुनाव और आर्थिक एवम्‌ सामाजिक सामान्य बातों- 
जैसे सड़क, विजडझी, पाती आदि-का निर्माण करना होता 
हैं। इन निर्णपों का बहुत गहरा और द्रगामी प्रभाव 


होता है तथा वे भावी क्रिप्रा एवम्‌ प्रतिक्रिपा का निर्माण 


करते हैँ, जो कि आयोजन, विधि अथवा नीति निर्धारण 
से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए बाद में कुछ करने के लिए 


गुंजाइश नहीं छोड़ते। जितने समय कीं अनुभूति की जा 


सकती है उससे भी पहले ही एक जटिल आशथिकल नि 
का संतुलन और गति बहुत कुछ कार्य की दिशा निर्धारित 
करने लगती है। ' 


तबीन अवशर 
तब फिर हम कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस 


प्रकार आयोजन करें कि उससे समय पाकर ग्रामीण ' 
तथा शहरी अर्थ-व्यवस्थाएँ एक-दूसरी में विलीन हो 


जाबें। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ग्राम और 
शहर के प्रति श्रमिक उत्पादन में बहुत अन्तर हुँ और 
विकास की अपेक्षाकृत बड़ी कार्यविधि के अभाव में 
इस अन्तर को और भी बढ़ाने की ओर ले जानेवाली 
शक्तियों का' प्रतिरोध बड़ा मुहिकल होगा। अपने 
स्वरूप कौ दृष्टि से औद्योगीकरण और, शहरीकरण 
की प्रक्रिया कितनी की सघन क्‍यों न हो, इसका सर्वाधिक 
प्रभाव छोटे और सीमित क्षेत्रों में सर्वाधिक होगा तथा 


. दर के क्षेत्रों में वह प्रभाव काफी कम होगा। दूसरे शब्दों 


में इसे हम यों कर सकते हैं कि भारत में आधिक आयोजन 
का एके परमावश्यक उद्देश्य यह होना चाहिए कि शहरी 
और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तथा दिशा में 


पायी जानेवाली निदिचत एवम अनवरत द्विक-रचना से 


बचा जा सक़े। इसका एक कारण है गाँवों, बहुत 
बड़ी मात्र में भृतिरिक्त श्रम-शक्ति का पाया जाना, 


जिसे कि कृषि विकास चाहे कितना ही क्यों न हो पूर्ण 


रॉजगारी देकर वह उसे अपने में खपा नहीं झ्कता | 


खादी प्रामोद्योग 


"जोर फिर, 
आयिक अवसर के सोच सा जीवज रतर मे सथार लि। 


 हैंद तक यढ़ एक दृष्यक ही हैं, 


भा १९६३ 
हब तक फषि उत्पादत मे 4 दि को औ?२ ने 


27 काई दास उत्पे रणाएं ले हो, किसी हज 
उत्तादन भा सी हक जायेगा ! 


/॥ वेज कवि 


सक्षम प्रामोण अर्थ व्यवस्था 
कृषि संगठन की वर्स माल अवस्था के अन्तगेन ग्रामीण 


अर्व-्यवस्था को अपनी जन-गविल ये साधन खोलो को! 


परिपूर्ण रूप से सक्रिप बनाते तथा जो ओद्योगिन एवम्‌ 


फायदा उठाने के लिए उपयकल स्थान प्राप्त नहीं ३ 
जिस हद तक एक,अत्य-विकसिल क्षेब ली थे विकास के लिए. 
आवश्यक आधथिक और सामाजिक, सामान्य सृविधाएँ 
प्ल नहीं कर सकता या बनाये नहीं रखे रोकता उस 
और इनवे अभाव में 
आवधिक लाभ का संतदन उसके विर्द्ध ही रहता # 
उसे जितनी कंशालता और अगआई जअयोत अभिक 
वह प्रदात कर सकता हूं उसे सबकी सभा उससे भी 
ज्यादा को आवश्यकता पद सकती है। फिर भी, जो 
क्षेत्र अधिक तीब्रता के साथ विकसित हो २४ है उनहे 
पक्ष में उसे इनसे वंचित होना की चाहि!। इस प्रकार 
कृषि उत्पादन में तीज वरद्धि प्राप्त करने, ध्रामीण हों 
में गैर-खेलिहर रोजगारी के लिए शिर्तेत अवरशार निर्मित 
करने और सहकारी आधार वर एक सद्ष मे ग्रामीण अर्थ॑- 
व्यवस्था का निर्माण करने के बीच निकट सम्बन्ध 
है। यहीं वह मापदण्ड है जिसमें ऋधि सग्कत्धी जीति 
के एक'ही बुनियादी प्लिद्धान्त हैं; अंग स्वत उबनसे तीनों 
उद्देश्यों का अनुसरण करने पर ग्रामोण और भोशोगिक 
अथ-व्यवस्था के बीच आवश्यक संबीजन स्वाधपित करना 
तथा देहाती क्षेत्रों में रहनेबाले अधिकांश लोगो की 
आय वे जीवन-रतर उल्डेखमीय रूप में उपेर उडाना 
सम्भव होगा।... श् 








ड़ 











खादी आन्दोलन में एक नया भ्रध्याय 


7... सुभाष चन्द्र सरकार 


कं 


खादी और ग्रामोधोग मण्डल की नवद्वीप ( पश्चिम बंगाल ) में गत ४ और ६ फरवरी को जो बैठक हुईं, उसमें एक 

. ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। खादी की बिक्री पर रिबेट देने को जो मोजूदा पद्धति प्रचलित है उसके स्थान पर 

सभी हाथ की सत की मुफ्त बुनाई करवाने की नयी पद्धति में बहुत, ही दूरगामी प्रभावथुकत बातें निहित हैं । प्रस्तुत 

लेख में उनके उपयुक्त रूप को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। मुफ्त बुनाई का प्रस्ताव मान लेने से खादी 
उद्योंग के विकास में एक नये अध्याय का सत्रपात होगा | 


खादी आन्दोलन को प्रारम्भ हुए करीब सात वर्ष बाद में श्री वैकुण्ठ ल. मेहता, की अध्यक्षता में पँच सदस्यीय 
पचास वर्ष हो: जायेंगे। इस आन्दोलन का सूत्रपात | विधि-विदित संगठन खादी और भ्रामोद्योगं कमीशन की 


असहयोग आन्दोलन के अंग-स्वरूप विदेशी माल का स्थापना हुई। कमीशन ने उत्तराधिक्रारी के रूप में 
प्रभावशाली रूप में बहिष्कार करने के. छिए १९२० में मण्डल का कांम' अपने हाथ में लिया । 

महात्मा गांधी ने किया था। इसके साथ ही इसका एक 
दूसरा उदय था स्वानुशासन और त्याग करवे के लिए | ः क्‍ 
हर व्यक्ति को अव़र प्रदान करना। शीघ्र ही आन्दोलतः . * इस अवधि.में खादी क्षेत्र में अनवरत प्रगति हुई है। 
न ब्रेरोजगारं॑ ग्रामीणों को रोजगारी प्रदान करने के विशेषतः १९५३-५४ से उत्पादन, बिक्री तथा रोजगारी 
स्रोत के रूप में एक आर्थिक महत्व प्राप्त कर लिया। के सभी क्षेत्रों में तीन्र प्रगति हुई है। ,खादी की सभी 


उल्लेखनीय प्रगति _ 


सन्‌ १९३३ तक एक करोड़ वर्ग गज खादी का उत्पादन भांतों का उत्पादन १९५३-५४ में १ करोड़ १५ लाख 


होने लगा था और उससे करीब दो लाख व्यक्तियों को वर्ग गज था, जो- १९६१-६२ में बढ़कर ७ करोड़ 
पाम मिलता था। द्वितीय महायुद्धू के फलस्वरूप कपड़े ६२ छाख वर्ग गज तक जा पहुँचा यानी इस क्षेत्र में 
को कमी की समस्‍्या' पैदा हुईै। फलछत: खादी को इंस , ६०० प्रति शत से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। .खादी-बिक्री 


- तरह 'प्रेरणा मिली कि उसका उत्पादन बढ़कर १९३९ क्े क्षेत्र में भी इसी प्रकार प्रगति हुईै। वह १९५३-५४ 
में एक करीड़ नो लाख वर्ग गज तथा १९४२ में २ करोड़ में १ करोड़ २९ छाख ९८.हजार रुपये की हुई थी और. 





१६ लाख वर्ग गज हो गया।... है 


युद्धोत्तर काल में 
युद्ध समाप्त होने पर ज्यों ही वस्त्र-पूर्ति की स्थिति 
सहल हुई, खादी उत्पादन में कछ गिरावट आयी 
१९५३-५४ में खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 
जब भारत सरकार ने अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग 
मण्डल की स्थापना की तव खादी का उत्पादन १ करोड़ 
५० छाख वर्ग गज था। मण्डल के बाद अप्रैल १९५७ 


१९६१-६२ में १८ करोड़ ७७ लाख ५४ हजार रुपये. 
की अर्थात्‌ इस दिशा में १,३४४ प्रति शत से भी अधिक ' 
वद्धि हई। सन १९५३-५४ में इस उद्योग से कछ मिलाक्र 


३,७८,००० व्यक्तियों को काम मिला था (३,४८;००० 
सूतकार; १९,२०० बुंनकर और ११,४०० अन्य) | 
सन १९६१-६२ में इस उद्योग से १७,४६,२०० हढोगीं 

(१५,३२७, १०० सूतकार और .१,२४,७० ० बुनकर 
तथा ८४,४०० अन्य) रोजगारी मिली । इसे हम यों भी 
कह सकते हैं कि रोजी-प्राप्त छोंग़ों की संख्या में लगभग 
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३९४ खादी प्रामोद्योग : मार्च १९६३. 
३६४ प्रति शत वृद्धि हुई। इन आंकड़ों से साफ प्रकट राज्यों में छोकप्रिय नहीं ही पायी है फिलहाल 
है कि भारत सरकार ने खादी को प्रोत्साहन देने, उसे जैसी स्थिति हैं स्वोवलागबन सस्यत उसर प्रदेश तक ही 
आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष संगठन की स्थापना सीमित है, जहाँ १०६१-६० में इसे आधार पर खादी 
* करके (पहले एक सलाहकारी मण्डल के रूप में और का उत्पादन छुण ले ख 3२ हजार थे गज था। अन्य 
बाद,में एक विधि-विहित कमीशन के रूप में) कितनी राज्यों में गजरात (१९६१ में उत्पादन ६ छाख ८५ 
ब॒ुद्धिमानी का काम किया है। हजार वर्ग गज); जर्म और कद्मीर (४ झाख 
' स्वावलस्बी खादो ३० हजार वर्ग गज ) तथा पजाब (३ लाख ५८ हजार 
.. स्वावरुम्बी खादी के उत्पादन (स्वयम्‌ या परिवार * जि ) का स्थान आता है, लेकिन वे उलर प्रदेश से: 
के उपभोग के लिए काते गये सूत्तसें बुनी) में मी काफी अच्छी. ही पीछे है। खादी मूल्यांकन समिति (अध्यक्ष 
प्रगति हुई, जिसका उत्पादन १ ९५ ३ ५४ में १० लाख डाबटपर आन बन्द ) से वर्चस्व बडे बन 4 लाता गन 
१७ हजार वर्ग गज था और १९६१-६२ में बढ़कर देवा चाल रखने की आवश्यकता पर जोर देसे हुए कहा 
७० लाख ८५ हजार वर्ग गज हो गया, जिसके माने है. कि “वस्त्र-स्थावलम्बन की समग्र योजना क्री विशेष 
-« ७०० प्रति शत के लगभग वद्धि जो कि चिक्री के छि। ५ कर उसका मस्यांकल किये जाने की 
हा हे ; हुई बद्धि ' आवध्यकता हैं । . 
तेयार की जानेवाली खादी के उत्पादन में हुई वद्धि के समान निम्न विवरण राज्यों में विभिन्न जाग की खाद 
बज पति मै कि ह आयलाओ वशभिन्न जाते की खादी का 
ही थी। यह ध्यान देते की बात है कि लम्बी बर्व १९६१-६२ के लिए उत्पादन सम्बन्धी विवरण 
ह खादी पर सब्सिडी दिये जाने के बावजूद वहू अधिकांश प्रस्तुत करती हैँ : ु 
क्‍ खादी का राज्यवार उत्पादद: १५६१-६९. | (लाख बर्ग गज में) 
न पद हे लिन स / मल लक दरयनिलल हम व जनम मिलन 2.६. 2207 आय शिमिजसल हु कर 
एक सूती | 5203॥2७४७७४७७४%% 
*_. राज्य, परंपरागत अम्बर . ्् परपरागत अम्बर «योग वस्त्र-स्वावलम्बन योग ऊनी रेशमी कल योग: 
है आन्ध्र ५98 2 अं 300002 3; १ श £ है ४ वि अर 
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.._ दोहरा स्वरूप रहा हैं। 
: देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक' श्रम के मूल्य का 


दे क 


_ खादी आन्दोलन का प्रायः इसके शुरू से ही अर्थात्‌ 
१९२० और १९३० के बीच के प्रारम्भिक वर्षो से ही' 
सार्वभीमिक कंताई पर जोर 


महत्व समझाते हुए खादी एक ओर स्व-अनुशासन तथा 
सदाचार का साधन थी तो दूसरी ओर दुःख-दर्दों से 
पीड़ित ग्रामीणों को रोजगारी प्रदान करने का वह एक 
निश्चित आधिक कार्यक्रम थी। जिन अनेक सोप्रानों से 
होकर खादी कार्यक्रम गुजरा है, उनमें उसके किसी एक 


अथवा दूसरे पहलू पर जोर दिया जाता रहा है, लेनिक , 


व्यवहारत: उक्त दोनों उपागमों में कभी संयोजन' नहीं 
हुआ। खादी के उत्पादन व विक्रय तथा उसके द्वारा 


. प्रदत्त रोजगा। री'में वृद्धि होते हुए भी उक्त बात सच है । 


कार्यक्रम*का दोहरा स्वरूप 

. उक्त दो दृष्टिकोणों का अन्तर मिटाने और खादी 
विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उनमें संयोजन 
स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये जाते रहे हैं। इस 
संयोजन की दिद्ा में श्रीगंणेश १९४४ में खुद गांधीजी 
ने किया था। इस नये रूप में खादी को ग्रामीण विकास का 
अंग. समझने परं जोर दिया गया और उसका नामकरण 


हुआ समग्र सेवा | ग्रामीण विकास की विस्तृत योजना 


अथवा कार्यक्रम के साथ खादी कार्य का सम्बन्ध जोड़ने 
का विचार १९५९ में फिर नर्थे जोश के साथ पुनर्जीवित 


_ हुआ,जब खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने नया मोड कार्य - 


क्रम लागू करने का निर्णय किया । नया मोड का स॥१२ है 
खादी कार्य का स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं 
के आधार पर तैयार की गयी स्थानीय योजना के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना । कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक स्थानीय 
खपत की व्यवस्था है। इसका औचित्य खादी की बिक्री 
पर प्रलि रुपया तीन आना रिबेट दिये जाने के बावजूद 
अनबिकी खादी का स्टाक इकट्ठा हो जाने से भी प्रकट 
होता हैं। नया मोड कार्यक्रम के कार्यान्‍वय के लिए 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की तृतीय पंच वर्षीय 


योजना के दरमियान पौच-पाच हजार की आबादीवाली 


खादी आन्दोलन में एक नया अंध्याय 





३,००० ग्राम इकाइयाँ संगठित करने की योजना है। 


खादी मूल्यांकन समिति ने भी इस. संयोजित उपागम 
का समर्थन*किया है । समिति के विचार से “जिने आधारों 


: पर खादी विकास कार्यक्रम को मान्यता देनी है, उनमें 


पहला यह है कि इसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास का 
अभिन्न अंग होना चाहिए, जिसमें कृषि, उद्योगनतथा , 


व्यावसायिक उत्पादन क्षमता काफी ऊँचे स्तर तक ऊपर 


उंठायी' जा सके तथा अथं-व्यवस्था के विकास में सामृदा- 
यिक प्रयासों का अधिक निर्णायक हिस्सा होना चाहिए; 
और उसमें साम/जिक तथा आशिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
लोगों की' प्रभावशाली भूमिका हो । अब तक १,०१७ 
इकाइयों का चुनाव हुआ है, जिनमें से ९०० ने कार्यारम्भ 
कर दिया है । ' 


खादी, का विस्तृत उपभोग सुनिश्चित करने और 


खादी उत्पादकों की* काणिक प्रवृत्ति” कम करने के लिए 


कुछ वर्ष पहले सूतर्कार द्वारा स्वावरूम्बन के लिए - 
काते गये सूत की- किसी एक मात्रा तक मुफ्त बुनाई' 


करवाने का एक प्रस्ताव सामने आया। यह सुझाव 


विनोबाजी की तरफ से आया था। उन्होंने यह प्रस्ताव 


इस प्रकार रखा था कि प्रति व्यक्ति १२गज कपड़े की बुनाई 


मफ्त हो। बवाई-ख्चे सरकार दे । इसके पीछे विचार 
यह था कि जिस प्रकार प्रगतिशील देशों में शिक्षा सार्व- 
भौमिक हूँ और उसका खर्चे सरकार वहन करती हैं, 
उसी प्रकार भारत में सरकार को आगे आकर कम से कम 
सभी सयूतकारों के. हाथ कते,सूत की बुनाई मुफ्त में 

करवानी चाहिए । द 


मफ्त बनाई का प्रस्ताव 


इसी बीच, अनुत्तेजितं चीनी आक्रमण से इस विचार 
को प्रोत्साहन मिला कि क्या खादी उपभोक्ताओं से मान्य 
भण्डारों में खादी की बिक्री प्र जो छट मिलती है उसका 
त्याग करने की अपील की जा सकती है। खादी की 
बिक्री पर छूट बन्द करने के सुझाव से.खादी उद्योग के 
भविष्य पर प्रबल विचार-विमर्श करने को प्रश्नय मिला | 













































श्र 


५ 
.. कै, 





३९६ 


ड़ 


६4 


. खांदी की. बिक्री पर से रिबट हटाने के फलस्वरूप उत्पन्न 


समस्या का सामना करने के लिए एक और सुझाव सामने 
आया कि सभी छ्थ केते सूत की बिना किय्तों मर्यादा 
के मुपत बुनाई करवाने की सुविधा दी जाय और उसक 

खर्च खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को तृतीय पंच वर्षीय 
योजना के अन्तर्गत जो धन राशि मिडी है, उससे बह 
वहन करे। द 


नवद्वीप सम्मेलन 
रिबेट देने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर शत-प्रति 


4 ७ सर 


शत बुनाई-खर्च दे ने के सवाल पर खादी और प्रामोद्योग 


मण्डल नें>-जोकि नीति-विषयक_ मामलों में खादी और 


ग्रामोद्योग कमीशन को सलाह देता है---तवम्बर १९६९ 


में गुजरात के वेडछी नामक स्थान पर और फरवरी 


१९६३ में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर 
हुई अपनी बैठकों में विचार किया। दिसम्बर १९६२ 


५ मं अहमदाबाद में हुए. खादी संस्थाओं के सम्मेलन 


तथा' उससे .भी ' बड़े स्तर पर फरवरी १९६३ में 
नवद्वीप में हुए अखिलं भारत खादी कार्यकर्ता सम्मेलन 
में. भी इस प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमश हुआ। 


. नवद्वीप सम्मेलन में: कार्यकर्त्ताओं को उक्त प्रस्ताव पर 


आचार्य विनोबा भावे के सानिध्य में चर्चा करने का 
लाभ प्राप्त हुआ। खादी आन्दोलन में सरकार इस नये 
रूप में भाग.ले, एंसा प्रस्ताव रखने के पीछे जो उद्देश्य 
है, उसका श्री विनोबाजी द्वारा विस्तृत विवेचन किये 
जाने के बाद, सम्मेलन ने. खादी के बिक्री मूल्य पर रिबेट 
देने के स्थान पर सभी हाथकते सूत की मृफ्त बुनाई करवाने 


.. का प्रस्ताव स्वीकार करं॑ लिया। इसके साथ ही एक 


महत्वपूर्ण बात और जुड़ी हुई थी, जिसके अन सार खादी 
संस्थाओं का यह कत्तंव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित 
करें कि उपभेक्‍ता को जो खादी बेची जाय उसके - लिंए 
उसे ज्यादा कीमत न देनी पड़े। यह नयी पद्धति किस 
प्रकार लागू को जाय तत्सम्बन्धी विस्तत बातें तैयार करन 
के लिए एक २० सदस्यों की समिति नियक्त की गयी 

जिसके अध्यक्ष श्री घ्वज़ा प्रसाद साहु और संयोजक श्री 


; । 
हि 


खादी प्रामोद्योग : 


मा १९६३ 


दारकानाथ वि. लेले हैं। अन्य सदस्य खादी के उत्पादन 
अथवा बिक्री से सीधा सम्बन्ध रखनेबाल हे । 

पूज्य विनोबाजी तथा खादी संसक्षाओं के साथ सलाह 
मशविरा करने के परचात खादी और ग्रामोद्योग मण्डल 
ने सभी हाथ कते सूत की मपतल बुनाई करवाने के -नगरे 
प्रस्ताव को खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को मान लेने 
की सिफारिश करने का तय किया। नया प्रस्माव' लागू 
करने के पहले न केवल खादी और प्रामोग्योग कमीशन 
की, बल्कि भारत सरकार की भी इस सम्बन्ध में स्वीकृति 
प्राप्त करनी हैँ | 
नयो पद्धति 

उक्त नये प्रस्ताव में कई विभिष्ट पहल है। प्रथम : 
मुफ्त बुनाई की घोजना से आवश्यक झूप से ही रथानीय 
अगुआई और संगठन सक्रिय होगे। द्वितीय , इससे 
खादी की स्थानीय खपत में गुविधा होगी तथा बिक्री 
करने सम्बन्धी भार हल्का होगा। तुतीय : सूत को 
दूसरे स्थानों पर भेजने की आवश्यंकता समाप्त ऋरन' 
से खादी का उत्पादन खच कम करने में गोगवान 
मिल सकता हू। अन्तिम : खादी पर से व्यवसायवाद 
का दाग हुट' जायेगा जोकि खादी के आडोचक इसकी 
बिक्री पर छूट देने की व्यवस्था होने के कारण लगाते है । 

नयी योजना अर्थात्‌ पद्धति के कार्यच्विय में आनंवाडी 
कठिनाइयों को नंजरअन्दाज करना अयधा्थवादी होगा 
प्रथम, खादी के खरीदार से एक महस्वपूर्ण स्प्रेरणा 
छिन' जायेगी। रिबेट देने के बाद भी, "यह सच है कि 
खादी उसी जात के मिल के कपड़े से काफी महंगी हैं 
ओर इस उद्योग को बनाये, टिकाये 7खने के लिए खरीदार 
जान-बूझ कर ज्यादा कीमत चुकाते हैं। फिर भी 
बात का खण्डन नहीं किया जा सकता कि अने के अाहक 
रिबेंट के कारण ही खादी खरीदते हैं। खादी के दामों 
में कोई बढ़ती नहीं भी होती है तो भी इस प्रत्यक्ष उत्पेरणा 
के हटाने का क्‍या प्रभाव पड़ेगा, इसका केबल एक अन्दाज 





'ही छूगाया जा सकता है। द्वितीय, यदि सभी मृत की 


बुनाई के लिए उसे एक- स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
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जाया जाय और फिर वापस सूतकार को कपड़ा 


दिया जाय तो मुफ्त बू नाई के कोई माने नहीं रह जायेंगे 
यानी उसका कोई ओऔचित्य नहीं रहेगा। 


हर गाँव में बनाई व्यवस्था 


प्रायः ऐसे हर गाँव में बुनाई की सुविधाएँ प्रदान करनी 
होंगी, जहाँ हाथ कताई होती हो । नवद्वीप सम्मेलन में न 
केवल अनेक वक्‍ताओं ने बल्कि स्वयम्‌ विनोबाजी ने भी 
इस बात के महत्व पर जोर दिया था। यह काम कितना 
बड़ा और मुश्किल है, यह तो इसी बात से आंका जा 
सकता है कि यद्यपि खादी कार्य लगभग एक लाख गाँवों 
में फेल चुका है, लेकिन बुनाई केन्द्र इनके दसवें हिस्से 
के गाँवों में ही होंगे। फिर भी, समस्या किसी भी दृष्टि 
से ऐसी नहीं समझी जानी चाहिए कि उसका समाधान 
ही नहीं हो सके । खादी और ग्रामोद्योग कमीशन पहले से 
ही उन क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से बुनकरों को बसाने 
की नीति का अनुसरण करता आ। रहा है, जहाँ परम्परा- 
गत बुनकर नहीं हैँ। आयोजित प्रयास करके कार्यक्रम 
को और भी गतिशील बनाया जा सकता हू। 

मुफ्त बुनाई के प्रस्ताव को अमल में छाने से कितना 
आर्थिक खर्च पड़ेगा ? सभी पहलुओं के विस्तृत विश्लेषण 
के अभाव में इस प्रइन का उत्तर देना मश्किल है । 
अपन खुद के इस्तमाल के लिए वस्त्र-स्वावलम्बन के 
आधार पर हाथ कते सूत की बुनाई का ७५ प्रति शत 
खर्च सब्सिडी के रूप में पहले से ही दिया जाता है। 


*मर्के अछावा जो संस्थाएँ इस प्रकार के सूत की बनाई 
व्यवस्था करती हैं उन्हें ५,००० वर्ग गज तक प्रति वर्ग 
गज बारह तय पैसे के हिसाब से व्यवस्था-खर्च दिया जाता 
है। इससे ज्यादा जो कपडा बना जाय उस पर व्यवस्था- 
खर्च तीन नये से प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिया जाता 
है । कुछ राज्यों मे, उदाहरणार्थ गुजरात और तमिलनाड 

राज्य मण्डल अथवा स्थानीय संस्थाएँ वस्त्र-स्वावल- 
म्बन के लिए सूतकारों को २५ प्रति शत बुनाई खर्चे 
उक्त ७५ प्रति शत के अलावा देती हैं। 


फिर भी, स्वावलम्बन के लिए बुनाई सब्सिडी केवल 
सादे कपड़े की बुनाई के लिए ही दी जाती है, डिजाइन 
अथवा ड्रिल बुनाई के लिए नहीं। नयी योजना के अनसार 
सभी प्रकार की बुनाई पर सब्सिडी दी जायेगी। वर्तमान 
स्तर पर और उत्पादन के प्रचलित स्वरूप के आधार पर 
नयी योजना से राजकोष पर फिलहाल से कछ अधिक 
खच, आ सकता' हूं। छेकिन यदि योजना सन्‍्तोषप्रद 
रूप से चलती हैँ तो यह अतिरिक्त खर्च उपयक्त ही होगा 
क्योंकि यह अतिरिक्त पैसा ग्रामीण समाज के उन लोगों 
के पास जायेगा जो सबसे ज्यादा जरूरतमन्द हैं। सामा- 
जिक और आध्थिक दोनों ही दृष्टियों से यह वांछनीय खर्चे 
होगा । अतएवं, सचमुच यह कहा जा सकता है कि 
खादी कार्यक्रम एक नये युग में पदापंण कर रहा है। 


(हि इकर्ने|मिक टाइम्स, बम्बई के सौजन्य से ] 


बम्बई : १५ फरवरी १९६३ छे. 


सन्‌ १९५०-५१ से १९६०-६१ के वर्षो में पशुधन मूल्य में हुई वद्धि केन्द्रीय सांडियकी 
संगठन की पूंजी निर्माण प्रमाण पुस्तक (ब्लू बुक) में उपलब्ध है। इन अनमानों 
में खेतों तथा उनके बाहर काम में लगा पशुधन शामिल है। राष्ट्रीय आय समिति की 
अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार परिवहन कार्यों में इस्तेमाल किये जानेवाले पशुओं का प्रति शत 
१२.८ है। पशुओं की धार्बिक वृद्धि के लिए इस प्रति झतत को सही मानने पर १९६०-६१ 
मे कृषि (खेती) विभाग के पशुधन में कूल वद्धि २७०२ करोड़ रुपये को होगी 
उपयुक्त अनुमान में सूल्य परिवर्तन के कारण कोई समन्वय नहीं किया गया है। 


“रिजर्व बेंक ऑफ इप्डिया बुलेटिन ( जनवरी १९६३ ) एस्टीमेट्स 


आफ टेंजीबल वेल्थ इन इण्डिया। 
























































.. ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता 





अल्परेड सेंम्युअल 


करीब ५० वर्ष तक काम कर ढेने के बाद भी शाम ऋणदात्री सहकारी समितियों किसानों की केवल तीन प्रलि शत 
ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ ही पूरी करने में समर्थ हो पायी हैं। सहकारी भण्डार और मंबन निर्माण आस्दोलन 
भी सफल नहीं हो पाया है। इस प्रकार भारत में ग्रामीण सहकारी आन्दोरन अपनी सप्नता तथा विशापथ, दोनों ही 

- वृष्टियों से पीछे है। इस असफछता का कारण आ्रामीणों में शिक्षा की कमी को हहराया जा सकता है। सबकारी 
. समितियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए उनके सदस्यों को योग्य बताने के लिए एक भराणवान शीक्षणिक कार्यक्रम की 


बहुत बड़ी आवश्यकता है। 


हुमारी जैसी विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में विदेशी 
और हमारी अपनी सरकारों, दोनों ने बहुत पहले ही यह 
बात मान छी थी कि सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के 
लिए व्यक्तिगत अभिक्रम जागृत एवं संगठित करने का 
आदशें साधन, सफल आशिक लोकतंत्र के स्वीकृत प्रतीक 
सहकारिताएँ ही हैं। काँग्रेस के चुनाव घोषणापत्र 
(दिसंबर १९४५) में बताया गया है कि “सहकारी 
संस्थाओं के जरिए . सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज की 
व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण और हाहरी क्षेत्रों में 
- अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी संस्थाएँ संगठित की 
जानी चाहिए।”* बाद में आर्थिक कार्यक्रम समिति 
(अ. भा. कौ. क. १९४८) की रिपोर्ट में भी बताया गया 
. कि “लपु-स्तरीय और कुटीर उद्योगों को औद्योगिक 
सहकारी समितियों के जरिए गैर-फायदेवाली पद्धति पर 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।”* अखिल भारत 
. कांग्रेस महासमिति की ग्रामोधोग और सहकार उप-समिति 
... (१९५५) ने यह राय दी थी कि “जबकि हमारा 
. अधिकतर उत्पादन खुद-रोजगारीवाले किसानों और 
कारीगरों के प्रयत्नों के. फलस्वरूप ही होता है और 
. १. सुनिल गुदा: दि कोऑपरेटिच वे (अखिल भारतीय... कम्रेण 'फोऑपरेटिय वे. (अखिल भारतीय 
. कॉग्रेस प्रकाशन); पृष्ठ: २१।.« - 


२. रिपोर्ट ऑफ दी इकनमिक प्रोग्रेम कमेटी, अखिल भारंतीय . 


जिनके पास बहुत ही मामूली आधविक साथनमस्रोत है 
तथा अधिक साधन सम्पन्न लोगों से प्रभावित अर्थ- 
व्यवस्था में जो इस योग्य नहीं हैं कि अपने साधनों की 
रक्षा खुद कर पायें, हमारे देश की आधथिक जरूरतों के 
लिए सहकारी रूपवारा संगठन ही अत्यन्त छाभकर 
हो सकता है।* भारत सरकार का 'समाजवादी 
ढंग के समाज की स्थापना' का उद्देश्य पूरी तरह से 


सहकारिता के लक्ष्यों और तरीकों से मेल खानेवाला 


है, जिसमें आर्थिक प्रवत्तियों छोकतंत्रीय ढंग से नियंत्रित 
होती हैं तथा लाभ हेतु हटा दिया जाकर महज ही 
विभाजक न्याय स्थापित होता है । 
पर्याप्त उत्साह का अभाव 

यह उल्लेखनीय है कि सरकार का सर्वव्यापी समर्थन 
तथा देश के करीब करीब सभी राजनीतिक दलों का--- 
हमारी अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों एवं स्वरूपों में इसको लागू 
करने की बात पर कम-अधिक जोर दिये जाने को 
छोड़कर--आशीर्वाद प्राप्त होते हुए भी ग्रामीण भारत 
में सहकारी आन्दोलन के विकास की गति प्रोत्साहजनक 
नहीं रही है। अनुकूल वातावरण और सक्रिय सरकारी 


9 ७७७७७७ ०५... 
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कांग्रेस कमेटी की आधिक ; कार्यक्रम समिति का प्रतिवेदन 
(१९४८); पृष्ठ : १५-१६ | 

३. सुनिछ गुह्दा: दि कोआपरेटिय वे (अखिल भारतीय 
कांग्रेस-प्रकाशन); पृष्ठ : २५। 
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ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की प्रेरणा क्‍ ३९९ 


सहायता के अन्तर्गत भारत में सहकारी आन्दोलन 
अपनी करीब ६० वर्ष की विकासावधि के बाद भी 
देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में एक प्राणवान शक्ति 
के रूप में प्रौढ़ता प्राप्त नहीं कर सका है। 


नहीं ।* भारत में प्रति छ: व्यक्तियों में से करीब 
पांच व्यक्ति ग्रामों में ही. रहते हैँ। इन पांच में 
से भी चार' व्यक्ति खेतिहर के रूप में गाँवों 
में स्वावलंबी व्यक्ति हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र की विद्ञाल 


भारत में सहकारिता का विकास : १९१५-६० 


इशारे केकलल७नझ८ १९००० सा) ० मत अा४०व ५०#जरयाए५ ९:4४७०३+: 43३०४) २००-+४व+, (ततताप+ंपोढ। १] सपतभेलक्स, 2९७ “पान मासव “पपंअारकावमा-8०२+०००८+ अधधकमकण सानइाकसक२>ाप ०७ ५७१५ ७०: अपराममपह अष्छसोपम ५ साप+नपन; ८६०४ पं >पपामावाणन पनपन((१॥ 4:8० भरपाणमो१ ५ >पवमयलबाे अहागल28० करा, ९०००-४७ पहना वमरेनम ४ उरयल्‍न्लनाल-, अंसतास>क +>ाानंउक नम+_++»ल। डपनीतरण) पंककलसिभपके पचातम-०० १नाथ कर > ५५ *भरकउलाकक +लदतम-न शरपानमका 58.५५ १रगी3क जमानत ०५2“4४४४० (०-१०4५०३- भरकर श्ीमटिपय ५ ता -भ सात ५६328 ध(+-म्दएपभक एदपथरज ७ १आामकसआआ १उमएचनाल्‍ 


हा समिति संख्या 
हे (हजार में) 
१९१५ ११.७९ 
१९२० २८,४८ 
१९३० ८३.९४ 
१९४० ११६.९६ 
१९५० १५९.६१९ 
१९६० * ३१३.४९ 





उपर्युक्त तालिका से भारत में सहकारी आन्दोलन 
के विकास का तादात्मक ढंग से तो आकर्षक चित्र सामने 
आता है, परन्तु गृणात्मक दृष्टि से, खासकर ग्रामीण 
क्षेत्र में स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिसके बारे में हम 
आगे चर्चा करेंगे। देश की जन-संख्या का कितना भाग 
इसके अन्तगंत है, परंपरागत माध्यमों की तुलना में खेतिहरों 
की कितनी सेवा इसने की है, इसकी अंतर्निहित शक्ति, 
इसके नेतृत्व व सदस्यता की किस्म, इन सबके अध्ययन से 
यह स्पष्ट हो जायेगा कि अभी तक यह आन्दोलन एक 


हज हाल 


.. बना दे तथा उसमें प्रोत्साहन ला दे। 


ग्रामीण क्षेत्रों में 


ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी प्रयत्नों के संकेन्द्रित करने की 
कितनी जरूरत है, इस पर जोर देने की आवश्यकता 


४, उक्त उद्धृत, पृष्ठ ३०५... 
५, भारत सरकार; स्टेटिस्टीकल कंपायलेशन; सितम्बर 
.. . १९६१। 








प्राथमिक समितियों की संचालन पूंजी 
सदस्य-संख्या (लाख में ) (करोड़ रुपये में ) 

५.४८ ५.४८ 
११.२९ १५.१८ 
३६.८९ ७४.८९ 
५०.७७ १०४.६८ 

१ ०७.२८ ' २७५.८५ 
३०३.२ १ १०८३.४७ 





व्यापकता स्वाभाविक रूप-से यह मांग करने योग्य है कि 
इसकी तरफ सबसे अधिक ध्यान भारत के सहकारी 
आन्दोलन के नेता दें एवं कार्य करें। अत: भारत में 
सहकारी आन्दोलन के विकास का सच्चा गुणात्मक 
मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्र में उसके स्थायित्व और शक्ति के 
उपयुक्त सिंहावलोकन से ही होना चाहिए।.. 


हिताधिकारो 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास 


का सिंहावलोकन करना हमारे मूल्यांकन के लिए आवश्यक 


हो सकता है। कदाचित यहाँ ऋण, भण्डार और भवन 
निर्माण जैसी चुनिन्दा लोकप्रिय सहकारी प्रवृत्तियों के 
क्षेत्र में जैसा कि रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी के प्रतिवेदन 
से प्रकट है, ग्रामीण ऋणदात्री समितियाँ। करीब पचास 
वर्ष के अनवरत सरकारी और गर-सरकारी प्रयत्नों के 
बावजूद संख्यात्मक शब्दावली में अगर कहा जाय तो 
कृषकों की ऋण सम्बन्धी कुल आवश्यकता का केवल तीन 


.._ ६. आल इण्डिया रूरल केडिट से ( जनरल रिपोर्ट) 
पृष्ठ १२) 
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४०० खादी ग्रामोद्योग : मा १०६३ 


प्रति शत भाग ही पूरा कर पायीं हैं। गुणात्मक आधार 
पर किये गये अनुवर्ती सर्वेक्षण (१९५१९) से पता चलता 
है कि सहकारी ऋण की सुविधा का फायदा छोटे किसानों 
की अपेक्षा बड़े किसानों ने ज्यादा उठाया।" इसलि! 
ग्रामीण ऋणदात्री सहकारी समितियों के रिकाई से 
ने हमारे सरकारी अधिकारियों को ही प्रसन्नता होती 
है और न ही हम गैर-सरकारी कार्यकर्ता ही संतुष्ट 
हो पाते है। 

ग्रामीण सहकारी भण्डारों का चित्र भी कोई इससे 
अच्छा नहीं है। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में, सम्भवतः क्‌छ 
सामग्रियों की कमी और सरकारी प्रोत्साहन के कारण 
ग्रामीण भण्डारों का जो एक जालू-सा फैल गया था, वे 
सरकारी नियंत्रण के हट जाने के बाद अपने विकास की 
रफ्तार बनाये रखने अथवा वे जिस स्थिति में थे बैसी 
: स्थिति में अपने को बनाये रखने में असफल रहे हे । 
प्रामीण सहकारी भण्डार, जिन्हें युद्ध के बच्चों' की सही 
संज्ञा दी गयी थी, नियंत्रण हटायें जाने के सर्व प्रथम 
शिकार हुए और वे मद्रास में सहकार पर समिति 
(१९५६) के इस कथन की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते 
हैं कि 'प्रामीण सरकारी भण्डासों का कोई भविष्य 
नहीं हूं।”* ग्रामीण क्षेत्रों में उनका घटता हुआ 
प्रभाव निम्न विदलेषण से स्पष्ट है: * 


विवरण १९५१-५२ १९५५-५६ 
_ आथमसिक भण्डारों की संख्या ९,५७९. | ७,३५९ 
सदस्यता | १९,८२९,००० १,४१४,००० 
खरीद मूल्य (करोड़ रु. में). ७९.६० १३.६८ 


बिक्री मूल्य (करोड़ रुपये में). ८३.७ थे कम 3420304 875 मद 5 मी है 


.. ग्रामीण भवन निर्माण कार्य भी उतना ही निराशा- 
जनक रहा है। क्‍ होल ही में निर्माण, आवास और पूर्ति 
: मेत्री श्री मेहरचन्द खन्ना ने राज्य सभा में कहा (२८ 


. अगस्त १९६२) कि ग्रामीण भवन निर्माण परियोजनाओं 
७, रूरक क्रेडिट फॉलो अप सर्वे, १५५८-५५ ; 
परिशिष्ट : १९:३। 


८. ईं. एम. हयूग : दि कोऑपरेटिव मूचमेण्ट इन 


के अस्तगंत रवीकत ३५,०६० भवना में मे मार्च १९६३ में 
समाप्त होनेवाडे पांच वर्धा की अवधि में कैयड १०,५६७ 
मकान ही बनाये जा सके और यह कि केन्द्रीय सहायता 
में मे राज्य सरकारों ते केबल ४ करोड़ ५१ छाम्प रुपये 
ही निकाल । ११ आंकड़ों से भी प्रकट होता है कि 
प्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण कार्यक्रम ने कोई विशेष 
प्रगति नहीं की है । 
शिक्षा को कम्ती 

इस तथ्य का अनभव कि भारत के ग्रामीण हषेत् मैं 
सहकारी अभिप्रेरण यानी प्रेरणा अपनी संधनता और 
दिशा दोनों ही रूग में नहीं वायी जाती, उन कं र्णों 


का विश्लेषण करने का आवाहन करता है जिन्होंने 
पिछले पचास वर्ष की अवधि में सहकारी प्रगति को द 


कक 


रोक रखा है। ऊपर बलासगी गयी सहकारी काये- 


शीलताओं में से प्रत्येक में हमे सम्भवत, कछ विशिष्ट 


कारण मिल सकते है , जिन्होंने प्रगति में राह अटकाया 
हैँ । उदाहरण के लिए संगठन थे कार्यकारी कारण, 
आन्दालन का राज्य प्रवतित होने को प्राय: यथार्थ 
पहलू बताया जाता है, जिन्होंने ग्रामीण साल व्यवस्था 
में अनुकूलतम विकास लाने को रोका है अथवा उसमें 
बाधा डाली है। रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी के प्रतिवेदन 
के अनुसार “..,..... . भारतीय अवस्थाओं में 
वातावरण प्रव॒कू स्वरूप से 'धहरी' रहा है; 
अभी तक वह ग्रामीण हितों और ग्रामीण आवश्यकता 
पूर्ति के छिए अनुकूल नहीं हूँ ।"* * इसी प्रकार गले एड 
के विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में मुपारिभ्रमिक प्राप्त कार्य- 
कारी वर्ग का अभाव, गाँवों के साहुकारों की दोहरी 
भूमिका तथा व्यापार के क्षेत्र में खुदरा बिक्रीकार और 


जुदरा विक्रीकार का मामूली छाभांश, ये ऐसे पहल हैं 


जो ग्रामीण भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की असफलता 
के अनुकूल हैं। इसी प्रकार भवन निर्माण सामग्री की 
इण्डिया; (१४: १११) रा 

>. उक्त उद्धृत ; प्रष्ट १५८ | 
९०. सव्रास मेल : २५ अगस्त १०६२ । 


कमी, पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारियों व स्वयम्‌ द्वारा 


30३३ ॥॥॥#तैकीकष॥॥ १४॥/४५०७॥॥॥॥४॥/३४८९ कप वाधकक 
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-ल्कउल्लकरत 


ड़ 





- जल कुबनलाललत- 


ग्रामीण क्षेत्र 


निर्मित मांग का अभाव तथा हिताधिका रियों की उदासीनता 
को सम्भवत : भलीभाति ग्रामीण भवन निर्माण परि- 
योजनाओं की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया 


जा सकता है। लेकिन भारत तथा अन्य इसी प्रकार के 


अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थावाले देशों में ग्रामीण सहकार 
आन्दोलन के विस्तार को जिस पहल ने अनवरत रूप से 
रोका है वह है ग्रामीणों में शिक्षा की कमी अथवा अभाव । 
एक आवश्यकता क्‍ 

इसी बात को पूरी तरह समझते हुए रॉकडैल पायनियस 
(॥0००४१७० 70076७०७४ ) ने कहा था कि सहकारिताओं 
के पास 'वाषिक रूप से जो अतिरिक्त बचत' होती हैं, 
उसका एक हिस्सा अपने सदस्यों की शिक्षा के लिए 
उपयोग में लाया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से 
जोर देता पादचात्य देशों में आवश्यक और उपयोगी 


पाया गया, जहाँ कि सहकारिता का स्तर सापेक्षिक 


दृष्टि से ऊँचा है, तब ग्रामीण भारत में तो ऐसा करना 
एक स्पष्ट आवश्यकता बन जाती है, जहाँ सहकारिता 
का स्तर बहुत ही न्यून हैं । 


सहकारों के सदस्यों को शिक्षित कर उनका दिलो- 
दिमाग रोशन करना चाहिए; एक सहकारी संगठन 
के वाणिज्य अथवा व्यवसाय के प्रबन्ध की समूची जिम्मे- 
वारी जब तक स्वयं सदस्य न छे लें तब तक, वह कभी 
भी परिपूर्ण नहीं होता । सहकारी समिति केवल मात्र 
संगठित भर कर देने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सक्रिय 
बनाये, आगे बढ़ते रखना चाहिए। इसलिए वास्तविक 
अभिप्रेरण एक सजीव शैक्षणिक कार्यक्रम में निहित 
होना चाहिए, जोकि सदस्यों को उत्तरदायित्व सम्भालने 


योग्य बनाने के लिए एक अपरिहार्य' तत्व है। सदस्यों 


को लगातार जागरूक और सक्रिय रखने के लिए शैक्ष- 
णिक कार्य सजीव और अनवरत रूप से होनेवाला होना 
चाहिए। यदि सहकार को लोकतंत्र और आर्थिक आजादी 
का अनुगामी बनना है, तो इसके काम में लगे लोगों की 
सक्रिय रुचि के बिना वह काफी लम्बे समय तक सुरक्षित 
रूप से नहीं टिक सकता। और, जब वह दिलरूचस्पी' सामने 
यानी मूर्त रूप में हो तो सहकार अपने सदस्यों को न 


"कल +००. ५ लमम>+भ+ हम» रककम+ककक म्ण 


१९, आल इण्डिया रूरल ऋडिट सर्वे (जनरछ 
रिपोर्ट ); प्रष्ठ : २७२ | 


में सहकारिता की प्रेरणा 


केवल उनकी आथिक गतिविधियों में ही सहायता देगा 


बल्कि वह उनकी सामाजिक अवस्थाओं में सुधार कर 


उन्हें सुयोग्य तागरिक भी बनायेगा। 


सहकारी अगुआई 

अतएवं इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं 
कि ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी अभिप्रेरण ग्रामीणों के लिए 
एक सुनियोजित शैक्षणिक कार्यक्रम पर निर्भर करता है। 


' जिस प्रकार की शिक्षा लोगों को आर्थिक लोकतंत्र के 


योग्य बनायेगी, वह बिल्कूल मनमानी हुईं छगती है। 
यद्यपि परम्परागत दृष्टि से शैक्षणिक प्रक्रिया के अन्तर्गत 
मुख्य रूप से बच्चे ही आते हैं, लेकिन आज के जमाने में 
ग्रामीण क्षेत्रों में अनोपचारिक और औपचारिक प्रौढ़ 
शिक्षा अधिकाधिक रूप से महत्वपूर्ण बन गयी हैं। 
उदाहरणार्थ, नोवा स्कोटिया का एण्टीगोनिश मृवमेण्ट 
जिसने अपनी सामूहिक चर्चा की तक्‍तीक से हजारों 
मछओं के जीवन में ऋरान्ति ला दी है, इस बात का एक 
बहुत ही सुन्दर उदाहरण है कि एक अनवरत और चेष्टा- 
पूर्ण, चौकस रूप से चलायी गयी शौक्षणिक प्रक्रिया किस 
प्रकार एक ग्रामीण सहकारिता में शक्ति संचार कर देती 
है। इसी प्रकार, डेनमार्क में अध्यात्मिक आन्दोलन के 
रूप में प्रारम्भ की गयी डेविश फोक हाय स्कूलों! ने 
वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में उनकी सांस्कृतिक देन की पुनः 
खोज करने तथा उसे शिक्षा के जरिये उनके कौशल, 
नैतिक मूल्यों, आचार-विचार तथा वास्तविक ज्ञान में 
भर देने में और अपनी ग्रामीण सहकारी समितियाँ 
बनाने के लिए तथा बहुत ही वांछित सहकारी अगुआई 
की पूर्ति के लिए उन्हें एक ठोस पहल के रूप में विकसित 
करने में अत्यधिक सहायता पहुँचायी हैं । 


यही वह समय है कि हम यह महसूस करनलें कि ग्रामीण 
जनता को प्रभावशाली शिक्षा देना ग्रामीण सहकारी- 
करण का एक अभिन्न अंग हैं। अतएव ग्रामीण क्षेत्र में 
सहकारी प्रगति हासिल करने के लिए शिक्षा को ब॒नियादी 
अभिप्रेरण मानना तथा समझना चाहिए। विदृवव्यापी 


सहकारी समितियों के विकास्त के अध्ययन से केवल इसी . 


बात की पुष्टि होगी कि समय की दृष्टि से शिक्षा ग्रामीण 
सहकारिता की प्रगति की अनुगामिनी न होकर अग्रगा- 
मिनी रही हें । 

१५ सितम्बर १९६२ कै 
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खादी ग्रामोध्योगों में प्राशिक्षण 
धीरुभाई मे. देसाई 


. आमोचोग जीवित रहें और पनपें, इसके लिए इनमें लगे कारीगरों और दरुतकारों को विभिन्न उद्योगों के तौर-तरीक्षों' तथा 
तकनीकों का उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिष्षण देते के किए बतैमान' “असंतोषप्र३ और अपनौप्त ” 

. व्यवस्था में सुधार करने तथा प्रशिक्षण देने का काम करनेवाले कर्मचारियों को इस कार्य के सामाजिक महत्व की शिक्षा 
देंगे देलु, खादी और ग्रामोश्रोग कमीशन ने कारीगरों, व्यवस्थापकीय कर्मचारियों, विस्तार अधिकारियों (उद्योग ), ग्राम 


 हदायकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने हाथ में 


झरखिल भारत चरख्‌ संघ ने सन्‌ १९४६ में विशेष 
रूप से खादी के बारे में और साधारण तौर पर 


ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ बुनियादी सिद्धान्त 


निर्धारित किये तथा अनुसंधान और खादी कार्यकर्त्ताओं 
के प्रशिक्षण” को विशेष महत्व प्रदान किया । उसने यहाँ 
तक घोषणा की कि “कृषि, सहकारिता और शिक्षा 
विभागों के सभी विकास अधिकारियों की नियुक्ति 
की शर्तों में खादी के प्रशिक्षण की शर्त आवश्यक रूप 
से शामिल कर देनी चाहिए।” 


असंतोषजनक व्यवस्था 


योजना आयोग ने कहा है, “भूतकाल में ग्राम-कारीगरों 
के प्रशिक्षण की कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी । अधिकांश 
रूँप में जाति के आधार पर धंधों का चुनाव होता था 


. और परंपरागत रूप में एक से दूसरे के पास काम करने 


की कला पहुँचती थी । परन्तु ग्रामीण दस्तकारियों को 
जिस प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, उसके सामने 


ये तरीके अपर्याप्त साबित हुए और ग्रामों के बाजारों 


... में नयी-तयी चीजें आने लगीं तथा वे पुरानी चीजों को 
. पीछे ढकेलने लगीं |...... . अतः यदि कारीगरों 


को नयी स्थितियों के अनुकूलन की प्रक्रिया के अभियान 
में लगाना हो, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम को अब व्यापक 


.. पँमाने पर संगठित करना होगा. .. . . . . है 


“अतः यह स्वथा स्वाभाविक था कि भूतपूर्व अखिल 





भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल ने १९५३ में अपनी 
पहली ही बैठक में एक प्रशिक्षण सर्वेक्षण समिति की 
स्थापना के रिए तुरन्त कदम उठाया। इस समिति ने 
मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं का स्विस्तार अध्ययन किया 
और मंडल का ध्यान इस बात की ओर खींचा कि 
“आमोद्योगों का स्थायी रूप से परंपरागत काम करनेवाले 
करीगरों को सुधरे हुए तरीकों का अथवा अकशल श्रमिकों 
को ग्रामोद्योगों का तांत्रिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था 
बहुत ही असंतोषजनक और अपर्याप्त हैँ ।' उसने आगे 
बताया कि “कई मामलों में तो प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक 
वर्ग को ही अपने काम के सामाजिक महत्व का स्पष्ट 
खयाल नहीं हैं और उनमें से कई शिक्षकों में तो तकक्‍नीकल 
योग्यता की भी कमी है।” अत: उसने मंडल से 
सिफारिश की कि लोगों को प्रशिक्षण देने की 
जिम्मेदारी वह खुद उठाए। 


उसकी इस सलाह के अनुसार काम करने के लिए 
श्री अण्णासाहब सहस्नबुद्धे की अध्यक्षता में एक स्थायी 
प्रशिक्षण समिति नियुक्त हुई और प्रशिक्षण अनुभाग 
की स्थापना की गयी (अब श्री रघुनताथ श्री. थोत्रे 
इस प्रशिक्षण समिति के अध्यक्ष हैं) | योजना आयोग ने 
यह अत्यन्त आवश्यक समझा कि कार्यकर्त्ताओं को बड़ी 
तादाद में प्रशिक्षित किया जाय, ताकि विकास कार्यक्रमों 
पर सफलतापूर्वक अमर किया जा सके तथा करीब 
५,००० खण्ड स्तरीय विस्तार अधिकारियों (उद्योग) 
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खादी-ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण ४०३ 


को भी प्रशिक्षण सुविधाएँ मुहैया की जाएँ। फलत: 


में १; पश्चिम बंगाल में १; पंजाघ में २: राजस्थान में 


अनेक खादी ग्रामोद्योग विद्यालय (खादी और विस्तार १; बिहार में २; असम में १; उड़ीसा में १; तथा 


अधिकारियों के लिए) स्थापित हुए 


खादी कारयकर्त्ता पाठ्य क्रम 

राज्य मंडलों और प्रमाणित संस्थाओं की खादी 
कार्यक्रम पर अमर करने संबंधी जरूरतों की पूति के लिए 
खादी कार्यकर्त्ता पाठ्यक्रम बनाया गया। इस पाठ्यक्रम 
की अवधि १८ माह की है, जिसमें कार्यक्षेत्रीय प्रशिक्षण 
भी शामिल हें । 


योग्यताएँ : इस पाठ्यक्रम में उन प्रशिक्षाथियों को 
प्रवेश दिया जाता है, जो या तो मैट्रिक या समकक्ष या 
उत्तर बुनियादी (तालीम) परीक्षाएँ उत्तीर्ण हों तथा जो 
प्रमाणित संस्थाओं या राज्य मंडलों द्वारा भेजे हुए हों और 
पाठ्यक्रम में सफल प्रशिक्षाथियों को इन संस्थाओं एवम्‌ 
मंडलों द्वारा काम पर लिये जाने का आश्वासन वे दें । हाल 
ही में प्रशिक्षण समिति ने तय किया है कि प्रवेश-योग्यता 
की शिक्षा संबंधी शर्तों को कुछ ढीला किया जाय, यदि 
प्रशिक्षार्थी कारीगरों के परिवारों में से आये हुए हों 
और अपने पंतुक धंधे में सहायक होनेवाले, हों। यह 
प्रयोग कुछ चुने हुए विद्यालयों में ही किया जाना है। 


प्रशिक्षण के विषय : प्रशिक्षार्थियों को सृत कताई, कपड़ा 
बुनाई, दो ग्रामोद्योग तथा कृषि के बुनियादी-तत्वों और 
कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाता हैं। रचनात्मक कार्यक्रम, 
सवदिय दर्शन,पंच वर्षीय योजनाएँ आदि विषय भी प्र शिक्षा- 
थियों को पढ़ाये जाते हैं, ताकि वे खादी-ग्रामोद्योगों का 
सामाजिक महत्व समझ और ग्रहण कर सकें। कार्यक्षेत्र में 
तीन मास का प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शकों के साथ अध्ययन- 
यात्रा की भी व्यवस्था इसमें है, ताकि खादी-ग्रामोद्योगों 
के उत्पादन क्षेत्र के काम का अध्ययन वे कर सकें और 
खादी संस्थाओं के अनभवी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन 
में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। 


देश भर में १३ खादी ग्रामोद्योग विद्यालय (खादी ) 
हैं, जो इस प्रकार हैं: मद्रास राज्य में ३; उत्तर प्रदेश 





महाराष्ट्र में १। आन्थ्र प्रदेश, केरल, मैसूर, गुजरात 
और मध्य प्रदेश में कोई विद्यालय नहीं है। अब तक 
२,३१६ कार्यकर्ता इन विद्यालयों में प्रशिक्षित किये जा 
चुके हैँ। रंगाई और छपाई में प्रशिक्षण देने के लिए 
हुबली के समीप बेनगिरी में एक खादी ग्रामोद्योग 
विद्यालय (वस्श्रोद्योग रसायन) भी है। पाठ्यक्रम की 
अवधि १२ महीने की है। 


संगठक पाठ्यक्रम 

जेसा कि संगठक पाठ्यक्रम शब्दों से ही अर्थ प्रकट 
होता है, संगठकों के प्रशिक्षणार्थ यह पादयक्रम शुरू किया 
गया है । इस के पीछे विचार यह है कि ऐसे कार्य कर्त्ताओं 
को प्रशिक्षित करना, जो केवल कताई और बुनाई 
में ही विशेषज्ञ नहीं होंगे, अपितु वे अच्छे और कुशल 
संगठक भी बरनेंगे। वे सूतकारों और बुनकरों को 


सहकारी क्षेत्र में आने की प्रेरणा देंगे तथा अपने-अपने .. 


कामों में सृतकार-बुनकर ऊँचे दर्जे का तक्‍्नीकल ज्ञान 
हासिल कर सकें, इस दृष्टि से उनकी मदद वे करेंगे । 
खादी संस्थाओं के केन्द्र अच्छी तरह संगठित हो सकें 
इस काम में भी वे उन्हें सहायता करेंगे । खादी केन्द्रों के. 


व्यवस्थापकों और निरीक्षकों के तौर पर भी वे काम कर 
सकेंगे । 


इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की है और प्रशिक्षार्थी 


उन लोगों में से चुने जाते हैं जो खादी कार्यकर्त्ता पाठ्यक्रम 
सफलतापूर्वक पूरा कंर लेते हैं। संगठक प्रशिक्षार्थी 
छः माह विद्यालय में रहकर कताई-बुनाई की कला में 
प्रवीण होते हैं और उसका विद्येष तंत्र भी जान लेते हैं। 
उसके बाद वे छः माह प्रत्यक्ष क्षेत्र में बिताते हैं, जहाँ वे 
संगठन कार्य का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
वहँँ। वे अनुभवी क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के मार्गदर्शन में 
काम करते हैं। फिलहाल इस पाठ्यक्रम में १५ प्रशि- 
क्षार्थी हैं और वे व््यंबक विद्या मन्दिर, नांसिक में 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हूँ। द 
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मई १९५५ में राज्य विकास आयुकतों वेग जो वाधिक 
सम्मेलन हुआ, उसने यह सुझाव दिया कि सामदायिक 
विकास खण्डों के कर्मचारियों की व्यवस्था में विस्तार 
अधिकारी (उद्योग) का पद भी शामिल किया जाय । 
उस समय कल्पना यह थी कि कुछ विस्तार अधिकारियों 
को लघु स्तरीय उद्योगों में और कुछ को खादी -ग्रामोयोंगों 
में प्रशिक्षित किया जाय। भूतपूर्व अखिल भारत खादी 
. और ग्रामोद्योग मंडल को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी कि 
इन अधिकारियों को खादी-प्रामोग्रोंगों का प्रशिक्षण 
देने की व्यवस्था वह करें। इस प्रकार इन विस्तार 
. अधिकारियों का प्रशिक्षण नासिक स्थित श्यंवक विद्या 
मन्दिर में १९५५ में शुरू हुआ। इस पाठ्यक्रम की 
अवधि एक वर्ष की थी। 


विस्तार अधिकारी (उद्योग) प्रशिक्षण 

इस विषय पर नैनीताल में १९५६ के मई मास में 
हुए सामुदायिक विकास सम्बन्धी वाषिक सम्मेलन में 
पुनः चर्चा हुईै। उस सम्मेलन ने सुझाव दिया कि 
“प्रत्येक खण्ड के लिए एक-एक विस्तार अधिकारी 
(उद्योग) होता चाहिए। यह अधिकारी राज्य के 
उद्योग-संगठन का एक अंग होगा तथा अत्य खण्ड स्तरीय 
विस्तार अधिकारियों के समान खण्ड विकास अधिकारी 
के मातहत होगा।” यह भी तय हुआ कि यह विस्तार 
अधिकारी (उद्योग) संगठक के रूप में हो और उसकी 
मदद के लिए तक्तीकल विश्येषज्ञ होने चाहिए। 


इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो प्रवेश योग्यताएँ 
.. राज्य सरकारों को बतायी गयीं, वे इस प्रकार हैं: (अ) 
.. इंजीनियरिंग में प्रमाण-पत्र या उपाधि; (आ) 'हायर 
.. हूरल इंस्टीट्यूट' का स्तातक; (इ) विज्ञान, वाणिज्य, 
. अथशास्त्र, गणित अथवा सांख्यिकी के विश्वविद्या- 


लूयीन स्नातक; और (६) वस्त्र या फल-संवर्धन 
.. का प्रमाण पत्र। 


बाद मे यह तय हुआ कि इन अधिकारियों को चार 


माह का समग्र प्रशिक्षण रूघु उद्योग सर्विस इंस्टीट्यूट में, 


प्रामोशोंग : भार्ज १९६३ 


और आठ मास का प्रशिक्षण खादी ग्रामागोग विद्यालयों 
में दिया जाये । 

सामदायिक बिकास जोर सहकार मंत्रालय; वाणिज्य 
और उद्योग मंब्रालय, खादी ओर ग्रामोद्योग क्ीशन 
तथा अन्य अखिल भारतीय महा के संबक्‍ल प्रयास में 
यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया याती यह तय किया गया 
कि कौन-से विधय लिये जायगें। खादी और प्रामोद्योग 
कमीशन के खादी ग्रामोशोग विधालयों के शिक्षकों और 
ऊघ्‌ उद्योग मविस इस्टोट्यरट के कार्यकर्ताओं की तीन 
संपक्त विचार गोप्ठितों में, जिलसें बाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय, सामदायिक विकाग और सड़कार 
मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भी 
भाग लिया था, इसे पाठ्यक्रम पर पुनविदार किया गया । 

फिलहाल यह विस्सार अधिकारी (उद्योग) पाठ्यक्रम 
इन पौच विद्यालयों में बलता है; नीलोखेंड़ी (पंजाब), 
पटना (बिहार), वर्षा (महाराष्ट्र) हिमायलसागर 
(हैदराबाद-आस्थ्ा प्रदेश) सवा टी. कहडपदनी 
(मद्रास) । इन विश्यालय पें कल ४०७ प्रशिक्षावियों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । 

प्रशिक्षण में सूत-कताई, बनाई और कमीशन के 
अन्तर्गत आनेवाले १६४ ग्रामोथोंगों को शामिल किया 
गया है। 

इन अधिकारियों की, जो प्रशिक्षण प्रात्य करने है 
इन कामों की दृष्टि और पृष्ठभमि जाल हो सके, इसलिए 
गांवों की अवस्थाओं का परिचय, गा मो धोगी के अर्थ शास्त्र 
और दर्शन, रचनात्मक कार्य क्रम, सामुदायिक विकास सथा 
विस्तार कार्यक्रम, बिक्री-ध्यवस्था तथा सहकारिता, 
ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान और सभी 
अखिल भारतीय मंडलों के कार्य क्रम तथा प्रवुलियों आदि 
जसे बौद्धिक विषयों का भी प्रश्षिक्षण दिया जाता है। 

दो मास का क्षेत्रीय प्रशिक्षण भी इन्हे दिया जाता है । 
विस्तार अधिकारी (उद्योग) इसके सिलसिले में अपने 
राज्यों में जाते हैं और इन बातों का अध्ययन करते 
हैं: (१) औद्योगिक मार्गदर्शी परियोजनाएं; (२) 











जावी-ग्रामोदोगों में प्रशिक्षण ४०५ 


सर्वेक्षण #ं ( ५ ] अंबर परिवगाडिय, वबिफो जरा? 
और उत्पादन केस; [ ४) जीयोगिक सहकारी ससिावियों 
(५) सघन क्षेत्र साजना, (६) राहय खादी ओर 
ग्रामोद्योग मंडल का संगठन लय का ये, जोर | ») उद्याग 
निर्देशालयों का काम वे गयन । 

ये अध्ययन यात्राएँ राज्य सरकार। की संबंधिस 
एजेंसियों के सहयोग से आधाजिलस की जाती के और 
उनके लिए बनायी गयी प्र:्नावली और पद्षलि के आधार 
पर यह अध्ययन चलाया जाता ॥। अंडर जंक «,०७ 
विस्तार अधिकारी (उद्याग) प्रशांत था चेक है ओर 
५१० पा रहे है । 


सहायक संगठकों का प्रशिक्षण 


समग्र विकास कार्यक्रम की योजना बनाने, उसे 
संगठित और कार्यालित करने के लिए काफी सादाद 
में प्रशिक्षित कार्यकर्शाओं की जरूरत होती है। सहायक 
संगठक ग्राम इकाइयों में कार्य का संगठन करनेबाले 
रहेंगे, जी १०-१० प्राम इकाइयी का का मे देखे गे । उनके का ये 
क्षेत्र में बलनेंवाठ काम का तथा मानव, साथनों, अर्थ, 
कला-कौशल, दावित-क्षमता, सकतीक आदि के खोलो 
का मुल्यांकन करने की क्षमता उनमें इस प्रशिक्षण से 
आयेगी और संस्थाओं, जनखा तथा संग नो का 
सहयोग और सहायता थे प्राप्त बार सकेंगे । फिर अपने 
मालमाता के आधार पर ये एक गर्संबोजित योजना 
पु पा वर 7 वकास कार्यो 
में लगे अन्य सभी माध्यमों के प्रयेगोंचनी कार्यों 
समस्वय साधने में भी पूरी मदद देगे। 





इस लटक्ष्य को ध्यान में रखने हुए सहायक संगढकों का 
प्रशिक्षण दो क्षेत्रीय निया जन संस्थाओं ( रीजनल एलानिंग 
इंस्टीट्यूट) में चलाया जा रहा है, जो कमीशन द्वारा 
संचालित हैं। उनमें थे हक शवाग्राम (वर्धा) में व 
दूसरा कल्छपटुटी में है। हाल ही में प्रशिक्षण समिति 
नें एक निर्णय लिया है, जिसके अनुसार इन संस्थाओं की 
प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियाँ नासिक र्थित श्यंत्रक विद्या 








मंदिर में बायी जा रहो #। सर्वक्षण और आयोजन 
पर विशेध जार दिया जाता हैँ। ये इंस्टीट्यूट अपने 
देगिद के क्षेत्र के पूरे सतर्क में रहती हे। प्रशिक्षार्थी इन 
दो का उपयोग प्रत्यक्ष द्जीय अध्ययन के लिए 
करते है। इस पादयक्रम की अवधि दस माह की है । 


ग्राम सहायकों का प्रशिक्षण 


ग्राम इकाई के सलर पर काम करने की जिम्मेवारी 
ग्राम सहायकों की है, जिने ग्राम इकाई के क्षेत्र की 
देखरेख करने की अपेक्षा है। वे प्रवर्तक संस्थाओं के पूरे 
समय काम करनेवाले कार्यकर्ता हैं। उस्हें निम्न विषयों 
बात प्रशिक्षण दिया जाता है: 
(१) इकाई क्षेत्र के गाँवों का समाजाधिक सर्वे- 
द्ण करना; 


(२) इकाई संगठन की स्वीकृति के लिए वापिक 


योजना तैयार करना; 

(३) खादी और प्रामोद्योगों के छिए कमीशन 
की मोजनाओं का कार्यक्रम इकाई संगठन 
की स्वीकृति के। लिए बनाना; 

(४) प्रवर्तक संस्था के निर्णय के अनुसार 
सहकारी समितियों संगठित करने का 
उपाय करना; 


(५) रिकाई आदि रखने में सहायता देना। 


एक नाविन्यपूर्ण पद्धति का प्रशिक्षण कार्यक्रम 


इस कार्य के निमिलस आयोजित किया गया है, जो अखिल 
भारत सर्व सेवा संघ के सीधे निरीक्षण में प्राम स्वराज 
विद्यालयों में चलाया जाता है। कुछ महत्व की खादी 
संस्थाओं की सहायता इन विद्यालयों की स्थापना में 

प्‌ ने की है। अखिल भारत सर्व सेवा संघ को यह 
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कमीशन से सहायता 
अनुदान मिलता है। 


ग्राम सहायकों के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की अवधि 
दो वर्ष की है। इस अवधि के पहले दो माह वे विद्यालय 
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४०६ खादी प्रामोदच्ोग : 


में बिताते हैं, फिर अपने-अपने ग्राम इकाई क्षेत्रों में काम 
के लिए चले जाते हैं। जब वे वहा काम करते होते हैं, 
तब विद्यालय के शिक्षक भी समय-समय पर वहीं 
जाते हैं और मौके पर ही उनकी दिककतें हल करने में 
उनकी मदद करते हैं। फिर, एक माह के लिए के 
विद्यालय में वापस आते हैं। इस एक माह में वे विद्यालय 
में गहन अध्ययन करते हैं और अपने क्षेत्रीय अनुभवों 
पर आपस में तथा शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। 
फिर, एक माह के पदचात्‌ क्षेत्र में जाकर विद्यालयीन 
प्रशिक्षण व चर्चाओं से निष्पन्न उपाय वहाँ की समस्याओं 
पर वे लागू करते हैं। शिक्षक-गण फिर गाँबों में जाते और 
उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह संस्थागत तथा 
क्षेत्रतत प्रशिक्षण साथ-साथ चलता रहता है। विद्यालय 
में कल मिलाकर छः माह बिताये जाते हैं तथा शेष 
१८ माह ग्राम इकाई क्षेत्र में। 


. अभी ऐसे १२ विद्यालय हैं, जो परली (केरल); 
कोडुवई (तमिलनाड) ; शिवरामपल्ली (आम प्रदेश ) ; 
दुर्गापुर (राजस्थान); पढ्ठी कल्याण (पंजाब); 
सेवापुरी (उत्तर प्रदेश); पूसा रोड और खादीग्राम 
(बिहार); बलरामपुर (पश्चिम बंगाल); विश्वनीड्म 
(मैसूर) ; माचला (मध्य प्रदेश ) तथा घंटोली (गुजरात) 
में चलते हैं। इन विद्यालयों के शिक्षक साधारणतः 
कमीशन की क्षेत्रीय नियोजन संस्था में प्रश्षिक्षण प्राप्त 
करते हैं। 
... कमीशन के कमंचारियों का प्रशिक्षण 
... कमीशन के केन्द्रीय तथा देश के अन्य स्थानों पर 
. स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों की काफी संख्या है। 
. खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम के तीआ गति से विस्तार के 
कारण कर्मचारी रखने पड़े। इनमें से बहुत से लोगो 
को रचनात्मक कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी अथवा 


.. उन्हें खादी-ग्रामोद्योग के कार्यक्रम की बौद्धिक चेतना का 
- ज्ञान नहीं था। 


अतः कमीशन ने यह उचित समझा कि अपने सब 


कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था वह करे। दो माह 


मात्र १९६३ 


के प्रशिक्षण का कार्य क्रम बनाया गया और ३२ कर्मचारियों 
का पहला सत्र 6 जाई १९६० का खादी-प्रामाद्योग 
विद्यालय, नासिक में शुरू हुआ । ये कमंचारी कमीशन के 
केन्द्रीय कार्यालय के थे । 

खादी ग्रामोग्योगी का अर्शारत्र और दर्शन, राप्टीय 
स्वतंत्रता संधर्ष और खादी आंदोलन, रचनात्मक कार्य क्रम 
का दर्शन आदि पर व्याख्यान इस प्रशिक्षण में शामिल 
किये गये हैं, ताकि कमीशन के कार्यक्रम को उचित स्व पे 
वे ग्रहण कर सके यानी समझ सके | 

जैसा कि महले बताया जा चूका है, इस प्रशिक्षण के 
पीछे विचार यह है कि कर्माचारियों का तदुविधयक जान 
बढ़े और वे कुशल कार्यकर्ता बन। कमीशन की सारी 
प्रवृत्तियों की जानकारी, देश के पुननिर्माण में इन 
गतिविधियों का रथान तथा इस सम्बन्ध में उनके अपने 
खुद के रथान का ज्ञान उन्हें होना ही बाहिए। 

इस उदृह्य के लिए कमीशन की प्रवृत्तियो, उसके 
नियम-विनियमों, विभिन्न विभाभों-अनुभागों के कार्य 
और हिसाब-किताब एवम्‌ लेखानपरीक्षण की प्रणाली 
की जानकारी उन्हें दी जाती है 

यह पाठ्यक्रम जब शुरू किया गया, तब केवल कमीशन 
के बम्बई स्थित कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ही 


था, पर हाल ही में उसका क्षेत्र अद्राकर उसमें कमीशन 


के देश के अन्य भागों में स्थित कार्यालयों और राज्य 
मंडलों के कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया 
है। प्रत्येक सत्र में करीब ५० प्रशिक्षार्थी होते हैं। अब तक 
नो सन्रों में ३२६ कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा बके 
हल 

यह आशा की गयी है कि इस पाठ्य क्रम से कमीशन और 
राज्य मंडलों के कर्मचारियों को ने सिर्फ अपने काम की 
जानकारी प्राप्त करने और समझने में सहायता मिलेगी, 
बल्कि उन्हें यह जानने में भी मदद मिलेगी कि वे यह काम 
क्‍यों कर रहे हैं। यह महसूस किया गया कि इस प्रकार 
की जानकारी मिलने से वे अधिक कुशल और 
उद्देश्ययुक्त कार्यकर्ता बन सकेंगे । 


के! ५2: “7६७७७ ् ५०७ 








खादी-प्रामोद्योगों में प्रशिक्षण ४०७ 


प्रत्यास्मरण और लघ-कालीन पादयक्रम, विचार 
गोप्ठियां आदि कमीशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य 
महत्व के अंग है । 


अन्य पादयक्रम 

विद्यालयों के आचार्यों की गोष्ठियाँ! समय-समय पर 
बुलायी जाती हैं, जिनमे सर्व-्साधारण समस्याओं पर 
चर्चाएँ होती हैं। विस्तार अधिकारियों (उद्योग) के 
लिए खादी-ग्रामोग्रोग विद्यालयों तथा लूघ उद्योग सविस 
इंस्टीट्यूटूस के कम चारियों की संयुक्त विचार-गोप्ठियों। 
भी दो वर्ष में एक बार होती है, जिनमें सामदायिक विकास 
तथा सहाकार मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
तथा खादी और ग्रामाद्योग कमीशन के प्रतिनिधि भी 

भाग लेते है। इन गोप्डियों में विस्तार अधिकारियों 
(उद्योग) के पाठ्यक्रम (सिलबस), प्रशिक्षण आदि में 
सुधार करने सम्बन्धी साधनों और उपायों पर साधारण- 
तया विचार होता है । 


कमीशन की रीजनल एलानिग इंस्टीट्यूट' के शिक्षक 
और उत्तर प्रदेश सरकार के छानिंग, एक्शन एण्ड 
रिसर्च इंस्टीट्यूट' के शिक्षकों की एक संयुक्त विचार 
गोप्ठी हाल ही में लखनऊ स्थित प्लानिंग, एक्शन एण्ड 
रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई थी । प्लानिंग, एक्शन एण्ड रिसर्च 
इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उसके काम 
का तरीका भी उसी तरह का हैं, जैसा कि रीजनल प्लानिंग 
इंस्टीट्यूट मे अपेक्षित है । इस गोप्ठी से रीजनल प्लानिंग 
इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ताओं को बहुत उपयोगी अनुभव 
और ज्ञान प्राप्त हुआ हैं । 


प्रयोग चर्चा सभाएँ 

ग्राम सहायक विद्यालयों के शिक्षकों की भी एक 
गोष्ठी जून १९६२ में शिवरामपल्ली (हैदराबाद) में 
हुई थी, जिसमें ग्राम सहायकों के काम और उनके पाठ्यक्रम 
के बारे में चर्चा हुई। इस गोष्ठी से ग्राम सहायकों के 
काम के स्वरूप के बारे में भी कल्पना स्पष्ट हुई और इस 





दृष्टि से योग्य पाठ्कस बनाने के काम से शुरूआत हुई। 


सोचा गया है कि ऐसी गोध्ठियाोँ समय-समय पर हुआ. 


करें | 

ये सभाएँ नियमित रूप से खादी ग्रामोद्योग प्रयोग 
समिति, अहमदाबाद में हुआ करती हैं। इन सभाओं 
में विभिन्न खादी ग्रामोद्योग विद्यालयों के चुने हुए 
शिक्षक चर्चा करते हैं। ये चर्चाएँ खादी-सरंजाम, जैसे 


अंबर चरखा, धुनाई मोढ़िया आदि में हुए नवीनतम _ 


सुधारों से संबंधित होती हैं। इन सुधारों के प्रात्यक्षिक 
की भी व्यवस्था की जाती है। 

खादी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं के लिए रूघु कालीन 
पाठ्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित होते हैं। 


प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम 
अंबर मिस्त्री, बुनाई-शिक्षकों तथा विद्यालयों के 


शिक्षकों आदि के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम समय-समय 


पर आयोजित होते हैं, ताकि वे अपने ज्ञान और कला- 
कौशल में वृद्धि तथा नवीनतम प्रविधियों की 
जानकारी प्राप्त कर सकें । इस तरह यह प्रयत्न सतत 
चलता हैं कि शिक्षक अधिक अच्छे शिक्षक और 
कारीगर अधिक अच्छे कारीगर बनें। 


ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण दा 

कमीशन के अन्तर्गत सभी ग्रामोद्योगों के लिए विविध 
प्रकार का अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। 
इसके द्वारा कारीगर, सुपरवाइजर, व्यवस्थापक, संगठक 
आदि प्रशिक्षित किये जाते हैं। ये पाठ्यक्रम सम्बद्ध 
उद्योग निर्देशालयों के अन्तर्गत चलते हैँ। इन पाठ्यक्रमों 
की अवधि कुछ उद्योगों में एक माह से ले कर कुछ में 
१२ माह तक की होती है । कमीशन छात्रवृत्ति, शिक्षा- 
शल्क, प्रशिक्षार्थी को घर से विद्यालय और विद्यालय 


से घर तक का यात्रा व्यय आदि देकर सहायताएँनी 


उपलब्ध करता हैं। 
उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त कमीशन 
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४०८ खादी प्रामे 
विक्रय विकास निर्देशालय के अन्तर्गत विक्रेता प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम भी चलाता है। इसके सत्र नियमित रूप से 
चलते हैं और देश की खादी संस्थारें अपने भंडा२- 
व्यवस्थापकों एवं बिक्री कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षत 
कराती हैं। 


बुनाई विज्ञारद पाठ्यक्रम 

. अठारह्‌ माह का खादी कार्यकर्ता पाठ्यक्रम पूरा 
कर लेनेवाले कार्यकर्त्ताओं को बुनाई-कला में प्रशिक्षण 
देन की दृष्टि से १५ माह का पाद्यक्रम जीघध्र ही 
. शुरू होनेवाला है। बुनकरों को तांत्रिक मामलों में 
मार्गदर्शन करने के योग्य हो सकें तथा उनके काम की 
व्यवस्था कर सकें इस दृष्िट से, इन कार्यकर्ताओं को 
बुनाई कछा का विशेष प्रशिक्षण दिया जायगा। इस 
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वार्षिक शुल्क 
भारत और पाकिस्तान ६ रुपये 
इूंपलेण्ड : १५ शिलिंग 
अमेरिका ३ डालर 


एजेन्सी की शर्तें : 
रा कमिशन 
बा डिपाजिट 
सभी प्रकार के -बिलों का हिसाब डिलीवरी 
किया जाता है। पता सुपाठ्य अक्षरों में 
... सस्पादक: विनय भट्टाचार्ये 














कम्युनिटी (त्रमासिक)का प्रत्येक्त अंक हुर साल इस क्रम से प्रकाशित होता है : शिक्षिर : 
जनवरी-मार्च; वसन्‍्त: अप्रैल-जुन; औरष्म / जुलाई-सितम्बर; हेसन्त : अक्तूबर-दिमम्बर। 


पत्र-व्यवहार करने, मनीआडेर, चैक, चन्दा आदि भेजने का पता : डायरेक्टर, सोशल एज्‌ 

केशन आर्गेनाइजस ट्रेनिंग सेण्टर, विशभारती, डाकघर : श्रीनिकेतन ( बीरभम-पद्निम बंगाल ) 
द विज्ञापन की दरों के लिए उक्त भी पते पर पश्र-ब्यवद्दार करें । 

न्यूनतम प्रतियां : पाँच 


.. समाज संगठनी शिक्षण केन्द्र, श्रीनिकेतन 
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: मात १९६३ 


प्रशिक्षण-काल में ये कारवकली खादी बनाएँ, अम्िन्र 
(जकाई) बनाई, रंगाई, छोथाई दस्यादि मे अधिक 
कषालता प्रा करेगे और अपनी कछा को अधिकाधिक 
विकास करेसे। इल होगा का डिजाइलदार बनाई के लिए 
डिजाइन आदि बनाने, बने हुए कपड़ा की लागत 
निकालने, बनाई केरद्रों आदि का संगठन ओर व्यवस्था 
करने आदि बातों का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। 


बुनाई कला में अनुसंधान किया जा सके ओर आगे का 
उच्च प्रशिक्षण भी दिया जा सके, इस हैतू एक इंस्टीट्यूट 
हाल ही में सेबाग्राम (वर्धा) में खादी और ग्रामोदोग 
मंइल के सदस्य श्री द्वासकानाथ वि. डेले के मार्गदर्शन 
में स्थापित की गयी हैं। इस सग्धा का नाम रगा 
'जादी अनुसंधान और प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट । 
२१ फरवरी १०६४ 
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एक प्रति 
भारत 
और 

पाकिस्तान 


१.१७ हैप वी 
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: २५ अ्रति शत (डाक खर्ज सहिन) 

: कमिशन की रकम काटका प्रतियां का मृह्य 
की तारीख से एक महीने के अन्दर-अन्दर 
साफ-साफ लिखा हुआ होना चाहिए । 

प्रकाशक: विश्वभारती 
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ग्रामीण रेशा उद्योग 


संजीवराव ० फल्लापुर 
रेशा उशोग एक बहुत प्रानीन उच्योग है। रेशा का भनेक कामों में इस्तेमाल हो सक्रता है। रेशा-वस्तुओं के उत्पाइन 


कार्य से काफी संख्या में लोगों को काम दिया जा सकता है। 


लेखक का सुझाव है कि कारीगरों का काम हल्का करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया जाय एवम्‌ उन्नत उपकरण 
अपनाये जाये तथा कच्ची रामग्री के नये-ये खोों का पता रूगाया जाय और १५ से २५ व्यक्तियों तक की छोटी- 
छोटी श्काइयाँ का संगठन किया जाय, जो सामूहिक कार्य-यृहों में काम करें । द 


कु टीर रेशा उद्योग बहुत पुराना है-दतना पुराना 
जितना कि स्वयं मानव जीवन ! मानव रेशा उद्योग 
का कार्य कपड़ा बुनाई उद्योग से भी पहले से कर रहा है, 
बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि मानव खेती 
करना तथा भोजन पकाना सीखने से पहले भी रेशा उद्योग 
का काम करता था । ज्ीजों को बाधने, मछलियों पकड़ने, 
पालतू जानवरों को बाधने, कएँ से पानी खींचने आदि 
जैसे कार्यों के लिए उसे रस्सियों की आवश्यकता पड़ी । 
मनुष्य ने इन्हें ऐसी वस्तुओं से तैयार किया, जिनमें 
आवश्यक मजबूती तथा लम्बाई होती थी। पेड़ों की 
छाले, कुछ किरम की लताएँ, ख्ालों की धज्जियां! आदि 
कुछ ऐसी ही वस्तुएँ थीं। समय बीतने पर ऐसी चीजों का 
उपयोग किया गया, जिन्हें बेटा जा सकता था। उदा- 
हरणार्थ, मूंज, पर्वछ आदि। इसके पदचात्‌ ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया अन्य चीजें भी उपयोग में आती गयीं। 
विशिष्ट स्थान 
अनेक स्थानों में रेशा उद्योग अब तक पुरानी अवस्था 
में चल रहा है । डोरी तथा रस्सिया| इस उद्योग की मुख्य 
वस्तुएं हूँ। यह अंदाज छगाना कठिन है कि इस उद्योग 
में कितने छोग लगे हुए हैं। कितु कुछ स्थानों में की 
गयी जांच से पता लगा है कि प्रति एक हजार व्यक्तियों 
के पीछे औसतन एक रेशा उद्योग कार्यकर्ता की 
आवश्यकता होती है। 
रेशा उद्योग को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मशीतों 





तथा कारखानों के बावजूद इस उद्योग ने देश में बहुत 
लोगों को रोजी दी है। इसके कारण हैं : 

१, इन वस्तुओं की बहुत अधिक स्थानीय मौग रहती 
है; रस्सियों तैथा सुतली की प्रत्येक घर में आवश्यकता 
होती है, फिर ज्ञाहे वह किसी कृषक का घर हो या 
दस्तकार का । 

२. चूँकि इन वस्तुओं का उपयोग मोटे कार्यो के लिए 
किया जाता है, अतः: उपभोक्‍ता उस वस्तु की खूबसूरती 


पर न जाकर मजबूती पर ही अधिक ध्यान देता है। 


वह इस बात का भी विचार नहीं करता कि अमुक वस्तु 
किस कच्ची सामग्री से तैयार की गयी हैं। 


३. उक्त वस्तुएँ कई प्रकार की कच्ची सामग्री से 


तैयार की जा सकती हैं। ऐसी करीब ७०० कच्ची 
सामग्रियों का पता लगाया जा चुका है। इनमें से कोई न 
कोई कच्ची सामग्री प्रत्येक गाव में ही पायी जाती हैं। 
कुछ की खेती होती है, तो कुछ प्राकृतिक रूप से पैदा 
होती हैं तथा कुछ किसी अन्य उद्योग के उप-उत्पादन 


' होते हैं। कुछ स्थानों पर यह कच्ची सामग्री बिना किसी _ 


खर्च के केवल कुछ श्रम कर एकत्र भर कर ली जाती है। 


कच्ची सामग्री - : 


४. इन-चीजों की उत्पादन प्रक्रियाएं निहायत साधारण 
हैं। अधिक खर्चीले औजारों की भी जरूरत नहीं होती । 
अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इन वस्तुओं को बनाना 
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कुछ ही घंटों में सीख सकता है। 

५. उत्पादन का जो अन्तिम मूल्य होता है, उसमें 
कारीगर के पारिश्रमिक के अनुपात में कच्ची सामग्री 
की कीमत का कापी हिस्सा होता है। कभी-कभी तो मिल 
में उत्पादित वस्तु के बाजार से ग्राम तक छाने में जो 
यातायात खर्च बैठता हैं कारीगर का पारिश्रमिक उसके 
भी बराबर नहीं होता । इसलिए जब किसी कच्ची सामग्री 
के मिल या का खाना पहुँचाने तक के खर्च और फिर 
तैयार वस्तु को मिल से बाजार तथा बाजार से गाँव तक ले 
जाने के खर्च और कर तथा अन्य तमाम खर्चों को 
जोड़ा जाय तो गाव में बनी वस्तु उसकी अपेक्षा सस्ती 
पड़ती है। 


६. कच्ची सामग्री भारी होने के कारण उसका बाधना 
तृथा भेजना कठिन होता है। सभी गाँवों के नजदीक 
सड़क तथा अन्य परिवहन माध्यम नहीं होते । 


बदलती परिस्थितियाँ 


गांवों में कुछ खामियाँ भी पायी जाती हैं, जैसे अधिकांश 
काम तेज धूप में अथवा सर्दी में करना पड़ता हैं। उप- 
. युक्त यंत्रों का अभाव है। काम से आमदनी कम होती है। 
अतएव गाँव के बहुत ही गरीब वर्ग के छोग, जैसे हरिजन 
तथा खानाबदोश ही इसे करते हैं ओर चाहे जो भी 
कठिनाइयों हों वे यह कार्य करते रहते हैं। कितु अब 
. परिस्थिति बदल रही है। इस उद्योग में लगे लोग 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनका जीवन-स्तर सुधर रहा 


है। वे चीजों को समझने लगे हैं तथा आशिक मूल्य 
के प्रति जागरूक हो गये हैं। 





द लोग ज्यों ही कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, सरकार 
. उन्हें अधिक आमदनीवाले काम दे रही है। ऐसी अवस्था 
में क्या वे उसी प्रकार से काम करते रहेंगे, जैसे कि 
पहले करते थे और क्या अपनी थोडी-सी आमदनी 
._ से संतोष करके बैठ जायेंगे ? गाँवों की हालत भी सुधर 
. रही है। उनका सम्बन्ध सड़कों के साथ जोड़ा जा 
रहा हैं। परिवहत आसान और सस्ता हो रहा हे। 





प्राय: प्रत्येक करने तथा बड़े गाँव में बाजार खलते जा 
रहे हैं। इस प्रकार कटीर रेशा उद्योग के सामने एक 
ऐसी स्थिति उपस्थित हो रही हैं, जो इससे पूर्व कभी 
नहीं हुई थी। इन परिस्थितियों तथा जाये दिन हो रहे 
मशीनों में सुधार के कारण ,. सकता है कि देहातों से 
ग्राम रेशा उद्योग के लिए आवश्यक सब की सब कच्ची 
सामग्री बाहर चली जाय। यदि इन बातों पर गांवों 
की ओर से उचित ध्यान नहीं दिया गया, तो एक बहुमुल्य 
ग्रामोद्योग, जिससे लाखों व्यक्ति जीविका प्राप्स कर रहे हैं 
समाप्त हो जायेगा। 





इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करने का 
परम्परागत उपाय यह है कि कार्यकर्ताओं को सहकारी 
समितियों में संगठित किया जाय और उन्हें करूबी सामग्री 
एकत्र करने तथा चाल पूंजी के लिए कर्ज दिया जाय। 
विभिन्न राज्य सरकारें इन तरीकों पर अमरू कर रही ६ । 
किन्तु वे बीमारी का आंशिक और अस्थायी उपचार 
मात्र ही कर रही हैं। वे उन बातों पर ध्यान नहीं दे रही 
हैं कि किस प्रकार से मनुष्य के विचारों में रोज परिवर्तन 
होता चला जा रहा है, विशेष कर तब, जबकि शिक्षा की 
दृष्टि से उसका विकास हो रहा है। 


तअ्रि-सुत्री कार्यक्रम 


कमीशन द्वारा मुझे योजना बनाने का निर्देश दिये जाने 
पर मैंने निम्न कार्यक्रम सुझाया था : 

१. ऐसी मशीनें अथवा उपकरण बनाये या प्रचलित 
किये जायें, जिनसे उत्पादन बढ़े तथा मेहनत कम पढ़े 
और कारीगर काम की ओर अधिक आकर्षिक हों। इस 
कार्य के लिए यदि बिजली अथवा यांत्रिक दाक्ति का 
उपयोग किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
जहाँ भी कारीगर इसके लिए राजी थे मैने इसे 
बढ़ावा देने की कोशिश की । 

२. ऐसी कच्ची सामग्री के नये स्रोतों का उपयोग, 
तरजीहन ऐसी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाय जो 
बेकार जाती हो अथवा जो कृषि उद्योग का उप-उत्पादन 
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हो। यह जरूर ध्यान रखा जाय कि इस प्रकार प्राप्त 
कच्ची सामग्री परम्परागत रूप से जिस सामग्री का इस्ते- 
माल किया जाता रहा है उससे सस्ती अवश्य हो। 


३. सहकारी आधार पर १५-२५ कार्यकर्त्ताओं की 
छोटी-छोटी इकाइयो संगठित की जायें। ये कार्यकर्त्ता 


. उन्नत उपकरणों की सहायता से सामूहिक कार्यगृहों में 


काम करें। 


कार्य की यह योजना विगत चार वर्षों से चल रही है। 
रस्सी वनानेवाली जापानी मशीनों का पंजाब में प्रचरून 
किया गया था। इनसे तीन गुना तक उत्पादन बढ़ा। 
कार्यकर्ता की आमदनी में अब पहले की अपेक्षा 
दो-तीन गुनी वृद्धि हुई है। इस समय एक कार्यकर्ता 
साढ़े तीन से चार रुपये और किन्‍्हीं-किन्हीं मामलों 
में तो पाँच रुपये प्रति दिन तक कमाने छगा है। 
मशीन बैठाने तथा काम करने के लिए एक तरफ दो 
मीटर और एक ओर एक मीटर नाप की भूमि काफी 
होती है । इस मशीन से मूंज तथा सवाई घास से रस्सियोँ। 
बांदी जाती हैं। एक दूसरी मशीन रेशा कातने के लिए 
बनायी गयी है। इस पर पेड़ों की रूचकदार छाले तथा 
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पत्तों के रेशे काते जाते हैं। यह मशीन उत्तर कर्नाटक 
तथा भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के कर्नाठक जिले में प्रचलित 
है। इस मशीन से भी कार्यकर्त्ता की आमदनी ढ़ाई 
गुनी तक बढ़ी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस से 


काम आसान तथा हलका हो गया है। दूसरे औजारों का 
भी धीरे-धीरे प्रचलन हो रहा है। 


हर 
उत्साहवधक परिणाम 


दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत फल तोड़ चुकने के पदचातू 
केले के तनों से रेशा निकाला जाता है। सवाई घास से 
सुतली के लिए रेशे काते जाते हैं। दूसरे प्रकार के रेशे 
भी धीरे-धीरे उपयोग में आ रहे हैं। इन रेशों की उत्पादन 
क्रिया एकदम साधारण है तथा सस्ते मूल्य पर रेशे 
उपलब्ध हो जाते हैं। 


इन कार्यत्रमों के अन्तर्गत क्या कार्य हो चुका है तथा 
उनसे कितना लाभ पहुँचा है, इन सब बातों पर विचार 
करना अप्रासंगिक होगा । लेकिन संक्षेप में यह कहा जा 
सकता है कि परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं । 


२० अगख्त ९१९६२ । . 


करीब ८६ प्रति शत परिवारों की आय ३,००० रुपये से कम है, जोकि आय कर से 

छुट की सीमा है, और उनका कुल आमदनी में हिस्सा लगभग ५० प्रति शत हे । दूसरे 

दब्दों में यह कहा जा सकता हुँ कि ५० प्रति दात शहरी आय पर कर नहीं लगता और 
हें रूगभग ८६ प्रति शत परिचारों को आय कर चुकाने की आवश्यकता नहीं। 


» शिखर के १४ प्रति शत परिवारों की आय ३,००० रुपये या उससे अधिक है तथा 
शेष ५० प्रति शत आमदनी में उनका हिस्सा है, जबकि बिल्कुल ऊपर के १.६ प्रति शत 
का करीब १९ प्रति शत आय में हिस्सा है । आय दद्यमक के आधार पर विश्लेषण करने 
पर शिखर के आय वर्गों में आय संकेन्द्रण स्पष्ट दीख पड़ता हे। उदाहरणार्थ, ऐसा 
पाया जाता है कि शिखर के पांच प्रति शत व्यक्तियों की आय ३१ प्रति शत हे, जबकि 
निचले वर्ग के ६० प्रति शत को आमदनी भी उतनी नहीं है । 


-अश्बन इनकम एण्ड क्षेबिंग : नेशनल कॉउन्सिल 
. ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली । 
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युवेश चन्द्र शर्मा 


हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में जे प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हो रही हैं, वे निरत्माहक हैं 
प्रति व्यक्ति आय अखिल भारत भौत्तत की, जो कि खुद ही बहुत कम है, शीन-वौयाई है। प्राम्रोण सबदाराबर्ग 
में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस तरह की अवर्या में सुधार लाने के लिए विकेन्द्रित उद्यागी की रबापनों मे 
गाँवों का संतुलित विकास सुनिश्चित होगा भर विशुद्ध कृषि समाज कृषि-औद्योगिक समाज में बंदछ आयेगा । 


आल १९६१ में चेब्रोलू (आन्ध् प्रदेश) में सम्पन्न 

हुए अखिल भारत सर्वोदिय सम्मेलन में श्री जयप्रकाश 
नारायण ने ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग की स्थापना 
का जो सुझाव दिया, उसने अर्थशास्त्रियों, सामाजिक 
कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य में छगी 
सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में गहरी दिलचस्पी 
पैदा की और उन्होंने इस विचार का पूर्णरूपेण समर्थन 
किया। इसका उद्देश्य एक विधियुक्‍त तथा गतिशील 
कार्यविधि अपनाना और साथ ही एक ऐसा व्यापक 


कार्यक्रम बनाना हैं, जिसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो। 


इसने राष्ट्र का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया कि 
ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रित आधार पर अधिकाधिक 
उद्योग आरम्भ करने की प्रक्रिया को तीब्र करने की 
अत्यधिक आवश्यकता हूँ । 


जतयावश्यक ता 


भारतीय अर्थव्यवस्था के मामूली अध्ययन से भी 
प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जायेगा कि 
ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण की तत्काल आवश्यकता 
. हैं। वास्तव में ग्रामीण औद्योगीकरण कम से कम 
. ६० वर्ष पहले ही, बड़े सोच-विचार के साथ प्रारम्भ 
. किया जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी अथैव्यवस्था की 
. बुनियादी भ्रवृत्तिया, जो कि आज हमें बहुत ही विश्षब्ध 
बना देनेवाली दिखाई देती हैं, वर्तमान शताब्दी के 
प्रारम्भ में ही सुस्पष्ट थीं। परल्तु दुर्भाग्यवश "उस समय 


है वह पूर्णहप से कृषि क्षेत्र में ही हुई है; क्योंकि शहरी : 








| प्रामीण हो है सौसत 


हम पर विदेशी शासन था, जो कि भारत के समुचित 
और संतुलित विकास में बिल्कूल दिलबर्पी नहीं. 
रखता था। द 
रोअगारी की स्थिति 3 
सन्‌ १८८० में फमिन कमीशन (अकाल आयोग) 
ते इस बात का पता लगाया था कि खेती के काम में हमे 
लोगों की संझ्या कृषि के लिए अंवश्यकला से बहुत 
अधिक है। इसके पत्रास बर्ष बाद श्षमिकों के लिए . 
नियुक्त रॉयल कमीशन ने भी इसी बात पर जीर दिया... 
था। उक्त कमीशन ने यह मल व्यक्त किया कि कृषि 
कार्य में भारतीय जनता उस अनूवाल से ज्यादा लादाद.._ 
में लगी हुई है, जिसे खेती-बाड़ी के काम से आसानी पूर्वक 
सहायता मिल सकती हैं यानी उसमें जिनसे व्यक्ति आसानी... 
से खपाये जा सकते हैं उसस अधिक लगे हुए है । दुर्भाग्य: 
वश जन-संख्या में तीज वृद्धि के कारण, जिसका ८३२ प्रति 
शत गाँवों में रहता है, यह प्रति शतक सुदृढ़ रूप से बढ़ता... 
जा रहा है। सन्‌ १९०१ में कल कार्यकारी शक्ति का... 
६२.५ प्रति शत कृषि कार्य कर रहा था, जबकि १९५१ 
में यह अनुपात बढ़कर कुल आबादी का ७७ प्रति शत 
हो गया। यदि हम केवल प्रामीण जनता पर ही विचार 
करते हूँ तो यह्‌ प्रति शतक बढ़कर ८५ तक पहुँच जाता 
हैं। गत ५० वर्षों के दरमियान भारत की कार्यकारी ' 
शक्ति में जो २ करोड़ ६० छाख लोग की वद्रि हुई 





जले हे 
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क्षेत्रों में रोजगारी की जो वृद्धि हुई उसके विपरीत ग्रामीण 
क्षेत्रों में व्यवह्ारतः उतनी ही रोजगारी की कमी हो 
गयी है। 


कृषि पर निभरता 


इससे बुरी बात और क्या होगी कि कृषि में रोजगारी 

.. देने के अवसरों में वृद्धि की गति जन-संख्या में वृद्धि की 
«गति की तुलना में बहुत ही कम है। उदाहरणस्वरूप 
१९२१-५१ के बीच जन-संश्या में लगभग ४१ प्रति शत 
वृद्धि हुई, जबकि क्रषि-भूमि केवल सात प्रति शत, 
सिचित भूमि ११ प्रति शत तथा दोहरी फसलवाले क्षेत्रों 

.. में १५ प्रति शत की ही वृद्धि हुई। परिणाम यह है कि 
.. गाँवों में गरीब मेहनतकस यती सर्वेहारा वर्ग की संख्या 
"निरन्तर बढ़ रही है तथा साथ ही साथ कृषक परिवारों 

.. में बेकार तथा अर्ध-बेकार आश्रितों की संख्या भी । हाल 
: ही में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि खेती करने वाले 

. परिवारों और पारिवारिक भूमि इकाइयों की संख्या एक 
समान ही हो तथा औसतन आकार के परिवार को खेती 

.. में पूरे समय का रोजगार दिया जा सके, तो वर्तमान स्तर 
पर जितना कृषि उत्पादन है उतना उत्पादन खेती के 

.. काम में जितने व्यक्ति फिलहाल लगे है उनके ६५ से ७५ 
.. प्रति शत लोग भी कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कृषि 
. में मौजूदा श्रम-शक्ति का एक चौथाई से एक-तिहाई 
. तक हिस्सा (करीब ९ करोड़ ८० छाख--१९५१ में) 
-.. सामान्यत : ज्यादा हैं। राष्ट्रीय नमूना सवक्षण (नवा 
दौर) के अनुसार दो करोड़ व्यक्तियों के पास प्रति दिन 

. एक घण्टे से कम॒ का काम है और चार करोड़ पचास 
.. लाख को रोजाना चार घण्टे या उससे कम समय तक 
.. का ही लाभदायक काम उपलब्ध है। महीने में ३ करोड़ 
१० दिन से कम और करीब ५ करोड़ ३० लाख को १५ 
४. दिन से कम का लाभदायक काम मिल पाता है। द्वितीय 
| कृषि श्रमिक जौच समिति के अनुसार बेकारी भी बढ़ 
रही है। कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में १९५१ में २०० 
:. दिन पारिश्रमिक पर मजदूरी के, ७५ दिन स्वतंत्र घंधे के 








! व्यक्तियों को ५ दिन से कम, हे करोड़ ९० लाख को. 


और ९० दिन बेकारी के थे । इनकी तुलनात्मक संख्या 
१९५६ में क्रश : १९७ दिन, ४० दिन और १२८ 
दिन थे। उपर्युक्त विचार-विमर्श से पूर्ण तथा अर्द्ध- 
बेकारी की तीत्र गति से बिगड़ती हुई स्थिति बिल्कुल 
साफ हो जाती है। द 


घटती हुई आय 
भूमि पर बढ़ते जा रहे दबाव के परिणाम निकले हैं : 
खेतों का अलाभकारी, छोटे-छोटे और टुकड़े-टुकड़े 
हो जाता; कृषि में उन्नत वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाने 
की गुंजाइश में कमी; प्रति एकड़ कम उपज; प्रति व्यक्ति 
यून उत्पादकता; और मानवीय ख्रोतों की बर्बादी । 
सन्‌ १९५१ में खेती के काम में लगे प्रति व्यक्ति का 
उत्पादन ५०० रुपये का ही था जबकि कारखानों में 
इसका अनुपात १,७०० रुपये और अखिल भारतीय 
औसत ६७० रुपये था। परिणामस्वरूप कृषि में लगी 
७० प्रति शत जन-संख्या कुल राष्ट्रीय आय का करीब 
४८ प्रति शत ही उपार्जन करतो है; और ग्रामीण क्षेत्रों में, 
खासकर खेतिहरों की, प्रति व्यक्ति आमदनी ३१० रुपये 
की न्यून अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति आय 
(१९५९-६०) की केवल तीन-चौथाई ही है। द्वितीय 
कृषि श्रमिक जौच के अनुसार खेतिहर मजदूरों की प्रति 
व्यक्ति आय १९५५-५६ में केवल ९९.४ रुपये ही (१९५०- 
५१ में १०४ रुपये ) थी; १५ प्रति शत आबादी की तो. 
प्रति दिन २५ नये पैसे से भी कम आमदनी थी। इससे 
गी बरी बात तो यह है कि आज के इस आयोजित अर्थ- 
व्यवस्था के यूग में भी ग्रामीणों की औसत में वृद्धि 
अनुपात से बहुत कम है। कुछ प्रदेशों में तो, उदाहरणार्थ 
उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति आय कम हुई 


हुँ। द्वितीय कृषि श्रसिक जाँच समिति के |72 हा ही 


से भी घटती हुई आमदनी के तथ्य की पुष्टि हुई है 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि 
कृषि को केवल गुजर-बसर मात्र करा देनेवाली स्थिति 
से ऊपर उठना है, यदि ग्रामीण अथंव्यवस्था को' अपनी 
गतिहीनता की अवस्था से उठकर गतिशील बनना हों, 
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और यदि बहु-जन ग्रामीणों को दैन्य, दारिद्रय तथा अभाव 
की स्थिति को नमस्कार कर अपने जीवन स्तर को 
काफी हद तक ऊँचा उठाना है, तो विकेन्द्रित आधार पर 
गैर-खतिहर धंधों का विकास कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
को बहुमुखी बनाना पड़ेगा, जो न केवल पूर्ण और अर्ध- 
बेकारों को रोजगारी के अवसर ही मुहैया कर सकेगी 
तथा इस प्रकार बेकार पड़ी जन-शकिति को धनोपाजंन 
में लगा सकेगी बल्कि खेतिहरों को अपनी तुच्छ आय में 
. कुछ पूरक आय करने के साधन भी प्रस्तुत करेगी । कोई 
भी देश तब तक अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने की 
आकांक्षा नहीं कर सकता जब तक कि वहू अपनी जन- 
शक्ति का उत्पादक कामों में परिपूर्ण तथा उपयुक्त 
रूप से उपयोग न कर ले, और अपने सभी नागरिकों 
. को छाभदायक रोजगारी के अवसर न प्रदान कर दे, 
तथा इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति में योगदान देने- 
वाला न बन। दे। इस उद्देश्य-प्राप्ति के लिए भारत को 
बहुत ही तीव्र गति से कृषि के अतिरिक्त दूसरे उद्योगों 
क। विकास करना पड़ेगा और उनके जरिये न केवल 
वर्तमान बेरोजगारों तथा भावी जन-संख्या वृद्धि को 
काम देना है, बल्कि उन लोगों के लिए भी व्यवस्था 
करनी पड़ेगी जो खेती के क्षेत्र में फालतू यानी 
. ज्यादा हैं। 
 गर-खेतिहर धंधे 
आशा की जाती है कि आयोजित विकास के जरिये 
१९७०-७१ तक खेती पर निर्भर करनेवाली जन-संख्या 
के प्रातिशत्य को १९६०-६१ के ७० से कम करके ६० 
किया जा सकेगा । यह स्वीकार करते हुए भी कि यह सब 
.. सम्भव हो जायेगा, भारत में जनता की भूमि पर निर्भरता 
में कोई विशेष कमी नहीं होगीं। विकसित देशों के 
अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, भारत को अपनी प्रति 
... व्यक्ति आय काफी बढ़ाने के लिए आबादी के काफी बड़े 
. हिस्से को गैर-खेतिहर क्षेत्र पर आश्रित करना पड़ेगा, 
जो कि राष्ट्रीय आंय में कृषि से अधिक योगदान देने में 
समर्थ है। 
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कुछ लोग सुझाते हैं कि गैर-खेतिहर क्षेत्र पाइचात्य | 
देशों की पद्धति पर दीर्घ-एतरीय केन्द्रीय उद्योगों की. 
स्थापना करके ही विकसित किया जा सकता है। लेकिन 
भारत में इस प्रकार के उपागम से वांछित फल प्राप्त. 
नहीं भी हो सकते है। भारत में पिछले १०५ वर्षों में 
दीर्घ-स्तरीय उद्योगों में करोड़ों शपये विनियोजित करे 
के बाद भी वे करीब ३५ लाख व्यक्तियों को ही रोजगारी 
दे सके हैं। पिछले दस वर्ष में भी, जबकि औद्योगीकरण 
की गति काफी तीज रही है, बढ़े उद्योग केवल सात छाोब 
अतिरिक्त लोगों को ही काम दे पाये है। इस बात की 
किसी भी दृष्टि से कल्पना नहीं की जा सकती कि बड़े... 
उद्योग निकट भविष्य में डेड़-दो करोड़ बेरोजगारों 
को काम दे सकेंगे, तीन-चार करोड़ अद्धं-बेकारों को _ 
पूर्ण रोजगारी देने की तो बाव ही छोड़ दीजियगे। 
और फिर, जनता की स्पून बचत क्षमता तथा 
परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण की खास करके ग्रामीण _ 
क्षेत्रों में कम गति (१९६०-६१ में राष्ट्रीय भय _ 
का ९.७ प्रति शत) को देखते हुए तथा साथ ही 
बड़े उद्योगों की भारी पूंजीगत लागत, कठिन. 
विदेशी विनिमय की स्थिति, मक्षीनों की सप्लाई, 
प्राविधिक ज्ञान और यहाँ तक कि कह्ची सामग्री के 
मामलों में भी विदेशों पर निर्भ रता को ध्यान में रखते 
हुए देश जिन आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा 
है उनका समाधान प्रस्तुत करने में बढ़े उद्योग असमर् 
ही प्रतीत होते है। 
असमानताओं में बुद्ध 

बड़े उद्योगों में अनुपातिक भारी विनियोजन का 
निश्चित परिणाम, जैसा कि अन्य अनेक देशों में देखा 
जा चुका है, यह निकलनेवाला हुँ कि विकास असंतुलित क्‍ 
होगा और वह स्वयम्‌ अपनी पेचीदगियों पैदा कर देगा। 
विकेन्द्रित विभाग द्वारा प्रदत एक ठोस और विस्तृत 
आधार के अभाव में इस प्रकार का भारी भरकम ढोचा 
गिर जानेवाला है। यह बात बड़े लाभदायक रूप से 





: ध्यान में रखी जा सकती है कि जब तक चिर-बृद्धिशील 








ग्रामीण औद्योगीकरण .. ४१५ 


क्रय-शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में लाभदायक रोजी की व्यवस्था 
कर विस्तृत रूप से विस्फुरित नहीं की जाती तब तक 


बड़े उद्योगों के विकास से और भी आथिक असमानताएँ 


पैदा होनेवाली हैं तथा उनके बुरे सामाजिक एवम्‌ 
राजनैतिक प्रभाव पड़नेवाले हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था 
में यह अवांछित प्रवृत्ति पहले से ही मौजूद है। 


 बलित-कल्याण 
... इसके विपरीत, कम से कम सैद्धान्तिक तौर पर, 
: इसकी विरोधी एक दूसरी विचारधारा और भी पायी 
. जाती है। इस बात को अधिकाधिक रूप से महसूस 
किया जा रहा है कि हमारा आयोजन अन्ततोगत्वा इस 
बात में समर्थ होना चाहिए कि समाज के सबसे निचले 
 तबके के लोगों की हालत सुधरे। हाल ही में देश के 
प्रमुख अरथ॑-शास्त्रियों, सामाजिक कार्यंकर्त्ताओं. और 
सरकारी अधिकारियों की पूना तथा दिल्‍ली में जो 
. दो विचार-गोष्ठियाँ हुई, उनमें भी देश का ध्यान इस 
. बात की ओर विशिष्ठ रूप से खींचा गया कि एक समूचित 
. अवधि के अन्दर हमारे संविधान के अनुकूल सभी योग्य 
दरीरवाले व्यक्तियों को काम देते हुए भारत के सभी 
नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रादान करने के सिद्धान्त 
. को ठोस रूप में परिणत करने की तत्काल आवश्यकता 
है। सरकारी स्तर पर भी इस समस्या के प्रति जागरूकता 
पायी जाती है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त ग्रामीण 
समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण सम्बन्धी अध्ययन 


दल तथा अनुसूचित क्षेत्र और परिगणित जन-जाति 


आयोग के प्रतिवेदन हमारे सामने हैं। 

अब यह सामान्यतः स्वीकार किया जा चुका हैं 
कि साधारणत : भारत की समग्र अर्थ-व्यवस्था और 
विशेषकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पायी जानेवाली 
सभी बीमारियों की रामबाण औषधि है गाँवों का 
संतुलित एवम्‌ व्यापक विंकास सुनिश्चित करने हेतु 
ग्रामोद्योगों का तीन्र और विस्तृत विकास, तथा इस प्रकार 
विशुद्ध खेतिहर समुदायों को कृषि-औद्योगिक समुदायों 
में परिवर्तित करना। चिर वृद्धिशील बेरोजगारी और 
गांवों के गरीब समुदायों तक पहुँचने में योजनाओं की 
असफलता की दृष्टि से ऐसा लगता है कि योजना आयोग 
ने भी द्रत गति से औद्योगीकरण करने की आवश्यकता 
स्वीकार कर ली है और परिणामस्वरूप तृतीय पंच वर्षीय 
योजना के दरमियान बरोजगारी की स्थिति को और 
बढ़ने देने से रोकने की आवश्यकता तथा इस उद्देश्य की 
प्राप्ति में ग्राम और लूघ्‌ स्तरीय उद्योगों की भूमिका पर 


जोर दिया है। योजना आयोग द्वारा आगामी चार 


वर्षों में ४० चुने हुए परियोजना क्षेत्रों में प्रामोद्योगों का 
विकास करने में मार्गदर्शन देने के लिए ग्रामीण उद्योग 
योजना समिति तथा #पिनी स्थायी समिति की स्थायी स्‌ स्थापना 
इस बात का. और प्रमाण है कि ग्रामोद्योगों का तीब्र 
गति से विकास करने के लिए योजना आयोग कितने 
गंभीर रूप से उत्सुक है। 

१४ सितम्बर १९६२ ... 


एक सरकारी और गेर-सरकारी कर्मचारी के बीच प्रथम का आय दर्जा द्वितीय से काफी 

हे ऊँचा है; जिस परिघार का मुखिया सरकारी कर्मचारी है उसकी प्रति परिघार औसत 
उपभोग्य आय २,०८३ रुपये हे, जबकि उस घर की औसत उपभोग्य आमदनी १,५९० 
रुपये हूं, जिसका प्रधान गेर-सरकारी कर्मंचरचारी हें। इसके अतिरिक्त यह भी कि 
सकान किराया, दवा-दारू की सुधिधा तथा बच्चों की शिक्षा के रूप में एक सरकारी 
कर्मचारी को आम तोर पर अधिक भत्ता मिलता हे । जिन परिवारों के प्रधान सेवानिवत्त 
व्यक्ति हें उनके स्पष्ट रूपेण उच्च आय दर्ज का कारण हें औसतन रूप से ऐसे घरों 


में कमाऊ व्यक्तियों का ज्यादा होना। 


-अरबन इनकम एण्ड सेविंग : नेशनलू कॉउन्सिल 


आऑफ्‌ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली। 
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.. के लिए भी, हाथ कुटा चावल ही खरीदें । 





उयम्बकलाल भ. भट्ट 


गष्टीय संकटकाल में किफायतसारी हमारा प्रत्यय बचने होना चाहिये । अलाजी तथा दाला का हाय से भटाधिल का ने पर 
साधन-खोतों को सुरक्षित बनाये रखने में मदद मिल सकती हैं; बयों कि मिली में ऐसे उपकरणों की उपरत्ति हैं, जिनसे 
वे काफी अधिक पालिश कर सकती हैं, जब कि इसके विपरीत हाथ धान कटाई के केत्र में पोलिश करने की एक सदन 
सीमा है । चावल कुटाई उद्योग ( नियंत्रण ) अधिनियम के उपबन्धों के मुताबिक पालि!ा करते की सीमा को अमल में खाने 
से चावल के उत्पाद में जो बुद्धि होगी , उससे विदेशों से चाबल नहीं मैगाना पड़ेता और काफी विद: मुद्रा बचे 
गत महयुद्ध के जमाने में चावल मि्तों को पाछिशदार जावल तैयार करेने से रोक दिया गया था।। 4या पैसा कदम अब 


नहीं उठाग जा सकता ! 


राष्ट्रीय संकटकाल में प्रतिरक्षा रसद तथा दास्त्रों के 
ज्यादा उत्पादन और देश के एक कोने से दूसरे कोने 


तक सामान पहुँचाने के लिए यातायात में भी अधिकाधिक 


ऊर्जा का उसके विभिन्न रूपों-कोयला, तेछ, बिजली 
आदि- में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जहाँ ऊर्जा 
की पूर्ति करने के लिए निश्चित प्रयास किप्रे 


जा रहे हैं, वहाँ यह भी आवश्यक है कि ऊर्जा का 


उपयोग उसके सभी रूपों में उत्पादन और सप्लाई 
के क्षेत्रों में सीमित रखा जाय। हाथ धान कटाई 
जेसे प्रामोद्योग यदि जोर-शोर से चलाये जायें तो 
ऊर्जा का उपयोग बिता बढ़ाये अथवा बहुत ही 


. कम बढ़ाकर न केवल साभानों का उत्पादन ही बढ़ाया 


जा सकेगा, बल्कि एक ऐसे संकटकाल में अनुपम 


सहायता भी होगी, जबकि कुछ ऐसे कारणों के वश शक्ति 
की सप्ल।ई बन्द अथवा कम की जा रही है। अतएवं कौ 
. अनाज तथा दालों का प्रशोधन कार्यक्रम कार्यान्वित 
करनेवाले माध्यमों को चाहिए कि वे जो केन्द्र बन्द अथवा _ 


मनन्‍्द पड़े हेँ,उन्हें सक्रिय बनाने और चाल केन्द्रों 


को दुगुना उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने की दिशा 
में अपने प्रयास दिन-दूने रांत-चौगुने कर दें। सरकारों 
को चाहिए कि वे बिनां किसी अपवाद के अपनी सभी 


आवश्यकताओं के लिए, यहँ तक कि यथासम्भव फौज 


खेती की जानेवाली भूमि का क्षेत्रफल और प्रति एकड़. 
उपज बढ़ाये बिना देश में उपलब्ध चावल की मात्रा बढ़ाने 
के लिए बावलू कटाई उद्योग (नियंत्रण) अधिनियम 
अमछ में लानेबाली राज्य सरकारों को यह सलाहदीजा 
सकती है कि वे चावल पर परालिश करने सम्बन्धी नियम 


को लागू करने की दिशा में सत्काल कदम उठाये, जिसमें 


कहा गया है कि मिलों को घाहिए कि के सावल पर तीन 
प्रति हत से कम और पांच प्रति शव से ज्यादा पालिए 
 (निय्ग) अधिनियम 
के अन्तर्गत रोक होते हुए भी मिले १० गे १५ प्रति शत. 
तक पालिश करती हैं। हाथ धान कटाई उद्योग में 





ने करें। चावल कटाई उद् 





पालिश करना अपने आप ही पांच से सात प्रति शत 


तक सीमित है। यदि ज्यादा पालिश की जाती है तो. 


टूट-फूट बहुत ज्यादा होगी और जिससे धान हाथ कुठाई 
गे प्रक्रिया में ज्यादा पालिश करना अलाभकारी होगा 


सम्भाव्य बचत 


चावल मिलों में ऐसे उपकरण हैं जिनस चावल में 


बिना किसी टूट-फूट के खतरे के २० प्रति शत तक पालिए 


की जा सकती है। यदि हछरों और मिलतों के क्षेत्र में 
जितने चावल की कुहाई होती है उस पर पांव प्रति शत 


पालिश की अधिकतम सीमा लागू कर दी जाय, तो उससे 
करीब ८४ करोड़ झ्पये म्श्य का लगभग १० छाख टन 


चावल की ज्यादा प्राप्ति होगी। इस अधिरिन प्राप्ति. 


0 
॥| 


राष्ट्रीय संकटकाल में हाथ धान कूटाई उद्योग ४१७ 


से समग्र रूप से चावल की जो कमी है, वह कम होगी 
तथा चावरू का आयात करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी । और फिर, इससे करीब ६० करोड़ रुपये के 
बराबर विदेशी विनिमय बच सकेगा। 

एक दूसरे जिस महत्वपूर्ण पहलू पर यहाँ विचार 
करना है वह है पिछले चन्द वर्षों में देश में चावल मिलों 
का विस्तार और उसका प्रभाव। आधुनिक सुविधा के 
रूप में सभी गांव प्रकाश के लिए बिजली प्राप्त करना 
. चाहते हैं, ठेकिन सप्लाई करनेवाली कम्पनियों चाहती 
हैं दिन में भी काफी अच्छे बिजली के दबाव' की जरूरत 
रहे, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक सिंचाई-साधन 
' होने की वजह से पम्पों के लिए बिजली की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । ऐसी अवस्था में तुरन्त चावल मिल स्थापित 
करने की बात सोची जाती है। संकटकालीन स्थिति की 


आवद्यकताओं के साथ इसका शायद ही ताल-मेल बैठे 
यानी ऐसा करना शायद ही ठीक हो । 


हलरों का अभिद्ञाप 


आज शक्ति चालित हलर गांवों में पहुँच गये हैं। 
उन्होंने स्वावलम्बन के सिद्धान्त की जड़े काट दी हैं 
और जिन १० छाख ग्रामीण कामगारों को काम मिलता 
था, वह छीन लिया हैं। हलर हाथ धान कटाई उद्योग 
के लिए अभिज्ञाप है; क्‍योंकि वे प्रत्यक्षतः ग्रामीण 
कामगारों से धान छीन लेते हैं जो अन्यथा हाथ से धान 


की कुटाई करने का काम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि 


धान में एक-तिहाई से एक-चौथाई हिस्से का वजन भूसे 
का होता है इसलिए सामान्यतः: वहु २००-३०० 
मील तक की दूरी पर नहीं ले जाया जाता। बड़ी चावरू 
मिलें इनी-गिनी और दूर-दूर पर स्थित हैं, इसलिए 
उनसे इतना खतरा नहीं हैँ, जितना कि हलरों से। इसके 
अछावा हलरों में कोई कूटाई (शेलिंग) व्यवस्था नहीं 
होती और छिलका उतारनेवाली प्लेटों (हलिग ब्लेड) 
के कारण २० से ३० प्रति शत तक टूट-फूट होती है! 
इससे बिना टूटे चावल की प्राप्ति कम होती है। हलरों 
से चावल का उत्पादन करीब एक करोड़ टन का माना 





जाता हैं। अतएवं यदि हम २० प्रति शत भी टूट-फूट 
मानें, तो भी २० छाख टन चावल का बाजार भाव केवल 
५० प्रति शत ही होगा यानी टूटे चावलों से पूरे चावलों 
की १ अरब ४० करोड़ रुपये कीमसत के स्थान पर 
७० करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे ! यदि यह समग्र चावरू 
हाथ से कूटा जाय तो टूट-फूट १० प्रति शत से ज्यादा 
नहीं होगी और दूदे हुए चावलों की मात्रा केवल १० 
लाख टन -३५ करोड़ रुपये की-होगी | पूरा चावल 
करीब १० प्रति शत यानी १० राख ठन बढ़ जायेगा, 
जिसका मूल्य होगा ७० करोड़ रुपये ! ! 


लोक स्वास्थ्य की रक्षा 


बहुत ज्यादा पालिश किये हुए चावल के इस्तेमाल से 
पूर्वी और दक्षिण भारत के लोगों के स्वास्थ्य पर--विटामिन 
'बी' की कमी से पैदा होनेवाली बीमारियों के कारण-बुरा 
असर पड़ता है, जिनका मुख्य भोजन चावल है। समूचे 
भारत के लिए चावल का औसत वार्षिक उपभोग १८० 
पौण्ड प्रति व्यक्ति है। गांवों के लोग, बहुत गरीब हैं 
और वे अन्य कोई पौष्टिक चीज. का प्रयोग नहीं कर 
सकते । इसलिए उन्हें अधिकाधिक अस्पतालों और 
डाक्टरों की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। संकटकालीन 
स्थिति से पूर्व भी गांवों की अनेक डिस्पेंसरियों में डाक्टर 
नहीं थे। संकटकालीन स्थिति की घोषणा के कारण 
अनेक डाक्टरों को सैनिक सेवा के लिए बुला लिया गया 
है। अतएवं डाक्टरों की कमी बढ़ती जा रही है। 


 डाक्टरों की कमी और दवा-दारू तथा अस्पतालों की 


सुविधाएँ दूसरे अधिक आवश्यक क्षेत्रों की ओर प्रदान 
करने की बढ़ती हुई जरूरत की स्थिति का मुकाबला 
करते हुए लोक स्वास्थ्य की रक्षा भी न केवल खाने-पीने 
की चीजों में मिलावट को रोकते हुए, बल्कि बर्बादीपूर्ण 
प्रशोधन तथा भोजन पकाने के तरीकों से खाद्य पदार्थ 
को उसके प्राकृतिक पौष्टिक तत्वों से वंचित न होने देकर 
भी करनी ही चाहिए। 
युद्धधालीन अनुभव क्‍ 
अमेरिका में लोग बहुत कम चावलरू खाते हैं-प्रति 
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४१८ खादी प्रामोद्योग : मार्च १९६३ 






व्यक्ति तीन-बार पौण्ड वाषिक । उनकी आर्थिक अवस्था भाबल के कष्ट्रोल किया था। अधिक मात्रा में भावक 
अच्छी होने की वजह से वे चमकदार, उज्ज्वल चावल प्राप्त करने के लिए चावल मिलो को पालिशदार भावना 
में की पौष्टिकता की कमी को-बैसे वे विटामिन मिलाकर पैदा करने से रोक दिया गया था। वे केबल बिता. 
इस चावल को भी पौष्टिक बना छेते हँ-दूध, मांस, फल पालिश किया हुआ चावल ही उत्पादित करती बीं। 
आदि खाकर दूर कर लेते हैं। भारत सरकार को इस धान का उत्पादन यद्यपि प्रति वर्ष करीबदों प्रतिक्षा 
पौष्टिकता की कमीवाले पहलू पर गम्भीरता के साथ बढ़ रहा है, लेकिन वह जन-संस्या-बूद्धि की गति से पीछे... 
विचार करना चाहिए तथा बहुत ज्यादा पालिश किये रह जायेगा और इसलिए चावरू की सदैव ही कमी... 
जानेवाले चावक के उत्पादन और उपभोग पर प्रतिबन्ध रहेगी। अत: यह प्रइदव उठता है कि क्‍यों न अब राष्ट्रीय. « 
लगा देना चाहिए। फिलीपाइन और अन्य पूर्वी देशों संकटकालीन स्थिति की अवभ्या में महायुद्धकारीत 
. में अत्यधिक पालिशवाले चावरू पर प्रतिबन्ध लगा हुआ उपायों को पुनः काम में छाया जाय ? आओ 
है। गत महायुद्ध के दरमियान तत्कालीन सरकार ने १९ फरवरी १५९१ 











परिचय पृस्तक : 









विभिन्न प्रामोद्योगों के बिकास के लिए खादी और 
प्रामोश्योण कमीशन की ओर से दी जानेबाली आधथिक 
सहायता का पूर्ण विवेचन इस पुस्तक में दिया गया हूं । 


| पृष्ठ संख्या : २२४ (डाक खर्च अरूग ) मूल्य : २.२५ 


प्राप्ति-स्थलू 


प्रचार निर्देशालय 








खादी और ग्रामोद्योग कमीशन । 





_ आमोदय, बस्बई-५६ 








तीसरी योजना में कागज उद्योग 
..._ रोशनछाल चोरडिया क्‍ क्‍ 
कागज सांस्कृतिक प्रगति का प्रतिबिंब है । तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक कागज की मांग ७,००,००० टन होने - 
की अपेक्षा है. जबकि वर्तमान उत्मादन ४, १०,००० टन है | हाथ कागज अपनी मजबूती और टिकाऊपन- के लिए प्रसिद्ध 


है तथा कुछ कार्मों के लिए तो इसका उपयोग अपरिहार्य है। चन्द प्रकार के कागज की मांग पूरी करने में इसे 
मददगार होना चाहिए। 


का[ज किसी देश की औद्योगिक प्रगति और समृद्धि 

का प्रतिबिम्ब हैं। कागज एक बुनियादी आवश्यकता 
और परमावश्यक सामग्री है। भारत में सभी छोटी-बड़ी 
इकाइयों का कूल कागज-उत्पादन फिलहाल ४, १०,००० 
टन है, और ऐसी अपेक्षा है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना 
के अन्त तक कागज की मांग करीब ७,००,००० टन 
हो जायगी। इस दृष्टि से वर्तमान कागज मिलों तथा 
अन्य इकाइयों की क्षमता में काफी विस्तार यानी वृद्धि 
की जायेगी। ऐसी भी आशा है कि योजनाकाल में 
छोटी तथा बड़ी, नयी इकाइयाँ खुलेंगी। चूंकि कागज 
की मांग बढ़ने ही वाली है, इसलिए किसी भी प्रकार के 
उत्पादन के पैमाने की कोई कठिनाई नहीं है, बशर्ते 
उसका गुण-स्तर उपयुक्त रूप से अच्छा हो। 


प्रतिस्पर्धो 


तृतीय पंच वर्षीय' योजनावधि में प्रति दिन २.५ 
और १० टन कागज तैयार करनेवाली कुछ रूघू 
स्तरीय कागज उत्पादन इकाइयों को अनुमति-पत्र 
दिये गये हैँं। ये इकाइयों मुख्यतः: ऊंची जात का कागज 
तथा कुछ दूसरी प्रकार के कागज भी तैयार करेंगी। 
जूंकि हमारे उत्पादन केन्द्र केवल एक या आधे हण्डरवेट 
कागज का ही प्रति दिन उत्पादन करते हैँ; इसलिए 
तीसरी योजना के दरमियान इस प्रकार की इकाइयों 
स्थापित होने की वजह से हाथ कागज उद्योग को अपने 
विस्तार के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेंगा । 
हाथ कागज उत्पादन केन्द्रों को इस लायक बनाने के लिए 





कि वे इनकी प्रतिस्पर्धा में टिक सकें अन्वेषण कार्य इस 
दिश्या में मोड़ना पड़ेगा कि ऐसे तरीके ईजाद कियें जायें 
कि उनसे अच्छे गुण-स्तर के कागज-उत्पादन में स्थानीय 
कच्ची सामग्री का इस्तेमाल किया जा सके। देश में 
साक्षरता व शिक्षा-प्रसार के लिए दी्घ तथा लघु स्तरीय 
इकाइयों के जरिये कागज उत्पादन आवश्यक हैं; 
लेकिन प्रति दिन एक टन से कम कागज तैयार करनेवाली' 
विकेन्द्रित अथवा छोटी इकाइयों गांवों में रोजगारी 
प्रदान करनें का एक अतिरिक्त काम भी करती हैं। 


दीधघे और लघ॒ स्तरीय विभाग 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में हाथ कागज उद्योग 
का भविष्य उज्ज्वल है; क्योंकि सरकार तथा योजना 
आयोग दोनों ही इस प्रकार के ग्रामोद्योगों को अधिकतम 
रूप से प्रोत्साहित करना चाहते हैं । केवल इस प्रकार 
के उद्योगों के जरिये ही हम पूर्ण और अधे-बेकारी की 
समस्या किसी ह॒द तक कम कर सकते हैं। फिर भी 
यह आवश्यक हैँ कि अपना छागत-ख्चे कम करने की 
दिशा में ग्रामोद्योग अपनी तकनीक में सुधार करने के 
लिए प्रभावशाली कदम उठायें । स्थानीय रूप से उपलब्ध 
कच्ची सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रयास किये 
जानें चाहिए तथा और भी उन्नत तकनीकों की खोज की 
जा सकती है। जहाँ तक ऊँची जात के कागज का 
सम्बन्ध है, हमें मिलों से किसी स्पर्धा का सामान नहीं 
करना पड़ेगा। जापान जैसे देशों में दी्घे तथा रूघु 


स्तरीय कागज उत्पादन केन्द्रों के बीच कोई स्पर्धा नहीं 




































४२० जादो प्रामोद्योग 
है; क्योंकि वहँ पर मिलें ऐसी किस्म का कागज बनाती 
हैं जो हाथ कागज उत्पादक नहीं बनाते। हमारे देश 
में भी इस प्रकार का स्वरूप खड़ा किया जा सकता हैं। 
हाथ कागज एक गृण-स्तरवाला कागज है। इसमें 
मजबूती, टिकाऊपन, कड़ापत और सहन-छएवित का गण है। 
दीर्घ काल तक रखे जानेवाले दस्तावेजों के लिए यह 
अद्वितीय है। कागज पर कलात्मक प्रभाव लाने के लिए 
हाथ कागज अनुपम क्षेत्र प्रस्तुत करता है, जो कि 
मिलों में सम्भव नहीं है। उच्चत्तम किस्म के कागज 
की सदेव ही मांग रहती है और वह बहुत-कछ हाथ 
कागज द्वारा पूरी की जाती है। 
प्रगति का मल्यांकन 
गांधीजी की प्रेरणा से १९३५ में जब हाथ कागज 
उद्योग को अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ ने पुनर्जीवित 
किया, तब इतिहास प्रसिद्ध हाथ कागज प्रायः समाप्ला- 
वस्था में था। उस वक्‍त देश में इने-गिने हाथ कागज 
उत्पादन केन्द्र थे, जिन्हें कागजी चलाया करते भरे तथा 
वे रही कागज का कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेम।ल 
करत थे। अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डरू 
नें (अब खादी और ग्रामोद्योग कमीशन) १९५३ में 
_कार्यारम्भ किया तथा इस उद्योग को भी विकासार्थ 
अपने हाथ में लिय[|। उस वक्‍त कोई ३५ केन्द्र थे जो 
५,६१,७६० रुपये कीमत का १२७ टन कागज 
तैयार करते हुए ९४५ लोगों को काम दे रहे थे। 
अनुवर्ती सात वर्ष में तीज प्रगति हुई और १९६०-६१ 
में देश के विभिन्न भागों में २२८ हाथ कागज केद्ध थें 
उनमें से ११६ ने उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया था 
और शेष प्रारम्भिक अवस्था में थे। उन्होंने १,२४७ 
. टन कागज का उत्पादन किया, जिसका मूल्य २४,२२१ 
.. 3०७ रुपये होता हे, और ६,६०० लोगों को' पूरे समय 
.. तथा २,०३४ व्यक्तियों को आंशिक समय का काम दिया। 
. ऐसी सम्भावनाएँ हैं कि चाल योजना की अवधि में कागज 


.. उत्पादन केन्द्रों की संख्या में वद्धि होगी, कागज उत्पादन 


ला उससे विस्दृत पैमाने पर लोगों को रोजगारी 
। लेर्ग ॥ ह ह 


: मात १९६३ 


जापानी कागज 


हाथ कारज उद्योग निर्देशक थी गजानरद गोपलेकर . 
उन्‍्हाने इस बात 


हाल ही में जापान से होकर जाये # । 
का अध्ययन किया 





कि किस प्रकार भारत में जापानी 


तरीके अपनाये जा सकते है। उक्ीसे जापाती कागज . 
की सभी तकतीकों वे रग्भाव्यताओं का अध्ययन किया. 
है। जापान में व्यवहूत कोजे, गम्पी भर मिल्तमाता . 
मी सामग्रियों के एवं जियो को पता छगाकर 
कच्ची सामग्री की समस्या हल की जा चुकी है। . 
टोरपयगिनओं ([छाहापभाएं | मैं: लाता भी किमी एवजी ; 
जी कि जापानी हाथ... 
कागज का बनियादी आधार है -इग प्रकार के 'लछासा के 
गण-म्तर का कागज बनाता 





तामक / 


का होता अहुत आवश्यक था, 


अमाबय में असाधारण 
कभी सम्भव नहीं हो पाता। हमने यहीं ला छगा 


लिया है कि भिड़ी के पौधे का इच्छल 'लागा' का एक 


बहुत अच्छा छ्लोत है| भारत में जापान से अच्छी 
सामग्री मिलती हू | 





फिर भी, इस उद्योग का एक अधिक महत्वपूर्ण पहछू . 
है, इसमें प्रामीण आबादी को रोजगारी देते की अत्यधिक 
क्षमता। रामथा, सतपढा, श्हतुत आदि को छाह 





यानी रेें की अब कर्च्च 
सम्भव हो गया है। इससे कच्ची सामग्री के संग्रह 


और प्रारंभिक प्रशोधन कार्य में अनेक ग्रामीणों और 
इससे कुपकों को 
पूरक और मौसमी काम मिलेगा, जिनके पास वर्ष में 
२०० दिन से ज्यादा का काम नहीं होता। तस्मम्बन्धी 


आदिवासियों को काम मिल सकेगा । 


उपकरण बहुत सीधे-सादे और सरल तथा हमारे परापरा- 
गत कागजियों के उपकरणों से मिलते-जुलने हैं । 


हमारे अन्वेषण केल्द्रो को चाहि! कि थे उत्पादन 


केन्द्रों को अपने उत्पादन के गणज्तर में सधार करते... 
के लिए मार्गदर्शन दें ताकि वे जहा लक ऊँची जाते 


के कागज का सम्बन्ध है बाजार की स्पर्धा में टिक सकें 
हमारे देश तथा विदेश में इस कागज की बहुत मांग है और 
इससे हमें विदेशी मद्रा के उपार्जन में मदद गिल सकेगी 


१५ सितम्बर १९६९ छः 


_.........-- २० ससकननउतल-+ सेन 3क सम पक सपना“ “कर. 


सामग्री के रूप संवामम काना 
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०० संडपडेस्पा+ पके +सकसी सन पल वप ८ पा सकल 


जम जब आल 


र्ा[दी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष श्री वैकुण्ठ लू. 
मेहता ने हाल ही में अपनी एक अपील में कहा है- 

: “चीन ने भारत पर जो नृशंघ आक्रमण किया है और उसे 
तीश्नता से जारी किये हुए हैं उसे देखते हुए कांगड़ा और 
कुल घाटी से लेकर अल्मोड़ा तक के भूभाग को एक नया 
महत्व प्राप्त हो गया है। यहाँ की जन संख्या विरल हूँ । 
लोगों में ऊन कताई और बुनाई के कछा कौशल की 
परम्परा चली आयी हैँ। इसके अतिरिक्‍त ग्रामोद्योगों 
के काम में आनेवाली कच्ची सामग्री की प्रचुरता है। 





0 


“थदि स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्ची सामग्री पर 
आधारित ऊती खादी और वहूँ। के अनुकूल ग्रामोद्योगों 
का विकास किया जाय तो लोगों का आथिक जीवन 
सम्पन्न बनेगा जोकि हमारी विस्तृत सीम। की रक्षा के 
। लिए जरूरी है।” 





स्थानीय आबादी 


चीनियों ने हमारे देश के जिस भूभाग पर अपना 
. अनाधिकार दावा किया है उसमें उत्तर प्रदेश का बाराहोती 
3 आदि भूभाग आता हैँ। चीन ने अपने ताजा युद्ध-विराम 
में भारतीय सैनिकों की २० कीलोमीटर वापसी की जो 
४... शर्त लगायी है उसके अनुसार माणा, नीती, बाराहोती 
... लीपूलेक आदि स्थानों से हमें हट जाना होगा। ये सब 
क्षेत्र मैदानी अंचलों से काफी दूर हैं और मौजूदा समय 
यातायात के सभी साधन (वायू-पथ को छोड़कर ) काफी 








सीमावती क्षेत्रों का विकास 
दनानाथ दुबे 


देश पर चिनी हमछा होने से सीमावर्ती क्षेत्रों मे आमोद्योगों का विकास करना बहुत आवश्यक हो गया है । जनता को 
उसकी गुजर-बसर भर करने जैसी स्थिति से ऊपर उठाने हेतु इन उद्योगों के लिये एक ऐसे व्यापक, विशाल कार्यक्रम की 
नितान्त आवश्यकता है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध कलूची सामग्री पर आधारित हों और कार्यक्रम इस रूप में मोड़ा 
जाय कि वह जनता भें अपनी विकास योजनाओं के प्रति छोक-रुचि जाग्रृत करे । सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊनी खादी उद्योग 
तथा अन्य अनेक ग्रामोच्रोग बड़ी आसानी से लाभदायक रूप भें विकसित किये जा सकते हैं! 


देर में वहाँ पहुँचते हैं। सभी पवव॑तीय क्षेत्र जिसमें उत्तर 
काशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल आदि 
पर्वतीय जिले हैं, अभावों और समस्याओं के क्षेत्र हैं। 
यहाँ के निवासियों की आशिक स्थिति अत्यन्त विपन्न 


है। आधिकांश निवासी या तो फौज में भरती होते हैं 


अथवा छोटी-छोटी नालियों में खेती कर अपना जीवन- 
यापन करते हैं। तिब्बत पर चीन का अधिकार हो जाने 
और चीन की वर्तमान नीति से इस क्षेत्र के लिए लम्बे 
समय तक के लिए एक संकट पैदा हो गया है । 


इस स्थिति का जो पहला प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, 
वह यहाँ के भोटिया व्यापारियों और ऊनी खादी' उद्योग 
पर। इस तथ्य पर जाने के पहले यहाँ के कुछ आंकड़ों को 
जान छेना अत्यन्त समीचीन होगा। पूरा पर्वतीय प्रदेश 
७ जिलों में विभकत है जिसे हम कुमायूं और उत्तराखण्ड 
के भूभाग के नाम से जानते हैं। इन ७ जिलों की आबादी 
और क्षेत्रफल आगशले पृष्ठ पर दी गयी तालिका में दिया 
गया है । द 


इन जिलों में उत्तरकाशी में २,६७५; टेहरी गढ़वाल 
में ७,०५७; पोौड़ी गढ़वाल में २३,४५५; अल्मोड़े में 
२७,०६५; नैनीताल में ११२,१०८ व्यक्तिः नगरों में 
बसते हैं। चमोली तथा पिथौरागढ़ में १९६१ की जनगणना 
के अनुसार शहरी आबादी शून्य है। उक्त आंकड़ों से . 
यह स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के नवीन तीन जिलों में 


+ 
परभप नरक पलक लक कक पे सपने सेल बपए फ पल कर: 8 मनलीद 3 न पलक करत. 2060 
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पूरी जनसंख्या तथा अन्य चार जिलों में दो-तिहाई माल ने मिलने के कारण एक विशेष कठिनाई जआ गयी है । 
आबादी दुर्गम घाटियों में बसती हैं। इसलिए इस या तो उसकी कमी दूर करते का सरकारी स्तर पर विश्लेष . 








जिला आबादी स्त्रियों पुरुष केबफल प्रति मील आबादी 
888 78 
उत्तर काशी १,२२,३७७ ६२,३५० ६०,०२७ *ः पु 
चमोली २,५२,७१८ १,१९५५१ १,३३,१६७ ३,५२२.८६ रे 
पिथौरागढ़७ २,३२,३९३ १,२६,७३३ १,३५,६३० २,३८९ है२ भ्ड 
टेहरी गढ़वाल ३,४७,०५९ १,५७,८१० १,८९,२४९ ४,५५८ .८९ बी 
पौड़ी गढ़वाल ४,७९,२०० २,२०,७६ ३ २,५८,४३७ २,१०७. ३६ २२७ 
अल्मोड़ा ६,३१,१०८ ३,०१,६५६. ३,२९,४५२ २,७२१.१७ २३२ 
नैनीताल ५,७४,३६७ ३,३ १,७२३ २,४०,६४४ २,६२५.६० २१९ 


क्षेत्र में बड़े उद्योगों की कौन कहे, कुटीर उद्योगों का प्रयास किया जा रहा है, फिल्‍दू कक 








है माल की समस्या 
भी बहुत बड़ा अभाव रहा है। केवल इसी वर्ष के छाए नहीं, बरन्‌ हमेशा के लिए पैदा 

घंधे हो गयी है। क्षेत्र में बढ़े उद्योग-पंथा के मुकाबले में 

घ हु हा खादी प्रामोद्योग जैसे विकेन्द्रित उद्योगी की स्थापना के 
पर्वतीय क्षेत्र और उग्र शीत पड़ने के कारण भेड़ लिए विशेष प्रयश्त किया जना चाहिए, क्योंकि बड़े 

पाछन और उसके ऊन से कपड़ा बुनना महा का परम्परा- उदच्चोग यहाँ पर पत्रप पायेंगे या नहीं और पसपने पर 
गत व्यवसाय रहा है। भोटिया इसमें विशेष रूप से लगे स्थानीय निवासियों को रोजागार मिल पायगां या नहीं, 

हूँ। इनका व्यापार पहले तिब्बत में होता था किन्तु यह भी एक विज्ञारणीय समस्या है। बढ़े उद्योगों को 
आसन्न स्थिति में अब यह असम्भव हो गया है। हस्त खड़ा करने में काफी समय लगेगा, जबकि आवश्यकता . 
निर्मित खड्डियों और तर्ुओं के माध्यम से इस क्षेत्र में तात्काछिक है। अस्तु तात्कालिक हल खादी-आ्रामोद्योग 
कताई-बुनाई होती है। कताई का काम अधिकतर के माध्यम से ही सम्भव है। संकटकालीन स्थिति में 
पुरुष और बुनाई का काम महिलाएँ करती हे | जोहार मे उद्योग काफी छामप्रद सिद्ध है7) है | 
 दारमा (अल्मोड़ा); माणा, नीती (चमोली); हरसिल शादी और प्रामोश्षोग 
. मटठवाड़ी (उत्तरकाशी) स्थानों में कताई-बुनाई मुख्य दी पक न अक 
'क्ार्ये है। भोटिया सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में खादी और प्रामो- 
है। ' स्त्रियां थुलमा, गुदमा, पंखी, पटू, थोग के काम के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियों हैं। 

08: पा 8 हक 5 आधार, कुशल कार्यक्षमता और नेतृत्व में इन उद्योगों 

..._ अभी तक इन सबके लिए कच्चा माल (तिव्बती का विकास किया जाय तो थे उद्योग सिर्फ स्थानीय आव- 
. ऊन) तिब्बत से प्राप्त होता था, किन्तु मौजूदा स्थिति में श्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करेंगे बरन्‌ मैदान में भी अपने 
. उसका आता बन्द हो गया है। अतः जो भी ऊनी उत्पादन को सरलता से भेज सकेंगे। वर्तमान समय में 
. खादी कार्य इस क्षेत्र में चल रहा है उसके समक्ष कच्चा खादी-प्रामोद्योगों की कुछ प्रवृत्तियो क्षेत्रों में चल रही 
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सोमावर्तो क्षेत्रों का विकास 


हैं। इनमें सरकारी स्तर पर उद्योग विभाग की पव॑तीय' 
ऊन योजना और श्री गांधी आश्रम का खादी कार्य मुख्य 
हैं। राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने भी इस क्षेत्र में 
ग्रामोद्योगय सहकारी समितियों को सहायता दी है। 
इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग और अन्य सरकारी 
विभाग भी काम कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में 
चाल प्रवृत्तियों का विवरण तालिका २ में दिया गया है । 


तालिका २ 
उत्पादन और बिक्री केन्द्र 


जिला खादी खादी बिक्री ग्रामोद्योग ग्राम 
उत्पत्ति केन्द्र और सहकारी इकाइयों 
केन्द्र प्रशिक्षण केद्र समितियाँ 
उत्तर काशी ९ ४ -- १ 
चमोली २६ ११ ना १ 
पिथौरागढ़ १५ ५ ७ १ 
टेहरी गढ़वाल १० ५ ३ १ 
पौड़ी गढ़वाल १२ प्‌ ५ ३ 
अल्मोड़ा.. ४० ३१ १९ न्‍- 





इस क्षेत्र में ऊनी खादी के लिए कताई प्राय : तकुए 
से होती है। तकुए से १ घण्टे में १०० गज कताई होती 
हैं। चरखे पर साधारणतया १ घण्टे में ३०० गज काता 
जा सकता है। स्थानीय वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए वस्त्र स्वावलबन की तरफ विशेष ध्यान अभी 
तक नहीं दिया गया है। यदि स्थानीय आवश्यकता की 
पूर्ति वस्त्र स्वावलबन के आधार पर की जाय तो क्षेत्रीय 
निवासियों की वस्त्र सम्बन्धी जरूरतें पूरी हो सकती हैं 
ओर एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है । 
इस क्षेत्र के लिए वस्त्र स्वावलम्बन की स्थिति लाना 
बहुत जरूरी है और ऐसा सरलता से किया भी जा सकता 
है; क्योंकि अभी तक वस्त्र का उत्पादन स्थानीय आधार 
पर ही होता रहा है। वस्त्र उत्पादन के लिए हमें कच्च 
माल की तरफ ध्यान देना होगा । अभी तक ऊनी खादी 
प्रायः तिव्वती और आस्ट्रेलियन ऊन से तैयार की 
जाती रही है। बदली हुईं स्थिति में हमें ऊन का 





४२३ 
स्थानीय उत्पादन करना होगा। भेड़ पालन की योजना 


का द्रुत गति से प्रसार आवश्यक है। धुनाई की जो 
प्रणाली यहाँ है, उसमें भी परिवर्तत आवश्यक है। 


आमदनी 


वर्तमान समय में इस क्षेत्र में सड़क निर्माण आदि का 
कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय निवासियों को 
उसमें रोज ५-६ रुपये मिल जाते हैं। अत : कत्तिनों या 
बुनकरों को ऊती खादी उद्योग में अधिक से अधिक 
पारिश्रमिक मिलना चाहिए अन्यथा वे अन्य कामों की 
ओर आकर्षित हो जायेंगे, भले ही उनका यह काम अस्थाई 
हो। कताई के साथ-साथ बुनाई का कार्य गाँव-गाँव 
तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऊनी खादी के अति- 
रिक्त ग्रामोद्योगों का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। 
फिलहाल इस क्षेत्र में लहारी तथा बढ़ईगीरी, 
रेशा, चर्मोद्योग, मधुमक्खी-पालन, ,हाथ धान कूटाई 
तथा आटा चक्‍की, हाथ कागज, कूटीर चूना 
उत्पादन, तेलधानी तथा ताड़-गृड़ उद्योगों के प्रसार की 


काफी सम्भावना है। अब हम उद्योगानुसार एक-एक 


पर विचार करें। 


चना उत्पादन उद्योग 


सिमेंट उद्योग के विकास के बावजूद चूना उत्पादन 
उद्योग का महत्व कम नहीं हो पाया हैं। मकान आदि 
बनवाने और उनकी मजबूती के निमित गारे के लिए चूने 
का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में जो इमारतें 
बनी थीं उनमें चूने का ही उपयोग किया गया था और 
आज भी वे इमारतें मजबूत चट्टानों की तरह खड़ी हैं! 
हिमालय के क्षेत्र में जगह-जगह चूना-पत्थर की अपार _ 
सामग्री बिखरी है। यत्र-तत्र कुछ लोग काम भी कर रहे 
हैं, किन्तु अभी तक संगठित पैमाने पर इस उद्योग का 
कोई विकास नहीं किया जा सका है। एक औद्योगिक 
सर्वेक्षण के अनुसार इन स्थानों में चूना-पत्थर काफी 
मात्रा में पाया जाता है: चमोली जिले के अलकनन्दा 
का उत्तरीय और नागपुर का भाग; छोहाना से पिंडर 
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डरड 


और अलकनन्दा नदी की पट्टी; चलणस्पू पट॒टी 
पट॒दी सेरा, दामरू और धनपुर; म्‌नि की रेती और 
लक्ष्मण झूला के आस-पास का क्षेत्र (यहा एक अकशल 
कारीगर २ ₹. से २-५० मे. तक तथा कृशल कारीगर 
४ र. प्रति दिन कमा छेता है); अल्मोड़ा और पिधौरागढ़ 
की खरही पदटी; नैनीताल जिले में गोला नदी की 
घाटी (इस क्षेत्र में चूना बनाने का कार्य अल्प पैमाने पर 
लालू है); देहरादून जिले में अधोईबाला, 
काकपुर, कावली, माजरा, नहरी आदि स्थानों में चूना 
उत्पादन का कर्य होता है; और घूना-पत्थर 
के अतिरिक्त लोहाता और अन्य स्थानों में स्लेट बनाते का 
पत्थर-खड़िया मिट्टी आदि की प्रचुरता है। 
पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इस उद्योग के विकास की सम्भावना 
काफी उत्साहप्रद है। आवश्यकता इस बात की है कि 
इसमें औद्योगिक सहकारी समितियों गठित की जायें 
और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाय। कोयले के स्टाक 
के लिए ऋण स्वरूप सहायता दी जाय। इस उद्योग के 
माध्यम से काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। 
चूना सिर्फ इमारती काम में ही नहीं, वरन्‌ चर्म-शोधन, 
कागज उद्योग, केलशियम कार्बाइड, ब्छीवचिग पाउडर, 
चीनी मिलों और सभी रासायनिक कार्यों में भी काम आता 
है। उद्योग का विकास कर पव॑तीय क्षेत्र को आर्थिक 
दृष्टि से भजबूत बताया जा सकता है। संकटकालीन 
स्थिति में सिमेण्ट का प्रयोग सामरिक कार्यों में होने से 
उसकी कमी पड़जाती है। ऐसी स्थिति में चूना उद्योग 
सीमेंट की कमी को बहुत हद तक दूर कर सकता है। 


.. हाथ कागज उद्योग 


.. भावर क्षेत्र वद्धातोली रेंज में सतपुड़ा, चमेला, 
केला, घास का रेशा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पिथौ- 


॥| |. रागढ़ जिले में हाथ कागज का उत्पादन प्राचीन समय से 


_ जन्म पत्रिका बनाने के लिए किया जाता रहा हूं। यह 
कागज नेपाली कागज के नाम से प्रसिद्ध है। इस कागज 
की विद्येषता यह है कि इसमें दीमक नहीं लगता। 

यहा का कागज उत्पादन खर्च अधिक पड़ता है। गरुड़ 


खादी प्रामोध्ोग : 


आशिक स्थिति को काफी दृढ़ बनाया जा सकता है। 


माले १९२६३) 


में हाय कागज उत्पादन का वेज है। इसी तरह के 
वे चमोली जि में उद्योग के प्रगार की काफ़ी 
सभावनाएँ है। 





बढ़ई तथा लहारगीरी उद्योग 

सारा पर्बतीय प्रदेश मुत्यवानल इमतारती 
में भरा पदा है। स्थानीय निवासियों को फर्नीचर, बत 
की अस्तुएँ, खिलौने, खेल के सामान आदि बनाने का 
प्रशिक्षद देकर विकेन्द्रित अधार पर इस उद्योग का 
प्रसार कप्मीर और सेफा की तरह किया जा सकता है। 
पर्वतीय क्षेत्र में जीविका का मृखच्य साधन कृषि है। 
फलत : छहार और बढूृइयों की प्रचरता है। खेत 
करने, घास तथा लकड़ी काटने से सम्बन्धित मुख्य 
विविध उपकरण हैं: कहड़ाही, कंदाल, दरांती, हल 
के लिए लोड़े का फला, हथौडा और छेती | इसकी आय 
दैनिक प्राय : १ रुपये तक ही सीमित होती है। सारे 
क्षेत्र में चीड़, साल, देवदार, पापड़ी, हल्दी, शीशम, तून 
आदि की प्रचुरता है। इसका उ्योग फर्तीचर, मकानों 
के दरवाजे, चौखट, गहतीर रेलबे के रलीपर आदि के 
निर्माण में किया जा सकता है। इसके लिए 
आवश्यक यह है कि बढ़इपों और छहारों को समुचित 
प्रशिक्षण दिया जाय। सुधरे औजारों का सफल प्रदर्शन 
दल और सरंजाम केरद्र जावश्यकतानमार स्थापित 
किये जायें । 

इसमें कोई अधिशयोक्ति नहीं कि हंस उद्योग से खादी- 
ग्रामोद्योग में प्रयुक्त होनेबाले अरे, मघमकथी-पालन 
तथा अन्य ग्रामोथोगों के समूचे उपकरण की आवश्यकता 
की पूर्ति इसी क्षेत्र से हो सकती हैँ। अत्मोड़ा जिले में 
वोरगांव स्थित चरखा कार्यालय तथा मौनागृह फर्तीचर 
मार्ट (व्यक्तिगत) द्वारा इन सामानों का निर्माण छोटे 
पैमाने पर किया जाता है। मकानों के छायक सामान 
तथा उत्तम कोटि के फर्तीचर का निर्माण कर क्षेत्र में 
उपलब्ध कच्चे माल के उपयोग के साथ-साथ स्थानीय 
लुहार और बढ़इयों की सुप्त कछा का विकास कर उनकी 

































सीमावरतों क्षेत्रों का चिफकास . डेश५ 


देहरादून जिले में लकड़ी पर नकक्‍्काशी का काम बहुत 
ही सुन्दर होता है। नैनीताल और मसूरी की छड़ियाँ। 
भी काफी प्रसिद्ध हैं। इनमें छगे कारीगरों को आवश्यक 
प्रशिक्षण देकर उनकी कार्यकुशछता और भी बढ़ायी 
जा सकती है । आशिक दृष्टि से यह उद्योग काफी लाभप्रद 
और हमेशा मुताफे पर चलनेवाला है। जरूरत इस 
बात की है कि नवीन डिजाइनें, उम्दा किस्म की फिती- 
शिंग आदि कराने के नवीन ढंग का प्रचार किया जाय । 
यह उद्योग सहकारिता और व्यक्तिगत दोनों आधार पर 
विकसित किया जा सकता है। 


मधुमक्खी पालन उद्योग 


पर्वतीय क्षत्र के लिए यह उद्योग काफी लाभकारी 
और हमेशा लाभ पर चलनेवाला है। अभी इस उद्योग 
का कार्य राज्य सरकार के कृषि विभाग तथा खादी और 
ग्रामोथ्ोग कमीशन द्वारा अल्प पैमाने पर किया जा रहा 
है। अल्मोड़ा, देहरादून, टेहरी-गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल, 
आदि जिलों में व्यक्तिगत आधार पर शहद निकालनें का 
काम होता है, किन्तु शहद निकालने का तरीका पुराना 
है। संपूर्ण भूभाग में इस उद्योग का सर्वेक्षण करना 
आवश्यक है, जिससे जहाँ इस उद्योग के प्रसार की 
सम्भावना है, वहाँ तुरन्त काम आगे बढ़ाया जाय । 


आटा चक्‍की उद्योग 

इस क्षेत्र की मुख्य पैदावार धान, मक्का, गेहँ और 
जौ हैं। क्षेत्र में बान कुटाई उद्योग के प्रसार की असीमित 
संभावनाएँ हैं। मदानी क्षेत्र में हहर और शेलर भछे ही 
उपयोगी और कम खर्चीलि हों, किन्तु पर्व॑तीय क्षेत्र में 
ऊँची-तीची घाटियों से जाकर आटा पिसाना और धान 


कुटाना काफी श्रम साध्य है। यदि इस उद्योग का. 


प्रसार इस क्षेत्र में किया जाय तो स्थानीय निवासियों 
के लिए काफी लाभकारी होगा। जनसंख्या यत्र- 
तत्र ऊँची-तीची घाटियों और चोटियों पर बिखरी हैं। 
आटा पिसाने के लिए छोगों को कोसों पैदल जाना पड़ता 
है। अतः इस क्षेत्र में सुधधी आटा चक्कियों और 


धान चक्कियों का निर्माण कर घर-घर उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है । 


चर्मोद्योग 


क्षेत्र में पालतू. जानवर काफी मात्रा में पाये जाते 
हैं किन्तु उनके मरने के बाद उनके मांस की बात तो' 
दूर रही, खाल का भी उपयोग नहीं हो पाता। यदि 
सहकारिता के आधार पर चमंःद्योग की समितियाँ 
गठित की जायें और खाल सुखाने, चमड़ा पकाने आदि के 
उपकरणों का प्रसार किया जाय और कार्यकर्त्ताओं को 
प्रशिक्षण दिया जाय तो. चमड़ा सम्बन्धी स्थानीय 
आवश्यकता की वस्तुएँ इसी भूभाग में बन सकती हैं 
और एक वर्ग के छोगों की माली हालत काफी 
सुधर सकती हैं । 


रेदा! उद्योग क्‍ 
लोहाना, चांदपुर बधाण जैसे इलाकों में पड़ेरा 
रिगारू की टोकरियाों और चटाइयों बनायी जाती 
हूँ। बद्री, केदार की यात्रा पर आनेवाले यात्रियों के 
हाथ इनकी बिक्री हो जाती है। रिंगाल से टोकरियोँ 


ही नहीं वरन्‌ चटाई, कण्डी, पिठारा, रस्सी, चिक आदि 


भी बनती हैं। रिंगाल के अलावा निगोली से काफी 


अच्छी चटाइयों बुनी जाती हैं। अलके रेशों से जाल और 


रस्सियोँ। बनती हैं। इनका उपयोग निवार आदि के लिए 
भी किया जा सकता है। चीड़ के पत्तों के रेशे पैकिंग 
और भरने (स्टफिंग) के कार्य में काफी सहायक 
होते हँ। गद्दियाँ. तथा तकिया के गिलाफों में इसका 
उपयोग बहुत ही उपयुक्त है। इस क्षेत्र में कई रेशे हैं 


जिनसे कनवास का कपड़ा बन सकता हैं। कपकोट 


(पिथौरागढ़) में इस रेशे से कपड़ा बनाने का प्रयोग 
उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। सेल, एड, 


माल आदि रेशे उत्तर काशी में पाये जाते हैं। इनका _ 


उपयोग टाट पटुटी बनाने में होतां है। नैनीताल जिले 
में राम बीस काफी मिलता हैँ। इसके रेशे से जहाज 


३ 


के लिए रस्सियाँ बन सकती हैँ। राम बौस के साफ 
































४२६ लादी ग्रामोद् 
रेशे की कीमत बम्बई में ४७.५० रु. प्रति मन है। रस्सियों। 
बनानेवाली मिलें इस रेहो का उपयोग करती हैं। उलझा 
रेशा २० या २५ रु, मन पर कागज की मिलें खरीद 
लेती हैं। इसके अतिरिकत ताड़ खजूर के पेड़, स्प॒न 
(0४०४०७), चीड़ की पत्तियां, कूटी (3,8॥00॥6 ) 
अंडी भादि की प्रचुरता है। संक्षेप में इस उद्योग का 
विकास सहकारिता के आधार पर किया जा सकता है। 
उद्योग में लगे कारीगरों को उचित प्रशिक्षण आदि देकर 
उनकी कुशछता बढ़ायी जा सकती है। पी. आर, ए. आई. 
और उद्योग विभाग की ओर से कुछ स्थानों पर प्रयोग 

_ के रूप में कई केन्द्र चल रहे हैं। इन केस्त्रों से प्राप्त 
अनुभव के आधार पर रेशा उद्योग इस क्षेत्र के लिए 

. काफी लाभकारी है। 

क्षेत्र में खादी-प्रामोद्योग विद्यालय, सरंजाम केन्द्र, 





: मा १९१३ 


सबल प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना अस्यन्त जरूरी है। 
केभीय निवासिया में खादी-प्रामोशोंगों का प्रवार जावश्यक 
है। पहाड़ी लोग जब सके उद्योग की उपयोगिता से 
पर्णवया बाकिफ नहीं होंगे तब तक उनमें खादी-ग्रामोश्ोग 
की प्रवत्तियों से सहयोग करने की भावता नहीं आयगी। 
इसलिए जरूरी यह है कि स्थानीय निवासियों में उद्योग 
की उपयोगिता का प्रसार किया जाय और स्थानीय 
कार्यकर्ता तैयार किये जायें, तभी लोगों का आधिक 
जीवन जादी-प्रामोद्योग के माध्यम से मूधर सकता है। 
यहूँ यह भी कह देना आवश्यक है कि ख्ादी-प्रामोद्योगों 
के सिवाय और कोई भी जरिया नहीं जिसके साध्यम 
से दीपेकालीस आधार पर स्थानीय निवासियों का 
जीवन खुशहाल बनाया जा सके | 
७ फरवरी १९६३) 

















कक 


ग्राहकों से अनुरोध है कि खादी अआमोशद्योग का अंक न मिलने अथवा देर से 
मिलने के बारे में शिकायतें भेजते समय अपनी प्राहक-संस्या लिखना न भूलें । 
प्राहक-संख्या खादों अमोद्योग के ऊपर प्राहुक के पते के साथ लिखी रहती है । 
प्राहक-संख्या का उल्लेख न करने से शिकायतों पर ध्यान देना मुप्किल 
ओर हम चाहते हुए भो उन पर शीक्ष कार्यवाही नहीं कर सकते । 





! होता है 
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गाँवों का बदलता रुप 
चित्तप्रिय मुखर्जी 


पिछेल बीस वर्ष के दरमियान बोलपुर शहर और उसके आसपास के गांवों की अर्थ-व्यवस्था में जो विशेष प्रवृत्तियां देखने 
में आयी हूँ, उनमें एक है मानव-भूमि-अनुपात में कमी | शहरीकरण से कुछ नयी समस्याएँ सामने आयी हैं। उक्त 
क्षेत्र मे सुवनडांगा जैसे गांव हैं, जहां दो विरोधी बातें गरीबी और समृद्धि साथ-साथ चलती हैं। (प्रस्तुत लेख के प्रथम 
दो भाग, मानचित्रों सहित, इस पत्रिका के फरवरी माह के अंक में प्रकाशित हो चुके हैं । ) 


भाग रे 


तालिका ७ (पृष्ठ: ४२८) में दिये गये आंकड़ों से 
बोलपुर ग्रामीण क्षेत्र के १२ भागों में पिछले दशक में जो 
आबादी के घनत्व की कमी-बेशी हुई, आबादी वृद्धि 
की असम गति रही, कूछ और कर्मी आबादी के बीच 
जो अनुपात रहा, कर्मी आबादी के धन्धे का जो स्वरूप 
रहा, शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तते तथा जिस ह॒द तक 
भूमि-मनुष्य अनुपात में कमी हुई है, उसका सूक्ष्म चित्र 
मिलता है। 


जीविका के लिए भूमि पर निर्भरता 

विभिन्न यूनियन बोड्स में ग्रामीण आबादी की 
अत्यधिक वृद्धि अथवा विभिन्न वृद्धि दर के जो भी कारण 
हों समूचे क्षेत्र के आंकड़ों की तुलना करने से जो बात 
सामने आती हैं वह यह हैँ कि अधिकाधिक छोगों का 
अपनी जीविका के लिए जमीन पर निर्भर रहना बढ़ता 
जा रहा हैं । 


पिछले एक दशक में विभिन्न गौवों अथवा यूनियन 
बोड्स में भिन्न-भिन्न परिवर्तन हुए हैं और उनके साथ 
ही मानव-भूमि का अनुपात प्राय: ३० प्रति शत कम 
हो गया है; तालिका तथा मानचित्रों के निकट अध्ययन 
से पता चलेगा कि यद्यपि घनत्व निस्सन्देह काफी अधिक 
है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि बहुत भिन्न पायी जाती 
है। उदाहरण के लिए रायपुर में वृद्धि २३.७ प्रति शत 
हुई, जब कि सुपुर में इसकी रफ्तार ७५.३ प्रति शत तक 





रही है। संयोग से सुपुर में सर्वाधिक अनुसूचित जातियो 
और परिगणित जन-जातियों हैं और वहाँ परिवार-मकान 
अनुपात बहुत कम है। कुल आबादी में काम करनेवाले 
व्यक्तियों का अनुपात भी बहुत कम है। इसके 
विपरीत शिक्षा श्रसार के प्रातिशत्य में वृद्धि हुई है। 
सन्‌ १९५१ में वह ११.६ प्रति शत था और १९६१ में 
२२.८ प्रति शत। 


रोजगारी जब इतनी कम है तो आबादी इतनी अधिक 
क्यों होती है? लोगों को काम पर छगाने अथवा 
उनकी कार्य-क्षमता का क्या शिक्षा से कोई सम्बन्ध है ? 
इसके दूसरी ओर. सिंधी में अनुसूचित जातियों और 
जन-जातियों का प्रतिशतक न्यूनतम हैँ तथा साथ ही 
साथ वहा महिलाओं की बेकारी भी न्यूनतम है । रायपुर 
की आबादी में बहुत कम वृद्धि होने की वजह से परिवार- 
मकान- अनुपात सबसे ज्यादा है, लेकिन कुल आबादी में 
काम करनेवालों का प्रातिशत्य कोई बहुत अधिक नहीं है। 
तालतोड़ में विश्वविद्यालयी शहर का भी कुछ हिस्सा 
आ जाता है और उसमें रोजगारी सबसे ज्यादा है। 
इसके बाद सरपेलहाना का स्थान आता है। महिला 
रोजगारी के क्षेत्र में उसका स्थान सर्वाधिक हैं । 


आंकड़ों की व्याख्या 
वास्तव में इन सब आंकड़ों से निष्कर्ष क्या निकछुता 
है ? क्‍या बोलपुर ग्रामीण क्षेत्र का चित्र समग्र ग्रामीण 
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गाँवों का 


ट्रेक्ट नम्बर १० के औसत से अच्छा हूँ ? क्‍या कोर क्षेत्र 


. समग्र रोजी, महिला रोजगार अथवा शिक्षा के क्षेत्र में 


कोई स्थायी श्रवृत्ति का निदर्शेन करता हैँ ? यदि हाँ, 
तो इसके कारण क्या हैं ? इन क्षेत्रों की प्रगति के विभिन्न 
पहलुओं की विस्तृत विभिन्नताओं की प्रभाव-युकत व्याख्या 
के लिए निस्सन्देह यह आवश्यक होगा कि आबादी की 
रचना, क्षेत्रों की भौगोलिक दृष्टि से बनावट, समाज- 
व्यवस्था और आथिक अवस्था, शहर के साथ आवागमन 
के साधन तथा अन्य इसी प्रकार की बातों का और अधिक 
अध्ययन किया जाय । यदि शहर निकट होने से ज्यादा 
रोजगारी अथवा शिक्षा के पहल पर प्रकाश न पड़े तो 
फिर इसके कारण हमें ग्राम पुनर्निर्माण संस्था के कार्यक्षेत्र 
में मिलेगा या फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यकर्त्ताओं 
ने किसी विशेष पहल पर अधिक जोर दिया होगा। 


बोलपुर थाने के ज्षेत्र में कूल आबादी में काम करनेवाली 
जन-संख्या का श्रातिशत्य १९६१ में ३१.८८ प्रति शत 
यानी ग्रामीण ट्रैक्ट नम्बर १० से कुछ ज्यादा था, जैसा 


कि तालिका ७ में दिखाया गया है। छेकिन १९५१ के लिए. 


समानान्तर आंकड़े नीचे तालिका ८ (पृष्ठ: ४३०-३१) 
में कुल आबादी का-दशक के दोनों छो रो पर बड़े तथा छोटे 
क्षेत्र पर समान रूप से लागू समग्र पद्धति के अनुसार 
जो वर्गीकरण किया गया है उससे प्राप्त करने होंगे । 


गर-खेतिहर रोजगारी का अभी सुजन करना है। 
काम करनेवाली आबादी का प्रातिशत्य कुछ कम हुआ 
है। भूमि पर अधिक निर्भरता से-सम्भवत : कृषि 
उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतरीन सुविधाएँ देने और 
भूमि जोतनेवाले किसान को भूमि पर स्वामित्व का 


४४. शायद यहीं सरकार के सामने वास्तविक कठिनाई या सवार 
आता है। कोई भी छाभदायक उपाय ग्रामीण समाज के 
विभिन्न आर्थिक वर्गों को निश्चित रूप से ही भिन्न-भिन्न रूप 
में प्रभावित करता है, जिनके अछृंग-अछकूण और सम्मवतः 
परस्पर विरोधी हित होते हें | भूमिहीन छोगों के साथ अच्छा 
व्यवहार करने का आश्वासन देने हेतु शाज्य के सीमित 
स्रोतों का प्रयोग करने से जमीन के माढिकों को उत्पादन 


बदलता सर्प ह । ४२५९ 


अधिकार देने पर जोर देने की जो अत्यधिक आवश्यकता 


थी उससे प्रभावित होकर समूचे रूरल ट्रैक्ट १० के एक 


समान बढ़े हुए उत्पादन के लिए जितने छोगों की 
आवश्यकता थी, उससे कहीं अधिक लोग आकषित 
हुए ह | 


कृषि के अन्तगंत भूमि का क्षेत्र और भूमि पर आश्रित 
आबादी को, प्रति व्यक्ति तथा प्रति एकड़ भूमि उत्पादन 
बढ़ाते हुए, कम करने का अन्तिम उद्देश्य स्वीकार करते 
हुए, मानव-भूमि-अनुपात में वर्तमान कमी, भूमिहीन 
खेतिहर मजदूरों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि ( जो कि 
१९५१ में भूमि-मालिकों से दर्ज में कुछ भिन्न होने से 
जीविकोपार्जन वर्ग २ और ३ में वर्गीकृत किये गये थे), 
और अन्ततोगत्वा जीविकोपार्जन वर्ग चार-भूमि-लूगान 
वसूल करनेवाले भूमि के गैर-खेतिहर मालिक-का लुप्त 
होना सम्भवत : न तो प्रथम वर्ग की आथिक अवस्था में 
सुधार ही सुझाते हैँ ओर न द्वितीय वर्ग ** का बिल्कुल 
समाप्त होना ही | 


आबादी की वद्धि के साथ यदि रोजगारी नहीं बढ़ 
सकी तो इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा 
सकता। विशुद्ध जन्मानुपात और रोजगारी निर्माण की 
दौड़ में जब तक सरकार को अपनी दीर्ष-कालीन योजनाओं 
को कार्यान्वित करने का समय और पर्याप्त शक्ति नहीं 
मिलती तब तक रोजगारी के अवसर शायद ही उक्त 
दोड़ में बराबर आ सकें । द 


शिक्षा और साक्षरता 


सभी को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देना यदि हमारा 
अन्तिम उद्देश्य, और जो राष्ट्र निर्माण के कार्य सरकार 


बढ़ाने का प्रोत्साहन शायर ही मिले; इसके विपरीत सिंचाई 
की सुविधाओं, बेहतरीन उपकरणों, खाद या उन्नत बीज 
देने की दिशा में सुधार करने से न केवल भूमिहीन छोगों को 
कोई छाभ नहीं होगा, बल्कि संभवतः खेतिहर बगे के हाथ 
मजबूत होंगे और उल्टे उनकी अवश्था बिगड़ेगी | फिर भी, 
अधिक उत्पादन के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए कुछ 
काल के लिए यह द्विकू रचना सहनी पडेगी | 
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४३२ खादी प्रामोद्योग : 
बड़ी व्यस्तता के साथ छागू कर रही है उनमे से एक कार्य, 


है तो बोलपुर क्षेत्र का समग्र चित्र शायद विश्वासवर््धक 

है। साक्षर और शिक्षित छोगा को नर्गीकृत करने 
का मापदण्ड सम्भवत : १९५१ और १०९६१ में समान 
ही था। जनगणना के नवीनतम प्रतिवेदन की तालिका 
५७ में प्रस्तुत विवरण दिलचस्प प्रवृत्तियो प्रस्तुत करता हू । 


पूर्ण संख्या की दृष्टि से धुर उत्तर के चार यूनियन 
बोडंस (सत्त्‌र, करवा, सरपेलहाना, अम्दाहरा-मानचित्र 
में १,२,३, और ८ से चिन्हित) में साक्षरता के क्षेत्र में 
गिरावट आयी। सम्बद्ध क्षेत्र की कुछ आबादी के 
प्रातिशत्य की दृष्टि से साक्षरता मागने पर रारधलहाना 
१९५०१ में सर्व प्रथम था (उस ववत जनगणना में ४१.७ 
प्रति शत साक्षर बताये गये थे), छेकित उसका स्थान 
गिरकर सातवा रह गया। साक्षर व्यक्तियों का प्राति- 
 शत्य २०.१ था। सत्तर का प्रातिशत्य भी ३८.७ प्रति शत 
से कम होकर १९.२ प्रति शत हो गया । सबको एक साथ 
मिलाकर देखने से १२ ग्रामों में से छः का प्रातिशत्य 
गिरा हैं, कुछ बारह गाँवों का प्रातिशत्य १९६१ में 
२१.१ प्रति शत था, जब कि १९५१ में २५.३ प्रति शत | 
बोलपुर शहर के प्रातिशत्य में कुछ सुधार हुआ है, छेकिन 
समग्र क्षेत्र का सामान्य औसत २९,८ प्रति शत से २७.८ 
प्रति शत हो जाने से कम हुआ है। 


एक संयुक्त ग्राम्य जीवन की विशेषताओं में जो 
विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पहल जाते हैं 
उनके पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने के लिए 
तालिकाओं में संकलित आंकड़े स्पष्ट रूपेण अपर्याप्त 
हैं। तालिका से जो कुछ तथ्य सामने आते हैं उनका 
यहाँ उल्लेख किया गया है ताकि आबादी के घनत्व, दशक 
.. के दरमियान जन-संख्या वृद्धि की दर, साक्षरता प्राति- 
.. शत्य, कुल आबादी के प्रातिशत्य के रूप में काम में छूगी 
.. आबादी--पुरुष, महिलाएँ और कुछ--आदि के सम्बन्ध 
. में विभिन्न ग्रामों की सापेक्षिक स्थिति पर ध्यान आकपित 
हो सके। परिवारों और निवासगृहों की परिभाषा में 


मात्र १९६३ 


(६६१ में संशापन किये जाने क कारण हमने दोनों 


जनगशनावाला का नहीं बल्कि १०६१ की जनगणना के 
अनुसार परिवारों और निवास-गृहों का ही अनुपात 
लाया ह। 


तमाम १४ यूनियन बाइईंस की सूच। पुन ; बनाने के 





स्थान पर तीन शिखर के और तीन नितल के गौंवों को 


ही प्रयेका मंद के नीच लिखा गया है। मानचित्र देखने 


में गहूलियत हो, इसके लिए प्रत्येक यूनियन बोर्ड के सामने 


कद 


(अं) प्रति थर्ग मील पनाथ 





१९५१ . हबप३....... 


१९६१ 

क्रम यूनियन बोर्ड क्रम पनियन बोर्ड 
(अ) सिधी (१२) (अ) सिघी (१२ 
(आं) बहिरी (१०) (आ) बहिरी (१० 
(६) रामपुर (७४५) (॥) सुपुर [६ 
(औ) करबा (२). (भी) सरोलहाना (३ 
(अं) सरपेलहाना (३) (मं) पंचसोआ (११ 
(अ:) (८) (#:) रपुर... (४ 














यनियन थोड़े 


कम प्रातिशत्य 
(भ) सुपुर (६) ५.३ 
(आ) रुपुर (४) ७२.५ 
(इ) अम्दाहरा (८) ४३.५ 
(भौ) सियान (९) ३५४ 
(अं) पंचसोआ (११) ३०.९ 
_(अः:) राखपुर (५) | २३.७ 





४५. इस सम्बन्ध में विस्तृत विदकेषण क लिए शाहजापर रिपोर्ट, 
१०५६ देखिय । द 








गांवों का बदलता रूप - ४३३ 


: (इ) कूल आबादी के प्रातिशत्य के रूप में कार्यकारी आबादी: १९६१ 


हलवा अर ००कंपाफताप4 ७२०१ महक ९. 
|] 

















.. पुरष पकार्यकारी आबादी. महिला कार्यकारी आबादी. कर कार्यकारी आबादी आबादी. महिला कार्यकारी आबादी क्‍ क्‌ल कार्यकारी आबादी द 
क्रेम यूनियन बोर्ड क्रम. यूनियन बोडे क्रम. यूनियन बोडड 
(अ) तालतोड़ ( ७) (अ) सरपेलहाना (३) (अ) . तालतोड़ ( ७) 
 (आ) रुपुर ( ४) (आ) सियान ( ९) (आ) सरपेलहाना ( ३) 
(इ) पंचसोजा (११) (इ) ताछतोड़ (७) (इ) सियान (९) 
. (औ) अम्दाहहा (८) (औ) बहिरी (१०) (औ) अहिरी. (१०) 
(अं) बहिरी (१०) (अं) पंचसोओ (११) (अं) सिंधी (१२) 
_अः) चुुरु (६३) (४) सिंधी (९१२) (अः) सुपुर (६) 
(ई) कुल आबादी के प्रातिशत्य स्वरूप कृषक (ए) कार्यकारी आबादी के प्रातिद्वत्य स्वरूप खेतिहर 
बम जम कल मल मल अ्रसिक 
क्रम यूनियन बोर्ड प्रातिशत्य की पक पक: तक ली किक तर न वलपल कम किम मर गहन 
(अ)... सखेलहाना.. ( ३) स्‍फक क्रम यूनियन बोर्ड प्रातिशत्य 
(आ) कस्बा ( २) १८.७ ञअ्‌ सियान ( ९) ५५.५ 
(३) रायपुर ( ५). १६.४ (आ)  अम्दाहरा ( ८). ४५.० 
(औ) . पंचसोआ (११) १२.५ (३) पंचसोआ (११) ४४.७ 
(अं). सियानर ( ९) १२.३ (औ)  तालतोड़ ( ७) 0 
(अः) सुपुर (६). ११.२ (अं). कस्बा ( २) ३१.३ 
9७७७ णषणिषामाािेिरे;भभषी। आह? 2६ कद, ३०.५ 
(उ.)) कार्यकारी आबादी के प्रातिशत्य स्वकृप कृषक दल 
हम हज कक (ऐं) आबादी में साक्षरों का प्रातिशत्य 
002 अप िमलिए 3600 7% निधन ५४५५० कम थक (रद 
(अ) कस्बा ( २) ५६.० क्रम यूनियन बो्ड क्रम यूनियन बोड 
(आ). सिंधी (१२) ५४.५ (अ) सरपेलहाना (| ३) (अ) ताछतोड़ ( ७) 
(इ) रायपुर ( ५) ५३.५ (आ) सत्तूर ( १) (आ) अम्दाहरा ( ८) 
(औ)  रुपुर ( ४) ४२.८ (इ) कस्बा , (२) (३) बहिरी (१०) 
(अं) तालतोड़ ( ७) ३५.९ (औ) रायपुर ( ५) (औ) कस्बा (२) 
(अ:). सियान ( ९) ३३.३ (अं) सिंघी (१२) (अं) सिंघी (१२) 
७७७७-७४ ४### ४७७७७ 55507: ( ६) (अः) पंचसोआ (११) 
(ऊ) कुल आबादी के प्रातिशत्य स्वरूप खेतिहर श्रमिक 
कराई जा पका असम हलक (ओ) परिवार-भकान अनुषात : १९६१ 
क्रम यूनियन बोर्ड ब्रातिशत्य क्रमा पन्मनकोड 
अ) सियान.. (९) र०ण्४... (अ) रायपुर (५) 7 
(आ) अम्दाहरा ( ८) - १३.९ (आ) सत्तर ( १) 
(इ) पंचसोआ (११) १३.७ (इ) कस्बा ( २) 
(औ) सुपुर ( ६) 66 (ओऔ)  पंचसोआ (११) 
(अं) सिंघी (१२, ९.७ उ (६) 
(अः रायपुर (५) ९.३ ( ८) 


जओ, 
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४३४ 


(औ) कुल आबादी में अनुसूदित जात्यों और जत- 
जातियों का प्रातिशत्यः १९६१ 





प्रातिशत्य 


६३.५ 
२) ५६.८ 
( ३) ५६.२ 

) ३९.८ 
३६.९ 
२) ३२.६ 


क्रम यूनियन बोर्ड 


घुठु 


( १ 

(ह) सरपेलहाना ( 
(औ) सत्तूर (१) 

बाहिरी (| 

सिघी [| 


हा 8 08 कक 


डर 


रु 
/ 





सीमित अधिकार और भामूली आदमनी से, जो कि 
प्रति व्यक्ति के आधार पर जोड़ी गयी थी तथा एक 
दद्यक की अविध में और भी कम हो गयी है, नगरपालिका 
के सामने एक कठिन समस्या यह है कि २४,००० 
निवासियों को साफ किया हुआ जल कैसे प्रदान किया जाय। 
मौसमी बीमारियों और प्रीष्मकार में पीने के पानी की' 
कमी स्थानीय अधिकारियों के लिए चिन्ता का विषय 
बनी हुई हैं। कुछ तो वे बीमारियों जो क्षेत्र की आकृतिक 





खादी प्रामोदोग 


: मार्च १९६३ 


बनावट के अनुसार 





खड़ी हो रही है । और अन्त में उन बीमारियों का भी जोर 


बताया जाता है, जो शहरीकरण के साथ जुड़ी रहती हैं। 


जनगणना प्रतिवेदन में जिस पेणेवार प्रवृत्ति का 
वर्णन किया गया है उसमें हमें उन गैर-खेतिहर गति- 
विधियों “* -- बश्पि आंशिक रूप में>का कछ आभास 
मिखता है, जो गैर-ओऔद्योगिक गहरी केर्द्र में, जो कि कोई 
१५० गाँवों “* का केन्द्र बिन्दु हैं, चलती हैं। 





आंकड़ों से फिर भी यह कहना मुश्किल है कि किस हृद 
तक शहरी और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के बीच सन्तुरुत “ 


कायम किया गया है अथवा किस हद तक गाँवों से आने- 
वाली आबादी को शहरी अर्थ-व्यवस्था में खपाया गया है। 


यदि निर्यात मूलक' कलकत्ता, ढेंढ़-सो वर्षों के दर- 


मियान अजित की गयी अपनी सभी सम्पत्ति के होते हुए 


भी शेष बंगाल की ओर से 'पराश्षयी' है तो एक छोटे-से 


रूप में उसी प्रका र की एकल प्राप्स करनेवाले अथवा उसकी 


सम्भाव्यताबाले इस स्थान का भी प्रस्तुत आंकड़ों से 


किसी स्पष्ट चित्र का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। 





४६. बोलूपुर नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त जानकारी के 
अनुसार जुलाई, १०६२ में वहाँ ७६६ व्यापारी ये, जिनके 
पास नगरपालिका के लायसेंस थे । यह सोचते हुए कि 
गैर-औंद्योगिक केन्द्र के व्यापारियों की संघटना पाठकों के लिए 
रुचिकर होगी, इसलिए सूची यहाँ दी जा रही है : (अ) 
चावल और तेल मिके (१८); (आ) आटा चक्की और धान 
कुटाई की मशीनें (१५); (६) आइतदरी या अनाज के थोक 

... व्यापारी (५०); (४) छोहे के व्यापारी (१०); (3) काठ 
..  चिराई कारखाने (३); (ऊ) सुनार (३६); (ए) काठ के 

. व्यापारी (१२);( ऐ ) मुद्रणाहुय (५); (ओ) कोयले के 

: व्यापारी (४०); (औ) आइस-क्रीम फैवटी (२) (अं) साइ- 
..किल की दूकानें (१२); (अ:) बैंक (२); (क) होटल (१५) 
.. (ए) बीडी के पत्ते और तम्बाकू के व्यापारी (२०) (ग) 
. बक्री (१०); (घ) पंसारी की दूकानें (१६५); (ड) कपड़े के 
व्यापारी (६५); (व) स्टेशनरी की दूकानें (११). (छ) चाय 
और मिठाई की दूकानें ८०); (ज) मांस और मछली की 
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दुकानें (११); (झ) दवाई की दुकानें (७); (न) शराब भर 
गांजे की दूकाने (६); (<) जूते की दुकानें (७); (०) 
डाक्टर, बैध आंद (१५); (ड) बकोल (१५): और (३) 
विविध (११५) | 


जनगणना (१९६१) अधिकारी से प्राप्त एक दूसेरे 
प्रतिवेशन के अनुसार ४१ ओगियाों के ८६० व्यापारी पे 
जिन्होंने २११ मैकेनिकल या कुशल कामगारों; १,५१९ 
कारीगरों या अन्य कामगारों, ६१८ स्थायी अमि्कों और 
२,६६० मौसमी अभिकों अथवा कामगारों को काम पर हगा 
रखा था। सन्‌ १९६१ की जनगणना के अनुसार कुछ ४८४ 
व्याक्ति कृषि मं और ६,९११ गैर-खेतिहर कार्मों में लगे ये | 








४०. आम और शहरी विकास बी गति भिन्न होते हुए १९४ में. 


प्रति शहरी व्याक्ति के पीछ ग्रामीण बोलपुर में १.९५ व्यक्ति 
थे; १०५१ में यह अनुपात बढ़कर ४.२ हों गया और 
१९६९१ में फिर गिर कर ३.८ हुआ | 


हुआ करती हैं और कछ वे जो प्राय : 
अमन्तोषप्रद भोजन के कारण पैदा होती हैं, उक्त क्षेत्र में 


_ न सअलभ+तभ-नसअसक जल दकलब पड 
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गाँवों का बदलता रूप ४३५ 


भुवनडांगा गाव ** का चित्र विरोधाभासों से भरा 
हैं। एक ओर शहरी चकाचौंध और दूसरी ओर शान्ति 
निकेतन के सुरम्य वातावरण के बीच बसा हुआ इस 
गाव को दोनों स्रोतों से अपनी अर्थ-व्यवस्था को बनाये 
रखने का लाभ प्राप्त है। यदि साधारण तौर पर जिस 
चीज की अपेक्षा की जाय वह न मिले तो कोई भी यह 
पूछ सकता हैँ कि इसका कारण स्थानीय लोगों में कठोर 
श्रम करने के प्रति पुश्तैनी उदासीनता का होना है अथवा 
कुछ और या फिर दोनों। गाँव से होकर गुजरनेवाले 
को वे ही पुराने छप्पदार घर, दुर्बल काय स्त्री-पुरुष 


और बच्चे तथा नाममात्र के पशु दृष्टिगोचर होते हैं। 
इस गरीबी के बीच कुछ पक्के मकान हैं, जिनमें बिजली _ 


और रेडियो छगे हुए हैं; इनमें शहरी लोग रहते हैं, 
जिनके लिए जमीन की सस्ती कीमत प्रमुख आकर्षण है; 
दूसरा आकर्षण है शहर से नजदीक होना । इन वर्षों में 
जिन लोगों के पास जमीन थी वे पनपे हैं; दूसरे पूर्व की 
भाँति अब भी घुमक्कड़ काबुलीवालों' के ऋण के 
बोझ से दबे हैं। लेकिन, इसका उपचार भी क्‍या है? 
दोष भारत के साथ यह इलाका भी अपनी गतिहीनता 
की अवस्था से उठ चुका है और आगे बढ़ रहा है। पुरानी 
संस्थाओं का लोप हो रहा है, नयी सुविधाओं और 
तक्निकों का विकास हो रहा है। ** | 

जो लोग उद्यमशील हैं वे प्रस्तुत अवसरों का लाभ 
उठा रहे हैं तथा निराशावादी उदासीन जनसमुदाय अब 
भी पीछे लटका हुआ है। “? सरकार बेहतरीन जीवन- 


४८. गाँव में २७५ घर हैं; ७४६ पुरुष और ६५८ महिलाएं । 
गाँव में २५ पक्के मकानों में से २० में शहरी लोग रहते 
हैं। केंवछ २१ घरों के पास-१८४ बीघा गाँव से नजदीक 
और ५७ बीघा दूसरे गाँवों मे--जमीन है । इनमें से आठ 
घरों के पास २९ बीघा, दूसरे सात के पास ५८ बीषा और 
शेष छः के पास १११ बीघा जमीन है। केवक ५४ घरों 
में पशु (१५१) हैं। समूचे गाँव में ९६ बेल-गाडियाँ ही हैं। 
पेंतालीस व्यक्ति विश्वविद्यालय के कार्यालय में, नो छोटे- 


मोटे व्यापारी काम और पन्द्रह हाहर के कार्यालयों में. 


काप्र करते हैं। ढेंकी का छोप हो जाने के कारण गाँव 


की औरतें या तो बेकार हैं अथवा घर की नोंकरानी का 


काम करती हैं। .गाँव में ही विद्युत जनित्र होने पर भी 
केवकछ कुछ पक्के घरों में ही बिजली है; शेष घरों में 
दीपक तले अंधेरा! है। बिजली के औद्योगिक उपयोग से 


झामीण अब भी अनभिज्ञ हैं। (उत्त जानकारी गाँब के... 


है. 





यापन के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने के 
सिवाय और कुछ नहीं कर सकती; इसके प्रति लोगों की 
क्या प्रतिक्रिया होती है, वे किस प्रकार इसका फायदा 
उठाते हैं, यह निस्संन्देह इस बात पर निर्भर 
करता है कि अवसर से लाभ उठाने की उनमें कितनी 
इच्छा और क्षमता है। लेकिन गतिहीनता अथवा 


किसी एक या दूसरी दिशा में गलत जोर दिये जाने के 


क्या. कोई संकेत मिलते हैं ? क्या विकास में कोई ऐसे 


लक्षण मिलते हैं कि उन्हें देखते हुए हमारे उपागम में . 


नवसंस्करण लाने की आवश्यकता है? 


एक देहाती क्षेत्र के विकास सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं 
का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करते हुए निष्कर्षों की ओर संकेत 


करने अथवा उपचार सुझाने का कोई अयास नहीं किया 


गया है। कुछ प्रवृत्तियाँ। स्पष्ट परिलक्षित हैं और सम्भ- 
वतः समग्र देश में जो बातें मिलती हैँ उनके अनुरूप भी । 


कुछ ऐसी बातें भी मिलती सकती हैं जो ऐसी प्रवृत्ति की 


और संकेत करती हैं जो कि क्षेत्र अथवा क्षेत्र में रहनेवाले 
लोगों की अपनी विशेषता है। ये सब और कुछ न होकर 
अस्थायी चीजें हैं। इस प्रकार के अध्ययन का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक है। आशा है ऐसे अध्ययन में रुचि 
रखनेवाले व्यक्तियों के लिए उक्त लेख किसी हद तक 
उपयोगी सिद्ध होगा। द 


२० दिसम्बर १९६२ कै 


निवासियों स्वश्री विजयी दाजरा, जनाब रुस्तम अली, 
ज्योतित्रत मजूमदार और नेपाछ प्रमाणिक से प्राप्त हुई।) 


४९, नहरों से पानी की सप्लाई और अधिक उनिश्चित दोने के 
कारण पुराने ताछाब अब भी पहले की भांति खुदे दुए हैं 
तथा सिंचाई व मत्थ्यपालन के लिए यथा सम्भव प्रभाव- 

_ शाही रूप से काम में लाये जा रहे हैं। 


५०, खाद्य सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राक्ृ क स्रोतों 
का छाभ उठाने के दबाव के होते हुए भी आस-पास के क्षेत्र 
में यत्र-तत्र फैले हुए ताढ़ और खजूर वृक्षों का छलेदन-कार्य 

परिपूर्ण रूप से हाथ में नहीं लिया गया है; और जेसा 
कि प्रायः हुआ करता है अन्य गाँवों के उद्यमी छोग आते 
हैं ओर उन गाँवों में ताढ़ वृक्षों का ठेका लेते हैं जहाँये 
काफी मात्रा में पाये जाते हैं। सदेव निराशावादी स्थानीय 
व्यक्ति उनका उपयोग नहीं करते । 
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पूर्ण ज्ञाबकारी देने की आवश्यकता 


खादी विकास कार्यक्रम का एक बुनियादी उद्देश्य 
ग्रामीण बेकारी और अद्ध-बैकारी में कमी करना भी है । 
इस प्रकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में खादी 
कार्य के संगठन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में एक है 
जरूरतमन्दों के लिए कताई, बुनाई तथा खादी उत्पादन 


' की अन्य सहायक प्रक्रियाओं में काम की व्यवस्था करना। 


जबसे खादी कार्यक्रम शुरू हुआ है, और खासकर अम्बर 
चरखा के आगमन के बाद, इसका कारीगरों की सामाजिक 
और आर्थिक अवस्थाओं पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका 
कुछ समितियों ने मूल्यांकन किया है, जिनमें डा. ज्ञानचन्द 
की अध्यक्षता में गठित खादी मूल्यांकन समिति की 


. रिपोर्ट विशेष महत्वपूर्ण है। 


खादी उद्योग में छूगे हुए कामगारों की अवस्थाओं का 
अध्ययन करते हुए मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर 
पहुँची हैं कि वर्तमान समय में सृतकारों और बुनकरों 


की आय' बहुत ही कम हैँ। सूतकारों को परम्परागत 
.._ चरखे से २० रुपये और अम्बर चरखे से ५३ रुपये और 
.._ खादी बुनकरों को २७६ रुपये की वाषिक आय होती है। 
.. आंकड़े तथा तथ्य. 

.. मूल्यांकन समिति के पर्यवेक्षणों के अतिरिक्त यह सर्वे 


हे .. विदित है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी खादी कार्यत्रम 
... की आलोचना की है। उनकी आलोचना का मुख्याधार 


इसमें लगे हुए कामगारों की सपने वेलन-दर तथा बहुत 
कम आय है। ये निष्कर्ष कल उत्पादन, रोजगारी 
आदि पर आधारित हैं, तथा उस आधार पर राष्ट्रीय 
औसत का हिसाब निश्चित से अधिक काल्पनिक है। 
दूसरे धाब्दी में, सूतकारों और बरनकरों आदि की आय 
की ब।स्तविक दशा उतनी निराशाजनक नहीं हैं जितनी 
कि अर्थशारत्र विधेषज बतातें हूँ । बनकरों की आय 
के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रकाशित सरकारी तथा 
गैर-सरकारी विभिन्न पत-पजिकाओं से पैला चलता है 
कि कई बनकर परिवारों ने १५० हुपये मे ६६० रुपये 
तक मासिक आय की है। गूजरात के कुछ केन्ों 
ने इस बात की पुष्टि की है कि अनेक बतकर परिवार _ 
अम्बर (या परम्परागत चरखे के) सृत की बनाई से 

अच्छी आमदनी करते #६ । 


आलोचना की गुंजाइश 


विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित वुनकरीं की वास्तविक 
आय के आंकड़ों के विश्लेषण से रपषण्ट पता चलता है 
कि पूरे समय के धंधे के रूप में बुनाई काम अपनाना 
आशिक दृष्टि से भी ठोस है, कर्योतिः इससे १५० रुपये 
से २६० रुपये की मासिक आय हो सकती है, जोकि 
ग्रामीण और शहरी दोनों ही छलप्ों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय. 
आय की तुलना में अधिक है। गहीं सावधानीपूर्वक 
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विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस प्रकार 
के आंकड़े प्रायः अनुभवी खादी कार्यकर्त्ताओं द्वारा 
प्रस्तुत किये जाते हैँ किन्तु उनका समर्थन करनेवाली 
जानकारियों के अभाव में विभिन्न तरह से उनकी आलोचना 
की जा सकती हैँ। यह बताना यूक्तिसंगत होगा कि इस 
आय' में केवछ बुनकरों की व्यक्तिगत आय' ही नहीं हैं, 
वरन्‌ उन सहायकों की भी आय सम्मिलित है जो अधिकतर 
उनके परिवारों के सदस्य होते हैं। 

- अतः यह महत्वपूर्ण बात है कि बृनकरों की आय 
या किसी भी श्रेणी के कारीगरों की आय के आंकड़े 
प्रकाशित करते समय उन्हें दी गयी सहायता का भी 
विवरण देने के सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिए 
अन्यथा उनकी आय' की सही जानकारी नहीं मिल 
सकती । इन आंकड़ों की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए 
अपर्याप्त जानकारी होने से बेशक खादी कार्यक्रम पर 
आलोचकों को आशक्षेप करने का अवसर मिलता है। 
अतः उन सभी लोगों से जो इस प्रकार की सूचनाओं 
का प्रसार करते हैं मेरा साग्रह अनुरोध है कि वे सभी 
आंकड़ों की यूक्ति संगत सूचनाओं के आधार पर कि 
उसमें सहायकों की संख्या कितनी हैँ तथा उनकी प्रक्रियाओं 
के लिए कितनी सहायता प्राप्त हुई और काम में कितना 
समय लगा आदि की जांच करें तथा अपने प्रचार को 
परिपुष्ट बनायें; उदाहरणार्थ यदि एक बुनकर किसी 
विद्येष महीने में २६० रुपये कमा छेता हैं और यदि 
इस सूचना की किन्‍्हीं अन्य तथ्यों हारा पुष्टि नहीं की 
जाती, तो कोई भी व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि 
खादी बुनाई से प्रति माह २६० रु. की आय होती है। 
अत : इस प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करते समय सावधानी 
बरती जाय । यह वांछतीय हैँ कि उस बुनकर के 
परिवार में कमानेवालों, सहायकों और आश्रितों की 
संख्या कितनी है, बनकर को उनसे विभिन्न प्रक्रियाओं में 
कितनी सहायता प्राप्त होती है, जैसे, ताना बनाने में, 
माड़ी लगाने में तथा करघे पर बुनाई करने में भी, का 
विवरण देकर आंकड़ों की पुष्टि की जानी चाहिए। यदि 
अधिकृत पत्र-पत्निकाओं में ये सारी बातें वेज्ञानिक ढंग से 
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पेश की जायें तो अनुचित आलोचना को प्रश्नय॒ न 
मिलेगा और फिर भी यदि आलोचना हुईं तो उन्हें 
उचित ढंग से यथेष्ट उत्तर दिया जा सकता है। 


९२ नवम्बर १५६२ --गोकुरू ओ. परीख 


ग्राम समाज वसामुदायिक विकास 
भारत के ग्राम समुदायों के विशेष अध्ययन की 
आवश्यकता है और इस प्रकार यह कोई असामान्य 
बात नहीं यानी आम बात है कि मानव-विज्ञान शास्त्री 
प्रामीण विचारधारा अर्थात्‌ ग्रामीणों की मानसिक 
बनावट तथा उनकी प्रतिक्रियाओं पर जात-पांत, संयुक्त 
परिवार आदि जैसी विशिष्ठ विशेषताओं के बीच अध्ययन 
करते समय ध्यान देते हैं। यह सत्य हो सकता है कि 
नमूने के तौर पर किये गये अध्ययन के तथ्यों से सम्पूर्ण 
देश के सांस्क्रतिक ढांचे का पूर्ण प्रतिबिम्ब न मिले, किन्तु 
इस तथ्य को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता 
कि विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अनेक अध्ययनों से ग्रामीण 
जीवन की मौलिक विद्येषताओं पर प्रकाश पड़ता है। 
श्री एम. एन. श्रीनिवास ने ठीक ही कहा है मानव-विज्ञान 
शास्त्री को एक या दो समाजों की बहुत निकट और 
प्रत्यक्ष जानकारी होती है और अपने क्षेत्र के अतिरिक्त 
विभिन्न लोगों के सम्बन्ध में उसने बहुत कुछ पढ़ा है । 
किसी गांव या जन-जाति के सम्बन्ध में अपना ज्ञान वह 
आयोजकों को दे सकता है.... ... .. हट 


सामुदायिक विकास की आवश्यकता 


सामुदायकि विकास आन्दोलन अज्ञान, असाक्षरता 
तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन 
की ओर निदर्शित है यानी इनको भिटाने में लगा है। 
गांवों में इस प्रकार की अवस्थाओं के अनेक कारण हैं 
उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं: शिक्षा प्रसार 


* एस, एन, श्रीनिवास: दृण्डिया ज पिलेजेज, १९६०; 
पृष्ठ * १३२ | 
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की कमी, भले अभिक्रम की कमी, अन्य स्थानों पर हो 
रहे परिवर्तनों से अनभिन्नता आदि। इन कारणों के 
भी कारण हैं तंग माली हालत, संचार-साधनों की कमी 
आदि। बहुत दूर देश के भीतरी भागों में बसे गांव 
इनसे और भी अधिक प्रभावित हुए हैं, मुख्य गांव और 
ढाणियों' (पुरबों) के बीच सामान्य सुधार के सम्बन्ध में 
सामन्जस्य की कमी की तो बात ही छोड़िये ! स्थानीय 
रूप से उपलब्ध जन-शक्ति का उपयोग कर सहायक 
सड़कों, कुओं आदि का निर्माण किया जा सकता हूं । 
लेकिन सरकार के सामने जो काम है वह यहे है कि 
वहू लोगों को यह महसूस कराये कि यह उनका अपना 
काम हैँ । 


आपसी गुटबन्दी 
ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी भेद-भाव और गुटबन्दियों 
के कारण ग्रामोत्यान को बहुत कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा हैँ। यहाँ तक कि पंचायतों के गठन में 
भी विखण्डन-जात प्रवुतियाँ अभिव्यक्त की जाती हैं 
और अधिकांश पंचायतें इन गुटबन्दियों के कारण अच्छी 
तरह नहीं चलतीं। इन दलबन्दियों का सम्बन्ध जाति- 
वाद से रहता हँँ। फलस्वरूप ग्रामोत्यान और ग्राम 
कल्याण के सामूहिक लक्ष्य की अवहेलना होती है। 
इसलिए विकास कार्यक्रमों में सदेव ही इन सामूहिक 
हितों पर जोर दिया जाना चाहिए। “ग्रामीण समाज 
की काम करने, खास करके उसके अभिक्रम यानी अनुगाई 
की पद्धति, संचार साधन और शक्ति-संतुलन के समझने 
के लिए” दलबन्दी का अध्ययन करना “बहुत की महत्व- 
पूर्ण है। * दलबन्दी ने अभी तक कोई नेता पैदा नहीं 
किया है और 'ऐसा कोई असाधारण नागरिक ग्राम नेता 


हाय 2ससससससलसससस नल मन> नम «» कम कनका+५ ५९५३७ स+ भा 


* प्लानिंग इवेब्यूएशन आर्गेनाश्जेशन (९५) : छोडरशिप 


.... एण्ड युप्स इन ए साड़थ इण्डियन बिलेज, १९५५ 
| पु ३ रह 


खादी प्रामोगोग : 





सार्थ १९६३ 


नहीं है जो कि समग्र ग्राम हिल में कछ करने के लिए... 
डोकप्रिय हो । $ 


कार्यक्रम का उद्देश्य सदैव ही ऐसा होना चाहिए 
कि ग्रामीण यह महसूस करें कि उनमे कोर्ट भी परिवर्तन 
किया गया, खासकर यदि यह रवे ल्छापूव के किया गया, तो 
उससे उनकी और आगे का कार्यक्रम बनाने की विचार- 
दक्सि अदेगी । में इसे हक सामाजिक गूणक कह सकता 
हूँ | मानव स्वभाव जैसा है पुगकी हि, सफ़लना मे, आगे 
और कई साहसिक कार्य करने का मार्ग प्रशस्त होता है। 
और, इसी में सर्ब-हित साथन निहित हैं । 


सीमित सरकारो कार्य 


हमारे जैसे अल्य-विकसित देश में सरकारी कार्य | 
केवल सीमित ही हो सकता है; वयाकि इस प्रकार के काम |] 
के लिए साधत-खोत बहुत सीमित होते है। फिर भी, | 
विस्तार कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और “ऐसी नयी तकनीकों 
का व्यवहार करके, जोकि बिल्कूल सरल और कृषकों को 
उनके सम्बन्ध में मालम हो तो अधिकांश किसानों द्वारा 
अपनायी जाने छायक हो, बिना कोई अभिरित पूंजीगत _ 
खर्च किये अथवा बहुत कम करके उत्पादन बढ़ाया 
जा सकता है। | इसलिए प्रक्रिया ऐसी हो सकती है, 
जिसमें छोग इस प्रकार के तरीकों की जानकारी करने 
में समर्थ हों। यहाँ ग्राम शिक्षा का एक मंद के रूप में 
उल्लेख किया जा सकता है-एक और ग्राम शिक्षा ग्रामीण 
समुदाय का सामान्य दृष्टिकोण उन्नन बनाना चाहती 
है और साथ ही साथ दूसरी और वह नवे-नगे द्वार 
उन्मुकत करती है। द 
९ अगस्त १९६२ 


(४४) ३४ िर/ 3९ तर अत आय//१लअ पर ए आकर कर कब 4१ सित०क १७२१ 


““सोमसुखर यशवन्त 


अक्ष॥ 0॥॥क्रआ#कक्का० (का कापाातकीर 


$ योजना आयोग (भारत सरकार ) : ग्रुप डाइनमिक्स 
इन ए नाथें इण्डियन घिलेज, १९५४; ०5: ११। 

| बेयर और यामिय : इकनामिक्स आफ्‌ अण्डर-डेव- 
रूप्ड कठीज, १९०६; पृष्ठ: २१७ । 
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... वर्षा में सिंचाई” 


जिस देश की अर्थ-व्यवस्था क्षि-प्रधान हो, उसके लिए 

इससे अधिक निश्चित कोई अन्य मार्ग नहीं हो 
सकता कि वह भूमि-सम्बन्धी स्रोतों का उपयोग करने 
के लिए सभी मार्गों, उपायों का इस प्रकार प्रयोग करे 
कि उनसे अनुकूलतम फसल प्राप्ति हो। क्षषि उत्पादन 
बढ़ाने के लिए जो पहल उत्तरदायी होते हैं, उनमें सिंचाई 
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इतना ही नहीं, 
बल्कि सिचाई के दीर्घ स्तरीय विकास से क्षषि अर्थ 
व्यवस्था का ठोस आधार पर निर्माण करने में सहायता 
मिलती हैं और कृषकों की हालत सुधरने का मार्ग 
प्रशस्त होता है। के 
. देश में जल स्रोतों में अधिकांश जल की पूति भू-गर्भीय 
जल स्रोतों से होती है । ये स्रोत, खास तौर से उन इलाकों 
में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं जहाँ नदियों से नहर 
निकालने की परियोजनाएँ अधिक अलाभदायक साबित 
हों। योजना आयोग ने रूप-रेखा बनायी है कि हरेक 
क्षेत्र की आवश्यकता-पूर्ति इस प्रकार की योजनाओं 
से करनी है, जिनके लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त हो 
और जिनसे न्यूनतम खर्च पर सर्वोत्तम छाभ प्राप्त हों। 
इसके लिए जिस क्षेत्र का विकास करना हो उसका 
सावधानीपूर्वक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है । 


यह अध्ययन खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की 
रीजनल प्लानिग इन्स्टीट्यूट (सेवाग्राम) , गोखले इन्स्टी- 
ट्यूट आफ पॉलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स (पूना) तथा 
डक्कन एग्रिकल्चरल एसोसिएशन (पूना) ने प्रवर्तित 
किया। रीजनल प्लानिंग इन्स्टीट्यूट के श्री पण्डित 
पाटणकर ने इसे कार्यान्वित किया। प्रस्तुत अध्ययन 
वर्धा जिले में भू-गर्भीय जलरू-स्रोतों का एक उत्तम 
मूल्यांकन है। 

वर्धा में अमूमन ६,९०० सिंचाई क॒एँ चलते हैं जबकि 
ऐसे परित्यक्त कुओं की संख्या १०,६०० है जो लगातार 
पिछले तीन वर्ष से काम में नहीं लाये जा रहे हैं । परित्यक्त 
कुओं की इतनी बड़ी संख्या का एक कारण दक्षिणी 


भू-भागों' में भू-गर्भीय जल सप्लाई की अनिश्चितता 


बताया जाता है। निम्न तालिका कुओं का परित्याग 
करने के कारणों पर प्रकाश डालती है । 


_परित्यक्त १७४ कओं का वर्गीकरण 


क्रमांक कुएँ को अनुपयोगित संख्या प्रतिशत 
रखने के कारण 


औअत्यधिक द्री २ २.३ 
"२ वित्त की अप्राप्ति .. २८ १६.१. 
३ भूमिधारिता सम्बन्धी दिक्‍कतें ७ ४.० 
४ प्रबन्धकों की अनुपस्थेति १२ ६/९% 
५ दूसरे पेशों में अधिक रुचि. ३. १.७ 
६ प्रतिकूल सिंचाई खर्चे ५ २.८ 

७ सिचाई खेती के लिए अपर्याप्त द 
पारिवारिक जन-शक्ति ्‌ ३.४ 
८ फसल पद्धति में परिवतंन ४... २.३ 
९ लापरवाही १५ ८.६ 
१० पानी की कमी ५९ ३३.३ 
११ प्रबन्ध के लिए अयोग्य रचना १३... ७.४ 

१२ विविध : सिचाई ज्ञान 

मरम्मत आदि की कमी . १८ १०.२ 
योग १७४ १९१५००.०० 


. जिले की कुल जोत भूमि में से केवल १.२ प्रति शत 


की ही सिचाई होती है। कुओं से सिंचाई का प्रातिशत्य 
एक हैं। जहाँ-कहीं सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हें, 
किसानों ने गेहूँ और पान की बागवानी के अतिरिक्त 
संतरा, मिर्च, सब्जियाँ, केले आदि जैसी तकद फसलें 
बोना शुरू कर दिया है। अध्ययन से पता चलता है कि 
उक्त सिंचाई क्षेत्र के ५० प्रति शत में ऐसे खेत आते 


हैं, जिनमें प्रत्येक का आकार पाँच एकड़ से बड़ा है। 


जिले में बिजली की उपलब्धि से किसानों को सिंचाई 
की लागत कम करने में सहायता मिली है। यहाँ यह 
जानना रुचिकर होगा कि प्रति १,००० गैलन पानी के 
निकालने में बिजली से ३७ नये पैसे, तेल-चालित इंजिन 





७ इरिगेशन ( सिंचाई ) : धर्घा डिस्ट्रिक्ट डेचलूपमेप्ट 
पेपर १; खादी और ग्रामोद्योय कमीशन की सेवाआम (वर्धा) 


स्थित रौजनल प्लानिंग इन्स्टीट्यूट के प्राचार्य श्री छ. रा. पण्डित 
द्वारा प्रकाशित; पृष्ठ संख्या : ६०; मूल्य: २.५० रुपये । 
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४४० 


पम्प से ६२ नये पैसे और पारम्परिक तरीके से १.२५ 
रुपया ख्न पढ़ता है। किसान काफी संख्या में बिजली 
से चलनेवाले पम्पों का इस्तेमाल करते हैं; क्योंकि ऐसा 
करता कम खर्वीरा है और एक ही व्यक्तित पम्प भी चला 
सकता है तथा साथ ही साथ खेत में पानी देने, उसे किसी 
दूसरी ओर मोड़ने आदि जैसा काम भी कर सकता है । 


इतना होते हुए भी कई एक परियोजनाओं में अनुभव 


हुआ है कि काफी लम्बे समय तक पानी अनुपयोजित 


पड़ा रहता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे, पानी का 
उपयोग करने के लिए किसी ठोस संगठन की कमी, 
अलाभकारी उत्पादन, प्राविधिक शक्‍्यता की कमी, जीकि 
गम्भीर रूप से ध्यान देने पर ठाऊे जा सकते हैं। सधन 
प्रचार तथा ठोस प्राविधिक मार्गदर्शन और सहकारी 
संगठन खड़ा करने से निश्चय ही सिंचाई के अन्तर्गत 
अधिक क्षेत्र लाने में सहायता मिछेगी। छेखक ने 
बताया हैं कि पर्चिम महाराष्ट्र में पाती को प्रभावशाली 
रूप से काम में छाने का कारण गद्ने का उत्पादन 
बढ़ना नहीं, बल्कि उसका चीती उद्योग से सम्बन्ध 
जुड़ना है। 


लेखक ने सेवाग्राम में होनेवाली सिंचाई क्ृपि का 
भी हवाला दिया है, जहाँ सर्व सेवा संघ की कुछ भूमि है । 
विभिन्न तरीकों का प्रयोग करने के बाद वहाँ एक नये 
कए से सर्दी में सात एकड़ और गर्मी में २.७५ एकड 
जमीन की सिंचाई की जा सकी हैं। वैज्ञानिक तरीके 
अपनाकर पहले से दुगुनी भूमि की सिंचाई की जा सकी 


 है। महाराष्ट्र राज्य की प्रति नये कुएँ की औसत सिंचाई 
..._ ३.०८ एकड़ है, जबकि वर्धा जिले में लगभग १.८एकड़ 

ही है। दोनों की तुलना करने पर यह अन्तर काफी 

_ अजीब लगता है। एक कूएँ से काफी बड़े क्षेत्र तक 
.. सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने में जिन साधनों का 
.. उपयोग किया गया उनमें से कुछ ये हैं: छोटी-छोटी 
... टंकियो, बिजिली-चालित पम्प तथा कहीं-कहीं मिट्टी 
.. की नदों का उपयोग | ऐसा भी देखने में आया कि 


४७७ 


जादी ग्रामोगोंग : मात १०६३ 


कुशल फुेसल पद्धति से सिब्याई का क्षेत्र विस्सल करने 
में काफी सहायता मिलती है। वर्घा में अब तक सिचाई 
का कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर भी, बोर नदी पर 
मध्यम रतरीय गरियोजना तथा आशती के नजदीक एक 
तालाब योजना के १९६४ तक पूरी हो जाने की अयेक्षा 
है। ये हाल ही में शुरू की गयी हैं। जहां तक बांध 
और उठाव सिचाई का सम्बन्ध है, राज्य के सार्वजनिक 
निर्माण विभाग की लघु सिबाई शाखा ने कई योजनाएँ 
बनायी हैं और ऐसा लगता है कि योजना के कार्यान्वय 
से करीब ४6,००० एक्ट भूमि की सिदाई हो सकेगी । 


इस प्रकार वर्धा जिले में जल-सोत उपलब्ध हैं और 
जिनका उपयोग हुआ हैं उनके सम्बन्ध में इस अध्ययन 
में अच्छी जानकारी प्रकाश में आयी है। जिन छोगों का 
कृषि आयोजन से सम्बन्ध है, उनके लि! यह अध्ययन 
वस्तुतः उपयोगी हो सकता हू । प्रस्तत अध्ययन पढने के 
बाद पाठक यह महसूस करता हैं कि जो लोग सिचाई 
का खोदने में दिलचस्पी रखते है उनके मार्गदर्शन के 
लिए भू-गर्भीय जल-ब्लोतों की जल विज्ञान गग्वस्थी पूर्ण 
खोज की जाय और कछ फसलों के राग्बन्ध से सिचाई 
के प्रति किसानों में जो विरतित पथासी जाती है, सपने 
प्रयास कर उसे दूर किया जाय । वश_सियाई में साधारण- 
तया काफी व्यक्तिगत विनिर्योजन की जरूरत पड़ती हैं, 
जो अभिकांभश कृषकों के बसे के बाहर की चीत हो सती 
है। लेखक ने यह ठीक ही गाया है कि कजी का बढाने 
ओर उनकी मरम्मत बारत के काम में सहकारी 
पंगठन मदद दे सकते हैं | मरा # विभिन्न गढ़लओों का 
स्पष्ट खलित्र प्राप्त करते के लिए पुस्तक में दी गयी 
सांख्यिकी तालिकाएँ, चाट आदि राहायका हों 
सकते हें | 


विकास कार्य सम्बन्धी संशरयाजां जैसे गहत्यपूर्ण 


हटू पर प्रकाश डालने के छिए ॥ध्यत- पता क्षी परिइत- 
राव पाटणकर बधाई के पात्र है। 


2320 26 ० 2032 











प्रौस्पेक्ट फोर इप्डियन डेवलपम्तेण्ट : लेखक : विल्फरेड 
मलवबाम; प्रकाशक: जाजे एलन एण्ड अनविन 
लिमिटेड, लन्दन; १९६२; पृष्ठ संख्या : ३२५; मूल्य : 
३५ शिलिंग । 


श्रोफैसर मैलनबॉम नें एक बहुत ही शिक्षाप्रद एवं 

उपयोगी पुस्तक लिखी हैँ जिसमें भारत के मौजूदा 
विकासोन्मुख प्रयत्नों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखने 
की चेष्टा की गयी हँं। योजनाओं पर विचार करते 
समय योजनाओं और, उनके कार्यान्वय के बीच के अन्तर 
का हवाला देते हुए आप लिखते हैं कि इस अन्तर को 
दूर करने के लिए प्रधानत: सरकार को नये प्रयत्न 
अथवा नये रूप में जोर देना चाहिए (पृष्ठ: २५८)॥। 
आपके विचारानुसार योजनाएं अधिकाधिक रोजगारी- 
प्रधान होनी चाहिए। रोजगारीवाली बात से कृषि 
विभाग की नाजुक अवस्था तथा साथ ही साथ स्वयम्‌ 
रोजी के सवाल पर प्रकाश पड़ता हैँ यानी उसकी 
स्थिति सामने आती है” (पृष्ठ: २९१)। आप इस 
सिद्धान्त को हास्यास्पद ठहराते हैं कि अल्प-विकसित 
देशों में उत्पादन रोजगारी का विकल्प हो सकता है 
और दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि इस सिद्धान्त के विकल्प 
को भारत में (और निसन्‍्देह इसी प्रकार के आथिक 
विकास की अवस्थावाले अन्य देशों में भी) काम की 
मार्गदशिका के रूप में प्रस्तुत करना धुएँ के बादल के 





समान ही है” (पृष्ठ: २९१-९२) | आपके मतानुसार 
अधिकतम उत्पादन और रोजगारी के लक्ष्यों के मध्य' 
विरोध नहीं हो सकता; क्योंकि भारत में अधिकतम 
उत्पादन अधिकतम रोजगारी देने के साथ-साथ हो' सकता 
(पृष्ठ २९२) 
उत्पददन और रोजगारी में अधिकतम वृद्धि करने के 
लिए आपने चार बूनियादी बातें अथवा शर्तें रखी हैं: 
प्रथम, खेती और गैर-खेती के क्षेत्रों की आय के अन्तर 
को कम किया जाना चाहिए, जबकि गेर-खेतिहर क्षेत्र 
के पक्ष में कुछ अन्तर चाल रहे । द्वितीय, पूंजी की उत्पाद- 
कता उच्चतम स्तर पर रखनी चाहिए । तृतीय, श्रम पर 
होनवाले खर्चे की वद्धि को रोकने के लिए एक निद्दिचत 
नीति होनी चाहिए; क्योंकि अल्प-विकसित देशों में 
ऐसी प्रवृत्ति पायी जाती है कि पूंजी के खर्च से भी श्रम 
की लागत बढ़ जाती है। अन्तिम, कम से कम तीस 
प्रति शत की बचत होनी चाहिए। उक्त शर्तों पर बहुत 
कछ कहा जा सकता है यानी उनमें ऐसी काफी सामग्री 
जिसकी व्याख्या अथवा समालोचना की जा 
सकती 
कृषि की चर्चा करते हुए प्रोफसर मेलनबॉम कहते है 
कि अगर प्रति वर्ष कृषि के उत्पादन में छः: प्रति शत 
की वृद्धि करनी हे तो व्यवहृत मनुष्य-घण्टों और प्रति 
मनृष्य घण्टे की उत्पादकता दोनों ही क्षेत्रों में वृद्धि करने 


की काफी गुंजाइश है (पृष्ठ: २९५) | 





न 
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४४२ खादी ग्रामोद्योग : मार्च १९६३ 


आप दस्तकारी की वस्तुओं को कारखानों में उत्पादित है कि “वर्षा के आगमन और उसके बन्द होने के समय के 
वस्तुओं की अपेक्षा तरजीह देने की नीति से सहमत नहीं उत्सवों की प्रक्रिया समूचे भारत में समान है; स्थानीय 
हैं, फिर भी आप इस सम्बन्ध में किसी कठिनाई की अनुकूलन के अनुसार कछ अन्तर और विभिन्नताएँ 
कल्पना नहीं करते कि ये दोनों ही एक-दूसरे के पुरक रूप ही पायी जाती हे ( पृष्ठ: ४५६) । पत्रिका में अन्य 
में काम करें। आप उत्पादन की श्रम-प्रधान तकनीकों का उल्लेखनीय लेख है; असम (लेखक : प्रफलल दल गो- 
समर्थन करते हैं। (एक ओर रूघु-स्तरीय और दीर्घ- स्वामी), महाराष्ट्र (लेखक : सरोजनी बाबर ), बिहार 
स्तरीय उद्योगों के पारस्परिक सम्बस्धों और दूसरी (लेखक : गणेश चौबे), पंजाब (लेखिका: सावित्री 
ओर भारत में रोजगारी देने सम्बन्धी महान कार्य की सरीन), और उत्तर प्रदेश (लेखिका : सावित्री शक्ल) 
दृष्टि से भारत की विस्तार योजनाओं में ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में वर्षा । श्री रेवती मोहन सरकार बंगाल के विभिन्न 
का शामिल किया जाना आवश्यक है जिनमें उत्पादन भागों में वर्षा सम्बन्धी उत्सवों का संक्षिप्त वर्णन करते 
की श्रम-प्रधान तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन में हैं। श्री पी. के. भौमिक 'आदिम मानव द्वाश वर्षा के 
वृद्धि की जा सके” (पृष्ठ: २९७) । आवाहन की विधियों का चित्रण करते है और श्री चण्डी 
पुस्तक का सुपठन निष्फल नहीं जायेगा । लेहिरी 'विवाह में वर्षा का स्थान' पर प्रकाश डालते है । 
-सु. च. स.. भस्तुत अंक बहुत ही रचिकर और पढनीय है। 
द सम्पादन सुरुचिपूर्ण एवम्‌ सावधानीपूर्वक हुआ है। 
-सु. श्र. स. 
फोकलोर : (लोक संस्कृति से सम्बन्धित मासिक पत्रिक।); भ कं श 
वर्ष : ३ (अक्तूबर १९६२); अंक: १०; सम्पादक : टे ह वाधिका 
शंकर बा गुप्त, इण्डियन | पब्लिकेशन्स; ३, ब्रिटिश मंगजीन अल के हि | 4४3 )। 
इण्डियन स्ट्रीट, कलकलत्ता-१; पृष्ठ: ५६; मूल्य : दिसम्बर १९६२। सम्पादक : के. र गरवामी, इण्डिवन 
एक रुपथो। टेलिफोन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, बंगलोर; पृष्ठ: ८६; 
पृत्रिका की छपाई-सफाई सुन्दर और सम्पादन उत्तम है। ३४ बन | जाओ ये 
आलोच् अंक में भारत की छोक-संस्कृति में वर्षा __ है 7 घरेलू पत्रिका है-हुक विश्विष्ट अन्तर लिये 
का स्थान और प्राचीन काल के कवियों से लेकर आधुनिक | टी : कम्पनी में घटी घटनाओं के समाचार 
कवियों तक पर वर्षा की प्रतिक्रिया सम्बस्धी सामग्री, * में हैं, किन्तु इसी से समूचा स्थान नहीं भर दिया गया 
मोदे तौर पर, प्रस्तुत की गयी है। सभी देशों में वर्षा का. #तरुत अंक में प्रस्तावना मूलक छेखों के साथ 
आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है-हमारे जैसे कृषि-प्रधान तर देस्तकारी, शिल्प कफ आज मु जी हु जी 
देश में तो इसका महत्व और भी विशिष्ट है। यदि चित्र धुन: प्रस्तुत किये गये है। 
वर्षा पर एक सुसम्पन्न छोक-संस्क्ृति का विकास हुआ. फिरभी, तनिक और ध्यान देने पर पत्रिका की उपयो- 
... है, तो इसमें कोई आइचय की बात नहीं है। पत्रिका के गिता बढ़ेगी। अंक की छपाई-सफाई उत्तम है । 
.. म्पादक श्री सेन गुप्त अपने सारगभित छेख में लिखते -सु. चर. स 





भेद ५ के 
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डा 





न॒वम वार्षिकांक के विषय में अभिमत 


अंक बहुत अच्छा छपा है और निश्चय ही उपयोगी है । 


राजभवन सम्पूर्णानन्द 

जयपुर राज्यपाल 

५ नवम्बर १९६२ राजस्थान 
भर मै 2 


खादी ग्रामोद्योग का वाषिकांक मिला और वह मुझे 


बड़ा रुचिकर तथा उपयोगी प्रतीत पड़ा। 
द रास सुभग सिंह 


नयी दिल्‍ली क्षषि मंत्री 
३ नवम्बर १९६२ भारत सरकार 
भेद मं 2८ 


मेंने अंक सरसरी तौर पर पढ़ा है। सामग्री शिक्षा- 


प्रद और विषयानुकूल जान पड़ी। 


डी. एस. राज 


नयी दिल्‍ली स्वास्थय' उप-मंत्री 
२१ नवम्बर १९६२ भारत सरकार 
मर 5०] में८ 


लेख उच्चतम लेखकों द्वारा बहुत भलीभांति लिख 
गये हैं, जो जन साधारण तथा ग्रामोद्योग कार्याकर्त्ताओं 


के लिए बड़े ही उपयोगी हैं । 
एन. एन. कंलास 


बम्बई--३२ आरोग्य उपनमंत्री 
६ नवम्बर १९६२ महाराष्ट्र सरकार 
भ | ६ , औं८ 


नकद कल सफाई-छपाई और उत्तम लेखों के चयन 


के लिए बधाई. .. .. लेख शिक्षाप्रद और रुचिकर 
होने के साथ ही साथ पूर्ण तथा' अर्ध-बेकारी की 


समस्याएँ हल करने का व्यावहारिक हल भी सुझाते हैं। 


के. के. बनर्जी 
अध्यक्ष ह 
पटना पे रिवीजीन कमेटी 
४ दिसम्बर १९६२ बिहार सरकार 
द 2 2 ३ 


यह एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन है जिसमें पर्याप्त 
उपयोगी सामग्री है। 


जी. पाण्डे 
र्ड़की उप-क्‌लपति 
१८ दिसम्बर १९६२ रुड़की विश्वविद्यालय 
+ः कं मंद 


ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर लेख बड़े रुचिकर हैं। 
इस प्रकार के अत्युत्तम प्रकाशन के लिए आपको मेरी 
ओर से बधाई। द 
द मोती चन्द 
निर्देशक 
बम्बई प्रिन्‍स्स ऑफ वेल्स म्यूजियम 
८ नवम्बर १९६२ ऑफ्‌ वेस्टर्न इण्डिया 
नः मैं: मंः ह 


प्रकाशन बहुत ही सुन्दर है और लेख यथेष्ठ रूप से 
अपने विषय के माहिर व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं। 


के. के. सिंह 
कलकत्ता-१७ निर्देशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ 
९ नवम्बर १९६२ पॉलिटिकल एण्ड सोशल स्टडीज 


यह (एक शिक्षाप्रद और प्रस्तुत विषयों पर प्रकाश 
डालनेवाला अंक है, जिसके लिए सभी दृष्टियों से 








न्कम्लडलीयररडर दा पतावसट 


क मम अप 
,2पपपररउल्यप॥+क5पधवाउर<भातसलन वात कसरत समथसए कथा पट 


के दब हवस 
हराकर ८८:८८ सापमञय- पसससवतिकमपदधानकारे कर 
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है 22.4 


प्रशंसा की जानी चाहिए। इस सुर्र प्रयास के लिए 
आपको मेरी ओर से बधाई है 
द एस. रंगनाथ 

सीनियर रिसर्च ऑफिसर 
 मद्रास-२० इण्डियस इन्स्टीदुयूट 
६ अक्तूबर १९६२ ऑफ परापुलेशन स्टडीज 

मै ै मः री 

लेखों के रूप में बहुत ही अधिकारिक सामग्री प्रस्तुत 
की गयी है। अंक शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्दक है। कबर की 
शाकर्षक तथा प्रभावोत्पादक डिजाइन बहुत पसन्द 


आयी।. , द 
एस, पी. एस. तत्यारणां 
. बम्बई- पब्छिसिटी मैनेजर 
१२ नवम्बर १९६२ वोल्टाज लिमिटेड 
मेँ मं ह मा 


चन्द लेख पढ़ने का आनन्द मिला। लेख बड़े अच्छे 
लगें। 


बे ... एन. एफ. कंकोबाद 
! « हेड ऑफ डिपार्टमेण्ट ऑफ छरल 
बम्बई--७१ वेल्फेयर, टाटा इन्स्टीट्यूड ऑफ 
१५ नवम्बर १९६२ सोशल साइंसेस 
| के कं क्‍ 4 


मुझे 'विद्वास*है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के इस 
महत्वपूर्ण विभाग के सम्बन्ध में जानकारी फैलाने 


खादी प्रामोधोग : भार्ष १९६३ 








में खादी प्रामोच्चोग बहुत ही उपयोगी रोवा कर रहा है। 








थी. शिवरामन 
संयुक्त प्रमुख अधिकारी, एग्नि 
बेस्बई कल्चर कैडिट डिपार्ट्रेण्ट, रिजर्व 
१७ नवम्बर १९६२ बेक ऑफ इण्डिया 
| कक मे 


खादी प्रामोशोग का पठन रुचिकर वे लाभदायक 
रहा। न केवल प्रस्तुत लेख ही, बल्कि इसका आछा 
दर्जे का कागज और सुन्दर ऋपाई भी प्रभावोत्पादक है| 
नयी दिल्‍ली कपूर सिह 
१७ नवम्बर १९६२ संसद सदस्य 
रे मी कक. 
अंक की कपाई-सफाई और साज-सज्जा बहुत ही 
पसन्द आयी, किन्‍नु उसमें प्रस्तुत सामग्री इसमें कहीं कम 
नहीं । क्‍ 
के. काशीपति 


कलकता- १ उप-प्रमेख सुच्नना अधिकारी 
२६ नवम्बर १९६२ प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरों 
4 मै कर 
प्रथम दृष्टि से ही ऐसा छगा कि अंक का प्रकाशन 





बहुत अच्छा है। आणा है इसका पठस रुचिकर और 


लाभप्रद रहेगा 
मं क्र 4 द 
पी. ब्रेग्तसालराब 
सेक्टरी, फेहरेशन ऑफ 
नयी दिल्ली 


इण्डियन चेम्बर ऑफ, 
कॉमस एण्ड इण्डस्ट्री 


न हे 


१६ अवतूबर १९६२ 


भूल सुधार 
फरवरी १९६३ के खादी ग्रामोद्योग' सें पृष्ठ ३२७ पर दी गयी तालिका 
: में कालस २ से ७ तक की संख्याएँ भारत” के सामने से शुरू होकर उसी 


_ सिलसिले से नीचे जानी चाहिए थी तथा मव “केल्र प्रशासित एचम्‌ अम्य क्षेत्र 
... के सामने कोई संख्या नहीं होती चाहिए थी। कृपया पाठक सुधार कर छें। 


भूल का हमें खेद हे। 





3 2 जकमसकनन रात +उ34०७+>क॥530०+4 ५ लक ३म७ 4३ कार 4/२ककअ_+७-०३७१७७४२:+% 


.. तम्पादक ; सुभाष चन्द्र सरकार द्वाए खादी और ग्रामो्ोग कमीशन, “आमोदय, इ्ा रोड, बिले पार्क (पश्चिम), बम्गई-५६ से 
प्रकाशित तथा मुद्रित । मुद्रण-स्थल : एसोसिएंटेड एडवर्टाशनस एण्ड प्रिण्दस, ५०५, तारदेब, आर रोड, बम्बई-३४। 
कल मल .. वार्षिक शुर्क : २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नये पैसे 








“ सम्पादक 





मम जप मम जम लव जन मन १ मन ं४ं)४७७७७ 











बज ध्ी छद07 6 मा | कक 9] 


सामीण जीवन, समाज झओीर अरथश्यस्त्र बिघयव्/श मारसीकः 





































अप्रैल १९६३ | 

तवस वर्ष सप्तस अंक हर 
| के. 

ह 5 ओम क्‍ पृष्ठ | | 

सामाजिक न्याय का दशेन द -उछरंगराय न- ठेबर ४४७ | 
परद्चिम बंगाल की शिथिलू अर्थव्यवस्था . -शुभाष चन्द्र सरकार 6५५ | 
आथिक विकास में मानत्रीय पहल द -विज्येन्द्र कम्तूरी रं, व. राव. ४६६ 2 
* व्यवस्था खर्च या सेवा खर्च द द -द्वाशकानाश कि. लेले. ४७७ । व 
ग्राम इकाइयों का प्रगति विवरण द 2 >कोंदण्डरामन वेद्यनाथअन ः 92 है 
शहद की शुद्धता क्‍ -जाशेश्बर भोपाल अीख्ण्डे. ४८१ ३. | 
राष्ट्र संघ और नव ऊर्जा स्रोत द द -भारतानन्द. ८४ । 
कपास उत्पादन में झुकाव -रशामचन्द्र मो, रानडे. ४९० हे 
। शहरी परिवारों के लिए गेस । -दत्तात्रेय ना. वान्द्रेकर ४०९४७ 
इन्काओं में सामाजिक आयोजन । यु  कश्द १ 
ग्रामीणों के लिए रोजगारी के साधन द ._ -प्रबवीण चन्द्र नायर. शेश्ट' आई 
“विचार विमदों ्ि ् १ 
चावल पर पालिश करने का प्रभाव ... >माश्वव रा, देशपाण्डे . ५७७ हू 
केरल में मधुमक्खी स्थानांतरण .. >शीं, के. चन्दूरन ५०१ :' हे 
पंचायतों के समक्ष दुस्तर कार्य है “नारायण स्िवरामकुष्णन ५७३ द 
पुस्तक समीक्षा ज् द हाँ | 
आर्थिक विकास और सामाजिक परिवत्तंत (इकनॉमिक क्‍ द है | 
डेवलपमेण्ट एण्ड सोशल चेंज इन साउथ इण्डिया) ; द जि 
लेखिका : टी स्कॉरलेट एप्सटेन क्‍ .. ७७४४ पक । 
नवम वार्षिकांक के विषय में अभिमत क्‍ द 08७. | 
इस माह के समाचार द ह द ५७९ ' ः 
सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार। खादी और आमोद्योग कमीशन के छिए सुमाष चन्द्र सरकार हारा मुद्रित और है 
आम तथा समाजाथिक व्यवस्था पर लिखे छेखों को कमीशन की पत्रिकाओं में सह स्थान दिया जायेगा, बशतें वे छ् 


ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये होँ। फिर भी, प्रत्येक लेख के छापने का आइवासन नहीं दिया जा सकता। लेखकों 
की किसी अंश में पुरस्कृत करने का भी प्रबन्ध किया जा सकता हैं। छेख, पुस्तकां की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी 
ग्रामोद्योग “, खादी और आमोश्योग कमीशन, आमोदय,” इला रोड, बिले पार्क ( पश्चिम ), बम्यई-५६ के पते पर भेजें | 
उेलिफोन नं. ८६७७४ | म 

इस पत्र में प्रकाशित लेखों में प्रकट किये गये विचार खाद्दी और ग्रामोद्रोंग कमीशन अथवा सम्पांदक के न होकर लेखक के हैं | 
सम्पादक अथवा कमीशन के विचार जहां-कहीं भी हैँ, उनका उदलेख कर दिया गया है। 

वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये: एक प्रति: २५ नयें पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 
'एकाउण््स ऑफिसर (केश ), खादी भौर ग्रामोद्रोग कमीशन, आमोदण”, इर्ला रोड, बिले पार्ले (पश्चिम), वम्बई-५६ ! 





्कारव्टापललपपाट० मरना कक है 


दमसकनपउस तर 
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सुभाष चउ0स्र सरकार 


दत्ताओेय नाथोबा पानदेकर 


प्रवीण चन्द्र नायर 


सी. के. चन्दरन 


... वारायण शिवरामक्रष्णत 


हुस अंक के लेखक 


उछ्तरंगराय नवलदांकर देशर “« खादी और ग्रामोंगोग क्रीशस । अध्यक्ष । 


“« खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित छादी प्रामो्योग 
तथा ज्ागति के सापादक । 


 घिजयेव्द्र कस्तुरी रंगा चरदराजा रात “-सुविश्यात अवंशारणी और वहा दिल्‍ली रिवत इन्स्टीड्यूट 


ऑक इकनॉमिक ग्रॉय के निर्देशक । 


द्वारकानाथ विष्णु खेले “+ खादी और ग्रामोध्ोग कमीशन के सदस्य । 


कोषण्डरामन वेद्यनाथन “>खादी और ग्रामोग्रोग कमीशन में समग्र विकास कार्यक्रम 

फ्रे निर्देशक ! 

जागेश्वर गोपाल श्रीखण्डे 
। के निर्देशक | 

रामचन्ध मोरेश्बर रामड ““ खादी अर ग्रामोशोग कमीशन के पटणा व्थिस निर्देशक । 


क्र 


कार्यकर्ता | 


-- पंजाब एज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के संदस्य-सचिव | 
माधव राजारास देशपाण्डे “- खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित रीजनल प्लानिय 
इन्स्टीट्यूट में ठेकचरर । 


““ खादी और पग्रामोद्योग कमीशन के मधुमक्खी-वालन उद्योग के 
भेरपू (त्रितर) स्थित क्षेत्रीय कार्यारुय में 
एपिअरिस्ट । 


““ मद्रास स्थित कमारप्पा स्मारक समिति के मंत्री । 








“- वर्षा स्थित जमतालाल बजाज केर्रीय ग्रामोग्रोग अनुसंधानशारा . 


““ भूतपूर्व बस्बई सरकार में उपन्मतरी और सुप्रसिद्ध आदिवासी 





सामाजिक न्याय का दर्शन" 


छछरंगराय न, ढेबर 


भारतीय संविधान सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। यह देश के समस्त नागरिकों को रो जगारी के समान 
अवसर तथा जीवनया पन एवम्‌ निर्वाह के आवश्यक साधनों की प्राप्ति के अधिकार प्रशान करता है। परन्तु वर्तमान 
सामाजिक बाधाओं और आधिक विषमताओं के कारण इन अधिकारों का पूर्ण छाम नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो 
सकता। देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने पर ही ये बाधाएँ और विषम- 


ताएँ दूर की जा सकती हैं। 


समाज चिर प्रवाहित गंगा के समान है। वह कभी 

स्थिर यानी गतिहीन नहीं रहता। वह सतत 
गतिशील, चिर परिवर्तनशील है। उसमें सदैव ही 
उथलू-पुथल हुआ करते हैं, फिर चाहे कभी ये उथल-पुथल 
धीरे-धीरे होते हों या तेजी से, पर होते अवश्य हैं। 
सामाजिक स्थिरता कल्पना मात्र है। परन्तु हमारे 
देश के छोग परिवर्तत की ओर उन्मुख समाज के साथ 
बदलना नहीं चाहते, वे “प्राचीन को छोड़कर नवीन 
अपनाना नहीं चाहते।” फलस्वरूप भारतवासी परि- 
वर्तेनों को स्वेच्छा की अपेक्षा अनिच्छा से ही स्वीकार 
करते हैं। परिवर्तन के शाश्वत नियमों को यदि जनता 
समझ ले, तो समाज- कई तरह की हानियों से बच 
सकेगा और उनसे होनेवाले लाभों का सरलता से 
. उपयोग कर सकेगा। 


शथिल्य का कारण 


इस महत्वपूर्ण तथ्य को न समझ सकने के कारण 
ही पिछले एक हजार वर्ष से सामाजिक प्रगति के इस 
कार्य में शैथिल्य रहा है.। उसमें जो थोड़ा-बहुत परि- 
वर्तन हुआ भी है, तो वह गत डेढ़-सौ वर्षों की अवधि 
में ही हुआ है। यह सब राजा राममोहन राय, 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानंद सरस्वती, छोकमान्य 


. *शुजरात अनुसंधान कार्यकर्ताओं के २० आरा पा अनुसंधान कार्यकर्ताओं के २० अक्तूबर १९६२ को 
भइमदाबाद में हुए चतुर्थ सम्मेलन के समक्ष दिये गये भाषण से। 





तिलूक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों तथा समाज 


जुवारकों के अथक भ्रयत्नों का ही परिणाम है। आज 


भारत में एक वर्ग यह अनुभव करने छगा है कि 


देश की सुदृढ़ता एवम विकास हेतु इस परिवर्तन व 


गतिशील समाज की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर 
ही विचार करना चाहिए। 


समाजवाद 


आज हमारे सामने एक दोहरा काये हैं। प्रथम, 
गतिशील समाज में निरन्तर उठनेवाली परिवर्तन की 
धाराओं को समझना, उनके वेग का ठीक-ठीक पता 
लगाना ओर उन धाराओं के बीच में तैरने की 
आवश्यक शक्त प्राप्त करना। द्वितीय, हमारे ही 


तरने से काम न चलेगा, हमें अपने साथ समाज के सभी 


लोगों-वृद्ध व जवान, निरबं तथा सबल, निर्धन एवम्‌ 
धनी, शिक्षित और अशिक्षित-को साथ रखना होगा, 
उनको शक्तिशाली बनाना होगा जिससे कि सामाजिक 
संतुलन कायम रखा जा सके। वस्तुत: हमारे समाज 
की रचना ऐसी होनी चाहिए कि प्रबल परिवत॑नों 
के वेग में भी सामाजिक संतुलन बिगड़े नहीं। इसके 
विपरीत प्रत्येक नया परिवर्तन समाज के संगठन को 
सशक्त बनाये और उसे प्रगति के मार्ग पर ले जाय | 


भमाजवाद की अनेक परिभाषाएँ दी गयी हैं और 


इसकी पूर्ण यथा सर्वांगीण व्याख्या करना यदि द 


हालपनसकलाजप कर पा 
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४४८ क्षादी प्रामोद्योग : 


असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। एक अंग्रेज 
अथंशास्त्री ने तो यहाँ तक कहां है कि समाजवाद 
उस टोप के समान हैं, जिसकी आफक्ुलि इसलिए 
विक्ृत हो गयी है कि प्रत्येवा ब्यवित उसका इस्ते- 
समाजवाद क्या है, तो में कहूँगा कि वह “सामाजिक 
परिवर्तन का शास्त्र, विज्ञान है।  समाजशारित्रियों ने 
समाज में होनेवाले परिवर्तनों का अध्ययत करके 
सामाजिक प्रगति के कछ व्यापक सिद्धान्तों की रचना 
की है। अतः यह मानने का भी कोई कारण नहीं कि 
माक्संवाद इसका प्रथम अथवा अंतिम दर्शन है। 
सच कहां जाय तो इस प्रकार की मान्यता समाज 
परिवर्तेन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। 


सामाजिक परिवतेन के सिद्धान्त 


समाज परिवर्तन के इतिहास से यह सिद्धान्त रपट 
होता है कि समाज विचारों से बदरूता है, उसमें 


वैज्ञानिक आविष्कारों और यंत्र-कछा के विकास से 


परिवर्तेन आता है और वह ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों से 
बदलता हैँ । वस्तुत: ये ही सामाजिक परिवर्तन के 
मूल कारण हैँ। उक्त कारण समाज में परिवर्तन लाते 
हैं, मंद प्रवाह में तीत्रता उत्पन्न करते हैं। यदि परिवर्तन 
का प्रभाव प्रबकू हुआ तो समाज का प्राचीन स्वरूप भंग 
हो जाता है। इस सम्बन्ध में हमारे सामने रूस 
और चीन के उदाहरण हैं; और मिस्र तथा रोम 
के इतिहास का अध्ययन कर हम अपनी स्मृति 
ताजा कर सकते हैं। 

, परिवर्तेन के ऐसे सिद्धान्त भारतीय समाज पर 
भी छामूं होते हूँ। पचास वर्ष पूर्व जो भारत 


. कुम्भकर्ण की निद्रा में सुप्त था, वह आज जागृत 


हो रहा है। पुरातन आये संस्कृति की आध्यात्मिकता 
और पश्चिम के विज्ञान एवम्‌ यंत्र-विद्या के बीच 
समन्वय स्थापित करने का राजा राममोहन राय 
का स्वप्त, स्वामी दयानन्द तथा विवेकानन्द 
के दर्शन द्वारा साकार होने लगा। कितने ही 


अप्रैल १९६३ 


क्रीतिकारी चकिस बाबर के बंद मानरम्‌' के स्थप्ण 
को पूरा करना चाहने थे, क्स्ति शैसकी नवीन 
रीति से अखिवयकित लीकमास्य तिलक द्वारा ही 
हुँ; थी। दादाभाई नोरोजी द्वारा लिखित वाधर्टो 
एण्ड अमब्िटिंत सलछ इन इंडिया (भारत में गरीदी और 
गेर-अंग्रेजी शासन) नामक पुस्तक ने अर्थशास्त्रियों 
को भारतवा्त् को यथार्थ स्थिति का कान 
कराया । रतूाश्याव देश को टैगोर और 
गंधी जंगे महापुरंध प्राप्पत हुए और भारत 
स्वतंत्र हुआ। स्वनत्नतानप्राप्ति के पष्चात हमारे 
नेताओं से आधयान्मिवसा और विज्ञान के बीच समय 
एवम्‌ समता छाले के लिए हक नवीन मार्ग अपनाया 
और इस प्रकार भारत और निश्य में विकास की 
नींच पड़ी | 


परिवर्तित भारत 

भारत में जिस प्रकार से विज्ञान एवम्‌ यांत्रीकरण के. 
द्वारा परिवर्तन हो रहे हैं, उनका प्रभाव गाँवों में 
भी दुृष्टियोचर हो रहा हैं। जो छोग कभी शिक्षा 
के विषय में सोचते सके नहीं थे आज रकूलों की 
माँग कर रहे हैं, जिनयो स्वच्छता वे आरोग्य 
सम्बन्धी बातों का भान तक नहीं था वे आज 
ओऔपधालयों की माँग कर रहे है तथा जो अब तक बेगार 
में काम करते थे, वे आज शहरों में काम करने चले 
आ रहे हैं और जो लोग ईंधन के लिए गोबर और 
लकड़ी का उपयोग करते आज तेल, गैस और 
बिजली अपना रहे है। लेकिन हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यह तो आरम्भ मात्र है। अभी तो 
आंशिक प्रगति ही हुई है। इसका पूरा प्रभाव तो 
तभी सामने आयेगा जब लोग इस बारे में सोचने 
लगेंगे, यह उनकी विचारधारा का अंग बने जायेगा । 
संसार में जो नवीन विचार पनपष रहे हैं, उनका 
प्रभाव उच्च श्रेणी के केवल एक प्रति शत छोगों 
पर ही पड़ा है। समाचार-पत्र, रेडियों और टेलि- 
फोन अभी तक सर्व साधारण के पास नहीं पहुँच पाये 


(00006 कदम; 


क्र 


सामाजिक न्याय का दान ४४२९ 


हैं। बिजली का उपयोग अब तक एक सीमित वर्ग 
ही करता है। जब विज्ञान और यांत्रीकरण तथा 
आणविक शक्ति देश के कोने-कोने में पहुँच जायेगी, 
तब हमें ज्ञात होगा कि हमारी प्रगति कितनी धीमी 
रही है । 


२ 


विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव 


प्रत्येक परिवर्तते सामाजिक गठन को थोड़ा-बहुत 
प्रभावित करता है । जब परिवर्तेन महान होता हैं 
तब समाज के प्राचीन आधार डगमगाने छगते हैं। 
उसका एक प्रभाव समाज के उच्च वर्ग के लोगों 
पर पड़ता है। स्वभावतः वे अपने हितों की रक्षा 
करने का प्रयांस करते हैं, जिसका निचले तबके के 
वर्गों पर बुरा असर पड़ता हैँ। चूँकि समाज के ये 
दलित वर्ग उच्च वर्ग के प्रयत्नों का प्रतिरोध करते हैं, 
अतः वर्ग-संघ्ष होना स्वाभाविक है। कंभी-कभी 
ऐसा होता है कि परिवतेन की ये लहरें अपने साथ 
किसी विशेष वर्ग को खींच ले जाने की चेष्टा करती हैं। 
खींचे जाने के भय से वह वर्ग प्रत्याक्रमण करता है, 
परिणाम स्वरूप समाज में अस्थिरता एवम्‌ अराजकता की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी तो ये परिवर्तन 
समाज-व्यवस्था को ही छिन्न-भिन्न कर देते हैं। 


भारत का सम्पन्न वर्ग अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाये 
रखने के लिए प्रयास कर रहा है और स्वंहारा 
वर्ग इसे विरोध की दृष्टि से देख रहा हैं। समाज 
का यह शक्तिशाली वर्ग अपने स्वयम्‌ के साधनों 
एवम्‌ प्रतिभा के बल पर और कुछ ह॒द तक सत्ता के 
साथ इस वर्ग का जो सम्बन्ध है उसके बल पर, 
अपनी मौजूदा स्थिति बनाये रखने के लिए सभी सम्भव 
यत्न कर रहा हैँ। दूसरी ओर श्रमजीवियों का एक 
समुदाय अपनी संख्या और संगठन तथा सत्ता के साथ 
अपने सम्बन्धों के बल पर अपने हितों को बढ़ाने की 
कोशिश कर रहा है। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार 


करनेवाला एक वर्ग नवीन विचारों का विरोध कर 


प्रतिक्रियावादी बनता जा रहा है। इसी प्रकार सामन्‍्त 


वर्ग के अवशेष और उन पर आधारित व्यक्ति अपने 
विशेष अधिकारों को कायम रखने हेतु कुछ न कुछ 
प्रयत्न कर रहे हैं। दिन-प्रति-दिन होनेवाले इन प्रयत्नों 
का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम वर्ग के लोगों, श्रमिकों, 


खेतिहर मजदूरों, हरिजनों तथा आदिवासियों पर किसी 


न किसी प्रकार पड़ रहा है। किन्तु परिवत॑नों के 
प्रभावों से समाज पूर्णतया अवगत नहीं हैं और सबसे 
बड़ा भय इस बात का है कि समाज के अधिकांश 
लोग अब भी “जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत 
में विश्वास करते प्रतीत होते हैं। भारत के लिए ये 
प्रवत्तियाँ अच्छी नहीं हैँ। हमारे नेतागण इस बात से 
परिचित हैं। गत हजार वर्षों में परिवर्तनों के कारण 


समाज के कुछ वर्गों को दूसरों जितना लाभ नहीं हुआ 
है और इस कारण जो विषमताएँ उत्पन्न हुई हैं, 
उनके परिणामों के प्रति भी हमारे नेतागण सजग हैं। 


इन विषमताओं को दूर कर सामाजिक न्याय की 


स्थापना के लिए राष्ट्र नायक साहसिक कदम उठा. 


रहे हैं। 

सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन 
की परिस्थिति में रामाज की सभी शक्तियों की न्‍्याय- 
पूर्वक रक्षा। इस रक्षा के न होने से विषमताएँ 
बढ़ती हैं। फलस्वरूप समाज के निर्बेल वर्गों में निराशा 
की भावना बढ़ जाती है, जो बाद में विरोध की 
भावना को जन्म देती है। इससे समाज में विघटन- 
कारी शक्तियाँ पनपती हैं और समाज जीर्णे-शीर्ण 
होकर विनष्ट हो जाता है। 


रे 


सर्वांगीण दृष्टिकोण 


भारतीय समाज सामाजिक संतुलन के विचार को 
किस ढंग से देखता है? कतिपय छोग समूचे भारत 
की दृष्टि से सोचते हैं, किन्तु कुछ लोग राज्य, भाषा, 
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जाति, धर्म और सम्प्रदाय के संकनित दृष्टिकोण में 


सोचते हैं। पर सच बात यह हैँ कि सामाजिक संतुलन 
के लिए हमें सर्वांगीण दृष्टि से विचार करना होगा। 
एकांगी दृष्टिकोण से सोचने पर यह संतुलन नष्ट हो 
सकता है। इस प्रकार के खतरे से देश को बचाने 
के लिए विचारशील व्यक्तियों ने सर्वांगीण रीति से 
सोचने का मार्ग दर्शाया है। समाज में बढ़ती हुई 
विषमताओं का कारण है सर्वांगीण दुष्टिकोंग से 
विचार करने का अभाव! 
दो विकल्प 

इस प्रकार के अन्याय के प्रतिकार के लिए दो 
मार्ग हँ-एक पूँजीवाद का और दूसरा साम्यवाद का । 
पजीवाद में विश्वास करनेवालों का कहना है, 
“उत्रेरणाओं और श्रमिक इन दो की व्यवस्था हो, 
तो सबकी व्यवस्था अपने आप हो जायेगी । 
साम्यवादियों का कहना है कि उत्पादन के समस्त 
साधनों एवम्‌ वितरण और विनिमय की व्यवस्था 
पर राज्य का पूरा अधिकार तथा स्वामित्व हो और 
दूसरे केवल श्रमिक हों । यहाँ हमें यह देखना हैं 
कि इन दो परस्पर विरोधी प्रणालियों में कौन-सी 


.... प्रणाली सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है 
और किसके द्वारा सामाजिक न्याय के घ्येय की 


प्राप्ति हो' सकती है। 'उत्प्रेरणा' एक निर्दोष शब्द 


 है। उत्प्रेरणा का ठीक अर्थ केवल आर्थिक प्रोत्साहन 


ही नहीं होना चाहिए, न इसका अर्थ उस प्रोत्साहन 


.. से ही होना चाहिए जो सम्पन्न अथवा निर्धन देशों 


में प्रायः लिया जाता है । अन्यथा विषमताएँ दूर 


द .. होने की अपेक्षा बढ़ती ही नहीं जायेंगी, बल्कि नयी- 


नयी विषमताएँ पैदा भी होंगी। इसी तरह जैसा 


२९ 


.... कि पूंजीवादी व्यवस्था में होता हैं, रोजगार देने 
. का अर्थ यह नहीं होता चाहिए कि भनुष्य अपनी 
| * - .. स्वाभाविक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर काम करें, 
:... नहीं तो विषमताओं में और वृद्धि होगी तथा दूसरे 


कितने ही अनर्थकारी कार्य होंगे । 


४५० खादी प्रामोश्योग : मप्रल १९६३ 


उत्पादन, वितरण और विनिमय के समुचित 
साधनों पर राज्य का स्वामित्व होने का यह अर्थ है 
कि आशिक क्षेत्र में लोगों के अधिकार का अंत और 
एक छोटेन्स वर्ग के हाथ में जनता का भविष्य 
सौंप देना, फिर चाहे बहु वर्ग जनता में कितनी ही 
सहानूभूति क्यों न रखता हो। इस प्रकार की 
व्यवस्था तभी सफल हो सकती है, जब कोई यह 
विधबास दिलाये कि एक अच्छे और हमदर्द व्यक्ति 
का उत्तराधिकारी भी उतना ही अच्छा और हमददद 
होगा । पर इस प्रकार का विश्वास दिलाना असम्भव 
है । साम्यवादी अर्थ॑-व्यवस्था में 'काम' का अर्थ “एक 
ही काम देनेवाले मालिक पर निर्भर रहना है। 
अगर भारत के पास इस मार्ग को अपनाने के 
अलावा कोई दूसरा मार्ग न हो तो बात दूसरी है, 
अन्यथा स्वेच्छा से साम्यवाद का मार्ग ग्रहण करना 
उसके लिए हितकर नहीं होगा। 


पर 
गांधीवादी मार्ग 

गुजरात की इस भूमि में जहां आज हम मिल रहे हैं, 
गांधीजी ने अपने जीवन के छगभमग पन्‍्द्रह वर्ष व्यतीत 
किये थे । सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हम गांधीजी 
से क्या सीख सकते हैं? गांधीजी ने हमारा ध्यान 
घर में, पड़ौस में, गांव में और राष्ट्र में बढ़ती हुई 
असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता की 
ओर आकर्षित किया था। उन्होंने उस मनःस्थिति 
पर ध्यान दिया, जो इन सभी असमानताओं की 
जड़ है। उन्होंने बार-बार यह कहा कि इन 
असमानताओं और विषमताओं के उन्मूलन का 
उपाय विदेशों की कोई जड़ी-बूटी नहीं है और न 
इसका उपाय किसी पुस्तक में ही मिरू सकता है। 
सच कहा जाय तो अधथंशास्त्र के सिद्धान्त भी 
हमारे दुख-दर्दों को दूर करने के लिए अधिक 
सहायक नहीं हो सकेंगे । 

भारतीय समाज की विषमताएं अपने ढंग की. 





: सामाजिक न्याय का दर्शन ्ि क्‍ ४५१ 


हैं। हमने अपने नारी समाज को स्वतंत्रतां से वंचित 
कर रखा है। इस बुराई के मूल में “न स्त्री स्वातंत्र्य- 
महँति” वाला विचार निहित है। भारत में पक्षी 
पूर्णतया स्वतंत्र हे, चींटियों को भी पूरी आजादी 
है, परन्तु देश की ललनाओं को मनुस्मृति, धर्म, 
परिवार की इज्जत, लोकमत और कानून-कायदे 
के नाम पर पीछे रखा जाता है। उस पुरुष (मनु) 
की महानता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिसने 
ऐसे विचार का सृजन किया। वस्तुतः उसकी देन 
हमें इतनी महान है कि उसके लिए हम अपना 
मस्तिष्क आदर से नवाते हैं। परन्तु कौन कह सकता 
हैं कि इस विचार ने. हमारे समाज को कितनी हानि 
पहुँचायी हैं और छोगों का कितना अनर्थ किया है ! 
नारी सम्बन्धी हमारे विचार आदिवासियों से भी 
कहीं गये-गुजरे हैं और इसकी कल्पना सहज ही की 
जा सकती है कि उन बच्चों का विकास कितना रुक 
जायेगा, जिनकी माताओं को स्वतंत्र वातावरण में सांस 
लेने की आजादी न हो ! 


आर्थिक अवस्था 


हमारी आथिक अवस्था क्‍या है? मनुष्य को 
भोजन, घर, शिक्षा, दवा-दारू और बुढ़ापे में सहायता 
की आवश्यकता होती है। साठ प्रति शत से भी अधिक 
परिवारों के मुखिया इन आधार-भूत आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। एक 
व्यक्ति को केवल पौष्टिक भोजन के लिए ही कम से 
.. कम ३५ रुपये की प्रति माह आवश्यकता पड़ती है, जबकि 
भारत में सबसे नीचे के वर्ग की मासिक आय ६.६० 
रुपये हैं। इससे ऊपर की श्रेणी के. १० प्रति शत लोगों 
की आय ९.६० रुपये है, और जो इससे ऊपर के दशमक 
में आते हैं, उनकी ११.७० रुपये हैं । इसी प्रकार चौथे 
ददामक की १३.२६ रुपये; पाँचवें की १७.३५ रुपये 
और छठे की २१.५० रुपये है ! 
प्रगति की वर्तमान गति को देखते हुए यह कहा जा 
सकता हैँ कि भविष्य में छोगों की आय में अवश्य 





वृद्धि होगी। सन्‌ १९९०-९१ में जब आज का बालक 


पिता यानी परिवार का प्रधान बन जायेगा, तब 


नितल श्रेणी के १० प्रति शत लोगों की प्रति व्यक्ति 


मासिक आय १६.७५ रुपये और उसके ऊपर की श्रेणी 
की २२.७५ रुपये तथा उससे भी ऊपर की श्रेणी के 
लोगों की ३० रुपये हो जायेगी। | 


. विचित्र बात यह हैँ कि इतना होते हुए भी लोग 
विश्वास और आशा छगाकर बैठे हैं॥ अंग्रेजी शासन- 
काल में भी लोग शांत रहे, इसका कारण यह था 


कि अंग्रेज शासक हमारी जनता की जज्ञानता का. 


लाभ उठाते रहे! अब तो वेः चले गये। यह कहना 
कठिन हैँ कि यदि हमारे बीच में बापू न होते तो 
जो शांति आज की कठिन परिस्थितियों में भी लोगों 
में दृष्टिगोचर होती हैँ, वह होती । चरखे का उपहास 
करनेवाले यदि शांति से कुछ सोचने का कष्ट करें, 
तो उन्हें ज्ञात होगा कि चरखे ने लोगों की कितनी 
सहायता की हँु-तथा अब भी कर. रहा है-और.तब 
वे गांधीजी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत्त का 
आदर करेंगे। 


आत्म-निभरता 


इसी प्रकार जो लोग उत्प्रेरणा की दृष्टि से विचार 
करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपनी सीमाओं 
को समझें। मेरा यह विश्वास हैं. कि विश्व की 
समूची धन-राशि अगर हमें मिल जाय तो भी जब 


-तक हम अन्याय से जकड़े समाज को बंधन मुक्त न 


कर दें और आत्म-विश्वास, उत्साह एवम्‌ स्वयम्‌ के 
पुरुषार्थ से भारत का विकास कार्य न सम्भाल हें, 


तब तक भारत की सामाजिक न्याय-अन्य्राय की समस्या 


हल नहीं कर सकते । गांधीजी का कहना था मानव 
को अन्याय के बंधनों से मुक्त करो, प्रेम से आत्म- 
विश्वास की भावना लोगों में जागृत करो, भूल करने 
पर भी जनता को प्रोत्साहित कर उत्साहित करो और 
स्वयम्‌ पुरुषार्थे के मार्ग पर चलों। इसी मार्ग को 
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अपनाने से भौतिक सहायता के सफल परिणाम 
सामने आयेंगे। 

आज हमारे देश की ही इतनी आधार-भूत जटिल 
समस्याएँ हैँ कि हमें दूसरी ओर देखने तथा अन्य 
रचनात्मक कार्य करने का अवकाश ही कहाँ है ? 


 उदाहरणार्थ, देश के अधिकांश बालक भूखे और प्यासे 


हैं। उनको भर-पेट पौष्ठिक भोजन की आवश्यकता 
हैं। देश का श्रमिक वर्ग जीवन-निर्वाह के लिए रोजगार 
मांगता हैं और समाज में अपना गौरवमय स्थान 
चाहता है । आदिवासी आत्मीयता के भूखे हैं। 
उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें जमीन आदि जैसे साधन 
चाहिए । पुरुषों में अपने आपको स्त्रियों से श्रेष्ठ 
समझने की भावना, बालकों के प्रति हमारी उपेक्षा 
वृत्ति, श्रमिकों को घृणित भाषनता से देखने की 
हमारी आदत, हरिजनों के प्रति हमारी उपकार 
वेत्ति और आदिवासियों के प्रति हमारी उदासीनता, 
ये सब प्रवृत्तियाँ सामाजिक न्याय की पोषक नहीं हैं। 
गांधीजी ने इन प्रवृत्तिथों को समाप्त करने की 
भरसक कोशिश की । हम भी अपने ढंग से कोशिश 


_कर रहे हैं | प्रकृति अत्यन्त करणामय और सहिष्णु 


है, उसका धेय अपार है, पर हमें यह न भूलना चाहिए 
कि वह अन्याय सहन नहीं कर सकती । उसका 


घेयें आदिकारू तक टिकता नहीं | प्रकृति की 


चक्की धीरे-धीरे पीसती हैँ, पर जो कुछ पीसती 
हैं, वह बहुत महीन होता है । 


ष्‌ 
वधानिक अधिकार 


पश्चिम के देशों में, जिनसे हमने अपने स्वतंत्रता 


. आन्दोलन की प्रेरणा प्राप्त की, बहुत हृद तक राज्य 
- सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व उठाता है। यह 


उत्तरदायित्व हमारे संविधान में भी निहित है। उसमें 
इस विषय में दो अध्याय हैं: एक 'मौलिक अधि- 
कारों का और दूसरा 'राज्य के नीति निर्देशक 





सिद्धान्तों को । मौलिक अधिकारों पर अमल को 
भी भारतीय नागरिक व्यायाहुय में जावार करा 
सकता हैं; जब कि नीति निर्देशक गिद्धान्तों के अमल 
के लिए स्थायालयों को हसतलेग करने का अधिकार 
नहीं है । संविधान में कहा गया है कि 
इन सिद्धान्तों के अनुसार कानून बनाने चाहिए 
फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान 
के बीस पृष्ठों में जो कछ निहित है, बहू पूर्ण 
सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए परिपूर्ण हैं 
किन्तु उनके महत्व से भी हरकार नहीं किया जा 
सकता । हम यह भी नहीं कह सकते कि विधान 
सभाओं एवम्‌ संसद में कानल बनसाले बेकने सदैव 
इन सिद्धान्तों पर पूर्ण रण अगल होता है, लेकिन 
इससे इन्कार नहीं किया जा सता कि थे इस 
दिशा में पूरा प्रयास अवध्य करती है । _हें किसी 
तरह की ठेस ने पढ़ुँने, इसके लि| कार्सपरालिका 
और न्याययालिका पूरी कोॉशिय करनी # । 


र्ज्य को 


अवसर को समानता 

संविधान के एक दुगर अनच्छद में कझा गया है 
कि “राज्य के अन्तर्गत नौकरियों था नियक्तितयों के 
मामलों में सत्र नागरिकों के लिए अवसर की 
समानता रहेगी। पर बास्तब में वरतु-रिथति क्‍या 
हैं? जो छोग स्वयम्‌ के बच्चों को हाई स्कूठ तक की 
शिक्षा दिलाने में असमर्थ हों और जिनके गयवि से 
एक-सौ मिल के घेरे में कोई कालेज न हो, तो 
उनको इस अधिकार से फायदा उठाने में लगभग 
२० वर्ष छग जायेंगे। और, इस अधिकार से 
कितने लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा ? संविधान 
में “अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया हैं 
और किसी भी रूप में अस्पृष्यता का व्यवहार 
निषेध ठहराया गया हैं।” किन्तु वास्तविकता क्या 
है? आज भी सैकड़ों गाँवों में अस्पृश्यता प्रचलित 
है। संविधान का एक और अनच्छेद है जिसके 
अनुसार “मनुष्यों को बेचना-खरीदना, उससे बैगार 
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लेना तथा दासता की प्रथा निषेध हैं।” फिर भी, 
दासता की प्रथा के अवशेष अब भी यत्र-तत्र देखने 
में आते हैं। इसमें न तो संविधान का दोष है और 
न शासन का; पर इसके लिए जिस प्रकार का संगठन 
और उपागम चाहिए वह हमारे पास नहीं है, इस- 
लिए उक्त बातों की प्राप्ति कठिन है। संविधान 
के प्रति हमारा कतंव्य हैं कि हम उन लोगों के 
रास्ते से सब रुकावटें दूर कर दें, जो अपने 
वंधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए यत्नशील 
हैं। गांधीजी ने भी इसी बात पर बल दिया था। 


इसी भौति हम संविधान में उल्लिखित राज्य 
नीति के निर्देशक सिद्धान्तों पर विचार करें। नीति 
निर्देशक सिद्धान्तों के अध्याय के आरम्भ में कहा 
गया है कि “इस अध्याय के उपबन्धों पर किसी 
न्यायालय के जरिये अमर नहीं कराया जा सकेगा 
फिर भी, इस अध्याय में जो सिद्धान्त प्रतिपादित हैं 
वे देश के शासन के लिए मौलिक हैं और राज्य का 
यह कतंव्य होगा कि वह कानून बनाने में इन 
सिद्धान्तों को कार्यान्वित करे अर्थात्‌ उन्हें अमली 
जामा पहनाये।” किन्तु हम यह केसे कह सकते 
हैं कि इन सिद्धान्तों का सभी ध्यान रखते हैं; 
क्योंकि सामाजिक न्याय के प्रश्न पर सर्वागीण दृष्टि 
से कभी भी कोई पूर्णतः विचार-विमर्श नहीं हुआ। 


जीविकोपाजेन का अधिकार 

संविधान के ३९वें अनुच्छेद के अनुसार “राज्य 
के सब नागरिकों को, चाहे वे पुरुष हों .या स्त्री, 
जीविकोपार्जत के उपयुक्त साधन प्राप्त करने का 
अधिकार है। ” इसी अनुच्छेद में आगे. कहा गया 
है कि “समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व और 
उन पर नियंत्रण इस तरह विभाजित हो कि उससे 
सबका ज्यादा से ज्यादा हित हो; कि आर्थिक व्यवस्था 
इस तरह न चले कि उससे सम्पत्ति और उत्पादन के 
साधन थोड़े-से लोगों के हाथों में इस तरह से चले 
जायें कि सर्व हित-साधन न हो, घाटे में रहे; कि 





पुरुषों और स्त्रियों को समान श्रम के लिए समान 
पारिश्रमिक मिले; कि श्रमिकों की शक्ति और 
स्वास्थ्य का बेजा फायदा न उठाया जाय; और यह 
कि किसी नागरिक को आथिक मजबूरी के कारण 
कोई ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जो 
उसकी आयू या शक्ति के उपयुक्त न हो।” एक 


दूसरे अनुच्छेद में जीवन-वेतत और अनिच्छा से _ 


बेकार रहने की अवस्था में व्यक्ति को राज्यीय 
सहायता का अधिकार दिया गया हैँ । छेकिन इन सब 
अधिकारों का क्‍या अथे, जब देश के पास पर्याप्त 


साधन न हों ? और, साधन प्राप्त करने के लिए. 


सबसे सहज उपाय क्या हैँ ? देश समुचित साधन 
तभी पा सकता है, जब समूचा राष्ट्र उद्यमशील प्रयत्नों 
में हाथ बढाये। 


कमियाँ 


इन सब बातों का पूरा-पुरा छाभ समाज के-छपेर 
: क्षित वर्ग को न मिलने के तीन प्रमुख कारण हैं: 


ज्ञानाभाव, आथिक साधनों की कमी और समृचित 
उपागम का अभाव । सामाजिक परिवतंन-काल में निर्धन 


तथा धनी लोगों के बीच की खाई और भी बढ़ जाती 


है। जिनके पास बृद्धि, साधत, धन, संगठन है और 
जिनकी जान-पहिचान काफी है, वे पूरा राभ उठाते 
हैं, पर जिनके पास ये सब नहीं हैँ, उनको कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता हैं। पश्चिम और भारत की 
स्थिति में भारी अन्तर है। पर्चिम में इन वस्तुओं को 
प्राप्त करने यानी अपना विकास करने में लगभग 
एंक-सौ वर्ष लगे और इस अवधि में संघर्ष हुए, 
शिक्षा में सुधार हुए तथा लोगों के साधन-स्रोतों 
में भी वृद्धि हुईें। यदि हमें एक-सोौ वर्ष की अवधि 
मिल जाय तो हमारे लिए भी यह सब सम्भव 
हो सकता है। पर क्‍या हमारे पास इतना 
समय है? ह 

यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक हैं कि सामाजिक 
स्याय का प्रइन केवल राजनीति का ही प्र॒एन नहीं 
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हैं। यह हमारे देश की स्थिति, भूतकालीन अनुभवों, 


हमारी पद्धतियों, हमारे विश्वास और हमारी समस्त 
अभिलाषाओं एवम्‌ आक़ांक्षाओं का सवाल है। 
जब तक समाज सामाजिक न्याय को अपनी स्वयम्‌ 
की स्थिरता और विकास के लिए अपरिहार्य न 
समझेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं 


होगा । वस्तुत: यह राजनैतिक समस्या नहीं है, पर. 


बनती जा रही है और कुछ समय में एक उग्र रूप 
भी धारण कर सकती हूं । 


ओऔद्योगीकरण ओर समानता 

देश में औद्योगीकरण हो रहा हैं, और वह आव- 
इ्यक भी है। हम प्रायः: भूल जाते हैं कि विश्व के 
अन्य देश विकास के पथ पर बढ़ने के साथ-साथ 
सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहे हैं। 
अमेरिका, यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य अथवा 
क्यूबा जसे देशों में, जहाँ ओऔद्योगीकरण किसी सीमा 
तक पहुँच चुका है, आशिक तंत्र कुछ विशेष सिद्धान्तों 
पर आधारित है; और वहाँ पर खाद्य पदार्थों के 
अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी इतनी सस्ती 
उपलब्ध करवायी जाती हैं कि कोई भी भूखा नहीं 
मर सकता, फिर चाहे उसकी आय कितनी भी 


कम क्‍यों न हो। स्कूल, मकान, ओषधालय, पीने के 
पानी आदि के लिए लोग निर्चित हैं। 


भारत के पास पर्याप्त साधन' नहीं हैं, हमारी 


जन-सेंख्या भी कहीं अधिक है, हम लोकतांत्रिक 
पद्धति से परिवर्तन लाना चाहते है, और हमें 
कितनी ही विधमलाएँ दूर करनी है। कुछ विषमताएँ 
तो ऐसी हैं, जिल्‍हें दूर करने के लिए आर्थिक 
साधनों की आवश्यकता पड़ती है. पर कछ ऐसी 
भी है, जिनका उन्मूलन छोगों के विचारों और 
दृष्टिकोण में परिवर्तन छाने से ही हो सकता है। 
जहाँ समस्या का हल रुपये-पैसे से हो सकता है, वहां 
कूछ समाधान निकाला जा सकता है-हो सकता है 
वह हल पूर्णतया संतोपप्रद न भी हो । पर जहाँ घन 
से काम नहीं चछ सकता, उसके लिए हमारे पास 
कोई हल नहीं है । 





इसका कारण क्या हैँ ? भारतीय जनता सामा- 
जिक दृष्टि से नहीं विचारती और यदि कतिपय लोग 


इस समाज-हित से सोचते भी हैं, तो वे उस दृष्टि- 


कोण से सोचते हैँ, जो हजार वर्ष पहले के समाज के 
अनुकूल था; तब भारत में अधिक जन-संग्या नहीं थी 
उसे गुछामी से होकर गजरना नहीं पड़ा था और 
अंग्रेजी शासन-काल जैसे शोषण का वह शिकार नहीं 
हुआ था। तो फिर, समस्या का हल क्या हैं? 
उत्तर स्पष्ट हैँ कि जब तक सामाजिक न्याय का 
सिद्धान्त हमारी विधचार-घारा का अंग ने बन जाय, 
लोग उसे आत्मसात न कर छें, तत्र तक हमारा जीवन 
दांतिमय नहीं हो सकता । कि 





पुनरुत्पादनीय गोचर सम्पत्ति में १९४९-५० से १९६०-६१ के बीच करीब १०० प्रति 
वात वृद्धि हुई हैं । पूंजीगत सालों के मूल्य में बद्धि २० से २५ प्रति शत हुई हैं । अत : | 
१९४९-५० और १९६०-६१ के बीच पुनरुत्पादनीय गोचर सम्पत्ति में हुई ब॒द्धि निरपेक्ष । 
दृष्टि से ७५ से ८० प्रति शत हो होगी। पुनरुत्पादनोय गोचर सम्पत्ति का शुद्ध देशी ; 
उत्पादन से अनुपात महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता हे-१९४९-५० के १.८ से बढ़कर १९६०- | 
..... ६१ में करीब २.२- जबकि पुनरुत्पादतीय गोचर सम्पत्ति (करू गोचर सम्पत्ति) 
। . का शुद्ध देशी उत्पदान से समपर्तों अनुपात कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाता हैं, 
४ हा सम्भवतः इसलिए कि भूमि-मूल्य में जो परिषर्तन हुए हैं, उनका कृषि उत्पादनों 

ध ... में हुए मूल्य परिवतेन में पूर्ण प्रतिबिस्‍्ब नहीं मिलता । क्‍ 
| “रिजर्व बैंक ऑफ्‌ इण्डिया बुलेटिन (जनवरी १९६३) : एस्ट्रीमेट्स 
कै. य ऑफ टेंजीबल वेल्थ इन इण्डिया । 


क्र “ये + वन ल्केल८ पलक बह रथ बे शिदाकंताा है बन्द प्म्प्य्न्ाः फ््य्स् 
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अल सलमान पथ 2० जया | ॥- आय नत-त-मरनम्वावननसिक पलपल नकल ते का 


>पल+ प्लस सिकलणाकाए “सन का फल एलरमकककमिलानता।. 


पक्षिविम बंगाल की शिथिल अर्थ-व्यवस्था' 
द पुभाष चन्द्र सरकार द 


पश्चिम बंगाल में एक ऐसा विरोधा भास पाया जाता है कि एक ओर वह भारत का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित 
राज्य है और वहां की औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तथा दूसरी ओर राज्य की आबादी के बहुमत को शोर 
गरीबी व दुःख-देन्‍्य-पूण अवस्थाओं के अन्तगैत्त रहना पड़ता है एवम्‌ जनता में आय वितरण की सीषण असमानता है | 
राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के मतानुसार राज्य की अथै-व्यवस्था का भावी विकास करने का एक उपाय 
है एक सुसंयोजित, समग्र आमीण विकास कार्यक्रम का चलाया जाना, जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण पर जोर दिया जाय | 


लेशनल कॉअन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च के 

प्रतिविदन में पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था से 
सम्बन्धित भरपूर आंकड़े इकटठे किये गये हैं। प्रस्तुत 
लेख में राज्य की अर्थ-व्यवस्था के सर्वक्षण से प्राप्त जान- 
कारी का संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास. किया गया है । 


भ्रान्ति और वास्तविकता 


भारत में आथ्थिक स्थिति ऊपर से दीखती कंसी है 
और असल में कैसी है, इन दोनों के बीच का अन्तर जितना 
स्पष्ट पश्चिम बंगाल में है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं है । 
राज्य ने कृषि के लिए भूमि का उपयोग करने में बहुत 
अधिक सफलता (अखिल भारतीय औसत से १५ प्रति 
शत ज्यादा) हासिल की हूँ। वहँ। कूल भौगोलिक क्षेत्र के 


६० प्रति शत पर खेती होती है। राज्य में ऐसे औद्योगिक 


स्वरूप का विकास हुआ है, जो भारत के किसी.भी हिस्से 
से ज्यादा, विभिन्न प्रकार का और जटिल हूँ। जैसा कि 
ऐसी परिस्थितियों में होना चाहिए, पश्चिम बंगारु 
की प्रति व्यक्ति आय अन्य किसी दूसरे राज्य से अधिक 
है। लेकिन यह स्पष्ट सम्पन्नता राज्य-निवासियों के 
वास्तविक जीवन-स्तर में परिलक्षित नहीं होती । वे 
अत्यन्त गरीबी और दु:ख-देन्य-पूर्ण जीवनयापन करते हूँ । 

इस सम्बन्ध में राप्रआअप' (राष्ट्रीय प्रयृकृत आथिक 
अनुसंधान परिषद्‌-नेशनल कॉउन्सिल ऑफ अप्लाइड 
इकनॉमिक रिसर्च ) के दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा हैं : 


* टेक्नो-इकतॉमिक सर्वे आऊ वेस्ट बंगाल: नेशनल कॉउन्तिल ऑफ अप्छाइड इकनॉमिक रिसचे, नयी दिल्‍ली; १५६१; 


पृष्ठ: १९+ २८४; मूल्य : २० रुपये | 


























निक 


समग्र भारत की तुलना में पद्चिम बंगाल की प्रति 
व्यक्ति आय ज्यादा (२८१रुपये) है। इस तुलना से 
गुमराह कर देनेवाला चित्र सामने आता है; क्योंकि 
आबादी का अधिकांश उतना भी नहीं कमा पाता कि वह 
उससे उपयुक्त जीवन-स्तर प्राप्त कर सके। पूर्ण और अभ्े- 
बेकारी की भरमार है, जो अर्थ-व्यवस्था को अत्यधिक 
रूय से भाराक्रान्त करती है यानी.उस पर भार बनी हुई 
है। दीर्घ स्तरीय उद्योग तथा व्यवसाय के चन्द आधुनिक 
अंगों को छोड़कर शेष सभी विभागों अथवा क्षेत्रों की 
उत्पादकता गति समग्र भारत में सब से कम 


गो) 


है ।--पृष्ठ : २०५-२०६। 
घोर असमानता 
आय-विभाजन में असमानता परिचिम बंगाल में 
सर्वाधिक उग्र हैं। और फिर, बहुत कुछ आमदनी राज्य 
से बाहर चली जाती है। राज्य में बचत बहुत कम रह 
जाती है। पश्चिम बंगाल में औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था 
की कई विशेषताएँ मिलती हैं, जहा विकास का लाभ 
स्थानीय जन-संख्या को प्राप्तन होकर बाहरी विनियोजकों 
की तिजोरियां भरता है । 'राष्रआअप' के अनुसार 
“आय कर के विवरणों से पता चलता हैँ कि राज्य के भीतर 
आय-विभाजन की असमानता भारत के अन्य किसी भी 
स्थान से ज्यादा है। यह भी पता चलता है कि राज्य में 


निगम-क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं। यहाँ अपेक्षा- 
कृत अधिक बचत के लिए स्पष्टत: एक गुंजाइश से भरपूर 
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(पृष्ठ : ४५८-४५९) जिलों 





. - कैत्र र४परगना (२,५०,००० एकड़ ); 


४५६ खादी प्रामोद्योग 
तंत्र है। फिर भी, आय और लाभ राज्य से बाहर 
जाने के रूप में अक्षाघारण सुराख हैं । इसका मतलब है 
भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर राज्य की आय अन्य 
किसी दूसरी दृष्टि से राज्य की जो आय होती है, उससे 
कहीं अधिक है। इस प्रकार उच्च राज्य आय ओर 
ओसत ग्रति व्यक्ति आय भी एक ऐसा भव्य, यद्यपि 


एक मायावी, मख द्वार प्रस्तुत करती है, जिसके पीछे 


महान्‌ रहस्य (गरीबी, दुःख-दर्द आदिं?) छिपा 
हुआ है। अन्य बातों के साथ-साथ यह तथ्य विकास 


के लिए केन्द्रीय अनुदान की आवश्यकता का महत्व 
प्रकट करता हैं। 


( पैराग्राफ १.२९; इटॉलिक्स हमारी ओर से ।) 
भूमि पर अत्यधिक दबाव 


पश्चिम बंगाल का भारत के घनी आबादीवाले राज्यों 
में द्वितीय स्थान हैं। सर्वाधिक घनी जन-संख्या केरल में 
है। पिछले एक दशक में औसतन आबादी घनत्व २५८ 
प्रति वर्ग मील बढ़ा हे-सन्‌ १९५१ में प्रति वर्ग मील 
७७३ व्यक्ति थे, जो १९६१ में बढ़कर १,०३१ हुए और 
१९६६ में १,२०० तथा १९७१ में १,३६० हो जानेवाले 
हैं। तालिका १ (पृष्ठ : ४५७) पश्चिम बंगाल के 
विभिन्न में जिलों आबादी घनत्व सम्बन्धी हेर-फेर पर 
प्रकाश डालती है। 
भूमि पर अत्यधिक दबाव है। खेती के लिए काफी 
ह॒द तक जमीन का इस्तेमाल होते हुए भी, प्रति कृषक 
व्यक्ति पीछे राज्य में समूचे भारत की १.८० एकड़ 
के औसत के स्थान पर .८० एकड़ जमीन पर ही खेती 
होती है। अपेक्षित रूप से बंगाल में अन्य राज्यों की 
अपेक्षा प्रति व्यक्ति जंगली क्षेत्र कम है। तालिका २ 
में भूमि उपयोगिता 
सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती है। 
. राज्य में १५ छाख एकड़ अथवा कल की ७.पप्रति शत 
जमीन कृषि योग्य बंजर भूमि होने का अनुमान है। 
तालिका २ से पता चढेगा कि भूमि पुनर्वाप्ति के योग्य 
मिदनापुर 


: अप्रेल १९६३ 


(२,४६,००० एकड़ ); बांकुरा (२,३७,००० एकड़) 
जलपाईगड़ी (१,८५,००० एकड़ ) ; बर्दवान ( १,१६,००० 
एकड़) ; मुशिदाबाद (९०,००० एकड़); और कूच 
बिहार (८५,००० एकड़) मे पाये जाने हैं। लेकिन 
इनमें से अधिकांश क्षेत्र बस्तुत: क्रपि योग्य नहीं हैं । राष्र- 
आअप' बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अनु- 
मान लगाती हैं कि १० करोड़ रुपये खर्ज करके ज्यादा 
से ज्यादा कुल मिलाकर ५,० ०,००० एकड़ भूमि पुनर्वाप्ति 
की अपेक्षा की जा सकती है । 

भूमि पर आबादी का इस तरह का अत्यधिक दबाव 
होने पर कृषि में तरककी नहीं हो सकती अर्थात्‌ वह सम्पन्न 
नहीं बन सकती । पश्चिम बंगाछू इसका कोई अपवाद 
नहीं हैं। यह खाद्यान्न की बहुत ही कमीवाला क्षेत्र है, 
और अन्य कई राज्यों की तुलना में यहाँ प्रति एकड़ कम 
उपज होती हैँ। प्रतिवेदन में इस तथ्य पर सही ध्यान 
दिया गया हैँ कि “राज्य में कृषि सम्बन्धी समस्याएँ 
मुख्यतः: कृषि योग्य भूमि की कमी, प्रति एकड़ और 
प्रति कर्मी न्यून उत्पादन, तथा श्रमिकों में अर्द्ध-बे रो जगारी 
सम्बन्धी हैं। जैसी स्थिति फिलहाल है, उसमें इन समस्याओं 
को क्रषि में सम्भाव्य परिवर्तत और कछ फेर-फार करके 
केवल आंशिक रूप में ही सुलझाया जा सकता हैं। फिर 
भी, समस्या का पूर्ण समावात कृषि विस्तार तथा अर्थ- 
व्यवस्था के अन्य अंगों के सुसंपोजित, सर्वागीण विकास 
कार्यक्रम पर ही निर्भर है। /-पराग्राफ: ३.२। 


विकृत शहरोकरण 

पश्चिम बंगाल की एक-चौथाई से कुछ कम (२३ 
प्रति शत) आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। लेकिन 
यह एक गुमराह कर देनेबराली संख्या है जो शहरीकरण 
तथा औद्योगीकरण की असली प्रगति प्रतिबिम्बित 
नहीं करती। शहरी आबादी में वृद्धि (पिछले दशक- 
१९५१-१९६१-के दौरान २८ प्रति शत ) राज्य-विभाजन 
के फल-स्वरूप वर्तमान शहरी केन्द्रों में विस्थापित 
व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या आकर बस जाने का परि- 
णाम हैँ । शहरी विकास की असमानता इस तथ्य से प्रति- 
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४६० खादी ग्रामोद्योग : 


बिम्बित होती है कि करीव ८६ प्रति शत गहरी जन-संख्या 
तो हुगली, हावड़ा, २४ परगना, बर्दवतन और कलकत्ता, 
इन पांच जिलों में ही संकेन्द्रित है; वैसे इन पौचों जिलों 
की जन-संख्या समूचे पश्चिम बंगाल की कुछ आबादी का 
४८ प्रति शत से भी कम हिस्सा है । सबसे कम गहरीक़त 
जिला मालदा है, जहाँ शहरी क्षेत्रों में केवल ३.७ प्रति 
शत जन-संख्या ही रहती है। नौ जिलों में (कूछ 
१६ जिलों में से) शहरी आबादी कुल की दस प्रति शत 
से भी कम है। ग्यारह जिलों की शहरी आबादी राष्ट्रीय 
औसत १७ प्रति शत से कम है। तालिका ३ विभिन्न 
जिलों में शहरीकरण के चित्र पर प्रकाश डालती हे । 


यद्यपि २४ प्रति शत आबादी गहरी क्षेत्रों में 


अप्रेछ १९६३ 


रहती है, लकिन नी प्रति शन से भी कम आबादी (अथवा 
कार्यकारी जन-संस्या का 2५ प्रति झनस ) ही खानों 
सम्बन्धी काम को छोड़कर अन्य सहायक यानी गौण 
अथात्‌ मध्यम वर्ग के धंधों पर निर्भर करनी हे । 
दूसरे शब्दों में इसे यो भी कहा जा सकता है कि शहरी 
करण तथा ओद्योगीकरण के बीच निकट सह-सम्वन्ध 
नहीं हैं। 


उद्योगों का अतिशय स्थानीयकरण 


राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक दूसरा बाधक अबबा 
विक्ञोभकारी पहल है उद्योगों का स्थान विशेत में ही 
संकन्द्रित हो जाना। सभी उद्योग कठफला नथा उगके 


तालिका ३ 









ज्नोत: १. भारत को जवाणना 77 पर 8 २83 भारत फी जनगणना, १९५१, पेपर १;१९५७। 
हि ३. स्टेट स्टेटिस्टिकल ब्यूरो : 


स्टेटिस्टिकल अस्स्ट्रेक्ट ऑफ बेस्ट बंगाल 


जिलों में कुल आबादी के प्रातिशत्य स्वरूप शहरी आबादी (१९५१) 
मील कुल में शहरी. कूल में ग्रामीण : 
जिला शहरी आबादी आबादी आबादी आबादी का 
क्‍ द का प्रातिशत्य प्रातिशत्य 
: दार्जीलिंग ९४,४८१ ३,५०,७७९ १३-१ ८६-९ 
जलूपाईगड़ी ६६,१४५ ८,४८,३९३ ७-२ ९२.८ 
कूच बिहार ५०,१८० ६,२०,९७८ ७-५ 5२५ 
पश्चिम दिनाजपुर ४१,९४० ९,५१,७०५ ५.८ ९४-२ 
मालदा ३५,१६१ 5,०२,४१९ ३-७ ९६०३ 
. मुशिदाबाद १,३४,९२७ १५,८०,८३२ ७५८ ८२०२ 
नदिया २,०८, १० १ 5९,३६,८२३ १८-२ ८ १*८८ 
. २४परगना १३,६५,९६९ ३२,४३, ३४० २९०८ ७०.२ 
- कलकत्ता २५,४८,६७७ बे १००-० लक 
 हीवड़ाू. | ५, २२,३२० १०,८९,०५३ ३२०४ ६७-६ 
द हुगली | | ३,९४,८३९ १२,०९, ३९० ४-६ ७०.४ 
बर्देवान ३,२३,९४१ १८,६७,७२६ १४.८ ८५०२ 
- बीरभूम ६८,९९३ ९,९७,८९६ ६-५ ९३०५ 
बाकुरा ९४,६१८ १२,२४, ६४१ ७-२ हे 
मिदनापुर २,५२,८८० ३१,०६, १४२ ७-५ ९२-०५ 
पुरुलिया ७८,४७० १०,९०,६२७ ६-७ ९३-३ 
परश्चिम परिचम बंगाल... ६7277 ६,२८ १,६४२ २०,०२०,७४४ २३८ ७६-२ 
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आस-पास के क्षेत्रों, विकासोन्मुतल आसनसोल-दुर्गा- 
पुरक्षेत्र तथा दाजीलिंग और जलपाईगुड़ी के चाय उत्पादक 
जिलों में संकेन्द्रित हैं। अन्य जिलों में औद्योगिक विकास 
नहीं मिलता। शक्ित प्राप्ति के मामले में भी पर्याप्त 
क्षेत्रीय विभिन्नता पायी जाती है। सन्‌ १९५८-५९ में 
कुल ऊर्जा खपत का रूगभग ९० प्रति शत भाग कलकत्ता 
इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र 
में खपा और राज्य में ऊर्जा उपभोग का प्रायः शेष 
समूचा भाग आसनसोल, दुर्गापुर, जलपाईगड़ी तथा 
दार्जीलिंग में। तालिका चार शक्ति पूति और माँग के 
क्षेत्रीय विवरण पर प्रकाश डालती है । 


तालिका ४ 


पश्चिम बंग।ल में शक्ति पुति और माग का 
फैत्रीय विधरण 


(मेगावाट में) 








क्षेत्र का नाम द्वितीय पंच वर्षीय के. ज. श. आ. के 
योजनावधि के अंत भार सर्वेक्षण .के 
में अपेक्षित ठोस- आधार पर 
क्षमता _ १९६५-६६ 
में प्रत्याशित 
मांग 
क्षेत्र अ क्‍ १,१५२.५९ 
नदियां, २४ परगना, ४१७.१०४* 
कलकत्ता, हावड़ा, (उपयोगिताएं ) 
हुगली, मिदनापुर, ९९.५९ 
बांक्रा, बीरभूम, (स्व-जनक उद्योग ) 
मृशिदाबाद जिला। 
क्षेत्र आ 
मारूदा और पश्चिम 
दिनाजपुर जिला । ०.२५ १.५० 
क्षेत्र इ 
दार्जीलग, जलपाईगुड़ी द 
और कूच बिहार जिला । ४.१५ २५.०० 





* खेत अ? की उपयोगिता में दामोइर घाटी निगम का डुर्गापुर 
स्थित हाल ही में बना १५० मेगावाट की क्षमतावाला बिजली धर 
शामिल नहीं है । 

स्रोत : स्टेट इलेक्ट्री सिटी बोर्ड । 


बृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र में उद्योगों के संकेन्द्रण” का 
जिक्र करते हुए, जिसका कोई सानी नहीं मिलता, 


'राप्रआअप' के दल ने कहा है कि “अत्यधिक भीड़-भाड़, 


स्थान की घोर कमी और यातायात तथा नागरिक सुवि- 
धाओं पर असहय दबाव होने से यह क्षेत्र अब भौतिक 


दृष्टि से एवम्‌ प्राय: परिपूर्ण रूप से चरम सीमा पर पहुँच 


चुका है और वहाँ अब ऐसी गंदी बस्तियों के तीन गति 
से बढ़ते जाने का खतरा सामने है, जिनका कोई अन्त 
नहीं है। यदि राज्य के भीतर ही नये क्षेत्रों का विकास 
और उन क्षेत्रों में उद्योगों का प्रबल फेलाव नहीं किया गया, 


तो' ओद्योगिक स्थापना के लिए राज्य के जो असंदिग्ध 
लाभ हैं उन पर भारी बुरा असर पड़ेगा ।/-पृष्ठ : ७.२। 


शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन 


शक्ति की उपलब्धि और औद्योगिक इकाइयों क्री 
स्थापना के सम्बन्ध में जो घोर क्षेत्रीय असंतुलन है वह 


शिक्षा के स्तर में भी प्रतबिम्बित है। सामान्यतः 


उद्योग-प्रधान जिलों में शिक्षा का प्रातिशत्यं अधिक है। 
सर्वाधिक न्यून शहरीकृत मालदा जिले में साक्षरता भी 


सब से कम है। तालिका पौच (पृष्ठ : ४६२) स्वयम्‌ 


उक्त कथन की पुष्टि करती है। 


जन शक्ति का उपयोग 


कार्यकारी आयु वर्ग (१५ से ६० वर्ष तक) में आबादी 
का करीब ६० प्रति शत भाग आता है। जहाँ सामान्य 


लिग अनुपात प्रति १०० पुरुष. और ८६ महिलाओं का है 
वहाँ कार्यकारी शक्ति में इनका अनुपात प्रति १०० पुरुष 
तथा १८ महिलाओं का है, जो कि एक असाधारण स्थिति 
प्रकट करता है। यद्यपि १९२१ से १९५१ तक के तीन 
दद्कों की अवधि में समग्र जन-शक्ति में ६१ लाख 
५० हजार की वृद्धि हुई है, छेकिन जन-सेसेथा-जन-शक्ति 
का अनुपात १९२१ से (जब यह ५९.१ प्रति शत था ) 


प्राय: करके एक समान ही रहा है। करू २ केरोड़ 
६३ लाख की आबादी (१९५१ में) में से कृषक वर्ग की. 
संख्या १ करोड़ ५५ लाख (कुल जन-संख्या की करीब 




























































.. ५९ प्रति शत) है। खेतिहर आबादी में निर्भरता प्रभाव 
बहुत अधिक है; कमाऊ और आश्रितों का अनुपात २८ 

तथा ७२ है। 

| |. समग्र जन-शक्ति में से १ करोड़ १६ लाख ९० हजार 

| (करीब ७४ प्रति शत) देहाती क्षेत्रों में और शेष (२६ 


























तालिका ५ 
| द प्रति १,००० व्यक्तियों पीछे साक्षरों की संख्या 
| ..._ (१९५१ और १९६९१ में) 

।धि जिला... १९५१* १९६४९ 
दार्जीलिंग . २११ २८४ 

ल्‍ जलपाईगुड़ी १४४ १९३ 

| ।॒ क्‍ कूच बिहार ले ३ 
॥.'.... पश्चिम दिनाजपुर ... रई७ १९८ 
दा | | . भाछदा .... ९५. १३६ 
|... मुशिदाबाद १३०. १५९ 
|... नदिया. ! २१० २६९ 
व २४ परगना । ॒ २७३ ३२६ 
कलकत्ता... ५३२१ ५८५ 
हावड़ा... .. २८३. ३६० 

। हुगली २४६. ३४५ 
कं. कबान... २०६३ २९४ 
|. बीरभूम | १७६ २२२ 
. . 'बांकुारा....|+ १२०७२ २२९ 
कै... सिदनापुर.. २३१ २७१ 
5 2, पुरुलिया... | १४१६ १८३ 


. “परिचमबंगाल ,. ... २४५ २९१ 





... *# भारतु/ की जनगणना, १९०१; खण्ड ६; भाग १- 
सी“णिोद। 

| जनगणना, १९६१: अस्थायी जन-संख्या योग । 

8 भारत की जनगणना, १९५१; खण्ड ५; बिहार; भाग २- 

- ए--तालिकाएँ | 0 








डर खादी प्रामोद्योग : अग्रेल १९६३ 


प्रति शत ) शहरी क्षेत्रों में हैं। शहरी आबादी में कामगारों 
का प्रातिशत्य (६६ प्रति शत) ग्रामीण जन-संख्या 
के कमियों (५८ प्रति शत) से अधिक है। तकरीबन 
५३ प्रति शत कामगार प्राथमिक अथवा प्रधान 
कार्यशीलताओं (खातों सम्बन्धी कार्य भी इनमें शामिल 
हैं) में लगे हें, जबकि ४७ प्रति शत कर्मी अपनी जीविका 
के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। सहायक यानी गौण 
अथवा मध्यम वर्ग के धंधों में कार्यकारी शक्ति के १५ 
प्रति शत व्यक्तियों को रोजगारी मिलती हैं, जबकि 
तीसरे दर्जे के धंधों में करीब ३२ प्रति शत कार्यकारी 
आबादी हैं। सन्‌ १९७१ तक श्रम-शक्ति बढ़कर 
१ करोड़ ६२ छाख १० हजार हो जाने की अपेक्षा है। 
निम्न तालिका राप्रआअप' के बहिवेंशनों पर प्रकाश 
डालती है । 


तालिका ६ 


पश्चिम बंग।ल में आबादी और कार्यकारी शक्ति- 
बहिवेशन : १९६१-७१ 


(दस छाख की संख्या में ) 





वर्ष आबादी जन-शक्ति श्रम-शक्ति 


(९६१. ३४.९६. २०.९६. १२.७९ 
१९६६. ३९.३६. २३.६२. १४.४१ 
१९७१. ४४२९. २६३७. १६.२१ 
१९७१ दडडर९ २६३७ शइ.२१_ 


ऐसा पाया गया. है कि १९५१ में समाप्त होनेवाली 
तीस वर्ष की अवधि में सार्वभौमिक अथवा व्यापक 
( आत्म-निर्भरक कार्यकारी शक्ति) भागीपन १५ प्रति 
शत कम हो गया है, जिससे पता चलता हैं कि उक्त 
काल में "प्राथमिक आय विभाजन अधिक असमान हो 
गया है....।-पैराग्राफ : २.२४। क्‍ 


. पद्चिम बंगाल, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की 
रोजगारी-आय का क्षेत्रानुसार विवरण 'राप्रआअप द्वारा 
तैयार की गयी तालिका ७ (पृष्ठ: ४६३) में दिया गया है। 











पंदिचस बंगाल की शिविल अर्थ-व्यच॑स्था ४६३ 





तालिका ७ 
पद्विम बंगाल, भरंत ओर संयुक्त राज्य अभेरिका में क्षेत्रानुसार रोजगारी-जाय-वितरण 





औक नज ० >ज++++लन अल>न+--न + विन विननननकपननकन तन जःनकीनन ५ जफलल 


रोजगारी का प्रातिशत्य 





उद्योग अकाल । जपययणयूएप7 
प. बंगाल भारत सं. रा. अ. $ पं. बंगाल भारत सं.रा.ज.8 
प्राथमिक या प्रधात्त 
(खान-कार्य सहित ) ५३.४ ७१.० १३.३ ४०.०... ५२.२ १०.५ 
(इसमें करषि. (इसमें कृषि (+) 
उ+ ४७.३) < 5 ६८.०) द 
गौण या सहायक द द 
(खान-कार्य के अछावा ) १५.३ ९,० २९.२ १८.९७ १५.० ३२.७ 
तीसरे दर्ज के ३१.३... २०.०. ५७.५ ४१.८. ३३.०. ५७.५ 





$ संयुक्त राज्य अमेरिका । 


१९५ १ 





डिलकध्जल 


आये का प्रातिशत्य 








स्रोत: भारत और परिचम बंगाल के लिए रोजगारी का प्रातिशत्य भारत की ज्षमगणना, १९५१ से और आय का प्रातिश॒ष्य 
स्टेट इनकम आफ्‌ वेस्ट बंगाल, १९४८८ १९५१-५२ (वेस्ट बंगार स्टेटिस्टीक ब्यूरों) से लिया गया है | 
सैयुक्त राज्य अमेरिका की रोजगारी और आय के ग्रातिशल्ल का स्त्रोत है-कोलिन क्लार्क: कण्डीशन्स आफ इकनॉमिक 
प्रॉग्रेस । संयुक्त राज्य अमेरिका के अंकों में सेना के लिए तीसरे दर्ज के काम-घन्धों में मिछ्ठी रोजगारी का बहुत ही 


सामान्य प्रातिशत्य भी शामिक है। 


बेरोजगारी 
पश्चिम बंगाल बेरोजगारी के बुरी तरह से शिकार 


हुए राज्यों में है । करीब पांच. छाख (शहरी जन- 


दक्ति के १२ प्रतिशत) व्यक्ति कलकत्ता और 
औद्योगिक क्षेत्र में बेकार थे, जबकि देहाती क्षोत्रों 
में कार्यकारी आयवाले वर्ग के तकरीबन पांच 
प्रति शत लोग पूरे समय के काम के भूखे थे। 
राप्रआअप' के अनुसार “शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 
बढ़ती हुई बेरोजगारी अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ 
डाल रही है तथा राज्य के आथिक एवम्‌ सामाजिक 
स्वरूप की जडें खोखली कर रही हैँ ।-पृष्ठ : १२६। 
विकास को धीमी रफ्तार 

परिचम बंगाल की आर्थिक बीमारी का एक 
वूसरा निदशन प्रति व्यक्ति आय की अत्यधिक यानी 
बहुत ही निम्न वृद्धि में मिहता है, जोकि. द्वितीय 





वे वर्षीय योजना के दरमियान अंखिल भारतीय 
ओऔसत (१९५५-५६ में प्रचलित॑ मूल्यों के आधोॉर 
पर) प्रति व्यक्ति १.५ प्रति शत वांषिक आय वृद्धि 


की तुलना में ०.४० प्रति शत्त वाधिक थी। -पैरा- 
ग्राफ: ११.८। सन्‌ १९२१ और १९५१ के बीच 


४ जनता के रहन-सहन का स्तर प्राय: करके एक 


समान ही रहा अर्थात्‌ उसमें कोई विशेष विकास 


नहीं हुआ और अव॑ं-व्यवस्था को समंग्र दृष्टि से 


देखने पर उसके पिछड़ेपन में शायद हीं कोई 
परिवर्तन याती सुधार हुआ हैं | “-पराग्राफ २.२२।. 


सम्भाष्यता 


पदिचम बंगाल की आर्थिक अवस्था में सुधार 


करने के लिए विनियोजन की आवश्यकता है । 
मुख्यतः: क्ृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को बहिमखी 
घनाना पड़ेगा । उसमें वेविध्य लछाना पड़ेगा । आबादी 
को राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में जाने के लिए 






















परतरलकाकपरलन पसइलपकाससव<र करे "२ ततरतसककपएपदसतन रत “सफर रमाकत उर्फ पगसकधा पतन भपजडपक 


























_*राप्रआअर्प' के दल के मतानुसार २० अरब १५ करोड़ 


४६४ खादी ग्रामोद्योग : अग्रेछ १९६३ 
प्रोत्साहित करना आवश्यक हो सकता हैं। 


प्रति शत बापिक की दर से बढ़कर १९७१ में 
वर्तमान दशक (१९६१-७१) 


३९७ रुपये हो जाने की अपेक्षा की जाती है, जबकि 
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति औसत वापिक आय 
३६४ रुपये होने की आश्या है। तालिका ८ प्रक्षिप्त 
अर्थात्‌ परिकल्पित विनियोजन तथा विकास की 
गति का विवरण प्रस्तुत करती है। 


दरमियान 


५० लाख रुपये विनियोजित करने की आवश्यकता हैं, 
जिससे राज्य की १९६१ में १० अरब ११ करोड़ 
४० लाख रुपये की आमदनी १९७१ में बढ़कर 
करीब १७ अरब ५८ करोड़ ५० लाख रुपये हो 
तालिका ८ 
सन्‌ १९६१-७१ के दरमियान पश्चिस बंगाल को अनुमानित आय वढ़ि 
(आय और विनियोजन १९५५-५६ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 


दर रअधिकाकआा+८ताउक-26 किक फरपमक तक... 








(राशि करोड़ रुपयों में) 








मलिक: _ सकल 
घर 72 प 4: 2४ पक लिए नरक कत "फल पट 
कस स्किप पे 5 शक पक ८ 








_ सकेगी। विनियोजन प्रति व्यक्ति ४६ रुपये वाषिक 
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प्रस्तावित कूछ २० अरब १५ करोष्टठ ५० छाख रुपये 


बैठता हैं, जिससे ७.४ प्रति शत वाधषिक विकास दर के विनियोजन (१९७१ में समाप्त होनेवाले दशक के 
सुनिश्चित हो सकेगी। प्रति व्यक्ति आमदनी ३.७ दौरान ) में से ६ अरब ४४ करोड़ ९० लाख रुपये 








परिचम बंगाल कौ शिथिल अर्थ-व्यवस्था....... ...... ४६७६ 


राज्यीय क्षेत्र में आयेंगे अर्थात्‌ राज्य सरकार से 
आशा की जाती हैं कि वह ६ अरब ४४ करोड़ 
५० लाख रुपये के बराबर साधन-स्रोत जुटा सकेगी, 
जबकि शेष की पूर्ति केन्द्रीय विभाग यानी भारत्त 
सरकार करेगी। वर्तमान करावधान के आधार पर 
अपेक्षा हैं राज्य सरकार २ अरब ४३ करोड़ रुपये 
के बराबर सावन-स्रोत जुटा सकेगी (अर्थात्‌ १९६०- 
६१ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर ३ अरब 
७ करोड़ ९० लाख रुपये)। इस प्रकार दस वर्ष की 
अवधि में ४ अरब १ करोड़ ९० लाख रुपयों का 
अन्तर रहता हूँ, जिसकी पूति और कर लगाकर तथा 
केन्द्रीय सहायता से करनी पड़ेगी। केन्द्र की ओर से 
विनियोजन १३ अरब ७० करोड़ ६० राख रुपये 


करना पड़ेगा। अखिल भारतीय योजनाओं के सन्दर्भ 


में यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 
ग्रामीण ओऔद्योगीक रण 

परिकल्पित यानी प्रक्षिप्त विनियोजन उल्लिखित 
दल के अनुसार “सन्‌ १९५५-५६ के मूल्यों के आधार 
पर २४ शंख ३० खरब (२,४३,००,००० करोड़ ) रुपये 
(या १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर २७ शांख 
५० खरवब-२,७५,००,००० करोड़ रुपये) के कुछ 
भारतीय विनियोजन का ८ प्रति शत से कुछ ज्यादा 
है। चूंकि बंगाल की आबादी भी अखिल भारतीय 
जन-संख्या का करीब-करीब उक्त भाग ही है, इस- 





लिए आबादी के सापेक्षिक आकार के आधार पर 


प्रस्तावित विनियोजन उचित भी है।-पृष्ठ १८२ 


पर पैराग्राफ: ११.१६। पृष्ठ १९३ पर पैराग्राफ 


१२.२८ भी देखें। 


चूंकि कृषि क्षेत्र में रोजगारी के तये अवसर निर्मित 


करने की अब और गंजाइश नहीं है, इसलिए जोर 
औद्योगीकरण पर हूँ, और होना भी चाहिए। ग्रामीण 
क्षेत्रों कक विकास करने की आवश्यकता-पूर्ति के लिए 


ग्रामीण औद्योगीकरण के एक छुसंयोजित सर्वांगीण कार्य क्रम. 


का सुझाव दिय। जाता हैं। राप्रआअप के दल के मतानु- 


सार ग्रामीण औद्योगीकरण” खेंतिहर आबादी के रहन- 
सहन की अवस्थाओं में सुधार करने का एक निश्चित 


साधन है। खेती अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है 
तथा देहाती क्षेत्रों में वह लोगों को कोई और नया लाभ- 
दायक काम देने में असमर्थ है। इसलिए आगामी वर्षों 
में एक सुसंयोजित समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना 


आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम में लूघु उद्योगों को... 


एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। (पैराग्राफ : 
८.९१ ) दीघ स्तरीय उद्योग और विकेन्द्रित उद्योगों के 

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए समाधान स्वरूप 
एक संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया 
भया है। द 


_ बम्बई : ९४ माच १९६३ छ 


शिच्िम बंगाल के करीब ४० प्रतिशत लोग भूमिहीन हेँ। बे या तो 
भागीदारी के तौर पर अथचा रयत के रूप में खेती करते हूँ । उन्हें आसानी 
से बेदखंल किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसी कोई प्रेरणा उन्हें उपलब्ध नहीं 
हैँ कि जिससे वे जमीन में स्थायी सुधार करने का कोई उपाय करें। भूभि-निवेश 
और पूंजी संदय के मार्ग में यह एक बहुत बड़ी बांधा है। इसके अलावा 
छोटे-छोटे और यन्न-तन्न अलाभवदायक खेत होने की एक दूसरी समस्या हुं। अतएवं 
कृषक को भर्मि-अधिकार देकर इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल करम 
उठाने की आवश्यकता हैं। इसके साथ ही साथ खेतों को समेकित लाभदायक 
भूमि के रूपए में परिषर्तित किया जाना चाहिए। द 


-- टेकनो-इकनॉमिक श्र ऑफ बेस्ट ब्रंगाऊ : नेशनल 


कॉउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसचे, नयी दिल्ली । 
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आर्षिंक विकास में मानवीय पहलू" 


विजयेन्द्र कस्तूरी रं. व. राव 


. मानव, मात्र उत्पादन नि्धारक ही नहीं ह। वह उत्पादन का उद्देश्य भी है। भारत जैसे देशों को जहाँ मानवीय 
जोतों का बाहूलय है, मानवीय पहलू के उत्पाइनशील उपयोग के प्रति णक रूदुध्शातक एवम्‌ सुपरीक्षित दृष्टिकं/ण 
अपनाना पढ़ेगा। इसके लिए विशुद्ध आ्िक क्षेत्र के अछावा मानवीय पदले सम्बन्धी सामाजिक, सरथःत्मक, राजनतिक 
व मनोवैज्ञानिक सभी प्षेत्रों में कार्यवाही करने की जरूरत है। आर्थिक श्षत्र में प्रभावशाली बसने और आथिक विकास 
को प्रोत्साहन देने के निमित्त मानवीय शक्तियों को शिक्षित, अशिक्षित, अरित तथा संगठित करना पंढ़ेगा । 


विकास सम्बन्धी विभिन्न पहलओं के बारे में हुए हाल 
द ही के अध्ययनों ने यह दिखा दिया है कि आर्थिक 
विकास की गति और उसकी व्यापकता यानी क्षेत्र को 
निश्चित करनेवाले जितने पहल हैँ उनमें से पं॑जी संचयन 
तो एक ही है । नूतन विषय-प्रवेश यात्ती नयी-नयी बातों 
की खोज, प्रविंधि, ज्ञानावस्था, ये सब यंत्रों और उपकरणों 
के समान ही महत्वपूर्ण हैं; यद्यपि यह स्वीकार करना 
: चाहिए कि ये पहल देर-अबेर से पूंजी संचयन के सन्दर्भ 
: में अर्थात्‌ उसकी शब्दावली में अभिव्यक्त हो जाते हैं। 


' . लेकिन मानवीय पहल के ये इतने निकट हैँ कि अध्ययन का 
... एक नया क्षेत्र सामने आ गया है, जिसका उद्देश्य है उनके 


विकास पर प्रकाश डालना और इस बात का निदर्शन 
. करना कि आथिक विकास के इन निर्धारकों में 
. अभिप्रेरित विभिन्नता लाने हेत मानवीय पहल के 


” क्षेत्र मे क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। विज्ञान 


और प्रविधि का विकास तथा साथ ही साथ न्यून 
. विकसित क्षेत्रों के लाभ के लिए उनका व्यवहार आथिक 


विकास में मानवीय पहल के विषय का एक ही, यद्यपि 
एक महत्वपूर्ण, अंग हैं। 


... .' प्रमुख विषय _ 


. आश्िक विकास के अन्‍्तर्साष्टी अध्ययनों से भी यहीं 





* फरवरी १५६३ में जेनेधा में ' अब्प-विकसित क्षेत्रों के 
छाभारथ विज्ञान और अविधि के व्यवहार! पर हुए संयुक्त 





रांष्टू संघ के संमेलूम में प्रस्तुत केख । 





पता चलता है कि कई अन्य पहल जो सभी अपनी एकता 
इस तथ्य से ही प्राप्त करते है कि वे मानवीय प्रयासों के 
गुण व उत्तकी सघनता पर अपने प्रभाव के जरिये काम 
करते हैं, यह निर्धारित करनें में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते है कि प्राकृतिक साधन-स्रोतों को किस हृंद 
तक तथा किया गति से बापिक उत्पादन एवम सेवाओं में, 
जिनसे कि राष्ट्रीय आय बनती है, रूपान्तरित किया जाय। 
इस प्रकार संस्थाएं, कानून, रीति-रिवाज, शिक्षा, संगठन, 
अभिप्रेरणा, संचार-साधन आदि सभी अर्थ-शास्त्रियों के 
लिए ध्यान देने और विशइलछेपण करने के विषय बन गये 
हैं, जो कि अल्प-विकसित देशों के आथिक विकास को तीज 
बनाने के छिए, आर्थिक बिकास की गढ़ता, गहनता को 
सुलझाने तथा वार्यक्म बनाने में दिलचस्पी रखते हैँ 


इस प्रकार आधिक प्रगति में मानवीय पहल विकास के . 


विभिन्न पहलुओं में अध्ययन का एक प्रमुख विपय बन 
गया हैं । 
श्रम और आशिक प्रगति 

स्पष्टतः उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्वारक, 
यदि अन्य बातें समान हों तो, श्रमिक संरुया अथवा 
श्रम-शक्ति का परिमाण है। मूल्य के श्रम सिद्धान्त ने 
संख्या और उत्पादन के बीच जो अन्तर होता है उसे 
सामने लाकर रख दिया है, जबकि जन-संख्या नियंत्रण 


ओर परिवार नियोजन के प्रति माक्संवादी विरोध राष्ट्रीय . 


सम्पसि के आकार निर्धारण में श्रम-शवित के आकार को 
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- आथिक घिकास सें मानवीय पहुल 


जो महत्व दिया गया है, उसका चरम सीमावाला उदा- 
हरण है । यह भी सर्वविदित है कि हाल में जर्मनी 
और जापान ने जो आइचर्यंजनक आर्थिक उन्नति की है 
उसका एक कारण है यूद्धोत्तर काल में आर्थिक गति- 
विधियों में वे अतिरिक्त श्रम-शक्ति छगाने में समर्थ 
हुए-पश्चिम जमंनी में निरस्त्रीकरण, अपित प्रदेशों से 
देश-प्रत्यावर्तत और पूर्वी जर्मनी से आये शरणार्थियों 
के कारण अतिरिक्त श्रम-शक्ति की प्राप्ति हुईं; तथा 
जापान में निरस्त्रीकरण और अपित उपनिवेशिक एवम 


प्रभाव के क्षेत्रों से स्वदेश लोटे व्यक्तियों के जरिये 
उक्त अतिरिक्त श्रम-शक्तित प्राप्त हई। 


युद्धोत्तर काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न 
गतिरोध की अवस्था एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था 
सुनिश्चित करने के लिए वृद्धिशील जन-संख्या और बढ़ती 
हुई श्रम-शक्ति के महत्व का एक दूसरा उदाहरण है। 
इस प्रकार विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के अनभव से आर्थिक 
प्रगति की गति निर्धारित करने में मानवीय पहल के 
परिमाणात्मक स्वरूप के महत्व का पता चलता है। 
इस दृ ष्टि से बहुत बड़ी जन-संख्या और विशाल श्रम-शक्ति 
सम्पन्न भारत जैसे अल्प-विकसित देश आर्थिक विकास की 
दौड़ में लाभदायक स्थिति में होने चाहिए थे। इतना 
होते हुए भी भारत जैसे देश में आर्थिक विकास की गति 
तीत्र करने के प्रयास में आबादी और श्रम-शक्ति सहायता 
के बजाय बाधा उपस्थित करती है। 
विरोधाभास 

यह एक विरोबाभास है, जोकि एक अल्प-विकसित 
देश के अथंशास्त्री के मस्तिष्क में छाया रहता है और 
उसे अब मानवीय पहल की अथशास्त्रीय बातों के सम्बन्ध 
में अधिकाधिक सवार उठाने की ओर अग्रसर कर रहा 
है कि विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं के विकास के 
 अर्थैशास्त्रीय पहलुओं में तो श्रम-शक्ति का आकार एक 
सीमा निर्धारक पहल हो और अल्प-विकसित देशों की 
अर्-व्यवस्थाओं में एक बाधा डालनेवाला पहल हो। 
अतएवं जब भारतीय आयोजक इस तथ्य का अफप्तोसनाक 
रूप से जिक्र करता है कि जहाँ आयोजित विकास के दस 
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वर्षों में राष्ट्रीय आय में ४२ प्रति शत वृद्धि हुई है वहाँ 
प्रति व्यचित आमदनी १६ प्रति शत ही बढ़ी, तो स्पष्टतः 
उसमें यह निहित है कि श्रम-शक्तति में जो वृद्धि हुई 
हैं उसके साथ ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि के क्षेत्र में उसने 
पर्याप्त योगदान नहीं दिया | जब वह प्रति व्यक्ति आय- 
बहिवेशनों पर विचार करता और उसका सम्बन्ध जन- 


संख्या वृद्धि की धीमी गति से जोड़ता है तो स्पष्टत: 


वह यह मान रहा है कि श्रम-शक्ति वृद्धि की मन्‍्द गति... 
से प्रति श्रमिक इकाई की उत्पादकता परिसीमा अधिक 
होगी। इस प्रकार एक भारतीय आयोजक के लिए 
जन-संख्या बुद्धि का तात्पये है उत्पादन वृद्धि के लिए 
उपलब्ध साध॑न-स्रोतों के बजाय बेरोजगारी का बढ़ना । 
अध्ययन का विषय 

स्पष्ट हैँ कि यदि जन-संझ्या से उत्पादन वृद्धि में 
सहायता मिले तो कुछ अन्य बातों की भी आवश्यकता 
हैं; और भारत जैसी अल्प-विंकसित अरथ॑-व्यवस्थाओं में _ 
यह अतिरिक्त वस्तु या तो है नहीं अथवा फिर बहुत 
ही कम है, जबकि संयक्‍त राज्य अमेरिका अथवा 
पश्चिम जर्मनी किवा जापान जैसी अर्थ-व्यवस्थाओं में 
इसकी बहुतायत दीखती है या फिर कम से कम उस हृद 
तक तो है ही कि उससे वे विकास की तीकब्र गति प्राप्त 
कर सकें। यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि यह कछ 
अतिरिक्‍्त' वस्तु पूँजी मात्र नहीं है। ये अन्य वस्तुएँ ही 
अपने समग्र प्रभाव से मानवीय क्षमता को प्रभावित 
करती और श्रम-उत्पमादकता बढ़ाती हैं। इन अन्य 
बातों का अध्ययन ही आश्िक विकास में मानवीय पहल 
का विषय है । और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन देशों में पूँणी की कमी, विदेशी सहायता पर लगी 
पाबन्दिया तथा विकास की गति तीतन्र करने की आवश्य- 
कता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास के सन्दर्भ 
में मानवीय पहल का अध्ययन उन सभी व्यक्तियों के 


लिए अपरिहार्य बन जाता है जो अल्प-विकसित देशों के 
कल्याण यानी हित में रुचि रखते है । 


उत्पादन-प्रक्रिया में मानवीय पहल की क्षमता इन बातों 
पर निर्भर करती है: (अ)शारीरिक; (आ) मानसिक; 
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(इ) मनोवैज्ञानिक; और (ई) संगठनात्मक । मानवीय 
क्षमता में सुधार करने और इस प्रकार आर्थिक विकास को 
प्रोत्साहित करने की समस्या का समाधान करने के लिए 
आयोजक को न केवल इन सब पहलओं का बल्कि विभिन्न 
स्तर के श्रम-कौशल की माँग और पूर्ति में सन्तुलूत 
सुनिश्चित करने तथा आथिक विकास के दरमियात 
आनेवाली बेरोजगारी एवम्‌ अन्य कमियों को रोकने का 
भी अध्ययन करना पड़ता है। नीचे जो कुछ कहा गया है 
वह किसी एक देंश के आर्थिक विकास में मानवीय पहल्‌ 
की वर्तमान भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास न 
होकर अध्ययन की प्रकृति अथवा स्वरूप यानी वह किस 
ढंग का हो, यह बताने का एक प्रारम्भिक प्रयत्न किया 
गया है। 
शारीरिक योग्यता 
'सर्व प्रथम मानवीय पहलू की क्षमता आदमी की 
शारीरिक योग्यता पर निर्भर करती है। एक आधा 
भूखा श्रसिक अथवा क्लर्क या एक बुद्धिजीवी अपना 
सर्वोत्तम प्रयास प्रयक्त नहीं कर सकता । इसका परिणाम 
होता है उसकी कम उत्पादकता। इससे उसकी आय- 
वृद्धि रुकती है और इसलिए उसकी भोजन-वृद्धि भी । 
फलस्वरूप उसकी उत्पादकता कम रहती हँ और इस 
: प्रकार अपर्याप्त खुराक तथा न्यून उत्पादकता का दुष्चक 
जारी रहता है। यही बात बीमारियों से मुक्ति, आवास, 
साफ-सफाई व गन्‍्दे पानी की नालियों तथा इसी 
. प्रकार की अन्य शारीरिक अवस्थाओं सम्बन्धी बातों 
के सम्बन्ध में भी सच है, जिनके अच्तर्गत वह 
: तथा उससे ऊपरवाले (अर्थात्‌ वे व्यक्ति जिनके 
अन्तगत वह काम करता हैँ) व्यक्ति काम करते हैं। 
यह सच हैँ कि ये सब बातें अल्प विकास के. अंग हैं। 
विकास के फलस्वरूप ही इनमें सुधार हो सकता है। 
लेकिन यह भी सच हैँ कि विकास को गति प्रदान करने 
का एक माग-एक ऐसा मार्ग जो एक साथ ही आथिक 
विकास के साधन और साध्य दोनों को सम्भालता ह- 
शारीरिक क्षेत्र में जो कुछ कार्यवाही सम्भव हो उसे करने 
और उन अवस्थाओं को यदि समाप्त नहीं तो कम करने का 


खादी प्रासोद्योग : 
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है, जो कि आदमी को शारीरिक दष्टि से अपना सर्वोत्तम 
प्रयास प्रयकत करने से रोकती है । 
बुनियादी जरूरतें 

इसी संदर्भ में स्थानीय परियोजनाओं को प्रोत्साहन 
देने में अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के प्रयोग का प्रस्ताव अपने 
आ्थिक महत्व का हिस्सा प्राप्त करता है । जिन विकसित 
देशों ने व्यवहारत: अपनी खाद्य-समस्या हल कर ली है 
और जहाँ साधारणतया कोई विशेष भुखमरी की स्थिति 
नजर नहीं आती वे इस बात से पूर्ण जानकार नहीं हैं कि 
अल्प-विकसित देशों में मानवीय क्षमता को नीची रखने में 
भूख अथवा अन्य बुनियादी बातों की कमी का कितना असर 
पड़ता है। स्वयम्‌ अल्प-विकसित देशों को विभिन्न वर्गों 
के कामगारों तथा भिन्न-भिन्न उद्योगों और पेशों के अनु- 
सार क्षमता से सम्बन्धित शारीरिक अवस्थाओं की स्थिति 
की सावारण ज्ञान से अधिक यानी विशिष्ट जानकारी 
नहीं है । इस प्रकार के ज्ञान के अभाव में जिन नीतियों का 
अनुसरण होता हूँ वे सामान्‍य होती हैं, उनमें प्राथमिकता 
अथवा अर्यश्ञास्त्रीय तकों का अभाव होता है, और अपने 
प्रभाव में वे उत्पादक आधार की होने के स्थान पर 
विशुद्ध उपभोग-प्रथान होनेब्राली हो! जाती हैं। इस 
सन्दर्भ में मानवीय क्षमता में सुधार करने के लिए बुनियादी 
आवश्यकताओं की भूमिका का अधिक उपयोग करने 
का सुझाव दिया जाता है। इनमें न केवल खुराक का 
परिमाण तथा गुण ही बल्कि स्वास्थ्य और कार्य -सम्बन्धी 
शारीरिक अवस्थाएँ भी आती हैं। खुराक की समस्या 
का समाधान करने का एक मार्ग हैं कारखानों में कैण्टीन 
खोलना, जहा आकर्षक मुल्य पर कामगार को संतुलित 
एवम्‌ सहायित भोजन प्राप्य करवाया जाय । मलेरिया- 
उन्मूलन कार्यक्रम न केवल मृत्यू कम करता हैं वरत्‌ 
बीमारी के कारण श्रम करने की दृष्टि से जिन मनुष्य 
वर्षों का ह्वास होता है वह भी कम करता है और जो श्रम 
कार्यरत है उसके गुण-स्तर में सुधार लाता है; इ 
प्रकार पीने के पानी की पर्याप्त पूर्ति तथा सार्वजनिक 


: स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य उपाय भी उक्त दोनों बातों में 


सहायक होते हैं। मशीनों के चारों तरफ आड़ लगाने, 
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आश्थिक विकास में सानवीय पहुल ह  डं६९ 


हवादार मकानों की सुनिश्चितता, शोर-गूल और धंआ 
कम करने आदि सभी से श्रम की क्षमता एवम मानवीय 
पहल से सम्बद्ध उत्पादन बढ़ता हैं। अच्छी आवास- 
व्यवस्था और बच्चों के लिए बालवाड़ियों की स्थापना से 
भी क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है। 


ध्यान देन योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक 


और बेहतरीन भोजन, अच्छी आवास-व्यवस्था, रोग- 


निवारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबन्ध और 
काम करने की सन्‍्तोषप्रद भौतिक अवस्थाएँ न केवल 


क्षमता के अन्त की चीजें हैं, बल्कि क्षमता निर्धारक भी हैं। 


अतएव इन सुविधाओं पर खर्च करना उत्पादनशील होगा 


और उसे मात्र उपभोग न समझकर विनियोजन समझा 


जाना चाहिए । यद्यपि भारत में इस विषय पर कोई 
विस्तृत अथवा विशिष्ट अध्ययन नहीं हुए हैं तथापि 
प्राप्त सामान्य प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि मानवीय पहल 
की क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, खुराक तथा 


कार्य की बाह्य अवस्थाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । 


शिक्षण ओर प्रशिक्षण 


कार्य-क्षमता को प्रभावित करनेवाले दूसरे पहल को 
मोटे तौर पर कौशल-स्थिति कहा जा सकता है। मात्र 
शारीरिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है । प्रायः सभी प्रकार 
की आथ्थिक गतिविधियों में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक 
विकास के प्रयोग की दृष्टि से एक कृशरू कामगार केवल 
अपेक्षाकृत अधिक क्षमताशील ही नहीं है बल्कि वह 
आथिक विकास की एक आवश्यक शर्त भी बन गया हैं। 
और, कौशल का निर्धारण शिक्षण तथा प्रशिक्षण से होता 
है। शिक्षा का महत्व मात्र स्वीकार कर लेना और उसके 
विभिन्न संघटकों की पूर्ति के निर्वारण का काम तथा- 
कथित शिक्षकों पर छोड़ देना ही पर्याप्त नहीं होगा। 
आर्थिक विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । 
यदि हमें मानवीय पहल की क्षमता में सुधार करने के लिए 
कोई कार्यक्रम चलाना है तो हमारे सामने अर्थ-व्यवस्था में 
शारीरिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक, पेशेवर तथा अन्य प्रकार 
के कौशल के विकास में शिक्षा के सम्बन्ध का एक 





सुस्पष्ट व्यापक चित्र का होना आवश्यक है। 
सामान्य कौशल 


आथ्िक दृष्टि से शिक्षा के सम्बन्ध में इस मान्यता 


का सम्बद्ध उद्देश्य कौशल प्रदान करना है; यह अर्थ 
बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए कि सभी शिक्षा 
को वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा पेशेवर होना होगा। 
यदि शिक्षा कौशल-प्रधान ही हो, तो भी यह मानना पड़ेगा 


कि सामान्य शिक्षा-जिसमें साक्षरता और भाषा भी . 


शामिल हँ-का एक विस्तृत आधार है, जो स्व तामान्य 


है तथा कौशल प्राप्ति की पूर्व शर्ते है। और फिर, आथिक _ 


विकास को जिस चीज की जरूरत है, वह मात्र विशिष्ट 
कोशल ही नहीं है। उसे मन और शरीर के उचित मात्रा 


में विकास, औद्योगिक अनुशासन तथा आदान-प्रदान _ 


प्रहण करने की क्षमता के अर्थ में सामान्य कौशल की 
भी आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के कौशल के बीच 
किसी ह॒द तक गतिशीलता प्राप्त करने और एक प्रकार 


के कौशल से दूसरी तरह के कौशल .में पुनर्योजन तथा - 


पुन:प्रशिक्षण के लिए भी यह आवश्यक है। चाहे ज॑सा 


भी आयोजन क्‍यों न हो, वह माँग और पूतति में परिपूर्ण .. 


सन्तुलन प्रदान कर ही नहीं सकता। विकास की यह 
प्रवृत्ति ही है कि आथिक विकास की परिवर्तनशील गति 
और अर्थ यानी उसमें निहित बातों के प्रति मानवीय पहलू 
में लचीलापन तथा परिवतन के अनुसार अपने में हेर-फेर 
कर लेने के गुण का होना आवश्यक है । मौजूदा परिस्थि- 


तियों में सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के सम्बन्ध, विशेष- 


ज्ञता प्राप्त करने से पहले के शिक्षण अथवा प्रशिक्षण की 
अवधि और विषयथ-वस्तु, विभिन्न प्रकार की विशिष्ट 
शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के सम्बन्ध, गठन या गुंजाइश, 
जिसे अंग्रजी में बिल्ट-इन' कहा जात है, उसके 
और / या विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रकार पर-जों कि 


आथ्िक गत्यात्मकता की परिवर्ततशील आवश्यकताओं . 


के अनुसार श्रम-शक्ति के अनुकूलन को सुनिश्चित कर 


सके-बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान दिये जाने की आव- 
इयकता है। इन सबका तात्पय है प्राथमिक, माध्यमिक, 


कै 
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विश्वविद्यालयीन, अन्वेषण, पेशेवर, प्राविधिक आदि 
सभी तरह की शिक्षा के तमाम प्रकारों तथा अवस्थाओं 
के अन्तिम और प्रारम्भिक यानी दोनों पहलुओं का एक 
भिन्न प्रकार का विश्लेषण | जिस बात पर जोर दिया 
जाना है वह यह है कि कौशल-उत्पादक के रूप में शिक्षा 
एक संइ्लिष्ट और संयुक्त वस्तु है, जिसके अनुप्रस्थ तथा 
ऊध्व दोनों स्वरूप हैं और इसके लिए उसका अब तक 
विशुद्ध पेशेवर एवम्‌ उपभोग-प्रधान शिक्षकों ने सम्भवत: 
जैसा अध्ययन किया है उससे कहीं कितना ही अधिक 
विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। 
जन गदक्ति आयोजन 

मानवीय पहलू का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए 
आवश्यक तकनीकों का जन-शक्ति आयोजन एक दूसरा 


महत्वपूर्ण पहलू हैं। जिस सीमा तक कौशल विशिष्ट 


ही और विशिष्ट लागत खर्च रखता हो उस हद तक यह्‌ 
महत्वपूर्ण बन जाता है कि विभिन्न प्रकार के कौशल 


निर्माण में आवश्यक विनियोजन करनें में आर्थिक कसौटी 
का ध्यान रखा जाय। कौशल की मोँगवाले पहल पर 


ध्यान देना और उत प्रक्षेपों पर पहुँचना भी उतना ही 


... महत्वपूर्ण है, जो कि पूत्ति-आयोजन के लिए एक उचित 


आधार भ्रस्तुत कर सकें। कौशल की पूर्ति, उत्पादन के 
विभिन्न सोपान तथा घिस-घिसाव एवम्‌ व्यवहार 


* लोपोन्मुखता पर असंतुलन की अनवरत सम्भाव्यता 


और जठिलेता के पड़नेवाले प्रभावों को ध्यान में रखना 


. अत्यावश्यक है, और इसलिए इन फलिताथों से निबटने के 
- लिए शिक्षा-पद्धति के लचीलेपन व्‌ अनुकूलन हेतु आयोजन 
करने की आवश्यकता है। जन-शक्ति आयोजन केवल 


उत्पादन के लिए आयोजन करना ही नहीं है, बल्कि यदि 


आवश्यक कौदल तैयार करने में गत्यवरोध न बढ़ने 


देना हो तो वह निवेश-आयोजन भी है। इसलिए हम 


. देखेंगे कि जन-शक्ति आयोजन आर्थिक विकास में मानवीय 


पहल को अधिकाधिक भूमिका प्रदान करने का एक 


... आवश्यक अंग बन गया है और यह कहने की आवश्यकता 
. नहीं कि इसके लिए शिक्षक तथा प्रशासक द्वारा ही नहीं 
... पैरन अर्थशास्त्री, सांख्यिकी एवम साधन-स्रोत विशेषज्ञ 


दारा समच्बित प्रयास किये जाने की जरूरत है । 
आधिक विकास अथवा प्रगति में मानवीय पहल के 
अनुक्छतम उपयोग से सम्बन्धित और मोटे तौर पर 
वर्गक्रित मानसिक पहलुओं' में अन्वेषण तथा अनुसंधान 
के स्थान की ओर भी ध्यान आकर्षित किया ही जाना 
चाहिए। कभी-कभी यह भावना पायी जाती है कि अल्प- 
विकसित देश विकसित देझ्षों में पहले से ही मौजूद 
अन्वेषण, प्रविधि और अनुसंधान पर निर्भर कर सकते हैं; 
अन्वेषण तथा अनुसंधान के लिए उन्हें अपने साधन- 
सरजाम रखने की आवद्यकता नहीं; और उनके लिए 
ऐसा करना वस्तुतः अपने क्रम साधन-ख्रोतों का दृपयोग 


होगा। ऐसा कहना स्थिति को एक सौधे-साथे-से और 
निश्चय ही आंशिक रूप से समझना हे । 


अल्प-विक्रास और तक्‍नालॉजी 

सर्वे प्रथम, विकसित देशों में जिस अख्वेपण और 
प्रविधि का संचयन हुआ है, वह अल्प-विकमित देशों में 
स्थानांतरण के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है । 
द्वितीय, जिस प्रकार की प्रविधि का उन देशों में विकास 
हुआ ह अथवा जिस प्रकार का अस्वेषण वे करते है वह 
आवश्यक रूप से ही उनके अपने आर्थिक विकास की 
स्थिति, प्रविधि व वैज्ञानिक ज्ञान की अवस्था, 
उपकरण तथा अन्य सामभ्री और संगठनात्मक साधन- 
स्रोतों की उपलब्धि एवम्‌ उनकी अपनी श्रम-शक्ति के 
कोशल व प्रशिक्षण से सम्बन्धित होता हैं; और थे ही 
स्थिति निर्धारक पहलू साधारण तौर पर अल्प-विकसित 
देशों में नहीं मिलते । यदि अनुसंधान अथवा प्रविधि का 
स्थानान्तरण भी किया जा सके तो उसके लिए भी अभी 
नवीकरण एवम्‌ पुनरनुकूलन की आवश्यकता होती है। 
इसके लिए अल्प-विकसित देशों में मौछिक अनुसंधान 
का होना आवश्यक है । अन्तिम, स्वयम्‌ पेशेवर 
या वैज्ञानिक अथवा प्राविधिक कौशल के विकास के 
लिए यदि सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षकों के पर्याप्त ज्ञान की 
प्राप्ति और आवश्यक मानसिक विकास करना हो, 
तो अनूसंधान के अवसरों का मिलना जरूरी होत. है । 
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अतएव अपनी जन-शक्ति का अनु कूलतम उपयोग करने 
के इच्छुक अल्प-विकसित देशों के लिए यह परमावश्यक 


हैं कि वे अपनी शिक्षा-पद्धति में अन्वेषण तथा उच्च 


शिक्षा के लिए आवश्यक सुविब्ाओं की व्यवस्था प्रदान 
करें। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं 
तथा प्रदनावलियों से कार्यात्मक रूप से सम्बद्ध-यदि 


_क्रियात्मक रूप से सम्बद्ध न हों तो-कार्यकर्त्ताओं तथा 
संस्थाओं के लिए तो यह और भी आवश्यक है । 


उत्प्रेरणाएँ 

मानवीय पहल की क्षमता निर्धारित करनेवाले 
कारणों में तीसरे प्रकार के कारणों को अमूमन तौर पर 
'मनोवैज्ञानिक' कहा जा सकता हैँ। आशिक क्षेत्र में 
मानवीय पहलू का कृशलछ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 
केवल शारीरिक योग्यता और आवश्यक कौशल का 
होना ही पर्याप्त नहीं है। श्रम-शक्ति और कौशल के 
उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए मानवीय पहल को 
पर्याप्त अभिप्रे रणा का प्राप्त होना भी आवश्यक है । इसके 
अतिरिक्त आथिक गतिवित्रि के विभिन्न क्षेत्रों में इस 
अभिप्रेरणा को समय और कौशल के रूप में वस्तुत: प्रयुक्त 
करने के लिए उत्प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। 

आशिक क्षेत्र में मानवीय प्रयास को अधिकतम बनाने 
के लिए अभिव्रे रणा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए 
यह परमावश्यक है कि सम्बद्ध व्यक्तियों में अनुक्रमिक 
रूप से उच्च जीवन-स्तर की अनवरत अभिलाषा हो। 
अंततोगत्वा आय के लिए माँग, कार्य की पूर्ति निर्धारित 
करती हैँ; और यदि लोग निम्न जीवन-स्तर से संतुष्ट हों- 
अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाने में विश्वास न करें, भौतिक 
आकांक्षाएँ न रखते हों और उन्हें जो कुछ वर्तमान हालत में 
प्राप्त हैं उसी से संतुष्ट हों-तो अपनी आर्थिक गतिविधियों 
में जिस परिमाण में श्रम अथवा गुण-रतर वे प्रयुक्त किये 
हुए हैं उसका परिमाण या गृण-स्तर अथवा कार्य की 
सघनता बढ़ाने के लिए वे अभिप्रेरित नहीं हैं। अल्प- 
विकसित अर्थ-व्यवस्था की यह एक अपनी विशेषता है 
कि वहाँ की अधिकांश जनता ज्यादा सामान और सेवाएँ 


नहीं चाहती तथा जैसी अवस्था में वह है उसी से संतुष्ट 


रहती है, जोकि आथिक विकास के लिए अपने निहित 


रूप में सचमुच दर्दनाक, मर्मान्‍्तक है। 
वर्तेमान विकास के प्रति असन्तोष 


जनता की उक्त 'र्मान्तक संतुष्टि' के कई कारण हैं। 


उनमें से बहुत-से कारणों का सम्बन्ध समाज के सामाजिक 
और धारमिक गठन, उसके रीति-रिवाज तथा सांस्कृतिक 
मान्यताओं और ऐसे प्राकृतिक एवम्‌ अन्य पहलओं से है, 


जो उत्पादन का परिमाण व उसकी बनावट निर्धारित 


करने की दृष्टि से मानव के नियंत्रण से बाहर हैं। यदि 
हम चाहते हैँ कि मानवीय पहलू आर्थिक विकास में अपनी 
उपयुक्त भूमिका अदा करे तो इस मर्मान्‍्तक सन्तुष्टि 
को दूर करना होगा और उसके स्थान पर चपलता, 
मौजूदा आर्थिक दर्ज और अवस्था के प्रति असन्तोष, 


बेहतरीन माली हालत और उच्च उपभोग स्तर की. 


अभिलाषा, इस अभिलाषा-प्राप्ति के लिए इच्छा शक्ति 
तथा ऐसा करने के लिए अपना जीवन-मांर्ग बदलने की 
तत्परता की स्थापना करनी होगी । यद्यपि एक बार 
आथिक विकास की प्रक्रिया शुरू होने और सही 
दिशा में चलने लगने से उक्त बातों के उदय को प्रश्नय 
मिलता है, लेकिन यह सब प्राकृतिक रूप से और अपने आप 
नहीं होता । आथिक विकास में मानवीय पहलू अपनी 
उपयुक्त भूमिका अदा करे, इसके लिए पर्याप्त अभिप्रेरणा 
की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु शिक्षा, प्रात्यक्षिक, संस्थागत 
परिवर्तन और प्रकृति तथा वातावरण पर काबू पाने की 
अवस्थाओं का निर्माण आदि सब आवश्यक हैं । 
“कर्म” सिद्धान्त 

भारत जैसे देश में जातीयता और कर्मवाद की 
प्रभुता ने मिलकर यहूँ। की मौजूदा अथ-व्यवस्था 
को यथावत” स्वीकार कर लेने की स्थिति निर्मित 
कर दी हैं, जोकि आर्थिक उन्नति के लिए जन-शक्ति के 
निस्तार की प्रेरणा नहीं देती। कुछ लोग तो ऐसे हैं 
जो कि न तो क्रोधित ही होते हैं और न उनमें प्रतिस्प्षा 
के लिए इच्छा ही जागृत होती है, बल्कि वे हर चीज को 
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४७२ खादी प्रामोद्योग 
अपने पूर्बजन्म के पाप और पृण्य का फल मान बैठते 
हैं। धामिक मान्यताओं ने मानवीय इच्छाओं की पूर्ति 
तथा इसके लिए भी कि उसमें वृद्धि न हो, सादगी, संतोष 
और संयम को जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया; और 
इसका प्रभाव न सिर्फ आम जनता पर, बल्कि ऊचे वर्ग 
के लोगों की आथिक गतिविधियों पर भी पड़ा। फिर, 
भारतीय समाज के उच्च वर्गीय लोगों की फंशन-प्रवृत्ति 
और आकांक्षा के फलस्वरूप पड़ौस पर नियंत्रण रखने 
के बदले स्वयम्‌ पर नियंत्रण रखना, वेज्ञानिक उत्सुकता 
तथा प्रयोग के बदले दादनिक परिकल्पना को अधिक 


.. उत्तम समझा गया। उपनिवेशवाद और विदेशी शासन 
ने भी आथिक जड़ता के साथ इस मर्मान्‍्तक सन्तृष्टि' 
के निर्माण में अपना योगदान दिया; और जिस छाचारी 


तथा कमजोरी ने इस अधो स्थिति का निर्माण किया, 
उसे धामिक और आध्यात्मिक मान्यताओं द्वारा, जोकि 
भारतीय परम्परा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, 
अगम्य और यूक्‍क्ति-संगत बना दिया गया। 

पाश्चात्य. विचार-धारा से सम्पर्क, विश्वविद्यालयों 
का विकास जोकि विज्ञान और तक्‍नालॉजी पर जोर देते 


: हँ-भले ही वह कितना ही अपर्याप्त क्यों न हो-विदेशों में 


हुई औद्योगिक और आशिक प्रगति के प्रदर्शन का प्रभाव, 
राष्ट्रीयता। की भावगा का जन्म और उसके साथ ही 


.. विशिष्ट वर्ग द्वारा इस बात का अनुभव कि जनता को 


उसकी अवस्था के प्रति असंतोष जगाकर तथा उसमें 
यह भावना भरकर कि इस अवस्था को राजनैतिक 
आजादी हासिल कर ही बदला जा सकता है, इन सबने 
भारत को आय, आवश्यकता और आशिक उदन्नति 
सम्बन्धी अपने परम्परागत रुख से छुटकारा पाने में 
सहायता दी। चारों तरफ रेलवे की सुविधा उपलब्ध 


. होने तथा यातायात में सुधार झे जाने, जन-स्वास्थ्य- 


उपायों और बीमारियों पर नियंत्रण, बड़े-बड़े सिचाई-कार्य 


. और बांधों, नहरों तथा जल-विद्युत-शक्ति, इन सबने यह 


भावना पैदा की कि प्रकृति अजेय नहीं हैं और उस पर 
बुद्धिमानीपूर्वक मिलजुल कर प्रयास करने से विजय 





_ प्राप्तकी जा सकती हूं। 


प,्रल्ल १९६३ 


आपनिक शिक्षा, यात्रा, शहरीकरण तथा ब्रिटिश 
शासन-काल में हुए सीमित ओऔद्योगीकरण तथा सिर्फ 
ओहदेदार और समाज के नामवर व्यक्तियों के लिए ही 
नहीं बल्कि गुणी व्यक्तियों के लिए भी अवसर के द्वार खुलने 
आदि सबने भारतीय जीवन की परम्परागत मान्यताओं, 
धामिक व्यवहारों और सामाजिक रस्मों-रिवाजों से 
भावनागत सम्बन्ध तोड़ने में मदद की । इसने एक ऐसी 
उबाल पैदा की, जिसने परिवर्तत और आर्थिक विकास 
में मानवीय पहल को प्रधानता देने में संलरन शक्तियों 
को बल प्रदान किया। फिर भी, इतना तो बहा ही जा 
सकता है कि राजनीतिक आजादी मिलने के आज पन्धह 
वर्ष बाद भी, यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था में कई गढ़ ऐसे है जहाँ कि लोग 'मर्मान्तक 
संतुप्टि' की स्थिति अपनाये हुए हैं और वे उच्च जीवन 
स्तर की ओर आकपित नहीं होते । 
आर्थिक खुशहाली की अभिलाषा 

फिर, आर्थिक विकास में मानवीय पहल महज उच्च 
आय और उन्नत जीवन-स्तर की इच्छा कर छेने से ही नहीं 
आ जाता। इसके लिए यह विश्वास भी जरूरी है कि 
अधिक प्रयास करने से ही आय में वृद्धि होती है। अत्प- 
विकसित अ्थं-व्यवस्था में ऐसा करना आसान नहीं है 
जिसका रूप जागीरदारी जैसा होता है, जिसमें कि जमीन 
की मालिकी कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित होती है और 
मुख्यतः: वह उन्हें अपने श्रम से नहीं बल्कि वंशगत रूप से 
प्राप्त हुई होती है। इतने पर भी यदि हम लोगों की 
आथ्िक दशा उन्नत करना चाहते हैं, तो इसे करना है 
और वह भी जान-बूझकर, सोच-समझ कर दुढ़ेता 
के साथ। भूमि सुधार, किराये अथवा सम्पत्ति से 
होनेवाली आय की उच्चतम सीमा का निर्धारण 
तथा आय और कायें के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए किये गये अन्य संस्थागत परिवतेन, 
ये सभी छोगों में आर्थिक प्रगति के लिए प्रेरणा 
भरने हेतु आवश्यक उपायों के अंग हैं। फिर भी, 
भारतीय अनुभव यह है कि बड़े-बड़े जागीरदारों और 
भू-धारियों में आय और काम न करने के बीच सम्बन्ध- 











आर्थिक घिकास में मानवीय पहुलू 


च्छेद करना ही पर्याप्त नहीं है, जोकि आजादी मिलने 
के पूर्व बहुत ही प्रचलित था। यद्यपि इसकां उच्च वर्ग 
पर तो प्रभाव पड़ा ही है, आम जनता पर भी अच्छा प्रभाव 
पड़ा है, तथापि इस बात का भी खतरा है कि अधिक 
आय करने की नयी इच्छा तथा भारत जैसे लोकतंत्र 
में जो नये अधिकार उन्हें मिल गये हैं उनके प्रति सजगता 


से वे अपनी आय में खुद के जोरदार प्रयास में वृद्धि न कर 


बाहर से-राज्य' अथवा अन्य वर्गों अथवा किसी अन्य 
स्रोत से-वृद्धि की अपेक्षा कर सकते हैँ। 
एक भय 

अल्प-विकसित अथं-व्यवस्थावाले देश को, जिसने कि 
पूर्ण राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना की है और अपने 
देशवासियों में नयी-नयी आशाएँ भर दी हैं, अपने 
कार्यकर्त्ताओं से यह डर है कि वे उच्च आय प्राप्त करने 
के लिए खुद काम न कर आन्दोलन का रास्ता अपनायेंगे । 
अतः यह अत्यावश्यक हूँ कि आथिक विकास के लिए किये 


जा रहे प्रयासों में बिल्कूल आरम्भ से ही आय और कार्य 


के बीच सम्बन्ध जन-मानस में बनाना चाहिए, और 
जनता में न सिर्फ आम जनता बल्कि उच्च वर्ग भी शामिल 
होने चाहिए। यह काम कैसे किया जाय ? यह उन 
समस्याओं में एक है जोकि आथिक विकास में मानवीय 
पहल पर ध्यान देने से सम्बन्धित हैं। 

आय और काय॑ में निकट कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित 
करने की समस्या के आम पहल से कई कठिनाइथों सम्ब- 
न्धित हैं; विशिष्ट क्षेत्रों में इसे व्यवहार में लाना सहज है । 
औद्योगिक संस्थाओं में हाल के वर्षों में काम करने हेतु 
प्रोत्साहन देने का नया तरीका विकसित हुआ है, और जो 
विकासोन्मुख देश अपनी जन-शक्ति का पूरा-पूरा इस्तेमाल 
करना चाहता है उसे पूजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही 
समाजों के, मुख्यतः अमेरिका और रूस के, अमूल्य 
अनूभवों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार 
फुटकर मजदूरी, उत्पादन और/या लाभ बोनस, निर्धारित 
समय से अधिक काम करने का मेहनताना, निश्चित उत्पा- 
दन अथवा कार्य से अधिक काम करने का इनाम तथा 
कम काम करने का दण्ड, विशिष्ट योग्यता के लिए वशेष 
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किस्म की मान्यताएँ आदि संब उस प्रक्रिया के भाग हैं, जो 
कि योग्य अर्थ-व्यवस्थाएँ आय का सम्बंध कार्य के साथ 


जोड़ने के लिए उपयोग में लाती रहती हैँ और इस 


प्रकार आशिक क्षेत्र में मानवीय पहल का अनुकूलतम 
उपयोग करने का प्रोत्साहन देती रही है । ये उत्प्रेरणाएँ 
किस हद तक व्यक्तियों तक सीमित रखी जायें और किस 
हद तक उनका प्रसार समूहों में हो सकता है, आथिक 
विकास में मानवीय पहलू की जुगत मैं इस समस्या पर भी. 
गहरा अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर, बचत 
करने, लागत, निर्यात, उद्योग की स्थापना के लिए वांछित 
स्थान की पूति, आर्थिक क्रियाशीलताओं की वांछित 
प्राथमिकताएँ और प्रक्रियाएँ तथा योजित आर्थिक विकास 
से सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यों के विकास हेतु 
उत्प्रे रणाएँ देने का भी प्रश्न है। ये सब बातें इस बात की 
सूचक हैं कि मानवीय व्यवहार और आथ्थिक विकास के 
सन्दर्भ में उत्प्रेरणाएँ देने के विषय में बहुत अध्ययन 
करने की जरूरत है। 
अनुक्लतम संगठन 

आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य की योग्यता को अधिकतम 
रूप से बढ़ाने सम्बन्धी चतुर्थ बात है संगठन', जिसे मैं 
प्रबन्ध अथवा प्रशासन के बदले इस्तेमाल करना अधिक 


हा 


पसन्द करता हँ। नवशिष्ट अर्थ॑शास्त्र में संगठन हमेशा 


उत्पादन के चार संघटकों में एक समझा गया है तथा 
उत्प[दन पक्ष में इसका सम्बन्ध व्यावसायिक उद्यम से तथा 
वितरण पक्ष में मुनाफे से जोड़ा गया है। इस लेख में 
जिन समस्याओं पर विचार किया गया है उनके सन्दर्भ 


में में संगठन' शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप में कर रहा 
हूँ, जिससे वर्गाकार सुराख में वर्गाकार कील लगाने के 


समान यथोचित स्थान पर यथोचित वस्तु का इस्तेमाल _ 


करने तथा इस प्रक्रिया को अनवरत रूप से जारी रखने के 


लिए व्यवहृत तकनीकों और उपयोजित सिद्धान्तों का. 


समग्र स्वरूप उसके अन्तर्गत आ सके। 

इस प्रकार आथिक विकास के लिए मानवीय पहलू 
के अनृकूलतम संगठन हेतु जिन तकनीकों अथवा तौर- 
तरीकों या तंत्र पर ध्यान देना जरूरी है, वे ये है: व्यावसा- 
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यिक मार्गदर्शन, कामदिलाऊ दफ्तर, पुनस्थापत और 


प्रशिक्षण, नियूवित, प्रोत्साहन, व्यक्तिगत सम्बन्ध और 
प्रबन्ध । इस तंत्र के संचालन में इन सिद्धान्तों को अपनाना 
चाहिए : हरेक व्यक्ति को उसकी योग्यता और झश्ान 
के अनुसार व्यापारिक मार्गदर्शन देना चाहिए ; भांग 
का पूर्ति से सम्बन्ध कामदिलाऊ दफ्तरों और पूर्ति का 
मांग से सम्बन्ध पुनस्थापन और प्रशिक्षण की उपयुक्‍त 
योजनाओं के जरिये जोड़ता चाहिए और दोनों ही छोटे 
पैमाने पर न कर बड़े पैमाने पर करने चाहिए; प्रोत्साहन 
अथवा तरक्की महज पद के बड़ेपन (सिनियॉरिटी) 
ओर अनू भव के बल पर ही नहीं बल्कि योग्यता भौर काम 
के योग्य होने पर भी देनी चाहिए; मानवोचित कार्य की 
स्थिति का निर्माण करना चाहिए; किसी से उच्च होने के 
बदले काम में सफलता प्राप्त करने और व्यक्तित्व के 
निखार में गव॑ महसूस करना चाहिए; और किसी आर्थिक 
कार्य में छूगी संस्था अथवा व्यापारिक संस्थान में काम कर 
रहे विभिन्न व्यक्तियों अथवा मानद-दलों के बीच आपसी 
सम्बन्ध बनाये रखने और समझ-बुझ के छिए उपाय 
करने चाहिए, ताकि वे अपने कार्य की पूति के लिए 
निरन्तर और समन्वित प्रयास करते रहें । 

मानवीय पहल और विकास में उपर्यक्त बातों के 
स्थान का औचित्य सिद्ध करने हेतु हरेक बात के लिए, 
संगठन अथवा तंत्र और सिद्धान्त सम्बन्धी दोनों बातों 
. पर ही, अलग-अलग इस लेख जैसे ही विशेष लेख 
लिखने की आवश्यकता होगी। इस लेख में तो मैं सिर्फ 
आधिक विकास के लिए मानवीय पहल के संगठन के 
महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डालना तथा यह सुझाना 
चाहता हूं कि न सिर्फ उतका अध्ययन पूर्व सिद्ध और 
सेद्धान्तिक रूप में जरूरी है, वल्कि विकसित अर्थ- 


_ व्यवस्थावाले देशों, पंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही 
. के बहुमूल्य अनुभवों का भी अध्ययन जरूरी है और 
. इसमें अनुभव के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, 


सफलता और असफलता तथा कृत्य और अक्ृत्य दोनों 
ही पहल शामिल होने चाहिए । 


प्रारम्भ में मेंतें इस बात पर जो जोर दिया है कि 
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विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए श्रम-राक्ति एक सम्पत्ति 
है, जबकि विकासोस्मख देशों में बह एक बाधा है, इससे 
कछ गलतफहमी हो सकती है, जिसे उस छेख को समाप्त 
करने के पूर्व स्पष्ट करना आवश्यक हैं। इसीलिए मैंने 


आर्थिक विवास में मानवीय पहल का अध्ययन 
और वेसे उपाय करने का आग्रह किया था, 


जिनसे कि विकासोन्मुख देशों में श्रम-शक्ति अधिकाधिक 
उत्पादक सम्पत्ति ही जाय । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
लगाना चाहिए कि विकाशोन्मख देश अपनी आबादी में 
कितनी भी वद्धि होने दे सकते है। आशिक विकास की _ 
दोड़ में बहुत देर से भाग लेने तथा विकसित और विका- 
सोन्मख देशों के जीवन-रतर में इतना बड़ा जो अन्तर 
है| गया है, एवम्‌ जो बढ़ता ही जा रह। है, उसके लिए यह. 
परमातश्यक हैँ कि विकासोन्मुख देश विकसित देशों 
की अपेक्षा वर्तमान दर से कहीं अधिक तेजी से प्रगति करें | 
द्रत आथिक विकास 

जीवन-रतर न सिर्प राष्ट्रीय छाभांश पर निर्भर करता 
है, बल्कि इस पर भी कि उसके हिस्सेदार कितने हैं; 
और यदि विकासोन्मुख देशों में उनकी संख्या उसी गति 
से बढ़ती गयी, जिस गति से अब बढ़ रही है तो उनके लिए 
विकसित देशों के विकास की वर्तमान गति प्राप्त करता 
बिल्कूल असम्भव-सा ही हो जानेगा। जिन देशों ने 
विकसित होने का दर्जा प्राप्त कर लिया हैं उन्हें अपना समय 
लगा हैँ, वहाँ मृत्य-अनुपात धीरे-बीरे करके कम हुआ है 
ताकि जन्मानुपात में धीमी वृद्धि से जन-संखझ्या में अलाभ- 
दायक वृद्धि नहीं हुईं; श्रम-शक्ति का परिमाण आर्थिक 
विकार और औसतन रूप से जीवन-रतर उठाने में 
बाबक सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी, आज के अल्ग-विकसित 
देशों में स्थिति विल्‍्कल भिन्न है। पिछले दो दशकों की 
अवधि में संसार के प्रायः सभी अल्प-विकसित देशों में 
आधुनिक औषधियों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी तौर-तरीकों 
के प्रयोग से मृत्यु-अनुपात बहुत गिर गया हैँ; छेकिन 
इसके साथ ही साथ जन्मानपात नहीं गिरा हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि वाधिक जन-संख्या वद्धि दो और 
तीन प्रति शत्त के बीच होने छगी | 











आऑयिक विकास 


यह परमावश्यक हुं कि जन-संख्या वृद्धि की वर्तमान 
गति चाल नहीं रहनी चाहिए। स्पष्टतः यह काम 
मृत्य-अनुपात की प्रवृत्ति फिलहाल जैसी हैँ उससे 


उल्टी करने अथवा उसका अनुपात और गिरने से रोककर 


नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की हैं 
कि जन्मानृपात में भारी कमी की जाय। विकासोन्मुख 
अर्थ-व्यवस्थाएँ इस आवश्यकता के प्रति सजग हैं और 


भारत जैसे देश तो जन्मान्‌पात् कम करने के उद्देश्य से. 


परिवार आयोजन की स्थिति तक जा पहुँचे हैँ। 
लेकिन एक लत अवधि के भीतर जन्मानुपात में कोई 
बहुत बड़ी कमी कर लेना आसान नहीं हैँ । विज्ञान और 
प्रविधि उच्च जीवन-स्तर के बिना भी मृत्यु -अनुपात कम 
करने के तौर-तरीके निकाल लेने में सफल हुए हैं। 
लेकिन अल्प-विकसित देशों के सन्दर्भ में जन्मानुपात कम 
करने का कोई तरीका या उपाय वे खोज निकालने में 
समर्थ नहीं हुए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है 
कि विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्र में सुनियोजित प्रयत्न 
कर ऐसे तौर-तरीकों की खोज की जाय कि वे अल्प- 
विकसित देक्षों में प्रयक्ात किये जा सकें तथा जन्मा- 
नुपात में बहुत कमी कर सकें। “आथिक विकास में 
मानवीय पहलू की भूमिका में में समझ-बूझकर अपनायी 
गयी नियमित जन-संख्या वृद्धि और जन्मानुपात में 
भारी कमी करने की बाल को एक महत्वपूर्ण स्थान देने 
की बात को शामिल करना चाहूगा। 

जनन्‍्मानुपात में कमी 

. इस उद्देश्य के लिए वस्तुत: अल्प-विकसित देशों की 
सरकारों तथा जनता की आवश्यक सामाजिक और 
मनोर्व ज्ञानिक पहछओं का अध्ययन कर उस पर अमल 
करना पड़ेगा; लेकिन प्रस्तुत सम्मेलन जैसे सम्मेलनों को 
भी, जोकि आथिक विकास को प्रोत्साहन देने में विज्ञान 
ओर प्रविधि के व्यवह रसे ताललुक रखते हैं, अल्प-विकसित 
देशों में जो जन्मानपात है उसे आगामी एक या ज्यादा से 
ज्यादा दो दशक में कम करके आधा अथवा उससे कम 
करने में विज्ञान और प्रविधि के प्रयोग की तरफ अपना 
ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आशा है आधुनिक 


च 
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विज्ञान और प्रविधि के समक्ष उक्त सवाल ने जो चुनौती 
प्रस्तुत की है उसे विकसित देशों के वैज्ञानिक तथा प्रावि- 
धिज्ञ स्वीकार करेंगे अर्थात्‌ उस पर ध्यान देंगे । 

समाज के कमजोर वर्ग 


अल्प-विकसित देशों में मानवीय पहलू से सम्बन्धित 


एक और बात है, जिस पर यहाँ। जोर दिया जाना चाहिए । 


सभी अल्प-विकसित देशों में ऐसे बहुत-से छोग हैं जो 


आधुनिकीकरण तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए उपलब्ध 
सीमित सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा सकते। भारत 


में इन्हें समाज के कमजोर वर्ग कहा जाता है। वे कमजोर _ 


ध्3« 


और उद्चति करन में असमर्थ हैं। इसका कुछ कारण 
ती उनकी अद्धं-मानवीय माली हालत है, लेकिन साथ 
ही कुछ कारण ये भी हैं; उनका सामाजिक संगठन, 
उनकी परम्परागत मान्यताएँ तथा उनकी अपनी मनो- 
वेज्ञानिक विशेषताएँ, जिनके कारण आयोजन एवम्‌ 
आश्िक विकास ने जो सुविधाएँ उन्हें प्रदान की हैं उनका 
वे फायदा नहीं उठा सकते । उदाहरणार्थ, भारत में 
हमें ऐसा अनूभव हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक 
विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों ने मानवीय 
पहलू के लिए जो अधिक उत्पादकता की सुविधाएँ निर्मित 
की हू वे ग्रामीणों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर 
नहीं करतीं तथा यह कि काफी छोग किसी न किसी तरह 


से आथिक विकास के लिए उन्हें जो सुविधाएँ प्राप्त 


हैं उनका छाभ नहीं उठाते। विकासोन्मुख देझों में 
मानवीय पहल को यदि आथिक विकास को बढ़ावा देने 
और उसकी गति तीकब् करने में अपनी उपयक्‍त भूमिका 


अदा करनी हूँ तो अवसर की समानता एवम सामाजिक 


परिवर्तन, दोनों ही दिज्ञाओं में सावधानीपूर्वक अध्ययन 
कर कोई हल निकालना व उस पर कार्यवाही करना 
आवश्यक है । द 


अन्त में, आधथिक विकास में मानवीय पहलू जो 
भूमिका अदा कर सकता है, उसके महत्व पर में पुन: 
जोर देना चाहूँगा। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ 
आश्िक-विकास में पूंजी और विनियोजन की भूमिका पर 


के न्न्न्न््लश्््य्व्च्य््््््य्क्ख्क्ु्स्श्य्ध््टःडड्क्ाद्ाे:ऊफ्ापइ- 
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03 खादी प्रामोध्ोंग : 
बहुत अधिक जोर देने की ओर झुकी हुई छगती है; 


बस्तुतः वे इस पहल के विचार से इतनी ग्रसित अवाल 
इस बात में इतनी इबी हुई है कि एक तरफ वे अपने 
लक्ष्यांक नीचे निर्धारित करती हैं तथा दूसरी ओर 
 अनावदयक यानी अत्यधिक रूप में विदेशी सहासता की 
तरफ निहारती हैं। परिणाम यह निकला है कि प्रगति कम 
हुई है और विकसित तथा विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्थाओं 
के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है। विशेष कर भारत 
: जैसे देशों को जहाँ मानवीय स्रोतों क। बाहुत्य है, मानवीय 
पहल के उत्पादनशील उपयोग के प्रति अब तक उन्होंने 
जो दृष्टिकोण अपनाया है उससे कहीं कितना ही अधिक 
सदृद्ेशयात्मक -एवम्‌ सुपरीक्षित दृष्टिकोण अपनाना 
' पड़ेगा। इसके लिए विशुद्ध आशिक क्षेत्र के अलावा 
मानवीय पहल सम्बन्धी सामाजिक, संस्थात्मक, राजन तिक 
व मनोवैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में कार्यवाही करने की आवश्य- 
कता है । आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली बनने और आर्थिक 
विकास को प्रोत्साहन देने के निभित्त मानवीय शक्तियों 
को शिक्षित, प्रशिक्षित, प्रेरित तथा संगठित करना 
पड़ेगा । यह काम केवल आत्मज्ञान अर्थात्‌ खुद के ज्ञान 
और आत्म-निर्भरता से ही हो सकता है। अतएव में 
' आशा करता हूँ कि अल्प-विकसित अर्थ-ब्यवस्थाओं में 
उत्पादन तथा उत्पादकता, दोनों की ही वद्धि करने 
के लिए मानवीय पहल' एक ठोस अर्थात प्रत्यक्ष साधन 
के रूप में अपना सही स्थान प्राप्त करेगा । 
मात्र उत्पादक नहीं 
आशिक विकास में मानवीय पहल की भमिका क 
विषय उसके अत्यावश्यक सही स्थान का उल्लेख किये 
. बिना अधूरा रह जायेग | मानवीय पहल मात्र उत्पादन 
.. निर्धारक ही नहीं है । मानव उत्पादन का उद्देश्य भी 
... है अर्थात्‌ उत्पादन, व्याकरण की शब्दावली में कर्ता 
... ओर मानवीय पहलू कर्म' है। आर्थिक विकास को 
.. प्रोत्साहन देने के छिए मानवीय पहल के प्रयोग, मानवीय 
पूंजी की बातचीत, शिक्षा में विनियोजन और उन पर 
आश्िक लाभ का हिसाब लगाने, तथा सामाजिक गठन, 
पारस्परिक मान्यताओं, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों तथा 
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मतोवेजानिक पहलुओं आदि सबका उत्पादन को अधिकतम 

बनाने के दृष्टिकोण से अध्ययन करने के नवीन उत्साह 
में हमे यह नहीं भूछ जाना चाहिए कि मानवीय पहल 
एक उत्पादक संबंटक होने से कहीं बहत अधिक और कछ 


नहीं होता, लेकिन यह भी सच हैँ कि वह केबल रोटी के 
सहारे ही नहीं रह सकता। आर्थिक मानव पूर्ण मानव 
से बहुत ओछा है, और पूर्फ मानव में हो हम सबकी दिल- 
चस्पी होती चाहिए। हम सब में पेशंवर अर्थशास्त्री 
और प्रशासनात्मक आयोजक भी शामिल हैं। 
आध्यात्मिक मुल्य 

अताब आशिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 
मानवीय पहलू का पर्या'ल और समझ्ष-ब्रझ्कर उपयोग 
करने की दिशा में अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से 
सम्बद्ध हम सभी को सब प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए; 
लेकिन इसके साथ ही हमें यह कदापि नहीं भूल जाना 
चाहिए कि आथिक विकास एक साध्य का साधन मात्र 
है। हमें यह सर्देव स्मरण रखना चाहिए कि यदि आर्थिक 
विकास की. प्रक्रिया सदियों से चले आ रहे तथा सभी 
स्थानों में प्रचलित समग्र मानवीय अनुशासन तथा 
आध्यात्मिक मूल्यों के अन्तर्गत न रही अर्थात्‌ उसका 
निर्धारण उक्त अनुशासन ब मुल्यों से न हुआ तो. 
उल्लिखित साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । अन्ततो 
गत्वा यही तो वे मुल्य है जो जीवन जीने के आनन्द 
मे चार-चाद लगा देते हैं, सोने में सुहागे का काम करते 

गैर इन मलयों की प्राप्ति के प्रयारा से ही मानव 
अस्तित्व के बने रहने को कोई अर्थ व उद्देश्य प्राप्त होता 
हैं। अतएवं, यद्यपि हमें मानवीय तथा आध्यात्मिक 
मूल्यों, मान्यताओं के अन्तर्गत रहकर आर्थिक गति- 


हीनता के कीचड़ से निकलकर आर्थिक विकास और 
उपभोग स्तर ऊंचा उठावे के मार्ग पर प्रशस्त होन के लिए 
मानवीय पहल को अनुकूल बनाने एवम्‌ उसका उपयोग 
करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास 
की अपनी अभिलाषा के लिए हम म।नव को मशीन का 
पुर्जा मात्र नहीं बनने दे सदते । 














व्यवस्था खर्च या ग्रेग्ा खर्च 


द्वाकानाथ वि० हेले 


कच्ची सामग्री, प्रशोषन और पारिश्रमिक व्यय सहित पढ़ते? के प्र/तिशत्य के रूप में व्यवस्था-ख का हिसाब लगाने 
की वर्तमान पद्धति कई दृष्टियों से दोषपृण साबित हुईं हे। चूंकि खादी काम एक सेघा कार्य है और इसलिए 
प्रचलित व्यवस्था-ख का हिसाब प्रतिशत के आधार पर न होकर 'सेवा? के आधार पर होना चाहिए, जिसका सम्बन्ध 
इस बात से जोड़ा जाना चाहिए कि किंतने कारीगरों की सेवा की गयी अर्थात्‌ कितने व्यक्तियों को रोजगारी मुहैया 


की गयी । 


खादी कार्य में नया मोड़ छाया जा रहा है। 
कताई का साधन, अम्बर आने के कारण बदल 
रहा है। बुनाई में भी नग्री पद्धति अपनायी जा 
रही हैं । इसी प्रकार अब तक व्यवस्था-खर्च लगाने 
की जो पद्धति वर्षों से चली आ रही है, उसमें भी 
परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत होता हैं । 


पड़ते में परिवर्तन का प्रभाव 

व्यवस्था-खर्च लगाने की अब तक की पद्धति 
ऐसी रही हैं कि कच्चे माल की कीमत पर, उससे 
पक्का माल तैयार करने के लिए मजदूरी आदि का 
जो खर्च आता है, वह जोड़कर जो 'पड़ता' होगा 
उस पर अधिक से अधिक २० प्रति शत व्यवस्था- 
खर्च छगाना । इस में भी 'पूछिग' होता रहा । 
कुछ कि(मों पर १२ से १४ प्रति शत खर्च बढ़ते 
हैँ और कुछ किस्मों पर २५ से ३० प्रति शत भी 
चढ़ाया जाता है | इस तरह व्यवस्था-खर्च बढ़ाने 
की व्यवस्था-पद्धति में फर्क करके व्यवस्था-खर्च नहीं, 
सेवा खर्च (52०"४०९ (॥४०2०४) लूगाने की पद्धति 
शुरू करनी चाहिए । 

कच्चे माऊ की कीमत भें फर्क हो गया, प्रद्योधन 
खर्च कम-ज्यादा लगा तो 'पड़ता' बदछर जाता हैं 
और उस कारण से व्यवस्था-खर्च की रकम घटती- 
बढ़ती है । इन दिनों कच्चे माल की कीमत में काफी 
हेर-फेर होते हैँ। मजदूरी में भी परिवर्तत करना 


चाहते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा परिवर्तत नहीं हुआ 
है। परंतु कच्चे माल को पक्‍के माल में परिवर्तित 
करने के साधनों में बदल हो जाने के कारण कारी- 
गर से जितना माल पहले मिलता था उससे अधिक 


माल मिल रहा है। पारम्परिक चरखे पर जहां एक 


कत्तिन माह भर में एक सेर सूत कातकर छाती 
थी, वहाँ अब वही कत्तिन चार-पाँच सेर से भी 
अधिक सूत कातकर छाती है, और साधन भी 
परिशुद्ध (प्रिसाइज) होने के कारण पारम्परिक 
चरखे पर सूत के अंक में जितना हेर-फेर हो सकता 
था, उस से कम हेर-फेर नये साधन यानी अम्बर 


प्र होता हैँ। यही बात करे के लिए भी लागू 


है। सुधरे करवे पर बुनकर आज से अधिक याती 
करीब डेढ़-दो गुना उत्पादन दे सकता है, तो क्‍या 


कच्चे माल की कीमत में हेर-फेर हुआ? एक ही. 


कत्तिन पहले जितना सूत कातती थी, उससे अधिक 
सूत उसने काता, बुनकर ने सुधरे करघे पर अधिक 
बना तो क्‍या आज तक की जो पद्धति पड़ते के 
आधार पर व्यवस्था-खर्च लगाने की रही, वही चाल 
खनी चाहिए ? यदि वही चाल रखेंगे तो खामखाँ 
व्यवस्था-खर्च की रकम बढ़ नहीं आयेगी ? 
सेवा काय 
खादी कार्य सेवा कार्य है, और उसके द्वारा 
कारीगरों की सेवा करती है। सुधरे औजारों के 
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कारण अगर एक कत्तिन अधिक सूत छातीं अर्थात्‌ 
कातती हैं तो क्‍या जब वह कम सूत छाती या 
कातती थी उस वक्‍त जितना व्यवस्था-खर्व हम छेते 
रहे उतना ही व्यवस्था-खर्च छेना चाहिए ? अधिक 
सूत छाती या कातती है, इसलिए व्यवस्था-खर्च अधिक 
नहीं लेता: चाहिए। इसका अर्थ यह होता हैं कि 
सुधरे हुए औजारों के कारण कारीगरों की मजदूरी 
बढ़ेगी, उस परिमाण में ही व्यवस्था-खर्च का प्रमाण 
बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसके उत्हे प्रमाण में घटेगा। 
वर्तमान पद्धति दोषपूर्ण 

यह तो बात हुई सुबरे हुए औजारों को लेकर। 
लेकिन सुबरे हुए औजार न भी हों, तो भी हमारी 
व्यवस्था-खर्च छगाने की पद्धति दोषपूर्ण है। एक 
कत्तित अगर १० अंक का सूत कातती है और 
दूसरी ४० अंक का, तो जाहिर है कि दोनों की 
मजदूरी में फके होगा और महीन कातनेवाली को ज्यादा 
मजदूरी मिलेगी। लेकिन कत्तिन को मज दूरी 
ज्यादा मिली तो व्यवस्था-खर्च ज्यादा लेना चाहिए, 
यह बात सुसंगत नहीं दीखती; क्योंकि १० अंक 
का सूत कातनेवाली के लिए जो' काम करना पढ़ता है 
वही काम ४० अंक का कातनेवाली के लिए भी करना 
पड़ता हैं। बुनकरों के सम्बन्ध में भी यही कहा 
जा सकता है। एक बुनकर १३ सैकड़े की कंघी में 


... बुनाई करता है और दूसरा २४ सखैकड़े की कंघी 
. में बुनता है, तो जो कपड़ा तैयार होगा उससमें 

कम कँबीवाला सस्ता और ज्यादा कंवीवाला मंहगा 
... रहेगा। इस कारण व्यवस्था-खर्च में आज की पद्धति 


के कारण फर्क पड़ेगा, जबकि प्रत्यक्ष व्यवस्था पद्धति 


समान ही है। इसलिए पद्धति में परिवर्तत करना 
ही. चाहिए । 


हम देखते हैं कि अम्बर के कारण हमारी दौड़ 


क्‍ भहीन सृत की तरफ हो रही हूँ। मोटे यूत का 
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कपड़ा नहीं मिल रहा है। अतएवं मोटे सूत के लिए 
जत्प्रेरणा मिलनी लाहिए, ऐसा हम कहते है। इसलिए 
सम्भव है कि कूडझ जगह मोटे सूत की तथा कछ 
जगह महीने सूत की भी कताई की जायेगी। मोटे 
दूत का कपड़ा कम कोमल का रहेगा और मदीन 
पूल का कपड़ा ज्यादा कोमत का। इसलिए कीमत 
के आधार पर ही व्यवस्था-खर्न लगाने के कारण एक 
जगह वह कम मिलेगा और दूसरे रथान पर ज्यादा। 
लेकिन हो सकता है कि मोटे सृत के केद्ध में 
जितने कारीगरों से काम करना पड़ता है, उतने ही 
था शायद कम कारीगरों से महीन सूत के केद्ध सें 
काम करवा लेना पड़ेगा। इसलिए उसमें कुछ सुसूत्रता 
छावे की जरूरत है। 
परिवर्तेन आवश्यक 

मेरा सुझाव है कि व्यवस्था-खर्च का हिसाब प्रति 
शत के आधार पर न होकर सेवा (80४८८) के आधार 
पर होना चाहिए। कितनी कत्तिनों की सेवा की 
या कितने शुनकरों की सेवा की, यह व्यवस्था-खर्च 
का आधार बन जाना चाहिए। इससे ऊार्यकर्त्ताओं 
को कार्य-क्षमता बढ़ेगी।. वे कितने लोगों से सम्पर्क 
साधते हैँ, कितने लोगों को काम देते हैं, यह सामने 
आ जायेगा और काम का मूल्यांकन भी इसी आधार 
पर होगा। फितने कारीगरों को काम मिलता है, 
उस पर कार्यकर्त्ताओं की संख्या भी निश्चित की जा 
सकेगी। कार्यकर्ताओं की कार्य-क्षमता ब ढ़ने से जो 
कार्यकर्ता अधिक कारीगरों की सेवा करेंगे, उनको 
अधिक सेवा-खर्च मिलना चाहिए। यह संकेत अगर 
साबित होगा, तो सेवा कार्य अधिक होगा और अधिक 
छोगों की सेव! करने की तरफ कार्यकर्त्ताओं का 
खयाल रहेगा। इसलिए व्यवस्था-खर्च की पद्धति में 
परिवर्तत करना अत्यन्त आवश्यक है। 


«५ जनवरी १०६३२ 
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आराम इकाइयों का प्रगति विवरण 


कोदण्डरामन वंद्यनाथव 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के समग्र विकास कार्यक्रम में प्राप्त सफलताओं का मूल्यांकन करने तथा भाबी योजना 
बनाने के लिए समय पर, यथा तथ्य और विस्तृत प्रगति विवरण भेजने का बहुत बड़ा महत्व है । प्रगति विवरणों से, 
खादी तथा अन्य आमोश्रोगों, कृषि व सहृकार के क्षेत्र में हुई प्रगति की पूण जानकारी मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में 

हुए विकास से भामी णों को अवगत कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । 


शूुगति विवरणों से हमें जो काम हाथ में लिया गया 

है उसकी प्रगति का अध्ययन करने में सहायता मिलती 
है। यदि जानकारी सावधानीपूर्वक संकलित की जाय तो 
हमें इस बात का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी कि जो 
. काम किया गया है वह सन्‍्तोषप्रद है अथवा नहीं, काम के 
. करने में जो तरीका अपनाया गया वह ठीक है या नहीं 
. और सहायता -की प्रणाली क्षेत्र की आवश्यकताओं के 
अनुकूल पड़ती है अथवा नहीं । चूंकि प्रगति विवरणों 
का बहुत महत्व है, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे 
नियनित और यथा तथ्य रूप में भेजे जायें तथा उनसे 
अपेक्षित एवम्‌ किये गये कार्य का तुलनात्मक चित्र सामने 
आना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्त्ता 
के सामने इस बात का स्पष्ट चित्र होना चाहिए कि ग्राम 
. इकाइयों में समग्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्‍्वय से किस 
. उद्देश्य की प्राप्ति की जानी है अर्थात्‌ कार्यकर्ता के 
मस्तिष्क में कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। 


जानकारो 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की कार्यशीलताओं 
के पीछे उद्देश्य है, ग्राम समाज की समाजा्थिक अवस्था 
में सुधार करना।. इसलिए उन अधिकाधिक ग्रामीणों 
को लाभदायक रोजगारी प्रदान करने की योजना है, जो 
इच्छा न होते हुए भी पूर्ण अथवा अद्धं-बेकार रहते हैं । 
वतमान अवस्थाओं के अन्तर्गत रोजगारी के अवसरों का 


.. विस्तार मुख्यतः खादी तथा ग्रामोद्योगों का संगठन 





एवम्‌ विकास करने में ही निहित है। अतएंव प्रगंति 
विवरणों में यह जानकारी होनी चाहिएं: (१) खादी, 
ग्रामोद्योगों तथा अन्य उद्योगों के विकास के जरिये 
रोजी प्राप्त लोगों की संख्या; (२) इस प्रकार के 


उद्योगों में उत्पादित और स्थानीय रूप से उपभोगित . 


वस्तुओं का मूल्य; (३) कितना पारिश्रमिक कमाया 
गया (यदि सम्भव हो); और (४) उद्योगों में 
विनियोजित पूंजी, मय विनियोजन स्रोत के । 


समाजाथिक परिवतन 


ग्राम इकाई क्षेत्रों के जन-जीवन में उद्योगों के सघन 
विकास कार्य क्रम के फलस्वरूप आये सामाजिक और आथिक 
परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहता भी यानी उनका ध्यान 
रखना भी आवश्यक हैं । इस प्रकार के परिवर्तेन से काफी 


आबादी को खेती-बाड़ी के काम से हटाकर दूसरे काम- 


धंधों में लगाने और भमि पर से जनता के निभर रहने का 
दबाव कम करने में सहायता मिल सकती है, जो कृषि 
के वैज्ञानिक विकास के लिए आयोजन के मार्ग में एक 


बाधा हैं। इसलिए प्रगति विवरणों में जनता के सामाजिक 


और आधिक जीवन में हुए परिवर्तनों का भी विवरण 
होना चाहिए द 


कुंषि और सहकार 


क्रषि तथा जीवन के अन्य पहलओं के बाबत जानकारी 
वर्ष में एक बार दी जा सकती हँ। सामान्यतः यह 


















































४८० 


जानकारी पर्याप्त होगी: (१) कृषि के अन्तर्गत लायी गयी 
बंजर भूमि का क्षेत्र; (२) सिंचाई के लिए की गयी 
व्यवस्था; (३) दोहरी फसल, इकहरी फसल, सिलाई, 
बागवानी, सब्जी के अन्तर्गत तथा वर्षा पर निर्भर रहने- 
वाली भूमि का क्षेत्र; (४) विभिन्न खाद्यान्नों की प्रति 
एकड़ उपज; (५) उपयोगित खाद-कऋत्रिम तथा 
प्रांगारिक; (६) कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या-- 
उनके उद्देश्य, सदस्य-संख्या, सदस्यों द्वारा दी गयी हिस्सा- 
पूंजी, नियत जमा पूंजी, आरक्षित कोष, वाषिक लेन-देन, 
. बकाया ऋण और हानि-लाभ के व्यौरे सहति; (७) नव 

निर्मित मकान; और (८) प्रदत्त सामाजिक सेवाएँ, जैसे 
स्कूल, पुस्तकालय तथा वाचनालूय, आयुर्वेदिक सुविधाएँ, 
पीने के पानी की पूर्ति, गलियों में रोशनी और सड़क 
निर्माण । 


जन-मानस को समझाना 


निस्सन्देह उक्त जानकारी बहुमूल्य है और उससे हमें 
विकासोन्मुख प्रयत्नों की प्रगति का अध्ययन करने में 
मदद मिलेगी, लेकिन मूलतः इसका उद्देश्य इकाई क्षेत्रों 
में लोगों को उन्होंने जो प्रगति की है उसकी जानकारी 
.. करवाना है। अतएवं यह आवश्यक है कि जब-कभी जान- 
. कारी इकट्ठी कर उसकी छंटनी की जाय, तब प्रवरत्तंक संस्था 
. अथवा स्थानीय संगठन, सहायक संगठक व ग्राम सहायक 
. द्वारा उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए 
... और ग्राम सभा की बैठक बुलाकर उसमें पढ़कर सुनायी 
तथा लोगों को समझायी जानी चाहिए। इकाई क्षेत्र के 
..._ सभी निवासियों को सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक 
.. न्याय का हक्ष्य प्राप्त कराने की दिशा में सघन अभियान 
. चलाने के लिए उनके साथ तौर-तरीकों एवम्‌ साधनों 
. के बारे में भी विचार-विमर्श करना चाहिए। इस प्रकार 


(|. चार्ठों आदि के रूप में, जिन्हें लोग आसानी से समझ सकें 


खादी ग्रामोद्योग : 


अप्रेल १९६३ 


जानकारी इकट्ठी कर उसे किसी ऐसे स्थान पर रखा 
जाना चाहिए जहाँ छोग उस देख, पढ़े सके । 


विवरण भेजने में निपुणता 

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने जिस प्रकार के 
फार्मों में सामयिक प्रतिवेदन यानी प्रगति विवरण भेजना 
हैं, उनकी रूप-रेखा तैयार कर ली है। जानकारी इकट्ठी 
करने का उत्तरदायित्व राज्य खादी और ग्रामोद्योग 
मण्डलों का है। ग्राम सहायकों, सहायक संगठकों व 
संगठकों की सेवाएँ उन्हें उपलब्ध करवायी गयी हैं, 
ताकि वे ग्राम इकाई क्षेत्रों में समग्र विकास कार्यक्रम 
प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कर सकें। राज्य मण्डलों 
को चाहिए कि वे इस बात पर जोर दें कि ग्राम सहायक 
तथा सहायक संगठक आवश्यक जानकारी इकटूठी करें, 
फार्म में भरें और समय पर उसे भेज दें। राज्य मण्डलों 
को यह भी चाहिए कि वे इस बात का निरीक्षण अवश्य 
करें कि सहायक संगठकों के तथा अन्य क्षेत्रीय अधि- 
कारियों के माध्यम से भेजी गयी जानकारी सही है 
या नहीं तथा स्वयम्‌ के सन्‍्तोष के लिए यह देखें कि 
जानकारी वास्तविक यानी यथा तथ्य है । 

विभिन्न मदों के अन्तर्गत आंकड़े दर्ज करने के लिए 
ग्राम सहायकों को रजिस्टर रखने चाहिए। यदि समय- 
समय पर प्राप्त प्रगति विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन 
के लिए सदुपयोग करना है तो यह आवश्यक है कि कोई 
आधार-अंक हो, जिसके साथ आंकड़ों की तुलनाकी जा 
सके। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को, जितनी ग्राम 
इकाइयों उसने स्वीकृत की हैं उन सभी से वहाँ प्राप्त 





 अवस्थाओं के बारे में इस प्रकार के आधार स्थलीय आंकड़े 


उपलब्ध नहीं हुए हैं। राज्य मण्डलों तथा प्रवत्तेक 
संस्थाओं को चाहिए कि वे इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे 


कर कमीशन को भेजने के लिए तुरन्त कदम उठायें। 


५ माचे १९६३ 





शहद की शुद्धता 
जागेश्वर गोपाल श्रीखण्डे 


भारत जैसे उपोष्ण कटिबन्धीय देश में शहद की शुद्धता जांचने के लिए 'फिए परीक्षण? अपर्याप्त' पाया गया है। देश 
के विभिन्न भागों में प्रशोधित शहद के ९१९७ नमूनों के विइलेषण से प्राप्त आंकड़ों से भी किसी वैसे तरीके का पता 
. नहीं चल सका, जो कि शहद की शुद्धता जांचने के लिए निदोष सिद्ध हो सके । 


र्पृ मय-समय पर यह समाचार सुनने को मिलता हूँ कि 

शहद का अमुक नमूना शुद्ध नहीं है, भले ही वह कितना 
ही सावधानीपूर्वक प्रशोधित क्यों न किया गया हो। 
यह घोषणा 'फिए परीक्षण” के अनुसार की जाती है, जोकि 
मिलावटवाले शहद में सकारत्मक और शुद्ध शहद में 
नकारात्मक परिणाम दर्शानेवाला समझा जाता हैं। 
यह परीक्षण शीतोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश में किया गयाथा । 
हमारे जैसे देश में, जोकि उपोष्ण कटिबन्धीय है और काफी 
विस्तृत है, जगह-जगह की जलवायु, मिट्टी और फल-फूल 
अलग-अलग हैं, स्वभावतः: इसका असर शहद की 


रचना और गृण पर भी पड़ेगा ही, भले ही वह कितनी 


भी सावधानी से क्यों न इकट्ठा किया जाय तथा रूढ़ 
तरीके से प्रशोधित किया जाय । 


फिए परीक्षण 
: देश के विभिन्न भागों से प्राप्त भारतीय शहद की 
शुद्धता जांचने के लिए जब कभी भी 'फिए परीक्षण किया 
गया, यह पाया गया कि कुछ नमूनों के मामले में, खास कर 
एपिस डोरसाटा जाति की मक्खियों से प्राप्त शहद धना- 
त्मक निकला और एपिस इंडिका जाति की मक्खियों से 
प्त शहद ऋणात्मक, परन्तु एपिस इंडिका से प्राप्त शहद 
भी कुछ समय स्टॉक में रहने के बाद धनात्मक परिणाम 
दिखाने लगा अर्थात्‌ मिलावटी ऊरूगने लूगा। स्टॉक 
कूछ समय पड़े रहने पर भी शहद का रंग गाढ़ा होने 
. छंगता है, जोकि उसमें जटिल योगिक बनने के कारण हो 
जाता है और 'फिए परीक्षण' करने पर जो दोष नजर आने 
लगता है, वह भी उसी के कारण । अतः शहद के किसी 
खास नमूने की शुद्धता अथवा उसमें मिलावट की जाच 





करने के लिए फिए परीक्षण” को निर्णयात्मक तथ्य 
नहीं माना जा सकता । द 
प्रयोग 

इस समस्या को हल करने तथा मिलावट का पता रुगा ने 


हेतु तरीका खोज निकालने के लिए भारत के विभिन्न 
भागों में प्रशोधित शहद के ११५ नमूतों का चार भिन्न 


केन्द्रों में विश्लेषण किया गया और फिर .निष्कर्ष निकालने _ 


हेतु परिणामों का संग्रह किया गया, चन्द विशिष्ट नमूनों 
के परिणाम तालिका (पृष्ठ:४८२) में दिये गये हैं। यह 
तो स्वीकार करना ही होगा कि इन आंकड़ों के अध्ययन से 
किसी वैसे तरीके का पता नहीं चलता, जिसकी सिफा- 


रिश शहद की श॒द्धता या अशद्धता का पता चलाने के 
लिए की जाय। 


शहद इन तत्वों का सम्मिश्रण माना जाता हैं : ग्लकोज 
फ्रक्टोज, पौलीसेक्कराइड्स (डंक्सट्रीन्‍्स), डायसक्क- 
राइड्स (रफीनोज, सुक्रोज, माल्टोज ), आर्गेनिक एसि- 
ड्स, लक्टोन्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन, खनिज, 
मोम, पराग, जल और सुगंध तथा रंग प्रंदान करनेवाले 
पदार्थ । प्रथम चार तथा सातवें तत्व की शहद में उप- 


स्थिति का पता रासायनिक तरीकों और क्रोमोटोग्राफिक . 


पद्धति से लगा हैँ । इनमें से कछ का पता रासायनिक, 
भौतिक और क्रोमोटीग्राफिक पद्धति से भी लगा हैं। 

हहद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गर्म करने का 
निम्न फल होता हैं; - 

१. शहद के मुख्य तत्व हैं ग्लकोज और फ्रक्रोज | ये 
अपचायक शक्कर कहलाते हैँ। गर्म करने से 
आगेनिक एसिड और इनजाइम की आद्रंता की 
उपस्थिति में पौली सैक्कराइड्स और डायसक्करा- 
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शहद की शुद्धता 


इंड्स का जल-विश्लेषण होने लगता है, जिससे 
अपचायक हकक्‍कर का गाढ़ापन बढ़ जाता है। 


२. कैरेमलाइजेशन होने लगता है, जिसका असर रंग 


और स्वाद पर पड़ता है। 
३. चन्द एमिनो एसिड्स और शक्करों के भंग होने 
अथवा जमने से अन्य रंगीन यौगिक बनने लगते हैं। 
४. फुरफुरोल और उसके अवकलज (अ) हायड़ोक्सी- 


मिथिल फ्रफ्रोल, जोकि 'फिए परीक्षण” मिलावटी 


दहद में अम्लावस्थाओं में रिसॉसिनॉल के साथ 
देता है; और (आ) मिथिल फुरफ्रोल का बनना । 
५. चन्द सुगंध प्रदान करनेवाले तत्व नष्ठ हो जाते हैं । 


अनपके शहद अथवा शहद रस में सामान्यतया २४ 
से २७ प्रति शत नमी रहती है, जबकि पके शहद में १८ से 
२० प्रति शत । यदि स्वाभाविक रूप से उपस्थित नमी को 
दूर करने के लिए उच्च तापमान पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से शहद को गर्म किया जाय, तो पौली सैक्कराइडस और 
डायसैक्कराइड्स का जल-विश्लेषण हो जायेगा और ऊपर 
(४) में बताये गये अनुसार अन्य यौगिक बन जायेंगे 
और मिलावट का संदेश पैदा होने लगेगा; क्योंकि मूल 
रासायनिक रचना में परिवर्तन हो जायेगा, विशेष कर 
. अपचायक दशक्कर-ग्लकोज और फ्रक्टोज-में । 


आपत्तिजनक व्यवहार 


शहद में. मिलावट का पता लगाने के लिए 'फिए 
परीक्षण” की सिफारिश की जाती है, जोकि जब शहद को 
नमी निकालने हेतु गर्म किया जाता है और उसे यदि 
शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश में, जहाँ कि 
११८ फरनहाइट तक तापमान पहुच जाता हूँ, जमा 
रखा जाता हैँ तब भी सकारात्मक परिणाम निकालता 
हैं। अप्रशोधषित शहद का प्रशोधन करते वक्‍त उसके 
हेक्सोसेज के अपकर्ष होने की भी सम्भावना है, जिससे 
हाइड्रोक्सी-मिथिल-फुरफ्रोल बनता है जोकि “'फिए 
परीक्षण” में सकारात्मक परिणाम देता हैं। इससे यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि शहद में से प्राकृतिक नमी निकालने 
के लिए उसे परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में. गर्म करना 
ताकि वह पका लगने लगें, आपत्तिजनक हे; क्योंकि 
बहू मूल तत्वों में परिवर्तत करता है। 


४८ ३ 


शहद को तभी गर्म करते हैं, जबकि वह अनपका होता 
है या उसमें खमीर पैदा होने का डर रहता है। कृत्रिम 
रूप से शहद पकाने पर उपर्युक्त परिवर्तन होने ही वाले 
हैं और इससे यह. संदेह पैदा होगा कि वह शहद क्रृत्रिम 
हैं। ऐसे मामलों में शहद की शीशी पर वह गर्म किया 
हुआ शहद' का लेबल चिपका देना चाहिए । शीशी पर 
लेबल नहीं लगाने की गलती प्राय: इस अज्ञानता के कारण 
ही होती है कि सम्भवतः शहद की नमी को दूर॑ करने 
के लिए उसे गर्म करने से होनेवाले रासायनिक परिवर्तनों 
का पता नहीं होता। इस तरह की गलती को दूर 
करने के लिए या तो भविष्य में उन्हीं छत्तों को तोड़ना 


चाहिए, जिनमें शहद पक गया 'हो या फिर कम दबाव में 
दहद को गर्म करें । 


परिणामों का अथ निर्धारण 

परिणामों का अर्थ लगाते समय इतना अवश्य ध्यान 
में रखना चाहिए कि फ्रक्टोज़ रखनेवाले प्राकृतिक उत्पादन, 
जैसे शहद, जब १६० फैरनहाइट पर पकाये जाते हैं 
अथवा लरुम्बे समय तक जमा रखे जाते हैं तो. उनमें , 
हाइड्रोक्सी-मिथिल-फुरफुरोल पैदा होने लगता है, जैसा. 
कि शहद के प्रशोधन के समय होता है । फिर, नकारात्मक 
परिणाम यह नहीं दर्शाता कि उसमें ऊपर से शक्कर नहीं 
मिलायी गयी है; क्योंकि हाइड्रोक्सी-मिथिल-फुरफुरोल 
के कम मात्रा में रहने पर उसका पता नहीं भी, चल 
सकता हैं। हाइड्रोक्सी-मियिल-फरफ्रोल का .पता 
लगाने का तरीका निश्चित करने ही दिशा में खोज की 
जा रही है, ताकि मिलावट का ५ता छगाने में उसकी 
मात्रा निर्धारित की जा सके। 


शहद पर अनसंधान करने में ऐसा प्रतीत होता लगता 
है कि ज्यों-ज्यों अधिक काम होंता हैँ सरलहूृता के बजाय 
जटिलता बढ़ती जाती हैँ । फिर भी, यह तो आशा की ही 
जा सकती है कि हहद की रचना पर अभी किये जा रहे तथा _ 
भविष्य में किये जावेवाले अनुसंबान से सरलता आयेगी. 
ही और शहद के तत्व. तथा उसकी रचना और दाहद की 
रचना तथा उसके मूल के बीच के सम्बन्ध की उचित 
व्याख्या भी स्पष्ट होगी । 
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राष्द संघ भर बब कर्जा स्रोत 
भारतानन्द 


आशिक विकास और ऊर्जा-प्राप्ति के बीच निकट सम्बन्ध है। किसी विशिष्ट ऊर्भा-स्लोत का चुनाव उसका जिस तरह 
की सेमाजार्थिक अवस्था में विकास व प्रयोग किया जाना है, उसके सन्‍्दभ में करना पढ़ेगा 

 शेम में ऊर्जा के नव स्रोतों को ठेकर एक राष्ट्‌ संघीय सम्मेलन हुआ, जिसमें भू-तापीय, पवन और सौर दाक्ति के उपयोग 
पर विचार किया गया। सम्मेलन में एक सर्वाधिक महत्वपूंण सुझाव यह आया क्रि ऐसे अल्प-विकलित, ऊर्जा की दृष्टि 
से गरीब क्षेत्रों में मार्गदर्शी और प्रयोग कैँद्र खोले जायें, जहां पवन तथा धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती हो | 


द ऊर्जा के तव स्रोतों पर एक राष्ट्र संघीय सम्मेलन 


२१ से ३१ अगस्त १९६१ तक राष्ट्र संघ के 
खाद्य और क्रंषि संगठन के रोम स्थित प्रधान कार्या- 
लय में हुआ था । राष्ट्र संघ सभी नव ऊर्जा श्नोतों 
में उसी तरह दिलचस्पी लेता है, जिस प्रकार परम्प- 


रागत तथा आणविक ऊर्जा स्रोतों में । 


सन्‌ १९५७ में पाँच प्रमुख विशेषज्ञों ने एक 
अध्ययन प्रस्तुत किया--व्यू सॉर्सेस ऑफ इनर्जी एण्ड 
इकनाोमिक डेवलपमेण्ट (नव ऊर्जा स्रोत और आ्थिक 


विकास) -जिसका प्रकाशन कियां राष्ट्र संघ ने | तब. 


इस विषय पर, खासकर इसका विकासोन्‍्मुख देक्षों में 


. उपयोग के विषय पर, विचार करने के लिए एक 
. विशेष सम्मेलन आयोजित करने का निरचय किया 


गंया । प्रस्ताव का प्रत्युत्तर अत्यत्तम रहा-२९ देशों 


के अनुभवों के प्रतिनिधि २५० लेख स्वीकृत हुए 


. और ७४ देशों के ४४७ व्यवितथों ने सम्मेलन में 
. भाग लिया। प्रस्तुत विषय 


अल्प-विकसित देशों 
के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से दिलचस्पी दिखायी । 


.._ विशेष सम्मेलन 


भू-तापीय, पवन-और -सौरः ऊर्जा के प्रयोग पर 


... विशेष ध्यान दिया गया । 'शक्ति के अलावा सौर 


ऊर्जा कें अन्योय उपयोगों पर विस्तृत चर्चा हुई । 


_ लॉरडेरेलो (7,४6&७॥०) स्थित भू-तापीय शक्ति 





संयंत्र और इजराइल की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग- 
शाला (नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी) की सौर 
ऊर्जा इकाई का अवकछोकन करना उक्त सम्गेलन की 
विशेष उल्लेखनीय घटना रही । सम्मेलन से सौर, 
पवन और भू-तापीय ऊर्जा के इस्तेमार सम्बन्धी 
विचारों व अनुभवों के आदान-प्रदान तथा इस बात 
पर विचार करने में सहायता मिल्ली कि किस प्रकार _ 
नयी-तयी तकनीकों का विस्तृत उपयोग, विशेष कर 
उन क्षेत्रों के छाभार्थ किया जा सकता हैं जो या तो 
अल्प-विकत्तित हैँ अथवा उच्च ऊर्जा मूल्यों का सामना 
कर रहे हैं । 

विभिन्न रूपो में ऊर्जा की उपलब्धि आर्थिक विकास 
की पूर्व शर्ते है। प्रत्येक क्षेत्र अथवा देश के सन्दर्भ 
में, जिस समाजाथिक ढौँचे में ऊर्जा का विकास, प्रयोग 
किया जाना है उसके दृष्टिकोण से, ऊर्जा के वैक-, 
हियक स्रोतों पर विचार करना पड़ता है। 


ऊर्जा उपभोग ः 
वर्तमान विश्व ऊर्जा उपभोग प्रति वर्ष पचास 


खरब (पाँच बिलियन) टन कोयले के बराबर है। 
शीघ्र ही यह योग दुगुना होकर वर्तमान शताब्दी 


के अन्त तक उसका भी दुगुना हो जायेगा। प्रति 
व्यक्ति ऊर्जा उपभोग काफी विभिन्न और ओऔसत 
आय से प्रत्यक्ष रूपेण सम्बद्ध दिखाया गया है, जिससे 
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सिद्ध होता है कि उच्च जीवन-स्तर के लिए ऊर्जा 
कितनी अपरिहायें है। अल्प-विकसित देशों में न्यून 


ऊर्जा उपभोग पर भी शहरों का एकाधिकार है 
और विश्व की करीब दो-तिहाई जन-संख्या किसी भी 
प्रकार की शवित-पूरत्ति के बिना तथा मात्र- गृजर- 


बसर करनंवाले स्तर पर रहती है ! 


विभिन्न अवस्थाएँ 


अविकसित क्षेत्र तीन श्रेणियों में विभकत किये गये 
हैं: (१) जहाँ ग्रिड उपलब्ध हैं; (२) जहाँ बिजली 
घरों तथा बिजली के तारों की शक्यता है; और 
(३) निकट भविष्य में केन्द्रीय शक्ति-पूतति सम्भव 
नहीं है। यह निष्कर्ष. निकाला गया कि प्रथम श्रेणी 


के क्षेत्रों में हो सकता है पवन और सौर ऊर्जा 
लाभदायक सिद्ध न हो; जबकि, यदि उपलब्द्ध, हो 
तो 'भू-तापीय ऊर्जा अन्य किसी भी स्रोत से 
कितनी ही अधिक लाभदायक यानी - कम खर्चीली, 


किफायती हो सकती . है। द्वितीय श्रेणी के 


क्षेत्रों में जहा। सामान्यतः ईंधन और. शक्ति-जनन _ 


खर्च अधिक पड़ते हैं, सौर तथा पवन-दक्ति दीघे 
स्तरीय स्रोतों के सहायक का. काम दे सकती हैं । 
तीसरी श्रेणी के अधिकांश क्षेत्रों में, जो कि अवि- 
कसित देशों में ही विशेष रूप से पाये जाते हैं, दीघ॑ 
स्तर पर ग्रामीण विद्युतीकरण काफी हरूम्बे समय 
तक भौतिक था आशिक दृष्टि से असम्भव है। वहाँ 
पवन और भ्ौर' ऊर्जा तथा वाष्प व काष्ठ या 
मिथेन गैस से चलनेवाले इंजिन -ही शक्ति-पू्ति की 


: सम्भाव्यता प्रस्तुत करते हैँ एवम्‌ जीवनावस्थाओं में 


७ 


सुधार और आशिक परिवर्तन छातने में महत्वपूर्ण 
पहल बन जाते हैं; क्‍योंकि, उत्पादन की तकनीकों 
में, जन-संख्या में प्रति व्यक्ति प्रथम दशवित-किलोवाट 
"की प्रभावशालीनता बड़ी विलक्षण होती है। 


स्थानीय शक्ति स्रोत क्‍ 
नव शक्ति-स्रोतों के महत्व का अनुमान . लगाते 


वक्‍त केवल आ्थिक लाभ-हानि की दृष्टि से ही 


विचार नहीं किया जाता। चन्द व्यापक सामाजिक 


उद्देश्य भी इतने ही महत्वपूर्ण हें, और जहाँ ऊर्जा 
हो ही नहीं तथा किप्ती रूप में वह प्राप्त हो-फिर 


चाहे वह सीमित व अपूर्ण रूप में ही क्‍यों न प्राप्त 
_हो-तो इन दोनों में से चुनाव ऊर्जा के इस्तेमाल के पक्ष 
में करना चाहिए, फिर चाहे स्थापित प्रति किलो- 


वाट की प्रथम लागत जो भी. पड़े । ऊर्जा के नये स्रोत 
कोई सार्वभौमिक, व्यापक हल प्रस्तुत नहीं करते । प्रत्येक 


स्थान को अपना समाधान निकालछने और अपने खुद 
के शक्ति सम्बन्धी स्रोत तैयार करने पड़ेंगे। जो चीज 


निश्चिय ही की जा सकती है वह हैं प्रात्यक्षिकों तथा 


_प्राविधिक सहायता केन्द्रों की व्यवस्था। भूगर्भीय स्रोतों 


से प्राकंतिक भाप और उष्ण जछरू का पता लगाकर 


उसका उपयोग करने सम्बन्धी सम्भाव्यताओं तथा 


परिपूर्ण महत्व को सामान्यतः पहचाना नहीं गया हैं। 


इस सम्बन्ध में सम्मेलन का कार्ये परिवतेन-बिन्द हो. 


सकता है। 
इटली, न्‍्यूजीलेंड, संयकक्‍्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको 


तथा अन्यत्र भाष से बिजली पेदा करनेवाले संयंत्र. चलते 


हैं। आइसलेंड की राजधानी में ज्वालामुखी . भाष से 
गर्मी पहुँचायी जाती हेँ। केन्या में उष्ण स्रोतों से 
मुर्गी के अण्डे सेये” जाते हैँ, जापान में उनसे घर 
गर्म रखे जाते हैं और नहाने के लिए गर्म पानी सप्लाई 
किया जाता हैं। भू-तापीय ब्रिजडी घर अभी अपनी 
प्रारम्भावस्था में हैँ और चन्द क्षेत्रों के विकास. में वे 
महत्वपूर्ण संघटक, पहल बन सकते हैं। उप्रयुकत स्थलों 
की विभाजन-सम्बन्धी जानकारी बहुत कम उपलब्ध 
है, लेकिन .यह तर्क संगत, लगता है कि ऊपर, की एक 
बहुत ही..पतली चट्टान-परत-केः नीचे पृथ्वी द्रवित है, 
इसलिए उस स्थान पर भी . गर्म श्ञाप मिरू जायेगी 
जहाँ ज्वालामुखी क्रिया स्पष्ट परिलक्षित नहीं हेँ॥ 
भ-तापीय ऊर्जा. विकास ... ,.. #. 87: 
किसी देश के भू-तापीय _र्जा-स्रोतों का : विकास 


, प्रेदोल उद्योग के समान ही है ॥ इसमें भू-भौतिकी: तथा 





































४८६ खादी ग्रामोधोग 
अन्य प्रकार के सर्वेक्षण एवम्‌ कृूप-खुदाई सम्मिलित 
हैं। ऐसा सुझाया गया है कि राष्ट्र संघ पृथ्वी के 
भू-तापीय स्रोतों का, विशेष कर अविकसित देशों में 
विस्तृत सर्वेक्षण करे। भाष के कुओं के उत्पादक 
जीवन की अवधि के बारे में भी अनिश्चितता है अर्थात्‌ 
यह अभी अनिश्चित ही हैँ कि उनसे उत्पादन कार्यों में 
कितने समय तक सहायता मिल सकती है। भू-तापीय 
भाष' के उद्गम के सम्बन्ध में हम बहुत ही कम जानते 
हैं। इस विषय पर और अध्ययन किये जाने की 
आवश्यकता हैं। भू-तापीय भाष का इस्तेमारू करने 
. की तकनीकें सुविकसित हैं और कई तरह के संयंत्र 
वास्तविक रूप से चल रहे हैं । नये क्षेत्रों के लिए 
३,५०० किलोवाट क्षमतायक्त एक टरबाइन और एक 
_ जनित्रवाला सीधा-सादा “मॉनोब्लॉक' जैसा संयंत्र एक 
दिलचस्प प्रकार है, जो आसानी से' एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाया जाने योग्य है तथा वह 
कूप से जैसी भाप आती है, उससे चलता है। भू-तापीय 
ऊर्जा की प्रति प्रभावक इकाई की लागत बहुत कम 
हैं और वह किसी भी पारम्परिक हाइडर अथवा 
तापीय संयंत्र के समान ही हैं यानी किसी भी 
. हाइडल अथवा तापीय संयंत्र से उसकी सरलतापूर्वक 

तुलना की जा सकती हैं। 


. पव॑न शक्ति 


पवन ऊर्जा में फिर से दिलचस्पी ली जाने लगी 
हूं और उसका उत्पादनशील कामों में इस्तेमाल 
“करने के लिए नयी तक्‍तीकें विकसित हुईं हैं। लूघ 
' स्तर पर पानी के पम्प छगाने' और . शक्ति-जनन 
. से लेकर शक्ति ग्रिड से. सम्वुद्ध करने लिए दी 
. स्तर पर पवन-शवित जनित्रों तक के कामों के छिए 

“१५ देशों में इस दिशा में विकास. कर लिया बताया 
जांता है। यह स्वीकार कर लिया गया हैं कि 
पारम्परिक सीधी-सादी पवन चैक्कियों की, मख्यत 


पानी निकालने के लिए, अब भी पर्यास्‍्त गंजाइश अर्थात 
सम्भाव्यता है । लेकिन प्रवत्ति, ऐसे: क्षे 
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पर्याप्त रूप से तेज चलता . , हवाई बिजली-घर स्थापित 
कर उनसे आस-पास के लोगों को शक्ति उपलब्ध कराने 
की ओर है। इस बात पर जोर दिया गया कि अधिक 
ऋतु-विज्ञान केन्द्र तथा वे "शालाएँ खोली जायें तथा 
पत्रन-चक्कियों के लिए सुक््यक्ों के चुनाव हेतु और 
आगे विकास कार्य किया जाय। - आधुनिक पवन- 
चक्कियों इजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकासों 
तथा तकक्‍तीकों का उपयोग करती हैं; और सक्षम 
एवम्‌ सस्ते पवन-इंजिनों (एरो-इंजिन) का विज्ञाल 
पैमाने पर उत्पादन अब कोई समस्या नहीं है। 
सौर ऊर्जा के उपयोग क्‍ 

बढ़ें पवन-बिजली घर जहाँ छागत में हाइडो-इके- 
क्टरक (हवाई इंजिन) प्रतिष्ठापनों से मेल खाते हैं, 
वहा लघु स्‍तर पर घरेल उपयोग के लिए उक्त 
प्रकार के इंजिनों की लागत उसी क्षमता के डीजल 
इंजिन से ज्यादा पड़ती है। इस दिशा में अन्वेषण 
किये जाने की जरूरत हूँ। लेकिन प्रायः न तो शक्ति 
की प्रारम्भिक छागत का और न उसके आवर्ती खर्च 
का कोई विशेष महत्व है। असल में महत्व उसकी 
उपलब्धि का हूँ। अनेक परिस्थितियों में तो बीच-बीच 
में रुक-रक कर बिजली का सप्लाई किया जाना भी 
सहन किया जा सकता हैं। इस बात पर बारम्बार 
जोर दिया गया है कि उच्च जीवन स्तर के सन्दर्भ 
में प्रारम्भिक कछ किलोवाट का सर्वाधिक महत्व है। 
गाव में उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लघु 
स्तरीय पवन शक्ति संयंत्रों पर विशेष अध्ययन किये 
जाने की आवश्यकता हूँ, ताकि स्तरीयकरण एवम्‌ 
दी स्तर पर उत्पादन करके उनकी लछागत कम की 


जा सके। उत्पादकों और प्रत्याशित उपभोग करनेवालों 


को संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पवन तथा सौर ऊर्जा 
की स्थापना में प्रात्यक्षिक तथा प्रायोगिक केन्द्रों की 


स्थापना करने में राष्ट्र संघ के साथ आगे आकर 
मदद करनी चाहिए 


सम्मेलन में सौर.ऊर्जा पर काफी विचार हुआ | 








राष्ट्र संघ और 


सम्मेलन में व्यक्त विचारों से इस क्षेत्र में हुए 
विस्तृत प्रयासों पर रोशनी पड़ी तथा साथ ही- साथ 
अनेक सम्भाव्य उपयोगों पर, जिनमें से कई उपयोगों 


को अल्प-विकसित क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण 


. समझा गया। नमक उत्पादन तथा खाद्यान्न सुखाने के 
लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सर्व-विदित है; सम्मेलन 
में सौर ऊर्जा विशेषज्ञों के समक्ष उसके प्रत्याशित 
उपयोग-कर्त्ताओं और लरूघ॒ स्तर पर शक्ति-जनन, 
खाद्य आरक्षण के लिए बर्फ उत्पादन, पीने के पानी के 


लिए उसे आसुत करने आदि जैसे कामों में सौर ऊर्जा 


का इस्तेमाल करते सम्बस्धी नयी-नयी माँगें प्रस्तुत हुईं । 

' अल्य-विकसित देश अधिकांशतः उष्ण कटिबंधीय 
तथा सम-उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जहां 
सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है। अतएव 
वहां सौर ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग 
होगा । लेकिन उक्त क्षेत्रों में ऋतु-विज्ञान केन्द्रों का 
एक जाल-सा न विछ जाय तब तक सौर शवित स्रोतों 
- का मूल्यांकन करने के लिए इन्तजार ही करना पड़ेगा । 


नयी सामग्रियों से प्रगति 


सौर ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य खर्त्र परावर्तक अथवा 
 अभिग्राहक का हैं। विचार-विमर्श के दौरान उनकी 
प्रारम्भिक लागत कम करने और क्षमता में सुधार 
लाने की आवश्यक्रता पर बल दिया गया। सस्ते और 
प्रभावशाली परावतेंनशील तथा अवशोषक पृष्ठों एवम्‌ 
 पारदशेक ढक़्कनों के विकास में तीब्र प्रगति हो रही हैं। 
सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत ऊर्जा में संपरिवर्तित 
करने की दिशा में उल्लेखनीय विकास हुआ है। प्रकाश- 
विभव सेल, जैसा आज से दस वर्ष पूर्व था उससे कहीं 
एक-सौ गुना अच्छा है। नयी सामग्रियों की दिशा में 
प्रगति करना और प्रतिष्ठित सामग्रियों का अनुकूलन 
सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग की क्‌ंजी हैँ। नभं-यानों 
के क्षेत्र में हुए विशाल अनुसंधान के परिणाम स्वरूप 
ऐसे विकास हुए हैं जो सौर शक्ति की प्रविधि के 
लिए उपयोगी हैँ। रा 
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सौर ऊर्जा अनुप्तंधान के लिए अच्पर्राष्ट्रीय सहयोग 
की आवश्यकता है। फिलहाल यह उन्हीं देज्ञों में 
चल रहा हैँ, जिन्हें इसकी कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं हँ। यद्यपि अविकसित देशों में वित्तीय. और 
प्राविधिक सावन-स्त्रोत नहीं हैं, लेकिन वे चिर विस्तृत 


पैमाने पर क्षेत्रीय परीक्षण के लिए क्षेत्र - प्रस्तुत 


कर सकते हैं। यञ्यपि प्रथम विनियोजन के रूप में 
सौर शक्ति इकाइयां अब भी प्रारम्भिक : विनियोजन 
के लिए काफी महंगी पड़ती हैं, फिर भी वे विशुद्ध 


स्थानीय आवश्यकताओं के लिए लघु स्तर पर 


सर्वाधिक व्यावहारिक सिद्ध होती दीखती हैं।. 


शक्ति-जनन 
सम्मेलन का एक प्रधान विषय था सौर ऊर्जा 


से शक्ति का जनन। शक्ति जनन के प्रति दो उपा- 


गर्मों पर विचार हुआ---एक भाष से चलनेवाले 


इंजिनों पर आधारित था और दूसरा सूर्य की रोशनी 
को सीधे ही विद्यत शक्ति में संपरिवर्तित करने पर । 
इजराइल के डाइटर हेनरी तेंबोर (फ्न७0-ए 7७0०7) 
द्वारा प्रस्तुत समाधान से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। 
कार्यकारी माध्यम के रूप में प्रांगारिक गैस का इस्ते- 
माल, वर्तु 8 पराव्तक और स्फीतियोग्य प्लास्टिक के 
गुबबारे जैसी नालियों के भीतर नलकाकार अभिग्राहकों 
का समावेश तया एक ऐसी उचष्मा-भाण्डारीकरण 
पद्धति जैसी कई नयी बातें शामिल हैं, जो न्‍्यून भार 
पर रात्रि में चलती रहे। अनेक स्थानों में इस प्रकार 
का संयंत्र डटकर प्रति स्पर्धा कर सकता है। सौर ऊर्जा 
के अभिग्नाहक् रूप में सौर ताछाब का विकास अपनी 
प्रारम्मिक अवस्था में है । यदि उक्त विकास सफल 
हुआ तो यह सौर शक्ति को बड़े-बड़े तापीय तथा हाइड्रो- 
इलेक्ट्रिक बिजली घरों से प्रतिस्पर्धा करनेवाली लागत 


में ही मेगावाट (१,००० किलोबाट) के स्तर पर ला 
खडी करेगा । | 
अन्तरिक्ष अन्वेष । की प्रेरणा के अन्तर्गत सौर ऊर्जा 


को सीधे बिजली में संपरिवर्तित करने का महानतम 
विकासशील प्रयास प्रांप्त हो रहा है। सीधे ही संपरि- 
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#ई, 


वर्तित कर लेने के लाभ हैं: सरलता, शांति और 
संचालन की विश्वसनीयता ।छागत इसकी बड़ी बाधा 
हैं; फिलहाल रेडियो जेंसे बहुत ही ब्यून भारवाले 
कामों में इसका उपयोग हो सकता हैं। लेकिन कई 
अच्छे कारणों से हम आशावादी रह सकते हैं कि सस्ते 
समाधान हमारी देहरी पर हैं। तापीय विद्युत जनित्रों 
के विकास में अच्छी प्रगति हुई है। छोटी-छोटी सौर 
बिजली इकाइयों शीघ्र ही सामने आ सकती हूँ, जो 
छोटे पैमाने पर पानी निकालने, भोजन बनाने व भोजन 
आरक्षण जैसे कामों के लिए लाभदायक होंगी। 

सूर्य की रोशनी को सीधे ही बिजली में बदलनेवाले 
सौर-सेल था बैटरियों' व्यावसायिक स्थिति प्राप्त कर 
चुकी हैं, और चिर-विस्तृत बाजार उनके सामने हैं। जहाँ- 
कहीं बहुत ही कम वार्टो' की जरूरत होती है, वहाँ 
इनका उपयोग फैलता जा रहा है। उदाहरण के लिए 
गाँवों में रेडियो छाउड स्पीकरों' के लिए उक्त उपयोग 
होता हैं। फिलहाल उनकी लागत ज्यादा हँै--प्रति 


किलोवाट करीब पौच लाख रुपये--लेकिन कुछ ही 
वर्षों में वह कम होकर किफायती स्तर पर आ सकती है। 


ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग 
.. सोर शक्ति का ग्रामीण क्षेत्रों में लधु स्तर पर उपयोग 
. हो सकता है । जब तक सौर तालाब अथवा तापीय 
. विद्युत युग्मन सूर्य से दीर्घ स्तरीय शक्ति जनन करने 
में समर्थ बनने लगें, तब तक उक्त व्यवहारों के 
विस्तार की आशा करने के कारण हैं। जैसा कि 
सम्मेलन से प्रकट हुआ है, सौर ऊर्जा का भोजन बनाने 
के अछावा अन्य कई कामों में उपयोग सम्भव है। 
सौर शक्ति से उष्मा पहुँचाने के अपवाद स्वरूप अधि- 
. कांश उपयोग प्रयोगावस्था में ही हैं। 
. धूप से प्रशीतन सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 
क्योंकि यह उपयोग के लिए उपलब्ध खाद्य-पूर्ति को 
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हैं। खराक की दष्टि 
से सर्वाधिक कीमती खाद्य सामग्री सबसे जल्दी बिगडने- 
वाली भी होती है। हर गाव में शीत भाण्डारीकरण 
. जादि होने से वहां कोई भी खाद्य सामग्री बेकार नहीं 





वहाँ ३० रुपये तथा उससे ऊपर की कीमत पर 
१,००,००० इकाइयों प्रति वर्ष बिकती हैं। प्लास्टिक 


अप्रैल १९६३ 


जायेगी. अथवा उसका तत्काल प्रशोधन करने की 


आवश्यकता नहीं पड़ेगी। (सामुदायिक प्रशीतकों के. 


धाथ वर्मा में एक अच्छा श्रीगणेश किया जा चुका है।) 
सूखाने के काम में, जो कि सर्व-विदित है, सुधार की 


पर्याप्त गुंजाइश है। उन्नत तौर-तरीकों और तकतीकों 


से काफी खाद्य सामग्रो बचायी जा सकती है। 


पीने के पानी को आसुत बनाने के लिए पारिवारिक _ 


इकाइयोा पहले से ही सर्व विदित और उपलब्ध हैं। 
फिलहाल उनकी कीमतें ऊंची हैं, लेकिन नयी-नयी 
सामग्रियां और निर्माण के तौर-तरीके अपनाने से वे 


निदुचय ही नीचे जानेवाली हैं। दीर्घ स्तरीय सौर 


आसवन की लागत निषेधात्मक यानी बहुत ऊंची 


है, लेकिन जहाँ शक्ति-जनन के लिए सामुद्रिक 


जल की उप्णता का प्रयोग किया जा सकता है 
(क्लॉड प्रक्रिया), वहाँ दीर्घ स्तर पर आसुत जल प्राप्त 


करना एक उप-उत्पादन मात्र हैं तथा साथ ही सस्ता भी । 


सोर जरू ऊष्सक 
स्नान और कपड़े घोनें के लिए सौर जरू तापन 
का, जापान में विस्तृत पैमाने पर प्रयोग होता है। 


के समतऊू यानी सपाट थैंले जैसे आकार में, जिनका 
एक पारईर्व पारदर्शी और दूसरा काला होता हैं, सौर 


जल ऊष्मक (हीटर) हर छोटे कस्बे में मिलने चाहिए, 
जहाँ कुछ ही महीनों में इंघन की बचत के फलस्वरूप 


उनकी कीमत चुकता अर्थात्‌ बराबर हो जायेगी। 
ईंधन की बचत करनेवाले होने के कारण वे औद्योगिक 
देशों में दिलचस्पी पैदा करनेवाले भी हैं। इजराइल में 


जलू-तापन के लिए उनके प्रयोग से पैदा हुई प्रतिस्पर्धा: 


के कारण बिजली की दरें कम करनी पड़ीं । 

सौर ऊर्जा से घरों को गर्म और ठंडा रखने का 
कार्य अभी प्रयोगावस्था में हैँं। 

सौर चूल्हे व्यावसायिक क्षेत्र में उतरने के लिए 


तैयार प्रतीत होते हैं। एक हजार किलोवाट तक की 


सोर भटिटियां बनायी जा चुकी हैं और उनमें उच्च 
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तापमान पर प्रशोधन तथा अनुसंधान कार्य करने के 
अनुपम गृण पाये जाते हैं। पवन और सौर शक्ति 
की सप्लाई सभी मौसमों में बीच-बीच में रुक जाने 


अर्थात्‌ उसमें यती आ जाने के प्रति गहरी जाग- 
रुकता देखी गयी । विचार-विमर्श ऊर्जा भाण्डारीकरण 


ओर जब-कभी वह उपलब्ध हो उसका वास्तविक 
रूप से उपयोग करने की आवश्यकता पर भी केन्द्रित 
रहा । काफी दीर्घ कारू तक काम देनेवाली सरल 
और सस्ती बेदी तैयार करने तथा ईंबन सेलों में 
बिजली के रूप में संपरिवर्तित करने के लिए दहनशील 
गैस के रूप में ऊर्जा भाण्डारीकरण की दिशा की ओर 
सक्रिय अनुसंधान कार्य मोड़ा जाना चाहिए। ऊर्जा 
भाण्डारीकरण के क्षेत्र में प्रगति होने से सौर और पवन 
शक्ति से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपेक्षा है । 


गाँवों के लिए व्यापक योजना 


बीच-बीच में शक्ति पूर्ति में यति आ जाने की 
समस्या विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में संयोजन कर हल की 
जा सकती हूँँ। सौर, पवन और रदी सामग्री से 
प्राप्त ऊर्जा के संयोजन के लिए ग्राम स्तर पर एक 
व्यापक योजना बनाना सर्वाधिक दिलचस्प प्रस्ताव 
था। जब पवन अथवा सौर शक्ति उपलब्ध न हो तो 
भाण्डारीकरण के रूप में रखी हुई रही वानस्पतिक 
सामग्री से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता 
हैँ । इन सब का समाधान बहु-स्रोत, सही समय और 
भाण्डारीकरण के साधनों की दिशा में निहित छगाता है । 

नव ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने के लिए व॑ज्ञा- 
निक तथा प्राविधिक अन्वेषण अनिवार्य है । भूता- 
पीय क्षेत्र में भाप के उदगमों की दिशा में मौलिक 
अन्वेषण की आवश्यकता हैं; पवन दक्ति की 
प्रविधि भी सुविकसित है, छेकिन स्थानीय कच्ची 
सामग्री तथा कौशलरू का और अधिक विस्तृत उपयोग 
करने के लिए उसे स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल 
बनाया जा सकता है । 

जहां तक सौर ऊर्जा का सम्बन्ध हैं, वंज्ञानिकों 
को एक लम्बा रास्ता तय करना है, जिसमें अनेक 
ऐपी चुनौती पूर्ण समस्याएँ हैं, जिनका समाधान नहीं 
हुआ है। सौर शक्ति के उपयोग में भी सघन विकास 
की आवश्यकता है, खास कर ऊर्जा भाण्डारीकरण के 
सवालों के क्षेत्र में । प्रयोगशालाओं व क्षेत्रीय मार्गदर्शी 


योजनाओं के बीच बेहतरीन पारस्परिक सम्बंधों का 
होना आवश्यक है। 


सौर ऊर्जा का क्षेत्र इतना विस्तृत और काम के लिए 


गुंजाइश इतनी' व्यापक, महान है कि वास्तविक आव- 


इयकताओं एवम्‌ सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित 
रूप से अन्वेषण के प्रत्याशित उज्ज्वल परिणामों, लक्ष्यों 
की छंटनी करनी होगी। सम्मेलन में सुझाया गया कि 


राष्ट्र संव के शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 


संगठन अथवा प्रयुव॑त सौर ऊर्जा संगठन (एसोसिएशन 
फॉर अप्लाइड सोलर इनर्जी ) दोनों को संयुक्त रूप से 
सम्मेलन के कार्य का अनुसरण करना चाहिए, सर्वाधिक 
प्रत्याशित अन्वेषण परियोजनाएँ तैयार करनी चाहिए 
तथा सौर क्षेत्र में होनेवाले प्रयासों के मध्य अधिक 
प्रभावशाली समन्त्रय के लिए आधार प्रदान करना चाहिए। 

सम्मेलन ने स्पष्ट रूपेण सौर, पवन और विशेष रूप 
से भू-तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के सम्बन्ध में अधिक 
जानकारी की आवश्यकता प्रकट की । नव ऊर्जा तकनीकों 
को विस्तृत रूप से अपनाने के लिए सम्मेलन में भाग 
लेनेवाले अनेक प्रतिनिधियों ने माप-तौल उपकरणों और 
औजारों में स्तरीयकरण प्रस्थापित करने की आवश्यकता 
स्वीकार की । 


मार्गदर्शो केन्द्रों की स्थापना 

सम्मेलन में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव सामने 
यह आया कि ऐसे अल्प-विकसित, ऊर्जा की दृष्टि से 
गरीब क्षेत्रों में मार्ग दर्शी केन्द्र और प्रयोग केन्द्र स्थापित 
किये जायें, जहाँ पवन तथा धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती 
है। ये केन्र सौर अथवा पवन मापक उपकरणों का 
वितरण, उनके उपयोग की व्यवस्था व देख-रेख कर 
सकते हूँ, स्थल के चुनाव व उपयुक्त उपकरणों सम्बन्धी 
जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं और वास्तविक कार्य- 
संचालन के अन्तगंत सामान्यतः: प्राविधिक समस्याओं का 
स्पष्टीकरण एवम्‌ समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। मार्गं- 
दर्शी केन्द्रों से अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं का अधिक 
आदान-प्रदान भी सहल बनेगा। 

सम्मेलन में आशा व्ग्रक्‍्त की गयी कि राष्ट्र संघ तथा 
उसके विशिष्ट माध्यम नव ऊर्जा स्रोतों के अध्ययन व 


प्रयोग में अधिक सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। 


(स्रोत: सन्‌ १९६१ में रोम में ' न्यू सार्सेज ऑफ इनर्जी' 
पर हुए राष्ट्र संघीय सम्मेलन का प्रतिवेदन । ) 
८ मार्चे १९६२ 
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कपास उत्पादन में 








रामचन्द्र मो. रानडे 


रेशे की रूम्बाई, उसकी मजबूती और प्रति एकड़ उपज, इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हमारे कपास उत्पाइन 
कार्यक्रम को एक ऐसा विवेकपूर्ण आधार प्रदान करना पढ़ेगा कि उससे कपास उत्पादक तथा उपभोक्ता का हित-साधन 
. भी हो सके । कपास की उपयुक्त क्रिस्मों की खेती करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने में खादी संस्थाएं मदृत्वपृण 


भूमिका अदा कर सकती हैं । 


कृपास उत्पादक देश के रूप में भारत की रिथति 
विश्व कपास उत्पादन की पृष्ठभूमि में अच्छी 


तरह समझी, पहचानी जा सकती है, उस पर विचार 


किया जा सकता हैं। अन्य देझ्षों के समक्ष कपास 
की खेती के अन्तर्गत भारत में सर्वाधिक जमीन है। 
कूल ७,७०,७१,००० एकड़ भूमि के लगभग २५ प्रति 
शत पर कपास की खेती होती है। फिर भी, विदृत्र 
के ३ करोड़ ८० छाख गौठ कपास उत्पादन का मात्र 
दशमांश का ही यानी ४० लाख गाँठों का उत्पादन ही 
भारत में होता है। प्रति एकड़ रुई (लिण्ट) उत्पा- 
दन की शब्दावली में कपासान्त्गंत भारतीय भूमि 
में प्रति एकड़ उपज १०० पौण्ड रुई हैं, जबकि विश्व 
औसत उत्पादन अर्थात्‌ उपज २४० पौण्ड प्रति एकड़ 


है। देश विभाजन के फलस्वकृप पूर्ति स्थिति पर 
बहुत बुरा अपर पड़ा। उस समय रेश्ों की लम्बाई 
के अनुसार उत्पादन तथा उपभोग की जो सामान्य 
स्थिति थी, वह नीचे तालिका १ में दी गयी हैं। 


सन्‌ १९५०-५१ के दरमियान उत्पादन में ३५ प्रति 
शत वृद्धि हुईं। उत्पादन कार्यक्रम से केवल हूम्बे रेशे 
और मध्यम रेशेवाल्ी किस्मों को ही बढ़ावा मिला, 
जिनमें क्रमश: १३१ तथा २३ प्रति शत वृद्धि हुई। 
छोटे रेशेबाली किस्मों के उत्पादन में २१ प्रति शत 
गिरावट आयी। अनुवर्ती वर्षों में प्रयास मुख्यतः रूम्बे 
रेशे की कयास याती ई का निर्यात कम करने की 
ओर रहा। 


तालिका १ 
रुई उत्पादन और उपभोग 











(छाख गाँठ में, प्रति गाँठ -- ३६२ पौण्ड) 











शा. उत्पादन किम मल किक ८६. 2 कम सन अर कल नमक रकम मी 
द अत द भारत पाकिस्तान अन्य देश. कुल 
 लस्ब। (७/८ और ऊपर") ४.५ ३.६ ४,२ ७.० १५.१ 
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हद २६.० . ३८.६ 























कपास की किस्मों पर नियंत्रण रखना मुश्किल बन 


कपा उत्पादन में झुकाव 


लम्बे रेशे की कपास के उत्पादन में वृद्धि (अ) कपास 
की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करके; और 
(आ) सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, अन्य फसलों 
के साथ मिश्रित रूप में कपास की बोआई, खाद देने, 


उन्नत बीजों का इस्तेमाल, पौधे की रक्षा तथा खेती के 


उन्नत तरीके अपनाने जैसे सघन कृषि उपायों का व्यवहार 
करते हुए की जाने की अपेक्षा थी। सन्‌ १९५१ से 
१९५६ तक के उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि 


उत्पादन बृद्धि कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का 


विस्तार 'कर ( खाद्यान्न फसलों के अहित में ) की गयी 
है। सघन क्रषि कार्यक्रम की सफलता केवल प्रति एकड 
उपज में वृद्धि से ही आऔकी जा सकती है। तालिका २ 
(पृष्ठ :४९२) से पता चलेगा कि १९५०-५१ और 
१९५५-५६ तक की अवधि में प्रति एकड़ उपज में 
वृद्धि नहीं हुई। 


प्रति एकड़ उपज 


मध्यम लम्बाई के रेशवाली कपास की प्रति एकड़ 
उपज सबसे कम थी, जबकि उसकी खेती ४६ 
प्रति शत क्षेत्र में होती थी । इस किस्म की कपास 
की खेती के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल प्रति वर्ष 
बढ़ता जाता हैं। छोटे रेशेवाली कपास की प्रति 
एकड़ उपज मध्यम रेशेवाली कपास से बेहतर है, 
पर उसकी क्ृषि के अन्तर्गत भूमि नहीं बढ़ने दी 


गयी है, बल्कि इसके विपरीत उक्त किस्म की खेती 


समाप्त करने की नीति है । लम्बे रेशे की उपज 
छोटे रेशेवाली कपास से कुछ ज्यादा है, लेकिन यह 
श्रेष्ठता मुख्यतः सिंचाई सुविधाएँ प्रदान किये जाने 
के कारण है । 

लम्बे रेशे की कपास के उत्पादन को सरकार 

प्रोत्साहन दे रही हैं। सरकारी विभाग क्ृपकों के लिए 
उन्नत बीजों यानी विनौलों की व्यवस्था .करने की 
कोशिश करते हैं, लेकिन बिनौलों का मुख्य बाजार 
स्वतंत्र व्यापारियों के हाथ में है। इसलिए उत्पादित 


४९.१ 


जाता है। कभी-कभी तो उपज इतनी नीची होती है 
कि क्रषकों को कपास की खेती से ही नमस्कार करना 


पड़ता है। व्यापारियों को कोई हानि नहीं पहुँचती, 


बेचारे कृषकों को ही नुकसान उठाना पढ़ता है, उन्हें ही 
सहन करना पड़ता है, वे ही घाटे में रहते हैं! 
व्यापारियों को केवल अपने व्यवसाय के परिमाण से 
ताल्‍लक है, कृषि कार्यों की उन्हें कोई चिन्ता नहीं। 
इसका परिणाम होता है रुई का अकाल और विदेशों 
से आयात पर निर्भरता ! ! 
विनत्तिमय स्रोत खाली होने लगता है । 


एक बुनियादी बात ध्यान में रखनी है कि सरकार 
द्वारा केवल उन्हीं किस्मों का प्रवर्तत होना चाहिए, 
जिनसे किसान को एक उपयुक्त .लूम्बी अवधि तक 
कमाई हो सके । वास्तविक आय, मात्र रेशे की लम्बाई 
से ही नहीं, बल्कि प्रति एकड़ रेशे की उपज से भी 
नियंत्रित होती है। फिलहाल दौड़ केवल रेशे की 


लम्बाई के पीछे ही है। उपज और रेशे की मजबूती 


पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया -गया है। यदि कपास 
उत्पादन एक विवेकपूर्ण आधार पर करता है तो 
उक्त सभी तीनों पहलओं को ध्यान में रखना होगा। 
प्रत्येक कपास सम्भाग के लिये सर्वोत्तम किस्मों का 


चुनाव करने हेतु कुछ अन्वेषण व परीक्षण करने होंगे।. 


उपयुक्त सूचकांक ह 
- निसन समीकरण कपास की किसी विशिष्ट किस्म 
के सम्बन्ध में एक उपयुक्त सूचकांक प्रस्तुत करता है: 


किसी किस्म की उपयुक्तता का सूचकांक ८८ प्रति 


एकड़ रेशे की उपज » क१ औसतन रेशा लम्बाई » 
कर रेशें की प्रति लम्बाई इकाई का औसत वजन । 


रेशों की लम्बाई कताई और सूत की हरूम्बाई से 
सम्बन्ध रखती है, जबकि रेशे की प्रति लम्बाई इकाई 
का वजन उसकी. परिपकक्‍्वता तथा कपड़े के टिकाऊपन 
से सम्बन्ध रखता है। विशेषज्ञों द्वारा क! और कर 
का वास्तविक मूल्य निर्धारण किये जाते वक्‍त इन 
दोनों पहलुओं का सापेक्षिक महत्व ध्यान में रखना 


फलत: देश का विदेशी , 
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कपास उपादन में झुकाव द द ४९३ 


पड़ेगा। उपयुक्तता के श्रेष्ठ सूचकांकवाली किस्म को 
तरजीह देनी चाहिए। वर्तमान बाजार की काये- 
प्रणालियों में आमूल परिवर्तत करना होगा। सरकारी 
नीति उत्पादक और उपभोक्ता! के हितों को ध्यान में 
रखते हुए नियंत्रित छोनी चाहिए। 

खादी उद्योग में अम्बर चरखे के आगमन से लम्बे 
रेशेवाली कपास अथवा रुई की माँग बढ़ गयी है। 
इस परिवतेन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । 
फिर, रुई खरीद करनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने 
रुई व्यवसाय का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है 
और उन्होंने समझ लिया है कि किस तरह कपास 
उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा जाता हैं। यह 
सुझाव दिया जाता है कि णब वह समय आ गया हैं 
जब कि कपास उत्पादकों से सीधा सम्पर्क स्थापित 
किया जाय. और साफ ६४ प्राप्त करने के उद्देश्य से 
ओठाई तथा दबाई एवम्‌ कपास चुनाई के तरीकों में 
सुधार करने का कार्य भी संगठित करने के लिए 
उनकी सहकारी समितियाँ बनायी जायें । 





तथा उसे कार्यान्वित करते समय इन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए : क्‍ 

१. केवल उन्हीं किस्मों की खरीद करनी चाहिए, 
जिनसे जमीन का विवेकपूर्ण उपयोग किया. जा सके, 


फिर बाजार में उनकी कीमतों में चाहे जो भी उतार- 
 चढ़ाव आये। 

२. सुगठित क्षेत्रों में कपास उत्पादकों पर प्रमा- 
णित किस्मों की खेती करने की आवश्यकता और 


पत्तियों जैसी सामग्री से रहित साफ रुई मुहैया करने 


के लिए जोर डाहा जाना चाहिए | यदि आवश्यक 


हो तो कपास उत्पादकों की सहकारी समितियां बनायी 
जा सकती हैं, जो अपने सदस्यों से कपास खरीदें 
और कमीशन के आवश्यकतानुसार औटाई-दबाई की 
व्यवस्था करें । 


३. खादी संस्थाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए 


कि वे वृक्ष कपास तथा उपयुक्त स्थानीय किस्मों , 


की उपास लगाने के लिए प्रोत्साहन दें । 





खादी संस्थाओं को अपना उत्पादन कार्यक्रम बनाते १८ अगस्त १५६२ द क्र 
पढ़िए 
दा 
जाशत 


ग्राम पुनर्िर्माण में अनुरक्त, खादी-ग्रामोद्योग आन्दोलन तथा विकास थोजनाओं में हो 
रही प्रगति की यथा तथ्य सही जानकारी देनेवाला अपने ढंग का अनोखा साप्ताहिक । 


सम्पादक : श्ु्ाष चन्द्र श्रकार 
वार्षिक शुल्क : ६ रुपये | एक प्रति : बारह नये पेसे । 
प्राप्ति-स्थल 


खादी और ग्रामोद्योग कमीदान 
.  “गामोदय,? इर्ला रोड, विले पार्ले ( पश्चिम ) 
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दत्तात्रेय ना. वारद्रेकर 


हमारे देश के शहरों में बसनेवाली एक-लिहाई आबादी तथा समूची ग्रामीण जन-संख्या के लिए जितने जलावन की 
आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, मक-मृत्र, गोबर तथा प्रांगारिक रद्दी पदाथों से मीयेन गैस तैयार कर की जा सकती है | 


श्री भवानीशंकर कोलपे ते ३० सितम्बर १९६२ के 
भारत ज्योति' (बम्बई से प्रकाशित) के अंक में 


.. दि वेल्थ बी डिस्कार्ड (सम्पत्ति जिसका हम परित्याग 
करते हैं) नामक एक रोचक और सूचनात्मक लेख 


लिखा था। लेख में ईंधन-गैस का विवरण दिया है। 
लेखक के मतानुसार बम्बई शहर के कूड़े-कचरे से गैस 


तैयार की जा सकती है और वह घरों में भोजन बनाने में 


प्रयुक्त की जा सकती है। यदि नगर निगम आवश्यक 


संयंत्र और उपकरणों पर रूगभग २५ करोड़ रुपये खर्च 


करे तो उसे कड़े-कचरे से तैयार गैस और खाद से ढ़ाई 
करोड़ रुपये वॉषिक आय हो सकती हैं। अभी इस 
कड़े-कचरे का उपयोग बम्बई के एक उपनगर देवनार के 


निचले क्षेत्रों को भरने में किया जाता है। राष्ट्रीय 


सम्पत्ति की यह बहुत बड़ी बर्बादी है । 
रही से रुपया 
. नित्य प्रति ईंधन की समस्या ग्रामीण और शहरी 


. दोनों क्षेत्रों में विकट होती जा रही है। इस ईंधन की 
समस्या को हू किया जा सकता है, यदि देश भर के 


प्रांगारिक कचरे और रही वस्तुओं से गैस-ईंधन जिसे 


... मीथेन गैस भी कहते हैं, तैयार की जाय तो वह लकड़ी 
.. के कोयले, कण्डे, मिट्टी के तेल आदि जैसे सामान्य 
. ईंधन के स्थान पर भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त की 


जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के ३५ करोड़ मनुष्यों के 
मल-मूत्र; २० करोड़ पशुओं के गोबर; «ढ़े पाँच लाख 
गाँवों के कचरे का जमाव प्रति दिन ४ अरब ३५ करोड़ 
घनफुट होगा। देश को इस ३५ करोड़ जन-संख्या के 
भोजन पकाने हेतु प्रति व्यक्ति १२.५ धनफूट की दर से 


.. शअ्रति दिन औसतन ४ अरब १० करोड़ घनफुट कचरे की 


आवश्यकता है। यदि ग्राम पंचायतें यह कार्यक्रम 
अपनायें तो उन्हें अपने क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के... 
लाभार्थ जरूरी संख्या में सण्डासों की व्यवस्था करने 
ओऔर एक या अधिक गैस संयंत्र छग्ाने में कोई 
दिक्कत न होगी। अपेक्षित गैस के उत्पादन के लिए 
गाव के सब गोबर और अन्य प्रांगारिक कचरे का भी 
उपयोग इन संयंत्रों में करना चाहिए। ह 
इंधन की कसी द 

यह सुझाया गया है कि गाव की ईंधन की आवश्यकता... 


की पूति तथा जलावन की कमी दूर करने के लिए प्रत्येक 


गाव में ग्रामीण वन बनाया जाय । किन्तु इन वनों से गौवों._ 
की ईंधन की समस्या का समाधान हो जायेगा, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता। यह समस्या आधुनिकतम वैज्ञानिक _ 
साधनों के जरिये गँव के कूड़े-कचरे से तैयार गैस का 
प्रयोग करके ही हल की जा सकती है । 

देश के नगर क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता 
कि ईंधन-गंस के उत्पादन में वे स्वावरूम्बी होंगे अथवा 
नहीं; क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई आंबड़े प्राप्य नहीं हैं। 
यहाँ बम्बई नगर की आवश्यकता पर विचार किया जा 
रहा है। कुछ आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान है, 
पर है ध्यान देने छायक। बम्बई नगर की जन-संख्या 
४० लाख है। अतः प्रति दिन मल-मुत्र से ४० लाख , 
घनफुट गैस तो मिल ही सकती है। इसके अलावा 
दुधारू पशु, अन्य जानवरों जैसे घोड़े, बैलों आदि-जिनकी ._ 
संख्या लगभग दो लाख है-के गोबर से तैयार की गयी 
गैस जोड़ दीजिये। इसके जरिये प्रति दिन लगभग 
३० छाख घनफुट गैस प्राप्त होगी। श्री कोलपे की 
गणना के अनुसार कड़े-कचरे से १ करोड़ २५ लाख 





कर जेडटसम्स 





कि तक 


बहरी परिचारों के लिए गस का ४९४ 


घनफुट गैस प्रति दिन प्राप्त होगी। इस प्रकार कुल 
उपलब्ध गैस १ करोड़ ९५ लाख घनफुट होगी। भोजन 
बनाने के लिए गाँवों में प्रति व्यक्ति १२.५ घनफुट 
की अपेक्षा शहर में प्रति व्यक्ति औसतन १५ घनफुट 
गैस की आवश्यकता मान लीजिये। बम्बई नगर के लिए 
इस प्रकार रूगभग ६ करोड़ घनफूट गैस की 
आवश्यकता होगी, जबकि मुश्किल से २ करोड़ घनफुट 
ही गैस प्राप्त होगी, जोकि नगर की एक-तिहाई 
जन-संख्या के भोजन बनाने के लिए पर्याप्त होगी । 


इसी प्रकार अन्य नगरों और कस्बों के स्थानीय 


कड़े-कचरे से तैयार गैस से वहाँ की एक-तिहाई 


0] 


जन-संख्या अपनी ईंधन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा 
कर सकती हैँं। इस प्रकार देश के नगर क्षेत्रों में 


छा, 


दो-तिहाई संख्या अर्थात्‌ लगभग छ: करोड़ लोगों के 
लिए ईंधन की समस्या है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के 
३५ करोड़ लोगों की समस्या स्थानीय कूड़े-कचरे से 
तैयार गैस से पूरे तौर पर हल हो सकती है। वैज्ञानिक 
प्रगति के आधृनिक युग में इन छः करोड़ लोगों की 
इंधत को समस्या का समाधान कठिन नहीं हैं। इस 
समस्य। के हल करने में तेल शोधक कारखानों में तैयार 
गेस, भूमि तल से प्राप्त प्रकृतिक गैस, विद्युत शक्ति और 
आणबविक केन्द्रों से बड़ी मदद मिल सकती हैं। इस 
दिश्या में प्रयास जारी हैँ। 





प्रमुख कठिनाई तो यह है कि हमारी सरकारें इस 
समस्या को हल करने के लिए नगरों और गाँवों के 
कूड़े-कचरे से तैयार गैस के सम्बंध में विश्वास करती 
प्रतीत नहीं होतीं। अन्यथा इस विषय पर तृतीय पंच वर्षीय 
योजना पर लिखित ७०० पृष्ठों से भी अधिक की रिपोर्ट 
में अवश्य ही इसके लिए कुछ वितरण होता। तृतीय योजना 


के लिए प्रस्तावित १०,००० करोड़ रुपये में इस कार्य 


के लिए कोई रकम निर्धारित नहीं की गयी है। किन्तु 
यह कमी दूर की जा सकती है। जरूरत है इस कार्यक्रम 
के लिए ठोस जनमत तैयार करने की । हमारी केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारें दोनों ने इस क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण 
कदम उठाया है अर्थात्‌ विशेष मंत्रियों की देख-रेख में 
नगर विकास के लिए विशेष पद का निर्माण किया हैँ । 
वे इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। 


गैस संयंत्र के अन्य लाभों का जिक्र मैंने जानबूझ कर 
नहीं किया है। जैसे इनसे बड़ी मात्रा में प्राप्त तैयार 
खाद और गंदा पानी, जोकि निकटस्थ क्षेत्रों में कृषि 
विकास के काम आ सकता है ; साथ ही विज्ञान-मानस 
तैयार होगा, जोकि हमारी प्रगति के लिए परमावश्यक 


है। ये अतिरिक्त लाभ भी बड़े ही मुल्यवान हैं तथा 


इन्हें शहरी नगरपालिकाओं को गैस-संयंत्र स्थापित 
करने के लिए और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। 
२७ दिसम्बर १९६२ <् 


पश्चिम बंगाल की सिचाई-व्यवस्था सघन कृषि उत्पादन के लिए पर्पाप्त नहीं है, नहर 
सिचाई-ओऔर खास तौर से सरकारी नहरों से जिनका रख-रखाब अच्छी तरह होता है-किसी दूसरी 
प्रकार को सिचाई की अपेक्षा अधिक उत्तम हैँ। यद्यपि पश्चिम बंगाल में करीब ५४ प्रति शत 
भूमि को सिचाई नहरों से होती है, तथापि सरकारी नहरों से सिंचाई होनेवाली भूमि का 
अनुपात सबसे कम्म है। सरकारी नहरों से सिंचाई अधिकतर बर्देवान, बीरभूम और सिदनापुर में 
होती है, जबकि निजी नहरों से सिदाई भिदतापुर और जलपाईंगुड़ी क्षेत्रों में सकेन्द्रित हे। 
कुओं से सिंचाई का कुछ महत्व कच बिहार क्षेत्र में ही है। कुल जितने क्षेत्र की सिंचाई होती 
है, उसमें करीब ९८ प्रति शत हिस्सा चाचल और कुछ दूसरी छोटी-मोटी खाद्य फसलों का 
है तथा ०.९ प्रति शत गद्ने की फप्तल का। फिर भी, धान की फसल के अन्तर्गत जितना क्षेत्र है 
उसके २३ प्रति शत और गजल्ने की खेती के ४५ प्रति शत की ही छिचाई होती हैँ। 
->टेकनों-इकनॉमिक श्र्वे ऑफ्‌ वेस्ट बेंगाल ६ नेशनछ 
कॉउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्‍्ली। 
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करण पे इन्‍्काभों में सामाजिक आयोजन 

50 »... दक्षिण और मध्य अमेरिका के इनका भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार के सिद्धान्त में विद्यास नहीं करते थे। उसके 
5 विचार से अन्नन्दात्रि भूमि सभी की ४ । इच्का सूतकारों और जुनफरों की कोई अपनी सामभी नहीं होंती थी।. 


77970 यूधपि इन्काओं की कताई और बनाई पद्धतियाोँ। उन 
मि । देशों के समान ही हैं, जितका हमने अध्ययन किया 
! 5 हैं, छेकिन उनका वस्त्रोद्योग उत्पादन आयोजन अन्य 
देशों से भिन्न है, जिसका यहाँ जिक्र करना वांछनीय 


“के ४ ह!। इनका, भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार के सिद्धान्त 


श कह हु 


है मैं विश्वास नहीं करते। उनके विचार से अन्न-दात्रि 


उ्ाह.। में सभी की है। प्रति वर्ष कृषि भूमि कामगारों 


 आाप्जद विभाजित की जाती थी। पिछले वर्ष जिस कृषक 
7+४ 5£जमीन के साथ न्याय नहीं किया हो अर्थात्‌ अपनी सामर्थ्य 


के अनुसार भूमि का सर्वोत्तम छाभ न उठाया हो उसे 

”  त्रास दिया जाता था, मनस्ताप करना पड़ता था। क 
# . जमीन पादरियों और घाभिक अनष्ठानों के लिए अछग 
रखी जाती थी, कुछ हिस्सा ऐसे व्यक्तियों के पाछन- 
पोषण के लिए रखा जाता था, जो बहत बद्ध अबजा 
बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ होते थे था 

एसे व्यक्तियों के परिवारों में होते थे जो सार्वजतिक 

कु वश घर से दूर हों, सड़क-निर्माण में छगे हो 

, अथवा फिर सँनिक कार्य कर रहे हों। एक तिसरा 
.& हिस्सा राष्ट्र शासकों-इस्क्रा और उसके सरदार-के भरण- 

_ पोषण के लिए रखा जाता था, जो राज-काज में व्यस्त 
रहते थे। कृषक को अपनी जमीन की ओर मड़ने से 

पहले उस भूमि पर काम करना पडता था, जो गिरि- 

. जावर ओर गरीबों के लिए रख छोड़ी गयी हो ! इसके 

बाद वह अपनी फसल बोने के लिए स्वतंत्र था तर 
रचात्‌ वह इत्का भूमि पर अपना नियत समय देता था। 


इनका सूतकार और बुनकरों का अपनी सामग्री पर 
स्वामित्व नहीं होता था। जो कपड़ा वे तैयार करते थे 


[5 


४ .. वे जो कपड़ा बुनते, उसकी विक्की भी नहीं करते थे। वस्त्रोत्पादन का आयोजन बढ़ी सावधानों से किया जाता था 
॥./ «44 5. ताकि समुदाय के प्रत्येक स्यक्ति को काम ओर वस्त्र दोनों दी प्राप्ति दी सके 








उसे बेचते नहीं थे। बे बस्प्रोषयोगी रेशों का इस्तेगाह 
करते थे, जिस पर जनता का अधिकार होता थ 

वे जा कपड़ा तैयार करते, वह अन्य कार्यकर्त्ताओं पं 
वितरित कर दिया जाता था। वे कार्यकर्त्ता इसके बे । 
पृतकारा व बुनकरों के छिए आवश्यक खाद्य तथा अब 
वस्तुएं पैदा करते थे। वस्त्रोत्पादन का आयोजन क। 
सावधानी से किया जाता था, ताकि समुदाय के प्रह[ 
व्यक्तित को काम और बस्त्र दोनों की प्राप्ति हो से। 
सन द्वारा बिजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ स्पेनी औ 
'ड इण्डियनों के खन से पैदा हुए व्यक्तियों द्वारा लिक्षि/ 


शिार्डों से पता खलता है कि यह काम किस तश 
होता था। 







सह कक 


पश्षुओओं को जाल में फँसाना 
इण्डियन पहाओ़ंं की ऊंचाई में रहते, वहाँ अफ् 
पालतू इलमों की देख-भाल करते और ऊन कताई)े 
रामय उन्हें चीच शहरों की ओर ले जाते थे। उस्ते! 
ऊन काटने के बाद गडरियों नें जो कुछ कमायाहीँ 
उससे अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तएँ खरीद, इल्मोंए' 
फिर वापिर पहाड़ों पर चछे जाते थे। यहाँ | 
कि जंगली इलमों से भी ऊन उतारते थे। वर्ष में छ 
7? बड़ी शिकार की जाती थी | सम्भवतः कोई ५०,९००. 
व्यक्ति एक घेरा बनाते थे, जो धीरे-थीरे एक सके | | 
घाटी में कम होता जाता। बादी के एक छोर पर जाए 
लगाये हुए रखते थे। इस घाटी में अनेक जानवर फता। 
जाते, जैसे इछमा, विकुना, लोमड़ी, खरगोस आदि 
खतरनाक जानवरों को मार दिया जाता था। जो खा 
के काम आ सकते हों, उन्हें मिस्संदेह खाया जाता। 
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इन्काओं में सामाजिक आयोज॑न 


इलमा और विकुतों का ऊन कतरा जाता था, तत्पर्चात्‌ 
उन्हें स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता, जो 
उन्हें अवश्य एक अनोखी बात लगती होगी । 

सार्वजनिक भण्डार जब ऊन से भरने छूगते तब, 
सरकारी अधिकारी आवश्यक बस्त्र तथा प्रत्येक बुतकर 
के अपेक्षित काम का सर्वेक्षण करते थे। इस योजना के 
अनुसार ऊत्र दिया जाता था। सरकारी अधिकारी समय- 
समय पर बुनकरों का निरीक्षण करते रहते थे। जब 
वस्त्र बुन कर तैयार हो जाता तो उसे बाँठ छिया जाता। 
बुनकरों को अपना हिस्सा, मिलता, शोष उन अन्य 
व्यक्तियों को दिया जाता, जो इस बीच कोई दूसरे काम 
करते थे। 


बुनाई के सुन्दर नमूने 

इनका और उसके सरदार जाला दर्जे के विकुना ऊन 
से बने वस्त्र पहनते थे। चूँकि इनका को ईइ्वर का 
अवतार माना जाता था, इसलिए उसकी पोशाक साधारण 
कारीगर नहीं तैयार करते थे। इस पवित्र कार्य के लिए 
गोरी से गोरी युवतियों का चुनाव होता था और उन्हें 


देवालयों के समीप “िहारों' में प्रशिक्षित किया जाता 
था संग्रहालयों में पेहवियन” बुनाई के जो सर्वोत्तम 


कृषि में अर्थ-बेकारी पश्चिम बंगाल की . एक गस्भीर 
समस्‍या के दो पहुलुओं-अ्रसिकों का गेर-मौसम्त में बेकार 
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सुन्दर नमून आज देखने को मिलते हैं वे सम्भवतः इन्हीं _ 
प्रशिक्षित कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किये गये थे। वे 
कारीगर सर्देव ही व्यस्त रहते थे, क्योंकि इनका एक 
पोशाक एक ही बार पहनता था, बाद में उसे भण्डार 
में रख दिया जाता था। 


राजकुमारियों द्वारा कताई 
शाही खानदान की राजकुमारियाँ भी कताई-बुनाई 
सीखती थीं ! यह रिवाज था कि जब वे अपने मित्रों से 
मिलने जायें तो यह काम करती रहें ! फिर भी, यदि 
कोई निचले वर्ग की महिला राजकूमारियों से मिलने , 
जाती तो वह अपना काम घर पर छोड़ देती। कुछ 
आवभगत की बातचीत "के पश्चात्‌ आगन्तुक महिला, 
राजकुमारी से-कोई काम देने का निवेदन करती, ताकि 
वह उसमें लग जाय और जितने समय ठहरे, करती रहे। 
सम्भव हूँ कि इन्काओं द्वारा जिन तरीकों का व्यवहार 
होता था, वे आज भी दक्षिण अमेरिका की रेड इण्डियन 
महिलाओं में प्रचलित हों। 
“ईं. सी. बेती: मैन इज ए वीवर (मानव एक 
बुनकर है) से। 


समस्या है। इस 
बेठे रहना और 


अत्यधिक उच्च शअ्मिक-भूमि-अनुपात चूँकि-पर तत्काल ध्यान देने की जरुरत 
हैं। कृषि-कार्य मौसमी है, इसलिए प्रथम पहलू (सौसम्री बेकारी) मिश्रित 
कृषि (मय दुर्ध उद्योग तथा मुर्गो-पालन) एचम्‌ अन्य सहायक धंधे अपनाकर 
ठीक किया जा सकता है। दूसरा (उच्च श्रसिक-भूमि-अनुपात्त) अधिक साजिदा 
भरा हैं। खेतिहर श्रमिक की उत्पदकता के समूचे सवाल में ही यह 
सन्निहित है। भावी उद्देश्य यह होता चाहिए कि श्रमिकों को नये उत्पादन 


कक ३ 


कार्यों में लगाकर प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ाई जाथ। इस संक्रमण कालीन 
स्थिति को सहल बनाने के लिए भावी जन-संख्या-वृद्धि पर आयोजित नियंत्रण 


होना चाहिए। 


-- ठेकनों-इकनॉम्रिक क्षर्व ऑफ्‌ बेनस्ट बंगाल : नेशनल 


कॉउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिस्चे, नयी दिल्ली। 























ग्रामीणों के लिए रोत्गारी के स्राधन 


प्रवीण चन्द्र नायर 


यद्यपि खादी और ग्रामोथोगों के अ्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति ऐुड है, किन्तु दा में बढति हुई बेकारी की ्प्टिगत रखते 
हुए फिलहाल से भी अधिक्ष प्रभावशाली प्रयास करने की आवश्यकता है | 


. झआूतकाढ में भारत अपनी समृद्धि के कारण 'सोने की 
चिड़िया' कहकर पुकारा जाता था और इसके 
लिए प्रसिद्ध था कि भारत में दूध-दही की नदियां 
बहती हैँ हमारी इस आर्थिक समृद्धि का कारण 
था यहाँ के फलते-फूलते ग्रामोद्योग। देश में उत्पादित 
वस्तुएँ इतनी' अच्छी होती थीं कि उनकी प्रशंसा दूर- 
दूर के देशों में फैली हुई थी, जिनसे हमें काफी धन 
प्राप्त होता था। मशीन यूग के प्रादुर्भाव से-दुर्भाग्यवश 
जोकि उपनिवेशवाद के साथ-साथ हुआ-मश्षीनों से 
बनीं विदेशों की सस्ती वस्तुओं की प्रतिस्पर्बा से 
(और जिनकी यहाँ के बाजारों में भरमार हो गयी 
थी) भारतीय कारीगरों को अपनी पारम्परिक दस्त- 
कारी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फलस्त्ररूप भारत 
को न केवल अपने विदेशी व्यापार से ही हाथ धोना 
पड़ा, बल्कि वह विदेशों में निर्मित मार का आयात- 
कर्त्ता भी बन गया, जिससे धीरे-धीरे उसका धन 
विदेशों में जाने लगा और वह आशिक दृष्टि से खोखला 
बन गया। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि जो 
कारीगर ग्रामोद्योगों में छगे थे, उन्हें अपनी जीविका 
के लिए क्ृषि का सहारा लेना पड़ा। आज भी हर 
दस व्यक्तियों में से सात व्यक्ति खेती पर निर्भर 
करते हैं।...... 
.._ बेकारी की समस्या 


.._ हमारी विशाल जन-संख्या और खेती योग्य उप- 
लब्ध भूमि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
क्षि सब छोगों को रोजगारी देने में असमर्थ है; 


और फिर क्रपकों का समूचा समग्र खेती में छगता 
भी नहीं । वे अधिक समय बिना काम के रहते है। 
इस समय का उपयोग वे दूसरे सहायक धंधों में कर 
सकते हैं। तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में गाँवों में 
लगभग पचास-साठ लाख छोग बेरोजगार थे। योजना 
के दरमियान गाँवों में करीब १ करोड़ १० राख से 
लेकर १ करोड़ २० लाख तक काम करने योग्य 
व्यक्त और बड़ जायेंगे, जिन्हें गौवों में ही काम 
उपलब्ध कराना होगा । इसके अतिरिक्त सम्भवतः: 
करीब १ करोड़ ५० लाख व्यक्ति और हैं, जो अर्ध- 
ब्रेकारी से पीड़ित हूँ । 

ग्रममोद्योग क्‍यों 


बेकाख, भुखमरी एवम्‌ गरीबी ने हमारी ग्रामीण 
जनता को हतोत्साहित कर दिया है । अतः सभी को 
लाभप्रद काम दिलाना पड़ेगा । इस प्रश्न का हल 
शीघ्रातिशीघ्र निकालना होगा। बड़े पैमाने के उद्योग, 
जिनमें अधिक पूँजी और विदेशी सहायता की 
आवश्यकता पड़ती है, शायद ही इस समस्या का 
समाधान कर सकें; क्योंकि वे श्रम की बचत करने- 
बाली मशीनों का उपयोग करते हैं। अतः छोटे 
पैमाने के श्रम-प्रधान पारम्परिक ग्रामोद्योग ही मौजूदा 
परिस्थितियों में सहायक सिद्ध हो सकते हैं; क्‍योंकि 
उनमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और किसान 
अपने अवकास के समय उन्हें अपना सकते हैँ। ये 
ग्रामोद्योग हैं: खादी, तेल-पेराई, अखाद्य तेछठ. और 
साबुन, अनाज तथा दाल प्रशोधन, आ्रामीण चर्मोद्योग, 
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ग्रामीणों के लिए रोजगारी के साधन हः रा ४९९ 


ताड़-गुड़, हाथ कागज, मधुमक्खी पालन, ग्रामीण 


कुम्हारी, बढ़ईगीरी और लोहारगीरी, ग्रामीण रेशा 
आदि। थोड़े-से समय का प्रशिक्षण प्राप्ककर एक 
ग्रामीण ये उद्योग अपना सकता हैं । 


राज्य सण्डलर 


बड़े पैमाने पर रोजगार देने के अतिरिक्त अनाज 
तथा दाल प्रशोधन, खाद्य तेल, ताड़-गुड़ आदि कुछ 
ग्रामोद्योगों के पदार्थों में पौष्टिक तत्व भी ऐसे ही 
उन पदार्थों से ज्यादा होते हैं जो मिलों द्वारा तैयार 
किये जाते हैं । काफी संख्या में आटा पीसने, धान 
कटाई करने और तेल निकालनेवाली मिलों की 
स्थापना होने से देश में जन-स्वास्थ्य पर भी बूरा 
असर पड़ा है । 


खादी तथा ग्रामोद्योगों की प्रगति की गति में 
तीव्रता लाने के लिए १९५७ में सरकार ने अखिल 
भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का एक विधि- 
विहित संस्था, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के रूप में 
परिवर्तत किया। देद के सभी राज्यों में खादी और 
ग्रामोद्योग मण्डलों की स्थापना की जा चुकी हैं। पंजाब 
राज्य खादी और भ्रामोद्योग मण्डल की स्थापना १९५७ 
में हुई थी। इसके पूर्व खादी-ग्रामोद्योगों का काय 
पंजाब खादी गामोद्योग संब, खादी आश्रम, पंजाब 
प्रदेश रचनात्मक कार्य मण्डल, कस्तूरबा सेवा मंदिर 
और पंजाब कताई-बुताई केन्द्र, ये पाँच संस्थाएँ करती 
थीं । आज भी खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम चलाने का 
मुख्य दारोमदार इन्हीं पर है। अपने-अपने कार्यक्षेत्रों 
में ये संस्थाएँ अपने कार्य-संचालन में राज्य मण्डल से 
सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं। इस संस्थाओं 


के काम में समन्वय लाते और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान 


करने हेतु राज्य मण्डल, और उसकी विभिन्न उप- 


समितियों में, जिनके जरिये वह अपना कार्य करता 


है, उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त है । 


० 


इन पंजीकृत संस्थाओं के अछावा सहकारी समि- 
तियां भी हैं, जिनको ग्रामोद्योगों का कार्य करने हेतु 
राज्य मण्डल सहायता देता है। सन्‌ १९६१-६२ में 
इन पंजीकृत संस्थाओं एवम्‌ सहकारी समितियों ने 
३,०५,११, १५८ रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन 
किया। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में पंजाब में 
१,६७,३७, ०६७ रुपये की खादी का उत्पादन भी 
हुआ । इस प्रकार खादी और ग्रामोद्योगों का कुल 
उत्पादन ४,७२,४८,२२५ रुपये का हुआ। इसी वर्ष 
में २९४,९३८ व्यक्तियों को खादी एवम्‌ अन्य ग्रामो- 
द्योगों में काम दिया गया। इनमें उन व्यक्तियों की 
संख्या भी शामिल हैँ, जिन्हें आंशिक तथा आकस्मिक 
रूप में रोजगारी मिली। 


उपभोकताओं का सहयोग 


पंजाब में, जहा हर १,००० व्यक्तियों में से 
७८१ लोग गांवों में रहते हैं, बढ़ती हुई पूर्ण और 
अर्ध-बेकारी को देखते हुए उक्त प्रगति आकर्षक 
अवश्य लगती हैँ, पर इसी से सन्‍्तोष करके बैठ 
जाने लायक नहीं अर्थात्‌ प्रयास करते ही रहना 


चाहिए । सभी लोगों को काम देने के लिए हमें 


और भी अधिक प्रयत्न करने पड़ंगे । इस कार्य की 
पति के लिए उपभोक्ताओं सहित सभी छोगों का 


सहयोग अपरिहाये है । परन्तु इस कार्य में उपभोक्ताओं 


का योगदान. अधिक महत्वपूर्ण है; क्‍योंकि वे ही 
हमारे उन ग्रामीण कारीगरों को वास्तविक प्रोत्साहन 
दे सकते हैँ, जो गरीबी और मजबूरन बेकारी से 


पीड़ित हैं । हमें यह न भूलना चाहिए कि यदि हम 


एक नये पैसे की भी ग्रामोद्योगी वस्तु खरीदते हैं 
तो वह नया पैसा जरूरतमंदों को ही मिलता हूँ । 
समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करने के हमारे 
आदश का क्‍या कोई इससे अधिक प्रभावशाली मार्ग 
हो सकता है ! 


९२३२ सितम्बर ९१५६२ -: जे ... ५ 
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- इस समस्या के समाधान में फ्रेसर, 
और ब्रेड्डन सहित अन्य अनेक व्यक्तियों ने काफी 


 मिलों में कम कटे गये चावल का प्रयोग 








वावृल पर परालिश करने का प्रभाव 


आजिल भारत ग्रारोधोग संघ के कार्यक्रम में गांधीजी 


ने जब हाथ धान कुटाई उद्योग भी शामिल 
किया, तो उनका सर्वाधिक ध्यान चावल के पौष्टिक 
तत्वों पर ही था । 


मानव जाति के ५० प्रति शत से भी अधिक छोगों 
के मुख्य भोजन में चावल सबसे महत्वपूर्ण है । 
साठ वर्ष से कुछ पहले जापान की नी सेना में मिल 
कुठे चावल के बदले जौ और गेहूं का इस्तेमाल 
चालू कर वहाँ के एडमिरल तोक्की (7005) नौ सेना 
में बेरीबेरी नामक रोग मिटाने में सफल हुए 


०. 


थे । 
स्टैण्टन, वेड्डर 


योगदान दिया | पालिशदार चावरू के स्थान पर 
करने से 


फिलीपाइन स्काउटों में बेरीबेरी नामक बीमारी एक 


वर्ष के अन्दर ही दस के बदले एक प्रति शत रह 
गयी । मद्रास प्रेसीडेन्सी में १९३६-४५ के बीच हुई 


जाच से पता चला कि बच्चों में बेरीब्रेरी की बीमारी 


- जितनी मानी गयी थी उससे काफी ज्यादा थी और 
वह अधिक बाल-मत्य 


 थायामिन की सुई (इंजेक्शन) 


लिए उत्तरदाग्री थी। 


लगाकर उसका 
प्रभावकारी' तौर पर उपचार किया गया । उक्त सुई 


का बड़ा. नाटकीय प्रभाव पड़ा। सुई छगाने के 
. बाद १२ से रेड घण्टे के भीतर-भीतर रोगी का 
. उपचार हो गया । सामान्यतः जिन क्षेत्रों में चावल 
खाया जाता है वहाँ गेहूँ खानेवाले क्षेत्रों से ज्यादा, 
.- खुराक की कमी से कैदा होनेवाली पैरों में जलन 


मुखाति, जिगरी सूत्रण रोग जैसी बीमारियों! होती हैं। 


अक्ॉयड और अन्य व्यक्तियों) ने हुलरों से 
तथा मिलों में कूटे गये चावल में पाये जानेवाड़े 
थायामिन अबवबा विटामिन थी १ का अध्ययन किया। 
मशीन द्वारा प्रशोधित चावल में करीब ७५ प्रति शत 
थायामित तत्व नष्ट हो जाते हैं, जबकि हाथ कुटे 
चावल में लगभग २५ प्रति शत | किक और विलियम्स * 
नें मिल्ल कूटे तथा हाथ कटे चावल में विटामिन 
बी१! तथा बीर की मात्रा का अध्ययन करके 
बताया कि उनमें ऋमश: ७५ एवम्‌ ३३ प्रति शत 
उबत तत्व नप्ठ हो जाते हैं । 


महाराष्ट्र के कोलाबा जिछे से प्राप्त कोरूम्बा ४२, 
पूना जिले से प्राप्त आमामोर १५७ और रत्नागिरी जिले 
से प्राप्त वारंगहल विस्मः के चावलों पर विभिन्न 
अनुपात में पालिश की गयी। तत्पदचात्‌ थायामभिन 
अथवा विटामिन बी१ और रिबोफ्लेविन अथवा 
विटामिन बी२ के तत्वों की दृष्टि शे उतका परी- 
क्षण किया गया। विटामिनों का ह्तरीय तरीकों के 
अनुसार विश्लेषण किया गया। प्राप्त परिणाम 
संक्षिप्त रूप में नीचे दिये जाते हैं । 
चावल की बनावट 

चावल के दाने में तीन हिस्मे होते हैं: (१) बाहरी 
परत अथवा परिकोटा; (२) भीतरी स्टाचयुक्त 
गृदा अथवा भ्रूणोष; और (३) जीवाणु या 


कल राचन- सिकअक न० कम 





(#. 8 /" ३७ अपाशाब+५ा काका; ४४ 72 0: ॥80- 4७48९); हक" का आशा भा ७७७७४७आ 


१. डब्स्यू. आर. अक्रायड, बी. जी. ऋृष्णन, एस. पासमुर 
और ए. आर. सुन्दरंजन: इण्डियन मेडिकल रिस्े 
मेमभोयर, १९४०; पृष्ठ : ८४ | 


२. एम. सी. किक्र और आर. विकियम्स : मेशनल  रिसचें 


कौउन्सिल बुलेटिन नम्बर ११२; १९४०। 

















घिचार-पिय् 


बीजांकुर। परिकोटा और बीजांकुर में विटामिन 
बी' की प्रचुर मात्रा होती है- विशेष कर उनमें 
बी१ अथवा थायामिन तथा बी२ या रिवोफ्लेविन 
पाये जाते हैं। पालिश करने की प्रक्रिया में प्राय: 
परिकोटा और बीजांक्र चावरू से अछूग हो जाते 
हैं। पालिश जितनी अधिक की जायेगी, बिटा,जनों 
गे मात्रा उसी पेसाने पर नष्ट होती जायेगी। 


विदाभिनों पर पालिश करने का प्रभाव 5 आकर ४०० 
(प्रति १०० ग्राम चावल माईक्रोग्राम में) 
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इसी प्रकार ऋ्रमश: तीव और छ: प्रति शत पालिश 


करने पर विटामिन बी२ तरकीबन २५ तथा . ४०... 


प्रति शत नष्ठ होता है। इस तरह पता चलेगा कि..... 


पालिश का गब्रातिशत्य ज्यों-ज्यों बढ़ता है, विद्वम्ित, ....: 
बी१ और बीर२ त्पों-त्यों कम होते जाते हैं। ... 


0: 
अप मल मम 
हक हा 

रा 


अतएव यह स्पष्ट हैं कि मशीनों से चावरछ की ,,..... . ' 
कूटाई करने पर विठासिन ज्यादा मात्रा में नष्ठ.होते 





नल 








पालिश करने का प्रातिशत्य. #कऋर्नशह 











क्स्मि विटामिन हाथ कुटा तीन प्रति शत पॉलिश... छ: प्रति शत पाछिश ४ पहल क्‍ 
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(हानि ४४% ) (हानि ७४५)... 

बी.२ ९३. १४ . ६९-१० ५९-३४ 
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वारंगल बी.१ २१९-५१ .. १२३*२५३ ०-१७ - 

हि (हानि ४४% ) (हानि ६६%) हट क्‍ 

बी.२ ८८*२९ ५७-३४ | ५००४१ को हक गा हु 

(हानि ३५% ) (हानि ४३%) आई] 

यदि चावल की ज्यादा पालिश की जाय तो, निस्स- हैं, इसलिए हाथ धान कुटाई को प्रोत्साहन दिया जाना क्‍ गा | 

न्देह विशेष सफेदी के कारण वह दीखने में सुन्दर जाहिए। हाथ धान कूटाई में परिकोटा तथा बीजांक्र ह 

लगता है, लेकिन उसके पौष्टिक तत्वों को बहुत को कोई विशेष चोट नहीं पहुँचती। इसलिए विटठा- 2 

नुकसान पहुँचता है। मिनों की बहुत कम क्षति हो पाती है। ः की 

प्राप्त विश्लेषणात्मक आंकड़े उक्त तालिका में २६ नवम्बर १५६२ -+माधव रा. देशपाण्डे ' ः बे नयी | 

दिये गये हैं। हि 5 लि द । 

उपर्युक्त तालिका से पता चडेगा कि पालिश करने द ही . “ 

हि अल हे केरल में मधुमक्खी स्थानांतरण... कम ० 

से उल्लिखित दोनों ही विटामिनों का नुकसान होता ह आल आम, 

हैं। जिन चावलों की किस्मों को छेकर परीक्षण झ्मूपूचे भारत में सम्भवतः केरल ही एक ऐसा 

किया गया उससे पता चला कि सभी किस्मों में राज्य है जहाँ संगठित रूप से और विज्ञालू पँमाने ५ 

तीन प्रति शत पालिश करते पर विटामिव बी१ पर स्थानांतरित मधुमक्खी-पालन की पद्धति का अनु- े हे 

करीब ४६ प्रति शत और छः प्रति शत पालिश सरण होता है। राज्य के केन्द्र में स्थित त्रिचुर जिले द ही | 
करने प्र क्रीव ७० प्रति शत नष्ट हो जाता है। में ऐसे अनेक मधु-पालक हैं, जो अपने मधुमबखी छत्तों / 
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..._ आदि का खर्चे सब मिलकर बांट छेते 
- . के ट्रकों पर रात में स्थानांतरित किये जाते हैँ । स्थानां- 
५... तरण के लिए मधु-पाकूक विशिष्ट यातायात छत्तों' का 


५०२ खादी ग्रामोद्योग 


को मौसमी तौर पर उन स्थानों में ले जाते हैं जहाँ 
मु प्रवाह ज्यादा होता है। 

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा अपने चेरपू 
स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत केरल राज्य खादी 
और ग्रामोद्योग मण्डल के सहयोग से मधुमक्वी-पाछन 
उद्योग का सघन विकास कार्यक्रम चालू करने से पहले 
तत्कालीन कोचीन सरकार ने अपने ग्रामीण विकास 


' कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्मक्खी-पालन उद्योग का विकास 


कार्य हाथ में लिया था। तब से कुछ मधु-पाकृक 


. कभी-कभार रबड़ के बागानों में मौसमी तौर पर 


अपने मधुमक्खी-छतों को स्थानांवरित करते रहे 

अब अधिकांश मधु-पालक अपने छते एचिपारा, पल- 
पिल्‍ली, चिरक्काकोड, कण्णवारा और वणियम्बारा ले 
जाते हैं, जहा पश्चिमी घाद की घाटियों में रबड़ के 


पेड़ घने रूप में विस्तृत क्षेत्र में पाये जाते हैं। 


जंगली क्षेत्रों में 

छत्तों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा १९६१ में एकत्रित की गयी 
जानकारी से पता चलता हैं कि उत्त क्षेत्रों में 
आस-पास के ३०-४० मील की दूरी तक के स्थानों 
से २,००० से भी ज्यादा आधुनिक मधुमक्खी-छत्ते 
स्थानांतरित किये गये थे। इन पहाड़ी और जंगली 
प्रदेशों में हजारों एकड़ भूमि पर रबड़ के बागान 


 हैं। इसके अतिरिक्त इन बागानों के आस-पास . 
सरकार द्वारा आरक्षित जंगल भी हैं, जहाँ पराग तथा 


थु-रस-युकत पेड-पौधे पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। 


... मसधु-पालक मुख्यतः: कृषक हैं, जिनमें प्रत्येक के 
.. पास १०० अथवा उससे अधिक छते हैं। वे स्वतंत्र 
... रूप से अपने छत्ते स्थानांतरित करते हैं - यातायात 
... आदि का तमाम खर्च स्वयम्‌ वहन करते हुए। अन्य 
... छोट मधु-पारूक अपने छत्ते सहकारी आधार 


पर 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यातायात 


! छत्त भाड़ 
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उपयोग नहीं करते, बल्कि मधमव्खिय्ों आधुनिक 
छत्तोीं में ले जायी जाती हैं, जिनके ऊपर-तीचे 
तथा पाइयों में घास छगा दिया जाता है, जिससे छत्तों 
को झटका नहीं लगता । यातायात पूरा होने पर 
मध-पालकों को इस बाबत परिषृर्ण सावधानी बरतनी 
पड़ती है कि मधुमबखी कहीं उड़ ने जायें और 
झुण्ड बताकर उड़ते ने लगें, जिससे मधु-प्राप्ति 
में बाधा पहुँचे। मधु-उद्यन स्थछठ का सावधानीपूर्वक 
चुनाव करने के बाद मब-पालक स्थानों का चुनाव 
करते हैं। छत्तों को रखने के लिए आधार अर्थात्‌ चोखटे 
नहीं लगाये जाते। उन्हें जमीन साफ करके उसी पर 
रख दिया जाता है। छत्तों को संब्पवस्थित कतारों में 
रखा जाता है, जिसकी तुछना बिहंगावलोकन की 
दृष्टि से एक सुमोजित करबे से की जा सकती है । 
मधुमक्खियों के साथ 

मधु-पालक वक्षों पर मचान छगाकर जब तक 
मधुमक्खियां बागानों में रखी जाती हैं, वहीं ठहरते 
हैं। चन्द वे मधु-पालक जिनके पास एक-सौ अथवा 
अधिक छत्ते होते हैं मधुमबखी-यालन की जानकारी 
रखनवाले अस्थायी सहायक रखते हैं, जो उन्हें अभभिजनन 
तथा मधमक्खियों के रख-रखाव और मधु-विस्सारण 
में महायता देने है । स्थानांतरण की अवधि में ही ये सहा- 
यक रखे जाते हैं। उन्हें ३० रुपये मासिक दिये जाते हैं। 

रबड़ के पेड़ों में फूल आते ही मधु-मत्रिखया पराग-रस 
यानी मथु-रस इकठा करनें में व्यक्त हो जाती हैं। हर 
चार दिन के बाद मधु-निस्सारण किया जाता है। यह 
प्रक्रि] मई के अन्त तक चलती रहती है। मबू-पालकों 
के सामने सामान्यत: जो कठिनाई आती है वह अतिरिक्त 
पराग से सम्बन्धित हैं। उन्हें सलाह दी जाती हैं कि 
वे पराग से भरे छत्तों के टुकड़े इकट्ठे कर मधु से भरी 
सुराहियों में डबाकर रख लें, जब तक कि उनकी रथानां- 
तरित मथु-मक्खी उपनिवेशों को जरूरत न पड़े। 
पर्याप्त मधु-प्राप्ति 


सन्‌ १९६१ में ३१ मधु-पालकों ने २,३४१ से 
अधिक मधुमवखी-घर स्थानांतरित किये, जिनसे 














, घिचार-चिमर्श 


२७,९०८ पौण्ड दहद की प्राप्ति हुई। चन्द मध्-पालकों 
को तो शहद की बहुत अच्छी प्राप्ति हुईै। तीन 
मधु-पालकों के पास २००; १२० और ८५ छत्ते थे, 
जिनसे उन्हें क्रमश: ४,२४२; ३,००० और १,९०० 
पौण्ड मधु मिला। प्रतिकूछठ मौसम के कारण १९६२ 
में मधु-प्रवाह उत्साहवर्थल नहीं रहा। मौसम के 
दरमियान बीच-बीच में बूंदा-बांदी होने से फूलों से 
पराग-रस धुल गया तथा मंथु-मविखयां उड़कर पराग 
अथवा पराग-रस छाने से रुकीं। फिर भी, यहाँ एक 
मधु-पालक का हवाला दिया जा सकता है, जिसके 
पास ८० मधुमक्खी घर थे और जिसने ४० कनस्तरों 


से कम शहद इकट्ठा नहीं किया--एक कनस्तर में 
५५ पौण्ड से ज्यादा शहद आता हैं! 


इस प्रकार आधुनिक वेज्ञानिक तौर-तरीकों का 
व्यवहार और सुप्रबन्ध करते हुए मधुमक्खी-पालन का 
कुशल रूप में संगठन किया जा सकता है। 


११ अक्तूबर १९६२ ““सी.- के. चन्दरन 
भा भेद सं 


पंचायतों के समक्ष दुस्तर काये 
अआगर हम प्रत्येक ग्राम या ग्राम समूह के लिए विस्तृत 
योजना नहीं बनाते हैँ और सावधानीपूर्वक आगे 
नहीं बढ़ते हैँ, तो सम्भव है हमारे लछोकतंत्रीय विकेद्री- 
करण के कार्यक्रम को सफलता न मिलले। मौजूदा 
प्रवृत्ति शहरीकरण की ओर है। हमारा उद्देश्य यह 
होना चाहिए कि हम गाँवों का आत्मविश्वासी और 
स्वावलंबी इकाइयों के रूप में समरस विकास करें। 
उत्पादन का उद्देश्य 
भूमि पर दबाव यानी खेती पर भारी बोझ गाँवों 
की पहली समस्या है। ग्राम स्तर पर क्ृषि के उत्पादन 
का कृषि-औद्योगिक उत्पादन के साथ संतुरून स्थापित 
करने में इस समस्या का हुछ निहित है। आज हम 
देखते हें कि खाद्य फसलों का स्थान व्यापारिक फसलें 


ले रही हैं। आज जब लोगों को इतना कम भोजन 
मिलता है कि वे करीब-करीब भूखों मरते हैं, तो हमें 
खाद्यान्नों के उत्पादन पर हमारे प्रयत्न केन्द्रित करने 
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चाहिए। क्रषि उत्पादन खाद्यान्न, कपड़े और जीवन 
की अन्य आवश्यकताओं की पूति के लिए होना चाहिए। 


खेती के लिए पौष्टिक आहार का अध्ययन करने 


की आवश्यकता है, ताकि गाँव के लोग संतुलित खुराक 


के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री का उत्पादन करने में 
समर्थ हों। सिंचाई सुविधाओं का इस प्रकार विकास 
हो कि उनसे गौव के पाती के सब साधनों की रक्षा 


हो सके, जैसे तालाबों व नये कओं की खदाई, बाढ़ 


की रोकना और भ-गर्भीय जल का स्तर ऊपर लाना । 
आन्तरिक व्यापार. 

आंतरिक व्यापार को इस प्रकार नियमित करना 
होगा कि उससे सर्व प्रथम गाँव की खाद्यान्न एवम 
अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो सके, सभी प्रकार 


का व्यापार उक्त आवश्यकता-पूतिं के बाद हो। यदि 


उत्पादन-कार्य स्थानीय उपभोग के लिए प्राथमिकता 


के आधार पर संगठित किया जाय, तो बहुत-कुछ 


आंतरिक व्यवसाय नियमित हो जायेगा तथा लाभ 


हेतु बहुत कम हो जायेगा जोकि बिचवानियों के बीच 
में आ धमकने का कारण है । 


धान, गेहूँ, कपास आदि सभी का प्रशोधन स्थानीय 
रूप से होना चाहिए, जिससे अधिकांश स्थानीय पूँजी 


का ग्रामीणों में ही आदान-प्रदान होगा-जोकि 
उक्त उद्योगों को सहकारी आधार पर चहलायेंगे--और 
साथ ही साथ पूर्ण तथा अर्ध-बेकारी की समस्या भी 


बहुत कुछ दूर होगी। चावल, आटे, तेल, मिल में 


यार सूत तथा कपड़े का गाँव में आयात करने पर 
प्रतिबन्ध लगाया जा सकता 


पंचायतों का यह सर्व प्रथम कतेग्य होना चाहिए 
कि वे इस बात का ध्यान रखें कि भावी नागरिकों 
अर्थात्‌ बच्चों को सुशिक्षा मिले तथा वे सुसंस्कृत 
बने । बच्चों की शिक्षा ठोस आधार पर प्रारम्भ 


होनी चाहिए। उसमें बोद्धिक शिक्षण के साथ ही साथ 
दारीरिक श्रम भी शामिल किया जाना चाहिए। 
यही नयी तालीम का भी सार है । 
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“नारायण शिवरामकृष्णन 
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देश में और एक ही 
भारत में ये दोनों ही पहलू सामाजिक रूप से एक समान 


सामाजिक परिवतेन ले आना ही उद्देश्य नहीं हैं, 
. दोनों कार्मो में सफलता प्राप्तकरर उनमें समुचित 

सह-सम्बन्ध स्थापित करना हैं। आथिक विकास व 
. सामाजिक परिवतेंन की प्रक्रियाएँ इतनी सर्वे विदित नहीं 
हैं; इस सम्बन्ध में तो और भी बहुत कम जानकारी है 
कि वे एक-दूसरी को किस प्रकार प्रभावित करती हैं । 
जैसा कि प्रोफेसर डब्ल्यू 
के अध्ययन के प्राइकथन में कहते है कि “हमें ऐसी 
समितियों के अनेकों पिवरणों की आवश्यकता हैं, 
| जिनमें परिवर्तन हो रहा हो अर्थात्‌ जो संक्रमण की स्थिति 
| से होकर गुजर रही हों, ताकि हम परिवर्तवशील 
. आर्थिक अवसरों का सामाजिक संस्थाओं, माध्यमों अथवा 
| संगठनों पर पड़नेवाले प्रभाव और परिवर्तनोस्मुख 
। आर्थिक अवसरों में बाधक अथवा साधक याती सहायक 
| के रूप में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव का भी 





आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन 


सुभाष चन्द्र सरकार 


आधिक विकास और सामाजिक परिवर्तेत का 

पारस्परिक सम्बन्ध, अध्ययत का एक सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण क्षेत्र है--विशेष कर भारत में होनेवाले प्रयासों 
के सन्दर्भ में। दोनों ही विकास की प्रक्रिया के प्रतिरूप 
अंग हैं, छेकित उनका सापेक्षिक महत्व एक देश से दूसरे 
में समय-समय पर भिन्न हीता है । 


आर्थिक विकास कर लेना अथचबा 
ह्कि 


महत्वपूर्ण हैं। 


आथर लेविस श्रीमती एप्सटेन 


अनतीयनन ++ नल । 
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। ..._*+ इकलासिक डेचलपफम्ेण्ट एण्ड सोशल चेंज इन साउथ 
| इण्डिया (दक्षिण भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक 
| पंरितेन-भाषा शणँग्रेजी) छेखिका : टी. 
|. (70४00॥); ऑक्सफोर्ड यूनिवार्सेटी प्रेस, बस्त 
॥| 8: १६+३५३३ मूह्य : २७.५० रुपये |. 


स्कॉरलेट फरसटेन 
३९, द्‌ गे ) 


अर्थात्‌ दोवों प्रकार के पारस्परिक प्रभाव का सामान्यी- 
कारण कर सकें। -- (पृष्ठ: ८)। 
उपयोगी अध्ययन 

मेंसूर के दो गौवों- बांगला और दालेवा-- में आथिक 
वे सामाजिक परिवर्तन के अपने अध्ययन के सन्दर्भ में 
श्रीमती एप्सटेन उकत मराले की व्याख्या आर्थात्‌ 
विश्लेषण की चेप्टा करती हैं। भारत के विभिन्न भागों 
के लोगों के दृष्टिकोण और रुझान में इतना भारी 
अन्तर हैं कि किसी भी एक ही राज्य के दो गाँवों के 


अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण करना भयंकर 


रूप से गुमराह कर देनेवाला हो सकता है। केकिन 
उस हुद तक कि गरीबी और सुधार के प्रति पागे 
जानेवाले सामाजिक विरोध पर काबू पाने की रामस्यथाएं 
समूचे देश भर में कम-ज्यादा करके एक समान ही 
हैं- अन्तर परिमाण का है, गृण-स्तर का नहीं- यह 
जानना सदेव ही छामदापक हूँ कि अन्यत्र बया हो रहा 
हैं तथा जो कुछ हो रहा है वह कैसे, किस ढंग से हो 
रहा हैं। अतएवं समाजशास्त्र के अध्ययनकर्त्ताओं के 
लिए इस प्रकार के सोहेश्य अध्ययन अत्यन्त काम के हैं । 

प्रस्तुत अध्ययन से एक बहुत ही आशावान स्थिति 
सामने आती है। भारतीय ग्रामीण नव आर्थिक अवसरों 
के प्रत्युत्तर में अर्थात्‌ उनके साथ अपने को बदलने में 
अन्यत्रे कहीं के भो ग्रामीणों से कम नही हैं। इसे यों 
भी कहा जा सकता हूँ कि जो व्यक्ति परिवर्तेन काना _ 
चाहते हैँ वे यदि समचित उँपागम अपनायें तो ग्रामीण 
क्षेत्रों में विकास करने अथवा छाने का उद्देश्य प्राप्त 
करते में किसी तरह की नाजायज यानी बेजा कठिनाई 


. नहीं आयेगी। परिवर्तन के प्रति आ्रामीण जीवन के कुछ 














आशथिक विकास और 


' पहलुओं अन्य पहलुओं की अपेक्षा अधिक संवेदनशील 
हैं, उनमें अपेक्षाकृत आसानी से परिवर्तेन लाया जा 
सकता है। 


बाह्य उद्दीपन 

एक बात विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। 
लेखिका ने जिन दो गाँवों का अध्ययन किया, उनमें 
जो परिवर्तेत लाये गये वे उन गाँवों के निवासियों 
के अभिक्रम से नहीं, बल्कि सरकार द्वारा कृषि और 
औद्योगिक उत्पादन को वढ़ावा देने के लिए अपनी 
व्यापक नीतियों के अनुसार किये गये कामों से आये 
है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में उद्दीपन बाहर से 
आया, स्वयम्‌ ग्रामीणों में से नहीं। समूचे देश भर 
में ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में यह बात अधिकांशत: 
सच है। यह एक अनुभव योग्य तथ्य है कि अपने ही 
प्रयास से आथिक और सामाजिक परिवततन की प्रक्रिया 
प्रारम्भ करने की सामर्थ्य बहुत ही कम ग्रामों में हैं। 
ध्यान देने योग्य एक दूसरी बात यह हैं कि विकास 
से यद्यपि धार्मिक पद्धतियों में परिवर्तत आया है, 
किन्तु धामिक मान्यताओं पर उसका किसी तरह का 
प्रभाव नहीं पड़ा। समग्र दृष्टि से देखने पर गाँवों 
में 'कर्मकाण्ड' का महत्व गिरता जा रहा है। इसका 
भी हमारे ज्ञान-भण्डार से सम्बंध हैं। यहाँ यह 
जानना रुचिकर होगा कि मुख्यतः: क्ृषि-प्रधान अर्थ- 
व्यवस्थावाले वांगलछा ग्राम में दालेना-जहाँ काफी 
संख्या में लोगों ने गेर-खेतिहर धंधे अपना लिये हैं- 
की अपेक्षा कर्मंकाण्डवाद का अधिक जोर है। 


उत्प्रेरक गर-कृषि उत्पादन 

यहा आकर, जिस प्रकार का आर्थिक विकास 
सामाजिक परिवर्तन छा सकता है उसके और सामा- 
जिक परिवर्तन के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का सबसे 
महत्वपूर्ण, प्र हमारे सामने आता है। इस बात की 
कोई प्रतीति नहीं है कि किसी भी प्रकार के आर्थिक 
विकास से साभाजिक परिवर्तन को प्रश्नय मिलेगा। 


सामाजिक परिवर्तन ण्ग्प्‌ 


श्रीमती एप्सटेन के दो गाँवों के अध्ययन से पता 


चलता हैँ कि मुख्यतः कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था की 
अपेक्षा बहुमुखी ग्रामीण अर्थ-व्यवर्था से सामाजिक 


परिवर्तत होने की अधिक संम्भावनता है। दालेना में 


जहँ लोगों ने गैर-खेतिहर घंथे अपना लिये है, 
किसान यजमात और अछुत 'कमीनों' के बीच का 
पारम्परिक आथिक सम्बन्ध समाप्त हो गया है तथा 
राजनैतिक भूमिकाओं में तीज परिवतेन आये हैं; 


परम्परा से चली आ रही पुराती पंचायतों की भूमिका 


काफी कम हो रही है । कृबि-प्रधान अर्थ-व्यवस्थावाले 
वांगला गाव की कहानी इससे भिन्न है, वहाँ सामाजिक 
तथा राजनैतिक संगठन में कोई परिवतंन नहीं 
आया है। 


प्राचीन मल्‍यों की अठलता 


प्रकाश में आनेवाला बहुत ही महत्वपूर्ण एक अन्य 
तथ्य है, आर्थिक वातावरण में परिवर्तत आने पर 


भी प्राचीन मूल्यों की अटलूता । पर्चिम के देशों में. 


भी पहले यह अनुभव हो चुका है। यह कोई भारत 
की ही विशेषता नहीं है । दालेना में यद्यपि लोगों ने 
औद्योगिक काम-धंधे अपनाये हैं, तथापि मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से वे कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था से चिपके हुए 
हे अर्थात्‌ उनका झुकाव कृषि अर्थ-व्यवस्था की तरफ 
है । श्रीमती एप्सटेन लिखती हैं कि “क्ृषि के साथ 
जड़े हुए इसी मूल्य की यही अटलता बहुत कुछ मात्रा 
में इस तथ्य के लिए उत्तरदायी है कि दालेना अपने 
को व्यापक, विस्तृत व्यवस्था में घुला-मिला नहीं 
पाया है, बल्कि अब भी उसकी अपनी अछग ही 
समाज व्यवस्था हैं ।-पृष्ठ : ३२८ । इसी हिंक-रचना 
के कारण आथिक विकास का पूरा लाभ नहीं मिल 
पाया हु । इससे इस बात का संकेत मिलता है कि 
आर्थिक परिवर्तंत के लिए उठाये जा रहे कदमों के 
साथ ही साथ, लोगों को परिवर्तेन और समाज 
में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक बनाने हेतु एक 











32322 23722 2253: सन८ ८७३ सकल लअक८-+ 4 २:२५८८-८+ ८८८८ +८८०००-२:२० २०-८7 >> 07 




















५०६ खादी ग्रामोद्योग : अप्रैल १९६३ 





शक्षणिक अभियान चलाने के लिए भी कदम उठाने अधिक शहरीकृत दालेना में महिलाएँ वांगला की 

पड़ेंगे । अपेक्षा अपने पतियों पर कितनी ही अधिक आश्रित 

उक्त दोनों ही गँ।वों में आशिक विकास की प्रति- 'हैंती हैं, जब कि बांगला में पारम्परिक क्पि अर्थ- 
क्रिया भिल-भिन्‍न हुई, छेकित संयक्त परिवार की अवस्था मे वे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती 

। व्यवस्था खत्म हो चुकी हैं । किस्तु विशिष्ट ऐति- ८ और किसी ह दें तक उन्हेंने आथिक आजादी 

क्‍ हासिक परिस्थितियों के कारण, इन दोनों गाँवों में हासिल कर ली हे । 

महिलाओं की भूमिका अर्थात्‌ उनके स्थात पर परि-. वस्तुतः यह एक सुरुचिपूर्ण अध्ययन है, जिसके लिए 


४ 
२ ०५ ञक | 
वर्तनों का अलग-अलग प्रभाव पड़ा हैं। अपेक्षाकृत श्रीमती एप्सटेन बधाई की पात्र हैं। ३ 
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विश्वभारती प्रेमासिक 


टगोर शताब्दी अंक 
विश्वमारती त्रैम्ाम्निक ने हाल ही में अपने संस्थापक गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 
शताब्दी मनाने के लिए उक्त विशेषांक प्रकाशित किया हैँ। इस अंक में दो साधारण अंक- 
वर्ष : २६; अंक: तीन और चार- हैं। इस अंक में यह सामग्री हैं: पिछले पच्चीस वर्ष की 
अवधि में सुप्रसिद्ध विद्वानों द्वारा गुष्देष पर लिखित और इस पत्रिका में प्रकाशित लेख, 
उक्त अवधि में विश्वभारती में प्रकाशित टैगोर की रचताओं की सूची और सत्तरह चित्र । 
४०० से अधिक पृष्ठ 


० + सका की इक कद आक ०० 
! २ ०००३ ३ ३ » अंक 0० रहांत कम वा भा टेक 


मूल्य : १२ रुपये एक प्रति 
छब्बीसवें वर्ष के सभी अकों का मूल्य--टेगो९ शताब्दी भंक सक्ति--सात्र ९६६ रुपये । 

वतमान सत्ताइसवें वर्ष ( चार सामान्य अंक ) के लिए चन्द्रा आठझ रुपये। 

त्रमासिक 'विश्वभारती प्रचार का भी एक अच्छा माध्यम है। विशेष विवरण और विज्ञापन 


दरों के लिए निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करें 











की मेनेजर 

पा विश्वभारती त्रेमासिक मा 
|! जय दांतितिकेतन (पश्चिम बंगाल) हे 
|| की । 

। 





न॒वम वार्षिकांक के 


पत्रिका की छपाई-सफाई और साज-सज्जा आक- 
षक है। प्रस्तुत लेख खादी कार्यकर्त्ताओं के लिए 
मल्यवान सिद्ध होंगे। अनेक लेख अर्थशास्त्र के विद्या- 
थियों के लिए भी उपयोगी हैं । 
नयी दिल्‍ली मन्‍्सथनाथ गुप्त 
३ नवम्बर १९६२ सम्पादक, योजना 

नः नः भः 

खादी उद्योग प्रतीक है समर्थ और झरुक्त भ्राम 
रचना का। अहिसक समाज का वह आधार है। 
खादी का गर्भित अर्थ फलित हो तो एक नयी क्रांति 
दिखायी दे जाय'। वह अनोखी कांति हो और जीवन 
मूल्य ही उससे बदल जावें। आपका यह अंक उस 
सब सम्भाव्यता को प्रकाश में लानेवाला है। अंक 


बहुत उपयोगी हैं और छपाई-सफाई की दृष्टि से भी 
उपादेय हैं । 

दिल्ली जनेद्ध कुमार 

३ नवम्बर १९६२ सुविख्यात हिन्दी लेखक 


पत्र बहुत अच्छा निकला हूँ। सभी लेख उपयोगी 
हैं। पत्र का यह अंक गँँव-गँव में पहुँचना चाहिए। 
झौसी व॒न्दाचनलाल पर्मा 
४ नवम्बर १९६२ सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार 

रे नै 2 

वाषिकांक एक अभिनंदनीय प्रकाशन है। उसमें 
सादगी और सुरुचिपूर्णता तो हैँ ही, उसकी सामग्री 
भी बड़ी महत्वपूर्ण हे। हमारी अर्थ-व्यवस्था में खादी 
तथा ग्रामोद्योगों का क्या स्थान है, बड़ी-बड़ी योजनाओं 
में यह बात प्रायः भुछाई गयी है। यह अंक इन 
विधायक कार्यों की ओर देश का ध्यान आकर्षित 
करता है और बताता है कि ग्राम-प्रधान भारत का 
वास्तविक अभ्युदय बिना खादी-ग्रामोद्योगों की अभिवद्धि 








विषय में आभिमत 


के सम्भव ही नहीं है। विशेषांक की अधिकांश रचनाएँ 
गम्भीर तथा प्रामाणिक जानकारी देनेवाली हैं। 

में इस अंक के लिए सम्पादक तथा प्रकाशक दोनों 
को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी 
वर्गों तथा क्षेत्रों में इसका स्वागत होगा। 


नयी दिल्‍ली यदपाल जैन 
५ नवम्बर १९६२ सस्ता साहित्य मण्डल 
में भे४ और 


देश के राष्ट्रीय उद्योगों के सम्बन्ध में आवश्यक 
जानकारी देने तथा देश कीः सम्पत्ति को जनता के समक्ष 
लाने का प्रयोग आपके इस विशेषांक द्वारा हुआ है। 


रामकुमार पर्मा 
प्रयाग अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
५ नवम्बर १९६२ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
मंद मर यें४ 


खादी ग्रामोद्योग का वाधषिकांक मिला। इसके 
लिए अनेक धन्यवाद ! इस अंक के दो-तीन लेख मैंने 
पूरे पढ़ें और कुछ लेखों को बीच-बीच में देखा। 
बड़ी ही सुन्दर और उपयोगी सामग्री इस अंक में 
संकलित की गयी है। आंकड़ों और तथ्यों के साथ 
जो लेख दिये गये हैं, वे अत्यन्त उपयोगी हैं। खादी 
और ग्रामोद्योगों के विरुद्ध जो छोग अपना मत 
रखते हैं, उनकी आँखें खोल देने के लिए यह अंक 
काफी है। छपाई सुन्दर है, कागज भी बहुत अच्छा 
लगाया' गया है । द 


वियोगी हरि 
नयी दिल्‍ली अध्यक्ष 


१३ नवम्बर १९६२ हरिजन सेवक संघ 
भर येः ५3 


खादी ग्रामोद्योग के नवम वाधिकांक (१९६२). 











५०८ 


में ग्रामीण विकास, अर्थ और रामाज-शास्त्रीय विधयों 
पर अनेक रुचिकर लेख हैं। 
बी. पी. पाल 
नयी दिल्‍ली निर्देशक, भारतीय क्ृपि 
६ दिसम्बर १९६२ अनुसंधान संरथा 
भैः अं 
प्रस्तुत विषय के विभिन्न पहलुओं पर अंक में 
क्‌्छ रुचिकर लेख हे । नेशनलरू कॉउंसिल आफ 
अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च के अध्ययन “लॉग टर्म 
प्रोजेक्शन ऑफ डिमाण्ड फॉर एण्ड सप्लाई ऑफ 
सिलेक्टेड कमाडिटीज, १९६०-६१ टू १९७५-७६ 
(चूनी हुई खेतिहर वस्तुओं की माँग और पूर्ति का 
१९६०-६१ से १९७५-७६ तक दीघं-कालीन 
प्रक्षिप्त) के निष्कर्षों के सारांश स्वरूप आपके लेख 
पर विशेष ध्यान गया। मुझे विश्वास है कि पाठकों 
के लिए वह बहुत ही उपयोगी होगा। 
एल. एन. खान 
लखनऊ अर्थशास्त्र विभाग 
१ दिसम्बर १९६२ लखनऊ विश्वविद्यालय 
उपयोगी सामग्री प्रधान अंक प्रस्तुत करने में 
सचमुच आप सफल हुए हैँ। डाक्टर दया किसने 
. महहोंत्रा, डाक्टर पछमडे सामु कोकनाथन और श्री 
.  ब्रह्मदेव मुकर्जी के लेख मुझे विशेष रूपेण शिक्षाप्रद 
तथा उपयोगी छगे। 
के. सी. मित्र 
क्‍ प्रमुख अधिकारी, 
बम्बई औद्योगिक वित्त विभाग, 
. १७ नवम्बर १९६२ रिजव बैंक ऑफ इंडिया 
... #६ भः मै 
... एक शिक्षाप्रद और उपयोगी अंक के प्रकाशन के 
. लिए आपको मेरी ओर से बधाई है। 
जी. पारथसारथी 
दा अ . उप-निर्देशक 
मद्रास-५ आशिक अन्वेषण केन्द्र, 
. २२ अक्तूबर १९६२ मद्रास विश्वविद्यालय । 
5 ह। मे या * मे ४ भें 


देकर देश को सत्य' का मार्ग दिखायेगी । 


खादी प्रामोद्योग : अप्रल १९६३ 


यह विशेषांक से पसन्द आया। इसमें ग्रामीण # 
उद्योगों का सम्बन्ध में अत्यस्त उपयोगी सामग्री हैं। | 


जगदीश चर माथुर 


मुजपफर पुर आयुक्त 
६ नवम्बर १९६० तिरहुत प्रमण्डल 
मैप क्र मं 


खादी प्रामोद्योग के सभी लेख बड़े महत्वपूर्ण हैं और हे 
विचार के लिए सामग्री प्रस्तुत करते है। भाषाके | 
संबंध में कुछ कठिनाई जान पड़ी। रांभवतः जन 
साधारण के लिए यह पत्रिका है भी नहीं। छेखकों की 
भी कठिनाई आपके सामने अवश्य रही होगी, खास | 
करके मूल हिन्दी में लिखनेवाके छेखकों की । फिरमी, 
यदि पत्रिका जन-सावारण के छिए उपयोगी बनायी ६ 
जा सके तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण 
हो सकेगा । 

जगदीश चरुद्र जेन 

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
रामनारायण रुश्या कॉलेज , 





वम्बई 
३ दिराम्बर १९६२ 
भर अं ् । 
खादी ग्रामोद्योग देश का एक श्रेष्ठ और सुप्रसिद्ध ! है 
मासिक है। इसमें ग्रामोद्योगों राम्बन्धी छेख चिन्तन, | 
अनुभव से, विश्वास के साथ छिखे जाते हैं। ये ज्ञान | 
बढ़ाते हैं. तथा ग्रामोद्योगों की प्रगति एवम्‌ समस्याओं , 
पर नवीन प्रकाश डालते हैं। देश की वर्तमान अवस्था 
में, जबकि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में आशिक समृद्धि छाते 
का कोई दूसरा साधन नहीं दिखाई देता, इस मासिक * 
का बहुत महत्व है। आशा है यह दिन-प्रति-दिन उन्नति 
करेगा और स्वतंत्र तथा निज विचार-धारा को प्रोत्साहन 





अम्रनारायण अग्रवाल _ 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर और _ 
३ जनवरी १९६३ वाणिज्य विभागाध्यक्ष। 
मे भैः मै 














इस माह के ग्मावार 


भारत सरकार ने १ अप्रेछ १९६३ से खादी और 
प्रामोद्योग कमीशन का पुनर्गेडन किया है । श्री 
उछरंगराय नवलशंकर ढेबर पुनर्गठित कमीशन के 
अध्यक्ष, श्री कन्दस्वामी अरुणात्ंठम उपाध्यक्ष, श्री 
प्राणछाल सु. कापड़िया सदस्य-सचिंव और श्री ध्वजा 
प्रसाद साहु तथा श्री हारकाताथ वि. छेले सदस्य 
नियुक्त किये गये हैं। 

भ; भर भः 

खादी का पहुला जहाज घिदेश को रवाना 

' करीब दो छाख रुपये मुल्य की खादी का पहला 
जहाज ४ अप्रेछ को वम्बई बन्दरगाह से इंग्लेण्ड के 
लिए रवाग हो गया। तीन दीर्व-कालीन निर्यात 


संविदाओं के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि में इंग्लैण्ड 
और संयुक्त राज्य अमेरिका को दो करोड़ रूपये 


कीमत की, सूती तथा रेशमी खादी निर्यात की 
जानी हैं । 
भें भर भई 
गुजरात में पंचायत राज़ 

केसद्रीय वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने २ 
अप्रछ १९६३ को गुजरात में अि-सूत्री पंचायत राज 
पद्धति का उद्घाटन किया। उक्त दिवस से तालुका 
और जणिछा पंचायतों के चुनें हुए अधिकारियों को 


प्रशासन कार्य सौंप दिया गया हूँ । 
नेः नं: मर 


प्रतिरक्षा के लिए योजना 
आगामी चन्द वर्षों के अन्दर-अन्दर भारत सैनिक 
शक्ति बढ़ाकर अब से दुगुनी करने की योजना है। 
प्रतिरक्षा मंत्री श्री यशवन्तराव चब्हाण ने ८ अप्रैल 
को छोकसभा में उबत बात बतायी। श्री चव्हाण ने 





यह भी बताया कि वायू सेना को शीघ्र ही उसका 
विस्तार कर आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जायेगा। 


भर मंद भू: 


नेपाल में टेलीवीजन और रेडियो केन्द्र 

इस वर्ष के अन्त तक नेपाल स्वयम्‌ अपनी टेलि- 
वीजन सेवा प्रारम्भ कर देगा | शीघक्ष ही वहाँ के 
रेडियो का व्यापार विभाग उच्च दबाव पर भारत 
तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बिक्री को बढ़ावा देने का 


आगयान प्रसारित किया करेगा। 


भेः रे कल कक 
७ बे आर 


शिक्षा कोई उद्योग नहीं 
सर्वोच्च ग्यायालय ने १ अप्रैेठ को बताथा कि 
दिल्‍ली विश्वविधालय जेसी संस्थाओं को कोई उद्योग 
नहीं कहा जा सकता ! 


मर ०५ श्र 


युगोसलाबिया में लया संविधान 
युगीसलाविया की संघीय संसद (फंडरल पाछंगमेण्ट) 
ने ७ अप्रे७ १९६३ को एक तया संविधान स्वीकार 
अर्थात्‌ लागू किया है । नये संविधान के अच्तर्गत 
सार्शछ टीटो आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे और बहा का 
शासन साम्यवादी दल के हाथ में रहेगा । 


भेद भर शव 


फसल कठाई प्रयोग 


आगामी रबी की फसल से सभी ५,००० सामुदा- 
थिक विकास खण्डों में फाछ कटाई प्रयोगों की संख्या 
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बढ़ाने के लिये श्रीगणेश किया जायेंगा। 
भ: भें भें 


बाली में ज्वालामुखी का प्रकोप 
हाल ही में बाली टापू में ज्वालामुखी का प्रकोप हुआ, 
जिसमें उसका पौचवां हिस्सा विल्कूछ तबाह हो गया। 
जान-माल की हानि भी बहुत हुई बतायी जाती हैं । 
2० मै मैप 


भारतीय युद्ध बंदियों की रिहाई 
चीन ने घोषणा की है कि वहु सभी ३,२१३ भारतीय 
युद्ध बंदियों को रिहा करेंगा। 
भेः मैः थः 


चाल वर्ष का निर्यात लक्ष्यांक 


चालू वित्तीय वर्ष में ७ अरब रुपये के माऊछ का निर्यात 
किया जायेगा। यह संख्या गत वर्ष से करीब ४० प्रति 
शत वृद्धि दर्शाती है । 
ने मर भ६ 


र्वाटेसाला के राष्ट्रपति पदच्युत 


ग्वाटेमाला की सेना ने गत ३१ मार्च के दिन वहाँ के 


राष्ट्रपति मिग्वेल यदिगोरास फूएन्टेस को पदच्युत 
कर दिया। 
द भः * +ः 


नेपाल में तुलसी गिरी के नेतृत्व में तया मंत्रि-मंडल 
नेपाल के महाराजा महेन्ध ने २ अप्रैल को डाक्टर 


खादी प्रामोद्योग : 





अप्रैल १९६३ 


तुलसी गिरी के नेतृत्व में नये मंत्रि मण्डल की घोषणा की | 
भें मे मै 


लोकसभा के लिए निर्वाचित स्थान... 
परिसीमन आयोग (डीलिमिटेशन कमीदयन ) के प्रथम 
आईर के मताबिक छोक सभा के लिए राज्यों से 
निर्वाचित होनेवाले सदस्यों की संख्या मौजूदा ४८१ से 
बढ़ाकर ४०० कर दी गयी है। निम्न तालिका में 
स्थानों का राज्यवार विवरण दिया गया है। मौजूदा 
संख्या कोष्ठकों में दी गयी है । 


जीप 08 ० कि 
५ परत णि र्पा्‌ ( रग णि ले & 
के लिए के लिए 
आंध्र प्रदेश ४१(४३) ६ २ 
असम १४ (१२) ! २ 
बिहार ५३(५३) ७ ५ 
गुजरात २४(२५२) २ ३ 
केरल १९(१८) २ कुछ नहीं 
मध्य प्रदेश ३७(३६) ५ ८ 
मद्रास ३९(४१) ७ कुछ नहीं 
महाराष्ट्र '४५(४४) ३ ४ 
मैसूर २७(२६) ४ कूछ नहीं 
उड्डीसा २०(०२०) ३ '्‌ 
पंजाब २३(२२) ५ कछ नहीं 
राजस्थान २३(२२) ४ - 
उत्तर प्रदेश ८५(८६) १८ कुछ नहीं 
प. बंगाल ४०(३६) ८ द र्‌ 
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४ हसन फल रत न पप हक 
4 : जुभात चन्द्र सरकार। खादी और गआमोद्योग कमीशन के लिए छुभाष चन्द्र सरकार द्वारा मुद्रित और 
प्रकाशित | 

ग्रामीण विकास तथा समाजार्थिक व्यवस्था पर लिखे लेखों को कमीशन की पत्रिकाओं में सहर्ष स्थान दिया जायेगा, बशर्तें वे 
भामीण विकास के ध्येय से लिखे गये हों। फिर भी, प्रत्येक लेख के छापने का आश्वासन नहीं दिया ज़ा सकता। छेखकों 
को किसी अंश में पुरस्कृत करने का भी अवन्ध किया जा सकता है। छेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी 
आमभोद्योग ”, खादी और भामोद्योग कमीशन, 'आमोदय,? इ्ला रोड, विले पार्छे ( पंश्चिम / बम्बई-५६ के पते पर भेजें। 
रे लिफो संस, ८६७७३ । 

इस पत्र में प्रकाशित छेत्वों में प्रकट किये गये विचार खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के न होकर लेखक के हैं। 
लक अथवा कमीशन के विचार जहां-कहीं भी हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। 

वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नयें पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 
उकाउण्ट्स ऑफिसर (केश ), खादी भौर आमोद्योग कमीशन, 'आमोदय, इर्ला रोड, विले पाले (पश्चिम), बम्बई--५ हर 






















इस अक के लेखक 


वेकुण्ठ ल. मेहता 
घिजयेन्द्र कस्तुरी रंगा चरदराजा राष 


ध्वजा प्रसाद साहू 
दयाम बिहारी लाल सिघरू 
इच्दुभाई भाईशंकर रायल 
ललित कूमार मित्र 
जशभाई झवेरभाई पटेल 
थिद्या सागर महाजन 
सत्यपाल ठाकुर 


 समीउद्दीन 


आनन्द प्रकाश शर्मा 
सुभाष चन्द्र मेहता 


कोदण्डरासन वेद्यनाथन 


सुभाष चन्द्र सरकार 


गोपाल पद्मनाभ अय्यर 


उछरंगराय नवलशंकर ढेबर 





“बम्बई स्थित खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य । 

“नयी दिल्ली रिथित योजना आयोग के संदरश । । 

>बवम्बई स्थित सादी और ग्रामोग्रोग दामीशन के सदस्य तथा पटना 
स्थित बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डर के अध्यक्ष । 

“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कानपुर स्थित गुड़-खाण्डसारी 
उद्योग के निर्देशक । 

“गुजरात के आपटर-केयर एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी । 

-कलकत्ता स्थित शिटी कालेज में अर्थशास्त्र बिभाग के अध्यक्ष । 

-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में गोबर गैस योजना के निर्देशक । 

>कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सांस्यिकीय संगठन के औद्योगिक सांख्यिकी 
विभाग से सम्बन्धित । 

-बंगलोर स्थित विस्तार अधिकारियों (उद्योग) के लिए खादी-ग्रामोद्योग 
विद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य । 

“अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में सहकार के 
लेक्चरर । 

“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में सर|र्क अधिकारी (सहकार) 

“तयी दिल्ली स्थित इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 
में गवेषणा छात्र । 

“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में समग्र विकास कार्यक्रम के निर्देशक । 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग तथा 
जागृति के सम्पादक। 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में प्रचार निर्दशालय के सम्पादकीय 
विभाग में कर्मचारी । 


-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष । 











पा आड्ट: 


पिछले दशक में ख़ादी-ग्रामोद्योग 


बेकुण्ठ ल० मेहता 


खादी तथा भामोद्योगों के विकास को वढावा देने के लिए १९५३ में अखिल भारत खादी और आमोद्योग मण्डल की 
सपना हुईं थी। मण्डल को १५५७ भें खादी और ग्रामोद्योग कप्रीशन का रूप दिया गया | इन उद्योगों के विकास को 
प्रोत्साहन देने हेतु संगठित प्रयास शुरू हुए दस वर्ष हो गये हैं| प्रस्तुत छेख में खादी और आमोद्योग कमीशन 
के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वैकुण्ठ ल० मेहता पिछले दस व में हुईं प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। पु 


सानव प्राणी के जीवन-में दस वर्ष का समय पर्याप्त 
लम्बा होता है। संस्थाओं तथा संगठनों का 
जीवन-काल अपेक्षाकृत काफी हरुम्बा होता है, फिर 
भी, किसी संगठन के इतिहास में प्रारम्भिक दस वर्ष 
का समय एक मील के पत्थर के समान होता है, जहां 
यात्री रुककर यात्रा-पथ पर विचार कर सकता हे । 
अतएव यह उचित ही हैं कि खादी और पग्रामोद्योग 
कमीशन तथा गैर-विधिविहित संगठन खादी और 
प्रामोद्योग मण्डल के इस अवधि-विषयक सर्वेक्षण से 
पता चलेगा कि काफी काम करने का प्रयास किया 
गया, कुछ काम हुआ हैं, जबकि बहुत कुछ अभी 
अधूरा हैं, उसे पूर्ण करना हैं। यह स्पष्ट है कि 
आत्मसंतोष करके बैठ जाने के लिए गुंजाइश 
नहीं है । 
महात्मा गांधी ने १९१७ में हाथ कताई का पुन- 
रुद्धार आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन के 
इतिहास का मूल्यांकन करते वक्‍त एक निष्कर्ष यह 
निकलेगा कि १९५४-५५ में अम्बर चरखा इजाद कर 
लिए जाने पर अब प्राविधिक प्रगति सम्भव हो गयी 
है। खादी कार्य में अभिरुचि रखनेवाले प्राविधिक 
विशेषज्ञों से सछाह-मशविरा करने और उक्त आविष्कार 
का विस्तृत पैमाने पर क्षेत्रीय परीक्षण करने के बाद 


. तत्कालीन अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल 


ने अम्बर चरखा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए 
पोजना बनायी । वर्तमान मंत्रि-परिषद के सचिव श्री 


>प. एस. खड़ा की अध्यक्षता में नियक्त एक समिति 
द्वारा की गयी जांच के आधार पर उक्त कार्यक्रम 
स्वीकृति के लिए योजना, आयोग के सामने आया। 


शक्ति उपयोग ु 
साधन-सरंजाम तथा उत्पादन की प्रविधियों में सुधार 
लाने का महत्व स्वीकार करते हुए खादी और ग्रामो- 
द्योग कमीशन ने उक्त दस वर्षीय अवधि के उत्तराड्ध 
में विभिन्न प्रक्रियाओं और ग्रामोद्योगों में शक्ति के 
उपयोग के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण निश्चित करना 
आवश्यक समझा। यह रुख अख्तियार किया गया कि 
खादी-ग्रामोद्योग आन्दोलन के समक्ष सदैव ही यह 
उद्देश्य रहना चाहिए कि भिन्न-भिन्न ग्रामोद्योगों में 
लगे कारीगरों का आय-स्तर बढ़े तथा साथ ही साथ 
उपभोक्ता द्वारा चुकाई जानेबाली इन उद्योगों 
के उत्पादनों की कीमत घटे । शक्ति उययोग के 
अस्तावों को जिस कसौटी पर कसना है, उस सम्बन्ध 
में कमीशन ने मोटे तौर पर ये बातें तय कीं: 
(१) कि शक्ति उपयोग के परिणाम-स्वरूप 
किसी विशिष्ट उद्योग अथवा प्रक्रिया में लगे 
श्रम का विस्थापन न हो; और 


(२) कि इससे श्रमिक शोषण को प्रश्नय 
न मिले अथवा स्वतंत्र रूप से अपना काम 
करनेवाले कारीगर किसी दूसरे ऐसे माध्यम के 
आदेश पर काम करनेवाले मजदूर मात्र न बन 























५१४ 


जायें जो सामाजिक या सामुदायिक नियंत्रण 
में न हो। 

कार्यक्रम बनाने के बाद छः:सात वर्ष का जो 
समय गुजरा उसके दरमियान अम्बर चरखे से विस्तृत 
आधार पर हाथ कताई का विस्तार करने की 
योजना के मार्ग में जो कठिनाइयों अर्थात्‌ सीमाएँ 
थीं, उन्हें समुचित रूप से समझा गया यानी उन पर 
उचित ध्यान दिया, विचार किया गया। प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में संगठनात्मक व्यवस्था एवम्‌ गठन में 
जो खामि. थीं, वे दूर की गयीं। स्वयम्‌ 
अम्बर में जो बनावद सम्बन्धी कमियां थीं वे 
भी दूर कर दी गयी हेँ। इसके साथ ही साथ 
उपकरणों तथा प्रविधियों में सर्वे सेवा संघ की प्रयोग 
समिति के सहयोग से अनवरत सुधार किये जा रहे 
हैं। फछतः आशा है कि उत्पादकता का स्तर प्रारम्भ 
में जेसा अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ऊंचा 
होगा और भारपाट काफी कम कर दिया जायेगा। 
यद्यपि हो सकता हैँ कि तात्कालिक सफलताएँ प्रारम्भ 
में जेंसी कल्पना की गयी थी वैसी न हों, लेकिन 
इस प्रकार विकेन्द्रित वस्त्रोत्तादन के लिए एक नया 

द्वार उनन्‍्मक्त हो गया हूँ। 


प्रविधियों में परिवर्तंत 


क्या पिछले दस वर्ष के दरमियान परम्परागत चरखे 
पर कताई कर खादी तैयार करने के दृष्टिकोण में कोई 
परिवर्तन हुआ है ? उत्तर सकारात्मक हैं। फिलहाल 
अपेक्षाकृत अधिक साधन-स्रोतों की उपलब्धि के कारण 
उत्पादन कार्यों में लगीं संस्थाओं के लिए साधा- 
रणतया सूतकारों द्वारा काता गया समग्र सूत खरीद 
लेना सम्भव है। कताई का साधन-चरखा-बहुत कुछ 
पहले जैसा ही है। धुनाई की प्रक्रिया में फिर भी 
सुधार हुआ है, और ऐसा छगता है कि नये धुनाई 
मोढ़िये में वे प्राविधिक कमियां नहीं हैं जो अब तक 
बने धुनाई साधनों में देखने में आयी थीं। उड़न- 
ढर्की करधों और टेक-अप-मोशन के अपनाने से 
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अनेक रथानों पर बुनकरों की उत्पादन-क्षमता बढ़ी 
है। एक, दूसरा उल्लेखनीय परिवर्नन है खादी की 
अधिक परिमाग में रंगाई और छपाई करना। खादी 
और ग्रामोद्योग कमीशन से प्राप्त सहायता से प्रशोधन 
संयंत्र स्थापित करना खादी उत्पादन की एक जुड़ी 
हुई चीज बन गयी ह । 
विभिन्न जात ५। खादी 

खादी उत्पादन में तीत्र और व्यापक वृद्धि होने से 
प्राय: यह शिकायत आती है कि खादी का गुण-स्तर गिर 
गया है, इसलिए इस बात की सुनिश्चितता के लिए अनवरत 
ध्यान रखना पड़ता है कि प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरी होने पर 
केवल मजबूत और समान सूत ही बुनने के छिए 
जाय । आंध्र प्रदेश, विहार और पश्चिम बंगाल में 
कमीशन ने मद्गीन सूत की कताई को प्रोत्साहन दिया 
तथा सीराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवम्‌ उड़ीसा की _ 
विशिष्ट भातों जैसी खादी तेयार करने पर ध्यान 
दिया गया। ऐसी कुछ भातों की विदेशी बाजारों में भी 
दक्यता है, फिर यह आवश्यक नहीं कि वे महीन ही हों । 

कानूनी तौर पर और अखिल्‍कू भारत चरखा संघ 
द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अंग-स्वरूप भी खादी शब्द 
में हाथ कता तथा हाथ बुना रेशमी वस्त्र भी 
शामिल हैँ । पिछले दस वर्ष में ऊनी तथा रेशमी 
वस्त्रों की बड़े पैमाने पर बित्री हुई हैँ । उत्पादन के 
मामले में कमीशन कुछ सहायताएँ देता हैँ, खास कर 
ऊनी खादी के लिए उन्नत धुनाई संयंत्रों और रेशमी 
खादी के लिए कूटीर कृण्डों (बेसीन) के रूप में । 
रेशम उद्योग में एक उचित स्तर पर प्रारिश्रमिक 
निर्धारित करने का प्रयास किया गया । और फिर, 
ऊनी तथा रेशमी खादी के उत्पादन को सभी स्तरों 
पर अधिकाधिक रूप से सहकारी आधार पर संगठित 
किया जा रहा हूँ । 


विदेशी बाजार की खोज 
खादी उत्पादन ज्यों ही सूतकारों तथा बुनकरों 
की आवश्यकताओं से अधिक होता है, बाजार का 











किक. 
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अध्ययन आवश्यक बन जाता हैं । खादी की बिक्री- 
व्यवस्था में मदद देने के लिए काफी तादाद में खादी 
भण्डार और खादी-ग्रामोद्योग भवन खोले गये। इनमें 
से अधिकांश भण्डारों तथा भवनों बी स्थापना खादी 
और ग्रामोद्योग कमीशन से उपस्कर एवम्‌ उपकरणों 
के लिए अनावर्ती अनुदान व सीमित अवधि के लिए 
आवर्ती प्रबन्ध अनुदान तथा संचालन पूंजी के रूप में 
प्राप्त सहायता से हुई । इन्हीं प्रयासों के कारण खादी 
की बिक्री जो आज से कोई दस वर्ष पूर्व. एक 
करोड़ रुपये से कुछ ऊपर थी, अब करीब २० 
करोड़ रुपये तक पहुँच गयी हैँ । केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
विशिष्ट गृण-स्तर की खादी खरीदती हैं। छेकिन 
उनकी यह खरीद कूल बिक्री के १५ प्रति ज्ञत से 
अधिक नहीं हैं । फिर भी, स्तरीय विशिष्टताओं 
के पूति-संगठन में जो अनुभव हुए हैं, उनसे यह 
आशा करने का आधार मिलता ह कि यदि खादी 
के निर्यात व्यापार के लिए जो प्रारम्भिक कदम 
उठाये गये हैँ, उनसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 
देशों में खादी के लिए माँग को प्रश्नय' मिलता है, 
तो किसी साधारण पैमाने पर खादी का निर्यात 
सम्भव बनाया जा सकता है । 


कपास की खेती 


यह एक सर्व विदित तथ्य हैँ कि न तो खादी 
कार्य के विकास के प्रारम्भिक तीस वर्षो में और न 
पिछले दस वर्ष में, हाथ कताई को एक लाभदायक 
पूरक धंधे के रूप में प्रस्थापित करने के प्रयासों में 
हरेक स्थान फर एक समान सफलता नहीं मिली है। 
भूतकाल में उन क्षेत्रों की ग्रामीण जनता ने एक 
वर्ग के रूप मे हाथ कताई को उदारतापूर्वक नहीं 
अपनाया जहां कपास की खेती होती हैं, जब कि 
इसके दूसरी ओर कपास की खेती न करनेवाले ऐसे 
क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त खादी उत्पादन होता हैँ । खादी 
मूल्यांकन समिति (अध्यक्ष : डाक्टर ज्ञानचन्द) ने 





यह सुझाया कि हाथ कताई प्रारम्भ और विकसित 


करने के लिए रूई की स्थानीय उपलब्धि को एक द 


महत्वपूर्ण पहल समझा जाना चाहिए। खादी उद्योग 


की दृष्टि से उत्तरी बिहार जैसे विकसित क्षेत्रों . 


के दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करते हुए 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने बिहार में कपास 
की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यक्रम 
बनाया । बिहार सरकार के सहयोग से इस दिशा में 
किये गये प्रारम्भिक प्रयत्तों का फल सामने आने 
लगा है। रा 


नया मोड़ 


देश के अनेक भागों में परम्परागत चरखों की 
सहज ' मांग के प्रत्युत्तर स्वरूप उत्पादित अधिकाधिक 
खादी की बिक्री का संगठन करने की स्थायी आव- 
इयकता के कारण खादी आन्दोलन से सम्बद्ध कुछ 
लोगों को भय है कि काम में लगे लोगों का वंणिक 


दृष्टिकोण हो सकता है। अनेक केन्द्रों पर उत्पादन 


कार्य चलानेवाली संस्थाओं के विकास से उत्पादन- 
स्थल पर काम करनेवाले सूतकारों तथा बूनकरों में 
यह भावना पनप सकती है कि वे तो मजदूर मात्र 
हैँ, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं (उक्त 
प्रकार के उत्पादन केन्द्रों की संख्या १,४१४ संस्थाओं 
के समक्ष ३,९३९ है )। 


इस प्रकार की भावना न तो स्वस्थ विकास के 
लिए उत्प्रेक है और न ही वह खादी के मौलिक 
सिद्धान्त के अनुसार हैं। खादी का उत्पादन ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण और आत्म-विश्वास तथा 
आत्म-निर्भरता की भावना का विकास करने के लिए 
एक साधन है। इस दृष्टिकोण में जो शक्ति ह उसे 
पहचानते हुए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने 
१९५८-५९ में अपनी तीसरी पांचसाला योजना के 
दरमियान खादी काये का विस्तार करने के लिए 
कार्यक्रम को एक नया मोड़ देने का निर्णय किया। 
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ऐसा प्रस्ताव हुआ कि कार्यशीलता की इकाई पांच 
हजार की आबादीबाला एक गांव अथवा ग्राम-समूह 
| स्थानीय जनता-कृपक तथा अन्य-की यह एक 
प्रतिनिधि इकाई होगी, जिसे प्रथम तो अपनी वस्त्रा 
वश्यकताओं में स्वावलरूम्बी बनने और द्वितीय अपने 
अद्धं अथवा पूर्ण बेरोजगार साथी ग्रामीणों को रोज- 
गारी का विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित 
किया जाना चाहिए। तुतीय योजना के प्रथम दो 
वर्षो में तकरीबन १,००० ग्राम इकाइयों स्थापित 
हो चुकी हैं। इन इकाइयों से अपेक्षा है कि वे 
सुसंयोजित कृषि-औद्योगिक अथ॑-व्यवस्था के अंग-स्वरूप 
हाथ कताई व हाथ बुनाई का प्रसार करने में 
अधिकाधिक उत्तरदायित्व सम्हालेंगी। परमावश्यक 
उपभोक्‍षता सामग्री के विकेन्द्रित उत्पादन कार्यक्रम का 
विस्तार करने की दिशा में यह एक उपनति है, जो 
ध्यान देने योग्य हैं। 


हाथ धान कटाई 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्षेत्र में 
आनेवाले अधिकांश उद्योग मुख्यतः कृषि अथवा 
स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य कच्ची सामग्री का 
प्रशोधन करनेवाले परम्परागत ग्रामोद्योग हैं। प्रायः 
ये सभी उद्योग १९३४-३५ में अखिल भारत ग्रामो- 
द्योग संघ के जरिये ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार तथा 
_पुनर्गठझन के लिए महात्मा गांधी ने जो कार्यक्रम 
चलाया था उसके अंग थे। कमीशन के कार्यक्रम के 
प्रत्युत्तर स्वरूप हाथ कटे चावल तथा घानी तेल के 
उत्पादन में सुदृढ़ वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कुछ तो 
कच्चे साल की खरीद तथा हस्त प्रशोधित माल की 
बिक्री के लिए प्रदत्त सहायता के कारण हुई हैं, 
लेकिन साथ ही उन्नत चक्कियों, अभिनव घानियों, 
उसावन पंखों व ढेंकियों जैसे बेहतरीन उपकरणों 
के कारण भी। फिर भी, यह मानना पड़ेगा कि 
यद्यपि अन्वेषण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति 
हुई है, तथापि हाथ धान कठाई अथवा तेल पेराई 


की प्रक्रिया में कोई विशेष उत्पादकता वृद्धि नहीं हो 
पायी है । 


सेना की ओर ? माँग 


गन्ने तथा नीरा से गड़-खाण्डसारी बनाना भी एक 
पारम्परिक उद्योग है। दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी प्रगति 
हुई है। इसका कारण वित्तीय सहायता का दिया जाना 
कोई विशेष नहीं है, बल्कि यह कि जिन सीमित क्षेत्रों 
में उक्त उद्योगों का काम हुआ उनमें उत्पादन के 
साधन-सरंजाम और प्रविधियों में विशिष्ट सुधार लछागे 
गये। गन्ने की पेराई तथा चीनी तैयार करने के लिए 
सेण्ट्रीपगल के संचालन में शक्ति के उपयोग की 
अनुमति दी जा चुकी है। प्रयोग चल रहे हैं, जिनसे 
निर्वात कड़ाह प्रक्रिया से चीनी उत्पादन के लिए 
आम तौर पर बालिस्तिया संप्ंत्र (मिजेंद प्लाण्ट) 
अपनाने को प्रश्नय॒ मिछ् सकता हैं। सेना के लिए 
गुड़ की बढ़ी हुई मांग पूरी करने हेतु चालू वित्तीय 
वर्ष में ऊंची जात का अधिक गृड़ तैयार करने पर 
विशेष जोर दिया गया है। 


अखाद्य तेल और साब॒न 


इसी प्रकार प्रशिक्षणान्तर्गत एबम्‌ सक्रिय सेना 
के लिए अच्छे गुण-स्तर के साबुन की मांग भी 
बढ़ सकती है। हो सकता है कि क्रिसी हद तक उक्त 
मांग दी्ष स्तर के साबुन उत्पादक कारखानों में सधत 
उत्पादन कर पूरी की जा सकती हो। फिर भी, 
स्थानीय मांग बढ़ी है और उसे अख़ाद्य तेलों से साबुन 
बनाकर पूरी करने की कोशिद की जा रही है । बड़े 
कारखाने अब तक साबुन उत्पादन में अधिकांशत: 
मूंगफली तथा नारियल के तेल का इस्तेमाल करते 
रहे हैं। केवल पिछके चन्द वर्षो में ही उन्होंने इनके 
स्थान पर अखाद्य तेलों का व्यवहार करने की ओर 
व्यान दिया हैं। पहाड़ों और जंगलों में अखाद्य तिल- 


हन बहुतायत में मिलते हैँ। इनसे आदिवासी जनता 
के सामने रोजगारी के नग्रे अवसर प्रस्तुत हुए हैं, 
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खास कर यदि वे उक्त काम को सहानुभूतिपूर्वक अप- 
नायें। इसके अतिरिक्त अखाद्य तिलहन संग्रह में 
रोजगारी की क्षमता-यद्यपि मौसमी और आंशिक- 
काफी है, तथा कमीशन को मालूम हुआ है कि इस 
स्रोत से पूरक आमदनी प्राप्त करनेवाले व्यक्ति ग्रामीण 
समाज के सब से कमजोर वर्ग हैं। 


मधुमक्खी पालन 


मधुमक्खी-पालन एक दूसरा ग्रामोद्योग हैं, जिसके 
सम्बन्ध में कमीशन का कार्यक्रम न केवल बनों में 
रहनेवाले. आदिवासियों के लिए, बल्कि मैदानों में 
रहनेवाले कृषकों और उद्यान कर्मियों अर्थात्‌ बागवानी 
का काम करनेवालों के लिए भी है। पिछले दस वर्ष 
की अवधि में प्रायः समूचे देश भर में फंले हुए 
अपने खुद के मधुमक्खी-छत्ते रखनेवाले मधुपालकों 
की संख्या काफी' बढ़ी हैं और इसी प्रकार अहिसक 
मधु उत्पादन तथा बिक्री भी बढ़ी है। इस उद्योग 
में लोक रुचि जागृत करने-खास करके देहाती 
क्षेत्रों में-हेतु कमीशन द्वारा किये गये प्रयासों के 
प्रत्यत्तर स्वरूप इस उद्योग की परागाधान की दृष्टि 
से जो उपयोगिता है उसे धीरे-धीरे पहचाना जा 
रहा है। पहाड़ी मक्खियों (रॉक-बी, जिसे कहीं-कहीं 
भिड़ मक्‍खी भी कहा जाता हें) को सम्हालने और 
स्वस्थ अवस्थाओं के अन्तर्गत भिड़-मक्खी-शहद के 
उत्पादन की दिशा में प्रयत्न किये गये हें। अहिसक 
मत्रु॒ की शुद्धता के लिए स्तर निर्धारित किये 
जा रहे हैं तथा एपिस इण्डिका-जों कि भारत में 
मधु प्रदायक हँ-के जीवन एवम्‌ तद्विषयक समस्याओं 
का और आगे अध्ययन करने के लिए शीघ्र ही एक 

केन्द्रीय अनुसंबानशाला स्थापित की जायेगी । 


हाथ कागज 


अखिल भारत ग्रामोद्योग संघ के कार्यक्रम में हाथ 
कागज उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। 
परम्परागत तरीकों के अनुसार हाथ कागज का 





उत्पादन अपनी मरणावस्था को पहुँच चुका था। 
लेकिन गांधीजी की प्रेरणा से उद्योग को पुनर्जीवित 
करने के प्रयास किये गये और उन्होंने हाथ कागज 
की मांग को जो प्रोत्साहन दिया उसके फलस्वरूप 
इसका उत्पादन अनवरत रूप से बढ़ता रहा है; 
विशेष कर दस वर्ष पूर्व खादी और ग्रामोद्योग 
मण्डल ने हाथ कागज उद्योग कार्यक्रम अपने हाथ में 
लिया तब से उद्योग के गठन में एक वास्तविक 


रूपान्तर छाया जा चुका है। सामाजिक अथवा 
'सहकारी आधार पर रूग्दी तैयार करने के लिए 


यंत्र संचालित बीठर के प्रयोग से रोजगारी के 
परिमाण में कमी के स्थान पर वृद्धि करने में सहा- 
यता मिलती है और इस प्रकार के यांत्रिक उपकरणों 
से रही सफेद कागज तथा कतरनों, जिनका परम्परा- 
गत रूप से इस्तेमाल होता रहा है, के अतिरिक्त अन्यान्य 
प्रकार की कच्ची सामग्री से लुग्दी तैयार करना सम्भव 
हैं। ऊंची जात एवम्‌ विद्येष किस्मों के कागज उत्पादन 
पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनके लिए देश में 
विस्तृत बाजार हूँ। चूंकि जापान में हाथ कागज उत्पादन 
एक बहुत अच्छी कला का रूप प्राप्त कर चुका है, 
इसलिए उस देश के अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करने 
का प्रयास किया गया। 


कुटीर दियासलाई 


कूटी रोद्योगिक आधार पर दियासलाई उत्पादन 
हमारा परम्परागत ग्रामोद्योग नहीं हैं। फिर भी, 
मुख्यतः: सोदपुर (कलकत्ता) के श्री सतीश चन्द्र दास 
गुप्त, जो कि शुरू-शुरू में कमीशयः के कूटीर दियासलराई 


कार्यक्रम के अधीक्षक थे, के आग्रह पर गांधीजी ने इस 


उद्योग को प्रोत्साहन दिया। श्री गुप्त द्वारा तैयार की 
गयी प्रक्रियाओं तथा अन्य उपकरणों में कूछ फेर-बदल 
हुए हैं और कुछ सीमित स्थानों पर अब इस उद्योग 
का उत्पादन कार्य कृशलतापुर्वकं चल रहा है। जिन 
इकाइयों की दैनिक उत्पादन क्षमता २५ ग्रूस दिया- 


सलाइयों से ज्यादा नहीं है वे विशेष रूप से घटी दरों. 


सलकक42-पतापप न वरदापनपअकदन्‍ कसर >जर 
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के अनुसार उत्पादन-शुल्क देती हैं। पुनर्गडिल आधार 
पर उद्योग का और आगे विकास करते हुए महिलाओं 
को अधिकाधिक संझया में उनके घरों पर ही साधारण 
उपकरणों की सहायता से बांस अथवा स्थानीय रूप से 
उपलब्ध अन्य प्रकार की नरम लकड़ी से खपचियां 


(स्पूलण्ट) बनाने के काम में रोजगारी दी जा 
सकती है। 


ग्रामीण चमंथिग 


शवच्छेदन, चर्मशोधन और चर्म सामग्री उत्पादन 
का जिक्र किये बिना उक्त सर्वेक्षण अधृरा रहेगा। 
चमंद्ोग के उक्त अंग परम्परागत उद्योग हैं, लेकिन 
जिस ढंग से वे किये जाते हैं वह ऐसा है कि इन कामों 
में लगे कारीगरों के लिए अपने काम से आय का स्तर 
ऊंचा उठाना अथवा स्वयम्‌ काम की अवस्थाओं में 
सुधार करना सम्भव नहीं है । शवच्छेदन तथा चर्म- 
शोधन, दोनों ही प्रक्रियाओं में उत्यादन-अकुशलता के 
अलावा मृत पशु के शव का इस प्रकार उपयोग किया 
जाता हैं कि उसके अधिक्रांग कीमती अवयव बेकार, 
वर्बाद जाते हैं। पशु शव के सभी उपयोगी अवयबों 
का उपयोग करने की बात महार्मा गांधी ने ने केवछ 
ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अभिन्न अंग की दृष्टि से, बल्कि 
गो सेवा आन्दोलव की एक परमावश्यक अनुरूग्न 
वस्तु की दृष्टि से भी कही थी। इस दिशा में कमीशन 
ने जो प्रयास किये हैं, उनसे यह आश्या की जा सकती 
हैं कि उनका गांवों में विस्तार होने से न केवल राष्ट्र 
की सम्पत्ति में वृद्धि पोगी, बल्कि इस उद्योग में 
पेशेवर दृष्टि से लगे लोगों की आय भी बढ़ेगी, जो 
कि मुख्यतः अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं । 


रही से रुपया 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अधिनियम की अनु- 
सूची में शामिल किये गग्रे चार अन्य उद्योग कमीशन 
की स्थापना के बाद जोड़े गये। ये चार उद्योग हैं : 


कि 
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निर्माण में चना पत्थर का अधिकाधिक उपयोग, बढई- 
गीरी और लडहारगीरी नथा रेशा निकालना एवम्‌ 
उससे उत्पादन तैयार करना। इन चारों में ही ऐसी 
सामग्री से राष्ट्र की सम्पत्ति में वृद्धि करने की महान 
सम्भाव्यता है, जो या तो बर्बाद जाती है अथवा 
अपयाप्लि रूप से उपयोजित होती हैं या फिर उसका 
ठीक तरह से उपयोग नहीं होता। ऐसे पेड़-यौधों की 
देश भर में भरमार है, जिनसे रेशा निकाछा जा सकता 
है । इसके अछावा केले के तने ज॑से स्रोत हैं, जिनसे 
रेशा प्राप्त किया जा सकता है और जिनका अब तक 
उपयोग नहीं हुआ है। जैसी कि कमीशन की योजना 
है, यदि इस उद्योग का उचित संगठन किया जाय 
तो देश के प्रायः सभी देहाती क्षेत्रों में और यहाँ 
तक कि जंगलों में भी इसे अपनाया जा सकता हैं, 
जिससे गाँवों और आदिवासी जनता में जिन चीजों 
की आम तौर पर मांग रहती हे उनका अच्छे गुण- 
स्तर के साथ उत्पादन कर काफी लोगों को रोजगारी 
दी जा सब-ती हैं। 
राज्यों में संगठन 

लेबर के प्रारम्भ में संगठनात्मक स्वकृप का कुछ 
जिक्र क्रिया गया है। जब प्रथम पंच वर्षीय योजना में 
एक अखिल भारतीय मण्डरू के जरिये कार्यक्रम का 
कार्यान्‍्वय किया जाना शामिल किया गया तो योजना 
आयोग ने इच्छा प्रकट की थी कि राज्य स्तर पर 
भी ऐसे ही संगठन हों, जो अपने-अपने राज्यों में 
कार्यक्रम का भार सम्हालें। तदनुसार सभी राज्यों 
में वहां के कानूनों के अच्तर्गत मण्डलों की स्थापना 
हो चुकी है। मण्डलों का गठन अनेक मामलों में 
अलग-अलग है, छेकिन उनके अधिकार और कर्तव्य 
कम-ज्यादा रूप में सभी जगह एक समान ही हैं। 
कूछ मण्डलों ने कार्यक्रम के संगठन अथवा उसकी 
देख-रेह के लिए अपना खुद का तंत्र खड़ा कर 
लिया हूँ, जब कि कुछ दूसरे क्षेत्रीय कार्य के लिए 
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राज्य सरकारों के सहकार और उद्योग विभागों 
के कर्मचारियों पर निर्भर करते हैं। कुछ में मंत्री 


राज्य मण्डलों के अध्यक्ष हैं, जब कि अधिकांश के. 


अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति हैं। अखिल भारत खादी और 
ग्रामोद्योग मण्डल की बैठक में राज्य मण्डलों के प्रतिनिधि 
आमंत्रित किये जाते हैं। 

जहाँ अधिकांश खादी उत्पादन कार्य पुरानी 
पंजीकृत संस्थाओं के जरिये चलता है, वहाँ विभिन्न 
वर्गों के कारीगरों की सहकारी समितियाँ अखिल 
भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना 
से पूर्व भी थीं, जैसे ताड़-गृड़, चर्म शोधन, तेल 
पेराई अथवा हाथ धान कटाई उद्योग में रंगे कारी- 
गरों की प्राथमिक सहकारी समितियाँ। बाद में 
कारीगरों की प्राथमिक सहकारी समितियाँ गठित 
कर प्रायः सभी परम्परागत ग्रामोद्योगों, मधुमक्खी- 


पालन तथा हाथ-कागज उद्योग में भी सहकारी समि- 


तिया गठित की जा चुकी हैं। इन सहकारी समितियों 
की कठिनाइयों पर विचार करने तथा विभिन्न राज्यों 
में सहकारी विभागों अथवा कूटीर उद्योग विभागों से 
सम्पर्क बनाये रखने के लिए कमीशन में एक्र अलग 
अनुभाग है। इस प्रकार का सम्पर्क आम तौर पर 
राज्य मण्डलों के सहयोग से बनाया रखा जाता हैं। 
जैसा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रतिवेदन में 
योजना आयोग ने ठीक ही कहा था, “आयोजित विकास 
में सहकार एक ऐसा साधन है, जो कि विकेन्द्रीकरण 
तथा स्थानीय अभिक्रम के कूछ लाभों का फायदा 
उठाते हुए, योजना के समग्र उद्देश्यों और दिद्याओं 
का भी स्वेच्छापू्वक एवम्‌ तत्परता के साथ हित 
साधन कर सकेगा।” 


६ अप्रेल १९६३ ७ 


उपभोक्ताओं को जो कीमतें चुकानी पड़ती हूँ, वे बहुत उँची होती हें, 
कभी-कभी तो फसली मूल्यों से दुगुनी। फसल काटने के बाद अपने उत्पादन 
को तुरन्त बेचने के अलाघा प्रतिपालत का अन्य कोई जरिया न होने की 
वजह से किसानों को बाध्य होकर कमर कीमत पर अपना सामान बेचना 
पड़ता हैें। किसान और उपभोक्ता के बीच कई बिचचानिये आ जाते हैं तथा 
मूल्यान्तर का काफी हिस्सा बटा लेते हें। कृषि अथ्थं-व्यवस्था का यह एक 
हतोत्साहित करनेवाला पहलू हैँ। जब तक किसानों को उचित भल्य नहीं मिलता, 
उनमें १९६१-७१ के दरमियान चलनेवाले कार्यक्रम की सफलता के लिए 
आचद्यक उत्प्रेरणा और क्षमता का अभाव रहेगा। कृषकों के लिए उचित मूल्यों 


का 


की प्राप्ति सुनिश्चित करने में सहकारी बिक्री-व्यवस्था से बहुत मदद सिल 
सकती है। फिर भी, सरकार को चाहिए कि वह गोदामों तथा यातायात 
सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये। 


--ठिकनों-इकनॉमिक सर्वे ऑफ वेस्ट जेगाल : नेशनल 
कॉउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसचे, नयी दिल्ली । 
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ग्रामीण विकास और शहरीकरण 
विजयेन्द्र कस्तूरी रं. व. राव 


शहरीकरण एक अप्रतिवरत्व प्रक्रिया है। प्रस्तुत लेख में डाक्टर राव ग्रामीण विकास और डाहरीकरण के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर विचार करते हैं, इस बारे में कुछ सुझाव देते हैं. कि ग्रामीण विकास तथा दाहरीकरण के बीच आदर्श 
सम्बन्ध कैसा होना चाहिए एवम चन्द ऐसे मीति-मृलक उपाया का निदशन करते हैं जिनसे झादश वे यथभाथ ये गध्य 
अधिक सामिप्य लाने में सहायता मिक सके | यह छेख जेनेवा मे॑ फरवरी १९६१ मे “ विज्ञान ओर प्रधिथि के प्रयाग! 
पर संपन्न संयुक्त राष्ट्र सेबीय सम्मेलन के ग्रामीण विकास और दाहरीकरण पर विचार करने के लिए दुण विशेष 


भधिवेशन में पढ़ा गया था। 


दशाहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बार किसी 

समाज के सामन्‍्तशाही तथा औपनिवेशिक कीचड़ 
से निकछ कर राजनेतिक स्वतंत्रता, औद्योगीकरण 
और आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के बाद 
रोकी नहीं जा सकती । परिभाषा की दृष्टि से शहरीकरण 
का तात्पयं हैं घनीभूत जन-संख्या-केन्द्रों का प्रादुर्भाव 
और शहरीकरण की प्रक्रिया के माने हैं शहरी केन्द्रों 
की संख्या तथा उनकी आकार वृद्धि, दोनों ही 
दृष्टियों से कुल जन-संख्या में इस प्रकार की आबादी के 
अनुपात की वृद्धि । जहाँ शहरीकरण के फलस्वरूप 
गंदी बस्तियों, पारिवारिक व्यवस्था टूटने यानी अलूग- 
अलग परिवारों के हो जाने, यौवन सम्बन्धी अपराध, 
वेश्यावृत्ति तथा बेकारी जैसी सामाजिक समस्याएँ 
खड़ी होती हैं, वहा इसका अर्थ यह भी हैं कि इसके 
साथ ही प्रायः सतत रूप से अधिक सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक सेवाओं, उच्च औसत व्यक्तिगत आय और 
व्यय-स्तर का प्राप्त होना। सरकार, उद्योग, विदेशी 
व्यापार, पेशे, विज्ञान तथा प्रविधि जैसे आधुनिक 
समाज के सभी शक्तिशाली पहल यदि अपने दर्शन 
की दृष्टि से नहीं तो भी झुकाव की दृष्टि से शहरी 
हैँ, और ये शहरी क्षेत्रों में उत्पादन तथा उपभोग दोनों 
के लिए अपेक्षाकृत अधिक आय व बहुमुखी अवसर 
प्रदान करने के अतिरिक्त किसी हद तक प्रगतिशीलूता 


की ओर भी छे जाते हैं। अतरब आवश्यक रूप से ही 
दाहरी क्षेत्रों का 'पलड़ा' ग्रामीण क्षेत्रों से भारी 
रहता है, और ग्रामीण आबादी का अनवरत बहिर्गमन 
होता है; गांवों से शाह ।ं में लोगों के आने से उनकी 
जन-संख्या दृढ़तापूर्वक बढ़ने को प्रश्नय मिलता हैं। 

उक्त प्रक्रिया उन कारणों अथवा पहुलुओं से और भी 
तीत्र हो जाती है जो ग्रामीण आबादी को गांवों से 
बाहर 'धकेलते' या 'बाध्य' करते हैं। ये पहलू अथवा 
कारण हैं--गांवों में चलनेबराले घंधों से कम आमदनी, 
बहुत ही नीचे स्तर परे सामाजिक तथा संस्क्रतिक 
सेवाओं की उपलब्धि और गांवों में उपलब्ध काम- 
ध्ंधों में वेबिध्य का अभाव तथा बहुत बड़े परिमाण 
में अर्ध और गुप्त बेरोजगारी का होना, जो कि 
समाज के आशध्रुनिकीकरण तथा शहरी प्रभाव के बढ़त 
व फैलने के कारण पारम्परिक मूल्यों के बदल जाने 
के साथ प्रत्यक्ष एवम्‌ अरुचिकर' होने लगती है। 


संयोजन आवदयक 


साथ ही साथ शहरीकरण एक खर्च्नीली प्रक्रिया 
हैं। आवश्यक शहरी अवस्थापना निर्मित करने का 
व्यय ब्रिकासोन्मुख देशों के बूते के बाहर हैं। बढ़ती 
हुई शहरी आबादी राजनंतिक तथा आर्थिक अशांति 
का केन्द्र बनने लगती हैँ और राजनतिक अस्थिरता 
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के कारण विकास की प्रक्रिया रुक जाने व किसी दूसरी 
ओर मुड़ जाने का महान खतरा है। अतएब ग्रामीण 
विकास करना परमावद्यक है। ग्रामीण विकास न 
केवल शहरीकरण की अस्वस्थ और अलाभदायक गति 
रोकने के लिए, बल्कि ग्रामीण जनता के रहन-सहन 
की अवस्थाओं तथा आधथिक उत्पादकता में सुधार लाने 
एवम्‌ फलस्वरूप आश्थिक विकास की राष्ट्रीय गति व 
समग्र राष्ट्रीय उत्पादन के परिमाण में तीब्रता लाने, वृद्धि 
करने और स्वयम ग्रामीण क्षेत्र के हित के लिए भी आवश्यक 
है। विकासोन्मुख देशों में ग्रामीण कामगारों का अनुपात 
समूचे देश के कामगारों में इतना अधिक-साधारणतः 
७० से ९० प्रति शत तक-होता हैं कि उनकी 
“उत्पादकतः बढ़ाये बिना समग्र राष्ट्रीय उत्पादन की 
गति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि करने अथवा तीक्रता 
लाने की विशेष गूजाइश नहीं रहती। अतएव 
निष्कर्ष यह निकला कि विकासोन्मुख देशों के लिए 
शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार का* विकास ही 
अनिवार्य” है । इसलिए बूद्धिमानी इसमें है कि इन 
दोनों के विकास में संयोजन हो और वे एक दूसरे 
के विकास की गति में सहायक हों, यह नहीं कि 
वे एक ऐसी स्थिति की ओर छे जांय, जिसमें एक 
के विकास की कीमत दूसरे को चुकानी पड़े तथा न 
केवल दशहरी-ग्रामीण असमानताएँ बढ़ें ही, बल्कि 
अस्वस्थ और समस्या-मूलक शहरी विकास एवम 
 गतिहीन व अपने आप विलूम्बित होनेवाला ग्रामीण 
विकास हो । 


सामुदायिक विकास 


दहरीकरण तथा ग्रामीण विकास के बीच आयो- 
जित परिपूरकता का कोई विशेष प्रमाण हमें दृष्टि- 
गोचर नहीं होता। हमारे आयोजित विकास के 
पिछले बारह वर्ष के दरमियान हम भारत में इस 
दिशा में एक शौयंपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हमने 
एक राष्ट्रव्यापी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया 
है । देश की समग्न ग्रामीण जन-संख्या को खण्डों में 


का 
































विभकत किया गया है। प्रत्येक खण्ड में ६० हजार 
से ८० हजार तक की आबादीवाले तकरीबन १०० 
गाव होते हैं। बहु-सेवोपयोगी ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता 
नियुक्त किये गये हैं। एक कार्यकर्त्ता के अन्तर्गत 
करीब दस गाँव होते हैं। खण्ड स्तर पर उसकी 
सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए कृषि, पशु-चिकित्सा, 
विज्ञान, स्वास्थ्य, सड़क-निर्माण, रूघु उद्योग, सहकार 
ओर सामाजिक शिक्षा से सम्बन्धित प्राविधिक कर्म- 
चारी होते हैँ। ग्राम समितियों और सहकारी, 
समितियों, खण्ड समितियों, तथा हाल ही में पंचायत 
राज की स्थापना में-जिसके अन्तर्गत निर्वाचित संस्थाओं 
को स्थानीय रूप से अभीष्सित तथा उत्पादक योजनाएँ 
चलाने के लिए कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार और 
वित्तीय साधन-स्रोत उपलब्ध करवाये गये हैं-लोक 
भागीदारी की गुंजाइश रखी गयी है । 


बढ़ती हुई असमानताएँ 


भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का परिणाम 
जहँ। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के सम रूप सामा- 
जिक-सांस्क्ृतिक सेवाओं का स्वरूप खड़ा करने में नहीं 
निकला हूँ और खतिहर श्रमिकों तथा ग्रामीण समाज 
में अन्य कमजोर वर्गों की आथिक समस्या सुलझाने 
में भी वे सफल नहीं हुए है, वहाँ निस्संदेह वे कृषि 
उत्पादन में वृद्धि करने (दस वर्ष में करीब ३८ 
प्रति शत) में सहायक हुए हैं, देहातों में शहरी प्रभाव 
व इच्छाएँ छा सके हैं और एक खेतिहर मध्यम वर्ग 
के प्रादुर्भाव में मददगार हुए हैं, जो कि प्रगतिशील 
उत्पादन प्रवृत्ति दर्शाता है, आधुनिक विज्ञान और 
प्रविधि के प्रयोग की ओर जिसका झुकाव है तथा जो 
कृषि को एक जीवन मार्ग न समझकर व्यवसाय 
समझता है। लेकिन यह तथ्य फिर भी शेष ही हैं 
कि आय की शब्दावली में शहरी-प्रामीण असमानताएँ 
कम नहीं हो रही हैं तथा रोजगारी के वैविध्यकरण और 
सामाजिक-सांस्कृतिक सेवाओं के स्तर की दृष्टि से वे 
वस्तुत: बढ़ रही हैं। जहाँ इससे भारत और कुछ 
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५२२ खादी प्रामोद्योग 


अफ्रीकी देशों में एक-से ग्रामीण आबादी बहिगमन को 


१९५१ में कूलछ का १७-४ प्रति शत थी जो १९६१ 
में बढ़कर मात्र १७-९ प्रति शत ही हुई-वहाँ यह 
भी है कि जो ग्रामीण-शहरी स्थिति सामने आयी हैं 
वह सन्‍्तोषप्रद नहीं है। ग्रामीण विकास को शहरी- 
करण के साथ अपेक्षाकृत अधिक संयोजित तथा पूरक 
आधार पर प्रतिष्ठापित करने के लिए कुछ और 
अधिक उपाय काम में छातने, प्रयास करने की 
आवश्यकता है। 
शहरों की ओर बहिगेंमन 

भारत यांत्रीकरण की नीति का अनुकरण भी करता 
रहा है। ऐसा करना अपरिहार्य हे-लोकतंत्र और 
विकासात्मक आयोजन अपनाने के साथ सरकार तथा 
प्रशासन की अधिकाधिक भूमिका के कारण ही नहीं, 
बल्कि जान-बूझकर, सोच-समझ कर ओद्योगीकरण 
की नीति का हम अनुसरण कर रहे हैं, उसके कारण 
भी। इससे न केवल शहरी आबादी में वृद्धि, दल्कि 
भीलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात के 
कारखानों, चितरंजन में रेलगाड़ी के इंजिनों के 
कारखाने तथा सिंदरी में प्रांगारिक खाद के कार- 
खाने जैसे चन्द्र लव निर्मित औद्योगिक संयंत्रों के 
के आस-पास नयी एवम सुआयोजित दाहरी बस्तियों 
(टाउनशिप) की स्थापना भी हुई हैं। जनगणना 
दशक १९५१-६१ के मध्य भारत में शहरी आबादी 
१ करोड़ ६० लाख बढ़ी है, छेकिन इस दशक में 
उसकी वृद्धि-दर कुछ २१-४ प्रति शत जन-संख्या 
वृद्धि के समक्ष केवल २६-६ प्रति शत ही रही है। 
स्पष्टत: उक्त दशक में उससे पू्ववर्ती दशक की 
अपेक्षा गांवों से शहरों की ओर लोगों का बहिर्गमन 
बहुत कम रहा हैं; क्‍योंकि उस दशक में शहरों 
की जन-संख्या वृद्धि की दर समग्र जन-संख्या वृद्धि 
की दर १४ प्रति शत के समक्ष ३९.३ प्रति शत 
रही थी। 





: मई १९६२ 


इसमें कोर्ट सन्देह नहीं कि इस कमी का कुछ 
कारण तो उक्त दर्शक में ग्रामीण विकास में हुई 
प्रगति में मिलेगा और कुछ इस विकास के फलस्वरूप 
ग्रामीण क्षेत्रों में धकेलका पहलओं की शक्ति 
शिथिल पड़ जाने में। लेकिन किसी हद तक सम्भवतः 
यह घहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपर्याप्त 
और शहरी आबादी में निरपेक्ष संख्या की दृष्टि 
से काफी वृद्धि होने से भारी पलड़ें' के हटके 
पड़ जाने के कारण भी हैँ। किसी भी हालत में 
सामाजिक-सांस्कृतिक सेवाओं और रोजगारी के 
वैविध्यकरण तथा उससे होनेंबाली आय के स्तर की 
दृष्टि से शहरी एवम्‌ ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य असमान- 
ताएं पायी जाती हैं; और इसमें कोई सन्देह नहीं कि . 
ग्रामीण विकास को शहरीकरण के साथ पूरक बनाने 
तथा संग्रोजित करने के लिए सोद्ृश्य नीति-विपय 


न 
का 


उपाय काम में लाने की जरूरत हूँ। 
नीति विषयक उपाय 


ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी के अवसरों में विविधता, 
ग्रामीण आय के स्तर में वृद्धि और देहाती क्षेत्रों में 
सामाजिक-सांस्कृतिक सेवाओं के स्तर में वृद्धि लाने 
की आवश्यकता हैं। शहरी क्षेत्र में जरूरत इस 
बात की हैं कि न केवल शहर की बसावट के सभी 
पहलुओं की दृष्टि से आयोजन (टाउन प्लानिंग) 
किया जाय, बल्कि बड़े शहरों या नगरों के आकार 
की एक सीमा भी निर्वारित की जाय, और छोटे 
शहरों को जानबूझ कर प्रोत्साहन दिया जाय ताकि 
शहर तथा देहात के मध्य अनुबन्ध स्थापित करना 
आसान हो। यह सही हैं कि यह सब हासिल 
करने के लिए भूमि सुधार, चकबन्दी तथा क्रृषि में 
विज्ञान व प्रविधि का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन 
मात्र कृषि उत्पादन वढा लेने से ही खेतिहर मजदूरों 
और उनके न्यून आय-स्तर की समस्याएँ नहीं सुलझ्ष 
जायेंगी। और, यह भी आवश्यक नहीं कि ऐसा करने 
से रोजगारी के क्षेत्र में विविधता आ ही जायेगी। 
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यह भी स्पष्ट है कि जब तक गांव छोटे रहेंगे तब तक 
उन्हें किसी उपयुवक्‍त्त सीमा तक सामाजिक-आर्थिक 
सेवाएँ उपलब्ध करवाना आर्थिक दृष्टि से सम्भव 
नहीं होगा। अतएव जरूरत इस बात की हूँ कि 
कुछ नीति विषय कदम उठाये, उपाय काम में लाये 
जायें, जिनका उद्देश्य हो: 

१. देहाती क्षेत्रों में उद्योगों, शैक्षणिक और पेशेवर 
संस्थाओं की स्थापना; 

२. क्रपि और स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक 
साधन-स्रोतों से सम्बन्धित ग्राम तथा अन्य देहाती 
उद्योगों को प्रोत्साहन देना; 

३. छोट-छोटे शहरों की स्थापना, जिनके चारों 
ओर आस-पास में गाव बसे हों तथा जो गांवों को 
सामाजिक-सांस्कृतिक सेवाएँ और विविध प्रकार की 


रोजगारी मुहैया करवायें। इन्हें देहाती शहर कहा जा 
सकता है। इस समूची प्रक्रिया को मात्र ग्रामीण 
विकास अथवा शहरीकरण कहने के बदले भ्राम्य 
शहरीकरण' कहा जा सकता है; और 


४. बड़े शहरों और नगरों की वृद्धि को नियमित 
बनाने के लिए विद्येष उपाय काम में लाये जायें, 
तथा नवागंतुकों को शिक्षण, शहरी अनुशासन व संयमन 
का प्रशिक्षण देकर एवम्‌ जहाँ-कहीं सम्भव हो 
आवास-व्यवस्था प्रदान कर, विश्येब सुविधाएँ निर्मि 
की जानी चाहिए। शा 


मेरा विश्वास हैं कि किसी इसी प्रकार के ढंग से 
सुप्ष॑योजित ग्रामीण विकास तथा शहरीकरण की समन्वित 
नीति निर्धारित करना सम्भव हो सकेगा। के 


पद्चिचम बंगाल की कुल कार्यकारी शक्ति में ७६ लाख ५० हजार पुरुष (८४%) हैँ और १४ लाख 
४० हजार (१६%) महिलाएँ। इसका तात्पय है प्रत्येक १०० मर्दों के पीछे १८ औरतें काम करती हें। 
पुरुषों के लिए कुछ भागीदारी ८७ प्रति शत और महिलाओं के लिए १९ प्रति शत है । 

ग्रामीण कार्यकारी शक्ति ६५ लाख ४० हजार (कुल कार्यकारी शक्ति का ७२ प्रति शत) हैं 
ओर सकल ग्रामीण भागीदारी ५५ प्रति शत। ग्रामीण कार्यकारी गक्ति में पुरुष ८१ प्रति शत (५३ छाख 
३० हजार) और महिलाएँ १९ प्रति शत (१२ लाख १० हजार) हूं। ग्रामीण पुरुष भागीदारी 
८७ प्रति शत और महिला भागीदारी मात्र २१ प्रति शत है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति १०० कर्मी सदों के पीछे 
मात्र २० ओरतें हें। शहरी कार्यकारी शक्ति २५ लाख ५० हजार यानी कुल शहरी भागीदारी ६१ प्रति 
शत है। शहरो कार्यकारी शक्ति में २३ लाख २० हजार पुरुष (९१%) और २ राख ३० हजार 
(९% ) महिलाएँ हैं। शहरी मर्दों की भागीदारी ८७ प्रति दत और औरतों की मात्रा १६ प्रति शत है। - 
शहरी क्षेत्र में प्रति १०० कर्मी पुरुषों के पीछे मात्र १० कर्मा महिलाएं ही हैं। 


--ठेकनों-ड्रकनॉमिक क्षत्र ऑफ वेस्ट बंगाल: नेशनल 
काउन्सिल ऑफ अपलाइड इकनोमिक रिसर्च, नयी दिल्‍्ली। 
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ख़ादी के लिए मुफ्त बुनाई योजना 


ध्वजा प्रसाद साहू 


खादी उद्योग के पुनरुद्वार के पीछ उ४8३य था कि आगीणां 


१३ 4/॥ ५ 
स्वावलछम्बी बनाया जाय । इस दिशा में अब तक जा प्रगति हुई है, उसे कोर विशेष संस्तोपजनक नह 


कपड़े संम्बस्धी आवदवकलाओं के मामल से 
मंशा जा 


सकता । खादी के लिए मुफ्त बुनाई की यो जना यदि सक्रिय तथा उत्सलाहपरर रूप से लोक साग्योग प्राप्म कर कार्यान्वित 


हुई, तो उससे खादी सस्ती द्वाने के साथ ही साथ एक री छलांग मे के 


खारी का काम लगभग चालीस वर्ग पहले प्राय: 
शन्य से आरम्भ किया गया। इस काम का 
फैलाने के लिये अखिल भारत चरखा संब्र बना, 
जिसकी निरन्तर कोशिश से सार देश में तीन-चार 
लाख चरखे ग्रामीण जनता के घरों में दाखलि किये 
गये। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन बनने के बाद 
चरखों की संख्या लगभग १३ छाख हो गयी हैं; 
हजारों संस्थाएँ बनी हैं, जिनके द्वारा खादी का 
उत्पादन हो रहा हैं। लगभग पत्रीस हजार कार्स- 
कर्ता भी इस काम में पूरे समय के छिये लगे हुए हैं। 
खादी का उत्पादन स्वयम्‌ या ग्रामवासियों के 
व्यवहार के लिए होगा, यह मकसद था। छेकिन 
घटना-चक्र से इस उद्देश्य पर संस्थाएँ डटी नहीं 
रहीं, और खादी को बाजार में लाया गया। इसमें 
किसी की भूल नहीं थी, बल्कि परिस्थिति से मजबूर 
होकर ऐसा करना पड़ा। खादी को महात्मा गांबी' 
ने जन्म' दिया और उसका पोषण कांग्रेस के द्वारा 
हुआ। कांग्रेस ने अथने सदस्यों के लिए खादी पहनना 
अनिवार्य बनाया | काँग्रेस के नेता शहरों में रहते 
थे और जिलों तथा प्रान्तों के दफ्तर शहरों में 
होते थे। अतएुव उनकी सहुलियत के लिए खादी 
संस्थाएं शहरों में दूकानें खोलने के लिए मजबूर 
हुई। जो पद्धति आरम्भ में कायम हुई, वह आज 


तक चल रही है। उत्पादन खद के इस्तेमाल के 


' लिए होना चाहिए, यह विचार पीछे पड़ गया और 
दूकानदारी के जरिये खादी बेचने का आकर्षण बढा। 


हा टोगा का मस-प्रियपरिधान सी बन जायेगी 


खादी पर सरकार ने रिबंट दिया, जिससे उसके 
उत्पादन में यथाट वरद्धि हुई, पर चूंकी खादी रिबेट 
के ब्रावजद मंहगी पड़ती है, इसलिए उसका विस्तार 
प्रायः झक-सा गया #। बड़ी-बड़ी संस्थाएं, जिनक 
खादी उत्पादन में तीन-चौथाई हिस्सा है, और अधिक 
काम बढाने से हिचकते छंगी &। उनके सामने खादी 
बिक्री का सवाल रिबंट के बीबजद रहता ही है, 
लेकिन इससे भी ज्यादा कठिनाई संस्या को व्यवस्थित 
हंग से चलाने की रहती हैं। 

कार्यकर्ताओं के साथ संस्थाओं का आपसी सम्बन्ध 
कभी एक कटुम्त्र जैसा था, पर अब जबकि बड़ी- 
बड़ी संस्थाओं में कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों तक 
पहुँच चकी है, बढ़ प्रेम राम्बन्ध पहले जैसा नहीं 
है गया हैं। अब जहां-तहीं संचालकों, व्यवस्थापकों 
और दूमरे कार्यकर्ताओं में परस्पर विश्वास के 
वातावरण का अभाव दृष्टि गोचर होने छगा 
हैं। ऐसी स्थिति में बह उत्साह नहीं पाया जाता, 
जो कभी पहले था। भारईचारे की जगह पर शासन 
का सहारा लेना पढ़ता है, जिस कारण कार्यकर्त्ताओं 
में उद्देश्य के प्रति निष्ठा नहीं पैदा होती। 


सस्बन्ध परिवर्तन 


कार्यकर्ताओं की मतोदशा का वर्णन ऊपर किया 
गया हैं। अब खादी काम में छगे हुए सूतकारों और 
बुनकरों की क्‍या स्थिति हैँ, इस पर भी विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक है। इतने वर्षों के बाद भी 








लादी के लिए मुफ्त बुनाई योजना 


संस्थाओं के संचालन में उनका कोई हाथ नहीं होता 
है। वे केवल मंजदूर हैं। माना कि खादी संस्थाएँ 
परोपकारी संस्थाएँ हैं। और उनका नफा यदि क्‌छ 
होता भी हो तो कार्यकर्त्ताओं को नहीं मिलता हे । 
कार्यकर्त्ता सच्चे माने में संस्था के थातीदार (ट्रस्टी ) 
होते हैं, लेकिन इससे कत्तिन-बुनकरों की स्थिति में 
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे मालिक हों, 
व्यवस्थापक हों, ट्रस्टी हों, पर यदि काम करनेवालों 
का व्यवस्था में कोई हाथ नहीं हो तो उनकी स्थिति 
में कोई परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
खादी का काम जिस संस्था के द्वारा आरम्भ हुआ, 
उसका नाम चरखा संघ दिया गया। वास्तव में उसका 
आशय यह था कि वह चरखा चलानेवालों का संघ 
होगा। इतने वर्षों के बाद भी हम उस स्थिति को 
नहीं छा सके | व्यवस्थापक वर्ग और कारीगर वर्ग 
का भेद संस्थाओं में अब भी मौजूद है। 


लोक कार्यक्रम 


चरखे को हमने अहिंसा का प्रतीक और वर्ग 
निराकरण का औजार माना। इस और अब हमको 
बढ़ना है और यह तभी हो सकता है जब आज की 
संस्थाओं का जो स्वरूप है वह बदला जाय। खादी को 
अब संस्थाओं एवम्‌ कार्यकर्त्ा-व्यवस्थापक की परिधि 
से निकालकर जनता के हाथ में देना होगा, तभी वह 
व्यापक बन सकेगी। खादी कार्यकर्त्ता, जिनकी संख्या 
काफी बड़ी है, उसे जनता के हाथ में देने में सहायक 
हो सेकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होगी ? _चार-पांच 
वर्ष से पूसा आदि जैसे क्षेत्रों में जो प्रयोग हो रहे 
है, उनका वे सहारा ले सकते हैं। कमीशन का ग्राम 
इकाई कार्यक्रम भी दिशा-सूचक हो सकता है। और, 
इस श्रकार वे अपने क्षेत्र के लिए ठोस योजना बना 
सकते हैं। इस आन्दोलन का नारा होगा ग्राम 
प्वराज्य, जिसमें उत्पादन उपभोग के लिए होगा और 
नारा काम वर्ग-संबर्ष के बजाय सहयोग से चछेगा। 


।थ] 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने य ह प्रस्ताव 





पर५ 


किया है कि सरकार रिबेट बन्द कर बुनाई की छट 
दे। यदि सरकार इसे मंजूर कर लेती है, तो खादी को 
व्यापक बनाने में उक्त प्रस्ताव बहुत कारगर सिद्ध 
होगा। चालीस वर्ष तक खादी का काम हुआ, पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि हम खादी के ४० छाख 
प्राहक शायद ही बना पाये हों। आदतन खादीधारी तो 
_हुत कमर ही होंगे। खादी पर रिबेट के पैसे और 
बढ़ाये जायें, तो सम्भव है कुछ लोग और खादी पहन 
सकते है। द 


प्रिय परिधान 


खादी जब तक बाजार की चीजु रहेगी, तब 
तक मंहगे-सस्ते का सवाल उठता ही रहेगा और 
उसकी गति मन्द ही. रहेगी । बुनाई की छूट यदि 
मंजूर हो जाती है, तो इस देश में करोड़ों लोग जो 
नंगे और अधघ॑ नंगे हैं उन्हे उस हालत में रहने की 
आवश्यकता नहीं होगी । उहें मात्र" रूई की कीमत 
पर कपड़ा मिल सक्रेगा। कताई की मेहनत उनकी 
अपनी होगी, जिसके लिए देश की जनता के पास 
पर्याप्त समय हैं। एक छंलाग में खादी करोड़ों लोगों 
का प्रिय परिधान बन जायेगी। खादी के लिए एक 
वड़ा अवकाश बुनाई छूट से प्राप्त हो जायेगा। इस 
देश में जो २५-३० हजार खादी कार्यकर्ता हैं, वे 
यदि गांव-गांव में संगठन खड़ा कर सकेंगे, तो खादी 
का भविष्य उज्ज्वल होगा । 

पूज्य विनोबाजी ने एक अंग्रेज कवि की कविता 
का एक अंश सुनाया था, जिसका भावार्थ है मैं सदैव 
ही एक यौद्धा रहा हूँ, एक लड़ाई और लड़नी है, 
लेकिन वह ऐसी लड़ाई है, जो अन्तिम तथा सर्वोत्तम 
हैं। इसी प्रकार खादी आन्दोलन का इतिहास संघर्ष 
का इतिहास रहा है। इसलिए मेरा विश्वास हे कि 
यदि बुनाई की छूट को लेकर गाँव-गांव में हम 
संगठन खड़ा कर सके, तो खादी की यह लड़ाई 
आखिरी और सबसे अच्छी होगी। द 
१० अप्रैल १९६३ ्छे 
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मानकीकरण का महत्व 





श्याम बिहारी छाल सिंघल 


उत्पादन के बढ़ने तथा बिक्री अथवा बाजार के विस्तार के साथ उत्पादन के मानकाकरण का मह्थ ओर भी ज्यादा हो 
जाता है। प्रस्तुत लख भें ग्रामीद्ागी उत्पादनों के लिए मानकोकरण अपनाने की एक जपील है । 


खरीद करना एक कछा और विज्ञान दोनों है। विवेशा- 

पूर्वक क्रय करने के लिए अच्छी-खासी कल्पना तथा 
भूतकालीन अनुभव की आवश्यकता होती है। अटकाल- 
पच्चु खरीद देवाधीन फसल के समान कप्टप्रद यानी 
झंझटपूर्ण व निष्फल है। बृद्धिमानीपूर्वक क्रय करने में 
खरीदार को मानकीकरण की आवश्यकता का ध्यान 
आता हैं। 


बिक्री और मानकीकरण 


इसके दूसरी ओर बिक्री का मानकीकरण से अधिक 
प्रत्यक्ष तथा निकट सम्बन्ध होता हूँ। बिक्री अधिकांशत: 
विचारहीन, कल्पना-रहित व पुराने ढर्रे की यानी मोटी 
बुद्धिवाली भी हो सकती है, और साधा रणतया होती है । 
लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए वस्तुतः बिक्री एक 
बहुत की गत्यात्मक प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें एक 
जागरूक व तर्क॑ंसंगत मस्तिष्क की आवश्यकता होती हैं, 
जो खरीदार को आकर्षित करने तथा सच्चे माने में उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रति सर्देव तत्पर 
रहता है । आज के संसार में एक योग्य, कुशल विक्रेता के 
सम्मुख महान अवसर हैं। इसी बात के महत्व को स्वीकार 
करते हुए बिक्री की वस्तुओं के मानकीकरण की आवश्यकता 
का महत्व सामने आता है, बढ़ जाता है । 


एक प्रक्रिया 


..._ मानकौकरण स्वंयम्‌ एक प्रक्रिया है, जिसमें बिक्री 
. के लिए प्रस्तुत सामग्री पर उसकी वास्तविक उपयोगिता 
जसे अन्तनिहित सहज मूल्यों तथा साथ ही साथ बाहरी 


आकर्षण के गणों पर कछार नियंत्रण रखा जाता हैं; 
ये दोनों ही पहल समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वाह्म तत्वों 
का महत्व अनावश्यक जोर देना नहीं हो सकता; क्योंकि 
यदि खरीदार आकपित ने हो तो एक बहुत ही कीमती 
वस्तु पर भी ध्यान नहीं जायेगा और हो सकता है कि वह 
विक्रेता की आलमारी में ही पड़ी सड़ती रहे। इसके 
दूसरी और उपयोगिता-हीन, मात्र आकर्शण को शुरू में 
कछ बाजार प्राप्त हो सकता हैं, लेकिन बढ़ निश्चय ही 
टिकनेवाला नहीं है, तथा उसका बाजार खो सकता है। 


स्वयम्‌ उत्पादक के हित में 


स्वभावतः मानकीकृरण के लिए उत्पादक अथवा 
थोक व्यापारी को प्रारंभिक खर्च कुछ अधिक करना 
पड़ता हैं। और, शुरू में उक्त सौदा कुछ कम छाभप्रद 
दीख सकता है, छेकिन अन्ततोगत्वा खरीदार के मस्तिष्क 
की स्वीकृति प्राप्त कर छी जाती हैं ताकि इस तरह की 
मानकीकृत वस्तुएँ बाजार प्राप्त कर लें और 
उनकी मांग अनवरत बढ़ती रहे। एक अविवेकी 
विक्रेता अथवा उत्पादक ये खर्च करने के लिए 
शुरू-शुरू में अनिच्छुक हो सकता है, छेकिन शीघ्र ही 
उसे पता चलेगा कि ऐसा न करने स॑ प्रतिस्पर्धा-प्रधान 
बाजार में उसका भविष्य अन्धकारमय हैं। 

किसी सामग्री के बिक्री योग्य होने के लिए मानकी- 
करण एक आवश्यक शर्ते होनी चाहिए। एक बार समाज 
को जब यह विश्वास हो जाय कि अमुक सामग्री गुण के 
सम्बन्ध में मानक बनाये रखती है, तो खरीदार के लिए 
खरीद और विक्रेता के लिए बिक्री करना आसान बन 





मानकीकरण 


जाता है। एक नया द्वार उन्म्‌क्त होता है। उत्पादक भी 
किसी मानक के बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति 
निरन्तर सजग है। गुण के माने में वह एक तरह से प्रति- 
स्पर्धा के क्षेत्र में उतरता है ; वह जानता है कि ऐसा करना 
व्यर्थ नहीं है । उसे इसका पूर्ण छाभ मिलने का विश्वास है। 


मानक का दृढ़ पालन 


इतना होने पर भी इस बात की सुनिद्िचतता के लिए 
कदम उठाना आवश्यक है कि वस्तुएँ वस्तुतः उपयुक्त 
मानक की हों; यह नहीं कि वाह्यपन से काम चल जाय । 
जब तक मानक कड़ाई से लागू न किया जाय, एक उत्पादक 
सदेव ही कल्पित या निर्धारित मानक के नाम पर निम्न 
कोटि की वस्तुएं थजार में रखनेवाला है। इसलिए 
मानकीकरण वस्तुतः जितना माना जाता है उससे कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण है। जनता के मनोविज्ञान को प्रशिक्षित 
करने यानी बदलने की आवश्यकता हूँ। उत्पादक, 
विक्रेता, खरीदार और यहाँ तक कि सरकार को भी 
मानकीकरण की आवश्यकता व महत्व के बारे में शिक्षित- 
प्रशिक्षित करने की जरूरत है। 


जीवन का एक अंग 


बहुत ही विकसित शहरों तथा नगरों के निवासियों 
के लिए तो मानकीकरण उनके जीवन का एक अंग 
बन जाता हैं। ग्राम और ग्रामीण, जब तक समाज द्वारा 
सोह्देश्य प्रयास न किये जायें इसकी सीमा से बाहर ही हैं। 
साधारणतया एक ग्रामीण को किसी वस्तु के गुणात्मक 





का महत्व पर ५२७ 


मूल्य का भान नहीं होता । किसी चीज की खरीद करते 
वक्‍त सामान्यतः वह विक्रेता की बातों में आ जाता हैं। 
इसलिए गाँवों में कोई प्रतिस्पर्धात्मक बाजार नहीं है। 
और, सभी तरह की निम्न कोटि की वस्तुएँ गाँवों की 


दूकानों में पहुँचती हैं । यदि यह स्मरण रखा जाय कि देश 


की ८० प्रति शत जनता गाँवों में रहती है. तो यह समझ 
में आ जायेगा कि हमारा कितना रुपया-पैसा उन अवि- 
वेकी वर्गों की जेब में चला जाता है, जो सीधे-सादे 
ग्रामीणों को चूसकर माटे होते जा रहे हैं । 


विशेष कमंचारी वर्ग 


गाँव हमारे सभी प्रयासों के केंद्र होने चाहिए। वहाँ 
जानेवाले सभी मार की इस दृष्टि से जाँच की जानी 
चाहिए कि वह विशिष्ट मानक के अनुसार हैँ अथवा नहीं । 
कुछ ऐसा भी प्रबन्ध होना चाहिए कि इस प्रकार जाौच 
किये हुए माल पर कोई मृहर छलूगायी जाय तथा ऐपी 
मुहर लगे माल को ही गाँवों में जाने दिया जाय। यही नहीं, 
बल्कि इस बात की निगरानी के लिए विशेष कर्मचारी 
वर्ग रखा जाय कि गाँवों में निम्न स्तरीय माल न जाने 
पाये। यह आवश्यक हैं कि ग्रामोद्योग मानकीकरण के 
विचार को अपना लें। ऐसा न करने से शहरी उत्पादकों 
द्वारा तैयार माल की स्पर्धा में टिकना उनके लिए बहुत 
मुश्किल हो जायेगा; क्‍योंकि उन्होंने उत्पादन व बिक्री 
की विकसित तकनीकों का विदेष ज्ञान हासिल कर 
लिया है। 
२४ दिसम्बर १९६२ छ 
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एक आदिवासी परियोजना क्षेत्र में अल्प बेकारी 


इन्दुभाई रावल 


गुजरात के एक आदिवासी सामुदायिक विकास खण्ड में ४९५ परिवारों के सर्वेक्षण से पता चला है कि ९४.४ प्रति शत 
कमाऊ व्यक्ति खेती में ऊगे हुए हैं, जिससे उन्हें पूरे वर्ष मर काम नहीं मिल पाता | उनमें से केबल ३८ प्रति शत ही 

शक धैवे प्राप्त कर सके हैं। इन क्षेत्रों में वन्य और ग्रामोद्योगों के विकास से ग्रामीणों को रोजगारी मिल सकती है; 
र इस प्रकार वहां अध-्बेकारी की समस्या कम हो सकती है | 


कृषि में पूरे वर्ष भर काम न मिलना और रोजगारी के 
अन्य अवसरों के अभाव का परिणाम निकला हैं 
आदिवासियों की आय का निम्न स्‍्तर। गुजरात में 
खेडब्रह्मम आदिवासी सामुदायिक विकास खंड के ४५९ 
परिवारों (८.९ प्रति शत) का समाजाथिक अध्ययन- 
सर्वेक्षण किया गया, जिससे उक्त निष्कर्ष की पुष्टि 
होती है। 
सर्वेक्षित ४५९ परिवारों की कल जन-संख्या ३,१६५ 
हैं । तालिका १ में उसका विभिन्न वर्गो-कर्माऊ, कमाऊ 
आश्रित, आश्वित और अशक्त-के अनुसार विवरण 
दिया गया हैं। साथ में १९५१ के आंकड़े भी दिये गये हू । 


द तालिका १ 
कमाऊ और आश्रित 


परियोजना क्षेत्र १९५९ भारत१९५१ 
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वर्गीकरण संख्या प्रातिशत्य. प्रातिशत्य 
कमाऊ ६२५ ३०.९ २९.३ 
कमाऊ आश्रित १,१६० ३७.० १०.६ 
आश्रित ९५० ३०,० ६०.९ 
अशक्त ६६ २.१ सह 
योग : ३,१६५ १००.० १००.० 





उक्त तालिका से पता चलता है कि कुल आबादी में 
कार्ययारी जन-संख्या का प्रातिशत्य ६७.९-मय 
३०.९ प्रति शत कमाऊ और ३७ प्रति शत कमाऊ 
आश्रित-आता है । आश्रित तथा अशक्त यानी शारीरिक 


दृष्टि से काम करने में असमर्थ व्यक्तियों का प्रातिशत्य 
क्रमश: ३० और २.१ है। जनगणना १९५१ के आंकड़ों 
से तुलना करने से मालम होता है कि १९५९ में परि- 
योजना क्षेत्र के जन-संख्या वर्गीकरण में बहुत अंतर है। 
कमाऊ और कमाऊ आश्रितों का अखिल भारतीय 
प्रातिशत्य (३९.९) १५५९ के परियोजना क्षेत्र के 
प्रातिशत्य॒ (६७.९) से बहुत कम हैं; आश्रितों का 
प्रातिशत्य (६०.१) परियोजना क्षेत्र के आश्रितों तथा 
अशक्त व्यक्तियों के प्रातिशत्य (३९.१) से काफी 
अधिक है । तात्पर्य यह है कि आदिवासी क्षेत्र की कार्य- 
कारी जन-संख्या का प्रातिशत्य अखिल भारतीय 
प्रातिशत्य से अधिक हैं । इसका कारण यह हैं कि बहुत 
छोटी उम्र से ही आदिवासी-युवक व युवतिया- पशुओं 
को चराने, वन्य उत्पादनों का संग्रह या खेतों में काम 
करने जैसी किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में रूग जाते 
हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, खास कर कस्बों व नगरों में, 
कमाऊ व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों से कहीं अधिक आश्रितों 
का भार बहन करते हैं। 


महिलाओं की निभरता 


काम करनेवाली महिलाओं का अनुपात भी अखिल 
भारतीय अनुपात से ज्यादा है। कार्यकारी महिलाओं का 
प्रातिशत्य १९५१ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
क्रमशः ७.४ तथा १०.४ था। परियोजना क्षेत्र का 
प्रातिशत्य १९५९ में १३.७ था। आश्रित महिलाओं का 
प्रातिशत्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः ८८.१ 














एक आदिधासी परियोजना क्षेत्र में अल्प बेकारी ५२९ 


व ७३.५ था, जबकि आदिवासी क्षेत्र में ३२.८ था। 
तात्पययं यह है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ 
आदिवासी क्षेत्रों की स्त्रियों की अपेक्षा कहीं कितनी 
ही अधिक पुरुषों पर निर्भर करती हैं। 
पेशेवार वर्गोकरण 

आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण रोजगारी और अल्प तथा 
पूर्ण बेकारी एवम्‌ घरेलू काम का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत 
करने के लिए लाभप्रद काम में लगी आबादी क। तीन 
श्रेणियों में विभक्‍्त किया गया हैँ: (१) केवल 
मुख्य पेशा रखनेवाले; (२) प्रधान और सहायक धंधा 
करनेवाले; तथा (३) मात्र सहायक धंधा करनेवाले । 
लाभदायक काम में लगे १,२८८ सर्वेक्षित व्यक्तियों का-- 
सात वर्ष की आय से ऊपर के व्यक्ति-वर्गीकरण 
तालिका २ में दिया जाता है। 


तालिका २ 
रोजगारी का पर्गोकरण 








क्र विवरण संख्या कल आबादी में 
मां प्राततिशत्य 
क्‌ 
१. घरेलू काम “*. १३२ १०.२ 
२. मुख्य और प्रक धंधे .. १,११६ ८६,० 
३. केवल पूरक ध॑ २३ - “8 ३.८ 
४. योग (२ और ३) .. १,१५६ ८९.८ 
५. योग (१से३तक) .. १,२८८ १००,० 
६. दो(२) में से केवल 

मुख्य धंधे में लग. .. ६७३ ६२.० 
७. दो(२) में से मुख्य तथा 

पूरक धंधे में लगे. .. ४४३ ३८.० 
८. योग (६ और ७)  .. १,११६ १००,० 





तालिका २ के वर्गीकरण से प्रकट होता है कि कुछ 
१,२८८ काम करनेवाले व्यक्तियों में से १०.२ प्रति शत- 
सभी महिलाए-पघरेल काम में यानी गे र-लाभदायक कार्य 
में लगे ह तथा ८९.८ प्रति शत लाभदायक घंधों में लगे हैं । 
इन शंष ८९.८ प्रति शत को उन श्रेणियों में विभकत 
किया गया है, जो मुख्य तथा पूरक, और सहायक धंधों 
मे छगे हैं। उनका प्रातिशत्य क्रमश: ८६ और ३.८ है । 


तालिका २ से ही यह भी पता चलता है कि मुख्य 
और पूरक धंधों में लगे व्यक्तियों को भी दो वर्गों में विभक्त 


किया गया है: (१) बे व्यक्ति जो केवल मुख्य धंधा 
ही करते हैं, और वे व्यक्ति जो मुख्य तथा पूरक दोनों 
धंधों में लगे हैं। उनका प्रातिशत्य क्रश: ६२ और ३८ है। 

तालिका ३ उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत 
करती है जिन्होंने कृषि, पशु-पालन तथा अन्य पेशे मुख्य 
या पूरक धंधे के रूप में अपनाये है । 





तालिका ३ 
पेशेंवार घर्गीकरण 
मुख्य पेशा पूरक पेशा 
पा || , उनके के कक अल 
संख्या प्रातिशत्यः संख्या प्रातिशत्य 
कृषि .. १,०५६. ९४.९ - - 
पशु-पालन ३३ २.७ ३४९ ७८.७ 
विविध .. २७ २.४ ५९५४४ २१.३ 
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योग .. १,११६ १००,० डेंड३ ९१००,० 








यहा यह ध्यान दे ने योग्य बात है कि ९४.९ प्रति शत 
कमाऊ व्यक्ति केवल क्रषि में ही लगे हैं; चूंकि उक्त 
क्षेत्र में कोई औद्योगिक अथवा वन्य विकास नहीं हुआ 
है कि उससे लोगों को रोजगारी के अवसर मिल सकें; 
ओर खेती से भी किसान को पूरे वर्ष भर काम नहीं 
मिलता । पूरक धंधे केवल ३८ प्रति शत लोगों को ही 
प्राप्त हैं । इन ३८ प्रति शत में भी ७८.७ प्रति शत 
व्यक्ति पश्‌-पालन को ही पूरक धंधे के रूप में अपनाये 
हुए हँ और २१.३ प्रति शत व्यक्ति विविध कामों में 
लगे हें । कूल १,११६ कमाऊ व्यक्तियों में शेष ६२ प्रति शत 
लोगों को बाध्य होकर बेकार रहना पड़ता हूँ | उक्त 
आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार की अद्धं-बेरोजगारी की 


समस्या है। कुल २,४४६ व्यक्तियों में सें-अशक्त 


व्यक्तियों, विद्याथियों और घरेल काम में छगीं महिलाओं 
को छोड़कर-७.६ प्रति शत लोग बिल्कुल बेकार हैं। 

यद्यपि क्षेत्र के ६७.९ प्रति शत व्यक्ति किसी न किसी 
धंधे में लगे हैं, लेकिन उत्तकी प्रति व्यक्ति वाषिक॑-आय 
बहुत कम हैं । इसका कारण हू कि उन्हें पूरे वर्ष भर काम 
नहीं मिलता। इस समस्या का समाधान मुख्यतः ग्रामो- 
द्योगों और वन्य स्रोतों का विकास करने में निहि हैं । 


१ अगस्त १९६२ ......... ७ 
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खादी-ग्रामोद्योगों के विकास का मूल्यांकन 


ललित कुमार मित्र 


प्रस्तुत लेख में खादी और ग्रामोद्योग मूल्यांकन समितियों द्वारा व्यक्त विचारों व प्रस्तुत आंकडों की पृष्ठभूमि में खादी 
तथा ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के आर्थिक ओवित्य पर विचार किया गया है | लेरक ने प्राविधिक अनुसंधान की दिशा में 


हुई प्रगति का भी मूल्यांकन किया है | 


खादी और ग्रामोद्योगों पर विश्निन्न मूल्यांकन प्रति- 

वेदतों तथा विनियोजन-उत्पादन, आय व रोजगारी 
के सम्बन्ध में प्रगति अवरोधक समस्याओं पर समी क्षात्मक 
रूप से बारीकी के साथ विचार किया जाना चाहिए। 
इन पहलओं की सम्भाव्यता का मूल्यांकन करने में 
सीमाओं के अन्दर रहते हुए पूंजी-उत्पादन-अनुपात 
की तकनीक का भी प्रयोग किया जायेगा। यहा यह 
बताया जा सकता है कि कोई भी मूल्यांकन समिति यहे 
सिफारिश नहीं करती कि ये उद्योग बन्द कर दिये 
जायें अथवा इनका कोई भविष्य नहीं है | मृल्यांकन व 
विश्लेषण से उन्हें आशावादी कारणों का पता चलता है 
और इसलिए उन्होंने सुधार तथा विकास की उचित 
रूपरेखा सुझायी यानी यह बताया कि अमुक आधार 
पर उनका विकास किया जाय । हमें इस बात पर विचार 
करना चाहिए कि इन उद्योगों के औचित्यि के सम्बन्ध में 
जो मालमात हैं वे कहँ। तक न्यायसंगत या सही हैं। 
यदि म्‌ल्यांकन करनेवालों ने उन सिद्धांत-शास्त्रियों के 
अनुसार विचार नहीं किया, जो अपनी विचार-धारा 
“उन आर्थिक दलीलों पर आधारित करते हु जो कि 
पादचात्य देशों में प्रयकत की जा सकती हैं, तो इसमें 
उनका कोई दोष नहीं हैं। 


मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष 


हम खादी से ही शुरू करें। खादी मूल्यांकन समिति 
का विचार है कि इस क्षेत्र की प्रगति का मृल्यांकन 
करने की किसी भी योजना में इस बात, को पहचानना 


आवश्यक हैं कि कार्यक्रम के सामने किस प्रकार की 
समस्याएँ आयो हूँ और उनका उस पर कैसा, कितना 
प्रभाव पड़ा हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि खादी मुख्यतः 
अधिकाधिक ग्रामीण आबादी को रोजगारी और राष्ट्र 
के आश्थिक विकास को द्वुत गति प्रदान करने हेतु एक 
श्रम-प्रधान उद्योग हैं ।' यद्यपि अनु क्रमिक रूप से सुपोजित 
सोपानों के अनुसार खादी में यांत्रीकरण लाने की सलाह 
दी जा सकती है, लेकिन पूर्ण रोजगारी तथा स्वाव- 
लम्बन की दिशा में यह सम्भव रूप में आगे बढ़ती है। 
खादी मुल्यांकन समिति भी यह सुझाव देती प्रतीत 
होती है, 'विनियोजन-उत्पादन तथा विनियोजन-रोज- 
गारी-अनुपात, दोनों की दृष्टियों से ऐसा रछूगता है कि 
निवेश से देश को अनुकूल फल-प्राप्ति हुई है ।" प्राप्य 
आकड़ों के आधार पर समिति को मालम हुआ कि 
परिव्यय-उत्पादन-अनूपात १९५३-५४ में ९.८२:१ 
और १९५८-५९ में १.६२:१ था; तथा परिव्यय- 
रोजगारी-अनुपात उक्त अवधियों के लिए क्रमशः 
२५.१:१ एवम्‌ ८२.५:१ था। यह आनुपातिक वृद्धि 
संगठनात्मक खर्च अधिक होने के कारण हुई । इस सम्बन्ध 
में तालिका १ और २-पृष्ठ २३०-में दिये गये आँकड़ों 
का अध्ययन रुचिकर होगा । 
आऑकडों का विश्लेषण 


निम्न तालिकाओं से कई बातें सामने आती हैं, जैसे 


कुल खर्च में रिबेट-जो कि अधिकांशतः प्रतिवाद अथवा 


आलोचना की जड़ है-आदि का प्रातिशत्य धीरे-धीरे 








अ-शनी-लनिलानीयात जमनन्‍पल्‍कननन 





अनुदान 
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करके कम हुआ है। कुछ ऋण में संचालन पूंजी का 
हिस्सा ८४.७१ प्रति शत रहा। स्फीत्यात्मक विनियों- 
जन-उत्पादन-अनुपात तथा विनियोजन-श्रम-अनुपात 
अनुकूल हैं। 
प्रति गज खर्च १९५३-५४ में ८२ नये पैंस और 

१९०८-५९ में १.६४ रुपये था। सन्‌ १९५३-६१ 
की अवधि में कूल खर्च ७० करोड़ ९३ छाख रुपये हुआ | 
इसमें २८ करोड़ ६३ लाख रुपये अनुदान; ४२ करोड़ 
३० लाख रुपये ऋण; और १७ करोड़ ६८ लाख रूपये 
छुट (रिबेंट) के लिए थे। स्फीत्यात्मक परिव्यय- 
उत्पादन-अनुपात और परिव्यय-रोजगारी-अनुपात 
भी अनुकूल हैं। 

अनुकल पूंजी-उत्पादन-अनुपात 

खादी उद्योग के कार्य (१) हाथ कताई; और 

(२) हाथ कते सूत की हाथ बुनाई, इन दो भागों 
में विभक्‍त किये जा सकते हैं। हाथ कताई की भी दो 
तकनीक हूँ : परम्परागत और अम्बर चरखें पर कताई । 
जहाँ तक परम्परागत चरखे पर रूई की कताई का 
सम्बन्ध हूँ, पूंजी-उत्पादन-अनुपात अनुकूल है, किस्तु 
प्रति श्रमिक इकाई आधिक्य अथवा बचत नगण्य हैं। 
फिर भी, यह याद रखना चाहिए कि खादी विकास 
कार्यक्रम मुख्यतः स्वावछूम्बन अथवा सहायक धंभे की 
व्यवस्था के लिए हैं। अम्बर चरखे पर रूई की कताई 
करने की अनेक व्यक्तियों ने बुरी तरह आलोचना की है । 
फिर भी, यहा यह कहा जा सकता हैँ कि अम्बर चरखे में जो 
परिवर्तन किये गये हैं उनसे इसका सीमांत पूँजी-उत्पादन- 
अनुपात काफी अनुकूल बन गया है और वह भावी 
सम्भाव्यताओं का द्योतक है।* ऐसा पाया गया हैं कि 
परम्परागत चरखे की तुलना में अम्बर चरखे से सूत की 
कीमत में प्रति पौण्ड एक-सवा रुपया कम करना सम्भव 
है।* अन्वेषण अथवा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है “आठ 


१. देखिए मेरा छेख: अम्बर चरखे की अभै-व्यवस्था : 


खादी ग्रामोद्योग, मार्च १९६२ | 


२. खादी और आमोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित ' कामेण्ट 


ऑन दि खादी इवेल्यूणशन कमेटी रिपोर्ट,'सितम्बर १५६०; 
र४ : ११-१२ । 
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घंटे के कार्य-दिबस में दो व्यक्तियों द्वारा कपास से 
कताई तक की सभी प्रक्रियाएं करते हुए २० अथवा २४ 
अंक के ७२ गुण्डी सूत या ३२ अंक के ६४ गुण्डी सूत की 
प्राप्ति।  चरखा चलाना कम श्रम-साध्य हो, इसके छिए 
तकए, तकआ घ॒मानेवाले चक्र तथा बियरिंग' आदि में 
कछ सुधार हुआ है ।  'अटीरा' (अहमदाबाद टेक्सटाइल 
इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन ) में चार तकुएवाले अम्बर 
पर हुए प्रयोगों से आठ घंदे में ३२ गुण्डी सूत कातने 
की सम्भाव्यता का संकेल मिलता हैं। यहाँ इस बात 
पर जोर देने की आवश्यकता है कि तकनीकों में सुधार 
करने की समस्या को, अधिकाधिक पैमाने पर रोजगारी 
मुहैया करने की अत्यावश्यवाता को दृष्टि-ओझल 
किये बिना सुलझाने का यत्न किया जाता है । 


प्रति मिनट ११,५०० चकक्‍करों तक के लिए मालाओं 
की फिसलन रबड़ की कोटिंगवाली रस्सियों अर्थात्‌ 
डोरियों का प्रयोग कर पूर्णत: समाप्त की जा सकती है। 
यहाँ यह भी बताया जा सकता है कि एक कार्यकर्ता 
स्वतंत्र रूप से काम करते हुए प्रति दिन आठ घंटे में तीन 
पौण्ड पूनियां। (रछाइवर) तैयार कर सकता है। उत्पा- 
दकता में वृद्धि करने के लिए तकभों की संख्या बढाकर 
आठ अथवा बारह तक भी करना और गति बढ़ाना 
अनुसंधान का उद्देश्य है । सूतकारों को तैयार पूर्तियों की 
सप्लाई करना तथा उत्पादन बढ़ाने और छागत खर्चे 
कम करने के लिए धृनाई मोडढ़िये के स्थान पर पैर- 
चालित बीटर (पैडल बीटर ) का इस्तेमाल शुरू करने पर 
भी ध्यान दिया गया है । कम भारपाट के साथ अधिक 
उत्पादकता की दिशा में छः: तकएवाले संयुक्त अम्बर 
चरखे पर अटीरा' में किये गये प्रयोगों के अच्छे परिणाम 
निकले हैं। बिक्री-व्यवस्था के क्षेत्र में भी खादी की ऐसी 
डिजाइनों और नमूनों का चुनाव, जिनके लिए निश्चित 
बाजार प्राप्त किया जा सके, तथा लोकप्रिय भौतों 
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का निर्धारण करने के लिए बाजार अनुसंधान की दिशा 
में कदम उठाये जा रहे है। 


हाथ करघे के लिए सुत 

कभी-कभी यह दलील दी जाती है कि यद्यपि खादी 
अलाभदायक हूँ, लेकिन मिल सूत से बना गया हाथ करघा 
वस्त्र लाभप्रद है । इस प्रकार की दलीलें विभिन्न राज्यों 
में रेशम कताई और सूती कताई मिलें स्थापित करने के 
पक्ष में दी जाती है। यह तक भी पेश किया जाता हैं 
कि यदि किफायती दर पर सूत की पूति तथा कताई 
मिलों और हाथ करघधों के बीच निकट समन्वय न हो तो 
वे हाथ करधों की प्रगति रोक देंगी एवम्‌ यहाँ तक कि 
उनका गला घोंट कर पनपेंगी। फिर भी, यह एक ऐसा 
सवाल हैँ जो एक दूर की बात है और उस वक्‍त सामने 
आ सकती हैँ जबकि पूर्ण तथा अर्ध-बेकारी की समस्या 
काफी हद तक हल कर दी जाय तथा हाथ करा क्षेत्र 
के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक किफायत बरतते 
एवम्‌ रोजगारी का विस्तार करते हुए हाथ करघों का 
मिल कताई के सहायक के रूप में संगठन किया जाय । 
इस प्रकार की सम्भाव्यता को एकदम से असंगत नहीं 
ठहराया जा सकता ।* (यह हाथ करघों अथवा शक्ति 
करघों का मिल कताई के साथ भावी क्षैतिज संयोजन हैं । 
बसी हालत में अद्धं प्रशोधित सामान मिलों द्वारा तैयार 
किया जायेगा और परिष्कृत तैयार माल का उत्पादन 
हाथ अथवा विकेन्द्रित उत्पादन इकाइयों द्वारा होगा ।) 

जहाँ तक हाथ कते सूत की स्वावलरूम्बन अथवा 
बिक्री के लिए बुनाई का सम्बन्ध हे, यदि हाथ करों में 
उड़न ढर्की और टेप-अप-मोशन पद्धति अपनायी जाय 
तो उनसे अच्छी बचत हो सकती है। अम्बर चरखा 
इन्क्वायरी कमेटी के प्रतिवेदन में जो यह बताया गया है 
कि पारिश्रमिक सब्सिडी आवश्यक है, उसका सम्बन्ध 
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केवल हाथ कताई से ही है और उसमें संगठनात्मक 
कार्यों के लिए सब्सिडी भी शामिल हैँ ।* परम्परागत 
सूत से तैयार खादी के उत्पादन पर अम्बर चरखे पर हुए 
प्रयोगों की पृष्ठभूमि में पुन: विचार करना है । फिर भी, 
फिलहाल के लिए खादी उत्पादन मुख्यतः स्वावलम्बन के 
आधार पर और एक सीमित हद तक बाजार में बिक्री 
करने के लिए चालू रखा जा सकता है।० अंबर चरखे 


के जरिये सूती कताई की सफलता दीघे स्तर पर सुकर, 


कार्यक्षम और लाभदायक कताई इकाई (साधन) 
की स्थापना पर निर्भर करेगी। इन कताई इकाइयों से 
हाथ करघा उद्योग को सूत की सप्लाई करना फिलहाल 
बहुत मुहिकल होगा, लेकिन खादी बुनाई के लिए ऐसा 
करना शक्य है। 


रेशमी खादी 

रेशम खादी के सम्बन्ध में बताया जाता है कि करीब 
६७ प्रति शत कच्चा रेशम देशी चरखों पर लपेटा 
(रील किया) जाता है और रेशम बुनाई का काम लगभग 
दो लाख हाथ करघों पर होता है । अधिकांश उत्पादन 
कार्य खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अधिकार क्षेत्र से 
बाहर हैँ तथा उसकी देख-रेख केंद्रीय रेशम मण्डल एवम्‌ 
अखिल भारत हाथ करघा मण्डल करते हैं। कटी रोद्योग 
के आधार पर रेशम की हाथ कताई व हाथ बुनाई के 
काम की जड़े अन्यत्र कहीं से भी अधिक असम में जमी 
हुईं हें। तीनों प्रक्रियाओं-रेशम कोया पालने, कताई 
अथवा लपेटाई और बुनाई करने-में अधिकांश कर्मी 
महिलाएँ हैँ । असम में 'निधिरम चरखे' पर आठ घंटे में 
२० अंक के चार-पौच तोला रेशमी सूत की कताई हो 
जाती है, जिसकी तुलना रेशम कताई मिल के प्रति तकए 
उत्पादन से की जा सकती है; आय करीब १.५० रुपया 
प्रति दिन हो सकती हैँ ।* इसमें कोई संदेह नहीं कि 
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खादी रेशम और गर-खादी रेशम की कीमत में फर्क 
होता हैं । इसका मुख्य कारण है खादी उद्योग में उत्पादन 
की विभिन्न प्रक्रियाओं में विभिन्न कार्यकर्त्ताओं को 
स्तरीय दरों के मुताबिक परारिश्रसिक का दिया जाना। 
कुछ राज्य सरकारों ने हजारों सूतकारों की बेकारी के 
गत में डालकर बुनकरों को रेशमी सूत की सप्लाई करने 
के लिए रेशम कताई मिलों की स्थापना करना ठोक 
समझा हैं। इस समस्या-मूलक मसले की तुलना उन्नत 
चरखे पर सूती कताई बनाम मिल कताई से की जा 
सकती है । देशी उत्पादन के विस्तार की निश्चित गुंजाइश 
है और अगर आबादी तथा उपभोक्ताओं की आय 
में-मोग की मूल्य सापेक्षिता में-वृद्धि हुई तो इस उद्योग 
के विकास को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। 


ऊनी खादी (कताई और बुनाई) के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता हैँ कि यह कम्बलों आदि जैसे उत्पादन 
में विशिष्टता प्राप्त करती हैँ । उत्पादन संस्थागत आधार 
पर चलता है। 


इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलते हूँ : (१) परम्परागत 
चरखे पर सूती कताई का पूँजी-उत्पादन-अनुपात अनुकूल 
है, छेकिन आधिक्य या बचत नगण्य हैं; (२) अम्बर 
चरखें से सूती कताई का पूँजी-उत्पादन-अनूपात अधिक 
उत्पादन के लिए सीमान्त रूप से अनुकूल हे, लेकिन 
ओसत की दृष्टि से इसे अभी कुछ रारता और तय 
करना है, आधिक्य-सुजन नगण्य नहीं है; (३) रेशम 
कताई में अनुकूल उत्पादत-गूणांक है, आधिवय नगण्य 
नहीं है; और (४) जहाँ तक किसी विशिष्ट जात का 
सूत लाभदायक मूल्य पर सम्भरित किया जा सके हाथ 
कते सूत से खादी बनाई (रेशमी, सूती व ऊनी) लाभ- 
कारी है। चूँकि कताई तथा बनाई, ये दोनों ही कार्य 
खादी योजना के अन्तरगत आते हैं, अन्तिम उत्पादन यानी 
वस्त्र (सूती, रेशमी अथवा ऊनी) की औसतन रूप से 
कीमत सहायित पारिश्रमिक या व्यवस्था-खर्च पर 
स्पर्धात्मक है; लेकिन पिछले दशक के दौरान 
तकनीकों में हुई प्रगति के कारण इन क्षेत्रों के वृद्धि प्राप्त 
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सीमान्त उत्पादन की मिल उत्पादनों से तुलना की जा 
सकती हेँ। उक्त तीनों प्रकार की कताई में सूती की 
अपेक्षा रंशभी और ऊनती कताई में अधिक लाभदायक 
गूर्णाक है । 
ग्रामोद्योग 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत ये ग्रमोद्योग 
आते हैं: (१) “नाज और दाल प्रशोधन; (२) घानी 
तेल; (३) कटीर दियासछाई; (४) गुड़-खाण्डसारी; 
(५) ताइ-गूड़। (६) अखाद्य तेल और साबन; 
(७) हाथ कागज; (८) ग्रामीण कम्भकारी: 
(६९ 
(१ 


) मधरुमक्खी-यालन;।. (१०) ग्रामीण चर्म; 
२ ) रेशा-नारियल की जटा के अलावा: 


(१२) बढ़ईगीरी और लहारगीरी;। (१३) मिथेन 
गेंस और खाद उत्पादन; तथा (१४) चूना पत्थर । 
इनका मूल्यांकन करने के लिए कुछ आकड़े हैं। फिर 
भी, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि (१) इनसे 
अधिक क्षमताशील कुछ और भी ग्रामोद्योग हैं, जो 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत नहीं आते, 
इसलिए केवल ये ही उद्योग समृचे भारत के ग्रामोद्योगों 
का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते; (२) इन 
उद्योगों से सम्बन्धित आंकड़े किसी सम्बन्द्ध उद्योग पर 
आंशिक प्रकाश ही डाल सकते हैं; क्योंकि घानी तेल के 
समान ऐसे भी उद्योग हैं, जिनकी सभी इकाइयो कमीशन 
द्वारा सहायित कार्यशीलताओं के अन्तर्गत नहीं आतीं; 
(३) इन अधिकांश कुटीर उद्योगों के माल को 
मिलों में उत्पादित सामान से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती 
बतायी जाती है। 

कमीशन के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न उद्योगों 
के वास्तविक खर्चे का निर्धारण करते वक्‍त स्वीकृत, 
वितरित और उपयोगित रकम के बीच भेद करना 
पड़ेगा जिससे वास्तव में जो धन खर्च किया गया 
उसका एक चित्र सामने आग्रेगा। और फिर, खर्च में 
मुख्यतः ऊपरी खर्च आते हैं। वह कार्यकारी यानी परि- 
चालक कम है। तात्पर्य यह हैँ कि यह पर्गवेक्षण कि 
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इस क्षेत्र में प्राप्त परिणाम खर्च के अनुकूल नहीं हूँ, 
तथ्य प्रमाणित नहीं हैँ अर्थात्‌ आंकड़ों से इसका मेल 
नहीं बैठता। प्रथम पंच वर्षीय योजना के चार वर्ष की 
अवधि में नियत कुछ ६ करोड़ ७८ लाख रुपयों में से 
केवल १ करोड़ ५० लाख रुपये अयबा एक-तिहाई 
से भी कम वितरित हुए। दूसरी योजनावध्नि में 
कूल ३८ करोड़ ८० लाख रुपये नियत हुए। 
वास्तविक स्वीकृति १७ करोड़ रूपये यानी 


५० प्रति शत से भी कम की हुई। पंजीकृत 


संस्थाओं, सहकारी समितियों के जरिये तथा सघन 
क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अनृदान और ऋण के रूप में 
कमीशन द्वारा प्रभावकारी तौर पर सहायता १९५६- 











५७ से ही दी गयी। प्रथम पंच वर्षीय योजनाकाल में 
तत्कालीन अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल 
प्रामोद्योगों के लिए बहुत मामूल्ठी, प्रारम्भिक व्यवस्था 
ही कर सका । प्राय: हर मामले में धनराशि के वितरण 
और उपयोग के बीच का अन्तर करीब-करीब एक वर्ष 
का रहा-यद्यपि एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्नता 
अवश्य रही। जो काम हुआ उसके विश्लेषण और 
मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़ों को ध्यान में 
रखा जाय। निम्न तालिका में विभिन्न ग्रामोद्योगों के 
लिए स्वीकृत, वितरित और उपयोगित रकम का 
विवरण दिया जाता है। 
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५३५६ 


उपर्यक्त औकड़ों से पता चलेगा कि स्वीक्रेत और 
वितरित रकम के बीच का अन्तर औसलन १०.७० 
प्रति शत (१९५३-५९) तथा वितरित व उपयोगित 
रकम का ४६ प्रति शत (१५५३-५७) हैं। इससे 
स्पष्ट मालम होता हैं कि १९५७-५८ तक भी कार्य का 
पूर्ण संगठन नहीं हो पाया था और श्रीगणेश केबल 
१९५८-५९ में ही किया जा सका । निधि के उपयोग में 
झुकाव व उत्पादन की गति-विशेष कर दूसरी योजना के 
अंतिम दो वर्षो में- पूर्णछपेण इस विचार का समर्थन 
करती हैँ कि ग्रामोद्योगों का उस स्तर तक विकास किया 
जा सकता हैं जिस स्तर पर वे उनमें लगे कारीगरों की 
हालत सुधारने में बहुत-कछ योगदान दे सकते हैं। 
मूल्यांकन समिति ने दो पहलओं-कच्चे मार की पूर्ति 
और बिक्री-व्यवस्था के लिए संगठन “तथा बेहतरीन 
साधन-सरंजाम एवम्‌ उपकरणों के लिए प्राविधिक 
अनूसंधान व प्रशिक्षण-पर जोर दिया हैं। 


इन उद्योगों के भावी विकास और अपने पैरों पर 
खड़े होने के लिए जिस प्रकार के उपागम तथा आयोजन 
पर मूल्यांकन समिति ने जोर दिया है वह महत्वपूर्ण है । 
ग्रामोद्योग चुने हुए क्षेत्रों में ही फलफल सकते है; क्योंकि 
ये उद्योग मुख्यतः परमावश्यक उपभोक्ता सामग्री का 
उत्पादन करते है, जिनके विकास की गुंजाइश कच्ची 
संपमग्री की पूति के लिए किसी क्षेत्र विशेष की क्ृषि 
सम्बन्धी अवस्थाओं पर निर्भर करती है, इसलिए उनका 
सम्बन्ध ऐसे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की समग्र 
विकास योजना से जोड़ना होगा। उद्योगों के स्थान का 
निर्धारण स्थानीय अवस्थाओं के आधार पर होना 
चाहिए। उंत्पादत स्थानीय उपभोग के आधार पर हो 
और निर्यात केवल उसी माल का किया जाय, जो स्थानीय 
आवश्यकता पूर्ति के बाद बचे। मुल्यांकन समिति के 
मतानूसार एक ग्रामोद्योग वह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 
विकेंद्रित और सहकारी आधार पर संगठित हो तथा 
स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री पर निर्भर करे 
एवम्‌ स्थानीय बाजारों में अपने भाल की बिक्री करे।' 


खादी ग्रामोद्योग : 


मई १९६३ 


ऐसा होने पर ग्रामोद्यगी उत्पादनों का लागत खर्च भी कम 
होनेबाला है। प्रत्येक ग्रामोद्योग के लिए इस बात का 
सही-सही मल्यांवान और निर्धारण करना आवश्यक 
हैं कि कीस-सी इकाई उसके लिए आर्थिक दृष्टि से 
अनकूछतम हैं तथा किस प्रकार उनका ग्रामीण अर्थ- 
व्यवस्था की समग्र विकास सोजना के साथ संयोजन 
स्थापित किया जा सकता हैं।'' 

प्रथम छ: वर्षों के दौरान किये गये प्रयास आवश्यक 
रूप से ही विभिन्न बातों की जाच-पड़ताल करने सम्बन्धी 
रहे और वास्तविक कार्य केबल १०५८-५० में ही 
प्रारम्भ हुआ, इसलिए १०५० में प्रकाशित मृल्यांकन 
दमिति का प्रतिवेदन जैसा कि स्वयम्‌ कमीशन ने माना है, 
सही माने में मुल्यांकन प्रतिवेदन नहीं हो सकता । ज्यादा 
से ज्यादा माने में इसने ग्रामोद्योगों की समस्याओं के 
संगठनात्मक पहले का ही मूल्यांकन किया। 
चन्द सिफारिशों 

समिति ने सिफारिश की कि उत्पादन सहायता 
(सब्सिडी ) के स्थान पर अनुक्रमिक रूप से कम होता 
जानेवाला व्यवस्था-खर्तर अनुदान दिया जाय और उसका 
सम्बन्ध किसी संस्था अथबा माध्यम (एजेन्सी) के 
उत्पादन व बिक्री संगठन से जोड़ा जाय। इन उद्योगों में 
आधूनिक यांत्रिक तकनीकों के उपयोग के सम्बन्ध में 
समिति ने यह विज्वार प्रकट किया कि उन्नत तौर- 
तरीकों से आय में वृद्धि हो तब उन्नत तकनीकें अपनाने 
के लिए अनुकूल अवस्थाएँ निर्मित की जायें और यह कि 
आधुनिक यंत्रों के अनायोजित विस्तार से बेकारी नहीं 
बढ़ जानी चाहिए । समिति के मतानुसार निकट भविष्य 
में सभी ग्रामोद्योगों और सभी क्षेत्रों में उंत्पादन के 
यांत्रिक साधत अपनाना सम्मव नहीं हैं। छोटी-छोटी 
इकाइयों में पूँजी विभकत करने की सम्भाव्यता की दिशा में 
अनुसंधान करना होगा। लेकिन प्राविधिक चुनाव की 
बात शक्ति चालित यंत्रों अथवा शक्ति का प्रयोग किये 
बिना उन्नत तकनीकों के व्यवहार तक ही सीमित रखनी 
चाहिए या नहीं, यह एक ऐसा मसला है जिसके लिए 














खादी-ग्रामोथोगों के विकास का सल्यांकन ५३७ 


“हर मामले में अलग-अलग, सघन और विस्तृत प्रयोग 
करने की आवश्यकता है | ऐसा किये बिना उनकी विभिन्न 
आर्थिक बातों अथवा उनके उत्पादन, रोजगारी व अन्य 
सम्बन्धित पहलुओं पर पड़नेबाले प्रभाव का एक सुस्पप्ट 
चित्र प्राप्त करना सम्भव नहीं है । सन्‌ १९५९-६० 


५ 


के लिए प्राप्त निम्न आंकड़े संकेतात्मक हैं। 








बहुत-कुछ उत्तरदायी हैँं। * 

यद्यपि ग्रामोद्योग मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन 
सहित विभिन्न प्रकाशनों में इन उद्योगों के लिए दिये गये 
कुल परिव्यय से विनियोज॑न (पूंजीगत) मूल्य का पता 
लगाना बड़ा मुश्किल हैं, फिर भी ऊपरी खर्च और 
संगठनात्मक व्यय, पूंजीगत व्यय तथा संचालन पूंजी 








तालिका ४ 
कुछ ग्रामोद्योगों में विनियोजन, संचालन पूंजी, उत्पादन और बिक्री: १९५९-६० 
(लाख रुपये में ) 
उद्योग विनियोजन संचालन पूंजी. उत्पादन मूल्य बिक्री मूल्य 
अनाज और दाल प्रशोधन . . २४.१४ १५०,७४ २७८,८० १४६.३१ 
ग्रामीण तेल 7... औड १५९,४२ १८८.४२ १,२१५.९१ ८७०.१० 
ग्रामीण चर्म न १११.६१ ४०.७१ २६.६२ २२.६८ 
अखाद्य तेछ और साबून . - १२२.८३ ५२.०५ ३४.७९ ३१.२१ 
हाथ कागज मे ६५.४२ १३.२७ २३.५८ २२.४० 
मधमकखी-पालन ... ..: १६.४७ ५.५८ १९.८८ ११.८८ 
ग्रामीण कुम्भकारी ९5% ४३.३५ १६.९१ १७.५७ १४.५६ 





स्रोत: *- खादी और ग्रामी्ग कमीशन : वार्षिक विवरण : 








१९५९-६० । 


२. वाणिज्य और उद्योग मंत्राकय ( भारत सरकार): एनुअल रिपोर्ट, १९६१; रषठ: १३१। 


उक्त तालिका से पता चलता है कि चर्मद्योग, 
अखाद्य तेल और साबुन तथा कुम्मकारी को छोड़कर 
अन्य उद्योग आशिक दुष्टि से लाभदायक हैं एवम्‌ विनि- 
योजन-उत्पादन-अनू पात मोटे तौर पर अनूकूल है। 
शेष उद्योगों के सम्बन्ध में लाभ अपेक्षाकृत कम था; 
क्योंकि संचालन पूंजी में आरक्षित स्टॉक भी शामिल थे 
जिनका पूर्ण उपयोग नहीं हुआ और इस प्रकार उत्पादन 
इकाइयां वर्ष भर अनवरत काम करने से रुकीं। इसके 
अछावा संगठनात्मक कमियां भी कम उत्पादन के लिए 


किन ललिता + “ 








का हिसाब लगाने के लिए वितरण विवरणों में पर्याप्त 
निदर्शन मिल जाता है, लेकिन अनुदान और ऋण का 
विभाजन इस प्रकार के हिसाब पर आधारित नहीं है; 
वस्तुत: अनुदान व ऋणों में कुछ पूंजीगत व्यय शामिल 
हो सकता है । अमूमन तौर पर, औसतन रूप से, विनि- 


योजन कल परिव्यय का ४८.६ प्रति शत और संचालन द 


पंजी ३४.५ प्रति शत होगी। फिर भी, विभिन्न उद्योगों 
में उक्त प्रातिशत्य भिन्न-भिन्न होगा। 
१२ फरवारी १९६३ क्‍ क 














५. खादी और गमोद्योग कप्रीशन: बविलेज इण्डस्ट्रीज इवेत्यूएशन कमेटी रिपोर्ट; इ४: २५९ | 
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गोबर गैस संयंत्र 


जश्भाई झ. पटेल 


| 


जनवरी १९६३ के खादी पग्रामोद्योग में प्रकाशित 

श्री मंघाराम इदनानी और श्री नारायण दत्त ने 
अपने लेख गोबर गैस संयंत्र' के प्रारम्भिक भाग में 
प्रति दिन १०० घनफूट गैस तैयार करनेवाले गैस संयंत्र 
के बारे में विचार किया है। उनके अनुसार प्रति दिन 
१०० पौण्ड गोबर संयंत्र में डालना होगा। इस दावे 
की पुष्टि की एक पौण्ड गोबर से एक घनफुट गेस का 
उत्पादन होगा न तो किसी कार्यकर्ता (डाक्टर सी. एन. 
आचार्य के अलावा) द्वारा प्रकाशित परिणामों से हुई है 
और न गैस संयंत्रों के परिचालन से प्राप्त अनुभव से । 
वास्तविक रूप से प्रति दिन १०० घनफुट गैस की क्षमता- 
वाले संयंत्र से हम गर्मी की मौसम में १०० घनफूट से 
अधिक, ऐसी ऋतु में जो न गर्म हो और न ठंडी १०० 
घनफुट तथा जाड़े के दिनों में १०० घनफुट से कम गैस 
के उत्पादन की अपेक्षा करते हैँ । इसके लिए संयंत्र में 
रोजाना १५० से १६० पौण्ड गोबर तक डालना ही 
चाहिए। कुछ बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में १०० 
पौण्ड गोबर से अनवरत रूप से १०० घनफुूट गैस प्राप्त 
हो सकती है, जैसे पशुओं को हरे चारे के साथ प्रोटीन 
युक्त खुराक दी जाती हो तथा ऋतु का तापमान अनुकूछ 
हो । साधारण परिस्थिति में वर्ष की अधिकांश अवधि में 
: १०० पौण्ड गोबर से ६० से ८० घनफुट तक गैस 
उत्पादन की अपेक्षा की जाती है। 


पाचित्र 


उन्होंने संयंत्र के पाचित्र (डाइजेस्टर) की क्षमता 
२०० घंनफुट बतायी है। प्रतिदिन बराबर के पानी के 
साथ १०० एण्ड गोबर डालना ६५ दिन से भी अधिक 
का पाचन-काल प्रदान करता है। इसका परिणाम बाद में 





प्राप्त होनेवाली खाद में नाइट्रोजन की बहुत बड़ी हार्नि 
के रूप में निकल सकता हैं और वह भी गैस उत्पादन के 
क्षेत्र में बिना किसी क्षति-पूर्ति के लाभ के। 

संयंत्र के गेंस होल्डर का व्यास ५ फुट और ऊंचाई 
४ फुट हैं। गैस होल्डर में ७८.५६ घनफुट गैस समा 
सकती हैं तथा वह ७३ घनफूट प्रदान कर सकता हैं| एक 
पारिवारिक संयंत्र के लिए, जो कि प्रति दिन ६० से ८० 
घनफूट गैस तैयार करता हैँ, यह एक काफी बडी साइज है । 
एक सौ घनफुट गैस तैयार करनेवाले संयंत्र के लिए भी 
उक्त आकार बड़ा हैं। अतएव एक ऐसा गैस होल्डर 
आवश्यक है जिसकी क्षमता ५० घनफुट से अधिक न हो। 
गेस होल्डर व गेस-दबाव 

गैस के कुशल उपयोग के दृष्टिकोण से जिस दबाव पर 
गेस, उपयोग बिन्दु पर प्रदान होती है उसका सर्वाधिक 
महत्व है। संसार भर में, उस दबाव (जिसमें बहुत ही 
नगण्य-सा अन्तर ही होने दिया जाता है) को बनाये 
रखने के लिए गैस वितरण में लगे सभी व्यक्ति विस्तृत 
सुप्रबन्ध करते हैं, जिस पर गैस उपभोक्ताओं को प्रदान 
की जाती हैँ। सभी गैस उपकरण गैस के एक निश्चित 
दबाव पर काम करने योग्य बनाये जाते हैं। कार्य- 
क्षमता को बिना कोई आघात पहुँचाए कोई भी व्यक्ति 
उसे दूसरे दबाव पर नहीं चछा सकता। गोबर गैस के 
मामले में गैस का दबाव गैस होल्डर के साथ पैदा 
होता है। 

प्रतितोलल के लिए लेखकों ने बाल्टियों में ईटे 
रखने की सलाह दी है। उन्होंने इन ईंटों को जब कभी 
बर्नर का इस्तेमाल करना हो गैस होल्डर पर रखने का 
सुझाव दिया है। चूंकि ईंटों की संख्या अथवा उनके 
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वजन का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्येक 
संयंत्र के दबाव में भारी अन्तर आयेगा। यह कह दिया 
गया है कि १६ गेज के साधारण इस्पात (माइल्ड स्टील) 
की चदरों (शीट) से पाँच फुट के व्यास और चार फूट 
की गहराई के ड्रम का प्रयोग किया जाता है। कोग 
रिंग आदि का विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया हैं। इन 
विशिष्टताओं के उल्लेख के अभाव में गैस होल्डर का 
निश्चित वजन निर्धारण सम्भव नहीं होगा। उद्गम 
स्थल पर गैस होल्डर का प्रभावक वजन गैस का दबाव 
निश्चित करता हैँ। गेस होल्डर का कुल वजन निर्धारित 
करने में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 


गस होल्डर का परिचालन 


गैस होल्डर से नालियों के जरिये जब गेस उपभोग 
स्थल को जाता है तो दबाव कुछ कम होता हैं। सामग्री 
सूची में एक आधे इंच की नलिका व कुछ फिटिंग के 
सामान का उल्लेख किया गया हूँ। पाइप की कु 
प्रभावक लम्बाई स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकती है। 
नल का आकार तभी निर्धारित हो सकता है जबकि जिस 
नल का उपयोग करना हो उसकी लम्बाई मालूम हो । यदि 
अपेक्षाकृत कम व्यासवाली नल का उपयोग किया जाय तो 
परिणाम-स्वरूप दबाव की क्षति अधिक होगी। यदि 
अन्तर ८१ फुट से ज्यादा का न हो तो कुशल गैस 
वितरण के लिए घर तक कम से कम एक इंच व्यासवाली 
नल का सुझाव दिया जाता है। 

गैस होल्डर के शिखर पर ईंटों के भार से तथा किसी 
मार्गदर्शन के अभाव में गंस होल्डर निरचय ही झुक 
जायेगा यानी उसमें मोच पड़ेगी। झुकी अथवा मुड़ी 
हुई स्थिति में गैस प्रदान करने के लिए जब वह नीचे 
जायेगा तो पाचित्र के पाहरवों को छू सकता हँँ। किसी 
गैस होल्डर की एक सबसे बड़ी आवश्यक बात यह हैं कि जब 
वह नीचे जाय' तो उसका नीचे' जाना बिना किसी प्रकार 
की रुकावट के होना चाहिए। यदि ऐसा! नहीं हुआ तो, 
जसा कि उल्लिखित लेख के मामले में नहीं हो सकता, 
बनेर में गैस स्पन्दित रूप में पहुँचेगी। यदि गैस उपयोग 
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की गति अधिक हो तो स्पन्दन काफी तथा बहुत ही 
अनियमित हो सकता है। 


जब बनेर पर काम लिया जा रहा हो तो प्रतिभारी 
बाल्टियों की ईंटें गैस होल्डर के ऊपर और काम समाप्त 
होने पर पुनः बाल्टियों में डाल देने का सुझाव काफी 
दिक्‍्कतदारीवाला तथा अव्यावहारिक है। अधिकांश 
औरतें ऐसा नियमित रूप मे नहीं करेंगी। चूंकि ईटों 
की संख्या बताजी नहीं गयी हैं और इसका भी उल्लेख 
नहीं हूँ कि कितनी ईटें बाल्टियों से गैस होल्डर पर 
स्थानांतरित की जांय, इसलिए दबाव समय-समय पर 
भिन्न-भिन्न हो सकता हैँ। गैस होल्डर को नकारात्मक 
दबाव पर रखना खतरनाक है, क्योंकि वैसा करने पर 
विस्फोट होने की सम्भावना बढ़ जाती है। 


नीचे जाते वक्‍त गैस होल्डर को खड़ा रखना खतरनाक 
हैं। गेस होल्डर के विस्फोटन का यह एक मुख्य कारण है । 
लेखकों ने उज्ज्वल प्रकाश के लिए जिस पेट्रोलवाली 
तरकीब का सुझाव दिया है उसके साथ तो गेस होल्डर 
को खड़ा रखने से विस्फोट का बहुत ही खतरा पैदा हो 
जाता हैं। दो उदाहरण तो ऐसे देखने को मिले हैं जिनमें 
गोबर गैस संयंत्रों के छोटे गैस होल्डरों से विस्फोट 
हुआ है। 


गस होल्डर संक्षारण 


लेखकों के मतानुसार गैस संयंत्र में घिस-घिसाव 
अथवा टूट-फूटवाला एक ही हिस्सा ड्रम है, जो स्देव 
गोबर के गारे में रहता है । हमारा अनुभव बिल्कुल उल्टा 
है । ड्म का जो हिस्सा गोबर में रहता है उसकी भली- 
भौति सुरक्षा होती है और गेस होल्डर के सामान्य 
उपयोग के दरमियान जो हिस्सा गोबर के गारे के 
बाहर व भीतर आता-जाता रहता है उस पर सर्वाधिक 
प्रभाव पड़ता है तथा समय-समय' पर उस पर वानिश 
कंरके उसकी रक्षा करने की आवश्यकता हूँ। वस्तुतः 
बेलर मठ के स्वामी विमुक्तानंद ने गेस अभिग्नाहक या 
पाचित्र-ढक्कन के लिए, जो सर्देव परिपूर्णतः गारे में 
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रहता है, एक पेटण्ट प्राप्त कर लिया है। उनका दावा 
हैं कि डुम को जब गारे में रखा जाय तब संक्षारण 
यानी जंग छूगने के खतरे से उसे विशेष रूप से सुरक्षित 
रखा गया है। छेखकों ने इस गैस होल्डर के लिए दो पौण्ड 
संरक्षणकारी वानिश की सिफारिश की है, जो कि गेस 
होल्डर पर वामनिश की दो परत चढ़ाने के लिए वास्तव 
में जितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती हैं उसकी करीब 
आधी है। समुचित बचाव के लिए कम से कम वानिश 
की दो परतें तो चढ़ानी ही चाहिए। 


गेंस होल्डर को गैस नलिका से जोड़न के लिए एक 
रबड़ की होज पाइप का सुझाव दिया गया है । इसे किस 
प्रकार लगाया जाय इसकी जानकारी जनवरी १९६३ के 
खादो ग्रामोद्योग में पृष्ठ २६३ पर दिये गये चित्र १ में 
दी गयी है। उल्लिखित चित्र में अंग्रेजी के यू! (४) 
अक्षर के जैसा जो आकार है उसमें निचले मोड़ पर विद्रवित 
जल इकट्ठा हो सकता है, जो कि इससे होकर गुजरनेवाले 
गैस का दबाव प्रभावकारी रूप से कम कर सकता है। 
यदि एकत्रित जल की ऊँचाई दबाव से अधिक हुई तो वह 
इससे होकर गैस को गुजरने से रोक भी सकता है। 


आयताकार गेस संयंत्र 


ऐसा सुझाया गया हैं कि ३.५ फूट चौड़ा और १०.५ 
फूट लम्बा गड़ढा प्रति दिन १०० घनफूट गैस उत्पादन 
संयंत्र के लिए पाचित्र का काम दे सकता है, फिर उसकी 
गहराई जो भी हो। विभिन्न गहराई के अनुसार पाचित्र की 
लम्बाई भी भिन्न-भिन्न होने ही वाली है। साड़े पैच फूट 
की गहराई पर यह संयंत्र उतना गैसा देगा जो चित्र संख्या १ 
में दिखाया गया है। चूंकि गारे के ऊपर के हिस्से 
का क्षेत्र हवा के सामने अधिक है और गहराई ५.५ फूट 
तक सीमित है, इसलिए गैस के उत्पादन तथा उसकी 
बनावट पर निश्चय ही दूरगामी प्रभाव पड़नेवाला है। 

. अच्छा होता यदि लेखक इस आयताकार संयंत्र के 
परीक्षणों से उन्हें गेस के उत्पादन व उसके संघटन के 
संबंध में जो फल प्राप्त हुए उनका विस्तृत विवरण देते । 


खादी ग्रामोद्योग 


: मई १९६३ 


खादी ग्रामोद्योग के पृष्ठ ९६६ पर लेखकों ने अपेक्षाकृत 
अधिक क्षमताशील संयंत्र का वर्णन किया है, जो दृग्धा- 
लगीं अथबा ऐसे गांवों में प्रयोग में लाया जा सकता है 
जहाँ किसान अपने पशुओं का गोबर इकट्ठा कर उसमें 
डाल सकें। उनके अनुसार कई छोटे-छोटे संयंत्र स्थापित 
करने की अपेक्षा इस प्रकार का संसंत्र सस्ता है, लेकिन 
वे कहते हैं कि इसना बड़ा गैस होल्डर बनाना तथा 
स्थापना के लिए ले जाना कठिन होगा। इस कठिनाई 
पर काब पाने के लिए वे छोटे पाचित्रों तथा गैस होल्डरों का 
सुझाव देते हैँ, जो दबाव के अन्तर्गत बड़े गैस होल्डर में गेस 
स्थानांतरित कर देंगे। यह नहीं समझ में आता कि बड़े 
संयंत्र की रचना करने से होनेवाले आर्थिक लाभ, 
छोटे-छोटे पातित्रों के निर्माण से किस प्रकार प्राप्ल होंगे। 
यदि बड़ा गैस होल्डर आवश्यक हैं तो पाचित्र छोटे क्‍यों ? 
इसलिए उक्त सुआबव पर विशेष प्रकाश डालने की 
अवश्यकता है; यवातथ्य रूप में वह रवयम्‌ विरोधाभास 
पूर्ण हैं। अच्छा होता यदि लेखक, उन्होंने दीर्घ गैस 
संयंत्र को लेकर जो परीक्षण किये उसका परिमाप, कुल 
खर्च और छोटे गेस संयंत्र की तुलभा में उन्हें जो लाभकारी 
परिणाम प्राप्त हुए उनका हवाला देते हुए विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत करते । 


जल-चो लित बन्द डिजाइन 

एक रेखा चित्र के साथ खादी ग्रामोद्योग के पृष्ठ २६८ 
पर जल-चोलित बन्द डिजाइन (मेला गैस 'संयंत्र) 
प्रस्तुत की गयी है। जैसा कि चित्र से प्रकट होता है पाचित्र 
अपनी क्षमता के एक-तिहाई के बराबर खाली रहेगा। 
इतने बड़े क्षेत्र तक गैस ईटों की दीवार के सामने खुली 
रहती हूँ कि करीब-करीब सभी गैस दीवारों द्वारा खपा 
ली जायेगी। यहाँ भी, यदि लेखक उन्होंने जो जल- 
चोलित बंद डिजाइन बनायी उसका विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत करते तो अच्छा रहता। 
कच्ची सामग्री की लागत 


कच्ची सामग्री की लागत का अनुमान सामान्यतः 
न्यून है और किन्हीं-किन्हीं मामलों में तो बहुत ही कम । 
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संयंत्र के निर्माण में मात्र एक बोरी सिमेण्ट की आवश्यकता 
होती है। सम्भवतः सिमेण्ट का ईंटों के जोड़ मिलाने में ही 
इस्तेमाल किया जाता है। कम मात्रा में सिमेण्ट और 
रेती की आवश्यकता पर प्रकाश नहीं डाला गया है कि 
एसा क्‍यों होता हैँ । निर्माण सम्बन्धी और विस्तृत बातें 
स्पष्टतः आवश्यक हूँ। 


पेट्रोल का प्रयोग 


लेखकों द्वारा विकसित बनैरों का लेख में उल्लेख है। 
उनकी क्षमता, कुशलता अथवा ज्वाला-तापमान-की कोई 
प्राविधिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है। यह भी नहीं 
बताया गया हैँ कि गैस के कितने दबाव पर इन बनरों का 
उपयोग किया जाना है। उनके व्यावहारिक इस्तेमाल 
के संबंध में इस प्रकार की जानकारी का दिया जाना 
आवश्यक है। 


कलकत्ता के समीप बेलूर मठ में १९५३-५४ में 
मेने देखा था कि जब पाचित्र गैस को पेट्रोल गैस के साथ 
मिलाया जाय तो प्रकाश अपेक्षाकुत अधिक उज्ज्वल 
होता है। उक्त पर्डुवेक्षण इसलिए सम्भव बन पड़ा कि 
स्वामी विश्वकर्मानंद रसोई के कचरे के पाचित्र से प्राप्त 
गेस और पेट्रोल गैस जनित्र के लिए-जिसका वहूँ। विकास 
हो रहा था-एक ही गैस होल्डर का प्रयोग कर रहे थे। 
फिर भी, पहले मैंने जो कारण बताये हैं उन्हें लेकर 
इसकी राय नहीं दी जा सकती। ज्वाला पिजड़े' 
के इस्तेमाल से कुछ संरक्षण मिल सकता है, लेकिन 
वही पर्याप्त नहीं है। एक ऐसे गैस संयंत्र की स्थापना में 
जहाँ अपरीक्षित सामग्री का इस्तेमाल होता हो, पेट्रोल 
गंस का समावेश बड़ा खतरनाक होगा । 
८ मार्च १९६३ ह छः 


प्रस्तुत पुस्तक में अहिस। पर गांधीजी द्वारा प्रकट तथा लिखित विचारों का संक्षेप में चर्णन किया गया 
हू। पुस्तक को प्रस्तावना में डाक्टर कंछाश नाथ काटज्‌ लिखते हैं, “गांधीजी ने दो महायद्ध देखे थे और 
इसलिए यह स्वाभाषिक ही है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इस भव्य सिद्धान्त के प्रयोग का प्रतिपादन 
किया। किसी विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण किये जाने पर सत्य और अहिंसा उसका जवाब देने में कहा 
तक सफल होती है, यह एक ऐसा चिषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए आवश्यकता इस बात 
की है कि इस भव्य सिद्धान्त का न केघल किसी एक अथवा दूसरे क्षेत्र में प्रचार किया जाय, बल्कि 
सानव मात्र को इस सिद्धान्त की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए ।” 


उक्त घिषय सें अभीरूचि रखनेवालों के लिए पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। 


टिप्पणी : (दि साइनस ऑफ दि सौल फोस और महात्मा गांधी!ज डॉक्टरायन ऑफ टठथ एण्ड नॉन वायलेंस; 


लेखक : एन, बी. परूलकर, प्रकाशक : हिन्द किताबसू लिमिटेड, बम्बई 


पृष्ठ : १८७; मूल्य : २,५० रुपये | 





8 ९, दर र्‌ *। 








प्रतिक्षा व विकार में हधु उद्चो 





गो का स्थान 


विद्या सागर महाजन 


देश के आर्थिक विक्रास में ही नहीं, अपित प्रतिरक्षात्मक शक्ति के निर्माण में भी रूधु उद्योग महलपूण भूमिका अदा 
कर सकते हैं | उदादरणार्य, आज अधिक मात्रा में ऊनी बर्तनों की तत्कार आवश्यकता है और लघु उद्योगों द्वारा बड़े 


लाभदायक रूप में उनका उत्पादन किया जा सकता है। 


यूचपि देश की सुरक्षा में बड़े उद्योगों का बहुत बड़ा 

स्थान हैँ, पर इसके साथ ही छोटे उद्योगों के महत्व 
से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । वास्तव मे राष्ट्र की 
प्रतिरक्षात्मक क्षमता बहुत-कछ इन दोनों प्रकार के 
उद्योगों के उचित समन्वय पर निर्भर करती हैं। 
अतएव यदि समुचित दृष्टिकोण से देखा जाय तो ये 
दोनों उद्योग-बड़े और छोटे-दो जुड़ता भाइयों के 
समान हैं और उन्हें रूघु तथा दीघं-कालीन, दोनों ही 
दृष्टियों से देश के विकास और सुरक्षा सम्बन्धी 
आवश्यकताओं के मामछे में एक-दूसरे से अलग नहीं 
किया जा सकता । 


लूघु उद्योगों का गत्यात्मक स्वरूप 


मोटे तौर पर रूघु उद्योग वे हैं जिनसे पूंजी व 
तकनालाजी का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अधिक- 
तम लोगों को रोजगारी प्रदान करने में सहायता 
मिले । इस परिभाषा के अनुसार रूघू उद्योगों में 
वे कुटीर उद्योग (जो यथार्थ में दूसरे दर्जे के लघु 
उद्योग हैं) भी आ जाते हैं, जिनसे उक्त लाभ 
प्राप्त हो सकते हैं | देश की सुरक्षा और विकास 
को बड़े उद्योगों के साथ जोड़ने का सम्भवत: एक 


कारण यह हे कि हम अभी तक रूघ उद्योगों के. 


ग॒त्यात्मक स्वरूप को समझ नहीं पाये हैं, जो कि 
समुन्नत प्रविधि और प्रबन्ध-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 

सैनिकों की ऊनी वस्त्रों सम्बन्धी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने के लिए हमें उनकी एवम्‌ सामान्य 


जनता की-जों कि ऊनी वस्त्रों और बुनाई-ऊन के 


लिए स्वयम्‌ ऊन की मांग करती है और जो आ्थिक 
विकास के फलस्वरूप प्रति वर्ष बढ़नेवाली हँ-आगामी 
कुछ वर्षों की तत्सम्बन्धी कुछ मांग को ठीक तरह 
से आंक लेना चाहिए । 


इससे हमें इस तरह के सामान की भावी मांग के 
बारे में कल्पना करने में सुलभता होंगी और साथ- 
साथ वस्त्रोत्पादन को उसके अनुसार हालने में भी। 
सेनिक और सामान्य जनता की कुछ आवश्यकता 
आंकने के पश्चात्‌ हमें रूघू उत्पादन केरद्रों तथा बड़ी 
ऊनी मिलों में उत्पादन का वैज्ञानिक पद्धति से 
विभाजन करने की समरया हल करनी चाहिए; 
क्योंकि अच्छे और श्रेष्ठ सूत तथा वस्त्र के उत्पादन 
के मामले में बड़ी मिलों को निश्चित रूप से ही 
लघु उद्योगों से कुछ अधिक छाभ प्राप्त हैं । इसके 
विपरीत मोटे सूत व उससे बने कपड़े का उत्पादन 
करने में-जिन्हें सर्दी से अधिक बचाव करने की 
उनकी क्षमता और अपेक्षाकृत सस्ते होने से सर्व 
साधारण जनता अधिक पसन्द करती है-छोटे उद्योग 
बड़े उद्योगों से अच्छे नहीं तो भी उतने ही उपयोगी 
अवश्य सिद्ध हो सेकते हैं । 
कम्बलों की पुूरति 
इन छोटे केन्द्रों का महत्व इस बात से और भी 
बढ़ जाता हूँ कि हमारे सैनिकों की अधिकांश आव- 
इयकता मोटे सूत से बने मजबूत कपड़े की ही होगी। 








प्रतिरक्षा व विकास में 


छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार 


की नीति से इनका महत्व दुगुना हो जाता हैं; 
क्योंकि उनका यह मानना बिल्कल सही है कि विकास 


कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप होनेबाले लाभ की 


उपलब्धि समाज के विभिन्न छोगों को समान रूप से 
हो । .दूमरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 
प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति 
लघु उद्योगों के जरिये होनी चाहिए। निः्सन्देह यह 
कोई सहज कार्य नहीं हे, पर साथ ही इसे कोई 
बहुत कठिन भी नहीं कहा जा सकता । कम्बलू 


उत्पादन को ही छीजिए। जब छोटी-छोटी उत्पादन 


इकाइयों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे नागरिक 
उपयोग के लिए ऐसे कम्बल बना सकती हैं जो 
किसी भी तरह बड़ी मिलों द्वारा उत्पादित कम्बलों 
से हलके नहीं कहे जा सकते, तो फिर कोई कारण 
नहीं कि सरकार इन लघु उद्योगों को प्रोत्साहन न 
दे ? इसके लिए यदि हमें ऋण और कच्चे माल की 
सुविधाएँ भी उपलब्ध करानी पड़ें, तो देश में फंली 
भयंकर बेकारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 
एऐसा करना उचित ही है। _- 
निर्यात पर प्रभाव 

यह कहना कि ऐसा करने से बड़े उद्योगों को 
हानि होगी, तकंसंगत नहीं लगता। वस्तुस्थिति यह 
हैँ कि आज मिलें, जितना उत्पादन करती हैं वह 
सामान्य जनता की मांग की पूर्ति करने के लिए 
पर्याप्त भर ही है । निर्यात के क्षेत्र में मिलों के 
लिए और गुंजाइश है। क्योंकि ऊनी कपड़ों को निर्यात 
के मूल्य पर जहाज तक निःशुल्क' (एफ. ओ. बी) 
शत प्रति शत उत्प्रेरणा प्राप्त होने पर भी इस क्षेत्र 
में इनका काम बहुत मामूली है। परन्तु दुर्भा- 
ग्यवश प्रतिरक्षा हेतु ऊनी मिलों के मौजूदा उत्पा- 
दन को सुरक्षित रखने की सरकारी नीति मिलों 
को निर्यात में वृद्धि करने के लिए शायद ही उत्सा- 


'हित करे । इसके विपरीत अत्यधिक मांगवाले 


घरेलू बाजार द्वारा आरक्षित संरक्षण प्रदान करने 
पर मिलें वर्तमान योजना काल के अन्त के लिए 
निर्धारित तथा प्रति वर्ष २० लाख गज ऊनी माल 
का निर्यात करने के सामान्य लक्ष्यंक को भी शायद 
ही प्राप्त कर सकें । (गत वर्ष निर्यात करीब ५ 


लघु उद्योगों का स्थान... ५४३ 


लाख गज का हुआ था | प्रतिरक्षा के लिए ऊनी 


बस्त्रों का अधिकांश उत्पादन आरक्षित करने से. 


कहीं ऐसा न हो कि इस वर्ष निर्यात और भी कम 
हो जाय । ) 

मिल क्षेत्र को आधुनिक्रीक रण करके ऐसे च्छे गण- 
स्तर का वस्त्रोत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने 
हंतु-जिसकी अच्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग हो तथा 
फलस्वरूप जिससे अत्यावश्यक विदेशी विनिमय की 
प्राप्ति हो सके- उसे कम्बलों व अन्य ऐसे कपड़े 
का उत्पादन सौंपन। तो और भी वांछनीय नहीं है, 


जो छोटी-छोटी उत्पादन इकाइयों तैयार कर सकें । 


सहयोग को गंजाइश 

यह स्पष्ट है कि सस्ती दरों पर अधिक मात्रा 
में ऊन की उपलब्धि और ऊनती उद्योग के स्वस्थ 
विकास में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। परन्तु 


प्रतिस्पर्धात्मक सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में 


ऊन की पूतिकरने के लिए और आधुनिक वैज्ञानिक 
तरीकों से भेड़-पालन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने 
हेतु अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। चूंकि वर्तमान 
अवस्था में विदेशों से--मथ्र तिब्बत-ऊत का आयात 
करना सम्भव नहीं है, अत: यह अत्यन्त आवश्यक 
हैँ कि हम वेज्ञानिक ढंग से ऐसी नस्‍लों की भेड़ों के 


अभिजनन को प्रोत्साहन दें जिनसे अधिक ऊन प्राप्त 


हो सके । भेड़-पालन उद्योग के विकास से गांवों में 
लोगों को रोजगारी भी मिलेगी । 

प्रस्तुत लेख में ऊन उद्योग की चर्चा यह दर्शाने 
के लिए ही की गयी है कि हमारी विकाप्त और 
सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक्रताओं की पूर्ति के लिए बड़े 
और लघु उद्योगों में परस्पर व्यापक सहयोग की 
गुंजाइश हैं। आ:श्यकता इस बात की है कि इन दोनों 
क्षेत्रों में गतिशील सम्बन्ध हो और इनके प्रति उचित 
उपागम का अनुसरग किया जाय । इसके लिए 
उद्योग के संगठता-मक एवम्‌ तकनीकल, दोनों पहलुओं 
में सुधार किये जांय और ऊन तथा अन्य कच्चे 
माल की सस्ती कीमत पर अधिक उपलब्धि करवायी 
जाय । विकात तथा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं 
की पूर्ति बड़े और लघू उद्योगों के परस्पर सहयोग 
से हो, इसके लिए इस प्रकार के उपागम का दूसरे 
उद्योगों के क्षेत्र में मी विस्तार किया जा सकता है | 
१६ माचे ९९६३ रु के 
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अनाज और दाल प्रशोधन उद्योग 


सत्यपाल ठाकुर 


अनाज व दाढ के दस्त-प्रशोधन से भोजन के पौष्टिक तत्वों की डद्धि होती दे । बिस्कुट, पोद्दा, सिवैयां, कुरमुरा आदि 
जैसे सम्बन्धित उत्पादनों की प्रक्रिया में अनेक व्यवितयों को रोजगारी अंदान करने की दृष्टि से भी दरत-प्शोधन 


उद्योग का महत्व हैं। 


अखिल भारत खादी और प्रामोद्योग मण्डल द्वारा 
पहल करने पर १९५८ में भारत सरकार ने चावल 
कटाई उद्योग (नियंत्रण) अधिनियम बनाया। इस 
सामयिक कार्यवाही से विकेन्द्रित आधार पर इस उद्योग 
के विकास और कार्यान्वय के लिए एक समृचित वाता- 
वरण निर्मित हुआ। चावल कुटाई उद्योग (नियंत्रण) 
अधिनियम से सामान्य जनता का ध्यान हाथ-कुटाई उद्योग 
. की आवश्यकता और उसके महत्व की ओर आकर्षित 
होने में मदद मिली। हस्त प्रशोधन उद्योग का निर्धनों 
के दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व हूँ । 
कुरम्रा 
अनाज व दाल प्रशोधन उद्योग में स्वस्थ और सर्वांगीण 
जन-जीवन तथा अर्थ-व्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से 
बड़ी सम्भाव्यताएँ हैं। पोहा या अवलाक्की अथवा 
चिवड़ा, खील, क्रमुरा, भुना हुआ बंगाली चना, दलिया 
अथवा भुती हुई बंगाली चना-दालू, पापड़ या अप्पलम 
तथा चावरू की भूसी से दंत मंजन आदि अब भी 


गांवों में बनायें जाते हूँ । अनेक ग्रामीण इनकी बिक्री 
. करके अपनी जीविका चलाते हैं । 


.. कुरमुरा या कटे चावल में केवल एक हीं दोष है कि 


_नमीवाले मौसम में इसमें आद्रंता आ जाती है अर्थात्‌ 


. बह कड़क ,नहीं रहता। चिवड़ा, लडडू आदि जैसी 
सस्ती विभिन्न वस्तुओं के बनाने में इसका प्रयोग किया 


जाता है, जोकि शीघ्र ही बाजार में बिक जाती हैं।. 


कुरमुरा तैयार करना बड़ा ही आसान है और इसकी 
एक उत्पादन इकाई में १०० रुपये से अधिक के 
उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती । गाँवों में इसकी बड़ी 
मांग हैं और ग्रामीण बाजारों में बड़े सस्ते भाव पर 
बिकता हैं। बच्चे तक करमंरे को जीध्र और आसानी से 
हजम कर लेते हैं । 


पोहा या कटे चावल का प्रयोग अच्छे किस्म का चिवड़ा 
बनाने में भी किया जाता हैं। छोट कसबों तथा नगरों 
में क्रमुरा या पोहा से चिवड़ा तैयार करने का उद्योग 


एक विशिष्ट धन्धा हैं। फेरी करके चिवड़ा बेचनेवाले 


प्राय: स्कूलों के आस-पास नाइते की छुट्टी के समय बिक्री 
किया करते हैं और अच्छी-खासी कमाई कर लेते हैं। 
सस्ते किस्म का चिवड़ा जिसमें प्रायः समान पोषक तत्व 
रहते हैं, क्रमुरे या भुने हुए पोहे से तैयार होता है। 
भुने-क्टे चावल का प्रयोग रूडड बनाने में भी किया जात! 
हैं। लडड में मीठा तत्व गड़ होता है । 


लाई 


प्रायः दुर्बल तथा वृद्ध जन लाई चाव से खाते हैं। 
इसे चावल के बजाय दूध या पानी के साथ खाते हैं। 


यह जल्दी ही पचनेवाली वस्तु हैं। खील तो घर में ही 


कुछ दिनों के अभ्यास पर बनायी जा सकती हैं। इसके 
लिए मुख्य सरंजाम लोहे की कड़ाही और छलनी है। 
एक समान गर्मी के लिए साधारण-सी .साफ बालू का 
प्रयोग करते हैं। धान ही इसका मुख्य कच्चा माल है, 











कुललरा + |: सके: :म 
ह क्र 





अनाज और दाल प्रशोधन उद्योग. ८ 5. एडए 


जोकि बाल में समान रूप से भुन जाता है । 

भूनी हुई मक्का छाई मक्का कही जा सकती हैं। 
इसे मकई से तैयार करते हैं (अमेरिका में मकई को एक 
किस्म का धान्य कहा गया हैँ) । भुनी हुई मक्का देखने में 


“बड़ी आकर्षक और सुपाच्य होती है। साधारण तौर पर या 


मसालेदार अथवा नमकीन बनाकर भुनी हुई मक्का तैयार 
करना कस्बों और बड़े शहरों में या उनके आस-पास एक 


. फलने-फूलनेवाला उद्योग है। यद्यपि इसका बाजार फिल- 


हाल नगरों और. बड़े कस्बों में ही है, तथापि प्रत्येक 
विकास खण्ड में एक या दो छोटी इकाई खोलकर भुनी 
हुई मक्का का कारोबार शुरू करना सम्भव है। 


फूलवड़ी बनाना बड़ा आसान है और बिना किसी 
खराबी तथा पौष्टिक तत्वों के नष्ट हुए इसे तीन से छः माह 
तक गुरक्षित रखा जा सकता हूँ । इसका उत्पादन और 
विक्रय दोनों ही बड़े सरल हैं। फूछवड़ी चावल, पोंहे, 
गेहूँ अथवा गेहूं की सूजी या सागे से बनायी जा सकती 


है। इसकी उत्पादन इकाई खोलने के लिए १०० रुपये 


से अधिक प्रारम्भिक पूंजी नहीं चाहिए। 


नालाशिका अथवा सिवेयां 


नालाशिका या सिवयां बनाना भी बहुत आसान है। 
अच्छे किस्म की नालाशिका के लिए विभिन्न किस्म के 
गेहूँ की सूजी के संमिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। 
दस भाग सूजी ओर तीन हिस्सा पानी मिलाकर इसे 


. अच्छी तरह गूँदना आवश्यक है। इसके लिए पेचदार 


उत्सारक यंत्र ही मुख्य सरंजाम है,जो कि आम तौर से पीतल 
का बना होता है । यह उत्सारक यंत्र पीतल की दूकानों 
पर मिलता है। सामान्य आकार के यंत्र की. कीमत 
लगभग ५० रुपये होती है। लम्बे पतले तार को २५ से 
३० सेन्टीमीटर की लम्बाई में काट लेते हैं और तब उसे 


फंलाकर धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने पर इसका 
रंग हल्का पीला होता है, किन्तु यदि छाया में सुखाया 


जाता हैं तो इसका रंग सफेद होता है। अधिक सफेदी 


के लिए इसे कमरे में सुखाना चाहिए, किन्तु यह तभी 


आवश्यक है जबकि इसका उत्पादन राब्द्रव्यापी 


बाजार के लिए हो । 


स्थानीय बिक्री के लिए सरंजामों पर अधिक खर्च 
करने की आवश्यकता नहीं है । कुछ औरतें डेढ़ सूत चौड़ी 


झर से लकड़ी की तह्तरियों पर सिवैयां बना सकती हैं । 
सिर्वेया को डेढ़ वर्ष तक बिना किसी खराबी के रखा जा 


सकता है। बिना पेचवाले उत्सारक यंत्र के सिैयो 


बनाना एक कला है, जोकि अब भी ग्रामीण महिलाओं 


के हाथों में सुरक्षित है। देश के कुछ भागों में, विशेष कर 
महाराष्ट्र और कर्नाटक में, आधे से एक सेन्टीमीटर की 
लम्बाई तक की एक चीज बनायी जाती है, जिसे गावले 
कहते हैं। इसे खीर बनाने के काम में लाया जाता हैं। 
महाराष्ट्र के कुछ भागों में और भूतपूर्व बम्बई राज्य के 
कर्नाटक के कुछ भागों में गावले नो प्रकार की किस्मों 
में प्राप्प हँ-बोट्ले, नखुले, फैनिले, मालती आदि। 


गेहूँ, अनाज, दाल व अन्य प्रकार के खाद्यान्नों आदि से 
विभिन्न प्रकार की पपड़ी तैयार करने का विस्तृत विवरण 


देना आवश्यक नहीं है। इनका उत्पादन आवश्यकता- 


नुसार अथवा छोटे पैमाने पर किया जा सकता है और 
स्थानीय मांग की पूति के लिए कुछ सौ रुपये ही पर्याप्त 
हैं। पाँच हजार की जनसंख्यावाले छोटे शहरों में यह 
उद्योग बिना किसी दिक्कत के चल सकता है । फिलहाल 
यह उद्योग बड़े शहरों तथा नगरों में चलता है । 


बिस्क्‌ट 

पावरोटी और बिस्कुट बनाने का उद्योग धीरे-धीरे 
ग्रामीण क्षेत्रों में फेल रहा हैं। पावरोटी के स्वाद को 
पसन्द करने और उसका गुण बनाये रखने की बात को 


समझने में आम जनता को कुछ समय लगेंगा। 


पावरोटी उद्योग के अपेक्षित व गर्भित परिणाम धीरे-धीरे 


सामने आयेंगे। बिस्कूट उद्योग अच्छी प्रगति कर रहा. 


है। गेहूँ का आटा, घी या तेल और खमीर उठानेवाला 


पाउडर ही बिस्कूट बनाने के लिए कच्ची सामग्री हैं। 
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इसे पकाने के लिए आवश्यकता इस बात की हैँ कि एक 
ऐसी भटद्टी बनायी जाय, जिसमें समान ताप आप्त हो 
और बिस्कूट अच्छी तरह पक जाय, जले नहीं । 


बिस्कट उद्योग का एक संगठित क्षेत्र भी है। सन्‌ 
१९५८ में बिस्कूट बनाने के पंजीकृत कारखातों की संख्या 
९२ थी, जिनकी स्थिर पूँजी २ करोड़ ४ छाख और 
संचालन पूँजी १ करोड़ ३६ छाख रुपये थी। इस उद्योग 
में ५ हजार २६१ व्यक्ति काम करते थे। उक्त कर्मचा- 
रियों को मजदूरी तथा गैर नकदी लाभ के रूप में 
७६ लाख रुपये प्राप्त हुए। कुछ नगरों और छोटे शहरों 
के होटलों में अपनी खुद की बकरी हैं। असंगठित क्षेत्रों 
की अनेक बकरी तीन-तीन या चार-चार व्यक्ति काम 
पर रखती हैं। इस उद्योग का भविष्य बड़ा उज्ज्वल हैं । 


साल्ट 


माल्ट एक ऐसा उत्पादन हैं जो अंकुरित अनाजों 
की कूटाई या पिसाई करके तैयार किया जाता है। 
अंक्रित अनाज की पूर्ण विकर-प्रक्रिय ताप देकर 
रोक दी जाती है, जिसे विभजन भी कहते हैँ। 
इस प्रकार के विभर्जन से माह्ट में एक विशिष्ट 
महक आ जाती है।इस प्रकार की सामग्री छती हुई 
होती हैँ। यद्यपि माल्ट बनाने के लिए मुख्यत 
रागी या चोलम का प्रयोग करते हैं, किन्तु सर्देव ही यह 
_ जरूरी नहीं कि रागी का ही इस्तेमाल किया जाय। 
..._* बाजरे या जव का भी प्रयोग किया जा सकता है, किन्त 
तरजीह रागी या चोलम को ही दी जाती हूँ। 


... माल्ट में पौष्टिक तत्व बहुत होता है। माल्ट तैयार 
. करते समय अनाज में जो माड़ी तत्व रहता है, उसे 

डेक्स्टराइन और यवशर्करा (माल्टोज) में परिवर्तित 
.._ कर दिया जांता है। अतएवं माल्ट अनाज के आटे से 

कहीं अधिक शीघ्य पाचक होता है; अंकुरित करने पर 
इसमें विटामिन 'बी' की वृद्धि होती है, यत्रपि प्रोटीन 
' तत्वों में व्यवहारत: कोई अन्तर नहीं आता। धप में 
... सुखाने पर इसमें कुछ पीलापन आ जाता है। 





खादी प्रामोद्योग : मई १९६३ 


माल्ट चूर्ण (पाउडर) उत्पादन उद्योग में बड़ी 


सम्भाग्यताएँ हैं और यह निश्चय की पनपनेवाला हैं। 
माल्ट तैयार करनेबाली इकाइयप्रों की संख्या दिन प्रति 
दिन बढ़ रही है। पीष्टिक दृष्टि से संतुलित माल्ट 
उत्पादन के लिए विभजित बंगाली चने की दाल का बेसन 
और मयथे हुए दूध का पाउडर तथा कूछ ब्रा का प्रयोग 


आवश्यक है। इनके सम्मिश्रण से पश्‌ और वानस्पतिक 


प्रोटीन तथा तिक्‍तीय अम्लों की कमी भी दूर हो 
जाती है। बंगाली चने की दाल का बेसन सुपाच्य होता 
हैं और उस पर लार का तुरन्त प्रभाव पड़ता है, जोकि 
बेसन को एक प्रकार की शर्करा में परिवर्तित कर देती 
हैं। आम तौर पर माल्ट, विभाजित चने की दाल के 


आटे और मे हुए दूथ के पाउर का अनुपात _ 


१:१:३ होता है। 


उद्धबिलन उद्योग की दक्षिण भारत में निश्चित गुंजा- 


दृश हैं । कई तटवर्ती क्षेत्रों में, विशेष कर केरल में, ऊसने 


चावल का ही उपयोग होता हूँ । यह यद्यपि हल्के पीछे 
रंग का होता है, किन्तु इसमें प्रायः सभी विटामिन तथा 
खनिज पदार्थ होते हैं। वर्धा स्थित जमनालाल बजाज 
केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधान शाला में विकसित यूरिया 
प्रशोबन तरीका कुछ स्थानों में अपनाया गया है । 


चावल के कर्ण का तेल 


हाल ही 


से चावल के कण से तेल निकालना सम्भव हो गया 
हें । 


उप-उत्पादन हैुँ। प्रत्येक विकास खण्ड के आधार पर 
यह उद्योग प्रारम्भ नहीं किया जा सकता, किन्तु पांच-छः 
विकास खण्ड मिलकर इसे शुरू कर सकते हैं। यदि कण. 
में मद्यसार मिलाकर पेराई की जाय तो न केवल उससे ' 
तेल, वरन्‌ चावछ-शक्कर और चावल-मोम भी प्राप्त 

किया जां सकता हैँ। मद्यनिषेध और मद्यसार की कमी _ 


मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी 
अनुप्तृंत्रान शाला द्वारा किये गये अन्वेषण और उससे. 
प्राप्त परिणामों के फलस्वरूप द्रावक निस्सारण पेराई 


चावल मिलों में कर्ण से तेल निकालना एक 








अनाज और दाल 


के कारण कभी-कभी हेक्सेन का इस्तेमाल करना आवश्यक 
हो जांता है। यदि हेक्सेन विलायक के रूप में प्रयोग की 
जाय तो अतिरिक्त उप-ऊत्त्पादन के रूप में शक्कर या 
मोम की प्राप्ति की जा सकती हैं। 


पापड़ 


कुछ स्थानों में चावल की भूसी को धीरे-धीरे जलाकर 
दंतमंजन भी तैयार किया जाता हैं। इस दंतमंजन की 
मुख्य कमी यह है कि जली हुई भूसी में मिट्टी के अंश 
रह जाते हैं। यद्यपि ये अंश बहुत छोटे-छोटे होते हैं, 
किन्तु दांतों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए दंतमंजन 
उत्पादन शुरू करने अथवा चालू रखने के लिए विस्तृत 
विचार करना होगा । 


पापड़ या अप्पलम्‌ बनाने का धंधा दाल प्रशोधन 
उद्योग के अन्तर्गत आता है। यह उद्योग अब भी गरीब 
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महिलाओं के हाथों में ही है। यदि उचित व्यवस्था 
की जाय तो इसकी काफी गुंजाइश तथा मांग हैं। और, 
इससे उल्लेखनीय फल-प्राप्ति हो सकती है। 

इस छोटे-से लेख में अन्य अनेक उद्योगों पर विचार 
करना सम्भव नहीं है । सक्रियक्ृत कोयला उत्पादन और 
चावल की भूसी से स्याही बनाने के उद्योग पर सरलता- 
पूर्वक विचार किया जा सकता है। इडली, मदा और 
सूजी के उत्पादन का भी संगठन किया जा सकता है। 
दालों के इस्तेमाल पर आधारित अनेक उद्योग, उदाहर- 


णार्थ, दाल से पूर्व-पाचित प्रोटीन और प्रोटीनयुक्त 


खाद्यान्न; लाख से नहीं (जोकि दाल में कुछ विष के 
अंश होने से उत्पन्न एक रोग है) बंगाल के चने से बेसन 
तथा दाल की भूसी या छिलके के उत्पादन जंसे कुछ 
अन्य सम्भाव्यतापूर्ण उद्योग, प्रारम्भ किये जा सकते हैं। 
९ मई १९६३ ७ 





न 


खादी-उत्पादन व चरखा-निर्माण कार्य से सम्बद्ध प्रत्येक 
व्यक्ति व संस्था के लिए पठनीय तथा संग्रहणीय पुस्तक ! 


प्रमाणित 


. चरखा सरंजाम 


इसमें चरखे के घिभिन्न पाट-पुर्जों की माप, उनका निर्माण तथा 
पूर्ण चरखा-निर्माण की विधियों का विस्तृत व्योरा दिया गया हूँ । 


पृष्ठ संख्या : २७६ 


प्राप्ति-स्थल : 





... प्रचार निर्दशाल्य 

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
ग्रामोदय', इर्ला रोड, विले पाले (पश्चिम) 
बम्बई-५६....... क्‍ 





(डाक खचे अलग). मूल्य : २ रुपये 














राष्ट्रीय संकठकाल और सहकारिताएँ 
समीणद्ीन 


वर्तमान राष्ट्रीय संकटकाल के दौरान हमें आर्थिक साथनन्ल्लो्तों को सक्रिय बनाते हुए न केब्रल आर्थिक विकास की गति 
कायम रखनी है, बल्कि उसे तीघ्र भी बनाता है। श्स सन्दर्भ में सहकारी संगठन बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है; 
पर्योंकि उससे कमीवाली उपभोक्ता सामग्री के वितरण में तो आसानी होगी ही, लेकिन साथ ही जनता में बचत-भावना 


भरने में भी सद्दायता मिक्तेगी । 


गृत व २० अक्तूबर को देश पर जो निर्ंज्ज चीनी 

आक्रमण हुआ उससे एक साथ दो समस्याएँ खड़ी हो 
गयी हैं। एक हूँ देश की आक्रमण से रक्षा करना और 
दूसरी हैं विकास की गति कायम रखना। आर्थिक क्षेत्र 
में आज हमें जरूरत इस बात की हैँ कि क्रषि और 
औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, परमावश्यक सामग्रियों की 
अबाध पूर्ति प्राप्त करने तथा परिग्रह को रोकने एवम्‌ 
बचत को बढ़ाते हुए उचित मूल्य-स्थिति बनाये रखने 
हेतु उपलब्ध साधन-स्रोत तेयार करने के लिए अनवरत 
व अनुशासित प्रयत्न किये जांय । इसके लिए संगठना- 
_त्मक काये को प्रभावशाली रूप में कृुशलूतापूर्वक सम्हालने 
की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में वर्तमान संकटकाल में 
आर्थिक साधन-ल्रोत तैयार करने के काय॑ में सहकारी 
संगठन की भूमिका का विश्लेषण करने का एक प्रयास 
किया गया है। 


कृषि क्षेत्र 

. कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने, कीमतें नीची 
रखने और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के “5ए 
सहकारी प्रयास आवश्यक है। भारत में जन-संख्या 
वृद्धि खाद्यान्न वृद्धि की दर से आगे बढ़ गयी है। इस 
तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन्‌ १९५८-५९ 
का सर्वाधिक उत्पादन (७ करोड़ ३५ लाख टन) 
. १९५३-५४ के उत्पादन से आठ प्रति. शत ही अधिक 
: था, जबकि इसी काल में जन संख्या वृद्धि नौ-दस प्रति शत 


हुई हैं। इतनी ऊंची दर से बढ़नेवाली आबादी की 
खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए यह 
आवश्यक हैँ कि सघन खेती तथा प्रत्येक इंच भूमि का 
उपयोग करते हुए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाय। दस 
करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्यांक अलाभदायक, 
छोटे-छोट खेतों को एक साथ मिलाये बिना प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । ऊँची उत्पादन छागत और किसान 
परिवार के भरण-पोषण के लिए ही पर्याप्त न्‍्यून उत्पादन 
से बचत तथा पूंजी निर्माण की गुंजाइश नहीं रहती। 

गरीब होने की वजह से किसान उन्नत बीज, उर्वरक, 
कीटाणु-नाशक दवाइयों छिड़कने तथा आधुनिक उपकरणों 
का प्रथोंग करने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। 
उसके अलग-अलग और छोटे-छोटे खेतों की सिचाई 
नहीं हो सकती, इसलिए प्रति एकड़ उपज कम होती हूँ । 


अलाभदायक तथा अतिरिक्त बचत का निर्माण न करने- 


वाले खेतों की समस्या का समाध्षान और निचले तबके के 
किसानों को अपनी समूृचित आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने एवम्‌ राष्ट्रीय आर्थिक विकास में बिक्री योग्य 
अतिरिक्त माल प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त उत्पादन 
करने में समंर्थ बनाने हेतु प्रभावशाली कोई कदम नहीं 


उठाये जाते हैं, तो समाजवादी ढंग का समाज स्थापित 


करने के हमारे प्रयासों के कोई माने नहीं होते ।* 


१. खुसरो और अगर॒वाल : वि प्रालबल्म ऑफ कोआपरे- 
टिव फार्म त्िग इन इण्डिया ( भारत में सहकारी खेती की 
-समस्या-एशिया पब्लिशिंग द्वाउस ); पृष्ठ: ९१९ | 
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राष्ट्रीय संकटकाल और सहकारिताएँ 


सरकार द्वारा उठाये जानेवाले तात्कालिक कदमों 


में कषि की.सम्पन्नता को नजरअन्दाज नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि .इसी पर औद्योगिक भारत की नींव 
आधारित है । हमारी क्षषि अर्थ-व्यवस्था पर यदि पूर्ण 
रूप से विचार किया जाय तो उससे एक अकुशलता 
और निम्न उत्पादकता का चित्र सामने आता हैं। 
एशिया के चन्द पड़ोसी देशों की तुलना में हमारी 
प्रति एकड़ उपज बहुत कम है; यूरोप के देशों की 
तुलना में तो और भी कम ।* हतोत्साहक परिणामों 
"का कारण यह है कि हमारे सभी प्रयासों का उद्देश्य 
गठन परिवतेन लाये बिता उत्पादन बढ़ाता रहा हैं। 
भारत के कृषि क्षेत्र में इस प्रकार का वांछित परि- 
वतंन सहकारी खेती अपनाकर लाया जा सकता है। 
इस तरीके से निश्चय ही प्रति एकड़ उपज ब बिक्री 
योग्य कृषि उत्पादन बढ़नेवाला है और रोजी के 
अधिक अवसरों का निर्माण होनेवाला हैँ तथा राष्ट्र 
को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलनेवाली है । 


सेवा सहकार 

कृषि उत्पादन बढ़ाने की सेवा सहकारों में भी क्षमता 
है | फिलहाल करीब ३५ प्रति शत क्षक आबादी सहकारी 
क्षेत्र के अन्तगंत आती हूँ और आशा हे कि तीसरी 
पांचसाला योजना के दौरान इस क्षेत्र के अन्तगंत ७५ प्रति 
शत दिसान आबादी आ जायेगी। राष्ट्रीय संकटकाल 
की दृष्टि से सेवा सहकारों को एक झूल दी ही जानी 
चाहिए ताकि वे कृषक वर्ग की सभी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने के दृष्टिकोण से अधिक कुशलतापूर्वक काम 
करें। ऋण, बीज, उर्वरक तथा उपकरण मुहैया करने के 
अतिरिक्त वे और भी कई तरह से सहायक हो सकते हैं । 
प्रथम, वे कृषकों को समूचे गाव तथा साथ ही साथ 
अलग-अलग किसानों के लिए उत्पादन आयोजन तैयार 
करने में मदद दे सकते हैं । द्वित्तीय, वे गाँवों में बीज-वृद्धि 
२. रिपोर्ट आफ दि घकिग ग्रूप ऑन कोऑपरेटिय 
फामिग-सहकारी खेती पर कार्यभारी दल का प्रतिवेदन; 

खण्ड : ९; पृष्ठ : ७ ः 
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की व्यवस्था कर सकते हैं। तृतीय, वे एकता और 
आत्मोत्सर्ग की भावना पनपा सकते हैं, जोकि राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा कोष के लिए ग्राम स्तर पर. योगदान प्राप्त 
करने हेतु आवश्यक है। चतुर्थ, अपनी सुरक्षित जमा. 
पूंजी तथा अतिरिक्त बचत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बाण्ड 
खरीदने में लगा सकते हैं और ग्रामीण आबादी को बचत 
करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैँं। नालियाँ बनाने, 
भू-संरक्षण, कृषि उत्पादनों का यातायात तथा भाण्डारी- 
करण जसे कृषि से सम्बन्धित अन्य मामलों में भौ सहकारी 
समितियाँ बहुत मददगार हो सकती हूँ। 


औद्योगिक क्षेत्र 


ये समितियाँ ही किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने 
और आगामी मौसम से बढ़े हुए उत्पादन का कुछ हिस्सा 
प्रतिरक्षा कोष में देने के लिए तैयार कर सकती हैं। 
सहकारी शिक्षा व स्थानीय अभिक्रम के अन्तर्गत प्रचार- 
प्रसार उक्त दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वे सर्वोत्तम 
साधन साबित हो सकते हैं। सहकार आन्दोलन में मदद 
के रूप में प्रमुख व्यक्तियों की स्वेच्छापूर्वक सेवाएँ प्राप्त 
करनी चाहिए । 

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सहकारी 
समितियों का विकास किया जा सकता है । रूघ॒ स्तरीय 
और, विशेष कर, कूटीर उद्योगों के क्षेत्र में अन्य किसी 
प्रकार के संगठन के स्थान पर सहकारी प्रयासों को तरजीह 
दी जानी चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के दौरान सेना की _ 
कम्बलों तथा अन्य ऊनी बस्त्रों सम्बन्धी आवश्यकता के 
बहुत-ऋछ हिस्से की ऊन उद्योग ने पूर्ति की। महायुद्ध 
के जमाने में लघु और कूटीर उद्योगों ने जिन अन्य सामानों 
की पूर्ति की उनमें से कुछ ये हैँ: पट्टी बांधने का कपड़ा, 
तोलिये, बुट के फीते, चमड़े के दस्ताने, फावड़े, कुदाल, 
क्ल्हाड़ी, हथौड़े आदि। राष्ट्रीय संकटकाल की अवधि 
में हमें अपने जवानों के लिए न केवल उक्त प्रकार के 
सामानों की बल्कि ऊनी वस्त्रों-खासकर ऊँचाईवाले 
ठण्डे स्थानों में काम देने छायक-की भी आवश्यकता है, 
जिसकी पूति पहाड़ी सहकार' संगठितकर की जा सकती 
































५५० 
हैं। आज हमें जरूरत इस बात की है कि सहकारी 
संगठन कताई, रंगाई, बुनाई 4 वस्त्र के परिष्करण का 
प्रबन्ध कर उसकी बिक्री की व्यवस्था करे | 


स्थानीय आवश्यकताव।ली अनेक प्रकार की उपभोक्‍ता 


& 


के जरिये प्रोत्साहन देना चाहिए। राष्ट्रीय संकटकाल 
में स्थानीय मांग पूरी करने और मूल्य वृद्धि रोक रखने 
के लिए औद्योगिक सहकारों पर भरोसा किया जा सकता 
है। अपने उत्पादनों का निर्यात बढ़ाकर वे विदेशी 
विनिमय उपाजित करने में भी समर्थ हूँ, जिससे राष्ट्र 
का औद्योगिक गठन हाक्तिशाली बनाने में सहायता 
मिलेगी । 


देश की आयोजित अर्थ-व्यवस्था में ग्राम और कुटीर 
उद्योगों के विकास परकाफी जोर दिया गया हूँ; क्योंकि 
रोजगारी के अवसर बढ़ाने के लिए तत्काल उपलब्ध 
साधन वे ही हैं। किसी भी आपतकाल में सामग्री की 
. नियमित पूर्ति के लिए हम सहकारी संगठन का सहारा 
ले सकते हूँ। गुड़, जूते, ऊनी सामान आदि जैसी जीवन 
के लिए परमावश्यक वस्तुओं की काफी हद तक पूर्ति 
सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने से हो सकती है । 


खण्ड स्तरीय उद्योग 


वर्तमान संकटकाल की दृष्टि से जनता फी आवदश्य- 
कता-पूर्ति के लिए तात्कालिक कदम के रूप में खण्ड 
स्तर पर उद्योगों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए। इसके साथ ही साथ कच्ची सामग्री की खरीद 
और तैयार माल की बिक्री व्यवस्था के लिए भी सहकारी 
आधार पर सुसंगठन खड़ा किया ही जाना चाहिए। 
जून १९५२ के अन्त में करीब ८,००० औद्योगिक सहकारी 
समितियां थीं। उनकी सदस्य संख्या ८ लाख ८० हजार 
. थी। ऐसी अपेक्षा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त 
तक औद्योगिक सहकारों की संख्या ४०,००० और उनके 
सदस्यों की संख्या ३० ल्यख तक तथा कुल हिस्सा पूंजी 
..._ २० करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगी। उनका वाषिक 


खादी प्रामोश्योग : मई १९६३ 


उत्यादन १ अरब ७५ करोड़ रुपये तक और बिक्री 
२ अरब रुपये तक पहुँच जाने की अपेक्षा हें । 
उपभोक्ता सहयोग का विस्तार 

भारत में उपभोतताओं के सहयोग या सहकार के क्षेत्र 
में १९३९ तक (जब विद्व युद्ध छिड़ा ) कोई प्रगति नहीं 
हुई थी, यद्यपि १९१२ के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन 
एक्ट के अन्तर्गत उसके संगठन की सुविधाएं प्रदान की _ 
जा चुकी थीं। सन्‌ १९३९ से पूर्व केवल १९१४-१८ 
के बीच की अवधि-प्रथम मह[युद्ध के दौरान-में ही इसने 
कछ प्रगति की थी, क्योंकि उस वक्‍त उपभोक्ता सामानों 
की कमी के कारण उनके भाव बहुत ही बढ़ गये थे। 
इस लघू कालीन अवधि (१९१४-१८) के अतिरिक्त 
सहकारी आन्दोलन को दूसरे महायुद्ध तक कोई प्रोत्साहन 
नहीं मिला। भूतपूर्व मद्रास, मंसूर जसे कुछ राज्यों 
में ही १९१२-३९ के बीच आन्दोलन का विकास हुआ; 
अन्यथा विभिन्न राज्यों? में उपभोक्ता भण्डारों की 
संख्या बहुत कम थी, जैसा कि इन आंकड़ों से प्रकट 
हैं : मद्रास-९९ ; मैसूर-७० ; बंगाल-५८; बम्बई-३५; 
पंजाब-२१; असम-१९; संयुक्त प्रान्त-१३; मध्य 
प्रदेश (सी. पी.) और बैराड़--८; तथा बर्मा-७। 

द्वितीय महायुद्ध के साथ परमावश्यक वस्तुओं की 
कमी हुई, उपलब्ध वस्तुओं का असमान वितरण होने 
लगा, सभी स्तरों पर परिय्रह का बोलबाला हुणा और 
फलस्वरूप कीमतें ऊँची चढ़ गयीं। युद्ध कालीन इन __ 
सभी कठिनाइयों से उपभोक्ता सहकारों को प्रेरणा 
मिली । उपभोक्ताओं को स्फीत्यात्मक मूल्यों से बचाने 
के लिए खाद्यान्न, मिट्टी के तेल, दाल, चीनी, दिया- 
सलाई, सावन, कपड़े व स्थानीय. आवश्यकताओं 
तथा अवस्थाओं के अनुसार अन्य सामग्रियों के 
उचित वितरण के लिए सहकारी माध्यम का उपयोग 
किया' गग्मा। कुछ राज्यों में नियंत्रण के अन्तर्गत 
आनेवाली वस्तुओं के वितरण का सहकारी समितियों 
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को एकाधिकार दिया गया, जबकि कुछ अन्यों में 
कीमतें रोक रखने के लिए उनका दूसरे तरीकों से 
उपयोग किया गया। विभिन्न स्तरों पर सहकारी 
भण्डारों की संख्या १९३८-३९ के ३९६ के स्थान पर 
१९५१-५२ में ९,७५७ हो गयी। 


जीवन की आवद्यकताओं का वितरण 


आज फिर हमारे सामने वही समस्या है। और, आज के 
परिणाम पहले से कहीं अधिक गम्भीर हो सकते हैं; क्योंकि 
कीमतों में कोई भीवृद्धि हुई तो वे प्रथम और द्वितीय पंच 
वर्षीय योजनाओं के काल में हमने जो सफलताएँ प्राप्त 
की हैं, उन्हें निष्फल बना देगी। वर्तमान परिस्थितियों में 
हमारी अर्थ-व्यवस्था का सुचारु रूप से चलना पहले से 
बहुत अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक है; और हमें अपना 
सब कुछ लगाकर स्फीतिकारक दबाव की पुनरावृत्ति 
से बचना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में उपभोक्ता सहकारी 
भण्डारों का एक जाल-सा बिछा देने से मदद मिल सकती 
है। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के सुवितरण 
हेतु सरकार देश भर में उपभोक्ता भण्डार चालू कर 
सकती है। यहाँ यह ब्रताना अंप्रासंगिक न होगा कि 
१९६०-६१ के अन्त में ७,०५८ प्राथमिक उपभोक्ता 
भण्डार थे, जिनकी सदस्य संख्या १३ लाख ४० हजार 
थी और वाषिक लेन-देन' ४४ करोड़ २३ लाख रुपये 
का था। प्रति प्राथमिक भंडार की औसत बिक्री 
६३,००० रुपये की थी। संकटकालीन अवस्था के कारण 
उत्पन्न कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
भारत सरकार ने उपभोक्‍ता भण्डार खोलने का निर्णय 
किया है, जिसके अन्तर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या- 
वाले ११३ नगरों और ५०,००० तथा एक लाख के 
बीच की आबादीवाले १३७ कस्बों में उपभोक्‍ता सहकारी 
भण्डारों का शीघ्र ही एक जाल-सा बिछ जायेगा। 


प्रस्तावित २०० सहकारी थोक बिक्री भण्डार और 
४,००० प्राथमिक शाखा भण्डार मख्यत:ः आम जनता 
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तक ही सीमित रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए ट्रेड यूनियनों 
तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों को भी आवश्यक 
सुविधाएँ दी जायेंगी। इस योजना के अन्तगंत उत्तर 
प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, गोरख- 
पुर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बरेली में उपभोक्‍ता 
सहकारी भण्डार स्थापित करने की घोषणा की हैं। 
इलाहाबाद में एक सहकारी थोक बिक्री भण्डार और 
२० सहकारी खुदरा बिक्री भण्डार खोले जायेंगे । इसी 
तरह अन्य शहरों में भी इस काम को उच्च प्राथमिकता 
के तौर पर हाथ में लिया गया है। आशा है इस 
प्रबन्ध से कीमतों में वृद्धि होना रोका जा सकेगा। 


विभिन्न स्तरों पर संगठन 


भण्डारों के सफल संचालन के लिए जन सहयोग, 
उचित नेतृत्व, सदस्यों के शिक्षण और प्रशिक्षण तथा 
प्रचार-प्रसार का बहुत बड़ा महत्व है। किसी मुहल्ले 
अथवा क्षेत्र में सहकारी भण्डार खोलने से पूर्व सघन 
प्रचार-प्रसार व शिक्षण के लिए सहकारी समि- 
तियों की समितियां बनाने की सलाह दी जा सकती 
है। इसी प्रकार नगर के स्तर पर सभी वर्गों की एक 
समिति का गठन किया जाना चाहिए। भण्डारों की 
समस्याएँ समझने और उनके संचालन में सुधार करने 
के लिए नगर समिति की कार्यकारिणी को मुहल्ले 
अथवा क्षेत्र की समिति एवम वहाँ के निवासियों से 
सम्पक बनाये रखना चाहिए 


तृतीय पंच वर्षीय. योजना के अन्तर्गत सहकार के लिए 
कुल ७९ करोड़ ७८ लाख रुपये के बजट में से ९५ लाख 
रुपये उपभोक्ता सहकारों के विकास और १६ करोड़ 
५० लाख बिक्री-व्यवस्था तथा भाण्डारीकरण के लिए 
एवम्‌ ६ करोड़ १८ लाख राज्य योजनाओं व ६ करोड़ 
सहकारी खेती पर प्रत्यक्ष खर्च के लिए निर्धारित किये 
गये हैं। योजनावधि में करीब २,२३३ उपभोक्ता 
राहकारी भण्डारों को सहायता दी जायेगी । 


सहकारी विभाग बचत करने को प्रोत्साहित कर 
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सकता है; क्योंकि सहकारी साख आन्दोलन का यह एक 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसा कि अखिल भारत 
ग्रामीण साख सर्वे समिति " ने कहा है कि चार विशिष्ट 
मार्ग ऐसे हैं जिनमें हम सोचते हूँ कि प्राथमिक ऋणदात्री 
समिति, केन्द्रीय सहकारी बैंक, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक और 
बिक्री, प्रशोधन तथा अन्य प्रकार की समितियों को न 
केवल बचत करवाने में ही बल्कि दी्घे स्‍तर पर बचत 
करवाने में भी समर्थ होना चाहिए। उक्त चार मार्ग हैं: 
(१) चिट फण्ड; (२) सहकारी बैंकों में सरकारी 
पूंजी से छुटकारा; (३) सहकारी बिक्री, प्रशोधन व 
अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास; और (४) भूमि 
बन्धक बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों आदि द्वारा 
५ विस्तृत विवरण के लिए देखिए रिपोर्ट ऑफ दि 
आलू इण्डिया रूरल कऋेडिट सर्वे कसेदी: 

जनरल रिपोर्ट; खण्ड : २३ अध्याय : ४२ | 
















ग्राम पुनरनिर्माण में अनुरक्त, खादी-ग्रामोद्योग 
आन्दोलन तथा विकास योजनाओं में हो 
रही प्रगति की यथा तथ्य सही जानकारी 
देनेवाला अपने ढंग का अनोखा साप्ताहिक। 
सम्पादक : सुमाष चन्द्र सरकार 


वार्षिक शुल्क : ६ रुपये। एक प्रति : बारद्द नये पेसे । 


प्राप्ति-स्थल 


*आमोदय,” इर्ला रोड, विले पार्ले ( पश्चिम ) 


खादी ओर ग्रामोद्योग कमीशन 
बम्बई-५६ ए एस 


वादी ग्रामोशोग : 





मई १९६३ 


सहकारी ऋण-यत्र जारी करना। सहकारी क्षत्र का यह 
काम आज और भी महत्वपूर्ण है । रूरल ब्रेकिंग इन्क्वा- 
यरी कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों 
में बैंक जमा पूंजी स्वीकार करने में असमर्थ थे; क्योंकि 
विभिन्न केन्द्रों के बीच कोष का आदान-प्रदान अब भी 
बहुत मुदिकल एवम्‌ खचीला है। जैसा कि रूरल बेकिंग 
इन्पवायरी कमेटी ने बताया है, इस कठिनाई 
पर सहकारी बैंकों को रुपये-पैसे भेजने की मुफ्त सेवा 
प्रदान कर काबू पाया जा सकता है। उन्हें लोकप्रिय 
तथा प्राणवान इकाइपो बनाने के लिए सहकारी समितियों 
को व्यापारिक पद्धतियों के अनुसार चलना ही चाहिए। 
इसके साथ ही साथ इस प्रकार की अवस्थाएँ निर्मित 
की जानी चाहिए, जिनसे सभी वर्गों के लोग सहकारी 


विभाग की ओर आकर्षित हों। 
६ फरवरी १५६४१ ७ 
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ऊब उद्योग का विकास 





आनन्द प्रकाश शर्मा 


हमारी सेना के लिए ऊनी कपड़ों की बढ़ती हुई माँग पूरी करने हेतु सीमा प्रदेशों में ऊन उद्योग को ठोस आधार 
प्रदान करने के निमित तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। ऊन उद्योग के विकास से काफी 


लोगों को रोजगारी भी प्राप्त हो सकती है । 


स्तृसार में लगभग २०० जाति की भेड़ें होती हैं। 
व्यापारिक दृष्टिकोण से उनका ऊन चार मुख्य किस्मों 
में बांदा जाता है; १. मैरीनो; २. ब्रिटिश; ३. क्रास- 
ब्रीड; और ४. कारपेट ऊन। मरीनो भेड़ें आस्ट्रेलिया, 
अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रान्स, जर्मनी और दक्षिण 
अमेरिका में पायी जाती हैं। ब्रिटिश श्रेणी का उ। 
मैरीनो के मुकाबले मध्यम कोटि का होता है। क्रास- 
ब्रीड ऊन ब्रिटिश ऊन से अधिक बारीक व मुलायम और 
कम लम्बा होता है, परन्तु आज के उत्पादन आकड़ों के 
संदर्भ में ५० प्रति शत ऊन क्रासब्रीड ही होता है । एशिया, 
रूस, उत्तरी अफ्रीका आदि में पायी जानेवाली भेड़ों का 
ऊन हल्का, घटिया और छोटी-छोटी गाँठों से युक्त 
होता है तथा व्यापारिक क्षेत्र में कारपेट ऊन के नाम ; 
प्रसिद्ध है । 
जलवायु का प्रभाव 
भारतवर्ष की जलवायु तथा दशाएँ भिन्न-भिन्न होने 
से अलग-अलग स्थानों के ऊन में अन्तर पाया जाता है| 
उन स्थातों पर जहाँ धरती अविकसित है और जलवांयु 
अनुकूल है, जैसे राजस्थान और कद्मीर, ऊन उत्पादन 
हेतु भेड़ों के झुण्ड के झुण्ड पाये जाते हैं। बंगाल और 
उड़ीसा में, जहा दशाएँ सुविधाजनक नहीं हैँ, ऊन बहुत 
निम्न कोटि का होता है। दक्षिण भारत में प्राप्त रेशा 
तो बाल के समान ही होता हैं। भारतवर्ष में लगभग 
५ करोड़ ४५ लाख ३३ हजार पौण्ड ऊन उत्पादन होता 
है, जिसकी कुछ कीमत लगभग ८ करोड़ रूपया होती हैं। 


उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊन उद्योग के विकास 





की दिशा में भगीरथ प्रयत्न किये जा रहे हैं । और, राज्य 
सरकार तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन इस बात के 
लिए सचेष्ट हैं कि इस उद्योग का द्रुत गति से विकास 
हो। पर्वतीय भागों में ऊन उद्योग विकसित करने हेतु 
१९३८ में पर्वतीय ऊन योजना बनायी गयी। यह 
योजना सर्व प्रथम अलमोड़ा जिले में कार्यान्वित 
की गयी, यो इस समय पौड़ी गढ़वाल, अलमोड़ा, नैनीताल 


और देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र में संगठित 


हैं। इस योजना के अतिरिक्त गांधी आश्रम जैसी प्रमा- 
णित संस्थाओं तथा व्यक्तिगत बुनकरों व समितियों द्वारा 
भी ऊन उद्योग का विकास होता रहा है । 
पर्वतीय ऊन योंजना 

सरकारी (पर्वतीय ऊन) योजना के प्रमुख उद्देश्य 
इस प्रकार हैं: १. कताई, बुनाई एवम्‌ रंगाई में प्रशि- 
क्षण प्रदान करना; २. थोक भाव में कच्चा ऊन ख रीदकर 
सहकारी समितियों एवम्‌ अन्य व्यक्तियों को लागत 
दामों पर नकद या उधार बेचना; ३. सुधरे हुए औजार, 
चरखा, कच्चा ऊत इत्यादि का प्रबन्ध करके उन्नत 
कताई को प्रोत्साहन देना; ४. व्यावसायिक ढंग पर ऊन 
उद्योग का विकास; ५. उत्पादित वस्तुओं की बिक्री 
का समुचित प्रबन्ध; ६. स्थानीय रूप से उत्पादित 
ऊती वस्तुओं का क्रय करना तथा स्थानीय बुनकरों को 
प्रोत्साहन देना; और ७. सुन्दर नमूतों का प्रचलन करना। 


किसी भी योजना को चलाने हेतु यह आवश्यक है 
कि उस योजना के संदर्भ में तकनीकल ज्ञान आदि हेतु 
लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय. तथा समय-समय पर 
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पुनरध्ययन पाठ कम द्वारा उन्हें सुधारों से अवगत किया 
जाय। मख्य रूप से कताई का प्रशिक्षण होता है, जिसके दो 
प्रकार हैं-कतुवे व पैडल चरखें पर कताई। तकली से 
एक घंटे में १०० गज कताई होती है । चरखे पर साधारण 
कातनेवाला एक घंटे में ३२०० गज कातता है। इसलिए 
प्रशिक्षण में चरखे पर ज्यादा बल दिया जाता है। इस 
प्रकार का प्रशिक्षण देने हेतु ८२ कताई केन्द्र तथा ७ 
प्रशिक्षण एवम्‌ उत्पादन केन्द्र और ६ बुनाई केन्द्र चल 
रहे हैं। इनके द्वारा प्रति वर्ष ३२५ बुनकरों तथा १५,००० 
कत्तिनों को प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण की अवधि में 
कत्तिनों को पौच रुपये व बुनकरों को २५ रुयये प्रति माह 
छात्रवृत्ति दी जाती है। कत्तिनें इसका उपयोग कमीशन 
द्वारा चरखें पर आधी छठ प्राप्त होने के पदचात्‌ 
शेष कीमत की अदायभी में कर सकती हैं और इस प्रकार 
कत्तिनों को प्रशिक्षण के बाद चरसा मुफ्त मिल सकता 
है। प्रशिक्षणावधि में प्रारम्भ के कुछ दिनों को छोड़कर 
दोष में हुए उत्पादन को खरीद कर मजदूरी के रूप में 
कुछ पैसा दिया जा सकता हैं, जिससे प्रशिक्षाथियों 
का उत्साह और काये में तलल्‍लीनता बढ़े। 
कच्चा माल । 
प्रशिक्षण के पदचात्‌ यह आवद्यक है कि प्रशिक्षित 
व्यक्तियों के कार्य की जानकारी रक्‍्खी जाय तथा उन्हें 
कार्य दिलवाने, समिति संगठित करवाने व उद्योग सम्बन्धी 
दूसरी अड़चनें दूर करने में सहायता दी जाय । इस उद्योग 
से बुनकर आसानी से प्रति दिन दो रुपया कमा सकते 
हैं तथा कत्तिनें ८ से १२ आने पैदा कर सकती हैं । उद्योग 
को सही रूप में चलाने हेतु यह आवश्यक है कि उचित 
प्रकार के मास्टर सूतकार व बुनकर तैयार किये जांय, 
जो उत्पादन केन्द्रों को अच्छा माल पैदा करने में सहायता 
दे सकें । 
ऊन वस्त्र उत्पादन भले ही पंजीकृत संस्था द्वारा हो, 
सार्वजनिक विभाग में हो अथवा सहकारी समितियों 
द्वारा संचालित हो, यह आवश्यक हूँ कि कच्चा माल 
उपयुक्त मात्रा तथा गुण के अनुसार उचित भाव पर 
प्राप्त हो। आज की परिस्थिति में जबकि ऊन का स्तर 
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ऊँचा नहीं हो रहा है और पर्याप्त मात्रा में अच्छा ऊन 
नहीं मिल पाता है, यह आवश्यक हूँ कि ऊन के उत्पादन 
पर गौर किया जाय । अच्छी किस्म की भेड़ें पाली जौय, 
लोगों में इस कार्य के प्रति आस्था बढ़ायी जाय, अनुदान 
या दूसरी प्रकार की सहायता देकर तथा आयात होने- 
वाले ऊन को केन्द्रित रूप में खरीदकर उत्पादन इकाइयों 
को स्पर्धात्मक मूल्य पर वितरित किया जाय। यह कार्य 
द. रने हेतु खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, केन्द्रीय संघ 
तथा दूसरी संस्थाएँ उपयोगी साबित हो सकती हैं। 
ऊन का वितरण इन संघों द्वारा मौसम में उधार पर भी 
किया जा सकता है, जिससे पैसे की असुविधा से उत्पादन . 
न रुके और पैसा पक्‍के माल के रूप में वसूल कर 
लिया जाय। 
सुधरे ओऔजार 

उद्योग को सही रूप में पनपाने हेतु यह आवश्यक है कि 
सुधरे औजारों का पूरा इस्तेमाल किया जाय, ताकि उत्पा- 
दित वस्तुओं के गुणों में वृद्धि हो, उत्पादन की क्षमता 
बढ़े, कीमत में कमी हो, संस्था खर्च घटे और 'जगारी 
बढ़े। इस सम्बन्ध में अनुसंघानशाला खोलकर ऐसे 
उपयोगी अनुप्ंधान भी किये जायें जो कार्य की निरंतर 
क्षमता बढ़ाने, गुण वृद्धि करने व कीमत घटाने में सहायक 
पन सकें। पुराने यंत्रों के स्थान पर सुधरे ६ए चरखे, 
हाथ करधघे, बुनाई पैटने आदि वितरित किये जाय ताकि 
उत्पादन क्षमता के साथ-साथ कार्य में छंगे व्यक्तियों 
की आमदनी भी बढ़े । वस्त्र उत्पादन बढ़ाने हेतु सूत की 
अधिक उत्पत्ति आवश्यक है। इसके लिए जल चरखे 
का, जो पहाड़ों पर आसानी से चल सकता है, इस्तेमाल 
किया जा सकता है। इसी प्रकार छोटी-छोटी मशीनें, 


जैसे धुनाई यंत्र, मलाई की मशीन आदि इस्तेमाल की 
जा सकती हैं। 


उत्पादन श्रृंखला में क्रम रखने हेतु यह आवश्यक है कि 
कार्य को एक व्यावसायिक रूप दिया जय और अगर 
सम्पूर्ण कार्य एक ही इकाई के बूते क॑ बाहर हो तो विके- 
न्द्रित रूप में एक-दूसरी की पूरक बन कार्य किया जाय, 
जैसे कताई केन्द्र, बुनकर समितियों, अनुसंधानशालाएँ, 








उन . उद्योग का घिकास 


धूनाई व परिष्करण इकाई, क्रय-विक्रय समितियां आदि । 
ऐसा होने पर प्रत्येक खण्ड का ऐच्छिक विकास होगा 
तथा उत्पादन भी बढ़ सकेगा। 


उत्पादित माल की निकासी निरंतर होती रहे तथा 
समितियों व संस्थाओं के पास माल स्टाक में इकट्ठा 
न हों, इसके लिए इन बातों पर विचार आवश्यक हैं : 
१. सुधरे हुए औजार इस्तेमाल कर उत्पादित माल के 
गुण में वृद्धि करना तथा दर घटाना; २. कच्चा माल 
थोक भाव में प्राप्त करके कताई व बुनाई में पूरा ध्यान 
रखते हुए उत्पादन कराना; ३. डिजाइन व पैटनं में 
निरंतर परिवर्तत करना तथा बाजार को ध्यान में 
रखना; ४. बिक्री की व्यवस्था सम्बद्ध संस्था को 
सौंपना, जो केन्द्रित रूप में इच्छुक व्यक्तियों को निश्चित 
माप व गृण का माल बेचे तथा उत्पादन केन्द्रों को इस 
सम्बन्ध में आवश्यक हिदायत व सलाह देती रहे 
. ५. कमीशन द्वारा इकट्ठे हुए माल की निकासी में 
सहायता करना तथ। उसके सामने पेंसा देना, जिससे काय 
में हानि न हो, वह चलता रहे; और ६. केन्द्रित रूप में 
उत्पादन के प्रत्येक खण्ड पर आवश्यक ध्यान रखना, 
जिससे उत्पादन की तकनीक में निरंतर वृद्धि हो तथ। 
हानिकारक दोषों का उन्मूलन किया जा सके । 


स्थानीय खरीद 


किसी भी उद्योग को विकसित करने हेतु यह आवश्यक 
हैं कि पहले उस माल की निकासी का प्रबन्ध किया जाय 
जो पारम्परिक रूप से तैयार किया जा रहा है, जिससे उस 
कार्य में छगे लोगों को रोजगारी मिलती रहे और तब 
सुधरे हुएऔजार तथा तकनीके अपनायी जाँय । इस प्रकार 
धीरे-धीरे लोगों में स्वयम्‌ इस ओर जिज्ञासा जागेगी 
और सुधरी हुई रूपरेखा विकसित होगी। बुनकर व 
कत्तिन कार्य को ढंग से करें तथा उत्पादन बढ़े, इस हेतु 
यह आवश्यक है कि उनमें तिमाही. और छमाही प्रति- 
स्पर्धा करायी जाय तथा बुनाई में नयी डिजाइनें व 
पैटर्न निकालने पर इनाम दिये जांय ताकि कताई 
व बुनाई दोनों में ही विकास हो सके । 


उत्पादित माल की निकासी हेत कीमत में कमी तथा 
माल के टिकाऊपन में वद्धि होने के साथ-साथ डिजाइनों 
में परिवर्तत भी आवश्यक हूँ। इस ओर पूरा ध्यान 
रखने के लिए बाजार में प्रचलित डिजाइनों का अध्ययन 
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करना, लोगों की रूचि आदि का ध्यान रखना जरू।े 
है। इसके लिए डिजाइन केन्द्र खोलना, रंगाई का 
आयोजन करना, जिससे ऊन विभिन्न रंगों में रंगा जा सके 
तथा आवश्यक हो तो उसका शाल, ओवरकोट, गाउन 
आंदि की कढ़ाई करने में इस्तेमाल किया जा सके। 


पहाड़ी क्षेत्रों में जहा जलवायु अनुकूछ उ और उद्योग 
को विकसित करने की पूरी संभावना है, सुव्यवस्थित 
ढंग से उत्पादन बढ़ाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा 
और साथ ही साथ उद्योग का विकास भी होगा। 


चन्द सुझाव 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उत्पादित सूत 
की खरीद आदि का प्रबन्ध बहुत ही अच्छे पैमाने पर 
होना चाहिए। बिक्री के साथ-साथ बस्त्र-स्वावरूम्बन 
के लिए उत्पादन की भी सुविधा, सूती खादी के ढंग 
पर, आवश्यक हैं, ताकि किसी हद तक बिक्री की 
समस्या भी हलहों सके। ऊन की पूरी उपलब्धि 
न होते से विभिन्न किस्मों का ऊन प्रयोग में 
आता हैँ, जिसकी मिलाई पारम्परिक तरीकों से करना 
कठिन हैं और इस प्रकार कपड़े में रगल भी रह 
जाती है। जब तक भिन्न-भिन्न प्रकारों का ऊन काफी 
मात्रा में प्राप्त न हो सके मिलाई के लिए उपयक्त प्रबन्ध 
होना आवश्यक हूँ । पंडल चरखे के साथ-साथ कताई का 
प्रयोग अम्बर चरखे पर भी किया जाना चाहिए । साथ ही 
मजदूरी समय पर मिल सके और उसमें आवश्यक वृद्धि 
भी हो तो उद्योग में तरक्की होगी। उत्पादन की 
पद्धतियों में हर स्तर. पर आवश्यक अनुसंबान होना 
जरूरी हूँ । उत्पादित माल की निकासी समय पर हो 
सके, इसके लिए यह आवश्यक हे कि एक क्रय-विक्रय 
संघ हो जो तकनीकल व्यक्तियों की सहायता से उत्पादन 
में आवश्यक सुधार कराता रहे। 


इसी प्रकार मोटे ऊन के इस्तेमाल में भी, जो कम्बल 
बनाने में उपयोग होता है, आवश्यक सुधार करना 
जरूरी हैँ; कम्बल उत्पादन समग्र उत्पादन का करीब 
५० प्रति शत होता है। उपयुक्त बातें ऊन उद्योग 
के हित में हे, और अगर इस ओर आवश्यक ध्यान 
दिया जाय, तो : उत्पादन तथा रोजगारी दोनों में 
असाधारण प्रगति हो सकती है। 
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नियम के अन्तर्गत चकबचदी समिती की स्थापना का 
खालापुर गांव पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका बड़े 
नाटकोय रूप से वर्गन किया गया हैं। ग्राम पंचायतों 
के चुनावों का भी रोचक विश्छेत्णण दिया गया हैं। 
अन्तिम अध्याय में लेखक ग्राम पंचायतों की राज्य 
सग्कारों एवम्‌ स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिक अधिकार 
दिये जानें की बात पर जोर देता है। सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण विचारणीय बात हैं छेखक द्वारा भौतिक 
तिष्पति और क्िया-विधि सम्बन्धी बारीकियों पर 
जोर दिया जाना। इस सम्बन्ध में लेखक का सुझाव 
हैं कि केन्द्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ग्रामीण 
जनता को उसके उत्तरदायित्व, क्षमता और गोग्य 
स्थानीय अभिक्रम के सम्बन्ध में शिक्षित करें। फिर 
भी, लेखक का मत हैँ कि फिलहाल पंचायतों को भूमि 
सम्बन्धी मामलों में, जो कि विवाद एवम्‌ गृठबाजी 
के प्रधान स्रोत हैं, हाथ नहीं डालना चाहिए ; क्‍यों कि 
“पंचायतें अभी अपने शैशवकाल में ही है।'' यह उपागम 
यथार्थ नहीं प्रतीत होता । निरसन्देह पंचायतों को इस 
क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
परन्तु प्रश्न उठता है कि फिर यह कार्य किसे सौंपा 
जाय । पंचायतों के अन्तभूत दोष और उनकी प्रारम्भिक 
कठिनाइयों के होते हुए भी, जमींदा री प्रथा के उन्मुललन 


खादी प्रामोद्योग : 


मई १९६३ 


के। उपरान्त उन्हें ही यह काम सॉपने के अतिरिक्त 
और दूसरा कोर भी चारा नहीं है। इन संस्थाओं के 
लि! और अधिक मार्गदर्शन देत। तथा देख-रेख व 
सुप्रशिक्षित अधिकारियों की व्यवस्वा करना एक 
महत्वपूर्ण उपाय हैं । 


प्रोफेसर रिवुजलाफ ने उपचार सुझाने के पहले 
स्थिति को यवावत रूप में समझने की पूरी चेष्टा 
की 8। आपके इस कथन में बहुत कुछ सार है कि 
औद्योगिक समाज की स्थापना के मार्ग में आने- 


बाली संक्रमणकालीन सामाजिक एवम्‌ मनो- 
बेजानिक समस्याएँ गांवों का स्थानीय गंदगी 


और अज्ञागता के घर के रूप में अध्ययन करने से 

ही समझी जा सकती, जैसा कि अधिकांश राजनीतिज्न 
करते है। समग्र रूप से अध्ययन विचारोत्पादक है, 
अतएथ इसका व्यापक स्वागत होना चाहिए । ग्रामीण 
क्ंत्रें| के विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका के 
सम्बन्ध में रुचि रखतेवालों के लिए पुस्तक पठनीय 
हैँ । भारतीय ग्राम प्रशासन पर अमेरिकी लेखकों द्वारा 
लिखित पुस्तकों में यह एक अच्छी और उपयोगी 
रचना है। 
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पश्चिम बंगाल के फसलो स्वरूप में रुर्वाधिक प्रभुत्व धान की फसल का हे। वह 

१९५७-५८ में कुल रकबे के ७० प्रति शत पर अकेले धान की खेती हुई थी। उपयुक्त 

फसल क्रम ओर विविध प्रकार की फसलें बोनें की कमी एवम्‌ लगातार धान को ही 

खेती करते रहने के करण वहें। की भूमि-उर्वरकता में धीरे-धोरे करके कमी हुई हे। 

. उच्च उत्पादन और अधिक कृषि-रोजगारी के हित के लिए फसली-स्थरूप में वेधि- 
ध्यकरण तथा सघनता, दोनों का होना ही परमावश्यक हे । 


--ठेकनों-इकनॉमिक शक्षर्व ऑफ वेस्ट बंगाल : नेशनल 
कॉउन्सिल ऑफ अप्छाइड इकनॉमिक रिसर्च, नयी दिल्ली। 









ग्राम ड़काइयों के लिए न्यूनतम कार्यक्रम 


गे 
कोदण्डरामन वंद्यनाथन 


ग्राम इकाइयों मे कार्यान्वित किये जानेवाले समग्र विकास कायक्रम का उद्देश्य है वहां के निवास्यों के जीवन-स्तर में 
आम सुधार छाना | जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ऐसा हो सकता है 


खारी और ग्रामोद्योग कमीशन के समस्त कार्यों का 
ही अन्तिम लक्ष्य ग्रामीण समाज की समाजाथिक 
अवस्था में सुधार लाना है। मौजूदा हालत में यह सुधार 
तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि मजबूरन पूर्ण एवम्‌ 
अधं-बेकार रहनेवाले हजारों-लाखों ग्रामीणों को उनके 
घरों पर अथवा आस-पास में लाभप्रद काम नहीं दिया 
जाय । यह आवश्यक हैं कि खेती में लगी कार्यकारी 
आबादी के एक बड़े हिस्से को वहा से हटाकर अन्य 
कोई लाभप्रद रोजगारी का जरिया प्रदान किया जाय | 
खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा एक बड़ी सीमा तक इस 
आवद्यकता की पूति की जा सकती हैँ बशर्ते विकास 
कार्यों में लगीं सभी संस्थाएँ संयुक्त रूप से सुसंयोजित प्रयास 
करें। इस प्रकार की समग्र विकास योजना में सामाजिक 
सुरक्षा एवम्‌ सामाजिक न्याय की स्थापना की व्यवस्था 
होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूति तभी सम्भव है जब 
लोगों को भोजन, वस्त्र, घर, औषध-व्यवस्था, शिक्षा 
जेसी प्राथमिक आवश्यकताओं की उपलब्धि कारवायी 
जाय। अगर हमारे ग्रामवासियों में सामूहिक उत्तरदायित्व 
तथा आपसी सहयोग की भावना का विकास किया 
जाय तो निश्चय ही इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति 
बड़ी अच्छी तरह हो सकती है । 
स्थानीय उपभोग 
यद्यपि इकाई के लोगों में सामाजिक जागरूकता 
और सहयोग की भावना के विकास के लिए प्रयत्न 
किये जा रहे हैं, पर अधिकतम व्यक्तियों को रोजगारी 
देने के उद्देश्य से वहीं उत्पादनशील गतिविधियाँ चलाने 
की भी आवश्यकता है । समाज के सुसम्पन्न वर्गों का यह 





कर्तव्य है कि वे स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का 
उपभोग करें, जिससे लोगों को काम मिलता रहे और 
वे अपना जीवन अच्छे ढंग से चला सकें। इसके लिए यदि 
इन वर्गों को थोड़ा-बहुत त्याग करना तथा असुविधा 
उठानी पड़े तो भी उन्हें उसका खयाल नहीं करना चाहिए । 
इसीलिए यह सुझाया जाता है कि इकाई के लोगों को यह 
संकल्प लेना चाहिए कि इकाई कायंतक्रम के प्रथम वर्ष में 
वहा का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक मीटर खादी का _ 
उपभोग करने का प्रयास करेगा और खादी उत्पादन एवम्‌ 
बिक्री शैनः शने; बढ़ाने के लिए भी कोई कोशिश 
करनी चाहिए, जिससे कि पांच वर्ष की अवधि में वे 
प्रति व्यक्ति १२ मीटर खादी की खपत कर सकें; 
अथवा प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करने के 
प्रयत्न भी किये जायेंगे कि वह अपनी आवश्यकताओं 
के पचास प्रति शत के बराबर ग्रामोद्योगी वस्तुएं इकाई 
क्षेत्र से ही अथवा उस सामुदायिक विकास खण्ड से खरी- 
देगा, जिसमें इकाई स्थित हें । 
न्यूनतम कार्य क्रम 

अत: यह आवश्यक हू कि शुरू से ही प्रत्येक इकाई में 
खादी-ग्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन की योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए प्रयास 
किया जाय । भूतपूर्व अखिल भारत खादी और 
ग्रामोद्योग मण्डल ने प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 
कार्यक्रम निर्धारित करने हेतु एक समिति की स्थापना 
की थी और जिसकी सिफारिशें बाद में खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन ने स्वीकार की थी। समिति की 
सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं 
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कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले उद्योगों का इस 
तरह वर्गीकरण कि ॥ गया था :(अ) वे उद्योग जिनका 
प्रत्येक इका: में विकास हो सकता हैँ; (आ) वें जिनके 
विकास इकाई-सम्‌ ह में हो सकता है; और (5) वे जिनका 
विकास खण्ड स्तर पर हो। इन वर्गों में आनेवाले उद्योग हैं 
(अ) खादी (कताई, बुनाई, धुलाई और रंगाई, बिक्री 
और कपास की खेती), अनाज तथा दाल प्रशोधन, 
घानी तेल, रेशा उद्योग, गोबर गैस संयंत्र, बंढईगीरी 
तथा लड्ठारगीरी, छोटे पैमाने पर पशु-शव सम्प्राप्ति, 
लघु ग्रामीण चर्म शोधन केन्द्र, और जहाँ-कहीं सम्भव 
हो छोटा क्‌म्हारी उद्योग केन्द्र; (आ) सघन पशु शव सम्प्रा- 
प्ति, चर्म शोधन और चर्मोद्योगी उत्पादन तथा जहाँ- 
कहीं सम्भव हो मध्‌मकक्‍्खी-पालन, गड़-खाण्डसारी, ताड़- 
गूड़ उत्पादन और कुम्हारी उद्योगों की मध्यम स्तरीय 
इकाई स्थापित करना; और (इ) अखाद्य तेल से साबुन 
बनाना; हाथ कागज उत्पादन, चना पत्थर, कूटीर दिया- 
सलाई, ईंट भट्टा, क्‌ म्हारी उद्योग की बड़ी इकाई, रंगाई- 
छपाई तथा खादी की अन्य प्रक्रियाएँ, केन्द्रीय बिक्री- 
व्यवस्था, अखाद्य तिलहन संग्रह तथा अन्य ऐसे उद्योगों 
का कार्यक्रम चलाना, जिनके लिए कच्चा माल स्थानीय 
रूप से उपलब्ध हो। 


हमारे जैसे विशाल देश में रहन-सहन की अवस्थापँ, 
दक्षणिक विकास और भौतिक समृद्धि विभिन्न स्थानों 
पर भिन्न-भिन्न पायी जाती है। अतः सभी इकाइयों 
में उद्योगों के विकास हेतु एक जेसा स्वरूप और एक ही 
प्रकार के सिद्धान्त लागू नहीं किये जा सकते। प्रत्येक 
उद्योग के विभिन्न स्तरों और विभिन्न इकाइयों में लागू 
किये जानेवाले सिद्धान्त स्थानीय परिस्थितियों पर 
निर्भर करेंगे । 
उद्योगों का विकास 


सभी लोगों की खाद्य, वस्त्र तथा आवास सम्बन्धी 
आवदध्यकताएँ करीब-करीब समान ही होती हैं। हाँ, 
थोड़ा-बहुत फर्क जरूर हो सकता है। अतः सभी गाँवों 
में खादी (जिसमें कताई, बुनाई और रंगाई सहित 
परिसमापन भी सम्मिलित है), अनाज प्रशोधन, तेल 
पेराई आदि विकास हेतु तत्काल शुरू किये जा सकते हैं। 
इकाईयों में इन उद्योगों के विकास के लिए खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन ने हर तरह की सुविधाएँ प्रदान करने 


खादी प्रामोद्योग : 


मई १९६३ 


का निर्णय किया हैं। कमीशन ने सभी उद्योग 
निर्देशकों तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों को 
यह परामर्श दिया हैँ कि वे इस बात का ध्यान रखें कि 
राज्यों में उद्योगों की विकास योजनाओं के लिए जितनी 
सहायता दी जाय उसका कम से कम १५ प्रति छात 
इकाई क्षेत्रों में खें हो। अतएव इकाई प्रवर्तक संस्था 
का पहला उत्तरदायित्व यह होगा कि वह यथा सम्भव 
अधिकाधिक उद्योगों का विकास करने के लिए आधार 
तैयार करने हेतु, ग्राम सहायक की सेवाएँ प्राप्त करे, 
विभिन्न उद्योगों की उन्नत व पुरानी तकनीकों में 
कारीगरों को प्रशिक्षण दे और उनके उत्पादतों 
के लिए बाजार निर्मित करे। सालाना हर इकाई में 
किन-किन उद्योगों का विकास किया जाय, इसका 
निर्धारण राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल अथवा ' राज्य 
तूनाव समिति को करना चाहिए। यहा इस बात का 
ध्यान रखने की सलाह दी जा सकती है कि निर्धारित 
सिद्धान्तों के अनुरूप कहाँ तक क्षेत्र में काम की प्रगति 
होती हैं और जिस क्षेत्र का चुनाव किया गया है वह 
कहाँ तक उस कार्य के लिए उपयुक्त है, इसका समय- 
समय पर मूल्यांकन किया जाय। 


जीवन समृद्धि 


समग्र विकास कार्यक्रम यानी नया मोड़ की सफलता 
इकाई क्षेत्र में उद्योगों का सफलतापूर्वक विकास 
एवम्‌ संचालन करने और यथा सम्मव अधिक लोगों को 
पूर्ण तथा आंशिक रोजगारी देने पर निर्भर करती हूं ! 
अगर समस्त बेरोजगार लोगों को काम देने की सुव्य- 
वस्थित चेष्टा की जाय' तथा स्थानीय लोगों की दैनिक 
तथा अन्य आवद्यकताओं की पूर्ति हेतु क्षेत्र में ही वस्तुओं 
का उत्पादन किया जाय और उनके अधिकांश भाग का 
इकाई क्षेत्र में ही उपयोग किया जाय तो अनेक छोगों 
को कृषि से हटाकर अन्य धन्धों में लगाने तथा क्रंषि पर 
मौजूदा भार को दूर करने में-जो कि वैज्ञानिक पद्धति से 
कृषि का विकास करने में एक बड़ी रुकावट हे-बहुत 
सहायता मिलेगी। इससे इकाई क्षेत्र में पंदा होनंवाला 
धन वहीं रहेगा और जिसे क्षेत्र के विकास के लिए 
वहीं विनियोजित करने पर जनता का जीवन स्तर 
ऊँचा उठेगा। इस प्रकार समय पाकर आशा है कि 
इकाई में शिक्षा का विस्तार होगा, आथिक और 












सामाजिक स्वरूप में परिवर्तन आयेगा तथा प्राय: सभी 
लोगों का जीवन स्वस्थ व सम्पन्न बनेगा। 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के विभिन्न राज्यों 
में स्थित कार्यालयों के सहायक संगठकों की १९६३ के 
प्रारम्भ में एक बैठक मद्रास राज्य के मदुराई जिले में 
टी. कल्लूपट्टी स्थित गौधी-निकेतन आश्रम में हुई थी। 
बेठक में यह निर्णय किया गया था कि १९६३-६४ 
के लिए क्षेत्र में काम करनेवाले सहायक संगठकों के लिए 
निम्न न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। 


खादी : १. जिन इकाइयों में चरखे चलते हें उन्हें 
पूर्णरूपेण सक्रिय किया जाय। अगर किसी जगह अम्बर 
चरखे चलते हों तो एक सक्रिय अम्बर चरखे का अर्थ 
होगा वर्ष के २०० दिनों में प्रति चरखा प्रति दिन 
चार-पांच गुण्डी सूत का उत्पादन; . २. उन स्थानों 
में जहाँ खादी कार्य शुरू नहीं हुआ हैं या तो ५० 
किसान चरखे या २० अम्बर चरखे लागू कर उन्हें 
प्रभावशाली तौर पर सक्रिय रखा जाय; ३. एक 
प्रति शत परिवारों को स्वावलूम्बी बनाया जाना चाहिए; 
और ४. वस्त्रावश्यकता के १२.५ प्रति शत की पूर्ति 


स्थानीय रूप से खादी तैयार करके अथवा बाहर से 
मंगवा कर की जाय। 


 प्रामोद्योग: स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 


जल हिन्दी संस्करण की प्रतियाँ अब उपलब्ध हैं 


परिचय पुस्तक : सहायता का विवरण 


विभिन्न प्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन को ओर से दी जानेवाली आथिक 
सहायता का पूर्ण विवेचन इस पुस्तक में दिया गया है । 
(डाक खर्चे अलग ) 

: ग्राप्ति-स्थलू 

प्रचार निर्देशालय 

खादी ओर ग्रामोद्योग कमीशन 
 आ्रामोद्य, बम्बई-५६ 


पृष्ठ संख्या : २२४ 








ग्राम इकाइयों के छिए न्यूनतम कार्यक्रम ५६१ 


अनाज तथा दाल प्रशोधन उद्योग शुरू करने हेतु कदम 
उठाये जायें। तेल पेराई उद्योग के अन्तगंत (१) मौजूदा 
घानियों को सक्रिय कर उन्हें अपनी पूरी क्षमता पर चाल 
रखा जाय । (२) जहा-कहीं घानी नहीं हें वहा कम 
से कम दो वर्धा घानिया चालू करवाने के प्रयत्न अवश्य 
किये जायें। अखाद्य तेल से साबुन बनाना: (१) 
अखाद्य तिलहनों का संग्रह; (२) जहाँ सम्भव हो वहाँ 
उनकी पेरायी करना; (३) अखाद्य तेल से बने साबुन 
का प्रचलन करना। चर्म उद्योग के अन्तर्गत प्रत्येक 

ग्राम इकाई के लिए एक शव छेदन केन्द्र खोलना। 


अतः: खादी और कमीशन के अन्तर्गत आनेवाले 
प्रामोद्योगों का सभी इकाइयों में संगठन और विकास 
करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाने चाहिए। राज्य 
मण्डलों और संस्थाओं को समय-समय पर इन विषयों 
का विवरण भेजना चाहिए: (अ) इकाई क्षेत्रों में 
उद्योगों की स्थापना के लिए किये गये प्रयत्त; (आ) 
कितनी कीमत की चीजों का उत्पादन और उपभोग 
हुआ; (इ) कितने लोगों को रोजगारी दी गयी; 
(ई) समुन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
लिए कितने कारीगरों को सुविधा दी गयी; और (उ) 
उनमें वितरित नवीन तथा अभिनव उपकरणों की 
संख्या। इस तरह की जानकारी इकाइयों में हुई 
प्रगति का निदर्शन कर सकेगी । 


७ मार्च १९६३ 
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मूल्य : २.२५ रुपये 




















खादी भोर ग्रामोद्योग विकास कार्य के दस्त वर्ष 
१९५३-१९ ६२ 


सुभाष चन्द्र सरकार ओर पद्मनाभ अय्यर 


अचल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल तथा खादी 

और ग्रामोद्योग कमीशन के गठन के पीछे विचार यह 
था कि खादी व ग्रामोद्योगों के उत्पादन एवम्‌ विकास के लिए 
कार्य क्रम बनाकर उसका संगठन करने के लिए एक संगठन 
खड़ा किया जाय। उक्त कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं तथा 
कारीगरों आदि के प्रशिक्षण, उपकरणों का उत्पादन कर 
उनकी और कच्चे माल की पूर्ति, ब्िक्री-कार्य व अनुसंधान 
की व्यवस्था और विभिन्न ग्रामोद्योगों की आर्थिक समस्याओं 
का अध्ययन करना भी शामिल था। उक्त संगठन को 
इन उद्योगों से सम्बन्धित जानकारी व अनुभव के वितरण 
केन्द्र के रूप में भी काम करना था। अखिल भारतीय 
मण्डल चार वर्ष काम कर चुका था जब उसके स्थान पर 
अप्रैल १९५७ में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की 
स्थापना हुईं। कमीशन के कार्य सामान्यतः उसी प्रकार 
के हैं जैसे उसके पूव॑वर्ती मण्डल के थे। सरकार से वित्तीय 
सहायता प्राप्त कर खादी और गआरामोद्योगों को प्रोत्साहन 
देने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रारम्भ किये गये संगठित 
प्रयासों को दस वर्ष हो चुके हैं। दस वर्ष का समय-खास 
कर किसी देश के ग्रामीण आर्थिक विकास के क्षेत्र में जहाँ 
बुनियादी सुविधाएँ तक प्राप्त न हों-कोई विशेष नहीं 
होता। फिर भी, अब तक हुए काम का मूल्यांकन करना 
अप्रासंगिक न होगा, ताकि इन उद्योगों के विकास के लिए 
और आगे कदम उठाये जा सकें । 


एक लाख गावों में 


भारत में ५,६४,६०० से अधिक गाँव हैं। इनमें से 
५,६०,५४९ की आबादी पांच-पांच हजार से कम है। 





बस्तुत: ४,६८,७६५ गाँवों में से प्रत्येक की जन-संख्या 
१,००० से कम है, जबकि ३,४९,५६८ और १,७६,३८४ 
गांवों में से प्रत्येक में क्रणः ५०० व २०० से कम लोग 
रहते हैं। गाव समूचे देश भर में फैले हुए हैं अर्थात्‌ 
भारत गाँवों का देश है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को पुन: 
प्राणवान बनाने के काम का उत्तरदायित्व सम्हालनेवालों 
का कार्य कितना दुस्तर है, इसका अनुमान तो गांवों की 
इतनी बड़ी संख्या से ही लगाया जा सकता है । 


एक दशक के संगठित प्रयास के पश्चात्‌ खादी एक 
लाख से कुछ अधिक गाँवों तक पहुँच चुकी हैं। इस 
बड़े भारी कार्य के लिए उपलब्ध साधन-स्रोतों तथा 
जन-शक्ति की सीमा को ध्यान में रखते हुए यह कोई 
मामूली सफलता नहीं है। 


वित्त की सीमित उपलब्धि 


प्रथम पंच वर्षीय योजनाकाल में खादी और ग्रामोद्योगों 
के लिए १४ करोड़ ८२ लाख रुपये नियत हुए, जो कुल 
योजना के लिए नियत धनराशि का ०.४४ प्रति शत था। 
दूसरी योजना में इनके लिए ८४ करोड़ रुपये (समग्र योजना 
के लिए नियत राशि का १.२४ प्रति शत) नियत हुए। 
तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिए जितने वित्त की व्यवस्था 
की गयी है, उसका ०.७८ प्रति शत-९२ करोड़ ४० लाख 
रुपये-वित्त खादी और ग्रामोद्योगों के लिए नियत किया 
गया है। इसी बात को यों भी कहा जा सकता है कि 
तीनों योजनाओं के लिए नियत २ खरब १९ अरब १० 
करोड़ रुपयों में से खादी व ग्रामोद्योगों के विकास कार्य 









खादी और ग्रामोद्योग 


के लिए केवल १ अरब ९१ करोड़ २२ लछाख यानी ० “८७ 
प्रति शत रुपये ही दिये गये। 


पांच मुख्य बातें 

पिछले दशक में मण्डल व कमीशन द्वारा किये गये 
काम का मूल्यांकन करते वक्‍त उन उद्देश्यों को ध्यान में 
रखना आवश्यक है, जिन्हें पूरा करने को अपेक्षा की गयी 
थी। इसलिए यह देखना आवश्यक कि इन उद्देश्यों की 
कहाँ तक पूर्ति हुई है। अनेक महत्वपूर्ण बातों में से चन्द 
का यहाँ उल्लेख किया जा सकता हूँ : (१) उत्पादन का 
विस्तार; (२) रोजगारी; (३) कार्यक्रम को लोक- 
प्रिय बनाना; (४) वित्तीय सहायता; और (५) बिक्री । 


उत्पादन में ५५९ प्रति शत वृद्धि 

खादी (मय रेशमी, ऊनी व अम्बर खादी) का 
उत्पादन १९५३-५४ में १ करोड़ १५ लाख ६३ हजार 
वर्ग गज था, जो १९६१-६२ में बढ़कर ७ करोड़ ६२ लाख 
२ हजार वर्ग गज हो गया अर्थात्‌ उसमें ६ गूनी से भी 
अधिक (५५९ प्रति शत) वद्धि हुई। उक्त उत्पादन में 
स्वावलम्बन के लिए तैयार खादी भी शामिल हूँ। 

प्रथम पंच वर्षीय योजनावधि में अन्य ग्रामोद्योगों के 
क्षेत्र में ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ कि उसका 
उल्लेख किया जाय, सिवाय इसके कि अनाज तथा दाल 
प्रशोधन, घानती तेल, गुड़-खाण्डसारी और मधुमक्खी- 
पालन उद्योगों में कूछ कार्य हो रहा था। निम्न उद्योगों 
के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित कार्य १९५६-५७ में प्रारम्भ 
हुआ-अनाज तथा दाल प्रशोधन; घानी तेल; ग्रामीण चर्म ; 
क्‌टीर दियासलाई; गुड़-खाण्डसारी; ताड़-गुड़; अखाद्य 
तेल और साबुन; हाथ कागज; मधुमक्खी-पालन; और 
ग्रामीण कुम्हारी। बढ़ईगीरी और लहारगीरी: 
चूना पत्थर तथा मिथेन गैस और खाद उत्पादन का 
विकास कार्य बाद में शुरू हुआ । 


सांख्यिकीय जानकारी की कमी 

ग्रामीण अवस्थाओं से सम्बन्धित सामान्य जानकारी 
एकत्रित करने में आनेवाली कठिनाइयों स्व विदित हैं। 
ग्रामोद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी ऐसी 





विकास कार्य के दस पर्ष ५६३ 


ही मृश्किलें आती हेँ। बावजूद इसके कि खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन ने विभिन्न संस्थाओं को कर्मचारी वर्ग, 
प्रशिक्षण, देख-रेख व मार्गदर्शन की सुविधाएँ प्रदान करते 
हुए सहायता देने का प्रयास किया है, ग्रामोद्योगों के 
सम्बन्ध में ऐसी जानकारी इकट्ठी करने का कोई प्र भाव- 
दशाली तरीका नहीं निकाला जा सका हूँ, जो लोक- 
जिज्ञासा को सन्तुष्ट कर सके । अतएवं खादी के अतिरिक्त 
अन्य ग्रामोद्योगों के बारे में विकास का वास्तविक चित्र 
प्रस्तुत कर सकने लायक उत्पादन, रोजगारी व बिक्री 
के आंकड़े देना सम्भव नहीं है। हाँ, प्राप्त विवरणों से 
उत्साहजनक परिणाम निकलते हैं। 


पांच गुनी रोजगारी 


खादी काये में रोजी प्राप्त व्यक्तियों की संख्या १९५३- 
५४ में ३ छाख ७९ हजार थी। उसमें ३६० प्रति शत 
से भी अधिक वृद्धि हुईं और वह १९६१-६२ में १७ लाख 
४६ हजार तक जा पहुँची। सन्‌ १९६१-६२ में खादी 
और अन्य ग्रामोद्योगों में कूल २३ लाख ६०- हजार 
व्यक्ति रोजगारी प्राप्त कर रहे थे। इनमें से ७४ प्रति 
शत अकेले खादी उद्योग में लगे थे । 


सामान्य: प्रगति का मूल्यांकन उत्पादन-प्रभाव से 
आका जाता है। इस दृष्टि से देखने पर प्राप्त सफलता 
बिल्क्‌छ ही हतोत्साहित करनेवाली नहीं है; बल्कि यह 
कहा जा सकता हू कि उत्साहवर्द्धक ही है । 


कार्यशीलताओं का व्यापक विस्तार 


उत्पादन तथा रोजगारी के क्षेत्र में उक्त वृद्धि चन्द 
सीमित केन्द्रों में प्रयास संकेन्द्रित करके नहीं, बल्कि 
विकेन्द्रित विकास के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए देश 
के सभी राज्यों में कार्यक्रम का व्यापक क्षेत्र में विस्तार 
करते हुए प्राप्त की गयी है । खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों 
के काम में जुटी हुईं संस्थाओं की संख्या में हुई वृद्धि में 
इस कथन की पुष्टि प्रतिबिम्बित होती है। 

खादी काये में लूगीं संस्थाओं की संख्या १९५३-५४ में 
१८६ और १९६१-६२ में १,४१७ थी, जिसका अर्थ है 



















पद 


६६१ प्रति शत वृद्धि। इन १,४१७ संस्थाओं में ८७६ 
सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं 
थीं और ५४१ सहकारी समितियों । 
तेरह गुनी सहकारी समितियाँ 

नीति सहकारी समितियों का विकास करने की ओर 
रही है। इस दृष्टि से भी कोई कम प्रगति नहीं हुई है- 
यहाँ तक कि खादी के क्षेत्र में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 
के अन्तर्ग त पंजीकृत संस्थाओं के परम्परागत रूप से सक्रिय 
रहने पर भी सहकारों की संख्या बढ़ी है। खादी सहकारी 
समितियों की संख्या ४२ (१९५४-५५ में) से बढ़कर 
५४१ (१९६१-६२ में) हो गयी अर्थात्‌ उनकी 
संख्या १,१८९ प्रतिशत बढ़ी। खादी कार्य करनेवाली 
कूल संस्थाओं में सहकारी समितियों का जो अनुपात 
१९५४-५५ में १८ प्रति शत से कुछ ऊपर था, वह 
१९६१-६२ में ३८ प्रति शत से अधिक हो गया था । 


वित्तीय सहायता 


छोटे उत्पादकों के सामने वित्त की कमी एक मुख्य 
समस्या है। अतएव कमीशन के सामने एक ऐसी 
सहायता-प्रणाली खोज निकाऊने की समस्या थी 
कि उसके अन्तगंत उत्पादकों को तरन्‍्त वित्त भी उपलब्ध 
करवाया जा सके और साथ ही साथ उस पर सामान्य 
नियंत्रण भी रखा जा सके। खादी और ग्रामोद्योगों के 
लिए १९५३-५४ में १ करोड़ ९ छाख १४ हजार रुपयों 
का वितरण हुआ था; वह बढ़कर १९६१-६२ में 
२५ करोड़ २६ लाख ९७ हुजार हो गया, जिसका 
मतलब हैं २,२०० प्रति शत याती २३ गुनी वृद्धि । 


चोदह गुनी अधिक बिक्री 


हर छोटे उत्पादक के सामने बिक्री की समस्या 
प्रगति पथ का रोड़ा होती है; अतः इस प्रकार के पैमाने 
पर होनेवाले प्रयास का प्रतिबिम्ब सामान्यतः बिक्री 
व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार के रूप में मिलना चाहिए। 
इस क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास हुआ। सन्‌ १९५३-५४ 
में १ करोड़ २९ लाख ९८ हजार रुपये की खादी बिकी 


खादो पग्रामोशोग : मई १९६३ 


थी और १०६१-६२ में १८ करोड़ ७3 लाख ५४ हजार 
रुपये की अर्थात्‌ नी वर्ष की अवधि में चोदह गुनी से भी 
अधिक व द्धि हुई । 
पांच लाख से ज्यादा प्रशिक्षित 

कागीगर, कार्यकर्ता आदि का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण 
पहल हैँ । खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तगंत 
पिछले नौ वर्ष में कल ५,७३,२५५ व्यक्ति प्रशिक्षित 
हुए। इनमें से ५,१५,०२१ व्यक्तियों ने खादी उद्योग 
में तथा ५८,२३४ व्यक्तियों मे ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण 
प्राप्त किया। इनका भी विश्लेषण करने से पता चलता 
हैं कि ४,९९,२९९ व्यक्ति अम्बर चरखा कार्यक्रम के 
अन्तर्गेत और १५,७२२ परम्परागत चरखा योजना के 
अन्तर्गत प्रशिक्षित हुए। जब से प्रारम्भिक वर्षों में प्राप्त 
सफलता को ठोस रूप देनें तक अम्बर चरखा कार्यत्रम 
का विस्तार न करने का निर्णय किया गया हैं, उक्त 
प्रकार के प्रशिक्षण में कुछ शैथिल्य आ गया हैं । 
उपकरणों की पूरति 

कमीशन के अन्य प्रमूख कार्यों में उत्पादकों को 
उपकरणों की पूलि करने की व्यवस्था और खादी तथा 
ग्रामोद्योग उत्पादनों की बिक्री-व्यवस्था के लिए सुविधाएं 
प्रदान करना शामिल हूँ । 


कूल ३,७३,३४१ अम्बर चरखों का क्तिरण हुआ। 
अन्य ग्रामोद्योगों के मामले में भी प्रोत्साहक कदम उठाये 
गये हैं। अनाज तथा दाल प्रशोधन उद्योग में ७५,७७१ 
बाल-बियरिंग;, ८,५६६ धान चक्‍की; ६०६ उसावन 
पंखे और ९६१ ढेंकिया। वितरित की गयीं। उक्त सभी 
उपकरण उद्नत किस्म के थे। अब से अरद्धोेबलन-सेट तथा 
बैल-चालित चक्कियां वितरित करने का निर्णय किया 
गया है। चाल वर्ष में १४७ अद्धोबलन-सेट और १७० 
बैल-चालित चक्कियो वितरित की जाने की अपेक्षा है। 

ग्रामीण तेल उद्योग के अन्तगंत १७,८५७ अभिनव 
घानियों का वितरण हो चूका है। इसी प्रकार ग्रामीण 
चर्मोद्योग के अन्तर्गत २३,२६२ गड्ढों (नये और पुराने) 
का निर्माण हुआ। अनुमानत: उनसे १० लाख ५० हजार 













हे 30005 
गधाशशक्ाएाणाश एकता रह एकता पर च्पगर 7 ए कि शक 0 
00 2230 एड: 80: कक 2777 775/शएपए/2 6 केशहबाक्षणा। कह गह 7 7 ०ता/तत्न-टरातं_५ कद 55 22200 


खादी और ग्रामोद्योग विकास कार्य के दस वर्ष द  प६५ 


रुपये का सामान तैयार किया जा रहा था। 

गुड़-खाण्डसारी उद्योग के अन्तर्गत १९६१-६२ के 
अन्त तक २०,००० बेल-चालित कोल्हुओं की स्थापना 
हुई, जिनसे करीब ८०,००० व्यक्तियों को पूरे समय का 
काम मिला; ३८९ शक्ति-चालित कोल्हुओं का भी 
वितरण हुआ। ग्रामीण कुम्हारी उद्योग के अन्तर्गत 
१,१३० चाक-संलाग (व्हील अटेचभेण्ट); १,६२३ उन्नत 
चाक; ३७९ जंजीर से चलनेवाले चाक; २८४ सांचे; 
५९ पेचदार दाब यंत्र (स्क्र्‌ प्रेस); ३२ खपरैल बनाने के 
सांचे और ३९५ भट्टी ओसारे प्रदान किये गये। 
मधुमक्खी-पालन उद्योग में अन्दाजन दो लाख मधुमक्खी 
घर और दो लाख मधु निस्सारक यंत्र वितरित किये गये, 
जिन पर २६ लाख रुपये व्यय हुए। रेशा उद्योग के अन्तर्गत 
बटारा चरखा, जूट, सीसर और केले आदि के रेशों की 
कताई के लिए एक हस्त-चालित यंत्र, इन रेशों और 
कपासिया घास से भी महीन कताई के लिए एक 
पैर-चालित चरखा; रस्सी-बटाई यंत्र; सीसरू तथा 
खजूर की पत्तियों से रेशा निकालने के लिए एक यंत्र; 
सीसल, जूठ, अम्बाडी और सन की कटाई के लिए एक 
यंत्र; केले का रेशा उतारनेवाले उपकरण; और 
सीसल, अम्बाडी, जूट तथा सन से कुसियों की जालियाँ 
एवम्‌ चटाइयो बनाने के लिए १११ एम' (उपकरण) 
वितरित किये गये। 


ग्रामोद्योगों में प्रगति 


ग्रामीण चर्मोद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्साहवद्धंक 
परिणाम प्राप्त हुए हैँ। इस उद्योग में १९६०-६१ में 
३५ लाख ५० हजार रुपये का माल तैयार हुआ था, जो 
१९६१-६२ में बढ़कर ९१ लाख ८ हजार रुपये तक जा 
पहुँचा । अन्य जिन ग्रामोद्योगों में उल्लेखनीय प्रगति 
हुई उनमें ग्रामीण तेल तथा रेशा उद्योग का नाम लिया 
जा सकता है। इनका उत्पादन क्रमश: १३ करोड़ 
५४ लाख ७० हजार रुपये से बढ़कर १६ करोड़ ७० लाख 
३९ हजार और ६ राख ५६ हजार रुपये से बढ़कर 
१४ लाख १८ हजार रुपये का हो गया। 


निम्न तालिका विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में 
१९६०-६१ और १९६१-६२ के बीच हुई वृद्धि का 
विवरण दर्शाती हैं: 
ग्रामोद्योगों का उत्पादन 
(मूल्य छाख रुपये में ) 





उद्योग १९६०-६१ १९६१-६२ 
अनाज और दाल प्रशोधन ३४१.१२ ३९५,०० 
ग्रामीण तेल 
तेल १,३५४.७०  १,६७०.३९ 
खली ३१४.४२ ३९९.९९ 
ग्रामीण चर्मोद्योग ३५.५० ९१.०८ 
कूटीर दियासलहाई १.४३ २.५६ 
अखाद्य तेल और साबुन ६५.५९ ८०.१२ 
मधुमक्खी-पालन १७.३८ २२.६० 
ग्रामीण कुम्हारी ४१.९८ ४९.०८ 
ग्रामीण रेशा ६.५६ १४.१८ 


ग्रामीण चर्मद्योग 


ग्रामीण चर्मोद्योग का अन्तनिहित विचार है, मृत 
पशु के शव का छेदन और उससे अधिकतम सीमा 
तक कीमती सामग्री की सम्प्राप्ति करना। इस दिशा 
में कमीशन के प्रयास निष्फल नहीं रहे हैं। 


इस वक्‍त २४३ शव छेदन केन्द्र; १९९ चर्म शोधन 
केन्द्र और ४७ बिक्री केन्द्र चल रहे हैं। चमं शोधन 
केन्द्रों में १९६१-६२ के दरमियान ७२ लाख ५८ हजार 
रुपये का उत्पादन हुआ। नये गड़ढों का निर्माण और 
पुरानों की मरम्मत करने-जिनकी संख्या २३,२६२ थी- 
के लिए उक्त वर्ष के दौरान ३१ लाख ६१ हजार रुपये 
अनुदान स्वरूप दिये गये। इन गड़ढों से अनुमानतः 
१० लाख ५० हजार रुपये से कम का उत्पादन नहीं 
होता और १,५०० कारीगर उन पर काम करते हैं। 


इस उद्योग में १,९५२ सहकारी समितियां हैं। उद्योग 
से रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों की संख्या ६५ (१९५३-५४) 
से बढ़कर ५,९९६ हो गयी अर्थात्‌ उसमें ९२ गूनी से भी 
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५६६ खादी प्रासोदशोंग : 
द्वि हुई है। कल उत्पादन १९६१-६२ में 

,१ लाख ८ हजार रुपग्रे का हुआ । 

ग्रामीण तेल 


ग्रामीण तेल उद्योग कार्य कम के अन्तर्गत तेल के उत्पादन 
में १? गनी से भी अधिक यानी १,१४१ प्रति शत 
ठोस वद्धि हुई हैं; क्योंकि १९५६-५७ में उसका उत्पादन 
१ छाख ५६ हजार मन था जो १०६१-६२ में बढ़कर 
१९ लाख ३६ हजार मन हो गया। इसी अवधि में 
खली का उत्पादन १३ लाख २६ हजार मन से बढ़कर 
३० लाख ९२ हजार मन हुआ यानी उसमे दूगनी से भी 
अधिक अर्थात्‌ १३३ प्रति शत वृद्धि हुई । 


इस उद्योग में कछ २९,८३६ पंजीकृत घानियाँ है 
जिनमें अभिनव घानियों की संख्या १७,८५७ है। 
उद्योग से ३५,५३९ व्यक्तियों को पूर्ण; १५,८२६ को 
आंशिक और ७,३३६ को आकस्मिक रोजगार मिला 
सन १९६१-६२ में उनकी कमाई २ करोड़ ३९ लाख 
७४ हजार रुपये हुई । 


हाथ कागज 


कागज की जिन किस्मों का पहले आयात होता था 
उनका उत्पादन करना सम्भव बन पड़ा हैं। जापानी 
हाथ कागज उद्योग में व्यवहुत तबनीकें अपनाकर स्टेन्सिल 
कागज, टिस्सू कागज, दिवारों पर रूगानेवाला कलात्मक 
व साज-सज्जा के काम आनेवाला कागज तथा अन्य इस 
प्रकार का कागज तैयार करना सम्भव हो सका हैं, जो 
निर्यात करने लायक हो । 


फिलहाल ११० हाथ कागज उत्पादन केन्द्र चल रहे 
हैं और उनमें २७ लाख ५० हजार रूपये से भी अधिक 
कीमत का १,४०० टन कागज तैयार होता है। करीब 
१६० उत्पादन केन्द्र निर्माणधीन हैं। जब वे उत्पादन 
कार्य शुरू कर देंगे तो हाथ कागज का उत्पादन ५,५०० 
टन तक बढ़ जाने की अपेक्षा हैं । 


अनाज और दाल प्रशोधन 
ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत पैमाने पर रोजगारी प्रदान 





मई १९६३ 


करना तथा घान की कटाई करके अधिक 


चावल की 
सम्प्राप्ति इस उद्योग का बनियादी उद्देश्य हैँ। उद्योग 


ने उत्पादन वे रॉजगारी दोनों ही 
प्रगति की है । 


तेत्रों में काफी 


इस उद्योग के अन्तर्गत १९०३-५४ का ५३ लाख 
०९६ हजार रुपये कीमत का उत्पादन बढ़कर ३ करोड़ 
९५ लाख रुपये तक जा पहुंचा। इसका मतलब हूँ सात 
गुनी से भी अधिक यानी ६३२ प्रति शत वृद्धि हुई। 
रोजगारी के क्षेत्र म॑ रोजी प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 
४,००० से बढ़कर ८०,५०० हो गयी यानी २० गुनी 
अर्थात १,९१३ प्रति शत वद्धि हुई । 


संगठनात्मक दृष्टि से सुदृढ़ विकास हुआ। सन 
१०५४-५७ में १८४८ सहकारी समितियां तथा पंजीकृत 
संस्थाएँ थीं। उनकी संख्या १९६१-६२ में २,०५१ 
थी। इसका अर्थ है तेरह गुनी से भी अधिक यानी १,२८६ 
प्रति शत बुद्धि । 
ताडु-गुड 


ताइ-गूड़ का १९६१-६२ के अन्त तक ७,६१५ 
गांवों में विस्तार हो चुका था और उनमें ३ छाख ६१ 
हजार ताइ-छेदक थे; इस उद्योग में छगीं सहकारी 
समितियों की संख्या ३,२३९ थी । 


ताड़-गुड़ का उत्पादन २ करोड़ ६८ लाख २० हजार 
रुपये का हुआ; नीरा बिक्री २३ राख ३ हजार रुपये 
की हुई; और २ लाख २७ हजार रुपये का अन्य माल 
तैयार किया गया । उद्योग से २,८८,००० व्यक्तियों को 
आंशिक रोजगारी मिली । 


अखाद्य तेल और साबन 


इस उद्योग के अन्तर्गत उन अखाद्य तिलहनों का संग्रह 
और प्रशोधन कर सम्पत्ति का निर्माण करने पर जोर 
दिया जाता हूँ जो अन्यथा देहाती क्षेत्रों में बेकार जाते 
हैं। देश में खाद्य तेल का उपभोग बहुत कम हैँ । उक्त 
तिलहनों के तेल से साबुन बनाने पर खाद्य तेल मानवीय 
उपभोग के लिए अधिक मात्रा में प्राप्त करवाने में 











खादी और ग्रामोद्योग घिकास कार्य के दस वधर्ष ५६७ 


सहायता मिलती हैं। तिलहन संग्रह, उनकी पेराई 
और साबुन उत्पादन इस उद्योग के मुख्य कार्य हैं। 

अखाद्य तिलहनों का संग्रह १९६१-६२ में १७ लाख 
२१ हजार रुपये का हुआ। इस सम्बन्ध में यह ध्यान 
देने योग्य बात हैं कि इन तिलहनों के संग्रह कार्य से लाभ 
उठानेवाले व्यक्ति आदिवासी हैं। तेल उत्पादन २२ 
लाख ३७ हजार रुपये का और साबून उत्पादन ४० लाख 
५४ हजार रुपये का हुआ। 

संगठन की शब्दावली में यह कहा जा सकता हैँ कि 
केन्द्रों की संख्या १९५५-५६ में २१ थी, वह १९६१-६२ 
में ३२२ हो गयी अर्थात्‌ उनकी संख्या में पन्द्रह गुनी से भी 
अधिक वृद्धि हुई। सन्‌ १९६१-६२ में ७१,००० 
व्यक्तियों को तिलहन संग्रह और १,७४८ को उनके 
प्रशोधन कार्य में काम मिला; तिलहन प्रशोधन कायें में 
१० लाख ७ हजार रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिये गये। 


सध मकक्‍खी पालन 


लोगों को वेज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी-पालन तथा 
_ उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं की शिक्षा और मधुपालकों को 
प्राविधिक मार्गदर्शन देना मध्‌मक्खी-पालन उद्योग का 
बुनियादी ध्येय है। मधुमक्खी-पालन से खेती में होने- 
वाले महान फायदों से तुलना करने पर मधू-निस्सारण 
का महत्व गौण हो गया है । 

कमीशन के अन्तर्गत इस उद्योग का सुस्थिर विकास 
हुआ है। मधुमक्खी छत्तों की संख्या में सतरह गृनी 
से भी अधिक वृद्धि हुई है-उनकी संख्या १९५३-५४ में 
८०० थी और १९६१-६२ में वह १४,००० हो गयी। 
उक्त अवधि में मधु उत्पादन २० हजार रुपये मूल्य से 
बढ़कर २२ लाख ६० हजार रुपये कीमत का हो गया और 
१९६२-६३ में २५ लाख रुपये तक पहुँच जाने की अपेक्षा 
है । इस उद्योग का विस्तार १०,००० गाँवों में हो चुका 
है। सन्‌ १९६१-६२ के अन्त में ५०,००० मधुपालक थे । 


गड़-खाण्डसारो 


गूड़-खाण्डसारी उद्योग कृषि उत्पादन का प्रशोधन 
करनेवाला सबसे बड़ा उद्योग है और उससे वर्ष में चार- 


पांच महीने काम मिलता है। गृड़ उत्पादन १९५४-५५ 
के २ करोड़ ६० लाख ४० हजार रुपये मूल्य के १७ लाख 
३६ हजार मन से बढ़कर १९६१-६२ में ५ करोड़ ५२ 
लाख ७५ हजार रुपये कीमत का ३६ लाख ८५ हजार 
मन हो गया यानी उसमें दुगूनी से भी अधिक वृद्धि हुई। 
इसी प्रकार खाण्डसारी के उत्पादन में ढ़ाई गुनी वृद्धि 
हुई। उसका उत्पादन १९५५-५६ में ८ लाख ४० हजार 
रुपये का (२८ हजार मन) था और १९६१-६२ में 
२१ लाख रुपये का (७० हजार मन) हुआ। रोजगारी 
प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में २७ गुनी से भी ज्यादा यानी 
२,६५० प्रति शत वद्धि हुईेै। उनकी संख्या ३,०३३ 
से बढ़कर ८३,४१७ हो गयी। 


उद्योग के अन्तर्गत २०,००० बैल-चालित कोल्हू 
और ३८९ शक्ति-चालित कोल्हू हैं। देश में गन्ने की 
खेती के अन्तर्गत ५८ लाख एकड़ भूमि है। इस उद्योग 
का विकास कार्यक्रम ३ छाख ५० हजार एकड़ भूमि 
यानी कुल के ६ प्रति शत तक फैल चुका हे । 


ग्रामीण कुम्हारो 


कम्हारी उद्योग का उत्पादन भी कोई कम नहीं हुआ । 
योजनाएँ बनाकर नियमित काय १९५५-५६ में प्रारम्भ 
हुआ। उत्पादन १९५६-५७ में १ लाख ११ हजार 
रुपये का हुआ था। उसमें सुदृढ़ प्रगति हुई और १९६१-६२ 
में वह ४९ लाख ८ हजार रुपये तक जा पहुँचा यानी 
उसमें ४,३२२ प्रति शत अथवा ४४ गुनी से भी अधिक 
वृद्धि हुई। कूल जितनी संस्थाओं को सहायता दी गयी, 
उनमें से ४० प्रति शत ने प्रगति विवरण भेजे । उन्हीं 
का है यह उत्पादन। 

करीब १६,००० कृम्भकार परिवार १,०१८ सहकारी 
समितियों के अन्तगंत आ चुके हैं। इस उद्योग से १९६१- 
६२ में ४६,५०० व्यक्तियों को काम मिला। द 


रेशा उद्योग 


कमीशन के रेशा उद्योग कार्य क्रम के अन्तगंत ग्रामीण 
क्षेत्रों में कारीगरों को वहाँ पर उपलब्ध कच्ची सामग्री 
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से, जो अन्यथा बेकार जाती ह, वस्तुएँ बनाने की शिक्षा 
देना शामिल है। इस सम्बन्ध में बारदान अथवा बटार 
का यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता है, जिसकी मंसूर 
राज्य के उत्तरी हिस्से में अच्छी प्रकृति हुई है । 
अनुसंधान 

सभी उद्योगों के लिए अनुसंघान का बहुत बड़ा महत्व 
है। लघु तथा ग्राम उद्योगों के लिए तो इसका और भी 
अधिक महत्व है; क्योंकि साधारणतया जो कुछ अनुसं- 
धान हो रहा है वह संगठित क्षेत्र के लिए होता है, जिससे 
प्रामोद्योग कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकते। 
विकेन्द्रित विभाग की समस्याएँ संगठित विभाग की 
समस्याओं से बहुत भिन्न है। और फिर, प्रतिभाशाली 
वैज्ञानिकों को ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में अस्वेषण करने के 
लिए आकर्षित करना भी मुश्किल हुँ; क्योंकि वैज्ञानिक 
कार्य कर्ता अपने आपको विकेन्द्रित विभाग की आवदय- 
कताओं की अपेक्षा यांत्रिक विभाग की जरूरतों के अनुसार 
ढालनें में आसानी पाते हैँ। इतना होते हुए भी कमीशन 
के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले विभिन्न ग्रामोद्योगों के लिए 
अन्वेषण परियोजनाओं में विवेकपूर्ण प्रयत्नों के जरिये 
अनेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त करना 
सम्भव बन पड़ा हैं। फिर भी, अनुसंधान के क्षेत्र में 
परिणाम प्राप्त करने में समय रूंगता है और साथ ही 
सफलता की गारण्टी भी नहीं दी जा सकती। अनुसंधान 
के प्रोत्साहनार्थ उदार अनुदान दिये गये। कमीशन की 
वर्धा स्थित जमनाहाल बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनु- 
संघानशाला कुछ समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है। 
अब तक अन्वेषण कार्य पर ३९,६९,००० रुपये खर्चे 
किये जा चुके है, जिसके फलस्वरूप अम्बर बेलनी, अम्बर 
चरखा, धूनाई मोढ़िया, अभिनव तथा उन्नत चक्कियों 
जैसे सुधरे हुए उपकरण अपनाये जा सके हैं तथा उनसे 
उत्पादकों की उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने की 
सम्भाव्यताएँ सामने आयी हैं। 
जानकारी का वितरण 


कमीशन का एक मुख्य कार्य हे खादी और ग्रामोद्योग 
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के सम्बन्ध में प्राप्प जानकारी तथा अनूभवों के वितरण 
केन्द्र के रूप में काम करना। कमीशन दो पत्र-पत्रिकाएँ 
नियमित रूप से प्रकाशित करता आ रहा है, जिन्हें 
अधिकाधिक लोग पढ़ते है और उन पर अपने विचार 
व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कमीशन ने अनेक 
अच्छे प्रकाशन भी निकाले हैं; अब तक १७० प्रकाशनों की 
२४,२६,३१३ प्रतियों छप्र चुकी हैं। इसके अलावा 
स्थानीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ व प्रकाशन छापने 
के लिए राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों को वित्तीय 
सहायता दी गयी। 


जनता को उद्योगों के प्राविधिक पहल की शिक्षा 
देने के छिए एक सुनियोजित अभियान प्रारम्भ करने हेतु 
प्रयास किये जा रहे है। कुछ इस प्रकार की छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएँ (बुकलेट) प्रकाशित करने की योजना हैं, 
जिनमें यह बताया जायेगा कि इकाइयों स्थापित करने 
तथा उन्हें चलाने के लिए कैसा, किस ढंग का दृष्टिकोण 
या उपागम अपनाना चाहिए। कमीशन ने एक 'खादी 
समाचार सेवा' प्रारम्भ करने के सुझाव को भी सैद्धान्तिक 
रूप से स्वीकार कर लिया है। इसके शुरू होने पर अपेक्षा 
की जाती हे कि ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में सामान्य जान- 
कारी वितरण करने की अवस्था में सुधार को प्रश्नय 
मिलेगा । 
उपयुक्त दिशा निर्धारण 

ग्रामोद्योग अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न हैं 
और किसी एक स्तरीय सूत्र के अनुसार उनकी प्रगति 
का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं हैँ। पूंजी की सघनता, 
कौशल, उत्पादन और बिक्री का संगठन तथा अनुसंधान 
की दिशा एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न है। ये 
उद्योग केवल इसीलिए उपयोगी नहीं हैं कि वे बेरोजगारों 
को रोजी-रोटी प्रदान करते हैं--जोकि निश्चय ही वे 
करते हँ-बल्कि उनका महत्व इस बात में भी निहित हैं 
कि वे उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हुए ओर 
इस प्रकार उच्च उपभोग अथवा विदेशों से आयात करने 
की आवद्यकता के कारण राष्ट्रीय. अर्थ-व्यवस्था 
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पर पड़नेवाले दबाव को कम करते हुए राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में वृद्धि करते हैं। उद्योगों के इन सभी पहलुओं पर ध्यान 
दिये जाने की, विचार करने की आवश्यकता है । 


उदाहरणार्थे, यदि हाथ कागज के स्थानीय उत्पादन 
से सरकार किसी प्रकार के कागज का आयात कम करने 
में समर्थ बनती हैँ तो उस हद तक यदि उद्योग बहुत 
बड़ी संख्या में लोगों को काम न दे तो भी प्रोत्साहन देने 
योग्य हैं। इसी प्रकार ग्रामीण चर्मोद्योग के मामले में 
शव छेदन तथा पशु शव की उपयोगिता के एक अच्छे 
संगठन द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरिक्षा व जन उपभोग की 
वस्तुओं की मांग, यदि प्रभावकारी रूप से पूरी करना 
सम्भव हैँ तो उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। अखाद्य 
तेल और साबुन उद्योग के सम्बन्ध में तिलहनों का संग्रह 
ही, जोकि अन्यथा बेकार जायेंगे, एक वांछित कार्यशीलता 
समझी जानी चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से तेल की 
पूर्ति में मदद मिलेगी-जिसकी अति आवश्यकता है- 
और आदिवासियों एवम्‌ अन्य न्यून आये वर्गवाले व्यक्तियों 
को आमदनी का पूरक जरिया प्राप्त हो सकेगा। 


गोबर की खाद सम्भवतः कृषि के लिए सर्वोत्तम है । 
भारत में इसका अधिकांश हिस्सा ईंधन के रूप में जलाकर 
राख कर दिया जाता हैँ । गोबर गैस संयंत्र से न केवल 
यह बर्बादी रोकी जा सकती है वरन्‌ गाँवों में शक्ति का 
वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध हो सकता है, जहाँ विद्युतीकरण 
की सम्भाव्यता नगण्य-सी ही है । 


इसी प्रकार मधृमक्खी-पालन मधु प्राप्ति तथा मोम 
की सप्लाई (प्रतिरक्षा सम्बन्धी कामों में आवश्यकता 
के कारण जिसका महत्व और भी बहुत बढ़ गया है) 
के लिए ही वांछनीय नहीं है, वरन्‌ कृषि उत्पादन तथा 
विशेष कर बागवानी सम्बन्धी उत्पादन के विकास में 
भी इसका अमूल्य, यदि परोक्ष, योगदान है। यह सर्वे 
विदित है कि मधुमक्खिया परागाधान के लिए एक माध्यम 
हैं। इस तरह जहाँ-कहीं मधुमक्खी-पालन व्यापक पैमाने 
पर होता है, कृषि भी अधिक फलती-फूलती है। 


ग्रामीण क्षेत्रों में मकानात की हालत इतनी बूरी हैँ कि 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहा की आवास 
व्यवस्था में सुधार किये बिना ग्रामीणों के रहन-सहन के 
स्तर में कोई सुधार नहीं हो सकता। जैसा कि सभी जानते 
हैं, भवन निर्माण सामग्री बहुत मंहगी हो गयी है; जहाँ 
तक अधिकांश ग्रामीण आबादी का सम्बन्ध है वह किसी 
भी दृष्टि से साधारण भवन निर्माण सामग्री तक का भी 
खर्च बर्दाइत नहीं कर सकती। सभी सम्बद्ध व्यक्तियों 
का यह कतेव्य हैँ कि इन दशाओं में सुधार लाने हेतु कुछ 
न कुछ करें। ग्रामीणों को अपनी आवास व्यवस्था में 
सुधार करने के मामले में चूना पत्थर तथा ग्रामीण 
कुम्हारी उद्योग को प्रोत्साहन देने से बहुत मदद मिलने 
की अपेक्षा की जा सकती हैं । 


इन उद्योगों की सम्भाव्यताएँ जिन दिशाओं में सत्य 
साबित हो सकती हैं, उनकी खोज करने के लिए प्रयत्न 
किये जाने चाहिए। अब तक इस पहलू पर उपयुक्त 
ध्यान नहीं दिया गया है; लेकिन अब इसे गम्भीरतापूर्वक 
हाथ में लिया जाना चाहिए। ग्रामोद्योगों के विकास 
की समस्याएं अपने ही ढंग की हैं। कोई एक केन्द्र 
स्थापित कर उसे प्रभावशाली व लाभदायक रूप में 
चलाना मुश्किल नहीं है लेकिन देश भर में, जहाँ विभिन्न 
प्रकार के क्षेत्र, साधन-स्रोतों व कौशल का असमान 
वितरण तथा जनता में विभिन्न प्रकार की रुझान, 
अभिक्रम व प्रतिभा जैसी बातें मिलती हो, ऐसे केन्द्रों का 
एक जाल-सा फैला देना आसान तो क्‍या बहुत मुश्किल 
काम है। अभी तक इस बाबत कोई ऐसा सूत्र नहीं निकाला 
जा सका है कि अलग-अलग, छोटे-छोटे रूप में, दूर-दूर 
बसे लाखों गाँवों में कशल उत्पादन इकाइयों की स्थापना 
करने की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाय । 
स्पष्टतः हम कोई मार्ग खोज निकालने की आशा करते है। 
किन्तु कोई मार्ग मिल सकता है तभी, जबकि हम अध्यव- 
साय करते रहें। इस सम्बन्ध में भूमकालीन अनुभव 
उत्साहवद्धक हैं। के 














































इस माह के समाचार का 


खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का पुनर्गठन हर घिनोबाजी का नया आन्दोलन 
भारत सरकार ने खादी और प्रामोद्योग कमीशन के सछाहकारी गत १८ श्रप्नेल को भूदान आन्दोलन की बारहवीं वर्षगांठ पर 
खादी और थामोद्योग मण्डल का पुनर्गठन किया है | पुनगैठित आचार्य विनोबा भावे ने घोषणा की कि देश में सामाजिक तथा 
मण्डल में ४४ सदस्य हैं | सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं आधिक प्रगति को तीजत्र बनाने के लिए वे त्याग यात्रा 
सर्वश्री उ. न. ढेबर (अध्यक्ष); कल्दस्खामी अरुणाचलम्‌ (उपा- म्रम्म करेंगे । 
ध्यक्ष ); प्राणलाल सु. कापड़िया ( संदस्य-सचिव ); जा प्रत्तार के 
साइ, मुजप्फरपुर; और द्वारकानाथ वि. लेंले, बम्बई | | एक करोड़ टन कोयला मिला 
सभी राज्य खादी और थामोद्योग मण्डलों के अध्यक्ष. मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री नरसिंह राव दिक्षित के कथ- 
मण्डल के सदस्य हैं-- सर्वश्री पी. तिम्मा रेडी नानुसार मध्य प्रदेश में सिंगरोली के आसपास आः भील के घेरे 
(आभ प्रदेश), एम. एन. हजारिका (असम); ध्वजा प्रसाद साहू में एक करोड़ टन से भी अधिक कोयला मिलने का पता लगा है। 
(बिहार); वाबूमाई जे. पटेल (गुजरात ); के. ९. दामोदर कं 
मेनन (केरल ); लक्ष्मण सिंह चौहांन ( मध्य प्रदेश ); एम. भक्त- 
वृत्सलम्‌ ( मद्रास); वी. एस, पागे (महाराष्ट्र | एच. सिद्ीरप्पा 
( मैसूर ); राज क्ृष्ण बोस ( उड़ीसा ); डाक्टर गोपीचन्द भागेव 
(पंजाब ); सर्वश्री हरमाऊ उपाध्याय ( राजध्थान ); देव करण 
सिंह (उत्तर प्रदेश ); और प्रफुछ चन्द्र सेन ( पश्चिम बंगाल )। 
अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं : श्री वेकुण्ठ ल, मेहता, ५ श 
श्री अनन्त वासुदेव सहस्रबुद्धे, वर्धा; श्री विद्वलूृदास वि ५८ 
जेराजाणी, बम्बई; अहमदाबा३ के हरिजन आश्रम के ओ्री कृष्ण- रु वो कप जारी ५ 
दास गांधी; श्री विचित्र नारायण शर्मा, रछूखनऊ; श्री झवेरभाई. 7 रकोर न २७ अग्रैल को दो नये कज चाछ किये हें। 
पी. पटेल, नयी दिल्ली; योजना आयोग की ग्रामीण औद्योगीकरण मे से एके छवु-कालीन ऋण है, जिस पर ४ प्रति शत ब्याज 
योजना समिति की स्थायी समिति के मंत्री श्री आर, श्रीनिवासन; होगी और वह १५६९ में वापिस छुकाया जायेगा तथा ९९.५० 
सेवापुरी ( वाराणसी ) स्थित गांधी आश्रम के श्री अक्षय कुमार रुपये की दर पर प्रचालित किया जायेगा। दूसरा दीघ॑-कालीन 
करण; श्री पुरषोत्तम कानजी, ब्म्बई; बंगलोर स्थित अखिल है, जो १५८६ में वापिस किया जायेगा। उस पर ४.५ 
भारत ऊन औद्योगिक सहकारी रिण्डीकेट के श्री मलप्पा कोल्लूर; 0 शीत व्याज मिलेगा और वह सममूल्य पर प्रचालित किया 
श्री गोकुलभाई भट्ट, जयपुर; श्री अनन्दा प्रसाद चौधरी, कलकत्ता; नगेंगा | वे व्यक्ति जिनके पास ३.५ प्रति शतवाले १०६३ के 
माचला (इन्दौर) स्थित सर्वोश्य शिक्षण समिति के श्री देवेन्द गड और १५६३-६५ के ३ प्रति शतवांके ऋण-पत्र हैं, उन्हें उक्त 
कुमार गुप्त; श्री माली मरिअप्पा; श्री रा. कु. पाठील; पानीपत गों में परिवर्तित करवाने की सुविधा दी गयी है । । 
स्थित खादी आश्रम के श्री सोमदत्त विद्यालंकार; आंगुल (उड़ीसा) + ...# 
स्थित बाजीराउत छात्रावास की श्रीमती माछती देवी चौधरी एघरेस्ट पर चढ़ाई 
राजपुरा के कह्तूर्वा सेवा मन्दिर की मंत्रिणी बीबी अम्तुस सलाम; हिमालय पवत की ५५,०२८ फुट की ऊँचाईवाली एवरेस्ट 
. बिरादी (पश्चिम गाछ) स्थित अभय आश्रम के डाक्टर नृपेन्द्र पोटी की चढ़ाई करनेवाके अमेरिकी दल की एक दो-सदस्यीय 
नाथ बोस; शुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अहमदाबाद) की डुकंड़ी १ मई को एक बजे उक्त शिखर पर चढ़ने में सफर 
उपाध्यक्षा श्रीमती मणिबेन पटेल; हेदराबाद स्थित हैदराबाद दो गयी। द 
खाद्दी समिति के अध्यक्ष स्वामी रामानन्द तीर्थ; और श्री के. एन + # ... भू 
पण्ड्या, नयी दिल्‍ली | 
संसद सब्स्य श्री कमल नयन बजाज, बंबई; श्री जी. एस. मलू- 


कटे, हेंदराबाद; और शी देवकी नन्‍्टन नारायण. जलगांव (महाराष्ट्र )। 
है भें 


मै भेद 


कोसी पर नया पुल 
केन्द्रीय यातायात और संचार मन्त्री श्री जगजीवन राम ने गत 
२८ अगप्रैठ को कोसी पर बननेवाले ३२,३०० फुट लम्बे पुल का 
शीलान्यास किया | पुल पर २ करोड़ ३२५ लाख रुपये खच होंगे 
और वह १५ महीने में बनकर तेयार हो जायेगा। 


द राहुल सांस्कृत्यायन का देहांत 
प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार पंडित राहुल सांस्क्ृत्यायन का 
५ पी. ़ो कि] जे 
गत १४ अभैल को स्वगेवास हो गया | आपकी आयु ७० वषे थी। 
ह हर र्मैष 
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; पा उभात चन्द्र सरकार द्वार खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, “ग्रामोदय, इ्ल रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ से 
५ “काडित तथा मुद्रित । मुद्रण-स्थल : एसोसिए्टेड एडवर्साइजस एण्ड प्रिण्टसे, ५०५ तारदेव, आर रोड, बम्बई-३४ |. 
वाषिक शुल्क : २.६० रुपये; एक प्रति: २५ नये पैसे | 
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सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार। खादी और आमोचोग कमीशन के लिए सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा मुद्रित और 
प्रकाशित | 


ग्रामीण विकास तथा समाजार्थिक व्यवस्था पर लिखे छेखों को कमीशन की पत्रिकाओं में सहर्ष स्थान दिया जायेगा, बचर्ते वे 
भ्ामीण विकास के ध्येय से लिखे गये हों। फिर भी, प्रत्येक लेख के छापने का आखासन नहीं दिया जा सकता। छेखकों 
को किसी अंश में पुरस्कृत करने का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। ढेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, खादी 
आमोद्योग 2, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'झरामोदय,? इर्ला रेड, विले पार्के ( पश्चिम ), बम्बई-५६ के पते पर मेजें। 
टेलिफोन नं. ८६७७३। । क्‍ ः 
इस पत्र में प्रकाशित ढेखों में प्रकट किये गये विचार खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के न होकर लेखक के हैं। 
सम्पादक अथवा कमीशन के विचार जहां-कहीं भी हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। 


वार्षिक शुल्क: २.५० रुपये; एक प्रति: २ हि नयें पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 
एकाउण्ट्स ऑफिसर (केश ), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, आमोदय”, इर्छा रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-९६ .. 
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विवि अमल कल लक 





हि 


इस अंक के लेखक 


चछरंगराय नवलहांंकर ढेवर 
वेकुष्ठ ल. मेहता 


ऊ हू 


अन्नदा प्रसाद चोधरी 


हबीबुर रहमान 


दत्तात्रेय नाथोबा वालेकर 


सत्य रंजन सेन 


जगदीदा नारायण वर्मा 


वेदनभद्ल सोतारामय्या 


जागेइवर गोपाल भीसण्डे 
गोकुल ओछवलाल परोल 
व्यम्बकलाल भगवानदास भद॒ट 


रतिलाल महेता 


मुक्‍्तेवी वीर राघव राव 
विसल शाह 


बेंकट सुबरहरष्य अय्यर 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में सम्पर्क अधिकारी (सहकार)। 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की सघन क्षेत्र योजना (गुजरात 





है + 


-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष । 
-खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य । ' 
>कलकत्ता निवासी, खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य । घर 


-अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लेक्चरर। 


-भूतपूर्व बम्बई सरकार में उप-मन्त्री और सुप्रसिद्ध सामाजिक 
कार्यकर्ता । 


-खादी और म्रामोद्योगो कमीशन के कलकत्ता 


स्थित 
निर्देशक (रेशम खादी)। 


-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में प्रचार उप-निर्देशक । 





“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के भुवनेश्वर स्थित निर्देशक। 


-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की वर्धा स्थित जमनालाल 
बजाज केन्द्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला के निर्देशक । 


“अहमदाबाद स्थित प्रयोग समिति के अम्बर अनुसंधान विभाग में 
.. वरिष्ठ अर्थ अनुसंधानकर्त्ता । 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में अनाज तथा दाल प्रशोधन उद्योग हि 
निर्देशक । 

“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के प्रचार निर्देशालय में सहायक 
सम्पादक । द 


के अहमदाबाद स्थित विकास अधिकारी । 


-बम्बई में पेण्ट तकनालॉजिस्ट । 








भारतीय अर्थ-व्यवस्था के चार स्तम्भ 


उछरंगराय न० ढेबर 


पतिरक्षात्मक साज-सामान, अत्यावश्यक रसद, निर्यात सामझी, रोजगारी और प्रति व्यक्ति आमइनी में जो कमियाँ 
हैं, उन्हें दूर करके ही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का सफल संगठन किया जा सकता है | 


देश की विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के सम्बन्ध 

में व्यापक चर्चा चलती रही है। प्रस्तुत लेख का 
उद्देश्य प्रतिरक्षा के एक पहल पर जोर देना है, 
जो स्वतः प्रत्यक्ष है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्र जब 
तक विभिन्न क्षेत्रों में जो कमियाँ। अथवा त्रुटियोँ हैं 
उन्हें दूर नहीं कर लेता, तब तक वह सफलतापूर्वक अपनी 
रक्षा नहीं कर सकता। विभिन्न क्षेत्रों की ये कमियां 
उनकी प्राथमिकता के अनुसार इस प्रकार हू 
(१) प्रतिरक्षा-सम्बधी साज-सामान, जैसे हथियार 
वर्गरह, में कमी; (२) अत्यावश्यक रसद में कमी | 
(३) निर्यात-योग्य सामग्री में कमी; (४) रोज- 
गारी में कमी; और (५) प्रति व्यक्ति आय में कमी । 
प्रतिरक्षात्मक साज-सामान को सर्जाधिक प्राथमिकता 
देनी पड़ेगी, लेकिन केवल इसी एक क्षेत्र में ही कमी 
दूर करके प्रतिरक्षा कायं का सफलता पूर्वक संगठन 
करना ग्राय: असम्भव ही हैं। यदि अन्य क्षेत्रों पर 
ध्यान नहीं दिया जाय तो अथै-व्यवस्था के अव्य- 
वस्थित हो जाने का हर दृष्टि से खतरा है, जिससे 
राष्ट्र की प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामर्थ्यं अथवा क्षमता पर 
बहुत बुरा अप्तर पड़ सकता है। 


वास्तविक चुनौती 

यदि हम अन्य चार कमियों का अध्ययन करें तो 
पायेंगे कि उनका एक सामान्य कारण है-- प्रामीण 
समाज की समय के साथ आगे बढ़ने में असमर्थता। 
इससे उन्हें एक ऐसा नेतृत्व न मिलने की कमी 
सामने आती है कि जो उन्हें एक सुनिश्चित मार्ग- 





दर्शन देकर आगे बढ़ने में समर्य बना सके। इस कमी 
को दूर करना होगा | लेकिन यह कमी तब तक दूर 
नहीं की जा सकती, जब तक कि राष्ट्रनायक इस 
बुनियादी सत्य को स्वीकार न कर हें कि भारत के 
किसान को अपनी अर्थ॑-व्यवस्था में पुनः प्राण फूंकने 
के लिए जिस नेतृत्व अथवा मार्ग-दर्शन की आवश्यकता 
है वह नहीं मिल रहा है। दूसरे शब्दों में अब तक हम 
आदमी को छोड़ गये यानी भूछ गये हैं, जिसे काम करना 
है; और निवेश तथा उत्पादन के सम्बन्ध में बहुत 
ज्यादा सोचा है। बुनियादी उत्पादक यानी कृषक में 
आत्मविश्वास तथः जी लगाकर. काम करने की 
भावना जागृत करने और काम को पूरा करने हेतु 
उसे मनोवैज्ञानिक व भावात्मक रूप से उसके लिए 
उचित बनाने के सम्बन्ध में भारतीय ने तृत्व में कितनी 
क्षमता हैँ, यही आज के समय की वास्तविक 
चुनौती है। 


कृषि की आवद्यकता 


अत्यावश्यक रसद की कमियों में कृषि के क्षेत्र 
में कमी सबसे बड़ी अड़चन सिद्ध हो सकती है। 
स्वतः हमारी दृष्टि कृषक पर पड़नी चाहिए । 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था के अन्तिम चित्र के सम्बन्ध 
में हम चाहे जो सोचें या कल्पना करें, असछ में 
किसान ही भारत का भाग्य-चिधाता हैँ । यहाँ तक 
कि औद्योगिक विकास भी इसी भाग्य-चिधाता पर 
निर्भर करता है। खाद्य और क्ृषि मंत्रालय की 
मांगों पर हुई बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय खाद्य 
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विशाल 


ए्‌छढ 


और क्रृषि मंत्री ने संसद में एक क्ुंषक कक्ष 
(लॉबी) होने की आवश्यकता प्रकट कौ थी । संसद 
में इस प्रकार की लॉबी का होना अच्छा होगा । 
लेकिन छॉबी क्षेत्र को भी किसान की वास्तविक 
आवश्यकताएँ समझती चाहिए । 


किसान को अच्छी जमीन, पर्याप्त जल, मजबूत 
और चंगे बैलों, उन्नत बीज, पर्याप्त खाद, ऋण 
तथा उपयवत लाभ' की आवश्यकता हैं । इनमें से 
अधिकांश चीजें प्राप्त करने की जी तोड़ कोशिश 
की जा रही हैं | लेकिन उनसे अपेक्षित फलू-प्राप्ति 
नहीं होती । इसका सीधा-सादा कारण यह हूँ कि 


सर्वप्रथम हमें आत्मविश्वासी किसान की जरूरत है। 


इसके विपरीत मनृष्य और प्रकृति दोनों इस विश्वास 
की जड़ें खोखली करने में परस्पर मिले हुए हैं । 
सूर्य की तेज किरणों से उसके खेत लाल तवे बन 
जाते हैं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती हूं । 
वे जड़, निष्प्राण व उत्स्रनावित शेष रह जाते हैं । 
कृषि के लिए अत्यधिक सहायक, तरी और वनस्पति 
तत्व, वाष्पित तथा आदगः्ध हो जाते हैं-। राष्ट्र की 
इंस संबंध में सबसे बड़ी देन, वन उन्मूलित हो रहे 
हैं। जानबूभ कर तथा अविवेकपूर्ण ढंग से जंगलों 
को इस प्रकार नष्ट किया जा रहा हूँ कि भारतीय 
भूमि के लिए तरी तथा वनस्पति तत्वों का यह 
एक मात्र स्रोत कुछ वर्ष बाद ही समाप्त हो जायेगा। 
आवश्यक मात्रा में तो वह अब भी नहीं है । 


गायों की संख्या कम करने का भी एक सुनिश्चित, 
अनवरत ओर सोचा-समझा हुआ प्रयास हो रहा है । 
जमीन को तरी पहुँचानेवाला यह एक दूसरा स्रोत 
है। यह भी समाप्त हो रहा हैँ । काफी शवित लगाकर 
जल-स्रोत प्राप्त किये जा रहे हैं, उन्नत बीजों की वृद्धि 
ओर उवंरकों की सप्लाई की जा रही है, लेकिन किसान 
प्रशासनात्मक कार्ये-प्रणालियों के कारण पंग बनाया 
जा रहा हें। ऋण की कमी और बाहुल्‍य दोनों हैं। 
जहा कमी हूँ, वहाँ उसकी प्राप्ति शायद ही समय पर 
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होती हो और जहाँ बाहुल्य है वहाँ वह किसान 
को अपने बोझ से दबा देता हैं । जिस चीज की 
जरूरत है वह लॉबी अथवा कक्ष नहीं है, बल्कि एक 
ऐसा नेतृत्व है जो इन सब बातों को सही रास्ते पर 
ला दे और साथ ही इस बात के प्रति पूर्णछ्पेण सजग 
हो कि इन सब बातों का देश की प्रतिरक्षा से बहुत 
गहरा सम्बन्ध हैं । 


सुसंयोजित उपागस आवश्यक 


इस प्रकार की उद्देश्य-पुति अथवा परिपूर्णावस्था 
अकेली कृषि की ही समस्या पर ध्यान देने से प्राप्त नहीं 
हो सकती । हमें समस्या पर प्रत्येक दृष्टि से विचार 
करना होगा, उसे समझना होगा और तदनुसार 
सभी दृष्टियों से कार्यवाही करनी होगी। यदि हमें 
जमीन की उर्वरकता पुनः प्राप्त करनी है अर्थात्‌ उसे पुनः 
उपजाऊ बनाना है, तो वनों का होता अपरिहार्य है। 
यदि भूमि के वनस्पति-तत्व अन्ततोगत्वा नष्ट होते हैँ 
तो फिर सिंचाई आदि पर करोड़ों रुपया खर्च करने 


से लाभ ! इसी कारण को लेकर पंशु-पालन अत्या- 


वश्यक है और इसी प्रकार खाद तथा लघु स्तरीय 
उद्योग। अनुवर्ती से उसे कुछ नकदी व प्रशोधित माल 
की प्राप्ति होगी। पशु-पालन से उसे अपनी जमीन के 
लिए प्रांगारिक खाद, हल खींचने के लिए शक्ति और 
कुछ दूध, मटठा तथा उसके बच्चों के लिए कुछ मक्खन 
भी प्राप्त होगा। जंगल एक तरह से खेती की माँ है। 
वह जमीन में जो जीवाणु सम्बन्धी तथा रासायनिक 
जनन-शक्ति खरे हो जाती है वह पुनः भर देता हैं । 
दोनों एक साथ मिलकर वे बेरोजगारी कम करेंगे, 
प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ायेंगे तथा यहां तक कि 
निर्यात करने योग्य कुछ अतिरिक्त मार की 
उपलब्धि भी करवा सकेंगे। प्रस्तुत स्थिति में इस 
अतिरिक्त माल की प्राप्ति मुख्यतः क्रृषि क्षेत्र से ही 
हो सकती है। अतएवं यही कारण है कि विनोबाजी 
इन सबको प्रतिरक्षात्मक उपाय कहते हैं। 


: अलग-अलग रहकेर न॑ तो कृषि ही पनप सकती है 





भारतीय अर्थ-व्यवस्था के चार स्तम्भ 


और न वन तथा खादी व लघु स्तरीय उद्योग ही । 
खादी और ग्रामोद्योग यदि कृषि तथा जंगलों के मुख्य 
उद्देश्य की पूति नहीं करते हैं, तो अधिक दिनों तक 
जीवित नहीं रह सकते | कृषि, जंगल और पशु-पालन 
से ही तो खादी तथा प्रामोद्योगों को आवश्यक कच्चा 
माल मिलता हूँ। वे एक ही भूमिका प्रभावशाली 
ढंग से अदा कर सकते हैँ और वह है कृषि के सहायक 
की भूमिका। अतएव खादी और ग्रामोद्योगों के प्रति 
कोई एकांगी यानी संकृचित दृष्टिकोण अथवा उपागम 
स्वयम्‌ खादी तथा ग्रामोद्योगों के उद्देश्य के लिए ही 
बड़ा भयावह होगा अर्थात्‌ ऐसा उपागम अपनाना उनके 
पैरों पर कुठाराघात करना होगा। इस प्रकार प्रतिरक्षा 
की समस्याएँ बुनियादी रूप से कृषि को शक्तिशाली 
बनाने की समस्याएँ हैं। इस दृष्टि से वक्षारोपण, 
पशु-पालन व खादी-ग्रामोद्योगों से बढ़कर कोई दूसरी 
उनके समान शक्तिशाली, प्राणवान वस्तु नहीं है। 


सिद्धान्त और व्यवहार 


यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से इस पर कोई विवाद 
नहीं उठाता, लेकिन सिद्धान्त को व्यवहार में लाने 
का शायद ही कोई प्रयास हो । व्यवहार में विभिन्न 
क्षेत्रों को कितना महत्व दिया गया हैं इसके लिए हमें 
केवल राष्ट्र के बजट और विभिन्न राज्यों के अनुमान- 
पत्रों में उनके लिए कितनी निधि नियत की गयी हैं, 
उसकी तुलना भर कर लेनी हैं। हमें प्रशासक के 
मनोविज्ञान को देखना होगा। जहाँ-कहीं सरकारी 
खर्च में कमी का प्रस्ताव आता है, कुल्हाड़ी पहले इन्हीं 
पर चलती है। अन्य विषय जो प्राधान्य प्राप्त करते 


हैं वह इस बात का प्रमाण हैं कि हम इन विषयों को 


गौण स्थान देते हैं। मानव मस्तिष्क को शहरीकृत 
बनाने के नपे-तुले प्रयास स्वयम्‌ उक्त कथन के प्रमाण 
हैं। जिस प्रकार के राष्ट्रीय जीवन को हम प्रोत्साहन 
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देते हैं, वह एक दूसरा प्रमाण है। ये सब आर्थिक, मनो- 
वैज्ञानिक और भावात्मक दृष्टि से क्षि के लिए 
अनुतरणाओं का काम करते हैं। 


अतएव ययार्थवादी उपागम केवल यही होगा कि 
हम इस बात को महसूस करें कि हमारी औद्योगिक 
क्षेत्र की प्रगति भी कृषि अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर हैं 
और $ंषि की प्रगति बुनियादी उत्पादक अर्थात्‌ किसान 
को पुनत्थापित करने पर अश्रित है। 


दो सबसे बड़ी कमियाँ 


यदि उक्त निष्कर्ष वैव अर्थात्‌ सही है तो भारत 
सरकार को उसका सुयोजित ढंग से अनुकरण करना 
होगा। देश की स्वयम्‌ प्रतिरक्षात्मक क्षमता के सामने 
ही आज प्रश्तवाचक् चिह्न लगा हुआ है। जिन 
अनेक समस्याओं को हम समावान के लिए हाय में 
लेते हैँ उनमें जमीन को उर्वरक बनाने और किसान 
का अपने पेशे में पुनः विश्वास पैदा करने की सम- 
स्थाओं पर सबसे कम ध्यान दिया जाता हैं। हम 
जिन दो सबसे बड़ी कमियों का सामना कर रहे हैं वे 
हैं, जमीन की निम्न उ्वेरकता और कृषक की गरीबी। 

कोई भी देश दूसरों के बल पर अपनी आजादी 
की रक्षा करने में समर्थ नहीं रहा हैँ । दूसरे, 
ज्यादा से ज्यादा अस्थायी तदबीर ही प्रदान कर 
सकते हैं । भारत में कृषि कभी भी जंगल, पशु- 
पालन व प्रशोधन उद्योगों से अलग नहीं की गयी। 
वे सभी सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक ये 
सब मिलकर कृषि का निर्माण, विकास करते हैं । 
वक्षारोपण पशु-पालन का अग्रगामी है, तो पशु-पालन 
कृषि का और क्ृषि ग्रामोद्योगों की तथा ग्रामोद्योग 
एक सृजनशील एवम्‌ समृद्ध किसान के। ये सब 
मिलकर भूमि व कृषक समुदाय को पुनः प्राणवान 
बनाते हैं, उनमें जीवनी शक्ति भरते हैं, प्राण फूंकते हैं। 
बम्बई : १ जून १९६३ . ७ 


































भह्गीकाण भर ग्रामोद्योग 


वंकुष्ठ छ. मेहता 


यचपि हमारी पंच वर्षीय योजनाएँ बारह वर्ष से 


चल रही हैं, किन्तु उनकी रूपरेखा, स्वरूप विषय- 
वस्तु, क्षेत्र आंदि आज भी भारत से पूर्व तथा पश्चिम 
के अनेक देशों और अमेरिकी महाद्वीप में गहरी दिलचस्पी 
पैदा करते हैं। भारतवासियों की तरह ही समय- 
समय पर विदेशियों द्वारा अध्ययन सर्वेक्षण होते हैं। 
अनुवर्ती श्रेणी में ब्रृकिग इन्स्टीट्यूशन का एक नया 
प्रकाशन* आता है, जोकि लेखक द्वारा १९५८- 
१९६० के बीच की अवधि में किये गये एक अध्ययन 
का परिणाम है। पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जॉन पी. 
लईईस १९५९. में भारत आये थे और वे यही १९६० 
तक रहे। अपने भारत प्रवास काल में प्रोफेसर लुईस 
ने योजना आयोग तथा अन्य संस्थाओं से सम्पर्क किया। 
आयोजित आर्थिक विकास के झुकावों, उपनतियों का 
सर्वेक्षण करना और इस बात का निदर्शन करना उक्त 
अध्ययन का उद्देशय था कि इस विकास के विभिन्न पह- 
लुओं के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की उपयुक्त नीति 
क्या हो सकती है, जैसा कि उप-शीर्षक से पता चलता 
है। पुस्तक के ३३६ पृष्ठों में विभिन्न विषयों का विवेचन 
किया गया है। पुस्तक में १३ अध्याय हैं। उनमें से 
मुख्यतः दो अध्यायों में अलग से और एक कृषि के 
लिए आयोजनवाले अध्याय में हमारी ग्रामीण अर्थ- 


व्यवस्था की समस्याओं पर विचार किया गया है, इसलिए 


प्रस्तुत लेख में हम इन्हीं उक्त अध्यायों पर विचार 
 करेंगे। 


खेती की समस्या सम्बन्धी-दि एग्रीकल्चर पजल- 
कृर्षि-विषयक अध्याय इस पर्यवेक्षण के साथ समाप्त 


+ जॉन पी. लईस: क्वाएट क्राइसिस इन इण्डिया- 
इकनॉसिक डेघलपमेण्ट एण्ड अमेरिकन पॉलिसी 


होता है कि कृषि-विषयक नीति का आवश्यक पुननिर्देशन 

सम्भवतः विशुद्ध कृषि-विषयक ही नहीं हो सकता; 
कृषि की रूपरेखा अथवा स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से ही गैर 
खेतिहर धंधों के विकास पर निर्भर करता है। उद्योगों 
की स्थापना में शहर की भूमिका सम्बन्धी अनुवर्ती 
अध्याय के प्रारम्भ में ही उक्त विचार पर जोर दिया 
गया है। प्रोफेसर लुईस लिखते हैं, “यह स्पष्ट बात है 
कि एक ही प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में करषि विकास, 
औद्योगिक विकास और गैर खेतिहर तथा गर औद्योगिक 
विकास परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। परन्तु 
भारत के शासन में कार्यकारी विभाजन की जो विशेषता 


पायी जाती है, उसके कारण उपर्युक्त तथ्य कुछ अस्पष्ट 


हो जाता है ।” तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रतिवेदन पर 
संतुलित क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी अध्याय और रोजगारी 
तथा जन-शक्ति प्र विचार करनेवाला अध्याय इस 
बात के प्रमाण हैं कि जहाँ तक योजना आयोग का सम्बन्ध 
है, उसमें कोई संकुचित दृष्टिकोण अथवा कृपमण्डूकता 
नहीं पायी जाती। कृपमण्ड्कता समाप्त कर समन्वित 
प्रयासों को प्रोत्साहन देने यानी प्रेरित करने के लिए 
दस वर्ष पूर्व सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया। 
प्रोफेसर लुईस के अनुसार अपेक्षित फल-प्राप्ति नहीं 
हुई है। यही उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के 
कार्यक्रम में भी निहित है, जो कि अधिक सफल सिद्ध हो 
सकता है; क्‍योंकि पंचायत राज की प्रक्रिया में लोक 
भागीदारी अधिकतम सीमा तक प्राप्त होने की 
सम्भावना है। 

जसा कि हम में से अनेकों का विचार हैं, प्रोफेसर 


बुकिंग्स इन्ट्टीदयूशन ( वाशिंगटन डी. सी. ); मूल्य : ५६००५ 
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लुईस भी क्ृषि-औद्योगिक विकास पर कई स्थानों पर 
जोर देते हैं। यदि कृषि-औद्योगिक विकास का कोई 
विशेष अर्थ होता है, तो उसका लक्षणार्थ हैँ कृषि और 
उद्योगों के बीच सम्बन्ध-शंखला स्थापित करना। 
वसी हालत में उद्योगों का प्राथमिक आधार स्थानीय 
रूप से उत्पादित कृषि सामग्री हो सकती है। तब फिर, 
प्रधान मकसद इस बात की सुनिशर्चितता होना चाहिए 
कि इस प्रकार की सामग्री का प्रशोधन अथवा उससे 
पक्का मार इस ढंग से यानी ऐसे उपकरणों और तक- 
नीकों की सहायता से तैयार किया जाय कि फलस्वरूप 
सम्बद्ध क्षेत्र के लोगों को उपयुक्त उत्पादनशील काम 
मिले और वहाँ की अत्यावश्यक उपभोक्ता सामग्री की 
पूर्ति हो । फिर भी, इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था प्रोफेसर 
लुईस को बहुत ही ग्राम-केंद्रित लगती है। उनके 
अनुसार ग्राम-केंद्रित औद्योगीकरण, शहर अर्थात्‌ नगर- 
केंद्रित औद्योगीकरण का कोई वास्तविक विकल्प 
नहीं है, जो कि न केवल भारत में बल्कि औद्योगिक 
दृष्टि से संसार के सर्वाधिक विकसित देशों में भी आज 


एक सर्वे प्रमुख ढाचा है। हर स्थान पर नगर और कस्बों 


में श्रमिक विस्थापन के लिए एक प्रोभन होता है। 
यह दृष्टिकोण अख्तियार करने में प्रोफेसर लूईस 
सम्भवत: भारत की आबादी, ग्राम और हछाहरों के 
अनुपात तथा कृषि-गर-क्षि-धंधों के अनुपात को 
दृष्टि-ओझल कर देते हेँ। पिछले दस वर्ष में उद्योग, 
वाणिज्य' तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हुई प्रगति, यातायात 
तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में हुए विकास और तीसरी 
_ श्रेणी के धन्धों की संख्या में हुई महान्‌ वृद्धि के बावजूद 
उक्त दोनों अनुपातों में व्यवहारतः कोई अंतर नहीं 
आया हैं। 


कषि-औद्योगिक विकास 


इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि छोटे 
और बड़े शहरों का विकास किया जा सकता है तथा 
किया जाना चाहिए। वस्तुतः योजना आयोग की ग्रामीण 
उद्योग योजना समिति के तत्वावधान में कोई पचास 
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केंद्रों में जो कार्यक्रम बनाया जाना हैं, उसमें सभी 
प्रकार के कूटीर एवम्‌ लघु स्तरीय उद्योगों को एक 
सुसम्बन्धित ढंग से प्रोत्साहन देने की निश्चित व्यवस्था हैं, 
ताकि स्थानीय श्रम-शक्ति को उनमें काम मिल सके 
व स्थानीय साधन-ल्रोतों का परिपूर्ण उपयोग हो सके । 
लेकिन ऐसे उद्योग जो क्षेत्र की आबादी के लिए आवश्यक 
उपयोगी सामग्री तैयार करने में लूंग सकते हैं, 
बाहर से कच्ची सामग्री मँगवाकर व्यवहार में लाये तो 
उसे नियम-विरुद्ध अथवा असंगत नहीं ठहराया गया है 
और न ही आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर कोई रोक 
है। स्थान-निर्धारण में भी कोई कठिनाई नहीं आनी 
चाहिए; वस्तुतः कार्यक्रम में इस बात की कल्पना की 
जाती है कि फिलहाल ग्राम अथवा कूटीर उद्योगों 
की श्रेणी में आनेवाले चंद उद्योगों की उत्पादन इकाइयाँ 
विकास खण्ड अथवा उसके बाहर के शहरों में स्थापित 
करनी पड़ सकती हैं। 


लघु स्तरीय उद्योग 


यह प्रइन फिर भी शेष ही रहता है कि इस औद्योगिक 
विकास का स्वरूप क्या हो, उसकी कार्य-प्रणाली अथवा 
ढाचा क्‍या हो। एक स्थान पर प्रोफेसर लुईस हाल 
ही में किये गये लघु स्तरीय उद्योगों के एक अध्ययन 
की मालमातों का हवाला देते हैं जहा जाच से पता चला 
है कि लघु स्तरीय उद्योगों में प्रति पूंजी इकाई अधिक 
श्रम-उपयोग है; श्रम का उपयोग कम कुशलता के साथ 
होता है, और फिर यह कि पूंजी का उपयोग संगठित 
उद्योगों की अपेक्षा अधिक कृशलता के साथ नहीं होता। 
वे शहरों से दूर श्रमिकों को रोजगारी के अधिक अवसर 
प्रदान करते हैँ, पूंजी इकाई इस प्रकार की होती हैं 
कि वह छोटे उद्यमशील व्यक्तियों को अवसर प्रदान 
करती है। वे नियंत्रण सकेंद्रण से बचते हैं-ये चंद लाभ हैं, 
जिन १र उक्त प्रकार के औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहन 
देते वक्‍त ध्यान देता चाहिए। और फिर, चुंकि इन 
उद्योगों में छोटे आकार-प्रकार के सीधें-सादे, सरल 
यंत्रों का व्यवहार हो सकता है, इसलिए इस प्रकार 
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के उद्योगों में विदेशी विनिमय की निर्भरता कम हो 
सकती है। इसके अलावा, शारीरिक: श्रम तथा पथ 
निर्देशन के लिए आवश्यक प्राविधिक कुशलता अधिक 
आसानी से प्राप्त हो सकती है। स्थान-स्थान पर नये 
औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलने अथवा बड़े-बड़े नगरों से 
दूर बड़े उद्योगों की छोटी-छोटी इकाइयों स्थापित करने 
में यह सहायक हो सकता है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की 
जड़ता या गतिहीनता दूर करने अथवा हमारी अर्थ- 
व्यवस्था को बहुमुखी बनाने में इसका हमारी समग्र अर्थ- 
व्यवस्था पर पड़नेवाला प्रभाव उतना महत्वपूर्ण 


नजर नहीं आता, जितना कि प्रोफेसर लुईस समझते या 


कल्पना करते हैं। इस प्रकार का कदम रोजगारी के 
अवसर विस्तृत करने की गुंजाइश प्रस्तुत नहीं करता 
और आशिक शक्ित के संकेंद्रण से बचने की दिशा में कोई 
योगदान नहीं देता। 


ग्रामोद्योग 


प्रोफेसर लुईस की दृष्टि में यदि लघु स्तरीय' उद्योगों 
के कार्यक्रम के सामने कुछ सीमाएँ हैं, तो योजनाओं में 
ग्राम तथा अन्य कूटीर उद्योगों के विकास की तो वे 
ओर भी कम उपयोगिता पाते हैं । वे उन्हें पुरानी अथवा 
अप्रचलित और अयोग्य उत्पादन प्रक्रियाओं पर आधारित 
होनेवाले” कहकर आलोचना करेंगे। मात्र पारम्परिक 
होने की वजह से किसी तकनीक को बन्द कर देना तो 
शायद ही किसी समस्या को वैज्ञानिक आधार पर अथवा 
दृष्टिकोण से समझना हो सकता है। इसके साथ ही 
अयोग्यता अथवा अकुशलता या अक्षमता एक ऐसी चीज 
है, जिसका उसके चारों ओर परिस्थितियों को महे- 
नजर रखते हुए मूल्यांकन करना पड़ेगा। भारत की कपड़ा 
मिलें उन स्पष्ट कारणों की वजह से, जिन्हें हमारे 
आयोजक जानते हैं, जापाती तकतनीकें नहीं अपनातीं ; 


ओर फिर भी उन्हें वित्तीय संरक्षण के चंद 


छाभ प्राप्त हैं। इसी तरह इंग्लैण्ड का सूती वस्त्रोद्योग 
जापान की अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका की विकसित 
प्रविधि का अनुकरण नहीं करता। स्वयम्‌ जापान में भी, 
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जहाँ उद्योग के कछ क्षेत्रों में उत्पादन तकनीकें अधिक 
विकसित हैं और कीमतें सम्भवतः संसार के अन्य किसी 
भी स्थान से कम हैं, एक क्षेत्र है जिसमें आज प्राविधिक 
बेकारी से बचने के लिए जानबूझ कर पुरानी यानी 
परम्परागत तकनीकों से काम होता है । एक ऐसे देश में 
जहाँ बेरोजगारी गणना करने के हिसाब में छूटी हुई 
यानी अवधिष्ट न होकर, जंसा कि प्रोफेसर लुईस 
सोचते प्रतीत होते है, विस्तृत और बहुत अधिक हो 
वहाँ योजना अधिकारियों का दृष्टिकोण वैसा नहीं हो 
सकता, जिसे प्रोफेसर लुईस प्राविधिक दृष्टि से न्याय- 
संगत समझ सकें। 


आथिक सहायता का स्थान 


कई स्थानों पर प्रोफेसर लुईस ग्राम-केंद्रित कार्यक्रम 
में दी जानेवाली आ्थिक सहायता (सब्सिडी ) का उल्लेख 
करते हैं। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत प्रोफेसर 
जे. के. गॉलब्रेथ ने दीर्षे स्तरीय उत्पादन इकाइयों 
शक्ति के लिए बिजली का उपयोग करती हैं उसके 
लिए जो बिल चुकाती हैं, उस सम्बन्ध में प्राप्त आथिक 
सहायता के तत्व की ओर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित 
किया था। कुछ इस प्रकार व्यवस्था की गयी है कि 
निर्माण और वितरण के लिए उत्तरदायी माध्यम को 


लागत तथा देनगी के बीच का जो अन्तर होता है, उसे 


अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं पर देनगी की दर बढ़ाकर 
बराबर करना पड़ता है। अथवा यदि सम्बद्ध इकाई 
सावंजनिक विभाग में हुई तो उसे या तो आमदनी कम 


करनी होगी या राजकोष के लिए नुकसान बढ़ाना पड़ेगा। 


क्टीर अथवा लघु स्तरीय उद्योगों को बिजली प्रदान 
करने से नुकसान का परिमाण बहुत कम होगा । 

आथ्िक सहायता के पीछे, यदि दी जाय तो, राष्ट्रीय 
आयोजन के दो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति का अभिप्राय 
होता है: (१) रोजगारी के अवसर विस्तृत करना; 
और (२) आय का सुवितरण करना तथा आ्थिक 
शक्ति को बहुमुखी बनाना। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
ही दीर्घ स्तरीय उद्योगों के विस्तार पर रोक लगायी 


हा 


ः्क- 
कर 
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जाती है अथवा प्राविधिक परिवर्तत की गति को 
नियमित रखने का प्रयास किया जाता है। कुछ स्थानों 
पर योजना अधिकारियों ने लघु उत्पादन इकाइयों के 
लिए-चूंकि वे मानवीय शक्ति से चलती हैं इसलिए या तो 
वास्तव में अधिकाधिक लोगों को रोजगारी प्रदान करती 
हैं अथवा उनमें ऐसा करने की क्षमता है-कुछ क्षेत्र 
सुरक्षित रखने का जो विस्तृत चुनाव किया है, उसके 
लिए प्रोफेसर लईस उनका उपहास करते हैं। 

कुछ ऐसे धन्धे हैं जो यहाँ की भूमि के लिए स्वदेशी 
अर्थात्‌ अपने हैं, जो आज भी प्रचलित हैं और जो किसी 
राहत कार्य-जैसे दुर्भिक्ष अथवा भूखमरी के दिनों में पत्थर 
फोड़ना या सड़क-निर्माण के लिए रोड़ी फोड़ना आदि- 
के समान नहीं हैं। जिन उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा 
किसी हद तक संरक्षण प्रदान करना चाहा गया है, 
वे देहातों में पारम्परिक तौर पर चलनेवाले उद्योग हैं, 
जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति 
करते हैँ जिनकी आम तौर पर मांग रहती है और 
वे समग्र रूप से मिलकर किसी भी दृष्टि से कूल राष्ट्रीय 
आमदनी में कोई मामूली योगदान नहीं देते । प्रोफेसर 
लईस क्रषि-औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था' शब्दों का अक्सर 
प्रयोग करते हैं। यदि इस वाक्यांश का कोई महत्व हैं 
तो इसमें गैर यांत्रीकृत उद्योग आ ही जाते हैं, जो कि 


अपने क्षेत्र में प्राविधिक दृष्टि से समर्थ यानी सक्षम 
और आशिक दृष्टि से प्राणवान हैं। जैसा कि प्रोफेसर 
लुईस लिखते हैं कि इनका आधार होगा, कृषि को 
शक्तिशाली बनाना और औद्योगिक विस्तार करना, 
तथा कुटीर एवम्‌ लघु स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन 
प्रदान करनेवाले प्रयासों को ठोस बताता ।” 


अजय, 


संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम 


प्रोफेसर लुईस ने क्रषि, ग्रामोद्योग तथा अन्य 
कार्यक्रमों को खण्ड स्तरीय कस्बों तक केंद्रित करने 
और साथ ही साथ प्रमुख नये उद्योगों की स्थापता कम 
से कम जिला स्तरीय झहरों तक विकेन्द्रित करने के” 
दोहरे कार्यक्रम की जो अपील की हैं उससे सहमति 
प्रकट की जा सकती है। लेकिन अर्थ-व्यवस्था के इस 
प्रकार के बहुमुखीपन के लिए राष्ट्र को कीमत चुकानी 
पड़ेगी । वह कीमत तकनालॉजी के विभिन्न स्तरों पर 
उत्पादनशील इकाइयों अर्थात्‌ केंद्रों के लिए संयुक्त 
उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित करने और इस प्रकार के 
कार्यक्रम में जो पाबन्दी अथवा आर्थिक सहायता निहित 
है, उसके रूप में चुकानी पड़ेगी । 
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प्रमुख फसलों की उपज दर साधारणतया समग्र भारत से पश्चिम बंगाल की 
ऊंची ह। फिर भी, कई राज्यों की दरों से उनकी तुलना करने पर वे नीची हें। 
उदाहरणाथ १९५७-५८ में पश्चिम बंगाल में चावल की प्रति एकड़ उपज ८७० पौण्ड 
(भारत की ७०४ पौण्ड) थी, जबकि मद्रास को १,२५२ पौण्ड; मेंसर की १,११० 
पौण्ड; और आन्‍्ध प्रदेश की १,११४ पौण्ड। इप्ती प्रकार जठ की पैदावार पद्िचस 
बंगाल मे ९६४ पौण्ड प्रति एकड़ (भारत में ९३२ पौण्ड) थी, जबकि असम में 
१,२५४ पोण्ड। इसकी गन्ने की उपज ३,२८३ पौण्ड प्रति एकड़ (भारत की २,८४० 
गोण्ड) थी, जबकि आस्ध प्रदेश में उसकी उपज ५,१०४ पौण्ड; मद्रास में ६,२९४ 
पोण्ड; बम्बई में ६,३३८ पौण्ड ओर मेसूर में ५,४०६ पौण्ड थी। तिलहत, ज्वार, 
तम्बाक्‌ आदि जैसी गोण फसलों की उपज राष्ट्रीय औसत से कम हे। 


->टेकनो-इडकनामिक सर्वे आफ वेस्ट बगाल ; नेशनल 
कौउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिचर्से, नयी दिल्ली। 
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पश्चिम बंगाल में रेशम कताई मिल 


धनी 6 
अन्नदा असाद' चांधरी 


वच्तु स्थिति का यथा तथ्य मूल्यांकन करते हुए प्रस्तुत ढेख में छेखक यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में एक और रेशम 


कृताई मिल खोलने की गुंजाइश नहीं है। 


मेने अपने एक पूर्व लेख* में दो बातें रखी थीं : प्रथम, 

रही रेशम यानी रेशम छीजन के रूप में देश में 
इतनी कच्ची सामग्री नहीं है कि पद्चिम बंगाल में 
एक तीसरी रेशम कताई मिल चाल करने के लिए 
पर्याप्त हो; और द्वितीय, इस परियोजना का पश्चिम 


_ बंगाल के कुटीर रेशम (खादी) उद्योग पर बुरा असर, 


पड़ सकता है। 

: अपने प्रथम लेख में मैंने यह बताया था कि पश्चिम 
बंगाल में नयी रेशम कताई मिल चाल रखने के लिए 
राज्य में उपलब्ध रही रेशम अर्थात्‌ रेशम की छीजन 


पर्याप्त नहीं होगी और उसे जिस-थोड़ी बहुत अतिरिक्त _ 


रही रेशम असम से प्राप्त होने की अपेक्षा है उस पर 
निर्भर रहना पड़ेगा; क्योंकि अकेला पश्चिम बंगाल 
पर-चालित चरखों (फिलहाल अकेले मालदा जिले में 
करीब ३,००० पेर-चालित चरखे हैं, जिन पर रही 
रेशम की कताई होती है और वे सूतकारों को पूरक 
आमदलती का स्रोत प्रदान करतें हैं।), तकली सूतकारों 
और रेशम कताई मिल की रही रेशम सम्बन्धी वर्त- 
मान आवश्यकता की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं 
होगा | इस रदी रेशम में रील करने की प्रक्रिया से 
प्राप्त छीजन और क्षतिग्रस्त कोये भी शामिल हैं। 
पश्चिम बंगाल में मटका तकली सतकारों की आव- 


श्यकता पूर्ति के लिए अब भी विद्ध शहतती कोये 
मंसूर से मंगवाने पड़ते हैं । 


यह भी बताया गया था कि भारत के जल-मार्गीय 
खादी ग्रामोद्योग; सितम्बर १९६२। 





व्यापार के प्रतिवेदनों के अनुसार रद्दी रेशम का निर्यात 
१९५०९ में ८,१९,१४२ पौण्ड और १९६० में १२, 
५०,०५७ पौण्ड था, जबकि मैसूर में रेशम कताई 
मिल बन्द कर दी गयी थी तथा असम स्थित मिल 
ने काम चाल नहीं किया था। इन दोनों मिलों के 
पूरी तौर पर चलते रहने से यदि निर्यात बिल्कुल रोक 
दिया जाय' तो भी पता चलेगा कि १९६० में जिस 
१२ लाख पौण्ड का निर्यात किया था वह उक्त दो 
मिलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी पर्याप्त 
नहीं होगा । 


सरकार का रुख 


केन्द्रीय श्रम, रोजगारी और योजना मंत्री ने दिनांक 
१२ नवम्बर १९६२ को मुझे अपने पत्र में लिखा था, 
“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने हमें सूचित किया है 
कि असम में रेशम कताई मिल स्थापित करने के 
प्रस्ताव पर केन्द्रीय रेशम मण्डल ने भी सभी दृष्टियों 
से विचार किया है- खास करके राज्य के भीतर ही 
उपलब्ध कच्ची सामग्री और असम में हाथ कताई 
उद्योग पर पड़नेवाले प्रभाव की दृष्टि से, जहां प्रत्येक 
परिवार रेशम कीट-पालन से लेकर वस्त्र बुनाई तक 
की सभी प्रक्नियाएँ करंते हुए इस उद्योग को एक 
संयुक्त इकाई के रूप में चलाता है । मंत्रालय में उपलब्ध 
जानकारी के अनुसार मिल परिपूर्ण क्षमता भर उत्पा- 


दन कार्य प्रारम्भ करने पर प्रति वर्ष दो पालियाँ 


चलाते हुए २ लाख ४० हजार पौण्ड रही रेशम का 
उपयोग करेगी । राज्य में कच्ची सामग्री की उपलब्धि 





पदिचिम बंगाल में रेशम कताई मिल द ५८१ 


४ लाख पौण्ड विद्ध कोया रद्दी रेशम (ऐरी कट कोकन ) 
और २ लाख पौण्ड अन्य प्रकार की रही रेशम की है । 
इस प्रकार हाथ कताई उद्योग के लिए काफी सामग्री 
बच रहती है।' 


मैंने सदेव यह माना, कहा है कि देश में रेशम 
और रद्दी रेशम का उत्पादन 'अन्दाज” पर आधारित 
हैं। यही बात भारत सरकार द्वारा नियुक्त दासप्पा 
समिति द्वारा रेशम उद्योग पर प्रस्तुत मूल्यांकन प्रति- 
वेदन में कही गयी है। हो सकता है ऐसा हो, भारत 
सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की 
गयी खोज के सम्बन्ध में असम सरकार द्वारा प्रस्तुत 
प्रतिवेदन इस बात की पुष्टि करता है कि कच्चे माल 
की कमी है; क्योंकि पर्याप्त कच्ची सामग्री के अभाव 
में असम में रेशम कताई मिल को एक पाली चलाने 
के लिए भी अन्य राज्यों पर निभर रहना पड़ा 
था। ऐसी रिपोर्ट मिली हैँ कि सितम्बर १९६२ तक 
असम की मिल ने विभिन्न राज्यों से इस प्रकार रही 
रेशम की खरीद की: (१) असम से रद्दी पाट 
रेशम-२,१५० किलोग्राम; (२) असम से रदी मूंगा 
रेशम- २,३०० किलोग्राम; (३) असम से 'एरी कट 
कोये २८,२०० किलोग्राम ; (४) कंद्मीर से रही 
कश्मीरी रेशम- १०,८५० किलोग्राम; (५) मैसूर से 
रही मेसूरी रेशम- ४,५०० किलोग्राम; और (६) 
पश्चिम बंगाल से रही बंगला रेशम- ११,३७७ 
किलोग्राम । 


अम्‌मन' आंकड़े 

उक्त विश्लेषण से पता चलेगा कि एक पाली 
में कुल ५९,३७७ किलोग्राम उपभोग में से 
२६,७२७ किलोग्राम कच्ची सामग्री कश्मीर, मैसूर 
और परिचम बंगाल से मंगवानी पड़ी थी। यदि 
ऊपरी खर्च में कमी लाने के लिए मिल में तीन 
पालियां चलानी पड़ीं तो पर्याप्त मात्रा में आवश्यक 
कच्ची सामग्री प्राप्त करने का सवाल बिना किसी 
उत्तर के शेष ही पड़ा रहता है। श्रम, रोजगार और 


योजना मंत्री द्वारा उद्धत उक्त प्रतिवेदन में असम 
में कुल 'एरी कर्ट' कोयों के उत्पादन ४ छाख और 
अन्य प्रकार के रही रेशम का उत्पादन २ लाख 
पौंड बताया गया हैं। यदि उक्त ६ लाख पौण्ड कोयों 
और रद्दी रेशम में से २ छाख पौण्ड ग्रामीण सूतकारों 
के लिए छोड़ दिये जाते हैं तो मिल को ४ छाख 
पौण्ड कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यदि राज्य 
में ४ लाख पौण्ड रही रेशम कताई मिलों के लिए 
उपलब्ध हैं तो फिर यह क्या बात है कि असम रेशम 
कताई मिल को एक पाली काम करने के लिए आव- 
इयक मात्रा-५९,३७७ किलोग्राम कच्ची सामग्री-में 
से २६,७२७ किलोग्राम कच्चा माल दूसरे राज्यों से 
मंगवाना पड़ा। इसलिए क्या यह कहना गरूत होगा 
कि असम में रेशम कताई भिरू स्थापित करने के 
मामले के समर्थन स्वरूप प्रस्तुत शुरू के उत्पादन आंकड़े 
अतिशयोक्तिपूर्ण तथा मात्र 'कल्पनापर आधारित थे ? 


लाभदायक इकाई 


असम सरकार के उद्योग विभाग के सचिव ने इस 
सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग 
मंत्रालय के संयुक्त सचिव को एक पत्र लिखा था 
कि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के समग्र रद्दी रेशम का 
उपयोग करने के लिए उत्तरी भारत में एक और 
रेशम कताई मिल स्थापित करने की केन्द्रीय रेशम 
मण्डल की सिफारिश पर असम में सार्वजनिक विभाग 
के अन्तर्गत एक रेशम कताई मिल स्थापित करने की 
स्वीकृति दी गयी थी और उक्‍त योजना असम की 
द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल की गयी थी। 
उक्त सिफारिश करते वक्‍त केन्द्रीय. रेशम मण्डल ने 
पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकारों के इसी प्रकार 
के प्रस्तावों के साथ असम सरकार के प्रस्ताव पर 
विस्तृत रूप से विचार किया था। परियोजना के 
वित्तीय पहल एवम्‌ राज्यों में उपलब्ध कच्ची सामग्री 
की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर केन्द्रीय 
रेशम मण्डल ने ऐसा पाया कि रेशम कताई मिल 
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असम में एक रहाभदायक इकाई हो सकेगी। 


उपर्यृवत सन्दर्भ में इस बात पर प्रकाश डालना 
कठिन है कि केन्द्रीय रेशम मण्डल ने किस प्रकार 
पश्चिम बंगाल में एक तीसरी रेशम कताई मिल 
स्थापित करने के लिए ५ लाख रुपये अनुदान की 
व्यवस्था की । 


पदिचम बंगाल में आवश्यकता नहीं 


कटीरोंद्रोग के लिए कच्ची सामग्री की कमी का 
डर आचार्य विनोबा भावे जब मालदा जिले में 
पधारे तो वहाँ के रही रेशम सूतकारों ने व्यवत 
किया था। उन्होंने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की थी। 
हर दृष्टिसे कुटीर सूतकारों तथा रही रेशम कताई के 
जरिये बेरोजगारी कम करने के काम में छंगीं संस्थाओं 
को यह जानकर खुशी होगी कि पश्चिम बंगाल 
सरकार ने राज्य में एक तीसरी रेशम कताई मिल 
की स्थापना स्थगित कर दी है, जैसा कि वित्त मंत्री ने 


खादी प्रामोद्योग 


£ जन १९६३ 


अपने बजट भाषण में बताया था और भारत सरकार 
के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव 
ने दिनांक २५ मार्च १९६३ के अपने पत्र में लिखा 
था कि “ पद्चिम बंगाल व बिहार में रेशम कताई 
मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में हमने यह निर्णय 
लिया हैं कि जब तक कच्ची सामग्री सम्बन्धी स्थिति 
में सुधार नहीं हो जाता, कोई नयी मिल स्थापित नहीं 
की जायेगी। जहा तक हम समझते हैं काफी समय 
तक कोई नयी मिल स्थापित करने की इजाजत नहीं 
दी जा सकेगी। 


निर्यात के क्षेत्र में मांग होने की दृष्टि से रदी 
रेशम की कताई करके हाथ कताई उद्योग के विकास 
की पर्याप्त गुंजाइश है'.। वया ही अच्छा हो कि 
इस दिशा में सुसंगठित प्रयास किये जायें और 
रद्दी रेशम की कटीरोद्योगी स्तर पर हाथ कताई करते 
हुए लोगों को रोजगारी प्रदान की जाय । 


कलकत्ता : २५ अप्रेठ १९६३ ७ 


भारत : शहरों की संख्या तथा आबादी में वृद्धि: १९०१-६१ 
(आबादी दस लाख में) 
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शहर में मिला दिया गया है। ) ड़ 

स.> संख्या । आ.> आबादी 


# जम्मू और कब्मीर के शहरों की संख्या तथा अ 


लिए भी मान ली गयी है| 





बादी जो १५५९ में थी, वही श्स तालिका में १५५१ के 


+- भारत की जनगणना 


: १९६१ से। 





गांधी : मानुषिक्‌ अर्थ-व्यवस्था के प्रणेता 


हर्बाबुर रहमान 


आथिक और सामाजिक बुराश्यां दूर करने के लिए मानुषिक अर्थ-व्यवस्था के विचार को लोकप्रिय बनाने में गांधीजी 
सबके अग्मणी थे । उनका मानुषिक अर्थ-व्यवस्था का सिद्धान्त ऐेक्य, साम्य, अहिंसा, परितुष्टि और त्याग पर आधारित 
है। उनके अनुसार अथ-व्यवस्था एक साधन है, साध्य नहीं; साध्य है मानव-कल्याण, जन-हित । 


आ[भिक विचार सामान्य विचारधारा प्रतिबिम्बित 

करते हैं और बौद्धिक शून्यता अथवा खोखलेपन 
की अवस्था में वे शायद ही टिक सकें | वे बहु- 
विमितीय शक्तियों से नियंत्रित होते हैं। मनोवैज्ञा- 
निक-सामाजिक कायाकल्प, आचार शास्त्रीय तथा 
धामिक सिद्धान्तों और राजनैतिक-आथिक सम्बन्धों 
के जरिये उन्हें सर्वोत्तम रूप से प्रकाश में लाया 
जा सकता हैँ। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप 
या गठन पर एक दृष्टि डालने से एक ऐसा चित्र 
सामने आता है, जिसमें बहुविध लुभावने रंग भरे 
हुए हैँ । यह विभिन्न विशेषताओं से युक्त असंख्य 
विभागों, क्षेत्रों का सम्मिश्रण है, जो विनिमंय अर्थ- 
व्यवस्था के सूक्ष्म सिद्धान्तों से शासित, नियमित 
नहीं होता, बल्कि रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं, 
विश्वास, कर्तव्य आदि और “धर्म ' की संयोगशील 
शक्तियों से बंधा हुआ है । इसकी निर्देशांक अथवा 
समन्वय पद्धति भी पाश्चात्य त्रि-विमितीय पद्धति से 
भिन्न हैं। अतएवं इसके आथ्िक क्षितिज पर पश्चिम 
की जीवन-विहीन तकनीक के साथ किसी बात का 
स्‍स्थल-निर्धारण निरथ्थक होगा । 


भारत के इतिहास में उन्‍तीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
पचीस वर्षों से लेकर बीसंवीं सदी के प्रारम्भ तक 
का समय एक असाधारण काल रहा हैं । औद्योगीकरण 
और सामाजिक जागृति का यह उदय काल था। 
देश रूढ़िवादिता यानी मतमतान्तरों की तन्‍द्रा से 
जाग रहा था ओर पुराने जमाने से चली आ रही 





पुराण प्रियता से ऊपर उठ रहा था। भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था गुजर-बसर मात्र करने की अवस्था में थी और 
गरीबी, अज्ञावता तथा बीमारियों की भरमार थी । इस 
प्रकार की संकटपूर्ण, नाजुक अवस्था में उसके उद्धारक 
महात्मा गांधी का आगमन हुआ। उन्होंने सिद्धान्तवादी 
अंग्रेज अर्थशास्त्रियों अथवा जर्मगी के ऐतिहासिक 
वर्ग यानी सिद्धान्तों का अनुकरण नहीं किया, बल्कि 
भारतीय स्थि।ते का स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म अध्ययन 
किया । उन्हें जो माल्मात हुए वे दादाभाई नवरोजी, 
रानड़े, गोखले और दत्त को जो मालमात हुए 
उनके समान ही थे । वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
अर्थ-व्यवस्था का तंत्र बिगड़ा हुआ है तथा उस पर 
उपयुक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन 
गांवीजी की प्रतिभा परिमाणात्मक कसौटी से ऊपर 
उठी और उसने अर्थ-व्यवस्था को गुण तथा सिद्धान्त 
प्रदान किया । परिणामस्वरूप परम्परागत सामाजिक 
व्यवस्था को एक उद्देश्य प्राप्त हुआ और मानवीय 
गुणों अथवा मूल्यों पर आधारित एक नयो समाज 
व्यवस्था का बीज बोया गया । 


सानुषिक अथं-व्यवस्था का विचार 


बापू हारा प्रवर्तित अर्थ-व्यवस्था न तो यंत्रवत थी 
और न बबंर अथवा असंस्कृत यावी रूढ़िवादी, बल्कि 
वह मानवतावादी थी । में इसे मानुषिक इसलिए 
कहता हूँ क्योंकि उनकी दृष्टि में मानव-हित का 
सर्वोपरि स्थान था। उनके अनुसार मानवीय 
मूल्य अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन तथा वितरण 

















प्‌टडं ः ््ः खादी ग्रामोद्योग 


सम्बन्धी दोनों ही प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण पहलू के 
प्रतीक थे। प्रकृति का आदमी के साथ निस्वार्थ 
सहकार होने के लिए इस सिद्धान्त पर यह ए 

सम्पूरक व्यवस्था थी कि 0तुम्हें निःशुल्क मिला है, 
निःशुल्क दो।' उन्होंने यह भी माना कि अथ्थ॑-व्यवस्था 
वनस्पति जगत तथा जीव-सम्बन्धी विकास से जुड़ी 
हुई है और उसकी क्रिया-प्रतिक्रियाएँ पूर्वकथनीय हें। 
यदि हमें व्यवस्था के स्वरूप का ज्ञान है तो हम इस 
बात का हिसाब लगा सकते हैं कि समाज पर उसका 
क्या असर पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था उद्देश्य-विहीन 
नहीं होती चाहिए, उसका कोई उद्देश्य और प्रतिबोध 


होना ही चाहिए। 
समन्वित उद्देश्य 


वे जिस प्रकार यह चाहते थे कि व्यक्ति अनु- 


शासित और अहिंसक हो, वसे ही वे यह भी चाहते 


थे कि व्यवस्था संगठित तथा आत्मावान, सप्राण हो । 
आथिक विश्लेषण में एल्फ्रेड मार्शल को यदि समय 
के तत्व का समावेश करने का श्रेय हैँ तो बापू को 
अर्थ-व्यवस्था में उद्देश्य और प्रयोजन के तत्वों का 
समावेश करने का श्रेय मिलना ही चांहिए। इससे 
अथ॑-व्यवस्था में जान आयी और वह नैतिकता के 


उत सभी सिद्धान्तों के. अन्तर्गत आ गयी, जो मानव 


पर लाग होने योग्य हें। 

व्यक्ति और समाज का परिपूर्ण विकास उनका 
उदहेश्य था तथा अर्थ-व्यवस्था का उन्होंने इस उद्देश्य- 
प्राप्ति के साधन के रूप में उपयोग किया। अधिकतम 
प्रदान करना, योगदान देना व्यवस्था का कतंब्य है, 


. ताकि समष्टि अथवा पूर्ण मानव के दुःख-दर्द न्यूनतम 


हो सकें। वह स्वयम्‌ कोई उद्देश्य न होकर असंख्य 
साधनों में से एक साधन है। लक्ष्य है, प्रेम, शांति 
और खुशहाली, जो कि भौतिक खुशहाली के संकुचित 


विचार से बहुत ऊपर की चौोज हैं। गांधी का संसार 


न तो च्यूटन का क्रिया-प्रतिक्रिय/ वाला संसार था 
ओर न वह आयन्स्टीन का “कार्यकारी सम्बन्ध' वाला 


की 
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संसार था बल्कि वह समन्वित उद्देश्यों का सारभूत 
संसार था, जहाँ जीवन के हर पहल में समरसता थी । 
न्यूनतम दुःख-दर्दे 

उन्होंने समकालीन व्यवस्थाओं का प्रयोग करने 
से इसलिए इन्कार किया कि उनका झुकाव पाहविकता 


की ओर था; क्योंकि अबन्ध-तीति दर्शन में उन्हें 
पशु-पक्षियों का संघर्ष मिला, जहा लाठी जिसकी 


भेंस और स्वार्थ का बोलबाला था। ऐसी अवस्था में. 


सबसे शक्तिशाली ही जिन्दा रह सकता है, जो 
अस्तित्व के संघर्ष में कमजोरों को समाप्त कर देता 
है । इसके विपरीत साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था एक वर्ग 
को जिन्दा रखनेवाली अर्थ-व्यवस्था थी, जिसमें व्यष्टि 
का समष्टि में समावेश हो जाता है और राज्य ही 
'सब कुछ', सर्वोपरि हँँ। इस प्रकार पादचात्य 
सभ्यता लण्ठक अंग्रेजी साम्राज्यवाद, उद्यमशील 
अमेरिकी औद्योगीकरण और रूसी तथा जमंन समाज- 
ब्रियता अर्थात्‌ यूथचारित्व का सम्मिश्रण थी | इस 
प्रकार के वातावरण में मानवीय' मूल्य जीवन की 


वास्तविकताओं से तिरोहित कर दिये गये थे। 


साम्राज्यवादी बाजार मानव-भक्षण के प्रतिक थे एवम्‌ 
सर्वाधिकारवादी अर्थ-व्यवस्थाएँ मानवीय स्वतंत्रता को 
तिलांजलि दे चुकी थीं। इसके विपरीत भारतीय 
जनता भाग्यवाद के प्रगाढ़ समुद्र में डूबी हुई और 
शोषण का शिकार बनी हुई थी। वह अपने उस 
भव्य, स्वणिम भूतकाल को पूर्णतः: बिसार बैठी थी, 
जब मानवता के उद्देश्य अथवा हित को सर्वो- 
परि स्थान देने में वह सबसे आगे थी । उस पर 
पाइचात्य दर्शन यानी विचारधारा का नशा चढ़ा 


हुआ था और भारत दो वर्गो--धनी व गरीब, साधन 


सम्पन्न तथा साधन विहीन--में विभकत था । 


वस्तुत: भारत के लिए यह एक बड़ा नाजुक समय 
; क्योंकि बाहरी तथा अन्दरूनी शक्तियों के कारण 


देश बाह्य और आन्तरिक दोतों ही दृष्टियों से कम- 


जोर हो गया था । देश में असंख्य व्यक्ति अज्ञान थे 


2 ,एणएााा>_+अननिनिन 
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गांधी : सानुषिक अर्थ-व्यचस्था के प्रणेता ण्टप्‌ 


ओर वह दुभिक्ष तथा दुःख-दर्दों की भूमि बच्न चुका 
था। जनता विश्वास खो बैठी थी और वह अलौ- 
किक रूप से भाग्य पलट देनेवाले किसी जादू के 
होने की अपेक्षा कर रही थी । ऐसी परिस्थितियों 
में गांधीजी के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे किसी 
चीज को अधिकतम कर देने के उद्देश्य से कोई बात 
शुरू करते; क्‍योंकि वैसी अवस्था में दुःख-दरदों को 
अधिकतम बनाना होता। इसलिए उन्होंने दुःख-दर्दों 
को कम से कम करने की मान्यता के साथ कार्या रम्भ 
किया। यह एक अनुपम विचार था और उनकी 
मानुषिक अर्थ-व्यवस्था के बिल्कुल अनुरूप । 


लोभ का त्याग 


मुक्त अर्थ-व्यवस्था में अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त 
करने की मान्यता है और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था 
में समाजाथिक इष्ट का हेतु है, किन्तु ये 
सुन्दर शब्द भारतीय अवस्थाओं के बिल्कूल 
उपयुक्त नहीं थे। सर्वाधिक मानवीय हित के 
सिद्धान्त से युक्त कल्याणकारी राज्य का विचार 
निश्चय ही बड़ा मनोहांरी था, लेकिन वह भी देश 
के सामने ऐसा मसला नहीं था कि उस पर तत्काल 
ध्यात दिया जाय। इसके अछावा इस 
प्रकार को सभी अर्थ-व्यवस्थाओं में खुशी बटाने 
का निरूपण थां, दुःख-दर्द बटाने का नहीं । 
अबन्ध-नीतिवाली यानी मुक्त अर्थ-व्यवस्था में पराक्न- 
मोजी अर्थात्‌ पराश्नयी दृष्टिकोण था; क्योंकि उसके 
उपासक सदेव ही अधिकाथिक लाभ की इच्छा रखते 
हें-यहा तक कि दूसरों का गला घोंटकर भी । 
नियंत्रित अर्थ-व्यवस्थाओं में उन्होंने मानवीय श्रम 
को मार्गदर्शक सिद्धान्त” के रूप में देखा यानी पाया | 
काम ही उपभोग का आधार है। यह आदर्श वाक्य 
बड़ा नेक था, लछेकिन इसके .प्रत्यक्ष  कार्यान्वय में 
निष्कपटता का. अभाव था। मानवीय अर्थ-व्यवस्था के 
स्थान पर उसकी पाशविक अर्थात्‌ अविवेकशील 
कर्थ-व्यवस्था से अधिक तुलना की जा सकती है 





यात्री वह पाशविक अर्थ-व्यवस्था के अधिक मिकट 
वा। कल्याणकारी राज्यों ने मानवीय' पहलू पर ध्यान 
दिया; क्‍योंकि उन्हें अधिकतम लोगों की अधिकतम 
भलाई करनी थी, लेकिन उनके सिद्धान्त केवल उन्हीं 
देशों में छागू किये जा सकते थे, जो गुजर-बसर भर 
करने की स्थिति से ऊपर उठ चुके थे। भहात्मा गांधी 
ने जैसे भारत को देखा था वह, यहाँ तक कि, जीवन 
की आवश्यकताओं की पूत्ि के लिए भी संघर्ष क्र 
रहा था। उसकी भूमि और स्वरूप यानी व्यवस्था 
दोनों ही उसकी आधी भूखी-तंगी जनता की सहायता 
करने को स्थिति में नहीं थे इसलिए व्यवस्था को 
केवछ अधिक प्राप्ति के सिद्धान्त पर ही आधारित 
नहीं किया जा सकता था, बल्कि उसे दुःख-सुख दोनों 
ही बठाने के सिद्धान्त पर आ धारित करना था। 
यही वह कारण था, जिससे बाध्य होकर गांधीजी ने 
अपनी आशिक विचारधारा में लोभ का त्याग करने 
का तत्व शामिल किया। 


पाँच स्वर्ण सिद्धान्त 


बापू भारतीयों को राजनैतिक और आथिक आजादी 
प्रदान करने के लिए क्ृत संकल्प थे। जनका विश्वास 
था कि आथिक दृष्टि से स्वावलरूम्बी हुए बिना 
राजनेतिक आजादी और राजनैतिक स्वतंत्रता के 
बिना आथिक आजादी असम्भव है; क्‍योंकि ये दोनों 
ही समानार्थंक यानी पर्यायवाची और अन्तनिमेय हैं। 
राजनेतिक आजादी हासिल करना निश्चय ही एक 
मुददिकल काम था। आशिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का 
कार्य तो और भी कठिन था, जिसके लिए उन्हें 
पुनव्यंवस्थापन हेतु विदेशियों व देशवासियों दोनों से 
लोहा लेना था। 

राजनेतिक संग्राम उन्होंने इन पँतच स्वर्ण सिद्धान्तों 
की सहायता से लड़ा: प्रेम, सत्य, अहिसा, सहिष्णुता 
और त्याग। आशिक क्षेत्र में भी उन्होंने उक्त 
सिद्धान्तों का सारभूत यानी एकीकृत रूप में प्रयोग 
किया। वे कभी भी बलू प्रयोग नहीं करना चाहते 





की 
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थे, जहा। समानता बन्दूक के जोर पर स्थापित की 
जाती है और समृद्धि आजादी की बलि देकर; 
क्योंकि ताकत के बल पर प्रगति करना एक भ्रांति 
है, वास्तविकता. नहीं। इस प्रकार की समानता 
चिरस्थायी नहीं होती। अतः उन्होंने आशिक क्षेत्र 
में अपने ऐक्य, साम्य, अशोषण, सन्‍्तोष और त्याग 
के सिद्धान्त का प्रयोग किया । इस प्रकार उन्होंने 
बड़ें साहसपूर्वक अपना ट्र॒स्टीशिप (न्यासधारिता) 
का सिद्धान्त फलाया । 


अनुकलतम परितुष्टि 


गांधीजी कभी भी यह नहीं चाहते थे कि चन्द 
धनवातनों का बहुसंख्यक गरीबों पर शासन हो अर्थात्‌ 
वे उनके नीचे दबे रहें; क्योंकि वसा करना गोरों 
के स्थान पर कालों की नौकरशाही की स्थापना ही 
होती। अतएव उन्होंने एक ऐसे जाति और वर्ग-विहीन 
समाज की बात सोची जिसमें शोषण न हो। उन्होंने 
एक वास्तविक विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की खूपरेखा 
तैथार की। व्यवस्था का केन्‍न्द्र-बिन्दू केन्द्रीकृत बड़े 
शहरों से हुटाकर छोदे-छोटे गाँवों में स्थानांतरित किया 
गया । ऐसा करना आवश्यक था; क्योंकि निचले स्तरों 
पर लोकतंत्र कायम रखे बिना ऊपर केन्द्र में भी नहीं 
रखा जा सकता। उन्होंने अनुकूलतम परितुष्टि के 
विचार का विकास किया, जिसमें केवल वे आर्थिक 
आवश्यकताएँ ही न्याय-संगत हैँ, जिनसे मानव ( उनके 


अपने अनुयायियों अथवा साथियों सहित) के समग्र 
कल्याण में सहायता मिले। 


जब आवंश्यकता का 
सीमान्त विशुद्ध योग शून्य हो तब अनुकूलतंम परितुष्टि 
के बिन्दू की प्राप्ति होती है । यह अहिंसक अर्थ-व्यवस्था 
से भी सम्बद्ध है; क्योंकि मानव द्वारा मानव का और 
देश द्वारा देश का शोषण तब पैदा होता है, जब लोग 
अपनी अनावश्यक आवश्यकताएँ बढ़ा लेते ह्‌। 


श्रस की प्रतिष्ठा 


अनुकूलतम परितुष्टि का विचार प्रदान करने के 


खादी ग्रामोद्योग : 
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परचात्‌ उन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा पर जोर दिया। वे 


दान और छुआछूत के विरुद्ध थे। उनके विचार से 


व्यक्ति तथा साथ ही साथ देश के लिए ईमानदारी- 
पूर्वक किया गया परिश्रम सम्पत्ति का वास्तविक 
स्रोत है। वे कुटीर और लघु स्तरीय उद्योगों के विकास 
की दिशा में, सत्यनिष्ठ श्रम का निर्माण कर उसे 
प्रवृत करना चाहते थे । चरखा वह आधार था, जिस 
पर ग्राम का शांतिपूर्ण समाज आसीन होना था। 


, मशीनों के उपयोग पर रोक अन्तर्राष्ट्रीय शांति और 


स्वतन्त्रता के दृष्टिकोण से कायम की गयी थी; क्योंकि 
उपनिवेशिक देशों की गुामी के रूप में औद्योगिक 
क्रांति के परिणाम विद्व के सामने थे। 


यह अपरिहार्य था; क्‍योंकि बड़ी-बड़ी मशीनों के 


लिए कच्ची सामग्री की प्राप्ति और तैयार माल की 
बिक्री के लिए विस्तृत बाजारों की आवश्यकता थी, 
जो उन्हीं मशीनों द्वारा निर्मित शस्त्रास्त्रों के बल पर 
जीते गये, हासिल किये गये। 


भौतिकवाद के युग में अथ॑-व्यवस्था का आध्या- 
त्मीकरण आलोचकों को बिल्कुल अजीब रूग सकता 
हैं। वे सामान्यतः इसे स्वप्न लोक बताते हैं। लेकिन 


आधुनिक आथिक उपनतियों अथवा रुखों के विश्लेषण 
से पता चलता हूँ कि लोग विशुद्ध भौतिक मूल्यों से 


ऊब गये हैं और अब अधिकाधिक आदर्शी विचार 
चाहते हैं। 


मानव का नैतिक विकास उसकी भौतिक समृद्धि 
के साथ आगे बढ़ने में असफल हो चुका है। गांधीजी 
अपने समय से आगे थे और वे 'त्येनत्यक्तेन भुंजितः' 


की भावगा पर आधारित जर्थ-व्यवस्था की बात 


सोच सके। वे हृदय यानी आत्मा से शांतिमय विकास 
में विश्वास रखते थे और उन्होंने बिना'किसी बाहरी 
प्रभाव अथवा सहायता के आन्तरिक रूप से देद 


को आ्थिक आजादी हासिल करवाने का प्रयत्न किया । 
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जिन मुख्य-मुख्य सहकारी प्रवृत्तियों का परिचय इस 





हक 


दत्तात्रेय ना. वान्द्रेकर 


आदिवासियों का उत्थान काफी ह॒ए तक इस बात पर निर्भर है कि क्रिस सीमा तक वे व्यापारियों, जेगलू के ठेकेशरों 
आदि जैसे बिचवानियों को समाप्त कर अपना जीवन तथा भर्थ-व्यवस्था सहकारी पद्धति पर संगठित करके आत्म-निभर 
बना पाते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए सहकारिता के प्रइन पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त विशेष कार्यकारी इल ने 
तथा अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति आयोग ने आदिवासियों की अथ॑-व्यवस्था को इस तरह सहकारी रूप देने की 
आवश्यकता का आग्रहपूतक प्रतिपादन किया है। द 


शूुधम ओर द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान राज्यों में सहकारी समितियाँ संगठित करने के लिए 
सहकारिता के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों-खास कर कुछ कार्य किया तो जा रहा है, फिर भी कुछ 


अनुसूचितः जनजातियों-की प्रगति का अध्ययन करने मिलाकर सुयोजित और संगठित प्रयत्नों का अभाव 


और तीसरी पंच वर्षीय योजना के कार्य-काल में ही है। सहकारिताएँ प्रारम्भ करने के लिए तद्थे 
इस क्षेत्र में प्रगति को तीत्र बताने के छिये उपाय योजनाएँ यहौ-वहाँ चालू भी की गयीं, परन्तु आदि- 


के 


सुझाने हेतु भारत सरकार के गह मंत्राउय ने वासियों की आथिक स्थिति पर उनका -कोई खास 


जलाई १९६१ में पा विशेष कार्यकारी दल नियक्त प्रभाव नहीं पढ़ सका। 
किया। द द | 5 एरवो क्षेत्र में मंद विकास 
पिछड़े वर्गों के बीच कह / के विषय पर आदिवासी क्षेत्रों की सहकारिताओं की प्रगति का. 
इस दल का विवरण एक मूल्यवान दस्तावेज है।. रल्यांकन अल्ग-थलूग रूप से नहीं किया जा सकता, 
द द अपितु सहकारी आंदोलन के विकास के व्यापक संदर्भ में 
पूरे प्रश्न के रूप में ही इस पर विचार करना होगा। 
आदिवासी अविकतर पूर्वी क्षेत्र में, यथा बिहार 
उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र 
(अ) महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, प्रदेश, केन्द्रित हैं। भारत के आदिवासियों की कुछ 





आदिवासियों अथवा जनजातियों में चलनेवार्डे 


दल को प्राप्त हुआ, वे इस प्रकार हैं : 


मद्रास तथा राजस्थान में वन श्रमिकों की संख्या २ करोड़ ९८ लाख है।इसमें से करोड़ प्‌ छाख॑. . 


सहकारी समितियों; (आ) उड़ीसा में सह- अर्थात्‌ ७२ प्रति शत इसी क्षेत्र में हैं। परिचमी 
कारी अन्न गोले तथा महाराष्ट्र में अन्न भण्डार क्षेत्र-जिसमें राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र 
(बंक); (इ) आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति राज्य आते  हैं-3४ लाख से कुछ अधिक 
सहकारी वित्त और विकास निगम; ( ई) आदिवासी रहते हैं जो २५ प्रति शत हैं। शेष ३ 
मध्य प्रदेश में बहु धन्‍्ची सहकारी समितियां; प्रति शत अन्य राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों 
तथा (उ)- उड़ीसा की रेशम कौड़े पालने- में हैं। सहकारिता आंदोलन का विकास पूर्वी क्षेत्र 
वाली समितियां द में बहुत ही धीमा हुआ हैँ, जो पिछले चन्द वर्षों) 
इस दल का यह अनुभव रहा कि यद्यपि विभिन्न में काफी चिता का विषय बन चुका हैं । इसका 
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जनजाति (ढेबर)आयोग 


. की ही गिनती ग्रिन सकते हैं। बहत सीधे-सादे 
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असर इस क्षेत्र के आदिवासियों के सहकारी आंदो- 
लन की प्रगति पर भी पड़ा है। आदिवासी क्षेत्री 
में सहकारिता के विकाप्त की धीमी और उलार 
अथवा असंतुलित गति के कई कारण हैं। -मोदे 
तौर पर इसके प्रमल कारण है: संरचनात्मक 
कृमजो रिया, परिचालन सम्बन्धी दोष, प्रबंध संबंधी 


. समसस्‍्याएँ और दूषित कार्य-अ्गालियां । काम करने 


की ये प्रणालियां और तरीके आदिवासियों की. 
जरूरतों और स्वभाव के अनकल नहीं हैं। फिर भी, 
पिछले चंद वर्षो में जो अनुभव प्राप्त हुआ हैं, 


उसका उपयोग इन क्षेत्रों में सहकारिता का ए 


ठोस कार्यक्रम तैयार करने के लिए किया जा सकता है । 
. इस दल ने अनूभव किया कि आदिवासी अथ- 


व्यवस्था, खास कर भीतरी क्षेत्रों में, अधिकतर पंसे 


के द्वारा लेन-देन करने की नहीं है, बल्कि 
साप्ताहिक हाठों के साथ जुड़ी हुई है, जहा वस्तु 
विनिमय यानी बारटर पद्धति के आधार पर ही कारो- 
बार होता हैं । भादिवासियों की जरूरतें अधिक नहीं 
होतीं, वे साधारणत: नमक, मिट्टी के तेल, गुड़, 
कपड़े, दियासलाई और चाय तक ही सीमित हैं। 
ये चीजें वे हाटों में खेती की चीजें और कुछ 
गौण वन्य उत्पादनों के बदले में खरीदते हैं । अति- 


.. रिक्त कृषि उत्तादन, यदि कूछ हो तो, बहुत ही 


कम होता हूं। ज॑ंसा कि अनुसूचित क्षेत्र और 
अपनी रिपोर्ट में बताया 
था कि. आदिवासी जनता का एक बड़ा भाग भूमिहीन 
हैं और दूसरे बड़े भाग के पास जो भूमि है, वह 
बहुत ही छोटे-छोटे टुकडों में बँटी हुईं है कि वे आथिक 


. दृष्टि से अछाभकारी हैं। साक्षरता के लिए किए 


 जानेवाले अनेक प्रयत्नों के बावजूद अब भी आदि- 
वासियों में अज्ञानता अध्यधिक है-। वे केवल २० तक 


विश्वसनीय और स्वभाव से ही किसी प्रकार की. 
शका-क्शंकाओं से रहित होने के कारण व्यापारियों, 
साहुकारों आदि के द्वारा-जों कि बाजारों में आते हैं 
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शक 


या वहीं रहते हँं-उनका काफी शोषण होता हैं । 


बआहरी लोगों द्वारा शोषण 
कुछ क्षेत्रों में व्यापारी या उनके दलाल, भीतरी 


देहातो में पहुँच कर बेमौसमभ के दिनों में आदिवासियों 
देते हैं 
और उनसे वादा करा छेते हैं कि वे कृषि की तथा 


को छोटी-मोदी रकमें ऋण के रूप में : 


वन्‍्य' चीजें, जैसे चावक और अन्य अनाज या ठसर 


के कोये, छात्र व तेंदु के पते आदि, नीची दरों पर--जो 


कि बाजार में मौसम के समय की दरों से काफी कम 


होती हैँ-व्यापारियों या उनके दलालछों को देंगे। 


आदिवासी लोगों को नकद ऋण की अवसर जरूरत 
पड़ती रहती है, ताकि बेमौसम के दिनों में वे 
अपनी दैनिक जरूरतों की चीजें खरीद सकें; क्योंकि 
उस समय उनके पास कोई क्रषि की या वन्य चीजें 


मौजूद नहीं होतीं, जिन्हें देकर वे जरूरत का सामान 


खरीद सकें। उन्हें सामाजिक या धामिक कार्यों, यथा 
विवाह, मृतक भोज आदि, के छिए भी ऋण की जरूरत 


होती है। वेमौसम के दि में उपभोग के लिए उधार 


अनाज की भी जरूरत उन्हें होती हैं। इसके लिए 


स्थानीय ऋगदाताओं से बहुत ऊंची व्याज दरों पर 


ऋण छेते हैँ। इस तरह व्यापक शोषण होते रह 
बावजूद आदिवासियों के मन में इन व्यापारी और ऋण- 
दाताओं के प्रति कोई शत्रुभाव आम तौर पर नहीं 


रहता; क्योंकि उनकी तात्कालिक झरूरतों के लिए. ४ 


ये लोग नकद रुपया या उधार चीजें उन्हें देते हैं। 
इस तरह व्यापारी-सह-ऋणदाता मौजूदा आदिवासी 
अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किये हुए 


है। आदिवासियों की ईमानदारी और सच्चाई का 
मानदंड इतना ऊंजा है कि उन्हें जो चीजें या नकद 
रुपया उधार दिया जाता है उसके लिए उनसे कोई 
बंधक या प्रत्यक्ष जामिन नहीं लिया जाता “है । उनका 


जो शोषण हो रहा है, उसके प्रति-अब वे अधिकाधिक 
जग होते जा रहे है, परंतुँ दूसरा कोई चारा न 
होने की वजह से वे छांचार हैं।. 





॥ 
(0 








पिछड़े वर्गों में सहकार 


शोबण के एक दूसरे तरीके का जिक्र भी यहाँ 


किया जा सकता हेँ। देश का बहुत-सा वन-विभागीय 


कार्य जंगल के ठेकेदारों द्वारा होता है। ये ठेकेदार 
अपने सभी कार्यों के लिए आदिवासियों को काम पर 
रखने हैं, परंतु उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देकर, अन्य 
मार्गों से भी उनका शोषण करते हैं। इस स्थिति 
पर काबू पाने के लिए उक्त दल ने सुझाव दिया है 
कि सहकारी समितियां बनायी जायें । यहाँ यह बताना 
ठीक होगा कि ढेबर आयोग ने भी आदिवासी क्षेत्रों में 
सहकारिता के महत्व पर जोर दिया था और कहा था : 

“अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था को 
मात्र गुजर-बसर करने के स्तर पर माननी या समझती 
होगी । ऐसी व्यवस्था में बचत तो नगण्य ही होती हैं । 
बड़े पैमाने पर कोई रकम जमा होने की तो बहुत ही 
कम संभावना रहती है। किसी न किसी रूप में होनेवाले 


शोषण से स्थिति और भी बदतर हो जाती है । ऐसी - 


हालत में सहकारिता को तिहरी मूमिका अदा करनी 
हैं। उसे पतनशील स्थिति के कारणों का सामवा करना 
होगा; उसे यह सुनिश्चित करना यानी इस बात का 
आश्वासन दिलाना होगा कि मौजूदा उत्पादन और भावी 
विकास का अधिकतम लाभ इन्हीं लोगों को प्राप्त होगा; 
तथा उनमें बचत भावना को प्रोत्साहन देना होगा। 
, व्यावहारिक दृष्टि से सहकारी आन्दोलन को यदि आदि- 
'बासी क्षेत्रों में सफल होना है, तो उसे वहाँ के लोगों 
को अत्यधिक कर्ज के भार से मत करने और साथ ही 
उनकी रोज-ब-रोज की जरूरतों की पूति भी करने 
जिनमें अन॒त्पादक आवश्यकताओं का भी समावे 
तथा विकास संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करना होगा। 


आदिवासी क्षेत्रों की मोजूदां विशेताएँ इस तथ्य के 
कारण हूँ कि वे छोग जंगलों और अन्य दूर-दूर के दुर्गम 
क्षेत्रों मे रहते आये हैं तथा मख्य सामाजिक व आथिक 
प्रवाहों से बहुत अल्ग रहे हैँ । औद्योगिक प्रवृतियों 
का अभाव, यहाँ तक कि क॒टीर उद्योगों तक का अभाव, 











५८५९ 


वहाँ स्पष्ट दिखायी देता हैँ। उनके गाव साधारणत: 
यत्र-तत्र बिखरे हुए तथा दूर-दूर के फासले पर होते 
हैं, जबकि साधारण क्षेत्रों के गाव ऐसे नहीं होते। 
अतः केवल साप्ताहिक हाट (अठवारे) के दिन ही 
ये आपस में मिलने-जुलने का अवसर पाते हूँ। 
इसलिए आदिवासियों के लिए सहकारिताओं को 
अधिक अनुकूलर रूप॑ में सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिए, 
बनिस्बत हाट के व्यापारियों और साहूकारों के। 
मौजूदा स्वरूप को भी काफी बड़े पैमाने पर लचीला 
बंनाना होगा और कुछ निश्चित जोखिमवाले काम 
उठाने की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए 
दल ने यह सुझाव दिया है कि हाटों में सेवा 
सहकारिताएँ स्थापित की जायें। ये सहकारिताएँ 
उन्हें नकद रुपये, अनाज आदि उधार दें, सदस्यों 
का माल खरीदें और उनकी घरेल जरूरत की 
चीजें मुहेया करें। विद्निष्ट कामों के छिए 
अलग-अलग सहकारिताएँ भी संगठित की जा 
सकती हूँ, जैसे जंगलों के अलग-अलग क्षेत्रों का 
उपयोग करने या ग्रामोद्योग तथा अन्य उद्योगों 
ब दस्तकारियों के लिए । 


प्राथमिक व्यावसाथिक समितियाँ 
उपभोक्ता वस्तुओं की सारी की सारी खरीद और बिक्री 
की जिम्मेवारी उठाने के लिए प्राथमिक विक्री समितियाँ। 
बनानी चाहिए। सेवा सहकारी समितियाँ और इन 
प्राथमिक बिक्री समितियों को उच्च संगठनों की ओर से 
प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनात्मक, तकनीकी 
और वित्तीय सहायता का प्राप्त होना भी जरूरी है। 
अतः दल ने सुझाव दिया कि आन्थ्र प्रदेश अनुसूचित 
जनजाती सहकारी वित्त और विकास निगम के ढंग: 


पर अलछूग-अछूग क्षेत्रीय बिक्री समितियों! बतायी जानी 


चाहिए। दल ने आगे और सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय 
निगम भी स्थापित होना चाहिए, जो विकास-प्रगति और 
व्यापार संबंधी कार्यों को संभाल सके । अपनी प्रवृत्तियों 
में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम 































न 


जी इस निगम को करना चाहिए तथा उनःकामों को नहीं 


उठाना चाहिए, जो मौजूदा संस्थाओं द्वारा ही सुयोग्यता 


के साथ चलाये जा सकते हों। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों 


में सहकारिता विकास का काम ठीक से चले, इसकी 


चत्यक्ष जिम्मेवारी भी इसे उठानी चाहिए। 


दल की रिपोर्ट में वव मजदूरों की सहकारी 
समितियों के बारे में भी विशेष रूप से एक अध्याय 


 हैं। इस दल की राय में उन्हें वन-सह-श्रम संविदा 
* (कांद्रैक्ट) समितियों का नाम दिया जाना चाहिए 
इन समितियों के लिए दल ने जो सहायता का स्वरूप 
- . सुझाया है वह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों. के समान ही 
. है। कार्य का क्षेत्र जंगल की उस इकाई तक सीमित रहना 


चाहिए, जिसमें एक या दो बार पेड़ों की कटाई लगातार 
होती हो और जो वहाँ होनेवाले पेड़ों की वृद्धि, सड़कों 
और लघ सिचाई की व्यवस्था की उपलब्धि पर निर्भर हो । 


उसमें यदि एक या अधिक सेवा सहाकारिता का कार्य- 


क्षेत्र भी आ जाता है, तो उसके लिए एतराज नहीं उठाया 
जाना चाहिए। इन सहकारिताओं की सदस्य-संख्या 
२०० से ३०० के बीच होनी चाहिए। 

. दल ने यह पाया हे कि राष्ट्रीय वन नीति और 
तीनों पंच वर्षीय योजनाओं के निर्देशों तथा केंद्रीय 
सरकार द्वारा दी हुई पर्याप्त मदद के बावजूद गुजरात व 
महाराष्ट्र को छोड़कर अन्यत्र बहुत ही कम संख्या में वन 

 सहकारिताएं कायम हो सकी हूँ । अन्य प्रदेशों के आदि- 

: वासी करीब ढ़ाई करोड़ हैं, जबकि गूजरात व महाराष्ट्र 


... में केवल ५० लाख हैं| गूजरात व महाराष्ट का कछ बन 






.. महाराष्ट्र) 
.._ चार वर्षों में इनकी संख्या ५०० तके बढ़ गयी होगी, परन्तु 
..._ शेष सभी राज्यों की कुल वन सहकारिताओं की संख्या - 

.._ ढेबर आयोग के अनुसार १९५९-६० में केवल ९१ ही 
. थी-आन्ध्न प्रदेश में ५५; राजस्थान में २९;. असम में 
चार; और त्रिपुरा में तीन । कम 


. विस्तार करीब ३५,००० वर्ग मील में फेला हुआ है, जबकि 


...__ अन्य राज्यों में यह २,३४,००० वर्ग मील हैं ।फिर भी 


वन सहकारिताओं की संख्या पुराने बंबई राज्य (गुजरात- 
९५८-५९ में ३०८ थी। पिछले 


द लादी ग्रामोद्योग 


: जून १९६३ 


महाराष्ट्र और गूजरात ने इस आंदोलन का हर वर्ष 
विस्तार करने की दृष्टि से ऋमिक कार्यक्रम बनाये हैं 


तथा इस विस्तार के लिए आवश्यक वित्तीय सुविधाएँ 
भी कर रखी हैं। भविष्य में उचित समय में इन दो राज्यों. 
में सभी वन क्षेत्रों का कार्य केवल इन्हीं सहकारी समितियों 
द्वारा चलेगा। परन्तु ऐसी कार्य-योजना अन्य राज्यों में भी क्‍ 


बनायी गयी हैं, यह नहीं प्रतीत होता। पुराने बंबई राज्य में 
जब यह आंदोलन शुरू किया गया था, तब से १२ से अधिक 


वर्ष गुजर चुके हैं। सहज ही प्रश्न उठता है कि अन्य 
राज्यों ने आदिवासियों की स्थिति उन्नत करने के लिए 
योग्य कदम क्‍यों नहीं उठाये ? 


सहकारिता की धीमी प्रगति 


इस प्रइन पर इस दल ने और ढेवर आयोग ने भी 
काफी चर्चा की है । पुराने बम्बई राज्य ने जो उपाय अपनाये 


वे अन्य राज्यों द्वारा न अपनाये जाने के तीन कारण दल ने 
बताये हैं। पहला कारण है, वन विभाग का राजस्व कम 


हो जाने का भय; दूसरा है, वन विभाग का नियंत्रण 


कम हो जाने की आशंका, जिसके परिणामस्वरूप वन |: 
संपत्ति का हास या नाश होने की संभावना; और तीसरा | 


है, छोटी-मोटी चोरी हो जाने पर वनों के ठेकेदारों के विरुद्ध 


तो तुरंत कार्यवाही हो सकती है, परन्तु सहकारी समिति ५ 
के विरुद्ध ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। #३ 


क्या सहकारी समितियों को कार्य-क्षेत्र का कुछ भाग 


सौंपने के फलस्वरूप राजस्व पर कोई असर पड़ा है ? यह _ 


जानने के लिए दल ने महाराष्ट्र व गुजरात की सरकारों से 


विवरण की मांग की है। परन्तु ऐसा कोई विवरण 
- उपलब्ध नहीं है। कीमत के आधार पर जब सहकारिताओं 


को कुछ कार्य-क्षेत्र प्रारंभ में सौपा गया तो यह संभावना 


थी कि प्रत्यक्ष अनमान निम्न स्तर पर हो जाने के _ 
कारण जो न्यूनतम कीमतें तय की गयीं, उनके फलस्वरूप . 
राजस्व में कमी आ जाय । खली प्रतिस्पर्धा में अच्छी 


कीमतें प्राप्त हो सकने की वेचारिक संभावना भी सोची 


गयीं थी। परल्तु न्यूनतम आधार पर कीमतें तय करने 
- ... कीपद्धतिबहुत पहले ही छोड़ दी गयी और उसके बदले | 
















पिछड़े घर्गों में सहकार 


एक ऐसा सूत्र अपनाया गया जिसके अंतर्गेत सरकार तथा 
सहकारी संमितियां परस्पर हिस्सेदार बनकर विशिष्ट 
अनुपात में उस क्षेत्र के कार्य की वास्तविक प्राप्ति को 
बांट लेती हैं। कीमत, लाभ और हानि का प्रइन इस सूत्र के 
अन्दर उठता ही नहीं हैं। दल की राय में इस सूत्र के 
अनुसार तो राजस्व बढ़ना चाहिए; क्‍योंकि इमारती 
लकड़ी और अन्य उपज नीलाम में बेची जाती हूँ। 
इसके अतिरिक्त सहकारिताएँ अपनी आय अन्य कुछ 
प्रशोधनात्मक उद्योग शुरू करके भी तो बढ़ा सकती हैं ! 
. दूसरी बात के मामले में, जिसमें बताया गया है कि 
वन विभाग का नियंत्रण कम हो जायेगा, दल ने राय दी 
कि सहकारिताओं की एजेंसी के मार्फत पेड़ों का गैर 
कानूनी तौर पर काटा जाना तथा अन्य अनुचित कार्य 
बन्द किये जा सकते हैं (जेसा कि महाराष्ट्र और गृजरात 
के अनुभव से भी सिद्ध हुआ है ।) और वनवासियों और 
वन विभागवालों के बीच नये संबंध कायम किये जा सकते 
हैं; क्योंकि दोनों को साथ काम करना है। राष्ट्रीय वन 
योजना में कहा गया है कि किसी वन योजना के, फिर वह 
कितने ही सदुद्देय और विशेष सावधानी से क्‍यों न 
बनायी गयी हो, जनता के सहयोग और सामथ्य के बिना 
सफल होने की बहुत कम संभावना है। परन्तु जहाँ 
एक बार स्थानीय आबादी ने वन-संपदा की ओर अपनी 
जीविका की दृष्टि से देखता सीख लिया (जो कि सहकारि- 
ताओं के आधार पर ही संभव हैँ) तो एक बड़ा कदम 
« उठा लिया गया, ऐसा मानना चांहिए । 


स्वीडन का अनुभव 


इस संदर्भ में स्वीडन के जंगलों का उदाहरण दृष्टव्य' 
है। वहाँ का कुल वन क्षेत्र ५ करोड़ ६७ लाख ५० हजार 
एकड़ है और कृषि भूमि १ करोड़ १० छाख एकड़। 
. स्वीडन का वत विभाग उस देश के कूल क्षेत्र (१० करोड़ 
९० लाख एकड़) का ५२ प्रति शत है। इस वन्य क्षेत्र 
. का केवल २५ प्रति शत हिस्सा सरकारी और अर्ध सरकारी 
_ संगठनों तथा सावंजनिक संस्थाओं का है, २५ प्रति शत 
औद्योगिक संगठनों का है और शेष ५० प्रति शत निजी' 
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व्यक्तियों का है | स्वीडन के सारे जंगल वहाँ के उद्योगों 
से संबंधित हें । उस देश में ४,००० से अधिक कारखाने 
ऐसे हैं जो जंगलों पर निर्भर हैं और जिनसे वे अपनी 
कच्ची सामग्री पाते हैँ। करोड़ों टन लकड़ी प्रति दिन 
वहाँ से कारखानों को मिलती है | हर साल लगाये जाने- 
वाले जंगल कारखानों के लिए काटे जानेवाले जंगलों से 
डेढ़ गृने होते हैं । काटने और लगाने का काम व्यक्तियों 
द्वारा बहुत-कुछ निजी रूप में होता हैँ और वे वन संबंधी 
कार्यों से ही पर्याप्त आय प्राप्त कर लेते हैं और कभी भी 
वेकार नहीं रहते । स्वीडन के वन्य जाति के लोग अनुभव 
करते हैँ कि जंगल उनका अपना है और वही उनके जीवि- 
कोपार्जत का साधन-सत्रोत हैं । अत: वे बड़ी कशरूता से 
वेज्ञानिक तरीकों से उसकी व्यवस्था करते हैं। वे काफी 
समझदार और प्रशिक्षित हैं तथा वन-विज्ञान तथा वन- 
वर्धन में पर्याप्त माहिर हूँ । द 

हमारे वन्य-जन भी स्वीडन के वन्य जनों के समान 
यथा संभव कम समय में ही तरक्की कर सकें, यह देखने 
का हमारा प्रयत्न कया नहीं होना चाहिए ? 

तीसरी बात के सिलसिले में में ढेबर आयोग की रिपोर्ट 
में से ही कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त समझता 


ध्फ 


हँ। आयोग ने कहा है: 


“अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करने पर जो जोर 
वन संबंधी नीति में दिया जाता हैं उससे ठेकेदारों 
का मह॒त्व बढ़ गया है। इससे सरकार का कार्य अवश्य 
ही सरल हो गया है, परन्तु अधिकांश ठेकेदार आदि- 
वासियों का अत्यधिक शोषण करते हैं । ठेकेदार अपना ही 
कानून चलाता है। वन विभाग के अधिकारियों पर उसका 
प्रभाव रहता है। आदिवासी शायद ही. कायदे-कानून 
जानता है। अतः वह ठेकेदारों की दया पर ही निर्भर 
रहता हैँ। ठेकेदारी की यह पद्धति पिछले दस वर्षों से. 
खुले आम एकाधिपत्य के रूप में ही चली आ रही हैं।” 
आगे इसी में बताया गया है कि वन विभाग का दंड ” 
देनेवाला तंत्र भी मानों ठेकेदारों के ही हाथ में है; 
क्योंकि जो उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ वह 
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बन विभाग के कानन तोड़ने का आरोप सहज लगा देते 
हैं। दल ने अनुभव किया कि सहकारिता से उसके 
सदस्यों में जिम्मेवारी का भाव विकसित हो सकेगा. 
और वे गैर तरीकों और गलत मार्गों से किये जानें- 
_ बाले शोषण से क्षेत्र की रक्षा कर सकेंगे। फिर, सहकारी 
समिति पंजीयत कानून के दंडात्मक प्रावधान भी कुप्रबन्ध 
के समय या चोरी होने के प्रसंग में लागू किये जा सकते हैं। 
प्रबंध समिति भी नियंत्रित की जा सकती हैं। ऐसा 


.. तरीका अख्तियार करने में कोई दिक्कत नहीं हेँ। परन्तु 


सवाल तो यह हैं कि पिछले १२ वर्षों में गृजरात- 
_ महाराष्ट्र में चलनेवाले सहकारिता के काम. में क्या एंसा 
कोई अवसर उपस्थित भी हुआ हैं ! 


... सहकारों के विरूद्ध एक और आलोचना की जाती हैं 
. कि गैर आदिवासी इन समितियों में घुस जाते हैं और अपने 
 स्वार्थों के लिए उनका शोषण करते हैं। पर क्या वास्तव 
में ऐसा कहीं हुआ भी है ? इन समितियों का प्रवर्तन 
.. समाज सेवी संस्थाओं द्वारा करने की व्यवस्था पुरानी बंबई 
.. सरकार ने ऊपर निर्देशित खतरों से बचने की दृष्टि से 


की और वह बहुत कारगर साबित हुई। यह तक 


प्रस्तुत किया जा सकता हैँ कि ऐसी समाज सेवी संस्था 
हर जगह संभवतः उपलब्ध न हों। परन्तु दल ने इसके 
जबाब में कहा हैँ कि ऐसे क्षेत्रों में, जहा। ऐसी समाज सेवी 
_ संसथाएँ न हों, सहकारी समितियों के सुयोजित 
संगठन की जिम्मेवारी संहकारी समितियों के संघ की 
स्थापना होने तक सहकारिता विभाग, वन विभाग और 
. आदिवासी कल्याण विभाग संयुक्त रूप से उठायें। 
. एसा संघ बन जाने पर तो उसे ही प्रवर्तक संघ के रूप में 
मान्यता दे दी जायेगी। दल इस नतीजे पर पहुँचा 
... कि राज्य सरकार द्वारा सुयोजित तथा क्रमिक कार्यक्रम 
.... बनाया जाय और देश के समस्त वन क्षेत्र में सहकारी 
.. समितियों की स्थापना उसके अनुसार हो जानी चाहिए 

आज्ञा हूं कि केंद्र और राज्य सरकारें इस संबंध में दछ 

_ की सिफारिशें स्वीकार कर लेंगी और शीघ्य ही उन्हें 


. अमल मेंभी लाॉयंगी]..... धर 


खादी ग्रामोद्योग 


: जन १९६३ 


रिपोर्ट में 


साधन-स्रोतों पर आधारित 


प्र विकसित करना होगा । आदिवासी 
वन्य उत्पादन के प्रशोधन की तकनीक तथा उद्योगों 
का संगठन बहुत सरल होना चाहिए, जिससे आदिवासी 


आसानी से उसे समझ सकें और अपना सके । जिन 

उन्नत तकनीकों की आवश्यकता है, वे धीरे- 
धीरे शुरू किये जाने चाहिए । यदि यह उपक्रम जल्दवाजी _ 
में प्रारम्भ किया गया तो उससे आदिवासियों को. 
जिस 


उद्योगा 


कोई लाभ न होकर दूसरों को ही होगा, 
कारण उनमें असंतोष फेल सकता है। उपलब्ध कच्चा 
माल, अन्य साधन-स्रोतों 

क्रय-विक्र+ः की सुविधा आदि 
इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिले बे 


सवक्षण 


तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वन सहकारी 
समितियों ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। 


. दल ने जो कुछ ऊपर कहा है, उससे में सहमत 
है। किन्तु प्रश्न यह हैँ कि धीरे-धीरे का क्‍या अथ॑ 
हैं? शताब्दियों से आदिवासी 


ही देना चाहिए, जिससे 
की भोति शिक्षित और सम्पन्न हो जायें। इस दिशा 


में आवश्यकता है प्रभावकारी कार्य करने की। सारे. 
कामना _ 


जंगल क्षेत्र में युवक-गण आगे बढ़ने की 


करते हैं पर अब तक उन्हें कोई मार्ग-दर्शक या 


: सहायक नहीं मिल सका है। सभी वन्य क्षेत्रों में 


रल और जटिल दोनों प्रकार की प्रशोधन प्रक्रियाओं 


: की प्रशिक्षण संस्थाएँ प्रारंभ करने की आवश्यकता 
 हैं। इस प्रकार की. संस्थाएँ जिले 


आदिवासियों के लिए उद्योग' सम्बन्धी 
एक अलग अध्याय हैँ । रिपोर्ट में कहा गया हैः 
कि आदिवासियों के वन, कषि तथा अन्य प्राप्य 
क्‍ उद्योगों की आशिक 
स्थिति सुधारने के लिए उन्हें सहकारिता के आधार. 
क्षेत्रों में 


स्थानीय. कुशल श्रम, 
के बाद 

लिए अलग-अलग 
योजना बनानी होगी। प्रतीत होता है कि अभी तक 
इस सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, यहा 


गैग निर्धवता, 
बेरोजगारी, अशिक्षा और अवेज्ञानिक परम्पराओं 
के शिकार हैं। अब कुछ निश्चित समय नियत कर ८ 
; अपने स्वीडन के बच्चुओं 


या तालुके के 
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प्रधान कार्यालयों में भी प्रारम्भ करने से कोई लाभ 
नहीं है। जंगल के भीतरवाले भागों में स्थित 
गाँवों में ही उनका प्रारम्भ होना चाहिए। वहा 
आधुनिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए। 
आदिवासियों के लिए उद्योग 

. आदिवासी युवकों को जंगलों में होनेवाले अनग्रिनत 
उत्पादनों की सभी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा 
सकता है। कुछ आदिवासी युवकों ने विश्वविद्यालय की 
शिक्षा भी प्राप्त की है। उन्हें वन्य क्षेत्रों में इन वन 


उद्योगों के संगठकों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए 
भी प्रोत्साहित किया जा सकता है; पर उन्हें भावी प्रगति . 
के सम्बन्ध में आश्वस्त करना होगा। कुछ युवकों को 


जटिल प्रशोधन प्रक्रियाओं का उच्च प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के लिए देहरादून तथा अन्य केन्द्रों में भेजना 
चाहिए। कुछ युवकों को विदेशों में जेसे स्वीडन, 
फिनलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, कनाडा, साइबेरिया (सोवियत 


संघ) तथा अन्य देशों में भी भेजना चाहिए, जहाँ 


उन्होंने अपने वन क्षेत्रों को उद्योगों से जोड़ दिया 


है। इन देशों में वन-विद्या और वन उद्योगों के. 
विविध प्रकार के प्रशिक्षण के लिए अनेक संस्थाएँ 


हैं। यदि सरकार और आदिवासी नेता दोनों की 


ओर से ही प्रयत्त और प्रयास किये जायें, तो. मुझे. 
विश्वास है कि पचभ पंच वर्षीय योजना की 
समाप्ति के पूर्व ही आथिक और ओऔद्योगिक- 
ः क्रांति लायी जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है 
. कि यह दल आदिवासियों में फैली गहरी भिर्धनता 


को ठीक से नहीं औक सका है। अतः उसके 


प्रतिकाराथ सहकारिता के आधार पर - वन संबंधी 


तथा अन्य उद्योगों का क्रांतिकारी कार्यक्रम कैसा 
होना चाहिए, इसका परामर्ष देने में वह असफल 
रहा है। द क्‍ 

दल ने निम्न लिखित उद्योगों का सुझाव दिया है: 
(१) इमछी से बीज अलग करता; (२) पत्तल बनाना; 
(३) सोंठ तैयार करता; (४) हल्दी तैयार करना; 


(५) इमली के बीज से माड़ी बनाना; (६) जड़ी- 
बूटी और दूसरी वन्य दवाओं का संग्रह करना; 
(७) लकड़ी का कोयला बनाना; (८) दिया- 
सलाई की काड़ियाँ बनाना तथा दियासलाई 


उद्योग; (९) आराकशी; (१०) मकान बनाने की 


सामग्री बताना; (११) टसर का धागा बनाने का 
उद्योग; (१२) पशु-पालन, मुर्गी-पाकून तथा सुअर- 
पालन; ( १३) तिलहनों का संग्रह; और (१४) राख 
उद्योग । ये उद्योग आदिवासियों द्वारा चलाने योग्य 
हैं। उपर्थक्त उद्योगों में से छयभग पौच तो वास्तविक 
रूप से वन-उद्योग ही हैं। किन्तु जिस बारे में मेँ 
अधिक उत्सुक हूँ, वह यह है कि जंगलों में जहाँ 
कच्चा माल मिलता है, वहाँ इन उद्योगों की पूरी 
प्रशोधन क्रियाएँ की जानो चाहिए। उदाहरण के तौर 
पर में छाख उद्योग की बात कहता हूँ । आदिवासियों 
को न केवल पलाश के व॒क्षों की टहनियों की परत 
पर परत चढ़ा कर 'शाखि लूाक्षा' (स्टिक छैक) का 
ही उत्पादन करना चाहिए वरन्‌ अगली प्रशोधन 
प्रक्रि| भी करती चाहिए, जैसा कि गोंदिया जैसे केःद्रों 


के कारखानों में की जाती है और चपड़ा तैयार 


करना चाहिए और तब यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उससे 


विभिन्न वस्तुएँ बनानी चाहिए। इसी प्रकार उन्हें 


पुराने तरीके से केवल लकड़ी का कोयला ही नहीं 
बनाना चाहिए, बल्कि छूकड़ी आसदन से लकड़ी का 
कोयला, तारकोल और शुक्तिक अम्ल (एसेटिक एसिड ) 
प्राप्त करता चाहिए। ु 
मॉन राय के सुझाव क्‍ ४ 
संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने 
भारत सरकार के अनुरोध पर वन उद्योग के विशे- 
षन्ञ श्री जे. ए. वॉन मॉन राय को हाल ही में भारत 
भेजा था। भारत सरकार को दिये गये अपने प्रति- 


लम 


वेदन में श्री मॉन राय ने रूगभग ३० यंत्र-चालित 


बड़े उद्योग तथा लगभग २५ कुटीर उद्योग चलाये. 


जाने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र राज्य में वन्य 
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श्रमिक सहकारिताओं के लिए योजना समिति द्वारा 
नियवत वन उद्योग उप-समिति ने अपने प्रतिवेदन में 
बन उद्योग संबंधी प्रदत पर. बेरोजगारी की समस्या 
के समस्त पहलओं को हल करने के साधन के स्वरूप 
से विचार किय्रा और अपनी सिफारिशें भी पेश 
कीं। परन्‍्त ऐसा मालम होता है कि दल ने इसे कोई 
... विशेष महत्व नहीं दिया गया। द 


वन्य स्रोतों तथा उद्योगों के सवक्षण की आवश्यकता 
प्र बल देने की आवश्यकता है। तीसरी योजना में 
कछ इस तरह का कार्यक्रम है और आशा है कि यह 
परियोजना यथा शीघक्ष सम्बन्धित सरंकारें कार्यान्वित 
करना शुरू कर दंगी। | 


प्रशिक्षण 


प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दक ने अधिक परिभ्रमण- 
शील दलों का संगठन, आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी 
पाठशालाओं की स्थापना, आदिवासियों से सम्बन्धित 
समस्त विभागों के-जिनमें राजस्व, सार्वजनिक कार्य, 
जंगल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकार तथा 
'उद्योग विभाग भी हैं- राज्य और जिला स्तर के 
उच्च तथा मध्य स्तरीय अधिकारियों के लिए. विशेष 


अनुस्यापन पाठ्यक्रम आदि के सुझाव दिये है। इसके - 
बन. इन्जीनिर्यारिंग: 


अतिरिक्त वन-विज्ञान तथा 
कालेजों. के पाठ्यक्रम में आदिवासी जीवन, भारतीय 


विकास, गृह-सहकारिता और उपभोक्‍वता सहकारिता 
आदि विषय भी रखने के सुझाव दिये हैं। 
. सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की भूमिका स्वयं नेतृत्व 
..._ सम्भालने की नहीं, बल्कि स्थानीय नेतृत्व को उभाड- 
.. कर लाने की होनी चाहिए, ताकि उसे अपना ध्यान 


अन्य कार्यों या क्षेत्रों की ओर आकषित करने 


. का अवसर मिल सके | सामाजिक कार्यकर्ताओं की 
सेवाओं की संभावना से मैं सहमत हमत हूँ । किन्तु 


खादी ग्रामोद्योग 


' सरकार ने 


- बम्बई,: २ माच १९ 


जून १९६३ 


दल नें यह स्पष्ट नहीं किया कि ये कार्यकर्ता अपने 
तथा पारिवारिक खर्च की व्यवस्था किस प्रकार 
कर सकेंगे। 


दल का यह सुझाव कि भारत सरकार 
मान्य समाज सेवी अभिकरणों को भारतीय आदिम 
जाति सेवक संघ जेसे अखिल भारतीय संगठन . के 
जरिये आथिक सहायता दे, व्यावहारिक नहीं है।. 
इस प्रकार के अभिकरणों को स्थानीय प्रशासन से 
तात्कालिक और नियमित रूप. से उदारतापूर्वक 
अनुदात मिलना चाहिए । ज्ञात हुआ है कि भारत 
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ को 
आजीवन कार्यकर्त्ता बनाने के सिलसिले में दिया . 
जानेवाला अनुदान बन्द कर दिया है, जिसके 
फलस्वरूप' ऐसे आजीवन कार्यकर्त्ताओं द्वारा काम का. 
विस्तार कर सकना अब सम्भव नहीं रहा। अब 
ऐसा भी प्रतीत होता है कि समाज सेवी अभिकरण 
पहले जैसे चंदे के बल पर निर्भर नहीं रह सकते; 


क्योंकि एक तो इस कार्य के लिए उनके पास अब 


समय नहीं हे और दूसरा जिन धनी छोगों के पास 
व्रे चन्दरे के लिए जाते हैं, वे बड़ी रकम देने से इन्कार 
करते हैं और उसके लिए सरकार की ओर अंगुली _ 
उठाते हैं | यदि उचित ढंग से इन संस्थाओं से काम 
लेना हैँ तो सम्बन्धित सरकारों को उनकी आर्थिक _ 


कठिनाइयों की चिन्ता दूर करनी होगी । 
'संवियान, पंच वर्षीय योजनाएं, वत सहकारिता का ._ 


मुझे विश्वास हैँ कि दछ के प्रतिवेदन के फल- /#* 
स्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में वत श्रमिकों के संगठन 
कार्य को तथा अन्य औद्योगिक सहकारिताओं को 


_ काफी प्रोत्साहन मिल सकेगा । आदिवापी छोग उन 


क्षेत्रों में सिफे कुशल कारीगरों का काम स्वयम्‌ कर 

केंगे और तकनीकी तथा संगठनात्मक ज्ञान प्राप्त 
करके वन उद्योग द्वारा राष्ट्रीय समद्धि और सम्पत्ति 
को बढ़ाने में मदद भी कर सकेंगे । हे 





हू. 














 रेश्नम खादी उद्योग का विकास 


सत्य रंजन सेन 


भारत में रेशम उद्योग का पुनरुत्थान उसे खादी की संज्ञा देने के साथ प्रारम्भ हुआ । तब से ग्रामीण रेशम उद्योग का 
विकास करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास हुए हैं। प्रस्तुत छेख में उद्योग को जिन उलट-फेरों से होकर गुजरना पड़ा 
हे उन पर और उसके पुनर्जीवन हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है | 


झुृध्रपि रेशम हाथ कता और हाथ बुना वस्त्र था 

लेकिन १९३० के लगभग से पूर्व उसे खादी की 
संज्ञा नहीं दी गयी थी। प्रारम्भिक अवस्था में 
खादी का मतलब केवल सूती बस्त्र से ही लिया 
जाता था। उस वक्‍त रेशम एक विलासिता की 
सामंग्री समझी जाती थी, जिसका उपभोग परिपृर्णत 
धनाडय वग द्वारा होता था । लेकिन अपनी हरिजन 
यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का ध्याव रेशम कार्य 
में लगे कारीगरों की दुरवस्था पर गया, जो कि प्रधा- 
नतः कुटीरोद्योगी कारीगर थे। चुंकी ग्रामीण रेशम 
उद्योग खादी समझने के लिए आवश्यक सभी शर्तें 
पूरी करता था, इसलिए बाद में उसे खादी मान 
लिया गया। 

उस समय रेशम खादी उद्योग में निम्न॑ बराइया 
घरं किये हुए थीं : (अ) विदेशी सस्ते रेशमी सूत के 
साथ प्रतिस्पर्धा; (आ) सस्ते कृत्रिम रेशमी बस्त्रोंसे 
स्पर्धा; और (इ) बिचवानियों द्वारा शोषण । रेशम 
उद्योग में छगे कारीगरों के दितों की रक्षा करने 
तथा साथ ही साथ उद्योग का और ह्वास होने से 
रोकने के लिए १९३५-३६ के मध्य अखिल भारत 
चरखा संघ मेंदान में आया। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए निम्न कदम उठाये गये: 

(अ) प्रमाणित संस्थाओं को वाजारू रेशम खरी- 
दने से रोका गय द 

(आ) प्रमाणित संस्थाओं को बुनकरों, रीक करने- 
वालों और मठका बूतकारों को निर्धारित दर के 





अनुसार पारिश्रमिक देकर स्तरीय वस्त्र तथा सूत 
तैयार करने के निर्देश दिये गये; 
(इ) बनकरों की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से 
उड़न-ढर्की करघे प्रारम्भ किये गये द 
(ई) विदेशी रेशम तथा अप्रमाणित व्यक्तिओं से- 


जो कि साधारणतया विदेशी सूत का व्यवहार करते 


थे-रेशम खरीदने के विरुद्ध प्रचार किया गया; 
(उ) विदेशी मिलों में बने रेशमी वस्त्र तथा 

उनमें काते गये सूत की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उद्योग 

की रक्षा करने के लिए सरकार से कर बढ़ाने का 

आग्रह करने के प्रयत्न किये गये; और 

. (ऊ) अच्छे गुण-स्तर के रेशम के लिए बाजार 


निर्मित करने तथा हजारों कारीगरों को जीवन वेतन 


प्रदान करते हुए उन्तकी रक्षा करने हेतु कुछ अधिक 
दाम देकर भी रेशम खादी खरीदने के लिए उप- 
भोकक्‍ताओं को तेयार करने के प्रयत्न किये गये । 


कच्चा रेशम और रेशमी खादी के उत्पादन के 


लिए बंगाल में उत्पादन केन्द्र खोले गये । कारीगरों 
को उपयुक्त, न्यूनतम जीवन वेतन प्रदान करने का 


आदइवासन दिया गया। लागत खर्चे के आधार पर 


कच्चे रेशम और रेशमी वस्त्रों का उचित मलय 
निर्धारित किया गया । 
चघरखा सध द्वारा प्रयास 

कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए अखिल भारत 
चरखा संघ ने अपने स्वयम्‌ के दो उत्पादन केन्द्र 
स्थापित किये. और संघ द्वारा नियंत्रित लागत खच्चे 


० सका नदनाालनल+्++- मम थ पाए + कमर 
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प्र सीमान्त लाभ लेते हुए उसने मास्टर लपेटकों 


(सीलर) को तैयार किया । संघ ने रेशम सूतकारों 
व बुनकरों का पारिश्रमिक भी निर्धारित किया । 


.  फ़ेंक-ढकी-करघों के स्थान पर उडन-ढर्की-करघे 
अपनाने, वापिंग ड्रसम आदि जैसी तकनीकों का 
समावेश किया गया, और प्रमाणित भण्डारों की 
स्थापना कर बाजार व्यवस्था का विकास किया गया । 


अखिल भारत चरखा संघ यद्यपि रेशम ध् उद्योग _ 
के सभी पहलओं, जैसे रेशम कोया पालन, रील करना 
 चरखों की सहायता से विध्य कोयों और रही रेशम 
. (लपेठते बषत की प्राप्त छीजन) की कताई, रेशम 
बनाई और बिक्री व्यवस्था, का विकास करना 


चाहता था, किन्तु उसकी गतिविधियों का वस्तुतः 


सभी क्षेत्रों तक विस्तार नहीं हुआ । माहलदा में 
एक या दो केद्धों को छोड़कर सभी स्थानों पर 


रेशम कोया पालन नहीं किया जा संका। वहाँ 


पर बीज के उद्देश्य से दो या तीन मौसमों तक रेशम 
 कोया पालन का काम क्रिया गया । यद्यपि सामा- 
न्‍्यतः सभी कोया पाछकों को काये क्षेत्र के अन्तर्गत 
नहीं छाया जा सका और सभी को कोयों का उचित 
: मूल्य प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं किया जा सका, 


फिर भी साधारणतः कोयों का मल्य नियंत्रित होता 


_- था; क्योंकि क्षेत्र में संघ ही सब से बड़ा खरीदार था। 
लपेटने के क्षेत्र में सूत के गुण-स्तर में सुधार लाया 


गया और तत्कालीन बंगारू सरकार के रेशम उद्योग 


उप-निदंशक तक ने स्वीकार किया थाकि अखिल 


भारत चरखा संघ के केन्द्रों में उत्पादित सूत 
सर्वोत्तम होता हैं । ४ 


. लपेटने की क्रिया के उप-उत्पादन स्वरूप प्राप्त 
. रेशम की छीजन के उपयोग के लिए अप्रशिक्षण-सह- 


उत्पादन केन्द्र खोले गये । काते गये सतः से कपड़ा 


बुना जाता था । बीज कोयों तथा ऐसे कोयों. की 
कताई के लिए जो अन्य किसी कारण से लपेटाई 


करने योग्य नहीं होते, मालदा व मुशिदांबाद जिलों 
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में परम्परागत सूतकार थे। कताई में वे तकली का 
ना 


प्रयोग करते थे। ऐसे क्षेत्रों में केर 


शक, 


खोले ग थे, 


कारीगरों को अच्छा सूत कातने के लिए प्रशिक्षित 


और बेहतरीन पारिश्रमिक प्राप्ति के लिए आश्वात्त 


किया गया । फेरीवालों तथा कारीगरों द्वारा घोखा- 


घड़ी करने जैसी गन्दी पद्धितियां समाप्त करने के 


सफल प्रयास किये गये। बुनाई के क्षेत्र में गुण-स्तर 


तथा उन्नत साधन-सरंजाम अपनाये गये । 
लाभ 


इस प्रकार काम में लाये गये उपायों से कपड़े 


की कीमत कुछ बढ़ी-बाजार भाव से करीब २० 
प्रति शत अधिक | इसका फल यह हुआ कि बाजार 
सीमित बना-लोगों में स्वदेशी की भावना पर अव- 
लम्बित । देश भर में फे खादी भण्डारों में 
अखिल भारत चरखा संघ द्वारा संचालित केन्द्रों व 
अन्य प्रमाणित माध्यमों द्वारा तैयार खादी की बिक्री 
होती थी। उस वक्‍त प्रमाणित खादी का उत्पादन 


: प्रति वर्ष दो-तीन लाख रुपये से अधिक कीमत का 


नहीं होता था। अखिल भारत चरखा संघ ने रेशम 
खादी उद्योग में लगे कारीगरों से स्वदेशी का ब्रत 


लेने और हाथ कती व हात बुनी खादी पहनने का 


आग्रह भी किया। अखिल भारत चरखा संघ के 
अन्तर्गत काम करनेवाले लपेटकों, मास्टर-लपेटकों 
तथा साथ ही साथ बूनकरों को खादी पहननी 
पड़ती थी। 


इसका परिणाम यह निकला कि सर्वे प्रथम कच्चे 


रेशम और रेशमी बस्त्रों के गुण-स्तर में सुधार हुआ। 
द्वितीय, महाजनों द्वारा असंगठित कारीगरों के शोष॑ण 
के विपरीत उद्योग में लगे संगठित कारीगरों के हितों 
की रक्षा करने का प्रयास किया गया, और तृतीय, 
अखिल भारत चरखा संघ द्वारा प्रचार-प्रसार करके जनता 
में शुद्ध रेशमी वस्त्रों के लिए रुझान निर्मित की 
गयी। इस काम में सफलता (अ) समाचार पत्रों में 


विज्ञापन देकर; (आ) बंगाल तथा अन्य स्थानों पर 
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उत्पादित रेशम व खादी के सम्बन्ध में जानकारी 
प्रस्तुत करनेवाली खादी कथा नांमक मासिक 
पत्रिका प्रकाशित कर; (इ) बंगाल के रेशम उद्योग 
के विभिन्न म॒दों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने- 
वाली स्लाइड सिनेमा घरों में प्रदर्शित करते हुए 
विज्ञापन देकर; (ई) विभिन्न स्थानों पर मैजिक 
लालटेन के माध्यम से भाषणों की व्यवस्था करके; 
और (3) मेलों आदि जैसे समारोहों में पर्चे, पोस्टर 
आदि का. प्रदर्शन करके प्राप्त की गयी। पदचों 
_ पोस्टरों आदि में उद्योग के उत्पादन तथा बिक्री 
आंकड़ों के सम्बन्ध में बहु-विध जानकारी प्रस्तुत की 
जाती थी। 


युद्ध काल म 


ये गतिविधियाँ १९४२ के आन्दोलन के दिनों में 
अवरुद्ध हुईं; क्योंकि उन दिनों अखिल भारत चरखा संघ 
गेर कानूनी घोषित कर दिया गया था। महायुद्ध के 
वाद चरखा संघ ने अलग-अलग व्यक्तियों को प्रमाण- 
पत्र देने की अपनी नीति बदल दी। रेशम खादी 
का काम व्यवहारतः रुक-सा गया। रेशम एक युद्ध 
सामग्री होने की वजह से यूद्ध-काल 
समग्र रूप से अपने चरमोत्कर्ष पर था। छेकिन लड़ाई 
. की गतिविधियाँ बन्द हो जाने पर बाजार एकदम से 
गिर गया। कोयों और कच्चे रेशम का भाव १९४६- 
४७ में क्रमशः २ रुपये तथा ४० रुपये प्रति पौण्ड था, 
जो १९४७-४८ में गिरकर ९० नये पैसे एवम्‌ २०.७५ 
रुपये प्रति पौण्ड हो गया । इस तरह अचानक गिरावट 
आते का रेशम उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 

अखिल भारत चरखा संघ ने १९४६ के अस्त में 
खादी कार्य के सम्बन्ध में कुछ बुनियादी सिद्धान्त बनाये 
और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसकी एक मुख्य 
बात थी खादी को केन्द्र मानकर सहकारी समितियों का 
संगठन करना । समग्र अर्थ-व्यवस्था में हुए परिवतेनों 
के आधार पर यह---फल-प्रद खादी कार्य के लिए जैसा 





में रेशम उद्योग 


जनक कक गान ना डिशनवानिशाननागिदीगनानगाकिगनललगग यह गइत 


कि गांधीजी ने उस वक्‍त प्रतिपादन किया था- एक आव- 
इ्यक शर्ते के रूप में नया उपायम यानी कार्य-विधि 
अपनाने की आवश्यकता के अनुरूप था। इस 
प्रारम्भ बिन्दु के 
साथ (अ) उत्पादन के विक्रेन्द्रीकरण; (आ) खादी 
के उत्पादन और बिक्री की इकाइयों के रूप में 
सहकारी समितियों के गठन; तथा (इ) दृस-दूर 
के बाजारों में खादी की बिक्ती प्रधान कार्यालय. से 
सलाह-मशविरा करके उसके अनुसार ही करने की 
आवश्यकता पर जोर दिया। 

देश के सामने उस वक्‍त ये समस्याएं थीं: युद्ध- 
कालीन चर्मोत्कषं का समय बीत जाने के बाद कच्चे 
रेशम तथा रेशमी वस्त्रों की कीमतें एकाएक गिर 
रही थीं; इस बीच चरखा रेशम और रेशमी बस्त्रों 
का गृण-स्तर इतना गिर गया था कि लड़ाई समाप्त 
होने के वाद उनका कोई बाजार नहीं रह गया; 
चरखे पर कोयों से रेशम लपेटनेवालों को निर्धारित 
मूल्य पर अपनी कच्ची सामग्री सरकार को सप्लाई 
करने के रूप में जो तैयार बाजार प्राप्त था वे 
सरकारी संरक्षण खो चुके थें; ु 
होते जाने के कारण उद्योग में लगे जिन कारीगरों 
को सब से ज्यादा हानि उठानी पड़ी उनका साहुकार 
शोषण कर रहे थे, जिन्होंने कारीगरों का कोई 
संगठन न होने का लछाभ उठाने में तनिक भी अवसर 
हाथ से नहीं निकलने दिया। 


पश्चिम बंगाल सरकार का प्रयास 


विश्व समृद्धि के समय में जबकि रेशम का मूल्य 
ऊंचा हो, उद्योग के लिए यह सम्भव हैं कि वह बिना 
सरकारी सहायता के भी जीवित रहे तथा फूले-फले । 
लेकिन गिरावट यानी मंदी के समय में, जबकि पूर्ति 
मांग से अधिक हो और उसे प्राप्त करना तथा 
फिर बनाये रखना मुश्किल हो, तो ऐसे मूल्यों पर जो 


प्रतिस्पर्धा करने योग्य न हों, चीचे गृुण-स्तर का सामाव 


तैयार करनेवाले पर सबसे पहले उसका बुरा असर 


बाद उन्होंने अन्य वातों के साथ- 


और बाजार कम 
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. पड़ता है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 
. कि रेशम उद्योग संकठावस्था में है, पश्चिम बंगाल 
. सरकार ने १९४७ में रेशम उद्योग का मामला हाथ 
में लिया तथा महाय॒द्ध से पूर्व अखिल भारत चरखा 
संघ ने जिन सिद्धान्तों का अनुकरण किया था उनके 
अनसार रेशम उद्योग में लगे कारीगरों को संगठित 
कर उद्योग की अवस्था सुधारने का प्रयत्त किया। निम्त 
उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तत्काल एक कार्यक्रेंम 
चाल करना वांछतीय समझा गया: (१) कारीगरों 
को सहकारी आधार पर संगठित करता; (२) रेशमी 
सूत और वस्त्र के गृण-स्तर में सुधार छाना; (३) 
है . बाजार मनन्‍दा होते हुए भी कारीगरों को न्यूवतम जीवन 
. वेतन की गारण्टी प्रदान करता; (४) कारीयगरों की 
महाजनों के शोषण से रक्षा करना; और (५) 
कारीगरों को पूंजी प्रदान करना। 


१९५२ का संकट 


अप्रैल १९४८ में गठित टैरिफ बोर्ड की सिर्फाी' 
पर आयातित कच्चे रेशम पर संरक्षणात्मक शुल्क बढ़ा- 
कर रेशम उद्योग की अवस्था में सुधार करने हेतु 
भारत सरकार नें भी कदम उठाये। लेकिन इन सब 
उपायों के होते हुए भी रेशम उद्योग के सामने 
१९५२ में एक संहट आया और १९४७ तथा १९५२ 
के बीच उसे विदेशी कच्चे रेशम को स्पर्धा में बहुत 
_ हानि उठानी पड़ी। लेकिन स्वदेशी रेशम उद्योग को 
हानि पहुँचाने यानी उसके सामने एक संकट खड़ा कर 
.. देने में 
.... जितना कि क्नत्रिम रेशमी सूत व बस्त्रों का, जो रेशमी 
.  वबस्त्रों के नाम से प्रसिद्ध और रेशमी वस्त्रों के नाम 
.. पर बेचे जाते थे। अविवेकी व्यापारी असंगठित बुनकरों 
. का शोषण कर रहें थे। इन सब पहलओं का रेशम 
उद्योग पर संचयी प्रभाव पड़ा। 


भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय रेशम मंण्डल 
_ द्वारा किये जानेवाले प्रयासों के बावजद उद्योग की 
- अवस्था गिरती जा रही थी। यद्यपि १९५२-के पश्चात 


विदेशी कच्चे रेशम का उतना हाथ नहीं था 


: जून १९६३ 


रेशम के कोयों और कच्चे रेशम की कीमत में कोई 
विशेष मनन्‍्द्ती (स्फीति) नहीं आयी, लेकिन उत्पादन 
बहुत गिर गया | चंकी रशम कोया-पालक शहतूती 
खेती के अन्तर्गत जो भूमि थी उसे अस्य प्रकार की 
खेती के लिए काम में ला रहे थे और कोया-पालन 
छोड़ रहे थे, इसलिए परिणाम-स्वरूप कच्ची सामग्री 
के अभाव में रेशम लपेटनेंवाले कारखाने बन्द हो 
रहे थे। इस प्रकार भूमिहीन कोया-पालकों, रेशम 
लपेटकों और बुनकरों को बेरोजगार कर दिया गया 
था तथा किया जा रहा था। द 

इस उद्योग में वास्तविक रेशम बुनकरों को असंग- 
ठित होने को वजह से सब से ज्यादा हानि उठावी 
पड़ती है। मिल बने तथा हाथ बने दोनों ही प्रकार के 
कृत्रिम रेशमी वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा होने की वजह से, 
देशी तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के कच्चे रेशम के 
दाम ऊँचे होने पर भी शद्ध रेशमी बस्त्रों की कीमतें 


 नीची रही हैं। बनकरों को अपना माल बाध्य होकर 


अलाभकारी मूल्य पर बेचना पड़ा। इस प्रकार 
मुसीबत के मारे बुनकरों को या तो बाध्य होकर अपना: 
पेशा छोड़ना पड़ा या सरकारी सहायता की शरण 
लेनी पड़ी | इस अवधि में अनुमान लगाया जाता हैं 
कि बृनकरों की संख्या ६,००० से गिरकर करीब 
३,००० हो गयी। पश्चिम बंगाल सरकार को १९५३ 
में ३०० बुनकरों और १९५४ में १०० बुनकरों को- 
जबकि संकट अपनी चरमावस्था पर पहुँच चुका था- 
दातू सहायता देनी पड़ी। 


कारोगरों के लिए सरकारी योजना 

इस प्रक्तार अनिश्चित और प्रतिकूल यानी असुखकर 
वातावरण में पश्चिम बंगाल सरकार ने १९४८ में 
रेक्षम उद्योग में छगे कारीगरों के लिए अपनी योजना 
प्रारम्भ की। उत्हें अपने उद्देश्य प्राप्त करने तथा 
बाजार में अपनी साख जमाने 
नाइयों और बाजार की उतार-बढ़ादवाली अवस्थाओं 
का सामना करना था। जो इकाइयां स्थापित की 


लिए अनेक कठि- 














रेशम खादी उद्योग का घिकास ....... ५९९ 


गयीं उन्हें अपने प्रारम्भ से: ही तीन क्षेत्रों-( १) ; 
रेशम क्षेत्र, (२) आयातित विदेशी रेशम का क्षेत्र 
(कम से कम १९४८ से १९५२ तक); और (३ 
महाजनों द्वारा नियंत्रित असंगठित स्वदेशी रेशम 
से लोहा लेना पड़ा । 

फिर भी, जब १९५३ में अखिल भारत खादी और 
ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना हुई तो , स्थिति में सुधार 
हुआ। मण्डल ने अपने परम्परागत खादी कार्य- 
क्रम के अन्तर्गत रेशम खादी (हाथ लपेटी/कती 
और हाथ बुती रेशम ) का काम भी अपने 
हाथ में लिया। मंडल ने एक ही शर्ते रखी कि रेशम 
खादी का काम करनेवाले संगठन अखिल भारत 
खादी और पग्रामोद्योग मण्डछ (अब खादी और ग्रामों- 
द्योग कमीशन) के प्रमाण-पत्र अतृभाग (अब प्रमाण- 

तर समिति) द्वारा प्रमाणित हों। उस वक्‍त रेशम 
खादी कार्य में दो परम्परागत खादी संगठन--उत्तर 
प्रदेश का श्री गांधी आश्रम और बंगाल का अभय 
आश्रम--रेशम खादी के काम में छगे थे। रेशम शिल्पी 
संघों ने भी--यद्यपि परश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी 
स्थापना हाल ही में की थी--मण्डल से प्रमाण-पत्र 


प्राप्त करते के लिए सम्पर्क स्थापित किया। चूंकि. 


वे मंडल के प्रमाण-पत्र अनुभाग द्वारा निर्धारित सभी 
शर्तें. पूरी करते थे, इसलिए उन्हें प्रमाण-पत्र दिये 
गये। परिणाम-स्वरूप उक्त संब प्रमाणित खादी भण्डारों 
के जरिये अपना अधिक मार बेचने और कई प्रकार 
के कारीगरों को काम देने की अच्छी स्थिति में थे । 

खुदरा बिक्री पर छूट (रिबेट), उत्पादन और बिक्री 
सहायता (सबूसिडी), साधन-सरंजाम पर सहायता, 
संचालन पूंजी ऋण आदि जंसी जो आशिक सहायता 


परम्परागत खादी को प्राप्य थी, वह रेशम खादी को. 


भी उपलब्ध करवाबी गयी तथा उसमें सुस्थिर 
प्रगति होती रही। लेकिन १९५४ के उत्तराद्ध 
में भारत सरकार ने रेशम खादी की खुदरा 


बिक्री पर दी जानेवाली छठ के औचित्य पर आपत्ति 


 उठायी नवम्बर १९५४ में मण्डल के विचारार्थ 


यह सवाल आया कि छूट देना चालू रखा जाय अथवा 


बत्द किया जाय। चूंकि प्रायः सभी की राय यह थी. 


कि कोई नीति विबंयक निर्णय लेने से पर्व उक्त प्रश्न 


पर सभी दृष्टियों से विचार किया जाय, इसलिए 


सण्डल ने इस मसले का अध्ययन करने के लिए एक 


समिति ने परिचम बंगाल में स्थिति का अध्ययन 
किया जो कि सदियों से रेशम उद्योग के गढ़ के 
रूप में प्रसिद्ध है और जहां रेशम खादी आन्दोलन 
एक ठोस आधार प्राप्त कर चुका था। 

समिति को मालम हुआ कि संरक्षण का दावा 
मान्य है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समान महत्व 
के दूसरे ऐतिहासिक पहल पर उसका उतना ध्यान 
नहीं गया जितना जाना चाहिए था। अंग्रेजी शासन- 
काल से ही वारतविक कारीगर का शोयण एक ऐसा 
भीषण रोग रहा हैं कि उसने उद्योग का ह्लास ही 
कर दिया। उचित्त व्यवहार प्रायः नहीं था और 
जल्दी घनवान बन जानेवाले सिद्धान्त ने उद्योग 
को इतना गिरा दिया था कि हर व्यक्ति दूसरे का 
गला घोंठने का प्रयास करता था--इस बात की 
विना परवाह किये कि ऐसा करना निरन्तर खुद 
के परों पर कुल्हाड़ी मारना है । टैरिफ बोर्ड (१९३८) 
ने इस बात पर जोर दिया था कि 'असाक्षरता और 


कर्जदारी रेशम उत्पादक को महाजन के चंगुल में - 


फंसा देती हैं तथा थे उसे वहीं फंसाये रखती हैं। 


उसने चरखा संघ के प्रय॒त्नों की प्रशंसा की थी। 


पश्चिम बंगाल के प्रमाणित संगठनों ने 
उल्लेखनीय. कार्य किया है और यद्यपि 
वे विज्नीय सीमाओं के 


रण प्रस्तुत करते हुए उद्योग का और ह्वास होने 
से बचाया हैं। बिचवानियों तथा महाजनों का, जो 


'कोया-पालकों, लपेटकों बनकरों के अहित में बाजार 


प्र कब्जा जसाये हुए तथा मनमानी किया करते थे 


कारण समस्या के अंशमात्र 
तक ही पहुँच पाये, लेकिन उन्होंने एक अच्छा उदाह- 




















६००... खादी प्रामोद्योग : 


इस ओर ध्यान गया है एवम्‌ अनुवर्ती वर्ग सहकारी 


समितियों का मल्य समझ गये हैं। रेशम खादी उद्योग 


का यह अनुभव रहा है कि जब कारीगर उचित 


पारिश्रमिक तथा अनवरत काम मिलते के सम्बन्ध में 
आश्वस्त हों तो उत्पादन के गृष-स्तर में सुधार हाता 
है एवम स्वयम्‌ उद्योग के भीतर से ही उसमें जान, 


शक्ति आ जाती है। निस्संदेह आथिक सहायता से 


मल्यांतर बराबर करने में मदद मिलती हैँ, लेकिन 


_ निदान रेशम खादी को सस्ती बनाने में निहित हैं । 


अतएव टैरिफ कमीशन जहाँ उद्योग की अनुचित 
: विदेशी स्पर्धा से और केन्द्रीय रेशम सण्डल तकनीक 


में सुधार करने, बाजार सुस्थिर बनाने आदि जैसे 


कार्यों की देखभाल कर सकता है, वहां कारीगरों को 


शोषण से बचाने का काम खादी और. ग्रामोद्योग 
कमीशन को करना है अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि 


- क्षास्तविक कागीकर इस पेशे में अधिकाधिक रूप से 


जून १९६३ 


दिलचस्पी खो बैठें तथा सभी प्रयासों को छिछला 
व निष्फल बना दें; जेसा कि पिछले चन्द वर्षों में 
हुआ है। वस्तुत: यह अखिल भारत चरखा संघ 
की देन हे और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, 
उसे त्यागा नहीं जा सकता। 

. अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल (अब 


कमीशन) के प्रय।सों का संचयी प्रभाव यह हुआ है 
कि पश्चिम बंगाल में प्रमाणित संगठनों की संख्या 


१९५४ में जो ३ थी वह १९६२ में २१ तक पहुँच 
गयी और उत्पादन २ लाख वर्ग गज से करीब १२ 


लाख वर्ग गज, जिसका मतलब है छः गुनी से भी 
अधिक वृद्धि तथा राज्य के कुछ रेशम उत्पादन का 
लगभग ४० प्रति शत उत्पादन। अन्य रेशम उत्पादन 
राज्यों में भी खादी और प्रामोद्योग कमीशन के 
अन्तर्गत कार्य का विस्तार हो रहा है । 

कलकत्ता : ९५ मार्च १९६३ के 
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--मशाॉंर्ल का जनगणना: १९६१ से । 
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 कस्तूरबा* 


जगदीश नारायण वर्मा 


ग[धीजी के जीवन, व्यक्तित्व और दर्शन के विषय 
में बहुत-कुछ लिखा गया है, परन्तु यह एक अजीब 
बात है कि उनकी जीवन-संगिनी कस्तूरबा के बारे में, जो 
सत्य की खोज, अहिसा के प्रयोग और देश के स्वतंत्रता 
संग्राम में संदेव उनके साथ रहीं, बहुत कम सामग्री 
उपलब्ध है। गांधीजी की आत्मकथा” और दक्षिण 
अफ्रीका में सत्याग्रह! तथा अन्य कुछ पुस्तकों में थोड़े- 
बहुत प्रसंग को छोड़कर बा ने राष्ट्र के प्रति जो त्याग 
किया उसके बारे में कोई विशष नहीं लिखा गया हैं। 
कस्तूरबा के विचारों और व्यक्तित्व के विकास तथा 
गांधीजी के जीवत-दर्शन के विकास में उनके योगदान के 
बारे में लोग-विशेषत: आज की पीढ़ी के लोग-बहुत 
कम जानते हैँ। | 
हक 
_ एक आदर पत्नी होने के नाते कस्तूरबा ने अपने 
आपको बापू के जीवन और कार्यों में पूर्णएया विलीन 
करने की कोशिश की और अपने इस प्रयत्न में वे पूरी 


.. त्तरह सफल हुईं वे भारतीय नारी का एक अत्युत्कृष्ट 


आदर्श थीं। सीता और सावित्री की भौति बा का 
आत्मत्याग महान्‌ और भव्य था। इतना होने पर भी 
उन्तका अपना स्वयम्‌ का एक प्रबल व्यक्तित्व था; उनकी 
इच्छा-शक्ति बड़ी दृढ़ थी, जो कभी झुकी नहीं, तोड़ी 
नहीं जा सकी। जो बात उनकी आत्मा और मस्तिष्क 
को मान्य नहीं होती उसे वे करने से इन्कार कर देती थीं । 
अपने विवाहित जीवन के प्रारम्भिक दिनों में पति- 


पत्नी में कई बातों पर मतभेद रहता था और गांधीजी 


खिल कक नभननानभान कर कल 





कस्त्रबा मेमोरियल; मानक चन्द्र कटारिया द्वारा 





सम्पादित; कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल दस्ट, कस्तूरबा 


ने यह अनुभव किया था कि वे कस्तूरबा पर हुकूम नहीं 
चला सकते। उनको किसी कार्यवाही करने के पहले 
उसका औचित्य अच्छी तरह समझाना पड़ता था। 
किन्तु एक बार गांधीजी के विचारों को समझने पर 
उनका दृढ़तापूर्वक अनुगमन करती थीं। इस प्रकार 
घरेलू अनुभवों के आधार पर ही गांधीजी ने सत्याग्रह 
जैसे शक्तिशाली शस्त्र की खोज की थी जो बाद में 
राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति में प्रबल साधन सिद्ध हुआ | 
इस प्रकार कस्तूरबा में एक वास्तविक सत्याग्रही की 
सच्ची भावता थी। और, इसी गुण के कारण गांधीजी 
ने बा को सत्याग्रह के सम्बन्ध में अपना गुरू कहा था। 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने कस्तूरबा को प्रिय भद्र 
महिला” की बिल्कूल उपयुक्त संज्ञा दी है; क्योंकि उनका 
आदर न केवल गांधीजी के उन घनिष्ठ साथियों ने ही 


क 
के 


किया जो स्वतंत्रता संग्राम और रचनात्मक कार्यों के 


क्षेत्र में गांधीजी का अनुगमन करते और उनके साथ 
आश्रम में रहते थे, बल्कि उन व्यक्तियों ने भी किया 
जिन्हें अल्प समय के लिए ही बा के सम्पर्क में आने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके विशाल व्यक्तित्व और 
वात्सल्य-प्रधान प्रेम से सभी लोग गहरे प्रभावित थे। 
वे सभी आश्रमवासियों तथा आश्रम में यदा-कदा 
आनेवाले अतिथियों से समान रूप से स्नेह रखती थीं। 


जीवन में परिवर्तन 

गांधीजी से कस्त्रवा की सगाई सात वर्ष की उम्र में 
हुई थी और तेरह वर्ष की आयु में उनका विवाह हो 
गया था। उनका प्रारम्भिक जीवन दाम्पत्य प्रेम से 


७००" 





गरम, इन्दोर (मध्य प्रदेश) १५६९; पृष्ठ: २५०; मूल्य: 
२९ रुपये | 





वििलिक मिलन लत >> 05:22 0 0०४७४४७४:4# ७४७4 





ओत-प्रोत रहा। चूंकि कस्तूरबा अशिक्षित थीं, अतः 
गांधीजी को एक प्रेमी पति के अलावा शिक्षक की भूमिका 
भी अदा करनी पड़ती थी। दुर्भाग्यवश बा को शिक्षा 
प्राप्त करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुईं । वे 


_थोड़ा-बहुत लिखना-पढ़ना ही सीख सकी । परन्तु वे जीवन-' 


पर्यन्त अध्ययन करने में सतत प्रयत्नशील रहीं। जब वे 


७५ वर्ष की थीं तब भी गांधीजी उन्हें आगाखा जेल में 
कविता, इतिहास, भूगोल और संस्कृत पढ़ाया करते थे । 
. अन्य लोगों की भौति शिक्षित न होने के कारण बा प्रायः 


परचाताप किया करती थीं। यद्यपि वे शिक्षित नहीं थीं, 
फिर भी राजनीतिक आंदोलनों में सदैव अग्रणी रहती थीं 
और कभी-कभी संवाददाताओं को विज्ञेप्तियां भी देती 
थीं, जोकि एक ऐसा काम है, जिसमें कभी-कभी अनुभवी 
जन नेता भी चक्‍कर खा जाते हूँ। 

असहयोग आंदोलन के दिनों में बारडोली में एक 
नेता के रूप में संवाददाताओं को वक्तव्य देते हुए बा ने 
यह स्वीकार किया था, बापू के सहवास में आने तक 
मैं असाक्षर थी और उनकी यह हादिक इच्छा थी कि में 
पढ़, परन्तु इस दिश्ञा में मेरी प्रगति बड़ी धीमी रही। 
क्या ही अच्छा होता कि मैं स्कूल जा पाती [7 
दक्षिण अफ्रिका में... 

यह सवंविदित है कि इंग्लेण्ड से लौटने के परचात्‌ 
गांधीजी ने अपनी पत्नी को पाइचात्य ढंग में ढालने की 


कोशिश की थी और दक्षिण अफ्रीका में वे एक अंग्रेज 
. अभिजात वर्ग की भौति रहे, लेकित इस दम्पति के 
जीवन को तो एक बिल्कल ही भिन्न मोंड लेना था। 


उस देश के गोरे शासकों द्वारा जो रंग-भेद की नीति 


. बरती जाती थी उस अन्याय का विरोध करने के लिए 
. गांधीजी को बाध्य होना पड़ा और जो अप॑मानजनक 
अनुभव उन्हें हुए उनसे उनका जीवन-पथ और दृष्टिकोण _ 


ही बदल गया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब कस्तूरबा 
ने गांधीजी के साथ गोरे लोगों की पशविकता का अपनी 


. जान जोखिम में डालकर भी बहापुरी के साथ सामना 
. किया | जब गांधीजी ने फोनिक्स में अपने प्रथम आश्रम की 


स्थापना की और जब दोनों ने ब्रह्मचये ब्रत पालन करने 


प्र. उन्होंने मुसलमान और इसाईयों 
अपने रसोई घर में हरिजन परिवारों को भी आने देना 
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तथा आश्रम जीवन बिताने का संकल्प लिया तो इस' 

दम्पति के जीवन में एक नवीन अध्याय शुरू हुआ 
और इसके साथ ही उनके व्यक्तिगत व निजी जीवन 
का अन्त। जब उन्होंने आश्रम जीवन अंगीकार 
किया तो उनका परिवार व्यापक होने लगा और बा 


'चिर विस्तारशील परिवार की माँ बनीं। 


गांधीजी जैसे महात्‌ पुरुष की, जो सदा सत्य की खोज 
करते रहे और इस प्रयत्न में अनेक यातनाएँ भी सहीं 
पत्नी और साथिन बनना कोई आसान काम नहीं था। 


कस्त्रबा जैसी प्राचीन और पुराण-पंथी वातावरण में पछी 


और सीधी-सादी तथा अशिक्षित किसी भी महिला के 
लिए अपने नेता पति और उसके प्रगतिशील विचारों के 
साथ कदम मिलाकर चलना एक अत्यंत कठिन कार्य था । 
किन्तु बा सदा अपने पति के विचारों और कार्यों में 
अपने को विलीन कर देने का भरसक यत्न करती रहीं. 
और उसमें उन्हें पुरी सफलता मिली । गांधीजी के सुझाव 


बिक, 


के अतिरिक्त 


तथा साबरमती आश्रम में अपने घर पर एक हरिजन 
युवती रखना स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने पूणतया 
रूढ़िवादिता को छोड़ दिया और तब से वे गांधीजी जिन 
तवीन सामाजिक मान्यताओं की शिक्षा देते थे उनके अनु- 
कल अपने को ढालती रहीं । अपने जीवन साथी के साथ वे 
हर वक्‍त कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर कार्य में 
आत्मोत्सग के प्रतीक स्वरूप डटी रहीं। आश्रम में दोनों 
ने वीतरागी का जीवन व्यतीत किया, फिर भी वे एक- 
दूसरे के बहुत समीप थे। 
राजनंतिक जीवन क 

कस्तूरबा के राजनेतिक जीवन का आरम्भ दक्षिण 
अफ्रीका में उनकी तीन माह की प्रथम जेल यात्रा से 
होता हे। बोरसाद सत्याग्रह के दौरान वे दूसरी बार 
१९२२ में जेल गयीं, जब वहाँ के नारी समाज ने गांधीजी 


की अनुपस्थिति में (गांधीजी उस समय जेल में थे) 


बा से उनका नेतृत्व करने की प्रार्थना की। स्वास्थ्य 


की दृष्टि से बहुत कमंजोर होने पर भी कस्तूरबा संग्राम 








; 
फट 
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में कूद पड़ीं। दो बार जेल जाने के पश्चात्‌ १९३९ में 
७० वर्ष की अवस्था में बा ने राजकोट आन्दोलन में 
भाग लिया। उस समय आपका स्वास्थ्य बहुत क्षीण 
हो रहा था। वे राजकोट के निकट एक ग्राम में एकान्त 
कारावास में रखी गयीं। चम्पारन आन्दोलन से लेकर 
बोरसाद, बारडोली तक के सभी सत्याग्रहों में और 
अन्त में भारतं छोड़ो आन्दोलन' में भाग लेने से देश के 
विशाल नारी समाज को आगे आकर स्वतंत्रता 
संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा व प्रोत्साहन मिला | 
बा ने नमक सत्याग्रह और- ताड़ी की दुकानों तथा विदेशी 
वस्त्र भण्डारों के सामने धरना देने सम्बन्धी आन्दोलनों 
का निर्देशन किया व स्वयम्‌ ने उनमें भाग लिया। 

विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध करने के सम्बन्ध 
में १९४२ में आगाखं जेल में वे कैद की गयी थीं । वह 
उनके विविध घटनापूर्ण जीवन की अंतिम घटता थी । 
भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रारम्भ होने के बाद जब 
बम्बई में पुलिस गांधीजी को पकड़ने गयी तो उस समय बा 
बड़े ही विश्वास और साहस के साथ उनके पास खड़ी हुई 
थीं। उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर गांधीजी: ने 
उन्हें सेवाग्राम आश्रम में जाकर आश्रमवा सियों की देखभाल 
करने को कहा था, परन्तु कस्तूरबा तो बापू का अनुसरण 
करने को निश्चय कर चुकी थीं और उससे वह एक इंच भी 
नहीं डिगना चाहती थीं। उसी दिन वे भी गिरफ्तार कर 
ली गयीं और आगाखं जेल में भेज दी गयीं। अन्ततोगत्वा 
उन्होंने अपने पति की गोद में ही चिर निद्रा प्राप्त कर ली, 
भारत में अंग्रेजी शासन की कैदी होकर ! 


देश भर में उनकी मृत्यु की खबर फलने पर हड़तालें 
हुई और छोगों ने प्रार्थनाएँ कीं । आगाखो महंल में अग- 
णित शोक संदेश आये, जिनमें एक संदेश भारत के 
तत्कालीन वायसराय, का भी था। देश-विदेश के 
प्माचार-पत्रों ने इस अवसर पर श्रद्धांजलियो अपित कीं | 
अनुरूप स्मारक है 
. गांधीजी की अध्यक्षता में १९४४ में स्थापित कस्तूरबा 
गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट इस श्रद्धय महिला का 
५७ स्मारक हैं। ग्रामीण समाज में जागृति छाने- 


विश्व 


पे कर महिलाओं के जरिये-और ग्रामीण नारी 


समाज को अज्ञानता, अंधविश्वास तथा द्वेष आदि से 
मुक्त करने का काम करनेवाले संगठन के रूप में ट््स्ट 
उक बहुत बड़ी सेवा कर रहा है । इन सभी वर्षों की अवधि 
में ट्रस्ट का काफी विकास हुआ है, उसके कार्यकर्त्ताओं 
की संख्या बढ़ी है, सभी राज्यों में दूर-दूर के क्षेत्रों में 
बसे हुए, गरीब और उपेक्षित गौवों तक उसने अपनी 
गतिविधियों का विस्तार किया है; इन कार्यशीलताओं 
के अन्तर्गत आदिवससी क्षेत्र भी आते हें । द 

हर्ट का अधान कार्यालय कस्त्रबा ग्राम (इन्दौर ) 
में है। इस कार्यालय का उद्घाटन २ अक्तूबर १९५० 
को स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल के कर कमलेों 
हारा हुआ था। यह ट्रस्ट के केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के 
रूप में काम देता है। ट्रस्ट महिला कार्यकर्त्ताओं दाइयों 
एवम्‌ आम सेविकाओं को प्रशिक्षित करता हैं। यह सभी 
राज्यों में ग्राम सेवा केन्द्र, आरोग्य सेवा केंद्र, मिश्रित 


केंद्र और औषधाल्य भी चलाता हूँ। श्री जवाहरलाढू_ 


नेहरू के शब्दों में 'प्रतिमाएँ तथा अन्य इसी प्रकार के 
प्मारक बनाने की अपेक्षा इस ट्रस्ट ने विभिन्न प्रकार से 
नारी समाज को विभिन्न तरीकों से ऊपर उठाने के लिए 
बहुत अच्छा कार्य किया है।” ्ज 
बहु विध सामग्री 

स्तूरबा के १९वें निर्वाण दिवस के अवसर प्र 
ट्रस्ट ने एक भव्य स्मारक ग्रंथ प्रकाशित किया हैं। 
मस्तुत ग्रंथ में विभिन्न प्रकरण हैं, जैसे स्त्री शक्ति, 
भारतीय नारी और उसका संसार, कस्तूरबाः का जीवन 
और उनके संस्मरण, कस्त्रबा के कार्य-दर्शन और विचार-- 
तथा कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट-उसके द्वारा 
सोलह वर्ष की अमूल्य सेवा आदि | इस प्रकार स्मारक 
प्रथ भारत के राष्ट्रीय जीवन में भारतीय नारी समाज की 
भूमिका, कस्तूरबा और उनके जीवन तथा ट्रस्ट की 
सफलताओं पर विशद सामग्री श्स्तुत करता है। अनेक 
सुप्रसिद्ध लेखकों, विचारकों व रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं 

रचनाएँ ग्रंथ में हैं। ग्रंथ का संम्पादन सुन्दर और 


_ छपाई-सफाई अच्छी है। 


बुम्बई : ८ मई २ ९६३ | ' हक. 


















राष्ट्रीय संकठकाल में हमारा कर्तव्य 


वेदनभट्ल सीतारामय्या 


देश की उत्तरी सीमा पर चीनी आक्रमण होने से 
समंचे देश की विचार-धारा में एक क्रांतिकारी परि- 


: बर्तन हुआ है। हमारी सामाजिक और आथिक समस्याओं 
पर भी इसी नये दृष्टिकोण से विचार करना होगा। 


इस मनोवैज्ञानिक क्रांति में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को 
भी उनके सामने जो समस्याएँ हैं उनका समाधान करते 
वक्‍त इस नव विचार-धारा का ध्यान रखना पड़ेगा। 


जो व्यक्ति किसी एक विशिष्ट विचार-धारा में पले हैं, 
: उन्हें इस बात की गहरी चिन्ता है अर्थात्‌ उन्हें इस बात 


से गहरा ताल्लक है कि हमारी विचार-धारा के ये 
परिवतंन अस्थायी हैं अथवा हमारे राष्ट्रीय जीवन के 
स्थायी अंग यानी गुण बननेवाले हैं। 


वस्तुत: जो परिस्थिति सामने आयी हैँ वह कठिन 
है और हमारे राष्ट्रीय जन-नायक देश की आजादी 
और सांस्कृतिक तथा लोकतांत्रिक पद्धतियां बनाये रखने 
के लिए अपनी अधिकतम सामर्थ्यानुसार उसे सम्हाल 
रहे हैं। अर्थ-व्यवस्था में प्रभावोत्पादक और राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षात्मक प्रयासों में सहायक तौर-तरीकों को ध्यान 


में रखना यानी उन पर अमर करना ग्रामीण उद्योगों में 


काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं का कतंव्य है। निर्धारित 
समय से अधिक काम करके, होम गा्ड, नेशनल वालण्टरी 


आगंनाइजशन, ग्राम रक्षा दल जेंसे नागरिक प्रतिरक्षा 


संगठनों में शामिल होकर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में 
सहायता देकर तथा साथ ही साथ अपने ग्रामीण कार्य 
क्षेत्रों को स्वावलम्बी बनाकर वे ऐसा कर सकते हैं। 
देश की सुरक्षा के लिए उक्त अंतिम कार्य भी उतना 
ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऊपर बताये गये अन्य काम | 
इस उद्देश्य पूति के लिए उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ाया 
जाना आवश्यक है, जिसके लिए जरूरी है कि गांवों में 


 व्ययिता छाना। 


प्रचलित पुरानी तकनीकों में सुधार कर उन्हें आधुनिक _ 
रूप दिया जाय। 
ग्रामीण उद्योगों का स्थान 

संगठित बड़े उद्योगों को युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताएं 
और विकेन्द्रित उद्योगों को देश की ८२ प्रति शत ग्रामीण 
आबादी की परमावश्यकताएँ पूरी करने हेतु कोई कसर 
नहीं उठा रखनी हैँ । इस दृष्टि से ग्रामीण उद्योगों की 
भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गयी है। देश 
जनता की सामान्य जरूरतें पूरी करने के लिए भी विदेशी 
विनिमय, जिसकी बहुत कमी है, का उपभोग करने की 
स्थिति बर्दाइत नहीं कर सकता, उस हालत में तो और भी 
कम जबकि राष्ट्र की सुरक्षा ही खतरे में हैं। विकेन्द्रित 


उद्योगों द्वारा तैयार माल' कुछ महंगा और गुण-स्तर _ 


की दृष्टि से घटिया होने पर भी, हमें राष्ट्रीय प्रतिरक्षात्मक 
प्रयास के अंगस्वरूप उसका इस्तेमाल करना होगा । इसके 
लिए ज़नता को कुछ त्याग करना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों 
तथा पंचायत समितियों में जन-प्रतिनिधित्व करनेवाले 
व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और ग्राम इकाइयों में - 


काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं को, इस सम्बन्ध में जनता 
को समझानोां पड़ेगा । 


वस्तुत: देश में फिलहाल जैसी नयी परिस्थितियां 
हैं उनको देखते हुए सर्वांगीण यानी समग्र विकास कार्यक्रम 
इसी प्रकार चलाना पड़ेगा। यह एक बहुत कठिन काम 
है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यो. . 
में लगे सभी सामाजिक कार्येकर्त्ताओं को अथक प्रयास _ 
करने की आवश्यकता हैँ। स्थानीय' उत्पादन और 
स्थानीय रूप से उत्पादित माल के उपभोग में वद्धि राष्ट्र - 
की प्रतिरक्षा मजबूत बनाने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण. 
हूँ जितनी कि जीवन के सभी पहलओं में मित- 


























राष्ट्रीय संकटकाल में हमारा कतंव्य 


पहले सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का उद्देश्य मुख्य रूप से 
उपयुक्त आथिक गतिविधियाँ चलाकर अधिकाधिक 
लोगों को काम प्रदान करना था । किसी आर्थिक गतिविधि 
में अधिक जोर इस पर था कि कितने लोगों को काम 
मिलता है। मौजूदा परिस्थितियों में उत्पादन और 
स्वावरूम्बन यानी आत्मनिर्भरता पर भी उतना ही जोर 
देना होगा। हमारी अर्थ-व्यवस्था के इस पहल पर 
हमारे नेताओं नें उचित ही जोर दिया है। खादी और 
ग्रामोद्योगी कार्यों में लगे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को 
हमारी अर्थ-व्यवस्था की यह वर्तमान आवश्यकता ध्यान 
में रखनी होगी। चूंकि उत्पादन पर अधिक जोर देना है, 
इसलिए गाँवों में प्रचलित पुरानी तकनीकों में परिवतेन 
करते वक्‍त किसी भावात्मक विचार का प्रभाव नहीं 
पड़ना: चाहिए। लेकिन यह सब इस प्रकार करना होगा 
कि उससे सामजवादी समाज की स्थापतता करने-जिसमें 
विज्ञान और प्रविधि से प्राप्त छाभ में समाज के आ्थिक 
दृष्टि से कमजोर वर्गों का भी हिस्सा होगा-की दिशा में 
हमारे जो प्रयत्न हैं, उन पर कोई बुरा असर न पड़े। 
उन्नत तकनीकों की आवश्यकता 
. कुछ लोग सोच सकते हूँ कि राष्ट्रीय संकट काल में 
ग्रामोद्योगों की योजनाएं देश की अर्थ-व्यवस्था पर भार 
हैं और परिणाम-स्वरूप राष्ट्र के साधन-स्रोत कम फलप्रद 
तथा कम उत्पादनशील आर्थिक गतिविधियों में चले जाते 
हैं, अतएव देश के बजट में उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना 
चाहिए, फिर चाहे शांतिकालीन अर्थ-व्यवस्था में उनका 
जो भी महत्व हो। यह दृष्टिकोण विक्रृत कल्पना और 
वस्तुस्थिति की वास्तविकताओं के अज्ञान पर आधारित 
है। ग्रामीण जनता में बेकारी अब भी एक गम्भीर समस्या 


 है। संकटकाल के कारण पैदा हुई परिस्थितियों से 


देहाती क्षेत्रों में रहनेवाली जनता के दुःख-दर्द ही बढ़ेंगे। 
यद्यपि वह राष्ट्र के प्रतिरक्षात्मक उपायों के हित में उनका 
बहादुरी के साथ मुकाबला करने में अपने को तैयार कर 
रही है, लेकिन उसे सहायता देने के लिए प्रयास किये ही 
जाने चाहिए। जब तक विकेन्द्रित ग्रामीण विभाग में 
उत्पादन नहीं बढ़ता, इस परिस्थिति से छुटकारा नहीं 
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पाया जा सकता। इस सम्बन्ध में पंचायतों व पंचायत 
समितियों को अपनी जिम्मेवारियों के प्रति अवश्य सजग 
बनाया जाना चाहिए। स्थानीय साधंन-स्रोतों के उपयोग 
के आधार पर उत्पादन करने से ग्रामीण क्षेत्रों को दूर-दूर 
के उत्पादन केन्द्रों पर निर्भर रहने से छुटकारा मिलेगा, 
जिससे यातायात व्यवस्था का भी काफी भार हल्का 
होगा । द क्‍ 
कच्ची सामग्री प्राप्त करने और तैयार माल बेचने 
के विचार से केन्द्रों को आर्थिक दृष्टि से प्राणवान बनाने 
के लिए दो या तीन पंचायतों अथवा पंचायत समितियों 
को मिलकर सोच-विचार करके साथ-साथ काम करना 
पड़ सकता है। विकेन्द्रित प्रशासनात्मक इकांइयों में 
निकट सहयोग और सक्रिय भीगीदारी के बिना विकेन्द्रित 
विभाग में परमावश्यक सामग्री का उत्पादन नहीं बढ़ाया 
जा सकता। प्रत्येक पंचायत के लिए प्रमावश्यक वस्तुओं 
के उत्पादन और बिक्री के लक्ष्यांक निर्धारित करने 
होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए अवश्यमेव हर प्रयत्न 
किया जाना चाहिए। 
प्रत्येक पंचायत समिति को अपने प्रशासनात्मक 
कार्य के अंगस्वरूप एक निरिचित आ्थिक कार्यक्रम रखना 
चाहिए। आशिक कार्यक्रम के बिना लोग पंचायत राज 
के लाभ महसूस नहीं कर सकते---खास करके समाज के 
कमजोर वर्ग--और पंचायत समिति का अन्य कोई ऐसा 
कार्य नहीं जिसमें इससे अधिक लोक-सहकार तथा 
जनता के उत्साह की आवश्यकता हो। यदि कोई पंचायत 
समिति क्षेत्र में आथिक कार्यक्रम चलाने तथा शारीरिक 
दृष्टि के काम करने योग्य हर व्यक्ति को रोजगारी 
के अवसर प्रदान करने में समर्थ होती है तो वस्तुतः 
यह एक बहुत बड़ी सफलता एवम्‌ सही माने में आथिक 


क्रांति होगी। इसी में ग्राम इकाई कार्यक्रम का महत्व 


निहित है, जिसकी सफलता परिपूर्ण रूप से इस बात पर 
निर्भर है कि उस क्षेत्र की ग्रामीण जनता, संस्थाएं और 
ग्राम इकाई कार्यकर्ता उसके उद्देश्यों को कहाँ तक 
समझते तथा अपनाते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। 

सुवनेश्वर : ४ माच १०६३ ७ 
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_फफूंढिया रोग और मोज्य विषाक्तता 


जागेरवर गोपाछ अआरीखण्डे 


जांच करने से पता चला है कि अनेक मामलों में भोज्य विषाक्तता को भोजन से उद्ृभिज फर्फूदिया बीमारी जेसे 
४ ् 

कव॒क विष जनित रोगों का कारण ठहराया जा सकता है, जो मानव तथा पशु दोनों को ही प्रभावित कर सकते हैं। 

... अतः यहीं आकर फफूंदी का बढ़ना व संदूषण रोकने के लिए अन्न उत्पादन तथा प्रशोधन कार्य में सावधानी बरतने 


वी आवश्यकता सामने भाती है । 


द्वेश में भोज्य विषाक्तता अर्थात्‌ अन्न या आहार 


 विषायण के कारण अनेक मौतें होती हें। कभी- 
कभी इस भोज्य विषाक्तता का कारण या तो 
भोजन बनाने के पात्र में किसी विषाक्त कीटाणु का 
गिर जाना-खास करके भोजन पकाते वक्‍त-होता है 
या फिर तैयार भोजन में धात्विक संदूषण का पैदा 
होना। पिछले चन्द वर्षों में इस प्रकार की विषाक्तता 
भांडारित अनाज में कीट-ताशक औषधियाँ छिड़कने- 
खास कर आयातित अनाज में- के कारण पैदा हुई 
बताई जाती है। 


चन्द सप्ताह पूर्व कूछ मौतें इस कारण हुईं 
कि किसी बीज गोदाम से खरीदे गये चावलों का भोजन 
के रूप में इस्तेमाल किया गया। यंह भी बताया 
गया कि उल्लिखित चावल अमेरिका से आयात किये 
गये थे। प्रथम सन्देह वस्तुत: चावल में कीट-नाशक 
औषधियों अथवा तत्वों के होने के बारे में किया गया। 


फिर भी, रासायनिक विहलेषण से पता चला कि 


उसमें कीट-ताशक औषधियों अथवा धृमक तत्व नहीं 

थ्रे और बताया गया कि मृत्यु का कारण अमेरिका 
से आयातित चावल में किसी प्रकार के दोष को 
नहीं ठहराया जा सकता। 


कवक-विष-जनित रोग 
भोज्य विषायण से सभी मृत्युएँ अब आवश्यक 
नहीं कि आहार में विषाक्त कीटाणुओं अथवा धात्विक 


संदूषण होने या खाद्यान्न सामग्री के भाण्डारीकरण हेतु 
परिरक्षात्मक रसायन अथवा धूमक तत्वों के प्रयोग के 
कारण होती हों। सम-शीतोष्ण देशों में-जहाँ पिछले 
चन्द वर्षों में एक नव उपागम विकसित हुआ हे- 
किये गये अनुसंधान अथवा जाँच से हाल ही में इस 
विचार की पर्थाप्त- पुष्टि हुई हैं। उक्त उपागम में 

भोज्य विषायण के अनेक मामलों का कारण भोजन 
से पैदा होनेवाले कवक-विब-जनित रोग (मिक्रोटॉक्सी- 
कोसिस) ठहराया गया है। उक्त रोग को जे. फॉर- 
गैक्स (7078908 ) ने इस प्रकार पारिभाषित किया हूँ: 
फफूंद मूल के जीव-विष (टाक्सिन) का शरीर में 
प्रवेश करने के बाद पोषद (होस्ट) का विषायण होता । 


मिकोटॉक्सीकोसिस से मनृष्य तथा पशु दोनों में | 
भोज्य विषायण होता है । मानव प्राणी में इस प्रकार 
के रोग का एक हाल ही का उदाहरण वह हे जो 


ऐस्पर्जिलस फ्लेक्स की विक्रिया से संदूृषित मूंगफली 


की सामग्री. (पीनट मील) से पैदा होता है । संदूषित 


मूंगफली की सामग्री के उपभोग के साथ यह बीमारी 
लगी रहती है, इस बात की जानकारी सर्व प्रथम 
इंग्लेण्ड के पाताल भयूर-पालकों ने की थी, जिन्हें 
अनेक चूजों की हानि उठानी पड़ी थी। खाद्य 


पदार्थों पर फफूंदी छगने अथवा उनके सड़ने से. 
पैदा होनेवाले विषाक्त संघटकों के कारण अन्य कई 
ऐसी अवस्थाओं का होना प्रदर्शित किया जा चुका है। 


ऐसी एक महामारी १९२५ में मेनचेस्टर में आयी - 
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"१ हलक 


फफूंदिया रोग और भोज्य विषाक्तता 


थी । करीब २०० व्यक्तियों को विषायण होने का 
कारण उनके चिकित्सकों ने, उन्होंने जो नीवारिका 
रोटियों (ब्रेड) खायी थीं उनमें फफदिया जीव-विष 
हीना बताया । रोगियों को इस प्रकार की शिकायतें 
रहीं: ठंडक और जड़ता (चरम विक्कतावस्था में), 
चमड़ी के नीचे या ऊपर कीटाणुओं के रेंगने की अनु- 
भूति, घूर्णन, पेट दर्द और सर दर्द । विषायण के बाद 
प्रकुंचन रक्त चाप में वृद्धि होती है। महामारियां रूस 
(१९२६ में), आयरलैण्ड (१९२९ में) और हाल ही 
(१९५३ में) फ्रांस में. भी आयी बतायी जाती 
हैं । फफूंदिया जीव-विषों के कारण इस प्रकार का 
विषायण साधारणतया आद्े फसल कटाई के मौसम 
के दरमियान होता है, जबकि अनाज को कूठाई 
से पूर्व भली-भाति साफ नहीं किया जाता । विषाक्त 
होने के लक्षण उस वक्‍त भी भौप लिये गये, जबकि 
आटे में विषाक्त अंश एक प्रतिशत ही थे। भाण्डा री- 
करण पर आठदे का विषैलापत कम हो जाता हैं। 


इस क्षेत्र में व्यवस्थित व विस्तृत कार्य सर्वप्रथम 
रूस ने प्रारम्भ किया । रूसवासियों को अपने इस 
काम में, आंशिक रूप में, द्वितीय महायुद्ध के दर- 
मियान जिन छोगों ने वैसे अनाज की रोटियों खायी 
थीं, जो कि सर्दी भर खेतों में पड़ा रहा था, और 
उसके कारण उनमें एक रक्‍तस्राव की बीमारी के 
लक्षण दीख पड़े थे, उसने प्रेरित किया । 

इस बीमारी का, जिसे अब साधारण विष-जनित 
' एल्यूकिया ” (5०णंटं॥) कहते हैं, १९३२ में वर्णन 
किया गया था। सन्‌ १९४३ में, जिन क्षेत्रों में रोग 
फेला था वहा के अनाज के २०० से अधिक नमूतों 
में फ्यूजेरियम स्पोर ट्राइकिओड्स नामक फफूंद को 
प्रधान संदूषक तत्व बताया गया था । 


लक्षण 


. विषेले अनाज से तैयार भोजन मामूली मात्रा में 
पेट में जाने के बाद मुखाति यानी वदनशोध और 
आमाशय की अंत्रियों में गड़बड़ होने जैसे विकार 
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जे 


वैदा होते हैं । भीषणावस्था में पेट में गैस उठने, 
अत्यधिक लार बहन, वमनेच्छा यात्री मिचली आने, 
के होने, अतिसार अर्थात्‌ दरत छमने और यहाँ 
तक कि १००" फर्नेहाइट से भी तेज बुखार तक आने 
जैसी बातें हो सकती हैं । चन्द मामलों में हलक 
को प्रभावित करनेवाली ब्रणोद्भवी प्रक्रिया इतनी 
तीक्ष्ण बन जाती हैं कि वह श्वासावरोधी तथा मृत्यु 
का कारण भी बन सकती है अर्थात्‌ उससे श्वास 
आना-जाना बन्द होना और मृत्यु भी हो सकती हैं। 

फ्यूजेरियम स्पोर द्राइकिओड्स से पैदा हुआ विषैला 
संघटक २०० सेण्टीग्रेड तापमान में भी अटल यानी 
जिन्दा रहता हैँ। साधारंण तौर पर ताव देने या भोजन 
बनाने के दौरान वह नष्ट नहीं होता। विष-युक्‍्त 
अनाज कौ चार वर्ष तक रखें जाने के बाद भी उसके 
विषेलेपन में कोई कमी नहीं हुई। 


पश्ञुओं को खतरा 


एन. आय. कॉजिन और ओ. ए. एकशोव ने 
१९४५ में अताज में विषेले तत्वों की जाच के लिए 
एक परीक्षण प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार, जब 
स्टेनस कक्‍्लोराइड के नमक के तेजाब के घोल की 
अनाज के दाने के साथ प्रतिक्रिया होती है तो बदरी- 
रक्‍त (चेरी रेड) रंग पैदा होता हैं। विषलापन मालूम 
करने के लिए जिस दूसरे परीक्षण का प्रयोग किया 


जाता है उसमें जिस अन्न के विषले होने का सन्देह 


हो उसके ईथर तत्व का खरगोश के चर्म पर उपयोग 
किया जाता है यावी उसे उसके चर्म पर लगाया 
जाता है। विषेदे अनाज के तत्व से चर्म में सृजन 
और जलन पैदा होती है, जब कि विषहीन अर्थात्‌ 
अच्छे अन्न के तत्व से उस पर कोई असर नहीं पड़ता । 

जंसा कि नीचे बताया गया हैं विष-जनित रेग 
पशुओं के लिए आदमियों से कम हानिकारक नहीं 
होता | पशुओं के चारे में फफूंदी संदूषण ही पशुओं 
में मधुर तिपतिथा घासवाला चारा खाने से होनेवाले 
रकतस्राव के रोग का कारण हैं। ऐसा चारा ही 








ले 


जिसमें फफुंदी पैदा हो, सम्भवतः पशुओं में 'हाइपर- 
केराटोसिस' अथवा 'एक्स' रोग और मुर्गियों आदि 

जैसे पक्षियों में रक्तस्नावक बीमारियों का कारण है। 
. आदमियों . की अपेक्षा पशुओं में विष-जनित रोग 
अधिक पाये जाते हैं। चंकि पशुओं को काफी समय 
तक एक समान चारा दिया जाता है और उसके 
तत्वों का प्रंशोधन भी न्यूनतम होता है, इसलिए 
ऐसा होता ही हैं जैसा कि कोई भी अपेक्षा कर 


सकता हूँ। 

तिहांसिक दृष्टिकोण से विष-जनित रोग का एक 
अधिक रुचिकर मामला वह है जो मधुर तिपतिया 
घास खा जाने से पैदा होनेवाले रक्‍तस्नाव के रोग से 
सम्बन्धित हैं। इस अवस्था का प्रथम बार पता 
१९२० के लगभग चला था; जबकि उत्तरी 
डकोटा और कनाडा में खराब मधुर तिपतिया घास 
खाने के कारण पशुओं को रक्तख्राव हुआ तथा वे 
मर गये। उससे पूर्व मधुर तिपतिया घास एक 
विषाक्त निराई समझा जाता था, लेकिन यूरोपीय 
'कान-बोरर के समाप्त हो जाने पर एकाएक मधृर 


तिपतिया घास फार्म में पंदा की जानेवाली एक 
अच्छी फसल बन. गया । 


पशुओं के जब सींग कांटे जाते हैं, तो उक्त प्रकार 
की बीमारियां प्रायः सर्वाधिक. होती हैँ। इस प्रकार 
के एक नियमित कार्य करने के बाद, उनसे खून 
निकलने लगता है और वे मर जाते हूँ। अन्य पशु 
बस -आतन्तरिक अत्यधिक रक्तस्नाव के कारण मर 
जाते हैँ। स्कोफिल्ड: ($०70#०0१) मधुर तिपतिया 
घास खाये हुए खरगोशों को पुनः स्थिति में लछा 
सके थे । उक्त खरणोशों में खून जम जाने के समय 
को काफी रोका ज़ा सका था यानी उनका रक्‍त काफी 
समय तक जमते नहीं दिया गया था, जबकि 
कूछ अन्य पशुओं में तो वह कभी जमा ही नहीं। 


बताया गया है। इत रोगों-के कारण पहले रसायनों 


खादी ग्रामोथ्योग 


फफूद युक्त चारा दो रोगों का अनुषंगी पहल 


जन १९६३ 


को ठहराया गया था, जो संयोगवश चारे में मिल 
जाते थे अथवा किन्‍्हीं औषधीय प्रयोजनों के लिए 
मिलाये जाते थे। कुछ वर्षों से यह स्वीकार किया 
गया कि पशुओं में 
चिकनाई (ग्रीज) में, जिसका उपयोग चारा मिल्ों 
और फार्म दोनों में किया जाता है, मौजूद वलोरि- 
नीकृत नैप्थैलीन' है। 


कुक्कुट-पालन को खतरा 


फफूंद संदूषण का जिस दूसरे रोग में हाथ हो सका ._ 


हैँ वह है कृककूट वर्ग में रक्तस्रावक बीम।री । करीब 
दस वर्ष पूर्व इस रोग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 
विभिन्न भागों में कुक्‍्कूट-पालकों को बहुत नुकसान 
पहुँचाया; क्योंकि उवत रोग से बहुत-से पक्षी मर 


गये थे। सन्‌ १९५४ में देलावरे मेरीलेण्ड क्षेत्र के. 


सीखिया कबाब उत्पादकों में यह एक प्रमुख रोग 
था। उक्त बीमारी के मामले जब सर्वाधिक थेतो 
यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक चारे अथवा 
पीने के पानी में किन्ही सल्फोनामाइडों का परिमाण 
अधिक होने पर चूजों की विटामिन-के की आवद्य- 
कता घढ़ जाती है। 


इन अध्ययनों के महत्व पर फॉरगेक्स ने जोर 


दिया था। उन्होंने बताया कि चारे से अलूग अधिकांश 


विषैले फफूंद एस्पर्जिल्ली या पेनिसिल्ली हैं। दोनों का 
पर्याप्त फैलाव है और वे अनाज तथा सूत्रित भोजन 
को संदूषित “करनेवाले सामान्य कारकों में हैं। वे 
विस्तृत ताप-मण्डल में पेदा होते हैं, लेकिन बढ़ना 
शुरू करने से पहले उन्हें ठीक-ठीक आदर तापमान 
यानी वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उनके 
विकास अर्थात्‌ वृद्धि के लिए अनाज का दावा 
आवश्यक आद्रता प्राप्त करे, इसके लिए सापेक्षिक 
नमी ७४-७५ प्रति शत होनी चाहिए। फिर भी, 
एक बार वृद्धि प्रारम्भ होने पर सापेक्षिक आंद्देता 
जो भी रहे वे बढ़ते रह सकते हैं । 


हायपरकेराटोपिस का कारण 
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फफूंदिया रोग और भोज्य विषाक्तता 


उपर्युक्त मूल्यांकन भोजन से पैदा होनेवाली 


फरफूंदिया बीमारी के महत्व पर जोर देता है और 
फफूंद विकास तथा संदूषण न्यूनतम रखने के लिए 
खाद्य सामग्री के उत्पादन व प्रशोधन कार्य में लगे 
प्रत्येक व्यक्ति को हर उपाय काम में लाने के लिए 
तैयार रहना चाहिए। द 


हमारे जैसे विस्तृत, विशारू देश में, जहाँ विभिन्न 


प्रकार की जलवायु और मिट्टी पायी जाती है, 
खाद्यान्नों से उत्पन्न फफूंदिया बीमारियों की समस्या 
का महत्व विकट रूप धारण कर लेता है। समस्या 
इसलिए और भी महत्वपूर्ण हें कि भोज्य विषायण के 
फलस्वरूप रक्‍तस्नाव तथा वमन के कारण होनेवांली 
अनेक मृत्युएँ प्रायः अनिवार्य रूप से हैजे के मामले 
समझ लिए जाते हैं अर्थात्‌ उक्त लक्षणों को हैजा 
समझकर मौत का कारण भी हैजा मान लिया 
जाता है। अन्ततः इसका परिणाम होता हैं गलत 
उपचार एवम्‌ रोगी की मृत्यु। यह सब रोकने के 
लिए नगरपालिकाओं तथा गोदामों के प्रबन्धकों का 
यह कतेंव्य होना चाहिए कि वे समस्या का अधिक साव- 









| स् 
लेखकों से 
अकतूझर में खादी ग्रामोद्योग की दुसवीं वर्षगांठ के अवसर पर 
विशेषांक प्रकाशित किया जायेगा | लेखकों से अनुरोध है कि वे 
अपने लेख क्म्पादक के पाश्ष जुलाई १९६३ के अंत तक भेज दें | 
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धानीपूर्वक अध्ययन करें और उपभोक्ताओं को अनाज देने 
से पूर्व उल्लिखित तरीके से उसका सामान्य यानी 
सीधा-सादा सरल परीक्षण करने की व्यवस्था करें। 


यदि इस कार्ये का विस्तृत पैमाने पर संगठन 
किया जाय तो देश में अनुसंधान के लिए एक नया 
क्षेत्र खुल सकता हैं; क्योंकि फफूंदिया वनस्पति 
विभिन्न प्रकार की मिट्टी व जलवायू विषयक 
अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न होती है। सम-शीतोष्ण जल- 
वायु में ही ऐस्पजिलस पेनीसिलियम ओर फ्यूजेरियम 
के तीन प्रभेद पहचाने जा चुके हैं। यह सम्भव है कि 
भारतीय अवस्थाओं में अन्य प्रकार की फफुूंद इसी 
तरह की क्षति पहुँचा रही हो । इस प्रकार की जाँच 
से हमारे खाद्यान्न उत्पादन व प्रशोधन के तौर-तरीकों 
में सुधार करने के अतिरिक्त और आगे परीक्षण करने 
तथा सावधानी बरतने की प्रेरणा मिल सकती हैं, 
जिससे अन्ततः: मानव को भोज्य विषायण की पीड़ाओं 
से बचाया तथा उससे होनेवाली मौतों को कम किया 
जा सकता है। 
वर्धा : २० अग्रेल १५६३ शक 

















भनुम्ंधान तथा प्रयार 


गोकुल ओ. परीख 


बुद्धिजीवियों का अभिमत अनुकूल बनाने और सहयोग प्राप्त करने के काये में प्रचार को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी 
है। अतः आज अधिक चैतस्ययुक्त, शक्तिशाली और व्यापक श्रचार-कार्यक्रमकी- जिसमें खादी व ग्राभोद्योगों के 
विकास के विविध पहलुओं का समावेश हो- जरूरत है। अनुसंधान और प्रचार के बीच उचित समन्वय की भी 


विशेष आवश्यकता है। 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के प्रचार निर्देशालय की 


ओर से अक्तूबर १९६२ में एक प्रचार अधिकारी 
सम्मेलन बुलाया गया था, जो खादी-प्रामोद्योगों के क्षेत्र 
में अपने ढंग का पहला सम्मेलन था। प्रचार सम्बन्धी 


भ्रयत्नों को व्यवस्थित और पर्याप्त रूप से संगठित 


करने की दिशा में यह एक बहुत महत्व का और अत्यंत 
आवश्यक कदम था। इसके पीछे दृष्टि यह थी कि हमारे 


देश की अथ-व्यवस्था में खादी-ग्रामोद्योगों का जो 


महत्वपूर्ण स्थान है, उसका न सिर्फ आम जनता को 
भान कराया जाय, अपितु इस क्षेत्र में किस हद तक 
प्रगति हुई है, इस कार्य के सिलसिले में उठनेवाली अनेक 
समस्याएँ क्‍या हैं तथा इसके विकास के लिए भावी 
संभावनाएँ कौन-सी हैं, इसकी भी जानकारी उसे दी जाय । 


बहुत बड़ा महत्व ः 
विभिन्न प्रकार के लोगों तथा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, 


अ्थंशास्त्रियों, सरकारी अधिकारियों, कारीगरों, उत्पा- 
दन इकाइयों के प्रबंधकों तथा साधारण जनता के लिए 
विभिन्न माध्यमों के जरिये प्रचार कार्य के. महत्व पर 
. जितना बल दिया जाय थोड़ा है अर्थात्‌ उसका महत्व 


बहुत बड़ा है, विशेष कर वैज्ञानिक अनुसंधान और 


प्राविधिक. नवीनीकरण के इस युग में । खादी और 


ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में यह परमावश्यक है कि विशिष्ट 


: अनुसंधान कार्यों के परिणामों की सभी सम्बद्ध लोगों को 


जानकारी करवायी जाय, खास कर कारीगरों और 
उन सबको, जो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से 





प्रत्यक्ष सम्बद्ध हैं; क्योंकि कोई भी अनुसंधान-प्रयास 
अंततः: इसीलिए होता है कि क्षेत्र में उसका विशेष रूप से 
उपयोग हो। विभिन्न क्षेत्रों में'तकनीकी अनुसंधान के 
क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों के समान जो विविध अनुभव होते हैं, 
उन्हें दृष्टि में रखते हुए सम्मेलन के आयोजकों को इस 
बात का श्रेयः दिया जाना चाहिए कि कमीशन के अधि- 


कारियों और विभिन्न राज्य खादी और ग्रामोद्योग 
मंडलों के प्रतिनिधियों के बीच विचारों का आदान- 


प्रदान करने का सुअवसर उन्होंने उपस्थित किया और 


इस प्रकार हम सब के सम्मुख एक ओर तो प्रचार क्षेत्र के 


प्रयत्नों तथा जरूरतों का एवम्‌ दूसरी ओर उन्हें पूरा 
करने के तरीकों व साधनों का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत 
किया । 


समन्वय पर जोर 


अनुसंधान और प्रचार के बीच समन्वय के सवाल 
पर सम्मेलन की कार्यवाही के प्रसंग में जो जोर दिया गया, 
वह उचित ही था। कमीशन के प्रचार निर्देशक ने इस 
दृष्टि से एक सुसंबद्ध, संयृक्त और समन्वित प्रचार नीति 
निर्धारित करने के सम्बन्ध में चन्द महत्वपूर्ण सुझाव 


पेश किये। उनमें से एक सुझाव है, बुद्धिजीवियों से 


(जिनके लिए उन्होंने कहा हैं) संपर्क साधने की दृष्टि 
से यह आवश्यक है कि उत्पादन और साधन-सरंजाम 
की तकनीकों में सुधार करने के सिलसिले में होनेवाले 
अनुसंधान के परिणाम और उसकी संभाव्यताएँ प्रकाश 
में लायी जायें। निस्संदेह इस पर तत्काल ध्यान दिया 
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जाना चाहिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि खादी और ग्रामोद्योगों में तभी विकास हो सकता है, 
जबकि उनमें काम आनेवाले आज के उपकरण और 
तकनीकों में उचित समय के भीतर ही काफी सुधार 
किये जायें । इन उद्योगों की उत्पादन-इकाई-छागत कम 
करनी होगी और साथ ही उनके गुण-स्तर में भी सम- 
योजित अनुसंधान कार्य द्वारा इस स्तर तक सुधार 
करना होगा कि वे बड़े-बड़े आधुनिक सया॑त्रिक उद्योगों 
से अगर स्पर्धा न कर सकें, तो कम से कम उनके मुकाबले 
में टिक अवश्य सकें। 


खादी में अनुसंधान 

खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में जो तकनीकी 
अनुसंधान कार्य हुआ है, उसके परीक्षण से जाहिर 
होता है कि विविध उद्योगों के सम्बन्ध में विशिष्ट 
अन्वेषण कार्य करने और विभिन्न प्रदेशों तक पहुँचने 
में सम्बद्ध क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी 
करने की दृष्टि से वह प्रत्यक्षतः अपर्याप्त सिद्ध हुआ 
है । आज दो प्रमुख अनुसंधानशालाएँ काम कर रही 
हैं: (१) अहमदाबाद स्थित खादी ग्रामोद्योग प्रयोग 
समिति; और (२) वर्धा स्थित जमनालाल बजाज 
केंद्रीय ग्रामोद्योग अनुसंधानशाला, जोकि इन उद्योगों के 
सम्बन्ध में विशिष्ट अनुसंधान कार्य करती है। इसके 
अतिरिक्त, अहमदाबाद बस्त्रोद्योग अनुसंधान संस्था 
ने भी, जो अठीरा' के नाम से साधारणतया प्रसिद्ध है, 
अंबर चरखे के सुधार कार्य में तथा कताई और पूनी 
(रोविग) बनाने के साधनों तथा प्रक्रियाओं की कार्यगत 
क्षमता बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी ली है। परन्तु कई 
प्रमुल खादी कार्यकर्त्ताओों का यह खयाल रहा है कि 
इन उद्योगों के उत्पादन-साधनों एवं तकनीकों में सुधार 
करके उनकी आश्िक दृष्टि से जीवित रहते की 
क्षमता में पर्याप्त सुधार करता हो (और ऐसा करना 
जरूरी हे), तो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थाओं 
का एक जालल्‍रू-सा बिछाने के कार्य का संगठन करना 
जरूरी है। यहाँ यह स्मरणीय हैं कि खादी मूल्यांकन 





समिति (अध्यक्ष : डाक्टर ज्ञानचंद) ने भी इसी तरह 
का विचार प्रकट किया था। द 


अम्बर चरखे का आगमन खादी उद्योग के क्षेत्र में 
एक महत्वपूर्ण घटना हैं। अम्बर के आने से न सिर्फ देश 
में खादी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की सम्भावनाएँ 
प्रकट हुई हैं, बल्कि अम्बर सूत की अधिकाधिक समानता 
और मजबूती के कारण खादी के गृण-स्तर में सुधार 
करना भी सम्भव हुआ है। अनुसंधान एक सतत चलने- 
वाली प्रक्रिया है। अम्बर चरखे में किये जानेवाले 
विविध सुधारों के कारण उसके सूतकारों को समुचित 
न्यूनतम आमदनी करवाने की क्षमता रखनेवाला एक 
अत्यधिक कुशल उत्पादन-साधन होने की सम्भावना का 
संकेत मिलता है। छः तकओं के अम्बर चरखे और उसके 
नवीनतम नमूने अर्थात्‌ आठ तकएवाले संयुक्त चरखे 
(जिसमें पूनी या बाती बनाने का काम सूत कातने के साथ 
ही साथ चलता है) के कारण परंपरागत चरखे तथा 
साथ ही चार तकुएवाले अंबर चरखे के मुकाबले उत्पा- 
दकता में काफी सुधार हुआ है, ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है। 
पट्टा धुनाई यंत्र 

इसी तरह खादी-उत्पादन के अन्य साधनों और 
प्रक्रिओं में भी तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं। 
रूई धुनने की प्रक्रिया में भी काफी सुधार करना पड़ेगा, 
ताकि अच्छी किस्म के सूत की कताई निश्चित की जा 
सके। खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति द्वारा यह खोज 
की जा रही है कि धुनाई में पड़नेवाला भार कंसे कम 
किया जा सकता है । एक नया पट्टा (टेप) धुनाई 
यंत्र भी समिति ने खोज निकाला है, जो एक घंटे 
में एक किलोग्राम के हिसाब से पट्टे के रूप में रूई 
धुनने की क्षमता रखता है। क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों से 
सिद्ध हो चुका है कि यह क्षमता सहज ही प्राप्त की 
जा सकती है। ताना तैयार करने, और बुनाई की 
प्रक्रिया में भी, कई तकनीकी सुधार किये गये हैं, 
जैसे करघों में टेक-अप-मोशन, लंवा ताना आदि। 
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खादी और ग्रामोद्योगों अथवा अन्य विकेंद्रित उद्योगों 
के लिए तकनीकी अनुसंधान का कार्यक्रम पुरानी यानी 
परंपरागत तकनीकों और प्रक्रियाओं से सर्वथा भिन्न 
आधार पर ही बन सकेगा, जैसे अंबर के मामले में (जो 
कि तर्क कताई यंत्र' की प्रक्रिया से लेकर कपड़ा मिलों 
की वलय कताई यंत्र' की प्रक्रिया तक पहुँचने की 
प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है)। उन साधनों और 
तकनीकों का सूक्ष्म रूप में, ठीक तरह से अपनाया जाना 
जरूरी है-जो आधुनिक यंत्र-प्रधान बड़े उद्योगों में 
परिशद्धता के साथ उपयोग में लायी गयी हँ-जिनके 
पीछे मनुष्य शक्ति का उत्पादनशील कामों में अधिकतम 
उपयोग करने का निश्चित हेतु हो। 

ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में कमीशन की ओर से विभागीय 
तौर पर चलाई जानेवाली कुछ संस्थाएँ हैं, जो अनु- 
संधान संबंधी कार्य और प्रयोग करती हैं, जैसे दहणु रोड 
स्थित ताड़ं-गुड़ शिल्प भवन और वणाकबोरी (गुजरात ) 
स्थित केंद्रीय अनाज तथा दाल प्रशोधन प्रशिक्षण-सह- 
अनुसंधान संस्था | इनके सिवाय, राज्यों के खादी और 
ग्रामोद्योग मंडलों ने भी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाएं 
खोली हैँ, जैसे पूना स्थित हाथ कागज अनुसंधान संस्था । 
तकनौकी ओर आर्थिक पहल 


तकनीकी विकास का आवश्यक रूप से ही आथिक 
और सामाजिक विकास में प्रतिबिम्ब मिलना चाहिए। 
कोई भी तकनीकी अनुसंधान कार्यक्रम आर्थिक विचारों 
से ही निर्देशित होना चाहिए। एक नया उपकरण 
या प्रक्रिया तकनीकी दृष्टि से पूर्ण हो सकती है, परंतु 
आशिक दृष्टि से वह मजबूत ही होगी, ऐसी बात नहीं है । 
अतः संभव है, कार्यक्षेत्र में वह सफल न हो। इसलिए 
एक तरफ तकनीकी और आशिक अनुसंधान तथा दूसरी 
तरफ प्रचार के बीच निकट समन्वय का होना अत्यावश्यक 
हूँ । और, विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए 
आशिक अनुसंधान कार्य को अन्य बातों के साथ-साथ 
तकनीकी प्रगति की बात भी ध्यान में रखनी होगी। 
ऐसे तकन्तीकी-आ्थिक अध्ययन के परिणाम क्षेत्रीय 
कार्यकर्त्ताओं के लिए अच्छी तरह प्रकाशित किये जाने 


द खादी प्रामोद्योग : 


जून १९६३ 


चाहिए। खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम की आर्थिक संभा- 


व्यताएँ अभी तक कुछ लोगों द्वारा ठीक से मान्य नहीं 


की गयी हैं, अत: विशेष आर्थिक समस्याओं के अध्ययनों का 


प्रकाशन, हो सकता है, उन्हें समझाने में मदद कर सके । 


विशिष्ट आ्थिक मामलों में उपयुक्त सलाह देने के 
लिए तकनीकी संस्थाएँ यदि अर्थशास्त्र के विद्वानों की 
सेवाएँ प्राप्त कर सकें तो उचित होगा । खादी-ग्रामोद्योगों 
के कार्य में इस प्रकार का त्रि-सृत्री, समन्‍वयात्मक और 
व्यवस्थित प्रयत्त आज के समय की एक बहुत बड़ी 
जरूरत प्रतीत होती है। इस प्रकार आशा की जा सकती 
है कि तकनीज्ञों, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों के संयुक्त 
प्रयत्न इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सहायक 
हो सकेंगे, खास कर इसलिए कि देश की आज की 
लोकतांत्रिक संरचना यह मौग करती है कि राष्ट्रीय 
विकास कार्यक्रम के प्रति लोकमत जागृत किया जाय। 
बुद्धिजीवियों तक पहुँचना 

प्राविधिक अनुसंधान कार्य करनेवाली प्रमुख संस्थाओं 
के कार्य का सविस्तार अध्ययन करने और उनके 
द्वारा हाथ में ली गयी अनुसंधान परियोजनाओं के सम्बन्ध 
में विस्तृत बातें, अन्वेषण के उद्देश्य तथा उत्पादकता 
एवम्‌ तेयार माल के गृण-स्तर के सुधार सम्बन्धी विस्तृत 
विवरण, लागत खर्च व कारीगरों की आमदनी पर 
पड़नेवाले अनुसंधान कार्य के प्रभाव एवम क्षेत्र में उन्हें 
व्यापक रूप' से लागू करने यानी अपनाने की शक्यता 
सम्बन्धी बातें प्रकाशित करने से बहुत बड़ी सहायता 
मिलेगी। इसी प्रकार अन्वेषण की दृष्टि से अपेक्षाकृत 
इस अचछुते क्षेत्र में हुए अनुसंधान के कुछ ठोस परिणामों 
के प्रकाशन से लागों. को यह समझाने में बड़ी मदद 
सिलेगी कि कमीशन को अनुसंधान व प्रयोगों हेतु दी 
गयी निधियों उचित रूप से खर्च की जा रही हैं। 

खादी-ग्रामोद्योग की उद्देश्य पूर्ति के लिए पत्रकारों व 
बुद्धिजीवियों की दिलचस्पी जागृत करने और उनका 
सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से प्रचार अधिकारी 
सम्मेलन ने कुछ निश्चित उपाय भी सुझाये। उनमें से 


हैँ 











पु 





अनुसंबान 


अधिक महत्व के उपाय ये हैं : (अ) निबंध प्रतियोगिता 
आयोजित करना; (आ) विचार गोष्टठियौ, स्वाध्याय 
मंडल आदि का संगठन; (इ) खादी-ग्रामोद्योगों में 
. अनुसंधातार्थ विशेष छात्रवत्तियों देने की व्यवस्था करना 
तथा (ई) वैज्ञानिकों से संपर्क साधकर ग्रामोद्योगों के 
उत्पादनों के उपयोग से होनेवाले लाभ के सम्बन्ध में 
उनके मत प्राप्त करना । इसके साथ एक सुझाव और 
जोड़ा जा सकता हे कि स्कलों-कालेजों में इन उद्योगों 
के महत्व के बारे में भाषण प्रतियोगिताएँ आयोजित की 
जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह बात भी उपयोगी 
होगी कि अनुसंधान और प्रचार के बीच समन्वय स्थापित 
करने के तरीकों के बारे में सोचा जाय, जिनमें प्रचार 
'कार्यकर्त्ताओं का अनूसंधानशालाओं के काम के गहन 
अध्ययनाथथ वहा जाना और वहा के कार्यकत्तोंओं के 
साथ सामूहिक चर्चा आयोजित करना भी शामिल है। 
अतः सम्मेलन ने जो सुझाव दिये, उन पर सही दृष्टि 
कोण से विचार किया जाना तथा बद्धिजीवियों का 
सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से उन्हें उपयक्त रूप से 
कार्यान्वित किया जाना वांछनीय है। 


तथा प्रचार 


६१३ 


संक्षेप में, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का प्रचार 
कार्यक्रम और भी अधिक शक्तिशाली तथा व्यापक 
बनाया जाना चाहिए, ताकि उसके अंतर्गत कमीशन के 
विकास कार्यक्रम के विविध पहल्‌ लाये जा सकें। इसमें 
अनुसंधान-तकनीकी और आथिक-तथा प्रचार के बीच 
गहरा सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण काये 
प्रतीत होता है, ताकि इस कार्यक्रम के बारे में जो कूछ 
गलतफहमियां हैं, वे दूर की जा सकें और इस कार्यक्रम 
को कार्यान्वित करते समय उठनेवाले विविध प्रश्नों 
पर स्पष्ट तथा मुक्त चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो। 
विकेन्द्रित उद्योगों के क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान के 
क्षेत्र और आकार यानी विद्यालता तथा राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था में उनके विकास कार्यक्रम के महत्व को उचित 
रूप ये न पहचाने जाने के फलस्वरूप अक्सर जो आलो- 
चनाएं होती रहती हैं, उनका कमीशन द्वारा प्रकाशित 
जागृति और खादी ग्रामोद्योग अथवा विभिन्न राज्य 
मंडलों व संस्थाओं के मुखपत्रों के माध्यम से उपयुक्त 
उत्तर दिया जाना चाहिए। 
अहमदाबाई३ : ६ माच १९६३ छः 


भारत : सन्‌ १९५१ में कृषि-प्रधान शहरों की संख्या तथा आबादी 
(राष्ट्रीय नक्शा संगठन की आबादी प्लेट से संकलित) 
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* पांडिचरी के शहर शामिल नहीं हैं। | १९५४१ की जनगणना के अनुसार आबादी ! 
कफ 
--भारत की जनगणना : १९६३१ से । 











तिःधा में श्रहकारी खेती 


त्यम्बकछाल भ. भट्ट 


समृद्धि का सही, विश्वस्त मांग है सहकार | मध्य प्रदेश के दुगे जिले में स्थित तिरघा गाँव का अनुभव इस कथन की 


पुष्टि करता है।. द 


मृत्य प्रदेश के दुर्ग जिले में तिरघा गौव ने जो 

प्रयास किया है वह ध्यान देने योग्य है। तिरधा 
खरखरा नदी के तट पर बसा हैं। राजनांदगाव 
और दुर्ग को परस्पर जोड़नेवाली ग्राण्ड ट्रंकः रोड 
इससे चार मील पड़ती है । इसकी आबादी १,०५६ 
है । गाव से जाने अथवा गाँव में आने के लिए कोई 
उपयुक्त उप-सड़क नहीं है; बरसात के दिलों में 


. पास की नदी का पानी इधर-उधर फैल जाता है 


और आस-पास के क्षेत्रों से उन दिनों में इसका सम्बन्ध 
बिल्कूंछ टूट जाता है। मानसून के दिनों में पानी ही 


पानी भर जाने के सामूहिक खतरे न सम्भवतः निवा- 
सियों को एक होने के लिए प्रेरित किया । 
गाँव के एक त्यागी कार्यकर्त्ता श्री प्यारेलाल बाल- 


चन्द के मार्गदर्शन में प्रयोगात्मक आधार पर सहकारी 
खेती प्रारम्भ की गयी । कार्यारम्भ ग्राम सेवा दल के 
युवकों द्वारा एक सहकारी कृषि समिति के गठन के 
साथ हुआ । समिति का गठन १५ जुलाई १९५९ 
के दिन हुआ । उस वक्‍त उसके पास १,५१५ रुपये 
प्रारम्भिक पूंजी स्वरूप थे । दिसम्बर १९५९ में उसे 
१७ सदस्यों के साथ एक संयुवत सहकारी कृषि 
समिति का रूप दिया गया । सभी सदस्यों ने अपनी 
६२१ एकड़ भूमि को सहकारी खेती के लिए एक 
साथ मिला देता स्वीकार किया । नकद, आभूषण 
और बेल, भैंसे, गाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरणों 


_ के रूप में ४२,२०० रुपये के बराबर साधन-स्रोत 


जुटाये गये । बाद में सदस्यों की संख्या ५१ और 
हिस्सा-पूंजी ६१,३३८ रुपये हो गयी तथा समिति के 
अन्तर्गत आनेवाली भूमि भी बढ़ी-वह ९३० एकड़ थी । 

इस नये प्रयास की प्रथम और सर्वाधिक उल्ले- 
खनीय सफलता हैं प्रति एकड़ धान की उपज में वृद्धि। 


धान की प्रति एकड़ औसत उपज उस वक्‍त १५ से 
१८ मन तक थी, जबकि छोग अलग-अलरूग खेती 
करते थे। अब वह बढ़कर २५ मन हो गयी है । 
इसमें सहायक कारण है: (१) ट्रैक्टर द्वारा गहरी 
जुताई; और (२) बिजली से चलनेवाले पम्पों की 
सहायता से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धि । 
समिति ने उन्नत नस्ल की १० गायें और दो 
भैंसें खरीदी हैं । उनसे अब तक १८ बछड़े-काटड़े 
पैदा हो चुके हें । सन्‌ १९६१-६२ के दरमियान 
४,३०० रुपये का दूध प्राप्त हुआ । समिति ने एक 
अभिनव किस्म की गोशाला प्रारम्भ की है और इन 
पशुओं के लिए दाना तथा खली का भाण्डारीकरण 
करने हेतु ५,८०० रुपये की लागत पर एक 


गोदाम का निर्माण, किया है। सदस्य अपने पशु 


एक सामूहिक स्थान पर रखते हँ। कुछ पशु करीब 
२०० हैं। सदस्यों को उचित मूल्य पर दूध मिलता है। 


ग्रामीणों की सब्जी सम्बन्धी रोजमर्रा की जरूरतें 
पूरी करने की दृष्टि से १० एकड़ उपजाऊ जमीन 
सब्जी की खेती के लिए अलग रख छोड़ी गयी हे और 
इस जमीन की सिंचाई के लिए ७,९४० रुपये खर्चे 
करके दो क्‌एँ खोदे गये हैं, जिनमें बिजली से चलने- 
वाले पम्प लगे हैं। समिति अपने सदस्यों को ५० 
प्रति शत रियायती दर पर सब्जियाँ देती है और 
अतिरिक्त मात्रा बेच देती है। मुर्गी और मत्स्य-पालन 
का काम भी समिति ने हाथ में लिया है-१९६१-६२ 
में मत्स्य-यालन से १,५०० और मुर्गी-पालन से ५०० 
रुपये की प्राप्ति हुई। 

मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग पर्षद का सहयोग 
तथा मार्गदशन प्राप्त कर गाव में दो घानियाँ लगायी 
गयीं। इत घानियों से गौव की तेल सम्बन्धी 
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तिरबा में सहकारो खेती... द्श्ष्‌ 


आवश्यकताएँ पूरी होती हैं और पशुओं के लिए 
खली प्राप्त होती हैं। 

समिति का प्रमुख धंधा है हाथ धान कूठाई उद्योग; 
क्योंकि गाँव में धान की ही फसल होती है। यह 
उद्योग अगस्त १९६१ में शुरू किया गया था। अब 
तक समिति ने ५९,००० रुपये का हाथ कटा चावल 
बेचा हैं। गाव में उत्यादित धान, समिति बाजार- 
भाव से २५ नये पैसे प्रति मन ज्यादा देकर खरीदती 
है और फिर भी वह इस उद्योग से ३,७२० रुपये 
लाभ स्वरूप कमा सकी हूँँ। इस उद्योग के लिए 
१२,००० रुपये की लागत पर एक कायं-गृह बनवाया 
गया हैँ। गोदाम निर्माण, धान सुखाने का स्थान 
बताने व धान के भाण्डारीकरण जैसे कामों के लिए 
समिति को १८,००० रुपये ऋण स्वरूप प्राप्त हुए, 
जिनमें से ११,२७० रुपये वह लौठा चुकी है। 

गाव में प्रति वर्ष १३,००० मन धान और 
३९,००० मत शाली पैदा होती है। इसका दो-तिहाई 
हिस्सा हर साल बेचना पड़ता हैँ। धान के स्थान पर 
उसका हाथ से प्रशोधन करके अगर चावल बेचा 
जाय तो इस काम से वर्ष में आठ महीने २४ 
अ्मिकों, एक व्यवस्थापक्त और एक चपरासी को 
काम मिलेगा। इस प्रकार गाँव में ७,३६५ रुपये 
(६,२२५ रुपये पारिश्रमिक; ८०० रुपये व्यवस्थापक 
का वेतन और २४० रुपये चपरासी का वेतन) 
बाहर जाने से बच सकेंगे। इसके अछावा यातायात 
के खर्च और समिति द्वारा प्रदत्त मल्यान्तर के रूप 
में ६,३७५ रुपये की बचत अलूग हो सकेगी। धान 
की कीमत, पारिश्रमिक, वेतन का खचे तथा ५०० रुपये 
अन्य खर्चों के लिए चुकाने के बाद चावरू एवम्‌ 
उसके उप-उत्पादनों. से १,०८,१६० रुपये-मय ६२० 
रूपये लाभ के-प्रप्त हो सकेंगे। धान की भूसी का 
कम्हारी उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता हैं। उससे 
१,७७,७०० ईंटें तथा ७०,००० खपरैल पकायी जा 
सकती हैं| इससे २० श्रमिकों को तीन महीने तक काम 


मिल सकेगा। हाथ कूटे चावल के बिक्री केन्द्र में चार 





व्यक्तियों को पूरे वर्ष भर काम मिल सकता है। दस 
हजार रुपये कीमत की झहाली का कार्ड बोर्ड 
बनाने में उपयोग किया जा सकता हैँ, जोकि 
प्रति वर्ष बेकार जाती हैं। इससे ३५ व्यक्तियों को 
काम मिलने की अपेक्षा है। 


ग्रामीण कुम्हारी योजना के अन्तर्गत ८,२०१ रुपये 
कीमत की ईंटे और खपरैल तैयार किये जा चुके 
हैं। सदस्यों के अधिकांश घर इन्हीं ईंटों से 
बनाये हुए हैं। भवन निर्माण योजना में सरकार 
भी सदद देती है । गुड़-खाण्डसारी उद्योग भी प्रारम्भ 
किया जा चुका है। गन्ने की खेती करने के लिए 
१८ फूट व्यास का एक कुआओ खोदा गया है। उक्त 
कुएं में बिजली से चलनेवाला पम्प लगाया 
गया हैं। रस्सी, बान आदि के सम्बन्ध में स्थानीय 
आवश्यकता-पूर्ति के लिए साढ़े-चार एकड़ जमीन रेशे 
की खेती के अन्तर्गत है। 


इस गाँव की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता 
है खरकरा नदी की धारा, जोकि गाव की ओर बदल 
रही थी, बदलने के लिए सामूहिक प्रयास प्रारम्भ कर 
एक नहर का खोदा जाना । 


मध्य प्रदेश के रायपुर सम्भाग में इस गाव की 
ग्राम पंचायत १९५६ में एक आदशें पंचायत घोषित 
की गयी थी और तब से इसने जिला तथा क्षेत्रीय 
स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक- 
एक हजार रुपये के चार पुरस्कार जीते हैं। समिति के 
अधिकांश सदस्य खादी पहनते हैँ। गाँव में एक 
प्राथमिक विद्यालय और एक चिकित्सालय हूँ। कृषि 
कार्य के लिए दिये जानेवाले पारिश्रभिक का हिसाब 
काम के अनुसार लगाया जाता है। कुछ उपज का एक- 
तिहाई हिस्सा पारिश्रमिक स्वरूप और एक-तिहाई 
जमीन के मालिक को दिया जाता हूँ तथा शेष अन्य खर्चों 
में लगाया जाता हैँ । कृषकों तथा श्रमिकों और समग्र 
ग्रामीणों की आय करीब-करीब दुगुनी हो गयी है। 


बम्बई : २८ नवम्बर १९६२ कक 
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शांतिनिकितन के आसपास ग्राम पुनर्निर्माण 


रविलाल महँता 


राष्ट्रीयता ओर अन्तर्सष्ट्रीयता के नव विचार, देश में 

एकता व सहकार की भावना, विदेशी शासन के 
भीषण अत्याचार के खिलाफ स्वाभिमान तथा आत्म- 
निर्भरता की भावना के विकास, प्राचीन और अर्वाचीन 
मूल्यों में विवेकशील यानी युक्तियुक्त सामन्‍्जस्यथ की 


. स्थापना एवम्‌ कला व संस्कृति के क्षेत्र में गुरुदेव रवीन्द्र- 


नाथ टैगोर का कितना योगदान है, यह सववविदित है। 
पिछले टैगोर शताब्दी समारोहों से हमें इन विचारों के 
सम्बन्ध में अपनी स्मृति ताजा कर उनका वर्तमान सन्दर्भ 
में पुन: मूल्यांकन करने का अवसर मिला है। 


फिर भी, ग्राम पुर्नानिर्माण के क्षेत्र में उनका योगदान 


इतना प्रकाश में नहीं आया था। इसलिए कम्युनिटी* के 


आलोच्य अंक-टैगोर शताब्दी अंक-के प्रकाशन में 


जिन सज्जनों ने सहायता देकर गुरुदेव की बहुमुखी 
प्रतिभा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, 
वे सभी हमारी ओर से बधाई के पात्र हैं। द 
नवीन अभिव्यक्ति 

इस विशेषांक में ग्राम पुननिर्माण के क्षेत्र में गुरुदेव 
के योगदान तथा उस दिशा में बाद के विकास कार्य पर 
पड़े उसके प्रभाव सम्बन्धी यथा सम्भव अधिकाधिक 
सामग्री का संग्रह करने का प्रयास किय गया हैं। 
. विशेषांक दो भागों में विभकत है। प्रथम भाग में 
इन विषयों-श्रीनिकेतन के इतिहास और आदर्शों, 
नगर और ग्राम, सहकार, सामाजिक पुर्ननिर्माण, ग्राम 
पुर्ननिर्माण तथा मानव अपने स्वयम्‌ के देश का निर्माण 


*क्म्युनिटी पा : वर: २ ( टैगोर शताब्दी अंक ); अंक: ९; 
सम्पादक : विनय स्ट्वचाये; प्रकाशक : चिरत्रत सरकार, सोशल 


. एज्युकेशन आगगेनाइ्जस देनिंग सेण्टर, विद्थभारती, शांति- 


निकेतन (बीरमभूम-पश्चिम बंगाल ); पृष्ठ संख्या : ११४; 


करता है -पर गुरुदेव की छः रचनाएँ-उनके द्वारा 
लिखित लेख व विभिन्न अवसरों पर दिये गये भाषण- 
हैं। इन रचनाओं से रवीन्धनाथ टेगोर की बहुमुखी 
प्रतिभा के उस पहलू पर नया प्रकाश पड़ता है, जिसके 
सम्बन्ध में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है । दूसरे भाग 


में श्रीनिकेतन व उसके ईर्द-गिर्दे किये गये काम का 


वर्णन तथा प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किया गया है। 
इन लेखों के लेखकों का उक्त कार्य से निकट सम्पर्क 


रहा है। 


विक्षा के क्षेत्र में प्रकृति के सौन्दर्य और शांतिपूर्ण 
वातावरण में रहते हुए एक नया प्रयोग करने के उद्देश्य 
से शांतिनिकेतन की स्थापना टेगोर ने १९०१ में की थी। 
साथ ही साथ ग्राम पुनर्निर्माण में उनकी अभिरुचि 
भी बढ़ रही थी, खास करके १९०८ के बाद जब कि 
वे अपने पिता के जीवन-काल के अंतिम दिलों में 
देलीदह तथा पोतीसर (पूर्वी बंगाल) में, अपनी 
पुएतेनी जमींदारी के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व उन पर 


 आ पड़ने के कारण वहाँ के ग्रामीणों और आस-पास 


के ग्रामवासियों के निकट सम्पर्क में आये । उस संपर्क से 
उनकी दृष्टि एक नयी दिशा में गयी और उनके मस्तिष्क 
में जो नव विचार सरिता प्रवाहित हो रही थी, वह बलवती 
बनी। ग्रामीणों को संगठित करने और अपने सामूहिक 
विकास के लिए परस्पर सहकार से काम लेने के लिए 


उन्हें तैयार करने की दिशा में किस प्रकार गुरुदेव ने 


अपना कार्यारम्भ किया यह स्वयम्‌ एक रोमांचक 
कहानी है। प्रथम व्याख्यान (१९३९)+ में इसका 
मूल्य : २ रुपये । 


| जनवरी १०६३ के खादी ग्रामोओओग में पृष्ठ ३०५९ और 
२१० भी देखें। . 











शांतिनिकेतत के आसपास ग्राम पुनर्निर्माण 


प्रभावशाली वर्णन है। अनुवर्ती लेखों और व्याख्यानों 
में ग्राम पुन्निर्माण के सम्बन्ध में उनके विचारों और 
सिद्धांतों के विकास तथा उनके प्रयोगों के परिणामों पर 
उनकी भावाभिव्यक्ति मिलती है। 


प्रारस्भ 


. ग्रुदेध ने लार्ड सिन्हा के भाई रायपुर के मैज़र सिन्हा 
के साथ १९१२ में लन्दन के एक उपनगर में सुरूल नामक 
गाँव में-इसी गाव के चारों ओर बाद में श्रीनिकेतन का 
विकास हुआ-स्थित पुराने घर व उसके इद-गिर्द की 
जायदाद खरीदने के लिएजब सौदा किया, तो अन्य कोई 
भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह स्थान 
भ्राम पुननिर्माण कार्य के एक महान्‌ केंद्र के रूप में सामने 
आयेगा। फिर भी, गुरुदेव के लिए, जेसा कि श्री सी. एफ. 
एण्ड ज कहते हैं, यह एक दीप्ति' की तरह आया। 
शांतिनिकेतन के अपने साथियों और विद्यार्थियों की 
सहायता से उन्होंने पास-पड़ौस के क्षेत्र की सफाई की 
ओर कार्यारम्भ कर दिया। इसकी प्रेरणा उन्हें बहुत 
पहले ही मिल चुकी थी, जैसा कि उन्होंने गीतांजलि में 
कहा है 

तेरे तो चरण, वहा उनमें आसीन हें- 

जहाँ वे दरिद्र हैं, दीन हैं, हीन हें। 


पुनर्निर्माण पर गुरुदेव के विचार 


गुरुदेव के अनुसार हमारे ग्रामीण कार्य के दो 
पक्ष हैं। हमें न केवल अपना काम चलाते रहना है, बल्कि 
हर समय सीखते यानी अनुभव भी प्राप्त करते रहना है । 
यदि हम सेवा करना चाहते हैं, तो हमें सीखना ही चाहिए ?। 
एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा था, में समूचे भारत 
की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। में केवल एक या दो 
गांवों में अपने काम में फतह पाना चाहता हूँ। हमें 
ग्रामीणों के हृदय में पैठना होगा, उनका सहयोग प्राप्त 
क्र काम करने के लिए शक्ति हासिल करनी होगी । ऐसा 
करना कोई बायें हाथ का खेल नहीं है; बल्कि लोहे 
के चने चबाना हैं और इसके लिए कठोर आत्म-संयम 
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यानी अनुशासन की आवश्यकता है।” रविबाबू के 
अनुसार हमारा उद्देश्य इन चन्द ग्रामों को परिएूर्ण 
स्वतंत्रता व सभी को शिक्षा प्रदान करना, गांवों में 
हर्षोल्लासपूर्ण तथा आनन्द-गीत गाते रहने का वातावरण 
निर्मित करना” होना ही चाहिए । गुरुदेव ने अपने 
साथियों से अपील करते हुए कहा, कुछ गाँवों 
में इस आदर्श की पूति कीजिए और में कहँगा कि ये चन्द 
गांव मेरा भारत है। और यदि ऐसा हुआ तो ही भारत 
हमारा होगा।” 


एक अन्य अवसर पर उन्होंने स्पष्टीकरण किया, 
“में कभी भी प्रगति के विरुद्ध नहीं हूँ, छेकिन जब इसकी 
वेदी पर सम्यता अपनी आत्मा की बलि चढ़ाने के लिए 
तैयार होती है, तो अपनी सभ्यता को आत्मा के क्षेत्र में 
बढ़ते रहना देखने की आशा करते हुए भौतिक दृष्टि से मैं 
पिछड़ा हुआ रहने का चुनाव करता हूँ.... आदमी 
का पोषण भोजन से होता है, रुपये-पेसे से नहीं; आदमी 
जीवन की परिपूर्णता से सुखी बनता हैँ, बटुआ भरा 
रहने से नहीं । धन बढ़ाते रहने से उन व्यक्तियों के बीच 
असमानता बढ़ती हैँ जिनके पास हैं तथा जिनके पास 
नहीं है, और इससे हमारी समाज-व्यवस्था पर ऐसा 
भयानक कृठाराघात होता है कि उससे होकर अन्ततोगत्वा 
समूचा शरीर धरासायी हो जाता हैं।” उस वक्‍त ये 
शब्द बड़े कठोर थे जब कि औद्योगीकरण के सम्बन्ध में 
पावचात्य विचार देश में फैल रहे थे, पनप रहे थे। 


टेगोर यांत्रीकरण के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने कहा हैं, 
“बतेमान यंत्र-प्रधान युग में हमारे कृषकों, कारीगरों आदि 
को मशीनें अपनानी ही चाहिए या फिर प्रगति की दौड़ 
में पीछे रह जायें और उस वक्‍त तक पीछे रहते जायें कि वे 
लड़खड़ाकर विपत्ति के गतें में न लढ़क जायें।' 


सहकार का महत्व 


यांत्रीकरण के लिए प्रशिक्षण और सहयोग करने की 
क्षमता की आवश्यकता होती है। टैगोर ने कहा था, 
“जिसमें आशा नहीं है उसे मिट ही जाना चाहिए। 
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जो काम करना एक के लिए सम्भव नहीं है, वही पचास 
आदमी मिलकर करने पर सम्भव हो जायेगा। 
उन्होंने पुन: स्मरण करवाया, “लोगों को संकीणता 
का त्याग करना ही चाहिए । उन्हें यह महसूस करना ही 
चाहिए कि वे. विव्व-समाज के एक अंग हैं। फिर, 
आशिक क्षेत्र में उनके प्रयास अन्य व्यक्तियों के प्रयत्नों 
के साथ समन्वित करने पड़ेंगे । इसी बात को यों भी कहा 
जा सकता है कि बड़े वृक्षों के समान उन्हें भी अपनी 


. जड़ें जमीन के अन्दर और शाखाएँ उसके बाहर हवा व 


प्रकाश में फैलाने के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता है। 
उस हालत में फल-प्राप्ति सर और विपुल होगी तथा 
किसी को किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं होगी। 
उन दिनों में भी कितने साहसिक एवम्‌ व्यावहारिक 
थे, ये शब्द | और, आज भी वे उतने ही सत्य हूँ, 
जितने उस वक्‍त थे। 


एक अन्य व्यापक सन्दमभ में टैगोर ने कहा था, प्रकृति 


जगत के समान मानवीय संसार में भी परिपूर्ण एकरसता 


से अभिक्रम को लकवा मार जाता है और प्रतिभा मन्द 
पड़ जाती हैं। लेकिन अत्यधिक असमानता भी उतनी 
ही बुरी है; क्योंकि आदमी-आदमी के बीच अन्तर पैदा 


करते हुए वह लोगों में सामाजिक सम्पर्क के विकास में 


बहुत बड़ा रोड़ा अटका देती है। बुराइयो इस प्रकार 


के अन्तर की ओट में ही पनपती हैं। यदि भारतीय अर्थ- 


व्यवस्था को पुनः एक बार सहकार पर आधारित कर 
दिया जाता हैं, तो हमारी समभ्यता-संस्क्ृति के पोषक 
गांवों में नये प्राण आ जायेंगे और समग्र देश में नयी 
जिन्दगी आ जायेगी। हमारा श्रीनिकेतन सहकारी 
आधार पर सामुदायिक विकास करने के लिए हमारे 
ग्रामीण समाज की समस्त शक्ति को सक्रिय बनाने के 
हमारे इसी तुच्छ प्रयास का प्रतिनिधत्व करता है।” 


प्रयोग 


गुरुदेव के सिद्धांतों-आदशों से ओतप्रोत शांतिनिकेतन 
के साथियों ने आसपास के गाँवों में काम करने का 
धीरे-धीरे संगठतात्मक आधार तैयार किया। कुछ 
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रास्ते में लड़खड़ा गये लेकिन मंजिल पर बढ़ना जारी रहा। 


जैसा कि हिरण्यमय बनर्जी कहते ह कि प्रयासों के 
परिणाम वास्तव में १९२१ में प्राप्त होने प्रारम्भ हुए 
जबकि गरुदेव के आज्ञानू्सार एक आदशंवादी अंग्रेज 
युवक लिओनार्ड एमहस्ट (7,6०७7व० 9707750) 
कार्यभार सम्भाला । एमहस्टे के कहने पर ही 
कार्यक्रम को ग्राम पुननिर्माण कार्यक्रम की संज्ञा 
दी गयी; क्योंकि रविबाब्‌ जो चाहते थे वह शैक्षणिक 
अन्वेषण के लिए सामग्री प्रस्तुत करनेवाले कार्य के चन्द 
छितरे हुए पहल न होकर संगठित विकास का एक ऐसा 
सुसंयोजित सर्वागीण कार्यक्रम था जो ग्रामीण जीवन के 
सभी पहलओं को छूता हुआ चले अर्थात्‌ उससे ग्रामीण 
जीवन का कोई भी अंग अछता न रहे । बनर्जी का कहना 
है, जानबूझ कर ही क्रिया-कलाप के किसी पूर्व-निर्धारित 
या व्युत्पादित कार्यक्रम को न अपना कर ऐसे ही कार्यारम्भ 
किया गया था; क्‍योंकि टेगोर चाहतें थे कि उनके 
कार्यकर्त्ताओं को खुले दिलो-दिमाग से प्रयोग करने के 
लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता चाहिए।' 


सामान्य नीति 


“ऐसा करने से सामान्य नीति के सम्बन्ध में दो 


महत्वपूर्ण निर्णय करने के मार्ग में रविबाबू के सामने 
कोई रुकावट नहीं आयी।” 


पहला निर्णय यह था कि काम बिना किसी प्रकार की 
बाहरी सहायता के जारी रहना चाहिए। टेगोर ने कहा 
था, अपने खुद के साधन-स्रोतों पर भरोसा करने से 
बढ़कर कोई बात नहीं है । आदमी अपनी शक्ति पर खड़ा 
होता है और एक सुदृढ़ तथा सुरक्षित आधार निर्मित 


कर सकता है।... ...रेगिस्तान में भी एक सोता निकाल 


लेना सम्भव है, जो स्वयम्‌ अपने को पुनरापूरितकर 


सकता है । इस प्रकार का सोता कभी सूखता नहीं । 


द्वितीय निर्णय यह था कि ग्रामीण समस्याओं के प्रति 
उपागम क्षतं-विक्षत न होकर सर्वागीण, सुसंयोजित 


होना चाहिए । और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम _ 








गा ८ 
;' 
॥;' 












शांतिनिकेतन के आसपांस ग्राम पुनर्निर्माण 


में मनोरंजनात्मक गतिविधियों को भी स्थान दिया 
गया था। 

इस प्रकार गरुदेव द्वारा निर्धारित इन दो सामान्य 
सिद्धांतों के अनुसार कार्य चलता रहा। 

वस्तुतः इसने आवश्यक रूप से ही बाहरी सहायता के 
लिए दरवाजा बिल्कल बन्द नहीं कर दिया था। जैसा 
कि बनर्जी कहते हैं, ' ऐसी सहायता के लिए भी स्थान 


हो लेकिन उसका कार्य ग्रामीणों को प्राविधिक ज्ञान 


प्रदान करने तक ही सीमित रहना चाहिए ।. ..वस्तुत: 
यह संयकत राज्य अमेरिका की विस्तार सेवा 
जसा ही हैँ और एक माने में खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा व्यापक 
पैमाने पर यानी विस्तृत क्षेत्र में अपनायी गयी पद्धति द्ध्ति के 
समान ही ह। ह 
कायसक्रम 


श्रीनिकेतन में चलनेवाले कार्यक्रम* की मख्य 
विशेषताएं इस प्रकार थीं 


१. गांव और खेतों की समस्या पर वक्षा में 
अध्ययन तथा चर्चा करना एवम्‌ समाधान के 
लिए फार्म (खेत) में प्रयोग करना; 

२. कक्षा तथा फामम में प्राप्त ज्ञान व अनुभव 
ग्रामीणों को देना; और 

३. उन्हें सामुदायिक जीवन, पारस्परिक सहयोग 
तथा सामूहिक प्रयत्नों के छाभ बताना। 

प्रारम्भिक अवस्था में श्रीनिकेतन में होनेवाला कार्य 
मुख्यतः: कृषि तथा कटीर उद्योगों से सम्बन्धित था। 
लेकिन शीघ्र ही स्वास्थ्य और ग्रामीणों-प्रौढ़ तथा 
किशोर दोनों ही-के संगठन सम्बन्धी कार्य ने भी 

हत्व प्राप्त कर लिया। एमहस्टं और गुरुदेव के 
सुपुत्र॒ रथीन्द्रनाथ ने-जिन्हें स्वयम्‌ रविबाबू ने कृषि 
विज्ञान में प्रशिक्षित होने के लिए खास तौर से अमेरिका 
भेजा था-पूर्ववर्ती कार्य का भार सम्भाला और स्वर्गीय 
काली मोहन घोष तथा धीरानन्द राय ने अनुवर्ती 
कार्य का। शांतिनिकितन और श्रीनिकेतन के पास- 
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पड़ौस के गौवों में पहली मंगल समितियों (ग्राम कल्याण 
समितियों ) तथा ब्रती बालूक दलों (बाल स्काउट दल) 
का विकास होने लगा। आज भी उनमें से अनेक संगठन 
जिन्दे हैं और हो सकता है कि कुछ ने काम करना बन्द 
कर दिया हो लेकिन ग्रामीणों में अपनी समस्याएँ खद के 
सहकारी प्रयासों के जरिये हल करने की भावना बड़े 
प्रभावशाली रूप में घर कर चुकी है । द 

उत्तरोत्तर रूप' से अनेक भारतीय और. विदेशी 
विशेषज्ञ दल अपने विचारों को खेतों में अमली जामा 
पहनाने के लिहाज से इस स्थान पर आये, जिससे वहाँ 
की बहुमुखी कार्यशीलताओं के विकास में अत्यधिक 
सहायता मिली । 

स्वास्थ्य कार्यक्रम से मलेरिया, चेचक तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में होनेवाली अन्य बीमारियां कम करने में सहायता 
मिली । 
कुटी रोद्योगों का पुनरुद्धार 

ब्रती आंदोलन ने यूवकों व यूवतियों को संगठित 
किया और उनमें सेवा तथा अनृशासन की भाबना भरी 
एवम्‌ साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों 
को शिक्षा देने में सहायता पहुँचायी । बाद में प्रौढ़ शिक्षा- 
अक्षर ज्ञान तथा मौलिक, दोनों प्रकार का-कार्य क्रम भी 
हाथ में लिया गया। इन सबसे कार्यकर्ता ग्रामीणों के 
निकट सम्पर्क में आये, जिसने उनके बीच घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करने का काम किया। 

सभी प्रकार की गतिविधियों का प्रशिक्षण देना 
कार्यक्रम का एक अंग था। प्रति वर्ष दस दिन से लेकर 
एक माह तक की अवधि के एक या दो बार प्रशिक्षण 
शिविर आयोजित किये जाते थे। समय पाकर सहस्रों 
ग्रामीण .इन शिविरों, ब्रती दलों, शिक्षा-सत्रों (लड़कों 
के लिए आदरशों विद्यालय), शिक्षा चर्चाओं (ग्रामीण 
अध्यापकों की साहित्य अकादमी), शिल्प सदनों 
(कूटीरोद्योगों के लिए उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केंद्र) 
आदि में प्रशिक्षित हुए। 
मरणासन्न क्टीरोदोगों के पुनरुद्धार कार्यक्रम में दस्त- 
कारों व कारीगरों को उत्पादन के अभिनव तरीकों का 
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प्रशिक्षण देने से लेकर उन्हें पुनस्स्थापित करने तक 
का काम शामिल था। चर्म सामग्री उत्पादन, बुनाई 
वढईगीरी और लहारगीरी, कुम्भकारी जिल्दसाजी 
दर्जीगीरी, कसीदाकारी, टोकरी तथा खिलौने बनाने आदि 
अनेक कामों का विकास हुआ। बाद में ग्रामीण युवकों 
के लिए बिजली के काम व यांत्रिक कार्य सम्बन्धी एक 
अन्य पाठ्यक्रम भी शरू किया गया। ये दस्तकारिया 
प्रारम्भ में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का आधार विस्तृत 
करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक लघु अंश ही थी। 
पृरचात, बिक्री कार्य पर भी ध्यान देना पड़ा। अतएव 
 उत्पादित माल की बित्री के लिए शिल्प सदन को 
व्यवस्था की गयी। इस प्रकार यह एक ऐसा केंद्र बन 
गया जिसमें प्रशिक्षण, उत्पादन व बिक्री, तीनों प्रकार 
. का काम होने लगा। और, अपने उत्पादनों के गुण-स्तर 
के लिए नाम तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की। 
कृषि सुधार 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है ऋषि, दुग्ध उद्योग 
(डेरी फाम) और मुर्गी-पालन श्रीनिकेतन की सर्व प्रमुख 
“गतिविधियां थीं। मशीनों से खेती करना, बारी-बारी 
-से और नयी-नयी फसल बोना, पशुओं की नस्ल सुधारना, 
मुर्गी-यालन आदि कार्यक्रम के चन्द महत्वपूर्ण पहलू थे, 
जिनसे कृषकों को अपनी आमदली बढ़ाने तथा प्राथमिक, 
अर्थात्‌ बुनियादी आवयकताएँ पूरी करने में मदद मिली । 
कुछ समय बाद हाल ही में मयूराक्षी नहर ने सिंचाई की 
समस्या काफी हद तक हल कर दी है। तत्पश्चात्‌ 
राष्टीय विस्तार सेवा खण्ड की स्थापना के साथ 


श्रीनिकेतन के कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य सरकारी 
संगठन ने अपने हाथ में ले लिये हूँ। 


शिक्षा ता 
विक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण युवकों को जीवन संग्राम 
में मुकाबला करने और साथ ही साथ सामाजिक सेवा 
के लिए तैयार करने हेतु टगोर ने स्वर्गीय संतोष कुमार 
* मजूमदार की देख-रेख में एक विद्यालय खोला। 
उसे शिक्षा-सत्र का नाम दिया गया। नयी तालीम, 
बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीवादी 


खादी ग्रामोद्योग : 
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विचार, सृजनात्मक शारीरिक श्रम के साथ पुस्तकीय 
शिक्षा का सह-सम्बन्ध जोड़ने जैसी विदिष्ट बातें. 
भी उक्त सत्र में शामिल की गयी। शिक्षा-सत्र अब 
विश्वभारती के उच्च माध्यमिक शिक्षा-पाठ्यक्रम के 
अनुसार कला, दस्तकारी और विज्ञान की शिक्षा देनेवाला 
एक सह-शिक्षा प्रदायक माध्यमिक विद्यालय (सेकेण्डरी 
स्कूल) बन गया है। शिक्षा चर्चा में अब स्कूल के मैट्रिक, 


_ पास अध्यापकों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। 


अपने जीवन-काल में यह संस्था हजारों शिक्षक प्रशिक्षित 
कर चुकी है, जो बीसों गाँवों में टेगोर का संदेश 
पहुँचाते थे, पहुँचाते है। लोक शिक्षा संसद की स्थापना 
२५ वर्ष पूर्व हुई थी। यह उन लोगों को शिक्षा प्रदान. 


करती है, जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकीय 


स्तर तक के विभिन्न स्तरों पर पत्र-व्यवहार के जरिये 


 दिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल अथवा कालेज में 


प्रवेश लेते हैं। प्रत्येक केन्द्र में कुछ शिक्षित व्यक्ति संसद 
द्वारा सिफारिश की गयी पुस्तकों का अध्ययन करने में 
छात्रों की मदद करते हैं और वार्षिक परीक्षाओं का | 
आयोजन करते हैं। परीक्षा प्रइन-पत्र विश्वभारती की... 
ओर से भेजे जाते हैं। सफल व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र | 
दिये जाते हैं। जे 

इन सभी प्रकार की गतिविधियों से वर्षों पूर्व शराब 


पीने, छआछत, बाल-विवाह, दहेज आदि जैसी जो ;, 


बुराइयौ क्षेत्र में घर कर चुकी थीं, उनका उन्मूलन 
करने में भी सहायता मिली है। क्‍ 
सामुदायिक विकास के लिए आधार | 

अनेक गतिविधियां १९५२ से केन्द्रीय सरकार द्वारा 


चलाये जानेवाले सामदायिक विकास कार्यक्रम के 


अन्तगत आ गयी हैं। और, जैसा कि सामुदायिक विकास, 
सहकार तथा पंचायत राज के वर्तमान केन्द्रीय मंत्री 
श्री सुरेन्द्र कूमार दे स्वीकार करते हैं, अपने सह- 
साथियों के साथ रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो काम किया 
उससे वर्तमान सामुदायिक विकास को अनुभव के रूप में 


बहुत लाभ हुआ है। चन्द ग्रामों में भारत के इस महान्‌ 
_सपृत ने जो बीज बोये हैं, उन्हें विस्तृत क्षेत्र में फैलाता है। 














के क्ज 


पाध  ककत - 


>उउे अर पक 


हू जप न सुुड-- जा जा सुस्त 
ल्ज्ः 


शांतिनिकेतत के आसपास ग्राम पुनर्निर्माण 


इस महान कार्य में रकगे साथी कमियों को उनके जीवन 
के महान्‌ कार्य से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। आज हम 

उपेक्षित लाखों-करोड़ों लोगों तक गुरुदेव के सन्देश 
पहुँचाने के लिए संदेश-वाहक हैं। 
एक मूल्यांकन 

सुगत दास गुप्त का लेख लिदान्स ऑफ्‌ श्रीनिकेतन' 
विशेषांक में एक अमूल्य योगदान है । प्रस्तुत छेख द्वारा 
श्रीनिकेतन में हुए कार्य, उसकी सफलता के पीछे निहित 
शक्तियों और कई असफलताओं के कारणों, अब तक 
किये गये सर्वेक्षणों से प्राप्त परिणामों तथा वर्तमान 
सन्दर्भ में श्रीनिकेतन की भूमिका का व्यवस्थित मूल्यांकन 
करने का सम्भवतः प्रथम प्रयास किया गया हैं। 

यद्यपि श्रीनिकेतन में हुआ कार्य आवश्यक रूप से ही 
प्रयोगात्मक रहा है, लेकिन उससे चंद बुनियादी सिद्धांतों 
का विकास हुआ है, जोकि पिछले इन वर्षों में परीक्षण 
की कसौटी पर कसे जा चुके हैं और भविष्य के लिए 
सम्पन्न यानी ठोस मार्ग दर्शक बातें प्रदान करते हैं। 
“इन्हें, यदि उपयुक्त रूप से व्यवहार में लाया जाय तो 
वे किसी भी समृदाय' की सामाजिक शक्ति और महत्वा- 


कांक्षा के मल्यों के अभौतिक विकास प्र अपना संचयी 
प्रभाव डाल सकते हैं। 


बनियादी सिद्धांत 


” सुगत दास गुप्त द्वारा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत चन्द 
बुनियादी सिद्धांतों का यहा पुनः उल्लेख करना अप्रासंगिक 
न होगा: 

१. ग्राम और उसकी आवश्यकताएँ समझने की 
जिम्मेदारी स्वयम्‌ ग्रामीणों पर होनी चाहिए 
बाहरी विशेषज्ञों तथा सलाहकारों को केवल 
सहायता देनी चाहिए। 


२. कल्याण आयोजन में मानवीय पहलुओं के 
अनवरत समन्वय की बात आती हैँ और 
यह समन्वय विश्वेषज्ञों के प्राविधिक ज्ञान से 
उतना नहीं बल्कि सहानुभूति से उदभिज 
उनके व्यक्तिगत सम्पर्क व विवेक से लाना हैं। 


३. एक बार अपने को शिक्षित व विकसित करने 
की अभिलाबषा से प्रेरित करने पर किसी 
समुदाय के युवक तथा युवतियां इस सन्दर्भ 
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में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं; 
उनकी कार्यशीलूताओं का परोक्ष प्रभाव पुराने 
रीति-रिवाजों तथा उनके भमायतों' के दृष्टिकोण 
में क्रांतिकारी परिवर्तत ला सकता हैं। 

४. ग्रामीण विकास के मामले में कृषि विज्ञान 
अथवा ग्रामीण प्रविधि का ज्ञान उतना 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि उपागम 
के तौर-तरीकों तथा पर्यवेक्षण का प्रशिक्षण । 

५. सफलता की कूंजी किसी कार्यकर्त्ता की किसी 
विशिष्ट सामाजिक वर्ग यानी समूह अथवा 
क्षेत्र के साथ एक निदरिचित सम्पर्क स्थापित 

' करने और अपनी उपयोगिता अर्थात्‌ सार्थकता 
सिद्ध करने की योग्यता में निहित है, ताकि वह 
समुदाय का विश्वास प्राप्त कर मार्ग प्रशस्त 
कर सके। क्‍ 

विश्वभारती में रवीन्द्र सदन के विद्वान और टैगोर 
एनसाइक्लोपीडिया-टेगोर ज्ञान-गंगा-के छेखक चित्त- 
रंजन दास ने साल-दर-साल के हिसाब से गुरुदेव का 
जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया है। उक्त .वृत्तांत से ग्राम 
पुननिर्माण के सम्बन्ध में रविबाब्‌ की रचनाओं, व्याख्यानों 
तथा पत्रों के मौलिक स्रोतों के बारे में अमूल्य मार्गे- 
दर्शन मिलता हैं। 

विशेषांक में अन्य आकर्षण भी हैं। सम्भवतः प्रथम 

बार चन्द विरले चित्रों का विशेषांक के जरिये प्रकाशन 
हुआ है, जसे, टेगोर की सुरुल स्थित कोठी, श्रीनिकेतन 
का मुख्य कार्यालय भवन, श्रीनिकेतन में कार्यकर्त्ताओं 
तथा ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए गुरदेव का चित्र, 
अपने साथियों के साथ और श्रीनिकेतन की विभिन्न गति- 
विधियों में कार्यरत टैगोर के चित्र। 


विशेषांक का पठन वस्तुतः बहुत ही फल-प्रद होगा, 
विशेष कर उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें इस लेखक के समान 
दांतिनिकेतन व श्रीनिकेतन दोनों ही स्थानों पर गृहदेघ 
को व्यक्तिगत रूप से पुनरुत्थान कार्यशीलताओं में जुटे 
हुए देखने का सुअवसर मिला हूँ । अंक के पठन से उनकी 
स्मृतियां ताजी हो उठेंगी। ७ 


बम्बई : १५ मई १९६३ 























भ्ग्राद् तेल और साबुन उद्योग के लिए सहकारिताएँ 


राषघव राव 


स्वरूप की दृष्टि से अखाय,तेल और साबुन उद्योग के अन्तगत चलनेवाली सहकारी समितियों बहु-धंधी हैं; क्योंकि 


उद्योग के अन्तर्गत काम ही कई ढंग के होते हैं, जेसे तिलहन संभह, तेल पेराई और साबुन उत्पादन। लेखक का 
कहना है कि इन तीनों गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय और अखिल भारत अखाद्य तेक उद्योग संध तथा 





उसवी प्रादेशिक शाखाओं के जरिये उनमें समन्वय लाया जाय । 


अृाद्य तेल और साबुन उद्योग के अन्तर्गत तीन 

काम-तिलहन संग्रह, तेल पेराई तथा साबुन 
उत्पादन-आते हैं । फिलहाल एक ही समिति उक्त तीनों 
काम करती है । लेकिन वस्तुतः तिलहन-संग्रह, तेल 
पेराई और साबुन उत्पादन, तीन अलग-अलग कार्य 
हैं तथा उन्हें तीन प्रकार के भिन्न-भिन्न व्यक्ति करते 
हैं, जिनके मध्य सामूहिक हित स्थापित करना कठिन 
है । जंगलों में अथवा सहकारी संमिति के कार्यालय 
से दूर-दूर के स्थानों में रहनेवाले तिलहन एकत्रित 
करनेवालों, तेल पेराई में छगे तेलकारों और साबुन 
उत्पादन के काम में लगे कार्यकर्त्ताओं के बीच ऐक्य 
की भावना का विकास करता मुश्किल हूँ, खासः कर 
तब जबकि उनकी आमदनी में अन्तर आता है। 
यदि एक ही समिति उक्त तीनों काम करती हैं तो 
भी वे उस संगठन के तीन अलूग-अलग भाग रहते हैं। 

मान लीजिए कि तिलहन संग्रह और तेल पेराई 
में फायदा होता है तथा दूसरी कार्यशीलता में नुकसान 


होता हैं, तो तीनों गतिविधियों को कूछ मिलाकर देखने 


से समिति को खालिस नुकसान हो सकता हैं। ऐसी 
अवस्था में तिलहन संग्रह तथा तेल, पेराई और 
साबुन उत्पादन के काम में लगे कार्यकर्त्ताओं के बीच 
समरस सम्बन्ध कायम यानी बनाये रखना मुदिकल 
होगा।..... ण 
_ विकेन्द्रीकरण 


उद्योग में निहित उक्त कमी को दूर करने की 





दृष्टि से यह वांछनीय है कि तिलहन संग्रह का काय 


आन्श्र प्रदेश की चेंच्‌ समितियों जैसी वन्य श्रप्रिक 

सहकारिताओं को सौंपा जाना चाहिए। जहाँ . 
इस प्रकार की समितियां न हों या तिलहन संग्रह | 
का कार्य हाथ में लेने के प्रति अनिच्छुक हों, वहाँ 
अखिल भारत अखाद्य तेल उद्योग संघ की प्रादेशिक 
शाखाओं को उक्त काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 
अधिकांश मामलों में समितियां तिलहन संग्रह कार्य ४ 
मजदूरी पर करवाती हैं, जिसका परिणाम निकलता 
है नुकसान। मेडरमेटले (आस्थ्र प्रदेश) में संघ की 
प्रादेशिक शाखा प्रत्यक्ष रूप से तिलहन संग्रह कार्य 
करती है और बड़े उत्साहप्रद फल प्राप्त हुए हैं। # 
अतएव यह वांछनीय है कि तिलहन संग्रह कार्य व्यः £ 
श्रमिक सहकारी समितियाँ अथवा अखिल भास | 
अखाद्य तेल उद्योग संघ अपने हाथ में ले। द 


तेल पेराई 


आन्ध्र प्रदेश में जिन १७ सहकारी समितियों ने 
साबुन उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया है और जिन्‍्हें 
एक-एक तेल पेराई इकाई स्थापित करने के लिए भी 
आधथिक सहायता दी गयी है, उनमें से केवल सात 








समितियों ही तेल पेराई की इकाइयों चलछाती हैं। 


वसे मामलों में जहाँ तेल पेराई की इकाइयों प्रस्था- -. 
पित नहीं की गयी हैँ, प्राप्त निधि का दूसरे कामों . 

में उपयोग करने के उदाहरणों की कमी नहीं है। ., 
चन्द मामलों में निधियोँ बेकार पड़ी हैं। इसलिए यह द 


अखाद्य तेल और साबुन उद्योग के लिए सहकारिताएँ ६२३ 


वांछनीय है कि तेल पेराई का काम ग्रामीण तेल 
सहकारी समितियों को दे दिया जाय। अखाद्य तिल- 
हनों की पेराई के लिए उन्हें अहूग घानियाो, बैल 
आदि खरीदने हेतु, अखाद्य तेल और साबुन उद्योग 
'की सहकारी समितियों को जिस पद्धति के आधार पर 
सहायता दी जाती हे, उसके अनुसार अतिरिक्त ऋण 
व अनुदान दिया जा सकता हैं। 


यदि तिलहन संग्रह और तेल पेराई का काम अन्य 
माध्यमों के जिम्मे किया जाता हैँ तो साबुन उत्पादन 
समितियों को अपनी गतिविधियां साबुन बनाने तक ही 
सीमित रखनी चाहिए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें 
अपनी सभी प्रकार की आवश्यक कच्ची सामग्रीं के 
सम्बन्ध में अखिल भारत अखाद्य तेल उद्योग संघ के 
पास मांग-पत्र पेश करने होंगे। 


ससन्बवय 

तिलहन संग्रह, तेल पेराई और साबुन उत्पादन 
का काम यदि उक्त प्रकार से अलग-अरूग माध्यमों 
को सौंपा जाता है तो सवाल उठता है कि इन तीनों 
गतिविधियों के बीच किस प्रकार समन्वय स्थापित 
किया जाय। इसका उत्तर इस बात में निहित हैं कि 
अखिल भारत अखाद्य तेल उद्योग संघ के विधान में 
आवश्यक परिवर्तेन कर उसका काय क्षेत्र, कार्य और 
गतिविधिथी विस्तृत की जायें। 
. अखिल भारत अखाद्य तेल उद्योग संघ तथा उसकी 
प्रादेशिक शाखाओं को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया 
जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में संघ एक अखिल 
भारतीय संघ होगा जिसकी सभी राज्यों में शाखाएं 
होंगी। राज्यों की साबुन उत्पादन समितियां संघ 
की सदस्य बनेंगी। प्रस्तावित संघ राज्यों में अपनी 
शाखाओं के जरिये अपने हिसाब पर तिलहन संग्रह 
कार्यक्रम चलायेगा तथा जिन वन्य श्रमिक सहकारी 
समितियों .ने पहले से तिलहन संग्रह कार्यक्रम चलाना 
प्रारम्भ कर दिया हो उनसे वह तिलहन खरीदने का 
काम भी करेगा। 





संघ को जो तिल॒हन उसने इकट्ठे करवाये हों 
अथवा खरीदे हों, उनकी पेराई करवाने की व्यवस्था 
पास-पड़ौस में काम करनेवाली ग्रामीण सहकारी 
समितियों के जरिये करनी चाहिए। यदि आस-पास 
में कोई समिति न हो या नयी समितियां स्थापित 
होने की कोई सम्भावना न हो तो संघ को अपनी 
स्वयम्‌ की तेल पेराई इकाइयों स्थापित करनी होंगी । 
सभी महत्वपूर्ण बाजार केन्द्रों में ग्ोदामों सम्बन्धी 
आवश्यक सुविधाएँ निमित की जानी चाहिए । संघ 
के अन्तर्गत आनेवाली साबुन उत्पादन इकाइयों को 
रसायन तथा अखाद्य तेल की पूति करनेवाला एक मात्र 
माध्यम संघ होना चाहिए। सरकारी संस्थाओं अथवा 
सरकार द्वारा सहायित संस्थाओं को साबुन की पूर्ति 
करने के लिए निविदाएँ स्वीकार करते हुए उसे 
प्राथमिक साबुन उत्पादत सहकारी समितियों द्वारा 
तैयार साबुन की बिक्री के लिए भी व्यवस्था करनी 
चाहिए। तिलहन संग्रह से लेकर साबन बिक्री तक 
की इस शुंखला-बद्ध प्रक्रिया में प्राथमिक साबुन 
उत्पादन समितियों तथा संघ की प्रादेशिक शाखाओं 
की गतिविधियों में समन्वय का होना एक महत्वपूर्ण 
कड़ी हैं । 


स्तर व मुल्य नियंत्रण 
साबुन की बिक्री उसके गृूण और मृल्य दोनों पर 


निर्भर करती है । कैण्टीन स्टो्स डिपार्टमेण्ट (भारत) 


को सप्लाई किये जानेवाले साबुन के मामले में आव- 
इयक गुण-स्तर सुनिश्चित करने हेतु साबुन उत्पादन 
के लिए एक विशिष्ट सूत्र निर्धारित है, लेकिन 
अन्य मामलों में प्रतीत होता कि कोई ऐसा सूत्र 
निर्धारित नहीं किया गया है, जिसका परिणाम यह 
निकलता है कि अनेक मामलों में साबुन का गुण- 
स्तर गिर जाता है और इसलिए अनबिके माल का 
स्टाक इकट्ठा हो जाता हैं । इसका निदान इस बात 
में निहित है कि सस्ते और बिक्री योग्य साबुन के 
उत्पादन के लिए एक स्तरीय सूत्र निर्धारित किया 
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जाय । द्स सम्बन्ध में यदि कोई 'पड़ता' तैयार कर 


लिया जाय तो सहायता मिल सकती है, ताकि 
उक्त समिति उस पर आधारित मूल्य-तीति तैयार 
करने में समर्थ हो । 


वर्तमान समितियों के कामों में जो कमियां पायी 


जाती हैं वे प्रायः करके एक समान हैं । प्रथम, 


कार्यगृह, भट्‌टी आदि के निर्माण में नियत राशि 
से अधिक खर्च और एक मद की रकम का 
दूसरी मद में इस्तेमाल करने के उदाहरण कम 
नहीं हैं । राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलों अथवा 
प्रशासतात्मक नियंत्रण का उपयोग करनेवाले विभाग 
को स्थापित की जानेवाली प्रस्तावित इकाइयों के लिए 


नमूने की योजनाएँ और अनुमान तैयार करने चाहिए। 


समिति को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उप- 
युक्त फेर-बदल करते हुए कमीशन द्वारा श्रदत्त 
सहायता के अनुमानों के भीतर रहते हुए एक योजना 
अपनानी चाहिए । फिलहाल, कमीशन, द्वारा प्रदत्त 
सहायता से बतायी गयी गोदामों आदि का साल-दर- 
साल मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता कि वे 
उनके निर्माण कार्य की मजबूती. और टिकी यानी 
बती रहने तथा साथ ही बकाया ऋण की जमानत 
की दृष्टि से सन्तोषप्रद हैं अथवा नहीं। मकानों का 
वार्षिक रूप से मूल्य निर्धारित होना चाहिए, तथा 


सभी राज्यों में एकरूपता बनाये रखने के लिए ऋण 
व अनुदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम बनाये जाने 
चाहिए। द द 


. मित्तव्ययिता की आदत 


सहकारी समिति एक संस्था है, जिससे अपने 
सदस्यों में मित्तव्ययिता, किफायतशारी की भावना 
भरने, आदत डालने की अपेक्षा की जाती है । सहकारी 
समितियों के उप-नियमों में भी कामगारों को दिये 
जानेवाले पारिश्रमिक से कुछ अंश में कटौती करने 
की व्यवस्था की गयी है, जोकि उस व्यक्ति के 
'मित्तव्ययिता जमा खाते' में जमा की जाग्रेगी; 
लेकिन कुछ अपवाद-स्वरूप ही ऐसी समितियां हैं जो 
इस सम्बन्ध में कामगारों को दिय जानवाले पारि- 





श्रमिक में से कटौती करती हैं। समिति के सदस्यों 
को हिस्सा-पूंजी ऋण दिया जाता है, लेकिन उसकी किक्तें 
समय पर अदा नहीं की जातीं। इस कठिनाई पर 
काबू पाने के लिये समितियों को चाहिए कि वे 
'मित्तव्ययिता कोष' निर्मित करने के लिए पारिश्रमिक 
से सतत रूप से कटौती करें और उस रकम का 
व्यवसाय से बाहर अन्यत्र विनियोजन करें। समिति 
को चाहिए कि वह ऋण की किदतें निर्धारित समय से 
पहले अथवा समय पर सदस्य की ओर से राज्य 
मण्डल को भेज दे। 

कमीशन के कर्मचारियों अथवा विभागीय कर्म- 
चारियों को. चाहिए कि वे अपने दौरे के समय 
समितियों के प्रबन्धक वर्ग का, ऊपरी खर्च कम से 
कम करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित , 
करें। इस बात की सुनिदिचितता के लिए कि समिति... 
ठोस आधार पर चल रही है, रसायनज्ञ (केमिस्ट) ! 
को सहकार तथा हिसाब-किताब का भी प्रशिक्षण | 
दिया जाना चाहिए ताकि वह कमीशन अथवा राज्य 
मण्डल द्वारा प्रदत्त सहायता के उचित उपयोग की 
दिशा में निगरानी रख सके। सम्भवतः रसायनज्ञों 
का एक संवर्ग निर्मित करने तथा संघ बनने पर । 
उन्हें उसके कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने से 
उनमें एक सुरक्षा और प्रतिष्ठा की भावना भर | 
सकती है एवम्‌ वे कार्य में अपना सर्वोत्तम योगदान 
प्रयुक्त करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। 

एक औद्योगिक सहकारी समिति के सम्बन्ध में 
यह माना गया यानी कल्पना की गयी है कि उसका 
नियंत्रण ' कामगार सदस्यों के हाथ में रहेगा। लेकिन... 
फिलहाल जैसी स्थिति है अखाद्य तेल और साबुन ., 
उद्योग की सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों 
में आकस्मिक श्रमिकों का बाहुल्‍य है। 

अनवरत देखरेख करने और सहकारी सिद्धात्तों 
को भलीभौति, समुचित रूप से समझने पर ही 
उक्त दोष, कमियो दूर की जा सकती हैं। 
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बालोद महाल क्षेत्र विकास योजना 


विमल शाह 


प्रस्तुत लेख सूरत जिले में वालोद महाल की विकास योजना के प्रतिवेदन पर आधारित है । उक्त प्रतिवेइरन परिपूण रूप 
में गुजतत सघन क्षेत्र संघ (गुजराती में) प्रकाशित कर रहा है । यह एक ऐसी योजना है जिसमें एक ऐसे क्षेत्र में नीचे 
से आयोजन करने का प्रयत्न किया गया हे, जिसकी ६६ प्रति शत अबादी आदिवासियों की है। आदिवासियों और 
गैर आदिवासियों के जीवन-स्तर में जो अन्तर पाया जाता है उसे कम करते हुए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ओंच्योगिक 
आधार का निर्माण ओर सभी जरूरतमन्द व्यक्तियों को रोजगारी प्रदान करना योजना का उद्देश्य है | 


बालोद महाल गुजरात के सूरत जिले में सबसे छोटा 
महाल है | इसमें ४० गाव हैं, जिन की कूल आबादी 
१९६१ में हुई जनगणना के अनुसार ४२,८३८ है। 
इसकी दो-तिहाई जन-संख्या आदिवासियों की है। यह 
महाल परिपूर्ण रूप से देहाती हैं; एक भी शहर इसमें नहीं 
है। वेडडछी और रणवेरी, इन दो सघन क्षेत्र विकास 
योजनाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण महाल आ जाता हैं। ये 
योजनाएँ इस महाल में पिछले पांच-छ: वर्षों से चल रही 
हैँ और क्षेत्र की जनता की विचार-धारा में आयोजन 
उपागम का समावेश करने में सफल हुई हैं। उन्होंने 
महाल में आयोजित गतिविधि का श्रीगणेश प्रारम्भिक 
अवस्था में कुछ गाँवों के लिए एक-वर्षीय विकास योजनाएँ 
बना कर किया । कुछ वर्षों तक ये ग्राम योजनाएँ 
सफलतापूर्वक चलाने के पश्चात्‌ उन्होंने एक क्षेत्रीय 
योजना तैयार करने का भारी काम हाथ में लिया। 
सघन क्षेत्र योजना के कार्य कर्त्ताओं ने यह प्रारम्भ से 
ही महसूस कर लिया था कि एक क्षेत्रीय योजना तैयार 
करने के लिए भी महाल में काम करनेवाले सभी सरकारी 
तथा गर सरकारी माध्यमों के प्रयासों में प्रभावकारी 
समन्वय स्थापित करना होगा, और इस प्रकार की योजना 
को कार्यान्वित करने के लिए तो उक्त समन्वय और 
भी अधिक आवश्यक हे। वे अकेले इतने बड़े काम को 
प्रा नहीं कर सकते थे। वे इस महान्‌ कार्य के लिए क्षेत्र 
के विभिन्न साधन-स्रोतों को सक्रिय बनाने का काम 


प्रारम्भ कर उसमें सहायक ही हो सकते थे। इस स्पष्ट 
विचार-धारा के साथ उन्होंने महाल में काम करनेवाले 
विभिन्न माध्यमों से अलग-अरूग करके स्वतंत्र रूप से 
और सामूहिक रूप से सम्पर्क साधा तथा महारू के 
विकास की गति तीक्र बनाने के लिए उन्हें आयोजित 
प्रयास करते की आवश्यकता समझायी | 


ग्रामीणों के साथ चर्चा 

सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, प्राथमिक विद्यालयों, 
सेकण्डरी स्कूलों, प्रगतिशील किसानों, महिला मण्डलों, 
युवक संगठनों आदि के प्रतिनिधियों के साथ अनेक सामुहिक 
बैठकें की गयीं, जिनमें आयोजित विकास का उपागम 
सम्णा गया तथा विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा 


की गयी। अनेक तकनीकलर मामलों पर सरकारी तथा 


गर सरकारी, दोनों ही प्रकार के विशेषज्ञों की राय ली 
गयी और विभिन्न कार्यक्रम तेयार करते वक्‍त ग्राम नेताओं 
को उनका विशिष्ट परामश उपलब्ध करवाया गया। 
आपस में और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमशे 
करने के बाद ही क्षेत्र के ग्राम नेताओं ने कार्यक्रम 
स्वीकृत और लक्ष्यांक निर्धारित किये तथा जो योजना 
आज “वालोद महाल क्षेत्र विकास योजना' के नाम से 
प्रसिद्ध है, वह तैयार की । 

योजना बनाते वक्‍त यह स्पष्ट रूपेण समझ लिया गया 
था कि राष्ट्रीय आयोजन के सन्दर्भ में उसे सहायक 
भूमिका अदा करनी है । यह भी अच्छी तरह समझ लिया 
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गया था कि हमारे जैसे विशाल देश में राष्ट्रीय योजना 
विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध भिन्न-भिन्न प्रकार की अवस्थाओं 
का शायद ही ध्यान रख सके । वह केवल व्यापक नीतियो 
निर्धारित कर मोटे तौर पर लक्ष्यांक ही निश्चित कर 
सकती है। विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखने और 
उस आधार पर लक्ष्यांक निर्धारित करने का महान्‌ 
कार्य राज्य, जिला, तालका या गाँव जैसे निचले स्तरों पर 
ही करना पड़ेगा । और फिर, निचले स्तरों से आदमी 
विशिष्ट अवस्थाओं पर अच्छी तरह विचार कर सकता है 
तथा निश्चित लक्ष्यांक निर्धारित कर सकता है। इसी 
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रथम पंच वर्षीय योजना से 
लेकर, निचले स्तरों पर इस प्रकार की क्षेत्रीय योजनाओं 
की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दुर्भाग्यवश, 
अभी तक इस दिशा में कोई विशेष काम नहीं हुआ है। 
वालोद महाल क्षेत्र विकास योजना इसी दिशा में एक 
प्रयत्न है । 
क्षेत्र की पृष्ठभमि 
सघन क्षेत्र योजना के कार्यकर्ताओं ने महाल का 
व्यापक सर्वक्षण किया, और उसकी विभिन्न समस्याओं 
का सघन रूप से अध्ययन किया। इन समस्याओं की 
विस्तृत बातें लिखकर तैयार की गयीं तथा उन्हें ग्राम 
नेताओं के समक्ष रखा गया, जिन्हें समस्याओं पर विचार- 
विमर्श करने के लिए कहा गया। इस प्रकार महाल व 
उसकी समस्याओं का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के बाद 
नेताओं से तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम 
तेयार और लक्ष्यांक निर्धारित करने के लिए कहा गया। 
ये लक्ष्यांक समूचे क्षेत्र एवम्‌ अलग-अलग गाँवों के 
लिए निर्धारित किये गये। इन लक्ष्यांकों को यथा सम्भव 
यथार्थवादी बनाने का प्रयत्न किया गया। गाँवों को 
गाव के प्रत्येक परिवार के लिए लक्ष्यांक निश्चित करने 
के लिए कहा गया। इससे एक सुसंयोजित, सर्वागीण 
योजना बनाने को प्रश्नय मिला-प्रत्येक परिवार, गाँव. 
तथा समग्र क्षेत्र के लिए लक्ष्यांक निर्धारित किये गये 
और उनमें परस्पर तालमेल बैठाया गया। 
एतिहासिक उदाहरणों से इस बात का संकेत मिलता 


जून १९६३ 


है कि उक्त महाल पहले जंगली इलाका रहा है, औ 


उसकी आबादी जनजाति-प्रधान। गर-आदिवासी जनता. 


वहाँ पेशवा-काल में आकर बसी । पिछले ६० वर्षों के 
दरमियान आधुनिक विचारों का छाभ प्राप्त होने की 
दृष्टि से महाल बड़ा सौभाग्यशाली रहा है। आये समा- 
जियों तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रचार और 
आन्दोलनों. का उस पर प्रभाव पड़ा; आधृनिक धाभिक 
और राजनैतिक विचारों के साथ-साथ महाल रचनात्मक 
कार्य के प्रभाव में भी आया; तथा वेडछी नामक इसका 
एक गाँव रचनात्मक कार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र 
बन गया। साहित्य, नाटक, संगीत आदि से सम्बन्धित 
सांस्कृतिक गतिविधियों को भी अच्छा प्रत्युत्तर मिला। 
इस प्रकार महाल धार्मिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक 
गतिविधियों की दृष्टि से सम्पन्न बना। 
सामान्य जानकारी क्‍ 
एक गाँव के अतिरिक्त महाल के अन्य सभी ग्रामों से 
रेलगाड़ी काफी दूर पड़ती है। अधिकांश गाँव अच्छी 
पक्की सड़क से भी काफी फासले पर हेँं। इस प्रकार 
महाल में आवागमन के साधन बहुत ही असंतोषप्रद हैं। 
महाल का सदर मुकाम (हेड क्वार्टर) वालोद हैं; लेकिन 
रेलगाड़ी से काफी दूर पड़ने की वजह से उसका महत्व 
हाल ही में काफी गिरा है, जबकि मढ़ी और बारडोली 


का महत्व बढ़ गया हैं। महाल के ये दोनों स्थान रेलवे... 


स्टेशन के काफी करीब पड़ते हैं। महालू का अधिकांश 
वाणिज्य-व्यवसाय इन्हीं दो स्थानों पर होता है। 

दो छोटी-छोटी नदियाँ महारू से होकर बहती हैं, 
लेकिन उनका सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया गया 
है। एक तीसरी नदी महाल को छती भर है लेकिन अभी _ 
तक' उसके जल का इस्तेमाल करना सम्भव नहीं हो पाया 
है। ऐसी आशा है कि काकड़ापाड़ नहर का नहरी पानी 
महाल को उकाई परियोजना पूरी होने पर ही मिल 
सकेगा, जिसमें कम से कम दस वर्ष छूग जायेंगे। 
जनसंख्या 

पिछले एक दशक में-१९५१ से १९६१ तक-महालू 
की आबादी में १८ प्रति शत वृद्धि हुई है। वह ३६,१७९ 
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से बढ़कर ४२,८३७ हो गयी । जन-संख्या वृद्धि अपेक्षा- 
कृत इस महाल में अन्य स्थानों से कम हुई है। इसका 
कारण सम्भवतः स्थानीय रूप से पर्याप्त काम न 
मिलने की वजह से बहुत बड़े स्तर पर आबादी का 
दूसरे स्थानों पर स्थानानतरण होना है। महिलाओं 
की संख्या प्रायः पुरुषों के बराबर ही है। कार्यकारी 


जन-संख्या याती १५ से ६० वर्ष तक के आयू-वर्ग में. 


आनेवाले व्यक्ति कूल आबादी-के ५६.५ प्रति शत हैं। 

पेशे की दृष्टि से १९५१ की जनगणना के अनुसार 
७९ प्रति शत लोग कृषि कार्य में लगे थे, जबकि ५.५ प्रति 
शत उद्योगों में; २.५ प्रति शत व्यापार में तथा शेष १३ 


कक 
थ्‌ 


प्रति शत अन्य कामों में लगे थे। इसका मतलब हैं कि 


कृषि पर निर्भर आबादी बहुत अधिक हैं। महाल में कोई 
उल्लेखनीय उद्योग नहीं है। | 

महाल की अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। 
वे कूछ जन-संख्या के ६६ प्रति शत हैं। कुछ ४० गाँवों 
में से २० परिपूर्ण रूप से आदिवासियों के है और शेष 
२० में से १२ में उनका बहुमत है।... 

आ उ7वासियों तथा अन्य लोगों के जीवन स्तर में 
बहुत अन्तर है | अच्छी उपजाऊ भूमि, उन्नत व सक्षम 
उपकरण तथा लाभकारी धंधों पर गैर आदिवासियों का 
अधिकार हैं। इसके विपरीत जन-जातियों के पास जो 
जमीन है वह कम उपजाऊ है, उनके पशु निम्न कोटि की 
नस्ल के हैँ तथा खेती में वे जिन उपकरणों का व्यवहार 
करते हैं वे पुराने ढंग के हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी वे 
गर आदिवासियों की बराबरी नहीं कर सकते; उनसे 
बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी मात्र सम्पत्ति उनका अपना 
अक्शल श्रम है। उनकी जीवन पद्धति भी बिल्कुल भिन्न 
हँ। आदिवासी अपने. खेतों में, एक-दूसरे से दूर-दूर रहते 
हैं, जबकि गर आदिवासी एक साथ समुदाय के रूप में 
गाव बनाकर रहते हैं। सामाजिक सम्बन्धों के मामले 
में आदिवासी एकदम स्वतंत्र हैं, गैर आदिवासी कठोर 


जातिगत संगठन के अन्तर्गत रहते हैं। इस प्रकार महाल 


में दो बिल्कुल अलग-अलग संस्क्ृतियां एक साथ रहती 
हैं। वे एक-दूसरी को प्रभावित करती हैं, खास कर गैर 


आदिवासी जीवन पद्धति आदिवासियों पर अपना प्रभाव 
डालती है, लेकिन यह प्रभाव बहुत ही मामूली रहा है । 
कृषि 

महाल का कल क्षेत्रफल ५०,००० एकड़ है, जिसमें से 
४४,००० एकड़ यानी ८५९ प्रति शत जमीन खेती के लायक 
हैं। शेष भूमि या तो बंजर है अथवा ग्राम-निर्माण- 
स्थल, चारागाह, जंगल आदि के लिए आरक्षित है । खेती 
योग्य परती भूमि केवछ ४२ एकड़ हैं। एक से अधिक 


फसलवाला क्षेत्र ७, ००० एकड़ हैं, जबकि ८०० एकड़ . 


भूमि प्रति वर्ष बंजर रखी जाती है | -महाल की भूमि 
दो प्रकार की--काली और रेतीली--है । काछी मिट्टी 
सम्पन्न और उपजाऊ है, जबकि रेतीली जमीन विल्कुछ 
निम्न कोटि की। दोनों प्रकार की जमीन का अनुपात 
समान है। करीब ७,५६३ एकड़ भूमि क्यारीवाली है। 
इसका क्षेत्रफल प्रति वर्ष बढ़ रहा है । 

करीब ८७.५ प्रति शत भूमिधरों के पास दस-दस 
एकड़ से कम जमीन है, लेकिन ७० प्रति शत के पास 
तो पांच-पांच एकड़ से भी कम जमीन हेँ। केवल पांच 
प्रति शत से भी कम लोगों के पास ४०-४० एकड़ से 
ज्यादा जमीन है। पिछले दद्यक में महाल में औसत 
वर्षा ६५ इंच हुई, लेकिन न्यूनतम (२६ इंच) और 
अधिकतम (१०५ इंच ) के बीच अन्तर इतना अधिक हैं 
कि उससे खेती में बहुत अधिक अनिश्चितता आ 
गयी हें। 

महाल में उपलब्ध सिंचाई सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। 
कओं में तेल-चालित इंजन और पम्प लगाने के प्रयत्न 
किये गये हूँ, लेकिन जल की कमी के कारण सिचाई के 
अन्तर्गत भूमि बहुत कम है; आनुपातिक रूप से बढ़ी नहीं 
हैं। सिंचाई के अन्तर्गत कूछ भूमि खेती योग्य जमीन के 
एक प्रति शत से भी कम है। सिचाई-सुविधाओं का 
उवरकों के प्रयोग पर सीधा प्रभाव पड़ता हैँ, जो कि बहुत 
ही कम है। हाल ही में गैर आदिवासियों ने खाद का 
अधिकाधिक प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन महाल 
को कुल मिलाकर देखने पर वह अब भी बहुत मामूली 
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ही हें। फसलों को शायद ही उर्वरक प्राप्त होते हों। 


धान मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत महाल में धान 
की जापानी तरीके से खेती करने की दिशा में अच्छी 
प्रगति हुई है। कूल ७,५०० एकड़ क्यारीवाली भूमि में 
से ३,००० एकड़ पर जापानी तरीके से खेती होती है । 
महाल की मुख्य फसलें ज्वार, धान, दालें, कपास और 


मूंगफली हैं। सबसे ज्यादा जमीन पर कपास बोयी जाती 


है । पिछले दशक में ज्वार की खेती के अन्तर्गत जो 
जमीन थी उसमें लगातार कमी हुईं है, जबकि अन्य 
फसलों की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा है। महाल का कूल 
कृषि उत्पादन १९५९-६० में ४१,९७,४८३ रुपये का 
अर्थात्‌ प्रति एकड़ ८३ रुपये का था। 
पशु-पालन 
महाल के कुछ २०,००० पशुओं में केवल ६,१०० ही 
दुधारू हैं । उनका कूल वाषिक दूध उत्पादन ४ लाख 
५० हजार रुपये मूल्य का होने का अनुमान है; प्रति पशु 
उत्पादन मात्र ७४ रुपये ही आता हैं। 
उद्योग द 
कोई उल्लेखनीय उद्योग महाल में नहीं हैं और जिस 
कृषि उत्पादन का स्थानीय रूप से प्रशोधन हो सकता है 


वह समूचा कच्चे माल के रूप में महाल से बाहर चला 


जाता हे! खादी उत्पादन कार्य किसी हद तक स्वाव- 
लम्बन के आधार पर अपनाया गया हैं। फिलहाल वह 
करीब ४० लाख वर्ग गज है। इसके अलावा पत्थर 
तोड़ाई, जंगल कटाई और कोयला बनाने, नीरा उत्पादन, 
चटाई-बुनाई तथा ईंट पथाई का काम भी होता है। 
बढ़ई, लहार, दर्जी, कुम्हार, नाई, शव-च्छेदक तथा चर्म- 
. शोधक आदि जैसे परम्परागत कारीगर गैर आदिवासियों 
वाले गावों मे हैँ। इन सब कामों से कूल ८४१ व्यक्तियों 
को काम मिलता है। इन में से जंगल कटाई का काम करने- 


वाले ही एक वन्य श्रमिक सहकारी समिति के अन्तर्गत 
संगठित हैं । 


सघन क्षेत्र योजना के अन्तगंत खादी, ग्रामीण तेल 
बढ़ईगीरी, कुम्हारी, नीरा उत्पादन तथा साबुन उत्पादन 


खादी ग्रामोद्योग : 


जून १९६२३ 


कार्य संगठित करने के प्रयास किये गये हैं। लेकिन इन 
प्रयत्नों का महाल की अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा है। 

व्यापार, सेवाएँ, घरेल कार्य जसे धंधों में लगे व्यक्तियों 
की संख्या १,३३४ है और उनकी वाषिक आय नौ लाख 
रुपये होने का अनुमान है। 
आय व रोजगारो 

महाल की कुल आय ६५ लाख रुपये होने का अनुमान 
है । इसम तीन लाख रुपये उद्योगों और पांच लाख रुपये 
बाहर से आनेवाले भी शामिल हैं। प्रति व्यक्ति आय 
१५२ रुपये बैठती है। जहाँ तक रोजगारी का सम्बन्ध है 
प्राप्य' मनुष्य दिनों में से ६५ प्रति शत का विभिन्न कार्यों 
में उपयोग_होता है, जबकि ३५ प्रतिः शत अनुपयोजित 
रहते हैं। 
शिक्षा 

करीब ५३ प्राथमिक विद्यालय महाल में हें। उनमें 
विद्यार्थियों की संख्या ६,१०३ है। इनमें से १८ स्कलों 
में सातवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, जबकि शोष में 
चोथी कक्षा तक की, जिनमें १५८ अध्यापक हैं। यहाँ 
यह एक उत्साहवद्धंक बात है कि प्राथमिक शिक्षा सुविधा 
का आदिवासी तथा गर आदिवासी दोनों ही अच्छा 
लाभ उठाते हैं। चार उच्च विद्यालय (हाय' स्कूल) हैं, 
जिनमें ९०७ विद्यार्थी हैं। हाय स्कूल तक की शिक्षा का 
आदिवासी पर्याप्त फायदा नहीं उठाते। वेडछी में एक 
बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज भी चलता है। सन्‌ 
१९६१ की जनगणना के अनुसार महाल में पढ़े-लिखे 
लोगों का प्रातिशत्य २७.९ था। महाल में दवा-दारू 
की सुविधाएँ बहुत कम हैं। चिकित्साल्यीन अथवा 
प्रसूति-गृहों की धुविधाओं का बिल्कूछ अभाव है। 
आवास व्यवस्था 

सहालहू में कुल ७,० ०० मकान हें । उनमें से ५,००० 
ऐसे हैँ कि उन्हें रहन-सहन की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा 
जा सकता। वे छोटी-छोटी झोपड़ियाँ हैं। भवन निर्माण 
सहकारी समितियों के अन्तर्गत मकान बनाने के काम का 








+ .अध्याकमह: पकककशकला 77 7:::: काश: पक: पक ते 


बालोद महाल क्षेत्र विकास योजना द ६२९ 


संगठन किया गया हे, और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 


१२० मकान बनाये गये हैँ। लेकिन रुपये-पैसे तथा 


जमीन की कमी के कारण इस काम में आगे प्रगति नहीं 
हो सकी । 
सहकार द 

विभिन्न प्रकार की ३३ सहकारी समितियाँ। महाल में 
चल रही हैँ। उनकी सदस्य-संख्या ४,४३४ है। उनमें 
से १५ ऋणदात्री सहकारी समितियाँ हैं। उन्होंने 
१९०९-६० में कुल ८४,००० रुपये का ऋण दिया। 
कपास ओटाई और दबाई समितियों द्वारा दिये गये ऋण 
संहित महाल में कूल तीन लाख रुपये से अधिक ऋण 
नहीं दिया गया। यह प्रति एकड़ छः रुपये बैठता है। 
यदि समग्र भूमि के लिए पर्याप्त ऋण देना है तो जिला 
सहकारी बैंक के द्वारा निर्धारित स्तर के अनूसार कुल 
रकम २५ लाख रुपये होगी। इस दृष्टि से विचार करने 
पर वर्तमान अग्रिम राशि कुल आवश्यकता का मुहिकल 
से १२. प्रति शत है। सहकारी ऋणदात्री समितियों के 
अलावा महालर में एक ओटाई और दबाई समिति, दो 
उठाव सिंचाई समितियों, दो सहकारी कृषि समितियां, 
दो औद्योगिक सहकारी समितियों] और नौ भवन निर्माण 


सहकारी समितियां हैं। 


महाल में कोई २२ ग्राम पंचायते हैं। समृचा महाल 


उनके अन्तर्गत आ जाता हैं, लेकिन बड़े-बड़े गांवों की 


कुछ पंचायतों के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतें सक्रिय 
नहीं हैं। क्‍ के 
आयोजन 

महाल के सामने एक सबसे बड़ी समस्या हैं अपने 
दो-तिहाई आदिवासियों का जीवन स्तर गर आदिवासियों 
के समान बनाना । द 

महाल की पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न 
प्रकार के कार्यक्रम चलाये जायेंगे उनकी मुख्य विशेषताएँ 
इस प्रकार हैं: 

कृषि विकास से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम एक- 
मुश्त कार्य क्रम (पैकेज प्रोग्रेंम) के अन्तगंत चलाये जायेंगे । 


विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में योजनावधि के लिए 
निम्न लक्ष्यांक निर्धारित किये गये हैं : 

मेंडबन्दी कार्यक्रम के जरिये १,८२५ एकड़ जमीन का 
भू-संरक्षण; २८४ एकड़ भूमि को क्यारीवाली भूमि 
बनाना; ३,००० एकड़ पुरानी क्यारी भूमि में सुधार 
करना; और १,५१० एकड़ जमीन में ट्रैक्टर से खेती 
करना (इन चार कार्यक्रमों से भूमि सुधार उपायों के 
अन्तर्गत ६,६१९ एकड़ जमीन आयेगी ) ; १३० कुओं की 


खुदाई तथा ४८५ पुराने कुओं की मरम्मत; 


७७ तेल-चालित इंजन और पम्प लगाना; ३६० मौजूदा 
कुओं में बोरिंग करना; और एक उठाव सिंचाई सहकारी 
समिति का गठन (इन कार्यक्रमों से ६५० एकड़ नयी 
जमीन सिंचाई के अन्तर्गत आयेगी ) ; ऐमोनियम सल्फेट 
का वाषिक उपयोग : ७०० टन; सुपर फासफेट : ४०० टन; 
अन्य रासायनिक उर्वरक : १०० टन; पोठाश: १० टन; 
और खली : ४०० टन (इस प्रकार योजना-काल के अन्त 
तक उवरकों का वाषिक उपयोग १,६१० टन हो जायेगा ) ; 
हरी खाद के अन्तर्गत भूमि : १५,१०० एकड़; कम्पोस्ट 
खाद का उत्पादन : १०,००० गाड़ी भार; मैला खाद : 
२,००० गाड़ी भार; उन्नत बीजों से खेती के अन्तर्गत 


- भूमि: २४,२७५ एकड़; उन्नत साधन-संरजाम के 


अन्तर्गत भूमि : ३,६८१ एकड़; उन्नत तरीकों से खेती : 
२०,६२५ एकड़ पर; शाक-भाजी की खेती: 
१२५ एकड़ पर; गन्ने की खेती: १२५ एकड़ पर; 
और बागवानी : ३,७५० एकड़ पर। 

उपर्युक्त लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए २० लाख रुपये 
लघु-कालीन ऋण स्वरूप दिये जायेंगे और दीघें-कालीन 
ऋण की व्यवस्था भी पर्याप्त रूप से विस्तृत की जायेगी । 
इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि लूघु और दीघें-कालीन 
ऋण के अभाव में कोई भी कार्यक्रम अधपूर्ण न रहे । 

अनूमान है कि यदि सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक 
कार्यान्वित हो सके, तो महारू का कृषि उत्पादन शत 
प्रति शत बढ़ जायेगा । चुंकि आदिवासियों द्वारा उत्पादन 
फिलहाल बहुत ही कम हे, इसलिए उसके बढ़ने की 
व्यापक सम्भाव्यताएँ हैँ। अनुमानित उत्पादन वृद्धि 
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गैर आदिवासियों के वर्तमान उत्पापन के बराबर हो 
. सकेगी। योजना-काल के अन्त तक प्रति एकड़ उत्पादन 
८३ रुपये से बढ़कर १७२ रूपये तक होने की अपेक्षा हैं । 
पश्‌-पालन 

पश-पालन विकास के लिए निम्न कार्यक्रम बनाये 
गये हैं: बेहतरीन नस्ल की गायों की पूर्ति: १२५; 
अच्छी नस्ल की भैंसें: २१५; भैंसे: ३५; और सांड 
७५; नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापत्ता : ५; 
गोशाला : 
और अभिजात मूरगियों की पूति : २४०। इनके अछावा 
अलाभदायक ढोरों की संख्या में कमी करने तथा दूध 


उत्पादक सहकारी समितियां गठित करने के प्रयत्न. 


किये जायेंगे। 


उद्योंग 

औद्योग विकास के लिए यह कार्यक्रम निश्चित किया 
गया हैं : समग्र कृषि उत्पादन के प्रशोधन की स्थानीय 
व्यवस्था; खादी उत्पादन में वृद्धि; पंत्थर-तोड़ाई और 
नीरा उत्पादन का सहकारी आधार पर गठन तथा विस्तार ; 
अन्य सभी परम्परागत कारीगरों को सहकारी आधार पर 
संगठित करना, और उन्हें इन संगठनों के जरिये सभी 
प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना; तथा सहकारी 
आधार पर ग्रामीण उद्योगपुरियों का संगठन, उनमें कृषि 
उपकरण-उत्पादन, सिमेण्ट-ताली उत्पादन, मिश्रित खाद 
उत्पादन जैसे उद्योग तथा छत्तों, स्टेशनरी की चीजों, 
दियासलाई, छालटेन आदि जैसी उपभोक्ता सामग्री का 
उत्पादन प्रारम्भ करना; और एक काठ चिराई कारखाने 
व एक मरम्मत का काम करनेवाली दूकान की स्थापना 
आदि। इस कार्यक्रम से औद्योगिक कामों के जरिये 
१,००० नये व्यवितयों को रोजगारी प्रदान किये जाने 
की अपेक्षा हु । 


भवन निर्माण 
योजनावधि स नये भत्ता का निर्माण इस प्रकार 


करने की योजना हे: नये घर : ५००; भवन निर्माण 
सहकारी समितियों का गठन: २०; नये मकानों के 


खादी पग्रामोद्योग 


१; पशु चिकित्सालय की स्थापना: १; . कम 
श्रमिकों (२,००० व्यक्तियों ) 


सहकारी समितियों, 


शिक्षकों के लिए 


जून १९६३१ 


लिए योजित अनुमान तैयार करते और आवश्यक 
भवन निर्माण सामभ्री की पूर्ति करने के लिए एक 
संगठन खड़ा करना; श्रमिक सहकारी समितियों के 
जरिये ठेके पर निजी तथा सावजनिक मकानों का 
निर्माण कार्य हाथ में लेना; और इस प्रकार श्रमिकों 
के लिए पर्याप्त काम प्राप्त करना । 
पूर्ण रोजगारी कार्यक्रम 

भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण निर्माण 
कार्यक्रम के जरिये वर्ष में करीब ५० दिन स्थानीय 
के लिए अतिरिक्त 
कार्य की व्यवस्था; उबत तथा अन्य प्रकार के कामों 
का सभी ग्राम पंचायतों द्वारा संगठन; और क्षेत्र की 
जनता के विभिन्न वर्गों के लिए उनकी ऊतपादन- 
क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के प्रशि- 


क्षण कार्यक्रमों का आयोजन | 


सहकार 

पाँच नयी सेवा सहकारी समितियों का संगठन; 
महाल के सभी परिवारों को सहकारी संगठन के 
अन्तर्गत छाना; २० छा रुपये के लूघु-कालीत ऋण 
की व्यवस्था; २० भवन निर्माण सहकारों, पाँच कृषि 
सात उपभोक्‍कषता भण्डारों का 
संगठत; सभी प्रकार के कामगारों के लिए औद्योगिक 
सहकारी समितियाँ बनाना; और सभी सहकारी 
समितियों के लिए एक संघ का संगठन करना। 
शिक्षा 

गाव में अथवा उसके समीप १० माण्ठेसरी 
पद्धति के तथा माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना। 
यदि सातवीं कक्षा तक के दो. और नये विद्यालय 
उपयुक्त स्थावों पर खुल जाते हैं तो उक्त लक्ष्यांक 
पूर्ण हो. जाता है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए 
कमरों का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय के 
प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण वर्गों का 
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आयोजन, दो नये आश्रम पद्ति के विद्यालयों 
की स्थापना, पौच सातवीं कक्षा तक के विद्यालयों 
म॑ कृषि का उद्योग के रूप में समावेश, मय 











वालोद महाल क्षेत्र विकास योजना 


छात्रावास की व्यवस्था के आदिवासी क्षेत्रों में 
तीन हाय स्कूलों की स्थापना ताकि आदिवासी 
विद्यार्थी हाय. स्कूल शिक्षा का लाभ उठाने में समर्थ 
हो और क्षकों, कारीगरों, महिलाओं, ग्राम नेताओं, 
ग्राम कार्यकर्ताओं, ग्राम सहकारी समितियों तथा 
ग्राम पंचायतें। के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण वर्गों 
का संगठन करते हुए प्रौड शिक्षा का विस्तार करना, 
शिक्षा कार्यक्रम की विशेष बातें हैं । 


स्वास्थ्य 


महाल चिकित्सा संघ का संगठत और उसके 
जरिये सभी गांवों को दवा-दारू की सुविधाएँ उप- 
लब्ध करवाना, एक परिपूर्ण साधन-सरंजाम से युक्त 
स्वास्थ्य केन्द्र और दो उप-केन्द्रों की स्थापना, 
२० ग्राम सफाई शिविरों का आयोजन, मूत्राशय शल्य 
चिकित्सा शिविरों का आयोजन और ५०० व्यक्तियों 
की चिकित्सा, पीने के पानी के ५० कुओं की खुदाई, 
दो स्थानों पर सार्वजनिक स्तान गृह बनाना तथा 
बड़े-बड़े गाँवों में शौचाहय बनाकर उनके साथ 
गैस संयंत्रों की स्थापना करना स्वाथ्य कार्यक्रम के 
अन्तर्गत शामिल है । 


इन विभिन्न विकास योजनाओं को सफलता मुख्यतः 
इस बात पर निर्भर करती हैँ कि किस प्रकार विभिन्न 
स्थानीय संगठन अपनी सफलताओं के लिए प्रभाव- 
शाली रूप से काम करते हैं। इन सभी कायेंक्रमों 
में उच्चतम रतर पर लोक भागीदारी कायम रखनी 
होगी तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय संगठनों के 
सध्य प्रभावकारी: ऐक्य' स्थापित करना होगा। यदि 
इसका सफलतापूर्वक संगठन कर लिया जाता हैँ, तो 
विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्यांक प्राप्त 


द्रे१ 


करता कोई कठिन नहीं है । 
योजना का प्रभाव 

यदि उक्त लक्ष्यांक प्राप्त कर लिये जाते हैं, तो 
महाल की स्थिति में कौन-सा परिवर्तन आयेगा ? 
महाल की कूल आमदनी दुगूती से भी अधिक 
और प्रति व्यक्ति आय १५२ रुपये से बढ़कर २८५ 
रुपये हो जायेगी। जो नये उद्योग प्रारम्भ किये 
जायेंगे उनसे एक औद्योगिक आधार तैयार होगा; 
और आगे औद्योगिक विकास करने में मदद मिलेगी । 
जिन लोगों को वास्तविक रूप से काम की आव- 
श्यकता है, उन्हें काम मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने घर से बहुत ही नजदीक माध्यमिक स्तर तक की 
शिक्षा प्राप्त हो सकेगी तथा हाय स्कूल तक की शिक्षा 
के लिए भी पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी। सभी 
वर्गों के लोगों की उत्पादकता काफी बढ़ जायेगी। 


सहकारी संगठन शक्तिशाली बनेगा और आदिवासियों 


सहित सभी व्यक्ति उसका लाभ उठा सकेंगे | दवा-दारू 
की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। 
आदिवासियों के जीवन-स्तर में काफी सुधार होगा 
और वे समुदाय के रूप में रहना प्रारम्भ करेंगे। 
आदिवासियों व गेर आदिवासियों के जीवन-स्तर में 
जो अंतर है, वह कम होगा। विकास कार्यों के 
प्रति आयोजित उपागम अपनाने का तरीका हछोगों 
में घर कर जायेगा तथा इस प्रकार और आगे 
विकास करने के लिए अनकलरू वातावरण निर्मित होगा। 


बे ५5 


संक्षेप में, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ महाल अपने 


 पिछड़ेपन को छोड़ने और राज्य के अन्य' अधिक 


विकसित क्षेत्रों के साथ आगे बढ़ने लगेगा। 


अहमदाबाद : ३९ जनवरी १९५६ ३१ ७ 











हई॒ 





पेण्ट और वार्निश ग्रामोद्योग 


_ वेंकट सुब्रह्मण्य अय्यर 


पेष्ट और वानिश का इस्तेमाल सजावटी और कीटा- 


णुओं से रक्षाथं कार्यों में किया जाता हैं। राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था में उनका परमावश्यक स्थान है; क्योंकि 
बे जंग से होतेवाले नुकसान को, जो कि अभी प्रति 
वर्ष करीब ३ अरब रुपये का होता है, कम 
करते हैं। देश के तीत्र औद्योगिक विकास और 
इस्पाती वस्तुओं, यंत्रों, संयंत्रों, मकानातों, पुलों, रेल 
के डिब्बों, मोटर गाड़ियों और जहाजों की संख्या में 
वृद्धि के साथ-साथ पेण्ट का इस्तेमाल भी रक्षार्थ 
और सजावटी कार्यों के लिए बढ़ने ही वाला है। इस 
प्रकार अभी भारत में पेण्ट की जो खपत करीब 
७५,००० टन (२० करोड़ रुपये) है, तीसरी योजना 
के अन्त तक उप्तकी जरूरत अन्दाजन १,५०,००० टन 
(४० करोड़ रुपये) हो जायेगी। 

पेण्ट मुख्यतः रंग द्रव्य होता है अथवा तेल या 
वानिश में अच्छी तरह मिला हुआ कूछ रंगों का 
सिश्रण होता है और टरपेण्टाइन जैसे वाष्पशील 
विलायक से इतना पतला बना दिया जाता है कि जिससे 
वह इस्तेमाल हो सके। पेण्ट के लिए कच्ची सामग्री 


का चुनाव इस पर निभेर करता है कि उसका 


इस्तेमाल किस कार्य में किया जानेवाला है और 
इसके साथ ही लागत का भी ध्यान रखना होता 
है। रेलवे, प्रतिरक्षा सेवाओं, नगरपालिकाओं. आदि 
द्वारा जिन सस्ते पेण्ट का इस्तेमाल किया जाता 
हैं वे बहुतायत में प्राप्प रेड आक्साइड और 


यलो आतक्रे जेसे सस्ते खनिज रंग द्रव्यों और व्हाइ- 


'टिग, बेराइट्स, टाल्क आदि एक्सटठेण्डर्स से तैयार 
किये जाते हैं । इस तरह के पेण्ट आवश्यक रंग द्रव्यों 
को प्रशोधित तिलू तेल अथवा वानिश में अच्छी तरह 


मिलाकर तथा उस मिश्रण में सफेद स्पिरिट जैसा 
वाष्पशील द्रावक पतला बनानेवाला द्रव्य मिलाकर, 


जोकि पेट्रोल शोधकों से उप-उत्पादन के रूप में प्राप्त 


. होता है, तैयार किये जाते हैं । 


ये पेण्ट गांवों में थोड़ी-सी पूंजी से ही तैयार किये 
जा सकते हैं । इस कार्य के लिए मुख्य उपकरण 


है बॉल मिल जोकि इस्पात का वर्तुलाकार बतंन 


होता है और उसके अन्दर इस्पात के गेंद (बाल्स) 
लगे रहते हैं । इस वर्तुल के अन्दर रंग द्रव्य, तिल 
तेल और घोल को पतला बनानेवाले द्रव्य रख 


दिये जाते हैं और शवित अथवा बिजली के जरिये 
यह मिल १८ से २४ घण्टे घमती रखी जाती है 


जिस समय में कि रंग द्रव्य तेल में अच्छी तरह 
घुल-मिल जाय । फिर पेण्ट को उसमें से निकाल 
लिया जाता है और महीन चलनी में छान लिया 
जाता है ताकि मोटे अथवा खुरदरे कण निकल जायें । 
फिर यह इस्तेमाल करने लायक हो जाता ह । 
केन्द्रित सिलें 


उपर्युक्त पेण्ट बनाने में जिन खनिज रंग द्वव्यों का 
इस्तेमाल किया जाता है, वे खान से छोटे-छोटे टुकड़ों 


में प्राप्त किये जाते हैं । पेण्ट बनाने में इनका इस्ते- 


माल करने के पूर्व इन्हें बिल्कूल महीन चूर्ण के रूप 
में बदल देना होता है । यह चूर्णन कार्य चूर्णक 
मिलों में करना होता है, जोकि बड़ी कीमती 
होती हैं । एक छोटी-सी मिल करीब २०,००० रुपये 
कौमत की होती है । अतः हर गाँव में ऐसी मिल 
खड़ी करना सम्भव नहीं है । परन्तु इस तरह की 
भिलों को केन्द्रित स्थानों में स्थापित करना अल्पव्ययी 
होगा और उनमें तैयार किये चूर्ण रंग-द्रव्यों को आस- 
पास की रंग उत्पादक इकाइयों को वितरित किया 
जा सकता है । 
लागत 

प्रति दिन १०० लीटर पेण्ट तैयार करनेवाली 
बॉल मिल की कीमत करीब ३,००० रुपये होगी और 
उसके लिए करीब २ से ३ अश्वशक्ति ऊर्जा की 
आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय मानक विशिष्ट-विवरण 
स. १२३ के अनुकूल रेड आवसाइड पेण्ट, जो कि 
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बड़ी मात्रा में संभरण और निकास महा निर्देशक, 
रेलवे आदि द्वारा खरीदा जाता है, तैयार करने में 
लागत प्रति लीदर करीब २.२५ रुपये पड़ेगी, जिसमें 
पेण्ट रखनेवाला बतेन और प्रति लीटर ४२ नया पैसा 
उत्पादन शुल्क भी शामिल है। अभी यह पेण्ट बड़ी 
इकाइयों द्वारा सरकार को प्रति लीटर करीब 
२.७५ रुपयें की दर से सप्लाई किया जा रहा है। 
अतः प्रति लीटर ५० नये पैसे का मुनाफा है और 
अगर इसमें से प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च मद के 


२५ नये पंसे घटा दें तो प्रति दिन १०० लीटर पेण्ट 


से २५ रुपये की आय होगी। यदि प्रति लीटर 
४२ नये पैसे का उत्पादन-शुल्क हटा दिया जाय, जो कि 
ग्रामोद्योगी उत्पादनों पर नहीं लगता, तो और भी 
अधिक मुनाफा होगा। 


इस प्रकार करीब ६,००० रुपये के निवेश्ञ से 
(३,००० रुपये बॉड मिल के लिए और ३,००० रुपये 
कच्चे माल तथा अन्य खर्चों के लिए ) प्रति दिन 
२५ रुपये की शुद्ध आय हो सकती है, जिससे कि चार 
से पाँच व्यक्तियों को अच्छी रोजी भी मिलेगी । 

यदि गाँववालों के लिए ६,००० रुपये का तलिवेश 


अथवा पूंजी शक्ति के बाहर लगे तो पहले कदम के 


रूप में तिल तेल और वानिश का प्रशोधन कार्य-हाथ 
में लिया जा सकता है। इसके लिए न तो कीमती 


यंत्रों की ही जरूरत है और न ही शक्ति की। 


वानिश उबले तेल, घानी तेल और इस्पात की 
केतली (जो कि गाँव में ही बनायी जा सकती हैं) 
में तैयार किया जा सकता हैँ अथवा आरम्भ में इसके 
लिए ४० गैलन के पीपे का भी इस्तेमारू कर 
सकते हैं। प्रक्रिया यह हैँ कि तेछ को एक खास 
तापमान पर निश्चित समय तक आग पर गम करते 
रहते हैँ, जिससे कि उसमें आवश्यक तत्व आ जायें । 
वानिश के लिए तेल को चन्द रेजीन, जैसे रोजीन, 
इस्टर गम, लाख आदि, तथा चन्द अन्य रसायनों 
के साथ तब तक गर्म करते हैँ जब तक कि सभी 
तत्व घल-मिल् न जायें। फिर उस मिश्रण को 


ठंडा करते हैं और टरपेण्ठाइन अथवा सफेद स्पिरिट 
जैसे वाष्पशीक विकायक मिलाकर पतला करते हैँ। 
ये सब प्रक्रियाएँ गाववालों कीं पेण्णट और वानिश 
निर्माण इकाई आरम्भ कर बिना किसी विशेष 
दिक्कत के सिखायी जा सकती हैं। इस इकाई में 
वे विभिन्न प्रक्रिवोओों को निकट से देखेंगे और 
धीरे-धीरे उसे सीख लेंगे। 

तिल तेल और तिल तेरकू से बने वानिश के 
प्रशोधन के अलावा गाँवों में अस्फाल्ट, कोलतार 
बिटमेन, सुपारी का तेल, अंडी का तेल आदि के 
वानिश भी बिना किसी बड़े यंत्र अथवा उपकरण 
के लाभदायक रूप में तैयार किये जा सकते 
हैं। उपर्युक्त तरीके से तैयार किये गये तेल और 
वानिश गृण-स्तर में बड़े उद्योगों द्वारा तैयार की 
गयी वस्तुओं से कम नहीं होंगे । 
अपर्याप्त साधन 

ग्रामीण स्तर पर पेण्ठ और वानिश उद्योग के 
विकसित न होने का कारण यह नहीं है कि छोटे 
पैमाने पर उत्पादन करना मितव्ययी नहीं है, बल्कि 


यह हैं कि आम ग्राहक को छोटी इकाइयों के उत्पा- 


दन में पर्याप्त विश्वास नहीं है । फिर, छोटी इकाइयों 
को जो आथिक कठिनाइयों रहती हैं, उनसे वे 
अपने उत्पादन को सजे-सजाये बतंनों में नहीं बेच 
सकतीं। इसके अलावा छोटे उत्पादक दृकानदारों 
को उधार माल देने की तथा अन्य वे सुविधाएँ, जो 
कि बड़े उत्पादक दे सकते हूँ, नहीं दे सकते। 

अतः यदि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
आवश्यक व्यवस्था की जाय- ऐसा उपाय करते हुए 
कि उत्पादन का उचित स्तर बना रहे-व उत्पादन को 
भारतीय मानक संस्था से प्रमाणित कराया जाय और 
प्रदर्शन-गवाक्षों में उसका प्रदर्शन किया जाय, तो कोई 
कारण नहीं कि ग्रामीण इकाइयों में तैयार किये 


गये पेण्ट और वानिश खूब न बिकें तथा उनसे गाँवों 
में काफी लोगों को रोजगारी न मिले। 


बम्बई : २५ सितम्बर १९६२ | के. 
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. बम वार्षिकांक पर समाचार पत्रों का आभिमत 


झूस्तुत वाषिकांक के अधिकांश छेखों में ग्रामीण 
ओऔद्योगीकरण सम्बन्धी सैद्धांतिक और व्यावहा रिक 
समस्याओं पर चर्चा की गयी है। अनुसंधान का महत्व, 


जन संख्या की वृद्धि की समस्या, बैंक से वित्त लेना, 


औद्योगिक सहकारिताओं तथा अन्य संबंधित विषयों 

पर भी इसमें लेख दिये गये हैं।ये लेख आधिकारिक 

व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैँ। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 

में दिलचस्पी रखनेवाले लोगों के लिए इस अंक में 
बड़ी उपयोगी सामग्री है। 

योजना, नयी दिल्ली 

२३ दिसम्बर १९६२ 

भें भें मर | 

खादी ग्रामोद्योग का नवम वाषिकांक ग्रामीण 

औद्योगीकरण के विविध पहलुओं पर विशेष रूप से 

ध्यान खींचता हैँ और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के तथा 


. विकेंद्रित उत्पादन क्षेत्र के विविध पहलुओं पर प्रकाश 


डालता हैँ। खादी प्रासोद्योग अपने ढंग का - अकेला 
पत्र हैं, जो ग्रामीण पुनरुत्थात से संबंधित विविध 
समस्याओं पर विविब दृष्टिकोणों से चर्चा करने के 
लिए विचार-विमर्श का योग्य माध्यम उपस्थित करता 
है। इस अंक में खादी-ग्रामोद्योगों तथा ग्रामीण 
ओऔद्योगीकरण के विविध पहलुओं घर विद्वान चिंतकों 
और विशेषज्ञों के विचारपूर्ण छेख हैं। 

कॉमर्स, बम्बई 


_विकेन्द्रित उत्पादन क्षेत्र के साथ ग्रामीण औद्योगी- 
करण की विशिष्ट विशेषताओं पर खादी ग्रामोद्योग 
के तवम वा्िकांक में काफी विस्तारपुवंक आधिकारिक 
रूप से प्रकाश डाला गया है। डी ३ 

श्री वेकुण्ठ छ. मेहता ने खादी उद्योग के संबंध 


सम्पादक : सुभाष चन्द्र 






4. 
"अब ये यश अमन, #  शनन्प 


८ दिसंम्बर का 


द का न्द्र सरकार द्वार खादी और आमोद्योग कमीशन, “ग्रामोदय, इर्ला रोड, विले पार्क (परिचिम), बम्बई-५६ से 
४ तथा झुद्गित। मुद्रण-स्थल : एसोसिएंटेड एडवर्टाइजस एण्ड प्रिण्डस, 


में परिपूर्ण और गहन जानकारी-प्रश्रान लेख लिखा है। 
श्री मेहता का इस विषय पर पूरा अधिकार है। 
उन्होंने खादी कार्यक्रम का, उसके विरुद्ध पेश की 
जानेवाली दलीलों का उत्तर देते हुए औचित्य' सिद्ध 
किया हैं। दावा किया जाता है कि खादी ग्रामोद्योग 
अपने ढंग का ऐसा अकेला पत्र है, जो “ग्रामीण 
पुनरुत्थान से संबंधित विविध समस्याओं पर अनेक 
दृष्टियों से मुक्त और स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श 
करने का माध्यम है।” क्‍ 
प्रस्तुत विशेषांक बताता है कि यह दावा बिल्कुल 
उचित है। दरअसल यह अंक अपने उच्च ज्ञान से 
युक्त लेखों के सुन्दर संकलन के रूप में इस विषय 
पर एक प्रमाणभूत ग्रंथ का काम कर सकता है। 
दि फायनेन्सियल एक्सप्रेस, बम्बई 


७ नवम्बर १९६२ 
भध मं भें 


. खादी और ग्रामोद्योगों से संबंधित ज्ञानवर्धक 
विविध सामग्री इस विशेषांक में दी गयी है। डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद ने अपने लेख में इस बात पर जोर 
दिया है कि खादी और अन्य हस्तोद्योगों को प्रोत्साहन 
देते समय उत्पादन के गुण-स्तर पर विशेष ध्यान दिया 
जाना जरूरी है, ताकि जो माल अंतिम रूप से: तैयार 
ही वह विशिष्टता से युक्त और आकर्षक हो। 
श्री वेकुण्ठ ल. मेहता ने खादी उद्योग की मौजूदा 


स्थिति की समीक्षा की हैं। इस अंक में जिन विषयों 


पर लेख लिखे गये हैं, उनमें से कुछ विषय इस प्रकार _ 
हैं: जन-संख्या की वृद्धि, शहरीकरण की समस्या 
बकों से घन प्राप्ति, अनुपंधान के नतीजे लागू करना, 
कृषि विकास, क्षेत्रीय नियोजन और शक्ति का. 
उपयोग आदि। ही 
हे दि हिन्दू, मद्रास 


्ि ३४ १६ दिसम्बर १९६२ 
नः मे भः 


५०५, तारदेव आधर्थर रोड, बम्बई-३४ | 
| 4 27”. ४सी. अत न 5 * सकी से 
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यारीएण जीवन, समाज और अर्थशास्त्र विषयक 


नवस वर्ष - जुलाई १९६३ - दह्मम अंक 





प्रभावशाली प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
न्यूनतम जीवन-स्तर की प्राप्ति 

वलासन गाव का आथिक चित्र 

मुशिदाबाद का रेशम उद्योग 


जम्मू और कश्मीर में कृषि उधार सहकारी आन्दोलन 
आमन्ध्र प्रदेश में एकमुइत कार्यक्रम 


-उछरंगराय न. ठेंबर 
-वैकुण्ठ ल. मेहता 

-रामदास किशोरदास अर्मान 
->कमल बनर्जी 


-मारखन लाल भट्ट 
“-अ्रीपलि रंगनाश 
-ल्यमगुण्डलू क्ृष्णझति 
“-अपरेश भरट्ठाचार्य 
-हर्षघबदन जयकिशानदाक्त दलाल 


शव-च्छेदन और पशु-शवब सम्प्राप्ति 
गोबर गैस संयंत्र से बचत 
वस्त्रोद्योग' का प्रारम्भिक उद्भव 
पूरक भोजन : ताड़-गृड़ और नीरा 
विचार-विमशे द 
दक्षिण कनारा के मछवाही गाँवों का समाजाथिक संगठन -नवीनचन्द्र कु. तिंगलाया 
गेर सरकारी संगठनों की भूमिका 
क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं का कतेव्य हु 
एक हरिजन समुदाय का अध्ययन 
परिवतेन की गतिशील शक्तियां 
पुस्तक-समीक्षा 
नवम वाषिकांक पर समाचार पत्रों का अभिमत 
पाठकों के विचार 


-केंशव विट्ठल पानश्े 


“मशियिप्पन प. शुरुसामी 
-स्ोोमशुन्द्रम सन्‍मुगम 
-शामय्या राममति 

हि 0 ३ 
-्नेह कुमार चोधरी 
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सम्पांदक : सुभाष चन्द्र सरकार। खादी और ग्रामोद्रोग कमीशन के लिए सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा मुद्रित और 


प्रकाशित । 


ग्रामीण विकास तथा समाजार्थिक व्यवस्था पर लिखे लेखों को कमीशन की पत्रिकाओं में सहष॑ स्थान दिया जायेगा, बशर्ते वे 
ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये हों। फिर भी, प्रत्येक लेख के छापने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। छेखकों 


की किसी अंश में पुरस्कृत करने का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। 


लेख, पुख्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 'खादी 


गामोद्योग 2, खादी और दझामोद्योग कमीशन, ग्ामोदय,” इर्ला रोड, विले पार्के ( परिचम ), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। 


डेलिफोन नं, ८६७७३ | 


इस पत्र में प्रकाशित छेखों में प्रकट किये गये विचार खादी और ग्रामो्येग कमीशन अथवा सम्पादक के न होकर लेखक के हैं 


सम्पादक अथवा कमीशन के विचार जहाँ-कहीं भी हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। 


वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये; एक पति: २६ नयें पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 
एकाउण्ट्स ऑफिसर (कंश ), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, “ग्ौमोदय”, इर्ला रोड, बिके पार्ले (पश्चिम), बम्बई-९६ । 
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इस अंक के लेखक 


उछरंगराय नवलदंकर ढेबर 
वेकुण्ठ लल्लूलाल मेहता 


रामदास किशोरदास अंमीन 


ट 


माखनलाल भट्ट 


त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्त 

अपरेश भटटाचार्य 

हरषषदन जयकिशनदास दलाल 
केशव घिट्ठल पानसे 


नवीनचन्द्र कृष्णप्पा तिगलाया 


मरियप्पन परयपट्टी गुरुसामो 
'सोमसुन्दरम सन्मुगस 
रामय्या राममूर्ति 


स्नेह कुमार चौधरों 


$ 


पका 


५ 


ज 


५ 


कमल बनर्जी 


| 


श्रीपति रंगताथ 


-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष । 
-खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य । 


-वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) स्थित सरदार वल्लभभाई विजद्यापीठ में प्रोफेसर 
और अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष । 


-खागरा (परिचिम बंगाल) से प्रकाशित सुशिदाबाद समाचार के सम्पादक। 


-वल्लभ विद्यानगर (गृजरात) स्थित कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ 
अनुसंधान सहायक । 


_-मद्रास स्थित जन-संख्या का अध्ययन करनेवाली संस्था इण्डियन इन्स्टीट्यूट 


ऑफ्‌ पापुलेशन स्टडीज' में वरिष्ठ गवेषणा अधिकारी । 
-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के मद्रास स्थित ग्रामीण तेल विकास अधिकारी | 
-कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कालेज में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर । 
-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में सहायक निर्देशक (कॉस्टिंग) । 


-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की नीरा का औषधीय मूल्य” योजना के 
अन्तर्गत पूना स्थित गवेषणा अधिकारी । 


-बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में रिसचे फेलो | 


-गांधी निकेतन (टी. कह्लूपटटी ) स्थित उद्योग विस्तार अधिकारियों के लिए 
खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर। 


| 


-राजेन्द्रगगर (हिमायतसागर-आम्ध्र प्रदेश) स्थित उद्योग विस्तार अधिकारियों 
के लिए खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर । 


-राजेन्द्रगगर (हिमायतसागर-आमन्ध् प्रदेश) स्थित उद्योग विस्तार अधिकारियों 
के लिए खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर । 


-बम्बई से प्रकाशित धर्मयुग के उप-सम्पादक । 
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. अभावश्ञाली यातिरेक्षा के लिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था' 


उछरंगराय न. ढेबर 


राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना न केवड छोक-जीवन रतर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि 


प्रभावशाली प्रतिरक्षा की वह एक अनिवाये पूर्व-शत भी है | देश के वतमान संदर्भ में आधिक सुस्थिर्ता यानी सुद्दृढ़ता 


का अर्थ है कृषि-औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का निर्माण । 


तागशाहों की भाषा एक समान भी हो सकती है और 
.. नहीं भी, लेकिन उनकी कार्य पद्धति अथवा उद्देश्यों 
में शायद ही कभी कोई अन्तर होता हो। उनका उद्देश्य 
होता है शक्ति के लिए अद्वभ्य आकांक्षा, तृष्णा को 
शान्‍्त करना, जोकि अत्यंत अहम्‌-केंद्रित मस्तिष्क की 
विशेषता होती है। उनकी कार्य पद्धति होती हैँ अपने 
प्रतिदंद्ोयों को बदनाम, आतंकित, भयभीत तथा 
उत्साहविहीन करना और उनकी इच्छा-शक्ति का 
खण्डन, दमन कर देना। मन-गढ़न्त दावे, राजनीतिक 
दबाव, मिथ्या और घृणा से परिपूर्ण अनवरत प्रचार, 
उत्तेजना पर अभिकथित अक्षम्य उल्लंघन की ओट में 
आकस्मिक कार्रवाई, लोगों की जिन्दगी व उनके सुख- 
चेन से खिलवाड़ करना आदि उनकी सर्व विदित 
चालबाजियाँ और पैतरे हैं। 


आज से करीब पचीस वर्ष पहले जेकोस्लोवाकिया 
पर आक्रमण करने से पूर्व हिटलर ने अपने सैनिक 
जनरलों को जो निर्देश दिये उनसे कुछ अंश दि राइज 
एण्ड फाल ऑफ दि थर्ड रीघ के सुविख्यात लेखक 
विलियम शिरर (शा शै॥7०:) ने उद्धत किये 
हैं। हिटलर ने कहा था :+ 
“निकट भविष्य में बिना किसी उत्तेजना के 
जेकोस्लोवाकिया को फौजी कारवाई करके तबाह 


कर देने का मेरा इरादा नहीं है, जब तक कि स्वयम्‌ 
जेकोस्लोवाकिया में कोई ऐसी बात न पैदा हो कि उसे 
टाछ। न जा सके तथा जो कारंवाई करने पर बाध्य 
कर दे अथवा यूरोप में ऐसी कोई राजनीतिक घटनाएं 
न घटे कि उनसे कोई ऐसा विशेष अनुकूल अवसर 
उपस्थित हो जाय जिसकी सम्भवतः फिर कभी 
पुनरावृत्ति न हो। 


“कारंवाइया तरजीहन ... (आ) जर्मनी के लिए 
असह्य उत्तेजना पैदा करनेवाली और कम से कम 
विश्व-मत के कुछ अंश की दृष्टि में सैनिक कार्यवाही 
का नैतिक औचित्य प्रदान करनेवाली किसी गम्भीर 
घटना के फलस्वरूप आकस्मिक कार्यवाही द्वारा 
प्रारम्भ की जायेंगी। द 

फौजी कारवाई को चार दिन के अन्दर-अन्दर 
इस तरह की सफलता हासिल करनी थी कि उससे 
“उन दुश्मन राज्यों के सामने जेकोस्लोवाकिया 
की सेनिक स्थिति के निकम्मेपन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन 
हो जाय जो बीच में दखल डालने के इच्छुक हों और 
उन राज्यों को जेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध शामिल 
होकर तुरन्त कारंवाई करने की एक उत्प्रेरणा भी 
मिले, जो उसके विरुद्ध प्रादेशिक दावा रखते हैं। 


“प्रचार युद्ध ऐसा होना ही चाहिए कि एक ओर 





४ कलकत्ता में सम्पन्न भारतीय दघिचारक सम्मेलन 
” में ७ जुलाई १९६३ को दिया गया भाषण | 


 विलियम शिरर: दि राइज एण्ड फाल ऑफ दि 


थर्ड रीघ (नाजी जमनी का इतिहास); फासेट पब्लि- 
केशल्स; पृष्ठ: ४९५१-४९२ । 














६३८ ! 


ब्स््म्य्ा 


वह भय प्रकट कर जेक जनता को भयभीत करे और 
उनकी प्रतिरोध शक्ति रगड़ डाले, दूसरी ओर वह 
राष्ट्रीय अल्प-संख्यकों को संकेत दे कि वे किस 
प्रकार हमारी फौजी कार्रवाई में मदद करें और 
तटस्थों को हमारी तरफ मिलाने में प्रभावित करे। 
“जैक अन्तिम रूप से शीध्रातिशीध्र परास्त हों, 
इसके लिए उपलब्ध संभी आथिक साधन-स्रोतों 
को आशिक युद्ध में प्रयुक्त करना है... ' 


६.2 


आक्रमणकारी क्या चाहता हे 
चीनी तानाशाह भले ही भिन्न भाषा का प्रयोग 


करता हो, लेकिन उसकी सेनिक नीतियों के लक्ष्य स्पष्ट 


हैं। हिटलर की भाषा में (यदि हम जेकोस्लोवाकिया 
के स्थान पर भारत को रखें) वे लक्ष्य हें: भारतीय 
सैनिक स्थिति की असहायता को प्रकट करना, भारत 
के पड़ोसियों को सभी प्रकार के प्रादेशिक दावे प्रस्तुत 
करने के लिए उत्प्रेरणा प्रदान करना', भारतीय जनता को 
भयभीत करना ताकि उसकी प्रतिरोध अर्थात्‌ सामाना 


करने की शक्ति क्षीण पड़जाय', राष्ट्रीय अल्प-संख्यकों 


को भड़काना, तटस्थ राष्ट्रों को प्रभावित करना और 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप का शीघ्र पतन करना ।' 


अन्त में इस तरह के संघर्ष को परिपूर्ण युद्ध का रूप 


लेना चाहिए, जिसमें सैनिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक 
क्षेत्र का निर्मम संघर्ष भी शामिल होता है। 


शवितदाली आंतरिक क्षेत्र 


कोई भी देश जब तक कि उसकी भीतरी अवस्था 
दृढ़ और सुस्थिर न हो तब तक देश की बाह्य सीमा पर 
दृढ़तापूर्वक डटे रहने में समर्थ नहीं रहा है। यह बात 
सभी प्रकार के संघर्षों में लागू होती है। लेकिन जब 


: अ्रतिढ्ंद्वी का-जो कि एक तानाशाह भी हो-जाना- 


बुझा हुआ सेनिक उद्देश्य लोक-इच्छा भंग 
करना, उनको प्रतिरोध शक्ति कमजोर बनाना 
तथा उनका आथिक स्वरूप तहस-नहस करना 
हो, तब उस अवस्था में भीतरी सीमा यानी स्थिति को 
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शक्तिशाली, मजबूत बनाने के प्रश्न का महत्व और भी 


बहुत बढ़ जाता है। भारत को अपनी घरेलू स्थिति पर भी. 


उतनी ही सतकंता के साथ निगरानी रखने की आवश्यकता 


है, जितनी कि उच्च हिमालय पर अपनी मुख्य सीमा पर। 
जब तक घरेलू स्थिति को शक्तिशाली और पुष्ट बनाने 


यानी उसे सहारा प्रदान करने के लिए अनवरत तथा 
अपरिमित प्रयत्न न किये जायें, तब तक दशाब्दियों तक 
विदेशी शासन के शोषण से कमजोर बनाया हुआ और 
प्रमावश्यक क्षेत्रों के मामले में अल्प-विकसित भारत 
किसी भी मद की नाजुक अवस्था में डिग सकता हैं। 
देश को इस तरह से शक्तिशाली बनाने के लिए निद्िचत 
कदम उठाने पड़ेंगे, जिनमें कुछ जोखिम भी उठानी पड़ 
सकती हें; क्‍योंकि संकटकालीन स्थिति में भी जोखिम- 
दारी से बचा नहीं जा सकता। इस संदर्भ में ढिलाई 
होने पर घरेल अवस्था कमजोर पड़ जाती हैँ। इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिखर पर भारत 
सरकार ने अर्थ-व्यवस्था शक्तिशाली बनाने के 


लिए बड़े साहसी कदम उठाये हैं। विकास योजनाएँ . 


चाल रखने का निर्णय एक ऐसा ही दिलेर कदम है,जो 
भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। वर्तमान 
वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी बजट भी एक अन्य ऐसा 
ही. महान कदम है, जो सरकार के लिए कम श्रेयस्कारी 
नहीं है। लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि इन साहसी, दृढ़ संकल्पी कदमों के साथ ही साथ कुछ 
दिशाओं यानी क्षेत्रों में ढीलापन भी पाया जाता है। 


नेतृत्व की कमियाँ 


यदि हम इस दुढ़ संकल्य और ढिलाई के कारणों 


का विश्लेषण करें, तो पता चलेगा कि अभी भी सरकार 
को अपना प्रशासन देश की आवश्यकता के अनुकूल 
ढालना है। भारत में प्रशासन का जहँ। तक शहरी क्षेत्र 
की समस्याओं से ताल्लक है, वह बहुत अच्छी तरह 
चल रहा है अर्थात्‌ उस क्षेत्र में वह उत्तम हैूँ। 
उस क्षेत्र में वह दक्षतापू्वक तथा अच्छी तरह 


चलता है। लेकिन देहाती क्षेत्रों में प्रशासन की गाड़ी 





कर 











प्रभावशाली प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रीय अर्थे-व्यवस्था 


अटक जाती है, ठीक से काम नहीं देती | दुर्भाग्य अथवा 


सौभाग्य से भारत ८२ प्रति शत ग्रामीण और २० से. 


भी कम प्रति शत शहरी है। 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ढिलाई मुख्यतः प्रशासनात्मक 
स्‍तर पर नेतृत्व की कमियों से पैदा होती है। सभी 
स्तरों और क्षेत्रों में देश के भविष्य की कल्पना की कमी 
तथा वतंमान संघर्ष-काल के लिए आवश्यक मात्रा एवम्‌ 
प्रकार के प्रयासों की कमी-यही सारी कहानी हैं। 

यद्यपि भारतीय अर्थ-व्यवस्था कमजोर है, किल्तु 
जन-शक्ति व सामग्री दोनों ही क्षेत्रों में अपार अछते 
साधन-स्रोत छिपे पड़े हैँं। राष्ट-जीवन के सभी क्षेत्रों में 
इस प्रकार की प्रक्रिया का आरम्भ करना राष्ट्र नायकों 
का कतंव्य है कि वह इन अछते साधन-स्रोतों को सक्रिय 
बना दे, और चूंकि प्रशासन देहाती क्षेत्रों में उसके समक्ष 
जो कार्य हैं उनकी तुलना में ओछा पड़ रहा है इसलिए 
राष्ट्र नायकों का यह कतंव्य भी है कि वे कोई विकल्प 
ढूंढ निकालें अथवा तैयार करें। में किचित्‌ मात्र भी 
यह नहीं सुझाना चाहता कि काम की तुलना में प्रशासन 
का पलड़ा ऊपर उठता है; क्‍योंकि वह उन कामों को 
करने के लिए इच्छुक नहीं है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि 
प्रशासन अब भी नवीनीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजर 
रहा है, जो कि उसके भूतकालीन, तथा जो भूमिका अदा 
करने के लिए उसे खड़ा किया गया था उसके, इतिहास की 
दृष्टि से आवश्यक हैँ। 


अछते साधन-स्रोत 
मेरी राय में जिस बात की सर्व प्रथम आवश्यकता है 
वह यह हैं कि यह मान लेना चाहिए कि देश के देहाती 
क्षेत्रों में अपूर्वे अत्यधिक साधन-स्रोत अछंते पड़े हैं 
जिन्हें यदि सक्रिय बनाया जाय तो वे राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था को बहुत अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। 
उदाहरणाथ, 
१. भारत को प्रति दिन पूर्ण और अधे-बेकारी के 
कारण कम से कम क्रमशः: एक करोड़ तथा 
डेढ़ करोड़ मनुष्य-दिनों के बराबरा श्रम-शक्ति 
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की हानि होती है। यह अधिकांश जन- 
शक्ति गाँवों में है, जहाँ उन्हें तथा उनके 
निवासियों को सहायता प्रदाव करने के लिए 
काम की कमी नहीं हैं; 

२. भारत में जिन छोगों के पास काम हैँ वे भी 
अपनी क्षमता के ६० प्रति शत से भी कम 
काम करते हैं; 

३. भारत में कम से कम डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि 
ऐसी है जिसे बिना किसी विशेष कठिनाई के 
खेती के अन्तर्गत छाया जा सकता है; 


४. कृषि योग्य ३० लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई 
सुविधाएँ हैँ, जिसका देश का अत्यावश्यक 
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी तक उपयोग 
नहीं हुआ हैं; 

५. भारत में २,७५,००० वर्गे मील में जंगल हैं। 
यहाँ प्रति वर्ग मील केवल २,००० घनफुट 
इमारती लकड़ी और ईंघन ही उपयोजित होता 
है, जबकि विश्व का औसात ४,००० घन- 
फूट है। जंगलों से जो कुछ हम प्राप्त करते हैं 
उसके बदले वहा पर कोई काम हम शायद 
ही करते हों। वस्तुतः यह बड़े दुःख की 
बात हैं; 

९. भारत में २० करोड़ पशु हैँ, जिनका एक चतुर्थाश 
भेंस व भेंसे हैं। भारत में प्रति पशु प्राप्ति विश्व 
के अन्य किसी भी देश की प्रति पशु प्राप्ति का 
चौथा अथवा छठवां भाग है; और 


७. भारत में ५ करोड़ ५० लाख भेड़ हैं। उनसे 
प्राप्ति अन्य देशों की भेड़ों की तुलना में आधी 
ही हैं। 

ये बहुत महान्‌ स्रोत हैं। रुपये-पैसे में गिनती की 

जाय तो दो करोड़ मनुष्य-दिनों में प्रति मनुष्य-दिन 
न्यूनतम २५ नये पेसे के बराबर उत्पादन से भी भारत 
को रोजाना ५० लाख रुपये का उत्पादन प्राप्त होगा। 
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एक करोड़ क्रषि योग्य भूमि से ५० करोड़ रुपये का 
अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्राप्त होगा। सिंचित ३० 
लाख एकड़ जमीन कम से कम दस लाख टन अतिरिक्त 
अन्न दे सकेगी। प्रति दिन एक पौण्ड अतिरिक्त दूध के 
हिसाब से भी ५ से ७ करोड़ तक गायें हमारे बच्चों 
में नव जीवन का संचार कर देंगी। जंगल ओर भेड़ 
भी: हमारे लिए पर्याप्त सम्पत्ति का स्लोत बन सकते हैं। 


. फिर भी, दुःख तो इस बात का है कि देश की अर्थ-व्यवस्था 


के इस पहल कीं ओर हमने कोई विशेष दिलचस्पी नहीं 
प्रकट की हैं। सरकार को परामर्श देनेवाले शायद ही 


'आत्म-+निरीक्षण करते हों। इसका परिणाम यह निकलता 
है. कि समाज तथा उसके कर्णधार एक-दूसरे में दोष 


निकालने में व्यर्थ समय गंवाते हे। आज भारत में 
पारस्परिक आलोचना संकटकालीन स्थिति की सबसे 
बड़ी गतिविधि है। 
क षि-ओद्योगिक विभाग का महत्व. 

इस प्रकार भारत की प्रतिरक्षा की समस्या केवल 
पाइचात्य देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की ही 
नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क, हमारी विचारधारा के अभि- 
नवीकरण की समस्या भी है। हमें यह महसूस करंना पड़ेगा 
कि आज का यह सीमा-विवाद कभी भी परिपूर्ण घमा- 
सान युद्ध में बदल सकता हेँ। सर्वोच्च परीक्षण के समय 
में जिस बात की आवश्यकता हैँ वह यह है कि हम ऐसे 
सीधे-सादे, सरल व तुरत उपलब्ध तौर-तरीके खोज 
निकालें, जिनसे उक्त साधन-स्रोतों का उपयोग किया जा 
सके। इसके लिए सूझ-बूझ तथा उद्योगशीलता की 
आवश्यकता है। इसके हेतु उपलब्ध विकल्प प्रदान करने की 
आवश्यकता है। एक माने में काम चलाऊ उपाय खोज 
निकालना वक्‍त की पुकार है। इसके लिए ऐसी नयी 
तकनीकें तथा तौर-तरीके खोज निकालने की योग्यता की 
आवश्यकता हैँ, जिन्हें जनता बिना किसी विशेष प्रशिक्षण 
के समझ कर हृदयंगम कर सके, उनका प्रयोग कर सके । 
इनके अभाव में हम एक दूसरे को मिटा देने पर तुले हुए हैं । 


इस दृष्टि से में यह सुझाव दूंगा कि भारत को युगों से 
उपेक्षित अपनी अर्थ-व्यवस्था के कृषि-औद्योगिक विभाग 
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की क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम कुछ समय के लिए 
इस विभाग पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए 


इसका अर्थ यह नहीं हूँ कि राज्य अथवा किसी अन्य _ 


व्यक्ति का औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था या बड़े पैमाने पर 
औद्योगीकरण के लिए काम करने का अधिकार छीन 
लिया जाय मेरे सुझाव में यह बात निहित है कि राष्ट्र 
को संकटकालीन स्थिति के उद्देश्य से यह स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था के क्ृषि-औद्योगिक 
विभाग को अपेक्षाकृत उच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। 


कभी-कभी हमें अपने प्रतिद्वंद्वी से भी शिक्षा ग्रहण 


करनी: चाहिए। जिस किसी ने भी चीन की साम्यवादी 
सेना का वर्तमान शताब्दी के तृतीय और चतुर्थ दशक के 


दरमियान जापानियों तथा च्यांगकाईशेक की फौजों के. 


साथ जो संघर्ष हुआ उसका इतिहास पढ़ा है, वह इसे 
स्वीकार करेगा कि उन दिनों साम्यवादी अपने साधन- 
स्रोतों के लिए बहुत-कुछ कषि-औद्योगिक विभाग पर 
ही निर्भर रहे थे। गांधीजी ने इस सच्चाई को तब बहुत 
अच्छी तरह महसूस किया था। उस वक्‍त अन्य बहुत 
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कम लोग इस बात को समझ पाये थे। यह कोई सरकार 


अथवा प्रशासन से ही सम्बन्धित सवाल नहीं है। यह 
एक ऐसा प्रश्न है, जो सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता 


है, यदि वे अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। 


हम इस तथ्य और स्पष्ट वास्तविकता से दूर नहीं भाग 
सकते, बच नहीं सकते कि ग्रामीण विभाग से हम उसके 
साथ सहानुभूतिपूर्ण तथा क्रियात्मक यानी व्यावहारिक 
ज्ञान से सम्पक साधकर ही शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 


ग्राम नवीनीकरण 


जब में ग्राम नवीनीकरण की बात कहता हूँ तो 
मेरा मतलब गाँवों की यथा स्थिति बनाये रखने अथवा 
न्यूनतम परिवर्तत की नीति बरतने से नहीं है। गांवों 
को उनकी वर्तमान अवस्था में ही बने रहने देकर 


उनसे शक्ति प्राप्त करने की बात सोचना हास्यास्पद है। 


में रूढ़िवादिता की दलील नहीं देता। परिवर्तन जीवन 


का नियम है। महान्‌ संघर्ष से होकर गुजरने में मानव 
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प्रभावशाली प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था दें १ 


महान्‌ परिवर्तनों के कारण ही जीवित रह सका हैं। 
जिन्होंन ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने से इन्कार 
किया वे इस प्रकार के संघर्षों से लोहा लेने में कभी भी 
सफल नहीं हुए। में क्ृषि-औद्योगिक आयोजन के 
क्षेत्र में बड़ा भारी परिवर्तत करने की आवश्यकता 
स्वीकार करता हूँ और इसीलिए में इस पहलू पर 
बार-बार जोर देता हूँ । मैं एक व्यापक पैमाने पर ऐसी 
नयी तकनीकों का समावेश चाहता हूँ , जो आथिक 
ढौचे के स्वतंत्र रोजी (सेल्फ-इम्पलॉयमेण्ट) वाले गण 
में कोई बाधा न पहुँचायें और खर्चीली या शोषणकारी 
साबित न हों तथा जिनसे जनता में एक वेग आ जाय, 
वह सक्रिय रूप से वेगवान हो उठे एवम्‌ जो ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था की गति को तीन बना दें। साधन-स्रोतों 
का संग्रहण भी आवश्यक होगा; क्योंकि ग्रामीण बिक्री- 
व्यवस्था के ढाचे को पुनर्जीवित करने के लिए वेसा करना 
जरूरी होगा । उत्पादन तकनीकों में उक्त परिवर्तेन, 
साधन-ख्रोतों का संग्रहण और बिक्री-व्यवस्था का पुनर्गठन 
करने से निस्सन्देह उत्पादन बढ़ेगा और उसके साथ ही 
रोजगारी के वैकल्पिक मार्गों का भी विस्तार होगा। 


इन सबका मतलब हैँ सीमा पर लड़नेवाले जवान से 
जिस एकनिष्ठ भावना और दृढ़ संकल्प की अपेक्षा की 
जाती है वेसी ही एकनिष्ठ भावना और दृढ़ संकल्प 
के साथ प्रयत्न करना। जिस सीमा पर आज हमारी 
टकटकी लगी हुई है, घरेल स्थिति यानी आन्तरिक 
सीमा उससे कम महत्वपूर्ण व निर्णायक नहीं है। चचिल 
के शब्दों में प्रत्येक सीमा पर एक निश्चित मात्रा में रक्त, 
आँसू और पसीना देने तथा दुःख-दर्द सहने की आवश्य- 
कता होती हैं । 





- इसी प्रकार भारतीय जनता को सक्रिय व गतिशील 
बनाना कोई आसान काम नहीं हैं। इसके लिए एक ऐसे 
कांयक्रम अथवा कार्यवाही की आवश्यकता है, जो 
भारत के आकार और उसकी जन-संख्या की विशारूता के 
समान ही व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सके। ग्राम नवीनी- 


करण के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कम से कम एक सर्वे- 


स्वीकृत कार्य योजना की आवश्यकता हें-घरेल स्थिति 
को शक्तिशाली बनाने के लिए। इसके लिए कुछ ऐसे 
मनोवैज्ञानिक कदम उठाने भी आवश्यक हैं, जिनसे 
नेता और उसके अनुयायी एक दूसरे के निकट लाये जा 
सकें, उनमें कुछ निकट सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें। 

राष्ट्रीय रहन-सहन का स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 
उपलब्ध अवस्थाओं से सम्बद्ध करना पड़ेगा। यहाँ तक 
कि संकटकालीन स्थिति की अवधि के लिए भी कृषि- 
औद्योगिक अर्थे-व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार 
करने के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि राष्ट्रीय 
साधन-स्रोतों का एक अच्छा-खासा भाग उक्त उद्देश्य की 
पूर्ति करते में लगायय जाय। इसका यह अर्थ नहीं हैं 
कि बड़े पैमाने के औद्योगीकरण की अवहेलना कर दी 
जानी चाहिए । इसका अर्थ केवल इतना ही है कि देश की 
तत्काल आवश्यकता को उसे जितनी प्राथमिकता की 
आवश्यकता है, देनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त, 
विज्ञान और संगठन की सहायता से उत्पादन बढ़ाने 
के लिए एक ऐसा अखिल भारतीय आंदोलन चलाना- 
जिसमें राष्ट्रपति से लेकर देश का गरीब से गरीब 


व्यक्ति आ जाय-सरकार तथा जनता की शक्ति के 
भीतर है, बृते के बाहर की चीज नहीं और यही 
राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति की तत्कारू आवश्य- 
कता है। क्‍ ७6 








न्यूबतम जीवृब-स्तर की प्राप्ति 
बकण्ठ ल, महता 


समाज के विभिन्न वर्गों की आय में बढते अन्तर की पृष्ठभूमि में रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी वरतुओं और रूामानिक्क 
सुविधाओं के राष्ट्रीय न्यूनतम की प्राप्ति सुनिश्चित कप्ने की आवश्यकता बहुत तीत्र हो गयी है । 


कई माह पूर्व भारत सरकार ने आय वितरण की 
वर्तमान प्रणाली की जौच करने हेतु प्रसिद्ध अर्थ- 
शास्त्रियों की एक छोटी-सी समिति नियुक्त की थी। 


ज्ञात नहीं कि इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट 


पेश की हैं या नहीं। फिर भी, देनिक समाचार पत्रों में 
प्रकाशित चन्द समाचारों पर गौर करने से यह ज्ञात 
होता हैं कि आय वितरण के विभिन्न पहल योजना 
आयोग के लिए चिता के विषय बन गये हैं। इस समाचार 
के अनुसार चन्द आँकड़े हाल ही में आयोग को प्रस्तुत 
किये गये हँ--समाज के विभिन्न वर्गों की आमदनी 
में अन्तर बहुत बढ़ गया है। समाचार में बताया गया है 
कि जो सबसे गरीब १० प्रति शत लोग हैं, वे राष्ट्रीय 
आय के ढ़ाई प्रति शत से भी कम कमाते हैं तथा राष्ट्र को 
उपलब्ध सांसारिक वस्तुओं के ३ प्रति शत से भी कम 
का उपभोग करते हैं। निम्न आय वर्ग में प्रति व्यवित 
प्रति माह औसत आय का विवरण निम्न प्रकार हैं: 


निचले प्रथम दस प्रतिशत ७ रुपये से कम 
» हितीय ,, , १० रुपये ,, 
8. शतीयें 6 १२ रुपये ,, 
४५ चित, 5. « १५ रुपये ,, 
» पांचवें ,, ,, १८ रुपये ,, 
भ छठे आह हि २१.५० रुपये 


उक्त तालिका से ज्ञात होता हैं कि ६० प्रति शत लोगों 
की ओऔसत मासिक आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति वर्तमान 
औसत आय २५ रुपये से भी कम है। स्वास्थ्य और 


कि आज से ३७ वर्ष बाद अगली शताब्दी के आरम्भ में 

ही २५ रुपये मासिक कमानेवाले लोग पूरा भोजन 
प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु इस गणना से यह नहीं पता 
चलता कि उस समय तक भी किलने प्रति शत लोग 


इस न्यूनतम आय-स्तर को भी नहीं प्राप्त कर पायेंगे । 


राष्ट्रीय न्यूनतम 


स्मरण होगा कि इस स्थिति की गम्भीरता को 
समझते हुए अखिल भारत सर्व सेवा संच (वाराणसी ), 
दि गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ्‌ पॉलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स 
(पूना) और दि इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रॉथ 
(दिल्ली) ने अप्रैल १९६२ में एक चार-दिवसीय 
गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें इन संस्थाओं के 
प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों, समाजसेवियों, समाज- 
शास्त्रियों, सरकारी मंत्रियों और राजनीतिक दलों के 
नेताओं ने भाग लिया। विचार-विमर्श के बाद गोष्ठी ने 
यह आग्रह किया कि राष्ट्रीय आयोजन में प्रथम प्राथ- 
मिकता देश की समस्त जनद्ा के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल 


की बुनियादी चीजों और सामाजिक सुविधाओं का 


राष्ट्रीय न्यूनतम प्राप्त करने को देनी चाहिए। राष्ट्रीय 
न्यूनतम का यह सिद्धांत राष्ट्रीय आयोजन में अन्तनिहित 
हैं, परन्तु अभी तक इस बात का संकेत नहीं दिया गया 
है कि कब तक इस उद्देश्य की पूर्ति की जायेगी। और, न 
तीसरी पंच वर्षीय योजद, में ही यह बताया गया हैं कि 
न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। 


्ज 








अतएव यह उचित ही था कि उक्त गोष्ठी ने छः 
प्रमुख अर्थशास्त्रियों और तीन विख्यात सार्वजनिक 
कार्यकर्त्ताओं का एक कार्यकारी दक गठित किया कि 
वह यह बताये कि राष्ट्रीय न्यूनतम आय का स्तर क्या 
होना चाहिए और एक निश्चित अवधि का सुझाव दे कि 


पोषण के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए भी 
कि |! हिसाब छूगाया जाता है कि अकेले भोजन पर ही प्रति 
| .. व्यक्ति ३५ रुपये प्रति माह खर्च आयेगा। आर्थिक 
| क्‍ विकास की वर्तमान गति से तो अनुमान लगाया जाता है 
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स्यूतनतम जीचन-स्तर की प्राप्ति ६४३२ 


उसके अन्दर आयोजन से देश के हर परिवार के लिए 
यह न्यूनतम आय स्तर सुनिश्चित हो जाना चाहिए। 
कार्यकारी दल से आर्थिक. विकास का एक नमूना तैयार 
करने को कहा गया, जिससे इस उद्देश्य की प्राप्ति 
हो सके। यह ज्ञात हुआ है कि कार्यकारी दल की दो 
बार बैठकें हुई हैं, परन्तु अभी तक उसकी कीई ऐसी 
अन्तिम रिपोर्ट, जिसमें उसका निष्कर्ष सम्मिलित हो, 
प्राप्त नहीं हुई है, जोकि उल्लिखित आर्थिक स्थिति के 
विश्लेषण के सन्दर्भ में स्पष्टतः: एक दुख की बात है। 
कम आयवालों को सब्सिडी 

जसा कि गोष्ठी की रिपोर्ट में बताया गया हैं, 
राष्ट्रीय न्यूनतम की सुनिश्चितता के विषय का परीक्षण 
करने में कई गृत्थियां हैं। परन्तु राष्ट्रीय न्यूनतम में भी 


सर्वोपरि बात है--तुरंत ही रोजगारी के अवसर: 


बढ़ाना । बेशक लक्ष्य है उचित पारिश्रमिक पर पूर्ण 
रोजगारी की उपलब्धि। चूंकि इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने में समय लग सकता हे, इसलिए अर्ध-बेकारों और 
पूर्ण बेकारों के लिए अधिकाधिक काम की प्राप्ति 
सुनिश्चित करने के लिए कई सोपान हो सकते हैं। 
इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस कार्यक्रम 


में वह रोजगारी तो नहीं है जिसे अल्प-प्राप्ति' वाली 


कहा जाता है । अभी तो अनेक कुटीरोद्योगों में अधिकांश 
लोगों को जो रोजगारी मिलती है, वह इसी श्रेणी 
में आती हें-कुछ तो इसलिए कि पर्याप्त काम 
उपलब्ध नहीं है और कुछ इसलिए भी कि इसके उत्पादनों 
की बिक्री की समस्या है। इस स्थिति को समझते 
हुए गोष्ठी ने सुझाव दिया कि कार्यकारी दकू को उन 
साधनों की जाँच करनी पड़ सकती है, जोकि इन न्यून 
आयवालों को एक सोह्देश्य नीति के अंगस्वरूप सब्सिडी 
देने के लिए उठाने होंगे। 

इन चर्चाओं में एक दूसरा जो प्रश्न बार-बार सामने 
आता है वह यह है कि बड़े पैमाने पर रोजगारी में 
विस्तार करनेवाले कार्यक्रम में कौन-सी तकनीकें 
अपनायी जायें। अब तक योजना आयोग के आथिक 
और सांख्यिकीय सलाहकार आम तौर पर इससे सहमत 





रहे हैं कि अधिकांश रोजगारी कुटीरोद्योगों के जरिये 
ही देनी पड़ेगी, खास कर उन ग्रामोद्योगों के जरिये 
जोकि रोजाना इस्तेमाल की चीजों का उत्पादन करते हैं। 
तभी उन बहु-संख्यकों को, जिनकी सेवा करनी हैँ, उत्पादक 
कार्यों में लगाया जा सकता है। 


तकनालाजी और रोजगारोी 

अनुभव से पता चलता हूँ कि उत्पादक-माल उद्योगों 
के जरिये अतिरिक्त रोजगारी देने की सम्भावना बड़ी 
सीमित है। बेकारों तथा अर्ध-बेकारों की इस बड़ी संख्या 
को बड़े पैमाने के उपभोक्‍ता वस्तु उद्योगों में काम 
देने से, जबकि खर्च के कारण हमारे साधनों पर बहुत 
अधिक दबाव पड़ सकता है, उत्पादन भी इतना अधिक 
होगा कि देश-विदेश में उत्पादन की खपत करना भी 
एक नयी समस्या पेदा कर देगा, खास कर वैसी अवस्था 
में जबकि हमारी आबादी के अधिकांश भाग की क्रय- 
शक्ति में कोई वृद्धि होती नजर नहीं आती। अतः 
किसी भी आयोजित कार्यक्रम में, जेसा कि दिल्‍ली गोष्ठी 
द्वारा बनाया गया, उपभोक्‍कता सामग्रियों के उत्पादन 
हेतु हमें कुटीरोद्योगों पर ही निर्भर करता पड़ेगा, जिनकी 
तकनालाजी जरा नीचे स्तर की है। इन उद्योगों में भी 
हर उद्योग के सम्बन्ध में, प्रारम्भ के तौर पर, यह 
निर्णय लेना होगा कि किस स्तर की तकनालाजी अप- 
नायी जाय, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तथा 
किस क्रम से सुधार छाना चाहिए। 

यद्यपि जापान औद्योगिक रूप से विकसित और 
प्रगतिशील है, फिर भी उसने चन्द उद्योगों में जानबूझ 
कर तकनालाजी का स्तर नीचा रखा हैं ताकि अधिक 
लोगों को रोजगारी मिले, उसका विस्फुरण हो। भारत 
में भीषण बेकारी की समस्या और हमारे ग्रामोद्योगों में 
इस्तेमाल होनेवाली वर्तमान तकनीक को ध्यान में 
रखते हुए तो यह और भी जरूरी हूँ। उपभोक्ताओं 
अथवा समाज पर बरावर यह बोझ न बना रहे, इसके 
लिए एक ऐसा कार्यक्रम तो होना ही चाहिए जिससे 
तकनाछाजी के स्तर में धीरे-धीरे सुधार होता जाय। 


पूना : ६ जूत १९६६३ छे 











वलासन गाँव का आर्थिक चित्र 
रामदास किशोरदास अमीन 


ु कर रे 
सघन सर्वेक्षण से गांव की आयिक अवस्था तथा उन प्राकृतिक! और अन्य साथनों का पता चलता है, जोकि 
उसके आधधिक विकास के लिए योजना बनाने में सहायक होते हैं। प्रस्तुत लेख भें गुजरात के खेड़ा जिडे में 


वश हें 


| । हे 
बलासन गांव के लोगों, भूमि तथा अन्य साधनों से सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। - 


गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में एक गाँव है वलासन। सिर्फ १६ जोत ही ३ एकड़ से अधिक के हैं। चूंकि कुल 
१,४५० एकड़ भूमि में ही खेती होती है, अत: प्रति जोत का 
औसत आकार २ एकड़ से कम पड़ता हैं। खातेदारों 


सन्‌ १९५९ में इस गाँव का सर्वेक्षण गुजरात की सरदार 


बल्लभभाई विद्यापीठ में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष 


के मार्गदर्शन और देख-रेख में वल्लभ विद्यानगर स्थित 
बिड़ला विश्वकर्मा महाविद्यालय के ग्रामीण गृहनिर्माण 
विभाग के प्रशिक्षाथियों की मदद से किया गया। 
इस लेख के अधिकांश अंक १९५८-५९ से सम्बन्धित हैं । 


सर्वेक्षण कार्य को दो भागों में बाटा गया। पहले 
भाग में आम सर्वेक्षण रखा गया, जिसमें घरों की गणना 
की गयी और उनका सर्वेक्षण किया गया। दूसरे भाग 
में सघन सर्वेक्षण था, जिसके अन्तर्गत १२३ खेतिहरों 
को नमूने स्वरूप चुना गया ताकि गाव की कृषि के विविध 
पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। यह लेख गाँव के 
आम सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित आर्थिक और सामाजिक 
अवस्था दर्शानिवाले औकड़ों से सम्बन्धित हैँ।. 


वलासन खेड़ा जिले के, जोकि न सिफ गुजरात में 


बल्कि सम्पूर्ण भारत में एक सर्वाधिक प्रगतिशील जिला 


है, आणंद तालूका में आणंद-सोजित्रा सड़क पर 
वल्लभ विद्यानगर से करीब तीन मील दूर बसा हूँ। 
इस क्षेत्र तथा विशेष कर खेड़ा जिले के अन्य गाँवों 
की तरह ही वलासन गाँव का आकार भी सापेक्षिक 
रूप में बड़ा है । इसका क्षेत्रफल करीब ढाई वर्ग मील है। 
जोंत द 

_ वलासन गाँव में कुल ८५० जोत हैं, जिनमें से ३८८ 
तो एक-एक एकड़ से भी कम के हैं; २९१ एक से दो एकड़ 
के बीच के हैं और १५५ दो से तीन एकड़ के बीच के हैं। 


अर्थात्‌ खेतिहरों की कुल संख्या 


४१० है, जिसमें 


से १३८ के अपने खेत हैं और २७२ शिकमी काइ्तकार 


हैं। कृषि अयोग्य कुल भूमि २३ 


९ एकड़ हैं, जिसमें 


ग्रामताल, तालाब और बेकार जमीन आ जाती है। 
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घलासन गाँव का आर्थिक चित्र ६४५ 


अनाज में बाजरा, कोदरा, दालें, ज्वार और धान 
अधिक महत्वपूर्ण हैं। नकदी फसलों में तम्बाक्‌ और 
वरियारी (सौंफ) महत्वपूर्ण हूँ। 


सिचाई 


वलासन की सिंचाई पद्धति खेड़ा जिले और बम्बई 
राज्य दोनों ही की तुलना में अधिक उन्नत हैं। गाव के 
अन्दर ३४ कुएं हैं; जिनमें से २२ पक्के और १२ कच्चे हैं। 
सिचाई मुख्यतः: डीजल पम्प के जरिये की जाती है; 
इसके लिए बलों को काम में नहीं लाया जाता। पानी 
प्रति घंटा ४ रुपये की दर से सप्लाई किया जाता है, 
भले ही किसी भी चीज की खेतीकी जा रही हो; यद्यपि 
पानी सप्लाई करने में खर्च ३ रुपये प्रति घंटा ही पड़ता है। 
कुल मिलाकर गाँव में १३ पम्प चल रहे हैं। सामान्यतः: 
तम्बाकू, वरियारी और केले की खेती करने में सिंचाई 
करने की जरूरत पड़ती है। तम्बाकू, वरियारी और 
केले की फसल काट लेने के बाद कभी-कभी ग्रीष्म ऋतु में 
बाजरा या सुंधिऊ बोते हैं, मुख्यतः चारे के लिए। 
इन फसलों की सिंचाई होती है। इस गाँव में मिश्रित 
फसल भी काफी उगायी जाती है; सामान्यतया बाजरा 
और दालें एक साथ उगाते हैं जबकि चना, तूर, मूंग, 
गवार आदि भी मिश्रित फसल के रूप में उगाते हैं । 
सन्‌ १९५८-५९ में शुद्ध सिचित क्षेत्र ३१२ एकड़ था, 
जबकि कुल सितित क्षेत्र ४७२ एकड़ था; क्‍योंकि कुल 
जमीन पर साल में तीन फसलें उगाते हैं। 


समाजाथिक जीवन 

तीन बातें ऐसी हैं जिन्होंने गाव की समाजाथिक 
जीवन पद्धति को मुख्यतः निदिचित किया है। प्रथम, 
गाव सर्वाधिक सघन रूप से खेती किये जानेवाले क्षेत्र, 
जिसे चरोतर कहते हैं, में स्थित हैं। अत: इस क्षेत्र की 
मुख्य विशेषताएँ इस गाव में नजर आती हैं, जेसे आबादी 
का उच्च घनत्व जिसके फलस्वरूप उच्च मनुष्य-भूमि 
अनुपात है; कृषि में बहुत उच्च निवेश; एक एकड़ खेत से 
अधिक अनाज आदि की पैदावार, नकदी फसलों अथवा 


सहायक धंधों द्वारा नकद आय का प्रभुत्व; भू-स्वामी 
और काइतकार सम्बन्ध-पद्धति आदि। 

द्वितीय, अन्य जगहों की तरह यहाँ मिश्रित धंधे 
(विशेष कर पशु-पालन) की सुविकसित प्रणाली हैं, 
जिसने इस गाँव की आय को बढ़ाने में बहुत सहायता 
की है। यह सुनिश्चित मांग के फलस्वरूप है, जोकि 
वलासन गाँव से करीब ६ मील दूर आणंद में १९४७ 
में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना से बनी है। 

तृतीय, पिछले बारह वर्षों में वललभ विद्यानगर 
स्थित शिक्षण केंद्र के विकास का इस गाव की समाजाथिक 
जीवन पद्धति निश्चित करने में बहुत प्रभाव पड़ा, 
विशेष कर शिक्षा, रोजगारी और उत्पादनों की बिक्री 
के अवसर उपस्थित करने में। 


जमीन का इस्तेमाल 

सम्पूर्ण खेड़ा जिला तथा वलासन गाँव दोनों ही में 
खेती पर बहुत अधिक लोग निर्भर हैं। जबकि प्रति 
व्यक्ति शुद्ध कृष्ट भूमि बम्बई राज्य के लिए ११५ सेंट 
और खेड़ा जिले के लिए ७६ सेंट है (दोनों ही मामलों में 
१९५५-५६ में), वलासन के लिए (१९५९ में) यह 
सिर्फ ४४ सेंट हैं। यही बात प्रति व्यक्ति सकल क्ृष्ट 
भूमि के साथ भी हैँ। बम्बई राज्य और खेड़ा जिले की 
तुलना में वलासन में अनाजवाली फसलें अधिक उगायी 
जाती हैं, फिर भी अखिल भारत प्रति शत उससे उच्च हैं । 


' परन्तु वलासन में अनाज के अचन्तर्गत प्रति व्यक्ति भूमि 


सिर्फ ३६ सेंट है, जबकि अखिल भारत अंक ७३ 
सेंट हैं। इनसे सम्बन्धित विस्तृत विवरण तालिका 
२ (पृष्ठ ६४६) में दियागया हे। 

प्रति एकड़ उत्पादकता के आधार पर खेड़ा जिला 
और वलासन गाँव दोनों ही क्रषि में प्रगति दर्शाते हैं। 
बाजरा, कोदरा, तम्बाकू, वरियारी, दालें आदि जैसी 
मुख्य फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन वलासन गौव तथा 


खेड़ा जिला दोनों में भूतपूर्व बम्बई राज्य से निरिचत 


ही बहुत अधिक हैँ । तालिका ३ (घृष्ठ ६४६) में प्रति 
एकड़ औसत उत्पादन का विवरण दिया गया हैं। 





टरउ दिआनह “अकबर: 22:22 ०7 हर कक 






























































































































































[| 
६ । । 
| है| हद. खादी पग्रामोद्योग : जुलाई १९६३ 
है | ; ह 
॥ ६ क्‍ » 
तालिका २ 
॥॥ सिंचित क्षेत्र __ क्‍ 
| स्थान द प्रतिव्यक्ति प्रतिव्यक्ति कृष्टसकल कृष्टशुद्ध. कुलक्ृष्ट. अनाज के 
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गाँव मवेशियों के मामले में सापेक्षिक रूप में धनी है। 
गाव में १,२३० मवेशी हैं, जिनमें से ७८७ गाय-भैंस, २३६ 
बेल और २०८ बछड़े हैं। प्रति १०० व्यक्ति पीछे 
मवेशियों की संख्या वलासन गांव के लिए बम्बई राज्य 
के साथ-साथ खेड़ा जिले से भी कहीं अधिक हैं। 
वलासन में प्रति १०० व्यक्ति पीछे २३ दुधारू मवेशी 
हैं; जबकि खेड़ा जिले में १९ हैं और बम्बई राज्य में १५। 
यदि हम प्रति १०० एकड़ शुद्ध क्ृष्ट भूमि के पीछे 
दुधारू मावेशियों की संख्या का पता लागयें तो पशु धन 
की महत्ता और स्पष्ट हो जाती है। इस सन्दर्भ में वलछासन 
गाव का अंक ५४, खेड़ा जिले का करीब १९.५ और 
बम्बई राज्य का १३.४ है (पूर्व पृष्ठ पर तालिका 
४ देखें) । सन्‌ १९५८-५९ में मवेशियों से उत्पादन 
३ लाख ३० हजार रुपये मूल्य का हुआ। 


आबादी और परिवार 


सर्वेक्षण के वक्‍त गाव की आबादी ३,३०७ थी, 
जिसमें १,७०६ पुरुष और १,६०१ महिलाएँ थीं। 
इस प्रकार प्रति १,००० पुषष पीछे ९३८ महिलाएँ 
थीं (तालिका ५ देखें) । इनमें से १,४९४ शादीशुदा थे। 

ये सब लोग ६१५ परिवारों में एक ही बस्ती में 
रहते थे। प्रति परिवार औसत सदस्य संख्या करीब 
५.५ थी, जबकि खेड़ा जिले और अखिल भारत के 
लिए परिवार आकार ५ सदस्य के करीब आता है 


(तालिका ५ देखें)। वलासन के १०० परिवारों में से 
३३ बड़े-बहुत बड़े-आकार के थे । इस आकार के 
परिवारों की संख्या १९५१ में अखिल भारत और 
खेड़ा जिले के लिए प्रति १०० परिवार में क्रमशः २३ 
और १९ थी। छोटे परिवारों की संख्या-३ अथवा 
इससे कम सदस्यवाले-वलासन के १६० परिवारों में से 
सिर्फ ३१ थी, जबकि खेड़ा जिले और अखिल भारत में 
१९५१ में  क्रशः ३७ और इ३थी। 


साक्षरता 

जहाँँ। तक साक्षरता-स्तर का सवाल है, इस गाँव के 
लिए चिता करने की कोई बात नहीं है; क्योंकि ८३४ 
पुरुष और ३१३ महिलाएँ अर्थात्‌ १,१४७ व्यक्ति 
पढ़े-लिखे हैं। इस प्रकार कुल आबादी का करीब ३४ 
प्रति शत साक्षर है । खेड़ा जिलिऔर अखिल भारत स्तर 
को देखते हुए यह कहीं अधिक है । पुरुषों में करीब ५० 
प्रति शत साक्षर हैं, जबकि अन्य जगहों की तरह वलासन 
में भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा साक्षरता कम है, 
पर अन्य जगहों की महिलाओं की अपेक्षा यहाँ की 
महिलाओं में साक्षरता अधिक है। साक्षर व्यक्तियों 
में से अधिकांश ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक 
शिक्षा प्राप्त की है। करीब ७६८ व्यक्तियों नें अर्थात्‌ 
कुल साक्षर व्यक्तियों के ६७.५ प्रति शत ने प्राथमिक 
स्तर तक तथा १७४ व्यक्तियों अर्थात्‌ १३.४ प्रति शत्त 
ने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है जोकि भारत 


तालिका ५ 
आबादी घिचरण 


प्रति १,००० प्रति परिवार कुल आबादी 
पुरुषों पीछे औसत सदस्य में शिक्षिंतों का 


कह महिलाओं की. संख्या 
संख्या 

बम्बई.. ९३२ ४.९१ 

5 2) 

खंडा ९१२ ४.५४ 

(१९५१) 


बलासन__ ९३८ 


५.४८ 


जनजिनण 
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कूल शिक्षित लोगों में 
पुरुष व महिलाओं का 


प्रातिशत्य प्रातिशत्य 

. पुरुष महिला 
२१.७ अप्राप्य अप्राप्य 
२२.१ 9३ २७ 
३४.३ 9३.४ २६.६ 
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की अन्य जगहों के मुकाबले कहीं संतोषजनक प्रगति हूँ । 
उदाहरण स्वरूप १९५१ में बम्बई राज्य में २१.७ 
प्रति शत और खेड़ा जिले में २२.१ प्रति शत लोग साक्षर 


थे: बलासन में अभी ३४.५ प्रति शत लोग साक्षर हैं। 


(पूर्व पृष्ठ पर तालिका ५ में इस सम्बन्ध में विस्तृत 
विवरण दिया गया है।) 
कुछ ३,३०७ लोगों में से ६७ प्रति शत मुख्य आय के 


लिए भूमि पर निर्भर कंरते हैं। उनमें से अधिकांश के 


पास एक से अधिक धंधे हैं। मुश्किल से करीब ४९. 


परिवार अथवा २६६ व्यक्ति, जोकि कुल का ८ प्रति शत 
हैं, खेती में लगे हैं। तेईस परिवार कारीगर वर्ग के हैं 
और उनके १३५ सदस्य हैं। बाकी आबादी खेतिहर 
मजदूरों की है। तालिका ६ में परिवारों का धंधेवार 
विवरण दिया गया हैं। | 
तालिका ६ 
परिचारों का धंधेतार वितरण 


क्र 








धंधा. परिवार व्यक्तियों 
संख्या की संख्या 
खेती ५४ ७) १४५ ह ५. 820 २६६ 
खेती और मजदूरी अथवा... 
सेवा$ ३ 0 ३ 8 880 0 ८०९ 
खेती और व्यापार .. २०५ .१,१५६ 
मजदूरी और सेवा ... ५४. २९० 
मजदूरी, सेवा और 
व्यापार६ .. -«. ४१ ४०८ 
वाणिज्य और व्यापार . . ४१ २१७ 
कारीगर 27 ही. "हक २३ १३५ 
अन्य -. .- » # ला कक, 2 प्‌ 
६०३. ३,२७८ 
पे 3 
६१५. ३,३०७ 





* बारद परिवारों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं | 
$ मद २ में मुख्यतः खेतिहर मजदूर हैं; मई २ और 
मे घेधा मुख्यतः पशुषन उत्पादन व्यापार है । 





खादी प्रामोद्योग 


#स> पं अमन, 


जुलाई १९६३ 


खेती में छगे अधिकांश परिवारों के पास छोटे-छोटे 
खेत हैं। कुल ४ ०४ परिवारों में से, जोकि भू-स्वामी 
अथवा काइतकार हैं, सिर्फ ६७ परिवारों के पास प्रत्येक 
के पास ५ एकड़ से अधिक जमीन है; इनमें से भी ४३ 
परिवार ऐसे हैं जिनके अपने खेत हैं, और जो खुद ही 
खेती भी करते हैं; सिर्फ १३ परिवार ऐसे हैं जोकि जमीन. ' 
के मालिक होते हुए भी बिल्कुल खेती नहीं करते। 
इस प्रकार करीब १५ प्रति शत परिवारों के पास जमीन है, 
पर वे बिल्कुल खेती नहीं करते । साथ ही १२२ परिवारों । 
के पास अपनी जमीन नहीं है, पर वे काश्त करते हैं और 
इनमें से १४ परिवार ५ एकड़ से अधिक भूमि में खेती 
करते हैं। इन दोनों किस्मों के बीच के काइतकारों में से 
अधिकांश एक एकड़ से कम अथवा १ से २ एकड़ के 
मालिक काइतकार हैं और वे अपने परिवार के लिए 
अधिकाधिक आय करने की कोशिश करते हैं। 

इस प्रकार सम्पूर्ण गाव अपनी मुख्य आय के लिए 
भूमि पर निर्भर करता है । यह ३,३०,०० ० रुपये मल्य का 
दूध उत्पादन करता है, जिसमें से करीब २,०३,००० 
रुपये १९५८-५९ में दूध की बिक्री से प्राप्त हुए 
बाकी दूध की खपत गाँव में ही हो गयी । प्रति दिन प्रति 
व्यक्ति दूध की खपत करीब ७ औंस हैं। कुल मिलाकर 
गाव में प्रति व्यक्ति करीब ४ मन दूध की खपत होती है, 
जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन १२.५ मन होता हैं। 
इस प्रकार गौववालों के लिए नकद आय का मुख्य साधन 
दूध भी है। नीचे तालिका ७ में गाँव की आय का 
विस्तृत विवरण दिया गया हैं। 


तालिका ७ रु 

रुपये 
१. कृषि उत्पादन से शुद्ध आय ४४. - २८,४८० 
२. पशुधनसे शुद्ध आय... -: २,०७,८५० 
३. व्यापारऔर निर्माण से शुद्ध आय... ५८,५६० 
४. मजदूरी और सेवा से शुद्ध आय. .. १,८२,५६० 
कुल शुद्ध आय **... ६,७७४५० 


प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 
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तालिका ७ (जारी) 
कूल सकल उत्पादन 
१. कृषि और पशुधन-उत्पादन का कूल सल्य 


अ. अनाज का कुल मूल्य . . १,४७,५५४ 

आ. दालों का कुल मूल्य .. १४,८९० 
इ. नकदी फसलों का कुल मूल्य 

(तम्बाक्‌, केला, वरियारी ) १,७२, १२५ 

ई. दूध का कूल मूल्य -»-» ३,२९,७४४ 

२. व्यापार और निर्माण का योगदान ५८,५६० 


गाँव में कुल सकल उत्पादन (१-२) ७,२२,८७३ 


क्रषि उत्पादन सूत्य का घिब्लेषण 


मन प्रतिमन कुल मूल्य 
(रुपये) (रुपये ) 
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७७७ ााआाओ 


नकदी आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है-नकदी 
फसलें, जैसे तम्बाकू, केला, वरियारी, आम आदि, 


जिनकी कीमत १९५८-५९ में करीब १,७२,००० रुपये 
हुई थी। उसी वर्ष में अनाज से गाँव को करीब १,६२,००० 
रुपये की आय हुई जिसमें से करीब ५७,००० रुपये 
के अनाज बेच दिये गये थे और बाकी की खपत उत्पादकों 


ने ही की। सम्पूर्ण गाव ने मिलकर करीब ६ लाख 
रुपये खर्च किये, जिसमें दूध, आचार, फल आदि भी 


शामिल हैं। व्यापार और निर्माण से शुद्ध आय करीब 
५८,००० रुपथ्रे की हुई, जोकि कल शुद्ध आय का करीब 
९-१० प्रति शत है। 


निर्माण विभाग में सब से महत्वपूर्ण हैं-गाँव में बीड़ी 
बनानेवाले ७ कारखानें। करीब १५०-२०० कारीगर 
अभी इन सात कारखानों में काम कर रहे हैं। ये 
कारखाने साल भर काम देते हैं। कुछ लोग तो घर पर 
भी काम करते हैं; क्योंकि बीड़ी बनाता एक अच्छा कूटी- 
रोद्योग है। इस उद्योग द्वारा सालाना करीब ५८,००० 
रुपये का उत्पादन होता हैं। इन का रखानों में काम करनेवाले 
लोग सामान्यतः: १.५० से २ रुपया रोज कमाते हैं। 
गाव के ८४ घर खालीं हैं; क्योंकि ये लोग दूसरी जगहों 
में चले गये हैं और यह इस बात का सूचक हैं कि किस 
ह॒द तक लोग गाँव के बाहर गये हैं और एक तरफा गौव 
के बाहर से गाव में पैसे आ रहे हैं । 

गाँव से ही प्रति व्यक्ति शुद्ध आय करीब २०५ रुपये 
होती है, जोकि ग्राम विभाग की अखिल भारत प्रति 
व्यक्ति आय से सम्भवतः जरा-सी ही ज्यादा है, परन्तु 
यह अखिल भारत प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम हूँ। 
अन्य जगहों की तरह यहाँ भी आय मुख्य धंधे से ही होती 


है; कृषि और पशुधन उत्पादन से शुद्ध आय कुल आय का 


करीब दो-तिहाई हैँ। कृषि और सम्बन्धित धन्धों से 
होनेवाला कुछ उत्पादन, आनुपातिक तौर पर 
कूल सकल आय में, महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। 
सन्‌ १९५८-५९ में क्रृषि उत्पादन से, पशुधन उत्पादन 
छोड़कर, करीब ४ लाख रुपये की आमदनी हुई थी। 
इस प्रकार इन उत्पादनों का कूल मूल्य ७ लाख रुपये से 
कुछ अधिक होता है। सम्पूर्ण गाव के लिए व्यापार 




















६५० 


और निर्माण से आय ५८,००० रुपये से अधिक नहीं हैँ 
जोकि कूल का करीब ८ प्रति शत है । 


आय वितरण 


. आय वितरण का विवरण भी बड़ा विलचस्प हैं, 
जोकि तालिका ८ में दिया गया है। सात घर ही ऐसे हैँ 


जिनकी सालाना आय करीब ४, ० ०० रुप या उससे अधिक 


है। अधिकांश परिवार ५०१ से १,००० रुपये की आय- 


वाले वर्ग में हैं। कूल परिवारों में से करीब एक-चौथाई 
की सालाना आय ५०० रुपये से कम है। प्रति व्यक्ति आय 
के हिसाब से परिवारों का वितरण और भी दिलचस्प 
है। गँव में ३३ परिवार ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति 
सालाना आय करीब ४०० रुयये है और कूल के १५ प्रति 
शत परिवार ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 
१,००० रुपये से कम है। अधिकांश परिवारों की प्रति व्यक्ति 
सालाना आय १०० से ३०० रुपये के बीच है । एक ठेठ 
परिवार की प्रति व्यक्ति सालाना आय १५० से ३०० 
रुपये के बीच है। जिन काइतकारों ने खेती के साथ-साथ 
व्यापार करना आरम्भ कर दिया है, उनका प्रति शत 
उच्च आयवाले परिवारिक वर्ग में अधिक है, जबकि 
कारीगरों और मजदूरों के परिवार, जिनमें अदक्ष सेवा- 
ओंवाले परिवार भी शामिल हैं, न्यून आयवाले परिवारिक 
वर्ग में आते हैं। न्यूनतम आयवाले पारिवारिक वर्ग में 
कारीगरों की संख्या अधिक है । द 


खादी ग्रामोद्योग 


जुलाई १९६३ 


सम्भवतः प्रति परिवार का कुछ खर्च औसत शुद्ध 
आय का अच्छा चित्र प्रस्तुत करता है, जोकि लोगों के 
असल जीवन-स्तर को निश्चित करता हैं। सन्‌ १९५८- 
५९ में गँ।व का प्रति व्यक्ति औसत खर्च करीब २२८ रुपये 
था, जबकि आय २०५ रुपये । यह जो छोटा-सा अन्तर 
दिखाई देता है वह इस कारण है कि इस गाव में एक तरफा 
बाहर से पैस्त आता है; क्योंकि यहाँ के निवासी देश के 
अन्य हिस्सों में तथा विदेशों में, खास कर अफ्रीका में, 
जाकर बस गये हैं। बाहर से यह पैसा आता ही रहता 
है, जिसकी गणना शुद्ध आय में नहीं की गयी है। दूसरे, 
औसत खर्च-स्तर के मुकाबले आय का मामला जरा 
लचीला होता है। अतः सर्वेक्षण के वर्ष में आय सामा- 
न्‍्यतया कम भी हो सकती है। तीसरे, सर्वेक्षण में अधिक 
खर्च दिखाने का अन्तनिहित पक्षपात भी हो सकता है और 
चन्द असंगत कारणों से छोगों की आय भी निम्न हो 
सकती है, जिसे कि सर्वेक्षण तकनीक में दूर नहीं किया 
जा सकता है। फिर भी, हमारे मामले में जो अन्तर 


दिखाई देता है, वह उचित सीमा में है । 


खचे 


गाँव का कुल खर्च करीब ७,५३,९०० रुपये है, जिसमें 
से करीब ६ लाख रुपये भोजन पर खर्च किये गये, जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है। करीब ६६,५५० रुपये 
कपड़े पर और ८५,००० रुपये विविध मदों में खर्च किये 


तालिका ८ 


आय के अनुसार परिधारों का वितरण 
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उ्सलाधत- 


बलासन गाँव का 


गये । सामान्य जीवन-स्तर बनाये रखने के लिए, गाव 
में १९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर, प्रति 
व्यक्ति खर्चे २७५ रुपये होना चाहिए, परन्तु चंंकि औसत 
खर्चे सिफ २२८ रुपये था अत: औसत जीवन-स्तर सामान्य 
से १७ प्रति शत नीचे है । यह अन्तर विविध मद में अधिक 
हु-४२ प्रति शत तक, जबकि भोजन में ११ प्रति शत 
की ही कभी है। इस प्रकार लोग भोजन और वस्त्र पर 
औसत ही खर्च कर सकते हैं, मनो रंजन अथवा सांस्कृतिक 
गतिविधियों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके खर्चे 
'का ८० प्रति शत भोजन पर खर्च होता है, जोकि अखिल 
. भारतीय अवस्था के बराबर है। खेतिहर मजदूर तो 
अपनी आय का इससे भी अधिक प्रति शत भोजन पर 
खर्च करते है-करीब ८५.४ प्रति शत । इनके बाद भोजन 
पर खर्चे करनेवालों में कारीगर परिवार आते हैं जोकि 
कूल आय का ८४.४ प्रति शत खर्च करते हैं। 
व्यापार और खेतिहर परिवार अपती कुल आय का सिर्फ 
७५ प्रति शत भोजन पर खर्च करते हैं जोकि आय की 
दृष्टि से भी सापेक्षिक-तौर पर गाव के सम्पन्न वर्ग में 
आता है। 


आय्थिक चित्र ६५१ 

. इस पर भी गाव की गरीबी के खाके का गरीबी-रेखा 
और निराश्चित-रेखा के माप से जांचने पर पता लग सकता 
है, जैसा कि तालिका ९ में किया गया है । सन्‌ १९५८-५९ 
में सामान्य आवश्यकता तथा गाँव में प्रचलित मूल्य के 
आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सामान्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति आय' २५० 
और २७५ रुपये के बीच होनी चाहिए, निराश्चित की स्थिति 
से बचने के लिए इससे आधी रकम की आय होनी 


ही चाहिए । अतः निराश्चित रेखा प्रति व्यक्ति १२५ 


और १५० रुपये के बीच की आय को मान सकते हैं। इस 
आधार पर करीब ४७० परिवार या कुल परिवारों के 
तीन-चौथाई परिवार गरीबी रेखा पर अथवा उससे 
नीचे हैं। इनमें भी गरीबी-रेखा से नीचे आनेवाले 
परिवारों में कारीगरों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों 
की संख्या सापेक्षिक तौर पर ज्यादा हैं। करीब एक- 
चौथाई परिवार निराश्चित रेखा से नीचे रहते हैं, जोकि 
अपने को प्रति व्यक्ति १२५ रुपये या उससे कम आय पर 
पालते हैं। इस वर्ग में भी कारीगर और खेतिहर मजदूर 
ही ज्यादा हैं। उनमें से अधिकांश कपड़े और विविध मदों 


क्‍ तालिका ९ 
कूल खपत खर्च (प्रति व्यक्ति) के आधार पर आर्थिक अवस्था के सूचक के अनुसार परिवारों का घारंवारता बटन 














खेती और मजदूरी 


सब परिवार खेती खेती और व्यापार अथवा सेवा 
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पर बहुत कम खर्च करते हैं। इस गाव में कपड़े पर औसत 
खजचे प्रति व्यक्ति करीब १० रु. से ३० रु. है और अधिकांश 
परिवारों में उतनी ही रकम विविध मदों पर भी खर्चे 
होती है । गरीबी की जानकारी तालिका ९ से भी मिल 
सकती हू । 

. खपत स्तर में कई विशिष्ठताएं प्रदर्शित हैं। प्रत्येक 
परिवर में घड़ी, रेडियो, मेज, कर्सी आदि जैसे उपस्कर 
तथा घरेल चीजें अच्छी संख्या में दिखाई देती हैं। बम्बई 
राज्य में प्रति व्यक्ति दूध और दूध से बने सामान की 
खपत करीब ३.५६ औंस है, वछासन में इससे कहीं अधिक 


खपत है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 


मुकाबले इसकी खपत है, परन्तु पंजाब से कम है, 
जहा कि खपत प्रति दिन करीब १५ औंस है। दूध पर 
इतने अधिक खर्च के और भी कई कारण हो सकते हैं। 
यह मांस और मछली जैसे प्रोटीन और चिकनाई देने- 
वाले भोजन के विकल्प की कमी के कारण भी हो सकता 
हैं, जोकि मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक 


हैं| अधिक दूध का. उत्पादन भी अधिक खपत का एक 


महत्वपूर्ण कारण हो सकता है या सम्भवतः अन्य गांवों 


. वहलम विद्यानगर (गुजरात) : 


की अपेक्षा यही] आय का उच्च-स्तर होना भी उच्च खपत 
स्तर के लिए जिम्मेदार हो सकता हैं। 


दूसरे, लोगों ने अपनी बचत का अच्छा-खासा भाग 
गृह निर्माण में खर्च किया हैँ, इस गाँव में प्रति घर का. 
औसत मूल्य १,५०० से २,००० रुपये है, जोकि इस क्षेत्र 


के अधिकांश गाँवों के साथ-साथ देश के अन्य गाँवों के 
मुकाबले भी कहीं ज्यादा है। यह घर में पूंजी लगाने की 
प्रवृति के कारण भी हो सकता है और गाँव के बाहर से 
आनेवाले पैसों के कारण होनेवाली उच्च आय के कारण 
भी । इस प्रकार गाव के लोग जमीन, मकान, मवेशी और 
स्वर्ण में मुख्यतः अपना पैसा लगाते हैं। गाव के लोग 
उद्योग में तो पैसा लगाना जानते ही नहीं और सच तो 
यह हूँ कि वे इसमें पूंजी लगाने के आदि नहीं हैं। सिर्फ 
४५ परिवारों ने ही जमीन आदि के अलावा इसमें भी 
कुछ पूंजी लगा रखी है। करीब आधे परिवार कर्ज 


में हैं और यह कर्ज मुख्यतः भोजन तथा जमीन और 


मवेशी खरीदने के लिए लिया गया है। 
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मुशिदाबाद का रेशम उद्योग 


कमल बनर्जी 


भारत में रेशम कीट-पालन सर्व प्रथम रूगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारम्भ हुआ ।भारत में मुशिदाबाद एक प्रमुख 
रेशम उत्पादन केन्द्र रहा है | इस केन्द्र को अनेकों उछ<-फेरों का सामना करना पड़ा है। प्रस्तुत छेख में उन्हीं प्र 


विचार किया गया हे । 


रे शम को हाल ही में “पचास शताब्दियों से वस्त्र- 

सम्राट” कहा गया था और आज भी वह आधुनिक 
कृत्रिम वस्त्र-जगत में हुए अनेक आइचर्यजनक आविष्कारों 
के बावजूद सर्वोत्तम है। मानव प्रतिभा के लिए अब भी 
किसी ऐसी वस्तु की खोज करना दोष ही है, जो आकर्षण, 
चमक-दमक यानी आभा और टिकाऊपन में असली 
प्राकृतिक रेशम की बराबरी कर सके । रेशम उत्पादन के 
आदिकालीन वर्णन से पता चलता है कि वह एक विशद्ध 
संयोग ही था कि सभ्य मानव को छोटे-छोटे कोयों से 
बुनाई योग्य काफी लम्बा सूत निकालने का ज्ञान प्राप्त 
हुआ, और तब से रेशम को वस्त्र-सम्राट' के रूप में 
स्वीकार किया गया हैं। 


रेशम कोये की उपयोगिता का सर्वे प्रथम २६४० ई.पू. 
चीन की सम्राज्ञी सी-लिग-शी (्रझं-ा ए8-577 ) 
ने पता लगाया था और चीनियों ने रेशम कीट से सूत 
लपेटना प्रारम्भ किया। शताब्दियों तक उन्होंने अपने 
अमूल्य रेशम-कीट और रेशम उत्पादन का ज्ञान अपने 
देश के भीतर ही सीमित रखा तथा उसका रहस्य किसी 
भी आगन्तुक अथवा ज्ोधकर्त्ता के सामने प्रकट नहीं 
किया-यह कहते अथवा बनाये रखते हुए कि वर्ष के एक 
विशिष्ट अवसर पर भेड़ों की धूप में धुलाई करके 
उन भेड़ों के ऊन से रेशम तैयार किया जाता हैं! 
चीनी सम्म्राटों ने यह कठोर आज्ञा जारी की कि रेशम 
कीट-अण्डों और शहतूती बीजों को चोरी से चीन के 
बाहर ले जानेवाले व्यक्तियों को मृत्य-दण्ड दिया 
जायेगा। चीन से बाहर रेशम उत्पादन का ज्ञान सर्वे 


प्रथम जापान को और उसके बाद चौथी शताब्दी 
(ईसा पूर्व ) के लगभग भारत को प्राप्त हुआ। भारत में 


रेशम उद्योग का दशने: शने: विकास हुआ और ईसा की 


प्रथम शताब्दी में भारतीय रेशम विदेशों में, यहाँ तक कि 
रोम तक में, बिकने लगा था। 


रोमांचक वाणिज्य 


उन दिनों रेशम का व्यापार एक बहुत ही रोमांचक 
वाणिज्य था। इसके व्यापार में काफी समय तक चीन 
का एकाधिकार रहा, और बाद में भारत उसका एक 
प्रतिस्पर्धी बना। ऊंट, खच्चरों आदि पर लादकर 
रेगीस्तान और पहाड़ों को पार करते हुए, रेशम व्यापार 
मार्ग के अनजान शहरी दरवाजों पर चुंगी देते हुए, 
रास्ते में माल का उतार-चढ़ाव करते हुए, यदा-कदा 
जोर-जबदंश्ती का मुकाबला कर अपने माल की रक्षा 
करते हुए, बड़े-बड़े काफिलों के रूप में रेशम की गांठे 
पश्चिम की ओर जाती रहीं। लेकिन चीनी व्यापारियों 
ने कभी भी यात्रा का अंतिम छोर नहीं देखा । वे फारस 
के दलालों को अपना सामान बेच देते थे, जो रेशम को 
रोम साम्राज्य के धनी शहरों में जल मार्ग से भेजे देते । 
दलाल चीनी रेशम व्यापारियों का रोम साम्राज्य से 
सीधा-सम्बन्ध स्थापित न होने देने में अत्यधिक सावधान 
रहते थे। भारतीय रेशम भी फारस अथवा अरब के 
दलालों के जरिये पाइ्चात्य देशों को बेचा जाता था। 


प्राचीन रोम सम्राट जुलियस सीजर भारतीय रेशम 
की पोशाकें पसन्द करता था और ईसा की प्रथ॑ंम 
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शताब्दी में सम्राट सालीगूला (४2०७) रेशमी 


कमीज पहनता था। रोमवासियों को इस बात की 
जानकारी नहीं थी कि रेशम उत्पादन कैसे अथवा किससे 
होता है। इस कला का ज्ञानोपाज्जन करने में उन्हें कुछ 
दताब्दियां और लगीं तथा वह भी तब जब कि सम्राट 
जस्टीनीयन को एक उपयुक्त पुरस्कार के बदले चीन से 
चोरी-चोरी लाये गये रेशम कीड़ों के अण्डे प्राप्त हुए । 
चन्द बिजेन्टाइन साधु चीन में ईसाई धर्म के प्रचारकों 
(मिशनरियों ) के रूप में रहे और वहाँ के आदिवासियों 
को रेशम उत्पादन कार्य करते हुए देखा। चीन से रवाना 
होने के समय दो साधुओं ने किसी प्रकार कुछ रेशम कीट 


और शहतूत के बीज बांस के डण्डों में डालकर चोरी से 


ले जाने की व्यवस्था कर ली। वे कुस्तुनतुनिया वापस 
लौटे और बाद में वे अण्डे सम्राट जस्टीनीयन को भेंट में 
दिये, जो रोम में प्रथम रेशम-कीट पालन तथा उसका 
लपेटन होते देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पावचात्य रेशम 
उद्योग के श्रीगणेश का वर्ष था ५५० ईसवी। 

सभी परिवरतेतमय समय के बावजूद भारतीय रेशम 
उद्योग विदेशी -बाजारों में भली-भौति चलता रहा और 
अरब तथा तुके व्यापारी उस समय भी दलालों के 
रूप में काम करते रहे। भारतीय रेशम को फारस, 


'एशियामाइनर, तुर्कोस्तान और पश्चिम यूरोप में 


लाभदायक बाजार प्राप्त था। पठान और मुगल शासन- 
काल में बंगाल का रेशम अपने टिकाऊपन के लिए समूचे 
भारत में प्रसिद्ध हो गया। काते गये रेशम के बस्त्रों के 
लिए मृशिदाबाद सर्वोत्तम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया 
और उसने मुगल शासन-काल में भारत में आये विदेशी 


व्यापारियों का ध्यान आकषित किया। 


अनपम्त बंगला रेशम 


पिछले ४०० वर्ष से रेशम उद्योग मशिदाबाद का 
प्रधान कुटीरोद्योग रहा है। मशिदाबादी रेशम 


नं-सेदाबाद और कासिमबाजार की सरबन्दी 


रेशम-ही सत्तरहवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
का ध्यान उस जिले की ओर आकर्षित किया था। 
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तत्कालीन रेशम उद्योग केन्द्र-कासिमबाजार-में अंग्रेजों 


ने जब अपना कारखाना स्थापित किया तो उन्होंने डच, 
फ्रांसिसियों और अमरीकी व्यापारियों को अपना प्रति- 
स्पर्धी पाया । प्रसिद्ध फ्रांसिसी यात्री बरनियर 
(8000०/) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 
उस वक्‍त डच लोगों का कासिमबाजार के कालिकापुर 
नामक स्थान पर उस समय का सबसे बड़ा रेशम का 
कारखाना था, जिसमें ८०० व्यक्ति काम करते थे। 
अंग्रेजों ने अपना कारखाना कासिमबाजार में १६५८ में 
प्रारम्भ किया। बारह वर्ष की अवधि में अपनी व्याव- 


सायिक गतिविधियों का विस्तार किया। ईस्ट इण्डिया 


कम्पनी ने १६८१ से अपना रेशम व्यापार फैलाया 
और १७७६ तक आते-आते “बंगाल रेशम ने इटली 
और चीनी रेशम के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिस्पर्ियों 
को अंग्रेजी बाजार में परास्त कर दिया था।”" 


प्रसिद्ध रेशम केंद्र 


नवाब अलीवर्दी खां के शासन-काल में मुशिदाबाद के _ 


चुंगी-कर सम्बन्धी कागजात में प्रति वर्ष ९७ लाख ५० 


हजार रुपये मूल्य का रेशम व्यापार दर्ज होता था, 


लेकिन उक्त रकम में कर-मुक्त यूरोपीय विनियोजन 
शामिल नहीं है। कनेल रोनेल (०एण९॥) ने 
१७७९ में लिखा था, 'कासिमबाजार बंगाल रेशम 
का आम बाजार है और काफी रेशमी तथा सूती माल 
यहाँ तैयार होता है, जोकि एशिया के विस्तृत प्रदेशों में 
भेजा जाता हैं; कच्चे रेशम में से ३,००,००० से 
४,००,००० पौण्ड तक यूरोपीय कारखानों में खपता है ।” 
उस वक्‍त कासिमबाजार में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 


अनुमानतः २० छाख रुपये कीमत के साधन-सरंजाम थे। _ 
जंगीपुर, गंकर तथा इस्लामपुर उस वक्‍त के अन्य 


प्रसिद्ध केन्द्र थे । जंगीपुर में उस समय ६०० भट्टियाँ थीं 
और वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सबसे बड़े रेशम कीठ- 
पालन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अनुमानत: तोल में २२ 


लाख पौण्ड रेशम अंग्रेजी कम्पनी के कासिमबाजार स्थित 


कारखाने से प्रति वर्ष निर्यात होता था। कासिमबाजार 


खड़ा 


न्‍्द्ध 


लल्कुछ 





मुशिदाबाद का रेशम उद्योग 


से १७७६ से दस वर्ष तक छः लाख पौण्ड कच्चा रेशम 
प्रति वर्ष इंग्लेंड भजा जाता था। फ्रांसिसी यात्री 
बरनियर ने अपने भारत यात्रा वर्णन में लिखा है, 
“बंगाल में रूई और रेशम का इतना भण्डार है कि इन दो 
सामग्रियों के मामले में त केवल हिन्दुस्तान अथवा विशाल 
मुगल साम्राज्य के लिए, बल्कि सभी आसपास के राज्यों 
और यहा तक कि यूरोप के लिए भी उसे सामान्य 
भण्डार कहा जा सकता है।” मुगल शासन के उत्तराद्ध 
और अंग्रेजी शक्ति के अभ्युदय काल में बंगाल के रेशम 
तथा सूत्ती वस्त्रों को इस प्रकार का गौरव प्राप्त था। 
एक अन्य फ्रांसिसी सज्जन मॉन द्वेवेनियर ने अपने वर्णन 
में लिखा है, सत्तरहवीं शताब्दी के मध्य के करीब 
बंगाल में कुल रेशम उत्पादन २ करोड़ ५० राख पौण्ड 
था, जिसमें से १० लाख पौण्ड का स्थानीय रूप से 
इस्तेमाल होता था; ७ लाख ५० हजार पौण्ड का डचों 
द्वारा कच्चे रूप में निर्यात होता था और ७ लाख ५० 
हजार पौण्ड का भारत व मध्य एशिया में वितरण होता 
था।* द 


अधः:पतन 


इंग्लैण्ड में हुई औद्योगिक क्रांति के साथ मुशिदाबादी 
रेशम उद्योग के गौरवपूर्ण दिनों का अन्त हुआ और १७९९ 
से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कासिमबाजार कारखाने से 
रेशम के निर्यात को धीरे-धीरे कम्न कर दिया; उस वर्ष 
मुशिदाब।द रेशम की केवल ४,००० गांठे ही निर्यात 
की गयीं । कासिसबाजार कारखाने से रेशम का व्यापार 
१८०४ तक आते-आते केवछ १४० गांठें रह गया और 
१८३५ में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपना कासिम- 
बाजार स्थित कारखाना बन्द करके व्यावसायिक 
एकाधिकार त्यागने का निर्णय किया तब मुशिदाबादी 
रेशम उद्योग प्रायः मरणावस्था में था। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा अपने खारखाने बंद करने के परचात्‌ 
यूरोप की अन्य फर्म आगे आयीं। इन यूरोपीय फर्मों 
के पास १८७६ में केवल ४५ सृत्रण (फिलेचर ) ही थे, 
और ६७ सूत्रणों का प्रबन्ध स्थानीय निवासी करते थे । 





द्पुज्‌ 


इन सबका वाषिक उत्पादन करीब २ छाख ५० हजार 
पौण्ड कच्चा रेशम था। 

मुशिदाबादी रेशम का बाजार समाप्त हो जाने की 
वजह से कोया-पालक, लपेटक तथा बुनकरों सहित इस 
कुटीरोद्योग में लगे सभी व्यक्तियों के सामने भारी 
कठिनाइयों पैदा हो गयीं। उन्हें उद्योग छोड़ना पड़ा 
और बहुत जल्दी ही उसका अधःपतन हो गया। जहाँ 
१८७२ में जिले में ३३४ सूत्रण थें वहा १८७६ में उनकी 
संख्या गिरकर १५७ रह गयी | शहतूत की खेती जिले भर 
में १८५७ में ५१ हजार बीघा जमीन पर हुई थी, 
जिसका बाद में अन्य नकद फसलें बोने के लिए इस्तेमाल 
किया गया और १९३१ में उक्त जिले में केवल ३,२०० 
बीघा भूमि पर ही शहतूत की खेती हुई थी। सन्‌ १९०१ 
के जनगणना प्रतिवेदन से पता चलता है कि मुशिदाबाद 
में २८,९५० व्यक्तियों को रेशम कताई तथा बुनाई से 
आश्रय प्राप्त था और १०,०४१ व्यक्ति रेशम कीट-पालन 
एवम्‌ कोया संग्रह करके अपना गुजारा चलाते थे। 
सन्‌ १९११ की जनगणना के समय उनकी संरुया गिरकर 
क्रमश: २७,३३८ और ६,८०३ हो गयी थी । रेशम उद्योग 
से अपनी जीविका उपार्जित करनेवालों की संख्या 
धीरे-धीरे कम होती गयी और उन्होंने अपना तथा परिवार 
का भरण-पोषण करने के लिए अन्यान्य धंधे अपना लिये। 
परिणामस्वरूप १९५१ में उक्त जिले में रेशम उद्योग 
से जीविकोपार्जन करनेवालों की संख्या मात्र ७५० रह 
गयी थी। द 

उद्योग का पतन रोका न जा सका और यूरोपीय 
फर्मों के लिए शक्ति करघों का इस्तेमाल करके भी अपना 
काम चलाना दुभर बन गया; फलस्वरूप बाध्य होकर 
उन्हें अपने कारखाने बन्द करने पड़े। उद्योग को फ्रांस 
की सरकार द्वारा लगाये गये भारी संरक्षणात्मक कर 
(टैरिफ), भारतीय रेशम उद्योग के विस्तार और यूरोप 
में चीनी तथा जापानी रेशम के आयात का भी प्रहार 
सहना पड़ा अर्थात्‌ उस पर उक्त बातों का बहुत बुरा 
असर पड़ा। यहाँ तक कि विदेशी रेशम की प्रतिस्पर्धा से 
घरेल यानी देशी व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा 








रकम काया लटकन उनका तक 
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और इन सबके अलावा स्थानीय रेशम उद्योग अपने 


उत्पादन में एक स्तर कायम रखने में असफल रहा। 
रेशम व्यापारियों ने एक समिति बनायी और रेशम कीट 
पालन में सुधार करने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयत्न 
किया तथा १९०८ में सरकार ने कोया-पालन का नियंत्रण 
कृषि निर्देशालय के अन्तर्गत अपने हाथ में लिया। 
अतएव बरहामपुर स्थित रेशम उत्पादन फार्म रेशम 
द्योग व्यवस्थापक के अन्तर्गत आया, जिसकी चन्दनपुर, 
कुमारपुर और महमूदपुर में केन्द्रीय पौधशालाएँ थीं। 


सरकार ने रेशम कीड़ों में होनेवाली बीमारी को रोकने 
और रोग-विहीन बीज वितरित करने का-अपनी तरफ से 
पूरा प्रयत्न किया। एक फ्रांसिसी रेशम उत्पादन विशेषज्ञ 
१९१२ में नियुक्त हुआ, जिसे रेशम उत्पादन अन्वेषण 
का अधीक्षक, यूरोपीय प्राध्यापक' की संज्ञा दी गयी और 
उसने बीजों के संक्रमण (हायब्रीडायजेशन) पर प्रयोग 


किये। सही कोया-पालकों के लड़कों के लिए बरहामपुर द 


में एक रेशम उद्योग प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। 
राज्य सरकार ने रेशम उद्योग का सर्वांगीण विकास करने 
के लिए भरसक प्रयत्न किये। लेकिन जिन बुनकरों ने 
इसे प्रायः अछाभदायक पाने पर छोड़ दिया था, उनमें 
फिर से उद्योग की प्रतिष्ठा जमाना बड़ा मुहिकल था। 
अनेक बुनकरों ने रेशम बुनाई छोड़कर सूती कपड़ों 
की बुनाई करना अपना लिया था। 


द्वितीय महायुद्ध के दरमियान पैराशूट बनाने के लिए 


मुशिदाबादी रेशम की अधिकाधिक मांग हुई और अनेक 
बुनकरों ने पुनः कार्यारम्भ किया। युद्ध-सामग्री की मांग | 


पूरी करने के लिए एक सूती कपड़े की स्थानीय मिल तक ने 
रेशम बुनाई प्रारम्भ कर दी थी। किस्तु ज्यों ही लडाई 
बन्द हुई, रेशम के लिए यह अस्थायी मांग कम हो गयी 
बेरोजगारी की वजह से रेशम उद्योग में लगे कारीगरों के 
सामने भीषण कठिनाइयों आ खड़ी हुईं। रेशम उद्योग 


मे लगे कारीगरों ने बुरे दिन देखे, फिर भी इस जिले में 
: रेशम का व्यापार करनेवाले कुछ व्यापारी थे जिन्होंने 


भारत व विदेशों में मशिदाबादी रेशम की प्रतिष्ठा 


बनाये रखने के लिए पुर जोर कोशिश की। इस्लामपुर, 


चक-मिर्जापुर तथा कुछ अन्य स्थानों में उन्होंने चन्द 
उन गैर बंगाली व्यापारियों की सहायता से अनेक करे 
चाल किये, जिन्होंने भी रेशम उद्योग का गौरव कायम 


रखने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया था। 


रेशम उद्योग के स्वर्णिम दिनों में कासिमबाजार, 
कालिकापुर, चूनाखाली, दौलताबाद, बंगपाड़ा तथा 
अन्य आसपास के क्षेत्रों में भागीरथी और भैराव 
नदियों के बीचवाले इलाके में हजारों रेशम बुनकर थे। 


अकेले सेदाबाद में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कासिम- 


बाजार स्थित कारखाना और कोठी तथा अन्य यूरोपीय 
व्यापारी रेशम का निर्यात करते थे तब स्वतंत्र व्यक्तियों 





ग 


द्वारा संचालित ५०० छोटे-बड़े रेशम क्रय केंद्र थे। 


इन निजी रेशम कोठियों ने धीरे-धीरे अपना व्यापार 
बन्द कर दिया और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 
सेदाबाद तथा कासिमबाजार में २० रेशम व्यापारी ही 
रह गये थे। जगत सेठों' के-घर का व्यापार केन्द्र कासिम- 


बाजार में था जो बाद में 'जगत सेठ' मेहताब चन्द के... 


द्वितीय पुत्र को सौंप दिया गया। अनेक ओसवाल 
परिवारों के व्यापार केंद्र कासिमबाजार और सैदाबाद 
में थे। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश में भी सैदाबाद 


में कुछ गैर बंगाली व्यापारी घर थे, जो मुशिदाबादी कोरे 


रेशम, रेशमी थान तथा अन्य प्रकार की भौतों का लेन- 
देन करते थे। सदाबाद तथा कासिमबाजार और अन्य 


- क्षेत्रों के अनेक बंगाली जमींदारों ने अपना जीवनयापन 


रेशम व्यापार के साथ प्रारप्भ किया एवम्‌ जब रेशम 
उद्योग के बुरे दिन आये तो वे जमींदार बन गये। 


कारमाइकल हाथ रूमाल 


कुछ रेशम व्यापारी अपना पुश्तैनी धंधा चलाते रहे 
और मुशिदाबादी रेशम उद्योग का गौरव कायम रखने के 
लिए उन्होंने जी तोड़ प्रयत्न किया। इन रेशम व्यापारियों 
में चन्द नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे स्वर्गीय 
चन्द्र कान्‍्त शाह, रणजीत कुमार विश्वास, एस. एस 


. बागची, सुरेद्ध नाथ सरकार तथा अन्य । उन्होंने बनकरों . 


-. उलबूदुक झलर - 


मुशिदाबाद का रेशम उद्योग 


से रेशम खरीद कर उसकी बिक्री के लिए बाजार दइूँढ़ने 
की कोशिश की। इस प्रकार वे विभिन्न प्रकार की 
मुशिदाबादी रेशम भारत व विदेशों में बेचने का प्रयास 
करते थे। इस सम्बन्ध में यह बताना अप्रासंगिक न होगा 
कि ला कारमाइकल-जिन्होंने उक्त जिले में उत्पादित 
एक विशद्येष प्रकार के हाथ रूमारू को अपना नाम दिया 
था- जब इंग्लैण्ड में थे तो एडिनबर्ग के एक स्टोर से उक्त 
नाम के हाथ रूमाल खरीदा करते थे। बाद में अविभाजित 
प्रांत के गवर्नर के रूप में बैरन कारमाइकल ऑफ स्कलिंग 
बंगाल आये और विशिष्ट छाप के रेशमी हाथ रूमाल के 
लिए पूछताछ की। बरहामपुर के अपने प्रथम आधि- 


कारिक दौरे के दरमियान लाड कारमाइकल ने रेशम 


थानों की छपाई देखने के लिए कुंजघाट स्थित रेशम 
छपाई के कार्यगृह तक का अवलोकन किया । एक समय 
था जबकि मिर्जापुर का एक बहुत ही ऊंची किस्म का दो 
फुट वर्ग का एक हाथ रूमाल एक रुपये में और १८ इंच 
वर्ग का एक हाथ रूमाल चार आने मात्र में खरीदा जा 
सकता था। तात्पर्य यह हैं कि उक्त जिले में रेशमी हाथ 
रूमाल कभी सूती से भी सस्ता था ! 

रेशम व्यापारियों की यह प्रणाली थी कि वे स्थानीय 
बुनकरों से माल खरीदते और रेशमी थान, चहर, धोती 
तथा साड़ी विभिन्न बाजारों में बेचते। उस वक्‍त चक- 


द५७ 


इस्लामपुर के शाह और विश्वासों का कलकत्ता तथा 
अन्य स्थानों के व्यापारियों से सम्पक था एवम्‌ अनेक 
प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने व्यवसाय 
कायम रखा। उस समय स्वर्गीय चन्द्र कान्‍्त शाह का 
व्यापार कलकत्ता में था और उन्होंने मुशिदाबाद के 
रेशम बुनकरों द्वारा उत्पादित रेशमी वस्त्रों की बिक्री 
कायम रखने के लिए इण्डिया सिल्क हाउस के रिशवदास 
बाबू तथा अन्य व्यापारियों के साथ सहकार किया। 
इस जिले के चन्द अन्य रेशम व्यापारी भी व्यवसाय में 
लगे रहे और उन्होंने कभी अपने लाभ की परवाह नहीं की, 
यद्यपि उस समय भी रेशम बुनकरों द्वारा उत्पादित होने- 
वाले माल की बिक्री करने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आन्दो- 
लन चलाया तो कुटी रोद्योगों को एक प्रेरणा, बढ़ावा मिला | 
चरखे और खादी ने रेशम बुनकरों का ध्यान आकर्षित 
किया, और चक-इस्लामपुर के रेशम व्यापारियों ने 
अखिल भारत चरखा संघ से सम्पर्क स्थापित किया। 
अन्ततोगत्वा गांधीजी के खादी आंदोलन ने इस 
म्रणासन्न रेशम उद्योग को एक नया जीवन प्रदान 
किया और उसे स्वदेशी आंदोलन का एक अंग माना 
जाने लगा। 


मुशिदाबाद : ९३ अग्रैठ १५६३ ७ 


खादी प्रामोश्षीग का दृशम वार्षिकांक सितम्बर के अन्त में प्रकाशित 


होगा | लेखकों के अनुरोध है कि वे अपने लेख श्षम्पादक के पाश्ष 


अगस्त १९६३ के मध्य तक भेज 
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जम्मू और कश्मीर में कृषि उधार सहकारी आंदोलन 


हि 


माखन लाल भट्ट 


_ जम्मू और कस्मीर में कृषि उधार सहकारी आंदोलन को सही दिशा प्रदान करने का. गश्भीर प्रयास १९९३ में ही 
आरम्भ किया जा सका। विकास के दरम्यात आंदोलन को जिन महत्वपूर्ण क्रमों से होकर गुजरना पड़ा है, उनमें 


से कुछ का विवरण इस लेख में दिया गया है। 


_ ज्ञम्मू और कव्मीर में कृषि उधार समितियों का संगठन 
कार्य १९१४-१५ में आरम्भ हुआ जबकि प्रथम 


सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था । कम ब्याज 
पर शीक्ष ऋण देना ही एकमात्र कार्य होने से इन 
सहकारी समितियों का संगठन जर्मनी की रफेशन सहकारी 
समितियों के नमूने पर किया गया। 


तब से १९५३ तक आंदोलन कई अनुक्रमों से होकर 
भूजरा है। जितनी भी सहकारी समितियां संगठित हुईं 
वे सब संगठित प्रयासों का ही फल नहीं थीं और सहकार 
तथा स्वयंसेवा की परिव्याप्त भावना से विकसित 
नहीं हुई. थीं; बल्कि वे सरकःरी हस्तक्षेप. और सामयिक 
अहस्तन का परिणाम थीं। अतः आम तौर पर राज्य में 
और खास तौर पर गाँ।वों में आंदोलन की जड़ें नहीं जम 
सकी | कई समितियाँ तो शुरू में ही असफल हो गयीं 
और बाकी निष्क्रिय हो गयीं जिससे इस आंदोलन का 
एक ढांचा भर ही रह गया: 
प्रायोगिक अवस्था 

सन्‌ १९१४-२५ की अवधि आंदोलन के विकास में 
परमावश्यक रूप से प्रायोगिक अवस्था थी। सन्‌ १९१४-- 
१५ के अधिनियम ने प्राथमिक उधार समितियों के संगठन 
की व्यवस्था की और क्ृषि कार्य के लिए उधार देने की 
व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकारी 
संगठक एक तो सहकारी विचार के महत्व से पूर्ण परिचित 
नहीं थे और फिर ग्रामीणों के अपढ़ होने के कारण भी 
बाधाएँ उपस्थित हुईं। आंदोलन आरम्भ होने के दस वर्ष 
बाद १९२५ में कृषि उधार सहकारी समितियों की संख्या 


१,३२४ थी और उनके सदस्यों की संख्या २४,००० थी। 


इसका अर्थ यह हुआ कि औसतन ६ गाँवों के लिए एक 


समिति थी और समितियों के अन्तर्गत कुछ ०.८ प्रति शत 


ग्रामीण आबादी थी। इन समितियों की अंश पूंजी 


९ लाख ७१ हजार रुपये थी और संचालन पूंजी, सरकारी . 


ऋण सहित, २४ लाख रुपये। ऋण के रूप में कुल ६ लाख 
३३ हजार रुपये ही वितरित किये गये थे। सदस्यों से 
ऋण के रूप में दिये गये २१ छाख रुपये वसूछ करना 
बाकी था जिसमें से १४ प्रति शत तो अतिदेय था यानी 
उसकी मियाद तो कब की पूरी हो चक्की थी | 

बड़ा अवसाद 


सन्‌ १९२९ के बड़े अवसाद ने इस आंदोलन पर उल्टा 
प्रभाव डाछा। कृषि उत्तादनों तथा जमीन की कीमत में 


एकाएक गिराबट आ जाने से सदस्यों की आर्थिक अदस्था 


तथा उधार समितियों की जीव्यता कमजोर हो गयी । 


अतिदेय बढ़ता गया और कुछ समितियों को तो अपना 
कार्य ही बंद कर देना पड़ा। ऋण के लिए मांग बढ़ती 


बीच सहकारी उधार ८५.७८ प्रति शत कम हो गया 


और दिया गया ऋण वसूल नहीं किया जा सका। 
तालिका ,१ (पृष्ठ ६५९) में उक्त अवधि में ऋण की 


अवस्था दर्शायी गयी है। 
पुरर्जीबन के लिए प्रयास 


फिर भी १९३५ और १९३९ के बीच आंदोलन को 


अनरज्जीवित करने की कोशिश की गयी। आंदोलन को. 





| 
। 
|| 
| 
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जम्मू ओर कदमीर में कृषि उधार सहकारी आंदोलन ६५९ 


तालिका २१% 
सहकारी समितियों द्वारा दिया गया तथा बाकी कर्ज 








(लाख रुपयों में) 


| सकल ९७५»>रास नमक उ+प+०० ०-8 


वर्ष ऋण दिया गया सदस्यों के पास बाकी अतिदेय ऋण बाकी ब्याज 
ऋण 
१९२८-२९ १०.४८ ३६.८ १९ ३.५३ ४.७३ 
१९२९-३० ९.३२ ४०.७७ ३.६९ ५.४९ 
१९३१-३२ २.३० ४६.२५ ६.७० १०.६१ 
१९३३-३४ १.४९ ४७.२२ ७.०८ १५.८६ 


*स्टेटिस्टिकल डाइजेस्ट, १९५९; सहकार विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार | 


सही दिशा प्रदान करने के लिए किये गये प्रयासों के 
फलस्वरूप, भले ही वे नियमित रूप से नहीं किये गये, 
१९३९ के अन्त तक समितियों की संख्या बढ़कर २,६०७ 
हो गयी तथा सदस्यों की ४७,०००। यह सदस्यता में 


के वितरण का भार उधार समितियों को सौंप दिया, 
जोकि उपभोक्ता सहकारी समितियों के नाम से जानी 
जाती हैं। ये समितियां लाभदायक नहीं होकर हानिकर 
साबित हुई; क्‍योंकि इनमें से अधिकांश छोटे-छोटे 


तालिका २४$ ! 
दिया गया ओर बाकी ऋण 
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(लाख रुपयों में) 








वर्ष दिया गया ऋण. सदस्यों के पास बाकी अतिदेय ऋण बाकी ब्याज 
ऋण 
१९३९-४० २.७५ ८३.२६ १२.१४ १३.२६ 
१९४१-४२ १.६६ ३५.६४ १.२४ १३.७४ 
१९४२-४३ द ०.६५ ३३.९० १३.३६ १३.२३ 
१४ ४००४ १.३५ २७.४८ ११.४६ ११.८८ 
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$ स्देटिशिटिकल डाइजेस्ट, १९५९: सहकार विभाग, जम्मू ओर कर्मीर सरकार। 


९६ प्रति शत वृद्धि दर्शाता था जोकि राज्य की ग्रामीण 
आबादी का १.३ प्रति शत था। बहरहाल यह अवस्था 
बनीं नहीं रह सकी और द्वितीय महायुद्ध की प्रतिक्रिया 
ने आंदोलन के उद्देश्य और दिशा का रुख बिल्कुल ही 
बदल दिया। चूंकि अधिकांश जीवनोपयोगीः आवश्यक 
वस्तुएं कम मात्रा सें उपलब्ध थीं, सरकार ने इन्न॑ चीजों 





५००८ 'ह 


१, कोआपरेदिव सूचमेण्ट-ए रिव्यू ; जम्मू और कझ्मीर सरकार! 





व्यापारियों की-जोकि पूर्ति विभाग से माल प्राप्त करते 
और विभाग के निर्देशानुसार निजी दूकानदारों को बेच 
देते थे-संस्थाएँ थीं।* समितियों को इस नये कार्य से 
उपेक्षा करने तथा अन्ततः अपने प्रमुख उद्देश्य-क्ृषि 
कार्य के लिए ऋण देने की व्यवस्था करना-हो भी 
पाइवेभूमि में डाल देने का प्रोत्साहन मिला। 


विन | ताला, 














६६० .._ खादी ग्रामोद्योग : 


तालिका २ (पृष्ठ ६५९ ) के आंकड़े यह बतलाते हैं कि 
१९३९-४५ की अवधि में कृषि ऋण कम होता हुआ 
धीरे-धीरे इस स्तर पर पहुँच गया कि ग्रामीणों की मांग 
देखते हुए सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए वह नगण्य 
था। फिर भी बचाववाली एक बात यह थी कि इस 


अवधि में क्ृषि उत्पादनों की कीमत काफी बढ़ी और 


फलस्वरूप सदस्यों की-अधिकांशत: किसानों की-हालत 
पहले से काफी अच्छी रही और वे अपने कर्ज का कुछ 
अंश उतार सकने की अवस्था में थे। तदनुसार अतिदेय 
ऋण का, जोकि कमी के दिनों में जमा हो गया था, 
६७ प्रति शत वसूल कर लिया गया। 


सन्‌ १९४६-४७ के अन्त में तो अवस्था खराब होनी 
शुरू हों गयी जबकि २९ लाख ६२ हजार रुपये मूल और 
१२ लाख रुपये ब्याज के बाकी थे जिसमें कि क्रमश: 
९ लाख ६३ हजार रुपये और ११ लाख ३० हजार रुपये 


अतिदेय थे ।* इस आंदोलन के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी 


का १.२ प्रति शत ही आता था तथा चार गाँवों पर एक 
समिति थी। संचालन पूंजी में कमी होती गयी जोकि 
१९४६ मे ४१ लाख ७४ हजार रुपये थी जबकि १९३९ 
में ६३ लाख ३९ हजार रुपये थी। इससे यह स्पष्ट था कि 
ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जो पूंजी साधन थे, 
उनमें सम्पूर्ण रूप से कमी हुई जोकि १९३४ के प्रति व्यक्त 
१,३६७ रुपये से घटकर १९४६ में ८५ रुपये हो गये । 
सन्‌ १९३४ में कुल हिस्सा पूंजी २२ छाख २३ हजार 
रुपये थी, जबकि १९४६ में १४ लाख ४० हजार रुपये । 


बहरहाल इस अवधि में इन सब समितियों द्वारा 
जो एक उपयोगी कार्य किया गया, वह था चकबन्दी । 
करीब ४३,००० एकड़ भमि की चकबन्दी बिना किसी 
जोर-जबदद॑स्ती के की गयी। परन्तु यह कार्य कुछ ही दिनों 


चला और उपयोगी भी साबित हुआ होता “बश्तें कि 








३, २ व ४. कोआपरेटिव सूवसेण्ट-ए रिव्यू, जम्मू और 
करमीर सरकार । 
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_ चकबन्दी का काम योजित आधार पर और विशेष 


दिलचस्पी के साथ किया गया होता ।''३ 


राजनीतिक अस्थिरता 

अक्तूबर १९४७ में पाकिस्तान के अचानक हमले से 
सारी प्रशासनिक व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो उठी 
और आंदोलन ठप पड़ गया। कई समितियाँ। तो हमलावरों 
के हाथ पड़ गयीं | संकटकाल की आड़ में तथा प्रशासनिक 
परिवर्तत के फलस्वरूप बहुत-से अविवेकी सदस्यों ने 
जान-बूझ कर ऋण चुकाना बंद कर दिया और कइयों ने तो 
समितियों की सम्पत्ति भी हड़प ली। ऋण की रकम 
निम्नतम स्तर १ लाख ५० हजार रुपग्रे पर पहुँच गयी 
जबकि आनुमानिक आवश्यकता ३ करोड़ रुपये की थी ।* 
समितियों की अधिकांश सम्पत्ति तो गायब हो गयी 
और उनका अस्तित्व कमजोर पड़ गया। 


अस्थिर राजनीतिक अवस्था और प्रचलित रास्तों 


के बंद हो जाने से राज्य में उपभोक्ता सामग्रियों की 


बहुत कमी हो गयी। फिर से सब जगह कंट्रोल जारी द 


किया गया और रेशनिंग की कयी। योग्यतापूर्वक 
वितरण करने हेतु सहकारी समितियँ। आरम्भ की गयीं | 
चार सौ भण्डार खोले गये जिनके अन्तर्गत हर पतवार 
हलका (वार्ड) आ जाता है। परन्तु इन भण्डारों ने 
धीरे-धीरे व्यापार करनेवाली नियमित व्यापारिक 
संस्थाओं का रूप धारण कर लिया जो कि अनाज की 
खरीद-बिक्री और नियंत्रित वस्तुओं की बिक्री करती 
* एक बार फिर से नये कार्य के साथ, जोकि अधिक 
आकर्षक और लाभदायक है, सहकारी समितियों का 
आरम्भ हुआ पर उन्होंने अपना बुनियादी कतंव्य 
पूरा करने के लिए कुछ विशेष नहीं किया । 
राहत के उपाय 


उधार समितियों की गिरती अवस्था को ध्यान में 








५. घजक्षीर जांच समिति रिपोर्ट 
करमीर सरकार । 


१९६३; जम्मू और 











जम्मू और कश्मीर में कृषि 


रखते हुए सरकार ने ग्रामीणों के कर्ज को कम करने 
तथा उन्हें महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कई 
उपाय किये। इनमें यें उपाय शामिल हैं: (१) ऋण 
वसूली (अस्थायी रोक) अध्यादेश, १९४९; (२) 
पीड़ित कर्ंदार राहत अधिनियम, १९४९; (३) बंधक 
सम्पत्ति अधिनियम का पुनरास्थापन; और (४) बृहत 
भू-सम्पदा निवारण अधिनियम, १९५० । इन उपायों के 
फलस्वरूप १ करोड़ ७५ राख रुपये का ऋण कम होकर 
८५ लाख रुपये (५१ प्रति शत) हो गया और १४ लाख 
३८ हजार रुपये मूल्य के बंधकी कर्ज परिसमाप्त कर 
दिये गये ।* परिणामतः महाजनों तथा भू-स्वामियों ने 
जरूरतमन्द किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया जिसका 
कृषि उत्पादन पर घातकी असर पड़ा। इस परिस्थिति 
का मुकाबला करने के लिए उधार समितियाँ ग्रामीणों 
की आवश्यकता पूरी करने आगे बढ़ेंगी, यह आशा थी । 
परन्तु समितियों की कार्यशीलताएँ वैसे क्षेत्रों में बढ़ायी 
गयीं, जोकि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों से अलूग थीं । 


उधार सहकारी आंदोलन 


दद९ 


क्योंकि ये उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने में असफल रहीं, 


जबकि उन्हें अन्य साधन प्राप्त नहीं थे। उन्होंने इन 
संस्थाओं को समाप्त कर देने की मांग की ! वजीर जांच 
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है : सहकार भू-आंदोलन 
के प्रति इतनी अधिक घृणा और अवसाद देखकर हमें 
बड़ा ताज्जुब हुआ. .... . हर किसी ने आंदोलन के 
खिलाफ कहा और इससे शीघ्रातिशीघ्य छुटकार पाने की 
इच्छा ज,हिर की।”? 
आयोजन युग का आरम्भ 

राज्य में प्रथम पंच वर्षीय योजना आरम्भ करने के 
बाद सहकार आंदोलन ने एक निश्चित रूप धारण करना 
आरम्भ किया। उपभोक्ता सहकारी समितियों से उधार 
कर दी गयी। सरकार ने समितियों के बोझ को हल्का 
करने के लिए ३६ लाख रुपये का विपत्ति सहकार कर्ज 
बट्टे खाते डाल दिया। इसके अतिरिक्त प्रथम योजना 
में इस आंदोलन को जो स्थान प्रदान किया गया है उसके 


तालिका ३ 
प्रथम योजना में हुईं प्रगति का सूचकांक | 
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 कोऑपरेटिव मृचमेण्ट इन इंडिया, ट्रेंड्स ऑझ प्रॉग्रेश इन दि स्टेट १९५०-५१ टू १९५९-६०; 
सामुदायिक विकास और-सहकार मंत्रालय, भारत सरकार, १९६९ | 


उनका इस्तेमाल गन-आयल, सेकंड-हैंड अमेरिकी कोट 
तथा वन-अनुबन्धों की खरीद में किया गया। 


किसानों का इत समितियों पर से विश्वास उठ गया; 


अनुकूल संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों ही किस्म 
के कई कदम उठाये गये जिनके फलस्वरूप प्रगति हुई 
जिसका . विवरण ऊपर तालिका ३ में दिया गया है। 

















किमी मल >>, ४॥ा ७४७७ 


पे पक उस पलकन मय पक २ 


वनननर-नक न सपने 


सइमबकपप5पपकरन अर तप धर 
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६६२ ...._ शादी ग्रामोदोग 


सदस्यों को दिये जानेवाले ऋण की रकम में काफी 
वृद्धि की गयी-तीन गृनी। बाकी ऋण को करीब ८७ 


प्रति शत कम किया गया और अतिदेय १९५६ में बाकी 


ऋण का सिफ्फ ७.९ प्रति शत रह गया जो कि १९५०-५१ 
में ५५ प्रति शत था। इस अवधि में संस्थाओं की कार्य- 
शीलताओं तथा कार्यक्षेत्र के विस्तार का विस्तृत विवरण 
नीचे तालिका ४ में दिया गया है 


जुलाई १९६३ 


लक्ष्य निदिष्ट थे, सिवाय इसके कि किसानों को कितना 
कर्ज दिया जाना चाहिए 


द्वितीय योजना का लक्ष्य 


द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बडी 
समितियों के विकास पर जोर दिया गया । उसके बाद के 
वर्ष में नीति में थोड़ाःसा परिवर्तत हुआ और बड़ी 


तालिका ४* 


कार्य संचालन और सम्बन्धित विवरण (सूचकांक) 








वर्ष ऋण दिया प्रति 

| . गया 
१९५०-५१ द १०० 
१९५५--५६ ६०० 
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सदस्य प्रति समिति संचालन पूंजी ऋण दिया गया 
जमा जमा 
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_* कोऑपरेटिय मूचमेण: इन इण्डिया, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्राहय, भारत सरकार, १९६१ । 


उक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि औसत रूप में 


समितियों की आथिक और वित्तीय जीव्यता बढ़ी तथा. 


उनके अन्तर्गत और भी लोग आते गये। समितियों 
की सुधरी आ्थिक हालत इस तथ्य से प्रमाणित है कि वे 
१९५०-५१ के मुकाबले २८ गुना अधिक ऋण दे सकीं। 
सदस्यों को औसतन ६ गुना अधिक ऋण मिला। पिछले 


अनुभवों के सन्दर्भ में किसी भी माप से यह कोई छोटी 
सफलता नहीं हैं। 


फिर भी, यह महसूस किया जाता है कि अगर प्रशासन 
की आंतरिक कमजोरियों को ठीक समय पर सुधार दिया 


गया होता तो प्रगति और भी अधिक होती। आंदोलन 


की इस अवधि में जो सबसे बड़ी बाधाएँ आयीं, वे थीं : 
(१) सहकारी समितियों को अर्थ॑-व्यवस्था के विकास 
के सन्दर्भ में उन्हें सौंपे गये वर्तमान कार्य को समझने और 
तदनुसार काये को आगे बढ़ाने में काफी समय लगा: 
(२) राज्य सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी; तथा 
(२) न कोई स्वीकृत नीति थी और न ही कोई विशेष 


समितियों के संगठन के साथ ही साथ छोटी समितियों के 
गठन की भी स्वीकृति दी गयी। प्रथम बार अलाभकारी 


छोटी समितियों को बड़ी समितियों में मिला दिया गया, 


जोकि ग्रामीणों को ऋण सुविधाएँ देने के अछावा उनकी 
और भी बहुत-सी जरूरतें पूरी करती हैं। सच तो यह है 
कि प्रभावहीन अलाभकारी समितियों को बंद करना था। 
तीन सौ बड़ी समितियों के संगठन तथा सदस्य संख्या 

ड्रोकर दो लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय किया कि राज्य के 
कश्मीर प्रान्त के ५० प्रति शत से अधिक तथा जम्मू 
प्रांत के २५ प्रति शत परिवारों को सहकारी क्षेत्र में 
लाया जाय। द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में विशिष्ट 
लक्ष्य की प्राप्ति हुई। बहरहाल १९५६-५७ (द्वितीय 


योजना का प्रथम वर्ष) की तुलना में १९५९-६० की 
गी स्थिति थी, उसे तालिका ५ ( पृष्ठ ६६३) में 
दिया गया है। 


यद्यपि समितियों की वित्तीय नीव्यता में काफी सुधार 


हुआ, पर ऋण की व्यवस्था उस अनुपात में नहीं हुई । 
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जम्मू और कश्मोर में कृषि 


उधार सहकारी आंदोलन ६६२े 


तालिका ५७8 
१९५९--६० सें प्रगति 
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वर्ष सदस्यता अंश पूंजी संचालन पूंजी ऋण दिया गया ऋण वापस 
: ह मिला 
१९५६-५७ हु १.८३ ह्डटड ६९.१६ ५६.६६ रे ३.६९... 
है सूचकांक १०० १०० १०० १०० १०० 
१९५९-६० २.३३... २३-६०. १४६.०९ ६४.५० ६०.४३ 
सूचकांक १२७ १५९ १९९ १९ १७९ 
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सन्‌ १९५६-५७ के ५६ लाख ६६ हजार रुपये के मुकाबले 
१९५९-६० में सिर्फ ६४ लाख ५० हजार रुपये ऋण दिया 
गया जोकि सिर्फ १४ प्रति शत अधिक है । इसके अतिरिक्त, 
लगता है कि अतिदेय को वसूल करने के लिए, जो कि 
१९५९-६० के अंत में २६ प्रति शत था जबकि १९५६- 
५७ के अंत में सिर्फ ०.७ प्रति शत ही था, कोई निरिचत 
प्रयास नहीं किया गया। 


तालिका ६ में समितियों की कार्यशीलताओं और 
कार्यक्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण दिया गया है । 
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तालिका (६) से लगता है कि अच्छी प्रगति हुई है, 
परन्तु जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है; 
क्योंकि समितियों अपने को घाटा पूरा करने योग्य नहीं 
बना पायी हैं तथा वे अखिल भारत स्तर से कहीं नीचे हैं । 
उदाहरण स्वरूप, एक लाख व्यक्तियों के लिए समितियों 
की औसत संख्या १९५९-६० में ४३.९० थी, जबकि 
अखिल भारत के लिए इसका अंक ७६.८६ था। हजार 
में से सिफ ५९.९० व्यक्ति ही सदस्य हैं जबकि अखिल 
भारत अंक ७४.३२ हैं। राज्य के लिए प्रति व्यक्ति 





तालिका ६ ७8 
ह कार्य संचालन सम्बन्धी सूचकांक (औसत अंक ) 
वर्ष प्रति समिति प्रति सदस्य प्रति सदस्य प्रतिसदस्य प्रति समिति 


सदस्य संख्या अंश 


१९५६-५७ १०० 


२११ 925१९, १्र्‌४ड 
१९५८-५९ १५७ 


१९५९--६० हक 


करद्धमाता॥ पकीपा०७-. वी >एरए! सिशजापताक+ उ्ा++सा; तप €3+ ८-४० पसबस-++२+क पक, न्‍ व जम नन«मभ...मवएप+-सिमारबे+शृछ मापा उप" पापा राय /मिकशपाका कक ा)+-नना. ही ९७७०७+++०+-ाक-धाआ+३ाआााा 





पूंजी, ऋणदिया गया जमा ऋण दिया गया 


१०० १०० १०० १०० 
१३८ ६१ ११७ प्‌ 
१८७ १८७ २६ २९६ 
8 ९० २८ १४९३ 
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(8 कोआपरेटिय मूचमेण्ट इन इण्डिया; सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय, भारत सरकार, १५३९ । 
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५६४ 


औसत संचालन पूंजी ८.९८ रुपये पड़ती है, जबकि _ 
अखिल श्ञारत अंक २६.५४ रुपये है। 


मूल कमजोरी 


उपर्यक्त विवरण से जो सामान्य चित्र प्रस्तुत होता है 
वह आंदोलन का असम विकास दर्शाता है। सामान्य तौर 
पर सहकार विकास के स्तर पर जिन तथ्यों का प्रभाव 
पड़ता है उनमें अन्य बातों के अलावा ये बातें हैं: किस किस्म _ 
की क्रषि अर्थ-व्यवस्था की यह सेवा करती है तथा इसके 
संगठन और कार्य संचालन से सम्बन्धित नीति, प्रक्रिया 
और नियम । तत्कालीन सरकार ने इन तथ्यों को बिल्कुल 
नजरअन्दाज कर दिया था। राज्य में इस आंदोलन के 
विकास को सीमित कर देने की मूल कमजोरियाँ थीं: 
थोड़े-से ही गांवों में कार्य-क्षेत्र का प्रसार, खर्चीली कार्य- 
शीलता, पूर्णकालीन मंत्री की नियक्ति करने में अयोग्य 
होना, दोष पूर्ण प्रबन्ध, गर कृषक सदस्यों की अधिक 





के हो गयी ! 





सम्भावनाएँ ओर कार्यान्वय 


उ्मडेः 


खादी ग्रामोद्योग : जुलाई १९६३ 


संख्या, ऋण वापस करने में देर, अंधाधुंध ऋण देना तथा 
अपर्याप्त सरकारी सहायता। 


यद्यपि योजनावधि में कुछ प्रगति हुई, पर कमियां 
अधिक हे। इन कमियों का कारण सिर्फ इसी तथ्य 
से दर्शाया जा सकता हैँ कि परिवर्तन लानेबाली शक्ति 
परिवर्तन रोकनेवाली शक्ति से अधिक मजबूत नहीं थी।” 


आंदोलन ने भूतकाल में सरकारी प्रयासों को असफल 
किया है, आम जनता को निरुत्साहित किया है और 


आयोजकों को निरुत्साहित कर रहा है। यद्यपि अधिकांश , 


जनता इस आंदोलन के भविष्य के विषय में निरा्ष है, 
आंदोलन की जड़ अब मजबूत है तथा पिछले दस वर्षों 
में इसने विश्वास, मजबूती, दुढ़ता और जीव्यता प्राप्त 
कर ली हैँ। नये दृष्टिकोण और पूर्ण दृढ़ता के साथ अब 
से योजित विकास के तृतीय सोपान में प्रवेश किया है। 


ल्‍प्ण 


वछभ विद्यानगर (गुजरात) : ९० जून १९६३ कक 


ग्राम हकाई 


। 


. (ल्रतीय संख्करण) 


प्रस्तुत पुस्तक में एक सुसंयोजित आधार पर ग्रामीण आयोजन के लिए खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया हैं। 


पृष्ठ : १३४ 


डाक खच ४० नये पैसे 


मूल्य : १.५० रुपया 


प्राप्ति-स्थल 





प्रचार निर्देशालय 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
बम्बई-५६ 








ष 


। 


आन्ध्र प्रदेश में एकमुश्त कार्यक्रम 
श्रीपति रंगनाथ 


फोर्ड फाउण्डशन के विशेषज्ञ दलू की सिफारिश पर प्रारम्भ किये गये “एकमुझत कार्यक्रम' से चुनिन्दा श्षत्रों में 


रे 


सबन ओर सर्वागीण प्रयासों के 


जरिये खाद्यान्न के मामले में आत्म निभर बनने का अभियान तीत्र होगा । क्षेत्रों 


का चुनाव “अधिकतम सिचाई सुविधाओं और न्यूनतम प्राकृतिक बाधाओं के आधार पर” किया जाता है । 


राधातन जाच समिति के प्रतिवेदन (नवम्बर १९५७) 
में देश में खाद्यान्नों के लिए मांग और अनुमानित 
उत्पादन वृद्धि का मूल्यांकन करने के पश्चात्‌ आगामी 
कुछ वर्षों के लिए २० से ३० लाख टन अनाज बाहर 
से प्रति वर्ष आयात करने की आवश्यकता प्रकट की गयी 
हैं। उसमें यह भी प्रदर्शित किया गया है कि हम अपनी 
खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं के मामले में स्वावलम्बी 
नहीं हैं और यह कि हमारी आवश्यकताओं के अनुमानित 
लक्ष्यांकों की तुलना में हमारे प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं। 
इस धीमी प्रगति के अनेक स्पष्ट कारण हैं, लेकिन 
यह सामान्यतः मान लिया गया हैँ कि हमारी कृषि को 
सघन बनाने हेतु सभी सम्भव शर्तों याती आवश्यकताओं 
के साथ कृषि उत्पादन के प्रति एक सुसंयोजित, ठोस 
वैज्ञानिक उपागम अपनाने से वांछित फल-प्राप्ति 
होगी। इसी पृष्ठभूमि में एकमुश्त कार्यक्रम (पेकेज 
प्रोग्रेस) की बात सोची गयी है। 
एकमुदत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हैँ उन्नत बीजों, 
उबेरकों, कीटनाशक औषधियों, अभिनव कृषि उप- 
करणों का उपयोग करते हुए तथा उपयुक्त व सामयिक 
ऋण आदि प्रदान करते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 
सुसंयोजित एवम्‌ सघन प्रयासों के जरिये खाद्यान्नों के 
मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए आन्दोलन को 
तीव्र बनाना। 


फोर्ड फाउण्डेशन का विचार 


जनवरी और अप्रैल १९५५९ के मध्य कृषि उत्पादन 
प्र फोर्ड फाउण्डेशन का एक विशेषज्ञ दल भारत आया 


तथा उसने अन्नोत्पादन बढ़ाने के लिए चुने हुए क्षेत्रों में 
कुछ मार्गदर्शी योजनाएँ संगठित करने, चलाने की 
सिफारिश की। अन्य बातों के साथ-साथ दल ने निम्न 
सुझाव दिये : 


भारत एक विज्ञाल देश हैँ। उसमें विविध विभिन्नताएँ 
तथा अलरूग-अलग जलवायु पायी जाती हु, इसलिए 
अच्छा यही है कि देश की स्थिति पर, उसकी जो अपनी 
समस्याएं हैं उन्हें दृष्टि में रखते हुए ही विचार किया 
जाय । ऐसी परियोजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए जिनसे अज्नोत्यादन में तत्काल तथा 
सर्वाधिक योगदान मिले। प्रति एकड़ औसत उपज 
और बढ़ायी जानी चाहिए। आयोजकों, प्रशासकों, 
शिक्षकों, सामाजिक और प्रक्कति वैज्ञानिकों, स्थानीय 
सामुदायिक नायकों तथा कृषकों में सभी स्तरों पर ठोस 
सहकार की आवश्यकता है। भारत में करोड़ों कृषकों 
की आथ्थिक आमदनी न केवल खेती के उन्नत तरीकों पर, 
बल्कि जमीन की मिल्कियत के स्थायित्व, स्थिर मूल्यों 
तथा बिक्री व साख सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं के 
आइवासन पर भी निर्भर हैं। 


जिलों का चुनाव 
' फोर्ड फाउण्डेशन दल की सिफारिशों पर विचार 


करने के बाद भारत सरकार ने १५ राज्यों में से प्रत्येक 
के एक-एक जिले में एकमुइ्त कार्यक्रम' चलाने का तय 
किया। प्रारम्भ में'यह कार्यक्रम सात राज्यों के ही 
१४७ विकास खण्डों में से १०० में चलाने की योजना 


थी। सात राज्यों में उक्त योजना के खर्चे का कुछ हिस्सा 

















६६ ६ ्््ि खादी प्रामोद्योग : जुलाई १९६३ 


फोर्ड फाउण्डेशन' वहन करेगा। दोष राज्यों में एक करोड़ 
रुपये से अधिक का समूचा व्यय केन्द्रीय सरकार . वहन 
करेगी। इस सघन कार्यशीलता कार्यक्रम के लिए जिलों 
का चुनाव “अधिकतम सिंचाई सुविधाओं और न्यूनतम 
प्राकृतिक रुकावटों” के. आधार पर किया जायेगा। 
सात राज्यों में जिन जिलों का चुनाव हुआ वे इस 
प्रकार हें: कं 

पदिचिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश); शाहाबाद 
(बिहार); लुधियाना (पंजाब); अलीगढ़ (उत्तर 
प्रदेश); पाली (राजस्थान); रायपुर (मध्य प्रदेश); 
और तंजोर (मद्रास) । क्‍ 

शेष आठ राज्यों के एक-एक जिले में कार्यक्रम 
शीघ्य लागू किया जायेगा। जिलों के-नाम इस प्रकार हैं: 
कुलाबा-महाराष्ट्र; सूरत-गुजरात; मावद्या-मैसूर; 
पालघाट अथवा एल्लेपी-केरल ; कछार-असम; सम्बल- 
पुर-उड़ीसा; और बर्दवान-पश्चिम बंगांल। 

उक्त सघन क्ृषि कार्यक्रम के फलस्वरूप आगामी 
पौच वर्ष में अन्नोत्पादन कम से कम ४० से ६० प्रति 
शत बढ़ने का अनुमान है। 
पश्चिम गोदावरी : एक अध्ययन 


पद्चिम गोदावरी जिला सघन कृषि कार्यक्रम के 
लिए चुना गया था। कार्यक्रम १९६०-६१ में रबी फसल 
के साथ प्रारम्भ हुआ। एकमुझ्त कार्यक्रम १ अक्तूबर 
१९६० को शुरू हुआ। उसका उद्घाटन जिले के सदर 
मुकाम एलरू में २३ दिसम्बर १९६० को हुआ। यह 
जिला अपने सहकारी संगठन, पर्याप्त उवरकता, 
अधिकांछ क्षेत्र में पानी की नियमित प्राप्ति और मंजे 
हुए तथा प्रगतिशील किसानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। 
यह एक समुद्र तट पर डेल्टा प्रदेशवाला जिला है, जिसमें 
आठ तालुके हूँ, उदाहरणार्थ नरसापुर, ताणुक्‌, भीमावरम, 
ताडेपल्लीगुडम, एलुरू, कोव्बुर, चितलापुडी और 
पोछावरम। प्रथम तीन तालके मुख्यतः डेल्टा-प्रधान हैं 
और अंतिम तीन उच्चतर भूमिवाले तथा शेष दो डेल्टा 
प्रदेश व उच्चतर भूमिवाले हैं अर्थात्‌ उनमें दोनों ही 
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प्रकार की भूमि हैं। समग्न जिले में गँवों की संख्या ९११ 


और आबादी १९ छाख है। 


जिले में दो नदी-नहर प्रणालियों हैं। गोदावरी 


नदी की सात मुख्य नहरें और कई उप-नहरें हैं, जो 
प्रायः नरसापुर, ताणुकू, भीमावरम के समग्न क्षेत्र में, 
एलुरू, ताडेपल्लीगुडम और कोव्वुर के कुछ हिस्सों में 
फंली हुई हँ। दूसरी एलरू नहर है, जिससे शेष एलरू 


ताल॒के की सिंचाई होती हैं। इन नदी-नहरों के अति- 


रिक्त अन्य पहाड़ी सोते हैं, जैसे यरंकालवा, तम्मीलेर 
और गुंदेर, जिनसे कई सिंचाई तालाब भरते हैं। इन 
सिचाई योजनाओं के अन्तर्गत ६,०५,३६४ एकड़ 
भूमि नदी-नहरों के अन्तर्गत आती है; १,५०.३१७ 
एकड़ तालाब सिचाई के अन्तर्गत; और ५०,००० 
एकड़ की सिंचाई झरनों, ट्यूब वेल तथा सोतों से 
होती हैं। इस प्रकार जिले में कुल ८,०५,६८१ एकड़ 
भूमि की सिंचाई होती है। 

फसलें 


डेल्टा प्रदेश सपाट हैँ और समुद्र के धरातल से शायद 
ही ऊचा हो। मुख्य फसल चावल की होती है; और 
चूंकि यह सागरवर्तीय क्षेत्र है, इसलिए वहँँ। पनई अथवा 
माढ़ी ताड़, नारियल के पेड़, गन्ना तथा केले भी अच्छी 
तरह पनपते हैं। डेल्टा का उत्तरी भाग उच्चतर भूमिवाला 
है, जहाँ वर्षा ही सिंचाई का मुख्य साधन है। इसके 
फलस्वरूप मूंगफली, जिजली, हरा चना, काला चना, 
छाल चना आदि वहाँ की मुक्य फसलें हे । ऐसे स्थानों में 
जहाँ: कुछ सिचाई सुविधाएँ हैं, न केवल मिर्च तथा केले 
की खेती करने के, बल्कि आम आदि के बगीचे लगाने के 
भी प्रयास हो रहे हैं। 


जिले में क्रषि-क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है: 


घिघरण क्षेत्र (एकड़ में) 
जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र... २९,३१,८३० द 
खेती के अन्तर्गत खालिस क्षेत्र... . ९,९१,५०३ 
एक से अधिक फसलवाला क्षेत्र ,. २,३४,७६८ 
. कुल फसली क्षेत्र 


१२,२६,२७३१ 
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आंन्ध प्रदेश में एकमुइ्त कार्यक्रम 


कुल क्षेत्र के प्रति प्रातिशत्य . . ६३.५ 
सिचित फसलों का कुल क्षेत्र. ९,०२,६९० 
कुल फसली क्षेत्र में प्रातिशत्य॒ . . ७३.६ 


जिले में औसत वर्षा ३९.४६ इंच होती है। दक्षिण 
पश्चिम की ओर से आनेवाली मानसूनी हवाओं से वर्षा 
प्रायः निश्चित रूप से जून के दूसरे सप्ताह में शुरू हो 
जाती है और पूरे महीने जारी रहती है । अक्तूबर- 
नवम्बर में भारी बरसात होने की अपेक्षा रहती है, जबकि 
आदे तथा शुष्क फसलों के लिए वैसा होना अनुकूल 
होता है। उत्तर-पूर्व की ओर से आनेवाली मानसूनी 
हवाओं से वर्षा का होना अनियत है। 

मिट्टी के सम्बन्ध में यह कि कछारी अर्थात्‌ जलोढ़ 
भूमि, जोकि सभी प्रकार की मिट्टी में सर्वोत्तम समझी 
जाती है, चितलापुडी तालके को छोड़कर प्राय: समूचे 
जिले में पायी जाती हैँं। इसी प्रकार एक समान काली 
मिंट्टी, जिसका दूसरा स्थान हैँ, कछारी भूमि के लिए 
प्रसिद्ध ताणुकु तालके के अलावा सभी तालकों में पायी 
जाती है। गुण की दृष्टि से लोह-युक्त लाल मिट्टी का 
तीसरा स्थान है, जोकि एल्‌रू, ताडेपल्लीगुडम, कोव्वुर 
चितलापुडी और पोलावरम तालु॒कों के उच्चतर 
भूमि क्षेत्रों में पायी जाती है। कुल क्षेत्र के ३.६५ प्रति 
शत भू-भाग में बालुकामय मिट्टी है, जोकि नरसापुर 
तथा भीमावरम जैसे समुद्र तटीय तालकों में हैँ । जहाँ 
कहीं संतोषप्रद नालिका-प्रवाह की कमी है तथा अनवरत 
रूप से समुद्र का पानी भरा रहता है, वहा सभी तालुकों 
में खारी मिट्टी मिलती है। 


मिटटी परीक्षण 


आखच्छ् प्रदेश में दो मिट॒टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं। 
एक राजमुंदरी में और दूसरी बापातला में है, जहाँ 
मिट्टी के अनेक नमूने विहलेषण के लिए भेजे गये हैं। 
एकम्‌दत कार्यक्रम के अन्तर्गत एक मिट्टी परीक्षण 
प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना है। इस प्रयोग- 
शाला के पास एक ध्रमणशील इकाई होगी। मिट्टी 
के विश्लेषण के आधार पर यह सिफारिशें करेगी। 


६६७ 


कृषकों को उन्नत बीजों का वितरण करने का ध्यान रखा 
जाता है। बीज की शुद्धता और जीवनी-शक्बिति का 
परीक्षण करने के लिए, निकट भविष्य में ही एक बीज 
परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। 
जिले के चार कृषि अनुसंधान केंद्रों में सबसे पुराना 
सारूतेरू स्थित चावरू अनुसंधान केंद्र गोदावरी और 
कृष्णा न॒दी के डेल्टा प्रदेश के अनुकल धान की किस्मों 
का विकास करने के काम की देख-रेख करने की दृष्टि 
से १९१३ में स्थापित किया गया था। ऐसे स्थानों के 
अनुकूल जहा प्राय: पानी भरा रहता है, धान की उपयुक्त 
किस्मों का विकास करने हेतु पुल्ला में एक गहन जरू 
धान अच्वेषण केंद्र स्थापित किया जा चुका हैं। केलों के 
लिए एक दूसरा अनुसंधान केंद्र ताणुकु में १९५८ में 
स्थापित किया गया था, जहाँ सस्य-विज्ञान प्रभेद 
और कृषि सम्बन्धी प्रयोग चल रहे हैं।” एक अन्य केंद्र 
गन्ना उत्पादकों को आवश्यक सुझाव देने की दृष्टि से 
गन्ने की खेती से संबंधित है, जो “क्षेत्र के गन्ने 
पर प्रभेद, कृषि और खाद सम्बन्धी परीक्षण करने 
के काम में जुटा हुआ है।” यह ताणुक्‌ स्थित आमन्ध्र 
शुगर फेक्ट्रीज से सम्बद्ध है। द 
किसी भी प्रकार की खेती के लिए नाइट्रोजज और 
सुपर-फास्फेट अनिवार्य उर्वरक हैं। प्रारम्भिक अवस्था 
के रूप में राज्य को २७,४०० टन नाइट्रोजन युक्त 
उर्वरक वितरित किये जा चुके हैं। यह हिसाब लगाया 
जाता है कि कार्यक्रम के प्रथम दो वर्ष की आवश्यकता- 
पूति के लिए १०,००० टन उबरकों की और आवश्यकता 
है। अन्य उ्वरकों के मामले में यह कि १९६०-६१ 
में रबी की फसल के दौरान कृषकों में ४,००० मेट्रिक 
टन सुपर-फास्फेट का वितरण किया गया। द 
पौधों के रक्षार्थ सहकारी समितियों के जरिये आक्श्यक 
कीटाणु-ताशक तथा फफुंद-नाशक औषधियों उपलब्ध 
करवायी गयी हैं। उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा राज्य 
कृषि भण्डारों के पास किसी भी प्रकार के अनपेक्षित 
संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। सन्‌ 
१९६०-६१ में रबी के मौसम में १६,०७० एकड़ पर 
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कीटाणुओं, कीड़ों आदि का प्रहार हुआ। फिर भी, 


उक्त मामले में प्रभावशाली तौर पर रोक-थाम की 


गयी और स्थिति पर काबू पा लिया.गया। 

अ्रत्येक ग्रामीण कार्यकर्ता को एक स्प्रेयर-दवा छिड़कने 
का उपकरण-और एक डस्टर प्रदान करने के लिए 
व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत 


के पास कुछ स्प्रेयर और डस्टर हैं, जिन्हें वह सदस्यों 


तथा अन्य व्यक्तियों को किराये पर दे सकती है। 
विश्वास किया जाता है कि अनेक कृषकों के पास अपने 
स्वयम्‌ के डस्टर और स्प्रेयर हैं। एक अनुमान के अनुसार 


राज्य कृषि विभाग और पंचायत समितियों के पास अपने 


१,००० स्प्रेयर; २०० डस्टर तथा ३० शक्ति-चालित 
स्प्रेयर हैं। इन सभी का वक्‍त-बेवक्त उपयोग होता है । 
धान की जापानी पद्धति से खेती करने के सरल 


तरीके का १९६०-६१ में रबी की फसल के दौरान 


१२१ गाँवों में २४२ चुने हुए प्लाटों में प्रदशेन किया गया । 
उक्त प्रात्यक्षिकों में ये बातें शामिल थीं: “जमीन से 
ऊपर उठी हुई बीज-क्यारियौ; खुड़ का फासला छः 
से आठ इंच और खुड़ के अन्दर पौधों का अन्तर तीन 
से चार इंच रखते हुए धान के पौधे लगाना. . .” मुफ्त 
वैज्ञानिक प्रात्यक्षिकों के अलावा प्रत्येक खण्ड में शक्ति- 
चालित स्प्रेयर, स्विग-फोग आदि का प्रात्यक्षिक करने 
की भी व्यवस्था है। हर खण्ड में एक ट्रैक्टर तथा अन्य 
इसी प्रकार के उपकरण की पूर्ति करने की योजना भी 
कार्यक्रम में शामिल हैं। द 
कार्यक्रम का प्रशासनात्मक पक्ष 


- राज्य स्तर पर समन्वय समिति की स्थापना की गयी 
हैं, जिसके सदस्य इस प्रकार हैं; राजस्व मण्डल के 
सदस्य; सिंचाई निर्देशक (अध्यक्ष ); कृषि निर्देशक; 
सहकारी समितियों के पंजीयन अधिकारी; विशेष 
प्रमुख इंजीनियर (सिंचाई); एलरू के जिलाधीश; 
रिजव बैंक ऑफ्‌ इण्डिया (बंगलोर) के प्रतिनिधि; 
और क्रषि निर्देशक तथा राज्य स्तरीय परियोजना 
अधिकारी (संयोजक) । 


इ्ट.. हे खादी ग्रामोद्योग : जुलाई १९६३ 


समिति की अब तक कई बैठकें न केवल यह देखने 

के लिए कि योजना उपयुक्त रूप से कार्यान्वित होती है 
या नहीं, बल्कि कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करने 
के लिए भी हो चुकी हैं। राज्य समन्वय समिति की _ 
सिफारिशों के आधार पर एक जिला समन्वय समिति की 
स्थापना भी हो चुकी है, जिसके सदस्य इस प्रकार हैं: .. 
जिलाधीश (अध्यक्ष ); एलरू जिला परिषद के अध्यक्ष; 
एलुरू जिला सघन क्रषि कार्यक्रम के परियोजना अधि- 
कारी; पश्चिम गोदावरी जिले की पंचायत समितियों के 
प्रधान; पश्चिम गोदावरी जिले के गैर पंचायत समिति 
विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी; एलुरू 
के सहकारी समितियों के उप-पंजीयन अधिकारी; 
एलरू के कार्यकारी अभियंता; एलरू स्थित जिला सह- 
कारी केंद्रीय बेंक के अध्यक्ष; और जिला विक्रय संघ 
(एलरू) के अध्यक्ष । परियोजना अधिकारी एलरू में 
कार्यक्रम का अधीक्षक है। प्रशासनात्मक तथा प्रावि- 
धिक पहल उसी के अन्तर्गत हैं। फिर भी,वह 
अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। अध्यक्ष एलुरू का 

जिलाधीश है। उसके कामों तथा जिम्मेवारियों में 
एलरू की जिला परिषद हाथ बटायेगी | उसकी सहायता 
के लिए न केवल चार विशेषज्ञ-फार्म-व्यवस्था, पेड़- 
पौधा संरक्षण, मृत्तिका विज्ञान और सस्य-विज्ञान 
सम्बन्धी-ही रहेंगे बल्कि एक मूल्यांकन अधिकारी तथा 


सहकारी समितियों के उप-पंजीयन अधिकारी भी 


उसकी मदद करेंगे। ञ 
उक्त प्राविधिक तथा प्रशासनात्मक कर्मचारी सभी 
जिला स्तर पर हैं। खण्ड स्तर पर काम देखने के लिए 
दो अतिरिक्त कृषि विस्तार अधिकारी और एक शिक्षा 
के लिए अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी है। इनके अतिरिक्त 
सभी २० खण्डों में केन्द्रीय बैंक के चार-चार व्यवस्थापक 
हैं, जो प्रार्थना-पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही करने और 
ऋण के वितरण में मदद देते हैं। और फिर, योजना के 


'कार्यान्वय के लिए ग्राम स्तर पर प्रत्येक विकास खंण्ड 


में दस ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता हैं।.. 
जिला स्तरीय कर्मचारियों तथा घिकास खण्डों के 





आन्ध प्रदेश सें एकमुश्त कार्यक्रम ६६९ 


लिए चुनें गये कमंचारियों को प्राथमिक प्रशिक्षण 
प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने नीलोखेड़ी में एक 
विद्यालय स्थापित किया है। जहाँ ग्राम स्तरीय कार्ये- 
कर्त्ताओं तथा कृषि विस्तार अधिकारियों को जिले में 
परियोजना कर्मचारियों द्वारा उत्पादन योजना की तैयारी 


करने व योजना बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, 
वहाँ यह भी है कि हर खेत के लिए एक उत्पादन योजना 


बनायी जाती है, फिर चाहे उसका आकार जो भी हो। 
खेत के आकार के मृताबिक आवश्यक सामग्री तथा 
ऋण प्रदान किया जाता है। सभी २५६ गाँवों के कृषकों 
के लिए उत्पादन योजना तैयार करने का काम भी पूरा हो 
चुका है। कार्यक्रम २५ विकास खण्डों में चलाया जायेगा । 

कृषकों के अभिक्रम और उत्साह को देखते हुए राज्य 
स्तरीय समन्वय समिति ने सिफारिश की कि कार्यक्रम 
का ४० प्रति शत हिस्सा प्रथम वर्ष में हाथ में लिया जा 
सकता हैं तथा पांचवें वर्ष तक उसका विस्तार ८० प्रति शत 
तक किया जा सकता ह। प्रारम्भिक अवस्था में धान 
की खेती के अन्तग्गंत क्षेत्र की ४० प्रति शत तथा मिचे 
और केले की कृषि के अन्तर्गत भूमि के २० प्रति शत 
इलाके तक कार्यक्रम का विस्तार किया जा सका। 
इस योजना के लिए पर्थाप्त मात्रा में उवरक सप्लाई करने 
की व्यवस्था कीं गयी हे । इन क्षेत्रों का चुनाव पंचायत 
समितियों से सलाह-मशविरा कर किया गया। इस 
अवधि में १७० गाँवों तक योजना का विस्तार किया गया। 
कितने क्षेत्र में किस चीज की फसल होती है, इसका 
विवरण इस प्रकार है : धान-५८,४३१ एकड़; मि्चे- 
२,७८४ एकड़; और केला-9७ १ एकड़ | 

पंच वर्षीय: अवधि के लिए जिला सघन कृषि कार्यक्रम 


पर पाँच लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह खर्चे 
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा प्रदत्त अनुदान के जरिए भारत 


- सरकार वहन करेगी। इसके सिवाय दूसरी फसल के 


मौसम में धान के पौधों की प्रारम्भिक किस्मों का विकास 
करने हेतु पाँच वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार ने 
अनुमानतः: १,३५,२३३ रुपये लागत की एक अन्य 


योजना हाल ही में स्वीकृत की हे । 


परिचम गोदावरी जिले में पानी की निकासी के लिए 
उपयुक्त जल निष्कासन प्रणाली की कमी है। चूँकि 
डेल्टा का प्रमुख भाग समतल है, इसलिए जल निष्कासन 
की वास्तव में एक समस्या है, खास करके खरीफ की फसल 
के मौसम (जुलाई से दिसम्बर तक) में। यह स्पष्ट 
हैँ कि उपर्युक्त जल निष्कासन व्यवस्था के अभाव में 
कितना भी सुधार क्‍यों न किया जाय, कोई लाभ नहीं 
होगा। अतएवं एकमुद्त' कार्यक्रम के साथ ही साथ 
जल निष्कासन प्रणाली सम्बन्धी योजना भी हाथ में 
ली गयी है। अनुमान है कि बड़ी, मध्यम और छोटी- 
छोटी जल प्रणालियों की मरम्मत के लिए १ करोड़ १० 
लाख रुपये खर्चे होंगे । मध्यम और लघु जलू-प्रणालियों की 
मरम्मत के लिए १९६०-६१ के दौरान ६ लाख रुपये 
लागत के बराबर शारीरिक श्रम प्रयुक्त किया गया। सन्‌ 
१९६१-६२ में उक्त कार्य के लिए २० लाख रुपये 
अलग रखे गये। प्रमुख यानी बड़ी-बड़ी प्रणालियों के 
सम्बन्ध में यह कि शारीरिक श्रम द्वारा उनकी मरम्मत 
शायद ही सम्भव हो, लेकिन निकर्षक (ड्रेजर) तथा बजरे 
(पण्ट) की सहायता से उक्त काम किया जा सकता है। 
बड़ी जल-प्रणालियों की मरम्मत का अनुमानित व्यय 
५० लाख रुपये है। यंत्रों की खरीद के लिए विदेशी 
विनिमय प्राप्त करने की एक दूसरी समस्या है। 

योजना को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए 
विदेशी विशेषज्ञों की राय लेनी है। उनमें जल-प्रणाली 
अभियंता, कृषि (फार्म) व्यवस्था विशेषज्ञ तथा विस्तार 
विशेषज्ञ शामिल हूँ । जल-प्रणाली अभियंता (इंजीनियर ) 
का कार्य जल-निष्कासन प्रणाली के सुधार और सिचाई 
से सम्बन्धित होगा; कृषि व्यवस्था विशेषज्ञ उत्पादन 
योजना बनाने में अपनी राय देगा और यदि आवश्यक 
हुआ तो वर्तमान फसल-पद्धति में परिवर्तेत सुझायेगा | 
जहाँ तक विस्तार विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, उनसे कार्यक्रम 
को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने में कृषकों व 
विस्तार अधिकारियों को सलाह-मशविरा प्रदान करने की 
अपेक्षा है । 
मद्रास : ९१० अगस्त १५६२ ५ 













































तवैल स्रौतों का विवेकपूर्ण उपयोग 


त्यमगुण्डलू कृष्णमूर्ति 


भारतीय जनता क आहार 


पीष्टिक तत्वों की कमी पायी जाती है। फिलहारू खाद्य तेलों का औद्योगिक कार्यों में 


उपयोग होता है । अत हमारा प्रयास होना चाहिए, उनके स्थान पर अखाद्य तेलों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाऋर 


खाद्य तेल मानवीय उपभोग के लिए उपलब्ध कराना । 


स्नेह अर्थात्‌ चिकनाई हमारे जीवन की एक मूलभूत 


आवश्यकता हैं और हमारे गरीब देशवासियों 
के लिए उसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन हैँ वनस्पति 


तेल। उनके आहार में इस परमावश्यक खाद्य सामग्री. 
की कमी होती हैं। खाद्य तेल की कम सप्लाई तथा 


उसके स्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता की ओर तेल 


'साबन, पेण्ट आदि की विकास परिषद तथा केन्द्रीय 


आथ्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय के प्राविधिक 
विकास विभाग का ध्यान रहा है। यह तथ्य कि वनस्पति 
तेल उद्योग का देश के निर्यातक उद्योगों में तीसरा स्थान 
हैं तथा वह प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपये का व्यापार करता है, 
इस बात का द्योतक हैं कि खाद्य तेल की इतनी अधिक 
कमी नहीं है तथा यह कमी काफी हृद तक उसके उपभोग 
में समायोजन कर दूर की जा सकती है। 


.. खाद्य तेल पर पहला हक है, लोगों के दैनिक उपभोग की 
आवश्यकता का। जब तक इस आवश्यकता की पूर्ति 
नहीं होती, तब तक उसका उपयोग साबुन, पेण्ट और 
वानिश आदि के उत्पादन उद्योग में करना तकंसंगत नहीं 
होगा। आज नारियक तथा मूंगफली के तेल का एक 
अच्छा-खासा भाग साबुन बनाने में उपयोग कर लिया 
जाता हं। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन इस पहल 
को इतना महत्व देता है कि उसने नीम, महुआ, उन्दी 
खाखन, करज आदि ज॑ंसे कम प्रचलित अखाद्य तेलों का 
जीकि अभी काफी हद तक व्यर्थ जाते हैं. साब॒न बनाने में 
उपयोग करने हंतु एक अछग निर्देशालय-खोल रखा है। 
यदि साबुन उद्योग इन अखाद्य तेलों का उपयोग करने छगे 


तो न सिफ वह खाद्य तेलों का इस्तेमाल भोजन में इस्तेमाल 
करने के लिए मुक्त करने का श्रेय लेगा-जोकि बहुत 
जरूरी है-बल्कि बहुत-से छोगों को अखाद्य तिलहनों 
के संग्रह और प्रशोधन कार्य में लाभदायक रोजगारी भी 
दे सकेगा। 


पेष्ट में तम्बाक्‌ के तेल का उपयोग 
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अलसी का 


तेल वहाँ के लोगों का प्रधान खाद्य तेल है, लेकिन उसके 


विशेष सुखानेवाले तत्व के कारण पेण्ट और वानिश 
बनाने में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता हैं। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग 
द्वारा किये गये अनुसंधान से यह जानकारी मिली है कि 
अलसी के तेल के बदले तम्बाक्‌ के बीजों के तेल का इस्तेमाल 
किया जा सकता है। तम्बाक्‌ बीजों का तेल भी सुखा- 
नेवाले तेलों की श्रेणी में आता है; क्योंकि उसमें पोली- 
थेनोआयड एसिड की मात्रा अधिक रहती है, जोकि तेल 
को सुखानेवाला तत्व प्रदान करता है (तम्बाक्‌ के तेल में 
पोलीथेनोआयड एसिड का अंश ७०.३ है) 


यद्यपि इसकी क्षमता बहुत बड़ी है, फिर भी तम्बाकू 
के बीज उत्पादन का एक मामूली हिस्सा ही एकत्रित 
व इस्तेमाल किया जाता है। इस तिलहन में-जोकि 
बेकार जानेवाला महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन है-४६ प्रति 
शत तक तेल होता है। आकड़ों से पत्ता लगता है कि १९५८- 
५९ में करीब ८,९६,००० एकड़ भूमि पर तम्बाकू की 
खेती हुईं। यदि इस तिल॒हन को अच्छी तरह एकत्रित 
किया जाय तो १९,२८,५०० टन तिलहन (प्रति एकड़ 





तेल स्रोतों का चिवेकपूृर्ण उपयोग 


क्रीब ७०० पौण्ड) प्राप्त हो सकता है। परन्तु भारतीय 
केन्द्रीय तम्बाकू समिति के पास उपलब्ध आंकड़ों से यह 
पता लगता है कि सिफे ७,८९० ठन तिलहन ही एकत्रित 
किया गया। इससे पेण्ट और वानिश उद्योग के लिए एक 
अछुते क्षेत्र की झलक मिलती हैं । 


उदजनन के लिए खाद्य तेल 


 उदजनन वह दूसरा उद्योग हैँ जोकि बड़ी मात्रा में 
खाद्य तेल की खपत कर रहा है। कोई कह सकता है कि 
उदजनन उत्पादन-वनस्पति-का उपयोग भोजन में 
भी किया जाता है। चूंकि उदजनन के पूर्व संघटक तेलों 
का परिष्करण होता है, अतः तम्बाक्‌ और बिनौले के तेल 
को भी, जोकि अभी सीधे रूप में अपने कड़वे स्वाद और 
दुर्गन्ध के कारण भोजन में इस्तेमाल नहीं किये जाते, 
उदजनित कर भोजन के काम में लाया जा सकता है। 
इससे नारियल, जिजंली और मुंंगफली के तेल सीधे 
अर्थात्‌ जैसे के तैसे रूप में उपभोग के लिए बच रहेंगे। 
चूंकि ये तेल वनस्पति से सस्ते हैं, इसलिए गरीब लोग 
इनका इस्तेमाल अब से अधिक मात्रा में कर सकते हैं। 


यह पाया गया है कि तम्बाकू के तेल का इस्तेमाल 
भोजन में कर सकते हैँ । द्वितीय महायुद्ध के समय जर्मनी, 
ग्रीस और बल्गेरिया के लोगों ने तम्बाक्‌ के तेल का 
इस्तेमाल किया और उन पर उसका कोई बुरा असर नहीं 
पड़ा। यदि तम्बाक्‌ के तेछ का इस्तेमाल उसे अच्छी तरह 
परिष्कृत कर किया जाय तो उसके उदजनन की भी 
आवश्यकता नहीं है (उसका १६०बी अरूकली-क्षार- 
०.२५ प्रति ज़त अधिक में और २ प्रति शत फुलमाउण्ट 
अर्थ जोड़ ०.५ प्रति शत एक्रीवेटेड कार्बन से उपचार 
करने पर वह प्रत्यक्ष उपभोग के छायक हो जायेगा) । 
तम्बाकू के तेल से वनस्पति तेयार करना सस्ता भी 
पड़ेगा; क्योंकि वह मूंगफली तेल से सस्ता है। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में किये गये परीक्षणों से ज्ञात होता हैँ कि 
तम्बाक्‌ के तैल में अन्य किसी भी तेल की वनिस्पत अधिक 
उदजन (हाइड्रोजन) की आवश्यकता है। यह स्पष्ट 
कहा जा सकता है कि कच्चा तेल खरीदने में जितनी बचत 
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होगी वह उदजन गैस के कारण बढ़नेवाले खर्च से कहीं 
ज्यादा है और अन्ततः: उत्पादन का लागत मूल्य भी 
कम पड़ेगा।” इसी प्रकार तम्बाकू के तेल का अभी 
वनस्पति उत्पादन में जो नगण्य इस्तेमाल होता है, वह 
अधिक मात्रा में हो सकेगा। 


चावल के कण से तेल 


मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य तकनालॉजिकल अनुसंधान- 
शाला ने खाद्य तेल का एक और स्रोत-वावरू का 
कणा-खोज निकाला है । चावल के कणे से १५ से २४ 
प्रति शत खाद्य तेल निकलता हैँ । यह अनुमान लगाया 
जाता हैं कि यदि चावल के कणे की उपलब्ध सम्पूर्ण 
मात्रा का उपयोग किया जाय तो प्रति वर्ष ३० करोड़ 
रुपये मूल्य का करीब तीन लाख ठन तेल प्राप्त किया 
जा सकता है। इसकी रचना मूंगफली के तेल के समान 


ही है। परन्तु ठण्डें मौसम में यह नारियल के तेल की 


तरह जम जाता है। इसमें बड़ी अच्छी सुगंध आती है 
और स्वाद भी अच्छा होता है। भोजन में इसका उपयोग 
सीधे रूप में घी के बदले कर सकते हूँ। अनुमान लगाया 
जाता है कि यह अन्य तेलों से अधिक पौष्टिक होता हैं; 
क्योंकि इसमें चन्द अनभिज्ञात विटामिन होते हैं। यह 
तेल द्रावक प्रक्रिया (सोलवेण्ट एक्सट्रेक्टशन ) से निकाला 
जा सकता है। भारत में शक्कर उद्योग में जो साधारण 
औद्योगिक मच्यसार (अल्कोहल) प्राप्त होता है, वह 
द्रावक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हेक्सेन 
जैसे आयातित सोलवेण्ट की तरह यह अल्कोहुल विषेला 
नहीं होता और इसलिए इसके जरिये निकाछा गया 
तेल मानवीय उपभोग योग्य होगा । 


यद्यपि चावल की अत्यधिक पालिशिग वांछनीय नहीं 
है, फिर भी जब तक चावल मिले हैं तथा वे कणा उत्पादन 
करती हैं, तब तक उसका इस्तेमाल खाद्य तेल निकालने 
में किया जा सकता हैं; क्योंकि कणे से तेल न निकालने 
से दोहरा नुकसान होगा-पालिश करने से प्रोटीन, 
खनिजों तथा विटामिनों का और स्नेह का भी। यह 
बहुत खुशी की बात है कि तेल निकालने की इस प्रक्रिया 
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का एक उप-उत्पादन खाद्य शर्बत है, जिसमें बी वर्ग के 
छः विटामिन हैं।” सामान्य आहार के पूरक के रूप में 
तथा टॉनिक बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। 
' यह ज्ञात हुआ हैँ कि प्रति दिन ५ टन उत्पादन करने की 
क्षमता रखनेवाला संयंत्र करीब तीन लाख रुपये की 
लागत से स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य 
अनसंधानशाला के पास इस तरह का एक छोटा-सा 
संयंत्र है। 
खली में तेल तत्व 

तिलहन से तेल निकालने के बाद भी कुछ तेल खली 
में रह जाता है । यह तेल ८ प्रति शत से १५ प्रति शत तक 
रहता हैं। खली का इस्तेमाल खाद्य अथवा गोरुओं के 
चारे के रूप में करते हैं। खी का खाद अथवा चारे के 
रूप में उपयोग करने के पीछे मुख्य विचार है प्रोटीन 
उपलब्ध करना। खाद के रूप में खी का इस्तेमाल करना 


जबकि उसमें तेल की मात्रा हो, हानिकर है; क्योंकि इससे 


प्रोटीन प्रातिशत्य कम हो जाता है। तेल रहने से खली 
अधिक दिनों तक अच्छी नहीं रह सकती और उसमें 
शीघ्र ही दुर्गध पेदा हो जाती है। 
गोरुओं को जो खली खिलायी जाती. है, उसके विषय 
में अभी तक कोई निश्चित वैज्ञानिक मत नहीं मिल सका 
है कि खली में जो इतनी अधिक मात्रा में तेल रहता है 
उसमें से वे (गोरु) कितने का परिपाचन कर पाते हैं । 
कुछ लोगों का यह मत है कि खली में जो तेल होता है, 
उसे दुधारू पशु चिकनाई के रूप में परिपाचित कर लेते 
.. हैं और फिर वह दूध में जा मिलता है। यह मत ठीक 
नहीं लगता। एक मत यह हैं कि “पशुओं के भोजन में 
सामान्यतः कुछ तेल की जरूरत होती है, परन्तु मवेशी 
तो खुद ही अपने पेट में उस चिकनाई का निर्माण अपने 
चारे से ही कर लेते हैं, जोकि उनके दथ में पायी जाती है। 
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उनके चारे में जो तेल रहता है, वह तो ऊर्जा प्रदान 
करनेवाला हैँ । वह दूध में नहीं जाता । अतः मवेशियों 
को अधिक मात्रा में तेल खिलाना आवश्यक नहीं है। 
परन्तु उन्हें विनौले जसे तिल॒हनों तथा मूंगफली की खली 
जेसी तेल-खली में मिलनेवाली आवश्यक प्रोटीन खिलाना 
परमावश्यक है..... । बेशक खली का तेल तत्व 
मवेशियों के चारे का कैलोरी मूल्य बढ़ा देता है, इसलिए 
उन मवेशियों को खली खिलाना निश्चय ही ऊर्जा प्रदान 
करनेवाला होगा, जिन्हें पौष्टिक चारा नहीं मिलता। चूंकि 
हमारे देश में प्रत्येक मवेशी को अपौष्टिक खुराक मिलती 
है, अतः हम यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भवे- 
शियों को खठी खिलाने से उसका तेल” बेकार नहीं 
जाता । 


राष्ट्र के हित में 


हमारे देश में जितनी खली. तैयार होती है, उसका 
४० प्रति शत से भी अधिक भाग खाद के रूप में इस्तेमाल 
किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उतना तेल बेकार 
जाता हैं। अतः यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और क्ृषि के 
हित में है कि हम खाद के रूप में इस्तेमाल की जानेवाली 


खली का तेल निकाल लेने की व्यवस्था करें। द्रावकः 


पेराई पद्धति से खली से एक-एक बूंद तेल निकाला जा 
सकता है। इस तरह निकाला गया तेल लोगों के खाने 
योग्य नहीं भी हो सकता है,लेकिन उसका उपयोग औद्यो 
मिक क्षेत्र में खाद्य तेल के बदछे कर सकते हैं। द्रावक 
पेराई संयंत्र की स्थापना में इतना अधिक खर्च बठता हू कि 
वह भ्रामोद्योग विभाग के उपयकक्‍त नहीं है। यदि इसकी 
स्थापना सावंजनिक क्षेत्र में अथवा सहकारी आधार पर 
वी जाय, तो यह ग्रामीण तेल उद्योग का पूरक हो 
सकता है! 


मद्रास :१७ मई १९६३. . ७ 





] 
० 
मैं॥ 
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ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने में चर्मोद्योग बड़ा महत्वपूण भाग अश करता है । इसका उद्देश्य है पशु- 
शर्वों के विभिन्न अवयबों व तत्वों का वेज्ञानिक ढंग से उपयोग करना । साथ ही यह इस उद्योग में लगे लोगों के प्रति 
होनेवाके सामाजिक अन्याय को मिटाने में भी सहायता करता है | “ 


जझ्यागीण अर्थ-व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने और 
ग्रामीणों की औसत आय में वृद्धि करने हेतु खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन ने जिन ग्रामोद्योगों के विकास का 
भार उठाया है, उनमें एक है ग्रामीण चर्मोद्योग । इसमें 
पशु-शव सम्प्राप्ति भी शामिल है। चर्मोद्योग एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके दो प्रमुख लाभ हैं: 
प्रथम, व्यर्थ जानेवाले पदार्थों का इस्तेमाल क़र उद्योग 
का सामान्य विकास और द्वितीय - जोकि मेरी राय में 
पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हु-यह सामाजिक अन्याय 
का उन्मूलन करने में प्रत्यक्ष मदद देता है, खास कर उन 
लोगों में जो कि परम्परागत रूप से इस उद्योग में लगे हैं। 
चमार और डोम परम्परागत रूप से पश्षु-शव सम्प्राप्ति 
से जीविका अजित करते आ रहे हैं। उनका सामाजिक 
दर्जा इतना नीचा है कि उन्हें अछतों में भी अछत कह सकते 
हैं। कितना भी प्रचार-प्रसार क्‍यों न करें, उनकी अवस्था 
नहीं सुधर सकती । इसका मुख्य कारण उनका धंधा है। 
ग्रामीण चर्मोद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के 
इस वर्ग से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जाता हैँ, जिससे 
कि समाज के चन्द वर्गों में अन्य वर्गों के प्रति जो अविश्वास 
व दुराव है, उसे दूर करने में बड़ी मदद मिलती है। 


अब हम उद्योग के एक दूसरे पहल-साधनों के वेज्ञानिक 
और आथिक उपयोग के लिए इस उद्योग द्वारा प्रदत्त 
सम्भावनाएं-पर नजर डाल़ें। चर्मोद्योग का अर्थे आम 
तौर पर छोटी-बड़ी खालों की कमाई माना जाता हैं। 
हम शायद ही कभी यह सोचते हैं कि पशु-शव से अन्य 


मूल्यवान उत्पादन भी प्राप्त हो सकते हैँ। यदि हम. 


अपने पुराने विचार त्याग दें तथा पशु-शव से प्राप्त विभिन्न 
तत्वों का वैज्ञानिक ढंग से प्रशोधन करें, जिसे कि गाव 
में हमेशा गंदा व व्यर्थ पदार्थ माना जाता है, तो 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उन्नति हो सकती है। 


खाल । 
पशु-शव की रचना में निम्न तत्व हैं: (१) खाल; 

(२) चर्बी; (३) हड्डी; (४) मांस; और (५) खुर, 
सिंग, अंतड़ी, मांस-रज्जु, ग्रंथि आदि । स्तनधारी वर्ग 
के हर जीव के चर्म अथवा खाल की रचना परमावश्यक 
रूप से एक समान ही है, सिफे उनके मूल के अनुसार उनकी 
मोटाई और मुलायमियत में भिन्नता होती है। चर्म की 
दो परतें होती हँ-ऊपरी को अधिचर्म (एपिडरमिस 
अथवा एपिथेलियम ) और भीतरी को निचर्म (कोरियम 
अथवा डरमिस) कहते हैं। अधिचर्म मोटा होता है और 
चूना लगाते वक्‍त वह निकाल दिया जाता है। अधिचर्म, 
वाल और वसा-म्रंथि मिलकर जो श्रेणी बनाते हैं उन्हें 
रासायनिक परिभाषा में श्ंगि (केराटिन्स) कहते हैं। 
चर्मोद्योग में इसका कोई महत्व नहीं है। निचर्म की 
रचना अधिचर्म से बिल्कुल भिन्न है। निचर्म में अन्तवेयन 
रेशों के झुंड होते हैं। ये रेशे लूचीले होते हैं। रसायनों 
का उपयोग कर उनसे कमाये चमड़े तैयार किये जा सकते 
हैं। शुद्ध किये निचर्म के विश्लेषण से ज्ञात हुआ हैं कि 
उसकी रचना इस प्रकार है: कार्बन : ५०.२ प्रति शत; 
हाइड्रोजन : ६.४ प्रति शत; नाईट्रोजन : १७.८ प्रति शत; 
और आक्सीजन : २५.४ प्रति शत। कमाई के लिए 
कच्चे माल हूं: बड़ी खालें, मध्यम खालें (किप्स) और 
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छोटी खालें, जोकि खाल की किस्म पर निर्भर करता है। 
बड़ी खालें बेल, गाय, भैंस, घोड़े आदि से मिलती हैं, 
मध्यम खालें छोटे दुधारू पशुओं से और छोटी खाल़ें 
बछड़ों, भेंड-बकरियों आदि से। 


दुःख की बात तो यह है कि भारत में अधिकांश खालों 
का उत्पादन परम्परागत शवच्छेदक परम्परागत तरीके 
से शवच्छेनद कर करते हैं तथा वे वैज्ञानिक तरीकों से 
अनभिन्ञ हैं। इससे उत्पादन का गुण-स्तर तो कमजोर 
पड़ता ही है, साथ ही मूल्य भी कम हो जाता है। इन 
परम्परागत शवच्छेदकों को शव-च्छेदन तथा नमक आदि 
लगाने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, 
ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें । 


चर्बो 


पशु-शव के अन्य तत्व भी खाल जितने ही मूल्यवान 
हँ। खाल के बाद अधिक महत्व चर्बी का है। दुर्भाग्य- 
वश गांवों में यह बिल्कूछ व्यर्थ जा रही है। चर्बी प्रथम 
श्रेणी की चिकनाई अर्थात वसा है, जिसमें कि ट्रिस्टेरीन, 
ट्रियाभीटिन साधारण तौर पर और ट्योलीन ४५ प्रति 
शत होता है। साबुन बनाने के लिए इसका बड़ा महत्व 
है; क्योंकि इसका आयोडीन मूल्य करीब ४५ है और 
सैप॑ मूल्य छगभग २००। चर्बी बड़ी आसानी से बाजार 
में बिक जाती है, परन्तु जरा-से रसायंन के प्रयोग से ही 
इसका गुण-स्तर सुधर जायेगा और बिक्री कीमत भी 
बढ़ जायेगी। निम्त श्रेणी की चर्बी का वाष्प और हवा 
में जब थोड़ी-सी डायक्रोमेट और सलफ्यूरिक एसिड के 
. साथ संयोग कराते हैं तो वह बर्फ के समान सफंद किस्म 
. की चर्बी में बदल जाती है। 


लेकिन यदि चिकनाई अथवा स्नेह को विपाटित किया 
जाय, तो बिना विशेष कठिनाई के मकत स्नेहाम्ल और 
ग्लिसेरीन प्राप्त किया जा सकता है। ट्िवचेल प्रतिकर्ता 
(रीएजेण्ट) से विपाटन हो सकता है। स्वेह को उसके 
वजन के २० से ५० प्रति शत पानी में १ प्रति शत सल- 
: फ्यूरिक एसिड और ! प्रति शत टिवचेल रीएजेण्ट (जो 
कि ओलिक एसिड और नैपथीलिन के मिश्रण का शल्बा- 


खादी पग्रामोद्योग ; 
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यित-सल्फोनेटेड-उत्पादन होता है) मिलाकर उबाछते 
है अथवा स्नेह को उच्च दबाववाले वाष्प में गर्म करते 
जो उत्पादन प्राप्त होते हैँ वे हैं ठोस स्टीयरिक एसिड 
(द्रावांक: ६९.६) ; पामीटिक एसिड (द्रावांक: ६३.१ ) 
तरल ओलिक एसिड (बुदबुदांक : १८८); और मीठा 
जल। है 
ये स्तेहाम्ल कई बड़े उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे 
माल हैँ। कैल्शियम स्टीयरेट का इस्तेमाल प्लास्टि 
द्योग में सुधारक तथा सांचे के लिए उपस्नेहन द्रव्य 
के रूप में किया जाता हैं। मैगनेशियम स्टीयरेट का 
हस्तेमाल पेण्ट में फ्लैटिंग एजेण्ट के तौर पर किया 
जाता है। वस्त्रोद्योय और मकानों में एल्यूमिनियम 
स्टीयरेट का इस्तेमाल वाटर प्रूफिग एजेण्ट के रूप में 
करते हैं। श्ंगार प्रसाधन के लिए जो क्रीम तैयार की 
जाती हैं, दे इन्हीं पर आधारित हैं। वस्त्रोद्योग, क्रत्रिम 
रेशम उद्योग और पेण्ट उद्योग में तथा वाटर प्रूफिंग 
पदार्थों में ओलिक एसिड का बहुत इस्तेमाल होता है। 


मीठा जल, जोकि १० प्रति शत ग्लिसेरीन घोल होता है, 


का इस्तेमाल छाभ के साथ ग्लिसेरीन तैयार करने में 
किया जा सकता हैं। 


. चर्बी के बाद अब हड्डियों को (छीजिए। विस्नेहितः 
हड्डी को औसत रचना है : स्नेह : ६ प्रति शत; ओसीन : 
२८ प्रति शत; केल्शियस फास्फेट : ५६ प्रति शत: 
कैल्शियम कार्बोनेट : ८ प्रति शत; मैगनेशियम फास्फेट: 
१ प्रति शत; कैल्शियम क्लोराइड : १ प्रति शत; जबकि 
सूखी हड्डी की औसत रचाना है : जल-+ओसीन : ३० से 
३४ प्रति शत; कैल्शियम फास्फेट : ४५ से ५२ प्रति शत; 
कल्शियम कार्बोनेट : ६ से १४ प्रति शत; कैल्शियम क्लो- 
राइड : १ से २ प्रति शत; मैग्नेशियम फास्फेट : ०.८ से 
१.२ प्रति शत; तथा अन्य लवण : नाम मात्र । 


हड्डी की खाद 

हंड्डी स्नेह में २० प्रति शत स्टीयरिक एसिड; 
२० प्रति शत पामीटिक एसिड; ५० प्रति शत ओलिक 
एसिड; और १० प्रति शत स्लिसेरीन रहता है। हड्डी 
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अनेक कामों में आती है । प्रशोधित हड्डियों से अतिरिक्त 


आय होती है। कच्ची तथा अवाष्पित हडिडयों में 
फास्फोरस और नाइट्रोजन अधिक होता है। वढ़िया 
हड्डी-खाद में ४० से ५० प्रति शत कैल्शियम फास्फेट 
और ३.५ से ४ प्रति शत नाइट्रोजन होता है। इस 
हडडी के परिपाचन में काफी देर लगती है। खूब गर्म 
वाष्प से पाचित होने पर इसमें नाइट्रोजज कम होकर 
१ प्रति शत रह जाता है। लेकिन फास्फेट का परिषपाचन 
सहज ही हो जाता है । चूर्ण वाष्यित हडडी को हड्डी-खाद 
के रूप में बेचते है । 

एक तरीका और भी है: हड्डी को ८ प्रति शत 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करीब एक सप्ताह डवाकर 
रखते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सम्पूर्ण फास्फेट अम्ल 
(एसिड) में घुल जाता हैं और ओसीन' सरेसयुक्‍त 
(जिलेटीनाइज्ड) अंश के रूप में रह जाता है। गोंद 


और सरेस बनाने के लिए ओसीन मूल पदार्थ है। गोंद 


और सरेस की मांग दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। 
ओसीन निकाल लेने के बाद अम्ल घोल को चूने के साथ 
मिलाकर अच्छी तरह क्लीबित कर दिया जाता हैं 
जबकि डाइकेल्शियम फास्फेट 0४७५ 7्?0, अछरूग 
हो जाता हैँ। यह साइट्रिक में घुल जाता हैं और बहुत 
ही अच्छी खाद है, जिसका परिपाचन पेड़-पौधे सहज 
ही कर लेते हैं । क्‍ 

इस खाद मूल्य के अछावा हड्डी का उपयोग अन्य 
तरह से भी कर सकते हैं, जिससे उतनी ही आय, यदि 
उससे अधिक नहीं तो, हो ही जाती है। विस्नेहित 
हड्डी को यदि खुली जगह में खूब गर्म किया जाय तो 
हड्डी भस्म मिलती है। इसमें ८७ से ८९ प्रति शत 
कैल्शियम फास्फेट; ९ प्रति शत कल्शियम काबोनिट; 
३ प्रति शत कैल्शियम क्लोराइड; और १.७ प्रति शत 
मेग्तेशियम फास्फेट रहता है। यह फास्फोरिक एसिड 
और फास्फोरस का मुख्य स्रोत हैं। हड्डी भस्म से 
फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस उत्पादन करने में 
तकनीकल जानकारी की आवश्यकता हैँ और वह 
ग्रामीण स्तर पर प्राप्त नहीं भी हो सकती हू, परन्तु 


हडडी-भस्म के उत्पादन का संगठन तो आसानी से किया 
जा सकता है तथा तैयार भाल भी लाभदायक रूप में 
बेचा जा सकता है। क्‍ 

हड्डियों के और भी उपयोग हैं। जब कच्ची हेडडी 
(जिसमें से स्नेह नहीं निकाछा गया हो) का नाशक 
आसवन (हवा रहित बन्द बर्तन में गर्म करना) किया 
जाता है, तो गहरे भूरे रंग का तरल पदार्थ ५ से १० प्रति 
गत तक मिलता है और जो वचा हुआ हिस्सा बरतन में 
रह जाता है वह आदग्व-हड्डी कहलाती है, जिससे 
हड्डी-काल्म़ि। तैयार की जाती है। भूरे हड्डी तेल में 
अमोनिया, एथिलबेन्जीन, पायरीडिन, पायरोल और 
अन्य सह-तत्व होते हैं। पायरीडिन और पायरोल का 
यह व्यावसायिक ख्रोत हैं। हड्डी-तेल मुख्य विकर्तता हैं 
और उसका इस्तेमाल मिथिलेटेड स्पिरिट बनाने में किया 
जाता हैँ तथा ऐंटीसेप्टिक औपधिनुमी चीजें बनाने 
में भी । 

बची हुई आदग्ध हड्डी में १० प्रति शत बहुत ही 
महीन भस्म; ८० प्रति शत कैल्शियम फास्फेट; और 
१० प्रति शत अन्य चीजें रहती हैं। खनिजाम्ल (हाइ- 
ड्रोक्लोरिक) उपचार करने पर घोल में से कैल्शियम 
फास्फेट और अन्य अम्ल दूर हो जाते हैँ तथा सिर्फ बहुत 
ही महीन भस्म बच रहते हैं। इस घोल को फास्फोरिक 
खाद में बदल सकते हैं। 
गोंद और सरेस 

पशुओं की छोटी-बड़ी खालों में जो नेत्रजनीय' पदार्थे 
होते हैं, उनके विबन्धन से गोंद का उत्पादन होता है। 
कई किस्म के गोंद होते हैं, जैसे खाल-गोंद और हड्डी- 
गोंद । उनकी किस्म कच्चे मार तथा गोंद निकालने के 
तरीके पर निर्भर रहती है। मछलियों के सिर की 
मुलायम हड्डियों में से मछली गोंद निकाला जाता है। 
गोंद की औसत रचना हैं: कार्बन: ५० प्रति शत; हाइ- 
ड्रोजनः ६ प्रति शत; नाइट्रोजन: १७ से १८ प्रति शत; 
तथा स्लटीन, जोकि जटिल प्रोभूजिन पदार्थ होता है। 

खाल-गोंद चर्म कमाई के बाद व्यर्थ पदार्थों, झालरों, 
दुम, मांस-रज्जु आदि से प्राप्त होता है। यह करीब 













































प्रक्रि] की सफलता सावधानीपूर्वक संकेन्द्रित करने, 











६७६ । खादी प्रामोओोग : 


तीन सप्ताह तक चूनें में भिगोया जाता है, फिर चूना 
हटाने के लिए अच्छी तरह धोया जाता है और तब पानी 
में उबाला जाता है। स्वच्छ घोल संकेन्द्रित किया जाता 
है ऑर नियंत्रित अवस्था में जमने दिया जाता है। इस 


जरूरत से ज्यादा गर्म न होने देने तथा नियंत्रित रूप में 
ठण्डा करने में निहित है ।. 


 हड्डी-गोंद 


बढ़िया हड्डी-गोंद हड्डी को ८ प्रति शत हाइड्रो- 


_ क्लोरिक एसिड में कई दिनों तक डुबाये रखने के बाद 
मिलता है। जो कड़ी हड्डी बच जाती है, उसे चने के 


पानी से सावधानीपूर्वक धोते हैँ और फिर गर्म पानी में 
प्रविलीन कर देते हैँ; संकेद्गण और ठंडा करने की 
प्रक्रि] खाल-गोंद की तरह ही है। हो, साधारण गोंद 
पाचन जल से भी प्राप्त किया जा सकता है, जोकि स्नेह 
से मुक्त कर दिया जाता है। यदि उसमें स्नेह रहा तो 
फिर उसे संकेन्द्रित किया तथा सुखाया जाता है। यह 


घटिया किस्म का गोंद होता हैँ, भिर भी बाजार में इसकी 


काफी खपत हूँ। 


सरेस..... द क्‍ 

यह गोंद का अधिक छाुद्ध रूप है-रंग-गंध-विहीन | 
बढ़िया सरेस बछड़ों, मुलायम हड्डियों अथवा जानवरों 
के बच्चों के चर्म से प्राप्त होता है। सिर्फ पहली बार 
निकाला सरेस ही इस्तेमाल होता है और वाष्पीकरण 


के जरिये संकेंन्द्रण नहीं होने देना चाहिए । यह वांछनीय 


हुँ कि मूल पदार्थे को पहले ही शुद्ध कर लिया जाय। 
फोटोग्राफी में काम आनवाले सरेस को तैयार करने में 


: विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और वह 
: सामान्यतः बछड़ों के सिर और पैर के चर्म से तैयार किया 
_ जाता हैं; क्योंकि उससे चमड़ा तैयार नहीं होता। यदि 
 कारौगरों को जच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाय तो बिना 


किसी कठिताई के इसका उत्पादन किया जा सकता हे । 
-फुट तेल इस उद्योग का अन्य सह-उत्पादन हे । 
यह तेल कई कार्यों में उपस्नेहक के रूप में इस्तेमाल होता 
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है। इस तेल का उपस्नेहन मुल्य इसलिए है कि इसमें 
दुर्गग्थ नहीं आती। यह तेल बैल, बछड़ों और भ्ेडों 
के परों को पानी में उबालने से प्राप्त होता है। तेल का 
सापेक्षिक गृरुत्व ०.९१-०.९२; रस मूल्य १९४-१९७ 


- और आयोडीन मूल्य ७३-७५ हैं। औसतन इसमें २ पे 


पक 


३ प्रति शत स्टीयरिक एसिड ; 


टिक एसिड; ७४.५ से ७६.५ प्रति शत ओलिक एसिड: 
और ५ से १० प्रति शत ग्लिसेरोल रहता है। 


सूखा मांस तो बाजार में उवेरक के रूप में बिक जाता 


१७ से १८ प्रति शत पामी- 





जज 


ज्डजअना साल 





है; क्‍योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है।. 
हतर्ज 


इ्तजीवाणु मांस-खाद तो मुर्गियों के भोजन का परमा- 
वश्यक अंश है और इसकी काफी मांग है। अंतड़ियों का 
इस्तेमाल मांस-ककंटी और गटस बनाने में लाभदायक 
रूप में किया जा सकता है। यदि किसी अंग अथवा 
अंश का इस्तेमाल नहीं किया जाय, तो उसे उत्तम 
किस्म की खाद में बदल सकते हैं। 


क 


इस बात पर और चर्चा करने की जरूरत है और वह 


है हारमोन्स निकालना, खास कर वुक्कोपरि ग्रंथि (सु- 


प्रारेनल ग्लेंड) से उपवृक्कि (एड्रीनेलिन) निकालना। 


ग्रंथियों को पानी में भीगो दिया जाता है; हाइड्रोक्लोरिक _ 


एसिड से संयोग करा कर अम्लन किया जाता है; निस्सार 
का संकेन्द्रण और एड्रीनेलिन हाइड्रोक्लोराइड अलकोहल 


के जरिये निस्सारित किया जाता है, और मूल अमोनियां 
के साथ निस्सारित कर लिया जाता है। उपवृक्कि का 


सूत्र नीचे षघट्कोण के रूप में दिया जाता है। 


एक सो किलोग्राम वृक्कोपरि ग्रंथि से करीब १०५ ग्राम. 


उपवृक्कि प्राप्त होता है। यह पूर्ण पारिभाषित रासा- 


यनिक संयोग (मिथील एमाइन, एथानोलछ, कैटेकोल) है। 
णच ओ 





एच ओ सीएच१-सीएच२-एचएचसी 


5 शी आओ ण्न्च । ण्न्च अं द 


.. यह सफेद ठोस पद्ठुर्थ है, जिसका द्वावांक २११" से 
82. 5०7 द 


कलकत्ता : ३ अम्रै]ड १९६३ - पी | 


गोबर गैस संयंत्र से बचत 


_ हृषबदन जयकिशनदास दलाल 


वर्धा जिले (महाराष्ट्र) की दत्ता पुर कोढ़ी वस्ती में सितम्बर १९६१ में एक गोबर गेस संयँत्र रूगाया गया। उसके 
आर्थिक पहलू का अध्ययन यह दर्शाता है कि उससे अन्य छामों के अलावा जलावन-खचे में मी काफी बचत होती है | 


वर्षा (महाराष्ट्र) के निकट दत्तापुर कोढ़ी बस्ती में 


सितम्बर १९६१ में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 


की देखरेख में एक गोबर गैस संयंत्र* स्थापित किया 
गया। इस संयंत्र के आकार, क्षमता तथा अन्य चीजों 
सम्बन्धी जानकारी इस प्रकार है: 


अ. गैस संयंत्र के पाचित्र (डाइजेस्टर) “ का 
आकार-गहराई २० फुट; व्यास ११ फूठ। 


आ. गैस-होलल्‍्डर का आकार-ऊंचाई ४ फूट; 


व्यास १० फुट। 


है. तीन इंच वाटर काम दबाव पर गैस होल्डर 


- की क्षमता-एक बार में २७५ घनफूद। 
ई. गोबर और पानी पाचित्र में डालने की देनिक 
. औसत मात्रा (अनुपात २: ३ में - ११० बाल्टी। 
उ. जानवरों की संख्या-७०॥। 


संयंत्र, पाइप बठाने, तीन स्टोव, मीटर आदि की 
कीमत ४,२९१.०४ रुपये अर्थात्‌ ४,३०० रुपये हैं, 
जिसमें ७६५ रुपये कीमत का लगा वह श्रम भी हामिल है 
जो कि स्थानीय .लोगों ने खुदाई, .निर्माण आदि के वक्‍त 
किया । द 


* गत वर्ष फरवरी १९६२ मे-दिसंम्बर १५६९ और जनवरी 
१९०६२ में प्राप्य आंकड़ों के आधार पर-इस संयंत्र की 
लाभ-हानि का हिसाब रूगाया गया था, जो कि खादी 
ग्रामोद्योग के अगस्त १५६२ के अक में (पृष्ठ: ७३०-७३२) 
एक लेख के रूप में प्रकाशित किया.गया था | -सम्पादक 


संयंत्र की निर्धारित क्षमता ५०० घनफूट है। अप्रैल 
१९६२ से मार्चे १९६३ तक की अवधि में गैस का उत्पादन 
अमूमन तौर पर प्रति दिन ४०० घनफुट से ७०० घनफुट 
तक होता रहा, जैसा कि नीचे दिखाया गया हैं: 

माह गेस उत्पादन 

सितम्बर १९६२ से 

दिसम्बर १९६२ तक .. 
अगस्त १९६२ और 

जनवरी १९६३ तक 


४०० से ५०० घनफूट 


५०१ से ६०० घनफुट 
अप्रैछ १९६२ से जू छाई ह 

१९६२ तथा फरव 

१९६३ से मार्च १९६३ तक. ६०१ से ७०० घनफूट 


. औसतन प्रति दिन ५५७ घनफूट गैस इस्तेमाल के लिए 
उपलब्ध थी । द 

गैस का इस्तेमाल बस्ती के निवासियों के लिए 
रसोई बताने में किया जाता है। 


: इस गैस संयंत्र के निर्माण के फलस्वरूप अप्रैल १९६२ 
से मार्च १९६३ के बीच जलावन के खर्च में जो बचत 
हुई है, उसका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है। 

गोबर गैस के इस्तेमाल के फलस्वरूप जलावन के 
खर्चे में प्रति वर्ष ८०९ रुपये की बचत हुई। द 


पूंजी छगाने का छाभ् : गेस संयंत्र के निर्माण और 
स्थापन में जितनी पूंजी रूगी, उसमें से उसके संचालन 
तथा रख-रखाव पर होनेवाले खर्च, घिसाव और पूंजी 











। द द 
|| ६७८ द खादी ग्रामोद्योग : जुलाई १९६३ 
द 

















| द १. यदि गंस के संप्रत्र नहीं बंठाया जाता तो जलाबन पर होनेवाला जा 
।' खर्च (केख्र के लेखे पर आधारित 


0 द अं. अवतूबर १९६० से सितम्बर १९६१९ केबीच २३० व्यक्तियों की 
व, द रसोई बनाने में लकड़ी की खपत .» . :«. १,५६२ मन 


। : दत्तायुर के गोबर गस संयंत्र का कार्य-विवरण 





| आ. सन्‌ १९६२-६३ के दरमियान आठ नये व्यक्तियों की रसोई 
१! ह ला 5 र्‌ ५ [2 
। | बताने मे खच हुआ होता इंधन न ५४ मन 





१. सन्‌ १९६२-६३ में प्रचलित १.८४ रुपये प्रति मन की औसत 

दर से १,६१६ मन लकड़ी की कीमत हे पा 
॥ की २. सन्‌ १९६२-६३ में २३८ व्यक्तियों का प्रति दिन भोजन तैयार 

है है ॥| .... करने में लकड़ी और गैस पर होनेवाला औसत खर्च 


4  है।॥ अ. लकड़ी-८२०.५ मन; १.८४ रुपये प्रति मन की दर से ** १,५१० रुपये ्ः 


8 8 है | ॥| . आ. गैस-५५७ घनफुट प्रति दिन 


2+- उस 


! |... * गैस संयंत्र की लागत पर पूंजी-प्रभार (अनुमानित 
। हि आयु ३० वर्ष). . ४,३०० रुपये 











का, | ॥॥ घिसाव. . थे जज ७5 आई, पक 8 मे १४३ रुपये 
है ॥ है | ब्याज ६ प्रतिशतकी दरसे ..  ..  .. .. .. १२१ रुपये 
; कि । ! ही | ह | कर ह 
| 4 आओ, रहस्य क्‍ 
ता २. रख-रखाव ख्च# ...  .,..... .. .. .. २५ रुपये के 
॥ है॥ ॥॥ पति शिया लि न तक 2 है 
।। । ३. प्रति दिन गैस सयत्र मे ११० बाल्टी गोबर और पानी डालने की मजदूरी 
है 8 8॥ । | २ व्यक्ति दो घंटे प्रति दिन काम करते हुए कि हु है ५ 
। ॥ द ३६५ दिन; प्रति.व्यक्ति ५० नये पैसे की दरसे। २६५ रुपये +६५४ रुपये८+२, १६४ रुपये. | 
। पा | ।॒ पक ५, | हा कक ह ३५ ह ह । 
| । || हर] की के 3 जल 0. ५० ्षु 
4 ॥॥ गैस संयंत्र की स्थापना के बाद दूसरे वर्ष जलावन के खर्च में हुई खालिस बचत... ८०९ रुपये 
| 6 है॥॥ संयंत्र के संचालत खर्च, घिसाव और संयंत्र की कीमत ४,३०० रुपये पर 
! || | 


.. ६ प्रति शत ब्याज बाद करने के पश्चात्‌ खालिस छाभ 


भ के # क% # के १८.८ है 
!' ॥ 

| ;; हु । हर 
' ' /] । 7 
| ।' ! । 








कर द हुआ, वह नगण्य 
' .. था! प्रति व्षे २६ रुपये का जो अनुमान लगाया गया है, वह रबड़ नलियां बदलने, पेण्ट आदि करने के छिर है। 
|... पर ६ प्रति झत ब्याज बाद देने के पश्चात्‌ जुद्ध लाभ गैंस की कीसत 
६ |. (१८.८ प्रतिशत हुआ। इस प्रकार गैस संयंत्र लागत - ९६ - 
हे | | | 2 न्‍ सन | पाँच ह ै बार की अब ता ज मे । - की । ह | सन्‌ १९६२-६३ ह की अवधि मम २,० ३, ००० घनफुट 
कि . ७ 5 3 वन मे चुकता हो जाती है। गेस खर्ज हुई और उसका उत्पादन मुल्य ७९ १ रुपये पडा। 





गोबर गस संयंत्र से बचत क्‍ ६७९ 


इस प्रकार गेस का मूल्य प्रति १,००० घनफुट के लिए 
३.२२ रुपये पड़ा। द 


अक्तूबर १९६० से सितम्बर १९६१ के बीच जबकि 
जलावनवाली रूकड़ी की कीमत १.७३ रुपये प्रति मन थी, 
वह अप्रेल से मार्च १९६३ के बीच १.८४ रुपये प्रति मन 
रही अर्थात्‌ उसके मूल्य में ६.३ प्रति शत वृद्धि हुई। 
लकड़ी के बदले गेस का इस्तेमाल करने से रूकड़ी की 
कीमत में वृद्धि होने से जो खर्च बढ़ता है उससे भी पूर्ण 
रक्षा होती है। 


सन्‌ १९६२-६३ की अवधि में २,०३,००० घनफुट 
गेंस की खपत हुई, जिससे करीब ८०० मन लकड़ी की 
बचत हुई। इस प्रकार रसोई बनाने में करीब २५४ 


घनफूट गैस एक मन लकड़ी के बदले इस्तेमाल की जा 
सकती है। 

गेस संयंत्र की स्थापना से कुछ परोक्ष लाभ भी हुए। 
गेंस संयंत्र से उच्च स्तरीय पाचित गोबर प्राप्त होने 
लगा, जिसमें १.५ प्रति शत नाइट्रोजन होता है जबकि 
सादे गोबर की खाद में ०.७ प्रति शत ही। प्रति वर्ष 
करीब ८०० मन लकड़ी की बचत हुई, जिसकी बड़ी 
कमी है; और रसोई बनाने की अवस्था में भी सुधार 
हुआ तथा धुएँ से भी रक्षा हुई। यहाँ यह भी बताया 
जा सकता हैँ कि खाद के गड़ढे से जो खाद प्राप्त होती 
है उससे तुलना करने पर पता चलता है कि उसी ढोर से 
५० प्रति शत अधिक खाद प्राप्त हुई | 
बम्बई : २२ मई १९६३ कै 


दिल्‍ली, सद्रास, बंगलोर और कलकत्ता में खादी आमोद्योग की प्रतियां वहाँ 
के खादी ग्रामोद्योग भवन से प्राप्त की जा सकती हें। भवनों के पते इस प्रकार हें: 


खादी ब्रामोद्योग भवन 
१४, रीगल बिल्डिंग 
 कनाट सकस 

नयी दिल्‍ली 


ब्वादी आमाग्रोग अ्रवन 
१९०, माउण्ट रोड 
सदास-२ 


डक ३ 
खादा ग्रामोद्योग अ्रवन 
९७-९८, सिल्वर जुबली पार्क रोड 
बंगलो र-२ 


खादी ग्रामोद्योंग अवन 
२४, चित्तरंजन एवेन्यू 
कलकत्ता-१२ 













































वस्त्रोधोग का ग्रारस्मिक उठ्धव 


मैनचे स्टर के विकास का अ्रय वस्त्रोग्रोग को है, जिससे कि उसका सदियों से सम्बन्ध रहा है । इस लेख में इस उद्योग 


के प्रारम्भिक वर्षो की समीक्षा दी जा रही है। 


मेनचेस्टर का नाम दो अलग-अलग समय के विशिष्ट 
. प्रकार के बस्त्रों के साथ जुड़ा हुआ था: सन्‌ १५४० 
वाले वर्षों में लंकाशायर के ग्रामीण बुनकर मोदा रोएँदार 
ऊनी कपड़ा, जो 'मैनचेस्टर-कॉटन' के नाम से जाना जाता 
. था, बनाते थे । यह वेस्टरपोरलैंड तथा वेल्स के क्रमशः 
कैंडल' और वेल्स कॉटन' के समान होता था । 
'कॉटन' याने रोएंदार, बालदार बस्त्र। इस अर्थ में यह 


जमंन-मूल से निकला हुआ माना जाता है और जरबी- 


'कृतुन' से. निकके हुए रेशे या तंतु के नाम से यह संबंधित 


नहीं हैं। जेसा कि १५९० में लिखे वर्णन से ज्ञात 


होता है, इन सस्ते ऊनी कपड़ों के , कारण 
मैनचेस्टर उस काउंटी का प्रथम नगर हो गया। 


दो सो साल बाद भारी सूती वस्त्र (जैसा कि आज के: 


अर्थों में माना जाता है) ने मैनचेस्टर को विद्व-विख्या 
बना दिया । इंग्लेड के अन्य कई ग्रामीण क्षेत्रों के समान 
मध्य युग म लकाशायर में वस्त्र व्यापार अच्छी 
तरह जम गया था। ऊन और पदुआ (लीनन) वहां 
प्रशोधित होते थे और वे आयरलैण्ड से लाये जाते थे। 
सन्‌ १२९५ के एक भूमि-बित्री संबंधी शर्तनामें में अलेक्जा- 
डर-ले-टिक्टोर-डी-मेमेस्तेरे! नामक एक रंगरेज का 
_ उल्लेख है । खनिज क्षार रहित (मृद) जल और सस्ती 
'धासवाली' जमीन धोबियों, रंगरेजों और समापन क्रिया 
करनेवालों के लिए उपयुक्त होती थी। पटआ-बनाई 
के प्रसंग में, सन्‌ १७०० से, मैनचेस्टर के आस-पास के 
क्षेत्र के धोबियों (ब्लीचर) से संबंधित उल्लेख अधिकाधिक 
मिलते हैँ । परन्तु इस नगर का वास्तविक विकास तो कपास 
_ उद्योग और कपास के व्यापार के फलस्वरूप ही हुआ। 


पूरे मध्य युग में पहले ऊनी और बाद में सूती कपड़ों का 


व्यापार ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था की सर्वाधिक समृद्धिशाली 
शाखाओं के रूप में बना रहा। उन्हें सम्राट का आश्रय 


मिला और देश के बहुत महत्व के रेशे के तौर पर ऊन 


उत्पादन को संरक्षण देने की दृष्टि से प्रसारित की जाने-. 


वाली राजाज्ञाओं की लम्बी विरासत भी प्राप्त हुई । 
सन्‌ १६०० के बाद से ही रुई प्रशोधन ने इंगलण्ड में शने: 
शने: पेर जमाये । फ्लेमिरा (टोडापट्टीवाले ) निर्वासित, 
जिनमें अधिकांश बुनकर और अन्य वस्त्र कला के शिल्पी ही 
थे, इंग्लैंड आये और साथ में उन वस्त्रों के विविघ प्रकारों की 


- लोकप्रियता भी लाये, जिनकी नवीनता मुख्यतः रेशम या 


सूत के मिश्रण से कंपड़ा बनाने में या केवल उनके अलग- 


अलग उपयोग से कपड़ा बनाने में थी । जहां कारीगरों के 
श्रेणी-संगठन पहले से ही स्थापित थे, उन नगरों में तो 


इन निर्वासितों को काफी दिक्‍कतें उठानी पड़ीं, परन्तु 
मेनचेस्टर जैसे खुले कस्बों में इनका बड़ा स्वागत हुआ। 
किसी भी निर्वासित को वार्षिक ४ पेंस की दर से ईंधन 


ओर करघे बनाने के लिए लकड़ी काटने की इजाजत थी। 


देहातों में किसी तरह की ऐसी प्रशासनिक या व्यापारिक 
रुकावट न थीं, जो कि इस घरेल वस्त्रोद्योग के तीन्र विकास 
में बाधक बनती। फलत: मैनचेस्टर में और उसके आस- 
पास काफी मात्रा में तरह-तरह का कपड़ा बनने लगा । 


पदुआ (छीनन) बुनाई, जंसा कि ऊपर बताया 
गया हू, मनचेस्टर में अच्छी तरह जड़ पकड़ चुकी 
थी। निर्वासित छोगों ने इसके व्यापक अनुभव को 


मिश्चित कपड़े के उत्पादन में अपने कौशल 


के साथ मिलाया । हां, यह सही है कि रेशम इन पिछड़े 


ही 





क्र । 


अल इन्काता ता पथ 





श्र 


वस्त्रोद्योग का 


ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक स्थानन पा सका; क्‍योंकि उसे 
वहां के शासकीय अभिजात वर्ग का संरक्षण प्राप्त नहीं 
हो सका था। फिर भी, वहां की आर्थिक-सामाजिक 
परिस्थितियां इसके अनुकूल थीं कि रुम्बे रेशों को ऊनी 
दुबटे (वस्टेंड) का उपयोग हो । बाद में तो रुई का भी 
विशेष उपयोग होने रूगा। श्रेणी-संगठन का दबाव न होने 
से लंकाशायर के बुनकरों तथा वस्त्र व्यापारियों के लिये 
यह सम्भव हो सका कि वे विविध और बढ़िया भांतों, 
दलियों के लिए प्रयत्न करें। मेनचेस्टर के व्यापारी उस 
सुविधा से वंचित थे, जो श्रेणी संगठनवाले व्यापारियों को 
सहज उपलब्ध थी, जैसे विशेष मात्रा में उन्हें पूंजी प्राप्त 
होना। परिवहन-साधन भी कम थे। इसलिए 'मैनचेस्टर 
में जो सामान बनाया जाता था, वह छोटा-छोटा और 
विविध प्रकार का होता था, अतः वे अपनी ढूकानें छोटी 
चीजों, जैसे पिनें, सुइयां आदि से ही भरी रखते थे। 
यह वर्णन फूलर (#प७/) ने बड़ी नम्नता, परन्तु गौरव 
भाव से किया है, फिर भी काफी प्रद्यंसनीय' वर्णन के रूप 
में वह है । एक सावधान वर्णनकर्त्ता केरूप में न सिर्फ 
उन्होंने. सूत और मोटे कपड़े का जिक्र किया है, बल्कि 
तमाम चीजों की एक सुन्दर झांकी भी प्रस्तुत की है, जो 
इस प्रकार है : अतः बहुत सारी चीजें होने से, जिनकी 
गणना करना या उन्हें याद रखना मेरे लिए कठिन है, 
यह एक सुरक्षित उपाय होगा कि में उन सबको मेनचेस्टर 
टिकिन' में लपेट लू और उन्हें पिनें लगा दूं (ताकि उनका 
गिरना या फैल जाना रोका जा सके ) अथवा उन्हें टेप से 
बांध लू (अच्छा बंधा तो अच्छा मिला) और फीते तथा 
नूकीले सिरों से भी पटे लिया जाय, जोकि सभी उसी 
जगह बनाये जाते हैं ।” -वर्टीज ऑफ्‌ इंग्लैंड, १६६२। 


मैनचेस्टर तथा आस-पास के कस्बों में चन्द मेले लगते 
थे। एक बड़े बन्दरगाह से उसका सम्बन्ध भी काफी 
बाद में हुआ। मध्य युग के समान मेनचेस्टर का व्यापार 
. लद॒दू घोड़ों पर ही निर्भर रहता था, जोकि उसके परिवहन 
के मुख्य साधन थे । इंग्लैण्ड के उत्तर में इन घोड़ों के 
लिए नदियों पर पुल भी बनाये गये थे । ये पुल पत्थर के थे 
और ऊंची-ऊची दीवारों से घिरे रहते थे, ताकि घोड़े 
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और उन पर का सामान अगल-बगल में गिरे भी तो 
उठाया जा सके। इस तरह भारी सामानों से लूदे जानवरों 
को लिये हुए लंबी-लंबी कतारों में मेनचेस्टर के लोगों का 
उन रास्तों पर जाना-आना उन दिनों आम तौर पर 
देखा जाता था, ऐसा डेफो (7०००) ने अपने 
टूर थ्यू दि होल आयलेंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन (१७२४-७) 
में लिखा हैं। उन्होंने देश के प्रत्येक हिस्से में मेलों और 
बाजारों की उनकी यात्राओं का भी जिक्र किया हैं, 
जहाँ वे फूटकर बिक्री के स्थान पर दृकानदारों को थोक 


. भाव पर चोजें बेचते थे और वह भी दीघ-कालीन 


उधारी पर। | 


वस्त्र संबंधी श्रवृत्तियों की नयो शाखा 


ये विविध छोटे-छोटे सामान आदि - (बिसाती द्वारा 
बेचे जानेवाले) मूलतः: मैनचेस्टर के सन (फ्लेक्स) 
आदि से बनाये जाते थे, लेकिन यह संभव है कि सूती 
सूृत भी ६६५० के आस-पास कभी-कभी मिश्रणार्थ 
उपयोग में लिया जाता रहा हो, खास कर छोटे टपों के 
लिए। फ्लेसिश (टोडापट्टी) बुनकरों ने वस्त्रोद्योग 
की इंग्लेंड में एक नयी शाखा का सूत्रपात किया, जिससे 
यूरोप के कई देशों में व्यापारिक लाभ की काफी 
चीजें बनने लगीं, जैसे मोटे सूती कपड़े । इस 
मोटे कपड़े फस्टेन (#८४४४४) का, जो पदटुआ के 
ताने और कपास के सूत के बाने से बनता था, जिक्र 
पहली बार नेपल्स के कपड़े (फस्टेन डी नेपल्स ) के नाम 
से सन्‌ १५५४ में हुआ है । यह एक अच्छी किस्म थी, 
जिसमें लंबे रेशे के दुबटे ऊनी सूत का मेल भी होता था। 
मेनचेस्टर ने इस सस्ते मोटे कपड़े में विशेषज्ञता प्राप्त 
करना शूरू किया और दूसरे नगरों से होनेवाली प्रति- 
स्पर्धा शीघ्र ही समाप्त कर दी। पर लंदन के ऐसे कपड़े 
के व्यापारी उस खतरे को समझने में असावधान न थे, 
जो लंकाशायर जेसे खुले जिलों से आता हुआ दिखाई 
दे रहा था। सन्‌ १६२१ में, जब कि शाही अधिकारियों 
के साथ-जिन्होंने श्रेणी बुनकरों के बुने हुए कपड़ों का 
सर्वेक्षण तो किया था, परत्तु ग्रामीण घरेलू कारीगरों के 
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वस्त्र विन्‍न्यास का सर्वेक्षण, किस्म तथा सही नाप के 
लिए, नहीं किया था-चख-चख शुरू हुई, तो लंदन 


के कपड़े के व्यापारियों ने संसद के सामने आवेदनपत्र 


पेश करते हुए बताया था कि किस प्रकार “करीब 
२० वर्ष पहले इस राज्य में, खास कर लंकाशायर की 
काउंटियों में, विभिन्न प्रकार के लोगों ने ऐसे अन्य तरह 
के मोटे सूती कपड़े का व्यापार खोजा, जो सेमल या 
'डौने' (700976) के ढंग. का बनता था। ये जमीन पर 
उगनेवाले फूल हैं और झाड़ी या क्षुप में लगते हूं, , . . 
साधारण रूप से ये कपासिया ऊन' के नाम से जाने जाते 
हैं। अधिकांश रूप में स्कॉटलेंड से आनेवाले पदुवा 
सूत से भी यह बनाया जाता है... 


एसा कहा जाता हूं कि ऐसे मोटे कपड़ों के ४०,००० 
अदद उस समय इंग्लंड में प्रति वर्ष बनाये जाते थे। 
इस (वजनदार) कपड़े में पटुवा सूत' के साथ सुती सूत 


का जो मेल होता था, उसे बनाने का अनुभव, फिर 
पटुवा-कपास के सूत के मिश्रण से बुने (हल्के-फूलके) 


कपड़े बनाने का अनुभव और, कदाचित्‌ इन मिश्रित 
कपड़ों को साफ करने, रंगनें तथा समापन करने में 
प्राप्त कौशल, ये सभी सूती कपड़े के उद्योग के उचित, 
परन्तु ऋ्रिक विकास के लिए बहुत मल्यवान और गति 
देनेवाले साबित हुए। 


पुरस्कर्ता 


मैनचेस्टर का सूती कपड़े का उत्पादन और व्यापार उस 


प्रारंभिक काल में व्यक्तिगत मालिक और रोजी देनेवालों 


के अधिकार में था और वे वह सृत उन किसान-बनकरों 
को देते थे, जो आस-पास के देहातों में रहते थे । सत्रहवीं 
सदी के इन भध्यस्थों में से बहुत-कुछ लोग बड़े सफल 
स्थानीय व्यापारी थे और उनमें से कुछ के तो नाम भी 
दर्ज हैँ। मैनचेस्टर का पहला पंरिवार, जिसने कपास के 


_ सूत और उसके बने मोटे कपड़े के व्यापार में कीति और 


संपत्ति पायी, चेथमस” नाम का थां। प्रथम राजबंशीय 
एडवड ने अपने को व्यापारी' की संज्ञा से ही १५४९ में 
जाहिर किया था और यही उसके पुत्र जेम्स ने किया 


. पूंजी लगा रखी है ।” 


जुलाई १९६३ 


जो मैनचेस्टर का एक विशिष्ट मध्यस्थ (व्यापारी) था। 
उसके पोते हेनरी (१६०३ ई.) ने अन्य चीजों के साथ- 
साथ टाट का भी व्यापार किया था। अगली पीढ़ी में 
हेनरी के चार लड़कों ने अपना कारोबार लंकाशायर 
की सीमा के बाहर फेलाया | दो भाई, जॉर्ज (१५७६- 

६२६) ओर हेम्परी (१५८०-१६५३) ने, जो कि 
सेना में दाखिल हो गये थे, अपने को “कपड़ा और अन्य 
सामान खरीदने-बेचनेवाले साझीदार-व्यापारी” बताया 


था तथा यह भी कि उन्होंने १०,००० पौंड की संयुक्तः 
जॉज ने लंदन के घर से और 


हम्पर ने मेनचेस्टर से इस काम का निर्देशन किया। 


उनके कारोबार के छः माह (१६२६ में) के विवरण का 
स्तर सुरक्षित रखा गया है। इस अवधि में कुल ३६.५ 
'ऊनी' पैकेट खरीदे गये, जिनमें से ३० थोक भाव 
से और ४.५ खुदरा रूप में बेचे गये। यह 'ऊनया 


जैसे कि कागजात में अधिकतर उल्लेख है, सायप्रस वूल', 


सूत था। एक पैकेट २४० पौण्ड का होता था और उसकी 


कीमत २० पौंड से २१ पौण्ड तक थी। इस तरह उक्त 
अवधि में फर्म का अकेले सूती कपड़े का कुल लेन-देन 


७०० पौंड का हुआ था। ग्रामों के बुनकरों द्वारा उक्त 


साझेदारी फर्म के लिए बुना हुआ कपड़ा लंदन में ३० से 


४८ अदद का एक-एक पैकेट बनाकर भेजा गया, जो 


वहाँ १४ शिलिंग और २५ शिलिंग ६ पेंस प्रति नग 
की दर से बेचा गया। अगस्त और सितम्बर १६२६ में 
१,०५१ अदद के २७ पैकेट, जिनकी कीमत 
पौंड थी, उक्त साझेदारों के लिए जहाज से भेजे गये। 


यह कहना सभव नहीं हूं कि यह औसत डिलिवरी” का 


प्रतिनिधित्व है या नहीं। परल्तु व्यापार-पत्रकों से यह 


पष्ट हुआ हूँ कि उक्त दो चेथम भाइयों ने कई हजार 


पोंड का लेन-देन प्रति वर्ष अवश्य ही किया होगा। 
हैम्परी यद्यपि देहात में व्यापार करता था, पर अत्यधिक 


बोद्धिक अंभिरुचि का आदमी था। अपनी संपत्ति का 


कुछ हिस्सा उसने जमीन खरीदने में लूगाया था, जो 


उन छोगों के छिए सामान्य बात थी जिनके पास कुछ 
संपत्ति होती थी। परुतु उसकी बहुत स्मरणीय और 
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स्थायी वसीयत है, बच्चों के लिए सकल की स्थापना और 
सार्वजनिक ग्रंथालूय, जो उसने अपने मैनचेस्टरवाले 
मकान में स्थापित किया था और जो आज भी उसके 
सावंजनिक सेवाभाव के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं । 
हैम्परी चेथम आराम पसंद स्वभाव का था और बड़प्पन 
के लिए होनेवाली होड़ से अछग रहता था, यद्यपि उसके 
समय के कई पूंजीवाले और व्यापारी ऐसा करना चाहते 
थे। उसने संसद (लार्ड सभा) की आजीवन सदस्यता 
ग्रहण करने के आमंत्रण को भी ठकरा दिया था, पर 
इसलिए नहीं कि उसके लिए काफी शुल्क अदा करना 
पड़ता था, जिससे कि वह निरुत्साही हो गया हो। 


अपने जन्म स्थान में तो उसकी संपत्ति सब पर अच्छी 


तरह से जाहिर थी | जब वह १६३५ में रूंकाशायर का 
दोरीफ बना था, उस सिलसिले में फूलर ने लिखा है: 
“बह बहुत सुसंस्कृत और सभ्य था, जन्म और संपत्ति 
से | जूरियों के बीच जब वह बैठता था, तो उसके वस्त्र 
इस बात को दिग्दशित करते थे कि उसके प्रति उसके 
साथियों का कितना वास्तविक छगाव था.... 


सब से अगुआ वस्त्रोद्योगी नगर 


.. फिर पूरी एक शताब्दी या करीब उतनी अवधि तक, 
जब तक कि व्यापक तकनीकी और रासायनिक प्रगति 
का काल (करीब १७५० तक) नहीं आया, मेनचेस्टर के 
वस्त्रोद्योग का नाम पीछे पड़ गया। वह समय कुछ 
सुसस्‍्ती का था, पर उसका सतत विस्तार और 
परिणाम मैनचेस्टर ने देखा, जिसने बाद में देश में सबसे 
अगुआ शहर बनकर यूरोप के सूती वस्त्रोद्योग के काम में 
उच्चतम स्थान, बिना किसी संघर्ष के प्राप्त कर लिया । 
यह ॒विलक्षण प्रगति उस खुशी के सह-अस्तित्व पर 
आधारित थी, जो पटुवा, पटुवा-कपास और उस क्षेत्र 
की मोटे सूती कपड़े की बुनाई में विद्यमान था। उक्त 
कार्य में प्राप्त संचित अनुभव सूती वस्त्रोद्योग के लिए 
लाभदायक रहा। यह उद्योग उपयुक्त कपड़ों के व्यापार 
की परंपरा में था, जिसने संवेधानिक लाभ भी अपने 
लिए प्राप्त कर लिया। पटुवा और सूती मोटे कपड़े के 


साथ-साथ चलनेवाले व्यापार में श्रेणी संगठन की कोई 
रुकावट नहीं थीं। कच्ची सामग्री के तौर पर उपयोग में 
आनेवाली कपास के कारण पटुवा-बुनाई व्यापार को, 
जो वहाँ या अन्यत्र समान रूप से गिरता जा रहा था, 
इस योग्य बना दिया कि उसे पटुवा मेल की शैली में 
बदल दिया जाय । फिर, मोठे सूती कपड़े के व्यापार के 
साथ के इस गहरे मेल से कलिको' कपड़े के निर्माण 
में और उसकी छपाई में आनेवाली रुकावटें दूर करना 
भी सम्भव हुआ। 


लगभग १७०० में भारत से यूरोप में निर्यात 
कपड़े (कलिको) ने अपने आकर्षण, बढ़िया किस्म और 
सुंदर रंगीन डिजाइनों के कारण बड़ा उत्साह पैदा कर 
दिया। इंग्लैंड के समाज को वह एक देवी उदबोधन 
जेसा लगा; क्योंकि अपने देश में बनी मोटी और गहरी 
ढंग की सामग्री से वह ऊबता जा रहा था। उस समय के 
वाणिज्य-सिद्धांतों पर चलनेवाली सरकारों ने स्वदेशी 
वाणिज्य के संरक्षणार्थ दूसरे देशों से आनेवाली विलासिता 
की सामग्रियों के आयात को दबाने का प्रयास कियां। 
इंग्लेंड में १७२१ के एक अधिनियम ने न केवल छपे हुए, 
रंगीन या रंगीन कलिको' के उपयोग पर ही प्रतिबंध 
लगाया, बल्कि यह प्रतिबंध “कपास या उससे मिश्रित 
किसी भी अन्य ऐसे कपड़े पर रूगाया, जो किसी रंग या 
कई रंगों में छापा जानेवाला हो या 'कलिको'" के-से 
चारखानों में रंगे या धारीदार... या सिला हुआ अथवा 
किसी रंग या रंगों सहित बाहरी भागों में पुष्पांकित किया 
गया हो या वहाँ पृष्पों की छपाई की गयी हो (मलमल, 


गुलबंद और एक प्रकार के मोटे कपड़े को छोड़कर) ।” 


बिल्कुल नीले रंग के 'कलिको' पर, खास कर जिसका 


उपयोग स्प्रॉन” (धूल आदि से वस्त्रों की रक्षा करने के _ 


लिए ओढ़नी का-सा आच्छादन) तथा स्मॉक फ्रॉक 
(किसानों की अधबहियों) के लिए किया जाता. था, 
प्रतिबंध नहीं था। 


इस कानून में मैनचेस्टर के लिए दिलचस्पी की बात यह 
थी कि वहा के बने मोटे कपड़े पर प्रतिबंध नहीं छगाया 
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६८४ ' * खादी ग्रामोद्योग : 


गया था, जिसके फलस्वरूप उसके उद्योग को कानून के 


प्रतिबंध से बचाव मिल गया। इस कानून के पीछे तक 
यह था कि इंग्लैंड में उत्पादित वस्त्रों की छपाई हो सके, 
बदर्तें कि ऐसा होने पर भारत के असली 'कैलिको' के 
साथ विश्वम होने की कोई संभावना न हो। भारत का 
“कैलिको इंग्लैंगड के मोटे कपड़े की तुलना में इतना अधिक 
महीन था कि वह कपड़े के प्रतिबंध लगाने के नियमों के 
अन्तगंत नहीं आता था। लूंकाशायर के बुनकरों को 
मोटे कपड़े (फस्टेन) की छपाई का विकास करने की 
सुविधा मिल गयी;. क्योंकि कपास के ताने के साथ 
सन के बाने के स्थान पर पठआ के बाने पर छपाई होने 
लगी। इस तरहं पहले का मोटा कपड़ा अब काफी अधिक 


हल्का होने छगा। कलिको' के स्लाथ इन कपड़ों . की 


फिर भी इतनी अधिक समानता थी कि नाविक ऊन 
उत्पादकों ने मेनचेस्टर के बनकरों के खिलाफ मकदमा 
(सन्‌ १७३५ में ) दायर किया । उस मुगदमे में यह दावा 
किया गया था कि जो छपा हुआ कपड़ा (फस्टेन) 
बचा जा रहा हैं, वहअधिनियम का उल्लंघन करता है। 
पटुआ आदि ने अधिनियम से बचने के लिए फस्टेन. की 
तकल की । इस मामले का फेसला १७३६ में एक संसदीय 
समिति ने मैनचेस्टर के पक्ष में दिया। 


यद्यपि नाविक बुनकरों का मामला काननी दृष्टि 
से मजबूत था, पर कमजोरी यह थी कि मैनचेस्टर के 
व्यापारी मालिकों के पक्ष में किफायतसारी के साथ ही 
उपभोग करनेवालों की इच्छाएँ भी थीं। सन्‌ १७३६ 
के निणय ने ऊन के ताने के साथ सूती सूत के बाने की 
अनुमति दी, नव पारिभाषिक फस्टेन की छपाई 
आदेश की पुनः पुष्टि की और इसके साथ ही रूई और 
सन के सूत से मिश्रित सूत (सूती-सन) की बनाई 
के लिए प्रति गज ३ पेन्स उत्पादन-शल्क निर्धारित 
करके स्वीकृति दे दी। अंततः सन १७७४ में १७ २१ के 
अधिनियम को खंडित कर दिया गया और आधिकारिक 


रूप से सभी सूती वस्त्रोत्पादन- के लिए छपाई की 
अनुमति दे दी गयी।  +. 


जुलाई १९६३ 


भारत के 'कैलिको' फिर भी लंबे अरसे तक मैने 


स्टर के उत्पादन की तुलना में गुण और मात्रा दोनों में 


श्रेष्ठ रहे । लंकाशायर के सूतकार, बुनंकर और छापेसाज 
भारत के शिल्पियों की बराबरी में नहीं आ सके; क्योंकि 
भारत की मलूमलू इतनी उन्नति कर गयी थी कि वह 
बहुत ही महीन होती थी तथा उसकी छपाई पूर्व देशीय 
पृष्पोद्यानों की तरह विविध रंगों की होती थी। भारतीय 
कलिको' के लंदन स्थित निर्माताओं-प्रधानत: ईस्ट 


इण्डिया कम्पनी-और उस वक्‍त द्रत गति से विकासोन्मस 


लीवरपुल बन्दरगाहु से सामान भेजनेवाले मैनचेस्टर 
उत्पादन के व्यापारियों के मध्य मुख्यतः अफ्रीका. तथा 


अमेरिका स्थित उपनिवेशिक बाजारों में डटकरः 


व्यापारिक संघर्ष चला। उनका यह संघर्ष १७२०-५० 


की अवधि में अपनी चरम सीमा पर था। समद्र पार 


के ये क्षेत्र इंग्लेण्ड के प्रदेशों में उत्पादित सादे चौखाने 


और धारीदार डिजाइन काफी मात्रा में लेते थे। इसके 


साथ ही उनसे आमदनी भी इतनी होती थी कि वह 


इंग्लेण्ड में अन्य किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लाभ से 
कितनी ही अधिक थी .इस प्रकार की आमदनी मैनचेस्टर 
के सूती वस्त्रोद्योग का विकास करने में बहुत बड़े महत्व 
की थी। औपनिवेशिकं बाजार के लिए होनेवाले 
संघर्ष और उससे प्राप्त अनुभव ने लंकाशायर के सूती 


वस्त्रोत्पादन के परिपूर्ण तकनीकी विकास को आगे 
बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ह 


भारतीय बस्त्रों की लोकप्रियता 


मेनचेस्टर की सामग्री ने वेस्ट इंडीज औरं उत्तरी 


अमरीका में बड़ी सरलता से अपने पैर जमा लिये। 
माल को डिलीवरी यहाँ मुख्यतः 
करनेवाले गुलामों के लिए होती थी; क्योंकि उन्हें 


अपने मालिकों की ओर से मिलनेवाली चीजें ही लेनी 
पड़ती थीं। पर अफ्रीका का मामला बिल्कुल अलग था; 
क्योंकि वही के गुलाम लिवरपुल में आधारित त्रि भुजांकारें 
व्यापार के एक अंग के रूप में खरीदे जाते थे। 


बिक्री अथवा वस्तु-विनिमय (बार्टर) के लिए इस 


बगीचों में काम 


हर 


बस्त्रोंद्योग का प्रारश्मिक उद्धंव 


बाजार- में दिये जानेवाले सूती वस्त्रों का गुण-स्तर निग्रो 
लोगों के स्तर के मुताबिक रखना पड़ता था; क्योंकि 


वे आसानी से संतुष्ट होनेवाले नहीं थे। ये लोग टाक्स' 


सूती वस्त्र पहनने के आदी थे-योंकि वहीं की गर्म 
आबोहवा के लिए ये कपड़े सर्वोत्तम थे-और एक 
जमाने से खद सूती मोर्ट कपड़े बनाने और उन्हें नीले 
और सफेद रंग में रंगने के काम से परिचित थे। भारत के 
कपडे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक लाभ की 
दृष्टि से इंग्लैंड में पुननिर्यात के लिए आयात करने 
दिये जाते थे, महीन तथा विविध रंगों व भांतों के होने 
के कारण अफ्री का में शीघ्र ही लोकप्रिय बन गये। 
वस्तुत: उस समय अफ्रीका में व्यापार करनंवादे 
व्यापांरी- के लिए असली भांरतीय “कलिको” रखना 
व्यापार की एक अत्यावइ्यक वस्तु थी। अफ्रीका के 
व्यापार के लिए जिस प्रकार के सूती वस्त्र की सर्वाधिक 
मांग थी, वह था नीली और सफेद धारीवाला 


लुंगी वस्त्र (7.0॥) जिसे वहा अन्नावास्सेस कहा _ 


जांता था। मोटे पटआ के वस्त्र और वे भी मलिन 
रंग के, वहा नहीं टिक पाते थे। इसी तरंह के वस्त्र बेचने का 
प्रयत्न मैनचेस्टर के व्यापारियों ने पहले वहाँ किया था, 
पर उन्हें अफ्रीकावासियों ने ठुकरा दिया। वे मोटा-सर्ज 
जैसा ऊनी कपड़ा-जो रौण्टर्स, परपेट्स या लांग सेल 
के नाम से प्रचलित था-यदि वह चमकीले नीले 
अथवा हरे रंग में. रंगाया हो (छपा हुआ नहीं) और 
मजबत कागज के कवर में पैक किया गया हो तथा जिस 
पर रॉयल अफ्रीकन कम्पनी का प्रभोत्वात्पादक हाथी- 
बाला व्यापार. चिन्ह हो, तो खरीद लेते थे। अफ्रीकी 
लोग फलों के डिजाइन से सुसज्जित बैंगनी और सिदूरिया 
रंग के रेशमी वस्त्र भी खरीदते थे। फिर भी, जब उन्हें 
अपने मन से चुनाव करने की छूट होती, तो वे सूती 
वस्त्र ही पसंद करते। 


केप कोस्ट कैसल के गवर्नर के १७०६ में दिये गये एक 
प्रतिवेदन में बताया गया हैं कि ईस्ट इंडिया के कपड़े 
ही बिकने योग्य हैं, व कि उतकी नकल करके बनाये गये 
वस्त्र / सते १७२४ में भी उक्त गवर्नर ने लिखा है कि 
“ब्डायद में बने वस्त्रों की नकल करके बनाये गय॑ वस्त्रा 
का बीक्स. 
आदिम लोगों द्वारा स्वीकृत किये जाने के स्तर से 
बहुत निम्न कोटि के पड़ते हैँ।' 


.. इतना भारी होने की वजह से यहा के. 


द्‌८ट५ 


इतना होने पर भी मैनचेस्टर के उत्पादकों ने अपने 
उत्पादनों के रंग और डिजाइनों में जो सुस्थिर, ठोस सुधार 
किया उसके फलस्वरूप उनके प्रयासों के फल सामने आने 
लगें। इस तरह १७४४ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के मद्रास 
स्थित एजेन्ट को इस आधार पर अकीका के लिए जहाज से 
भेजी जानेवाली छींट की मात्रा में कमी करने का निर्देश 


दिया गया कि इंग्लेंड में वस्त्रों की छपाई की तकनीक 


में इस कदर प्रगति कर ली गयी थी कि केवल बहत ऊंचे 
दर्जे के भारतीय शैली के वस्त्र के लिए ही प्रतिस्पर्धा 
में सफलतापूर्वक टिकने की गुंजाइश रह गयी थी। 


अंठारहवीं सदी के मध्य में भारतीय 'केलिकी' की . 
नकल में बने लंकाशायर के कपड़ों को देशी. नोमों से- 
जैसे बाफ्ता, नमन्नेपौत', कुश्ते आदि-चिन्हित करके 
अफ्रीकी बाजारों के लिए उनका सफलतापूर्वक उत्पादन 
किया जाता था ॥ निरचय ही उत्पादित सभी सूती किस्सें 
निरपवाद नहीं थीं। उदाहरण के लिए काफी लरूबे जरसे 
तक मैनचेस्टर के रंगरेजों को लाल शेड' के मामले में 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करता पड़ा था। अफ्रीका- 
वासियों ने मैनचेस्टर के बेजूतापौत' को इसलिए नापसंद 
कर दिया कि उसका लाल शेड धलाई पर टिकता नहीं था। 
सूती वस्त्र उत्पादक दूसरा उपाय न सोच सके, सिवाय 
इसके कि रंगा हुआ दूबटा सूत उक्त प्रकार की शैली में 

लाल हेड की धारियो डालने के लिए इस्तेमाल में लाते, जो 
असंतोषजनक था; क्योंकि निग्नरों ऐसा कपड़ा चाहते थे 
जो सहज में धुल और सूख सके। 

सन्‌ १७५० के बाद शीघ्र ही ईस्ट इंडिया प्रतिद्वन्द्रियों 
के क्रमिक ह्ास से मैनचेस्टरवासियों को अफ्रीकी बाजार 
पर कब्जां करने में भारी सहायता मिली। सन्‌ १७५१ 
में सूरत में एक विप्लव हुआ, जहाँ से अधिकांश कपड़े 
अफ्रीका भेजने के लिए प्राप्त किये जाते थे । और, उसी 
समय से आगे के वर्षों में. भी भारतीयों का असंतोष 
दिनों-दिन फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया 
के सूती वस्त्र उत्पादन पर कुल मिल्गकर ग्रहण छा गया। 
सन्‌ १७५ १ में इंग्लैंड में उत्पादित सूती वस्त्रों का अफ्रीका 
में आयात २०,४७२ पौण्ड मुल्य का हुआ था। दस वर्ष 
बाद यह बढ़कर ५५,५७० पौण्ड मूल्य का हो गया और 
१७७१ तक पहुँचते-पहुचते वह १,१६,२५० पौण्ड 
कीमत का हो गया था । (सीबा रिव्यू, वेजल, 
स्वीट्जरलेण्ड, १५६२/२) .. 


















































प्रक भोजन : ताइगुड और बीरा 


केशव विटठल पानसे 


इस लेख में चार किस्म के पूरक आहार-नीरा, ताढ़-गुड़, मखनिया दूध और केछा-का स्कूली ब 


“पड़नेवाले प्रभाव का विइलेषण किया गया हे । 


पृ]षण सम्पूर्ण जीवित शरीर अथवा उसके अंगों के 

विकास, रखरखाव तथा जीण्)ोद्वार या दुरुस्‍्ती 
सम्बन्धी प्रक्रियाओं का योग हैं। किसी देश का पोषण- 
स्तर वहाँ के निवासियों के भोजन की किस्म से आंका 
जाता है। पोषाहार सर्वेक्षण से, जिसमें कि प्रतिनिधि 
दलों द्वारा विभिन्न अवधियों में खाये गये भोजन का 
अध्ययनं किया जाता है, उपभोग किये भोजन के गण॑- 
स्तर और मात्रा का पता चलता है। भारत के विभिन्न 
हिस्सों में किये गये इस प्रकार के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है 
कि स्कूल जाने छायक उम्र के बच्चों का औसत स्वास्थ्य 
_निस्संदेह असंतोषजनकं हैं | जहा। तक पोषण का संबंध 
हैं, ग्रामाण और शहरी बच्चों के बीच कोई अन्तर 
नजर नहीं आता। 


भारत के लिए पोषण की समस्या का विशेष महत्व 
है; क्योंकि यहाँ की खाद्य समस्या भी बड़ी गंभीर 
है। अपौष्टिक आहार पानेवाली आबांदी में ज्यादा 
नुकसान नवजात शिक्षुओं और बालकों को पहुँचता है । 
बच्चों की बाढ़ पर दो चीजों का नियंत्रण होता हे 
एक अन्तनिहित शक्ति तथा दूसरा वातावरण। यंह्‌ 
सच हूँ कि अनुवंशिकता बच्चे के अंतिम विकास की सीमा 
बांध देती हैं। पोषाहार एक मूल वातावरण माना जाता 
हैं। यदि बच्चे को, जबकि वद्धि आवेग बहुत तेज होता है, 


सर्वोत्तम पोषाहार मिलता है तो वद्धि भी अनकलतमः 


गति से होगी। एक बार आवेग रुका नहीं कि उचित 
ढंग से विकास होने में बाधा पड़ जाती है। डा. वी. एन 
पट्वधन के पर्यवेक्षणानसार भारत के शिशुओं का वजन 
और लम्बाई जन्म के समय यरोपीय देशों के शिशुओं के 


स्वारथ्य पर 


समान ही है.। परन्तु जब भारतीय बच्चों को माँ का दूध 
छुड़ाकर अपौष्टिक आहार दिया जाने छगता है तो. 


उनका स्वास्थ्य और विकास धीरे-धीरे गिरने लगता है, 
और यह्‌ अवस्था किशोरावस्था तक जारी रहती है। 
अपौष्टिक आहार के कारण दांत, स्नायु-प्रणाली, 
मानसिक योग्यता और भावात्मक स्थिरता पर बुरा 
असर पड़ता है। बीमारियों को सहने यानी उनका 
प्रतिरोध करने की क्षमता पर भी इसका बहुत बुरा 
असर पड़ता हैं। विकास की अवस्था में अपौष्टिक 
आहार मिलने से जीवन भर के लिए कोई न कोई 
कमजोरी रह जाती है। 


स्कूली बच्चों का स्वास्थ 
अभी ओसत भारतीय बच्चों को जो आहार मिलता है, क्‍ 
वह महज भूख मिटानेवाला है। आहार में कार्बोहाइड्रेट 


का प्रातिशत्य आवश्यक मात्रा से बहुत ज्यादा रहता है, 
जबकि रक्षात्मक तत्व करीब-करीब नगण्य रहते हैं। 
ड० लाल ने बिहार में ४१,५९३ बालकों और १९,२७६ 
बालिकाओं का पौष्टिक दृष्टि से सर्वेक्षण किया। 
उन्हें पता चला कि उनमें से ४३.१ प्रति शत बालकों 


और. ३८.९ प्रति शत बालिकाओं को अपौष्टिक आहार 
मिलता हैं। 


यदि यह अवस्था काफी समय तक बनी रही तो 


आगामी पीढ़ी के लोग शारीरिक दृष्टि से अयोग्य होंगे। 
कई प्रमुख व्यक्तियों ने इस समस्या की गरुता और 
अपरिहायेता का अध्ययन किया है। उन्होंने सभी स्कली 


बच्चों के लिए मध्याहन पौष्टिक आहार देने की बात 
कही 





“लनननक कर अत 


प्रक भोजन : ताड़-गुड़ और नीोरा ६८७ 


पाइचात्य देशों में लोग यह मानते हैं कि स्कूली 
भोजन उतना ही आवश्यक है जितनी कि कक्षा की 
पढ़ाई । स्कूली भोजन अन्य चीजों के अलावा अच्छी 
आदतें सीखने का अवसर भो प्रदान करता है। अब 
यह सर्वंमात्य है कि स्कूलों को बच्चों का 
सर्वांगीण विकास-बौद्धिक, शारीरिक मानसिक और 
नैतिक-करने का प्रयास करना चाहिए। भूख का 
मतलब पूरा भोजन न मिलना हो अथवा उचित किस्म 
का भोजन न मिलना, परिणाम एक ही हैं। कई वर्षों 
पूर्व इंग्लैंड में जिस उद्देश्य से मध्याहत भोजन सम्बन्धी 
अधिनियम बनाया गया, वह यह था कि अपौष्टिक 
आहार प्राप्त बच्चे राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा सुविधाओं 
का लाभ उठाने में असमर्थ थे। भारत में भी बच्चों के 
स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास हेतु पौष्टिक मध्याह्न भोजन 
की व्यवस्था करने का महत्व अब मान लिया गया है। 


मेंने भी स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर चार प्रकार के 
पूरक आहारों के प्रभाव का अध्ययन किया। आहार थे : 
नीरा, ताड़-गुड़, मखनिया दूध और केला। इसमें कुल 
खर्च प्रति विद्यार्थी प्रति दिन एक आना बैठा । छः महीने 
तक स्कूली बच्चों को ये आहार दिये गये और निम्न 
परिणाम निकले: _ 
पुरक आहार का विशुद्ध प्रभाव 

नीरा का प्रभाव (दो ग्लास) 


बालक बालिकाएँ 
वजन .,« . - २.९१ पोण्ड २.६७ पौण्ड 
स्फूति+.. .. ०.९१ इंच २.१ इंच 
वेग $ ... .. ०.३ सेकण्ड ०.८ सेकण्ड 


नीरा का प्रभाव (एक रलास) 





बालक बालिकाएं 
वजन ..  .. १.० पौण्ड १.८ पौण्ड 
स्फूति रोड . ०.४ इंच १.३ इच 
वेग .. .. ०.१ सेकण्ड 


०.२ सेकण्ड 


ताड़-गुड़ का प्रभाव 


वजन .. ०.७५ पौण्ड १.०८ पौण्ड 

स्फृति .५ .. १.०० इंच ०.४ इंच 

वेग. .- ,. ०.१ सेकण्ड ०.३ सेकण्ड 

मखनिया दूध का प्रभाव 

वजन .. . ०.१ पोण्ड ०.६ पौण्ड 

स्फर्ति .. -- १.१ इंच १.० इंच 

वेग .. -. ०.२ सेकण्ड ०.४ सेकण्ड 
केले का प्रभाव 

वजन .. -. ०.० पोौण्ड 

स्फूति. .. . -- ०.८२ इंच 

वेग... --« ०.२५ सेकण्ड 


_नीरा ओर ताड़-गुड़ का निर्माण का्ये 


उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता हैँ कि चन्द किस्म 
के आहारों के परिणाम बड़े मार्क के हैँ। जहाँ ताड़ वृक्ष 
हैं और ताजी नीरा सप्लाई करने की सम्भावना हैं, 
वहाँ अपौष्टिकता की समस्या कम कीमत पर-प्रति 





+ रूफूति को मापने का तरीका है 'स्टेण्डिंग स्प्रिग!। इस 
परीक्षण के अनुसार ९ इंच त्रिज्या का वृत्त दीवाल को 
छूता हुआ बनाया जाता है। विद्यार्थी को इस वृत्त में खड़ा 
होना होता है । उसे अपना हाथ ऊँचा करके जितना 
सम्मव हो उतना ऊँचा कर दीवार को चिन्हित करना 
होता है । फिर उसे झुककर आवश्यक छलांग लगाते 
हुए दूसरा चिन्ह लगाने को कहा जाता है । दोनों चिन्हों 
के बीच जो अन्तर होता है वही स्फूर्ति बताता है। 
तीन मौके दिये जाते हैं ओर सबसे अधिक अन्तर को 





नोंट कर लिया जाता है। अतः दोनों चिन्हों के बीच 
जितना अधिक अन्तर होगा, उतनी ही अधिक स्फूर्ति 


द्ोगी। स्फूर्ति मापने का यह तरीका अमेरिका भर में - 


प्रचलित है और इसे सर्वाधिक विख्वसनीय और सही 
परीक्षण मानते हैं | 

$ एक निश्चित दूरी को दौड़ कर तय करने में जो समय 
लगता है, उससे गति नापी जाती हैं । उपयुक्त उदाहरण 
में दूरी ५० गज ली गयी थी और समय एक सेकण्ड का 
दसवां भाग माना गया था । अतः जितना कम समय लगे, 
गति उतनी ही तेज होगी । 








(| 
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बालक प्रति दित एक आना+काफी हद तक हल की 
जा सकती हैं । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ढै.. क्योंकि हमारा 
असल उद्देश्य न्यूनतम कीमत पंर अपौष्टिकता की 
समस्या हल करना होना चाहिए। 


कुछ अन्य देशी उत्पादन भी पूरक आहार का काम 


दे सकते हैं और उन पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। 
उदाहरण के लिए मूंगफली की खली को ही लीजिए। 
उसमें काफी: मात्रा में प्रोटीन रहती है और वह हमारे 
देश का बहुत ही सस्ता उत्पादन है। जरूरत है सही 


दिशा में अयास करने की + स्कूलों में पूरक आहार देना 


शुरू करने से परोक्ष प्रभाव यह पड़ेगा कि स्कलों में पिछड़े 
वर्गों के विद्याथियों की उपस्थिति बढ़ जायेगी । अमेरिका 


खादी ग्रामोद्योग : 


जुलाई १९६३. . 


में जो एजेंसियां और संगठन बच्चों के हित में योगदान 
देते हैं, उनका मत है कि स्कूली भोजन स्कूल-कार्यक्रम 
का एक अंग होना चाहिए। फ कद 
: कमजोर स्वास्थ्य उत्पादक क्षमता को क्षीण करता. 
है; खाद्य सामग्री के कम उत्पादन से अपौष्टिकता और 
बीमारियां बढ़ती हैं तथा उत्पादन शक्ति कम होती 
है। इस प्रकार एक दुष्चक्र चलने लगता है। अतः 
अपौष्टिक आहार पानवाले लोगों को पर्याप्त मात्रा 
में आहार उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन और 
वितरण दोनों ही क्षेत्रों में उचित प्रयास करने की 
आवश्यकता है। शी 
पूना : ९ अक्तूबर १९६२ द कह 


नोट और सिक्‍कों का संचलन ्ि 
संत्‌ १९६२-६३ में नोटों के संचलन में १ अरब ७१ करोड़ ७० लाख रुपये (८.५ प्रति शत) की वृद्धि 


हुई, जिसते कूल २१ अरब ९९ करोड़ रुपये* के नोटों का लेन-देन हुआ, जबकि १९ 


६१-६२ में सिर्फ ८५ करोड़ 


३० लाख रुपये (४.४ प्रति शत) की ही वृद्धि हुई थी । जबकि १,०००; ५,०००; और १०,००० रुपये . 
के नोटों के संचलन में कमी हुई, २; ५; १०; और १०० रुपये के _नोटों के संचलून में वृद्धि हुई। . 
दस रुपये के नोटों के संचलन में हुई अभिवृद्धि सर्वाधिक मार्के की थी। इसमें ९६ करोड़ रुपये की अभिवद्धि 
हुई; संचलित कुल नोटों में इसका हिस्सा १९६१-६२ के ३९.९ प्रति शत के मुकाबले बढ़कर १९६२-६३ 
में ४१.५ प्रति शत हुआ। इसके बाद १०० रुपये के नोटों का नम्बर रहा, जिनके संचलन में सापेक्षिक तौर . 
पर थोड़ी-सी ही (६७ करोड़ रुपये ) वृद्धि हुई, परन्तु इस पर भी विभिन्न अंकों के नोटों में यह सर्वाधिक 


प्रचलित रहा और संचलित कुल नोटों में इसका हिस्सा पिछले वर्ष 
_ रहा + पांच तथा दो रुपये के नोटों के संचलन में ऋमशा: 
_ हुई, परन्तु कुल संचलित नोटों के अनुपात में उनका संच 
१.८ प्रति शत से थोड़ा-सा घटकर १९६२-६३ में ९.४ 


के मुकाबले उच्च अंक के नोटों ( 

_. रुपये की वृद्धि. दर्शायी थी, १९६ 
कुल संचलित- नोटों में उनका 
श्रेणी में आनेवाले 
:. सोढों के संचलन में उनका हिस्सा १९६१-६२ के 
१९६२-६३ में २.२; ०.६ और ०.४ प्र 


3 ललललनसससततनननन-म«-+-+मन-++न ५ तन... कि 





“१,०००; ५००० और १०,००० ₹ 


जितना अर्थात्‌ ४४.३ अति शत ही 
११ करोड़ रुपये और २७ लाख रुपये की अभिवद्धि 
लन १९६१-६२ के क्रमश : ९.६ प्रति शत और. 
प्रति शत और १.७ प्रति शत हो गया । इन वृद्धियों 


-्के 


अग्नेल १९५४ से जारी) में, जिन्होंने कि १९६१-६२ में १२ करोड़. 
२-६३ में २५ करोड़ से ६९ करोड़ रुपये तक की कमी दर्शायी, जिससे. 
हिस्सा ४-५ प्रति शत से घटकर ३. २ प्रति शत हो गया। उच्च अंक की 
पये के नोट-सभी नोटों के संचलन में कमी हुई। कुल 
क्रमश : ३; २ और ०.५ द 
०६ और ०.४प्रतिशत हो गया। ..... 


प्रति शत से' कम होकर 


... . पाकिस्तान में सेचलित शुद्ध ४३ करोड़ रुपये के भारतीय नोट वापिस आये। 





जएरिजवं बेंक आफ इण्डिया : रिपोर्ट ऑन 


करेंसी: एण्ड फायनंस, १९६०-६३ | 








दक्षिण कबारा के मछवाही गांवों का समाज्ञार्थिक संगठन 


मेपूर के दक्षिण कनारा जिले में समुद्र के किनारे- 

किनारे बहुत-सी छोटी-छोटी झोपड़ियाँ हैं। इनमें 
प्रगतिशील मछओं की एक जात रहती है। इन मछणं 
की संख्या करीब ७५,००० है। ये सदियों पुराना अपना 
पुर्तेनी धंधा-मछली पकड़ना-करते हैं। उनके मछली 
फेसाने के जाल और सरंजाम भले ही पुराने हों, परल्तु 
उनका संगठन अनुपम और अत्यन्त आधूनिक है। 
उन्होंने आपसी स्वयं सेवा (मदद) और सहकारी 
राज्य की भावना से अभिप्रेरित हो मछली. पकड़ने के 
काम का सहकारी आधार पर गठन किया है। 


. तुलनाड के इतिहास पर नजर डालने से यह ज्ञात 
होता हैँ कि सम्राट अशोक के समय में भी दक्षिण कनारा 
में संगठित मछवाही गाँव थे। इन मछओं के लिए 
सहकारी किस्म के आथिक संगठन का विकास कोई 
नयी चीज नहीं है। न यह उन पर प्रशासकों अथवा 
शासकों द्वारा लादी गयी चीज ही है। इसका विकास इन 
मछवाही गांवों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के 


अंग-स्वरूप हुआ है और यंह मछओं के इस समाज के: 


ब॒जर्गों की बृद्धिमत्ता से पनपा है। भारत के प्रशासकों 
और आयोजकों के सोचने के बहुत पूर्व ही इन सीधे- 
साधे ग्रामीणों में सहकारी राज्य का विचार पैदा 
हुआ, उसे उन्होंने कार्यान्वित किया तथा बनाये रखा। 
ग्रामीण संगठन ५ < 
संगठन इकाई है गाव। ऐसे करीब ६० गाँव हैँ 
जोकि जिले के दक्षिणौ सिरे उल्लाल से उत्तरी सिरे 
बरकुर तक फंले हुए हैं। प्रत्येक ग्राम की आबादी 
२५० से ५०० या उससे अधिक है। हर ग्राम में एक 


मुखिया है जिसे ग्रीकारा कहते हैं और यह वंशानुगत 
पद है। गुरीकारा गाँव का आदरणीय तथा चाहवाला 
व्यक्ति हैँ अर्थात्‌ गाव में उसकी काफी पूछ है । चूँकि ये 
लोग आलिया संतान नामक वंशानुगत प्रणाली का 
अनुसरण करते हैं; अतः: भगिना न सिर्फ अपने मामा की 
सम्पत्ति पाने का ही अधिकारी होता है, बल्कि गुरीकारा 
का पद भी प्राप्त करता हैँ बशतें कि मामा गुरीकारा 
रहा हो । गुरीकार। सामान्यतया ग्राम में हर माह 
होनेवाली .सभा अथवा अत्यावश्यक होने पर बुलायी 
गयी सभा का सभापति होता है । वे छोकतांत्रिक जीवन 
व्यतीत करते हैं। समूचे गाव से सम्बन्धित विषय पर 
सभाओं में चर्चा की जाती है और एकमत से ही निर्णय 
तथा कार्यान्‍्वय होता है। 
 ग्रीकारा की सहायता के लिए एक या दो और 
गुरीकारों का चुनाव जनमत के आधार पर किया 
जाता है । उनमें से एक कोषाघ्यक्ष होता है । कोष की दो 
कुंजियाँ होती हँ-एक कोषाध्यक्ष के पास रहती है तथा 
दूसरी ग्रीकारा के पास । कोष या तो किसी गुरीकारा 
के घर में या फिर ग्राम चावडी (जिस मकान पर. गाँव 
का अधिकार होता है) में रखा जा सकता है । 
मछआ समाज कें हर वयस्क सदस्य-महिला हो 
अथवा पुरुष-को ग्राम-निधि में सालाना २५ नये पैसे 
से एक रुपये के अन्दर चन्दा देना होता हूँ। इस प्रकार 
एकत्रित निधि जरूरतमन्द सदस्यों को लरूघ॒-कालीन 
ऋण के तौर पर दी जाती है, जिस पर नाम मात्र का 
ब्याज लगता है। जेवर गिरवी रखकर भी ऋण दिया 
जाता है। बरसात के दिनों में, जबकि समुंद्र में मछली 
पकड़ना मुश्किल होता है, मछए निष्क्रिय होते हैं और _ 


























६९० खादी ग्रामोद्योग 


उनमें से अधिकांश के लिए जीविका चलाना बहुत 
मुददिकल हो जाता है तो इसी ग्राम-निधि से उनकी रक्षाहोती 
हैं। सामान्यतया आषाढ़ मास में उनके लिए सबसे 
खराब मौसम होता है। तब ग्राम कूटा की बैठक होती है, 
जोकि परिस्थिति की गम्भीरता पर विचार करता हे 
और निधि में से कुछ रुपये वितरित करने का निर्णय 


लेता है । तदनुसार प्रति व्यक्ति ५ या १० रुपये गाँव में 
बाट जाते हैं। 


सानाजिक जीवन 


हर गाव में दो से चार 'रमपनिया' हो सकते हैं। 


'रमपनिया मछओं का एक किस्म का दल होता है, जिसके 
पास विशिष्ट साज-सामान और नाव होती हँ। इन 


दलों के सभी सदस्य मिल-जल कर काम करते हैं और 
जो थोड़ी-सी आय होती है उसे आपस में बांट छेते हें। 
उनके काम का बँटवारा श्रम और कार्यविधि सम्बन 

विभाजन के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं हैं। 
यह व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित है और सभी एक 
समान जोश तथा जिम्मेदारी की भावना से काम करते हें। 
जो सदस्य अपने दैनिक कार्य को बीमारी अथवा ऐसे ही 
किसी अन्य कारण से नहीं कर पाते, उनकी रोजी नहीं 


मारी जाती अर्थात्‌ उन्हें आय में हिस्सा मिलता हे। 
सचमुच यह इस बात का परिचायक हैं कि दख-दर्द और 


असमर्थता के दिनों में जरूरतमन्द भाइयों की मदद करने 
की जिम्मेदारी समूचे समाज की है । इसमें विशेष बात तो 
यह है कि इंस उदार प्रवत्ति के कारण लोगों में आलणस्य 
पंदा नहीं होता। पुरुष टोली बनाकर मछली पकड़ने 
जाते हैं औरं-महिलाएँ मछलियों को अपने सर पर ढोकर 
दूर-दूर के बाजारों में ले जाती हैं। लड़के मछली पकडने- 
वालों के लिए दोपहर का भोजन ले जाते हैं। इस प्रकार 
उनकी अधिकांश आशिक गतिविधियों में चेतन 


अथवा अचेतन रूप से यानी जानें-अनजाने श्रम का 
विभाजन प्रचलित है। 


मछओं के सामाजिक जीवन संगठन में ग्राम कटा 


गे हाथ रहता हैँ ।. उनके सामाजिक जीवन में उच्च . 


जुलाई १९६३ 


अनुशासन, एकसम दृष्टिकोण और एकता की भावना. 
रहती है। सभी सामाजिक उत्सवों, भोजों तथा त्यौहारों 


गुरीकारा का प्रमुख हाथ रहता हैं। कूटा। और गरी 
कारा की सहमति के बिना कोई भी शादी नहीं हो सकती। 
वेवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न होने के पूर्व वर तथा वध 
परिवार के लोगों को कहा को इसकी खबर करनी 


चाहिए तथा उसकी औपचारिक स्वीकृति छेनी चाहिए। 


विवाह के दिन विवाह-मंडप में ग्रीकारा को समचे 


ग्राम की ओर से चन्द रस्में पूरी करनी पड़ती हैं तथा उसे ही 
विवाह सम्पन्न कराना होता है। दोनों परिवारों की ओर से 
वह मेजबान का काम करता है तथा बुजुर्गों का सलाहकार 


बन, जोकि उसका कतंव्य है, वैवाहिक कार्यक्रम सम्बन्धी 


उनकी चिताएँ दूर करता है। 
कोई भी समारोह मनानेवाले परिवार को-भले ही 


वह विवाह का भोज हो या मृत्य भोज-गँव के सभी क्‍ 
लोगों को निमंत्रित करना पडता हैँ। ग्राम का प्रत्येक 
सदस्य इन समारोहों में निमंत्रित होने का अधिकारी है। . 


इस तरह के अवसरों पर वे एक-दूसरे से मिलते हैं 
तथा इस श्रकार काम में हाथ बँटाते हैं जैसे हर कोई 
परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य हो। 


बीमा 


गाव में किसी की मृत्यु होने पर तुरंत ही गरीकार| 
को खबर दी जाती है। तुरंत निधि में से ५० रुपये 


. शोकाकुल परिवार को दिये जाते हैं ताकि वे दाह 


संस्कार आदि में खर्च कर सकें । यह कार्य इस सहजता के 
साथ होता है कि संसार की कोई भी कल्याणकारी योजना 
इस पद्धति का मुकाबला नहीं कर सकती। अनुदान दी 


गयी यह निधि एक माह के अन्दर ग्राम के सभी सदस्यों... 


से एक रुपया प्रति व्यक्ति अथवा और जो भी रकम 


निश्चित की जाय उस हिसाब से एकत्रित की जाती है, 
जिसे मरणा वंतिगे” कहते हैं। मत्य होने के दिन कोई 


काम नहीं करता और उस दिन को “उरू मित्त कहते हैं । 
उस दिन कोई भी नाव मछली पकडने नहीं जाती । 


गाव में झगड़ा-टंटा त्तो शायद ही कभी होता है। 








विचा र-चिमर्श 


यदि कोई विवाद खड़ा हुआ तो न्याय के लिए ग्राम कूठा 
के समक्ष लाया जाता हैं। दोनों दक कटा के समक्ष 
अपना मामला पेश करते हैं। सवाल-जवाब किये 
जाते हैं। फिर उपस्थित ग्रामीणों का एकमत से फैसला 
होता है जिसे दोनों दलों को मानना पड़ता है । 


सामाजिक बहिष्कार 


ग्राम सभा के हाथ में एक महत्वपूर्ण अस्त्र हैं 'मणा' 
अर्थात्‌ सामाजिक बहिष्कार, जिससे कि हठधर्मी लोग 
राह पर आ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए 
असाध्य कण्टक साबित हो, सामाजिक प्रथाओं का 
निरादर करता हो अथवा जाति के बाहर शादी कर 


लेता हो या सभा का बाकी पैसा नहीं देता हो तो उसे 


समाज से बहिष्कृत होने के लिए तैयार रहना चाहिए, 
जोकि सबसे बड़ा सामाजिक दंड हैं। यह प्रथा इसलिए 
और भी दारुण अथवा भयावह है कि बहिष्कृत व्यक्ति 
की सूचना जिले की सभी ग्राम सभाओं को भेज दी 
_ जाती हैं। एक सभा द्वारा बहिष्कृत व्यक्ति किसी भी 
अन्य सभा में जाकर नहीं रह सकता । सामाजिक बहिष्कार 
से छटकारा पाने के लिए उसे कई औपचारिक बातें 
' करनी पड़ती हैं तथा शर्मनाक कार्य करने होते हैं जैसे 
घर-घर जाकर माफी मौगना। कुछ समय पूर्व चन्द 
प्रगतिशील ग्राम सभाओं ने यह घोषित किया कि गर 
कानूनी शराब पीनेवाले सदस्य का सामाजिक बहिष्कार 
किया जायेगा | कुछ सभाओं ने जूर्मानें का तरीका 
अपनाया है, और जुर्माने की रकम निश्चित नहीं हैं। 

शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम सभा धीरे-धीरे कई गाँवों में 
अपना प्रभाव डाल रही है। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा 
अनिवार्य कर देने के पूर्व से ही ये सभाएँ बच्चों के 
माता-पिता पर, उन्हें पाठ्शालाओं में भेजने के लिए, 
जोर डाल रही हैं। मत्स्य विभाग मछओं के गाँवों में कई 
प्राथमिक विद्यालय चलाता है, जिनमें से कई तो अब उच्च 
विद्यालय (हाय स्कूल) बन गये हैं। ग्राम सभाएँ इस 
कार्य में धन, श्रम और प्रोत्साहन के रूप में जो मदद 
देती हैं, वह गाँवों में इस तरह की शिक्षा सुविधाओं के 
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विकास के लिए बड़ी अनकूल, प्रोत्साहक है । पाठशालाओं 
के शिक्षकों और ग्राम सभा में बहुत निकट सम्पर्क है। 
गरीब और योग्य विद्यार्थियों को ग्राम सभाओं से किताबें 
और ल्लेटें मिलती हैं। 
बम्बई : ४ जून १५६३ -न. कृू. तिगलाया 


है हर हि ं 
गर सरकारी संगठनों की भूमिका 


जता कि एक रचनात्मक कार्यकर्त्ता ने कहा हैँ किसी 

भी अच्छे आयोजन का सर्वोपरि गूढ़ विषय समुदाय 
का अधिकतम हित-साधन होता हैं, जो अन्ततोगत्वा इस 
बात पर निर्भर हैं कि समुदाय [कस हद, स्तर तक उत्पादन 
और सही वितरण करने में सफल होता हँ। और, वह 
स्तर सहज ही इस बात पर निर्भर हैँ कि समुदाय कितना 
तथा किस प्रकार का रोजगार प्राप्त कर सकता है।' 
इस कसौटी पर कसने से देहाती क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने 
तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाने की दिशा में हमारे प्रयास 
सफल नहीं रहे हैं। 

यद्यपि हमारे यहा पूंजी की कमी है, लेकिन जन- 
दक्ति साधन-स्रोतों का बाहुलय हैं। सवाल यह हैं कि 
इन साधन-स्नोतों का उपयोग किस तरह किया जाय । 
इस दिशा में हम तीन बुनियादी संस्थाओं-पग्राम विद्यालय, 
पंचः-यत और सहकारी समिति-के अतिरिक्त युवक 
मण्डल तथा महिला संगठन खड़े कर सकते हैं। इस 
सम्बन्ध में एक गाव का उदाहरण दिया जा सकता हैं 
जहाँ चन्द स्थानीय व्यक्तियों के नेतृत्व में वही के 
यूवक मण्डल ने बहुत ही उपयोगी कार्य किया है। 
इस युवक मण्डल का नाम है ग्राम सेवा संघ | युवकों को 
आगे आकर अपने गाँवों का विकास कार्य हाथ में लेने 
के लिए प्रेरित व निदर्शित किया गया। ग्राम सेवा संघ ने 
ग्राम सिंचाई तालाब के चारों ओर कीकर व बबूल 
के पेड़ लगाये । तीन वर्ष बाद कीकर तथा बबूल के पेड़ों 
व बीजों को नीलाम करके उन्होंने ६०० रुपये कमाये | 
सात वर्ष के अन्त में समस्त पेड़ २१,००० रुपये में 














६९२ 


बेचे गये और जो आमदनी हुई उसका समग्र समुदाय 
के हित में उपयोग किया गया । सिंचाई तालाब के इं्द- 
गिद पेड़ लगाने के अलावा ग्राम सेवा संघ ने स्तानागार 
के चारों ओर नारियल के १०० पेड़ लगाकर स्थान की 
शोभा बढ़ा दी है। गाव के अन्दर तथा उसके चारों 
ओर विभिन्न प्रकार के करीब १,००० पेड़ों (नीम 
डोभी आदि) की भलीभौति रक्षा होती है। यूवक दल 
किस प्रकार सम्पत्ति करा. निर्माण कर सकते हैं, इसका 
यह एक उदाहरण हूं। 


रही से रुपया... क्‍ कस 


. यदि युवक दल के सदस्य चुस्त हों तो कृषि विकास 

के लिए आवश्यक खाद की पूर्ति बढ़ाने के लिए अभियान 
चला सकते हैं। मैले से बहुत उम्दा खाद तैयार करने 
की दिशा में भी प्रयत्न किये जा सकते हैं। यवक मण्डल 
शौचालय निर्माण को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। यदि 
ग्रामीण इन शौचालयों का इस्तेमाल कर खाद तैयार 
करंने लगें, तो इससे उनकी खाद की समस्या हल हो 
जायेगी । इन प्रयासों के फलस्वरूप क्षि में निरचय 
ही सुधार होनेवाला है। नालियों आदि से बेकार 
जानेवाले पानी का शाक-भाजी की बागवानी में उपयोग 
किया जा सकता है। 


अपने स्थानीय साधन-श्नोतों का सही मूल्यांकन 
कंरनें के बाद यदि ग्रामीण अपना आयोजन तैयार करें 


तो वे रही से भी रुपया पैदा कर सकते हैं। यदि सभी 


. रद्दी कागज, चिथड़े, कतरनें आदि इंकटठी कर भाण्डारित 
की जायें, तो वे कागज उद्योग के लिए कच्ची सामग्री 
'का काम दे सकती हैं। इसी प्रकार मत पशुओं की 
हड्डियों इकट्ठी कर उनसे हड्डी खाद तैयार की जा 
सकती हैँ। यदि लोग अखाद्य तेल बीजों का उपयक्‍त 
रूप से संग्रह करें और भाण्डारित करलें, तो वे सफलता- 
पूर्वक साबुन उद्योग का विकास कर सकते हैं। इस तरह 
गांवों मे कम-ज्यादा करके अनेक उद्योग खोले जा सकते 


हैं। इससे वास्तविक ग्रामीण औद्योगीकरण की 
स्थापना होगी । हे 
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महिला संगठन भी रचनात्मक प्रकृति के अनेक 
काम कर सकते हैं। ओरतें आसानी से कताई कार्य कर 
सकती हैं। अपने आराम के वक्‍त वे चन्द छोटी-छोटी 
चीजें तैयार कर सकती हैं और घर में किसी वस्तु को 
बेकार जाने से रोक सकती हैं; क्‍योंकि घर के काम की 
देखभाल वे ही तो करती हैं ! 
अभिक्रम 

गांधीजी ने कहा है कि श्रम एक प्राणवान, क्षमता- 
शील एकता स्थापक माध्यम तथा एक महान समानता 
स्थापक संघटक है ।' लेकिन समूची समस्या लोगों को 
अपने उत्थान के लिए तैयार करने की कठिनाइयों से 


पैदा होती है । इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने 


हेतु प्राणवान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आवश्यकता 
है। जैसा कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, 
इस महान आंदोलन (सामुदायिक विकास आंदोलन) 


में मार्ग-दशन देने के लिए हमें शिखर पर अच्छे व्यक्तियों. 


की आवश्यकता हूँ। लेकिन ग्राम स्तर पर तो हमें और 
भी अच्छे आदमियों की जरूरत है। हमें सहस्नों ग्राम- 
नेताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिनमें- 
अभिक्रम है और जिन्हें अपने काम पर गव है।'' 

डी. करलूपट्टे (मद्रास) 

१३ मई १९६३ -म. प. गरुसामी 
्  ओ आई 
क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का कतेव्य 
ग्रा[त इकाई कार्यक्रम का उद्देश्य हैं ँग्रामाण जीवन और 

अर्थ-व्यवस्था-में सुधार लाना। अभी से १९६१ में 
प्रारम्भ हुए इस कार्यक्रम की सफलता के बारे में कोई 
राय निर्धारित करना जल्दबांजी होगी । सामान्यतः उच्चा- 


दर्शो के सामने भी व्यवहार के क्षेत्र में कुछ गतिरोध आता 
हैं। ग्राम इकाई कार्यक्रम की सफहूता अनेक बातों पर 


निर्भर है। इनमें उत्साही तथा मिशनरी भावना से काम. 
करनेवाले युवकों, की उपलब्धि सर्वाधिक महत्व की. 


हैं । अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैँ: सहकार, विभिन्न स्तरों 





! 
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पर विभिन्न माध्यमों के बीच समन्वय, गैर सरकारी 
संस्थाओं 'का सरकारी संस्थाओं के साथ ताल-मेल 
आदि। ॥ 

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ कार्यक्रम 
काफी लम्बे अरसे से चल रहे हैं। तिस पर भी पता चला 
है कि अभी लरक्ष्य-पूरत्ति नहीं हुई है। कृषि विकास में 
रोड़ा अठकानेवाले पहलुओं को नजरअन्दांज नहीं किया 
जाना चाहिए। कुछ बातों में काम करनेवाला माध्यम 
ग्रामीणों को कुछ गतिविधियों चलाने के लिए प्रभावित 


. कर सकता है । कभी-कभी उन्हें प्रभावित करना 


उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका कारण 

यह है कि उसका कुछ प्रगतिशील, तो कुछ प्रतिगामी, 

और कुछ गतिहीन व्यक्तियों के साथ पाला पड़ता है। 

जो तकनीक प्रगतिशील व्यक्तियों के लिए काम में. 
लायी जाय, हो सकता है वही तकनीक आवश्यक नहीं कि 

उन व्यक्तियों के मामले में भी उपयुक्त साबित हो जो 

बदलते नहीं अथवा बहुत कम बदलते हैं। कार्यक्रम 

कार्यान्वित करने के काम में सक्रिय रूप से भाग लेने 
के लिए समाज के कमजोर वर्गों को तैयार करने हेतु 
भिन्न-भिन्न तकनीकें अपनानी होंगी। इस सम्बन्ध में 
कुछ उदाहरण देना रूचिकर होगा।. 


- चन्द्र उदाहरण 


मैं एक व्यक्ति से मिला जो एक शहर में कुछ महीने 
ठेकेदार के नीचे काम करने के बाद अपने गौव जानेवाला 
था। यद्यपि उसका मुख्य पेशा खेती था लेकिन किसी 
लाभदायक काम के लिये उसे गाव छोड़कर शहर जाना 
पड़ा था। उसके सामने इतनी मनोवैज्ञानिक व सःमाजिक 
समस्याएं आ खड़ी हुईं कि वह शहरी जीवन से ऊब गया । 
इस तथ्य के बावजूद कि वह काफी आमदनी कर रहा 
था, शायद ही कुछ बचा पाया हो । बाद में उसने अपने 
गाव लौटने की ठान ली। उसने यह भी बताया कि 
कुछ और अधिक प्रयास करेगा तो अपने गाँव में भी वह 
उतना पैसा तो कमा ही लेगा। इस मामले में मुख्य 
प्रेरक शक्ति यह थी कि अपना जीवन बेहतरीन बनाने के 


लिग्रे उस व्यक्ति में इच्छा' थी। गाँवों में ऐसे अनेक 
व्यक्ति हैं, जिनमें इसी प्रकार की प्रेरक शक्ति पायी 
जाती है और जो अपना ग्राम छोड़ना नहीं चाहते। 
कार्यकर्त्ता का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह ऐसे व्यक्तियों 
को ढूंढ़ कर गाव में ही कठोर परिश्रम करने के 
लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। 


एक अन्य उदाहरण एक गाव में ४० कम्बली 


बुनकर परिवारों का हैँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि - 


वे अपना कच्चा माल जहाँ से प्राप्त करते हैं, वह उनसे 
२०० मील दूर है और अपने तैयार माल की बिक्री 
भी वे दूर-दूर के स्थानों में करते हैँ। यह परम्परागत 
उद्योग संतोषप्रद रूप से चल रहा है । इसका एक कारण 
यह है कि कारीगर एक खास स्थान पर संकेंद्रित हैं। 
दूसरा कारण यह है कि उनमें सामुदायिक भावना पायी 
जाती है । तृतीय कारण है, वे उत्पादन कार्य सहकारी 
आधार पर चलाते हैं-वे सभी एक सहकारी समिति के 
सदस्य हैं । 
एक अप रिहाये कार्य 

कमजोर वर्गों को अपना जीवन उन्नत बनाने के 
लिए कठोर परिश्रम करने की ज़ावश्यकता के प्रति 
सजग बनाना एक अपरिहार्य कार्य है । बेकार जन- 
शक्ति का उपयोग करने के लिए आयोजन करने हेतु 
उन्हें तैयार करने के निमित्त कार्यकर्त्ता को एक प्रोत्साहक, 
प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करना ही चाहिए, ताकि वे 
पर्याप्त कमाई करने में समर्थ हो सकें। कोई कार्यकर्ता 
यह काम किस प्रकार कर सकता हैं? इसके लिए 
कार्यकर्त्ता को अपने स्वेयम्‌ में, कार्यक्रम में और लोगों 
की काम करने की क्षमता में विश्वास होना चाहिए। 
कार्यक्रम के उद्देश्यों में सफलंता प्राप्ति के माध्यम स्वरूप 
उसे व्यक्तिगत सम्पर्क, सामूहिक सम्पर्क आदि जैसी 
कोई विस्तारशील तकनीकें अवश्य अपनानी चाहिए। 
जहाँ तक भारतीय अवस्थाओं का सम्बन्ध हैं किसी भी 
कार्यक्रम के प्रचार के लिए व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क 
साधना सर्वाधिक प्रभावशाली तंरीका माना जाता हैं। 
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६९४ 
कार्यकर्त्ता के काम की तकनीकें स्थान-स्थान पर भिन्न- 
भिन्न हो सकती हैं। 


प्रशिक्षण का कितना महत्व है इस पर जोर देने की 
आवश्यकता नहीं। प्रशिक्षण-काल में कार्यकर्त्ताओं 


को विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी जानी चाहिए। 


क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्रशिक्षण के बीच जो सतत 
अन्तर पाया जाता है, उसे यंथा सम्भवं॑ कम किया 
' जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण पूरा होने पर ग्राम इकाई 
कार्यकर्त्ता अपना कार्य दक्षता के साथ निष्पन्न करने में 
समर्थ हो। ग्रामीणों की अवस्था का पर्यवेक्षण कर, 


उनकी बात सुनकर तथा उन्हें मंदद देकर वह उनका एक 
अच्छा मित्र बन सकता है। उस हालत में वह जो कुछ 


कहेगा, ग्रामीण बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के 


. उसे स्वीकार कर लेंगे। कार्यकर्त्ता, ग्रामीण, सरकारी 


तथा गैर सरकारी संस्थाएँ यदि पिछड़े वर्गों की हालत 
सुधारने में कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो ग्रामीणों 
की अवस्था में पर्याप्त सर्वांगीण विक्रास करना कोई 
दूर की बात नहीं होगी। ६ 


नासिक : २४ अक्तूबर १०६२ _-सो. सन्मुगस 
एक हरिजन समुदाय का अध्ययन 


पाट्लगूड़ा हैदराबाद जिले (आंध्य प्रदेश ) में 


इब्राहिमपटनम के समीप एक छोटा-सा गाँव है। 
गाव में १६० परिवार हैं-साम्प्रदायिक संकेन्द्रण के 
रूप में बसे हुए। भिन्न-भिन्न जातियों के घर अलंग- 
अलग रुप में बसे हैं। इसका कारण या तो यह है कि 
एक जाति के व्यक्ति किसी एक बड़े परिवार से सम्बद्ध हें 
अथवा यह कि उनके काम-धन्धे, आदत, रीति-रिवाजों 
आदि में बहुत साम्य है। हरिजनों में 'मादगिग” और 


माला! नामक दो उप-शाखाएँ हैं जो एक साथ रहती 


हैं, लेकिन अलग-अलग समूहों में | गौव में २३ मागदी 
और १७ माला परिवार हैं। उनका पास-पडोस स्वच्छ 


खादी ग्रामोद्योग : जुलाई १९६३ 


है । इनमें से ९९ प्रति शत व्यक्ति अनपढ़ हैं और भयंकर 


गरीबी के कारण वे अपने बाल-बच्चों तक को भी 
पढ़ाने में असमर्थ हैं। सात-आठ वर्ष का लड़का गाय- 


भैंसों की देक्न-भाल का काम करके कमाना शुरू कर 
देता हैं। परिवार के लिए वह एक सम्पत्ति है। शिक्षा 
निःशुल्क होते हुये भी उसके 'मायत” ज़्से स्कूल भेजने 
की वजह से घर की कमाई में होनेवाली आर्थिक ह।नि 
रे डरने हैं। क्‍ 
आय 


तीन प्रौढ़ कमाऊ, एक बाल कमाऊ, और दो गैर 
कमाऊ बच्चोंवाले हरिजन परिवार की वाधिक आम- 
दनी ५० कुण्डा अनाज है, जिसकी कीमत अमूमन तौर 


पर २५० रुपये होती है। तेल, इमली, दाल, गुड़, नमक, 


वस्त्र, मिट्टी के बरतन आदि जैसी उपभोग्य वस्तुओं 


का मूल्य २८० रुपये प्रति वर्ष आता हैं। इसके आलवा 


एक परिवार करीब ३५ रुपये ताड़ी और तम्बाक्‌ पर 


खर्च करता है। संलग्न मजदूरों को कुछ अतिरिक्त 


लाभ प्राप्त हैं। उन्हें प्रति वर्ष एक जोड़ी चप्पल, एक 
ऊनी कम्बली, एक धोती जोड़ा तथा कुछ तम्बाक्‌ 
मिलती है। तेल, नमक, मिर्च आदि जैसी उपभोग्य 


वस्तुएँ वस्तु विनिमय के आधार पर खरीदी जाती हैं। 
उक्त चीजों के बदले में अनाज दिया जाता है । दूकानदारः 


अनाज सस्ते भाव पर खरीदता है और इस प्रकार 
बेचारे मजदूर सदैव ही नुकसान में रहते हैं। साधारणतया 
एक महिला कर्मी प्रति दिन २५ नये पैसे पाती है। 
खेती के अत्यधिक व्यस्त दिनों में ही उसे ५० नये पैसे 
मिलते हैं। उनके बदले भी जिन्‍्स दी जाती है । 


चावल और ज्वार उनका मुख्य भोजन है। जो 


कुछ पौष्टिक तत्व उन्हें मिल पाते हैं, मात्र हाथ कुटे 
चावल से | दो जून भोजन करना या जायकेदार आहार 
प्राप्त करना उनके लिए अन्य॑न्त दूभर है। वे बस भूख- 
भर मिटा लेते हैं। उनके आहार में न तो संतुलन है 
और न पोषण | कुछ ने तो अपनी जिन्दगी में घी 
खाया ही नहीं। कुछ परिवारों के पास भैंसें हैं, लेकिन 
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उनका दूध बेच दिया जाता हैँ! इस मामले में भी 


दूध की खरीद स्थानीय व्यापारी करते हैं-पचास नये 


पैसे प्रति सेर (स्थानीय सेर) के भाव पर। स्थानीय 
सेर सरकारी सेर से करीब-करीब दुगुना होता हैं। 
आस-पास के गाँवों में दूध का भाव ६० नये पैसे प्रति 
सेर है। इस प्रकार हरिजन परिवारों को बेचे गये 


प्रति दो सेर दूध के पीछे १.४० रुपये की हानि होती. 


है। जीवन के हर क्षेत्र में इन अनजान व्यक्तियों का 
व्यवस्थित शोषण होता है। यदि वे जानते भी हों कि 
उनके प्रति अन्याय हो रहा है तो भी उन्हें सहन 
करना पड़ता है-उनके पास बचने का कोई विकल्प 
नहीं हैँ। प्रायः वे सभी कच्ची झोपड़ियों में रहते है - 
प्रति परिवार पीछे आवास व्यवस्था के लिए करीब 
१२० वर्ग फूट का क्षेत्र है। कुछ बालक आधे-नंगे है, 
दोष फटेहाल ! 


इन गरीब परिवारों कों आशा दिलायी गयी कि 
केवल अम्बर चरखे से ही उनकी गरीबी की समस्या 
हल हो सकती है । गँव में छ: तकुए के अम्बर चरखे का 
प्रात्यक्षिक हुआ । अनेक महिलाएँ उसके प्रति आकर्षित 
हुईं । यद्यपि हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्ग की अवस्था 
में सुधार लाने के लिए सरकार व अन्य सेवा भावी 
संगठनों ने काफी काम किया हैँ, लेकिन अभी बहुत कुछ 
काम करना बाकी हूं। 
राजेन्द्रनगर (हैदराबाद) 
४ मई १९६३ 


-रा. रामम्‌रति 


शर् 7५ हर 


परिवतेन की गतिशील शक्तियां 


संत्तार की प्रत्येक वस्तु परिवर्ततशील है, फिर चाहे 

वह निर्जीव हो अथवा सजीव । मनोवैज्ञानिकों ने 
इस परिवर्तन को विकास का नाम दिया हैं। यह 
एक निविवाद तथ्य है कि परिवर्तन होता हूँ; लेकिन 
वह अचानक कदापि नहीं होता। वह एक बहुत ही 





निश्चित और झनेः शनेः: होनेवाली प्रक्रिया हैं। मानव 
ईदवर की सर्वोत्तम कृति है; क्योंकि उसमें विवेक और 
जागृति (अथवा चेतना) पायी जाती है। उसका 
विकास निरन्तर हँ। इस परिवततंन के ढंग और 
इसकी गतिशील शक्तियों पर प्रभाव डालना सामा- 
जिक कार्यकर्त्ता का उद्देश्य है। यदि सामाजिक कार्यकर्त्ता 
मानवीय परिवर्तत की इस अनुक्रमिक प्रक्रिया की 
अवहेलना करते हुए कोई अकस्मात्‌ तथा मौलिक परि- 
वर्तन लाना चाहता हो, तो वह निश्चय ही अपने प्रयत्न 
में असफल होगा। मानव एक सामाजिक प्राणी हैं 
और सामाजिक वातावरण में उसका पालन-पोषण 
होता हैं तथा उस वातावरण का उस पर अस र पड़ता है। 
इसलिए सामाजिक कार्यकर्त्ता का प्रथम प्रयास यह 
होना चाहिए कि वहू इन बुनियादी आवश्यकताओं 
को समझे । 


सामान्यतः हमें समाज में चार प्रकार के व्यक्ति 
मिलते हैं: मौजूदा परिस्थितियों से बिल्कुछ उदासीन 
और अपने में ही संतुष्ट, मस्त-मौला व्यक्ति; ऐसे 
व्यक्ति जो परिस्थितियों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सजग 
हैं, जो परिवर्तेन छाने अथवा विकास करने की दिशा में 
सोहेश्य प्रयत्न करने में विश्वास नहीं करते और निराशा- 
वादी बने रहते हैं; ऐसे व्यक्ति जो परिस्थितियों के प्रति 
परिपूर्ण रूप से सजग हैं तथा साथ ही जो कठिनाइयों 
और समस्याओं से पूर्ण जानकार हैं तथा उनमें ऐसी 
जागरूकता भी पायी जाती हैँ जिससे वे परिवर्तन के 
लिए व्याकुल व उत्सुक हैं-इतना होने पर भी अनेक 
प्रकार की आनेवाली कठिनाइयों को महसूस करते, 
समझते हुए उनमें भी नेराश्य आ जाता है; और वे व्यक्ति 
जो परिस्थितियों के प्रति इतने सजग होते हैं कि 
उनका सक्रिय रूप से सामना करना चाहते हैं। इसी 
चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति ही परिवर्तेत लाने तथा विकास 
करने के क्षेत्र में अगुआ हुआ करते हैं। | 


बम्बई : २१६ अप्रेछ १९६३ 


“स्नेह कुमार चौधरी 
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पुस्तक समीक्षा 


भमृत्य सन्दर्भ पुस्तिका 


अशास्त्रियों संख्याविदों अथवा अनुसंधानकर्ताओं 
से अलग यानी उनकी श्रेणी में न. आनेवाले अर्थ- 


शास्त्र के विद्यार्थियों को बम्बई के टाटा इण्डस्ट्रीज 
छिमिटेड का उनके अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय विभाग 


द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किये जानेवाले अमूल्य 


प्रकाशन स्टेटिस्टिकक आउटलाइन ऑफ इषण्डिया' 


के लिए आभार मानता चाहिए। आक्ेंक जिल्दवाली 


इस पुस्तिका के छठे संस्करण में सौ से कुछ अधिक पृष्ठ हैं 


और इसमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास से सम्बन्धित 
विविध विषयों पर उपलब्ध नवीनतम सांख्यिकीय 
सामग्री है। सहज सदर्भ के लिए एक ही पुस्तिका में 


अर्थ-व्यवस्था सम्बंधी इतने अधिक आंकड़े और विवरण 


आदि अन्यत्र प्राप्त होना दुर्लभ ही लगता है। इस 


दृष्टि से यह एक बहुमूंल्‍य सदस्भ पुस्तिका है। 


जब कुछ आंकड़ों को अगलर-बगंल रखा जाता हैं 
तो बहुत-कुछ विचार सामग्री प्राप्त होती है। नीचे 
(अ) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक; और (आ) 
कारखानों में मिलनेवाली रोजगारी की तालिकाएँ 
उससे उद्धत की जा रही हैं। 


१९५१५ १९९५९. १०९६३ 
निर्माण उद्योग कह आओ गम 
(उद्यादन सूचकांक). ७२ ११६५. १३६ 
कारखानों में मिलनेवाली ; 
रोजगारी (छाख में). २९.२४. ३६.३५ - ३९,१२ 


उत्पादन जबकि ९० प्रति शत बढ़ा है, रोजगारी में 


३० प्रति शत से कुछ ही अधिक वृद्धि हुई है। कारखानों 
में रोजगारी पानेवालों की संख्या कुछ आबादी-की 
एक प्रति शत भी नहीं है। सन्‌ १९५७ और १९६० 
के बीच - सूती वस्त्रोद्योग उत्पादन का सूचकांक 


७७ से बढ़कर १०९ हो गया; इस अवधि में 
सूती कपड़ा मिलों में रोजगारी पानेवालों की संख्या ६ 
लाख ८५ हजार से बढ़कर ७ लाख ९० हजार ही हुई । 


राष्ट्रीय आय सम्बन्धी तालिका में उसके स्रोत के 


अनुसार, सरकारी प्रशासन पर १९६१-६२ में ७ प्रति 
शत अर्थात्‌ .१० अरब २० करोड़ रुपये ख्े हुए, जबकि 
१९५०-५१ में ४.९ प्रति शत अर्थात्‌ ४ अरब ३७ 
करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यदि ये औकड़े सार्वजनिक 
प्रशासन के खर्च में वृद्धि का संकेत करते हैं, तो यह 
विचार करना उत्तम है. कि यह शेष अर्थ-व्यवस्था में 
हुई वृद्धि के अनुरूप हैं अथवा नहीं । क्‍ 
प्रथम बार स्टेटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इण्डिया 


में जीवन-स्तर सूचक दिखानेवाली तालिका प्रकाशित 


हुई है। कहा नहीं जा सकता कि उसमें जो अन्तर्राष्ट्रीय 


- तुलनात्मक विवरण दिया गया हूँ, उसका बसे देश में 


कोई मूल्य भी हूँ क्या जहाँ लाखों लोग आधे भूखे-नंगे 
बेघरबार और अस्वस्थ भी हों। अतः तालिका के 
सूचकों में यात्री गाड़ियों, रेडियो, टेलिफोन आदि देखकर 
ताज्जुब होता है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा और अपरिष्कृत 
इस्पात की खपत भी सूचकों में एक हूँ। ये आ्िक 
विकास के सूचक हो सकते हैं, परन्तु जब हम जीवन-स्तर 
में वृद्धि को राष्ट्रीय आयोजन के एक उद्देश्य के रूप में 
पारिभाषित करते हैं, तब जीवन-स्तर' के जो माने होने 
चाहिए उस अर्थ में निर्चय ही नहीं । 


पिछले संस्करंणों की तुलना में यह अंक यद्यपि अधिक 
परिपूर्ण है, तथापि ऐसा लगता है कि अतिरिक्त विवरण 
मुख्यतः व्यापारियों, उद्योगपतियों और अच्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में दिलचस्पी रखनेवालों के लिए ही उपयोगी 
हँ। वस्तुत: आथिक मामलों के आम विद्यार्थियों के 
लिए जो विशेष दिलचंस्पी की चीजें थीं, उन्हें इस अंक में 


स्थान नहीं मिला है। सार्वजनिक मामलों के. आम 


विद्याथियों के लिए इस पुस्तिका का मूल्य और भी बढ़ 
जायेगा यदि इसमें भूमि वितरण पद्धति, खतों का क्षेत्रफल 


और .सिचाई, रूघ॒ उद्योगों में उत्पादन और रोजगारी 


अथवा ग्रामीण और झहरी इलाकों के . बीच. आय- 
वितरण से सम्बन्धित सामग्री शामिल की जाये। 


पूना: १४ जून १९५६३ “जैकृण्ण ल. मेहता 





-ससलजकबहुबहत- 


लकिल्‍लओ - सदललर 
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नेंवम वार्षिकांक पर अमायार पत्रों का अभिमत 


स॒ अंक में खादी के आयिक और सांस्कृतिक 

पहलओं पर तथा राष्ट्रीय आयोजन में उसके महत्व- 
पूर्ण स्थान के सम्बंध में विज्ञ लेखकों के लेख दिये 
गये हैं। इस मासिक पत्रिका का जो विकास हुआ है, 
वह इस बात का सबूत है कि देश और विदेश में 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ खादी को कितनीं अधिक 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है। भविष्य की बड़ी-बडी 
सम्भावनाओं का भी संकेत इससे प्रकट होता हैं। 


अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता 
६ जनवरी १९६३ 
खादी ग्रामोद्योग के नवम वाबिकांक में इस पत्रिका 
के क्षेत्र में जो विषय आते हैं, उन पर अनेक मूल्य- 
वान लेख विविध. दृष्टिकोणों से लिखे गये हैं। 
पिछले दशक में खादी आंदोलन का विकास जिस 
प्रकार हुआ, उससे सम्बंधित लोगों के लिए श्री वैक्ृण्ठ 
ल. मेहता का खादी उद्योग की अवस्था, शीर्षक 
लेख विशेष दिलचस्पीवाला सिद्ध होगा। 
द इकनॉमिक टाइम्स, बम्बई 
३ दिसम्बर १९६२ 
इस वाषिकांक में ग्रामीण विकास में रुचि रखनेवालों 
के लिए यथेष्ठ और विभिन्न प्रकार की सामग्री है। 
खादी और ग्रानोद्योग कमीशन द्वारा किये जानेवाले 
उपयोगी कार्यों को बहुत कम लोग जानते हैं। 
इसकी स्थापना १९५७ में हुई और वह खादी सहित 
१५ ग्रामोद्योगों के लिएयोजनाएँ बनाने, संगठन और 
उनका कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए जिम्मे- 
वार हैं और तबसे उसने इस दिशा में अच्छी 
जानकारी प्राप्त की है, बहुत अच्छा काम किया है और 
देश के ग्रामीण भागों के आर्थिक स्तर को सुधारने में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इस. वार्षिकांक में 


ग्रामण समस्याओं पर, विभिन्न पहलुओं से प्रकाश 


डालनेवाले अनेक रोचक और ज्ञानवर्धक लेख हैं ।. 


गांव की प्रगति में रुचि रखनेवाले लोगों के लिए 
तो यह वाथिकांक मानों उपयोगी जानकारी का 
खजाना ही है । 
द दि नये एडमिनिस्ट्रेटर, मद्रास 
नवम्बर-दिसम्बर १९६२ 
| मद नं में 
खादी ग्रामोद्योग का यह वाधिकांक खादी तथा 
ग्रामोद्योगों के विषयों पर एक अमृल्प्र संग्रह है, जबकि 
इन विषयों पर तुलनात्मक रूप से कम सामग्री पायी 
जाती हैँ। जिन सुविखश्यात लेखको का सहयोग इसे 
प्राप्त हुआ है, वह इस बात की गारण्टी है कि इस 


अंक के लेख अधिकृत और बहुत मूल्यवान हैं । 


अंक में रेखाचित्रों, मानचित्रों, तालिकाओं तथा 
अन्य प्रकार के आंकड़े देते हुए भरपूर सामग्री प्रस्तुत 
की गयी है, जो पाठक के लिए बहुत ही रुचिकर 
साबित होगी । अंक की साज-सज्जा बहुत ही सुंदर है। 

इस विषय से सम्बंधित लोगो को इसमें मूल्यवान 
और विश्वसनीय संदर्भ से यूकत तथा मार्गदर्शक सामग्री 
प्राप्त होगी। द 

री सोशलिस्ट कौग्रेसमेन, नयी दिल्ली 
रा १ जनवरी १९६३ 

न कं कु 

खादी ग्रामोद्योयग का नवम वार्षिकांक प्रशंसा के 
योग्य तथा महत्व का प्रकाशन हैँ, जिसमें बहुमूल्य 
सामभ्री है, सुंदर साज-सज्जा है और हाथ कागज 
प्र बढ़िया छपाई है। इसमें खादी-ग्रामोद्रोगों के 
विषयों पर तथा देश की आथिक समस्याओं पर 
भी २० से अधिक विचारपूर्ण और ज्ञानवर्धक लेख 
हैं। करीब सभी लेखक विद्वान और अध्येता व्यव्ति 
हैं! संक्षेप में, और कुल मिलाकर, इस अंक में 
विविध प्रक।र के पाठकों, अर्भशाश्त्रियों, सामाजिक 
कार्यकर्त्ताओं, राजनीतिज्ञों अर सर्वसाधारण व्यक्तियों 
के लिए भी उपयुक्त व विचार-प्रवर्तक सामग्री है। 
दि. इकनॉपमिक स्टडीजं, कलकत्ता 
| ६ दिसम्बर १९६२ 
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पाठकों के विचार | 





आपकी अत्युत्तम पत्रिका खादी ग्रामोथोग से मैं 

बहुत ही प्रभावित हुआ । पत्रिका के हर अंक में 
मुझे कुछ नया योग मिलता है। आकर्षक हाथ कागज पर 
छपी इस पत्रिका की सफाई, स्पष्टता, उद्धरण, पुस्तक 
समीक्षा, सांख्यिकीय आंकड़े और कई अन्य अनेक 
चीजें प्रभावित करनेवाली हैं। 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ग्रामीण 
विकास योजना में दिलचस्पी रखनेवाले यहाँ के कई 
भाध्यापकों ने मुझे आप तक इस प्रकार की विद्वतापूर्ण, 
| मितव्ययी, आकर्षक और सुन्दर पत्रिका के प्रकाशन के 
लिए बधाई पहुँचाने को कहा है। 


आज अमेरिका में तकतालाजिकल उन्नति, अनसंधान 
प्रवतेनों, भारी मशीनों और बड़े पैमाने पर होनेवाले 


उत्पादन के बावजूद रलूघु तथा मध्यम स्तर के उचद्योंगों 
के कार्य और योगदान का काफी महत्व हृ। 


विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि भारत में कई 
सामाजिकं बुराइयें दूर करने और आर्थिक समस्याएं 
हल करने में विकेंद्रित आधार पर ग्रामीण और रूघ 


उद्योगों का जोरदार विकास कर वास्तव मनष्य को 
मानविक उपयोग सम्भव हैं। 














५ ३: सम्यादक : सुभाष बन्द सरदार कण के शत [777 पं 77777--+- : सुभाष चन्द्र सरकार द्वाए खादी और 
5... भकाशित तथा मुद्रित । मुद्रण-स्थलू : 
वार्षिक झुरू 





भारत के इतिहास, संस्कृति, आकार, क्षेत्रफल 
आबादी, श्रम, पूंजी और विकसित हो रही तकनालाजी 
की दृष्टि से हमारे समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण 
और समृद्धि में इन उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान 
होगा । 


ग्रामीण भारत के विकास हेतु अच्छी जानकारी का 
प्रसार कर आपकी पत्रिका एक बहुत उत्तम कार्य कर 
रही ह। सच तो यह है कि चंकि जन-सम्पर्क-माध्यम 
तथा संचार के गतिशील साधन बड़ी तेजी से विकसित 
हुए हैं, अत: हम प्रचार, जन-सम्पर्क और अपने विचारों, 
प्रगति, समस्याओं और सफलताओं से सम्बन्धित 
अन्य अनेक कार्यशीलताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को 
नजरअन्दाज नहीं कर सकते। 


फेलो, 


स्कूल ऑफ एज्यूकेशन, 
इंडियाना यूनिवर्सिटी, 


“छगनतभाई के. पटेल 


ब्लूमिंगटन, इंडियान्ना 


एस. ए, 
१८ मई १९०६ रे 


भ्ामोद्योग कमीशन, “झामोदय॑,? इ्ला रोड  विले पार्के (पश्चिम), बम्बई-५६ 
एसोसिएंटेड एडवर्टाइनस एण्ड प्रिण्डसे, ५०५ 


२.५० रुपये एक प्रति २५ नये पंसे। 


तारदेव आधथर रोड, बम्बई-३४ | 














है बयान खाट व #ए छट07-07 3,70७) 
व्यमीणा जीवन, समाज गे अधशिास्त्र विषयक 


नवस वर्ष - अगस्त १९६३ « एकादश अंक 





ट्राइबल सुवेनीर 


सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा मुद्रित और 


प्रकाशित | 


_3.+पनरम»«»मममम»म««»«««««»भ«4 ०२ न पान 





पृष्ठ 
खादी सम्बन्धी उचित दृष्टिकोण -उछरंगराय न. ठेनर_ ७७०१ 
तकनीकों का चयन क्‍ -बैंकुण्ठ छल. मेहता ७०४ 
टेगोर और ग्राम पुननिर्माण -रथीन्द्रनाआअ टैगोर. ७0७ 
नेपाल में ॥# और लघ्‌ उद्योग -यादव प्रश्माद्‌ पंत ७१३ 
खिरपई सघनकक्षेत्र का आथिक सर्वेक्षण -ललित कुमार मित्र ७१८ 
“उपूरसी क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों की सम्भाव्यता -मनोंहर शं, नाडकर्णी ७2५ 
वस्त्रोद्योग में रंजक-चयन -पेकल यआ्रौरामुत्ठु पेंट्री. ७३० 
विचार-विमर्श द *» ७३४ 
उत्तरः प्रदेश में हाथ करघधे -इस्लफा हुसन ७३५ 
गोबर गेस संयत्र की स्थापत्ता जश्भ्माई झ. पठेल ७३९ 
वकालत का नेतिक पहल -+मालचन्द्र ना. गोखले ७४३ 
बम्बई में खेतिहर मजदूर ह८ 
पुस्तक समीक्षा ७५८ 





ग्रामीण विकास तथा समाजा्थिक व्यवस्था पर लिखे लेखों की कमीशन की पत्रिकाओं में सहषे स्थान दिया जायेगा, बशतें कि वे 
ग्रामीण विकास के ध्येय से रिखे गये हों। फिर भी, प्रत्येक छेख के छापने का आज्वासन नहीं दिया जा सकता। छेखकों 
को किसी अंश में पुरस्कृत करने का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। छेख, पुख्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, खादी 
आमोद्योग 2, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, आामोदय,” इला रोड, विले पार ( पश्चिम ), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। 


'टेलिफोन नं. ८६७७३ । 


सम्पादक अथवा कमीशन के विचार जहाँ-कहीं भी हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। 


वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नयें पैसें। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 
एकाउण्ट्स ऑफिसर (कंश ), खादी ओर ग्रामोद्योग कमीशन, 'आमोदय”, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ | 


इस पत्र में प्रकाशित छेखों में प्रकट किये गये विचार खादी और ग्रामोग्योग कमीशन अथवा सम्पादक के न होकर लेखक के हैं 
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रथीन्धरनाथ टंगोर 


यादव प्रसाद पंत 
ललित कुमार सित्र 


सनोहर शंकर नाडकर्णा 


 इस्तफा हुसेन 


जदाभाई झवेरभाई पटेल 





-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष । 


-खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य । 


_भालचन्द्र नारायण गोखले 











जल 


“कवि रवीद्नाथ ठाक्र के पुत्र। 


“नेपाल सरकार के आथिक सलाहकार । 





>कलकत्ता के सिटी कालेज में अथंशास्त्र के अध्यक्ष | 





-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के नयी दिल्ली स्थित सघन क्षेत्र योजना 
. विभाग में अनुसंधान अधिकारी । 


“बिड़लापुर (पश्चिम बंगाल) स्थित बिड़छा जूट मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी 
लिमिटेड में डाईंग मास्टर और वीविंग ओवरसीयर । 


“उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व संसदीय-सचिव, लखनंऊ। 
-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में गोबर गैस योजना के निर्देशक। 


“अम्बई उच्च न्यायारूय के भूतपूर्व न्‍्यायाधिपति। ््ः 
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बादी सम्बन्धी उपित दाप्टिकोण 


उछरंगराय न. ढेबर 


खादी और आमोद्योग विचार एक यथाय दृष्टिकोण पर आधारित है और यथार्थ हैं हमारे देश के पांच छाख गांव, 
अनुपयोगित विशाहू जनशक्ति तथा ग्रामीण उद्योगों में इस्तेमाल के लिए अनुपलब्ध विद्यत तथा अन्य शक्तियां । खादी 
और धामोद्योग कार्यक्रम की सफलता के लिए शहरी छोगों को इस कार्यक्रम का महत्व समझाने की दिशा में प्रयास किया 


ही जाना चाहिये | 


कप त्रि बम ल्‍ 
आँधद्योगिक और अभियांत्रिक दृष्टिकोण से खादी और 
ग्रामोद्योगों की समस्याओं को एक वाक्य में इस 
प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं: सन्‌ १६६३ में परिचमी 


साम्राज्यवादी आथिक-सह-राजनीतिक संगठन के अग्रदूत 


जॉन कम्पनी के आगमन पर राष्ट्र ने जो सूत्र त्याग दिया 
था, उसे इस वर्ष १९६३ में, जबकि इसाई धर्म की 
स्थापना को इतने वर्ष बीच चुके है, फिर से उद्ग्रहण, 
करना । औद्योगिक और अभियांत्रिकी संसार द्वारा 
भारत का अर्ध-विकास तभी समझा जा सकता हैँ जबकि 
वह इस बात के प्रति जागरूक हो कि तकनीकलहरू और 
आर्थिक संगठन की दृष्टि से हमें जो रास्ता अभी तय करना 
है, वह छोटा नहीं है। हमारे हल, निराई के औजार, 
कटाई की प्रक्रियाएं अनाज-पीटने के उपकरण, 
चखिया, कुम्हार के चाक, गांवों की बढ़ईगीरी और 
लोहारी तथा आथ्िक संगठन, ये सबं अपनी प्राचीनता 
की गाथा सुनाते हैं-यह्‌ उनके लिए गये की बात है जो कि 
निशचल जीवन को मानसिक संतुलन का सर्वोत्तम उदा- 
हरण मानते हैं, लेकिन यह उनके लिए शर्म की बात है 
जो कि अपने को समाज के गतिशील गुणों से सम्बन्धित 
मानते हैँ, जिसे कि वे विकसित करना चाहते हैं। खादी 
और ग्रामोद्योगों की समस्या हे गतिहीन व्यवस्था को 
गतिशील बनाना। 


अबस्था की यथाथ्थंता रे 
भारत में एक वर्ग ऐसा है जो कि खादी और ग्रामोद्योगों 
को प्राचीन दृष्टिकोण का परिणाम. मानता है। तथापि, 


सत्य यही है कि खादी और ग्रोमोद्योगों में विश्वास रखने- 
वाले ही ग्रामीण जन-मानस में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक 
परिवर्तन छा रहे हैं। उनके गतिहीन जीवन को गतिशील 
बना रहे हैं आलोचना करनेवाला वर्ग यह समझता है 
कि खादी और ग्रामोद्योग विचार को आमान्य कर देने से 
ही उसका काम समाप्त हो गया । खादी और ग्रामोद्योग 
विचार यथार्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। क्या कोई 
भी व्यक्ति समभाव से भारत के उस मानचित्र पर विचार 
कर सकता है, जिसमें उसके शहर तकनीकल रूप में 
उन्नत हों और गाँव निश्चल ? क्‍या उस आधार पर 
कोई भी व्यक्ति समाज के संतुलित विकास की बात सोच 
सकता है ? भारत में अभूतपूर्व तकनीकर और आभि- 
यांत्रिक योग्यतावाले लोग बहुत कम हैं। यह तो उद्यम 
के जरिये ही पैदा हो सकता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था,' 
यद्यपि यह नियोजित समाजवादी अथे-व्यवस्था पर अधिक 
जोर देती है, शहरी क्षेत्रों में ऐसे गुणी व्यक्तियों के विकास 
में मदद दे रही है। पर गाँवों में भी तो औद्योगिक और 
आशभियांत्रिक योग्यतावाले व्यक्तियों का विकास करने 
हेतु कोई संस्था होनी ही चाहिए। यह अवस्था की 
यथार्थता को स्वीकार करने से ही हो सकता हँ-पहला 
यह कि ग्रामीण भारत ८० प्रति शत क्रषि पर निर्भर हैं; 

दूसरा, इसकी आबादी अमेरिका और रूस की सम्मिलित 
आबादी के बराबर है; तीसरा, सामाजिक और भौगोलिक 
अवस्थाओं के कारण इसकी समस्याएँ जटिल हैं। चर्मो- 
द्योग का ही उदाहरण लीजिए। कोई भी सवर्ण हिन्दू 





। 
६ 
। 
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७०२ खादी ग्रामोद्योग 


इस उद्योग को अपनाना नहीं चाहेगा। बल्कि वह इसके 
बदले भीख मांगना तथा यहां तक कि चोरी करना भी 
पसन्द करेगा। फिर, जो दक्षिण भारत में सम्भव हैं वह 
उत्तर भारत में सम्भव नहीं भी हो सकता है तथा जो सम- 
तल में हो सकता है वह आदिवासी इलाकों में नहीं भी 
सम्भव हो सकता हूं। 


न-शक्ति का उपयोग 


एक यथार्थ और भी हँ, जिसका सामना करना है।. 


भारत में साढ़े पांच लाख गाव हैं। बलों के जरिये उनमें 
खेती होती है और उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 
भारत के पास यांत्रिक खेती के लिए आवश्यक ४० लाख 
ट्रैक्टर प्राप्त करने का साधन नहीं हे। बेल-शक्ति के 
जरिये खेती करने से गाव और खेत के बीच की दूरी 
सीमित हो जाती है। बैल की गति घंटे में चार मिल 
होने से खेत दो मील के अन्दर की ही दूरी पर रखना 
होता है । तीसरी बात, भारत में तेजी से विद्युतीकरण 
हो रहा है। अगर बहुत तेजी से भी यह काम हो, तो भी 
इस शताब्दी के अन्त तक आधे गाँवों में ही बिजली पहुँच 


सकेगी । फिर, बिजली सस्ती होनी चाहिए। यह. 


सस्ती तभी हो सकती है जबकि केन्द्रित परियोजनाओं में 
इसका एकमुश्त इस्तेमाल हो और फिर उससे होने- 
वाली आय की मदद से विकेन्द्रित परियोजनाओं में 
इसका उपयोग किया जाय। अन्ततः विद्युत शक्ति 
तो एक किस्म की शक्ति है। जन-शक्ति भी तो है। 
राष्ट्र की वह अर्थ-व्यवस्था बुद्धिमतापूर्ण नहीं है जोकि 
जन-शक्ति को बर्बाद करती है तथा अन्य किस्म की शक्तियाँ। 
प्राप्त करने के लिए हाथ पर हाथ धरे इन्तजार करती 
है। भारत की जन-शक्ति का जो न्यूनतम अन्दाज लगाया 
गया हैँ, वह एक दर्जन पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने 
के बाद जो बिजली शक्ति मिलेगी उससे अधिक है। हमारे 
शहरी लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे इस बात की 
अपनी शक्ति भर कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण लोग 
शारीरिक श्रम की ओर से मुँह फेर लें। इसका परिणाम 
यह होगा कि लोग शारीरिक श्रम करना नहीं चाहेंगे । 


अगरत १९६३ 


राष्ट्र तथा इसके आर्थिक पुनरुद्वार के प्रति यह उनकी 
बहुत बड़ी कुसेवा होगी । इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय 


जीवन-स्तर का यह मान देश की सरकारें अपनाकर अचेतन 


रूप में ही इस प्रक्रिया में मदद दे रही हैं। अचेतन रूप | 
में ही सही, पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और 
मनोवैज्ञानिक रूप में कृषि-औद्योगिक-सभ्यता को कमजोर 
करने का प्रयास किया जा रहा हैं। यह बहुत बड़ी 


', दूर्घेटना होगी, जिसके लिए हम सबको बहुत भारी मूल्य 
चकाना होगा। 


साधनों का संरक्षण 


खादी और ग्रामोद्योगों की अत्यावश्यक समस्या हैं 
दहरी लोगों में यह समझ पैदा करना कि ग्रामीण अर्थ- 
व्यवस्था को विकसित करने का एकमात्र माध्यम है कृषि 


को एक ओर पशुपालन और दूसरी ओर ग्रामोद्योगों से 


जनाब उक्दतापधापनायककालन पिन वनाणनदिण प 





सहारा देना। इससे क्रषि पर जो अधिक बोझ है, वह. 


कम होगा। इससे हम ग्रामीण जनता के अवकाश काल का 
इस्तेमाल कर सकेंगे, और यह कोई छोटा लाभ नहीं है। 
हम प्रति दिन दो करोड़ मनुष्य-दिन से कम श्रम नहीं खोते। 


जैसे जैसे विकसित होगा, राष्ट्रीय तकनालाजिकल 
ज्ञान-पुंज को बढ़ाता जायगा, क्‍योंकि यह काफी फैला 
हुआ होगा। इससे हम राष्ट्र के अतिरिक्त जन-शक्ति 


साधन का इस्तेमाल कर सकेंगे तथा उन्हें उत्पादन कार्यों 


में लगा सकेंगे । इससे हम उपलब्ध कच्ची सामग्रियों का, 


जो कि गाँवों और जंगलों में बेकार जाती हैं, उपयोग 
कर सकेंगे। इससे हम अर्थ-व्यवस्था पर बिना कोई भार 
डाले लोगों का जीवन-स्तर उन्नत कर सकेंगे, क्योंकि इस 
कार्य के लिए बहुत ही कम प्रारम्भिक पूंजी की जरूरत 
है तथा उत्पादनों का स्थानीय बाजार है। इससे हम 


हर क्षेत्र में राष्ट्रीय साधन-स्रोतों का संरक्षण कर सकेंगे | 


रोजगारी 


खादी और ग्रामोद्योगों के योगदान को इस पहल से 


मापना होगा। किसी चीज की उपयोगिता कभी कभी 


इससे हम सरल तकनालाजी आरम्भ कर सकेंगे, जो कि 


न अं 


कल 


'छ अननहु सहसपत अरे पड 


सा 


५ ++-हेकलमक 


खादी सम्बन्धी उचित दृष्टिकोण ७०३ 


उसके प्राप्त परिणामों से अधिक अच्छी तरह प्रदर्शित 
की जा सकती है। आज खादी और ग्रामोद्योग १७ लाख 
लोगों को अंशकालीन काम देते हैं। मजदूरी प्रति दिन 
१९ नये पैसे से ३ रुपये तक मिलती हैं । औसत करीब ३७ 
नये पैसे पड़ता हैँ। कृषि को छोड़कर, क्या कोई और 
ऐसा धंधा है जो कि सामान्य पूँजी की लागत से इतने 
अधिक लोगों को रोजमगारी दे सकता हो? यह सच 
है कि मजदूरी कम है, परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए 
कि लाखों लोग धीरे-धीरे गतिहीन जीवन से गतिशील 
. जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। वे अम्बर युग में प्रवेश कर 
रहे हैं। ऐसी आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक हम ऐसे 
यंत्र की इजाद कर लेंगे जो कि आठ घंटे काम करने पर 
औसतन एक रुपया दिला ही सकेगा। यह सही है कि 
उपभोक्ता और सरकार दोनों को किसी न किसी प्रकार 
की सब्सिडी देनी होती है। परन्तु भारत में बिना 
जनता अथवा सरकार की सहायता के किस उद्योग को 
सफल होने की उम्मीद है ? ह 


खादी का योगदान वर्ष में करीब १० करोड़ गज 
वस्त्र हैं। एक बार सूतकार इस नये चरखे को चलाना 
सीख लें तो यह उत्पादन सहज ही दूना हो जा सकता है । 
चरखे में हर सुधार न सिर्फ उत्पादन में ही वृद्धि लायगा 
अर्थात्‌ अतिरिक्त जनशक्ति को दिन प्रति दिन बड़े 
पैमाने पर सामाजिक कार्यों में लगायगा, बल्कि तकनीकों 
में सुधार होगा और लोगों की दक्षता भी बढ़ेगी। खादी 
और ग्रामोद्योग कार्यों में लगे लोगों की समस्या हँ-खादी 
और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के प्रति शहरी लोगों का सहानु- 
भूति पूर्ण हख बनाना। इस सहानुभूतिपूर्ण रुख के अलावा 
और भी दो काम करने होंगे-देश के पूर्ण औद्योगीकरण 
की समस्‍या के प्रति कुल दृष्टिकोण पर गम्भीरतापूर्वक 
विवेचन करना होंगा तथा शैक्षणिक और औद्योगिक 
क्षेत्रों में, और इससे भी अधिक लोगों के दैनिक जीवन में 
वे समंजन करने होंगे जोकि अनिवार्य हैं । 


नयी दिल्‍ली : ५ जुलाई १९६३ हक 


भारतीय अर्थ-व्यघस्था के पर्यवेक्षकों को यह आभास मिलना उचित ही हे कि इस देश में एक नहीं, 
बल्कि दो बड़े आथिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं। एक है बड़े पेमाने के औद्योगीकरण का कार्यक्रम, मुख्यतः 
कोयला, इस्पात, मशीन तथा मशीन बनानेचाले औजार, टूक, लोकोमोटिव यानी रेल के इंजन, बुनियादी 
रसायन, उर्वरक और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में। दूसरा, प्रामों में मुख्यतः कृषि परन्तु साथ ही सामुदायिक 
विकास, स्थानीय निर्माण और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएँ, ग्रामीण उद्योग और सहकारिताएँ जेसे 
संबंधित कार्यों पर भी जोर देता हें। निस्‍्सन्देह विकास कार्यक्रस की ये दो सुख्य धाराएँ अतिव्याप्त हूँ। ये 
प्रशासनिक और निहित अर्थ की दृष्टि से अन्तरसम्बन्धित हें। परन्तु दोनों के क्षेत्र अलग हे, नेतृत्व अलूग हें, 


वृत्ति अलग हे और पूर्व धारणाएँ अलग हेँ। 


-जॉन पी. लई : कवायट क्राइमशिन्स इन इंडिया 
दि बृकिग्स इन्स्टीट्यूशन, वाशिगटन डी. सी, 
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तकनीकों का चयन 


वैकण्ठ ल, मेहता 


रोजगारी और प्राविधिक दक्षता के बीच समुचित संतुलन बनाये रखना है | यदि औद्योगिक दृष्टि से विकसित जापान . 
जैसे देशों में मी जन-हित की दृष्टि से प्राविधिक प्रगति की गति नियमित करनी पड़ती है तो हमारे यहां तो इस 
प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ पूण तथा अर्ध-बेकारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। 


मारे अपने देश तथा विदेश दोनों में ही भारतीय 

आयोजन के आलोचकों ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं 

में ग्राम व अन्य क्टीरोदोगों को जो स्थान प्रदान किया 
गया है उस पर प्राय : आपत्ति उठायी है। यद्यपि इनके 
लिए नियत धनराशि योजना-परिव्यय का एक बहुत 
ही मामूली हिस्सा है, तथापि इसे राष्ट्रीय साधन-स्रोतों 
की बर्बादी कहु कर आलोचना की गयी है। ये आलोचक 
जो कसौटी अपनाते हैं वह स्थूछ रूप में, निवेश-उत्पादन 
अनुपात है। यह तके प्रस्तुत किया जांता है कि इसी 
समान निवेश से यदि इसका उपयोग अपेक्षाकृत अधिक 
अच्छी तकनीकों का व्यवहार करनेवाले उद्योगों के 
जरिये किया जाता तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कितना 
ही अधिक योगदात मिला होता। फिर भी, योजना 
अधिकारियों ने जो चुनाव किया हैं वह बड़ी सूझ-बुझ 
के साथ किया हे; क्‍योंकि वे देश की अर्थ-व्यवस्था के 

बुनयादी तथ्यों को समझते, जानते, पहचानते हैं। इन 

तथ्यों में जो सर्वाधिक चिन्ता का विषय है वह है 

जनता में भयंकर बेकारी का होना । अतएव बेकारी को 

और बढ़ने से आवश्यक रूप से ही रोकनेवाले रोजगारी 


के अवसरों का विस्तार करना हमारे आयोजन का एक 
मुख्य उद्देश्य हैं। 


बुनियादी उपागम 

योजना आयोग का सम्भवतः यही दृष्टिकोण था 
जब उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने से पूर्व ग्राम 
और लघ्स्तरीय उद्योग (कर्वे) समिति: नियुक्त की, 
ताकि सामान्य मांगवाली उपभोक्ता सामग्री उत्पादन 


करनेवाले कटीर तथा ग्रामोद्योग जितनी रोजगारी 


प्रदान कर सकते हैं उसमें अनुक्रमिक रूप से वद्धि प्राप्त 
की जा सके। अपने प्रतिवेदत में समिति ने बूनियादी 
उपागम संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया: पूर्ण 
अथवा अध॑-बेकारी में और वृद्धि रोकना; अनुक्रमिक 
रूप से यथासंभव अधिकाधिक रोजागारी प्रदान करना; 
विकेन्द्रित औद्योगिक पद्धति के लिए आधार निर्धारित 
करना; और समृचित तीब् गति से आथिक विकास को 
प्रोत्साहन देना। और अधिक प्राविधिक बेकारी के 
फैलाव को रोकना इसके बड़े भारी काम का प्रारम्भ 
बिन्दू लगता है। 


तकनीकों के चुनाव के प्रति उनके दृष्टिकोण अथवा 
उपागम में भी यह मुख्य कसौटी हैँ जो खादी और ग्रामो- 
द्योगों के विकास कार्य में लगे कार्यकर्त्ताओं ने प्रयुक्त करने 
की कोशिश की है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने 


१९६९१ के प्रारम्भ में प्रसारित अपने नीति-विवयक वक्तव्य _ 
में आग्रह किया कि किसी विशेष उद्योग अथवा 


विशिष्ट प्रक्रिया में नयी तकनीक के अपनाने से उसमें 
लगे श्रम का विस्थापन नहीं होना चाहिए। इसके 
विपरित यदि उक्त मार्ग से रोजगारी के विस्फुरण अथवा 
फैलाव या अतिरिक्त रोजगारी के अवसर निर्मित करने 
को प्रश्नय मिले तो सम्बद्ध तकनीक का समर्थन किया 
जाना चाहिए। रोजगारी और तकनीकल कार्य-कुशलता 
के मध्य समृचित सन्तुलन बनाये रखना होगा। 


बारह वर्ष के आयोजन के बावजूद बेरोजगारी के क्षेत्र 


में जो वृद्धि हुई है उसके सन्दर्भ में, कुछ क्षेत्रों में ऐसी. 
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तकनीकों का चयन 


कार्य-पद्धति का चयन करना ही पड़ेगा कि उसके फल- 
स्वरूप यह रोग और अधिक न फैले। गोखले इच्स्टी- 
ट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स' तथा सर्व 
सेवा संघ के संयुक्त तत्वावधान में भारत में आयोजित 
अर्थ-व्यवस्था के मार्ग पर विचारार्थ पूना में अप्रैल १९६१ 
में जो गोष्ठी हुई थी, उसमें जो विचार प्रकट किये गये 
उनका सार भी यही था। हमारी अर्थ-व्यवस्था की 
वर्तमान अवस्थाओं के अन्तर्गत निकट भविष्य में हम जो 
भी औद्योगिक तकनीक अपनायें वे ऐसी होती ही चाहिएं 
कि प्रयुक्त प्रति पूंजी इकाई से पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों 
को रोजगारी मिले। अतएव हमें विकसित अर्थ-व्यवस्था- 
वाले देशों में प्रचलित पूंजी-प्रधान तकनीकों की 
नकल करने की प्रवृति को निरूत्साहित करना पड़ेगा। 
तदनुसार औद्योगिक पद्धति अथवा स्वरूप ऐसा करना 
पड़ सकता है कि उससे बड़े पैमाने पर रोजगारी.सुनिश्चित 
हो। जैसा कि कव्वें समिति के विचारार्थ विषय से ज्ञात 
होता हैं, यह पर्यवेक्षण सामान्य मांगवाली उपभोक्ता 
सामग्री तैयार करनेवाले परम्परागत उद्योगों में विशेष 
शक्ति के साथ प्रयुक्त होता है बनिस्बत उन कारखानों 


के जो उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों प्रकार के 
सामान का उत्पादन करते हैं। 


विकसित देशों का उदाहरण 

विकासोन्मुख अथ्थ॑-व्यवस्थावाले भारत में ही यह बात 
नहीं है कि प्राविधिक विकास को नियमित करने के लिए 
उक्त तथ्य' एक प्राथमिक विचार बन जाता है। औद्यो- 
गिक उत्पादन के अनेक क्षेत्रों में आज जापान उत्तरी 
अमेरिका, पश्चिम यूरोप अथवा रूस से अच्छी हालत 
में हैं। तिस पर भी, हाल ही में हुए सर्वेक्षणों से पता 
चलता है कि अमूमन तौर पर उसकी ४५ प्रति शत श्रम- 
शक्ति निम्न प्राविधिक स्तरवाले उद्योगों में लगी है। 
यह निर्णय जानबूझ कर और प्राविधिक प्रगति रोकने 
के लिए किया गया हूँ अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि उससे 
बड़े भारी पैमाने पर बढ़ती जानेवाली बेरोजगारी पदा 
हो जाय। स्पष्टतः इसी प्रकार की समस्या इंग्लैण्ड 
के सामने है। न्यू स्टेट्ससेन ने अपने २८ जन १९६३ के 





छण्ण्‌ 


अंक में टीका करते हुए कहा हैँ स्वचलन (औटोमेशन ) 
के इस युग में, जहाँ मशीनें रोजगारी हजम कर जाती हैं, 
ब्रिटेन के सामने अपने कामगारों के लिए पर्याप्त काम 
सुनिश्चित करने से भयंकर कोई दूसरी चुनौती नहीं है ।” 
अलाभदायक बताये जाने की जोखिम उठाकर भी सरकार 
को श्रम-प्रधान उद्योग बनाये रखना बर्दाश्त करना 
चाहिए। अन्त में न्यू स्टेंट्ससेन कहता है कि या तो 
वैसा होगा या फिर एक ऐसा अवसर उपस्थित होगा 
जिसमें लाखों लोग निठल्ले रहेंगे। 

यदि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में भी जनहित के 
विचार से प्राविधिक प्रगति की गति नियमित करनी 
पड़ती हैँ तो हम, जबकि हमारे यहाँ बेकारी बहुत अधिक हें, 
उक्त उद्धरणों से जो चेतावनी मिलती हूँ उसकी अवहेलना 
नहीं कर सकते। कितनी, किस अवधि में अनुकलरून 
हासिल करना है, ऐसे कौन-से क्षेत्र हैं जिनमें परिवर्तेन 
सर्वोत्तम रूप में लाया जा सकता हूँ, कोन-से प्रदेशों में 
उक्त बातें छागू की जानी चाहिए, ये कुछ ऐसे मामले हैं 
जिन पर कोई निर्णय लेने से पूर्व सोच-समझ कर विचार 
किया जाना चाहिए। लेकिन एक पहल पर जोर देना 
ही पड़ेगा। रूपान्तर का खर्च समग्र समुदाय को समष्टि 
के रूप में वहन करना चाहिए। उसका असर किसी 
विशेष परम्परागत उद्योग में लगे कामगारों पर नहीं पड़ता 
चाहिए। न्य्‌ स्टेट्समेन ने बताया हैँ कि उल्लिखित 
कामकारों का जीवन-मल्य यानी स्तर और उन्हें उपभो- 
क्ताओं के रूप में प्रदत्त सेवाओं का गृण-स्तर राज्य 
अर्थात्‌ सरकार का मुख्य ताल्लक होना चाहिए, फिर 
चाहे, जिसे काम रोकना' कहा जाता है उसकी अवधि 
कितनी भी लम्बी क्‍यों न हो। 
मानदीय दष्टिकोण 

एक और भी पहल हूँ जिसे ग्राम तथा कटीरोथचोगों में 
ये फेर-बदल करते वक्‍त दृष्टिओझल नहीं किया जाना 
चाहिए। आथिक विकास की हमारी दौड़ में मानव का 
इस माने में मशीनों के लिए बलिदान नहीं किया जाना 
चाहिए कि वह मशीनों का मालिक बनने के स्थान पर 
गुलाम बन जाय। लुई ममफोर्ड (.0प:ं3 'ैएा॥074 ) 
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ने दि ट्रांसफॉरमेशन ऑफ मैन (मानव का रूपान्तरण) 
में ठीक कहा है कि “ हम चन्द प्रकार के उत्पादनों और 
कुछ उत्पादन तरीकों का समर्थन कर सकते हैं तथा मानव 
के व्यक्तित्व पर उनका क्या असर पड़ता हैं, इस दृष्टि से 
“कुछ का परित्याग कर सकते हैं; हम इनके प्रभाव का मात्र 
यांत्रिक कशलता पर मल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें 
प्रेम, ,मैत्रित्त की भावना, पारिवारिक जीवन, नागरि- 
कता की कसौटी पर कस के देखेंगे । 
आचार्य विनोबा भावे ने जब यह अनुपम समीकरण 
प्रस्तुत किया तो उनके मस्तिष्क में यह मानवीय दृष्टि- 
कोण था। समीकरण है : विज्ञान योग हिंसा बराबर हे 
सर्वनाश; विज्ञान योग प्रेम बराबर है सर्वोदिय या उत्तम 
समाज | हम प्रविधि का इस ढंग से उपयोग न करें कि 
वह ग्राम और कूटीर उद्योगों में छंगे समाज के सबसे 
कमजोर वर्गों के हजारों-लाखों कामगारों का जीवन 
विश्वंखल बनाती हुई हिसा पैदा करे तथा उससे भी 
अधिक सामाजिक न्याय का तकाजा है कि परिवर्तन इस 
प्रकार. आयोजित एवम्‌ कार्यान्वित किये जाने चाहिए कि 
उनसे इन कारीगरों को काम अधिक मिले तथा उनका 
आय-स्तर बढ़े। ऐसा करने में, जैसा कि अप्रैल १९६२ 
में दिल्ली में वहाँ की इन्स्टीट्यूट ऑफ इंकनॉमिक ग्रोथ 
आर सर्व सेवा संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 
विचार गोष्ठी ने माना, स्वीकार किया था, इन उद्योगों में 
उनके उत्पादनों पर आथिक सहायता (सब्सिडी) देकर 
न्यून आय-स्तर ऊपर उठाने की बात आ सकती है। 


कमीशन द्वारा प्रसारित नीति-विषयक घोषणा-पत्र 


में इसे आयोजित विकास का एक उद्देश्य माना गया था कि 

श्रम-विस्थापन से बचने के प्राथमिक विचार का पूरा 
ध्यान रखते हुए यदि उनसे उत्पादकता-स्तर ऊपर उठाना 
निश्चित रूप से सुनिश्चित हो तो प्राविधिक परिवर्तन 
का समर्थन किया जायेगा, बशर्ते कि उसंका स्वतंत्र-रोज- 
गारी (सेल्फ इम्प्लायभेण्ट) के सिद्धान्त पर कोई बरा 
जसर न पड़नंवाला हो। स्वतंत्र रोजगारी में स्वयम 
कारीगरों की औद्योगिक सहकारी समितियों अथवा 
सेवा सहकारों-ज़िनके कारीगर सदस्य हों-द्वारा संचालित 


द खादी पग्रामोद्योग : 


अगस्त १९६३ 


उद्योग भी आ जाते हैं। यहाँ हम ग्राम पंचायत की 
ग्राम सभा को उन तकनीकों के समावेश के लिए उत्तर- 


दायी बनाने की कल्पना कर सकते हैं जिनसे स्वतंत्र 
रोजगारी को प्रोत्साहन मिले और साथ ही साथ किसी 


विशिष्ट स्थानीय परम्परागत उद्योग में लगे कारीगरों को 


परिपूर्ण 'रोजगारी भी मिले। प्रारम्भ में, कमीशन ने 


अनेक ऐसी परिस्थितियाँ भी बतायी थीं कि जिनके 
अन्तर्गत न केवल उन्नत तकनीकों के समावेश पर कोई 
एतराज नहीं होना चाहिए बल्कि वैसी अवस्था में उनका 
विशेष रूप से समर्थन किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, 
जहाँ मानसिक दृष्टि से हानिकारक मजदूरी करनी पड़ती 
हो, जहा किसी काम में अत्यधिक शारीरिक श्रम की 
आवश्यकता हो, जहाँ किसी एक क्रिया में परिवतंन से 
आगे की क्रियाओं में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती हो, 
वहाँ उन्नत तकनीकें अपनाने के लिए पर्याप्त औचित्य हैं। 
सामाजिक मुल्य 

हमारा उद्देश्य हे. जीवन-स्तर ऊपर उठाना यानी 


उत्पादक कार्यों में लगे सभी व्यक्तियों का जीवन आननन्‍्द- 
मय तथा समृद्ध बनाना। स्वतंत्र रोजगारी या आत्म- 


निर्भरता अथवा विकेन्द्रीकरण अपने आप में कोई साध्य 


नहीं हैं। इनका समर्थन इसलिए किया जाता हूँ, क्योंकि 


जैसा कि पूना में हुई गोष्ठी ने इस बात की पुष्टि की थी, . 


इन सबसे उन मार्गों का संकेत मिलता है जिनके अनुसार 


2 मरना ८ पायल हाल इतकनलकलभ+नत-यत++व9+-23०-०५१ ३१९“ नय कल कनबबन्युकक्रतूतत पतन लल>अुंभन्‍ सम शकतकनद कुक रकट ३ 








चलने पर उद्योगों का विस्फुरण करने हेतु रोजगारी के... 


अवसर विस्तृत करने और आशथिक तथा राजनीतिक 
शक्ति संकेन्द्रण बढ़ने को रोकने में समर्थ होंगे। छोटी- 
छोटी पारिवारिक इकाइयों, मध्यम पैमाने की इकाइयों 
अथवा ऐसी इकाइयों के जरिये जिन पर सहकारी 
मिल्कियत हो, या कामगारों के स्वामित्व और प्रबन्ध 
की पद्धति के जरिये स्वतंत्र रोजगारी को प्रोत्साहन देते 
हुए उस दृष्टि से आथिक उत्थान के लिए. आयोजन 
करना सम्भव हू जो राष्ट्र द्वारा पालित-पोषित याती 


प्राप्त एवम भारत के संविधान में निहित सामाजिक 
मलयों की रक्षा करे। 


बम्बई : ५ जुलाई १९६३ द द द छः 





टेगोर ओर ग्राम पूनार्निमाण * 


८३ हि 
रथानद्रनाथ टगार 


ग्रामीण क्षेत्रों के पुनरुत्थान कार्य में विश्व कवि रवि ठाकुर का बहुत मूल्यवान योगदान रहा है। ग्रामीण जनता को 
आत्म निर्भर बनाने के लिए वे बहुत आकुल थे। उन्होंने कहा था : “अगर में केवल एक या दो ही गांवों को अज्ञानता 
और कमजोरी के बंधनों से मुक्त कर सकूं, तो छोटे पमाने पर पूरे भारत के लिए एक आदर ग्राम की रचना हो सकेगी | 
पक चन्द देहातों में ही इस आइरी को काये रूप में परिणत किया जाय, और मैं कहूंगा कि ये चन्द देहात ही मेरा 
भारत है।” उनके पुत्र श्री रथीन्द्रनाथ, रवीन्द्रनाथ के ग्राम विक्रास संबंधी दृष्टिकोण पर विवेचन करते हुए लिखेते हैं : 
अनेक अड़चनों और अतफच्ताओं के बावजूद जनता पर उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, क्योंकि उनकी मित्ति 


वास्तविक स्नेह की मजबूत नींव पर आधारित थी | 


€ । के हू के 
हूँतेषी सभा के गठन के जा बाद पतिसर में उसको 
पहली बैठक हुई । [ ने प्रस्ताव किया कि 


रैयत जो लगान देते हैं, उस पर तीन पाई प्रति रुपया के 
हिसाब से अनिवार्य कर लगाया जाय ताकि सार्वजनिक 
कामों के लिए सभा उसका उपयोग कर सके । जमींदारी 
के समस्त लोगों ने इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया 
और स्वतः शुरू किये हुए इस कर में सभा ने बाद में 
वृद्धि करके रुपये पर १५ पाई कर लेना प्रारंभ किया । यह 
साधारण निधि” कही जाती थी जिसके लिए जंमींदारी 
ने भी पर्याप्त धन दिया। निधि की रकम, विभागा 
संगठनों के जरिये पाठ्शालाओं व चिकित्सालूयों की 
स्थापना तथा संचालन, सड़कों का निर्माण, बेकार 
जलाशयों को भरना, तालाबों की पुनः खुदाई 
तथा साधारणतया सार्वजनिक हित की परि- 
योजनाएँ चलाने में खर्चे की जाती थी। हितेषी सभा के 
गठन के बाद सन्‌ १९०८ में श्रीमती अबला बोस# को 
पतिसर से एक पत्र में पिताजी ने लिखा था- ऐसी 
व्यवस्था की गयी है कि सड़कों का निर्माण, जलाभाव की 
पूर्ति, पंचायती द्वारा आपसी झगड़ों का निपटारा, पाठ- 
शालाओं की स्थापना, जंगलों की सफाई तथा अकाल की 


+ ए सेंटीनेरी वोल्यूस, रवीन्द्रनाथ टेगोर : १९६०-६१ 
साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से पुनरउंद्धृत 
* डा० जगदीशचन्द्र बोस की धर्मपत्नी, हैं। 


स्थिति का मुकाबला करके धर्म-गोलों की स्थापता आदि 
कार्यो के द्वारा ग्रामवासी अपने कल्याण कार्यों का 
भार स्वयं उठाने के योग्य बन जाये एवं अपने अपने 
ग्राम के कल्याणाये कार्य में वे हर प्रकार सहयोग 
दे सके । 


स्वशासन की ओर 


स्वदेशी समाज के संबंध में अपने निबंध (१९०४) 
में पिताजी ने आवाहन किया था कि पवित्र प्रस्तावों 
के जरिये अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकारों की भीख 
मौगने के बजाय जनता को चाहिए कि वह अपनी 
समानान्तर सरकार कायम कर ले-जो राज्य के भीतर 
एक राज्य की तरह होगा-और स्वशासन प्राप्त करने का 
वही सर्वोत्तम तरीका होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में 
रखकर उन्होंने अपनी दोनों पारिवारिक जमींदारियों 
में, हितेषी सभा वनते के बहुत पहले, पूर्ण न्यायालयों 
की स्थापना कर दी थी। (यह सम्मवतः १९वीं 
शताब्दी के अंतिम दशक की बात होगी ) हितैषी सभा का 
काम शुरू होने तक रैयत लोग इस प्रथा को मान चुके थे 


और इस बात के आदी हो गये थे कि अपने सभी दीवानी 


झगड़े पंच-च्यायालय के समक्ष फँसले के लिए ले जायेँ। 
अपने झगड़े आपस में निबटा लेने के फायदों से वे इतने 
जागरूक हो गये थे कि कानूनी अदालतों तक जाना 
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हिकारत की नजर से देखा जाता था और जो ऐसा 


करता था उसका हुक्का-पानी बन्द कर दिया जाता था। 
सभी झगड़े गाव के मुखिया लोगों के सामने पेश किये 
जाते और वे उनका निबटारा करते। निर्णय 
अमान्य होने पर पंचप्रधानों की अदालत में अपीलें 
सुती जाती थीं। इन मुकदमों के आवश्यक 
दस्तावेज और 
संभाल कर रखे और. फाइल किये जाते थे। 
मैंने यहँा। तक देखा है कि अपढ़ लोगों की ओर से, जो 
स्वयं अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते थे, लोग 
स्वयं वकील बनकर उनका मुकदमा लड़ते थे, और 
अंतिम अपील जमींदार के समक्ष की जाती थी। 
पिताजी ने जमींदारी के प्रबंध का भार जब मुझ 
पर सौंपा तो जमींदारी के गाँवों में में अक्सर जाता रहता 
था। उस समय मेरा अधिकतर वक्‍त इन अपीलों के 
सुनने में ही बीतता था। ये आपसी झगड़े मुख्यतः 
भूमि पर कानूनी स्वामित्व से संबंधित होते थे जो 
ऐसे पेचीदे होते थे कि बंगाल काइतकारी कानून सम्बन्धी 


मेरे अल्प ज्ञान की कड़ी परीक्षा के लिए काफी थे। 


रेयत का जमींदार पर इतना गहरा विश्वास था कि 
. उनमें से कोई अगर महज रस्म अदायगी के लिए भी 
जमींदार से मिलने आता तो एक न एक दर्खाास्त लेकर 
आता और इस विश्वास की परंपरा हमारे पितामह महषि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने स्थापित की थी, पिता जी ने उसको 
विकसित किया था और पैत्रिक रूप में वह मुझे मिली थी । 
दस्तावेज आदि कागजात को सुरक्षित रखने के लिए 
जो खर्च लगता था, उसके निमित्त एक मामूली शुल्क 
हर दावे के पीछे लिया जाता था। पंच फैसले की यह 
पद्धति आइचयंजनक रूप से चलती रही। लोग इससे 
इतने अधिक संतुष्ट थे कि सरकार की छोंटी अदालतों में 
मुश्किल से हमारी जमींदारी से किसी रैयत का कोई 
दीवानी मामला पहुँच पाता था। सौभाग्य से सरकार ने 
इस पर कोई एतराज नहीं उठाया और न ही उसने इस 
समानान्तर न्यायप्रणालीः को संदेह की दृष्टि से देखा। 
दरअसल जिले के सरकारी गजेटियर में हमारी जमींदारी 


खादी ग्रामोद्योग 


कागजात बड़ी सावधानी से 


अगस्त १९६३ 


व्यवस्था के बारे में प्रशंसा करते हुए लिखा गया- 
“जमींदारी शासन का एक अत्यंत आदर्श नमना है” 


कर्ज का बोझ 


परन्तु दूसरी एक ऐसी समस्या थी, जिसे हितैषी। 
सभा अच्छी तरह हल नहीं कर सकी । अधिकतर ग्रामीण 


कर के बोझ से दबे रहते थे और महाजनों को अत्यधिक 
मनमानी सूद देते-देते तबाह थे। कृषकों के सिर से कर्ज 
का यह परंपरागत बोझ हलका करने के उपायों के बारे में 
पिताजी बराबर सोचा करते थे। उस समय एक ऐसे 
बैंक की बहुत जरूरत थी जो किसानों को उनकी जमीन 


की साख पर ऋण दे सकता। परन्तु उस समय पिताजी. 


के पास कोई पूंजी नहीं थी। फिर भी अपने मित्रों मे 
उन्होंने कुछ पैसे उधार लिये और पतिसर में एक क्रषि 
बैंक शुरू किया। इससे तुरंत लाभ पहुँचा। साहकारों ने 
अपना कारोबार जमींदारी के बाहर हटाना शुरू कर 


दिया। बैंक से ऋण की अधिकाधिक माँग होने छगी। 
पिताजी को मित्रों के ऋण पर ७ से ८ प्रति शत सूद 


देना पड़ता था। इस वजह से बैंक १२ प्रति शत से क्रम 


सूद ग्राहकों से नहीं छे सकता था, क्योंकि समय पर अदायगी ह 
न होने से जो हानि होती थी उसकी भी पूरति करती 


होती थी। फिर भी यह १२ प्रति शत ब्याज महाजनों 


के सूद की दरों की तुलना में बहुत कम था। पिताजी को 


बेंक के लिए और कोई पूंजी प्राप्त न हो सकी । उनके 
नोबल पुरस्कार की रकम १,१०,० ०० रुपये उनके हाथों में 
१९१३ में पहुँची । यह इस सूचना के साथ शांति निकेतन 


विद्यालय को दान स्वरूप दे दी गयी कि वह पतिसर 


कृषि-बैंक में जमा कर दी जाय। इससे दुहरा उद्देश्य 
पूरा हो गया-विद्यालय को सतत ८,००० रुपये की 


वाधिक आय होने लगी और बैंक को भी कृषकों को 


ऋण देने के लिए अतिरिक्‍त पँँजी प्राप्त हो गयी। 


: शुरू से ही हितेषी सभा ने अपने क्षेत्र के बच्चों की 


शिक्षा का प्रबन्ध करने और उसके लिए सहूलियतें 
उपलब्ध कराने के काम को प्राथमिकता दे रखी थी। 
सभी इस बात के लिए छालायित थे कि उनकी नयी 
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टेंगोर और ग्राम पुन्निर्माण 


पीढ़ी को, जैसी शिक्षा उन्होंने खुद न पायी है, उससे 
अधिक अच्छी शिक्षा दी जाय। पाठशालाएँ खुलने 
लगीं और करीब-करीब हर गाँव में एक-एक पाठशाला 
हो' गयी | हर विभागा में एक छोटा स्कूल खोला गया । 
पतिसर में उच्च विद्यालय स्थापित हुआ। जमींदारी के 
दूर-दूर के कोने से नावों में बेठकर इस विद्यालय में 
पढ़ने आनेवाले छात्रों को देखकर बड़े आनन्द की अनुभूति 
होती थी । एक बार लोगों ने जहाँ पाठशालाओं की महत्ता 
समझ ली, फिर. पिताजी के लिए यह खास जरूरी नहीं 
रह गया कि वे आगे भी उसी प्रकार उस कार्य के लिए 
प्रेरणा देते रहें, क्योंकि शिक्षा की आकांक्षा सार्वभौम 
रूप से फैल चुकी थी। 


कृषि में सुधार 

पतिसर के इद-गिर्द के देहात पूर्णतः धान की फसल 
पर निर्भर करते थे। हर साल वहाँ बाढ़ आ जाती। 
ऐसी हालत में केवल धान की ही पैदावार वहाँ होती थी । 
पिताजी के लिए ऐसे एक-फसली क्षेत्र में कृषि-सुधार 
की दृष्टि से कुछ सुझाना मुश्किल था। परंतु वे इस पर 
. सतत सोचते रहते थे जो उनके उन पत्रों से स्पष्ट है जो 
उन्होंने पतिसर के अपने कर्मचारियों को समय-समय 
पर लिखे थे। अपने एक खत (१९०८) में 
उन्होंने लिखा था: “उन्हें प्रोत्साहित करों कि वे अपनी 
बाड़ियों में तथा खेतों की मेड़ों पर और जहाँ कहीं भी 
संभव हो, अनन्नास, केले, खज्र तथा अन्य फल-वक्ष 
लगावें। अनन्नास के पत्तों से मजबूत और सुन्दर रेशे 
प्राप्त किये जा सकते हैं। फल बाजार में आसानी से 
बेचे जा सकते हैं। मेड़ों पर प्रकण पेदा किये जा सकते हैं । 
उसकी जड़ों से किस प्रकार खाद्य-पदार्थ प्राप्त 
किया जा सकता है, यह अपने किसानों को सिखाया 
जाना चाहिए। अगर वे आल बोने को राजी किये जा 
सकें तो उससे भी लाभ हो सकता है। कार्यालय में जो 


अमेरिकी मकई रखी हुई है, उसे बोने का प्रयत्न फिर से 
करो ।” 


परंतु पतिसर में, जब तक यंत्रचालित ट्रैक्टर नहीं 


आ गया, क्रषि संबंधी सुधारों में कोई खास प्रगति नहीं 
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हो सकी। उत्तर बंगाल बाढ़ निवारण समिति ने कुछ 
ट्रेक्टर खरीदे थे और उनमें से एक अपनी जमींदारी में 
प्रयोगात्मक खेती के लिए पिताजी को उधार दिया गया। 
मुझे कहा गया कि में इसका प्रयोग कर देखूं। पहले तो 
किसानों ने उसके इस्तेमाल पर बहुत एुतराज उठाये 
और उसकी तरफ शंका की दृष्टि से देखने लगे । लेकिन 
जब कई वार उन्होंने उसके प्रदर्शन देखे और यह समझ 
लिया कि यह मशीन तो बड़ी अच्छी चलती हैँ और 
काम भी बहुत कम कीमत पर होता हैं, तो वे संतुष्ट 
हो गये । छेकिन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी हुई जमीन पर 
ट्रैक्टर चलाने की समस्या से में बेहद परेशानी में पड़ 
गया । कितु इस समस्या का समाधान किसानों ने खुद ही 
निकाला। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चलाने से अगर उनकी 
खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं तो कोई बात नहीं ट्रैक्टर से 
मेड़ें तो टूट जाती थीं पर उसकी निशानियाँ रह जाती थीं । 
लोग फावड़े लेकर खड़े रहते थे और जुताई पूरी हो 
जाने पर पुनः मेड़ें बना लेते थे। मेने एलान कर दिया था 
कि कोई भी किसान द्वैक्टर किराये पर ले सकता है और 
एक रुपया प्रति बीघे की दर से अपने खेतों की जुताई कर 
सकता है। तब तो हर व्यक्ति यही चाहता था कि 
ट्रैक्टर उसे ही मिले | पर हमारे पास केवल एक ट्रैक्टर था 
और यह संभव न था कि जमींदारी की कृषि योग्य 
समस्त भूमि उसीसे जुत जाय । फिर स्थिति यह आयी कि 
उन्होंने जब तक मुझ से यह वादा नहीं करा लिया 
कि अगले साल में अधिक ट्रेक्टर प्राप्त करने की 
कोशिश करूँगा, उन्होंने मुझे पतिसर से जाने ही 
नहीं दिया। 


कुटीर दस्तकारियां 


पिताजी ने देखा कि असली काइतकार तो साल में 


केवल कुछ ही महीने कृषि-कार्यों में व्यस्त रहता है 
और शेष अवधि के लिए उसके पास कोई काम ही नहीं 
रहता। इसलिए उन्होंने चाहा कि दस्तकारी का कुछ 
काम वहाँ शुरू हो ताकि वे अपने फाजिल वक्‍त में कुछ 
अतिरिक्त आय कर सकें। उन्होंने यह प्रस्ताव हितैषी 
सभा के सामने पेश किया। सभा ने शीघ्र ही पतिसर में 













































७१० खादी ग्रामोद्योग : 
एक बुनकर विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तुरंत ही 
पैसा दिया। एक स्थानिक बुनकर को प्रशिक्षणार्थ शांति 
निकेतन भेजा गया ताकि बुनाई की उन्नत पद्धति वह 
वहँ सीख सके। वहाँ से उसके लौटकर आने के बाद 
विद्यालय शुरूं कर दिया गया । परन्तु यह सिर्फ आरंभ 
मात्र था। अन्य परियोजनाएँ भी ली गयीं, जिनमें 
मत्स्यपालन उद्योग भी शामिल था। मुझे लिखे हुए 
अपने एक पत्र (१९११) में पिताजी ने सहकारी बुनियाद 
पर वहाँ एक चावल मिल खोलने की संभावनाओं 
प्र भी विचार किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि 
“मैं सोच रहा हूँ कि कौन-सा गुहोद्योग इस स्थान के 
किसानों को सिखाया जा सकता है। यहाँ तो धान के 
सिवा कुछ भी नहीं होता । पर यहाँ की भूमि सख्त मिट्टी- 
वाली हैं और यही एक कच्चा माल यहाँ है। में जानना 
चाहता हूँ कि क्या कुम्हारी काम ग्रामोद्योग के तौर पर 
शुरू हो सकता है ? यह जानने की कोशिश करो कि क्या 
ग्राम जन छोटी भट्ठी के लिए कुछ खर्च करके यह 
उद्योग शुरू कर सकते हैं। छाते. बनाना भी एक ऐसा 
उद्योग है, जो यहाँ शुरू किया जा सकता है। इन सब 
बातों की जाच करना मत भूलना ।* 
जन आन्दोलन द 
यह जन-आंदोलन जिसकी प्रेरणा पिताजी ने दी थी, 
आज से करीब ७० साल पहले शुरू हुआ था। यह कार्य 
कोई आकस्मिक रूप से, उत्साह के जोश में आकर शुरू 
नहीं किया गया था, बल्कि ग्राम-जीवत का गहरा और 
लंबे अरसे तक अध्ययन करते रहने के बाद ही उनकी इस 
दिलचस्पी की नींव मजबूती के साथ जम पायी थी। 
. जब वे नदिया, परबना और राजशाही जिलों में अपनी 
. जमींदारी की विभिन्न कचहरियों का निरीक्षण करते 
हुए दौरे पर होते या शालीदहं और पतिसर में रहते 
: होते यू बंगाल के ग्रामजीवन के निकटतम संपके में 
आकर अपनी साहित्य-रचना के लिए सामग्री एकत्र 
करते होते तो अपने देशवासियों की गरीबी और दु:ख- 
दर्द को देखकर उनकी आत्मा बराबर कराहती रहती थी । 
प्र इस गरीबी से भी अधिक जिस चीज ने उन्हें 


अगस्त १९६३ 


अधिक धक्का दिया, वह थी लोगों की असहायता 


और जड़ता की भावता। सन्‌ १९०७ में उन्होंने एक 
पत्र में लिखा था- मैं प्रारंभिक बाधाओं से संघर्ष कर 


रहा हूँ। इनमें सबसे पहली और अत्यंत महत्व की. 


बाधा है, लोगों का अंत्ृद्व । लेकिन एक बार जहाँ 


उनके हृदय जीत लिये गये कि सब सरल हो जाते है।” 
अनेक अड़चनों एवं असफलताओं के बावजूद जनता पर. 


उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, क्‍योंकि उसकी 
भित्ति वास्तविक स्नेह की मजबूत नींव पर आधारित थी। 


जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, “इन्हें देखकर मेरा अंतःकरण 


करुणा से भर आता है--ये किसान, हमारे रैयत, प्रान्त 
के असहाय और पंगु बच्चे, सबके ओंठों तक अन्न पहुँच 
जाना चाहिए, नहीं तो वे निष्क्रिय ही रहेंगे । जब भूमाता 
का आंचल सूख जाता है, वे समझ नहीं पाते कि क्या करना 
चाहिए, सिर्फ चिल्लाना जानते हैं। छेकिन जहाँ थोड़ा 
पेट भरा कि वे अपना पिछला सब दुःख भूल जाते हैं।' 


: पिताजी का पहला और मुख्य काम था, इन लोगों को 


उत्साहित करना, उनके अंदर आत्म-गौरव की भावना 
जागृत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसमें वे 


काफी सफल हुए। एक बार जब ग्राम्य-जीवन के आथिक _ 


और सामाजिक पुनरुत्थान का भार स्वयं उठाने के लिए 
वे एक ओर संगठित हो गये तो आंदोलन तेजी-तेजी से 
बढ़ता गया और पिताजी सदा प्रेरित करने के लिए उनके 


साथ रहे। सन्‌ १९०६ से लेकर विभाजन के पश्चात्‌ 


पूर्व पाकिस्तान सरकार द्वारा जमींदारी के ली जाने के समय 
तक हितैषी सभा ने पिताजी द्वारा बनायी गयी योजना 
के अनुसार सार्वजनिक हितों का काम जारी रखा। 
यह संतोष की बात है कि हितैषी सभा का अस्तित्व अब भी 
बना हुआ है और पूर्व पाकिस्तान सरकार ने उसे इजाजत 
दी है कि वह्‌ पिताजी के रामय में शुरू किये गये विद्यालय, 
अस्पताल, दवाखाने एवं अन्य संस्थाओं का काम वहाँ 
जारी रखे। 
ग्राम पुननिर्माण संस्था 

. श्रीनिकेतन' की ग्राम पुन्ननर्माण संस्था ने, जिसे 
पिताजी ने श्री लिओनार्ड एल्महस्टें की सहायता से सन्‌ 
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न ल्‍िलललनिभान शासक गिल धागा ही गणना गगगश गण पगगगगणण 


टेगोर और ग्राम पुननिर्माण ७११ 


१९२२ में स्थापित की, शेलीदह और पतिसर में पिताजी 


के ग्राम विकास काय॑ के अनुभवों के आधार पर ही जन्म 


लिया था। पिताजी ने करीब-करीब अकेले ही यह सब 
काम किया था । जनता को उसकी बहुत कम जानकारी थी, 
अतः उसका इस ओर खास कोई ध्यान न था। पिताजी ने 
सोचा कि श्रीनिकेतन जेसी सार्वजनिक संस्था के 
कारण ग्रामोत्थान की जरूरत लोग अधिक महसूस करेंगे; 
क्योंकि राष्ट्र-निर्माण के कार्यक्रम की यह एक अत्यंत 
आवश्यक समस्या होगी। द्रर्भाग्य से, देश श्रीनिकेतन 
के काम के प्रति लंबे अरसे तक उदासीन रहा। राष्ट्रीय 
मंच पर गांधीजी के आगमन के पहले तक ग्रामीण 
समस्याओं की ओर लोगों का कोई खास ध्यान नहीं 
गया था। बहुत कम लोग आज इस बात को जानते हैं 
कि साहित्य और कला के क्षेत्र में पिताजी की जो 
उपलब्धियां रही हैं, उनके अतिरिक्त ग्राम सेवा 
या सामुदायिक विकास कार्य में भी वे अग्रणी 
रहे हैं। 

कहा जा सकता है कि ग्राम पुनरनिर्माण के क्षेत्र में 
पिताजी का कार्य लोगों का अपेक्षित ध्यान इसलिए 
नहीं खींच सका कि उन्होंने कुछ सीमित दायरे में काम 
किया और उसके जो प्रयोग हुए और उनके जो नतीजे 
निकले, वे भी कोई खास महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुए। 
हो सकता है, ये दोनों बातें ठीक हों । पर कुछ स्वाभाविक 
कारणों से ही उन्हें एंक सीमित दायरे में काम करना पड़ा 
और वह भी अपने सीमित साधनों को लेकर ही । उन्हें 
यह भी ज्ञात था कि रचनात्मक काम तो एक मौन काये हें, 
बिना किसी त्वरित परिणाम की आशा से प्रयोगों और 
भूलों के बीच उसे सतत जारी रखना होता है और कभी 
उसको तीज विरोध भी सहना होता हैँ। यह विरोध 
केवल प्रस्थापित सत्ता की ओर से ही नहीं, अपितु उन 
लोगों की ओर से भी होता, जिनकी सेवा का लक्ष्य रखकर 
काम किया जाता है । सन्‌ १९३९ में जब वे श्रीनिकेतन में 
आखिरी बार गये थे, तब इस विषय पर उन्हें जो कहना 
था, वहां कार्येकर्त्ताओं के सामने संक्षेप में भाषण देते हुए 
उन्होंने अंत में कहा था: 


हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ग्रामवासियों के 
. अंतर से ही उत्पन्न शक्ति हमारे साथ काम कर 
सके, यद्यपि हमारे लिए वह अगोचर हैँ। जब 
मैंने स्वदेशी समाज” लिखा, तो यह विचार मेरे 
अंत:करण में स्वयं उठा। मुझे जो कहना है, वह 
यह है कि हमें सारे देश की दृष्टि से सोचने की 
जरूरत नहीं है। मैं सारे देश की जिम्मेदारी ले 
भी नहीं सकता। में तो सिर्फ एक या दो छोटे 
देहातों का हृदय जीतना चाहता हूँ। हमें उनके 
हृदय में प्रवेश करना चाहिए, ताकि उनके सहयोग 
से हम काम करने के लिए शक्ति पा सकें। यह 
. सरल कार्य नहीं है। यह बहुत मुश्किल काम है 
और इसके लिए कठोर आत्मनियंत्रण की जरूरत 
हैं। यदि मैं केवल एक या दो ही गाँवों को उनके 
अज्ञान और कमजोरी के बंधनों से मुक्त कर सका, 
तो छोटे पैमाने पर सारे भारत के लिए एक आदर्श 
नमूने की रचना हो सकेगी। चन्द गाँवों में ही इस 
आदर्श को कार्यरूप में परिणत किया जाय तो 


५० 


मैं कहँँगा कि ये चंद गाव ही मेरा भारत है । 
गलतफहमी 


पिताजी पर यह आशक्षेप किया जाता रहा है, खासकर 
पश्चिम में, जहा लोगों को उनके जीवन एवं काम के 
बारे में बहुत ही सीमित और एकांगी जानकारी है, कि 
वे एकांत स्थान में रहते थे और देन॑ंदिनी जीवन की कठोर 
वास्तविकताओं से अछते तथा दूर रहकर बादलों की 
ओर निहार कर काव्य सृजन करते थे। इससे बढ़कर 
अन्यायपूर्ण और गलतफहमी पैदा करनेवाला दूसरा 
कोई आरोप हो नहीं सकता। मुझे उन्हीं के शब्दों में 
कहने दीजिए : 
“जिस मिट्टी में हम पैदा हुए वह हमारे गाँवों 
की मिट्टी है, वही हैँ हमारी पृथ्वी माता जिसकी 
गोद में सारा देश प्रतिदिन आहार प्राप्त करता 
है। हमारा शिक्षितवर्ग इस आदिम आधार से 
विमुकत होकर लक्ष्यहीव बादलों की तरह कल्पना 
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लोक में भटक रहा है। अगर ये बादल प्रेमपूर्ण एक अतृप्त पुकार अनंत की ओर बढ़ती जा रही. 

सेवा के लिए वर्षा के रूप में परिणत न हो है : तुम्हारे ये सारे संग्रहीत विचार, शोभनीय 

जायेँ तो पृथ्वी माता के साथ मानव का सम्बन्ध वेभव में सजाये गये तुम्हारे सारे ज्ञान-भण्डार- |, 
कभी अथेपूर्ण न हो सके। यदि हमारे समस्त सब हमारे हैं। मेरा सब कुछ मुझे दे दो। मुझे... 
दाक्षव विचार असार निर्जीवता में ही तैरते रहे वह क्षमता दो कि उन सबको प्राप्त कर सकूँ। जो... 
तो नये युग का यह बीजारोपण-काल व्यर्थ ही कुछ तुम दोगे उसका हजार गुना तुम्हें छौटकर 
चला जायेगा | ऐसी बात नहीं कि वर्षा नहीं आती, मिलेगा | 





पर भूमि बिना जोते ही रह जाती है। हम उन क्षेत्रों पृथ्वी माता के हृदय की प्रज्ज्वलित आह स्वर्गलोक 


के श्रति अत्यंत असावधान रहते हैं, जो धारण तक पहुँच चुकी है। भरपूर वृष्टि का समयभी आ 
करने और फल देने में समर्थ हैं और अच्छी फसल गया है। प्राप्त भूमि को जोतने-कोड़ने में विलम्ब 
दे सकते हैं। यह तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करके क्या और भी समय हम गाँवा देंगे ?” 

हमारे विशाल देश से, जो रेगिस्तान बन गया है, 


जज 


दिल वपट उक्त सक ता कसर: 


इकटकपपिवानत पट लन 





कै, 


भारत के मामले में प्रथम तो घरेलू बचत सम्बन्धी बाधा कोई दु्दस्य समस्या नहीं हे। औसत आय 

_का निस्‍्त स्तर होने के बावजूद आय का इतना असम घितरण इस बात का सूचक हैँ कि उच्च आयवाले 
धर्गों में काफी बचत की जा सकती है। फिर, यह भी अधिकाधिक देखने में आ रहा हैं कि औसत भारतीय 
ग्रामीण भी पश्चिमी विचारधारा के अनुकूल “निर्वाह” सम्बन्धी आय-स्तर का अतिक्रमण करते हुए 

अच्छी बचत कर लेते हैं। इस बात के भी प्रमाण मिल रहे हें कि जितनी जल्दी उन्हें यह्‌ विश्वास हो जाय 


कि लाभपूण् प्रत्यक्ष निवेश की अवस्था में सुधार हुआ है, बहुत से कृषक और अन्य छोटे-मोटे उद्यमी अपनी 
चत॑मान आय से से भी बचत की दर में खासी वृद्धि करने को तैयार हें। 


शक अटल 





कि कु ् 





-जान पी. लुई: कवायट क्राइशिस इन इंडिया 
दि ब्रूकिग्स इन्स्टीट्यूशन, वाश्गिटन, डी. सी. 
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नेपाल में ग्रामीण और लघु उद्योग 


यादव ग्रसाद पंत 


नेपाल सरकार के औद्योगिक कार्यक्रम में लघु उद्योगों का विकास अब महत्वपूर्ण स्थान 


रखता है। उनके विकास का ठोस प्रयास १५७१ के बाद ही आरम्म हुआ 


इस लेख 


में नेपाल में लघु उद्योगों को कार्य-सम्बन्धी विज्ेष वा्तें दी जा रही हैं | 


लेपाल सरकार की औद्योगिक नीति घोषणा” में 

उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया : ५०,००० 
रुपये तक की पूंजी रूगनेवाले उद्योगों को कुटीर और 
ग्रामीण उद्योग कहा जायगा, ५,००,००० रुपये तक की 
पूंजी लूगनेवाले उद्योगों को मध्यम उद्योग तथा उससे 
अधिक पूंजी लगनेवाले उद्योगों को भारी उद्योग । 


कुटीर उद्योगों तथा दस्तकारियों का विकास नेपाल 
के लिए कोई नयी चीज़ नहीं है । सरकार ने १९३९ में 
ही एक उद्योग विभाग खोला था। उसके पूर्व १९३४ में 
भी राणा के शासन काल में देश के प्राचीन उद्योगों 
और दस्तकारियों के पुनरुत्थात के लिए ठोस कदम 
उठाने हेतु” सरकार ने वाणिज्य वर्धेक संस्था का गठन 
किया, जो कि विकसित हो १९३६ में उद्योग परिषद 


हो गंया। उसी वर्ष देश में पहला कम्पनी कानून लागू 
हुआ तथा प्रथम व्यापारिक बैंक, नेपाल बैंक , का 
स्थापन हुआ। सन्‌ १९३९ में नेपाली वस्त्र और कुटी- 


रोद्योगों के प्रसार के लिए, मुख्यतः कुटीरोद्योगी कारीगरों 


को हाथकरघे तथा अन्य आवश्यक सरंजाम उपलब्ध 


करने हेतु, सरकार ने एक विभाग खोला। यह कदम 
अधिकांश परम्परागत दस्तकारियों के पुनरुत्थान में 
बहुत सहायक बना। शुरू में तो इस योजना को छोगों ने 
बड़े उत्साह से अपनाया । देश के विभिन्न भागों में 
हाथकरघा बुनाई और मधुमक्खी-पालन में प्रशिक्षण 
देने हेतु कई केन्द्र खोले गये और १९४१ के उत्तराद्ध 


नी 











१. नेपार औद्योगिक नीति, नेपाल नरेश की सरकार, 
(२५ माच १९६१), पृष्ठ २. 


में काठमाण्डू में एक केंद्र खोला गया। द्वितीय महायुद्ध 
के समय चीजों की कमी तथा बढ़ी कीमत के कारण 
इनके उत्पादकों की अस्थायी और क्ृत्रिम माँग बढ़ी। 
सन्‌ १९४७ में प्रशिक्षण और उत्पादन के लिए काठमांड्‌ 
तथा उसके आस-पास करीब ३० केन्द्र खुले। 

बहरहाल चन्द विकासों के बावजूद, देश की 
जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण रूप से देखने पर 
कुटीर उद्योग न तो संगठित हुए थे और न भारी उद्योगों 
के उत्पादन से मूल्य, मात्रा अथवा स्तर में मुकाबला 
करने के लिए सुसज्जित थे। उन्हें सामान्यतया धंधेदार 
लोग चलाते थे, जोकि उनसे जातिगत अथवा धामिक 
कारणों से बँचे थे, जेसे चमार, लोहार, दर्जी, सुतार आदि। 
एक उदाहरण लीजिए। “गोरखा और पोखरा जिले में 
१९४८ तक कुल मोची आबादी २०,६६१ में से ३,३६५ 
मोची जातिगत तौर पर मोची का काम करते थे, 
अर्थात्‌ १६.२ प्रति शत लोग अपने पेशेवर व्यवसाय में 
लगे थे, बाकी किसान हो गये थे।” इस प्रकार 
चन्द प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने के बावजूद, राज्य 
शासन को उखाड़ फेंकने तक, देश के विभिन्न भागों में 
लघु उद्योगों के पुनरुत्थान और विकास के लिए कोई 
खास काम नहीं किया गया। 


फोर्ड फाउण्डेशन-अध्ययन 
सन्‌ १९५१ के बाद ही सरकार द्वारा कुटीरोद्योगों 
के विकासार्थ कुछ ठोस और समन्वित प्रयास किये गये 
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२. इंडस्ट्रीयल सर्वे-सांख्यिकी विभाग, काठमांडू, १९५४८ | 
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तथा योजनाएँ बनायी गयीं। अप्रैठ १९५४ में नेपाल 
नरेश सरकार नें फोड़ प्रतिष्ठान के सहयोग से पंच 
वर्षीय योजना कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय 
. किया और एक लाख अमेरिकी डालर तंथा एक साल के 
लिए एक तंत्रज्ञ की सेवाएँ प्राप्त कीं। फोडड प्रतिष्ठान 
ने सरकार के सहयोग से एक समिति नियुक्त की, जिसने 
कि विस्तृत जौच-पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट 
' पेश की। समिति ने पाया कि कई कच्चे माल तथा 
यातायात की कमी और अरपर्याप्त विद्युत शक्ति के 
कारण कई चीजों का. उत्पादन तो अवांछनीय है। 
अतः उसने सुझाव दिया कि पहले तो चुनिन्दा जगहों 


में लघुं उद्योग के विकास का प्रयास किया जाय और 


फिर प्राप्त अनुभवों के आधार पर कायेक्षेत्र बढ़ाया 
जाय।* समिति की अधिकांश सिफारिशें सरकार ने 
स्वीकार कर ली। वर्तमान अवस्थाओं के अतर्गंत 
कुटी रोद्योग के विकास की सम्भावनाओं तथा सीमाओं 
का अध्ययन करने की दिशा में प्राथमिक कदम उठाये 
. गये। जुलाई १९५६ में दस्तकारी की सहायता करने 
तथा कुदीरोद्योगो भवनों के जरिये कुटीर और रूघु 
: उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल को दूर-दूर तक बेचने 
के लिए मार्केटिंग कारपोरेशन (बाजार निगम) की 
स्थापना की गयी। नवम्बर १९५६ में हुकृग्माण्ट में 
कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योग प्रशिक्षण-सह-विस्तार 
केन्द्र खोला गया। 


योजना 


पंच वर्षीय योजना में लघु उद्योगों के विकास के 
अन्तर्गत ये चीजें भी शामिल थीं: स्तर तथा जिंदा 

रहने की क्षमता के आधार पर चनिन्दा उद्योगों का 

पुनरुत्थात और विस्तार, निजी बचत को प्रोत्साहन, 

सर्वेक्षण कार्य को सघन बनाना, तकनालाजिकल प्रशिक्षण : 
को प्रोत्साहत और विदेशी तकनाछाजिकल सहायता 


च्् 


शमी कम कब निवाल मर बीजिकिल को. अधिनल पल जीप चिजिक 2 कह] 
३. रिपोर्ट आन स्मॉल एंड विलेज इण्डस्टीज, 
आर. भरेग्जेंडर और टी. डी. ब्रतराय,काठमांडू, १९४८ | 


खादी ग्रामोद्योग ५ 


अगस्त १९६३ 


का विवेकपूर्ण इस्तेमाल । बहरहाल, प्रशिक्षण को छोड़ 


कर अन्य क्षेत्रों में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई।. 
औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के तकनालाजिकल क्षेत्र 


तथा देश के विभिन्न भागों में लूघ॒ उद्योगों के विकास 
की गति बढ़ाने, इन दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति धीमी 
रही । 

यहाँ चन्द महत्वपूर्ण लघु और कुटीर उद्योगों पर 


विचार करना संगत है। वस्तु स्थिति पर गौर करते 


हुए सुधार के लिए चंद सुझाव भी दिये जा रहे हैं। 


हाथ करघा 


यद्यपि हाल के वर्षों में रूई-पुत कताई और बुनाई 
का लगातार हास होता रहा है, फिर भी, हाथ करघा 


बुताई देश का सबसे महत्वपूर्ण कुटीरोद्योग है। सन्‌ 
१९५० में ५०,००० चरखे चल रहे थे। नेपाल अपनी 
जरूरत की सारी रूई भारत से खरीदता था। बहरहाल, 


हाथ कताई करीब-करीब पूर्णतः समाप्त हो गयी है, क्योंकि 
रूई के बदले अब दिनों दिन सूत का ही अधिक आयात 


किया जा रहा है। बुनाई का काम भी चन्द गाँवों तक 





ही सीमित है। दो निर्माण संस्थाएँ हैं, जहाँ कि केद्रीय., 


कारखानों में हाथकरघा बुनाई का काम संगठित किया. 


जाता है। काठमांड घाटी में इस्तेमाल किया जानेवाला 
अधिकांश कपड़ा मिल का बना है और वह भारत से 


आयात किया जाता हैं। बहरहाल, ऊन की कताई और द 


बुनाई की सम्भावनाएँ रूई-सूत से उत्तम हैं, यत्रपि 


विभिन्न जगहों में ऊन की उपलब्धि बहुत ही अनियमित _ 


है । सम्पूर्ण रूप से देखा जाय तो तिब्बती ऊन के अधिकांश 


भाग की बिक्री नेपाल को ही की जाती है। अभी भी 


ऊन हाथ कताई और बनाई का काम नेपाल में काफी 


फला हुआ हूं, परन्तु इसका स्तर अधिकांशतः नीचा हूँ 
क्योंकि बाजार सीमित हैं। खासकर काठमांडू घाटी में 
ऊन हाथ से धुना, काता व बुना जाता है और प्रायः 











उससे रग (एक किस्म का कम्बल) तैयार किये जाते हैं। 


सामान्य तौर पर इसके लिये कोई कारण नजर नहीं 
आता कि स्थानीय बाजार के लिए उम्दा किस्म के 


नेपाल में ग्रामीण और रूघु उद्योग 


उत्पादन क्यों नहीं बनाये जा सकते हैं जिससे कि विदेशी 
ऊनी सूत के आयात में कटौती की जा सकती है । इसकी 
भी बहुत अधिक सम्भावना हैं कि इस तरह के उत्पादनों 
की विदेशी बाजारों में भी अच्छी बिक्री हो जाय। 
बहरहाल इसके लिए अन्य चीजों के अलावा उत्पादन 
की आधृनिक तकनीकें सिखाना तथा सालों भर नियमित 
रूप से सूत उपलब्ध करना आवश्यक हैं। 


काष्ठ कला 


काठमांडू घाटी में कूकड़ी पर नक्‍काशी का काम 
करनेवाले अधिकतर पाटन, काठमांड और मदगौव 
शहरों में ही बसे हैं। कलात्मक तथा सुन्दर काष्ठ मूर्तियोँ। 
बनाना काठमांड्‌ की परम्परागत कला है। कहते हैं कि 
सदियों से इस घाटी में यह करा पनपती रही है और 
आक्ृतियों तथा उद्भूत नकक्‍्काशी, बड़ी खिड़कियों 
फ्रेम आदि आकारों का इसने अपना एक अलग ही 
नमूना प्रस्तुत किया है । पिछले कई दशकों से इस 
कला का लगातार ह्वास होता जा रहा है। यद्यपि कई 
कला-तक्काशों के उत्तराधिकारीगण अब साधारण 
उपस्कर आदि बनाते हैं, तथापि सुन्दर काम की गयी 
खिड़कियाँ और पुराने महलों में किये गये कला के महीत 
काम के नमूने अब भी मौजूद हैं। कई दक्ष कारीगर 
परिवार हैं जोकि ग्राफनूमा छपाई के लिए अपूर्व काष्ठ- 
कटाई कर सकते हैं और आवश्यक प्रोत्साहन तथा सुविधाएँ 
मिलने पर ये उद्योग पुनः पतपने की क्षमता रखते हैं। 
सामान्यतया धातु अधिकांशतः भारत से कचड़े के 
रूप में आयात किये जाते हैं। बहरहाल कुछ कच्चा लोहा 
स्थानीय रूप में भी गलाया जाता हैं। ग्रामीण और 
शहरी लोहार फावड़े, ताले, लोहे के छोटे-मोटे औजार 
आदि बनाते तथा मरम्मत करते हैं। पीतल तथा तांबे 
की चादरें सामान्यतया भारत से आयात की जाती हैं 
और उनका इस्तेमाल विभिन्न आकार-प्रकार के घरेल 
बत॑न बनाने में किया जाता है। बतंन बनानेवाले पर- 
म्परागत कारीगर काठमांडू घाटी, पोखरा, तानसेन 
और भोजपुर में अधिक बसे हैं। काठमांडू घाटी का पाटन 
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कभी धातुओं की धामिक मूर्तियाँ बनाने के लिए बड़ा 
प्रसिद्ध था। आज भी पाटन के बहुत से कारीगर पीतल, 
तांबा और कांसे की मूतियाँ और उद्भृतचित्र बनाते 
हैं। काठमांडू घाटी में बहुत से दक्ष स्वर्णंकार और 
चौदी का काम करनेवाले हैं और इस क्षेत्र की अपनी 
परम्परा है। द 


कुम्हारी कुटीर उद्योग देश के विभिन्न भागों में 
चलता है । काठमांड और मदर्गाव के बीच स्थित थिमी 
गाव एक मशहूर कुम्हारी केन्द्र है। बहरहाल उत्पादन 
रोगन-रहित होते हैँ और वे भारतीय ग्रामीण कुम्हारी 
के सद॒श है। तराई जिलों में मुख्यतः सुराही और 
बड़ी प्याली जैसे मिट॒टी के बतंन स्थानीय आवश्यकताओं 
की पूति करने के लिए बनाये जाते हैं। 


हाथ कागज 

कागज बनाने का काम काठमांडू घाटी में होता हैं, 
लेकिन इसके लिए कच्चा माल (मुख्यतः घास और 
पेड़ की छालें) आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य 
पहाड़ी इलाकों से मँगाये जाते हैं। हाथ कागज नेपाल 
का एक महत्वपूर्ण परम्परागत उत्पादन है और अभी भी 
यह एक महत्वपूर्ण कुटीरोच्योग है। लेकिन उत्पादन 
का तरीका बहुत ही पुराना है, जिस कारण खुरदरे, 
असम और दोषपूर्ण ताव तैयार होते हैं। फिर भी, 
मजबूती में यह कई तरह से जापान के राइस-पेपर से 
मिलता-जुलता है और चुंकि यह सस्ता है अतः काफी 
प्रचलित भी है। यांत्रिक कूटक, रसायन और छूस्दी 
तैयार करने के उत्तम सरंजाम का इस्तेमाल आरम्भ 
करने से उत्पादन का स्तर बहुत सुधर जायगा। 


नेपाल में जूते-चप्पल मुख्यतः भारत से मँगाये 
जाते हैं। नेपाल में जूता बनाने का थोड़ा-बहुत काम होता 
है, परन्तु वह बहुत निम्न-स्तर का होता है । बहरहाल 
जूते की बहुत कुछ मांग सींक के जूतों से पूरी की जाती हैं, 
जिसे किसान बहुत पसन्द करते हैं । कपड़े और रस्सी के 
धागों से बने जूतों का भी बहुत प्रचलन है । जूते बनाने 
के काम को इतना नजरजन्दाज करने का कोई कारण 
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नजर नहीं आता। प्रथा के कारण जूता बनाने का काम 
मोचियों तक ही सीमित है । जैसे, सन्‌ १९४८ में गोरखा' 
और पोखरा जिले की कुल आबादी ४,५९,०५० में से 
मोचियों की आबादी २०,६६१ थी और उनमें से ,सिर्फ 
३,३६५ अर्थात्‌ १६.२ प्रति शत ही लोग पूर्णतः अपने 
धंधे पर निर्भर थे ।आज भी उस स्थिति में कोई खास 
परिवर्तन नहीं हुआ है । इनके अलावा आज भी चल रहे 
कुछ अन्य' महत्वपूर्ण कुटीरोद्योग हैं: चावल -कुठाई, 
तेल पेराई, बांस के झोले बनाने का काम, गदन्ना-पेराई 
और उद्भृत कसीदाकारी | ये दस्तकारियां देश भर में 
फैली हैं। लघु और कुटीर उद्योगों में छगे लोगों की 
संख्या की अलग से सही जानकारी प्राप्त करना मुश्किल 
है क्योंकि औद्योगिक रोजगारी के आंकड़े अभी तक 
उपलब्ध नहीं हैं। 

पुराने और अक्षम औजार तथा सरंजाम के कारण 
ही लघ्‌ उद्योगों के उत्पादनों का न तो स्तर ऊँचा हो 
प्राता है और न कीमत में ही कमी हो पाती है। अनु- 


संधान और परीक्षण के जरिये इन पुराने औजारों के 


बदले अधिक योग्य औजार तैयार करने चाहिए। 


विस्तार सेवाएं 


रूघु उद्योगों के लिए व्यापारिक और तकनीकल 
आसूचना सेवा की बहुत जरूरत है। व्यापारिक आसूचना 
तो सिर्फ सरकार ही उपलब्ध कर सकती है, जिसका कि 
व्यापक संगठन और विस्तार सेवाएँ हैं। चूंकि कुटीर 


और लघ्‌ उद्योग इकाइयों गुणी तंत्रज्ञों की सेवाएँ 


प्राप्त करने का खर्चे नहीं उठा सकतीं अत: तकनीकल 
समस्याओं को सुलझाने तथा योग्यता बढ़ाने में सहायता 
देने हेतु विस्तार सेवाएँ अभी हाल में आरम्भ की गयी हैं। 
विस्तार सेवाओं के अन्तगंत .तकनीकल और बाजार 
सुविधाएँ, आरम्भ किये जानेवाले उद्योग का चनावं, 
कार्यक्रम के आयोजन तथा साथ-साथ यंत्रों, औजारों 
कच्चे माल और सम्पूर्ण कारखाने के नक्शे का चनाव आ 


जाते हूँ। हाल ही में कुटीरोद्योग केन्द्र ने गशती-गाडियाँ।, 


खादी ग्रामोद्योग : 


स्थान का चुनाव करने में बड़ी सावधानी बरतनी होगी, 
जिसमें शक्ति और यातायात की उलपब्धि पर विशेष 





अगस्त १९६३ 


मशविरा सेवाएँ, सूचनाएं और विज्ञापन तथा अन्य 
कार्यक्रम आरम्भ किये हूँ। 


सन्‌ १९५१ के बाद कुटीर और रूघ उद्योगों के 
प्रति सरकारी नीति में स्वागत योग्य परिवत्तन हुआ है। 
सरकार के ग्रामोद्योग कार्य्रम में इन उद्योगों को महत्व- 


पूर्ण कार्य दिया गया है। सरकार इस बात की कोशिश 


करेगी कि ओऔद्योगीकरण प्रक्रिया के दौरान कुटीर: 
और ग्रामीण उद्योगों तथा मध्यम और भारी उद्योगों... 
के बीच संतुलन बना रहे।” तीन वर्षीय योजना के. 
दौरान “नकद और उधार-खरीद ऋण के जरिये. ..... 
कारखाना खोलने के लिए” सरकारी स्तर पर सुविधाएँ 
देने का प्रयास किया जाता है । अन्दाज है कि प्रशिक्षित ._ 
व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने की नीति 
के अन्तगंत योजनावधि में २,६०० व्यक्तियों को रोज-... 
गारी मिलेगी। कुटीरोद्ोग केन्द्रों के उत्पादनों को काठ- 
मांडू, धरन और पोखरा की दूकानों में बेचने की भी 
परिकल्पना है। 


विकेन्द्रित अथ-व्यवस्था 


आथिक विकास के सरकारी कार्यक्रम में जोर सह- 
कारिता के आधार पर विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था निर्मित 
करने पर हैँ। देश के भौगोलिक आकार को मदेनजर 
रखते हुए यह सुझाव दिया जा सकता है कि भावी 
औद्योगिक पद्धति में ग्राम समूह में कार्य होना चाहिए 
जहाँ कि स्वाभाविक औद्योगिक और शहरी केन्द्र हों। 


लघ्‌ उद्योगों की समसस्‍्याएँ एक तरह से भारी. 
उद्योगों की समस्याओं से अधिक जटिल हैं। आवश्यक 
पूंजी, प्रबन्धीय योग्यता और अन्य सुविधाएँ प्रदान, 
करने प्र बड़ा औद्योगिक कारखाना खोलना आपेक्षिक 
तौर पर सहज है परन्तु कई रूघू उद्योगों का समग्र 
विकास करने में बहुत ही सघन सर्वेक्षण और तैयारी 
करने की आवश्यकता है। इन उद्योगों के उपयुक्त 


नेपाल में ग्रामीण और रूघु उद्योग ७१७. 


ध्यान देना होगा। इन उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था 
करनी होंगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 
इनके उत्पादन निदिष्ट स्तर के अनुसार हों। सच तो 
यह है कि इन सबके लिए बहुत अधिःए सघन आयोजन 
की आवश्यकता होगी और सरकार को भी बड़े उद्योगों 
के विकासार्थ बनी योजनाओं के मुकाबले इस पर अधिक 
निगरानी रखनी होगी। 


कठिनाइयाँ 


लघु उद्योगों की दिक्‍कते हैं: पर्याप्त वित्त की 
कमी, यातायात की कमी, सीमित बाजार, पुराने और 
अविकसित औजार, पहल और प्रशिक्षण की कमी आदि। 
किसी भी औद्योगिक कार्य की तरह, भले ही उसका 
आकार जो भी हो, लघु उद्योगों में भी व्यापारिक 
योग्यता के लिए पर्याप्त और नम्य वित्त उपलब्धि 
की आवश्यकता है। लघु उद्योगों को आरम्भ करने 
अथवा विस्तृत करने के लिए वित्तीय सहायता तीन 
विकल्‍प में प्राप्त है: कुटीर और रूघू्‌ उद्योग मण्डल 
के जरिये प्रत्यक्ष ऋण और चन्द मामलों में औद्योगिक 
विकास निगम (१९५८ में स्थापित) के जरिये नेपाल बैंक 
(एकमात्र व्यावसायिक बैंक) से गारंटी अथवा जमानत 
पर लघू कालीन ऋण; ओद्योगिक संस्थान द्वारा 
उपलब्ध सामूहिक सेवाएँ (जोकि आर्थिक बोझ कम 


करने का परोक्ष मार्ग है) । ऐसे दो संस्थान काठमाण्डू 


में खोले गये हैं। इन विभिन्न योजनाओं के अतर्गंत 
बहुत थोड़ी रकम ऋण के रूप में दी गयी हैँ। छोटे 


उद्योगपतियों को उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए 
सुयोजित संस्था खोलने की जरूरत तो हैँ दी, अनुसंधान 
बाजार, यातायात, समन्वय, तकनीकरू दक्षता की 
व्यवस्था, जोकि एक-दूसरे से बहुत अधिक निकट 
सम्बन्धित है, पर भी उचित ध्यान देना होगा। 


नेपाल का भूचित्र ऐसा है कि उसके सामान्य आर्थिक 


विकास में यातायात एक सामान्य बाधा है। छोटे 


कारीगरों की एकमात्र दिक्कत बाजार है, उन्हें 
अपना माल किसी भी मूल्य पर बेच देना होता हे। 
जनरुचि में परिवर्तन, कुटीरोद्यगी उत्पादन में समापन 
तथा सम-स्तर की कमी, मिल वस्तुओं की बनिस्बत 
अधिक कीमत और संगठनात्मक कमी इसके मुख्य कारण 
हैं। बाजार की समस्या तो तभी दूर हो सकती है जबकि 
कारीगर सामूहिक रूप में काम करना सीख लें और 
उन्हें सरकार से लगातार सामहिक रूप में काम करने 
की प्रेरणा मिलती रहे। 
फिर भी यदि नेपाल में श्रम प्रधान लघ्‌ उद्योगों का 
जाल-सा बिछा देना है तो उन्हें औद्योगिक आयोजन 
के सामान्य आकार में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। 
इसमें प्रारम्भ में सरकार द्वारा चलाये जानेवाले निगरमों 
को प्रमुख भाग लेना पड़ सकता है। यह महसूस किया 
जा रहा हैं और इसका दर्शन वर्तमान तीन वर्षीय योजना 
में होता है जो कि अपना प्रथम वर्ष इस सास पूरा कर 
रहा है। 
(इकनॉमिक वीकली, बम्बई के २९ जून 
१९६३ के अंक से साभार) के 


बहरहाल, भारी उद्योग और कृषि को योग्यता पर ओर भी अधिक प्रत्यक्ष 
जोर दिया जा सकता है। क्योंकि कूल कार्यक्रम की ये दो मुख्य धाराएँ न सिर्फ 
प्रधानतः अप्रतियोगात्मक हैँ, बल्कि वे एक-दूसरे की पूरक भी हैं। दोनों की आवश्यकता 
हैं। दोनों को साथ-साथ चलाना चाहिए और दोनों में कोई भी, बिना घिनाशक 
परिणाम के, एक-दूसरे से अधिक आगे नहीं बढ़ सकता। 


“जान पी. लुई ; कबायट क्राइसिस इन इंडिया 
दि ब्रूकिंग्स इन्स्टीट्यूशन, वाशिग्टन डी. सी. 



















































ग्िएपई सघन क्षेत्र का भार्थिक सर्वेक्षण 


लाहित कुमार मित्र 


आर्थिक आयोजन प्राकृतिक और जन साधनों की प्राप्ति से सम्बन्धित होना चाहिए। अतः 
विकास योजनाओं के आरम्भ करने के पूर्व उनसे सम्बन्धित आंकड़े प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण 
करने का महल है। इस छेख में पश्चिचम बंगाल के खिरपई सघन क्षेत्र की सम्भाव्यताओं 


खूरी और पग्रामोद्योग कमीशन के तत्वावधान में 
आरम्भ की गयी तथा तत्काल खिरपई की लोक 
सेवा समिति द्वारा कार्यान्वित की जा रही खिरपई 
सघन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर 
जिले के घाटल सब डिवीजन के चन्द्रकोना थाने का 
चन्द्रकोना खंड सं. १ आता है। इस क्षेत्र के सघन खंड में 
१३० मौजे हैं, जोकि पाँच ग्राम पंचायतों और २ नगर- 
पालिकाओं के अन्तगंत आते हैं। इस क्षेत्र में कोई ग्राम 
इकाई नहीं है। यह क्षेत्र १९ मीर पश्चिम दक्षिण- 
पूर्व रेलवे के चन्द्रकोना रोड रेलवे स्टेशन से एक पक्की 
सड़क के जरिए जोकि सब डिवीजनल हेड क्वार्टर घाटल 
तक चली जाती हैँ और एक अच्छी सड़क के जरिए 
दक्षिण पूर्व रेलवे के पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ 
है। यह क्षेत्र चन्द्रकोना थाना के पूर्वी भाग में इस सड़क 
के उत्तर और दक्षिण में लम्बा बसा इआ है। एक पक्की 
सड़क उत्तर की ओर पेकमाजिता, रामजीवनपुर और 
नेकरबाग मौजों को जाती. है, पर दक्षिण की ओर सिर्फ 
दक्षिण परिचिम में केशपुर होती हुई, मेदिनीपुर शहर 
जानेवाली सड़क को छोड़कर, कोई सड़क नहीं है। 
खिरपई तथा आसपास के १२ गाँव जोकि इस सघन 
क्षेत्र योजना के मूल केन्द्र हैं, इस क्षेत्र के मध्य में स्थित हैं। 
_ दो नगरपालिकाएँ हैं-एक मध्य में स्थित खिरपई तथा 
दूसरी उत्तर में बसे रामजीवनपुर में | सघन विकास केन्द्र 
अब खंड के साथ संयुक्त अंतिम स्टेशन है ।-. 


क्षेत्र में छोटे-बड़े विकसित अविक्सित मौजे हैँ 


और सफलताओं का मूल्यांकन करने की कोशिश की गयी है। 


जिनका कि साधारण सर्वेक्षण किया गया है। इस क्षेत्र का 
संगठन १९५६ में आरम्भ हुआ। 


ग्रामोद्योग 


इस क्षेत्र में ये ग्रामोद्योग चलते हैं: खादी (अम्बर 
चरखा ), धान हाथ कुटाई, ग्रामीण तेल, ग्रामीण चरम, 
गुड़, साबुनसाजी, कुटीर दियासलछाई, कुम्हारी और 
ईंट पथाई, चूना तथा हाथ कागज । इसमें सामुदायिक 
उत्पादन केन्द्र, सघन क्षेत्र कारखाना, कुम्हारी ओसारा, 
दियासलाई कारखाना, हड्डी चूरा करनेवाला ओसारा, 
खादी गोदाम, भ्रामोद्योग गोदाम, हाथ कागज केद्ध, 


धान कुटाई, तेल और साबुन केन्द्र, एक संग्रहालय और. 


एक समापन केन्द्र भी है, और इन सबको खादी और 


ग्रामोद्योग कमीशन अनुदान और ऋण के रूप में आर्थिक 
सहायता देता है। 


तालिका (पृष्ठ ७१९)में यह दर्शाया गया है कि १९६१- 


६२ में ३२० अम्बर चरखे चल रहे थे। स्वावलम्बन की 


दू षट से सूत और वस्त्र का उत्पादन नगण्य रहा, जबकि 
बिक्री के लिए सूत और वस्त्र का उत्पादन क्रमशः 
१९६१-६२ 


कमियों की कुल संख्या १९६१-६२ में ३९२ रही और 
उन्होंने ३२,२२३. रुपये कमाये। ये सभी अंशकालीन 


कर्मी थे। क्षेत्र के बाहर उत्पादनों की खासी बिक्री हो. 


जाती है; इसे और बढ़ाना है, ताकि १९६१-६२ के 


अन्त में जमा हो गया ८६,५५४ रुपये कीमत का माल 


३,१३३ पौंड और २८,४२३ गज रहा। 
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खादी ग्रामोद्योग 


बेचा जा सके। पिछले वर्ष राहत के लिए जो अतिरिक्त 
काम किया गया, उसकी वजह से ही इतना माल 
इकट्ठा हों गया। तथापि सूत के उत्पादन को लोकप्रियता 
से सम्बन्धित करना होगा। 

' सन्‌ १९६१-६२ में घानी तेल का उत्पादन और 
बिक्री काफी संतोषजनक रहा, क्रमशः ३८८ मन और 
३८,५६३ रुपये। सुधरी घानियां रूगाकर इसमें और 
"विस्तार करने की आवश्यकता है। यहँ। एक शवच्छेदन 
केन्द्र आरम्भ किया जाना चाहिए तथा और भी 
हड्डी चूरक केन्द्र खोले जाने चाहिए ताकि कृषकों को 

खाद. मिल सके। हाथ धान कुटाई उद्योग का भविष्य 
 आशामय है बहतें कि धान का पर्याप्त स्टाक बनाये 
रखा जाय और अंशकालीन कर्मी वर्तमान मजदूरी दर 
पर उपलब्ध हों। बहरहाल यहाँ तथा आसपास के क्षेत्र 
में चल रहे हलरों से मुकाबला करना मुदिकल है और 
जब तक हाथ कुटाई प्रक्रिया में, यहाँ तक शक्ति-के 
संयोग से भी, सुधार नहीं होता तब तक यह प्रतियोगिता 
इस उद्योग को उखाड़ने की ही कोशिश करेगी। 


साबुनसाजी काम अभी-अभी शुरू किया गया है, 
परन्तु साबूनों की बिक्री उत्साहजनक नहीं हैं। 
बढ़ईगीरी और लोहारगीरी उद्योगों के चमकने 


ओर इनके , उत्पादनों की तत्काल स्थानीय रूप 
में ही बिक्री हो जाने की उम्मीद है। इन उद्योगों के 


अन्तगेत 'भ्रामोद्योगों तथा क्ृषि में इस्तेमाल होनेवाले 
सरंजामों के निर्माण को भी शामिल कर इनका विस्तार 
किया जाना चाहिए तथा उद्योग विभाग को इन्हें नियमित 
रूप से लोहे और इस्पात की चादरें सप्लाई करनी चाहिए 

ताड़-गुड़ ' उद्योग अभी-अभी आरम्भ किया गया है] 
इसका ओर विस्तार किया जाना चाहिए | इस उद्योग 
में सबसे कम पूंजी की आवश्यकता होती है। .... 


नोरा ै 
नीरा. एक पौष्टिक पेय सिद्ध हुई है। नीरा से गड़ 


और पाटली तो बनाते ही हैं, स्कली बच्चों को सहायित 
दर पर करीब' ५ औंस की एक ग्लास नीरा एक सये 


अगस्त १९६३ 


पैसे में पिलाते हैं। इन बालकों के वजन और ऊँचाई का 





रिकार्ड रखा गया है तथा यह पाया गया कि नीरापान 


से उनके वजन और ऊँचाई में वृद्धि हुई है। ईंट पथाई 
(कुम्हारी) कार्य उत्साहजनक नहीं है। यद्यपि ग्रामीण 
घरों में सुधर लाने के लिए इसे प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए था। इसकी वजह है-गँव के आसपास अच्छी 
मिट्टी प्राप्त नहीं होता। फिर भी, शिलावटी नदी के 


किनारे उपयुक्‍त मिट्टी प्राप्त होने के फलस्वरूप ईंट 
पथाई कार्य फिर से आरम्भ करने की कोशिश की जा 


रही है। चूना निर्माण स्थानीय उद्योग होते हुए भी 
दयनीय अवस्था में हैं, क्‍योंकि नियंत्रित कीमत पर 


सीमेंट प्राप्त होने की वजह से चूने की मांग कम है। 


इसका भविष्य भविष्य में सीमेंट की उपलब्धि पर 
निर्भर करता हूँ। प्रायोगिक अवस्था में चलनेवाले 
कुटीर दियासलाई उद्योग में उत्पादन और बिक्री की 


उ्कसरकककिटिता + पटक ८ ० कर 


गति बनी हुई है तथा इसमें और विस्तार करने की 


आवश्यकता है। 
हाथ कागज 


हाथ कागज उद्योग को आरम्भ हुए अभी तीन ही क्‍ 


वर्ष हुए हैं, पर इसने अभूतपूर्व प्रगति की है। इसके 
विस्तार की काफी गुंजाइश हूँ, बशर्तें कि पर्याप्त मात्रा 


में कच्चा माल मिलता रहे और विभिन्न सरकारी विभागों. 


का भी संरक्षण सुनिश्चित हो । सबाई घास की बहुतायत 
मे पूर्ति कर एक कागज छूग्दी केन्द्र लाभपूर्ण अवस्था में 
आरम्भ किया जा सकता है तथा रूग्दी हाथ कागज 


बनानेवाले केन्द्रों को दी जा सकती है ताकि उनके 


उत्पादन खर्च में कमी आये। 

सन्‌ १९६१-६२ 
हुआ, जिससे प्रकट होता है कि दुग्ध उद्योग में अच्छी 
प्रगति हुई है। यही अवस्था मुर्गीपालन उद्योग की 
है। मुख्य उद्देश्य मवेशियों की नस्ल सुधारना रहा है, 


. जिससे उत्पादन वृद्धि में मदद मिलेगी । जब तक चारे 


की पर्याप्त सप्लाई के लिए एक बड़े चरागाह की व्यवस्था 


८,९६३ पौंड दूध का उत्पादन 


५ 
क्‍ 





नहीं की जाती, बड़े पैमाने की दुः्धालय योजना आथिक 


दृष्टि से सफल नहीं हो सकती। 





खिरपई सघन क्षेत्र का आर्थिक स्वक्षण ७२१ 


मुर्गीपाछन विकास कार्य के लिए खिरपई के दक्षिण- 
पूर्व और दक्षिण में बसे क्रमश: गोपालपुर और बरबेरिया 
गांवों में सफल प्रयोग किये गये हैं। बरबेरिया में सभी 
देशी मुर्गी की जगह अब सफेद लछेगहारन मुर्गे पाले जा 
रहे हैं और गोपालपुर में सभी देशी नर बतख के बदले 
खाखी केम्बेल नर बतख पाले जा रहे हैं। अब संकरता के 
फलस्वरूप बड़े तथा अधिक संख्या में अंडे होते हैं। 


रोजगारी 


उपयुक्त उद्योगों में सन्‌ १९६१-६२ में २४ व्यक्तियों 
को पूर्णालीन और ५२० व्यक्तियों को अंशकालीन 
कार्य प्राप्त हुआ। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
ये सभी उद्योग हर क्षेत्र के छिए आथिक और आदर्शरूप 
लाभदायक नहीं भी हो सकते हैं। स्थान और उद्योग का 
चुनाव इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना 
चाहिए: (१) पिछले परिणाम; (२) स्थानीय साधन- 
स्रोत; (३) स्थानीय श्रमिकों का उत्साह और (४) 
स्थानीय खरीदारों में बिक्री और बाहरी क्षेत्रों में निर्यात 


. किये जाने की सम्भावना । ताल सुधार और मत्स्य 
विभाग ने हाल ही इस सम्बन्ध में दिलचस्पी लेना 


आरम्भ किया है और कुछ तालाबों को मत्स्यपालन 
आरम्भ करने के लिए चुना है। जब तक कि इन क्षेत्रों 
के लिए चुने गये उद्योगों का अलग-अलग गाँवों में 
विकास नहीं किया जाता, बेकारी और अधेंबेकारी 
दूर करने में वे विशेष सहायक सिद्ध नहीं होंगे। इन 
उद्योगों के आथिक पहल पर भी ध्यान दिया जाना 
चाहिए। 


सवक्षण के परिणाम 


उन्नीस छोटे-बड़े प्रतिनिधि मौजों का नमूना सर्वेक्षण 
किया गया और क्षेत्र के जन तथा भौतिक स्रोतों के 
सम्बन्ध में निम्न तथ्य व आँकड़े प्राप्त हुए : 

(१) प्रति व्यक्ति औसत आय-विशेषकर कृषकों 
और दिन में काम करनेवाले श्रमिकों का: ८२ रुपये 
प्रति वर्ष, जोकि वर्तमान मूल्य पर अखिल भारत औसत 
से बहुत कम है। 


(२) चौदह से ५५ वर्ष की उम्रवाले बेकारों और 
अधंबेकारों की औसत संख्या:-अधिकांशत: महिलाएँ- 
प्रति मौजा ३०० हे, जिनमें से प्रति मौजा ९२ व्यक्ति 
कृषि में अधंबेकार हैं। 

(३) कुल खेत जिन्हें सिंचाई की आवश्यकता है: 
प्रति मौजा औसतन ९०० बीघा कृषि योग्य भूमि, 
अभी सिर्फ २४० बीघा भूमि में ही सिंचाई होती हैं। 

(४) नहरों और तालाबों के जरिए सिंचाई की 
सम्भावना : अभी जो नहरें और ताल हूँ, उनसे कुल कृषि 
योग्य भूमि के १० प्रति शत की सिंचाई हो सकती है। 

(५) तालाबों की कुल संख्या: प्रति मौजा औसतन 
६ तालाब, जिनमें से आधे का इस्तेमाल सिंचाई तार 
के रूप में कर सकते हैं। 

(६) आल और प्याज का औसत उत्पादन : प्रति 
मौजा प्रति वर्ष करीब १,००० मन आल और ६० मन 
प्याज । 


(७) दूध, अंडा और मछली का औसत उत्पादन : 
(अ) प्रति मौजा १४४ मन दूध, (आ) प्रति मौजा 
११,९८८ अंडे, (इ) प्रति मौजा २५ मन मछली 
प्रति वर्ष । | 

(८) गाय, बतख, मृर्गी और बकरियों की औसत 
संख्या : (अ) ११५, (आ) १५०, (३) १०० और 
(ई) ४० प्रति मौजा। 

(९) ताड़, खजूर और बाँस वृक्षों की औसत संख्या : 
(अ) २२०, (आ) १५० और (इ) २७०-प्रति 
मौजा। 

(१०) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत 
चलनेवाले खादी और ग्रामोद्योगों के अलावा अन्य 
ग्रामोद्योग : बीड़ी बनाने का काम, दर्जीगीरी, टेबुल- 
कुर्सी बनाने का काम, धुलाई, हाथ करघा, बेल मेटल। 

(११) जिन उद्योगों के विकास की सम्भावना हूं: 
मिल सूत से चलनेवाले हाथ करघे, बास और बेंत उद्योग, 
रस्सी बनाना, जूता बनाना, कागज के थेले अर्थात्‌ ठोंगे 
बनाना, और बेल मेटरू उद्योग। 









































७२२ खादी ग्रामोद्योग : 
(१२) सहकारी संस्थाओं की संख्या : समूचे खंड में 
_ क्षि की एक भी सहकारी संस्था नहीं है, दो या तीन 
हाथ करघा और बेल मेटल उद्योग में हैं। 

(१३) परिवहन-साधन : साइकिल, बैलगाड़ी और 
बस तथा बरसात के दिनों में नाव। 

(१४) बिजली सप्लाई की सम्भावना : डीजल 
इंजिन से और हाल ही में दामोदर घाटी निगम के जरिये । 

(१५) तकनीकल प्रशिक्षण : बढ़ईगी री, सिलाई और 
कसीदाकारी, मिल-सूत की बूनाई और रंगाई में प्रशिक्षण 
के लिए ३ विद्यालय । 

(१६) अन्य सामाजिक संस्थाएँ : प्रति मौजा औसतन 

२ क्लब और संगठन । 


प्रशिक्षण. 
... रामजीवनपुर में एक बड़ा केन्द्र है जिसमें मिल-सूत 
हाथ करघे पर बुना जाता हूँ । खंड में एक प्रशिक्षण-सह- 
उत्पादन केन्द्र है, जहाँ वस्त्र डिजाइन बनाने तथा कपड़े 
की रंगाई और छपाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। 
जारा में भी एक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र है, जहाँ 
कि दर्जीगीरी और सिलाई तथा कसीदाकारी का काम 
सिखाया जाता है । रामजीवनपुर में बेल-मेटल दस्तकारी 
का भी काम होता है। छोक सेवा समिति खिरपई में 
बढ़ईगीरी तथा सिलाई का एक औद्योगिक स्कूल 
' चलाती ह। क्‍ 
समग्र योजना की आवश्यकता 
यद्यपि सघन क्षेत्र योजना के अन्तगंत हर गाँव को 
अपनी योजना-बनानी पड़ती है, तथापि सम्पूर्ण क्षेत्र के 
लिए समन्वित और समग्र योजना होनी चाहिए जिसमें कि 
हर क्षेत्र की योजना का तारतम्य बैठ जाय। कृषि 
क्षेत्र में मुख्य कठिनाई सिंचाई और उ्बंरक उपलब्धि 
की हैं। सहकारी खेती की योजना आरम्भ की जा 
सकती है, जिसमें कि सिंचाई सुविधा की व्यवस्था हो। 
प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, धीरे-धीरे अधिक रोजगारी 
दान करने तथा लोगों को अधिक पौष्टिक आहार 
प्रदान करने की दृष्टि से मिश्रित खेती आरम्भ की 


अगस्त १९६३ 


जानी चाहिए और उसमें विशेष जोर दुः्धालय, फल. 


उत्पादन, तरकारी उगाने (जैसे आलू और प्याज), 
मत्स्यपालन (क्षेत्र में बहुत से तालाब हैं), मर्गीपालन 
और गाय तथा बकरी पालन पर देना चाहिए। 


: ग्रामोद्योग क्षेत्र में सघन कार्य करने की आवश्यकता 
है। हर क्षेत्र में एक ग्रामीण औद्योगिक बस्ती तो होनी 


ही चाहिए। यदि यहाँ ग्रामीण औद्योगीकरण योजना को _ 
. लागू किया जाय तो क्षेत्र अपने जन और अन्य साधनों का 


पूर्णतः इस्तेमाल कर सकेगा। यहाँ पर योजना आयोग के 
ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम को भी आरम्भ करना चाहिए 
ताकि बेकारों और अर्ध॑बे कारों को पूर्ण रोजगार मिल सके | 
परन्तु मुख्य समस्या तो इन सब कार्यक्रमों की नीतियों 


और कार्य में समन्वय लाना है, जोकि सघन क्षेत्र केच्र 
द्वारा विकास खंड, ग्रम पंचायतों और सहकारी समितियों 


के निकट सहयोग से किया जा सकता है। यह खुशी की 
बात है कि खंड अधिकारियों और सघन क्षेत्र संगठकों 
के बीच काये में समन्वय लाने की दिशा में प्रारम्भिक 


कदम उठाये जा चुके हूँ । बहरहाल शुरू में योजना बनाने 
और उसे कार्यान्वित करने का पहल स्थानीय संस्थाओं 
को, जिनकी इस क्षेत्र में कमी नहीं है, गाव में नियुक्त 
किये गये ग्राम योजकों से मिलकर करना चाहिए और 


अन्ततः वे उत्पादन इकाइयों को जैसे-जैसे सहकारी 
समितियों का गठन होता है उनके सूपुर्द कर देंगे। 


शक्ति का उपयोग 


इस क्षेत्र में सहकारी संयक्‍त खेती सिंचाई-व्यवस्था 


पर निर्भर है, जबकि अभी तो सिंचाई की बहुत कम 


व्यवस्था है। अन्ततः हर प्रशोधन उद्योग सहकारी 
समितियों को हस्तांतरित कर देना होगा, जोकि उनके 


संचालन के आथिक पहल के लिए जिम्मेदार होंगी। 
जहाँ तक व्र्यावहारिक हो, ग्रामोद्योगों में शक्ति चालित 


यंत्रों का इस्तेमाल करना है, विशेषकर डीजल इंजिन का, 
जब तक कि कांगसाबाटी योजना अथवा दामोदर घाटी' 


निगम से सहायित दंर पर बिजली न मिलने लग जाय। 


यह शक्ति ग्रामीण उद्योग बस्तियों से भी प्राप्त की जा 
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खिरपई सघन क्षेत्र 


सकती है, जिसमें से एक बस्ती तो इस क्षेत्र में होनी ही 
चाहिए । ऐसी हालत में गन्ना पेराई, तेल पेराई, हड़डी 


चूरा कराई, आटा-पिसाई, चावल कुटाई, कागज लूग्दी 
बनाई तथा बढ़ईगीरी का कार्य शक्ति से किया जा सकता 


है । बहरहाल, यह देखना हँ कि बिजली का इस्तेमाल 
सस्ता पड़े और इसके कारण लोग बेकार न हों, और 
यांत्रीक्रण के कारण जितने श्रमिकों का श्रम बचे उन्हें 
दूसरे काम में लगाया जाय। जैसे, हस्तचालित 
यंत्र के जरिये हाथ कते सूत से गंजियो तैयार कर 
सकते हैं। अतिरिक्त हाथ कते सूत का इस्तेमाल करने 
का यह भी एक तरीका हूँ । यदि हाथ करों को पर्याप्त 
मात्रा में हाथ कता सूत न मिलता हो तो मिल सूत का 
इस्तेमाल करनेवाले हाथ करघों को बढ़ा सकते हैं। 
धोती और साड़ी को छोड़कर बाकी मोटे कपड़े बुनने में 
हाथ कते सूत का इस्तेमाल किया जा सकता हैं और 
उन्हें आकर्षक रंगों में पक्का रंगा जा सकता है। बीस 
हजार रुपयों की लागत से सामान्य कार्यो के लिए एक 
कारखाना खोला जाना चाहिए जोकि सरकारी तथा 
आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त आर्डरों की पूत्ति कर सके। 
परन्तु उनके लिए लोहे और इस्पात की चादरें, कोयला 
और शक्ति की सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए। न 
लाभ न नुकसान के आधार पर चमड़ा काम, रेशा काम 
और साबून साजी के लिए, प्रत्येक के लिए कम' से कम 


. एक सहकारी संगठन आसानी से बनाया जा सकता हे । 


बेकारी दूर करने हेतु सिफारिशों 

तथापि बेकारी और अवथंबेकारी को दूर करने के 
लिए हमें मूलतः कृषि विस्तार पर और अधिक लघु 
सिंचाई कार्यों तथा परती जमीन में खेती करने की 
व्यवस्था कर और दोहरी तथा तिहरी फसल उगा- 
कर जोर देना है । इसके लिए ये सिफारिशें की जाती 
हैं : बाधों तथा सिचाई नहरों का निर्माण, दूर के क्षेत्रों 
में सिचाई करने के लिए डीजल पम्पिग सेट, तालाबों का 
(जोकि इस क्षेत्र में बहुत हैं, पुनरुत्थान किया जा सकता 
है) शीघ्रातिशीघ्र पम्प सिंचाई के लिए उपयोग, अधिक 


का आर्थिक सर्वेक्षण ७२३ 


संख्या में फौवारा कुआं खोदना, चन्द मौजों में मिट्टी 
परीक्षण इस दृष्टि से करना कि वे दोहरी फसल तथा 
विभिन्न क्षेत्रों में फसल आयोजन के लिए उपयुक्त हैं 
अथवा नहीं । साधन-सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि आल, 
प्याज, केला, नींबू और अमरूद की खासी पैदावार 
की' जा सकती हैं क्योंकि इनका काफी अच्छा व्यापार 
होता है । सिंचाई सुविधाएँ मिलने पर गजन्ने की पैदावार 
भी बढ़ायी जा सकती हैँ और फिर कपास की खेती 
भी की जा सकती है । बवौस और भी अधिक उगाये जा 
सकते हैं और सबाई घास, जोकि इस क्षेत्र में पहले से ही 
बहुत है, की उपज में वृद्धि करने से कागज उद्योग को 
मदद मिलेगी और उसमें अधिक खर्च करने की भी 
जरूरत नहीं पड़ेगी। रस्सी बनाने और अन्य रेशा 
उद्योगों की भी संभावना है, बशर्ते कि क्षेत्र में कच्चे माल की 
सप्लाई उपलब्ध की जाय। तिल भी प्राप्य है, जिनसे 
कि तिल तेल निकाला जा सकता हे और बाहरी क्षेत्रों में 
तुरंत बिक्री भी की जा सकती हैँ। इस क्षेत्र में गन्ना 
रस और नीरा से गुड़ बनाने का उद्योग भी खूब पनप 
सकता है । पान के पत्ते की भी अच्छी खेती हो सकती है । 

दुधारू गायों, मुगियों, बकरियों और बतखों की 
संख्या भी इस क्षेत्र में कम नहीं है और यदि उनके सुधार 
पर उचित ध्यान दिया जाय तो यहा काफी मात्रा में 
दूध, अंडे और मांस की पूर्ति हो सकती हे तथा आसपास 
के क्षेत्रों में भी इसकी पूर्ति की जा सकती हूँ। इससे 
निरचय ही लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी। क्षेत्र में ताड़ 
और खजूर वृक्ष भी बहुतायत में हैँ, जोकि सम्बन्धित 
उद्योगों के लिए, खासकर उत्तरी भाग में अच्छी मात्रा 
में कच्चे माल की पूर्ति कर सकते हैं। उत्तरी भाग में 
किसानों के कई गाव हैँ, जोकि सहकारी खेती का संगठन 
करने के लिए उपयुक्त हैँ। यह क्षेत्र छोटानागपुर 
पठार की श्रृंखला में हे और वहाँ की भूमि मूंगफली, 
काजू, कपास और गन्ने की खेती के उपयुक्त बन सकती हे, 
बशर्ते कि रांगेरखाल अथवा खूब गहरे ट्यूबवेल लगाकर 
सिचाई के लिए पर्याप्त पानी की पूर्ति की जाय । सच तो 
यह है कि इस क्षेत्र में दोहरी-तिहंरी फसल हो सकती है, 
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. बशतें कि अधिकारीगण सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने के 
लिए जोरदार प्रयास करें। 


सड़क-विस्तार ा 

खिरपई के उत्तर में जानेवाली सड़क को और 
बढ़ाना चाहिए, उस पर एक पुल बनाना चाहिए तथा 
सड़क को आरामबाग तक और बढ़ाना चाहिए, जोकि 
क्षेत्र की उत्तरी सीमा से २० मील दूर है। आरामबाग 
से कलकत्ता तक पक्की सड़क (४० मील हरुम्बी) है । 
आरामबाग से एक सड़क बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर को 
भी जाती.है। इसलिए यदि यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया 
जाय तो जिलों के तथा कलकत्ता के बीच अन्तर-पथ बन 
जायेंगे । अभी कलकत्ता घाटाल होकर जाना पड़ता हे। 
. इस सड़क- के कारण कलकत्ते की दूरी थोड़ी कम हो 
जायेगी क्योंकि घाटाल होकर जाने से लम्बा रास्ता तय 
करना पड़ता ह। ज्षेत्र के दक्षिण भाग में शिल्ावटी 
नदी में सालों भर नाव आदि चलाने की व्यवस्था करनी 
चाहिए, खासकर बौका और सुल्तानपुर गाँवों के निकट। 
चूंकि शिलावटी में सिर्फ बरसात के दिनों में ही और 
वह भी ढलान की ओर ही नाव आदि चल सकती है, 
अतः सटे हुए दक्षिण में कम से कम मनोहरपुर (वर्तमान 


डिगल कच्ची सड़क) तक, नदी के पूर्वी किनारे-किनारे 
मोटर चलने लायक सड़क बनायी जानी चाहिए 


शिक्षा 
तीन माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें एक उच्च 


माध्यमिक है और बाकी दोनों को भी शीघ्र ही 


उच्च बनाये जाते की उम्मीद है । रांमजीवनपुर और 
खिरपई में लड़कियों के लिए दो जूनियर हाई स्कूल हैं। 
यदि शेक्षणिक पिछड़ापन दूर करना हो तो उदारता 
_ पृवक शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी । कुटी रोद्योग 

- भंधान- चन्द्र और तकनीकल स्कूल तथा कई बहुम्‌खी 
.. स्कूल खोलने होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक कमी यह 
भी हूँ कि समूचे क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक भी उच्च 


अथवा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय नहीं है । बेकारों तथा 


अधबेकारों में अधिकांश महिलाएँ ही हैं; इन्हें वर्तमान 
. तथा योजना में प्रस्तावित नये ग्रामोद्योगों में रोजगारी 
प्रदान करने की व्यवस्था करनी है। इतना ध्यान रखना, 


खादी ग्रामोद्योग ; 


अगस्त १९६३ 


चाहिए कि सिर्फ कृषि अथवा अकेले ग्रामोद्योग ही ग्रामीण 
बेकारी की समस्या का हल नहीं कर सकते ग्रामोद्योगों 
को कृषि और पशुपालन से संयुक्त करने की नितांत 
आवश्यकता है । इसके बाद भी यदि कुछ अर्ध॑बेकारी 
(मौसमी ) रह जाय, तो ग्रामीण निर्माण कार्य, जैसे सड़क, 
छोटी नहर तथा गृह निर्माण कार्य, हाथ में लिया जाय। 
कल्याण कार्ये 

खिरपई मौजा में संस्थापित कल्याणकारी संस्थाओं में 
से कुछ का प्रतिरूप अन्य मौजों में भी होना चाहिए। ' 
अभी दो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसमें से एक में चार रोगियों 
के रहने की व्यवस्था है तथा दूसरे में दो। दो और भी 
केन्द्र खुलनेवाले हैं। खिरपई स्वास्थ्य केन्द्र में एक 
गहती इकाई भी हैँ । कुछ और गइहती इकाइयाँ होनी . 
चाहिए। प्रसूति सेवाओं को और बढ़ाने की बहुत अधिक 
जरूरत हू । आधूनिक किस्म के मनोरंजन की भी 
व्यवस्था होनी चाहिए। साम्‌दायिक रेडियो सेट की 
संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। पीने के पानी की कमी है। 
ट्यूबवेल का इस्तेमाल शीघ्य ही बंद हो जाता है। 
त्यक्त ट्यूबवेलों को फिर से गाड़ने का सरकार का कोई 
कार्यक्रम नहीं है। फलतः उतने ही ट्यूबवेल बेकार _ 
हो जाते हैं, जितने कि नये लगते हैं। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं. 
जहा कि भू-गर्भ में. इष्टकिज पट्टी होने के कारण टयूब- 
बेल सफल नहीं है । वहाँ रिगवेल लगाये जा सकते हैं। 
बहरहाल पीने के पानी की पूर्ति में बहुत सुधार करने की ' 
अत्यावश्यकता हे। 

अन्ततः यह ध्यान रखना चाहिए कि विकास योजनाओं 
के आयोजन अथवा मूल्यांकन के लिए सूचनाएँ और 
आकड़ ग्राप्त करने के कोई नियमित और निर्भरीय तरीके 
नहीं हूँ । अतः ग्राम योजकों को ज्ञीघ्र ही नियुक्त किया... 
जाना चाहिए और जन्‍्हें सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने में, 
अभी जो भी उपलब्ध हो उसके आधार पर परन्तु पूर्ण और 
विस्तृत, मदद करने के लिए कहना चाहिए। उन्हें 
सम्बन्धित गाँवों के साधनों के आद्यतन मृल्यांकन के 


आधार पर उनके कृषि और औद्योगिक विकास के लिए 
. आमवार आयोजन करने में भी मदद करनी है।. 


कलकत्ता : २६ माचे १९६३ ... .. ७... 




















'उपूरी' क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों की सम्भाव्यता 


मनाहर झ. नाडकर्णी 


इस लेख में उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास की सम्भाव्यता पर 
वहां की विशेष अथ-व्यवस्था और लोगों के रुख को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है । 


उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ही 

कुछ ऐसी है कि उस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्यक्रम 
कार्यान्वित करना एक समस्या है। समूचा. क्षेत्र ५ 
प्रखंडों में विभकत है। उनके सदर दफ्तरवाले शहर 
तक तो सड़क या हवाई मार्गों से जा सकते हैं पर अधिकांश 
स्थानों तक जाने के लिए पैदल मार्ग के अलावा दूसरा 
कोई रास्ता नहीं है । उन स्थानों के बारे में यही सुनने में 
आता है कि सदर दफ्तरवाले शहर से किसी की दूरी 
१० दिन की है तो किसी की २० दिन की । तराई इलाकों 
को छोड़कर, जो असम के लगे हुए क्षेत्रों के सदृश है, 
सारा उपूसी' प्रदेश पहाड़ी है। द 

वहाँ के रहनेवाले कबायली लोग हैँ जिनकी अवस्था 
हमारे देश के भीतरी प्रदेशों में रहनेवाले आदिवासियों 
से बिल्कुल भिन्न है । इन कबायलियों की अपनी मजबूत 
और अदृषित परम्पराएँ है जो उनके जीवन की समस्त 
पहलुओं में रमी हुई हैं। यहाँ लगभग ४० किस्म के 
कबायली हैँ जिनकी अलग-अलग बोलियाँ हैं, अलुग- 


अलग सामुदायिक संगठन हैं और अलग-अलग आथिक 


ढाचे है । उनकी आर्थिक व्यवस्था को वस्तु-विनिमयवाली 
आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था कह सकते हैं। 
अर्थ-व्यवस्था 

उनके अपने परम्परागत धंधे हैं और खाद्य, कपड़े 
तथ आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की पूति के तरीके 
भी अपने हैं। उनमें अधिकांश खेती करनेवाले हैं जो 


झूम तरीके से खेती करते है। बहुत कम लोग, जीरो 
पठार के अपातानी- लोगों की तरह, बसकर खेती कार्य 


में लगे है। इन कवायलियों की आपसी निर्भरता के 
तरीके भी परम्परागत हैं। उत्तरी क्षेत्र के कुछ लोग 
तिव्बत और भूठान .के साथ व्यापार करते रहे हैं। 
वे कागज, फर और चमड़े के सामान तिब्बत भेजते थे। 
पर उत्तरी सीमांत पर हाल में जो गड़बड़ी हुई है उससे 
तिव्बत के साथ होनेवाला उनका कारबार बिल्कुल ठप 
पड़ गया। तराई प्रदेशों के कबायलियों का आथिक 
सम्बन्ध असम के मैदानी इलाकों के लोगों से रहा हैं 
और उनमें से कुछ खेतिहर मजदूर हैँ। वे अपनी 
आवश्यकता की चीजें खरीदने प्रायः मैदानी बाजारों में 
आते रहते हैं। 

इस प्रदेश में प्रवेश के लिए कुछ ऐसे कायदे- 
कानून बने हुए हैँ जिसकी वजह से इन लोगों का बाहरी 
आथ्थिक शोषण से बचाव हो सका हूँ और यथासंभव 
आंतरिक आध्िक व्यवस्था पर भी नियंत्रण हें। 


समस्या समाधान के लिए कदस 


आजादी के बाद भारत सरकार ने अधिकाधिक 
क्षेत्रों को सक्रिय प्रशासनिक नियंत्रण में लाने के लिए 
कदम उठाये हैं। साथ-साथ अनवरत विकास कार्यक्रम 
भी चल रहे हैं जिनका संचालन प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित 
५ सिद्धांतों के आधार पर होता है। ये पांचों सिद्धांत हैं: 
लोगों का विकास उनकी रुचि के अनुसार हो, उन पर कोई 
चीज लादी न जाय, उनकी अपनी कला और संस्कृति 
को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाय, जमीन और 
जंगलात पर कबायली अधिकारों की क॒द्र की जाय, उनके 
अपने लोगों के एक दल को प्रशिक्षित किया जाय और 
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ऐसा तैयार किया जाय कि प्रशासन और विकास्‌ कार्य 
सम्भाल लें। इसमें संदेह नहीं किशुरू में कुछ तकनीकी 
लोगों को बाहर से लाने की आवश्यकता पड़ेगी, पर 
कबायली क्षेत्रों में अत्यधिक बाहरी व्यक्तियों को 
लाने से बचा जाय, इन क्षेत्रों का अत्यधिक प्रशासन या 
उन पर योजनाओं की विविधताओं के बोझ लादने से 
बचा जाय । काम सीधे किये जाये जिनको उनके सांमाजिक 
या सांस्कृतिक संस्थाओं से कोई टकराव न हो और 
उनके परिणाम आऔकडई या खरे किये गये धन से नहीं 
बल्कि मानव चरित्र के गणों से आंके जायेँ। 
मानवीय कदम 


 तथ्यपूर्ण ये सारी बातें डा. वेरियर एलविन तथा 
असम राज्यपाल के परामशंदाताओं ने अपने उपसी- 
दर्शन में अंकित कर ली हैं ७ कबायली लोगों को धीरे- 
धीरे इस तरह आधूनिक सभ्यता के प्रकाश में लाना हैं 
कि उनकी अपनी संस्कृति पर कहीं ऐसा धब्का न लग 


जाय कि उनके अंदर स्थायी हीन-प्रथियाँ। बन जायेँ या. 
अधिक अच्छी चीजों को ग्रहण करने के पहले उनके पार- 


म्प्रिक जीवन के अच्छे तत्त्व नष्ट हो जाये, आदि मानव 
दर्शन की बातें है। इसीलिए उपूसी' क्षेत्र में काम करने 
के इच्छुक किसी भी अभिकरण को यही मार्ग अपनाना 
पड़ेगा। नहीं तो पूरे क्षेत्र में गड़बड़ी फैल सकती है जो 
देश हित के लिए, और खासकर हाल की घटनाओं की 
पृष्ठभूमि में बड़ा ही घातक सिद्ध होगा। 


नये परिवतंन 


उपयुक्त तथ्यों के साथ-साथ इधर हाल के उन 
परिवर्तेनों को भी देखना पड़ेगा जो उन क्षेत्रों में हो रहे है। 
सीमांत सड़क-निर्माण कार्यक्रम की वजह से बहुत से 
कबायली सड़क बनाने के काम में लूग गये हैं; फौजी 
शिविरों में कुछ को काम मिल गया है। आमतौर पर 
रोजाना ५ रुपये की मजदूरी लोगों को मिल रही है। पूरे 
इलाके में सही अर्थों में कहीं बेकारी नहीं है। दर असल 
हालत यह हूं कि मजदूरों की कमी है और निर्माण कार्यों 


खादी ग्रामोद्योग : 


के लिए बाहर से मजदूर लाने पड़ रहे हैं। इसके विपरीत * 


अगत्त १९६३ 


कुछ ऐसे कबायली' भी हैं, जो सड़कें बनाने के कार्य में 
शारीरिक मेहनत का काम नहीं कर सकते: क्‍योंकि वे 
अपनी पारम्परिक रूढ़ियों से चिपके हुए हैं। उनके लिए 
और खासकर औरतों के लिए ग्रामोद्योग विकास 
कार्यक्रम की गुंजाइश हो सकती है। 


उपूसी' प्रशासन का कार्यक्रम 


प्रशासन ने उपूरसी में विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 
विकास कमिश्नर के अधीन एक गृह-उद्योग विभाग की 
स्थापना की है। इसके अनुसार दस्तकारी केन्द्र खोले 
गये हैं और प्रत्येक खण्ड के विभिन्न क्षेत्रों से आनेवाले 
वयस्कों को दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 
आशा है, प्रशिक्षण पूरा करके जानेवाले लोग अपने- 
अपने गाँवों तथा पड़ोसियों को अपनी प्राचीन दस्तकारी 
में नयी तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हस्त- 
शिल्प के इस विकास कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि का स्थान 
लेना नहीं बल्कि उसका पूरक बनना है। फिर स्थिति 
यह है कि उपूसी” के भीतरी क्षेत्रों के प्रशिक्षणार्थी अगर 
पूरे वक्‍त के लिए हस्तशिल्पी बन जाते हैं तो उनकी 
उत्पादित वस्तुओं के इतने खरीदनेवाले कहाँ से आयेंगे ? 
इसके अतिरिक्त कारखानों के उत्पादन तथा मैदानी 
क्षेत्रों के कारीगरों की वस्तुओं की प्रतिद्वंह्िता में वे 
केसे टिक्केंगें? इसीलिए प्रशासन इस बात की कोशिश 
कर रहा हैँ कि वे अपनी प्राचीन परम्परा के अनुकूल 
विशिष्ट आकर्षक वस्तुओं के उत्पादन में ही छगें। 


संभाग तथा उप संभाग के सदर दफ्तर के केन्द्रों में 
एवं अंचल केन्द्रों में भी हस्तशिल्प केन्द्र स्थापित किये गये 
हैं और प्रत्येक केन्द्र के साथ कृषि फार्म भी खोले गये हैं। 


 पाठशालाओं में भी छोटे वर्गों में हस्तकला की शिक्षा 


दी जाती हूँ । चलते-फिरते बुनकर दल, दर्जी दल, एक 
बुनाई विद्यालय, एक मछली-पालन केन्द्र तथा एक 
मुर्गी-पालन केन्द्र हैँ। सूती वस्त्र तथा बेंत-बाौस और 


लकड़ी के उपस्कर आदि की सरकारी आवश्यकताओं 


की पूर्ति के लिए उत्पादन केन्द्र भी चल रहे हैं। 
: हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्रों ने साबुन बनाना, बुनाई, 
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“ उपूसी क्षेत्र में खादी और 


बढ़ईगीरी, बंत और बॉस के काम, दर्जीगीरी, राजगीरी, 
चमड़े का काम, लहारी, अड़कशी, काष्ठ-शिल्प, ऊन- 
बुनाई, दरी-बुनाई, रंगाई और कुम्हारी आदि कार्य 
शुरू कर दिये हें। मार्च १९६३ तक कुल मिलाकर, 
१,८०० व्यक्तियों को इन शिल्पों का प्रशिक्षण दिया 
गया जिनमें से ७४४ को उनके शिल्प से सम्बन्धित 
औजार आधी कीमत पर दिये गये। एक हजार से अधिक 
लोगों को अनुवर्ती प्रशिक्षण दिया गया। दो हजार से 
अधिक लोग इस समय प्रशासन के उत्पादन कार्यक्रम 
के अंतर्गत काये कर रहे हैं। उपूसी' के पूरे क्षेत्र में 
कुछ मिलाकर २१ औद्योगिक इकाइयों चल रही हैं 
जिनमें से प्रत्येक लघु उद्योग के स्वतंत्र उत्पादन केन्द्र हैं । 


कुछ सुझाव 
'उपूसी क्षेत्र की मौजूदा अवस्थाओं को देखते हुए 


ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वहा के लिए खादी 


और ग्रामोद्योग के काम के लिए कोई संगठन बनाने के 
बजाय उपूसी का प्रशासन ही उस काम को ज्यादा 
अच्छी तरह संगठित कर सकता है । अगर कोई दूसरी 
संस्था बनायी भी गयी तो उसे अपने रोजमरे के काम तक 
के लिए प्रशासन पर इतना अधिक निर्भर रहना पड़ेगा 
कि उसका अछग अस्तित्व बनाकर रखना बहुत ही कठिन 
होगा। ऐसी स्थिति में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
वहां के प्रशासन को उद्योगों को बढ़ाने में मदद कर सकता 
है और उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने सुयोग्य व्यक्तियों 
को शिलांग स्थित प्रशासन के प्रधान कार्यालय में भेज 
सकता हे । ये भेजे जानेवाले लोग ऐसे हों, जो किसी भी 
क्षेत्र में गौवों के छोटे-छोटे समूह के बीच सब तरह के 
कल्याण कार्य या विकास कार्य का संगठन और संचालन 
कर सकने की क्षमता रखते हों । इसके अतिरिक्त उन 
व्यक्तियों के अंदर कबायली लोगों के बीच कल्याण 


कार्य करने की दिलचस्पी भी होनी चाहिए। 


ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर लेने के बाद यह आवश्यक 
है कि उपूसी' में उन्हें अपने सेवा क्षेत्र में भेजे जाने के 
पहले अच्छी तरह हर बातें समझा दी जायेँ और वहा की 


ग्रामोद्योगों की सम्भाव्यता ७२७ 


भाषाओं से भी ज़नका परिचय करा दिया जाय। इस 
तरह शिक्षा उन्हें उपूसी' प्रशासन की ओर से 
सियांग संभाग के पासी घाट स्थान पर संचालित ग्राम 
सेवक प्रशिक्षण केन्द्र में दी जा सकती है। खादी और 
ग्रामोौद्योग कमीशन उपूसी' क्षेत्र के लोगों को चुनकर 
अपने विभिन्न संस्थानों में उन्हें प्रशिक्षण दे सकता है । 
जहाँ तक सम्भव हो सके असम में प्रशिक्षण के जितने 
केच्र हैं, उन्हें पूर्ण उपयोग में लाने की कोशिश की जाय । 
वहा के ग्रामोद्योग की वस्तुओं को, खासकर सूती वस्त्र, 
काष्ठ-शिल्प की वस्तुएँ, कागज तथा बेंत और बौस की 
वस्तुएँ आदि का विक्रय बाजार ढूढ़ने के लिए उपूसी' 
का प्रशासन काफी चितित हे । कमीशन ऐसा कर सकता 
हैँ कि उनकी वस्तुओं को लेकर वह अपने विभिन्न विक्रय 
केन्द्रों में प्रदर्शन के लिए रखे और बाद में विक्रय के लिए 
प्रशासन से वार्ता करे। 


कमीशन के कार्यक्रम की गुंजाइश 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कुछ कार्यक्रम, 
थोड़ी बहुत सुधार करके, उपूसी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों 
पर शुरू किये जा सकते हैं। सुवंसिरी, सियांग, और 
लोहित संभागों के कुछ क्षेत्रों में छोटे रेशेवाली कपास 
पैदा की जाती हूँ । स्थानीय रूप से तकलियों पर उसका 
सूत काता जाता है और करघे पर कपड़े भी बने जाते 
हैं। इन इलाकों में परम्परागत चरखों का चलन किया 
जा सकता है । समूचे उपूसी क्षेत्र में, थोड़े से कबायलियों 
को छोड़कर, प्रायः समस्त कवायलियों की औरतें 
अपने घरों के व्यवहार के लिए और अन्य वस्तुओं से 
विनिमय के लिए स्वयं कपड़े बुनती हैं। प्रशासन ने 
जोरहाट स्थित अपने केन्द्रीय पूति भण्डार से समस्त 
स्थानों के लिए २० अंक का रंगा हुआ बटा सूत पूर्ति 
करने की व्यवस्था की है। जिन क्षेत्रों में प्रवेश कठिन है 
वहाँ हवाई जहाजों से सूत गिराया जाता है और सभी 
स्थानों पर सूत का वही दाम लिया जाता है जो जोरहांट 
में पड़ता हैं। प्रशासन ने नये करधे और कपड़े का नया 


बे 


रूपांकन चाल किया है और स्थानीय उत्पादित सब 
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कपड़े खरीद लेने की भी व्यवस्था की है। जहाँ तक 
खादी का सम्बन्ध है खादी और ग्रामोद्योग कमीशर्न॑ 
. अपातानी की पार में हापोली के समीप छोटे पैमाने पर 
अम्बर चरखा कार्यक्रम शुरू कर सकता है । अन्य स्थानों 
पर हाथ कता सूत मिल सूत की दर पर पूर्ति किया जा 
सकता है। 


सियांग संभाग के पासीधाट तथा तीराप संभाग के 
नामसांग नामक स्थानों पर रेशम के कीड़े पालने के 
... लिए जलवायु अनुकूल है। क्षेत्र के उत्तरी भागों में 

तिब्बत से ऊन आता था जिसे मोनपा लोग बुन कर 
खुद व्यवहार में छाते थे और तिब्बत को निर्यात भी 
करते थें। लेकिन तिब्बत के साथ व्यापार बन्द हो 
जाने के कारण उन्हें ऊन मिलने में कठिनाई हो रही है। 
प्रशासन ने इधर हाल ही में कबायलियों को बाहर से 
कुछ भेड़ें लाकर दी हैं, पर तात्कालिक अवस्था तो उन्हें 
ऊन देने की है । कमीशन ने अगर राजस्थान या अन्य 
क्षेत्रों से ऊन की पूर्ति करने की व्यवस्था की तो उन 
क्षेत्रों में इस उद्योग को पुतः चाल करने में बड़ी मदद 
मिलेगी। उस अवस्था में ऊन के उत्पादित माल की 
खपत के लिए भी विचार करना होगा। 


ग्रामोद्योग 


_'उपूसी क्षेत्र के तराईवाले कुछ हिस्सों में सरसों की 
पैदावार होती है। प्रशासन की ओर से सुवंसिरी संभाग 
के दियोमुख स्थान पर कुछ कोल्हू बैठाये गये हैं और 
लोहित संभाग के चौखाम स्थान पर एक तेल पेरनेवाला 
यंत्र बेठाया गया है। तराई इलाकों में और खासकर तीराप 
संभाग में अखाद्य तिलहन भी पाये जाते हैं। इन क्षेत्रों में 
तिलहन के एकत्रीकरण का काम संगठित किया जा 


.. सकता हूँ। बोमडिला के नजदीक शिकाकाई और रेह 


मिट्टी पायी जाती है, जहाँ प्रशासन. की ओर से साब॒न 
उद्योग की इकाइयँ स्थापित की गयी हैं, लेकिन इस 
उद्योग की गुंजाइश बहुत सीमित है। 


इस इलाके में उपस्कर बनाने की लकड़िया बहुतायत 
. से पायी जाती हैं। प्रशासन ने अपने समस्त हस्तशिल्प 


खादी ग्रामोद्योग .: 


अगस्त १९६३ 


केन्द्रों में बढ़ईगीरी और लुहारगीरी का प्रशिक्षण 
शुरू कर दिया है। 


कार्मेग संभाग में कुछ मोम्पा परिवार नरम लकड़ियों 
से कागज बनाते हेँ। पहले काफी बड़ी मात्रा में यह 
कागज तिब्बत को निर्यात किया जाता था। तवांग के 


बौद्ध-विहार में भी यही कागज खरीदा जाता था, 


लेकिन चीन के साथ संबंध खराब होने से इन उद्योगों को 
काफी नुकसान हुआ है । खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
अगर ईंस इलाके के उत्पादित कागज को खरीदने की 
व्यवस्था करे तो उससे स्थानीय जनता को बड़ी राहत 
मिलेगी। कागज उत्पादन की नयी तकनीकें बाद में शहू 


की जा सकती है। 


अपातानी पठार में तथा तराई के कुछ भागों में चावल 
बहुतायत से होता है। सुवंसिरी संभाग के जीरो और 
दुइमुख स्थानों पर हाथ धान कुटाई उद्योग का संगठन 


किया जा सकता है । उपूसी” में जलवायु की अवस्था 


और फूलों की बहुतायत, मधुमक्खी पालन उद्योग के 


लिए काफी उपयुक्त है। 


उत्तरी इलाकों में, खासकर भूटान और तिब्बत से 
लगे क्षेत्रों में कच्चा चर्म प्रशोधन और चमड़े की वस्तुएँ 


बनाने का काम होता है। इस भाग में इस उद्योग का. 


संगठन किया जा सकता है। फिर उनके उत्पादन को 
बेचने की समस्या रह जायगी। कबायली लोगों की 
कुछ अपनी मान्यताएँ हैं, जिससे सम्भव है चर्म प्रशोधन 
का कार्य शुरू करने में कुछ दिक्‍कते आयें, लेकिन यहाँ 
यह बात भी समझ लेना चाहिए कि अधिकांश कबायली 
लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। 


उपूसी क्षेत्र के मध्यभाग में बांस और बेंत बहुतायत 
से पंदा होता है। अधिकांश कबांयली बांस और बेंत का 


बड़ा ही सुन्दर काम करते हैं। अगर उनके उत्पादनों के 
विक्रय की व्यवस्था कर दी जाय तो इस कारीगरी 


में सुधार की बड़ी गुंजाइश है । नामेंग संभाग के बोमडिला 
और सेल्पा में, सुबंसिरी संभाग के जीरो में तथा तीराप 




















/ उपूसी ' क्षेत्र सें खादी और पग्रासोद्योगों की सम्भाव्यता 


संभाग के खोन्सा में दियासलछाई उद्योग की इकाइयों 
बेठायी जा सकती हैं। चीना घास के बिछये (दंश रोम) 
की छाल के रेश से सूत कातकर कपड़ा बनाया जाता है । 
इस कार्य को भी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। 


क्षेत्र में अनेक स्थानों पर चूना पत्थर के भण्डार हैं। 
'उपूसी क्षेत्र में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके 
लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैँ। उपूसी' के पूरे 















हल्ुटाट अंग्रेजी में) 
इसमें खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की प्रमाणपत्र समिति द्वारा प्रमाणित उन - 
संस्थाओं. की सूची दी गयी है जिन्हें खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के उत्पादन व बिक्री का 
काम करने के लिए प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। द 


५०० से अधिक पृष्ठ 


प्राप्ति स्थल 
प्रचार निर्देशालय 
खादी ओर ग्रामोद्योग कसीशन 
बस्बई-५६ 


दि डाइरक्टरी आफ खादी एण्ड विलेज 


खंड तीसरा 


डाक खर्चे २.२५ रु. 
(रजिस्ट्री का खर्च मिलाकर ) 


3२९ 


क्षेत्रों में जो जगहें ऐसी हैं, जहा आसानी से प्रवेश नहीं 
हो सकता, उन क्षेत्रों में रोज की आवश्यकता की बिक्री 
के लिए दूकायों की बड़ी कमी हैं। 

और सबसे अन्त में, आग्रह यह है कि उपूसी क्षेत्र 
का सारा कार्यक्रम समग्र विकास को मदेनजर रखते 
हुए ही होना चाहिए। 


नयी दिल्‍ली : ९ जून १५६३ ७ 





शै 


डस्टीज 


स्ल्य : ५९० रू. 
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वख्रोधोग में रंजक-चयन 


| कु 
पेकल औरामुढ् प्रो 


वस्त्रोद्योग में रंजक सामग्रियों का चुनाव वित्त, रंजक तैयार करने की दिक्‍कतें, रंजक की तेजी--जिसकी गारंटी कोई 
नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि सर्वोत्तम रंजकों का सदी तरीके से इस्तेमाह किया जा सकता है--और लोकप्रिय 
पसन्‍दों से सम्बन्धित है। इस लेख में वस्त्रोद्योग में जिन वर्गों और किस्मों की रंजक-सामग्रियों का इस्तेमाल किया 


जा सकता है, उनका विवरण दिया गया है। 


खृप्त के नमूने, रंग, टिकाऊपन और धार्यता 

के सम्बन्ध में जनता की पसंदगी पर वस्त्रोद्योग 
व्यवसाय में ध्यान दिया जाना जरूरी है, ताकि देश भर में 
उसकी खुदरा बिक्री दिनों-दिन और बढ़ती ही जाय । 
उचित मूल्य निर्धारित करने, जनता की पसंद के अनुकूल 
नयी डिजाइयनें, नमूना और रंग निकालने तथा उम्दा से 
उम्दा कपड़ा एक खास-कीमत पर बेचने की ओर भी 


“ श्यान दिया ही जाना चाहिए। जहाँ तक धायेता और 


टिकाऊपन का सवाल है, हमारे लिए यह अत्यावश्यक है 
कि हम सप्लायरों से सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क 
बनाये रखें। हम वस्त्रोद्योग में होनेवाले नये विकासों 
से परिचित रहें और नये-तये विचारों को व्यवहार में 
लायें। 


लोकप्रिय पसंद 
बिक्री के लिए तैयार किये जानेवाले वस्त्रों के रंग को 


निर्धारित करने में कई बातों का ध्यान रखना पडता हैं! 


रुग का चयत जनता को पसन्द पर निर्भर करता है। 
फेशन विशेषज्ञ, कलाकार और वस्त्र की डिजाइन 


_ बनानेवाले वस्त्र की डिजाइन के लिए रंग-योजना का 


चयन करते हैँ। रंगसाज और छापेसाज के रंग कलाकार 
के रंग से बहुत ही सीमित होते हैं और फिर इस बात पर 


भी ध्यान देना होता है कि किस तरह के वस्त्र को रंगना 


हैँ तथा कितने तेज रंग की जरूरत है। अत: डिजाइन को 


वस्त्र पर उतारते वक्‍त आवश्यकतानुसार कलात्मक 


आकलन में परिवर्तन करना ही होता है। काम करनेवाले 


रंगसाज को रंग की सीमाएँ अच्छी तरह मालम होती हैं 
कि कौन-सा रंजक किस तरह के रेशें पर किस हद तक 


चढ़ सकता है। घटिया रंगसाजी से बचना बड़ा ही 


महत्वपूर्ण हैं। जनता की इच्छापूर्ति भी करनी है।. 


सर्वोत्तम किस्म के रंजकों से की गयी रंगसाजी प्राय: 
महँगी पड़ती है । बहुत बार इन्हें बनाना भी मुश्किल है। 
इनका रासायनिक स्वरूप जटिल होता है, जिस कारण 
बीच-बीच में कई प्रक्रियाएँ करनी पड़ती हैं। फलस्वरूप 


इस तरह की रंगाई के लिए बहुत अधिक कीमत लेनी. 


पड़ती है जोकि कभी-कभी कपड़ा वितरक देंने को 
अनिच्छुक होगा । आज जिस डिजाइन की बहुत अधिक 
बिक्री होती है, करीब तीन महीने बाद उसका बिकना 
भी मुश्किल हो सकता है। यदि इन डिजाइनों में महँगे 


रंजकों का इस्तेमाल किया. जाय तो इसके अनबिके 
माल के कारण होनेवाला नुकसान सस्ते रंजकों के वस्त्र 


के मुकाबले अधिक होगा। रासायनिक उद्योग ने अब तक 
इतनी प्रगति कर ली है कि स्वाभाविक और पुनरुत्पन्न 
सेलुलोस' रेशों पर कई तरह के तेज (प<के) रंगों का 
चढ़ाना सम्भव है। सेलुलोस रेशों पर भी सबसे तेज रंजक 
चढ़ाने के लिए व्यक्ति को कुछ अनुभव होना जरूरी 
है। इन रंजकों से चाहे जैसे रंगाई नहीं की जा सकती । 


रंग की तेजी 


अब हमें इन रंगों की तैयारियों में आप्टीकल 
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चस्त्रोद्योग में 


ब्लीचिग एजेण्ट्स' (प्रतिदीप्त इवेतक कारकों) पर भी 
विचार करना हैं। इनमें से कुछ तो बैठ रंजक में भी 
बहुत ही आइचर्यकारी रंग-परिवर्तेन लाते हैं, और वे 
धूप अथवा उष्मा लगने से खासकर क्षारीय अवस्था में 
पीले हो जाते हैं। अधिकांश कपड़ों का इस्तेमाल आम 
लोगों द्वारा किया जाता है । सुन्दर डिजाइनवाला देखने में 
अच्छा कपड़ा तुरंत बिक जाता है। यदि कीमत कम हुई 
तो ग्राहक प्रायः इतना निश्चित कर लेगा कि बस्त्र 
का रंग बाद में इतना तेज नहीं रहेगा, जितना कि 
अभी है। बहरहाल, वस्त्र का बाहरी आकर्षण सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण रहेगा । 
रंग के खराब हो जाने या धुल जाने जैसे प्रतिकूल 
गृणों से ग्राहकों को ताज्जुब होगा। कपड़ा धुलने पर रंग 
फीका पड़ जाने से उसे बड़ी निराशा होंगी। यदि धुलने 
पर और धूप में रंग न उतरने की गारण्टी दी जाय 
और श्वेतीकरण के वक्‍त कपड़े का रंग फीका पड़ जाय तो 
. ग्राहक को और अधिक निराशा होगी। बहुत ही अच्छे 
सामान्य गृण-तत्वोंवाली रंजक सामग्री का चुनाव 
आवश्यक है, जिसमें कि वस्त्र के इस्तेमाल के लिहाज से 
सर्वोत्तम गुण-तत्व हों। 


उपयोग से सम्बन्ध 

कार्ड्राय और मखमल में मुख्य दिक्कत हैँ उन पर 
ऐसा लाल और गहरा लाल (मेंरून) रंग प्राप्त करना 
जोकि धुलने पर भी अपनी उचित तेजी बनाये रखे और 
जो कपड़े को सूखी या गीली अवस्था में रगड़ने पर भी 
बना रहे। इस समस्या का शीघ्र हल प्राप्त करना 
अत्यावश्यक है। हम बायहूर सूट को सल्फर रंजक 
के बदले बेट-रंजक से रंगने को तरजीह देते हैं। बेशक 
शर्टिग के बैट-नील रंजक की तेजी सुधारने के लिए 
सतत माँग है, ताकि वह क्लोरिन जेसे आक्सीडाइजिंग 
एजेंटों के संयोग से फीका न पड़ जाय | फिर, यह कोई 
अत्युक्ति नहीं है कि स्राषमान मिश्रण कई सादी शर्टिंग 
के बेट-रंगों को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। हर विशेषज्ञ 
को यह समझना चाहिए कि धुलने पर प्लश-पर्दों के 
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रंग की तेजी कमीज और रूमाल के कपड़ों के रंग की 
तेजी से कहीं कम रहेंगी। सूती वस्त्र खरीदनेवाले 
अधिकांश ग्राहक यह जानते हैं, पर दूसरे नहीं। इस 


प्रकार यह हो सकता है कि कपड़े का वेसा इस्तेमाल 


किया जाता हो जिसके लिए वह बना नहीं है। इससे कई 
बड़ी दिक्‍कतें उठ खड़ी हो सकती हैं और असाधारण 
घटना घट सकती है । उदाहरणस्वरूप, एक वस्त्रनिर्माता 
ने जनाने कोट बनाने के लिए हल्के तेज प्रत्यक्ष रंगों से रंगे 
गहरे लाल रंग के प्लश इस्तेमाल किये। उस कोट के 
भींग जाने पर क्‍या हुआ होगा, इसका अन्दाजा लगा 
सकते हैं। एक केशन-एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर 


उनमें से अधिकाधिक के रंग को धुलने पर फीका होने 


से बचाने के लिए प्रयास किया गया। स्वभावत: इसमें 
रंग परिवर्तत करने की बात आ जाती है और चूंकि 
धुलाई करने पर रंग न उतरे इसके लिए अधिकतम 
व्यवस्था की जाती है, इसलिए उसमें धूप में तेजी कम 
न होने की क्षमता कम होने की बात भी आ जाती है। 


इस सम्बन्ध में एक अनुभव बताने योग्य हैं। थैला 
बनाने के लिए सफेद और लाल चेक का कपड़ा बनाया 
गया था। लाल रंग अजीविक रंजक था, जोकि नेपथोल 
एएस ओर तेज छाल आर. सी. बेस का मिश्रण था। 
इस कपड़े का इस्तेमाल एक ग्राहक ने रसोई घर का पर्दा 
बनाने में किया। दो साल के बाद रोशनी की वजह से वह 
कपड़ा कमजोर हो गया पाया गया । जहाँ कहीं सफेद और 
लाल धागे का संयोग था, छाल धागा कमजोर पड़ गया, 
जबकि जहा लाल धागे से दूसरे छाल धागे का संयोग 
था, वहां तो कई जगह छेद हो गये। यह इस कारण 
हुआ कि ग्राहक ने उस कपड़े का गलत इस्तेमाल किया । 
यदि कपड़े का इस्तेमाल उस कार्य में किया जाय जिसके 
लिए वह नहीं बना है तो उसमें निश्चय ही वस्त्र निर्माता 
का दोष नहीं हैं। 

प्राहक्त बहुत अधिक फंशन-प्रभावित हैं । बड़े-बड़े 
शहरों में रहनेवाले फेंशन निर्माता जो फैशन निकाल देंगे 
उन्हें वे खुशी या नाखुशी से अपनायेंगे । बहरहाल ये फैशन 























७३२ है द क्‍ खादी ग्रामोद्योग : 


निर्माता रसायन उद्योग की सम्भावनाओं को या तो 


: समझते ही नहीं और यदि समझते हैं तो बहुत कम। 


वे कभी-कभी बहुत हल्का रंग निर्दिष्ट कर देते हैं, 
जिसके फलस्वरूप धूप में उसका रंग प्रायः और भी कम 


हो जायेगा। यदि बहुत ही हल्के रंग की इच्छा प्रकट की 


जाय तो बहुत-से रंगों में धूप में भी रंग की तेजी संतोष- 
जनक बने रहने की गारण्टी देना सम्भव नहीं हे। 
यदि फैशन गहरा रंग निर्दिष्ट करता है, तो फिर 
धूलाई और रगड़ में भी तेजी बने रहने की समस्या 
खड़ी हो जायेगी। लोगों को समान्यतया यह नहीं मालूम 
हैं कि कुछ रंग ऐसे होते हैं, जोकि लोहा करते वक्‍त 


फीके पड़ जाते हैं। परन्तु यदि उन्हीं रंगों का इस्तेमाल 


स्रामान्य अथवा उससे कुछ गहरे रंग में किया गया हो तो 


लोहा होने के बाद भी उनकी तेजी काफी बनी रहती है। 


जब फंशन बहुत ही अधिक गहरे रंग का हो जाता है 
तो फिर यह सम्भव है कि कुछ रंगों की तेजी की गारण्टी 
नहीं दी जा सकती। 


रजक-सामग्री का चनाव 


सर्वोत्तम रंजकों का सही तरीके से इस्तेमाल होने 
पर ही वस्त्र पर गारण्टीशुदा रंग की तेजी प्राप्त हो 
सकती हे । रंग-सामग्रियों के जिन वर्गों का चनाव करना 
हो, वे इतने विस्तृत होने चाहिए कि रंगसाज उनसे हर 
फंशनेबल शेड तेयार कर सके, उनमें पर्याप्त माता में 
तेजी के आम गण होने चाहिए और विशेष चीजों 
इस्तेमाल किये जाने के लिए उनमें कई सर्वोत्तम गण- 
तत्व होने चाहिए। यह दुःख की बात है कि रंजक 


. निर्माण उद्योग अभी उस अवस्था में नहीं पहुँचा हैं कि वह 
. इन सब माँगों की एक साथ पूर्ति कर सके। इस क्षेत्र में 


स्वाभाविक और पुनरुत्पन्न सेललोस के लिए रंग बनाने 
में सर्वाधिक प्रगति हुई है। इसके लिए उपयक्त रंजक-वर्गं 


हैं विक्षविज्वरित वैट रंजक (एंश्राक्विनोनायड बैट 
 डाइज), उनके सल्फ्यूरिक एसिड इस्टर्स और कुछ 


अजींविक रंजक | 


कभी-कभी तेजी के बहुत अच्छे तत्व रखनेवाला कोई 
रजक अन्य वर्गों में भी मिलेगा। परन्तु इस रंग 
पर कोई विशेष रंगविस्तार आधारित करना सम्भव 





अगस्त १९६३ 


नहीं है । इन तीन वर्गों के बाहर के किसी वर्ग से रंजक 
चुनने में खतरा यह है कि रंजक का गाढ़ापन घटते 


जाने के साथ-साथ धूप में तेजी बने रहने की क्षमता भी _ 
बहुत घटती जाती है। यही कमजोरी अजीविक रंजकों 


में भी है। अतः इनका इस्तेमाल मध्यम अथवा गाढ़े 


रंग में ही किया जा सकता है । बेशक दूसरी कमजोरी _ 


यह भी है कि धुलाई और रगड़ में भी तेजी रखनेवाले 
अजीविक रंजक बनाने में रंगसाजों को बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता हैं। अत: अजीविक रंजक को 
गारण्टी के दायरे से अलग करने के पक्ष में अनेक बातें हैं। 
तथापि, चूंकि अजीविक रंजक में रंगे वस्त्र यदि अन्य 
वस्त्रों के साथ धोये जाते हैं तो दूसरे कपड़ों पर उनका 
स्थायी दाग नहीं पड़ता और रगड़ खाने पर अजीविक 


रंजक का जो दाग पड़ जाता है वह सहज ही साबुन से 


धोन पर धुल जाता है, अतः तेज रंगों के वर्ग में चन्द 
अजीविक रंग मिश्रणों को शामिल करना सम्भव है। 


विक्ष-विज्वरित वेद रंजक 
विक्ष-विज्वरित वर्ग में 


फिर यदि यह भी ध्यान में रखा जाय कि एसिड एमाइड 


वर्ग अथवा हालगन एटस्स उसी उप-वर्ग से प्राप्त 


मिश्रणों की तेजीवाले तत्वों पर खराब असर डालते हैं, 


तो यह समझा जायेगा कि सभी विक्ष-विज्वरित रंजक _ 


समान तेजीवाले नहीं हैं। यह वांछनीय है कि रंजकों के 
सभी मुख्य रंग एक ही गुण-स्तर के हों। दर्भाग्यवश यह 


सम्भव नहीं है। बहुत से र॑जकों में नीला, हरा, भरा, 


खाखी, जैतूनी और काछा रंजक तत्व बहुत तेजी रखता 


है, परन्तु उनके पीले, नारंगी, ग्लाबी और जामनी रंग- क्‍ 
विस्तार विभिन्न कारणों से सीमित हैं। धूप के कारण 


रेशों का कमजोर होने, सोड़ा डालकर कपड़े को उबालने 


से रंग की तेजी, धोने में तेजी, रोशनी में तेजी और लोहा 


करने में तेजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।... 
फिर, इन रंगों के रंजकों को पर्याप्त संख्या में भी 
शामिल करना आवश्यक है। इसमें कुछ मामलों में 


_जरा-सी कम तेजी भी स्वीकार करनी होगी, ताकि _ 


सभी रंगों में रंजन किया जा सके। 





में अकेले अंगूठी परीक्षण के 
आधार पर ही कम से कम २५ उपवर्ग पाये जाते हैं। 








चस्त्रोद्योग मे रजन-चयन ७३३ 





एक रंगसाज रसायन उद्योग द्वारा सप्लाई किये गये 
“शुजक से अपने ग्राहकों को अच्छे से अच्छे रंग दे सकता है । 
कभी-कभी वह सावधानीपूर्वक तैयार किये रंजक- 


रवोन्ट्रनाथ ठाकुर 





व्यूहाण्‌ में थोड़ा संशोधन कर उसे बिगाड़ भी सकता है । हिन्दी पुस्तकें ! 

इस मामले में वेट रंजक बड़े नाजुक हैं । वह नेपधोल और ॥ आत्मकथा ' 

अजीविक मिश्रणों को एक साथ मिलाने में भी गलती मेरा बचपन २.३० रु. | 

कर सकता हैं। ग्राहक भी कभी-कभी वस्त्र को आशा- | नाटक 

नुसार अच्छा नहीं पा सकता। सर्वोत्तम उत्पादनों से नटी की पूजा २.०० रू. ! 

तैथार किये गये रंजक सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल किये ॥ उपस्यास । 

जाने पर भी रंगसाज को हर तरह से संतोष नहीं भी चतुरंगा ९.५० रु. | 

दे सकते हैं। प्रायः यह भी आवश्यक हो सकता हैँ कि सही दो बहलें २.८० रू. 

रंग लाने के लिए रंजक निर्माता के निर्देशानुसार से फूलवाड़ी २.८० रू. | द 

भी अधिक समय तक रंगना पड़े। ऐसे मामलों में उसे .. अंग्रेजी पुस्तकें | द 

खास रंग बिल्कुल सही नहीं प्राप्त होने की सम्भावना । आत्मकथा | है 
| 


और उसमें तेजी लाना, इन दोनों के बीच किसी एक को 
चुनना होगा। चूंकि ग्राहक वस्त्र के ऊपरी आकर्षण 
से प्रभावित होता है, अतः इसका प्रथम महत्व होता है कि 


माइ बॉयहुड डेज 
लेख तथा भाषण 
दि सेन्टर आफ इंडियन कल्चर १.०० 


न्पड 


5१० रू. 


5 के रु. ; 
किस हद तक वह खास रंग सही-सही भ्राप्त किया गया दि कोआपरेटिव प्रिंसिपल ९.५० रू. | 
हं। रंगसाज हमेशा यह आशा करता हूँ कि रंगने के क्राइसिस इन सिविलाइजेशन १.०० रु. । 
े दौरान रंजक की तेजी अधिक बिगड़े नहीं। लेटर्स फ्राम रशिया ४.५० रु. । | 
है कम निद्दें महात्मा गांधी ३.०० रू. ॥ । 
कक ही न के गरमाता] का है दि रीलिजियन आफ एन आर्टिस्ट १.०० रु. | 
तापमान पर रंगने को हो सकता हूँ, ताकि रंग अच्छी ए विजन आफ इंडियाज हिस्टी._ १.५० रु. 


तरह पैठ सके, जिससे तेजी और रंग दोनों ही प्रभावित 
होंगे। वह सामान्यतः रंजकों के मिश्रण काम में 
लाता है और उसमें एक रंजक दूसरे से अधिक समय तक 
रंगाई करने अथवा उच्च तापमान पर रंगाई करने के 


मामले में अधिक नाजुक होता है । अनेक रंजकों पर वस्त्र 


उपन्यास तथा लघुकथाएँ | 
फोर चेप्टर्स ३.०० रु; ४.५० हू. । 
दि रन अवे एंड अदर स्टोरीज ४.५० रु.; । के 
| ५,००र.; ६.०० रु. | 





परिष्करण के ढंग का बहुत जल्द असर होता है। जब | पिनकारी 
प्रत्यक्ष सूती रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो यह चित्रलिपि १ 
प्रभाव सर्वाधिक होता है। बाद की प्रक्रिया का धूप में १८ प्लेटतथा कवि लिखित, 
तेजी बनाये रखने पर काफी बुरा असर पड़ सकता री जा अल, २०.०० रू. 
हैं। ऐसी अवस्था में किसी रंजक विशेष की रचना का चित्रलिपि २ न 
क् बहुत अधिक महत्व होता हैँं। यद्यपि रंगसाज अपना काम आन कक ग 0० 
हा काफी अच्छी तरह करता है और निदिष्ट रंजक का कविताएँ 
! इस्तेमाल करता है, इस पर भी भिन्न-भिन्न कारखानों 2 हि हब 
! द्वारा तैयार किये गये विक्ष-विज्वरित रंजकों और रोलेंड एँड टेंगोर ३.५० रु. 


टेगोर के हिन्दी और अंग्रेजी प्रकाशनों की सूची 
अनुरोब पर प्राप्त । 
विश्व भारती 
कलकत्ता ७ 


->-+-«++कलक-+८--+०»--+-नननी पा >ननन 


अजीविक रंजकों के मिश्रण का इस्तेमाल करने में 
गलती हो सकती है । अतः रंजक निर्माताओं और रंगसाजों 
में बहुत ही निकट सहयोग का होना आवश्यक है। 





बिड़लापुर (पश्चिम बंगाल) : २९ जून १९६३ के 
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पिछड़े वर्गों में सहकार 

सवृराष्ट्र मामलों की केन्द्रीय उप-मंत्रिणी श्रीमती आजीवन कार्यकर्ताओं द्वारा काम का विस्तार कर सकना 

एम. चन्द्रशेखर श्री दत्तात्रेय नाथोबा वान्द्रेकर को अब सम्भव नहीं रहा।” मैं आपका ध्यान श्री रंगराजन 
खादी ग्रामोद्योग( जून १९६३) में प्रकाशित उनके एक द्वारा आपको लिखे गये अर्ध-सरकारी पत्र संख्या एफ 
लेख के सम्बन्ध में लिखती हैं: ८६।६२-एसटीसी-२ दिनांक २९ अप्रैल १९६३ की. 

खादी प्रामोद्योग के जून १९६३ अंक (नवम वर्ष ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जिसमें आपको यह. 
नवम अंक) में आपक लेख पिछड़े वर्गों में सहकार' सूचना दी गयी हैँ कि भारतीय आदिमजाति सेवक 
पढ़ा। बड़ा ही दिलचस्प लेख है। लेख कें अंतिम पैरा संघ की आजीवन कार्यकर्त्ता सम्बन्धी योजना अभी जारी 
के पूर्व पैरा में आपने लिखा है, "ज्ञात हुआ है कि भारत रखी जा रही है और संघ को भारत सरकार से इस 
सरकार ने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ को , योजना के लिए वित्तीय सहायता मिल रही हैं । बहरहाल 
भाजीवन कार्यकर्त्ता बनाने के सिलसिले में दिया जानेवाला यह लेख आपने २ मार्च १९६३ को लिखा था, अर्थात्‌ 
अनुदान बन्द कर दिया हूँ, जिसके फलस्वरूप ऐसे सही सूचना दिये जाने के पृ ही लिखा था। ७ 











आओ 


खादी प्रामोद्योग का दशम वार्षिकांक स्षितम्बर के अन्त में प्रक्राशित 


0 हे .... अगस्त १९६३ के मध्य तक मेज दें | 


हांगा | लेखकों के अनुरोध है कि वे अपने लेखन श्म्पादक के पाश्ष 
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उत्तर अदेश में हाथ करधे 


इस्तफा हुसेन 


३० 


उत्तर प्रदेश में २,६१,००० पंजीक्षत द्ाथ करे 


हैँ, जिन पर १०,००,००० लोग काम करते हैं। 


इस लेख में राज्य में इस उद्योग को सक्षम बनाने तथा सहकारी दायरे में लाने के लिए किये 


गये प्रयासों का विवेचन किया गया है | 


सृुशीनों द्वारा वस्त्र उत्पादन आरम्म होने के बहुत पूर्व 

ही भारत में हाथ करधा उद्योग का अत्यधिक विकास 
हो चुका था। तथापि देश में औद्योगीकरण के विस्तार से 
हाथ करघा उद्योग को भारी हानि हुईं। लेकिन फिर भी 
अपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण इस उद्योग ने आथिक 
उतार-चढ़ाव को सहन किया और उनके प्रभाव से समाप्त 
नहीं हो गया। यद्यपि कृषि सम्बन्धी रायलू कमीशन ने 
१९२८ में एक रिपोर्ट में कहा था कि बढ़ती हुई प्रति- 
योगिता की स्थिति में ग्रामोद्योगों को बनाये रखने के लिए 
उनका विकास सहकारी आधार पर करना आवश्यक है, पर 
सन्‌ १९३४ तक उद्योग की समस्याओं का समाधान करने 
के लिए कोई विशेष काम नहीं किया गया, जब कि भारत 
सरकार ने हाथ करघा उद्योग के विकास के लिए राज्य 
सरकारों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष ५ 
लाख रुपये तक आथिक सहायता देने के निर्णय की 
घोषणा नहीं करदी।..... 


हाथ करघा मंडल की स्थापना 


इसके बाद कुछ राज्यों में प्राथमिक और शीषे 
सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। चूंकि कोई 
विशेष सुधार नहीं हुआ, इसलिए भारत सरकार ने 
१९४० में हाथ करघा उद्योग से सम्बन्धित निम्नलिखित 
बातों का अध्ययन करके उनकी रिपोर्ट देने के लिए 
एक फैक्ट फाइडिग कमेटी नियुक्त की: हाथ करघा 
उद्योग का विस्तार क्षेत्र, हाथ करघा बस्त्र के उत्पादन और 
बिक्री से सम्बन्धित वर्तमान परिस्थितियाँ, मिल और 
हाथ करघे के बीच की प्रतियोगिता किस प्रकार की 
और किस हद तक है, और यह भी पता लगाना कि यदि 


मिलों में मोटा सूत इस्तेमाल नहीं करने की रोक लागू 
कर दी जाय तो हाथ करघा उद्योग को कहा तक लाभ 
होगा। कमेटी ने कई सिफारिशें कीं। भारत सरकार ने 
१९४५ में अखिल भारत हाथ करघा मण्डल बनाकर कमेटी 
की एक मुख्य सिफारिश को कार्यान्वित किया। राज्य 
सरकारों द्वारा बनायी गयी परियोजनाओं को अनुदान 
देने हेतु १० लाख रुपये की एक हाथ करघा विकास निधि 
भी बनायी गयी। बाद में इस राशि में ५ लाख रुपये और 
बढ़ा दिये गये। सन्‌ १९५० में सरकार ने एक अधि- 
सूचना जारी की जिसके अनुसार उत्पादन के कुछ 
उचित क्षेत्र केवल हाथ करघा उद्योग के लिए रक्षित 
करने हेतु मिल उद्योग द्वारा कुछ विद्येष प्रकार के कपड़ों 
के उत्पादन पर प्रतिबन्ध ऊरूंगा दिया। द 
मिलों पर प्रतिबंध 

बहरहाल बाद में जब दशा बिगड़ती गयी और जब 
१९५२ में हाथ करघा उद्योग के सामने गंभीर समस्या 
उठ खड़ी हुई तब भारत सरकार ने सूती वस्त्रोद्योग के 
विभिन्न विभागों, जैसे मिल, बिजली, करघे, हाथ करघे, 
आदि, की जाच के लिए एक जांच समिति नियुक्त कौ- 
जिसका उद्देश्य था देश की अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक के 
स्थान और इनके आपसी सम्बन्धों का निर्धारण करना । 
हाथ करघा उद्योग के लिए अन्तरकालीन राहत सम्बन्धी 
उपायों के तौर पर सरकार ने मिल उत्पादन पर नियंत्रण 
के दूसरे आदेश भी जारी किये जैसे मिलों द्वारा धोतियों 
का माहवारी उत्पादन ६० प्रति शत कर दिया और 
उनमें साड़ियों की फुटकर रंगाई पर प्रतिबंध लूगा दिया। 
सरकार ने खादी और दूसरे हाथ करघा उद्योगों के 
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. के विषय में विस्तारपुर्वक बताया जायगा। जहँ तक हाथ 


७३६ ... खादी ग्रामोद्योग : अगस्त १९६३ 


_ विकास और खादी व दूसरे हाथ करघा वस्त्रों की बिक्री 
में वृद्धि करने के लक्ष्य से, खादी और अन्य' हाथ करघा' 


उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त कर) अधिनियम, 


१९५३ पारित कर मिल के कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन 
. कर लगाने का निर्णय किया। 


ठोस अक्स्था... 5. ः 
उद्योग में मन्दी की आवर्तित दशा के कारण हाथ 


_ करघा बृनकरों के बीच गंभीर बेरोजगारी को दूर करने 


के लिए अखिल भारत हाथ करघा मण्डल के अनुसार 
सर्वोत्तम उपाय था, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 
उद्योग का उचित संगठन और हाथ कंरघा बस्त्रों की 
बिक्री सुनिश्चित करना। मण्डल ने सहायता देने के 
लिए कुछ “सामान्य सिद्धांत निर्धारित किये। प्रत्येक 
राज्य के सम्बन्ध में प्रति वर्ष के लिए कुछ निधि निश्चित 
कर दी गयी । यह निधि प्रत्येक राज्य में करघों की संख्या 
और हाथ करघा उद्योग में [प्रयोग किये जानेवाले सूत 
की मात्रा के आधार पर निश्चित की जाती थी। सामान्य 
सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकारों को कुछ धन ऋण 
और कुछ अनुदान के रूप में दिया जाता था। विकास, 
प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा बिक्री सम्बन्धी अर्थ 
सहायता पूरी तौर से अनुदान के रूप में तथा व्यावसायिक 
कार्यवाहियों और संचालन पूंजी के' लिए आवश्यक 
सहायता ऋण के रूप में दी जाती थी। कुछ ऐसी परि- 
योजनाओं को भी स्वीकार किया गया जिनमें ऋण और 
अनुदान दोनों ही सहायता शामिल थे। प्रथम व द्वितीय 
पंचवर्षीय योजनावधि में ये सभी परियोजनाएँ चलती 
रहीं। इसके फलस्वरूप हाथ करघा उद्योग की स्थिति में 
स्थायित्व आ गया। सहकारी संगठन के अन्तर्गत अधि- 
काधिक बुनकरों को लाया गया, हाथ करघा उद्योग के 


: उत्पादन में वृद्धि हुई, बुनकरों की आय भी बढ़ी और 


देश भर में इस उद्योग में मिलनेवाली रोजगारी की 
दशा भी काफी उत्साहजनक रही। 


. अभी तक हाथ करघा उद्योग की दशा पूरे देश के आधार 
पर बतायी गयी। अब उत्तर प्रदेश में इस उद्योग की द्शा 





करघा उद्योग का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश देश के कुछ 





निवेश पूजी (रु) ९०,००० 


महत्वपूर्ण राज्यों में से हैं। यहाँ देश के कुल हाथ करघा 
बुनकरों की संख्या का ९ वा भाग है । राज्य में खेती के 
बाद इंसी उद्योग में सबसे ज्यादा संख्या में रोजगार 
मिलता है। हाथ करघा उद्योग का महत्व समझने के 
फलस्वरूप इस उद्योग का विकास करने और इसे स्थायित्र 


: प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएँ प्रथम व द्वितीय 


पंचवर्षीय योजनावधि में लागू की गयीं। द 
अखिल भारत हाथ करघा मण्डल द्वारा सि्फ सहकारी 
विभाग में ही हाथ करघा उद्योग को विविध सहायता 
देने के निर्णय से बुनकर सहकारी संस्थाओं के विकास और 
नवीनीकरण में काफी सहायता मिली है । उत्तर प्रदेश में २ 
लाख ६१ हजार पंजीकृत हाथ करघे हैं जिन पर १५ 
लाख लोग काम करते हैं। सहकारी संस्थाओं की संख्या 
१,२२८ है । इनकी शीर्ष संस्था उत्तर प्रदेश औद्योगिक 


सहकारी संघ सितम्बर १९५२ में बनायी गयी थी। द 


अब लगभग ६०० बुनकर सहकारी संस्थाएँ इसकी 
स्थायी सदस्य हैं। सन्‌ १९५२ में उत्तर प्रदेश औद्योगिक 
सहकारी संघ की हिस्सा पूंजी ५६,१७३ रुपये थी, जो 
अब लगभग सात लाख रुपये है। 
हाथ करघों के लिए सहायता 
राज्य में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की आथिक 
सहायता के लिए जुलाई १९५६ से एक अलूग ही औद्यो- 
गिक सहकारी बैंक खोला गया है जिसे उत्तर प्रदेश 
औद्योगिक सहकारी बैंक कहते हैं, और इसका प्रमुख 
कार्यालय कानपुर में है। इसके कार्य का पिछले पौच 
वर्षों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना उचित होगा। 
३०-६-१९५६ की स्थिति |३०-६-१९६० की स्थिति 


सदस्य. ४ द ४४१ 
हिस्सा पूँजी (₹.) ९१,५०० १०,६२,२०० 
बचत (रु.) ६,६५,००० 
लाभ जो बाँटे नहीं गये 

(रू. ) २,६६,२९०० ह 

. जमा (रु.) द ६०,६२,६०० 
ऋण (रु.) ४७,९१,६०० 
संचालन पूंजी (रु) ५१,००० १,२८,०८,५०० 
बकाया (रु.). ३२,४९,३०० 






१,२३,००,७०० | 





है 


उत्तर प्रदेश में हाथ करघें ७३७ 


उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी बैंक औद्योगिक सह- 
कारी संस्थाओं की सहायता के लिए ४८,५५,२०० रुपये 
दे चुका हैं। सन्‌ १९६०-६१ में इसे ६६,१९७ रुपये 
का लाभ हुआ। 


सहकारी बंक 


'इस' राज्य के लिए हाथ करघा उपकर निधि से 
निर्धारित सब आथिक सहायता उत्तर प्रदेश औद्योगिक 
सहकारी संघ द्वारा ही बाटी जाती है। औद्योगिक सहकारी 
संस्थाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की अत्या- 
वश्यकता को मानकर इन संस्थाओं को उपकर (सेस) निधि 
से संचालन पूँजी के लिए ऋण दिया गया। यह काम अब 
रिजवे बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है । प्रति 
करघे पर ३०० रुपये की दर पर्याप्त नहीं माना जा रहा 
और अब यह मौग की जा रही हैँ कि यदि इसे तीन महीने के 
कार्य-वुत के लिए ५०० रुपये कर दिया जाय तो उपयोगी 
होगा । रिजवे बैंक ऑफ्‌ इंडिया यह धन राज्य सहकारी बैंक 
को बैंक दर से १॥ प्रति शत कम यानी २॥ प्रति शत 
पर देगा। राज्य सहकारी बैंक छोटी सहकारी संस्थाओं को 
५॥ प्रति शत ब्याज की दर पर ऋण देंगे पर बुनकर 
सहकारी समितियों को वास्तव में ३ प्रति शत ब्याज ही 
देना होगा, बाकी २॥ प्रति शत ब्याज भारत सरकार 
सब्सिडी के रूप में देगी। सहकारी बैंकों को बुतकर समितियों 
के साथ ऋण व्यवसाय में होनेवाली व्यक्तिगत हानि का 
५० प्रति शत भारत सरकार, ४० प्रति शत राज्य 
सरकार और (१० प्रति शत सम्बन्धित सहकारी बैंक 
वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी बैंक ने 


रिजव बैंक ऑफ इंडिया से १५ राख रुपये के ऋण की 
मौग की थी ताकि बुनकर सहकारी समितियों को संचालन 


पूंजी के लिए ऋण दिया जा सके। इसके स्थान पर 
उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक ने स्वयं अपने पास से यह 
राशि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी बैंक को राज्य 
सरकार की गारण्टी पर उधार देने के लिए प्रस्ताव 
रखा है । वे इस सुझाव के पक्ष में लगते हैं। उन्होंने इस 
वर्ष ३ लाख रुपये हिस्सा पूँजी और २॥ लाख रुपये सुधरे 





उपकरणों के लिए स्वीकृत किये हैं। हिस्सा पूंजी की 
निधि में से, यदि एक हिस्से की दर २५ रुपये से कम या 
इतनी ही हो, तो बुनकर समितियों में २५ रुपये 
के हिस्से खरीद सकेंगे। यदि वर्तमान हिस्सों का मूल्य 
बढ़ाना हो तो इसे २५ रुपये से बढ़ाकर ५० रुपये किया 
जा सकता हैं। यह ऋण हलके किस्तों में दो वर्ष में अदा 
हो जाना चाहिए और इस पर ब्याज ३ प्रति शत की 
सामान्य दर से लगेगा। 


हाथ करघा उद्योग के विकास के लिए राज्य में 
चलनेवाली विभिन्न परियोजनाएँ इनसे संबंधित हैं-- 
नयी पद्धतियों और तकनीकों का आरम्भ, उत्पादन, 
रंगाई, धुलाई, कलेण्डरिंग और स्तर अंकन। फिर, 
परियोजना का सबसे मंहत्वपूर्ण भाग आता है-देश और 
विदेश दोनों में ही माल की बिक्री। इसके साथ ही प्रचार 
और प्रसार कार्य भी हैं । 


बनकर सेवा केन्द्र 


हाथ करघा उद्योग को बहुत कुछ तकनीकी निर्देशन 


और नयी-नयी विकसित डिजाइनों के अपनाने पर निर्भर 


रहना पड़ता हैं। ऐसी डिजाइनें तैयार करने पर जोर 
देना है जो मिल,उद्योग के लिए सस्ते दामों पर बनाना 
कठिन हो, और समय-समय पर बाजार की माँग का 
अनुमान भी लगाना चाहिए, जो फैशन बदलने के साथ- 
साथ बदलती रहती है। हाथ करघा उद्योग में शीघ्रता के 
साथ बदलनेवाली मौग के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन 
करने की स्वाभाविक क्षमता पायी जाती है । इसे ध्यान 
में रखते हुए वाराणसी में अखिल भारत डिजाइन केंद्र 
के अलावा लखनऊ और रामपुर में दो डिजाइन और 
बिक्री अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं। राज्य सरकार 
द्वारा अर्थ सहायित अमरोहा, रामपुर, मऊ (आजमगढ़ ) , 
टांडा और गाजीपुर में चल रहे पाँच डिजाइन बनानेवाले 
केन्द्रों के अलावा राज्य सरकार तीन और डिजाइन 
केन्द्र खलीलाबाद, बाराबंकी और कासगंज (एटा) में 
उपकर निधि परियोजना के अंतर्गत चला रही हें। 
आधुनिक डिजाइनें निकलने के कारण सहकारी समितियों 
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के. बुनकरों को इन तिथी-तयी डिजाइनों के कपड़े बुनने 
के लिए तकनीकल प्रशिक्षण व मार्गदशन की आवश्यकता 
पड़ेगी। इसलिए अखिल .भारत मण्डल ने विभिन्न 
डिजाइन केन्द्रों का नाम बदल कर बुनकर सेवा केन्द्र 
रखने का निर्णय किया है। इन केन्द्रों में बुतकरों को 
आधुनिक डिजाइनों, सुधरे हुए औजारों का इस्तेमारू 
और रंगाई की नयी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जायगा। 
बुनकरों को राज्य के अन्दर तथा दूसरे राज्यों के बुनाई 
और प्रशोधन केन्द्रों में अध्ययन-भ्रमण हेतु जाने के 
लिए भी सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है 
ताकि उन्हें दूसरे स्थानों में उद्योग के अन्तर्गत हो. रहे 
विकास की जानकारी मिलती रहे। 


कच्चा साल 


हाथ करघा उद्योग की मुख्य समस्या हे-उचित मल्य' 
पर अच्छे स्तर के कच्चे माल विशेषकर सूत, रंग और 
रासायनिक पदार्थों का न मिलना। उत्तर प्रदेश औद्योगिक 
सहकारी संघ ने सहकारी समितियों को एक करोड़ रुपये 
कीमत का सूत सप्लाई किया, लेकिन मुख्य कठिनाई 
सूत के मूल्य से सम्बन्धित है। जब सूत का भाव महँगा 
होता हैँ तब समितियाँ उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी 
संघ के पास आती हैं और जब सूत का दाम गिर जाता ह 
तब वे स्थानीय रूप में ही व्यवस्था कर लेती हैं। सृत की 
स्थिति को सुधारने के लिए राज्य की सहकारी समितियों 
ने अपनी कताई-मिल खोलने का निर्णय किया है । मिल एक 
सहकारी प्रयास हूँ। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक सहकारी 
'समितियों ने २१ लाख रुपये और राज्य सरकार ने भी 
२२ लाख रुपये के हिस्से खरीदे हैं। अनुमान किया जाता है 
कि मिल के पूरा होने तक इसमें ८५ राख .रुपये लग 
जायेंगे। फिलहाछ इसमें १२,००० तकुए होंगे परन्तु 
बढ़ाकर २४,००० तकुए कर दिये जायेंगे। 

भारत सरकार द्वारा आयात.पर लगाये गये नियंत्रणों 
के कारण रंग और रासायनिक पदार्थों की सप्लाई की 


खादी. ग्रामोद्योग : 


अगस्त १९६३ 


स्थिति गम्भीर हो गयी है । इसलिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्‍ 


सहकारी संघ ने आयात छलायसेंस लेकर नाममात्र के 


लाभ पर ८५,००० रुपये कीमत के रंग सहकारी 
समितियों को सप्लाई किये। 


बिक्री 


सूती वस्त्रोद्योग के संगठित विभाग से होनेवाढी 


प्रतियोगिता की स्थिति में हाथ करघा वस्त्रों की बित्री 
कोई आसान बात नहीं है। तेज तथा उत्तम रंगों और 
आकर्षक डिजाइनों के स्तर नियंत्रित उत्पादन के सभी 
कार्यक्रम सुव्यवस्थित और कार्यक्षम बिक्री विभाग के 
अभाव में बेकार सिद्ध होंगे। इसलिए इस दिशा में 
आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा हैं। राज्य में माह 
बेचने के लिए लगभग १०० बिक्री भण्डार हैं जिसमें से 
तीन उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ द्वारा चलाये 
जा रहे हैं । और बिक्री भंडार खुलनेवाले हैं । सन १९५३ 
में हाथ करघा कपड़ा १५ लाख रुपये का बिका जबकि 
१९६०-६१ में इसकी बिक्री ७ करोड़ रुपये की हुई। 
इसमें वह बिक्री भी शामिल है जो विदेशों में हुई। 


प्रचार व प्रसार 


हाथ करघा वस्त्र को लोकप्रिय बनाने और इसकी 
बिक्री बढ़ाने में प्रचार व प्रसार का बड़ा महत्व रहा है। 
उत्तर प्रदेश में तथा इससे बाहर हाथ करघा वस्त्रों की 
लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रचार के ये उपाय अपनाये 
गये: १. प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेना, २. हिन्दी, 
उर्दू और अंग्रेजी भाषा के मुख्य पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन, 
३. रंग-बिरंगी सिनेमा स्लाइड्स का सिनेमा घरों में 
प्रदर्शन, ४. गहती गाड़ियों का भ्रमण, ५. सीलोन 
रेडियो के माध्यम से प्रचार, ६. रेडियो से प्रसारित वार्ता? 
आदि आदि। 


लखनऊ : १४ जुलाई १५६२ 





गोबर गैस संयंत्र की स्थापना 


जशभाई झ. पटल 


गोबर गैस सैयंत्र के स्थल, आकार और डिजाइन पर विचार करते वक्‍त इस बात की भी 
सही जानकारी होनी चाहिए कि कितना और केसा कच्चा माल उपलब्ध है तथा किन कार्यों में 


गेस का उपयोग किया जायगा। 


गोवर गेस संयंत्र का उपयोग गोबर, मलू-मूत्र, 

पशु शवों के मौस तथा कृषि के रही पदार्थों जैसे 
कड़ें-कचरे को ह्यूमस प्रधान खाद तथा उच्च श्रेणी की 
जलावन वाली गैस में परिवर्तित करने में किया जाता हैं । 
यदि इनका निर्माण और स्थापन उपयुक्त तकनीकल 
मार्गदर्शन में किया जाय तो ये संयंत्र सस्ते भी पड़ते हें 
और इनमें लगी पूंजी के हिसाब से लाभ भी अच्छा होता 
है। गोबर गैस संयंत्र के निर्माण हेतु इसका आकार और 
डिजाइन निश्चित करने में काफी सावधानी पूर्वक विचार 
करना होगा । प्रथम निश्चित और सही आड़े प्राप्त 
करना आवश्यक है, आकार और डिजाइन जिस पर 
आधारित होंगे। 


जआाकार 


गैस संयंत्र के आकार का अथ हैं (१) पाचित्र का 
आकार, (२) गैस घर (गैस होल्डर) का आकार और 
(३) गेस पाइप का आकार । इसका आकार बड़ाही 
महत्वपूर्ण हैं । इन भागों में से प्रत्येक का आकार स्वतंत्र 
तथ्यों पर निर्भर करता है। 


पाचित्र का आकार ऐसा होना चाहिए कि वहा 
प्राप्त कच्चे माल का अच्छी तरह उपयोग किया जा 
सके । अगर यह आवश्यकता से छोटा हुआ तो इसे 
प्रांगारिक अतिभार के अन्तर्गत काम करना होगा, उचित 
रूप में पाचन नहीं हो सकेगा, गस उत्पादन कम होगा 
और यह भी हो सकता है कि गैस का उत्पादन हो ही नहीं। 
अन्य हालात में अतिभारित पाचित्र में से फेत निकल 





सकते हैँ, जिसके जरिये अर्धधाचित और दुर्गधपूर्ण 
पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। पर, यदि आवश्यकता 
से बड़ा पाचित्र हुआ तो प्रथम, इसकीकीमत अधिक हो 
जायगी। अधिक कीमत हो जाने से सहज ही यह संयंत्र 
अलाभकर हो सकता है। यदि पाचित्र का इस्तेमाल 
इसकी क्षमता से बहुत कम क्षमता पर किया गया तो 
तेयार होनेवाली खाद में कीमती नाइट्रोजन का भी 
बराबर नुकसान होता जायगा। 
कच्चा माल 

अतः प्राप्त कच्चे माल के सम्बन्ध में यथासंभव सही 
अनुमान लगाना आवश्यक है । गोबर प्राप्ति का अनुमान 
लगाते वक्‍त तीन दिन तक लगातार ताजे गोबर का वजन 
लेकर फिर उसका औसत निकालना आवश्यक हैं। 
मवेशियों की संख्या पर आधारित अनुमान इन कारणों 
से सतत अविश्वनीय हें: मवेशी का आकार, उसके 
भोजन की पौष्टिकता, मवेशियों के बाहर चरने अथवा 
क्षेत्र-क्षेत्र में और एक ही क्षेत्र में जगह-जगह पर उनके 
काम करने में काफी भिन्नतां। एक बालटी में गोबर भर 
कर स्प्रिग बेलेन्स से तौलना सहज हैँ। पाचित्र संचालन 
और गैस-उत्पादन ताजा गोबर किस पर्रिमाण में 
उपलब्ध है, उस पर निर्भर हैं, न कि मवेशियों की संख्या 
पर । सही आकार का पाचित्र सस्ता होता है, प्रति 
पौंड गोबर पीछे अधिकतम गैस देता हें और कई वर्षों 
तक बिना किसी कठिनाई के चलता है। 


प्राय: गैस संयंत्र के भावी मालिक यह दावा करते हैं 
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कि काफी' परिमाण में गोबर उपलब्ध हैं । इस तरह की 
सूचना से हमें कार्य करने लायक कोई उपयोगी जानकारी 


नहीं मिलती। गोबर गैस संयंत्र तो रही पदार्थों का. 


इस्तेमाल करनेवाला यंत्र है, इसकी स्थापना स्थानीय 
रूप में प्राप्त प्रांगारिक रही पदार्थों के इस्तेमाल के लिए 
ही की जानी चाहिए। संयंत्र के मालिक पहले संयंत्र की 
स्थापना कर लें और इसे चलाने के लिए जगह-जगह 


गोबर इकट्ठा करते फिरें, यह तो बिल्कूल गलत काम . 


होगा। कभी-कभी यह बताया जाता है कि आवश्यक 
गोबर पड़ोस से अथवा अन्य ग्रामीणों से प्राप्त कर लिया 
जायंगा। गोबर गैस संयंत्र ३० वर्ष से भी अधिक चलता 
है । अतः यह विचार करना होगा कि क्‍या पड़ोसी ३० 
सार तक गोबर देते रहेंगे। फिर, ताजा गोबर (८० 
प्रति शत पानी) की ढुलाई और परिवहन का खर्च 


महँगा पड़ जायगा और यह अलाभकर भी हो सकता है।' 


पशु-शवों के माँस 
गैस संयंत्र में पशु-शवों के मौस, का उपयोग सघन 


पशु-शव सम्प्राप्ति केन्द्रों में ही सम्भव है जहाँ कि. 


पशु-शवों को बची खुची चर्बी, मौस और हड्डियों 
निकालने के लिए उबालते हैं। 


कभी-कभी कुछ अन्य पदार्थ भी मिल जाते हैं, जिनमें 


कि खमीर पैदा होता है । इस तरह के पदार्थों का उपयोग 
गैस संयंत्र में किया जा सकता है। संयंत्र का निर्माण 
करने के पूर्व इस पर अच्छी तरह विचार कर लेना 
चाहिए कि प्राप्त कच्चे माल को पचाने के लिए कौन-सा 
संयंत्र उपयुक्त है । इसमें पाचित्र के अन्दर भौतिक 
ओर रासायनिक कच्चे माल की क्रियाओं का भी अध्ययन 
शामिल हूं। 


रोशनी के लिए गेस 


गंस के उपयोग पर भी विचार करना चाहिए। गैस 
संयंत्र के भावी मालिक को यह जानकारी प्राप्त करने 
का हक ह कि प्रस्तावित संयंत्र से प्राप्त होनेवाली गैस 
से वह कितना काम्न कर सकेगा। उसके लिए यह जानना 
आवश्यक होगा -कि प्राप्त गैस. से उसकी रसोई बनाने 


खादी ग्रामोद्योग : 


अगस्त १९६३ 


अथवा इंजिन चलाने की आवश्यकता पूरी होगी या नहीं 
और अगर होगी तो किस हद तक । कभी-कभी गैस का 
उपयोग रोशनी के लिए प्रस्तावित किया जाता है। 


बहरहाल, वर्तमान गैस-बत्तियाँ उतनी योग्य व सस्ती 
नहीं हैं, जितनी कि होनी चाहिए। उनका मरम्मत खर्च 
तथा विशेषकर मेटल का खर्चे बहुत भारी पड़ता है। 
वे अधिक दिनों तक चलती भी नहीं । वर्तमान गैस बत्तियाँ। 
उतनी रोशनी भी नहीं देतीं, जितनी कि उन्हें देनी 
चाहिए। एक गैस बत्ती में इतनी गैस खर्च हो जाती है 
कि उतनी ही गैस को यदि बिजली शक्ति में परिवर्तित 
कर दिया जाय तो पाँच बिजली की बत्तियाँ जल सकती 
हैं। फिर, इसमें बत्तिया लूगाने के लिए जो पाइप लगानी 
होती है, वह भी बहुत महँगी हें । 
रसोई के लिए 

जब गैस का उपयोग रसोई बनाने के लिए करते हैं 
तो औसत खपत एक परिवार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 
करीब २० घनफूट होती हैं। सामहिक रसोईघरों में 
उतना ही काम उससे कम गेस के इस्तेमाल से हो 
जाता है। उबालने और तलने में चपाती अर्थात रोटी 
बनाने के बनिस्बत कम गैस खर्च होती हैं। 


इंजिन चलाने के लिए 

इंजिन चलाने में भी गैस का प्रयोग करते हैं। गैस 
इंजिन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 
इतना काम हो चुका है कि पॉँच अदव शक्ति का गैस 
इंजिन २,५०० रुपग्रे से ३,००० रुपये में उपलब्ध है। 
इस इंजिन में अभी प्रति घण्टा प्रति अश्व शक्ति पीछे 
करीब २२ घन फूट गैस खपत होती है, जो कि अनुमानित 
खपत से अधिक है 
इंजिन का उपयोग करने के लिए कहना गलत नहीं होगा । 


इसका इस्तेमाल पानी बाहर निकालने, चारा काटने 


की मशीन चलाने तथा अन्य कामों में किया जा सकता है। 
वितरण 


. एक दिन में खपत होनेवाली गैस के परिमाण पर 
विचार करने के अलावा चौबीस घंटों में इसका कैसे 


। तथापि जहाँ आवश्यक हो, इस 





| 
|| 
हे 


- गोबर गैस संयंत्र को स्थापना छड१ 


वितरण होगा, इसका भी गैस संयंत्र के गैस-घर के आकार 
से संबंध है। परिवार में जलावन के लिए गैस ठीक 
वितरित हे । जबकि पाचित्र का आकार प्राप्त कच्चे 
माल पर निर्भर होता है, गेंस घर का आकार, जो कि 
गेस के उत्पादन और खपत के बीच संतुलन-टंकी है, 
मुख्यतः सारे दिन और रात गैस का वितरण किस तरह 
होता है उस पर निर्भर करता हैं। जैसे प्रयोगशाला द्वारा 
गैस का इस्तेमाल सुबह दस बजे से ज्ञाम के ६ बजे तक 
अर्थात सिर्फ ८ घंटे किया जायगा । इस मामले में ६ बजे 
दाम से सुबह १० बजे तक अर्थात १६ घंटे में जितनी 
गैस तैयार होगी, उसके जमा होने की व्यवस्था होनी ही 
चाहिए। इस हालत में गैस-घर, पाचित्र की क्षमता 
समान होने पर भी, पारिवारिक संयंत्र के लिए आवश्यक, 
गैस-घर से कहीं बड़ा होगा। 
संग्रह ओर परिवहन 

प्रायः यह पूछा जाता है कि क्‍या इस गेस को एक 
जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए संग्रहीत रखा जा 
सकता है, जैसा कि बाजारों में परिष्कृत गैस सिलीण्डरों 
में बेची जाती है। ये गैस ब्यूटेन (मीथेन गैस का हाइड्रो- 
कार्बोनो) होती हैं और तेल शोधक कारखानों में केसिंग 
हेंड गैस से प्राप्त की जाती हैं। ब्यूटेन को ०.५० सेण्टीग्रेड 
पर ठंडा कर तरल बनाया जा सकता हँ, जिसका अर्थ 
है कि कम दबाव पर हल्के बोतलों में इसे तरल अवस्था 
में रखा जा सकता है। गैस संयंत्रों में प्राप्त होनेवाली 
मुख्य गेस है मीथेन। यह-१६१.५० सेण्टीग्रेड पर 
तरल हो जाती हूँ, अतः इसे तरल बनाना व्यावहारिक 
नहीं हँ । इस कारण इसे थोड़े परिमाण में दबाकर 
संग्रहीत करना व्यावहारिक नहीं है। यदि मीथेन 
गस पर प्रति इंच ५,००० पौंड दबाव पड़े तो यह सामान्य 
आकार से करीब २० गृना दब सकती हैँ। यह व्यवहा- 
रिक नहीं है। और उस दबाब पर घरेल कार्यों में इसका 
इस्तेमाल करना अधिक खर्चीला भी है। मीथेन गैस 
को, जिससे हम सम्बन्धित हैं, संग्रहीत तथा परिवहन करने 
के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सम्पीडन अथवा 





तरलन का अभी तो सवाल ही नहीं उठता। सामान्यतः 
गोबर गैस के संग्रह की योजना नहीं की जाती, खास कर 
इस मानी में कि आज तैयार हुई गैस कल या परसों 
इस्तेमाल की जायगी। जिस दिन गैस का उत्पादन होता 
है, उसी दिन उसका इस्तेमाल करना व्यावहारिक है। 


गोबर गैस को संयंत्र से इस्तेमाल के स्थान पर ले 
जाने के लिए पाइप लगानी होती है । गैस पाइप पर्याप्त 
व्यास की होनी चाहिए ताकि गैस दबाव में कम से कम कमी 
आये। पाइप १/१० इंच की हो सकती है। जितनी 
लम्बी पाइप होगी उसका व्यास उतना ही बड़ा होना 
चाहिए, ताकि दबाव में बिना कमी हुए सब जगह बराबर 
गैस मिले। यही कारण हैँ कि अधिक दूर तक गैस ले 
जाने से पाइप लगाने का खर्चा भी वहुत बढ़ जाता हैं। 


इस्तेमाल की जगहें 
जिस दबाव पर गस को विभिन्न उपकरणों में पहुँचाना 


है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन उपकरणों का 


निर्माण इस हिसाब से किया जाता है कि एक निश्चित 
गेस दबाव पर वे सर्वाधिक योग्यता से कार्य करेंगे। 
गोबर गैस के लिए तीन इंच वाटर कालम प्रेशर को 
मानक मान लिया गया हैँ । यह अनुकूलतम से जरा-सा 
कम है, परत्तु विभिन्न अन्तर सम्बन्धित तथ्यों के बीच 
का हे। अतः पाइप लाइन की उपयुकक्‍त डिजाइन 
सुनिश्चित करने हेतु इस्तेमाल होनेवाली जगह 
तथा गैस संयंत्र और गैस इस्तेमाल होनेवाली अन्य 
जगहों के बीच की कूल दूरी जानना बहुत जरूरी हैं। 


गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की जगह भी बहुत 
महत्वपूर्ण हैँ | संयंत्र से ५० फूट की दूरी तक कोई 
कूओ नहीं होना चाहिए) स्थापना-स्थलर ऐसा होना 
चाहिए कि गोबर और पानी के लिए तथा फिर 
पाचित पदार्थों को कम्पोस्ट गढ़ों तक ले जाने के लिए 
परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े। 


उपर्युक्त विचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि गोबर 
गैस संयंत्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान 
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देने की जरूरत है । इसके लिए यह आवश्यक है कि संयंत्र 
की डिजाइन बनानेवाले को सही और विस्तृत जानकारी 
हो तथा तकनीकल रूप में वह पूर्ण दक्ष हो ताकि वह 
एक ऐसे संयंत्र का निर्माण कर सके जोकि कई वर्षों तक 


निर्दोष और आथिक लाभ के साथ काम कर सके। 
जिन जानकारियों की आवश्यकता है, वे हैं : 


जानकारी की बातें 
१-कच्चे माल की प्राप्ति : द 
 (अ) गोबर : लगातार तीन दिनों तक प्राप्त 


ताजे गोबर का वजन; और गोबर प्राप्त होने के स्थलू 
से प्रस्तावित संयंत्र स्थल की दूरी। 


(आ) मल-मूत्र : (१)वर्तमान शौचालयों की संख्या । 
क्या ये शौचालय सेप्टिक टैंक से जड़े हुए हैं? 
मरू-मृत्र की निकासी कैसे होती है अर्थात उनका क्‍या 
इस्तेमाल होता है ? वर्तेमान शौचालयों और प्रस्तावित 
संयंत्र के बीच की दूरी; (२) कितने नये शौचालय 
बनाये जानेवाले हूं ? ये संयंत्र स्थल पर होने चाहिए 
और वर्तमान शौचालयों का इस्तेमाल करनेवाले 
व्यक्तियों की सख्या। प्रस्तावित शौचालयों का इस्ते- 
माल करनेवाले व्यक्तियों की संख्या । 


खादी ग्रामोद्योग' : 


अगस्त १९६३ 


(इ) पशु-शव मांस : (१) प्राप्त पशु-शवों की संख्या, 

(२) रोजाना, (३) साप्ताहिक तथा (४) मासिक। 
 (ई) यदि कोई और प्रांगारिक पदार्थ उपलब्ध हो 

तो उसका विवरण दें तथा प्रति दिन उसकी प्राप्ति का 
वजन भी लिखें। 

२-गैस का उपयोग : 

(अ) (१) रसोई के लिए: कितने व्यक्तियों 
के लिए रोज रसोई बनेगी, (२) कितने घंटे रसोई 
बनेगी, सुबह, दोपहर, शाम, रात, (३) अभी कौन-सा 
और कितना जलावन इस्तेमाल किया जाता है, (४) 
अभी इस्तेमाल किये जानेवाले जलावन पर क्‍या खर्च 
बैठता है, (५) कैसी रसोई बनती है-उबाली हुई, 


तली' हुई, रोटियाों आदि और (६) संयंत्र स्थल से 
रसोई घर की दूरी ? 


(आ) गैस बत्तियाँ । 

(इ) इंजिन । 
३-बोस फुट की गहराई तक सिट॒टी और उप-मिट॒टी 
की किस्म । कितनी गहराई में पानी निकलता हैं ? 
बम्बई: ९ जुलाई १९६३ कै 


क्‍ भारत उत्पादन की नयी प्रक्रियाएँ आरम्भ कर सकता हैं जो कि आर्थिक 
दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों की तरह वैज्ञानिक रूप से प्रगतिशील हैँ, और भारत की चिद्येष 
अवस्था से उनसे अधिक अनुकूल हैं। सेद्धांतिक रूप से यह अवसर मुझे अपरिमित 
लगता हे क्योंकि यह जरूरी नहीं हे कि वैज्ञानिक रूप से उन्नत उत्पादन तकनीकों का 

. उपयोग आधुनिक पदिचमी तकनाल्‍ूाजी की तरह पूंजी-प्रधान श्रम-बचत की दिशा में ही 


._ किया जाय। 


“जान पी. लुई ; कवायट क्राइमसिस इन इंडिया 
दि बूकिग्स इन्स्टीट्यूजन, वाशिग्टन डी. सी, 











बकालत का नेतिक पहलू 
“ भालचन्द्र नारायण ग्रोखले शा 
बकीछों तथा न्यायालयों के कर्तव्य और कार्य के सम्बन्ध में गांधीजी का अपना एक अलग ही. 
विधि-दशैन था । वे सत्य और न्याय के सिद्धान्तों पर जर देते थे । सविनय अवज्ञा के विषय 


में उन्होंने लिखा था: वकील को कानून ओर स्वतन्त्रता का संरक्षक होना चाहिए; अतः देश 
के सांविधिक अन्थ को पवित्र एवं अदूषित रखने की उनकी अभिरुचि उचित है। 


हमने ने प्रायः अपने देश में विधिवेत्ताओं की कमी पर 
.._ दुख प्रकट किये हैं और इसका कारण कानून-शिक्षा 
के स्तर को बताया है। डा. राधाकृष्णन जैसे प्रमुख 
व्यक्ति की अध्यक्षता, में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 
इस अवस्था पर निम्न विचार प्रकट किये थे: 


हमारे देश में कई मशहूर वकील और बहुत 
ही अच्छे न्यायाधीश हैं।. . . . विधि क्षेत्र से हमें 
कई महान नेता और जन-सेवी मिले हैं। इनमें 
सर्वप्रमुख हैं गांधीजी । ... . . - हमारे यहा कोई 
विश्व-विख्यात विधिशास्त्री नहीं 
कालेजों को न देश में और न विदेश में ही उच्च 
स्थान प्राप्त हैं और न विधि प्रगाढ़ पांडित्य 
और अनुसन्धान का ही क्षेत्र बन सका है।” 


इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चातृ निस्सन्देह . 


हमारी विधि-शिक्षा के तरीकों में सुधार हुआ है, परन्तु 
_ राधाकृष्णन आयोग के अभिमत की पुष्टि १९५८ में 
श्री मोतीलाल शीतलवाड की अध्यक्षता में गठित भारतीय 
विधि आयोग ने भी की थी। 
स्वतंत्र विधि-दर्शन 
मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि आज की 
गोष्ठी के आयोजकों ने जब विधिवेत्ता के रूप में गांधी जी' 
विषय चुना था, तो उन्होंने विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग 
सिर्फ इसके सरलूू तकनीकल अर्थ में नहीं किया था। 
परन्तु मेरे विचार से यदि हम गांधीजी का विवरण 
* बम्बई में ९ जुलाई १९६३ को,गांधी स्मारक निधि की बम्बई 
शाखा द्वारा आयोजित गोष्ठी, जिसका विषय था “विधिवेत्ता के 
रूप में गांधीजी”, के अवसर पर दी गयी वार्ता पर आधारित | 





। हमारे लॉ- . 


विधिवेत्ता के उपर्यक्त अर्थ मे न दें तो उनके प्रति कोई 


अनुचित बात न करेंगे। तथापि इससे इन्कार नहीं किया. 


जा सकता कि गांधीजी का अपना स्वतंत्र विधि-दर्शन 
था तथा वे वकीलों और न्यायालयों के कत्तेब्य और कार्य 
के विषय में बड़ा ही उच्च विचार रखते थे, भले ही 
उस समय उन्हें मान्यता न प्राप्त हुई हो और आज भी 
उन्हें पूर्ण तथा हादिक रूपेण स्वीकृति न मिले। तथापि 
उससे न तो उनका मुल्य ही कम होता हैं और न आज शाम 
के विचार-विमर्शं की उपयोगिता ही । 


आज के भाषण में गांधीजी के विधि-दर्शन के हर पहल 
का जिक्र करना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। फिर, 
दुर्भाग्यवश, मैं यह भी दावा नहीं कर सकता कि गांधीजी 
के निकट सम्पक्क में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
हैं। अतः में उनके दर्शन के एक-दो पहलओं तथा 
उनकी सामान्य वेधता के प्रश्न पर ही अपने विचार 
प्रस्तुत करूँगा। 


सुक्ष्म अन्तदृष्टिवाले वकील 


परन्तु ऐसा करने के पूर्व गांधीजी ने जिस दक्षता के 
साथ तत्कालीन दुश्खी पंजाब के चन्द माशेरू लॉ मामलों 
का यंग इंडिया के कालमों में विडइलेषण और विवेचन 
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किया, उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अपित करता हूँ। उसवक्‍त 


गांधीजी को वकालत करने का २० वर्ष का अनुभव था 
अधिकांशत: वकालत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी । 
जहा तक ज्ञात है, बम्बई उच्च न्यायालय में वे किसी 
मामले को लेकर उपस्थित नहीं हुए। परन्तु जैसाकि 
मैं कह रहा था, जिस प्रकार गांधीजी ने इन मामलों का 


विश्लेषण और विवेचन किया, उससे स्वत: छोग उनकी 
















































.. छेंढड 


अशंसा करने छगते थे। अन्यत्र स्थिति का प्रमाण 
दे बचाव, पहचान के लिए लोगों को पंक्तिवद्ध कर 
खड़ा करने, पुलिस डायरी में दर्ज कराने, मुखबिर की 
गवाही का मूल्य आदि के विषय में उनका पर्यवेक्षण 
_ अथवा असंगत गवाही न स्वीकार करने के प्रति उनकी 
सावधानी, ये सब बातें यह बताती हैं कि वे फौजदारी 


... कानून की पेचीदगियों में सूक्ष्म अन्तदृष्टि रखनेवाले 


वकील थे, और उन्होंने जो सिद्धांत रखे, वे आज भी 

वध हैं जंसाकि हमारे उच्चतम न्यायालयों के आदेश 

.. से स्पष्ट है। इस सन्दर्भ में में दयानन्द एंग्लो-वेदिक 

. कालेज के छात्र करमचन्द के मामले में गांधीजी 

. द्वारा लिखें गये लेख का विशेष रूप से जिक्र करूँगा। 

. मैं नहीं जानता कि यंग इंडिया में प्रकाशित लेखों के 

.. कारण भारत सरकार के अंतिम निर्णय में कहाँ तक 

.. परिवर्तन हुए, जिनके कारण चन्द मामलों में पुन- 

.. विचार भी किया गया। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 

.. उन लेखों ने पंजाब में किये गये महापराध के विरोध 

में समूचे देश में जनमत जागृत कर दिया,अन्यथा वह बात 
वहीं दब जाती । 


सत्य ओर न्याय 


गांधीजी के विधि-दर्शंन पर चर्चा करते वक्‍त प्रथम 


स्थान वकीलों के कत्तेव्य और कार्य के सम्बन्ध में उनके 


_ विचार को देना ही चाहिए। उनका मत था कि यद्यपि 
वकील को अपने म्‌वक्किल को बचाने के लिए अपना 


..._ सारा जोर ढगा देना चाहिए, परन्तु उसे ऐसा महज-म॒व- 


क्किल का ही होकर सत्य और न्याय' के सिद्धान्तों को 


.._ भंग करते हुए नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के 


.. -.. आरम्भिक काल में ही गांधीजी को एक कड॒आ अनुभव 





... हुआ था जबकि उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए, जोकि 
. पोरखबन्दर के राणासाहब के गद्दी पर बैठने के पूर्व उनके 


कानूनी सछाहकार और सचिव थे, और ऐसा कहा गया 
- था कि उन्होंने राणासाहब को गलत राय दी थी, पोलिटीकल 
एजेंट से वकालत करने की कोशिश की थी । इस मामले 


.. में पोलिटीकल एजेंट नें गांधीजी से बरा व्यवहार किया 
और गांधीजी को उसके व्यवहार से बहुत चोट लगी 


खादी प्रामोद्योग : 


हैं और बीच में ही उस मामले से उन्होंने अपना हाथ । 
खींच लिया। अन्य वकीलों ने भी ऐसा किया है। एक. 


अगस्त १९६३ 





परन्तु उन्होंने अन्ततः सर फिरोजशाह मेहता की 
यह हितकर राय मान ली कि आवेश में कूछ न किया जाय। . 
गांधीजी ने यह स्वीकार किया है कि इस घटना ने कह. 
हद तक उनके जीवन में परिवर्तन छा दिया। वे हमेशा 
यह मानते थे कि वे प्रथम सत्य और न्याय के वकील है. 
और बाद में अपने मुवक्किल के। हे 
जिरह का महत्व हज 

सत्य जानने की उनकी उत्कंठा ने उनमें जिरह कस. 
का विशेष ढंग पैदा कर दिया और कहा जाता है कि घदे 
गवाहों की पोलें खोलते उन्हें देर नहीं लगती थी। वे. 
हमेशा कहा करते थे कि एक सीमा के अन्दर बचाव पक्ष 
के वकील को झूठी गवाही की पील खोलने के अथवा 
मुददई के कमजोर अंग पर प्रहार करने के लिए जिरह का. 
सहारा लेना ही चाहिए। एक बार जबकि पटना उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह समझते हुए कि वकील. 
को जिरह करने के अधिकार का दुरुपयोग करने की 
आदत है, उसकी निन्‍दा की और यहाँ। तक कहा ऐसे 
मामले में तो सजा और बढ़ा देनी चाहिए तो गांधीजी ने. 
इसका खुलेआम विरोध किया और बताया कि रसेल जैसे. 
प्रमुख वकील भी “पिगौट फोरजरीज' की स्थापना करने. 
में कभी भी सफल नहीं होते, यदि वे योग्य और जोरार॑ 
जिरह नहीं करते। परन्तु मुझे इसमें भी सन्देह नहीं है. 
कि अपने मामले को कमजोर जानते हुए भी महज गवहों . 











को डराने के लिए ही वकीलों द्वारा इस अस्त्र का इस्तेमाल |] 


क्रने का गांधीजी उतना ही विरोध करते। 
सिर्फ सच्चे सासले क्‍ हि 

गांधीजी के सत्य के आग्रह ने उन्हें अपने मृवक्किलों के 
साथ भी दृढ़ रहने में मदद दी। मुवक्किल गांधीजी के 
विचार जानते थे, अत: उनके पास सच्चे मामले ही लेकर 


जाते थे, अन्य मामले दूसरे वकीलों के सुपुर्दे कर देते थे। 


इस मामले में सिर्फ गांधीजी भाग्यशाली थे। ऐसा भी 
अवसर आया है जबकि गांधीजी को मामला लड़ते वक्‍त 
यह मालूम हुआ हूं कि उनके मृवक्किल ने उन्हें धोखा दिया. 





वकालत का नेतिक पहल... 


घटना मेरे सामने की है जबकि भूतपूर्व महाधिवक्‍ता 


ओर महान्‌ वकील श्री डी. एन. बहादुरजी न्यायालय में 
बहस करते वक्‍त ही सिर्फ इसलिए बैठ गये कि उनके 
अधिवक्ता ने उन्हें गलत सूचना दी थी तथा बहस पुन: 
जारी करने के लिए उनकी बड़ी खुशामद की गयी थी। 
गांधीजी की जीवनी पढ़नेवाला हर व्यक्ति यह जानता 
. है कि किस प्रकार गांधीजी ने अपने एक व्यापारी मुव- 
क्किल से यह दोष स्वीकार कराया था कि वह चोरी 
से माल मंगाता रहा है और चुंगी अधिकारियों को 
धोखा देता रहा है । तस्कर मामलों के कितने वकील 
इस उदाहरण का अनुकरण करने को तैयार हैं ? 
समझोते पर जोर 
उनके न्याय और सत्य पर दृढ़ रहने का एक और 

"लाभ हुआ। गांधीजी हमेशा मामले को समझौता से 
ही निपटा देना चाहते थे और अपने मुवक्किलों को यह 
सलाह देते थे कि आपस में ही मामला निपटा लेना चाहिए। 
अपने पहले मामले में ही उन्होंने अपने मुवक्किल अब्दुल 
सेठ और मुद्दालय तैयब सेठ में समझौता करा दिया। 
विशेषकर जूनियर वकीलों के बारे में समझौते का यह 

तरीका मृवक्किलों में गलतफहमी पैदा कर देता हैं। 

परन्तु गांधीजी को इस तरीके से प्रशंसा ही मिली और 

मुवक्किलों का उनमें विश्वास बढ़ा। कुछ ह॒द तक यह 

_ इसलिए भी हुआ कि उनके कई म्‌वक्किल दक्षिण अफ्रीका 
. के जनन-सेवा कार्य में उनके साथीं थे। गांधीजी ने 

- हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि दो विरोधियों को 
अपना मामला पंच फेसछा के जरिये निपठा लेने को मना 
लेता वकालत की शान है । द 

. गांधीजी ने वकील का जीवन प्रारम्भ करते ही मामले 
का सूक्ष्म अध्ययन करने का महत्व जान लिया था, 
क्योंकि जैसाकि उन्होंने बताया कि यदि तथ्यों पर पूरा 
'ध्यान दिया जाय तो कानून के कार्यान्वय में सहुलियत 
होगी। उन्होंने बताया है कि ये सब बातें उन्होंने अपने 
उच्च श्री लिओनार्ड से सीखी थी जो कि दक्षिण अफ्रीका 
के एक मशहुर वकील थे और जिस पहले मामले का मैंने 
जिक्र किया हैं उसमें गांधीजी के मुवक्किलों ने उन्हें नियुक्त 


कक 


सी 


किया था। गांधीजी इस पद्धति पर दृढ़ रहे और इसका 
पालन अपने राजनीतिक-जीवन में भी करते रहे। यंत्र. 
इंडिया के कालमों में जिन चन्द मार्शल छा मामलों के 
विषय में उन्होंने लिखा आ, उनमें उन्होंने अपने तथ्यों 
के विषय में पूरी सावधानी बरती थी और जब उनका 
ठीक से इस्तेमाल नहीं किया यया अथवा वकील द्वारा 
अनुपयुक्त शब्दों और गलत तकोँ के पेश करने के कारण 
मामला खराब हो जाने पर दुख भी प्रकट किया था। 
लोकमान्य तिरुक ने वकालत का ग्रशिक्षण लिया था 
परन्तु उन्होंने कभी वकालत की नहीं। परन्तु उन्होंने 
भी कानूनी मामलों को पढ़ने की आदत डाली थी और 
विभिन्न मामलों में वेधानिक स्थिति की जानकारी हेतु 
कानूनी रिपोर्टों का अध्ययन करते थे जिससे अपने कई 
मामलों में वे योग्यतापुवक बचाव कर सके। कांग्रेस 
अधिवेशन के अवसर पर केसरी में एक महत्वपूर्ण विषय 
पर लेख लिखने हेतु अपनी सामग्रियों का संकलन करने में 
तिलक को ३६ घंटे लगे थे । 
तथ्यों का असज्जित विवरण 

यंग इंडिया में एक मार्सल लॉ मामले पर लिखते 
हुए गांधीजी ने दोषपूर्ण मसौदा तैयार करने की कट 
आलोचना की थी, जिससे प्रायः अच्छे मामले भी 
खराब हो जाते हैँं। गांधीजी मसौदे बनाने में सिद्धहस्त 
थे और उन्होंने जो चेतावनी आज से ४४ वर्ष वूर्व दी, 
वह आज भी उतनी ही वध है : “मसौदे तैयार करने के 
अपने अनुभव से में आवेदन-पत्र लिखनेवालों को, भले 
ही वे वकील हों अथवा और कोई, यह राष्य देता हूँ कि. 
जो दाम वे हाथ में लें, उस पर ध्यान केन्द्रित करें। 
मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि सरल भाषा में तथ्य 
प्रकट करना रुच्छेदार भाषा में गाथा सुनाने से कहीं 
अधिक प्रभावशाली होता है ।” गांधीजी ने इसे स्वीकार 


किया था कि यह पाठ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और 


डा. दादाभाई नवरोजी से सीखा हैँ जोकि हमेशा उन्हें 
यह सिखाते थे कि यदि वे चाहते हैं कि लोग उनकी बात 
सुनें तो संक्षेप में कहें, विषयवार लिखें तथा तथ्यों से 
विमुख न हों, विषय से कभी दूर न हों और विश्येषणों 















































. उड़द. खादी प्रामोद्योग 
का इस्तेमाल करने से बचें। गांधीजी ने कहा था कि 
यदि उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिली है, तो वह इन 
उच्च और अनुभवी राजनीतिज्ञों की अमूल्य राय को अप- 
नानें के फलस्वरूप ही।... 
मानवता की भावना पी 
... मानवता के पुजारी होने के नाते मुवक्किलों की कठि- 
_नाइयों एवं दु:खों से गांधीजी को बेहद वेदना होती थी । 
म॒कंदमेबाजी में होनेवाला अधिक व्यय और वकीलों द्वारा 
. लिये जानेवाले अत्यधिक शुल्क के प्रति उनका सर्देव 
.. विरोध उनकी मानववादी भावना का ही प्रतीक था। 
हो, उनका कहना था कि एक वकील को अपने कायें, 
प्रतिभा और अनुभव के लिए उचित पारिश्रमिक लेने 
. का जधिकार अवश्य है । और यह भी सच है कि विशेषतः 
. छोटे वकीलों को बेइमान मृवक्किल इस उचित 
_ पारिश्रमिक से भी वंचित करने की प्राय: चेष्टा करते हैं। 
दूसरी ओर ऐसे वकील भी हैँ जो अर्थशास्त्र की मांग 
के सिद्धान्त का अनुगमन कर अपनी प्रतिभा के अनुसार 
. जो कुछ फीस उन्हें प्राप्त हो सकती है, लेने की कोशिश 
करते हैँ। ऐसा कहते वक्‍त हम उन बेइमान वकीलों की 
बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें अनुशासन के नियमों के अन्तर्गत 
कभी भी सजा दी जा सकती है। क्या इतनी फीस 
की मांग जो मुकदमेबाजी में किये गये दावे के अनकल 
नहीं है, वकील के पेशे के उच्च स्तर के अनुरूप है ? इस 
प्रइन का उत्तर देना कठिन है। परन्तु में यह विश्वास- 
पूत्रंक कह सकता हूँ कि यह कहना यक्तिसंगत होगा कि 
वकीलों की फीस की निम्न सीमा वकील लोग ही अखिल 
भारतीय स्तर पर वकीलों की परिषद बनाकर निरंचय 
. करें तो ज्यादा अच्छा 
.._ मुवक्किलों से कभी फीस नहीं ली और मुझे विश्वास है 
.._ कि अनेक वकील आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन 
. गरीब मुवक्किलों में गांधीजी की दिलचस्पी को दृष्टिगत 








रख इस बात पर विचार गांधी स्मारक निधि को करना 





चाहिए कि इसे कानती मदद करने की समस्या को-जिसका 


अब तक पूर्णतया समाधान नहीं हुआ हे-हल करने में 
- रुचि छेता चाहिए अथवा नहीं.। .सन १९३ १ में इंगलेण्ड 


तिज्ञता के कारण अपने राज्यों को समस्त भारत में. 


। गांधीजी ने अपने निर्धन 
व्याख्या करते हुए उन्होंने यह लिखा था: 


अगस्त १९६३ 
























में हुई गोलमेज सभा की संघीय रचना समिति में भाषण 
करते हुए गांधीजी ने ऐसे संघीय न्यायालय अथवा 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसका कार्यक्षेत्र अधिक 
से अधिक व्यापक हो और जिसके निर्णयों को रह करने- 
वाली कोई प्रिवी कॉउँसिल न हो, की मांग कर गांधीजी 
ने अपनी असाधारण दूरदशिता का परिचय दिया था। 


उन्नीस वर्ष की अवधि में गांधीजी का यह स्वप्न तब 
साकार हुआ जब सन्‌ १९४९ के प्रिवी कॉ्सिल ज्यू 
रिशडिक्शन कानून का उन्मूलन हुआ और इस देश 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और जिसके कार्य. 
एवं न्याय की कीर्ति विदेशों में दूर-दूर तक फैल गयी। 
परन्तु गांधीजी ने यह कभी न सोचा था कि इस सर्वोच्च 
न्यायालय के अन्तर्गत भारतीय नरेशों द्वारा शासित राज्य 
भी आ जायेंगे। दुर्भाग्यवश गांधीजी इस चमत्कार को 
देखने को जीवित न रहे जब सन्‌ १९४८ में ही यहाँ के. 
राजा-महाराजाओं ने सरदार वल्लभभाई पटेल-जो उस 
वक्‍त गृह मंत्रालय का कार्य देखते थे-की कुशल राजनी- 





विलीन करने की स्वीकृति दी थी। 
सबविनय अवज्ञा 


यहा पर सविनय अवज्ञा के बारे में गांधीजी के विचारों 
पर चर्चा करना अनुचित न होगा क्योंकि सविनय अवज्ञा 
का सिद्धान्त गांधीजी के विधि-दर्शन का महत्वपूर्ण अंग. 
है। शायद आप में से कुछ लोगों को यह स्मरण होगा 
कि गांधीजी ने बम्बई उच्च न्यायालय के इस मत का कि. 
“जिन लोगों की जीविका का आधार कानून है उनको 
कानून का अवश्य पान करना चाहिए” कितने जोर- 
दार छाब्दों में विरोध किया था। इस सिद्धान्त की 
“अगर 
इसका अर्थ यह लगाया जाय कि कोई भी वकीढ़ 
न्यायालय को अप्रसन्न किये बिना” कभी भी कानून का « 
विरोध नहीं कर सकता तो इसका मतलब होगा पूर्ण 
स्थिरता, .याने कानून के विकास में पूरा गतिरोध। . » 
'वकील ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरे कानून के खतरों 
को अच्छी प्रकार समझ सकने की सामर्थ्य॑ रखते हैं ः हा 


ड़ 





घकालत का नेतिक पहल 


और कानून तोड़ने के अपराध को रोकने हेतु कानून 


का सविनय विरोध करना उनका पुनीत कत्तंव्य हे। 


वकीलों को कानून एवं स्वतंत्रता का संरक्षक होना चाहिए 
अतः देश के सांविधिक ग्रंथ को पवित्र और जअदृषित 
रखने की उनकी अभिरुचि उचित है ।” यह सच हे कि 
जिस परिस्थिति की कल्पना गांधीजी ने की थी वह स्वतंत्र 
भारत में, जिसका शासन जनतांत्रिक सिद्धान्तों पर 
आधारित संविधान के अनुसार होता है, नहीं आा 
सकती | परन्तु जब वकील लोग जोरदार शब्दों में सर- 
कार के किसी कानून को अवेधानिक और आपत्तिजनक 
कह कर उसकी भरत्सेना करते हँ-जैसाकि अभी हाल 
ही में हुआ ह. और भविष्य में भी हो सकता हँ-तो यह 
अनुमान कि अगर गांधीजी जीवित होते और इन वकीलों 
के विंचारों का समर्थन करते तो उनकी इस सम्बन्ध में 
क्या प्रतिक्रिया होती, बड़ा ही रोचक होगा।* 


. गांधीजी अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध छेखक रसकीन 
की शिक्षाओं और रचनाओं से और. विशेषत: उनकी 
अन टु दि लास्ट नामक पुस्तक से अत्यधिक प्रभावित 
हुए थे । किसी सभ्य समाज में प्रचलित पांच आदरयुक्त 
पेशे के कार्य के संबंध में रसकीन ने इस प्रकार लिखा हैं: 


. “आज तक देनिक जीवन- की आवश्यकताओं से 
संबंधित पांच बौद्धिक पेशे प्रचलित रहे हैँ। तीन 
पेशे तो प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में अवश्य पाये जाते 

हैं: सनिक का पेशा राष्ट्र की रक्षा करना है; 
चिकित्सक का पेशा छोगों के स्वास्थ्य की देख- 
रेख करना हूँ; पास्तर (गुरु) का पेशा शिक्षा 
देने का है; वकील का पेशा राष्ट्र में न्‍्याय-पालन 

. करवाने का हैं और व्यापारी का पेशा देश में 
सामग्री उपलब्ध करने का है। और सभी 
व्यक्तियों का यह कत्तेंव्य हैं कि वक्‍त आने पर 
अपनी जान भी दे डालें। याने वक्‍त पड़ने पर 
सैनिक को रफजक्षेत्र से भाग जाने की अपेक्षा, 
चिकित्सक को महामारी (प्लेग) फंलने के वक्‍त 
अपना कार्य छोड़कर भाग जाने की अपेक्षा, पास्तर 

(गुरु) को मिथ्या और झूठ सिखाने की अपेक्षा, 
वकील को अन्याय का समर्थन या प्रोत्साहन देने 

की अपेक्षा मर जाना कहीं श्रेयस्कर है । व्यापारी 

के लिए उचित समय क्या है? यह व्यापारी के 


७४७ 


लिए जितना बड़ा प्रश्न हे उतना ही हमारे लिए 
भी हैं। क्‍योंकि यह सच हें कि जो व्यक्ति मरने 
के उचित समय को नहीं जानता है वह जीवन-यापन 
करने के तरीके को भी नहीं जानता है ।” 
ठीक इसी तरह गांधीजी ने सन्‌ १९३१ के नवम्बर 
माह में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था, जिसमें उन्होंने 
विभिन्न पेशों के लोगों से निवेदन किया था कि वे अपनी 
प्रतिभा का उपयोग देश की सेवा करने में करें बजाय इस के 
कि इसके द्वारा वे घनोपाजेन करें। गांधीजी ने लिखा 
था: अगर आप चिकित्सक हैं तो आपकी चिकित्सा 
संबंधी बृद्धि के लिए देश में बहुत-सी बीमारियों हैं। 
अगर आप वकील हैं तो सुलझाने के लिए भारत में बहुत 
झगड़ें-टण्टे भी हूँ। झगड़ें-टण्टे को अधिक बढ़ाने की 
अपेक्षा इन्हें दूर करिये और मुकदमेबाजी बन्द करिये। 
अगर आप इंजीनियर हैं तो छोगों के साधनों एवं आवश्यक- 
ताओं के अनुरूप सकान बनाइये, ऐसे मकान जिनमें 
स्वस्थ और ताजा हवा आये। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है 


जिसे आपने प्राप्त किया हैं और उसका उपयोग न 


हो सके।” सन्‌ १९३१ के अच्छे दिनों में निरन्तर बढ़ती 
कीमतों और कालाबाजारी की कोई समस्या नहीं 
थी। अन्यथा निस्संदेह गांधीजी व्यापारियों को लाभ 
कमाने की वृत्तियों से दूर रहने का अनुरोध आज के 
हमारे अनेक नेताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक 
ढंग से करते। जब गांधीजी दो वादियों को आपस 
में समझाने में सफल हुए थे तब उन्होंने दावा किया 
था कि उन्होंने वकालत करने के सच्चे तरीके को, 
मानव प्रकृति के सच्चे स्वरूप को और मनुष्यों के मस्ति- 
छ्कों को समझने की विधि समझ ली है। सन्‌ १९४४ 
में उनकी ७५ वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनको भेंट 
किये गये ग्रन्थ के एक लेख में यह लिखा है: दुनिया 
के अनेक महान व्यक्तियों ने अपने विचारों का प्रचार 
केवल मानव की मातृत्व भावना और सदभावनाओं को 
नष्ट करने के लिए किया हं। आज के युग को गांधीजी 
का यह बड़ा योगदान हूँ कि वे मनुष्यों में अपने विचारों 
का प्रचार उनके दिल और दिमाग में प्रेम और भाईचारे 
की भावनाओं को बढ़ाने के लिए करते हैँ ।” कानूत के 
क्षेत्र में भी गांधीजी का यही योगदान है यद्यपि उन्होंने 
देश की सेवा करके इसको पूर्णतया स्वतंत्र राष्ट्र बनाने 
के लिए वकालत छोड़ दी थी। कक 


















































हक 2 बम्बई में खेतिहर मजदूर रा 


क्र 





क्‍ जनवरी और फरवरी १९६२ के खादी आमोद्योग अंकों में हमने द्वितीय कृषि जांच समिति, १५५६-५७ की रिपोट के 


खेड २ और ३ में से पश्चिम बंगारू और आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित विवरण प्रकाशित किया था। इस अंक में हम 
. खंड ४ में से भूतपूर्व बम्बई राज्य (वर्तेमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में विभाजन होने के पूर्व ) का विवरण 
.. प्रकाशित कर रहे हैं, जोकि ऋषि परिवारों के विषय में जानकारी प्रदान करता है । 


द्वितीय कृषि श्रमिक जौच के अनुमानानुसार बम्बई 
...॑. राज्य की ग्रामीण जन-संख्या में करीब ६.५ प्रति शत 
_बृद्धि हुई है। सन्‌ १९५०-५१ की जांच के वक्‍त देहाती 
क्षेत्रों में ६८ लाख ६९ हजार परिवार थे। इसके 
विपरीत १९५६-५७ में उनकी संख्या बढ़कर अनु- 
मानत: ७३ लाख १६ हजार हो गयी है। दूसरी ओर, 
१९५०-५१ से १९५६-५७ के बीच खेतिहर मजदूरों 
के परिवारों की संख्या में कमी हुईं है। बम्बई राज्य में 
१९५६-५७ में खेतिहर मजदूरों के अनुम्तनतः कुल 
१९ लाख १० हजार, कुल ग्रामीण परिवारों के करीब 
.. २६ प्रतिशत, पंरिवार थे, जब कि १९५०-५१ में 
. उनकी संख्या १९ लाख ६७ हजार, कुल ग्रामीण परिवार 
के लगभग २९ प्रतिशत, थी। 
राज्य पुनर्गठन (नवम्बर १९५६) के बाद बम्बई 
एक बहुत ही शहरी कृत राज्य' का स्वरूप ले रहा है, 
जहा औद्योगीकरण की ओर एक स्पष्ट झुकाव हो गया है। 


' इस प्रकार यह सम्भव है कि खेतिहर मजदूरों का द 


_निकटवर्ती शहरों में निष्क्रमण हुआ है, जिंससे प्रामीण 
.. अर्थ-व्यवस्था के कृषि-अ्रसिक परिवारों की संख्या में 
.. कमी हुई। इसके अतिरिक्त प्रथम कृषि श्रमिक जाँच 
(१९५०-५१) के लिए खेतिहर मजदूर परिवार के 


.._ सस्वस्ध में अपतायी गयी परिभाषा के अनुसार जहाँ यह 


._ सम्भव है कि कुछ सीमान्त भूमिधर परिवारों को खेतिहर 
_ मजदूरों में शामिल कर लिया गया था, वहाँ द्वितीय कृषि 


.._ श्रमिक जाँच में कृषि पारिश्रमिक के आधार पर खेतिहर 


हा मजदूर परिवारों का विभाजन होने की वजह से ऐसा 
होता सम्भव नहीं था। दोनों जौचों के बीच की अवधि 


-में खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के अखिल 


भारतीय आंकड़ों में भी इसी प्रकार का रुख मिलता है, 
जब उनका अनुपात ३० से २४ प्रति शत हो गया। . . 
विवरण १ में १९५०-५१ और १९५६-५७ में राज्य 
के ग्रामीण और क्ृषि श्रमिक परिवारों की जो अनु- 
मानिक संख्या थी, उसका ब्यौरा दिया गया है। 





विवरण १ हा 
सन्‌ १९५६-५७ के दौरान कृषि श्रमिक परिवारों 
और ग्रामीण परिवारों का चितरण 





अवधि कुल ग्रामीण... 
परिवारों हू हा 
कृषि श्रमिक 
->+-+ परिवारों का 
कृषि श्रमिक प्रातिशत् 


७३,१६१ १९,०६६ २६.०३ 
+ (६-५) -(३.-१) 
६८,६९०. १९,६७० 


अनुमानित परिवार 
का संख्या 
(सेकड़ों में ) 


ग्रामीण 








१९५६-५७ 


१९५०-५१ रे ' 





उन खेतिहर मजदूर परिवारों की तुलना में जिनके 
पास बिल्कुल जमीन नहीं है और जो मुल्यतः मजदूरी पर 

मिलनेवाले काम पर ही निर्भर रहते हैं उन परिवारों 
की स्थिति कुछ अलग है जिनके पास कुछ जमीन हैं 
फिर चाहे वह जमीन उनकी मिल्कियत वाली हो अथवा 
पट्टे (लीज) पर ली हुई। इसके बाद उन्हें आकस्मिक 
और संलूग्नाँअथवा सम्बद्ध या ठेके पर काम करनेवाले 
मजदूरों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया । विवरण २. 
में १९५०-५१ और १९५६-५७ के दौरान विभिन्न 











बम्बई में खेंतिहर मजदूर 


. वर्मों के कृषि श्रमिक परिवारों के प्रातिशत्य वितरण 
का ब्यौरा दिया गया हैं। 
विवरण २ 


भूमसिधारी व भूमिहीन और आकस्सिक तथा संलूग्न 
.  श्रसिक. परिषारों का प्रातिशत्य 


विचरण : १९५६-५७ 





अवधि कृषि श्रमिक परिवारों का प्रातिशत्य 


भूमिधारी भूमिहीन आकस्मिक संलग्त 


१९५६-५७. ३८.२८ ६६.७२ ८३.१२ १६.८८ 
१९५०-५१ २३२६-७१ ६३-२९ ८२.३२ १७.७ 

राज्य स्तर पर भूमिधारी कृषि श्रमिकों का अनुपात 
१९५०-५१ में ३७ प्रति शत से गिरा है-वह १९५६- 
५७ में .करीब ३३ प्रति शत हो गया। उक्त अवधि में 
भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के अनुपात में तनिक वृद्धि 
आयी हँ-सन्‌ १९५०-५१ और सन्‌ १९५६-५७ 
के लिए प्रातिशत्य अंक ऋमश: रूगभग ६३ और ६७ थे। 
सन्‌ १९४८ से जमींदारी उन्मूलन से काइतकारों को 
जमीन बोने के लिए देतेवाले भूमि-संक्रामण माध्यम 
के लछोप को प्रोत्साहन मिला और जिसका परिणाम 
निकला तत्कालीन जमींदार तथा तालुकेदारों द्वारा 
खुद काइत के लिए जमीन हासिल करना। भूमि के 
उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून तथा उसके साथ ही 
भूमि पर अत्यधिक भार का फल हुआ-जमीन का 
अधिक विभाजन और छोटे-छोटे टुकड़े होना, जिससे 
कृषि श्रमिक धीरे-धीरे भूमिहीन हो गये। 


विन 











9४९ 


सन्‌ १९५०-५१ की तुलना में १९५६-५७ के 
दरमियान खेतिहर मजदूरों के पेशे की दृष्टि से संघटन 
में कोई विद्येष परिवतेन नहीं हुआ है। उठ्त दोनों 


: हीं वर्षों में आकस्मिक श्रमिकों की प्रमुखता थी, संलूग्न 


श्रमिक परिवारों का प्रातिशत्व १९५०-५१ में १८ 
ओर १९५६-५७ में १७ था। 


आकार व कमाई क्षमता 


आकार और कमाई क्षमता ये दो ऐसे बुनियादी पहल 
हैं, जिनका किसी परिवार के दर्ज और जीवन-स्तर से 
प्रत्यक्ष सह-सम्बन्ध' होता है। द्वितीय कृषि श्रमिक जाच 
में परिवार के सदस्यों को इस प्रकार वर्गक्षित किया 
गया था-कमाऊ, कमाऊ आश्रित और शैर-कमाऊ 
आश्रित। कमाऊ उसे माना गया जो अपना भरण- 
पोषण करने में समर्थ था, जबकि कमाऊ आश्रित उसे 
माना गया जो स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका चलाने 
जितनी कमाई नहीं कर सकता था। गैर-कमाऊ आश्रित 
स्पष्ठत: परिपूर्ण रूप से कमाऊ सदस्यों पर आश्रित 
रहते थे। प्रथम जांच (१९५०-५१) के दौरान 
सदस्यों के वर्गीकरण की कसौटी कुछ भिन्न थी। परि-_ 
वार को कमाऊ, सहायक और आश्वित इन तीन श्रेणियों 
में विभक्‍त किया गया था; कमाऊ वे थे जो कुछ न कुछ 
कमाई करते, फिर चाहे उनकी आमदनी कितनी भी 
नगण्य क्‍यों न हो। द्वितीय जाँच (१९५६-५७ ) 
के दरमियान कमाऊ-शक्ति में कमाऊ और कमाऊ 
आश्वित दोनों थे। 


विवरण ३ 
कृषि श्रमिक परिषारों का आकार ओर कमाऊ 
व्यक्ति: १९५६-५७ 




















अवधि: परिवार कृषि श्रमिक परिवारों में कमाऊ व्यक्ति 
का 
«. आकार 0 - 
पुरुष स्त्री बच्चे योग 
१९५६-५७ ४५ १.१० ०.९७ ०.२१ २-२८ 
१९५०-५१ डड १.१ श१ ०.२ २.४ 

















में हुई कमी के लिए महिला श्रमिकों की संख्या में 


के # दादी ग्रामोद्योग : अगस्त १९६३ 


राज्य के- कृषि परिवारों के आकार और कमाई रोजगारी तथा बेरोजगारी 
करनेवाले व्यक्तियों सम्बन्धी औकड़े विवरण ३े में ज्मीण अर्थ-व्यवस्था' का दायरा सीमित होने को 


प्रस्तुत है। वजह से खेती में मजदूरी का मिलना इस माने में अपना 

कृषि श्रमिक परिवार का औसत आकार १९५६- विद्येष स्थान रखता है कि वहूँ। काम की अविच्छिन्नता 
५७ में ४.४ से बढ़कर ४.५ हुआ। खेतिहर मजदूरी और / अथवा निरिचतता नहीं है । जहाँ समूचे 
कमानेवालों की संख्या १९५०-५१ में २४--१.१० वर्ष भर श्रम पूति का बाहुल्‍य रहता है, वहा. 
पुरुष, १.१ स्त्री और ०.२ बच्चे--थी जो १९५६- इसकी मौग इस हिसाब से घटती-बढ़ती रहती है. 
५७ में गिर कर २.२८--१.१० पुरुष, ०.९७ स्त्री कि काम कितना है और प्राकृतिक अवस्थाएँ प्रतिकूल 
और ०.२१ बच्चे--हो गयी। द रही हैं अथवा अनुकूल। 


अतएव यह स्पष्ट है कि औसत परिवार की आय उक्त में मजदूरी पर प्राप्त काम श्रकृति और कृषि 


मे पद्धति, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि, फंसल के. 
५ कक कम ' स्वरूप, खेतों के आकार, जमीन की उर्वरकता और 


कृषि श्रमिक परिवारों की कुल अनुमानित संख्या और दोहरी फसल उगाने की सम्भाव्यता आदि जैसी बातों 
परिवारों में पारिश्रमिक कमानेवाले व्यक्तियों का पर निर्भर करता है। इन बातों का किसी क्षेत्र की 


औसत १९५६-५७ में गिरा हैं। सन्‌. १९५०-५१ में क्रषि सम्बन्धी क्षमता तथा प्रयुक्त श्रमिक- 


खेतिहर मजदूरों की कुल अनुमानित संख्या ४७ लाख वर्ग-..जैसे आकस्मिक व संलग्न एवम्‌ पुरुष, स्त्री और 
२० हजार थी। सन्‌ १९५६-५७ के दौरान उसमें बाल वेग भी--पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। 


गरी हुई और वह ४३ लाख ९० हजार हो गयी रोजगार के 
कि नर में हा का १ बर कक के आग जी जा 


काल 
लिए पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की कुछ अनुमानित सम्बन्ध में आकड़े इकट्ठे करने का सन्दर्भ काल सात 
दिन का हैे। जिस व्यक्ति के पास एक से अधिक काम 
संख्या विवरण ४ में दी गयी हे। पक ५ ८ 
ई हैं, उसके लिए सन्दर्भ काल में मुख्य पेशा निर्धारित 
चिवरण ..... करना प्रायः मह्किल हैं लिए अग्रता जैसे _ 
बरण ४. ४ -:. . भरता प्रायः मुश्किल ई । इसके बज 
(अ) लाभदायक रोजी प्राप्त, (आ') बेरोजगार, और 





सन्‌ १९५०-५१ और १९५६-५७ में कृषि श्रमिकों की (६) श्रम-शक्ति में शामिल नहीं--के क्रम के अनुसार 


अनुमानित संख्या प्राथमिकता का मापदण्ड निर्धारित किया गया | ऐसा 


दल कप पद लीन न 2 कट कि) व्यक्ति जो लाभदायक रूप से किसी काम में लगा था 
वर्ग... १९५०-५१ १९५६-५७ और साथ ही सन्दर्भ दिन में और काम प्राप्त कला 
चाहता था उसे लाभदायक: रोजी प्राप्त व्यक्ति की श्रेणी .. 


(हजार में) 








पु ' शेरईए४ई २,०९७ में शामिल किया गया। इसी प्रकार सन्दर्भ दिन के 

रथ स्त्री. ..  ,,. .. मौके पर काम चाहने वाले किसी विद्यार्थी अथवा घर का. 
स्त्री "५०. , ८-5२ रुशह४ 7 हदर५ हने वाले किसी विद्या 
का आओ . ....... - काम धंधा करनेवाले व्यक्ति को बेरोजगार समझा 
बच्चे ,. ५; - ३९३. ४०० गया, श्रम-शक्ति में शामिल नहीं” नहीं समझा गया। 











श्रम शक्ति में शामिल नहीं” की श्रेणी का कोई व्यक्ति क्‍ 
एक से अधिक काम करता हो तो उसमें प्रथम कार्य को 


_ योग .> अर “आदर. 





























बम्बई में खेतिहर मजदूर क्‍ 


अन्य कामों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गयी । इस प्रकार 
लाभदायक रोजी प्राप्त या तो काम पर थे” अथवा 
काम पर नहीं । लाभदायक रोजी प्राप्त व्यक्ति यदि 
सन्दर्भ दिवस के मौके पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 
किसी काम-घधंधा में लगा हो तो उसे काम पर या व्यस्त 
समझा गया। यह सम्भव है कि इस प्रकार काम में 
हाथ बटाने का परिणाम सदैव माल उत्पादन तथा 
सेवा निर्माण में कुछ भी न निकछे । लेकिन फिर भी 
उन्हें काम पर माना गया, काम-धंघे पर थे और सामान 
तथा सेवा निर्माण में ऊुगने को उद्धत थे। गैर मौसम कै. 
वक्‍त के किसी सन्दर्भ दिवस के अवसर पर एके कृषक 
को अपना समय बेकार गँवाते हुए लाभदायक रोजगारी 
प्राप्त नहीं माना गया, क्योंकि उस दिन उसके पास 
कोई काम नहीं था। लाभदायक रोजी प्राप्त व्यक्ति 
किसी काम ०र हो भी सकता है और बीमारी, चोट- 
खसोट, छुट्टी, त्यौहार, खराब मौसम आदिं के कारण 
नहीं भी। इस प्रकार के व्यक्ति मौग की कमी, गैर 
मौसम आदि जैसे कारणों से भी काम पर नहीं हो सकते 

- हैं, यद्यपि ऐसे मामलों में काम से नाता तोड़ना नहीं 
' होता और छोगों को किसी दिन काम शुरू कर देने की 

समुचित आशा रहती है। द 


कार्यशीलता का वर्गीकरण 


परिवारिक श्रम के सम्बन्ध में यह कि मुख्यतः-पार- 


: बारिक श्रम से, बिना परिश्रमिक के, घर के उत्पादनशील 
काम में छगे व्यक्ति को घेरेल काम में लगा निःशुल्क 
कर्मी समझा गया बशर्ते कि उस व्यक्ति ने सन्दर्भ दिन में 
कम से कम एक घंटा उल्लिखित काम किया हो, फिर 
चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो अथवा स्त्री। लाभदायक काम 
में नहीं लगे व्यक्ति को सन्दर्भ दिन के अवसर पर बेरोज- 
गार माना गया, फिर चाहे वह काम की खोज में ही हो । 


काम के लिए उपलब्धि का अर्थ सामान्य शर्तों और 


अवस्थाओं के अन्तर्गत लाभदायक काम करने को तैयार 
समझा गया। 

इस प्रकार कार्यशीलता के स्वरूप के बाबत जो 
बुनियादी वर्गीकरण अपनाया गया वह इस तरह था: 
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काम पर, काम की कमी के कारण बेरोजगारी, काम पर 
नहीं लेकिन काम-धंधा है, और मजदूरी के बाहर की _ 
गतिविधियों । काम पर' के प्राथमिकता वर्गीकरण का 
आगे उप-विभाजन इस प्रकार किया गया: मजदूरी- 
रोजगारी, जिसमें खेतिहर मजदूर, गैर खेतिहर मजदूर, 
वेतन भोगी कर्मी शामिल थे, खेती में स्वतंत्र रोजगारी, 
और अन्य प्रकार की स्वतंत्र रोजगारी । फिर, काम पर 
नहीं लेकिन जिनके पास काम है! का बीमारी, मौसम 
की खराबी, पवे-त्यौहार, आराम अथवा छूट्टी आदि जैसे 
कारणों के मुताबिक उप-वर्गीकरण किया गया। 


काम चाहे बड़े पैमाने का हो अथवा छोटे पैमाने का, 
जिस सघनता के साथ उसे चलाया जाता हो उसका भी 
ध्यान रखा गया। इस उद्देश्य के लिए सघनता के 
चार वर्ग निर्धारित किये गये : पूर्ण, अर्थ, नाम मात्र 
और नगण्य। पूरे दिन के काम का मतलब हैं सामान्य 
कार्य-घंटों के तीन चौथाई अथवा उससे अधिक समय का 
काम । सामान्य कार्य घंटों के एक-चौथाई से अधिक 
और तीन-चौथाई से कम समय के काम को अधो' 
सघनता की संज्ञा दी गयी। कार्य घंटों के एक चतुर्यांग 
से कम्॒ के बराबर काम को एक-अष्टमांश सघनता के 


« सामान्य कार्य की संज्ञा दी गयी। 'नग्रण्य सघनता 
का तात्यें है, संदर्भ काल में किसी काम का न किया 


जाना। रोजगारी सम्बन्धी आंकड़ों का तालिकाकरण 
करते वक्‍त सघनता को ध्यान में रखा गया था। 


फिर भी, प्रथम कृषि श्रमिक जाँच (१९५०-५१) 
के दरमियान आधे या उससे अधिक दिन की मजदूरी 
को पूरे दिन का काम माना गया था और उससे कम को 
हिसाब में नहीं लिया गया था-अर्थात्‌ उसे गणना में 
शामिल नहीं किया गया। उन सभी व्यक्तियों को 
लाभदायक रूप से काम में रगा समझ लिया गया था 
जिन्होंने महीने' में एक दिन भी काम किया हो। बेरोज- 
गारी के सम्बन्ध में उत्त प्रौढ़ पुरुष श्रमिकों के लिए ही 
आंकड़े इकट्ठे किये गये जिन्होंने प्रति माह मजदूरी- 
रोजगारी की रिपोर्ट दी। जिन्होंने श्रमिक रोजगारी के 
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' बारे में रिपोर्ट वहीं दी उनके लिए यह माना गया कि वे 

आधे समय अपने खद के धंधे में लगे थे। फिर घंटों में 

कार्य दिन के सम्बन्ध में कोई सिद्धांत नहीं बनाया गया था । 

. फलत:ः प्रथम कृषि श्रमिक जाौच के लिए आंकड़े कुछ 
थे और उनका झकाव अपेक्षाकृत आधिक्य की ओर था। 
ऐसी परिस्थिति में १९५०-५१ और १९५६-५७ 
के रोजगारी सम्बन्धी औकड़ों के प्रस्तुत तुलना अध्ययन 
में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 


. मजदूरी रोजगारी 


... क्रषि श्रमिकों के लिए मजदूरी पर काम करना 
. जीविकोपाजन का सबसे बड़ा श्रोत था। खेती में 
मजदूरी पर काम का मिलना दो बातों पर निर्भर करता 
है: विभिन्न क्षेत्रों में काम की अनिवार्यता अथवा माँग 
ओर वहाँ प्रचलित खेती क्‍्यारी सम्बन्धी पद्धतियों 
को नियंत्रित करनेवाले पहल्‌। इन पहलुओं का प्रभाव 
खेतिहर मजदूरों की श्रेणियों जेसे आकस्मिक तथा 
संलग्न और उनका लिंग भेद व आयु एवम्‌ भूमिधारी या 
भूमिहीनवाला दर्जा, के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। 
रोजगार का परिमाण निर्धारित करने में श्रम की 
सक्रियता एक अन्य महत्वपूर्ण पहल हैं। जहाँ आकस्मिक 
. मजदूरों को किसी भी प्रकार का काम प्राप्त करने की 
स्वतंत्रता रहती है, वहाँ संलग्न यानी ठेकेदारी पर काम 
करनेवाले मजदूरों के सामने ठेके के काम सम्बन्धी 
शर्तों की सीमाएँ होती हैं। फिर भी, काम के ठेके यानी 


. संविदे से उन्हें अपेक्षाकृत लम्बे समय का काम मिल 


जाता है। 
विवरण ५ में १९५६-५७ के दौरान क्रृषि श्रमिक 
परिवारों की दो श्रेणियों के वयस्क पुरुष श्रमिकों को 


मिली मजदूरी-रोजगारी का ब्यौरा है। फिर भी, यह 


. «£वान रखना चाहिए कि परिवारों द्वारा एक-दूसरी श्रेणी 
का काम कर लेने की प्रकृति के कारण यह जरूरी नहीं 


...._ कि आकस्मिक श्रमिक परिवारों में मजदूरी करनेवाले 


सभी व्यक्ति आकस्मिक खेतिहर मजदूर हों। इसी 


खादी ग्रामोद्योग : 


» आकस्मिक श्रमिक परिवारों में वयस्क पुरुष श्रमिक रा । 


प्रकार यह भी आवश्यक नहीं कि संलूग्त श्रमिक परिवारों करीब २ १३ दिन काम मिला । उन्हें १९५६-५७ में 


अगस्त १९६३ 





















के व्यक्ति संखग्न यानी ठेकैपर काम करनेवाह़े 
मजदूर हों ' 
विवरण ५ 


विभिन्न परिवार-श्रेणियों में वयस्क पुरुष कृषि श्रप्तिकों 
की मजदूरौ-रोजगारी : १९५६-५७ 





मम 

परिवार कृषि गैर-कृषि योग 

श्रेणी रोजगार रोजगार द 
आकस्मिक श्रमिक १९८.१३ २४.६३ २२२७६ 
भूमिधारी .. १६७३७ रहडेंट १९३.८५ 
भूमिहीन .. रश्स.टट. २३.७५ र३ह६३ 
संख्त श्रमिक. .. २९६.३२.. ८.१८ ३०४५० 
भूमिधारी .. रफष्ट.४५. १४.५२ २७२९७ 
भूमिहीन -- ३०५.४४ ६:६१ ३६२७९ 
सभी कृषि श्रमिक- [(२१९.९७ २०.९७ २४०९४. क्‍ 
परिधार .. ( (२०५) (२१) (२२६) ०) 





कोष्ठक में दिये गये आँकड़े १९५०-५१ के हैं । 


१९५६-५७ में औसतन रूप से वर्ष में लगभग २२२३ 
दिन काम पर थे। कृषि कार्यों में उन्हें मजदूरी का काम 
करीब १९८ दिन मिला जब कि गैर क्रृषि कार्यों में _ 
केवल २५ दिन । जहाँ तक भूमिधारी आकस्मिक कृषि 
परिवारों में प्रौढ़ पुरुष श्रमिकों का सम्बन्ध है, उनका 
काम (१९४ दिन) उसी श्रणी के भूमिहीन श्रमिकों से _ 
कम रहा, जों वर्ष में तकरीबन २३७ दिन व्यस्त रहे। 
खेती के कामों ,में उन्हें १६७ दिन मजदूरी मिली और 
गर-खेतिहर कार्यों में २७ दिन। अन्य पेशों में सीमित 
अवसर, पूंजी स्रोतों की कमी और पारिवारिक दस्त- 
कारियों के अभाव के कारण भमिहीन कृषि श्रमिकों के _ 

पास अन्य कोई काम नहीं था, जो केवल खेत्रीबाड़ी के 
धन्धे में ही काम फी तलाश में रहे, जहाँ उन्हें वर्ष मे 





ज् 











बम्बई में खेतीहर मजदूर 
गेर-खेतिहर धंघों में केवल २४ दिन ही काम मिल सका । 
संलर्त श्रमिक परिवारों के - मजदूरी करनेवाले 


व्यक्तियों में भी भूमिहीन परिवारों ने- अपना अधिकांश 
समय खेती-बाड़ी के कामों में ही लगाया। भूमिधारी 
तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों के लिए मजदूरी 
_रोजगारी के अंक क्रमश: २५८ और ३०५ दिन रहे। 
गर-खेतिहर विभाग में भूमिधारी और भूमिहीन संलग्न 
श्रसिक परिवारों को क्रमहझा: १५ और ७ दिन काम 
मिला। 


सभी कृषि श्रमिक परिवारों (आकस्मिक तथा 
संलग्न दोनों को साथ मिला कर देखने पर) में मजदूरी 
करनेवालों के सम्बन्ध में कृषि रोजगार की प्रवानता 
स्पष्ट हैँ। मजदूरी रोजगारी का कुल परिमाण १९५०-५१ 
के स्तर से १९५६-५७ में १५ दिन बढ़ा। वृद्धि केवल 
कृषि क्षेत्र में ही हुई, जहा १९५०-५१ में २०५ दिन 
काम मिला था और १९४६-५७ में २२० दिन। जहाँ 
तक भैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगारी का सम्बन्ध हैं, 
व्यवहारत: कोई अन्तर नहीं था; १९५०-५१ और 
१९५६-५७ के लिए आऔकड़े क्रमशः २१ दिन और 
२०.९७ दिन हूँ। 

राज्य स्तर पर,१९५६-५७ में वयस्क पुरुष आकस्मिक 

श्रमिकों को करीब २१७ दिन काम मिला जो कि 
.. १९५०-५१ के मुकाबले अधिक हैँ जबकि १८१ दिन ही 

_ रोजगारी मिली थी। विवरण ६ में राज्य के वयस्क 
पुरुष आकस्मिक श्रमिकों की रोजगारी अवस्था का 
चित्र भिलता हैं। 

विवरण ६ 


सन्‌ १९५६ सें घयस्क पुरुष आकस्मिक श्रमिकों को 
सजदूरी और अपने काम में मिली रोजगारी 





(दिन ) 
अवधि मजदूरी के लिए अपने काम के 
._रोजगारी लिए 
#१९५८९-५७ २१७.१५ ३४.९५ 
१९५०-५ ४७ 


१८ १ 


ढ़ 


पे 


सन्‌ १९५६-५७ में मजदूरीवाली रोजगारी के 
अवसरों में जहाँ सुधार दिखाई देता है खेतिहर मजदूरों 


के अपने काम के लिए रोजगारी में कमी दिखाई देती है। 


सन्‌ १९५०-५१ के ४७ दिन के मुकाबले १९५६ में 
वयस्क पुरुष आकस्मिक श्रमिकों को अपने काम में 
३५ दिन ही रोजगारी मिली। अपने काम में कम रोज- 
गारी मिलने के लिए जिम्मेदार है राज्य में भूमिधारी 
कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या में आपेक्षिक तौर पर 
हुई कमी। बहरहाल यह ध्यान रखना चाहिए कि 
क्रिया-विधि भिन्नताओं के कारण १९५०-५१ और 
१९५६-५७ के अपने काम सम्बन्धी ऑकड़ों की तुलना 
करने में सीमाएं हैं। प्रथम कृषि श्रमिक जाच (१९५०- 
५१) के वक्‍त अपने काम में मिलनेवाली रोजगारी का 
परिमाण बहुत कुछ अनुमानित था, ज़्योंकि काम के _ 
कुल ३६५ दिल में से मजदूरी पर मिलनेवाली रोजगारी 
तथा बेकारी के दिनों को घटाने के बाद जो दिन बच जाते हैं 
उसीके अनुसार इसका अनुमान लगा लिया गया था। 


संलरत श्रमिकों की रोजगारी 


चूंकि संलग्न श्रमिकों की रोजगारी आकस्मिक 
श्रमिकों की रोजगारी से भिन्न थी, अतः उस पर विश्येष 
रूप से ध्यान देने की जरूरत हैँ। संलग्न श्रमिक एक 
निदिष्ट अवधि के लिए ठीके पर काम करते थे। यद्यपि 
ठीके की शर्तें सामान्यतया उन्हें यह तो सुनिश्चित 
करती थीं कि काम बराबर मिलता रहेगा तथा वह 
रोजगारी में रूगा रहेगा, तथापि संलूग्त श्रमिकों की 


_ रोजाना आय प्रायः आकस्मिक श्रमिकों से कम हुआ 


करती थी। संरूग्न श्रमिकों में सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे। 
लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कि महिलाओं 
और बच्चों को अपने परिवार के पुरुषों का हाथ बंटाते 
देखा गया है। बच्चे सामान्यतया गाय-मैंस चराने जैसा 
छोटा-मोटा काम करते थे, जब कि महिलाएँ अपने 
मालिकों के घर का काम करती थीं। खलिहानों में 
काम करने के अलावा संलग्न श्रमिकों को मवेशी 
पालने, उपले बनाने, चारा और जलावन चुनने आदि 
























































छ्प्ड खादी ग्रामोद्योग 
जैसे रोजमर्रा के काम भी करने होते थे। ये सभी कार्य 
अनिवार्य थे क्योंकि मालिकों से लिखित अथवा मौखिक 
अनुबन्ध करते समय इन्हें शर्तों में शामिल कर दिया 
जाता थां। संलूग्न श्रमिकों को ब्याज पर अथवा निर- 
ब्याज ऋण देना, मुख्यतः उन्हें अपनी सेवा में रखने के 
लिए, अनुबन्ध की दूसरी किस्म थी। संलग्न श्रमिकों की 
_रोजगारी से संबंधित नियम व दा्तें क्षेत्र-क्षेत्र में भिन्न 
हुआ करती थीं। विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें अलग-अलग 
. नामों से पुकारा जाता था। राज्य के पूर्वी भाग में उन्हें 
सलदार अथवा महीन्दर कहा करते हैं और गजरात 
. देश में साथी, चाकर अथवा चकसूयत । + 


विवरण ७ में राज्य में संलूगन पुरुष श्रमिकों को 


- ' जोसत कितने दिनों की रोजगारी मिली, उसका 
ब्यौरा दिया गया है। 











विवरण ७ 
सेलात वयस्क पुरुष कृषक अ्रसिकों को मजदूरी और 
निजी धंधे के लिए रोजगारी 
पर (दिन) 
अवधि मजदूरी के निजी धस्धे.. कुल 
लिए के लिए 
रोजगारी रोजगारी 
7. औहए३-५७-, ३१९.३०- - ७.६१ ३२६:९१ 
१९५०-५१ ३ र३े ३०. ३५३ 





सन्‌ १९५६-५७ में संलर्त श्रमिकों की रोजगारी 
हे हे में ४ दिनों की कमी हुई है। एक संलूग्न पुरुष श्रमिक 





.._... विस्तृत विवरण के लिए अग्रीकल्चरल लेबर इन 
.. इडिया-रिपोर्ट आन दि सेकष्ड इन्कचायरीज, खंड १ 
. अखिल भारत का पृष्ठ ७८-८० देखिये। 


अगस्त १९६३ 





को साल में कुछ ३२७ दिनों की रोजगारी मिली जो कि 
१९५०-५१ के स्तर से २६ दिन कम थी। जहाँ तक 
मजदूरीवाली रोजगारी का सवाल है सन ! ९५०-५१ / 
के मुकाबले १९५६-५७ में बहुत मामली कमी हुई, 
२२३ दिनों के बदले ३१९ दिनों की रोजगारी मिल्ी। 
निजी धन्घे की रोजगारी में २२ दिनों का अन्तर पड़ा। 
बहरहाल, प्रथम जाच के वक्‍त अपनायी गयी कार्य- 
पद्धति में कमी और 'सघनता” की वैज्ञानिक कसौटी 
के समावेश,* जिससे कि दूसरी जौच के वक्‍त लोग 
सम्बन्धित थे, को दृष्टि में रखते हुए और इस बात पर 
विचार करते हुए कि दोनों जाँचों द्वारा निजी काम में | 
मिली रोजगारी सम्बन्धी औकड़े बराबर नहीं हैं, 
यह अन्तर महत्त्वपूर्ण नहीं लगता। फिर भी, १९५०- 
५१ में हुई ३० दिन की कमी के मुकाबले १९५६-५७ में 
हुई सिफे आठ दिन की कमी के लिए कुछ हद तक 
जिम्मेदार, भूमिधारी परिवारों के अनुपात में हुई कमी- 
करीब ३७ प्रति शत से १९५६-५७ में ३३ प्रति शत 
तक-और जोते जा रहे खेतों के आकार में धीरे-धीरे! 
हुईं कमी जिससे कि निजी धंधे में मिलनेवाले काम के :. 
परिसाण में कमी आयी, को ठहराया जा सकता है। 


महिला श्रमिक 


महिला श्रमिकों अर्थात्‌ मजदूरिनों को अधिकतर 
आकस्मिक किस्म के कामों में छगा पाया गया और 
उन्हें रोजगारी घरेलू खर्च में बहुत आवश्यक होने पर 
ही मिली। मजदूरिनों की मौग सामान्यतया उस मौसम ह 

होती है जबकि काम बहुत अधिक होता है । वे अधि- “८ 
कशितः खेत के उन कामों में छगी रहती हैं जिनमें कि... 
कड़े श्रम की जरूरत नहीं पड़ती। सन्‌ १९५६-५७ में - 
मजदूरी पर काम करनेवाली मजदूरिनों को औसतन 
१६९ दिन काम मिला जबकि १९५०-५१ में १३२ ८ 
दिन काम मिला था। विवरण ८ में मजदूरिनों को 
मजदूरी पर मिली रोजगारी का तुलनात्मक विवरण पे 
दिया गया है। हु कया है 





आओ मल कक के 
पूर्ण विवरण के लिए रिपोर्ट का अध्याय १ पृष्ठ ७ देखें | 

















विवरण ८ 
जयरक सजदूरिनों को मजदूरी पर मिली 





रोजगारी की स्थिति 
ः * (दिन) 
. अवधि कृषि में गरक्ृषिमें कुछ 
१९५६-५७ (६०.२५ ८.४२ १६८.६७ 
१९५०-५१ १२ १० १३२ 


है का 
१७७७४७७७७७७/७७४४//७एएा॥/॥/७/४/७ए७७७७७ए७्एशे/एए"णणाणण ०००० राणा मा न जन षष 


मजदूरिनों की रोजगारी में वृद्धि आपेक्षिक तौर 
प्र कम मजदूरी पर मजदूरिनों की उपलब्धि, जिन्हें 
१९५०-५१ के स्तर से प्रति दिन ११ नये पैसे कम 
मिला, और क्रृृषि कायेक्षेत्र में हुए सुधार, जिसमें 
१९५०-५१ की १२२ दिन मजदूरी रोजगारी के 
मुकाबले १९५६-५७ में वे १६० दिनों तक व्यस्त रहीं, 
. के फलस्वरूप हुई। पूर्वी भाग के जिले आपेक्षिक तौर 
पर अधिक उपजाऊ हैं और गेहूं, धान, ज्वार और बाजरा 
जैसे अनाज, तिल और तीसी जैसे तिलहन, मिर्च और 
गन्ना, तम्बाकू तथा कपास जैसी व्यापारिक फसलें उगाते हैं, 
जिससे कि बहुत अधिक परिमाण में मजदूरी पर रोजगारी 
मिलती है। महिलाओं को धान के खेतों में पौधे रोपने, 
व्यापारिक फसलों की निराई करने और महत्वपूर्ण 
फसलों की कटाई करने का काम मिला। तम्बाक्‌ के पत्ते, 
मिर्च और कपास तोड़ने के काम में उन्हें दी गयी 
रोजगारी सस्ती पड़ी। 


गर-कृषि विभाग में मजदूरिनों को कुछ काम मिलझा 
और वे आलोच्य वर्ष में आठ दिन ही काम प्राप्त कर 
सकीं, जबकि १९५०-५१ में उन्हें १० दिन काम मिला 
 था। राज्य के सागरतटीय क्षेत्रों में मछली मारते 
जहाजों पर काम करने, बंदरगाहों में देशी दस्तकारियों 

लोगों को काम मिलता है जबकि भीतरी क्षेत्रों में 
मजदूरिनों को कसीदाकारी जेसा काम भी मिलता हूँ। 


बस्बई में खेतिहर मजदूर 


मजद रिनों के निजी घन्धें 


सजदूरिनों के निजी धंधे से सम्बन्धित १९५०-ए५१ 
को जोच के समय कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किये जा 
सके। अतः: १९५६-५७ की जाँच में प्राप्त औकड़ों से 
कोई तुलना सम्भव नहीं है। कृषि काये में लगी एक 
वयस्क मजदूरिन १९५६-५७ में २५ दिनों तक अपने 
धंधे में लगी थी। महिलाओं ने अपने पुरुषों को अपने 
खलिहानों में, तटीय क्षेत्रों में मछलियों पकड़ने, सुखाने 
और बेचने में, जंगली उत्पादनों को एकत्रित करने, 
हाथ कताई, बांस छिलने तथा घरेल उपयोग की सामग्रियों 
बनाने में मदद की। विवरण ९ में महिलाओं को सन्‌ 
१९५६-५७ में मिली रोजगारी- मजदूरी पर तथा 
निजी धस्घे में- का ब्यौरा दिया गया हैं। यहाँ यह 
बताना जरूरी हैँ कि चूंकि मजदूरिनें कुछ ही किस्म के 
कृषि कार्यों में लगी हैं, अतः पुरुषों को मिली रोजगारी, 
के साथ तुलना करना कोई महत्व नहीं रखेगा । 

विवरण ९ 


सन्‌ १९५६-५७ में पुएष और महिला कृषि श्रमिकों को 
सजदूरी पर तथा निजी घंधे में मिली रोजयारो 


(दिन ) 

श्रेणी मजदूरी पर निजी धंधे में 
रोजगारी रोजगारी 
महिलाएँ १६८.६७ २५.४९ 
पुरुष २४०.९४ २८.५८ 


सन्‌ १९५६-५७ में महिलाओं को पुरुषों से ७२ दिन 
कम रोजगारी मिली । मजदूरिनें इस अवधि में मजदूरी 
पर १६९ दिन काम में लगीं थी, जबकि पुरुष श्रमिकों को 
२४१ दित कास मिला। तथापि निजी-घंधे में काम 
करीब-करीब बराबर ही भमिला-महिलाओं को २५ और 
पुरुषों को २९ दिन। 







































छू... कक! .. खादी प्रामोद्योग 


सन १९५६-५७ में बम्बई राज्य में परिवार की 


_प्रक आय के लिए बाल-श्रमिकों पर निर्भरता बढ़ी हैं। 
सन्‌. १९५०-५१ के १५९ दिनों के मुकाबले बाल- 


मिकों को १९५६-५७ में २०६ दिनों की मजदूरी 


प्र रोजगारी मिली । यह वरद्धि मुख्यतः कृषि मणदूरी- 


रोजगारी में हुई जो कि इस अवधि में १५० दिलों से 


“बढ़कर १९३ दिन हो गयी ।. 
बाल-अमिक्रों को रोजगार 


सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही आकस्मिक बाल क्रषि श्रमिकों 


को १९५६-५७ में १६४ दिन काम मिला। निराई 
... और फसल कटाई वे प्रमुख कार्य थे जिनमें बाल श्रमिक 
- हछगे श्रे और उनमें उन्हें क्रमशः: ५१ और ४४ दिन 
काम सिला। .. 


जिन बाल-श्रमिकों के माता-पिता के पास अपने खेत थे 


-. थे ३६ दिनों तक निजी घंधे में रोजगारी पाये। उन्होंने 


लकड़िया चनने, तरकारियां और मछलियाँ बेचने, 
पशुपालन आदि कार्यों में अपने माता-पिता का हाथ भी 
बटाया। | 


अगस्त १९६३ 


“उपर्युक्त अंश में क्ृषि में पुरुषों, महिलाओं और 
बालकों को मिली रोजगारी की अवस्था पर चर्चा 
की गयी है। सन्‌ १९५६-५७ में सभी कार्यों में (कृषि 
और गर क्रषि दोनों ही) आकस्मिक श्रमिकों द्वारा 
किये गये कुल कार्य दिनों में से पुरुषों का ४९.५२ प्रति 
शत महिलाओं का ४२.३३ प्रति शत और बाल-श्रमिकों 
का ८.१५ प्रति शत योगदान रहा। सन्‌ १९५०-५१ 
में उनका योगदान क्रमशः ५१.८ प्रति शत, ४३.६ प्रति. 
शत और ४.६ प्रति शत था। इस प्रकार जबकि 
पुरुषों और महिलाओं के अंश में थोड़ी कमी हुई हैँ, बाल. 
श्रमिकों के अंश में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई « हैं। कृषि. 
श्रमिक अर्थ-व्यवस्था में बाल-श्रमिकों के अंश की. 
वृद्धि बहरहाल सुखद बात नहीं है। 





पुरुष, महिला और बाल आकस्मिक श्रमिक 


विवरण १० में विभिन्न कृषि और गैर-कृषि कार्यों. 


में १९५६-५७ में पुरुष, महिला और बाल-श्रमिकों 
ढ्वारा किये गये काम के कार्य-दिनों का प्रतिशत . 


दर्शाया गया हैं। 


विवरण १० 


सन्‌ १९५६-५७ में विभिन्न कृषि और गेर-कृषि कार्यों में पुरुष, महिला और बाल आकस्सिक 
हक हल" श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य-दिनों का प्रति शत 












































का किये गये कार्य दिनों का प्रतिशत _ औसत कार्य दिन 
| ० पुख- पहिण महिला बाल पुरुष महिला. . बाल 
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प्रत्यक्ष हे कि निराई और फसल कटाई सबसे अधिक 

रोजगारी देनेवाले कार्ये थे और बेशक वे वेसे काम हैं 
जबकि इकट्ठे ही कई लोगों की जरूरत पड़ जाती है । 
तैयार फसल सड़ न जाये अथवा नुकसान न. हो जाय 
और साथ ही इसलिए भी कि उत्पादकों में प्रतियोगिता 
पैदा न हो, फल कटाई का कार्य शीघ्य ही पूरा करना 
होता हैं जब कि निराई कार्य खेतों में बढ़ रहे पौधों 
को अधिकतम पौष्टिकता प्रदान करने के लिए 
परमावश्यक है। सभी कार्यों में जितने काये-दिन लगे, 
उनमें से फसल कटाई में, २९ प्रति शत और निराई में 
२२ प्रति शत कार्ये-दिव लगे। 


बेंकारी 


कृषि में मिलनेवाला काम मौसमी होता है, जिससे 
कभी बहुत अधिक, कभी कम और कभी बिल्कुल काम 
नहीं होता । बीच की अवधि में कृषि श्रमिकों के पास 
कोई काम नहीं होता, उन्हें छोड़कर जो कि कारखानों, 
बाजारों अथवा अन्य विकास कार्यों में दक्ष अथवा अदक्ष 
कारीगरों के रूप. में काम करने के लिए चले जाते हैं, 
अथवा उन चन्द भाग्यशाली छोगों को छोड़कर जिनके 
पास अपनी कुछ जमीन है और अपने छोटे-मोटे छाभ- 
: दायक कार्य करते हैं। अतः बेकारी की समस्या पर देश की 


. विकासोन्मुख क्रषि अर्थ-व्यवस्था की विशेषताओं के 


सन्दर्भ में विचार करना होगा। 


विवरण ११ में वयस्क पुरुष आकस्मिक श्रमिकों के 
बीच १९५०-५१ में तथा १९५६-५७ में फैली बेकारी 
और महिल्-श्रमिकों में १९५६-५७ में फैछी बेकारी का 
ब्यौरा दिया गया है । यह पहले ही बताया जा चुका है कि 
१९५०-५१ के लिए महिला श्रमिकों में फैली बेकारी के 
आंकड़े एकत्रित नहीं किये जा सके। 


* बभ्बई में खेतिहर मजदूर 







छप्७ 


विवज ११५ 


सन्‌ १९५०-५१ और १९५६-५७ में वयस्क पुरुषों और 
महिला अ्मिकों में बेकारों 





जवाब आकस्मिक महिला  संलसन 





आकस्मिक महिला. संलग्न, 
वयस्क . वयस्क 
पुरुष द पुरुष 
१९५६-५७ ११२.९० १७०.८ ३८.०९ 
१९५०-५१ १३२७ अप्राप्य १२ 





वयस्क पुरुष आकस्मिक श्रमिकों की बेकारी अवस्था में 
कुछ सुधार हुआ है क्योंकि १९५०-५१ में उनमें 
जबकि १३७ दिनों बेकारी थी, १९५६-५७ में यह 
घटकर ११३ दिन ही रह गयी। संलरूग्न वयस्क पुरुष 
श्रमिकों में बेकारी १९५०-५१ के १२ दिनों से बढ़कर 
१९५६-५७ में ३८ दिन हो गयी। हो, मजदूरितें 
१९५६-५७ में ६ महीने से कुछ कम दिनों बेकार रहीं। 
कार्यरूप में बेकारी का रोजगारी से सम्बन्ध होने के नाते, 
दोनों के बीच तुलना की जो सीमाएँ हूँ, वे यहाँ भी 
लागू हैं। 
कारणत: बेकारी 

बेकारी का सम्पूर्ण रूप देखने से यह ज्ञात नहीं होता 
कि कब श्रमिकों को काम नहीं मिल पाता । सच तो यह है 
कि ऐसे भी दिन होंगे जब कि श्रमिकों के काम करने की 
इच्छा रहने पर भी वे काम नहीं कर सकेंगे, जेसे बीमारी, 
रही मौसम, सामाजिक उत्सव, दुर्घटना आदि के वक्‍त। 
संक्षिप्त बनाने के लिए इंन सब बातों को १९५६- 
५७ के दौरान अन्य' में शामिल कर दिया गया । बहरहाल 
बेकारी का असल माप तो है काम की कमी' । सब 
मिलाकर यह कह सकते हैं कि कृषि श्रमिक सिर्फ काम न 


मिलने की वजह से ही बेकार नहीं रहे, क्योंकि वे कुल 


११३ दिन की बेकारी में से करीब ४८ दिन या ४२.४८ 
प्रति शत काम की कमी के कारण बेकार रहे और 
शेष दिन अन्य कारणों से। ७ 

















पुस्तक समीक्षा: समीक्षा : 


टाइबल सुवैनीर' 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा गठित कमजोर 
वर्ग समिति ने सुझाव दिया है कि कमीशन के 
अन्तगत ही एक विशेष विभाग की स्थापना की जानी 
चाहिए जो कमजोर वर्गों के सदस्यों की समस्याओं पर 

. ही अपना ध्यान पूर्णतः केन्द्रित करे। यह स्वेविदित 
हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के 
सदस्य ही इस वर्ग को एक बड़ा भाग हैं। अत: खादी 

. और यग्रामोद्योग कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यकर्त्ताओं के 
लिए आदिवासियों के जन-जीवन का परिचय प्राप्त करना 
अत्यावश्यक हो गया: है-। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
हमेशा ही कमजोर वर्गों के सदस्यों के कल्याण कार्य में 
दिलचस्पी रखंता आया है । कमीदन के भृतंपूव अध्यक्ष 
श्री वेकुण्ठ ल० मेहता ने इस संबंध में बहुत-कुछ लिखा है। 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष 
श्री उछरंगराय न० ढेबर, जोकि भारतीय आदिमजाति 


सेवक संघ के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में. 


गठित परिगणित क्षेत्र और परिगणित जन-जाति आयोग 
की रिपोर्ट नें आम जनता को परिगणित क्षेत्रों और 


“ट्राइबल सुवैनीर, मानद सम्पादक-प्रेमचेन्द आये, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, 
संख्या १५६ मूल्य १०.५० रुपये | 


(३) स्वास्थ्य और (ई) संचार। खादी और ग्रामो- 








७ 


परिगणित जन-जातियों के सदस्यों की विशेष समस्याओं 
से परिचित कराने में बड़ी मदद की है। आदिमजाति 
सेवक संघ द्वारा प्रकाशित ट्राइबल सुवेनीर में आदिवा- है 
सियों की आम समस्याओं का विहंगावलोकन प्रस्तुत हं। : 
इसमे उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गये लेख शामिल हैं, | 
जिन्होंने आदिवासियों की समस्याओं का विशेष अध्ययन 
किया है और उनके रहन-सहन में सुधार करने के लिए _ 
निश्चित योगदान दिया है। परिणणित क्षेत्र और 
परिगणित जन-जाति आयोग की सिफारिशों के सार - 
का भी एक अंश प्रकाशित किया गया है। इस सन्दर्भ छ् 

में कमीशन की दृष्टि में इन चार कार्यों पर जोर देने की. ० 
आवश्यकता हूँ : (अ) आशिक विकास, (आ) शिक्षा, 






ग कमीशन के कार्यकर्त्ता आथिक विकास के क्षेत्र में 


साथक योगदान दे सकते हैं और परोक्ष रूप में शिक्षा, ः 
स्वास्थ्य तथा संचार के क्षेत्र में भी । 


आदिवासियों की समस्याओं को समझने में 


यह 
सुवेनीर सबके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। ट 


नई दिल्‍ली, १९६३ (१) पृष्ठ 








सम्पादक : दम च् सवार बाण जब बोर जेब पप शज पर दर 7 __7--- सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खादी और आमोद्योग कमीशन 


प्रकाशित तथा मुद्रित | मुद्रण-स्थलू एसोसिएंटेड 





एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रिण्टस, ५०५ 
वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये. एक प्रति २५ नये पेसे | 










आमोदय, इर्ला रोड, विले पाले (पश्चिम), बम्बई-५६ से 


तारदेव आर्थर रोड, बम्बई-३४ । 

























पुष्द 
प्रत्यासिता का स्वरूप 


द “उछरगराय न. देननर ७६१ 
ग्रामीण औद्योगीकरण ..._ -वेंकुण्ठ छ. मेंहला. ७६७ 
पंजाब में ग्रामोद्योगों की प्रगति ५ “गोपीचन्द झ्ार्गज ७६९ 
एक आदिवासी क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता “छोटे लाल शर्मा ७७2 
कश्मीर का शालरू उद्योग -माखन लाल ज्र्ट्ट 5८७ 
धान का सेलीकरण -उ्यम्नकलाल ज, श्र्ट. ७८६ 
मेसूर में मधुमक्खी-पालन उद्योग “गोविन्द बा. देवडीकर ७९१ 
मेसूर में एकमुइत योजना... .., श्ष. म. वीरराघवाचार ७९३ 
बुनियादी तालीम की समस्याएँ .. >शणेश ल, चन्दावरकर ७९ ६ 
_ विकास की कुंजी : सहकार -मकदूम मोहाँउद्दीन ८७५ 
कुटीर दियासलाई उद्योग . अब्रि सिलास मादटूक ८0७ 
विचार-विमश नव द 
असामान्य मौसम और मधुमक्खी-पालन 
.... ग्रामीण विकास में समन्वय 
पुस्तक समोक्षा द हि द 
ए्ठान अण्डर प्रेशर; लेखक : बारबरा वार्ड 
विषय सूची : १९६२-६३ 


“अली मोहम्मद शाह ८ १९ 
... “सो. सनन्‍्मुगम ८2१५2 


८१३ 
त्फ्न 


पमन्पदक : सुभाष चन्द्र सरकार। स्थादी और आमोबोग कमीशन के लिए सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा मुद्रित और 
प्रकाशित | क्‍ | 







आमीण विकास तथा समाजार्थिक व्यवस्था पर लिखे लेखों को कमीशन की पत्रिक्राओं में सहष स्थान दिया जायेगा, बशर्ते कि वे 
यामीण विकास के ध्येय से लिखे गये हों। फिर भी, प्रत्येक लेख के छापने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। ढेखकों 
को अंश में पुरस्कृत करने का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। छेख, पघुख्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, खादी 


आमोद्योग ?, खादी और ग्रमोद्योग कमीशन, आमोदय,” इर्ला रोड, विले पा ६ परिचम ), बम्बई-५६ के पते पर भेजें। 
टेलिफोन नं. <इंजछ३].... 


इस पत्र में प्रकाशित छेखों में प्रकट किये गये विचार खादी और आमोद्योग कमीशन थे अथवा सम्पादक के न होकर लेखक के हैं | 
उम्पादक अथवा कमीशन के विचार जहाँ-कहीं मी हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है। ह द 


वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नयें पैसे। चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: सहायक 
एकाउण्द्स ऑफिसर (केश ), खादी भौर ग्रामोद्योग कमीशन, “आमोदय'”, इर्ला रोड, विले पार्ले ( पश्चिम), बम्बई-५६ | 






हा 





































. >खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष । 


-खादी और प्रामोद्योग मण्डल के सदस्य । 


-खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य तथा पंजाब के वित्त मंत्री। 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में अखाद्य तेल और साबुन उद्योग के सहायक 
निर्देशक ( मार्केटिंग )।, ०.० 
-वल्लभ विद्यानगर (गुजसत) स्थित कृृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ 

्् कक हर के ५, अनुसंधान सहायक । ' 8 
-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में अनाज तथा दाल प्रशोधन उद्योग के निर्देशक । 

















सलाहकार । 
-मेंसूर स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेज्युएट स्टडीज एण्ड रिसर्च 
इन इकनॉमिक्स' विभाग में अर्थशास्त्र के लेक्चरर। 





सरगुर मदभूषणम वोरराघवाचार 





नम 


का !8 द 
“आस्ध्र प्रदेश सरकार के हेदराबाद स्थित उद्योग उप-निर्देशक । 


[की हि हक 





. अली मोहम्मद शाह... -श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग मण्डल 
हम 485 दम मधुमक्खी-पालन उद्योग संगठक । 
. , स्मेस्सुन्रम सन्मुर “राजेन्द्रगर (हिमायतसागर-आन्ध्र प्रदेश) स्थित उद्योग विस्तार अधि 

कारियों के लिए खादी-ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर। 















. प्रन्याम्रेता का स्वक्प 
उलरंगराय न. ठेबर 


सम्पत्ति का विचार समय बीतते जाने के साथ-साथ तथा मानवीय चेतना बढ़ते जाने के साथ- 
साथ विकसित हुआ । परिस्थितियों ने मनुष्य को सम्पत्ति ग्राप्त कर उसका उपभोग करने के 
अपने अधिकार में सीमाएँ स्वीकार करने को मजबूर किया | और, इस प्रकार ट्रस्टीशिप अर्थात्‌ 


प्र्यासिता के सिद्धान्त का उदय हुआ | 


शूत्यासिता शब्द एक व्यापक शब्द है। सर्व प्रथम यह 


केवल सम्पत्ति से सम्बन्धित है न कि मनष्य से, जो 


कि इसका उपभोग करता है और सम्पत्ति के अछावा 


भी एक जीवन होता है, जिस पर हर कोई गंभीरता- 
पूर्वक ध्यान देता है। आखिर सम्पत्ति क्या हैं? इस 
विषय पर तब से विचार किया जा रहा हैं जब से कि 
मनुष्य के पास एक के बदले दो तीर, दो कमान और 
दो लंगोटियों हुई हैँ । तब मनुष्य अपने विचारों को 


.. व्यक्त नहीं कर सकता था, जैसा कि आज हम कर 
.. सकते हैं; क्योंकि उस समय उसे अपने अधिकारों और 


: क॒तब्यों का ज्ञान नहीं था। परन्तु जिस चीज को भी 
वह. अपनी समझता था, सहज प्रवत्ति से उसकी रक्षा 
. करता था। तब सिफ सहज प्रवृत्ति ही काम करती थी । 
. बह मनष्य का अहम्‌ प्रदर्शित करती थी। सम्पत्ति 
वस्तु और स्वामित्व की सहज प्रवृत्ति ने उसमें यह भाव 
भरा कि जो कुछ उसके पास है, उसका ही ह और उसे 
अपना समझने के लिए पर्याप्त औचित्य भी हेँ। इस 
सम्बन्ध में जो झगड़े पेदा होते थें, वे बातों से नहीं, पत्थरों 
और तीरों से लड़े जाते थे। इस प्रकार सम्पत्ति, सम्पत्ति 
के स्वामित्व का विचार और सम्पत्ति का इस्तेमाल 
सदियों से चर्चा के विषय रहे हैं । यद्यपि मनृष्य ने 
 चन्द दिश्याओं में प्रगति की है और सम्पत्ति का स्वरूप 
भी बदला है, किन्तु वह पुराने तरीके से विचार करना 
नहीं छोड़ पाया है तथा सम्पत्ति के मामले में उसकी 
. अहम और स्वामित्व की भावना अभी भी अपना प्रभाव 
दिखाती हु। 


अत: सम्पत्ति के स्वरूप, स्वामित्व के स्वरूप और 
उसके एकमात्र उपयोग के स्वरूप का उचित विदलेषण 
किया जाय तो यह पाया जायगा कि इस विचार का 
सम्पूर्ण मूल इस पर निर्भर करता है कि मनृष्य का 
चीजों के साथ सम्बन्ध कैसा है और मनोभाव कैसा हैं। 
यह मनोभाव सम्पूर्ण विश्व के मुकाबले स्वामित्व के 
अधिकार और उपयोग के अधिकार का औचित्य अदान 
करता हे। समय बीतते जाने के साथ-साथ तकंशास्त्र 
का विकास हुआ व साथ ही नन्‍्याय-दर्शन का और 
लोगों का भी-जिनका जीवन कानून पर आधा- 
रित हं-घिकास हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप मनुष्य 
सम्पत्ति प्राप्ति और उसके उपभोग के अधिकार से अपना 
सम्बन्ध तथा स्वामित्व और उपयोग के अपने दावे का 
औचित्य विस्तृत करने की दिज्ञा में आगे बढ़ा है। इन 
सबको उसने धा्िक मान्यताएँ प्रदान की हैं। तथापि, 


मनुष्य ने कभी भी मूल स्थिति का विश्लेषण करने का. 


कष्ट नहीं किया कि जिस विचार को वह मलतः 
स्वाभाविक समझता हूँ, उसमें निहित मनोभाव सही 
हूँ अथवा नहीं 


सम्पत्ति, स्वामित्व और उपभोग द 

बाद की सदियों में दो विषयों पर काफी विचार- 
विमशें हुआ हँ: मनुष्य का वस्तु से सम्बन्ध और 
इस तरह के सम्बन्ध से पैदा होनेवाला अधिकार | 
परन्तु भाग्यवश मानव समाज के लिए विपरित दिल्ला 
में भी कुछ बातें अपना प्रभाव दिखा रही हैं तथा 




















| छद्र 


| 


बढ़ती जा रही हैं 


' खादी क्‍ ग्रामोश्योग 


को वस्तुओं से अपने सम्बन्ध तथा उसके लिए 


 औचित्य प्रदर्शन में सीमाएँ स्वीकार करने को 

. भजबर किया है। वस्तुओं को प्राप्त करते व उन्हें 
अपने अधिकार में*रखने की सहज प्रवृत्ति में कोई 

.. विशेष परिवतंन नहीं हुआ है, मगोभाव अभी भी वसा 
... ही है और इस विषय में औचित्य भी प्रदर्शित किये जाते 
_' हैं, परन्तु बाह्य परिस्थितियां लगातार उसे स्वामित्व 
. और प्राप्ति के अपने दावे तथा उसके उपभोग के अधिकार, 

: दोनों के सम्बन्ध में सीमाएँ स्वीकार करने को मजबूर 
.._ करती जा रही हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को समझना 
आवश्यक है जो कि एक साथ ही विपरित दिशाओं में 


कार्य कर रही हैं। एक ओर तो प्रक्रिया मानवीय सहज 
प्रवृत्ति से वस्तुओं की प्राप्ति और उपभोग को बढ़ावा 
देती है और फिर उस दृष्टि से वेसे दावे और उपभोग 
के लिए औचित्य सिद्ध करने में मदद करती हैँ और 


_ दूसरी ओर बाह्य परिस्थितियां उन अधिकारों 


और  उपभोगों।. पर लगांतार पाबन्दियाँ लगाती 


जा रही हैं। . ० 
- विकृत दृष्टिकोण के उदाहरण 


-. यदि हम सम्पत्ति के इतिहास को देखें, तो पायेंगे 
. कि एक समय हमारी महिलाएँ चल सम्पत्ति समझी 
- जाती थीं, जिन पर कि अन्य पदार्थों की तरह स्वामित्व 


प्राप्त किया जा सकता था। जो भी चीज स्वामित्व 


..._._ के लायक थी, स्वभावतः इच्छानसार उसका उपभोग 
..._ किया जा सकता था और महिलाएँ उपभोग की वस्तु 
.... समझी जाती थीं तथा उनका वैसे.ही उपयोग किया जाता 
.._._ था। रोम के विधि-दर्शन और अंग्रेजी कानन के अन्तर्गत 
. महिलाएँ सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं हो सकती थीं 
_ क्योंकि वे स्वयम्‌ ही सम्पत्ति समझी जांती थीं। ऐसा 
सदियों तक चलता रहा। हमारी विधि महिलाओं 


को चल सम्पत्ति नहीं मानती थीं, लेकिन पुरुषों की अर्धा- 


६ : गिनी मानती थी, इसलिए सम्पत्ति सम्बन्धी उनके 


अधिकारों पर भी सब ओर से रोक रूगा दी गयी थी। 


बाह्य परिस्थितियों ने मनुष्य 


सितम्बर १९६३ 


दासों के विषय में भी यही बात थी। उन पर उनका 
अधिकार समझा जाता था जो कि उन्हें युद्ध-स्थल में 
जीत लेते थे अथवा बाजार में खरीद छेते थे जैसे 
कि हम मवेशियों को खरीदते हैं। उनके विजेता 
और खरीदार का उन पर पूर्ण भौतिक अधिकार होता. 
था और वे उन्हें नीछाम कर सकते थे। यदि हम आज- 
से २,३०० वर्ष पूर्व के इतिहास पर दृष्टि डालें, तो पायेंगे 
कि बड़े-बड़े विजेता, सिकन्दर महान्‌ भी, इसलिए बड़े 
नहीं माने जाते थे कि वे बड़े पवित्र अथवा न्यायी थे, 
बल्कि इसलिए कि वे बड़ी सेनाओं के सहयोग से. दूसर 
पर विजय प्राप्त करते थे और सहस्नों दासों पर कब्जा 
जमाते थे। उनके दासों की संख्या से देश में उनकी 
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा आंकी जाती थी 
इन दासों को सम्पत्ति प्राप्त कर सकने का कोई अधिकार 
नहीं होता था; क्योंकि वे स्वयम्‌ ही सम्पत्ति समझे जाते थे। 


.. इसी प्रकार एक समय विजित देश विजेता की सम्पत्ति 
समझे जाते थे और वहाँ के छोग उसकी प्रजा । प्रजा 
शब्द ही शासक और शासित के सम्बन्ध का स्पष्दी- 


करण कर देता है । 


आज बीसवीं सदी में कोई भी यह स्वीकार नहीं 
करेगा और न विश्वास ही करेगा कि महिलाओं को 
कभी चल सम्पत्ति समझा जाता था। मनुष्य के मस्तिष्क 


का विकास किसी वर्ग विशेष, समाज अथवा देश तक 
ही सीमित नहीं है। वह तो सर्व व्यापक प्रक्रिया है। 


इसी तरह का विकास विजेताओं और दासों तथा युद्ध 


में पराजित सैनिकों के सम्बन्ध के बीच हुआ है। अब वे 
दास नहीं बल्कि युद्ध-बन्दी समझे जाते हैं। इसी प्रकार, 
कोई भी विजित देश अब विजेता की निजी सम्पत्ति 
नहीं समझा जा सकता। 


विधि ओर साया 
टूस्टीशिप अर्थात्‌ प्रन्यासिता योजना कोई नयी वस्तु 


नहीं है। इसका मूल विधि दर्शन में है। परन्तु तब यह 
बहुत अस्पष्ट था और इसके स्पष्ट होने में 


सदियों का. 











. अन्यासिता 


समय लग गया। यह तो साम्या' (४4प०४४ए) नामक न्याय 
की शाखा के विकास के साथ प्रकाश में आया। साम्या 
न्याय से अलूग है और ये दोनों शाखाएँ-न्यायिक शाखा 
तथा साम्या शाखा-विधि की भिन्न झ्ाखाएँ हैं। एक 
.. शाखा सम्बन्ध के प्रदन का बेधानिक दृष्प्टि से निर्णय 
करती हूं और दूसरी समुचित जागरूकता और निष्पक्षता 
.. की दृष्टि से। ब्रिटेत में न्याय की इन दो झाखाओं के 
बीच-जो न्यायाधीश महज कानन की दृष्टि से न्याय 


करता हैँ तथा जो पूर्ण जागरूकता और निष्पक्षता के 
आधार पर मामले का निर्णय करना पसन्द करता 


हैँ उसके बीच- जो झगड़ा चलता रहता है, उसकी कथा 
बड़ी ही रोचक है । कभी-कभी तो इन दोनों शाखाओं 
के बीच मुक्त विवाद हुआ है । कभी-कभी तो न्यायाघीशों 
ने यह समझ कर कि जो मामला उनकी शाखा का होते 
. हुए दूसरी शाखा में चला गया है उसे अपनी शाखा में 
. लाने के लिए शारीरिक बल का भी प्रयोग किया है। 

प्रन्यासिता सम्बन्धी मामछा प्रशासन और साम्या' 
शाखा के अन्तर्गत आता है। यही मानवीय मान्यताएँ 
. स्वामित्व और उपभोग के पूर्ण अधिकार के दावे पर 
. हावी होने लगीं और साम्या' न्‍्यायारूयों ने अधिकारों 





. के मनमाने संचालन प्र सीमाएँ बांधना आरम्भ कर दिया । 


. इस विचार के पीछे एक लम्बी कहानी हैं कि.कानूनी रूप 
. में सही अधिकार का भी प्रयोग समाज अथवा उसके अंग 
.. व्यक्ति को हानि पहुँचाते हुए नहीं कर सकते। अधिकार 
के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं हो सकती हैँ । परन्तु उसका 


. उपयोग सामाजिक सीसाओं और विवेक तथा निष्पक्षता 


का ध्यान रखते हुए ही किया जा सकता है। इस प्रक्रिया 
को लाग होने में काफी समय लगा और इस बीच झगड़े 


तथा विवाद होते रहे और अनिश्चितता बनी रही।. 


परन्तु धीरे-धीरे यह प्रक्रिया स्पष्ट होती गयी। जो 
.. अपने अधिकारों के पूर्ण व अविच्छिन्न होने में विश्वास 


रखते थे, वे भी यह स्वीकार करने लूगे कि इन अधिकारों 


.. के साथ-साथ चन्द अनिवायं शर्तें भी जुड़ी हुई हैँ, और वे 
. कानून के अन्तर्गत न होते हुए भी अनिवार्य कानून जैसी 








ही हैं। उन्होंने इत अनिवार्य शर्तों को लागू करने . 


का स्वरूप ७६३ द 


के लिए साम्या न्‍्यायरूय' के माध्यम को भी स्वीकार 


करना आरम्म कर दिया। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन 
में दो किस्म के न्यायालय ही गये : एक राजा का न्याय 


विभाग (किम्स बेंच डिवीजन) हो गया, जिसका कार्य 
था विधि की वैधानिक व्यवस्थाओं को छागू करना और 
दूसरा चांसरी विभाग हो गया जिसका कार्य था सम्बद्ध 
मामले में साम्या से उत्पन्न होनेवाली अनिवार्य शर्तों 
को लागू करना। कर 

तभी औद्योगिक ऋान्ति हुई। तब तक लोगों के 
पास सीमित परिमाण में सम्पत्ति थी; क्‍योंकि उत्पादन 
के साधन उन्नत नहीं थे। परन्तु औद्योगिक कांति के 


आगमन और उत्पादन तथा जलावन, शक्ति और याता- 


यात के साधनों के विकास के साथ ही घन में भी वृद्धि 
होने के अवसर बढ़ते लगे। औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य 
को अधिकाधिक प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति प्रदान 
की और उससे न सिर्फ बड़े-बड़े कोष-संग्रह बन गये, बल्कि 
बड़े-बड़े साम्राज्य भी बनने लगें। हर जगह मानव का 
शोषण होने लगा और संसार साधन-सम्पन्न तथा साधन- 
विहीनों में विभक्त हो गया। साधन-विहीन न सिर्फ सम्पत्ति 
से ही, बल्कि औद्योगिक कांति के पूर्व उनके पास जो थोड़ी- 
बहुत चीजों की प्राप्ति और स्वामित्व के अवसर थे 
उनसे भी वंचित हो गये । 


न्यास विधियों का उदगस द 

इससे क्रांतिकारी विचार और सिद्धान्त पंदा हुए 
लोगों में असंतोष फेला और खून-खराबी हुईं। तथापि, 
कुछ ऐसे भी लोग थे जो समाज की क्रमश: प्रगति का 
आग्रह रख कर आगे बढ़ते आये और सहज प्रवृत्तियों 
के आगे न झुकते हुए विकल्प संस्थाओं की खोज में छगे 
रहे, जो कि सम्पत्ति आदि के विचार में हस्तक्षेप न करते 
हुए भी इस बात की कोशिश करे कि संग्रह से समाज 
अथवा समाज के अंग व्यक्ति के हित को नुकसान न पहुँचे । 
इसी से प्रन्यासिता संस्था का जेसा कि परिचमी देशों 
में माना जाता हें, विकास हुआ। 


इस प्रकार पदिचस के इ स प्रन्यासिता विचार का अर्थ 











.... गाँधीवादी उपागम 








खादी ग्रामोद्योग 


यह है कि सर्व प्रथम सम्पत्ति होती चाहिए। द्वितीय, 
सम्पत्ति का वैध. स्वामी होना चाहिए, जिसे कि उसके 
उपयोग हेतु निर्णय छेने का अधिकार हो। वैधानिक रूप 
में उसे 'ऑथर ऑफ दि ट्रस्ट' अर्थात्‌ न्यास प्रवत्तक कहते 
हैं। तृतीय, उसे इस प्रकार के उपयोग के उद्देश्य का 
निर्धारण और निश्चय करना होता है। ये सब न्याय के 
उद्देश्य हैं। चतुर्थ, उसे यह निर्णय करना होता है 


.. कि किसके छाभ के लिए उस सम्पत्ति का उपयोग किया 
.. जाय। जिनके लिए सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है, 


उन्हें बेनिफिशियरीज अर्थात्‌ हिताधिकारी कहते हें। 


' पंचम, वह टस्टीज अर्थात्‌ न्‍्यासियों तथा उनके अधिकार 


: करतेव्यों, सत्ता और कार्यों का भी निश्चय करता है। 
. वेधानिक रूप से न्यास के अन्तर्गत जो बातें आती हैं, 


उन्हें में एक बार और दुहरा देता हूँ । सर्व प्रथम, सम्पत्ति 


का स्वरूप है । द्वितीय, सम्पत्ति का अधिकारी हैँ जिसे 

उसके प्रबन्ध, स्वामित्व और उपभोग सम्बन्धी विशेषा- 
.. घिकार हैं। तृतीय, न्यास के निद्िचत उद्देश्य हैं । 
चतुर्थ, निश्चित हिताधिंकारी भी हैं और पंचम, न्यासी 
और उनके अधिकार तथा कार्य हैं । ऐसे प्रत्येक मामले 
..- में राज्य का यह अधिकार माना जाता हे कि वह न्यास 
“को लागू करे और इस बात का भी ध्यान रखे कि न्यासी 


5“ अपना कतेंव्य पूरा करते हैं तथा हिताधिकारियों के 


क्‍ हित की पूर्णतः रक्षा होती है। न्यास विभिन्न किस्म 
. के होते हैं-निजी न्यास और सार्वजनिक न्यास। उत्तर- 
.. दायित्व भी भिन्न होते हैं-प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व, रचना- 


.. . त्मक उत्तरदायित्व और अपराध कानून के अन्तर्गत _ 
..॑. उत्तरदायित्व, जिसमें सजा भी शामिल है। 


.._... प्रन्यासिता के दीर्घ-कालीन इतिहास में जाने का मेरा 
.. उ्ँश्य यह स्पष्ट करना हें. कि किस प्रकार वैधानिक 


। गांधी ने जब कभी भी प्रन्यासिता 
..- के उद्देश्य के बारे में कोई बात कही तो उन्होंने सीमित 


जाता है। इसके परिणाम क्‍या हुए 
निकला है कि कभी-कभी आदिवासी समाज के नेताओं 
- ने आदिवासी दल का शोषण भी किया हैं। इससे भी 
- भयंकर परिणाम निकले हैं। इसका सामाजिक प्रभाव 


...] : सीमित रहा हैं 
.._ प्रेन्यासिता का स्वरूप गांधीजी द्वारा प्रतिपादित प्रन्यासिता 
... के स्वरूप से भिन्न 


; सितम्बर १९६३ 


नहीं किया कि सम्पत्ति का स्वामित्व सम्राज को छोड़ कर. 
किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाय। उनका विश्वास 
था कि सब सम्पत्ति भगवान की है और उसकी दृष्टि: 
में जो कायं उचित है, उसी में सम्पत्ति का उपयोग करना 
भगवान की सेवा करना है। प्रन्यासिता सम्बन्धी उनका 


विचार अधिक बुनियादी महत्व रखता है। वे मानवीय 


सुख और मानवीय विकास की वृद्धि में सम्पत्ति को महज 


प्रासंगिक मानते थे। उनके अनुसार सम्पत्ति तो इस 


उद्देश्य की पूति करने के लिए है। सम्पत्ति मानवीय 
सुख को बढ़ाने तथा उसका प्रबन्ध करनेवाों 
आध्यात्मिक रूप में उन्नत करने के लिए हे। प्रन्यासिः 
के स्वरूप का मूल दृष्टिकोण, जोकि सम्पत्ति कानून १ 


ही एक अंग है, चन्दर सामाजिक नियमों के अनरू 


सम्पत्ति का उसके स्वामी के लाभाथ महज उपयोग 
सुनिश्चित करना हैं। हमारे विचार-विमर्श का अभिप्राय 


कहीं व्यापक हैं और वह इस संकीर्ण वंधानिक स्वरूप 
से अधिक बुनियादी है। 


कभी-कभी यह तक प्रस्तुत किया जाता छकि 
और सम्पत्ति का किसी दरू अथवा समाज को स्थानां- 
तरण मोटे तौर पर प्रन्यासिता के समान होगा। इसके 


उत्तर में में आदिवासी समदाय में सम्पत्ति के स्वरूष 


का जिक्र करूँगा। उस समाज में व्यक्तिगत. सम्पत्ति 


नहीं होती, पर दल का-सम्पूर्ण आदिवासी समाज 


का-स्वामित्व होता हैँ और सम्पत्ति का उपयोग भी 
सम्पूर्ण आदिवासी समाज की इच्छा के अनुसार किया 
परिणाम यह 


यह पड़ा है कि आदिवासी दल का आकार-विस्तार 
ताकि जहाँ तक सम्भव हो कम से कम 
गैगों द्वारा संम्पेत्ति का उपयोग किया जाय । स्वामित्र 


की सहज प्रवृत्ति ने आदिवासियों पर अपना असर 
- डाला 


.. दृष्टिकोण नहीं रखा । उन्होंने इस वात को कभी स्वीकार सदस्यों की संख्या पर प्रतिबन्ध रखने की दिल्ञा में प्रगति 


और रकक्‍त की विशद्धता बनाये रखने के लिए 











प्रन्यासिता 


की है। इसके फलस्वरूप सामाजिक जीव्यता ही सीमित 


हुई है। साम्यवादी राज्य में, जो कि अलग से पहचाना 
 जानेवाला समाज हूँ, सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में 
.. साम्यवादी विचार के विषय में भी यही बांत कही जा 
सकती हैं। पूंजीवाद की अपेक्षा साम्यवाद अछिक 


. परिपक्व विचार है। यह सम्पत्ति पर समाज के अधिकार 
.. में विश्वास करता है, परन्तु उसके कार्यान्‍्वय में इसने 
. मनुष्य को निजी स्वतंत्रता, सम्मान और रचनात्मक 


विकास से विमुख किया हूँ । लिप्सा के दोषों के कारण 
सास्यवाद का महत्व कम हो जाता है। 
. गांधीवादी विचार 
..._ सम्पत्ति सम्बन्धी गांधीवादी विचार इस बात पर 
जोर देता है कि सम्पत्ति तो प्रासंगिक है और मनुष्य 
. जीवन का सही उद्देश्य है, सीमित करनेवालछी बातों से 
मुक्ति पाना, जो मनुष्य को केवल भौतिक विचारों 
.. में बाँध रखती हैं। यह विचार इस बात पर जोर देता 
.. है कि मनुष्य सम्पत्ति से गौण नहीं है और न ही उसके 
. और सम्पत्ति के बीच कोई सम्बन्ध है, सिवाय इसके कि 


.._ यदि उसे कोई सम्पत्ति मिलती हैँ तो वह उसका उपयोग 
:. शक न्‍्यासी के नाते उसी काम में करेगा, जिसके लिए 
.. बहु हैं। इस विचार से एक नया ही दरहॉन. प्रवाहित 


..झता है जो कि अभी की विधि पद्धति के लिए बिल्कुल 


5. नया है। अभी तक हम इस. दर्शन अथवा विचार के 
... परिणाम का अन्‍न्दाज नहीं लगा पाये हैं। क्‍ 


यह सही है कि पर्चिम में इस विचार को मूर्ते रूप 


ः प्रन्यासितां के इस सम्बन्ध को अपनाया हैं, उनमें से 
. सभी ने इसी भाव से अपनाया हैँ अथवा नहीं । 


द अतः इस विचार की विशिष्ट बातों पर जोर देना 
. आवश्यक हो जाता हैं। इस विचार के अनुसार (१) 
.. मनुष्य के जीने का असल उद्देश्य धन नहीं है और न ही चन्द 
.._ सामाजिक जिम्मेदारियों। निभाना है, बल्कि मनुष्य को 





का स्वरूप...  छद्दप्‌ 


आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप में उन्नत - 


करना हैं; (२) इस सन्दर्भ में सम्पत्ति का अपना स्थान 


है, परन्तु अधिकार या उपभोग के स्वामित्व से उसका _ 
कोई सम्बन्ध नहीं है; तथा (३ ) जिस कारये के लिए सम्पत्ति 

है तथा जिस रूप में उसका उपयोग अथवा उपभोग किया 
जाना चाहिए, उसका निर्घारण किसी विश्वास अथवा 
स्वः मित्व की अन्त:प्रेरणा से अभिमत होकर नहीं किया 
जाना चाहिए, बल्कि सम्पत्ति के उपयोग का सम्बन्ध 
मानव सुख-समृद्धि और व्यक्ति के विकास से होना 


- चाहिए। 


इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हे मनृष्य-मनुष्य का आध्या- 
त्मिक विकास और सम्पत्ति का मनुष्य के सुख के लिए 
उपयोग | इस योजना में घूल की भी उतनी ही कीमत _ 
है जितनी सोने की। तथापि, दोनों का उपयोग उनके 
बाजार भाव से नहीं निर्धारित किया जाता, बल्कि मानव 
सुख-सन्तोष और व्यक्ति के विकास में उनके योगदान 
से निर्धारित किया जाता है। 


हम अब भी प्रन्यासिता' शब्द का प्रयोग करते हें, 
पर मांधीवादी दृष्टि से। हमारा उद्देश्य है इस दशन ' 
को समझी जानेवाली भाषा में व्यक्त करना। प्रन्या- 
सिता के पूर्ण विचार को विधि अथवा साम्या के अनुसार 
समझना, गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रन्यासिता का जो 
अर्थ हैं उसे सीमित करना होगा। 

मानवीय सुख और मानवीय विकास का क्या जे है? 
मानवीय सुख तो स्पष्ट है। इसमें सम्पत्ति के जरिये 


_ भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाएँ 
. दिये जाने की कोशिश की जाती है। तथापि, यह बहुत 


संदिग्ध है कि पश्चिम में जिन संस्थाओं अथवा दलों ने- 


प्रदान करना शामिल हैं। लेकिन व्यक्तिगत मानवीय 


- विकास कया है? गांधीजी ने इसका सार बताते हुए कहा 
था कि उनके लिए अहिंसा के जरिये सत्य की खोज करने 


से बढ़ कर कुछ भी नहीं है, स्वराज भी नहीं । सत्य क्या 
है? उदाहरण के लिए भारत का विभाजन लें। जिन्होंने 


भारत का विभाजन स्वीकार किया, उन्हें उसी प्रकार 


अपने प्रति असत्य नहीं कहा जा सकता जैसा कि जिल्होंने 


विभाजन का विरोध किया उन्हें यह नहीं कहा जा सकता 















































खादी प्रामोद्योग 


..._ कि उनमें विद्वास की कमी थी अथवा वे सच्चे नहीं थे । 


.. दोनों ने अपनी दृष्टि से सत्य का अनुसरण किया। परन्तु 


संत्य इससे बढ़ कर कूछ और है । अपना हर बिचार सही 


. अथ्थ में सत्य नहीं समझा जा सकता। सत्य, सत्य है 
.. बशर्ते कि वह निरलिप्त विचार से पैदा हो। स्वयम्‌ 


जा : अनशासन के लिए गांधीजी जो जोर देते थे, उसका इससे 


.. स्पष्टीकरण होता है। 


अहिसा क्‍या है ? अभी हम विकास के जिस स्तर 


. पर हूँ, उस पर इसे पूरा-पूरा समझता बड़ा मुश्किल है। 
गांधीजी के विचारों के पूर्व अहिसा को सिर्फ हत्या नहीं 
.. . करना ही माना जाता थां। अहिसा दर्शन में गांधीजी 
... ने अपने ही विचार डाले और इसे संक्रित्र प्रेम बताया। 
.._. परन्तु सक्रिय प्रेम क्या है? यह सब हम लोगों के लिए 
:... अस्पष्ट कथन है और सम्पत्ति तो हम लोगों के लिए 
... अधिक अनुभवगम्य हैं। सम्पत्ति कों' प्रन्यासिता की 
|... दृष्टि से, जिसकी मैंने ऊपर व्याख्या की है, देखते हुए 
|... भयातुर होता हूँ; क्योंकि इसकी मूल शर्तों को कार्यान्वित _ 
_. करना बड़ा कठिन है। सक्रिय प्रेस है,अपने आप को पह- 
-- चानना। अहिंसा सभी मतभेदों का अन्त है । जब तक सनष्य 


.. के मस्तिष्क में सम्पत्ति के स्वामित्व और उपभोग के सम्बन्ध 


० में मतभंद रहता है, वह अहिसात्मक नहीं हो सकता। 


: इस अवस्था को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि 


..._ वह त्याग की चरम सीमा पर पहुँच जाय। आध्यात्मिक 
- भाषा में अहिंसा सानवीय स्तर पर सभी मतभेदों का 
..._ अन्त हूँ और उसमें मनृष्य के दोहरे रूप की सम्पूर्ण समाप्ति 
... शामिल है । जब तक हम यह महसूस करते हैं कि अलग- 

... * अलग अस्तित्व' हे, एक हम हैं और” दूसरा कोई और 
..._ अर्थात्‌ मनुष्य-मनृष्य में भेद है, तबं तक हम दूसरों के हित _ 


हे के हर साथ अपने हित को परिपूर्ण रूप से नहीं पहचान 





_  खुकतें। इस दोहरे भाव को केसे दूर किया जाय ? - हम 


हा माँ और बच्चे का उदाहरण लें। मौ-बच्चे का. बंम्ब३ : १७ अगस्त १५६३ हर हम का, 2 6 


बहा», 2 


न्किक 


: सितम्बर १९ ६३ 


सम्बन्ध सक्रिय प्रेम का-अहिंसा विधि के कार्यात्वय का- _ 
आदर्श नमूना है। ऐसा इसलिए है कि मा और 
बच्चा दोनों ही यह महसूस करते हैं कि वे दोनों एक- 


दूसरे के लिए हैं। मो सिर्फ यही महसूस नहीं करती कि .:. । 
बच्चा उसका है, बल्कि यह भी महसूस करती है कि वह ॥ 
सम्पूर्णत: बच्चे की है। तथापि, बच्चे के कुछ वर्ष का... | 
हो जाने के बाद उस सम्बन्ध में परिवर्तन होने लगता है, 


लेकिन अदृश्य रूप में, और वह तब तक होता रहता जब. 
तक कि वह युवा नहीं हो जाता। जैसे बच्चा बढ़ता है, 
अदृश्य स्वभाव स्पष्ट होने लगता है। और, एक विचार 

तब दोहरा रूप धारण करने लगता है; क्‍योंकि सजग 
रूप से उसका समर्थन नहीं किया गया था। दोनों के 
मस्तिष्क अहम्‌ से सम्बन्धित विशिष्ट बातों से प्रभावित. 
थे। तथापि,.माँ। को सच्चा आनन्द हो सकता है यदि 
वह अहम्‌ भाव से ऊपर उठ जाय, बच्चे से अलग अपना... 
व्यक्तित्व भूल जाय और बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य... 


करे । 


अतः अहिसा की सम्पूर्ण प्रक्रि] अहम भाव पर 


आधारित मानवीय सम्बन्ध में परिवर्तन करने का एक 


पक्षीय' प्रयास हैं। अहिंसा में विश्वास रखनेवालों के 


सामने सबसे कठिन समस्या अपना मस्तिष्क उस विचार- - 
धारा के गत से विमुक्‍्त करने की है, जो प्रत्येक समस्या को... 


इस अहम भाव से देखती है। मानव-मानव के बीच का 





बाह्य सम्बन्ध तभी बदलू सकता है, जबकि यह अहम्‌ ... 
भाव समाप्त कर दिया जाय। अहिसा और सक्रिय 


प्रेम के आधार के समान प्रन्यासिता का आधार अहम 


भाव का-जो सानव और समाज के मध्य भेद खड़ा 
। मैं यह कह... 
सकता हूँ कि प्रत्यासिता के दर्शन व अहिसा के वन की... 
_ भी यही आधार शिला है । ् सा 


करके प्रवृत्तिथों को उकसाता हँ-छोप 








वकृण्ठ छ० गहता 


योजना आयोग की आमीण उद्योग आयोजन समितिद्वारा ह्वाल ही में वी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भाषण करते हुए. 
प्रथान मंत्री ने छोटे और बंडे उद्योगों के बीच संघर्ष पैदा न होने देने का ब॒ग्रह किया । इसके लिए आवश्यक है कि नीतियां 
स्पष्ट हों तथा भारत सरकार लाइसेंस देने व औद्योगिक नीति प्रशासत सम्स्खी अपने अन्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे। 


लूगी दिल्‍ली में जुलाई के अन्तिम सप्ताह में प्रामीण 

उद्योग आयोजन समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में 
हुए विचार-विमर्श से ग्रामीण औद्योगीकरण अभी 
विज्येष चर्चा का विषय बना हुआ हैं। इस समिति का 
गठन लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व योजना आयोग ने श्री जयप्रकाश 


नारायण द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग 


की स्थापना के प्रत्युत्तर स्वरूप किया था। समिति 
ने देश के ४६ क्षेत्रों में कई सघन विकास परियोजनाएँ 
आरम्भ की हूँं। केन्द्रीय रूप से कार्यक्रम ग्रामीण उद्योग 


हुर राज्य के लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति: 


की स्थापना की गयी हू, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य 


._ जना के काये में एक सलाहकार समिति मदद करती 
_ है। परियोजना अधिकारी इसके सचिव और संयोजक हैं । 
परियोजना क्षेत्रों के प्रत्येक क्षेत्र में चार खंड आते हैं। 

स्थायी समिति के निर्देशानसार कई केद्धों की परि- 
स्थितियों और आवश्यकत्ताओं का सर्वेक्षण किया गया। 
इन स्वक्षणों के आधार पर परियोजनाएँ बनायी जा रही हैं। 


व्यवस्था से असंतुष्टि 


.. सम्मेलन के समक्ष कार्य का पूर्ण विवरण प्रस्तुत 
किया गया। तथापि, सम्मेलन ने मख्य रूप से व्यापक 


नीति सम्बन्धी विषयों पर ही ध्यान दिया। इनमें से 


- एक प्रशासनिक और वित्तीय काय्ये-प्रंणांछी से सम्बन्धित 


. था-ऐसी कार्य-प्रणाली बनानी हे, जिससे व्यवस्था सुचारु 
रूप से चले। सम्मेलन को प्रस्तुत एक टिप्पणी में 


के 


श्री जवाप्काश नारायण ने प्रचलित यानी मौजूदा 
व्यवस्था पर कछ असंतोष प्रकट किया । योजना आयोग 
कार्यक्रम के लिए जो निधि निर्धारित करता हूँ, वह 
राज्य परारों को दे दी जाती हैं और वह राज्यीय वित्त 
का अंग बन जाती है । उसे राज्य सरकार के बजट के अन्य 
मदों ढी तरह ही खर्च किया जाता हैं। चूंकि परियोजना 


समिति एक तदर्थ समिति है, परियोजना अधिकारी निधि 


वितरण का कार्य अन्य सरकारी अधिकारियों की तरह 


योजना में परिवर्तेत करना होता है । 





: ही करता हैं। इससे देर होती हैं और समय-समय पर के का 
आयोजन समिति की स्थायी समिति के हाथ में है। द 


एक ऐसा सरल तरीका निकालना चाहिए जिसके 


। अन्तगंत राज्य स्तरीय समिति का सचिव-सामान्यतया 
मंत्री अथवा विभागीय मंत्री हैं। इसी प्रकार हर परियो- 


जोकि उद्योग निर्देशक अथवा संयकत उद्योग निर्देशक 


होता हैं-परियोजना समिति की. सिफारिश पर द 


राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार 
निधि वितरण की आज्ञा दे सके । यदि परियोजना समिति क्‍ 
को सरकारी समिति अधिनियम के अन्तगेंत पंजीकृत 
उद्योग विकास समिति में बदल दिया जाय, तो इस वध 


समिति को राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर 


और काम के विशेष मदों के छिए स्वयं स्थायी... 


समिति द्वारा ही ऋण और अनुदान देने की व्यवस्था... 
करना सम्भव हो सकता है। इससे ग्रामीण उद्योग क्‍ 
आयोजन समिति और परियोजनाओं को कार्यान्वित 
करनेवाले कार्यवाहक अधिकारियों के बीच और निकट 
सम्बंध सुनिश्चित हो जायेगे । हम 
..._ आशानतार सम्मेलन में उत्पादन की तकनीकों पर 
भी विचार हुआ। उदाहरण स्वरूप, उद्घाटन भाव 
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छह८ 


. में प्रधान मंत्री ने ग्राम विकास, विशेषतः 
विकास के लिए, के किसी भी कार्यक्रम में ग्रामीण 


. करण का महत्व बताया। तथापि, ग्रामीण औद्योगी- 


._ करण कार्यक्रम आवश्यक नहीं कि विद्युतीकरण से सम्बद्ध 
हो। ग्रामीण विद्यतीकरण के किसी भी कार्यक्रम मे 

_ बहरहाल उठाव (लिफ्ट) सिंचाई के 

. शक्ति की पूर्ति को सर्वाधिक प्राथमिकर्तों दी जानी 
. चाहिए। उसके बाद नये अर्वाचीन लघु 


._.. इस तरह की प्राथमिकता का कारण यह 
 औद्योगीकरण कार्यक्रम स्थानीय औद्योगिक उत्पादन में 
. वेविध्य लाने तथा परम्परागत उद्योगों केज्अछावा अन्य 
गैर खेतिहर उद्योगों में रोजगारी के अवसर प्रदान 
- करने के लिए है। परम्परागत उद्योगों में तो बहुत 


पर संख्या में लोगों को रोजगारी मिल ही रही हू यह ग्रामीण 


..._ औद्योगीकरण का उपहास ही होगा 
«स्वरूप अभी काम में लगे लोग बड़ी 


- हो जाते हैँ, जेसा कि होने की सम्भावता है के ४ 


._ -हरणस्वरूप हाथ करघों की जगह शक््ति-चालित करघें 
उठाना लाभरहित 


... स्थापित करने से । बहरहाल, यह प्रइन उठा 
... हैं, क्योंकि तृतीय योजना के अंत तक ऐसा नहीं लगता 


पट । कि. एक प्रति शत से अधिक गांवों में बिजली पहुँचेगी । 
-._ इससे अधिक महत्वपूर्ण है सम्मेलन में प्रा. धनंजयराव : 


 गाडगिल द्वारा प्रस्तुत लेख में उठाया गया सामान्य नीति 


विषयक प्रइन । अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा कि 
उद्योगों के बीच संघ तहीं होने देना 


. छोटे और बड़े 


.. चाहिएं। उन क्षेत्रों में भारी उद्योगों को नहीं फेलने 


द हे देना चाहिए जहाँ कि रोजगारी में वद्धि और विस्तार: 


हु कि ग्रामीण 
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के हित में लघु स्तरीय ग्रामीण उद्योगों को तरजीह देव 


चाहिए। तथापि प्रा. गाडगिल का अधिनिबन्ध यह था 


कि संघर्ष तो हैँ ही और स्पष्ट निर्देशों के अभाव॑ में 


विकेन्द्रित औद्योगिक उत्पादन के दावे उपेक्षित रह जाते 
हैं। प्रा. गाडगिल ने बताया कि ग्रामीण औद्योगीकरण 
के लिए महत्वपूर्ण आधार है ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध 


कच्चा माल। यदि बड़े उद्योग अपने असीम साधनों 


के बल पर इन्हें खरीदने में सफल हो जाते हैं, तो ग्रामीण: 
औद्योगीकरण प्रायः असम्भव हो जायगा।. कई क्षेत्रों 
में ऐसा हो रहा है, बिना इसका ध्यान रखे कि नयी 
स्थानीय उत्पादन इकाइयों पर अन्ततः इसका क्य 
प्रभाव पड़ेगा। जैसी कि प्रा. गाडगिल की आपत्ति 


कि तकनालाजिस्ट और वित्तीय विशेषज्ञ तथा प्र 
सावंजनिक कार्यकर्ता और प्रचारक भी उन्हीं इकाइयों 
के विषय में विचार करते हैँ, जिनकी तकनीक बहुत 


उन्नत हो और जो कि बड़े से बड़े पैमाने पर हो सकती 
 हैं। भारत में औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत दे 
में भिन्न सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं में खोज 


निकाली गयी तकनीकों को बिना अच्छी तरह सोचे-समझे 
स्वीकार करना | तथा अपनाना प्रशासनिक और वित्तीय 
दोनों ही क्षेत्रों में बड़ा गम्भीर खतरा मोल लेना हो सकता 


_-है। प्रा. गाडगिल ने सुझाव दिया कि लाइसेंस देनेवाहों 


तथा औद्योगिक नीति सम्बन्धी अन्य पहलुओं के कार्यवाहकों 
को स्पष्ट निर्देश दिये जाय॑ं तो विकल्प खोजे जा सकते हूँ। 


उन्नत औद्योगिक देशों के अनुरूप कार्य-क्षमता और 


पूंजी विनियोजन की सघनता के आकार के संस्थान 
खड़े करने से औद्योगिक विकास और शहरी केन्द्रीकरण 


का वह ढाँचा प्रस्तुत हो जायगा, जिससे कि योजना 
अधिकारी बचना चाहते हैं। तथापि, अभी जो औद्योगिक 


- रुख हे, वह भी उच्चतम शहरीकृत पंजी-प्रधान आधुनिक 
उद्योग और उद्योग रहित गरीब गांव की ओर ले जायगा 
-जब तक भारत सरकार सामान्य नीति की स्पष्टं घोषणा 


नहीं करती, नीति के अनुसार विशिष्ट निर्देश नहीं दिये जाते 
हम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में वविध्य लाने में असफल * 


और राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग की गतिहीनता 
दूर करने की सम्भावना और भी पीछे पड़ जायगी। 


. पूना :६ अगस्त ९९६३२ 








पंजाब में ग्रामोद्योगों की प्रगति 


गोपीचन्द भार्गव 


खादी तथा ग्रामेद्योगों के क्षेत्र में पंजाब ने काफी अच्छी प्रगति की हैं, खास कर १९९८७ में राज्य खादी और आमोद्योग 
मण्डल की स्थापना के बाद । चीनी आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए भी राज्य ने बड़ा 
उत्साहपूण प्रत्युत्तर दिया और १९६२-६३ के दरमियान ५७,६०० फौजी कम्बलों की पूर्ति की | सेना के लिए रसद की 
पूर्ति करने में वर्तमान वर्ष के दौरान यह राज्य और भी अधिक लक्ष्यांक्ों की प्राप्ति करने की अपेक्षा करता है | 


खूदी और ग्रामोद्योगों का पंजाब की अर्थ-व्यवस्था में 
.._ एक महत्वपूर्ण स्थान है । पंजाब में कृषि तथा ग्रामो- 
द्योग युग-युगान्तर से जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये रहे 
हैं। यहा तक कि अपने वेभवकाल में पंजाब कपड़े और 
लघू उद्योगी माल के मामले में अफगानिस्तान तथा इरान 
जैसे देशों के लिए प्रमुख निर्यातक प्रदेश था। किन्तु पंजाब 
में भी अंग्रेजी शासन के आगमन द्वारा अख्तियार किये 
गये स्वाथपूर्ण एवम्‌ दमनकारी हथकण्डों के कारण इन 
उद्योगों के शीघ्र पतन का काल प्रारम्भ हुआ। वस्त्र 
. निर्माण, कपास ओठाई, तेल पेराई, आटा पिसाई, धान 


.. कठाई आदि के लिए मिलों की स्थापना होने से 


.. स्थिति और भी खराब हो गयी। ये सब काम मशीनों 
के आगमन से पूर्व स्थानीय रूप से निरमित सीधे-सादे 


. उपकरणों की सहायता से हाथ द्वारा होते थे तथा 
इस प्रकार अत्यधिक जरूरतमन्द लोगों को रोजगारी 
मिलती थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि: 


पंजाब में आजादी की लडाई और ग्रामोद्योगों का 
पुनरुद्धार करने का कार्यक्रम साथ-साथ चला। 


आज दों हजार संस्थाएं 

स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम 
में सरकारी प्रोत्साहन का अभाव रहा। राष्ट्रीय सरकार 
. ने इन उद्योगों का कार्यक्रम कार्यान्वित करनेवाले 
... संगठनों की, उनके सीमित साधन-स्रोत तथा क्षमता को 

. देखते हुए, सहायता करने की बात सोची। सन्‌ १९५६ 
में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की स्थापना हुई 
... जिसने अप्रैल १९५७ में १९५३ में स्थापित 


करने व उनके विकास को और अधिक बढ़ावा देने की 


की स्थायना हुई। कोई ४३७ सहकारी समितियों को 


मण्डल ने २९,४२, १४६ रुपये अनुदान तथा ५०,३४,५५५ 


गत उद्योग प्रारंभ करने में सहायता मिली है । 
































खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का कार्यभार सम्भाला | 
आज समूचे देश में कमीशन के विभागीय कार्यालय हैं। 
कमीशन के प्रयत्नों में सहायक होने के लिए प्राय: सभी 
राज्यों में-पंजाब सहित-खादी-और ग्रामोद्योग मण्डल 
निर्मित किये जा चुके हैं। समग्र भारत में करीब २,००० 
संस्थाएँ खादी उत्पादन और बिक्री कार्य में लगी हैँ। 
ग्रामोद्योगों का सहकारीकरण भी साथ-साथ चल रहा है । 

प्रचार-प्रसार और ग्रामीणों के लिए प्राविधिक व वित्तीय 
सहायता का प्रावधान रखते हुए ग्रामोद्योगों का संगठन 


दृष्टि से पंजाब में १९५७ में खादी और ग्रामोद्योग मण्डल 


प्राविधिक और आथिक सहायता दी गयी हैँ तथा राज्य 
मण्डल के प्राविधिक कर्मचारी उनकी देख-रेख करते हूँ । 
सन्‌ १९५८ से मार्च १९६३ के अन्त तक उपकरण, 
सरंजाम आदि खरीदने और भवन-निर्माण के लिए राज्य 


रुपये ऋण स्वरूप स्वीकृत किये। ऋण उपकरण व. 
सरंजाम खरीदने, कच्चा माल भाण्डारित करने, हिस्सा 
पूंजी, संचालन पूंजी आदि के लिए दिया जाता है। 
अनदान तथा ऋण से ग्रामीणों को सहकारी समितियाँ 
गठित करने और उन्नत साधन-सरंजाम के साथ परम्परा- 


अधिक रोजगारो द 
सभी ग्रामोद्योग रोजगारी प्रधान हैं और कामगार 
उन्हें अपने घर पर चला सकते हैं । उपकरण तथा सरंजाम 


























७७०... खादी ग्रामोद्योग : सितम्बर १९६३ 


पर विनियोजन भी बहुत कम होता है। अतएव थोड़े. ताड़ गुड़ उद्योग राज्य में नया-नया है, छेकिन उसके 
.. विनियोजन से अधिक रोजगारी का निर्माण किया जा बड़े उत्साहप्रद फल प्राप्त हुए हैं। सन्‌ १९५८-५९ . 
सकता है। अतएव वर्ष में करीब १५० दिन बिना किसी में मात्र ९,१६७ रुपये का उत्पादन हुआ था, लेकिन 
काम के रहनेवाले हमारे कृषकों के अतिरिक्त श्रम को १९६२-६३ के दौरान वही ७७,१५१ रुपये तक पहुँच 
इन उद्योगों में लगाया जा सकता है। यदि इन व्यक्तियों गया। इस उद्योग के विकास की तो और भी बहुत _ 

. में से प्रति व्यक्ति औसत २५ नये पैसे भी रोजाना कमाये गुंजाइश है, क्‍योंकि छेदन योग्य चार छाख खजूर के . 
. तो हमारे जैसे देश में जहँ। की ७५ प्रति शत जनता क्षि पेड़ों में से केवल १४,००० का ही नीरा के लिए छेदनः 
.. कार्य में छगी है, राष्ट्रीय आमदनी में प्राप्त होनेवाला हुआ। खजूर ताड़ की पत्तियों व रेशों से टोकरियो, 
योगदान कोई मामूली नहीं होगा। मण्डल के कार्यक्षेत्र जड़, बुश आदि भी बनते है। पा 
' में आनेवाले ग्रामोद्योगों और खादी के क्षेत्र में पिछले. रेशा उद्योग पंजाब में बहुत लोकप्रिय बन गया है।. 
.. पौँच वर्ष. की अवधि में राज्य में जो प्रगति हुई है उससे इसका उत्पादन १९५९-६० में १०,२६२ रुपये का था. 
-.... इस बात का ओचित्य सिद्ध होता हे कि उन्हें और अधिक जो १९६२-६३ में बढ़ कर १३,१६,२०३ रुपये का हो _ 
.. प्रोत्साहन दिया जाय। प्रगति उत्साहप्रद रही है। गया। इस उद्योग को और अधिक लोकप्रिय बनाने के . क्‍ 
... प्रस्तुत तालिका से पता चलेगा कि गत पाँच वर्ष में हाथ. लिए खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायतों तथा खादी 
.._.._ धान कुठाई, ग्रामीण तेल और ग्रामीण कुम्हारी उद्योग संस्थाओं के जरिये कारीगरों को रस्सी बनाने की एक - 
के उत्पादन में पाँच गुनी वृद्धि हु है।....._ जापानी ढंग की मशीन रियायती कीमत पर दी जाती. 











पंजाब में ग्रामोद्योगों का उत्पादन: १९५८-५९ से १९६२--६३ तक 
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पंजाब में ग्रामोद्योगों की प्रगति 


है। इस मशीन की रियायती कीमत ७० रुपये है। 


यह एक छोटी-सी मशीन है और महिलाएँ तथा बच्चे 


. तक भी इसे चला सकते हैं। आठ घण्टे काम करके एक 
.. कामगार दो से तीन रुपये तक प्रति दिन कमा सकता हैं । 


पंजाब में खादी उत्पादन तथा बिक्री कार्य खादी 
और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा सहायित १३ पंजीकृत 
संस्थाओं के जरिये चलाया जाता है। ये संस्थाएँ 
राज्य भर के सूतकारों से सूत खरीदती हैं, उसे बुनवाती 
और रंगवाती हैं तथा शहरों व कस्बों में खादी की बिक्री 
करती हैं एवम इस प्रकार के कमीशन का कार्यक्रम कार्या- 
_न्वित करने का महत्वपूर्ण साधन बन गयी हैं । पिछले चार 
वर्ष की अवधि में राज्य में खादी के उत्पादन और विक्रय 
में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। खादी का उत्पादव १९०९- 
६० में ६७,९०,२४० रुपये का था जो १९६२-६३ 
में इतना बढ़ा कि २,६२,०२,६२७ . रुपये तक पहुँच 
गया । इन संस्थाओं के जरिये १,४०,९६१ कारीगरों 


और २,१६९ वेतन भोगी कर्मचारियों को कास 


मिला। अन्य ११,००० व्यक्तियों को दूसरे ग्रामोद्योगों में 
काम मिला। 


.. खादी व ग्रामोद्योगों के विकास को और अधिक बढ़ावा 
_ व प्रेरणा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 


.. ने ग्राम्य जीवन के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम-नया 


_ मोड़ कार्यक्रम-चलाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
उद्योग शुरू करने से पूर्व गाँव का उसकी आबादी, रोज- 
गारी की पद्धति, कच्चे माल की उपलब्धि आदि के सस्बन्ध 
में सर्वेक्षण किया जाता है। 
पंचायत को साथ लेना होता है और स्थानीय जनता को 
प्रारम्भ में कम से कम २५ प्रति शत उत्पादन स्थानीय 


रूप से खपाने का संकल्प लेना पड़ता है। यह कार्यक्रम 


खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायतों और खादी संस्थाओं 
के जरिये कार्यान्वित किया जाता हैं। पंजाब में ४८ 
गांवों में सर्वांगीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। 


सर्वेक्षण कार्य में क्षेत्र की 


3७१ 


पिछले अक्तूबर में जब देश पर चीनी आक्रमण हुआ, 
तो सेना के लिए फौजी कम्बलों की बहुत माँग सामने 
आयी। ऐसे अवसर पर पंजाब में वहाँ की खादी संस्थाएँ 
आगे आयीं और उन्होंने १९६२-६३ [में ५७,५०० 
कम्बलों की पूति की। इस वर्ष (१९६३-६४) के लिए 
१५,०५,००० फौजी कम्बलों )द६०,० ने चौखाने कम्बलों 
और २५,००० मीटर कम्बलनुमा कपड़े का लंक्ष्यांक निर्धा- . 
रित किया गया है। पंजाब के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों 
में ऊन कताई बहुत लोकप्रिय है। अब इन क्षेत्रों में. 
ऊन कताई और बुनाई तथा अन्य ग्रामोद्योग शुरू करके 
अधिक रोजगारी प्रदान करने के प्रयत्न किये जा रहे 
हैं। तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्रों के लिए 
५१ लाख ७८ हजार रुपये नियत किये गये हैं। 
सेता के लिए कम्बल द 

चूंकि देश के समक्ष प्रस्तुत खतरा कोई अस्थायी नहीं 
है, इसलिए देश की अर्थ-व्यवस्था को एक नयी अवस्था . 


में ढालना हमारे लिए आवश्यक हैं। यह तभी हो 


सकता है जबकि हम अपनी दीर्घे स्तरीय मिलों को सेना 
के लिए आवश्यक रसद की पृति में लगा दें और अपनी 


. रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ग्रामोद्योगों पर निर्भर 


करें। ग्रामोद्योगों सें बहुत कम विनियोजन की आवश्य- 
क॒ता है और उनमें उत्पादन जल्दी तैयार होता है । अर्थ- 
व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण से यातायात पर जो अना- 
वदयक भार हैं वह भी कम हो जायेगा। इसके साथ 
ही देश भर में फेले हुए छाखों-करोड़ों लोगों के लिए 
रोजगारी का निर्माण भी होगा, जिससे हमारी प्रति- 
रक्षात्मक क्षमता बढ़ने के अलावा वेसा करना स्वयम में 
ही किसी भी आक्रमण के विरुद्ध एक महान प्रतिरक्षा 
होंगी । 

और फिर, खादी तथा ग्रामोद्योग सबको काम यानी 
रोजगारी प्रदान करते हैं और उनमें आथिक समानता का 
विचार निहित ः 
चण्डीगढ़ : १६ अगस्त १९६१५... ७ 
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ई डिहशड- डक: 


इा्ओ रह अकेले: व डकंडंट25 कट 
2, अपन अनशन ज-सतकधमनिरत सनक ०“ मन 
्एएह माहिर फ्रीरेए 2 +- 


एक भ्राविवाप्ी क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता 
क्‍ छोटे लाल शर्मा... 


प्रस्तुत ठेख में राजस्थान के कोटा जिछे में शाहबाद पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले आदिवासी क्षेत्र की 
भौगोलिक स्थिति, कृषि सिंचाई, रोजगारी व यातायात से सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है । लेखक वहाँ 
चल रहे ग्रामोद्योगों का भी संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करते हुए उनकी सम्भाव्यताओं पर विचार करता है | 


हा [छवाद पंचायत समिति में दो तहसीलें हें- शाह- 
बाद और किशनगंज । यह समिति कोठा-बारां 


संभाग से पूर्व में स्थित हें। समिति का समूचा क्षेत्र 


आदिवासी क्षेत्र है। स्वेतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व इसे कोटा 
राज्य का जंगली इलांका कहा जाता था 


विभकत करती है, जिन्हें वहा तरेटी' और “उपरेटी 
कहते हैं। पावंती नदी इसे शेष कोटा जिले से अछूग 


करती है। नदी के दूसरे किनारे से लेकर हम एक 
ऐसे क्षेत्र में कदम रखते हैं जो सर्वाधिक पिछड़ा हुआ 


घोर गरीबी, कमी, भुखमरी, बेकारी, असाक्षरता 


पुराने रीति-रिवाजों तथा पारस्परिक देश का शिकार 


है, जहा घने जंगल हूँ, जिनमें आवागमन का कोई 


साधन नहीं हे और डाकुओं एवम्‌ जंगली जानवरों के 
घर बने एह॒ए हैं। 


लगभग ८० वष पृव ग्रह क्षेत्र झालावाड़ राज्य के 


अन्तगंत था; क्योंकि राज्य के संस्थापक राणा झालिम 

सिह ने शाहबाद के जंगल ब्राह्मण किलेदारों से. 
जीत लिए थे। चूंकि शाहबाद और झालावाड़ के. 
बीच किसी तरह से कोई सम्बन्ध नहीं था, इसलिए 
यह क्षेत्र परिषृर्ण रूप से उपेक्षित ही रहा । ये तहसीलें 
जब कोटा राज्य को स्थानांतरित की गयीं तो कोटा 
के महाराजा उमेद सिंह ने इस क्षेत्र का विकास 


करने की ओर ध्यान दिया और इसलिए उन्होंने इस 


घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के निवासियों 


का*वहाँ बसने दिया कि जितना क्षेत्र वे जंगल काट 


शाहबाद 
की घाटी इस क्षेत्र को दो भागों-निचला और ऊपरी-में 


कर साफ कर लेंगे, उस पर उन्हीं की मिल्कियत _ 
होगी। फलत: उक्त क्षेत्र में जमींदारों की एक शृंखला 
स्थापित हो गयी। इन जमीददारों ने क्षेत्र के सहरियों: 
को अपने हालियों के बतौर रख लिया और घड़ियावाली 
तथा' गोगची नदी के बीच 'की उपजाऊ भूमिका 


“उपयोग किया । 


जमींदारी उत््मूलंन और अनेक सरकारी तथा गैर _ 
सरकारी संस्थाओं द्वारा आदिवासियों में विकास खण्ड - 
खोलने एवम्‌ सामाजिक कार्य प्रारम्भ करने के 
साथ आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए एक वाता- 
वरण निर्मित हुआ है। इसके अलावा कोटा में चम्बल 


नदी पर सिच्राई व हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के प्रारम्भ क्‍ 


से ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र का भविष्य भी उज्ज्वल - 


_है। क्षेत्र को अनेक प्राकृतिक लाभ प्राप्त हैं जैसे, 


औद्योगिक कच्चे माल, सस्ते श्रम की उपलब्धि, जल 


व शक्ति की पूर्तिन्‍जो कोटा से प्राप्त हो सकती. 
है-मुश्किल से ९५ मील की दूरी पर स्थित और 


अजमेर व कोटा से होकर दिल्‍ली से शिवपुरी जाने- 


वाले राष्ट्रीय जनपथ (हाइवे) पर स्थित होना, जो 
_ कि शिवपुरी नामक स्थान पर बम्बई-आगरा सड़क 
में मिलतां है। 


गगोलिक स्थिति 


कुल क्षेत्रफल १,१८६ वर्ग मील यानी ६,१९,५४८ 
एकड़ है। आबादी (१९५१ की जनगणनानुसार). 
६९,००० है। भगोल, जन-संख्या की संघटना आदि 





.. ज्वार 











एक आदिवासो क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता 


से सम्बन्धित विशिष्ट बातें इस प्रकार हैं : ग्राम संख्या 
४३५; कुछ जन-संख्या: ६९,०००; आदिवासी 
आबादी : ३०,० ००; ५० प्रति शत से अधिक सह- 
रियोंवाले गाँवों की संख्या: १२७; पहाड़ चट्टान 
. आदि: १,७९,४२५ एकड़ ; जंगल : २,४३,२०० एकड़ 
. कृषि भूमि: १,३०,५६० एकड़; और कृषि योग्य 
भूमि: ६६,३६३ एकड़ । औसत वर्षा ४० इंच हें; 
. तापमान गर्मियों में १०४? फर्नेहाइट और सर्दियों में 
६२" फर्नेहाइट । 


फसलों का स्वरूप _ 
यद्यपि इस क्षेत्र में प्रधान रूप से जंगल हैं, फिर 


भी १,३०,५६० एकड़ पर खेती होती हें। क्षेत्र का 
फसली स्वरूप इस प्रकार है: 





. फसल... क्षेत्र प्रति एकड़ उपज दर प्रति सन 
.. (एकड़ में) (मन में) (रुपये में) 
.. अनाज : । 
गेहूँ. ४९,१०० १० १६ 
धान. ३.०० ११.३ २६ 
रेड५३२५ : ५ श्र 
जब. २,००० 48 १२ 
.. मक्का २,३६० १०.६ १०. 
.. बांजरा ३,८१० .. ... ५ १० 
दालें. 
चता . ३,५०० के १५ 
उ्दें.. १५०. ३५ १६ 
मूंग १३९००... २ १६ 
 तिलहन द 
तिल ३,८०० ७ «5 
राई ३०० २. २० 
गन्‍ना १,१७५... र३५० 





कृषि कार्य में ४७,८२१ व्यक्ति लगे हैं। आदि- 
वासियों की संख्या ३०,००० हँ। आदिवासी जनता 








७७३ 


के वर्तमान पेशे इस प्रकार हैं: (१) कृषि और 
स्थानांतरण खेती (जून से सितम्बर तक); (२) 


_ जंगली पंदावार का संग्रह (अक्तूबर से मार्च तक); 


और (३) श्रम (अप्रैल से मई तक-मुफ्त) । 
खेतों का आकार 





आकार खेतों की संख्या 


१ एकड़ से अधिक नहीं 
१.१ से २.५ एकड़ तक 


०. 


रस स ५ 


३ १०,५०० 
है 


का 727. 

५.१ से १० 7... 77 ४००० 
१०.१ से र५एू + #. ४०० 
२५.१ से ५० » »: २०० 
५० एकड़ से अधिक १००, 





गेर खेतिहर धंधे और उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या 
इस प्रकार हैं: हाथ करघा-१२१; मघु-संग्रह-५००; 
कत्था-उत्पादन-१५०;. चर्मशोघन--३७०; बांस 
कार्य-११०; दियासलाई व गलीचे बुनकर-२६७; बीड़ी 
बनानेवाले-६० ; तेलकार-१५७; और कंभकार-१६०। 

वस्तुतः जो अर्थ-व्यवस्था वर्गों पर आधारित थी 
वह अब क्ृषि द्वारा पूरित हो रही है और यह एक 
विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था का चिन्ह है। सहरियों की _ 
कुल औसंत आमदली प्रति व्यक्ति प्रति माह मात्र १५ 
से २० रुपये है। अतएव उनकी आय और क्रय-शक्ति 
बढ़ाने की स्पष्ट आवश्यकता हँ। इसके लिए हमें 
बनियादी उद्योग का अन्य उद्योगों के साथ तालमेल 
बेठाना पड़ेगा। सरकार ने भमिहीन आदिवासियों के 
लिए २०,००० बीघा जमीन नियत की और १९६२-६३ 
में तकावी के रूप में वितरण के लिए दो लाख रुपये 
स्वीकृत किये। 


सिचाई क्‍ 
लघु सिंचाई कार्य के लिए काफी गुंजाइश है। 
उन्नीस लघु सिंचाई कार्य सपतन्न हो चुके हूँ। डाण्डा 
















































. पूर्णिया परियोजना, टाण्डा अहीरा और विलोदा कार्य 
१८,००० रुपये खर्च पर पूर्ण हुए तथा शोष अन्य 
१,५०,००० रुपये व्यय पर। समाज कल्याण विभाग 
ने भी दो लाख रुपये की लागत के तीन बड़े सिंचाई 
कार्य हाथ में लिए हैं। सिंचाई विभाग सर्वेक्षण कर 
रहा है। वह भी कुछ सिचाई कार्य तृतीय योजना काहू 
में अपने हाथ में ले सकता हैं। सरकार ने हाहू 


... ही में रूघु सिंचाई कार्यों के छिए एक लाख रुपये 
.. स्वीकृत किये 


ल्‍ । अभी १२,८६१ एकड़ भूमि की 
सिंचाई हो रही हु और १९६२ के अंत तक उसके 


हा १९,८०० एकड़ हो जाने की आशा हे। रूघु सिंचाई 


. कार्य का पहले से ही एक जाल-सा बिछा हुआ है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विकासोन्मुख कृषि के 
. लिए काफी गुंजाइश है । सहरियों द्वारा खेती की गयी 

६७३ एकड़ भूमि में से ३,११७ एकड़ भमि पर 
सिचाई होती है । 


.. पशु-धन के सम्बन्ध में क्षेत्र काफी सम्पन्न है। 
'. इसका मुख्य कारण यह हू कि पशुओं के लिए 
चारा वहाँ पर साधारणतया मुफ्त में प्राप्त हो 
जाता हैं। प्रति वर्ष राज्य के दूसरे-दूसरे हिस्सों से 
'. यहाँ पशु आते है । पशुओं की संख्या इस प्रकार 
.. है: गाय और बेल : ६०,८२३; भैंस-मैंसे : २८,५३६; 


बकरे व बकरियों : ५,३४९; तथा 
० 5 जज १०,६८६। “ | 
-.. शक्ति पूति. | 


.. . चअपपेक्षा हूँ कि कोटा जिले में स्थापित किये. 
.. जानेवाले लरूघु स्तरीय उद्योगों के लिए 


चम्बल 
हाइड्रोइले- 





। घादी योजना के .अन्तगेत कोटा 


... किदृक बक्ति काफी सस्ती दर पर और काफी मात्रा में 
.... प्राप्त हो सकेगी तथा क्षेत्र के सभी उद्योगों की झक्ति 


.. सम्बस्धी आवश्यकताएँ पूर्ण करना सम्भव हो सकेगा। 
खेत्र में पाती की कम्मी नहीं है | बाणगंगा, रेणपी 


हा र खन्‍्दार ओर घाड़ियावाली आंदि जैसी अनेक छोटी-छोटी 
नदियां क्षेत्र में बहती हैं। ये नदियों वहाँ के स्थायी द 


खादी ग्रामोद्योग : सितम्बर १९६३ 


हैं और बहुतायत में प्राप्त है। 


जैसी भवन निर्माण सामग्री क्षेत्र में. बहुत ही सस्ती 
. दर पर उपलरूब्ध है । जमीन भी बहुत सस्ती है । सीमेप्ट 
लाखेरी और सवाई माधोपुर में तथा फर्श डालने के .. 



















जलू-ख्रोत हैं। केलवाड़ा, समरानिया, सीताबाड़ी जैसे 
स्थानों पर पानी' की सतह बहुत ऊंची है। अनेक 
स्थानों पर छोटे-छोटे बांध बांधे गये हैं। पानी मीठा 


श्रम सस्ते में उपलब्ध हैँ । पुरुष श्रमिक १.५० 
रुपया प्रति दिन और महिला श्रमिक १ रुपये प्रति 
दिन में स्थानीय रूप से प्राप्त हो जाता है। पुरुष 
व महिला श्रमिकों के लिए अधिकतम दर क्रमश: 
दो तथा डेढ़ रुपया हो सकती हैं । अर्ध-कशल 
श्रमिक भी उपलब्ध हैं । 


निकटतम रेलवे स्टेशन बारां है। बारां राजस्थान 
की दूसरी बड़ी मण्डी हैँ। बारां रेल्गाड़ी तथा 
सड़क मार्ग द्वारा कोटा जंकशन से जुड़ा हुआ है और 
दोनों ही बम्बई-दिल्ली रेलवे छाइन पर होने के 
कारण रेल एवम्‌ सड़क मार्ग से भली-भौति जुड़े 
हुए हैं । बीना, भोपाल, दिल्‍ली, अजमेर, इन्दौर, 
जपपुर और शिवपुरी के लिए सड़क यातायात उप 
लब्ध है । इस प्रकार क्षेत्र में सभी यातायात 
सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 


इस क्षेत्र के दोनों ओर राजस्थान में बारां तथा 
मध्य प्रदेश में शिवपुरी स्थित मण्डियाँ हैं, जहाँ बेंक 
सम्बन्धी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं । सभी प्रकार. के. 
औद्योगिक उत्पादन दिल्‍ली, कानपुर, बम्बई, इन्दोर,. 


अजमेर व जयपुर जैसे भारत के महत्वपूर्ण उपभोग. 
केन्द्रों को पहुँचाये. जा सकते हैं । 





पत्थर, चौके, मिटटी, इमारती काठ तथां चने 


चौके रामगंज मंडी व मोड़क में बहुतायत से प्राप्त हैं। 





आदिवासी 


कल आबादी में करीब ४४ प्रति शत आदिवासी 
। वे जंगलों में रहते हैं। उनमें से भी कुछ तो 





न 





बहुत पिछड़े 








एक आदिधासी क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता ह ... छ७५ 


बिल्कूल एकाकी जीवन बिताते हैं। यद्यपि उनका 


. मुख्य पेशा खेती है लेकिन उनके खेतों का आकार 
बहुत छोटा हैँ। उनमें से बहुत से भूमिहीन श्रमिक 
हैँ और गिलोंदी, महुआ-फूल, बिरोंजी, शहद, गोंद, 


आम्ला आदि जेसे जंगली उत्पादनों के संग्रह में लगे 
हैं। इन चीजों के बदले वे स्थानीय ब्यापारियों से 
अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं। रुपये-पैसे 
की शब्दावली में उन्हें बहुत कम कीमत मिलती हैं। 
बरसात के दिलों में बे मजदूरों अथवा शिकार के 
लिए हाका' करनेवालों के रूप में काम करते हैं। 
उनमें से बहुतों को चारों मौसमों में वस्त्र, आवास 
और भोजन भी अच्छी तरह उपलब्ध नहीं होता। 


. इन असमर्थताओं में यह भी जोड़ा जा सकता है कि 
अनेक व्यक्ति आ्थिक दृष्टि से कर्ज के भार से दबे 


हैं और फलस्वरूप सामान्यतः बे दासता की स्थिति 
तक पहुँच गये हैं। शिक्षा की दृष्टि से आदिवासी 
और शोषण के शिकार हैं; क्‍योंकि 
वे असंगंठित, अनपढ़ व अनभिज्न हें। 
कृषि-उद्योग 

चर्मोओग : जिन उद्योगों का आसानी से कृषि 


... के साथ पारस्परिक सम्बन्ध एवम्‌ समन्वय स्थापित 
क्रिया जा सकता है, उनमें क्षेत्र में पशु-धन का 


बाहल्य होने के कारण चर्मोद्योग को सर्वोच्च स्थान 
मिलना चाहिए। काफी संख्या में पशुओं की प्राप्ति 
तथा पेशेवर चमंकारों को बड़ी संख्या के कारण इस 
क्षेत्र में करीब ३७० आदश शवच्छेदत व चमंशोधन 
केंद्र बड़ी आसानी से खोले जा सकते हूँँ। विकास 
खण्ड में समरानिया, कस्बाथाना, शाहबाद, नाहरगढ़ 
छिनोद और पीपलदा में पहले से ही छः: पंजीकृत 
चर्मोत्पादक सहकारी समिततियाँ हैं। खाण्डा-सहरोल 


तथा खण्डेला में दो और समितियों पंजीकृत करवाने 


की योजना है। एक आदर्श चमंशोघत केन्द्र क्षेत्र 


: के केन्द्रीय स्थल समरानिया में स्थापित होना चाहिए। 
_ भंवरगढ़ में एक दधिची यंत्र (डाइजेस्टर) इकाई 


तुरंत चलू सकती हैं । 


काम ठीक से नहीं चल रहा है 


कृषि से जिस दूसरे उद्योग का अति निकट 
सम्बन्ध है वह है गुड़ और खांडसारी उद्योग । 
पहले से ही १,१७५ एकड़ भूमि पर गज्ने की 
खेती होती है । क्षेत्र के अनुसार करीब ४,११,२५० 
मन गन्ना पैदा होता हैं। फिलहालू जो लघ 
सिंचाई योजनाएँ निर्माणाधीन हैं उनके पूर्ण होने 
प्र गन्ना उत्पादन बढ़ सकता है । 

- अकेले कैलबाड़ा गाव के नजदीक पाँच मील के 
घेरे में १२२,००० मन गन्ना पैदा होता हैं। अतएवं | 
क्षेत्र में कई गृड़-खाब्डसारी की उत्पादन इकाइयों 
स्थापित की जा सकती हैं । उद्योग के विकास के लिए 
दो गूड-खाण्डसारी सहकारी समितियां और एक शक्कर 
उत्पादक सहकारी समिति पंजीकृत हो चुकी है । 

ग्रामीण तेल : क्षेत्र में तितहन काफी तादाद में मिलते 
है। करीव ४,१०० एकड़ भूमि पर तिलू व अलसी 
की खेती होती है और इस प्रकार लगभग ८,२०० 
मन तिलूहन पेदा होते हैं। क्षेत्र में १५७ तेली 
परिवार हैं। उनके पास १५७ घानिया हें । 
शाहबाद, भवरंगढ़ और केलवाड़ा में तीन तेल 
उत्पादक सहकारी समितियां हैं। लेकिन उनका 
! तीनों समितियों 


को ही मोसम काल में तिलहन संग्रह करने के लिए 
वित्तीय सहायता की जरूरत हैं । 


वन्य उद्योग 

जंगल पूरे क्षेत्र में हें। शाहबाद, किशनगंज 
तथा नाहरगढ़ के घने जंगल इस क्षीत्र में हैं। कत्थे 
के लिए खेर, उपयोगी वस्तुओं के लिए बांस, बींडी 
के पत्तों के लिए तेन्‍्द्र, फूलों व अखाद्य तेलबीजों 
के छिए महुआ और इमारती लकड़ी के लिए 
सागवान के पेड़ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं । 
जलवादड्टा और नाहरगढ़ में सागवान तथा अन्य 
प्रकार का उपयुक्त एवम्‌ मजबूत, टिकाऊ काठ 
मिलता हैँ । किशनंगज, जलवाड़ा, नाहरगढ़, राजपुर 
और कस्बाथाना में बढ़इयों के ९० परिवार हैं; उनके 











































| ७७६ खादी ग्रामोद्योग 


पास पुराने, परम्परागत औजार हैं और वे बेलगाड़ी 


.. तथा कृषकों के काम आनेवाले अन्य प्रकार के सीधे- 


..._ सादे उपकरण बनाते हैं । ये बढ़ई यद्यपि मुख्य 
. रूप से खेती करते हैं, पर इस काम से . १,००० 
रुपये वाषिक कमा सकते हैं। इसके अलावा ईंधन 
की लकड़ी और कोयला बनाना वहाँ के अभ्य' 
महत्वपूर्ण उद्योग हैं । 


रामगढ़ और शाहबाद तहसील में सनवाड़ा के 
._ नजदीक खिरखई, खण्डेला के समीप फोदिया, शाहबाद 
. से ६-७ मील दूर स्वांस, राजपुर के निकट भेंसड़ा 
... और शाहबाद में ३,००० एकड़ में बांस के जंगल हैं । 
._ करीब ९५ परिवार (७५ बांसेड़ों के और २० सहरियों 

_ के) परम्परागत रूप से बांस से घरेलू उपयोग की 


.. चोजें बनाने में लगे हैं। रामगढ़ में ५८ बांसेड़ा 
*. परिवारों की सहकारी समिति को खुले बाजार में 
ऊंची दर पर बांस खरीदने पड़ते हें । उपलब्ध बांस 


. का गुण-स्तर अच्छा हे और चार इंच व्यास के 
. बांस वहाँ पर प्राप्त हैं। चूँकि ये परिवार ५५० 
रुपये में १,५०० बांस खरीदते है और उनकी वस्तुएँ 

बनाकर १,५०० रुपये में बेचते हैं, जो बाजार में 
सिफ १,६६० में बिकती हैं, इसलिए बहुत कम लाभ 
प्राप्त हो पाता हैँ। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य करीब 


५० रुपये माहवार ही कमाता है। 


..... फिलहाल डाल, डालियों, टोकरियों, पंखों आदि जैसी 
_. स्थानीय उपयोग की वस्तुएँ बनायी और रामगढ़, 
...  रेलवण, बड़ौदा (मध्य प्रदेश), भँवरगढ़, किशनगंज, 
_.. -बुड़ादीत तथा मंगरोल के साप्ताहिक बाजारों में बेची 


_..  बचानेवाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवा प्राप्त कर 

.... उद्योग का संगठित विकास- करने की काफी  गंजा- 
.... इश है। अखिल भारत दस्तकारी मण्डल के जरिए 
|... यह काम किया-जा संकता है। कागज और दिया- 
|... स॒लाई में इस्तेमाल के अलावा इनसे कुछ बहुत ही 


.. कलात्मक वस्तुएँ बनायी जा सकती हैं । इस काम के 


: सितस्वर १९६३ 





लिए कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु दक्षिण 
में भेजा जा सकता है । 


हाथ कागज : ऊंची जात का कागज बनाने के 


लिए बांस के जंगलों के अछावा एक अन्य प्रकारका 
घास भी पर्याप्त मात्रा में हरेक स्थान पर मिलता 
है, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में गोंबरा 


घास कहते हैं। शिवपुरी के लोग इस घास का जाल | 
बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किशनगंज तहसील | 


का यह एक फलता-फलता उद्योग हो सकता है। और । 


फिर शाहबाद, केलवाड़ा तथा नाहरणढ़ में छाबदार घास _ 
एवम्‌ घाटी क्षेत्रों में लूटा घास मिलता है। इस घास का. 
एक नमूना परीक्षण के लिये पूना स्थित हाथ कागज .. 

अन्वेषण केन्द्र को भेजा गया। केन्द्र पर कुछ 


परीक्षण हुए और यह पाया गया कि यह घास 
_पुटठा कागज बनाने के लिए उपयुक्त है तथा हूघु .. 


स्तर पर कागज बनाने के लिए नहीं । 


पुट्ठा कागज बनाने के लिए आवश्यक उपचार 


इस प्रकार है: पूनावाले नमूनें का कॉम्प्रेशश 
रसायन-१५ प्रतिशत जल्दी... 
गलानेवाला, त्वरित चूना; तापमान-१०० सेण्टीग्रेड; 
समय-५ घण्टे; प्राप्ति-६७ प्रति शत और बीटिंग का... 
दौरान ये सामग्रियाँ 


डाइजेस्टर का उपयोग 


समय-२ घपण्टे। बीटिंग के 
डाली गयीं: पीली आकरे-५ से १० प्रति शत; .. 
रोजिन-३ प्रति शत; और फिटकरी-४ से 
प्रति शत । 


. गोंद संग्रह: खैर और धोक के जंगल पाये जाते हैं।.._ 
उनका क्रमशः कत्थे एवम जलावन या कोयला उत्पादन 


के लिए उपयोग करने के अलावा सहरिया जाति के 
छोग उनसे गोंद भी इकट्ठा करते हैं जो एक उप- 


उत्पादन है। वे यह गोंद प्रधान ठेकेदार को बेच देते 
हैं। बिक्री दर स्थान-स्थान पर तथा गोंद के गुण- 


स्‍तर के अनुसार अछूग-अछूग होती है। अधिकांशतः 
गोंद का ज्वार, गेहूँ या नकंदी के साथ बदलौन होता .. 




















है। श्रस्ततु विवरण से यह बात स्पष्ट हो सकेगी 
 गोंदकी 


किस्म वास्तविक मूल्य (>. में ) 
दर (रु. में) 
| खेर १ सेर गोंद में वि 
क्‍ ३ जषर गेह) ४० ८ से ९० 
 नागली ९१ सेर गोंद में | ट 
हू *० बे ५० (०११० 
कथीरा १ सेर गोंद में 
र.पया ३४ ४०से५० ६० से ६५ 
सेर गेहूँ 


प्रति वर्ष करीब १,५०० मन गोंद पैदा होता है । 
 एजण्ट साधारणतया बनिये होते हैं।वे गोंद इकठठा 
करनंवालों से अन्य आवश्यकताओं के बदले प्रति सेर 


१९ नये पंसे कमिशन लेते हैं। औसत मल्य ८० रुपये 


प्रति मन मानने पर अकेले गोंद की बिक्री से ही 
१,२०,००० रुपये प्राप्त होंगे । 


मध-पालन ओर मोम 


स्थानीय व्यक्ति, अधिकांशत: सहरिया, पुराने तौर- 
. तरीके से जंगली शहद इकट्ठा करते हैं तथा ठेकेदारों 
को बेचते हैं। बिक्री का भाव-ताव ठेकेदार ही तय 
करते हैं । वे शहद बाल्टियों, पीपों आदि में लाते हें। 
राजपुर, आमखोह, सीताबाड़ी, शाहबाद, जलबाडा 
और नाहरगढ़ में मधु मिलता है। वहाँ पर इसकी 
मौसम फरवरी, मार्च, अप्रैठ, जन और जरूाई से. 
सितम्बर तक होती है । मौसम काल में ठेकेदार अथवा 
उनके दलाल ७५ नये पैसे से १ रुपया प्रति सेर॑ तक के 
भाव से मधु खरीदते हैं और बाजार डेढ-दो रुपये 
प्रति सेर की दर से बेचते हैं । बाजार में मोम भी तीत 
रुपया सेर के हिसाब से बेचा जाता है । यदि इस क्षेत्र 
..- का सुव्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाय तो प्रति 

. वर्ष ५०० से ७०० पीपों तक शहद की प्राप्ति हो सकती 


एक आदिवासी क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता 


बदलोन दर प्रति मन प्रति मन बिक्री 
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हूं। इन क्षेत्रों में करीब ४०,००० पोंड मधघ तथा ८,००० 
पौंड मोम उपलब्ध हैं। ._ 


अखाद्य तिलहुन 


महुआ बीज जिन्हें वहाँ पर गिलोंदी कहा जाता 
हैं, कैस्वाथाना, बीची, राजपुर, खटका, समरानिया 
केलवाड़ा, खण्डेला, भँवरगढ और नाहरगढ़ के जंगली 
इलाकों में मिलते हैं। प्रति वर्ष चार-पांच हजार मन 
महुआ बीज इकट्ठे किये जा सकते हैं। बीज इकटठे 
करन का ठंका नीलामी पर दिया जाता है। सबसे 
ज्यादा बोली लगानेवाले को ठेका मिलता हैँ और वह 
सहरियों के मारफंत संग्रह करवाता है, जो उन्हें ये बीज 
इकटूठ करने दिये जायें इसके लिए किसी निर्धारित 
दर पर वे ठेकेदार को कुछ कर देते हैं और शेष 
बीज उचित बाजार भाव पर उसे अथवा उसके एजेण्ट 
को बेच देते हैं। सामान्यतः वे बीजों के बदले ज्वार, 
गेहूं, महुआ ते अथवा अपनी आवश्यकताओं के 
मुताबिक नकद रुपये-पैसे लेते हैं। जीविकोपार्जन की 
दृष्टि से महुआ तेलबीज इकटठे करना सहरियों का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण धंधा है । वे महीनों महुआ फूल खाते 
हैं और अन्य जरूरी चीजें ही खरीदते हैं । अधिकांश 


व्यक्ति महुआ बीजों और फूलों पर अपना जीवन बसर 


करते हैँ। सहरियों की दो सहकारी समितियों ने इस 
वर्ष महुआ बीज संग्रह कार्य आरम्भ कर दिया 


ये समितियाँ तलेटी में पठारी और उपरेठी में केलवाडा 
नामक स्थान पर है । 


अधिकांशत: आदिवासी आबादी-प्रधान ४६ गाँव 
नदियों-नालों के किनारे बसे हैं और उनके तठटों के 
दोनों ओर अर्जुना (कोरा), तोमनतोशा (सादरा) तथा 


बेर के वृक्षों से युक्त १०० फूट चौड़ा जंगल मीलों चछा 
गया हूँ, जिसमें टसर के कोये मिलते हैँ। 


कत्था उत्पादन 


इस क्षेत्र में कत्था उत्पादन एक अपने ढंग का वन्य 
रसायन उद्योग है। कत्था मुख्यतः अकासिया पेड़ के गूदे 





५७०02 00205 //3:३७५६७ ३०७६४ ४३७/४॥३४५०५ ५ /७+#५५३५५४०३/४००/६४४४३००/३/हन 5गप०० ३४७४० कंस ५५४३४ 










































































आम 


- से तैयार किया जाता है। कटेचू, अकासिया सुन्दर 
और अकासिया कटेच॒इड इसके अतिरिक्त स्रोत हैँ। 
पान तथा कुछ अन्य प्रकार की भिठाइयों में मिलाने के 


... लिए कत्ये की भारत में बहुत मांग हैं। इसका मुख्य 


तत्व खदिर है, जो इसे मीठा तत्व प्रदात करता हैं। 
. देशी तरीके से तैयार. बाजारू कत्थे में कैचिन तत्व 
. करीब ५० प्रति शत ही होता है, शेष आद्रता, छाल 


... तथा अन्य प्रकार की पानी में घुलनशीलः अथवा 


.. अघुलनशील सामग्री. होती है। कटेचिन, अपने विशुद्ध 
.. रूप में पारे के समान सफेद तत्व होता है। 


क्षेत्र में कत्था उत्पादन करनेवाले १०४ आदिवासी : 


... घरिवारों की एक पठारी जंगल उपज सहकारी समिति 
. तथा एक सनवाड़ा जंगल उपज सहकारी समिति हूं। 


.. अपने प्रस्तुत प्रसंग के लिए हम पठारी जंगल उपज 


.._ सहकारी समिति पर विचार कर सकते है । यह समिति 

.. शाहबाद तहसील में १९५६ में स्थापित हुई थी। 
लगभग ५० आदिवासी परिवार पुराने उपकरणों का 
उपयोग करते हुए हाण्डी आधार पर कत्था तेयार 
. करते हूँ। उनकी वाषिक क्षमता ४८० मन कंत्था 
बनाने की हैँ, जिसकी कीमत १,१०,६०२ रुपये 
होती है। 


- चना उद्योग 
. भँवरगढ़ और केलवाडा में काफी चना पत्थर मिरता 


। " . हैं। ईंधन पर्याप्त मात्रा में मिलता है और वह भी 
...... सस्ती दर पर-प्रायः जंगलों से मुफ्त में ही । श्रम 
../७ सस्ता है। चूने की बहुत मांग हैं और इससे 


: प्राप्ति भी अच्छी होती है। अतएव केलबाड़ा में क्षेत्र _ 
कायकर्ता 


.. का उपयुक्त सर्वेक्षण करने और. उत्पादन इकाई के 


..... आथिक पलहुओं का मूल्यांकन करने के बाद एक चूना -. 


हक - - उत्पादन इकाई स्थापित की जा सकती है। 


क्षेत्र में जो अन्य उद्योग शुरू किये जा सकते हैं. 
हे । वे इस प्रकार हैं: फल संरक्षण, दुग्धालय,- दाराब 


खादी प्रघ्ोग्रोग : 


- सामाजिक एवम्‌ सांस्कृतिक स्वरूप में दलाल अथवा _ 


सितम्बर १९६३ 


बनाना आदि। इस प्रकार समग्र क्षेत्र सम्पत्ति से सम्पन्न. 
है। लेकिन वास्तविक कृषक और श्रमिक गरीब हैं। 
उन्हें दो जून भोजन शायद ही मिलता है। इसका 
कारण यह है कि जो कुछ जंगलों में पैदा होता है, 
सहरिये जिसे एकत्रित करते हैं, वह उनकी बुनियादी 
जरूरतें पुरी करने के लिए स्थानीय बतनियों अथवा 
दलालों के साथ बदलौन के रूप में उनके पास चला - 
जाता है। इस प्रकार समुदाय के समग्र आर्थिक, _ 


मध्यस्थ केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। ये दलाल, ठेकेदारी, 
साहकारी, दूकानदारी व यहां तक कि क्रषि कार्य भी 
करते हैं। वे आदिवासियों को विवाह-शादियों, मतक- _ 
भोजों आदि के लिए रुपये उधार देते है. और सीताबाड़ी _ 
मेले के वक्‍त मधु, गिलोंदी, गोंद या मोम छाकर उन्हें 
देने के सम्बन्ध में अगाऊ सौदा कर लेते हैं। जंगली 
उत्पादन इकठ्ठे करने के छिए कानूनी दृष्टि हे 
अधिकार प्राप्त वास्तविक ठेकेदार जो भो हो, यह 
पद्धति सदियों से चली आ रही है। अनभिज्ञता, गरीबी, _ 
असाक्षरता और उपयुक्त स्थानीय नेतृत्व के अभाव 
में सहरिये इन मध्यस्थों को अपने शुभचिन्तक, मित्र, 
मार्गदर्शक और संलाहकार मानते हैँ। वे कभी भौ 
उनके चंगुल से नहीं निकल पाते हैं और यहाँ तक 
कि मूल का दस गुना चुकाने पर भी उनके कजंदार 
बने रहते हैं, फिर चाहे वह अदायगी जिन्स के छूप में | 
हो अथवा नकद रूप में। सामान्यतः आदिवासी व्यक्ति _ 
वन्य उत्पादन दिन में इकट्ठे करते हैं और रात ।“ 
में साहुकारों को देकर अपने इकरारनामे पूरे |. 
करते हैं। 













योजना - कार्यान्वित करने में सबसे बड़ी कठिताई 
हु कतंव्य-निष्ठ तथा ईमानदार कार्यकर्ताओं का 
प्राप्त होना । कार्यकर्त्ताओं को न्‍्यून वेतन देनेकी 

वर्तमान पद्धति से, और वह भी उनके भविष्य कौ 
_ बिना किसी गारण्टी के, इस समस्या का समाधात | 





एक आबियासी क्षेत्र की ऑद्योगिक क्षमता 


होनेवाला नहीं हैँ । कार्यकर्ताओं को पहाड़ी इलाकों. 
डाकुओं के भय, जंगली जानवरों के बीच और 
सड़कों के अभाव जेंसी' परिस्थितियों 
. पड़ता हैं। इन कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीय विस्तार 

सेवा खण्डों तथा रचनात्मक संस्थाओं के कर्मचारी 
अपने को बड़ी हीनावस्था में, अनुत्साहित पाते हैं। 
. इसलिए अपने उद्देश्य की पूति में परिपूर्ण विश्वास 
रखनेवाले कतंव्य-निष्ठ. कार्यकर्ताओं को आवास, 
भोजन, प्रोविडेण्ट फण्ड आदि की पूर्ण सुविधाएँ देनी 
जाहिए। 
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७७९ 


. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों 
के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस, व्यापक और 
व्यवहारिक योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए 

यदि हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति परिपुर्ण रूप से 
सम्पन्न बनें, तो सभी स्तरों पर पूर्ण सहकार सुनि- 
दिचत किया जाना चाहिए अन्यथा करोड़ों रुपये खर्चे 
करके भी जो समय, शक्ति और सार्वजनिक घन 
लगेगा उसकी तुलना में प्राप्त सफलता बहुत मामूली 
ही हो सकती हं। 


बम्बइ : ७ अगस्त १९६१२ द ले 
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.. प्रारस्भिक विकास 


करभीर घाटी में इस उल्योग-का आरम्भ कब हुआ, 








कृष्मीर का शाल उद्योग 
माखन लाल भट्ट 


कश्मीर अपने शाल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिन परिवर्तनों से होकर यह उद्योग गुजरा है, 
उनका यहाँ वर्तमान अबस्था के साथ विषरण दिया गया है। चन्द सुधार भी सुझाये गये हैं | 


हे हि क््मीर के प्रसिद्ध कुटीर उद्योगों में शाल बुनाई उद्योग 


का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । इसकी ख्याति 


जे ... इसके मनोहारी रंग, मुलायम बस्त्र और आकर्षक 
.. डिजाइन के फलस्वरूप ही है । यद्यपि कश्मीर के शालू 


:. विह्व भर में अपनी कलात्मकता के कारण ही बिकते 
.. हैं, राज्य की अर्थ-व्यवस्था में इसकी महत्ता इसलिए 
.. कि यह ७० प्रति शत खेतिहर मजदूरों को, जो कि साल 


] में १२० दिनों से भी अधिक बेकार रहते हैं, सहायक 
.. और मौसमी रोजगारी देता है। यहं बहुत-सी महिलाओं 


को भी आंशिक काम देता 


यह उद्योंग काफी पुराना है। अपने जीवन में इसे 


अनेक क्रमों से होकर गजरना पड़ा है, जिन्हें मुख्य रूप 
से इंस तरह विभक्‍त कर सकते है 


... क्रम अथवा विकास (सन्‌ १८७० तक); (आ) ओऔद्यो 


__._गिक संतुरूत का विघटन तथा अविच्छिन्तता की अवधि 


(१८७०-१८९०); (इ) यथा स्थिति और बहुत धीमे 


.. प्रत्यावतेंत (१८९०-१९१४); और (ई) बहंद विस्था- 
...__. पतन और योजित विकास के जरिये निश्चित अर्थ-नीति 
द अं । का उदभव ( १९४७ से ) । इस लेख में इस उद्योग 
के इन विभिन्‍न क्रमों का अध्ययन और विश्लेषण 


.. प्रस्तुत करने का प्रजास किया गया है। 


पे इस विषय में मतभेद है। कई लेखकों का कथन है कि 


.._ शाल उद्योग का आरम्भ मुसलमानी शासन-काल में 
हुआ, परन्तु इस बात के भी प्रमाण हैं कि इसका आरम्भ 


(अ) प्रारम्भिक _ 





५,००० वर्ष पूर्व हुआ। एक प्रख्यात लेखक ने लिखा. 
है कि “ रोम साम्राज्य के समय भी शाल उद्योग काफी 
समृद्ध था, जबकि सीजर के हरम की महासुन्दरियों 
कश्मीरी शाल ओढ़ती थीं।” सम्राट अशोक के समय 
के साहित्य में भी शाल दा अच्छा' विवरण उपलब्ध 


है। परन्तु बाद में इस उद्योग का हास हुआ और 


जब १४वीं तथा १६वीं सदी के बीच कश्मीर में. 
मुसलमानों का आगमन हुआ तब यह समाप्त प्रायः 
हो चुका था। उन्होंने ही इसका पुनविकास किया, 
इसके उत्पादनों को संरक्षण प्रदान किया और इसे 


प्रोत्साहन दिया। 


लोकप्रियता में वद्धि 


सञअहवीं शताब्दी में इस उद्योग में काफी गति : 
आयी जबकि नयी-नयी डिजाइनों, खास कर जीघा 
(बादाम के आकार जैसी), मेल खाते रंगों और 
उत्तम पोत तथा कसीदाकारी का आरभ्भम किया गया। 


इन सुधारों को प्रचलित करने हेतु “मुगल बादशाह | 
कई अंदजानी बुनकर भारत और कश्मीर छाये। | 
शाल का उत्पादन चौगूना बढ़ गया। लंदन को इंसका -| 
निर्यात इतना बढ़ गया कि वहाँ के स्थानीय स्का 
_ की बित्री बहुत कम हो गयी और अपने स्थानीय... 

उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए हंदन के . 
सीमा शुल्क विभाग ने कश्मीर शाल पर ८० प्रति. | 
शत आयात शुल्क रूगा दिया, जिससे इसकी कीमत 
प्रति शाह ५०० पौंड हो गयी। लंदन में मौग बढ़ने से 
देश में भी शालू की कीमत पर अच्छा प्रभाव पड़ा। 
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कद्सीर का शाल उद्योग... ७८१ 


डेढ़ गज लम्बी मामली शाल की कीमत १२ रुपये 
से ७०० रुपये तक थी। तथापि, बाद में ३४८२ 


गज के शाल की कीमत, जिसके दोनों पल्‍्लव 

. पर एक-एक फुट अलंकृत कसीदाकारी की हुई 

.. होती थी, ३०० रुपये से ९०० रुपये तक थी। 
.. इस उद्योग की सफलता तथा इसके होनेवाले अधिक 
लाभ ने मुगल बादशाहों को इतना अधिक 


प्रभावित किया कि उन्होंने इस उद्योग को पटना और 
आगरा छे जाने का जोरदार प्रयास किया और इसके 
लिए १०,००० कारीगर इन स्थानों में लाये गये। 


परन्तु यह प्रयोग गर्म आबहवा के कारण असफल 


रहा। यही कारण है कि शाल-उद्योग सिर्फ कद्मीर 
में फल-फूछ सका । 


इस घाटी में जब पठानों का शासन था, तब यह 


उद्योग चर्मोत्कर्ष पर था। परन्तु इसकी प्रयति में 


भारी कराधान तथा अत्यधिक लाभ-कर हरूमने से 
बाधा पहुँची। इन कराधानों से राज्य-कोष में ४० 


लाख रुपये पहुँचते थे और यह ॒ कारीगरों तथा 


.. सम्पूर्ण उद्योग के लिए हानिकारक था। फलस्वरूप 
... उद्योग क्षीण हो गया। 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सिक्‍ख शासन 


.. काल 7 इस उद्योग को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ। 
प है : इसने ह १० ५ लाख २० हजार लोगों को रोजगार द्यिा 


तथा सरकार को भी इतनी अधिक आय करायी कि 


भू-राजस्व के बाद इसी का स्थान हो गया। वाषिक: 


उत्पादन अन्दाजन ३५ लाख रुपये मूल्य का था 


अथवा वतेमान मूल्य स्तर पर १ करोड़ ५ छाख 


रुपये का। फिर, उद्योग ने प्रथम बार यूरोप के 


आहकों को आकर्षित किया । संयोग से “यूरोप पहुँचने- 
वाला प्रथम शाल नेपोलियन द्वारा मिस्र अभियान 


के वक्‍त साम्राज्ञी जोसेफीन को. भेंट देने हेतु खरीदा 


गया ।”$ उसके बाद शीक्ष ही फ्रांसीसी व्यापारी 
भारत और फिर कद्मीर आये और विभिन्न किस्म 


3 डच्ल्यू, आर. छारेस : बेली ऑफ कर्मीर; ए७छ: २७०६। 


के शालों का फ्रांस को निर्यात किया। फ्रांसीसी 
व्यापारियों के साथ खुले तौर पर मूल्य तय कर लिया 
गया, यद्यपि अन्य मामलों में वे बंद और खुले दोनों 
ही तौर पर तय किये जाते थे। इस अवधि में सालाना 
२५० से ५०० सन कच्चा ऊन आयात किया जाता 
था। “पहले ऊन सिफे तिब्बत के तेन-शुऊ और 
उस्त तरजन से ही आयात किया जाता थाई# 
परन्तु इस अवधि में पड़ोसी यारकन्द, कोहतेन तथा 
खिरगी के गडरिया परिवारों से भी प्राप्त 
किया गया।” मृगरू व्यापारी इसे खरीदते थे और 
फिर तैयार शालों से बदल लेते थे, जिन्हें कि वे अच्छे 
लाभ पर रुस को बेच देते थे। इससे उद्योग की इस 
माने में तरक्की हुईं कि उत्पादन बढ़ने के साथ ही _ 
नये बाजार भी खोजे जाने ऊूगे तथा उनकी मांग की 
पर्याप्त पूर्ति की' जाने लगी। साथ ही कारीगरों के 
हितार्थ कच्चे माल के नये स्नोत भी खोजे गये। 


विघटन के बीज 


सिक्‍ख सरकार को भी वित्त की बहुत कमी हो 
गयी और उसने अपनी पूर्व-कालीन सरकारों की तरह 
भारी कराधान का रास्ता अपनाया। भारी शुल्क 
लगाया गया और १८२७ में सालाना शुल्क १२ लाख 
रुपयों तक पहुँच गया। “दूकानों पर शुल्क इस 
हिसाब से हूगाया गया कि साल में जितने शाल बनाये 
गये तथा छापे गये उन पर प्रति रुपया ३ आता 
लिया गया (प्रत्येक १०० रुपये को १४४ रुपये मान 
लिया गया) | इन दो शूल्कों के अछावा छत्रहना, 
रसम-दवंके, हकक्‍मेंनजराना आदि कर भी लगाये गये । $ 
फलत: दृकानों की संख्या घट कर ६०० या ७०० रह 


गयी और सारा व्यापार ही बंद होने जेसा हो गया। 


इन भारी करों से १७९४ से १८२२ के बीच कारी- 
गरों में बहुत असंतोष फैला, शाल की कीमत १८० 


* पी. एन. के. बमजाई: कृढमीर अण्डर सिक्ख्स; पृष्ठ: ५७ 
$ लेफ्टिनेंट टेलर : लाहोर पोलिटिकल डायरी; खंड: २ 
पृष्ठ: ५४ | 
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... शयोपशध:रपकनाकनवम कक 





. लगा, जिससे बहुत से शाल बूनकर कदु्मीर छोड़ 





..... लाख रुपये का हो गया, जिसमें से ८० प्रति शत तो. 
.. अकेले फ्रांस ने, अमेरिका ने १० प्रति शत, इटली ने 


। ... जेट ब्रिटेन में से प्रत्येक ने १-१ प्रति शत खरीद 


हा .. लिया। इस उद्योग में करीब २८,००० लोग हछूगें थे, हुआ और भारत में उनके बढ़ते आयात से देशी माल... 
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.. रुपये से ६,६०० रुपये हो गयी और कच्चे ऊन की 
... कीमत करीब ४०० प्रति शत बढ़ गयी, जैसा कि 
. तालिका १ 








दिखाया गया हू । 
तालिका १ 
शालू ऊत का मूल्य 
वर्ष. प्रतिछः सेर का प्रातिशत्य वृद्धि 
2० आह लय (हम _ 
बा 
7 ह८०६-१८(ई६:०-४ १६-२०: १५० 
८ 2000 2०७ 0८ (७५ 
क्‍ १८2१८ . २५ शेर 
.. १८२२ और बाद में. ४० ४०० 





उद्योग को १८३४ के दुभिक्ष में एक धक्‍का और 


_ पंजाब के अमृतसर, लुधियाता, अम्बाला जेसे स्थानों 
में जा बसे, जहाँ बाद में उन्होंने अपनी ही दूकातें 
खोल दीं। बहुत-से कारीगर अधिक आय कराने- 
वाले. अन्य धंधों में जा लगे। 


_ पु्र्जीचन ... मम 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में राज्य में डोगरा 


..._- शासन प्रस्थापित हुआ और फलत: वातावरण शान्त 
.... होने पर उद्योग ने एक बार फिर प्रगति की ओर थ 
-.. कदम बढ़ाता शुरू किया और १८४६से १८६९ तक 
रा हि - राज्य को सालाना ७ लाख रुपये की आमदनी कराता 


... रहा! उत्पादन भी २५ लाख रुपये से बढ़ कर ३० 
५ प्रति शत, रूस ने २ प्रति शत तथा जमंनी और 


... “किन्तु उन्हें बहुत मामूली मजदूरी मिलती थी तथा 
न उन्हें कश्मीर छोड़ने की इजाजत मिलती थी और 


खादी प्रानोद्योग : 


सितम्बर १९६३ 


न रोजगारी बदलने की ही, जिससे कि वे गूलामों हि द 
की स्थिति में थे और उनकी औसत मजदूरी प्रति 


दिन तीन रूपये थी ।” 


. यह जो थोड़ी-सी राहत मिली, फ्रांस-प्रशिया युद्ध _ 
ने उसे मिटा कर उद्योग पर गहरा प्रहार किया। 
“बुद्ध कश्मीरी अभी भी उन दिनों की कहानी सुनाते 
हैं कि किस उत्साह और दिलचस्पी के साथ उन्होंने 
उस युद्ध का अवलोकन फ्रांस के भाग्य का निर्णय 
जानने के लिए किया था और जमंनी के विजयी होने 
का समाचार मिलते ही फूट-फूट कर रो पड़े थे।” 
युद्ध में परास्त होने के कारण फ्रांस की मौग बहुत . 
कम हो गयी । सन्‌ १८७७-७९ के दुर्भिक्ष से, जिससे 
आबादी एक-चौथाई हो गयी, उद्योग के पुनविकसित 
होने की आशाएँ ढह गयीं। 
भारतीय मैदानी भूमि पर चले गये। जो कोई घादी 
में रह गया, उसने भी भारी कराधान के कारण 
इस उद्योग को छोड़ दरी उद्योग अपना लिया। इसी... 
समय हर साछ किसान भी बड़ी-बड़ी संख्या में 
फलत्त: पहले जो लोग इस 
उद्योग में लगे थे, वे दूसरे उद्योगों को अपनाने छगे . 
और इसके लिए वे राज्य के बाहर जाना भी पसन्द 
करते थे । - 


कर्मीर छोड़ने लगे । 


की बिक्री कम हो गयी। फिर, कानपुर और धारी- | 
वाल में ऊनी मिलों की स्थापना से उत्तर भारत के | 


हजारों लोग 


उल्योग के गिरते का एक कारण भारी कराधान भी 
7। सरकार शाल बुतकरों को नियुक्त करनेवालों 
से प्रति बुनकर पीछे ३५ रुपये और उत्पादित वस्तुओं. ] 
पर २० प्रति शर्त शुल्क वसूल करती थी। निर्यात... 

किये जानेवाले बड़े शालू पर ७.१५ रुपये भर 
छोटे शा पर ५.१३ रुपये निर्यात शुल्क लगा. 
दिया गया। यूरोप की औद्योगिक,क्राति का भी इस 

उद्योग पर असर पड़ा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 
यूरोप में कपास और कच्चे रेशम का बहत्‌ उत्पादन 























 कट्मीर का 


जाजार उनके कपड़ों से भर गये, जिससे कर्मीरी 


वस्त्रों की मोँग बहुत कम हो गयी । 


इसके अलावा, अमृतसर और ग्रेट ब्रिटेन (खास कर 


पेसली से, जहाँ मशीन से सस्ते शाल “तैयार किये 
: जाने लगे) के सस्ते कपड़ों से प्रतियोगिता, विदेशों को 
. भेजे जानेवाले माल पर लगाया गया निर्यात शुल्क और 
ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आयात पर लगाया गया भारी शुल्क, 
फेशन में परिवर्तन, विशेष कर फ्रांस में, रियासतों की ' 
समाप्ति, नकली और सस्ते मालों का उपयोग, स्वतंत्र 
ब्यापारियों के असंगत और जआशक्षेपजन्य व्यवहार, कम 
मजदूरी (प्रति माह १ रुपये ५० नये पैसे) और 
सरकारी संरक्षण की कमी ने इस उद्योग को मृत- 
प्रायः बनना दिया ।३ इस प्रकार उचन्चीसवीं शताब्दी के 
. अन्तिम दशक में शारू उद्योग प्राचीन गौरव का 
स्मरण करने योग्य उद्योग भर रह गया। 
सन्‌ १८९०-१९ १४ के बीच उद्योग की गिरती 
अवस्था को राज्य में आनेवाले प्रमणाथियों की 
बढ़ती संख्या ने और गिरने से बचाया और इससे 


स्थानीय कला-कारीगरी को नवजीवन मिला। इसी 


प्रकार १९०५-१९०७ के स्वदेशी आन्दोलन ने भी इन 


. ऊनी बस्त्रों की घरेल मांग, विशेष कर उत्तर भारत में, 


बढ़ा दी और इन उद्योगों को प्रेरणा मिली, परन्तु 
... बहु क्षणिक रही। 
.. बाद के ३३ वर्षों में (१९४७ तक)., उन्नीसबीं 
शताब्दी के जोथे दशक की विश्व आथिक संकट की 
घड़ी को छोड़ कर, किसी प्रकार के सुधार के आसार 
नजर नहीं आये। प्रथम विश्व युद्ध के समय पुनः 
बहुत-से श्रमिक ऊन उद्योग में आ छगे और फलत: 
ऊनी बस्त्रों के मूल्य से सुधार हुआ। परत्तु इससे 
स्‍तर में गिरावट आयी; क्‍योंकि सस्ते ऊन और 
एनीलाइन रंगों से जल्दी-जल्दी शाल तैयार किये 
जाने लगे जिससे स्पष्ट ही उद्योग पर बुरा असर 
 |डाक्टर पी. एन, कोल : 'एक्सटनेल डाक्टर पी. एन, कौल : 'एक्सटलेल ट्रेड एंड रिसेंट डेवलपमेण्ट 
- ऑफ अम्मू एंड कश्मौर स्टेट, अग्रकाशित शोध लेख । 


शाल उद्योग 
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पड़ा । द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ होने से उद्योग को 
पुनः: थोड़ी राहत मिली । आजादी मिलने के बाद 
के चउन्द प्रारम्भिक वर्षों में उद्योग की अवस्था 
निम्नतम स्तर पर पहुँच गयी-प्रथम १९४७ में हुए 
पाकिस्तानी हमले के कारण तथा यूरोप वासियों का 
भारत से प्रस्थान करने के कारण और द्वितीय, राज्य 
का भारत में विलय होने के कारण जिसने कि 
भ्रमणाथियों की यात्रा और मांग का स्वरूप ही 
बदल दिया हैँ। इस प्रकार भारत के योजित विकास 
के प्रारम्भ में यह उद्योग भूत कौ परछाई मर था। 


वर्तमान अवस्था 

इस अनिश्चित और असदृदय अवस्था में राज्य 
सरकार ने उद्योग का विकास समग्र रूप में करने की 
कोशिश की। प्रारम्भ में उद्योग की अवस्था को सुधारने 
हेतु इन कामों के लिए महत्वपुर्ण कदम उठाये गये : 
(१) कारीगरों का सहकारी आधार पर संगठन; (२) 
सूत और वस्त्र के स्तर में सुधार; (३) प्रत्येक 
कारीगर को कम से कम ४५ रुपये प्रति माह के 
न्यूनतम वेतन की गारंटी; (४) यया संभव बिचवा- 
नियों की समाप्ति; (५) कारीगरों को पंज़ी सहा- 
यता; (६) अपने भवनों के जरिये भारत के प्रमुख 


शहरों में उत्पादनों का प्रचार; (७) देश के हर 
हिस्से तर्था विदेश से भी अधिकाधिक प्रमणार्थियों 


को आकर्षित करना; और (८) श्ालों का निर्यात 
बढ़ाने के लिए ज्ञाल व्यापारियों को मुफ्त निर्यात 
लाइसेंस देना। 


रोजगारो 


इन उपायों से १९५८-५९ में १ छाख ३५ हजार 
रुपये मूल्य के कसीदाकारी किये शारू तथा अन्य 
वस्त्र उत्पादित हुए जो कि १९५०-५१ के उत्पादन 
के मुकाबले करीव दूने हैं। अकेले सरकार प्रवर्तित 
उत्पादन केन्द्रों ने इस कूछ उत्पादन का दसवां हिस्सा 


उत्पादित किया । 


अभी इस उद्योग में २० हजार से भी अधिक 





च्छ्टड....रररः . खादी ग्रामोश्योग : सितम्बर १९६३ 


लोग विभिन्न रूप में कार्य कर रहे हैं जिसका किये गये मेरिनो ऊन से काता जाता है। अभी हालः 





_ विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है ...._ तक इसकी पूरी आवश्यकता अमृतसर द्वारा पूरीकी 
तालिका .. जाती थी। परन्तु हाल के वर्षों में सरकार ने आयात 
थोक व्यापारी-सह-निर्माता ._ ७० से छुटकारा पाने की दृष्टि से स्थानीय उत्पादन को. 
_बिचवानिये. .. ८०० प्रोत्साहित करने के लिए १२,००० तकुए स्थापित 
द पी की, किये हैं जिनकी क्षमता ७५ हजार पौंड सूत कातने की 
पूर्णालीन ३,५०० द है । फिर भी, उद्योग आयात पर भिर्भर है और 
.. (आ) अंशकालीन १६,००० १९,५०० 5 | आफ द 
० 8० १०० फी समय तक रहेगा। आयात के मुख्य ख्रोत तथा 
न कुल... क अप * प्रण्त््प उनके परिणाम तालिका ३ में दिये गये हैं। 





कसीदाकारी का काम करनेवाले १९,५०० कारीगरों.._ (आ) परमीना बहुत ही सीमित परिमाण और 
के अलावा, प्रथम दो श्रेणियों में आनेवालों को “विकेतम मूल्य पर प्राप्त है। कच्चे ऊन का मूल्य प्रति 
'- कक शक वगकी आयन ते 582 कते पौंड १० रुपये से ५० रुपये तक है। पश्मीना मर्चें 
/अरटिए के तीर धरे नियुक्त है । अन्य कारीगरों में एसोसिएशन, अमृतसर के अनुसार सामान्य वर्ष 
'धोबी, रंगसाज और छापेसाज शामिल हूँ। श्‌ मा ब कक पा लक 2 
उद्योग में लगे कारीगरों को नग के हिसाब से है 
मजदूरी दी जाती है। औसत मजदूरी अन्य समकालीन के दा स हे हद ५०६ हर हा 
दस्तकारियों के मुकाबले कम है। पूर्णकालीन कारी- 


| आयात क्रमश: २,६१८ मन, ३,१०८ मन ओर 
. गरों की देनिक मजदूरी में भिन्नता निम्न प्रकार हैं: ८६५ मन हुआ । इसमें से १,००० से २,२५० मन. 


रफल शालू पदमीना शाल तक विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, जिस 

( रुपये में) (रुपये में? कारण स्थानीय बाजार के लिए बहुत कम परिमाण 

._. वयस्क कारीगर . १.२५ से २.६०. १.७५ से ३.०० में माल बच' जाता है। इस प्रकार पश्मीना वस्त्र 

; बच्चे... ०.२०से ०.५० ०.५० से ०.८० बहुत ही कीमती ओर दुलंभ हे और स्वभावतः यह 

. ._.... उद्योग के मुख्य कच्चे माल हैं रफल और पदमीना। सिर्फ धनिकों की पहुँच की वस्तु हें। था 
..... इनकी वतेमान पूर्ति बिल्कुल अपर्याप्त है और इससे . पदमीना बुनने के लिए श्रीनगर में करीब ५०० | 
.. च्यूत्तम मांग की भी पूर्ति नहीं होती । करघे हें जिनके मालिक विभिन्न एजेंसियां हैं जो कि पी द 

...__ (अ) रफल सूत आस्ट्रेलिया अथवा इंललेंड से आयात करीब १२,०० व्यक्तियों को रोजगारी देती हैं और 






































५ तालिका है 5 पक आल जी पक 
हि 55 परिमाण 2०7 मुल्य... -.. . ख्ोत 2००००: 
 संद', :..: एहांख में) हा (लाख रुपये में) क्‍ गा 
१. रफल सूत २. ७५ पौंड . ३९.००... ९० प्रति शत 
- .. बराबर ह दम . ४०: ..  / - अमृतसर 


१३.९२गज वस्त्रके . . १० प्रति शत बम्बई 
9 या मन 





बा असललरतबलात ० 





कइ्मीर का शारू उद्योग 3, ७८५ 


इसके अलावा ४,००० औरत सहायक धंधों में छगी कर्मीरी व्यापारियों से सम्पर्क तथा विदेशों में नियुक्त 


हैं। महत्वपूर्ण संगठनों के लिए पश्मीना वस्त्र के 


उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं: 


भारतीय व्यापार आयुक्‍तों के जरिये सम्भावित आया- 
तकों से सम्पर्क स्थापित कर सकती है । 


तालिका ४ 
जम्मू और करमोर में पदसीनता वस्त्रोत्पादन 





खादी और ग्रामोद्योग कमीशन * 
श्री गांधी आश्रम 

पश्मीना बुनकर औद्योगिक सहकारी समिति लि० 
कश्मीर सरकार आटदेस्‌ एम्पोरियमः 


१९५६-५७ १९५७-५८ १९५८-५९ 
(रुपये में) (रुपये में) (रुपये में) 
९१,४८८ ९५,५६१ “८८,१२५ 
१,५२३, १११ १,३६,८०५ ६२,९१८ 
शर ३ ४,६९१ 
अशग्नाप्य अप्राष्य्‌ १,००,००० 





स्रोत : विकास आयुक्त ( लघु स्तरीय उद्योग ), भारत सरकार | 


उद्योग के सुदृढ़ विकास के लिए चन्द अत्यावश्यक 


और महत्वपूर्ण उपाय हैं: 


१. सहकारी समितियों का गठन: बिचवानियों 


के महत्व को कम करना चाहिए और कारीगरों को 
किसी सहकारी संघ के अंतर्गत एक बनाना चाहिए, 
ताकि छोटे परन्तु आथिक रूप में कमजोर इकाइयों का 


बड़े पैमाने पर संगठन हो सके और उनका बहुत कुछ 


स्थानीय और बाहरी खर्च बच सके। 


के का २. प्रत्येक मद में सुधिधाएँ: कलेडरिंग और समा- 


पन प्रक्रियाओं के लिए एक संयंत्र की स्थापना की जानी 


चाहिए ताकि बाहरी स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े 


और यातायात, पैकिंग आदि म॒दों में होनेवाले खचे 
बचाये जा सकें। 


. ३. डिजाइन: नयी डिजाइनें तैयार की जानी 
चाहिए और पुरानी डिजाइनों में सुधार करना चाहिए, 
ताकि वे बदलती रुचियों और :पसन्‍्दों के अनुरूप हो 
सकें । इस कार्य के लिए निजी अथवा सरकारी तौर 
पर एक स्थायी बाजार अनुसंधान संस्था की स्थापना 
की जानी चाहिए। राज्य सरकार मांग का अध्ययन 


४. प्रचार: इन वस्तुओं के व्यापक प्रचार के 


लिए राज्य सरकार को एक सूची तैयार कर उसे 
अपने व्यापार प्रतिनिधियों के जरिये विदेशी बाजारों 
में वितरित कर देनी चाहिए। 


५. निरीक्षक : यह आवश्यक हैँ कि तैयार वस्तुओं 
का निरीक्षण सरकारी कहा भवन करे अथवा कोई 
और सरकारी माध्यम ।॥ 


६- खरीद गारंटी योजना: इस व्यापार में बड़ी 
संख्या में रूगे कारीगरों की रोजगारी सुनिश्चित करने 
के लिए, आथिक तथा कलात्मक दोनों ही पहलुओं से, 
सरकार को खरीद गारंटी योजना जैसी कोई चीज 


आरम्भ करती चाहिए, ताकि गरीब परन्तु जरूरतमंद 


कारीगर बिचवानियों के जरिये छूटे न जायें और उन्हें 
न्यूनतम मूल्य निदिचत ही मिल सके। 


आशा है कि ये सुविधाएँ मिलने पर यह पुराना 
और कम समृद्ध उद्योग अपनी खूबियाँ और क्षमता 
बनाये रखेगा और फिर से पत्पकर वही प्राचीन 
महत्व और आकर्षण प्राप्त करेगा। 
बलभ विद्यानगर (गुजरात) : ७ जुलाई १५०६३ . हे 
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वान का 


सेलीकरण 


वज्यम्बकलाल भ. भट्ट 


- चावल सम्प्राप्ति से पूर्व धान का सेलीकरण क्यों किया जाता है, इस तरीके से प्राप्त लाम का 
मूल्यांकन करने के लिए किये गये परिक्षणों तथा धान का सेलीकरण करनें. के विभिन्न तरीकों 
जैसी विभिन्न बातों पर प्रस्तुत लेख में चर्चा की गयी है । 


... इनृम्भवतः:धान ही एक ऐसा अन्न हे, जिससे पकाने व 
.._ खाने के लिए अन्तिम खाद्यान्न, चावल, प्राप्त करने से 
.. पूर्व किसी अंश तक उबाला जाता है। अद्धोबलन, आंशिक 

_“उबलन का संक्षिप्त रूप है, जोकि पूर्ण उबलन था उबालन 


क्‍ .. स्ले बिल्कुल भिन्न है। पूर्ण उबलन तो बाद में होता हूं, 
.._._ जब चावल को वास्तविक रूप से खाने के लिए पानी के 
.... साथ पकाया जाता हैं। इस बात का पता नहीं है कि 


.._ भारत में यह प्रक्रिया कब प्रारम्भ हुई या सर्व प्रथम कहो 
.. ओर किस उद्देश्य से अपनायी गयी अथवा आकस्मिक रूप से 


... इसका पता चला था या यह जान-बूझ कर किसी निश्चित 
.. उद्देश्य से हाथ में ली गयी प्रक्रिया का फल था। मलाया 


में बेरी-बेरी नामक बीमारी के कारणों की खोज करनेवाले 


.... वैज्ञानिक अनुसंधानकर्त्ताओं के प्रतिवेदन के आधार पर 


द । पता चलता हैँ क्वि वहा के तमिल भाषी लोग आज से 
. करीब १०० व्ये पहले इस प्रक्रिया से पूर्णरूपेण परिचित 


.... ओे। इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह 
कह : प्रक्रिया कम से कम दो सौ वर्ष पुरानी है और इसका 
.... -उद्गभ स्थल दक्षिण भारत है। धान के सेलीकरण 


.. या अरद्धोबलन के सम्बन्ध में हमें दक्षिण-पूर्व एशिया, 


.... मिलछती; हमने इन अनेक देशों में चेरी-बेरी नामक रोग 
...॑. होने की बातें ही सुनी हैं, जिससे अनेकानेक व्यक्ति 
.. पीड़ित ब मृत्यु के ग्रास बनते हैं। 


..._...._ बोमारी का विस्तार 


.... आण यह एक सर्व परिचित तथ्य हे कि मानव शरीर 
. के विकास व स्वास्थ्य में पौष्टिक तत्वों (विटामिन) 


का बहुत बड़ा हाथ रहता है; और हमारे आहार में... 
विटामिन बी' की कमी बेरी-बेरी नामक रोग का मूछ 
कारण है। हाथ कटे चावल में, जोकि मुख्यतः: कम 


पालिशदार अथवा बिना पालिश का होता है, विटामिन. 


'बी' काफी मात्रा में मिलता है, और यह कि इस चावह 
के उपभोग से उक्त रोग की रोक-थाम होती है। यह 


बात अच्छी तरह प्रतिष्ठापित हो चुकी है कि अत्यधिक. 2: 


पालिशदार चावल के उपभोग और बेरी-बेरी नामक _ 
बीमारी का आदमी की ६५ वर्ष की आयु के पद्चात्‌ 
बहुत गहरा सम्बन्ध होता है तथा यह भी पाया गया कि ._ 
जहा का प्रधान आहार अत्यधिक पालिशदार कच्चा 
चावल है वह चन्द क्षेत्रों में यह एक महामारी है। 
इस बात की खोज क़िस प्रकार हुई, यह जानना रुचिकर 
होगा। श्री ब्रेडोन नामक एक सज्जन १९०० से १९१२ 
के मध्य मलाया (अब स्वतंत्र) संघ में काम करताथा। 
उसने वहाँ उक्त रोगों के छुत से छगनेवाले तत्वों का 
अध्ययन किया। बह इस तथ्य पर पहुँचा कि छत से 
प्रभावित होने में चीनी और तमिल व्यक्तियों में बहुत ..._ 


भिन्नता है। चीनियों पर उक्त रोग का बहुत प्रभाव. 
हुआ, जबकि तमिल लोग बच गये। चीनी लोग मिल _ 
कटा कच्चा चावल खांते थे, तमिल लोग सेलीकृत धान से. 
प्राप्त उसने चावल को तरजीह देते थे। इस पर्यवेक्षण 
से श्रीगणेश कर श्री बंडोन ने बताया कि सभी चावल 
. खानेवाले देशों में मिल कटा कच्चा चावल खाने के साथ 
बेरी-बेरी का प्रभाव जुड़ा रहता है, जबकि जो लोग उसना 
._चाबल खाते हैं वे इस रोग से मुक्त रहते हैं। उसकी व्याख्या. 











घान का सेलीकरण .... ७८७ 


यह थी कि वाष्पित करने अथवा उबालने से चावल में 
का टोक्सिन' नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के चावल 
को उपचारित' चावल भी कहा जाता है। एक अन्य 
व्यक्ति श्री फ्लेचर ([00०४७०) कुआला-लुमपुर में के 
.._ मानसिक उपचार गृह में काम करते थे। उन्होंने परी- 
 क्षणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि कच्चे चावल के 
स्थान पर सेलीकृत अर्थात्‌ उसने चावल का उपयोग 
कर वेरी-बेरी नामक रोग को पूर्णतः: समाप्त किया जा 
सकता हैं। 
फ्रजर ( 78887" ) और स्टेण्टोन' ( 9877007 ) का 
परीक्षण भी इतना ही उल्लेखनीय हैं । उन्होंने श्रमिकों की 
दो टोलियो! बनायीं और उन्हें जंगल में एक दूसरी से 
सात मील के अन्तर पर सड़क निर्माण कार्य में लगाया 
गया। एक टोली में २२० व्यक्ति थे। उन्हें मिल कुटा 
सफेद कच्चा चावल खाने के लिए दिया यया। दूसरी 
_ टोली में २७३ व्यक्ति थे, उन्हें न्यून मिल कुटा उसना 
चावल खाने को दिया गया। चावल के अतिरिक्त 
उनके भोजन में समुद्री मछली, प्याज, आंलू तथा नारियल 
. शामिल थे। छः माह के अन्दर प्रथम टोली में २० 
व्यक्ति बेरी-बेरी के शिकार हुए, जबकि द्वितीय ठोली में 
कोई इस बीमारी का रोगी नहीं हुआ। अवस्थाओं 
में अब परिवतंत किया गया- पहली टोली को उसना 
.. चावल और दूसरी को मिल कूंटा चावछ दिया गया। 


.. प्रथम में बेरी-बेरी की पहली घटना अचानक बन्द हो 


गयी और द्वितीय में प्रारम्भ हुई। जापान की नौसेना, 
बर्मा में लाइट हाउस के कमंचारियों, फिलीपाइन के 
स्काउठों आदि में इसी प्रकार के परीक्षण किये गये 
और उनसे उक्त तथ्य की पुष्टि करनेवाले परिणाम निकले। 
असंतुलित चावल के आहार के साथ जुड़ी हुई बीमारियों 
अपने विशिष्ट रूप की हैं। भारत के अनेक भागों में 
प्रधान भोजन के रूप में उसना चावल खानेवालों में 
उन बीमारियों को कोई जानता भी नहीं, फिर चाहे वह 
चावल मिल कटा ही क्यों न हो। अपने विशिष्ट रूप 
में ये बीमारियां वर्तमान आमन्ध्र प्रदेश के समुद्र तटीय 
प्रदेशों और गंजम जिले तक ही सीमित हैं, जहाँ मिल 





कुटा कच्चा चावल प्रधान अन्न के रूप में खाया जाता हैं। 


असम, परिचम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरल, मद्रास 
और मैसूर के समुद्र तटीय जिलों जैसे देश के अन्य 


भागों में इन रोगों के कोई इने-गिने मामले ही कभी- क्‍ 


कृभार सामने आते हैं। 


सेलीकरण क्‍यों? 


धान का सेलीकरण करने के अनेक कारण हैं। धान 
जब बिल्कूल नया हो अथवा चार माह से कस पुराना 


हो तो जैसी की तैसी कच्ची अवस्था में उसकी कृठाई 


नहीं की जा सकती। कूटाई करने पर उसमें टूट-फूट 
बहुत होगी। इस प्रकार का नया चावरू अच्छी तरह 
पकता भी नहीं । वह चिपचिपा हो जाता हैं। सेलीकरण 
से इस समस्या का एक समाधान मिलता है । इससे चावल 


का दाना कठोर हो जाता हैँ और फलस्वरूप कटाई करने 


पर टूढ-फूट कम होती है, पकाने में भी सुविधा होती है 
तथा यह भी दावा किया जाता है कि इस प्रकार का उसना 
चावल सुपाच्य भी हो जाता है । पुराने धान का सेली- 
करण करने से उसमें भी टूट-फूट कम होती हैँ, फिर चाहे 
उसकी कूटाई मिल में ही क्‍यों न की जाय। नरम दाने 


में यह ट्ट-फूट ५ से १० प्रति शत और कठोर एवम्‌ कुछ 


मोटी किस्मों में उससे कुछ कम प्रातिशत्य में होती हैं । 
कटाई बहुत आसान भी हो जाती है, क्योंकि सेलीकरण 
के दौरान छिलके किसी ह॒द तक ढीले पड़ जाते हैं और 
किसी-किसी अवस्था में तो तिड़क भी जाते हैं। कूछ 
किस्मों का प्राकृतिक लाल अथवा गहरा लाल रंग लोग 
पसन्द नहीं करते, और सेलीकरण से किसी हद तक 
लाल रंग भी पीले-से रंग में बदल जाता हैं । 

पौषक मूल्य की दृष्टि से भी उसना चावल उत्तम 
होता है। ऐसा पाया गया कि अत्यधिक पालिशदार 
उसना चावल भी प्रशोधन क्रिया के दौरान उस सीमा 
तक पौषक तत्व नहीं खो बैठता जिस ह॒द तक अत्यधिक 
पालिशदार कच्चा मिल कूटा चावल। परीक्षणों से 
पता चला है कि बिना पालिश किये हुए कच्चे चावल में 
विठामिन बी प्रति ग्राम में २.३ माइक्रोग्राम होता है 











 छटद 


. जबकि बिना पालिशवाले उसने चावल में प्रति ग्राम 
पीछे २.६ माइक्रोग्राम। इसी प्रकार १७ से २२ प्रति 
. शत तक मिल कूटे कच्चे चावल में विटामिन द्रष्टव्य 


या । नहीं होते उसी प्रातिशत्य में मिल कुठे उसने चावल के 
|. प्रति ग्राम में १.६ माइक्रोग्राम विटामिन होते हैं। इसके 





विपरीत कच्चे चावल का जो कणा अछूग हो जाता है 


उसमें उसने चावल के कणे से अधिक विटामिन होते हैं । 


._._- यहाँ तक कि पकाने से पूर्व चावल के धोने और अनावश्यक 
... मांड निकालने पर भी: उसने चावल में अधिक पोषक 
... तत्व रहते हैं। 
.. पालिशदार चावल की मांग होने पर उसना चावल 
..._ पकाना बेहतर है। यह 


अतएव. अत्यधिक मिल कटे 


इसलिए कि विटामिन 


.. तथा कुछ धात्विक लवण-जो चावल की बाहरी कणेदार 


.. परत में होते हैं-सेलीकरण के दौरान पानी में मिल कर 
... दाने के परिकोटा में चले जाते हैं एवम कटाई, धुलाई 
-  ओदि के दरमियान वहाँ सुरक्षित बनें रहते हैं। चावल 
को कई दिनों तक रखने के सम्बन्ध में भी कच्चे चावल 


से उसने चावल का गुण अच्छा होता हैं । जहाँ कच्चे 


चावल में यदि उसे तीन माह से अधिक भाण्डारित 


करके रखा जाय तो कीटाणु पड़ सकते हैं, वहा उसने 


चावल में उतना भय नहीं ह। 


. सेलीकरण के तरीके 


सेलीकरण का प्रारंभिक तरीका जिसे हम औद्योगिक 


... तरीके से भिन्न देशी तरीका कह सकते हैं, यह है कि पहले 
.. दित शाम में डेढ़-दो मन चावल किसी बरतन में पानी 
में भिगोकर दूसरे दिन सुबह तक यानी १०-१२ घण्टे 


.. पानी में रखते है। बरतन को चूल्हे अथवा भट्ठी पर 


"पका ४ न 





। रख देते हैं। इस भट॒टी में अगले दिन आग जलायी 
|... जायेगी और पानी गरम किया जायेगा। तब बरतन को 
.... भट्ठी से अछुग कर लेते हैं, धान को ढालू जमीन पर 
... फैला देते हैं ताकि पानी निकल जाय या फिर बरतन के 
.. मुह पर बोरा या बोरी बांधकर उसे उल्टा कर देते हैं। 
.._. पाती के निकल जाने के बाद धान को कुछ घण्टे के छिए .. 
.. छाया में फंश पर सुखाते हैं और उसके बाद धूप में सुखा 


खादी प्रामोद्योग : 


सितम्बर १९६३ 


लेते हैं। कुछ परिवारों में पानी उबलना शुरू होने के. | 


साथ ही उसे छान लेते है 


उबाला हुआ चावल कच्चे चावल से बहुत मिलता है. 
और इस कारण बहुत पसन्द. किया जाता है। भाप से 
सेलीकरण करना कभी भी पघरेल प्रक्रिया नहीं रही। 


इन तरीकों को बाद में जब बड़ी तादाद में चावल 


प्रशोधन होने छूगा तो व्यावसायिक पैमाने पर इस्तेमाल... 
में लाया जाने लगा। पानी की कमी और उबछते हुए... 
पानी को छानने में होनेवाली असुविधा तथा जोखिम के 
कारण भी वाष्प उबालन अपनाया गया। इस तरीके... 
में धान को गर्मी भी समान रूप से मिलती है, इसलिए... 
पेंदे में अधिक उबलने अथवा ऊपर कम उबलने या असमान 
उबालने में... 
लगनेवाले समय में करीब ५० प्रति शत बचत हुई है... 
और पानी तथा जलावन की भी बचत हुई है। फिलहाल... 
भाष से उबालने के दो तरीके प्रचलित हैं: सामान्य... 
तरीका यह है किधान को छोहे की टंकी था कड़ाह में... 
भिगाते हैं। कड़ाह भट्ठी पर रखते हैं। जलावन मुख्यतः 


रूप से उबलतने से भी बचा जा सका। 


धान की भूसी तथा कुछ अन्य प्रकार का होता है। छोहे 


की टंकी में दो पेंदे होते हैं जिनमें एक झूठा पेंदा होता है।. 


उसमें एक वर्ग इंच में करीब दस-बारह छेद होते हैं। 


इनमें से आऔच लगने पर भाष बंनकर ऊपर भीगे हुए... 


धान से होकर चोटी से होती हुई निकल जाती है। चोटी 8 


पर ५ से ८ मिनट तक भाष का आना टंकी के पाइर्व 
दरवाजे से-जो कि झूठे पेंदे के समतरू होता है-धान को... 
बाहर निकालने के लिए हरी झण्डी है। व्यावसायिक 
_ उबालन में धान को छाया में नहीं सुखाया जाता; केवल पा 
- धूप में ही सुखावन होता है। 3 हु 


५ कुछ में तब तक उबालते जाते. | 
हैं जब तक कि धान का छिलका तिड़क न जाय और चावल. 
का सफेद दाना दिखने न लगे। अनेक मामलों में पानी. | 
में भिगाने का समय छः या आठ घण्टे से अधिक का नहीं... 
होता। कुछ मामलों में धान एक जल्-युक्त पात्र में. 
डाला जाता है और तुरन्त उसे उबालना शुरू कर देते | 
हैं, भिगोने के लिए बिना समय देते हुए । इस प्रकार तुरन्त _ 
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घान का सेलीकरण 


द्वितीय तरीके में वाष्प एक नियमित बोइलर में 


. दबाव के अन्तर्गत जनित की जाती है । पानी में भिगोया 
. हुआ धान दो लम्ब रूप लोहे के वर्तुलों (सिलिण्डर) में 
रखा जाता है। इनके पेंदे शुण्डाकार होते हैं जो अन्तिम 
. छोर पर बिल्कुल बन्द होते हैं। बोइलर से दो-तीन 
नहिकाओं के जरिये धानयुकत वर्तुलों में बारी-बारी से 
१०-१५ मिनट तक भाष पहुँचायी जाती है। इन वर्तुलों में 


१५-२० मन धान आ सकता हें। इस तरीके में सेली- 
करण का खर्च कम हे लेकिन प्रारम्भिक लागत अधिक हैं । 

धान को भिगाने के समय के बारे में यह पाया गया कि 
घर पर उबालन के लिए यह न के बराबर से १० घण्टे 
तक और व्यावसायिक उबालन में २४ से ९६ घण्टे 
तक का होता हँ। धान जब एक ही पानी में २४ घण्टे 
से अधिक तक भिगोया रखा जाता हैं तो उससे बास-सी 


आने छगती है और यदि पानी बदला नहीं जाय तो 
उसका प्रभाव धान पर भी पड़ता है। काफी समय तक 


भिगोया रखने के कारण चावल में भी हरा-हरा या 


पीला-सा रंग आ जाता है। इस प्रकार रंग और यहाँ 


तक कि उक्त ग्रकार की बास भी, केहते हैं कि अनेक 
उपभोक्ता पसन्द करते हैं तथा बताया जाता है कि हम्बे 


. समय तक भिगाने का यही कारण है । एक अन्य व्यावसा- 
. यिक कारण भी है । एक ही पानी में धान को भिगाने 


से धान के दाने में असाधारण फुलावट आ जाती है। 


. बाद में सेलीकरण और सुखावन के पदचात्‌ भी चावल 


_ अपने प्रारम्भिक आकार तक नहीं सिकुड़ता। कुटाई 


के पश्चात्‌ आकार की दृष्टि से इस प्रकार अधिक प्राप्ति 
होती है, विशेष कर तब जबकि उसकी कुठाई कुछ-कुछ 


आदर अवस्था में की जाय । यद्यपि यह अधिक उत्पादन 


वास्तविक नहीं है, पर इसका प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में 
चावल का बिक्री मल्य कम करने में फायदा उठाया जाता 
है । यह चावल उतनी मात्रा में नहीं पकेगा जितनी मात्रा 


में अच्छी तरह सुखाया और कूठा हुआ चावल पकता हूं । 


_ खेद है कि इस बात का इस प्रकार के चावल का उपभोग 


करनेवाले अनेक उपभोकताओं को पता नहीं हे । इसकी 


.. दर्गन्ध से बचने के लिए कुछ उत्पादक साधारण अथवा 











७८९ 


किसी दूसरे प्रकार का नमक मिल्ठ देते हैं। लवण की 
मात्रा घान के वजन का -५ प्रतिशत होती है । लवण की 
मात्रा से चावल को आद्रेतावशोषी बना देते हैं अर्थात्‌ वह 
वातावरण से आद्रेता सोख लेता हैं और चावल का वजन 
व आकार बढ़ाने मे सहायक होता है। इस प्रकार ये 
दोनों ही बातें उत्पादक के लिए व्यावसायिक लाभ की हैं । 

धान सेलीकरण का एक अन्य तरीका भी है, जिसे 
दोहरा उबालन तरीका कहते हैं। यह तरीका भिगाने _ 
के लिए आवश्यक समय में कमी करने के लिए वहाँ काम 
में लाया जाता है, जहाँ दैनिक उत्पादन १०० मन था 
उससे अधिक हो। इस तरीके में पहले सूखे धान को 
करीब ४५ मिनट तक भाप द्वारा गर्मी पहुँचायी जाती है । 
उसके बाद गर्म धान को ठण्डें पानी की टंकी में डाला 
जाता है और वहाँ उसे १२ से २४ घण्टे तक पड़ा रहने 
देकर फिर उसे भाष दी जाती है। जहाँ उबालन के लिए 
वाष्प का उपयोग न कर जल का उपयोग किया जाता हैं, 
वहाँ घान को एक लोहे की टंकी अथवा केटली में भिगोया 
जाता है ओर फिर उबाला जाता हैं। इसके बाद आग 
हटा ली जाती हे तथा धान को गर्म पानी में १२ घण्टे 
तक पड़ा रहने दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ उसे फिर 
गर्म किया जाता है। जब धान उसकी भूसी तिड़कने 
अथवा कुछ-कुछ वैसी ही सीमा तक उबाल लिया जाता हैं 
तब पानी निकारू दिया जाता हे, धान को सूखने देते हैं 


और तब उसका प्रशोधन करते हैं। 


समय व जल की मात्रा में कमी करने के लिए धान 
को भिगोने हेतु करीब ८५० सेण्टीग्रेड गर्म पानी का 
इस्तेमाल करते हैं। गर्म जल का वास्तविक तापमान 
७०"--७५० सेण्टीग्रेड होता है और समय तीन घण्टा | 


गमे पानी से भी उसी प्रकार धान को पीला-सा- रंग 


प्रदान होता हैं, जेसे काफी समय तक ठण्डे पानी 
में भिगोने से रंग कुछ फीका पड़ सकता है, यदि 
गर्म पानी आठ घण्टे तक ५०० सेण्टीग्रेड रखा जाय। 
भिगोने और वाध्प प्रदान करने का काम एक ही 


वर्तल या केटली में किया जा सकता हँँ। इससे 
प्र(रम्भिक लागत में भी कुछ बचत हो सकती हूँ। 






































७९० 


..._ अन्त में हम सेलीकरण के यूरिया तरीके' पर विचार 

_करें। इस तरीके में धान का उबालन बिल्कुल नहीं 
किया जाता। धान के वजन का ०.५ प्रति शत व्यावसा- 
बिक यूरिया' धान को जब पानी में डाला जाय तब उसमें 
डाल देते हैं। सर्वोत्तम फल प्राप्ति के लिए सामान्य 


. तापमान में धान को पानी में ३६ घण्टे तक भिगोया 


रखते हैं। पाती को अलग करने के बाद धान को धूप 


में सुलाते हैं तथा तत्पक्‍्चात्‌ उसे कूटते हैं और इस प्रकार 


प्राप्त चावल बसा ही अच्छा होता है जेसा कि उबालन 


... प्रतिमा से प्राप्त चावल, लेकिन जहँ तक टूट-फूट का 
.._. सम्बन्ध है, यूरिया प्रक्रिया से प्राप्त चावूू 


में दोहरे 
. उबालनवाहे तरीके से प्राप्त चावल की बजाय ४ प्रति 
शत दूठ-फूट अधिक होती है। इस तरीके में भट्दी, 
_ चिमनी, ठंकी आदि जैसे कीमती उपकरणों और जलावन 
- की भी आवश्यकृता नहीं पड़ती। प्रशोधन प्रक्रिया में 
_ काफी समय की भी बचत होती है। चूंकि यूरिया बहुत 
कम मात्रा- .५ प्रति शत-में मिलाया जाता है, इसलिए 
उससे चावल में भी कोई बुरी बास नहीं पैदा होती। 
इसके साथ ही उसका आदमी की पाचन क्रिया पर भी 
. कोई ब्रा प्रभाव नहीं पड़ता। 


.. बिलकल नये चावल के मामले में भी यदि साधारण 
तापमान में चावल के वजन का .५ से १ प्रति शत 


तक यूरिया उस पानी में मिलाया जाय जिसमें चावल 


.. . अच्छी तरह भीग जाय और उसे करीब तीन घण्टे तक 
.._ पड़ा रहने दिया जाय तो उससे चावल को पकने के मामले 


में बहुत्त अच्छा गुण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के 


...._ चावल को पकाने से पूर्व दो बार अच्छी तरह धोया 
7:५० “जीता चाहिए। इस चावल की गंध और जायका भी 


खादी ग्रामोथोग : 


[ 


दितम्बर १९६३ 


उपचार न किये गये चावल के समान ही होता है। 


पहले कहा जा चुका हे कि चावल में से कटाई, घलाई । 
और पकाई के दौरान पौष्टिक तत्व नष्ट होने देता रोकने. 
के लिए सेलीकरण एक प्रभावकारी मार्ग है। कटाई के . 
दरमियान बीजांक् र और परिकोटा में जो पौष्टिक तत्व. 
होते हैं वे कच्चे चावल में सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं, . 
पर सेलीकृत चावल में बने रहते हैं। यह इसलिए होता है . 
कि भिगाने के समय ऊपर के पौष्टिक तत्व पानी के साथ. 
मिलकर चावल के दाने के अन्दरूनी भाग में समा जाते हैं। _ 
पकाने से पूर्व यदि चाबरू का तीन बार जोर से रगड़ 
कर धोया जाना बन्द कर दिया जाय अथवा हल्के हाथ _. 
से एक बार साफ करने तक सीमित रखा जाय तो उसमें . 
के एक-तिहाई पौष्टिक तत्व बचाये जा सकते हैं। यदि 
चावल को काफी भर पानी में पकाया जाय, परिणाम- 
स्वरूप बाद में मांडन निकाला जाय तो दूसरे एक-तिहाई . 
पोषक तत्व बचाये जा सकते हैँं। सामान्यतः तीन बार 
धोने और ज्यादा पानी में पकाने के पदचातू चावल में 
मुश्किल से एक-तिहाई पौष्टिक तत्व बच्चन पाते हैं। लेकिन - 
इन सब में सेलीकृत चावल कच्चे चावल से बेहतर है. 
और इसलिए उसे तरजीह दी जानी जाहिए।. 
अतएव किसी भी कारण से यदि सफेद पालिशदार चावढ 
को तरजीह दी जाय तो उस अवस्था में उसना चावल . 
खाना अच्छा है। इसके दूसरी ओर कम पालिशदार 
भूरे रंगवाले चावल को तरजीह दी जाती है और वह - 
सेलीकृत चावल से उत्तम है, क्योंकि इससे सेलीकरण 
की सभी असुविधाओं आए से बचा जा सकता हें और 
प्राप्त चावल सेलीकृत चावल जैसा ही होता है।. 


_ बंम्बई : २५ दिसम्बर १५६२ की ० 


पाठकों 


...._._ पाठकों से निवेदन है कि बआाददां आमोशझोश के न मिलने अथवा देर से मिलने के... 
7 सस्च॒त्व से शिकायत भेजते समय वे पते के साथ दी गयो अपनी ग्राहक-संख्या लिखना... 
.._ न भूलें। जेसा कि हम चाहते हैं, ग्राहक-संख्या लिखने पर यथा ज्ञीक्ष कार्यवाही करने 


 >सम्पादक 











मेप्र भारत मे॑ एक प्रमुख मधुमक्खी-पालन करनतेवाला 
राज्य हैं। फिलहाल इस- राज्य में करीब ५०,००० 


. आधूनिक मधुमकंखी घर हैं । मध-उत्पादन ३,००,००० 
. पौण्ड वाषिक से भी अधिक होता हैं । खादी और ग्रामो- 


. द्योग कमीशन का भारत में मधुमक्खी-पालन उद्योग का 
- जितना काम होता हे, मेसूर राज्य में इस उद्योग से 


. सम्बन्धित कार्य उसका करीब २५ प्रति शत है । मोटे 
. तौर पर भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र तीन भागों में बौटा 
.._ जा सकता है : (अ) पूर्वी पठार जो कि अधिकांशत: 
.. समतल है, सिवाय इसके कि जहाँ-तहाँ छोटी-छोदी 
._ पहाड़ियोँ मिलती हैं; (जा) पश्चिमी घाट और मलताड _ 
... क्षेत्र, जहा २,००० से ७,००० ऊँचाई तक के पहाड़ हैं. 





ओर जिनमें उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में पाये जानेवाले 


.. घने जंगल हैं; तथा (इ) समुद्र तटीय संकड़े मैदानी क्षेत्र4 


_.. - पूर्वी पठार में सुसंरक्षित जंगल न के. बराबर हैं, 
... किन्तु विस्तृत रूप से छगाये गये बारह मास तथा स्थायी 


. स्वरूप की बागानी फसलें मौसमी तौर पर खुराक प्रदान 

.. कर सकती हैं, जिसका मधमक्खियों को समय-समय पर 
.._ जंगलों और उच्यानों में स्थानांतरण करते रह कर फसलों. 
. के परागाधान के लिए उपयोग किया जा सकता है। 


ससे. औसत मधृ्‌-प्राप्ति तथा फसलकू-प्राप्ति में सुधार 


-. होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई 


._-. संगठित प्रयास नहीं किया गया है। 
.. उद्योग का विस्फुरण क्‍ 
.._- इस राज्य में मधुमक्खी-पालून फिलहाल घाट अधवा 
._.. मलनांड क्षेत्रों तक ही-वह भी बिना किसी प्रकार के 














गाविन्द वा. देवडीकर 


अरे ; मैसूर में मथुमक्खी-पालन उद्योग का बढ़ा ही उच्च स्थान है। इस उद्योग का काम सुख्यत 
वहां के कुग जिले और हसन जिले के मलताड भाग में केन्द्रित है। हां, सम्पूर्ण प्रश्िचमी .. 
तटीय ग्रदेश-गोवा सहित-में इस उद्योग के विकास की बृहद्‌ सम्मावनाएं हैं । 


स्थानांतरण के, एक ही स्थान पर आधारित-संकेन्द्रित हैं । 


करीब २७,००० मधु-उपनिवेश अकेले कुर्म में हैं, जह 
२,००,००० पौंड वाषिक से अधिक शहद तैयार होता हैं। 


समग्र मैसूर राज्य में जितना काम इस उद्योग का होता हैं 
उसमें ६० प्रति शत से अधिक कार्य यहीं होता हैं। इसके 
बाद हसन और चिकमंग्रलर जिलों के मलूनाड भागों 
का स्थान जाता है, जिनमें मधु-उपनिवेज्ञों की संख्या 
करीब ८,५०० हैं और वाषिक शहद-उत्पादन ६०,००० 
_पौंड से अधिक तथा यह उत्पादन राज्य के कुल उत्पादन: 
का लगभग २० प्रति शत है। रुमुद्र तटीय क्षेत्र में दो 
जिले आते हँ-उत्तर और दक्षिण कनारा । राज्य का... 
करीब १२ प्रति शत मधु-उत्पादन यहाँ होता है। उत्तर... 
 कनारा में करीब ३०,००० पौंड शहद का उत्पादन होता... 
हैं और लगभग ७,५०० मवृ-उपनिवेश्ञ हैं तथा दक्षिण... 
. कनारा में उपनिवेशों की संख्या तकरीबन ६,५०० और 
शहद उत्पादन मात्र ५,००० पौंड है। मैसूर, शिमोगा, 
धारवाड़ और बेलगाम जिलों में राज्य का ए-१० 
प्रति शत शहद-उत्पादन होता है। 


ओसत उत्पादन कुर्ग में सर्वोच्च 


का सामान्य रूप से प्रचकन 
एक ही स्थान पर होता हैँ, किसी प्रकार का संगठित 
रूप से स्थानांतरण नहीं होता। 


। हसन और : 
चिकमंगलूर जिलों के मलनाड भागों का इस सम्बन्ध में 

भी द्वितीय स्थान हूँ। उत्तर कनारा में ओसत उत्पादन _ 

. अपेक्षाकृत कम हू। दक्षिण कनारा में सबसे कम हैँ । 

.._ समूचे राज्य में सात-चोखटिया न्यूटन' मवुमक्खी घर 

द और मधुमक्खी-पालन _ 














छर खादी ग्रामोद्योग 
कुर्ग एक ऐसे प्रारम्भिक स्थानों में है, जहा मधुमक्खी 

. पालन शुरू में प्रारम्भ हुआ। स्थानीय छोग मधुमक्खी- 
... पालन का काम प्रायः अपने सामान्य जीवन के अंगस्वरूप 
करते हैं। कु में दो मधुमक्खी-पालन सहकारी समितियाँ 
|; हैं, जिन्होंने भारत भर में कुर्ग मधु! के लिए अपनी 
. अ्तिष्ठा जमा ली है । इसमें मधुमक्खी-पालन उद्योग 
का सर्वाधिक संकेद्वण है । मैसूर राज्य तथा दक्षिण 


... भारत के अस्य आस-पास के स्थानों में यह एक प्रमुख 
.. मधु-उत्पादक केन्द्र है। अपेक्षाकृत इसमें औसत मधु-प्राष्ति 
... भी अधिक है। एपिस इण्डिका मविखियों की सहायता 
... से इसने मधु-उद्यान उद्योग का विकास किया हैँ और 
.._एपिस डोरसाटा मक्तियों का पालन भी वहाँ होता है । 


.. संग्रह, प्रशोधन और बिक्री संगठित रूप से होती है । 


... मधुमक्खियों को बर्तनी छत्तों में आकषित करने का 
.. स्थानीय व्यवहार नये मधमक्खी-उपनिवेक्षों को पकड़ने 


... में बड़ा सरल सिद्ध हुआ है बहुत कम श्रम या लागत पर 
. फिर इन मधमक्खियों को आधुनिक छत्तों में स्थानांतरित 
. किया जा सकता है। यहूँ विस्तत रूप से (एस्टेट फार्मिग 

होने की वजह से जंगलों में सड़कें जाती हैं। कुर्गे जिले का 
पूर्वी पठार के जिलों तथा पद्चिचमी घाट के साथ-साथ 
मंगंलोर से भी अच्छा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । 


केरल के परिचमी तटीय प्रदेशों, दक्षिण और उत्तर: 


। ५ कनारा जिलों, गोवा तथा उत्तर के अन्य जिलों का हाल 
ही में जो सर्वेक्षण हुआ उनसे यह्‌ प्रकट होता है कि समूचे 


के समूचे परिचमी घाट को मधुमक्ली-पालन उद्योग के 


..._- बिकास की दृष्टि से एक विशिष्ट क्षेत्र! समझना चाहिए 


... जहाँ तक भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, जलवायु-प्रभा- 
.._:  वात्मक, तलरूप, वानस्पतिक तथा अन्य प्रकार के तथ्यों 
का सम्बन्ध हैं, प्राय: समूचा तटीय क्षेत्र कम-ज्यादा करके - 
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एक समान है । हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर. 


कुछ मामूली परिवर्तेत अवश्य मिलते है। 


पश्चिमी घाठ की एक विशेषता यह है कि वहाँ 
मधुमक्खिया। अपेक्षाकृत औसतन छोटी होती हैं, मधु- 
उत्पादन (५ से १० पौंड प्रति छत्ता), लेकिन विस्तृत 
रूप से लगाये गये ताड़ वृक्षों से प्रायः अनवरत पराग 


मिलता रहता है, जिससे व्यवहारतः पूरे वर्ष (सितम्बर 


से-मई तक ) अण्डे सेने और नरम क्षिका जनन को उत्तेजन- 
मिलता है । समुद्र तटीय मध्‌ में स्थानीय आहद्रेता के. 
कारण जलरू तत्व कुछ अधिक होता है, अतएवं उसमें 
खमीर उठने का अधिक डर रहता हैं । यह स्थिति समृद्र 
के किनारे-किनारे कन्याकुमारी से लेकर दीव तक और 
उससे कुछ उत्तर में भी पायी जाती है । धुर उत्तर और 
ध्र दक्षिण में जो अंतर पाया जाता है, वह गुण का अधिक. 
न हो कर डिग्री का रहता है कि किसमें कितनी आता है। 


गोबार्मसे. क्‍ 

गोवा का परिचमी घाट के क्षेत्रों में प्रमुख स्थान है। 
वहाँ भी समुद्र के किनारे-किनारे ताड़ वृक्ष तथा अन्य 
प्रकार के पेड़, वनस्पति पायी जाती हैं। इसके भीतरी 


भाग में अच्छे जंगल हैं। वहाँ सड़क, रेलगाड़ी तथा समुद्र 


के किनारे चलनेवाले रंटीमरों के जरिये पहुँचा जा सकता. 
हैँ । बहुत अच्छी नस्ल की रानी मक्खियोंवाले करीब ५० 


मधुमक्खी-उपनिवेश वहा भेजे गये हैं । भेजने से पूर्व 
इन रानी मक्खियों का बार-बार चुनाव किया गया तथा 


महाबलेश्वर और पूना की प्रयोगशालाओं में उन पर 
लगातार छः वर्ष तक सनन्‍्तति सम्बन्धी परीक्षण हुए। 


इस क्षेत्रीय प्रयोगात्मक केन्द्र का नियमित काय शीक्ष 
ही प्रारम्भ होने की अपेक्षा है । 


पूना ४९५ मारे १९६२ 


िडए है ॥क वें खादी ग्रामोश्रीग में प्रकाशित अ्ामग्री, पर . ल्ट्ट पु 
अपने विचार प्रकट करें] श्षात्ष ही पत्रिका में नये स्तमभ्न आरम्भ | - 
पा ज करने के लिए अपने श्ुझाव श्री दें|. क्‍ 














० मैसूर है एकमुश्त योत्रना 


स. मे. वीरराघवाचार 


एकमुझत कार्यक्रमः चुनिन्दा क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने का सघन अभियान है | इस 
लेख में मेसूर राज्य में उसके क्ार्यान्‍वय की चर्चा की गयी है | 


स्‍्त! १९५१ की जनगणना के अनुसार मैसूर राज्य 
की करीब ७१ प्रति शत आबादी अपनी जीविका कृधि 

. -तथा उससे सम्बन्धित धंधों से अजित करती है । राज्य 
की कूछ आय सन्‌ १९५६ में अन्दाजन ५ अरब १७ करोड़ 
रुपये और १९६१ में ६ अरब २ करोड़ रुपये थी। 
.. सन्‌ १९६६ में कुल आय ७ अरब २२ करोड़ रुपये होने का 
अनुमान है । सन्‌ १९५६ में प्रति व्यक्ति आय २४३ रुपये 
... और १९६१ में २६६ रुपये वाषिक थी तथा १९६६ की 
... अपेक्षित आय २९८ रुपये है। उपर्युक्त वर्षों के लिए देश की 

.. प्रति व्यक्ति आय क्रमशः २७६ रुपये; ३०२ रुपये और 
... ३५४ रुपये हैं। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में १९५६-६१ 

. - के बीच ९.४ प्रति शत वृद्धि हुई, जबकि मैसूर में ९.५ 
.. प्रति शत। सन्‌ १९६१ और १९६६ के बीच वृद्धि दर 
.. अखिल भारत के लिए १७.२ प्रति शत और मैसूर के 


.. लिए १२ प्रति झत अपेक्षित हैं। इन आंकड़ों से यह 


. स्पष्ट हें कि अखिल भारत और राज्य के बीच अन्तर हें, 
.. जिसे तीन विकास के जरिये दूर करना होगा। 


. मुख्य धंधा 


मेसूर के लोगों का मुख्य धंधा है क्ृषि। राज्य की क्‍ 


करीब ६० प्रति शत भूमि खेती के अन्तर्गत है, जिसमें 


से ५६.४ प्रति शत भूमि में खेती की जाती ह। करीब 


९० प्रति शत भमि स्थायी चणगाह के रूप में रखी 
जाती है। जंगल १८.५ प्रति शत भूमि में हेँ। मुख्य 
फसलें हैँ : धान, ज्वार, दाल, गेहूँ, रागी, रूई, कपास, गंत्ना 
. तिलहन, तम्बाक, नारियल, काफी, काली मिर्च और 
काजू ..- .. 


.. मुख्य अनाज हैं: चावल, रागी, ज्वार और दालें। 


के मुकाबढे है, जापान के मुकाबले यह बहुत ही कम है, 





अनाजों के उत्पादन में काफी प्रगति होने के बावजद 
राज्य में अवाज की अभी भी कमी है । सन्‌ १९६०-६१ में 
अन्दाजन ३ छाख ४ हजार टन की कमी थी। प्रति 
व्यक्ति प्रति दिन १५ औंस अनाज और ३ ऑंस दाल की 
खपत के आधार पर १९६५-६६ की अनुमानित आबादी 
के लिए ४७ लाख १८ हजार टन अनाज की जरूरत 
पड़ेगी। राज्य की तींसरी योजना में १९६५-६६ तक 
१० लाख ४० हजार टन अतिरिक्त अनाज के उत्पादन 
का अनुमान हैँ। योजना के अनुमानानुसार कुछ अनाज 
उत्पादन ४८ लाख ५४ हजार टन होगा, जबकि जरूरत 
४७ लाख १८ हजार टन की हैँ अर्थात्‌ थोंडा-सा अनाज 
बच जायगा। द 

चूंकि खेती के लिए उपयुक्त और उपलब्ध भूमि _ 
सीमित है, सवत खेती का सहारा लेना होगा। यह 
स्पष्ट हें कि राज्य की सिंचित भूमि में भी प्रतिं एकड़ 
उपज अखिल भारत औसत उत्पादन से बहुत कम हूँ। 


सन्‌ १९५९-६० में प्रति एकड़ औसत उपज 








द (पौण्ड में) 
अनाज मैसूर भारत 
. चावल १,२८३ १,२०९ 
गेहूँ द २०० ६४० 
ज्वार ३६६ ३६३ 
दाले र्र्‌६ ३०० 
 तिलहन ५८० <२२ 





यद्यपि चावल का उत्पादन अखिल भारत औसत 





























७९४ खादी ग्रामोधोग 
'जहँँ। कि प्रति एकड़ उत्पादन २,८६९ पोंड' है। 
. मैसूर की तीसरी पंच वर्षीय योजना को पुनर्गठित 
राज्य के आर्थिक विकासार्थ प्रथम विस्तृत कार्यक्रम कह 
सकते हैं। तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: (अ) ऋषि 
उत्पादन बढ़ाना; (आ) ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं 
का राष्ट्रीय न्यूततम उपलब्ध करना और (६) जन- 
. शक्ति के पूर्ण उपयोग तथा निःशुल्क और अनिवार्य 
. विक्षा प्रदान करने का तरीका निकालना। योजना 
. कृषि उत्पादन में तीज वृद्धि छाने का लक्ष्य रखती है। 
. कल खचच २ अरब ५० करोड़ रुपयों में से १ अरब ३ करोड़ 


रुपये तो कृषि और सिंचाई में ही खर्च होते हैं। कृषि 


. उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 


_+ . एकमुदत योजना' अथवा संघन जिला क्रषि कार्यक्रम । 
... विशेषज्ञों की सिफारिशों 


-... फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा प्रवतित एक कृषि विशेषज्ञ 

- दल ते यह सिफारिश की कि देश भंर के चुनिन्‍दा जिलों 
_.. ें सघन खेती की जाय। दल ने यह पाया कि वर्तमान 
क्रम उत्पादन, मिट्टी में किसी प्रकार का दोष होने के 


.._ कारण नहीं है। अतः उसने सुझाव दिया कि इस परियोजना | 
. के लिए प्रत्येक राज्य में उन क्षेत्रों और फसलों को 
... चुनना चाहिए जिनकी वृद्धि की बहुत अधिक सम्भा- 


- व्यतां हो) -इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु 
_ प्रॉरम्भिक तौर पर प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले में 


। ! - खघन जिला कृषि कार्यक्रम आरम्भ किया गया। 
हर इस कार्यक्रम से चनिन्दा क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में. 


शीघ्र वद्धि लाने तथा अन्य स्थानों में कौम-से नये-नये 


>लथा सिश्चित तरीके उपंयोग में लाये जा सकते हैं उन्हें 
... _-. चुझाने की आशा की जाती हँ। इसमें उन्नत उत्पादन 
-_. शरीकों की व्यवस्था है, जैसे उच्चत जोताई विधियों और - 
जल प्रबन्ध विधियों, उवेरकों की सामयिक तथा पर्याप्त 


है हा और उन्हें मजबूत बनाने पर विशेष जोर देती हूं। .... 
पृति, अच्छे बीजों, कौटाणुनाशकों सथा सरंजामों का. 2 ०] 
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उत्पादन योजनाएँ 


अवस्था और प्रबन्धकीय दक्षता को ध्यान में रखा जाता 


और प्रभावशाली उपयोग करने की बात निहित हूँ। 
किसान की उम्त, उसके परिवार का आकार तथा उंसकी 
उपभोग 


कार्य और नहरों में सुधार तथा उनका रख-रखाव, 
ग्रामीण पौधों की रक्षा के 'उपारय आदि शामिल हैं। 
. इन विभिन्न विकेन्द्रित उत्पादन योजनाओं में खण्ड और 


सहकारी समितियों का कार्ये 




























करना; (२) किसान और उसके परिवार की आय 
बढ़ाना; (३) ग्रामीण ख्रोतों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित 
करना; और (४) देश की उन्नति के लिए कृषि की _ 
नींव ठोस बनाना। के ७ 


खेतवार उत्पादन योजनाएं तैयार करना एकमश्त 
योजना की बहुत ही महत्वपूर्ण मूल आवश्यकता है। 
इस योजना को बनाते वक्‍त खेत विशेष की भूमि और 
जल-ख्रोतों, भूमि की किस्म तथा उसकी खाए आवश्यकता, 
नाली की कठिनाइयों, पशु-धन स्रोतों, कृषि सरंजामों,. 
श्रम-पूर्ति, बाजार की सुविधाओं तथा किसान की आर्थिक 






है। इसमें ऋण सुविधाओं, उर्वेरकों, उन्नत किस्म के 
बीजों, कीटनाशकों, सुधरे सरंजामों, उत्तम उत्पादन 
प्रक्रिओं और तकतीकछ मार्गदर्शन का पूरा-पूरा 


सम्बन्धी आवश्यकताओं और स्तर 'को भी 
ध्यान में रखा जाता हें । 


खेती की योजनाओं के अलावा ग्राम पंचायतों और 
सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली 
ग्राम उत्पादन योजनाएँ भी बनायी जाती हूँ। ग्राम 
योजनाओं में सहकारी समितियों का संगठन, सिंचाई 





जिला स्तर पर उचित समन्वय कायम रखा जाता है। 





एकमुश्त योजना सहकारी समितियों के पुनगंठत 


इस सघन कृषि कार्यक्रम को फार्यान्वित करने में सहकारी 


के -वित्तदान्नी संस्थाओं और होाट-बाजार समितियों के प्रमुख ; | हे रा 











मेंसूर में एकमक्स योजना ४. “ ,  छऊरए्‌ 


जितनी ऋण सुविधा उपलब्ध की जाती हैँ, वह उत्पादन 

: योजना के आधार पर आंकी गयी उत्पादन आवश्यकताओं 
से प्रत्यक्ष सम्बन्धित हैं। मौसमी फसल पद्धति के 

: अनुकूल समय पर ऋण देंने की भी व्यवस्था है। योजना 
में भाग लेनेवाले किसानों की ऋण आवश्यकताओं और 
.. उनके द्वारा किये जानेवाले ऋण उपयोग पर बराबर 
तकनीकलरू रूप से निगरानी रखी जाती हे। बिक्री 
. समितियों के माध्यम से ऋण वसूल किया जाता हैं, 
ताकि उसकी वसूली शीघ्र की जा सके और उत्पादक को 
अपने अतिरिक्त उत्पादन का उचित मुल्य मिल सके। 
अतः इन सघन विकास क्षेत्रों में काम कर रहीं सहकारी 
. ऋणदात्ी ससितियों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन और 
. अपने जटिल कार्य को कार्यान्वित करने के लिए सुप्रशिक्षित 
 कमचारी होने ही चाहिए। इसी प्रकार बिक्री समितिएों 
को पुनर्गंठित कर उन्हें ऐसा बताना होगा कि उनके पास 


पर्याप्त माल जमा रह सके, ताकि बे योग्यतापूर्वक पूति 


. कर सके और बाजार का काम चला चछा सकें। इन 
_ संस्थाओं से बहुत उच्च स्तर के कार्य की अपेक्षा हैं। 


.. मंड्या जिले में 


... कार्यक्रम स्व प्रथम मंसूर राज्य के मंड्या जिले में 
. मार्च १९६२ में आरम्भ किया गया। भूमि उर्वरकता 


. और जछ पूर्ति की दृष्टि से इस जिले की अवस्था राज्य 
। अच्छा सहकारी संग- 


. में सबसे अच्छी है। फिर, 
. ठन भी हुं। 


इस कार्यक्रम के कार्यान्‍वय के साथ मंडया जिले में 


.. दस सामुदायिक विकास खंड होने की आशा है, जिनका 


कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा । प्रथम दो वर्षों में २० प्रति 
' शत किसानों द्वारा इसका लाभ उठाये जाने की आशा 
है। आगामी पांच वर्षों में किसानों को २ करोड़ ४२छाख 
रुपये के उर्वरक; ३ लाख ६३ हजार रुपये के कीटनाशक 
. १८ लांख ४९ हजार रुपये के उन्नत बीज; ४ लाख २९ 
हजार रुपये के सुधरे कृषि सरंजाम; ६७ लाख ५० 
हजार रुपये कुओं और पम्प सेटो के लिए ऋण तथा अन्य 
आवश्यकताओं के लिए १ करोड़ १७ लाख रुपये देने की 


व्यवस्था की गयी है। जिले के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत. 


लघु कालीन ऋण हेतु ३ करोड़ ८५ छाख रुपये और 
मध्य कालीन ऋण हेतु ६७ छाख ५० हजार रुपये 
की कूछ ऋण-व्यवस्था की गयी हूं! 


लगभग १,००० सिंचाई कुएँ खुदवाने और १,००० 
पम्प सेट की पूति करने की योजना हैँ। यातायात, 


भंडार, कृषि कारखाना, प्रात्यक्षिक, मूल्यांकन, सर्वे- 


क्षण और बीज जांच प्रयोगशाला जंसे अन्य मदों में 
अन्दाजन क्रमशः 


रुपये; १०,४८,००० रुपये; २७,०१,५०० रुपये; 


१,५०,६०० रुपये; और १,३१,२०० रुपये खच्चे होंगे। 


इस प्रकार राज्य में इस कार्यक्रम पर पाँच वर्षों की अवधि 
में लगभग ५,५७,३९,००० रुपये खर्च होंगे । 


पृण कार्याव्व्य पर 

जब कार्यक्रम पूर्णतः कार्यान्वित होगा तो धान के 
खेतों का ७५ प्रति शत भाग और १,१७,००० एकड़ 
रागी क्षेत्र इसके अन्तगंत आ जायगा। पाँच वर्ष के 
अन्त में २७,५०० टन चावल और ११, ७०० टन रागी 
अधिक पैदा होने की आशा हैं। इससे १९५९-६० के 


उत्पादन के मुकाबले श्रति एकड़ ०.३६ टत चावरू ओर 


०.१ टन रागी अधिक पैदा होगी। औसत परिव्यय प्रति 
एकड़ २५१ रुपये पड़ता हू । 


अभी ही इस परियोजना के परिणाम का मल्यांकन 


करना ठीक नहीं होगा; क्योंकि अभी तो यह कार्यान्‍्वय 


की प्रारम्भिक अवस्था में है। तथापि, यह बहुत बड़ा 


कार्यक्रम हैँ और इसमें उच्चत आधुनिक तकतीकों के 


जरिये कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की बड़ी क्षमता है । 
इसमें खाद्य उत्पादन समस्या को हल करने के बहुमुखी 
मार्ग निहित हैं। इसकी सफलता तो इल वात से औकी 
जायगी कि राज्य में कृषि उत्पादन में विकास करने 
तथा गति लाने हेतु प्रक्रियाओं के परिवरतेता यह किस 
हद तक किसानों में इच्छा जागृत कर सकेगा । 


मानस गंगोशत्री (मैसूर): १७ जून १५६३ 





१७,८२,८०० रुपये; . ४,००,७०० है 


हक हि 




















बुनियादी वालीम की समस्याएं 


गणश ल, 


महात्मा गांधी देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली को 


मलतः नीचे से ऊपर तक गलत अमझते थे और 


_._. उसके स्थान पर अपनी जो योजना छागू करने के लिए 
.. वे आतुर रहते थे, उस सम्बन्ध में उनका संबोध दो 
... प्रस्थापनाओं पर आधारित था 


आज प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों की 


.... शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसके स्थान पर 
.._ प्राथमिक शिक्षा काल में (जिसकी अवधि सात साल या 
... अधिक भी हो) अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रवेशिका स्तर, के 

. समस्त विषयों का ज्ञान करा दिया जांय और उसके 

. साथ-साथ कोई एक बृत्तिक शिक्षा भी दी जाय ताकि 
_बालकं-बालिकाओं का सर्वतोमुखी विकास हो सके।* 


इस तरह की शिक्षा से, कल मिला कर, आत्मनिर्भरता 


आयेगी और दर असल, आत्मनिर्भरता ही इसकी 
- सच्चाई की कसौटी होगी।”* 


इन दो प्रस्थापनाओं से स्पष्ट है कि जिस शिक्षा- 


घर . प्रणाली को ग्रांधीजी आवश्यक समझते थे. वह सिफे 
...... प्राथमिक शिक्षा के लिए ही नहीं, वरन्‌ माध्यमिक शिक्षा 
पा हे के लिए भी छाग होता है। 


प्राथमिक वर्गों तक ही नहीं द 
यहा यंह ध्यान देना आवश्यक हैँ कि गांधीजी द्वारा 


..._._ प्रतिवेदित यह शिक्षा योजना, आगे चल कर जिसकी 
रे ] व्याख्या जाकिर हुसेन समिति ने अपने प्रतिवेदन तथा 


* बम्बई में १७ और १८ अगस्त १९६३ को गांधी स्मारक 
निधि दी बम्बई शाखा द्वारा आयोजित बुनियादी शिक्षा 


गोष्ठी में पढ़ा गया विशेष छेख । 
१. हरिजन : २ अक्तूबर १९३७ | 
३. इरिजन : ९ अक्तूबर १९३७। 


चन्दावरकर 





योजना में की, बुनियादी तालीम' के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं। इसे लागू किये २४ वर्ष हो गये, किन्तु अब तक यह 
प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालयों तक ही सीमित 
रह गयी, जबकि गांधीजी माध्यमिक शिक्षा एवम्‌ माध्य- 
मिक विद्यालयों तक इसके दायरे को बढ़ाना चाहते थे। 
दर असल, जब हम इस पूर्ण सिद्धांत पर गौर करेंगे. 
कि मौजूदा पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और 


उच्चतर खण्डों में शिक्षा का विभाजन न कर, शुरू से... 
आखिर तक यानी पू्े-प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक: -.. 


और माध्यमिक सोपानों से होते हुए विश्वविद्यालय स्तर _ 
तक की पूरी शिक्षा को एक रूप और लगातार प्रक्रिया 
मान ली जाय और उसी तरह अमर किया जाय, तो. 
यह बात आसानी से समझ में आ जायेगी कि बुनियादी 
तालीम का विस्तार माध्यमिक विद्यालयों तक करना 
क्यों आवश्यक हूं। 


गांधीजी ने अपनी इस राष्ट्रीय शिक्षा योजना में 
विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा को शामिल क्यों नहीं-किया, 
यह समझना और उसे परखना कठिन नहीं (है॥ निरंचय 
ही उनका यह विचार कदापि नहीं रहा होगा कि विश्व- - 
विद्यालयीन शिक्षा अनावश्यक हें-हो सकता है, २५व्ो 





. पहले वे इसे विलासिता समझते रहे हों, जैसा कि बहुत-से - 


शिक्षा शास्त्री आज भी इसे विलासिता ही मानते हैं। न्‍ 


पर आज हमारे देश में शिक्षाका विकास उस स्तर तक 


पहुँच गया है जहँ। बच्चे प्राथमिक शिक्षा की चौथी _ 3 
या सातवीं कक्षा तक पहुँच कर अपना मुँह नहीं मोड़ लेते, 
बल्कि उनमें. से अधिकांश माध्यमिक स्कूल लीविंग 
सर्टिफिकेट (अर्थात्‌ पुराना मैट्रिकुलेशन) तक की पढ़ाई « 


| पूरी करना चाहते -हैं। इन्हीं कारणों से गांधीजी की द 
-.. इस राष्ट्रीय योजना पर'विचार करते या उसका परी- 

















.. क्षण करते समय उचित हैं कि सिफ प्रारम्भिक विद्यालय 
ही नहीं, बल्कि माध्यमिक विद्यालयों को भी ध्यान में 
रखा जाय। द 


. आर्थिक पहलू. 
यह कह कर कि आत्मनिर्भरता बनियादी तालीम 


योजना की सच्चाई की कसौटी हैँ, गांधीजी ने स्पष्ट 


शब्दों में उसके आथिक पहल की व्याख्या की है। 'हरि- 
जन' के १३ जुलाई १९३७ वाले अंक में उन्होंने लिखा 
था, “किन्तु एक राष्ट्र की हँसियत से शिक्षा के मामले 
. में हम इतने पिछड़े हैं कि अगर यह कार्यक्रम घन पर हीं 
निर्भर रहा तो इस सम्बन्ध में एक निश्चित अवधि के 
भीतर, इस पीढ़ी में , राष्ट्र के प्रति हम अपना कर्तव्य 
पूरा कर सकने की आज्ञा नहीं कर सकते। 3 इसी वजह 
से उन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भर बताने की सलाह देते 
समय इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने 
से उनकी रचनात्मक क्षमता की प्रसिद्धि को खतरा 
होगा । १४ उनके ये सुझाव बड़े ही ठोस और ग्रहण करने 
योग्य हैं, शिक्षा के आदर्श के रूप में भी। भारत एक 
गरीब देश है, जहाँ आजादी के १६ वर्षों के बाद आज 
. भी शिक्षण संस्थाओं को इतना आथिक सहयोग नहीं 
मिल पाता कि वे संतोषजनक प्रगति कर सकें । 


. महज आश्थिक दृष्टिकोण से शिक्षा का विभाग कोई 
आयकारी विभाग नहीं हैं। इस वजह से अगर हमारी 
केन्द्रीय और राज्य सरकारें औद्योगिक विकास और 
आध्िक प्रगति के लिए अधिकाधिक साधनों की प्राप्ति 
के प्रयास में विभिन्न खर्चों में यथा सम्भव कटौती 
करने के लिए व्यग्र रहती हैं तो इसमें आइचय ही क्‍या 
हैं। हम प्रायः अपने नेताओं और राजनीतिज्ञों को 
कहते सुनते हैं कि शिक्षा जैसे राष्ट्र निर्माणकारी विभागों 


पर प्रशासन को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। लेकिन _ 


उनकी वाणी को जब कार्यरूप में परिणत करने 
की बात आती है, तो कहानी का रूप ही उलट 


ः ३. इरिजन : १३ जुलाई १९३७ । 





रेक. हरिजन: १९३ जुलाई १९२७ | 





बनियादी तालीस की समसस्‍्याएँ क्‍ ७९७ 


जाता ह-शिक्षा के लिए तथा उसके विस्तार के लिए उन्हें 
पर्याप्त घन ही नहीं मिलता । इन्हीं कारणों से गांधीजी 


शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उस सन्दर्भ 


में वे जब भी कुछ कहते थे, उनके मस्तिष्क में शहरों 


और नगरों की पाठशालाओं की नहीं, बल्कि गांवों के... 
विद्यालयों की आवश्यकताएँ रहती थीं, जिन्हें आत्मनिर्भर 


बनाना वे लाजिमी समझते थे। उनका खयाल था कि 


कोई बालक या बालिका ७वीं की पढ़ाई पूरी करते-करते 


(१४ साल या- अधिक उम्र में) परिवार या समुदाय 
के लिए एक कमाऊ सदस्य बन कर तिकले। आज की 


शिक्षा-व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने एक. 


बार हरिजन में लिखा था, शिक्षा दो और साथ-साथ 
बेकारी की जड़ें भी काटते जाओ। ४ ज्ञान-प्राप्ति, शिक्षा 
का मात्र एक उद्देश्य है, उसका विस्तृत उद्देश्य तो 
जीवन संघर्ष के लिए सुसज्जित करना हैं। 


बड़े होकर जीवन को सुखी और उपयोगी बनाने 


के लिए बच्चों को जिन चीजों की आवश्यकता है, वे 
शिक्षा के जरिये ही सीख सकते हैं। इसीलिए गांधीजी 
जब इस बात का आग्रह करते थे कि ज्ञान के समस्त 
क्षेत्रों में बालक-बालिकाओं का ध्यान लगाने के लिए 
तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा में किसी 
शिल्प का होना आवश्यक है, तो उनका मतलब था 
(१) शारीरिक मेहनत, जो छात्रों को शारीरिक शक्ति 
और हस्त-कौशल प्रदान करे; (२) उत्पादक-शिल्प; 


और (३) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की क्षमता और 
इतनी पर्याप्त कमाई कर लेना कि विद्यालय विद्याथियों 


के खर्च वहन करने की स्थिति में आ जाय तथा यह सब 


कार्य शिक्षा के अभिन्न अंग हों । इस अंतिम तथ्य के लिए 


गांधीजी ने निश्चित रूप से सलाह दी थी कि सरकार 


इस बात की गारंटी दे कि छात्रों द्वारा उत्पादित 


वस्तुएँ वह खरीद लेगी। 


जाकिर हुसैन समिति ने इस विचार का पूर्णतः 


समर्थन किया। किन्तु उसने वित्तीय और उत्पादन 
४. इरिजन : १८ सितम्बर १९३७ | 





































हे पहलुओं की सीमाएँ तथा खतरों को भी नजरन्दाज 


.. नहीं किया। स्पष्ट ढाब्दों में उसने चेतावनी दी कि 


.. छात्रों की पढ़ाई और उनके काम की पूर्णता और सुघरता 


. सुनिश्चित रखने के लिए पर्याप्त निषेध होता चाहिए 
.. सांस्क्रेतिक और शैक्षणिक उद्देश्यों की कुर्बानी देकर अगर 
 आधथिक पहल पर ही जोर दिया गया तो योजना के 


. संचालन में जो खतरा होगा उस ओर भी जाकिर हुसैन 
- समिति ने स्पष्ट संकेत किया था। 


योजना के लाग होने से अब तक के २४ वर्षों के 


.. दरम्यान उसके आ्थिक पहलू से सम्बद्ध शिल्प-शिक्षा 


|... सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है और विभिन्न कारणों से 
क्‍ ..... उसकी आलोचलाएँ की गयी हैं। सन्‌ १९६१ में महाराष्ट्र 
|... सरकार द्वारा आचार्य एस. आर. भीसे की अध्यक्षता 
। .. में नियुक्त बूनियादी तालीम अवलोकन समिति ने शिल्प- 
.._ दिक्षा के खिलाफ अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था 


आलोचनाएँ तो अनेक तरह की हैं। किन्तु म्‌ख्यत 


... कुछ ऐसी धारणाएँ बने गयी हैं कि बुनियादी तांछीम, 
.. कताई-बुनाई शिल्प की शिक्षा के समान ही है। छात्रों 
..._ को काम का कोटा दिये जाने के खिलाफ अलूग आवाज 
| |... आती है। कोटा पूरा करने के लिए छात्रों को विद्यालय 
| में और घर पर बैठकर काम करना पड़ता है और इस 
|... भ्रकार उन्हें अपनी पढ़ाई के विषयों को पूरा कर सकने का 


जा समय हीं नहीं मिलता । एसा देखा गया हे कि इन 


.._ शिल्पों का लोगों के दैनिक जीवन से कोई ताहलूक नहीं: 
.__.. रहता और माध्यमिक शिक्षा काल में उसका सिलसिला 
|. टूट जाता है। दशिक्षा-शास्त्रियों का ख्याल है कि शिल्प- 
.. - शिक्षा से विभिन्न विषयों के बीच समन्वय स्थापित 


_.. करने में कोई लाभ नहीं होता । इसलिए इंच शिल्प कार्यों 


पर जो भी समय छगता है, वह व्यर्थ समझा जाता है ।”" 
।... योजना का स्वृहूप 


बुनियादी ताछीम योजना के खिलाफ इत आलोचनाओं आवश्यक प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हो सकें 


: ३. साधारण प्राथमिक विद्यालयों तथा बुनियादी ! हे दर 
: विद्यालयों के स्तर विभेद को दूर करने के लिए धीरे- . 
हा, 5५ धीरे प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ऊँचा उठाना । 


... से महाराष्ट्र सरकार अपरिचित नहीं है। यह योजना - 








५. रिपोर्ट ऑफ दि बेसिक एज्यकेशन रिव्य कमेटी 
पृष्ठ : १४ 


खादी प्रामोशोग 


धारवाड़ जिले में । इन चुने हुए सुगठित क्षेत्रों में ५५ 


कोशिश की। सन्‌ १९४६ में जब लोकप्रिय मंत्रि-मण्डल....- 
ने सत्ता ग्रहण की, सरकार ने निर्णय किया कि शिक्षा... 
के पुनर्गठन कार्यों में वह बुनियादी तालीम के विस्तार... 
व सुधार को प्राथमिकता देगी और उसने यह भी घोषित. 

किया कि प्राथमिक शिक्षा का भावी विकास बुनियादी 


क्‍ सितम्बर १९६३. 


पुराने अम्बई राज्य के कुछ चुने हुए विद्यालयों में - 
१९३८ में प्रयोगा-मक रूप में चालू की गयी थी और 
धीरे-धीरे समस्त प्राथमिक विद्यालयों तक उसका विस्तार .. 
कर देने का उद्देशय था। राज्य के तीन भाषावर प्रसण्डों 
में इस प्रयोग के लिए चार सुगठित क्षेत्र चुने गये-एक सूरत. 
जिले में, दो सतारा और पूर्व खानदेश जिलों में तथा एक 


विद्यालय लिये गये-१३ गुजराती; २० मराठी; १६ कन्नई 
तथा ६ उद्‌ के। कुछ स्थानीय अधिकारीगण तथा निजी _ 
संस्थाएँ भी इस प्रयोग को आजमाने के लिए आगे आयीं।.. 

बड़ी दिलचस्प बात हैँ कि सरकार ने उस समय 
आलोचनाओं का मुकाबछा किया और समय-समय 
पर कमजोरियों को दूर कर अवस्था में सुधार लाने कीं - 





तालीम के ढाचे पर ही होगा । इस प्रकार समस्त प्राथमिक . 
विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों के रूप में बदल देना 
उसकी नीति बन गयी। बुनियादी तालीम योजना को _ 
पूर्ण रूप से लाग करने के छिए १० से १५ वर्ष की अवधि - 


का एक विस्तृत संक्रमणकालीन कार्यक्रम तैयार किया _ हा 
गया जिसमें मुख्यतः ये बातें थीं 


१. शिल्प-विद्यालयों का 


प्राथमिक अध्यापकों की समस्त प्रशिक्षण 
- संस्थाओं का बुनियादी ढंग पर पुनर्गठन, ताकि कम से 
. कम समय के अन्दर बुनियादी विद्यालयों के लिए. : . 








संगठन, जो साधारण | 
यमिक विद्यालय और पूर्ण बुनियादी विद्यालय के बीच... 
. की कड़ी जोड़नेवाला होगा; 








बुनियादी तालीस की समसयाएँ .....ररररः़ ् ७९९. 


: तथा उनकी पढ़ाई के तरीकों में सुधार लाना; और 


द ४. बुनियादी विद्यालयों के खर्च को इतना कम 
- करना कि साधारण प्राथमिक विद्यालयों से कम खर्च 


. बढे था कम से कम उससे अधिक न हो ।६ 


. इस कार्यक्रम के फलस्वरूप 

#. राज्य के प्रथम श्रेणी के प्राथमिक विद्यालय, 

.. यानी ऐसे प्राथमिक विद्यालय जो पहली से सातवीं 
तक समस्त कक्षाओं की पढ़ाई करते थे, प्रयोगात्मक तौर 
पर शिल्प-विद्यालय के रूप में परिणत कर दिये गये; 


२. इसके लिए निम्न लिखित शिल्प मंजूर किये 
गये: (१) बागवानी; (२) सूत-कताई (रूई और 


ऊन दोनों ) और आगे की कक्षाओं में बुनाई; (३) कागज 


. और कट का काम और आगे की कक्षाओं में छकड़ी का 
काम । इनमें से कोई एक शिल्प जारी करना था। 


. इस कार्यक्रम के फलस्वरूप शिल्प-विद्याल्यों की 


संख्या, जो सन १९४७-४८ में एरड४ थी १९५४-५५ में 


.. २,८१६ तक पहुँच गयी। सन्‌ १९६१-६२ में महाराष्ट्र 
_ राज्य में बुनियादी विद्यालयों की कुल संख्या निम्न 


.. प्रकार थी 


. १. बनियादी विद्यालय, जिनमें कताई और 

बुनाई की बूनियादी शिक्षा दी जाती थी २,९८६ 

२. बुनियादी विद्यालय, जिनमें कृषि की 
.- बुनियादी शिक्षा दी जाती थी ९०१ 

_३. बुनियादी विद्यालय, जिनमें छकड़ी के 
.. काम की बुनियादी शिक्षा दी जाती थी. ३४० 
.. कुल छरर७ 
समस्त प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी ढांचे पर 


बदल देने के आगे के कदम स्वरूप निर्णय किया गया कि 
-. प्राथमिक विद्यालयों दथा बुनियादी विद्यालयों के पाठय- 


क्रमों का विभेद यथा सम्भव कम किया जाय। शुरू 


- में दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क था। इस सिलसिले में 





दए द रिव्यू (व्यू ऑफ एज्युकेशन इन बॉम्ल स्टेट + १८५५-१९५५; पृष्ठ : १३५ 








. एक महत्वपूर्ण नियम बनाकर विषयों की सादुश्यता पर 
जो जोर दिया जा रहा था उसे कम किया गया और यह 
निश्चित कर दिया गया कि सादुश्य अध्यापन के सिद्धांत . 
के आधार पर वेही विषय पढ़ाये जायं जो शिल्प या. 


सामाजिक और मौतिक वातावरण के अनुकूल स्वाभा- 
विक रूप से सदृइ्य बनाये जा सकें। इस प्रयोग के 
प्रारम्भिक वर्षों में गांवों में जाना तथा ग्राम सफाई की 
व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, सामाजिक कार्यों का मुख्य 
अंग था। किन्तु इन कार्यों में समस्त बातों को सिखाने 
का अवसर नहीं मिल पाता था। इसलिए साल भर के 
लिए सामाजिक कार्यों के कार्यक्रम तैयार किये जाने 


लगे। त्योहारों का समारोह, मेलों में जाना, मलेरिया 


दिवस, पुस्तकालय दिवस, वृक्षारोपण दिवस, माता- 
पिता दिवस आदि विशेष दिवसों का मनाना इत्यादि 
कार्यक्रम में शामिल था। अध्यापकों के मा्गदशेन के 
लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने बुनियादी विद्यालयों 
के कार्यक्रम के संदंब में एक पुस्तिका भी निकाली । 

जाफिर हुसैन समिति ने शिल्प के लिए प्रति दिन ३ 


_ घंटे २० मिनट का समय निर्धारित किया था। किन्तु 


राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने नये पाठ्यक्रम 
में उसे घटा कर सप्ताह में कुछ १० घंटा कर दिया और 
दावा किया कि शिल्प की शिक्षा अगर सिरूसिछेवार 
ढंय से दी गयी तो इस कम किये गये समय में भी 


उत्पादन का स्तर आसानी से इतना अच्छा हो जायेगा 
कि उसकी प्रगति होती जायेगी। इस सन्दर्भ में बम्बई 
राज्य में शिक्षा का. अवलोकन” पुस्तकें में बुनियादी 


तालीमवाले अध्याय में लिखा है : 
नये पाठ्यक्रम में पूर्वे-पाठयक्रम के प्रमुख स्वरूपों 


को कायम रखा गया, ज॑ंसे पुस्तकों को पढ़ाने की बजाय _ 


कार्य पर अधिक जोर देना, बिखरे हुए विषयों की शिक्षा 
की बजाय परस्पर सदृश्य विषयों की पढ़ाई शुरू करना, 
स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल कार्यक्रम एवं कार्यों का 


उलट-फेर करना आदि। किन्तु इसमें दो बातें और 





७. वही, पृष्ठ : १४६-१४७. 
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द .. ८०० 


जोड़ दी गयीं: (१) तंदुरूस्ती, स्वास्थ्य और सफाई; 


. तथा (२) समाज अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान की 
शिक्षा का नया तरीका। तंदुरूस्ती, स्वास्थ्य और सफाई 
- विषय के अन्तर्गत जिन कार्यो को निर्धारित कियां गया 


उनका उद्देश्य था स्वच्छ और स्वास्थ्यकर जीवन'के लिए 


.. आवदयक समुचित रुचि का विकास और स्कूल तथा 
.. घर पर बच्चों की जिन्दगी तथा सामाजिक वातावरण 


... के साथ कार्यों की सादुश्यता । इस बात की भरसक कोशिश 
... की जानी थी कि बच्चे देनिक जीवन में स्वावलम्बन और 
.._ अनुशासनपूर्ण कार्य एवं. उसके आनन्द तथा खुशी के 
... महत्व को समंझें। इंस प्रकार स्वास्थ्य की पढ़ाई पुराने 
.._. प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से बिल्कुल भिन्न थी 
.._ जहाँ सिफ पुस्तकों में ही इसकी पढ़ाई पूरी कर दी जाती 
... थी। नये पाठ्यक्रम में इस बात की विशेष सावधानी 
.._बरती जाने छगी कि बच्चे विभिन्न निर्धारित कार्यों को 
.. करें और उसके साथ-साथ उन्हें आवश्यक वैज्ञानिक जान- 
... . कारी भी करायी जाने लगी, ताकि बे उन कार्यों को 
समझदारी और सहानभति से करें। द 


समाज-अध्ययन तथा सामान्य- विज्ञान के लिए भी 


... व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक रास्ते अपनाये गये। 
.... समाज-अध्ययत का पूरा पाठ्यक्रम बच्चों की स्वाभाविक 


दिलचस्पी पर आधारित किया गया और उसी के इदे- 


_गिर्दे शिक्षा दी जाने लगी। प्रारम्भिक अवस्थाओं 


..._ इतिहास-भूगोल के नियमित पाठ नहीं दिये गये। शुरू 


..._._ में, आदि मानव की, पुराणों की तथा छोक कथाओं की 
..- दिलचस्प कहानियों के जरिये इतिहास पढ़ाया जाने 

...... लगा और फिर धीरे-धीरे सिलसिलेवार ऐतिहासिक 
ज्ञान की पृष्ठभूमि से वतमान आर्थिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन का ज्ञान कराया जाने रूगा।. उसी 
.... तरह सामान्य विज्ञान की पढ़ाई भी बच्चों के इर्दे-गिर्द 


.... के वातावरण से सम्बन्धित रखी गयी।” 


..._ साध्यमिक शिक्षा आयोग के विचार 


.... इधर हाल के वर्षो में समस्त प्राथंमिक तथा माध्यमिक 
.._ विद्यालयों में इन कार्यों के तत्वों की महत्ता. पहचानी: हे 


खादी प्रामोद्योग : 


. जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा १९५२ में नियुक्त 


की प्रगति में दिकूचस्पी लेनेवाले तथा उसमें निपुणता 


सितम्बर १९६३ 











माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है 


“हमें अपने विद्यार्थियों की औद्योगिक, प्रायोगिक व: 
उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। काम 
के प्रति, हर तरह के छोटे से छोटे काम के प्रति, सम्मान 
की भावना महज अभिप्रेरित करने से ही सब कुछ नहीं 
हो जायेगा। आत्म-संतोष और राष्ट्रीय समृद्धि की. 
भावनाएँ भरनी पड़ेंगी जो सिर्फ काम के जरिये ही सम्भव 
है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित हाथ बंटाना: 
है। फिर, ऐसा संबोध पैदा करता होगा कि शिक्षित 
व्यक्षित जो काम अपने हाथ में लें, यथा शक्ति पूरी दक्षता: 
और कलात्मक ढंग से पूरा करने की' कोशिश करें।. 
इस तरह की भावनाएँ उत्प्रेरित करना प्रत्येक अध्याप्रक- 
का कतंव्य हो और विद्यालय के. प्रत्येक कार्य में इसकी 
अभिव्यक्ति होनी चाहिए ः 


नयी रुझानें ._ ५ 
अब बह समय आ गया हैं जबकि माध्यमिक शिक्षा 


लाने के लिए जिम्मेवार लोगों को महसूस करना 
चाहिए कि छात्रों को महज स्कली और किताबी शिक्षा 
देना ही संतोषजनक स्थिति नहीं है । यहाँ हम लोगों को 
इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि समस्त विद्यालयों 
के लिए यह सम्भव न होगा और न है कि वे स्वीकृत शिल्प 
के प्रशिक्षण का एकबारगी बन्दोबस्त कर लें; क्योंकि स्थान 
की कमी आदि जेसी अनेक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन जैसा. 
कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है, बिना नियमित 
शिल्प के भी वे उस तरह की भावनाएँ पैदा कर सकते 
हैं। विद्यालयों के जीवन में तथा उनके इर्द-गिर्द बहुत... 
से ऐसे देनिक कार्य हैं जो छात्रों के लिए पर्याप्त काम दे... 
सकते हैं और विद्यालय से बाहर के जीवन के साथ सम्पर्क रा 
स्थापित करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। 
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बनयादी तालीमस को समस्याएँ 


इन अवसरों के अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा आयोग 


. की सिफारिशों के मताबिक, माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट 


परीक्षा में बैठनेवाले छात्रों के लिए तरह-तरह के 
पाठ्यक्रम स्वीकृत हैँ, जिनके अनुसार वे कृषि, 
प्रौद्योगिकी, वाणिज्य या इसी प्रकार के अन्य विषय ले 
सकते हैं। शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य, भौतिक 
और रसायन शास्त्र, बनस्पति और प्राणी बिज्ञान 
जैसे विषय भी अगर जीवंत दिलचस्पी और प्रत्यक्ष 
तरीके से पढ़ाये और अध्ययन किये जाय॑ तो 
जीवन के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता 
है। दूसरी तरफ, कताई तथा बनाई जैसे शिल्प व 
कृषि भी यांत्रिक तरीके से पढ़ायी जा सकती हूँ, जिसमें 
. छात्रों को कुछ सिद्धांत और प्रक्रियाएँ बिना किसी दिल- 

_चस्पी के पढ़ा दी जा सकती हैँ । असल मकसद तो बच्चों 
. के अन्दर जिज्ञासा उत्पन्न करने से हँ-विभिन्न प्रक्रियाएँ, 

जैसे सहकारी गतिविधियां, योजना, व्यक्ति की दक्षता 
और सुधरता आदि क्या है और उसकी क्या आंवश्यकता 
है, यह जानने की रुचि पैदा करना और उन्हें समझाना। 
किसी भी विषय में, चाहे वह गणित, भाषा, इतिहास, 
भूगोल जो भी हो, इस तरह की ज्ञान-पिपासा और 
. आकांक्षा बच्चों के 5दर पेदा कर दी जाय और वास्त- 
. विक जीवन के हालात से सीधा सम्पर्क स्थापित करने 
के लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जाय तो विद्यालयों में 
बनियादी तालीम कार्यक्रम जारी करना और सफलता- 
. . पूर्वक उसे आगे बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। 


अब यहा चार प्रश्न उठते हैं 


१. बुनियादी तालीम क्या प्राथमिक कक्षाओं 
. (प्रथम से लेकर चौथी या सातवीं कक्षा तक) 
तक सीमित रहेगी या माध्यमिक विद्यालयों की प्रथम 
तीन कक्षाओं तक (पौचवीं से सातवीं कक्षा तक) और 
उच्चतर कक्षाओं तक छाग होगी ? 

२. क्‍या वनियादी तालीम का अर्थ सिर्फ शिल्प- 
केन्द्रित शिक्षा है या इसका अर्थ कुछ और है या शिल्प 


की शिक्षा के अतिरिक्त भी कुछ और है ? 





८०१ 


३. पिछले २४ वर्षों के दरम्याव ब॒तियादी तालीम 
कहा तक महात्मा गांधी द्वारा आत्मनिर्भरता, की कसौटी 
पर खरी उतरी है ? द 

४. अगर बुनियादी तालीम महात्मा गांघी या 
जाकिर हुसेन समिति के बताये हुए रास्ते से प्रयोग में 
नहीं छायी जा सकती तो क्या संशोधित कर उसे लाग 
किया जा सकता हूं ? द 


माध्यमिक विद्यालयों में बनियादी तारढीम 


प्रनन १ का उत्तर: शुरू में ही बताया गया है 


कि गांधीजी की राष्ट्रीय शिक्षा योजना यानी 


बुनियादी तालीम आज प्राथमिक, माध्यमिक और 
उच्चतर शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसके 
स्थान पर लागू करने को थी। इसलिए फिर से इस 
बात को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बुनियादी 
तालीम गांवीजी के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों 
तक जारी की जानेवाली थी। इस विश्वसनीय तथ्य 
के अतिरिक्त, हमारे पास शिक्षा विभाग (पुराने बम्बई 
राज्य के) के उस पाद्यंक्रम का प्रमाण हैं जो उसने 
सन्‌ १९४७-४८ में प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा १ से 
४ तक) के लिए तैयार किया था और संशोधित पाठ्यक्रम 
में बुनियादी तालीम बोडे द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के 
मशविदे को शामिल किया था। इसमें सफाई, नागिरक 
शास्त्र, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक जीवन 
आदि पर विशेष जोर दिया गया था और कक्षा १ से ४ 
तक के पाठ्यक्रम के परिवर्तनों ने कक्षा ५ से ७ तक के 
पाठ्यक्रमों में भी तब्दिली छाना लाजिमी कर दिया । इन 
कक्षाओं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनिवार्य पहलू 
थे-विद्यार्थियों के सोचने-समझने की ताकत तथा आजाद 
खयाल को बढ़ावा देना और अपने इद्द-गिर्दे के वातावरण 
के प्रति उन्हें जिज्ञासु बनाना । इसके लिए शिल्प अनिवाये 
विषय किया गया।* इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिन 
९, शिक्षा निर्देशक द्वारा १ से ध्वीं कक्षा के लिए संशोधित 


पाठ्यक्रम |( प्राथमिक, बुनियादी और माध्यमिक स्कूल) की 
भूमिका, १९५३ ॥ 
























... निम्न लिखित लक्ष्यों तक पहुँचने का अन्दाज पेश किया 
.._ उससे स्पष्ट हो जाता है कि बुनियादी तालीम के सिद्धांत 
... और तत्वों ने माध्यमिक विद्यालयों में भी अपना स्थान 
5. बना लिया है 


१. विद्यालय जाने योग्य प्रत्येक बच्चे को शिल्प 


की आवद्यक. शिक्षा देना, ताकि मनुष्य 


मात्र की तीनों बुनियादी आवश्यकताओं 
भोजन, वस्त्र और आवास, के मामले में वे 
आत्मनिर्भर बन सकें। द 


न ल्‍ .. बच्चों को इतने अवसर देना कि थे जीवन- 


. शिल्प की समस्याओं के जरिये सुगमतापूर्वक 
. पाठ्यक्रम के विषय सीखते जायेँ। 
३. बच्चों के अन्दर ऐसी भावनाएँ भरना कि वे 
सजगता और यथार्थ को जीवन में आवश्यक 
समझें । द 


४. बच्चों के अन्दर अपना काम स्वयं करने, 
सेवा और सहकारी तंथां कोई. भी काम शुरू 


करने के पहले योजना बनाने की आदतें पैदा 


करता ।१* ' 


पांचवीं, छठी और सातवीं कक्षाओं के लिए निम्न 

 . लिखित शिल्प निर्धारित किये गये : (१) हाथ कताई 
- . और बुनाई; (२) 

.... . और कसीदाकारी; (५) बढ़ईगीरी; (६) संगीत; और 
. (७) गहे-विज्ञानां 5... 


(३) दर्जीगिरी; (४) सिलाई 


... गया पाठ्यक्रम १९५५ में १०वीं कक्षा तक समस्त 
हा .. कक्षाओं में छागू किया गया था। उसके तथा माध्यमिक _ 
... स्कूल लीविंग संटिफिकेट परीक्षा (१९५७) के संशोधित _ 
..._ पाठ्यक्रम के सावधानीपूर्वक अंध्ययन से पता चलेगा कि 
.._.-. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर तथा खास कर प्रत्येक पहल पर 
.... बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों का क्या प्रभाव पड़ा। 
... आठवीं से दसवीं कक्षाओं तक के पाठ्यक्रम तैयार करते - 





मु १०. कक्षा९१ से ७ तक के छिए संशोधित पाख्यक्रम, १९५३ 


पृष्ठ : रश या २२ 


खादी प्रामोओग : 
क्रम के अनुसार शार्टहैंड और टाईप-राइटिंग, संगीत, गह-... 


'मिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में समावेश एवं बहुदेशीय 


जा रहा है। 


आयोग ने उसे इन शब्दों में रखा था, 


महसूस की कि ११ से १४ वर्ष की आयुवाले बच्चों की . 


को लागू किया जाय। आयोग के परामश्शों के अनुसार 


सितख्थर १९६३ 







समय सरकार को इस आवध्यकता पर विचार करता 
पष्ठडा कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठयक्रम 
को एक सम्पूर्ण रूप में तैयार किया जाय ।* * नये पाठ्य- 


ज्िल्प, दर्जी गिरी, हाथ-कताई और बुनाई, रेडियो-मरम्मत, , 
छपाई-कला, बढ़ईगीरी' तथा उपणष्कर का नक्शा और 
अंदाज आदि विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था की गयी। 
इन विषयों तथा इसी तरह के अन्य विषयों का माध्य- 


विद्यालयों की योजना की स्वीकृति इस बात की द्योतेक 
हैं कि शिल्प तथा बृत्तिक विषयों को अधिक महत्व दिया _ 


इन नये तत्वों के पीछे भी वही सिद्धान्त हैं जो बुनियादी... 
तालीम की बुनियाद में हैं। दर अरल, माध्यमिक शिक्षा... 
“प्राथमिक, 
अपर या मिडल तथा माध्यमिक कक्षाओं के क्रमिक 
स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना में एक 
पूरा सिलसिला होना चाहिए, ताकि छात्र सीढ़ियों पर 
पैर रखते बढ़ते चले जायं और कहीं कोई रूकावट न 
आये ।१% आयोग ने इस बात की भी आवश्यकता 





पढ़ाई में बुनियादी तालीम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों 


विद्यालयों में शिक्षा के प्रत्येक प्रक्रम में एक सिलसिला 
होना ही चाहिए। चौदह वर्ष की उम्र तक के बच्चों की 





पढ़ाई में बनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को लागू करके - ' ४ 
उसके बाद उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ४१ 


इसलिए यह आवश्यक है कि हम समस्त साध्यमिक 
शिक्षा के, अभिन्न अंग के रूप में बुनियादी तालीम 


. के सिद्धान्तों को मान लें,घर किसी खास शिल्प को समूची ... 
पढ़ाई का केन्द्र बनाने पर अधिक जोर न दें। दा 


३१. माध्यमिक शालाओं के पाठ्यक्रम की भूमिका (कक्षा से 


११), ९९५६ 


१३. रिपोर्ट ऑफ दि सेकण्डरी एज्युकेशन कमीशन 


पृष्ठ. + ३२-३२ 





बहन २ का उत्तर + पिछले २४ वर्षों में बुनियादी 


तालीम के क्षेत्र में काम करने से शिक्षा शास्त्री व 
अध्यापक इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि वह महज शिल्प- 
.. केन्द्रित शिक्षा के अतिरिक्त कुछ और भी है। दर असल, 
शिल्प होना तो निहायत जरूरी है; क्योंकि शिल्प ही 

. वह वस्तु है जो बच्चों के अन्दर शारीरिक मेहनत के 

. प्रति वह सदभावना और प्रेम जाग्रत कर सकती हैं, 

... जो एक अच्छी और ठोस शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक 
हूं। आधुनिक शिक्षा के विचारक इस ख्याल पर एकमत 
. हैं कि किसी उपयुक्त उत्पादन-कार्य के जरिये बच्चों को 
शिक्षा दी जाय। सर्वतोमुखी शिक्षा की समस्याओं के 


... समाधान के लिए यह रास्ता सर्वाधिक प्रभावशाली 


समझा जाता हें।?३. 


.. शिक्षप-केन्द्रित शिक्षा 


फिर भी, सब प्रकार की शिक्षा के लिए शिल्प को 
शुरुआत और केनर्द्व बनाने में अनेक कठिनाइयों हें। 


... सब से बड़ी कठिनाई है विभिन्न वर्गों के लिए शिल्प और 
... विषयों के बीच प्रभावशाली सम्बन्ध स्थापित करने की । 
..._ शिल्प को समस्त पढ़ाई का केन्द्र बनाने का आग्रह करउे 
... की बजाय उसे विद्यालय के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान 
..... देना ही पर्याप्त है। यह भी सम्भव है कि शिल्प को 
... झशिक्षा का केन्द्र न बना कर छात्रों के दिलों में विभिन्न 
.... तरीकों से शारीरिक मेहनत के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाय । 


.. उदाहरणार्थ, विद्यार्थियों से बारी-बारी करके विद्यालय 
.. के भवन और जआहाते साफ कराये जायं, आवश्यक वस्तुओं 
. का एक भण्डार खोल कर उत्हीं से उसका संचालन कराया 
. जाय और जहौ-कहीं भी सम्भव हो सके थोड़ी-सी जमीन 


पर बागवानी भी करायी जा सकती है। बिद्यालयों 


में समाज-सेवा केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं और 


.. छात्रों से स्वयं सेवक का काम लिया जा सकता हैं। 


बहुत-से शिक्षा शास्त्री बुनियादी साछ्ीम को अब' ऐसी 


..... १३. जाकिर हुसेन रिपोर्ट ( पज्युकेशन रिकन्स्टक्शन? में 
प्रकाशित ): पृष्ठ : ९०१० ०. द 





बुनियादी तालीस की समस्याएँ...... ८३ 


योजना मानने छूगे हैं कि वह शिक्षा को मानवीय पहलू 
प्रदान कर सकती हैँ । समस्त शिक्षा शास्त्री इस बात पर 


एकमत हूं कि विद्यालयों का संगठन समृदाय के रूप में 
किया जाय तो विद्यालय से बाहर के सामुदायिक जीवन 


से सब बातों पर उसके गहरे और प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित _ 
हों। विद्यालयों की शिक्षा के मानवीकरण और समाजौ- 


करण के इस सिद्धान्त को राष्ट्रीय शिक्षा का आधार 
बनाया जा सकता हैं। इसी का दूसरा नाम बुनियादी 


तालीम है। इस शिक्षा में शिल्प एक अनिवार्य तत्व है, 
और रहेगा। इस सन्दर्भ में जाकिर हुर्सेन समिति ने 


विक्षा में शिल्प के स्थान के बारे में जो स्पष्ट लिखा हैं 
उस पर हमें ध्यान देता चाहिए : 


“सब से पहले शिल्प और उत्पादन कार्य का चुनाव 
ऐसा होना चाहिए कि उसमें शिक्षण की सम्भाव्यताएँ 
काफी हो । प्रमुख मानवीय कार्य तथा मानव की दिलूच- 
स्पियों के सम्पर्क में आने के स्वाभाविक तत्व उनमें 


मौजूद हों और विद्यालय के पाठ्यक्रम में निर्घारित 


समस्त विषयों तक उनकी पहुँच हो। बाद में, अपने 
प्रतिवेदन में, बुनियादी शिल्प की पसंदगी के सम्बन्ध 


में अपनी सिफा रिश्ते देते समय हमने इस विषय पर विद्येष _ 


ध्यान दिया हु और उन समस्त लोगों से, जो किसी भी रूप 


में इस योजना से सम्बन्धित हैं, हम आग्रह करेंगे कि दे _ 
इस महत्वपूर्ण बात की गाँठ पार लें। इस नयी शिक्षा 


योजना का उद्देश्य मुख्यतः शिल्पकार पेंदा करना नहीं 


है जो यंत्रवत' शिल्प का कछ काम करता रहे, बल्कि 
शिल्प कार्य में मौजद सामर्थ्यंको शिक्षा कार्य के लिए 


उपयोग में लाना हैँ। ? ४ 


आत्मनिर्भरता का पहलू 


प्रइन ३ का उत्तर: बुनियादी तालीम का आत्मनिर्मर- 


तावाला पहलू उसका अंतिम लक्ष्य माना जा सकता 


 है। यहाँ हम फिर याद दिलाना चाहते हैं कि महात्मा... 
गांधी ने इस सम्बन्ध में सलाह दी थी कि राज्य को इस 


रड बह्दी, पृष्ठ रे 





न 


कि 


उप आपके: लक वास २पककाउकिह:१८१३४::: 
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ही - उपाय के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 
... की बांत है कि यह बेहतरीन शिक्षा, स्वाभाविक रूप से, 





























3 पद बह एक रा 


८०४ जादी ग्रामोद्योग 


- बात की गारंटी देनी चाहिए कि विद्यालयों में छात्र जिन 
. वस्तुओं का उत्पादन करेंगे वह उन्हें खरीद लेगा। 


.. उनके अनुसार ऐसा करने से प्रत्येक विद्यालय आत्म- 


. निर्भर हो सकता है। इस सम्बन्ध में जाकिर हुसेन 
. समिति के विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो लोग आत्म- 
.. निर्भरतावाले पहल्‌ को सख्ती और हू-बहू रूप में स्वीकार 
... करना चाहते हैं उनके लिए वह मार्ग-दर्शक का काम 
.. करेगा। समिति ने लिखा है, अगर यह किसी रूप 


क में “आत्मनिर्भर न भी हो तो भी बुनियादी तालीम 


: को शिक्षण नीति और राष्ट्रीय पुर्तनिर्माण के अत्यावश्यक 


.. चाल खर्च का अधिकांश पूरा करेगी।”१" अंतिम 


हा वाक्य मोजना के आत्मनिर्भरतावाले पहल पर समिति के 


. अटट विश्वास को प्रकट करता है। जो लोग इस योजना 


. को स्वीकार करेंगे उन्हें समिति के इस विश्वास को भी _ 

... स्वीकार करना चाहिए, जिसका तात्पर्य है कि अगर 
. -- निकट भविष्य में नहीं तो आगे चल कर योजना आत्म- 
..... निर्भर अवश्य हो जायेगी। द 


हर ह योजना का संशोधित स्वरूप 


. /.... प्रश्न ४ का उत्तर: बुनियादी तालीम की उपयोगिता व 
एकमात्र प्रभावशाली शिक्षा योजना के रूप में उसके 
..... - महत्व में पूर्ण विश्वास रखनेवाले भी इससे इन्कार नहीं 


...... कर सकते कि पिछले २४ वर्षों के दरस्थान इसके प्रयोग 
| .. - काल में अनेक संशोधन किये गये हैं और आगे इसके 
| . - स्थायी और अच्छे परिणाम देखन हैं तो बहुतय्से 

'. ओर भी करने पड़ेंगे। 
| राष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त भीसे समिति ने लिखा 
 :-. था, “महाराष्ट्र सरकार बुनियादी तालीम की नीति को 
| «जारी रखने के-लिए उत्सुक है। लेकिन सरकार इस 
.. ६ बात से भी वाकिफ हैं कि योजना के कुछ पहलओं के 

.. . सम्बन्ध में जनता और शिक्षा शास्त्रियों में असंतोष है। ०.0 3 

ही 3 पल : १६. रिपोर्ट ऑफ दि बेसिक एज्युकेशन रिव्यू कमेटी, 


हु सौभाग्य 


नवम्बर १९६१ मे महा- 


सितम्बर १९६३ 


योजना की कुछ खामियों तथा उसके संचालन और प्रशासन 
की दिक्कतों से भी सरकार परिचित है।”*६ 

भीसे समिति ने अपने निरीक्षण के सिलसिले में 
देखा कि “प्राथमिक स्तर पर भी समन्वित पढ़ाई का 


सिलसिला संतोषजनक नहीं हैं।” लेकिन उसी दरम्यान 


समिति ने अपवाद स्वरूप श्री चन्दुलार नानावटी कन्या 


विनय मन्दिर, विले पाले को भी देखा जहाँ समन्वित 


पढ़ाई का तरीका बेजोड़ और पूर्ण संतोषजनक पाया। 
भीसे समिति की इस सिफारिश का कि जो उच्चतर 
विद्यालय' के स्तर तक समन्वित शिक्षा प्रणाली लाग 
करना चाहते हैं, वे उक्त कन्या विनय मन्दिर से प्रेरण 
लें, पूर्ण समर्थन करते हुए हम यह भी समझते हैं कि 
समस्त विद्यालयों के लिए यह सम्भव नहीं होगा किवे.. 
नानतावठी कन्या विनय मन्दिर जैसे चन्द विद्यालयों की - 
तरह ही योजना को क्रियान्वित कर सकें। इसीलिए 
आवश्यक हूँ कि समन्वित सिद्धांत वहीं तक छाग किया 
जाय जहाँ तक स्वाभाविक रूप से प्रगति हो सके “कार्य 
और जीवन से सीधा सम्पर्क सिद्धांत को सब प्रकार की 
शिक्षा का अनिवार्य तत्व मान लिया गया हैं, और यह 


कायम रहेगा। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि समन्वय 


और आत्मनिर्भरता के पहलुओं पर ढोल न. पीठ कर 


(क्योंकि दोनों शिक्षा के ठोस पहलू स्वीकार कर लिये 
गये हैं), उन्हें यथा सम्भव स्वाभाविक और प्रभावशाली 
ढंग से लागू करने के प्रयास किये जाय॑। माध्यमिक 
विद्यालयों में कार्य के रूप में काम और जीवन के साथ 
_ सीधा सम्पक के सिद्धान्त को तत्कारू जारी किया जाय 


और यहाँ यह खयाल रहे कि ऐसा करने से अवश्य ही 


बच्चों की स्वयंसेवा वृत्ति, स्वास्थ्य तथा मानसिक 
धरातल ऊपर उठेगा। नगरों तथा शहरों के माध्यमिक - 
विद्यालयों के प्रधान तथा शिक्षक भी अपने दृष्टिकोण .. 
में परिवर्तन लाकर एवं वर्ग में बैठा कर बच्चों को पढ़ाने 


के दकियानूसी तरीकों को छोड़ने की प्रवृत्ति अपंना कर ._ 
उपयुक्त बुनियादी तालीम के पहलुओं को लागू कर - - 
सकते हैं । यही शिक्षा की गांधीवादी पृष्ठभूमि है। ७ 


९९०६२; पृष्ठ: २ | 











व्कास की कुंजी : सहकार 


मकदम मोहीलद्वीन 


राष्ट्रीय साधन-स्लोतों को सक्रिय बनाने और जनता को अपनी सहायता खुद करने के लिए 
तयार करने में सहकार एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इमारे अपने देश में विकास 
. योजनाओं में सामाजिक तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए बहुत बढ़ी गुंजाइश है। 


स्तृहकार और विकास के प्रति यथार्थवादी उपागम 
ः. प्राकृतिक साववन-ख्रोतों तथा सम्पत्ति के क्रशः सघन 
सर्वेक्षण एवम्‌ मल्यांकन में निहिंत हैँ। आयोजन 
. विकास के जरिये हम ने अज्ञान, गरीबी और बीमारियों 
रूपी इन्सानियत के पुराने दुश्मनों को नेशतनाबूद करने 
की चुनौती स्वीकार की है। यदि सपने को साकार 
. बनाना हूँ, तो कार्य-विधि अर्थात्‌ जुगत के सिद्धान्त 
. के मामले में ही नहीं, बल्कि असल कार्य के क्षेत्र में भी 
हमें एक, संगठित होना होगा। इसे एक लोक-कार्यक्रम 
. के रूप में चलाना और मुख्यतः: मानवीय साधनों- 
* जोकि हमारे सभी खोतों में सब से महत्वपूर्ण, अमूल्य हैं- 
. द्वारा इसका पांलन-पोषण करना होगा। 


- . - आयोजित काये-विधि के लिए हमारे पास मस्तिष्क 
तथा अन्य प्रकार की-सभी शक्तियां हो सकती हैं, किन्तु 
: उन्हें कांये रूप में परिणत करने के लिए महत्वपूर्ण 
.._ इच्छा-शक्ति के बिना वे निष्क्रिय होंगी। स्व-निर्धारित 
.. त्याग और अनुशासन के साथ हमें अपने आपको तैयार 
.. करना तथा पुरानी पद्धतियों के सम्बन्ध में अपने आप 
में सुधार करने के लिए उत्साहपूवंक आगे 
बढ़ना होगा। 


.. अपने आप सहायता 
ऐसा कहा जाता हैँ कि विकास की कुंजी स्वयं देश 


. का विकास करने में निहित हैं। लाभदायक तथा गति- 
. शील विकास सुनिश्चित करने हेतु देश को अपनी जनता 
तथा इन सबसे 


.... व साधन-ख्रोत तैयार करने पड़ते 


महत्वपूर्ण बात यह हैँ कि अपनी सहायता खुद करने, 


स्व-निर्धारित अनुशासन व त्याग करने एवम्‌ एक पावन 
कर्तव्य के रूप में मितव्ययिता की आदत का विकास करने 
के लिए उपाय काम में लाने होते हैं। विकासोन्मुख 
जनता की इच्छा-शक्ति के अभाव में किसी भी परिमाण 
में बाह्य सहायता क्‍यों न मिले, वह बेकार ही नहीं 
जायेगी बल्कि एक महान बर्बादी भी होगी । 

यह एक प्रतिष्ठापित तथ्य है कि किसी भी देश में 
विकास के लिए व्यक्ति यानी जनता एक सामान्य हर 
होती है। विकास कोई ऐसी वस्तु नहीं कि आडेर 
देकर बनवा लिया जाय ।' राजनैतिक विचारधाराओं 
और सैद्धान्तिक सीमाओं का विकास में कोई स्थान नहीं 
हो सकता है। विकास में सहानुभूति दर्शानेवालों और 
उद्भावकों के पंजे में जकड़े साम्राजिक ढांचे के साथ 
बहु-जन' के बल पर अल्प जनों' को आ्थिक लाभ 
प्राप्त होने की बात परिपूर्ण रूप से टाली जानी चाहिए 
सदुद्देश्य युक्त ईमानदार कार्यकर्त्ताओं के प्रयासों को 


नराश्यपूर्ण करनेवाले पम्रष्ट तथा अकुशलूू शासन को 


समाप्त करना पड़ेगा। वास्तविक विकास तभी हो 


सकता है, जबकि सभी व्यक्ति एक परिवार के समात्त 


होकर कार्य करें। 


विशाल पेमाने पर नागरिकता की शिक्षा-फिर 


चाहे वह सामुदायिक विकास के अन्तर्गत हो अथवा 


सहकार या दोनों के अन्तर्गत-देश का विकास करने, 


नागरिकों में नागरिकता के विशिष्ट गुणों का समावेश 
करने कि एक नागरिक को ऐसे समाज के अन्दर जोकि 


५ ५-22085६ 
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यह 2 ८०६ हे | 


































.. छेल्र में लिखा हैं, 















. खादी प्राघोशोग 


हर पुराने नैराइ्यपूर्ण सन्‍्तोष को त्यागने के निश्चित उद्देश्य 


के साथ आगे बढ़ रहा हो अपने को किस प्रकार तैयार 


... करना चाहिए तथा किस प्रकार अपने देनिक जीवन 
व अस्तित्व के सभी पहलुओं में प्रथत्त करना चाहिए 
... आदि विशिष्ट गुणों का समावेश करने में समर्थ होनी 


.. चाहिए; और इस प्रकार वातावरण पर विजय प्राप्त 
करते हुए उससे समाजधादी ढंग की समाज व्यवस्था 


रा का प्रिय लक्ष्य प्राप्त होता चाहिए। 


... नवम्बर १९४८में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने जो 
_... ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया उसके साथ भारत में 
| सहकारी आन्दोलन ने एक नया महत्व प्राप्त किया। 
|... उसने ग्राम स्तर पर सामाजिक और आ्थिक विकास के 
|... लिए ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सहकारी समितियों के 
|... उत्तरदोग्रित्व एवम्‌ अभिक्रम पर विशेष जोर दिया। 
.. - सहकारी सिंद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई नयी बात नहीं है । 

5 पारस्परिक सहयोग और इकाइयों की परिपूर्ण स्वतंत्रता 


सामाजिक जीवन के परमावश्मक गुण-तत्व हैं। 


.._.. राज्य से सम्बन्ध 


........ श्री वेकुष्ठ ल. मेहता ने जरतल ऑफ कोऑपरेटिव 

... स्टह्डोज-में.विलेज . इंडस्ट्रीज क्षीषेंक से प्रकाशित 
क्‍ सा, उत्पादनशील कार्य के लिए 
|... असर, मात्र अधिक आमदनी का सांधन ही नहीं है वह. 
] _.. - - सामान्य हितों में भाग लेने की भावना का, साधन भी 
|... है।” नागरिक जब यह महसूस करने लगें तो समझना 
| रा पं : चाहिए कि हमने तागरिकता में शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त 
|! ... कर लिया है। ग्रामीण अपनी जड़ता यानी आल्स्थ का ._ 
..... त्याग कर आगे आने के लिए.उन्मुख है। वह अपनी ओर 
से अपना सहयोग, योगदान देने को तैयार है जो. 
,... .- वस्तुतः हमारे लोक कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा. 
| 3० + बीगदान होवाज मिट न 





भिमान, मानव व्यक्तित्व के विकास और समाज के 


: सिस्तम्घर १९६१ 


की खण्ड, जिला, राज्य और देश के समकक्ष स्थिति 
बतायी गयी हो। उसे गौब की भौगोलिक बातों, जलवायु, 
:_ वर्षा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि , क्षेत्र, जन-संख्या व उसके 


-थात की सुविधाएँ और संचार, जल व शक्ति की उपलब्धि, . 
शिक्षा तथा दवा-दारू की सुविधाओं, बाजार, मेलों 
विभागीय कार्यशीरूताओं, चुँगी 
की परिपूर्ण जानकारी होगी । उसके पास एक सजिल्द . 


अध्याय में जानकारी अथवा विवरण लिखा हुआ होगा। _ 
संक्षेप में उसके पास गांव तथा ग्रामीणों के बारे में हर 
तरह की परिपूर्ण--उनके रीति-रिवाजों, आदतों, स्वास्थ्य. 
“ सम्बन्धी अवस्थाओं आदि जैसी बातों की--जानकारी 


रूप से ही, आवश्यकतानुसार कुटीर, लघु, मध्य तथा 
दीघ स्तर के उद्योगों के क्षेत्र में, सहकारी ढंग पर योजनाएं . 






5... कारण नहीं कि आयोजित विकास क्य्रों नहीं किया जाता. 
ग् आपंसी  पाहिए।:.... 


हंदराबाई : ९४ जुरू 


























विधि के अन्तर्गत नियंत्रण; (२) वित्तीय तथा अन्य 
प्रकार की सहायता; भौर (३) सहकारी समितियों 
द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली नीतियों का निर्धारण। _ 
सहकारिताएँ परिपूर्ण स्वायत्तता कक्कैदावा नहीं कर सकतीं। . 
उन्हें राज्य की योजनाओं के अनुकल बनना होगा, जोकि _ 
साधारणतया इस ढंग से तैयार की जाती हैं कि वे सरकार 
की समग्र नीतियों के अनुकूल हों। इसी प्रकार नीचे 
से आयोजन ' कार्याम्वित होगा। ० 





कम 7! 





प्रशिक्षित कर्मचारी प्रपत्र में एकत्रित आकड़ों के 
वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित योजनाएँ तैयार करेंगे। 
विस्तार अधिकारी (उद्योग और सहकार) के पास 
अपने गांव का एक मानचित्र होगा, जिसमें उस गौव 


वितरण, क्रषि, धातु, वन्य-सम्पत्ति, पशु-सम्पत्ति, याता- 


रीति-रिवाज जादि. 


रजिस्टर में उक्त सभी शीर्षकों के अन्तर्गत एक-एक 


होगी । 


उक्त परमाश्वयक आंकड़ों के आधार पर वह अनिवाय _ 


बनाने के. लिए पूरे तौर पर तैयार होगा। इसलिए कोई 

















कुटीर दियासलाई उद्योग 


आत्र ।सल्ास साटक 


कुटीर दियासलाई उद्योग में शोजगारी प्रदान करने की अच्छी क्षमता हं। प्रस्तुन छेख में 
उद्योग की प्रवृत्ति, उसमें हुई प्रगति और कुटीर दियासलाई इकाइयों की सफर स्थापना तथा 
सेचालन के सम्बन्ध में उठाये जानेवाले कदमों पर प्रकाश डाला गया है | 


अधिकांश लोग यही समझते हैं कि दियासछाइयो 
स्व-चालित यंत्रों से तैयार की जाती हैं, लेकिन 
विकेन्द्रित कुटीर दियासलाई विभाग इस शताब्दी 
के चौथे दशक से कार्य कर रहा है। खादी और 
गआमोद्योग मण्डल (अब कमीशन) ने इस उद्योग के 
विकास का कार्य १९५५-५६ में अपने हाथ में लिया; 
क्योंकि कुटीर दियासलाई उद्योग में रोजगारी देने की, 
विशेष कर परिवार की आय में पूरक आय जोंडने की 
... बड़ी क्षमता है। और यह मुख्यतः मध्यम, निम्न मध्यम और 
.. कारीगर वर्ग की महिलाओं, बच्चों और वृद्ध पुरुषों को 

. काम देता है। केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग ने उत्पादन 


_.. शुल्क के लिए दियासलाई कारखानों को उनके उत्पादन 
.. के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में विभकत किया है- 


ही और सी । कुटीर दियासलाई केन्द्र डी 
श्रेणी में आते हैं । 
- स्थल का चनाव 
. कुटीर दियासलाई केन्द्र के भावी प्रवर्तकों को प्रथम 
उस क्षेत्र का प्राथमिक सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, जिसमें 
प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना करनी हो। केन्द्र स्थल के 
प्राथमिक सर्वेक्षण में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए 
(१) भवन निर्माण के लिए जमीन और कच्चे माल तथा 
“रसायनों की उपलब्धि की दष्टि से स्थल का चुनाव जिसमें 
_ यातायात खर्च अधिक न करना पड़े, जिसके कारण 
उत्पादन खर्च बढ़ जाता है; और (२) श्रम की उपलब्धि 
मुख्यतः वृद्ध पुरुष, महिलाएँ और बीस वर्ष से नीचे के 





.  बालरूक जोकि अपने परिवार की आय में कुछ वृद्धि करने 


पहुंचानेवाली 
प्रति दिन न्यूनतम २५ ग्रूस उत्पादन लक्ष्य की सीमा पार 


और स्तर पर ध्यान रखा जाना चाहिए 
के कई उत्पादनों में ग्राहक उसे ही अधिक पसन्द करते हैं 


को उत्सुक हों और योजनान्तगंत दरों पर काम करने के. 


इच्छुक हों । वर्तमान संशोधित पद्धति अनुभव के आधार 
पर तैयार की गयी हैँ और यह उत्तम तथा आकर्षक 
दियासलाइयो बनाने और प्रति दिन २५ ग्रूस के न्यूनतम 
उत्पादन लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने में सहायता 
। वतंमान केन्द्रों में से अधिकांश ने 


कर ली हैं । इसका एक कारण यह भी हैं कि बांस की 
तीलियों के बदले ग्रेबो्ड और मुलायम लकड़ी की तीलिया 
इस्तेमाल करने रूगे हैं । 


उत्पादन और बिक्री 
पुरानी पद्धति के अन्तर्गत १९६१-६२ में वाधिक 


उत्पादन ४ करोड़ ४१ राख दियासलाइपों का हुआ था, 


जिसकी कीमत ४५,९४५ रुपये थी और आज की 
संशोधित पद्धति के अन्तर्गत १९६२-६३ में ५,०९,१०० 
रुपये मूल्य की ४८ करोड़ ८७ लाख दियासलाइयों का 
उत्पादन हुआ । केन्द्र को आर्थिक लाभ के साथ चलाने के 
लिए २५ ग्रस दियासलाइयों का नित्य उत्पादन अत्या- 
वश्यक है । यह बहुत ही आवश्यक हें कि जितनी दिया- 
सलाइया बनती हूँ, ये जल्द से जल्द बिक जायें। तेयार 
माल के संग्रह से मूल्यवान संचालन पूंजी रुक जायेगी, 


जोकि केन्द्र के लाभपूर्ण संचालन के लिए हानिकारक हैं। 


केन्द्र के सफल संचालन के लिए हमेशा उत्पादन लागत 
॥ एक ही मूल्य 


जो अविक उम्दा हो। एक बार वाजार में प्रवेश करने पर 









































यह उन निम्न मध्य वर्गीय महिलाओं के लिए बड़ा ही 

(|... लाभदायक है जोकि कारखानों में बैठ कर काम करना 
|... नहीं चाहतीं। प्रवत्तंकों 

...__ ध्यान रखता होता है कि कम से कम जितने श्रमिकों 

5 ./.. की आवश्यकता है उतने श्रमिक हमेशा मिलते हों, उन्हें 


खादी पग्रामोशोग 


यदि वह चीज ग्राहकों को संतोष नहीं पहुँचा पाती है 
तो निदिचित ही वह असफल रहेगी और उसे ग्राहकों में 


. लोकप्रिय बनाने के लिए फिर नये सिरे से कार्य करना 


... होगा। माल की नियमित पूर्ति न होवा भी निरंतर मांग न 
. बने रहने का एक कारण है । अतः प्रवत्तेकों को इस ओर 
.. सावधानी बरतनी होगी कि वे संचालन पूजी का, अनबिके 

. मार का भंडार जमा किये बिना किस प्रकार सर्वोत्तम 


हा उपयोग करें. । 


__.._कुटीर वियासलाई विभाग इस दृष्टि से घाट में हैं 
कि यह बिक्री भण्डारों का जाल नहीं बिछा सकता। 


* - नही यह उधार के रूप में बिक्री सुविधाएँ दे सकता है। 

|... इसके अतिरिक्त न॑ तो यह बुह॒द्‌ विज्ञापन ही. कर सकया 
.... हैं और न बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े विक्रेताओं को ही 

.... नियुक्त कर सकता है । जो भी हो, कुटीर दियासलाई 
केन्द्रों को दियासछाइयों के लिए आडेर मिल रहे हैं।.. 
.... महाराष्ट्र और गुजरात के केन्द्र प्रतिरक्षा कैण्टीनों से 


_ तंथा उत्तर प्रदेश के केन्द्र उत्तरी रेलवे से दियासलाई 


हा न्‍ पा पूति के मामले में अनुबन्धित हैं । 
|... बअम्बई स्थित केन्द्रीय पूर्ति भंडार थोक भाव पर. 
. रसायनों और कच्चे मार की पूर्ति देश की उन. 
. _../. विभिन्न इकाइयों को करता है जिन्हें ये स्थानीय रूप में . 
 .. उपलब्ध नहीं हैं। 


| |... रोजगारी 


औसत. रूप में एक दियासलाई केन्द्र ५ व्यक्तियों को 


० हा प्ण कालीन और ३० व्यक्तियों को अंश कालीन काय 
देता है एक कारीगर प्रति दित ७५ नये पैसे से २ 
रुपये तक कमा सकता है। महिलाएँ, बच्चे और वृद्ध पुरुष 


..- “केन्द्र .से कास छेकर अपने घरों में कर सकते हैं। 
गें और पर्यवेक्षकों को हमेशा यह 


के - उचित तथा नियमित मजदूरी मिलती रहे तथा श्रमिकों 


सितम्बर १९६३ 


को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे प्रति दिन न्यूनतम 
लक्ष्य २५ प्रूस से अधिक उत्पादन करने के लिए पुर जोर. 
काम करें। हा 

यदि केन्द्र के लिए भवन हो तो जहाँ-कहीं आवश्यक 
हो उसका नक्शा नगरपालिका और फायर ब्रिगेड के 
अलावा केन्द्रीय उत्पादन कर अधिकारियों से भी स्वीकृत _ 
करा लेना चाहिए। यदि भवन बनाना हो तो उसमें 
कम से कम छः: कमरे निम्न आकार के होने ही चाहिए: 

अ. 

आ. 


काम करने का हॉल 
पोटासियम क्लोरेट भांडारित 
करने के लिए कमरा... 
अन्य रसायनों और कच्चे माल... 
के लिए कमरा २०८१० 
तैयार माल रखने के लिए कमरा २०४१०... 
डिपिंग रूम १०% १० 
ऊ. उत्पादन-कर विभाग के कर्म. 
चारियों के लिए कमरा 
(कार्यालय ) 


; ३० रण 


१०८४ १० हे " 


आवश्यक लाइसेंस 
उपयंक्त आकार सिर्फ आभास देने के लिए है और 


: उसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन... 


किये जा सकते हैँ। भवन का अग्नि बीसा भी कराना 
होगा। इन लाइसेंसों की आवश्यकता होगी : (१) पोटा- 


सियम क्लोरेट भांडारित करने के लिए जिलाधीश का _ 
लाइसेंस | 
निर्माण के लिए नगरपालिका का लाइसेंस; और (३) 
 जहाँ-कहीं आवश्यक हो फायर ब्रिगेड अधिकारियों का 
: छाइसेंस। इन सबके लिए आवेदन, केन्द्रीय उत्पादन-कर 
_ अधिकारियों के पास आवेदन करते समय साथ-साथ - 
- कर देता चाहिए । द 


(२) जहाँ-कहीं आवश्यक हो, दियासलाई 


दियासलाइयों पर मुहर लगाने के लिए पटटीवेहले 
खरीदने हेतु रिबेंट प्रमाण-प ; केन्द्रीय उत्पोदन-कर . 


अधिकारियों से प्राप्त करना होगा । लाइसेंस मिलने के 





पक्शालिला 


'>्कुाह 
डक डे 





॥ ५ 
| ४० 
हि 

















कटीर द्यासलाई उद्योग का कक हु कान ८०९ 


तुरन्त बाद उत्पादन-कर अधिकारियों को केन्द्र के 
कार्यालय के विषय में १५ दिन पूर्व सूचना दंनी होगी । 


.. निरन्तर २५ ग्रूस अथवा उससे अधिक उत्पादन करने हेतु 
.. प्रशिक्षित कारीगरों के अलावा कच्चे माल की बराबर 
..  पूति भी नितांत आवश्यक है । अतः तीन से छः महीने 

के उत्पादन लायक स्टाक रखना वांछनीय हैं | पोटासियम 


क्लोरेट को अलग कमरे में रखना होंगा । फॉसफोरस 
तथा अन्य रसायनों को सुरक्षा नियमों के अनुसार अच्छी 


 तरहपकऔर सील करके रखना होगा। केन्द्रीय उत्पादन- 


कर खातों तथा हिसाब बहियों को नियमित रूप से भरना 


. भी आवश्यक है अन्यथा दोषी पाये जाने पर लाइसेंस 
. रद्द हो सकता है । 


भांडार बही में रसायनों के विषय में-निकालने और 


रखने के बारे में-सही-सही जानकारी करनी चाहिए 

और वह बही आद्यतन होनी चाहिए । भांडार बही को 

ठीक रखने से माल के भंडार की सही जानकारी मिलेगी 

... और इससे केन्द्र कम हो गये माल को मेगा सकेया और 
उत्पादन की ठीक-ठीक कीमत लगा सकेगा। रसायनों: की 

.._ बर्बादी रोकने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए; 
क्योंकि ये चाहे तभी प्राप्त नहीं होते । 


तीलियाो भरना, लेबल लगाना, महर लगाना और 


समापन । 


 तीलियाँ और वीनियर 


वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत बांस की तीलियों और 


कार्ड-बोर्ड के वीनियर इस्तेमाल किये जा रहे हैं, तथापि 
बांस के वीनियर भी बनाने की इजाजत हैँ, यदि वे आथिक 

.. रूप में लाभदायक हों तथा डिब्बों का समापन अच्छा 
. हो व बाजार में आसानी से बिक जायें। तीलियाँ 
बनाने के लिए हाथ से चलनेवाले यंत्र का इस्तेमाल कर 





सकते हैं, जोकि सस्ता और चलाने में सरल हो। इससे 


वर्गाकार तीलियो बनती हैं, और बांस की बर्बादी कम _ 
होती है । दियासलाई केन्द्रों में यह यंत्र बहुत प्रचलित हूं । 


मूलायम लकड़ी की तीलिया और वीनियर का भी 
इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्तें कि वे हाथ के बनें हों। 
तथापि इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि बांस की 


तीलियाँ वर्गाकार और सम-लम्बाई की हों तथा बांस 


की बर्बादी कम से कम हो । मसाला चढ़ाने का काम 


कारीगरों के घरों में किया जा सकता हूँ । इसके लिए 
एक चौखटे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ६० लाठ 


होते हैं और उनमें १,८०० तीलियो रहती हैं । एक चौखटे 


में ५० तीलियोंवाले ३६ डिब्बे तैयार हो सकेंगे अर्थात्‌ 


१ ग्रूस तैयार करने में ४ चौखटे चाहिए। 


अभी दियासलाई के डिब्बे ग्रे-बोर्ड से बनाये जाते हैं; 


क्योंकि इन डिब्बों के आकार परिमाजित होते हैँ । यदि 


उन्हें ठीक से रखा जाय तो वे बरसात के दिनों में नमी से 


बच सकते हैं । खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने कार्ड 
बोर्ड की कमी के कारण मुलायम लकड़ी ले वीनियर 
इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है । 


कुटीर दियासलाई के निर्माण में ये प्रक्रियाएँ शामिल तोलियों के सिरे का मसाला 


ई द | हैं; (अ) तीलियों और वीनियर का निर्माण; (आ) 
. डिब्बों का निर्माण; और (इ) तीलियों के सिरे और 
डिब्बों को दो हिस्सों पर मसाला चढ़ाना, डिब्बों में 


तीलियों के सिरे पर जो मसाला लगाया जाता हूं, 


उसे इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वह रसायन 
मिलाने के स्तरीय सूत्र के समान हो और उसे किसी 


हालत में नहीं बदलना चाहिए; और न केन्द्र के भवत में 


कोई प्रयोग ही किया जाना चाहिए । ये दोनों ही चीजें 


हानिकारक हैं; उनसे रसायन की बर्बादी हो सकती हैं. 
और केन्द्र में आग भी लग सकती है । एक ही कमरे के 


अन्दर सूखा रखने पर, पोटासियंम क्लोरेट और रेड 


फॉसफोरस नहीं लाना चाहिए । निश्चित परिमाण में... 
. मसाला तैयार करने की सावधानी बरतनी चाहिए, 


क्योंकि अधिक मसाला तैयार होने से उसकी निकासी तथा 


अगले दिन इस्तेमाल करने हेतु उसे भांडारित करने की 
समस्या आ खड़ी होगी । इस्तेमाल न किये जाने लायक 
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खोन्ट्रनाथ ठाकुर 
हिन्दी पुस्तकें 


... मसाले को निकासी के लिए सुरक्षित स्थान में रख देना 
..._ चाहिए | सूखा रहने पर मसाले में जरा भी घर्षण होने से 
|... आग हछगने और विस्फोट का खतरा हैं। मसाला लगाने 
का काम जहाँ तक सम्भव हो, धूपवाले दिन में और 








| |... इस तरह करना चाहिए कि सब में समान रूप से मसाछा | अत्मकथा का 
। मी अल कक जे शीक गोजोग मेरा बचपन २.३० रु. 
द लगे । दियासलाइयों के नमूने खादी ओर पग्रामोः हक हक 5 द पर 

. कमीशन के कुटीर दियासलाई निर्देशालय के पास उचित पा नह 

इज मी नठी की पूजा २.०० हू: 
-.. परीक्षण ओर मार्गदर्शन के लिए भेजे जा सकते हैं। | उपत्यास द किए 
.. सभी भरे हुए चौखटों को सूखने के लिएं अच्छी तरह चतुरंगा.... १.५० रु. 

-- . रखना चाहिए। इस बात की सावधानी बरतनी' चाहिए दो बहनें हि | २.८० ह. 

_. कि तीलियों के सिरे पर छगा मसाला टपके नहीं । आटा 80० 2200 00 + व 

जा अंग्रेजी पुस्तक... 
.. डिब्बों में भरने की प्रक्रिया २५430 000 न पक शान? मी हर हे की 

हे माइ बॉयहुड डेज.... ३-५० रु. 


चौखटों में मसाहझा छूगाने और सुखाने के बाद 


का छोर लेख तथा भाषण 
... तीलियों को डिब्बों में भरने के लिए निकाल लेना चाहिए 


दि सेन्टर आफ इंडियन कल्चर. १.०० 


। * - अच्छी तरह मसाला नहीं छगी तीलियों को रहू कर | दि कीआपरेटिव प्रिसिपल १.५० 
-.._ अलग रख देना चाहिए । उपयुक्त आकार के डिब्बों को -|. “इईसिस इन सिविक्ाइजेशन. १.०० 
8 लेटसे फ्राम रशिया .. ४,५० 
(7 ० बल कल कर चाहिए ओर जो स्तरीय न हरा उन्हें हटा दत्ता पे महात्मा गांधी ० .. ३,०७० - 


दि रीलिजियन आफ एन आर्टिस्ट. १.०० 

. ए विजन आफ इंडियाज हिस्द्ी. १-५० 
उपन्यास तथा रूघ कथाएँ ॥ 
फोर चैप्ट्से ३.००; ४.५० हू. 

दि रन अवे एंड अदर स्टोरीज ४.५० रु. 

है ००३ ्‌ गिर 


पट ह -- अाहिए 


... .. डिब्बों के ऊपर दोनों ओर जो मसाला छूगाया जाता 
॥  - 5 है, उसे तैयार करने में सूत्र का पूरा-पूरा ध्यान रखना . 
|... चाहिए, डिब्बों को एक चौखटे में तीलियों की तरह ही. 
||... - हुगाना चाहिए। उन पर फिर इस तरह मसाला चढ़ाना 
| |... चाहिए कि किनारे खराब न॑ हों। मसाला चढ़ानेवाले 
| ..।/ ब्रुश को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलाता चाहिए 
|... :.. तथा ऊपर और नीचे दोनों सिरों का कुछ स्थल सुरक्षा. 

(8 - हैतु मसाला रहित रहने देना चाहिए ताकि अगर कोई 








चिश्रकारी 
चित्रलिपि १ 
१८ प्लेट तथा कवि लिखित का 

आमुख केसाथ .... २०.०० रे. 
चित्रलिषि २ द का का 2 
१५प्लेटतथा आमृख के साथ. १८.०० ह. 
कविताएँ सो हा . 
पोएम्स | हा है । ० हब ह हक ५ श न रू ; 








॥! ॥ हे । .. तीली बंद डिब्बे के बाहर निकल भी जाये तो वह डिब्बे |. 
|. के मसाले से रगड़ न खा सके /जिन डिब्बों पर ठीक से | 
+.... रंग न ऊगा हो, जगह-जगह धब्बे हों; उन्हें रह कर देना 
अब चाहिए; क्योंकि वें खतरनाक होंते हैं। चिन्दा डिब्बों न्‍ रोलैंड एंड टेगोरं- + ३.५० रु. 
........ पर मुहर और लेबल लगाने के लिए एड्हेंसिक पेस्ट का |. टैगोर के हिन्दी और अंग्रेजी प्रकाशनों की सूची 
मा उपयोग करना चाहिए। फिर तैयार डिब्बों को दर्जद | अनुरोध पर प्राप्त । 
दा से पैक करना चाहिए । | विश्व भारती 
का ता 
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.. हुआ है। दिनांक १८ नवम्बर १९६२ को प्रथम हिमपात 
. हुआ और तब से ही जाड़ा आरम्भ हो गया, जो कि समय 


. से बहुत पूर्व था। इस समय तक मधुमक्खी-पालकों - ने 


. अपनी मधुमक्खियों को शरद स्थानान्तरण केन्द्रों में 
. ही रख रखा था। तापमान सामान्य अवधि से अधिक 
समय तक हिमांक के नीचे बना रहा। इस जाड़े में 
तापमान में जितनी ठंड बनी रही, उतनी पहले कभी 
.. नहीं हुई थी। सभी झीरू जम गयीं। फरवरी 
. १९६३ के मध्य तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 
'. उसके बाद १ मार्च १९६३ को तापमान बढ़ कर १९.७ 
सेंटीग्रेड हो गया। द 
. इसने मसधुमक्खियों को अपनी गतिविधियों बढ़ाने 


:- .. की प्रेरणा दी। उस समय तक पूसी विलो फूल की ऊपरी 
.  पंखुड़ियाँ खिल चुकी थीं, जो कि मधुमक्खियों को 


_पुष्पसस और परागं उपलब्ध करती हैं ओर तदनुसार 
मधुमक्खियां इनका संग्रह करने में घ्यस्त हो गयीं, 
_ जिससे कि वे अपने खाली भंडार को भर सकें। आशा 
थी कि पूसी विलो तथा अन्य फूल जब तक पूर्णरूपेण 


-_. खिलेंगे तब तक मौसम अच्छा हो जायेगा, परन्तु वह 
.._. मद्धिम पड़ गया। बारिश शुरू हो गयी और रूगातार 
. कई दिनों तक वर्षा होती रही इससे तापमान ६ मार्च 


१९६३ को ७.५ डिग्री सेन्‍्टीग्रेड हो गया। तत्पव्चात्‌ 
.._९ माचं को भारी हिमपात हुआ। दस और १४ साचे के 
बीच मौसम में थोड़ा सुधार हुआ, परन्तु १५ मार्च को 
पुनः हिमपात हुआ। पूसी विलों फूल तथा पुष्परस 
प्रदान करनेवाले अन्य फूल बहुत कुछ नष्ट हो गये। 


यह अवस्था ५ अप्रेल तंक बनी रही | इस बीच मार्च के 


अन्तिम दो सप्ताह में सिर्फ चन्द घण्टे ही मौसम अच्छा 
रहा। मधमक्खियों ने जो मधु संचित कर रखा था 
- बह पूर्णत: समाप्त हो गया ओर अभिजनन कार्य ठपे 


5 पड़ गया। मधुमक्खियों के बच्चों की अवस्था गिरने 
. लगी। बहुंत कम संख्या में नयी मधुमक्खियाँ पैदा 





अम्रामान्य मौसम और मधुमक़्ी-पालन 


... गृत शरद्‌ ऋतु से कश्मीर में असामान्य मौसम बना 





हुईं, जबकि अधिक संख्या में आयु प्राप्त मक्खियाँ मरती 


गयीं। सम्पूर्ण घाटी से मधुमक्खियों के मौत के समाचार... 
आते रहें। मधु-पाऊक अपनी मधुमक्खियों को बचाने 
के लिए उनका भोजन संग्रहित करने में व्यस्त थे, 
ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण वे नष्ट न हो जायें।. 


दिनांक ६ और १४ अप्रेल के बीच मौसम में थोड़ा 


सुधार हुआ, जबकि अधिकतम तापमान १४.७ डिग्री _ 


सेक्‍्टीग्रेड तक पहुँचा। इस अवधि में पुष्परस और 
पराग के मुख्य स्नोत थे: वृक्ष और तिलहन के फूछ। 
मधुमक्खियों ने इस अवधि का पूरा-पुरा लाभ उठाने 


और अपनी क्षति-पूर्ति करने की कोशिश की । मधु-पालकों.... 
ने भी समय यंवाना उचित नहीं समझा और उन्होंने 
अपनी मधु-मक्खियों को भूखे मरने से बचाने के लिए 


उनका भोजन संग्रहित करने में अपना पुरा समय लगा 
दिया। अप्रैल के बाद के दिन प्रतिकूल ही रहे। 


यदि मघुमक्खियों और मधुमक्खी-पालकों को अनुकूल _ 


मौसम की यह छोटी-सी अवधि प्राप्त नहीं होती तो 
बहुत अधिक संख्या में मधुमक्खियों की मौत हो जाती। 

मई माह के प्रथम दो सप्ताह मद्धिम रहे। बारिस 
के कारण मधुमक्खियों की गतिविधियों सीमित रहीं 


तथा कुछ फूल भी नष्ट हुए। मधुमक्खियों को जीवित 
रखने के लिए सम्पूर्ण घाटी में उन्हें भोजन कराया 


जाता रहा। इस अवधि में भी कुछ मधुमक्खी छत्तों 


के विनष्ट होने आदि के समाचार आते रहे। यह बड़ी 
अजीब अवस्था थी। सामान्यतया इस. अवधि में मधु- 
मक्खियों के छत्ते मधु से परिपूर्ण रहते हैँ, नयी मधु- 
सक्खियों काफी संख्या में दिखायी देती हैं और मध- 


मक्खियों के बच्चोंवाले कोष भी भरपूर रहते हें। इस 


माह में चूँकि मधुमक्खियों अपने पूरे यौवन पर रहती 
हैं, अतः मधुमक्खी-पालक उनकी संख्या बढ़ाने में निरन्तर - 
व्यस्त रहते हैं। परन्तु इस वर्ष इस माह में बहुत कम 
मधुमक्खिया। जीवित रह सकीं और जो जीवित रहीं वे. 
भी बहुत कमजोर हैं, उनका मवु भंडार खाली-सा है। _ 
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खादी प्रामोद्योग 


. चार महीनों में (जनवरी से अप्रैठ) बारिश के 
सम्बन्ध में समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए 
उस विषय में कुछ अंश यह देना असंगत न होगा 
.. “कद्मीर को अब तक इस अर्थ में भी प्रसिद्धी 
मिली है कि सेर-सपाटेवाली अन्य पहाड़ियों के 
:.. बनिस्वत यहां सबसे कम बारिश होती है, परन्तु 
../ै/.. . पिछले चार महीनों में यहां देश के अन्य भागों से 
...... सर्वाधिक बारिश हुई है। 


दिनांक १ जनवरी से ३० अप्रलू १९६३ तक . 


हा  दड्मीर में जितनी बारिश हुई उतनी तो चेरापूंजी 
में भी नहीं हुई।. प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कद्मीर 


| 5. मं ३३६ मिीमीटर बारिया इस अवि में हु 
:.... जबकि चेरापूंजी में सिर्फ ३५५ मिलीमिटर... 


सम्पूर्ण रूपेण, अवस्था मधुमक्खी-पालकों के. लिए 


... -... सनन्‍्तोषजनक नहीं है। यह हर - मधुमक्खी-पालूक 
.... और मंधुसंस्थान के लिए गंभीर विचार-विमर्श की बात 
पे हैं। उन्हें बहुधा आपस में मिलना चाहिए, एक-दूसरे को 
|: _- वतमान विकासों से परिचित रखना चाहिए तथाऐसा 
| |. - रास्ता अपनाना चाहिएं, जोकि उन्हें इस तरह की 


- तथा अंन्य समस्याओं को सुलझाने में मंदद करे। 
-. >-अ. मो. शाह 


ग्रामीण विकाग में समन्वय 


कै... या पुर्ननिर्माण के क्षेत्र में समन्वय' अथवा संयोजन 
७ टदब्दपर किसी न किसी रूप में विशेष जोर दिया जाता. 
| ह ... -- रहा हैं। पंजाब में गुड़गांव योजना ना के प्रवर्तेक श्री एफ. 
एल. ब्रायन (छश॒०) ने बताया “गुड़गांव योजना में 
5 ..-- कोई नयी बात नहीं है। उसमें केवल एक ही बात है, 
|... - प्रयासों में समन्वय ।” इटावा मार्गदर्शी परियोजना में 
(७ अलबद मायर (॥0076 05००) ने समनन्‍्वयवाले पहल 
_ 55 पंर विशेष ध्यान दिया। सभी माध्यमों के बीच परिषर्ण 

5 संपत्वेय थे 5 स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकार आदि के विकास का ग्राम 

+ पुर्नानर्माण कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है।. 





.ः मे में असमर्थ रहता है। हा .. 





 फाउलर (70००) ने इस प्रकार दिया है, “विभिन्न 


, कुछ नहीं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई सहायक 


के साथ समरस सम्बन्ध नहीं बढ़ाता है, तो निश्चय ही 
उसे अन्य माध्यमों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित 


जिला परिषदों का प्रतिनिधित्व करनेवाले गैर सरकारी 


हम द राजेन्द्रनगर-हैदराबाद ९१० अगस्त १९६३ "5 सो ः संन्मगरम 
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_ आक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका सीधा-सादा अर्थ 


अंगों में सम॒चित सम्बन्ध स्थापित करना” अर्थात्‌ उनमें 
संयोजन लछाना। मूने (]४००००४) और रेले (8०) 
ने आनवर्ड इण्डस्ट्री में समन्वय पर लिखा है, “यह. 
शब्द संगठन के सिद्धान्त ज्यों के त्यों व्यक्त करता है, और 


सिद्धान्त नहीं हैं। इसका सीधा-सादा अर्थ यही है कि. 
अन्य सभी इस एक शब्द समन्वय में आ जाते हैं। अन्य 
सिद्धान्त, मात्र ऐसे हैं जिनके जरिये समन्वय का संचालन 
होता हैँ और वह प्रभावकारी बनता हे। संक्षेप में 
स्वयम्‌ संगठन का उदेश्य ही समन्‍्वय' है। मनोवैज्ञानिक 
एकता, संयोजन-मात्र व्यवस्था का ही नहीं बल्कि इच्छा 
तथा उत्साह का भी-समन्वय का उद्देश्य है। इसके माने 
हैं किसी कार्य के सभी अंगों के सध्य समरस सम्बन्धों को 
आगे बढ़ाना। ः 


उदाहरणाथ, यदि ग्राम इकाई कार्यक्रम कार्यान्वित 
करनेके लिए जिम्मेदार कार्यकर्त्ता अन्य क्षेत्रीय कायकर्त्ताओं 


करने के अपने एक उद्देश्य में न्यून प्रत्युत्तर 
तथा सहयोग मिलेगा। यह आवश्यक है कि कार्यकर्ता 
सरकारी अधिकारियों, पंचायतों, पंचायत समितियों तथा 


अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं एवम्‌ प्रमुख 
स्थानीय व्यक्तियों आदि के साथ मधुर सम्बन्ध बढ़ाने _ 
में समर्थ हो। यह महसूस करना उत्तके लिए एक स्वा-._ 
'भाविक बात हैँ कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह सर्वाधिक _ 
महत्वपूर्ण है। समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. .. 
सभी की तरफ से प्रयास किया जाना परमावश्यक है। ' 
हर व्यक्ति काम में हाथ बटा रहा है। कुंषि, 


के ह 










.. पुस्तक समीक्षा: 





. झ्यृह एक सामान्य अनुभव की बात हैं कि किसी कार्य 
. के प्रति उसमें भाग लेनेवालों की अपेक्षा पर्यवेक्षक के 
विचार अधिक सहायक होते हैं। अतः कॉउम्सिल ऑफ 


... इकनॉमिक एज्यूकेशन द्वारा प्रकाशित बारबरा वाड्ड 


. की नयी रचना प्लान अण्डर प्रेशर* का अध्ययन आयोजन 
के विद्यार्थी के लिए विचार जागृत करने का काम करती 


है तो इसमें कोई आइचर्य की बात नहीं है। यह प्रकाशन 


_ श्रीमती बारबरा वार्ड (जो लेडी जेक्सन के नाम से भी 
: प्रसिद्ध हैं) द्वारा सन्‌ १९६२ के अंतिम काल में दिए 


.. गये भाषणों पर आधारित है। इस पुस्तक में पूर्ण 


_ विकास की समस्या का अध्ययन गत वर्ष के अंतिम 
. महीनों में हुए चीनी आक्रमण द्वारा उत्पन्न तत्कालीन 
संकट” के संदर्भ में किया गया है। 

. भारत में द्रत गति से होनेवाले औद्योगिक विकास 


; हु को श्रीमती बारबरा वार्ड पूरे उत्साह व हर्ष से देखती हैं, 
._. फिर भी, वे यह मानती हैं कि “जो छोग इस्पात के कार- 


.. खानों को अत्यधिक आशापूर्ण निगाह से देखते हें वे 
.. प्रायः यह भल जाते हैं कि समूचे औद्योगिक विकास में 
इस्पात का केवल छोठा-सा ही योगदान होता हैं। 
वे ठीक ही कहती हैं कि “वस्तुत: इन लोगों को रूई 


- अथवा जूट या मूंगफली के पूर्ण विकसित क्षेत्र को भी 


उतनी ही आशा पूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए 


उत्तम बीज-उत्पादन खेत की अपेक्षा जिसके द्वारा भारतीय 


उत्पादन का स्तर संसार के स्तर पर पहुँच सकता है, 
किसी कारखाने की धुंआ छोड़ती हुई चिमती को अधिक 
प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं समझा जाना चाहिए। 


* बारबरा वाड : प्लान अण्डर प्रेशर; एशिया पब्लिशिंग 
हाउस, बम्बई; १९६३; पृष्ठ : ६०; मूल्य : ५ रुपये | 











आर्थिक विकास का एक अध्ययव 


किसी योजना का बड़ा होना, उसका भौतिक आकार, 
उस पर खर्च की गयी लागत, उसके पूर्ण होने पर उसके 


द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन, ये सब बातें प्रायः हमें 
लगाती हैं । यही बात श्रीमती बारबरा वार्ड वन्य साधन- 
स्रोतों की अपेक्षाकृत उपेक्षा के सम्बन्ध में भी कहती हैं।. 
उत्पादित माल का पूर्णतया उपयोग करने तथा स्रोतों 
में उत्पादन को सुरक्षित बचाये रखने की दृष्टि से लूघु 


परन्तु आवश्यक योजनाओं में कम आकर्षण रहता है । 


ऐसे समय में यह आशा की जाती है कि जब कठिनाइयों 
अधिक हैं और अर्थ-व्यवस्था में गतिरोध आने का खतरा 
मौजूद हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारी निर्णय-शक्ति को 


प्रभावित न करे। 
बड़े का आकर्षण 

- हमारे देश में और विदेशों में योजना के ऐसे अध्ययन- 
कर्ता भी हैँ जो कहते हेँ कि भारत जेसे देश में जहा जन- 
संख्या म निर्बाध रूप से निरन्तर वद्धि हो रही हैं वहा 
योजना द्वारा आथिक विकास के लिए खर्च करना साधनों 
को पूर्णतया नष्ट करना है। वास्तव में जन-संख्या में 


बुद्धि जन्मानुपात में वृद्धि होने के कारण नहीं हुई है वरन्‌ _ 
विशिष्ट कार्यवाहियों के प्रभावकारी होने के कारण 


मृत्य-अनपात में कमी होने से पेंदा हुई है । यह सब बातें 


बताते हुए श्रीमती वार्ड कहती हैं कि किसी देश का आथिक 

. विकास मंद गति से बढ़ती हुई द 
बल्कि आर्थिक विकास छोटे क॒ट॒ुम्ब रखने की भावना को... 
जन्म देता हूँ । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि... 
आर्थिक विकास के कारण ही लोगों में छोटे कटुम्ब 


 जन-संख्या से नहीं होता, 


बनाये रखने की इच्छा को प्रोत्साहन मिलता हैँ । 


कृषि का उत्पादन बढ़ाने पर बल देती हुई श्रीमती 











































55० परपइता है।” .. 






























. वार्ड कहती हैं कि यह बड़े दुःख की बात है कि सिद्धान्तों 
और बातों में तो कृषि को प्राथमिकता दी जाती है पर 


- व्यवहार में इन सिद्धान्तों का अमल बहुत कम हो पाता 
_- हैं। इस सम्बन्ध में आप एक उदाहरण देती हैं। 


आपका कहना है कि अभी तक किसी भी राज्य के 


... भुख्यमंत्री ने कृषि का कार्यभार नहीं सम्हाला है । 


_... क्रषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकांश सैद्धान्तिक हल 
.. हमें भली-भांति विदित हैं। परन्तु कठिनाई यह है, जेसा 
कि श्रीमती बारबरा वार्ड कहती हैं कि खेती के सुधार 


. -./ - के कार्यत्रम का कार्यान्‍्वय सम्पूर्ण, समग्र रूप से न कर 


. थोड़े-थोड़े अंशों में होता है और इस कार्यक्रम के प्रशा- 


. ..... सन में सुआयोजन एवं कुशछता की कमी है। इन कमियों 
... “का प्रभाव सिचाई की सुविधाओं में वृद्धि व विस्तार 
“करने पर, उवेरक उचित समय पर मुहँया करने पर 


_ और बोआई के समय शुद्ध बीज किसानों को बांटने 


..- श्रीमती वार्ड ने औद्योगिक विकास को अवलोकन 
. कर जो विचार व्यक्त किये हूँ, वे ग्रामीण औद्योगिक 


। रे - कार्यक्रम में जो लोग छगे हुए हैं उनके लिए अधिक. 
|... अजययोगी हूँ। रूस और उत्तरी अमेरिका के अनुभवों. 
«से प्रभावित हमारे विचारों की व्याख्या करती हुईं 


श्रीमती बारबरा वाड़े कहती हैँ कि हमारे साधन 
. और आवश्यकताएं इंन देशों से बहुत ही भिन्न हैं। 


| . : ृौवे पूछती हैं कि क्यों विकास का यह स्वरूप अधिक 
का व्यावहारिक न होगा यदि हम कृषि और अन्य प्राकु- 
।  - - ौ- तिक रूतों को, जिंनसे हमें सदा नये-नये पदार्थ 
को ' का 8 प्राप्त हो सकते हैं, ज्यादा महत्व दें और उद्योगों का 


खादी ग्रामोद्योग : 


पूना:१९ जुलाई १९६३ 


.. सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार द्वाए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, “आमोदय, इर्ला रोड, बिके पार्ले (परिचमं), बंम्बई-५६ से 
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छोटे पैमाने पर विकेन्द्रीकरण करन का प्रयास करें? .. 
आपके विचारों से जापान के प्रारम्भिक काल के 
कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों का आथिक ढांचा 
आज के भारत के लिए श्रेयस्कर है। 


सहकारिता की ओर प्रयास 


देश को सुरक्षित रखने, बढ़ती हुई कीमतों को रोकने 
और लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए श्रीमती 
वार्ड ने अपने समस्त भाषणों में सुव्यवस्थित ढंगसे 
आशिक विकास्त की वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल 
दिया है। श्रीमती वार्ड को यह अच्छी तरह ज्ञांत हे कि 
सुव्यवस्थित ढंग से आर्थिक विकास दूसरे देशों द्वारा उदार 
आर्थिक सहायता बिना नहीं हो सकता। इस दृष्टि से 


-देखने से भारत को संकट काल से भिकालने, विकास कीं 
गति में चार-पांच प्रति शत वद्धि करने और देश के 
. ४५ करोड़ लोगों को थोड़ी-बहुत सुख-सुविधा उपछब्ध 
करवाने का संयुक्त प्रयास दया अथवा नम्नताया 


पैत्रिकता अथवा राजनतिक स्वार्थ के द्वारा भी सम्भव 





नहीं है। उनका कहना हैं कि हमें यह तथ्य स्वीकार < 


करना वाहिए कि करोड़ों लोगों का दुःख दर्द एक एसा 


भार है जिसके वहन करने की आशा समस्त मानव जाति 


से करना उचित नहीं है। श्री अब्राहम लिकन के शब्दों 


को उद्धत करती हुईं श्रीमती वार्ड कहती हैं कि मानव 
जाति के कंधों से इस भार को हटाने की चेष्टा करना 


पश्चिमी देशों के लिए उतना ही हितकर हैं, जितना 
कि स्वयम्‌ भारतवासियों के लिए।. 
. --वेकृण्ठ ल.. मेहता 
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.. >गोपीचन्द भागव 

_ परिषर्तेन की गतिशील शक्तियों 
“स्नेह कुमार चौधरी... 

पचन शक्ति ः 
“मभारतानन्द 


पश्चिम बंगाल की शिथिरू अर्थ-व्यघस्था 


“सुभाव चन्र सरकार 
पद्चिमत बंगाल सें रेशम कताई मिल 
 »अन्नदा प्रसाद चौधरी 


प्रतिरक्षा घ घिकास में रूघ उद्योगों का स्थान 


“विद्या सागर महाजन 
प्र्यासिता का स्वरूप 
-उछरंगराय न. ढेबर 


प्रभावश्ञाली प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रीय अर्थे-व्यचस्था 


-उछरंगराय न. ढेबर 
पिछड़े वर्गों में सहंकार 
-एम. चन्द्रशेखर 
पिछड़े थर्गों में सहकार 
-दत्तात्रेय ना. वान्द्रेकर 
पिछले दशक में खादी-ग्रामोद्योग 
-बकुण्ठ ल. मेहता 
पुरक भोजन : ताड़-गुड़ और नीराः 
-केशव विट्ठल पानसे 
पर्ण जानकारी देने की आवश्यकता 
-गोकुल ओ. परीख 
पेण्ट और वानिश्ञ ग्रामोद्योग 
-वें. सुब्रह्मण्य अय्यर | 
फर्फूदिया रोग और भोज्य विषाक्तता 
-जागेश्वर गोपाल श्रीखण्ड 
बढईगीरी और लोहारी उछयोग 
>संजीवराव कू. कल्कापुर 
बस्बई में खेतिहर मजदूर 
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बांस उद्योग की क्षमता 
है| .. -विष्णू गोविन्द भट 
॥ ा ..... बुनियादी तालीम की समस्याएं 
रे .. -गणेश छ, चन्दावरकर 

के धित और ओद्योेगिक सहकारिताएँ 

छा -अहमदेव मुकर्जी 
|... भारत की ग्रामीण आबादी 
|... “शिव प्रसाद घटर्जी 
।..._ भारत में अंखाद्य तिलहनों की सम्भाव्यताएँ 
|... -मगनभाई पटेल और दिनेष भूषण 
.. .... भारत में ग्राप्तीण घिकास का ऐतिहासिक स्वरूप 
। ..  . सुभाष चन्द्र सरकार 


भारत में जन-संख्या की वद्धि, आर्थिक घिकास एवं परियार नियोजन 
-श्रीपति चन्द्रशेखर 


| 
(।...../. भारत में शहरीकरण 





-मीरागहा 


भारतीय जर्थे-ष्यवस्था के चार स्तम्भ 

-  “उछरंगराय न. ढेबर 

 भधुपालन प्रयोगशाला में अनुसंधान 0 
>गोविन्दबा. देवडीकर ....||यऑयऑयऑयख़ ल्‍ 


महाराष्ट्‌ की प्रामीण अर्थ-व्यवध्था द 
 - -वसन्त द्‌. देशपाण्डे और मधकेर वि. नांमजोशी 
सावकीकरण का महत्व 
-श्याम घिहारी लाल सिघरू 
सानव बदनाम सशीद द 
>वेदनभटल सितारामय्या 
मशिदाबाद का रेशम उद्योग 
हे .. “कमल बनर्जी 
संगफलो का सदुप्योग 
... - “जागरवर गोपाल श्रीखण्डे दम 
-  अंसुर में एकमुइत योजना. - | 
हे "से. मे. वीरराघवोचार 7. का 
. -मसूर पक मधुमकखी-पालन उद्योग 
.. “गोविन्द बा- देवडीकर 
.._ ससुर राज्य की ग्रामीण अर्य-व्यवस्था 
-डो.- मे, नंज॑ंडप्पा रा 
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योजना के लक्ष्य. 
_-वैकुण्ठ ल. मेहता 
राष्ट्रीय संकटकार: 


“समीउद्दीन 


राष्टोय संकटकाल में खादी और प्रामोद्योग 
. न्वकुण्ठ ऊ. मेहता 


_ राष्ट्रीय संकटकाल में हमारा कर्तव्य 
-वेदनभदल सीतारामय्या 


राष्ट्रीय संकटफाल में हाथ घान कुठाई उद्योग 
-ज्यम्बकलाल भ. भट्ट द 


राष्ट्र संघ और नव ऊर्जा स्रोत 


-भारतानन्द 


रेशभ खादी उद्योग का घिकास 
-सत्यरंजन सेन 
लाख उद्योग की सम्भाग्यताएँ 
-जगदीश नारायण वर्मा 
बकालत का नेतिक पहल 
-भालचन्द्र ना. गोखले 


चर्धा में सिचाई 


. -वासुदेव द. पण्ड्या 
 घलासत गांच का आई 
. -रामदास किशोरदास अमीन 
व्यवस्था खर्च या सेचाः खर्चे 
_ “छारकानाथ वि. लेले 
चस्त्रोद्योग का प्रारम्भिक उद्भव 
घस्त्रोओग में रंजक-चयन 
>पेकल श्रीरामुल पैट्रो 
बालोद महाल क्षेत्र विकास योजना 
->विमल शाह _ 
विकास की कुंजी : सहकार 
“मकदूम मोहीउद्दीन 
विकेन्द्रित आधार पर घस्त्रोद्योग 
-पेकल श्रीरामुरू पैद्ी 
 घिकेब्द्रित उद्योगों के लिए वेज्ञानिक प्रयोग 
-शंकरलाल बैंकर 
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चघिवेकानन्द : संत्र और समाजपघादी 
.. -वद्यनाथन सुनब्रह्मष्यन 

शक्ति करवा: एक घिहलेखण 
>त्रिविक्रम आचाय' 


शचच्छेदन और पश-शघ सस्म्राष्ति 
. >अपरेश भटटाचाये 


श्र॒स प्रधान तकनीकों का उपयोग 
.. >विद्यां सागर महाजन 
शहद की शुद्धता... 
. “जागेर्वरं गोपाल श्रीखण्ड 
.. शहरीकरण और प्रामोश्योग 
..  -वकुण्ठ ल. मेहता 
शहरी परिषारों के लिए गेस 
. >“दत्तात्रेय ना. वान्द्रेकर 


आशान्तिनिकेतन के आस-पास ग्राम पु्ननिर्साण 
-रंतिलाल महेता 


प्र थिकास कार्यक्रम 
. -कोदण्डरामन वेद्यनाथन्‌ 
. समता के लिए प्रधात्त 

समाज के पिछड़े घर्ग की समाधि की समस्या 
“5 >-उछरंगराय त्‌. ढे बर 

सहकारी शिक्षा 

. -थानेदवर देव गोस्वामी 

. सामाजिक न्यात़् का दर्शल 

. : “उछरंगराय न. ढेबर 


साध्दायथिक घिकास खण्डों में ग्राशेयोग 
-पी. एम. मथाई 


..सीणाचर्ती क्षेत्रों का विकास 
 “दीनानाथ दुबे... द 
सुस्पण्ट विचार की आपवइशणता 
हमारा अगला कदस 

.._- “थ्वजा प्रसाद साहू 
हाथ करते हि सूत दा क्षालन 





हाथ धाम क्ठाई उद्योग 
. -श्यम्बकलाल भ. भट्ट 


खादी प्रामोद्योग द 


भीखष्ड, भा. य, राव और अ. म. क्षीरसांगर 
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क्षेत्रीय औद्योगिक नियोजन 

“मंजेश्वर सदाशिव राव 
क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं का कतंव्य 
. >सोमसुन्दरम सन्मुगम 


. क्षम्पादकीय 


सुस्पष्ट विचार की आवश्यकता 
समता के छिए प्रयास 


डर पुस्तक का नाम 
इकनॉमिक डेघलपमेण्ट एण्ड सोशल 
चेंज इन साउथ इण्डिया (आथिक 
और सामाजिक परिवर्तत).... 
. इटेइ सैंगजीन 
. इंडियाज अरबन फ्यूचर 
..ए गाइड दु कम्युनिटी डेदलपमेंट 


.ए गाइड दु स्मालत स्केल इण्डस्ट्रीज 

ग्रामीण. 

ट्राइबल सुवेनीर 

_ प्लान अण्डर प्रेशर 

. झ्रॉस्पेक्ट फॉर इण्डियन डेचलपसेण्ट . 

फोकलोर द का 

स्टेटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ 

_ इण्डिया क्‍ 

स्मालः स्केल इण्डस्ट्रीज- 
प्रौसीजर्स एण्ड फेसीलिटीज 

.. (इस) साह के समाचार 
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0 बाहों में:भायोजत., सह मद _.>अनबर्स १९६३... 


पा हा खादी ग्रामोद्योग 
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लेखक और उनकी रचनाएँ 


मित्र ललिति कमार 
खादी-ग्रामोद्योगों के विकास का मल्यांकन 
खिरपई सघन क्षेत्र का आथिक सर्वेक्षण 


ग्राम और रूघु उद्योगों की भूमिका 
सुखर्जो क्षित्तप्रिय 
गौवों का बदलूता रूप 
गाँवों का बदलता रूप 
मुखर्जो ब्रह्ममदेष 


. बेंक वित्त और औद्योगिक सहकारिताएँ 
सुखोपाध्याय रवीन्द्रनाथ 
. खादी और ग्रामोद्योगों के मार्ग में कठिनाइयों 
मेहता रघुबीर स. 
कृषि व्यवस्था का स्वरूप 
(मगनभाई म. देसाई के सहयोग से ) 


मेहता बेकुण्ठ लल्लभाई 
.. आदिवासियों का आथिक विकास 
आयोजन के प्रति नया दष्टिकोण 
खादी उद्योग की अवस्था 
ग्रामीण औद्योगीकरण 
तकनीकों का चयन 
न्यूनतम जीवन-स्तर की प्राप्ति 
पिछले दशक में खादी-ग्रामोंद्रोग 
योजना के लक्ष्य 
राष्ट्रीय संकटकाल में खादी और ग्रामोद्योग 
शहरीकरण और ग्रामोद्योग 
मेहता सुभाष चन्द्र 
गाँवों में पंचायत राज्य 
यशवन्त सोमसुन्दर 
ग्रामीण समांज और सामृदायिक विकास 
रंगनाथ श्रीपति 
आन्ध्र प्रदेश में एकमश्त कार्यक्रम 
औद्योगिक प्रतिष्ठान : चन्द आंधिक बातें 


रहसान हबीब॒र 
गांधी : मानबिक अथ-व्यवस्था के प्रणेता 


रानड रामचन्द्र सो 
. कपास उत्प झुकाव 
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मई १९६३ 
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जुलाई १९६३ 
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राम जगजीयन 
ग्रामोद्योगों का सहकारीकरण 


'समभभतिे रामय्था 


एक हरिजन समुदाय का अध्ययन 


राब भा. य. 
हाथ कते यूत का क्षालून 


(जा. गो. श्रीख़ण्डे और अं. मृ्‌. क्षीरसागर के सहयोग से ) 


राव मंजेशइ्वर सदादिव. 
क्षेत्रीय औद्योगिक नियोजन 


राव राधघव 


राप पिजयेद्ध कस्तूरी रं. व. 


आश्िक विकास में मानवीय पहल 
ग्रामीण विकास और शहूरीकरण 


_राषल इन्दुभाई 


एक आदिवासी परियोजना क्षेत्र में अल्प बेकारी 


लेले दपरकानांथ जि 
व्यवस्था खर्चे या सेवा खर्चे 


लोकनाथन्‌ प. सामु. 


ग्रामीण औद्योगीकरण_ 
_ वर्मा जगदीश नारायण 
कस्त्रबा | 
लाख उद्योग की सम्भाव्यताएँ 
 बाच्द्रेकर दत्तात्ेय ना... 
"पिछड़े वर्गों में सहकार 
शहरी परिवारों के लिए गेस 


 बोरराघबायार स. भ 
मंसूर में एकमृश्त योजना 


बद्यनांयन फोदण्डरामन 


2 | “ग्राम इकाइयों को प्रगति विवरण 
ग्राम इकाइयों के लिए व्यनंतम कार्यक्रम 


समग्र विकांस कार्यक्रम 


शर्सा आनन्द प्रकाश 
ऊन उद्योग का विकास 


खादी ग्रामोशोग 


अखांद्य तेल और साबुन उद्योग के लिए सहकारिताएँ 
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फरवरी १९६३ 
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अप्रैल १९६३ 
आई १2६६२ 5 
अक्तूबर श्९दर.. 


मई १९६३ 





श्षप 


६९४-६९५. 


३२६७-३६८... 


३८-४९. हे 


इसस्‍-दर४ 


४६६-४७६ 
४9 कम 


५२८-५२९ 


'.. ४७७-४७८ 


4 कक ८ क 


६० १-६०३ 


२८०-२८९ 


डशु४ड-४९५ 


७९३-७९५ 


ड७९जडंटण 


पपरू५३१ 


५५३-५५५ | 








लेखक ओर उत्तकी रत्तमाएँ 


शर्मा छोटे लाल 

... एक आदिवासी क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता 
_ शर्मा युवेद् चन्द्र द 

ग्रामीण औद्योगीकरण 


शर्मा विचित्र नारायण 
खादी और गांधी जयन्ती 
दाह अलछो सोहस्मद 
असामान्य मौसम और मधुमक्खी-पालन 
शाह देवचन्द अ 
ग्रामोद्योगों के विकास में सहकारी समितियों की भमिका 


शाह घिमल 
वालोद महाल क्षेत्र विकास योजना 


शिवरामकृष्णन नारायण 
पंचायतों के समक्ष दुस्तर कार्य 
श्रीसण्डे जागेश्वर गोपाल 
.. आमोदयोगों में शक्ति का उपयोग 
फफूंदिया रोग और भोज्य विषाक्तता 
मूंगफली का सदुपयोग 
शहुद की शुद्धता 
हाथ कते सूत का क्षालन 
(भा. य. राव और अ. मु. क्षीरसागर के सहयोग से ) 
सनन्‍्मुगम सोमसुन्दरस 
ग्रामीण विकास में समन्वय 
क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का कर्तव्य 
समीउहीन क्‍ 
.. राष्ट्रीय संकटकाल और सहकारिताएँ 
सरकार सुभाष चन्द्र 
कृषि विकास की सम्भावनाएँ 
खादी आन्दोलन में एक नया अव्याय 


खादी और ग्रामोद्योग विकास कार्य के दस वर्ष : १९५३-१९६२ 


(पद्मनाभ अय्यर के सहयोग से ) 
जनता और खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम 
पश्चिम बंगाल की शिथिल अर्थ-व्यवस्था 
. भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक स्वरूप 
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साह ध्यजा प्रसाद 

खादी के लिए मफ्त बताई योजना 
हमारा अगला कदम हर 
सिघल श्याम बिहारी लाल 
.. मानकीकरण का महत्व 


सिह तरजोक 
कृषि विषयक नीति के लक्ष्य 


सिह अिभुदन नारायण 
.... ग्रामोयोगों का भावी विकास 


..._  सीतारामय्या वेदनभद 
मानव बनास मशीन 


राष्ट्रीय संकटकाछ में हमारा कतंव्य 


... सुब्रहमण्यन वेचनाथन 
.. विवेकानन्द : संत और समाजवादी 


सेन सत्य रंजन 
रेशम खादी द्योग का विकास 


सेंम्पअंछ अत्फ्रेड.... 


ग्रामीण क्षेत्रों मे सहकारी प्रेरणा 


हुकेरीकर रामराव श्री. 
नया मोड़ के लिए स्वेच्छित प्रयास 


_हुसेन इस्तफा 
उत्तर प्रदेश में हांथ करधे 
..._ ज्षीरसागर अ. भ. क्‍ 
हाथ कते सूत का क्षालन 


खादी ग्रामौद्योग 


(जागो. श्रीखण्डे और भा. य. राव के सहयोग से ) 
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5... सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा खांदी और आमोद्योग कमीशन, 'ग्रमोदयः, इ्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-५४ से . 
हा प्रकाशित तथा मुद्रित । मुंद्रण-सथलरू : एसोसिएटेड एडवर्टाश्जस एण्ड प्रिण्टस, ५०५. तारदेव, आर रोड, बम्बई-रेश। 
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जसआामीण जीवन, समाज और अऊ्शास्र विषयक 





दशम वर्ष - अक्तूबर १९६३ - प्रथम अंक 





पृष्ठ 

दशम वर्ष 9 
भारत में सामाजिक और आश्िक विपमताओं का स्वरूप... -उछरंगराय न. ठेबर ५ 
आयोजन का गांधीवादी दृष्टिकोण -वैंकुण्ठ ल, मेहता. ११ 
प्रामीण अर्थ-व्यवस्था के चन्द पहल >मोरारजी देसाई. १६ 
शेक्षणिक प्रगति तथा औद्योगीकरण -कन्द्स्वामी अरुणायचल्मू. 20 
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कार्यक्रम जत्रिमुवन नारायण सिंह. 2६ 
गाँवों के लिए ऋण की व्यवस्था -जल्लदेव मुकर्जी 2९ 
हमारी आथिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव “अरुण चन्द्र झुह्ा ३६ 
खादी किस ओर ? “€वजा प्रद्भाद साहू. ४१ 
खादी का भविष्य ->ामकुषण्णराव कू. पाठिक. ४३ 


( अगले पृष्ठ पर ) 











पन्‍्दादक : सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा आमोहय', इ्ला, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित | खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
की पत्रिका खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अथशासत्र-विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लाभ 
अजित करना नहीं है | इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ 
सहरष विचार किया जायेगा । स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायगा। छेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 
खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्योयग कमीशन, भझामोदय,? इर्ला रोड, विले पार्े ( पश्चिम ), बम्बई-५६ के पते 
पर भेजें | टेलिफोन नं. ८६७७३ । क्‍ 

इस पत्र भे प्रकाशित छेल्ों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोयोग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, 
जब तक कि विश्ञेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो। 

वार्षिक शुल्क : २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नयें पैसे। इस अंक के दो रुपये | चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी 
चाहिए: असिस्टेण्ट एकाउण्दस ऑफिसर (केश ), खादी और भ्रामोद्योग कमीशन, “ग्रामोदब?, इल रोड, विले पाई 
(पश्चिम ), बम्बई-५६। 
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“खादी और ग्रामोद्याोग कमीयन के अध्यक्ष । 
“खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य | 
“मूतपूत्र केन्द्रीय वित्त मंत्री; संसद सदस्य | 
“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के उपाध्यक्ष । 
>्योजना आयोग के सदस्य | 

-वम्बई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मैनेजिंग डायरेक्टर । 4 
“संसद सदस्य; लोक सभा की अनुमान समित्ति के अध्यक्ष । 


फटा" ञे | 
-खादी और ग्रामोद्योग कमीदन के सदस्य | | 


-खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य । 
“खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के संदस्य । 
-प्रस्यात अनुभवी रचनात्मक कार्यकर्त्ता | 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के भूतपूर्व अर्य जनुसंबान निर्देशक; अब बम्बई 
स्थित “इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक के सेक्रेटरी । 






>भारत सरकार के नयी दिल्‍ली स्थित योजना आयोग में श्रम तथा 
रोजगारी प्रमुख । 
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के अध्यक्ष । | द 
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-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित “ खादी पग्रामोद्योग तथा . 
' जागृति के सम्पादक। | कम 











दशम वर्ष 


प्रस्तुत अंक के साथ खादी आमोद्योग अपने 
'. जीवन के दसवें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। 
गाँवों में परम्परागत उद्योगों में लगे, यहाँ-वहाँ 
बिखरे हुए रूप में बसे हुए असंगठित कारीगरों 
को संगठित करने और तकनीकल प्रशिक्षण तथा 
वित्तीय एवम्‌ अन्य प्रकार की सहायता के जरिये 
उनकी हालत सुधारने में मदद करने हेतु भारत 
सरकार ने अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग 
मण्डल की स्थापना की, उसके लगभग डेढ वर्ष 
पश्चात्‌ इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ 
था। निश्चय ही किसी संस्था को अपना संगठन 
स्थापित करने में कुछ समय लगता हें-विशेष 
कर उस अवस्था में जबकि उसका कार्यक्षेत्र या 
स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का हो। अतएव एक 
माने में खादी आमोशद्योग का दसवाँ वर्ष खादी 
और ग्रामोद्योगों को बढावा देने के सुव्यवस्थित 
प्रयासों का दह्मम वर्ष समझा जा सकता है। 
राष्ट्‌ विकास के लिए पिछछा दशक बहुत ही 
महत्वपूर्ण रहा है। इस दशक में राजनीतिक तथा 
आथिक एकीकरण और पूर्णीकरण अर्थात्‌ समा- 
कलन हुआ है एवम्‌ जनता की आथिक और 
सामाजिक खुशहाली के लिए सुनियोजित उपाय 
काम में लाये गये हैं। इसी काल में पंचायत राज 
की स्थापना के जरिये, निर्णय करने की प्रक्रिया में 
ग्रामीणों की आवाज को साथ छूकर चलने के बड़े 
सोचे-समझे कदम भी उठाये गये। आयोजन पर 
जोर देना इस दशक की प्रवल प्रवृत्ति रही है। 


खादी व ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में प्राप्त्ंसफलताओं 
का मूल्यांकन अर्थ-व्यवस्था की सामान्य प्रगति 
के संदर्भ में करना पड़ेगा। अर्थ-व्यवस्था के ग्रामीण 
क्षेत्र में प्रयास करने के बावजूद सामान्य चित्र यह 
रहा है कि विकास व परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत 
मनन्‍्द रही हूं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और 








उत्पादन बढाने के प्रयत्नों का कोई विश्येप प्रत्युत्तर 
नहीं मिला। चूँकि अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि 
पर निर्भर हे-वेसे सामान्य आबादी के सम्बन्ध 
में भी यह सच हैं-इसलिए क्षि में मन्द विकास 
की प्रतिछाया गाँवों में चलनेवाले अन्यान्य 
काम-धंधों पर भी पडने ही वाली हे । 
सामान्यतः विकास की प्रक्रिया के साथ 
कदम मिला कर चलने में कृषि की असफलता 
से उन कठिनाइयों का प्रतिविम्ब सामने आता 
है, जिनके साथ विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था को 
लोहा लेना पडा। खादी व ग्रामोद्योगों का काम 
एक लाख से भी अधिक गाँवों में फेंला हुआ 
हैं। दस वर्ष पूर्व करीव दस हजार गाँवों तक 
ही इस कार्यक्रम का विस्तार था। खादी-उत्पादन 
(मय रेशमी, ऊनी व अम्बर खादी) में ५५९ प्रति 
शत से भी अधिक वृद्धि हुई हे। यह उत्पादन 
१९५३-०४ में १,१५,६३,००० वर्ग गज था, जो 
१९६१-६२ में ७,६२,०२,००० वर्ग गज तक जा 
पहुँचा। इसी प्रकार रोजगारी के क्षेत्र में भी ३६० 
प्रति शत से अधिक वृद्धि हुई। पूव॑वर्ती वर्ष में 
३,७९,००० व्यक्तियों को रोजगारी मिली थी 
तथा अनुवर्ती में १७,४६,० ०० को। अन्य ग्रामोद्योगों 
के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई हैं। खादी 
तथा अन्य ग्रामोद्योगों ने १९६१-६२ में कुल 
२३,६०,० ०० व्यक्तियों को रोजगारी प्रदान को, 
जिनमें से ७४ प्रति शत अकेले खादी उद्योग में लगे 
थे। इसी प्रकार नौ वर्ष की अवधि में खादी की बिक्री 
में चौदह गुनी वृद्धि हुई। पाँच लाख से भी अधिक 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण-सुविधाएँ प्रदान की गयीं । 
निस्संदेह खादी व अन्य परम्परागत ग्रामो- 
द्योगों में व्यक्ति को पारिश्रमिक कम मिलता है 
अर्थात्‌ इनसे उसे कम ही आमदनी होती हें 
और रोजगारी प्राप्ति कें अन्य कई क्षेत्रों में 
मिलनेवाले परिश्रमिक कौ तुलना में वे ठहर 



































२ खादी ग्रामोद्योग : 


नहीं पाते । किन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि यदि किसी को कहीं अन्यत्र अच्छी 
रोजगारी मिलती हैं तो उसके लिए यह आव- 
इयक नहीं कि वह इन उद्योगों को अपनाये 
ही । गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, “हाथ 
कताई किसी भी उद्योग की विनाशक नहीं है। 
मेने हाथ कताई के खातिर एक भी उपयोगी 
प्राणदायक ओऔद्योगिक प्रवृत्ति को छोडने की 
कल्पना तक नहीं की, सलाह देना तो दूर 
रहा।” इस गांधीवादी दृष्टिकोण से पराह्मुखता 
नहीं आयी हैें। इस आर्थिक वास्तविकता की 
स्पष्ट प्रतिछाया गत २६ अगस्त को केन्द्रीय 
योजना मन्त्री ने जो वक्‍तव्य दिया उसमें मिलती 
हं। उस वकक्‍तव्य में यह बताया गया था कि देश 


की जन-संख्या में नितलू श्रेणी के दस प्रति शत. 


व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय देहातों 
में आठ रुपये ओर हाहरों में दस रुपये हैं। 
इसका मतलब हू ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 
प्रति दिन व्यय्‌ ४.३ आने (२७ नये पैसे से कुछ 
अधिक) और हहरी क्षेत्रों में तेतीस नये पैसे 
हं। उक्त वक्‍तव्य के अनुसार देहाती क्षेत्रों की 
सत्तर प्रति शत आबादी प्रति दित पचास नये 
पसे से कम ही खर्च कर सकती हैं। और, देश 
की-अस्सी प्रति शत से अधिक जन-संख्या गाँवों 
मे रहती हं! दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता हैँ कि २५ करोड १९ लाख व्यक्तियों के 
पास प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से. खर्च 
करने के लिए पचास नये पैसे भी नहीं हैं। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के ग्यारहवें दौर के अन- 
. सार ग्रामीण आबादी का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 

१६.९७ रुपये था यानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन 
५६ नय पंसे से कुछ ही ऊपर। फिर, एक से 
दूसरे प्रदेश में पर्याप्त भिन्नता है, जैसे मध्यवर्ती 
भारत मे १४.९१ रुपये मासिक और पश्चिमोत्तर 





अक्तूबर १९६३ 


भारत में २१.७५ रुपये। शहरी क्षेत्रों की आय के 
सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का भिन्नत्व दृष्टव्य है। 
योजना मंत्री द्वारा उद्धत आंकड़े सितम्बर 
१९६१ से जुलाई १९६२ तक की अवधि से 
सम्बन्धित थे, जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 
सत्रहवाँ दौर पूर्ण हुआ था | यहाँ यह स्मरण 
करवाया जा सकता हैँ कि १९५५ में हुए 
सवक्षण (नवम दौर) के प्रति व्यक्ति आय 
सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता हैँ कि ग्रामीण 
क्षेत्रों में २० करोड व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति 
वाषिक आय १७५ रुपये थी, जिसके माने हैं 
पचास नये पंसे रोजाना से कम। इस प्रकार 
१९५५ और १९६२ के बीच इस नन्‍्यन आय 
वर्ग में पाँच करोड व्यक्ति बढ़े हैं। इसे आर्थिक 
प्रगति का द्योतक नहीं समझा जा सकता। 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हैं कि यदि... 
जनता को रोजगारी के ऐसे अवसर उपलब्ध 
करवाये जा सकें कि उससे वह प्रति व्यक्ति... 
प्रति दिन पचास नये पैसे से अधिक कमाई करने 
में समर्थ हो तो प्रयास काफी प्रशंसनीय होगा। 
इस दृष्टि से मूल्यांकन करने से खादी और 
ग्रामोद्योगों का सही स्थान सामने आ जायेगा।. 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के प्रति आछो- 
चकों ने जो धारणा बनायी अथवा उसका जो चित्र _ 
प्रस्तुत किया है उसके विपरीत न्यूनतम आय वे. 
मे आनंवाल सतकारों की आय बढ़ाने में सहायता _ 
देने के प्रति.वह अनभिज्ञ अथवा असावधान नहीं 
है। कमीशन ने ऐसा चरखा प्रचलित करने का 
निर्णय किया है, जिससे सतकार प्रति दिन ए 


रुपया कमा सकेगा। यह नमना ज्यों ही परियृण 


होगा, उसका क्षेत्र में प्रचलन किया जायेगा | 


प्राय: सवालात उठाये जाते हैँ कि राष्ट्रीय... 
अथं-व्यवस्था पर इस कार्यक्रम का क्‍या प्रभाव क्‍ 
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पडा हे। प्रथम पंच वर्षीय योजनावधि में खादी 
और ग्रामोद्योगों के लिए १४ करोड ८२ लाख 
रुपये निर्धारित किये गये अर्थात्‌ योजना के लिए 
जो कुल प्रावधान था उसके ०.४४ प्रति घन के 
बराबर इन उद्योगों को दिया गया। हितीय 
योजना में खादी व ग्रामोद्योगों के लिए ८४ 
करोड रुपये का प्रावधान (योजना के कुल निर्धा- 
रण का १.२४ प्रति छत) रखा गया। इनके 
लिए तीसरी योजना के अन्तर्गत रखा गया ९२ 
करोड ४० लाख रुपये का प्रावधान कुल निर्धारण 
का ०.७८ प्रति शत है। इसे यों भी कहा जा 
सकता हैं कि तीनों योजनाओं में कुल २ खरब 
१९ अरब १० करोड रुपये के निर्धारण में से 
खादी और ग्रामोद्योगों के विकासार्थ मात्र १ 
अरब ९१ करोड २२ लाख रुपये यानी कुल की 
करीब ०.८७ प्रति शत निधि ही दी गयी। कुछ 
आयोजित परिव्यय के एक प्रति शत से भी कम 
व्यय के साथ किसी कार्यक्रम से राष्ट्रीय स्तर पर 
अपनी छाप छोडने की शायद ही अपेक्षा की जा 
सके। देश में कुछ विशिष्ट क्षेत्र ऐसे हें, जहाँ 
कार्यक्रम के प्रभाव का समुचित अध्ययन किया 
जा सकता है। और फिर, कार्यक्रम के लाभ- 
दायक प्रभाव का स्थायित्व व्यापक राष्ट्रीय 
नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन पर निर्भर 
करता है। यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी यांत्रिक 
इकाइयों की स्थापना अथवा नीति परिवतेन के 
कारण कार्यक्रम छिन्न-भिन्न हो सकता है, जहाँ कि 
वह सफलतापूर्वक संचालित, कार्यान्वित किया 
जा चुका है। गन्ना-पूति का धारा-प्रवाह चीनी 
उत्पादन की ओर मोडने के हाल ही के निर्णय 
से गृड-उत्पादक को खतरा पंदा हो गया है। 
खादी तथा ग्रामोद्योगों की प्रकृति अथवा 
स्वरूप ही कुछ ऐसा हैँ कि उस कारण ग्रामीण 
समुदाय के अपेक्षाकृत पिछड़े हुए वर्ग के साथ 


व्यवहार करता खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
के लिए आवध्यक हों जाता है अर्थात्‌ उसे 
ग्रामीण समाज के पिछड़े हुए वर्यों में काम 
करना पडता है, जो आथ्िक दृष्टि से भी कमजोर 
हैं । कार्यक्रम की व्यवस्था यानी उसका प्रबन्ध 
करने में आनेवाली विभिन्न समस्याएँ (जरूरत- 
सन्द व्यक्तियों को वित्त उपलब्ध कराना और 
वह भी उसकी सुरक्षा पर विना कोई आधात 
पहुँचाये; उपयृक्ता उपकरण मुहेया करना; 
सावत-सरंजाम की मरम्मत के लिए सुविधाएं 
प्राप्त करवाना; ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण 
देना: उन्हें ऐसे उपकरणों का व्यवहार करने 
के लिए तैयार करना, हों सकता हे जिनके वें 
अभ्यस्त न हों अथवा जिनके लिए वे नये हों; 
उत्पादन की देखभाल करना; उत्पादनों की 
विक्री-व्यवस्था करना और वह भी दूर-दूर 
अछग-थलग रूप में वसे गाँवों से इकट्ठे करके; 
तथा अन्य ऐसी ही अनेक वातों की सार-सम्भाल 
करना) विचार कर देखने पर अपनी सही 
विज्ञालता और जटिलता के साथ सामने आयेंगी, 
जो सर्वोत्तम अभिक्रम तथा इरादों को भी 
विचलित कर देने के लिए पर्याप्त हें । 


इस समस्याओं का कोई सरल समाधान नहीं है 
तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अतिरिक्त 
अन्य कई संस्थाएँ भी उन्हें हल करने में जुटी हैं 
पर किसी को भी अधिक सफलता नहीं मिली है। 
और फिर, यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
कमीशन प्राय: प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम कार्यान्वित 
नहीं करता। कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य खादी 
और ग्रामोद्योग मण्डहू, सहकारी समितियाँ तथा 
समिति पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 
संस्थाएँ करती हैँ | कमीशन के प्रमुख कार्य वित्तीय 
सहायता, मार्गदर्शन व समितियों के कार्यकर्ताओं 


है 
"५७, 
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तथा कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान 
करने सम्बन्धी हैं । अपने काम में समितियाँ किस 
हद तक सफल होती हैं, यह अनेक बातों पर निर्भर 
करता है, उदाहरणार्थ उनके पास केसे, कितने 
उद्यमशील, साहसी व व्यवस्थापकीय योग्यता 
रखनेवाले कार्यकर्त्ता हैं, कच्चा माल प्राप्त करने 
और अपने उत्पादनों की बिक्री करने में बाजार 


में आनेवाली घट-बढ या उंतार-चढाव का सामना 


करने की उनमें कितनी दक्षता व कौशल है, आदि । 


 जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पिछले 
दशक में जो प्रयास किये गये उनसे ऐसी बात 
नहीं हैं कि अच्छे परिणाम बिल्कुल ही प्राप्त न 
हुए हों। किन्तु उस पर ही परितुष्ट हो कर बैठ 
जाने या काम में शिथिलता आने देने का अवसर 
नहीं है। कार्यक्रम का संचालनक्षेत्र विस्तृत 
करने और ग्रामीणों के लिए उसकी सार्थकता 
बढाने हेतु कमीशन में अधिक व बेहतरीन कार्य पर 
अनवरत जोर दिया जाता हैं। कमीशन ग्रामीण 
क्षेत्रों में काम करनेवाले अन्य माध्यमों और 
अपनी कार्यशीलताओं के मध्य समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न करता रहा है, ताकि जो प्रयास 
किये जाये उनसे अधिकाधिक फल प्राप्त किये 


जा सकें। समन्वय की आवश्यकता के प्रति 
. जागरूकता ही नया मोड़ कार्यक्रम की पृष्ठभूमि 


में मार्गदर्शक भावना है। ग्राम पुनरनिर्माण की 


: सर्वाधिक कठिन समस्याओं से मुठभेड लेने में, 
. यह कहूँ कि निरन्तर. सजगता और आत्म- 
समीक्षा का बहुत बडा महत्व-है, तो इसमें कोई 


अतिशयोक्ति नहीं है अर्थात्‌ उक्त दोनों बातों 
के महत्व को शायद ही अतिशयोक्ति हो सके। 


. जहाँ खादी और ग्रामोद्योगों की अपूर्ण ज्ञान पर 


आधारित आलोचना को, सही स्थिति पर 
प्रकाश डालते हुए, रोकना है वहाँ उन्हें प्रोत्साहन 
देने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मार्गों पर विचार 
करने से इन्कार करना अनुचित होगा । खादी व 


ग्रामोद्योगों के विकास कार्य में लगे कार्यकर्त्ता यदि 
परिपूर्ण जानकारी से युक्त और पक्षपात-विहीन 


दृष्टि से विभिन्न विकल्पों पर विचार करें तो ही 
गलतियों से वचा जा कर सही मार्ग ढूंढा जा सकता ._ 
है। अतएव प्रस्तुत अंक में-ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 


का सामान्य मूल्यांकन प्रस्तुत करना जिसका उद्देश्य 


हे-कार्यक्रम और कमीशन की आलोचना को दूर 


रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। 


पत्रिका का उद्देश्य इसके प्रथम अंक में श्री: 
वेकुण्ठ छल, मेहता ने इस प्रकार बताया था: 


“ किन्तु राज्य की सहानुभूति और सहायता 


जरूरी होने पर भी मण्डल (अखिल भारत खादी 
और ग्रामोद्योग मण्डल, जिसके उत्तराधिकारी 


के रूप में अब खादी और ग्रामोद्योग कमीशन हे) 


जो पुनर्गठल करके उसके द्वारा व्यापक रूप में 
लोगों को रोजी देना चाहता है, वह तभी सम्भव 
है जबकि समाज का विचारक वर्ग, जो सार्वजनिक 
मामलों के मार्ग पर अपना अधिक प्रभाव रखता 

हैं, हमारे आथिक जीवन में खादी और ग्रामोद्योगों.. 
का महत्व समझे तथा उनकी कद्र करे। अतः: समाज _ 
के इस वर्ग के समक्ष खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन का... 
सही चित्र प्रस्तुत करता और उसके प्रति रुचि _ 
जागृत कर उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना 
मण्डल का एक सर्वे प्रमुख कार्य है। गांधीजी ने 


हमें भारतीय अर्थनीति की बुनियाद का जो 


ते 


ही. 


अमूल्य पाठ सिखाया है उसे अगर हम भूल गये तो... 


हमारा सामाजिक ढाँचा छिन्न-भिन्न हो जायगा।' 


आज भी हमारा उद्देश्य यही है। 


जनता के रहन-सहन की अवस्थाओं में सुधार 


करने के लिए किसी भी मौलिक यानी विशुद्ध 

कार्यत्रम में ग्रामोद्योगों की अनुप्रासंगिकता तथा _ 
उस लक्ष्य की प्राप्ति में आनेवाली जिन महान सम 
स्याओं से लोहा लेना पडता है उसका यदि इस अंक. 
से तनिक भी बेहतरीन अहसास हो जाता है तो हम _ 
समझेंगे कि हमारा परिश्रम सार्थक सिद्ध हुआ। ७ 





भारत मेँ स्रामाजिक और भार्थिक विषमताओं का स्वरूप 
उछरंगराय न. ढेबर 


भारत में पायी जानेवाली अनेक असमानताओं का मूल है हमारी समाज-ब्यवस्था, जो युगयुगान्तरों से विशेषाधिकारों 
को पनपाती रही है। पिछले पन्द्रह व की अवधि में हुए अनेक प्रयासों के वावजूद देश में आज जो हालात है, वे 


>. अब 


सामाजिक तथा आधिक दोनों ही क्षेत्रों में उत्सताहजनक नहीं है। देश के अधिकांदा हिस्सों में आज घोर गरीबी का 
बोलबाला है| तीस प्रति शत आबादी के सामने तो आज जीवन-मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ है। असमानताएँ दूर 
करने का संघर्ष हमारी विशाल जन-संख्या के लिए अपना अस्तित्व बनाये रखने का संघर्ष है। अथ-व्यवस्था के इस 





असंतुरून को कम करने में खादी-ग्रामोद्योय तथा पश्चु-पालन से सहायता मिलेगी । 


आग और सम त्ति के क्षेत्र में पायी जानेवाली असमान- 
ताओं के लिए अनेक बातें जिम्मेदार हैं। कुछ अस- 
मानताएँ व्यक्तिगत कारणों से हैं। प्रकृति ने हम सबको 
एक समान नहीं वनाया है। व्यक्ति-व्यक्ति की बौद्धिक 
क्षमता भिन्न होती है। हृदय और मस्तिष्क के गुणों से 
कुछ अन्य पहलुओं का भी सम्बन्ध होता है। जीवन में 
व्यक्ति के स्थान पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। साह- 
सिक कार्य करते की भावना की भी अपनी भूमिका है। 
इन सब गुणों से युक्त व्यक्ति का पंलड़ा अन्य लोगों से 
भारी होता है। इन सबसे कूछ असमानताएँ आया करती 
हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती। 
फिर भी, कुछ असमानताएँ ऐसी हैँ जो आपत्तिजनक 
हैं। उन्हें रोकना अथवा दूर करना होगा। व्यक्तिगत 
गूणों का इन असमानताओं से शायद ही कोई सरोकार हो । 
वे ऐसे कारणों से पैदा होती हैं जितके लिए कोई व्यक्तिगत 
रूप से श्रेय नहीं ले सकता। उनका उद्गम जन्म, वर्ग, 
जाति, धामिक पद, धामिक व्यवस्था यानी धर्मसत्ता, पेशे 
तथा अन्य बाह्य पहलओं में हे। सम्पन्न घर में पैदा हुआ 
एक मूढ़मति भी घनाड्य हे। इसलिए नहीं कि उसमें 
कुछ व्यक्तिगत गृण हैं, जिनसे वह उसके पास जो धन है 
उसका अधिकारी हु,बल्कि इसलिए कि वह एक समद्ध वाप 
का बेटा है। सामन्तशाही व्यवस्था में एक सामनन्‍्त के 


लड़कों को स्वतः भूमि मिल जाती हे। इसका सीधा- 
सादा कारण यह हूँ कि वे संयोगव् एक सामत्त के 
बेटे हैं। जातिवादी दृष्टिकोण के कारण एके हरिजन 
सदव ही घाटे में रहता हैं। पण्डे-पुजारियों की प्रधानता 
के युग में धर्म ने भी उक्त संदर्भ में अपनी भूमिका अदा 
की हैं। कछ पेशे ऐसे हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा हे 
और समाज के प्रति जो भी सेवा वे करें उसके बदले में 
उन्हें सभी प्रकार से मोटी आमदनी होती हैं। 


विषस समाज व्यवस्था 


संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि चन्द विशेषा- 
घिक्वत पद स्वतः ही कुछ लाभ प्रदान करते हैं, फिर चाहे 
वे पद सामाजिक कारणों से हों अथवा आर्थिक, राजनीतिक 
या धर्मसत्ता के कारण | इसका कारण हैं समाज-व्यवस्था 
का स्वरूप । समाज उक्त विश्येषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों 


के अधिकारों को मान्यता देता हैं और उनसे विहीन 


व्यक्तियों के दावों की अवहेलना करता हैं। भारत में 
प्रचलित अनेक असमानताओं का मूल समाज-व्यवस्था 
हें, जिसमें युगयुगान्तरों से ऐसे विशेषाधिकारों का पोषण 
होता रहा है, जिनसे चन्द व्यक्तियों अथवा वर्गों को 
लाभ प्राप्त होता हैँ, जबकि दूसरों को अधिकारों या 
अवसरों से वंचित रखा जाता है। फलस्वरूप भारत में 
आय तथा संपत्ति के क्षेत्र में उस सीमा तक जसमानताएँ 

















६ खादी ग्रामोद्योग : 


पैदा हुई हैं, जिस सीमा तक संसार के किसी अन्य संगठित 
समाज में शायद ही मिलें। 


२ 
विशेषाधिकृत वर्गे 


भारत का जो चित्र आज १९६३ में है वह १९४७ से 
भिन्न है। सन्‌ १९४७ में ऐसे सामाजिक वर्ग थे, जिन्हें 
“तत्कालीन साम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापक 
विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन अधिकारों से जीवन में 
उन्हें किन्‍्हीं प्रकार का स्थान यानी दर्जा प्राप्त था और 
समाज में उनकी आवाज थी। साथ ही साथ उक्त 
व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य भारतीय जनता उन अवसरों 
से वंचित थी, जिनसे वहु अपना विकास करने में समर्थ 
बनती । अपनी प्रकृति से ही साम्राज्यवादी व्यवस्था 
दोषणकारी व्यवस्था थी। चन्द व्यक्तियों तक ही जीवन 
के व्यापक अवसर एकाधिकृत कर वह जीवित रही तथा 
- पनपी। साम्राज्यवादी वर्ग के बाद भूमिधारी अभिजात 
वर्ग आता है। उदाहरणार्थ, लगभग देश के एक-तिहाई 
भाग में भारतीय राजा-महाराजाओं को राजनीतिक तथा 
आशिक क्षेत्र में वह प्रमुखता प्राप्त थी, जो अन्य किसी को 
उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार समाज-व्यवस्था से ऐसी 
सामाजिक प्रणाली अथवा गठन को पूर्ण समर्थन प्राप्त 
हुआ, जिसके अन्तर्गत उनका बोलबाला था और जिसमें 
उनकी रियासतों में सर्वेसाधारण को शायद ही कोई 
अवसर प्राप्त हो । राजकुमार का छोटा भाई उस समाज- 
व्यवस्था में जमींदारं था। सामाजिक स्वरूप यानी 
संरचना में विशेषाधिक्ृत पद का दावा करके और अपने 
काइतकार को प्रत्येक अवसर से वंचित करके उसने भी 
सामाजिक स्वरूप में असंतुलन ही पैदा किया। भारत में 
करीब तीन-चौथाई जन-संख्या काइतकार हैं। उस वक्‍त 
_वह उक्त समाज-व्यवस्था की शिकार थी। 


हि उत्तराधिका रविहीन 


अनुसूचित जातियों वह दूसरा वर्ग था, जिसे धर्म के 
नाम पर उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। 





अक्तूबर १९६३ 


परिगणित जन-जातियाँ एक अन्य वर्ग था, जिसे नीति- 
उन पर राजनीतिक पृथक्कत्व थोंपने के लिए तत्कालीन 
साम्राज्यवादी सरकार द्वारा अख्तियार की गयी नीति- 
विषयक कारणों से उत्तराधिकारविहीन बनाया गया. 
था। श्रमिक भी रोजगारी देनेवालों की दया पर 
निर्भर करते थे। स्थानिक बेरोजगारी और अल्प- 
रोजगारी के कारण श्रमिकों के पास इसके सिवाय कोई 
चारा नहीं था कि जो कुछ मजदूरी उन्हें प्रस्तुत की जाती 
हो उसे वे स्वीकार कर लें। द 

इन दो वर्गो-सामाजिक दृष्टि से विशेषाधिकार प्राप्त 
वर्ग और शोषित वर्ग-के बीच मध्यम वर्ग था। वह भी 
सामाजिक, राजनीतिक और आश्िक दृष्टि से हीन जीवन... 
व्यतीत कर रहा था। 


गांधीजी का नेतृत्व 


इस प्रकार की अप्राकृतिक स्थिति दीर्घ काल तक 
टिकनेवाली नहीं थी । शीघ्र ही जनता में ने राश्य के चिन्ह 
दिखायी पड़ने लगे, वह अपना अभिक्रम खोने लगी और 
कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि उसका परिपयृर्णतः 
नेतिक हास हो चुका हैँ । यह गांधीजी के नेतृत्व का 
चमत्कार ही था कि उन्होंने इस प्रकार के नैतिक हास 
के वातावरण में नव आशा व साहस का संचार किया और 
जनता को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करने में... 
सफल हुए, जिसकी प्राप्ति से इस देश तथा अन्य अनेक _ 
देशों पर साम्राज्यवादी व्यवस्था के अधिकार का _ 
खात्मा होना था। द 


द रे 
उज्ज्वल भविष्य हेतु परिवर्तत. क्‍ 
लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पन्द्रह वर्ष के शासन 
मे भारत का चित्र बदल दिया हूँं। साम्राज्यवाद को _ 


कब्जा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और भारतीय 


थ-व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से आज एक स्वतंत्र, 
अर्थ-व्यवस्था है। सरदार वल्लभभाई पटेल की राज- 
नीलतिक दूरदाशता ने देश को जमींदारों के चंगुल से भी 














भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का स्वरूप ७ 


मुक्त कर दिया है । तुलनात्मक दृष्टि से, भुमि पर अधिकार 
के सम्बंध में भारतीय क्रपक एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं । 
साम्राज्यवादी सामन्तथाही व्यवस्था की समाप्ति से 
विज्ञाक जनता के सामने अनेक अवसर आये हैं। अनुसूचित 
जातिया सम्भल रही हैं। परिगणित जन-जानियों का 
पृथक्करण समाप्त किया जा रहा हूँ । कारखानों में काम 
करनेवाला मजदूर अपने हक के सम्बन्ध में आदवस्त 
है। कृषिक तथा औद्योगिक दोनों ही प्रकार की आय में 
वृद्धि हुई है। शैक्षणिक अवसरों का काफी विद्याल पैमाने 
प्र विस्तार हुआ हैं। आज पहले के मुकाबले अधिक 
व्यक्तियों को जीवन सम्बन्धी सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध 
हैँ । पंचायत राज संस्थाओं और सहकारी समितियों 
के माध्यम से भारत के सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक 
स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के वचन को पूरा करने के लिए 
निष्ठापूर्ण तथा हादिक प्रयत्न किया जा रहा है। जनता 
में एक नया जागरण पैदा हुआ है, जिससे उसमें नये 
अभिक्रम का सृजन हो रहा हैं और जीवन के नव अवसर 
सामने आ रहे हैँ। न्याय का यह तकाजा हैं कि जिन्होंने 
यह सब सम्भव बनाया हैं, उन्हें उचित श्रेय मिले | 


४ 

कसियाँ 

कुछ दिज्ञाओं में कमियां हैं। वे भी सब जगह नहीं 
हैं। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कमियां हैं। मैं नहीं 
सोचता कि जिन व्यक्तियों के हाथ में देश की बागडोर 
हैं, जो भावी भारत के निर्माता हैं, वे भी इससे इन्कार 
करेंगे कि कमियां हैं। मैं यह भी नहीं सोचता कि उन्हें 
ही इन कमियों के लिए उत्तरदायी ठहराना उचित अथवा 
समीचीन होगा। जबकि रचनात्मक योगदान के रूप में 
उनके आलकोचकों ने कुछ भी नहीं किया, वहाँ यदि कुछ 
कहना ही हो तो हम यह कुह सकते हैं कि, उन्होंने देश की 
पन्द्रह वर्ष तक सेवा की हैं, जिसके फलस्वरूप आज हमारे 
जीवन में नये अवसर आये हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने 
वे बाधाएँ दूर की हैं जो कर तक राष्ट्र की प्रगति में 
रोड़ा अटकाए हुए थीं। 





इन कमियों के सम्बन्ध में कुछ विचार करने का कारण 
यह हैं कि इस कमियों में भयानक नैतिक और सामाजिक 
बातें छिपी हैं। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कमिया 
ढंढी जा सकती हैं। यह हमारा सौभाग्य हे कि हमें गांधी 
जैसा महापुरुष मिला। वे एक आदर्शवादी थे, जिनमें 
सहज व्यावहारिक ज्ञान भरा पूरा था। कठोर परिश्रम 
और व्यक्तिगत त्याग द्वारा उन्होंने देश में अहम्‌ के विचार 


से रहित होकर दलितों की सेवा करने का वातावरण 


निर्मित किया। उन्होंने वित्तीय उत्प्रेरणाओं का स्थान 
लेने हेतु आध्यात्मिक उत्प्रेरणाओं, मान्यताओं को छोक- 
प्रिय बनाया। उन्होंने सादगी का वातावरण निर्मित 
किया। टाप्ट्र के गत १५ वर्ष के जीवन में सबसे बड़ी 
कमी इसी स्तर पर रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
१९६३ के भारत का १९४७ अथवा उससे भी पहले के 
भारत से शायद ही कोई सम्बन्ध हो। आज त्यागमय 
वातावरण के स्थान पर अपनी रोटी के नीचे आंच लगाने 
वाला वातावरण पाया जाता है। सेवा का स्थान लक्ष्मी 
ने ले लिया हैं। सहकारी सिद्धान्त के स्थान पर अस्वस्थ 
प्रतिस्पर्धा की भावना प्रतिष्ठापित की जा रही हैं। 
व्यक्तियों अथवा समूहों के वस्तुपरक, निरपेक्ष, विचार का 
रूपान्तर हो गया है। देश आज एक ऐसे वातावरण में 
रह रहा है जिसमें आराम-तलवी तथा अहंकार का वोल- 
वाला है। समग्र चित्र ही अधिकाधिक अह्लीरू तथा 
अशोभनीय बनता जा रहा हैं और अपने आकर्षण व 
शोभा से विहीन हो रहा हैं। यह कहना गलत होगा कि 
यह बात राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित है। कोई भी 
व्यक्ति ऐसा नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा सकता हो 
और उस पर उंगली न उठे। 
कैमतायुक्त साधन से वंचित 

हमारे राष्ट्रीय जीवन का जो भी क्षेत्र हो, गांधीजी 
के जीवन-मूल्यों का अनुकरण न करने और अन्य देशों के 
स्‍तर की नकल की कोशिश करते हुए, राष्ट्र ने अपने 
आपको अपेक्षाकृत एक महान दक्‍्यता अथवा क्षमतायुक्त 
साधन या उपादान से वंचित कर लिया है, जो उसके लिए 
इस यथार्थ जगत में भी अत्यधिक सहायक होता । 
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८ खादी ग्रामोद्योग : 


सामाजिक क्षेत्र में अहिसा का सिद्धान्त सर्वताधारण 
और अभिजात वर्ग को तथा विभिन्न धर्मों और समुदायों 
के व्यक्तियों को एक साथ रखने, विवेकशील और अनपढ़ 
जनता को एक-दूसरे के निकट लाने, धनवानों को गरीबों 
के साथ और शिक्षित व्यक्तियों को अशिक्षित व्यक्तियों 
के साथ मिलाने के लिए एक जादू के रूप में काम कर रहा 
था। हम यह महसूस करता प्रारम्भ कर रहे थे कि हमने 
एक ऐसा समाज निर्मित किया हैँ कि वह जीवन के नये 
मूल्यों-सहकार, सद्भावना, सहानुभूति, म्रातृत्व भावना, 
पारस्परिक प्रेम और भारत के लाखों-करोड़ों दलितों की 
अवस्था सुधारने का प्रयत्न करने में ही रुचि रखने के 
मूल्य-से बंधा हुआ है, उन पर टिका हुआ है। इन 
मूल्यों ने हमें कुछ अनुशासन के सिद्धान्त भी दिये। 
यह अनुशासन नये ढंग का था, किन्तु उसने राष्ट्र को एक 
प्रकार का स्वाभिमान और प्रतिष्ठा प्रदान की। उन 
मूल्यों और अनुशासन को जो सामाजिक मान्यता मिली, 
उससे साधारण आदमी को भी वे मूल्य तथा अनुशासन 


आसानी से अपनाने में सहायता मिली। उन मूल्यों को 


न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से बल्कि यथार्थ में भी आधात 
पहुँचा है। राष्ट्रीय जीवन आज फिर उन्हीं मूल्यों की 
दया पर निर्भर है, जो उसे पतन के गत॑ में ले गये थे । 


आश्थिक स्तर पर 


आशिक स्तर पर भी कमियाँ रही हैं। भारत पूर्ण 
और अजल्प-बेकारी के कारण दो करोड़ मनष्य-दिनों की 
हानि उठा रहा है और उसे इस प्रकार की हानि काफी 
. लम्बे समय तक उठानी पड़ेगी। समाज के निचले तबके 
. में हमारी जन-संख्या के तीस प्रति शत को उस आमदनी 
. पर सन्‍्तोष करना पड़ता है, जो पेट भरने के. लिए भी 
पर्याप्त नहीं समझी जा सकती और यद्यपि' उसका स्तर 
१९४७ की अपेक्षा ऊँचा है तथा अनुक्रमिक रूप से ऊपर 

. उठता ही जायेगा, लेकिन आगामी पच्चीस वर्ष या उससे 
भी ज्यादा समय तक मानवीय अस्तित्व की दृष्टि से वह 
पर्याप्त-नहीं होगा। आज अधिकांश मध्यम वर्ग भार मय 
. जीवन बिता रहा है और आगामी २०-३० वर्ष तक उसे 





अक्तुबर १९६३ 


वैसी ही अवस्थाओं के अन्तर्गत रहना पड़ेगा । आयऔर 
सम्पत्ति के क्षेत्र में जो असमानताएँ हैं, उन पर इस सन्दर्भ 
में विचार करना होगा। 


गरीबी की कहानी 


इन असमानताओं का महत्व क्‍या हुँ? कुछ चित्र 
मेरे सामने आते हैं। करीब पांच वर्ष पूर्व में एक बार 
अपने प्रिय मित्र श्री गिरधरछाल कोटक के साथ यात्रा , 
कर रहा था। मध्यान्ह भोजन का वक्‍त था। रास्ते 
में हमने अपनी कार रोकी और हम दो-चार झोपडझ़ें में. 
गये। पहले पहल जिस झोपड़ी में हम गये, उसमें शायद 
खाने के लिए अनाज के लाले पड़े थे और दूसरे घर में 
रोटियों के लिए एक औरत से तीन-चार बच्चे लिपटे 
हुए थे। दिन का भोजन बनाना शुरू करती इससे पहले 
वह घर में मालिक के छोटने का इन्तजार कर रही थी। 
श्री कोटकः बड़े सहृदय तो हैं ही, वे औसू न रोक सके। 


ऐसा ही एक वाकया गत जुलाई माह में सामते आया। 
में एक राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के अध्यक्ष के... 
साथ कार में सफर कर रहा था। वे मुझ से देहाती क्षेत्रों 
में जो महान्‌ परिवर्तन आये हैं उस सम्बन्ध में बात कर 
रहे थे। कुछ ह॒द तक उनका दावा न्‍्यायोचित भी था। 
लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसी बात थी कि उक्त अध्यक्ष 
समग्र चित्र से अवगत नहीं है। अतएव मैंने उनसे अगले 
गाँव में कार रोकने का आग्रह किया। यह भी मध्यान्हू 
भोजन का समय ही था। सर्व प्रथम हम जिस घर में. 
गये उसका सालिक चार एकड़ जमीन पर सिकमी खेती 
करता था। परिवार में छः व्यक्ति थे। वे दोपहर का 
भोजन कर चुके थे और शाम के लिए थोड़ा-बहुत बचा कर 
रख दिया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा बारबार पूछताछ और 
करीब १० मिनट तक छानबीन करने के बाद पता लगा _ 
कि उनके घर में छः सेर अनाज भी नहीं था। फिर हम 
एक दूसरे घर में गए। उस घर का मालिक भी काइतकार 
था और उसके पास छ: एकड़ भूमि थी। उसने भी 














भारत में सामाजिक और आश्िक घिषसताओं का स्घरूप ९ 


वेसी ही कहानी सुनायी। उसे वर्ष में तीन-चार महीने 
उधार पर काम चलाना पड़ता था और ब्याज की दर 
थी २.५ प्रति शत प्रति माह! हम।तीसरे घर में गये 
और वहाँ भी वेसी ही कहानी सुनने को मिली। ये हैँ 
भारत के भूमिहीन श्रमिक जो हमारी ग्रामीण क्ृपक 
जन-संख्या के १७ प्रति शत हैं और ज्यों-ज्यों हमारे 
छोटे-छोटे भूमिवारियों के परिवारों में विभाजन होता 
हें, प्रत्येक दशक के साथ इनकी संख्या बढ़ती ही जाती हैँ 

भारत में खेती योग्य जो खेत हैं, उनके ५७ प्रति शत खेत 
पौच-पौच एकड़ से छोटे हैं। समय बीतने पर वे भी 
भारत के भूमिहीन श्रमिकों की श्रेणी में आ जायेंगे। 


अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष 


अनुसूचित जातियों को दो वर्गो में वांठा जा सकता हें । 
जो व्यक्ति साफ-सफाई-खासकर छोटे-छोटे घहरों में-का 
काम करते हूँ वे अपना अस्तित्व मात्र बनाये रखने के लिए 
भी बड़े कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। शेष व्यक्ति 
जो गाँवों में रहते है, उनकी हालत वहाँ के भूमिहीन मज- 
दूरों जैसी ही है । जो कष्टमय जीवन परिगणित जन- 
जातियों को बिताना पड़ रहा है, उसका वर्णन अनुसूचित 
क्षेत्र और परिगणित जन-जाति आयोग के प्रतिवेदन में 
किया गया है, जिसकी यहा पुनतरावृत्ति की आवश्यकता 
नहीं। नगरों में जो गन्दी बस्तियाँ हैं, उनमें रहनेवालों 
की जो, फटेहाल वाली स्थिति है, उसका चित्र किसी से 
छिपा नहीं है। भारत के बड़े-बड़े शहरों-नगरों में फुट- 
पाथ' पर कितने व्यक्ति रहते हैं इस सम्बन्ध में आंकड़े 
प्रस्तुत करना आसान नहीं है। 

किसी देश में जो असमानताएँ हों, उन्हें राष्ट्र जीवन के 
सामाजिक तथा आश्थिक सन्दर्भ में मापना पढ़ता हैं। 
मैंने सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं पर इतना विस्तृत 
विचार स्थिति की गम्भीरता व्यक्त करने के लिए ही 
किया हैँ। भारत में जो असमानताएँ हैं, उन पर केवल 
आशिक रूप में ही प्रकाश नहीं डाला जा सकता। साधन- 
स्रोत-विहीन भारतीय आधे भूखे-नंगे रहते हैं । वे देश की 
जन-संख्या के एक-तिहाई हैं । 
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' भारत में सहायक घंत्रें की भूमिका पर इस उक्त 
दृष्टि से विचार करना होगा। कोई भी अर्थ॑ज्षास्त्री 
किसी भूखे को अपनी अतृप्त भूख मिटाने के लिए दो 
कौर भोजन मिल जाये तो उसका मूल्य आर्थिक शब्दावली 
यानी रुपये-पैसे की भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। 
इन कौरों का अपना स्वयम्‌ का मल्य हैं । भूखे के लिए वे 
आधे पेट और भर पेट भोजन किये हुए व्यक्तित का 
अन्तर स्पष्ट करते हें। इस सन्दर्भ में अर्थ-झास्त्रीय दृष्टि 
से विचार करना उस भूखे आदमी के कौरों' का मजाक 
उड़ाना है। कोई भी आर्थिक सिद्धान्त अभी तक यह 
नहीं बता सका हूँ कि क्षुधाग्रस्त अथवा किसी तरह से 
अपना अस्तित्व बनाये रखनेवाली जनता के सामने किसी 
रकत-क्रांति का क्‍या मूल्य है। इसका कारण यह हूँ कि 
जब आदमी के स्वयम्‌ अस्तित्व बनाये रखने का ही प्रश्न 
आ खड़ा होता हैं तब रुपये-पैसे का विचार कोई माने 
नहीं रखता। भारत की ३० प्रति शत से अविक आवादी 
के समक्ष आज इसी निजी अस्तित्व का सवाल है । जो 
सरकार अथवा अथंज्ञास्त्री केवल रुपये-पैसे की दब्दावली 
में ही दलील पेश करता है वह मानवीय प्रकृति के सिद्धान्त 
के विषय में अपनी अज्ञानता ही प्रकट करता हैं। ये 
सिद्धान्त अथवा नियम अथेशास्त्रीय नियमों से भिन्न हें । 


दोहरी समस्या 

अकिचन भारतीय जनता की सहायता करने की 
समस्या नैतिक और राजनीतिक दोनों ही हे-अपने खुद 
के प्रयासों से अपने परों पर खड़ा होने में समर्थ बनाने की 
दृष्टि से यह नेतिक हें और समाज को अपना अस्तित्व 
बनाये रखने में समर्थ बनाने के अर्थ में राजनीतिक । 
खादी और ग्रामोद्योगों की प्रासंगिकता यानी उनका स्थान 
भारत में अवस्थित इस नेतिक और राजनीतिक संघर्ष 
के सन्दर्भ या प्रसंग में ही समझना पड़ेगा। हमारे अपने 
देश में असमानता का उन्मूलन करने का संघर्ष हमारी 
बहुत बड़ी गरीब आवादी के लिए अपना अस्तित्व बनाये 
रखते का संघर्ष हैं। मात्र जरथिक असमानताएँ समाप्त 
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॥॥+७॥॥:४१ 


१७० 


करने अथवा केवठ धन और शक्त के संकेन्॑रण से बचने 


"के संघर्ष से यह हमेशा ही अधिक गम्भीर है। 


ग्रामोद्योग और पशु-पालन एक तरह से कृषि अ्थ- 
व्यवस्था की दो शाखाएँ हैं। वे भूमि की कमी पूरित करते 
हैं। वे खेती पर दिन प्रति दिन बढ़नेवाले भारी बोझ के 
कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में जो असंतुलन हैँ, उसे कम 
करते हैं। .वे ग्रामीणों को अपना अस्तित्व बनाये रखने 
में समर्थ बनाते है। यथा सम्भव न्यूनतम पूंजी विनियोजन 
के साथ वे धंधे भी सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ 
वे प्रविधि तथा उत्पादन में व्यवहृत उपकरणों और तौर- 
तरीकों में सुधार करने के अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। 
धीरे-धीरे सुस्थिर गति से नव अभिक्रम का निर्माण करने 


तथा सृजनशीलता को बढ़ावा देने में भी वे सहायक होते 


हैं। निर्भरता और नेराश्य की भावना को वे मिटाते 


हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वे सम्भाव्य हिसात्मक कार्य- 





खादी ग्रामोद्योग : अक्तूबर १९६३ 


वाहियों के विरुद्ध एक तरह से दिवाल खड़ी करते हैं, 
जो निराशापूर्ण अवस्थाओं के फलस्वरूप कभी भी 
पैदा हो सकती हैं। जिस खर्च पर खादी और ग्रामोद्योग 
सर्वलाधारण जनता के खाली समय को उत्पादनशीरढ 
कामों में लगा पाये हैं, उतने कम व्यय पर अन्य कोई भी. 
राष्ट्रीय गतिविधि बैसा करने में समर्थ नहीं हुई है। 
इस प्रकार सरकार जो आथिक मदद देती है, उससे 
वह न॑ केवल व्यक्तियों की सहायता करती है, बल्कि 
सामाजिक कतंव्य भी पूरा करती है । खादी व ग्रामोद्योगी 
उत्पादनों का ग्राहक अपेक्षाकृत थोड़ा-बहुत अधिक 
मूल्य चुका कर न केवल किसी व्यक्तिगत परिवार को 
जिन्दा रखने में, बल्कि राष्ट्र का अस्तित्व बनाये रखने 
में भी योगदान देता है । द 


बम्बई : ९११ सितम्बर १९६३ हे. 


आधिक समानता अहिसात्मक स्वाधीनता की कुंजी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने का 
अर्थ पूंजी और श्रम के शाइचत संघर्ष को सिटा देना है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ जिन मुठंठीभर 
धनघानों के हाथ में राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी हे उनका स्तर घटाया जाय और दूसरी 
ओर करोड़ों भूखे-तंगे लोगों का स्तर बढ़ाया जाय। जब तक धनघानों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच 
की चौड़ी खाई बनी हुई हे तब तक स्पष्ट है कि कोई अहिसक शासन प्रणाली कायम नहीं हो सकती। 
. नयी दिल्‍ली के महलों ओर गरीबों तथा श्रमिक वर्ग की झोपड़ियों का अन्तर स्वतंत्र भारत में एक दिन. 
भी नहीं दिक सकता, जिसमें कि गरीबों को भी वे हो अधिकार प्राप्त होंगे जोकि धनवानों को। यदि . 
.. घन का तथा धन से सिलनेवाले अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया जाता और उनका सर्वसाधारण... 
. की भलाई के लिए उपयोग नहीं किया जाता तो एक दिन हिंसक और खूनी क्रांति होकर रहेगी। मेरे 
.._ संरक्षकता के सिद्धान्त की खूब खिलली उड़ायी गयी है, फिर भी में उस पर कायम हैं। सच तो यह है कि 
.. उसे सिद्ध करना कठिन है । अहिसा की भी यही बात है। परन्तु हमलोगों ने सन्‌ १९२० में इस पर 


... पहल करने का निर्णय लिया । । 


--महात्मा गांधी 




















आयोजन का गांधीवादी हाष्टिको्णा 


बेकुण्ठ छ. मेहता 


देश में आयोजन की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए गांधीजी के अनुसार एक ही कसोरी है कि वह क्रिस इृ३ तक 
अधिकाधिक लोगों को काम करने का अधिकार दिखाने ओर भोजन, वस्त्र, शुद्ध-स्वच्छ जह, आवास तथा शेक्षाणक 
सुविधाओं जेंसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में सकल हुआ है। विकास कार्यक्रमों का वास्तविक परीक्षण 


भी इसी दृष्टि से होना चाहिए। 


रॉष्ट्रीय आयोजन के स्वरूप अथवा पंच वर्षीय 

योजनाओं के उद्देश्यों और कार्यक्रमों पर गांधीजी 
की दृष्टि से परीक्षण करना इस लेख का अभिप्राय नहीं हैं। 
ऐसा लेख निरथ्ंक हे, और फिर, मेरे लिए तो ऐसा 
करना दुस्साहस ही होगा । परन्तु सामाजिक और 
आथिक आयोजन के प्रति गांधीजी का जो सामान्य 
दृष्टिकोण था, उसे ध्यान में रखना अप्रासंगिक न होगा । 
हिन्द स्व॒राज और गांधीजी के प्रारंभिक लेखों के अति 
रिक्त, कराची में १९३१ में हुए अखिल भारतीय 
कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन के वक्‍त उन्होंने जो 
काम किया उसकी ओर ध्यान दिलाया जा सकता हूँ। 
चूँकि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरम्भ करने के 
बाद वह प्रथम अधिवेशन था, अतः राष्ट्रीय नेताओं का, 
जिनमें गांधीजी सबके अग्रणी थे, ध्यान भारत की भावी 
सामाजिक पद्धति की ओर केन्द्रित होना स्वाभाविक 
ही था । उनके विचार, जिनका गांधीजी ने न सिर्फ 
समर्थन, वल्कि प्रतिपादन भी किया था, राष्ट्रीय 
कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रसिद्ध कराची कांग्रेस प्रस्ताव में 
अंकित हैं । अतः गांधीजी राष्ट्र के विकासा्थ योजना 
बनाने से विमुख नहीं थे । कांग्रेस ने जब सन्‌ १०३५ के 
गवरमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत चुनावों में 
भाग लिया तथा उसके प्रतिनिधियों ने १९३७ में 
अतिकांश प्रांतों में अपनी सरकारें बनायीं, तब गांधीजी 


. ऊँगाबी सनारक निधि को पूना स्थित नदाराष्ट्र शाता में 
१४ जुटाई १०६३ को दी गयी एक वाता पर आब. 'त्त | 





की सम्मति से कराची प्रस्ताव राष्ट्रीय मांग का आधार 
बनाया गया। 

कांग्रेस मंत्रियों के कार्य-भार सम्भाल लेने के ज्ीघा 
बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने ताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 
2२२९ के आरम्भ में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 
राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया । समिति 
के एक सदस्य प्रोफेसर जे. सी. कुमारप्पा भी थे, जबकि 
कुटीरोद्योग समिति के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र दास गृप्त 
थं-और दोनों ही गांधीजी के निकट सहयोगी थे । उसी 
समय श्री एम. विवश्वेश्वस्य्या लिखित इकनॉमिक 
प्लानिंग फॉर इण्डिया प्रकाशित हुई। जिस एकाग्रता और 
उत्साह से सुविख्यात अभियंता-राजमर्म ज्ञ ने उक्त पुस्तक 
तेयार की थी, जो कि इस विपय पर प्रथम पुस्तक थी, 
गांधीजी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, परन्तु उन्होंने 
इस बात पर आपत्ति उठायी कि आथिक आयोजन 
का केन्द्र तीव्र सघन औद्योगीकरण हें । उन्होंने उस 
प्रकार के आद्योगीकरण के सघनीकरण का विद्येप रूप से 
विरोध क्रिया, जो कि अस्त्र-शस्त्र तैयार करने की 
वुनियाद डालते हूँ। 


हे. 


नये! 


यह वड्ा महत्वपूर्ण हे कि जबकि राष्ट्रीय आयोजन 
समिति राष्ट्रीय विकास के विविध पहलओं के लिए 
पोजना बनाने में व्यस्त थी, गांधीजी ने देश के समक्ष 
गये और अहिसा पर आधारित अपने रचनात्मक 
कार्यक्रम का पश्मावदय | अंश प्रस्तुत किया। वे सामाजिक 
स्थाच पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे । 


2552० आम 
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परन्तु आथिक समानता अहिंसक तरीके से छानी थी; 
उन्हें इस बात का विश्वास था कि हिंसा के जरिये 


सामाजिक कांति लाने का कोई भी प्रयत्न वैसी शक्तियों 


को विमृक्त कर देगा जिनसे स्वतंत्रता और प्रातृत्व का 
सामाजिक मूल्य ही, जो कि भारत को बहुत ही पसन्द 
है, संकट में पड़ जायगा। रचनात्मक कार्यक्रम का मार्ग 
अपनाना जनतंत्र की जड़ें जमाने के लिए सुनिश्चित 
तरीका है। वे जोर दिया करते थे कि चूंकि हमारी 
अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है, अतः उसे तथा 
सबसे निचली श्रेणी के लोगों अर्थात्‌ हरिजनों के 
कल्याण कार्य को सामाजिक और आशिक कार्यक्रम के 
अन्य अंगों से प्राथमिकता दी जानी चाहिए । दृरदबरष्टा, 
पद्धति-संगत और व्यवहार शल होने की वजह से 
गांधीजी जो करना चाहते थे, हमेशा उसकी योजना बना 


लिया करते थे। 


आयोजन के उहेइ्य 


यह कहा जा सकता हूँ कि हमारे देश में आयोजन 
युग भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित भारतीय 
गणतंत्र के उद्घाटन के साथ आरम्भ हुआ है । संविधान में 
निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूप राज्य-नीति के 
निर्देशक सिद्धांतों ने देश की सरकार के लिए यह आवश्यक 
बना दिया है कि वह उन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए 
देश के सामाजिक और आथिक विकास हेतु योजना 


बनाये । यह समझा गया कि औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था 


से मुक्त हुए देश के लिए-जिसके कुछ विभाग अल्प 
विकसित हैं तथा ग्रामीण विभाग निरचछ-सावधानी- 
पूर्वक सुनियोजित आयोजन के अभाव में प्रगति करना 


असम्भव-सा है । राष्ट्रीय आयोजन समिति ने योजना 
- आयोग की स्थापना के दस वर्ष पूर्व ही उद्देश्यों की 


व्याख्या को थी-जिन्हें यदि गांधीजी होते तो उनकी 


_ स्वीकृति मिल सकती थी-“हमारे आयोजन की पृष्ठ- 


भूमि अथवा मूल परिपूर्ण लोकतांञिक राज्य की स्थापना 


.. करना हैँ, जिससे समतावादी समाज का निर्माण हो 


जिसमे हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने तथा 





अक्तूबर १९६३ 


_ आत्मपूर्ति का समान अवसर प्राप्त हो ब प्रत्येक सदस्य को. 


सभ्य ढंग के जीवन-स्तर के लिए पर्याप्त न्यनतम निश्चित. 
ही मिले ताकि यह समान अवसर की प्राप्ति वास्तविकता 
का रूप धारण कर सके ।” द्वितीय और तृतीय योजना 
के प्रतिवेदन में उद्देश्यों की और भी विस्तत व्याख्या 
की गयी हैँ तथा उन्हें निश्चित ढंग से प्रस्तत किया गया हे। 
तृतीय पंच वर्षीय योजना में प्रथम वाक्य हैं: भारत के 
विकास का मूल उद्देश्य निश्चय ही' भारतीय जनता को 
एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना 
होना चाहिए।” क्‍ 


पाधन को साध्यः समझने का परम नहीं होता . 
चाहिए। भारी उद्योगों का विकास, इस्पात का उत्पादन, . 
तेल-स्रोतों का विस्तार, विद्युत उत्पादन, ये सब साध्य 
प्राप्ति के उपकरण हैं। यदि उन करोड़ों लोगों के जीवन को 
पूर्ण बनाता है, जिनका १२ वर्ष के आयोजन के पश्चात 
भी कठिनाई से गूजर-बसर हो पाता है, तो प्रगति आंकने 
के माप कुछ और. ही हैं। औद्योगीकरण और शक्ति तो 
सामान्य लोगों के जीवन को पूर्ण बनाने हेतु स्रोत प्राप्त 
करने के साधन हैं। जैसा कि पूना में १९६१ में अखिल 
भारत सर्वे सेवा संध और 'गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ 
पोलिटिक्स एण्ड इकनॉमिक्स' के संयुक्त तत्वावधान में हुई 
गोष्ठी में जोर दिया गया था कि सर्वोच्च प्राथमिकता 
हर काम चाहनेवाले व्यक्ति को रोजगार देने के उद्देश्य द 
को दी जानी चाहिए, जिससे कि वह अपनी न्यूनतम 
आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा न्यूनतम भौतिक सुख की. 


प्राप्ति कर सके । गांधीजी के सर्वोदय समाज से यह 
विचार मेल खाता है । 


कृषि समस्याएँ 


इसका अर्थ यह है कि योजना ग्रामोन्मुखी होनी 


चाहिए। गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में ग्रामीण 


अर्थ-व्यवस्था के समग्र विकास को सर्वोपरि स्थान ॥ 
दिया गया था | यह सच है कि क्ृषि उद्योग के. 
पुनर्गठनार्थ गांधीजी के पास कोई विशिष्ट कार्यक्रम 
नहीं था, परन्तु अपने रचनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने 











कृषि में युवरे तरीके अपनाने का जोरदार आग्रह किया 
और कहा कि इसके विकास के लिए जिन कोगों के 
पास छोटे खेत हैं तथा जो आवश्यक साधन प्राप्त 
नह कर सकते, उन्हें सहकारी संगठन में आवद्ध हो जाने 
के लिए उत्साहित किया जाना चााए हुए । सहकारी खेती 
का आग्रह उन्हाने वतेमान अवस्था को देखते हुए आर्थिक 
बचत के साधन के रूप में किया। सहकारी संगठन का 
विचार उन्होंने गोपालन, गोसंवर्द्धन और द्वग्ध उत्पादन 
बढ़ाने के लिए भी किया । जनता के प्रति जिम्मेदार 
सरकार के अभाव मे उन्होंने भू-स्वामित्व के प्रदन पर 


अधिक विचार नहीं किया । आज की परिवर्तित अवस्था _ 


में आचार्य विनोबा भावे इस समस्या का हृदय 
परिवर्तत, अधिकतम अहिंसा और न्यूनतम राजकीय 
सहयाग पर आधारित कार्यक्रम के जरिये करने की 
कोशिश कर रहे है । 

तृतीय पंच वर्षीय योजना के उद्देश्यों में यद्यपि क्रपि 
के- विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है : उद्योगों 
के लिए कच्चे माल तथा विदेज्ञी मद्रा प्राप्त करने हेतु 
निर्यातीय क्रषि सामग्रियों के उत्पादन पर जो अधिक 
वल दिया गया हैँ, वह कुछ असंगत लगता हैं । निश्चय 
ही हम खेतों में अधिक पैदावार करना चाहते है, जिसमे 
कुल कृषि उत्पादन बढ़े, ताकि अन्न के मामले में 
स्वालम्बी बन जायें। तथापि, इससे भी अधिक स्वागताहं 
है वे उपाय जिनसे क्रषि से होनेवाली आय में वद्धि के लिए 
उत्पादन स्तर ऊचा उठे और कृषि तथा शहरी उद्योगों, 
व्यापार, वाणिज्य तथा माध्यमिक या तीसरी श्रेणी की 
सेवाओं से होनेवाली आय के बीच जो महान अन्तर हे 
वह कम हो। 


स्थानीय स्रोतों पर बल 

विभिन्न क्पि कार्यों में यांत्रीकरण अपनाने अथवा 
फसलों के लिए उवरकों का उपयोग करने से ही क्रपि 
म॒ सुधार नहीं हो जायगा। ये दोनों ही उपयोगी है, परन्तु 
जंसा कि गांधीजी ने हमेशा यह आग्रह रखा कि क्रत्रिम 
सावना का अपनाने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना 








ह-प्रामोद्योगों का 


आयोजन का गांघीचादी दृष्टिकोण १३ 


चाहिए कि उपलब्ध साधन-ख्रोतों का पृ्ण उपयोग 
ता हू । यदि किसी कार्य को करने के छिए जन और 


बल शक्ति उपलब्ध हूँ तो उसके बदले यांत्रिक शक्ति 


का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह उत्पा- 
दन-स्तर बढ़ाने के लिए स्थानीय खाद-खल्रोतों का उचित 
आरक्षण और पूर्ण उपयोग करने के वाद ही उर्वरकों का 
इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि कम परिमाण 
में उपछब्ध हैँ तथा महंगे भी । समूचे गाव के लिए खाद- 
खोत का आरक्षण प्रत्येक ग्राम आयोजन का एक 
अत्यावश्यक भाग होना चाहिए-जंसे क्रि भ-आरक्षण 
स्थानीय श्रम से किया जाता हु-और रूघु-सिचाई 
कार्यों के जरिये जल-स्रोतों का आरक्षण भी किया 
जाना चाहिए। पश-पालन से प्राप्त होनेवाले धन को 
मृत पशुओं के शव के हर भाग का पूर्ण उपयोग कर बढ़ाया 
जा सकता हू । पशु-भव सम्प्राप्ति कार्यक्रम से जो लोग 
गशबच्छेदन, चर्मशोबनन तथा अन्य सह-प्रशोबन कार्यों में 
लगे हूँ, उनका सामाजिक स्थान उन्नत होगा और 
आय-स्तर भी वढेगा। 


दोहरी हानि 

गांबीजी के विचार से ग्रामीण निश्चलता और फल- 
स्वरूप गांवों की घोर गरीबी के लिए मख्यतः: जिम्मेदार 
ह्वास। वे प्राय: कहा करते थे कि इससे 
गाव को दोहरी आर्थिक हानि होती है । ग्रामीण लोग 
विःनन्न पूरक धंधों तथा सहायक अथवा मख्य उद्योगों 
म उत्पादन कर-जिसकी गाँवों तथा झहरों दोनों ही 
जगह माग थी-जो आय करते थे, वह बंद हो गयी । अपनी 
आवश्यकता पूर्ति के लिए भी उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई 
का पसा देशी-विदेशी चीजें खरीदने में खर्च करना पड़ता 
था; जब कि वे उन वस्तुओं का. उत्पादन स्वयं ही कर 
सकते थे और कम पैसे में अपनी आवश्यकता पूरी कर 
सकते थे । गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में इन 
उद्योग-धंधों की पुनस्स्थापना का प्रमुख स्थान था। 

अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुटीरोद्योगों के महत्व 
का समझते हुए उनके विकासार्थ प्रथम पंच वर्षीय 
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.. के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिएं, बशततें 


१४ क्‍ खादी ग्रामोद्योग : 


योजना में प्रावधान रखा गया । द्वितीय योजना में मोटे 
तौर पर इस बात को स्वीकार किया गया कि सर्वे 
साधारण की देनिक उपभोक्ता सामग्रियों की 
आवश्यकता अधिकाधिक ग्रामीण और अन्य कुटीरोद्योगों 
के जरिये ही पूरी करने की कोशिश की जानी चाहिए । 
यह स्वीकार किया गया कि सरकार ऐसी नीति अपनाये 
कि वह इन उद्योगों को सहायता दे तथा संगठित भारी 
उद्योगों के उत्पादनों की स्पर्धा में संरक्षण प्रदान करे। 
यद्यपि इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि 
सव॑ साधारण मांग की हर तरह की उपभोक्ता सामग्रियों 


की बढ़ते परिमाण में पू्ति ग्रामीण और कुटीर उद्योगों 


द्वारा की जा रही है, तथापि गत. १२ वर्ष के आयोजन में 
यह बात तो स्पष्ट दिखाई दी है कि इन उद्योगों के जरिये 
लोगों को काफी संख्या में रोजगारी मिली है । 


ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग 


समग्र अर्थे-व्यवस्था पर स्पष्टतः: इस कार्यक्रम का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राप्त सफलता की 
समीक्षा करते हुए १९६१ के सर्वोदिय सम्मेलन में श्री 
जयप्रकाश नारायण ने आग्रह किया था कि ग्रामीण- 
अर्थ-व्यवस्था के वेविध्यीकरण की समस्या पर अधिक 
विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया जाय और ऐसा परम्परागत 
उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों को-त सिर्फ देहाती 
क्षेत्र की बल्कि शहरी क्षेत्रों की भी नयी उपभोक्ता 
और उत्पादक सामग्रियों की आवश्यकता पूरी करने के 
लिए-आरम्भ करके किया जा सकता है । ये उद्योग बहुत- 
कुछ स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्चे माल-कृषिक तथा 
अन्य-पर निर्भर कर सकते हैं। तथापि, अपने क्षेत्र के 
बाहर से कच्चा माल मँगाने पर किसी तरह का प्रति 
बंध नहीं लगाया जाना चाहिए । मुख्य ध्येय गांव के 
अतिरिक्त श्रमिकों को यथा सम्भव उनके घर या पास- 
पड़ोस में रोजगारी प्रदान करने के लिए उपयक्त किस्म 
का कार्य देना होना. चाहिए । द 


फिर, नये अथवा पुराने उद्योगों में भी उन्नत तकनीकों 





अक्तूबर १९६३ 


कि इन पद्धतियों अथवा उपकरणों के इस्तेमाल से काम. 
पर छगे श्रमिकों का विस्थापन न हो अथवा शोषण , 
को प्रश्नय न मिले । इस तरह के विस्तृत और प्राणवान 
कार्यक्रम का आरम्भ करने के लिए श्री जयप्रकाग 
नारायण ने ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग की स्थापना 
का आग्रह किया । ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति 
की स्थापना तथा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 
आयोजन समिति के प्रति जिम्मेदार किसी एक संस्था _ 
के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों के सघन विकासार्थ योजना- 
बद्ध यानी अनुक्रमिक कार्यक्रम स्वीकृत कर योजना 
आयोग ने इस मांग के मूल की पूर्ति कर दी है। 


मल उद्योगों का राष्टीोपकरण 


यह गर क्पि उत्पादनों के विकेन्द्रीक रण का काये क्रम हूं, 
जिसमें उत्पादन केन्द्र गाव-गाँव में फंले रहेंगे, ग्रामीण - 
ही उनके मालिक होंगे और वे ही उनका संचाछ्त 
विभिन्न स्तरों पर अपने पंचायत माध्यमों अथवा सहकारी 
समितियों के जरिये करेंगे। लेकिन जैसा कि गांधीजी , 
ने समझा था, कुछ उत्पादन ऐसे हैं जिनका संचालन व. 
नियंत्रण राष्ट्रीय अर्थ॑-व्यवस्था के हित में किसी केन्द्रीय 
अधिकारी के हाथ में रहना चाहिए। जिन्हें हम आज भारी 
उद्योग कहते हैं, उन्हें ही उन्होंने मूल उद्योग कहा था। 
इनकी आवश्यकता उत्पादक माल देने तथा विद्युत्‌ पेदा 
करने के लिए है, जो कि आधुनिक समाज की आवश्यकताएं 
पूरी करने हेतु हमारी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत तथा 
प्राणवान बनाने के लिए परमाश्यक है। यह गांधीजी का 
एक आधारभूत सिद्धांत था कि इस तरह के उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अर्थात्‌ उन्हें सरकारी 
स्वामित्व और नियंत्रण में चलाया जाना चाहिए।.. 
अधिकारों के केन्द्रीकरण होने से नौकरशाही की अवस्था 
पैदा न हो और न मालिक-नौकर का सवाल पैदा हो 
इसके लिए गांधीजी यही उपाय बताते कि श्रमिक को 
स्थान सहयोगी और भागीदार का होना चाहिए। 


चूंकि सर्वोदय का अर्थ है सबका भला, जो कि अधिका- 
घिक लोगों के अधिकाधिक भले से अछग हूँ, अतः 











आयोजन का गांधीवादी दृष्टिकोण श्प्‌ 


गांधीजी ने निजी तौर पर अथवा सिडिकेंट या निगमों 
द्वारा चलायी जा रही व्यापारिक संस्थाओं को निर्मूल 
करने की कल्पना नहीं की । परन्तु उन्होंने इनके अधीक्षकों 
से आग्रह किया कि वे श्रमिकों को कार्य-नियमों तथा 
मुनाफे में अपना भागीदार व सहयोगी दोनों ही समझें। 
जबकि उन्होंने इन संस्थाओं के अधीक्षकों के उद्यम, 
कुशाग्रता और योग्यता को मूल्यवान माना, तो उन्हें 

उन्होंने जनता का न्‍्यासी भी कहा। उन्हें अपने कला- 
कौशल का उपयोग संस्था के लिए जन-सेवीं के रूप में 
करना चाहिए। इसके लिए उन संस्थाओं के-जिनको अभी 
निजी अथवा गे र-सरकारी विभाग कहा जाताहै- अबी- 
क्षकों के हृदय-परिवर्तन की आश्यकता हूँ । प्रन्यासिता 
के विचार को ऐच्छिक रूप से नहीं अपनाये जाने पर 
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज को कानूनी कार्यवाही 
करनी होगी। 


प्रगति का मूल्यांकन 


आयोजन में गांधीजी के आदर्श तथा सामाजिक 
मूल्य जिस हृद-तक समाहित हैं, उस हद तक यह दावा 
किया जा सकता हे कि यह उस दिशा में प्रगति कर रहा है 
जिस दिशा में स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत की 


प्रगति की कामना गांधीजी करते थे। परन्तु यदि हम 
भव्य के आकर्षण में बह गये, यदि हम गति को जबरदस्ती 
आगे ढकेलने की कोशिश करते हैं, यदि हम औद्योगिक 
दृष्टि से उन्नत देशों की विकास पद्धति की नकल करने 
का प्रयत्न करते हें, यदि हम बेकारी और अर्घ-बेकारी 
को देश में जड़ जमाने देते हैं और यदि हम आय तथा 
धन में असमानता बढ़ने देते हैं, तो यह कहा जा सकता हैं 
कि आयोजन अपने उद्देश्य में असफल रहा है, फिर चाहे 
समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर जो भी रही हो 
और इस्पात के उत्पादन, विद्युत उत्पादन, तेल, गैस और 
कोयला-स्रोतों की प्राप्ति कितनी भी अधिक क्‍यों न हो 
अथवा रेडियो और टेलीफोन जैसी उपभोक्‍ता सामग्रियों 
में प्रति व्यक्ति खपत कितनी भी क्‍यों न बढ़ी हो । न सिर्फ 
गांधीजी, वल्कि जो प्रगति का मूल्यांकन एक अच्छे 
जीवन से करते हैं, उनके अनुसार एक मात्र कसौटी यह हैं 
कि आयोजन किस हद तक बढ़ती हुई आबादी के लिए 
पर्याप्त भोजन, अच्छे वस्त्र, शुद्ध-स्वच्छ जल, आवास, 
साक्षरता, स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण और इन सबके भी 
ऊपर अपने निर्वाह के लिए काम करने का अधिकार देने 
में सफलता प्राप्त करता हूँ। 


पूना: ३ अगस्त १५६३ छे 


जिन व्यक्तियों की सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति हो उनमें ये तीन गुण होने चाहिए : 


(१) सबसे पहले निर्धारित संविधान में निष्ठा; (२) सर्वोत्तम प्रशासकीय 


क्षमता; (३) हर प्रकार के शासन के योग्य गुण और न्याय-परायंणता; 
क्योंकि जो न्यायपूर्ण हे, यदि वह सभी शासनों में समान न हो तो न्याय का स्तर भी 


बदलना ही चाहिए। 





“-अरस्त्‌ : पोलिटिकश्स 
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. वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों-एक-दो छोटे-मोटे 





ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चन्द पहलू 


मोरारजी देसाई 


भारत में गरीबी का उन्मूछन करना कोई सहज -काम नहीं हे। कृषि, विकास का ममेस्थल है| उसे उत्पाइनशील बनाना . 

पड़ेगा । दस्तकारियों, कुटीर तथा अन्य उद्योगों के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना होगा। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के... 
अन्तर्गत जनता को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व स्ववम्‌ उठाना पड़ेंगा। गरमीण भारत का भावी चित्र ऐसा 

होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से वह समृद्ध दो और ग्रामीण लोकतांत्रिक दृष्टि से काम में हवाथ बटायें। द 


भारत में आयोजित आर्थिक एवम्‌ सामाजिक विकास 


कार्यक्रम एक दशक से भी कुछ पहले प्रारम्भ हुआ 


था। आज हम तीसरी पंच वर्षीय योजना के मध्य से गुजर 


रहे हैं । हंमारी समस्त योजनाओं के पीछे भविष्य की एक 
ऐसी कल्पना है कि भारत निर्धनता के अभिशाप से 


मुक्त होगा और देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा 


जीवन व्यतीत करने हेतु अवसर प्राप्त होंगे। इस कल्पना 
को साकार रूप देने हेतु हम स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन के 
समय से ही प्रयत्नशील रहे हैं। जब तक हमें आ्थिक 
स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता के 
कोई माने नहीं होते । इस आशिक स्वतंत्रता की. प्राप्ति 


के लिए ही तो देश ने सोच-विचार कर वर्षों की आथिक 


गतिहीनता को तिलांजलि दी और विकास के हरुम्बे 
मार्ग पर प्रथम चरण रखा है। 


निधनता की समाप्ति 


देश के ४४ करोड़ से भी अधिक लोगों को एक अच्छा 
जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध कराना कोई 


मामूली कार्य नहीं हू । यह एक बड़ा भारी काम है ; 


और इसे पूरा करने में अनेक वर्ष छुग जायेंगे। निर्धनता 
की समाप्ति कोई चुटकी भर में कर लेनेवाला सहज 
काम नहीं है। यह काम कतिपय व्यक्तियों दरा-चाहे 





कार्य करने से पूर्ण नहीं हो सकता । देश की अर्थ-व्यवस्ा 
के प्रत्येक अंग - खेत, कारखाने, खानें और वकले 
उत्पादन में वृद्धि होनी ही चाहिए । अर्थ-व्यवस्था के. 
ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही पहलओं में परिवर्तन तथा 
विकास होना ही चाहिए । 





भारत के विशाल जनसमूह का जीवन स्तर ऊँचा 
उठाने के महान कार्य में स्वयम्‌ ग्रामीण भारत की ही 
अनेक कठिन समस्याएँ हैं । भारत मूलतः ग्रामीण है और 
काफी समय तक ऐसा! रहेगा। इसकी लगभग ८० प्रतिशत 
आबादी गाँवों में रहती है। इस गाँवों के विकास के बिना 
भारत का विकास अपूर्ण और अवास्त॒विक अर्थात्‌ कृत्रिम 
या दिखावटी ही रहेगा | वस्तुतः देश की गरीबी की 
जड़ें इसके गाँवों में निहित हैं। अतः ग्रामीणों की अपना 
जीवन-स्तर ऊँचा उठाने तथा बेहतर जीवन बनाने के. 
प्रयत्न में सहायता करना ही हमारा तात्कालिक, सामा- 


. जिक एवम्‌ आर्थिक लक्ष्य है। ग्राम-समृद्धि वह आधार 
है जिस पर ही देश के आर्थिक विकास की इमाख 
खड़ी करने की आवश्यकता हू । 


उत्पादन वृद्धि के लिए उपाय 


गाँवों में हर आठ में से सात व्यक्ति जीविकोपार्गी 
के लिए क्रषि पर निर्भर करते हैं और वह उनका मुख 








' ग्रामीण अये-व्यवस्था के चन्द पहल १७ 


पेशा है । भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा 
भाग कृषि से प्राप्त होता है, जबकि अमेरिका में 
क्रषि का योगदान ९ प्रति झत और जापान में 
१८ प्रति शत है। कृषि के आधुनिकीकरण और 
विकास में ही ग्राम-समृद्धि अथवा राष्ट्र की 
समृद्धि भी निहित है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में 
हमने कृषि को सर्वोपरि प्रमुखता दी है और सच तो यह है 
कि आगामी पनद्रह वर्षों में भी इसको प्राथमिकता देनी 
पड़ेगी। जबसे योजनावद्ध आर्थिक विकास प्रारम्भ हुआ 
है, भारत का क्रपि उत्पादन बढ़ रहा हैँ, परन्तु देश की 
आवश्यकताओं की पूति करने के लिए वृद्धि की यह 
गति अब भी बहुत धीमी है। भारत संसार के उन 
देशों में हे जहाँ प्रति एकड़ उत्पादन न्यूनतम है। 
प्रति एकड़ अधिक उत्पादन करके क्ृषि-उत्पादन में 
तीब्र वृद्धि करने की सम्भाव्यता हमारे लिए एक चुनौती 
हैं और साथ ही साथ कृषि उद्योग के लिए एक गवे की वात 
भी। सिंचाई-जोकि कृषि का प्राण' है-की सुविधा, 
उर्वरक, उत्तम वीज और खेती-बाड़ी के उन्नत उपकरण, 
और इन समुन्नत उपकरणों का उपयोग करने के 
लिए सुशिक्षित तथा उद्यमशील किसान हों तो मुझे 
विश्वास है कि क्ृपि-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि सम्भव हैं। 
वस्तुत: हमारे समस्त कृषि कार्यक्रमों का ध्येय, ये सब चीजें 
शीघ्य और व्यापक रूप से प्रदान करना हैं। 
मरंस्थल 

. क्रष्नि उद्योग संसार के अधिकांश विकासोन्मुख 
देशों का रावण की नाभि के समान एक मर्मस्थल हें। 
किसी भी प्रक्तार के कृषि संगठन या व्यवस्था में उत्पादन 
बढ़ाने की समस्त समस्याओं में अधिकतम कृषि-उत्पादन 
सुनिष्चित करना सबसे कठिन समस्या ।सद्ध हुई है। 
ग्रामीण समस्याओं के अत्यधिक महत्वपूर्ण एवम्‌ कठिन 
होने के कारण देश में शांतिपूर्ण लोकतंत्रात्मक प्रणाली 
से आ्थिक परिवर्तन लाने के इस संघर्ष की विजय या 
प्राजय ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगी। लोगों को धैयंपूर्वक 
समझा कर प्रेरित करने और अधिक विस्तार सेवाओं, 





खेती की आवश्यक चीजों की अधिक पूति, उधार तथा 


बिक्री सुविधाओं, प्रभावकारी भूमि-सुधार और क्ृषि- 
उत्पादनों के उचित मूल्य के रूप में सक्रिय सहायता देने के 
सफल परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हूँ। सिंचाई के 
साधनों में निरन्तर वृद्धि की जा रही है और अधिकाधिक 
किसान पानी से भरे हुए खेतों में बोआई करने (वेट 
फामिग ) के तौर-तरीके सीख रहे हैं। वस्तुतः: भारत 
की खेती योग्य समस्त भूमि के आधे हिस्से यानी १७ 
करोड़ ५० लाख एकड़ में सिचाई सुविधाएँ प्रदान करने 
का विचार है, जवकि फिड्हाल सात करोड़ एकड़ भमि 
में ही सिंचाई होती है । इससे भारत में कृषि को वर्षा 
पर निर्भर रहने से मक्ति दिलाने में बहुत सदह्दायता 
मिलेगी । 


ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उद्योग 


कृषि-उत्पादन बढ़ाना एक प्रक्रिया है जिसमें समय 
लगेगा; और जिसके लिए घेयें, कुशल आयोजन तथा 
संगठन की आवश्यकता है। इसे उ्वं रकों, सुधरे उपकरणों 
की पूति और अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री के लिए 
औद्योगिक क्षेत्र की ओर से अधिकाधिक मदद की 
आवश्यकता है। देश में आथिक विकास की समग्र 
योंजना के लिए कृषि का महत्व इतना वड़ा हैं और 
ग्राम-समृद्धि से इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि 
मौजूदा और भविष्य की योजनाओं में इसे अधिक 


उत्पादक तथा लाभप्रद बनाने के लिए बड़े प्रयास करने ही 


चाहिए एवम्‌ किये जायेंगे । 


अधिक उत्पादनशील क्षषि के अतिरिक्त ग्रामीण 
क्षेत्रों की समृद्धि को कुछ उद्योगों की भी आवश्यकता हैं, 
ताकि वहाँ के ७ करोड़ ४० लाख परिवार शहरों तथा 
नगरों में रहनेवाले परिवारों के साथ कदम मिला कर 
चल सकें । अकेली उन्नत यानी फलछती-फूलती कृषि से ही 
देश के लगभग ८० प्रतिज्त ग्रामवासियों को उपयुक्त 
आय सुनिश्चित नहीं हो सकती । और फिर, आज बेहुत 
अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इस - भारी 
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निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है और यह 
काम मुख्यतः उद्योगों के जरिये ही किया जा सकता है । 
उद्योग एक महान्‌ आधुनिकीकारक पहल है और नवीन 
विचारों के द्वार उन्मुक्त करता है। इसके प्रभाव से 
कृषि और समस्त ग्रामीण समाज लाभान्वित होगा । 
जब हम इस संदर्भ में उद्योगों की चर्चा करते हैं तो अनेक 
महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं। कौन-से यानी किस प्रकार के 
तथा कितने उद्योग ग्रामों में शुरू किये जा सकते है ? 
औद्योगिक विकास की समग्र योजना के साथ इनका कैसे 
तालमेल बैठाया जा सकता है ? उद्योगों को स्थापित 
करने हेतु किस प्रकार के स्थल का चुनाव हमें करना 
हैं? उद्योग विकास के लिए आवश्यक वित्त कैसे 
प्राप्त किया जाय ? 


विस्फुरण आवश्यक 


औद्योगिक विकास की हमारी समग्र योजनाओं में 
यंत्रचालित बड़े उद्योगों एवम्‌ कुटीर और दस्तकारी 

उद्योगों दोनों का ही अपना-अपना स्थान है। देश 
के आथिक विकास और प्रतिरक्षा दोनों के लिए आवश्यक 
जटिल वस्तुओं के उत्पादन हेतु हमें बड़े कारखाना 
उद्योगों की जरूरत है । किन्तु ग्रामीण भारत के इकतरफे 
पेशेवर ढाचे में विविधता लाने के लिए दस्तकारियाँ 
तथा गआआ्रामोद्योग महत्वपूर्ण हैं। दृरदर्शी दृष्टिकोण से 
विचार करने पर एक संतुलित और कुशल औद्योगिक 
स्वरूप का विकास करना आवश्यक प्रतीत होता हे। 
पश्चिम के औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के अनभव 
से हम कतिपय शहरों में उद्योगों के केन्द्रीकरण के फल- 
स्वरूप उत्पन्न हानियों से परिचित है। 


. भारत में भी अभी हार ही तक जो थोडे-बहत 
उद्योग विकसित हुए हैं, वे कुछ नगरों के आस-पास ही 
हुए हैं। कतिपय बड़े नगरों में इस प्रकार के केन्द्रीकरण से 
कुछ प्रारम्भिक छाभ हो सकते हैं, पर कुछ ही समय बाद 
लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा अन्य लोकसेवाओं 

और सुविधाओं सस्बन्धी-इनमें जल व बिजली की 


खादी ग्रामोद्योग : 
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॥। पु 


सुविधाएँ भी शामिल हँ-अनेक गम्भीर समस्याएँ एक 
बुराइया पेंदा हो जाती हैं। 


अतः हमें अपने उद्योगों की योजनाएँ एक ऐसे हो हे 
बनानी पड़ेंगी कि उनसे हम उन गंभीर सामाजिक और 
आशिक बुराइयों से बच सकें जो प्रायः कुछ ही शहरों 
में उद्योगों के संकेन्द्रण से खड़ी हुआ करती है। हब 
प्रसंग में यहा यह जानना रुचिकर होगा कि भारत के 
सबसे बड़े दस शहरों में उसकी पांच प्रति शत जन 
संख्या है, जबकि जापान में २० प्रति शत, इंग्लैण्ड में १८ 
प्रति शत और संयुक्त राज्य अमेरिका में १२ प्रति शत। 
लेकिन हमें जापान या ब्रिटेन की तरह जन-संख्या का भारी 
केन्द्रीकरण नहीं चाहिए । इसके साथ ही हम प्रत्येक गौव 
की दीर्ध-स्तरीय उद्योग का केन्द्र भी नहीं बना सकते | 
इसलिए उद्योगों की आदर्श संरचना यह लगती है कि. 
देश में कुछ एक-सौ उद्योग केन्द्र हों जो पूरे देश 
भर में अच्छी तरह फंले हों । इस प्रकार के ये केद्र 
औद्योगिक विकास के प्रतिनिधि केन्द्र होंगे। उद्योगों की 
ऐसी संरचना यानी स्थापना से गाँवों और शहरों के 
बीच जो अंतर हूँ उसमें कमी हो सकेगी। इस प्रकार 
उद्योगों की प्रस्थापना के साथ-साथ हमें एक ,नये 
प्रकार के उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता है। 
वे न तो कुटीर एवम्‌ दस्तकारी उद्योगों जैसे ही होंगे 
और न यंत्र-चालित बड़े उद्योगों जैसे ही और इस 
प्रकार के उद्योगों में छोटे उद्योगों जैसी लोगों को काम 
देने की क्षमता होगी तथा बड़े उद्योगों जैसी उत्पादत- 
क्षमता । देश की पूर्ण एवम्‌ अर्ध-बेकारी की गंभीर _ 
समस्या का बहुत-कुछ समाधान इस प्रकार के उद्योगों 
के विकास में सफलता पर ही निर्भर है। 


बचत पर जोर 


हमारे ग्रामीण अथवा समूचे आर्थिक विकास का 
स्वरूप चाहे जो भी हो, हमें अपनी विकास योजनाओं के 
लिए साधन-श्नोत खोजने ही पड़ेंगे । यह कैसे हो! 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर ब्रिटेन, जमेनी और जांपाव 
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में औद्योगीकरण* कृषि क्षेत्र से साधन-स्रोत छीन कर 
किया गया । भारत में हम उस अनुभव की पुनरावृत्ति 
नेहीं करना चाहते । परन्तु यह आवश्यक और महत्वपूर्ण 
हैँ कि कम से कम खेती कें विकास के लिए तो उससे 
साधन-स्रोतों की पूरति हो । विकास के लिए आवश्यक 
सभी वित्त की पूति या तो हमारी बचत से करनी पड़ेगी 
या फिर किसी दूसरे की बचत से । यहाँ आकर ग्रामीण 


बचत अभियान, कराधान, अनिवार्य जमा योजना और 


स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का महत्व सामने आता है । इनमें से 


पहले तीन-जहाँ तक उनका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग से 


सम्बन्ध हैं-प्रामीण क्षेत्रों में बचत निर्मित तथा सक्रिय 
बनाने के लिए है तो स्वर्ण नियंत्रण आदेश का ध्येय 
स्वर्ण जैसी अनुत्पादन चीज पर बचत को लगाने से 
रोकना है । मौजूदा हालत में स्वर्ण खरीदना देश का 
अहित करना है, क्योंकि जितना सोना आज खरीदा 
और बेचा जाता हे वह अधिकांशत:ः चोरी से लाया 
हुआ होता है । इस प्रकार से प्राप्त सोने से देश को 
नुकसांन और तस्कर व्यापारी को फायदा होता हे । 


सहकारिता, विद्युतीकरण, गोदाम तथा बिक्री 
सम्बन्धी सुविधाओं जैसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के और भी 
अनेक पहल हैं, जिनका विकास ग्राम-प्रधान भारत 
का स्वरूप बदलने के लिए किया जा रहा है । सहकारिता 
और विद्युतीकरण दोनों ही ग्रामीण प्रगति की गाड़ी 
खींचनेवाले दो बल हैं। कृषि क्रांति के आरम्भ और 
संचालन तथा साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी संस्क्ृतियों 
के मध्य भारी अंतर को कम करने के लिए ये दोनों 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। 


त्रि-सुत्री व्यवस्था 


भविष्य के ग्रामीण भारत की कल्पना केवल आर्थिक 
ही नहीं है । लोकतंत्र के रूप में विकास योजनाएँ बनाने 
तथा कार्यान्वित करने के काम में ग्रामीणों सहित हर 





व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवम्‌ सक्रिय भाग लेने के लिए 
अवसर प्रदान करना आवश्यक है। पंचायत राज 
ग्रामवासियों को ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए है। 
पंचायत राज देश के ग्रामीण विकास और स्थानीय 
प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक व दूरगार्मी 
परिवर्तन है। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य समस्त 
ग्रामंवासियों को ग्राम विकास योजनाओं में भाग लेने के 
अवसर प्रदान करना है । यह ब्रि-सूत्री व्यवस्था हे, जिसमें 
तीन निर्वाचित स्थानीय संस्थाएँ आती ह-ग्राम स्तर पर 
पंचायत, सण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला 
स्तर पर जिला परिषद। पंचायत राज की महान 
सम्भाव्यताएँ इस बात में निहित हैं कि राज्य सरकारों 
के मार्गदर्शन व निरीक्षण में ग्राम विकास की योजनाएँ 
कार्यात्वित करने का अन्तिम उत्तरदायित्व अधिकाधिक 
रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिये ग्रामीणों पर 
पड़ता जायगा। 


लोकतांत्रिक भागीदारी 


यद्यपि पंचायतें हमारे देश की प्राचीन संस्थाएँ हें, 
पर लोक कल्याण यानी गौव के सामान्य हित की दृष्टि 
से गाँवों का विकास करने का जो उत्तरदायित्व उन्हें 
सौंपा गया है, वह अपेक्षाकृत नया ही है। पंचायत राज के 
अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को नहीं तो कम से कम 
पंचायत समितियों को तो स्थानीय साधन-स्रोतों का 
पूरा उपयोग करने के लिए योजनाएँ बनाना और उन्हें 
कार्यानिवित करने के लिए वित्तीय. साधन-ख्रोत यदि 
पूरे तौर पर नहीं तो कम से कम आंशिक रूप में जुटाना 
सीख ही जाना चाहिए । आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण 
संस्थाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी से परिपूर्ण यही तो 
वह ग्रामीण भारत का चित्र है, जो गांधीजी ने हमारे 
सामने रखा था। 


नयी दिल्‍ली: ४ सितम्बर १९६१३ द पे 
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शैक्षणिक प्रगति तथा औद्योगीकरण 





कन्दस्वामी अरुणाचल्म्‌ 


योजना आयोग ने १९५१ में संगठित और सुव्यवस्थित राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देह्यों की पुनः व्याख्या की, तौ 


#घ, 


तरीके तथा * ' 


विषय-सामग्री तैयार की एवम्‌ उसके लक्ष्य को नया रूप दिया । शिक्षा में शइरी मूल्यों की प्रमुखता होने की वजह से ._ 
आर्थक विकास का पलड़ा भी शहरी क्षेत्र कौ ओर झुका हुआ दै। देक्षणिक सुविधाओं की दृष्टि से अमाव-प्रस्त ग्रामीण... 
क्षेत्रों में गरीबी तथा अन्य बातों की कमी भी पायी जाती है। यदि झामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का विस्तृत 
. पैमाने पर विस्तार किया जाय, तो वां औद्योगीकरण के लिए पातावरण निर्मित करने में बहुत सद्दायता मिछेगी। 


शिक्षा अर्थ-व्यवस्था को अनेक दृष्टियों से प्रभावित 
.. करती है। न केवल यह कौशल प्रवाह में वद्धि 
करती है वरन्‌ नयी-तयी तकनीकों की ज्ञान-प्राप्ति में 
सहायता भी देती है ।और फिर, यह प्रगति-अवरोधक 


पुराने दृष्टिकोण था विचार को नष्ट करने की ओर 


प्रवृत होती है; यह ज्ञान को उत्पादन के साथ जोड़ती 
है। दूसरी ओर शिक्षा-पद्धति पर अर्थ-व्यवस्था की 
तरफ से विज्ञान के जरिये प्रतिक्रिया होती है, जिसने 
आज उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया हे 
तथा विद्यालयों में जिसकी अधिकाधिक शिक्षा दी जाती 
है। अतएव एक तरफ शिक्षा अर्थ-व्यवस्था को शक्ति- 
शाली बनाने में सहायक होती है; क्योंकि जन-शक्ति 
में यह एक प्रकार का निवेश अर्थात्‌ विनियोजन हैं, 


जबकि दूसरी ओर यह बहुत खर्चीढी बनती जा रही 


हैं। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, शिक्षा के 


लिए अधिक निधि दी जा सकती है। हमारी अर्थ-व्यवस्था 
की गति बर्मा और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों 


से भी धीमी है। हमारे यहाँ अभियंतों (इंजीनियरों) 
और वैज्ञानिकों की कमी है । हमें बहुत शीध्य ही 
सकड़ों-हजारों अपेक्षाइत अधिक योग्य व्यक्तियों कौ 
आवश्यकता है। द ः 


. अतएव शिक्षा न केवल बच्चों ते सहायता देने 


उनका जीवन बेहतर बनाने, जिस समाज में हम रहते 


हैं उसे समुन्नत करने तथा देश को अपने मार्ग में आगे 


बढ़ते रहने और अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करे में. 
समर्थ बनाने के लिए ही महत्वपूर्ण है; वरन्‌ यदि हम 
परिवर्तनशीछ प्राविधिक एवम्‌ वैज्ञानिक युग में अपना 
अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं तो उसके लिए अर्थात्‌ 
उस दृष्टि से वह परमावश्यक भी है। किन्तु मात्र विक्षा . 
ही पर्याप्त नहीं है, उसीसे काम नहीं चलेगा। महत्व. 
इस बात का भी हैँ कि शिक्षा कैसी और किस ढंग की. 
है; जिस संसार में हम रहते हैं, शिक्षा उसके अनुरूप . 
ही होनी चाहिए, उससे व्यक्ति को जीवन व परिवर्तनों 
के लिए तैयार होना ही चाहिए। मानव को अपना 
विकास करने तथा अपने को ग्रहणशील बनाने में भी 
शिक्षा से सहायता मिलनी ही चाहिए। और अन्त में, 
वह सभी तक अवश्य पहुँचनी चाहिए। ः 
स्वतंत्रता-प्राप्ति से पुर्व गे 
स्वतेत्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत में शिक्षा का उद्देश्य 
था-अंग्रेजी प्रशासन और सैनिक सेवाओं में काम-काज 
करने के लिए शिक्षित भारतीय वर्ग में से बावू यानी क्लर्क 
तैयार करना । उस वक्‍त के 'शिक्षित वर्ग' में अधिकांशतः 
क्लक और सैनिक तथा 'मुट्ठीभर' व्यावसायिक व्यक्ति 
ही थे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजों के एजेण्टों के रूप में 
काम किया। जिन विचारों और प्रभावों ने अंग्रेजों. 
को अपने देश में प्रेरित किया उनसे अनुप्राणित हो . 
उक्त स्वदेशी व्यक्तियों ने भी उन्हीं रीति-रिवाजों तथा 
नीति का अनुसरण किया और वह भी अधिक सघनता धर 
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के साथ। लोक शिक्षा के वजाय वर्ग जिक्षा उस वक्‍त 


का एक नियम-सा, फंशन-सी वन गयी थी और अनेक 
मामलों में आज भी बनी हुई हैँ। इस प्रकार की नीति 
का अंपरिहार्य परिणाम निकला विशुद्ध साहित्यिक शिक्षा 
पर जोर देने की अति और वह भी विदेश्ञी भाषा के 
माध्यम से। स्कूल और कालेज किसी एक स्तर के 
शिक्षित व्यक्ति पैदा करनेवाले कारखाने जैसे वन गये । 


देश जब आजाद हुआ तब ६ से ११ वर्ष तक की 
आयुवाल्ले ४० प्रति जत और ११ से १७ वर्ष तक की 
 आयुवाले १० प्रति ज्ञत बालक ही स्कूलों में जाते थे। 
देश के विभिन्न भागों, भिन्न-भिन्न वर्गों और विशेष कर 
गहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य शिक्षा सुविधाओं की 
व्यवस्था में असमानताएँ थीं । 

शिक्षा पद्धति के विभिन्न सोपानों पर काफी बर्बादी 
होती थी। प्राविधिक तथा वृत्तिक थिक्षा के लिए 
सुविधाएँ बिल्कुल अपर्याप्त थीं। प्रशिक्षण-विहीन शिक्षकों 
का अनुपात प्राथिमक विद्यालयों में ४१ प्रति शत और 
माध्यमिक विद्यालयों में ४६ प्रति शत से अधिक था। 
अध्यापिकाओं की बहुत कमी थी। अध्यापकों का 
वेतन-स्तर तथा नौकरी सम्बन्धी अवस्थाएँ सामान्यतः 
असन्‍्तोषप्रद थीं और किसी अंश तक निम्न शिक्षण-स्तर 
के लिए उत्तरदायी भी । 


स्वतंत्र देश में 

ऐसी अवस्था में न तो व्यक्तिगत अभिक्रम की आव- 
दयकता थी और न स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिलता था। 
नकल, पुनरावृत्ति, बिना किसी अंत अथवा अन्तर के 


एक ही काम की चक्‍की चलाते जाना (रुटीन वर्क) तब 


का एक परिशुद्ध नियम था। एक स्वतंत्र देश में इस 
प्रकार की स्थिति दीर्घ काल तक नहीं चल सकती थी । एक 
स्वतंत्र राष्ट्र में वहा के नागरिकों को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व 
वहन करना और राष्ट्र के शासन-संचालन में अधिकार 
काम में छाना पड़ता हैं। इस प्रकार एक नयी शैक्षणिक 
नीति और कार्यक्रम की रचना कर उसे समग्र देश में 
स्वीकृत कराना था। तदनुसार १९५१ में राष्ट्रीय 








३ १ 


योजना आयोग ने पुन: संगठित और सुव्यवस्थिन टाप्ट्रीय 
शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या की, तौर-तरीके तथा विषय 
सामग्री तैयार की एवम्‌ उसके लक्ष्य को नया रूप दिया । 


परिसाणात्सक विकास 
_ तत्पद्चात्‌ १९५०-५१ से १९५९-६० तक के दशक 

में सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जानेवाले वाधिक 
व्यय में वृद्धि हुई और प्रथम वर्ष का ६५ करोड़ रुपये 
का व्यय अन्तिम वर्ष (१९०९-६०) में दो अरब तक 
पहुँच गया। कुल खच-जिसमें स्थानीय संस्थाओं, शुल्क 
तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं का खर्च शामिल होता हैं- 
एक अरब चौदह करोड़ से बढ़ कर दो अरब सत्तानवें करोड़ 
रुपये तक पहुँचा । कूल जन संख्या के प्रति ६ से ११ वर्ष 
के आयु वर्ग के वच्चों का अनुपात प्रथम से पांचवी कक्षा 
तक १९५०-५१ में मात्र ४२ प्रति शत था। यह अनपात 
१९६०-६१ में बढ़ कर ६१ प्रति छत हुआ। तृतीय 
योजना की समाप्ति तक 3६ प्रति छत का हरूक्ष्यांक प्राप्त 
करना हैं। चतुर्थ योजना के अन्त तक आजा है कि स्कूछ 
जाने छायक आयवाले सभी बालक पढ़ने जाया करेंगे। 
यह सच है कि अन्य स्तरों पर भी पढ़ने के प्रातिवत्य में 
काफी वृद्धि हुई है, जैसे ११ से १४ वर्ष के आयु वर्ग 
का प्रातिशत्य १२ से बढ़ कर २८ प्रति शत हुआ, इसी 
प्रकार १४ से १७ वर्ष के आय वर्ग का प्रातिशत्य ५ से 
१०; और १७ से २३ वर्ष वाले आयु वर्ग का प्रातिणन्य 
०.९ से २.४हो गया। किन्तु यह भी एक तथ्य हें कि 
१४ वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवायये 
शिक्षा का जो संवेधानिक निर्देश हैँ वह अभी तक तो 
एक निर्देश ही बना हुआ हैं। 

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेसूर, पंजाव 
और दिल्‍ली जैसे राज्यों में अनिवार्य शिक्षा के लिए 
कानून बनाये जा चके हैँ । विद्यालयों में सघन प्रवेश 
के लिए योजनाएँ बनी हूँ । शिक्षकों (१५ लाख) को 
प्रशिक्षित करने की योजनाएँ भी बनायी गयी हैं । 

भारत में १९५०-५१ से १९५९-६० तक की अवधि 


में प्राथमिक थिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह 


तालिका १ (पृष्ठ २२) में दी जाती है : 
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द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ प्राविधिक और वृत्तिक 
शिक्षा के विस्तार की जरूरत महसूस की गयी। प्रा- 
विधिक तथा वृत्तिक शिक्षा की विकास योजनाओं में 
केन्द्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने हेतु १९४५ में 
प्राविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिपद 
गठित की गयी। सन्‌ १९४७ के प्रारम्भ में युद्धोत्तर 
विकास कार्यक्रमों पर विचार हो रहा था। उनके लिए 
आवश्यक वेज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों का 
मूल्यांकन करने का कार्य वेज्ञानिक जन-शक्ति समिति 
(साइण्टीफिक मेन पावर कमेटी) को सौंपा गया। 
इस क्षेत्र में सुविधाएँ बढ़ाने के लिए प्रथम पंच वर्षीय 
योजना से पहले अनेक कदम उठाये गये। खड़गपुर 
में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्‍्नालॉजी' की स्थापना, 
और विकास के लिए १४ प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं 
का चुनाव, गवेषणा प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और व्यावहा- 
रिक प्रशिक्षण हेतु व्‌ त्तिका के लिए प्रावधान तथा वैज्ञानिक 
एवम्‌ प्राविधिक शिक्षा व अन्वेषण के प्रोत्साहनार्थ अन्य 
योजनाएँ इन सुविधाओं में शामिल थीं। इस काल में 
और दो योजनाओं के अन्तर्गत उठाये गये कदमों के परि- 
णाम, नीचे तालिका ४ में, १९५०-१९६० के बीच 
की अवधि में अभियांत्रिक तथा प्राविधिक संस्थाओं 
के विकास में हुई वृद्धि में परिलक्षित हैं । 
गुणात्मक सुधार 

आधिक विकास के लिए शिक्षा का कितना भारी 
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महत्व है, इसकी गायद ही अतिश्योक्ति हो अर्थात्‌ उसका 
बहुत बड़ा महत्व हैं । आज के संसार में अनेक देशों में 
आथिक विकास और शजैक्षणिक स्तर में परिपूर्ण पार- 
स्परिक सम्बन्ध पाया जाता हैं । यहा तक कि हमारे अपने 
देश में भी थिक्षा में शहरी मूल्यों की प्रधानता के कारण 
आथिक विकास के पलड़े का झुकाव भी शहरों की ओर 
ही हैं। देहाती क्षेत्रों में अब भी भिक्षा सुविधाओं का अभाव 
है । आज भी वे दुख-दर्दों और भुखमरी के शिकार हैं । 
जहा-कहीं शिक्षा की दृष्टि से लोग पिछड़े हुए हैं, वहाँ 
अथं-व्यवस्था भी पिछड़ी हुई हैं। हमें आजाद हुए पदन्धह 
वर्ष हो गये। इस अवधि में हमने अनुभव भी प्राप्त 
किये हैं। फिर भी, हम आज अच्धेरे में पत्थर फेंक रहे 
हैं और अपनी शक्ति तथा अल्प राष्ट्रीय स्रोत गँवा रहे 
हँ। एक ही साथ कई योजनाएँ चाल करने की पद्धति से 
हमारे प्रयासों की बर्बादी होती हैं और प्राप्त परिणाम 
महत्वहीन बन जाते हैं। जेसा कि विनोंबाजी कहते हैं, 
“सभी प्रकार की शिक्षा का एकमेव उद्देश्य हैं कि देश के 
सभी नागरिक कृशल दस्तकार और स्पण्ट विचारक 
बन जायें । लेकिन हम इस उद्देश्य को अनेक भागों-टुकड़ों- 
में बाँट देते हैं, जेसे शहरी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, 
धाय गिक्षा, बुनियादी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पुरुष शिक्षा, 
दस्तकार शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, घारीरिक शिक्षा और 
इन सबके ऊपर आता है साक्षरता अभियान ।” 


विनोबाजी का मत है कि यदि हम इन सभी पहलुओं 
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२४ खादी ग्रामोद्योग 


पर अलग-अलग रूप में विचार करेंगे तो निश्चय ही 
हमारी प्रगति रुक जायेगी। हर आदमी को खश करने 
के लिए अल्प स्रोतों का वितरण किया जा रहा है। 
इसका परिणाम यह निकलता हूँ कि ऐसी शैक्षणिक 
बातों को, अपेक्षाकृत उपेक्षित करना पड़ता है। जिनसे 
बचा नहीं जा सकता और जो तुरन्त करने योग्य है 
यदि हमारा ध्यान थोड़ा इस ओर, थोड़ा उस ओर बँट 
जाता है तो हमें कहीं भी वास्तविक सन्‍्तोष नहीं मिलेगा । 
हमें दृढ़ता के साथ मूल प्रदन को लेना है और इस वात पर 


. परिपूर्ण ध्यान देता है कि उस पर उचित कार्यवाही होती 


है। मूल हैँ बुनियादी तालीम। दस्तकारी भी इसमें आ 
जाती है, बौद्धिक विकास भी और साक्षरता भी । यह 
एक गतिविधि-केन्द्रित पाठ्यक्रम है, जिसमें ज्ञान- 
प्राप्ति की प्रक्रिया बच्चे के शारीरिक और सामाजिक 
वातावरण के साथ परस्पर जुड़ी हुई है। शिक्षा कताई 
और बुनाई, बागवानी, बढ़ईगीरी, चर्म कार्य, घरेल 
दस्तकारी, कुम्भकारीं, प्रारम्भिक अभियांत्रिकी आदि 
जेसी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक गतिविधियों 
के माध्यम से दी जाती है । यद्यपि बुनियादी शिक्षा प्रार- 
स्भिक स्तर पर अब शिक्षा पद्धति की राष्ट्रीय तौर पर 
स्वीकृत पद्धति है, तो भी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 
में बुनियादी तालीम के मात्र २९ प्रति शत विद्यालय हैं। 


शेष वही 'मैकाले पद्धति' वाली किताबी शिक्षा देते हैं। 


तीसरी योजना के अन्त तक यह प्रातिशत्य बढ़कर ३६ 
हो जाने की अपेक्षा है। कहा जाता है कि इस विलम्ब 
का कारण हू शिक्षा के लिए उपलब्ध साधन-स्रोतों की 
कमी। किन्तु जो मुख्य कारण सुस्पष्ट है वह यह है कि 
जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसमें और राष्ट्र 
के औद्योगिक विकास में जो पारस्परिक सम्बन्ध है, 


.. शैक्षणिक प्रशासकों को अभी तक उसकी प्रतीति नहीं हो 


पायी हैं। पुरानी नौकरशाही वाली प्रवृत्ति आज भी पायी' 


. जाती है। बाबूगिरी को आज भी अच्छा समझते हैं। 


तथापि, बताया जाता है कि गैर बुनियादी प्राथमिक 
विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा के चन्द उनः महत्वपूर्ण 


. विषयों को प्रारम्भ किया जा रहा है, जिनके सम्बन्ध में 
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व्यय की बात नहीं हैँ। अधिकारियों और प्राथमिक 
विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नवीनीकरण पाठ्यक्रम. 
कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जिस ढंग से कदम उठाये क्‍ 
जा रहे हैं, उनसे यह नहीं प्रकट होता है कि शिक्षा की 
यह क्रांत्रिकारी पद्धति समझ-बूझ कर तथा हृदय हे 
स्वीकृत की जा रही है । देश भर में इस शिक्षा पद्धति 
के विस्तार से ही भारत के साढ़े-पाँच लाख गाँवों में. 
उद्योग फंलेंगे। तब वे गतिविधियों के केन्द्र होंगे और 
देश से अल्प तथा पूर्ण बेकारी को मार भगायेंगे। 
सभी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं 
को अनुक्रमिक रूप से बुनियादी ढंग की संस्थाओं में 
बदला जा रहा है । सत्तरह वर्ष की आय तक के बाढकों 
के लिए माध्यमिक शिक्षा को परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य 
से माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर 
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवतन 
किये जा रहे हैं। उनमें एक अनुपम परिवर्तन है बहुमुसी द 
शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ, जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी को 
सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त मानव शास्त्र, विज्ञान, 
प्रविधि, वाणिज्य, कृषि, परिष्कृत कलाओं तथा गृह 
विज्ञान में से तीन विषयों का चुनाव करने की छूट है। 
विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर. 
दिया जा रहा है । यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
की ग्राम्य विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सिफारिशों स्वीकार: 
नहीं की गयी हैँ, तथापि चन्द ग्राम्य संस्थान खे हैं। 
अधिकाधिक प्राविधिक और वृत्तिक विद्यालय स्थापित 
किये जा रहे हैं। द 


कृषि शिक्षा 


शिक्षा पद्धति में एक दोष यह है कि कृषि स्नातकों .. 
के प्रशिक्षण और अशिक्षित कृषक जनता के बीच बहुत 
बड़ी खाई हूँ। जिस वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत बहु 
उद्देश्यीय उच्च विद्यालयों अथवा अलग-अलग पाठ्यक्रमों 
में कृषि-विषयक पाठ्यक्रम का प्रावधान हैं वह किसी भी 


व्यावहारिक उद्देश्य यानी काम के लिए बहुत ही अपर्याप्त 


है। जहाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यावहारिक 





शैक्षणिक प्रगति तथा ओऔद्योगीकरण 


पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जा सकती हैं, वहाँ क्रपि को 
बुनियादी दस्तकारी के रूप में छेकर अनेक उत्तर बुनियादी 
विद्यालय स्थापित करना वांछनीय होंगा। इन 
विद्यालयों में शिक्षित-ग्रशिक्षित विद्यार्थी अपने खेतों 
व खेती करने के तौर-तरीकों में सुधार और क्वषि उत्पादन 
बढ़ाने में समर्थ होने चाहिए। कृषि विकास देश्ष में 
विस्तृत औद्योगिक विकास करने की कन्जी हूँ, जान है । 
इसका कारण यह है कि कृषि अधिकांश उपभोक्ता सामग्री 
उत्पादित करनेवाले उद्योगों का आधार है। राष्ट्रीय 
शिक्षा पद्धित को इस दृष्टि से मोड़ देने पर व्यक्ति को 
मनुष्यत्व-विहीन बनाये बिना भारत का औद्योगीकरण 
करना सम्भव बन सकेगा। 

परिमाणात्मक दृष्टि से हम ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेख- 
नीय प्रगति की है । यदि प्राविधिक शिक्षा के द्रुत विस्तार 
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पै हमें मात्र तकल करनेवाले और स्वचलन का अनुकरण 
केलेवाले बनने से बचना हैँ तो शिक्षा के गुण एवम्‌ 
अकी उपयुक्तता पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देता 
चाहिए, परिमरण की वेदी पर हमें गण की बली नहीं 
चढ़ा देनी चाहिए । हम गृण के सम्बन्ध में इतने आतुर 
इसलिए हैं कि हम उद्योगवाद की बुराइयों से बचते हुए 
देश में उद्योग फैलाना चाहते हैं। औद्योगीकरण यदि 
आज की तरह चन्द बड़े-बड्ढे नगरों में ही होता है, तो 
ग्राम रूपी भारत के हृदय का ज्ोषण होता रहेगा तथा 
अत्ततोगत्वा समूचा देश बर्बाद हो जायेगा। उपयुक्त 
राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के द्वारा ही इससे बचा जा 
सकता है । 


मदुग़ई : २ अगस्त १९६३ ७ 


कुछ लोग यह सोच सकते हुँ कि यदि किसी वस्तु का मुल्य इस बात से निर्धारित किया जाये कि उसमें 
कितना श्रम लगा हे, तो श्रमिक जितना ही अधिक सुस्त व अकुशल होगा उस वस्तु का मूल्य भी उतना ही 
अधिक होगा; क्योंकि उसके उत्पादन में अधिक समय लगेगा। मूल्य में श्रम का जो भाग होता हूँ वह संयुक्त 
मानव श्रम होता हें अर्थात्‌ एक समान श्रमशक्ति का व्यय। सयाज को सम्पूर्ण श्रम-शक्ति जो कि उस 
समाज द्वारा निर्मित सभी सामग्रियों में निहित होती हे, मानव-अ्रम-शक्ति का संयुक्त पुंज होती है, यद्यपि 
उस शक्ति में असंख्य व्यक्ति रूपी ईकाइयों की शक्ति मिली होती है। जहा! तक समाज की औसत श्रम- 
शक्ति के स्वरूप का सम्बन्ध है, इन इकाइयों में से प्रत्येक इकाई दूसरी के समान ही होती है और इसी रूप 
में वह घटित होती, अर्थात्‌ उस वस्तु के उत्पादन में औसत समय ही खर्च होता है; और सामाजिक दृष्टि 
से जितना समय आवश्यक हे उससे अधिक समय नहीं खर्च होता है । सामाजिक दृष्टि से श्रम रूपी समय चही 
है जो कि उत्पादन की सामान्य परिस्थितयों में कार्यक्‌गलता के औसत स्तर के साथ और उस समय प्रचलित 
गति व तीव्रता के साथ उस चस्तु के निर्माण में लगे। इंग्लेण्ड में शक्ति-चालित करघों के प्रचलन से संभवत: 
सूृत की निश्चित मात्रा का कपड़ा बनने के लिए आवश्यक श्रम में आधे की कमी हो गयी। वास्तव 
में हाथ करघे के बुनकरों को पहले जितना ही समय लगता रहा, परन्तु उनका एक घण्टे का श्रम इस परिवर्तन 
के बाद केवल आधे घण्टे के सामाजिक श्रम के बराबर हुआ और इस कारण उसका मूल्य पहले के मुल्य का 


आधा हो गया। 


-काले माक्स, :क्रेपिटल, ख्वण्ड १ 
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उच्योग फातयकमा 


त्रिभुवन नारायण सिंह 


ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना और गाँवों में गैर खेतिहर काम-धंधों का सजन करना ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम का 
प्रधान उद्देश्य है, लक्ष्य है। कार्यक्रम के प्रवत्तैक्रों ने उत्पादन के उन्नत तौर-तरीके अपनाने और जहाँ शक्ति उपलब्ध 


हो वहाँ उसका उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ग्रामीण उद्योगों के 


करने के लिए ग्रामीणों 
ठोस कदम उठाने पढ़ेंगे। 


द््ल्लि में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उद्योग 
मंत्रियों का हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था। ग्रामीण 
उद्योग कार्यक्रम के सम्बन्ध में उक्त सम्मेलन में चन्द 
महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय सवालात उठाये गये थे। 
सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विचार हुआ उनमें से क्‌छ 
महत्वपूर्ण प्रइनों की महत्ता का उपयुक्त मल्यांकन करने, 
उन्हें सही रूप में पहचानने के लिए उक्त कार्यक्रम के 
प्रधान उद्देश्यों और मान्यताओं का कुछ विस्तृत विश्लेषण 
करना वांछतीय होगा। 
प्रधान उद्देश्य 


ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊँचा उंठाना तथा उच्च 
स्तरीय आय करवानेवाली उत्पादनशील गतिविधियों 
के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करना 
कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य यानी लक्ष्य है। ग्रामीण 
क्षेत्रों में गैर खेतिहर धंधों के लिए विस्तृत अवसर निर्मित 
करने की योजना है। उत्पादन के उन्नत, विकसित तौर- 
तरीके अथवा जिसे माध्यमिक प्रविधि' (इण्टरमीडिएट 
टेक्नालॉजी) कहा जाता है उसे न केवल कृषि उत्पादनों 
एवम्‌ अन्य कच्ची सामग्री का प्रशोधन करने के लिए 
वरन्‌ यांत्रीकृत लूघु उद्योगों के लिए भी अपनाना है। 
लोग उच्च उत्पादन क्षमतावाले बेहतरीन यंत्रों का संचालन्‌ 
कर सकें, इसके लिए उन्हें इस नये कौशल का प्रशिक्षण 
देने और संगठन तथा व्यवस्था काये के लिए एक व्यापक 
कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा हे। द 


५ 2 2-८उार 


आयोजित विकास में सफलता प्राप्त 


को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार को और भी वस्तुपरक, सोद्देश्य तथा. 


ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम की चन्द मान्यताओं को... 
संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है : 


मान्यताएँ 


अ. खेत बहुत छोटे-छोटे हैं तथा द्रुत गति से बढ़ रही. द 
आबादी के कारण वे और भी छोटे हो जायेंगे, इसलिए 
काफी आबादी को क्ृषि से हटा कर अन्यान्य धंधों में 


लगाना आवश्यक हो गया है । पे 


आ. एक ऐसी स्थिति में जिसमें लोग बहुत बड़ी. 


तादाद में देहाती क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर अनवरत _ 


रूप से काम की तलाश में जाते हों, भयंकर सामाजिक 
तथा आर्थिक समस्‍्याएँ पैदा हो सकती हैं, जिन्हें हो 
सकता हूँ कि हल करना ही मुश्किल हो जाय। 
इ. यदि आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाय॑ और 
लोगों को आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाय तो... 
प्रामीण क्षेत्रों में भी उन्हें काफी तादाद में गैर खेतिहूर 
काम-धंघे उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। 


ई. ग्रामीण क्षेत्रों में आज काफी परिमाण में अमूल्य. कर 


कच्ची सामग्री बर्बाद यानी बेकार जाती है। यदि नवीन 


तथा वेज्ञानिक तकनीक प्रारम्भ की जाय॑, तो काफी 
लोगों को काम मिलना चाहिए। 


उ. क्रषि उत्पादन पर आधारित प्रशोधन उद्योगों के पा 
लिए व्यापक क्षेत्र है और यदि उनमें उपयुक्त वैज्ञानिक... 











प्रीण क्षेत्रों में 


तौर तरीके अपनाये जायें तो वे दीघं-स्तरीय इकाइयों के 
साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैँ । 


शक्ति की उपलब्धि 


प्रधान मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन करते वक्‍त 
आवश्यक सुविधाएँ-विजेष कर बिजली-उपलब्ध करवाने 
की व्यवस्था पर काफी जोर दिया था। ऐसा होने से ही 
ग्रामीण आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को कृषि के 
' अतिरिक्त अन्य काम-घंधे अपनाने के अवसर प्रदान किये 
जा सकते है। कुछ अन्य वक्‍ताओं ने भी इस प्रइन पर 
जोर दिया और यहा तक कहा कि दक्ति की उपयुक्त 
पूति के बिना ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण का कोई 
विशाल कार्यक्रम चलाना सम्भव नहीं हैँ। यहाँ एक 
प्रन्‍नन उठता है कि निकट भविष्य में ही लगभग एक लाख 
गाँवों का भी विद्यु्तीकरण करना सम्भव प्रतीत नहीं 
होता तो फिर कम से कम एक लाख गाँवों तक बिजली न 
पहुँच जाय, क्या तब तक ग्रामीण औद्योगीकरण का समग्र 
कार्यक्रम त्याग देना चाहिए? मुझे विश्वास है कि 
प्रधान मंत्री का मकसद यह नहीं था कि शक्ति की 
उपलब्धि हो तब तक के लिए ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम 
से नमस्कार कर लेना चाहिए। यदि ऐसा होता तो 
वे सम्मेलन का उद्घाटन करना स्वीकार न करते। 


विभिन्न अवस्थाएं 

ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के प्रवत्तेंकों ने प्रारम्भ से ही 
उत्पादन के यांत्रिक तौर-तरीके और जहाँ उपलब्ध 
हों वहाँ शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता पर बहुत 
जोर दिया हैं। जो ४६ परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही 
हैं उनमें से अधिकांश उन स्थानों में हैं जहा शक्ति उपलब्ध 
है, यद्यपि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ शक्ति जैसी सुवि- 
धाओं कीं कमी हें। इस प्रकार की मिश्रित व्यवस्था 
इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर खेतिहर काम-धंधों 
की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति 
को विभिन्न अवस्थाओं के अन्तर्गत जिन विभिन्न सम- 
स्यथाओं का सामना करना पड़ेगा, कार्यकर्त्ताओं को उनका 
अनुभव हो जाय। 





उद्योग कार्यक्रम २७ 


कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि 
राज्य यानी सरकार का कर्तव्य तो इतना ही हैं कि वह 
कुछ सुविधाएँ तथा अन्य सामाजिक उपादान (जैसे 
सड़क, पानी, बिजली, यातायात आदि) प्रदान कर दे 
और इसके बाद का काम स्वतंत्र रूप से करने के लिए 
ग्रामीण जनता पर छोड़ दे। मुझे डर है कि इस प्रकार 
का सिद्धान्त ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल जैसी स्थिति 
हैँ उसमें चल ही नहीं सकता। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में न 
केवल शक्ति, यातायात, संचार तथा शिक्षा जैसी आव- 
श्यक सुविवाएं ही प्रदान करनी पड़ेंगी, बल्कि वहाँ 
ग्रामीण उद्योगों के आयोजित विकास के लिए सोहेश्य 
यानी वस्तुनिष्ठ कदम भी उठाने पड़ेंगे। जिन्हें साधारण- 
तया उद्यमशील' या साहसिक वर्ग कहा जाता हैं वे 
दुर्भाग्यवश न केवल ग्रामीण समस्याओं और अवस्था से 
परिचित ही नहीं हैँ, बल्कि इस प्रकार के प्रयास में हाथ 
बंटाने की दिश्षा में सोचेंगे तक नहीं । 

व्यक्तिगत रूप से में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में 
आवश्यक कौशल का विकास करने और उन्हें तकनीकल 
ज्ञान की शिक्षा देने को बहुत बड़ा महत्व देता हूँ । मामूली 
जुगतवाले उपकरणों को चलाने का सहज कौशल साधारण 
ग्रामीणों में होता हैँ। बहुत ही कम समय का उपयुक्त 
प्रशिक्षण देने पर मुझे विश्वास हूँ कि वे छोटे-छोटे 
शक्ति-चालित यंत्र चला सकते हूँ। 


कार्यकर्ता 

कोई वस्तुपरक कदम उठाने से पूर्व परियोजता क्षेत्रों 
का प्राविधिकाथिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। किसी 
परियोजना क्षेत्र के जन-शक्ति तथा सामग्री, दोनों प्रकार 
के साधन-सख्रोतों सम्बन्धी उपयुक्त आंकड़ों के बिना ग्रामीण 
उद्योगों का सुनियोजित कार्यक्रम सम्भव नहीं हैं। मेरी 
समझ में कार्यक्रम की सफलता बहुत-क॒छ ग्रामीण उद्योगों 
के चुनाव के सम्बन्ध में सही निर्णय लेने पर निर्भर करेगी । 
हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि कार्यक्रम की सफलता 
के लिए उन व्यक्तियों की क्षमता का भी समान महत्व 
है, जो काम में अपने आप को निष्ठा और विवेक के 
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साथ निरन्तर कठोर श्रम करते हुए छगाने के लिए 
उत्तरदायी हैं। 


रूढ़िमुक्त उपागम 


अधिकांश परियोजना क्षेत्रों के सर्वेक्षण पूरे हो गये ६ 
किन्तु में सोचता हूँ कि कुछ सर्वेक्षण और अधिक परिणूर्ण 
होने चाहिए थे। विभिन्न राज्यों के उद्योग अधिकारियों 
और परियोजना अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा 
करने के पढचात्‌ स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा उनके 
सहयोगी प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तैयार करने में 
व्यस्त हैँ। अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा 
जिनके सम्बन्ध में किसी ने कुछ सोचा नहीं था और अनेक 
अनपेक्षित बाधाएँ रास्ते में आयी। इस सम्बन्ध में में 
सबसे अधिक प्रशंसा इस बात की करता ह' कि कार्यक्रम 
के कार्यानवय के लिए उत्तरदायी व्यक्त करा क्रम के प्रति 
रूढ़िमुक्त उपागम अपनाते हैं और इसलिए जौ भी कोई 
समस्या उनके सामने आती हैं, वे उसे बढ़े स्फूतिदायक 
ढंग से हल करने में अपने को छूगा देते हैं। जो कठि- 
नाइयो हमारे सामने आती हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे 
कोई ञ्रांति नहीं है। यह तो प्राय: अनजाने सागर की 
यात्रा के समान ही है । अनेक मामलों में हमें शमन करना 


सत्य को आराधना भक्तित हे, और भक्ति 
वह हरि का मार्ग है, जिसमें कायरता की ग॒ 


बे 
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पड़ता हैं जा कि स्पप्टल: असम्य प्रतीत हे 


पमल के साथ मेल बैठाना पड़ता है 
पड़ता हैं । 





कार्यक्रम के प्रवर्तकों को न केवल उत व्यक्तितय़ों की शो 
गे निष्क्रिता और विरोध मिलेगा, जो सामान्यतः को... 
विचारों को आत्मसात नहीं करते, बल्कि आधृनिक औः 
नत्र जीवन मार्ग के अनेक विचारकों की तरफ से भी,बो- 
प्रामीण तथा आइम्बरविहीन यानी दीखते में भद्य 
महान ने लगनेवाली चीज्यों का उपहास करते है। 


तथापि, में सोचता हूँ कि राज्यों तथा केद्ध के स्तर 
पर ग्रामीण उद्योग समिति के सदस्यों और सम्बद्ध अधि: 
कार्रियों में, रूड़िमक्त मार्गों यानी तौर-तरीकों की सामर् 
पर दिलजमी हो जाने पर वे भी अपनाने की ततखा 
एवम्‌ जिस युस्थिरता व आइम्बरविद्वीन ढंग से वे अपे 
आपको काम में छगाग्रे हुए हे, उससे मुझे यह किशवाए 
करने का प्रोत्माहन मिछता है कि इस कार्यक्रम को. 
सफलता मिलती चाहिए तथा ग्रामीण भारत की प्रगति 
अवराबक समस्याओं को हल करने का सम्भवतः उससे 
नया मार्ग भी प्रणस्त होना चाहिए । 


सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा' है, अथबा 


|जाइश नहीं हैँ, जिसमें हार नाम की कोई चीज _ द द हे 
हैं हो नहीं। वह तो 'मर कर जीने का मंत्र है। द 


“महात्मा गांधी... 








गॉवों के लिए ऋण की व्यवस्था 


ब्रह्मदेव मुकर्जी 


भ्रामीण क्षेत्रों का विकेन्द्रित साधार पर विकास करने में सम्पूर्णतः संलग्न समग्र, विकेन्द्रित परंतु योग्य बैंकिंग पद्धति 
वी बड़ी आवश्यकता है। पंचायत राज की स्थापना से अब 'सामुदायिक बैंक' खोलने के विषय पर ध्यान देना होगा, 
जो कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए बैंकर का काम करेगा तथा ग्राम समाज के आधिक विकास में सहयोग देगा। 


मारे देश के विद्ञाल ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक 

बैंकिंग सुविधाएँ शायद ही कहीं उपलब्ध हैं। इसका 
कारण यह हूँ कि अब भी बैंकिग कार्य अध्विकतर 
औद्योगिक और व्यावसायिक रूप से विकसित क्षेत्रों में 
ही केन्द्रित है। परन्तु ग्रामीण ऋण की समस्या पर 
बात करना मुख्यतः कृषकों को क्रपि कार्य के लिए 
और सामान्यतया अन्य ग्रामीण विभागों को ऋण 
उपलब्ध करने की बहुत ही कठिन समस्या को सामने 
रखना है। यदि हम इस तथ्य को समझ लें कि हमारी 
आबादी का करीब ८० प्रति शत गाँवों में रहता हे, 
उसमें से तीन-चौथाई लोग कृषि पर निर्भर हैं और 
वाधिक कूल राष्ट्रीय उत्पादन में करीब आधा योगदान 
कृषि उत्पादन का है, तो इस समस्या का महत्व स्पष्ट 
हो जायगा। अत: ग्रामीण ऋण की समस्या पर 
विचार करना एक तरह से कृषि उत्पादन के लिए 
संस्थागत वित्त पर विचार करना है। 


कृषि के लिए निधि 


यद्यपि कृषि एक कला भी है और एक जीवन मार्ग 
भी, फिर भी यह एक व्यापार है और अन्य व्यापारों 
की तरह तब तक नहीं चल सकता जब तक इसके मुख्य 
उपकरणों के रख-रखाव , बदल और सुधार तथा इसके 
उत्पादन में होनेवाले कार्यकारी खर्च के लिए निधि 
उपलब्ध न हो। इस तरह की निधि की आवश्यकता 
इसलिए और भी बढ़ जाती है कि हमें कृषि में बहुत 
सुधार करना हैं। कृषि में नये और उन्नत तरीके अप- 





नाने होंगे, जिनमें उन्नत कृषि सरंजाम, अच्छे बीज, 
अधिक उर्वरक और सिंचाई जल भी शामिल हूँ । 
गुजारेवाली कृषि के लिए भी उधार व्यवस्था 
आवद्ययक हें । 
अन्य उद्योगों से भिन्न 

करंपि अन्य अधिकांश उद्योगों से कई महत्वपूर्ण 
मामलों में भिन्न हे और उन्हीं भिन्नताओं के कारण 
कृषि के लिए उघ्रार व्यवस्था करने में विज्ञेष कठि- 
ताइयौ पैदा होती हैं। बढ़े उद्योगों का कार्य चन्द क्षेत्रों 
में केन्द्रित होता है और वे पब्लिक कम्पनी का रूप 
धारण कर लेते हैँ, जिनका देय सीमित होता हैं तथा 
जिनके पास विस्तृत पूंजीगत साधन और किक्री योग्य 
सम्पत्ति होती है; जबकि इतना बड़ा कृषि उत्पादन 
व्यक्तियों अथवा परिवारों के हाथ में होता है, जिनके पास 
अपेक्षाकृत छोटे-छोटे खेत, सीमित पूंजी और उपकरण 
होते हैं। इतनी अधिक संख्या में उत्पादन इकाइयों, हर 
उत्पादक के सीमित पूंजीगत साधन और घंघे का निजी 
स्वरूप होने के कारण ही कृषि उधार देने में कई कठिना- 
इयो पैदा हो जाती हैं। धंघे का यह निजी स्वरूप और 
उत्पादक के सीमित साधन ऋण देनेवाली संस्था के लिए 
यह और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं कि वह कजंदार 
से अधिकाधिक व्यक्तिगत सम्पर्क रखे, लेकिन इनकी 
संख्या इतनी अधिक हैं और ये किसान देश भर में 
फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ तक तो पहुँचना भी कठिन 
है, इसलिए व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखना असम्भव- 
सा हो जाता है। 
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कृषि की दूसरी विशेषता इसकी लम्बी उत्पादन 
अवधि है। इसकी वजह से व्यावसायिक बैंकों का ऋण 
के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में साधारण 
किसानों की राह में अडचन आती है, क्योंकि बंक अपने 
पैसों का लेन-देन जल्दी-जल्दी चाइते हैं। फिर भूमि 
मवेशी या उपकरण खरीदने अथवा भूमि-सुधार करने 
के लिए दीर्घ-कालीन ऋण का प्रदइन हे। साधारण 


| व्यावसायिक बैंकों के लिए क्षि में पेसे रगाना सामा- 


न्यूतः अनाकर्षक है; क्योंकि इस काम में प्रशासन का 
खर्च हमेशा भारी पड़ता है और जोखिम भी अन्य 
व्यापारों से अधिक रहती है। 


प्रशासनात्मक सम्तस्यथा 

किसानों को वित्त प्रदान करनेघाली किसी भी पद्धति 
को उसकी सारी ऋण आवश्यकताओं (लूघु-कालीन, 
मध्य-कालीन और दीघ॑-कालीन), उत्पादन-साख और 
व्यक्तिगत साख को ध्यान में रखना तथा सब जोखिमों 
का मूल्यांकन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो 
सके कि किसान का कुछ खर्च उसकी क्षमता से अधिक 
नहीं है और न ही इतना अधिक है कि उसकी उत्पादन 


- क्षमता ही समाप्त हो जायगी एवम वह हमेशा कजें में 


डबा रहेगा। न सिर्फ किसानों की आवश्यकताएँ ही 
भिन्न होंगी, वरन्‌ व्यक्तिगत आवश्यकताओं का 
मूल्यांकन करना बहुत कठिन भी होगा। कृषि ऋण 
की मुख्य समस्या है इतनी अधिक संख्या में किसानों को 
आवश्यक निधि उपलब्ध करना तथा उनकी आवश्यक- 
ताओं का अरूग-अलूग मूह्यांचन करना; और यह 


. समस्या आर्थिक से अधिक प्रशासनात्मक है। 


इस प्रकार एक ही सम्भव रास्ता माना जाता है 
और वह है सहकारी समितियों के जरिये वित्त देना। 
. कई देशों के अनुभवों ने इसे सही ठहराया है। गाँव में 
अथवा उसके निकट स्थित सहकारी समिति उधार लेने- 
. वाले सभी व्यक्तियों से निकट सम्पर्क रख सकती. हैं। 
सहकारी समिति के सदस्य एक-दूसरे. को जामते हैं 
जोर हर कोई दूसरे के चरित्र, क्षमता और आवश्यक- 
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ताओं की गवाही दे सकता हैं तथा समिति बिना की. 
विशेष खतरे के ऋण दे सकती है एवम्‌ बिना किसी साए 
दिक्कत के उस ऋण से चलतनेवाले कार्य का पयवेक्षा 
कर सकती हैँ। अपने कार्य में स्वायत्त होने के फलखर् 
सहकारी समिति अपनी नीतियाँ और व्यदहारों एं 
परिवर्तत कर सकती हैं, ताकि वे क्षेत्र अथवा उधार 
लेनेबालों की अवस्था के अनुरूप हो सकें। इन सके 
भी अधिक सहकारी दृष्टिकोण सदस्यों में स्वयं-सेवा 
मितव्यथिता और पारस्परिक सहयोग की भावना भरे 
की कोशिश करता हैं और समदाय में सामाजि 
स्निग्धता का विकास करता है। यह इस तथ्य का यथा 

रूप में सामना करता हैँ कि बहुत हद तक ग्रामीणों को 
अपनी आय तथा अपने ही साधनों पर निर्भर करा 
पड़ेगा; और यह विश्वास रखता है कि व्यक्तित 
तौर से कहीं अधिक वे सहकारी तौर पर बढ़ सकते हूँ। 


सहकारिता का प्रारम्भ 


भारत में सहकारिता का आरम्भ इस शताब्दीवे 
आरम्भ में हुआ। परन्तु अंग्रेजी शासनकाल में इसे 
बहुत ही कम प्रगति की। हमारी पंच वर्षीय योजवारओं 


में सहकार को दोनों ही दृष्टियों से-इसके बक 


रिक महत्व और समाजवादी' समाज तथा छोकतांगि 
बाल्याण राज्य सम्बन्धी देश की बनियादी नीतिये.. 
अनुरूप होने की दृष्टियॉ।-बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानप्रदा . 

किया गया हूँ । द्वितीय पंच वर्षीय योजना, में यह कह 
गया-“लोकतांत्रिक आधार पर आश्थिक विकास अन्न 
रूपों में सहकार को प्रयुक्त करने का बुहत क्षेत्र प्रसृ 
करता है। समाजवादी समाज की हमारी पद्धति 
बहु-संख्यक विकेन्द्रित इकाइयों का निर्माण-हषि बोर 

उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में-शामिल्र है। सहकारी संगत _ 
का जो लाभ है, उसका मुकाबछा न निजी उद्योग 
सकता है और न राज्य स्वामित्व। विशेष रूप से # 
समान रूप से साभाजिक और वैयकितिक प्रेरणाओं गे. 
छाभ उठा कर समाज के छिए बहुमूल्य परिणामप्रार 
करने के साभ्षत्त प्रस्तुत करता है।” द 
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अब तक जो प्रगति हुई है, वह महत्वपूर्ण है। प्राथ- 
मिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या १९५०-७५ १के 
१,०५,००० से बढ़ कर १९६१-६२ में २,१५,००० 
हो गयीं। उनकी सदस्य संख्या ४० लाख ८ हजार से 
बढ़ कर १ करोड़ ९५ लाख ६ हजार हो गयी हैं और 
संचालन पूंजी ३७ करोड़ २५ लाख रुपये से बढ़ कर 
३ अरब २५ करोड़ २५ लाख रुपये। ये आंकड़े समूचे 
देश की दृष्टि से आकर्षक हैं; देश भर में प्रगति समान नहीं 
हुई है और समस्या का सिर्फ एक छोर ही छआ जा सकता 
है। जबकि देश के कुछ भागों में हुई प्रगति उत्साहजनक 
रही है, कई अन्य भागों में वह बड़ी निराशाजनक रही 
है। सहकारी विभाग के विकासार्थ बहुत विचार, आयो- 
जन और प्रयास किये गये हैँ, परन्तु विश्वास के साथ 
यह कहा जा सके कि हम उस प्रशस्त पथ तक पहुँच 
गये हैं जोकि हमें निर्दिष्ट लक्ष्य तक ले जायगा, मुझे 
इसमें संदेह है। में अपने सहकारी कार्यक्रम के विभिन्न 
पहलुओं पर विस्तार में चर्चा नहीं करूँगा जो कि अभी 
तक कमजोर बने हुए हैं, और न उन दोषों के विषय में 
ही जो कि कार्यक्रम के कार्यान्‍वय में मौजूद हैँ और न 
उन कारणों पर ही, जो कि प्रगति की राह में बाधक बने 
हैं। इत पर कई समितियों, कार्यकारी दलों, आदि 
द्वारा विचार किया जा चुका है तथा बड़ी-बड़ी रिपोर्ट 
प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिससे सबको इसकी जानकारी 
मिल सके। अतः में प्रश्न के अन्य पहलओं का जिक्र 
करूँगा । 


ग्राम्मीणों को ज्ञान देता 


यह महसूस करना आवश्यक हूँ कि यह बड़ा ही 
कठिन काम हैं। इसमें लाखों ग्रामीणों को नये विश्वासों 
और विचारों में शिक्षित, संगठित और लक्ष्यमुखी बनाना 
शामिल है ताकि वे बुद्धिमानीपूवेक और सक्रिय ढंग से 
लोकतांतिक संस्थाओं के रूप में काम कर सकें और 
अपने को आथिक और सामाजिक कल्याण के नये 
कार्यो में लगा सकें। इतने बड़े देश में और वह भी अधि- 
क्षित और परम्परामुखी छोगों में ऐसा परिवर्तेत लाना 





जटिल, कठिन और समय लगनेवाला कार्य होगा। 
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हैँ कि सहकारी कार्यशील- 
ताएं ग्रामीणों के आथिक व सामाजिक कल्याण से बहुत 
ही निकट रूप में सम्बन्धित हूँ, जो कि प्रत्यक्षतः दृष्टि- 
गोचर हो तथा उसमें जनता का दढ़ विश्वास पंदा हो । 
यदि कृषि को सुधारने तथा ग्रामीण औद्योगीवरण 
के विकास में पर्याप्स सफलता नहीं सिछी तो सहकार 
आन्दोलन के सफल होने की आशा बहत कम रहेगी. यदि 
ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में सफठना किसी हद 
सहकार के दिकास में प्राप्त सझ़ठता पर निर्भर करेगी । 
ठोस और अच्छा आयोजन तथा आयोजन का योग्य 
कार्याव्वय आवश्यक होगा। अकेली क्रषि से ग्रामीण 
क्षेत्र के सम्पूर्ण श्रमिकों को रोजगारी नहीं मिल सकती 
जब तक्र कि वह रोजगारी गजारे अथवा गजारे से भी 
निचले स्तर की न हो। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण 
औद्योगीकरण रोजगारी के अन्य पथ प्रधस्त नहीं करता 
तो अधिकांश श्रमिक औद्योगिक केन्द्रों की ओर भागते 


हीं रहेंगे और इस प्रकार सामाजिक और आधथिक समस्याएँ 
पंदा करते रहेंगे। 


आर्थिक रूप से प्राणवान उद्योग 


परन्तु अतिरिक्त श्रम-श्षक्ति को रोजगारी अथवा 
पूर्ण रोजगारी प्रदान करने और ग्रामीणों के लिए केवड 
कृषि अर्थ-व्यवस्था के स्तर से, भले ही वह कितनी 
भी सुधरी क्‍यों न हो, ऊंचे स्तर का जीवन प्राप्त करने 
हेतु धन-उत्पादन में वृद्धि करने, इन दोनों ही उद्देश्यों 
की पूति करने के लिए यह आवबइक हूँ कि ग्रामीण 
औद्योगीकरण का कार्यक्रम सुनियोडित हो तथा वह 
कृषि विकास के साथ-साथ बड़े पैसाने के औद्योगिक 
विकास के साथ समन्वित हो। 

में ग्रामीण औद्योगीकरण के विषय में कह रहा हूं, 
न क्रि ग्रामीण उद्योगों अथवा ग्रामोद्ोगों के बारे में। 
कुछ और उत्तम सावन प्राप्त न हो जाने तक ग्रामोद्योगों 
का पुनस्स्थापन और विकास कार्य जारी रखना होगा, 
उन्हें हमेशा निचली तकनालांजी तक ही नहीं रखा जा 
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सकता। परम्परागत ग्रामोद्रोगों के रथान तथा उन्हें 
यथावत्‌ संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बे 
वर्षों में काफी भावात्मक, निराधार और प्रायः: परि- 
भ्रमित विचार व्यक्त किये गये हैं। इसमें कोई शक 
नहीं कि किसी भी ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम की 
सफलता बैसे उद्योगों के चुनाव पर ही निर्भर करेगी 
जोकि आथिक रूप से जीवित रहने योग्य, प्राणवान 
हों अथवा जिन्हें शीघ्र ही वैसा बनाया जा सके और जो 
. कि निरन्तर उन्नत तकनालॉजी अपनाने योग्य हों। 

सही दृष्टिकोण से विचार करने पर ग्रामीण 
औद्योगीकरण का उद्देश्य प्रो. गाडगिल के शब्दों में यह होना 
चाहिए- देश का औद्योगीकरण अधिकाधिक विकेन्द्रित, 
छोटे से छोटे पैमाने पर और अधिक से अधिक रोजगारी' 
क्षमता के साथ होना चाहिए जोकि योग्य तकनीक और 
विकास प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हो ।” 
इस सन्दर्भ में कृषि विकास की' चर्चा करते वक्‍त में 
अन्ततः कृषि को योग्य व्यावसायिक कार्य के रूप में 
विकसित करने के विषय में सोच रहा हूँ। विकेन्द्रित 
क्षेत्रीय आधार पर आयोजन के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों 
में करषि विकास और औद्योगिक विकास के बीच अधिका- 
धिक आपसी सहायता और परस्पर निर्भरता छाना 
सम्भव होता चाहिए। कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में 
स्थापित होनेवाले लघु उद्योगों और देश के औद्योगिक 
केन्दों में जमे बड़े उद्योगों के बीच भी आपसी सहायता 
और परस्पर निर्भरता लाने के लिए आयोजन करना 
सम्भव है। 


ते ग्रामीण अथे-व्यवस्था को साख योग्य बनाना 


ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए ऋण की व्यवस्था 
. करने में भी वैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा 
जैसा कि कृषि के विकास में;और कारण भी बहुत-कुछ 
.. वहीं रहेंगे। दोनों ही मामलछों में सामान्य बैंकिंग माप से 
 साख्र की दर निम्न रहेगी। परल्तु दोंनों ही मामलों में 
आवश्यक ऋण को व्यवस्था करनी होगी ताकि उनकी 
साख बढ़ सके। इससे परिस्थिति की जटिऊता सामने 


खादी प्रामोच्योग : 
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आती है, पर साथ ही इस बात का विशाल व्यापक महत 
भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के आथिक विकायरे .. 
लिए एक ठोस योजना अपनाना कितना आवह्यक है 
जो कि उस अर्थ-व्यवस्था की सारी बातों को ध्यान में 
रखते हुए -जैसे बढ़ती आबादी, समग्र रूप से स्रोतों शी 
अपर्याप्तता, गांवों में तकनीकल ज्ञान तथा प्रवत्थकीय 
योग्यता की कमी, प्रारम्भ में सीमित बाजारों का होता 
आदि-उसे चिरविकासशील निवेश-स्तर के लिए 
एक प्राणवान और साख के लायक अर्थ-व्यवस्था बा 
दे। ग्रामीण ऋण तो सिक्के का एक ही पहल है, दूसरा . 
पहलू है ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को साख के लायक 
बनाना। इन दोनों समस्याओं को सिर्फ इकठठे ही छा 
किया जा सकता हूं। 


बविकन्द्रीकरण 


यह प्रइन किया जा सकता हैं : ग्रामीण क्षेत्रों का 
जेसा विकास में चाहता हूँ, उसे केसे पूरा किया जा सकता ._ 
है? मेरा उत्तर हे कि इसकी प्राप्ति तब तक नहीं हो 
सकती जब तक कि लोकतांत्रिक राष्ट्रीय सरकार और 
राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में विकेन्द्रित सामाजाधित 
समुदायों के विकासार्थ एक सामान्य नीति नहीं अपनायी 
जाती। केन्द्रित उपागम तो असफल ही रहेगा। मे 
यहाँ इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करूँगा कि क्षेत्रीय विकास के 
लिए विकेन्द्रित आयोजन किस प्रकार आम तौर पर 
तथा समग्र राष्ट्रीय आयोजन से पूर्णरूपेण संगत है। 
मेरी समझ से इस पर तर्क करने की आवश्यकता रह 
है; क्‍योंकि हमने पंचायत राज जैसे दूरगामी और 
क्रांतिकारी विचार अपना कर तथा हमारे विकास कार्यक्ा. 
में सहकारी संगठन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान के. 
विकेन्द्रीकरण की नीति स्वीकार कर ली है। द 

विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए सही किस्म कु 
स्थानीय नेतृत्व का विकास बड़ा ही महत्वपूर्ण होगी... 
और दूरगामी विकेन्द्रित दृष्टिकोण ही ऐसे नेतृतर की 
विकास कर सकेगा। पंचायत राज योजना तभी सर्फ 
होगी जबकि उसमें निहित विकेन्द्रीकरण के सिद्ध 





गांवों के लिए ऋण को व्यवस्था ३३ 


राजनीतिक, सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में समान 
रूप से लागू हों। घोर गरीबी में जीवन बिता रहे 
ग्रामीणों को सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पंचा- 
यत राज संस्थाएं उनकी हैँ और उन्हें बहुत-से काम दिये 
जा रहे है, बल्कि उन्हें यह विश्वास हो जाना चाहिए 
कि ये अधिकारी उनकी आधथिक समस्याओं को योग्यता- 
पूर्वक सम्भाल रहे हैँ। इस कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त 
आश्िक-स्रोत प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। उन्हें 
गाँवों में कृषि-सुधार और उद्योगों के विकास का कार्य 
देखना होगा जो कि बेकारों तथा अर्धवेकारों को रोजगारी 
देगा, न कि सिफफ वे असेनिक कार्य देखने होंगे जो कि 
स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता हैं। ग्रामीणों 
की आर्थिक अवस्था सुधारत्रे हेतु में जिला परिषदों 
और पंचायत समितियों द्वारा भी सार्वजनिक स्वामित्व 
वाले उद्योग आरम्भ किये जाने की कल्पना करता हें, 
जिस तरह कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी 
कुछ सार्वजनिक संस्थान चलाती हैं। 


सहकारी आधार 


बेशक इन उद्योगों को वेसा होना होगा, जो कि अधि- 
कतर स्थानीय प्रयासों से विकसित किये जा सकें और 
जिनका प्रबन्ध स्थानीय अधिकारीगण कर सकें। इसे 
फलित होने में कुछ समय लग सकता हैं, पर लक्ष्य 
यही होना चाहिए। इनके अतिरिक्त सहकारी आधार 
पर गठित अन्य बहुत-से उद्योग होंगे। हमारे आयोजन का 
सामाजिक उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, 
भले ही कृषिक रूप में हो अथवा औद्योगिक, यथा सम्भव 
सहकारी आधार पर होना चाहिए। यदि ग्रामीणों को 
अपने उद्योग स्वयं ही विकसित करने हैं, जोकि अधि- 
कतर अपने हीं प्रयासों और स्थानीय स्रोतों पर आधा- 
रित होना चाहिए, तो अधिकतर इनका विकास सहकारी 
आधार पर करने के सिवा और कोई चारा नहीं दिखाई 
देता। पर यह समझ लेना गलत होगा कि सहकारी 
आधार पर संगठन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की पिछड़ी अर्थ- 
व्यवस्था, जिनकी तकनालाजी उन्नत नहीं है, तथा 





ग्राम स्वावलम्बन के आधार पर बिक्री के लिए ही आवश्यक 
हैं। सहकारी आधार पर योग्य उत्पादन, ठोस व्यापा- 
रिक प्रवन्ध और निरन्तर उन्नत हो रही तकनालाजी 
का संगठन करना सम्भव हैँ और इसका कई उन्नत 
देशों में प्रदर्शन भी किया गया हूँ । 


स्रोतों का स्थानीय विकास 


अब में इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रघनन पर आता हूँ 
कि मेरी कल्पना के ग्रामीण विकास हेतु किस प्रकार 
पर्याप्त स्थानीय स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। स्थानाभाव 
के कारण इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता। सामान्य उद्देश्य, जिसे कि मैं कूछ महत्वपूर्ण 
समझता हूँ और जो कि मेरी राय में पर्याप्त वेधता 
भी रखता है, यह है कि मेरे बताये अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों 
के विकासार्थ आवश्यक स्रोत का बहुत अधिक भाग 
गांवों में ही पैदा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की 
दीघे-कालीन वेधता हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
कुछ समय के लिए बाहरी आर्थिक सहायता की आवशध्य- 
कता नहीं पड़ेगी। इस तरह की बाहरी सहायताएँ 
पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती हैं, खास कर 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगेत सहकार, कृषि, 
ग्रामोद्योग आदि कार्यक्रमों के लिए। में यह कल्पना 
करता हूँ कि पूर्ण विकसित हो जाने पर पंचायत राज 
संस्थाओं को कर के रूप में भी खासी रकम उगाहनी 
चाहिए। सब कर उनके द्वारा छगाये जाने अथवा 
उगाहने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ भूमि- 
राजस्व जैसे कर राज्य-कर रह सकते हैं, परन्तु पंचायत 
राज संस्थाओं को उसम से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। 
अन्य कर भी वितरित होनेवाले करों की श्रेणी में आ 
सकते हैं। परन्तु पंचायत राज संस्थाओं द्वारा लगाये 
और उगाहे जानेवाछे करों की सूची बढ़ती जायेगी और 
उससे अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए। 
फिर उन्हें राज्य सरकार से ऋण मिलना चाहिए। उन्हें 
इस योग्य होना चाहिए कि वे बाजार से स्वयं भी ऋण 
प्राप्त कर सकें। सहकार आन्दोलन और इसकी बैंकिंग 
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३४ खादी प्रामोद्योग : 
पद्धति के मजबूत होने के साथ साथ सहकारी विभाग 
द्वारा अधिकाधिक निधि प्राप्त की जायगी और विकास 
कार्यों के लिए प्राप्त होगी--सहकारी संस्थाओं की अंश 
पूंजी बढ़ा कर, संरक्षित निधि बना कर, बाहरी साधनों 
से उधार लेकर। 


संयुक्त बंकिंग स्वरूप 
_ पंचायत राज संस्थाओं को मेरी कल्पना के अनुरूप 
विकास कार्यक्रम का कार्यानवय करने हेतु, जो कि उन्हें 
अन्तत्तः अपनाना ही चाहिए, बैंकिंग सेवा की आवश्यकता 
होगी जिसे कि सहकारी माध्यम के जरिये उपलब्ध 
किया जा सकेगा। अब तक हमारा सहकार आन्दोलन 
प्रधानत:ः कृषि विकास की आवश्यकताओं को पूरा 
करने तक ही विकसित हुआ है। काफी हृद तक ग्रामीण 
औद्योगीकरण हो जाने के बाद भी, ग्रामीणों का मुख्य 
धंधा कृषि ही रहेगा। अतः मुझे शक है कि ग्राभीण 
क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सहकारी बैंकिंग माध्यम 
कोई विशेष योगदान दे सकेगा। उसका झुकाव कृषि 
की ओर ही रहनेवाला है। बाद में पंचायत राज 
संस्थाओं को कई किस्म की बैंकिंग सेवाओं की जरुरत 
पड़ेगी, जैसे बढ़ते नकद लेन-देन का प्रबंध करने, पूंजीगत 
और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करने 
में मदद देने, उनके उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने 
में मदद देने, उनके उद्योगों के लिए संचालन आदि 
के लिए। 
क्‍ हमें यह भी ध्नान में रखना ही चाहिए कि 
' जसे-जसे हमारी क्ृषि व्यापारिक बनती जाती है, जैसा 
कि होना ही चाहिए-इसमें लोगों को उच्च जीवन स्तर 
.. उपलब्ध करने तथा बढ़ते पैमाने के विकास कार्यक्रम को 
.. बनाये रखने के लिए भी-इसे काफी बड़े पूंजी-निवेश की 
जरुरत पड़ेगी। मेरी राय में हमारे देश में क्रृषि के 
. लिए आश्थिक. सहायता हेतु सहकारी और व्यावसायिक 
_ बकों का मिश्वित दृष्टिकोण-रखनेवाला बैंक कृषकों के 
लिए अधिक उपयोगी होगा। क्ृषि और प्रामीण- 
$ ओद्योगीकरण, दोनों ही के विकास पर आधारित ग्राम 





अक्तूबर १९६३ 


विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्ततः 
संयुक्त बैंकिंग प्रणाली ही लाभदायक होगी। 


एक सामुदायिक बैंक की भी आवश्यकता होगी, 
जोकि पंचायत राज संस्थाओं के लिए बैंकर का काम करने 
और स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास में सहायता 
देने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हो। यह सुन्गाव 
देते वक्‍त इतना तो मैं मान ही लेता हूँ कि पंचायत राज 
संस्थाएँ मेरी कल्पना के अनुरूप विकेन्द्रित स्थानीय अधि- 
कारियों के रूप में विकसित हो जायेंगी। यह आशा. 
करना बेकार है कि बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों की _ 
दाखाएँ यह कार्य कर सकती हैं। यह भी कल्पना करना 
कठिन है कि कोई सहकारी समिति अथवा बैंक इतना 
बड़ा काम कर सकता हैँ। जिस सामुदायिक बैंक 
का मैं सुझाव दे रहा हैँ, वह सहकारी और व्यावसायिक 
बैंकों दोनों के अच्छे और मजबूत पहलुओं का मिश्रण 
होना चाहिए। उन्हें बहुत ही विकेन्द्रित आधार पर 
और स्थानीय अधिकारियों से विकट सम्पर्क रखते हुए. 
कार्य करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राज्य वित्त 
निगमों, सहकारी बैंकों तथा अन्य व्यावसायिक बैंकों जैसी _ 
कई वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी में इन्हें स्थापित _ 
किया जा सकता हैँ, जैसे कि चन्द विकास वित्तीय 
संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। इस तरह के छोटे बेंकों 
के योग्य ढंग से कार्य न करने का कोई कारण ही नहीं हूं 
यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक जैसी अनु- 
भवी संस्थाओं द्वारा उनके नियंत्रण और. मार्गदर्शन के 
लिए कोई अच्छी पद्धति निकाली जाय । 


अमेरिका में छोटे बेंक 


मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सामुदायिक बैंक पर 
मैने इतना अध्ययन नहीं किया है कि उसे विस्तृत हा 
से बता सक्‌ं, परन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि यह विचार. 
आजमाने लायक है। संयकक्‍त राज्य अमेरिका के बैंकि 
इतिहास में-देश के विकास के प्रारंभिक काल में जब 
आबादी पूर्व से पदिचम की ओर जा रही थी और नय॑ 





गाँवों के लिए ऋण की व्यवस्था शेप 


नये क्षेत्र बन रहे थे-छोटे-छोटे बैंकों ने सामुदायिक बैंक 
के रूप में बहुत ही मूल्यावान कार्य किया। नये-नये समृ- 
दायों के साथ उनका भी विकास और उत्थान हुआ और 
उन्होंने उन समुदायों के विकास में सहयोग दिया। वे 
जिस सम॒दाय के बीच कार्य ढरते थे, उसके प्रति बड़े 
ही ईमानदार थे। इस अमेरिकी बँकिग पद्धति के अच्छे 
बुरे अनुभवों से हम लाभ उठा सकते हैँ। मैं मुख्य रूप 
से यही कहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास 
वकेन्द्रित आधार पर और क्ृपि-औद्योगिक अथं-व्यवस्था 
के विकास के जरिये करने पर हमें समग्र, विकेन्द्रित, 
परन्तु योग्य बैंकिंग सेवा की-जोकि पूर्णतः इस विकास 
कार्य के लिए ही हो-जरुरत पड़ेगी। इसकी नीतियां 
कार्य और कार्य-विधियाँ क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा 
जिसकी सेवा करनी हू उसकी अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप 
होनी चाहिए। 


इस विचार का एक अनुसिद्धान्त यह है कि इस बैंकिंग 
स्वरूप को उस समुदाय की बचत और व्यापार का 


आदइवासन दिया जाना चाहिए, जिसकी इसे सेवा करनी 
है। जैसा कि मेने कहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतर 
अपने ही साधनों के आधार पर विकसित होना हैं 
लोगों की बचत के लिए आज व्यावसाथिक बैंकों, सहकारी 
बंकों, सरकारी अल्प बचत अभियानों के बीच प्रतियो- 
गिता बढ़ती जा रही हैं। व्यावसायिक बैक गाँवों में 
अपनी शाखाएँ खोल रहे हैं। यदि बड़े रूप में अन्ततः 
विकेन्द्रित विचारबारा को सफल होना है तो इन माध्यमों 
के बीच कार्य-क्षेत्र का किसी किस्म का बटवारा 
होना ही चाहिए। गाँवों में कार्य कर रहीं विभिन्न वित्तीय 
संस्थाओं के बीच काफी सहयोग पैदा करना कठिन नहीं 
होना चाहिए, जोकि सब के लिए लाभदायक होगा । 
रिजवं बैंक, व्यावसायिक बैंकों, विकास बैंकों और 
सहकारी बैंकों के बीच इस तरह के सहयोग और समझ- 
बूझ की आवश्यकता हमारे आशिक विकास के जन्‍्तर्गत 
स्पष्ट होती जा रही हैं। 


ई :६ सितम्बर १५६३ के 


विचार ही मनुष्य को नागरिक बनाता है। इसलिए उसे अपने श्रम की अवधि का ऐसा विभाजन करना 


१ ९९. सा, 


चाहिए कि रचनात्मक कार्यों के लिए समय बच सके । यह स्पष्ट हुँ कि सनुष्य जो शक्ति खर्च कर सकता हे 
सनोवेज्ञानिक दृष्टि से उसकी सीमा होती हू, परन्तु अपने लिए सरकार उसे शक्ति खर्च करने की जो अनुमति 
दे सकती हे उसकी भी नागरिक, साम्ताजिक दृष्टि से सीमा होगी । जो लोग यंत्र के संचालन व उसकी देख- 
रेख में अपनी शक्ति खर्च करते हु वे, जैसा कि अरस्त्‌ ने अनुभव किया, जीवन के उच्चतम कार्यों के लिए 
अयोग्य हो जाते हुं, बच्नतें कि उनके पास यंत्र चलाने व उसकी देखरेख के अलावा दूसरे काम के लिए काफी 
अबकाश हो। उन्नीसदीं शताब्दी के प्रथम चरण में कई घण्टों तक काम करने के कारण व्यक्तित्व में अवरु- 
द्धता का पेदा होना एक आम बात थी और उसके परिणामों की जो जांच की गयी उससे यह स्पष्ट हो 
गया है। पुरुष और स्त्रियों दिन भर मेहनत करने के बाद जब घर लौटते थे तो थकान के कारण उनको 
सोचने-विचारने की दाक्ति लुप्त हो जाती थी, यहा तक कि उनकी भावनाएँ भी मन्द पड़ जातो थों। 
उनके यंत्र ही उनके मालिक थे। उनके पास अवकाश नहीं होता था, जिसमें वे अपने आप को पहचान सकें। 
वे तो केवल लगातार मेहनत के जीवन से ही परिचित थे। समुचित घष्टों तक असम करने का अधिकार ही 
मनुष्य को अपने मस्तिष्क का क्षेत्र पहचानने का अधिकार प्रदान करता है। यह सानव जाति की बोद्धिक 


विरासत का मसलमंत्र हें। 


-हरोल्ड जे लास्की : ए आमर ऑफ पॉलिटिक्स 
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हमारी भार्थिक व ग्रामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव 


अरुण चन्द्र गुहा 


इमारी सामाजिक और आशिक स्थिति पर खादी तथा गाभोद्योग कार्यक्रम का क्‍या प्रभाव 
पढ़ा है, इसका निणेय इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि समाज के सबसे गरीब वर्गों को राइत 
प्रदान करने, उनकी मदद करने में वह किस हद तक सफल हुआ है । 


सॉरत सरकार को खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम राष्ट्र 
पिता की प्रत्यक्ष देन के रूप में मिला हैं। महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की समस्त अवधि में 
इस कार्यक्रम॑ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
की है। उस वक्‍त प्रत्येक कार्यकर्त्ता खादी व ग्रामोद्योगों 
का संकल्प लिये हुए था। अतएव समग्र सरकार अथवा 
सरकार में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों का भार वहन करनेवाले 
व्यक्तियों का इस कार्यक्रम से भावात्मक सम्बन्ध हैं 
तथा वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। किन्तु यह कहना ठीक 
नहीं होगा कि भावांत्मक सम्बन्ध के कारण ही हमारी 
सरकार ने इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने का उत्तरदा- 
यित्व लिया हैं। भारत एक गरीब देश है । द्वितीय महायुद्ध 
से पूर्व भारत की प्रति व्यक्ति आय १०० रुपये. वाधिक 
से कुछ अधिक थी। आज भी लाखों व्यक्ति या तो 
बेरोजगार हैं अथवा उन्हें बहुत ही कम रोजगार उपलब्ध 

_ है। किसी भी सरकार का यह कतंव्य है कि वह ऐसे 
.. लाखों बेरोजगार अथवा अल्प-रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों 
के लिए काम का प्रबन्ध करके उनकी प्रति व्यक्ति आय 
: बढ़ाये। काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से शहरी 


....._ बेरोजगारी के कुछ चित्र हमारे सामने हैं, किन्तु प्रामीण 
|. क्षेत्रों की रोजगारी की स्थिति का कोई खाका हमारे 


.. सामने नहीं है, वह अनुमान का विषय ही बना हुआ है। 

. तिस पर भी यह मालूम हैं कि अधिकांश ग्रामीणों के पास 
वर्ष में १५० दिन का ही काम रहता है और इस प्रकार 
उन्हें आंशिक रूप से ही काम प्राप्त है। 


.. खादी-प्रामीद्योग कार्यक्रम बनाने का यही आर्थिक 


और सामाजिक कारण हैँ। जबसे हम आजाद हुए हैं, 


ग्रामीण बेरोजगारों तथा अल्प-रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों 
को रोजगारी का वैकल्पिक साधन प्रदान करने के विचार द 
से हम यह कार्यक्रम चलाते आ रहे है। लगभग १६ व 


तक कार्यक्रम चलाने के पश्चात्‌ इस बात का मूल्यांकन 


करता समीचीन ही होगा कि हमारी सामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। बड़ी 


दृढ़तापूर्वक ऐसा कहा जाता है कि गत १५-१६ वर्ष में 


समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्तियों की वास्तविक 


आय बढ़ी नहीं है; हो सकता है कि रुपये-पैसे की शब्दावली 
में उनकी आमदनी बढ़ी हो, लेकिन जिन सेवाओं तथा... 
सामग्री का वे उपभोग करते हैं उनकी दृष्टि से नहीं। 


अतएव अब इस चीज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए 


कि इस कार्यक्रम ने हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के स्वह्प 


में क्या कोई परिवर्तन लाया हूँ । 


खादी उद्योग 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के नवीनतम वाषिक 


विवरण (१९६१-६२) से पता चलता हैं कि करीब 


१७ लाख व्यक्ति खादी कार्य में छंगे हैं तथा उनमें मे 


अधिकांश आंशिक समय का काम करतवाल़े है।ल 
१७ लाख व्यक्तियों में कमीशन ने १७ करोड़ से कुछ 
अधिक रुपये वितरित किये, इसलिए इन ब्यक्तियों की - 
प्रति व्यक्ति आय लगभग १०० रुपये वाषिक अथवा 
८.३३ रुपये प्रति माह हो सकी । जिस देश में नितल श्रेणी _ 
के लोगों की आय करीब आठ-दस रुपये मासिक ही हो। 


की 





हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का प्रभाव 


वहा और आठ रुपये की आमदनी कोई नगष्य नहीं है । 
तृतीय योजना के प्रतिवेदन में लगाये गये हिसाब के आधार 
पर ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगार व्यक्तियों की कूल संख्या 
१ करोड़ ७५ लाख (द्वितीय योजना के अन्त में बचे 
करीब ६० लाख व्यक्तियों और रोजगारी चाहनेवाले 
नये १ करोड़ १५ लाख से कुछ अधिक व्यक्तियों सहित) 
होगी। यदि खादी कायक्रम ने १७ लाख व्यक्तियों को 
आंशिक काम और औसतन रूप से लगभग १०० रुपये 
प्रति व्यक्ति वापिक आमदनी प्रदान की हैं तो उसने 
तकरीबन १० प्रति जत ग्रामीण बेरोजगारों की मदद की 
है। यह कोई मामूली वात नहीं हैँ । हो, इस हिसाव में 
जो असंख्य व्यक्ति अल्प-रोजगार प्राप्त हैं, उन्हें वस्तुतः 
शामिल नहीं किया गया हूं। 


राज्य सण्डल 


समग्र खादी-कार्यक्रम के अन्तर्गत १७ करोड़ से कुछ 
अधिक रुपये की खादी विकी और उसी वर्ष में कमीशन 
ने अनुदान तथा ऋण के रूप में लगभग १८ करोड़ रुपये 
वितरित किये। प्रतिवेदन का अध्ययन करने पर पाठक 
को आइचर्य होता हैं कि कमीशन ने १९६१-६२ में 
१७ करोड़ ९३ लाख रुपये वितरित किये और समग्र 
कार्यक्रम ने खादी का उत्पादन भी १७ करोड़ ५४ लाख 
रुपये का ही किया। कोई यह मानने के लिए उद्यत हो 
सकता हैं कि यह समग्र रकम खादी-कार्यक्रम में लगे 
सूतकारों और बुनकरों को राज्य की तरफ से एक प्रकार 
से सदावतं के रूप में दी गयी। किन्तु मेरी दृष्टि से यह 
सही मूल्यांकन नहीं है; प्रति वर्ष जो वितरण होता है 
वह सब का सब सरकार से नहीं मिलता । इसका कुछ 
हिस्सा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की कमाई होता 
हू, जिसे खादी का बिक्री मूल्य मिलता हैं; और उसका 
कुछ हिस्सा पहले ऋण के रूप में दी गयी रकम की पुनः 
अदायगी के रूप में वापस मिलता हैँ। इस सम्बन्ध में 
एक चिन्ताजनक बात यह है कि वकाया ऋण की रकम 
बढ़ती जाती हं-फिलहाल ३५ करोड़ ५८ लाख रुपये 
बकाया हैं। यह प्रश्न उठ सकता है कि यह समूची रकम 
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कभी वापिस आगेगी भी या नहों। 


दो वर्ष पूर्व संसद द्वारा नियुक्त अनुमान समिति ने 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के काम का मुल्यांकन 
किया था। उसने बताया था कि कमीशन ने राज्य खादी 
और ब्रामोद्योग मण्डलों को २२ करोड़ से ज्यादा रुपये 
दिये, लेकिन उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल १ करोड़ 
४७ लाख रुपयों के लिए ही प्राप्त हुए। अतएव हिसाव- 
किताब और लेखा-परीक्षण की दृष्टि से यह कहा जा 
सकता हैं कि २१ करोड रुपयों का अब भी कोई हिसाव 
नहीं हैं। हम आद्या कर सकते हैं कि राज्य मण्डल अब 
हिसाव-क्रितव और लेखा-परीक्षण सम्बन्धी कार्यों 
के मामले म॑ं ठीक से काम कर रहे होंगे। हमारा एक 
दुःखपूर्ण अनुभव यह हैं कि जहा कमीशन निष्ठापूर्वक और 
तंहेदिल से कार्य करना चाहता हैं, वहाँ राज्य मण्डल बेसा 
ही दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते। राज्य मण्डलों के 
गठन और कार्य में प्रायः राजनीति की प्रधानता 
रहती है। हो सकता हैँ कि कार्यक्रम के संचालन का काम 
राज्य मण्डलों को देने और स्वयम्‌ कमीशन के पास मात्र 
रुपये-पैसे वितरित करने तथा प्रभावविहीत निरीक्षण 
या व्यवस्था का अधिकार रखने का निर्णय विवेकपूर्ण 
नहीं रहा हो। 


हमें डर हैं कि कमीशन कभी-कभी वहुत ही विस्फुरित 
कार्यक्रम हाथ में लेता हे। कताई, बनाई और खादी 
की बिक्री कमीशन के खादी विभाग का मुख्य कार्यक्रम 
हैं; अब उसने उत्पादन और बिक्री का काम राज्य 
मण्डलों के पास छोड़ने का तय किया है। लेकिन हम 
विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि कपास उत्पादन में 
प्रयोग व अन्वेषण के क्षेत्र में कदम रखना इसके लिए 
बुद्धिमानी का काम था। यह काम उपयुक्त अधिकारि- 
यों-केन्द्रीय कपास समिति और क्रषि मंत्राल्य-के लिए 
छोड़ता चाहिए था। इस काम के अनुपात के आधार 
प्र इस बात के कारण हैं कि कमीशन को विस्तृत पैमाने 
पर कृषि-विषयक परीक्षण और अन्वेषण करना पड़ेगा। 


छा बे 


इन सबके लिए विशिष्ट माध्यम, संस्थाएँ हैं। 
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कटीरवोगों में शक्ति के उपयोग का प्रश्न काफी 
समय से विचाराधीन रहा है। जहा तक हम इस सम्बन्ध 
में गांधीजी के विचारों को समझ पाये हैं, उन्हें इस 
सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होती; क्योंकि प्राथमिक 
उत्पादक का श्रम कम करने के लिए उन्होंने किसी भी 
प्रकार की यांत्रिक शक्ति का समर्थन किया है। जिस 
महत्वपूर्ण प्रदन पर उन्होंने बहुत जोर दिया बह यह था 
कि उत्पादन के साधन और उससे प्राप्त फल पर मिल्कि- 
यत कामगार की होनी चाहिए और' यह कि उसे इन 
साधनों का गुलाम नहीं बना देना चाहिए। हाथ से 
सिलाई करने के स्थान पर, महिलाओं को सिलाई करने 
के थका देनेवाले श्रम से बचाने के लिए, सिलाई मशीन 
के उपयोग को तरजीह देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। 
फिर भी, ग्रामोद्योगों में शक्ति का उपयोग स्वीकार 
करने में कमीशन को काफी हिचक है। कृटीर उद्योगों 
में शक्ति के इस्तेमाल के प्रइन पर विचार करने के लिए 
एक समिति नियुक्‍त की गयी थी। समिति ने शक्ति के 
उपयोग की सिफारिश की; किन्तु प्रतिवेदन से पता चलता 
हैँ कि कमीशन अब भी हिचकिचा रहा है और “विके- 
न्द्रित आधार पर शक्ति उत्पादन अथवा जनन के लिए 
कदम उठाने की” कोशिश कर रहा हैं। 


शक्ति-जनन 


.. कमीशन का विचार हू कि स्थानीय रूप से उपलब्ध 
सामग्री से विकेन्द्रित आधार पर शक्ति उत्पादन को 
एक प्राथमिक उद्योग समझना चाहिए।” हमें डर है 
कि कमीशन एक कठिन मार्ग अपना रहा है, उसके सामने 
अनेक कठिनाइयों आ सकती हैं। शक्ति उत्पादन के 
... लिए प्रायः एकाधिकृत तंत्र सरकार--उसका सिंचाई 
की मंत्रालय तथा उसके सहायक अभिकर्त्ता--है। यह एक 

विशिष्ट विषय है और सस्ती कीमत पर शक्ति पैदा करने 
... का भ्रत्यंक उपाय किया जाना चाहिए । इकाई जितनी 
. ही बड़ी होगी, शक्ति जनन की छागत उतनी ही कम 
होने की अपेक्षा है । द 


कटीरोद्योगों में एक कमी यह है कि उनका उत्पादन 


खादी ग्रामोद्योग : 





अक्तूबर १९६३ 


खर्च कारखानों के उत्पादन खर्च से अधिक होता हा. 

लागत कम करने का एक साधन शक्ति का इस्तेमाल है। 

अब यदि कमीशन के विकेन्द्रित शक्ति उत्पादन के विचार _ 
को अमल में छाथा जाता है तो इसका मतलब है कि 
कूटीर उद्योगों को बिजली के लिए अधिक खर्च वहन 
करना पड़ेगा। और फिर, ग्रामीण उद्योग शक्ति के 
विकेन्द्रित उत्पादन के लिए प्रतीक्षा करते हैँ तो हमें डर 
हे कि उन्हें काफी लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ेगा। 
कमीशन गोबर गेस और सौर ऊर्जा के उपयोग पर विचार. 
करता आ रहा है। इस सम्बन्ध में काफी समय तक 
प्रचार करने के बाद अब भी यह देखना हे कि ग्रामीणों 
को उक्त योजनाएँ कब वास्तविक सेवाएँ प्रदान करेंगी। 
प्रात्यक्षिक के तौर पर उत्पादन और व्यावसायिक उत्पादन. 
के मध्य विभेद करना होगा। 


निराधार भय 


राष्ट्र या राष्ट्र के अपेक्षाकृत गरीब लोगों तक की 
अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करनेवाले मामलों में बहुत 
अधिक भावना-प्रधान या सैद्धान्तिक होने से कोई 
लाभ नहीं है। कमीशन को यह महसूस नहीं कखा 
चाहिए कि बड़ी इकाइयों की शक्ति का कृठीरोबद्योगों 
में इस्तेमाल करने से वे दूषित हो सकते हूं। इस सम्बन्ध. 
में सर्व प्रधान विचार यह होना चाहिए कि शारीरिक , 
श्रम तथा उत्पादन छागत कम हो और फलस्वरूप ग्रामीण... 
कारीगर को कुछ आराम मिले एवम्‌ अधिक प्राप्ति हो। 
मानवीय श्रम को उचित प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और 
उसे पशुवत श्रम नहीं समझना चाहिए। द 
हम ने खादी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा हे वह प्रायः 
अन्य सभी ग्रामोद्योगों पर समान रूप से लागू हो सकता... 
है। हम सोचते हैं कि खादी की अपेक्षा हाथ कागज में | 
शक्ति का उपयोग अधिक आवश्यक है; साबुन उत्पादन. 
में भी शक्ति के इस्तेमाल से अच्छे फल प्राप्त हो सकते... 
हैं। यह शंका पैदा हो सकती है कि शक्ति के प्रयोग से _ 
कार्यक्रम की रोजगारी देने सम्बन्धी क्षमता कम हो 
जाग्रेगी। किन्तु वस्त्र तथा अन्य उपभोक्ता सामग्री 





हमारी आर्थिक थ सामाजिक ब्यवस्था पर खादी का प्रभाव रे९ 


की अपेक्षाकृत कम पूति होने की वजह से इस प्रकार का 
डर न्यायोचित नहीं हूँ। इसके सिवाय बिजली के प्रति 
जो आपत्ति है उसी आधार पर गियर' और बाल बिय- 


रिंग” सहित चार या छः: तकओं के अम्बर चरखों से 
भी बचना चाहिए था 


असम्बर चरखा 


चरखे में सुधार करने के लिए कमीशन ने अनेक 
प्रयोग किये हैं। अम्बर चरखा कार्यक्रम के भविष्य का 
मूल्यांकक करना छाभप्रद होगा। करीब चार राख 
अम्बर चरखे वितरित हुए हैं। उनमें से दो लाख के 
करीब चरखे निष्क्रिय पड़े हें। कमीगन अब उन्हें छः: 
तकओंवाले चरखों में बदलने और चलाने में हल्के 
तथा आसान बनाने के लिए उनकी बनावट में कुछ 
सुधार करने की भी सोच रहा है । ऐसा करने से उत्पादन 
तथा आमदनी बढ़ सकेगी। इन पुराने चरखों को फिर 
से दूसरे नमूनों में बदलने का कार्यक्रम चलाने से पूर्व 
यह देखना बेहतर होगा कि अन्ततोगत्वा कहीं अच्छी 
किस्म के नये चरखों का उत्पादन करना तो सस्ता नहीं 
पड़ेगा। रचनात्मक काम करनेवाले प्रमाणित संगठनों 
से पुराने अम्बर चरखे वापिस लेने के लिए कहा गया हे, 
लेकिन वे सभी ऐसा करने में हिचकिचा रहे हैं। 

अम्बर चरखे को उच्च उत्पादकता और अधिक 
लाभदायक आय करवानेवाले बेहतरीन चरखे के रूप में 
बड़ी आशावादिता के साथ प्रारम्भ किया गया था। 
गियर और बाल ब्रिरयरिय से युक्त तथा चलाने में 
आसान हो, ऐसे चरखे के लिए आज भी व्यापक क्षेत्र व 
गुंजाइश हूँ। यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार के चरखे 
में शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने 
पर हमें कुटीर उद्योग स्तर पर चलाने के लिए एक प्रकार 
का कताई यंत्र मिल्ल जायेगा। बुनाई में शक्ति का 
प्रयोग करने के प्रति अब भी प्रतिरोध है। हम मानते 
हैं कि हाथ करघे के स्थान पर शक्ति करघे का अर्थ हैं 
कार्यक्रम की रोजगारी देने की क्षमता में कभी; किन्त 
हम सोचते हे कि कपड़े की कोई बहुत अधिक पृति 


होने के कारण इस प्रकार का डर परिपूर्णतः 

न्यायसंगत नहीं हे । 
सच हैं कि रोजगारी के पहल का महत्व हैं; 

लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी समान महत्व हैं 
कि काम में लगे व्यक्ति को उस काम से लाभदायक 
आय का प्राप्त होना सुनिश्चित हो। कमीशन इस 
सवाल पर विचार कर सकता हैं कि शवित चाहित 
करघों के साथ गशक्ति से चलाये जानेवाले कताई यंत्र 
को कटीर उद्योग का आधार माना जा सकता है या नहीं । 
हमें अपना कार्यक्रम इस मान्यता पर आधारित नहीं 
करना चाहिए कि निकट भव्रिष्य में ही बेरोजगारी के 
परिणाम में कमी नहीं होंगी। फिलहाल उचित मूल्य 
पर उपभोक्ता सामग्री की पूति करने का भी बहुत बड़ा 
महत्व है। खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम को उस दिला 
में अवरोधक नहीं बनना चाहिए। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत की जर्थ-व्यवस्था 
इस वक्‍त एक संघर्ष से होकर गुजर रही हैं! संघर्ष हें 
उच्च उत्पादन खर्चे और वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति से। 
इन दोनों बातों से ही ऊंची कीमतों को प्रश्नय मिलता 
हैं। इसका परिणाम होता हैं रहन-सहन का महंगा 
हो जाना। उच्च उत्पादन लागत का एक कारण 
हैं बेरोजगारी या अल्प-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को 
काम प्राप्त कराने की आवश्यकता। इसके लिए पूंजी- 
प्रधान उद्योगों के समक्ष श्रम-प्रधात उद्योग कार्यक्रम हैं । 
पंजी-प्रधान उद्योग सस्ती कीमत पर सामान महेया कर 
सकते हैं, लेकिन श्रम-प्रधान उद्योगों का सहज अर्थ हें 
अपेक्षाकृत अधिक लागत | 


आर्थिक दृष्टि से प्राणवान 


कब्क के 


द्वितीय योजना-काल में भारत सरकार ने खादी 
और ग्रामोद्योगों पर ८७ करोड़ से कुछ प्विक झूपये 
खर्च किये। इनमें से ६८ करोड़ ६८ लाख रुपये 
अकेली खादी पर खर्चे हुए। तृतीय बोजना में खादी व 
ग्रामोद्योगों के लिए ९२ करोंठ रुपग्ने का प्रावधान हैं। 
यह एक बडा निवेश है। एण गन के अनक्रमिक 



















४० खादी ग्रामोद्योग 


वर्षों के प्रतिवेदनों से पता चलता है, इस निवेश से 
उत्पादन भी प्रायः उसके बराबर ही होगा। इससे 
अन्य उत्पादनों के कुल लागत खर्चे और सरकार की 
कराधान नीति पर भी प्रभाव पड़ता है। हमे यह भी 
. स्मरण रखना चाहिए कि खादी में निष्ठा रखनेवाले 
हमारे बृजूर्ग नेतागण धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं; 
नये व्यक्तियों का कार्यक्रम के साथ उनके समान ही 
भावात्मक' लगाव नहीं होगा। इसलिए अब वह समय 
है कि कार्यक्रम को आर्थिक दृष्टि से प्राणवान आधार 
पर प्रतिष्ठापित किया जाय। 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैँ खादी और ग्रामोद्योगों 
का कार्यक्रम सरकार ने मात्र राष्ट्र पिताकी देन के रूप 
में हाथ में नहीं लिया बल्कि हमारे सर्वाधिक गरीब वर्ग 
की आशिक स्थिति सुधारने के उपाय के रूप में भी। 
अब इस बात का निर्णय करना हे कि राष्ट्र के सर्वाधिक 
गरीब वर्ग को यह कार्यक्रम कहाँ तक राहत पहुँचाने 
में समर्थ हुआ है। कोई यह कह सकता है कि न केवल 
समग्र राष्ट्र बल्कि सबसे गरीब वर्ग के भी सामाजिक 
तथा आर्थिक जीवन पर खादी व ग्रामोद्योगों का इतना 
प्रभाव नहीं पड़ा है कि उससे तृतीय योजाना के पौँच 
वर्ष में उन पर ९२ करोड़ रुपया खर्च करने का औचित्य 
सिद्ध हो। बड़े उद्योगों के हिमायती कह सकते हैँ कि 
इत ९२ करोड़ रुपयों की लागत से उपभोक्ता सामग्री 
. का उत्पादन करने के लिए सरकार कुछ कपड़ा मिलें 


: अक्तूबर १९६३ 


तथा कारखाने स्थापित कर सकती हैं। फिलहाल 
कपड़े और अन्य उपभोकक्‍ता सामग्री की जो कमी 
उपभोक्‍वषता, सामग्री की कीमतें... 
बढ़ता सरकार के लिए गम्भीर समस्या है। उपभोक्ता 


हूँ, उससे कीमतें बढ़ी हैं । 


सामग्री की कमी दूर करने और फलस्वरूप उनकी कीमतें 
कम करने के लिए, कोई कह सकता 
इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्‍या उसे ऐसे 
कार्यक्रम में इतनी बड़ी रकम रोकनी चाहिए, जहाँ 
उत्पादन अपेक्षाकृत कम होगा; 


की कमी दूर करने में सहायता नहीं करनी चाहिए। 


कमीशन तथा खादी व ग्रामोद्योगों के समथकों को 
इस सम्बन्ध में विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इन कार्यत्रमों 
से उपभोक्‍ता सामग्री-खास करके ग्रामीणों की कपड़े 
सम्बन्धी-की कमी' दूर करने में वास्तव में काफी 
सहायता मिलेगी। न केवल स्थापित उद्योग वर 
समग्र कार्यक्रम आर्थिक (ि्ट से प्राणवान हों, इस पर 
अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारी जनता के सबसे 
गरीब व्यक्तियों के लिए यह कार्यक्रम हे । जनता 
की विकासोन्मुख उच्चाकांक्षाओं के अनुसार ये व्यक्ति 
भी अपना जीवन-यापन कर सकें, वेसे ही रह सकें, 
उनके साथ कदम मिला कर चल सकें-ये सब सुनिश्चित 
करना हमारा कतंव्य होना चाहिए। 


नयी दिल्‍ली : ७ सितम्बर १९६३ ... | | 


कम युग मे अंधभक्ति बिल्कुल बेकाम हे, प्रायः आकुछ करनेबाला है और उतना ही 
दुखदायोीं भी। 





-महात्मा गांधी 


कि सरकर को. 





और क्या अपेक्षाकृत | 
अधिक फलप्रद विनियोजन करके उपभोक्ता सामग्री 


स्व जकललनयलकत नजर. पनकत कल पे हा5 5 पक 6 व 


खादी किस ओर ? 


ध्वजा असाद साहू 


विस्तृत पैमाने पर खादी कार्य का विस्तार करने के लिए जन-बल तैयार करना होगा। जनता को इसके विकास का 
उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर लेने के लिए प्रोत्साहित करके यह काम हो सकता है। मुफ्त बुनाई का नया प्रस्ताव और 
ग्राम इकाई कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को इस दिशा में आगे बढ़नेके लिए अपना पुरुषार्थ दिखाने का अवसर प्रस्तुत करते हैं | 


पिछले महीने श्री गांधी आश्रम का वापिक अधिवेशन 

अकबरपुर (जिला फैजाबाद) में हुआ था। आश्रम 
की ओर से जो प्रतिवेदव पेश किया गया उससे प्रकट 
हुआ कि पिछले वर्ष के लिए खादी उत्पादन और बिक्री 
का जितना अनुमान किया गया था, वह पूरा हुआ। फिर 
भी, अगले वर्ष का जो अन्दाजा लगाया गया था, उसमें 
काम बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं था । सारे देश की खादी 
संस्थाओं का प्रायः यही हाल है। पुरानी बड़ी-बड़ी 
संस्थाओं की शक्ति सीमा पर पहुँच गयी 
हूँ और वे काम बढ़ाना नहीं चाहतीं। नयी 
संस्थाओं के पास कार्यक्षम कार्यकर्ताओं का अभाव 
रहता है, खादी बिक्री की परेशानी रहती ही है, 
इसलिए उनके काम नहीं बढ़ते । कम्बलों के उत्पादन में 
यथेष्ठ वृद्धि हुई है, जिन्हें सेना के इस्तेमाल के लिए 
संस्थाएं बनाती हैं। सूती खादी का उत्पादन बड़ी 
धीमी गति से कहीं-कहीं बढ़ रहा है । ऐसा कहना गलत 
नहीं होगा कि खादी उत्पादन की गति ठिठक-सी गयी है । 
इस स्थित में खादी की गति को देख कर इसके भविष्य 
के बारे में चिन्ता होती है। कहावत है जो लड़का न 
बढ़ता है और न मोटा होता है वह मर जाता है। तो 
क्या खादी का भी वही हाल होनेवाला है ? 


रिबेट कोई हल नहीं 
खादी संस्थाओं के बहुत-से जिम्मेवार व्यक्तियों की 


यह राय हैँ कि आज जो प्रति रुपया बीस नया पैसा रिबेट 
दिया जाता है, उसको क्रमशः बढ़ाते जाना चाहिए, 





जिससे खादी सस्ती हो और उत्पादन बढ़ाया जा सके । 
यह सोचने की बात हूँ कि जब मिल के कपड़े से खादी 
का दाम दुगुना-तिगुना और उससे भी ज्यादा हूँ तो 
रिब्रेट बढ़ाते जाने से क्‍या खादी स्थायी बन सकती हूं 
और क्या सरकार को इतनी रकम देने के लिये तैयार 
कियाजा सकता है? में समझता हूँ कि जब तक बुनि- 
यादी दृष्टि से इस पर विचार नहीं किया जायेगा, तब तक 
चाहे जितनी भी रिबेट की रकम बढ़ाई जाय-जिसकी 
प्राप्ति की बहुत कम सम्भावना हँ-खादी की जड़ मजबूत 
नहीं बन सकती । खादी के लिए आज जीवन-मरण 
का प्रश्न उपस्थित है । इस पर खादी प्रेमियों को गंभीरता 
से विचार करता चाहिए और मजबूती के साथ ठोस 
तथा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए। 


मुफ्त बुनाई 

खादी का विकास आज जिस मंद गति से हो रहा है 
उससे आचाय॑ विनोवा भावे को सतोप नहीं हैँ और वे 
यह अनुभव करते हैं कि बिना क्रांतिकारी कदम उठाये 
खादी को जीवित नहीं रखा जा सकता । इसीलिए वे 
खादी संस्थाओं को रिबेट छोड़ने के लिये सलाह दे रहे है। 
पड़ोसी के लिये त्याग करने की भावना यानी पड़ोसी 
धर्म के पालन पर ही खादी टिक सकती हे। इसे 
जिन्दा रखने के लिए वही भावना एक मात्र इसका सहारा 
हो सकती हैँ । नवद्वीप में विनोबाजी के सम्मुख खादी 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों वे रिबेंट छोड़ने की तत्परता 
बुनाई सहायता देने की शर्ते पर दिखलछाई। विनोबाजी ने 







































दर 


मध्यम मार्ग समझ कर उसे मंजूर किया । उसमें उन्हें 
दीख पडा कि खादी की प्रगति पर्याप्त मात्रा में हो सकेगी। 
वे मानते हैं कि बुनाई सहायता से खादी व्यापक बन सकती 
है और व्यापकता से शवित पैदा होगी । आज की खादी 
अपने अथवा जनता के बल पर नहीं चल रही है । 
खादी आज बापू के पुण्याथं और सरकारकी कृपा से 
चल रही है । खादी के प्रसार के लिए जनता की शक्ति 
का आवाहन्‌ करना होगा । इसके लिए संस्थाओं का 
स्वरूप बदलना होगा, जिसके लिए संस्थाओं के पास 
काफी जन-बल है | आवश्यकता है संस्थाओं के संचालक 
. खादी के काम को जनता के हाथ देदेने, सौपने का संकल्प 
. करें और उसके लिए. तैयारी करें। बुनाई सहायता 
पुरुषार्थ करने का काफी मौका दे रही है। 


कार्यकर्ताओं की भमिका 


आज देद में हजारों संस्थाओं द्वारा करीब एक 
लाख गाँवोंमें खादी का काम हो रहा हू | कुल मिला कर 
३०-३५ हंजार खादी कार्यकर्ता सारे देश में फैले 
हुए हैं। मेरा अन्दाज है कि इनमें से २०-२५ हजार 


कार्यकर्त्ता ऐसे निकल सकते हैं जो एक-एक करके: 


पांच हजार आबादीवाली एक-एक पंचायत में सघन 
रूप से चर्खे का प्रचार कर सकते हैं और खादी का 
विचार जनता को समझा कर जो खादी गाँव में 
बनेगी उसका अधिकांश हिस्सा वहीं खर्च हो, इसकी 
दीक्षा दे सकते हैं। गाव में उद्योग देकर बेकारी 
निवारण करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की हे, 
. यह समझाना आवश्यक होगा। पंचायत स्तर पर संस्था 
. खड़ी हो और उसकी जिस्मेबारी गाँव के लोग लें, इस 
भावना से खादी कार्यकर्त्ताओं को काम करता होगा । 
. जिन बीस-पच्चीस हजार कार्यकर्त्ताओं का ऊपर उल्लेख 
किया गया है, उनमें से बहुत-से लोग गांवों के रहनेवाले 


: होंगे। वे अपनी-अपनी पंचायतों की जिम्मेवारी ले सकते हैं 


और अड़ोस-पड़ोस के गाँवों में अपने उदाहरण से वाता- 
वरण बना सकते हुँ। जन-शक्ति को जगाने और उसे 
संगठित करने के दूसरे कारगर उपाय भी सोचे जा 


खादी ग्रामोद्योग : 
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सकते हैं। मैंने जो सुझाव दिये हैं, वे थोड़े-बहुत अनभव 
के आधार पर दिये हैँ, लेकिन मेरी दृष्टि 
स्थिति को कायम रखना खादी के विकास के लिए 


घातक होगा । हम लोगों को सोचना होगा कि खादी को 


जनता का बल किस प्रकार प्राप्त हो । 


कमीशन का ग्राम इकाई कार्यक्रम इस दिशा में जाने 


का एक ठोस कदम है। यद्यपि इकाइयों का लक्ष्य 
बहुत ऊँचा रखा गया है, जहा तक पहुँचने में काफी समय की 
आवश्यकता है। फिर भी, प्रारम्भ में प्रगति का जो 
मापदण्ड इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है वह 
केवल इकाई के अन्दर रहनेवाले प्रति व्यक्ति एक गज 
खादी के इस्तेमाल का ही हैँ। नयी इकाइयों में इस छोटे-से 
कार्यक्रम को भी पूरा करन में समय लगेगा । उसे प्रत्येक 


आज की 


खादी संस्था अपने उत्पादन केन्द्र के गाँवों में आसानी से 


प्रा करती हुई जनता को जिम्मेवारी उठाने के लिए 


प्रेरित कर सकती है । 
जहाँ कताई, वहीं बुनाई 


बुनाई की छूट से संस्थाओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी: 


इस बात की आ जाती हूँ कि जहाँ कताई हो वहा बुनाई 


का भी प्रबन्ध किया जाय । यह काम कठिन अवश्य हैं, । 


पर दुःसाध्य नहीं । जहाँ पेशेवर बुनकर हैं, वहां यह 


आसान हैँ । लेकिन जहूँ। पर पेशेवर बुनकर नहीं हैं, वहा... 


प्र नये व्यक्तियों को बुनाई का काम सिखाना होगा। 


पहले का अनुभव यह रहा है कि जिन छोगों ने यह. 
काम सीखा उन्होंने इसे अपना पेशा नहीं बनाया । इससे . 


मिमी 


बहुत लोगों को शंका होती हे कि यह कार्यक्रम सफल ' 
गैगा या नहीं । इसके विपरीत दूसरा भी अतुभव है कि कई _ 


लोगों ने यह काम सीखा और वे अच्छी तरह से उसे 


(बुनाई) कर रहे है। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना 
होगा जिनको काम की भूख हो । बिना भूख के काम 


लादने से असफलता ही हाथ लगती हूँ । इसका प्रत्यक्ष 


प्रमाण हजारों अम्बर चरखों का बैठ जाना है। कठि- 
नाइयाँ अनेक हैं, लेकिन साथ ही पुरुषार्थी आदमी को कोई 


भी कठिनाई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। 
पटना 
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खादी का भविष्य 


५ रामकृष्णराव कृ, पाटिल 


खादी जब तक समुदाय के जीवन का अविभाज्य अंग नहीं बन जाती, तब तक वह जीवित 
नहीं रह सकती। व्यापारिक खादी के लिए बहुत ही सीमित क्षेत्र है। 


खारी-ार्य के पीछे अंततः क्‍या उद्देश्य हैं? क्‍या 

इसका उपयोग जीवन के नये मल्यों को छेकर नये 
समाज की रचना करने के साधन के रूप में किया जाने- 
वाला है अथवा जरझूरतमंद लोगों को रोजगारी, खासकर 
सहायक धंबा, मुहेया करने के रूप में ही इसका उपयोग 
है ? इस कार्य सम्बन्धी स्पष्ट धारणा का अभाव ही 
श्रम उत्पन्न करने और खादी कार्यकर्ताओं के बीच के 
मतवेभिन्‍्य के लिए भी जिम्मेवार है। निरुत्तर हो जाने 
पर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि उनका उद्देश्य 
तो रोजगारी या सहायक धंधे के रूप में खादी-कार्य 
करने का है; खादी को नये समाज के नये मूल्यों का 
वाहक बनाने की जिम्मेवारी अखिल भारत सर्व सेवा 
संघ या दूसरी संस्थाएँ उठायें। परंतु इस तरह जो लोग 
दलील करते हैं महसस्‌ नहीं करते 'कि इस दृष्टि 
से तो वे गांधीजी के नाम का उपयोग करने और इस 
प्रकार से व्याख्यित खादी के साथ उस नाम' को जोड़ने 
के हकदार नहीं हो सकते । 


नव संस्करण 

प्रारंभ में सन्‌ १९२० से ११९२९ के काल में जब 
खादी-कार्य आरंभ हुआ, गांधीजी की इस काम के 
पीछे जो भी दृष्टि रही हो, बाद में, सन्‌ १९४० के 
परचात्‌ जब उन्होंने खादी कार्य का नवसंस्करण किया, 
तव उनके सामने खादी संबंधी लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट 
था। जब उन्होंने कहा कि कातो, समझ बूझ कर 
कातो, जो काते वह पहने और जो पहले वह काते. . .' 
आदि, तो यह बात स्पष्ट थी कि खादी से सम्बन्धित 


. 


खफा 


नगरी दृष्टि के बारे में उनक्ता मंतत्य क्या हे । वे 
थे कि दांतिमय सामाजिक परिदर्सत के साधद 
रूप में खादी-कार्य किया जाय, जो हमें अहिसक अर्थात्‌ 
शोषण-रहित समाज की स्थापना की द्िश्ञा में अग्रसर 
करेगा। यही मूल है और जो खादी कार्यकर्ता पूर्व॑वत 
खादी कार्य जारी रखना चाहते हैं, वे शीआतिशीघ इस 
बुनियादी वात को समझ ले | तब न सिर्फ वे अपनी 
अन्तनिहित कमजोरी का अनभव कर सकेंगे, बल्कि 
कदाचित वे वेकल्पिक उद्देश्य के संयंत्र में विचार 
करने और उसको परखने की ओर भी प्रवृत हो सकेंगे । 
मल्यांकन समिति का दष्टिकोण 
जब खादी की मूल्यांकव समिति ने खादी कार्य की 
प्रगति के बारे में अपना विवरण पेश किया, और कुछ 
आलोचकों की राय मं खादी के उत्पादन और वितरण 
के क्षेत्र में हुई भारी प्रगति के लिए खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन तथा खादी कार्यकर्ताओं को यथोचित श्रे 
देने में वह असफल रही तो मोजूदा उपलब्धियों पर 
निर्णय देने की बनिस्वत उसे (समिति को ) खादी काम के 
भविष्य के बारे में ही विशेष रूप से अपनी राय प्रवाट 
करनी थी। उसकी मुख्य आलोचना यह थी कि खादी- 
कार्य एक तो कुछ परंपरागत क्षेत्रों तक ही सीमित हो 
गया है और दूसरे, वहाँ भी ग्रामीण समाज के जीवन से 
वह एकरूप नहीं हो सका है । उसने अनुभव किया कि 
खादी का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब वह 
ग्राम जीवन से पूणतः: एकरूप हो जाय । यही मत पूसा 
सम्मेणन द्वारा प्रकृट किये गये बवतव्य में भी स्वीकार 
किया गया । उसमें कहा गया कि खादी-काप का नया 


न 
के 
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हा द खादी ग्रामोद्योग : 


मोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि उससे बुनियादी बातों का 
समाधान हो सके। इसीलिए ग्राम इकाई का कार्यक्रम 
बना और वर्तमान खादी-कार्य सघन रूप से स्थापित ग्राम 


. इकाइयों को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया। 


उद्देश्यों से सम्बन्धित इन दृष्टि भेदों के बारे में 
अब मैं चर्चा नहीं करूँगा । में यह मानता हूँ कि जिनके 
मन संदिग्धावस्था में है, उन्हें भी यदि यह कहा जाय कि 
जैसा काम आज वे कर रहे हैं, उसमें वे गांधीजी के 
नाम का उपयोग तो नहीं कर सकते, तो इसमें वे कुछ 
तथ्य ही अनुभव कर सकेंगे । परन्तु नये उद्देश्यों की 
हादिक स्वीकृति भी विशेष उपयोगी तब तक नहीं बन 
सकती, जब तक इस बात की स्पष्ट अनुभूति न हो जाये कि 
इस नये दृष्टिकोण की उपलब्धि के लिए खादी कार्य का 
पुनरुत्थान किस प्रकार से होना चाहिए । नया समाज 
क्या है और उसके नये मूल्य कौन से हैं ? इस नये समाज में 


: शोषण नहीं होगा और नये मूल्य वे हैँ, जिनके अनुसार 


सामाजिक रूप में उपयोगी सभी कार्यों का परिश्रमिक 
समान या करीब-करीब समान होना चाहिए, ताकि इस 
समाज के सदस्य अन्य' लोगों की तरह ही रह सकें। 
अर्थात्‌, अन्नोत्पादन, वस्त्रोत्पादन, तेल-उत्पादन, बढ़ई- 
गिरी, लहारी आदि कामों में समान रूप से पारिश्रमिक 
दिया जाय, क्योंकि ये सभी काम समाज-जीवन बनाये 
रखने की दृष्टि से समान रूप से आवश्यक हैं। उपयोग 
के लिए उत्पादन” का सही अर्थ यही है। 


- ग्रामदान के साथ सम्बंध 


एक समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन 


.._ करता हैं और जो छोग उत्पादन करते हैं, वे उसमें 


: हिस्सा बँटाते हैं। इससे कुछ निष्कर्ष पर आना पड़ता है । 


 सवप्रथम, सबसे सामाजिक भावना होनी चाहिए । 
.. इसीलिए, पदिचम बंगाल के नवद्वीप स्थान में खादी 
... कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हुए विनोबाजी ने अपने 
|... भाषण में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि खादी कार्य 


का तब तक कोई भविष्य नहीं है, जब तक कि वह खेती के 
. साथ न जुड़े जाय । खादी का अर्थ केवल रोजी के लिए 
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कताई या स्थानीय रूप से कपड़े का उत्पादन और खपत 
नहीं है । प्राथमिक रूप से वह समाज द्वारा अपने निज के 
उपयोगके लिए किया हुआ बस्त्रोत्पादन है। यह विचार _ 
अमल में लाने की दृष्टि से ज़रूरी है कि समाज के 
मुख्य साधन-सत्रोत समुदाय के ही पास हों। अब, जब तक 
कि मनुष्य के पास उसकी अपनी भूमि है, वह समाज के _ 
विरुद्ध भी उसे अपने पास रखता है । परन्तु एक बार 
समाज को भूमि दे देने के बाद वह समाज के लिए ही उसकी. 
देखभाल करता है । वस्तुत: फिर यह बात कोई खास महल 
की नहीं रह जाती हैँ कि दान के पहले एवं पश्चात्‌ उसकी 
भूमि-सीमा में क्या परिवर्तन होता है और किस हुद तक वह 
अपनी जमीन में दूसरों के साथ हिस्सा बँटाता है। अगर, 
बह ऐसा नहीं भी करता है, तो भी यह तथ्य कि अबवह _ 
समाज के लिए भूमि रखता है, उसके दृष्टिकोण में आमूह 
परिवर्तन ला देता है। पहले वह अपनी भूमि जोतता था। 
अब वह समाज की भूमि को जोतता है। अब भी उसके 
अपने लिए भूमि की जुताई तो जारी ही है, परत्तु 
जैसा कि विनोबाजी बारबार कहते हैं, समाज को भूमि- 
दान करना ही अपने आप में एक ऐसी सामाजिक चेतना 
जागृत करा देता है, जिसको और भी आगे विकसित 
करते रहना आवश्यक हैं । इसीलिए वे इस बात पर जोर 
देते हैं कि ग्रॉमदानी गाँवों में खादी कार्य प्राथमिकता के _ 
आधार पर शुरू हो जाना चाहिए । और, यदि वह अब्यत्र 
भी चल रहा हो, तो वहाँ भी उसे बंद नहीं करना चाहिए। 
परंतु आवश्यकता केवल इस बात की है कि कार्यकर्ता 
यह समझें कि वह कार्य सिर्फ अपने बल पर नहीं टिक सकता 
और देर-अबेर उसे भूदान-आवधारित होना ही है । अतः 
व्यवहार में खादी-कार्य को भूदान और ग्रामदाव 
और भूदान-ग्रामदान को खादी के प्रचार के साथ-साथ 
चलना ही होगा। 


अल्प उपयोग[र्थ उत्पादन 


समाज का अपने निज के उपभोग के लिए वस्व्री- 
त्पादन ही इस बात की.ए कमात्र गारंटी है कि उसकी उत्पा- 
दन की लागत के बारे में बहुत अधिक सतर्कता बे 
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बिना भी यह कार्य सतत जारी रह सकता है । एवं केवल 
इन्हीं परिस्थितियों में ही यह खुले बाजार में मिल कपड़े की 
प्रतिस्पर्धा में खड़ा रह सकता है। कोई भी किसान अपने 
घर में उत्पादित चावल या गेहूँ की छागत देखने नहीं 
बैठता। इसी तरह, जहाँ समाज ने अपना कपड़ा खुद 
बनाना तय किया कि वह स्वाभाविक रूप से उसके 
पास उपलब्ध सभी उच्चतम कुशल साधनों से लाभ 
उठाएगा; परंतु इसके उपरांत, वह इस बात की फिक्र 
नहीं करेगा कि इन बस्त्रों के उत्पादन की छागत क्‍या 
आती है और इन कपड़ों का बाजार-भाव क्‍या है। 
जंसा कि स्वर्गीय डॉ. जे.सी. कुमारप्पा अक्सर कहा करते 
थे, हम जब हलवा खाना चाहते हैं, तो हम उसे तैयार 
करके खा लेते हैं। हम यह नहीं देखने जाते कि उस पर 
हमें क्या लागत बैठी और न हम यही तुलना करते हैं कि 
बाजार से यह हमें किस कीमत पर प्राप्त हो सकता था।' 


काल्पनिक जगत 


समाज द्वारा निर्मित कपड़े के उत्पादन के बारे में 
भी यही स्थिति आनी चाहिए । यहा फिर समाज का ही 
निर्णय महत्वपूर्ण हैं | क्योंकि केवल उन परिस्थितियों 
में ही, जिनमें समाज यह तय करता हैँ कि अपने लिए 
वह अन्न और वस्त्र का उपयोग करेगा, इस तरह का तरीका 
उपयोगी हो सकता है । समाज का इस प्रकार का निर्णय 
कार्यरूप में तभी आ सकता हूँ, जब श्रम-विभाजन के 
सिद्धांत का अनुसरण किया जाय । समाज में कुछ लोग 
अन्नोत्पादन करेंगे, तो कुछ लोग बस्त्रोत्पादन करेंगे । 
दूसरे कुछ लोग मिट्टी के वर्तन बनायेंगे । ऐसे यह 
प्रक्रिय चलती रहेगी । परंतु चूंकि कुम्हार को अन्न- 
वस्त्र की जरूरत है और किसान को बन और कपड़ों 
की तथा बुनकर को अनाज और वर्तेन की, इसलिए 
सबका उत्पादन हरेक अपनी आवश्यकतानुसार पायेगा । 
यह व्यवहार में, वस्तुओं के आदान-प्रदान के रूप में भी 
चल सकेगा या पारिश्रमिक तय करके मुद्रा-विनिमय के 
रूप में भी । आलस्य और निठल्लेपन को रोकने के लिए 
उत्पादन की मात्रा के साथ पारिश्रमिक को जोड़ना होगा । 





लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि समाज 
के भीतर, समाज द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए वाजार 
की व्यवस्था होगी | 


इसका अर्थ होता है, व्यक्ति के पारिवारिक जीवन का 
ऐसा विस्तार, जिसमें समस्त ग्राम-समुदाय समाविष्ट 
हो जाय । पर क्‍या यह कभी संभव भी है ? और अगर 
यह संभव है, तो इसमें और सामृहिक्र (कलेक्टिव) 
जीवन के बीच क्या अंतर रहेगा ? पहले प्रशन का उत्तर 
निइचयात्मक रूप से देना जरा कठिन हैं । ऐसे कुछ 
गौवों की ओर, जहा ग्रामदान के पश्चात इस प्रकार घटित 
हुआ है संकेत करके ही इसकी मिसाल दी जा सकती हैं। 
इन गाँवों में तो यहाँ तक देखा गया है कि ग्राम समुदाय 
के वे सदस्य, जिन्हें गाव के बाहर रोजगारी प्राप्त थी, 
उन्होंने अपने ग्राम-समुदाय द्वारा निर्धारित वेतन स्वीकार 
किया और अपनी उस आय की होप रकम ग्राम-समुदाय 
को अधपित कर दी । यह सब कुछ काल्पनिक या अब्याव- 
हारिक दिखाई दे सकता हैं । एक अर्थ में यह ऐसा है भी । 

इजरायल में ऐसी ही करीव ३०० बस्तियाँ अपने 
आर्थिक जीवन का उत्तरोत्तर विकास करती जा रही हैं 
और वे गत ४० वर्षों से वहाँ विद्यमान हैं । इस कार्य की 
पृष्ठभूमि में जो आदशंवादिता हैं, उसे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता; परंतु यह उदाहरण इस बात की 
ओर संकेत करता है कि अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। 
आदश्शवादिता के दृष्टिकोण से सभी परिवर्तन-मुख्यतया 
सामाजिक और आशिक संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तेन- 
हमेशा आदर्शवादी ही दिखाई देते हे, खासकर उन लोगों 
को, जिनके दिमाग नये अपेक्षित परिवर्तनों को ग्रहण 
करने के लिए तैयार नहीं हैं । इस अर्थ में, भदान, ग्रामदान 
और ऐसे ही अन्य नये परिवर्तन, जेसे कि सहकारी खेती 
का कार्य क्र, आदर्शवादी महसूस हो सकते हूँ। परंतु सिर्फ 
इसी कारण उद्देश्य को तो नहीं छोड़ देना चाहिए । 


इच्छा स्वातंत्र्य 
पर स्पप्टतया ऐसे समुदाय (कम्थुनिटी ) में और सामृ- 
हिकता (कलेक्टिव ) में अन्तर होगा। दोनों में समानता 
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इतनी ही है कि दोनों में ही व्यक्त सामाजिक नियम- 
व्यवस्था, खासकर अपने आर्थिक जीवन के नियम, स्वीकार 
करता है । परंतु व्यक्ति द्वारा इसकी स्वेच्छापूर्वक 
स्वीकृति के अलावा, समुदाय अपना आथिक जीवन अपने 
इच्छानुसार, आयोजित करने में भी स्वतत्र रहेगा, 
जो कि सामूहिकता से सर्वथा भिन्न होगा, जो राज्य ह 
के नाम से पहचाने जानेवाले विशाल समुदाय के लाभ के 
विचार से ही नियंत्रित होता हूँ । अर्थात्‌ इसका यह अथ 
कदापि नहीं है कि समुदाय के हित तथा क्रिया-कलाप 
सदैव राज्य के हितों व क्रिया-कलाप से विपरीत होंगे। 
फिर भी, समुदाय मुक्त व्यवसाय के विचारों से मार्ग 
दशित होकर अपने उत्पादन और खपत का आयोजन 
खुद करने में स्वतंत्र होगा । 


दोषपूर्ण आयोजन 
.. कुछ खादी-कार्यकर्त्ताओं का मत है कि अम्बर चरखे 
के आगमन ने खादी तकनीक में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन 
ला दिया है कि अब खादी का उत्पादन और बिक्री बड़े 
पैसाने पर हो सकेगी । पर यह दृष्टिकोण खादी के 
बृहत्‌ उत्पादन और बिक्री के विचार पर अधिक आधारित 
है, न कि समृदाय के जीवन के साथ खादी को एकात्म 
करने के विचार पर । इस पर भी इस दावे में बहुत 
अतिशयोवित है और, इस धारणा को अंगीकार करने के 
फलस्वरूप ही, दोषपूर्ण आयोजन हुए हैं। खादी-कार्ये 
के लिए इससे बढ़कर क्लेशकारी और तैतिक अवनति की 
बात और क्या हो सकती है कि विशाल संख्या में 
अम्बर चरखे उत्पादन केंद्रों में बेकार पड़े हैं।* शायद 
: ही भविष्य में उनका उपयोग ठीक से हो सकेगा और 
संभवत: रही माल के रूप में वह बेच देना होगा । अम्बर 
चरखा यद्यपि अधिक रोजगारी दे सकता है और खादी 


 *पिछले दो वर्षों मे, जितना संभव हो सका, कमीशन ने इन 


खादी प्रामोद्योग : 
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की कीमत घटा सकता है, फिर भी अम्बर खादी और 
मिल के सामान्य कपड़े के दाम में अब भी इतना अधिक हे 
अंतर है कि एक अधिकतम मर्यादा के पश्चात्‌ संभवत: 
वह बाजार में नहीं खपायी जा सकेगी । और, इस 
धारणा की भी, कि अम्बर चरखे का काम बढ़ाने पे 
कताई द्वारा काफी हद तक रोजगारी की समस्या को 
हल किया जा सकता है, कुछ सीमाएँ स्पष्ट हैं। अम्बर 
चरखे तक पहुँच जाने मात्र से कताई को पूरक रोजगारी 
देनेवाले धंधे की स्थिति पर से नहीं हटाया जा सकता, 
क्योंकि इसको वाजार में छाने के लिए अभी भी राज्य 
की सहायता अपेक्षित रहेगी । 


केवल कताई से नहीं 

और जब कि प्रत्यक स्वस्थ व्यक्ति को रोजगारी 
देने की जिम्मेदारी राज्य की मान छी गयी है, तब ऐसी 
रोजगारी केवल कताई के जरिये ही दी जानी चाहिए, 
ऐसा कहना एक सर्वथा भिन्न बात होगी। राज्य के पास 
रोजगारी मुहैया करने के अलग-अलग कई क्षेत्र हा 
वह इस बात पर जोर दे सकता हैँ कि जहाँ तक सारे 
स्वस्थ लोगों का संबंध है, अन्य सभी उपायों का पूरा 
उपयोग ले लेने के पश्चात्‌ ही, कताई रूपी साधवका 
उपयोग रोजगारी के लिए किया जा सकता है । 
अतएव यह दार्त, कि अम्बर चरखे पर कता सभी यृत 
सरकार को ऐसे दामों पर खरीद ही छेना चाहिए कि 
जिनसे सूतकारों को पूरा जीवन वेतन मिल जाय, सरका 
द्वारा तभी स्वीकार की जा सकती है, जब ऊपर बतायी 
हुई स्थिति आ जाय । अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
अनिवार्य हो जाता है कि खादी--कार्य कमोबेश ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था का स्थायी अंग तभी और केवल तभी 
बना रह सकता है, जब हर ग्रामीण समुदाय यह स्वीकार 


वजन सक नमन +क- ०१ कक +पपक अत - ब्ललमनन-नमात 


अधिक घंटों तक सूत कांतने की स्थिति हो, वहां मौजूदा 
तकुओं के अबर चरखों का रूपांतर ६ तकुओंवाले चरखें मै भी 


. बेकार पंड़े अंबर चरखों में से अधिकतम्‌ चरखे चालू करने की 
.. दृष्टि से कई कदम उठाये हैं। अन्य योजनाओं के साथ-साथ उस 

. योजना का भी उल्लेख यहाँ कर देना उचित होगा, जिसके 
... अनुसार अंबर चरखों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के, साथ उन्हें 
इकका बनाने के भी प्रयत्न किये गये है और जह्व॑ सतकारों द्वारा. 










किया जाता है । दिनांक ३९ जुलाई १९६३ तक कमीशन ने ऐसे 
२६,७०५ चरखों का नवीनीकरण कर लिया हे और १०; हे ६ 
चार तकुणवाले चरखों को ६ तकुरवोढे चरखों में बदल दिया | 

द -सम्पार्दक 


खादी का भविष्य 


कर ले कि चरखा एक ऐसा साधन है, जो उसे वस्त्र दे 
सकता है और इसलिए वह उसे ग्राम समाज की अन्य 
आशिक प्रवृत्तियों में मिला लेता है। 
खादी के उद्देश्य 

कुछ विचार करने पर यह दिखाई देगा कि ऐसी 
एकरूपता या समग्रता चालू पारिवारिक अर्थ-व्यवस्था 
के स्थान पर सामुदायिक अर्थ-व्यवस्था की स्थापना का 
निर्देश करती हैं । उत्पादन और वितरण की व्यवस्था 
अन्य समुदाय द्वारा ही आयोजित होनी चाहिए, न कि 
आज की तरह व्यक्तिगत रूप से | खादी-कार्य को ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था का स्थायी अंग बनाने के पूर्व उपर्यक्त 
परिवतंन ग्रामवासियों के मानस में लाना होगा। ऐसा ही 
उत्पादन राज्य की सहायता के बिना अपने पैरों पर 
खड़ा रह सकता है, जबकि केवल रोजगारी देनेवाली 
खादी अपने अस्तित्व के लिए राज्य की सहायता पर और 
महात्मा गांधी द्वारा इसके लिए किये गये पुराने प्रयत्नों 
पर ही निर्भर रहती है । ये दो स्थितियाँ जब तक रहेंगी, 
तब तक ही खादी टिक सकेगी । 





डे 


उत्पादन और विक्री में अस्थायी वृद्धि हो जाने और 
खादी भंडारों के स्थान पर खादी भवन बन जाने से ही 
खादी कार्यकर्त्ताओं को अपनी कार्यपूरति की गलतफहमी 
नहीं होती चाहिए । खादी-कार्य के मूल उद्देश्य की यह 
पृर्णवा नहीं है; वह तो, जैसा कि ऊपर कहा गया हूं, 
नये मल्यों सहित नये समाज के निर्माण करने का कार्य हे । 
महात्मा गांधी का यही स्वप्न था, जो अब तक अपूर्ण 
रहा है। ऐसे कुछ क्षेत्र, जहा सम॒दाय ने खादी को अपना 
वस्त्रभरण पूरा करने के एक साधन के रूप में स्वीकार 
कर लिया और फिर अपने ग्रामीण जीवन के साथ उसे 
एकरूप बना लिया हैं, खादी के आदर्श को अधिक अच्छी 
तरह प्रचारित कर सकेंगे, न कि क्ृत्रिमता से बढ़ा हुआ 
उत्पादन और करोड़ों रुपयों की खादी की बिक्री । 
इससे तो खादी कार्यकर्त्ताओं में स्वार्थों की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो गयी है । और जो मलभूत उद्देश्य उनके 
सामने सतत रहना चाहिए था, उसके वारे में उनमे 
संम्रांति पैदा हो गयी है । 


नागपुर : १८ जुझाई १५६३ शक 


हमारे आनन्द और अवषाद सही मानी में ऐतिहासिक घटनाएँ हे जो कि, राजनीतिक 
इतिहास में कितने भी छोटे क्‍यों न हों, सामूहिक रूप से भविष्य के परीक्षण हेतु अत्या- 
वश्यक हे । अधिकारों के कार्यकारी सिद्धान्त का अर्थे हुं कि हमें अधिकार दिये जाते 
हैं ताकि हम अपनी सामाजिक विरासत में और अभिवृद्धि करें। हमें पाने का नहीं, 
करने का अधिकार हूँँ। माना कि हमारा ससाज कल्याण कोष में योगदान कस 
अथवा अधिक होगा, फिर भी योगदान के माध्यम तो रहेंगे ही । 


-हँरोल्ड जे. लास्की : ए आमर ऑफ पॉलिटिकस 
































खादी का मिश्गन 


झवेरभाई पटेछ 


खादी अपने वर्तमान रूप में हमारी अ4-व्यवस्था की बुनियादी और आवश्यक समस्याओं को इल करने में असफल 
रही है। विनोबानी इसे अकाली खादी कहते हैं। खादी कार का संगठन श्स रूप में किया' जाना चाहिए कि 
उससे कारीगरों का ज्ञान, शक्ति और चैतन्य बंढें | ऐसा अस्तित के लिए उनके संघप को कम करके ही किया जा सकता 
है। हमारे गाँवों को भी बड़ी और प्राणवान आकार की कार्यकारी इकाश्यों में पुनगैठित करता होगा ताकि 
आमीर्णों का दृष्टिकोण व्यापक बने और उन्हें विकास के अवसर प्राप्त हों । 


झ्रूष वह समय आ गया है जब खादी के सिद्धान्त पर 

फिर से रौशनी डाली जाय । सन्‌ १९४७ में गांधीजी 
ने कहा था 'बहुत-से रचनात्मक कार्यों पर अब तक 
राजनीति से अलग रह कर अमल किया जाता रहा है। 
काँग्रेस के हुकूमत में आने के बाद, मंत्रीगण अगर चाहते 
तो अपने अनुभवों (रचनात्मक कार्यकर्त्ता की हैसियत से) 
का फायदा उठा प्कते थे और अब तक जो कछ वे प्रयोग 
के रूप में करते रहे, उसे मुल्क भर में फेछा सकते थे ।* 
दो पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में खादी कार्यक्रम 
को अमल में लाने का हमने १० साल से ऊपर का तजूरबा 
हासिल किया हे और अब हम इस स्थिति में आ गये हैं 
कि इस बात की जाँच कर सकें कि खादी के मिशन को 
पूरा करने में यह कार्यक्रम कहाँ तक प्रगति कर सका हैं 
अथवा सही दिशा में चल भी रहा है या नहीं । 

खादी का असल मिशन क्‍या है ? खादी की श्रति 


और स्मृति' क्‍या हैं? क्‍या समय-समय पर खादी 


कायक्रम इस मिशन की रोशनी में बनाये और मल्यांकित 
किये जाते हैं ? 


अधूरा विचार 
.. गांधीजी ने खादी की श्रुति की व्याख्या एक स्पष्ट 
सूत्र में की हे-खादी कपड़ा नहीं, विचार है। स्पष्टत:, 
अपने समय की स्थिति की सीमाओं के अन्दर वे अपने 
सूत्र की पेचिदगियों की पूरी गणना नहीं बैठा सके। 


उस समय के हालात के मुताबिक वे सिर्फ सीधी-सादी 
उत्पादन-तक्नीक और किसी रूप में संगठन खड़ा करने 
का पहला कदम ही उठा सके ।* गांधीजी का खयाल था 
कि एक कदम ही उनके लिए काफी है । इसमें कोई शक 
नहीं कि पहला कदम काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन वह 
आखिरी कदम नहीं था-यहाँ तक कि बिचला कदम भी 
नहीं था। ये कदम काफी खोज और तजुरबे के जसि 
उठाये जाने चाहिए थे। पर ऐसा लगता है कि हम पहले , 
कदम से ही चिपटे हुए रहने की कोशिश में छगे हैं. 
और नये तजुरबे करने की हम में हिम्मत नहीं है। 
मौजूदा अवस्था की सबसे बड़ी वजह यह है कि खादी 
के मूल्य या मूल्यों को उस सामाजिक ढांचे के सन्दर्भ में . 
पूर्ण स्वरूप देना अब भी शेष है जो उन मूल्यों को कायम 
और जिन्दा रख सके। विचार अधूरा होने के कारण _ 
आगे के कदम असम्भव हो जाते हैं और स्वभावतः समूचा _ 
खादी कार्य क्रम उस प्रथम कर्दम की रोशनी में ही बनाया 
जा रहा है, जो गांधीजी ने उठाया था। इस वजह पे 
खादी-आन्दोलन का आगे बढ़ना रूक-सा जाता है। 
इसलिए विचार को पूर्ण स्वरूप देना अर्थात्‌ (पूर्ण पत्मत , 
सा अंशम्‌ ' की स्थिति प्राप्त करना खादी आव्दोहन 
की बुनियादी जरूरत हो गयी है। द 

“आज का इन्सान एक धोखा खाया हुआ इस्सान 


गांधीजी ने एक कार्यक्षम चरखे की ईजाद के लिए एक रख - 
रुपये के इनाम की घोषणा की थी । 


खादी का सिशन 


हं-उसे बहुत-से ऐसे राजनीतिक, आ्थिक, धार्मिक और 
तकनीकी पुरोहितों ने धोखा दिया हैँ जिनमें हर एक 
अपने धंधे का उस्ताद और कृप मण्डक वना हुआ है ।* 


कार्यकर्ताओं तक ही सीमित 


खादी आन्दोलन के जरिये जिस समाज-व्यवस्था 
की कल्पना की गयी थी उसकी साफ तस्वीर 
न होने की वजह से लाजिमी तौर पर इसकी 
नीति और कार्यक्रम अंश के दृष्टिकोण से ही चलते 
जा रहे हूँ। खादी कार्यकर्त्ता अन्य विशेषज्ञों की तरह 
कुछ पहलुओं तथा कामों में पूरे माहिर हो जाते हैं और 
उनके ढरे पर ही काम करते हैं। इसमें कोई ताज्जुब 
नहीं कि खादी आन्दोलन आज भी लोक आन्दोलन की 
बजाय खादी कार्यकर्त्ताओं का आन्दोलन ही बना हुआ 
है। बड़े दबाव के अन्तर्गत इसको चलाया जा रहा है 
और अब भी जनता रूपी जमीन में इसे जड़ पकड़ना 
बाकी है। इसे जनता के जेहन में उतरना भी वाकी हैं, 
क्योंकि वे अब भी ऐसा ही समझते हैं कि यह कार्यक्रम 
खादी कार्यकर्त्ताओं के जज्बात की तसल्ली के लिए हैं, 
न कि जन-साधारण की समस्याओं को हल करने के 
लिए। इसकी व्याख्या और व्यवस्था अंश' के आधार 
पर ही की जाती है। इसका पूरा भविष्य समझ सकते 
में जनता असमर्थ हैं। उत्पादन की तकनीक के बारे 
में जो विवाद उठ खड़ा होता हैं उसमें भी 'अंश' वाले 
दृष्टिकोण का बहुत बड़ा हाथ हैँ। पारम्परिक चरखे 
की जगह अम्बर चरखे अपनाने के कार्य में भी काफी 
विरोध का मुकाबला करना पड़ा। इस विवाद में 
कभी-कभी एक पहल पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता 
है कि पूर्ण नजरअन्दाज हो जाता हैँ और कभी-कभी 
हालात की कठिनाइयों को आदर्श मान लिया जाता है। 


साध्यस 
आम तौर से कुछ आथिक और सामाजिक मूल्य, 
जैसे गौवों की आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय आदि, 


+ रेने फुएर: कृष्णमृति-दि सेन एण्ड हिज टीचिग। 





डर 


खादी कार्यक्रम के साथ जड़े हुए हैं। खादी कार्यकर्त्ताओं 
से यह भी उम्मीद की जाती हे कि वे खादी कार्यक्रम के 
जरिये इन मुल्यों का भी प्रचार करेंगे । खादी और ग्रामो- 
द्योग कमीचन के अध्यक्ष श्री उ. न. ढेवर भी यही चाहते 
हैं कि खादी कार्यकर्त्ता ने तिक मूल्यों को बढ़ावा दें । गांधीजी 
के व्यक्तित्व के जोरदार असर की वजह से, जिसका 
उनके कार्यक्रम के जरिये जनता पर काफी प्रभाव हैं, 
हम लोग इन मूल्यों का प्रचार करने में इस व्यक्तिगत 
तत्व के महत्व पर जोर देने के आदि हो गये हैं; किन्तु 
मौजूदा परिस्थितियों में, खास कर, इस असर की सीमाओं 
को महसूस करना मुनासित्र होगा। 


कार्यक्रम का स्वरूप 

कार्यकर्त्ताओं की स्थिति के बारे में खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन के सदस्य श्री ध्वजा प्रसाद साह का कहना है 
कि पहले के दिनों में किसी संस्था में खादी कार्यकर्त्ताओं 
के बीच भाई-चारें और बन्ध॒त्व का वातावरण रहता था ; 
लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ने के साथ ही पुराने रिह्ते 
ट्टते जा रहे है और उनकी जगह व्यवस्थायकीय नियंत्रण 
के विचार आते जा रहे हैं जिसके कारण उस रिछ्ते-नाते 
का बदलना लाजिमी है । खादी आन्दोलन के पीछे विचार 
यह था कि सूतकार, बनकर, तथा अन्य कारीगरों 
का एक परिवार हो। खादी संस्थाओं की व्यवस्था में 
अब इस खयाल की कोई गुंजाइश नहीं रही और अब 
कारीगरों के साथ मजदूरी पानेवालों का सा सलूक किया 
जा रहा हैं।” अब ऐसी स्थिति आ गयी है कि खादी 
कार्यकर्त्ताओं ने संस्थाओं के साथ अपने सम्बन्धों को 
नियमित रखने के लिए अपने संघ बना लिये हैं। कारी- 
गरों और संस्थाओं के बीच के रिहते अब बिल्कुल कार- 
बारी ढंग के हो गये हैं। इन परिस्थितियों में ऐसी 
उम्मीद करना कि खादी संस्थाएँ या उनके कार्यकर्ता 
नैतिक मल्यों का प्रचार करें, खामखयाली के अलावा 
और क्या हो सकता हू ! 


बिका 
से 


खादी कार्यकर्त्ताओं के व्यक्तिगत असर से ज्यादा 
भरोसे का जरिया खादी कार्यक्रम का स्वरूप है। कार्यकर्ता 
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५० खादी पग्रामोद्योग 
भी कार्यक्रम से ही प्रेरणा लेते हैं। इससे भी बढ़ 
कर बात यह है कि कार्यक्रम के स्वरूप के मुताबिक ही 
कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। अगर कार्यक्रम प्रेरणा 
उत्पन्न करनेवाला हुआ तो वह रचनात्मक और मेधावी 
कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपनी ओर खींचने और उन्हें 
प्रेरणा देने का ही काम नहीं करता, बल्कि जनता पर भी 
भरपूर असर डालता है। कया मौजूदा खादी कार्यक्रम में 
ऐसा कोई आकर्षण हैं ? लोगों की नजर में ऐसा लगता 
है कि खादी आन्दोलन अपने मौजूदा रूप में स्थिर हो 
गया है। ऐसा लगता है कि यह मौजूदा सामाजिक ढँँचे 
की सीमाओं के भीतर काम कर रहा हैँ। सूत-कताई, 
जो खादी उत्पादन में सबसे ज्यादा तादाद में रोजगारी 
मुहेया कर रही है, किसानों तथा अन्य लोगों को खाली 
वक्‍त के धंधे के रूप में दी जा रही हैं और वह भी 
मुस्तकिल नहीं । अभी तक इसे पूरे समय के धंधे के रूप 
में विकसित नहीं किया जा सका हैँ कि कृषि की तरफ 
से हट कर अधिकाधिक तादाद में लोग इसकी ओर 
आकर्षित हों। इसलिए खादी, कृषि को सहकारी खेती के 
रूप में बदलने की दिशा में कोई मदद नहीं पहुँचाती, 
जिसकी वजह से श्रम-शक्ति फाजिल रह जाती है। राहत 
पहुँचाने के अलावा आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के 
मामले में अब तक खादी प्रभावकारी नहीं रही । गँव और 
. शहर के-बीच की असमानता और विभेद को दूर करने 
में भी इसका शायद ही कुछ असर पड़ सका हो । और, 
न तो खादी के धंधे ने पढ़े-लिखे बेरोजगारों को राहत 
पहुँचाने में ही कोई मदद की है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि वर्तमान रूप में खादी का हमारी अर्थ-व्यवस्था 
. की बुनियादी और बड़ी समस्याओं से कोई ताललुक 
नहीं हैं।.... क्‍ 


बदलता हुआ तरीका 
. खादी कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में बेचेनी महसूस की है और उसे जाहिर भी 


किया है। कुछ ने तो खादी कार्यक्रम को सरकार की 
पंच वर्षीय योजनाओं के एक अंग के रूप में चलाने की 
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बृद्धिमानी तक पर भी शंका प्रकट की है। लेकिन यह 
देखने की बात हैं कि सरकार ने कार्यक्रम के स्वरूप या 
परम्परा को नहीं बदला है। श्री क्रृष्णदास जाज्‌ ने 
योजना आयोग के सामने खादी की जो पहली पंच वर्षीय 
योजना पेश की वह सरकारी सहायता के बल पर खादी 
कपड़े के उत्पादन के विस्तार के अलावा और कृछ नहीं 
थी। विनोबाजी इसे अकाली खादी” कहते है। फिर 
खादी कार्यकर्त्ताओं ने जब अपने दिलों को टटोला तो 
नया मोड़ का मशहूर फ़ामूंला सामने आया, जो १९५८ 
में चालीसगाँव (महाराष्ट्र) सम्मेलन में स्वीकृत किया 


गया। यद्यपि इस नये फाम्‌ले ने खादी को ग्रामीण 


अर्थ-व्यवस्था के समग्र विकास की योजना का एक अंग 
मान लिया है; लेकिन कुछ तो खादी और ग्रामोद्योग 


कमीशन अधिनियम की पाबंदियों की वजह से और कृछ . 


ऊँची तकनीक-जिन्हें अब माध्यमिक तकनीक कहा जाता 
है और जो वाकई खादी को अन्यान्य विकासशील अर्थ- 
व्यवस्था से मिला देंगी-को अपनाने में कार्यकर्त्ताओं की 
हिचक की वजह से खादी कार्यक्रम अब भी अलूग-थलग हूँ 
चल रहा है। अब एक बिल्कुल ताजातरीम फार्मूला 
बिक्री पर दिये जानेवाले रिबेट की जगह पर बुनाई- 
सहायता लागू करने से ताल्लुक रखता है। इसके जरिये 
देहाती क्षेत्रों में खादी उत्पादन के विस्तार पर कुछ 


असर तो पड़ सकता है, लेकिन जहाँ तक सामाजिक _ 


ढाचे को बदलने का ताललक है, यह कार्यक्रम के स्वरूप 
को शायद ही बदल पायेगा। 


मिशन 


है जाया 


मिनी की लक का 


खादी आन्दोलन को गांधीजी क्या मूल्य देते थे! 


सन्‌ १९४६ में श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ परामर्श 
करते हुए गांधीजी ने “मनुष्य के सर्वोच्च बोद्िक, 


आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास" को खादी 


आन्दोलन का लक्ष्य या मिशन बताया था। उन्‍्होंवे 
यह भी कहा था कि “इसमें सबको बराबर के अधिकार 


और मौका मिलना चाहिए।” इस आन्दोलन के जरिये ._ 


वे एक ऐसे वर्गहीन सर्वोदिय समाज की स्थापना करा 





खादी का 


चाहते थे, जिसमें मनुष्य का संतुलित ज्ञारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक विकास हो सके । 


हमारे समाज में वर्ग-विभेद की जड़ क्‍या है ? गीता 
में वर्णित चारों वर्णों के कतंव्य-विभेद में उसकी जड़ 
मिलती है। गीता ने ब्राह्मणों और क्षत्रिय्रों के कर्म 
क्रमशः विद्या-अर्जन, पठन-पाठन और पुरोहिती तथा 
शासन, युद्ध और राजनीति बाह्य कर्म के रूप में नहीं, 
' बल्कि अन्तर चारित्रिक रूप में बताये हैं ।* वैद्य और 
गूद्र के कर्म बाह्य कर्म के रूप में बताये गये हैं और इस 
विभेद का गंभीर महत्व है। प्रथम दोनों बाह्य कर्मों को 
आंतरिक मूल्यों के विकास के लिए क्षेत्र और साधन के 
रूप में लेते है। अंतिम दोनों प्रायः निष्कासित कर 
दिये गये हैं और वे अपने कर्मों के चारित्रिक मल्यों से 
अधिक बाह्य मूल्यों से चिपके हुए हैं। एक वार 
कर्मों के विभेद के जरिये.व्यक्तित्व के विकास में 
इस तरह का विभेद आ जाने दिया जाय तो बेहतर से 
बेहतर राजनीतिक व्यवस्था भी उसे कभी दूर नहीं कर 
सकती। वास्तविक समानता त्तो व्यक्तित्व के 
विकास के लिए अवसर की समानता हैं। ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों को एक ओर जहाँ यह अवसर मिलता है, 
वहा खास कर शाुद्रों को बाध्य हो कर शारीरिक मेहनत 
करनी पड़ती हे। गारीरिक आवश्यकताओं, जीवन के 
प्रति मोह तथा समाज द्वारा निर्वारित किसी न किसी रूप 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विवयताओं ने उसके पशुवत 
आल्स्यपूर्ण जीवन पर कठिन कामों का बोझ लाद रखा 
हैं। समाज के लिए वह पसीना बहाता है, पर उसकी 
प्रगति में उसकी कुछ भी देन नहीं है । वह अपनी मेहनत 
और मेहनताने से ही संतुष्ट है । 


4 शसों दमस्तपः शोचम क्षान्तिराजंपसेवच । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्ममकर्म स्वभाचजम्‌ ॥ 
जौयें तेजोवर्तिदक्यिं युद्धेचाप्पपलायनम्‌ । 
दानसीदवर भावदच क्षात्रंकर्स स्वभावजम्‌ ॥ 

कृषि गोरक्ष्यवाणिज्यं वेदयकर्म स्वभावजम्‌ 

पारिचर्थात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजस्‌ ॥। 











मिशन ५१ 


इस दृष्टिकोण से क्या ओज के खादी कारीगर उन 
हों की तरह महज वाह्य मूल्यों के लिए ही काम नहीं 
कर रहे हैं? खादी आन्दोलन के सामने यही तो आज 
एक वास्तविक चुनौती है। क्या यह उन्हें अन्तर्मुखी बना 
सकता है ? इसीसे उनका सर्वोच्च विकास होना चाहिए । 
यही खादी का असली मिशन है: स््रियों वेश्यास्तथा 
शद्रा:। यथा, जो जिव् हो कर हर दम कठिन मेहनत 
करते रहते हैं और जो सिर्फ वाह्य मूल्यों के लिए ही 
कार्य करते हैं, इसलिए अविकसित ही रह जाते हैं उन्हें 
खादी अन्दोलन में अपने कर्मों का रूपान्तर मिलना 
चाहिए, जो उन्हें अपने आंतरिक मल्यों के छिए काम 
करने में समर्थ बनाये । 


अलग अलग आत्माएं नहीं 

श्री अरविन्द के कथानूसार अलग-अलग आत्माएँ-- 
एक आत्मा ज्ञान की, दूसरी आत्मा शक्ति की, तीसरी 
आत्मा उत्पादन शक्ति की और चौथी आत्मा सेवा की- 
नहीं हैं। वे यह भी नहीं मानते कि चौथी आत्मा को क्रमान्तर 
जीवन से तीसरी और दूसरी आत्माओं से होकर पहली 
आत्मा में आना पड़ता है। सच तो यह हैं कि प्रत्येक 
आत्मा में ज्ञान, घक्ति, उत्पादन-शक्ति और सेवा, 
ये चारों होते हैं, जिनमें कोई ज्यादा होता हे कोई कम । 
मनुष्य के इन आंतरिक पहलुओं तथा वाह्य कार्यों के 
बीच गहरे ताललकात हैं। अगर सही तौर पर किया जाय 
तो झुद्र के काम भी ज्ञान को विकसित करते हैं; शक्ति 
बढ़ाते हैं; उत्पादन-शक्ति को सुदृढ़ करते ई और कौशल 
की वृद्धि करते हैँ। यही सारा सवाल है। कार्यों को 
किस तरह सही ढंग से किया जाय ? इस समस्या का 
हल निकालना ही खादी आन्दोलन का मिश्वनन हैँ। यह 
हल भी व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास और वर्गहीन 
समाज का निर्माण होना चाहिए, जिसमें इस तरह के 
विकास के लिए सदुश वातावरण उपस्थित हो। 

खादी कार्य को किस तरह संगठित किया जाय कि 
खादी कारीगरों के अन्दर ज्ञान, शवित और उत्पादन- 
शक्ति की वृद्धि हो ? क्‍या खादी अपने मात्र भौतिक 





































५२ खादी पग्रामोद्योग : 


पहलुओं से ऐसा कर सकते में समर्थ हो सकेगी ? जमाने 
से इस कार्य में लगे हुए खादी कारीगरों की अवस्था से 
कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता । भौतिक वस्तुओं से ज्यादा 
महत्वपूर्ण इसकी' स्थापना या इसका संगठन हँ-वैज्ञा- 
निक और तकनीकी, सामाजिक और दाशेनिक-जिसके 
अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं। कार्यकर्त्ता का अंतर्मुखी 
या बहिमृखी होना, वह आंतरिक मूल्यों के लिए काम 
करता है या बाह्य मूल्यों के लिए, सब कुछ, उसी संगठन 
पर निर्भर करता हैँ। यह संगठन क्या हैँ जो कार्यकर्ता 
को आंतरिक मूल्यों के लिए अंतर्मुखी बना देता है ? 
संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि इसमें (१) अस्तित्व 
के लिए कोई संघर्ष नहीं हैं; (२) वर्ग-संघर्ष नहीं है; 
: और (३) सादा जीवन तथा उच्च विचार हैं। पहली 
शर्ते विज्ञान और तकनीक के विकास से ताल्लक रखती 


है, दूसरी सही किस्म के सामाजिक संगठन से और तीसरी 
जीवन के उपयुक्त दर्शन से । 


विज्ञान और तकनीक रा 


अरविन्द बाबू ने कहा हैं कि कोई भी अभौतिक सभ्यता 
जीवित नहीं रह सकती । भौतिकता और जीवन यानी 
प्राण मानव का वास्तविक आधार है । संसार के समस्त 
बोद्धिक तक॑, समस्त नैतिक आददोवादिता और अध्यात्म- 
वादिता, जिसे मानव-विवेक समझ सके में समर्थ हैं, 
हमारी जीव्यता और भौतिक बुनियाद की वास्तविकता 
तथा दावे को विल॒प्त नहीं कर सकती और न जाति को 
प्रकृति की अलंघनीय विवषता के अन्दर अपने उद्देश्य 
तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करने 
या अपनी बड़ी समस्याओं को मानवीय लक्ष्य,अभिरुचि 
तथा प्रयासों का बड़ा और आवश्यक अंग बनाने की 
प्रवृत्ति से रोक सकती है।” 

- इसी प्रयास में मनुष्य ने विज्ञान तथा तकनीक के 
विकास के लिए लगातार कोशिशें की हैं, ताकि अस्तित्व 
के लिए संघर्ष की भीषणता कम हो सके । यही बुनियादी 
सवाल हे। जिस हद तक इसमें सफलता मिलती है, 


मनुष्य अपने उच्च व्यक्तित्व के विकास की चेष्टा के 





अक्तूबर १९६३ 


लिए रचतंत्र होता है, किन्तु विपरीतावस्था में जीवित 
रहने के लिए निरंतर संघ करते-करते उसकी क्षमता 
और सामर्थ्य का ह्वास हो जाता है ।* इसी दृष्टिकोण 
से उत्पादन और उत्पादकता का विशेष मूल्य है। आंशिक 


' 
"मा 
जी 
" ॥. 
रा 
4 
ह 
ः ा 
; 
हे 


दृष्टि से देखने पर हाथ से होनेवाले कार्य का कुछ सीमित. 


महत्व हैँ, लेकिन व्यक्तित्व विकास के पूरे दृष्टिकोण 
से सबसे अधिक विचारनीय सवाल हू विज्ञान और तकनीकी 
सहायता से अधिक उत्पादन के जरिये जीवन-संघर्ष 
की भीषणता कम करना। बिनोबाजी की राय में मनुष्य 
को स्वयम्‌ तथा अपने ऊपर निभर व्यक्तियों के भरण- 
पोषण के लिए रोजाना पांच घण्टे से अधिक उत्पादक- 
कार्य में लगा रहना आवश्यक नहीं होना चाहिए। और, 
इस भरण-पोयण में सिफ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति 
ही नहीं, बल्कि ऊँचे जीवन की आवश्यकताएँ भी शामिल 
होनी चाहिए। उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा होता 
चाहिए कि इस तरह के जीवन-यापन के अतिरिक्त बचत 
भी हो सके, जिसकी समाज की प्रगति के लिए निहायत 
जरूरत हूँ। जीवन-यापन की ऐसी परेशानियों से मुक्त 
होने पर मनुष्य अंतर्मूखी हो सकता हे । 

हाथ के काम पर अधिक जोर प्राय: आदश के साथ 


न्न्न्ज्का 
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बेरोजगारी की व्यावहारिक समस्या को उलझा देता .. 


है। अगर पहले आदर्श के बारे में सफाई हो जाय, तो 
समस्त तथ्यों-जैसे समस्त संभाव्यताओं के विकास के 
जरिये विकासशील अर्थ-व्यवस्था और हमारी जनता के 
उठते हुए व्यक्तित्व के अनुकूल उपभोग और सेवाओं 


की वृद्धि आदि-को नजर में रखते हुए व्यावहारिक प्रइन 
का वैज्ञानिक हल निकाला जा सकता है। इसके लिए. 


लचीलेपन तथा प्रयोग का रास्ता अपनाने की जरूरत है| 


खादी कार्यकर्ताओं के अन्दर अनेक वर्षों के विचार- 


विमर्श और दिल की खोज के बाद अब एक ठोस मतैकयता 


स्थापित हो गयी है कि खादी और ग्रामोद्योगों की कुछ 


प्रक्रिवओं को, खास कर जो उत्पादन के लिए गत्या- 





* संसारणंव लद्धनक्षमधियांव॒त्ति: कृता सा नृणाम। 


यामन्वेषयतां प्रयान्ति रूततं सर्वे समाप्तिं गुणा॥ 





खादो का 


वरोध बनी हुई हैँ, यंत्रीकृत कर दिया जाय। बहुत-से 
खादी कार्यकर्त्ता भी इस वात को नहीं जानते होंगे कि 
उसी करधे पर अंबर चरखे के सूत की बुनाई का खर्च 
मिल के सूत की बुनाई से ३५ नये पैसे अधिक पड़ता 
है। ऐसा इसलिए होता है कि हाथ-ब्ुनाई प्रक्रिया के 
दोषपूर्ण होने की वजह से अम्बर सूत का गुण खराब 
होता है। इस प्रकार खादी उद्योग में धनाई मुख्य 
गत्यावरोध है जिसका यांत्रीकरण होना चाहिए। अगर 
खादी-उत्पादन का लक्ष्य गौवों की आत्म-निर्भरता है 
तो इस गत्यावरोध को दूर कर देना सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
और आवश्यक का हूँ। 

किसी धंधे को बुद्धिमत्तापूर्ण अपनाना बहुत आवश्यक 
शर्ते हैं; क्योंकि यही कार्यकर्त्ता को अंतर्मुखी और आंतरिक 
मूल्यों के लिए कार्य करने में समर्थ बनाता है। आज 
हमारे समस्त उत्पादक धंघे-जिनमें खादी, कृषि तथा 
पशु-पालन भी सम्मिलित हँ-एक तरह से नियमित काये 
हो गये हैं, जिनसे कोई आंतरिक मुल्य नहीं निकलता, 
वरन्‌ सि्फ बाह्य मूल्यों के लिए ही उन्हें चलाया जाता 
हैं। और, चूंकि अंत: प्रेरणा की गतिशील शक्ति और 
वेज्ञानिक ज्ञान की भी कमी है, इसलिए बाह्य मूल्यों को 
भी नुकसान उठाना पड़ता है। स्वामी विवेकानन्द ने 
हमारी इस गिरी हुई हालत का कारण हमारी जनता का 
'तमस्‌' बताया है। इजराइल की ग्राम-बस्तियों का 
सबसे बड़ा सबक यही हैं कि कार्यकर्त्ताओं का सिर्फ 
विकसित व्यक्तित्व ही अर्थ-व्यवस्था को विकसित 
कर सकता हैं। इजराइल के समस्त किसानों को कृषि 
धंधे में आने से पहले वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया गया- 
बसे उनके मामले में यह बात भी हैँ कि उनमें से कोई 
भी परम्परा से किसान नहीं था इसलिए वसा करना 
उनके लिए एक आवश्यकता थी। इजराइल की 
विकास सेवाओं के अन्तर्गत वहा के किसानों को सिर्फ 
अच्छे किस्म के बीज, खाद, सरंजाम तथा कौट-नाशक 
दवाओं का ही उपयोग नहीं बताया जाता, बल्कि उन्हें 
कृषि के सभी क्षेत्रों का ज्ञान भी कराया जाता हैं 
और जिन्दगी की आम दिलचस्पी दे विषय में, जसे 





सिद्यत ५३ 
पुष्टिकर भोजन, सहकारिता तथा दर्शन आदि, शिक्षा 
भी दी जाती हैं, जह्ौौ पुरुषों के साथ महिलाएँ भी बराबर 
का भाग लेती हैं। इन ग्राम-वस्तियों में पुछप और नारी 
दोनों का मानसिक्र स्तर मैंने काफी ऊँचा पाया। वहाँ 
का पुरुष वर्ग उत्पादक-कार्यों में सहकारिता या स्वयं 
सेवी भाव से लगा रहता हैं और महिलाएं भी घर के कामों 
के अतिरिक्त आपसी सहायता, सहकारी दुकानें, शिक्षा, 
खेल तथा कीड़ा-मंदान आदि समस्त ग्राम-सेवा कार्यों 
को स्वयं-सेवा के आधार पर सम्भालती हैं। इजराइले 
वहुत छोटा देश हूँ, इसलिए वहौँ के गाव बिखरे हुए, 
अलग-थलग नहीं हैँ । पर हमारे लिए सबसे बड़ी दिल- 
चस्पी की बात यह हैँ कि उनका जीवन कुछ इस तरह का 
हैं कि उनके अन्दर सांस्कृतिक विलगाव भी नहीं हैं। 
खादी आन्दोलन की सफलता, दरअसल, इस बात से 
आंकी जायेगी कि अपने गांवों के भौगोलिक और सांस्कृ- 
तिक बिलगाव को दूर करने में हम कहाँ तक सफल होते 
हैं। इस प्रकार तकनीक और नयी तालीम-कोई भी पेच्ा 
और कार्य वौद्धिक तथा वेज्ञानिक ढंग से करना-दो 
ऐसे महान तथ्य हैं जो स्त्रियों घेशावप्थता शुद्रा' को 
अंतर्मूखी बनने और आंतरिक मूल्यों के लिए काम करने 
के लिए अभिप्रेरित करते हैं । 


सामाजिक ढाँचा 

वह आदर्श समाज जिसमें मनुष्य अंतर्मखी हो सकता 
है, एक परिवार का विकसित रूप हैं। मनृष्य को इतना 
सक्षम होना चाहिए कि वह दृष्टिकोण के विस्तार और 
उच्च प्रेरणा के लिए संघं घरणं गच्छामि की भावना से 
समाज में प्रवेश करे। मनृष्य को चिताओं से मुक्त करने 
के लिए यह समाज रोजूग़ारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के 
लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता हैं और इस प्रकार 
वे हालात तैयार करता है कि मनुष्य अंतर्मुखी वन 
जाय । चुंकि प्रतिस्पर्दधात्मक अर्थ-व्यवस्था मनृष्य को 
वहिर्मुखी बनाती है, इसलिए यह समाज सहकारी अर्थ 
व्यवस्थ। को अपनाता हूँ जिसमें स्वयं रोजगारी की पूरी 
गुंजाइश रहती हे। लोगों की मेहनत के फलों को 





































पड खादी ग्रामोद्योग 


हीत करनेवाला व्यापार परिपूर्ण रूप से सहकारी 
विभाग को सौंपा जा सकता है। सामूहिक उत्पादन की 
जगह इस तरह का समाज गांधीजी के शब्दों म “ जन 
साधारण द्वारा विकेन्द्रित उत्पादन का संगठन करता 
है।” अगर केन्द्रित और विकेन्द्रित दोनों व्यवस्थाएं 
विज्ञान और तकनीक से पूरा फायदा उठायें तो विकेन्द्रित 
व्यवस्था में उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि जहाँ केन्द्रित 
व्यवस्था सिर्फ सर्वाधिक सक्षम इकाई से ही' उत्पादन का 
काम लेती हैं और अन्य इकाइयों को काम से अलग रखती 
हैं, वहाँ विकेन्द्रित व्यवस्था समस्त प्राप्य साधन व स्रोतों 
का पूर्ण उपयोग करती हैं और कुल उत्पादन में प्रत्येक* 
का कुछ न कुछ योग रहता है। इस तरह का समाज, 
वाकई-कल्याणकारी समाज होगा, जिसमें स्वयं-रोजगारी 
से पर्याप्त आय होगी और सार्वजनिक सम्पत्ति के सहारे 
पर्याप्त मात्रा में सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध होंगी । 


गाँवों का पुनर्गठन 

मौजूदा स्वरूप में, हमारे गाव उपर्युक्त कल्पना के 
आधार पर जीवन संचार की प्रेरणा लेने की शायद ही 
आशा कर सकें। वे इतने बिखरे हैं कि आधुनिक सुवि- 
धाओं और सेवाओं की आशा भी नहीं कर सकते। 
अपने मानसिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए तथा विकास 
_केअवसर विस्तृत करने के लिए उन्हें अपने को अपेक्षाकृत 
काम की दृष्टि से सप्राण इकाइयों के रूप में पुनर्गठित 
करना पड़ेगा। राजनीतिक दायरे में उनके इस तरह 
_ के संगठन जिला परिषदों के रूप में हैं। आ्थिक दायरे 
में उन्हें उपयुक्त सहकारी संगठन बनाने पड़ेंगे जो प्रति- 
स्पर्धा को समाप्त कर स्थानीय साधनों-प्राकृतिक और 
अम-शक्ति-को समस्त सदस्यों के समान लाभ के लिए 
पूर्ण वैज्ञानिक उपयोग का अवसर देंगे। इस तरह की 
सहकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग की बड़ी इकाइयाँ 





+ अमंत्रं अक्षरं नास्ति _ 

. नास्ति मूलमनौषधम्‌ 
अयोग्यः पुरुष नास्ति 
योजकस्तंत्र दुर्लभ: ॥ 








: अक्तूबर १९६३ 


उत्पादन की छोटी इकाइयों के पोषक केन्द्र या सेवा केद्ध 


की तरह चलेंगी, उन्हें दवाने की हरकत नहीं करेंगी। 
इस कार्य के छिए अछग-थलग दूर-दूर बसे हुए गाँवों 
को सेवा केन्द्रों के जरिये सम्बद्ध किया जायेगा, जिसमें 
एक केन्द्र कई गांवों के एक समह की सेवा करेगा और 
यही एक रास्ता है जो गांवों के भौगोलिक बिलगाव को 
दर करेगा। 


विकसित विज्ञान और तकनीक तथा एक अच्छी 
समाज व्यवस्था मनुष्य को आराम और सामाजिक न्याय 


दे सकती है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि वह उसे जीवन. 
के उच्चाद्शों तक भी के जाय ? इसके लिए उसमें 
समुचित जीवन-दर्शन का ज्ञान एवं अपने व्यक्तित्व के 


संतुलित$ विकास की छालसा का होना आवश्यक हैं 
दर्शन का जीवन पर 
पड़ता है, यह तो विभिन्न तौर-तरीके के समाजों की कार 
प्रणालियों के पर्यवेक्षण से ही पता छगता ह। 


सादा जीवन 


अफ्रीका के आदिम समाजों में वर्गविहीन समाज के 
बहत से लक्षण दष्टव्य हैं। व्यवहारत: वहा समस्त 


उत्पादक कार्य हाथ से ही किये जाते हैं। वही खेती 


के लिए पश-शक्तिया पुरुष-शक्ति का नहीं बल्कि नारी 
शक्ति का उपयोग होता है। यह ऋषी खेती है और अपनी 


चरमावस्था में। सारी जमीन समाज की हैं और प्रल 
परिवार को उसे जोतने और उससे जीविका प्राप्त कर 


का हक है । अभी हाल तक वहँ। वस्तु या सेवा विनिमय 
के लिए म॒द्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तुओं का ही 
विनिमय होता था। और, तब प्रत्येक कबीछा अपी 
निहायत जरूरियात तथा सुरक्षा के मामले में आल 
निर्भर था। प्रकृति व बीमारियों से संघ तथा 
विभिन्न कबीलों के साथ लडाइयँ। करते-करते जीवन 
व्यतीत होता था। यह उस प्राकृत समाज का नर 


8 धर्मार्थ कामाः समसेध सेव्या:। 
ये एकसेवी स नरो जधन्यः: 0 


कितना प्रभावशाली असर . 
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खादो का मिशन 


हैं जिसमें सीधी-सादी जिन्दगी और सीधे-सादे विचार है 
और फिर, शोषण करनेवाले देझ्यों में हम विक्रुत समाज 
का नमूना देखते हैं, जहा विज्ञान और तकनीक ने अस्तित्व 
के लिए संघर्ष तो कम कर दिया है, लेकिन ऊँचे जीवन- 
यापन के आदर्श की वजह से अस्तित्व के लिए संघर्य 
की जगह वर्ग-संघर्ष ने ले ली हैं । यह उस किस्म का समाज 
है जहाँ आदर्श की शब्दावली में ऊँची जिन्दगी और 
साधारण विचार हैं। 

इस प्रकार सीधी-सादी जिन्दगी सिर्फ बसर करने के 
खयाल से या विज्ञान तथा तकनीक ही इतने पर्याप्त या 
सक्षम नहीं हे कि मनुष्य को ऊँची जिन्दगी की खोज में 
रास्ता बता सकें । यह क्षमता तो संस्कृत समाज-सर्वोदिय 
समाज-में ही है, जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर 
जोर देते हुए और भावनाएँ भरते हुए मनुष्य को ऊँचा 
उठने में समर्थ बनाता है । सर्वोदय समाज प्राकृत समाज 
की सीमाओं तथा विकृृत समाज की कमजोरियों पर 
काबू पा कर मनुष्य को इस योग्य बनाता हैँ कि वह शारी- 





जप 


रिकर, मानसिक और आतन्मिक तौर पर पूर्ण और संतुलित 
जीवन व्यतीत कर सके। यह समाज का ऐसा आदर्ण 


हैं जिसमें सीबी-सादी जिन्दगी और ऊँचे विचार हैंँ। 


खादी आन्दोलन का यही मिद्नन है कि चुने हुए क्षेत्रों में 
इस तरह के नमृने निमित करने के जरिये सर्वोदिय समाज 
की स्थापना की जाय। किन्तु कार्यक्रम के एक अलछग-थलूग 
अग की हेसियत से खादी यह काम पूरा नहीं कर पायेगी, 
फिर चाहे इसके पीछे कितनी भी श्रेष्ठ भावना क्यों न हो। 
यह तो तभी सम्भव होगा जब खादी सर्वोदिय समाज 
के पूरे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे समाज के 
समस्त कार्यो से ऊपर उठ कर एक विशेष रूप अपनाये, 
एक आदर्श वन जाय । यही महसूस करके गांधीजी ने 
१०४४ में समग्र कार्यक्रम पेश किया था। सर्वोदिय 
समाज सिर्फ अर्थ-व्यवस्था की ही नहीं, वल्कि मनुष्य की 
सारी जिन्दगी की समग्रता चाहता है। 


नयी दिल्‍ली: १६ अगस्त १९०६३ कक 


नेतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए पेश किये जानेवाले तत्कालीन तककों में कुछ नया नहीं है । जब 
कोई सरकार विश्वास और आचरण के स्तरीयकरण हेतु असामान्य अथवा अति प्रयास करती प्रतीत होती 
हैँ तब हम यह पाते हैँ कि अधिकतर लूथर, मिल्टन, लॉक, स्पीनोजा, फेनेलॉन, सौष्टेस्कयू, चालतेयर और 
मिल की ही उत्कृष्ट बातें दोहरायी गयी हें। इन लोगों ने कहा है कि विव्यासवाली बातों का निर्णय 
विवेकपूर्ण आग्रह अथवा देवी अभिव्यक्ति और प्रेरणा से ही किया जा सकता हैँ; नंतिकता और विचार में 
समानता लाने का बलयुक्‍त प्रयत्व तो असफल होगा ही; घिचार और निजी नेतिकता के विषय में स्वतंत्रता 
तो मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार है; और सुख-शान्ति सहन-शक्ति की नीति ग्रे ही प्रवाहित होती हे। 


-- प्रांसिस डब्ल्यू कोकर : सिससेण्ट पॉलिटिकल ऑॉट 









































अम्बर की शक्यता 


शंकरछाल बंकर 


यदि सूतकारों को यह देखने का अवसर मिले कि अम्बर चरखा किस प्रकार दक्षता, कुशलतापूर्वक 
चलाया जा सकता है तो उन्हें अपनी कुशलता, क्षमता बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। परीक्षण 
और प्रात्यक्षिक केन्द्र इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायक हो सकते हैं। 


भारत अधिकतर देहातों से बना हुआ है और देहातों की 
अधिकतर आबादी गरीब, बेकार अथवा अर्धे बेकार 
है। ग्रामीणों को रोजगारी मिले और उनके जीवन का 
उचित विकास हो, इस दृष्टि से गांधीजी ने खादी की 
प्रवत्ति चलायी तथा चरखा संघ व ग्रामोद्योग संघ की 
स्थापना की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह कार्यक्रम चलाया। 
स्व॒राज्य-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने भी इस 
कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाने के लिए खादी और 
ग्रामोद्योग मंडल तथा कमीशन की स्थापना की । इस 
प्रकार के प्रयास के फलस्वरूप आज भारत के करीब एक 
लाख देहातों में यह प्रवत्ति फेली हुई है और करीब १५ 
लाख से अधिक लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। 


परम्परागत चरखें में सुधार 


गांधीजी ने चरखे का काम शुरू किया तब भी देश के 
अनेक भागों में परम्परागत चरखे चल रहे थे | शुरू- 
शुरू में इसी चरखे का प्रचार हुआ, फिर भी, इस दिशा में 
प्रगति करनी हो तो उसमें संशोधन और सुधार करने ही 
चाहिए, ऐसा गांधीजी का आग्रह रहा। इसलिए परंपरागत 
चरखे में नये-तये सुधार होते रहे तथा खुद गांधीजी ने 
: इसमें दिलचस्पी ली। फलूत: यरवड़ा चक्र ( पेटी चरखे) 
की शोध हुई और बाद में वे चरखे हजारों की तादाद में 
चलने लगे। स्कूलों में कताई सिखाने के लिए भी इन 
_पेटी चरखों का उपयोग किया गया। 


पेटी चरखा कीमत में सस्ता, वजन में हल्का, एक 


स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अनुकूल, चलाने में 


सरल एवम्‌ हलका, कम जगह घेरनेवाला तथा पर- 
परागत चरखे की अपेक्षा अधिक उत्पादन देनेवाला बना। 


इस विशेषता के कारण पेटी चरखे का उपयोग दिन 
प्रति-दिन बढ़ता गया। २ ) 


इस पेटी चरखे के निर्माण के बाद भी गांधीबी . 


को संतोष नहीं हुआ । उनको चाहिए था ८ घंद म 
१६,००० गज समान और मजबूत सूत कत सके वसा 
चरखा। इसके लिए उन्होंने एक लाख रुपये के इनाम 
की घोषणा की । कई प्रकार के नमूने| आये, लेकित 
गांधीजी की शर्ते के अनुसार कोई नमूना न बनने के 
कारण इनाम की घोषणा वापस लेनी पड़ी। फिरभी, 


के 
$ 


चरखे में संशोधन हो, वह पूर्ण रूप से कार्यक्षम बने, ऐव. 


चितन वे करते रहे। साथ-साथ पेटी चरखे पर कतवार 
की गति बढ़े, पूनी अच्छी ली जाय, सूत अच्छा एवम 
अधिक कते, इसके लिए भी वे प्रयत्नशील रहें । 


अस्बर चरखा 


उसके बाद तमिलनाड के श्री एकम्बरनाथ ने अबर 
चरखे का आविष्कार किया। गांधीजी को इन 
चरखे की कल्पना के अनुसार यह चरखा बुछ 7 
पूरी करता था। खादी काम करनेवालों ने इसे पः 
किया। लेकिन इसमें भी संशोधन की काफी गुजाई/ 
प्रयोगकारों ने महसूस की और इस दिशा में अधिक 
प्रयोग करने के लिए सर्व सेवा संघ ने अंबर प्रयोग समिति 
की स्थापना की। इस समिति द्वारा अम्बर चर 


संशोधन का काम चलता रहा और परिणाम स्वह्य एक 





अम्बर की शकक्‍्यता ५७ 


व्यक्ति आठ घंटे में आसानी से ८ से १६ गुण्डी 
अच्छा और समान सूत कात सके, ऐसे अंबर चरखे का 
निर्माण किया। 


पेटी चरखे पर आठ घंटे में तीन गुंडी सूत कतता है 
और अम्बर चरखे में चार और छः तकुए होने से सूत 
अधिक कतता है, इसलिए इसके विकास और प्रचार 
की ओर अधिक ध्यान जाना स्वाभाविक हैँ । पेटी चरखे 
और अम्बर चरखे की कताई प्रक्रियायें भिन्न हैं। पेटी 
चरखे में म्यूल पद्धति” के अनुसार काम होता हैं 
जबकि अम्बर पर रिंग पद्धति' के अनुसार। रिग पद्धति में 
कताई के साथ-साथ तकुओं पर सूत परेतने का काम भी 
होता है, इसलिए सूत अधिक कतता है, जबकि 'स्थूलू 
पद्धति' में वे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। 
मिलों में भी अब “रिंग पद्धति' के अनुसार काम होता है । 
धुनाई यंत्र 

कताई उद्योग में धुनाई एवम्‌ पूनी बनाने की प्रक्रिया 
का स्थान भी अत्यंत मत्वएर्ण हैं। पहले धुनाई का काम 
पारम्परिक साधनों से होता था। धुनाई अच्छी नहीं 
होती थी, इसलिए हाथ को मध्यम धुनकी का उपयोग 
शुरू हुआ । इसके बाद कई प्रकार के प्रयोग हुए तथा 
धुनाई यंत्र का संशोधन हुआ, और उस पर रूई की 
धुनाई होने लगी । लेकिन गुण की दृष्टि से उस घुनाई 
यंत्र पर जो काम होता था, वह संतोषजनक न लगने से 
यह काम प्रयोग समिति ने हाथ में लिया । अब ऐसा यंत्र 
तैयार किया जा सका है कि उससे धुनाई करते समय 
रूई के तंतु अच्छी तरह अलग होते हैं, तंतुओं को बहुत 
कम हानि पहुँचती ह और रूई में से कचरा अच्छी तरह 
अलग हो जाता हूँ । इस यंत्र के हाथ और पर दोनों से 
चलाये जा सके, ऐसे दो नमूने बनाये गये। हस्त-चालित 
यंत्र पर प्रति घंटा १५ तोला और पैर-चालित यंत्र पर 
प्रति घंटा ३० तोला रूई की धुनाई अच्छी तरह हो 
सकती हूँ । अम्बर कताई के लिए पूनी (टेप) भी तैयार 
हो सके, ऐसी शक्‍यता भी अब प्रयोगों में दीख रही है । 





पेटी चरखे की अपेक्षा अम्बर चरखा कीमत में महँगा 


और चलाने में कुछ पेचीदा होने के बावजूद अच्छे 
गुण-स्तर का अधिक यूत दे सके, ऐसा कार्यक्षम साधन है । 
आज कै प्राविधिक विकास के युग में विकेन्द्रित हस्त उद्योग 
में मी अच्छा उत्पादन दे सके, ऐसे साधन का प्रचार 
वांछनीय हूँ और इस दृष्टि से ही गांधीजी चरखे की 
उत्पादन-क्षमता वढाने का आशभ्रह रखते थे । 


कुछ महत्ववृ्ण पहलू 


अम्बर चरखें से सूत अधिक, समान और मजबूत 
निकलता हे, कतवारों को अधिक रोजी मिलती हैं, 
बुनकर यह सूत आसानी से अधिक मात्रा में बुन सकते हूँ 
और उससे अधिक टिकाऊ खादी बन सकती है, इसलिए 
कताई उद्योग में कार्यक्षम साधन के तौर पर अम्बर का 
प्रचार हो, यह उचित ही है । 


अम्बर चरखा कार्यक्षम होते हुए भी उसके उपयोग 
एवम्‌ प्रचार के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे 
में ध्यान रखना जरूरी हैँ। उदाहरणार्थ : 

१. हरेक कतवार को दिया जानेवाला अम्बर 
चरखा अच्छा एवम्‌ त्रुटिहीन होना चाहिए। जरूरत 
पड़ते पर उसकी मरम्मत तुरंत हो सके, ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए। 

२. कतवार को अम्बर की पूरी तालीम देनी चाहिए 
जैसे, अलग-अरूग अंकों का सृत कातने का गणित, बट का 
हिसाब, यंत्र के हरेक पुर्जे की जानकारी तथा यंत्र 
विगड़ने न पाये, इस प्रकार चलाने की कुशलता और यदि 
बिगड़ जाय तो उसे दुरुस्त करने की तालीम आदि । इसके 
उपरांत किसी कारणवश चरखा कुछ समय बंद रखना 
पड़े तो वह जंग लूंग कर विगड़ न जाय, इस प्रकार उसे 


कक कक, 


रखने की जानकारी भी द्वेनी चाहिए। 


अलग-अलग अंकों का यूत कातने के लिए अलग-अलग 


प्रकार की रुई काम में ली जाती है । किस अंक के लिए 
कौन सी रुई का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका अभ्यास 
कतवार को कराना चाहिए । और, वैसी रुई मुहँया 
करने का प्रबंध भी होना चाहिए। 





हि 


| 



































५८ खादी ग्रामोद्योग : 


३. टाइपराइटर एवं सीने की मशीन चलाना सीख 
जानें मात्र से आदमी निष्णात नहीं बन सकता, लेकिन 
उसमें गति के साथ अधिक और अच्छा काम करने के 
लिए सतत अभ्यास करते रहना जरूरी हैँ। इसी प्रकार 
अम्बर चरखे की भी तालीम लेने के बाद गति के साथ 
कताई करते हुए अच्छा और मजबूत सूत कत सके, 
इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। पेटी 
चरखे पर भी अच्छा और गतिपूर्वक कातने के लिए 
सतत अभ्यास की जरूरत रहती है । 
गाँवों के लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए हाथ 
कताई उद्योग अत्यंत महत्व का है । इस प्रवृत्ति के साधनों 
से काम लेने की समझ और कुशलता के उपरांत उन 
साधनों के प्रति लोगों में श्रद्धा जगायी व उत्साह 
लाया जा सके, ऐसा वायू-मण्डल बनाना भी अत्यंत 
महत्वपूर्ण है । 


परीक्षण तथा आदों केन्द्र 


अम्बर की तालीम पूरी होने के बाद गाँव के छोग 
अम्बर चरखा अपने घर ले जाकर कताई करते हैं। 
घर पर किया जानेवाला काम भी अच्छे से अच्छा हो, 
यह अत्यंत आवश्यक है। यह स्थिति किस प्रकार लायी 
जा सके, यह एक सवाल है। देहातों में-केन्द्रों में भी- 
यह काम वास्तव में घर-घर उत्तम प्रकार से चलता 
हुआ ये लोग प्रत्यक्ष देख सकें, तो उस बारे में उनके 


दिल में विश्वास बढ़ेगा ओर इस प्रकार यह काम 


उत्साहपूर्वक करने के लिए वे भी तैयार हो सकते है। 
इसके लिए अरूग-अलग प्रदेशों के खास चुने हुए देहातों 
में परीक्षण और आदर सूत उत्पादन केन्द्र स्थापित किये 
जाये और उनके द्वारा अम्बर की वास्तविक क्षमता की 
प्रतीती क्षेत्रों में हो। इस दृष्टि से घर-घर यह काम 
शास्त्रीय पद्धति से उत्तम प्रकार का होता रहे । इस प्रकार 
इस काम को विकसित करने का प्रयत्त किया जाय तो 
इसके विकास में बहुत ही सहायता मिल सकती है । ऐसे 
केन्द्रों में आदर्श स्थिति स्थापित हो और बाद में आस- 
पास के अन्य केच्द्रों के कतवार तथा कार्यकर्त्ता उन केंद्रों 





अक्तूबर १९६३ 


का अवलोकन कर सकें, वहाँ के काम का अच्छी तरह. 


निरीक्षण कर सकें और उसके बारे में महत्व के पहलुओं 
पर मन को समाधान हो वेसी सही जानकारी एवम 
अनुभव छे सकें, ऐसी व्यवस्था हो सके तो उससे श्ञ 
महत्वपूर्ण काम को अच्छा वेग मिल सकता है । 


अनाज की अधिक एवं अच्छी किस्मों के उत्पादन 


के लिए क्रृषि प्रयोग केन्द्र एवम्‌ आदर्श फार्म हैं। 


जो किसान अधिक-से-अधिक अच्छी किस्म का अनाज 


पैदा करता है, उसे इनाम दिया जाता है। पशुपालन के 


लिए भी वैसी व्यवस्था है। अधिक पैदावार तथा बच्छी 
नस्ल के पशु गाँवों में लोग देख सकते हैं। ये सुधार कैसे 
हुए, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और खुइ 


वैसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी तरह याद 


अम्बर और खादी में भी उत्तरोत्तर अच्छी प्रगति करी 


हो तो उसके साधन और प्रक्रियाओं का प्रात्यक्षिक हो 
सके, ऐसे नमूने के अंबर व खादी केन्द्रों की व्यवस्था का 
होना अत्यंत आवश्यक है। 


प्रयोग समिति केन्द्र 


यह स्वाभाविक हूँ कि अम्बर चरखे की योगता 
और कार्यक्षम उपयोगिता के बारे में अम्बर प्रयोग 
समिति के संचालक तथा कार्यकर्ता अधिक जानकारी _ 
रखते हों। इसलिए यह वांछनीय लगता है कि ऐसे परीक्षण 
और आदर्श केन्द्र स्थापित करने तथा चलाने का काम " 
प्रयोग समिति द्वारा किया जाय। कताई का का. 
जिन प्रदेशों में चलता हो, ! 
कर अम्बर वी. 


पा 


अधिक परिमाण में 


वहाँ अनुकूल स्थान चुन 


वास्तविक क्षमता के दर्शन हों, इस दृष्टिपरे 
परीक्षण केन्द्र स्थापित करने तथा उन्हें चलाने. 


की व्यवस्था प्रयोग समिति करें। ऐसा एके 

केन्द्र प्रयोग समिति की ओर से गुजरात के श्रीअमीराह 
में चल भी रहा है। वहाँ जो काम हो रहा है, उसे 
ऐसा लगता है कि हरेक राज्य में ऐसे कुछ केन्ध भी 
चलाये जाये और अम्वर कताई तथा बुनाई के बारे में 
शास्त्रीय पद्धति से व्यवस्थित ढंग से प्रयास हो, ऐ 


अम्बर की 


कार्यकर्ता व कतवारों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ 
सकता है और क्षेत्रों में कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद भी 
मिल सकती है । 

परीक्षण एवं आदर्श केन्द्र खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन के मार्गदर्शन में संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे 
हैं। लेकिन संस्थाएँ स्वयम्‌ भी ऐसे केन्द्र अपनी ओर से 
चलायें, यह वांछनीय है अर्थात्‌ जहौ ऐसे केन्द्र चल रहे 
हों उन्हें अधिक विकसित करने तथा जहाँ न हों 
वही नये केन्द्र शुरू करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। 
इस प्रयास की ओर विज्ञेप ध्यान दिया जाय और ऐसे 
केन्द्र अच्छी तरह विकसित किये जाये तो इस काम की 
नींव अधिक सुदृढ़ हो सकेगी। 
सहज प्रेरणा 

देहातों में ऐसे परीक्षण तथा आदर केन्द्र शुरू किये 
जांय और उनमें वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से 
उत्तम प्रकार का काम होता रहे, उन केन्द्रों के मातहत 
अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक सूतकार तैयार होते 
रहें और अन्य क्षेत्रों के कतवारों को उनका काम दिखाने 
की व्यवस्था हो, तो उस आदर्श तक पहुँचने के लिए 
देखनेवाले नये लोग भी प्रेरित होंगे। देहातों की आवादी 
में बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों का है। उनके लिए हाथ 
कताई एक सहायक उद्योग है । उस पर काम करनेवाले को 
अच्छी कमाई हो तों उस ओर वे सहज ही अधिक ध्यान 
देंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए त्रुटिहीन साधन मुहैया 
करना और क्षमता बढ़ाने के लिए बौद्धिक और वैज्ञानिक 
तालीम देना जितना जरूरी है उतना ही उस काम के लिए 
श्रद्धा और उत्साह का वायुमण्डल बनाना भी। प्रत्यक्ष 
अच्छा काम हो रहा हो तो उसे देखने से सहज ही वसा 
वायूमण्डल पैदा होता हे | 


इस संबंध में १९२२ में गांधीजी के साथ यरवडा जेल 
में था उस समय की वातचीत का स्मरण मुझे आता हे । 
गांधीजी उस समय रोजाना चार घण्टे कताई करते थे 
और घण्टे में २५० गज सूत कत जाता था। लेकिन वह 
बहुत कम कतता हू, ऐसा गांधीजी को छगता था इसलिए 





शकक्‍्यता 
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अधिक गति से कातने का प्रयत्न वे करते थे। श्री मगन- 
लाल गांधी के पुत्र भाई केशव को सत्याग्रह आश्रम में 
एक घण्टे में ४६० गज से भी अधिक गति से कातते हुए, 
उन्होंने देखा था। इसलिए में भी इतना क्यों नहीं कात 
सक्र, ऐसा गांधीजी को रूगता था। तात्पर्य यह हैं कि 
अच्छे और गति से कालनेवालों की टोली इस प्रकार के 
केन्द्रों में कातती रहे तो उसे देख कर अन्य कातनेवालों का 
उत्साह भी बढ़ सकता हैं| 


चन्द उदाहरण 

इस प्रकार देख कर प्रोत्साहित होनेवालों में से एक-दो 
उदाहरण मित्रों से सुने हुए नीचे दे रहा हूँ: 

सावरमती जेल में करीब तीन साल पहले अम्बर 
चरखे दाखिल किये गये। छ: माह के प्रयत्न के बाद भी 
वहाँ के कैदियों की दो गृंडी से अधिक गति नहीं आयी । 
शिक्षक कृचल होने के बावजूद यह स्थिति रहती थी। 
फिर, कैदियों को प्रयोग समिति के शिक्षकों व कार्यकर्त्ताओं 
की कताई दिखाने का प्रयोग किया गया। पहले ही दिन 
प्रथम घण्टे में ही उनके दिल में ऐसा विश्वास पैदा हो 
गया कि ये छोग जिस गति से कातते हैँ उस गति से हम भी 
कात सकते हें। दूसरे दिन फिर से चार घण्टे तक उनके 
सामने कताई प्रदर्शन किया गया। फलत: सभी कैदियों 
का विश्वास वढ़ गया और उनकी गति दो गुण्डी से बढ़ कर 
पांच से आठ गुंडी तक पहुंच गयी। 

ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण १५६५१-६० के कग्रेस 
अधिवेशन के समय का हें: 

प्रयोग समित्ति के कार्यकर्ता तीन तकुओं का संयुक्त 
ढोलवाला चरखा नागपुर ले गये थे। उनका दावा था 
कि वे उस पर चार घण्टे में आठ गुंडी यूत कात सकते हैं। 
लेकिन भारत में उत्तम गैति से कातनेवाले वर्धा के श्री 
शामराव मुल्ठे ने उस वारे में झंका प्रकट की। इसलिए 
प्रयोग समिति के कायकर्त्ता श्री रामयादीभाई ने उतनी 
गति से कात कर दिखाना स्वीकार किया। श्री घामराव 
आदि घड़ी लेकर सामने बैंठे। चार घण्टे के बाद सादे 
आठ गुण्डी कर्ती। उसी समय श्री शामराब तथा अन्य 















































६० खादी प्रामोद्योग : अक्तुबर १९६३ 


साथियों ने कहा कि अब हम इससे भी अधिक कात सकेंगे। वृद्धि की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों के लिए अम्बर चरखा 


इस प्रकार श्रद्धा और उत्साह पदा करने तथा उसके 
लिए वायुमण्डल बनाने में काम का प्रत्यक्ष दर्शत अधिक 
महत्व रखता है। इस पर से लगता है कि जहाँ खादी 
प्रवत्ति अच्छी तरह चल रही हो वैसे सभी प्रदेशों में 
परीक्षण और आदर्श केन्द्र स्थापित करके विकास करने 
का भरसक प्रयत्त हो, यह वांछनीय है । 
दोनों का महत्व 

अम्बर और पेटी चरखा दोनों ही महत्वपूर्ण साधन 
हैं। दोनों का अपना-अपना स्थान है। स्वावलंबन, 
अकाल, अतिवृष्टि आदि में राहत कार्य, शारीरिक श्रम 
कम हो सके ऐसे शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों 
के लिए पेटी चरखा अधिक अनुकूल हो सकता है, जब कि 


सशक्त, कला-कुृशल, बृद्धिशाली एवम्‌ अपनी कमाई में 


अधिक उपयोगी हो सकता हैं। 

देहातों में हाथ कताई का काम पर्याप्त रोजी देनेवाहे 
उद्योग के तौर पर स्थापित करने के लिए अम्बर चरता 
कार्यक्षम, आशास्पद और उपयोगी साबित हो सकता है। 
छेकिन उसे ग्राम विस्तार में प्रचलित करने के काम की 
ओर विशेष ध्यान देना जरूरी छगता है। ऊपर बताये 
अनुसार आदर्श केन्द्र तथा आदर्श कताई करनेवाहों के 
समूहों की रचना हो और उसके द्वारा अम्बर की वासत- 


विक कार्य-क्षमता का प्रत्यक्ष अनुभव खादी क्षेत्र के 


ग्राम जनों को मिले, ऐसा प्रबंध किया जा सके तो 


अम्बर चरखे को व्यापक बनाने में अधिक सफलता 


मिर सकती हूँ । 


अहमदाबाद : २६ जुलाई १९६३ है. 


हमें बाहरी भयों से मुक्ति पानी हे। भीतर जो शत्रु मौजूद हुँ उनसे तो डरकर ही चलना है। काम- 
कोधादि का भय घास्तथिक भय हे । इसे जीत लेने से बाहरी भयों का उपद्रव अपने आप मिट जाता है। 
भय मात्र देह के कारण हें। देह विषयक रोग दूर हो जाने से अभय सहज में प्राप्त हो जा सकता है। इस 


दृष्टि से यह मालूम होता हे कि भय सात्र हमारी कल्पना की उपज है। धन से, परिचार से, शरीर से 


अपनापन हटा दें तो फिर भय कहाँ ? 'ततेन त्यक्तेन भुझ्जीथा:'-यह रासबाण घचन है। कुटुंब, धन, देह 
ज्यों के त्यों रहें, कोई आपत्ति नहीं, इनके बारे में अपनी कल्पना बदल देनी है। यह हमारे' नहीं, पह 
मेरे नहीं हैं; यह ईश्वर के हैं, में! उसी का हूँ; मेरी कहलानेवाली इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, 
फिर सुझे भय किसका हो सकता है ? इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यव॒त होकर 
रहें तो सहज में भयमात्र जीत हें, सहज में शान्ति पा जाये, सत्यत्तारायण के दर्शन प्राप्त कर लें। 


-- महात्मा गांधी _ 











यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक 


जोसेफ दु. सुन्दरम्‌ 


गांधीजी एक ऐसे शोषणरहित समाज की स्थापना की कामना करते थे जे कि बिना अधिक सामाजिक अथवा आशिक 
उलट-फेर के आशिक खतंत्रता सनिश्चित करे | खादी और आमोद्योग करोशन, अखिल भारत खादी और ग्रामोबोग 
मंडल से कार्य-मार सम्मालने के बाद, अपने “नीचे से निर्माण” और नया मोड़ कार्यक्रमों के जरिये गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट 
इस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास कर रहा है। श्स दिशा में कमीशन की सफलताओं की समीक्षा करते हुए लेखक, जो कि 
खादी और आमोद्योग मूल्यांकन समितियों (१९६०) के मंत्री रह चुके हैं, नीति और कार्यक्रम के कई पहलुओं के 
स़म्बन्ध में आलोचनात्मक प्रतीत होते हं। यथपि प्रत्यक्षतः हम डा. सुन्दरम्‌ की समीक्षा से सहमत नहीं हैं, इसे हम 
इस विश्वास के साथ प्रकाशित कर रहे हं कि विकास की गति बढ़ाने के लिए मुक्त विचार-विमशी परमावस्यक 


पूर्वावश्यकता हैं। अतः इस छेख में उठाये गये प्रइनों पर विचार आाम॑त्रित हैं । 


गांधीजी द्वारा खादी ग्रामोद्योगों की की जानेवाली 

वकालत इस बात पर आधारित थी कि निम्न तीन 
उद्देश्यों की पूर्ति में इसके द्वारा सहायता पहुँचाने की 
अत्यावश्यकता वे महसूस करते थे : (१) सबसे गरीब 
वर्ग की मामूली आय में कुछ वृद्धि की जा सके, ऐसे योग्य 
साधन उन्हें मुहेया करना, जिससे उनकी सामाजिक और 
आथिक उन्नति के कार्यक्रम की दिशा में पहला कदम 
उठाया जा सके, (२) तेजी से बढ़ते हुए शहरों के फल- 
स्वरूप गाँवों की अपनी सम्पत्ति, उत्पादन तथा मनुष्य 
शक्ति का जो ह्वास हो रहा है, उसे रोकना तथा (३) 
परंपरागत भारतीय जीवन के बुनियादी, सामाजिक तथा 
नेतिक मूल्यों की रक्षा करना-खासकर उनके उस अंग 
की रक्षा करना, जो एक या दूसरे तरीके से,क्म या अधिक 
प्रमाण में, पारस्परिक सहायता, सहकार और परस्पर 
निर्भरता जैसे सामाजिक गुणों को उनके अन्तःकरण में 
प्रविष्ट कराने की क्षमता रखता है। गांधीजी के समय में 
जो. राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उनके कारण उनके 
कार्यक्रम का राष्ट्रीय (राजनीतिक) और सांस्कृतिक 
(सामाजिक) महत्व भी हो गया था। 


विकासोन्मुख तत्व 
खादी और ग्रामोद्योगों के पुनर्जीवन और विकास का 








“संम्पादक 


गांधीजी का कार्यक्रम, समय चक्र को पीछे खींचने- 
वाला" है, ऐसा बताकर कुछ उदार मतवादी आलोचकों 
द्वारा इसे सामान्यतः या तो ठुकरा दिया जाता था या कुछ 
आलोचक, जो आधुनिकता का दावा करते थे, इसे 
“स्वप्तदर्शी या सनकी करार देते थे। तथापि गांधीजी 
के बहुसंख्य निकट सहयोगी इस कार्यक्रम को अत्यधिक 
संभाव्यताओं से भरे एक ऐसे क्रांतिकारी साधन के रूप 
में देखते थे, जो भारतीय जीवन पद्धति के संपूर्ण सत्वांश 
की रक्षा कर सकता है। लेकिन गांधीजी को अपन 
कार्यक्रम के प्रति होनेवाली ऐसी प्रशंसाओं या निदाओं से 
कोई वास्ता न था; उनका ध्यान मुख्यतः: ऐसे संगठित 
प्रयत्त के कार्यक्रम के विकास की ओर था और उसी 
ओर लगा रहा, जो जनता को, खासकर ग्रामीणों को, 
उद्देश्यपूर्ण उत्पादन प्रयत्नों के लिए प्रवृत्त करे जिससे कि 
ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों को कार्यरूप में छाया जा सके। इसी 
कारण गांधीजी की दिलचस्पी हाथ करघा बुनकरों 
के, क्योंकि पहले पहल बुनकरों ने ही उनका ध्यान अपनी 
ओर खींचा था, वर्तमान कौशल की सुरक्षा और विकास 
के प्रयत्नों से आगे बढ़ कर विकेन्द्रित कताई उद्योग के 
विकास की ओर मुड़ी, जिससे कि बुनकरों को सूत की 
पर्याप्त और निश्चित आपूर्ति अवश्य होती रहें। यही 
























































६२ खादी प्रामोद्ओग : 


बात तकनीकी अनुसंधान, प्रशिक्षण, कारीगरों की आय 
बढ़ाने और उत्पादन वृद्धि में उनकी गहरी दिलचस्पी 
और आग्रह को प्रकट करती है । सुधार के समस्त प्रयत्न, 
यद्यपि अपने आप में स्वागत योग्य थे, उनकी दृष्टि से 
पूरे सामाजिक उद्देश्य की पूति के साधन रूप थे। यह 
उद्देश्य, उनकी राय में, भारतीय जीवन पद्धति के बुनि- 


. यादी सामाजिक मूल्यों की रक्षा का था। संक्षेप में, 


उनका सामाजाथिक कार्यक्रम इस उद्देश्य से प्रेरित था 
कि शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो 
सके, जिसके द्वारा बिना किसी सामाजिक या आर्थिक 


विघटन के आर्थिक स्वतंत्रता का आइवासन प्राप्त हो ।, 


इसके फलस्वरूप उनका कार्यक्रम सतत बदरता और 
बढ़ता रहता एवं उसके मूल तत्व में, सुधार होता रहता, 
जिसके परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम उतना योग्यतम बनता 
गया जितना वे बना सकते थे । 


तेयारी के दस वर्ष 


सन्‌ १९५३ और १९६३ के एक दशक की अवधि 
में खादी और ग्रामोद्योग का विकास सामाजिक-आथिक 


विकास के लिए होनेवाले सुयोजित राष्ट्रीय प्रयत्नों का 


अविभाज्य अंग बन गया है । यह पहली पंच वर्षीय योजना- 
वधि के अंत में वास्तविक रूप में राष्ट्रीय बन गयीं, यद्यपि 


आरम्भ में उसे राजनीतिक जामा पहनाया जा सकता था ! 


करीब-करीब एक रिक्‍्तता (वेक्यूम) में से ही शुरू करके 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने विधिविहित राज्य 
मण्डलों को स्थापित करके यह काम आगे बढ़ाया, जो कि 
अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल द्वारा 
सन १९५२-५४ में शुरू किया गयाथा। ये राज्य 
मंडल खादी ग्रामोद्योग के विकास का राज्यवार कार्यक्रम 
अमल में लाने की कमीशन की जिम्मेवारी स्वयं उठाने 


के इच्छुक थे और वैसी क्षमता भी रखते थे। इसके लिए 


आवश्यक प्रशासनात्मक और संगठनात्मक कार्य पद्धति 





१ १. भैबिल्डिग फ्रॉम बिलो' मखिल मात खादी के प्रती.._ 7 फ्रॉम बिलो' अखिल भारत खादी और ग्रामो- 


ह योग मण्डल, १९५६ अध्याय ५ और ८। 
२. वही 





अक्तूबर १९६३ 


४ 
पु 


का जो क्रमश: विकास, अपनी नीतियों को आधिक 
उन्नति और आर्थिक उत्कर्ष के प्रभावकारी कार्यत्रम वे 
रूप में परिणत करने के लिए कमीशन द्वारा किया गया 
वह व्यापक पैमाने के प्रयत्नों के लिए तैयारी करने के 
अत्यावश्यक समय की समाप्ति का निदर्शक था। महः 
प्रस्तुत समय इस बात का विचार करने के लिए उपयुक्त 
है कि इन उद्योगों के विकास की वर्तमान नीति और दृष्ि- 
कोण योग्य हैं या नहीं और इससे गांधीजी के ध्येय को 
कार्यक्रम में सहज ही लाया जा सकता हैँ कि नहीं। 


बुनियादी नीति 


भूतपूर्व अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल ने 
'तीचे से निर्माण” नामक अपने नीति संबंधी वक्तव्य में 
इस बात का प्रतिपादन किया कि नये उन्नत साथ॑नों 
और उपकरणों को अंगीकार किया जाय, जिनसे कारी- 
गरों की आय में वृद्धि हो और उत्पादकता भी बढ़े।' 
संगठनात्मक रूप में, उसने शोषण रहित समाज की स्थापना. 
की दिशा में प्रगति करने की दृष्टि से सहकारिता को 
एक बहुत प्रभावशाली संरचना के रूप में अंगीकार किया।' | 
अतः स्वयं-रोजगारी प्राप्त कारीगरों की सहकारी 
समितियों को उत्तरोत्तर उन्नत किस्म का सामान तैयार. 
करने, जहाँ उत्पादन होता हैं उन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर 
उन्हें बेचने, परिवहन खर्च कम करने और अन्य झमी 
तरह का खर्च घटाने में तथा कुछ अवधि के पश्चात्‌ : 
स्वनिर्भर इकाइयों की स्थिति उन्हें प्राप्त हो पके 
इसके लिए सहायता देने की बात की गयी । | 


समग्र विकास, जो कि नया मोड़' के नाम से जाना. 
जाता है और जिसे तीसरी पंच वर्षीय योजना के आधार 
के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, जहाँ तक खादी 
ग्रामोद्योगों के विकास का संबंध हैँ, वही कार्यक्रम हूँ। 
तथापि, कम से कम प्रारम्भिक काल में, संगठन 
स्वरूप के लिए योग्य नेताओं द्वारा बनायी गयी स्थावी। 
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३. “थर्ड फाइच ईयर प्लान फॉर खादी, खादी औ 

भ्रामोद्योग कमीशन, १९६१॥ 


पथार्यवादी दृष्टिकोण आचद्यक 


समितियों पर जोर दिया गया, यद्यपि संगठन के अंतिम 

स्वरूप के तौर पर वहुधंवी सहकारी समितियां ही रहेंगी। 
उसका जोर, पूर्व के नीचे से निर्माण' के समान ही 
उन्नत साधनों और उपकरणों का अंगीकार करने, उच्च 
उत्पादकता, अल्प लागत और कम मूल्य पर तथा अधिक- 
तम आय पर ही रहा। 


नीति और व्यवहार 


स्थूल नीति संबंधी वक्‍तव्यों के रूप में न तो नीचे से 
निर्माण" का और न नया मोड़' का ही उस बुनियादी 
सामाजिक उद्देश्यों से संघर्ष आता है, जिसके लिए गांधीजी 
चाहते थे कि इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम को अमल में 
लाया जाय। पर कथनी और करनी में सतत बढ़ती हुई 
खाई केवल उस समय दिखाई देती है, जब प्रत्यक्ष कार्य- 
क्रम, उसकी संरचना और उसकी गत्यात्मकता का अध्ययन 
उन उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता हैं। ये कार्यक्रम 
अपने मूल स्वरूप में आपत्तिजनक नहीं रूग सकते, क्योंकि 
अन्ततः सहायित प्रयत्नों के लिए किये जानेवाले अनेकविध 
उपायों से अधिक उनका स्थान न था; परन्तु कमीशन 
द्वारा अपनाये हुए स्थायी महत्व के उपाय या कमीशन 
द्वारा सहायित और प्रोत्साहित प्रयत्न दूसरी ही श्रेणी 
के अन्तर्गत आते हैं। कमीशन ने अपने कार्यक्षेत्र में 
आनेवाले प्रत्येक ग्रामोद्योग का और खादी का सन्‌ १९५३ 
से १९६३ तक की दस साल की अवधि में जो विकास किया, 
उसे यदि बड़ी-बड़ी आथिक सहायताओं और उनके 
उपयोग, उत्पादन और बिक्री तथा कमीशन द्वारा मान्य 
और पंजीकृत नयी संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से सन्‌ 
१९५३ या अन्य किसी कथित वर्ष की स्थितियों से तुलूना 
करें तो वह वास्तविक खर्च के ठीक अनुरूप और प्रभाव- 
शाली लगेगा भले ही प्रगति संबंधी अधिकारिक वित्तीय 
मल्यांकन इस दावे के बारे में सवाल उठा सकता हैं, प्रगति 





द्रे 


का वास्तविक या सच्चा माप वस्तुतः उत्पादन और विक्री : 
में वृद्धि की दर नहीं हे, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन 
का वह स्वरूप ही है जो प्रत्यक्ष रूप से छाया गया हो 
या उसके लिए तैयारी की गयी हो । इसी दृष्टि से नीचे 
छ मंतव्य एवं सुझाव पेश किये जा रहे हैं । 

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में खादी-ग्रामोद्योगों का जो 
स्थान है, उसका औचित्य अतिरिक्त पूंजीगत छागत बहुत 
कम मात्रा में लमाकर या उसके ब्रिना ही व्यापक पैमाने 
पर जरूरतमंदों को रोजगारी देने की उसकी क्षमता में 
हैं। अम्वर चरखा कार्यक्रम शुरू किये जाने के कारण 
विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता 
स्वभावत: पैदा हुई। प्रयत्नस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन 
काफी मात्रा में बढ़ाने का आदइवासन, सूत की सुधरी 
हुई किस्म, लागत मूल्य में कमी और इस कारण रिबेट 
और सब्सिडी की दरों में भी होनेवाली कमी से इस प्रशि- 
क्षण कार्यक्रम का औचित्य सिद्ध किया जाता हैं। ५ 
दावा किया गया कि अम्बर चरखा कार्यक्रम इस योग्य है 
कि स्वस्थ शरीरवाले लोगों को पूरे समय की रोजगारी 
मुहेया करके वह अपनी ओर आक्रृष्ट करेगा, जिससे 
भूमि -पर का दबाव कम होगा ।६ 
निरपेक्ष मूल्यांकन 

परन्तु खादी के विकास और उसमें अम्बर चरखा 
कार्यक्रम के योगदान की सुक्ष्म छानबीन से इन दावों को 
कोई समर्थन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और 
कमजोर वर्गों ने साधारणतया सम्पूर्ण उद्योग को 
नजरअंदाज ही किया हें, क्योंकि उन्हें इसमें स्थायी आधथिक 
महत्व का कोई आइदइवासन नहीं मिला ।” अम्बरया 
परंपरागत चरखे द्वारा जिन्हें रोजगारी दी गयी, उन्होंने 
केवल आंशिक समय के लिए ही उस पर काम किया। 
पूरे समय काम करनेवाले लोग, सं रुया की दृष्टि से अथवा 
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४. थर्ड फाइव ईयर प्लान फोर खादी, खादी ओर 
गरामोद्योग कमीशन, १५६१ । 
५. दि अंबर चरखा प्रोग्राम, इटस इकनाॉमिक्स, 
खेल भारत र्वादी ओर ग्रामांयाग मण्डल, १९५६ । 





६. खादी एंड घिलेज इंडस्ट्रीज, सेकेण्ड फाइच ईयर प्लान, 
अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योय मण्डल, १९७६। 

७. रिपोर्ट ऑफ दि खादी इवेल्यूएशन कमिटों; 
अध्याय ८। 




















































दें 


अन्य किसी भी दृष्टि से महत्वहीन ही रहें। 
तथापि विशेष महत्व की बात यह हैँ कि, ऊपर बतायी 
हुई महत्वहीन संख्या को छोड़ कर, अम्बर या परंपरागत 
चरखों के सूतकारों की आय बहुत ही कम रही, इसलिए 
आर्थिक प्रगति के बुनियादी उद्देश्यों के प्रति, जो कि माली 
राहत से भिन्न वस्तु है, उनका योगदान नगण्य रहा। * 
पुरुष सूतकारों को आकर्षित करने और उन्हें इस काम में 
ठिकाये रखने के कार्य में, वर्तमान सामाजिक और अन्य 
बाधक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, खादी को 
करीब-करीब पूरी असफलता ही प्राप्त हुई और इस 
असफलता का दोषारोपण आथिक महत्व की रोजगारी 
के स्रोत के रूप में इस कार्य क्रम की जो बुनियादी अपूर्णता 
है, उसी पर होना चाहिए। १० 


उसी तरह, हाथ करघा बुनकरों को पर्याप्त और 
नियमित रूप से सूत की पूति की जा सके, ऐसा आइवा- 
सन देने की दृष्टि से भी खादी-कार्यक्रम असफल रहा है। 
जो कुछ भी कारण हो, हाथ-कता सूत करघा-बुनकरों 
की उत्पादकता और उनकी आय की दृष्टि से अवरोध 
ही बना रहा है; और कपड़े की किस्म में काफी हद तक 
गिरावट होने के बावजूद बनाई की लागत भी सामान्‍्य- 
तौर पर ऊंची ही रही है। मिल सूत बुननेवाले बुनक 
हाथ-सूत का उपयोग करने के लिए राजी हो सकें, 
इसके लिए उन्हें काफी प्रलोभन देने होंगे और साथ ही 
उन्हें हाथ-सृत के उपयोग का प्रारंभिक प्रशिक्षण भी 
देना. होगा। ११ खादी संस्थाओं के बनकर खले 
रूप में इस नियम की, कि मिल सूत से वे कपड़ा न बनावें 
जो अवहेलना कर रहे हैं, ** वह मिल सूत के योग्य 
.. विकल्प के रूप में हाथ-कते सूत की तकनीकी और आ्थिक 
असफलता को ही प्रकट करती 


खादी-कार्यक्रम में, विशेषतः अम्बर चरखा कायक्रम 


ग्रामोद्योग खादी : 





अक्तबर १९६३ 


में, लछगनेवाले पूंजीगत व्यय की तुलना में कोई प्रशंसनीय 
प्रगति हुई है, ऐसा किसी भी दृष्टि से नहीं दिखायी देता। 
वितरित कुल अम्बर चरखों में से अनुपयोगित पड़े हुए. 
अम्बर चरखों के प्रातिशत्य, बेकार और दोषपूर्ण चरखों के 
नवीनीकरण और सुधार पर होनेवाले ख्चे, उस पर को. 
हुए सूत से बनाये गये कपड़ों की गिरी हुई किस्म और 
सबसे अधिक तो इनके कारण खादी की फूटकर बित्री 
के बाजार की जो गम्भीर स्थिति हो गयी. हैँ तथा संस्था- 
ओं का स्टॉक बढ़ गया है, इनके आधार पर गणना करने 
से इस पूंजीगत व्यय को नगण्य नहीं कहा जा सकता। 


प्रशिक्षितों की सम्भावना 


कुल मिलाकर हमारे खादी कार्यक्रम का, और अम्बर 
कार्यक्रम का, जैसाकि विशेष रूप से उसका कार्यात्वय 
हुआ हैँ, सबसे बड़ा दोष यह है कि लोगों को प्रशिक्षण 
देने में समय, शक्ति और धन का बड़ा अपव्यय हो रहा 
हूँ, १३ क्योंकि इन प्रशिक्षितों की न तो आज, न आगे 
ही खादी या अन्य किसी उद्योग में कोई मांग है। यदि 
कपड़ों की दिन प्रति दिन उन्नत हो रही कफिस्मों के बढ़ते 
उत्पादन को सतत निम्न दरों पर बेचना सम्भव होता, तो 
अम्बर चरखे के सूतकारों के छिए काफी अधिक, यथा. 
सीमित क्षेत्र में, मांग हो सकती थी । तेजी से गिरती हुई 
कपड़ों की किस्म, अंशत:, ऊँची कीमतों के और अंशत:ः छोगों 
की सतत गिरते जानेवाली आय के कारण कपड़े को 
मँ।ग जो कम होती जा रही है, वह इस बात की ओर इंगित 
करता है कि अम्बर के सूतकारों के लिए कोई वास्तविक 
मेंग नहीं है और विभिन्न श्रेणी के छोगों को दिये जावेबाहे 
प्रशिक्षण पर होनेवाले खर्च की तुलना में आर्थिक या 
सामाजिक रूप से कोई स्थायी महत्व की या प्रशंसतीय 
प्राप्ति नहीं हुई है, न होने की संभावना है। देर या भबेर 
न ्रशिक्षित” .छोगों को, जहँ। भी संभव हो, दूसरे 
कामों की शरण में जाना ही होगा । 


८, वही | 

९, वही। 

१०, वहीं।. 

९१. वही; सहायता के विवरण के लिए परिचय पुस्तिका : सहा- 


यता का विवरण भी देखिए । 
१२. खादी इवेल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट, अध्याय ८ 
१३. प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामों के विवरण के लिए देखिए 
खादी इजेल्यूएशन कमिटी रिपोर्ट, अध्याय ८ और९० 


पल्स्कन्कककुकलाएए... ५ -उ०: 








यथायंवादी दृष्टिकोण आवश्यक 


अनियमित और निर्भरीय होने के बावजूद पर्यात्री 
काम, जैसे सड़कें बनाता, मेड़ें बनाना आदि, सूतकारों को 
अपनी ओर खींचते रहते हैं, क्योंकि सूत कताई से वस्तुतः 
इतनी आय हो ही वहीं सकती । दूसरे शब्दों में, अम्बर 
या परंपरागत चरखों पर यूत कताई ऐसी कला या कौशल 
नहीं है, जो “बिक्री योग्य हो, जैसे कि बढ़ ईगीरी, लहारी, 
राजगीरी आदि हैं। सयूतकारों की कला', या कौशल' 
की मांग कुछ संस्थाओं तक ही सीमित है, जिनके कार्य 
उन अनेक विध-विचारों पर आधारित रहते हैं, जो कारी- 
गरों की जरूरतों से सर्वंथा असंबंधित होते हैं। 


विकेन्द्रीकरण और खादी 


परन्तु उपर्युक्त सूक्ष्म मूल्यांकन से विकेन्द्रीकरण की 
आवश्यकता के बारे में कोई हांका नहीं उठती। 
ओद्योगीकरण के साथ-साथ आनेवाले नागरीकरण का 
सामाजाथिक मूल्यांकन, सामाजाथिक जीवन के विकेन्द्री- 
करण का ही महत्व निर्देश करता है, जो कि मानव और 
उसके नैतिक मूल्यों को बचाने की दृष्टि से एकमात्र संभव 
उपाय है। परन्तु आर्थिक संगठन और प्रवृत्तियों का विके- 
न्रीकरण भी उत्पादत के आधुनिक और अत्यधिक 
उन्नत तकनीकों को अपनाने से विरत नहीं करता,* * 
जेसाकि अमेरिका, इंग्लैण्ड और स्वीट्जरलैंड का अनुभव 


बताता है। आवश्यक कौशल की प्राप्ति, जिसमें यद्यपि 
. समय लगता है, कारीगर को काम के चुनाव के कई मौके 
उपलब्ध करा देती है, और इसलिए कई पर्यायी कामों या 


व्यवसायों का उपयोग लेते रहने का अवसर उसे मिलता 
रहता है। दूसरे शब्दों में, उसे वह बाजार के उपयोग 
के योग्य कौशल प्रदान करती है, फलत: उसे आत्मनिर्भर, 
उपयोगी और उत्पादक कारीगर बना देती हैँ, जबकि 
सृतकार संभवतः कभी ऐसा नहीं बन सकता। बढ़ई- 


गीरी या ऐसा ही कोई काम सीखने में निस्संदेह सूत 
१४. सारत की कौशलहीन जनता की परिस्थितियों के साथ 
उसका संबंध केसे बेठता है, इसके विवरण के लिए तुरूना 
कीजिए, बिल्डिंग फ्राम बिलो, भोग-रे । 
१५. समाज के पिछड़े हुए वर्गों से कारीगर कोन-से बिक्री 








धर 


कताई की तुलना में अधिक समय लगता हैँ, लेकिन औसत 
कोशलवाला मेहनती बढ़ई भी समान समय काम कर 
उस बहुत कुशल सूतकार की वनिस्वत कई गूना अधिक 
कमा लेता हैं। अतः यहा प्रशन कौशल की पसंदगी का 
है, न कि बृहत प्रयास का, और यही महत्वपूर्ण बन 
जाता है।?* 

वस्तुनिष्ठ या निरपेक्ष दृष्टि से देखने पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि व्यापक और दुर्वोध प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
जो अम्बर चरखे के कारण आवद्यक हो गया है, के अन्तर्गत 
प्रशिक्षित उन बहुसंख्य लोगों को ऐसा कौचल सिखाया 
गया हैं, जो कि खुले बाजार' में बिक्री योग्य हो। निस्संदेह 
खादी के लिए हाथ-कताई करनेवालों की जरूरत है, 
लेकिन उसमें ऐसी क्षमता नहीं हैं कि मान्य दर से मजदूरी 
चुका सके। यह राहत पहुँचाने में बड़ा सफल हुआ है । 
परन्तु वह भी यदि निरपेक्ष रूप से देखें तो, सीमान्त 
स्तर पर ही हुआ है। व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
विचार करने पर पूरी तौर से अस्थायी या क्षणिक 
महत्ववाला महज राहत का कार्यक्रम क्या इतनी अधिक 
आशथिक सहायता पा सकता है या पाने के लिए मांग कर 
सकता है जितना कि अम्बर चरखा कार्यक्रम के लिए 
आवश्यक है ? प्रत्यक्षतः निरपेक्ष मूल्यों से रहित कौशल 
का प्रशिक्षण मुश्किल से यह दावा कर सकता हैं कि 
वह राष्ट्रीय है अथवा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ 
एकरूप हो सकने योग्य स्थायी महत्व का हे । 


तकनीकी अनुसंधान 

अच्छे साधनों और उपकरणों का विकास करने की 
दृष्टि से अलग-अलग संस्थाओं को कमीशन द्वारा अनु- 
दानों के रूप में पर्याप्त व्यय करने की स्वीकृति दी गयी 
है। उसने अपनी एक अनुसंघानशाला भी स्थापित की है 
और संस्थाओं तथा एजेंसियों द्वारा सिफारिश किये गये 


योग्य कौशल प्राप्त कर सकता है इसके विद्तृत विवरण 
के लिए देखिए, ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी का 
इकनॉमिक रिव्यू भाग १५, सं. रे१७, जुलाई 
१९६३, पृष्ठ २६ और आगे। 
























































द्दि 


कारीगरों की भी सहायता इसके लिए की है। पर 
यहाँ भी, प्राप्त निष्कर्षों के संबंध में वस्तुनिप्ठ दृष्टि 
से विचार करने की आवश्यकता हूं। 
सन्‌ १९५०-५९ के दशक के प्रारंभ में, अम्बर चरखे 
का प्रथम नमूना बनने के बाद से, अखिल भारत स्व सेवा 
संघ, उससे संबंधित संस्थाओं तथा खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन द्वारा अनुसंधान पर जो खर्च हुआ है, वह काफी हैं; 
परन्तु किस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में यह अनुसंधान 
कार्य हो रहा है ? किसी नये तकनीक” को खोजने का 
प्रघन तो कतई था ही नहीं | विकेन्द्रित अथ-व्यवस्था की 
आवश्यकताओं के लिए पहले से जाने हुए और पूर्णतः प्राप्त 
तकनीकों को अपनाने का ही प्रइन था। परन्तु जो कुछ 
हुआ, वह यही कि कीमती वस्तु, शक्ति और पैसों का व्यय 
छोटे-मोटे सुधार करने जैसे प्रयासों पर हुआ है और केन्द्रित 
उद्योगों के रूप में वणित उद्योगों पर जो निर्भरता हैं, 
उसे दूर करने या काफी हद तक कम करने के साधन 
और रास्ते ढूंढ़ने पर ही खर्च हुआ हैँ। इनमें से कुछ 
केन्द्रों में जो समाधन खोजें गये, उनमें से कूछ साधन 
कार्य करने की दृष्टि से स्वीकृत उद्देश्यों” के संदर्भ में 
“सक्षम” माने जा सकते हूँ; पर पूर्णतः ग्रामों में ही बन 
सकें, ऐसे साधन ढुंढ़ने में ही शक्ति लगाने के बारे में 
अवश्य प्रश्न किया जा सकता है। यह बात उस समग्र 
अर्थ-व्यवस्था की संपूर्ण धारणा के ही विपरीत चली जाती 
. है जिसके अनुसार हरेक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर रहता है 
और प्रत्येक दूसरे की सहायता करता है। यह उन सभी 
बड़े उद्योगों की परिलक्षित निन्‍दा है, जो कि स्वतंत्र 
भारत में उतने ही स्वदेशी हैं, जितनी कि खादी” 
दावा करती हूं। छरूढ़िवादी” (या पूर्व कालीन अपि- 
रिवर्तेनकारी ? ) रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के प्रभुत्व के 
कारण तकनीकी अनुसंधान उपाहासात्मक बन कर रह 
गया है । करीब एक दशक बाद भी, कमीशन के क्षेत्र में 
आनेवाले किसी भी उद्योग के किसी प्रशोधन कार्य के 
उपकरण मे उन्नत तकनीक दाखिल करके उसे विकसित 
किया गया हो, ऐसा नहीं दिखायी देता। तथाकथित 
तकनीकी अनुसंधान' ऐसा कोई उपकरण ढंढ निकालने 


खादी प्रामोद्योग : 





अक्तूबर १९६३ 


में असफल रहा, जो सकनीकी और कार्यक्षमता, उत्पाद- 


कता, उत्पादन की प्रति इकाई लागत और फलत: मत्य 


की दृष्टि से संतोपकारी हों। प्रयोगशालाओं में जो 


उपकरण खोजे गये, यद्यपि वे आज उपयोग में आनेवाले 


साध्षनों से निश्चित ही श्रेष्ठ हैं, पर वे विशेष रूप से उच्च 
उत्पादकतावाले नहीं हूँ अथवा मान्य तकनीकों के सफर 
अंगीकार का भी प्रतिनिधित्व वे नहीं करते या मानकी 
करण और बड़े पाने पर निर्मित करने योग्य भी नहीं 


हैं। सबसे बुरी बात तो यह हूँ कि विशेषता युक्त और 
व्यक्तिगत ध्यान, जो प्रयोगशाला म देना संभव है, क्षत्र 


में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कारीगर वह आवश्यक 


कौशल अपने में न रखता हैँ, न विशेष वक्‍त खर्च किये 


बिना उसे प्राप्त ही कर सकता हूँ, जो कि ऊपर बताये 
अनुसार, किसी तरह के भौतिक लाभ की संभावना नहीं 
बताता । 


असली परिकक्‍तेन का विरोधी 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उस पर से यह खयात 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि यद्यपि किसी प्रकार का अनुसंधान 
कार्य हुआ हैं और वह चल भी रहा है, फिर भी प्रभाव- 
शाली रूप से अपनाने और उच्च उत्पादकता में सहायता 
पहुँचानेवाले उन उन्नत साधनों एवम्‌ उपकरणों की खोज 
करने, जो पूरे समय काम करने के इच्छुक और योग 


ऐसे स्वस्थ शरीरवाले लोगों को उद्योगों में टिकाये रखने 


और आकर्षित करने लायक हों, की दिशा में सच्ची 


एकाग्रता से प्रयास नहीं किया गया है। तकनीकी _ 
सदा रोका है और [ 
। यह छझढ़िवा- 


अनुसंधान कार्य को रूढ़िवादिता ने 
यही स्थिति आज भी चली आ रही 
दिता ही असली परिवर्तत का विरोध करती हैं। इस 
सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण और प्रवृत्ति ने ही कमीशन को 


अनेक समितियां जैसे ग्रामीण और लघु उद्योग (द्वितीय 
पंच वर्षीय योजना) समिति, खादी और ग्रामोद्योगों के 
लिए मूल्यांकन समितियां तथा शक्ति समिति, के उपयुक्त 


सुझावों पर अमल करने से रोका है। इसका फल यह 


हुआ कि बुनियादी नीति को प्रभावित करनेवाली सिफा_ 


कु न 





, यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक 


रिशों और इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप से सामाजिक 
तथा आथ्थिक महत्व प्रदान करनेवाले सुझावों की स्वी- 
कृति केवल जवानी जमा खर्च तक ही सीमित रह गयी । 
व्यवहार में ये सारे कार्यक्रम वेसे ही बने रहे और उसी 
प्रकार प्रभावहीन रहे, जैसे कि इन समितियों की जौच 
और रिपोर्ट के पूर्व थे। 
उद्देश्यपर्ण उपयोगिताबाद 

रचनात्मक कायकर्त्ताओं की सिद्धान्तवादी दृष्टि ही 
वास्तव में प्रभावशाली कार्यक्रम की प्रगति में वाधा पहुँचाने 
के लिए उत्तरदायी रही है। हर चीज को समझते हुए 
रचनात्मक आलोचना करने पर भी ऐसा जोशीला और 
अक्सर असंगत बचाव किया जाता रहा हूँ कि जिससे 
सुझावों का सार भी दुलेक्ष्य हो जाता है। इन परि- 
स्थितियों में विकास कार्यक्रम रोजगारी की स्थिति पर 


किसी भी तरह का प्रभाव डालने में असफल सिद्ध हुए ' 


तथा उनके बचाव की सभी दलीलें और दावे, सब कुछ 
कहे और किये जाने के वाद, खाली और प्रभावहीन रहे । 

बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हुई बेरोजगारी और 
अद्धं-रोजगारी की सच्चाई के बारे में अब कोई प्रश्न नहीं 
रहा है; परन्तु जो संदेह किया गया और किया जाता हैं, 
वह बेरोजगारी की भीषण' समस्या को हलका बनाने के 
साधन के रूप में खादी-ग्रामोद्योगों की प्रभावशीलता के 
बारे में है, जिसका कारण यह हैं कि एक पूरे दशक की 
अवधि में भी कहीं भी बेरोजगारी और अद्धं-रोजगारी 
की समस्या, किसी भी प्रशंसा योग्य पैमाने पर, हल करने 
में ये पूर्णतः असफल रहे हैं। इन उद्योगों से हट कर 
श्रमिकों का भारी संख्या में किसी दूसरी रोजगारी में 
लग जाना इसी बात को प्रकट करता हैं कि अपर्याप्त 
आमदनी होने के कारण वे इन उद्योगों में काम करते रहना 
नहीं चाहते। 

वे बुनियादी सिद्धान्त, जिनसे अनुप्राणित होकर गांधीजी 
ने खादी की वकालत की, आज भी उतने ही सत्य हैं, 
जितने कि उनके जीवन-काल में थे। खादी एक विशेष 
तकनीक के द्वारा उत्पादित उपभोक्‍ता सामग्री होने के 
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अतिरिक्त, सामाजिक बुराइयों के प्रति संवेदनशीलता का 
भी प्रतिनिधित्व करती है । संसार की परिवर्तित स्थितियों 
में खादी का अपने खुद के मूल्यों और अधिमानों के 
पैमाने पर जो बुनियादी सिद्धान्त है, वह प्रसंगोचित हें, 
क्योंकि उसका स्थायी मूल्य हैँ ।१* मानवीय कार्यकलापों 
के आथिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में खादी एक विकेन्द्रित, 
आर्थिक एवं सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करेगी, 
विशेषतया इसका स्वरूप ऐसा होगा कि वह जन-संख्या के 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठायेगी और सामाजिक, सांस्क्- 
तिक तथा आथिक विकास के अवसरों की असमान- 
ताओं को कम करेगी। 


बीते जमाने का दृष्टिकोण 


वार-वार दुहराया जानेवाला 'आत्मनिर्भरता' का 
आदर्श आज की परिस्थितियों में सर्वथा अप्रासंगिक और 
बीते जमाने का हैँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप 
में जन्मता हैं और सिर्फ अपने ही समाज में वह पूर्णता 
प्राप्त कर सकता है। धर्म, सामाजिक एवम्‌ सांस्कृतिक 
जीवन के साथ ही आर्थिक क्षमता सहकारी प्रयासों तथा 
सामान्य आदर्शों के प्रयत्नों को अपरिहाय कर देती हैं। 
आत्मनिर्भरता के विचार द्वारा तिरस्कृत श्रम विभाजन 
सभी कार्यकलापों को आधार देता हँ। राजनीतिक, 
आर्थिक तथा जनांकिकीय प्रवाह आज विव्वव्यापी 
चिन्तन की आवद्यकता पर जोर देता है और आणविक 
विकासों ने राष्ट्रीय सीमाओं तक को भूल जाने की आव- 
इयकता पैदा कर दी हैँ, जैसे कि अब वे सचमुच अर्थहीन 
हो गयी हैं। इस संदर्भ में, आत्मनिर्भरता के लिए पुकार 
मचाना या भारी उद्योगों पर निर्भर रहने से बचना अव- 
इयम्भावी यथार्थताओं का मुकाबला करने से पीछे भाग- 
ना ही हैं। यथार्थता का यही अभाव बौद्धिक जड़ता की 
बुनियाद में है, जो संकल्पपूर्वक आगे बढ़ने से रोकती 
रहती हैं। 


१६, खादी विचार की पूर्ण जानकारी के लिए तुला कीजिए 
रिपोर्ट ऑफ खादी इवेल्यूएशन कमिटी; अध्याय २। 
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इसी प्रकार संगठन और रोजगारी के स्वरूप के संबंध 
में भी कई बाधाएँ हैं। आमतौर पर यह माना जाता है- 
जो मानो स्वयं सिद्ध ही हो-कि कारखाना संगठन या 
अन्य किसी रूप में रोजगारी में बुरे हैं और सहकारी 
संगठन स्वतः उच्चतर है। वैयक्तिक अभिक्रम और उद्यम 
में एक व्यक्ति के दूसरे के ऊपर हावी होने के सिवा और 
कुछ नहीं हो सकता; और सहकारी संस्था में रोजगारी, 
यदि उसका प्रबन्ध निहित स्वार्थवाले व्यक्तियों के हाथ 
में हो तो, फैक्टरी की रोजगारी से भी बदतर हो सकती 
है। सभी खादी संस्थाएँ समान रूप से दयाल नहीं हैं 
ओर न सब-के-सब फैक्टरी मालिक या मैनेजर क्र 
शोषक ही होते हैं। यथा्थवाद इन बीते समय के पक्षपातों 
को दूर फेंकने की आवश्यकता का संकेत दे रहा है। 
प्रजातंत्र में मानवीय कार्यकलापों का अंतिम नियामक 
जागृत और जिम्मेवार जनमत ही होता है। विकास 
कार्य को सभी कार्यकलापों की प्रभावशाली तथा सामाजिक 
रूप में सार्थ समग्रता की समस्या के रूप में देखनेवाली 
नयी सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक जरूरतों और 
समस्याओं के प्रति भावनात्मकता की शिक्षा देनी होगी । 
स्वमताग्रह तो केवल प्रगति रोकने का ही काम करता 
है और उद्देश्ययुक्त प्रय॒त्नों को प्रोत्साहित नहीं करता । 


कहयाण का उत्तरदायित्व 


आधुनिक, औद्योगीकृत और तीतन्न गति से विकसित 
होती हुई अर्थ॑-व्यवस्था के संदर्भ में यह मान्य हँ कि 
सामाजिक कल्याण का उत्तरदायित्व सरकार, मालिक 
और कर्मचारी इन तीनों का है। हाल के श्रमिक, फैक्टरी 
और औद्योगिक विधि-विधान इस बात की दृढ़ स्वीकृति 
पर आधारित हैं कि सामाजिक कल्याण में त्रिदलीय 
आयोजन, सहयोग और प्रशासन “निहित है और सरकार 
की भूमिका निद्चित ही एक पंच की तरह है। अतएव 
हमारे लिए यह जहूरी है कि इस संदर्भ में हम संगठन 
के सभी स्वरूपों और नमूनों को विकास की सामाजा- 
थिक परियोजना में समान और समझदार भागीदार के 
रूप में ग्रहण करें। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, जो कि 
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व्यक्तिगत उद्योगकर्त्ताज्नों के व्यापार की संभाव्य लाभप- 


कारी भूमिका को मान्यता देता है, विकास को शीघ्र 
सरल बना सकता हें, क्योंकि वह समुदाय के अधिकांग 


उद्यमी और उन्नति के छिए तत्पर लोगों के सक्रिय सहयोग 


को प्राप्त कर सकेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग, श्रम 
और सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करनेवाले मौजूदा 
कानून सर्व-साधारण रूप से व्यापक हैं; और यदि उन्‍हें 
प्रभावकारी रूप से लागू किया गया, तो वे बिना किसी 
बड़े परिवर्तन के, समाज के सभी वर्गों के अधिकार की 
रक्षा कर सकेंगे, एवं उनके विशेषाधिकारों को भी प्राप्त 


कर सकेंगे। सबके द्वारा स्वीकृत आंदशों की प्राप्ति के 
लिए सामान्य समस्याओं के हल के प्रति पारस्परिक 


दायित्वों की सामाजिक चेतना सभी विकेन्द्रित सामा- 
जाथिक विकास की अनिवार्य शर्ते है; और यह वही 


उद्देश्य है, जिसका उत्साह के साथ निरंतर पालन और 


प्राप्ति के प्रयत्न होने चाहिए। 


यथाथंतायुकत पुनर्गठन हर 
ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक विकास संबंधी सही और 


समग्रतायुक्त दृष्टिकोण विकसित करने में जो बाधाएँ 


वर्तमान हैं, वे उपर्युक्त विचारों को स्वीकार करने पे 
दूर हो सकती हैं। विचार और कार्य स्वयमेव आर्थिक 


बुराइयों को दूर करने की नीति और उपायों को प्रति- 


बिबित करेंगे, क्योंकि वे अपनी शक्ति सीधे समुदाय से 


ही प्राप्त करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, अखिल 
भारत हाथ करघा मण्डल व लघ्‌ स्तरीय उद्योग मण्डल के 


कार्यों की भूमिका और कार्यक्षेत्र का जो सर्वथा असमर्थ- 
नीय विभाजन हुआ है, वह ग्रामीण विकास मंडलों की 


स्थापना कर दूर किया जा सकता है, जो कि सभी 
आशथिक हितों की सहभागिता के लिए योग्य संघटनात्मक , 
ढांचा प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी कार्यक्रम पर जन-सम्मति _ 
की मुहर लगा सकेगा। सामाजिक कल्याण और आशिक 
उन्नति के स्वीकृत और प्रशंसनीय उद्देश्य रखने के बावजूद 
कमीशन की वर्तमान योजनाओं को जनता का सहयोग 


या स्वीकृति नहीं मिल पाती, जैसे कि जनता के समर्थन 
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यथायंबादी दृष्टिकोण आवश्यक 


की वर्तमान मात्रा और उत्साह से दिखाई देता है। 

कमीशन ने पिछले दक्षक में वास्तविक उद्देश्य और 
महत्ता के कार्यक्रम के कार्यान्वयार्थ संगठनात्मक तथा 
प्रशासनात्मक बुनियादी तैयारियां पूरी कर छी हैं। 
इसके कार्यक्रम को नियंत्रित करनेवाली इसकी नीतियों, 
उनके प्राविधिक-आर्थिक तत्वों, और अर्थ-व्यवस्था के 
समग्र और स्थायी अंग के रूप में विकेन्द्रित आथिक 
व्यवस्था की स्थापना और विकास के साथ उसकी 
संबद्धता तथा इनके प्रभावद्ञाली कार्यान्‍्वय हेतु आवश्यक 
प्रशिक्षण और अनुसंबान के कार्यक्रम पर पुनविचार 
करना अत्यावश्यक है, और इस पर यथार्थवादी दष्टिकोण 
से ही विचार करना चाहिए। 


जैसाकि शुरू में ही बताया गया है, खादी केवल एक 
उपभोक्ता वस्तु नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धान्तों 
का पुंज है। वे तथाकथित भावनात्मक मूल्य, जो खादी 
के साथ जोड़े जाते हैँ, अक्सर भावुकता की उस सीमा तक 
उतर आते हैं, जहाँ खादी अपने निज के समस्त मुल्य ही 
खो बेठती है। खादी के सामाजिक उद्देश्य की मान्यता, 
जिसे गांधीजी अपनी सर्वश्रेष्ठ विरासत के रूप में राष्ट्र 
के पास छोड़ गये हैं, उस प्रयास कार्यक्रम की तैयारी में 
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सहायक हो सकती हे जो कि सव को आ्थिक रूप में 
स्त्रीकार्य होगा और सामाजिक रूप में वह इतना महत्व- 
पूर्ण होगा कि सभी वर्ग के छोग इसमें स्वेच्छापूर्वक सहयोग 
दे सकेंगे । 

हमारी जनता के ६० प्रति गत से भी अधिक भाग की 
आय का निम्न स्तर और उसकी गरीबी के किसी तात्का- 
लिक सुधार की क्षीण संभावनाएँ हमें सतत निर्भर रखने- 
वाले कार्यक्रमों अथवा स्थायी फल का आदइवासन 
न दे सकने योग्य कार्यक्लापों की ओर न ले जा पाएँ. 
इसका व्यान हमें रखना होगा। दुर्भाग्य से ये दोनों ही 
सामाजिक-आश्थिक-संरचना में बुराइयोौ और संभाव्य 
राजनीतिक खतरा पैदा करते हैं। इस परिस्थिति को 
सुधारने की दृष्टि से जो परिवर्तन जरूरी हैं, वे इतने 
पर्याप्त होने चाहिए कि वर्तमान काल में जनता में प्रेरणा 
भर दे और उन्हें इस वात के लिए उत्साहित करें कि 
वे अपने प्रयत्नों को जारी रखें तो अंततः: सफलता मिलेगी 
ही। अगर यह लेख नीति तय करनेवाले लोगों को उपर्यक्त 
तरीकों से सोचने के लिए बाध्य कर सके, तो मेरा प्रयास 
सार्थक होंगा। 


बम्बई : २९५ अगस्त १५६३ ७ 


अभय के मानी हें बाहरी भयमात्र से मुक्ति-मौत का भय, धन दौलत लुट जाने का भय, 
कटुंब परिवार विषयक भय, रोग भय, हस्त्रग्रहार का भय, प्रतिष्ठा का भय, किसी 


के बुरा मानने का भय। 


-- भह्ात्मा गांधी 
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गत पन्‍न्द्रह वर्ष में रोजगारी व बेरोजगारी 
भगवन्त नाग्रेश दातार 


दो योजनाएँ पूरी होने और तीसरी के चलने के बावजूद बेरोजगारी की स्थिति बदतर होती 
जा रही है; अथ-व्यवस्था का विकास जैसी कल्पना की गयी थी, उससे धीमा हो रहा है। पिछले 
पलद्रह वर्ष में रोजगारी की क्‍या स्थिति रह्दी है, उस पर तथा बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं पर 


प्रस्तुत छेख में विचार किया गया है । 


आगोजन ओर विकास के सन्दर्भ में रोजगारी का 
कितना महत्व है, इस बात पर जोर देने की शायद 

ही कोई आवश्यकता हो । काम चाहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
रोजगारी की स्थिति से अवश्य प्रभावित होता है। अगर 
उसे काम नहीं मिलता है, तो स्वयम्‌ उसे तथा उसके परि- 
वार को तो जीवन में कठिनाई का सामना करना ही 
पड़ता है पर साथ-साथ राष्ट्र को भी हानि उठानी 
पड़ती है; क्योंकि ऐसी अवस्था में राष्ट्र के उत्पादन कार्य 
में बिना हाथ बँटाए वस्तुओं का उपभोग होता है। देश 
में लोग अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण, सहज प्रवृत्ति और 
क्षमता या कोशल के अनुसार हजारों काम-धंधे करते 

हैं। कुछ लोग गाँवों में रहते हैं तो कुछ शहरों में और 
काम की खोज में वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साधार- 
णत: गाँवों से शहरों में जाते हैं। यद्यपि काम की खोज 

करना व्यक्ति के लिए बड़ा सहज दीखता है, किन्तु 

उसे प्राप्त करता सदेव ही आसान नहीं होता। वस्तुतः 

आज रोजगारी पाने का वास्तविक संघर्ष चल रहा हैं; 

और इससे यह प्रइन राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और 


आयोजक से लेकर साधारण व्यक्ति तक की गहरी और 
स्थायी दिलचस्पी का विषय बन जाता है। 


अन्तर... ह 

.. आथिक विकास और रोजगारी के अवसर निर्माण 
करना, ये दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहल हैं जिसका 
घ्येय बेहतर जीवन व्यतीत करने की हमारी अनन्त 
आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। रोजगारी (यानी 
व्यक्ति जो देनिक या मासिक पारिश्रमिक अथवा वेतन 





अर्जित करते हुए काम करते हैँ ) और बेरोजगारी (यानी 
व्यक्ति जो काम में लगे थे पर बाद में बे रोजगार हो गये 
या वे व्यक्ति जो काम की तलाश में हूँ) में जो अन्तर 
है वह बिल्कूल स्पष्ट है। ये विचार ऐसे काम से समर 
न्धित हैं जो पारिश्रमिक पर होता हैं और ऐसी विकसित , 
अर्थ-व्यवस्था का वर्णन करने में प्रयोग में लागे जाते हैँ, 
जहाँ के लोगों को या तो रोजगारी प्राप्त है या वे 
बेरोजगार है । 
बेरोजगारी के कारण हा 
विकसित अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी का मुख्य काण _ 
तकनालाजिकल परिवर्तन होता है और वह अस्थांगी | 
होती है तथा व्यापार की स्थिति में सामान्य अर्थमें। 
होनेवाले उतार-चढ़ाव पर और अभिनवीकरण एक . 
उत्पादन प्रक्रिया में उन्नत तकनीकों के उपयोग से उत्ता | 
दकता के स्तर में हुए परिवर्तनों पर आधारित रही 
हैं। विकासोन्मख अर्थ-व्यवस्था में आयोजक को उत्ा- : 
दकता और  रोजगारी में वद्धि करनेवाले तरीकों मे 
संतुलन स्थापित करना पड़ता है। नये-तये उद्योगों 
और परियोजनाओं से रोजगारी के नये द्वार उत्तर 
होते हैं। निरन्तर रोजगारी उपलब्ध करने और जन 
शक्ति बर्बाद जाने से रोकने के लिए प्रविस्तरण प्रढर 


या :। सुमक्‍न्‍>मउमक०्य+सरव्युरमपकहापसकााकमकभात 5 बल + 


व 


सनक +- का कत-टटकनवययनास राम वनअपर५परल कप ८<रम+9क3८ ८ २ उन 





। 


करने की आवश्यकता होती है। विकासोन्मुख आई 


व्यवस्था में अर्ध-बेरोजगार लोगों का भी खयाल करी 
पड़ता है, जो बिल्कुल बेकार तो नहीं हैं पर उनके पा 


पूरा काम नहीं होता और वे अतिरिक्त काम के लिए 
उपलब्ध हैं अर्थात्‌ वे और भी काम कर सकते हूँ। 





गत पतन्दह वर्ष में रोजगारी व बरोजगारी ७१ 


संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि देश में फिलहाल 
जैसी स्थिति है उसमें काफी लोग वे रोजगारी से प्रभावित 
हैं और उनसे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिन्हें आंशिक 
रोजगारी ही प्राप्त हैं। यद्यपि गौंवों में पूर्ण और अर 
बेकारी में अन्तर नहीं किया जा सकता, पर पूर्ण वेकारी 
की समस्या प्राय: बहरों में अधिक हैँ और अर्थ बेकारी 
की गाँवों में। चंकि काम करने की इच्छा रखनेवाले 
प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त काम नहीं मिल पाता, इसलिए 
जो-कुछ थोड़े-बहुत काम के अवसर उपलब्ध हैं काम 
करनेवालों में उनका बँटवारा हो जाता हैं। अगर इस 
अतिरिक्त जन-शक्ति को सक्रिय वना दिया जाय तो 
आथ्थिक विकास बड़ी तीत्र गति से हो सकता हैं। यह 
कथन कि भारत में साधनों की प्रचुरता होते हुए भी 
गरीबी व्यापक रूप से व्याप्त है, शायद प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध एक ही साधन-स्रोत-जन-शक्ति-की ओर संकेत 
करता हूं। 

गत १५ वर्षों में रोजगारी की स्थिति के मूल्यांकन का 
अर्थ हैं १९४७ यानी स्वतंत्रता-प्राप्ति के वर्ष से मुल्यांकन 
शुरू करना। इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई है जानकारी 
की कमी ओर अन्तर इतने विस्तृत हैं कि रोजगारी, 
बेरोजगारी और अर्थ रोजगारी की स्थिति का परिपृण 
चित्र उपस्थित करना सम्भव नहीं हैं। सन्‌ १९४७ और 
१९५० के बीच की अवधि ऐसी अवधि थी कि उसमें 
देश की शक्ति विभाजन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान 
में ही लगी। अत: १९५१ की जन-गणना ही एक ऐसा 
साधन हे जिस पर हम विश्लेषण करने के लिए निर्भर 
रह सकते हूँ। किन्तु जन-गणना तो इस बात का अध्ययन 
करने में ही उपयोगी हो सकती हैँ कि काम में लगे लोग 
किस प्रकार के काम करते हैं। 
नगरों में रोजगारी 

बेरोजगारी और वह भी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों की 
बेरोजगारी के सम्बन्ध में जानकारी राष्ट्रीय रोजगारी 
सेवा के अन्तर्गत रोजगारी कार्यालयों के जरिये प्राप्त 
की जाती है । दिसम्बर १९४७ में रोजगारी कार्यालयों 
के पास करीब १ लाख ७२ हजार लोगों ने अपने नाम 








दर्ज कराये थे और दिसम्बर १९५० में यह संख्या बढ़ 
कर २ लछाखे ८३ हजार हो गयी थी। रोजगारी और 
वेरोजगारी की स्थिति को समझने के लिए इन आंकड़ों 
की व्याख्या अनेक सीमाओं यानी बातों से नियंत्रित 
होती हूँ, जेसे रोजगारी कार्यालयों की कुछ चुनिन्दा 
स्थानों पर ही स्थापना, समय-समय पर इन कार्यालयों 
की संख्या में वृद्धि होना, इन कार्यालयों में स्वेच्छा से 
नाम दर्ज कराना और इनके जरिये काम दिलाना, काम 
में लगे लोगों द्वारा अच्छा काम पाने हेतु नाम दर्ज कराने 
की सम्भावना आदि। अतः ये आंकड़े शहरों की 
बेरोजगारी की स्थिति से भी पूर्णत: अवगत नहीं कराते । 
यद्यपि इस अवधि में श्रम-शक्ति की वृद्धि और रोजगारी 
के सृजन का विवरण उपलब्ध नहीं हैं, पर यह मानना 
अनुचित न होगा कि १०४७ से १९५१ के बीच की 
अवधि में आ्थिक मामलों पर जो चर्चाएँ हुई उनमें 
वेरोजगारी मुख्य विपय नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता 
है कि द्वितीय महायुद्ध और कोरिया की लड़ाई के कारण 
बाजार में जो तेजी आयी थी, उससे रोजगारी की स्थिति 
में कुछ इस हृद तक स्थिरता आयी कि वह अधिक चिता- 
जनक नहीं थी। 
दो योजनाओं में 

अब प्रथम एवम्‌ द्वितीय योजना-काल में परिमाण 
की दृष्टि से रोजगारी की स्थिति का मूल्यांकन करना 
समीचीन होंगा। परिमाण की दृष्टि से रोजगारी की 
स्थिति को प्रभावित करनेवाले कारण हैं : (अ) योजना 
के शुरू में बेरोजगारों की संख्या; (आ) योजनावधि 
में श्रम-शक्तित में वृद्धि; और (इ)योजना के कार्यान्वयन 
के परिणाम-स्वरूप अतिरिक्त रोजगारी के अवसरों का 
सृजन। अन्तिम (इ) के सम्बन्ध में अनुमान लगाते 
वक्‍त अथं-व्यवस्था के आयोजित विभाग में प्रत्यक्ष रूप से 
रोजगारी प्राप्त व्यक्तियों की संख्या पर ही ध्यान नहीं 
दिया जाता वल्कि उन लोगों की संख्या का भी ध्यान रखा 
जाता है जिन्हें परोक्ष रूप से व्यापार, वाणिज्य और 
यातायात के क्षेत्रों में रोजगारी उपलब्ध हुई हैं। श्रम- 
शक्ति में हुई वृद्धि की गणना लाभदायक रूप से काम 
























































७२ खादी ग्रामोद्योग 


में लगे या काम पाने की कोशिश में छगे १५-५९ वर्ष 
के आय वगं में आनेवाले स्त्री-पुरुषों के अनुपात से की 
जाती हूँ। 
प्रथम योजना 

प्रथम योजना मुख्य रूप से महायुद्ध और देश के 
बँटवारे से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को हल करने के 
उद्देश्य से बनायी गयी थी। उल्लिखित कारणों से इस 
योजना में रोजगारी की स्थिति पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया। मोटे तौर पर प्रथम पंच वर्षीय योजना का 


उद्देश्य देश की अर्थ-व्यवस्था की बुनियाद मजबूत करना 


और आगामी वर्षों में विकास की गति में तीब्रता लाने 
के लिए सांस्थानिक परिवर्तन छाना था। परन्तु योजना 
के मध्य में योजना आयोग को बेरोजगारी की समस्या पर 
ध्यान देना पड़ा । कोरिया की लड़ाई से उत्पन्न तेजी 
के गिरते ही काम चाहनेवालों की संख्या में वद्धि होने 
लगी और दिसम्बर १९५३ में रोजगारी कार्यालयों के 
पास काम चाहनेवालों के नामों की संख्या करीब ५ 
लाख २२ हजार तक पहुँच गयी। अतः बेरोजगार 
लोगों को काम देने के उद्देश्य से विशिष्ट योजनाएँ 
सम्मिलित करने हेतु योजना में संशोधन किया गया। 
एसी अल्प-कालीन योजनाएँ सम्मिलित की गयीं, जिनसे 


_ रोजगारी के सृजन को प्रोत्साहन मिले। आरम्भ में 


प्रथम योजना में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में ५५ लाख 
लोगों को काम उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। 
योजनावधि में 'एक दश-सूत्री कार्यक्रम सहित और 
जो कार्य क्रम शुरू किये गये उनके फलस्वरूप प्रथम योजना 
के लिए निर्धारित लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गये। किन्तु 


.. प्रथम योजना में जितने नये काम करनेवालों की संख्या 
. बढ़ी थी उसके हिसाब से यह लक्ष्य भी कम था। बाद 
में रोजगारी की स्थिति बिगड़ी और इसका पता इस 
बात से छग जाता है कि मार्च १९५६ तक रोजगारी 


कार्यालयों के रिक्त रजिस्टर, (लाइव रजिस्टर) के 
नाम दज करानेवाले बेरोजगारों की संख्या ७ लाख 
+ जार तक पहुंच गयी। इन पाँच वर्षों में (मार्च १९५१ 
से मार्च १९५६ तक की अवधि में) विशुद्ध वद्धि ३ छाख 
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६८ हजार थी। इन श्ञांकड़ों का अध्ययन यदि छहरों 
की बेकारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (प्रारम्भिक 


सर्वेक्षण) में प्राप्त परिणामों को दृष्टिगत रखकर 
किया जाय तो (सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ २५ प्रति शत 
बेकार लोग ही अपना नाम रोजगारी कार्यालयों में 
दर्ज कराते हैं) १९५१ और १९५६ में मौजूदा बेकारी 


की हालत का मोटे तौर पर अन्दाज छगाया जा सकता 


हैं। शायद इनकी' संख्या क्रमश: १३ छाख ४८ हजार 
और २८ लाख २० हजार हो सकती हू । 


द्वितीय योजना 


इस आधार पर द्वितीय योजना के प्रारम्भ में अस्थायी 
बेकारी को छोड़ कर- जिनका होना अपरिहार्य है-२५ 


लाख बेरोजगार लोगों का अनुमान लगाया गया। कृषि 


श्रमिक जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर गौवों : 


में बेरोजगारों की संख्या का अनुमान २८ लाख हगाया 
गया था। रोजगारी प्रदान करना द्वितीय योजना का 
चार लक्ष्यों में से एक था। इस समस्या को भी 
भौति समझने हेतु द्वितीय योजना-काल में नियमित 
रूप से रोजगारी विषयक जानकारी एकत्रित करनेवाला 
संगठन काफी शक्तिशाली बनाया गया, नये रोजगारी 
कार्यालय स्थापित किये गये और इन कार्यालयों द्वारा 
चलाये जानेवाछे रोजगारी के विषय में सूचना देने 


वाले केन्द्रों का एक जाल-सा बिछाया गया। ये केद 


ऐसे सार्वजनिक एवम्‌ गैर सरकारी प्रतिष्ठानों मे 


जिनमें से प्रत्येक में २५७ या उससे अधिक व्यक्ति काम 


करते हों, रोजगारी की हालत की खबरें देने लगे । ओर, 


कि 3 नबी 





प्रत्येक केन्द्र ने विभिन्न स्थानों पर रोजगारी की स्थिति ._ 


में होनेवाले परिवर्तनों के बारे में उपयोगी सामग्री 


प्रदान की। 


दूसरी योजना के प्रारम्भ में देश में ५३ लाख व्यक्ति 
बेरोजगार थे, जिनमें से २५ छाख शहरी में व २८ छा 


गाँवों में थे। यह अनुमान था कि दूसरी योजना की अवधि 


में काम चाहनेवाले नये एक करोड़ लोग आ जायेंगे। 
पूर्ण रोजगारी देने के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए द्वितीय 
पंच वर्षीय योजना की अवधि में १ करोड़ ५० लाख पे 





गत पतन्दह वर्ष में रोजगारी घ बेरोजगारी 


अधिक लोगों को काम देना आवश्यक था। यह स्वीकार 
किया गया था कि योजनावधि में बढ़ती हुई बेकारी को 
रोकने के लिए कम से कम उन छोगों को जो प्रति वर्ष 
काम पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, काम दिलाने 
के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि बेरोजगारी 
की स्थिति जहाँ की वहा रोक रखी जाय। अतः 
दूसरी पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य करीब एक करोड़ 
लोगों को काम दिलाना रखा गया। यह अपेक्षा की 
गयी थी कि सिंचाई, सामुदायिक विकास, ग्राम एवम्‌ 
लघ्‌ उद्योगों आदि सम्बन्धी कार्यक्रमों के जरिये अर्थ 
बेकारों को भी कुछ राहत मिल जायगी। इसके अति- 
रिक्त शिक्षित बेकारों के लिए कुछ विशेष योजनाएँ 
बनायी गयीं, जेसे कार्य-सह-अभिस्थापन केन्द्रों, सहकारी 
भारवाही यातायात, उत्पादन केन्द्रों आदि की स्थापना । 
रोजगारों की संख्या में वृद्धि 

तथापि, योजना के परिव्यय और स्थूछ लक्ष्यों में 
संशोधन करके कमी करती पड़ी और साथ ही कीमतें 
बढ़ीं जिससे योजना के लिए निर्धारित रोजगारी के 
अवसरों में २० प्रति शत की कमी हुईं। इसका परिणाम 
यह हुआ कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में बेरोजगार 
व्यक्तियों की संख्या और भी बढ़ी हुई थी। प्रथम और 
द्वितीय योजनाओं में रोजगारी के अवसर निर्मित 
करने में काफी प्रयत्त करने के बावजूद उनकी समाप्ति 
पर देश में बेकारों की संख्या बढ़ी । अनुमानतः उस समय 
करीब ९० राख लोग बेकार थे, जिन्हें रोजगारी देने 
का काम तृतीय और उसके वाद की योजनाओं पर छोड़ा 
गया। यह संख्या देश की कूल ४३ करोड़ ९० लाख 
जन-संख्या का करीब २.१ प्रति शत है । 

बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या होने के अतिरिक्त 
यह अनुमान लगाया गया था कि तृतीय योजना की अवधि 
में करीब १ करोड़ ७० लाख व्यक्ति नये काम करनेवाले 
तैयार हो जायेंगे और १९६१ की जन-गणना के आंकड़ों 
के हिसाब से-जिन्हें अभी सारिणीबद्ध किया जा रहा 
है-जब इस संख्या में संशोवन किया जायगा तो बहुत 
सम्भव है कि यह और भी बढ़ जाय। यद्यपि अर्घ 











धरे 


बेकारी की अवस्था का सही-सही अनुमान लगाना 
सम्भव नहीं हैँ, पर ऐसे छोगों की संख्या जिनके पास 
थोड़ा ही काम हैं और वे अधिक काम पाने के लिए 
इच्छुक हे, आज १ करोड़ ५० लाख से १ करोड़ ८० लाख 
तक मानी जाती हैँ । यह अनुमान राष्ट्रीय नमूना 
सर्वेक्षण द्वारा १९५५ और १५५७ के मध्य की गयी 
जाचों पर आधारित है और यह उन लोगों से सम्बन्धित 
है, जिन्हें औसतन दैनिक चार घण्टा या उससे कुछ कम 
समय तक ही काम मिल पाता है (वे बुरी तरह अर्थ 
बेकारी के शिकार हैं) तथा उन लोगों से जो प्रति दिन 
४ घण्टे से ८ घण्टे तक काम कर लेते हँ (साधारणत: 
अर्ध बेकार लोग) किन्तु अधिक काम पाने के इच्छुक 
हैं। तृतीय योजना का लक्ष्य १ करोड़ ७० लाख 
व्यक्तियों के लिए काम के अवसर निर्मित करना हें, 
जोकि अपेक्षित नयी श्रम-शक्त्ति की वृद्धि के वरावर ही है । 


तृतीय योजना में इस समस्या के विभिन्न पहलुओं 
और रोजगारी का लक्ष्य प्राप्त करने के कल्पित उपायों 
पर भी व्यापक रूप से विवेचन किया गया है। इसका 
उद्देश्य १ करोड़ ४० लाख व्यक्तितियों को रोजगारी देने 
की व्यवस्था करना हँ-जिनमें से १ करोड़ ५ लाख 
को गैर कृषि क्षेत्र में और ३५ लाख को कृषि और 
उसकी सहायक गतिविधियों में । योजना के अंतिम वर्ष 
में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों द्वारा गाँवों में योजना के 
अन्तिम वर्ष तक २५ लाख व्यक्तियों को काम देने की 
व्यवस्था भी की गयी है; परन्तु यह कार्यक्रम मुख्यतः अर्थ 
बेकारों को राहत देने के रूप में ही होगा। ग्रामीण 
और लघु उद्योगों, उनकी उत्पादक-क्षमता का पूर्ण 


. उपयोग, ग्रामीण ओऔद्योगीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, 


यातायात आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों को रोजगारी 
के अवसर निर्मित करने की दृष्टि से बहुत महत्व दिया 
जाता हैं। 


ग्राम, खण्ड और जिल्य स्तरों पर बेरोजगारी की 
समस्या को हल करने पर भी योजना पर्याप्त जोर देती 
है। पहले की तरह यह बताया जा चुका है कि बेरोजगारी 





पशककमका जा, ५ (कक कु +. भा | जाइए, 
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निवारण की प्रक्रिया एक लम्बे अर्से तक चलनेवाली इसके साथ ही साथ कि बेरोजगारों की संख्या में वि 
प्रक्रिया है। योजना में रोजगारी का एक दीर्घ-कालीन होती हें, दूसरी तरफ जन-शक्ति की-विशेष कर 
उद्देश्य यह है कि १९७६ तक क्रषि पर निर्भर रहतेवाली तकनीकल और वृत्तिक कार्यकर्त्ताओं के मामले में-की 
श्रम-दक्ति का अनुपात घटा कर ६० प्रति शत कर हेँ। किसी हद तक यह वात क्षेत्रीय असंतुलन के कारण 
दिया जाय । इसका यह अर्थ है कि १९६१-१९७६ की हो सकती है, लेकिन समग्र रूप से देखने पर पता 
अवधि में गैर क्षषि क्षेत्र में ५ करोड़ व्यक्तियों को चलता है कि अर्थ-व्यवस्था की जन-शक्ति सम्बनी 























काम देने की व्यवस्था की जाय। आवश्यकताओं तथा जन-शक्ति की पूर्ति के बीच संतुलन 
मन्द आथिक विकास की कमी शायद अस्थायी है। तदनुसार तृतीय योजना में 





तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में रोजगारी मुहैया प्राविधिक शिक्षा के पर्याप्त विस्तार और प्रशिक्षण 
करने का जो क्रम रहा है उसके सम्बन्ध में यह कहा जा मुविधाओं की व्यवस्था है, ताकि वर्तमान आवश्यकताएँ 
सकता हैँ कि अमूमन तौर पर श्रम-शक्ति में ३० छाख ऐर्ण की जा सके एवम्‌ भविष्य में सभी स्तरों परझ्ञ 
नये व्यक्ति वाधिक रूप से काम चाहने के लिए तैयार भ्रेकार के व्यक्तियों की उपयुक्त पूर्ति के लिए नींव डाही 
हो जाते हैं, उनके समकक्ष ४० लाख को काम देने की जा सके। देद्य के अन्दर ही प्रशिक्षित तकतीकल व्यक्ति 
व्यवस्था की गयी होती । स्पष्टतः प्राप्त सफलता हमारी तैयार करना, जन-शक्ति उपयोगिता का एक महत्वप स्‍् 
आवश्यकता से ओछी पड़ती है। रोजगारी कार्यालयों अँग हैं। कुछ समय के लिए उधार लिये गये व्यक्ति | 
में नाम दे व्यक्तियों की संख्या में भी उक्त स्थिति का से काम चलाना सम्भव है, पर चूँकि प्रशिक्षित व्यक्तिं 
प्रतिबिम्ब मिलता है। उनकी संख्या मार्च १९६१ के की भी संसार में कमी है, इसलिए अनवरत रूप से उ््हें . 
अन्त में १५ लाख ६१ हजार थी जो मार्च १९६२ में बाहर से बुलाते रहना न तो वांछनीय है और न शक्य ही। । 
१८ छाख ५४ हजार तक और मार्च १९६३ में तकरीबन गत बारह वर्ष में हमारी बेरोजगारी के एक कूपरे 
२५ लाख तक पहुँच गयी। इस बात के लिए कुछ पहल-शिक्षित बेरोजगारों-की तरफ देश का घ्याव .. 
रियायत करते हुए भी कि रोजगारी कार्यालयों की गया है। रोजगारी कार्यालयों के रजिस्टरों से पता चक्षा . 
संख्या में कुछ वृद्धि और रिक्त स्थानों को अनिवार्य हैँ कि शिक्षित व्यक्ति पर्याप्त संख्या में बेरोजगार हैं।. 
रूप से अधिसूचित करने का कुछ प्रभाव पड़ा हो, तो भी इस मामले में छानबीन करने की आवश्यकता है। उन 
इतनी अधिक वृद्धि वस्तुत: गहरी चिन्ता का विषय हैं। १९५५ में नियक्त एक अध्ययन दल के अनुमान के 


.._ कुल मिला कर देखने पर यह कहा जा सकता हैँ कि मुताबिक-जिसने उन व्यक्तियों को शिक्षित माता था, 
जिस गति से आथिक विकास होने की कल्पना की गयी जो मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे--ह्वतीय 


उससे उसकी ग >। राष्ट ब ३ कक ' 

का सा री गति काफी कम रही हैं। राष्ट्रीय ब्लेजना के प्रारम्भ में बेरोजगारी की संख्या ५ लाख. 
आय सम्बन्धी आंकड़ों से भी उक्त कथन की पुष्टि होती हजार थी। तब से इस संख्या में पर्याप्त वद्धि हुई है। है , द 
ह। कृषि उत्पादन प्राय: स्थिर रहा है। शक्ति, प्लीज शक अप 


मा कः कक सने विश 
- कच्ची सामग्री, विदेशी विनिमय आदि की कमी जैसी “का एक परिणाम यह निकला कि इसने पे 

अनेक बाधाओं के कारण उद्योग अपनी क्षमता से कम *चैलय के स्तर की शिक्षा और रोजगारी के मध्य 

काम कर रहे हैं। यदि जन-संख्या वद्धि १९५१-६१ की सम्बन्ध मालूम यानी स्थापित करने के विचार का प्रचढ्व _ 
दर से जारी रहती है तथा विकास की गति भविष्य में किया, ताकि उस दिशा की खोज की जा सके, जिसे 


 तीब्र नहीं हुई, तो यह मानने के कारण हैं कि तृतीय शिक्षा का अभिनवीकरण करने की आवश्यकता है। 
योजना के दरमियान रोजगारी की स्थिति और भी इस दिशा में प्रथम कदम यह था कि दिल्‍ली विश्व 


_ खराब हो जायेगी। विद्यालय से १९५० और १९५४ में निकले विद्याश्ों 
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गत पतन्दह वर्ष में रोजगारी व बेरोजगारी 


का १९५८-५९ में एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण 

के अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति शासिल थे, जिन्होंने उक्त 
वर्षों में स्तातकीय उपाधियो, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र 
प्राप्त किये। यद्यपि ऐसा लगता है कि सर्व प्रथम 
रोजगारी मिलने से पहले उक्त विद्यार्थियों में से बहु-सों 
को एक वर्ष तक बेरोजगार रहना पड़ा, किन्तु समग्र रूप 
से देखने पर उनकी रोजगारी सम्बन्धी स्थिति असन्तोप- 
जनक नहीं पायी गयी। उनमें से अधिकांश को साव॑- 
जनिक विभाग में काम मिला। सर्वेक्षण से यह भी पता 
चला कि अधिक वेतन, पेशे की दृष्टि से उच्च दर्जे अथवा 
अधिक सुरक्षा की खोज के लिए उनमें पर्याप्त 
तत्परता थी। 


वृत्तिक उद्देश्यविहीनता के अत्यधिक प्रभाव के अति- 
रिक्त रोजगारी प्राप्त करने में पारिवारिक पद्धति का 
अनुसरण करने की ओर शक्तिशाली झुकाव था। महिला 
विद्याथियों में शिक्षण-कार्य सर्वाधिक लोकप्रिय था- 
करीब ५० प्रति शत स्थानों पर वे काम कर रही 
थीं। सर्वेक्षण से इस बात का पता चला कि कानूनी 
पढ़ाई के अतिरिक्त वृत्तिक तथा प्राविधिक पाठ्यक्रमों 
के सम्बन्ध में शिक्षा और रोजगारी के मध्य निकट 
सम्बन्ध हे। सामान्य शिक्षा प्राप्त अधिकांश व्यक्ति 
क्लर्की का काम करते पाये गये, जिससे सामान्य शिक्षा 
और रोजगार के मध्य असंतोषजनक सम्बन्ध की स्थिति 
प्रकाश में आयी। सामान्य स्तातकीय प्रमाण-पत्रों- 
वाले व्यक्तियों में पर्याप्त पेशेवर सक्रियता, तत्परता 
पायी गयी। दिल्‍ली सर्वेक्षण (१९५८-५९ में) के परि- 
णामों से प्रोत्साहित हो कर स्नातकीय रोजगारी की 
पद्धति पर १९६० में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण 
प्रारम्भ किया गया, जो उन विश्वविद्यालयीन स्नातकों 
तक ही सीमित था, जिन्होंने १९५० और १९५४ में 
डिग्रियाँ प्राप्त कीं। यद्यपि इस हितीय सर्वेक्षण के 
अंतिम आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो भी सारांश रूप 
में अखिल भारतीय आंकड़ों से दिल्‍ली सर्वेक्षण के 
निष्कर्षों का समर्थन होता प्रतीत होता है । 





प्‌ 


इन सर्वेक्षणों तथा विकसित किये जानेवाले उद्योगों 
और अनुमानित जन-संयोजन पद्धति के आधार पर उनकी 
आवश्यकताओं के बारे में सहायक जानकारी से शिक्षित 
जन-झक्िति की बेहतरीन उपयोगिता के लिए सुझाव 
प्राप्त होगा। ज्यों-ज्यों योजना में प्रगति होती हैं, 
त्यों-त्यों ग्राम प्रशासन, थिक्षा, उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों 
में काम करने के लिए शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगारी 
के अधिकाधिक अवसरों का सृजन भी होनेवाला हूं। 
अधिक रोजगारी के अवसर निर्मित करने और साथ 
ही साथ शारीरिक श्रम करने प्रति उनके दृष्टिकोण 
में अन्तर आने से उनकी समस्या हल करने में बहुत बड़ी 
सहायता मिलेगी । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे प्रकट होगा कि 

१. भारत में रोजगारी की समस्या का तात्पये 
है पूर्ण और अल्प-वेरोजगारी--प्रथम मुख्यतः: शहरी 
क्षेत्रों में और द्वितीय ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती हैं। 

२. स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर १९०५१ तक आ्थिक 
मामलों पर हुए विचार में रोजगारी का सवाल महत्वपूर्ण 
नहीं था; क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध और कोरिया की 
लड़ाई के कारण आयी तेजी का अनुकल प्रभाव पड़ा। 

३. प्रथम दोनों तथा तृतीय योजनाओं के अन्तर्गत 
विकासशील प्रयत्नों के बावजूद रोजगारी की स्थिति 
में कह्वास होने के लक्षण दृष्टियोचर हो रहे हैं; क्योंकि 
रोजगारी का उस तीक़ गति से सृजन नहीं हो रहा हैं 
कि श्रम-शक्ति में नवागंतुकों को काम दिया जा सके। 

४. यह एक विरोधाभास ही है कि पर्याप्त जन-शक्ति 
के होते हुए भी प्राविधिक तथा वृत्तिक व्यक्तियों के मामले 
में अर्थ-व्यवस्था के सामने जन-शक्ति की कमी आयी है । 
इसका अर्थ हे देश में जन-शक्ति की आवश्यकता व उसकी 
पूति के बीच सनन्‍्तुलन का अभाव-सम्भवतः अस्थायी । 

५. सामान्य बेरोजगारी के साथ ही साथ शिक्षित 


ः 


व्यक्तियों में भी बेरोजगारी बढ़ रही हू । 





नयी दिल्‍ली: ७ सितम्बर १९६६३ ७ 
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भारत में पूँजी संचयन और निवेश 


अमृतलाल दत्त 














स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ सकह अचक निवेश की वृद्धि दर सकल राष्ट्रीय उत्पाइन की दर से तीज रही है। पूँणी 
संचयन की वापिक वृद्धि दर भी विशुद्ध अचल निवेश की दर से आगे बढ़ गयी है। ऐसा, उच्च वृद्धिशील पूजी-उत्पादन- 

- अनुपात के साथ-साथ हुआ है। प्रस्तुत छेख में बताया गया है कि निर्यात-भआाय को अधिकतम बनाया जाय। उससे 
ही देश में अचल पँजी निर्माण की प्रक्रिया को ६त गति मिल सकती है। 











भारत में पूँजी निर्माण का विकास काफी समय से अगस्त १९४७ के पश्चात्‌ का समय भारत के आधिक 
मनन्‍्द रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में दी्घषे स्तर विकास में एक नये उत्साहपूर्ण अध्याय के प्रारम्भका 
पर विनियोजन करके जूट और वस्त्रोद्योग की स्थापना द्योतक हैं। औद्योगिक नीति में परिवर्तन और पंच 
को छोड़ कर १९२० या १९३० तक देश में औद्यो- वर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ के साथ सरकारी नीति | 
गिक विकास प्रायः गतिहीन ही रहा । उक्त समय में अधिक तीन गति से आर्थिक विकास करने के हिए । 
यानी १९२०-३० के बीच उपभोक्ता सामग्री तथा अधिकाधिक रूप से अचल निवेश यानी विनियोवत । 
अन्य कुछ मध्यस्थ-सुष्ट (अर्थात्‌ ऐसे उत्पादन जो के विस्तार की ओर उन्मुख हुई। पिछले वर्षों में के .. 
प्राथमिक भी न हों और अन्तिम भी नहीं, बल्कि बीच- ने कितनी तीब्र प्रगति की है, इस बात की एक झलक . 
वाले, जैसे पूनी) उत्पादन के लिए चन्द उद्योग स्थापित आजादी हासिल करने के बाद अचल सम्पत्ति निर्मा _ 
हुए । युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में इस प्रक्रिया को कुछ में कितना विकास हुआ है उससे प्राप्त की जा सकती है। 
बढ़ावा मिला और डीजल इंजन, रेल के इंजन, वस्त्रो- सन्‌ १९४८-४९ और १९६०-६१ के बीच जहाँ सह _ 
द्योगी यंत्र आदि का निर्माण करनेवाले बुनियादी अचल सम्पत्ति सात प्रति शत वाषिक की दर पे 
सामग्री उत्पादक उद्योगों की स्थापना करने हेतु एक बढ़ी वहाँ सार्वजनिक विकास में यह वृद्धि ६ 
श्रीगणेश भी हुआ। तथापि, विनियोजन न केवल प्रति शत थी और निजी विभाग में ५.६ प्रति शत! 
. उपभोक्ता सामग्री,उद्योगों में ही संकेन्द्रित था, बल्कि इसके अलावा समग्र अचल निवेश में सार्वजनिक . 
उसका नियन्त्रण और प्रबन्ध भी प्रायः परिपूर्ण रूप विकास का हिस्सा (१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों 
से स्वतंत्र व्यक्तियों के हाथ में था । अनेक सर्वविदित के आधार पर) योजना-यूग से पूर्व १९.३ प्रति शत, . 
_ बाधक पहलुओं के कारण बुनियादी सामग्री उत्पादक वह प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में क्रमशः । 
उद्योगों के विस्तार की सीमित गुंजाइश थी। परिणाम- २७.३ और ३५.५ प्रति शत हो गया। निवेश्व के. 
स्वरूप अचल विनियोजन अर्थात्‌ निवेश के लिए निर्धा- इस परिमाण में हुई वद्धि के साथ सकल राष्ट्रीय 
रित साधन-स्रोत अपेक्षाकृत मामूली थे। उत्पादन में सककः अचल निवेश की वृद्धि (गत्री . 

. देश को आजादी मिलने के साथ अचल सम्पत्ति औसत निवेश अनपात ) भी हुई। जैसा कि निम्न आंबड़ों 
_ निर्माण की दी्घ-कालीन गतिहीनता समाप्त हुई। से प्रकट है योजना-पूर्व-काल का औसत निवेश अव्ात 


टिप्पणी : प्रस्तुत केख लेखक ने व्यक्तिगत दैसियत से लिखा है। 


सपकऑसल्लिकमन पका ० 











अकबर कर: कह कप मद की; 





























जपल टन लिकमेडुसतकला जता 











भारत में पूंजी संचयन और निवेश 


प्रथम योजना में १२.१ से बढ़ कर १३.२ प्रति शत 
और द्वितीय योजना में १७.५ प्रति झत हो गया । * 





सकल अचल निवेश 
में वाधिक औसत 
वृद्धि की दर निवेश 


(प्रातिशत्य) अनुपात 
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्या के आधार पर) 
योजवा-पूर्वे काल 
(१९४८-४९ से १९५०-५१) 
प्रथम योजना काल 
(१९५१-५२ से १९५५-५६) ८.६ १ 
द्वितीय योजना काहू 


१२. १ 


ला 


(१९५६-५७ से १९६०-६१) ६.५ १७.५ 
समग्र काल 
(१९४८-४९ से १९६०-६१) ७-० १४.८ 


स्रोत : भारत सरकार : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और संयुक्त 
राष्ट्र सेब : एशिया और सुदूर पूर्व का आर्थिक' सर्वेक्षण, 

१९६११ | 
निवेश हेतु साधन-स्रोतों का नियतत्त फिर भी अक्ष रश: 
योजना-कालों का पालन नहीं करता। इस बात का 
पता निवेश अनुपात के झुकाव से लूग सकता है, जोकि 
१९५४-५५ तक प्राय: स्थिर ही रहा, किन्तु उसके 
बाद उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुईं। जेसा कि आगे तालिका १ 
में दिये गये अंकों से पता चलता हूँ स्थिर मूल्यों के 
आधार पर औसत निवेश-अनुपात में सुधार हुआ और 
वह १९४८-४९ | १९५४-५५ के दरमियान के १२.३ 
प्रति शत से बढ़ कर १९५४-५५/१९६०-६१ के 
दौरान १६.६ प्रति शत हुआ। सन्‌ १९५४-५५ के 
पदचात्‌ न केवल सार्वजनिय परिव्यय तीत्र बनाया 
गया बल्कि निजी क्षेत्र में भी अधिक कार्यशीलताओं 


+ इस सम्पूणे छेख में अचल निवेश, स्टाक तथा अन्य सहायक 
आंकड़े 'राष्दीय आय सांख्यिकी? ( भारत में १५४८-४५ से 
१९६०-६१ तक सकल पूँजी निर्माण का अनुमान ) पर प्रका- 
दित केन्द्रीय सांस्थिकीय संगठन के पेपर! से लिये गये हैं | 
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ने जोर पकड़ा, जिसे कि आजादी मिलने से पहले 
के प्रारम्भिक काल की अनिश्चितता के वातावरण 
(राष्ट्रीयररण, श्रमिकों के झगड़ों आदि का भय) 
की बजाय अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में अब 
अधिक विश्वास हो गया था। फिर भी, १९५४-५५ 
से सकरूू अचल निवेश की वृद्धि की दर सकरू 
राष्ट्रीय उत्तादन विकास से अधिक रही हैँ। जहाँ 
१९४८-४९ से २९५४-५५ तक अचल निवेश्ष में 
वृद्धि की औसत दर ५.३ प्रति शत और १९५४-५५ 
से १९६०-६१ तक ८.७ प्रति घन रही हैं, वहाँ 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन की उक्त अवधियों के लिए 
औसत दर क्रमश: २.९ प्रति जञत तथा ३.१ प्रति 
शत रही हैं। अतएवं अब्ययन के उद्देश्य से १९५४- 
५५ को विभाजक रेखा माना जा सकता है। 
भारत में जिन दो विभागों ने अचल विनियोजन 
अथवा निवेश के विकास में योगदान दिया उनमें 
निजी विभाग ने-जैसा कि उसकी भूत कालीन देन 
का निदर्शन किया गया हे-सकल राष्ट्रीय उत्पादन 
में सावंजनिक विभाग के अपेक्षाकृत मामूली हिस्से 
(४.३ प्रति शत) के समक्ष काफी अधिक (१०-५ 
प्रति शत) योगदान दिया। फिर भी, जेसा कि पहले 
कहा जा चुका है अचल निवेश्ञ में वाषिक वृद्धि की 
दर निजी विभाग की अपेक्षा सार्वजनिक विभाग में 
काफी अधिक थी; आलोच्य काल के उतराद्ध में 
अनुवर्ती की दर में कुछ कमी आयी तो पूर्ववर्ती 
की . दर में पर्याप्त सुधार हुआ। तथापि, आडछोच्य 
काल में सार्वजनिक विभाग के सम्बन्ध में जो समस्त 
रूप से उच्च दर दृष्टिगोचर होती है वह इस बात 
का प्रमाण है (यदि प्रमाण की आवश्यकता भी 
हो तो) कि आजादी के बाद इस विभाग ने 
उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका जो नन्‍्यून निवेश 
अनुपात है उसे भी १९१०-४० के मध्य सार्वजनिक 
आथिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो गतिदहीनता 
की अवस्थाएँ थीं, उनके सन्दर्भ में प्रभावोत्पादक 
समझा जा सकता है। (नीचे तालिका + देखिए ) 










































































७८ खादी ग्रामोद्योग : अवतूबर १९६३ 


तालिका ेल्‍ 
सार्वजनिक और निजी निवेश की प्रगति 
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 


वकलानकभशस्पसरंक पलेकाद। १काककाममब अर केक्रात पता फलएक ' 7 कद 7११ * 7 |? ॥र्फक्मानन्कपनाप करी ्पकाथक 7%:# ३ (इश१! + '? कह तकक कलह र पशतारभभकफ- फायर 











तब, ढ 5 कक कम ] 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सवाल निवेश में सावजनिक 


के 





बषे सकल अचल निवेश का अनपात चिवेश का प्रातिशद 
क्‍ सावजनिक निजी क्रुछ 
१९४८-४९ ३ हर ११.६ १७,९ 
552 0 7 0 २,३ १०, १ १२,४८६ १८,९ 
5 3 आर 3 २.६ ९.७ १२,२ २१,० 
१९02१ जप १०.० १२.९ २२.३ 
० २.५ ९.२ १२.१ २४.० | 
१९५३-५४ ३.२ ८, ६ ११ २७.२ | 
१९५४-५५ ३.८ ॥ क १३.२ २९.२ 5 
१९५५-५६ जै,0 १०,६ १५.६ ३१.८ हु 
१९५६-५७ ४ ११ १७.३ * 828६ हे 
१९५७-५८ ५.४ १३.३ १८.७ २९.० है 
की कक ५. रे ११.३ १६.६ २.! । 
कट ७.३ १०.८ १७.१ ४२.८ । 
32% कक न लिन ० १२.० १७.८ २.८ | 


स्रोत : अचल निवेश के सम्बन्ध में आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पेपर! से ओर शक्ल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे। 


संचुक्त ण्ष्र संघ द्वारा १%६१ | मेँ किये गये एशिया आर सदर पृ आयथक सर्वे भ्षण | रो लेथे गये हैँ | द्वितीय आंक । 
प्रथम से संकलित किये गये हें। 


तालिका २ ह 
सकल राष्ट्रीय. उत्पादन और सकद अचल पूजी निर्माण के घिकास में सम्बन्ध 


का, 


(१९५८-५१ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 
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वाधिक वृद्धि दर १९४८-४९ से. १९४८-४९ से. १९५४-५१ हे 

.. [प्रातिशत्य) १९६०-६१ तक १९५४-५५ तक १९६०-६६. 

सकल राष्ट्रीय उत्पादन (स, रा. उ.) 75009 एक ४ 

सकल अचल निवेश (स,अ. नि.) ७.० ५.३ ' ८७ ६ 

१, सावंजनिक क्षेत्र १३,० १४.२ 3 

. २, निजी क्षेत्र. -« ५५६ २.७ 6 5 5] 
स. रा. उ. के प्रातिशत्य स्वरूप (स. अ, नि.) १४,८ १२.२ १६.६ .. 
. इसमें १. सार्वजनिक क्षेत्र ४,३ २.९ द पी 
२. निजी क्षेत्र ः का १०.५ ९,४ हर 
वद्धिशीरू पूंजीगूणक अनुपात #...... ४,९- ४.२ ५ 

सनम मनन+ नल» परभ८५.५+पाभ मन कक न >५५+८५५५५३५५०५५०७००३<-.. | नली 


. औसत निवेश अनुपात को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की बाधिक दर से भाग देकर निकाझा गया। 








भारत में पूंजी संचघन और निवेश 


आलोच्य काल में सकल और, विशुद्ध निवेश के 
पारस्परिक सम्बन्ध में परिवतेनों तथा वस्तु-सूचियों 
में परिवर्तत व अवमूल्यन का अध्ययन करना यहौ रुचि- 
कर होगा। यद्यपि वीचे तालिका ३ में प्रस्तुत आंकड़ों में 
कुछ समंजन (जैसा कि तालिका की टिप्पणी में बताया 


च्नै 


गया हें) किया गया है, फिर भी यह माना जा सकता 


3९ 


निवेश के परिवर्ततों में अन्तर माल (स्टॉक) की 

स्फीतियों के कारण थे जो १.३ प्रति शत्त से बढ़ कर 

१.५ प्रति गत हो गग्रीं। इसका मुख्य कारण था, 

में फसलों का अनिश्चित होना जिससे आयात के 

जरिये खाद्यान्नों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया। 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति सकल और विशृद्ध 


तालिका 


सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रातिशत्य स्वरूप सकल अचल निवेश, अचमल्यन, 
चस्तु-सूची और पूँजी संचयन में सापेक्षिक परिवर्तन 


(१९०८-५९ 








प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 
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अरवशरेकमकाकान ९ 6० । सैननजतन ककी-0०-००» ०.» 














श् सकल अल विशद्ध -सूची प्‌ंजी 
कक अचल निवेश अचल निवेश विज संचयन 
4 के 5 १२. ७.६ ४ १.१ ५ 
१९५०--५१ से १९५२-५३ १२.४ 3.३ ५ १.० ६.१ 
१९५२-५३ स १९५४-५५ १२.४ ६.९ ७५.५ १.१ ६.६ 
१९५४-५५ से १९५६-५७ १५.४ ६.३ ८.३ १.८ १०.५ 
१९५६-५७ से १९५८-५९ १७.५ ६.५ १2.० 208 १२.७ 
१९०८-५९ से १९६०- १७.२ ६.४ १०,८ २.१ १२.१ 
१९४८-४९ से १९६०-६१ १४.८ है, 5 १.४ अर 
१९४८-४९ से १९५४-५५ १२.३ 3.३ ०.० १३ हल 
१९५४-५५ से १९६०-६१ 3 ६.५ १०.१ १ 25 





कक 


टिप्पणी : चूंकि विशुद्ध अचल निवेश के सम्बन्ध 


4. 


में प्रचलित मूल्यों के आधार पर आंकड़े उपरब्ध हैं, इसलिए स्थिर मूल्यों 


के आधार पर विश्युद्ध अचल निवेश हासिल करने के लिए प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए 
सकल अचलछ निवेश के प्रति विश्युद्ध अचल निवेश का अनुपात स्थिर मूक््यों (१५५८-५५) के आधार पर सकल 


अचल निवेद्य पर लागू किया गया है| 

भारत सरकार : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन । 
कि इस समंजन से वस्तुस्थिति के झुकाव पर कोई 

प्रभाव नहीं पड़नेवाला हैं। तालिका ३ से पता चल 


सकता हैँ कि आलोच्य अवधि में सकल अचल निवेश 
और पूँजी संचयन दोनों की ही समान रूप से प्रतिक्रिया 


जात 


हुई। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात स्वरूप सकल 


तथा विशुद्ध दोनों ही प्रकार का अचल निवेश्ञ पूर्वार्थ 
में क्रय: १९.३ और ५ प्रति शत था जो उत्तराध 
में वढ़ कर १६.६ और १०.१ प्रति घत हो गया। पंजी 
संवंगन में भी इसी प्रशार बृद्धि हस्अड ६.३ से 


97.६ प्रति शत ह्ुआ। पूंजी संचयन तथा विशुद्ध अचल 


अचल निवेश के मध्य भारी अन्तर अवमूल्यन में 
परिवर्तन प्रतिबिम्बित करते हैं, जो पूर्वार्थ सें 3. 
प्रति गत था तथा उत्तरावत में घट कर ६.५ प्रति शत 
आ । जहां समूची अवधि में विशद्ध अचल निवेश सकल 
अचल निवेश की दर ( 3 प्रति गत) से काफी अधिक दर 
(१३.७ प्रति शत) से बढ़े, वहाँ अवमृल्यन की वृद्धि १. 
प्रति शत वापिक की नगण्य दर (तालिका ४) से बढ़े । 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति अवमृल्यस का अनुपात 
पूर्वार्द में विशद्ध अचछ निवेश के अनुपात से अविक 
था, लेकिन उत्तरार्ध में बह उसमे कम हो गया। 




















































































































८० खादी ग्रामोद्योग 
अवमूल्यन का सापेक्षिक रूप से कम अनुपात पूंजी- 
परिसम्पत्ति की दीर्घायु प्रतिबिम्बित करता है। युद्ध- 
काछीन टूटे-फूटे, घिसे-घिसाये पुराने यंत्रों तथा संयंत्रों 
के कारण पूर्वार्ध में उनकी व्यवहार लोपोन्मुखता 
यानी उनका अग्रचलन उत्तरार्ध की अपेक्षा अधिक था, 
जबकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में उन्हें हमवकत 
बनाने की क्रिया के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नये 
यंत्र और संयंत्र स्थापित किये गये । 
तालिका ४ 
सकल अचल' निवेश, अवमूल्यन, चिशुद्ध अचल निवेश 
और पूंजी संचयन में वार्षिक वृद्धि दर का प्रातिशत्य 
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 


मद १९४८ से १९४८-४९ से १९५४-५५ से 
१९६०-६१ १९५४-५५ १९६०-६ १ 

सकल अचल 

निवेश ७.० जे ८.७ 
अवमृल्यन १.२ १.१ १.३ 
विशुद्ध अचल 

निवेश १३.७ १२.३ १५.२ 
पूँजी संचयन १५.४ १४.२ १६.६ 


स्रोत : भारत सरकार : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन । 
पूंजी संचयन 

उत्तराध में पूँजी संचयन में न केवल वद्धि ही हुई 
वरन्‌ उसकी वार्षिक वृद्धि दर विशुद्ध अचल निवेश 
की वाधिक वृद्धि दर को भी मात कर गयी । यद्यपि 
पूर्वार्ड की अपेक्षा उत्तरा्ध में अवमूल्यन में तनिक 
वृद्धि थी, पर वस्तु-सूचियों में परिवतेन प्रायः नगण्य-सा 
ही रहा। इससे परमावश्यक माल की अपेक्षा कुछ अधिक 
माल का स्टॉक रखने के बाबत औद्योगिक विभाग 
की असमर्थता प्रकट होती है। इसका मुख्य कारण था 
.. १९५७ में आये विदेशी विनिमय के संकट के कारण 
सीमित स्तर पर कच्चे माल के 'कोटा' का निर्धारण 
और कठोर आयात नियंत्रण। और फिर, आयात 
नियंत्रण, टैरिफ तथा अन्य ऐसे कारणों से बाजार बहुत 
ही सुरक्षित था, जिससे उत्पादक भारी मुताफे पर 
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अपना माल जल्दी-जल्दी खाली करने में समर्थ हुए।. 


तथापि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उत्तराप 


में केन्द्रीय गोदामों में माल के स्टॉक में जो थोड़ी... 


बहुत वृद्धि थी वह खाद्यान्नों के मामले में किसी संकर 


काल का सामना करने के कारण हुई थी। प्राष द 


पूर्ति के प्रति खाद्यान्नों के कुल स्टॉक का अनुपात १९४८ 
४९ / १९५४-५५ के ६ प्रति शत से बढ़ कर १९ ५४-॥॥| 
१९६०-६१ के दौरान १६ प्रति शत हो गया 


(विस्तत 


विवरण के लिए पृष्ठ ८६ पर तालिका १० देखिए)। . 


फिर भी, स्टॉक में कुछ वृद्धि होते हुए भी उत्तरा् में. 
जी संचयन में तीज वृद्धि हुई । इस प्रकार अधिकाधित | । 


अनुपात में साधन-ल्नोतों की प्रयुक्ति निवेश को बढ़ावा 
और आजादी हासिल करने के बाद तेरह वर्ष की लघ- 
कालीन अवधि के दौरान अर्थ-व्यवस्था के तीग् विकार 
को प्रश्रय मिला । यद्यपि अर्थ-व्यवस्था के इस विस्तार 


में साव॑जनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों का हाथ रहा. 


है, फिर भी सार्वजनिक विभाग ने जो गति हासिह 
की वह बहुत ही' प्रभावशाली रही है। 
इतना होने पर भी आलछोच्यावधि के दरमियात 


पूंजी संचयन में अधिकांश बढ़ोतरी उच्च वृद्धिशीत 
पूँजी-उत्पादन अनुपात के समकालीन अर्थात्‌ उसे... 
साथ हुई हैं। जैसा कि पीछे तालिका २ में प्रस्तुत 
आंकड़ों से पता चलता है, वृद्धिशीरू पूँजी-उत्तादन | 





केबल रन 


डक सचछत+ड कक सस 
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अनुपात पूर्वार्ध के ४.२ से बढ़ कर उत्तरार्ध में ५४ हो 


गया और उसके साथ ही सकछ राष्ट्रीयः उत्पादन वे 


कु 


प्रति अचल निवेश का अनुपात भी उसी काल में १२१. 


से बढ़ कर १६.६ हो गया था। यह एक सर्वविदित तथ 


है कि उद्योग तथा कृषि दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 


प्रारम्भिक काल में अपने क्षमता-स्तर से काफी नीचे रहे , 


ओर प्राय: करके मार तथा सेवाओं की कमी रही। 
यद्यपि बाद के वर्षों में उपलब्ध रसद सम्बन्धी स्थिति 
में सुधार हुआ, किन्तु उसके यानी सामान के सम्बंध 


में मांग और भी अधिक बढ़ गयी है। घरेल और 


अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में मांग के कारण घरेदू 
उपभोग तथा निर्यात विभाग के लिए वस्तुओं की 





भारत में पूंजी संचयन और निवेश 


सप्लाई में विस्तार हुआ हैं। तथापि, निर्यात विभाग 
के धीमे विकास और फलस्वरूप निर्यात में मंद वृद्धि 
के कारण इस विशिष्ट क्षेत्र में अथवा अन्यान्य क्षेत्रों 
में निवेश वृद्धि से पूँजी-उत्पादन अनुपात में वृद्धि 
हुई है, विशेष कर आलोच्य-काल के उत्तराद्ध में। और 
फिर, नये क्षेत्रों में हुए निवेश की फल-प्राप्ति में 
समय लगा हैँ और जहाँ सकल अनुपात पूर्वार्ष के ५.३ 
प्रति शत से उत्तरार्घ में ८.७ प्रति शत वापिक की 
तीत्र गति से बढ़ा है, वहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पादन 
अपेक्षाकृत मंद गति से बढ़ा है-उकत काल में वह 
२.६ प्रति शत से बढ़ कर ३.१ प्रति शत ही हुआ । 
अतएव, यह स्वाभाविक ही हे कि दीघं-कालीन दृष्टि- 
कोण से रसद के मामले में विकास अपर्याप्त रहा है । 
२ 


घरेल वास्तविक स्रोत 
घरेलू पूँजी निर्माण की बहुविध आवश्यकताएं पूर्ण 
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करने द्वेतु निवेश के परिमाण में तीक्र वृद्धि के साथ- 
साथ वास्तविक साधन-ख्रोतों में भी वृद्धि हुई हैं और 
कभी-कभी तो निवेज्ञ के परिमाण में वृद्धि को सहा- 
यता भी मिली हें। यह बात दो तरह से हुई | कुछ 
मूल उद्योगों-उदाहरणार्थ सिमेण्ट-के उत्पादन में 
इतनी उल्लेखनीय वृद्धि हुई हँ कि आयात कम अथवा 
बिल्कुल बन्द करना पड़ा। दूसरी ओर अचल पूँजी 
निर्माण की प्रक्रिया में सहायता देने हेतु लोहे और 
इस्पात अथवा अन्य बुनियादी वस्तुओं जेसी चन्द 
सामग्रियों का आयात होने दिया गया। तालिका ५ 
इस वात का चित्र प्रस्तुत करती हूँ कि घरेल उत्पादन 
और/या आयात पर किस हद तक निर्भर रहा गया। 
यद्यपि लोहे तथा इस्पात और अन्य भवन निर्माण सामग्री 
(सिमेण्ट को छोड़ कर) का आयात अब भी-विशेष कर 
उत्तराद्ध में-आवश्यक था, तथापि “निर्माण के अन्तर्गत 


सिमेण्ट, लोहे और इस्पात जेसे सामान के घरेल 


तालिका ५ 


सकरू अचल सम्पत्ति निर्माण के प्रातिशत्य स्वरूप निर्माण सामग्री तथा यंत्रों व उपकरणों का 
घरेलू उत्पादन और आयात 


(प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 


१९४८-४९ से 
मद १९६०-६१ 
उत्पादन आयात 
१. निर्माण सामग्री १९.५ २.७ 
इसमें 
सिमेण्ट ३.२ ०.९ 
लोहा और इस्पात ५-९ १.५ 
अन्य भवन निर्माण 
सामग्री १०.४ १.१ 
२. यंत्र और उपक्रण १३.० १५.१ 
जिनमें 
बुनियादी सामान 2१ ८.२ 
अन्य यंत्रादि ४.९ ६.९ 





३. योग (१ और २) ३२.५ १७.८ 


ख्रोत : सारत सरकार : केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन | 


१९४८-४९ से १९५४-५५ से 
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८२ खादी प्रामोद्योग : 


उत्पादन-क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। इसके दूसरी ओर 
बुनियादी सामग्रियों तथा अन्यान्य प्रकार के यंत्रादि 
के घरेल उत्पादन में सुधार हुआ अर्थात्‌ उसमें वृद्धि हुई 
तथापि आयात काफी अधिक हुआ, जिसका परिणाम 
यह निकला कि आछोच्यावत्रि में सकछ अचल निवेश में 
उनका स्थान १५ प्रति शत था। 

. इस प्रकार जहाँ अचल पूँजी निर्माण की वृद्धि में 
निर्माण सामग्री के उत्पादन-विस्तार ने उल्लेखनीय 
भूमिका अदा की, वहाँ चूँकि देश में बुनियादी-आधार 
का अभाव था इसलिए बुनियादी सामान तथा अन्य प्रकार 
के यंत्रों में वद्धि आयात के जरिये की गयी। तथापि, 
यह उल्लेखनीय है कि उत्तरवर्ती सामानों के घरेल 
उत्पादन में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है, चैँकि आलोच्यावधि 
में वह सकल अचल निवेश का १३ प्रति शत था । वास्तव 
में सिमेण्ट तथा बुनियादी सामग्री के उत्पादन में वाषिक 
वद्धिदर उनके लिए प्राप्त पृति (तालिका ६ देखें) से 
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बहत अधिक श्ह्ठ री ज्न्। यद्यपि जाहा और इस्पात तथा. 
यंत्रों के पूर्जो के सम्बन्ध में वृद्धि दर बहुत अच्छी 


क्र 


तथापि, आलोच्य-काल में उक्त दो पहों 


के आयात में बहुत वृद्धि हुई हैं। इसके दूसरी 


ओर सिमेण्ट के आयात में १.४ प्रति शत वाषिक 
दर से गिरावट आयी है। उत्तराद्ध में उत्ाक्ष 


तथा आयात (सिमेण्ट को छोड़ कर) दोनों क्षेत्रों 


में ही तीब्र वृद्धि हुई है और आयात के- खासक 


लोहा और इस्पात तथा अन्य यंत्रों के पुजे आह. 
का-जरिये जो साधन-ख्रोत प्राप्त किये गये वे उसे 


घरेल उत्पादन के जरिये जो वद्धि हुईं उससे काफी 
अधिक थे। सामान्यतः आलोच्य काल में जहाँ पंग्र 


' 


20 


निर्माण सामग्री का आयात अंत्रों/उपकरणों की 


वाधपिक दर से तीत्र दर से बढ़ा वहा उत्पादन तथा प्राप 
पूति दोनों ही क्षेत्रों में प्रथम की अपेक्षा द्वितीय ए 
गे गति तीतब्र रही। 


तालिका ६ 


प्राप्य पूर्ति, निर्माण सामग्री तथा यंत्रों ब उपकरणों के उत्पादन और 
आयात में वृद्धिकमी की घाषिक दर 
(प्रातिशत्य प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 
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जैसी अपेक्षा की जाति है, सुकलू पंंजी निर्माण 
और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण कार्यो सम्बन्धी 
पँजी निर्माण सामग्री का हिस्सा (क्रमश: ६३.२ और 
१०.३ प्रति शत) आलोच्यावधि में यंत्रों तथा उपकरणों के 
हिस्से (क्रमश: २७.९ और ४.५ प्रति शत) से अधिक रहा। 
(इस सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े तालिका ७ में दिये गये हैं।) 
सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण सामग्री और यंत्रों तथा 
उपकरणों का सापेक्षिक हिस्सा पूर्वा उत्तरात्र 
के बीच दो विशिष्ट उपनतियां अर्थात्‌ झुकाव प्रदर्शित 
करता हूँ । जैसा कि तालिका ७ से स्पष्ट है, उब्त 
मंदों का अनुपात पूर्वार्ध में काफी कम था और 
उत्तरार्थ में पर्याप्त रूप से बढ़ा। सकल पूंजी निर्माण 
और सकल राष्ट्रीय उत्पादन के समक्ष कुछ सकल 
अचल. निवेश के सम्बन्ध में भी यही प्रवृत्ति दृष्टि- 
गोचर होती हैं। यद्यपि दोनों ही 'अ्धों में सकल 
पूंजी निर्माण के प्रति अनुपात सापेक्षिक रूप से करीब 
९१ प्रति शत रहा, लेकिन इसी काल में सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन के प्रति यह अनुपात सापेक्षिक तोर 
प्र १२से बढ़ कर १७ हो गया। इस श्रकार का 
अप्रत्याशित झुकाव या मोइ आलोच्य-काल के उत्तरार्ध 
में निवेश की गतिविधि के क्षेत्र में जो सामान्य वृद्धि हुई 
उसके कारण हो सकता हैं। 

तालिका ७ 
सकल पूंजी निर्माण और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में “निर्माण 
सामग्री' तथा “ंत्र-उपकरणों के क्षेत्र में अचल निवेश का 
सापेक्षिक हिस्सा और चारषिक वृद्धि-दर का प्रातिशत्य 
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों पर आधारित ) 


न्‍अकदाबपरनन-4नबवमफन्‍कक, 


सापेक्षिक हिस्सा 
वापिक सकल सक 








सकल जचलू निवेद्य वृद्धि प्जा राष्टीय 
दर निर्माण उत्पादन 
निर्माण सामग्री 
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भारत में पूंजी संचयन और तिवेद्य 
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म्रोत : भारत सरकार : केन्द्रीय सांख्यिकीय सेगटन। 

स्थिर मूल्यों के आधार पर इन मदों की वापिक 
वृद्धि-वरों में आलोच्य काल के दौरान तीत्र भिन्नता पायी 
जाती है । जहाँ निर्माण सामग्री में अचल निवेद को 
वापिक दर ७.5५ से कम हो कर ६.५ प्रति घन हुई, वह 
बंत्रों व उपकरणों की वापिक दर दोनों 'अर्द्धों में .५से 
२ प्रति छत तक जा पहुंची। पूर्वाद्ध में 
जो नगण्य वद्धि हई उसका मख्य कारण था यद्ध समाप्ति 
के तुरन्त बादवाले प्रारम्भिक वर्षो में विदेशों में बुनि- 
यादी सामग्री की उपलब्धि का अभाव । किसी 
दृष्टि से देश में १९५४-४५ से पहले निवेश कार्यक्रम 
इतना सघन नहीं हुआ कि उसकी यंत्रों व उपकरणों में 
अचल निवेश की वापिक वद्धि-दर के लिए गणना 
की जा सके। उत्तराद्ध में निवेश काय क्रम ने जार पकड़ा 
उससे इस विभाग की वापिक वद्धि-दर में तीव्र सुधार 
हुआ । फलतः दोनों अर्डों में कुछ अचल निवेश भी 
और ८.७ प्रति शत, की वाषिक-दर से बढ़ा । 

समग्र रूप से देखने पर आलोच्य काल में निर्माण 
सामग्री की अपेक्षा यंत्रों तथा उपकरणों का विस्तार 
सापेक्षिक रूप से कम हुआ हैँ। वस्तुतः: सकल अचल 
निवेश में सभी प्रकार के प्रमख विस्तार में आयातित 
सामग्री से सहायता मिली हैं। त्िद्येष कर उत्तरार्त 


बढ़ कर १३ 
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८४ खादी ग्रामोद्योग 
के दौरान निवेश के आयात तत्व में तीन वृद्धि दृष्टि- 
गोचर हुई। यद्यपि इसके साथ लोहे तथा इस्पात का 
उत्पादन काफी बढ़ा तथापि इस सामग्री का आयात भी 
पूर्वार्द की अपेक्षा उत्तराद्ध में बहुत अधिक था। इस प्रकार 
सकल अचल निवेश के विस्तार में घेरलू उत्पादन 
वृद्धि (जिससे आयात कम या बन्द हुआ, जैसे सिमेण्ट 
के मामले में) तथा अधिक आयात (लोहें और इस्पात 
तथा बुनियादी सामान के मामले में) दोनों से ही 
सहायता मिली हैं। अब यह प्रइन उठता हैँ कि इस 
आयातित सामान की वृद्धि में सहायक होने के नाते 
हमारी आयात करने की क्षमता पर्याप्त रही है 
अथवा नहीं । 





: अक्तूबर १९६३ 


- ये 

अप्र७ १९४८ के प्रारम्भ में दे # के विदेशी विश. 
मय सम्बन्धी स्रोत १६ अरब १२ दारोड़ रुपये के 
बराबर थे, जो अप्रैल १९५४ थे आरम्भ में कम हे 
कर ९ अरब १० करोड़ रुपये और अप्रेल १९६७ 
शुरू में ३ अरब ६३ करोड़ रुपये के वराबर रह गये। 
यद्यपि व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और विशुद. 
सेवाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा के कारण उत्तराधमें 
आयात करने की क्षमता में कुछ सुधार हुआ, तोभी 
अचल निवेश के आयात-तत्व के लिए वित्तीय व्यवथा 
करने दहेतु विदेशी विनिमय प्रारक्षण का सहारा लेना पड़ा। ' 
पूर्वार्द और उत्तरा्द्ध के मध्य-जैसा कि ताढिका ८हे 


तालिका ८ 


वास्तविक आयात और आयात क्षमता की पस्तु-सुचियों और वाषिक-दरों की वृद्धि/कमी 
(१९५८-५९ में प्रचलित मूल्यों पर आधारित; आधार : १९४८-४९ से १९५४-५५ 5 १००) 
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१९४८-४९ से 
मद विमक ४ टन: 

वास्तविक व्यावसायिक 

आयात १ १२५.३ ९.८ 

निम्न मर्दों से प्राप्त आयात क्षमता 

निर्यात और विशुद्ध सेवाएँ १०५.५. ६.१ 
योग सरकारी ऋण व 

.. अनुदान ११६,६ ८.२ 

योग अन्य दीघें-कालीन पूँजी १२१.६ . ८,० 

.. विदेशी मुद्रा प्रारक्षण ८१.९. ८.२ 





. _ प्रतिरक्षा सामग्री व रंस्थापन की खरीद के लिए १५४८-४५ में इंग्हैण्ड को चुकाये गये ७१ करोड ५० छाख रुपये के 
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भारत में पूंजी संच्यत ओर निबेद्र 


का, 


प्रकट हँ-व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात व सेवाओं 
के कारण आयात क्षमता १६.१ प्रतिश्षत बढ़ी जो 
सरकारी ऋण व अनुदान को मिला कर ३१.१ प्रति 
शत तक बढ़ी। दीघे-कालीन पूंजी को साथ मिला कर 
देखने से पता चलता है कि यह वृद्धि ४०.२ प्रति झत 
थी। आलोच्यावधि में सरकारी ऋण व अनुदान तथा 
अन्य दीघे-कालीन पूँनी जो कूछ विदेशी मुद्रा मिली 
उसके २३.७ प्रति शत थे, यद्यपि पूर्वार्ध और उत्तराद्ध 
के बीच अन्तर बहुत अधिक था-ूर्वाद्ध में उनका 
प्रातिशत्य ११.९ और उत्तरार्ध में ३०.८ था । तथापि, 
इसी काल में वास्तविक व्यापारिक वस्तुओं के 
आयात में ४६.९ प्रति शत वृद्धि हुई। आयात क्षमता 
से अधिक इस आयात की वित्तीय व्यवस्था वस्तुतः 
विदेशी मुद्रा प्रारक्षण से की गयी। पूर्वाद्ध की तुलना में 
उत्तराडड में मुद्रा प्रारक्षण के 'बराबर' का आयात काफी 
कम करके ३५.२ प्रति शत कर दिया गया। जबकि 
व्यापारिक वस्तुओं के आयात में आयात करने की 
क्षमता की वृद्धि-दर (८ प्रति शत) से अधिक दर 
(९.८ प्रति शत) पर वृद्धि हुई, इसलिए शोष कमी- 





८५ 


पूलि के लिए एक ही विकल्‍प था कि विदेश्षी मुद्रा 
प्रारक्षण का सहारा लेना पड़ा । विशेष कर उत्तराद्ध 
में वास्तविक आयात कुल आयात क्षमता व दर (९.४ 
प्रति घत) से भी काफी ऊँची दर (१२.१ प्रति शत) 
से बढ़े, जिसका परिणाम यह निकला कि विदेशी मुद्रा 
प्रारक्षण ११.६ प्रति शत वापिक दर में कम हो गये । 
इस प्रकार घरेल अचल निवेश के लिए वास्तविक 
आयात को परिपूर्णत: कल आयात क्षमता पर ही 
निर्भर नहीं रहना पड़ा । 

बुनियादी सामग्री और यंत्रों के हिस्सों के आयात 
के फलस्वरूप सकल अचल निवेश के कारण स्वयम्‌ 
आयात की जानेवाली वस्तुओं की सूची में ही कुछ 
तब्दीली करनी पड़ी । दोनों अद्धों में, जैसा कि तालिका 
९ में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता हूँ कि बुनियादी 
सामग्री के आयात में २५ से ३८ प्रति शत तक वृद्धि 
हुई, जबकि इसी काल में कच्चे माल और उपभोक्ता 
सामग्री का प्रातिशत्य क्रमझ:ः और २४ प्रति 
द्त से गिर कर प्रत्येक का २० प्रति शत हो गया। 
इसके पीछे मुख्य कारण था आयात पर कठोर पाबंदियों 


३० 


तालिका ९ 
कुल आयात के प्रातिशत्य स्वरूप बुनियादी सामग्री, कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री का आयात 
(प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 
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का लगाया जाना, जिसे १९५७ में उत्पन्न संकट के 
बाद और भी कठोर कर दिया गया। जहाँ बुनि- 
यादी सामग्री के अधिक आयात से अचल पूजी निर्माण 
की प्रक्रिया में सहायता मिली, वहाँ साथ ही साथ 
कच्चे माल व उपभोक्‍षता सामग्री के आयात में-कुछ 
आयात के आनपातिक रूप में-कमी हुई । जहाँ तक 
देश में औद्योगिक गतिविधि का सम्बन्ध है, कच्चे माल 
पर पाबन्दियाँ लगा देने से बड़ी गड़बड़ी पेदा हुई; 
क्योंकि उससे अर्थ-व्यवस्था और स्वयम अचल निवेण 
के विकास में गत्यावरोध आनेवाला था। 


यद्यपि जब-तब कम उत्पादन होने के कारण काफी 
तादाद में खाद्यान्नों का आयात करना आवश्यक हुआ 
है, तथापि उपभोक्ता सामग्री के आयात पर पावन्दियाँ 
लगाना सामान्यतः: हमारे आयात व्यापार का एक 
उपयोगी अंग रहा है। वास्तव में उपभोक्ता सामग्री 
के कूल आयात में खाद्यात्नों के आयात का अनुपात, 
समग्र अवधि में ६२ प्रति शत रहा है, लेकिन पूर्वाद्ध 
में जो ७० प्रति शत था वह उत्तराद्ध में ५४ प्रति 
शत हो गया। यद्यपि उत्तराद्ध में खाद्यान्नों का 
उत्पादन २० प्रति शत बढ़ा, अधिक आयात करना 
न केवल घरेलू उपयोग पूरा करने बल्कि केन्द्रीय 
प्रारक्षण बताये रखने के लिए भी करना आवश्यक 


तालिका १० 


खादी ग्रामोद्योग : 





अक्तूबर १९६३ 


हो गया। जैसा कि बालिका १० से प्रकट है पूर्व 


तथा उत्तराद्ध मे खाद्यान्नों के घरेल उपभोग में यद्यपि 
क्रमणः २.५ और २.७ प्रति शत बापिक की दर से वहि 
प्रा 

उत्पादन में क्रमण: ३.५ और 
ये वृद्धि हुईं। उपभोग (मानवीय तथा कुछ) में विशृद् 
आयात वास्तव में उत्तराद्ध में कम हुआ और 


किसी भी दृष्टि से वह बहुत ही कम प्रातिशत्य 


(३ से ५ प्रति शत तक) के रूप में था। तिस पर 
भी विशुद्ध आयात जो कि पूर्वार््ध में ४ प्रति शत 
वबापिक दर से कम हुए थे वे उत्तराद्ध में २९ प्रति 


शत वाधिक की दर से बढ़े, जो कि कुछ उपलब्धि 
के प्रति खाद्यान्नों के स्टॉक के अनुपात में हुई तीव्र 


वृद्धि (६ से १६ प्रति गत तक) पर प्रकाश डालते 
हैं। तथापि, मूल्य की दृष्टि से खाद्यान्नों के आयात 
और कुल उपभोक्ता सामग्री दोनों में ही उत्तराड् में 
कमी हुई और इससे तथा कच्चे माल के आयात में 
कमी के कारण कुल आयातित वस्तुओं में बुनियादी 
सामग्री का अनुपात बढ़ा। 


वस्तुत: निजी तथा समग्र उपभोग्य परिव्यय में कच्चे 


माल और उपभोक्ता सामग्री (खाद्यान्नों सहित)का 


सावेक्षिक हिस्सा पूर्बार्द्ध की तुलना में उत्तराद्ध में 


भारत में खाद्यात्मों की स्थिति 





दि 





वार्षिक वृद्धि (प्रातिशत्य) 





घरेलू. विशुद्ध_ कुल स्वरूप विशुद्ध आयात प्रातिशत्य 
क्‍ उत्पादन आयात उपभोग मा, उ. कल स्वरूप स्टॉक 
5 अत रख जरा रह ४.५... ४.१ ११.५ 
लक आर व ब ओ ५.२. ४.७ हैः 
१९५४-५५ से १९६०-६१. ३.२ २८.९ २.७ ३.४ ३.१ १६.० 


मा.उ.न्मानवीय उपभोग | 


टिप्पणी : आंकड़े मोलिक रूप से! इजार टरनों में हैं और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है केन्द्रीय सांडियकीय सैगठन के पेपर 


से लिए गये हैं | 





हुए, लेकिन इसके समक्ष उक्त काल में खाद्याब्नों के 
३.२ प्रति शत की दर. 


उपभोग के प्रातिशत्य प्राप्य रसद के 


:इंडडि 








नि 


क $ 








भारत में पूंजी संचयन और निवेश ८७ 


काफो कम कर दिया गया, जैज्ञा कि तालिका ११ मे थी, तथापि बिजली सम्बन्धों सामान के सम्यन्ध में 


्बड 
प्रकट हैं 
न शक उनमें 
8 आर 


हा, तालिका ११ में दिये गये आंकड़े अस्थायी प्रायः उदारता बरती गयी। उत्तरार्द्र में इनके आयात 
उनमें सेवाओं पर हुआ ख्चे भी झामिल है। में वृद्धि हई। इसके विपरीत इसी अवधि में (जैसा कि 


मात्र सामग्री यानी अकेले माल पर ही कितना खर्च तालिका ११ में प्रस्तत आंकड़ों से द्वाटब्य है) उपभोग 
आ उस अलूग करके देखना सम्भव नहीं वन पढ़ा हैें। परिव्यय के प्रति कच्चे साल के आयातानपातों में लीखबे 


तयाप, मार्ट तौर पर जो झकाव परिलक्षित है उनसे कमी आयी हे। बाजार की मक्तात्रस्था की अपेक्षा 
निश्एय दही यह संकेत मिलता हैँ कि इनके अनुपात आग्रात निमंतबग और कोटा निर्वारग का अपेक्षात्रत 





तालिका ११ 


घरेलू उपभोग पछंथव्यय के प्रातिशत्य स्वरूप कच्चे माल और उपभोकता सामग्री का आयात 
(प्रचलित मूल्यों के आधार पर) 











आयातित वस्तुएं १९४८-४९ में १०४८-४१ से 7म्ण४-णण मे 
28 २ मिल १२०४-०५ 2०३७-६१ 
निजी कुल निजी... कुछ निजी... कुल 
कच्चा माल २ १९.० २३.४ २१.९ १८.१ १६.६ 
उपभोक्ता सामग्री. १८.६ ५३, ३ १९.१ १3.९ १2.६ १६.२ 
इसमें । 
खाद्यान्न ११.५ १०,७ १३.४ 2०.६ ०.५ ८.७ 
कुल ३९, १ इ्द.२ एज 9: 2८ ३५,३७३ २० ,८ 





टिप्पणी : घरेलू उपभोग व्यय में सामान व सेवाओं के अक भी शामिल हैं। करू उपसोग्य खत में निजी तथा सरकारी खचें-- 


प्रचलिते मूल्यों पर आधारित--शामिल है। इन अंकों के संकलन में कई जगह संमजन किया गया है | चंकि विशुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन निर्मित करते हुए खच--एक्सपेण्डीचर जेनरेटिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट (केन्द्रीय सांस्यिकीय संगठन : राष्ट्रीय 
आय का अनुमान)--दिखानेवाले वितरण में निजी वर्तमान खत्र के अंक निजी विज्ञुद्ध पूँजी निर्माण के अकी के साथ मिला दिये 
गये हैं, इसलिए १९४८-४९ से १९५४-६५ तक के प्रत्येक वष॒ के लिए कु सकल पूजी निर्माण के प्रति निजी पूँजी निर्माण के 
अनुपातों का प्रचलित मूल्यों के आधार पर (के. सां. से. के 'पिपर' में उपलब्ध) विशुद्ध पी निर्माण पर प्रयोग किया गया 
है। प्रचलित मूल्यों के आधार पर सामग्री और सेवाओं पर निजी वतेमान खच के अंक प्राप करने के लिए मिले हुए 
आंकड़ों में से उक्त प्रकार से प्राप्त आंकड़े निकाल लिये गयें हैं | 

सन्‌ १५५५-५६ से १९६०-६१ तक के वर्षा के लिए निजी उपभोक्ता ख्चे के आंकड़े के. सां. सं. के. पेपर! में उपलब्ध 
आंकड़ों की पुनः व्यवस्थित करके सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आंकड़ों से ग्राप्त किये गये हं। कच्चे माछ और पपनोक्ता सामग्री 
के आंकड़े 'रिजरतर बेंक ऑफ इंडिया” से प्राप्त किये गये हैं। 


है" ये तर 


में कमी हुई है। यह कमी उपभोक्ता सामग्री की अपेक्षा इस पर अधिक प्रभाव पड़ा हैं। निस्संदेह पूर्वाद्ध की 


न रा हि 
| आ भा 


कच्चे माल के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक हुई है। अपक्षा उत्तरांव के दोरान कृषि तथा औद्योगिक, दोनों 
उत्तराद्ध में निजी तथा कुल उपभोक्ता खर्च के प्रति ही प्रकार के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं। 


खाद्यान्नों के आयात के अनुपातों में तीत्र कमी होते हुए कृषि उत्पादन का ओऔसत सूचकांक (आधार : १०४९ 
भी कुल उपभोक्ता सामग्री के आयातानपातों में तनिक-सी ५०७०१००) १९४९ से १९०४-४८ (वर्ष का 
कमी ही आयी। यद्यपि इस विशिष्ट श्रेणी में आने- अन्त जब माह में) के १०४ 


३ से बह कर 


9 ५ है... 
श् 








शक 


वाली वस्तुओं के आयात पर सर्वाधिक कठोर पावन्दिया ५७ से १९६०-६१ में १५.१ हुआ है, जिससे करो 


रो 
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२० प्रति शत ऊध्वोन्मुखी उपनति दृष्टिगोचर होती 
है। औद्योगिक उत्पादन का वाधिक औसत सूचकांक 
(आधार : १९५१५-१००) भी ३७.४ प्रति शत 
बढ़ा है- पूर्वारू में वह १०३.३ था और उत्तरा्दध 
में बढ़ कर १४१.९ हो गया। इस प्रकार की इस उन्नति 
का घरेल उपभोक्ता परिव्यय' के प्रति कच्चे माल का 
आयातानूपात कम करने में प्रभाव पड़ना चाहिए। 
इतना होने पर भी कुछ उद्योग न केवल अपने संयंत्रों 
को उनकी अनुकूलतम क्षमता पर चलाने बल्कि जिस 
क्षमता का लाइसेंस मिछझा हुआ था उसके अन्दर रहते 
हुए उत्पादन को अधिकतम बनाने के लिए भी बिल्कुल 
आयातित कच्चे माल पर ही निर्भर थे। 

बुनियादी सामग्री, कच्चे माऊ और खाद्यान्न हमारे 
आयात व्यापार में तीन मुख्य प्रतिस्पर्थी रहे हैं तथा 
सामान्यतः बुनियादी सामग्री के आयात के साथ या 
तो कच्चे माल के आयात में कमी हुई है या खाय्यात्नों 
के आयात में अथवा फिर दोनों के आयात में। 
जैसा कि पीछे तालिका ९ के अंकों से प्रकट होता है कि 
बुनियादी सामग्री का आयात सामान्यतः विलोमरूप से 
कच्चे मा और उपभोक्ता सामग्री (विशेष कर खाद्यान्न ) 
से भिन्न रहा हैँ। कच्चे माल और उपभोक्ता सामग्री 
के सापेक्षिक हिस्सों में कमी के साथ बुनियादी सामग्री 
के हिस्से में वृद्धि हुई है । इस प्रकार जहँ। तक बुनियादी 
सामग्री के आयात ने अचल निवेश का स्तर निर्धारित 
किया है, अचल निवेश को अन्ततोगत्वा खाद्यान्नों 
और/अथवा कच्चे मारू की कमी ने प्रतिबद्ध कर 
दिया हूँ । खाद्यान्न उत्पादन में कमी और अन्ततोगत्वा 
 परमावश्यक कच्चे साल तथा उपभोक्ता सामग्री के 
आयात को बन्द कर देना एक असंभव बात बना 
देना मुख्य बाधा रही है। * 
.. आयात क्षमता जब निजी या कुछ उपभोग खर्चे 
.... से अधिक ऊँची वाषिक-दर से बढ़ी तो सकल अचल 
.... निवेश की वृद्धि में सहुलियत हुई. (देखिए तालिका 
। १२) | इसके ऊपर उत्तराद्ध में अधिक जोर दिया 
गया, यद्रपि यह बात नहीं है कि. पूर्वा्ध में 


खादी ग्रामोओग : 


अक्तूबर १९६३ 


उस पर जोर न दिया गया हो। यद्यपि वास्तविक 
आयात, आयान क्षमता की दर की अपेक्षा तीज दर 
से बढ़े, तो भी युद्ध समाप्ति पर जो पौण्ड-पावना भारी 
तादाद में उपलब्ध था उससे उनकी वित्तीय व्यवस्था में 
जो अन्तर था वह काफी समय तक पूरा किया जाता 
रहा। इस प्रकार आयात क्षमता में वृद्धि और उसके 
साथ घरेल उपभोग की वस्तुओं के आयात में कमी से 
देश कुल आयात में बुनियादी सामग्री का हिस्सा 
बढ़ानें तथा सकल अचल निवेश को बढ़ावा देने में 
समर्थ हों सका। इसलिए यह स्वाभाविक था कि सकल 
अचल निवेश में आयात क्षमता के साथ प्रत्यक्ष रूप 
से परिवर्तन आया, यद्यपि अनुवर्ती की वाषिक वृद्धि 
दर पूर्ववर्ती से बहुत तीत्र थी। इस विस्मयजनक 
स्थिति का कारण यह हो सकता है कि विदेशों से 
प्राप्त सरकारी ऋण व अनुदान की बड़ी-बड़ी रकम 
अनुपयोगित पड़ी रहीं, जोकि या तो आवश्यक परि- 
माण में या फिर निरूपित समय के अन्दर-अन्दर खर्चे 


नहीं की जा सकीं। इसके अतिरिवत अनुदानों का 


काफी हिस्सा सरकारी हिसाब में खाद्यान्नों का आयात 


करने के लिए था और सम्भवतः: देश में अचल निवेश. 


के विकासार्थ नहीं था। 


उपसंहार के रूप में यह कहा जा सकता है कि. 


युद्धोत्तर-काल में पँजी संचयन में विकास की गति 
उल्लेखनीय रही है, जिसकी प्राप्ति मुख्यतः सरकारी 
अभिक्रम के जरिये अचल विनियोजन यानी निवेश 


में वृद्धि के कारण हुईं। अचल पूँजी निर्माण के क्षेत्र 
में निजी विभाग ने भी प्रशंसनीय भूमिका अदा की 
हैं। यद्यपि चन्द दिशाओं में घरेलू उत्पादन से सहा- 


यता मिली हैँ तथापि अचल निवेश की आवश्यकता 


पूर्ति के लिए साधन-स्रोत प्राप्ति का मुख्य जरिया 
आयात व्यापार रहा है। इसमें किसी हद तक वृद्धि- 


प्राप्त आयात क्षमता से सहायता मिली है, जोकि 
घरेल उपभोग परिव्यय की अपेक्षा तीब्र गति से बढ़ी 


है । तिस पर भी, वास्तविक आयात, आयात क्षमता 
से भी तीत्र गति से बढ़ा है, जिस कारण विदेशी 

















भारत में पूंजी संचयन और निवेश 


मुद्रा प्रारक्षण का सहारा लेना, आवश्यक हो गया। 
अचल निवेश की प्रगति रोकने में बुनियादी सामग्री 
का आयात मुख्य पहल रहा है, जोकि आयात 
व्यापार में कच्चे माल व खाद्यान्नों के 
सापेक्षिक महत्व पर निर्भर रहा है। यद्यपि 
कृषि तथा उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा हैं, 


८९ 


वर्षों के दौरान प्रारक्षणों में तीत्र कमी आने से परिपूर्ण 
रूप से इन पर ही निर्भर रहना सम्भव नहीं होगा। 
इसके बाद सरकारी ऋण और अनुदान के रूप में 
विदेशों से प्राप्त खोत आते हैं, लेकिन ऋण की वापसी 


सम्बन्धी समस्याएँ होती हैं तथा फलस्वरूप भुगतान-शेष 


पर दबाव पड़ता है; और अन॒दान स्पष्टल: चिरकाल 


तालिका १२ 


सकल अचल निवेश, घास्तविक आयात, आयात क्षमता और घरेल 
उपभोग परिव्यय को वाधिक वद्धि-दर का अनुपात 
(१९५८-५९ में प्रचलित मुल्यों के आधार पर) 





अवधि सकल अचल 
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स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठत तथा एशिया और सुदृर पूर्व का आर्थिक सर्वेज्षण; १५६१ । 
टिप्पणी :* स्थिर मूल्यों के आधार पर निजी और सरकारी वर्तमान व्यय प्राप्त करने के लिए तालिका ११५ की टिप्पणी में दिये गये 
तरीके के अनुसार प्राप्त प्रचलित मूल्यों के आधार पर सकत राष्ट्रीय उत्ाइन के प्रति सामग्री और सेवाओं पर नीजी तथा 
सरकारी वर्तमान व्यय का जो अनुपात है उसका १९६८-५५ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर सकर राष्ट्रीय उत्पादन पर 
प्रयोग किया गया । आकंडे आवश्यक रूप से ही अस्थायी हैं और सरैव की भाँति सरो-सामान तथा सेवाओं के आंकड़े भी 
इनमें शामिल हैं। दोनों को अलग-अडुग करना सम्भत्र नहीं जान पडा है। आशा है मामूली त्रटि रहते हुए भी मोटे तौर 


प्र जिघर झुकाव है, वह द्रष्टन्य है । 


तथापि सामान्यतः उपभोक्‍ता सामग्री और विशेष कर 
खाद्यान्नों का आयात रोक रखना मुश्किल रहा है। 
कच्चे माल के आयात पर हछूगीं पाबन्दियाँ अथ 
व्यवस्था के चन्द क्षेत्रों की गति मंद करने के कारण 
रही हैं। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था की बुनियादी स्वरूपा- 
त्मक कुव्यवस्था अब भी शेष है-आ्थिक विकास की 
समग्ररूपेण आवश्यकताओं के प्रति अन्योन्याश्रय रूप से 
साधन-ल्रोतों की पूर्ति में कमी अब भी बनी हुई ही हैं । 

दीर्घध काल तक आयात क्षमता से अधिक आयात 
करने के कारण उत्पन्न कमी की वित्तीय व्यवस्था 
विदेशी मद्गा प्रारक्षणों से की जा सकी। पिछले चन्द 








के लिए जारी नहीं रह सकते। इन सबसे एक 
ही दिद्या का निदर्शन होता हैं कि निर्यात-आय को 
अधिकतम बनाया जाय। उससे ही देश में अचल पूंजी 
निर्माण की प्रक्रिया को गति मिल सकती है। निस्संदेह 
अचल निवेश की दर तीक़ बनाने से चतुदिक कठि- 
नाइयाँ व कष्ट आयेंगे, किन्तु ये सब शांति, धैर्य और 
पौरुष के साथ सभी को सहन करने पड़ेंगे; क्‍योंकि 
पूँजी संचयन की समस्या न तो अस्थायी ही है और 
न उस लिहाज से कोई प्रासंगिक विषय ही। 


अम्बर * « समिलम्बर १९.६६ 



















































































आदिवाग्री 


क्षेत्रों में प्रामोद्योग 


बहराम होरमसजी मेहता 


आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर और ग्रामोद्योगों के विकासार्थ दृष्टिकांण को सम्पूर्ण रूप में उन श्षत्रों की आर्थक विकास की 
समस्याओं के प्रति सामान्य दृश्कोण से अल्ग नहीं किया जा सकता है। आदिवासी प्राकृतिक लांतों तथा कौशछ में 
सम्पन्न है तथा उनमें सांदय-भाव भी है। अतः आदिवासी क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को प्रगति मांग पर उन्मुख करने के 
लेए. आवश्यक यह है कि स्थानीय जनसमूह को उचित प्रशिक्षण दिया जाय तथा प्राकृतिक ल्लोतों का पूर्ण उपयोग 


किया जाय। 


सभी क्षेत्रों में आशिक विकास की दिशा, प्रकृति किस्म 
तथा गति एक ही नहीं हो सकती हैं, किन्तु जहां 
कहीं भी नेतृत्व, शैक्षणिक प्रगति तथा उन्नत आवागमन 
प्राप्य हो, प्रगति की गति तेज हो सकती हूँ । जहाँ भी 
ये तीन साधन अनुपस्थित हैं अथवा सीमित रूप में उप- 
स्थित हैं, वहाँ प्रगति अत्यंत मन्‍्द तथा यहाँ तक कि 
नगण्य होगी। भारत के वन्य प्रदेशों में जहा कि मुख्यतः: 
आदिवासी निवास करते हैं तथा जिनकी संख्या ३ करोड़ 
से अधिक हैँ, विकास का नया दृष्टिकोण कार्यरत है। 
दुर्भाग्यवश विकास संस्थाओं के पास ऐसे क्षेत्रों के प्राकृ- 
तिक साधनों तथा निवासियों के सम्बन्ध में पर्याप्त 
जानकारी तथा ज्ञान नहीं हँ। आदिवासी क्षेत्रों में 
ग्रामीण विकास की सामान्य पद्धति सहज ही प्रारंभ नहीं 
की जा सकती हूँ और यद्यपि हाल ही में बहुमुखी योजना- 
क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजानाओं की शुरुआत 
हुई हूं, किन्तु वे जटिल समस्याओं का समाधान नहीं 

. कर सकती हूँ जो कि वन्य अर्थ-व्यवस्था के सघन विकास 


के लिए अत्यावश्यक है । 
. घाठील्‍क्षेत्र-सिद्धान्त 
आदिवासी क्षेत्र में कटीर तथा ग्रामोद्योग के विकास- 


४ -सार्थ दृष्टिकोण को सम्पूर्ण रूप में उस क्षेत्र की "आर्थिक 
विकास की समस्याओं के प्रति सामान्य दष्टिकोण से 


अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त, 


आदिवासी क्षेत्र के आथिक विकास की समस्या इन अब, 
विकसित तथा कम जनसंख्यावाले क्षेत्रों की भूमि-समस्या _ 


की प्रकृति उन क्षेत्रों में प्रचलित कृषि प्रणाली तथा मानव 
शक्ति की स्थिति से बहुत अधिक सम्बन्धित है। सर्व 
प्रथम, वन्य अर्थव्यवस्था के अध्ययन तथा ग्रामीण एवम 
वन्य अर्थ-व्यवस्था की महत्वपूर्ण भिन्नताओं को जानने 
के लिए सच्नन प्रयास करना आवश्यक हैँ। घाटी-क्षेत्र- 


सिद्धान्त इन भिन्नताओं की अच्छी व्याख्या करता हैं, 


जिसके अनसार प्राकृतिक खंडों को व्यापक तौर पर 


प्रमुख किस्मों में विभाजित कर सकते हैं: (१) पर 


तीय तथां वन्य क्षेत्र, (२) सामान्य बास-दक्षेत्र तथा 
प्रमुख घास-क्षेत्र. (३) भिन्न भू-तत्व तथा सिंचाई 
की सुविधाओंवाले मंदान, (४) उबर मिट्टी तथा 
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सिचाई-सुविधाओं से युक्त उपबन-भूमि तथा नदी की 


घाटियां, (५) वाणिज्य का अवसर प्रदान करनेवाहे 
समुद्र-तट तथा तटीय प्रदेश, और (६) कठिन अक 


रोधों से युक्त मशुस्थल । ग्रामोद्योग के विकास कार्यत्रा 
बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे यदि योजनाएं क्षेत्र के 
पाषाण तथा प्राकृतिक साधनों और जनता तथा उसकी. 
अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव डालनेवाली मुख्य विशेषताओं 


के अध्ययन पर आधारित हों। 


आदिवासी क्षेत्र सतत पर्वतीय तथा वसच्य क्षेत्रों मे 


सम्बद्ध हैं और कभी-कभी विशेषकर पर्वत-शुखलाओं 
के गिरिपादों के समीप घास के बड़े मेदान भी इसमे मी 









आदिवासी क्षेत्रों में प्रामोद्योग ९९ 


जाते हैं। सामान्य मैदानी क्षेत्रों को तुलना में इन क्षेत्रों 
में अधिक अच्छे तथा भिन्न प्राकृतिक साधन होते हैं 
ऐतिहासिक रूप में आदिवासी क्षेत्रों में आखेटक 
रहते थे, जिन्होंने उन्नतिशील अर्थ-व्यवस्था का निर्माण 
किया। वे पशु जगत की अमल्य उपयोगिता से अच्छी 
तरह अवगत थे। अब भी वन्य पशु स्थानीय तथा राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। वे देश 
की भोजन-आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं और पद्ष चर्म 


(्‌्‌ 


आऔद्योगिक कार्यों तथा निर्यात के लिए उपयोग में लाया 
जा सकता हैं। 


कच्चे माल 

हाल ही में सतपृड़ा पहाड़ियों पर गोइवाना केन्द्र 
अस्तित्व में आया है। वह विशेष प्रकार के फल उगाने 
तथा औपधियों और विदेश्ञी पौधे लगाने की सम्भावनाओं 
की खोज कर रहा हैं। तेल युक्त घासों से बड़ी सम्पत्ति 
का उत्पादन हो सकता है। सावधानीपूर्वक संगठित 
तथा व्यापक वानस्पतिक सर्वेक्षण से हमारे वन्य क्षेत्रों के 
प्रचुर पौधों के उपयोग की जानकारी हो सकती हैँ। 

पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मिट॒टी मिलती है 
जिसकी जानकारी हमें नहीं है। मिट॒टी-बतंन-निर्माण 
के लिए ये मिट॒टी अत्यंत मुल्यावान हैं। औद्योगिक 
कार्यों में दुलंभ मिठ॒टी प्रयुक्‍त होती है तथा कुछ मिट॒टी 
स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी हूँ। जब तक 
इन अनुपयोगी प्रतीत होने वाले आशिक साधनों की 
उचित खोज तथा उनका अध्ययन नहीं होता, आदिवासी 
क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति नहीं कर सकती । 

प्रस्तर, काप्ठ तथा चिक्‍्क्रण मृत्तिका ही ऐसे कच्च 
माल रहे हैं जितकों आदिवासियों ने झताब्दियों से 
उपयोग किया है। जहाँ पत्थर पाये जाते हैं उससे दूर 
मैदान निवासी पत्थर का प्रयोग करते हैं, किन्तु पत्रे- 
तीय क्षेत्रों में कदाचित ही प्रस्तर खानें विकसित हुई 
हैं; शायद इसका कारण परिवहत तथा आवागमन की 
सुविधाओं का अभाव रहा हो। यद्यपि जादियानी 
क्षेत्रों में अपरिमित प्रस्तर साधन उपलब्ध हैँ, किननु 








उनका उपयोग किये ब्रििना ही उन ल्षेत्रों में प्रति मील 
२०० रुपये की छागन की सड़के बलात्ों गयी है। 
वाणिज्य उपयोगी काप्ठ उत्पन्न करनेवाले बक्षों, अथवा 
वन्य फलों अथवा शोभावज्षों का उपयोग शायद ही आवविक 
विक्रास का बोजनावद्ध कार्य क्र हो । महआ, अचार, 
बेर, चिरोजी, वन्‍्य आम, जामन आदि ज॑से वक्ष, जो 
समृद्धि तथा अभाव के दशकों में छोगों के लिए अन्यंत 
मुल्यवान सिद्ध हुए हें. ग्रामीण तथा कदीर उद्योग के 
आग्रोजकों का उपग्रक्त ध्यान नहों प्राप्त कर रहे है 


आदिवासी अथं-व्यवस्था का विकास 
कटीर उद्यागों के आयोजक गहरी समाज के श्द्योगितर 
बिकास की विद्ञाल आयोजनों के समक्ष किसी प्रकार 
की हीन ग्रन्थ से पीडित प्रतीत होते हें। साधारणन: 
लोगों का बह विश्वास हें कि कटीर उद्योग अवश्य ही 
लब्र होते चाहिए! और प्रवन्ध तथा संगठन की जमताओं के 
क्रारण ही उनके विफ्ास की योजनाएं असफल होती हे 
क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल की विशाल मात्रा का उपयोग 
करना लाभदायक हैं। जन-शक्ति समस्या, स्थानीय कौशल 
तथा बाजार का गम्भीर अध्ययन अवश्य करना चाहिए, 
और तव समस्त स्थानीय सामग्रियों को स्थानीय आदिवासी 
अर्थ व्यवस्था के विकास में योगदान देना चाहिए 
सिर्फ औद्योगिक उपयोगिताबाले कच्चे मालों को प्रमल 
बहरों तथा विदेशों में उच्चित तौर पर बेचना च्राहिए। 
शताब्दियों की उपेक्षा तथा उर्वेरकों एवम अन्य 
रसायन-उपयोग की अनपस्थिति के कारण सौ वर्षा 
भी अधिक पुराने वृज्ष ऐस फल प्रदान कर रहे हूं 
जिनकी बिक्री वहत मब्किल है। एर्वतों लथा वन्य 
क्षेत्रों में पादपजात के पुनस्स्थायन से आदिवासियों को 
बड़ी सम्पत्ति प्राप्त हो सकती | 
एक आदिवासी क्षेत्र से आद्योगिता विकास चार 
प्रमख बातों पर ही आधारित होना चा हित : (थ) कच्चे 
माल की उपलब्धि, (जा) उत्पादक समय में उपनो- 
वता की आयायद्ताी, [3] रबामात जायार को 
आवश्यवताएणं और (४) अतिरिक्त श्रम तथा लोगों 













कर कक अल मु बन. 
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को अवकाश-समय की उपलब्धि। कच्चे माल प्राप्य 
हैं, किन्तु उनका उपयोग थोड़े से विक्रय-योग्य वस्तुओं 
के उत्पादन में ही होता है । आदिवासी केवल स्थानीय 
साप्ताहिक बाजार से अवगत हैँ, और कभी-कभी वे 
समीप के नगरीय बाजार का भी लाभ उठाते हैं। जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, वे कच्चे मालों की उपलब्धि, 
उनके संभव उपयोग तथा उक्त क्षेत्र के बाहर के प्राकृ- 
तिक साधनों से अनभिनज्ञ है। स्थानीय अर्थव्यवस्था 
के विकासार्थ प्रकृति-प्रदानों का अधिकतम लाभ उठाने 
के लिए उनमें पहल, व्यापारिक क्षमता एवम्‌ उत्पादन 
के तौर-तरीके के ज्ञान की कमी है । 

उनका घरेलू जीवन सामान्यतः सादा तथा प्राय: 
आत्मनिर्भर है। प्रकृति की गोंद में रहने तथा जीवन-स्तर 
की कोई चिंता नहीं रहने के कारण वे संतुष्ट तथा आलसी 
जे प्रतीत होते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास सम्बन्धी 
उनकी आदतों तथा जीवन-सुख के लिए थोड़े बहुत 
विलास की प्राप्ति के कारण अब तक ग्रामोद्योगों के 
विकास में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है। परि- 
योजता क्षेत्र में, जहाँ कि मध्य प्रदेश के गॉडवाना केन्द्र 
ने गोंड लोगों में काम करने का प्रचुर अनुभव प्राप्त 
किया है, पांच सौ वर्गमील के क्षेत्र में शायद ही एक 
दर्जन बढ़ई, राजगीर, लोहार, कुम्हार तथा टोकरी 
बनाने वाले मिल्लें। 
बाजार का अभाव 


.. संस्क्ृति-संगर, मूल्य-वृद्धि, तथा पारिश्रमिक और 
नौकरियों में अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप मन्द परन्तु 
निरन्तर सुधार हो रहा है। परन्तु सामुदायिक योजना 
अधिकारीगण कुछ निम्न कोटि का प्रशिक्षिण देने के 
अतिरिक्त कारीगरों को संगठित्‌ करने अथवा समीपवर्ती 
नगरों में बाजार की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं । 

. आदिवासी क्षेत्रों में वर्तमान बाजारें मौसमी, अस्थायी 
तथा अव्यस्थित हैं। वे. लोगों की आवश्यकता- 

'ूति के लिए लगायी जाती हैं, किन्तु दुकानदार तथा 
छोटे व्यापारी औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद बड़े बाजारों 


हैं 
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में पूर्णत: अनभिज्ञ हैं । संगठित बाजारों तथा परि. 


बद्नन के समचित सरल तथा सम्ले साधन के अभाव और 
स्थानीय उत्पादनों के विक्रयार्थ गैर-आदिवासियों ए 
उनकी लगभग पूर्ण निर्भरता के क्रारण अब तक आदिवाह 
क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था का बिकास नहीं हो सका है। 
आदिवासी क्षेत्रों में मानव शक्ति की समस्या बे 
उलझनपूर्णं म | सम्पूर्ण रूपेण जनसंख्या कम है, ग्राप 





समुदाय भी बहुत छोटा है तथा खेत भी बहुत छोटे है।. 


वन्य तथा सामुदायिक विकास के अधिकारीगण अनि 
यमित रूप से काम देते हैं, इसलिये छोग ग्रामोद्योगों का 


काम स्थायी तौर पर करने में असमर्थ हैं। 


प्रतिकूल जलवायु हे 


। 
| 
| 


आदिवासी क्षेत्रों में स्त्रियां पूरुषों से अधिक काम , 


करती हैं। पुरुष दूर दूर के स्थानों को जाने में बबिक | 
समय बिताता है और उसे स्थायी रूप से कोई काम करे ! 
अथवा समय पर काम करने की आदत नहीं है। उ््ें | 


क्राम करने की इच्छा का अभाव होता है। जलवा । 





के कारणों से वह साल भर नियमित रूप से काम नहीं 


कर सकता हूँ।.बरसात के दिनों में ६० प्रति शत मे 


भी अधिक पुरबे अलग पड़ जाते हैं और यहाँ तक | 
समीपवर्ती गांवों से भी आवागमन बन्द हो जाता है। 


ब्रवाई तथा फसल कटाई के समय मजदूरों की कमी रहती 
हूं। जाड़े के दिन, जबकि अधिक काम हो सकता है. | 
ठंडे और छोटे होते हैं, और इसलिए पर्याप्त अवकाग 
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नहीं मिलता हैं। मुख्यतः गर्मी में, मार्च से मईवे 
अन्त तक अवकाश मिलता है और वह होली का सम 
होता हूँ जबकि कई दिनों तक उत्सव तथा नृत्य होते हैं. 


और उसके बाद ही शादी, तीर्थ॑यात्रा तथा अनेक उत्सवों 
का समय आता है। तदनन्तर ऐसे दिन आते हैं जो 


बरसात से बचने के लिए घर की छतों तथा दीवार 


को सुधारने में लग जाते हैं। और फिर, 
के लिए तैयार किये जाते हैं। 


आदिवासियों ने अनेक शताब्दियों में अपने कोश 
तथा तकनाछाजी का विकास किया है, जो. आधुनिक 


खेत बुवाई 





आदियासी क्षेत्रों में प्रामोद्योग 


ग्रामोद्योगों के लिए आवश्यक कौशल से अलग हूँ। 
पिछड़ेपन तथा ग्रामोद्योग के अद्धंविकास के मुख्य कारणों 
में से एक हे-ऐसे नेतृत्व का अभाव, जिसमें वर्तमान 
अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्राप्त कौशल को उचित 
दिल्ञा में पलटने तथा नवीत कौशल को विकसित करने 
का ज्ञान हो। 

सामुदायिक विकास अधिकारियों द्वारा आयोजित 
अधिकांश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उचित ढंग से नहीं तैयार 
किये जाते हैं और उन कार्यक्रमों का संचालन ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा नहीं होता है जो स्वयं औद्योगिक युग 
के लिए आवश्यक नव-कौशल तथा गति से युक्त हों । 
प्रयकत ओऔजार तथा साधन निम्न कोटि के हूँ! प्रशिक्षण 
काल बहुत सीमित हैँ और अच्छी कारीगरी तथा उच्च 
श्रेणी के वस्तु-निर्माण के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं हैं । 
आशिक व्यवस्था को पुराने से नये में शीघ्र बदलने 
के लिए बिल्कुल नये विचारों की आवश्यकता है । 


वविध्यपूर्ण अर्थ-व्यवस्था 


यह समझना आवश्यक है कि आदिवासी अथ्थ-व्यवस्था 
तभी समृद्धिशाली होगी, जबकि वह मिश्रित अथं-व्यवस्था 


हो। वन्य अर्थ-व्यवस्था के विकास में, आखेट के महत्व- 


पूर्ण योगदान के बिना भी, वन संवर्धन का सबसे बड़ा 
क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी कृषि तथा 
पशु-पालन का अपना विशेष स्थान है, और मंदानी 
कृषि पव॑तीय क्षेत्रों की मिट्टी तथा जलवायु के अनुकूल 
नहीं हो सकती। आदिवासी दस्तकारिया, वन संवर्धन, 
गिरि क्षेत्रीय ज्वार तथा बाजरे की खेती, मुर्गी-पालन, 
मधुमक्खी-पालन, बागवानी आदि केवल पूरक रूप में 
ही स्थान पा सकती हैं। 

आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामोद्योग के विकास की समस्या 
के हल के लिए आवश्यकता हे-छोटे परन्तु अनुक्तिया- 
शील समुदायों का गहन अध्ययन तथा शोध कार्य 
एवम्‌ उनमें अधिक काल $क घैयंपूर्ण कार्य । शहरों को 
सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाएँ उच्च पारिश्रमिक की अपेक्षा किये 
बिना ही प्रदात करनी चाहिए; जो कि असंगठित तथा 









९३ 


तथा पारिश्रमिक न दे सकनेवाली' अर्थ-व्यवस्था के लिए 
संभव नहीं है। आदिवासी कच्चे माल, कौंकल और 
सौन्दर्य भाव रखते हैं, किन्तु शहरों तथा आदिवासी 
क्षेत्रों के सम्पर्क को अभी भी सघन तथा परस्पर लाभ- 
कारी होता बाकी है, जिससे आदिवासी अर्थ॑-व्यवस्था 
में पर्याप्त योगदान के लिए ग्रामोद्योगों की उत्पत्ति 
तथा उसका विकास हो सके। 


सुखी जोवन के लिए प्रशिक्षण 


सात वर्षों के प्रयास से निर्मित गोंडवाना केन्द्र एक 
प्रयोगात्मक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ हैं, जहाँ 
विकासशील आदिवासी अथे-व्यवस्था की आवश्यकताओं 
की पूति के लिए गोंड जनता में शिक्षा के समग्र कार्यक्रम 
के विकास का प्रयोग चल रहा है। इस कार्यक्रम का 
उद्देश्य हैं तीन वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे 
उन्नत कृषि तथा बढ़ईगीरी, ईंटे बनाने का काम, सूत 
की कताई और बुनाई जैसे शिल्पों की कशलूता का विकास 
हो सके और युवक ऐसी वृत्ति के लिए तैयार हो सकें 
कि वे आदिवासी वातावरण में अयनी अनुकूलनीयता 
न नष्ट करें। शारीरिक योग्यता, नैतिक शिक्षा तथा 
पौष्टिक शरीर विकास के लिए प्रशिक्षण, तीन वर्ष के 
कठोर श्रम से युक्त जीवन का एक अंग है। परन्तु जहाँ 
शिक्षा-कक्ष, वर्कशाप तथा पुस्तकालय में निरन्तर शारी- 
रिक काम करना पड़ता है, वहा जीवन सुखी होता हे । 

केवल सही शिक्षा द्वारा ही प्रगतिशील तथा जागृत 
आदिवासी समाज के लिए ऐसी नींव डाली जा सकती हैं, 
जिसमें नेतृत्व, पहल तथा संगठित प्रयास की क्षमता 
हो, और जो सुन्दरतम अवसरों से युक्त तथा पहले से 
ही आधुनिक जीवन की कला से सम्पन्न लोगों के साथ- 
साथ आदिवासी समाज में सामाजिक तथा आर्थिक 
प्रगति लाने की शक्ति रखती हो । ग्राम-नगर, वन-समतल 
मंदान, सानसिक-भावनात्मक विकास के स्‍तर और 
जीवन-स्तर के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए 
उचित कदम उठाये जाने चाहिए। 


बम्बर: १४ जुलाई १९६३ 






















































































कृषिक अनुसंधान ओर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था .. 


अब्दुर रहीम खाँ 


खेती में सुधार करने के लिए कृषिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राविधिक विकास में सरकार की कितनी रुचि... 


है, यह तो इसी से परिलक्षित है कि देश भर में उसने अनेक अनुसंघान संस्थाएँ स्थापित की 


| उक्त संस्थाओं में 


प्राप्त सफलता का यद्यपि बहुत बड़ा व्यावद्वारिक मूल्य है, तथापि ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक एवम्‌ भाधिक 


अवस्थाओं के कारण ग्रामीण अथ-व्यवस्था पर उनका कोई विशेष प्रमाव नहीं पढ़ा । 


यूत्रपि खेती भारत का सबसे बड़ा पेशा है तथा उसमें 
: देश की करीब ७० प्रति शत जनता लगी है और राष्ट्रीय 
आय में उसका आधे से भी अधिक हिस्सा रहता है, फिर 
भी वह देश .की' अनवरत रूप से बढ़ रही आबादी का 
भरण-पोषण करते रहने में समर्थ नहीं हो पायी हैं । 
. भारत में औसत प्रति एकड़ उत्पादन और भारतीय कृषक 
की प्रति व्यक्ति आय सम्भवतः संसार में सबसे कम 
है। आज भी खेती का काम एक जीवन-मार्ग के रूप में 
होता है, व्यवसाय के रूप में नहीं। पिछले चन्द वर्षों 
में प्रविधि के क्षेत्र में महान विकास हुए हैँ और एक 
तरह से उन्होंने ऋ्रान्ति-सी छा दी है, किन्तु ग्रामीण अर्थ- 
व्यवस्था पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा हैं। 
विज्ञान को देन 

. कृषि क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में कृषिक अनु- 
संधान ने जो भूमिका अदा की है, उसका मूल्यांकन 
करना रुचिकर हो सकता है। पिछली संदी में विज्ञान 
ने क्रषि को तीत महत्वपूर्ण देन दीं। प्रथम देन थी 
१८४३ में उ्रक़ उद्योग का प्रादर्भाव। उर्वरक और 
मृत्तिका के बीच जो प्रतिक्रिया होती है, उसके आधार 
पर उर्वरक प्रयोग तथा वर्गीकरण की तकनीक विकसित 
. की गयी ।. इससे करीब ६० वर्ष बाद बेहतरीन किस्मों 
.. के पौधे उत्पादित करने का मार्स ढूंढ निकाछा.गया और, 
.. कृषि के लिए यांत्रिक शक्ति का उपयोग तीसरी देन थी। 
तब से प्रविधि के क्षेत्र में इतनी तरक्की यानी. विकास 
हुआ है कि सर्वोत्तम भूमि पर उसका प्रयोग किया जाय, 
तो हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता बेरोजगार हो 
जायेगी और उसे कहीं अन्यत्र काम देना पड़ेगा। इससे 


. एकड़ अधिक उपज और देश के विभिन्न भागों में पाई 
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सामाजिक और आर्थिक पुनः समंजन--जिसके कितना - 
विज्ञान तथा कृषि के बीच जो खाई ह वह पादी नहीं 
जा सकती-की नश्री समस्याएँ सामने आयेंगी। | 
अनुसंधान संस्थाएँ 

देश का रूपान्तर करने में प्राविधिक विकास को 





( 
४ 


लक्षित है कि उसने देश भर में अनेक अनुसंधान संस्थाएँ 
और सामभ्री केन्द्र खोले हैं। इन संस्थाओं में हुई चद _ 
मौलिक और व्यावहारिक खोजों से बहुत ही प्रत्य्त | 
मूल्य के परिणाम प्राप्त हुए है। पूसा गेहूँ अपने गुण, 
पौधों को होनेवाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोध, प्रति , 





जानेवाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा बोआई आदि 
की अवस्थाओं के अनुकूल अपने को ढाल लेने के हिए 
प्रसिद्ध हैं। इसकी लोकप्रियता कृषकों तथा उपभोक्ता 
दोनों ने ही पिछले पचास वर्ष से भी कुछ अधिक पे 
इसमें जो विश्वास प्रकट किया है, उस पर आधारित हैं। 
गद्ने के पतले डण्ठलवाली देशी किस्म के स्थान पर जिससे ' 
किसान को शरबत के रूप में बहुत कम यानी नगप्यनी 
प्राप्ति होती थी, अब कोयम्बतूर किस्म का मोटे डप्ठह- 
वाला गन्ना बोया जाने लगा है, जिससे प्रथम किस्म की 
तुलना में ५० प्रति शत से ज्यादा अथवा उससे भी अधिक 
प्राप्ति होती है। इस नयी पद्धति का प्रभाव चीनी के 





कारखानों की स्थापना और उनसे ग्रामीण आबादी को _ 


जो रोजगारी प्राप्त होती है, उसके कारण ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है उससे परिलक्षित _ 
होता हू । 
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कृषिक अनुसंघान और ग्रामीण अर्थ॑-व्यवस्था र५ 


ज्वार, बाजरा आदि जैसे मोटे अनाजों के सम्बन्ध 
में अधिक उपज की प्राप्ति करवानवाली किस्मों का 
पता लगाने के लिए ज्वार और वबाजरे की खेती में 
विजातीयकरण-तकनीक का विस्तार किया जा रहा है 
अर्थात्‌ यह विधि लागू की जा रही है। अनेक केन्द्रों 
में उक्त प्रकार के मोट अनाजों के बारे में उन्नत क्रषि- 
शास्त्र सम्बन्धी पद्धतियों का अध्ययन किया जा रहा है 
कपास अन्वेषण के क्षेत्र में केरल में एण्ड्रूज की 'सी आय- 
लेण्ड' कपास का वायूजलानुकलन एक उल्लेखनीय कदम 
है । मद्रास और पंजाब में अति लम्बे रेशे की कपास का 
पता लगाया जा चुका हे और व्यावसायिक आधार पर 
उसका उपयोग करने की सिफारिश की गयी हैँ । विजा- 
तीय मक्का बीज उत्पादन का एक विस्तृत कार्यक्रम 
हाथ में लिया जा चुका ह और आलू तथा कसावा की 
सूजी आदि जैसे सहायक खाद्य पदार्थों एवम्‌ टमाटर 
व बंगन जेसी साक-भाजी और अंगूतन पपीते जंसे 
फलों तथा दालों एवम्‌ तिलहनों की कई उन्नत किस्मों 
का पता लगाया जा चुका है । विभिन्न फसलों में कितनी 
मात्रा में उवंरक दिये जांय तथा उन्हें कितने जल की 
आवश्यकता होती है, इस सम्बन्ध में विस्तृत बातों की 
खोज की जा चुकी है। घास-पात पर नियंत्रण और 
रसायन छिड़क कर पौधों की रक्षा करने के लाभप्रद 
फल प्राप्त हुए हैं। 

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मौजूदा कृषि 
संस्थाओं के विस्तार के जरिए और विभिन्न क्षेत्रों में 
मिट॒टी तथा जलवायु सम्बन्धी अवस्थाओं पर आधा- 
रित प्रायोगिक केन्द्र स्थापित करते हुए भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद्‌ का राज्यों में अनुसंधान सुविवाएँ 
विस्तृत करने का कार्यक्रम है। 
संयुक्त कृषि द 

इन सब बातों से पता चलता हैँ कि भारत में ग्रामीण 


जीवन की गतिहीनता भंग करने के लिए महान प्रयासों 
का आयोजन किया जा रहा है। किन्तु अनुभव ने यह 


सिद्ध किया है कि कृषि में उच्च स्तरीय अनुसंवान करके 


ही सुथार को प्रश्नय नहीं मिजता। भारत में कृषि 


विषयक अनुसंत्रान का स्तर पर्याप्त ऊंचा हैं और संसार 
के अन्य किसी भी विकसित देश के क्रषि अनुसंत्रान-स्तर 
से उसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन दूर्भाग्यवश 
अन्वेषण से प्राप्त फलों का ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । इस सम्बन्ध में मुख्य कमजोरी 
हेमारी समाज व्यवस्था में निहित हैँ | कृषि में किसी भी 
प्रकार की तरक्की के लिए भूमि सुधार एक पृर्व-शर्त है. 
जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हूँ । उत्पादन वृद्धि में खेतों 
का छोटा होना उतना वाबक नहीं हे जिलना कि उनका 
अलग-अलग छिनरे हुए रूप में होना तथा फसल पद्धति | 
निश्चित फसल पद्धतिवाले वड़े-बवई खतों का सम्बद्ध 
संस्था के कृपक सदस्यों के संयकत प्रवन्ध के अन्तर्गत 
कघलतापूर्वक एवं राभदायक रूप में संचालन होना 
चाहिए। इससे गाव को एक खेत का नया आकार प्राप्त 
होगा और इस प्रकार खेतों के क्षत-विक्षत छोटे-छोटे 
टुकड़ों का लोप हो जायेगा। एक ही समान फसल 
बोनेवाले व्यक्तियों के निकट साहचर्य से सहकारी मिल्कि- 
यतवाले साधन-सत्रोतों का सामूहिक तौर पर उपयोग 
करने का प्रोत्साहन मिलेगा और बंह्रतरीन उत्पादन के 
लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा मिलेगी। नयी- 
नयी कुछ बातें स्वतंत्र रूप से अपनायी जा सकती हैं 
किन्तु कूल मिला कर देखने पर अधिकांश बातें 
सहकारिताओं के माध्यम से ही अपनायी जा सकती हैं । 
मानवीय पहल 

उत्पादकता बढ़ाने, सघन कृषि को बढ़ावा देने और 
लोगों को काम के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 
विस्तार सेवा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा । इस सेवा 
के बिना अनुसंवान से प्राप्त परिणामों को सरलतापूर्वेक 
कार्यान्वित करने की अपेक्षा करना अवास्तविक हूँ। 
जिन्होंने इस कार्य के सामाजिक और मनोवेज्ञानिक पहलुओं 


पर विचार नहीं किया हूं, वे अनुसंवान से प्राप्त मालमातों 


को किसान जिस धीमी गति से अपना रहे हैँ, उस पर 
आसानी से चिढ़ सकते हैं। इस समस्या ने कार्यकर्त्ताओं 
को भी चक्कर में डाल दिया हे। इसके लिए मुख्यतः: 
मानवीय पहल उत्तरदायी प्रतीत होता है। मानत्रीय 
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पहल के महत्व को समझ लेने पर अन्वेषण की एक नयी 
दिशा के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसका विकास किया 
जाना चाहिए और विस्तार अनुसंधान का यह एक अंग 
होना चाहिए। अनुसंधान से प्राप्त फल उपभोक्‍षता 
(कृषक) तक पहुँचाना और उपभोक्ता की समस्यएँ 
वापिस अनुसंधानकर्त्ता (वैज्ञानिक) तक लाना विस्तार 
सेवा का मुख्य कार्य है। कार्यशीलूता का यह एक नया 
क्षेत्र हें जिसके जरिये प्रयोगशाला और खेत के बीच के 
अन्तर की खाई पटनी चाहिए। 


विस्तार सेवा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, उसका 
संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न 
होगा। सामुदायिक विकास की समस्याओं में शोधकार्य 
करने और उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के मुख्य 
उद्देश्य से केन्द्रीय सामुदायिक विकास संस्था की स्थापना 
सम्भवतः इस दिशा में प्रथम कदम था। नयी' दिल्‍ली स्थित 
उच्च स्तरीय कृषि अनुसंधान के लिए लब्ध प्रतीष्ठ 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में हाल़ ही में एक स्वतंत्र 
कृषि विस्तार विभाग खोला गया है। प्रकृति विज्ञान 
और मनोविज्ञान तथा ग्रामीण समाज शास्त्र के विशेषज्ञों 
की सेवा-प्राप्ति का लाभ उक्त विभाग को उपलब्ध 
 है। गृह अर्थशास्त्र तथा श्रव्य-दृश्य शिक्षा के विशेषज्ञ भी 
वहा हैँ। विभाग उत्तर-स्नातकीय शिक्षा कार्यक्रम 
चलाता ह। क्ृषषि विस्तार के क्षेत्र में शोधकार्य करके 


एम. ए. और पीएच. डी. की पदवी प्रदान करने की 
व्यवस्था भी विभाग में है। 


-बहुविध प्रयास 


...कुषिक विस्तार के क्षेत्र में शोधकार्य का ग्रामीण 
_ अर्थ-व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़नेवाला हैँ। कृषक 
. तक अनुसंधान से प्राप्त परिणाम पहुँचाने के सर्वाधिक 
. * प्रभावकारी उपायों का विकास किया जा रहा है। 
अनुसंधान से जो नये मालूमात होते हैं उनके महत्व 

के सम्बन्ध में किसान की दिलजमई करने में प्रात्य- 
क्षिक बहुत प्रभावशाली पाये गये । परिवतेनों के प्रति 
प्रतिरोध पैदा करनेवाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 


खादी ग्रामोल्लोग : 





नभ्री दिल्‍ली: 
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पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा हैँ। ऐसा पाय: 
गया है कि कुछ रोजों को वे किसान सामान्य किसान 
की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह अपनाते है, जिनका 
सामाजा्थिक दर्जा यानी प्रतिष्ठा कुछ ऊँची होती है। 
किसान के दृष्टिकोण अथवा अनुकूलता और प्रतिकृह- 
ताओं, मूल्यों और मान्यताओं, आकांक्षाओं तथा भपे- 
क्षाओं, परिवतंन के प्रति ग्रहणशीलता और अभिप्रेरणा 


को प्रभावित करनेवाले अन्य महत्वपूर्ण पहलू मातम ! 


करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। 'किसानद्वात 
निर्णय! करने की दिशा में भी शोधकाय हो रहाहै। 





नेताओं की भमिका 





वैज्ञानिकों द्वारा की गयी खोजों पर सिफाएिं 
स्वीकार करने में जन-नायकों की भूमिका पर ध्यानव्ा | 
जा रहा है। ऐसा पाया गया है कि अभिनव झपिरे | 
तथा उन्नत पद्धतियाँ। कार्यान्वित करने और फढसहाय 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को उन्नत बनाने की दृष्टि से गौगों |. 


में लोक-मन को प्रभावित करनेवाले जन-नायक बह | 


महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान और उसके व्यवहार के बीच वा | 


अन्तर मिटाने के लिए नयी-तयी पद्धतिया अपनाने 


दिशा में अनेक अध्ययन किये जा रहे हैं। 


निस्संदेह भारत में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंग .. 
हुआ है। देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव | 
पड़ना चाहिए था। किन्तु यह प्रभाव अपेक्षित रूप पेरही 
पड़ा है। इन विभिन्न शोधों के मध्य समन्वय और पं: 
षण स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है। आगेक 
कर इन शोधकार्यों से प्राप्त परिणामों से देश की ढृषि में. 
सुधार होना चाहिए। अनुसंधान का यही ओऔचित है. 
वैधता है। विस्तार सेवा' के जरिये यह प्रदान कौ गे & 
रही है, जो कि एक सामान्य केन्द्र विन्दू-यानी किसान 
विभिन्न प्रकार के अनुसंधान का संइलेषण कर रही हैं! 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में योगदान देते के हि 
किसान की अबस्था सुधरनी ही चाहिए 
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हमारे हड्डी खोत 
सझिशिर कुमार बराट 


भारत सरकार द्वारा खाद्च और कृषि-कचरे के उपयोगार्थ जो समिति नियुक्त की गयी थी, उसने अनुमान लगाया कि 
भारत में कच्ची हड्डियों की वार्षिक उपलब्धि ३ छाख ६० हजार टन के करीब है, जिसदी कीमत लगभग ७ करोड़ 
रुपये होती है। श्नमें से सिर्फ ३८ प्रति शत ही एकत्रित और प्रशोषित होती है। अतेः इड्डियों की सघन सम्प्राप्त 
आवश्यक है। समिति ने सिफारिश कौ है कि वथा सम्भव हड्डी उत्पादनों, जिसमें हृड्डी-खाद भी शामिल है, के निर्यात 


की हर ऋशिश की जानी चाहिए । 


भारत हड्डी-ल्ोत में परम रूप से काफी बनी है 

और इसके और भी विकास की काफी सम्भावनाएँ 
हैं। आमतौर पर यह अन्दाज लगाया जाता हैँ कि मवेशी 
के शारीरिक वजन का एक-चौथाई हडिडयों का वजन 
होता हैं। भारतीय मवेशी का औसत वजन करीब 
४०० पोंड मान कर और उनके मृत्यु-अनुपात का अनुदार 
अनुमान ८ प्रति शत लगा कर हिसाब लगाने से सैद्धान्तिक 
तौर पर हर साल २ करोड़ ४६ लाख मवेशी मिलेंगे, 
और अकेले उनसे ही १० लाख ९० हजार टन हड्डियों 
प्राप्त होंगी। बहरहाल, असल में जितनी हड्डी मिलती 
है, वह बहुत कम हूँ । बड़े जानवरों कीं हड्डियों, खासकर 
स्वाभाविक मौत मरनेवालों की, व्यापारिक रूप से 
एकत्रित की जाती हैं, क्योंकि कसाईखाने में ये जानवर 
थोड़ी संख्या में ही आते हैं। भारत सरकार द्वारा 
खाद्य और कृषि कचरे के उपयोगार्थ जो समिति नियुक्त 
की गयी थी, उसने अनुमान लगाया कि भारत में कच्ची 
हडिडयों की वाषिक उपलब्धि रे लाख ६० हजार 
टव के करीब हैँ जिसकी कीमत लगभग ७ करोड़ रुपये 
होती है। विभिन्न जातियों के जानबरों से होनेबाली 
उपलब्धि निम्त तालिका में दी गयी है : 








तालिका 
विभिन्न जातियों के जानवरों से प्राप्त कच्ची हड॒डी 
(लाख टन में) 





जाति मृत कत्छ कुल 
मवेज्ञी २४९५ ०.०९७ २.५९२ 
मेंस ०.९७२ ०.०६८ ९.००२० 
घोड़े और टठट ०.०१३ -- ०.०१३ 
ऊँट ०.०१७ “++.. 0०0.०१७ 





अनुमानित उपलब्धि 


इनमें से अभी सिर्फ १ लाख ३६ हजार टन हडिडयों 
हीं, जो कि कूल अनुमानित उपलब्धि की ३८ प्रति शत 
हैं, असल में देश की ९८ हडंडी चरक इकाइयों में एकत्र 
और प्रशोध्ित की जाती हैं और बाकी संगठन की कमी 
के कारण बेकार जाती हैं। हडिड्यों की सघन सम्प्राप्लि 
का कार्य, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम 


के जंगलों से, हाथ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन 
राज्यों में मब्रेशियों और जंगली प््चओं की हडिडयों 
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भारी परिमाण में एकत्रित नहीं होने के कारण बेकार 
चली जाती हैं। हमारे देश में हड्डियों की पूति ऊचीली 
नहीं है, क्योंकि अधिकतर इनकी प्राप्ति मृत पशुओं 
से होती है। 
एकत्रीकरण की कठिनाइयाँ 
मुख्य कठिनाई हडिंडयों के एकनत्रीकरण की ह क्योंकि 
हमारा पशुधन देश के साढ़े पँच लाख गांवों में वितरित 
है। सच तो यह हैँ कि बहुत से गाव तो ऐसे हैं -जिनकी 
औसत मवेशी संख्या सिर्फ ३५० हे। मवेशियों का मृत्यु 
अनुपात करीब ८ प्रति शत मान कर इन गाँवों में पशु- 
शवों की वाधिक उपलब्धि प्रति गौव' ३० से कुछ कम 
होती है। अतः यह ध्रत्यक्ष है कि गाँवों में पशु-शवों 
की इस आकस्मिक पृति के कारण ग्राम स्तर पर हडिडयों 
का प्रभावशाली एकत्रण संगठित करना कठिन होगा। 
बहरहाल यह कार्य गाँवों में ग्राम पंचायतों, सामुदायिक 
परियोजना प्रशासन, भ्राम शवच्छेदन केन्द्रों, आदि के 
जरिये सलाभ संगठित किया जा सकता हूँ। गाँवों में 
भरनेवाले जानवरों का प्रशोधनः निकट के शवच्छेदन 
केन्रों में किया जाना चाहिए। गाँवों में मरनेवाले सभी 
पशुओं को एक निश्चित जगह में पहुँचाया जाना चाहिए । 
खंड विकास क्षेत्रों में ऋ्गय केन्द्र भी खोले जा सकते 
जहाँ कि आस-पास के ग्रामीण एकत्रित की गयी 
हड्डियों को समुचित दर पर, जो कि उनके लिए आक- 
रषक भी हो, बेच सकें। अधिकाधिक एकत्रण तभी 
सम्भव है, जबकि इन प्राथमिक एकत्राकर्त्ताओं को ऊँची 
कीमत दे प्रोत्साहित किया जाय । एकत्रण बढ़ाने के लिए 
प्रोत्साहन की एक ऐसी पद्धति निकाली जानी चाहिए 
जो कि प्राथमिक एकत्रकर्ता को पर्याप्त लाभ की 
गारंटी दे। अधिकांश मामलों में यह एकत्रणकार्य 
लाभदायक नहीं होता, क्योंकि माल-भाड़ा और परिवहन 
की दरें बहुत ऊँची हैं। 
फासफोरस युक्त खाद के लिए हड्डी बड़ा ही महत्व- 


पूर्ण ख्नोत हैं। सुपर फास्फेट में फासफोरस पेण्टोक्साइड 
( 0, 0; ) होता है जोकि पाती में धुल जाता है और 


भारत के अधिकांश भाग की भमि में फास्फेटयक्त उर्वरक 





खादी ग्रामोयोग : 





अक्तूबर १९६३ 


के इस्तेमाल के लिए यह अधिक उपयुक्त है । यदि 
हड्डी उत्पादक क्षेत्र में ही व्यापारिक सलफ्यूरिक एसिह 
सस्ते में मिल जाय, तो उसका उपयोग हड्डियों को सुपर 
फास्फेट में, कम-से-क्म स्थानीय उपयोग के लिए, बदल 
हेतु साभ किया जा सकता है। तथापि, देश के कई 
भागों में धामिक कारणों से हड्डी उर्वरक को छोग 
जल्दी स्वीकार नहीं करते, यद्यपि आमतौर पर झत़े 
इस्तेमाल में कछ हद तक इसकी ऊंची कीमत भरी 


बाधक है। विशेषकर दक्षिण में सब्सिडी आदि देकर 
हड्डी उर्ब रक के इस्तेमाल को लोक प्रिय बनाने की कोशि। * 


की जा रही हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें 


राज्य सरकार के जरिये बेचे जानेवाली हड्डी खाद की 
खुदरा कीमत पर २५ प्रति शत सब्सिडी देती हैं। 


हडडी खाद तैयार उर्वरक के एक अंग के रूप में अधिवा- 
धिक लोकप्रिय होती जा रही हैं। 


आवश्यक न हो, वहाँ खनिजीय फास्फेटों का भी सुविधा 
नसार उपयोग कर सकते 


विदेशी म॒द्रा उपाजक 


देश में खनिजीय फास्फेट स्रोतों की कमी होने की | 
बजह से हाल के वर्षों में हुडिडयों अथवा अधिक फासफोस , 
पेण्टोक्साइड रखनेवाले हड्डी उत्पादनों के मुक्त निर्यात # 


के विरुद्ध आवाज उठायी गयी है । यह आग्रह किया जाता 


है कि देश के अन्दर फास्फेटिक उ्बरक की मांग की पति | 
करने हेतु इसका निर्यात बन्द किया जाना चाहिए। : 


तथापि निर्यातीत हड्डी अथवा आयातीत फास्फट रा 


लूम होगा कि सुपर फास्फेट के मामछे में फासफोस 
पेण्टोक्साइड का मूल्य बहुत प्रतियोगात्मक है। सच ती 


यह है कि प्रति ठन फासफोरस पेण्टोक्साइड हंडंगे _ 


अथवा हड्डी उत्पादन के रूप में निर्यात करने पर उसके 
बदले में आयातीत फासफेट राक में वह तीन गुना अविके 


यह वांछतीय है हि. 
इस हड्डी खाद को एथ्रेक्स से बचाने के लिए अच्छी 
तरह निष्कीटित कर लिया जाय। जहाँ। सुपर-फासफेट 





की फासफोरस पेण्टोक्साइड इकाई की गणना के अनुतार 
अन्तर्राष्ट्रीय दर का अन्तिम विश्लेषण करें तो गह फ । 





मिलता है। अतः हडडी उत्पादनों की वर्तमान अन्तर्र ४ 





हमारे हड्डो स्रोत ९९. 


ष्ट्रीय दर पर भारत के लिए इनका अधिकाधिक निर्यात 
करना लाभदायक हूँ और देश्व की मांग की पूति के लिए 
फास्फेटिक राक का आयात किया जाना चाहिए, जोकि 
विदेशों में तैयार मिलते हैं; उपर्युक्त तथ्यों के सन्दर्भ 
में भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने अधिकृत रूप 
में यह सिफारिश की है कि जब तक विदेशों से हमें फास्फेट 
राक सहज ही मिल जाता हैं और अपने देश के अन्दर 
हडडी उत्पादनों का मुख्यतः खाद के रूप में इस्तेमाल 
होता है, तब तक जितना ज्यादा सम्भव हो हम हड्डी 
उत्पादनों का, जिसमें हडडी चुरा भी शामिल हैं, निर्यात 
करने की भरपूर कोशिश करें। इससे उपाजित विदेशी 
मुद्रा का एक भाग फास्फेट राक अथवा हाइपर फास्फेट 
जैसे खनिजीय फास्फेट का आयात करने में खर्च किया 
जा सकता है, जोकि हडिडयों तथा हड्डी उत्पादनों के 
निर्यात से फासफोरस पेण्टोक्साइड के होनेवाले नुकसान 
की पूर्ति करेगा। 
चुना निकालता 
हमारे देश में हड॒डी उद्योग तो काफी हद तक अभी 
निर्यात-मुखी है ही, क्योंकि अभी सालाना औसत ७४ 
हजार टन हडडी और हड्डी उत्पदानों का इस्लैंड,बेल्जियम 
अमेरिका आदि को निर्यात कर करीब २ करोड़ ५० राख 
रुपये की आय होती है। इसके अतिरिक्त, भारत प्रति 
वर्ष करीब ३२ से २५हजार ठन हड्डी खाद तैयार करता 
है। परन्तु अभी इसके निर्यात पर प्रतिवन्ध हटा दिया 
जाय तो इस उद्योग की विदेशी मुद्रा अजेन क्षमता बहुत 
वढ़ जायगी। इससे प्राथमिक उत्पादकों को अधिक लाभ 
होगा और जिससे कि उपलब्ध स्रोतों से अधिकाधिक 
हडडी एकत्रण कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा। 


 हुडडी का अन्य उपयोग हैं इसे ओसीन में परिवर्तित 
कर देना और फिर यदि आवश्यक हो तो जिलेटीन में । 
हड्डी को इलेष-जनीय अन्‍्तर्द्रृव्य कह सकते हैं, जिसमें 
कैलशियम फास्फेट की लगभग-रचना का अशुस्फटा- 
त्मक अप्रांगारिक क्रम रहता है, केकिन उसमें अन्य 





अयन भी रहते हैं। इसलिए जब हड्डी को कमरे के 
तापमान पर मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संयोग 
कराया जाता हैं तो मुख्यतः ओसीन और मन्द हाइ- 
ड्रोक्लोरिक एसिड में कलशियम फास्फेट का घोल प्राप्त 
होते हैं। प्रयोगिक तौर पर यह पाया गया है कि हड्डी 
का चूता निकालने के लिए करीब १४ प्रति शत अम्ल 
आवश्यक है, और अम्ल को चूना जल अथवा सोडियम 
हाइड्रोक्साइड में मिलाकर क्लीबित करने से केलशियम 
फास्फेट प्राप्त होता हैं। इस प्रक्रिया के दौरान केलशियम 
क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का भी उत्पादन 
होता है और उन्हें पानी से घोकर आसानी से बाहर 
निकाल लेते हैं। परिवर्त सम का सावधानी से फेर-बदल 
तथा क्लोराइडों को निकाल कर उचित रूप में शुद्ध 
डाइकैलशियम फास्फेट प्राप्त करना सम्भव हें । 


नये सागे 


अभी देश के अन्दर जिलेटीन की खपत कम हैं तथा 
इसके निर्माण की संस्थापित क्षमता का काफी भाग 
निष्क्रिय पड़ा रहता है। अतः: ओसीन और तकनीकर 
जिलेटीन के निर्यात व्यापार की क्षमता को जानना 
होगा और यदि इन उत्पादनों की ठीक मांग हो तो देश 
में ही प्राप्य हडिडयों से ओसीन और जिलेटीन तैयार 
करने के लिए कदम उठाने होंगे। अभी जापान भारी 
मात्रा में ओसीन आयात करने को तैयार है और हमारे 
यहाँ उपलब्ध उनकी अपेक्षा सस्ते श्रम को देखते हुए 
हमें इस मामले में अच्छी तरह प्रतियोगिता करने योग्य 
होना चाहिए। फिर, हड्डी को ओसीन में परिवर्तित 
करने से क्लोरिन उपयोग का तया मार्ग निकलेगा, 
जिससे माल-भाड़ा खर्च दो काफी बचेगा ही, साथ ही 
सह-उत्पादन के रूप में डाइकेलशियम फास्फेट और 
अवशिष्ट आसव प्राप्त होगा जिनका उपयोग उपयोगी 
उर्व रकों के रूप में करने के अलावा अन्य औद्योगिक कार्यों 
में भी किया जा सकता है । 


मद्रास: १९ अप्रेठ १०६३ ७ 





ह। 
585] 
।॒ 


>जलयत-ल+ “+उतनअरलकषमकसा८ 3 थ कक सर पल तपरतक ०० वेट नाथ "ते नमलभनट पल न बजथ पल सीयी ०+ सेल पतन“: 23 न्‍क्‍ सर पलक्‍ल+ «हर रथ+4 ००५३९ -4॥%-4० 4 श 


५ : लक 3+4 ८ २3 पेटत--+ चहल नी लल- सम ++++ल कस ५ +3 २५ क मत पे पक पटलकदात 





















































































































ग्रामीण रोजगारी ओर योजना 
क्‍ चित्तश्िय मुखर्जी 


यदि हम एक आत्म-निर्भरक, अपने पेरों पर खड़े होनेवाले स्वावलंबी ग्राम समाज की स्थापना करना 
चाहते हैं, तो गेर खेतिहर उद्ोगों के संगठित निजी क्षेत्र भौर ग्रामोद्योगों व गँवों, यंत्र-प्रधान और 
अम-प्रधान उद्योगों, तथा सामान्यतः शहरोन्मुख औद्योगिक अरथ-व्यवस्था और भामोन्‍्मुख विकेन्द्रित 
अथ-व्यवस्था के मध्य संतुलित सम्बन्ध सुनिश्चित करना आवश्यक दे । 


तूतीय योजना के अस्त में पूर्ण तथा अर्ध-बेरोजगारों * 
: की संख्या के द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंत की 
संख्या से भी अधिक होने के आसार हम में से अनेकों 
को उलझन में डालनेवाले प्रतीत होते हैं। दो दशकों की 
अवधि में बलिदान करते और कष्ट झेलते हुए क्‍या 
हमने एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त नहीं किया हैं, 
जिसमें बेरोजगारी तथा उसके सहगामी असमान 
सम्पत्ति वितरण की समस्या नहीं होगी ? क्‍या स्वयम्‌ 
योजना में या उसके कार्यान्वयन में कोई कमी हैं ? 


हितों में अनेकरूपता 


फ़लविहीन विद्धयुद्ध के साथ समाप्त होनेवाले दीघ॑ 
कालीन आर्थिक शोषण और हम पर थोपे गये देश 
विभाजन के फलस्वरूप चूर-चूर कर खोखलेपन की 
_ स्थिति तक पहुँचे हुए देश के सामने आज जो अनेक 
समस्याएँ--भूमि की उ्वरकता को मात कर देनेवाडी 
.. जन-सख्या में अचानक वृद्धि से छेकर विनियोजन की 


द ३. “द्वेतीय पंच वर्षीय योजनावधि में ८० लाख व्यक्तियों को योजनावधि में ८० लाख व्यक्तियों को 
.._. -रोजगारी देने के नये अवसर निर्मित किये गये, जिनमें से 
... ६५ छाख की क्षेत्र के बादर थे। द्वितीय योजना के अन्त 


.. में बेरोजगारों की संख्या ९० लाख थी ।...इसके 


... क्षतिरिक्‍त उन व्यक्तियों का सद्दी-संदी अनुमान नहीं लगाया 


. अतिरिक्त काम करने के लिए उत्सुक हैं। फिर भी. उनकी 
. संख्या डेद-दो करोड़ के बीच. मानी जाती है |...तृतीय 
योजना के दौरान करीब और पोने दोःकरोड़ व्यक्ति अम- 


> रत के असल फिनकीन सेवन अलिकानरनयताततलालकतककतमननपत भयस न -नदनतानजन कान पक्का क्‍फ ताप +क कप अनु सालकपन्‍ लक सनन-प न बा अतानानकाना वीक "लत. पफनबभा-तान नील पोकिबटरोअक+न फानननपभ हट का, 


. जा सकता जिनके पास बुछ काम तो है पर वे और भी _ 


वांछित दर के साथ-साथ आगे बढ़ने हेतु घरेलू बचा 
की असफलता तक-हैं उनमें जन-शक्ति रूपी पूंजी का पं 

उपयोग करने के लिए अवसरों (काम के अवसरों) वा. 
अभाव निस्सन्देह सबसे भारी समस्या है। नवीन और 
प्राचीन तथा बड़े-बड़े गवित शहरों व नगरों में संगत 
एकाधिकरवादी विकास और बिल्कूल असंगठित एवम या. 
तत्र बिखरे हुए कृषि विभाग के विलक्षण और अनुरूप संयोग. 
से पीड़ित हमारे ससाज ने-जिसके सामाजिक व आपिक 

जीवन में पहले से ही किसी न किसी रूप में व्यक्ति 
वाद तथा वर्ग-भेद की अन्तर्निहित भावना थी-ारीब 
और अमीर, ग्रामीण और छहरी, शिक्षित और 
अशिक्षित, बाबूगिरी का काम करनेवालों व बुद्धिजीकिों 

और मेहनतकद के बीच हितों की अनेकरूपता तथा 
दृष्टिकोण भिन्नता को पनपाया। 


आज जो देश अच्छी और सुदृढ़ स्थिति में हैं 
उनके द्वारा निर्धारित समाधान (जो कि अधिकांश 
आकस्मिक रूप से, केवल युद्धकाल* में ही अपी 





शक्ति में शामिल हो जायेंगे।..-ऐसा अनुमान है॥ि 
तृतीय योजना के दौरान १ करोड़ ५ छाख गये व्यक्षियें 
को गैर खेतिहर कामों में तथा कृषि में और ३५ व 
व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा।? --तृतीय पंच 
वर्षोष योजना; पृष्ठ: ९१५६-१५५।... ४. 

से व्यक्ति भी ईं जो प्राविधिक बेरोजगारी की सम्भायत! 
से इन्कार करते हैं। जिस तर्क पर उनकी दलील आधार 
है...बह कुछ हद तक सही है, रेकिन अधिक तोता 
नहीं जान पढ़ती | जब तक ढितीय विश्धयुद्ध के कारण मो 








>ाथ-कट5 -पल्‍नन ते जय सलडा०८सह-र८--3नरवपरकात,. 





बेरोजगारी की समस्या सुलझाने की बात सोच सकते हैं) 
शायद ही उन वास्तविक समस्याओं की तह तक पहुँच 
सके जोकि मात्र गुजर-बसर करने के स्तरवाली अत्यधिक 
अतिरिक्त जन-शक्ति और परिणामस्वरूप बचत के 
अभाव तथा उच्च उत्पादकता और रोजगारी के 
मध्य उद्देश्यों के संघर्ष से पीड़ित हमारे देश में एक 
दृष्चक्र बताये हुई हैँ। हमने इस महान कठिन काम 
में उस वक्‍त हाथ डाला हैं जबकि कम आबादीवाले 
महाद्वीयों में अपनी अतिरिक्त आबादी को भेजने की 
कोई गुंजाइश नहीं हे-जोकि अग्रणी पादचात्य देशों के 
मामले में थी-और न आज शोपण व नियंत्रण के 
लिए उपनिवेज्ञ हैं तथा न ही साम्राज्य ।३ 

माल्यथस (शन्‍ाा४७) के सिद्धान्त को सही न 
मान कर जब समूचा संसार उत्सुकतापूर्वक “भूख 
से मुक्ति अभियान में शामिल होता है, तो प्रायः 
समस्त अल्प-विकसित' देश एक साथ राष्ट्रीय आत्म- 


असामान्य रूप से बढ़ नहीं गयी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 
बेरोजगारी की समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका था|... 
यदि संसार का सर्वाधिक सम्पन्न देश, जो संतति-निग्नद के 
जरिये छाखों और सम्मक्तः करोड़ों की तादाद में अ्रम-शक्ति 
में बढ़ती नहीं होने देता, अपनी श्रम-शबि: को काम में 
लगाभे नहीं रख सकता तो यदि यांत्रिक ऋति का विलोम पक्ष 
कभी सामने नहीं आया होता, उस अवस्था में कितनी मयंकर 
बेरोजगारी होती ?”-ई, डब्ल्यू., जिमरमौन (शफ्राशधता7- 
&77)) : घल्ड रिसोर्सेंस एण्ड इण्डस्ट्रीज; पृष्ठ : १०० | 

३. चीन की समस्याएँ तथा सम्माव्यताएँ हमारे समान हैं, पर 
उसने विकास की जो पद्धति अपनायी है वह हमोरें विकास 
का जो सिद्धान्त है उससे मेल नहीं खाती। जापान ने इस 
सदी के प्रारम्म से महान सफलता प्राप्त की थी। छेकिन बह 
भी उसका विस्तृत साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जाने के बाइ 
और पहले क्री अपेक्षा आबादी बहुत बढ जाने से आज अपने 
साधन-स्नोतों का पुनर्मूल्यांकत करने में व्यस्त है। “राष्ट्रीय 
स्तर पर यह महखूस करने, समझ केने प्र कि राष्ट्‌ जितनी 
आबादी का भार सह सकता हैं, उस अधिकतम सीमा तक 
उसकी जन-संख्या पहुँच गयी है, जापान में पिछके वर्षों मं 
जन्मानुपात में जो महान गिरावट (प्रति एक इजार के पीछे 
सात) आयी या लायी गयी है उससे दर क्रिसी को विश्वास 
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निर्मरता की योजनाएँ चलाते है; और विहव-व्यापार 
एक ऐसा मोड़ लेता हैं कि उससे तुलनात्मक लागत' 
के पुराने सिद्धान्त के आधार पर दूसरों के साथ 
विनिमय करने के लिए शायद ही पर्याप्त रूप में 
निर्यात योग्य उत्पादन हों। विदेशी सहायता की परि- 
भाषा अथवा उसके उहेश्य जो भी हों" अत्प-विक- 
सित देशों को सहायता देनेवाले शक्तिशाली राष्टू, 
विश्व संगठनों द्वारा अन्य दिशाओं में किये जानेवाले 
प्रयासों की प्रायः अवहेलत्ा करते हुए, अपने स्वयम्‌ के 
संघ बना लेते हैं और फलस्वरूप अल्प-विकसित देक्ष 
पहले जिन उत्पादनों का निर्यात करते थे उनका मूल्य 
गिरा देते हैं। फिर भी, उन तमाम आपदाओं के 
बावजूद जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने कुछ स्थुल परिणाम 
प्राप्त किये हैं; और कल आबादी में कार्यकारी आबादी 
का अनुपात १९५१ के बाद भारत में बढ़ा हुँ ।* 


/-।रनन कान ५ जला 


हो जाना चाहिए कि जो वुछ जापान में हुआ उसकी पुनरा- 
दृत्ति सारत में भी की जा सकती है ।” - रिपोर्ट मॉफ दि 
कमीशन फॉर लेजोस्लेशन ऑन टाउन एण्ड कष्टरी 
प्लानिंग; एड * २१ । 

४. प्राय: सहायता! गाब्द का बढ़ा उद्दार प्रयोग किया जाता 

हैं और इसमें वह बिनियोजन अथवा उधार भी शझामिकछ 
वर ली जाती ह जो, उदाइरणस्वरूप, विकासोन्मुख देशों 
को यंत्रों तथा उपकरणों के मध्य-कालीन निर्यात के रूप में 
दी जाती है। श्सके अतिरिक्त विकासोन्मुस देशों को 
फिलहार जो सहायता उपलब्ध है-विशेष कर कुछ यूगेपीय 
देशों से-बइ इतनी लघधु-कालीन है और उस पर ब्याज 
दर इतनी अधिक है कि उसे सामान्य वाणिज्य-उभधार से 
शायद ही अरूग किया जा सके |...” डाक्टर बी. के. मदान 
(रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशको का रिजर्व 
बैंक ऑफ इन्डिया बुलेटिन' के मई १५६३ के अंक में पृष्ठ 
६०९ पर प्रकाशित ३० भप्रेल १९६३ को दिया गया भाषण। 

५. भारत को जनगणना: १९६१ (१९६२ का पेपर नंबर १) 
पृष्ठ ४०३ और ४०९; तथा स्टेय्मेण्ट (विवरण) १५६ और १६; 
पृष्ठ २२ और २३ (रोमन में)। १९५१ को आधार (१००) 
मान कर १९६१ में आबादी बृद्धि का सूचकांक १२१.६९ और 
कामगारों की वृद्धि का सचकांक १३३.८१ था। यदि १९०९ 
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१०२ खादी ग्रामोद्योग 

सभी समस्याओं को एक साथ हल करने के महान्‌ 
दुस्तर कार्य का सामना करते हुए और वेसे परिणाम 
प्राप्त करने के लिए क्ृत-संकल्प-जिनकी प्राप्ति में हमसे 
अधिक विकसित देशों को भी अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल 
परिस्थितियों के होते हुए ज्यादा समय छगा-हम एक ऐसी 
आयोजन तकनीक का अनुसरण करते आ रहे हैं, जो 
एक माने में अनुपम तथा कार्यान्वित करने में अधिक 
कठिन हैं। यदि अन्य तरीकों से उक्त तरीका धीमी 
यानी मनन्‍्द गतिवाला है, तो इसके साथ ही कार्यान्वयन 
की प्रक्रिया में यहु कम कष्टदायक भी है और ज्यों ही 
हम इस अवसाद-उड़ान भरने यथा छलांग मारने की 
स्थिति-को पार करके आत्म-निर्भर' यानी अपने पैरों 
पर खड़े हो कर विकास करने की स्थिति पर पहुँच 
जायेंगे उसके बाद इसमें बहुत ही दृरगामी फल प्राप्त 
होने की सम्भावना है । प्राथमिकता किसे दी जाय ? इस 
प्रश्न पर कुछ लोग यह दलील देते हैं कि हमारे पास जो 
कूछ भी धन, सम्पत्ति है उसके समान वितरण और 
सबको रोजगारी देने के सवाल को सर्वाधिक प्राथमि- 
कता दी जानी चाहिए। दूसरों का कहना है कि समान 
वितरण बाद में भी हो सकता है और यदि निकट 
भविष्य में तीव्र गति से सम्पत्ति के सुजन या अन्यथा 
सम्पत्ति-सूजन के लिए आधार निर्मित करने की प्रक्रिया 
में वत्तमान आय सम्बन्धी असमानताएँ कुछ और भी' 








' वन लिन -नलकयान “मन 


. को आधार (१००) स्वरूप मानें तो आबादी का सूचकांक 
. १५९५९ में १७०,७० तथा १९६२ में १८३,४० आता है; बुल 
.. कामगारों का प्रातिशत्य इसी काल में १२६.५० से बढ कर 
. १६५,१४ हुआ । बुर आबादी में कामगारों का प्रातिशत्य 
१५९०१ में ४६.६१; १९९१ में ३५.१०; और १५९६१ में 
. ४२.५८ था। रोजगारी के विकास पर योजना-परिव्यय का 
.._ प्रभाव स्पष्ट है; दो योजनाओं में सार्वजनिक विभाग में हुए 
बुक परिव्यय (६५ अरब ६० करोड़ रुपये) में से सामान्य 
.. तौर पर कृषि कार्यक्रमों को १६ अरब ३१ करोड़ रुपये यानी 
:.. डानों सम्बन्धी कार्यक्रम पर हुए खरे के करीब २०.३ प्रति 
_ शत रुपये मिले; ओर उद्योगों को २६.५ प्रति शत; निर्माण 


२८५४ प्रति शत और सामाजिक सेवाओं तथा अन्यों को 
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.. “कार्यों को ६.३ प्रति शत; यातायात, भाण्डारीकरण आदि को 





: अवतुबर १९६३ 


बढ़ जाती हैं तो अन्तिम परिणामों के सम्बन्ध में हमें 
निराश होने की आवश्यकता नहीं । वे आगे कहते है 
कि उत्पादन-तकनीक के सुधार के दौरान प्रत्येक देश में- 
विभिन्न कालों में-प्रारम्भिक तौर पर कुछ बेरोजगारी 
अथवा श्रम-विस्थापन हुआ है, छेकिन उसके बाद उत्पादन. 
साधनों व रोजगारी का विस्फुरण, विस्तार हुआ है, 
होता है। ऐसा सुझाया जाता है कि जो परिवर्तन अब. 
हम कर रहे हैं उनका मूल्यांकन चन्द नये उद्योगोंया 
काम-धंधों के अतिरिक्त रोजगारी संबन्धी आंकड़ों अथवा 
बेरोजगारी की परिमाणात्मक शब्दावली में ही नहीं किया 
जाना चाहिए, बल्कि उनका मूल्यांकन उस जीवन मां 
के प्रति परिवर्तित, पुनः संस्कृत उपागम की गुणालव 
दृष्टि से क्रिया जाना चाहिए जिसने आज तक 
बेरोजगारी, गरीबी और सम्पत्ति-सुजन के अपर्याण 
साथनों का दुष्चक्र ही निर्मित किया है। 


सफलताएं 


उत्पादकता, रोजगारी और सम्पत्ति के समा 
वितरण के प्रतिस्पर्धात्मक दावों के प्रवाह में अपनी 
नैया को खेते हुए हमारे आयोजक दो पंच वर्षीय 
योजनाओं के दा वर्षीय' काल में पुनरत्पादतीय चर 
सम्पत्ति* का एक ठोस आधार निर्मित करने और 
१९५१ से लेकर पौच करोड़ व्यक्तियों को रोजगारी 





१८.१ प्रति शत घन मिला । कामगारों की विभिन्न श्रेणियों 
में हुई वृद्धि के सूचकांक से इसकी तुलना करने पर हमें पता. 
चलता है कि १५५१ को आधार (१००) मानने पर इशों 
की वृद्धि का प्रातिशत्य ४०.८६; खेतिहर मजदूरों का १४-१४ 

 बागानों, बनों आदि में रंगे श्रमिकों का २८; परेढे ता 
निर्माण उद्योगों के कांम में लगे कामगारों का ९०-५५ 
नि्मोण कार्य में छगे व्यक्तियों का ३९.०४; वाणिज्य और 
व्यापार में ३.८७; यातायात, आाण्डारीकरण, संचार मे 
३९.७५ और तीसरी अणी की सेवाओं या काम-घैधों में 

. व्यक्तियों का प्रातिशत्य ३२.३५ था। 

६. पुनरुत्पाइनीय चर सम्पत्ति १९२९-५० में १ खरब ४९ 
अरब 2८६ करोड़ रुपये से 'बढ कर १९६०-६१ में रे खल 
२१५ अरब ६४ करोड़ रुपये क बराबर हो गयी-थी। शी 











ग्रामीण रोजगारी और योजना 


अथवा लाभदायक काम-वबंधे प्रद्यन करने तथा तृतीय 
योजना” में अनुपातिक रूप से और भी तीकब् गति से 
रोजगारी के लिए उपयकत प्रावधान रखने में समर्थ 
हुए हूँ। यद्यपि चन्द हाथों में धन का संकेन्द्रण होने की 
अवश्यम्भावी प्रवृत्ति जारी है, तथापि उन व्यक्तियों 
के हाथ से, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन के दौरान 
विदेशी उत्पादकों का स्थान ले लिया है- और विकास- 
शील व्यय के अन्य हिताधिकारियों के हाथ से भी- 
अत्यधिक क्रय-शक्ति कम करने के लिए अनेक प्रकार 
के राज्य-कर-विषयक, वित्तीय और प्रश्ासनात्मक 
कदम उठाये तथा साथ ही साथ अपनाये जा रहे हैं। 


प्रविधि ओर रोजगारी 


यद्यपि विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि भारत 
में बुनियादी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प-रोजगारी की 
है, तथापि इस शक्ति का उपयोग करने के तरीकों के 
सम्बन्ध में बहुत मत-भिन्नता है। “राहत' की प्रकृृतिवाली 
. रोजगारी की जैसे के तैसे रूप में भरत्सना* नहीं की जाती, 
लेकिन जेसा कि अनुवर्ती अनुभव से प्रकट हुआ हैँ 
उससे देश की समग्र उत्पादकता अथवा सम्पत्ति में 
शायद ही कोई वृद्धि हो; इस आशा से इस प्रकार की 


"तट नननननननमननननकन न १५५3००० 


काल भें कुल चर सम्पत्ति अनुमानतः क्रमश: ३ खरब 
४९ अरब ४० करोड़ और ५ खरब २४ अरब ५ करोड़ 
. रुपये मूल्य की थी-रिजवे बक आफ इण्डिया बलेटिन; 
. जनवरी १९ 
७. महापंजीयक ओर केन्द्रीय सांख्यिकरीय संगठन द्वारा १९६१ 
में लगाये गये अनुमान के अनुसार हमारी आबादी १९५६६ 
में बढ़ कर ४५ करोड़ २० लाख; १०७१ में ५५ करोड़ 
५० छाख और १९०७६ में ६२ करोड़ ५० छाख तक हो 
जानेवाली है; इस काल में श्रम-शक्ति वृद्धि ७ करोड़ हो 
सकती है; मोटे तौर पर यह तृतीय योजना में करीब ९ 
करोड़ ७० छाख; चतुथ योजना में लगनग + करोड़ ३० 
लाख और पंचम योजना में तकरीबन ३ करोड़ हो सकती 
है ।-तृतीय पंच घर्षाय योजना; ए5 : ९५६ ७५० । 
८. देखिए रिजदे बंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन; 
सितम्बर १९६२ | 


१०३ 


रोजगारी का निर्माण या विस्तार करने के विचार 
को कि जब उसका विस्तत रूप सामने आयेगा तो 
अपने विशाल पेमाने मात्र से ही वह उस चीज की 
प्राप्ति कर छेगा, जोकि “उत्पादनशील' रोजगारी छोटे 
पैमाने पर प्राप्त कर सकती हैं, उन व्यक्तियों की 
ओर से जायद ही प्रोत्साहन मिले जो तत्काल की 
अपेक्षा आगे की सोचते हैं तथा इस बात में दृढ़ विश्वास 
रखते हैं कि प्रति कर्मी उच्च उत्पादकता प्राप्त करने 
के लिए बेहतरीन तकनीकों के व्यवहार से इन्कार 
करना स्वयम्‌ 'प्रगति' की जड़ में कल्हाड़ी मारना है । 
पहले से ही यह तक मानते हुए कि शांति के समय 
में विकसित देश बेहतरीन उत्पादन-तकनीकों का व्यवहार 
करके बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन करने में 
अभी तक समर्थ नहीं हुए हैँ, बड़ा जोर देकर यह 
दलील दी जाती हैँ कि यदि वे देश असफल रहे हैं 
तो इसका कारण श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 
प्राविधिक सफलताएँ प्राप्त करना इतना नहों हें, 
जितना कि मानवीय संस्थाओं तथा वृत्तियों का असफल 
होना, जिनसे मार्गदर्शन मिलता है एवम्‌ जिन पर 
मानव व मशीन*? का उपयोग करने के बड़े भारी 
काम का उत्तरदायित्व हैँ 
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०, इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा रोजयारी का विस्तार 
करने के लिए १०५३ में जिस ग्यारह-खुत्री कार्यक्रम' का 
घोषणा की गयी थी, उसका उल्केख किया जा सकता है। 
उद्याइनशील रोजगारी निर्मित करने के लिए “अरुढ़िवादी' 
तरीकों का इस्तेमाल करने सम्बन्धी प्रस्ताव की अनेक 
अयशास्त्रियों ने उसे बेरोजगारी के समान ही कह कर 
आल्लेचना की है। -भवतोष दत्त : एसेज इन प्लान 
इकनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेण्ट एण्ड अनऑर्थोडोक्स 
मेथइसः शीपक लेख ।* 

०. “मार्गावरोधक यन्त्र युग का नहीं, बल्‍्की द्रव्य-विषयक 
युग का अस्तित्व है। काम्यार असहाय रूप से मशीन से 
बंधा हुआ हैं और हमारी संस्थाएँ तथा रीति-रिबाज मशीनें 
से इस लिए आक्रांत एव अपक्षरित होते हैं कि यन्त्र का उप 
योग पैसे के किए होता है। हम उस प्राचीन पंथ से चिपन्त 
हैं. वे विचार और नावनाएँ अभिव्यक्त करते हैं, जिनका 












































१०४ खादी ग्रामोश्ोग : 


सरकारी दृष्टिकोण* १ परिपूर्णत: उक्त सिद्धान्त को 
स्वीकार करता है--और, स्वयम्‌ योजना आयोग द्वारा 
. स्वीकृत' चन्द अपरिहार्य प्रशासनात्मक मन्दता को 
छोड़ कर-तथा यंत्रों के आयात व निर्माण पर बड़ा 
जोर देता है, विशेष कर उन उद्योगों के लछिए जो 
पूँजी-प्रधान होने चाहिए और उस गति से उत्पादन 
करें कि फरूत: न केवल घरेल मांग पूरी हो, बल्कि 
निर्यात के लिए भी पर्याप्त सामान बचा रहे। जैसा 
कि पिछले दशक के रिकार्ड से पता चलता हे कि 
यंत्रों का आयात अन्य प्रकार की आयातित वस्तुओं से 
बहुत अधिक हुआ हूँ और वतंमान विदेशी मुद्रा के 
संकट का कारण भी बहुत कुछ इन यंत्रों का आण्त 
ही है, जो भविष्य में उत्पादकता-वृद्धि के लिए निस्संदेह 
एक ठोस आधार निर्मित करता है।१* 
विविध उद्योग 
इसके साथ ही योजना आयोग अतिरिक्त जन-शक्ति १ १ 
को काम देने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर 













































































प्रभाव नहीं है; क्योंकि आज भी इमारी निष्ठा पर रुपयेपैसे 
सम्बन्धी लाम-हानि का 8 2 ।! हुआ है।”-जॉन डिवे 
([06४०५) : दि हाउस डियाइडेड अगेन्स्ट इटसेल्फ । 
११. बेकारी की समस्या और उसके समाधानाथ तीन उपागर्मों-- 
. लूघ उद्योगों के जरिशे काम का विस्तार करने के किए 
रोजगारी के अवसरों का घिस्तार, ग्रामीण विद्यती- 
. करण ओर ओद्योंगीकरण तथा ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम 
. का संगठन - के प्रसंग में योजना आयोग का मत है 
“उत्पादन की नयी तकनीकों का समावेश करने पर शुरू 
की अवस्था में रोजगारी में कमी भी हो सकती है। 
यह अपेक्षा की जातो हैँ कि ग्रामीण अर्थ-ध्यवस्था में 
पुनः प्राण एूकने को दृष्टि से उल्हेखनीय दूरगामी फल प्राप्त 
होंगे/”--तृतीय पंच घर्षोय योजना; १४; १६१। 
१९. सन्‌ १७९८-५९ ओर १९६१-६२ के दौरान हम ने अनु- 
_सानतः दुल ४० अरब रुपये की आयातित सामग्री में से 


'९ अख रुपये के यंत्र तथा सभी अणियों के यातायात उप- 
करणों का आयात किया । 


१२, तृतीय योजना के दौशान भतिरिक्त गेर खेतिहर रोजगारी का 
































हमारे जीवन की वर्तैमान कार्येशीलताओं पर कोई वास्तविक 





अक्तूबर १९६२ 


भी विचार करता हें और साथ ही साथ कुटीरोद्ोगों 
के 'कृषि-प्रकार' 'पुरक उद्योग, 'सेवा प्रकार' के कुटीर 
उद्योग आदि तथा सम्बद्ध कुटीर एवम लघु-स्तरीय 
उद्योगों पर जोर देता हैं, जोकि अपेक्षा की जाती... 
है कि प्रारम्भिक अवस्था में उपयुक्त संरक्षण प्रदान 
करने पर पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता सामग्री उत्ादित 
कर सकते हैं तथा प्रति कर्मी मामृठी विनियोजन मे 
काफी संख्या में पूर्ण और अद्धं-बेकार जन-शक्ति को 
काम दे सकते हैं। परम्परागत या अम्बर चरखा, हाथ... 
करघा आदि को प्रोत्साहन देना, और संगठित क्षेत्र के 
साथ 'संयुकत उत्पादन कार्यक्रम' बनाना पिछले दक्ष में 
उठाये गये तथा तृतीय एवम्‌ अनुवर्ती योजनावधियों 
में सघन रूप दिये जानेबाले कदमों यानी उपायों के 
प्रमाण हैं। 


गाँवों में रोजगारी की समस्या क्‍ 
गौवों में बेरोजगारी की समस्या जितनी बड़ी और 
जिस प्रकार की है, वह तो हूँ ही, छेकिन इस दुर्भाग्य 
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अनुमात लगाते हुए (बुर ९ करोड़ ५ छाख ३० व्यक्तियों 
को काम देने की संख्या में से ६७७ छाख ५० इजार की प्रत्या 
रोजगारी के लिए गणना की जा सकेगी और शेप ९६ प्रतिशत 
विकास कार्यक्रमों के परोक्ष हितापिकारियों के रुप में 
वाणिज्य तथा व्यापार में काम प्राप्त कर सकेंगे) योग 
आयोग ने नव निर्माण कार्य, पहके से जारी काय॑ 
और परोक्ष रोजगारी के सम्बन्ध में भी रोजगारी वें 
लिए अमूमन तौर पर रोजगारी-निवेश-अनुपात का हिसाब 
लगाया है। नव निर्माण कार्य में रोजगारी के हिए 
(१) सिंचाई परियोजनाओं में प्रति एक करोड़ रुपयोंके 
पीछे ७,००० मनुष्य-वर्षा का अतुपात है; (२) शक्ति परि 
योजनाओं में प्रति एक करोड़ रुपयों के पीछे १,६०० मतुष्यः 
वर्षों का; और (३) यातायात निर्माण-बिशेष कर रेलवे में 
१,९०० मनुष्य-वर्षों का अनुपात है। पहके से जारी रोजगारी 
के सम्बन्ध में स्‍्वमावत: बहुत भिन्न, विस्तृत अनुपात अर 
होता है। छबु-स्तरीय उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगारी देंगे 
. का मतलूब है औसतन ५,००० रुपये का निवेश; 

के सम्बन्ध में इसका अथे है १,५०० रुपये का निवेश 
रेशा तथा रेशम उशोग के लिए अमूमन तौर पर १,९०९ 














ग्रामीण रोजगारों और योजना १०५ 


बर्बादी को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाये गये 
हैं अथवा उठाये जानेवाले हैं, उनसे वह दूर नहीं हो 
सकेगी। यह मानते हुए कि परिवार नियोजन के लिए 
जो सोहेश्य कदम उठाये गये तथा उठाये जा रहे हैं उनसे 
निरपेक्ष रूप से बढ़नेवाली आबादी का कुछ अंद ही 
प्रभावित होगा। हमारे सामने समस्या-जहाँ तक 
उत्पादन तकनीक का सवाल हँ-इस प्रकार के उत्पादनों 
के सम्बंध में पंजी-प्रधात उपकरणों और जन-शक्ति 





रुपये। दीघ ओर मध्य-स्तरीय उद्योगों के सम्बन्ध में सी 
अलग-अलग सिद्धान्त या कसोरटियां होंगी। इस्पात उद्योग में 
आवश्यक प्रति व्यक्ति १,६०,००० रुपये; उवंरक उद्योग में 
४०,००० रुपये; यंत्रोपकरण उद्योग में २५,००० रुपये; मारी 
यंत्र निर्माण उद्योग में ९१,००,००० रुपये; कोयडा खुदाई व 

- मगीन उद्योग में ६०,००० रुपये विनियोजन का अनुमान हैं । 
(तृतीय पंच वर्षीय योजना--पृष्ठ : ७५३-७५७)। द्वितीय 
योजना में प्रति कर्मी कुछ १०,४०० रुपये का निवेश क्रिया 
गया था। उसके समक्ष तृतीय योजना में ९,७०० रुपये का 
अनुमानित निवेश डाक्टर ए. वैद्यनाथन ( इन्क्रीजिय दि 
इम्प्लॉयमेण्ट पोर्टेंसियल : प्रॉबुलम्स इन दि थडे प्लान, 
ए क्रिडीकल मिसेलनी) । पश्चिम बंगारू के प्रावि- 
पिकाथिक सर्वेक्षण के माछ्यातों के अनुसार १५६१-०९ के 
दौरान दीर्घ-स्तरीय उद्योगों के विकास से ७३,५०० व्यक्तियों 
को काम मिलेगा और विनियोजन होंगे ९ अरब ३७ करोड़ 
८२ लाख रुपये । इ7 प्रकार प्रति कर्मी विनियोजन ३२,३०० 
रुपये होगा। वर्तमान अभियांत्रिक उद्योगों के विस्तार में 
३ अरब ८४ करोड़ ३० छाख रुपये के विनियोजन की आव- 
इ्यकता पढ़ेगी। इन उद्योगों में ३५,५०० व्यक्तियों को काम 
मिल संकेगा। प्रति व्यक्षि विनियोजन करीब १,०७,००० 
रुपये आता हैं। नंये लबु-ह्तरीय उद्योगों में ६,४०० व्यक्ति 
लग सकेंगे और विनियोजन होंगे ११ करोड़ ६५ लाख रुपये । 
प्रति कर्मी निवेश करीब ६५,००० रुपये आता है। बुर 
मिला कर १,१६,८०० कामगार्ों को काम देने के लिए बुर 
पूँजी परिव्यय ६ अरब ६३ करोंढ़ ८१ छाख रुपये हागाः 
प्रति कर्मी विनियोजन ५७,००० रुपये आता है। पश्चिम 
बंगाल के राज्य सांख्यिकीय केन्द्र के भूतपूर्व निर्देशक द्वारा 
लिखित “ए डिजाइन फौर डेवलपमेप्ट ऑफ विलेज इण्ड 
च्टीज इन वेस्ट बेगाल ? भी देखिए, पेराआ्माक १९%. ९१-१९.५ । 
४. परिबर्ततशील समय के साथ हम “नितान्त मांग-रहितावस्था' 


के बारे में अब प्राथमिकता निर्घारण की रहेगी 
जोकि-चन्द विशिष्ट प्रकार के भारी और बुनियादी 
उद्योगों अथवा अन्य ऐसे उपभोक्‍ता उत्पादनों** के 
विपरीत जिनके लिए निर्यात बाजार निर्मित करने की 
हमारी योजना हँ-त्रिशंक के समान बीचवाली स्थिति 
में हैं। सभी क्षेत्रों में प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने 
का सामान्य विचार जबकि अविवादास्पद हैं वहा वर्तमान 
अल्प-रोजगारी-स्तर, औद्योगीकरण की स्थिति प्राप्त) * 
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से बाइर आ रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में पाश्चात्य विक्रेताओं 
ने प्राच्य-निवासियों पर दोषारोॉपण किया है। यद्वपि हम 
इस बात के प्रति सचेत हैं कि 'मांगें बनावटी रूप से निर्मित 
की जाती ई! ओर आधुनिक उच्यांगरेत्ा मांग के सजन- 
कर्ता! हैं, फिर भी इम यथा सभव 'तेते पांव पस्ारिये जेती 
चादर होय” के मुताबिक उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए 
उत्सुक हैं, जो कभी ऐसो-आराम का चीजें समझी जाती 
थीं। और, इससे नि३चय ही विख्तृत आर्थिक गतिविधि के 
लिए क्षेत्र निर्मित होता है । 


१५. सनू १८०० में विश्व जन-संख्या का अनुमान ९० करोड़ 


५६ लाख होने का लगाया गया था। यूरोप में १८ करोढ़ ७० 


लाख: उत्तरी अमेरिका में ५७ लाख; मण्य ओर दक्षिण 
अमेरिका में १ करोड़ ८५ लाख; अफ्रीका में ५ करोड़ ओर 
एशिया में ६० करोड़ २० लाख की आबादी थी । सन्‌ 
१९३६ में विश्व जन-संख्या ५ अरब ११ करोड़ ५८ लाख 
थी और उक्त भूभागों की ऋमशः ५३ करोड़ ३० लाख; 
१४ करोड़ ३ लाख; १२ करोइ ५३ लाख; १५ करोड़ १२ 
लाख और १ अरब १५ करोड़ रे३े लाख । यह गनुमान 
लगाया जाता है कि सन्‌ २००० तक यूरोप तथा उत्तरी 
अमेरिका की आबादी प्रायः स्थिर रहेगी, अफ्रीका ओर 
एशिया की जन-संख्या क्रमशः २५ करोड़ एवस्‌ ९ अरब 
५० करोड़ हो जायेगी। 

८४, ....--किसी बबोदित राष्टू का ओद्योगीकरण ज्यों-ज्यों 
विकसित होता है, आगे बढ़ता है ओर खेतिहर आबादी 
का गैर खेतीहर आबादी के प्रति अनुपात धट्ता है, तो 
आर्थिक बिकास के एक ऐसे बिन्दु पर पहुँचा जा सकता 
है जब कि प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादकता भी नियत 
योग्ग अतिरिक्त मार की ग्राप्ति नहीं करवा 
सकती । -बलड रिसोर्सेस एण्ड इष्डस्ट्रीज; रे : १५८ । 






















































































१०६ खादी ग्रामोद्योग 
करने से पूर्व बहुत अधिक जन-संख्या वृद्धि और अन्यत्र 
स्थानों में विकास के सन्दर्भ में हमारे निर्यात व्यापार 
का भविष्य बहुत उज्ज्वल न होने की दृष्टि से ऐसा 
लगता है कि हमें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि 
ऐसे कौन-से क्षेत्र हैं जहाँ यांत्रीकरण करना तथा पूँजी- 
प्रधान तकनीकों का अपनाना नितानत परमावश्यक हे 
और कौन-से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ऐसा बिह्कूछ नहीं 
किया जाय । 
भूमि-उत्पादकता में वृद्धि 

यद्यपि हम इस बात से बिल्कुल सहमत हो सकते 
हैं कि संयकत राज्य अमेरिका, रूस या अन्य यूरोपीय 
देशों के समान यांत्रीकरण (पशु-शक्ति से चलनेवाले 
उपकरण नहीं बल्कि अचेतन शक्ति से संचालित उप- 
करण, जैसे ट्रैक्टर आदि) और विज्ञान का बेहतरीन 
उपयोग करने से न केवल हमारे लिए खाद्यान्न एवम्‌ 
सम्पत्ति की प्राप्ति होगी, बल्कि आगे चल कर निर्यात 
करने के लिए अतिरिक्त सामग्री भी बच सकेगी और 
साथ ही साथ काफी संख्या में लोग गर खेतिहर काम- 
धंधों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, तथापि वर्तमान 
अवस्था में यदि हमें, उदाहरणार्थ, कृषि क्षेत्र में किसी 
निश्चित श्रम तथा विज्ञान-जोकि निदचय ही यांत्री- 


६, “सन्‌ १८५० में साधारण अमेरिकी सप्ताह में ७० घंण्टे काम 
करता था; आज वह ४३ घण्टे काम करता है। उस वक्त 
एक अमेरिकी कृपक १.८ अश्व-शक्ति के बराबर पशु-शक्ति 

... को उपयोग करता था; सन्‌ १९४० में प्रति खेतिहर कामगार 

. २७.८ अछ्व-शक्ति के बराबर शक्ति का इस्तेमाल हुआ । 
.. इसमें यांत्रिक शक्ति २६.६ और पशु-शवित मात्र १.५ 
 अडब-शक्ति के बराबर थी। सन्‌ १९३५ में प्रति व्यक्ति 
दनिक ऊर्जा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में १२.२७ 
“शक्ति घण्टे था और कनाड़ा में ९५.७५; चीन में 

5,४१६ तथा भारत में ०.४५ अरव-शक्ति घण्टे। यांत्रिक 

. शक्ति का उपयोग कर एक कृषक २४ घण्टे में उतना काम 
.. कर सकता है, जितना कि उसके बिना काम करनेवाला 
: दूसरा किसान ९० दिन में करता है। ...... श्रम की बचत 
करनवाले साधन वहाँ सर्वाधिक फलीभूत होते हैं जहाँ उसकी 

कमी है |...सामान्‍्यतयः यह कहा जा सकता है कि जहाँ 


: अक्तूबर १९६३ 
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करण का पर्याय नहीं हुँ-का उपयोग करते हुए उच्च 


उत्पादकता और उसी उत्पादकता के लिए श्रम की 


बचत करनेवाले यांत्रिक साधनों के प्रयोग के मध्य 


किसी एक का चुनाव करना हो तो सम्भवत: तरजीह 
प्रथम को ही दो जायेगी। जैसे हम बहुत आगे चढ़ 
द्वर प्राप्त होनेवाले छाभों की चिन्ता न करते हुए 
लागत और श्रम-विस्थापन के आधार पर ट्रैक्टर, फसल 


कटाई मशीनों आदि के उपयोग को खारिज कर पुराने . 
हल व बैलगाड़ी को तरजीह देते हैं; बसे ही उन्नत बीज, . 
उबरक, जल, संयुक्त खेती, बेहतरीन भषारण-पद्धति, 


खेतों का आकार बढ़ाने आदि जैसी बातों से ऐसा 


लगता है कि हम यह अवध्यम्भावी बात स्वीकार 


करते हैं कि समस्या श्रम बचत करने की उतनी 
नहीं हैं जितनी की भूमि की उर्वेरकता बढ़ाने की। 
यांत्रीकरण की समस्या 


व्यस्त मौसम में लम्बे समय तक दिन भर कमर 
तोड़ देनेवाले श्रम-साध्य काम में छगे देश के 


अधिकांश कृषकों को जहाँ निस्‍्संदेह आराम" की 
वहीँ इस बात से भी हर कोई सहमत 
होगा कि उनकी (और इसलिए समग्र देश की). 


आवश्यकता 





हि अमन नम रन अर न 











सेवा अथवा इमदाद के लिए यह बेहतर होगा कि _ 


हैलजअकत- की  "नहिधारअआत//पकत अमन की अवलमले »जी-०++- 


भूमि की पर्याप्तता है वहाँ यांत्रीकरण सर्वाधिक उपयुवतत 
हैं और जहाँ भूमि अपेक्षाकृत कम है वहाँ खेती में 


पिज्ञान का प्रत्यक्ष व्यवहार अधिक उपयुक्त जान _ 


पड़ता है ।...याँत्रिक श्रम-बचतकारी साधन जन-शक्ति को 
स्थान लेते हैं और प्रति व्यक्ति अधिक क्षेत्र पर खेती करने में 
समर्थ बनाते हैं।...विशान प्रति एकड़, प्रति पोधा, 
प्रति पदश उत्पादकता बढ़ाने की ओर अभ्मसर करनेवाल 
है। विजश्ञन कृषि को सघन बनाता है और य॑त्र उसका विस्तार 
करते हैं। प्रति एकड़ अधिक उत्पादकतावाले देशों में 


श्रम पर अधिक खर्च की क्रिसी अंश में कम भूमि के 
इस्तेमाल के रूप में क्षतिपूर्ति हो जाती है ।”--बहडे रिसो- 


सेंत एण्ड इण्डस्ट्रीन; १४: १५८ | अमेरिकन रिव्यू 
के जुलाई १०६३ के अंक के परिशिष्टांकृ-व्यू पॉहिण्ट ऑन 


इकनेमिक एड़-में ई. जे. लाँग का 'अल्प-विकसित देशों में ः 


भूमि-सुधार का भार्थिक आधार! विषयक लेख भी देंखे। 




















ग्रामीण रोजगारी और योजना १०७३ 


वर्ष के शेष महीनों में उन्हें जो मजब्रन बिना काम 
के बेठा रहना पड़ता है उससे मुक्ति दिलवायी जाय । 
अत्यन्त व्यस्त महीनों में आराम निस्‍्संदेह आवश्यक हैं 
लेकिन यदि इसका मतलब एक ओर दैक्टर, फसल 
कटाई यंत्र तथा ईवन-तेल' पर विदेशी मुद्रा खर्च 
होती है तथा दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों में बेरोज- 
गारी फंलती है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि 
हम वेसा कर ही नहीं सकते | इस सैद्धान्तिक सम्भाव्यता 
की बिना परवाह करते हुए कि हमारे पास निर्यात 
योग्य अतिरिक्त सामग्री बच सकेगी, हमें उक्त बात 
अव्यावहारिक होने की वजह से खारिज करनी पड़ेगी । 
गैर खेतिहर उत्पादन के इस प्रकार के मदों पर उक्त 
तक का प्रयोग करते हुए, जिनमें यांत्रीकरण करने से 
समग्र उत्पादन में वृद्धि नहों होती या जिनमें हमारी 
घरेल मांग से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं 
है, लेकिन केघल श्रम की बचत होती है, हमें यह निर्णय 
करना पड़ेगा कि हम किस हद तक घिदेशी मुद्रा में 
कमी करते और अतिरिक्त बेरोजगारी निर्मित करने 
की दोहरी हानि बर्दाइत कर सकते हैँ। इस तथ्य का 


हमारी वर्तमान अवस्था से कोई ताल्‍्लक नहीं है कि 
इंग्लेण्ड या अन्य यूरोपीय देशों में भी इसी प्रकार की 
संक्रणमकालोन बेरोजगारी की स्थिति उदन्नीसवोीं 
शताब्दी१ के प्रारम्भिक काल में आयी थी। 

इस क्षेत्र में एऐपमा लगता हे कि अब तक जिस 
नीति का अनुसरण किया गया है उसमें करू स्पप्टता 
का अभाव हैँ। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र की 
समस्याओं के संबंध में पिछले दशक में हमने जो प्रयास 
किये हैं उनके बावजूद कछ ऐसे कारणों की वजह से, 
जिन्हें समझा जा सकता है, हमारा ध्यान बड़े उद्योगों की 
ओर निदर्शित होता है । विकास की यह पद्धति बहुत 
कुछ उस पद्धति से मिलती है, जिससे हो कर पाइचात्य 
देश गुजरे हैं।१* 
प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग 

यह मानते हुए कि ग्रामीण औद्योगीकरण का सर्वोपरि 
इलाज विजली है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए 
कि विकेन्द्रित औद्योगीकरण के लिए यह नयी सहायता 
नव सम्पत्ति निर्माण में लगे और उन उद्योगों का स्थान 
लेने में नहीं जोकि काफी तादाद में श्रमिकों को लगाये 





१७. देखिए जॉन सेविल (59076) : रूरल डिपोपुलेशन 
इन इंग्लेण्ड एण्ड वेल्स $ १८५१-१९५१ (अध्याय 
एक-- दि हिस्टोरीकल पैक थराउण्ड). ..“उन्नीसर्वी शताब्दी 
के दोरान अमेरिकी खोज-वेत्ता जिन समस्याओं का सामना कर 
रहे थे उनमें श्रम की कमी, स्थान आधिक्य और समय की कमी 
की समस्याएँ मुल्य थीं .... इस तमाम प्रगति के बावजूद 
दोनों महाथुद्धों के बीच के बीस वर्षो की अवधि में अधिकांश 
काल में समूचे पाइचाल संसार में कृषि अत्यधिक दुरावस्था 
में थी; और उसे अप्राकृतिक साधनों के जरियि जैसे के तैसे 
रूप में जीवित रखा जा रह्य था।?” --- बल्ड रिसोसेस 
एण्ड इण्डस्ट्रीन; एण्ठ : ९६१३ | 


३८. “निर्सन्देह आज के भारतीय जीवन में भूमि सम्बन्धी समस्याएँ 


सब चीजों के केन्द्र में निहित हैं। आमीण आय में महान 
वृद्धि-नऔर अपेक्षाकृत बेहतर वितरण-किये बिना उद्योग 
का परिपूर्ण विकास नहीं हो सकता; क्योंकि भूमि सम्बन्धी 
गरीबी परिमागाग्मक दृष्टि स विशाल आन्तरिक बाजार को 
प्रभावक मांग को बुरी तरह सीमित कर देती हैं ओर अनवरत 





न्‍मजफील नल नलन + “लक “८ नननिपिलिक-पबत नर मनन» «न्‍मकतमान तन आने. 


रूप से भूमिहीन अबववा अल्प-रोजगार प्राप्त झ्रामीण श्रमिकों 
की संख्या या तो पूर्ववत्‌ बनाये रखती है अथवा उसमें वृद्धि 
करती हैं तथा इस प्रकार कामगार का पारिश्रमिक न्‍यून बनाये 
रखती हैं एवम्‌ जीवनावस्था ऐसी बदत्तर कि उसका बखान 
नहीं किया जा सकता, ओर जैसा कि स्वाभाविक परिणाम 
निकलता है उसकी कार्यक्षमता बहुत ही निम्न । ...इस क्ांति 
(भारत में) के प्रगेताओं , शहरी मध्यम वगे और नये व्यापारी 
उद्योगपतियों, के लिए मिलें, कारखाने, बिजली घर ही 
बड़ी चीजें हैं और राष्ट्रीय गव॑ का पोषण करती हैं । 
यह पर्याप्त रूप से वध है। बच्चें कि इससे उस 
सर्वाधिक महत्वपूण तथ्य की अक्देल्तला न हो कि 
भारत के खेतों में ही उसका अन्तिम भविष्य निहित हैं 
और यह कि स्वयम्‌ ओद्योगिक विकास भी सुसंयोजित 
तथा संतुलित हो, जोकि फ़िल्द्याल स्पष्टतः नहीं ईं । इसका 
अत्यन्त असमान विकास सम्भवतः बुछ तो राष्ट्रीय देन के 
कारण हैं, लेकिन अधिकांशतः इसके सामाजिक इतिहास के 
कारण।”--शओ. एच. के. स्पट : इंडिया एण्ड पाकिस्तान। 
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१०८ 


हुए हैं तथा समाज की चन्द आवश्यकताओं को पूर्ण 
कर रहे हैं। यह सच है कि नये उद्योगों और पुराने तौर- 
तरीकों से काम चलाते आ रहे उद्योगों के बीच बिल्कुल 
सही-सही सीमा निर्धारित करना कठिन हैँ, फिर चाहे 
वे अछग-अछूग सामग्री का इस्तेमाल करते हों अथवा 
एक समान माल का। जिस प्रकार संयुक्त राज्य 
अमेरिका में पेट्रोल की खोज से इंग्लेण्ड के कोयले की 
खानों का काम करनेवालों में बहुत बेकारी फैल गयी 
थी अथवा जम॑ंनी में संश्लिष्ट रंजकों की खोज से 
भारत में 'इण्डिगो' की खेती समाप्त हो गयी थी, उसी प्रकार 
बिजली-चालित आरा ग्रामीण बढ़ई के पुराने भरे का 
स्थान ले लेगा; कुम्भकारी के स्थान पर अल्यूमिनियम 
आ धमकेगा या प्लास्टिक उद्योग के सामने धात्विक 
खिलौने बनानेवाला ग्रामीण घुटने टेक देगा; लोहे की 
चहरें ग्रमीण छोहार का हक छीन लेंगी; और इसी 
प्रकार मोटर गाड़ियाँ। असंख्य ग्रामीण बैल गाड़ियों 
को बेकार बना देंगी। 

जब हम यह देखते हैं कि हाथ धान कूटाई अथवा 
तेल प्रानी (या अन्य ऐसे ही कृषि प्रकार' के उद्योग जो 
अतिरिक्त सम्पत्ति के निर्माण में नहीं बल्कि कुछ निरिचित 
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१९, ग्राम और रुवु स्तरीय उद्योग (छितीय पंच वर्षीय योजना ) 
समिति (१९५५) ने आयोजित विकास की प्रक्रिया मे 
और अधिक प्राविधिक बेरोजगारी से बचने की' 

.. बांत पर जोर दिया था। तृतीय पंच वर्षीय योजना 
(पृष्ठ :४४३) से यह प्रकट होता हैंकि १५५८ के चावल 
. कुठाई उद्योग (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तगत दुछ 

..निदेश होते हुए भी उक्त अधिनियम के बुछ मुल्य इरादे 

. राज्यों भें पूरे नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पश्चिम 
. बंगाल की १९५१ की जनगणना (खण्ड ६, भाग १-४: 

*.. रिपोर्ट) और “४ डिसीजन फोर डेवलपमेण्ट ऑफ विलेज इण्ड- 

स्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल” (१९५९) के पृष्ठ १५४-१ ५५ भी 

.. देखिए। परिचम बंगाल में १५०१ में अनाज-व दाल प्रशोधन 
उद्योग में १२,९०० पुरुष और १,९५०,२८० खस्कियां (कुल 

-  २,०२,७८०) थीं, उनमें से १०५९ में २३,२७० पुरुष और 
८८,९४० महिलाएँ (कुल १११,४१०) ही थीं। पश्चिम 
बंगाल में ९९०१९ मे गेर खेतिहर वगो। की ९०,६१,८७६ 


खादी ग्रामोलोग : 





अक्तूबर १९६३ 


तादाद में सामग्री का प्रशोधन करने में ही छगे थे) 


के स्थान पर पिछले कुछ वर्षों में डीजल अथवा 


बिजली से चलनेवाले यंत्र ( यद्यपि हरूघु स्तरीय 
उद्योग) आ गये हैं, जबकि सिफारिश या सुझाव "१ 
इसके विपरिद थे, तो हमें कम से कम देश के अधि- 


क्रांश भाग*” के सम्बन्ध में महिलाओं की रोजगारी 
का सूक्ष्म निरीक्षण करके यह देखने की आवश्यकता है 


कि क्या पिछले दशक में सामाजिक अवस्थाओं में इता 


परिवर्तन हो गया है कि आर्थिक कार्यशीलता के जि , 
क्षेत्र में पहले महिलाओं का नियंत्रण था उससे काफी 


संख्या में उन्हें हटा कर तथा मात्र पुरुषों पर निर्भर 


बना देना आवद्यक हो गया। यदि यह मान हिया 
जाता हूँ कि “शुरू-शुरू में नव उत्पादन-तकनीकों के 
समावेश से रोजगारी कम हो सकती है, आशा है कि 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पुनः प्राण फूँकने की दिशा. 


आगे चल कर उनका उल्लेखनीय लाभ सामने आयेगा 
(तृतीय पंच वर्षीय योजना; पृष्ठ : १६१) तो भी कह 
पूछा जा सकता है कि यदि परम्परागत उद्योगों का 
यांत्रीकर५ *१ जारी रहता है तो बाद में गेर खेतिहर 
क्षेत्र में किस प्रकार के काम-धन्धे उपलब्ध होंगे ! 


'कस्कलभ कक आम 





हिलाएँ स्वावकम्बिनी थीं; १९५९ में उनकी संख्या पटक _ 
६,०९,१२२ हो गयी थी। दी स्तरीय उद्योगों में १९७ मं 
८५,४५७ महिलाएँ ही थीं, जबकि १९०१ में ६१,३००ीं। 


यह अन्तर इतना बड़ा है. कि उसकी अवह्देलना नहीं वी जे 
सकती । १०६१ में हुईं पश्चिम बंगाल तथा अन्य कई एब्ये 
की जनगणना से भी उक्त तथ्य की परिपुष्टि होती है। 


२०, भारत की जनगणना, १९६१ (पृष्ठ : २५-३१-संख्यां ५३ पा 


अ््लकसअकिकक। अपन तक 
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अक्षरों म-१५६३ का पेपर नम्बर १) : महिलाओं की रोजगार 


भें सामान्य वृद्धि होने के बावजूद--अधिकांशतः की के 


में--१५५१ से कुछ श्रेणियों के काम-घंधों में उल्हेहतीय 


कमी आयी है तथा १०६५१ में उस कमी की गति और गी 


तीत्र बन गयी। ह 


२९. संयोगवश, अम्बर या परम्परागत चर्र्खे में जो दुछ | 


कमियां हों और निर्यात बाजार प्राप्त करने के ढिए संग 
. सूती मिलों में जो भी सम्भाव्यता हा, हमें रिजर्व बंकी और 


इण्डिया के प्रतिवेदन (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेट. । 





ग्रामीण रोजगारी और योजना १०९ 


यह सच है कि पिछले चन्द वर्षों में कृषक आबादी 
के एक वर्ग ने-उस वर्ग ने जिसके पास पर्याप्त जमीन 
थी और उस पर वह बाजार में बेची जाने योग्य अति- 
रिक्त सामग्री पदा कर सकता था-क्षषि उत्पादनों की 
कीमतें अधिक होने के कारण कुछ नकद छाप प्राप्त 
किया है । किन्तु उस रकम का इस प्रकार के उद्योगों 
को प्रोत्साहन देने के लिए जिनमें सभी ग्रामीण भाग ले 
सकें, उपयोग करने के एक निश्चित और सुदृढ़ तथा 
सोह्ेश्य प्रयास के अभाव में उन चन्द कृषकों की वह 
रकम या तो और अधिक जमीन प्राप्त करने ( अधि- 
कांशत: गरीबों द्वारा धनवानों को निराश हो कर बेची 
गयी जमीन ) में अथवा ट्रांजीस्टर रेडियो, तेल-फूलेल, 
साबुन तथा अन्य इसी प्रकार की फैन्सी चीजें खरीदने 
में या फिर मुकहमेबाजी में जाती हे । जहा यह स्वीकार 
किया जाता है कि ग्रामीणों को उन चीजों का इस्तेमालू 
करने का पूर्ण अधिकार है जिन तक आज तक शहरी 
व्यक्तियों की ही पहुँच थी (और जब तक गाँवों से 
अतिरिक्त आय प्रवाहित नहीं होती उद्योग नहीं फल- 
फूल सकते) तो भी औद्योगिक शहरों और खेतिहर 
ग्रामों के मध्य आज जिस प्रकार के व्यावसायिक 
सम्बन्धों की प्रवृत्ति हैं उससे यह बात सामने आती 
प्रतीत होती है कि असंतुलन अब भी जारी है एवम्‌ 
सामान्यतः: उसका झुकाव ग्रामीणों के विपक्ष में ही 
अधिक हे। द 

यदि चंद पेसेवाले ग्रामीण अपने गर मौसम के, 
बिना कामवाले महीने चाहे जिस ढंग से व्यतीत करना 
बर्दाश्त कर सकते हैं तो भी अधिकांश भूमिहीन कृषकों 
और बहुत कम जमीन के मालिक किसानों के लिए ये 


के माच १९६२ का अंक देखिए) से पता चलत। है कि 
पिछले चन्इ वर्षों में उद्योग पर विदेशी मुद्रा परिव्यय 
उसकी आय से निरन्तर रूप से अधिक हुआ है। किन्तु 
घरेलू बाजार में मिल वस्न हाथ करवा और खादी के विकास 
को अधिक कठिन बना देता है। विदेशी मुद्रा की बर्बादी 
रोकने और हाथ करघा वस्त के स्वस्थ विकास, इन दोनों ही 
दृष्टियों से हमारी निर्यात नीति का घरेलू उपभोक्ता-नीति 


। 


बिना कामवाले महीने भार-स्वरूप हैं तथा बिल्कुल 
बेकार जाते हैं। 


यदि एक आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े होनेवाले 
ग्राम समुदाय का विक्रास करता हैं तो जहाँ 
हम एक ओर सहकारिताओं१९ अथवा पंचायतों 
को लोकप्रिय बनाने की बात सोचते हैं वहा दूसरी 
ओर इसके साथ ही हमें संगठित निजी क्षेत्र और 
गर खेतीहर उद्योगों और गाँत्रों, यंत्र-प्रशान और 
श्रम-प्रधान उद्योगों, तथा अन्त में सामान्यतः: शहरोन्मुख 
औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था व ग्रामोन्मुख विकेन्द्रित अर्थ- 
व्यवस्था के मध्य संतुल्ति सम्बन्ध स्थापित करते के 
लिए एक या दो नहीं बल्कि अनेक कदम बढाने पड़ेगे, 
उपाय काम में लाने पड़ेंगे। यदि हम यह भी स्वीकार 
कर लें कि विश्व स्थिति ऐसी है कि उसमें हम 
गांधीजी या रवीन्द्रनाथ ठाकुर की योजनाएँ जंसे के 
तैसे रूप में कार्यान्वित करने की बात झायद ही सोच 
सकें, तो भी यह कहना पड़ेगा कि यदि हम असंख्य 
ग्रामों में नव. जीवन संचार करने और. ग्रामीण 
बेरोजगारी का उन्मूलन करने की बात सोचते हैं तो 
हमें अपरमावश्यकां उपभोक्ता सामग्री के संगठित दी 
स्तरीय उत्पादकों और लघु-स्तरीय तथा कूटीरोद्योगी 
उत्पादन, बिक्री और यांत्रीकरण की सीमा के बीच 
एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचनी ही पड़ेंगी। 


संरक्षण 
यहाँ यह तर्क उठाया जा सकता है कि इस आधुनिक 


युग में इस प्रकार का कदम उठाना समय की गति 
को उल्टा फेरना होगा। चूँकि हमें इस प्रतिस्पर्धा- 
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के साथ एवम्‌ मिल क्षेत्र का कुटीर क्षेत्र के साथ निकट 
संयोजन स्थापित करना आवश्यक प्रतीत होता है । 

२२, ग्रामीण उधार अनुवर्ती स्वेक्षणों से पता चलता है. कि सह- 
कारिताओं तथा सामान्य बानीग अर्थ-व्यवस्था पर शहरी 
व्यापारियों और साइकारों, महाजनों का कितना भारी 
प्रभाव है। (देखिए, रिजर्य बंके ऑफ़ इण्डिया बुलेटिन,' 
नव॒स्व॒र १९१२ । ) 
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११० खादो ग्रामोग्रोग : अक्तूबर १९६३ 








प्रधान युग में अपना अस्तित्व बनाये रखना है, उसमें अल्प और पूर्ण करो जगारी का समाधान निकाजा 
जिन्दा रहना है, इसलिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में अपनी हमारी योजनाओं का एक उहेश्य है; और हमको. 
उत्पादन तकनीकों को आधुनिक रूप देना ही चाहिए। असंख्य गांबों में आत्मनिर्भरता (जहे। तक वह बा कु 
यदि हम यह तके उन उद्योगों पर छागू करें जो देश निक अवस्थाओं के मुताबिक ठीक है) लाने के किए कक 
में भीभौति जमे हुए हैँ, तो हम इस निष्कर्ष पर बद्ध हैं। दी स्तरीय उद्योग का विकास अपनी प्र 
पहुँचेंगे कि इन सब उद्योगों को इनकी प्रारभिक अवस्था से ही सबको काम देने में असफल रहा है औरए 
में विदेशी प्रतिस्पर्धा के समक्ष जो 'संरक्षण' प्रदात किया हम यह भी मान लें कि हमारा निर्यात व्यापार ञ 
।॒ गया वह आज जिस “तुलनात्मक लागत' और "श्रेष्ठ सीमा तक बढ़ जायेगा कि वह अधिक विस्तृत पैमनेए. 
। प्राकृतिक लाभ प्राप्ति' के नियम की जो दलील पेश की लोगों को काम प्रदान कर सकेगा ( प्रत्येक देश 
जाती है उसके तदनुरूप नहीं था। (अधिकांश यूरोपीय. राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता आन्दोलन हमारे सामने का 
देशों के इस्पात उद्योग के इतिहास से पता चलता अवसर नहीं आने देगा ) तो भी हम परणणाः 
है कि तुलनात्मक छाभ प्राप्ति का अभाव होते हुए भी कूटीरोदोगों को समाप्त होने दे कर बेरोजगारी 
अनेक देशों ने इस्पात संयंत्र स्थापित करने के छिए समस्या हल करने की आशा नहीं कर सकते। उताक़ा 
संरक्षणात्मक उपाय अपनाये। ) यदि हमारे चीनी उद्योग, और रोजगारी के मध्य एक संतुलन स्थापित करा है. 
मोटर, टूक आदि का निर्माण करनेवाले उद्योग तथा होगा; अब तक जिस नीति का अनुसरण किया गा 
इसी प्रकार के अन्य अनेक उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के वह किसी हद तक अनिर्णयात्मक अर्थात्‌ दृहमुद्ौ 
प्रति संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता तो जीवित नहीं स्वयम्‌ असफलता कारक रही हैं। एक ठोस व तोता क्‍ 
रह पाते। (और फिर, प्रारम्भिक छाभ प्राप्त होते नीति के अभाव में जिन ग्राम सहकारी समितियों . 
हुए भी लंकाशायर संरक्षण के बिना जीवित नहीं रह स्थापना के लिए हम बचनवद्ध है तथा जिन्हें हम गण 5 
पका, पनप नहीं सका।) और, यदि उक्त मामलों में उन जीवन का केन्द्र बिन्दु मानते, समझते हैं उन्हें किति 
उद्योगों के पास उन्नत उपकरण उपलब्ध होते हुए भी होने का शायद ही अवसर या समय मिले; और ग्रगी| 
संरक्षण अच्छा था तो फिर हमारे रूघु स्तरीय एवम्‌ क्षेत्रों में अल्प-रोजगारी की समस्या भी उक्त खा 
. हटीर उद्योगों को भी, यदि वे देश में किसी निश्चित की नीति के अभाव में हमारी अर्थ-व्यवस्था, पर ए | द 


कमी की पूर्ति करते हैं तो, क्यों न संरक्षण प्रदान धब्बा ही बनी रहेगी। द 
किया जाय ? 
































































































कलकत्ता : २६ जुलाई १९६३ ० «5. है 





._ उपनिषदों में वणित उन कथाओं से जिनमें बराहमणों को क्षत्रियों के पास जाकर दर्शन का सर्वोच्च ज्ञान प्रा ; 
करने की बातें आयो है और फिर उपनिषद के उपदेशों की ब्राहमण-धर्म से विभिन्नताएँ एघम्‌ पाली प्र्थों में 

. धरणित लोगों के अन्दर दाशमिक कल्पनाओं के संकेतों से यही अन्दाज रूगता है फि क्षत्रियों के अन्दर आम 
: तौर पर पर्याप्त दार्शनिक ज्ञान सोजूद था, जिसका उपनिषद-सिद्धान्तों के निर्माण पर निश्चय ही महल ।] 
पूर्ण प्रभाव पड़ा होगा । इसलिए यह मत कुछ हद तक सही प्रतीत होता है कि यद्यपि उपनिषदों की परा/ 
_ऋष्ठा ब्राह्मणों के हाथों ही हुई, पर वे ब्राहमण धर्म से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होते हुए भी उतकी रचना के :. 
नाहमण सिद्धान्तों की अभिवृद्धि से ही नहीं हुई, बल्कि पर-आ्रहमण विचारों ने भी उनके सिद्धान्तों को आगे. 
उड़ाया होगा या उनके संविन्यास और परिसार्जन में छाभप्रद सहयोग दिया होगा। जा 


सुरेच्र ताथ दास गुप्त : ए हिस्टी ऑफ इण्डियन फिलाक्षफी; बण्ड 








के 


ग्रामीण आद्योगीकरण में वेज्ञानिकों ओर अभियताओं की भूमिका 


मजेज्वर सदाशिव राव * 


आधुनिक वैज्ञानिक और ग्राविधिक प्रगति के संदर्भ में ग्रामीण उद्योगों के समक्ष दो किस्म की समस्याएँ हैं--एक 
ओद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के आधिक उद्देश्य से और दूसरी जन-स्नोतों के उपयोगाथ सामाजिक उद्देश्य से सम्बन्धित 
है। प्रश्न है कि कया विकेन्द्रित पद्धति की स्थापना के जरिये एक प्राणवान औद्योगिकी को मूर्त रूप दिया जा सकता 
है, जिसके लिए आधुनिक प्राविधिक विकास का योजित उपयोग करना आवश्यक है? यह काम उुव्यवस्थित मनुसंधान 
से हो सकता है। इसमें वेज्ञानिकों ओर अनियंताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभादी है । 


हमारी आधथिक योजनाओं में ग्रामीण औद्योगीकरण 

एक विशालकाय परियोजना है और आश्थिक तथा 
सामाजिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक और प्राविधिक 
विकास का उपयोग करने की जठिल समसस्‍्याएँ प्रस्तुत 
करता है । फिर भी, प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय 
योजनाओं की अवधि में उद्योगों के ग्रामीण विभाग में 
शहर और अन्य विभागों के बनिस्व॒त कुछ ही औद्योगिक 
वैज्ञानिक, जिनमें अभियंता भी शामिल हैं, जुठाये जा 
सके हैं । इस बड़े अन्तर के कारण क्या हैं? ग्रामीण 
उद्योग विभाग के विकास के कार्य क्‍या हैं? ग्रामीण 
औद्योगीकरण कार्यक्रमों में वैज्ञानिक और तकनीकल 
जन-शक्ति को किस तरह प्रभावशाली ढंग से जुटाया 
जा सकता है ? इन पर तथा सम्बन्धित अन्य प्रश्नों पर, 
जिनके लिए अब तक कोई मान्य हल नहीं मिला हैं, 
हमारी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण औद्योगी- 
करण की दी्घे-कालीन समस्याओं के सन्दर्भ में, आधुनिक 
वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के दृष्टिकोण से, विचार- 
विमश किया जाना चाहिए। 


दीघे-कालीन समस्याएँ 

अन्य विभागों के उद्योगों से भिन्न ग्रामीण उद्योग 
औद्योगिक उत्पादन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और 
प्राविधिक प्रगति के सन्दर्भ में दो भिन्न किस्म की दीर्षे- 
कालीन विकास समसस्‍्याएँ प्रस्तुत करते हैँ । पहली किस्म 
की समस्याएँ हर विभाग के उद्योगों में पायी जाती हैं 


| 


और उनका सम्बन्ध औद्योगिक कार्यो और प्रक्रियाओं की 
उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि होने से हे ताकि आर्थिक 
अस्तित्व और प्रगति सुनिश्चित हो सके | ये मुख्यतः 
व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों अथवा ग्रामीण उत्पादकों 
की समस्याएँ हैं। आधुनिक सन्दर्भ में उनका एक ही 
हल हैं और वह हैं उपयुक्त आधुनिक प्राविधिक 
विकासों को अपनाना । उन्हें औद्योगिक उत्पादकता 
की समस्याएँ भी कह सकते हैं। तथापि ग्रामीण औद्योगी- 
करण अथवा गाँवों में औद्योगिक कार्यों के विस्तार की 
प्रक्रिया दूसरी किस्म की समस्‍्याएँ भी प्रस्तुत करती हैं 
जो कि हमारी योजनाओं में ग्रामीण समुदायों में उद्योगों 
अथवा धंधों में अतिरिक्त रोजगारी के अवसर निर्मित कर 
जन-शक्ति के उपयोग को उच्च प्रायमिकता दी गयी हैं, 
उससे पैदा होती हैं। ये मुख्यतः समूचे विभाग की समस्याएँ 
हैं जिनकी ओर योजनाधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
हैं और ये इस विभाग के लिए विशिष्ट समस्याएं हैं। 
इन्हें ग्रामीण औद्योगीकरण में जन-शक्ति के उपयोग की 
समस्याएं कह सकते हैँ । ये दोनों ही किस्म की समस्याएँ 
स्पष्ट हैं, क्योंकि इनके उद्देश्य, दृष्टिकोण और हल प्राप्त 
करने के तरीके अछग हूँ। 


विकेन्द्रित पद्धति 
ग्रामीण उद्यतव विभाग गहरी तथा अन्य औद्योगिक 


विभागों की अपेक्षा कम उन्नत है। इसके विकास की कोशिश 
ग्रामीण औद्योगीकरण के आयोजन और कार्बान्वय के 
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जरिये की गयी है । आयोजन की दो बहुत ही महत्वपूर्ण 
पूर्व-शर्ते हैं: सामान्य रूप से उपलब्ध रोजगारी से कहीं 
अधिक मात्रा में औद्योगिक रोजगारी निर्मित करना और 
उच्च औद्योगिक उत्पादकता का समावेश कर ग्रामीणों 
का जीवन-स्तर उच्च करना । विकासोन्मुख क्षेत्रों 
में औद्योगीकरण सामान्यतः विकसित क्षेत्रों में चलाये जा 
रहे औद्योगिक कार्यो के जरिये किया जाता है। ग्रामीण 
क्षेत्रों में औद्योगीकरण सामान्यतः: शहरी औद्योगिक 
पद्धति का विस्तार कर लाया जाता है । इस कार्य के लिए 
प्रारंभिक तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त उद्योग हैं कृषि 
और सह-उद्योगों के कच्चे माऊ के प्रशोधन उद्योग। 
_ इन उद्योगों के शहरी अथवा आधुनिक रूप सामान्यतया 
बड़े पैमाने के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी 
तकनालाजी पूँजी प्रधान और कम रोजगारीवाली होती 
हैं । इन उद्योगों का गांवों में विस्तार करने से औद्योगिक 
उत्पादकता की समस्याएँ हल हो सकती हैं, पर इससे 
अतिरिक्त रोजगारी के अवसर|निर्मित करने की समस्या 
का हल नहीं हो सकता । इस प्रकार ग्रामीण औद्योगी- 
करण की शीघ्य और दीघें-कालीन सम्भाववाएँ औद्योगिक 
उत्पादकता बढ़ाने के आर्थिक उद्देश्य और जन-शकित स्रोत 
के उपयोग के सामाजिक उद्देश्य के बीच मतभेद उपस्थित 
करती है। इस मतभेद को औद्योगीकरण की. विकेन्द्रित 
पद्धति अपनाकर दूर करने की कोशिश की गयी है। 


सेद्धान्तिक कल्पना 


यद्यपि औद्योगीकरण की विकेन्द्रित पद्धति के विकास 

पर बहुत विचार किया गया है, परन्तु अब तक कोई ठोस 

रूप नहीं दिया जा सका है। इसका एक स्थिर रूप ह्‌ 

अपेक्षिक तौर पर छोटे और लूघ उद्योगों का ग्रामों में 

असार तथा कुल रूप में रोजगारी में वृद्धि । तथापि इसका 

अधिक प्राणवान रूप यह मानना है-उपलब्ध श्रोतों का 

-अनुकूलतम पैमाने पर आथिक लाभ उठाने और रोजगार 
प्रदान करने के लिए बँटवारा । इस प्रइन का उत्तर 

प्राप्त करना अभी भी बाकी है कि क्या आधुनिक प्राविधिक 

विकास के दृष्टिकोण से सच्चे प्राणवान .औद्योगिकी 


खादी ग्रामोद्योग : 





अक्तूबर १९६३ 


के रूप में विकेन्द्रित द्धति की स्थापना की जा सकती है? 
यद्यपि छोटे और लघु उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का विकार 
करने हेवु आथिक सहायता और संरक्षण जैसे पिंक. 
साधनों को परमावश्यक माना जाता है तथापिइसबा 
पर ध्यान नहीं दिया गया हैँ, जबकि इस पर विधा 
किया जाना चाहिए, कि इसमें भी बड़े उद्योगों की भौति ' 
औद्योगिक वैज्ञानिकों और अभियंताओं का सत्रिय रुपरे | 
भाग लेना आवश्यक है या नहीं। यह सुझाव दिया गया है कि. 
औद्योगिक विकेन्द्रीकरण की समस्या को हल करेवे 
लिए अनुसंधान की आवश्यकता है । परन्तु वेज्ञानि श। 
और भौद्योगिक अनुसंधान के वर्तमान तरीके, इस प्रवार 
का अनुसंधान कौन-सी एजेंसियां करेंगी तथा ग्रामीण! 
औद्योगिक विकास के विशाल क्षेत्र में इसके परिषामों्ो 
प्रयुक्त करने के सन्दर्भ में यह नहीं बताया गया है कि . 
अनुसंधान किस प्रकार का हो। इस प्रकार औद्योगीकण 
की विकेन्द्रित पद्धति की कल्पना अभी मुख्यतः सेद्धान्ति 
ही है, जो कि आर्थिक विश्लेषणकारों के लिए दिवस . 
विषय है परन्तु व्यावहारिक वैज्ञानिकों और अभियंताओं . 
तथा ग्रामीण उत्पादकों के बड़े समूह के लिए अवधारण 

के बाहर की बात हैं । 


अनुसंधान और विकास 


विकेन्द्रित पद्धति में बैज्ञानिकों और अभियंताओं 
की रुचि न होने के कारण कभी-कभी यह आछोचता 
की जाती है कि उनमें सामाजिक चेतना नहीं है जोडि. - 
उन्हें ग्रामीण उद्योग विभाग की ओर पर्याप्त आकर्षित 
कर सके और इसकी विकास समस्याओं के समाधान है] 
अनुसंधान करने के लिए प्रेरित कर सके। इस तरह वी 
आहछोचनाएँ अंशत: वैज्ञानिक और प्राविधिक विकात पै 
प्रभावित विकासोन्मख अर्थ-व्यवस्था में औद्योगि 
विकास की प्रक्रिया को पूर्णतः नहीं समझ सकते हे 
कारण की जाती हैं। अंशतः यह औद्योगिक उत्पादकता 
की समस्याओं और ग्रामीण औद्योगीकरण में जे 
शक्ति स्रोत के उपयोग को एक समान ही समझने र 
पैदा होती है। विज्ञान और तकनाछाजी में हुई आधुर्ति 


दि] 
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प्रगति के सन्दर्भ में विकासोन्मुख गांवों की वे समस्याएँ, 
जिनका सम्बन्ध अनुसंचान से है, तकताछाजी के उपयोग से 
सम्बन्धित हैं, न कि तकनालाजी के विकास से, जिससे 
सर्वाधिक आर्थिक और सामाजिक लाभ हो। इन समस्याओं 
को औद्योगीकरण के क्षेत्र में ही हल करना हैन 
दो-क्रसी प्रक्रिया 
आलोचना से यह ज्ञात होता है कि अभी भी हमारे 
विचार में उन्नीसवीं सदी की “भौतिक विज्ञान बनाम 
सामाजिक विज्ञान” वाली अवस्था मौजूद है, यद्यपि 
इस प्रकार का द्विभाजन माध्यमिक विज्ञान और 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से ही सामाजिक उद्देश्यों 
में प्रयकत करने के लिए भौतिक और सामा- 
जिक दोनों ही विज्ञानों से प्राप्त वैज्ञानिक तक- 
नीक के विकास से कब की दूर हो चुकी है । आलोचना 
जिस अनुसंघान की बात करता है, वह अनुसंवान है 
जिसे आम लोग समझते हैं और जो बृहत वैज्ञानिक खोजों 
और. प्राविधिक अन्वेषणों से सम्बन्धित है | वर्तमान 
परिभाषा में इसे अनुसंधान और विकास” कहते हैं। 
अनसंधान और विकास अथवा विकास करनेंबाला 
वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा औद्योगिक तकनाछाजी 
की प्रगति ही वह मुख्य रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके जरिये 
आधनिक उद्योग उच्च उत्पादकता प्राप्त करने की 
ओर प्रगति कर रहे हैं अथवा प्राकृतिक खोतों के अधिकतम 
उपयोग को सुनिश्चित तथा औद्योगिक उत्लादना के 
श्रृंखला विस्तत करने के लिए अपनी क्रियाशीलताओं का 
विविध बना रहे हैं। यह दो-क्रमी प्रक्रिया है जो कि दा 
भिन्न माध्यमों द्वारा पूरी की जाती हैं। प्रथम क्रम म, 
जेरे कि व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता हें, 
अनसंधान प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वेज्ञानिक उद्योग 
में विज्ञान के दये उपयोग की खोज करते हैं । द्वितीय 
क्रम में, जो कि प्राविधिक विकास अथवा प्राविधिक 
अनसंधान कहलाता है, औद्योगिक उपकरणा का निर्माण 
करनेवाले उद्योगों में काम करनेवाले अभियंता विज्ञान 
के नये तरीकों का उपयोग नयी तकवालाजी का विकास 
अथवा वर्तमान तकनालाजी में-सुधार करने में करते हैं। 






संगठित अनसंधान और विकास के जरिये ही वर्तमान 
शताब्दी में विज्ञान और तकनालाजी में अदभुत प्रगति 
है गयी है। अनसंघान और विक्रास नय॑ उद्यागा का 
आरम्भ करने और परानों को मजबूत बताने का मांग 
प्रशस्त करते हैं। आपेज्षिक तौर पर नये उद्योग, जो कि 
पूर्णत: वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप ही जन्‍म हैं, 
वे हैं: आधनिक रसायन प्रशोवन उद्योग, इल्ेक्ट्रोनिक 
उद्योग, एडवान्स इंजीनिर्या रिंग और मेटलजिकल इंइस्ट्रोज, 
आणविक उद्योग, आदि । पुराने उद्योग वे हैं, जिनका 
मल पूर्व-औद्योगिक दस्तकारियों में हैँ और जिन्हे 
कि १३५० और १८५० के बोच औद्योगिक क्रांति मे 
गजरने पर अपना कार्य बड़े पैमाने पर कर लिये 
और उस तकनालछाजी को ठोस कर लिया है जो कि प्रथम 
अभियांत्रिकी के उपयोग के जरिये विकसित हुई और 
बाद में प्राकृतिक रेशों का उपयोग करनेवाले वस्त्रोद्योग, 
वानस्पतिक तेल और स्नेह, चीनी, चमड़ी, कागज, 
कुम्हारी तथा अन्य क्ृषिक प्रशोधन उद्योगों, दुग्ब और 
खाद्य उत्पादनों जैसे उद्योगों को विज्ञान के उपयोग के 
जरिये अभिनव क्रिया । ये पुराने उद्योग ग्रामीण औद्योगी- 
करण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हूँ क्याक बाक्रयाए 
अपेक्षाकृत सरल हैं तथा कच्चे माल ग्रामीण खोत से ही 
उपलब्ध हैं। 


चन्द गलतफहमियां 

प्राविधिक रूप से अर्ध-विकसित उद्योग, जेसेकि 
हमारे परम्परागत ग्रामोद्योग, अनुसंवात और घिकास के 
जरिये प्रगति नहीं कर सकते, छेकिन सिर्फ आधुनिकी- 
करण अथवा आधनिक तरीकों को अविकाधिक अपनाकर 
ही प्रगति दर सकते व्यावहारिक वैज्ञानिक और 
पग्रादिधिक अनसंधान के तरीकों को औद्योगिक विकेस्द्री- 
करण में यकत नहीं विया जा गा सकता। प्राजिधिक परि- 
बर्तन के फलस्वरूप हाद माजिक व्यक्नत्धा का 
समस्याओं का हल करने में उनका उपयोग नहीं किया जा 
सकता । अतः कभी-कभी यो यह सुझाव दिया जाता है कि 
ग्रामीण उद्योगों में क्रिया जानेवाला अनुसंजान जैज्ञानिक 
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खोजों और प्राविधिक अन्वेषणों की दिशा में किया जाना 
चाहिए, जो कि आधुनिक तकनालाजी की अबांछनीय 
सामाजिक और केन्द्रित जठिछताओं से मक्‍त हो, 
बेमतलब है । अनुसंधान करनेवाले वैज्ञानिकों अथवा 
अभियंताओं से ऐसी आशा करना उनसे किसी चमत्कार 
की ही आशा करना होगा। अधिकांश वैज्ञानिक खोजों 
ओर ग्राविधिक अच्वेषणों के पीछे आर्थिक उद्देश्य है। 
सामाजिक जटिलताएँ उद्देश्य और जिस सन्दर्भ में मनुष्य 
द्वारा उसका उपयोग किया जाता है उसके फलस्वरूप 
पंदा होती हैं। यदि किसी तरह विकेन्द्रित पद्धति सफल 
हो सकती है तो वह सिफे आधुनिक तकनालछाजी का उपयोग 
कर ही । इस असत्याभास को सिद्ध करने में अधिक समय 
नहीं लगेगा कि ग्रामीण उद्योगों में रोजगारी के जरिये 
जन-शक्ति ज्ोत के उपयोग की समस्याएँ हमारी विकासो- 
न्मुख अर्थ-व्यवस्था में वैज्ञानिक और प्राविधिक अनु- 
संधान की कमी के कारण नहीं पैदा हुईं हैं बल्कि इस 
कारण से पैदा हुई हैं कि हम यह समझने में असमर्थ र 


छुआ 
छा ० 


हैं कि किस तरह आधुनिक प्राविधिक विकास के रूप में 
उनके संग्रहित परिणामों को उपयोग में छाया जाय 
ताकि जितना संभव हो उतना उत्तम आ्थिक और 
सामाजिक परिणाम निकले। 

आधुनिक तकनालाजी की जटिलताएं 


आज हमारे सम्मुख जो समस्याएँ है वे शक्ति के 
यांत्रिक स्रोतों के प्राविधिक विकास से शुरू हुई, जो कि 
औद्योगिक क्रांति की अवधि में सौ वर्ष से भी पूर्व आरम्भ 
हुईं । तब से विज्ञान और तकनाछाजी ने बड़ी तीत्र 
. गति से प्रगति की है । उनकी विकास गति आबादी- 
वृद्धि गति से भी काफी तेज रही है। हमारे समय में ही 
 स्वचलन का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्राविधिक विकास, 
. जिन्होंने कि दूसरी औद्योगिक ऋंति की रूपरेखा तैयार 
कर दी (साइबरनेटिकः र्वोल्यूशन), के कारण 


पैदा हुई समस्याओं को हमारी औद्योगिक क्रांति को 


कि (8 प्रामीण उद्योगों की समस्‍्याएँ 
. विकेसार्थ अनुसंधान की 
इनमे: है।: . :. 7. 


जे _- अभी भी जेलना बांकी है। इस दृष्टिकोण से यह समझना 


५ _कनाछाजी के 
पमस्याएँ हूँ, बहुत ही 
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तथापि यथार्थ दृष्टिकोण है: उन्हें आधुनिक प्राविषित द 


विकास के साथ ही अन्य 


न्य स्रोतों के योजित उपयोग की. 


समस्याएं समझना ताकि अनुकूलतम अथवा सर्वाधिक _ 


सम्भव राजगारी के अवसर प्राप्त हो सकें । विकेन्दि 
पद्धति लथा« “माध्यमिक” तकनाछाजी की आपनित 
वहनना इस अनुकूलतम का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
प्रमीण औद्योगीकरण में आधुनिक तकनाहाजी गे 
योजित 
नहीं है कि शहरी उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्ता 


कर बिना क्रम अथबा आयोजन के उपयोग किया जाय। | 
आधुनिक तकनालाजी का उसी के द्वारा उठायी गे हि 


उपयोग का इसके सिवा कोई दूसरा विकल 


अिसुनमपहन न पता बाण 5 


सह ड 4 तल :-<क. 





समस्याओं के हल के लिए उपग्रोग परस्पर विरोधी का. 
सकता है । परन्तु अगर यह महसूस कर लिया जाय हि 3 
आधुनिक तकनाछाजी की सामाजिक जटिल्ताएँ झं 


निहिल ने होकर इसके उपयोग के तरीके पर निफरर है. 


तो कोई विरोधाभास नहीं है । 


तकनालाजी का योजित उपयोग 


हर विभाग में औद्योगीकरण विकसित विभागों... 
तकनाछाजी के साथ-साथ संगठन की नकल कर किया | 
जाता हूं । हमारी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में हु 


औद्योगिक विभाग, इस्पात और मल उद्योगों से ठेवर 


लघ्‌ शहरी उद्योगों तक, उन्नत अश्रवा विकसित देशों ४ 
की' तकनाछाजी अपना रहे हैं । ग्रामीण विभाग कोई 
अपवाद नहीं है । यह अधिक उन्नत शहरी विभाग ते . 

तकनाछाजी अपना रहा हैं। यह विकेद्द्रित प्रक्रिया है. 


४ 


जो कि उत्पादकों के स्वयं के निर्णय से लागू किया गया है। . 


सामान्य क्रम में उद्यमी उत्पादक को निर्णय करे में 


छोटी-छोटी आटा मिलों से लेकर बड़ी सोलवेषट 
एक्सट्रक्शन प्लांट्स बनानेवाझे औद्योगिक निर्माताओं " 


से सहायता मिलती है । उसे तकनीकल ज्ञान नहीं . 


होता और वह तकनीकल ज्ञान तथा औद्योगिक उपकरां: 
के लिए व्यावसायिक स्रोतों पर निर्भर करता है। 


सफल उत्पादकों के उदाहरण उनमें और विश्वास पद. 


करते हैं। अत: उपलब्ध स्रोतों के उपयोगार्थ सर्वोत्त 


आर 











ग्रामीण औद्योगीकरण में वेज्ञानिकों ओर अभियंताओं की भूमिका श्श्प 


मार्ग का ध्यान रखे बिना ही औद्योग्रिक संगठन और 
तकनालाजी आमृूलर रूप से दोहराये'जाते हैँ । योजना का 
एकमात्र प्रभावशाली व्यूह है ग्रामीण औद्योगीकरण की 
प्रक्रिय को उद्गम स्थल-सामुदायिक विकास खंड 
स्तर-की ओर निर्देशित करना ताकि, स्रोतों का, 
जिनमें जन-शक्ति और तकनालाजी भी शामिल हैं 
अनुकुलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। 

तकनालाजी सर्वाधिक योग्य स्रोत है और सम्पूर्ण 
रूप में औद्योगीकरण की प्राणवान प्रक्रिया में नियंत्रण 
योग्य स्वतंत्र परिवर्ती है, जबकि उसमें उत्पादद और 
रोजगारी में बचत निर्भरीय परिवर्ती हैं। यदि तकनालाजी 
प्र नियंत्रण रखा जा सकता है तो रोजगारी पर भी 
नियंत्रण रखा जा सकता है । परन्तु नियंत्रण के लिए 
खंड-स्तर पर तकनीकल सेवाओं के संगठन की जरूरत 
है, जिसमें औद्योगिक आयोजन के आधुनिक तरीकों 
में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, समाज वैज्ञानिकों और अभि- 
यंताओं की सेवाएँ भी शामिल हैं, जो कि भौतिक और 
समाज-विज्ञान के तरीकों का मिश्रण प्रस्तुत करता है । 
इन तरीकों को ही प्रयुक्त कर प्राविधिक विकास का 
उपयोग योजित आधार पर उत्पादन खर्च में बचत 


करने और उच्च पारिश्रमिक पर अधिक रोजगारी देने 
में किया जा सकता हूं । 


तकनीकल सेवाओं का संगठन 

तकनीकल सेवाओं के इस तरह के संगठन के परिणाम- 
- स्वरूप, जिसका कार्य पंच वर्षीय योजनाओं के अनुसार 
सा्वेजनिक और निजी क्षेत्र में विकसित हो रहे बहुत ही 
उन्नत उद्योगों को उपलब्ध तकनीकल और सलाह 
सेवाओं की तरह ही है, आधुनिक भौतिक और समाज 
विज्ञान की समस्त रचनात्मक शक्तियों घोर गरीब और 
निएचल समाज में रहनेवाले हमारे लाखों लोगों की 
आथिक और सामाजिक प्रगति में सहायक होंगी । 
पंचायत राज की स्थापना ने, जो कि ग्रामीण विकास 
आयोजन का अधिकार स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं 
को दिया है, उस पैमाने और गुण-स्तर पर इस तरह की 
तकनीकल सेवाओं का संगठन सम्भव बना दिया है 


जो कि हमारे आविक आयोजन के प्रथम दशक में 
सम्भव नहीं था । 


औद्योगिक आयोजन 


औद्योगिक आयोजन के वे कौन-से नये तरीके ग्रामीण 
औद्योगीकरण कार्यक्रम में प्रयुक्त किये जाने के लिए 
उपलब्ध हैं, जोकि अधिकतम रोजगारी के अवसर निर्मित 
करना सुनिश्चित करते हैं ? वर्तमान शताब्दी में, 
और खास कर द्वितीय महायुद्ध के बाद, वैज्ञानिक और 
प्राविधिक विकास की बहुत ही तीत् गति ने उद्योगों तथा 
उनकी प्रगति से प्रभावित अन्य गतिविधियों के लिए 
नयी समस्याएँ पैदा कर दी है । ये निर्णय अथवा आयोजन 
की समस्याएँ है, जोकि संगठित प्रक्रियाओं ने अपनी 
विवादास्पद आथिक और सामाजिक उद्देश्यों के कारण 
बढ़ीं जटिलताओं से पैदा की हैं । इस समस्या का सबसे 
ज्वलंत उदाहरण है आणविक शक्ति का विकास, जिसका 
उपयोग मानवता के छाभ के लिए भी किया जा सकता 
है और विनाश के लिए भी । इन समस्याओं का न तो 
भौतिक विज्ञान के जरिये ही और न सामाजिक विज्ञान 
के जरिये ही हल हो सकता है। 


हाल के दशकों में माध्यमिक्र विज्ञानों की अभूतपूर्ते 
प्रगति ने-खास कर सांख्यिकी शाखा ने, जोकि सांख्यिकी 
निर्णय' के नाम से जानी जाती है-भौतिक और समाज 
विज्ञान की वर्तमान तकनीकों को मिलाने योग्य बनाया 
है ताकि विवादास्पद समस्याओं का हल हो सके और 
अनुकूलतम अथवा फलमूलक हड़ खोजे जा सके । उच्च 
औद्योगिक उत्पादकता के आर्थिक उद्देश्य और ग्रामीण 
औद्योगीकरण में बड़ी रोजगारी के सामाजिक उद्देश्य के 
बीच का मतभेद विवादास्पद समस्या है, जिसका इस 
तरीके से हल किया जा सकता है । अब तक भौतिक और 
सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच कोई सामान्य दृष्टिकोण 
नहीं रहा है। यह नया तरीका जिसे वैज्ञानिक कार्य- 
वाहक अनुसंधान' कहा करते हैं,सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करता हैं। इसकी सम्भाव्यता जारथिक, औद्योगिक और 
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राज्य-वार आधार पर सामाजिक आयोजन से लेकर 
यातायात नियंत्रण तक है। 


ग्रामीण औद्योगीकरण में विवादास्पद पद्धति हे- 
“तियंत्रित परिस्थितियों में स्रोतों का अनुकूलतम 
बँटवारा। ग्रामीण औद्योगीकरण में कार्यवाहुक अनु- 
संधान की सम्भाव्यता मुख्य रूप से इसी विवादास्पद 
पद्धति से सीमित है। अतः प्रयुक्त होनेवाली चुनिन्दा तक- 
नीकों को औद्योगिक आयोजन कहा गया हैं, जिसमें 
क्रमबद्ध कार्यक्रम और प्राणवान कार्यक्रम शामिल हैं। 
औद्योगिक आयोजन की तकनीक परम्परागत ग्रामोद्योगों 
के विकास अथवा आधुनिक उद्योगों के विकेस्द्रीकरण में 
प्रयृकत कर सकते हैं। उन्हें प्रादेशिक आयोजन में भी, 
जिनमें परम्परागत अथवा आधुनिक उद्योग और क्रृपि 
दोनों ही शामिल हूँ, प्रयुक्त किया जा सकता है। विशिष्ट 
उद्योगों में इसे प्रयुक्त करने का विस्तृत विवरण इस 
लेख में देना स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है। 


कार्यवाहक अनुसंधान 

कार्यवाहक अनुसंधान ही आज एकमात्र उपलब्ध 
तरीका हैं जिसे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
विज्ञान तथा उसके उत्पादन-तकनालाजी-में प्रयुक्त 
कर सकते हैं। इसी तरीके से वैज्ञानिक और अभियंता 
सक्रिय रूप से ग्रामीण औद्योगीकरण में भाग ले सकते हैं । 
आयोजन के लिए अनुसंधान शब्दों का प्रयोग विचित्र 
लग सकता है। अनुसंधान और विकास तथा कार्यवाहक 
अनुसंधान के बीच भेद यह है कि एक विकास कार्य हे 
और दूसरा मूल्यांकन कार्य। अनसंधान और विकास 
कार्य वर्तमान तकनालाजी से अधिक उत्पादकतावाली 


खादी ग्रामोश्ञोग : 


अक्तूबर १९६३ 


तयी तकनाछाजी विकसित करने से सम्बन्धित है। 


कार्यवाहक अनुसंबान वर्तमान और नयी. तकतालाजी के 
मूल्यांकन से सम्बन्धित है, जिससे उनका उपयोग योजित 


आबार पर पूर्व-निर्धारित आथिक और सामाजिक 


उद्देश्यों की प्रति के लछिए किया जा सके। अनुसंधान 
और विकास वह अनुसंधान हैं, जोकि सम्पन्न समाज के 


लिए बहुत ही 
वह अनुसंधान 
के लिए 
करण के 
में वैज्ञानिकों और अभियंत्रों की अनुसंधान और 
विकास से कम आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि 


लाभदायक हैं । कार्यवाहक अनुसंधान 
है जोकि करोड़ों लोगों की प्रगति 


हमारे देश में प्राविधिक विकास के लिए वैज्ञानिक 


अनुसंधान करनेवाछी २० से भी अधिक राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाएँ है, हमारे करोड़ों ग्रामीणों के आथिक और 
सामाजिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक और प्राविधिक 


विकास का मूल्यांकन और उपयोग करनेवाला अब तक 


वैसा कोई भी संगठन नहीं हैँ । यदि हम औद्योगिक 


उत्पादकता बढ़ाने की समस्याओं और ग्रामीण औद्योगी- 
करण के जरिये जन-शक्षिति स्रोत के उपयोग की समस्या 


को एक समान ही समझें, तो इस तरह के संगठन का अं 
बड़े-बड़े भवनों के निर्माण तथा खर्चीलि वैज्ञानिक और 
अभियांत्रिक उपकरणों से ऊुगाया जा सकता है, जोकि 
गलत होगा। राष्ट्रीय आयोजन की सबसे बड़ी समस्या को ._ 


हल करने के लिए इस संगठन में परमावश्यक रूप से ही 
मेधावी और नेतृत्वशाली वैज्ञानिकों और अभियंताओं 
का जुटाया जाना शामिल्ठ है। द 
बम्बई : १५ जुकाई १९६३ 


है 


परमावश्यक है। तथापि, ग्रामीण औद्योगी- | 
लिए कार्यवाहुक अनुसंधान प्रयुक्त करे , 
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भारत पर नयी हष्टि 


५० 4 शी] 
* गारा शकर 


खगीण औद्योगीकरण भारत में एक भारी समस्या 
है । इस समस्या की विशालता तब स्पष्ट हो जाती 
हैं, जब हम भारत की ग्रामीण जन-संख्या की गत्या- 
त्मकता को देखते हैं। सन्‌ १९६१ की जनगणना के 
अनुसार कूल ४३ करोड़ ९० लाख की जन-संख्या में 
से ३६ करोड़ आबादी देश के लगभग ६ छाख गाँवों 
में (साढ़े पाँच लाख से अधिक) है। यह जन-संख्या 
प्रति वर्ष लगभग २ प्रति शत की दर से बढ़ रही है । 
और फिर, जैसाकि गत दशक के शहरीकरण की प्रक्रिया 
से अभिव्यक्त होता है, अब शहरी क्षेत्र में इन ३७ 
करोड़ ५० लाख व्यक्तियों के किसी महत्वपूर्ण हिस्से 
को बसाने की बहुत कम गुंजाइश हैँ। दूसरे शब्दों में 
यों कहा जा सकता है कि हमें ग्रामीण एवम शहरी क्षेत्रों 
में पहले से जो बेरोजगारी है, उसकी समस्या पर अलग- 
अलग रूप से विचार करना चाहिए। 
इस आधार पर ही श्री लिण्टन एवम्‌ स्टेपनेक ने 
बड़े शहरों के बाहर औद्योगीकरण' (इण्डस्ट्रियकाइजेशन 
बियॉण्ड मेट्रोपोलिस) की समस्या पर विचार किया 
है। बड़े शहरों के बाहर औद्योगीकरण के प्रसार में 
अनेक बाघाएँ हैं, तथापि यह सुझाव दिया गया हैँ कि 
दरिद्रता एवम्‌ बेकारी की समस्या को हल करने 
के लिए हर हालत में भारत को अपने औद्योगिक विकास 
की गति दुगूनी अथवा तिगुनी करनी पड़ेगी। प्रति वर्ष 
१५ से २० प्रति शत के मध्य सन्‌ १९५६ को 
आधार वर्ष मान कर औद्योगिक विकास की औसत 
दर प्राप्त करने के लिए पूँजी निवेश अर्थात्‌ विनियोजन 


रायचोपरी 


बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इस काम के लिए आवश्यक 
पूंजी की मात्रा के बारे में कुछ अनुमान लगाना हमारे 
पूंजी उत्पादन अनुपात सम्बन्धी जानकारी पर निर्भर 
करता है। यह जानकारी कछ माने में हमारे पूंजी 
लगाने के क्षेत्र एवम्‌ उत्पादन तकनीक के चुनाव 
अर्थात्‌ पसन्दगी से हासिल की जा सकती हैं। इसी 
पसन्दगी से हमें रोजगारी सम्बन्धी स्थिति की भी 
जानकारी मिलती हूँ। अत्यधिक पूंजी प्रधान तकनीक 
के लिए अधिक विनियोजन की आवश्यकता होती 
है, जबकि उसी अनुपात में रोजगारी में वृद्धि नहीं 
होती । चूंकि भारत में उत्पादन तथा रोजगारी दोनों 
का बढ़ाना जरूरी है, इसलिए पुस्तिका के लेखकों ने 
औद्योगिक विकास की एक नयी नीति अपनाने की 
आवश्यकता प्रकट की है। इस नीति की प्रमुख विशि- 
प्टताएँ हैं : (अ) सम्पूर्ण भारत के बजाय जिले का 
आयोजन इकाई के रूप में चुनाव; (आ) कोश 
प्रधान माध्यमिक प्रविध्रि (इण्टरमीडियेट टेक्नालॉँजी) 
पर जोर; और स्थानीय संस्थाओं के पुनर्गठन के 
जरिए विकास कार्य में अधिकराधिक रूप से लोक- 
भागीदारी को प्रोत्साहन देना। 


जिला आयोजन 

जिले को आयोजन इकाई के रूप में चुनने के 
प्रश्न पर केवल किन्‍्हीं विशिष्ट उद्योगों की स्थापना 
की दृष्टि से नहीं, ज्ञल्कि समग्र योजना में सघन 
विधेयक संयोजन की समस्या के रूप में उसका चुनाव 
करने की दुष्टि से विचार किया जाना चाहिए । 


*आर. पी. लिण्टन और जे. ई. स्टेपनेक: इण्डस्ट्रीयलाइजेशन बियॉण्ड दि सेट्रोपोलिस-ए न्‍यू लुक ऐंट इण्डिया, 
हैदराबाद, १९६३, ४४: ६+४४ ( संक्षिप्त संस्करण ); मूल्य का उल्लेख नहीं ! 


































































































११८ 


अर्थशास्त्र के दर्शनशास्त्रीयः सिद्धान्त (क्छासिकलछ 
थियरी) की उद्योगों से विकास होता है। यहा बदली 
जा रही हूँ कि उद्योग कार्यक्रम के अनुवर्ती है। यह 
इसलिए है कि उद्योगों के केन्द्रीभूत होने के फलस्वरूप 
आर्थिक विकास के तथा कथित विस्तार प्रभाव का 
बहुत ही सीमित महत्व देखने में आया है। इसके 
अतिरिक्त, अत्यधिक केन्द्रीभूत उद्योगोंबाले क्षेत्र करे 
समीपवर्ती भाग के आर्थिक विकास की पद्धति से 
जाहिर होता है कि वहाँ आय एवम्‌ सम्पत्ति के 
वितरण में घोर असमानता हैँ। अतः यह सिर्फ किसी 
जिले के निष्क्रयः साधन स्रोतों का उपयोग करने का ही 
नहीं, बल्कि यह ठोस तथा संतुलित क्षेत्रीय. विकास 
का श्रीगणेश करने का सवाल है कि हम जिले के एक्‌ 
पाइववर्ती चित्र (डिस्ट्रिक्ट प्रोफायल) के रूप में शरू- 
आत करके, उसे जिला योजना में रूपान्तरित कर दें। 
इस चित्र का दूसरा पहलू भी है। अल्प काल में 
जब तक कि गाँवों में पर्याप्त सामाजिक साथनों 
(बिजली, सड़क, यातायात आदि) का निर्माण नहीं 
होता है, देहाती क्षेत्रों में मानांकित सामग्री उत्पादित 
करने के किसी भी प्रयत्न का फल यह निकलने वाला 
है कि उत्पादन लागत अधिक होगी। फिर भी लेखकों 
का मत हूँ कि यद्यपि ऐसे उत्पादनों को अछग से 
देखने पर लागत अधिक होगी, किन्तु कूल लागत कम 
होगी, क्योंकि विकास की एक निश्चित सीमा के 
बाद उन उद्योगों को हहरों से बाह्य लाभ एवम्‌ 
जीवन की अन्य सहूलियतें अधिक लागत पर प्राप्त 
होती हैँ। यद्यपि अल्प विकसित देशों के सम्बन्ध में 
यह सत्य है, किन्तु यह सत्य इसलिए नहीं हे कि 
अल्प विकसित देशों में शहर अपनी परिपूर्णता के 
स्तर पर पहुंच गये हें, बल्कि इसलिए कि उसमें 
..._ शहर श्रायः अतायोजित हैं। इसलिए निकट-भविष्य 
.. में हमारे सामने शहरों के पुनरायोजन तथा ग्रामीण 
विकेन्द्रीकरण के लिए सहायता प्रदान करने में से 
किसी एक का चनाव करने की समस्या है, और 
यह ज॑ंसाकि लेखकों का मत हैं, विभिन्न प्रकार के 


खादी ग्रामोद्योग : 





अक्तूबर १९६३ 


उत्पादनों की सार्वजनिक तथा निजी छागत केबीब 


सम्बन्ध-स्थापित करने हेतु बहुत कछ परिमाणात्मव 
अनुसंधान पर निर्भर करता हूँ। 


साध्यमिक प्रविधि 


रोजगारी के लिए छेखकों ने कौशल प्रधान माध्यमिक 


प्रविधि के चुनाव का सुझाव दिया है। यह इस तथ्य रे 


अनुप्राणित है कि भारत न तो इतना बड़ा विनियोजन 


कर सकता है कि वह पूंजीप्रधान तकनीक के साथ 
अतिरिक्त श्रम-शक्ति को सम्भाल सके और न आओ 
अपनी औद्योगिक उत्पादकता (बढ़ाने के लिए परम्परागत. 


तकनीकों पर ही निर्भर रह सकता हैँ। इसलिए म्राध्य- 
मिक प्रविधि के साथ समझौता किया जाना चाहिए 


अर्थात्‌ उसका चुनाव किया जाना चाहिए। यह एक ऐपा 


समझौता है जो यंत्र तथा मूल्य दोनों दृष्टियों से सफर 


होना चाहिए, किन्तु निश्चय की इस प्रविधि से उत्ता- । 
दकता इतनी नहीं बढ़ सकती जितनी वह आधुनिक 

तकनीक में बढ़ सकती है। वैसी अवस्था में विकसित देश 
माध्यमिक प्रविधि का अनुसरण करने की आवश्यकता 
महसूस करेंगे। तब प्रदन उठता है कि माध्यमिव 
प्रधिधि कितनी माध्यमिक होगी, क्या हमारे वित्तीय 4 


विनियोजन की सीमाओं के अन्दर रहते हुए ए 
निश्चित अधिकतम उत्पादकता की गति प्राप्त करने 
के लिए प्रविधि में संशोधन करना 
हो सकेगा ? 


इस सम्बन्ध में बहुत कुछ यांत्रिक संभाव्यताओं ४ 
इससे एक अल 


पर निर्भर करता हैं। अब यद्दि कोई 
कालिक सम्भावना के रूप में स्वीकार भी करे तो 
भी कोई यह नहीं जानता कि भविष्य में यह क्या 
रूप धारण करेगी, क्योंकि जब वर्तमान अल्प विकसित 
देश आज की आधुनिक प्रविधि अपनाने में समर्थ 
होंगे। तब उन्हें 


सम्भव 


शायद यह जान कर आहचगे 
नहीं होगा कि उस समय के विकसित देझ्षों की 
प्रविधि की तुलना में उनकी आजवाली प्रविधि पुरानी 
पड़ेगी । या फिर कोई यह भी बड़ी खुशी के साथ 











भारत पर 


सोच सकता हैं कि इतिहास के एक निरदिचित स्थल 
यानी काल में अल्प विकसित देशों की विकास की 
गति वर्तमाव विकसित देशों की विकास की गतिसे 
बहुत आगे बढ़ जायेगी। जिससे प्रविधि की दृष्टि से 
वे विकसित देशों के बराबर होंगे तथ» अल्प विकसित 
देशों की जन-संख्या में कमी होने छगेगी। फलस्वरूप 
बेकारी की समस्था हल हो जायेगी। अतएव हमें 
अवश्य ही प्रतीक्षा करके देखना चाहिए। 


सलाहकार सहकारिताएँ 


यह सब उसके लिए हैं कि क्या करना चाहिए, 
किन्तु एक दूसरा और प्रइन हैं कि जो काम करना हैं 
वह किया जाना चाहिए? लेखक इन बातों पर 
जोर देते हैं: (अ) प्रत्येक जिले में एक प्रमुख 
सलाहकार अवश्य ही होना चाहिए और (आ) 
औद्योगिक संगठनों में सहकारी उद्योग शहरी एवम्‌ 
ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य विभिन्न प्रकार के संयुक्‍त उद्योग 
और कारखानों की शाखाएँ हो सकती हैं। सलाहकार का 
स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें व केवल 
उच्च तकनीकी योग्यता ही, बल्कि आधुनिक प्रविधि 
का प्रचार मात्रा में प्रत्यक्ष अनुभव भी होना चाहिए। 
इन सबसे अधिक बिना देनंदिन बाह्य सहायता के लिए 
अपना काम जारी रखने में समर्थ किसी व्यक्ति में 
कार्य-शक्ति, अभिक्रम और सृजन-शक्ति का होना 
प्रमावश्यक है। प्राविधिक सलाह देने से लेकर भावी 
होनहार उद्योगपतियों की ओर ध्यान आक्ृष्ट करने 
तक के विभिन्न प्रकार के काम उक्त सलाहकार करेगा। 


यद्यपि हम इस प्रकार के मार्गेद्शक असामान्य 
व्यक्ति की सेवाएँ प्राप्त कर सकें तो उससे बढ़ कर 
और कोई बात नहीं होगी। वस्तुतः हम अपनी सामु- 
दायिक विकास योजनाओं में ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता 
के विचार में एक ऐसे ही सर्वज्ञानी व्यक्ति का स्वरूप 
रखते हैं, किन्तु हमारे ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता की 
तुलना में यह सलाहकार अधिक तकनीकी योग्यता 








नयी दृष्टि 
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रखेगा और उसे अधिक वेतन भी मभिलेगा। हमारा 
ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता स्प्टल: इस कार्य में असफल 
हुआ है, किन्तु यह भी सन्देहास्यद ही है कि उच्च- 
स्तरीय तकनीकी ज्ञान एवम्‌ उच्च वेतन प्राप्ति के कारण 
यह सलाहकार सफल हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का 
आश्थिक विक्रास केवछ एक आधिक कार्य ही है- 
इसमें समाजश्ास्त्रीय तथा राजनीतिक गुत्यियौ भी सुल- 
झायी हैं । हमारी नौकरशाही राजनीतिक वातावरण 
से बहुत अधिक प्रभावित होने के कारण सलाहकार 
को प्रस्तावित स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकतीं। 
दूसरी तरफ अनेक तरह की गटठबन्दियों तथा अस- 
मानताओं से वज्ञीभूत जिस तरह का समाज हमारे 
गाव में हैं वह हमारी कोरी आथिक उत्प्रेरणाओं से 
अनुप्राणित, प्रत्युतरशील नहीं हो सकता। यहाँ 
स्पष्ट अभिव्यक्ति की जाय तो यह कहना पड़ेगा 
कि नौकरगाही की ओर उदासीनता अथवा दबदतें 
उसके तथा ग्रामीण राजनीति के मध्य हो सकता हैं 
कि सलाहकार का कार्य बिल्कुल ही उ्पलरक हो । 
अनेक प्रकार के औद्योगिक संगठन एवम्‌ वित्तीय 
संस्थाओं के मामले में उनके विकास की ऐतिहासिक 
परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखना 
चाहिए । 


जनतंत्र में जब तक विरोधी शक्तियां अधिक प्रभाव- 
शाली स्थिति में हों, तब तक ये संस्थाएँ कद्यापि 
विकसित नहीं हो सकतीं। और जनतंत्र में ही कभी- 
कभी इन विरोधी शक्तियों का निदान भी बड़ा पेचीदा 
किकतंव्यमूढ़ कर देनेवाला बन जाता है। फिर भी, 
में लेखक दय के इस मत से पूर्ण सहमत हें कि किसी 
न किसी तरह के सलाहकार एवं विभिन्न प्रकार की 
आर्थिक संस्थाओं की' आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में 
केवल एक बात जोड़ना चाहँगा कि उनके विकास को 
बढ़ावा देने के छिए सरकार को पर्याप्त घानिक तथा 
राजनीतिक अवस्थाएँ निभित करनी चाहिए। 


नयी इिल्ली : २४ अगस्त १९६ ३ 















































































































हल 


स्त्री शिक्षा की समस्याएँ 


श्रीपति 


श्रीदेषी 


जबकि स्त्री शिक्षा के प्रतार तथा उनके स्थान में सुधार होने का, विशेष कर स्वतंत्रता के बाद, स्वागत क्रिया गया है, साथ 
हो कई समस्याएँ भी खड़ी हो गयी हैं। शिक्षा ने महिलाओों को जो आर्थिक स्वतंत्रता प्रशान की है, पारिवारिक जीवन, 
जिसमें बच्चों का पालन-पोषण भी शामिल है, के सन्दर्भ में उसके अवाॉछनीय परिंगाम निकल रहे हैं ! इससे स्त्री शिक्षा 
के उद्देश्य, तत्व और कार्यक्रम के पुनर्मूल्‍्यांकन की आवश्यकता हो गयी है | 


हाल के वर्षों में भारत ने जिस क्षेत्र में बहुत ही शान- 

 दार प्रगति की है वह है स्त्री शिक्षा । जो भारतीय 
समाज आज से साठ वर्ष पूर्व तक लड़कियों की शिक्षा 
को बिल्कुल अनावश्यक समझता था, उसके रुख में 
आमूछ परिवर्तन हो गया है और अब वह उन्हें हर 
स्तर पर शिक्षा देने की आवश्यकता समझता हैँ । आज 
स्कूलों और कालेजों में बड़ी संख्या में लड़कियों! सिर्फ 
सामान्य शिक्षा और संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि 
शिक्षण, नर््तिग, चिकित्सा, व्यापार, अभियांत्रिकी, 
कानून, पत्रकारिता आदिक्षेत्रों में काम करने की शिक्षा 
श्राप्त करने की दृष्टि से भी पढ़ने जाती हैं। जिनशक्तियों 
ने महिलाओं में उच्च शिक्षा का यह विस्तार लाया है, 
उनके लिए कोई सीधा-साधा कारण नहीं बताया जा 
भकता। इस विकस् में, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरा्् 
में धामिक और सामाजिक सुधारों के लिए हुए 
आल्दोलन के परिणामस्वरूप जिन' चन्द शक्तिशाली 
_ विचारों का प्रसार हुआ, उन्हीं का योगदान है । 


.. महिलाओं के स्थान में परिवतेन 
. ये आन्दोलन दो बाहरी तथ्यों के चुनौतीपूण 


.. भ्त्युत्तर स्वरूप थे-भारत में अंग्रेजी राज का आरम्भ 
और इसाई धर्म के प्रचारा्थ इसाई मिशनरियों का 
. आगमन। साख्राज्यवादी प्रवृत्तिवाले अंग्रेजी प्रशासन 

की प्रारस्भिक इसाई मिशनरियों की धर्मपरिवतंत नीति 

के साथ-साथ कड़ा . विरोध किया गया । राष्ट्रवादी 





आन्दोलन, विशेषकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो 
कि महिलाओं की स्थिति सुधारने में गहरी दिलचस्पी 
रखते थे, इतना शक्तिशाली था कि महिलाओं को 
अपनी उन्नति के लिए स्वयं ही आगे बढ़ कर काम 
करने का प्रोत्साहन मिला । इससे स्त्री आन्दोलन का 


आरम्भ यद्यपि कुछ देर से ही हुआ, परन्तु उसने 





कक हनन नया सकमहककनकल +क्‍त+ न नल के का पक धारणा चल 


निरंतर महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए 


आन्दोलन किया। फिर रामकृष्ण मिशन और ब्रह्मवाद । 
आन्दोलन का आरम्भ हुआ, जिसने अपने साधारण 
कार्यक्रम में महिलाओं के निस्तार को भी शामिल है 
किया। फलत: क्रियाशीलताएँ बहुत अधिक हो गयीं, 
जिससे अचानक ही महिलाओं की स्थिति में बहुत ही है 


अनुकूल परिवर्तन और अंततः निस्तार हुआ।.._ 
स्वतंत्रता मिलने के बाद पिछले पन्द्रह वर्षों में 


महिलाओं के निस्तार के साथ-साथ सम्पत्ति और 
तलाक अधिकारों तथा पुरुषों से बराबरी का हक आदि... 
जैसे अन्य अधिकारों से एक शांतिमय क्रांति हुई है, 
जिससे विभिन्न वर्गों की महिलाओं में बहुत भारी । 
परिवर्तेन हुए हैं। उच्च वर्गों में, जो कि आबादी का... 
सबसे कम प्रति शत है, स्त्री शिक्षा अधिकतर 'सजा- क्‍ 
वट की वस्तु' ही रही है, यत्नपि इस वर्गोंकी कई 


महिलाओं ने अपले को सार्वजनिक कार्यों में भी छगा 





दिया है। मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गों में शिक्षा 


ओर स्वतंत्रता ने कई परिवतंत्र लाये हैं, जिनमें से पे 
कुछ लाभदायक हैं, जबकि बाकी परिवारिक सुंख 





स्ल्कबकुक 








स्‍त्री शिक्षा को समस्याएँ १२१ 


की राह में बाधक बन रहे हैं। 


सबसे बड़ा परिवर्तेत तो यह है कि विवाहित और 
अविवाहित शिक्षित लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में 
रोजगारी में लगी हैं। आरम्भ में तो सिर्फ अविवा- 
हिताएँ ही नौकरी किया करती थीं और वह भी 
अध्यापन तथा चिकित्सा क्षेत्रों में ही, क्योंकि उस 
समय उनके लिए और कोई मार्ग नहीं था, परन्तु आज 
स्थिति बदलरू गयी है और करीब-करीब हर क्षेत्र में 
महिलाएँ कार्य कर रही हैं तथा अन्य महिलाओं की 
प्रेएण। और अपने परिवार की अवस्था पर 
ध्यान दिये बिना कार्य करने के लिए आकर्षित 
हो रही हैं। श्रमिकों की मांग बढ़ने से, 
विशेष कर पंच वर्षीय. योजनाएँ आरम्भ होने के 
बाद-जिनसे हर क्षेत्र में रोजगारी की सम्भाव्यताएँ 
और बढ़ गयी हैं-काफी संख्या में महिलाएँ पूर्ण अथवा 
अंश-कालीन कार्यों में लगी हैं । इससे निश्चय ही 
महिलाओं को आशिक स्वतंत्रता मिली है, जिसके फल- 
स्वरूप विवाह के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन हुए हैं और 


माता-पिता को दहेज में होनेवाले भारी खर्च की चिता 


से मुक्ति मिली है। दहेज के सम्बन्ध में हाल ही में 
बने कानून से भी स्थिति में सुधार हुआ है। 


आशिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं के लिए विवाह अब 
आथिक आवश्यकता नहीं रही, बल्कि पसन्द की बात हो 
गयी है। इसने संकीर्ण सामाजिक दृष्टिकोण की सीमा तोड़ 
दी है और अन्‍न्तर्जातीय तथा अन्तर्साम्प्रदायी विवाह हो 
रहे हैं। तथापि इसका अर्थ यह नहीं हैँ कि मध्यम 
तथा निम्न मध्यम वर्ग की सभी शिक्षित लड़कियाँ 
सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। कुछ युवक 
अभी भी चुपके-चुपके वहेज मांगते हैं। अतः कुछ 
नौकरीपेशा लड़कियाँ अविवाहित रहने को मजबूर हैं, 
यद्यपि हमारे समाज-सुधारक और सरकार इस प्राचीन 
प्रथा को समाप्त करने के लिए जोरदार प्रयास कर 
रही है। फिर अधिक उम्र होने पर भी विवाह होते 
हैं, जिसमें लड़कियां जानबूझ कर अथवा अनजाने 


है 
कै 





विवाहित पुरुषों से, जिनकी पत्नी हैँ अथवा मर चुकी 
हैँ, व्याह कर लेती हूँ। नये हिन्द विवाह अधिनियम 
में इस बहु-विवाह से महिलाओं की रक्षा की गयी है। 


पारिवारिक जोवन को खतरा 


तयापि महिलाओं के निश्तार को पारिवारिक 
सम्बन्ध भंग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हैं। 
यद्यपि इसके लिए अनेक बड़े कारण है, युवा शिक्षित 
विवाहित जोड़ों का अपना घर खुद बसाने की इच्छा 
एक मुख्य कारण मानी जाती हे। प्राचीन पारिवारिक 
सांस्कृतिक पद्धति नष्ट हो गयी हैं और इसके साथ 
ही संयुक्त परिवार के विभिन्न छाभ भी। फिर, यह 
भी कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति, जिसमें 
पश्चिमी विचारों के अवशेष अभी भी वतंमान हैं 
ने हमारी महिलाओं को पश्चिमी दृष्टिकोण दिया है. 
जिससे कि वे व्यक्तिवादी हो गयी हैँ, जोकि हमारे 
लिए बिल्क॒ल विदेशी है । दोषारोपण किया जाता है 
कि इस नयी बात से पुराने किस्म के परिवार भंग होते 
जा रहें हैं; क्योंकि शिक्षित लड़कियों कृत्रिम बनती 
जा रही हैं और वे अब अपने देश अथवा परिवार 
की सामाजिक और घामिक परम्पराओं में रुचि नहीं 
रखती । वे अब बड़ी रूमानी समझी जाती है 
जोकि उपयोगी घरेल कार्य पर ध्यान देंने के बजाय 
सस्ती और गंदी फिल्मों तथा अन्य उत्तेजक कार्यों से 
अधिक प्रभावित हैं। अतः परिवार का सामाजिक 
और सांस्कृतिक जीवन खतरे में बताया जाता हैँ। कुछ 
हद तक यह सही हो सकता हे, परन्तु यह भी स्वीकार 
करना होगा कि आधुनिक युवती दो संसार के बीच 
फंसी हें-समाप्त हो रही पुरानी दुनिया और नवजात 
संसार। निश्चय ही वह इस स्थिति में अपने को 
व्यवस्थित कर रहीं है। प्रायः वह पारिवारिक जीवन 
और अपने धंधे के बीच उल्झ जाती है। जीवन की 
कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास में उसकी मान- 
सिक और भौतिक दोतों ही रूपों में अपरिमित हानि 
हो रही है। कुछ लोग इन अवस्थाओं से बहुत चिक्तित 
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हैं। हा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जोकि उत्तम सन्तति 
और, उत्तम विश्व के छिए महिलाओं की शिक्षा को 
प्रमावश्यक मानते हैं। ये दोनों ही वर्ग दो भिन्न 
विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों ही के 
अपने-अपने समर्थक हैँ। 


बच्चों का पालन-पोषण 


एक वर्ग के निराशावादी दावे पर ध्यान देते हुए 
यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि क्या इतना दुखदायी 
विकास हुआ हूँ। तथापि यह स्वीकार करना होगा 
कि स्नातक पत्नियों ने, जोकि कहीं काम करती 
हैं, बच्चों के पालन-पोषण तथा पूर्णकालीन धंधे के 
अनुगमन को समाहित करने की समस्या खड़ी कर दी 
है; क्योंकि बच्चों पर पूरा-पुरा ध्यान दिये जाने की 
जरूरत हूँ। डाक्टरों ने यह पाया हैँ कि जिन बच्चों 
को सविराम दूसरों की देखभाल में छोड़ दिया गया 
है उन्हें अधिजठर ब्रण, फीलपांव तथा अन्य बीमारियों 
हो गयी हैं। अत: बच्चों को मॉ-बाप के प्यार अथवा 
देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए । 

साथ ही मनोवैज्ञानिक यह बताते हैं कि बहुत अधिक 
आरक्षण भी नहीं देता चाहिए, जैसे बच्चों को अपनी 
आवश्यकताएं नहीं बढ़ाने दी जातीं। उन्हें कुछ 
स्वतंत्रता देती चाहिए। बच्चों पर माँ। का प्रभुत्व कभी 
भी उनके (बच्चों) लिए लाभदायक नहीं हो सकता। 
अल्वा मिरडल और वायल क्लिएन अपनी पुस्तक वीसेन्स 
टू रोल्स में कहती हैं : “अधिक दबाव अथवा अधिक प्यार 
करने से बच्चों की शिक्षा की दिशा अनिश्चित हो जाती 
हैं। माता-पिता के लिए सम्भवतः सबसे अच्छा यह है 
कि वे अधिक ध्यान न दें, नहीं तो स्वचेतना से उनका 


स्वाभाविक विश्वास समाप्त हो जायगा। चूँकि माता- 
पिता के पालन-पोषण में यह बहु-विशेष अवस्था वर्तमान 


रहती है कि उत्पादन उत्पादक के साथ-साथ उत्पादन 
की प्रक्रिया को भी आंक सकता है, अतः पूर्णता का 
लक्ष्य रखना बेकार हैं। जहाँ बच्चे मनोवैज्ञानिक 
साहित्य पढ़ने लायक हो गये, वे. अपने माता-पिता 
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को किसी ने किसी अपराध के लिए कोसना शह 


कर देगे। 


भविष्य की सम्भावना 

दूसरे बर्ग का विचार कि उत्तम सन्तति तथा उत्तम 
विश्व के लिए महिलाओं की शिक्षा परमावध्यक 
हैं, सही हैँ तथा होना चाहिए, क्यप्रोंकि सारा शैक्षणिव 


प्रशिक्षण बेकार नहीं जायगा । मेँ। के रूप में महिलाओं | 
को महत्वपूर्ण कार्य करना है । उसके लिए शिक्षा पुष्षों 
से भी अधिक महत्वपूर्ण है; क्योंकि उन पर परिवारके 


अपने पालन-पोषण तथा अपने बच्चों को, जोकि भावी 


नागरिक हैं, अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। 


शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जोकि उन्हें घर तथा समाज 
में अच्छी तरह कार्य करने में मदद दे। जब भारत 
अमेरिका और इंग्लेंड की तरह उच्चतम औधगिक 


राष्ट्र हो जायगा तो महिलाएँ घर और दफ्तर दोनों 


का ही काम बिना विशेष कठिनाई के सम्भाल सकेंगी। 
क्योंकि कई नयी और सुधरी घरेलू सुविधाएँ मिल 


जायेंगी जो कि उनके समय और शक्ति की बचत करेंगी। 
इस सन्दर्भ में जॉन डी. डुरेंण्ट की सुखद घोषणा का 
जिक्र करना दिलचस्प होगा, जिन्होंने अपने लेख 
'मैरिड वीमेन इन दि लेबर फोस में कहा हैं किवित 


नयी चीजों के आविष्कार होते जाने से एक दिन ऐसा 


आयगा जब किसी घर में कोई काम नहीं होगा और रा 
गृहणियाँ आबादी की कार्यकारी वर्ग नहीं रह जायेगी। _ 
फिर, परिवार नियोजन के प्रचलित होने से काम और 


भी कम हो जायेगा। 


माँ का प्रभाव 


फिर भी, समस्या वही रह जाती है; क्‍योंकि 
'घर और बच्चे नजरअंदाज होने ही वाले हैं और यदि 
बच्चों को अच्छी तरह बढ़ना है तो उन्हें माता की _ 











ल्‍प्न्‍नकुमबकितोत कम 
ड्ु 


अच्छी देख-माल चाहिए ही-खास कर शिक्षित मो की> _ 
क्योंकि पुरुषों और नारियों की सांस्कृतिक, नैतिक और 
आध्यात्मिक प्रकृति का निर्णय प्रारम्भिक वर्षों में ही. 


ह 


ही 











स्‍त्री शिक्षा की समस्याएँ !्२रे 


मो के संसर्ग में होता है। जैसा ,कि डा. राधाकृप्णन्‌ 
कहते हैं-- इसलिए यदि मे शिक्षित और नव-विचारों का 
स्वागत करनंवाली, जिज्ञासु और सचेत, अफव्राहों और 
परम्परा पर ध्यान न देकर तथ्य पर ध्यान देनेवाली, 
अपने आसपास की दुनिया के मूल्य की जानकार और 
उसमें दिलचस्पी रखनेवाली, इतिहास और साहित्य में 
रुचि रखने तथा आनन्द लेनेवाली हो तो उसके बच्चे ये 
चीजें उससे सीखेंगे । शिक्षित सजग माँ,, जोकि अपने 
घर में अपने बच्चों के बीच रह कर काम करती है 
चरित्र और बौद्धिक ज्ञान की विश्व में सबसे बड़ी शिक्षिक्ता 
है।. .. . ऐसे घरवाले समाज के बच्चे जब स्कूल जाना 
आरम्भ करते हैं तो उन्हें सब चीजों की जानकारी और 
समझ-बूझ रहती है तथा वे सुसंस्क्ृत होते हैं, जिससे 
उन्हें स्कूल का अधिक लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा 
जितना कि सम्भव नहीं होता ।” 


यांत्रीकरण के प्रभाव 


लेकिन सबसे विकट प्रश्न हैं कि श्रम बचानेवाली 
खोजों के उपयोग से अवकाश के जिन बड़े क्षणों की प्राप्ति 
होगी, क्या उसे महिलाओं को अपनी अमेरिकी बहनों की 
तरह उकताहट से बचाने अथवा अधिक पैसे कमाने के 
लिए बेचने होंगे ? यदि वे ऐसा करती हैं तो बच्चों के 
सही पालन-पोषण की जिम्मेदारी स्कूलों की हो जायगी । 
अमेरिकी स्कूल इस दोमुखी कार्य के उपयुक्त नयी कार्ये- 
विधि आरम्भ करने हेतु गम्भीरतापूवक विचार कर रहे 
हैं। सम्भवतः इन्हीं परिणामों की कल्पना करते हुए 
महात्मा गांधी बड़े पैमाने के यांत्रीकरण से भय खाते थे। 
हमारा भविष्य देश में किस हद तक औद्योगीकरण होता 
है और कहाँ तक महिलाएँ इस यांत्रीकरण को अपने घरों 
में प्रवेश करने से बचा पाती है, इस पर निभर करता हैं। 

माना कि काफी अवकाशवाली शिक्षित महिलाएं 
अपने घर में रह कर घर ओर बच्चा को देख-रंस पर 
पूरा ध्यान देने का निर्णय करती हैं, फिर भी यदि 
उकताने का नहीं तो निराश होने का खतरा तो रहेगा 
ही, क्योंकि उनकी शिक्षा के उपयोग का मार्ग नहीं रहगा। 





उनकी शिक्षा निरर्थक जायगी और वे शिक्षा में दिलचस्पी 
लेना कम कर देगी और काफी समय बाद महिलाएँ फिर 
उतनी ही अज्ञानी हो जायेगी जितनी कि सौ साल 
पहले थीं। अतः महिलाओं को अपने घरेल कार्य के 
अलाव्रा कुछ कान करना ही चाहिए। यह काम दो- 
तीन घंटे रोजाना क्षा हो सकता है, जिससे वे अपनी 
घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जीघा घर 
लोट सकें। यदि सभी शिक्षित महिलाओं को इस 
आंशिक काम दे दिया गया तो वे कम महत्वपण 
कार्यो से बंध जायेगी जहा कि उन्हें मानसिक काय 
नहीं करना होगा। यदि इसके विपरीत महिलाएँ 
प्रमुख प्रशासनाधिकारी अथवा डाक्टर अबवा वकील 
बनाना चाहती है तो उन्हें ध्ंत्र के लिए तेयार किया 
जाना चाहिए, जिससे उन्हें मानसिक संतोष मिलेगा 
तथा पूर्णता का भान होगा। लेकिन यह फिर से हमें 
प्रारंभिक प्रदन पर ले जाता है। 


विशेष पाठ-चर्या 
इस दूपित वृत्त से निकलने हेतु रामबाण के रूप में 
महिलाओं के लिए विश्ञेपर शिक्षा का सुझाव दिया गया 
इस प्रदन पर तरह-तरह के विचार प्रकट किये 
गये हैं। बिवाइ महिलाओं के छिए विज्ञेप विषयों के 
मूल्य पर हे-क्या छड़कियों की सीमित शारीरिक 
क्षमता को देखते हुए अध्ययन क्षेत्र सीमित कर दिया 
जाय अथवा उनके छिए विल्कल ही अलग पाठ्यक्रम 
बनाया जाय जिसमें गृह विज्ञान और संबंधित विषय 
हों। लड़कियों के छिए बिल्कुल ही अलग पाठ्यक्रम से 
कई खतरे हैं। उनका ज्ञान घरेल कार्य तक सीमित 
हो जायगा और उससे भारत में महिलाओं की प्रगति 
रुक जायथगी। व्यवह्यरतः यह स्त्री शिक्षा के लिए 
धक्का सिद्ध होगा। महिलाओं की शिक्षा का क्षेत्र 


सीमित कर राष्ट्र आने आप जन-खोल को खो देगा। 


यह तक लड़कियों के लिए विद्येप पादयक्रम लाग 
करने के वियक्ष में नहीं दिया गया हैं। निश्चय ही 
विशेय पाठ्यक्रम हो सकते हूँ, बशतें कि अन्य विषयों 





































































































१२४ खादी ग्रामोद्योग 
के अध्ययत पर रोक न हो। फिर, विशेष शिक्षा लेने- 
वाली महिलाएँ, अपने को अपने छ८रों तक सीमित 
रखने में कभी भी सफल नहीं हो सकतीं । निस्तार 
और पुरुषों से बराबरी का हक औरत को घर के 
बाहर भी कुछ रुचि पैदा करेगा। चूंकि बच्चों का 
पालन-पोषण औरत की जिम्मेदारी हैँ, अतः उसे पर 
में हमेशा काम मिछेगा। जैसा कि भिसाडेटन पीलेक 
कहती हैं, “समानता की ओर बहुत अधिक प्रगति होने 
के बावजूद, महिलाओं के लिए जीवन पुरुषों से 
अधिक कठिन है और सम्भवतः रहेगा।” उसे इन दोनों 
महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आयोजन करना होगा और 
तदनुरूप अपने को व्यवस्थित करना होगा। इसी 
संकट का सामना करते हुए इंग्लेंड में आबादी सम्बंधी 
रायल कमीशन ने यह विचार प्रकट किया कि “महिलाएँ 
राष्ट्र के सांस्कृतिक और आथिक जीवन में जो योगदान 


इसीलिए राज्य के आदेश ही अंतिम आदेश नहीं होते। हमारे आचरण का मार्ग-दर्शन सत्ता की आधाज 
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दे रही हैं, उसे सीमित करने की कोशिश करना महिलाओं 


के लिए सर्वांगीण हानिकर होगा। यह सत्य है कि . 


मातृत्व और पूर्ण-कालीन पेशे के बीच सही संघर्ष है। 


इस संघर्ष का एक अंश महिलाओं के जैविक कार्य में 


अन्तनिहित हे,परन्तु एक अंश कृत्रिम है और इस क्ृत्रिग 


तत्व की निरन्तर उपस्थिति मातृत्व के स्थान को _ 


निक्ृप्ठ विकल्प में-वाहरी रोजगारी अथवा सावंजनिक 
जीवन में-गिरामे का प्रयास करती है। अतः हम 


शिक्षण और असेनिक सेवाओं में रोजगारी पर मे 


विवाह प्रतिबन्ध हटाने का स्वागत करते हैं और यह 
समझते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था खोज निकालने करा 
समझ-बूझ कर प्रयत्न करता चाहिए कि महिलाओं के 


न 


लिए मातृत्व और घरेलू कार्य को बाहरी गतिविधियों 


के साथ मिलाना सहज हो सके । 
हैदराबा३ : 


५ अगस्त १९६१ हे 


. पुरे ताने-बाने 


से नहीं होता। सत्ता के परिणाम तो सिर्फ आदर्श अधिकारों की पूर्ति ही कर सकते हैं। जनता से राज्य... 
_भकित को अपेक्षा करने के पहले, न्याय का तकाजा है कि राज्य मनुष्य को मनुष्य की हैसियत से उसकासब 

कुछ दे। व्यापक तौर पर, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे युग में जबकि सक्रिय नागरिकता घयस्क व्यक्तियों... 
' को प्राप्त हो, तब तो राज्यों की कतंव्य-परीक्षा पूर्व समय की अपेक्षा और भी गंभीर हो जाती है। जिन लोगों... 
, के हाथों में राजनीतिक सत्ता आ जाती है वे देर-सबेर सत्ता के परिणाम अधिकारों में देखने का आग्रह करने .. 
 छूते हैं। वे ऐसी संस्थाओं का निर्माण करेंगे जिनके जरिये अधिकारों की सुगमता से प्राप्ति की जा सके।. 
- वे सुविधाओं को व्यापक रूप दे देंगे या उसे रह कर देंगे। वे यह भी आग्रह करेंगे कि स्वतंत्रता और समानता, . 
लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य स्वाभाषिक परिणाम हैं। वे अपने उन भाष-थिचारों का प्रसारण समाज के. 
साथ सबकी... 
. भर्जो पर निर्भर करती है। अंत में, इन लोगों का अवरोध फठिन हो जाता है; क्योंकि जंसा कि एक्टन ते 0 
.. बताया हूँ, जनता के पास गुप्त अधिकार होते हैं जिससे निपटने की शक्ति या एकता बहुत थोड़े अल्प भरत कु 
.. के पास होती हे । इसलिए राज्य को , अगर घह जीवीत रहना चाहता है तो जनता की मांग के सामने 


रे बदलता पड़ेगा; केयोंकि सार्वजनिक कल्याण पर उसका भी समान दावा होता है और उसकी अभिवृद्धि उसका _ द 
 उदध्य होता है । 


करेंगे, कम से कम उस सीमा तक जहाँ राज्य की सत्ता अधिकाधिक स्पष्टता 


हेंरोल्ड जे. लास्की : ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 





बंगाल में शहरीकरण के कुछ पहल 


मीरा गुहा 





अंग्रेजी शासन के आगमन से भारत के अन्य स्थानों के समान बंगाल की ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था को भी बुरी तरह 
आधात पहुँचा। कृषि व्यापार की वस्तु बन गयी और कारीगर तथा ब्यापारी अपने जीविको पाजन के पुश्तैनी धंधों से 
वंचित हो गये। ग्रामीण आबादी का नये औद्योगिक कन्द्रों में स्थानांतरण हुआ और उसने जीवन-यापन के लिए 
नये-नये काम-धैघे अपनाये। शहरीकरण की इस प्रक्रिया से मानवीय स्म्बन्धों में भी परिवतेन आये। 


खूंगाल में शहरीकरण की प्रक्रिया में सन्निहित 

परिवतेन ग्रामीण स्वायत्तता अयबा आज्म-निर्भरिता 
पर लादे गये हैं । इस ग्रामीण आधार के अन्दर 
एक पेशेवर परस्परावलूम्बन है, जिसका उद्देश्य हैं 
स्वावलम्बन । फलतः स्वरूप या पद्धति उस चुनरी 
के समान है, जिसमें कृपक समुदायों रूपी “विन्दियों' 
के छोटे-छोटे गुच्छः और उनके साथ विशिष्ट 
कटीरोद्योगों में लगे कारीगरों रूपी बिन्दियों के 
बड़े-बड़े गृच्छ हों। स्थान-विषयक दृष्टि से इसमें 
ऐसे गाँव आते हैं, जिनमें एक या अधिक प्रकार के 
काम-धंधे चलते हैं और जो साप्ताहिक वाजारों' 
अथवा 'मौसमी मेलों' के माध्यम से दस्तकारी 
केन्द्रों से जुड़े हुए होते हैं। साप्ताहिक बाजारों से 
पास-पड़ौस के कुछ गाँवों का सम्पर्क होता है, 
जबकि भेलों' का क्षेत्र काफी विस्तृत होता हैँ । इस 
प्रकार के मेले प्रायः धामिक पर्वों के वक्‍त लगते हें 
किन्तु आस-पास के अनेक जिलों के आदान-प्रदान केन्द्र 
के रूप में आथिक दृष्टि से वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैँ । 


प्राचोन अर्थ-व्यवस्था में परिवतेन 

इस प्रकार की जीवन पद्धति में कई तरह से 
परिवर्तन आये हैं, किन्तु इनका ठोस रूप से अध्य- 
यन करने से पूर्व इनमें सन्निहित कुछ अधिक गहरे 
पहलुओं का अध्ययन करता बेहतर होगा। बअर्थ- 






व्यवस्था में परिवर्तन मख्य पृष्ठममि हैं और 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह पिछले दो सौ वर्ष से 
भारत-बर्तानिया आथिक सम्बन्धों से जुड़ी हुई हूँ । 


अंग्रेजों ने १७५७ तक अन्य यूरोपीय प्रतियोगियों 
को बाजार से समाप्त कर दिया था। अपनी 
राजनीतिक शक्ति का विस्तार कर उन्होंने देश के 
व्यापार में एकाधिकार जमा लिया था। इस प्रक्रिया 
के प्रथम सोपान में उन्होंने कृषि को एक व्यावसायिक 
वस्तु बनाया और रेशम, इण्डिगों तथा अन्य इस 
प्रकार की वस्तुओं की खेती अंग्रेजों के एकाधिकार 
कि इस नये व्यवसाय ने भारतीय पूंजी को भी 
आकपषित किया, जिसने कवचित रूप से अंग्रेजों की 
पूंजी के साथ गठ-बंधन किया । तथापि, बाद में 
अंग्रेजी व्यापार और उद्योग की संरक्षण-तीति ने इन 
भारतीय व्यापारियों को विस्थापित कर दिया तथा 
उन्हें इसके बदले स्थायी बन्दोबस्त (परमानेष्ट 
सेटलमेण्ट) द्वारा भूमि-प्रलोभन दिया गया। इस 
संरक्षण नीतिने दस्तकारी उद्योगों पर भी कठारा- 
घात किया और कारीगर अपने परम्परागत काम-घंघों 
से वंचित कर दिये गये। प्राचीन भारतीय अ्थ॑-व्यवस्था 
बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गयी। नयी अर्थ-व्यवस्था में 


चर के. 


उत्पादन कंन्रों के अभिनवीकरण को वाष्प उत्कर्षण के 
समारम्भ द्वारा अन्तिम उत्प्रेर्णा प्रदान की गयी। इन 
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नये केद्धों में विस्थापित हो कर आयी आबादी ने उसके 
समक्ष जो विशिष्ट अवसर प्रस्तुत हुए, उनमें चुनाव 
प्रवत्ति का परिचय दिया। वोलपुर-रायपुर-इ लमबाजार 
क्षेत्र इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त उदाहरण हैं | 


बोलपुर-रायपुर-इलमबाजार 


यह क्षेत्र अजय नदी के उत्तरी किनारे-जोकि बीर- 
भूम जिले की सीमा हे-के साथ-साथ फैकछा हुआ 
हैं । कभी इस सरिता तट पर सुपुर, रायपुर तथा 


इलमबाजार जैसे व्यावसायिक केन्द्र थे। इस नदी 
करा महत्व इसलिए था कि यह गंगा के किनारे पर 


कतवा की ओर जाने के लिए एक माध्यम के रूप में 
थी । इस क्षेत्र की दिवानी १७६५ में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को दे दी गयी; और अंग्रेजों की व्यावसायिक 
गतिविधियां शुरू हुईं तथा रेशम उद्योग में उनका 
एकाधिकार था-उसमें ४.५ से ६.५. छाख तक रुपये 
उनके लगे थे । एक अंग्रेज अभिकर्त्ता जॉन चीप 
(3000 (0॥680) ने 'इण्डिगो' की खेती' प्रारम्भ की 
और सुरुल तथा सुपुर में इण्डिगों के कारखाने 
खोले गये । 


. रायपुर के एक सम्पन्न बंगाली कायस्थ श्याम 


किशोर सिन्हा ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अभिकर्ता 


के रूप में काम किया और उससे यूरोप को निर्यात 


करने के लिए जॉन चीप को बस्त्रों की पूर्ति की। 


रायपुर के समीप इण्डिगो के कारखाने में श्याम 
किशोर के पौत्र सितीकान्त भी हेनरी एसकिन 


(88|2706) के'साथ भागीदार हुए। ईस्ट इण्डिया 


कम्पनी के साथ अपने भाग्य का तादात्म्य स्थापित 


- कर उक्त परिवार ने बहत धन कमाया और शीघ्र 


ही जमीदार परिवार बन बेठा। सितीकान्त के 
बच्चे शिक्षा-प्राप्ति के लिए इंग्लैंड भेजे गये। उनमें 
से एक वकील बना और 'पीर' की पदवी पानेवाला 
वह प्रथम भारतीय था । तदुपरान्त परिवार के 
अन्य सदस्यों ने भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और 





कलकत्ता में विभिन्न उद्योग-ब्रंथों में अच्छे पद प्राप्त 
किये ।* 


नेथापि, जमंनी में सस्ती छागत पर उत्पादित 
संइ्लिप्ट र॑ंजफों की स्पर्धा में ' इंडिगो' उद्योग की 
अवनति हो गयी । फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के 


अन्त तक सभी का रखाने बन्द कर दिये गये-तत्काहीन 


फलते-फूलते सुमल तथा सुपुर के केन्द्रों के बुरे ल्नि 
आ गये | इसी वक्‍त एक अन्य कारक का प्रादुर्भाव 
हुआ जिसने शहरी केन्द्रों की स्थापना में और कूछ 
परिवर्तन लाने में अपना प्रभाव डाला | ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने १८५०८ में बंगाल को उत्तरी, भारत से 
मिलाते हुए अपेक्षाकृत एक लघु रेल मार्ग का 
निर्माण किया । अजय नदी पर से होकर पह 
रेलवे छाइन उत्तर दक्षिण रूप में गयी थी । 


द्रत विकास 


बीरभूम जिला सर्देव 
उत्पादक क्षेत्र रहा हूँ | प्रथम महायुद्ध के समय जब 


चावल की. कीमतें बढ़ीं तो चावल कूटाई वहाँका 


एक लाभदायक उद्योग बन गया। रेलवे लाइन के 
आस-पास गृशकारा, बोलपुर, अहमदपुर और संभिया 


जैसे नये चावल कटाई केन्द्र खुले | सुपुर से छः मीलकी *£ 
दूरी पर स्थित पुराना इंडिगो केन्द्र बोलपुर उस वी 


एक मामूली छोटा-सा गाँव था, जो आज तब से बिक 
सित होते-होते क्षेत्र का एक सर्व प्रमुख चावल व्यापाः 
केन्द्र बन गया है। शहर में अब काफी श्रमिक आबादी 


है और मौसमी काल में बोआई व कटाई का की * 
करनेवाले संथाल आकर देहाती वातावरण निर्मित कर. 
देते हैं। पचास वर्ष की अवधि में स्वयम्‌ बोलपुर की 


बडी द्रत गति से विकास हआ है-सत्‌ १९०१ में उसकी 


आबादी ३,८३१ थी और १९५१ में १४,८०२॥। ईहम- 


बनकर 


,र८न्‍|&क#३००४सीलननम अमन के अध्मा 4१8 का 






* निर्मे कुमार बोस : मोडने बंगाल; 
२०-२३, 
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ही एक अच्छा अतिरिक्त चावह 
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विधा 


बंगाल में शहरीकरण के कुछ पहल 


बाजार जानेवाली सड़क के समीप एक छोटे-से पुरवे 
स शुरू होकर इसका क्षेत्र उत्तर की ओर बन्दगोरा और 
त्रिशूढीपट्टी तक फेल गया है, जो आज इसकी तगर- 
पालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। 


अद्रा-रघुनाथपुर ६ 


अब हम उस क्षेत्र के जीवन मार्ग में रेलवे झहर 
के विकास से हुए परिवर्तनों का उदाहरण लें 
जो प्रधान रूप से ग्रामीण यानी देहाती क्षेत्र था। 
रघुनाथपुर मानभूम जिले में एक बहुत ही प्राचीन 
गाव है । यह गाँव पंचेत के राजा का हेंड क्वार्टर था। 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह बंगाल से जानेवाले गया- 
बनारस मार्ग पर एक छोटी-सी चदटी या डाकघर 
प्रतीत होता है। श्री चेतन्य महाप्रभु (१४८५-१५३३) 
ने जब गया की पेंदल तीर्थयात्रा की तो यही मार्ग 
अपनाया था। रघुनाथपुर के दक्षिण और पूर्व में 
अन्य कई पुराने गाँव हैँ। पूर्व की ओर मौजा आरा 
के चार गाँवों में विष्णुपुर नमूने के अनेक इंटों से 
वने मन्दिर हैं और वे बांक्रा तथा बर्देवान जानेवाले 
मार्ग पर अवस्थित हूँ। इस क्षेत्र में प्रारम्भिक जन- 
संख्या इस प्रकार थी: पंचेत के राजा ने माल उगा- 
हने और पुजारियों के रूप में काम करने के लिए 
कनौज (उत्तर प्रदेश) से बुला कर पाँच ब्राह्मण 
परिवार वसाये। उसने मौजा आरा में उन्हें जमीन 
दी । आज वहाँ के ब्राह्मण परिवार अपने को उन्हीं के 
वंशज कहते हैँ। वहाँ की आदिवासी जाति बोरी थी, 
जो राजा की पालकी इबर-उबर लाया-ले जाया 
करती थी। इसके अलावा लहार, कुम्हार, मछवे, 
बढ़ई तथा तेली भी थे, जो अपना-अपना पेशा किया 
करते थे | 


नकल “कम लानिनिन- "+नकजलन 0 लरनगभनाननौवीका 


8 इस क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी कलकत्ता वि्त विद्याल्य 
के भूगोल विभाग से सम्बद्ध कुमारी सीखा चक्रवर्ती ने ऋकदटी 


0] 


की हे। 
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आस-पास केक्षेत्र और रघनाथपुर के जयचण्डी 
पहाड़ में भी अयस्क (ओर) मिलने के कारण क्षेत्र 
का आथिक उपयोग करने की दिखला में एक नयी 
सम्भाव्यता सामने आयी। भविष्य में इन कच्चे मालों 
का औद्योगिक उपयोग करने की दृष्टि से सिघभूम 
के अयस्क उत्पादक क्षेत्र को रानीगंज और बेराकड़ 
की कोयले की खानों से जोइने के लिए क्षेत्र से 
हो कर एक रेलवे लाइन निकाली गयी। काज्चीपुर तथा 
आरा मौजों के बीच अद्रा नामक एक नया रेलवे 
शहर बसा और इसने जनता के जीविकोपाजन की 
पद्धति में एक सामान्य परिवर्नन छा दिया है । 


रोजगारो की पद्धति 


रेलवे के कारखाने (रेलवे सेटलमेण्ट) काशीपुर 
और आरा के दो छोटे-छोटे टोलॉ-पलासखोला और 
पांचूडांगा-तक फल गये है। रेलवे की वर्कशाप में 
रोजगारी मिलने के कारण, इस नये शहर ने पास- 
पड़ौस की जन-संख्या आकर्षित की हे। कृषि कार्य 
काफी कम हो गया हूँ तथा उसी प्रकार पुराने पुश्तेनी 
धंधे भी। बोरियों को या तो कली कार्य में अथवा 
रेलवे के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का काम मिलता 
है। जमींदारी उन्मूलन के साथ ब्राह्मणों की बहुत- 
सी जमीन चली गयी और अब वे या तो रेलवे कार्या- 
लय में कमंचारियों के रूप में काम करते हैं अथवा 
झरिया में कोयले की खानों में क्‍्लर्की का। लुद्दारों 
और बढ़्इयों ने अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ दिया है । 
अब लदहार रेलवे में 'फीटरों और 'वेल्डरों का काम 
करते है तथा बढ़ई रेलवे की “वर्कश्षाप' में बदुइयों 
का। इसी प्रकार तेलकार भी रेलवे में काम करने 
लगे हैं और आसनसोल तथा रानींगंज से आ कर 
मारवाड़ी व्यापारी वाणिज्य-व्यवसाय के क्षेत्र में घुस 
गये हैं। इस तरह जाति के आधार पर चलनेवाले 
पुब्तेनी काम-धंधों में एक प्रकार से क्रांतिकारी 
परिवर्तन आ गया हें। यद्यपि कुछ आवादी-बहूत 
ही कम-अब भी खेती करती है, पर प्रत्येक परिवार 




































































१२८ खादी ग्रामोद्योग 


के झगभग ७५ प्रति शत व्यक्ति रेलवे अथवा खानों 
में मजदूरी करते हैं। 


रिसड़ा 


"तीसरा उदाहरण हूँ हुगली के दोनों किनारों पर 
घनी आबादीवाले चिरंतन शहरीकरण में विशुद्ध 
औद्योगिक इकाई का। घधिप्र दास १४६५ में लिखित 
अपनी रचना मनसा मंगल में हुगली के दोनों किनारों 
पर बसे गांवों का वर्णन करते हैं। त्रिवेणी से 
नीचे की ओर सप्तग्राम, कुमारहटूट (हाली शहर), 
हुगली, भटपाड़ा, बोरो (एक बस्ती जो अब चन्द्र 
नगर के क्षेत्र में आती है), काकीनारा, मूलजोड़े, 
गुरुलिया, तेलिनीपाड़ा, भद्रेश्वर, चम्पादानी, इचापुर, 
डिग्गा (वेद्यवती खाल), रामनान, अकनाख, महेश, 
रिसड़ा, कोन्नागर, कोटरंग, चाणक, सुकचर, काम- 
राहटी, अड़ियादह, घुसुरी और चित्तपुर का वर्णन 
है । चित्तपुर का सर्वे मंगल देवो के मन्दिर के साथ 
वर्णन किया गया हैँ । नदी के इस कितारे के साथ- 
साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यावसायिक हित १८वीं 
शताब्दी में कलकत्ता--जॉब चारनोक (७०० (६४०८८) 
द्वारा बसाये गये सूतानटटी, गोविन्दपुर और कालीकाता 
क्षेत्र-में घनीभूत हो गये थे। नदी के किनारों के देहाती 
वातावरण में अवस्थित इन गांवों में या तो ब्राह्मणों 
के पठन-पाठन केन्द्र थे या छोटे-छोटे बाजार व 


व्यापारिक बस्तियाँ थीं अथवा बुनाई केन्द्र। इस 


अवस्था पर द्रुत गति से हुए औद्योगिक विकास का 
बहुत प्रभाव पड़ा। क्‍ 


जूट मिलों को स्थापना 


...  उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक आते-आते थोक 
... रूप में सामान के आदान-प्रदात सम्बन्धी व्यापार में 
. जूट का महत्व सामने आ चुका था। इसकी फसल 


पर बंगारू का एकाधिकार है, इसलिए नदी-किनारों 
पर जूट मिलों की स्थापना स्वाभाविक थी। प्रथम 








: अक्तूबर १९६३ 


मिल १८५५ में रिसड़ा नामक स्थान पर स्थापित 
हुई थी-१९४० तक इनकी संख्या १०१ तक पहुँच 
गयी थी। रिसड़ा का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने 


से शहरी विकास की प्रक्रिया का अधिक स्पष्ट चित्र 


सामने आ सकैंगा। 


गौव के रूप में रिसड़ा को महेश के समीप होने 


का लाभ प्राप्त था, जोकि “रथयात्रा पर्व' के लिए. 


सुप्रसिद्ध है। रिसड़ा स्वयम्‌ पान के बागानों के हिए 
प्रसिद्ध था। वर्तमान शहर के पुराने घरों-वार्ड तीन व 


चार-में बहुत तंग गलियौ-मात्र ढाई गज चौड़ी-थीं। 


इसके अन्दर तीन जाति-प्रधान मुहले हँ-बरुईपाड़ा में 
बोरी हैं, जोकि परम्परा से पान की खेती करते हैं; 


ढेंकीपाडा में ढ़ेंकी है, वे भी पान की खेती करते हैं; . 
और चासापाड़ा, जिसके निवासी भी कृषक हैं। अतएव 


पुराने गाव का स्वरूप इस प्रकार के समुदाय का था, 


जो विशेष प्रकार की खेती पर निर्भर करता था। इस 
पर औद्योगिक स्वरूप थोपा गया। रिसडा १८६५में 


सेरामपुर नगरपालिका का हिस्सा था। सन्‌ १९०० 
में रेलवे स्टेशन की स्थापना होने पर ही इसका मुख्य 


रूप से विकास हुआ। इस सम्बन्ध में कारखानों के 


विकास का विश्लेषण (विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 


१२९ पर दी हुई तालिका देखें) करना रूचिकर होगा। 


औद्योगिक विकास जूट मिलों की स्थापना के 


साथ प्रारंगम्म हुआ और बहुत अधिक तादाद में 


श्रम-स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी था। पहले से. 


ही औद्योगिक परम्परा स्थापित ही जाने पर अन्य 


प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना अपेक्षाइत 
आसान बन गया। विशेष. विकास आजादी हासिल 
करने के बाद हुआ और ऐसा प्रतीत होता है कि. 
हलके धातुकामिक सामान के उत्पादन पर जोर दिया. 


जाता है। लेकिन यहां ध्यान देने की मुख्य बात यह 
है कि बादवाले उद्योग रेलवे लाइन के दोनों ओर 
स्थापित हैं, जबकि नदी के किनारे स्थापित जूट मिलें 
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बंगाल में शहरीकरण के कुछ पहल 


. यातायाव के साधन के रूप में हुगली नदी का महत्व 


ड़ 





प्रकट करती हैँ। ग्राण्ट ट्रंक रोड पर अवस्थित प्रेसीडेंसी 
जूट मिल बाद में स्थापित हुई, किन्तु कच्चा माल 
ढोने के लिए नदी-किनारे इसकी भी स्वुयम्‌ की 'गोदी' 
है। यहां यह मजेदार चीज है कि औद्योगिक कारखानों 
में ग्यारह के मालिक बंगाल के बाहर के पूंजीपति 


औद्योगिक इकाई 


वेलिग्टन जूट मिल 

हेस्टिग्स जूट मिल 

प्रेसीडेन्सी जूट मिल 

ए. सी. सी. आय. (आय. सी. आय.) 
जयश्री टेकक्‍सटायल्स 

श्री राम सिल्क मैन्यूफक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड 
यनाइटेड वेजीटेवल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 
कलकत्ता फॉसफेट कम्पनी लिमिटेड... 
लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स 


जे. के. स्टील 

बंगाल वायर नेटिंग फैक्ट्री 

श्री इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स 
गोविन्द स्टील कम्पनी लिमिटेड 
श्री दयाल पोर्सेलेन वर्क्स 
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अधिकांश अब औद्योगिक उपयोग में आती हूँ। श्रमिक 
आबादी-खास कर गैर बंगाली-आन्ध्र प्रदेश(महिलाएं ) , 
बिहार, उत्तर प्रदेश और उडीसा से आती है । सामा- 
न्‍्यतः इस आबादी में अनेक जातियों हैं। श्रमिक भर्ती 
करने का तरीका इस प्रकार है: मिरू जॉबर के 
जरिये सम्पर्क साधती हैं, हो सकता हूँ कि वह 


स्थापना वर्ष कमंचारी 
१८५५ ३,८६३ 
१८३६ है. 3 ५०७ 
१९३ १ १,४०० 
१९४४ ३,००० 
१९४८ ३०० 
१९४८ बे 
१९४८ - 
१९५२ १,००० 
हर ह 
१९५२ ;् 
१५९६० ३०० 
१९६२ ३०० 
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के 


हैं। इनमें से कुछ के मालिक अंग्रेज थे, किन्तु बाद 
में वे कारखाने भारतीय व्यापारियों को हस्तीतरित 
कर दिये गये। 


श्रसिकों की भर्तो 


भौतिक दृष्टि से इस औद्योगिक संगठन या व्यवस्था 
का परिणाम निकला हे आबादी का पृथककरण अथवा 
विसंयोजन । जहाँ जमीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों से रिक्त 
है--वार्ड एक और दो--वही श्रमिक बस्तियां हैं। 
औद्योगिक क्षेत्रों में भी अधिकारियों, श्रमिक चालों 
और कारखानों के लिए मकान हैं। पान के बागीचों 
के अन्तर्गत भूमि बहुत कम हो गयी है। उसमें से 





उस मिल का कर्मचारी ही हो। गाँवों से नये 
श्रमिक भर्ती करने के लिए वह जिम्मेदार होता हैं । 
स्वाभाविक रूप से ही वह अपने गांवों की ओर से 
श्रमिक लाता है, जो प्राय: पारिवारिक तौर पर उसके 
सम्बन्धी होते हैं। इसके लिए वह जो सेवा प्रदान 
करता है, उसके बदले में प्रति श्रमिक कुछ शुल्क 
लेता है । इस प्रकार लाये गये व्यक्ति अकुशल होते 
है। उन्हें शिशिक्षु प्रशिक्षण दिया जाता है। औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के अनेक जॉबर हैं। किन्तु 
जहाँ तक बड़े प्रतिष्ठानों का सवाल हैं, जहां कि 
कुशल श्रमिकों की आवद्यकता होती है, श्रमिकों की 













































































१३० हे 


भर्ती एक श्रमिक भर्ती अधिकारी के जरिये की जाती 
है। वह प्रतिष्ठान का वेतन भोगी कर्मचारी होता है । 


शक 


प्रथम तरीके से भर्ती किये "गये श्रमिकों में 
सामुदायिक गठन और ठोस ग्रामीण सम्बन्ध होते हैं । 
प्राय: किसी विशिष्ट कुशल समदाय की तकनीकलू 
ज्ञान के सम्बन्ध में परम्परागत पृष्ठभूमि होती है, 
जैसे वस्त्र मिलों में बुनकर, जोकि प्रायः सभी उत्तर प्रदेश 
के मुसलमान कारीगर हैं। श्रमिक आबादी के 
स्थानांतरण के सस्बन्ध में जो भी पृष्ठभूमि हो, 
उसमें समूह के लिए विशिष्ट तरजीह पायी जाती 
है । उन्हें जब मिल की तरफ से मकानात नहीं मिलते 
ती वे अंपने प्रदेशवालों-जैसे छपरा, बलिया, पटना, 
गोरखपुर, प्रतापगढ़ अथवा अन्य ऐसे ही स्थानों से 
आये हुए व्यक्ति जोकि किन्‍्हीं खास महल्लों में रहते 
हँ-के मोहल्लों की ओर जानता पसन्द करते हैं। 
संकटकालू अथवा होली या मुहरंम जेंसे त्यौहारों 
पर जो- पारस्परिक मदद ली-दी जाती हैं, उस 
वक्‍त ये विशिष्टताएँ अधिक स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर 
होती हैं; तथापि मालिक और मजदूरों के मध्य खड़े 
होनेवाले श्रमिक विवादों या झगड़ों के दौरान मजदर 


संघ इन विभागों को पार कर जाते हैं तथा तरोताजा 
निष्ठा निर्मित करते हैं । 


खवामाजिक पथकक रण 


प्रारम्भिक बोरी, ढेंकी और चासा आबादी में 
मात्र २० परिवार ही खेती करते हैं । शेष कार- 
खाना में काम करते हैँ। बंगाल़ी व्यक्ति कारखानों के 
दफ्तरों में काम करते हैं। उन्हें स्थानीय रूप से 


... अथंवाः सेरामपुर, कोन्नागार और चन्द्रनगर से भर्ती 


किया जाता है। आथिक स्तर का विन्यास इस 


.. प्रकार हुं: श्रमिक-जौर बंगाली; कार्यालय कर्मचारी- 


_ बंगाली; और कार्यपालक-गैर बंगाली... 


खादी प्रामोद्योग : 
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श्षमिक दलों की भांति सामाजिक पृथक्करण उच्च... 
स्तरों पर भी पाया जाता है। उदाहरणा्थ, रिसड्ा 
महिला मण्डल नामक एक महिला संघ आस-पास के. 
औद्योगिक प्रतिप्ठानों में काम करनेवाके कार्यपालकों 
की श्रीमतियों का संगठन हैं। इसकी कुल सदस्य-संख्या 
२६ है। इनमें केवल तीन ही बंगाली हैं। अध्यक्ष . 
था मंत्री गेर बंगाली हें। एक अन्य संगठन रोटेरी 
क्लब हैं। इसके अन्त्गत बाली से बद्यावती तक का 
क्षेत्र आता हें। इसके सदस्य जूट मिलों से लेकर 
मोटर आदि का उत्पादन करनेवाले कारखांनों तक के 
कार्यपाछक हैं। कुछ सदस्य २१ है, जिनमें चार 
बंगाली हैं और अध्यक्ष गैर बंगाली है। 


नव आ्थिक स्तर विन्यास 


परिवर्ततेशील आर्थिक पद्धति से शहरी संगठन के 
स्थान-विपयक वितरण में एक नय्री पेशेवर संघंटना | 
का विकास हुआ है। आवादी-स्वरूप में भी एक 
परिपूर्ण परिवर्तन आ गया है। नवीन आर्थिक स्तर. 
विन्यास में, उत्पादन क्षेत्र में मजदूरों की नयी संस्था । । 
का जन्म हुआ हैं और सामुदायिक हितों के अनेक 
रूप हैं। इनमें से कुछ अभी शहरीकरण द्वारा मुक्त 

गीं हुए हैं। उदाहरणार्थ, रिसडा में जो श्रमिक 
उनमें अब भी अपने जिले की भावना पायी जाती 
है। इस प्रकार शहीरकरण के नये स्वरूप और 
काम-धधों ने मानवीय सम्बधों के स्वरूप में भी एक 
नयी परिवतेन प्रक्रिया प्रारम्भ की है, जिसमें जाति, 


गाव अथवा जिले सम्बन्धी पहुले के सम्बन्ध धीरे-धीरे . 
समाप्त हो रहे हैं। 


बालकत्ता : १७ अगस्त १०६३ 6 
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करनेवार्लों का उत्पादन सस्ता हो 

छछगभग गत पाँच वर्षों से देश में अखाद्य तिलहन 
सम्पत्ति के संरक्षण की आवश्यकता अधिक महसूस 

की जाने लगी है, यद्यपि भूतपूर्व अखिल भारत खादी 

और ग्रामोद्योग मण्डल द्वारा अखाद्य तेल और साबुन 

उद्योग के विकास का कार्यक्रम १० वर्ष पहले आरम्भ 


किया गया था। यद्यपि इन तिलहनों के उपयुक्त 


एकत्रण, भाण्डारीकरण तथा प्रशोधन के लिए अनेक 
कदम उठाये गये और अनुप्रेरणाएँ दी गयीं, किल्तु प्रार- 
स्भिक अवस्था में स्तरीय एकत्रण' की अनुक्रिया वड़ी 
मनन्‍्द रही। स्तरीय एकत्रण' का रूक्ष्य बनाते समय दो 
परस्पर विरोधी तत्वों पर उचित ध्यान देना चाहिए- 
पहला यह कि तिलहन एकत्र करनेवालों की उचित आय 
सनिश्चित होनी चाहिए और दूसरा यह कि तिलहन 
का प्रशोधन खर्च ऐसा होना चाहिए जोकि उसका 
आऔद्योगिक अथवा अन्य कार्यो में उपयोग करनवाला 
को स्वीकार्य हो। इन दोनों को सन्तुलित करना सरल 
काम नहीं है। इस समस्या का एक निदान हैं हमारी 
कार्य-पद्धति के अनरूप बनाने के लिए तकनालाजी को 
सरल बनाना। प्रक्रिया को अधिक तेज करने के लिए 
जहाँ कहीं भी सम्भव हो, किसी भी आवश्यक हंद तक 


उक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए सभी क्रियाओं 
में समय का बड़ा महत्व हूँ । 


आज अधिकांश तिलहन एकत्रकर्त्ता की मौजूदगी 
मौसम के साथ-साथ बदलती रहती हू । यह प्रयास किया 
जाना चाहिए कि तिलहन एकत्रकर्ता और तिलहन 
प्रशोधन में छगे लोग साल दर साल यही काय कर । 
चंन्द क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में तिलहन एकत्र हाता है 





मितव्ययी तिलहन एकत्रा॥ की ओर 
० प्‌. वि. श्रीकण्ठ राब 


तिरल॒हन एकत्रण काय का संगठन श्स प्रकार से किया जाना चादिए कि एकत्रकत्ता 
की उचित आय सनिर्चित हो और औद्योगिक तथा अन्य कार्यो के लिए तिलइन का उपयोग 


या बडी संख्या में लोंग इस काम में लगते है और अल्प 
काल में ही (लगभग एक महोने में) अच्छी रकम मजदूर 
के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि यह अल्य आयवाले 
परिवारों को अतिरिक्त आय कराने की दृष्टि से एक 
डाल सकती, जोकि किसी भी औद्योगिक क्रिया के लए 
अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तिल॒हन एकत्रण की अवधि उतनी 
महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि मौसम में एक व्यक्ति कितनी 
आय कर लेता है । समस्या है यहे देखना कि इस आय 
में पर्याप्त वद्धि की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति को 
सनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक स्वरूप का ते 
नरूप व्यवस्थित करना ही पड़गा 


भाण्डारित तिलहन 
प्रथम एवम प्रमख बात है यह समझना कि हम कहते 
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जाने पर एकत्र किया जता है । तिलहन शब्द का प्रयोग 
इस माने में महत्वपूर्ण है कि वह तिलहन ही है जा लम्ब 
काल के लिए भाण्डारित किया जा सकता है । इसीलिए 
फूल को तिलहन में बदलने को आवश्यकता है । यदि 
कछ हालात में तिलहन अर्थात्‌ वीज भाण्डारित नहीं ही 
सकता हो तो व्यावहारिक रूप में गिरी या गृदा ही बीज 


का काम करेगी, किन्‍्तें किसी भी हालत में फल बीज 


नहीं हा सकता है ! 


जब लट््य तिलहन का स्तरीय एकत्रण है लव एकत्रण 
खर्च उचित रूप में कम होना चाहिए। उचित रूप में 


क्रम का तात्पर्य हैं कि अन्तिम उत्पादन का ध्यान मे 





तिलहन एकत्रण' यद्यपि वहें फल हो है जोकि पक 













































































१३२ 


रख कर विभिन्न जाति के तिलहनों और क्षेत्रों के लिए 
लागत का विस्तृत स्वरूप तैयार किया जाना चाहिए। 
यह तभी संभव है, जबकि अन्तिम उत्पादन की लागत 
प्रसिद्ध तिलहनों तथा तेल के मूल्यों के परिवर्तनों के 
प्रभाववश नहीं हो। यह सवाल दूसरा हैं कि छागत के 
सामान्य स्तर और श्रम तथा समय स्रोतों के रूप में निवेश्ञों 
को ध्यान में रख कर देखा जाय कि क्‍या किसानों को 
उनके तिलहनों के लिए मिलनेवाला मूल्य उचित है। 


तिलहन एकत्रण में सफलता को इससे औकन होगा 

कि किस हद तक कार्य-पद्धति ताजे फल एकत्रण को 

भाण्डारित तिलहन' के रूपः में परिवर्तित करने में 

सफल रही है। भाण्डारित तिलहन' एक महत्वपूर्ण 
क्रम- १ 

कल 





क्रम-३ 


“४+ गूदा*जोड़ छिलका -..ह0...0....0ह0ह08.ई..ह॥#हई.ई.ह8हई.तह....... 
(अल्प मूल्य पर ईंधन के 
रूप में बेचा जाता हैं ) 


(प्रशोधन लागत) 


*प्राथमिक उत्पादन 


वृक्ष फल देनेवाले प्राथमिक स्रोत हैं। फल गच्छों में 
.. रहते हैं और शाखाओं के अन्त में मिलते हैं। पकने 
पर वे पेड़ से गिर जाते हैं और कंभी-कभी तेज हवा या 
आधी के कारण वे अध पकी अथवा कच्ची स्थिति में ही 
गुच्छे से अलग हो कर गिर पड़ते हैं। फलों के पकने तथा 
जमीन पर गिरने में तीन से चार सप्ताह और कभी-कभी 
उससे भी अधिक समय लगता है। सीधे-सीधे वृक्षों से 
ही फ़लों को प्राप्त करना आदशंपूर्ण है। किन्तु चूंकि 
कभी-कभी पेड़ लम्बे होते हैं और फलों के गुच्छे फून- 
. गियों पर होते है, ऐसी स्थिति में पेड़ों पर चढ़ कर 

. उनको तोड़ना संभव नहीं, क्योंकि पेड़ की वे शाखाएँ 
आदमी का भार वहन नहीं कर सकतीं । मध्यम श्रेणी 
के वृक्षों के छिए हँसिया लगे हुए बांसों का प्रयोग किया जा 


्, 


"न्‍त बने फल... 
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वाक्यांग है जोकि सिर्फ बड़ी मात्रा में तिलहन एकत्रण _ 
की ओर ही संकेत ने करके ऐसे तिलहन की ओर भी 
संकेत करता हैँ जो लम्बे समय तक अच्छी हालत में 
सुरक्षित रखा जा सकता हो। इसका महत्व इस अर. 
में हैं कि भाष्ठारित तिलहन अच्छा तेल प्रदान करने 
में क्षम्य हो जिसका मतलब यह रह कि उनका तेल-तत्त 
अनकूलतम होना चाहिए और आद्रता तथा मुक्त 
स्नेहाम्ल का क्रांतिक अनुपात रासायनिक तौर पर 
स्वीकृत मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। 


स्राव-सूचिका : वक्ष से तेल तक 
निम्न स्राव-सू चिका प्रत्येक क्रम पर प्राथमिक उत्पादन 
और अन्तिम उत्पादन प्रदर्शित करती है : 
कऋ्रम-२ 


नननत+-+ “रे तिलहन* जोड़ शुष्क गूदा 


१. शुप्कता की क्षतिपूर्ति 
२. प्रशोवन-लागत जोडी गयी 
३. गूदा विनष्ट गया 


क्रम-४ 
“>> तेल“जोड़ खली 
(प्रशोधन लागत) (उपयोग के 
अनुसार मूल्य) 


सकता हेँ। किन्तु इससे पेड़ों को क्षति पहुँच सकती है। 
इसलिए फलों को पेड़ों से स्वाभाविक तौर पर गिरने पर 
ही एकत्र करना पड़ता है। पेड़ के नीचे की भूमि की 
सफाई और फलों को हाथ से तोड़ने से वाह्य अशुद्धियों 
को खत्म किया जा सकता हैं, जोकि जमीन से बटोर 
कर एकत्र करने से नहीं हो सकता है । 

फलों को हाथ से तोड़ने का अभ्यास करना चाहिए; 
क्योंकि वह आदर्शपूर्ण तरीका है जबकि बटोरने की 
पद्धति से एकत्रण में बाहरी चीजों का आना अवश्यम्भावी 
है। ये बाहरी चीजें-पत्थर, टहुनिया,, फूल-लागत 


: पी बढ़ाती ही हैं और यदि उन्हें उसी हालत में कुछ समय 


तक छोड़ दिया जाय तो फल पर बुरे प्रभाव भी डाछती ._ 
हैं। कच्चे फल हवा की वजह से या फल के गुच्छे के. 








। 
५, 
हैः 
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अंश के पेड़ से अलग हो जाने के कारण जमीन पर गिर 
पड़ते हैं। पके फल का रंग ( पीला) कच्चे फल के रंग- 
जोकि कुछ हरापन लिए हुए होता है-से भिन्न होता हैं । 
विभिन्न किस्मों के फलों का निरीक्षण करके कोई भी 
सूक्ष्म दृष्टि इस भिन्नता को सहज ही बहचान सकती 
हैं। व्यापारिक एकत्रण में उनको अलूग-अलूग करना 
कठिन होगा; वह अधिक समय लगानेवाली प्रक्रिया हैं । 

उन फलों के तिलहनों में जिनके छिलके टूठे-फूटे हैं, 
हवा तथा आद्रंता प्रवेश कर जाती है और गूदे को प्रभा- 
वित करती है। गृदा जारित होकर दुर्गन्धित हो 
जाता हैं। इसलिए यह सावधानी बरतनी चाहिए कि 
छिलका टूटे-फूटे नहीं । 

धल से भरे फलों से मालम होता है कि गूदे में मिट॒टी 
लगी है और अन्दर का छिलका टूट-फूट सकता हैं। 
जब आंधी-पानी आता है, तव जमीन पर गिरे हुए फल 
मिट॒टी से भर जाते हैं। उनको पानी से साफ करके 
शीघ्य सुखाना चाहिए। किल्तु सबसे अच्छा तरीका है 
उनका गूदा शीघ्र निकालना। पानी में फल को भिगोने 
से ऐसे वाह्य तत्व निकल जाते हैँ जोकि पानी से अधिक 
वजनदार हैं, जबकि अन्य तत्व फल के साथ पानी में 
तैरते रहते हैं। इनको दूर करने के लिए चलनी का उपयोग 
किया जा सकता है । 

अतः इस दिशा में एकत्रण के समय ही कदम उठाये 
जाने चाहिए, जिससे स्तरीय एकत्रण सुनिश्चित हो 
सके। इसके लिए एक विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम की 
आवश्यकता है, जोकि घधयपूर्ण तथा प्रवीण मार्गदर्शन 
में संचालित किया जाना चाहिए। यह क्षेत्र के लोगों 
से सीधे-सीधे सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए 
पर्याप्त सम्भावना प्रदान करता है। यदि कम से कम 
इतना प्राप्त हो जाय तो अच्छे श्रेणी के फल का एकत्रण 
बहुत-कुछ सुनिश्चित हो जाय। 

गूदा निकालने, सुखाने, छिकका निकालने, ओसाने 
और तेल निकालने की प्रक्रियाएँ तकनालाजी, कार्य 
पद्धति, तकनीक, उपकरण, औजार और संबंधित लोगों 
की तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती हैं । 





प्रशोधन के दौरान प्राप्त विभिन्न उप-उत्पादनों, जैसे 
एकत्रित फलों के विभिन्न भाग के उपयोग की सम्भावनाओं 
की खोज करने की भी काफी गुंजाइश है । उदाहरणार्थ, 
निम्बौरी केबारेमे निम्न स्राव सूचिका कार्य की विभिन्न 
स्थितियों में उत्पत्ति व प्रक्रियाएं प्रदर्शित करती है : 


फल 
| 
| ( गृदा निकालना ) | 
ग्दा वीज 
+ आद्रेता | 
| (छिलका निकालना) | 
छिलका ग्दा 


निफनल बम की मम 


प्रथम स्थिति में फल से गृदा निकाला जाता हे और 
सुखाया जाता है। यदि फलों से प्राप्त गूदे का कुछ 
उपयोग हो सके तो फल से गू्‌दा निकालने की लागत 
पूरी की जा सकती है । जिस हृद तक यह किया जा सकता 
हैं उस हद तक तिलहन एकत्रण लागत को कम किया 
जा सकता है। उसी तरह जिस हद लक छिलके, 
खली और बाद में उपोत्पादन से आ्थिक अध्य प्राप्त 
किये जा सकते हैं उस हद तक तेल-जोकि अन्तिम उत्पादन 
है-का मूल्य नियंत्रित क्रिया जा सकता हैं । 

हर क्रम-गूदा निकालने, छीलने तथा तेल निकालने- 
में प्रशोधन लागत कम करनी चाहिए। इस के लिए 
यंत्र तथा उपकरण योग्य होने चाहिए, ताकि कम से 
कम समय में अनुकलतम उत्पादन सुनिश्चित हो सके। 

उपकरणों तथा औजारों की संविरचना के साथ-साथ, 
प्रशोधन के हर क्रम में अनुकुलतम उत्पादन सुनिश्चित 
करने के लिए अच्छी तृरह उनके इस्तेमाल की योग्यता 
को सुनिश्चित करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने की पर्याप्त सुविधाएँ 
प्रदान की जानी चाहिए। उन्नत उपकरणों, तकनीकों 
तथा कार्य पद्धति शूरू करने के लिए योजनाबद्ध 
कार्यक्रम लागू करना चाहिए, जिससे कि उनका उपयोग 
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करनेवाले छोग नवीन प्रवृत्तियों को आत्मसात कर सके 
इस प्रसंग में प्रचलित कार्य-पद्धति के अध्ययन और 
नयी कार्य पद्धति न अपना कर उसमें ही सुधार करने की 
सम्भावनाओं की खोज के लिए उठाये गये कदम सह 
प्रयास होंगे। इस प्रकार कुछ समय बाद उन्नत तथा 
नवीनतम उपकरणों व तकनीकों को छाग करना सहज 
गरगा। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अखादय तेल 
और साबन उद्योग निर्देशाल्य द्वारा गठित तिलहन 
प्रशोवन पर्यवेक्षण इकाइयों इस दिशा में सही कदम हे । 


ये इकाइयों प्रचलित पद्धतियों के बारे में आधारभत 
आंकड़ प्रदान करने में सहायक सिद्ध हई है । 


सावधानी बरतने के बावजूद हर क्रम में उत्पादन में 
कुछ अशुद्धियां रह जाने की सम्भावनाएँ हैं । आदर्श फल 
या बीज अथवा गूदा की परिभाषा क्षम्य अशुद्धियों के 
अनुपात के साथ करनी चाहिए। यह इकट्ठे फलों और 
तिलहनों के ढेर के निर्धारण को सरल बनायेगा। फलों 
या तिलहनों के स्तर के अनुकूल मुल्य दिये जाने चाहिए । 
सम्प्रत्ति, सारे देश के लिए समान मान नहीं है। यह 


' हर क्षेत्र में भिन्न है, परन्तु एक सामान्य मान निश्चित 


करना है। तिलहन प्रशोधन पर्यवेक्षण इकाइयों द्वारा 
एकत्रित आंकड़े इस दिया में उचित मार्गदर्शन दे सकते है । 
समाजशास्त्रीय पहुल 

मित्तव्ययी तिलहन एकत्रण की समस्या के अन्य पहल 
भी हैं। अनुकूलतम स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए 


किये गये समस्त प्रयासों-गुणात्मक, परिमाणात्मक तथा 


तकनालाजीकलरू-के बाद भी यह निश्चित नहीं माना 


जा सकता कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। जब कार्य 


पद्धति को कार्यरत किया जाता है, तो उसमें सर्वदा पीछे 
रह जाने का तत्व रहता है; क्योंकि समस्त अनुवर्ती क्रिया 


_ अन्ततोगत्वा स्थानीय लोगों पर [निर्भर करेगी। एकत्रण 
एवम्‌ प्रशोधन कार्य में सर्वदा व्यक्तिगत तत्व होता हैं, 


जोकि स्थानीय लोगों द्वारा मानक तकनीकों की ग्रहण- 


.._ शीलता तथा प्रयुक्तता पर निर्भर करता है । साथ 
.. ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि तिलहन एकत्रण 
_आाइतिक स्थिति व प्रकृति की अनिद्िचतताओं पर निर्भर 


है, जिन पर सामान्य स्थिति में नियंत्रण रखना कठिन है। 

क्रपि प्रक्रियाओं के विपरीत, जहाँ किसान अपने को 
कछ जात तत्वों-जंस उपलब्ध भमि का विस्तार और 
उसकी किस्म, जमीन जोतने, बोने और कटाई के समय 
तक फसल की देखभाल करने की उसकी क्षमता तथा 
उत्पत्ति का ज्ञान-का भान रहता हैं। ये अखाद्य तिलहन 
वृक्ष सर्वत्र बिखरे हैं और समस्त ख्रोतों का एकत्रीकरण 
तेत्रा उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्थान- 
ग्थान तथा पेड-पेड़ तक जाना पड़ता है । 
कृषि में सहायक 

अखाद्य तिलहनों की समस्त अनुमानित सम्पत्ति में 
नीम का हिस्सा आधा है। इसे ५ छाख टन ताजे. 
फल मानने से मृल्य करीब तीन करोड़ रुपये होता है। 
समस्त अखादय तिलदननों से २८ करोड़ रुपये की कीमत के 
दो लाख टन अखाद्य तेल प्राप्त हो सकते हैं । साथ ही कृषि 
के लिए खाद के रूप में उपयोग करने लायक ४ लाख टन 
खली भी मिल सकती है। एक एकड़ मूंगफली की फेस 
से अन्दाजन २०० पौंड तेल मिलता है। दो लाख टन 
अखाद्य तेल २२ लाख ४० हजार एकड़ मुंगफली क्षेत्र _ 
के बराबर होगा। चार लाख टन खली धान और गज्ने 
की चार छाख एकड़ फसल में खाद का काम दे सकती हूं। 


अतः अभी आवश्यकता यह है कि अखाद्य तिलहनों 
के इस खत्रोत का पूर्ण उपयोग किया जाय। निर्वारित 
लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी असफलता के कारणों 
का पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक, 
समाजशास्त्रीय या तकनीकी हो सकते हैं, जसे असाक्ष- 
रता कार्यक्रम के प्रति उदासीनता, पर्प्याप्त आर्थिक आंकी- 
षंण का अभाव, वित्तीय कमी और आशिक नेतृत्व। 
इनको युद्ध-तत्परता के स्तर पर चलाना पड़ेगा। हमारे 
संगठन की शक्ति हमारी इस तत्परता में निहित है कि. 
हमारे कार्य में छोटे से छोटे दोप को अच्छी तरह ठीक किया 
जाय और हमारी सफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि. 
किस हद तक कार्यक्रम व्याप्त हो गया है । 
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समृद्धि की दुविधा 


* सुभाष चन्द्र सरकार 


हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनृष्य के आगमन से है 

उसका जीवन वड़ा परिश्रमी रहा है, जिसमे उसे अपना 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए निरन्तर संघर्ष और कठोर 
श्रम करना पड़ा हैें। अधिकांश मानविक डक्ति जीवन 
की अत्यावश्यकताएँ पूरी करने में लगती थी। 
बहुतों को कष्टमय जीवन बिताने के लिए मजबूर किये 
विना कोई आराम से नहीं रह सकता था; क्योंकि 
उपलब्ध रसद सीमित थी और उसे बढ़ाया नहीं जा सका । 
जहा कूछ लोग धनी थे, वहाँ बहुतों को गरीब होना ही 
पड़ता था। कुछ दिनों पूर्व तक सब जगह के लोगों के 
लिए यह सत्य था। औद्योगिक क्रान्ति ने प्रथम बार 
उन सम्भाव्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया, जिनके जरिये 
राष्ट्र न सिर्फ अपनी आवश्यकता भर, बल्कि उससे कहीं 
ज्यादा उत्पादन कर सके। प्राविधिक विकासों ने गरीबी 
और असमानता को अनावश्यक बना दिया हैं। अनेक 
देशों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि आधुनिक तकना- 
लाजी' का उपयोग कर काफी हद तक गरीबी दूर की जा 
सकती है। इसी प्रकार असमानता भी दूर की जा 
सकती है; क्योंकि अब हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त 
उत्पादन करना सम्भव है | 


गरीब-अमी र का अन्तर जारी 

दर्भाग्यवश् ये सम्भावनाएँ विश्वव्यापी रूप से कार्ये 
रूप में परिणत नहीं की गयी हैं। अभी भी बहुत बड़ी 
आबादी घोर गरीबी में रहती हे और संसार के सर्वाधिक 





* अमेरिका एण्ड दि वल्ड रिवोल्यूशन; लेखक: 
आरनेल्ड टायनबी; आक्सफोरई्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन; १९६०; 
पृष्ठ : ७७; मूल्य : १९ शिलिग ६ पेंस। 


समद्ध देश से भी असमानता समाप्त नहीं हुई है। सर्वा- 
धिक समद्ध देशों में गरीती का भौगोलिक वित्‌रण तथा 
असमानता का रूप बहन हीं महत्वपूर्ण हैं । विश्व की 
करीब आधघ्री आबादी विश्व की कल आय का १६ प्रति 
डात ही प्राप्त करती हैं: इसरी ओर सिर्फ १५.० प्रति शत 
लोग ही विश्व की कूल आय का ४० प्रति छत प्राप्त करते 
हैं (सिर्फ 3.3 प्रति शत आबादी कूल आय का २८ प्रति 
शत प्राप्त कर लेती हैं)। जैसे कि यह अवस्था अधिक 
खराब गरीब देशों में घनी देशों की अपेक्षा धीमी 
गतिसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, जिससे गरीब 
और धनी देझों का अन्तर निरन्तर बढ़ता जा 
रहा है। अनेक देशों में राप्ट्रीय रूप से भी विभिन्न आय 
वर्गों के बीच के वड़े अन्तर की यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
धीरे-धीरे स्पष्ट हो गयी है । इसलिए, प्राविधिक संभा- 
ब्यताओं के बावजूद राप्ट्रीय दायरे में भी समृद्धि उतनी 
ही अयवाद स्वरूप रह गयी है, जितनी कि 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में । 

यह एक असाधारण स्थिति है, और मानव के सुखी 
भविष्य के लिए इसमें शीघ्र सुधार करना ही चाहिए । 
इस समस्या के दो पहल हैं-राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय । 
प्रत्येक राष्ट्र में सर्वे सावारण जनता का जीवन-स्तर उन्नत 
करने और असमानता कम करने का हर प्रयास किया 
जाना चाहिए। विश्व की वर्तमान स्थिति में, जबकि 
देशों को विश्वव्यायी प्रतियोगिता करनी पड़ती हैं, यह 
उद्देश्य प्राप्त करना बहरहाल किसी भी तरह सहज 
नहीं है । कई राष्ट्र आत्निक तकनालाजी को जन-सेवा 
में प्रयकता करना बहत ही मब्किल पाते है । प्रथम, इसलिए 
कि उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं है और न वे साधन हे जिनसे 
कि यह ज्ञान खरीद सकें. जोकि अधिक मांग होने के कारण 
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अन्तर्राष्द्रीय बाजार में जितने में बिकना चाहिए था, उससे 
कहीं अधिक महँगा है; और द्वितीय, व सिर्फ विकसित 
और अल्प विकसित देशों के बीच, बल्कि अल्प 
विकसित देशों के बीच आपस में भी, दिन प्रति दिन 
प्रतियोगिता कड़ी होती जा रही' हे, जिसका अल्प 
विकसित देशों की विकास क्षमता पर असर पड़ रहा है । 
दूसरी बात को और स्पष्ट करने के लिए भारत-चीन के 
संघर्ष का उदाहरण लीजिए, जिसने निश्चय ही भारत 
के विकास की गति पर असर डाला हैं और 
उसी तरह चीन-रूस संघर्ष ने चीन की प्रगति पर । इससे 
समस्या के दूसरे पहल की ओर ध्यान जाता है, जिसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय सहकार की आवश्यकता पर बल दिया 
जाता है। अधिक समृद्ध राष्ट्र कई तरह से छाभदायक 
योगदान दे सकते हैं। आधुनिक विश्व में दो 
बड़े राष्ट्र हु-अमेरिका और रूस। केवल पश्चिमी 
शक्तियों और रूस द्वारा ही निःशस्त्रीकरण से विश्व 
कल्याण के लिए वृहत राशि और ऊर्जा प्रसारित 
हो सकती हैं; यह धनी राष्ट्रों को उनके वर्तमान 
भय और गरीब राष्ट्रों को उनकी वर्तमान कमियों से 
छुटकारा दिलायेगा।” (पृष्ठ ७१) 


प्रचुरता के जरिये पृथकत्व 
सन्‌ १९६१ के बसंत में पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय 

में दिये गये अपने तीन सार्वजनिक-व्याख्यानों में डा. आर्नोल्ड 
टायनबी (४7004 7०४४७७४ ) ने, जोकि उक्त पुस्तक में 
प्रकाशित किये गये हैं, अमेरिका के कर्तव्य पर प्रकाश 
डाला हैँ, जिसके पास इस आधुनिक विश्व में बहुत बड़ी 
उत्पादक शक्ति है । अमेरिका ने समकालीन विश्व में 
. अपनी जिम्मेदारियों को कहाँ तक आंका है और कहाँ 
तक पूरा किया है ? डा. टायनबी, कहते हैं कि अमेरिका 
. ने अपनी जिम्मेदारियों नहीं निभायी हैं। यद्यपि अमेरिका 
... के स्वातंत्र्य युद्ध ने विश्व भर में दिलचस्पी जगायी 
थी, अब वह जबकि धनी हो गयां है इस क्रान्ति युग में 
संसार भर से मिले प्रत्युत्तर के प्रति उत्साही नहीं है, 
। जिसने कि सर्वत्र गरीब किसानों के दिल में हलचल मचा 


खादी प्रामोद्योग : 
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दी थी । डा. टायनबी के शब्दों में अमेरिका “अल्प-संस्यक्ों 
में शामिल हो गया है " और “अब बढ़ती हुई क्रांतिकारी 
शक्तियों, जिनका उसने खुद ही निर्माण किया था, के _ 
विरुद्ध उसने जो धन संचय किया है उसकी रक्षा के हिए . 
बह अपने को बाध्य पाता है ।” (पृष्ठ १८) 


मांग सीसित करना आवश्यक 


यह पृथकत्व धन के कारण हुआ है। (यह जातिवाद 

के कारण भी हो सकता है । डाक्टर टायनबी ने बताया. 
है कि एक भारतीय हिन्दू अराह्मण प्राध्यापक उनके साथ _ 
भोजन करने से बचता था; क्योंकि वे ईसाई थे।) सन्‌ 
१९२४ तक अमेरिका ने देशान्तरवास कानून बना कर, 
जिसने कि यूरोपवासियों के (एशियावासियों को 
अमेरिका में बसने की इजाजत तो कभी थी ही नहीं) 
देशान्तरवास पर भी प्रतिबंध छूगा दिया। यह स्वयं 
पृथककरण, इस बात का भान होने का कि वह धनी हो _ 
गया है तथा फिर अपने इस नये कल्याण की. रक्षा करने 
के लिए कर्दम उठा रहा है' का अनिवार्य दंड है।” (पृष्ठ 
२४-२५) फिर भी, इस समृद्धि का रूप क्या हैं ! आज 
अमेरिका में जितनी खपत होती हैं वह लोगों की सही 
व्यक्तिगत आवश्यकता से कहीं ज्यादा है। ( हमारी मांगे. 
तब भी हमारी जरूरतों से बहुत अधिक हैं, जबकि वे विज्ञापन. 
माध्यमों के क्रत्रिम प्रोत्साहन से प्रभावित नहीं हैँ। । (पृष्ठ 
९ ) और, वृहत उत्पादन शक्तियों को बनाये रखने 
के लिए, जोकि सामान्य कल्याण के लिए आवश्यकताओं 
का उत्पादन करने के लिए स्वाभाविक मार्ग नहीं खोज 
सकी तथा जोकि कम आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन 
में लग गयी हैं, मांगों को विज्ञापन उद्योग के जरिये कई 
गुना अधिक बढ़ा-चढ़ा दिया गया है। डा. टायनबी लिखते _ 
हैं, अमेरिका में सही मांग और वास्तविक खपत के बीच 
कितना अन्तर है, उसकी प्राप्ति मांग निर्माण उद्योग 
के पैनाने से होती है, जोकि मैडिसन एवेन्यू में (जहाँ प्रमुख 
विज्ञापन कार्यालय स्थित हैं) चलता है ।” (पृष्ठ ५६) 
इसका परिणाम सुखद नहीं हुआ हूँ । 


निरन्तर बढ़ती मांग को कछ सीमित करना आवश्यक 


हि 


।ः 
॥(५ 
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हो गया है । डा. टठायनबी चेतावनी देसे हैं, “अमेरिकी 
जीवन मार्ग 'जाच' करने की अवस्था पर आ पहुँचा हैं” 
(पृष्ठ ६७); क्योंकि वह मनुष्य के सही लक्ष्य, जोकि 


आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति है, की प्राप्ति में मदद नहीं 


देता । जबकि मनुष्य का अस्तित्व आवस्थकताओं की 
पूर्ति पर निर्भर करता हूँ, उन मांगों की पूति की कोशिश 
करना-जोकि प्राथमिक आवश्यकताएँ नहीं हैं-जीवन का 
मुख्य लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। आध्यात्मवाद ही 
मनुष्य को मानवीय बनाता है । संसार से गरीबी दूर करने 
को सम्भावनाओं ने इन आध्यात्मिक क्षमताओं को-म्‌ल 
आवश्यकताओं की पूर्ति पहले से बहुत ही सहज बना कर- 
प्राप्त करते का मार्ग प्रशस्त कर दिया हैं। भूखे मर 
रहे लोगों को जब अन्न दिया जाता है, तो वे अत्याहारी हो 
सकते हैं, परन्तु अत्याहारी होना स्वास्थ्यकर नहीं है । 

प्रचुरता प्राप्त करने में स्व प्रथम, अमेरिकी यदि पहली 
पीढ़ी में अपने को उपभोक्ता सामग्रियों में ही बाहुल्यता 
की ओर प्रवृत्त करते तो यह समझना कठिन नहीं है । 
परन्तु अत्याहारी होने की तरह यह लिप्सा भी 
स्वास्थ्यकर नहीं है और इसलिए वांछनीय भी नहीं हैं; 
आगे चल कर इससे विवेकशीलता आने ही वाली हे । 
डा. टायनबी कहते हैं, पश्चिमी देशों की भावी पीढ़िया 
पर्चिमी इतिहास के इस अंश पर आइचर्थय और 
अरुचि से गौर करेंगी ।” (पृष्ठ ७६) 


संसार के सबसे बड़े जीवित इतिहासकार के विश्लेषण 
प्र पूर्ण गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता हे । 


डा. टायनबी अमेरिकी श्रोताओं के बीच भाषण कर रहे थे, 


अल 





न कननण नननीिगिनाक “ 


इसलिए उन्होंने अमेरिका के ही उदाहरण दिये। लेकिन 
हर राष्ट्र को यह विश्लेषण अपने क्षेत्र में प्रयुक्त” करना 
ही चाहिए. ताकि वह अपनी गलतियां सुधार सके। 


अत्याहारी होने से, भले ही अमेरिकी हो अथवा भारतीय, 


सभी जगह एक समान बुरे परिणाम निकलनेवाले हूं। 
यह समझना सबसे बड़ी गलती होगी कि कम उन्नत राष्ट्रों 
को प्रमुख खपत के विषय में चिता नहीं करनी चाहिए । 
हम भारतवासी यह जानते हैं कि घोर गरीबी होने के 
बावजूद दिखावटी खर्च एक दुर्गण वन चुका हैँ। अमेरिकी 
सिर्फ अपने ही प्रयासों से अत्याहार और असमानता को 
दर नहीं कर सकते; उन्हें अन्य राष्ट्रों की मदद भी 
लेनी ही होगी । इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
कम समद्ध राष्ट्रों पर हैं। एक प्रकार से अमेरिकी जीवन 
(जिसे डा. टायनत्री विलासी जीवन कहते हें ) की विला- 
सिता से बहुत दूर रहने के कारण अल्प विकसित राष्ट्रों 
के लोग अच्छी स्थिति में है; क्योंकि वे उस अनुभव से 
सीख सकते हैं और विज्ञापन के जरिये निर्मित कृत्रिम 
मांगवाले समाज के दोषों से बच सकते हैं। संतुष्टि का 

इर्गणन हम भारतीयों के लिए-जिन्‍्हें शताब्दियों से ऋषि- 
मुनियों और दार्शनिकों के ज्ञान-संदेश प्राप्त हं--एक 
लम्बे अरसे से जीवन-मार्ग का एक अंग बना हुआ हैं । 
हा, व्यवहार में कछ समय से इस पोषित आचरण के प्रति 
कछ विमखता दिखायी पड़ रही हे। आवश्यकता इस 
बात की है कि उसे परिपृर्ण रूप से व्यवहार म लाना 
सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाये जांय । 


जुब्क 
बस्बई : २ सितम्बर १९६३२ ७ 
्य्स्श््ण्््ल््््थ् ्ं्म्््््ल््््््मम््््ट्िप्प्स्स््ल्््ल्लि्मम्ल्ल्लञा 
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|! कि आर “ 
हम अपने पाठकों और लेखकों के प्रति आम्रारी हैं, जिन्होंने खादी ग्रामोद्योग के. 
|| 
प्रस्तुत वाषिकांक के लिए हमार आमत्रह का आदर कर लेख भंजने का कृपा का | 
खेद हैं कि स्थानामाव के कारण हम जगा लेख इस वाषिकांक मे श्रकारदात करने 
|] में अनसमशथ्र रहं हैं | हम आशा करते हें कखादा ग्रामाद्याग के आमामा अंकों में । 
| 
हम उन्हें प्रकांरशात कर जश्करगें | ““सम्पादक 
|___-----न्‍ल्‍लल्‍लललसनननभ नाना सससतततभसतततततततततत तन सल्नतततसतततसततसतभनसतसत्ससस्त्तत्ल्ल्त्त्लिस्ल न 
कर 
। 
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एस्पेक्ट्स ऑफ इकनॉमिक चेन्ज एण्ड 
पॉलिसी इन इण्डिया : १८७७-१९६०; 
लेखक : वी. वी. भट्ट; एलाइड पब्लीदर्स प्रायवेट 


लिमिटेड, बम्बई; १९६३; पृष्ठ: १९+१४०; 
मूल्य: १०.५० रुपये । 


से वर्ष के प्रारम्भ में डा. भट्‌ट द्वारा बड़ौदा के 
महाराजा सयाजीराबव विश्वविद्यालय में दिये गये 
तीन व्याख्यान, जोकि इस पुस्तक का सार है-विशेष कर 
ऐतिहासिक अंश का-काफी रुचिकर पाठ है। यद्यपि 
वे किसी प्रकार का आदइचर्यजनक रहस्योद्घाटन नहें 
करते, तथापि गत १५० वर्षो में देश में आथिक 
नीति एवम्‌ विकास के ऐतिहासिक अनुभव का अकाट्च 
सारांश अवश्य पेश करते हैं। और, यह ज्ञान केवल 
शास्त्रीय रुचि का ही विषय नहीं है। विकास की प्रक्रिया 
को उपयुक्त दृष्टिकोण से देखने तथा वर्तमान नीतियों 
एवम्‌ प्रवृत्तियों का बुद्धिमत्तापूर्ण मल्यांकन करने की 
अभिलाषा रखनेवाले व्यक्ति के लिए इतिहास का 
शान जहा तक उसके द्वारा विकास की गति को निय॑- 
त्रित करनेवाछी दीर्घ कालीन अनिवार्यताओं व परि- 
सीमाओं का उद्घाटन होता हैं बहा तक आवश्यक हे । 
डॉ. भट्ट ने यह सुझाव देने के छिए पर्याप्त तथ्य एक 
किये हैं कि “स्वतंत्रता-पूर्व के गत १५० वर्षों में प्रति 
व्यक्ति आय में होनेवाछे परिवर्तनों के अनेक लक्षणों 
_ डैवम्‌ अनुमातों के मापन से जाहिर होता है कि भारतीय 
 अथ-व्यवस्था आर्थिक गतिहीनता अथवा हो सकता 
आधिक अवनति के दौर से गुजर रही थी।” (पृष्ठ २८) 
उखक द्वारा पुस्तक में उल्लिखित सन्दर्भ-स्रोतों से 





का पूर्ण उपयोग अब 


जात होता हैं कि साम्राज्य के दिनों में अधिक 
विवारबान अंग्रेजों में से भी कई अवनति की इस प्रक्रिया 
से भिज्ञ थे। विलियम विल्सन हण्टर ने १८०७ में 
कहा था, हस्त लिखित दस्तावेजों से प्राप्त तथ्यों से बर्त- 
मान ग्रामीण भारत की तुलना करने पर में इस नतीजे 


पर पहुंचने के लिए बाध्य हो गया हूँ कि भारत में आज 
जीवन उस समय की अपेक्षा अधिक कप्टमय हो गया है, क्‍ 
जब यह देश हमार हाथों में आया था। सन्‌ १९५१के 
पूर्व की लगभग एक शताब्दी में भारतीयों के परम्परागत 
पेशे की अपरिवर्ततीयता में गतिहीनता की झलक मिलती है। 
लेखक ने भारतीयों तथा अंग्रेजों के अकाटब् प्रमाणों के 
आधार पर भारत में ब्रिटिण नीति पर गंभीर आरोप 
लगाया है । ऐसा अनुमान है कि १७५७ से १९३९ तक 
के काल में भारत की राष्ट्रीय आय का २ से ३प्रति- 
शत भाग अनेक प्रकार के भुगतानों के रूप में इंस्लैप्ड . 
जाता था और उसके बदले भारत को कुछ भी नहीं 
मिलता था। सामान्य अपवादों को छोड़ कर उस वक्‍त क्‍ 
की सरकार की नीति भारतीय उद्योगों के विकास में 
यदि पूर्णतः: विरोधी नहीं, तो अवरोधक अवश्य रही है। 
विदेशी पूंजी देश के अर्थ॑तंत्र के विकास में सहायक होने 
के बजाय बाधक ही रही है | छेखक महोदय ठीक ही इस ह 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि “भारत में आर्थिक गतिहीनता 
की व्यापक व्याख्या यह हो सकती है कि राज्य अपनी 
उचित भूमिका निभाने में असफल रहा।” (पृष्ठ ५८) 
याजनावद्ध विकास के दशक पर लिखते हुए डा. भट्ट 
ठीक ही कहते हैं कि “आर्थिक विकास एवम्‌ सामाजिक- 
राजनीतिक स्थायित्व के लिए, प्राप्प अतिरिक्त जन-शक्ति, 
ना चाहिए।” (पृष्ठ १०१) 














पुस्तक 


श्र 


जन-शक्ति के प्रभावशाली उपयोग के बारे में डा. भट्ट 
कहते हैं कि इसके लिए “किसी तरह के प्रशासनिक 
तंत्र की आवश्यकता होगी” (पृष्ठ १०३), जिसे अति- 
रिक्त जन-शक्ति को उत्पादक कामों के निमित्त संगठित 
करने का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। उनका विश्वास 
है कि पंचायत राज संस्थाएँ संतोषजनक रूप से ऐसा 
कर सकती हैं। 
-सुभाष चर्र सरकार 
मेड ने शः 
एकशन रिश्चर्च एण्ड इट्स इम्पेट्न्स इन 
एन अण्डर-डेवलण्ड इकनॉमी : प्लानिंग रिसत्र 
एण्ड एक्शन इब्स्टीट्यूट; योजना विभाग, उत्तर 
प्रदेश सरकार; लखनऊ; १९६३; पृष्ठ: 3४; 
मलय का उल्लेख नहीं। 
कृति शोध' (एक्शन रिसर्च ) का तात्पयय है मौलिक तथा 
प्रयक्‍्त शोध के परिणामों को वुद्धिमत्तापूवंक आशिक 
तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में विस्तृत करना। यह 
वैज्ञानिक ज्ञान का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के 
साथ समन्वय करना है यानी उक्त ज्ञान को प्रस्तुत परि 
स्थितियों के अनुरूप बनाना तथा उसम सशाधन करना । 
इस अर्थ में उक्त कृति शोध पर कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती, जोकि लोगों द्वारा शोष परिणामों के अपनाने 
अथवा अस्वीकार करने की अभिप्रेरणा तथा आचरण 
में बहुत बहुमूल्य जानकारी श्रदान कर सकती हे 
तथापि, भारत की संस्कृति, जलवायु तथा अथनव्यवस्था 
की विभिन्नता की स्थिति हीं कृति शोध की (जा 
विशिष्ट परिस्थितियों का हल प्राप्त करने का उद्देश्य 
रखती है) उपयोगिता अति वांछनीय हंते हुए भी 
भारत जैसे देश के .लिए न्‍्यून कर दर्ती हू; क्योंकि 
जो हल एक प्रकार की परिस्थितियों में उपयागी 
शायद वह भिन्न परिस्थितियों मे संतापजनके परिणाम 
न दे। कृति झोच' को उपयोगी क्रियाशीलता का मान्यता 
देने के पूर्व यह निश्चय करना आवश्यक हैं कि उसके 
रिणामों को बिना अनावश्यक छागत के व्यवहार मे 
लाया जा सके | यह स्पष्ट है कि इस तरह का आव्वासन 
स्टलतापूर्वक नहीं दिया जा सकता ओर इससे देश 





करने के लिए हुआ 


समीक्षा १३९ 


में इस प्रकार की शोत का क्षेत्र बहुन सीमित हो जाता 
है। यह उद्देश्य सुनिश्चित करने का एक उपाय यह हे 
कि यथा संभव विस्तत क्षेत्रों मे कृति शोब केन्द्र कायम 
किये जायेँ। उत्तर प्रदेश की जन सहयोग मूल्यांकन 
समिति ने भी यह माना हूँ, पर अन्‍्तताग्रत्वा वहां 
साधन-स्रोतों की उपलब्धि का भ्रश्त आ खड़ा हाता है । 
सन्‌ १९५४ में उत्तर प्रदेश सरकार के योजना विभाग 
के अन्तर्गत लखनऊ में दि प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन 
इन्स्टीट्यूट का प्रारम्भ निम्न लिखित समस्याओं पर शोध 
2) जन-दुष्टिकोग: (२) पंचा- 
सहकारी समिति तथा विद्यालयों जेसी ग्राम्य 
संस्थाएँ; (३) कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योग; (४) 
सावंजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई: (५) भू-रक्षण तथा 
भू-उपादेयकरण सहित क्रषि; (६) पशुपालन; (७) लघु 
मित्राई; (८) ग्रामीण आवास; (९) युवक, महिला 
तथा शिज्ु-कल्याण; और (१०) परिवार नियोजन । 

भारत में इस प्रकार का यह प्रथम संस्थान हूं । 
लखनऊ स्थित प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्स्टी- 
ट्यट के निर्देशक डा. राम दास ने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण 
काम किया हैं। उन्होंने इस रचना में 'कृति शोध के 
सिद्धांत व व्यवहार की व्याख्या का हैं तथा 
गत वर्षो में संस्था द्वारा क्रिये गये कार्य का 

संक्षेप में वर्णन किया भी हू। 
-सु. च. स. 
म्ः मा भें: 

इकनॉमिक अफ्रेयर्स ( एक अर्थवास्त्र विषयक 
मासिक) ; योजना अंक; वर्ष : ८: अंक: 3 और ८ 
(जुलाई-अगस्त १९६३ ) ; सम्पादक : द्विमांसर राय: 
५१।१डी, राजा दिलनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-६३, पृष्ठ: 


का 


२; मल्य: १.७० रुपया। (वापिक शुल्क: १० रुपय )। 


खेश॒द्ध अर्थशास्त्र से सम्बन्धित मासिक पत्रिकाओं मं 
दि इकनॉमिक अफेयर्स विशेष उल्लखनीय 
इसकी उपयोगिता तथा मत्य तो इसी तथ्य से सि 
होता है कि अब इसका आठवाों वेष चल रहा है । 
विन्द्ध अर्थशास्त्रीय. पत्रिका प्रकाशित करने 


































































































१४० खादी प्रामोद्योग : अक्तूबर १९६३ 


। 


में आनेवाली कठिनाइयों पर काबू पाता कोई 


आसान' काम नहीं है और सम्पादक महोदय- 
जिन्होंने इन वर्षों में पत्रिका चलायी हंे-प्रशंसा 
के पात्र हैं। ऐसी पत्रिकाओं के सम्पादकों के 
समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई होती हे, उक्त विपय पर 
प्रकाशित करने योग्य लेखों का अभाव । श्री राय ने 
अपने अथक प्रयास से देश भर के ऐसे छेखकों की 
रचनाएँ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, जो 
इस विषय में सैद्धांतिक झंचि-ज्ञान और समझ बढ़ाने 
के लिए-रखते हैँ | 

प्रस्तुत योजना अंक में उदीयमान अर्थशास्त्रियों की 
रचनाएँ संगृहीत हूँ। 

-सु. च. स. 
भें मै भेद 
ग्रेंऑपरेठिव. पालिश्षी एण्ड प्रोग्रेम्स : 

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया; नयी 
दिल्‍ली; १९६३; पृष्ठ: १८९; मुल्य का उल्लेख नहीं । 
यूह केद्वीय सामुदायिक विकास, पंचायती राज और 
सहकार मंत्रालय के सहकारी विभाग द्वारा राज्य 


सरकारों के सहकारिता विभागों के सचिवों को प्रेषित 


सहकारी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण पत्रों 
का संग्रह है । पत्र कई परिच्छेदों मे संकलित कर प्रत्येक 


परिच्छेद में कालक्रम से समाविष्ट किये गये हैं। 


ग्रामीण समितियों के गठन के पीछे कल्पना यह थी कि 
वे मुख्यतः अल्प कालिक तथा मध्य कालिक ऋण, क्ृषि 
विषयक तथा अन्य प्रकार की उत्पादन आवश्यकताओं 
की पूर्ति और क्रृषि उत्पादनों की बिक्री की व्यवस्था 


_करेंगी। ऐसे संगठन के लिए अनपयकत छोटे गाँवों 


को छोड़ क्र समस्त गाँवों में सहकारी समितियाँ बनाने 
की योजना थी। सहकारी समितियों आवश्यक रूप से 


ही व्यापारिक संगठन होने के कारण उन्हें प्राम पंचायतों 
जोकि लगान के स्रोत से युक्त तथा कर लगाने की शक्ति 
से सम्पन्न प्रशासनात्मक संगठन हैं, से अलग रखा जाना 
थ्रा। सहकारिता की स्वयंभ्‌ प्रकृति, उसमें अधिक से 
अधिक गैर सशकारी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने 
तथा सहकारी विधि एवम्‌ कार्य पद्धति में सरहता 

छानें की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन बहुत ही उपयोगी पद 
गा । जैसा कि श्री ब्रह्म प्रकाश ने पुस्तक की भूमिका 
में उल्लेख किया हैं कि सहकारिता प्रसार में 
अनेक कार्यकर्तताओं- जिन पर कार्यक्रम को लागू करने 
का बड़ा उत्तरदायित्व है- को भारत सरकार द्वारा 
प्रवतित सहकारी विकास कार्यक्रमों व नीति-विषयक् 
निर्णयों की विस्तत जानकारी नहीं है। इस 
सम्बन्ध में उक्त पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध होगी। 
->सुभाष चन्द्र सरकार 

2६ ६ ने 


कोऑपरेशन अँज ए रेमेंडी फॉर ऋरल 
पावर्टी : एम. नुझूल हक; ईस्ट पाकिस्ताव: 
कोऑपरेटिव यूनियस लिमिटेड, ढाका-२; 
१९६३; पृष्ठ :३९; मूल्य : १.२५ रुपया। 
यूह रिक्शा-चालकों की एक सहकारी समिति [दि 
काशीनाथपुर बलरामपुर दीदर श्रमिक समवाय समिति 
लि.) का यथा तथ्य अध्ययन है, जो १९६० के प्रारम्भिक 
काल में कोमिला स्थित ग्रामीण विकास के लिए 
पाकिस्तान अकादमी के तत्वावधान में संगठित 
की गयी थी । छेखक के अनुसार सहकारी समिति 
बहुत सफल रही । किन्तु अप्रभावकारी लेखनी से. 


पाठकों के समक्ष उसका पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होता हैं। 
-सु. च॑ सं 
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.. सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार द्वाए खादी और आमोद्योग कमीशन, 'झ्ामोदय,” इला रोड, विले पार्क (पश्चिम), बम्बई-५६ से 
प्रकाशित तथा सुद्वित । मुद्रण-स्थल : एसोसिपंटेड एडवर्टाइजस एण्ड प्रिण्टसे, ५०५, तारदेव, आर रोड, बम्बई-र३४ | 
. वाषिक शुल्क : २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नये पैसे । इस अंक के दो रुपये । 











जन जनम न जे ॥ कर लए 24» 42/8 8, 


अगसिन्त, स्मप्ज और अध्श्यस्त्र विषयक 






दशस वर्ष - नवम्बर १९६३ - द्वितीय अंक के 


बुनाई सहायता का प्रस्ताव 

ग्राम ओर लघु उद्योगों के लिए संगठन 

नेपाल की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 

भारतीय आहार, औद्यानिकी और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
बिहार में आथिक विकास, जन-संख्या वृद्धि और रोजगारी 
आथिक विकास का साधन : शिक्षा 

विकेन्द्रित अर्थ-रचना 

उड़ीसा की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और खादी तथा ग्रामोद्योग 
तृतीय पंच वर्षीय योजना में रेशम खादी उद्योग 

रेशा उद्योग का विकास 

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और ग्राम का आकार 


“ललित कुमार मित्र १४६ 
नयादव प्रसाद पन्‍त १५८३ 
“झुर्नोल कुमार मुखर्जी १५८ 
>शीले-ध कुमार बोस १६१ 
“म., बालसुन्नझण्यमू १७१ 
“देवेन्द्र कुमार ग्रुप्त. १७५ 
-वेदनश्ट्ल सीतारामय्या १७७ 
-ब्तत्य रंजन बेन 9१८४ 
-संजीवराव कू., कल्लापुर १८७ 
“ज्ुगतराम दबे. १९१ 

“-इतिभाई गोंधिया १९४ 
“पति रंगनाशथ १९९ 

२00८२ 

४208 


ग्रामोद्योगीकरण का बिक्री विषयक पहल 
पाठकों के विचार 
पुस्तक समीक्षा : 
इवोल्यूशन ऑफ कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट इन इण्डिया; केन्द्रीय 
सामुदायिक विकास, पंचायत राज और सहकार मंत्रालय | 








सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार द्वाए ग्रामोइय', श्ल।, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित । खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
की पत्रिका खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अरथंशासत्र-विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आर्थिक लार 
अजित करना नहीं है। शन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर ग्रामीण विकास के ध्येय से लिखे गये छेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ 
सहर्ष विचार किया जायेगा | स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायगा। छेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 
खादी ग्रामोद्योग', खादी और ग्रामोद्रोय कमीशन, आमोदय,” इर्ला रोड, विले पार्के (परिचम ), बम्बई-५६ के पते 
पर भेजें | देलिफोन नं. ६७१४५२ | 

इस पत्र में प्रकाशित छेखों म॑ व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और आमोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों, 
जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हौ। 

वार्षिक शुल्क: २.५० रुपये; एक प्रति: २५ नयें पैसे | चन्‍्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: असिस्टेण्ट 
एकाउण्ट्स ऑफिसर (केश ), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, “ग्रामोदय', इर्ख़ा रोड, विले पार्ले ( पश्चिम ), बस्बई-५६ । 
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इस अंक के लेखक 


ललित कुमार मित्र 
यादव प्रसाद पन्‍त 


सुनील कुमार मुखर्जो 


शेलेश कुमार बोस 
भगुदेसन बालसुब्रहमण्यम्‌ 
देवेन्द्र कुमार गुप्त 
वेदनभदल सीतारामय्या 
सत्य रंजन सेन 


संजीवराव कृष्णराव कल्लापुर 


. जुगतराम दवे 
_रतिभाई गोंधिया 


.. श्रीपति रंगनाथ 


“कलकत्ता के सिटी काछेज में 


-तयी दिल्‍ली स्थित इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसचे इन्स्टीट्यूट' में हार्टीकल्वर है 


डिवीजन के अध्यक्ष | 


के निर्देशक, धारवाड। 





अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष | 


“नेपाल सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव । 


-पटना स्थित बिहार नेशनल कालेज में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष। 
-अश्नमलैनगर स्थित अन्नमल्ल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के रीडर। 
“खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य | 
-खादी बोर ग्रामोद्योग कमीशन के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर स्थित निर्देशक। 
“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के विशेषाधिकारी (रेशम ), कलकत्ता । 


-खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के रेशा, बढईगीरी और लोहारी उद्योगों. ठ 


“गुजरात के सूरत जिले में वेडछी स्थित सर्वोदिय आश्रम के संचालक। 
-राजकोट ( गुजरात) स्थित सौराष्ट्र रचनात्मक समिति के मंत्री । 


-मद्रास स्थित जन-संख्या का अध्ययन करनेवाली संस्था 'इण्डियन इन्स्टी- 
ट्यूट फॉर पापुलेशन स्टडीज' के हैदराबाद में वरिष्ठ गवेषणा अधिकारी। 

















बुनाई सहायता का प्रस्ताव 


ठुगभग सात वर में खादी आन्दोलन अपनी अद्ं 

शताब्दी पूरी कर लेगा। प्रारम्भ काल से अब तक 
खादी आन्दोलन कई क्रमों से हो कर गुजरा हैं । आन्दोलन 
के २५ वर्षो में हुए अनुभव के आधार पर महात्मा 
गांधी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि खादी कार्यक्रम 
का स्थायी महत्व तभी रह सकता हैँ जबकि वह अहिंसक 
ग्राम विकास अथवा ग्राम पुनर्निर्माण का एक अंग बन 
जाय। इसे उन्होंने समग्र सेवा का नाम दिया। खादी 
कार्य को ग्राम विकास योजना के साथ जोड़ने का पुनः 
विचार १९५९ में नये उत्साह से किया गया जबकि खादी 
और ग्रामोद्योग कमीशन ने नया मोड़ कार्यक्रम अपनाने 
का निर्णय किया। इस विचार का सार था-स्थानीय 
लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर बनायी 
गयी योजना के साथ खादी का सम्बन्ध जोड़ना | इकाइयों 
में खादी के अधिकाधिक उपभोग और खादी-उत्पादकों 
की व्यापारिक प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने हेतु चन्द 
वर्ष पूर्व एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया था कि सूतकारों 
के अपने उपभोग हेतु हाथ कते सूत की एक 
निश्चित मात्रा की मुफ्त बुनाई की व्यवस्था की 
जाय। यह सुझाव मूलतः: विनोबाजी का था, 
जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि सरकार को 
खादी उत्पादन के लिए बुनाई खर्च वहन करना चाहिए। 
इसके पीछे विचार यह था कि जिस तरह प्रगतिशील 
राज्यों में सबके लिए शिक्षा अनिवाय हैँ तथा सरकारी 
खच्चे पर निःशुल्क दी जाती हैँ उसी प्रकार भारत में 
सरकार को कम से कम सभी हाथ कते सूत की मुफ्त 
बुनाई व्यवस्था करने हेतु आगे आना चाहिए। 

इसी बीच, देश पर चीन द्वारा अकारण आक्रमण 
के फलस्वरूप अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने खादी 
संस्थाओं से आग्रह किया कि वे नयी पद्धति से खादी 








उत्पादन करें। यह सुझाया गया कि अभी खादी की 
बिक्री पर दी जानेवाली छट (रिबेट) के बदले ऐसी 
पद्धति अपनानी चाहिए कि सभी हाथ कते सूत की, 
बिना कोई सीमा रखे, मुफ्त बुनाई व्यवस्था की जा सके 
ओर यह बुनाई खर्च खादी और ग्रामोयोग कमीशन 
तृतीय योजना के लिए मिली निधि में से वहन करे। 
इस प्रइन पर गत फरवरी माह में पश्चिम बंगाल के 
नवद्वीप में हुए अखिल भारत खादी कार्यकर्त्ता सम्मेलन 
में विचार किया गया, जवकि आचार्य विनोबा भावे भी 
उपस्थित थे। सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार- 
विमर्श करने के उपरान्त सम्मेलन ने गाँवों में सभी 
हाथ कते सूत की म॒फ्त बुनाई व्यवस्था करने का प्रस्ताव 
पारित किया। बुनाई सहायता देने की नयी योजना 
को कार्यान्वित करने हेतु विस्तृत कार्यक्रम बनाने के लिए 
एक २० सदस्यीय समिति नियुक्त की गयी। 
समिति, जोकि बुनाई पुनरीक्षण समिति के नाम से 
जानी जाती है, नें जो सिफारिशें की उनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं: 
अ. अभी बिक्री पर जो छूट दी जाती है, उसे बन्द 
कर देना चाहिए। 
आ. सादी खादी के लिए दी जानेंवाली मानक बुनाई 
मजदूरी पूर्णत: सहायता स्वरूप जी जानी चाहिए । 
(इस कार्य के लिए नियुक्त राज्य स्तरीय समितियों 
ने प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र के लिए सादी बुनाई 
की मानक दर तय*कर दी हैं ।) 


दे. सादी खादी के अलावा अन्य प्रकार की खादी 


के लिए जिसकी बुनाई मजदूरी प्रति मीटर 
१०० कंघी के लिए १० नये पैसे से अधिक न हो, 
अतिरिक्त बुनाई मजदूरी का ५० प्रत्ति शत 
सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए। 


| 
|; 


| । 
। 





का 


















































का सुझाव दिया। तत्पशचात्‌ कमीशन 


१४४ खादी प्रामोद्योग : 


ई. प्रशोधित वस्तुओं का वर्तमान मृल्य स्तर बनाये 
रखने के लिए कुल प्रशोधन खर्च का २० प्रति 
शत सहायता स्वरूप दिया जाना चाहिए। 

उ, विभिन्न प्रक्रियाओं के अन्तर्गत प्रति मद 
ऊपरी खर्च निम्न प्रकार लगायें जा सकते 
१. उत्पादन ७ प्रति शत; 

२. उत्पादन अवस्था में ही बिक्री ७--३४२१० 
प्रति शत; 

३. क्षेत्रीय वस्त्रागार १० प्रति शत) और 

४, केन्द्रीय वस्त्रागार अथवा बिक्री भंडार १४ 
प्रति शत। 

ऊ. उत्पादन केन्द्र अथवा क्षेत्रीय वस्त्रागार प्रस्तावित 
दर पर सहायता के लिए वेध बुनाई मजदूरी 
घटाने के बाद ही माल का बीजक तैयार करेंगे। 


समिति का मत था कि पूरी बुनाई मजदूरी सहायता 


में 
हः 


... स्वरूप देने की योजना छागू करने के पूर्व तैयारी के 


लिए तीन महीने की अवधि आवश्यक होगी और नयी 
योजना छागू करने के दिन खादी के स्टाक का जो मूल्य 
हो उसमें २० प्रती शत अर्थात्‌ अभी मिलनेवाली छूट 
की दर तक कमी कर देनी चाहिए। समिति का यह भी 
मत था कि वस्त्र स्वावलूम्बन योजना के अन्तर्गत दी 
जानेवाली वर्तमान प्रबन्ध सहायता जारी रहेगी और 
अब कोई उत्पादन-सीमा नहीं रहेगी । 


ः खादी की बिक्री पर अभी दी जानेवाली छूट के बदले 
सभी हाथ कते सूत की मुफ्त बुनाई सुविधाएँ देने के 


. प्रस्ताव पर खादी और ग्रामोद्योग मण्डल ने, जोकि खादी 


और ग्रामोद्योग कमीशन को नीति-विषयक मामलों में 
सलाह देता है, कई बार विचार किया और इसे अपनाने 


भी खादी 
बिक्री पर दी जानेवाली छूट के बदले मुफ्त बुनाई पद्धति 


.. अपनाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर 


लिया हैँ और भारत सरकार से इसे स्वीकार करने 
के लिए सिफारिश की हैं। भारत सरकार और योजना 


आयोग ने वित्तीय खर्च और योजना की कार्यान्‍वय-पद्धति 


के विषय में कई बातों का स्पष्टीकरण मांगा। सभी 
तथ्यों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने खादी 


. और ग्रामोद्योग कमीशन की इस योजना को अप्रैल 


१९६४ से छागू करने के प्रस्ताव को सामान्यतः स्वीकार 





नवम्बर १९६३ 


कर लिया है। यह नयी योजना देश भर में वर्तमान 
छूट पद्धति के बदले लागू होगी। उसके पूर्व ही खादी. 


हीत सटाक और घटिया खादी की निकासी के 
लिए कदम उठाये जायेंगे । 


अध्यक्ष श्री उछरंगराय न. ढेबर के नेतृत्व में कमीशन 


के सदस्यों ने नयी दिल्‍ली में २९ अक्तूबर १९६३ को 


प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाऊ नेहरू से भेंट की, जबकि 


केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री टी. टी. कृष्णमाचारी, केद्धीय 





उद्योग मंत्री श्री नित्यानन्द कानूनगो और योजना... 


आयोग के सदस्य (उद्योग) श्री तिभुवन नारायण सिंह 


भी उपस्थित थे। सभी हाथ कते सूत की मुफ्त बताई 
योजना लछाग॑ करने का प्रस्ताव सामान्यतः स्वीकार... 


कर लिया गया। यह भी तय हुआ कि भारत सरकार 
मौजूदा स्टाक की निकासी की' दृष्टि से जनवरी और 


मार्च १९६४ के बीच फिर से ३० दिनों के लिए खादी 


की बिक्री पर ५ प्रति शत अतिरिक्त छुट देगी । 


इस नयी योजना के फलस्वरूप अतिरिक्त खर्च छूट. 
और स्वावलूम्बन योजनाओं के अन्तर्गत होनेवाले 


मौजूदा खर्च के चार प्रति शत से कम होगा। फिर, 
जहाँ कताई होती आ रही है वहीं बुनाई सुविधाएं 


डैः जा 


प्रदान करने से भाण्डारीकरण, परिवहन, बीमा आदि 


में होनेवाले खर्च में भी कुछ कमी होगी ही। 


इस योजना में हानि से कहीं अधिक छाभ हूं। ' 
यह भय प्रकट किया गया हैँ कि योजना के लागू होने से 


शहरों में खादी की बिक्री कम हो सकती हूँ और इस 


प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी कार्यक्रम में व्यतिक्रम 


आ सकता हैं। तथापि, इस योजना में आन्दोलन में 


और उसके फलस्वरूप स्थिर होती जा रही ग्रामीण _ 


अर्थ-व्यवस्था में भी, नव प्राण फूंकने की क्षमता हैं। 


प्रथम, यह उन ग्रामीण सूतकारों को जोकि कपास 
भी उगाते हैं, वस्तुतः बिना किसी मूल्य के कपड़े की 
पूर्ति सुनिश्चित करेगी। गाँव के बहुत-से लोगों के लिए 
जोकि पैसे की कमी के कारण कपड़ा खरीदना बहुत 
ही कठिन पाते हैं, यह योजना एक वरदान सिद्ध होगी। 

द्वितीय, गौवों के उन सूतकारों को जोकि कपास 
नहीं उगाते, यह्‌.बहुत ही मामूली कीमत पर, कौई 
सैंतीस नये पैसे प्रति वर्ग गज, कपड़े की पूर्ति सुनिश्चित. 











बुनाई सहायता का प्रस्ताव श्ड५्‌ 


करेगी। इसका महत्व तभी समझा जा सकता है जबकि 
इस पर ग्रामीणों की जीवन स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए विचार किया जाय। केन्द्रीय योजना मंत्री द्वारा 
हाल में दिये गये एक वक्तव्य के अनुसार ७० प्रति झत 
ग्रामीण नित्य ५० नये पैसे से भी कम चर्च कर सकते 
हैं। इसे यों भी कहा जा सकता है कि हमारे देश के 
२५ करोड़ १९ छाख लोगों की शक्ति नित्य ५० नये पैसे 
खर्च करने की भी नहीं है। यदि इस नयी योजना के 
जरिये लोग मुफ्त अथवा ३७ नये पैसे प्रति वर्ग गज की 
मामूली कीमत पर कयड़ा प्राप्त कर सकते हूँ, तो इसे 
नगण्य लाम कह कर समाप्त नहीं किया जा सकता। 


. निस्सन्देह अधिकाधिक ग्रामीण कताई की ओर 
आक्ित होंगे; क्योंकि इससे वे सिर्फ अपने परिश्रम 
की कीमत पर अपना वस्त्र प्राप्त कर छेंगे । 

तृतीय, जो ग्रामीण सूत नहीं कातते उन्हें बहुत कम 
कीमत पर वस्त्र प्राप्त होगा, जोकि अभी के मुकाबले 
मिल वस्त्र से काफी सस्ता होगा। 


इस प्रकार इस नयी योजना के अन्तगंत गाँवों में 
खादी बाजार के विस्तार की वास्तविक सम्भावना हैं 
ओर धीरे-धीरे खादी की खपत के लिए शहरी बाजारों 
पर निर्भरता भी बहुत कम की जा सकती हैं। 

चतुर्थ, शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को उसी कीमत पर 
खादी मिलेगी, जिस पर अभी मिलती है। अतः इस 
नयी योजना के अपनाने के फलस्वरूप शहरी बाजार के 
कम होने का कोई भय नहीं है। बिक्री' और रोजगारी 
पर इसके कृप्रभाव का जो डर है, वह अनुमव से 
निराधार सिद्ध हो जायगा। 

इस नयी योजना को लागू करने में हिचकिचाहट का 
एक कारण यह भय भी था कि इसके लागू होने से खादी 
का सस्‍्टाक जमा हो जायगा, जिसे बाजार में बेचना 
कठिन होगा। अनुमान है कि अभी ५ करोड़ रुपये की 
खादी का स्टाक है। परन्तु जैसा कि छूट पुनरीक्षण 
समिति नें सुझाव दिया है कि यदि खादी की कीमत 
२० प्रति शत कम कर दी जाय तो उसका बाजार मूल्य 








भी उसी ह॒द तक कम हो जायगा अर्थात्‌ ग्राहकों को 
खादी उसी मूल्य में मिलेगी जिसमें आज मिल रही है । 
अतः सामान्यतः: इस नयी योजना के लागू होने से 
खादी की बिक्री में कोई अतिरिक्त कठिनाई नहीं होनी 
चाहिए। इस पर भी, अब जनवरी और मार्च १९६४ 
के बीच खादी के वर्तमान स्टाक की बिक्री पर ३० दिन 
के लिए ५ प्रति गत अतिरिक्त छूट देने का निर्गय किया 
गया हू । अभी जो खादी का स्टाक हैँ उसे बेचने के 
लिए जितनी छूट देने की आवश्यकता होगी, उसे वहन 
करता भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह 
खर्चे वर्तमान योजना के लिए मिली निधि में से किक 
जायगा और इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । 


इस योजना को लागू करने के पूर्व इस पर २५ दिसम्बर 
१९६३ को रायपुर में होनेवाले खादी कार्यकर्ता सम्मेछून 
में पुन: विचार किया जायगा। इस योजना के कार्यानवय 
हेतु पहले एक उपयुक्त संगठन तैयार करना आवश्यक 
होगा, जिसके अन्तर्गत गांवों में बुनाई सुविधाएँ उपलब्ध 
की जायेंगी | अभी जितने गाँवों में खादी का काम चलता 
है, उनमें से कुछ में ही बुनाई-व्यवस्था हैं। समस्त देश 
में बिखरे गांवों के लिए बुनाई-व्यवस्था करना निश्चय 
ही एक बहुत कठिन काम है और खादी संस्थाओं, राज्य 
मण्डलों तथा कमीशन के बीच पूर्ण सहवोग होते से ही 
सफलता मिल सकती हैं। इस सम्बन्ध में जन-मानस 
शिक्षित करने के लिए अखिल भारतीय नेताओं की 
सहायता प्राप्त की जायगी। 


नयी योजना की संफलता के लिए यह सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण हैं कि खादी कार्यकर्ता इस नगी योजना को 
स्वयम्‌ अच्छी तरह समझें और लोगों को अच्छी तरह 
समझायें। शहरी और ग्रग्मीण क्षेत्रों के ग्राहकों को यह 
समझना चाहिए कि इस नयी योजना से उन्हें कोई नुकसान 
नहीं होता; और सच तो यह है कि ग्रामीण ग्राहकों को 
विशिष्ट रूप से इसका लाभ होगा तथा शहरी ग्राहकों 
को भी अधिक कीमत नहीं देनी होगी। 
बम्बई : २० अवतूबर १९६३ 
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ग्राम ओर लघु उद्योगों के लिए संगठन 


लालित कुमार मित्र 


ग्राम और लूघु उद्योगों का जीवित रहना अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन 


बढ़ाने तथा 


उसकी बिक्री के लिए नये बाजारों की खोज करने हेतु एक उपयुक्त संगठनात्मक आधार 
निर्मित करने पर निर्भर करता हे। संगठनात्मक समस्याओं के समाधान की दिशा में सहकारी 


समितियाँ| बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। 


टीर और लघ्‌ उद्योग जिस चट्टान से अधिकांशतः 

लढ़क जाते हैँ वह है संगठन, विशेष कर बिक्री और 
संस्थात्मक संगठन-रूपी चटटान। निस्सन्‍्देह इन दोनों 
दिशाओं में कुछ सुधार हुआ हूँ, किन्तु आशातीत रूप 
से नहीं। अतएवं न केवल भारत में वरन्‌ विदेशों में भी 
उपयुक्त बिक्री सर्वेक्षणों का संगठन करने की ओर ध्यान 
देना पड़ेगा। ऐसी सहकारी संस्थाओं के द्रुत विकास 
से जिनका प्रबन्ध व्यावसायिक पद्धति के अनुसार 
हो, उत्पादन-साधनों का बेहतरीन उपयोग होगा और 
बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही यह भी देखना 
पड़ेगा कि बिक्री को प्रोत्साहन देने पर होनेवाले खर्च 
सहित व्यवस्था-खर्च भी अधिक न हो। 
. रूघु स्तरीय उद्योगों का जिन्दा रहना इस बात पर 
निर्भर है कि उत्पादक के चारों ओर बड़े पैमाने पर चलने- 
वाले बाजारों यानी बिक्री केन्द्रों का सुसंगठन हो तथा 
जिन प्राविधिक अवस्थाओं के अन्तर्गत उसे काम करना 


.. पड़ता हे वे उपयुक्त हों। जहा मौगवाली सामग्री कारखाना 


उत्पादनों के समान-जसे खादी और मिल वस्त्र-नहीं 


. होगी वहाँ वह लाभदायक स्थिति में होगी। राष्ट्रीय 
. आय में बढ़ोतरी होने के साथ क़ुटी रोद्योगी उत्पादनों के 
थ्‌ लिए मौग बढ़नी ही चाहिए। इस दायरे में छोटे उत्पादकों 


को नये-नये उत्पादन तैयार और बाजार विस्तृत करना 
ही चाहिए। इस प्रकार कटीरोद्योगों की दलील प्रावि- 
'घिक प्रगति के लिए सामान्य तक का ही एक अंग है। 


यदि उत्पादकता माँग से तेज गति से साथ बढ़ती है 


तो बेकारी आयेगी, किन्तु यदि मौग उत्पादकता से 


तेज रफ्तार के साथ बढ़ती है तो या तो स्फीति पैदा 
होंगी या फिर उत्पादन-विस्तार के जरिये रोजगारी 


बढ़ेगी ।' इस प्रकार किसी भी उद्योग में--फिर चाहे 


वह क्टीर उद्योग हो अथवा कारखाना उद्योग-उत्पादकता 


बढ़ाने के प्रयत्न के साथ ही साथ उत्पादित माल के लिए... 


मांग बढ़ाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। 


कटीर और लघु उद्योगों के मामले में लागत मूल्य 
सम्बन्धों में प्रारम्भिक अवस्था में बिक्री अथवा संगठन 


पर हुए खर्च या विभिन्न अखिल भारतीय संगठनों के 


दीधघे स्तर पर चलनेवाले बिक्री भवनों और कार्यालयों 


का खर्च पूँजी-उत्पादन-अनुपात की गणना करने में 


शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रारम्भ में बित्री 
मूल्य में ये बातें शामिल की जानी चाहिए: कच्ची सामग्री 
का मूल्य, पारिश्रमिक और व्यावहारकि खर्च तथा 
पंजी; लेकिन उसमें सड़क, पानी आदि जैसा सामाजिक 


व्यय, प्रशिक्षण अथवा पूंजी निर्माण पर हुआ व्यय _ 


शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 


छट व आ्थिक सहायता 


स्ल्न्न्क् | उस पफसमा: 


“2४ पड 5८ “कर 


ग्रामोद्योगों के मामले में बिक्री पर दी जानेवाढी छूट... 
का यह जानने के लिए परिपूर्ण मूल्यांकन किया जाता. 


'क-अ+फेलननौन न +ज्यपनकत कमल पनमनमप«-न्‍मकन्‍मम-क«-+ कम काका, 


१. डब्ल्यू. ए. लुईस : थियरी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ; 


चाहिए कि यह संगठन अथवा कार्यालय और बित्री _ 


रछ + ९१४१२ । 








ग्राम और रूघु उद्योगों के लिए संगठन 


 व्यवस्था-खर्च पूरा करने के लिए है अथवा वास्तव में 
उत्पादन में घाटा दर्शाता है। (इसी से इस बात का पता 
चलता हैँ कि कटीरोदोगी उत्पादनों का पड़ता' भी 
यदि ज्यादा नहीं तो उतना ही जटिल है जितना कि कार- 
खाना उद्योगों का।) यदि यह प्रथम कार्ब के लिए हो, 
तो बिक्री छूट (रिबेट) के स्थान पर संगठन अथवा 
प्रबन्ध सहायता या अनुदान प्रतिष्ठापित किया जा 
सकता हैं और यदि अन्तिम के लिए हो तो इसकी ऐवज 
में अस्थायी काल के लिए उत्पादन सहायता अपनायी 
जा सकती हैँ । भारत में नव स्थापित इस्पात के कारखानों 
तक के मामले में इस्पात उत्पादनों की बरकरार कीमतों' 
के रूप में इस प्रकार की सहायता आवश्यक है। फिर 
भी, चूंकि मिल और कूटीर उद्योगों की लागतों में बहुत 
अन्तर है तथा कटी रोद्योगों के उत्पादन अनेकों प्रकार के 
हैं, इसलिए कुटीर उद्योगों के लिए इस प्रकार की बर- 
करारी कीमत, का दावा नहीं किया जा सकता। तथापि, 
सैद्धान्तिक तौर पर बरकरारी कीमत' तथा आन्तरिक 
सहायता के मध्य अन्तर है-प्रथम के मामले में जब तक्‌ 
लागत बहुत कम न ले आयी जाय प्रभाव यह होगा कि 
मल्य-वद्धि होगी, द्वितीय के सम्बन्ध में यह कि कीमत 
या तो वेसी ही रहेगी अथवा कम होगी । 
उत्पादन ओर बिक्री 


सभी मामलों में उत्पादन कार्यक्रम मौग की प्रकृति 
के अनुसार ढालना है। हस्त और कारखाना उद्योगों 
के मध्य संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम निश्चय ही इस बात 


से सम्बद्ध है कि मांग कितनी और किस प्रकार की है। 


इसमें न केवल उद्योग के लघु और दीर्घ स्तरीय विभागों 
के लिए विभिन्न उत्पादन लक्ष्यांक निर्धारित करना बल्कि 
प्रत्येक के लिए उस का आरक्षण भी शामिल हैं तथा 


दोनों के मध्य सह-उत्पादन का प्राविधिक समंजन भी। 


फिर भी, सभी मामलों में उत्पादन मांग के प्रकार या 
उत्पादन की विक्रयशीलता पर निर्भर करता है। खादी 
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२. खादी और ग्रामोद्योग कमीशन : अन्यूअल रिपोर्ट 
, १९६०-६१; भूमिका के ६६ १६ से १८) 





. भारत सरकार) विदेशी बाजारों का विकास करने हेतु 


१४७ 
ब्राम्मोद्योगों के कछ बिक्री आंकड़े' तालिका १ और 
२में दिये जाते हूँ। डे 

तालिका १ 


खादी का उत्पादन और बिक्री 
(लाख रुपये में ) 





वर्ष उत्पादन बिक्री 
[९१५६-५७ ८२२.५२ ६२३.५० 
१९५७-५८ १,१४८.३९ <२९.८५ 
3 0 १,२७५.७२ <६१.१० 
(१९५९-६० १,४१४.४६ १,०६०.४५ 
[९१६०-६१ १,४२३.४९ शै४ग्जर५्‌ 
व्पिणी : भार रूपी अतिरिक्त उत्पाइन-कारू समाप्त हुआ 
कंद्ा जा सकता है। 


खादी की बिक्री सदैव ही एक समस्या रही है । सघन 
बिक्री अभियान चलाने के फलस्वरूप वार्षिक बिक्री हाल ही 


मैंसुधरी है, किन्तु इस वृद्धि के बावजूद १९५९-६० के 


दैरान खादी का स्टॉक इकट्ठा हुआ और १९६०-६ १ में 


क्त्पादन प्राय: स्थिर रहते हुए बिक्री उसके समान हो सकती 
शै। तालिका २ (अगले पृष्ठ पर) में प्रस्तुत १९५९-६०, 
[९६०-६१, और १९६१-६२ के दरमियान हुई बिक्री 
डे आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि खादी और 


ग़मोद्योग कमीशन के अन्तर्गत आनेवाले अन्य ग्रामोद्योगों 
गे बिक्री में पर्याप्त सुधार हुआ है, यद्यपि बिक्री सदेव 
है उत्पादन वृद्धि के साथ नहीं बढ़ सकी । 

हाथ करघा, दस्तकारी और रेशमी उत्पादनों की 
बिक्री उत्पादन के समरूप रही हैं तथा यूरोपीय एवम्‌ 
मेरिकी देशों को इन उत्पादनों का अच्छा खासा 
रर्यात्‌ किया गया हैँ। यही बात रूघु स्तरीय उद्योयों 
इर लागू होती है । इन उत्पादनों के लिए विदेशी बाजार 
छे जा रहे हैं ओर घीरे-धीरे सफलता मिल रही है। 
इखिल भारत दस्तकारी विकास निगम, हाथ करघा 
विकास निगम और लघु स्तरीय उद्योग विकास आयकक्‍्त 
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१४८ खादी ग्रामोच्योग : नवम्बर १९६३ 

तालिका २ 

ग्रामोद्योगों का उत्पादन और बिक्री 
उद्योग १९५९-६ ६०६ टिषशाइर 

उत्मादन बिक्री उत्पादन बिक्री उत्पादन बित्री 
अनाज तथा दाल प्रशोधन (लाख मन में ) हरेप४ड छरृ१ रेर.७४ २ हक २६.३३ १३.३९ 
ग्रामीण तेल (लाख मन में ) १.३० ११३९ १५.९६ रैड.४ १६.७० १६२४ 
ग्रामीण चर्म (लाख रुपये में ) २६६२ २२.६९ ३५.५० २८.१६ ८६.९५ ९५.८८ 
अखाद्य तेल से साबुन (छाख पौण्ड में ) ५५.१७ ४७.१० ५६-५७ ५०.०० “५८.५५ ५५५२ 
हाथ कागज (लाख रुपये में) २३.५८ २२.४० २४.२३ २०.६७ २३.९९ २०.९६ 
ग्रामीण कुम्हारी (लाख रुपये में) १७.५७ १४.५६ ३१.९२ २८.१२ ४९.०८ ४२.२४ 
रेशा (लाख रुपये में) १.५५. १.१० ६.५६ ५.९८ १४.१८ ११८० 


लक यनाधापाणाए अमनफक फाफटभकज बन. 


अधिकाधिक कदम;उठा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि 
खादी की भी विदेशों में मौग है। अत्यधिक सम्भाग्यता 
से परिपूर्ण स्पष्ट रूपेण उपेक्षित बाजार है: गाँवों में 
३६ करोड़ व्यक्ति और शहरों में रहनेवाली ८ करोड़ 
आबादी। यह संसार में एक सबसे बड़ा बाजार है, जिसका 
यूरोपीय साझा बाजार के समान लाभ उठाया जा 
सकता हैं। 


उत्पात्दन को, जैसा कि फोर्ड फाउण्डेशन दल ने कहा 
हैं, बाजार की निहित अथवा अनुभूत आवश्यकताओं 
के अनुसार ढाला जाना चाहिए। निहित मौग अनुभूत 
मांग में बदलनी ही चाहिए। इसी प्रकार उपभौक्ता 
आंवद्यकताओं को मौजूदा अथवा भावी उद्योगों से 
सम्बद्ध करना है। इस॑ प्रकार नया बाजार विकसित 
करना होगा। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, यह गया 
बाजार हमारे गांवों तथा शहरों दोनों में ही और विदेशों 
में भी मौजूद है। अंशतः वस्तु विनिमय और अंशतः 
मुद्रा-विनिमय पर आधारित ग्रामीण बाजार ग्रामीणों-- 
जिनकी नकद आय धीरे-धीरे बढ़ रही है-की आवश्यकता 
.. कैसंबंध में आज स्वावलंबी नहीं है । गुणक तथा गतिवईक 
सिद्धान्तों के व्यवहार के जरिये आ्थिक विकास को और 
. आम बढ़ावा देते के लिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन 


. है. रिपोर्ट ऑन स्मॉल इण्डस्ट्रीज इन इण्डिया, १९९४; 
.... अध्याय: २, १ और ७। ः 











का यह पहल पर्याप्त है। स्वतः प्रेरित निवेश का ग्रामीण 


आय तथा उपभोग पर गुणक प्रभाव पड़ेगा, और उपभोग 
के जरिये अभिप्रेरित निवेश से वांछित फल-प्राप्ति हो 


सकती है। चूंकि गुजर-बसर भर करनेवाले वर्तमाव 
निम्न स्तर में उपभोग नियंत्रित करना कठिन है, बतएव 


गति-वद्धंक सिद्धान्त कुछ समय के लिए न भी चल सकता. 


है। तथापि इससे न केवल परम्परागत पद्धतिसे वर 
नवीन तौर-तरीकों से भी विभिन्न वस्तुओं का अधिक 


उत्पादन करके उपभोग स्तर ऊँचा उठाने की आवश्य- 


कता का इंगित मिलता हैं। 


बाजार की भूमिका 


मौग को मूल्य निरपेक्ष बनाने के लिए इन उद्योगों को 
चाहिए कि वे नयी-नयी उपयोगिता की चीजें-न. केवढ 
घरेल बाजार में बल्कि विदेशी बाजार में भी जिनकी 
मग व जरूरत आज भी बहुत ही तेजी के साथ बदल 
रही है-पेश करें। उन्हें सभी बाजारों की मो के साथ 
चलाना चाहिए। यह काम फोर्ड फाउण्डेशन दल ने 


जिसे स्वायत्त उपभोक्ता सेवा निगम कहा है उसके 


जरिए किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय दस्तका- 
रियो व लूघु उद्योग आज जितना उत्पादन करते हैं उससे 
ज्यादा उत्पादन और भारत व अन्य देशों में जितनी बित्री 


४. बही, पृ्ध : २९-१३ | 
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करते हैँ उससे कहीं अधिक बिक्री कर सकते हैँ । ज्यों ही 
उत्पादन तथा पूर्ति की आवुनिक आवश्यकताएं पूर्ण 
होती हूँ, इस तरह के अतिरिक्त व्यवसाय के लिए विदेशी 
बाजार उपलब्ध होंगे।४ ग्रामीण कारीगरों तथा 
छोटे-छोटे उद्योगपतियों को सदैव ही यहध्यान में रखना 
चाहिए कि औद्योगीकरण की अन्तिम सफलता उपभोक्ता 
के हाथ में हैं। उत्पादन और उपभोग के मध्य सम्बन्ध 
स्थापित करनेवाली कड़ी है बिक्री-व्यवस्था तथा वितरण । 
अतएव इनका पूर्ण ध्यान रखा ही जाना चाहिए। 
डिजाइन और नमूने इस प्रकार निदर्शित होने चाहिए 
कि दस्तकारियों कारखानों में तैयार माल जैसी सामग्री 
ही न बनायें। उदाहरणार्थ, जब हाथ कता यूत बेचा 
नहीं जा सके तो उसका बनियान, मौजा आदि बनाने में 
इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार धोती और 
साड़ियों के उत्पादन पर जोर देने के स्थान पर हाथ 
कता सूत रंग कर उसके पलंगपोश, मेजपोश, पर्दे आदि 
बनाये जा सकते हैं अथवा उसकी छापिल साड़ियों भी 
बनायी जा सकती हैं। किसी भी वक्‍त जिन सीमित 
चीजों की बाजार में मौग हो सकती हो उसके मृताबिक 
वे चीजें बनानी चाहिए और समय के साथ उत्पादन 
खर्च घटाने तथा उपयोगिता की* वस्तुओं का उत्पादन 
करने के उद्देश्य से अन्य उपाय काम में लाने चाहिए। 


_कुटीर और लघु उद्योगों की निर्यात संम्बन्धी सम्भा- 
व्यताओं के सम्बन्ध में एक अन्य बात यह ध्यान में 
रखनी चाहिए कि पश्चिम के बहुत ही विकसित देश अब 
बुनियादी सामग्री के उत्पादन में विशेषता प्राप्त कर रहे 
हैं तथा हल्की उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में उन्हें 
कम रुचि है, इसलिए अपने स्वथम्‌ के कारखानों में ये 
सामान तैयार करने में अपनी ऊर्जा खपाने की अपेक्षा 
वे नव विकासोन्मृख देशों द्वारा उत्पादित इस प्रकार 
की अच्छे गुण-स्तरवाली उपयोगी सामग्री आयात करेंगे। 
जैसा कि अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका को 
निर्यात की गयी चीनी के मामले में हुआ है, विदेशी 

+ 


क्लीन मनन गान गरिलणणा 


५, वही, पृष्ठ * के । | 





विनिमय अजित करने के लिए दस्तकारी उत्पादनों 
का निर्यात सम्बन्धी एक और भी पहल हैं कि उन्हें 
आश्थिक सहायता दे कर उनका मूल्य कम किया जाय । 
इन उत्पादनों के निर्यात में मानकीकरण तथा गुण 
नियंत्रण से बहुत आसानी होगी। एक अच्छे गुण-स्तर 
की बढ़िया टोकरी बुननेवाले उत्तरी बिहार के बुनकर के 
बम्बई, नयी दिल्ली, स्टॉकहाम तथा न्यूयार्क के गुण- 
दोष-विद परिवारों तक में ग्राहक हो सकते है।६ 
कभी-कभी वांस और बेंत की चीजों का, निषेघात्मक 
भाड़े से बचने के लिए असमवेत रूप में निर्यात किया जाना 
चाहिए, ओर ऐसा करने पर वे निर्यात बाजार में अपे- 
क्षाकुत सस्ती होंगी। उदाहरण के लिए त्रिपुरा से 
भेजी जानेवाली बेंत और बांस की कसियो, मुडढे आदि 
वहाँ से अन्तिम उत्पादन के रूप में कलकत्ता हवाई 
जहाज से लाये जाते हैं; उन्हें कलकत्ता के समीप 
छोटे कारखानों में सस्ते दामों पर तैयार करवाया जा 
सकता हूँ । 


सहकारों की भूमिका 


खादी और ग्रामोद्योगों का संगठन सामान्यतः सामा- 
जिक संस्थाएं, प्रन्यास, सहकारी समितियों तथा चन्द 
सरकारी अभिकरण करते हैं। प्रत्येक उद्योग में अपने 
खुद के काम में छूगे अनेक स्वतंत्र कारीगर भी हैं। 
हाथ करघा, दस्तकारी और रेशम उद्योगों की सहकारी 
समितियों की स्थापना बड़ी वेग पूर्ण गति से हो रही 
हैं। यंत्र उद्योग में औद्योगिक सहकारिताएँ स्थापित 
करना एक नया प्रयास अयबवा कदम हैं और अभी तक 


कक 


हुई है । चूंकि औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति 
बहुत सीमित है, इसल्श्िट विधिविहित संगठनों के किए 
अपनी सभी जिम्मेदारियों इन संस्थाओं को सौंप देना 
तथा उन्हें अकेली छोड़ देना वड़ा जोखिम का काम होगा । 


६, खादी और ग्रामो द्वोग कमीशन : रिपोर्ट ऑफ दि सर्वे 
कमेटी ऑन मणिपुर एण्ड त्रिपुरा; पृष्ठ: 33। 
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खादी प्रामोदयोग 


१५० : मधम्बर १९६३ 


खादी” क्षेत्र की संस्थात्मक प्रगति नीचे तालिका ३ में का सहकारीकरण ग्राम सेवा सहकार, बहुदेशीय सहकार 











दी जाती है। कारीगरों की अलग सहकारी समिति, सहायक सहकारी 
तालिका ३ 
खादी में संस्थात्मक प्रगति * 
वर्ष राज्य मण्डल. पंजीकृत सहकारी योग उत्पादन बिक्री केंद्र _ 
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यद्यपि संस्थात्मक आधार मजबूत बनाया जा चुका 
है, तथापि किसी भी उल्लेखनीय स्तर पर सहकारी 
आधार पर खादी कार्य करनेवाली सहकारी समितियों 
की संख्या कोई विशेष अधिक नहीं। खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तगंत आनेवाले अन्य ग्रामोद्योगों 
के क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या १९५८-५९ 
में २१८० थी, जो १९५९-६० में बढ़ कर २,४९८ 
हुई, किन्तु १९६०-६१ में घट कर २,२६३ हो गयी । 


इससे प्रकट होता है कि जहाँ तक ग्रामोद्योगों का 
सम्बन्ध हैं १९६०-६१ में इनके सहकारीकरण में कुछ 
गिरावट आयी है। द्वितीय पंच वर्षिय योजना के अन्त 
में ९,२९७ सहकारिताएँ और १,२४३ पंजीकृत संस्थाएँ 
थीं। खादी और ग्रामोद्योगों की ३१ मार्च १९६१ 
को सहकारी समितियों की संख्या प्रदर्शित करनेवाले 
.. एक विवरण के अनुसार स्थिति इस प्रकार थी: खादी 
.. ८५५; ग्रामीण तेल: ३,५९३ ताड़-गुड़ : २,९०९; 
चम : १,५८२; हाथ कागज" १,७८९; कम्हारी 
.._ ६०९; मधुमक्खी-पालन : ४११; साबुन: ३०७ आदि। 
.. इसे अकार कूल सख्या १५,२०१ थी। इन उद्योगों 
. ७, खादी और गआरामोद्योग कमीशन 


अन्यूअल रिपोर्ट; 
१९६०-६१ ) 
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समिति अथवा कुछ गाँवों के समूह के लिए सह-भागी 
दारी सहकारी समिति में से कोई भी रूप ले सकता है। 
संगठनात्मक एकता हासिल करने के लिए कारीगरों - 
को प्राथमिक या सह-भागीदारी समितियों बनाती 
साहिए।* फोड़ फाउण्डेशन दर" का भी यह मत था 
कि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए सहकारिताएँ 
सेवा अभिकरणों के रूप में सफल होती हूँ। सहकारी 
मिल्कियत के अन्तर्गत” औद्योगिक संयंत्रों के रूप में ये 
सहकारिताएँ स्केण्डीनेवियायी देशों में ऐसा करने में 
सफल रही हैं। और फिर, यदि छोटे उत्पादकों को अपने 
स्थानीय बाजार के बाहर प्रतिस्पर्धा करनी हैँ तो एक 
किस्म के सेवा सहकार के रूप में बिक्री सहकारी समितियों 
कभी-कभी एक आवश्यकता बन जाती हैं। सदसों 
की तरफ से ये एक मात्र बिक्री अभिकर्ताओं के रूप में 
काम करेंगी। 


संयुक्त समिति 


खादी सहकारी समिति कताई से बुनाई तक की सभी ह 
प्रक्रिकओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था होने पर ही अर्थात्‌: 


कमंभाढनसपमनमश+क८क9आ ३ 


८. उक्त उद्‌घृत; पृष्ठ : १९७ | 
९, उक्त उद्धृत; पृष्ठ: ४८-५४ | 
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वह संयुक्त सहकारी समिति१* के रूप में ही सफल हो 
सकती है। औद्योगिक सहकारों पर कार्यकारी दल ने 
उत्पादन सहकार और सेवा सहकार के बीच भेद 
किया था। उसके अनुसार सेवा सहकार का ताल्लक 
कच्ची सामग्री तथा तैयार माल की खरीद व वितरण 
से है। यह विनेद सही लगता हैं। 

लघु स्तरीय उद्योगों पर कार्यकारी दल के मुताबिक 
चन्द अपवादों को छोड़ कर द्वितीय योजना काल में 
ओद्योगिक सहकारों ने कोई विश्येष प्रगति नहीं की है 
जबकि हाथ करघा पर कार्यकारी दल के अनुसार हाथ 
क्रघों को सहकारी दायरे में छाने और सहकारी समितियों 
द्वारा प्राप्त सफलता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति ( १९५६- 
१९५९ के दोरान करीब १०,००० सहकारी समितियों 
ने १६ करोड़ ६८ लाख रुपये खर्च किये) हुई हैँ । दस्ता- 
रियों पर कार्यकारी दर के अनुसार दस्तकारियों 
किसी बड़े पैमाने पर सहकारिताओं के अन्तर्गत नहीं 
लायी गयी हें और न ही जो गठित हुई हैं उन्होंने कोई 
विशेष उल्लेखनीय कार्य किया हूँ । 

रेशम तथा रेशा उद्योगों में सहकारी समितियों के 
संगठन के सम्बन्ध में विस्तृत जुनकारी उपलब्ध नहीं 
है। तथापि, इस बात का पर्याप्त संकेत मिलता है 
कि इस दिशा में कोई खास पहल नहीं हुई हैं सिवाय हाथ 
करघा क्षेत्र तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ,के 
अन्तर्गत आनेवाले कुछ ग्रामोद्योगों के। 

इस प्रकार इन उद्योगों का संगठनात्मक पक्ष अब 
भी सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ हू। और फिर, यह 
अपेक्षा भी नहीं की जाती हैँ कि सरकार अथवा विधि- 
विहित संगठन काफी लम्बे समय तक रोजमर्रा का 
काम चलायेंगे या नये काम शुरू करेंगे अथवा सहायता 
करते जायेंगे। अब वह समय है कि अधिकारीगण केवल 

१०. रिपोर्ट ऑफ दि खादी इवैल्यूएशन कमेटी, १९६०५ 
पृष्ठ: १२४-११०। 


गाथिक खर्च की व्यवस्था तथा अनुसंधान, मार्गदर्शन, 
नीति आदि के लिए संगठन व्यवस्था करने पर ही अपना 
ध्यान केन्द्रित करें, लेकिन प्रबन्ध कार्य घीरे-धीरे करके 
स्थानीय सहकारी समितियों को सॉौंप दें। इस प्रकार 
सावंजनिक उपक्रमों यानी विधिविहित संगठनों के 
कार्यों में ग्रामीण उद्योगों के समग्र अभिनवीकरण तथा 
यांत्रीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी के सम्बन्ध 
में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम और इस तरह के ऊपरी 
काम शामिल होंगे ज॑से ग्रामीण उद्योगपुरियों में प्रदान 
किये जाते हैं। 

शॉगठन में समन्वय लाना विधिविहित संस्थाओं का 
दूसरा कार्य होना चाहिए। यद्यपि यह सुझाया जाता हैं 
कि कुछ ग्राम और रूघ्‌ उद्योग जनता के समक्ष उनकी 
सम्भाव्यता प्रदर्शित करने हेतु सार्वजनिक उपक्रम के 
रूप में सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण व देख-रेख में होने 
चाहिए तथापि किसी ऐसे दीघे स्तरीय और स्थायी 
प्रयास की परिकल्पना नहीं की जाती। जहाँ सावें- 
जनिक विभाग में नयी उत्पादन इकाइयों स्थापित करना 
आवश्यक हैँ, वहां सावंजनिक से निजी विभाग में परिवर्तन 
जल्दी किया जाना चाहिए। भारत के सामाजिक और 
आथिक स्वरूप के आधार के रूप में परिकल्पना यह 
की गयी है कि सक्रिय उत्तरदायी, स्वतंत्र लूघु उद्योगों 
का विकास और घीरे-घीरे अनेकानेक कारीगरों का आत्म- 
निर्भर छोटे-छोटे उद्योगपतियों के दर्जे तक पहुँच 
जाना । इस विकास में साधारण आदमी रोज-ब-रोज 
सक्रिय रूप से भाग लेगा और छागत तथा मूल्य कम 
करते हुए सुधार अथवा अभिनवीकरण, जोकि एक 
विकासशील प्रक्रिया हैं, लायेगा। प्रत्येक मामले में, 
प्रत्येक उद्योग में उन्नत उपकरणों का समावेश अथवा 
अभिनवीकरण कुछ कि्टोंषज्ञों को सदेव ही मुनासिब 
लग भी सकता हूँ अथवा नहीं भी, परन्तु यदि ऐसा हो 
तो उसमें कोई रूकावट नहीं आनी चाहिए। 
कलकत्ता : ९ अगस्त १९६३ श्र 



























































नेपाल की ग्रामीण श्रर्थ-व्यवस्था 


यादव असाद परस्त * 


नेपार में ९३ प्रति शत जनता के जीविकोपा्जन का आधार कृषि है। दो-तिद्दाई भूमि 
के मालिक बढ़े ज्मींशर हैं। भूमि की जोताई-बोआई वहाँ पर छोटे-छोटे परिवारों के उद्योग के 


रूप में होती है। 


तएव ग्रामीण अधन्ययवस्था मं सुधार लाने के लिए आयोजन करते वक्‍त 


सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिक पहलओं के समग्र चित्र को ध्यान में रखना पढ़ेगा। 


थ्रागः स्वरूप की दृष्टि से आयताकार नेपाक़ू का 
क्षेत्रकक्त ५४,०५४ वर्ग मील है । इसके उत्तर में 
चीन का तिब्बत प्रदेश और पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व॑ 
में क्रश: भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार एवम्‌ पश्चिम 
बंगाल राज्य हूँ। देश को मोटे तौर पर तीन विशिष्ट 
क्षेत्रों में विभकत किया जा सकता हैं: तराई प्रदेश, 
मध्यवर्ती क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र । तराई प्रदेश में 
तलहूटी के मंदान और पहाड़ों का ढलवों जंगल- 
प्रधान क्षेत्र आता है; इन पहाड़ी ढालों की ऊँचाई 
करीब ४,००० फुट तक हैं; तराई का क्षेत्रफल करीब 
८,००० वर्ग मील है, जे समूचे देश के क्षेत्रफल का 
लगभग एक-सप्तांश है। मध्यवर्ती क्षेत्र में प॑त ही 
पर्वत हूँ, जिनकी ऊंचाई ४,००० से १०,००० फूट 
तक हूँ । उत्तरी क्षेत्र में मुख्य हिमालय है, जिसकी 
ऊचाई १०,००० से २९,००० फुट तक है। एवरेस्ट 
. सहित हिमालय के प्रसिद्ध शिखर इसी क्षेत्र में आते 
हैं। जलवायु में बहुत अन्तर है। तराई प्रदेश की 
जलवायु उष्ण कटिबन्धीय है । तापमान जनवरी में ४० 
फर्नहाइट ओर जून में १०५" फर्नहाइट तक रहता 
-हैं। पव॑तीय प्रदेशों की जलवायु पर्वतीय तथा सम- 
_ शीतोष्ण है । वहाँ तापमान क्रमशः ३८० फर्नेहाइट 
. और ८०” फर्नेहाइट से नीचे है। देश की आबादी 
करीब ९० लछाख और प्रति वर्ग मील आबादी घनत्व 
१६६ हूँ। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक 


प्रस्तुत छेख में व्यक्त विचार परिपूर्णत: व्यक्तिगत हैं। 


घना बसा हुआ है । अनुमान लगाया जाता है कि आबादी 
१.६ प्रति शत वाषिक की दर से बढ़ रही है।. 
सन्‌ १९७० तक वृद्धि दर करीब दो प्रतिशत हों 
जाने की सम्भावना हूँ । 


कृषि सुख्य आधार 
जीविकोपाजजन के लिए ९३ प्रति शत जनता का . 
आलम्बन कृषि हैँ। करीब २ प्रति शत आबादी बन 
उत्पादन-कार्यों में लगी है। कृषि योग्य समग्र भूमि 
३ करोड़ ६० छाख एकड़ हैँ, किन्तु फिलहाल इसके 
केवल दो-सप्तांशा पर ही खेती होती है। शेष भूमि 
बर्फीली, जंगली और बंजर हैँ। जितने क्षेत्र पर खेती 
होती हैं, उसका औसत प्रातिशत्य-वितरण मुख्य-मुख्य 
फसलों के अस्तर्गत क्रमशः इस प्रकार है; घान-५५.७, 
मक्का और अन्य मोटे अनाज-२४.७, गेहूं-६.५, 


आलू-४.९, तिलहन-३.४, तम्बाकू-२.४, जूठ-०८ 


और अन्य १-६। गेहूँ, आलू, तिलहन और तम्बाबूं.. 
के अन्तर्गत भूमि सामान्य दोहरी फसलवाली हैं। | 
पेशेवर स्वरूप द | 
यद्यपि नेपाली जीवन और अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण 
अथ-व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अंदी 
करती हैँ, तथापि उसकी क्षमता सम्भवतः ससार मे 
निम्ततम है। पहाड़ी तथा तराई दोनों ही क्षेत्रों में _ 
कृषक खेती-बाड़ी का काम सदियों से पुराने तौरू 
तरीकों के अनुसार करते आ रहे हैं, जोकि रूढ़िबद्ध 





नेपाल की ग्रामीण अर्थ-व्यचस्था 


सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। तराई के अधिकांश 
पश्चिमी भागों को छोड़ कर खेती*छोटे-छोटे परिवारों 
के उद्योग के रूप में होती है। और, चूँकि करीब दो- 
तिहाई भूमि के मालिक बड़े-बड़े जमींदार हैं, इसलिए 
अधिकांश कृषक सिकमी काइतकार हैं। लपष्टत: जहाँ 
पारम्परिक तौर-तरीकों से कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए 
बहुत कम गुंजाइश है, वहाँ छोटे-छोटे खेतों पर कृषि 
करनेवाले कृषक के लिए वैज्ञानिक तौर-तरीके लागू 
करना भी, असाधारण रूप से कठिन सिद्ध हुआ है। 
यद्यपि देश के कुछ भागों में गन्ने और जूट जैसी 
व्यावसायिक फसलों का धीरे-धीरे समावेश किया जा 
रहा है, जिससे कम से कम कुछ कृषकों ने अपने 
उत्पादन का कुछ हिस्सा बेचना प्रारम्भ किया है 
तथापि, देश की अधिकांश फसलें खाद्यान्नों की हैं और 
प्रायः गुजर-बसर के लिए पैदा की जाती हैं। इस प्रकार 
की व्यावसायिक फसलों का क्षेत्र जितनी भूमि पर 
खेती होती है, उसका एक प्रति शत भी नहीं है। 
साधारण तौर पर जिन उपकरणों का क्रषि में व्यवहार 
होता है, वे अब भी बहुत पुराने हैँ; हाल ही में 
हुए कुछ काम के फलस्वरूप चन्द क्षेत्रों में कुछ परि- 
वर्तनों के साथ जो पशु-अभिजनन, होता हे वह बहुत 
ही विवेकशून्य ढंग से होता है; और देश की भूमि 
सम्बन्धी समस्याओं के समग्र चित्र को दृष्टिगत रखते 
हुए मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि श्रम की 
बचत करने के लिए कोई सामान्य प्रयास नहीं होता 
या फिर बहुत ही कम होता है। 


बहु-विध समसस्‍्याएँ 

देश की कृषि सम्बन्धी समसस्‍्याएँ वस्तुतः अनेक 
प्रकार की हैं। चूंकि देश के लिए कृषि विकास का 
बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इस समस्या पर कृषि 
की प्रगति में बाधा स्वरूप आनेवाले सभी सामाजिक, 
आ्थिक और प्राविधिक पहलुओं को परिपूर्ण रूपेण 
ध्यान में रखते हुए व्यापक दृष्टि से विचार किया जाना 
चाहिए । वस्तुतः प्रथम पंच वर्षीय योजना में कृषि और 
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ग्राम विकास कार्यक्रम पर्याप्त प्रभावोत्पादक लगते हैं। 
जैसा हम समझते हैं. योजना में मौजूदा उत्पादन और 
उपलब्ध कृषिक साधन-स्रोतों के मूल्यांकन का महत्व 
समझाने का प्रयास किया गया है। भूतकालीन अनुभव 
से पता चलता हैँ कि देश कृषिक श्रम-साधनों की बढ़ती 
हुई पूति के बावजद कृषि उत्पादन की कमी सेपीडित 
है। कंषि की दृष्टि से यदि देश साधारणतया अनाज 
के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हे तो भी समय-समय पर 
उसकी कमी आती है और उत्पादकना काफी कम हूँ। 
इसके बहुत-कछ ह॒द तक कारण ये हैं : सूखा, अप- 
याप्त फ्ररिवहन-व्यवस्था तथा यह तथ्य कि अधिकांश 
कृषि उत्पादन की खेतों में ही खपत हो जाती हैं 
और इसलिए बेचा नहीं जाता। अन्य बातों के अति- 
रिक्त कृषि समस्‍या के समाधान की कुंजी कृषिक 
प्रविधि में परिवर्तत करने में निहित हूँ । 


कृधिक सुधार 


ऐसे खेत जोकि कृषक परिवार का गुजारा चलाने 
के लिए बहुत छोटे हैँ, अधिकांशत: घने बसे पर्वतीय 
प्रदेश में हैँ। सघन आबादी युक्त ऐसे क्षेत्र में कृष्य 
भूमि के विस्तार की अपेक्षा प्रति एकड़ अधिक 
उपज प्राप्त करना अधिक आसान और मूल्यवान हे। 
और फिर, देश की भोगोलिक बनावट को देखते हुए 
तराई प्रदेश को छोड़ कर उत्पादकता की दृष्टि से 
विशाल यंत्र-प्रधान कृषि इकाइयों उपयुक्त नहीं हूँ। 
पारिवारिक उपक्रम में सभी सदस्यों को रोजगारी 
मिल जाती है और इसलिए आत्मनिर्भर फार्मों को 
तरजीह देनी हूँ। चूंकि तराई प्रदेश में अनिश्चित 
जल-पूति के कारण अनिश्चित फसल-प्राप्ति को प्रश्नय 
मिलता हैँ, अतएवं सामान्यतः कृषि के विशेष तौर- 
तरीकों (बागनी खेंती), दी यांत्रिक उपक्रम बल्कि 
अह कहें कि बागवानी जेसी रोपाई पद्धति को कुछ 
विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हूँ। 

सरकार ने १९५६ में प्रथम पंच वर्षीय योजना 
प्रारम्भ करने से भी करीब दो दह्षक पहले कृषि में 






































१५४ खादी ग्रामोदयोग 

सुधार करने के लिए कृषि आयोग की स्थापना के 
जरिये एक योजना बनायी थी। उन्नत बीजों का 
वितरण करने के उद्देश्य से तराई प्रदेश में १९५१ 
तक दो फा्म-एक काठमाण्ड में और दूसरा परबनी- 
पुर में-स्थापित किये जा चुके थे। तथापि, देश की 
कृषि का चतुरदिक विकास करने की दृष्टि से १९५१ 
के बाद ही कृषि फाम॑, पशु नस्ल सुधार केन्द्र और 
मुगी-पालन केन्द्र खोले गये | सन्‌ १९५६ में प्रथम 
पंच वर्षीय योजना प्रारम्भ हुई, जो जून १९६१ 
में पूरी हो गयी। योजना में कृषि विकास तथा ग्राम 
विकास, सहकारी समितियों, भूकर सर्वेक्षण » और 
भूमि सुधार जैसे सम्बद्ध विषय शामिल हैं। इनमें 
से कुछ के संबंध में बड़े उत्साहप्रद समाचार मिले 
हैं, परन्तु प्राय: प्रत्येक मामले में ही कुछ कमियाँ दूर 
करनी पड़ीं। दुग्धालय और मत्स्य-पालन उद्योग 
व्यावसायिक आधार पर चल रहे हैं। परबनीपुर, 
सिंह दरबार (काठमाण्ड) और राप्ती (यज्ञपुरी) में 
तीन प्रायोगिक फार्म बड़ी अच्छी तरह चल रहे हैं । 
वस्तुत: पशु विकास के लिए भी अवस्थाएँ बड़ी 
उत्साहवर्धेक हूँ | यद्यपि बाहर से मंगवाये गये पशु 
प्रारम्भ में ऐसा छूगा कि अपने को स्थानीय अव- 
स्‍्थाओं के अनुकूल नहीं ढाल पायेंगे, किन्तु समय 
पाकर स्थानीय पशुओं के मेल से वर्णशंकरीय सनन्‍्तान 
पैदा करने में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । इसके 
साथ ही बीज वितरण तथा अन्य उपायों के फल- 
स्वरूप कृषि की प्रगति में सहायता नहीं मिली हैं 
और न ही देश के विभिन्न भागों तक अन्वेषण 
क्रियाशीलताएँ फैलायी जा सकी हैँ। 


ऐसे देश में जहाँ सिंचाई अत्यधिक* आवश्यक हो 
और जल की उपलब्धि बहुत-ही भरपूर हो, वहां 
सिचाई सुविधाएँ नगण्य हैं। वस्तुतः कुछ अपवादों 
को छोड़ कर क्ृषि उत्पादन अब तक वर्षा पर निर्भर 





सम अनुमान लगाया जाता है कि नेपाल में केवल ६० लाख 
पबक भूमि वी ही सिचाई होती है। 





: नचस्बर १९६३ 


रहा है । भारत की तरह नेपाल में भी वर्षा एक 

समान नहीं होती ।* कुछ मिला कर देखने पर काठ- 
माण्ड तथा नेपाल के कुछ अन्य भागों और भास 
में वर्षा की पद्धति में कोई विशेष अन्तर नहीं . 

हैं। सन्‌ १९५० से पूर्व मुख्य सिंचाई साधन 
मोरंग और सप्ताड़ी में ही संकेन्द्रित थे (१९३६ में 
बनी चन्द्र नहर, जगदीशपुर जलाशय, जूढ़ा नहर 
प्रणाली ), जिनसे ५०,००० एकड़ से अधिक की सिचाई 


होती थी। वस्तुतः स्वयम्‌ कृषकों द्वारा विकसित कुछ... 
अन्य छोटी सिंचाई व्यवस्थाएँ विकसित की गयीं।...' 


सिचाई क्षमता 


सिंचाई के लिए प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तगंत 
२ करोड़ रुपये के परिव्यय से २,७५,००० एकड़ भूमि 
की सिंचाई करने का लक्ष्यांक था। प्राथमिकता उन 
योजनाओं को दी गयी, जो परिवहन सुविधाओं की 
अथवा उत्पादन में कमी के कारण खाद्यान्नों की कमी- 
वाले क्षेत्रों से सम्बद्ध थीं तथा बाढ़ पर नियंत्रण, पीने 
के पानी की पूर्ति और विद्युत-क्षमता में वृद्धि करा 
जिनका उद्देश्य था। तथापि, एकड़ों के सम्बन्ध में योजना 
के अंत तक केवल ३० प्रति शत लरूक्ष्यांक (लगभग 
६५,२०० एकड़) ही प्राप्त किया जा सका। यदि 
स्थिति अब भी सनन्‍्तोषजनक नहीं है, तथापि नेपाल में ._ 
सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में पर्याप्त सम्भा- 
व्यताएँ हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से आनेवाले विभिन्न _ 
नाले तीन मुख्य नदियों का रूप लेकर दक्षिण की ओर 
बहते चले जाते हैं, जैसे पूर्व में कोसी है, मध्यवर्ती-पश्चिम 


में गण्डक और पश्चिम में करनाली है। इनमें से प्रत्येक 


में कम से कम १०,००० 'क्यूसेक' जल प्रदान करने की... 
क्षमता हैं। अन्य ऐसी नदियों के नाम जो १५० से ३०० 


'क्यूसेक”' तक जल प्रदान करती हैं इस प्रकार हैं: 


पूर्व में त्रियूय और कमला, काठमाण्डू घाटी में बागमती, 
और पश्चिम में तिनऊ तथा राप्ती। देझ में २० लाख 
एकड़ भूमि के लिए ये नदियाँ पर्याप्त होनी चाहिए। 

वर्तमान त्रि-वर्षीय योजना (१९६२-६५), जिसका 
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नेपाल की ग्रामोण अर्थ-व्यवस्था १५५ 


जुलाई १९६३ में एक वर्ष पूरा हो गया, में यद्यपि कृषि 
और सिचाई के लिए नियत व्यय का अनुपात करीब 
१५ प्रति शत हैं, तथापि निजी विभाग को अधिक 
उत्प्रेरणाएँ दी जा रही हैं। सिंचाई के अन्तर्गत कमला, 
राप्ती तथा बबाई जैसी कुछ प्रमुख पढ़ियोजनाएँ हाथ 
में ली जायेंगी और लूघु एवम्‌ मध्यम स्तर की कुछ अन्य 
परियोजनाएँ पूर्ण की जायेगी । 


संस्थात्मक उपायों पर जोर 


सामान्यतः किसी भी विकास योजना में कृषि पर 
प्राथमिक जोर देने के बावजूद उसके प्रति कसी 
प्रकार की कृप-मण्ड्कता नहीं होनी चाहिए ताकि 
कृषि तथा अर्थ-व्यवस्था के अन्य विभागों के बीच जो 
असंतुलन हैं वह उससे कहीं और अधिक न बढ़ जाय 
एवम्‌ ऐसी कठिनाइयों न पैदा हो जायें कि उनके 
कारण योजना में निर्धारित क्रषि सम्बन्धी लक्ष्यांकों 
की प्राप्ति को बड़ा धक्का पहुंचे। और फिर, 
प्राविधिक सुधार के लिए लघु-कालीन उपाय काम में 
लाने के साथ-साथ संगठनात्मक अथवा संस्थात्मक 
दूरगामी परिवर्तत लाते हुए समूचे ग्रामीण विभाग में 
पुनः प्राण फूंकने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। 

संस्थात्मक स्वरूप में ये बातें आती हैं: (१) भू- 
धारणाधिकार यानी कानूनी अथवा रीति-रिवाज पर 
आधारित पद्धति जिसके अंतर्गत भूमि का स्वामित्व 
आता है और उसकी जुताई होती हैँ तथा कृषक 
और भूमि के मालिक में कृषि उत्पादन बांटा जाता है; 
(२) बड़े प्रतिष्ठानों तथा वर्तमान विभिन्न आकार के 
फार्मों के मध्य फार्म-सम्पत्ति की मिल्कियत का वितरण; 
और (३) उत्पादन तथा बिक्री-व्यवस्था के लिए 
उधार संगठन, जिससे कृषि उत्पादन का व्यावसायिक 
दृष्टि से उपयोग करने में सुविधा मिलेगी। 


भूधारणाधिकार 


एशिया के अनेक देशों के समान भूधारणाधिकार 
की प्रकृति यानी स्वरूप नेपाल में भी बड़ा असन्तोष- 





प्रद हें। केवल पिछले कुछ वर्षो में ही धीरे-धीरे द 


करके कुछ सुधार किये गये हैं। अब तक भूमि की 
मिल्कियत दूर बैठे जमींदारों के हाथ में रही है और 
परिणाम स्वरूप वास्तविक कृषक को अत्यधिक लगान 
देना पड़ता था तथा उसके भूघा रणाधिकार को कोई 
सुरक्षा प्राप्त न थी। देश के विभिन्न भागों में 
मूधघारणाविकार के अनेक प्रकार होते हुए भी 
मोटे तौर पर नेपाल में तीन प्रकार की मूमि-व्यवस्था 
प्रचलित है: 'रायकर ' 'बृत' और “गुृठी । “रायकर 
पद्धति के अन्तर्गत भूमि पर मिल्कियत राज्य की होती 
हे बड़ वह लगान वसूल करता हैं। ' रायकर' के 
अन्तर्गत जमींदारी प्रथा भी है जिसमें लमान जमींदार 
की मार्फत वसूल किया जाता है। जमींदार को सरकारी 
मूल्यांकन के अनुसार पांच प्रति गत कमिशन मिलता 
हैं। जमींदार के पास काफी जमीन होती हूँँ। (इस 
जमीन को घरेल खेत अथवा “सिर भूमि कहते हैं।) 
कुछ भूमि वह दूसरों को जोतने के लिए देता हैँ। 
इसके बदले संविदे की शर्तें के अनुसार या तो वह 
जिन्स लेता हैँ या फिर नकद। किन्हीं मामलों में वह 
स्वयम्‌ भी काफी जमीन जोतता हूँ । 

“बुत पद्धति (जिसके अधिकांश का १९६० में 
उन्मूलन कर दिया गया ) एक विशिष्ट प्रकार है, 
जिसमें राज्य की मिल्कियत के विपरीत व्यक्तिगत 
स्वामित्व होता हैं। इस प्रकार की भूमि सामान्यतः 
स्क्थम्‌ मालिक नहीं जोतते, बल्कि सिकमी काश्तकार को 
जोतने के लिए दी जाती है जो बदले में लगान देता 
है । “गुठी ” व्यवस्था में इस प्रकार की जमीन आती 
हैं, जिसकी व्यवस्था या तो प्रत्यक्ष रूप से राज्य करता 
हैं या फिर मठ करते हैं। इस तरह की भूमि का 
चिकित्सालय, देवालय तथा अन्य घर्मार्थ संस्थाओं के 
लिए उपयोग होता हूँ । इस प्रकार की अधिकांश भूमि 
काठमाण्ड घाटी में हँँ। भूमि का उपयोग घा्मिक कामों 
के लिए मठ करते हैं। उक्त पद्धतियों के मध्य अन्य 
अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ प्रचलित हैँ जो स्थानीय 
अवस्थाओं तथा व्यवहार के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। 
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१५६ 


वस्तुत: पिछले दो वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों 
में जमीन का सम रूप छगान निर्धारित करना सरकार 
की आर्थिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। 


नये सुधार 


भूधारणाधिकार, भूमि का समान वितरण और ऋण 
सुविधाएँ प्रदान करने के लिए संगठन करने के उद्देश्य 
से सरकार ने अनवरत प्रयास किये हैं। इन सुधारों 
की अत्यावश्यकता १९५१ के बाद ही महसूस 
की गयी। अगस्त १९५२ में स्थापित भूमि सुथार 
आयोग ने भूमि रिकार्ड, भूधारिता की विस्तृत 
शर्तें यानी बातें तैयार करने, गैर-सरकारी 
बिचवानिया व्यवस्था समाप्त करने, जागीरदार को 
अपने खुद के लिए कुछ सीमित हिस्सा देते हुए असली 
काइतकार के भूधारिता सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा 
और 'बृत' पद्धति के उन्मूलन की सिफारिश की। 
तथापि, इन सिफारिशों के आधार पर व्यवहार-जगत 
में तुरन्त कोई कदम नहीं उठाये गये। 


सितम्बर १९५५ में राजा महेन्द्र ने देश के इति- 
हास में प्रथम बार भूमि-सुधार संबंधी शाही घोषणा 
की। एक तेरह-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 'बृत' भूमि 
की लगान दर निर्धारित की गयी। जिन खेतों से 
३,००० रुपये तक की ही आमदनी हो, उन्हें कर से 
मुक्त रखा गया। तीन वर्ष से अधिक किसी भी 
भूमि को बिना जोते रखने की इजाजत नहीं दी गयी 
और “बृत' जमीन के मालिक के लिए यह तय कर 
. दिया गया कि वह किसान से खेत की उपज के ५० 
प्रति शत से अधिक लगान के रूप में नहीं ले सकता । 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उपयुक्त परिवतेन लाना 
सितम्बर १९५६ में प्रारम्भ की गयी प्रथम पंच वर्षीय 


. योजना का उद्देश्य था, जिससे इसके साथ ही दुत- 


आशिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। योजना- 
वधि के दरमियान नेपाल के मौजूदा भधारणाधिकारों 
के सन्दर्भ में, जो अनेक मामलों में विरोधी हैं, सभी 
उपांय सन्तोषप्रद रूप से कार्यान्वित नहीं किये जा सके । 


खादी ग्रामोद्योग : 








नवम्बर १९६३ 


वस्तुत: हाल ही के वर्षो में छाग किये गये कह 


विधायक उपाय उन बुनियादी कदमों से सम्बन्धित. 


हैं, जिनका उद्देश्य सर्वांगीण विकास है । सन्‌ १९५७ 
के भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के गान 
की अधिकतम सीमा उपज का ५० प्रति शत निर्षा 
रित की गयी। जागीरदार और काइशतकार के बीच 


यदि इससे कम दर के लगान का कोई पहले का. 


अत पनननअलप - जप हकपनसलफलपप+८ 


समझोता था, तो उस पर उक्त ५० प्रति शत तक. 


की शर्त लागू नहीं हुई-वह जैसे का तैसा ही रहा। 
अधिनियम नें बेगार तथा अन्य इसी प्रकार के कर 


भी समाप्त किये, और अधिनियम छाग होने के 


बकक्‍त जो काइतकार थे उन्हें जो जमीन वे जोत रहे 


ये उसके सम्बन्ध में सुरक्षित काइतकार घोषित. 


किया गया। भूमि सम्बन्धी रिकार्ड और फसह 


उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों के अभाव में तत्सम्बन्धी 
किसी भी तात्कालिक कानन के सामने निदचय ही 
अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती 
प्रशासनात्मक समस्याएँ भी शामिल हैं। 


भूमि सुधार आयोग 


जुलाई १९५९ में भूमि सुधार नीति के अंग 
स्वरूप 'बृत' उन्मूलन अधिनियम की घोषणा की गयी, 


जो वित्तीय वर्ष १९५९-६० के प्रारम्भ के साथ 
लागू होना था । निस्सन्देह 'बृत' उन्मूलन अधिनियम 
के साथ 'बृत' भूमि स्वामित्व शाही सरकार के हाथ 


में आ गया। फिर भी, देश में भूमि सुधार के लिए 


यह एक सर्वाधिक प्रगतिशील कानून है । मई १९६१ 


में रायल लैण्ड रिफार्म कमीशन (भूमि सुधार आयोग). 
नियुक्त किया गया, जिसने एक वर्ष के अन्दर देश हे 
व्यवस्था, 
तत्सम्बन्धी कानून और उनमें सुधार लाने हेतु अपनी 


में प्रचलित विभिन्न प्रकार की भूमि 


सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 


कृषि संगठन अधिनियम, १९६३ पर इसी सन्दर्भ ह 
यह नया अधि- 
नियम प्रयोग के तौर पर कुछ चुनिनन्‍्दा जिलों. मे 


में विचार किया जाना चाहिए । 


जिनमें: 


हा] 

ही 

+. 
. 
। ३. 
|| रे 
/ 

॥! 








नेपाल को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 


छागू होगा और अनुभव के आधार पर यदि कोई 
संशोधन करना वांछनीय हुआ तो वैसा करके धीरे 
धीरे उसे समुचे देश में लाग किया जायेगा । नेपाल 
की मौजूदा अवस्थाओं के अन्तर्गत प्रयोगात्मक आधार 
पर कुछ प्रतिनिधि चुनिन्दा क्षेत्रों के जरिये ही धीरे- 
धीरे सुधार छाया जा सकता है। इस अधिनियम से 
आन्तरिक साधन-खत्रोतों की वृद्धि करने और उपलब्ध 
भूमि का पुनवितरण करने के जरिये भूमि से अधिक 
फसल-प्राप्ति करने में मदद मिलेगी। उत्पादन-वृद्धि 
से विकास के लिए अधिक योगदान मिलना चाहिए 
ओर इस प्रकार उससे नेपाल को धीरे-धीरे दूसरों पर 
निर्भर रहने से छुटकारा पाने में भी समर्थ होना 
चाहिए । भूधारिता तथा उत्पादन के लिए ऋण-व्यवस्था 
संगठन, इन दोनों से इसका सम्बन्ध हें । 


सहकारी कृषि उत्पादन अधिनियम में प्रारम्भ के 
तौर पर कृषि उत्पादन बढाने के लिए आवश्यक विकास 
पूंजी के सम्बन्ध में प्रायोगिक कार्यक्रम के लिए और 
भूमि से विकास कार्यों में पूंजी का स्थानानतरण 
करने हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए निवेश पूंजी 
का प्रावधान हैं। सामाजिक ज़्याय और साम्या 
इन दोनों की दृष्टि से ४ जुछाई १९६३ को प्रस्तुत 
१९६३-६४ के बजट में पेशे और धर्म पर आधारित 
तथा भूमि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कर समाप्त 
कर दिये गये हैं। मात्र खेती की गयी भूमि पर 
ही कर कायम रखे गये हैं। 

उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष उपाय व्यवहार में 
लाने के अतिरिक्त एक उपयुक्त भूमि सुधार नीति 
उन्नत कृषि की अग्रदूत है। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि उन्नत कृषि के जरिये ही निर्यात करने के लिए 
अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है और मूल्य बढ़ने 


से रोके जा सकते हैं, जोकि योजनाओं के वित्तीय एवम्‌ 


भौतिक लक्ष्यांकों की पूति के छिए अपरिहाय है। इस 
प्रकार की विदेशी म॒द्रा का विदेशों से बुनियादी उपकरण 
और प्राविधिक ज्ञान प्राप्त करने में इस्तेमाल किया जा 
सकता है। इसी से देश की व्यापक रूप में सन्तुछित 
अयं-व्वस्था का मार्ग प्रशस्त हो सकता है । 


निष्कर्ष 

इस प्रकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उद्चति के लिए 
प्राविधिक तथा संस्थात्मक दोनों ही प्रकार के सुधार 
आवश्यक हैं। यह खुशी की वात है हि पिछले वर्षो 

शाही सरकार की आथिक-नीति का एक मुख्य 

पहल इन दोनों बातों पर दडनापूवक जोर देते रहना 
रहा हैं। वित्त मंत्री ने १९६२-६३ के अपने वजट 
भाषण में कहा था, “बुनियादी तौर पर सरकार का 
उद्देश्य संस्थात्मक सुधारों के जरिये सही रूप में लछोगों 
में भूमि वितरण और निजी विभाग को प्राविधिक 
सुधार लागू करने के लिए प्रेरित करना है। यह 
कहने की जरूरत नहीं कि आन्तरिक साधन-स्रोतों का 
उपयोग भी उत्पादक क्षमता से सीमित होता हैं, 
जोकि चाहे जैसे भी हो बढ़ायी ही जानी चाहिए। 
जनता की कराधान सम्बन्धी क्षमता देश के समग्र 
उत्पादन पर निर्भर करती है। अतएवं अन्य बातों के 
अलावा नेपाल जैसे क्ृपि-प्रधान देथ में वास्तव में यह 
एक खनरा हैँ कि वर्तमान अवस्था अधिक समय तक 
अच्छी नहीं वनी रह सकती, कि आबादी कृषि उत्पादन 
की वृद्धि दर से भी अधिक तेजी के साथ बढ़ सकती है 
तथा यह कि वर्तमान स्तर में युधार होने की अपेक्षा वह 


और भी नीचे गिर सकता है। क्‍या इससे हमारे 


ऊपर एक यह स्वाभाविक वास्तविक उत्तरदायित्व 
नहीं आ गया है कि नेपाल के आयोजन में दीघ काल 
तक कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए ? 


काठमाण्डू ( नेपाल ) : ७ सितम्बर १९६३ के 


की 5० मां | 7-5 +257 7777७ 
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भारतीय भाहार, भौद्यानिकी 
सुनील कुमार मुखर्जी « 


यथपि संतुलित आहार में फल और तरकारियों होनी दी चाहिए, तथापि भारतीय आहार में | 








और ग्रामीण भर्थ-व्यवस्था 


उनका अनुपात बहुत अपर्याप्त है। प्रत्येक राज्य में फलों और तरकारियों का उत्पादन बढ़ाने के 
लिए मार्मरशी परियोजनाएँ आरम्म की जानी चाहिए । 


सूधपि भारतवासी मुख्यतः निरामिष हैं, समुचित 

निरामिष आहार की आवश्यकता पूति हेतु फल और 
तरकारियां पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं की णेत्तीं । 
हमारी अधिकांश आबादी के आहार की पूर्ति अनाज 
मण्ड, चन्द दालों (प्रोभूजिन खाद्य) और थोडी-सी 
तरकारी-मुख्यतः पत्तियोंवाली-से की जाती हैं। अधिकांश 








आबादी को फल तो शायद ही कभी मिल पाते हैं। 
भारत तथा अन्य देझ्षों* में अन्न उपभोग का वर्तमान 
स्तर निम्न तालिका में दिया गया है। श्रेणी १में 
सुदूर पूर्व, निकट पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेखता .' 
तथा श्रेणी २ में यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि के देश 
शामिल हैं। 


विभिन्न देशों में अश्नलोपभोग स्तर 
भारत श्रेणी १ श्रेणी संसार 
मद (खुदरा स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन: ग्राम में) 
अन्न श्रेणी 
अनाज ३७५ ३८९ ३२८ ३७० 
मण्डमय कंदमूल ३० १८९ ३१६ २२७ 
शक्कर ४५ २९ ८८ ४७ 
दाले ६० ५३ १६ ४२ 
तरकारियां और फल ८० १६९ ३६२ २२७ 
मांस हा ३० १५२ ६७ 
अंडे १ 8.५ ३३ १२ 
मछली ७ है २४ ३४ २७ 
दूध १४० ७९ ५७३ रर्८ 
तेल और चिकनाई ११ १२ ४७ २२ . ! 
५... .ानन> रकम लक नमक <»व>रतनव नर न आन न वालन मात ननन_ न-+नन कम भननानन न निभा गए । 
कंलोरी १,९७० २,१५० ३,०६० २,४२० है 
 अनाज- मण्डमय | 
कंदमूल शक्कर से 
.  कलोरी (प्रति शत ) हु ७9७ ७८ ५७ ३७० 
. कुल प्रोभूजिन ५१ ५८ ९० ६८ 
पश्षु प्रोभजिन . <ू ९ ४४ २०....#॥. 
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भारतीय आहार, ओऔद्यानिकी और ग्रामोण अर्थ-व्यचस्था १५९ 


उक्त तालिका से यह प्रकट है कि दूध, मांस, अंडे 
आदि से प्राप्त पशु-खाद्य के अलावा अभी तरकारियों 
और फढलों की जो मात्रा उपलब्ध है, वह बहुत ही अपर्याप्त 
है । इसका कारण यह नहीं है कि हमारी भूमि अथवा जल- 
वायु बड़ी मात्रा में तरकारियों और फछु उयाने के 
उपयुक्त नहीं है; इसके वियपरित देश के अधिकांश 
भागों में उष्ण अथवा सम-उष्णकटिबंधीय जलवाय 
होने के कारण हम साल भर फल व तरकारियों उगाने 
की अवस्था में हैं। जहाँ-कहीं भी सिंचाई सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं, वहाँ हम ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय तरकारियां 
उगा सकते हैँ और शरद में कोण्ण कटिबंबीय तरकारिया । 
यहाँ यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जापान में 
लोगों के औसत आहार में ४५ प्रति शत तरकारियों 
होती हैं (जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक काँग्रेस में 
बताया गया था) । चूकि हमारे देश में भी आबादी 
का बहुत अधिक बोझ है, अतः धान, गेहूँ, मक्का आदि का 
उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने के अतिरिक्त हमें 
तरकारियों और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी 
सघन प्रयास करना चाहिए। हाल ही में भारत के 
पूर्वोत्तर राज्यों में संकटकालीन योजना के अन्‍न्तगंत 
तरकारी उत्पादन में वृद्धि से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन 
बहुत जल्दी बढ़ाया जा सकता हैं। 


बाधाएं 


इत फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कौन-सी बाधाएँ 
उपस्थित होती हैं? ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्रों 
में फलों और तरकारियों की कीमत अधिक होने 
के कारण लोग अपने आहार में फल और तरकारियों 
की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। तथापि, 
इनका उत्पादन करनेवालों को जो कीमत मिलती है 
तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा जिस दर पर इन्हें ग्राहकों को 
बेचा जाता है, उसमें बड़ा अन्तर हूँ। बिक्री की अवस्था 
सुधारने के लिए सहकारी अयवा अर्धनसरकारी माध्यमों 
द्वारा प्रयास किया जा सकता हूँ, जिससे उत्पादकों को 
भी लाभ पहुँचे और शहरी ग्राहकों को भी। कलकत्ता, 





वम्बई और दिल्‍ली में सरकारी दुर्घ उत्पादन विकास 
योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन और वितरण एक 
उदाहरण हूँ। यदि उसी तरह व्यावसायिक उत्पादन 
केन्द्रों को सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय और शहरों के दुग्ध बिक्री केन्द्रों की तरह 
बिक्री केन्द्र खोले जायें तो इससे ग्राहकों को फल व 
तरकारिया सस्ते में मिल सकती हैं और उत्पादकों को 
भी अधिक लाभ हो सकता है। इस कार्यक्रम के साथ- 
साथ झहरों में भाण्डारीकरण और पैकिग केन्द्रों की 
स्थापना करनी होगी तथा वैसे केन्द्र भी खोलने होंगे, 
जोकि,“आरक्षण कारखानों में पड़े अनविके माल का 
उपयोग कर सकें। 


लाभदायक पाने पर 


खादी और ग्रामोद्योग कमीशन सम्भवतः इस योजना 
को कम से कम मार्गदर्शी पैमाने पर गांवों में तरकारी 
और फल दोनों ही का उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोज- 
नाओं का आरम्भ कर सकता हूँ । इसके लिए प्रत्येक 
राज्य में तरकारियों और फल पैदा करने योग्य क्षेत्रों 
का चुनाव करने हेतु-जोकि उस क्षेत्र के सिचाई विकास 
पर आधारित होगा-एक मास्टर योजना की जरूरत 
होगी। इन क्षेत्रों का चुनाव मुख्यतः बाजार और 
प्रमुख शहरों में, जिनमें भिलाई, राउरकेला आदि जैसे 
नव विकसित औद्योगिक शहर, जोकि तेजी से बढ़ रहे 
हैं, भी शामिल हैं, इनके उत्पादनों की पूर्ति करने की दृष्टि 
से करना चाहिए। खास-खास क्षेत्रों में फलों का उत्पादन 
बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो सकता हैँ बशर्ते कि इसे 
उपयुक्त पैमाने पर किया जाय । इस संदर्भ में हिमाचलरू 
प्रदेश में सेव की दागदानी से (प्रति एकड़ ५,००० रुपये 
तथा उससे भी अधिक )/+ हु दरराबाद तथा महाराष्ट्र में 
अंगूर की खेती से (प्रति एकड़ करीब ३,००० रुपये 
से ४,००० रुपये), पंजाब और आंध्य प्रदेश में निम्बू 
की बागवानी से (प्रति एकड़ २,००० रुपये 
अथवा उससे अधिक) तथा गुजरात और महाराष्ट्र 
में केले की खेती से (प्रति एकड़ १,००० रुपये से अधिक ) 
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हुए बड़े लाभ का जिक्र किया जा सकता है। मदि देश 
के अन्य भागों के खेतिहर भी इसी पैमाने पर उपयवत 
तकनीकल ज्ञान के साथ इनकी खेती करना आरम्भ 
करें, तो कोई कारण नहीं कि उन्हें भी इसी पमाने पर 
अथवा इससे. अधिक लाभ न हो । 


फलों के पौध-घर 


फलों की बागवानी से होनेवाले अधिक मनाफे के 
अलावा, आल तथा अन्य तरकारियाँ पैदा करने से भी 
अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है बशतें कि यह उचित 
पैमाने पर किया जाय। ऊपर बताये गये फैलों में 
होनेवाले अधिक मनाफे के अतिरिक्त, इन फसलों के 
बढ़े उत्पादन से वैसी फसलों का उत्पादन होगा जिनमें 
प्रति एकड़ कलोरी तत्व अधिक रहता हैं; क्योंकि 
यह मानी हुई बात हैँ कि प्रति एकड़ तरकारी 
और फलों में जितनी खाद्य-कैलोरी प्राप्त होती है, 
वह धान अथवा गेहूँ से कहीं अधिक होती हैँ। यहा 
यह बताया जा सकता हैं कि अभी भारत में ३५ 
करोड़ एकड़ में जो खेती होती है उसमें से तरकारियों 
(आलू सहित) के अन्तर्गत २५ लाख एकड़ और फलों 
के अन्तर्गत करीब २० लाख एकड़ भूमि ही है। जिस 
देश के लोग मुख्यतः: निरामिष हों, उसके लिए यह क्षेत्र 
बहुत ही कम है। 


विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं 
और पंचायत राज के आरम्भ होने से हर गाव फल और 
तरकारियों (खासकर तरकारियों ) की अपनी आवश्यकता 
की योजना तैयार कर सकता है। यदि हर गौव अथवा 
ग्राम-समूह में तरकारियों के बीज तथा फलों के पौधे 
उत्पादन के लिए संगठित पौध-घर हों, तो उससे उत्पादकों 
को पौधे और बीज पूर्ति करनें में काफी मदद मिलेगी 
क्योंकि ये चीजें उन्हें सहज ही प्राप्त नहीं होतीं। तरकारी 
के बीज सरकारी माध्यमों से अथवा अच्छे पौध-घरों के 
जरिये अथवा राष्ट्रीय बीज निगम, जिससे कि शीक्ष 
ही तरकारी बीज उत्पादन आरम्भ करने की. आशा है, 
से प्राप्त किये जा सकते हैं। बीज का उत्पादन किसी 
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एक केसर अथवा पौच-धर में करना अधिक लाभदायक 
है और उससे कीटाणुओं आदि से रक्षा के हिएभी 

सहज ही व्यवस्था की जा सकती है। जहोँ तक. 
फल के पौधों का सम्बन्ध है, मूल पौधे” के लिए उत्तम 
पौध होनी चाहिए, जोकि राज्य के औद्यानिक अनसंधान 
केन्द्रों से प्राप्त की जा सकती है, ताकि इनसे उत्पादों 
को परीक्षित तथा उत्तम सामग्री की पूति की जा सके। 

यह व्यवस्था सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमों दोनों 
की सहायता से की जा सकती है । यदि चतुर्थ पंच वर्षीय." 
योजना में इस आधार पर योजना बनायी जाय, तो .. 
बीज और पौध सम्बन्धी हमारी आवश्यकताएँ पूरी . 
ही सकती हैं। चूँकि अब अधिकांश राज्यों में बीज-बर 
हैं, जिससे कि वे देश भर में फैछ गये हैं, अतः छोटे-छोटे 
पौध-घरों में, समन्वित रूप में, इनके उत्पादन की व्यवस्था 
करना कठिन नहीं होगा। हैः 
फलों का आरक्षण और उपयोग 


उपर्यूकत उत्पादन योजना के साथ-साथ होोों 
को यह सिखाने के लछिए भी कदम उठाये जानते . 
चाहिए कि वे किस प्रकार फलों और तरकारियों को 
आरक्षित रख सकते हैं। इस संदर्भ में खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन ग्रामीणों को मदद देने हुँतु प्रत्लक 

राज्य के चन्द गाँवों में, जहा। कि अतिरिक्त उत्पादन के 
मख्य मदों को प्रशोधित अथवा टीन-बन्द किया जा सकता 
हु, केन्द्र खो कर योगदान दे सकता हैँ । उदाहरण 
स्वरूप, कुछ क्षेत्रों में टमाटर बहुत अधिक मात्रा मं 
पैदा होते हैं और कभी-कभी वे सड़ जाते हूँ। इस 
अतिरिक्त उत्पादन को, स्वच्छ ढंग से उसमें से सर. 
निकाल कर बीज उत्पादन करने हेतु इस्तेमाल किया जा. 
सकता है। इस रस को संरक्षित रखा जा सकता ह 
ताकि गाव के लोग कमी के दिनों में इस्तेमाल कर सके क्‍ 
और इसे स्कली' बच्चों को भी पिलाया जा सकता है| 
इस तरह के और उदाहरण भी दिये जा सकते हैं।जब 
तक महिलाएँ फल और तरकारियों का अच्छी तरह उप _ 
योग करना तथा आहार में उनका मुल्य नहीं जान लेती, 


गाँवों में इन फसलों का उत्पादन और उपभोग नहीं बढ़ंगा। 
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शलश कमार वास 


सन्‌ १९५१ और १९६१ की जनगणना तथा बिहार बेरोजगारी समिति दारा एकत्रित आकझ़ें पर 
आधारित विहार' में आबादी और रोजगारी-स्थिति की मुख्य बातों पर यहाँ पंच वर्षीय 
योजनाओं के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में चर्चा को जा रही है। 


ब्हर का स्थान भारतीय राज्यों में कुल आबादी 

की दृष्टि से दूसरा और सर्वाधिक घी आबादी 
की दृष्टि से तीसरा है। यह सर्वाधिक ग्रामीण राज्य भी 
हैं और यहूँ। के छोग कृषि पर बहुत अधिक निर्भर हैं। 
साथ ही यहा सबसे अधिक किस्म के खनिजीय स्रोत 
उपलब्ध हैं और इस मामले में यह बहुत घनी है। 
. फलत: खनिजों पर आधारित और /अथवा कोयला 

और जलू-विद्युत शक्ति से चलनेवाले आधुनिक उद्योगों 
के विकास की इसमें सर्वाधिक क्षमता है। इस प्रकार 
राज्य के प्राकृतिक स्रोत उसके सघन आशथिक विकास 
के लिए, जिसका छाभप्रद प्रभाव समस्त राष्ट्रीय अर्थे- 


व्यवस्था प्र पड़ेगा, अवसर प्रदान करते हैँ और आमंत्रण 
भी देते हैं। है. ह 


मुख्य उदृदय 

. पंच वर्षीय योजनाओं का उद्देश्य मूलतः देश के 
निष्क्रिय प्राकृतिक और जन-स्रोतों का, जिनकी विहार 
में प्रचुरता है, उपयोग करना हैँ। राज्य की योजनाओं 
में करषि पर बहुत अधिक जोर है और इन्हें कृषिक गति- 
विधियों के विस्तार और सघनीकरण दोनों ही के विकास 
में सहायक होना चाहिए। कृषि के अलावा अन्य योज- 
नाओं की अधिकांश बड़ी परियोजनाएँ केन्द्रीय योजना 
'के अंग हैं, जैसे सिन्दरी उवेरक कारखाना, हेवी इंजी- 
निर्यारंग कारपोरेशन का हथिया प्लांट स्टील प्रोजेक्ट, 
बरौनी तेल परिशोधक परियोजना तथा प्रस्तावित बोखारो 
'इस्पात परियोजना। फिर, दामोदर घाटी निगम तो 





संयुक्त प्रयास हैं ही। सार्वजनिक विभाग परियोजनाओं 
के अतिरिक्त, उद्योग के निजी विभाग में भी योजनावधि 
में काफी प्रगति हुई है। अनमान है कि ये, सावंजनिक 
विभाग द्वारा यातायात और शक्ति में किये गये विकास 
के साथ अथ्थंव्यवस्था में आधेजक' के रूप में इसे सक्रिय 
बनाने, परिवर्तित करने और आधघनिक बनाने के लिए 
कार्य कर रहे थे और कर रहें है 


आर्थिक विकास के लिए आयोजन का एक मुख्य 
उद्देश्य निष्क्रिय जन-शक्ति खोत का उपयोग करना हैं । 
जैसा कि अल्फ्रेड मार्चल ने कहा हैं: मनष्य सिर्फ साध्य ही 
नहीं बल्कि वह उत्पादन का माध्यम भी हैं। तथापि, 
निष्किय जन-शक्तित स्रोत के उपयोग की समस्या तीद् 
इसलिए है कि बेरोजगारी के भूत से बचना हैं। अतः 
यह जांचना समीचीन होंगा कि पिछले पन्द्रह वर्ष के 
आयोजन में राज्य में रोजगारी की स्थति में कौन-कौन 


से परिवतन हुए हैं, यदि हुए हों, जिनका न सिर्फ कुछ 


रोजगारी और बेरोजगारी स्तर पर प्रभाव पड़ा हैं, 
बल्कि उनके स्वरूप पर भी। 


उम्र के अनुसार श्रमिक वर्गों की आबादी 


रोजगारी अथवा बेरोजगारी पर विचार-विमर्श 
करते वक्‍त आबादी की“श्रमिक शक्ति क्षमता का जानना 
आवश्यक हूँ; क्‍योंकि जिस देश में पूर्ण रोजगारी' है 
वहाँ भी हर व्यक्ति को रोजगारी नहीं मिली होती है। 
श्रमिक शक्ति का सामान्य अर्य यह माना जाता हैं कि 
कल आबादी का वह अंग जोकि सामान्यतया काम करने - 
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१६२ खादी प्रामोद्योग 


वाली उम्र में आता है। श्रमिक शक्ति में सामान्यतया 
१५ वर्ष से ५९ वर्ष तक के लोग आते है 


सन्‌ १९६१ की जनगणना में बिहार की आबादी 
४ करोड़ ६४ छाख ५० हजार अंकित की गयी। सन्‌ 
१९५१ में आबादी ३ करोड़ ८७ राख ८० हजार थी। 
इस प्रकार दस वर्ष में आबादी ७६ छाख ७० हजार 
बढ़ गयी है अर्थात्‌ १९.७८ प्रति शत। बीसवीं सदी के 
६० वर्षो में राज्य की आबादी १ करोड़ ९० झाख से 
भी अधिक बढ़ी है। राज्यमें लोगों को कितनी रोजगारी 
प्रदान करनी हैं, उस काम का यह एक माप हैं । सन्‌ १९५१ 
की जनगणना में आयुवार तालिकाओं में १६ से ६० वर्ष 
की आयुवाले अर्थात्‌ श्रमिक शक्ति में आनेवाले लोगों 
की आबादी २ करोड़ ३३ राख बतायी गयी थी, जिन्हें 
या तो रोजगारी मिली हुई थी या वे रोजगार खोज रहे 
थे अथवा इच्छा से बेरोजगार थे। यह करू आबादी 
का ५७.८* प्रति शत था। सन्‌ १९६१ की आबादी में 
भी वही अनुपात प्रयुक्त करने से सम्भावित श्रमिक 
शक्ति में करीब २ करोड़ ६८ छाख ४० हजार 
लोग आयेंगे। 


कर्मों 


सन्‌ १९६१ की जनगणना में कर्मियों की व्याख्या 
इस प्रकार की गयी हैं: (१) मौसमी धंधों में जिसने 
कार्यकारी मौसम के अधिकांश भाग में नित्य एक 
घण्टे से अधिक काम किया हो, (२) नियमित प्रकार 


की रोजगारी में, जिसने सर्वेक्षण करनेवाले के आगमन 


के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन कार्य किया हो, इस अवधि 
में बीमारी के कारण काम न करने को बाधित होना भी 
शामिल हैं; (३) शिशिक्षु और प्रशिक्षार्थी; और (४) 
सार्वजनिक कार्यों अथवा राज़नीतिक गतिविधियों में 
सक्रिय रूप से लगे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता। 
किराया लेनेवाले अथवा सालाना आयवाले (जिनमें 


* अथवा बिहार बेरोजगारी समिति की रिपोर्ट (पृष्ठ १०४) 
के अनुसार. ५४.७ प्रति शत। 
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नषस्थर १९६३ 


कृषि किराया प्राप्त करनेत्राले अथवा छाम में हिस्सा 


बंटानेवाले भी शासिल हैं) और घरेल काम करनेवाही 


महिलाओं को, जोकि परिवार की आय में योगदान नहीं 


देती, कर्मी नहीं माना जाय। 


इस परिम।षा के आधार पर सन्‌ १९६१ में बिह्वार 
में कमियों की कुल संख्या १ करोड़ ९२ छाख ३० हजार 
थी, जिसमें से १ करोड़ २९ छाख ५० हजार पुरुष और 
६२ छाख ७० हजार महिलाएँ थीं। बाकी आबादी 


अर्थात्‌ २ करोड़ ७२ राख २० हजार लोग आय करानेवाहे 


कार्यों में नहीं लगे थे। यदि किसी भी कर्मी को १६ पे 
६० वर्ष की उम्र के बाहर का ही माना जाय अर्थात 


सारी कार्यकारी आबादी १६ से ६० वर्ष की उम्र के 


अन्दर की ही हो, तो इतर-कर्मी श्रेणी के २ करोड़ ७२ लाब 
२० हजार लोगों में से उन लोगों की संख्या घटा देनी 


चाहिए जोकि श्रमिक आयु श्रेणी में होते हुए भी काम की. 
तलाश में है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है सत्‌ 


१९६१ में सम्भावित श्रमिक दक्ति का आकार, सन्‌ १९६१ 


में आयु-वितरण स्वरूप को १९५१ जैसा ही मान कर, 


२ करोड़ ६८ छाख ४० हजार अथवा करीब २ करोड़ 
७० लाख मान सकते हैँ। यदि उनमें से १ करोड़ 
९२ छाख ३० हजार कर्मी हों, जैसा कि १९६१ की 
जनगणना में बताया गया है, १६ से ६० वर्ष की उम्र के 


इतर-कर्मी ७६ लाख १० हजार होंगे अर्थात्‌ श्रमिक 
शक्ति के करीब २८.३ प्रति शत और आबादी के 


१८.९ प्रति शत । 


इसी तरह के अनमान पर सन्‌ १९६१ के लिए १६ से 
६० वर्ष की आय की सम्भावित श्रमिक शक्ति सम्पूर्ण 


देश के लिए योजना आयोग द्वारा २३ करोड़ ८५ लाख 


व्यक्ति मानी गयी है, जबक्ति आयु-वितरण के असछ _ 


जनगणना आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हा, काम कर रहे 


लोगों के सम्बन्ध में जनगणना आंकड़े उपलब्ध हैं, जोकि _ 
१८ करोड़ ८४ लाख हैं। इतर-करमियों की संख्या 
२४ करोड़ ९८ राख ९० हजार है। यदि सभी कंमियों. 
को श्रमिक आय वर्ग का माना जाय तो सम्भावित श्रमिक 











बिहार में आधथिक विकास, जन-संख्या वद्धि ओर रोजगारों १६३ 


शक्ति के बेकार सदस्यों की संख्या ५ करोड़ अर्थात्‌ 
करीब २१ प्रति शत हो जायगी । «इस प्रकार श्रमिक 
आयु वर्ग के अन्दर निष्किय आबादी की दृष्टि से बिहार 
की अवस्था अखिल भारत से बदतर लगती है। 


इस प्रकार बिहार की १९६१ में ककू आबादी ४ 
करोड़ ६४ लाख ५० हजार में से १ करोड़ ९२ लाख 
३० हजार पुरुष और महिला कर्मी थे अर्थात्‌ ४१.४ 
प्रति शत, जोकि कुल आबादी के करीब ६० प्रति शत का 
पोषण करते थे। 


बिहार में १९५१ में कमाऊ व्यक्तियों की संख्या-- 
२ करोड़ ३३ लाख सम्भावित श्रमिक शक्तत में से- 
१ करोड़ ४३ लाख थी, जिससे यह पता चलता है कि 
सम्भावित श्रमिक शक्ति में से ९० लाख अर्थात्‌ ३८ 
प्रति शत और कुरू आबादी के २२.३ प्रति शत लोग 
बेकार थे। इस प्रकार १९६१ की अवस्था सम्भावित 
श्रमिक शक्ति और बेकार आबादी के प्रातिशवत्य 
दृष्टि से १९५१ से अच्छी लगती है ।* 


रोजगारी के लायक शक्ति 


. बेरोजगारी की मात्रा के विषय में ऊपर जो चर्चा 
की गयी है, वह इस अनुमान पर आधारित है कि श्रमिक 
आयू (१५ से ५९) की कुछ आबादी रोजगारी के लिए 
उपलब्ध है। तथापि, सच यह हैं कि श्रमिक आयु की 
सम्पर्ण आबादी रोजगारी के लिए उपलरूब्ध नहीं है। 
पंद्रह वर्ष से ऊपर के यूवक रोजगारी में काफी संख्या में 
और कछ व॑ बड़े होने पर ही लगते हैँ। काम का 
ज्ञान तथा घर और गाव के बाहर की कार्यकारी अवस्था 
की जानकारी न होने से लोग पुश्तैनी धंबे अथवा खेती 
में ही लगे रह सकते हैं, भले ही वे परम्परागत अथवा 


पारिवारिक घंघे में उपयोगी सिद्ध नहीं हों। महिलाएँ 
घर के बाहर जाकर कमाना पसन्द नहीं कसर कती है. 
अतः असल में काम चाहनेवाले लोगों की संख्या श्रमिक 
आयु वर्ग की आबादी से बहुत कम पड़ जा सकती है । 
जात हुआ हूँ कि योजना आयोग ने यह मान लिया हूँ 
कि श्रमिक आयु वर्ग की सिर्फ ९० प्रति शत पुरुष आबादी 
और ३६ प्रति शत महिला आबादी ही रोजगारी के 
लिए असल में उपरूब्ध है । बिहार बे रोजगारी समिति नें, 
अन्य आधार पर, यह माना हूँ कि कल आबादी का 
४० प्रति शत रोजगारी के लिए उपलब्ध श्रमिक 
गक्ति हैँ । 


प्रयुक्त राष्ट्रीय आथिक अनुसंघान परिषद द्वारा 
संचालित तकनीकी-आ्थिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय नमूना 
सर्वेक्षण के इस अनुमान को कि ४४.१७ प्रति शत 
ग्रामीण और ३४.५४ प्रति शत शहरी आबादी श्रमिक 
शक्ति में आती हूँ, स्वीकार किया। इस आधार पर सन्‌ 
१९५१ में रोजगारी योग्य श्रमिक शक्ति १ करोड़ ३५ 
लाख मानी गयी, जिसमें १ करोड़ ४३ लाख स्वावलूम्बी 
कर्मी अथवा कमाऊ आश्वित थे, जिससे ३२ लाख 
लोग ही ऐसे बच जाते हूँ जिन्हें रोजगारी की जरूरत 
थी। इस आधार पर १९६१ में रोजगारी पाने लायक 
२ करोड़ ७ लाख ५० हजार लोग थे। यह मान कर कि 
४० प्रति शत आबादी श्रमिक शक्ति में आती है, १९५१ में 
बिहार में श्रमिक शक्ति में १ करोड़ ६० लाख ९० हजार 
लोग थे, जिसका अर्थ यह हुआ कि श्रमिक शक्ति १ करोड़ 
४३ लाख लोगों की थी और श्रमिक वर्ग के १७ लाख 
९० हजार लोग बेकार थे। यदि कमाऊ आश्रितों को 
श्रमिक आय वर्ग के बाहर का माना जाय तो बेकारों 
की संख्या में उतनी ही और वृद्धि हो जायगी, जितनी कि 





* सन्‌ १९६१ की अन्तिम कुल आबादी (पृष्ठ ४१९०, तालिका 
१९ बी-१९६१) यह भी दर्शाती है कि जबकि बिहार में १९६१९ 
में कर्मियों की संख्या वुर आबादी का ४१.४ प्रति शत थी, 
१९५१ में प्रातिशत्य २५ था | 


बिहार के कुछ क्षेत्र, जिनके लिए अछग से बेकारी और की आबादी बृद्धि को ध्यान में रखना दोगा। 


रोजगारी के आंकड़े उपलबधननहीं हैं, पश्चिम बंगाल में मिला देने 
के कारण हिसाब में पेंदा हुई गड़बड़ी को दूर करने हेतु बिहार 
बेरोजगारी समिति ने यह मान लिया कि जो १९५१ के 
अविभाजित बिहार के लिए ग्रयुक्त होता है वही १५०४ के 
विभाजित बिहार के लिए प्रयुक्त होगा और सिफ़र उस अवधि 



































१६४ 

कमाऊ आशितों की संख्या है अर्थात १६ छाख २५ हजार 
जिससे-बे कारों की कल संख्या ३४ छाख २० हआर £ 
जायगी। तकवीकी-आशिक सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान 
करने से १०६१ में रोजगारी पाने योग्य २ करोड़ 
७ लाख ५० हजार लोग थे। बिहार बेरोजगारी समिति के 
आधार पर (कि कुछ आबादी का ४० प्रति शत रोजगारी 
पाने योग्य है) रोजगारी पाने योग्य व्यक्तियों की 
संख्या १ करोड़ ८५ छाख ८० हजार हो जायगी। स्पप्टत: 
यह कम अन्दाज है, जोकि क्मियों की संख्या से भी 
कम हैं। द 


श्रमिक शक्ति और बेकार 


बिहार में १९५१ में कमियों की कूछ संख्या १,३५, 
५९,४६८ थी। सन्‌ १९६१ में यह १,९२,३४,५६५ हो 
गयी अर्थात्‌ एक दशक में ५६,७५,०९७ की वृद्धि हुई। 


सत्‌ १९५१ में श्रमिक शक्ति कुछ आबादी का ३४.९ 


प्रति शत थी, जोकि निर्भरता का बोझ दर्शाती है। सम्‌ 
१९६१ में श्रमिक शक्ति आबादी का ४१.४ प्रति शत 


'थी। श्रमिक शक्ति पर बोझ के मामले में यह निश्चय 


ही कुछ सुधरी अवस्था है और राज्य में रोजगारी की 
स्थिति की दृष्टि से भी। जिस अवधि में आवादी 
१९.७ प्रति शत बढ़ी, श्रमिक शक्ति ४१.५ प्रति शत 
बढ़ी । सन्‌ १९५१ में कमियों की संख्या श्रमिक आयू वर्ग 
की आबादी का ५८.१५ प्रति शत थी और रोजगारी 
पानें योग्य. आबादी का ७७.४ प्रति शत; इस प्रकार 
बेकारी का अनुपात बादवाले का २२.६ प्रति शत था। 
सन्‌ १९६१ में (जबकि श्रमिक आय वर्ग की आबादी संख्या 
अकाशित होना अभी बाकी ही है) उपर्युक्त अनुमान 
प्र. (श्रमिक आयु वर्ग में ९० प्रति शत पुरुष और ३६ 
प्रति शत महिला आबादी ) रोजगारी पाने योग्य श्रमिकों 


. की संख्या २ करोड़ ४० लाख आयेंगी; तकनीकी-आर्थिक 


सर्वक्षण के अनुमान (४४.१७ प्रति शत ग्रामीण और 
३४.५४ प्रति शत शहरी आबादी) से यह करीब २ करोड 
लाख होगी । “अतः ग्रोजगर आयोग के सूत्र के आधार 


. पर १९६१ में बेकारी कीः संख्या ५०-लाख॑ होगी और 





बादी ग्रामोद्योग : मबम्बर १९६३ 


लकनीकी-आथिक सर्वेद्षण के सून्रानसार करीब ९ लछाख। 
सन्‌ १०६१ की जनगणना में प्रथम बार इतर कमियों 


के वियय में जानकारी टकटुठी की गयी । बिहार सरकार 


के श्रम और रोजगारी विभाग द्वारा प्रसारित अठारहों 
रोजगारी स्थिलि विवरण के अनुसार सम्पूर्ण राज्य पें 
बरेकारों की संख्या सिर्फ ७३,८१४ बलायी गयी। ऊपर 
जो संगण दिये गये हैं, उनसे यह संख्या विल्कूल बेमेह़ 


है और जनगणना में बेकारी की जो परिभाषा दी 
गयी है, 3सी विशेष अथ में इसे समझा जा सकता है। 


योजनाओं के रोजगार तत्व 


योजना आयोग द्वारा द्वितीय योजना में निवेश ख् 


और रोजगारी का जो अनपात माना गया, उसे ही माने 
फर बिहार में किये गये तकनीकी-आथिक सर्वेक्षण में यह 
बताया गया कि बिहार में प्रथम योजना में ६,३०,००० 
लोगों को काम मिलेगा। तत्कालीन आबादी वृद्धि 
की दर के अनुमान से यह आजा की गयी थी कि श्रमिक 


क्षेत्र में ११ छाख नये छोग आयेंगे; और इस प्रकार 
प्रथम पंच वर्षीय योजना के अंत में बेकारों की संख्या 


बढ़कर ३६ लाख ७० हजार हो, जायगी। विहार की 
तीसरी योजना में बताया गया 
में सिर्फ ५ लाख लोग बेकार थे। किस प्रकार ये आंकड़े 


कि प्रथम योजना के अंत. 


प्राप्त किये गये, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। बिहार 


के किसी भी योजना प्रकाशन में अधिकृत रूप से यह नहीं 
बताया गया है कि प्रथम योजना में कितने लोगों को 


रोजगारी देने की योजना थी । बिहार की तीसरी योजता 


में यह बताया गया है कि दूसरी योजना में ८ लाख 
अतिरिक्त लोगों को काम दिया गया, जबकि १९६१ की 
जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनसार श्रमिक वग 
में १३ लाख ८२ हजार नये लोग आये, जिससे बचे 
बेकारों की संख्या १० लाख ८२ हजार हो गयी । 
अनमान है कि बिहार की तीसरी योजना में ९ लाख 
७२ हजार अंतिरिक्त लोगों के लिए रोजगारी के अवसर 
निम्न रूप में निर्मित किये जायेंगे: निर्माण कार्यों में 


वि 2 3 


5 + 2-2 ह' 
जनक जननी ला हक 


३ लाख ८८ हजार; पहले से जारी रोजगारी २ ह़ाव 








बिहार में आयिक विकास, जन-संख्या वृद्धि और रोजगारी १६५ 


९७ हजार; राज्य सरकार की योजना परियोजनाओं 
के फलस्वरूप व्यापार, वाणिज्य आदि में माध्यमिक 
रोजगारी ३ छाख २८ हजार; और क्रषि परियोजनाओं 
में ५९ हजार। इससे कूछ रोजगारी संख्या ९ लाख 
७२ हजार होती हैं। तीसरी योजुनावधरि में, 
बिहार की तीसरी योजना के अनुसार श्रमिक शक्त्ति 
में १६ लाख ९० हजार लोगों के बढ़ने की आज्ञा है । 
इस प्रकार यदि बेकारी को पूर्णतः: दूर करना है तो 
तीसरी योजना में २७ छाख ७२ हजार लोगों को काम 
देना होगा। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, विहार में 
राज्य की योजनाओं से ९ लाख ७२ हजार नये लोगों 
को रोजगारी मिलने की आज्ञा हँ। इस प्रकार 
तीसरी योजना के अंत में १८ लाख लोग बेकार 
रह जायेंगे । 


धंधा वितरण 


उपयुक्त में केन्द्रीय योजना की वै परियोजनाएँ 
शामिल नहीं हैं, जोकि बिहार में कार्यान्वित की जाती 
हैं। केन्द्रीय सरकार की इत परियोजनाओं के फलस्वरूप 
आशा है कि बेकारों की संख्या ३२ लाख से अधिक नहीं 
रहेगी, जिसका अर्थ है कि बिहार में तीसरी योजनावधि 
में कूल २४ लाख ७२ हजार व्यक्तियों के लिए काम की 
व्यवस्था की जायगी। तथापि, यह असम्भव-सा दीखता 
है। इस उच्च आशावादी आंकड़े की गणना की विस्तृत 
व्याख्या बिहार की तीसरी योजना के उपर्युक्त वक्‍तव्य 
की पुष्टि के लिए नहीं की गयी है। तथापि, यदि हम 
१९५१ और १९६१ के जनगणना आंकड़ों को देखें 
तो बेकारों की संख्या में ५५ छाख से अधिक की वृद्धि 
नजर आती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका हूँ यदि 
दो योजनाओं में १५ छाख नये लोगों को काम दिया 
जा सका है, तो बाकी अतिरिक्त रोजगारी को सामान्य 
आर्थिक विकास का सृजन समझा जा सकता हैं। 
. राज्य में रोजगारी और वबेकारी की मात्रा के विषय 
में उपयुक्त पर्यवेक्षण की पृष्ठभूमि में, अब हम विभिन्न 
वर्गों में रोजगारी पा रहे छोगों के वितरण पर गोर कर 


सकते है। सन 2९५१ को जनगणना सम्पूर्ण आबादी 


डे 


को तीन मख्य श्रेणियों में विनकत करती हे: स्वावलम्बी, 
कमाऊ आबित और पूर्ण आध्रित। मोटे रूप में प्रथम 
दो श्रेणियों को कर्मो आवादी में छे सकते हैं, यद्यपि जैसा 
कि विज्ञार बेरोजगारी समिति का कहना है. कमाऊ 
आश्रितों के अधिकांश, और किसी भी दर से उनका 
खासा भाग, वस्नुत: सामान्य श्रमिक आय सीमा कें 
नीचे का हो सकता हैं। तथापि, प्रत्येक जीविका श्रेणी 
में, जिसमे आश्वित भी शामिल है. कल आबादी के अनुपात 
असल कमियों के, जिनमे पूर्ण आश्वित शामिल नहीं हैं 
अनुपात के सम है, जिससे प्रसंगवश यह अर्थ निकलता हैं 
कि'प्रत्येक श्रेणी में पूर्ण आश्वितों का कूल पूर्ण आश्वितों 
से सापेक्षिक अनुपात वही है, जोकि प्रत्येक श्रेणी के कमाऊ 
लोगों का कुछ कमियों से है । ये अनुपात निम्न प्रकार हैं: 


१९५१ की जनगणना आतिशत्य 
कृषिक वर्ग ८६.०५ 

खेती के अलावा उत्पादन ३.०२ 

वाणिज्य ३.३५ 
यातायात और परिवहन 3 + ९.८४ 


अन्य सेवाएँ और विविब स्रोत ५.९ 


सन्‌ १९६१ की जनगणना में आबादी को कर्मियों 
की नो श्रेणियों में विभकत किया गया हैं: (१) खेनिहर, 
(२) खेनिहर मजदूर; (३) खान, पापाण खनि, 
फ्शुपालन, वन, शिकार आदि कार्यो में लगे लोग; (४) 
घरेल उद्योग; (५)घरेल्‌ उद्योग के अलावा अन्य उत्पादन ; 
(६) निर्माण; (3) वाणिज्य और व्यापार; (८) परि- 
वहन, भंडार और संचार; तथा (५) अन्य सेवाएं । 


हो, इनमें से प्रथम दो श्रेणियां १९५१ की जनगणना 
के जीविका वर्गो के प्रथम तीन के समान है और उन्हें 
एक साथ लें तो मोर्द तौर पर १९५१ की जनगणना 
के कृपिक वर्गों के समान हैं। अतः जीविका वर्गों से 
सम्बन्धित १९५१ की जनगणना आंकड़ों से उनकी 
उपयोगी तुलना निम्न प्रकार की जा सकती है : 





(-सलपताथ८काइकस 3३3 सनभा८+ रमन 
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१९६१ की जनगणना: करमियों का (प्रातिशत्य) घर्गोकरण 
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१ और २ खतिहर तथा खेतिहर मजदर 


३ खान, परायाण-ख्नि, पशयालन,वन, मत्स्यपालन 


शिकार आदि में छगे लोग 
४ प्ररेछ उद्योग 
५ घरेल उद्योग के अलावा अन्य उत्पादन 
६ निर्माण 
७ वाणिज्य और व्यापार 
८ परिवहन, भण्डार और संचार 
९ अन्य सेवाएं 

यह वृत्ति के वैविध्यीकरण की दृष्टि से सुधार और 
कृषि से आपेक्षिक महत्व में कमी- ८६ प्रति शत से 
८० प्रति शत-दर्शाता है। जबकि १९५१ में खेती 
के अलावा अन्य उत्पादन में आबादी का ४ प्रति शत 
से भी कम भाग लगा था,३ १९६१ की जनगणना 
में यह दर्शाया गया है कि छाभदायक रोजी प्राप्त 
लोगों में से करीब ११ प्रति शत्त वाणिज्य, यातायात, 
संचार आदि के अलावा गैर खेतिहर उत्पदनों में 
लगे हूं। निर्माण उद्योगों में निश्चय ही स्फुरण है 
और घरेलू उद्योगों तथा उनके अलावा अन्य निर्माण 
उद्योगों में १९६१ में लाभदायक रोजी प्राप्त लोगों 
का ७.७ प्रत शत भाग लगा है, जबकि १९५१ में 
कृषि के अछावा अन्य उत्पादन में ४ प्रति शत से 
भी कम लोग लगे थे ।$ 

सन्‌ १९६१ की जनगणना की अन्तिम कुल आबादी 
१९५१ को कर्मी आबादी को १९६१ के अनसार श्रेणी- 
बद्ध करती हैँ (पृष्ठ ४०६)। फिर, वत्ति सम्बन्धी 
वितरण के तुलनात्मक प्रातिशत्य इस प्रकार 


होते का 


टन 
» यदि हम १०६१ की वृत्ति अ्रेणियों में २.४ और ५ अणी के | सन्‌ १०६१५ की जनगणना तालिकाओं 


कमियों का प्रातिशत्य जोड़ दें तो ५.८ प्रति शत । 


+ सन्‌ १०६९ की जनगणना ताहिकाओं में निर्माण कार्य को 
माध्यमिक धंधा माना गया है। 


४४१५ हैं १०पेसने+१स+सलनककिका:अरेकॉरे॥ + (2४८० कंरा-ोमसकेड/७338:-#ऋ-। "४०० - ५ स्$-। रे के. 
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हा, यह स्पष्ट है कि १९६१ की जनगणना आंकड़ों 
के अनुसार भी बिहार की अर्थ-व्यवस्था में बहुत ही 
पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था के गुण विद्यमान हैं, जिसमें कि वृत्ति 
में लगी ८० प्रति शत आबादी प्राथमिक (कृषि, खान, 
पशुपालन, वन, शिकार, मत्स्य-पालन) ; ७.७१ प्रतिशत 
माध्यमिक उद्योग तथा अन्य निर्माण उद्योग) 
और १२ प्रति शत तृतीय श्रेणी के उद्योगों (निर्माण, 
व्यापार, वाणिज्य हि रेवहन, संचार तथा अन्य सेवाएं 
और धंधे) में लगी है। यह अवस्था भी १९५१ की 
अपेक्षा सुधरी हुई है, जिसमें कि ९१ प्रति शत से अधिक 
प्राथमिक अकेली कृषि में ही ८६ प्रति शत से अधिक. 
और बाकी प्राथमिक उद्योगों में ५ प्रति शत से कुछ अधिक ) 
४ प्रति शत से कम माध्यमिक (खेती के अलावा ' 
उत्पादन) ; और १० प्रति शत तृतीय श्रेणी के उद्योगों मे. 
लगे थे || इस प्रकार योजित आर्थिक विकास का प्रभाव 





आशा 


फ़िये गये सन्‌ 
१९५१ की कर्मी आबादी के वर्गीकरण के अनुसार : प्राथमिक 

८६.१२ प्रति शत, माध्यमिक (सिर्फ उद्योग) ३.१ प्रति शत 
और तृतीय श्रेणी के धंधे-५.७६ प्रति शत। द 












बिहार में आर्थिक विकास, जन-संख्या वद्धि और रोजगारी १६७ 


वृत्ति सम्बन्धी पद्धति पर पड़ रहा हैं। तथापि, यह अजीब हुई है। यह ऐसा झकाव है जोकि अखिल भारत की 

बात हैं, जेसा कि अखिल भारत अन्तिम आबादी योग तुलना में बिहार में कड पुरप आबादी में पुरुष कमियों 

की भूमिका में कहा गया है, कि सम्पूर्ण देश के छिए. की श्रेणी १ और < के प्रानिशत्य में भिन्नता दिखानेवाले 

जिसमें प्रत्येक राज्य शामिल है, वाणिज्य में गिरावट आंकड़ों से सम्पुष्ट है। (इस सम्बन्ध में आंकड़े इसी 

आयी है, यद्यपि परिवहन में आयेक्षिक तार पर महत्व- पृष्ठ पर सबसे नीचे की तालिका में दिये गये हैं।) 

पूर्ण वृद्धि हुई है। शक कल 

अन्तिम आबादी योग में १९६१ की जनगणना में 

तथापि, इन सब बातों पर इस नजरिये से गौर करना क्रपिक कमियों पर दिये गये परिशिष्ट में १९५१ और 

चाहिए कि (१) कर्मियों सम्बन्धी सन्‌ १९६१ की व्याख्या १९६१ के तत्संम्बन्धी आंकड़े निम्न प्रकार हैं: 

१९५१ की व्याख्या जेसी नहीं है; (२) १९६१ की 

कर्मी आबादी का वृत्ति सम्बन्धी वर्गकरण १९६१ की... 5 कर्मी आबादो के प्रातिशत्य स्वरूप बिहार 











श्रेणियों के अनुसार करना बिल्क्ल सही नहीं हुआ होगा; को खेतिहर कर्मी आबादी 
और (३) सन्‌ १९६१ की परिभाषा में कमियों में... १०५ १ १९६१ 
“किराया कमातेवालों” को शामिल नहीं किया गया है का 
जिनकी संख्या हर तरह से काफी हो सकती है ।$ खेतिहर लक  आ 
न ह खेतिहर मजदूर २३.८८ २२.९ 
इन गुणों के अनुसार यह कहना सही होगा कि जज. +++-+ 
विहार भारत के बहुत ही ग्रामीण राज्यों में एक बना हुआ ८३.९७ 3६.८४ 
है, जबकि अखिल भारतीय स्थिति १९५१ और १९६१ में ३0829 जम 
इस प्रकार थी : इस से पता चलता है कि आबादी के वृत्ति सम्बन्धी 
कुल कर्मो आबादी का प्रातिशत्य वितरण में कृषि से लोग अछग हो रहे हूँ । 
१९५१ * १९६१ इस प्रकार ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार में सम्पूर्ण 
क्‍ कक भारत के बनिस्वत अधिक परिवर्तन हुआ है । अन्य 
प्राथमिक ७२.१२... ७२.२८ दृष्टि से सचमुच अखिल भारत की स्थिति गिरी हैँ । 
माध्यमिक १०.६२ ११.७० अब तक कृषि [श्रेणी १ और २) में लगी कल पुरुष 
तृतीय श्रेणी १७.२६ -.. १६.०२ आँबादी का प्रातिशत्य ऊँचा उठा हँ-सन्‌ १९५१ के 


सम्पूर्ण देश की दृष्टि से प्राथमिक विभाग कुछ ३६.१३ प्रति शत से १९६१ में ३७.०८ प्रति शत और 
उन्नत हुआ हैँ जबकि बिहार में इसमें थोड़ी अवनति इसके अतिरिक्त प्राथमिक विभाग में कर्मी आबादी में 


१ खेती २ खेंतिहर मजदूर 
१९५१ में प्रातिशत्य. १९६! में प्रातिशत्य. १९५१ में प्रूतिशत्व. १९६१ में प्रातिशत्य 
बिहार ६०.२७ 58:88 २२.३९ १९.८७ 
अखिल भारत ५१.९० ५१.४६ १४.९५ १२.४२ 


(० “अर उमन कल न ५ 3०28 टन टकलफलन«नकमकनबोकएफकन-ात-+ 


$ सन्‌ १०५१ में बिहार में कृषक वार्षिक आयबाले ८१,००० । 
और गेर खेतिहर सालाना आमदनीवालें ४१,००० ये । 


का 
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१६८ खादी प्रासोद्योग : 


थोड़ी-सी वृद्धि हुई है, जोकि पहले बतागी जा चकी | । 
बिहार: की व्यावसाथिक पद्धति में परिवर्तन ग्रामीण 
तथा गहरी आबादी के अनुपात में भी परिलक्षित हुआ 
है। यद्यपि अधिकांश लोग अब भी ग्रामीण ही हैं, 
कूल आबादी में शहरी आबादी का अनपात बढ़ा #-- 
१९५१ के ६.४७ से बढ़ कर १९६१ में बढ़ ८.४३ ६? 
गया हैं। और, इसके लिए अखिल भारत अंक १७.३५ 
से बढ़ कर सिर्फ १७.९५ ही हुआ है । 


वर्ष मजदूरी के लिए रोजगारी 


आकस्मिक पुरुष कमी १९५०-५१ १०८ 
१९५६-५७ २१८ 
संलग्न पुरुष कर्मी १९५०-५१ २७६ 
१५५६-५७ २२४ 
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कृषि क्षेत्र में अखिल भारत के मुकाबले बिहार की 
स्थिति खेतिहर प्रातिशत्य के मामछे में देश के कुछ 
खेतिहरों की तुलना में थोड़ी गिरी है-१९५१ के ११.६७ 
प्रति शत से गिर कर १९६१ में वह १०.४१ हो गया हैं, 
परन्तु भारत के कुल खेतिहर मजदूरों की तुलना में 
इनकी संख्या में बिहार में हुई वृद्धि से वह कमी पूरी हो 
गयी लगती है-यह १९५१ के ११.७७ प्रति शत से बढ़ कर 
१९६१ में १४.०३ हो गयी हैं। इस पर अखिल भारत 
शुद्ध खेत की तुलना में बिहार में जोते गये शुद्ध क्षेत्र में 
हुई शुद्ध कमी के कारण गिरे प्रातिशत्य की पृष्ठभूमि"में 


विचार करना चाहिए (अनुमानतः पश्चिम बंगाल को 
'हस्तांतरित क्षेत्र के कारण); यह क्षेत्र ७.७१ प्रति शत 


से घट कर ६.०७ प्रति शत हो गया है। भमि पर बढ़े 


आबादी बोझ का दिदशेन इसी से हो जाता है कि इस 


अवधि में खेतिहर मजदूरों और किसानों की संख्या 
प्रति १०० एकड़ ४७ से बढ़ कर ७५ हो गयी है । 


 अडे बेकारो 


गर खेतिहर वर्गों में भी जद्धं बेकारी है, पर 
यह क्रषि में अधिक है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, 


| मु 





नवम्बर २१९६३ 


आवादी बद्धि के साथ ही भूमि पर आबादी बोझ भी का 
“राज्य का जीसकआबादी घनत्व ५७८ से ६९ १ हो गया 
हे और किसानों की संख्या प्रति १०० एकड़ पीछे ४७छे 
बढ़े कार ७५ हो गयी ४। इसने निश्चय ही राज्य कौ 
कपि अर अंकारी की अवस्था में काफी ह्वास लाया है। 


सन्‌ १९५१ और १५५६ में हुई दो कृषि श्रमिक जांब 
राज्य म॑ आकरिसक पुरुष खेलिहरों द्वारा किये गये काम 
के दिनों की संझुया इस प्रकार बताती है द 


निजी काम कूल 
८० २८० 
२८ २४६ 
६८ ३४४ 
श्र २४६ 


4"आभकर- फक, 0५ कक ३७ जहा तहत जरा; हम" "कक न ७ "कर घर) 4])5900-30%//#98/ 06 ०००/ १४ पकज कै कप्ककक। 





वसस्क मजदूरिनों की स्थिति इस प्रकार हें: मजदूरी 
के लिए रोजगारी १९५०-५१ में १११ दिन तथा 
१९५६-५७ में १९४ दिन और निजी काम के लिए 
२७ दिन। ः 


इस प्रकार महिलाओं की रोजगारी का रुख पुरुष 
श्रमिकों की रोजगारी के रुख के समान ही है। पुरुष श्रमिकों 
के प्राधान्य के कारण सामान्य निष्कर्ष रोजगारी अवसरों 
में कमी ही निकाला जायगा, जैसा कि प्रति १०० एकड़ 
पीछे आबादी में हो रही वृद्धि से युक्तिसंगत लगेगा। 


फालत्‌ अथवा अनावश्यक खेतिहर आबादी 


बिहार बेरोजगारी समिति ने १९६० में प्रकाशित 
अपने प्रतिवेदन में अनावश्यक खेतिहर आबादी के '. 
विषय में अच्छी संगणना की है। अनावश्यक लोगों की _ 
संख्या जानने के लिए समिति ने स्वावरुम्बी खेतों का 
स्वरूप अपनाया है। निर्दिष्ट खेत के सन्दर्भ में एक. 
स्वावलम्बी खेत की परिभाषा यह दी गयी है कि वह खेत 
जोकि परिवार के दो वयस्क पुरुषों की, मय परिवार | 
के महिला और बाल सदस्यों की सहायता के, पूरी सेवा. क्‍ 











बिहार में आथिक विकास, जन-संख्य। वद्धि और रोजगारो 


ले। इस प्रकार के स्वावलम्बी खेत का आकार स्पष्टत: 
क्षेत्र-क्षेत्र में अलग होगा । समिति हर क्षेत्र के लिए अलग- 
अलग यह भी गणना करती है कि यदि खेती योग्य सम्पूर्ण 
भूमि को इस तरह के अस्तित्ववाले खेतों में विभक्त 
कर दिया जाय तो खेती के लिए कितके किसानों की 
जरूरत होगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या से जितने अधिक 
लोग खेती में लगे होंगे, खेतिहर आबादी में अनावश्यक 
अथवा फालतू गिने जायेंगे। 

समिति ने १९५१ की जनगणना के आधार पर राज्य 
में अनावश्यक खेतिहर आबादी ४३ लाख ७० हजार 
गिनी । समिति ने अनावश्यक' के लिए जो माप अपनाया, 
उस पर वस्तुतः: कई बातों को ले कर विवाद किया जा 
सकता है, परन्तु अभी इसे अद्धंबेकारी के मोटे माप के 
रूप में मान लिया जा सकता है। इस तथ्य की दृष्टि 
से कि खेतिहर आबादी प्रति १०० एकड़ पीछे करीब 
६० प्रति शत बढ़ गयी है, यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि अद्ध बेकारी भी उतनी ही बढ़ गयी होगी । 
ह्वितीय कृषि श्रमिक जांच में जो यह बताया गया हैं कि 
बेरोजगार दिनों की संख्या बढ़ गयी है, उसके लिए 
बहुत कूछ पूछताछ की गयीं। कितना बिगाड़ हुआ है 
इसके निश्चित माप में गलती हो सकती है, परन्तु आबादी 
में वद्धि तो. इस निष्कषं के लिए आगाह करती ही 
कि रोजगारी की ती क्वता में थोड़ी कमी हुई हूं । 
दहरी बेकारी 

निश्चय ही जनगणना आंकड़े खेतिहरों की संख्या में 
३० प्रति शत वृद्धि दर्शाते हैं जबकि कुल ग्रामीण आबादी 
में १८ प्रति शत से कम ही वृद्धि हुई है। बेशक यह 
सन्‌ १९५२ के बनिस्ब॒त १९६१ में अद्ध बेकारी की बड़ी 
मात्रा पर पर्दा डालता है। जैसा कि बिहार बेरोजगारी 
समिति ने कहा है, कृषि में कुछ ही परिवार अपने 
सदस्यों में से किसी को वेकार कहेंगे, भले ही परिवार 
और खेत का आकार जो भी हो। जैसा कि द्वितीय 
कृषि श्रमिक जांच और जनगणना आंकड़ों से प्रदर्शित 
होता है, १९५१-६१ के दशक में क्रपि में अद्ध वेकारी 
की अवस्थां बिगड़ी ही होगी। 


१६९ 


सन्‌ १९५१ और १९६१ के बीच बिहार की शहरी 
आबादी करीब ४८ प्रति शत बढ़ी। शहरी कर्मियों की 
संख्या में करीब ४६ प्रति शत वद्धि हुई है | इस प्रकार यह 
दोनों वृद्धिदर करीब-करीत्र बराबर हे तथा बेकारी 
अथवा अद्धं बेकारी की मात्रा में अधिक परिवर्तन नहीं होना 
चाहिए। निश्चय हो शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के 
बनिस्वत अद्ध बेकारी बहल ही कम है। विहार बेरो- 

जगारी समिति ने १९७४४ में ननमना आधार पर शहरी 
रोजगारी का सर्वेक्षण किया था। विभिन्न श्रेणियों के 
बहरों से नमनता सर्वेक्षण के लिए ४.3१६ परिवार चने 
गये जिनके सदस्यों की संख्या ३३,००० से अधिक थी। 
श्रमिक आयू की नमूना श्रमिक्र शक्ति में २१,०७० 
से कछ अधिक लोग थे। कुछ ४,3१६ परिवारों में से 
३४.२ प्रति शत बेकार अथवा अद्ध बेकार थे। बेकार 
लोगों की संख्या १,८५० थी और आंशिक रोजगारी 
पानंवालों की ८०४। काम करने योग्य पृरुषों और 
महिलाओं में काम चाहने पर भी क्रमण: १०.३६ प्रति 
इन और १.७६ प्रति शत पूर्णत: और ७3.०५ प्रति शत 
तथा 3.३५ प्रति ज्त आंशिक रूप में बेकार थे। 

सन्‌ १९७५० के अंत में कामदिलाऊ दफ्तर की बही में 
२५,४२४ आवेदकों के नाम दर्ज थे। सन्‌ १९०६ तक 
यह संख्या ६८,००० हो गयी और सितम्बर १९६२ में 
१,६२,७६५। यह तो मानी हुई बात है कि कामदिलाऊ 
दफ्तरों के आंकड़े बहुत ही अपूर्ण हैं और उनसे सम्पूर्ण 
राज्य की ब्रेकारी की अवस्था के रुख के वियपय में निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता। कामदिलाऊ दफ्नरों में 
बढ़ती संख्या में नाम दर्ज कराने का अर्थ बहुत कछ यह 
हैं कि बेकार लोग इस माध्यम का अब अधिक लाभ 
उठा रहे है! 
सजदूरी रोजगारी मे महिलाएँ 

रोजगारी स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहल है महिलाओं 
का रोजगारी की ओर झुकाव। द्वितीय क्ंपि श्रमिक 
जांच ने यह बताया कि जबकि पुरुष श्रमिकों के टोजगारी 
दिनों की संख्या में कमी हुई है. महिला श्रमिकों के 
रोजगारी दिनों की संख्या हर राज्य में बढ़ी हैं. जोकि 


हक 
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प्रथम कृषि श्रमिक जांच के विवरण से तुलना करने पर 
स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार बिहार में वबरक महिलाओं 
को जहाँ कि १९५०-५१ में १११ दिनों की मजदूरी 
रोजगारी मिली थी, १९५६-५७ में १२४ दिनों की 
मिली | सन्‌ १९६१ की जनगणना में भी यह बताया गया 
हैँ कि जबकि १९५१ में २०.६६ प्रति शत महिलाएँ 
काम पर थीं, १९६१ में उनका प्रातिशत्य २७.१२ हों 
गया। कर्मी महिलाओं का अधिकांश क्ृषि में ूूगा है- 
कल कर्मी महिला आबादी के ८४ प्रति शत से भी अधिक | 
तथापि, अन्य विभागों में भी महिलाओं का प्रसार हुआ 
है, जोकि इस तथ्य से प्रत्यक्ष हैं कि जबकि १९५१ में 
करीब ८७ प्रति शत कर्मी महिलाएँ कृषि में थीं, १९६१ 
में वे सिर्फ ८४ प्रति शत से कुछ अधिक थीं, यद्यपि 
१९६१ में काम करनेवाली महिलाओं की संख्या ६९ लाख 
७० हजार थी और १९५१ में ३९ लाख ८० हजार। 
सन्‌ १९५१ जनगणना की व्यावसायिक श्रेणियों में 
कुटीरोद्योगों का कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया हैं-- 
जिसके विषय में १९६१ में बताया गया है। अतः इस 
विभाग में रोजगारी के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन 
नहीं किया जा सकता। तथापि, अपेक्षतया निर्माण का 
बढ़ा महत्व यह दर्शाता हैँ कि घरेल उद्योग, जिन पर 
प्रथम दो योजनाओं में काफी ध्यान दिया गया है, ने 
इस बड़े विभाग में रोजगारी बढ़ाने में काफी योगदान 
दिया होगा। सन्‌ १९६१ में घरेलू उद्योगों में १० छाख 
॥ ५ हजार लोग लगे थे अर्थात्‌ बिहार की रोजगारी 
| |. में लगी कुल आबादी का ५.४ प्रति शत, जबकि घरेल्‌ 
उद्योग के अलावा अन्य निर्माण उद्योगों में ३ छाख 
६० हजार अर्थात्‌ रोजगारी में लगी कुल आबादी के २ 

प्रति शत लोग लगे थे। 
उपर्युक्त विवरण पंच वर्षीय योजनाओं के सन्दर्भ में 
बिहार की आबादी और रोजगारी की स्थिति की चन्द 
मुख्य बातों का संक्षिप्त, बल्कि छिटपुट सर्वेक्षण है। यह 
.. स्पष्ट हैँ कि बेकारों की संख्या विषयक विवरण बहुत ही 


| .. * समिति की गणना निम्न प्रकोर है: 






































खादी ग्रामोद्योग : नवम्बर १९६३ 


उलझा हुआ है । काम के लायक श्रमिक शक्ति के सम्बंध 

में विभिन्न अनुमानों पर आधारित गणना स्पष्टत: पिन्न 
हैं। सन्‌ १९६१ की जनगणना में बेकारों की जितनी. 
कम संख्या बतायी गयी है उससे बड़ा ताज्जुब होता है... 
और निश्चय ही इस पर बे रोजगारी की अपनायी गयी 
परिभाषा और तदनुसार की गयी गणना का प्रभाव 
पड़ा है। अतः इसे कम अन्दाज माना जा सकता है। 
पिछली जनगणना की आ्थिक तालिकाएँ इस स्थिति पर 
निश्चय ही प्रकाश डालेगी, विशेष कर उनके विषय पें 
जोकि कहीं काम नहीं कर रहे और काम की खोज में हैं। 


जैसा कि बताया गया है, यह संख्या बहुत बड़ी नहीं... 
हो सकती हूँ, जिस तरह कि क्ृषषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था में... 
कृषि के बाहर काम खोजने वालों की संख्या का अधिक 
कि विकासोन्मुख कृषि अर्थ-व्यवस्था में, जिसकी आबादी 
बड़ती जा रही हो, अर्द्ध बेंकारी एक मुख्य समस्या है। 
अनावश्यक कृषि आवादी का स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
परन्तु इसकी उत्तम ढंग से व्याख्या करनी होगी और इसकी 
मात्रा को सही-सही निश्चित करना होगा। निष्किय 
जन-स्रोत न सिर्फ सामाजिक समस्या पंदा करते हूं, 

बल्कि राष्ट्रीय बर्बादी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। | 
अपूर्ण विकसित श्रम बाजार होने से शहरों में भी काम 
ढूंढ़नेवालों की सही संख्या निश्चित करना कठिन है, 
परन्तु जैसा कि बिहार बेरोजगारी समिति* ने जोर 
दिया था, सत्य यही है कि कुल आबादी का २० 
प्रति शत अथवा श्रसिक आयु वर्ग की कुछ आबादी 
का ३६ प्रति शत १९५१ में रोजगारी में लगा था 
और यद्यपि बाकी सभी श्रम बाजार में नहीं भी आ 
सकते हूँ, परन्तु वे अर्थ-व्यवस्था पर बोझ बन जाते... 
हैं; और भारत की गरीबी का मुख्य कारण वे ही हैं। 
इस प्रकार उत्पादक रूप में श्रम के उपयोग की दृष्टि 
से रोजगारी और श्रम के आंकड़ों पर विवेकपूर्ण ढंग 
से विचार करना चाहिए। 


पटना : २३ सितम्बर १०६३ # 


(कक .."/"फै है. सन्‌ १०९१ में अ्रमिक आयु वर्ग की आबादी ८ २,२०,०३,५०० 





.. ३. घटाव विद्याथियों, शिशिक्षुओं, अपाहिजों आदि की संख्या - 


5९,१३,००० 


। न जिन्हें काम पर रहना चाहिए, उनकी संख्या ( ९-२) 5 १,६०,९०,००० 





कुछ निष्किय आबादी, जिसे कि काम प 


उसके ५४.४ प्रति शत से अधिक है ८ ८७,६१ ००० 









.. ४. सन्‌ १९६१ में पा स्वावलम्ब्री बताया गया ८ १,२७,०७,००० 
.. अतः आबादी में से आर्थिक रूप में निष्क्रिय वे लोग जिन्हें काम्र पर 
अनुमानित अनावश्यक श्रमिक शक्ति जोड़ दें 5 ४३,७८,००० 


रहना चाहिए (३-४ ) ८ रे३,८३,००० 


र रहना चाहिए था, जोकि जितने छोगों को काम पर रहना चाहिए था 


फॉर अ 


। कक ताल +का कक पर ० फकदहरओ! अथ+माााकंमामकरक कक. 3 कक पाए सह बता/ककत ५४, मिलनी नी लल जलकर ंआा७७ ह 
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आर्थिक विकास का साधन : शिक्षा 
० में- बालसुब्रह्मण्यम्‌ 


शिक्षा मनुष्य को इस बात का बेहतर एहसास करातो है कि समाज के प्रति उसका कनेज्य क्‍या 
है; क्योंकि वह उसकी योग्यता बढ़ाती है। प्रथम योजना आर्म्भ किये जाने के वक्‍त से यद्यपि 
शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, किन्तु जहाँ तक शिक्षा प्रगालो को सामाजिक उद्देश्य के 
समरूप परिवर्तित करने का प्रश्न है, परिणाम साधारण ही रहे हैं। द 


शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार न 

सिर्फ भारत जैसे विकासोन्मुख देश, बल्कि इंग्लैंड 
और अमेरिका जैसे पूर्ण विकसित अधिकांश देशों में 
भी प्रासंगिक बन गया है । उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में भी 
आज शिक्षा पर कुल राष्ट्रीय आय का जो चार 
प्रति शत खर्च किया जाता हैं, वह अपर्याप्त पाया 
गया हैँ और यह विचार प्रकट किया जाता हैँ कि 
औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के लिए सक्षम जन-शक्ति 
और विशेषज्ञ प्राप्त करने हेतु इसमें तुरंत कम से 
कम १-५ प्रति शत वृद्धि करनी चाहिए | इस प्रकार 
आथिक विकास से सम्बन्धित शैक्षणिक विकास के 
प्रकार और कार्यकर्त्ताओं तथा कमूचारियों के प्रशिक्षण 
की ओर आज जनता का ध्यान जा रहा हें । 


सामाजिक जीवन पर प्रभाव 

योजित विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है । 
इसे विशिष्ट कार्यों के लिए कार्यकर्त्ताओं की व्यवस्था 
करनी होती है, भारत जैसे विशाल देश में जिनकी 
संख्या बहुत अधिक है और विस्तृत आयोजन में किस्म 
अत्यधिक विविध | इसे एक सामाजिक वातावरण 
बनाना है जोकि योजित प्रगति में सहायक हो ताकि 
लोग योजना के कार्यान्वयन में सिर्फ विविव रूपों में 
सजग और बुद्धिमत्तापूर्वक सहयोग ही न दें, बल्कि 
योजना के लाभों के उपयुक्त उपयोग में भी सहा- 
यता दें जिससे कि स्वीकृत सामाजिक लक्ष्य की ओर 
प्रगति हो । छोकतांत्रिक आयोजन में जन-सहयोग न 
सिर्फ योजना के कार्यान्वयन में ही चाहिए, बल्कि 





इसकी रचना में भी और यह उस हद तक सफल 
होता है जिस ह॒द तक लोग अपनी आवश्यकताओं को 
समझते है तथा उनकी पूर्ति के लिए परिश्रम 
करने को तैयार हैं । तीज आथिक विकास और 
प्राविधिक प्रगति, जोकि इसमें निहित है. शक्तियाँ 
पंदा करती हैँ जोकि जन-जीवन के हर पहलू पर 
अपना प्रभाव डालती हँ-और जिसने परिवर्तेन व 
समंजन की जरूरत हें-और जब तक उन्हें उचित 
रूप में इस तीव्र परिवर्तन की चुनौती का उत्तर देने 
के लिए, जिसमें कि वे शामिल हो जाती हैं, उचित 


रूप में शिक्षित नहीं किया जाता, समाज में ग्रम्भीर 


अव्यवस्थाएँ और तनाव पैदा होंगे। 


इस प्रकार किसी देश में आशिक आयोजन की 
सफलता न सिर्फ आथिक खर्च और क्रृषि, उद्योग, 
शक्ति, परिवहन तथा संचार सम्बन्धी भौतिक लक्ष्यों 
की पूति पर, बल्कि विभिन्न परियोजनाओं और काये- 
क्रमों के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध ईमानदार और सुप्रशि- 
क्षित तकनीकल कार्यकर्त्ताओं के रूप में साधन के गृण 
और योग्यता पर भी निर्भर करती है। शिक्षा जन- 
साधन को आशिक प्रगति के उपयुक्त तो बनाती ही हैं, 
बल्कि उससे भी अधिक राष्ट्र के कल्याण में भी, 
अमू्त परन्तु निश्चित ही योगदान देती है। 


प्रथम योजनारम्भ के पूर्व 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व शिक्षा पर नाम मात्र का ध्यान 
दिया जाता था। प्रथम पंच वर्षीय योजना आरम्भ 
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होने तक अवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ग्रामीण क्षेत्रों की मान्य शैक्षणिक संस्थाओं पर हुआ। 
था। अप्रैछ १९५१ तक ६ से ११ वर्ष के आय वर्ग 
थे; ११ से १४ वर्ष के आयु वर्ग के लिए ग्रह के आयु बर्ग की ४.५ प्रति शत और १४ से १७ व 
प्रातिशत्य १२.७ और १४ से १७ वर्ष के आयु बर्ग के 
लिए ५.३ था। छः से सत्रह वर्ष के आयू थीं। आबादी के २२ प्रति शत लोग परि-गणित जातियों 
वर्ग के कूल बच्चों का २५.४ प्रति शत ही स्कूल और परिगणित जन-जातियों के हैं। विभिन्न राज्यों और 
जाता था। कूल साक्षरता प्रातिशत्य १६.६ ही था। 
तकनीकलर और वृत्तिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ 
बहुत ही अपर्याप्त थीं। सिर्फ ४९ डिग्री काछेज थे 
जिनमें करीब ४,००० विद्यार्थियों के लिए स्थान था. विस्तार सुविधाएँ 


यहाँ तक कि एक ही राज्य के विशिन्न क्षेत्रों के बीच 


हिला शिक्षा तो काफी पीछे रही। छ: से ग्यारह व . 
के सिर्फ ४२.६ प्रति शत वच्चे ही स्कूल जाया करते के आय बर्ग की सिर्फ २४.६ प्रति शत; ११ से १४वां 


के आयु वर्ग ही १.८ प्रति शत लड़कियाँ ही स्कूल जाती 


उपलब्ध शक्षणिक राविधाओं में भी गहरा अन्तर था। 


तथा ८६ पोलिटेकनिक संस्थाओं में ६,००० विद्याथियों.. तालिका १ में शिक्षा पर हुए खर्च और राष्ट्रीय आग. 











के लिए। में उसका प्रातिशत्य दिखाया गया हैं। 
तालिका १ 
शिक्षा पर व्यय और राष्ट्रीय आय : १९५०-१९६६ 
83 नि १९६५-६६ . 
मद हे जम १९५५-५६ १०६०-६१ (अनुमानित! | 
१. १९६०-६१ के मल्यों पर राष्ट्रीय हे 
आय (छाख रुपये में ) १०,२४,०००.. १२,१३,००० 7?१४,५०,०००.. १९,००,०००. 
२. आबादी (लाख में) ३,६१० ३,९७० ४,३८० ४,९०० 
३. १९६०-६१ के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति ि 
(2 २८४. ३०६ ३३० ३८५ 
४. शिक्षापर प्रतिव्यक्ति कुल खर्चे (रु. ३.२ ४.९ ७.३ कु वि 
५. शिक्ष््‌ पर प्रति व्यक्ति सरकारी 





(३) के प्रातिशत्य स्वरूप (४) १.१ १.६ हा .. २.४ 


जम न न मा 
.. कुल स्थिति असंतोषजनक होने के अलावा, शिक्षा 
पद्धति में गंभीर आन्तरिक गृड़वड़ियाँ। भी थीं। जबकि 
अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है, शैक्षणिक सुवि- मा, 
धाएँ, विशेषत: माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छिए, . तीनों योजनाओं में शिक्षा के विकास हेतु के 
. अधिकतर शहरों में ही केन्द्रित थीं। सन्‌ १९५०-५१ गये आर्थिक प्रावधान सम्बन्धी आँकढ़े तालिका २४ 
में शिक्षा पर हुए कुछ खर्च का ३७.५ प्रति शत दिये गये हैं। 


( रु.) १.८ पे ५.० ६७. 


तालिका १ से यह प्रकट है कि पिछले वर्षो म 
प्रति व्यक्तित शिक्षा पर खर्च का प्रावधान बढ़ता रहा है| _ 








आथिक विकास का साधन : शिक्षा 


हि तालिका २ ु 


शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आशिक प्रावधान: १९५१-६ ६ 








(करोड़ र. मे ) 





छ 
ु प्रथम योजना द्वितीय योजना नतीय योजना 
(१९५१-५६ ) (१९५६-६१ ) (१०६१-६६ ) 
क्कन्त्ज्ज््जएओ 555 सससअलन्डरलकसरे)रओ२-ननलओीि_थ_ अिीत७तफतण।, ड ड७कन नकल ्लनननननमझकऊक-न----+त-०»»>>++>०-........................................ 'करर2न्‍»+भस4रकाक+- ०34३4 /##९००8 +्तपातत३ ८० ०-०० २०२५०७७:७३५३र-० के "ज०/११६४५५७५२२००७०)७ ०५: #ीबमकसरका,,."लकताकटफक-जकी 
सामान्य शिक्षा (सांस्कृतिक 
कार्यक्रम सहित) १३३, २०८ ४१८ 
तकनीकल शिक्षा २० ४८ १४२ 
वृत्तिक प्रशिक्षण (रोजगारी और 
प्रशिक्षण महानिर्देशक ) न 4 ४7, 
चिकित्सा शिक्षा र्र्‌ ३६ ५७ 
कृषि शिक्षा (पशु-पालन सहित) ४ ११ २० 
अन्य (सामुदायिक विकास और सहकार, 
पुनर्वास तथा गृह मामलों के मंत्रालय ) 2 कम 35 
१. कुल शिक्षण और प्रशिक्षण २१२ ३५८ ज्च्5 
२. कुल योजना प्रावधान १,९६० ४,६०० 39,५०० 
३. (२) के प्रातिशत्य स्वरूप (१) १०.३ 3.८ 3048 





इन पन्द्रह वर्षों में शिक्षा के विकास के लिए निर्धा- 
रित की गयी राशि बढ़ती ही गयी हैँ । प्रथम योजना 
में कुल योजना प्रावधान में शिक्षा ख्च का प्रातिशत्य 
उच्च था; क्योंकि अथं-व्यवस्था के तब उद्योग, शक्ति, 
सिचाई, परिवहन और कृषि जेसे अन्य विभागों ने 
द्वितीय और तृतीय योजना जितनी उच्च व्यय गति 
प्राप्त नहीं की थी। 

योजनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न वर्ग 
के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति के असंतुलन को 
दूर करने की भी कोशिश की है। यद्यपि पूर्ण आंकड़े 
प्राप्त नहीं है, तथापि यह झुकाव स्पष्ट नजर आता हैँ कि 








गांवों पर योजनावधि के पूर्व के बनिस्वत अधिक ध्यान 
दिया जा रहा है, यद्यपि पलड़ा अभी भी शहरी 
क्षेत्रों की ओर ही झुका हुआ हे । 


क्षेत्रीय अन्तर 


किसी राज्य को साधनों का वितरण करते वक्‍त उसके 
प्रमुख विभागों में, जिनमें शिक्षा भी एक हैं, जो 
पिछड़ापन है उस पर विद्येप ध्यान दिया जाता हूँ । 


चन्द राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रदत्त 
सुविधाओं की वृद्धि-दर तालिका ३ में प्रदशित हैं । 





अकस्ेस52तमचसलइसस3/नलर चल 


है 
|क्‍ 
;क्‍ 
| 
॥ 
| 
0 














































तालिका ३ 
पिछड़े राज्यों में प्राथमिक शिक्षा 

(संख्या लाख में) 

ले श्रेणी १-५ में भर्ती 
के १९५५-५६ १९६५-६६ 
(लक्ष्यांक ) 
बिहार १७०८१ ४८-०० 
जम्मू और कश्मीर १०२६ ३-०२ 
मध्य प्रदेश १४.०० ३०००० 
उड़ीसा ६-५१ १६००० 
राजस्थान ५०३६ २१-०० 
उत्तर प्रदेश २८-०५ ६६-५० 
सब राज्यों के लिए २४७.७६ ४८७-८६ 


पिंछड़े वर्गों की सहायता 


जबकि अब भी देश पिछड़े वर्गों के लोगों को 
पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्ति नहीं दे पाता, अब तक 
जो प्रगति हुई है वह उत्साहजनक हैं। सन्‌ १९५०- 
५१ में छात्रवृत्ति देने पर जहाँ ३ करोड़ ५० लाख 
रुपये खर्चे हुये थे, द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अंत 


में करीब १८ करोड़ रुपये खर्चे हुए और तृतीय अन्नमहैनगर : २० जुछाई १९६३ ४ आह 
ु भूल सुधार- 
खादी ग्रामोद्योग के सितम्बर १९६३ अंक में पृष्ठ ७८६ पर “यह बात. ...:.महामारी है।” वाछे वाक्य का पूर्वार्ड इस 


 अकार होना चाहिए था: “यह बात ६५ वर्ष पूर्व अच्छी तरह प्रतिष्ठापित हो चुकी थी कि अत्यधिक पालिशदार 
... चावल के उपभोग और बेरीबेरी नामक बीमारी का बहुत गहरा सम्बन्ध होता है”...। भूल का हमें खेद है।. -सम्पादक 
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छू 


पंच वर्षीय. योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नयी 


छात्रवृत्तियों के लिए २७ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा 
गया हैँ। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय, अनुदान 


आयोग द्वारा प्रदत्त अनुसंधान छात्रवृत्तियां और शिक्षा: 


वृत्तियोँ हैं तथा वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि और स्वास्थ्य 


जसे क्षेत्रों में छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं। उपयुक्त ३७ 
करोड़ रुपयोंश्में से १७ करोड़ रुपये परिगणित जातियों, 
जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हैं। 


मूल्यांकन 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि शिक्षा सुविधाएँ बढ़ाने 
के लिए सरकार द्वारा काफी प्रयास किया गया है। 
जहाँ तक शिक्षा के विस्तार का सम्बन्ध है, प्रगति 
उत्साहजनक रही है। जहाँ तक इसे सामाजिक उद्देश्य 
के अनुरूप बनाने हेतु गुणात्मक परिवर्तन और पढद्वति 
में उपयुक्त परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, प्रगति 
साधारण रही हैँ। तथापि, देश ने समस्या को समझा 


है और उसे हल करने के लिए चन्द प्राथमिक प्रयास | 


भी किये हैँ। बहरहाल शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ 
भी करना है उसकी तुलना में, इसके पूर्व कि यहाँ 


योग्य और पर्याप्त 'शिक्षा पद्धति स्थापित हो, देश को _ 


अभी बहुत प्रगति करनी हूँ। 





| 
| 
| 
| 
रे 
| 
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विकेन्द्रित. 


अथ-रचना 


ञ५ देवेन्द्र 
* देवेन्द्र कुमार ग्त 
एक्य तथा सामंजस्य पर आधारित समाज रचना की दिशा में व्यष्टि और समष्टि के हितों का 


संघ समाप्त करना प्राथमिक. कदम है। आर्थिक क्षेत्र में यह संघर्ष सम्भवतः अपेक्षाकृत अधिक 
है। इसका समाधान आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण और उन्हें “स्वावरम्बन' के आधार 


पर संगठित करने में निहित है | 

स्पृतव-मानव के मध्य ऐक्य तथा सहकार हो, तो ही 

शांति संभव है। ऐक्य पर आधारित समाज-रचना 
हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार के सामाजिक स्वरूप का 
आधार क्या हो सकता हैं ? व्यष्टि और समष्टि के 
हितों में जो झगड़ा या विवाद है उसे मिठाना होगा। 
हमें इस तरह के मानवीय दृष्टिकोण के निर्माण हेतु कार्य 
करना हैँ जिसमें व्यब्टि अपने और समष्टि के हित 
में अन्तर करना छोड़ दे। इसके लिए एक ऐसे समाज की 
आवश्यकता हैँ जिसे व्यक्ति अपने स्वयम्‌ के समाज के 
. रूप में समझ सके, अनुभव कर सके, उसे मान्यता दे 
सके और उसमें वह भाग ले सके। इस तरह की यह 
सामाजिक इकाई एक छोटा-सा ग्राम समुदाय हो सकता 
है, व्यक्ति जहाँ काम करता हो वहाँ के कर्मचारियों की 
भी ऐसी सामाजिक इकाई हो सकती हैँ या जिस स्थान 
पर वह रहता है वहा के स्थानीय लोग भी उक्त सामाजिक 
इकाई बन सकते हैं। जिस समाज के प्रति व्यक्ति 
यह भावना रखे कि “में इस समाज में रहता हूँ” उसका 
स्वरूप या प्रकार विभिन्न हो सकता है, किन्तु उसे यह 
अनुभव करना चाहिए कि यह उसका अपना समाज हूं। 


इससे वह इकाई बनेगी जिसमें व्यष्टि को इस प्रकार 
शिक्षित करना है कि वह प्रतियोगिता की भावना 
छोड़ कर सहकारी बन जाये। इस इकाई में वह उन 
सिद्धान्तों का व्यवहार करेगा जिनका फिलहाल वह 
अपनी पारिवारिक इकाई में करता है। वह अपने से 
ऊपरवाले की ओर निहार कर उसकी बराबरी करने 


के स्थान पर अपने से निचले की तरफ ध्यान दे कर उसे 





ऊपर उठाने में मदद देने का प्रयत्न करेगा। अनेक 
स्थलों पर अनेक रूपों में किया जानेवाला यह मामूली- 
सा प्रयास आज मानव जिस स्पर्धा के भाव से जकड़ा 
हुआ है, उस जकड़ को ढीली कर देगा। इस सम्बन्ध 
में आचार्य विनोबा भावे ने जो आन्दोलन प्रशस्त किया 
हैं, उसका उदाहरण दिया जा सकता है। किसी अणु 
बम के गिरने से जिस प्रकार सर्वनाश होना निश्चित हैं 
वेसे ही इस प्रकार के दृष्टिकोण और उपागम से मानव- 
मानव के बीच ऐंक्य तथा सदभावना की स्थापना भी 
निश्चित हे । ऐक्य से परिपूर्ण वातावरण में रहने की 
यह शिक्षा सभी स्थलों और अवस्थाओं में दी जानी 
सम्भव हूँ, यद्यपि इसके लिए हमें अपने सभी साधनस्रोत 
तथा मेघा व प्रवीणता प्रयुक्त करनी पड़ेगी। अहिसा, 
म्रातृत्व और पारस्परिक सहकार पर आधारित समाज 
रचना के लिए ऐसा करना एक ठोस कार्य होगा। 
यह उपागम आशिक क्षेत्र में भी व्यवहुत करना पड़ेगा। 
प्रविधि ने मानव को उत्पादन साधन दिये हैं। इससे 
पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए उसकी 
क्षमता, और साथ ही उसका लाऊरूच यानी घन लोलपता 
दोनों बढ़े हैं। अतएवं मानव की घन-लोलूपता को 
नियंत्रित और सुव्यवस्थित करने के लिए मार्ग खोज 
निकालना आवश्यक बन गया हैँ ताकि उसे जो अधिक 
भौतिक साधन-स्रोत और शक्ति उपलब्ध है उससे 
आज की तरह अधिकाधिक परस्परिक झणड़ों यानी 
विवादों एवम्‌ स्पर्धा को प्रश्नय न मिले, जो यदि रोके 
नहीं गये तो नि३चय ही आत्मघाती सिद्ध होनेवाले हैं। 
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संसार क्री इस स्पर्ता का नतीजा निकलता है युद्ध । इन 
लड़ाइयों की बारम्बारता और सघनता इस बात पर 
निर्भर करती है कि किसी प्रस्तुत वक्‍त में यह स्पर्धा 
किस हद तक नियंत्रित तथा किस अनपात में हैं। 
आर्थिक क्षेत्र से हम इस स्पर्धा को किस प्रकार कम और 
अन्ततोगत्वा समाप्त कर सकते हैं 


जब हम आर्थिक क्षेत्र में जो दन्द है उसका विश्लेषण 
करते हैं तब पाते है कि वैज्ञानिक प्रगति के साथ मानव' 
का परस्परावलुम्बन बढ़ गया हैँ। आथिक परस्परा- 
वलम्बन स्वयम्‌ कोई बुरी चीज नहीं है, किन्तु जब व्यक्ति 
की स्वतंत्रता और परस्परावलम्बन के बीच असन्तुलन 
हो तो उसका परिणाम निकलता हैं शोषण। प्रश्येक 
इकाई में अपने पर निर्भरता का परमावश्यक तत्व होना 
ही' चाहिए, ताकि वह अपनी स्वतंत्र भूमिका अदा कर 
सके, अन्यथा यदि एक इकाई दूसरी पर अत्यधिक 
रूप से निर्भर करती है, तो वैसी अवस्था में आश्रित 
रहनेवाली इकाई दूसरी इकाई के पक्ष में अपनी कुछ 
आजादी खो बैठती हैं। इस प्रकार परस्परावरुम्बन 
की पद्धति में अपने पर निर्भर रहना अहिसा मूलक 
समाज रचना का आधार है। 


. स्व-निर्भरता और परस्परावरूम्बन केवल तभी संतु- 
लित हो सकते हूँ जबकि स्व” अर्थात्‌ में' यानी व्यक्ति 
का परिवार के हम' अर्थात्‌ ग्राम, जिला, राज्य, देश तथा 
और भी व्यापक इकाई के साथ-एक इकाई की 
दूसरी इकाई पर निर्भरता की तरह-समुचित सन्तुरून 
स्थापित हो जाय। इस संतुलन के लिए कोई 
पद्धति: ढूंढ़ने हेतु हमें प्रकृति पर एक दृष्टि 
डालनी होगी। हम देखते हैं कि हमें हवा इतनी भरपूर 
मात्रा में उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यक- 
ताओं के मामले में आत्म-निर्भर है। उसे जब कभी 
और जहाँ-कहीं हवा की आवश्यकता है वह उसे समय 


.... तथा स्थान दोनों ही दृष्टियों से विनानतर रूप से प्राप्त है। 
.. हवा के लिए वह परस्परावलूम्बी नहीं है। जल के सम्बन्ध 
.... में उसकी आवशग्रकता हवा से बहुत कम हैं। इसके लिए 
आदमी अपेक्षाकृत काफी लम्बे समय तक प्रतीक्षा कर 


सकता हैं। अतएवं हम देखते हैं कि पानी हवा की 


. अपेक्षा कम विस्तृत यात्री व्यापक रूप में मिलता है। 


इन दोनों का फैलाव आदमी उन पर कितना निर्भर है, 


खादी ग्रामोद्योग : 





नंधम्बर १९६३ 


इसके प्रत्यक्ष अनुपात में हैं। आदमी को जिस सामग्री 
की जितनी अधिक और जितने कम विराम के साथ 
आवश्यकता होती है उसी हिसाब से उसकी प्राप्ति 
अधिक विस्तृत तथा स्वतंत्र होनी चाहिए। जब मांग और 


पूर्ति के मध्य स्ममनन्‍्जस्य के इस प्राकृतिक नियम का उल्हं- 


घन होता है, तो संघर्ष सामने आता है, खड़ा होता है। 


आज क्या हो रहा है ? उत्पादन तथा वितरण 
अधिकाधिक केन्द्रित होते जा रहे हैँ और दूसरे का गला 
काटनेवाली स्पर्धा परस्परावलूम्बन का स्थान ले रही 


श्र 


हैं, जोकि एक ऐसी दौड़ हैं जिसमें सर्वनाश का खतरा 


हैं। क्या हम किसी ऐसी पद्धति का विकास कर सकते 
हैँ जिसमें सम्यता उस विधि के अनुसार चल सके जो. 
प्रकृति में मौजूद दीखती है । मानव को जिस चीज पर. 
जितना ज्यादा निर्भर रहना पड़े उसकी उपलब्धि तथा 
उत्पादन उतना ही विस्तृत यानी फैला हुआ - एक मात 


साथ, * 


में व्यापक तथा विकेन्द्रित-होना चाहिए; और इसके 


विपरीत जिस वस्तु के लिए व्यक्ति अथवा समाज को _ 


जितना कम आश्रित रहना पड़े, उसका उतना ही अधिक 


केन्द्रीयक रण हो सकता है । गांधीजी ने इसे स्वावलम्बन' 


का नियम कहा था। इसे वे अहिसक अ्थ-व्यवस्था का 


आधार मानते थे। .. 


उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के लिए उन्होंने उक्त 


आधार पर काम किया। वे चाहते थे कि गाँवों को उन 
वस्तुओं के मामले में स्वावलम्बी होना चाहिए जिनकी 


उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता हो। स्वावलम्बन की परि 
सीमा वस्तु-वस्तु के मामले में भिन्न होगी। एक चीज 


के मामले में स्वावलम्बन का क्षेत्र स्वयम परिवार हो 
सकता है तो दूसरी वस्तु के सम्बन्ध में समग्र गाँव आर्थिक 
स्वावलम्बन के. लिए आयोजन कर सकता है। इसी 
प्रकार किसी तीसरी चीज के बारे में कई गाँव मिल कर 
स्वावरूम्बन के लिए प्रयास कर सकते हैं तो चौथी के 
लिए आयोजन इकाई और भी बड़ी हो सकती है। 


किसी वस्तु यानी सामग्री के लिए आदमी को जितना ही... 
कम निर्भर रहना पड़े उस सम्बन्ध में स्वावलूम्बन प्राप्त _ 
करने हेतु आयोजन क्षेत्र उतना ही विस्तुत हो सकता है। 
प्रत्येक अवस्था में उत्पादन स्थानीय (स्थानीय शब्द 
सापेक्षिक है) उपभोग के लिए हो, स्पर्धा हेतु नहीं। . 


इन्दोर : ४ जुलाई १९६३ ह 


|| रु 





उगैस्ना की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खादी तथा ग्रामोद्योग . 


वेदनभट्ल सीतारामय्या 


के 
उड़ीसा गरीब है, न सिर्फ औद्योगिक विकास में पिछड़े होने के कारण बल्कि अपनी बृहत आदिवासी आबादी और इस 
तथ्य के कारण भी कि वहाँ लगातार सूखा पड़ता रहता है तथा बाढ़ आती रहती है। पंचायत समितियों और आम 
इकाइयों के जरिये जन सहयोग के आधार पर कृषि के सघनीकरण और झमोद्योगें तथः पशु-पालन के विकास से 


भामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने में मदर मिलनी चाहिए । 


भा के राज्यों में उड़ीसा सबसे गरीव है। सन्‌ 

१९६१ की जनगणना के आधार पर इसकी आबादी 
१,७५,६०,००० थी। सन्‌ १९५१ की जनगणना के 
अनुसार इसकी आबादी १,४६,४६,००० थी। यह सिर्फ 
औद्योगिक विकास में पीछे रहने के कारण ही पिछड़ा 
हुआ नहीं है बल्कि निम्न कृषि उत्पादन, बृहत आदिवासी 
आबादी-जोकि कुछ आबादी की करीब दो-पंचमांश 
हु-और लगातार सूखा और बाढ़ से पीडित होने के 
कारण भी। उड़ीसा की गरीबी ने गांधीजी का ध्यान 
आकषित किया और उन्होंने राज्य पर विशेष ध्यान 
दिया तथा वहाँ के गरीबों की मदद करने हेतु रचनात्मक 
कार्यक्रम चलाने के लिए काफी रूंख्या में कार्यकर्त्ताओं 
को भेजा। उन्होंने स्वयं १९३४ में उड़ीसा के कई 
भागों की पद-यात्रा की तथा ग्रामीणों की गरीबी का 
अनुभव किया। तत्परचात्‌ उन्होंने कौग्रेस के कार्यकर्त्ताओं 
से लोगों की गरीबी दूर करने के लिए वहा खादी और 
अन्य रचनात्मक कार्य आरम्म करने के लिए कहा। 
उन्होंने कहा था: 


“आप मेरे साथ उड़ीसा में पुरी चलिए, जोकि तीर्थ 
स्थान है, जहा आरोग्याश्रम है, जहाँ कि सैनिक रहते 
हैँ और जहाँ गर्मियों में राज्यपाल का शिविर होता है । 
पुरी से दस मील की त्रिज्या में आपको नरकंकाल दिखाई 
देंगे। इन्हीं हाथों से मैंने उनसे चन्दा इकट्ठा किया है, 
जोकि उन्होंने अपने चिथड़े वस्त्रों की गांठों को खोल-खोल 
कर दिया। आप उनसे आधुनिक प्रगति की वात करें, 


भगवान का नाम ले कर उनका निरादर करें, पर सब 
बेकार। अगर हम उनसे भगवान की बात करें तो वे 
आपको तथा मझे अपना मित्र कहेंगे। अगर वे किसी 
भगवान को जानते हैं तो वह है भय, प्रतिहिसा और 
निरंकश का भगवान । वे यह नहीं जानते कि प्रेम क्‍या 
हैं! आप उनके लिए क्‍या कर सकते हैं ? उड़ीसा की 
गरीब बहनों के पास साडिसो नहीं हैं, वे चिथड़ों में 
लिपटी हैं, फिर भी उनमें थोड़ी शर्म है. जबकि हमने तो 
विल्कल खो दी है । हम वस्त्र पहने होते हुए भी निर्वस्त्र 
हैं जबकि वे निव॑स्त्र होते हुए भी वस्त्र से सुसज्जित 
हैं । यही कारण है कि मे जगह-जगह घमता रहता हूँ । 


आथिक उन्नति के लिए 


तब से तीस वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच देझ में बृहत 
परिवर्तेत-राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक-हुए हूँ 
जिज्गषमें सर्वप्रमुख यह है कि देश विदेशी दासता से मुक्त 
हो पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता 
के आवश्यक स्वाभाविक परिणामस्वरूप लोगों के जीवन 
में सामाजिक और आशिक क्रांति लाने के लिए पंच वर्षीय 
योजनाओं के रूप में बृहत कार्यक्रम बना तथा कार्यान्वित 
कर रहा है। अन्यथा स्वतंत्रता लोगों के लिए खोखली 
वस्तु ही रह जाती । इस*प्रयास में उड़ीसा को भी अपना 
हिस्सा मिला, राज्य की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए 


बृहत विकास कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वय 


दोनों में ही। जल-विद्यत परियोजनाओं तथा इस्पात 
संयंत्रों के निर्माण, छोटी-बड़ी नहरें बना कर तथा अन्य 
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. सिचाई कार्य के जरिये क्रषि में सुधार करने, निरक्षरता 
दूर करने तथा छोगों को उच्च शिक्षा देने, उनका 
स्वास्थ्य सुधारने हेतु किये गये विभिन्न उपायों तथा 
अधिकाधिक सामाजिक सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करने 
हेतु करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। 


इस बृहत विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप चन्‍्द शहरी 
और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक और 
आर्थिक अवस्था में कुछ सुधार हुआ है । परन्तु जनता में, 
विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी ने इतनी गहरी जड़े 
जमा ली हैं कि जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे यह दर्शाते 
हैं कि समस्‍्यां को सिर्फ छआ भर जा सका है और अभी 
जितना करना बाकी है वह इतना बड़ा हैं कि जितना 
काम हुआ हैं वह राज्य की सम्पूर्ण अथ-व्यवस्था की 
पृष्ठभूमि में बहुत कम रूगता हैं। सन्‌ १९६० में प्रकाशित 
राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण विवरण में इस अवस्था को 
विशेष रूप से दर्शाया गया हैं। इस सर्वेक्षण विवरण के 
अनुसार ९५.९ प्रति शत आबादी गाँवों में रहती 
है और यह प्रातिशत्य उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ कर 
भारत में सर्वाधिक है । इस आबादी में से ८२.९ प्रति शत 
कृषि तथा १५.४ प्रति शत गैर-खे तिहर कार्यों पर निर्भर 
करती है और १.७ प्रति शत के पास आय का कोई 
निश्चित स्रोत नहीं है। ग्रामीण परिवारों में से, मुख्यतः 
कृषि पर निरभेर करनेवाले २१.६ प्रति शत खेतिहर 
मजदूर हैं। कुल आबादी में कृषि परिवारों का प्रातिशत्य 
भारत के औसत से कहीं अधिक हैँ, यह ७८.३ है। 
यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था मख्यतः ग्रामीण 
ओर कृषिक हैं तथा राज्य अन्य राज्यों से औद्योगिक रूप 
में बहुत पिछड़ा हुआ हे। 
कृषकों की दुदंशा 
यद्यपि उड़ीसा की अर्थ-व्यवस्था क्रषि-प्रधान है, 
फिर भी कृषकों की अवस्था बिल्कुल संतोषजनक नहीं 
हैं । यद्यपि कूल जोते गये क्षेत्र में से ९४ प्रति शत स्वयं 
स्वामियों द्वारा जोता जाता है, एक कृषक परिवार 
. की खेती से औसत वाषिक आय सिर्फ २४२.१३ रुपये 


खादी ग्रामोद्योग : 





नवम्बर १९६३ 


है । इसके साथ सामान्यतया गेर-खेतिहर कार्यो से तथा. 

बलों का गैर-खेतिहर कामों में इस्तेमाल कर कुछ पूर 
आय हो जाती है-वापिक औसत १६७.१९५ रुपये। खेती 
से कम आय होने का कारण यह हैं कि जमीन की पैदावार 
कम हैं तथा खेतों का आकार भी बहुत छोटा है। दस एकड़ क्‍ 
से कम खेत रखनेवाले भस्वामी परिवारों का प्रातिशत 
६१.४ हैं तथा ४८.८ प्रति शत के पास पौच-पौच एकड़ 
से कम भूमि हैं और ३० प्रति शत ग्रामीण परिवार भ्ूमि- 
हीन हैं । राज्य में धान की प्रति एकड़ औसत उपज सिर्फ. 
९.७५ मन हूँ । दोहरी फसलवाली जमीन बहुत कम. 
है और सर्वेक्षण विवरण के अनुसार इसका औसत राज. 
के कुल जुते क्षेत्र का ५.४९ प्रति शत होता है। कठक, . 
गंजाम, पुरी और फूलबानी जिलों को छोड़ कर अब 


जिलों में दोहरी फसल का क्षेत्र कल जुते क्षेत्र का तीन 
प्रति शत से अधिक नहीं हे । द 


कृषि सजद्री 


बहुत-से किसान परिवारों के पास कोई सहायक 
धंधा नहीं है। यद्यपि राज्य में उन कृषक परिवारों की . 
औसत संख्या जिनके पास सहायक धंधा नहीं है, ५०९ 
प्रति शत है, कालछाहांडी और बोलांगीर जैसे पिछड़े 
जिलों में तो ऐसे फरिवारों का प्रातिशत्य क्रमशः छई _ 
और ८३ तक है। ये सहायक धंधे अधिकांशतः, दूसरों 
के खेतों में मजदूरी करना, गैर-खेतिहर कार्यों में मजदूरी 
करना, कृषि के अलावा अन्य उत्पादन करना, छोटे-मोटे 
व्यापार और सेवाएँ हैं । किन्तु सेवाओं और गैर-खेतिहर 
मजदूरी, व्यापार तथा कृषि के अलावा अन्य उत्पादों 
में लूगे लोगों का प्रातिशत्य सिर्फ १६ है और ३३ प्रति 
दत सहायक धंधे के रूप में सिर्फ कृषि-मजदूरी करते हैँ। 


ग्रामीण परिवारों में खेतिहर मजदूरों की अवस्था _ 


बहुत खराब है। उनमें भीषण बेकारी है। खेतिहर 
मजदूरों में ८९.६३ प्रति शत पुरुष और १०.३७ प्रति. 
शत महिलाएँ हैं। वे कृषि मौसम में काम पाते है और 
बाकी दिनों बेकार बैठे रहते हैं। .वर्ष में बेकारी के औसत _ 
दिन १२७.१४ होते हैं। लेकिन कोरापुट और अब 
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परिगणित क्षेत्रों में यह वर्ष में १८५ से १९० तक 
भी होता है। तिहत्तर प्रति शत श्रसिक केवल आक- 
स्मिक श्रमिक हैं। पुरुषों को प्रति आठ घंटे काम की 
मजदूरी शहरी और अर्-दहरी क्षेत्रों में २ रुपये तथा 
भीतरी परिगणितत क्षेत्रों में ३० से ५० नये पैसे मिलती 
हैं। महिलाओं के लिए यह दर क्रमश:%७५ नये पैसे 
और २५ से ३७ नये पैसे है। मजदूरी की दर के अलावा, 
सालों भर काम की अनिश्चितता और अनुपलब्धि के 
कारण वर्ष में काफी दिन बेकारी रहती है जिससे उनकी 
आथ्िक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और उनमें से 
बहुतों को अमानुषिक स्थिति में रहना पड़ता है। 
अड़तीस प्रति शत कृषि श्रमिकों को साल में २१० दिन 
से कम काम मिलता है। एक कृषक श्रमिक की औसत 
वाषिक आय १५० रुपये है; कटक जिले में अधिक- 
तम आय होती है २६७.४२ रुपये, फूलबानी और 
मयूरभंज जिलों में न्यूवतम क्रमशः १०३.८ रुपये तथा 
१००.५४ रुपय। 
अन्तनिरभर विभाग 

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की मुख्य आय गैर 
खेतिहर धंधों से है उनका प्रातिशत्य कूल ग्रामीण 
परिवारों का १५.४ है । उनमें से जो मुख्यतः गैर खेतिहर 
मजदूरी, व्यापार, खेती के अलावा अन्य उत्पादन और 
सेवाओं पर, जिनमें धंधे भी शामिल हैं, निर्भर करते 
हैं, उनका प्रातिशत्य क्रश: २.३, १.७, ६ और ५.४ है। 
गेर खेतिहर परिवारों में ४६.४ प्रति शत के पास कोई 
प्रक धंधा नहीं है । इस सम्बन्ध में उनकी स्थिति कृषि 
पर निर्भर करनेवाले परिवारों से थोड़ी अच्छी है। 
इन गैर खेतिहर परिवारों की आ्थिक स्थिति, कृषि 
विभाग के जिन लोगों की अवस्था गिर चुकी हैँ उनकी 
आशिक स्थिति से मिली हुई है, क्योंकि पहले विभाग के 
४७ प्रति शत परिवारों के पास गर खेतिहर कार्यों से 
होनेवाली आय में पूरक आय जोड़ने के लिए सिर्फ खेती 
और खेतिहर-मजदूरी ही सहायक धंधे हैं और सिर्फ 
७ प्रति शत के पास ही व्यापार सेवाएँ और खेती के 


७] 


अन्य उत्पादक कार्य सहायक धंधे के रूप में हें। इससे 


पुनः यह सिद्ध होता हैँ कि ग्रामीण क्षेत्रों का तथाकथित 
गेर खेतिहर विभाग खेतिहर विभाग का ही अंग हू और 
अपनी जीविका के लिए मुख्यत: इसी पर निर्भर हैं। 


कारोगरों को आय 

गेर खेतिहर विभाग में खेती के अलावा अन्य उत्पादनों 
में लगे परिवारों की संख्या कल परिवारों का ४० प्रति 
इत है, इसमें ग्रामोद्योगों में लगे कारीगर और कार्यकर्ता 
आते हैं। उनकी अवस्था सेवाओं व्यापार और धंधे 
जैसे गैर खेतिहर अर्थ-व्यवस्था के अन्य विभागों में लगे 
कार्य कर्त्ताओं और कारीगरों से कोई अच्छी नहीं है, बल्कि 
बुरी ही है। विभिन्न कार्यों में लगे ग्रमीण कारीगरों 
औरू कार्यकर्ताओं, जोकि आर्थिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत 
आये हैँ, की औसत वाधिक आय नीचे तालिका १ में 
दी गयी हैं: 









तालिका १ 
औसत वापिक आय 
(रुपये ) 

राज ३३५१.०० 
मछुए २४६.०२ 
सुनार १,४२५.९४ 
लोहार ११९.७९ 
क्‌म्हार १६७.८० 
बढ़ई. १७५.०७ 
बुनकर १९७.०९ 
बांस और बेंत कारीगर १७५.४२ 
मिठाईवाले १९५.०२ 
तेली १३२.५० 
दर्जी ४६८.६ ७ 
बेलमेटल' कारीगर १८६.३ 
पत्थर का काम करनेवाले २३८.८८ 
चमडे का काम करनेवाले १७०.७९ 
रस्सी बनानेवाले ३०.३२ 
चुना बनानेवाले ५५३.२५ 
सींग का काम करनेवाले ५४.९४ 
साइकिल मरम्मत करनेवाले ५५०.०० 
अन्य २८२.१७ 
औसत २३१ 







































१८० खादी प्र/मोद्योग 

व्यापारियों की औसत वायिक आय २३७३९..४८ रुपग्रे 
है, जिसमें सबसे कम बांस और बंत व्यापारियों को 
७७.६६ रुपये है तथा सबसे अधिक ओऔपधि विक्रेताओं 
की ७५० रुपये। तिजी सेवा करनवाला का छाड़ कर 
बाकी सेवाओं में छगे लोगों की अवस्था कारीगरों और 
औद्योगिक कमियों से अच्छी है। घरेंल सेवाओं में लगे 
लोगों को छोड़ कर अन्य सेबकों की आय ४५० रुपये 
से २,१९२ रुपये के बीच है और घरेल सेवाओं मे रूम 
लोगों की औसत वाधिक आय २०२ रुपये हैँ। ग्रामीण 
क्षेत्रों में परिवहन कर्मियों की आ्थिक अवस्था, मौटर- 
लारीवालों को छोड़ कर, कुम्हारों और लोहारों जैसे 
परम्परागत ग्रामीण कारीगरों जैसी है, क्योंकि उत्तकी 
औसत वाधिक आय १७० रुपये से अधिक नहीं होती । 
हज्जाम, धोबी और ग्रामीण पुजारियों जैसे लोगों के 
परम्परागत धंश्रें पर निर्भर करनेबालों की अवस्था 
ग्रमीण कारीगरों और औद्योगिक कमियों से किसी भी 
हालत में अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी वापिक औसत 
आय शायद ही २०० रुपग्रे से अधिक होती हैं । 

यदि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की उपर्यृक्त आर्थिक 
अवस्था की तुलना राज्य के शहरी क्षेत्रों के लोगों की 
आर्थिक अवस्था से की जाय तो उड़ीसा जैसे राज्य में भी 
जहाँ कि अन्य राज्यों के शहरों और गाँवों से तुलना 
करने लायक शायद ही कोई शहर या गाँव हो, बड़ा 
अन्तर दिखाई देगा, जैसा कि नीचे तालिका २ में 
दिखाया गया हें: 


। 


तालिका २ 





. बाषिक आय क्रम 





दहरी परिवारों ग्रामीण परिवारों 

(रुपये). काप्रातिशत्य. का प्रातिशत्य 
श्से५ष०० .. ३५... ७५.७ 
५०१ से १,००० ३३.२ १८.२ 

१,००१ और ऊपर ३१.८ हर 





. ग्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त चित्र से यह स्पष्ट हो जायेगा 
कि खेती में सहायता देनेवाले खेतिहर मजदूर वर्ग, 





: मधम्बर १९६३ 


ग्रामीण कारीगरों और औद्योगिक कर्मियों, जोकि गौक 
बालों की आवब्यक जरूरतों की पूरतति करते हैं, पर. 
राज्य की ग्रामीण अरथ-व्यवस्था में सुधार छाने के लिए 
बनायी जा रही किसी भी योजना में सर्वाधिक ध्यान 
दिया ही जाना चाहिए। कुछ खेतिहर मजदूर गैर 
खेतिहर मौसम में रोजगारी के लिए शहरों और औद्योगिक 
क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्‍योंकि गोव में काम के बहुत कम 
अवसर प्राप्य हैं। परन्तु ऐसे छोगों की संख्या बहुत कम 
है। यह इस कारण कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्र बहुत. 
सीमित हैं और इन सीमित क्षेत्रों में भी उन्हें पड़ोती ' 
राज्यों से आ रहे श्रमिकों की प्रतियोगिता का सामना 
करना पडता हैँ। यदि गाँव में काम उपलब्ध हो तो 
खेतिहर मजदूर उसे ही पसन्द्र करता है, क्योंकि सब 
कुछ उसका जाना-पहचाना रहता हैं; परन्तु गाव में 
साल भर काम उपलब्ध नहीं होता, भछे ही वह कृषि 
विभाग हो अथवा गैर खेतिहर । 


आदिवासी क्षेत्र 


परिगणित क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासियों की 
अवस्था तो अभी भी दयनीय है, सिर्फ इसलिए नहीं कि 
उनके आस-पास आर्थिक स्रोतों की कमी है (उन क्षेत्रों 
को छोड़ कर जिनके निकट खान हैं, अथवा जहाँ कोई 
बड़ी परियोजना शुरू की गयी है ), बल्कि चन्द सामाजिक 
जैविक कारणों से भी । वे राज्य के अन्य श्रमिकों अथवा. 
खेतिहर वर्गों से अधिक घरेलू हैं अर्थात्‌ अपना गाव 
छोड़ कहीं जाना नहीं चाहते। फिर, उनके काम करने 
का ढँग भी धीमा है तथा जीवन सहज है और मामूली 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर भी वे संतुष्ट हो गाते 
है। यह सम्भवतः बाहरी तथा उसके तेजी से बढ़ रहे 
जीवन-स्तर से अधिक समय तक अलग रहने के परिणाम 
स्वरूप ही है। यह बाहरी धनी, चालाक और साधन 
सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा लगातार उनके श्रम और उनके 
क्षेत्र के आ्थिक स्रोतों का शोषण किये जाने की वजह से 
भी है। इधर संचार-विकास, धीमे-धीमे शिक्षा का श्रचार 
तथा कूछ आदिवासी क्षेत्रों में चल रही बड़ी परियोजनाओं 




















उड़ोसा की प्रामीण अर्थ-ध्यचस्था और खादो तथा पग्रामोद्योग १८१ 


में काम कर रहे दक्ष और साथन-सम्पन्न व्यक्तियों के 
सम्पक में आने से उनके दिमाग में आकांक्षा और साहस 
की बातें भरी जा रही हैं। आदिवासियों के सम्बन्ध 
में असल समस्या है, उन्हें अधिक सक्रिय, महत्वाकांश्ी 
और तत्पर वनाना। उनमें दो बुराइब्ौ-सामाजिक तथा 
आश्थिक-हैं जिनसे वे पीड़ित हैं: मदिरापानी तथा व्यापा- 
रियों द्वारा शोषण | कुछ क्षेत्रों में मदिरा तो एक प्रकार का 
भोजन हैं; पर्याप्त मात्रा में अनाज और दाल न मिलने के 
कारण उनका विकल्प है और कुछ लोगों के छिए विला- 
सिता की सामग्री है ! इस समस्या को हल करने का एक 
ही रास्ता हे, इसका विकल्प पान नीरा, चाय, काफी 
आदि के रूप में उपलब्ध करना तथा अनाज और दारू 
की खेती में सुधार करना ताकि पर्याप्त मात्रा में उनका 
उत्पादन सम्भव हो सके । सच तो यह हैं कि गंजाम जिले 
के रनगिरी क्षेत्र में ताड़ गुड़ योजना के आरम्भ किये 
जाने पर यह पाया गया कि वहाँ के आदिवासियों 
ने ताड़ी तथा अन्य मदिरा पान छोड़ना शुरू कर दिया 
हैं तथा नीरा उन्हें अच्छी लगने लगी है । 


सहकार आन्दोलन 


सहकार आन्दोलन को, ऋण और बिक्री दोनों ही 
विभागों में, आदिवासी क्षेत्र में अधिक विस्तृत रूप में 
तथा तेजी से, कुछ माली जोखम उठा कर भी बढ़ाना 
चाहिए ताकि साधन-सम्पन्न और चाछाक व्यापारी वर्ग 
के हाथों उनके आथिक स्रोतों का जो लगातार झोपण 
हो रहा है, वह रोका जा सके। आदिवासी क्षेत्रों में 
प्रचलित प्राचीन अवस्था के अनुकूल बनाने हेतु सहकारी 
समितियों को आर्थिक सहायता देने के नियम में परिवर्तन 
करने होंगे, भले ही इस कारण बैंकिंग के स्थापित मानक 
से जिसे आथिक सहायता देनेवाली सहकारी समितियां 
अपनाती हैं, कुछ हटना ही क्‍यों न पड़े। यह उस वक्‍त 
तक करना होगा जब तक कि आदिवासी लोगों की 
आथिक अवस्था राज्य के अन्य क्षेत्रों के लोगों के समान 
नहीं हो जाती । 
खेतिहर मजदूरों की आर्थिक अवस्था की तुलना में 





कम्हारों, लोहारों, तेलियों, चनकरो आदि जैसे परम्परा- 
गत ग्रामीण कारीगरों और कओद्योगिक करमियों. जोकि 
कभी ग्राम्य जीवन और अर्थ-व्यवस्था को रोड थे, की 
अवस्था कोई अच्छी नहीं हैं। उनकी वापिक औसत 
आय शायद ही २०० रुपये से अधिक हो पाती है 

यह उत्पादन के लिए उन्नत सरजाम ने होने, पर्याप्त 
संचालन पूंजी तथा भांडार और बिक्री सुविधाओं की 
कमी करे कारण हैँ ।.उनके पास कोई नामी औद्योगिक 


संस्थान नहीं हैं। वे पारिवारिक संस्थान की तरह काम 


करते हैं, परिवार के दो अबवा तीन सदस्य किसी उद्योग 
की विभिन्न प्रक्रियाओं में छगे रहते है और उनका 
पारिश्रमिक उनके द्वारा तैयार चीज की बिक्री कीमत में 
दामिल रहता हैं, उसके लिए उन्हें अलग से पैसे नहीं 
मिलते। उन्हें सतत संगठित विभाग से प्रतियोगिता करनी 
पड़ रही है। 


ग्रामोद्योगों का स्थान 

राज्य की ग्रामीण अथ॑ं-व्यवस्था में खेतिहर-मजदूरों 
और ग्रामीण कारीगरों का स्थान सबसे नीचा हैं। 
खादी और ग्रामोद्योग कार्यत्रम नें ग्रामीण क्षेत्रों के इन 
दो वर्गों की आर्थिक अवस्था सुधारने में क्रितनी मदद 
दी हैं तथा भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए, ये सचमुच 
महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन पर राज्य के समाज सेवियों का 
ध्यान केन्द्रित है । गौवों की वर्तमान अवस्था पर सोदेद्य, 
तटस्थ और वस्तुपरक दृष्टि से विचार करने पर खादी 
और ग्रामोद्योग कार्यक्रम का कार्यान्वय पूर्णतः न्यायोचित 
सिद्ध होता है। इस कार्यक्रम के अनेक आलछोचक कोई 
दूसरा वैसा अधिक आय करानेवाला कार्यक्रम नहीं 
सुझा पाते जोकि ग्रामीण क्षेत्रों की इस बहत खेतिहर 
मजदूर आवादी और कारीगर वर्ग को अपने में लगा सके । 
यह सही है कि चन्द ग्राम्मोद्योगों में इस्तेमाल किये जा रहे 
सरंजामों तथा प्रक्रियाओं में तकनीकल सुधार करना 
आवश्यक है और उत्पादन सुधारने के लिए जहा गक्ति 
उपलब्ध है वहां, कछ प्रक्रियाओं में गक्ति का भी उपयोग 
किया जाय, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य की 
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- ग्रामीण आबादी की आर्थिक अवस्था सुधा रने में ग्रामोद्योग 
मदद नहीं करते। 

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन राज्य में जिन उद्योगों 
का विकास बार रहा है, उनका विश्लेषण करने से कार्यक्रम 
का प्रभाव सिद्ध हो जायेगा। उड़ीसा के १,६०५ 
गाँवों में खादी कार्य आरम्भ किया गया हैं और उनमें 
९,०७५ अम्बर सूतकार हैं। उनमें से अधिकांश रित्य 
दो-तीन घंटे कताई करते हैं और बाकी समय घरेलू 
काम में खर्च करते हैं। कुछ सूतकार नित्य पांच से 
सात घंटे भी कताई करते हैं। सन्‌ १९६२-६३ में 
उन्हें पारिश्रमिक स्वरूप ५,३९,८५५ रुपये दिये गये। 
बुनकरों में से १,५४० ने खादी बुनाई काम अपना लिया 
है और उन्हें पारिश्रमिक स्वरूप ५,०६,५०२ रुपये दिये 
गये। जिन गाँवों में खादी कार्यक्रम का प्रसार हुआ है, 
वहाँ इससे निश्चय ही गरीब परिवारों को लाभ पहुँचा 
है, क्योंकि इससे उनकी महिला सदस्यों को लाभदायक 
रोजगारी के अवसर प्राप्त हुए हैं। 


ग्रामीण कारीगरों और औद्योगिक कृमियों को, जिनमें 





खादी ग्रामोद्योग : 





नवम्बर १९६३ 


संगठन की कमी है तथा जिन्हें संचालन पंजी और बाजार 
सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं, कमीशन की योजनाओं के 
अन्तगंत ये चीजें प्रदान की जा रही हैं। इसमें योग 
समाज-से वियों, पर्याप्त निधि और बाजार सुविधाओं 
की कमी कार्यक्रम के तीत्र विस्तार में बाधक है, जिससे 
किसी भी उद्योग के सभी कारीगरों तक कार्यक्रम नहीं 
पहुँचाया जा सकता। नीचे तालिका ३ में यह प्रदर्शित 
हैं कि राज्य में कमीशन द्वारा चलाये जा रहे चन्द प्रमुख 
ग्रामोद्योगों से १९६२-६३ के दौरान कारीगरों को 
कितना लाभ पहुँचा हैं। 

मधमक्खी-पालन ने भी ३,४६१ मधपालकों को 
आंशिक समय का काम दिया, जिनके पास ७,०९८ 
मध-उपनिवेश थे और जिन्होंने सन्‌ १९६२-६३ में 
२, १०,५३३ रुपये कीमत का ८४,२२१ पौंड शहद 
निकाला । 
खेती के भार में कमी 

जो लोग यह सोचते हैं 


कि खादी-ग्रामोद्योग देश की 
अर्थ-व्यवस्था में वाधक है 


तथा इन उद्योगों को संगठित 





तालिका ३ 
सन्‌ १९६२-६३ में उड़ीसा में ग्रामोद्योगों की सफलता 
उद्योग कार्यकारी रोजगारी में छगे लोगों की संख्या 
समितियों. +++- _ कं अकस इंक अपर आ का ५ 
की संख्या आंशिक पूर्ण कालीन पारिश्रमिक(रुपये) .. 
ग्रामीण तेल ११२ « १,११६ ८३८ २३,४५,१०७ 
ग्रामीण चर्मोद्योग ३७ २० २० १0 न 
ग्रामीण रेशा 9 ५६ १०६ ३५,१५८ 
हाथ कागज २ कक १४ ४6९/८ 
 कम्हारी ३० १३४ २७० ८६,५०० 
ताड़ गुड़ ३७ २,०६३ ८२ २,९६,७६० 
. बढ़ईगीरी और छोहारी है २ गा ९३ ६३,११९ 
.. गुड़ खांडसारी १७ ८५० २,८७० ३,९७/५५४ 
धान हाथ कूटाई ९२ ५,०७६ २७७ २,९८,०६५ 
. अखादय तेल और साबून ८ १८ ५६ ५,६१३ 


आवाज अल अमर ललीकीकर नमी शी 
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उड़ीसा को ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और खादी तथा ग्रामोद्योग १८३ 


वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि उससे खेती पर बोझ 
और बढ़ जायगा, क्योंकि इन छोयगों को किसी संगठित 
उद्योग में नहीं लगाया जा सकता, कारण उनमें विभिष्ट 
प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इस कारण भी 
कि बड़ी पूंजी लगती है तथा चंद उद्योगौं को आरम्भ 
करते में विदेशी मुद्रा-विनिमय की भी आवश्यकता 
पड़ती हैं। इस प्रकार वे बेकार खेतिहर मजदूरों की 
संख्या में और भी वृद्धि करेंगे। लगातार काइतकारी 
विधि लाग्रू रहने और काश्तकारों द्वारा भूस्वामियों को 
दिये जानेवाले अनाज-हिस्से में कमी करने का प्रचार करने 
के बाद भी खेती पर जो बोझ है वह कम नहीं हो सका 
है । इसी से यह सिद्ध है कि गांवों में अपनी जीवका के 
साधन रूप खेती अपनाने में, इसमें जोखम होने तथा 
कम पैसा मिलने पर भी, किस कदर प्रतियोगिता है। 
यह इस कारण है कि गाँवों में अच्छे पारिश्रमिक वाली 
रोजगारी के अन्य अवसर बहुत सीमित हैं। यदि ग्रामों- 
दोगों में रोजगारी देने के वर्तमान पथ को प्रशस्त करने 
तथा उसमें अधिक पारिश्रमिक दिलाने का प्रयत्न करने 
के बदले उन्हें बन्द कर दिया जाता है तो स्थिति बहुत 
दयनीय हो जायगी। कृषि अर्थे-व्यवस्था पर तो अभी 
ही बहुत अधिक भार है, यह गैर खेतिहर विभाग से 
और लोगों को अपने में शरण नहीं दे सकती। इसके 
विपरीत, इसकी अवस्था सुधारने के लिए इसके बोझ 
को कुछ कम करना होगा। सन्‌ १९२१ से १९५१ के 
बीच प्रति व्यक्ति पीछे खेत का आकार ११० सेंट से 
कम हो कर ८३ सेंट हो गया है । 

चूंकि अब प्रशासन विकेन्द्रित कर दिया गया है, अतः 
राज्य सरकार को यह निर्देश देना चाहिए कि पंचायत 
समितियों को अपने क्षेत्र की पूर्ण और अद्ध बेकारी की 








समस्या पर अधिक ध्यान देना चाहि! तथा स्थानीय 
लोगों को काम देने के छिए योजना बनानी चाहिए। 
जब तक इस तरह का निर्देश राज्य सरकार द्वारा नहीं 
दिया जाता, पंचायत समितियां इस समस्या पर गम्भी- 
रतापू्रक ध्यान नहीं भी दे सकती हैं; इसके हल करने 
के लिए कदम उठाने की बात तो दूर रही । क्ृधि के सघनी- 
करण तथा ग्रामोद्योगों और प्रयपालन के विक्रास से 
समस्या हल करने में मदद मिलेगी. बदतें कि विके- 
न्द्रित प्रशासन दक्ताइवां उन्हें ग्रम्भीरतापूर्वक हाथ 
में ले और जन-आन्दोलन के रूप में संगठित करें। 


इस दिला में आरम्भ ग्राम दक्ताई क्षेत्रों में 
किया जा सकता हैं। ग्राम सहायकों को अपने-अपने 
क्षेत्रों में न सिर्फ कार्यक्रम के आरम्भ के समय, वल्कि 
समय समय पर समस्या की गम्भीरता के सम्बन्ध में भी 
जिसमें वे गाव की बेकारी का माहवार विवरण लिखें 
तथा क्षेत्र में आयात की जानेवाली उन वस्तुओं को भी 
दर्ज करें जिनका उत्पादन स्थानीय रूप में हो सकता हैं। 
निम्नतम स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष 
आंकड़े आदि उपस्थित कर उन्हें पूर्ण और अर्द्ध बेकारी 
की समस्या की गम्भीरता वबतायी जा सकती हैं। निस्सं- 
देह यह बहुत कठिन कार्य हैं परन्तु ग्रामीणों और उनके 
प्रतिनिधियों को गम्भीर चिन्तन करने की प्रेरणा 
देने के लिए इसे वहन करना ही होगा। निम्नतम स्तर 
पर जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के निकट सहयोग 
और समन्वय के जरिये ही ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हृद 
तक पूर्ण और अद्धं बेकारी की समस्या को हल किया 
जा सकता है । 


सुवनेखर : ९१ अगस्त १९६३ । 
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तृतीय पंच वर्षीय योजना में रेशम खादी उद्योग 


सत्य रंजन सेन 


4 


रेशम खादी के चतुर्दिक विकास कार्यक्रम के अंग स्वरूप रेशम कीट-पालन पर जिससे कि रेशम 
खादी की लागत कम करने में सहायता मिलेगी, गम्मीरतापूर्वक ध्यान डिये जाने की आवश्यकता है। 


रेशम खादी उद्योग की व्यवहारत: अपनी कोई 

अलग हस्ती नहीं है। चूंकि अम्बर खादी की तरह 
नयी तकनीक और तौर-तरीके के साथ यह कोई नया 
उद्योग नहीं है, इसे परम्परागत खादी उद्योग के अंग 
स्वरूप शामिल किया जाता है। इसलिए पहले अखिल 
भारत खादी और पग्रामोद्योग मण्डल ने तथा बाद में 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने रेशम खादी उद्योग 
के विकास को परम्परागत सूती खादी उद्योग के विकास 
कार्यक्रम का एक अंग समझा । स्वतंत्रता-प्राप्ति से 
पूब के दिनों में जो संस्थाएँ रेशम कार्य कर रही अथीं 
उन्होंने अब फिर से नये उत्साह और नयी संस्थाओं 
के साथ काम हाथ में लिया; सहकारी समितियाँ तथा 
चेरीटेबल सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत समितियाँ।, 
दोनों प्रकार की संस्थाएँ बनीं। खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन ने इन्हें प्रमाणित कर वित्त प्रदान किया। 
किन्हीं मामलों में राज्य सरकारों ने भी इन्हें वित्तीय 
सहायता प्रदान की। इन संस्थाओं ने रेशम खादी 
उत्पादन और विक्रय कार्य प्रारम्भ किया। अन्य राज्यों 
की अपेक्षा जहँँ। रेशम कीट-पालन होता है, पश्चिम 
बंगाल और बिहार में संगठन की जड़ें अधिक मजबूती 
के साथ ज्मीं। 


.. मल्यांकन समिति का मत 


.. जैसा कि खादी उद्योग विकास का सभी प्रकार से 
... मूल्यांकन करने और सही मार्ग पर उसका विस्तार 
. करने के लिए तौर-तरीके तथा साधनों का सुझाव देने 

.. हैतु भारत सरकार द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के 


अन्त में नियक्‍त खादी मूल्यांकन समिति ने बताया था, कह 


विकास एकांगी था। रेशम खादी के सम्बन्ध में समिति 
के जो पर्यवेक्षण व सुझाव थे, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं: 


“कच्ची सामग्री की उपलब्धि तथा हाथ करपों पर 


उत्पादित वस्त्र की मात्रा के समक्ष खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन के अस्तर्गत रेशम खादी उत्पादन का परिमाण 
नगण्य हे। यद्यपि भुतपूर्व मण्डल की रेशम समिति ने 
योजित आधार पर उत्पादन-विशेष कर एण्डी और 
गर शहतूती रेशम खादी उत्पादन-का विस्तार करने की 
सिफारिश की थी तथापि, विस्तार, विकास और अनु- 


संधान के लिए कोई योजना नहीं बनायी अथवा कार्यान्वित 


की गयी। रेशम खादी उद्योग को सुनियोजित आधार 
पर विकसित करना अभी बाकी हैं। 

४... कोया-पालन के बाद की सभी स्थितियों 
बड़ी अच्छी तरह कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आती 


हैं। इस उद्योग का विकास सहकारी आधार पर किया. 


जाना चाहिए, जिसके लिए पर्याप्त गुंजाइश हूँ; और 
खादी कार्यकर्त्ताओं को यह काम उद्योग के इस विकेद्धित 
विभाग में शोषण की सघनता को देखते हुए बड़ी निष्ठा 
और तात्कालिकता की भावना के साथ करना चाहिए। 
“एक ओर कच्चे रेशम की हाथ से लपेटाई करते 
के काम में छगे कारीगरों के हितों की रक्षा करने और 
लपेटकों के लिए न्यूनतम स्तरीय मूल्य सुनिश्चित करते. 


तथा दूसरी तरफ विशुद्ध रेशमी व रेशम की छीजन के _ 


वस्त्रों का उत्पादन विकसित एवम्‌ विस्तृत करनें के लिए 
हमारी राय यह है कि विशुद्ध रेशमी और रेशमी छीजन 
के सूत तथा बस्त्र के उत्पादन एवम्‌ विस्तार को मिला 
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कर एक कर देना चाहिए; और इस काम को करने 
का भार एक ही अभिकरण को सौंपा जाना चाहिए । 
हमारा यह भी मत है कि यह काम खादी और ग्रामोद्योग 
कमीशन को सौंपा जाना चाहिए तथा वह इस उद्योग 
का सुनियोजित एवम्‌ तीव्र विकास करने कै लिए कदम 
उठाये । 


_ रेशम कताई और बुनाई के क्षेत्र में सघन रूप से 
अनुसंधान करने की आवश्यकता है।” 


उद्देश्य 
तृतीय पंच वर्षीय योजना बनाते वक्‍त ये पर्यवेक्षण 
और सिफारिशें ध्यान में रखी गयी थीं। तीसरी योजना 


के अन्तर्गत रेशम खादी उद्योग के लिए बने कार्यक्रम 
की विशिष्ट बातें इस प्रकार है: 


(१) योजना काल के आधार वर्ष का १६ लाख 
वर्ग मीटर वस्त्रोत्पादन का लक्ष्यांक अन्तिम वर्ष के लिए 
बढ़ा कर ३६ लाख वर्ग मीटर किया जाना चाहिए: 
(२) इस लक्ष्यांक की पूति के लिए उन सभी राज्यों में 
संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ रेशम कीट- 
पालन का काम होता हैं; (३) शहतूती तथा इतर 
शहतूती दोनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होना चाहिए; 
(४) देश के भीतर तथा विदेश्ञों में बाजार निर्मित 
करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए; (५) रद्दो 
यानी छीजन-उत्पादनों के उपयोग हेतु सघन प्रयत्न 
किये जाने चाहिए; (६) उत्पादन लागत कम करने 
की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए शहतूत के बगीचों 
सहित प्रायोगिक आधार पर मार्गदर्शी परियोजनाएँ 
प्रारम्भ की जानी चाहिए; (७) साधव-सरंजाम और 
उत्पादन तकनीक तथा कपड़े की डिजाइनों में सुधार 
करने के लिए अनुसंधान व प्रयोग किये जाने चाहिए; 
(८) उड़न ढर्की करघों, टेप-अप-मोशन तथा अभिनव 
कताई यंत्रों जैसे उच्चत उपकरण व सरंजाम अपनाये 
जांय; (९)कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए 
उद्योग के विभिन्न विभागों में लगीं सहकारी समितियों 
को सुसंयोजित ढंग से संगठित किया जाना चाहिए; 
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और (१०) विद्देशों में निर्यात करने के लिए शहतूतों 


तथा इतर शहनतूती दोनों ही प्रकार की रेशम खादी के 
उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। 


लागत में कमी 


रेशम खादी जो एक लम्बे समय से राजा-महाराजाओं 
का परिवान समझा जाता रहा हैं, अब देश तथा विदेशों 
में अधिकाब्िक लोकप्रिय होती जा रही है, और मध्य 
वर्गीय छोगों के घरों में एक उपभोग्य सामग्री के रूप में 
स्थान प्राप्त कर रही है । अतएव यह माना यानी स्वीकार 
किया जाता है कि रेशम खादी की कीमत यथा सम्भव 
कम की जाय ताकि उत्पादन कार्य में लगे कारीगरों का 
बिना शोपण किये वह मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं की 
पहुँच-पेसे की दृष्टि से-के अन्दर आ जाय। इसलिए 
तीसरी योजना में शामिल करने के लिए कार्यक्रम बनाते 
वक्‍त यद्यपि कमीशन ने यह महसूस किया कि १६ लाख 
वर्ग मीटर के उत्पादन को बढ़ा कर ३६ छाख वर्ग मीटर 
करने का छरूक्ष्यांक प्राप्त करना सम्भव होगा, तथापि 
उसने यह भी महसूस किया कि इस योजनावधि के छिए 
कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि उत्पादन कों अधिक 
बिक्री-योग्य बनाने के छिए लागत कम करना सम्भव 
बने एवम्‌ योजना-काल के अन्त तक लक्ष्यांक प्राप्त करने 
में सहायता मिल्रे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
लपेटाई और बुनाई तथा उप-उत्पादनों के उपयोग के 
लिए भी उच्चत उपकरणों का समावेश करने हेतु प्रावधान 
रखना पड़ा। 


रेशम कीट-पालन का विकास 

चूंकि गहतूृती रेशम कीट का भोजन शहतूत को 
पत्तियों का खर्चे रेशम म्ञादी की वनियादी कच्ची सामग्री 
कोयों की कछ छागत का करीब ६० प्रति झत दोता है, 
इसलिए यदि समग्र लागत खर्च में कमी करनी हो तो, 
दइहतूती पत्तियों का उत्पादन-खर्च कम करने के प्रयत्न 
किय्रें जाने चाहिए। वस्तुतः केन्द्रीय रेशम मण्डल उन 
शाज्य सरकारों की सहायता से यह काम कर रहा है 
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जहाँ रेशम कीट-पालन का काम होता हैं, किन्तु अभी 
तक कोई स्थल परिणाम सामने नहीं आगे है। इसका 
कारण यह हैं कि रेशम कीट-पालन के क्षेत्र में कोई 
उल्लेखनीय संगठन नहीं है, जो कि गम्भीरतापूर्वक विकास 
कार्य हाथ में छे सके। राज्य सरकारों के पास क्ृपकों 
को अच्छी कलमें, अण्ड सेवकों और औद्योगिक रंशम 
कोया-पालकों को रोगम॒कत स्तरण और बीज-कोये की 
पूति करने हेतु अपने पौध-घर हैं, परन्तु यहाँ भी संगठन 
की कमी है। 


जापान में 


अतएव' यदि रेशम खादी उद्योग के विकासाथ कोई 
चतुदिक कार्य का संगठन करना हो तो केन्द्रीय रेशम 
मण्डल की सहायता से यह काम खादी और पग्रामोद्योग 
कमीशन कर सकता है; क्योंकि वैसा करने के लिए 
उसके पास आवश्यक संगठन हैं। रेशम खादी के उत्पादन 
में छगीं प्रमाणित संस्थाएँ केवल कच्चे रेशम और रेशम 
खादी के उत्पादन में ही लगी हुई हैं। लपेटक और 
बनकर उनके अन्तर्गत संगठित किये गये हैँ; कच्चे रेशम 
यानी रेशम कोयों और अन्ततोगत्वा शहतूत की कृषि 
के लिए कच्ची सामग्री की पूति के लिए संगठन पर 
ध्यान नहीं दिया गया है। शहतूत उत्पादकों और 
कोया-पाकृकों का अपना कोई संगठन नहीं है, अतएव 
शहतूत की खेती में छागत ख् कम करने के लिए सुधार 
करने हेतु कोई संगठित प्रयास नहीं है। यह काम व्यक्तियों 
पर ही छुड़ा हुआ हैं और इसलिए कोई परिणाम हासिल 
नहीं हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अपनी 
प्रमाणित संस्थाओं के जरिये यह काम वस्तुत: शुरू-शुरू 
में एक मार्गदर्शी परियोजना के आधार पर अपने हाथ 
में ले सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 


. कमीशन की तृतीय योजना में शहतूती बगीचों के 
. लिए प्रावधान रखा गया है। 


इस सम्बन्ध मे जापानी रेशम कीट-पालन उद्योग में 


हे अपनाये गये संगठन. की विशिष्टताओं को नीचे प्रस्तुत 
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करना रूचिकर होगा।* 


“तकनीकों में सुधार करने तथा अन्वेषण के लिए 
बही कृषि और बन्य मंत्रालय के अन्तर्गत रेशम कीट-पाहन 
प्रयोग केन्द्र, जिला रेशम-कीट-पालन प्रयोग केन्द्र एवम 
रेशम लपेटक कारखानों की प्रयोगशालाएँ हैं। इ' 
संस्थाओं में प्राप्त परिणामों का विस्तार अथवा संकट 
कालीन उपायों का समावेश करने के लिए प्रत्येक जिहे . 
में रेशम-कीट-गालन की तकनीक में मार्गदर्शन देनेवाते 
अनेक केन्द्र हैं। रेशम-कीट-पालकों को निर्देश देने के हिए 
प्रत्येक शहर, कस्बे, गीव अथवा रेशम उद्योग सहकारी 
संघ में रेशम उद्योग-विधयक तकनीक-प्रचारक हैं। 


“इसके अतिरिका कौशेय-मारी निरीक्षण और 
गहतूृती कलमों के संरक्षणार्थ रेशम-कीट-विषयक 


नियंत्रक कार्यालय, कोया-परीक्षण और अवस्थापन केदू 


तथा रेशम उद्योग विधययक तकनीकों का प्रसारण करने 
के लिए रेशम-कीट-पालन-विपयक तकनीकज्ञों के लिए 
प्रशिक्षण विद्यालय हैं। जिला प्रशासन में कच्चा रेशम... 
विभाग इन सुविधाओं की व्यवस्था का काम करता है। 


“कच्चे रेशम के अवस्थापन के लिए योकोहामा और _ 
कोबे में कच्चा रेशम अवस्थापन केन्द्र हैं, जहा कच्चे 
रेशम का श्रेणी-विभाजन तथा अवस्थापित वजन परीक्षण 
होता है । रेशम-कोया-पालकों, रेशम-कोया-अण्डोत्पादकों, 
शहतूत कलम उत्पादकों, कच्चा रेशम लपेटकों, कच्चा 
रेशम दलालों तथा कच्चा रेशम निर्यातकों को उनके ६ 
स्वयम्‌ के व्यवसाय के विकासार्थ उनकी तत्सम्बन्धी सह | 
कारी समितियों अथवा संघों में संगठित किया जाताहै। .. 
उक्त सभी संस्थाओं और माध्यमों को उपयुक्त मार्गदर्शन 
तथा सहायता प्रदान करने के छिए सरकार ने कृषि और 
वन्य मंत्राछय के अन्तर्गत कच्चा रेशम विभाग खोल 
रखा हूँ। 


कलकत्ता : ९ अगस्त १५६१३ हैः 


# टी. योकोयामः सिन्‍्थेसाइज्ड साइन्स ऑफ सेरीकल्चर। ' 
सेण्ट्ल सिल्क बोर्ड; पृष्ठ : १० और ११। " 














रेशा उद्योग 


का विकास 


* संजावराव कृ. कल्छापर 


ग्राम रेशा उद्योग अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ हो, इसके लिए यद आवइयक है कि उद्योग 
मे व्यवह्त तकनीकों में सुधार करने और नयी-नयी वस्तुएँ तैयार करने का प्रशिक्षण देने तबा 
फिलहाल जो सामग्री बेकार जाती है उसका उपयोग करने के लिए उपाय काम में लाये जायें। 


आउइिकाल में जब आवागमन बड़ा कठिन था रेश्ा 

उत्पादन के लिए सभी प्रकार के देशी पौधों 
का उपयोग किया जाता था। उनके लिए बाजार 
भी जहाँ उत्पादन होता था उस गौव अथवा कुछ गाँवों 
के समूह तक ही सीमित था। स्थानीय आवश्यकताएँ 
पूरी करने पर जोर दिया जाता था और प्राय: सभी 
गाव अपनी आवश्यकता भर उत्पादन करते थे। जो कुछ 
वे स्थानीय रूप से पैदा करते उससे यदि कोई 
वस्तु नहीं बन पाती तो वे उसके बिना ही रहते। 


तेज और सस्ते आवागमन साधन उन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक काल में सम्भव हुए; और पंसार के 
अनेक भागों में विभिन्न प्रकार” के रेशे पैदा किये 
जाने लगे। बसे रेशों का विदेशी कारखानों को 
निर्यात किया जाने लगा जो पहले स्थानीय उपयोग 
तक ही सीमित थे। अनेक मामलों में कारखाने 
रेशों के मूल स्रोत के समीप स्थापित किये गये और 
जो काम पहले झोंपड़ियों में होता था उसका बहुत 
कुछ भाग दीर्थ स्तरीय कारखानों में होने लगा। 

इतना सब होते हुए भी कुटीर रेशा उद्योग 
विस्तृत नहीं हुआ था। अनेक यंत्रों ने, जो जन- 
शक्ति विस्थापन के लिए उत्तरदायी रहे हैं, भारतीय 
ग्राम रेशा उद्योग पर कोई विशेष असर नहीं डाला 
है। प्रथम इसलिए कि भारत में यंत्र मंहगे हैं। 
उन्हें चलाने के लिए ईंधन और विद्युत ऊर्जा भी 
मंहगे हैं। गाँवों में भयंकर वेकारी हं-खास करके 
उन वर्गों में जो इस उद्योग में छगे हैं, उदाहरणार्थ 





हरिजन, जोकि वेकल्पिक लाभदायक्त रोजगारी ढंंढ़ने 
में असमर्थ हैं। इस प्रकार, चूंकि श्रम सस्ता हैं 
इसलिए पूंजी निवेश और यंत्रों का समावेश करने 
से जो लाभ प्राप्त होते है, वे वैसे भो हो सकते 
हैं। ग्राम उद्योग के लिए दूसरा अन्तनिहित छाभ हैं 
कच्ची सामग्री की स्थानीय उपलब्धि तथा यातायात 


एवम्‌ अन्य अनेक व्यावसायिक व और और प्रकार की 


लागत में होनेवाले खर्च में कमी | 


तथापि, दिन प्रति दिन नयी-नयथी प्रक्रियाओं और 
मशीनों का प्रादुर्भाव हो रहा हैं। अतएत्र उद्योग अपना 
अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ हो, इसलिए यह आव- 
श्यक हैं कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तुरन्त कदम 
उठाये जायें : तकनीकों में सुधार; उन्नत उपकरणों 
का व्यवहार; नयेनये उत्पादन तेघार करने का 
प्रशिक्षण; रेशा उत्पादन के लिए उस सामग्री का 
पूरा उपयोग करना जो फिलहाल बेकार जाती है 
ताकि उद्योग के लिए कच्चे माल की अनवरत् पूर्ति 


. सुनिद्दिचत हो; कच्ची सामग्री के भाण्डरीकरण तथा 


संचालन पूजी के लिए ऋण; और उपयुक्त बिक्री 
व्यवस्था। रेशा उद्योग विकास के लिए कमीशन की 
योजनाएँ, जोकि कुछ «मामलों तक ही सीमित हैं. इन 
बातों से सम्बद्ध हैं; (अ) कारीगरों को अच्छे गुण-स्तर 
का अधिक उत्पादन करने में समर्थ बनाने ओर ज्यादा 
आय सुनिश्चित करने की दृष्टि से तकनीक में सुवार; 
(आ) नयी-नयी चीजें तैयार करने का प्रनिश्षण जैसे 
'कारखानों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं की एवज में 


नशीली मल मल 
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कृटीरोद्योगी चीजों की स्थापना; और (इ) गीब 
के अनेक कामों के लिए रेशा तैयार करने में उस 
सामग्री का उपयोग जो फिलहाल बेकार जाती हु । 
योजना बहुत कुछ रूप में रूई पेक करने के लिए 
बारदान उत्पादन से सम्बन्धित हैं। मैसूर में इस 
उद्योग का अच्छा जमाव है। उद्योग कुछ वर्ष पूर्व 
प्रारम्भ किया गया था। कताई और बुनाई पुराने 
ढरें के औजारों से हाथ से की जाती थी। अब 
अच्छे उपकरण तैयार किये गये हैँ और उन्हें लोक- 
प्रिय बनाना कमीशन के कायक्रम में आता हैं 


शुरू-शुरू में उद्योग का जमाव बीजापुर और हुबली 


जैसे कस्यों व शहरों में था। 


प्रगति 
मार्च १९६२ के अन्त तक योजना के अन्तर्गत 
६,९२४ उन्नत चरखे वितरित किये गये | सन्‌ १९६२- 
६३ के दौरान १,३१२ उन्नत चरखें और वितरित किये 
गये। आठ घण्टे के काम से एक महिला एक बच्चे की 
सहायता लेकर डेढ़-दो रुपये कमा लेती हैँ। महिलाएँ 
केवल कताई का काम ही करती हैं। बुनाई कार्य 
अधिकांशतः पुरुष करते हैं। वे प्रति दिन दो-ढ़ाई रुपये 
कमा लेते हैँ । अधिकांश रूप में यह आंशिक समय का 
काम हैं। महिलाओं के खाली समय का इसमें उपयोग 
होता है। लेकिन वेसे यह काम साल भर यानी वर्ष में 
२०० दिन से अधिक तक चलता है। कमीशन ग्रामीणों 
को अपने खाली समय का उपयोग करते हुए अपनी 
आवश्यकता की सभी वस्तुएं तैयार करने का प्रोत्साहन 

देता है। 

.. फिलहाल हुबली, बीजापुर और रायचूर उद्योग के 
प्रमुख केन्द्र हैं। मुश्किल से २० प्रति शत कर्मी पंजीकृत 
. संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, शेष ८०बप्रति शत अथवा उससे 
. भी अधिक कामगार 'साहुकारों' के अन्तर्गत काम करते 
.. हैं, जो कामगारों को कच्ची सामग्री देते हैं और उन्हें 
.. अनुबद्ध यानी तियत मजदूरी देकर तैयार माल ले लेते हैं। 


..._ वाषिक उत्पादन अकैले मैसूर राज्य में १,७०,००,००० 





: रुपये का होता है। इनमें से ४०,००,००० रुपये मजदूरी 





खादी प्रामोद्योग : 





नवम्बर १९६१३ 


के सम जा सकते है, जा कराब ८,००० महिलाओं: के 


तथा २,००० पुरुषों को मिलते हैं । 
रस्सी बनाना 


उत्पादन की द्प्टि »“ मे इसरा महत्वपूण काम हूं उत्तर द 


भारत का बान उत्पादन उद्योग। बान के लिए कच्ची 
सामग्री मूंन और भाभर अथवा सवई घास है। यह 
खास कर जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर 


प्रदेश, दिल्‍ली, मध्य प्रदेश और बिहार में मिलती है। । 

बान तैयार करने का पुराना तरीका हथेलियों से बट. 
देना अथवा एक अन्य अविकसित साधन से बट देता... 
है। कमीशन के कार्यक्रम में जापानी रस्सी बटाई यंत्र ., 


को लोकप्रिय बनाता शामिल है, जिसका धान-तृण पे 
रस्सी बद्कक के लिए जापान में सर्वत्र उपयोग होता है। 
मूंज औरसबर्ट घास से रस्सी बंटने के लिए यह उपकरण 
उपयक्त पाया गया हैं। इस कार्यक्रम में पंजाब' सबसे 
आगे हूं। माच १९६३ के अन्त तक गाँवों में ५,९९५ 
यंत्र वितरित किये जा चके थे। 

उक्त यंत्र या उपकरण चलाने में बहुत ही सरह 
हैं। एक आदमी दो से चार रुपये तक इस पर रस्सी 
बठाई का काम करके कमा सकता है। यह कमाई 






इस बात पर निर्भर करती हैं कि कामगार कितनो _ 


कुशल हैँ और वह कितने घण्टे काम करता हूँ। परि- 
वार के अन्य लोगों द्वारा भी इस काम में हाथ बदाने 
पर आमदनी पांच रुपये और किन्हीं मामलों में तो आठ 
रुपये दैनिक से बढ़ गयी है | यह कुछ व्यक्तियों के लिए 


आंशिक समय का धंधा हैं तो अनेक के लिए पूरे 
समय का। 


इस सम्बन्ध में कमीशन का कार्यक्रम इस यंत्र के # 
उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना और . 
रियायती दरों पर ऐसे यंत्र कारीगरों को मुहंया 


करना है। कहीं से भी कच्ची सामग्री प्राप्त कस 
और किसी भी ढंग से अपना तैयार माल बेचनेम 


कारीगर परिपूर्णतः स्वतंत्र हैं। सामान्यतः उत्पादन ह 
किसी परिचित उपभोक्ता के लिए होता है। कीमत | 
। अधिकांशत: कार्य घरेहूं | 


प्राय: करके समान होती है 
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इकाई के तौर पर चलता हैँ तथा कारीगर स्वतंत्र 
रूप से कार्य करते हैं । + 
. एक यंत्र की प्रस्थापता पर कमीशन ११५ रुपये 
खर्च करता है। इसमें ८० रुपये यंत्र की कीमत पर 
आथिक सहायता के हैं, ३० रुपये वृत्तिक़ के और 
५ रुपये प्रशिक्षण शुल्क के। प्रति यंत्र पीछे ८० 
रुपये ऋण स्वरूप भी दिये जाते हैं, जो तीन वर्ष में 
वापस लिये जाते हैं। किन्तु अनेक मामलों में ऋण 
देने की आवश्यकता नहीं पड़ी॥ आथिक सहायता 
(सब्सिडी) कम करके यंत्र का बचा हुआ मूल्य 
कारीगरों ने नकद दे दिया। उन्हें जरूरत केवल इस 
बात की हूँ कि यंत्र उपयुक्त मानक का हो। बान 
उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाधषिक उत्पादन 
५६,००,००० रुपये का होने का अनुमान हैं। पांच 
जेलों में-दो पंजाब में, दो उत्तर प्रदेश में और एक 
दिल्ली में-यंत्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं। वहां के 
कंदियों ने इन्हें खुशी-खुशी अपनाया हें । 
केले का रेश्ा 
. कैला रेशा उद्योग का संकेन्द्रण केरल में हैं। विश्वास 
किया जाता है कि वहाँ पर यह लोकप्रिय हो रहा है । 
इस उद्योग मँ७9०० से अधिक' परिवार छगे हैं। 
अधिकांश कारीगर महिलाएँ हैं। पौधे के गुण और 
कामगार के कौशल के अनुसार प्रति महिला कर्मी 
देनिक रेशा उत्पादन तीन से पांच पौण्ड है। आय 
साठ नये पैसे से एक रुपया प्रति दिन आती हूँ। 
कताई उद्योग अधिक" लाभदायक बताया जाता हैं। 
दैनिक उत्पादन ३०० रुपये से बढ़ जाता हूँ । इस प्रकार 
वाषिक उत्पादन १,००,००० रुपये का होता है। 
अधिकांश कामगार किसी संस्था से सम्बद्ध नहीं हैं। 
वे उन तनों से रेशा प्राप्त करते हैं जो वे अपने 
खाली समय में हथिया सकते हें। रेशे से वे रस्सी 
अथवा सूतली तैयार करते हैं और बेच देते हैं अथवा 
स्वयम्‌ इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार वे उतनी बचत 
कर लेते हैं, जोकि अन्यथा उन्हें बान आदि खरीदने में 
खर्च .करना पड़ता। प्रक्रियाएँ इतनी सीधी हैं ओर 


उपकरण बनाना इतना आसान तथा सस्ता हूँ कि 
इस वात का अनुमान कठिन हैँ कि उद्योग में कितने 
आदमी लगे है अथवा उनकी आय क्‍या हूँ। अच्छे 


उपकरणों की सहायता से उत्पादन अधिक होंगा और 


उसका गुण-स्तर बेहतरीन । 

रेशा निस्सारण के लिए दो उपकरणों-एक निर्धषं- 
णक अथवा खुरचनी और दूसरा धुनाई साधन-की 
आवशध्यकता होती हूँ। इनकी कीमत क्रमश: १५ और 
१० रुपये हें। इस सम्बन्ध में भी कमीशन ५० प्रति 
शत के बराबर सहायता देता हैँं। सूतली, रस्सी तथा 
बान बनाने के लिए रेश्ञों का उपयोग होता हैं। 
. अब तक प्राप्त अनुभव से पता चलता हैँ कि रेशा 
उद्योग के उत्पादनों की बिक्री में कोई विशेष कठिनाई 
नहीं आयी। इन उत्पादनों के लिए दी स्तरीय 
कारखानों में उत्पादित माल से प्रतिस्पर्धा करना सम्भव 
है। रूई पैक करने के लिए बारदान बनाना बड़ा 
लाभदायक रहा हैं। इस उद्योग से अन्य राज्यों में 
भी लाखों लोगों को काम मिल सकता है। 

कुटीर रेशा उद्योग का काम करनेवाले लोगों में 
अधिकांश व्यक्ति पिछड़े वर्गों के, मुख्यतः हरिजन, हैं । 
वे अपने परम्परागत औजारों के लिए समूह के समह में 
गांव-गांव घूमते हैं और प्रत्येक ग्राम में एक माह 
के लगभग रहते हैं । ग्रामीणों में अधिकांश कृषक 
होते हैं । वे अपनी वर्ष भर की खेती सम्बन्धी या 
घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में 
रेशा पैदा करते है । यह रेशा वे घुम्मकड़ समूह के 
प्रधान को बान तथा रस्सी बनाने के लिए दे 
देते हैं । सामान्यतः पारिश्रमिक जिनस के रूप में दिया 
जाता हैँ । यह पद्धति आज भी हमारे अनेक 
गाँवों में प्रचलित हैँ, यय्यपि सिल और कारखानों 
के पास अब इसका लोपे हो गया हूं । 

कारीगर पुराने साधनों से काम करते हूँ । इससे 
काम में जोर बहुत आता हैं और वह घीरे भी होता 
हैं । अब उन्हें हस्त उपकरण प्रदान करना सम्भव 
बन गया है । ये उपकरण पुराने औजारों से तीन 
गुबा और बेहतरीन उत्पादन देते हैं । 




































१९० खादी प्रामोद्योग : 


कार्यशीलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 
अन्वेषण और प्रयोग से सम्बन्धित है । अन्वेषण तथा 
प्रयोगों के फलस्वरूप प्राप्त कुछ ऐसे यंत्र जो ग्रामीणों 
में लोकप्रिय हैं, इस प्रकार हैं: 

१. बटारा चरखा; जूट, केनाफ, सीसल तथा केले 
के रेहों से बांधने के काम आनेबाली सूतलछी कातने 
के लिए हस्तचालित यंत्र) 

२. उक्त रेशों से तथा वैसी घास से भी जिसमें 
कुछ रूइ जेसे तत्व होते हैं, कताई करने के लिए 
पद-चालित चरखा; इसे $ अश्व-दशक्तिवाली मोटर से 
भी चलाया जा सकता हैं; 

३. तीन आकार-प्रकार का रस्सी बटाई यंत्र; 

४, सीसल और जूट के पत्तों से रेशा निकालने के 
लिए यंत्र (इसे चलाने के लिए एक अश्व-दक्ति की 
मोटर अथवा इंजिन आवश्यक हे); 

५, सीसरू, जूठ, अम्बाड़ी और सन की धुनाई के 
लिए एक यंत्र; इसे डै अदब-शक्ति या इंजिन और पैर 
से चलाया जा सकता हैं; 

६. केला रेशा नि्ेषंणक अर्थात्‌ खुरचनी (स्क्रेपर); 

७, सीसल, जूट, अम्बाड़ी और सन से कर्सी की 
गद्दी बुननें अथवा चटाइयां बुनने के छिए करे; 

८, नाजुक आवरण और साफ-साफ तथा परिपूर्णत 
छिलका उतारने के लिए भी एक रेशा निर्घर्षणक, 
अन्य सभी छिलका उतारकों से यह अधिक सक्षम हैं; 

९. केले के रेशों से बान तैयार करने के लिए एक 
जोड़ा रहट (यह भी जटा-क्वायर-रहट की तरह ही 
चलता हे); और 

. १०. मूंज तथा सबई घास से रेशा निकालने के 


लिए एक पद-चालित यंत्र । 


- निम्न लिखित उपकरणों के सम्बन्ध में कार्यारम्भ 


.. हो चुका है और अब वे परिपूर्णावस्था में हैं 


१. गौरशण-वनकमारी से सीसल रेशा निकालने के 
लिए एक हस्त-चालित यंत्र । इस पर एक दस वर्ष के 


.. छोटे लड़के या लड़की की सहायता से एक महिला 


८०० ग्राम से एक किलोग्राम तक उत्पादन कर सकती 
हूँ । प्राप्त रेशा बिल्कूल साफ होता है। उसमें रत्ती 
भर भी छीजन नहीं जाती और कोई भी लाइत़ 
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खरान नहीं होती जबकि अन्य प्रकार की सर्वोत्तम 
खरतती से भी (० प्रति शत छीजन जाती है तथा . 
७५ प्रति शत छाइनें' ही प्राप्त होती हैं। इस यंत्र पर. 
अभी और अन्वेषण हो रहा है। जे 

अनन्नास की पत्तियों से रेशा निकालने के लिए 
हस्त-चालित यंत्र | 


३. केले के रेशों से बान तैयार करने के लिए 
हस्त-चालित स्वयम्‌ परेतनेवाला यंत्र । 


४. ताने के छिए सीसल और बाने के लिए केहे 
के रेशें की सूती का व्यवहार करके पैकिंग के लिए. 
बारदान तैयार करने के लिए करधा। वर्तमान उत्पा 
दन ४२ इंच चौड़ाई का ३० गज लम्बा यानी ८५८ 
गज देनिक हैँ। लक्ष्य हैं अधिक उत्पादन करता। 


प्रशिक्षण 


रेशा उद्योग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो 
श्रेणियों में विभक्‍त है । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत चार 
माह के पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के रेशे निकालने 
की जानकारी, उनकी धुनाई, कताई और बूनाई की _ 
सामान्य जानकारी करवायी जाती हूँ । इसके बाद 
दो माह की अवधि का विशेषीकरण प्रशिक्षण दिया 
जाता हूँ। विशेषीकरण निम्न में से किसी एक विषय 
में प्राप्त किया जाता हैं: रेशा निस्सारण, कताई 
और बुनाई | प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण धारवाड़ स्थित 
जनता शिक्षण समिति में और द्वितीय श्रेणी का 
बम्बई के समीप बोरिवली स्थित कोरों ग्रामोद्योग 
केन्द्र में दिया जाता हूँ । द 


द्वितीय श्रेणी के पाठ्यक्रमों में तीन महीने की 
अवधि का इनमें से किसी एक विषय में प्रशिक्षण | 
दिया जाता हैं: (१) रेशा निस्सारण और उनकी ' 
घुनाई, मोटे अंक की कताई (बांधने के काम आते... 


वाली सूतली तैयार करना) और सूतली, निवार 


और गुदड़ बनाने का भी । (२) महीन सूतली' से 
बारदान बुनाई, गलीचा बुनाई तथा सूत रंगाई। 
घास रेशा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिल्‍ली के समीप 


पट॒टीकल्याण में पंजाब खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा, 
ओर पत्ती रेशा सम्बन्धी प्रशिक्षण कालीकट मे 
केरल सर्वोदय संघ द्वारा दिया जाता है । रा 
धारवाड़ : ८ जुलाई १९६३ है ह. हैए ४6 











ग्रामीण भर्थष्यवस्था और ग्राम का आकार 


भारत में आम आर्थिक विकास के लिए अब तक जो कदम उठये गये हैं, वे कोई विज्ेष ऋतिकारी परिवर्तन छाने में 
सफल नहीं हुए हैं। इसलिए प्रइन उठता है कि 

अर. कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हुए तथा जो कमियां हैं उन्हें दूर कैसे किया जाय ? और 

आ. गाँवों के आगे बढ़ने यानी उन्नति करने में उनकी असमर्थता से क्‍या स्वयम्‌ गाँव के छोटे आकार का कोई सम्बन्ध 
है! भारत में अनेक गाँवों की आबादी ५०० से और यहाँ तक कि २०० से भी कम है। क्या इस प्रकार के छोटे-छोटे 
गाँवों में स्कूल, अस्पताल, कॉलेज आदि की सुविधाएँ आप्त करना सम्मव हैं! यही नहीं, क्‍या इस प्रकार के छोटे-छोटे 
गाँवों में गैर खेतिहर उत्पादन भी लामदायक आधार पर किया जा सकता है ! झादी और ग्रागेद्योग कमीशन के समग्र 
विकास कार्यक्रम के अन्तगत “ग्राम इकाई की भाबादी ५,००० और उससे ऊपर मानी गदी है।” क्‍या इस आबादी 
का गाँवों के वतेमान आकार से कोई सम्बन्ध है! ग्राम पुननिर्माण कार्य में लगे प्रसिद्ध अनुंमवी रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
के पास उत्त प्रइ्न उनके विचार जानने के लिए भेजे गये थे । इस प्रहनों के कुछ पत्नों पर नीचे दो प्रख्यात अनु भवी 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं के छेखों में विचार किया गया है। पाठकों की ओर से श्न प्रइनों पर विचार-विमर्श युक्त रचनाओं 


का स्वागत किया जायेगा । 


“सम्पादक 


है 


जगतराम दवे 


एक ग्राम का आकार कितना होना चाहिए, इस 

सम्बन्ध में चर्चा उपस्थित की जाती है कि 
ग्राम का कद यानी उसकी जनब्ंख्या आदि अत्यंत 
कम होने से स्कूल, अस्पताल, कॉलेज आदि जैसे 
सभ्य समाज के साधन उसको दिये जा सकेंगे अथवा 
नहीं । लेकिन समाज के नेताओं की प्रधान चिता 
यह न हो कर इस तरफ होनी चाहिए: लोगों के 
जीवन-निर्वाह का उद्योग, जो हमारे देश में स्वाभाविक 
रूप से ही कृषि तथा पशु पालन है, अच्छी तरह से 
चलाने में सुभीता हो । छोगों का कौटुम्बिक जीवन 
तथा जीवन-निर्वाह का यह उद्योग, दोनों एक-दूसरे के 
पोषक और मिले-जुले रूप में चलें, ऐसी अनुकूलता रहनी 
चाहिए। लोगों के जीवन का ढौचा पैसा-केन्द्रित न रहे, 
किन्तु स्वावलंबन केंद्रित रहे अर्थात्‌ जीवन को 
आवश्यकताओं में से अधिकतर यानी ८० फी सदी घर 
में या गाँव में ही उत्पन्न हों। अन्यान्य काम करके 
पैसा: कमाना और जीवन की सारी जरूरतें बाजार 


से खरीद कर लाना, यह शहरी ढाँचा उनके काम 
का नहीं हँ। देशवासियों के लिए इस प्रकार के 
जीवन को हम आदर्श समझते हैँ। आज शहरों में 
जिस ढंग से छोग जीवन बसर करते हैं, गाँवों के लिए 
वेसा ही आदर्श बनाना ठीक नहीं हें और हमारी 
परिस्थिति में शक््य भी नहीं। कृषि, पशु-पालन का 
काम ही करना है, तो अपने खेतों में ही अथवा उनसे 
यथा सम्भव नजदीक बसना आवश्यक हैँ। अपने खेतों 
से दूर शहर अथवा बड़े ग्रामों में रहना और मोटर 
कारों में बेंठ कर रोज आना-जाना तथा अपनी गैर- 
हाजिरी में खेतों की सम्हाल के लिए दूसरा प्रबन्ध 
करना, यह सब अनावश्यक समझना चाहिए। 
छोटा ग्रास बाधा नहीं 

अत्यंत छोटी बस्तियों की शिकायत की जाती है, 
लेकिन स्वावलंबनपूर्वक कृषि करनेत्राले किसानों के 
लिए खेतों के समीप की ऐसी बस्तियाँ ही हर प्रकार 
रे अनुकूल हैं, यह हमें स्वीकार करना होगा। वस्तुतः 

























१९२ खादी प्रामोद्योग 


छोटी-छोटी बस्तियों को ग्राम न समझ कर एक बड़े 
ग्राम के बिखरे हुए मुहल्ले समझना चाहिए। आज 
सरकारी राजस्व विभागों के दस्तावेजों में किसी स्थान 
में अत्यंत छोटी बस्तियाँ भी स्वतंत्र ग्राम के स्वरूप 
में दर्ज की हुई हैं; वह तो पुराने अव्यवस्थित राज्य 
कारोबार के जमाने में गलती से हो गया हैँ, ऐसा 
में मानता हूँ। 


अलग-अलग प्रकार के ग्राम पाये जाते हैं। एक 
प्रकार है एक साथ सघन रूप से बसे हुए ५,००० 
जितनी संख्या के बड़े प्रामों का। दूसरा प्रकार हैं 
बिखरे हुए अनेक 'फलियों' अर्थात्‌ मुहल्लोंवाले दो-चार 
हजार जन-संख्या के ग्रामों का, जो एक या दो 
मील में फैले हुए हैं। तीसरा प्रकार है अत्यंत छोटे 
ग्रामों का, जिनकी संख्या २०० से ५०० तक की ही 
हैं। यह आखिरी प्रकार, मेरे मत से राजस्व अधि- 
कारियों की गफलत से स्वतंत्र ग्राम बना दिये जाने के 
कारण है। कभी राजस्व के ढाँचे की पुनर्व्यवस्था करके, 
इस स्थिति को सुधार लिया जाय तो अच्छा होगा। 


कसोटी 

लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि 
इसका अर्थ यह नहीं हैं कि ये सारी बस्तियाँ आज 
के स्थानों से उठ कर एक साथ बड़े ग्राम बन कर 
बसने जायेंगी। बड़ी राजस्व इकाई (रेवेन्यू यूनिट) 
बनाने से कई वहीवटी” सुविधाएँ मिल सकती हैं, 


लेकिन क्ंषि के लिए लोग जो आज छोटी-छोटी 


बस्तियों में रहते हूँ, वही प्रकार अच्छा हू । 


बड़े ग्रामों में भी यह पाया जाता हे कि किसानों 
को दो मुकाम-एक ग्राम में ओर दूसरा खेत में-रखने 


.. पढ़ते हैं; विशेष कर जो किसान सघन खेती यानी 
. सिचाई से खेती करते हैं, उनको ऐसा करना ही 


पड़ता है। 


बिखरी हुई बस्तियों से लाभालाभ क्‍या हैं, यह 


| . निम्त कसोदी पर कसना होगा: स्‍ 
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अ. क्‍या छोटी बस्ती के कारण कृषि के विकास 
में, उत्पादन वृद्धि में बाधा आ रही है? क्यों ऐसी 
बाधा का आना अनिवार्य हैं? 

आ. कया छोटी बस्ती के कारण पूरक उद्योग का 


नया अंग विदासित करने में किसी बाधा के आने की. 


सम्भावना हैं ? 
हू, क्‍या छोटी बस्ती के कारण शिक्षा, आरोग्य, 

वाहन, आदि जैसे साधनों के प्रबन्ध में कोई बाधा 

आयेगी ? 


हमारा आदर्श यह नहीं है कि ग्राम-जीवन दरिद्व रहे 
और शिक्षा आदि के साधनों से वंचित रहे | लेकिन सुस- 
साधन का आधुनिक शहरों में जो प्रमाण अपेक्षित है. 
और हम शिक्षित लोग जिस प्रमाण की आदत बना 
बैठे हैं वह उचित नहीं है, ऐसा मानना होगा। छोटी 
बस्तियों में उस अपेक्षा को पूरा करना सम्भव न 
होगा, यह सही हैं | खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
जैसी संस्था को दरिद्रता मिटाने का आदर्श रखना 
चाहिए, ऊछेकिन शारीरिक श्रम से काम न करना और 
बड़े-बड़े यंत्रों से ही सब कुछ करना, यह आदर्श रखना 
उसके लिए योग्य न, होगा । कृषि और पशु-पालन 
ज्ञान-विज्ञानपूर्वक किया जाय; खाद, बीज-सुधा र, जमीन- 
सुधार आदि उपायों से उत्पादन बढ़ाना चाहिए; 
अदक्त शरीर तथा अविकसित बुद्धि के कारण आज के 
किसान कम काम करते हैं, उसमें सुधार छाना चाहिए। 
लोगों को घर मिलें, स्वच्छ रास्ते मिल्लें, आरोग्य मिले, 
यह आदर्श रखना योग्य होगा, मगर उन्हें पक्के सिमेण्ट के 
बनाये बंगले मिलें, आधुनिक ढंग के बड़े-बड़े अस्पताल 
ग्राम-ग्राम में लग जायें, सब लोग मोटरों में फिरने छग 
जाये, इत्यादि की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने 
परिश्रम से, ग्रामीण कारीगरों की मदद से बाँधे हुए 
छोटे-छोटे घरों से हमें संतोष करना होगा। अन्न, वस्त्र... 
आदि बड़े यंत्रों से बनाने का स्वप्त छोड़ कर आरोग्य 
वर्धक परिश्रम को सुख समझना होगा। किसान अन्न 
के साथ अम्बर कताई, बुनाई अपना कर कपड़े ओर इतर 














ग्रामीण अयथं-व्यवस्था और ब्राम का आकार १९३ 


जरूरतों में भी स्वावलूम्बी बन कर अधिक सुखी बनें, 
इस स्थिति से संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। 

शिक्षा के छोटे से ले कर बड़े केन्द्र तक ग्रामीण क्षेत्रों 
में ले जाने होंगे। कॉलेज अति विशाल हो, यह आव- 
इयक न समझना चाहिए | शिक्षक अच्छे हों और मकान 
आदि छोटे रहें, तो इससे असंतोष नहीं होना चाहिए। 
अति छोटी बस्तियों में दो-चार श्रेणियों के स्कूल, पूरे 
गाव में ऊपर की बुनियादी शाला, दो-चार ग्रामों के 
बीच उत्तर बुनियादी तथा दस-पन्द्रह ग्रामों के बीच 
महाविद्यालय अथवा उद्योगशाला, इतने साधनों से संतोष 
मानना चाहिए। में तो यह मानता हूँ कि आज की 
शिक्षा संस्था के मुकाबले गृण एवम्‌ संख्या, दोनों ही 
दृष्टियों से यह व्यवस्था अधिक उपयुक्त होगी। 


अनुभव पर आधारित 


मेरी समझ में मैंने ऊपर ठीक-ठीक बता दिया हैं कि 
छोटी संख्या की बस्तियों ग्राम जीवन के लिए बाघा 
रूप नहीं हैं । इतना ही नहीं लोगों ने सदियों के अनु- 
भव से अपनी आवश्यकता समझ कर यह ढोचा बना 
लिया है और वह भावी सुख-साधनों के लिए बाघक 
नहीं है। इस ढौचे को प्रधान समझ कर उद्योग, शिक्षा 
आदि सबको उस रचना के अनुकूल बनाना चाहिए। 
ऐसी रचना करना मृहिकिल नहीं हूं । 


आज के अति विशाल और खर्चीले शहरी ढौचे का 
त्याग करता होगा और उसके बदले छोटे कद की 
लेकिन गुण और मानव-मूल्यों में उच्च कोटि की संस्थाएँ 
खड़ी करनी चाहिए। ये सब करने से ग्रामों में से दरिद्रता 
और अज्ञान निकल जायेंगे, और तब आज ग्राम को देख 
कर हमारे मन में जो एक प्रकार की अप्रसन्नतापेदा होती 
है उसके लिए कारण न रहेगा । हम देख सकेंगे कि जीवन 
आज के मुकाबले काफी श्रम-प्रधान और सादा होगा। 
लेकिन आज हमें जिसका अनुभव नहीं मिल रहा हूँ वेसा 
आनंद, उत्साह, संतोष, प्रेम, सहकार, समता आदि 
उस जीवन में देखने को मिलेंगे। 
अन्त में एक दूसरी बात साथ-साथ बता देनी जरूरी 


० रहें कर हम लोग अपने आपको घोखा दे रहे हैं। 


हैं, जिसके बिना हमारे छोटे-छोटे ग्रामों को आनंद, 


सुख-संतोष आदि से परिपूर्ण करना और ऐसा करके 
उनको लोकप्रिय बनाना सम्माब्य न होगा । आज जो 
कुछ कल्याण और विकास कार्य हो रहे है, वे विशाल 
ओर खर्चीली नौकरशाहियों बना कर किये जाते हैं । 
इस पद्धति से सार्वजनिक कार्य अति महंगे हो जाते 
हैं, बड़े वेतत कमानेवाली जमात खड़ी होती हूँ और 
उस जमात को देख कर छोटे-बड़ें सबके मन में 
बड़ें-बड़े वेतनवाली नौकरी प्राप्त करने की अभिराषा 
उठ रही हैँ। ऐसा होने से ग्रामों में मी लोगों में 
शारीरिक श्रम करने के प्रति अप्रीति उत्पन्न होने 
लगी हैँ और जो लोग कुछ पढ़ना-लिखना सीखते हैं वे 
नौकरी की खोज में ग्राम से बाहर चले जाते हैं। इसे 
रोक कर श्रम-प्रधान, आरोग्यदायी और आनंदमय 
जीवन लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। 


अधिकतर सार्वजनिक काम स्वयंसेवकों द्वारा करने 
की प्रथा देश में जारी करनी चाहिए। हमारे जो नौज- 
वान लोग स्कूल, कॉलेज आदि की शिक्षा प्राप्त 
करके निकलते हैं, वे अपने जीवन के आरम्म के 
पांच वर्ष अपनी सीखी हुईं विद्याओं द्वारा कुछ न कुछ 
सादवंजनिक सेवा करने में लगायें और इसके बाद 
ही उन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाय तथा नौंकरी आदि 
में लिया जाय, ऐसा नया रिवाज आग्रह के साथ जारी 
करना चाहिए। अगर हिम्मत के साथ हम लोग यह 
उपाय अमल में न ला सकें तो समझना चाहिए कि 
हम स्वावलंम्बी, श्रम-प्रधान ग्राम-जीवन को कभी भी 
लोकप्रिय न बना सकेंगे। खादी और पग्रामोद्योग 
कमीशन तथा अन्य इसी प्रकार की जो संस्थाएं ग्रामों 
को सुखी बनाने का प्रयत्न कर रही हैं, उनके ये 
प्रयत्न भी सफल होब्े सम्भव नहीं हूं। 

देश का जीवन और सारी संस्थाएँ तथा 
आदतें आज जैसी हैं, वेसी ही कायम बनी रहें व 
देश में समृद्धि एवम्‌ सर्वोदय भी हो, ऐसी अपेक्षा में 


। 























१९४ खादी प्रामोद्योग : 


सामान्य विचारक इस परिस्थिति को अपने समक्ष 
आने पर घृम जाना पसंद करते हैं। मेरी दष्टि से 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा उसके कार्यकर्त्ताओं 
के लिए इस प्रकार की निराशामय विचारधारा में 
अपने आपको बहाना आत्मधातक होगा। उनका 





नवस्थर १९६३ 


कतंव्य तो यही रहना चाहिए कि वे देश की जनता 
को आग्रह के साथ नयी आदतें सीखने तथा नव जीवन 
के क्रान्तिकारी परिवर्तत अपनाने के लिए ही उत्साहित 
करते रहें । 


वेडछी (गुजरात),: १६ अगप्रेल १९६३ ७ 


रतिभाई गोंधिया 


ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हुए भी 

प्रत्येक का अपना निजी कार्यक्षेत्र हें। खास करके 
पहले प्रइन का अपना कार्यक्षेत्र विशाल है। अतएव 
उस प्रहन पर विचार करने से पहले हमें कई बातों 
पर विचार करना पड़ेगा और शायद हमारे मन में 
इससे कई प्रतिप्रश्न भी उपस्थित होंगे। 


हमें एक बात तो स्वीकार करनी ही होगी कि किसी 
देश के लिए दूसरे देश की नकरू करना सयानापन 
का काम नहीं है । भारत ने अपनी आजादी अहिसक 
क्रांति द्वारा प्राप्ति की और स्व॒राज्य प्राप्पि के बाद अपनी 
राज्य-व्यवस्था लोकशाही के स्तर पर चलाना पसंद 
किया। इसके वितरीत कई सदियों की मंत्रीवाले 
हमारे पड़ोसी देश ने भिन्न रास्ता पसंद किया। इस 
प्रकार प्रत्येक देश का अपना निजी ढाचा, निजी पर- 
म्परा और निजी संस्कृति होती है जिससे उसका 
जीवन-मार्ग निद्चिचत होता है। 
 अतएव प्रइन उठता है कि भारत में आशिक ग्राम 
विकास के जो कार्यक्रम हाथ लिये गये वे इस देश 
की संस्क्रति, परम्परा और लोक-जीवन के अनुकूल थे 
या नहीं। मेरी समझ से ग्राम-विकास का कार्यक्रम 


. इस देश की आबहवा, परम्परा और संस्कृति के 
अनुरूप न होने के कारण ही असफल रहा। 


ः गांधीजी की कल्पना 


. इस देदा का भ्राम स्वराज्य कैसा होना चाहिए 


उसके बारे में गांधीजी ने हिन्द स्वराज में विस्तत 
विश्लेषण किया था । राष्ट्पिता और विश्व की 


परम विभूति ने कितना ही विचार करने के बाद 
यह चित्र खींचा होगा। लेकिन हम और खास 


करके जिनके द्वारा इन योजनाओं का आयोजन होता द 


है या योजनाएँ नव र की जाती हैं उन्होंने शायद ही 
हिन्द स्वराज के चित्र को दृष्टि में रखा है । 
मेरी दृष्टि से ग्राम विकास के दो प्रयत्न भारत 
में हुए हैं: (१) सरकार के विकास विभाग द्वारा 
तालका स्तर पर सामुदायिक विकास खण्डों के 


जरिये, और (२) खादी और प्रामोद्योग कमीशन 
द्वारा सघन क्षेत्र योजना व ग्राम इकाई योजना के 


जरिये । इन दोनों प्रयत्नों में पूरी सफलता प्राप्त 
नहीं हुई उसके कुछ बनियादी कारण इस प्रकार 
ही सकते हू 
उपयुक्त कार्यकर्ता 
पाँच लाख से भी अधिक गाँवोंवाले भारत का 
विकास करने के लिए गाँव की स्थिति और गाँव के 
लोगों को दृष्टि के समक्ष रख कर उस कार्यक्रम को 
सफल बनाने के लिए और ग्राम स्वराज्य स्थापित 


हे 


करने के लिए कंसे कार्यकर्ता चाहिए यह गांधीजी ने _ 
कई बार तथा आखिर में 'नवसंस्करण' करते हुए बहुत 


ही स्पष्टतापूर्वंक कहा । गाव की इस विशाल सेवा 
के काम के लिए विकास विभाग ने नौकरी करूं- 
वाला ग्राम सेवक' नामक जो बड़ा समुदाय' उपस्थित 
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किया, उसके द्वारा भरता ग्राम-स्वराज्य कैसे हो सकता ? 


वे केवल दो' ही काम कर सकते 
में नियत रकम का खर्च करके उसे लेप्स' न जाने 


देने का, और (२) अपनी नौकरौ की बढ़ती, वेतत 


(१) बजट... 











कक 


के 


ग्रामीण अर्थ-व्यच 





वृद्धि इत्यादि की हमेशा की चिता करने का। ऐसा लिख 
कर शायद गांवों में कुछ न कुछ उपयोग में आने- 
वाले इस एक बड़े समृदाय के प्रति जानें-अनजाने 
अन्याय कर बेठने का मन में अंदेशा रहता है। फिर 
भी, यह बुनियादी बात स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य 
कोई चारा नहीं है । एक बार एक मुरब्बी को इसके 
बारे में टीका करते मैंने सुना है कि “गांधीजी ने 
ग्राम सेवकों को तैयार करने के लिए अपनी शक्ति 
लगाई, सेवाग्राम में विद्यालय चलाया, फिर भी इतने 
लम्बे अरसे में १०० ग्राम सेवक भी तैयार नहीं हो 
सके, जबकि इस विकास विभाग ने अत्यंत अल्प काल 
में ही हजारों ग्राम सेवक तैयार कर दिये!” 


यह खामी मात्र ग्राम विकास विभागवालों में ही 
हो, ऐसा नहीं है और शायद हो तो वह क्षम्य 
भी है; क्‍योंकि सरकारी ढाँचे में इससे विशेष कुछ 
होने की आशा भी नहीं की जा सकती। लेकिन 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने भी विशेष कुछ नहीं 
किया। उसने भी बिल्कुूछ सरकारी ढांचे की ही नकल 
की । उसने भी योजना बनाई, योजना के आधार पर 
संगठन बनाया और उस आधार पर वेतन तय किये 
तथा इन सभी के आधार परब्विज्ञापन के जरिये 
कार्यकर्ता प्राप्त किये। किन्हीं स्थलों पर योजनाएँ सीधी 
रचनात्मक संस्थाओं को चलाने के लिए दी गयीं, 
लेकिन उन्होंने भी वेतभोगी कार्यकर्त्ता ही रखे। 
सघन क्षेत्र योजना 

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की सघन क्षेत्र योजना 
जैसी महत्वपूर्ण योजना में सरकारी विकास योजना 
से कुछ भी नया नहीं था। उसमें भी उसी पद्धति 
से कार्यकर्ता लेने और उसी ढंग से वेतन इत्यादि 
एवम्‌ अन्य सुविधाएँ वगैरह जैसी सुरक्षा की पद्धतियाँ 
स्वीकार की गयीं। इस योजना ने भी ग्राम स्वराज्य 
का लक्ष्य पूरा नहीं किया । अलबत्ता यह 
योजना कई पुरानी रचनात्मक संस्थाओं द्वारा 
चलाये जाने से कुछ परिणाम भी निकले हूँ। लेकिन 


था ओर ग्राम का आकार 
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उन परिणामों के गण-धर्म योजना के सूत्रधारों 
द्वारा ही गाये गये, इसलिए उनमें कछ अतिशयोक्त है। 

सघन क्षेत्र योजना ने ऐसे सभी कामों में बीच में 
रह कर पोस्ट ऑफिस का काम किया और विकास 
विभाग से अपने प्रदेश में ऐसे काम करवाये कि 
बहुतेरे काम विभाग के नियमानसार हुए, लेकिन 
सघन क्षेत्र योजना ने उन्हें अपने काम बताये। वास्तव 
में इसके द्वारा हम मूल ध्येय की ओर आगे नहीं बड़े । 

ग्राम इकाई योजना की भी ऐसी ही स्थिति 
बनी हुई है । दो-एक वर्ष पहले भारत की मुख्य संस्थाओं 
के प्रतिनिधियों की कोरा ग्रामोद्योग केन्द्र में हुई 
सर्भाँ में मैंने कहा था कि “एक ग्राम इकाई द्वारा 
२,००० रुपये से अधिक की योजना रह की जाय, 
ओर फलस्वरूप 'नवसंस्करण' के स्तर पर भले ही 
मात्र इनी-गिनी इकाइयाँ उपस्थित हों, सामने आयें, 
विकसित हों; लेकिन वे इनी-गिनी इकाइयाँ हमारी 
मार्गदर्शक बनेंगी तथा हमें सच्चा रास्ता दिखायेंगी। 
लोंक-शक्ति कुष्ठित 

इस प्रकार हम देखेंगे कि ग्राम विकास योजना निष्फल 
जाने का प्रधान कारण उस योजना को चलाने के लिए 
जो सेवाभावी, निष्ठावान कार्यकर्ता रखने चाहिए, 
वह सिलसिला हमने तोड़ा है, और जो दूसरे लोग यह 
काम करते थे उन्हें भी इस योजना के लालच में डाल 
कर उनका काम भी हमने विगाड़ा हे। 

एक दूसरा कारण यह हैँ कि लोक-दक्ति जागृत 
किये बिना हमारी सभी योजनाएँ लोगों पर छाद दी गयी 
हैं। इसने एक प्रकार की अर्थ-लालसा उपस्थित की और 
लोक-शक्ति को कुण्ठित कर दिया । हमारे गाव गरीब 
हालत में हैं और उन्हें सहायता मिले वह अवश्य 
वांछनीय है, लेकिन पंच*वर्षीय योजना और उसकी वजह 
से एक निश्चित अवधिमें धन राशि खर्च करने के लक्ष्यांक 
में हम सब फेस गये । रकम खर्च करके हमारे लालच ने 
व्यापक लोक-हित को ठेस पहुँचायी। इसी कारण तो 
सरकारी विभागों ने जो विद्यालय खोले उनका संस्कार 














१९६ खादी प्रामोद्योग 
नहीं बना | शायद उनकी देखभाल भी स्वयम्‌ गाँव ने ही 
'नहीं की और किन्‍्हीं स्थलों पर तो विद्यालय के मकान 
को भी नुकसान पहुँचाया। विकास विभाग ने दवाखाने 
बनवाये, लेकिन इन दवाखानों में सेवा परायण डाक्टर 
नहीं आये । गाँवों में सड़कें बनीं, लेकिन वे भी घसखोरी 
तथा सरकारी पद्धति के कारण कुछ कच्ची बनीं और 
कई स्थलों पर लोगों ने ही मुफ्त में मिली सड़कों को 
नुकसान पहुँचाया । 
कृषि में उन्नति 

राजनैतिक आजादी मिलने के बाद देश को सामा- 
जिक एवम्‌ आशिक क्रांति करनी होती है। ग्राम 
विकास में सामाजिक तथा आशिक क्रांति करने का ध्येय 
समाविष्ट है। गाँवों में आ्थिक क्रांति के दो मुख्य 
आधार हैं: खेती और उद्योग। खेती/के उत्पादन में 
शायद देश को प्रमाण की दृष्टि बे पी सकता 
मिली हैं। उसका श्रेय जनता और दोनों 
को है। लोग आजादी के बाद जमीन के मालिक 
बने और उन्हें सहकारी बैंकों के जरिये रकम यानी 
ऋण की अच्छी सुविधा मिली । अपने जीवने निर्वाह 
का सम्पूर्ण आधार खेती पर होने की वजह से 'डीगों का 
समग्र ध्यान उसकी ओर केन्द्रित हुआ, और अच्छी 
तादाद में कृषकों ने अपना उत्पादन बढ़ाया फिर भी, 
सरकारी नीति के कारण बाजारू फसरू का उत्पादन 
अधिक हुआ । यह कितनी बड़ी निष्फलता हैँ ! सौराष्ट्र 
की मिसाल लें तो इस प्रदेश का मुख्य आहार बाजरी की 
फसल प्राय: नष्ट हो गयी है और उसकी जगह मूँगफली 
ने लेली है। कृषक जब अपना मूंगफली उत्पादन 
बाजार में लाता हूँ तब प्रथम उसे बेच कर, उससे 
प्राप्त पैसे से अपने लिए अन्य प्रदेश की बाजरी 
खरीदता हैँ। यह स्थिति बड़ी दारुण हे और सचमुच 
ही खतरेवाली भी। उसे पैसे मिलते हैं लेकिन 
खुराक नहीं मिलती। इसी बात का दूसरा 
पहल हूँ भूमिहीनों का होना। लेकिन यह स्वयम्‌ 


एक बहुत बड़ा प्रइन होने के कारण में इस पर यहाँ 
विचार नहीं करता । 


ं 
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हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि गाँवों में हम उद्योगों 
की स्थापना नहीं॥ कर पाये हैं। खादी उद्योग ने 
अवश्य कुछ राहत पहुँचायी हैँ, लेकिन वह भी जब 
तक उससे पूरी रोटी नहीं मिलती तब तक अधूरा है। 
हम उद्योग स्थापित नहीं कर सके, इसके निम्न 
कारण हो सकते हैं: क्‍ 

अ. विकास विभाग के पास तो उसकी खास कल्पना 
नहीं होती। उसने तो दवाखाने, स्कूछों, रास्ते, खेती 
इत्यादि पर ही ध्यान केन्द्रित किया। थोड़ी-बहुत 
रकम ग्रामोद्योगों के लिए रखी जाती थी, लेकिन कोई 
अधिकारी उनकी महत्ता शायद ही समझ पाते। 


आ. खादी ग्रामोद्योगों के जरिये पुरानी रचनात्मक 
संस्थाओं ने काम किया, लेकिन उन्हें सफलता इसलिए 
नहीं मिली कि सरकारी औद्योगिक नीति जश्ञायद ही 
इन उद्योगों को रक्षण देती है। ऐसे उद्योगों को मात्र 
आर्थिक सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन... 
उन्हें रक्षण भी देना चाहिए। फिलहाल खादी- 
ग्रामोद्योगों का जो काम चलता हैं वह मजबूरन, दूसरा 
कोई चारा नहीं है इसलिए चलता हैं; नीति के 
स्तर पर नहीं। इस सम्बन्ध में एक ताजा मिसाल 
हम देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जायेंगी। 
गलत स्पर्धा 


सौराष्ट्र के बगससरा गाँव की आबादी करीबन 
आठ-दस हजार है। इस गाँव में करीबन ४०० हाथ _ 
करपे हम्बे अरसे से चलते हैं। आज से करीब 
३५-४७ वर्ष पहले जब गांधीजी ने इस गाँव का 
अवलोकन कियूू था तब उन्होंने कहा था, 
“यह सौराष्ट्र का लीवरपुल या मंन्‍्वेस्टर हूं। इस 
गाव में करीब ५०-७५ हाथ करघे हाथ कते सूत की 
(खादी की) बुनाई करते थे, और दोष मील सूत 
की। लेकिन अभी तीन-चार महीने पहले वहाँ 
पर दो शक्ति करघों की स्थापना होने से मिल सूत 
की बुनाई करनेवाले हाथ करघा ५्बुनकर बिल्कुल 
बेकार हो जाने के स्थिति में हैं। द 
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ऐसी अनेक मिसालें मिल सकती हैं, लेकिन सभी 
का सार यही है कि सरकार की« नीति ऐसी हैं कि 
गाँव में न तो बड़े उद्योग चल सकते हैं और न तो 
ग्रामोद्योगों को रक्षण मिल सकता है। इससे उल्टा 
प्रामौद्योगों के सामने यह नीति इतने 'परिव्रल' उपस्थित 
कर देती है कि उन्हें चछाना भी मुश्किल हो जाता है। 
कार्यकर्त्ताओं का रुस 

लेकिन यह तो सरकारी नीति की बात हुई। 
कार्यकर्त्ताओं के समक्ष भी आज यही उलझन पड़ी 
है कि कौन-से उद्योग चलाने चाहिए। सरकारी नीति 
या लछोक-शक्ति की अपूर्ति के कारण ग्रामोद्योग न 
चलें तो हम तुरन्त ही बिजली से चलनेवाले उद्योगों 
की तरफदारी करने लगते हैं, जैसे कि सघन क्षेत्र 
योजना त्रे खुले तौर पर ग्रामोद्योगों का मखौल ही 
उड़ाया है। खादी और पग्रामोद्योग कमीशन के 
तत्वावधान में संचालित इस योजना ने शायद ही खादी 
और ग्रामोद्योग पर श्रद्धा रखी है। इस योजना ने 
तेल घानी के सामने बिजली से चलनेवाले एक्सपेलरों 
यानी कोल्हुओं की हिमायत की तथा खादी के सप्मने 
बिजली से चलने वाले कताई संयंत्र को सहारा दिया। इस 
योजना का एक कार्यक्रम 'सहकारी प्रवृत्ति! हैं। उसके 
द्वारा संचालित किसी भी उद्योग या कार्यक्रम पर कोई 
पाबत्दी न रही और बताया गया कि वह तो लोक 


संगठन है, उसे चाहे जेसा वे कर सकते हैं। फिर चाहे 


वह संगठन हंमारे द्वारा ही क्यों न खड़ा किया गया हो | 
इस प्रकार, निष्फलता के तीन कारण हुए: (१) 
सरकारी नीति; (२) छोक-शक्ति की अपूर्ति; और 

(३) रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की* मानसिक उलझन। 
अतएव इन निष्फलताओं को सफलता में बदलने के लिए 
निम्न कदम उठाये जाने चाहिए: 

. १. भले ही काम कम हो, लेकिन सेवाभावी 
कार्यकर्त्ताओं को इस काम में लगाये रखने के लिए 
खादीं और ग्रामोद्योग कमीशन में ग्राम स्तरीय 
कार्यकर्त्ताओं के अपर देखरेख रखनेवाले बड़े-बड़े वेतन- 
भोगी अधिकारी वर्ग की प्रथा बन्द होनी चाहिए। 


वह मात्र सरकारी रिवाज हें तथा उससे कई करोड़ 
रुपयों के खादी उत्पादन के सिवाय और कोई 
फायदा नहीं होगा। 

२. लोक-शक्ति जागृत किये बिना छोगों पर 
उपर से आयी हुयी योजना लादने की प्रथा बन्द 
होनी चाहिए. भले ही उसके कारण काम स्थगित 
ही क्‍यों, न हो। 

३. सरकारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। जब 
तक सरकार मिश्र अर्थ-नीति का अनुसरण करती है 
तब तक अगर वह ग्रामोद्योग चलाना चाहती हो 
तो उन्हें दो प्रकार से रक्षण प्रदान करना चाहिए। 
प्रथम, ग्रामोद्योगों में लगे लोगों के लिए पूरी रोज- 
गारी की व्यवस्था और द्वितीय, ग्रामोद्योगों द्वारा 
उत्पादित माल को यंत्र उद्योग द्वारा तैयार किये गयें 
सस्ते माल के कैम भाव के सम्बन्ध में संरक्षण या फिर 
वह ग्रामोद्योड़ माल सरकार स्वयम्‌ खरीद कर ले। 

४. रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के बीच विभिन्न कार्य- 

क्रमों में पहले कौन-कौन से चलाने हैं इस बारे में 
एकमत» हो जाना चाहिए और एकमतवाले कार्यक्रम 
ही चलाने चाहिए, अन्य कार्यक्रम छोड़ देने चाहिए; 
क्योंकि कार्यक्रमों के बारे में कार्यकर्ताओं में एकमत 
के अभाव के कारण काम में रुकावट आ जाने का 
खतरा रहता हूं। 
ग्राम का आकार 
* अब हम ग्राम के आकार विषयक दूसरे प्रश्न 
पर विचार करें। सामाजिक, दौक्षणिक, कृषि-उत्पादन 
और अन्य उत्पादन व उद्योगों के लिए गाँव की 
बस्ती का कार्य साधक आकार तय करने के लिए 
हमें अनेक बुनियादी प्र॒इनों पर विचार कर लेना 
चाहिए, उदाहरणार्थ : 

१. सामाजिक क्रांति के माने क्या हैं ? हमें पाइ्चात्य 
संस्कृति की नकल करनी हैँ या भारतीय परम्परा 
और संस्कृति के अनुरूप समाज बनाना हूं? 

२. शिक्षा की व्यवस्था एवम्‌ मर्यादा क्‍या हैं? 
“आज तो शिक्षा का अर्थ कॉलेज तक के शिक्षण से ही 
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१९८ खादी ग्रामोद्योग 
लिया जाता है । इस बारे में हमें सोच लेना चाहिए 
कि गाँव में या ग्राम समूह में कॉलिज की या ऐसी ही 
अन्य किसी व्यवस्था का विचार छोड़ कर चलता होगा। 


हम 


के लिए स्पष्ट हों, किन्तु उस सम्बन्ध में भी मर्यादा 
तय करनी होगी। सभी उद्योग गौव या ग्राम समूह 
स्वयम्‌ चलायेंगे, ऐसा मान कर हम नहीं चल सकते। 
इन प्रश्नों से एक ऐसा सार तय करना रेहा कि 
हमारी कल्पना का गाँव बापू ने श्री जवाहरलाल नेहरू 
को १९४५ में लिखें गये एक पत्र में गाँव की कल्पना 
का जो जित्र अंकित करके दिखाया था वंसा होना 
चाहिए। समस्त भारत का अध्ययन एवम्‌ मंथन करने 
पर निकला वह चित्र कुछ ऐसा था: 
अ. भारत जैसे विशाल देश को सच्ची स्वतंत्रता हासिल 
करनी हो तो गाँव में ही रहना होगा। शहरों और 
महलों में लोग सुख-शांति से कभी नहीं रह सकते। 
आ. ऐसे गाँव में मनुष्य जीवन के लिए जो 
आवश्यक चीजें हैं उन पर उसका स्वयम्‌ का नियंत्रण 
होना आवश्यक हैं। 
है. ऐसे गाँव में रहनेवाला मनुष्य जड़ नहीं 
होगा । वह शुद्ध चेतनन्‍्यमय होगा। वह गंदे अंधकारमय 
कमरे में पशुओं की तरह जिन्दगी बसर नहीं करेगा । 
स्‍त्री व पुरुष दोनों स्वतंनता के साथ जीवन बितायेंगे 
और सारी दुनिया के साथ टक्कर लेने को तैयार 
रहेंगे । वहँ। हैजा न होगा, न प्लेग आयेगी, न चेचक 
होगी; और न तो कोई आलसी की तरह पड़ा रहेगा 
तथा न कोई आरामतलबी ही होगा। सभी को 
शारीरिक श्रम करना होगा। ते 


ई. प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक, आथिक, राजनीतिक 
एवम्‌ नेतिक शक्ति बढ़ानी होगी। और, प्रत्येक के 
लिए आगे बढ़ने का समान अधिकार तथा समान 
मौका रहेगा । 
 छउ. ऐसे गाँवों को या ग्राम इकाई को वस्त्र, 
. अन्न और अपने रहने का प्रबन्ध स्वयम्‌ करना चाहिए। 
. इसी प्रकार पानी, प्रकाश आदि का प्रबन्ध भी स्वयम 
ही करना होगा। इस तरह ऐसी इकाई स्वावलंबी 

होगी और उसमें परस्परावलंबन भी रहेगा। 


..... बापू के इस चित्र की नींव है ग्राम स्वावलंबन। 


.. ओर, ग्राम स्वावलंबन का एक आधार पारस्परिक, 








* सधम्यर १९६३ 


सम्बन्ध एवम्‌ संपर्क भी हे। परस्पर का सम्बन्ध एवम 
संपर्क रखने और ऊसे निभाने के लिए बस्ती का 


आकार जितना छोटा होगा उतना ही अधिक सुविधा-.. 


पूर्ण होगा । इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर हम अपनी... 


ग्राम इकाई गांधीजी द्वारा निर्देशित रास्ते पर स्थिर 
करना चाहते/ हैं तो ५०० तक की आबादी कार्य- 
साधक होगी; क्योंकि इतनी आबादी को स्वावलंबन 
तथा परस्परावलंबन पर एकत्रित रखना आसान होगा। 


आकार विस्तार की आवश्यकता 


लेकिन अगर हम सारे चित्र का विचार करें, तो. 


हमें अपना यह आकार बढ़ाना होगा; क्‍योंकि हमारा 
गाव जिस प्रकार अन्न और वस्त्र पेदा कर छेगा, 
उसी प्रकार हमें जीवन की अन्य प्राथमिक आवश्यकताएँ 
भी पेदा कर लेनी होंगी । इसके माने यह हैं कि 
हमें छोटे-छोटे ग्रामोद्योग स्थापित करने होंगे और तब 
५०० की आबादी पर्याप्त नहीं होगी; क्योंकि 
इतने छोठें आकार की इकाई में अरूग-अलग पेशे 
करनेवाले टिक नहीं सकेंगे । 


इस प्रकार इस कल्पित ग्राम इकाई में माध्यमिक 
शिक्षा या उत्तर बुनियादी शिक्षा तक का प्रब्ध _ 


करना होगा, और इससे अधिक शिक्षा (उच्च शिक्षा) 
के लिए दूर के प्रबन्ध का आधार रखना होगा । 
जल और प्रकाश मानव जीवन के लिए ऐसी 
अत्यावश्यकताएँ हैँ कि जिन्हें हम 
सकेंगे । इसी तरह हमें स्वास्थ्य भी बनाये रखना 


होगा । गांधीजी की कल्पना, जिसका धुँधला चित्र 
हमने देखा, जेसे आदर्श प्राम यथा ग्राम समूह की 


व्यवस्था हमें करनी हो तो उसके लिए आबादी का 
आकार ५०० से बढ़ा कर १५,००० तक का करना 
होगा और उसमें भी ऐसी १,००० की आबादीवाली 


इकाइयों को कई बातों में परस्पर जोड़ना होगा। 


संक्षेप में, सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति 
की परम्परा पर जीवन-व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से 


आशिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवम्‌ राजनैतिक बातों 


में स्वावलम्बन तथा परस्परावलूम्बन पर आधारित 
ग्राम इकाई की कल्पना में १,००० की आबादी को 
कार्यसाधक मानना विशेष योग्य छूगता है । 
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टाल नहीं... 











 भ्रामोद्योगीकरण का बिक्री विषयक पहल 


० श्रीपति रंगनाथ 


वैज्ञानिक ५ 
शञानिक ढंग से बाजार का अनुसंधान और विस्लेषण करने से वतेमान और सम्भावित मौँग का 


मूल्यांकन सम्भव हो सकेगा, जोकि ग्रामीण 
कारक है। 


ग्रामीण औद्योगीकरण का उद्देश्य है गाँवों में रहने- 

वाले बकारों को छाभदायक रोजगारी प्रदान कर 
वर्तमान निष्क्रिय जनशक्ति स्रोत का उपयोग करना 
तथा जो आंशिक अथवा मौसमी रोजगारी में है, उन्हें 
पूर्णकालीन काम देना। यह माल के उत्पादन और 
सेवाओं में वृद्धि करेगा तथा उससे समुदाय का सामान्य 
जीवन स्तर ऊँचा उठेगा। हम यह भी कह सकते हे 
कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में 
बेकारी और अद्धं बेकारी नहीं बढ़ पायेगी। इसके 
अतिरिक्त, कृषि के नये और वैज्ञानिक तरीके लागू करने 
की पहल से रोजगारी के मौजूदा जरियों को काफी हद 
तक विविध बनाया जा सकता है। (्रतनी अधिक गति- 
विधियों से न सिर्फ बहुत से श्रमिकों को काम मिल जायगा, 
बल्कि वे बाजार की वर्तमान सम्भाव्यताओं और भावी 
सम्भाव्यताओं पर भी ध्यान केन्द्रित करते हैं। ग्रामीण 
ओऔद्योगीकरण की राहत देनेवाली अन्य विशेषता हैं 
बुनाई, सुनारी आदि परम्परागत धंधों का पुनरावर्तन 
ओर पुनरुज्जीवन। सुनारों के लिए वस्तुतः: अभी यह 
दुखदायी घटना है कि उन्हें अपना पुश्तैनी काम छोड़ना 
पड़ रहा है और अपेक्षाकृत नगण्य पूंजी से विकल्प घंघे 
अपनाने पड़ रहे हैं यद्यपि इस तरह का परिवर्तन आये 
चलकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक अच्छा हो 
सकता है, वर्तमान बेकारी को यह और बढ़ाता ही है। 


- ग्रामीण भारत में छोगों की शुद्ध बचत नगण्य ही हैं 
और उपभोक्ता सामग्रियों के लिए उनकी मांग भी 
बहुत- कम है। अतः बिक्री पहलू का भी करीब-करीब, 





उद्योग विभाग के वैविध्यीकरण का एक महत्वपूर्ण 


कोई महत्व नहीं हैं तथापि जहा भी उत्पादन होता है 
तुरत्त या बाद में बिक्री भी होनी ही चाहिए ताकि 
आथिके स्रोतों का पूर्ण उपयोग हो सके। 


उद्योगों की दो श्रेणियाँ 

कृषि औद्योगिक कार्य मुख्यतः दो श्रेणियों में विभक्‍त 
है। प्रथम श्रेणी में वे सहायक घंघे आते हैं जो पूर्णतः 
हस्तचालित हैं और परिवार के श्रम पर निर्भर है। 
वे कृषि के पूरक हैं और ग्रामीण परिवारों की आय में 
वृद्धि करते हैँ। ऐसे स्थानीय घंघों' में फल उगाना, 
तरकारी तथा फूल उगाना, दुग्धालय, हाथ कताई, 
मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, धान हाथ कटाई, आटा 
हाथ-पिसाई, तेल पेराई, अनाज-प्रशोधन, रेशम उत्पादन 
आदि शामिल हूँ। अपने कार्य के प्रकार के अनुसार, 
सम्पूर्ण प्रक्रिया कारीयरों की परम्परागत दक्षता और 
निफुणता पर निर्भर करती हैं। इन घंघों के उत्पादनों 
का सामान्यतया स्तरीयकरण नहीं होता तथा उनके वजन 
ओर परिमाण उनके मूल्य के अनुपात में बहुत अधिक 
परिवहन खर्च बंठा देते हैं। इस कारण, उनकी खपत 


-गौंवों में ही हो जाती हैं और यदि कोई बिक्री,हुई भी 


तो वह उत्पादन-स्थल के निकट के ही फेरीवालों ओर 
छोटे-मोटे दुकानदारों द्वारा की जाती हैं। 

इस श्रेणी के अन्तर्गत इसी तरह के और इससे कुछ 
ऊँचे किस्म के घंधे, जैसे कोमल कला ओर दस्तकारियाँ, 
देश विदेश के सम्पन्न लोगों की मांग की पूति के लिए 
अदा य॑ जाते हैं। बिदरी और फिलीग्री काम किये बतंन, 


































है 


२०० खादी प्रामोशोग 
दरी बुनाई, कसीदाकारी, हाथी दांत का ख़दाई काम, 
लाख के बतंनों का निर्माण , आदि इस श्रेणी में आते 
हैं। इन कलात्मक बर्तनों की बिक्री में शायद ही कभी 
प्रतियोगिता होती है तथा स्तरीयकरण की आवश्यकता 
पड़ती है। उनमें बड़ी संख्या में कारीगरों को पूर्ण 
कालीन काम मिलता हैं। संचार और परिवहन की 
प्रगति के साथ ये विशिष्ट कलात्मक तथा घिछासिता 
वस्तु बहुत ही प्रचलित हो गये हैं और इस किस्म के 
मशीनी उत्पादनों से कहीं उत्तम माने जाते हैं। यद्यपि 
इन विशिष्ट बस्तुओं के लिए विशेष मांग नहीं है, तथापि 
यह कार्य चाल रखा जा रहा है। सम्भावित बाजार 
मुख्यंत: कारीगरों की खोज क्षमता, कारीगरी निंपुणता 
और उन्नत औद्योगिक डिजाइन बनाने की क्षमता पर 
निर्भर करता हैं। 


परम्परागत उद्योग 


एक अन्य ग्रामीण औद्योगिक कार्यशीलता, जोकि 
बहुतों को रोजगारी प्रदान करती हैँ तथा जिसके लिए 
बाजार की समस्या नहीं है, वह है 'उप-ठेके का काम । 
शहरों के चन्द सुस्थित बड़े फर्म छोटी ग्रामीण औद्योगिक 
इकाइयों को ठेके पर विभाजित और समायोजित पुर्जो 
के निर्माण का भार दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस 
तरह के पूर्जों का निर्माण करना आपेक्षिक तौर पर 
सहज और कम खर्च है बनिस्बत के शहरी क्षेत्र में स्थापित 
मुख्य कारखाने द्वारा स्वयं निर्माण करने के, क्योंकि उनके 
लाभ एक खास सीमा के बाद बन्द हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त क्रषि सरंजाम, छरी-कांटे-चम्मच, बिजली 
के सामान, साइकिल के पुर्जे आदि का गाँवों में विशेष 
ओजारों की सहायता से उत्पादन करना कम खर्च 


होगा, क्योंकि वहाँ अपेक्षतया लागत कम पड़ती है 


उप-ठेका काम” और हंमारी औद्योगिक बरस्तियों के 


. सहायक-सह-उप उद्योगों में सूक्ष्म समानता हैं। दोनों ही 


लघु उद्योग विभाग को मजबूत बनाने की कोशिश करते 
हैं, परन्तु उनके उद्देश्य इस तरह भिन्न हैं कि पहले- 
वाला ग्रामीण औद्योगीकरण का विकास करता -है 





: ससम्बर १९६३ 


जबकि दूसरा नहीं। इन उद्योगों के उत्पादन न सिर्फ 
पैनूक संस्थाओं द्वदरा ही बल्कि दूसरों के द्वारा भी तुरत 
खरीद लिये जाते हैं। क्‍ 

दूसरी श्रेणी का औद्योगिक कार्य बढ़ईगी री, कम्हारी, 
चर्म कमाई “आदि परम्परागत धंधों से संबंधित है। 
इन धंधभों में लगे कारीगर अपनी जीविका सतत रूप से 
अपने उत्पादनों के उपयोगिता-मूल्य से अजित करते 
हैं। औद्योगिक स्वरूप की इस पद्धति को विकसित करने 
तथा आधुनिक बनाने की बड़ी गंजाइश है। हमारे 
जैसे विकासोन्मुख देण में ऐसे कारीगर समय के अनुसार 
आवश्यक दक्षता प्राप्त करते हैं और यदि आवश्यक 
हुआ तो अन्य धंधों को भी, जिसमें अधिक आय होने 
की सम्भावना हो, अपना सकते हैं। इस औद्योगिक | 
विभाग को सुधारने तथा इसे वेज्ञानिक आधार पर सुदृढ़ 
करने की सम्भाव्यता बहुत अधिक हैँ। बाहरी प्रति- | 
योगिता से होनेवाली क्षति के बाद भी ये औद्योगिक | 
इकाइयों अपने ही बल और गुण पर फल-फूल सकती | 
हैं। डा. यूजीन स्टाली कहते हैं: “उनके बहुत से पुराने. 
काम कारखानों द्वारा कम खर्च में कर दिये जाते हैं. | 
परन्तु बहुत से नये काम पैदा हो गये हैं जोकि कारखावा 
उत्पादन के प्रतियोगी होने के बनिस्बत उनके पूरक हैं। 
लघु उद्योग की इन संगठित इकाइयों के उत्पादनों का. 
तैयार क्षेत्रीय बाजार हैं और ये भ्रमणार्थी व्यापारियों 
और शहरी खुदरा दुकानदारों द्वारा बेचे जाते हैं। 
जब तक ये अपनी मांग स्वयं निर्मित करते हैं, इस कहा. , 
के विकसित होने तथा कच्चे माल प्राप्त कर और उद्च- | 
मियों से ऋण प्राप्त कर विस्तृत होने की सम्भावना | 
बनी ही रहेगी। अतः ये कारीगर सामान्यतया सहायता, 
बिक्री छूट, सुरक्षित बाजार आदि जैसे आरक्षित 
साधनों की मांग नहीं करते। 


बाजार अनसधान ः | 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है ग्रामीण औद्योगी 


करण का अन्तिम उद्देश्य ग्रामीण जनता, जोकि कुल आबादी. 


का ८० प्रति शत है, के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। . | 

















ग्रामोद्योगीकरण का बिक्रो विषयक पहल 


इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण भारत की वर्तमान 
सहायित अर्थ-व्यवस्था को प्रचुर-सी अर्थ-व्यवस्था में 
परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थ- 
व्यवस्था में इस तरह के परिवर्तत के लिए बाजार के 
विकास कौ भी आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक प्रगति 
मुख्यतः माल पूति के वैविध्यीकरण पर निर्भर है। 
बिक्री व्यवस्था की व्याख्या इस प्रकार की गयी है 
बिक्री-व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार 
का एक संगठित प्रयास हैं कि उसके बिक्री सम्बन्धी 
प्रयास सही ग्राहक तक पहुँचते और सही बाजार की ओर 
निदर्शित हैं ।” बाजार अनुसंधान के वैज्ञानिक तरीकों तथा 
बिक्री तकनीकों के विश्लेषण को प्रकाशित करना चाहिए । 
इस तरह की अनुसंधान पद्धति में न सिर्फ समय, प्रयास 
और खर्च लूगता है बल्कि व्यूह-रचना की भी जानकारी 
आवश्यक है। पहले इस दिशा में कोई संगठित और 
सुव्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया । हमारे 
विकासोन्मुख देश में बहुत-ही विकसित देशों के मृका- 
बले एक निश्चित लाभ यह हैँ कि हमें नये विचारों 
और प्रक्रियाओं को लेकर नये प्रयोग करने की आवश्य- 
कता नहीं है, बल्कि हम अपनी स्थानीय आवद्कताओं के 
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उपयुक्त प्रचलित और सिद्ध तकनीकों को विवेकपृण 
ढंग से अपना सकते हैं । 

यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हें कि बाजार का सुनियो- 
जित प्राथमिक परीक्षण और बिक्री सम्भावनाओं के 
आकलून* का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि माल 
की वर्तमान और सम्भावित मांग, जोकि ग्रामीण औद्योगी- 
करण के ऋलस्वरूप होनेवाली हूँ, का मृल्यांकन किया जा 
सके। इस प्रकार के सर्वेक्षण न सिर्फ माल के प्रसार की 
सम्भावना और सीमा पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि इस 
खपत की प्राप्ति के लिए कार्यप्रणाली समझने में भरी 
मदद करते हैं। जैसा कि डाक्टर प. साम्‌. लोकनाथन ने 
कहा" है- यदि बाजार की मांग को ध्यान में रख कर 
उद्योगों का विकास किया जाय और यदि हर दृष्टिकोण 
से इस मांग का मली-भांति सर्वेक्षण कर लिया जाय, 
जैसे आमदनी का रुख और पसनन्‍्दगी आदि, तो कोई 
कारण नहीं कि पूर्णझप से आथिक आघपार पर ग्रामीण 
ओऔद्योगीकरण सफल न हो और इन पर जितना व्यय 
किया जाय उसी के अनुपात में कुल रोजगार और 
उत्पादन में वे ये वृद्धि न कर दें।” 
हैदराबाद : ५ अगस्त १५६३ हा 





भ है 
*किसी विशेष कारखाने के माल तथा सेवाओं की बुर 
माँग, जो कि निकट भविष्य में कायम रहनेवाली है, की जानकारी 
के लिए बिक्री सम्भावनाओं के आकलन का प्रयास । बाजार में 


सम्मावनाओं पर सर्वेत्तम ढंग से तीन उपयोगिताओं के अन्तर्गत 
विचार कर सकते हैं: वतेमान बाजार का मूल्यांकन, विक्रय 
परिमाण का अनुमान और अन्ततः बाह्नवेशन । 


सन्‌ १९५५-५६ में करीब १३ प्रति शत कार्यकारी आबादी यानी २० लाख व्यक्ति 

उद्योगों में लगे थे और उन्होंने २ अरब ४५ करोड़ रुपये का या राज्य उत्पादन का २४ 

प्रति शत उत्पादन किया। मोदे तौर पर औद्योगिक रोजगारी में ३७ प्रति छत और 
उत्पादन में ६८ प्रति शत हिस्सा फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों का था। 


--ठेकनों-इकनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र : नेशनल 


कॉउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनोमिक रिसचे, नयी दिल्ली । 































.... संयंत्र १९५२ 


| औह पाठकों के विचार 





खादी ग्रामोद्योग के दशम वापिकांक (अक्तूबर 
१९६३) में प्रकाशित श्री अरुण चन्द्र गृह्दा का लेख 
'हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर खादी का 
प्रभाव पढ़ते वक्‍त इस कथन पर ध्यान गया कि इस 
सम्बन्ध में (गोबर गैस संयंत्रों के बारे में) काफी हूम्बे 
समय तक प्रचार करने के बाद अब भी यह देखना है 
कि ग्रामीणों को उक्त योजनाएँ कब वास्तविक सेवाएँ 
प्रदान करेंगी। प्रात्यक्षिक के तौर पर उत्पादन और 
व्यावसायिक उत्पादन के मध्य विभेंद करना होगा।” 
में यह बताना चाहता हूँ कि गोबर गैस के उपयोग 
पर प्रयोगशाला विषयक कार्य नयी दिल्‍ली स्थित 'इंडि- 
यन एग्रीकल्चरलः रिसर्च इस्स्टीट्यूट' में १९३९ में शुरू 
हुआ था। काम के नतीजे १९४५-४६ में प्रकाशित 
हुए। उक्त विकसित तरीके का व्यावसायिक उपयोग 
करने के लिए १९५१ में ग्रामलक्ष्मी गैस संयंत्र का विकास 
करने तक कोई साधन उपलब्ध नहीं था। वास्तव 
में काम देने लायक संयंत्र १९५३-५४ तक बना । किस्तु, 
कुछ अन्य बातें भी हुई। सीधे-सादे ग्रामलक्ष्मी संयंत्र 
के आविष्कार पर अनेक कार्यकर्त्ताओं, जोकि अधिकांश 


.. इतर तंत्रज्ञ थे, ने ग्रामलक्ष्मी डिजाइन के मोटा-मोटी 


... स्वरूप के आधार पर संयंत्र बनाना शुरू कर दिया। 
. यहा तक कि ग्रामलक्ष्मी के आविष्कारक ने भी एक 


बनाया जो असफल सिद्ध हुआ। यह 





स्पष्ट हो गया कि इंडियन एग्रीकल्चरलू रिसर्च इन्स्टी- 
ट्यूट की प्रयोगशाला में किये गये तत्सम्बन्धी प्रयोगों 
से प्राप्त ज्ञान से काफी अधिक जानकारी हासिरू करना 
आवश्यक है । इन वर्षों में गिर-गिर सवार होनेवाली 
कहावत के अनुसार इसका विकास हुआ | 


कमीशन द्वारा अपनाया गया वंमान संयंत्र व्यावसा- 
थिक दृष्टि से सफल है, और आंकड़े एकत्रण की बहुत 
ही सही अवस्थाओं के अन्तर्गत किया गया आधिक 
अध्ययन खादी ग्रामोद्योग (जुछाई १९६३ के अंक में. 
श्री हरषवदन जयकिशनदास दलाल का लेख : गोबर गैस _ 
संयंत्र से बचत) में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन 
से पता चलता हैं कि ४,३०० रुपये की लागत के संयंत्र 
ने संस्था को प्रथम दो वर्ष में इंधघन की खरीद पर ३,००० 
रुपये की बचत करवायी और परिव्यय पर १८ प्रति शत 
से अधिक का विशुद्ध छाभ करवाया। 


डिजाइन के सम्बन्ध में यह कि उक्त विशेष डिजाइन 
समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इस डिजाइन 
(ग्रामलक्ष्मी-१९५३-५४) की मुख्य विशिष्टताओं 
वाले संयंत्र एक दिन भी बिना रुके आज तक' चल रहे 
हैं और इससे ज्यादा क्या चाहिए कि अब तक एक भी 
संयंत्र का परित्याग नहीं किया गया हैं। 


अतएवं हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि गोबर 











7 उस नकल 
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गस संयंत्र अब एक व्यावसायिक वस्तु बन गयी है। 
देश में करीब एक हजार संयंत्र चल रहे हँ- उनमें से 
क्छ तो कई वर्षों से चल रहे हैं-और उनके मालिकों 
को उनसे पूर्ण सन्‍्तोष है। 

निर्देशक, 


हैं कि एक ही विपय-आ्थिक-से सम्बन्धित हैं। में 
सोचता हूं कि गांधी विचारधारा के चन्द्र मौलिक पहलुओं 
पर विचार-विमर्श करने पर कछ ध्यान दिया जाना 
चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हैं कि आधथिक पहल 


५ 





गोबर गैस योजना, -बदाभाई पटेल हिवहीन हैं । इसके विपरीत मेरा विचार हैं कि लेखों 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, की विवित्रता से यहू अधिकाधिक पाठकों के छिए रुचिकर 


बम्बई और प्रिय बनेगा। 
२३ अक्तूबर १९६३ 


#श है. श| हर की 
(७५ ३. हे _._..._ यांधीयन इन्स्टीर्यूड आफ स्टडीज, 
स्ृरा एकमात्र सुझाव पत्रिका में प्रकाशित लेखों के राजघाट, वाराणसी, 


सम्बन्ध में ही है जोकि कभी-कभी ऐसा लगने लगता १६ अक्तूबर १५६३ 


.. आबादी की दृष्टि से तुलना करने पर महाराष्ट्र का उत्पादन देश के उत्पादन से अधिक है, किन्तु 
प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्चे राष्ट्रीय औसत से कोई बहुत अधिक भिन्न नहीं लगता । उत्पादन और उपभोग 
के बीच के अन्तर से राज्य में बचत का एक स्थल माप प्राप्त होता है। ये आंकड़े इतने सही नहीं 
हैं कि उनसे बचत दर का बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया जा सके, किन्तु उनसे इंगित यह स्थल निष्कर्ष 
कि जिस अनुपात से महाराष्ट्र में आमदनी से बचत होती है वह राष्ट्रीय अनुपात से अधिक हैं, 
समीचीन जान पड़ता है। यह तथ्य कि राज्य सें दीधे स्तरीय औद्योगिक उत्पादन का करीब एक-चोथाई 
हिस्सा यैदा होता है, ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियों की चुकता पुँजी में उसका भाग लगभग ३६ प्रति शत 

. है और भारत में जितनी आय पर कर लगता है प्रायः उसका भी इतना ही प्रतिशत राज्य में हूं, 
दोष भारत से महाराष्ट्र में बचत को दर पर्याप्त रूप से अधिक होने की अपेक्षा करने के लिए 
स्वतंत्र आधार प्रस्तुत करता हू। 








--ठेकनों-इकरनॉमिक सर्व ऑफ महाराष्ट्र : नेशनल 
कोउन्सिल आफ अप्लाइड इकनोमिक रिसच्चे, नयी दिल्ली । 


-नागेंश्वर प्रसाद 



















पुस्तक समीक्षा : 








इवोल्यूरान ऑफ कम्यूनिटी डेबलपमेण्ट 
प्रोन्‍्रम्त इन इंडिया; सामुदायिक विकास तथा सह- 
कार मंत्रालय, भारत सरकार, नथी दिल्ली, १९६३, 
पृष्ठ : २१०४, मूल्य: ९५ नये पैसे । 
शुस्तुत पुस्तक में भिन्न-भिन्न लेखकों के नौ लेखों का 

संकलन है। प्रथम पांच लेखों में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम प्रारम्भ होने से बहुत पहले ही आरम्भ की 
गयीं विशिष्ट ग्राम सुधार परियोजनाओं का यथातथ्य 


अध्ययन है ।श्री लिओनार्ड एमहरटं ने अपने लेख में टेगोर 


द्वारा श्रीनिकेतन तथा उसके आस-पास ग्राम विकास 


_ के लिए किये गये प्रयासों का वर्णन किया है, श्री स्पेन्सर 


हैच ने त्रावणकोर के दक्षिणी क्षेत्र में मार्तण्डम परि- 


योजना के काय॑ का स्थूल चित्र प्रस्तुत किया हैँ, श्री एस 
आर. वर्मा ने ब्रेनें (87897) द्वारा गुड़गौव में प्रारम्भ 
किये गये प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री वी. टी. 


कृष्णमाचारी ने बड़ौदा में हुए कार्य से प्राप्त अनुभवों 





तथा श्री जी. वेंकट्चलूपति ने मद्रास में फिरका विकास 5 


योजना की प्रगति का वर्णन किया है। शेष चार छेखों 
में से तीन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की दिज्षा में 


प्राथमिक योजनाओं से सम्बन्धित हैं और चौथे लेख 


में श्री आर. जगन्नाथ ने पिछले दशक में सामुदायिक 
विकास आन्दोलन जिन अनेक चरणों से होकर गुजरा 
हैं उन पर प्रकाश डाला है। 


सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार 


के उपमंत्री श्री बी. एस. मति ने पुस्तिका की प्रस्तावना 


में लिखा हैँ, 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रायः 


शांतिपूर्ण किन्तु गुछत्तर क्रान्ति कहा गया हैं। इस 


छोटी पुस्तिका से हमें यह जानने में भी सहायता मिलती 
है कि यह क्रान्ति एक विकास भी है, जोकि हमारे भूत- 


कालीन मार्ग दर्शकों के आदर्श को वर्तमान' के कार्यकर्त्ताओं 
के समर्पण के साथ श्ंखलाबद्ध करता है ।” 


“सु कै ६ ॥ ९ सं के 


पि ग्रामोद्योग के वार्षिकांक में प्रकाशनार्थ प्राप्त सभी रचनाएँ हम उक्त 
विशेषांक (अक्तूबर १९६३) में सम्मिलित नहीं कर सके । कुछ लेख इस अंक में 
। प्रकाशित किये जा रहे हैं। हमें आशा है कि वार्षिकांक में प्रकाशन हेतु प्राप्त 
| कुछ और लेख हम आगामी अंकों में प्रकाशित करेंगे । हम फिर अपने सभी 
लेखकों के प्रति आभार प्रकट करते हूँ, जिन्होंने अपने लेख भेजने की कृपा की | 





--क्षम्पादक 





सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार द्वाए खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के लिए “ग्रामोदय, इर्ला रोड, बिले पार्के (पश्चिम), बम्बई-५६ 
से प्रकाशित तथा मुद्रित । मुद्रण-स्थल : एसोसिएंटेड एडवर्टाइजसे एण्ड प्रिण्टसे, ५०५, तारदेव, आर रोड, बम्बई-र४। ' 


वार्षिक झुल्क : २.६० रुपये; एक प्रति: २५ नये पेसे । 


नकल तनमन न+++नर नकल न ++4 मनन गत ट लग लए 
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पृष्ठ 


बुनाई उपदान योजना के निहितार्थ 


-वैकुण्ठ ल, मेहता 20७5 
खादी-ग्रामोद्योग और प्रचार कार्य 


“खुमाष चन्द्र सरकार 299 


सोवियत संघ में मधुमक्खी-पालन | -सीताराम शोण्डे 2१८ 
गुजरात में रोजगारी की स्थिति : १९५१-६१ “रामदास किशोंरदास अमीन 22४ 
ग्राम पंचायतों को प्राणवान बनाने का कार्यक्रम “राम दास. 22९ 
रेशम कीट-पालन : समस्याएँ और सम्भाव्यताएँ 23३ 
राष्टीय आथिक आयोजन पर विचार -अाचीन्द्रलाल घोष. 2४३ 
ग्रामीण कुम्हारी उद्योग में चीनी मिट॒टी के वर्तन . -ञ्री, कृ- मिरमिरा... 2४७ 
दक्षिणी राज्यों में कृषि श्रमिक क्‍ -कू. अकण्ठनू नायर. 2४९ 
वस्त्र रंगाई के सिद्धान्त -“पेकल जीरामुल पेंट्रों 2प४ 
ईंट और चूना उद्योग का एक अध्ययन “वें. आ. वासुदेवराज़, 2६०७ 
पुस्तक समीक्षा: ६३ 


हिन्दूज ऑफ दि हिमालयाज ; लेखक: गेराहड डी. बेरेंमन 
पाठकों के विचार 2६६ 








सम्पादक : सुभाष चन्द्र सरकार द्वारा आमोदय', इ्, बम्बई-५६ से मुद्रित और प्रकाशित । खादी और ग्रामोद्रयोग कमीशन 
की पत्रिका खादी ग्रामोद्योग' ग्रामीण विकास और समाज तथा अर्थशासत्र विषयक मासिक है, जिसका ध्येय आशिक लाभ 
अजित करना नहीं है । इन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर मामीण विकास के ध्येय से लिखे गये लेखों पर पत्रिका में प्रकाशनार्थ 


सहर्ष विचार किया जायेगा । स्वीकृत रचनाओं पर पारिश्रमिक दिया जायेगा। छेख, पुस्तकों की समीक्षा आदि सम्पादक, 


'खादी ग्रामोद्योग', खादी और गआभोद्योग कमीशन, आमोदय,” इ्ला रोड, विले पार्के ( परिचम ), बम्बई-५६ के पते 
पर भेजें | टेलिफोन नं. ५७१४५९। 

इस पत्र में प्रकाशित छेखों में व्यक्त विचार आवश्यक नहीं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन अथवा सम्पादक के हों 
जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख न कर दिया गया हो। 

वार्षिक शुल्क : २.५० इुपये; एक प्रति : २५ नयें पैसे । चन्दे की रकम इस पते पर भेजी जानी चाहिए: असिस्टरेप्ट 
ए्काउप्ट्स ऑफिसर (केश ), खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, “आमोदय”, इर्ला रोड, विले पार्के (पश्चिम ), बस्बई-६६ । 
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द वेट्टेकरनपुदर आरुमगम्‌ 


इस अंक के लेखक 


वेकुण्ठ लल्ल भाई मेहता 


सुभाष चन्द्र सरकार 


सीताराम गंगाधर शेण्डे 


रामदास किशोरदास अमीन 


राम दास 


शचीनद्बलाल घोष 


है. 


श्रीतियाप्तमूरति फृष्णमूर्ति भिरिभिरा 


कृष्णन श्रीकष्ठन्‌ नायर 


पेकल श्रीरामुल्‌ पैदो 


 वासुदेवराज्‌ 





“खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के सदस्य | 


“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग और 
जागृति के सम्पादक। । 


-खादी और प्रामोद्योग कमीशन के मधुमबखी-पालन उद्योग निर्देशक । 


-वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) स्थित सरदार बललभभाई विद्यापीठ में... 
प्रोफितर और अधथंशास्त्र विभाग के अध्यक्ष । ह 


“लखनऊ स्थित प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इंस्टीट्यूट के निर्देशक । 
-नयी दिल्‍ली से प्रकाशित हिन्दुस्तान स्टेण्डड के भूतपूर्व सहायक सम्पादक | 


और अब नयी दिल्‍ली स्थित इण्डियन काउन्सिल फॉर कल्वरल 
रिलेशन्स द्वारा प्रकाशित इण्डो-एशियन कल्चर के सम्पादक। 





“खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कुम्हारी उद्योग के अवेतनिक तकनीकल 
सलाहकार; भद्गरावती (महाराष्ट्र) स्थित ग्रामोदय संघ के मंत्री। 


3: 5“ 05 --ओ निज 


-क्विंलन स्थित दि क्विलन डिस्ट्रीक्ट कोऑपरेटिव बैक लिमिटेड के प्लानिंग, 
रिसर्च और स्टेटिस्टिक्स विभाग के प्रमुख अधिकारी । 


“बिड़लापुर (पश्चिम बंगाल) स्थित बिड़छा जूट मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी 
लिमिटेड में डाईंग मास्टर और वीविंग ओवरसीयर.. 
“टी. कल्लूपट्टी के गांधी निकेतन स्थित विस्तार अधिकारियों (उद्योग) 
के खादी ग्रामोद्योग विद्यालय में लेक्चरर । 











बुनाई उपदान योजना के निहितार्थ 


धर 
$ वकुण्ठ ल, 


मेहता 


राजनीतिक और आशिक लोकतंत्र को जड़ से पनपना होता है ॥/ आमीण क्षेत्र को यथा सम्भव 
अधिकाधिक स्वायत्त और स्वावलम्बी होने का उद्देश्य रज़्ता चाहिए | | इस लक्ष्य की प्रापि 
सुगम बनाने हेतु खादी की बिक्री पर दी जानेवाली वर्तमान छूट के बदले हाथ कते सूत का रम्पृष् 
बुनाई खच उपशन स्वरूप देने का निर्णय किया गया है। मुफ्त बुनाई सेवा के इस प्रावधान के 
एक विशिष्ट लाभ यह है कि सरकारी सहायता ऐसे रूप में दी जानी है कि उसमे होनव्रांडे लाभ 


सीधे ग्राम समुशय को मिलते हैं | 


के लः ९ ष्जष ० 
चंद व पूवे यह भोग की गयी थी-और केवल 
स्वर्दिय विचारधारा के माननेवालों ने ही यह 
मांग नहीं की थी-कि लोकतांत्रिक आयोजन को सफल 


, बनाने के लिए नीचे से निर्माण करना पड़ेगा | उनकी * 


दृष्टि में यह कृषि और उद्योग दोनों ही विभागों में 
अत्यावश्यक था। कृषि में अधिक उत्पादन सुनिश्चित 
करने के लिए ग्रामीणों की मदद से ग्राम आयोजन 
तैयार करना जरूरी था। उद्योग विभाग में स्थिति 
कुछ और थी। एक ओर उत्पादक वस्तुओं का निर्माण 
करनेवाले उद्योगों अथवा भारी उद्योगों या उपभोक्ता 
सामग्रियों का उत्पादन, जिसमें आधुनिक तकनीकल 
दक्षता और उपकरणों का उपयोग आवश्यक है, करनेवाले 
उद्योगों तथा दूसरी ओर रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुओं 
का उत्पादन करनेवाले परप्परागत कूटीर उद्योगों के 
बीच विभेद करना पड़ा। चूंकि द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 
आनेवाली चीजों का उत्पादन विकेद्रित आधार पर हो 
सकता है, अतएवं इनके उत्पादन के लिए निरचय ही 
तीचे से आयोजन हो सकता है। 


कारीगरों की सहकारी समितियाँ 

इस विचार के उत्साही समर्थकों में मुख्यतः खादी 
और प्रामोद्योग आन्दोलन के कार्यकर्त्ता थे, जिनमें 
अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल और उसके 
उत्तराधिकारी कमीशन से संबंधित लोग भी झामिल 
हैं। अखिल भारत सबब सेवा संघ द्वारा गठित खादी 
ग्रामोद्योग समिति ने शुरू-शुरू में यह निर्णय किया 


था कि संघ से पहले जो संस्थाएँ संत्रद्ध थी, उन्हें 
स्थानोय इकाइयों का निर्माण कर उत्पादन कार्यों का 
विकेन्द्रिम आवार पर पुनर्गठन करना चाहिए, जोकि 
हमेशा सूतकारों, बुनकरों और अन्य कारीगरों के निकट 
सम्पर्क में रह सकती हैं। वे कारीगरों की राय से 
योजना बना सकती है और स्वीकृत योजनाओं के 
कार्य|न्वय के लिए जिम्मेदार बन सकती है ! यह भी 
सुझाव दिया गया की उत्पादन केन्द्रों में कारीगरों की 
सहकारी समितियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए, 
जोकि स्थानीय उत्तमादन की योजनाएँ बना तथा कार्या- 
न्वित कर सकें | स्मरण रहें कि २० वर्य पूत्र अखिल 
भारत चरखा संघ के तत्कालीन अधीक्षक स्वर्गीय श्री 
श्रीक्षष्ण जाजू के आग्रह पर सूतकारों तथा अन्य कारीगरों 
की सहकारी समितियों को उत्पादन कार्य सौंपने का 
कदम उठाया गया और उसके लिए आदर्श नियम 
बनाये गये। खादी ग्रामोद्योग समिति के सुझावों को 
कार्यरूप में परिणत करने तथा विकेन्द्रीकरण के अपने 
प्रयासों के अनुरूप कमीशन ने खादी उत्पादकों की 
सहकारी समितियों के लिए आदर्श उप-नियम बनाये 
तथा उन्हें विशेष आथिक सहायता देने की एक योजना 
स्वीकृत की। 
नथा मोड़ का जन्म 

प्रत्यक्षतः विकेन्द्रीकरण की प्राप्ति के लिए इन 
विभिन्न कदमों का संयुक्त प्रभाव संतोपजनक नहीं था। 
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४ नधरननीधिा -। “ 


है यह इच्छा प्रकट की 


२०८ खादी प्रामोश्वोग 


अतः १९५८ के मध्य में चालीसगांव (महाराष्ट्र) में सम्पन्न 
अखिल भारत खादी कार्यकर्ता सम्मेलन में आचार्य 
विनोबा भावे ने खादी कार्य की नयी दिशा पर जो 
चिता प्रकट की तथा उसे नया मोड़ देने का आग्रह 
किया जिसमें ग्राम ही मुख्य केन्द्र हो, तो इसमें आइचर्य 
की कोई बात नहीं है। यहीं नया मोड़ का जन्म हुआ, 
खादी उत्पादन को दिया जानेंवाला भैया मोड़, 
जिसके अनुसार गाँव खादी उत्पादन का आयोजन प्रथम 
अपनी वस्त्रावश्यकता पूरी करने और द्वितीय बचा हुआ 
माल बाहर बेचने के लिए करेंगें। खादी ग्रामोद्योग 
समिति ने अपनी सम्बद्ध संस्थाओं-विशेष कर पुरानी 


 याती अच्छी तरह जमी हुईं बड़ी संस्थाओं-से ग्राम 


समुदाय से शक्ति प्राप्त करनेवाली स्थानीय उत्पादन 
इकाइयों के निर्माण में सहायता करते हुए उत्पादन 
का गौव-गाँव के आधार पर विकेन्द्रीकरण करने में 
अपनी शक्ति लगाने का आग्रह करने का तय किया। 
इसी का अनुसरण करते हुए कमीशन ने अपनी ग्राम 
इकाई योजना बनायी और यह बताया कि किस रूप 


में वह संगठित गाँवों में ग्राम इकाइयों बनाने में 
मदद करेगा। 


स्थानीय अभिक्रम 
नीचे से निर्माण के इस प्रयास को प्रेरणा देने हेतु 


आचार्य विनोबा भावे ने नया मोड़ कार्यक्रम अपनाने 


के पूर्व ही यह सुझाव दिया था कि यदि सरकार 
किसानों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए खादी 


की मुफ्त बुनाई की व्यवस्था खादी और ग्रामोद्योग 


कमीशन के जरिये करे तो इससे कृषकों-पुरुषों और 
महिलाओं दोनों- को अपने अवकाद के समय 


 कताई करने की उत्प्रेरणा मिलेगी। प्रति व्यक्लि 


वस्त्रावश्यकता महज १२ गज मान कर विनोबाजी ने 
कि उतकी आवश्यकता 


_ पूर्ति के लिए मुफ्त बुनाई व्यवस्था की जानी 
' चाहिए। . उन्होंने यह आशा प्रकट की कि इस सुविधा 

से ग्रामीण क्षेत्रों में अश्विकाधिक लोगों को अपनी 
. आवश्यकता-पूति. के लिए कताई अपनाने की प्रेरणा 
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मिलेगी। 


इससे ग्राम समाज को स्वावलूम्बन के आधार 


पर अपनी वस्त्रविश्यकता पूति के लिए स्थानीय अफि 


क्रम की प्रग्णा मिलेगी । अतातव इससे खादी कार्य का, 


के लिए एक परिवर्तित यानी नये वातावरण का निर्माण 
है। सकेगा » उन्हें यह विश्वास था कि इससे खादी 
उत्पादन के प्रति ग्रामीणों का रुख़ सहायक हो सकेगा। 


लक्ष्य की अपर्याप्त समझ 


बर्तमात पद्धति के अन्तर्गत कताई, मुख्यतः: महिलाओं 
द्वारा, व्यक्तिगत रूप में अन्य स्रोतों से होनेवाली अपने 


परिवार की आय में पूरक्त आय जोड़ने के लिए ही की 
जाती हैं। अन्य कार्यों से अधिक आय-प्राप्ति पर लोग 


चरखा चलाना कम कर देते हैं, जिससे सूत उत्पादन 


कम हो जाता है। उत्पादन केन्द्र को सूत बेच देने के 


वाद उसका क्‍या होता है, इसकी चिन्ता सूतकार को 
इसकी परवाह नहीं करता कि 
उसके द्वारा बुनी गयी खादी बिकती है या नहीं। ग्राम 
समाज के लिए खादी उत्पादन तो किसी बाहरी संस्था 


नहीं होती । बुनकर 


द्वारा मजदूरी पर काम करनेवाली महिलाओं को प्रदान 


किया जानेवाला महज एक अक्ृपिक धंधा है। इस. 


कार्यक्रम का उद्देदश काम देने के अलावा लोगों के 
कला-कौशलछ का उपयोग और विकास करना है 








02% 70% 67 


| ८7 वीक अल अब कतार 


, अर्ध और. 


पूर्ण बेकारों को काम दे उत्पादक कार्य का संगठन 


कर अत्यावश्यक उपभोक्ता सामग्री प्रदान करता है 
तथा वस्त्र खरीदने में गांव का जो पैसा बाहर जाता 
हैं उसे कम करना हैं एवम्‌ इस प्रकार खादी आन्दोलन 
का एक पहल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन लाना 


है, जिसे अब तक लोगों ने अच्छी तरह नहीं समझा है।. 
जबकि कमीशन ने यह निर्णय कर लिया है कि 


अपनी तृतीय पंच वर्षीय योजना में कार्य विस्तार _ 
ग्राम इकाइयों के जरिये किया जाय, यह भी प्रावधात 


रखा गया है किजब तक नयी व्यवस्था पूर्ण #ूपेण लागून 
हो जाय, खादी का उत्पादन वर्तमान पद्धति से जारी रहेंगा। 
अतः साधारणतया अच्छी तरह जमी 

अन्य संस्थाओं 


पुरानी तथा 
तुरंत ही अपने उत्पादन केद्धों को. 

















अमक३- 


है 


बुनाई उपदान योजना के निहितार्यथ 


प्राम इकाइयों में वदछना आवधद्यक नहीं समझा । 
सामान्यतः उन क्षेत्रों में ग्राम इकाइयों की स्थापना 
हेतु प्रयास किया गया, जहाँ अभी तक कोई काम 
नहीं हुआ है । चूँकि अधिकांश उत्पादन मजदूरी आधार 
पर होता था, उत्पादन पद्धति को स्थानीय ज्ञावश्यकता 
के अनुरूप बदलने की कोशिश नहीं की गयी तंदनुसार 
सूत बुना नहीं गया और बाहरी निर्देश पर कार्य 
होता रहा; अतः इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि खादी 
कार्य में ग्राम समुदाय की अभिरुचि जागृत करने के 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी । 


उपभोक्ता सामग्रियों में स्वावलम्बन 

यह निराशाजनक बात है, विशेष कर इसलिए कि 
ग्राम इकाइयों के संगठन तथा जहाँ। संगठन हो गया 
वहाँ परमावश्यक उपभोक्‍षता सामग्रियों में स्वावलूम्बन 


प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में उनका मार्गदर्शन ७ 


देने में देर हुई है। स्वावलम्बन का आथिक आधार 
यह है कि यह जहाँ कहीं भी सम्भव हैं उपलब्ध जन- 
शक्ति स्रोत को स्थानीय औजारों और कच्चे माल के 
जरिये उत्पादक रोजगारी में छूगा देता है। परमावश्यक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम समुदाय को 
_ बाहर से उपभोक्‍त सामग्री खरीदने के लिए अपनी 
मामूली आय में से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। 
तब व्यापार में ग्राम समुदाय का ही पलड़ा भारी 
रहेगा। अंततः समाज का यह जो कतेंव्य है कि उसके 
हर सदस्य की न्यूनतम अन्न, वस्त्र और आवास सम्बन्धी 
आवश्यकता पूरी हो, उसकी पूर्ति उपयोगी किस्म के 
उत्पादक कार्य की व्यवस्था कर की जा सकती हैं। 
इससे ग्राम अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी। बेशक' यह 
संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह इसे पूरा करे, 
परन्तु वह सफलता की आशा तभी कर सकता हैं, 
जबकि ग्राम समाज इस बृहत कार्य में अपने स्रीमित 
क्षेत्रों में उत्पादक त्तै।दक कार्यों का संगठन कर मदद करे। 


गांधीजी की तरह ही विनोवाजी भी राष्ट्र की 
दक्ति जड़ से बढ़ाने की कोशिश करते हैँ। लोकतंत्र, 


२०९ 


राजनीतिक और आशिक दोनों ही, को जड़ से विकसित 
होना हैं । ग्रामीण क्षेत्र को यथा सम्भव स्वायत्त और 
स्वावलम्बी होने का उद्देश्य रखना चाहिए। इस 
दृष्टिकोण परिवर्तन का महत्व दर्शानें के लिए विनोबाजी 
ने सुझाव दिया हे-और खादी कार्यकर्ताओं ने स्त्रीकार 
किया हँ-कि अभी खादी की ख़दरा बिक्री पर जो छट 
(रिवेट) दी जाती है, उसके बदले हाथ कते सूत की सम्पूर्ण 
बुनाई कीमत उपदान (सब्सिडी) स्वरूप दी जानी चाहिए। 
इससे खादी का उत्पादन खर्च बहुत कम हो जायगा 
और सूतकारों को रूई की कीमत पर खादी मिल 
जायगी। जो सूतकार अपनी ही रूई से सूत कानते हैं, 
उन्हें ती थोड़े श्रम के बछ पर ही खादी मिल जायगी। 
ग्राम समुदाय के लोगों को भी खादी अभी की बनि- 
स्वत बहुत कम कीमत पर मिलेगी; क्‍योंकि अब की 
तरह व्यवस्था खर्च नहीं लगाया जायगा। इस प्रकार 
मुफ्त बुनाई सेवा का एक विशिष्ट छाभ यह हैं कि 
सरकारी आर्थिक सहायता ऐसे रूप में दी जाती है कि 
उससे होनेवाले लाभ सीधे ग्राम समुदाय को मिलते हूँ । 
यद्यपि विनोबाजी की विचारधारा में भौतिक पहलू का 
समावेश नहीं है, तथापि क्षेत्रवार स्वावलम्बन की प्राप्ति 
के लिए प्रेरणा स्थूल और ठोम दोनों ही है। 


बनाई की व्यवस्था 


ऐसी बात नहीं हैं कि कोई बाघा नहीं आयेगी। 
एक,बाघा तो यह है कि कई ग्राम समूहों में, जोकि 
ग्राम इकाइयों बनाते हैँ, बुनाई के लिए बुनकर ही 
नहीं हैं। अभी खादी उत्पादन कार्य में लगीं संस्थाओं 
का एक प्रमुख कतंव्य यह सुनिश्चित करना है कि यथा 
संभव हर इकाई स्थानीय सुत की बुनाई में स्वावलम्बी 
हो जाय। द्वितीय, ग्रामीणों से सूत प्राप्त करने तया 
उसकी बुनाई करवाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी 
होगी कि सूतकारों, बुनकरों, अन्य कारीगरों और गेष 
ग्रामीणों की वस्त्रावश्यकताओं को ध्यान में रखा जा 
सके । अन्त में, ग्राम समाज को शिक्षित करना होगा, 
ताकि इस कार्य में उनकी रुचि जगे और वे सक्रिय 
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२१० खादी ग्रामोद्योग : 


रूप से भाग ले सकें | यह एक चुनौती है, जो खादी 
कार्यक्रत्ताओं को स्वीकार करती ही चाहिए। 


स्टाक की निकासी 


हाल के वर्षों में खादी कार्यकर्त्ताओं के सामने एक 
समस्या यह भी रही है कि उत्पादन गति बिक्री गति 
से अधिक रही है। जिस गति से पिछछे दस वर्षो में 
ग्राहकों की संख्या बढ़ी हैँ, वह निरचय ही प्रशंसनीय 
हैं । यह गुण-स्तर और भांतों की दृष्टि से फिल- 
हाल उत्पादित हो रहे वस्त्रों के लिए उपभोकक्‍ता की 
ओर से मांग के साथ-साथ कुछ हद तक यह भी दर्शाती 
है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में खादी का जो स्थान हैं 
उसे, वे पहचानते हैं। फिर, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी 


. अधिक आर्थिक कठनाई हैं कि चरखे की मांग दिनों 


दिन इतनी अधिक और तेजी से बढ़ती जा रही हैं कि 
बिना किसी विशेष प्रयास के परम्परागत और अम्बर 
दोनों ही चरखों की खादी का उत्पादन बढ़ता ही जा 
रहा हैँ । हमेशा नये-तये सृतकारों के आने से घटिया 
खादी का अनुपात कम नहीं हो पाता। खादी का 
स्टाक बढ़ते जाने की समस्या आज से दो साल पहले 
जितनी गम्भीर थी, आज उतनी नहीं है; परल्तु इसे 
नजरअन्दाज करना बुद्धिमावी नहीं हैं। अत: इस 
कार्यक्रम में लगे लोगों का कर्तव्य है कि वे बिक्री छुट 
बंद कर नयी योजना छागू करने के पूर्व ही स्टाक 
को कम से कम करने की कोशिश करें। इस कार्य के 
लिए दी जानेवाली विशेष सुविधाएँ भावी परिवर्तन को 
सहज कर देंगी। 


गहरो ग्राहकों की सदभावना ह॒ 
खादी का स्टाक फिर से जमा न हो सके, इसके 


 .. लिए यह बहुत ही जरूरी है कि खादी का अधिकांश 

भाग उत्पादन केन्द्र में ही खप जाय । ऊपर जो कारण 
.. बताये गये हैं, उनसे निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों में खादी 

-..... की खपत काफी बढ़ेगी। तमिलनाड और बिहार में 
... तो ऐसा शरू भी हो गया 
.. अआंडारों के खुलने से इसमें गति आयी हूं। परल्तु 
 . यह समझना होगा कि अभी उत्पादित खादी का 
... दोतिहाई भाग शहरों में ही खपता हैं। पिछले चन्द 
5 रे वर्षों में बिक्री संगठन का काफी विस्तार हुआ हैं और 


अपनी दुकानें और 
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उसकी क्षमता भी बढ़ी हैँ। बिक्री के बदले उत्पाद. 


स्थल पर उपदात्त देने के परिवर्तत से उत्पादकों को 

से ग्राहकों के साथ स्थापित वरतमान सम्पर्क से जो 
लाभ हो रहा हैं वह हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। 
अतः उत्पादन में लगीं संस्थाओं को शहरी ग्राहकों की 
सद्भावना बनाये रखते का दिल से प्रयास करना चाहिए। 


उपभोक्ताओं का सहयोग 


उन्हें ऐसा करने में मदद देने हेतु उत्पादन, वि्री 
अथवा संगठनात्मक कार्यों में लगे 
को खास कर घथहरी ग्राहकों के मन में यह स्पष्ट 
कर देता चाहिए कि 
में कुछ नहीं घटाया जायेगा, 
खरीदेंगे उसके लिए मुफ्त बनाई सेवा कुछ इस तरह 
निर्धारित की गयी हैं कि 


सहायता अब भी जारी हैं 
बदल गया 


सिर्फ उसका रूप 


कार्यकर्ताओं 


यद्यपि अब छूट के रूप 
परन्तु जो खादी वे 


उन्हें अभी जितनी कीमत 
“बे देते हैं उतनी ही कीमत देनी होगी। सरकारी 


हैं और ऐसा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
को लाभदायक उत्पादक रोजगारी के अवसर 





वन अब ला आन 


हिल कल मम नक म अ 


बड़ा कर मजबूत करने के विशिष्ट उद्देश्य से 


क्रिया गया है। 


एक उद्दंश्य है। “शहरी ग्राहवः 


सहयोग देते 


फो पूरक आय कराने में काफी संख्या 


देते रहे 
परिव्तेन होने पर भी खादी के ग्राहक राष्ट्र की यह 


सेवा करते रहेंगे। अत: खादी आन्दोलन में छगे 
कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का &बर्य ही. 
प्रयास करते रहता चाहिए कि खादी के हित्ताथ सदंव 


ही उनका यह अनवस्त सहयोग प्राप्त हो । 


बम्बई : २० नवम्बर १९६३ बज 


हमारी राष्ट्रीय योजनाओं का यहू 
प्रत्येक वार खादी 
खरीदते वक्‍त परोक्ष रूप से इस उद्देश्य की पूतिमें 
हैं। वास्तव में अब तक जो छठ दी जाती 
रही हैँ उससे खादी और हाथ करघा अथवा मित्र _ 
वस्र का मूल्यान्तर परिपूर्णतः बराबर नहीं होता। 

जिस हद तक ग्राहक इस अन्तर का भार वहन करते 
हैं, उस हृ॒द तक वे ग्रामीण क्षेत्रों के न्‍्यून आयवाडों 
अर्घध भर. 
पूर्ण बेकारों को रोजगारी दिलवाते हुए अपना योगदान 
। सरकारी आर्थिक सहायता की पद्धति में 

















खादी-ग्रामोद्योग और प्रचार कार्यी 


० सुभाष चन्द्र सरकार 


गृत वर्ष सम्पन्न प्रचार अधिकारी सम्मेलन में खादी 
और ग्रामोद्योग कार्य क्रम बनाने तथा उसे कार्यान्वित 
करने मे प्रचार कार्यकर्त्ताओं के योगदान के प्रति नयी 


,.._ जागरूकता प्रकट हुई। सम्मेलन का आयोजन गैर 
.. आधिकारिक रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वह खादी 


और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रवतित और अर्थ- 
सहायित था और उसे राज्य खादी और ग्रामोद्योग 


मंडलों का . समर्थन प्राप्त था। कमीशन के अध्यक्ष 


(तब श्री वैकुण्ठ लू. मेहता) ने सम्मेलन का उद्घाटन 


(करने के लिए अपने व्यस्त क्षणों में से भी समय निकाल" 


और कमीशन के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री कन्दस्वामी 
अरुणाचलम्‌ ने उसकी अध्यक्षता की। राज्य मंडलों और 


कमीशन के प्रचार कार्यकर्ताओं के अछावा उद्घाटन 


समारोह में कमीशन के अधिकारियों ने भी भाग 
लिया, जिनमें से कुछ ने दूसरे-तीसरे दिन सम्मेलन में 
भाषण भी दिये। पहले की इस धारणा में भी परि- 
वर्तत हुआ कि प्रचार एक आवश्यक हेय कार्य है, जिसे 
सहन तो करना पड़ता है पर इतना उत्साहित नहीं करना 
चाहिए कि वह बढ़ कर अत्यावश्यक हो जाये। पहले 
की यह धारणा मुख्यतः: उनके दिमाग की उपज थी 
जोकि स्वयं अथवा अपने कार्यों के विषय में कुछ बोलना 
आवश्यक नहीं समझते और यह मानते हैँ कि सुकाय को 
प्रचार की आवश्यकता नहीं। 


आधुनिक सभ्यता का प्रभाव 
यर्चा ४ ह उच्चतम नैतिक भावनाओं पर आधारित है, 
फिर भी यह तो निश्चित है कि इस दृष्टिकोण में चन्द 


* खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के प्रचार निर्देशालय द्वारा 
आयोजित राज्य खादी और ग्रामोद्योग मडलों के प्रचार 


मो ः 


कमियो , अन्तनिहित हैं। आपनिक सम्यता इन 
दो तथ्यों पर निर्भर है: मनुष्य के कार्यक्षेत्र का 
भौगोलिक विस्तार तथा आघनिक वैज्ञानिक खोजों के 
जरिये बड़ी भौगोलिक दूरी और समय को कम करना । 
हमारा जीवन और काये अब सिर्फ हमारे घर अथवा 
गाँव के सुपरिचित वातावरण तक ही सीमित नहीं हैं, 
जहा कि हम सब एक दूसरे को जानते है और एक दूसरे 
से किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। 
इसके विपरीत आज हम काफी वह क्षेत्र में काम कर रहे है 
और प्राय: अपरिचित वतावरण में भी, जहाँ कि एक 
दूसरे से परिचित होना ही पड़ता हैं । इस विचित्र वातावरण 
में जब तक कि हम अपने कार्य और जीवन का परिचय 
देने हेतु जानबुझ कर प्रयास न करें. इनके अनजाने रह 
जाने तथा अच्छी तरह न समझे जाने का अंदेशा है। 


दो रूप 

खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत काम 
करनेवाले प्रचार कार्यकर्ताओं की भूमिका सदसे अलग 
हैं "तथापि, यह एक तरह से योजित आर्थिक विकास में 
लगे सभी व्यक्तियों के लिए सही है, पर विशेष 
रूप में यह विकेन्द्रित क्षेत्र में कार्य करनेवालों के लिए 
प्रधृकत है। सामान्यतया यह बिक्री विकास में सहायता 
पहुँचानेवाला है, परन्तु खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम 
के अन्तर्गत प्रचार कार्य उत्पादन विकास की ओरभी 
उतना ही निर्देशित है, “जितना बिक्री विकासकी ओर ! 
इस कार्यक्रम का स्वरूप ही ऐसा है कि यह अनिवाय॑ हैं; 
क्योंकि इसके दो उद्देश्य हैं-उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी 

अधिकारियों के सम्मेलन में १ नवम्बर १५६३ को दिये गये 
० भाषण पर आवारित । सम्मेलन ४ नवम्बर तक चछा। 
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के अवसरों में विस्तार | यों भी कह सकते है कि उद्देश्य 
उत्पादन वृद्धि का है, परन्तु सिर्फ उत्पादन में ही वृद्धि 
वांछनीय नहीं होगी, अगर उसके साथ ही साथ छाभ- 
दायक रोजगारी में छगे लोगों की संख्या नहीं बढ़ती हैं । 

कार्यक्रम के प्रति लोगों का समर्थन ग्राहक के रूप में 
हैँ कि अधिकांश आबादी को इस कार्यक्रम को अपना 
समझ सक्रिय रूप में अपनाने के लिए उत्साहित किया 
जाय। ये दोनों कार्य एक दूसरे के निकट रूप से पूरक 
नहीं है, यद्यपि अंतिम विश्छेषण में उत्पादकों और ग्राहकों 
के हित का सम्पूर्ण सान्निध्य होना चाहिए। और, हम में 
से प्रत्येक व्यक्ति साथ-साथ किसी क्षेत्र में उत्पादक तथा 
किसी में ग्राहक हे ही। इन दोनों को मिला कर एक 
करना निश्चय ही बहुत कठिन कार्य हैँ। जो तर्क उसे 
उत्पादक के रूप में पहल करने की प्रेरणा दे सकती है 
वह ग्राहक के रूप में उसे पसन्द नहीं भी आ सकती हैं। 
विकेन्द्रित उद्योगों के प्रचारक 


प्रचार कायकर्त्ताओं का कार्य है अधिकांश आबादी को 
. यह कायक्रम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना, ताकि 
बढ़े उत्पादन और रोजगारी की दृष्टि से कार्यक्रम सफल 
होी। बिना अधिक ग्राहकों का इस काययक्रम के प्रति 
समर्थन प्राप्त किये सफलता नहीं मिल सकती। परन्तु 
जैसा कि सर्वविदित है, खुले बाजार में विकेन्द्रित उद्योगों 

उत्पादन निश्चय ही संगठित विभाग के उत्पादनों से 
प्रतियोगिता नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में ग्राहकों की 
सहयोग प्राप्त करना सहज नहीं है । इस सन्दर्भ में खादी 
: प्रचारकों का कार्य सबसे अलग है और संभवत: अन्य 


... किसी भी उद्योग का प्रचार कार्य उसके मुकाबले नहीं है । 


- इस कतंव्य को योग्यतापूर्वक निभाने के लिए सेवा में 
.. प्रतिभाशाली व्यक्तियों को छगाना होगा। अतः विकेन्द्रित 
: उद्योगों के प्रचारकों को न सिर्फ प्रचार के हर तरीके से 


.._ पूर्णतः जानकार होना चाहिए बल्कि कार्यक्रम के पक्ष 
.. और विपक्ष की सारी आशिक तर्कों का संग्रह करना 
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.... चाहिए। उसे देश के आर्थिक विकास के समकालीन 





खादी पग्रामोद्योग : 
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होना चाहिए। 


गतिहीन ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था 
गत सम्मेलन ऐसे संकटकाल में हुआ था जबकि 
देश पर एक आक्रमणकारी ने हमछा किया था। तब से 


एक साल बीत चुका है । अकारण चीनी हमले के कारण 


घोषित राष्ट्रीय संकटकाल ने कई क्षेत्रों को किसी न किसी 


रूप में प्रभावित किया ही हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम का 
एक अंग होने के नाते खादी और प्रामोद्योग कार्यक्रम _ 


प्र भी इसका प्रभाव पड़ा हें। अन्य बातों के साथ- 
साथ पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोकि देश के अभी 
महत्वपूर्ण क्षेत्र हे, इस कार्य क्रम के विस्तार की आवश्यकता 


के प्रति अधिक जागरूकता दिखाई दी। उसी तरह कमजोर 


वर्गों की समस्याओं पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया 


गया है; क्योंकि कोई भी राष्ट्र छिन्न-भिन्न और कमजोर 





क्रम में इस कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता बतलाने 


> ऑन्‍न्शीर+ 


जनता के साथ बाहरी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। 


भारत में आथिक विकास का अर्थ हे ग्रामीण क्षेत्रों 


का विकास | आवश्यकता इस बात की है कि एक जमाने - 

से गतिहीन अर्थ-व्यवस्था में प्राण फंके जायें। प्रसिद्ध 
अमेरिकी अर्थशास्त्री” प्रो. वित्फ्रेड मेलनबॉम लिखते 
हँ- किसी भी दर से मूल्य स्तर में परिवर्तन के मोटे माप... 
हैं, जो यह मानने की स्वीकृति देते हैँ कि प्रति व्यक्ति सन्‌ 

१८६८ की २० रुपये आय अथवा १८८७ की २७ 
रुपये आय और (वी.के.आर-वी.) राव के अनुसार 


१९३१-३२ की ६२ रुपये तथा राष्ट्रीय आय समिति के 


अनुसार १९५०-५१ की २६५ रुपये आय में वास्तविक 


आय की दृष्टि से कोई खास अन्तर नहीं है ।$ बसी अथ 
व्यवस्था 





* प्रचार॑अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन बम्बई में के से २५ क्‍ 


अक्तूबर १९६२ तक हुआ था । 


$ विल्फ्रेड मैलनबाम : प्रॉस्पेक्टस फॉर इंडियन डेवल- 


मेण्ट; रूंदन; १९६२; पृष्ठ ५ १०५९ | 


प्राण फंकना आसान नहीं है जोकि काफी 
लम्बे अर्से तक स्थिर रही हो। अनुमान है कि हमारे 
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देश के ६० प्रति शत लोगों का उपभोग स्तर प्रति व्यक्ति 
खपत स्तर के पर्याप्त राष्ट्रीय औसत प्रथि वर्ष ३०० रुपये 
अथवा २५रुपये प्रति माह से बहुत ही नीचा है; तीस प्रति 
शत का खपत स्तर १५ रुपये प्रति माह और २० प्रति 
शत का १२ रुपये प्रति माह से भी कम है| विशेषज्ञों 
द्वारा अनुमानित अर्थ-व्यवस्था और आबादी वृद्धि की 
दर के आधार पर यह भी अनुमान लगाया गया है कि 
देश के उन तीस प्रति शत छोंगों का, जोकि न्यूनतम 
आयवाले वर्ग में आते हैं, वर्तमान मूल्य स्तर पर २५ 
रुपये प्रति माह खपत स्तर लाने में कम से कम ३०-४० 
वर्ष और छगेंगे। खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम की 
अनिवायंता इसी से स्पष्ट हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में 
लोगों को देनिक पचास नये पैसे से अधिक आय कराने- 
वाले काम के अवसर दिये जायें तो वैसा करना उन 
२५ करोड़ लोगों के लिए, जिनके पास खर्च के लिए 
उतने पैसे नहीं हैं, बड़ा ही लाभदायक होगा। 


पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम... 
चूँकि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन समाज के 
कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित है, अतः उसने 
: पहाड़ी क्षेत्रों में रहनवालों तथा साम्राजिक और आर्थिक 
रूप से कमजोर अन्य लोगों की अवस्था सुधारने में 
विशेष दिलचस्पी ली हैं। कमीशन ने कितनी गंभीरता से 
इस समस्या पर ध्यान दिया है उसका परिचय तो इसी से 
मिल जाता है कि उसने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की समस्या 
को हल करने के लिए अपने केन्द्रीय कार्यालय में एक 
अलग विभाग खोल रखा है। 
प्रचार कार्य में लगे -.हर व्यक्ति को यह सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण बात जाननी ही चाहिए। जैसा कि अध्यक्ष श्री 
ढेबर ने कई अवसरों पर कहा है: मुख्य कार्य हैं एक ओर 
: कमीशन तथा राज्य मंडलों के बीच और दूसरी ओर 
जनता सें' हे अक स्थापित करना । यह कार्य उस हद तक 
पूरा हो सकता है, जिस हद तक प्रचार अधिकारीगण 
स्वयं इस कार्यक्रम का महत्व समझेंगे । राष्ट्रीय संकटकाल 
की घोषणा के बाद ही श्री उछरंगराय न. ढेवर ने लोकसभा 






में भाषण देते हुए आग्रह किया था कि देश के आथिक 
विकास हेतु तेजी से प्रयास किया जाय। खादी और 
ग्रामोद्योग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हैं आज के दुखी 
और गरीब लोगों का कल्याण करना तथा उन्हें समद्ध 
बनाना । 


बनाई कु लिए उपदान 


एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है खादी की खदरा 
विक्री पर छूट देने के बदले सारे हाथ कते सूत की ब॒नाई 
पर जो खर्च हो उसे उपदान (सब्सिडी) स्वरूप देने का 
विचार। इस नयी योजना को खादी कार्यकर्ताओं और 
भारत सरकार की स्वीकृति मिल गयी है, जिससे कि 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन इसे ६ अप्रैल १०९६४ से 
लागू करना चाहता हूँ। 

प्रचार कार्यकर्ताओं को इस विकास से जानकार 
होना ही चाहिए और इसके निहितार्थ को समझने की 
कोशिश करनी चाहिए; क्योंकि कार्यक्रम का भविष्य 
बहुत-कुछ खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में किये जानेवाले 
प्रयासों की सफलता चाहनेवालों द्वारा इस नयी योजना 
के हर पहल को अच्छी तरह समझने पर निर्भर है । 


यहा इस नयी योजना की कुछ विशेष बातें जानना 
प्रासंगिक होगा, जिसमें हानि से कहीं अधिक लाभ हैं। 
यह भय प्रकट किया गया है कि योजना के लागू होने से 
शहुरों में खादी की बिक्री कम हो सकती हैँ और इस 
प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी कार्यक्रम में व्यतिक्रम 
आ सकता हैँ । तथापि, इस योजना में आंदोलन में 
और उसके फलस्वरूप स्थिर होती जा रही ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था में भी, नव प्राण फूँकने की क्षमता हू। 

प्रथम, यह उन ग्रामीण सूतकारों को जोकि कपास 
भी पैदा करते हैं, वस्तुतः बिना किसी मुल्य के कपड़े की 
पूति सुनिश्चित करेगी। गाव के बहुत-से लोगों के लिए 
जोकि पैसे की कमी के कारण कपड़ा खरीदना बहुत 
ही कठित पाते हैं, यह योजना एक वरदान सिद्ध होगी। 
० द्वितीय, गौवों के उन सूतकारों को जोकि कपास 
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नहीं उगाते, यह बहुत ही मामूली कीमत पर, कोई 
सैतीस नये पैसे प्रति बर्ग गज, कपड़े की पूर्ति सुनिश्चित 
करेगी। इसका महत्व तभी समझा जा सकता हैँ जबकि 
इस पर ग्रामीणों की जीवन स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए विचार किया जाय। केद्धीय योजना मंत्री द्वारा 
हाल में दिये गये एक वक्तव्य के अनुसार ७० प्रति शत 
ग्रामीण नित्य ५० नये पैसे से भी कम खर्च कर सकते 
है। इसे यों भी कहा जा सकता हैं कि हमारे देश के 
२५ करोड़ १९ लाख लोगों की शक्ति नित्य ५० नये पैसे 
खर्च करने की भी नहीं है। यदि इस नयी योजना के 
जरिये लोग मुफ्त अथवा ३७ नये पैसे प्रति वर्ग गज की 
मामूली कीमत पर कपड़ा प्राप्त कर सकते हैँ, तो” इसे 
नगण्य लाभ कह कर समाप्त नहीं किया जा सकता। 
निस्सन्देह अधिकाधिक ग्रामीण कताई की ओर 
आकर्षित होंगे; क्योंकि इससे वे सिर्फ अपने परिश्रम 
की कीमत पर अपना वस्त्र प्राप्त कर छेंगे। 
: तृतीय, जो प्रामीण सूत नहीं कातते उन्हें बहुत कम 
कीमत पर बस्त्र प्राप्त होगा, जोकि अभी के मुकाबले 
मिल वस्त्र से काफी सस्ता होगा। 


इस प्रकार इस नथी योजना के अन्तर्गत गाँवों में 
खादी बाजार के विस्तार की वास्तविक सम्भावना हैं 
ओर धीरे-धीरे खादी की खपत के लिए शहरी बाजारों 
पर निर्भरता भी बहुत कम की जा सकती हूँ । 
.. चतुर्थ, शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को उसी कीमत पर 
खादी मिलेगी, जिस पर अभी मिलती हैं। अतः इस 
नयी योजना के अपनाने के फलस्वरूप शहरी बाजार के 
. कम होने का कोई भय नहीं है। बिक्री और रोजगारी 
- पर इसके कुप्रभाव का जो डर है, वह अनुभव से निराधार 


.... सिद्ध -हो जायगा। 


इस नथी योजना को लागू करने में हिचकिचाहट का 
.. एक कारण यह भय भी था कि इसके लागू होन से खादी 
. का स्टाक जमा हो जायगा, जिसे बाजार में बेचना 


कक होगा। अनुमान है कि अभी ५ करोड़ रुपये की 


-... खादी का स्टाक है। परल्तु. जैसा कि छट पुनरीक्षण 








खादी ग्रामोद्योग : दिसम्बर १९६३ 


समिति ने युआव दिया है कि यदि खादी की कीमत 
२० प्रति शत कम कर दी जाय तो उसका बाजार मत्य 
भी उसी हृद तक कम हो जायगा अर्थात्‌ ग्राहकों को 
खादी उसी मूल्य में मिलेगी जिसमें आज मिल रही है। 
अतः सामान्यतः इस ली योजना के छाग होने से 
खादी की बिक्री में कोई अतिरिक्त कठिनाई नहीं होनी _ 

चाहिए। इस पर भी, अब जनवरी और मार्च १९६४ 
के बीच खादी के वर्तमान स्टाक की बिक्री पर ३० दिन. 
के लिए ५ प्रति शत अतिरिक्त छूट देने का निर्णय किया 
गया हूँ। 


प्रचार तंत्र के टुकड़े द 
कमीशन और राज्य मंडलों के प्रचार निर्दशालयों 


की रचना सब को मालम है, अतः इसके विषय में विस्तार. 


में कुछ कहने की जरूरत नहीं है| तथापि, प्रचार कार्य के 
टकड़े-टकड़े होने से, जैसे प्रचार निर्देशालय विभाग, फिल्म 
और प्रदर्शन विभाग, सभी के काम में आवश्यक रूपसे 
ही बाबा आयी है। दूसरी' कमी रही है इस कार्य को _ 
करनेवाले उपयुक्त योग्यता और प्रशिक्षणवाल्ले व्यक्तियों. 
की कमी। द 


अन्य निर्देशालयों के साथ समन्वय 


कमीशन के उद्योग निर्देशकों तथा विभिन्न राज्यों में 
स्थित निर्देशकों से सम्पर्क स्थापित करने में कुछ सफलता 
मिली है। राज्य निर्देशकों से हमें कई मामलों में मूल्यवात 
सहयोग मिला हूँ । अधिकाधिक उद्योग निर्देशक भी अब 
प्रचार कार्य में धीरे-धीरे अधिक दिलचस्पी ले रहे हैँ 


और अपना सहयोग दे रहे हेँ। फिर भी, इसे नजर 


अन्दाज नहीं करना चाहिए कि अन्यथा उद्योग निर्देशक 
अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में बहुत व्यस्त 
रहते हैं तथा उनसे यह आशा करना उचित नहीं हे कि. 
उन्हें अप॑ने उद्योग के विषय में लिखने के लिए हमेक्ला समय _ 


निकालना चाहिए। फिर, प्रचारक के काम करने का ढंग- 


जिसका सम्बन्ध कार्यक्रम को समझाना हुं- उद्योग 
निर्देशकों से महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न रहेगा, क्योंकि _ 


ही 
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खादी-ग्रामोद्योग और प्रचार कार्य श्श्५्‌ 


उनका संबंब स्वभावत: अधिकतर कार्यक्रम के व्याव- 
हारिक पहलओं से रहता है । यह एक्र व्यापक अनुभव 
हैँ और इसने मान्य संगठनों में अकूग-अछग प्रचार 
विभागों के लिए सम्पूर्ण न्‍्यायोचितता प्रदान की है। फिर 
भी, यह तो मान ही लेना चाहिए कि उचित प्रशिक्षण 
प्राप्त लोगों के दक के बिना कोई भी प्रचार विभाग 
अधिक प्रभावी नहीं हो सकता। इस पर अधिक जोर 
देने की जरूरत ही नहीं है। 
प्रयासों में संयोजन 

गत सम्मेलन के बाद से कमीशन के प्रचार निर्देशालय 
और विभिन्न राज्य मंडलों के प्रचार विभागों के कार्यों 
में पहले से अधिक अच्छा समन्वय रहा है। विभिन्न राज्य 
मंडलों के प्रचार अधिकारीगण अपने कार्य के लिए 
प्रशंसा के अधिकारी हैं। इस संबंध में पश्चिम बंगाल 
राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडल के श्री मृत्युंजय मेती, 
पंज।ब राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडल के श्री वासुदेव 
और राजस्थान राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडल के 
श्री राजगुरु का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। 
श्री मेती ने अब पश्चिम बंगाल खादी और ग्रामोद्योग 
मंडल से पद-त्याग कर दिया हूँ। मुझे इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं कि अपने विभागों के सुदृढ़ हो जाने पर 
अन्य राज्य मंडलों के प्रचार अधिकारी भी भविष्य में 
हमें अपने राज्यों के कार्य-विवरण भेजने में अधिक 
सक्रिय और मददगार होंगे। 

चनन्‍्द समाचार पत्रों में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम 
की बहुबआा आलोचना की गयी हैँ। उनमें से कुछ तो 


.. बेशक कार्यक्रम के कमजोर पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित 


कर उसे मजबूत बनाने के ध्यय से लिखें गय हैं। परल्तु 


- अधिकांश आलोचना अनभिज्ञता तथा कार्यत्रम के प्रभाव 
- में अविश्वास से की गयी है । हमारे अध्यक्ष श्री ढेवर 





हे प्रचार) श्री वैकुण्ठ छ. मेहता में समय- 
समय पंर्ुकार्यक्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया हैं। 
उनकी व्याख्या से हमें यह मार्गदर्शन मिलता हैँ कि किस 
तरह समस्या के हल हेतु आगे बढ़ना चाहिए। इस सम्बन्ध 


कै 


रत 


में प्रचार निर्देशालय द्वारा तैयार की गयी उस पुस्तिका का 
जिक्र किया जा सकता है, जिसमें पिछले दस क्यों की 
प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं। 

गत सम्मेलन के सुझावों पर क्‍या कार्यवाही की गयी, 
इस सम्बन्ध में में कोई उत्साहजनक बात नहीं कह 
सकता। इसके कई कारण हें, जिन्हें यहा बनाने की 
आवश्यकता नहीं है । तथापि, मुझे यह बताने में खशी हैँ 
कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ने सैद्धांतिक रूप में 
अखिल भारतीय तथा प्रादेशिक आधार पर लेख प्रति- 
योगिता आयोजित करने का प्रस्तावशस्वीकार कर लिया हूँ 
और प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा अनुमंघान मस्थाओं में 
खादी और ग्रामोद्योगों के विशिष्ट अध्ययन के लिए 


छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी प्रस्ताव को भी स्वीकृति 
प्रदान की हूँ। 


खादी गमोद्योंग का निश्चित स्वरूप 


हम खादी ग्रामोद्योग पत्रिका को विकेन्द्रित विकास 
की समस्याओं पर बौद्धिक विचार-विमर्श करनेवाली 
पत्रिका का निश्चित रूप देने की कोशिश कर रहे हैं 
जोकि भारतीय आयोजन की एक विशेष बात हैं और 
जिस पर बहुत ही कम साहित्य उपलब्ध है। खादी और 
ग्रामोद्योग कमीशन की प्रकाशन सलाहकार समिति # 
ने भी बौद्धिक विचार-गोष्ठी गठित करने की आवश्यकता 
बतलापी हूँ। इस दिलख्ला में मुझे काफी प्रोत्साहन मिल 
रहा है, जिसके लिए में आभारी हूँ। खादी ग्रामोद्योग 
के दशम वाधिकांक में हम ने वेसे लेख भी प्रकाशित किये 
जिनमें खुल कर आलोचना की गयी हूँ और ऐसा करते 
वक्‍त यह ध्यान नहीं रखा गया हैँ कि उन आलोचनाओं का 
आधार सही हैं अथवा नहीं। दुर्भाग्यवश चन्द लोगों ने 
इसका उपयोग खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम की निन्‍्दा 
करने के लिए किया हैं। हाल ही में एक प्रमुख देनिक 
समाचार-पत्र ने अपने सम्पादकीय में कार्यक्रम की 
निन्‍दा की है और खादी ग्रामोद्योग में प्रकाशित लेख का 
उदाहरण दिया है। इस आलोचना-विशेय के वियय में 
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२१६ खादी ग्रामोद्योग 
कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती,यदि खादी ग्रानोद्योग में 
प्रकाशित अन्य लेखों पर भी, जोकि कार्यक्रम के तथ्य 
विषयक पहलओं की व्याख्या करते है, उतना ही ध्यान 
दिया जाता। तथापि, यह समझना चाहिए कि खादी 
ग्रामोद्योग के पृष्ठों मे प्रकाशित विचारों की असमानता 
ने इसका मान बढ़ाया ही है और इस बात का भी संकेत 
मिलता हुँ कि अभधिकाधिक लोग यह कार्सक्रप्न तथा 
पत्रिका पहले से अधिक गंभीरता से अपना रहे हैं। 
दम वाषिकांक को पढ़ने के बाद हमारे उप-राष्ट्रपति ने 
हमें आशज्ञीर्वाद भेजा हैं। यह इस बात का संकेत हैं कि 
हम सही राह पर हूं। 
जाभति 


जागृति के समाचारों में भी विविधता लाने का प्रयास 
किया गया है, जिसे आप सबने देखा होगा। में जाशति 
में विभिन्न राज्यों से प्राप्त तथ्यपूर्ण विवरण अधिकाधिक 
प्रकाशित करना चाहता हूँ। में राज्यों के प्रचार अधि- 
कारियों की कठिनाइयाँ समझता हूँ, जिन्हें हमेशा उचित 
सहायता उपलब्ध नहीं होती और कद्यों को तो 
करीब-करीब सारा काम अकेले ही करना होता हैं। 
तथापि, मुझे आशा हूँ कि इस अवस्था में सधार होगा 
और हम राज्यों में हो रहे विकास के अधिक समाचार दे 
सकेंगे । 
.. हम देश में खादी उत्पादन में छुगीं प्रमुख संस्थाओं से 
निकट सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। 
. कभी-कभी तो यह होता हूँ कि संस्थाएँ जो आंकड़े 
.. भेजती हे, उसमें वे पूरी सावधानी नहीं बरततीं । प्रेषक 
.. को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो वह भेज रहा 
है, बिल्कुल सही है। आखिर, समाचार-पत्र को तो 
_ प्रकाशित सभी समाचार की सत्यता के लिए प्रेषक 


:... पर ही निर्भर करना पड़ता है। , 


नयी दिल्‍ली स्थित सूचना केन्द्र खादी घल्ड नामक 
.. सामयिक पत्रिका निकालता है, जिसे काफी पसन्द किया 

.._ गया है.। केन्द्र दिल्‍ली तथा उसके आस-पास, पंजाब में भी, 
है ह . . प्रदशेनियों के आयोजन में बड़ा सक्रिय है। - 


: दिसम्बर १९६३ 


यहू कहना ही होगा कि जिस सीमा के अन्दर विभिन्न क्‍ 
राज्य मंडलों के प्रलार अधिकारीगण काम कर रहे हैं, 
उसे देखते हुए उनका काम बहुत ही अच्छा' है। उनके 
द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं का स्तर भी, ऊँचा उठा है। 
अधिकाबिक राज्य मंडर अपनी पत्रिकाएँ प्रादेशिक 
भाषा में प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें सबसे नवीन है 
असम राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडल द्वारा प्रकाशित 
खादी प्रामोद्योग । जहाँ तक मेरा अपना माप है, मुख्य 
कठिनाई हूँ उपयक्त और स्तरीय लेखों की अनुपलब्धि। 
कुछ हृद तक राज्य मंडलों की पत्रिकाएँ यह कठिनाई 
बम्बई से प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग से अधिक लेख लेकर 
दूर कर सकती हैं। तथापि, जिन राज्यों में हिन्दी भाषी 
लोगों का आधिक्य हैँ, उनके लिए यह्द जरा दुर्गम सिद्ध 
होगा। यह विवादास्पद बिधय हैं कि क्‍या हर राज्य 
मंडल के लिए अपनी पत्रिका प्रकाशित करना आवश्यक 
हैं| तथापि, बह नीति सम्बन्धी प्रश्न है, जोकि इस सम्मेलन 
के विषय के बाहर है । इस विपय में में राज्य खादी और 
ग्रामोद्योग मंडलों के प्रचार अधिकारी साथियों तथा . 


अधिकारियों का ध्यान ससम्मान चन्द प्रकाशनों की . 


ओर आकर्षित करना चाहूँगा , जिनमें राज्य के चुनाव 


क्षेत्रों और उसी तरह की अन्य बातों के अनुसार वित्तीय... 


वितरण के विवरण प्रकाशित किये गये हैँ। प्रचार 
कार्य के लिए जितनी सीमित निधि उपलब्ध हे, उसे 
देखते हुए ऐसे प्रकाशन में निधि खर्च करना, जिनमें खास _ 
वर्ग के लोगों की ही रुचि हो, वांछनीय नहीं लगता । 
प्रचार कार्य सम्भालने तथा विशेष कर पत्रिकाओं को 
लोकप्रिय बनाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि विभिन्न 
वर्गों के छोगों की एक सूची बनायी जाय तथा उन्हें 
पत्रिका भेजी जाय । इस सूची के तैयार करने में पर्याप्त 
अभिक्रम और कल्पना की आवश्यकता है तथा राष्ट्रीय 


जीवन-चरित्रों तथा डायरेक्टरी की कमी होने के कारण 


सहज भी नहीं है। राज्यों के प्रचार अधिकारी बब्थुओं से 
मेरा अनुरोध है कि वे हमारी सूची से अपनी सूची मिला लें, 
जिससे यह ज्ञात हो जाय कि किसी में कोई परिवर्तत. 


करना आवश्यक हैँ अथवा नहीं। 


हे 








# 


खादी-ग्रामोद्योग 





हमारे प्रयास बहुत-कुछ कमीशन के वाषिक विवरण, 
नियम, उप-नियम, विनिमय आदि «नियमित चीजें ही 
प्रकाशित करने तक सीमित हैं। पिछले दशक में खादी 
और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्य में हुई प्रगति सम्बन्धी 
पुस्तिका का जिक्र में पहले ही कर चुका हूँ। इसके 
अतिरिक्त हमने ग्राम इकाई! का संशोधित संस्करण 
प्रकाशित किया हूैँ। 

सहायता विवरण संबंधी पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण 
के लिए काफी माँग है, जोकि करीब एक साल से उपलब्ध 
नहीं है। उसके प्रकाशन को कुछ दिनों के लिए इस 
आशा से स्थगित कर दिया गया था कि सहायता के 
स्वरूप में संशोधन करने के लिए नियुक्त समिति के 
विवरण को संशोधित संस्करण में शामिल किया जा सके । 
अब यह महसूस किया जाता है कि विवरण तैयार होने 
में कुछ समय लगेगा, अत: सहायता विवरण को वर्तेमान 
रूप में ही पुनः प्रकाशित करने पर विचार किया जा 
रहा है| द 
हाथ कागज 

एक बाधक सभी प्रकाशनों में हाथ कागज का 
ही इस्तेमाल भी है। विभिन्न श्रेणी के प्रकाशनों 
का भेद करना तथा सिर्क हाथ कागज के 
इस्तेमाल के वियय में कुछ छूट देना आवश्यक हें। 
प्रंचार निर्देशालय के प्रयास को वांछित किस्म के हाथ 
कागज न मिलने से गहरा धक्का पहुँचा है | फिर, अच्छा 
प्रेस मिलना भी बहुत कठिन है, .क्योंकि आधुनिक 
मशीनों पर हाथ कागज की छपाई करना मुश्किल हूं । 


' हम लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन पर अधिक जोर 


और प्रचार कार्य 


देना चाहते हैँ जिनमें विभिन्न उद्योगों के तकनीकलू, 


पहलओं की व्याख्या की गयी हो, ताकि अधिकाधिक 
लोग उद्योगों और उनकी क्षमताओं की जानकारा 


प्राप्त कर सके। > 
भावी कार्यक्रम 


वर्तमान कार्यक्रम के अलावा निम्न प्रकाशन कार्यक्रम 


बनाया गया हैं: 


अ. खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम तथा प्रत्येक 
उद्योग के संबंध में अलग-अरहूग सचित्र पुस्तिकाएँ 
जिनमें यह भी बताया जायेगा कि राष्टीय अर्थ-व्यवस्था 
में उनका क्‍या महत्व हैं। 

आ. हमारे प्रतिरक्षा कार्यक्रम मेंखादी, खास कर ऊनी 
खादी, एवम्‌ अन्य उद्योगों के योगदान के सम्बन्ध 
में पुस्थिका। 

इ. राष्ट्रीय अर्य॑-व्यवस्था एवम्‌ राष्ट्रीय संकटकाल 
में खादी-ग्रामोद्योगों की भूमिका बताते हुए रंगीन 
पोस्टर 


«5. विभिन्न उद्योगों के अन्दर इकाई की स्थापना 
तथा संचालन के सम्बन्ध में पुस्तिका। 
उ. साल में कमीशन की सफलताओं के सम्बन्ध में 
पुस्तिका । 
किसी क्षेत्र या राज्य में उल्लेखनीय काय करने- 


वाली संस्थाओं अथवा संस्थाओं के समूह की प्रगति का 
प्रतिवेदन । 


ए. दिवाल या टेबल कैलेण्डर एवम्‌ छोटी डायरियों 
आदि की छपाई। 


बिक्री 
हमारे साहित्य मुख्यतः कमीशन और सरकार के 


क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए हैं। इस तरह के विभिष्ट 
प्रकाशनों की बिक्री सीमित होती है। तथापि, मुझे यह 


बताने में खुशी होती है कि इस वर्ष कमीशन के प्रकाशनों 


की बिक्री में उत्साहजनक वृद्धि हुई है । सितम्बर १९६ 
'तक कुल बिक्री ५,९४७ रुपये की हुई, जबकि इस वर्ष 
उसी अवधि में 3,९७५ रुपये की बिक्री हुई अर्थात्‌ 
३४ प्रति शत वद्धि हई। प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रकाणनों में 
लोगों की रुचि बढ़ रही हे और यदि इनका प्रकाशन 
आकर्षक और पठनीय रूप से किया जा सके ता इसमे 
तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि विक्री में, विशेष कर प्रकाशनों की, 


काफी वृद्धि हो सकती है। & 


७८8०2 >क+०फ- सनक करवा बनेने+त उन कि स- ८८ परम 5 ने हटा क्‍प पटमिक नि 
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सोवियत संघ में मधुमक्खी- पालन 
सीताराम शेण्ड्े 


सोवियत संघ मथुमक्खियों के मामले में बहुत धनी है और वह“ बहुत किस्म की मधुमबिखियों मिलती हैं | इस उद्योग को 
कृषि उत्पादन बढ़ाने के विस्तृत कार्यक्रम के अंगस्वरूप विकसित किया जाता है। सोबियत सरकार ने सुदृद आधार . 
पर मधुमक्खी-पालन को विकसित करने में प्रमुख माग लिया है; और उत्तम तथा अधिक मधु देनेवाले मधु-उपनिवेश 
तैयार करने और अच्छी नस्ल की मधुमबिद्तयों को उन क्षेत्रों + रहने लायक बनाने के सम्नन्‍्ध में जहा कि वे स्वाभाविक 


रूप से नहीं रहती, प्रयोग और अनुसंधान चल रहे हैं | 


सोवियत संघ - सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ- 
पन्रह समान और स्वतंत्र' गणतत्रों का संब राज्य, 
. बाल्टिक सागर से प्रशान्त महासागर तक फैला हुआ और 
संगुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पदिचमी यूरोप को 
मिला कर जितना बड़ा क्षेत्र होता हैं लगभग उतने ही 
क्षेत्रफलबाला ! यद्यपि सोवियत संघ के लिए सामा- 
न्यतया रूस” शब्द का प्रश्नोग किया जाता है परन्तु सच 
तो यह है कि रूस उक्त संघ का केवल एक अंग हैं । 
ही, वह सबसे बड़ा अंग है और उसका क्षेत्रफल संघ 
का तीन-चौथाई हैँ। सात गणतंत्र यूरोप में हैँ और 
आठ एशिया में। 


इस वृहत और विविध क्षेत्र में मधुमक्खी-पालन ने 
भव्य प्रगति की है जिसका अध्ययन बड़ा ही प्रोत्साहक 
और रुचिकर है। वहाँ मधुमक्खी-पालन के क्षेत्र में 
: जो प्रगति हुई है, वह अन्य देशों के मबुमक्खी पालकों के 
लिए ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों का विषय हैं। 


मधुमक्खी धन 


सोवियत संघ देशी मथुमक्खियों के मामले में बहुत 
. धनी है और वहाँ बहुत किस्म की मवुमविखर्यों पायी 
. जाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी यूरोप जाति (एपिस 


मैलीफेरा 'भेलीफेरा) की. मवुभक्लियाँ क्षेत्र के बहुत. 


. बड़े भाग में पायी जाती है. अपने कड़ेपन के छिए 
प्रसिद्ध काले रंग की जंगली मधु मकखी, जोकि सर्वोत्तम 








नस्लों में से एक है, यूराल पहाड़ के निकट पश्चिम 
में, व्रिशेष कर यूरोपीय क्षेत्र के बशकीर में, पाग्री जाती 
है। यह एक प्रकार का आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें अन्य 
नसस्‍लों की मधमक्खिया नहीं प्रवेश कर सकतीं ताकि 
देशी मधुमक्खी की शुद्धता बनी रहे। और, दक्षिण में 
बढ़ने पर अधिक इटालियन प्रकार की मधुमक्लि श्री मिलने 
लगती हैँ। एक दूसरी प्रसिद्ध जाति काकेशियन मधु 
मक्खियों की हैँ (एपिस मेलीकेरा काकेशिया ) | इनकी 
तीन मुख्य नसकें हैं: (१) ऊँची पहाड़ियों पर पायी 


जानेबाली नस्के जोकि अब्वाजिया, मिग्रेटिया और 


स्वानेत्जिया में पायी जाती हैं; (२) अन्य पहाड़ी 
नस्लें जोकि काकेशश के उत्त री ढछाव पर स्मश्वोडोर में 
पात्री जाती है--ये दोनों पहाड़ी नस्‍्हें भरे रंग की होती 
हैं; और (३) मैदानी नसू-पीछे रंग की काकेशियन 
मधुमक्खी-जोकि बहुत कुछ इटालियन प्रकार की लगती 
हैं। ये मबुमक्खियाँ। जानिया और कैस्पियन सागर 
के बीच अजेरवैजान के मैदान में फैली हुई हैं। ये सभी 
काकेशियन प्रकार अपनी हरुम्बी जीभ, आज्ञाकारिता 
और वायुजलछानुकूलन (अन्य क्षेत्रों में जाने पर अपने को 
उस वातावरण के अनुकूल बनाना) की क्षमता रखने 


के लिए असिद्ध हैं। सोवियत सुदूर पूर्व में, प्रिमोहकाई 


के जंगल में, मधुमक्खियों की और भी कई देशी-जातियी 
मिलती हैं। 


“ अधिक शहद उत्पादन करनेवाले मध्‌मक्खी उपनिवेश्ञों 


ऑ् 

















क्र 


ञ् 


” सोवियत संघ में मघुमक्खो-पालन 


के उत्पादनाथ प्रसंकरण और उत्तम नस्ल की मच- 
मक्खियों को उन क्षेत्रों के वायुजलाबूकूल बनाने पर 
जहाँ कि वे त्हीं पायी जातीं, भी अधिक जोर दिया जा 
रहा हूं। उत्तरी रूसी काकेशियन मधमक्खियों के प्रसं- 

करण और बड़े आकारवाली विशिष्ट नस्ल की मच- 
मक्खियों का सामान्य कोपों से बड़े कोषों भैं बारम्बार 
अभिजनन कर अभिषोयण के जरिये ठोस जाति समह 
को स्थायी बनाने संबंधी प्रयोगों ने रूपी-मव्मक्खी 
वेज्ञानिकों में विशेष रुचि पैदा कर दी है। जाजिया में 
रानी अभिजनन से अधिक जोर रानी अभियोषण 
पर दिया जाता है; हो सकता है कि यह संतोयप्रद ग॒णों- 
वाली पर्याप्त देशी नस्लों की उपलब्धि के कारण हो और 
उन्हें सिर्फ संरक्षित रखना तथा वितरित करना ही 
आवश्यक हो। 


रानी अभिषोषण के लिए वृहत कार्यक्रम है, जंसे 


कि जाजिया में क्यूबा को रावी-मथुमक्खियों का निर्यात" 


करने के लिए। पार्सलों की संख्या १९५४ के ५० से 
बढ़ कर १९६२ में ५६० हो गयी हैं। पार्सल का अर्य 
है कई छत्तोंवाला एक मधथुमर्खी घर जिसमें कुछ कर्मी, 
रानी-मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियां और उनका भोजन 
रहता है। » 


मधुमक्खी चरागाह 


प्रशान्‍्त महासागर के तटीय क्षेत्र, मध्य साइबेरिया 
का दक्षिणी भाग और यूरोपीय भाग की ओर कजकिस्तान 
से सटे उत्तरी-पूर्वी भाग, काकेशश के दोनों ढलाव क्षेत्र 
और एशिया में सिकियांग, उजबेकिस्तान, करगिस्तान 
और कजकस्तान से गिरिपादों और निचले क्षेत्रों में 
सबसे अधिक शहद उत्पादन होता हैं । वहाँ वनस्पति 
उत्पादन भी बहुत अधिक होता हैँ। इन सभी क्षेत्रों में 
प्रति मधु-धर औसत वाषिक शहद उत्पादन ७० से 
१०० किलोग्राम के लगभग होता हूँ। सर्वोत्तम” मबु- 
मकक्‍्खी-पाढन क्षेत्र अधिकतर सोवियत संघ के एशि- 
याई भाग में हूँ । 


श्श्र 


। 


अधिक है; क्योंकि सर्वोत्तम नस्लों की सकुसक्खियों सभी 
क्षेत्रों में समान रूप से बंटी हूँ और प्राकृतिक प्रण्पीय 
वनस्पति की प्रचुरता है। सोविवत संघ में विस्तति 
उतनी ही हे जितनी कि उत्तरी अमेरिका में। शहद 
और पासंल-मब॒मक़्खियों के उत्पादन के विकास की 
सम्भावगा और भी बढ़ जायगी, जबकि यातायात के 
विकास और मत्रू-प्रबन्ध में यांत्रीकरण आरम्भ कर 
भीतरी क्षेत्रों का पूरापूरा उपयोग किया जा सकेगा। 
भूत ओर वतंमान प्रगति 

थगाही और गृह युद्ध की अवधि में मबमक्खी-पालन 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वह दयनीय अवस्था 
में था। सन्‌ १९१९ के पूत्रे सोबियत संघ में ३२,००,०००- 
मघ्‌-धचर थे, जबकि आज १,०६,००,००० हूँ, जोकि 
संसार के कल मब-घरों के चौथाई कहे जाते है और 
इतनी अधिक संख्या किसी भी अन्य देश में नहों हैं। 
एक करोड़ छः: राख मध-घरों में से 
सरकारी और सामूहिक खेतों में हुं तथा बाकी ५१ लाख 
निजी स्वामित्व में | मव्-घरों के निजी स्वामित्व- 
वालों की संख्या सोवियत संघ के कुल मन्ुमक्खी- 
पालकों की ९० प्रति शत हैं और उनमें से अधिकांश 
मवमक्खी-पालन कार्य अपने अवकाश के समय में करते 
हैं। उनमें से कछ शहरवासी हूँ जोकि चन्द छत्ते अपने 
बरामदे अथवा अपनी या मित्र की रसोई बाटिका से 
रखते हैं। अधिकांश खेतों में काम करनेवाले सेवा-निवृत 
और नौकरी पेद्ा हैं। सेवा-निवृत लोगों को निवृति के 
वक्‍त मिलनेवाले वेतन का आधा मिलता हैँ और वे यह 
काम अपनी आय में वृद्धि करने के लिए करते हैं। वे 
तो इसे पूर्ण कालीन कार्य के रूप में भी कर सकते हूं । 


के ्‌ ! 
/3,00०,००७ 


शहद उत्पादन 


निजी मधमकखी-पालक्र औसतन १० मध-घर रखता 
है, जबकि भारत में इनकी संख्या मुश्किल से दो 
सरकारी और सामहिक खेतों में औसनन क्रमशः ९० 


सोवियत संघ की मधमकक्‍्खी-पालन क्षमता बहुत और ७० मवु-घर हैं। तिजी विभाग के मधुपाल को प्रति 


झ 
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खादी पग्राभोद्योग 


मधु-घर वापिक १० किलोग्राम शहद (म्रुपाल को शुद्ध 
अतिरिक्त प्राप्ति) प्राप्त होता हैं। इसका अर्थ हे 
कि दस मथु-घरों से एक मधुपाल को वर्ष में १०० किलो- 
ग्राम शहद मिलता है, जिससे उसे अच्छी अतिरिवत 
आय हो सकती हैं। सरकारी और सामूहिक खेत में 
शहद उत्पादन का औसत कुछ और ज्यादा ही हे-क्रमशः 
१५ से २० किलोग्राम और १० से १५ किलोग्राम । 
इस प्रकार सोवियत संघ में १,५०,००० टन शहद का 
उत्पादन होता हैं, जिसकी कीमत भारतीय शहूद के 
अनुसार ७० करोड़ रुपये होगी। उत्तरी अमेरिका के 
प्रति मधु-चर औसत शहद उत्पादन ४६ पौंड के मुकाबले, 
पिछले ४० वर्षों से यही औसत है, तो रूस का भौसत 


'कम ही है तथापि, जैसा कि पहले बताया जा चुका 


हैं, सोवियत संघ की मधुमक्खी-पालन क्षमता ऊँची है । 


फसल परागाधान 


वाधिक १,५०,००० टन शहद का उत्पादन सचमुच 
ही बहुत अधिक है। शहद और मोम दोनों ही के उत्पादनाथ्थ 
एक करोड़ से भी अधिक मंथु-उपनिवेश चल रहे हैं। 
परन्तु यह ध्यान रखता चाहिए कि मधुमक्खी-पाछन का 
इतना अधिक विस्तार अधिक झछहृद प्राप्त करने के विचार 
से नहीं किया जाता, बल्कि इससे क्रषि फसलों में परा- 
गाधान का जो लाभ होता है उसके लिए किया जाता है । 


. आधुनिक वैज्ञानिक और बड़े पैमाने की खेती करने 


से, जिसमें बाड़ और निकट की प्राकृतिक वनस्पति की 
समाप्ति भी निहित हैँ, जंगली कीटों को रहने-बढ़ने 
के लिए जगह मिलनी असम्भव-सी हो जाती है। फिर 
पोध-संरक्षण पद्धतियों के रूप में कीट-नाशक और जह 
रीली दवाओं के छिड़कने से इन कीटों का और भी 


. तेजी से-नाश होता है। इससे कृत्रिम रूप में परागा- 
.. धान माध्यमों का प्रबन्ध करना और भी अनिवार्य हो 


जाता है। इस प्रकार चन्द कृषि फसलों की उत्पादकता 


और क्ृृषि विकास के प्रयासों की सफलता परागाधान 
के लिए पर्याप्त संख्या में मधमक्खियों की उपलब्धि पर 


निर्भर करती है। अतः सरकारी सामहिक खेतों में रखी 
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जानेबाली मधमकिखियां कीट-परागाधानी फसलों के. 


पर्याप्त परागाधान हेतु आरक्षित रखी जाती हैं। सोदि 
यत सं 
उत्पादन और फलों में शद्ध वा 
रुपये की होती है। 
कृषि का प्रक : मधुमक्खी-पालन 

से प्रकार सोबियत संत्र में मबरमकबी-पाछन कृषि 


उत्पादन का एक अंग है और सोवियत सरकार इस पर 
सर्वाधिक ध्यान देती हैं । 


मक्खियों और 
हेतु निरंतर जोर दिया करती है । 
रूसी पंच बर्धीय योजना आरम्भ किय जाने के पूर्व 


सोवियत संध्र में दो करोड़ खेत थे और एक खेत का. 
"औसत आकार ११ एकड़ (४.५ हेक्टर ) था। धीरे-धीरे 


इनकी जगह सरकारी और सामहिक खेत लेते गये, 
जिनकी संख्या अब ९८,००० 
प्रति शत में मंधु-बागान हैं, जिनमें प्रति बागान औसतन 
७० से ९० मधु-उपनिवेश हैं। 
का काफी भाग परागाधान के लिए मधवु-बागानों से 


ज्ख 


सरकारो उपाय 


सन्‌ १९१९ में मबमक्खी-पालन के संरक्षण पर 


लेनिन ने जो प्रथम राजाज्ञा प्रसारित की, वह सोवियत 
संघ के मबमक्खी-पालन विकास के इतिहास में महत्व- 


पूर्ण स्थान रखती है। वह राजाज्ञा मधुमक्खी-पालन 
के पुनरावर्तन, संशोधन और विकास के छिए बहुत ही _ 
महत्वपूर्ण थी। लेनिन द्वारा प्रथम राजाज्ञा प्रसारित 





| पूर्णतः मबमविखियों के जरिये ही कृषि 
अनुमानित एक अर 


मधुमक्खी अनुसंधान संस्थाएँ ..,, 
और अन्य अधिकृत संस्थाएँ क्रपि कार्यो के लिए मधु. 
मधमक्थी-पालन पर प्रत्यक्ष ध्यान देने... 
सन्‌ १९२८ में प्रथम 


हैं। इनमें से करीब छः 


इस प्रकार रूसी क्रृषि. 


+ - ५ --बजरनयदुनाकलमदाइुबजतन “-थता 
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करने के पश्चात्‌ सोवियत सरकार ने बाद में औरभीकई 


आदेश जारी किये और वे सब अभी लागू हैं। इन 
आदेशों के परिणामस्वरूप मधुमक्खी-पालन हमेशा ही 
आगे रहा है और इसने मार्क की प्रगति-की है। 
मधुमक्खी पालन का संरक्षण' 
उद्योग के सुचार और सफल विकास के संरक्षणार्थ कई 


सम्बन्धी राजाज्ञा में. 








क्र 
त् 


सोवियत संघ में 
उपाय शामिल थे। 


मधुमक्खियों को शरद और जाड़े"में खिलाने के लिए 
शहद की एक मात्रा निश्चित कर दी गयी : दक्षिणी प्रश्षेत्रों 
उड़ाला, साइबेरिया और सुदूर पूर्व में प्रति मध-घर 
२८ से ३० किलोग्राम और वाकी प्क्षेत्रों के लिए २५ 
किलोग्राम । इनमें ५० से ७० प्रति शत शक्कर का 
अंश होना चाहिए था। इस प्रकार मधुम क्खियों 
जीव और शक्ति की रक्षा सुनिश्चित की गयी हैं। 
मधुमक्खी अभिजनत केन्द्रों की स्थापना सरकारी और 
सामूहिक खेतों को निरन्तर उच्च उत्पादकतावाले 
सधु-घरों और रानी-मथुमक्खियों की पूति के लिए 
की गयी। मधुमक्खियों की बीमारियों पर नियंत्रण 
पाने के लिए अनिवार्य उपाय लागू किय गये। सरकारी 
और सामूहिक खेतों में मधमक्खियों के चरागाह की 
व्यवस्था सैनफार्म, बकहवीट,फीडिया जैसी फसलों 
के अन्तर्गत खेतों का विस्तार कर तथा अन्य मबृदायी 
झाड़ियों के जरिये की गयी । कृषि और वागवानी 
फसलों में परागाधान हेतु मवुमक्खियों के प्रयोग की 
आवश्यकता और उपयोगिता अधिकृत रूप से स्वीकार 
की गयी और अतिरिक्त शहद प्राप्त करने के लिए उन 
क्षेत्रों में मधबुमक्खियों के समयानैकूल स्थानान्तरण का 
भी सुझाव दिया गया, जहा कि पुष्पीय चरागाह फूले-फले 
और प्रचर हों। 


सरकारी तथा सामूहिक खेतों के अलावा निजी रूप 
में सामूहिक खेती करनेवालों, औद्योगिक कर्मियों, 
कमंचारियों और सेवा-निवत लोगों को जंगली भूमि देने 
की व्यवस्था की गयी ताकि वे अपने मधु-बागान लगाने 
को प्रोत्साहित हों। तथापि, इन सब लोगों के लिए 
पेड़ काटना, ठूंठ हटाना, जंगली भूमि में हल चलाना 
पूर्णतः: वर्जित था। 
सब गणतंत्रों में मधुमक्खी-पालकों को सहज ही 
मध-घरो तथा अन्य सरंजाम, जिनमें कृत्रिम छत्ते आदि 
भी शामिल हैं, उपलब्ध करने के लिए उनके निर्माणार्थ 


. कारखाने खोले गये । मधमक्खी-पालन उद्योग के लिए- विभाग में मध-घरों, एक्सटक्टर तथा अन्य 


शक 
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ज्र् हूँ 
# की 


अनुसंधान कार्य के संगठन तथा वैज्ञानिकों और लज्जें। 
वा दल तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम परे काफी 
ध्यान दिया जाने लगा। 


अनुसंधान संगठन 


सन्‌ १९३० में लेसिनग्राड स्थित लुछा तथा मारको 
के प्रायोगिक मधुमक्खी-पालन केन्द्रों को मिला कर सेंट्रल 
बी-कीपिय रिसर्च इस्ट्रीट्यूट (केन्द्रीय संधमक्खी-पालन 
अनुसंबान संस्था) की स्थापना की गयी! सन £२०४ 
में उसे प्रादेशिक राजधानी स्थिजन के निकट रीबोनो 
में बने विशेष भवन में स्थानालतरित कर दिया गया, 
जोकि मास्को से १६० मील दर है । एस संस्था में 
संसार की क्रिसी भी मंन्‍मक्खी-पालन संस्था से कही 
अधिक कार्यकर्ता हैं; इसमें १०० कार्यकर्ता है, जिनमें 
६० प्राविधिक और ३० शप्राविधिक है। इस संस्या के 
विभिन्न विभाग हूँ: प्रशासन, मध्र-प्रबन्ध. संगठन 
और अथंध्ञास्त्र, निर्माण [सरजाम)., वीमारी-नियंत्रण 
रायल जेली और मब॒-उत्पादनों की तकनालॉजी. मब॒- 
मक्खी खाद्यान्वेषण और फसल परागाधान, प्रचार 
पुस्तकालय और संग्रहालय, स्नातकोलर विद्यार्थी और 
जनरल टाइपिस्ट, रख-रख.व कर्मचारी.वाहन संचारूक, 
गाईंस तथा सफाई करनवा 7 (कदीनस) ! 


की क 
#*] ५ 


इस संस्था का उद्देश्य सो त्रयत संघ की कृषि के 

धमक्खी-पालन विभाग का द्विकास करना है। इसका 
सबसे बड़ा विभाग, जोकि मब-सवन्ध प्रिभाग कहलाता 
है, मत्रमवखी शरीर-शास्त्र से सम्बन्धित हे और रोषग 
तथा जाड़े में स्थानान्‍तरण, मधुमक्धी अभिजरन और 
जनन विज्ञान पर विशेष ध्यान देती है। अन्तिम दो 
गतिविधियां उत्तरी रूसी /काकेशियन प्रसंकर मत 
मक्खियों तथा बड़े कौपों में अभिषोषित मश्रुमक्खियों 
से ठोस जाति समह बनाना है। मंत्र मक््ली-पाठस के 
अ्थंज्ञास्त्रीय पहलओं में मब-उपनिवेशों का वितरण 
और उत्पादन की नयी विधियों शामिल हैं। निर्माण 


द्यवारशए। 
#। 3 & 
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खादी प्रामोश्योग 


इस पर हमेशा अध्ययन और 
इसमें यांत्रीकरण भी शामिल है । 

# बीमारी के लिए एक विशेषज्ञ 
ध्ययनारथ दो विभाग हैं : एक 

॥ षण करने तथा शहद मानकी- 
है सरा विभाग अमी हाह्ू में ही 


रु हि हे सका काय' हे रायल जेली क्क 
रह मत 


विज्ञान विशेषज्ञों के सहयोग 


“ | १९६२ में एपीलो नामक 


ली ५२ किलोग्राम तैयार की 
॥ उपयोग दवा के रूप में किया 
ते प्रसव के बाद खन में प्रीटीन 


बा 


” क्रमी को दूर करने और दूध 
* “जाती है। 


अध्ययन पौधों के सन्दर्भ में 


' * ' मधुमक्खी परागाधान के लिए 


७. ब्रदयकताओं तथा उन्हें परागा- 
* « बरीके का मूल्यांकन करने का 


उत्तम मधुमक्खी-पाकन का 


« मकक्‍्खी-पालकों तक अनुसंधान 
- , हहुँचाता हूँ। किताबें लिखी 
... र्पत्रों के लिए लेख तैयार 
स्लाइड्स तैयार किये जाते हैं, 
की व्यवस्था की जाती “हैं 
गये जाते हैं तथा प्रदर्शनी-गाड़ी 

»ी है। 


. में अनुसंधान 

के आने से संस्था और बढ़ 

. गशालएँ खोलीं जा रही हैं। 
परों के छिए कई मकान बना 

 वी:एक. १,२०० एकड़ (५०० 
गे. अंश हैं, और उसका अपना 
००० हेक्टर में है। सरकार 


. मक्‍्खी खाद्यान्वेषण विभागों ह 


लिथएनियन तथा अन्य भाषाओं 
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अनुदान स्वरूप २,५०,००० रूबल अर्थात्‌ १३,१६,०००. 
रुपये देती है। . 


संस्था के प्रायोगिक केन्द्र संघ के विभिन्न स्थानों .. 
पर हैं। इसके अतिरिक्त यूक्रेन, कजकिस्तान, जाजिया ._ 
और अर्मीतिया, आर्लाब, तथा बशकी के अपने मधुमक्खी 
मम्‌संघान केन्द्र हें। फिर, कई क्षिक और बागवानी 
संस्थाओं के अपने विशेष मधुमक्खी विभाग हैं, जढ्ढेँ, कि 
प्रयुक्त अनुसंधान किया जाता हैं। सब मिला कर कम 
से कम ५६ संस्थाएं रीबोनो की केन्द्रीय संस्था से मिल 
क्र मधुमक्वी-पालन अनुसंधान कार्य करती हैं। विद्व- 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं में किये जानेवाले अनु- 
संधान विज्ञान अकादमी के अन्तर्गत आते हैँं। इन 
स्थानों में किये जानेवाले अनुसंधान अधिकतर सैद्धान्तिक 
अथवा बनियादी प्रकार के होते हूं। 


पुमक्खी-पालन शाखा में अनुसंधान कार्य के उत्तम 
नियंत्रण हेतु सोवियत संघ के कृषि मंत्रालय में एक 
समन्वय परिषद्‌ खोली गयी है, जिसके सदस्य इस 
शाखा के सर्वाधिक प्रमुख विशेषज्ञ हें। 


मधुमक्खी-पालन सम्बन्धी साहित्य 


विभिन्न माध्यमों के जरिये शिक्षा कार्यक्रमों का एक _ 
बड़ा जाल फैला दिया गया है। सोवियत संघ के अन्तरगगंत 
आनेवाले छ: लाख मधमक्खी-पालकों से सम्पर्क रखने- 
वाली कड़ी के रूप में अत्यधिक सुन्दर मधुमक्खी-पालन 


सम्बन्धी पत्रिका चेलोवोंदूसलवों है, जिसकी दो छाख 


प्रतिया छपती हैं। इस वर्ष यह अपने प्रकाशन के 
चालीसवें वर्ष में प्रवेश करेगी। 


हाल के वर्षों में औसत तकनीकल योग्यतावाले तंत्रज्ञों 
के दल को प्रशिक्षण देने हेतु, जिन्हें कि सामूहिक और 
सरकारी मधृ-बागानों में काम करने के लिए तैयार 
किया जा रहा है, कई पाठ्य पुस्तकें और पुस्तकें लिखी 
गयी हैँ। सोवियत संघ में रूसी, यक्रेनियन,“जाजियन, 
हाल में प्रकाशित _ 
मधुमक्खी-पालन सम्बन्धी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण 








। सोषियत हल कर 
पिक्षियत संघ में 


देने के लिए भी काफी समय और स्थान की जरूरत 
पड़ेगी । मधुमक्खी-पालन पर विदेशी लेखकों द्वारा 
लिखी गयी पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद तथा 
काफी संख्या में प्रकृशन किया गया है । चेलोवोद-स्तवों 
मे प्रायः जमनी, जेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, चीन 
अमेरिका और कनाडा के मथुभक्खी-पालकों के अनभव 
छपा करते हँँ। अनुसंवान कार्य सम्बन्धी रूसी विवरण 
का अन्य देशों में भी गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया 
जाता है। सोवियत संघ में अनुवाद, संक्षिप्तीकरण 
और पुस्तकालय सेवाएँ भी बहुत सुन्दर ढंग से चलायी 
जाती हैं। 

मधुमक्खी-पालन में प्रशिक्षण 


सन्‌ १९६० में उच्च योग्यतावाले मधुमक्खी-पालकों 
हेतु आल यूनियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरेस- 
पौंडेंस कोर्स' में एक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया ।* 
कृषि विद्या, पशु-पालन और पशु-चिकित्सा विज्ञान 
सम्बन्धी सभी संस्थाओं में मधुमक्खी-पालन पर ३० से 


महाराष्ट्र जितना घिस्तृत औद्योगिक विभाग अन्य 


मधुमक्खी-पासन २२३ 


४० घण्टे तक के अनिवाय भाषण आरम्भ किये गये हैं । 
कृषि विद्यालयों में मध्यम पोॉग्यतावाले कार्यकर्ता तैयार 
किये जाते हैं। पंशु-पालन विभाग ने मन्रमक्खी-पालन 
सम्बन्धी एक विशेषज्ञ शाखा आरम्भ की है. जिसमें 
अध्ययन के अन्तिम वर्षों में ३०० से ४०० घण्टे मधमकक्‍्खी- 
पालन पर दिये जाते है । 

विभिन्न प्रक्षेत्रों में मत्रमक्खी-पालन के और विकासार्थ 
कार्य किये जाने के लिए नियमित मधमक्वी-पालन 
कार्यालय खोले जाते है। इन कार्याल्रों के कंत्रारियों 
के अलावा लगभग ९०० विशेषज्ञ तंत्रज्ञ हैं, जोकि देश 
भर में मधमक्खी-पालकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन 
और भरलाह दे रहे है । 


सफल और समृद्ध मब्रुमक््खी-पालन के लिए सर्वोत्तम 


सुविधाओं से सुसज्जित सोवियत संघ मध्रुमकबी-पालन 
उद्योग में पूर्णतः सुव्यवस्थित है और मत्रुमक्खी-पालन के 
लिए प्रसिद्ध देशों में अग्रणी रहा हैं । 


बम्बई : ७ नवम्बर १९६२ फ्े 


चन्द राज्यों में हो हे। सम्भदत: पश्चिम बंगाल को 


अपचाद स्वरूप छोड कर, निरपेक्ष शब्दाघली में तथा कल आय और रोजगारी की तुलना में अर्थात्‌ दोनों हो 
दृष्टियों से, अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा यहँ। पर उद्योग अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हूं। संगठित 
उद्योगों के मामले में तो इसका महत्व और भी अधिक हैँ । राज्य की आबादी भारत को जन-संख्या के १० 
प्रति शत से कम है, लेकिन देश में कारखाना उद्योग के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा करीब २२-२३ प्रति 
शत है। किन्तु उद्योगों का अधिकांश विकास बम्बई-पुना क्षेत्र में हो संकेन्द्रित हेँ। औद्योगिक दृष्टि से 
राज्य का अधिकांद क्षेत्र देश के अन्य भागों की तरह ही पिछड़ा हुआ हूँ । 


-.टेकनों-इकनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र : नेशनल 
कउन्सिल आफ अप्लाइड इकनोमिकी रिसर्च, नयी दिल्ली । 














गुजरात मैं रोजगारी की स्थिति: १९५१-६१ 


रामदास किशारदास अमीन 


भारत में खेती पर पहले से ही बहुत बोझ है। आबादी में जो वृद्धि होती है वह खेती मे खप जाने से भुप्त' बेरोजगारी 
बढ़ती है। इसलिए जन-संख्या वृद्धि का कोई-विशेष प्रतिनिम्ब बेरोजगारी बदने में उतना नहीं मिलता, जितना कि 
“गुप्त” बेरोजगारी की वृद्धि में । इस प्रकार देश के रोजगारी सम्बन्धी भांकड़ों के अध्ययन में एक प्रकार का आमक तल 
आ जाता है। गुजरात में बेरोजगारी के सम्बन्ध में, खास कर के शिक्षित बेरोजगारी का उन्मूलन करने की दिशा में, 


तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । 


तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में अनुमान छगाया 

जाता है कि देश की श्रम-शक्ति में १ करोड़ ७० लाख 
नये व्यक्ति शामिल हो जायेंगे। इनमें से १ करोड़ 
४० लाख को काम मिल जायेगा और करीब ३० छाख 
व्यक्ति पहले से चले आ रहे बेरोजगारों में शामिल 
होंगे। सन्‌ १९५१-५६ के दौरान भी १९५१ में जो 
बे रोजगारी की संख्या थी, उसमें वृद्धि हुई है। सामान्यतः 
उन व्यक्तियों में भी पर्याप्त गुप्त” बेरोजगारी हु जिन्हें 
करमियों' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। एक 
अनूमान के अनुसार १९५८-५९ में भारत में १ करोड़ 
१० लाख पूर्ण बेरोजगार व्यक्तियों के बराबर गुप्त' 
बेकारी थी। इस प्रकार भारत में असंख्ये मनुष्य-घण्टे 
अनुपयोगित रहते हैँ। यह एक अत्यधिक चिन्ता का 
विषय है, खास कर तब जबकि पिछले दशक में जन-संख्या 
वृद्धि की दर २.२ प्रति शत वाधिक रही है । 


सामान्यतः: एक स्वावलम्बी कृषि प्रधान अथ॑-व्यवस्था 


में बेरोजगारी की समस्या से निबटना कठिन है। आबादी 
में जो बढ़ोतरी होती है वह साधारणतया गुप्त' बे रोजगारी 


ग्रामीण बेरोजगारी का आकार 


को बढ़ाते हुए क्रषि में ही खपा ली जाती हैं । और फिर 
खेती में काम भी कुछ ऐसा हैं क्रि व्यक्ति के लिए साहू 
भर प्रति दिन आठ घण्टे का नियमति काम ढुंढ निकालना 
मुश्किल है। अतएव देश के रोजगारी सम्बन्धी आंकड़ों 
का अध्ययन एक माने में प्रम में डालनेवाला है। 


इसके अतिरिक्त उपलब्ध आंकड़ों से इस बात का 


पता लगाना मुश्किल हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी _ 
बेरोजगारी है। बेरोजगारी” की परिभाषा दो तरह 
से दी जा सकती हैं: प्रथम, लाभदायक रोजगारी” 
के प्रति बोध का उपयोग करते हुए, जोकि प्रत्येक व्यक्ति 


को किसी खास वक्‍त पर उसकी वास्तविक गतिविधि 


का हवाला न लेते हुए, अथ-व्यवस्था में उसकी सामान्य 
कार्यकारी भूमिका से सम्बन्धित करती हू। और द्वितीय, 
श्रम-शक्तिवाला तरीका जिसमें व्यक्ति का किसी 
विशेष समय पर अपने वास्तविक कार्य से सम्बन्ध होता 
है। कामगारों या कर्मियों की परिभाषा देश-देश में 
भिन्न-भिन्न होती है। भारत में १९०१ से १९२१ तक, 
१९३१ से १९५१ तक और १९६१ की जनगणनाओं 
के लिए अलग-अलग परिभाषाएँ थीं। रोजगारी की 

बिल्कुल सही स्थिति जानने के लिए कोई एक समान 
तरीका निर्वारित करने की ये साम्बोधिक अर्थात्‌ विचार 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ और असम्भावना, जहाँ तक अल्प- 
विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, उनमें इस 
प्रश्न को सम्हालना मुश्किल बना' देती हैं। 


इस पृष्ठभूमि में अब हम १९५१-६१ के दौरान में _ 
गुजरात में रोजगारी का क्या रुख रहा है, इस पर विच 
करें) अखिल भारतीय स्थिति की तुलना में गुजरात में 
रोजगारी की स्थिति को बहुत ही बदतर समझा जा 
सकता हैँ। पिछले दशक में अखिल भारतीय २.२ प्रति । 








् 


गुजरात में रोजगारी की स्थिति: 


शत वा्िकं की दर से जन-संख्या वृद्धि के समक्ष गुजरात 
की आबादी में २.७ प्रति शत वाषिक की दर से वद्धि 
हुई। शहरी क्षेत्रों में रहनेवाली आबादी का प्रातिमत्य 
गुजरात में २५ है, जबकि अखिल भारतीय प्रातिशत्य 
१८ है। जन-संख्या और शहरीकरण की अधिक वद्धि 
के साथ ही यह भी जोड़ां जा सकता है कि आबादी में 
साक्षर व्यक्तियों का अनुपात भारतीय औसत से ज्यादा 
हं--गुजरात में ३० प्रति शत आबादी साक्षर है जबकि 
अखिल भारतीय औसत २३ है। 


आबादी का घनत्व 


कोई यह कह सकता है कि चूंकि गुजरात में आबादी 
घनत्व कम है, इसलिए बढ़ती हुई जन-संख्या के लिए 
रोजगारी ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं होगा। सन्‌ 
१९६१ की जन गणना के अनुसार गुजरात में आबादी 
घनत्व अखिल भारतीय प्रति वर्ग मील ३७३ के (समक्ष 
२९० है। किन्तु इससे समस्या का समाधान सहल 
नहीं बन जाता। जन-पंख्या घनत्व की कमी मुख्यतः 
कच्छ को गुजरात में मिलाने के कारण है, जिसका आबादी 
घनत्व प्रति वर्ग मील ४२ तक हैं और कच्छ गुजरात 
राज्य का २३-२४ प्रति शत भागु है। कच्छ का आधे 
से अधिक हिस्सा रेगिस्तान है, जो आथिक विकास की 
ष्टि से कई तरह से एक प्रकार का भार हं। गुजरात 
में ऐसे भी क्षेत्र हैं, जिनमें जन-संख्या का घनत्व बहुत 
अधिक है। उदाहरण के लिए १९६१ में खेड़ा जिले में 
आबादी घनत्व प्रति वर्ग मील ७४० था। अहमदाबाद 
और सूरत जिले में भी यह घनत्व काफी अधिक हे । 
जन-संख्या वृद्धि की उच्च दर का रुख कम से कम पिछले 
साठ वर्ष से कायम रहा है। सन्‌ १९०१ से १९६१ तक 
की अवधि में भारत की जन-संख्या में ८४ प्रति शत वृद्धि 
हुई हैं; गुजरात मं इसी काल में यह बढ़ोतरी १२७ 
प्रति शत रही हैं। 


गजरीात की अर्थ-व्यवस्था का निकट अध्ययन व्यक्ति 
को इस विश्वास की ओर ले जाता हैं कि यद्यपि मौजूदा 
स्थिति केरल, पदिचम बंगाल अथवा उत्तर श्रदश जैसी 


क् 


सवाल पर विचार करें। सन्‌ १९५१ 
गजरात की ग्रामीण आबादी १ करोड़ १८ लाख थी । 
इनमें करीब ५१-०० प्रति शत व्यक्ति आर्थिक दष्टि 


१९५१-६१ श्र्प्‌ 


गम्भीर नहीं है. तथापि वैसे सभी लक्षण सामने लगते 
हैं जो समय रहते हुए राज्य में पूर्व सावब्रानी के रूप में 
कदम उठाने की आवश्यकता का दिगखद्शन दरले हैं। 


ग्रामोण बेरोजगारी 


अब हम गजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के 


के प्रारम्भ में 


से सक्रिय श्रम-शक्ति में शामिल थे. जो कमाऊ अथवा 
कमाऊ आश्रितों की संख्या में आते थे। इस प्रकार 
गुजस्रत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में श्रमिकों की भागी- 
दारी ४४--४५ प्रति शत थी, यद्यपि राज्य में इनकी कूल 
भागीदारी कुल आबादी के २-३ प्रति ज्त जितनी कम 
थी। इन ५१-५२ लाख कर्मियों में मे करीब ३५ 
लाख व्यक्ति या तो कृषकों अथवा फिर खें तिहर मजदूरों 
के रूप में कृषि में लगे थे। सन्‌ १९५१ को जनगणना 
में घरेल उद्योग का कोई हवाला नहीं हैं। इन प्रकार 
ग्रामीण क्षेत्रों में कल आ्थिक दृष्टि से सक्रिपर श्रम-शक्ति 
में ७५ प्रति शत कर्मी कृषि पर निर्भर करते थे । 
अब यदि १९६१ में मी यही स्थिति रही होती तो यह 
देखना रुचिकर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी का 
आकार यानी विस्तार क्या होता। ग्रामीण क्षेत्रों में कल 
जन-संख्या वृद्धि ३५ लाख हुई है । वह ! करोड़ १८ लाख 
से १ करोड़ ५३ लाख हो गयी है । स्पप्ट हैं कि ३२५ लाख 
के ४५ प्रति शत अर्थात्‌ १६ लाख लाग श्रम शक्ति में 
और बढ़ जाने चाहिए थे, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रा में लाभ- 
दायक रोजगारी देनी होती । इन १६ लाख में से करीब 
१२ लाख कृषि क्षेत्र में आन चाहिए थे। इस प्रकार 
श्रम-शक्ति में करीब ६७ लाख व्यक्ति होते जिनमे से 
तकरीबन ५१ लाख कुपषि क्षेत्र म लूग रहने चाहिए थे। 
“इसके विपरीत स्थिति यह हैं कि ग्रामीण क्षेत्रा म आर्थिक 
दष्टि से सक्रिय श्रम-दशक्ति में लगभग ६९ लाख व्यक्ति 
इनमें से ५३ लाख मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। कृषि 
१२ लाख की सामान्य वृद्धि के स्थान पर करीब १४ 


































“२२६ खादी पग्रामोद्योग 
लाख व्यक्ति नग्रे शामिल हुए हैं, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में 
गैर खेतिहर क्षेत्र में आथिक दृष्टि से सक्रिय श्रम-शक्ति 


आकर 
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की वृद्धि १९५१ के अनुपात के समान ही रही है। 


साथथक रोजगारी 


इसके अलावा तीन कारक ऐसे हैं, जिन्हें ध्यान में 
. रखना पड़ता है। प्रथम, चूंकि गुजरात में शैक्षणिक 
स्तर ऊपर उठा है, अतएवं ६ से १७ वर्ष के आयु वर्ग 
में आने और विभिन्न विद्यालयों में पढ़नेवाले युवक- 
युवतियों का प्रातिशत्य अब ज्यादा है। इस प्रकार 
सम्भवतः एक या दो लाख नये व्यक्ति दौक्षणिक संस्थाओं 
में लगे हुए हो सकते हैं। द्वितीय, चूँकि आबादी बढ़ 
रही है, इसलिए निचले आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनपात 
अधिक हूँ । अतएवं जन-संख्या का न्‍्यून अनुपात श्रम- 
गक्ति के रूप में उपलब्ध है। तृतीय, कमियों की परि- 
भाषा, विशेष कर महिलाओं के सम्बन्ध में १९५१ की 
जनगणना में बहुत उदार है। बिक्री या मजदूरी 
के लिए हाथ धान कटाई, दूसरों के लिए मजदूरी पर 
- घरेलू काम करने, पशुओं का ध्यान रखने, ईंधन बेचने 
या गोबर के उपले पाथने व बेचने जैसे कामों में छूगी 
महिलाओं को कर्मी या कामगार समझा गया था। 


इसलिए श्रम भागीदारी का अनुपात एक समान बना 
रहा है। यद्यपि अगर अन्य सभी क्षेत्रों में रोजगारी की 
स्थिति समान रही हैं तो १९५१ की तुलना में यह 
अनुपात कम रहना चाहिए था। इन सभी कारकों को 
ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि गुजरात में कृषि 
क्षेत्र में १४ लाख व्यक्तियों तक की प्रभावी रोजगारी 
में वृद्धि हुई है। इस प्रकार एक दशक में ३५ प्रति शत 
की वृद्धि का निदर्शन होता है। «» 
गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में गुप्त बेरोजगारी के सम्बन्ध 
में यह कहा जा सकता है कि यदि प्रति भले-चंगे शरीरवाले 


. व्यक्ति के पीछे प्रयुक्त श्रम को मनुष्य घण्टों की शब्दावली 





: दिसम्बर १९६३ 


में मापा जाय तो यह काफी कम होना चाहिए था। 
यदि कोई यह जानने की कोशिश करे कि काम करने 
के लिए इच्छुक व्यक्तियों से काम के लिए कितने मनुष्य 
घण्टे उपलब्ध हैं, तो यद्यपि समस्या का स्वरूप आज कुछ 
भिन्न है पर हो सकता है कि उसके परिमाण में कोई 
परिवर्तत न॑ हो। इसके निम्न लिखित कारण हैं: 


अ, गुजरात में कृषि क्षेत्र में की आमदनी में काफी 
वृद्धि हुई है; यह कहा जा सकता है कि १९५१-५२ 
से एक दशक की अवधि में यह वृद्धि १२० प्रति शत 
हुई हैं। क्रषि उत्पादन प्राय: दुगुना हो गया है। कृषिक 
पद्धतियों और सुविधाओं में सुधार होने पर भी इस उत्पादन 
के लिए निशचय ही मनुष्य घण्टों की दृष्टि से श्रम-शक्ति 
में ३५ प्रति शत से अधिक वृद्धि आवश्यक होगी। 


आ. फसल पद्धति में परिवर्तत धान, मूंगफली, 


तम्बाक्‌ आदि जैसी श्रम-प्रधान फसलों की दिशा में 


लगता है । जिस हद तक सिंचाई तथा उवरकों, कीठ- 
नाशकों, कम्पोस्ट खाद के उपयोग आदि में वृद्धि हुई 
हैं उस सीमा तक क्रृषि में अधिक श्रम प्रयुक्त करने की 
आवश्यकता का निदर्शन होता हूँ । 


इ. कृषि उत्पादन के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, 
सड़क, सिचाई, बाढ़ नियंत्रण, पानी की नालियाँ बनाने 
आदि जैसे मदों पर अधिक निवेश है, जिनके लिए इन 
सभी वर्षों में अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ी। 


शहरो क्षेत्रों में 

अब हम राज्य के शहरी क्षेत्रों पर विचार करें। 
शहरों में रहनेवाली आबादी का कुछ आबादी के प्रति 
अनुपात १९५१ में करीब २७ प्रति शत और १९६ १में 
२५ प्रति शत्त था। यदि १९६१ की जनगणना में 
कस्बों की परिभाषा में तनिक परिवर्तन भी कर दिया गया 


है तो भी उक्त अनुपात से इस बात का संकेत मिलता हैं 
कि कम से कम गुजरात में शहरीकरण की वृद्धि तो नहीं 


हा 





् 


गुजरात में रोजगारी की स्थिति : १९५१-६१ २२७ 


ही हुई हैं । पिछले दस वर्षों में राज्य की कल शहरी में रोजगारी की स्थिति का पता लगता हैं। गजरात का 
आबादी में नौ लाख की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मतलब अनुपात करीब ६५ प्रति शत और अखिल भारतीय अनुपात 
है कि प्रति वर्ष एक लाख की वृद्धि भी नहीं हुई। लगभग ५८ प्रति झत हैं। दूकानों और प्रतिष्ठानों 
साधारणतया भारत सहित एशिया के सभी देशों में में रोजगारी के सम्बन्ध में यह कि १९६०-६१ में राज्य 
शहरीकरण आबादी की करीब ६-७ प्रति शत दर की में २ लाख ४० हजार व्यक्ति लगे थे, जोकि अखिल 
गति से बढ़ता है। सौभाग्य से गुजरात में यह झुकाव भारतीय योग के करीब १६ प्रति शत हैं। भारत में 
दृष्टव्य नहीं है। यद्यपि कुल आबादी में शहरी आबादी करीब १० प्रति शत मजदूर गुरजरात के कारखानों में 
का अनपात गजरात में अखिल भारतीय अनपात से लगे हैं। बिजडी खपत और औद्योगिक उत्पाउन में 
अब भी अधिक है, तथापि ग्रामीण जन-संख्या का शहरी राज्य का हिस्सा छः प्रति झत से अधिक है। इस 
क्षेत्रों की ओर तीत्र पलायन नहीं है। प्रकार अखिल भारतीय शहरी रोजगारी की स्थिति की 
तुलना में गजरात की झहरी आबादी की रोजगारी 


राज्य में कृषि की अत्यधिक उन्नति के कारण ऐसा 
संबंधी अवस्था बेहतर समझी जा सकती हूँ । 


हो सकता है। इसका कारण सम्भवतः यह भी हो सकता 
है कि १९३०-४० अथवा १९४०-५० के बीच की 
अवधि की अपेक्षा गाँवों की माली हालत कुछ अच्छी. तथापि, यदि हम राज्य के औद्योगिक विकास में 
है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय उपनतियों का परीक्षण करें तो खतरा स्पष्ट हैं। आय 
विस्तार सेवा योजनाओं और शिक्षा, चिकित्सालय, के आंकड़ों से पता लगता हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति 
भवन-निर्माण, यातायात आदि जैसे ऊपरी खर्च सम्बन्धी बहुत ही घीमी रही है। प्रति व्यक्ति आय जोकि 
सामाजिक व आश््थिक कार्यक्रमों के जरिये विभिन्न १९५४-५५ म २६३ रुपय (प्रचलित मूल्यों के आधार 
प्रकार का काम मिलना भी किसी हद तक इसका कारण पर) थी १६५९-६० में बढ़ कर ३०६ रुपये हुई, जबकि 
हो सकता है। यद्यपि हो सकता है कि गाव अब भी अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय १९५४-५५ में 
लोगों को अपनी तरफ खींचने' भें असमर्थ हों तथापि, २५० थी वह १९५९-६० में ३०५ रुपये हो गयी। 
अब वे उन्हें बाहर नहीं धकेलते द राज्य की कृषि आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होते हुए 
भी उक्त बात घटी है । 


औद्योगिक क्षेत्र में धीमी प्रगति 


अधिकांश शहरी व्यक्ति गैर खेतिहर धंधों में काम | 
बलि कक गजरात* नरिता और रोजगारोी 

प्राप्त करना पसन्द करेंगे। इस संबंध मे हम गु 

के स्थिति 2 हक भारतीय स्थिति से तुलना 7 बेरोजगारी की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पथ 
सकते हैं। भारत में कुल शहरी आबादी ८ करोड़ ,शक्षित बेरोजगारी का है। राज्य में १९५१ में कुछ 
८० लाख हू और गजरात में ५३ लाख; इसे प्रकार ३७ लाख साक्षर थे। दस वर्ष की अवधि में यानी 
गजरात की कल शहरी आबादी अखिल भारतीय शहरी १९६१ में उनकी संझ्ु्या बढ़ कर करीब ६२ लाख हो 
आबादी का करीब छः प्रति शत है। गैर खेतिहुर काम- वी थी; जिसका मतलब है २५ लाख साक्षर व्यनिनयों 
धंधों में इसका हिस्सा क्या हैं! ते वद्धि। चैकि अधिकांश शिक्षित व्यक्ति गैर खेतिहर 
काम-धंधों में रोजगारी चाहते हैं, इसलिए साक्षरता मं 


कामदिलाऊ दफ्तरों, घोषित रिक्त स्थानों और 
वृद्धि को शिक्षित बेरोजगारी की वृद्धि से जोड़ना समी- 


वर्गीकरण (प्लेसमेण्ट) के आंकड़ों से हम शहरी क्षीत्रों 





लांपरलयाविभंसषइालरउाहपापत आन उप पलन्‍त रन कक नल “बस लत 
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' चीन ही है। सन्‌ १९५१ में गैर खेतिहर काम-बंधों पर 
निर्भर व्यक्तियों की संख्या करीब २५ छाख थी जबकि 
राज्य में साक्षर व्यक्तियों की संख्या ३७ छाख थी। 
यदि समूचे दशक में एक समान अनुपात कायम रहा 
तो इसका मतलब हैं कि १९६१ में रगभग ४० लाख 
व्यक्ति गैर खेतिहर कामों में छगे हुए थे। तथापि, 
हम देखते हैं कि गैर खेतिहर काम-धंधों में राज्य में 
२८-२९ छाख व्यक्ति लगे थे। चूंकि १९५१ मे साक्षर 
व्यक्तियों का अनुपात बढ़ता रहा है, इसलिए तुलनात्मक 
दृष्टि से छात्रों का अनुपात भी अधिक हो सकता हैं। 
हम कह सकते हैं कि छः:सात राख विद्यार्थी नये भर्ती 
हुए। फिर भी चार-पाच लाख साक्षर व्यक्ति बैच 
रहते है जिन्हें हो सकता है कि काम न मिला हो और वे 
कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर रह सकते हैं अथवा हो सकता 
है कि गैर खेतिहर काम-घंत्रों में लगे हों। कुल मिला कर 


को 
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चार-पाच लाख साक्षर बेरोजगार रहे। उक्त विश्लेषण 
से यह इंगित होत है कि राज्य में शिक्षित व्यक्तियों को 
तर खेतिहर काम-धंबों में छगाने की एक बहुत ही 
गम्भीर समस्या सामने आयेगी। 


हस प्रकार, गजरात में खतरा शिक्षित बेरोजगारी 
का हैं। जिस महत्वपूर्ण समस्या पर तत्काल ध्यान दिये 
जाने की आवश्यक है, वह जन-संख्या वृद्धि की दर अथवा 
शहरोेकरण की गति की इतनी नहीं है जितनी कि बढ़ते 
हुए शिक्षित बे रोजगारों को काम देने की है। इसे बिना 
कोई देर किये हल करना चाहिए। गाँवों में शिक्षित 
बेरोजगारी की वृद्धि स्प्प्ट रूपेण ग्रामीण क्षेत्रों में 
उद्योगों का बिकास करने की आवश्यकता प्रकट 
करती हैं। 


बल्लभ विद्यानगर (गुजरात) : २५ अक्तूबर १९६३ 


शी 


राज्य का क्षेत्रफल ७२,१४० वर्ग मील हे और आबादी २ करोड़ ६ राख। 
प्रति वर्ग मोल आबादी घनत्व २८६ के लगभग आता है, जबकि अखिल 
भारतोय औसत ३७३ है। सौराष्ट्र की अपेक्षा राज्य का पूर्वी आधा हिस्सा अधिक 
घना बसा हूँ। अपेक्षाकृत अनुकूल कृषिक अवस्थाएँ और अधिक ओद्योगिक 
विस्तार सम्भवतः इसके कारण हूँ। इस प्रक्षेत्र में सर्वाधिक घने बसे जिले हें: 


खेड़ा, अहमदाबाद, स्रत और बड़ोदा । 


ठेकनों-इकनॉमिक क्षत्र ऑफ गुजरात : नेशनल 
काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनामिक रिसर्च, नयी दिल्ली। 
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राम दास 


हु बज । हि हु 

सन्‌ १९५५ में उत्तर प्रदेश की प्लानिंग रिसत्र एण्ड एक्शन इंस्टीट्यूट ने ग्राम पंचायतों के लिए एक मागेदर्शी परियोजना 
का आरम्भ किया .ताकि ऐसे तरीके व तकनीकें निकाली जा सकें जितके जरिये उन्हें ग्राम विक्रास में अधिक सक्रिय 
योगदाय देने छायक बनाया जा सके । लखनऊ जिले के जिन पाँच गाँवों मे यह मार्गदर्शी परियोजना चली. उसके अनु 


हट बताते हैं कि कार्यक्रम की सफडता पंचायत के सदस्यों को अपना कार्य सुयोग्य ढेग से चह्मने की विधि सिखाने में 
निहित है 


सतत १९४९ में पंचायत राज अधिनियम उत्तर प्रदेश कर करीब दूनी हो गयी और अब उत्तर प्रदेश में 35.००० 
में लागू किया गया। इसके प्रावधान के अन्तर्गत से भी अधिक गौव सभाएँ हैं। 
करीब ३६,००० गाँव समाओं* का ग्रामीण क्षेत्रों में 
संगठन किया गया और १,००० अथवा अधिक आवादी- र*मेस्या के प्रकार 
वाले प्रत्येक राजस्व ग्राम को अधिनियम के अन्तर्गत. इससे वत्तंमान अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। 
निर्देशित अपने वागरिक और विकास कार्यों को कार्या- आवश्यकता थी कि ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली का 
न्वित करने हेतु पंचायत नामक कार्यकारिणी सभा अध्ययन किया जाय तथा ऐसी पद्धतियां और प्रविधरियों 
बनानी होती थी। प्रत्येक गाँव सभा ने १५ से ३० निकाली जायें जिनके जरिये उन्हें विभिन्न नागरिक 
सदस्यों की कार्यकारिणी सभा का गठन गाँव के विभिन्न और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने ट्ेतु प्राणवान 
कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए किया। करीब दस संस्थाओं में परिणत किया जा सके। इस तरह के कई 
वर्षों तक इन पंचायतों के काम करने के बाद यह पाया उदाहरण उपलब्ध हैं कि करीब दस वर्ष कार्य करने के 
गया कि कुछ पंचायतें ही उचित ढंग से काम कर सकी वाद भी पंचायतें अपने साधनों का वांछित सीमा तक 
तथा बाकी “ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई उपयोग नहीं कर सकी और इस प्रकार गांवों में विकास 
खास दिलचस्पी नहीं ली। स्थिति बिगड़ने लगी और कार्येक्रमों को किसी खास हृद तक कार्यान्वित नहीं कर 
इन बुनियादी संस्थाओं को प्राणवान बनाने की दिशा में सक्कीं। चिनहट गाव (लखनऊ से लेखनऊ-फजाबाद 
ध्यान दिया जाने लगा ताकि वे अधिनियम में बताये हाइवे पर सात मील दूर बसा हुआ) और इससे मः 
गये अनुसार ग्रामीणों की आवश्यक सेवा कर सके। चार और गाव (चिनहट से २-५ मील त्रिज्या के अन्दर ) 
कुछ लोगों का मत था कि चेकि गाव सभा का क्षेत्र बहुत स्ॉमान्यतया एसी ही अवस्था मे थ। मूत्याकन कर 
बड़ा है अतः पंचायतों का कार्यक्षेत्र कम करना अच्छा लोगों ने नहीं चुकाये, क्योंकि इन गांवों में न तो पंचायत 
होगा और २५० या उससे अधिक आबादीवाले राजस्व राज अधिनियम ही लागू हुआ और झायद ही कोई काम 


गँवों को अपनी पंचायत खुद चुनने का अधिकार दे आस्म्भ या पूरा किया गया। पंचायत राज नि 
दिया गया। इस प्रावधान से गाव सभाओं की संख्या बढ़ भे सन्‌ १९५९६ मं एक बार या ही कहा था कि यदि 


प्राय __. ७ ..॑ >> ++++++++++++“ 
*# उत्तर प्रदेश में गाँव सभा राजस्व ग्राम है। मूल अधिनियम संशोषित अधिनियम के अन्तगत गांव सभा का गठन 
के अन्तगत गाँव सभा का गठन १,००० या उससे अधिक. २५० या उसस अधिक आबादीवाले गाँवों के लिए कया 


आबादीवाले गाँव अथवा ग्राम-समूह के लिए किया गया। « जाता है। 





का 
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. चिनहट और उसके निकटस्थ गाँवों को सक्रिय बनाया 
जा सके, तो सम्भवतः राज्य की सभी पंचायतों को 
उसी पद्धति से मजबूत बनाया जा सकता हैँ। यह 
एक चुनौती थी, जिसके लिए विचार, कार्यक्रम, 
आयोजन, कार्यान्‍वय तथा शिक्षा की ठोस पद्धति विकसित 
करने की आवश्यकता थी, जोकि राज्य में हर जगह 
प्रयकत की जा सके। ८. 


मार्गदर्शी परियोजना 


सन्‌ १९५९ में उत्तर प्रदेश की प्लानिंग रिसचे एण्ड 
एक्शन इंस्टीट्यूट ने ग्राम पंचायतों के लिए एक मार्गदर्शी 
परियोजना वैसी पद्धतियाँ और प्रविधियां विकसित करने 
हेतु हाथ में ली जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में 
ग्राम पंचायतें अधिक सक्रिय और योग्य ढंग से भाग 
ले सकें। इसी क्रम में पंचायत सदस्यों की शिक्षा हेतु 
एक कार्यक्रम पाँच गाँवों में आरम्भ किया गया। वे 
गाव थे-चिनहट, इसमाइलगंज, मतियारी, उत्तर धौना 
और मलहौर। परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं: 


१. सर्वाधिक जागरूकता : सदस्यों को गाँवों के 
विकास में ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी 
देने तथा उनके कार्यों में सक्रिय सहयोग देने को उत्साहित 
करने हेतु। 


२. पर्याप्त ज्ञान: विशेष कर सदस्यों को और 
सामान्यतया जनता को पंचायत संगठन के सम्बन्ध में 
आवश्यक ज्ञान देने हेतु । 


३. सदस्यों की जिम्मेदारी : पंचायतों द्वारा स्था- 
नीय साधनों के जरिये प्रवरतित विकास योजनाओं के 


आयोजन और कार्यान्‍्वथ में पहल करने के लिए निरच- 


यात्मक रूख विकसित करने हेतु । 


.. ४. कायकारी नेतृत्व विकसित कर, पंचायतों को 
सामृदायिक विकास कार्यक्रम की शक्तिशाली इकाइय॑ँ 
बनाना । क्‍ 

कार्या रम्भ इन पाँच ग्राम पंचायतों की संयक्त समिति 
बना कर किया गया, जिसमें हर ग्राम पंचायत के सरपंच 
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प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक, ग्राम सहकारिताओं 
के अध्यक्ष और युवक मंगल दल के नेता शामिल थे। 
इस परियोजना सम्बन्धी सभी शैक्षणिक कार्य संयुक्त 
समिति के समक्ष विचारार्थ और उसके विचार जानने 
के लिए प्रस्तुत किये गये। 


क्षेत्र में प्रयोग करने के बाद पंचायत सदस्यों के लिए 
१२ पाठ तैयार किये गये और उन पाठों तथा सिनेमा के 
जरिये पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। 
पाठों में पंचायत के कार्य, पंचायत सदस्यों तथा अधिकारि- 
यों के कतंध्य और उत्तरदायित्व, साधनों के स्थान तथा 
उनका उपय्रोग, बही-खाता रखना, चुनाव और उनका 
महत्व, सामुदायिक कार्य आदि शामिल थे। पाठों 
का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। पिछछे ८-१० वर्षों 
के बाकी कर लोगों ने चुका दिये। कुछ सामुदायिक 
कार्य भी आरम्भ किये गये तथा उन्हें पूरा कर दिया 
गया। सदस्यों के सामान्य ज्ञान में वंद्धि हुई। ग्राम 
संस्थाओं के कार्य में लोग अधिकाधिक सहयोग देने 
लगें। लोग पंचायतों के काम में दिनोंदिन अधिक दिल- 
चस्पी लेने लगें। पंचायतों की मासिक बैठकें प्रचलित 
होने लगी औभौर उनमें उपस्थिति भी बढ़ने छूगी। 


पंचायत उद्योग 


एक बैठक में संयुक्त समिति के सदस्यों ने यह विचार 
प्रकट किया कि परियोजना क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों 
के संयुक्त प्रयास से कोई आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ किया 
जाना चाहिए ताकि पंचायतों के साधन सुधरें जिसके 
जरिये चन्द सामुदायिक कार्य पूरे किये जा सकें। संयुक्त 
समिति के सुझावों पर प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन 
इंस्टीट्यूट के निर्देशक तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 
पंचायत राज निर्देशक ते विचार किया और पंचायत 
उद्योग आरम्भ करने का विचार पैदा हुआ। 


यह तय हुआ कि चिनह॒ट में एक पंचायत उद्योग शुरू 
किया जाय, जिसमें प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इंस्टी 
/ चियूट द्वारा तैयार किये गये नमूने के शौच-साँचों' 

















क़् 


कै पैंचायतों चर ५ 
ग्राम पंचायतों को प्राणवान बनाने का कार्यक्रम २३१ 


आदि को तैयार करने का काम लेना चाहिए। उद्योग 
के आरम्भ करने में मुख्य कठिनाई ब्यह थी कि ग्राम 
पंचायत के पास निधि नहीं थी। इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए ह॒एटू पंचायत को पंचायत राज निर्देशक की 
सम्मति से जिला ग्राम निधि में से ५०० रुपये ऋण स्वरूप 
स्वीकृत किये गये। इस्माइलगंज ग्राम पंचायत ने अपने 
स्रोतों से ३०० रुपये और दिये । इस प्रकार १६ सितम्बर 
१९६० को २,८०० रुपये की प्रारम्भिक पूजी से पंचायत 
उद्योग का आरम्भ गाँवों में सम्पत्ति निर्माण और औद्योगिक 
कार्यक्रम के साथ-साथ रोजगारी के पथ प्रशस्त करने 
के लिए किया गया। * 

पंचायत उद्योग का आरम्भ छाये हुए कच्चे मकान 
में आरम्भ किया गया, जिसे १२ रुपये मासिक किराये 
पर लिया गया था। सितम्बर १९६० से ३१ मा 
१९६३ के बीच अर्थात्‌ ढाई साल ही छोटी-सी अवधि 
में उद्योग ने करीब १,७०,००० रुपये की वस्तुएँ तैयार 


की, जिनमें से १,६५,००० रुपये के सामान व्यक्तियों 


तथा खंडों को, राज्य के अन्दर तथा बाहर, बेच दिये 
गये। अब उद्योग के पास ५०,००० रुपये की अपनी 
संचालन पँजी है। प्रारम्भ में सिर्फ ३ व्यक्तियों को ही 
रोजगारी मिलती थी, जबकि अब ५० व्यक्तियों को 
रोजगारी देने की क्षमता हैं। ु 

पंचायत उद्योग के मुख्य कार्य हैं: (१) पी. आर. 
ए. वाय. किस्म के शौचालय, शौचालय-अंग और सांचे 
बनाना; (२) सीमेंट की वस्तुओं का निर्माण, जैसे 
रोशनदानों, नाले की नलियाँ, घेरे के खम्भे, गमले और 
चकले; (३) पनचक्कियों तथा जल खींचने के अन्य 
यंत्र; (४) कृषि सरंजामों का निर्माण जैसे पी. आर. ए. 
वाय. किस्म के बहुद्देशीय हाल, हल, सिंह पटेला आदि; 
(५) पी. आर. ए. वाय. किस्म के रिंग वेल बनाने 
के लिए सांचे का निर्माण; (६) रेडीमेड कपड़े की 
सिलाई; (७) चिकन काम; (८) ग्राम पंचायतों 
के जरिये लघ सिंचाई कार्यक्रम का कार्यान्‍्वय; और 


(९)चिनहट स्थित सरकारी मार्गदर्शी कम्हारी केन्द्र 
के सामान की बिक्री करना। 









प्रत्येक पंचायत के प्रतिनिधि सदस्यों से बनी संयुक्त 
समिति अब तक केन्द्र के कार्य की देख-रेख करती आ 
रही है । समिति की बैठक हर महीन होती है । पंचायत 
उद्योग के हिसाब समिति के समक्ष जाँच और स्वीकृति 
के लिए पेश किग्रे जाते हैं। समिति सदस्य परचरायत 
उद्योग के कार्य देखते हैं और भविष्य के लिए सुझाव देते 
हैं। अब, उद्योग के पास अपने कर्मचारी हैं और प्लानिंग 


रिसर्च एण्ड एक्दन इंस्टीट्यूट उसे तकनीक मार्गदर्शन 
देती हँ। 


भावी योजनाएं 

अब तक पंचायत उद्योग के लाभों को अतिरिक्‍त 
व्यावसायिक गतिविधियों में मा दिया गया हैं। लगभग 
७०० रुपये दो गांवों के सामुदायिक कार्यों में खर्च किये 
गये हैँ। इस वर्ष ऋण चुकाने के बाद कुछ निधि ग्राम 
सामुदायिक काय॑ में खर्च करने का प्रस्ताव हूँ । 

उपर्युक्त नौ कार्यों के अछावा उद्योग में ये कार्य 
आरम्भ किये जायेंगे तथा इस वर्ष पूरे किये जायेंगे : 
(१) चुँकि पंचायत उद्योग की गतिविधियाँ बढ़ती 
जा रही हैं, अतः अभी किराये पर ली गयी जगह उसके 
अनुपात में अपर्याप्त है। चिनहट ग्राम पंचायत ने भवन 
निर्माण के लिए एक टुकड़ी जमीन दान दी है। उसमें 
दो सायबान और तीन दुकानें खोली जाने का विचार 
है। (२) उद्योग में काम करने की इच्छक ग्रामीण 
महिलाओं के लिए सिलाई काम सिखाने के लिए एक 
प्रशिक्षण शिविर चलाया जायेगा। इसकी व्यवस्था 
उद्योग विभाग की सहायता से की जायेगी । (३) उत्तर 
प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की मदद से एक सात्रन 
और ग्रामीण घानी इकाई भी शीघ्य ही खोली जायेगी। 
उद्योग को बोर्ड से कुछ सहायता प्राप्त हो चुकी 
(४) गोबर गैस संयंत्र के लिए गैस-होल्डर का निर्माण । 
(५) छाल मिट्टी के बरतेन बनाने का काम। छाह 
मिट॒टी के बन पकान के लिए पी. आर.ए. आय. किस्म 


की नयी भटठी बनायी जा रही है। (६) चमड़ा 
काम। (७) उपभोक्ता भंडारा का आर्म्भ। 


“+* अनिल निधि व्रत 2 पी: 
५.86, -: आक,, प्थ:सआ 2 
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२३२ खादी ग्रामोद्योग 

चिनहट पंचायत उद्योग के कार्य का अनुभत्र बहुत 
प्रोत्साहक रहा हैँ । उद्योग में चल रहे कार्य तो जारी 
रहेंगे ही, यह भी आवश्यक समझा गया कि उबत 
खोजों और तकनीकों की राज्य के अन्य प्रतिनिधि क्षेत्रों 
में चन्‍्द परीक्षण परियोजनाएं आरम्भ कर जांच की 
जा सकती है। यह अत्यावश्यक ह, क्योंकि हम अपने 
परीक्षण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप 
सम्भव होने पर वांछित संशोधन कर सकते हैँ। परि- 
णामों का पूर्ण परीक्षण हो जाने के बाद ही बड़े पैमाने 
पर इस कार्यक्रम को विस्तृत करने के लिए कार्यकारी 
माध्यमों को सुझाव दिये जाते हैं। दस परीक्षण परियों- 
ज॑नाएँ चलाने के लिए पंचायत राज निर्देशक ने प्लानिंग 
रिसर्च एण्ड एक्शन इंस्टीट्यूट के निर्देशक को प्रत्येक 
सम्भाग के एक-एक जिले में पंचायत उद्योग प्राग्म्भ 
करने के लिए दस पंचायत निरीक्षक दिये। 


इन नये पंचायत निरीक्षकों को चिनहट के पंत्रायत 
उद्योग में प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें इस तरह के केन्द्र 
चलाने के लिए पूर्ण जानकार बनाया जाता है। इसके 
अतिरिक्‍त उन्हें पंचायत सदस्य के शिक्षा कार्यक्रम के 
अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे पंचायत सदस्यों को 
अपना कार्य योग्य ढंग से करने का तरीका सिखा सकें । 


अभी निरपेक्ष रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 
ग्राम पंचायतों को प्राणवान बनाने के छिए विकसित 


विसम्बर १९६३ 





बर्तमान पद्धति हर जगह प्रभावशाली सिद्ध होगी, 
परन्तु अब तक अनभवों और पंचायत सदस्यों तथा 
अधिकारियों को प्राप्त ज्ञान के आधार पर बह समझता 
गलत नहीं होगा कि यह पंचायतों को उचित ढंग से कार्य 
करने का रास्ता दिखा सकती है। तथापि, “पंचायत 
सदस्य शिक्षा कार्यक्रम" ग्राम पंचायतों की सफलता 
का साधन होगा। सीमित साधनों के बावजूद पंचायत 
जनता को छाभ पहुँचानेवाली योग्य संस्था बन सकती है 
बशर्ते कि पंचायत के सदस्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण 
के दौरान उन्हें सौंपी गयी जिम्मेदारी को अच्छी 
तरह समझें तथा निबाहें। अगर सदस्य इस नयी चुनौती 
को स्तव्रीकार कर छेते हैं तथा आवश्यक समझ-बूझ 
और अपने कर्तंब्य को पूरा करने का साहस रखते हैं 
जोकि सदस्य शिक्षा पाठ और समह चर्चा से मिलेगा 
तो वर्तमान संस्था ग्रामीणों में नसी आशा, नव जीवन 
और नयी समझ-बुझ का संचार करेगी। 


लोकतंत्र का सम्पूण भवन बहुत ही दृढ़ आधार पर 
बनाना हैं और बह आ ॥र है ग्राम सभा तथा ग्राम 
पंचायत । अतः इन संस्थाओं को शझौक्षणिक, आर्थिक 
और सांस्कृतिक रूप से सुसज्जित करना हैं ताकि 
भीषण विपत्ति के दिनों में भी वे अपनी दृढ़ता और 
योग्यता अचल रखें और इस प्रकार देश में छोकतांत्रिक 
कार्य के मख्य स्तम्भ बनी रहें। द 


छघ॒नऊ : २५ मई १९६३ ७ 


अनुमानतः १९५५-५६ में २९ लाख व्यक्ति घाणिज्य, परिषहन, प्रशासन, शिक्षा 

. तथा अन्य. सेघाओं में काम कर रहे थे। उनका पिशुद्ध उत्पादन ४ अरब २७ करोड़ 

. २० लाख रुपये का माना जाता हैँ । ततीय श्रेणी की गौण सेवाओं के घिभाग में रोज- 

गारी प्राप्त कुल व्यक्तितयों के २० प्रति शत से कुछ कम को कास सिला और करू उत्पादन 

मे उनका हिस्सा! ४३ प्रति शत से कुछ कम था। इसी सम्बन्ध में अखिल भारतीय 
अनुपात ऋ्रमदः १८ और ३६ प्रति शत था। 


_ ठेकनों-इकनॉमिक अ्र्व ऑफ महाराष्ट्र : नेशनल 
कॉोउन्सिल ऑफ अप्लाइंड इकनौमिक रिसर्च, नयी दिल्ली । 














रेट के हि ७४. 5३. ् 
. रेशम कीट-पोलन : समस्याएँ ओर सम्भाव्यताएँ._ 


यग्मपि सैसार में भारत सबसे बढ़ा चोथा रेशम उत्पारक देश है आर जलवायु तथा अन्य बातों की दृष्टि मे भी बह अनुकूछ 
स्थिति में है, तथापि विज्व कोया-उत्पाइन, में उसका योगदान मात्र आठ प्रति शत है और कच्चे रेशम _ सम्बन्धी 
अपनी आवश्यकताओं के लिए वह आयात पर निर्भर करता है। प्रस्तुत लेख में द्वितीय विश्वयुद्ध मे लेकर उद्योग किन 
. स्थितियों से हो कर गुजरा है तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन एबनू केन्द्रीय रेशम मण्डल ने जो प्रवत्न किये ईं उनका 
मूल्यांकन किया गया है। यह लेख अशत; कमीशन के विद्येषाधिकारी (रेशम) श्री सत्य रंजन सेन द्वारा प्रस्तुत 'नोट' 


पर आधारित है | 


भाखत में सदियों से रेशम कीट-पालत ग्रामीण परम्परा 

का एक अंग रहा है। उन्नीसदीं शताब्दी में देश के 
रेशम उद्योग ने चारों ओर प्रशंसा प्राप्त की। सन्‌ 
१८६६-७० की अवधि में भारत से ओसतन १५ लाख 
५० हजार पौण्ड रेशम प्रति वर्ष विदेशों को निर्यात 
होता था। तथापि, उक्त शताब्दी का अन्त होते-होते 
भारत ने अपना निर तर व्यापार खो दिया और उद्योग 
विधदित हो गया। 


द्वितीय महायुद्ध के दौरान अपने खुद के स्वार्थ को 
ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने पैराशूट बनाने 
के लिए उपयुक्त कच्चा रेशम तैज्ञार करने के हेंतु रेशम 
उद्योग को प्रोत्साहन देने की कोशिश की। उत्पादन 
पर नियंत्रण होता था और फिलेचर रेशम (प्रतिरक्षा 
केन्द्रों द्वारा अस्वीकृत की गयी नगण्य मात्रा को छोड़ 


कर) नागरिक बाजार के लिए उपलब्ध नहीं था। 


यद्यपि रेशम के लिए बहुत मांग थी और बाजार में 
मूल्य बहुत ही आकर्षक थे, तथापि उत्पादन पर विभिन्न 
प्रकार की सीमाएँ होत के कारण उद्योग विकसित नहीं 
हो सका। सरकार ने रेशम के कोयों की कीमत भी 
नियंत्रित करने की कोशिश की और सर्वोत्तम श्रेणी के 
कोपे फिलेचर रेशम कारखानों के लिए संग्रहीत किये 


जांते थे। परिणाम यह निकला कि सर्व प्रथम चरखा« 


संस्थाओं की प्रगति रुक गयी; द्वितीय, ऐसे दोषपूर्ण 
कोयों के कारण जोकि अच्छे गुण-स्तर के रेशम उत्पादन 


के लिए उपयुक्त नहीं थे, देश के फिलेचर संस्थान बहुत 


ञ्के 


अर धा 


अच्छी जात का रेशम पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहों 
कर सके; तुतीय, सर्वोत्तम जात का रेशम पैराशूट रेशम 
के उत्पादन और अन्य युद्ध सामग्री के लिए रेशम मिल्ों 
को भेजा जाता था; चतुर्य, हाथ करधा बुनकरों को 
फिलेचर संस्थानों द्वारा अस्वीकृत और बहुत ऊंची कीमतों 
प्र बेचे गये निम्न श्रेणी के रेशम तथा चरखा संस्थानों 
एवम्‌ कोयों-जिनकी पूति कम थी भर इसलिए वे बहुत 
ही मंहगी कीमत पर बेचे जाते बे-से प्राप्त निम्न कोटि 
के कच्चे रेशम पर निर्भर रहना पड़ता था। फलस्वरूप 
हाथ बुने वस्त्रों का गुण-स्तर गिर गया और उनकी 
कीमतें बढ़ गयीं। इतना होने पर भी चूँकि उपभोक्‍ता 
की क्रय-शक्ति बढ़ गयी थी, इसलिए उन्हें अच्छा 
बाजार प्राप्त था। 


सरकार की भूमिका 


सन्‌ १९४५ में सरकार को उद्योगों के विकास के 
संबंध में सिफारिश करने हेतु उसने कई पैनल नियुक्त 
किये। रेशम उद्योग सम्बन्धी पैनल' नें ये सिफारिश 
कीं : शहतृती खेती की तरक्की; रोग मुक्त बीजों को 
पूर्ति और गुण में सुवार; रेशम कोया-रोगों पर नियंत्रण, 
कीट-पालन, रेशम छूपेटाई, संगठन और बिक्री-व्यवस्था 
आदि में सुधार। पेवछः का मत था कि सरकार ये 
सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये कि उद्योग में 
सभी श्रेणियों के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की आमदनी 
हो जो काम को जारी रखने और उसमें सुधार वरने 




















२३४ खादी प्रासोद्योग 
के लिए उत्प्रेरणा देन हेतु पर्याप्त हो। जब कोई 
उद्योग बुरे दिनों से हो कर गुजर रहा हो तो सबसे ज्यादा 
आवश्यकता सरकारी सहायता की ही होती है। जापान 
इसलिए प्रमुख रेशम उत्पादक देश बन सका कि उसने 
रेशम कीट-पालन सम्बन्धी सभी समस्याओं का पत्रास 
वर्ष से भी अधिक समय तक वैज्ञानिक अध्ययन किया। 
इसके अतिरिक्त जब कभी जापान में इस उद्योग पर 
संकट आया तो वहाँ की सरकार ते अपने सभी साधन- 
स्रोत लगा कर उसकी सद्दायता की । सरकार ने जापानी 
रेशम उद्योग को भारतीय तथा अन्य विदेशी बाजार 
प्राप्त करने के लिए रेशमी वस्त्रों को उनके लागत मूल्य 
. से भी कम कीमत पर बेचने में मदद दी । 


. भारत में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा विकसित 
करने के लिए १९४९ में केन्द्रीय रेशम मण्डल की स्थापना 
हुई। मंडल के पास अपने क्षेत्रीय कर्मचारी नहीं हैं 
और वह राज्य सरकारों के सम्बद्ध विभागों के जरिये 
काम करता है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा 
सम्बद्ध संस्थाओं और पश्चिम बंगारू सरकार के उद्योग 

. निर्देशक व सम्बद्ध संगठनों ने केन्द्रीय रेशम मंडल के 
रेशम कीट-पालन विभाग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग 
करने का प्रयत्न किया। रेशम कीट-पालन विभाग द्वारा 
प्रदत्त सहायता प्रात्यक्षिक, व्यावसायिक कोया-पालकों 
को उन्नत कलम और रोग मुक्त बीज सप्लाई करने 
और लपेटाई तथा कोया-पारून की उन्नत प्रक्रियाएँ 
प्रारम्भ करने के लिए ऋण व अनुदानों तक ही सीमित 
है। यह पौध घर भी चलाता तथा अनुसंधान करता हैं, 
किन्तु कोया-पाछकों, छपेटकों और बुनकरों तक नहीं 
पहुँच पाता जिससे कि उनकी वित्त, कच्ची सामग्री, 
बाजार आदि सम्बन्धी समयाएँ हल की जा सकें । खादी 

. और ग्रामोद्योग कमीशन तथा राज्य उद्योग निर्देशालयों 
के कुटीर विभागों की योजनाएँ राज्यों में रेशम कीट- 
पालन उद्योग के इस पहलू तक पहुँचने की कोशिश करती 
हैं और इस प्रकार रेशम उद्योग की समस्याएँ हर करने 


के लिए एक नये उपागम और नयी संगठनात्मक तकनीक 
का प्रतिनिधित्व करती हैं। 








; द वदिसम्मर १९६३ 


रेशम कीट-पालन एक ऐसा उद्योग है जो ग्रामीण 
तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा संचालित 
विभिन्न उद्योगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाया जाता. 
है। शहतूत पर जीवित रहुनेवाला पतंग (मौथ) रेशम 
का प्रमुख खोत हैं। मादा पतंग ४०० से ५०० तक 
अंडे देती हैं। “इन अंडों से प्राप्त कीड़े शहतृत की पत्तियाँ। 
खा कर रहते है और चार सप्ताह में शुरू में उनका जो 
आकार होता है उससे कोई दस हजार गुते बढ़ जाते हैं। 
इन कीड़ों के विकास की पांच अवस्थाएँ हैं जो अलग-अलग 
की जा सकती हैं। प्रथम तीन अवस्थाओं में विशेष ' 
सावधानी की जरूरत पड़ती हैं; क्‍योंकि इस काल में 
उनकी मृत्यू-दर सर्वाधिक होती हे । जब उनका पालन- 
पोषण पूरा हो जाता है तो उन्हें बांस अथवा तृण के 
चन्द्रिके में रखा जाता था वहाँ वे कछ ही दिलों में कोये 
तैयार कर लेते है और उनमें सो जाते हैं। दस बारह 
दिन बाद लारबा पतंगे में रूपांतरिक हो जाता है जोकि 
कोयों को बेधता हे। तथापि , अस्तिम अवस्था तक 
पहुँचने से पहले कोगे छपेटकों को स्थानांतरित कर दिये 
और बेच दिये जाते हैं। एक कोये में औसतन रूप से 
५०० गज रेशम सूत होता है। सन्‌ १९५४ से १९६० 
तक का विश्व कोया उत्पादन अगले पृष्ठ पर तालिका 
१ में दिया जाता हूं । 

कोये से रेशम के धागे को उड़ने और उसे अछग से 
लपेटने को लपेटाई (रीलिग) कहते है। यह काम या 
तो यंत्रों द्वारा होता है या फिर हस्त-चालित चरखों से । 
इस प्रकार से लपेटा हुआ सूत या तो बुनाई के काम से 
लिया जाता हूँ अथवा बुनाई से पहले उसकी और आगे 
की प्रक्रियाएँ (मरोडने, थ्ोइंग आदि प्रक्रियाओं के 
जरिये) की जाती हैं। रेशम छीजन अर्थात्‌ वह रेशम 
जोकि लपेटा नहीं जा सके और छूपेटाई प्रक्रियाओं के 
दौरान टूटा हुआ रेशम, बुनाई के लिए सूत प्राप्त करने 


»देतु कातः जाता है। 


. इस प्रकार रेशम उत्पादन में पांच सोपान हैं: राहतूत 
की खेती, रेशम कीट-पालन, कोंयों से रेशम लपेटना, 
रेशम को मरोडना और कता रेशम तथा बुनाई। 
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पर खरीद करती 


स्पप्टतः कच्चे रेशम का गण-रतर उतसे प्रक्रियाओं संबंधी 
प्रत्येक सोगान में कशल निर्यत्र।म और देखभालठ पर 
निर्भर करता है। उद्योग में शहतूल की पत्तियों के गण- 
स्तर तथा परिमाण, दोनों का ही भहत्वपूर्ण स्थान है; 
क्योंकि इनका रेशम कीड़े के सयुविकास पर असर पड़ता 
है। इस प्रकार रेशम कीट-पालन में जहसूत की बागवानी 


का प्रमुख स्थान है। इस पक्ष से भी उद्योग को कृषि 


धान होने का गण प्राप्त होता हैं । 

गहतूत की पत्तियों की प्रति एकड़ उपज करीब १० 
हजार पौण्ड बापिक है। साधारणतया वर्ष में चार 
फसले होती हैं। औसतन झाप से एक पौण्ड पत्तियों 


के उत्पादन पर हे से ५ नय पे तक खच बंढठता ह | 


फिलहाल देश के उत्पादन में करीब ९५ प्रति शल 
हिस्सा निस्द्री कोों का हैं। यह एक देशी 'मल्टीवॉ- 


ल्टाइन' प्रजाति हैं जोकि बीमारियों तथा उच्च ग्रीप्म- , 


कालीन तापमान की प्रतिरोधी हैं| तथापि, इन कोयों 
से लपेटा गया रेशम एक समान स्तर का नहीं होता और 
उनकी संतन्तु लम्बाई भी बहुत अधिक नहीं होती। 
(जापानी किस्म की लम्बाई ६४४ मीटर होती है, जबकि 
इसकी रूम्बाई २६० मीटर के करीब होती है।) एक 
पौंड कच्चे रेशम की लऊूपेटाई के लछिए आवश्यक कोयों 
की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। (इस सम्बन्ध में 
उन्नत किस्म के ८-१० कोये पर्याप्त होते हैं किन्तु इस 
प्रजाति के २०-२५ कोयों की आवश्यकता होती हैं।) 


कमीशन का खरीद कार्मक्रम 


.. कोये खरीदते वक्‍त खादी और ग्रामोद्योग कमीशन 
की सम्बद्ध प्रमाणित संस्थाएँ पहले पहुल उनके नमूने 
खरीदती हैँ और परीक्षण के लिए यदि कोई अन्य प्रकार 
की व्यवस्था न हो तो वे अपने स्वयम के लूपेटक यंत्रों 
जा लपेटाई का प्रयोग करती कोयों की कीमलः 
तय करती हूँ और उनकी विश्वसनीयता आदि के आधार 
हैं। उनके अन्तर्गत अनेक रजिस्टर्ड 
कोया-पाछ्क होते हैं, जोकि प्राय: प्राप्त कच्चे रेशम 


खादी प्रामोदथोग : 





विसम्बर १९६१ 


के आधार पर मुल्य लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 
कमीशन तथा उसकी सम्बद्ध संस्थाएँ २५ प्रति शत तक 
कोये खरीद लेती है, जबकि शेप रेशम- कमीशन के 
अधिकार क्षेत्र से बाहर के अन्यान्य छपेटक संस्थानों द्वारा 
खरीदा जाता हैं। चैंकि कमीशन के अभिकरणों को 
बाहर से ईूसरे संगठनों के साथ स्पर्धा करते हुए कोये 
खरीदन पड़ते हैं, इसलिए व्यावहारिक जगत में बाजार 
अनवर्ती के ही काबू में रहता है। तथापि, कमीशन के 
अभिकरण सर्वोत्तम कच्चा रेशम उत्पादन करने के लिए 
ब्राजार में उपलब्ध सर्वोत्तम कोग्रे ही खरीदते हैं 
परम्परागत चरखा 

कमीशन और उसकी सम्बद्ध संस्थाएँ परम्गरागत 
चरखे का इसलिए समर्थन करती, उस प्रोत्साहन देती हैं; 
क्योंकि कहा जाता है कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प 
नहीं हैं और यह कि इस चरखे से उनकी मांग पूरी हो 
जाती हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने राय मशीन 
चला कर देखी हैँ। किन्तु बाद में पता चला कि यह 
मशीन “निरद्री' कौयों के लिए उपयकत सहीं है और चूँकि 
पश्चिम बंगाल में कोयों के कुल उत्पादन में ९५ प्रति 
शल हिस्सा इन्हीं कोयों का है । 

अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका २ से पता चलेगा 
कि निस्द्री' जाति के कोयों की लपेटाई छामदायक 
रूप से केवल परम्परागत चरखों पर ही हो सकती है। 

यह देखा जा सकता हैं कि ऊँची जाति के निसट्री' 
रेशम को उन्नत कारटेज बेसिन पर झपेटने से ज्यादा 
लागत की क्षति-पूरति नहीं होती। तथापि, मसूर 
कमीशन के अन्तर्गत प्रमाणित कच्चा रेशम उत्पादित 
करनेवाली सभी संस्थाओं ने अपने उपभोग के लिए 
उन्नत घरेल बेसिन प्रस्थापित किये हैं। 


उन्नत तकनोके 
पहले सभी प्रकार के रेशमी वस्त्र फेंक-ढर्की करथों 
पर बने जाते थे। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के दिलों में 


. अखिल भारत भिरखा संघ को ही इस बात का श्रेय है कि 





हर 
झा 





रेशम कौट-पालन : समस्याएँ और सम्भव्यताएँ 


२३७ 
ह तालिका २ 
| विभिन्न तकनीकों के अन्तर्गत लगात खर्च । 
_ 35 ननज वन मलिक: कह (प्रति पौंड रुपये में) 
४ | ' ला ग्‌ । ये का 
लपेटाई तकतीक.... ५ के हे जय: --+--्ँॉट...... पक ीक 
३. | 
ु निस्ट्री कोये गे जापाती प्रजाति 
(कालिम्पोंग) 
परम्परागत चरखा ' द २९.१० से २४.५० तक २८.५० से ३२ तक 


उन्नत कटज बेसिन 


३८, 


२५ से ४४.५० तक २७.५० 


उसने रेशम बूतकरों में उड़त-ढर्की करघों और ताना 


बनाने के ढोलों (ड्रम) तथा अन्य उन्नत उपकरणों का 


प्रचलन किया। रेशम लपेठनते की प्रक्रिया में नवीनीकरण 
लाने की मन्‍्द गति का कारण अच्छे किस्म के कोयों 
की अतालरब्धि है। अतएव 
के दौरान उपयुक्त किस्म के उन्नत कोयों की 
खोज करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 
कोयों के व्यावसायिक पालन के लिए, खास करके सर्दी 
में, एफ-हायब्रिड' (निस्ट्री और उन्नत जापानी प्रजाति 
के बीच की वर्ण-संकरीय प्रजाकि) जाति का उपयोग 
किया जा सकता है। स्थानीय शहतूत की पत्तियों 
पर मार्चे और अग्रैल तथा नवम्बर और दिसम्बर 
के मौसम में जापानी अण्डों का व्यावसायिक पालन 
भी सफल पाया गया। | 


वास्तव में प्राविधिक दृष्टि से समग्र शरद कालीन 
फसल को अच्छे गुण-स्तर के कोयों में बदलना सम्भव 
है। गरमी के मौसम में पालन-पोषण करने के लिए 
ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसी प्रजाति हो जो 
मौजूदा निस्ट्री' प्रजाति का स्थान ले सके। इसलिए 
पालन-पोषण और लपेठाई साथ-साथ करती पड़ती है 
तथा एक बार अच्छी किस्म के कोये पालित-पोषित हो 
जांय तो लैपेटाई का अभिनव तरीका अपने आप सामने 


द्वितीय योजना 


आ जायेगा। इस प्रकार जब तक “िस्ट्री' कोयों का 
उत्पादन होता हैँ, रेशम उद्योग में परम्परागत चरखों 
का एक निश्चित स्थान है। 
मूल्यांकन समिति के मालमात 

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा केन्द्रीय रेशम 
मण्डल के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में खादी मूल्यांकन समिति 
का मत है कि एक तरफ कच्चे रेशम की हाथ से लूपेटाई 
करने में लगे कारीगरों के हितों की रक्षा करने और 
कोया-पालकों के लिए न्यूनतम स्तरीय मूल्य सुनिश्चित 
करने तथा दूसरी तरफ विशुद्ध रेशम और रही रेशम के यूत 
एवम्‌ वस्त्र के उत्पादन का विकास व विस्तार करने के 
काम की जिम्मेवारी वहन करनेवाली एक मात्र संस्था 
कमीशन होनी चाहिए ।* खादी मूल्यांकन समिति के 
अतुसार कमीशन केन्द्रीय रेशम मण्डल का कार्य सम्हालने 
की स्थिति में नहीं है। रेशम कोया-पालन में सुधार लाने 
और विस्तार करने के लिए सभी परियोजनाएं चलाने 
हेतु केद्वीय रेशम मण्डल ही उपयुक्त माध्यम जारी 
रहना चाहिए। जहाँ तक हाथ कते और हाथ से 
लपेटे गये रेशम सूत तथा हाथ बुने रेशमी वस्त्रों का 
सम्बन्ध है, कोया-पाठैन के बाद की सभी अवस्थाएँ 
भ्रहुत अच्छी तरह कमीशन के कार्यक्षेत्र में आती हूँ।* 

फिलहाल रेशम उद्योग से देश भर में नौ करोड़ 
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+ रिपोर्ट ऑफ दि खादी इवैल्यूएशन कमेटी : वाणिज्य 


और व्यापार मंत्रालय; फरवरी; १९६०; पृष्ठ : ६९ | 
कै 


व अब 2:52 5५००0 ४४७ 


बडे :4कलेपकसस ललित २ 
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रुपये की सालाना आमदनी होती है और करीब २८ 
लाख ग्रामीणों को आंशिक अथवा पर्ण-कालीन रोजगारी 
मिलती है। पचास से भी अधिक देशों को रेशमी वस्त्र 
और रही रेशम का निर्यात करके इस उद्योग से लगभग 
एक करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मद्ा प्राप्त होती है । 
विश्तृुत विवरण के लिए नीचे तालिका ३ देखिए | 





२३८ खादो प्रामोद्योग : दिप्तम्बर १९६९ 


परस्मिण केबल ३ छाख पौंठ के करीब ही था। 

हुस सम्बन्ध में, संसार, तथा विश्व में रेशम उत्पादन 
के अत में सबसे जागे जायाने के कच्चे रेशम उत्पादन 
7 सन्दर्भ में भारत की स्थिति पर ध्यान देना रुचिकर 
होगा, सद्यपि भारत संसार में रेशम उत्पादन करने- 
बाला सबसे बड़ा चौथा देण ह। जापान का उत्पादन 


क»- 


'तालिका ३ " 
रेशमी मार का निर्यात: १९५१--१९६० 





वष रेशमी वल्न्र 
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स्रोत: भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े । 

केन्द्रीय रेशम मण्डल के अनुसार देश में शहतूती 
रेशम का उत्पादन १९५३ में १९ लाख ७० हजार पौंड 
था, जो १९५८ में बढ़ कर २५ लाख ३३ हजार पौंड 
हो गया और इसी काल में गैर शहतूती रेशम उत्पादन 
५ लाख ५० हजार पौंड से बढ़ कर ७ लाख पौंड 
से भी अधिक हो गया। अगले पृष्ठ पर तालिका ४ 
में तत्सम्बन्धी विस्तृत वित्रण दिया गया है। 
उसी तालिका में चरखों पर लपेटे गये कच्चे 
क्‍ रेशम उत्पादन का प्रातिशत्य “भी दिया गया है। 
सन्‌ १९५८ में कुछ कच्चे रेशम की सप्लाई में ६५ प्रति 
शत चरखों पर लपेटा गया रेशम था, जबकि १९५८ 
में चरखों पर लपेटे गये रेशम का परिसाण २२ लाख 
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१९५६-६० के दौरान संसार के कुल रेशम उत्पाद का 
करीब ६० प्रति शत है, जबकि भारत का उत्पादन विश्व 
उत्पादन का ४-५ प्रतिशत ही हैं। विद्वत विवरण 
अगले पृष्ठ पर तालिका ५ में प्रस्तुत हैं। 
घरेल खपत 

भारत में कच्चे रेशम की खपत ३३ लाख ६० हजार 
पौंड होने का अनुमान है, जिसमें शहतुती रेशम का हिस्सा 
कुछ खपत का करीब ७९ प्रति शत है । वाबिक आवश्यकता 
४०-४५ लाख पौंड होते का अतृमान छगाया जाता हैं। 
खयत आवश्यकता से कम हैं; क्योंकि वर्तमान पूर्ति 
(आन्तरिक तथा आयातित) वास्तविक माँग' से कम 
है। जैसा कि तालिका ५ में दिखाया गया है, सन्‌ 


पौंड थातो फिडेचर कारखानों में लूपेटे गये रेशम का, १९६० में ऑन्तिरिक उत्पादन मात्र १,५०२.५ मेट्रिक 
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२३९ 
तालिका ४ 
भारत में कच्चे रेशम की पुति: १९५३-१ ९५८ ह । 
(लाख पौषण्ड में) ' 
क्‍ गर शहतूती कुछ पूति फिलेचर चरखे कलम 3 के 
है व शहतूती 3 या ज्+-- (आयात पर पर प्रातिशत्य हे 
व्सयर एण्डी मूंगा आयात सहित) लपेटित लपेटित स्वरूप वतन नल मनन मन. शत टित, लत शाह ९ 
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तय जड़ 
मंडल, रिपोर्ट ऑफ दि खादी इवैल्यूएशन कमेटी (१९६०) के पृष्ठ ७ पर उष्दूत । 
+ सन्‌ १९५७ और १९८८ में काटेज बेसिनों पर उत्पादित क्रमशः ९ लाख २२ हजार पौंड तथा १ छाद्वध १७ इजार पौंड 








स्रोत : केन्द्रीय रेशम 














कच्चा रेशम भी शामिल है | । 
तालिका ५ 
कच्चे रेशम का उत्पादन : १९५६-१९६० 
४ । मेट्रिक ठनों में) 
विश्व उत्पादन विश्व उत्पादन 
वर्ष भारत के प्रातशत्य जापान के प्रातिशत्य विश्व 
स्वरूप स्वरूप 

आम मनी. का मल गाज लीन न लक मल बटन ली कक लगन लग मिलन पक शाप लक नकद लि कद 
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१९५८ १,५१५.६ प्‌ २०,०१४ ५९ ३३,८४५ 

कक १,५३२.६ ४.७ १९,१२१ ५९ ३२,६१० 
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न सी क क 
स्रोत : कालम ४ से ६ तक सेरीकल्चर इन जापान (केन्द्रीय रेशम मंडल),१९६३, पृष्ठ ७ स; काऊम २ और ३ रिपोर्ट ऑफ 
दि टैरिफ कमीशन, १९५८ और केन्द्रीय रेशम मण्डल के वार्षिक विवरण से संकलित किये गये हैं| 








३४० खादी प्रामोद्योग 


टन याती करीब ३२ छाख़ ९० हजार पौंड ही था। 
आन्तरिक उत्पादन से अधिक माँग किसी हद तक आयात 
के जरिये पूरी की जाती है और शेर वैसे ही रह जाती 
हैं। रेशमी माल-कता रेशम सूत, कच्चा रेशम और 


श्शमी' बस्त्र-के आयात का विवरण सीचे तालिका ६ 
में दिया जाता हैँ । 





: विसस्थर १९६३ 


मिल ने १९६१ से कार्पारम्भ कर दिया हैं। उसकी 


€ः 


कता सूल और ०९० हजार पींड नोयर सूत है। सन 
१०६० के ३१ क्तुतबर का उसके पास स्टाक में ४७० 


हजार पप्ड कला सूत इफेट्ठा हो गया था और उसने 


बाहर से कटा सूत मगदान तथा रद्ी रेशम विदेशों को 


-. तालिका ६ 
भारत में रेहामी माल का आयात: १९५२-१९६० 
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(मुल्य छाख रुपये में) 





कक, 4 विननकेमी: कानाएडफर पिला भकत उमकक+कक अफलाकामन जाधव 
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५ कता रेशम सूत कच्चा रेशम रेशमी वस्त् योग 
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स्रोत : भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े । क्‍ 


तालिका ६ से प्रकट होता हे कि रेशमी माल का निर्यात करना रोकने के लिए अनरोध .किया। रेशम 
आयात गिर रहा हैं। इसका बहुत कुछ कारण सरकार कीट-पालन पर कार्यकारी दल ने भी यह कहा था कि 
द्वारा लगाये गये आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध हैँ । अतएल्ब॒कते रेशम बस्त्रों अर्थात्‌ मिल कते रेशम बस्त्रों के लिए 
घरेल माँग पूरी करने के लिए यह आवश्यक है कि आन्त- निर्यात बाजार नहीं है ।* द 
रिक पूर्ति बढ़ायी जाय। 


हाथ॑-कते-बुने माल के लिए साँग देश के चन्द भागों में चाल किया गया कुटीर कताई 
यह जानना झूच्रिकर होगा कि अमेरिका सहित अपंत्र (काटेज स्पीनिंग व्हील) काफी लोकप्रिय हो गुया 
सभी विदेशों में टसर और रही गरेशम की अन्य किस्मों है। ऐसा पाया गया कि कामगार प्रति दिन ८ घण्टे 
से हाथ द्वारा काते गये सूत से हाथ बुने बस्त्रों के लिए. काम दरके डेढ़ रुपया कमा सकता हैं, जोकि गाँवों में 

. माँग हैँ और यह कि मिल कते सूत से बुने वस्त्रों के लिए आमदनी के स्तर को देखते हुए कोई बहुत कम_ नहीं है। 
व्यवहारत; कोई माँग नहीं है| सह जानना भी रुचिकर इवेल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ दि विंग 
होगा कि चल्नापटना (मद्रास ) स्थित रेशम कताई ,., 


कच्चे रेशस का उपयोग 


ग्रप आन 
सेरीकल्चरः १९५५; पृष्ठ : ३५, पैरागाफ : ८ और २९। , 
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“कताई महिलाएँ करती हैं। यदि आंशिक कार्य के लिए 
यानी .दिन में एक-दो घण्टे काम करने पर प्रति व्यक्ति 
आमदनी ५-१० रुपये मासिक होती है, तो यह पारि- 
'वारिक आय कोई नगणष्य नहीं हैं। यदि कच्चे माल की 
कमी नहों हुई,"तो अधिक सृतकारों को काम मिलेगा। 
नये सूतकारों के अछावा मौजूदा मटकर सूतकार भी 
कुटीर कताई यंत्र अपनानेबाले हैँ। फिडहाल मटका 
-सूक्कारों को मैसूर से मंगवाये हुए कोयों की बेधित रूप 
में पूर्ति की जाती है। यदि इस थूति को मिल में सूत 
'तैयार.करने के लिए भेजा जाता है तो अधिकांश सूतकार 
बेरोजगार हो जायेंगे और परम्परागत उद्योग समाप्त 
हो जायेगा, जिसे फिलहाल स्वयम्‌ देश के भीतर तथा 
बाहर अच्छा बाजार प्राप्त है। अतएब् कुटीर कताई 
उद्योग द्वारा उपलब्ध रद्दी रेशम का उपयोग करना 
इसकी उपथोगिता के लिए सर्वोत्तम सम्भव साधन है। 


क्र 


भारत में अकेली रेशम खादी का उत्पादन १९५३-५४ 
में ४ लाख ५० हजार रुपये का था। सन्‌ १९६१-६२ 


तक आते-आते इसका उत्पादन बढ़ कर १ करोड़ ५ लाख 
रुपये का हो गया। पारिमाणिक दृष्टि से भी इसके 
उत्पादन में वृद्धि हु-१९५३-५४ में इसका उत्पादन 
८८ हजार वर्ग गज था, जो १९६१-६२ में १५ लाख 
४५ हजार वर्ग गज तक पहुँच गया। वर्पानुसार विस्तृत 
विवरण नीचे तालिका ७ में दिया गया हैँ 


भविष्य 


कृत्रिम रेशम और संश्लिप्ट वम्त्रों के प्रादर्भाव से 
संसार भर में रेशम कीट-पालन उद्योग के भविष्य के 
बारे में भय व्यक्त किया जाता है। किन्तु यह श्रम 
मात्र है। वस्तुतः: जून १९६१ में सम्पन्न आठवें अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय रेशम सम्मेलन(कांग्रेस)ने कच्चे रेशम की अत्यधिक 
कमी पर अपनी ओर से चिन्ता व्यक्त की थी और इस 
कमी पर काबू पाने के लिए उपायों पर विचार किया था । 
संसार के गैर साम्यवादी देशों में १९५५९ में २४,६०० 
टन कच्चे रेशम के उपभोग का अनुमान लगाया गया 
था। सन्‌ १९६० में इसका उपभोग २४,३५५ टन था। 


्््ि तालिका ७. 
रेशमी खादों का उत्पादन : १९५३-६२ 
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_आध्ययका शरमाकाक 





। | कमेटी वाणिज्य औौ रा 7 फरव 
स्रोत : सन्‌ १९९८-५५ तक रिपोर्ट ऑफ दि खादी इवैल्यूएशन कमेटी ( र उद्योग मंत्राउय, फरवरी, १९९५०) क्‌ 


पृष्ठ १९५ से । शेष खादी और ग्रामोद्योग कैमीशन के अथ अनुसंधान विभाग से । 


कअकसरपकततकरकर- “४ पर 


“फंड 2 बजकर 


१. | 















४२ खादी ग्रामोद्योग : दिसम्बर १९६३ 





इसका कारण माँग में कमी नहीं, बल्कि बढ़ती हुई की आया नहीं है। जलूबाधथ तथा रेशम सम्बन्धी 
माँग को पूरा करने के लिए प्रमुख पूति-कर्ताओं की परम्परा, सस्ता श्रम और उपपकत मिट्टी जैसे अन्य 
असमर्थता थी। फ्रांस, बिटेन, इटली और स्व्रीटजरलेणड पहलुओं के सम्बन्ध में भारत की स्थिति बहुत अच्छी 
जैसे प्रमुब् यूरोपीय उपभोक्‍ता देशों ने १९६० में अपने याती आुछूल हैँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि की । यद्यपि भारत सबसे बड़ा चौथा रेशम “उत्पादक देश है 

पिछछे वर्षो में जहाँ माँग में वृद्धि हुई है, उत्पादन में तथापि, कोय” उत्पादन में उसका योगदान मात्र ८ प्रति 
गिरावट आयी हैं। जापान के सम्बन्ध में भी जोकि शत ८ और बहू अब भी आयातित कच्चे रेशम पर 
प्रमाव रेशम उत्पादक देश हैँ, यह बात छागू होती है निर्भर है। यदि कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने 


(देखिए तालिका ५)। भूमि पर अधिक दबाव होने, के लिए गम्भीर प्रयास किया जाय, तो विश्व व्यापार _ 


उत्पादन लागत ज्यादा होते, श्रमिकों की कमी आदि के में पदार्पग करने के लिए भारत के सामने एक बहुत 


कारण जापान में कोई बहुत जल्दी ही उत्पादन बढ़ने अच्छा सुअवसर है। 


प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में आयोजित प्रयासों 
के फलस्वरूप बड़ी सिंचाई योजनाओं से ८,७६,००० एकड़ और रूघु सिंचाई 
योजनाओं से ४,११,०० एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिचाई सुविधाएँ उपलब्ध 
होती चाहिए। सन्‌ १९५१-५६ के दोरान कूप तिचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल 
बढ़ कर ९ लाख ८० हजार से ११ राख २० हजार हुआ और सिंचाई के 
लिए पम्पों की संख्या १९५१ के १२,९०० पम्पों से बढ़ कर १९५६ में 
२०,२०० हो गयी। तकरोबन दो-तिहाई ग्रामीग आबादी सामुदायिक घिकास 
और राष्ट्रीय विस्तार सेघा योजनाओं के अन्तगेंत आ जायेगी। प्रमुख फसलों 
के अन्तर्गत जितनी भूमि है उसके आधे क्षेत्र में उन्नत बीजों से खेती होने लगेगी । 
उर्वेरकों की खपत भी बढ़ी हे। 


“टेकनो-इकनॉमिक शर्त ऑफ झजरात : नेशनल 
काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉोमिक रिसर्च, नयी दिल्ली । 
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राष्ट्रीय आर्थेक आयोजन पर विचार 





शरचीरद्रल्ाल घाष 


कक 
इस मान्यता पर आगे बढ़ता एक महान गली होगी कि एक ग्रामीण को झइरी कामगार की अपेज्ञा 
कम और झुणात्मक दृष्टि से निम्न कोटि की सेवाएँ प्रशान की जा सकती हैं। अब वह समय आ गया 
है कि आयोजन में मानवीय पहलू को उपयुक्त महत्व प्रशन किया जाय। 


यूद चीनी हमले ने कुछ किया है तो यह कि उसने 

यह बात सामने छाकर रख दी है कि इस प्रकार की 
स्थिति का सफलतापूर्वक सँमाना करने के लिए भारत 
को यथाश्ीध्य शक्तिशाली बनकर अपने पैरों पर खड़ा 


होना ही चाहिए। अन्ततोगत्वा, हमारे पड़ोसियों में 


केवल साम्यवादी चीन ही कोई एसा देश नहीं है कि उस 
पर पागरूपन का भूत सवार हो जाय; और निकट 
भविष्य में चाहे विश्वव्यापी अण्‌ निरस्त्रीकरण हो या 
न हो स्थिति की वास्तविकता को देखते हुए हमारी 
सीमाओं की प्रभावशाली प्रतिरक्षा के लिए आवश्यकता 
बनी रहेगी। आधुनिक प्रतिरक्षा जैप्ती होती है या है 
उसके अनुसार जो उद्योग प्रत्यक्षत: प्रतिरक्षा से सम्बद्ध 
हैं उनके अतिरिक्त देश के समग्र झाधन-स्रोत्ों को यया- 
शीध्व ओर सवतरूपेण सक्रिय बना कर उनका विकास 
करवकछही चाहिए। भारत सभी क्षेत्रों में द्रुत गति से 
औद्योगीकरण करने की नीति के प्रति कृत संकल्प है, 
फिर चाहे उसका नतीजा अच्छा निकले या बूरा। 


स्रोतों का प्रदन 

एक बार यह बुनियादी प्रश्न स्वीक्षार कर लिये 
जाने पर भारतीय जीवन की अजं-व्यवस्था को प्रभावित 
करनेवाले महत्वपूर्ण तथा दूरगामी परिणाम निकलने ही 
कल्छे हैं। प्रयम, विदेशी सहउता पर पूर्ण या आंशिक 
रूप में निर्भर रहते से अं, तक क्षमता का समग्र 
रूपेण व्यापक और द्रत पिहुस कभी नहीं किया जा 
सकत[/”इसके लिए रुपये-पैते संतंजी एवम्‌ अन्य प्रकार 
के साधन-खोत देशवासियों से ही प्राप्त किय्रे जावे 
चाहिए। चतुर्भ सार्वजनिक इस्पात संयंत्र (बोबारो 


इस्पात संयंत्र) के लिए सहायता देते में संत्क्त राज्य 
अमेरिका की आनाकानी इस बात का एक उल्लेखतोय 
इंगित है कि भारत जिस माने में तात्कालिक अखप्यकता 
समझता है उससे कम से कम हमारा एक बहुत अच्छा 
विदेशी मित्र देश सहमत नहीं है, और वह हमारी राष्ट्रीय 
नीतियों का कोई विशेष आदर नहीं करता। यदि हम 
झाये-यैते संबंधी आवश्यक साथन-खोल जाने में सफल 
होते हैँ तो हमारी तटस्थता की नीति हमारे लिए यह 
सम्भव बनाती है कि हम संसार के किसी भी कोते से 
आवश्यक यंत्र और प्राविधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं- 
और इस संबंब में हमारे सामते चयन करने का विल्‍्वत 
क्षेत्र है। और, चूंकि स्पष्टतः निर्यात में कोई आइचर्य- 
जनक वृद्धि करके आवश्यक वित प्राप्त नहों किया जा 
सकता, इसलिए ये वितीव साधन जडटाने का एक 
ही मार्ग है- कराघान। घनवान से लेकर गरीब तक 
सभी नये कर लगाने के प्रति अनिच्छक है। करों के ए 
चाहे कितना भी ओऔचित्य क्यों न हो. सरकार में अवि- 
इवास प्रकट करने के लिए, जैसा कि पहले हुआ #. यदि 
यह सर्वाधिक जोर दिया जानेबाला नहों तो भी सबसे 
अधिक वास्तविक आधार बन जाता हैं। तथापि, जब 
हम अपनी समृद्धि के लिए विदेशी ऋग पर बहुत अविक 
निर्भर करते हैं तो ऋण का बोझ हम मात्र टाल भर देते 
हैं, जिसका भुगतान री निकट भविष्य में हनें ही करना 
क्ड़ेगा। 
उपभोग पर प्रतिबन्ध 

द्वितीय, प्रकृख परिणाम है उपभोग पर कड़ा प्रतिवस्ध । 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीउन की 


७ ९०१" 
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२४४ खादी प्रामो 
प्राथमिक आवश्यकताओं- खाद्य, स्वास्थ्य, और आवास 
सम्बन्धी- को अपवाद स्वरूप छोड़ कार उपभोग उ्यीगों 
का कोई विशेत्र उल्लेखवीय विस्तार नहीं ढीगा । उप्ीग्य 
सामग्री के छिए बढ़ती हुई मं।ग को उन बर्तुओं का-जोकि 
परमाबश्यक न हों- बिलतुत पपने पर राशनिग करके 
और उन पर भारी कर ऊगा कर रोका ही जाना चाहिए । 
इस प्रकार का नित्रग खाद्यान्नों पर भी छाग हो सकता 
है, यध्यात्रि एक मुख्यतः: कृषि प्रवान अव्ब्यवस्थां में 
उत्पादक क्षेत्रों याती गांवों में ऐसा करना सम्भव 
नहीं हैं। तथापि, औद्योगिक और शहरी आबादी की 
खाद्य सत्र वी मेँ।गें विवेकपूर्ण ढाा से पूरी की जानी चाहिए 
और यह आवश्यक नहों कि थे मानें पुराने अनुतातों के 
अनुसार ही पूरी हों। इस बात का कोई कारण नहीं कि 
भारतीय श्रमिक को थोड़ी-बहुत तभी क्यों नहीं स्वीकार 
करनी चाहिए। कारखाने के मजदूर और अव॑-व्यवस्था 
के अन्य क्षेत्रों में उत्पादकों ते, प्रभगवश, तंगी सह कर 
तथा अपनी सुविधाओं का त्याग करके कारखाने स्थापित 
करने के लिए बहुत कुछ रूप में सम्पत्ति प्रदान की है । 
उन्हें अब भी सोद्ृश्य पेट बांधने की वेदना रामान रूप से 
सहन करनी ही चाहिए। 


बेरोजगारों को आसरा 


. तृतीय, इस बात को बड़ी सौम्यता के साथ स्वीकार 
करना ही चाहिए कि तीज औद्योगीकरण से तत्काल 
अथवा प्रत्यक्षत: रोजगारी के व्यापक विस्तार को प्रश्नय 
नहीं मिलेगा। वस्तुतः विभिन्न प्रकार के कुशल व्यक्तियों 
के लिए विस्तृत क्षेत्र होगा, किन्तु इस प्रकार की कौश्नल- 
प्राप्ति का अथ्थ है शिक्षा और सक्रियता अथवा तत्परता 
की पृष्ठभूमि। ये ऐसी विशिष्टताएँ हैं जो कूल बे रोजगार 
व्यक्तियों के एक बहुत ही मामूली प्रातिशत्य के व्यक्तियों 
में मिलती हैं। निस्‍्संदेह यह एक विचलित कर देनेवाला 
पहलू है और इससे अधिकाधिक असंतोष को प्रश्नय' 
... मिलेगा। बहरहाल यह आशा की जा सकती है कि 
समाजवादी विचारधारा के परिपोषक राजनैतिक दल 
अपनी पार्टी के लिए राजनैतिक छाभ प्राप्त करने में 


धीग : दिसम्बर १९६३ 


औद्योवीक॑ रण के दस अप रहाये प्रारश्मिक परिणाम का 
फायदा ने उठाव। तथापि, उनसे व्यक्षितयों का द:ख- 

हें दूर करने के लिए कोई कदम ने उठाना जिन्हें कि 
समाज पूरे रोजगारी दे। में असम ई, राज्य की समाज- 
वादी लक्ष्पष की ओर निदर्शित नीति के तुल्य नहीं है। 
बेंतीजगारी को यातनाओं को सामाजिक बीमा की 
दड़वापूवक प्रशासित पद्धत से सम्मवतः कछ कम किया 
जा सका है । किल्तु इंपके छिए सा प्रवम इत यातनोओं 
का समग्र जन-सध्या में सामान्य रफरण करने की बात 
आयबी, ताकि प्रवके को थोही-बोड़ी यातना महसूस 
ही और चन्द व्यक्तियों पर ही दूःखबदई के पहाड़ न 
टूट पढ़ें; द्वितीय, एक शक्तिशाली और क्ृत-सतत्यी 
समाजप्रादी प्रशासस के हो वे की बाल हैं, जोकि बतमान 
परियतियों में किसी भी शासन करनंव्राली पार्टी के 
बने के बाहर की चीज लगती हैं। तथापि, शासन 
करनेत्रालों को चाहिर कि वे यह क्षमता अवश्य ही. 
हासिल करें या फिर, वे जो जन-कल्याण सम्बन्धी बातें 
कहते हैं या काम करते हैं उनके प्रति गम्भीर सन्देह 
प्रद्रां कर छ। 


कृषिक पुनर्गठन 

चतुर्थ, सभी उत्पादन क्षेत्र परिपुर्णतः संगठित होने 
ही चाहिए। इनके निश्चित लक्ष्यांक हों और इन लक्ष्मांकों 
की प्राप्ति के छिए उपयुक्त साधन हों, जोकि समाजवादी 
उद्देश्य के अनुरुभ हों। इसमे क्ृपि-और विशेषतः 
कृपि-भी शामिल है। भारत में क्ृपि उत्पादन सबसे बड़ा 
निजी क्षेत्र का धंधा है और ऐसा बना रहेगा; असम्भाव्य 
अत्यग्र शासकीय दबराब यानी अनिवार्यता आ पड़ें- 
जिसमें दीर्घ स्तरीय समापन की बात आती है-तो 
बात दूसरी है। वित्तीय, भौतिक और मानवीय साकषत- 
स्रोतों के संकेन्द्रण से औद्योगिक उत्पादन को नियंत्रण 
में लाना अपेक्षाकृत आसान है; तथापि, इस प्रकार के 
नियंत्रण इसलिए काम करते हैं कि उद्योणख्पति की 
सहायता व सहूलियतों और नियंत्रक सत्ता द्वारा 


- अमिक के लिए प्रदत्त सुविधाओं के प्राववान जेसे लाभों 

















से इनकी क्षतिपृर्ति हो जाती है। इसके विपरीत कृषिक॑ - लाभों के आरववान से ही उसका अविश्वास दूर किया'ऋा 


उत्पादन में स्थिति बहुत भिन्न है; इस क्षेत्र में संगठित "तो हैं। द * 
उद्योग को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं उनका स्पष्ट अभाव है।.. खेती पर जो बात लागू होती है वही ग्रामीण 


यह तथ्य कि स्व॒ुयंम्‌ किसान अपनी जमीन पर के उद्योगों पर भी होती है। यह केवल बित्तीय सहायः हे द 
के संम्बन्ध में बिल्कूछ स्वतंत्र है, कृषि को प्रदान करने का ही सवाल नहीं है। यह एक विश्वास का 
आधार पर संगठित करना एक बहुत ही कठित कार्य वातावरण निर्मित करने का प्रश्न हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति 









है | 


बना देता है। किसान जमींदारों से हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आन्दोलन के दिनों में ग्राम स्तरीय खादी कार्यकर्ता ने 


के अनभव से सभी प्रकार के नियंत्रणों के प्रत-जिनका जो कुछ सफलता प्राप्त की वह उसकी किसानों और 


हाल ही तक निष्काशन और दारिद्रय से ही लगाव कारीगरों का विश्वास प्राप्त कर लेने की योग्यता के 
था-बहुत सझंकित है। वह सामुदायिक योजनाओं के कारण थी; वह इसलिए सफल हो सका कि वह अपने 
जरिये योजना अधिकारियाँ द्वारा लागू किये जानेवाले दशशन पर आचरण करता था ग्रामीय जीवन में बह 
नियंत्रणों का समर्थन नहीं करनेवाला है फिर चाहे, घुलमिल गया था और उसने ग्रामीणों को स्थल राम 


बे कितने ही कल्याण केन्द्रित मन हों प्राप्त करवाये तथा वह कोई ऐसः अधिकारी नहीं था कि | 


ग्रामीणों से कहता यह करो, वह मत करो ।' प्रशासक जो 
एक महान गलती कर सकते हैं वहं हैं उनका इस मान्यता 

स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उस पर पर जाग बढ़ना कि ग्रामीण को शहरी कामगार से कम 
बहत अच्छे-अच्छे लाभ प्राप्त होने की बाती या संभाव्य- और गण की दृष्टि से निम्न कोटि की सेवाएँ प्रदान 
ताओं का कोई असर नहीं पड़ता; उसे केवल वास्तविक को,जा सकती हैं। निश्चय ही किसान इसे एक उसे. 
लाभ प्रदान करके प्रत्यक्ष प्रदर्शन के द्वारा ही तैयार किया. परचाने के लिए बहुत ही तुच्छ वस्तु समझेंगे। पहली 
जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसान को चीज को प्रकट करने के लिए प्रारम्मिक तौर, पर ही 
कारखाने में काम करनेवाले व्यक्ति को बीमारी सहायता ' सभी विकासशील गतिधिधियों के आधार स्वहूप यह 


दस्तकारी पुनरुत्थान 





जैसी सुधिवाएँ और संरक्षण तथा अन्य लाभ बात हैं : स्पष्ट मान लेना आवश्यक है कि शहरी तथा ब्रामीण * 


बैसा ही संरक्षण और सुविधाएं मिलनी ही चाहिए; क्षेत्रों के लिए कोई दो तरह की सेवाएँ अबवा दो तरह 
और जब तक उसे यह सब प्राप्त नहीं होता तब तक उसे जीवत-स्तर नहीं हो सकता। 

यह विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि कृषि के आयो- . * सदेव ही यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कृषि 
जित यानी नियंत्रित विकास से उसी को फायदा होने- उत्पादन के अपने वर्तमान स्तर पर रहते हुए “फिलहाल 
वाला है। सहकारी उत्पादन के लिए पहला कदम हूं जिन उत्पादन तरीकों का अनुसरण किया जाता हूँ वें 
चकबन्‍्दी और खेतों का संग्रहण; यदि प्रशासन ने इसे प्राय: उसे स्थिर यानी गतिहीन बना देते है ० राष्ट्र 
सम्बन्ध में कोई कृव्यवंस्था की है तो यह भी स्वीकार कल्याण अथवा आथ्िक शविति प्राप्ति की दिशा में शायद 
कर लेना चाहिए कि किसान वैसी चकबन्दी को कोई ही कोई प्रगति हो सर्के फिर चाहे औद्योगिक विश्रस 
खास पसन्द नहीं करता । भूतपूर्व जमींदार किसान का “कितना ही सघन क्यो न ही । अधिक उद्योगों का स्वान 
स्वामित्वहरण करने के लिए अब भी अपनी कटिल *विंक अरे है ग्रामीण कद मे बाजार की तलाश। आज 
थथनीकैलाये हुए हैं; और राजनैतिक. प्रचार किसान के ग्रामीण एक शहरी का जो उच्च जीवन स्तर है उससे 
के सन्देह को और भी बढ़ा देते कि प्रशासन जमींदार भलीभांति परिचित - और ईष्याल्‌ - हैं की बहू 
के साथ मिला हुआ है। पर्याप्त मात्रा से आकर्षक» उसकी बराबरी करना चाहता ह | स्थिर अबया गरतिदी 
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$४६ खादी प्रामोचोग 
कृषिक' उत्पादन की वर्तमान अवस्था में वह ऐसा करने 
के लिए अपने उत्पादनों की कीमतें बढ़ाना चाहिगा। 
. आदरणीय” व्यक्ति की तरह व्यवहार करने में समर्थ 
हो। यह एक अनवरत रूप में चली जा रही उपनति 
अथवा झुकाव है जिसकी शक्ति आयोजकों को ग्रामीणों 
के सभी कार्यों में एक बुनियादी अभिप्रेरक के रूप में 
पहचाननी' ही बाहिए। खाद्य व्यापार में अनाज 
. इकट्ठा कर उसे दबा कर रखतेवाले व्यक्तियों की गति- 
विधियों ही नहीं बल्कि यह सांस्कृतिक पहल भी 
. खाद्यात्नों की बढ़ती हुई कीमतों का कारण है। संग्रह 
करके छिपा कर रखतेवाले व्यक्ति को ढुंडना और समाप्त 
करता मुश्किल नहीं है; जब यह किया जाता है तो 
सम्भवतः अल्प काल के लिए कीमतों पर इसका कछ 
वांछतीय प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जब तक 
किसान शहरी जीवन स्तर जैसी कोई चीज प्राप्त करने 
की स्थिति में होने के सम्बन्ध में आइबस्त न हो तब तक 
बढ़ती हुई कीमतों की न तो रोका जा सकेगा और न 
उन्हें स्थिर रखा जा सकेगा। निस्संदेहु यह सही है कि 
उत्पादन और वितरण में सहकारी पद्धति से किसान को 
अपनी आकांक्षा पूरी करने में बहुत सहायता मिलेगी; 
.' जरूरत केवल इस बात की है कि उसे ये सब साभ प्राप्त 





: विसस्मर १९६३ 
कराते हुए प्रत्यक्ष करके दिखाना हे 


आयोजन में सानवीय पहल 


यह इपस्ट हैं कि इस छट्ष्य की प्राप्ति में किसी भी 
ठीस प्रधास से एक परिपूर्ण न संस्कार अर्थात्‌ विचार 
परिवर्तन होना आवश्यक है। मानवीय पहलू का बिना 
ध्यान रखे हुए और सफलता के भौतिक छद्ष्यांकों के साथ 
तीन प्व वर्डीय योजनाएँ चलछायी जा चक्ी हँ। अब 
वह समय आ गया हे कि सानवीय पहल को उचित महत्व 
देना आवश्यक है। केबल क्रपि उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि 
से ही एक ऐसी स्वस्थ अवे-व्यवस्था के लिए आधार 
प्राप्त हो सकता है, जोकि छलांग भरने के लिए आवश्यके 
अधिकांश वित्तीय साधन-खोत प्राप्त करने में समर्थ हो। 
उत्पादन के नथे तौर-सरीके और मार्ग अपनाने के लिए 
ग्रामीण को तैयार करने की अपरिहार्य आवश्यकता को पह- 
जानने में असफल हो ते का परिणाम निकला है राष्ट्रीय खाद्य 
नीतियों का असफल होना और फलत: आयात पर अत्यधिक 
निर्भर करता.। जब तक आयोजन के सम्बन्ध में इस 
बुनियादी दृष्टिकोण को सही नहीं कर लिया जाता तब 
तक डर है कि यह असफलता जारी रहेगी और महान 
अनुपात में बढ़ती जायगी। 


नयी दिल्‍ली : ४ सितम्भर १९६३ + ७ 


राज्य में तृतीय श्रेणीषाले गौण कार्य का अच्छा घिकास हुआ है; क्‍योंकि राज्य 
नें औद्योगिक घिकास का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है; इसके कृषि उत्पावन में 
नकद फसलों का अच्छा-लासा हिस्सा हूँ; और देश का तकरीबन ४० प्रति शत चिदेशी 


व्यापार बस्चई की मात होता है। 


न " ठेकनों-इकनॉमिक शर्ते ऑफ महाराष्ट्र : नेशनल 
. काउन्सिक आफ अप्लाइड इकरनेंमिक रिसर्च, नयी दिल्‍ली । 


३ 
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यदि आमीण कुम्हार चीनी मिट्टी 


. यषपि प्रत्येक व्यक्ति 'कुम्हार की कला और दक्षता 
की अशंसा करता है, तथापि कुम्हार जैसे कुशल 
:दस्तकार की स्थिति बहुद ही दयनीय हैं। इसका 


प्रमुख कारण यह है बके वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा 


.. तथा वह बाजार, जोकि कभी सुनिश्चित था, खोता जा 


. रहा हैं। इसका कारण हू कम्हारों द्वारा उपयोग की 
 जानेवांली मिट्टी । 


' लाखों क्‌म्हार जिस चिकनी भिट॒टी से आज देश भर 


$ | है रा में बतेन आदि बनाते हैं, उन्हें लाल मिटटी के बर्तन 
: .. -: “कहते हैं; क्योंकि आवे में पकने के बाद उनका रंग लाल 
“अथवा पाण्ड-लाल हो जाता है। ऐसे बर्तन यहाँ 


। सदियों से बनाये जाते रहे हैं। पहले चन्द ऐश्वयंवान लोगों 
को छोड़ कर सभी लोग घरों में द्विभिन्न कार्यों के लिए 


. मिट॒दी के बतंनों का ही प्रयोग करते थे। ग्रामीण 


केम्ल्लर अच्छा व्यापार कर लेते थे, जिसका एक कारण 
. यह भी था कि ग्राहकों के सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं 
था। परन्तु औद्योगीकरण ने बाजार में कई अच्छे और 
आकर्षक बतेनों का प्रवेश कराया। प्रथम महायुद्ध के 
समय अल्मिनियम की खोज ने बहुत-से लोगों को, खास 
कर उन गरीबों को जोकि कम्हारों के स्थायी' ग्राहक थे, 
इसका उपयोग करने को प्रेरित किया। लोगों ने पाया 
कि अलमिनियम के बतंन (१) टटते नहीं तथा टिकाऊ 
हैं; (२) अप्रचूषणीय, दुर्गेन्ध न करनेवाले 





ग्रामीण कुम्होरी उद्योग में चीनी मिट्टी के बर्तन 


| |. ऊ. मिरामेरा 
औद्योगीकरण से रंग-बिरंगे तथा करिस्फकिस्म के बर्सनों से बाजार भर गया और थे लोक प्रिय हो गये । लेकिन" 
लोगों की बंइलती रुचि और माँग के अनसार ग्रामीण कुम्हार अपनी गति नहीं बदल पाये। 
बनन बनाने 


/ तो उनकी प्रतियोगिता क्षमता बढ़ शायगी ! 


में कठित; (३) रुवड़े और कम आकर्षक . तथा ( ४) भारौ 
थे। यद्यपि मिट॒टी के बर्तन सम्ते थे, लोगों ने अल- 
मिनियम के महंगे बतंनों को उनके कऋई लाभों के कारण 
खरीद्वना पसन्द किया। द्वितीय विश्वयद्ध के पश्चात्‌ 
लोगों ने स्टील के बतंतों का उनके चन्द गुणों के कारण 
उपयोग करना शुरू कर द्विय्रा, भले ही ये मिट॒टी के बतंनों 
से बहुत महगे ही क्‍यों न होते हों। इस सरह लोगों 
की रुचि बदल गयी है, लेकिन ग्रामीग कम्हार समय 
और मांग के अनुसार कदम मिला कर आगे नहीं बढ़ 
सके । स्वभावतः उनकी दस्तकारी पर बुरा प्रभाव पढ़ा । 
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन कम्हारों की अवस्था 
सुधारने का प्रयास कर रहा है। परिणामस्वरूप कम्हारों 
का ध्यान इंट, नली आदि इमारती सामानों के निर्माण 
की ओर आकर्षित किया गया हूँ। कम्हारों से हमारा 
तात्पय उन कुम्हारों से है जोकि परम्परागत चाक पर 
काम करते हैँ और अपने बर्तन मदटी में पकाते हैं। उन्हें 
आवश्यक सहायता नहीं दी जा सकती हू। इसका मख्य 
कारण हूँ उनके द्वारा उपयोग की जानेवाली मिट॒टी। 
यह प्रइन किया जा सकता हैं कि कम्हारी कस्तुओं 
को आकर्षक बनाने के लिए कदम क्‍यों नहीं उठाये जा 
सकते, विशेष कर तब जबकि तकनाछाजी में काफी प्रगति 
हुई है? इसका उत्तर यह हैं कि स्तरीय बतंन बनाने 
के लिए लाल मिट्ली उपयकत नहीं है। यह बढ़त ही 


आसानी से साफ होनेवाले हैं; (३) चमकीले अतः » कम ताप सह सकती है। वर्तमान भद्ठियों और जिस 
आवफ्रक हैं; (४) हल्के हैं; और (५) अन्य धातु-बतेनों तापमान पर बेन पकाये जाते हैं, वे बर्तनों को पर्याप्त 
से सस्ते हैं । इसके विपरीत मिट्टी के बर्तत (१) जल्दी कड़ापन प्रदज्ञ नहीं करते, जिसमे कि वे अरन्प्टी और 
टटनेवाले; (२)रन्ध्ी, गंध करनेवाले"और साफकरने मजबूत हो सके । भट्ठी का तापमान बहाना आवःयक है। 

















२४८ थादी प्रामोश्ोग : 
' चूंकि भटदठी के अन्दर ऊपर के तापमान से . नीचे 
का तापमान भिन्न होता हैं, भरठी के ताब का 
. आवश्यक अंक पर नियंत्रित रखना असम्भव है । अत 
बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता । 
फिर, छोगों को सफेद और चीती मिटटी के बतने 
. पसन्द हैं। छाल मिट॒दी के बर्ततों में वह रंग नहीं मिल 
सकता; क्योंकि इसका मूल रंग इसमें बाधक हैं । मिट॒टी 
में सुधार करने के कई प्रयोग किये गय, परन्तु इनसे जो 
तरीके निकले वे बहुत खर्बीलि हैं और उन्हें व्यावसायिक 
आवबार पर अपनाना उपयोगी नहीं हैँं। इसमें निवेश 
भी प्राय: चीती मिट्टी के बर्तन बनाने में छगनेवाली 
, पूंजी के समान ही होगा। अतः एकमात्र हल हैं कुमहारों 
' में चीनी मिद्दी के बर्तव बनाने का आरम्भ करना। 
. चीनी मिट॒टी के बर्तेत सफेद अर्थात्‌ चीनी मिट॒टी से 
बनाये जाते हैं। यह मिट्टी और अन्य खनिजीय चूरणों का 
मिश्रग है जोकि जल कर न सिर्फ सफेद हो जाता है बल्कि 
काफी ताप भी सहता है। उच्च तापमानवाली भदिठयों में 
जलने के बाद बतंन मजबूत और अरन्ध्री हो जाते हैं। 
उन्हें अभेद्य और आकर्षक बनाने के लिए रोगन लगाते हैं। 
' विज्ञान और तकनालॉजी की प्रगति के साथ कम्हारी 
कला ने भी काफी प्रगति की है। फलस्वरूप कई यूरो- 
प्रीय देशों ने चीनी मिट्॒दी के बतेतों का निर्माण का 
व्यावसायिक आधार पर आरम्भ किया। तब भारतीय 
कम्हार चीवी मिट॒दी के बर्तन बनाने की तकनीक सीखने 
से वंचित थे; क्योंकि विदेशी शासन था। नये किरम 
के बर्तन बताना आरम्भ करने में असफल होने का एक 
कारण धारमिक रुढ़िवादिता भी थी। बहत लोगों का 
. विश्वास है कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में हड्डियों 
. और अंडे के छिलकों का प्रयोग करते है। उन्होंने इस 
: उत्पादन .पद्धित का बहिष्कार इसलिए भी किया कि वे 
यूराप्नीय देशों से आते हैं, जोकि गैर-हिन्दू क्षेत्र है। केवछ« 
पचास वध पू् ही हमारे देदा में बड़े उद्योगपतियों ने 
चींनी मिट्टी के बतंन निर्माण का काम हाथ में रिया । 
इसे न सिफ कम्हारों से दूर रखा गया, बल्कि उन्हें यह 








जरह चला गकते हैं 


*भद्रावती (मद्ाराष्ट्र): १९५ सितम्बर १५६६ 





विसम्बर १९६३ 


भी बलाया गया कि इसमें अधिक पजी तथा उच्च तकनी- 
कल कम ना रियो को आयश्यवाता ई, जोकि केबल अंशत: 

ही है। अन्य देशों में तो पर्म्मरागन कम्हार ही आगे 
बढ़ कर धीर-जीर सी तकेतीक अपनाने गये और आज 
के बनरिबरत छागते भी बढुत कम थी। इंस्लैण्ड के मशहूर 
मेरामिक विशेषज्ञ डा, सेगर और बेजबड़ कम्हार परिवारों 
के थे। मिटटी के खूबसू रत बर्तन आदि बनानेबाल्य देश 
जापान आज भी स्तरीय बर्लन बनाने के लिए मख्यतः 
आपने परम्परागत कारीगरों पर ही निभर है। निवेश 
मामली है और परग्य रागन झूप मे अन भत्री व्यक्ति इस 
काम में छगे है । यह समझना गछत हैं कि चीनी मिट॒दी 
के बतेन बनाने के लिए भारी निवेश और उच्च तकनीकल 
दक्षता अत्यावश्यक हँ। प्रयोगों और अनभवों से यह 
पाया गया है कि हमारे कुम्तार किसी भी इकाई को अच्छी 
बेदाने कि उन्हें प्रारम्भिक प्रशिक्षण 
और मागदर्शन प्रदान किया जाये। 

पुत्री निवेश के आकार पर भी स्यान दिया जाना जरूरी 
हैं। यह सही है कि इसमे जो एवं छाख सपये लगाने आव- 
ब्यक हूँ, वह बड़ी रकम ट॑, परर्तु यह अनिबाय हैं; क्योंकि 
भारत में इकाई चछानेबाल को काच्च माल को प्राप्ति 
में तैयार माल के समापन तके की हर प्रक्रिया करनी 
हीगी। अतः प्रत्येक उपकरण का इस्तेमाल पारना होगा 
और इस प्रकार प्रारम्भिक पूंजी जन्य स्थानों से अधिक 
लगेगी। परन्तु इस सामस्या को कछ रामथ बाद, जबकि 
सोने देश में यह उद्योग फेल जायगा, (5 किया जा सकंगा। 
तब प्रात इकाई प्रारम्भिक छागत सेब केद्ओों (संत्रिस 
स्टेशन) की स्थापना कर बम की जा सकेगी। तथापि, 
इसमें समय लगेगा। इस उद्योग में बि््र:ः को समस्या 
नहीं है और आरम्भ में छोड़ कर कीमत मी 
कारखानों में तैयार बरतु के बरावर ही रहगी। 


उपर्यकत बातों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस 
किया जाता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त चीदी 
मिद॒दी के बर्तन निर्माण के विकास की आख्णीघ 
ध्यान दिया जाना चाहिए। 
फ्े 


५५ 
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दक्षिणा राज्यों में क्रषि अआमिक 


ला भै. श्रीकण्ठन्‌ नायर 


कुल कार्मयों के अनुपात में खेतिहर मजदूरों का प्रातिशत्य आंध्र प्रदेश में २८.५९; भद्रास 


सन्‌ १९६१ की जनगणना में आबादी का नये ढंग 

से विभाजन किया गया है-कर्मियों और इतर-कर्मियों 
में-जबकि १९५१ की जनगणना में आथिक अवस्था 
प्र आधारित त्रिमुखी विभाजन था। तदतुसार 
_ कर्मी का अथे है “वह व्यक्ति जिसके पास कार्यकारी 
:. मौसम के अधिकांश भाग में नित्य एक घण्टे से अधिक 
का नियमित काम हो और ये मौसमी कार्य हैं: कृषि, 
_ पशु-पालन, दुग्ध उत्पादन, घरेलू उद्योग आदि।” 
व्यापार, धंधे, सेवाओं, वाणिज्य अथवा व्यवसाय में 


लगे उन लोगों को कर्मी माना गया है जिन्होंने सर्वेक्षण 


. के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन काम दिया हो। काम में 
सिर्फ असल काम ही शामिल नहीं है, बल्कि काम की 
योग्य देख-रेख और निर्देशन भी | सन्‌ १९६१ की जन- 
गणज्ञा में उन सभी व्यक्तियों को इतर-कर्मी कहा गया हैं 
जोकि अनुत्पादक काये में लगे थे। 


कृषक की व्याख्या 

कृषि विभाग के करमियों में कृषक और कृषिक श्रमिक 
. आते हैं। कृषक वह है “जोकि अपनी अथवा सरकारी 
और अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से पट्टे अथवा 
बटाई पर ली गयी जमीन मालिक, कर्मी अथवा पारिवा 
. - रिकि सदस्य के नाते खेती कर रहा हो।” संक्षेप में, 
.. , इसमें मालिक और काइतकार दोनों ही शामिल हैं। 
. व्याख्या में कृषि के अन्तर्गत उपवन छगाना अथवी चाय, 

'रबडढ़तऔादि के बागान में काम करना शामिल नहीं है। 
कृषि श्रमिक वह है “जोकि दूसरों के खेत में श्रमिक के 
रूप में नकद, जिस अथसा हिस्से (जंसे डैत्पादित माल में 


छ 
न 


में १५ और केरल में १७.३८ है। खेती में मजदूरी-रोजगारी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही 
है, जोकि तंजोर (मद्रास) और पालघाद (केरछ) तथा आंध्र अदेश के डेल्टा प्रदेशों में अधिक है | 


हिस्सा) के रूप में प्राप्त मजदूरी के लिए काम करता हो 
तथा जिसे खेती में देख-रेख करने अथवा निर्देश देने का 
कोई अधिकार न हो। श्रमिक जिस भमि पर खेती 
करती हूँ, उस पर उसका कोई अधिकार, पटटा या अनबंध 


नहीं होना चाहिए और न ही उसे यह निर्णय लेने के लिए 


जिम्मेवार होना चाहिए कि कब और कौन-सी फसल 
बोयी जानी चाहिए अथवा खेती की जोखिम ही उठानी 
चाहिए। उत्पादन में हिस्सा उसे केवल पारिश्रमिक 
स्वरूप मिलता है। उसे पिछले अथवा बतंमान क्रषि 
मौसम में कृषि श्रमिक होता चाहिए था।” यह व्याख्या 
उसे भूमिहीन श्रमिक बना देती है। 


कृषि श्रमिकों का अनुपात 


सन्‌ १९६२ के शोधलेख १ में प्रकाशित तालिकाएँ 
१, २ और ३ कुछ कमियों तथा कृषि कमियों के अनयात 
में कृषि श्रमिकों सम्बन्धी आंकड़े बताती हैं और वे क्रमश 
आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल राज्यों के विभिन्न जिलों के 
लिए लिग के अनुसार वर्गीकृत हैं। इससे यह अन्तर 
करने में मदद मिलती है कि किन जिलों में क्रषि श्रमिकों 
का उच्च अनुपात हूं। इस उच्च अनपात की जानकारी 
को दो स्तर पर आधारित कर सकते हैं: (अ) कुछ 


कर्मियों के अनुपात में कृषि श्रमिक: और 
कृषि कमियों के अबपात में क्रषि श्रमिक |  ज 


आंध्र प्रदेश में 


आन्ध् प्रुद्रेश में कुछ कर्मियों का करीब २८.५९. 


प्रति शत कृषि श्रमिक है और उनका प्रातिशत्य विभिन्न 
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